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वानग्जा 


हे नाहाबज्यवाल वअल्यम्ल्र्डई 


मूल पुस्तक्र (0९0िते (एगाएटाआ(ए 7८९5 हाय प्रकाशित को गे है। हिंचा सरण््ण में 
अथ्रतन सचनाएं और आफ प्रस्तनकर्तों द्वारा यथारवान दे दिये यए हैं । 


प्रथम हिन्दी सस्करण, १६३६ 


हंसी 


भूमिका 


पिछले २४ वर्षो से प्रोण जथार तथा प्रो० बेरी द्वारा लिखित 'इण्डियन इक 
नॉमिक्स” को एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में सबने स्वीकार किया है। विषय का 
सर्वागीण विवेचन तथा निष्पक्ष आत्ोचनात्सक दृष्टिकोण इसकी विशेषता है। अभी 
तक यह पुस्तक केवल अंग्रज़ी में ही उपलब्ध थी, इसलिए विषय का हिन्दी में अध्य- 
यन करने वाले विद्यार्थी इससे लाभ न उठा पाते थे। विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी 
साध्यस अपनाये जाने पर इसके हिन्दी संस्करण की आवश्यकता और वढ़ गई | मूल 
पुस्तक का यह हिन्दी संस्करण विषय पर एक गम्भीर पुस्तक प्रस्तुत करने के अति- 
रिक्त विद्यार्थियों के ज्षिण भी हितकर सिद्ध होगा, क्योंकि उन्हें इस संस्करण में अद्य- 
तन सूचनाओं और आँकडों के अतिरिक्त भारतीय अ्रथंशास्त्र-सम्बन्धी लगभग सभी 
विषयो पर पर्याप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खाथ उनका सविस्तार आलोचनात्मक विव- 
रण भी उपलब्ध हो जायगा जिसका अन्यन्न मिलना कठिन ही है। 

प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक विषय-सम्बन्धी अद्यतन विकास की रूपरेखा 
और आँकढ़े दे दिये गए हैं । अतएव यह मूल पुस्तक का केवल हिन्दी संस्करण-मात्र 
दी नहीं, वरन्‌ उसका संशोधित संस्करण भी है। संशोधन-कार्य में मुझे जिन साधनों 
से सहायता मिली है, उनमें से निम्न मुख्य हैं: भारतीय संविधान, सन्‌ १६९१ की 
जनगणना रिपोर्ट, स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्र कट १६९१-९२, लेबर ईयरबुक १६२२-४३, 
इण्डियन ईयर घुक (टाहम्स श्रॉफ इण्डिया), इण्डिया ऐट ए ग्लान्स, इण्डिया 
१६९४, रिव्यू ऑफ द्‌ कोऑपरेटिव मूवमेन्ट हसिडिया, वेंकिग एड मॉनीटरी स्टेटि- 
स्टिक्स ऑफ इण्डिया, रिज़र्व बैंक छुलेटिन, एग्रिकल्चरल सिशुएशन इन इृणिडिया, 
प्रोमेस रिपोर्ट ऑफ द्‌ फाइव ईयर प्लान आदि | इनका तथा अ्रन्य प्रयुक्त साधनों का 
ढल्लेख यथास्थान भी कर दिया गया दे । जहाँ तक सम्भव हुआ हैं श्रद्यतन आँकड़ों 
का समावेश पाठ सें ही किया गया है और महत्त्वपूर्ण विकास, जिसका पुस्तक में पहले 
समावेश नहीं था, पाद-टिप्पणियों में दे दिया गया है । अ्तएव पाठक किसी भी विषय 
का आधुनिक विकास और तत्सम्बन्धी सांख्यिकीय स्थिति बड़ी सरलता से जान सकते 
हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक स्थलों पर हिन्दी पर्याय के सामने 
कोष्ठक में अंग्रेजी शब्द भी हिन्दी में लिख दिये गए हैं । 

पुस्तक को हिन्दी में प्रस्तुत करने में मुझे अनेक व्यक्तियों से सहायता मिली 

। सर्वेश्षी छेलबिद्दरीालाल एस० एु०, पारसनाथसिह एसम० ए०, गिरीशदत्त- 


याण्डे, एस० ए०, विष्णुसरन श्रप्रवाल एम० ए० श्रौर लाल सू्यदिय प्रतापसिदद 
एुम० ए्‌० आदि सभी धन्यवाद के पात्र है। श्र्थशास्त्र के विधार्थों होने के अतिरिक्त 
इनमें से कुछ श्रन्यत्न कालिजों में इस विपय के प्रध्यापक भी हैँ । उन्होंने मुमे 'श्रनेक 
विपयों पर परामर्श भी दिये है । भी छुलविद्दारीज्ञाल ने भाषा के रूप के सम्बन्ध में 
मुझे उपयोगी सुराव दिये हैँ, इसके लिए मे उनका विशेष रूप से आभारी हूँ | 

मुझे श्राशा दे कि पुस्तक का यह हिन्दी सस्करण विद्यार्थियों एव भारत की 
आर्थिक गतिविधि के जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध दवोगा । 


अर्थशास्त्र विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय --धर्मेन्द्रतिह कृशवाह 
३१ जुलाई, १६४५ 


सूची 


? क्षेत्र तथा परिभाषा १ 


परिभाषा--दूसरा सम्भावित अ्रथे--तीसरी व्याख्या--भारतीय अर्थज्रास्त्र 
भ्रष्ययन का एक अलग विषय--भा रतीय अर्थशास्त्र भारत के उदाहरणो सहित अर्थ- 
शास्त्र के नियमों का आख्यान-मात्र नहीं है--रानाडे का बहुमूल्य काये--पाइचात्य 
आझाथिक सिद्धान्त तथा भारतीय अथंशास्त्र । 


२. भारत का भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ७ 


प्राकृतिक साधन और उनका महत्त्व--भारत क्षेत्रफल तथा जनसख्या-- 
भौगोलिक अवस्थिति--बन्दरगाहो की न्यूनता--सचार-साधन--भौगोलिक श्रवस्थिति 
से जनित कठिनाइयो को दूर करने के प्रयत्त--भारत के तीन स्पष्ट विभाग--दक्षिणी 
प्रायद्वीप -- सिन्चु-गगा का मेंदान--हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियाँ--हिमालय 
श्रेणी --भोगोलिक तथा जलवायु-सम्बन्धी विभिन्‍नताएँ--भारत में ऋतुएँ--वर्पा-- 
वर्षा का महत्त्व--जलवायु --आश्िक उन्नति के रे में उष्ण जलवायु--वन--वनो 
. की उपादेयता--वन-सरक्षण--भारत में वनो के क्षेत्र--वन्त प्रशासत का उहूइ्य-- 
| भारतीय वनो से कच्चे माल की प्राप्ति--वनो के प्रमुख और गौर उत्पादन --भारतीय 
| वनों की समता--शूगर्म-रचना--खनिज उत्पादन --कोयला --लोहा -- मेगनीज -- 
सोना--पेट्रोलियण --अभश्रक---शोरा -- अ्रन्य खनिज पदार्थ --नमक -- इसारती पत्थर--- 
सीमेण्ट बनाने मल सामान--चुना --वनस्पति-साधन --पशु-सम्बन्धी साधन--शक्ति- 
के साधन--जल-शक्ति---समुद्ध देश के निर्धत निवासी | 


२३- जनसख्या ४० 


कुल जनसख्या-- घनत्व निर्धारित करने वाले तत्त्व--घनत्व तथा समृद्धि--- 

घ॒र्मं तथा जाति के श्राघार पर जनसख्या का वितरण--व्यवसाय के आधार पर जन- 
सख्या का वितरण--नगरों तथा गाँवो में जनसख्या--जनसख्या * पुरुष और स्त्रियों में 
“आयु के अनुसार वितरण--भारत में जन्म और सुृत्यु-दर--जनसख्या की वृद्धि-- 
भारत में जनाधिक्य की समस्या--प्रतिवन्‍्धक निरोध--भारत में विवाह-दर---- 

| अवन्ध्यता का कमर होना--सामाजिक रीति-रिवाज ( स्तन-पान इत्यादि )--शिश्यु- 


हत्या--गरीवी और वीमारी--जनाधिवय और राष्ट्रीय श्राय--निश्चयात्मक तथा 
निवारक उपाय--जनसरूया रोकने के लिए विचारपूर्वफ क्रिये गए उपायों के अतिरिक्त 

अन्य उपाय--इन उपायो की सीमाएं--जनाधिक्य के विरुद्ध श्रम के भ्रमाव का त्के -- 
कृपि-विकास --अन्तर्परान्तीय प्रवाम--परावाम--जनरसाग्या श्रौर उत्पादन--धन की 
वृद्धि एक प्रप्रत्यक्ष और शक्तिगाली उपचार --जेप्टापूर्वक नियन्ध्रण करने का महत्त्व-- 
परिवारों का परिसीमन पक्ष और विपक्ष--जनसख्या को सीमित करने के उपाय--- 
प्रवास आबादी का देश में एक जगह से दूसरी जगह जाता--सुजनन विद्या--सावें- 
जनिक स्वास्थ्य भ्रौर सफाई--शिक्षा --जातिगत सम्मान । 


४. सामाजिक और धामिक सस्थाएँ ६१ 


आ्राथिक कार्यो पर घारमिक श्लौर सामाणिक सम्थाओं का प्रभाव--वर्ण-व्यवस्था 
--वर्णो के तीन मुख्य भेद--वर्ण-व्यवस्था का उम्भूब--बर्ण-व्यवस्था की कठोरता--- 
वर्णे-व्यवस्था के लाभ भर उसकी उपलब्धियाँ--जाति-व्यवस्था वर्तमान रूप में समर्य- 
नीय नहीं--सजातीय विवाह तथा जातियों का अ्रपकर्ष--जाति-वब्यवस्था वैयक्तिक 
सम्मान श्रौर व्यवसाय के सामज्जस्य में वाधक है--पुजी और प्रम में गतिमत्ता का 
अभाव--बडे पैमाने के साहसोद्यम में जाति-प्रथा वाबक--जातियाँ और श्रम की 
गरिमा--जाति-प्रथा समानता के सिद्धान्त की विरोधी है--पाग्चात्य सम्यता का जाति- 
प्रथा पर प्रभाव-जाति-व्यवस्था की शक्ति--जाति-व्यवस्था की बुराइयो का 
उपचार--सयुक्त परिवार-व्यवस्था--सयुक्त परिवार का उदभव--सयुक्त परिवार- 
व्यवस्था के लाभ--इसकी बुराइयाँ--श्राधुनिक विघटनकारी प्रभाव--उत्तराधिकार 
ओर दायाधिकार के नियम--मिताक्षर और दायभाग प्रणाली--दोनो प्रणालियों के 
श्रन्तर्गत दायाधिकार--दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के नियमो का श्राथिक प्रभाव-- 
क्या भारतीयों की पाध्यात्मिकता उनकी झ्राथिक भ्रवनति का कारण है ?--ऐतिहासिक 
प्रमाण--आधिक क्रिया-कलाप पर घामिक भावना के प्रभाव की अतिशयोक्ति-- 
भाग्यवादिता अतीत की श्रशान्त राजनीतिक परिस्थितियों की देन है--परिवर्तित 


परिस्थितियों के श्रनुकूल धर्म के पुनराख्यान का क्रम--भारतोय निराशावादिता के (धर्म 
के भ्रतिरिक्त) भ्रन्य कारण । 


५. भारत सें आथिक सक्रान्ति ११४ 


इगलेड की ओशोगिक क्रान्ति--इगलेड की औद्योगिक क्रान्ति की चार मुख्य 
बार्तें---श्रौद्योगिक क्लान्ति के परिणाम--मॉरीसन का वर्गीकरण नवीन और प्राचीत 
ढंग के देश--प्राचीन ढग के देशो की विशेपताएँं--नवीन ढग के देशो की विशेषताएँ 
-भाचीन झाथिक संगठन गाँव--ग्रार्मों का उद्भव कैसे हुआ और आज भी वे क्‍यों 
विद्यमान हँ--ठेठ भारतीय गाँव--पग्राम-व्यवस्था. कृपक--गाँव के झधिकारी (झफ- 
सर)--गाँव के शिल्पी--गाँवो का अलग-थलगपन श्र प्ात्म-निर्भेरता--द्रव्य की 


अनुपस्थिति आदि--रीति-रिवाज और परिष्ठा (६६०८५४)--रिवाज और लगान--- 
रिवाज और मज़दूरी---रिवाज और मूल्य--प्राचीन अर्थ-व्यवस्था में तगर--अतीत 
काल में भारतीय उद्योग--भारतीय उद्योगो की अवनति के कारण तथा उत्तरोत्तर 
ग्राम-निर्भरता--भारत और इगलेड में श्रौद्योगिक क्रान्ति * दोनो का अस्तर--सक्रमण- 
कालीन ग्राम---संक्रमराकालीन ग्राम की विशेषताएँ--ग्रामीण व्यवसायों में सक्रान्ति--- 
परिष्ठा और रीति-रिवाज से प्रतियोगिता और सविदा में सक्रान्ति---उद्योगो में सक्रान्ति 
--भौद्योगिक उन्‍नति की दो कसौटियाँ--नगरों के विकास को प्रभावित करने वाली 
आधुनिक शक्तियाँ---तगरो के हास के कारए--स्थानीय अर्थ---व्यवस्था से भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में ग्राकस्मिक सक्रान्ति--क्या औद्योगीकरण भारत के लिए वाछनीय है । 


६. कृषि-उत्पादन और निर्यात १५० 
रु 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान--क्ृपि-विकास की श्रावश्यकता--- 
भारत में विभिन्‍न फसलो के क्षेत्रफल-सम्बन्धी आऑँकडे--प्रमुख फसलो की श्रत्ुमानित 
उपज तथा क्षेत्रफल--विस्तृत और घनी खेती की सम्भावनाएँ--फसलो की सापेक्षिक 
महत्ता--भारत की प्रमुख फसलो का सर्वेक्षणा--क्षषि-उत्पत्ति का तिर्यात--खाद्य पदार्थों 
के निर्यात पर प्रतिवन्‍्ध--कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध--कम उत्पत्ति तथा उसके 
कारण--क्या भारत की भूमि का निरन्तर क्षय होता जा रहा है । 


७. कृषि-भूमि और उसकी समस्याएँ २०५ 

डपविभाजन और अपखण्डन : अनुकूलतम जोत का विचार--क्ृषि और 
स्वामित्व की इकाई--उपविभाज़न भौर भ्रपखण्डन के दोप--उपविभाजन और श्रप- 
खण्डन का पक्ष--भारत में य्रह्‌ दोष किस-किस ह॒द तक बढा हुआ है--उपविभाजन 
ओऔर अपसेण्डन के कारण--आरथिक जोत क्या है ?--उपचार--सन्‌ १६२७ का बस्बई 
का स्वल्प जोत-बिल ( स्मॉल होल्डिग्स बिल )--स्थाई-सुधार : स्थायी सुधारो का 
अभाव श्रौर इसके परिणाम--सिचाई : आवश्यकता झ्ौर महत्त्व--सिचाई के साधनों 
का वर्गीकरण--विस्तार, विकास और राजस्व--सरकार की सिंचाई-नीति---सिंचाई 
बनाम रेलें--भूमि पर पानी और नमक का जमाव--पजाव के नहर-उपनिवेश । 


८ कृषि : श्रम, उपस्कर और संगठन २४० 
सानव-श्रग * उसकी असन्तोषजनक प्रकृति--प्राम्य शिक्षा की व्यापक योजना--- 
किसानो की शारीरिक अ्रक्षमता उसके कारण और उपचार--भोर कमेटी रिपोर्ट--- 
गाँव श्र नगरो मे घनिष्ठतर सम्पर्क की अआ्रवश्यकता---कषि मज़्दूर---जमीदार और 
गाँव की अ्रर्थ-व्यवस्था में उसका स्थान--भूमि-स्वामित्व के सहवर्ती कर्तव्य तथा उत्तर- 
दायित्व--प्रविधि और उपस्कर : प्रविधि * कृषि की विधियाँ---खाद---उपस्कर : 
आजार--पशुधत--चारे की समस्या--पशु-अभिजनत---पशु-चिकित्सा विभाग-- 


हत्या--गरीबी और वीमारी--जनाधिवय झौर राष्ट्रीय श्राय--निश्चयात्मक तथा 
निवारक उपाय--जनसझ्या रोकने के लिए विचारपूर्वक किये गाए उपायों के ग्रतिरिक्त 
अन्य उपाय--इन उपायों की सीमाएँं--जनाधिय्य के विरुद्ध श्रम के प्रभाव का तर्व -- 
कृपि-विकास --अन्तर्प्रान्तीय प्रवास--परावास--जनसरया झोर उत्पादन--धन की 
वृद्धि एक श्रप्रत्यक्ष और णक्तिणाली उपचार--चेप्टापूर्वफ नियन्त्रण करने का महत्त्व-- 
परिवारों का परिसीमन पक्ष और विपक्ष--जनसख्या को सीमित करने के उपाय-- 
प्रवास श्राबादी का देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना--सुजनन विद्या -सा्वं- 
जनिक स्वास्थ्य श्रौर सफाई--शिक्षा --जातिगत मम्मान । 


४ सामाजिक और धाभिक सस्थाएँ ६१ 


आशथिक कार्यो पर धामिक और सामाजिक सम्याओं का प्रभाव--वर्णं-व्यवस्था 
--वरणों के तीन मुख्य भेद--वर्णा-व्यवस्था का उद्धवब--वर्ण-ब्यवस्था की कठोरता-- 
वर्ण-व्यवस्था के लाभ और उसकी उपलब्धियाँ--जाति-व्यवस्था वर्तमान रूप में समर्थ- 
नीय नहीं--सजातीय विवाह तथा जातियों का अ्रपकर्प--जाति-ब्यवस्था वैयक्तिक 
सम्मान और व्यवसाय के सामज्जस्य में वाधक है-पू जी भ्रौर श्रम में गतिमत्ता का 
'अभाव--बडे पैमाने के साहसोध्म में जाति-प्रथा वाधक-जातियाँ श्रौर श्रम की 
गरिमा--जाति-प्रथा समानता के सिद्धान्त की विरोधी है--पाश्चात्य सम्यता का जाति- 
प्रथा पर प्रभाव--जाति-व्यवस्था की शक्ति--जाति-व्यवस्था की बुराइयो का 
उपचार---सयुक्त परिवार-व्यवस्था--सम्रुक्त परिवार का उद्भव--सयुक्त परिवार- 
व्यवस्था के लाभ--इसकी बुराइयाँ--श्राधुनिक विघटनकारी पभ्रभाव--उत्तराधिकार 
और दायाधिकार के नियम--मिताक्षर श्लौर दायभाग प्रणाली--दोनो प्रण्णालियो के 
भ्रन्तर्गत दायाधिकार---दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के नियमों का आधिक प्रभाव-- 
क्‍या भारतीयों की झ्ाध्यात्मिकता उनकी झ्राथिक भ्रवनति का कारण है ?--ऐतिहासिक 
प्रमाए--आधिक क्रिया-कलाप पर घामिक भावना के प्रभाव की श्रतिशयोक्ति-- 
भाग्यवादिता भ्रतीत की श्रशान्त राजनीतिक परिस्थितियों की देन है--परिवर्तित 


परिस्थितियों के अनुकूल धर्म के पुनराख्यान का क्रम--भारतीय निराशावादिता के (धर्म 
के अतिरिक्त) भनन्‍य कारण । 


५, भारत में आथिक सक्रान्ति ११४ 


इगलेड की औद्योगिक क्रान्ति--इगलेड की श्रौद्योगिक क़लान्ति की चार मुख्य 
वार्ते--श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिशाम--भॉरीसन का वर्गीकरण नवीन औौर प्राचीन 
ढग के देश--प्राचीन ढग के देशो की विशेषताएँं--नवीन ढग के देशो की विशेपताएँ 
-“ प्राचीन आथिक सगठन गाँव--ग्रामों का उद्भव़ कैसे हुआ शौर श्राज भी वे क्यों 
विद्यमान हे--ठेठ भारतीय गाँव--प्राम-व्यवस्था कृपक--गाँव के भ्रधिकारी (प्रफ- 
सर)--गाँव के शिल्पी--गाँवो का अलग-थलगपन झौर पआत्म-निर्भरता-द्रव्य की 


पद्धतियों का प्रदर्शन---राज्य-सहायता की दूसरी मर्दे--क्षषि-शिक्षा--प्रामोद्धार--ग्ुंड- 
गाँव का प्रयोग--राजकीय कृषि श्रायोग--रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही * शिमला 
सम्मेलन--भारतीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ू--रसेल-राइट जाँच--अधिक खाद्य- 
उत्पादन श्रौर ग्रायोजित विकास । 


१२ भू-धृति ( पट्ट दारी ) तथा भू-राजस्व ४०२ 

भारत में भ्ू-राजस्व का ऐतिहासिक सर्वेक्षण--भ्रू-धृति के तीन प्रकार--गाँवों 
के सगठन के दो प्रमुख रूप--जमीदारी श्रथवा सयुक्त गाँव का सगठन और प्रकार--- 
एक से अ्रधिक गाँवों की मल्कीयतें सम्मिलित करने वाली ज़मीदारियाँ--उप-स्वामित्व' 
एवं आसामियों के भ्रधिकार--मौरूसी काहझतकारो के अ्रतिरिक्त श्रन्य काइतकार-- 
मौरूसी विशेषाधिकारो के सामान्य लक्षण--जमीदारी प्रान्तो मे काश्तकारी कानून- 
सम्बन्धी नये प्रयत्त--रैयतवारी राज्यो में काइतकारी-- सन्‌ १६३६ का बम्बई का 
काइतकारी अ्रधिनियम (द वॉम्बे टेनेन्सी एक्ट )--बन्दोबस्त क्‍या है ?--बन्दोबस्त 
के आवश्यक तत्त्व--बन्दोबस्तो का वर्गीकरण--जमीदारी बन्दोबस्त बगाल का स्थायी 
बन्दोवस्त--बगाल में सन्‌ १७६३ के जमीदारी बन्दोबस्त की आलोचना--बनारस 


' तथा मद्रास में स्थायी बन्दोबस्त--स्थायी वन्दोवस्त का बाद का इतिहास--वगाल के 


शेष जमीदारों तथा अवध के ताल्लुकेदारों के साथ श्रस्थायी बन्दोबस्त--महलवारी 
बन्दोवस्त--महलवारी पद्धति में मालग्रुजारी निर्घारित करने के सिद्धान्त --उत्तरप्रदेश 
में महलवारी वन्दोवस्त-सम्बन्धी कार्य--पजाब का महलवारी वन्दोबस्त--मध्यप्रदेश का 
मालगुजारी बन्दोबस्त--रैयतवारी वन्दोबस्त . मद्रास की रैयतवारी विधि--बम्बई की 
रैयतवारी विधि--बम्बई के बन्दोबस्त की मुख्य वार्ते--भ्रासाम की व्यवस्था--राज्य 
स्वामित्व श्रथवा वेयक्तिक स्वामित्व--भू-राजस्व ( मालगुजारी ) कर अधवा 
लगान--स्थायी बनाम अस्थायी वन्दोबस्त--बगाल का भू-राजस्व श्रायोग (१६३८- 
४०)--बन्दोबस्त की भ्रवधि --मालमुज़ारी निर्धारण के सिद्धान्त--मालगुज़ारी निर्धारित 
करने के श्राघार के रूप में लगान-मूल्य--भारत के भू-राजस्व के सम्बन्ध में रिकार्डो 
का सिद्धान्त--मालग़ुज़ारी या भ्रू-राजस्व निर्धारित करने का एक नया श्राधार-- 
मालग्ुज्ञारी की दर एक सिफारिश--मालग्ुजारी में वृद्धि करने की क्या सीमाएँ होनी 
चाहिए---भू-राजस्व में करके सिद्धान्तों को लागू करना--ओ्रौपचारिक न्याय का 
सिद्धान्त--वैधानिक नियन्त्रण--भरू-राजस्व सम्बन्धी विधान की प्रगति--सन्‌ १९३६ 
का बम्वई भू-राजस्व सहिता (सशोधन) विधान--परिशिष्ट । 


१३. उद्योग * एक सामान्‍य सर्वेक्षण ४७४ 
हे हाल के वर्षों में भारत का औद्योगिक इतिहास--श्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध 
में सरकारी नीति का सर्वेक्षण---१६१४-१८ के युद्ध-काल में श्रौद्योगिक विकास-- 
भारतीय युद्ध-सामग्री वो (इण्डियन म्यूनिशवन्स बोडे)--(१६१४-१८) युद्धोत्तर औद्यो- 


सुरक्षित पूजी--सगठन ग्रामीण उद्योगों वी महत्ता--टेरी फामिंग श्रादि-- सहर की 
झाथिक महत्ता--कुछ श्रन्य ग्राम-उद्योग--क्षपि उत्पाद का सदोष विपगन--महकारी 
विन्नय--विपरान-व्यवस्था में कुछ सुधार-- नई विपणन-व्यवस्था--विपणन समठन द्वारा 
किये गए कार्य--भाण्डागारो तथा मापों और वाटो के मानकीकरगणा फी श्रावश्यगता । 


६ ग्रामीण ऋणिता, र्प३े 

ग्रामीण रिया, एक गम्भीर समस्या--ऋणिता का विस्तार प्रारम्भिक 
जाँच-पडताल-प्रान्तीय बेकिंग जाँच-समितियों के ग्रामीण ऋणिता-सम्बन्धी पनु- 
मान--ऋणिता के कारण--पग्रामीण ऋणिता के बारे में सरकारी नीति--शभ्रावश्यक 
ऋणों से बचाव के लिए उठाये गए कदम--दीवानी कानून (जा) में सुधार के कदम-- 
साहुकारों का नियन्त्रण करने श्रौर श्रनुजा देने के बारे में विधान--ऋण)-सम्बन्धी सम- 
भौता भर अपाकरण--पश्राधुनिक ऋण-समभझौता कानून--ऋण को श्रनिवार्य रुप से 
कम करना--भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिवन्‍्ध--द्वव्य श्रीर सास॒ की पूर्ति--क्ृषि चित्त 
उपसमिति की रिपोर्ट, १६४४ । 


१० भारत में सहकारी आन्दोलन ३२४ 


सहकारिता का श्रर्थ--जमंनी में सहकारिता--सहकारिता तथा भारत में इसके 
उपयोग--सहकारी उधार समिति अधिनियम, १६०४--सन्‌ १६०४ से १६१२ तक 
की प्रगति का दिग्ददोन--सहकारी समिति अधिनियम, १६१२--१६१२ के श्रधिनियम 
के बाद भान्दोलन की प्रगति---सन्‌ १६३६-४४ के विश्वयुद्ध के समय सहकारिता आ्रान्दो- 
लन--सहकारी समितियो का वर्गीकरण--प्राथमिक कृषि उधार समितियाँ--कृपीतर 
उधार-समितियाँ--गैर-उधार सहकारी धान्दोछन कुछ सामान्य प्रश्न--एकघ्येयी 
बनाम बहुघ्येयी समिति---ऋण-इतर कृपि-भानदोलन---ऋण-इतर गैर-कृपि समितियाँ--- 
मृह-निर्माण समितियाँ--फेन्द्रीय समितियाँ, सहकारी वित्त--केन्द्रीय सहकारी वेक-- 
राज्यीय सहकारी बेक--क्या श्रखिल भारतीय सहकारी बेक श्रावश्यक है ?--रिज़र्व 
बेक श्रॉफ इण्डिया और सहकारी कृषि-वित्त का सम्बन्ध--सहकारी बेको के सम्बन्ध में 
रिज़वं बेक का कार्य--सहकारिता श्रान्दोलल श्र सरकार का सम्बन्ध--सहकारी 
सस्थान श्रादि--भारत में सहकारी श्रान्दोलन का श्लोचनात्मक मूल्याकन--सह- 
कारिता आन्दोलन का नवीकरण-भूमिबन्धक बेैंक--भूमिबन्धक बेकों की श्राव- 
इयकता--शभूमिवन्धक बेको के तीन प्रकार--भारत में भूमिवन्धक बेको का इतिहास-- 
भूमिवन्धक वेको को राज्य की सहायता--वम्बई औऔरमद्रास की योजनाएँ--भूमिवन्धक 
बेको के कार्य--भूमिवन्धक बेको की पूरिसीमाएँ--व्यापारिक भूमिवन्धक बेक । 


११. राज्य श्रौर कृषि का सम्बन्ध शेपरे 
कृषि विभागों का विकास--कृपि विभागों के कार्य--सुधरे श्रौज़ारो और नवीन 


पद्धतियों का प्रदर्शन--राज्य-सहायता की दूसरी मर्दे--कृषि-शिक्षा---म्रामोद्धा र--गुड़- 
गाँव का प्रयोग--राजकीय क्ृपि आयोग--रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही शिमला 
सम्मेलन--भारतीय कृषि अनुसस्धान परिषद्‌ू--रसेल-राइट जाँचइ--अधिक खाद्य- 
उत्पादन श्रौर आयोजित विकास । 


१२. भू-धृति ( पट्ट दारी ) तथा भू-राजस्व ४०२ 
भारत में भू-राजस्व का ऐतिहासिक सर्वेक्षण--भ्रू-धृति के तीन प्रकार--गाँवो 
के सगठन के दो प्रमुख रूप--जमीदारी अथवा सयुक्त गाँव का सगठन झौर प्रकार--- 
एक से अधिक गाँवो की मल्कीयते सम्मिलित करने वाली ज़मीदारियाँ--उप-स्वामित्व' 
एवं आसामियों के अधिकार--मौरूसी काइतकारो के अतिरिक्त श्रन्य काइतकार--- 
भौरूसी विशज्येपाधिकारों के सामान्य लक्षण--जमीदारी प्रान्तो मे काश्तकारी कानून- 
सम्बन्धी नये प्रयत्त--रैयतवारी राज्यो में काइतकारी-- सन्‌ १६३६९ का बम्बई का 
काइतकारी अधिनियम (द वॉम्वे टेनेन्सी एक्ट )--वन्दोवस्त क्‍या है ?--बन्दोबस्त 
के आवश्यक तत्त्व--बन्दोबस्तो का वर्गीकरण--जमीदारी बन्दोबस्त : बगाल का स्थायी 
बन्दोबस्त---बगाल में सन्‌ १७६३ के जमीदारी बन्दोबस्त की आलोचना--बनारस 
तथा मद्गास में स्थायी वन्दोबस्त--स्थायी वन्दोवस्त का बाद का इतिहास--बगाल के 
शेष जमीदारों तथा श्रवध के ताल्लुकेदारों के साथ अ्रस्थायी बन्दोबस्त--महलवारी 
बन्‍्दोवस्त--महलवारी पद्धति में मालग्रुजारी निर्धारित करने के सिद्धान्त --उत्तरप्रदेश 
में महलवारी बन्दोवस्त-सम्बन्धी कार्य---पजाव का महलवारी बन्दोबस्त--मध्यप्रदेश का 
मालगुजारी वन्दोवस्त--रैयतवारी वन्दोबस्त मद्रास की रैयतवारी विधि--बम्बई की 
रैयतवारी विधि--वम्बई के बन्दोबस्त की मुख्य वार्ते--श्रासाम की व्यवस्था--राज्य 
स्वाभित्व श्रथवा वेयक्तिक स्वामित्व--भू-राजस्व ( मालगुजारी ) कर अधवा 
लगान--स्थायी बनाम अ्रस्थायी बन्दोबस्त--बगाल का भ्रू-राजस्व आयोग (१६३४८- 
४०)--बन्दोबस्त की अ्रवधि--मालगुज़ारी निर्धारण के सिद्धान्त--मालग़ुज़ारी निर्धारित 
करने के श्राधार के रूप में लगान-मुल्य--भारत के भू-राजस्व के सम्बन्ध में रिकार्डों 
का सिद्धान्त--मालग़ुज़्ारी या भू-राजस्व निर्धारित करने का एक नया श्राधार-- 
मालगुज्ञारी की दर एक सिफारिश--मालम़ुज़ारी में वृद्धि करने की क्या सीमाएँ होनी 
चाहिएँ---भू-राजस्व में करके सिद्धान्तो को लागू करना--भौपचारिक न्याय का 
सिद्धान्त--वैधानिक नियन्त्रण-- भू-राजस्व सम्बन्धी विधान की प्रगति--सन्‌ १६३९ 
का वम्बई भू-राजस्व सहिता (सशोधन) विधान--परिशिष्ट । 


१३ उद्योग एक सामान्य सर्वेक्षण ४७४ 
हि हाल के वर्षो में भारत का औद्योगिक इतिहास--श्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध 
में सरकारी नीति का सर्वेक्षण--१६१४-१८ के युद्धकाल मे श्रौद्योगिक विकास--- 
भारतीय युद्ध-सामग्नी बोर्ड (इण्डियन स्यूनिश्वत्स बोड)--(१६१४-१८) युद्धोत्तर शौद्यो- 


गिक अभिवृद्धि--व्यापारिक श्रवसाद (मद्दी)--भ्रौद्योगिक समृत्वान वे पण्चायर 
(रिसेशन)--स रक्षणात्मक प्रशुल्क का सूत्रपात, श्रादि--भारत के ग्रौद्योगिक श्रायोजर 
के लिए काग्रेस का प्रस्ताव--(ट्वितीय) युद्धछालीन एव युद्धोत्तर श्रौद्योगिक विकास- 
पुननिर्माण समितियों की स्थापना--प्र्थशास्तियों फ्री परामर्ण समिति--भार्ता 
उद्योग की वाधाएँ--अ्रमेरिकन टेकनिकल मिशन--भारत का श्रौद्योगिक पिछटापन-- 
औद्योगिक विकास से लाभ--उद्योग की कृषि पर प्रतिक्रिया--उद्योगो के लिए पूजी-- 
वाह्म पू जी--विदेशी पूजी की मात्रा--भारत में विदेशी पूंजी मुख्य समस्याएँ-- 
(विदेशी पूजी के विरुद्ध श्रापत्तियाँ--वाह्म-पूंजी के उपयोग श्रीर लाभ नवाध्य-पू जी 
पर प्रतिवन्‍्ध--१६३४ के सविधान में विदेशी पूंजी की स्थिति-- ग्रान्तरिक-पू जी ये 
साधनों के विकास की श्रावश्यकता । 


परिशिष्ट विभाजन के बाद ५०६ 


जनसल्या --कृपि--सनिज पदार्थ --व्यापार श्रौर उद्योग--यातायात--मुद्रा 
(करेन्सी) और विनिमय --वे किग--राजस्व । 


सूची 
[ ख़ब्ड २ ] 


१. औद्योगीकरण * साधन तथा विधि १ 


भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तक-सरक्षण श्र राष्ट्रीय स्व- 
निर्भम रता--भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रवल भावता--विवेचनात्मक सरक्षण--- 
विवेचनात्मक सरक्षण-नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता--सरक्षण से 
पम्भावित हानियाँ--सरक्षण के अतिरिक्त श्रन्य श्रावश्यकीय तत्त्त--शिक्षा--भारत 
में मौद्योगिक शिक्षा की स्थिति--एब्बट-बुड रिपोर्ट--य्रुद्ध-उद्योगो के लिए प्राविधिक 
व्यक्तियों की उपलब्धि--भण्डार-क्रय-नीति--भ्रौद्योगिक श्रनुसन्धान--प्रान्तीय 
उद्योग-विभागो का कार्य--भ्रायोजनत और झौद्योगीक रण । 


२, भारतीय उद्योग * नवीन तथा पुरातन २५ 


श्रध्याय का क्षेत्र-- सूती मिल उद्योग--सूती मिल उद्योग का विकास--भारत 
में सूती वस्त्र का प्रतिव्यक्ति उपयोग-- सूती मिल उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ--- 
प्रवन्धका रिणी एजेन्सी प्रशालो--बस्बई में श्रवसाद--वसन्न उद्योग को सरक्षण-- 
श्री जी० एस० हार्डी की जाँच (१६२६)--करो में श्रन्य परिवतंन (१६३१)-- 
प्रशुल्क-मण्डल द्वारा दूसरी जाँच (१६३२)--वस्त्र सम्बन्धी विद्येष प्रशुल्क-मण्डल 
(१६३५)--भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समभौते के भ्रन्तर्गत प्रशुल्क-परिवतंन (१६३६) 
-7१६३६-४४५ के युद्ध/काल भ्रौर बाद में सूती वस्त्र-उद्योग--ज़ूठ उद्योग--जूट 
ओर सूती उद्योग की तुलना--अ्रवसाद-काल श्रौर तदनन्तर ज़ूट उद्योग--जूट मिल 
उद्योग पर द्वितोय विश्वयुद्ध का प्रभाव:““लोहा झौर इस्पाव उद्योग--लोहा और 
इस्पात उद्योग की वतंमान स्थिति--लोहे और इस्पात का श्रायात-सहायक 
उद्योग--लोहे श्लौर इस्पात उद्योग को सरक्षण प्रदान करता--इस्पात उद्योग की 
परिनियत जाँच (१६२६-२७)--लोहे भ्रौर इस्पात के उद्योग के विषय में सरक्षण के 
अन्य कदम--चमडा सिभाने और चमडे का उद्योग--सिरराव उद्योग को सरक्षण-- 
रासायनिक उद्योग--रसायन उद्योग पर युद्ध के प्रभाव--भारी रसायन उद्योग को 
सरक्षण --तेल पेरने का उद्योग--कागज़-निर्माण---कागज उद्योग को संरक्षणए--- 
शीक्षा-निर्माण -- शीक्ञे का श्रायात--शीक्षा उद्योग को सरक्षण--सीभेण्ठ उद्योग--- 


दियासलाई उद्योग । फुटीर उद्योग. लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने थे वारण-- 
भारत में कुटीर उद्योग भ्रोर प्रौद्योगीक रण--सूतती (हस्तचालित) फरघा उद्योग-- 
ऊनी उद्योग--ऋच्चा रेशम झौर रेशम फा निर्माण--प्रन्य फुटीर उद्योग--ऊकुदीर 
उद्योगों को सहायता की विधियाँं--कुटीर उद्योगों की राजफ्रीय सहायत्ता के हाल 
के उपाय । 


३ झौद्योगिक श्रम पर 


श्रम-सम्बन्धी बढती हुई समस्याएँ--श्रौद्योगिक श्रम की पति श्रौर उसका 
देशान्तर-गमनीय स्वभाव--देशान्त र-गमन के प्रमाव--प्रौद्योगिक श्रम का प्रभाव-- 
भरती करने का ढग-पा रिश्रमिक देने की श्रवधि--मजदूरी में से फकटौोती--फाम के 
घण्टे श्रोर भ्रमणशील प्रवृत्ति--मिलो में काम करने की कठोर परिस्पिति-- 
भारतीय कारखानो में भ्रनुपस्थिति--भ्रौद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता--भारतीय 
श्रम की भ्रकुशलता के कारण--प्रावास (हाउप्तिंग) की परिस्थितियाँ--प्रावास 
की कठिनाइयो श्रौर स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम--सुधरे श्रादासो के लिए 
प्रयास---मजदूरी की दर--रहन-सहन का निम्न स्तर--शरावखोरी पर व्यय-- 
ऊँची मजदूरी का पक्ष--निम्नतम वैध मजदू री--ऋणिता । भारत में श्रम विधान 
भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढता हुआ क्षेत्र--श्रम-विधान की एकरूपता 
की प्रावश्यकता--भारत में फंक्ट्री-विधान का प्रारम्भ--१६११ का कारखाना 
झधिनियम (फंपट्री एड्ट)--१६२९ का कारखाना प्रधिनियम-- १६३४ का 
कारखाना भ्रघिनियम, १६४६८ का सशोधन तथा १६४८ का भ्रधिनियम--बम्बई की 
दुकानों श्रौर वारिएज्यिक सस्थापन सम्बन्धी भ्रघिनियम (१६३६) (दि बॉम्बे क्षाप्स 
एण्ड कमशियल एस्टाब्लिशमेण्ट्स एक्ट)--चाय के जिलो के प्रवासी श्रम 
अधिनियम १६३२ (दि टी डिस्ट्रिकवट्स एमीग्रेण्ट लेबर एक्ट)--खानो के लिए श्रम 
विधान--रेलवे के श्रमिको से सम्बन्धित श्रधिनियम-- १९२३ का श्रमिक क्षतिपूर्ति 
कानून (सद्योधित रूप में)--सामाजिक वीमा--भारत में झौद्योगिक रंगडो का 
इतिहा स--१६३६ के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक झगड़े -- भौद्योगिक भगडो की रोक-थाम-- 
व्यापार विग्रह विधान (ट्रेंड डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन)--भारत में श्रम सघ भ्रान्दोलन -- 
भारत में श्रम भ्रान्दोलन कौ कठिना इर्या--१६२६ का श्रम-सघ प्रधिनियम । ्रौद्योगिक 
कल्यार कल्याण-कार्य की प्रकृति--कल्याण-कार्य का विभाजन--कल्याण-कार्य 
के मद । 
४. राष्ट्रीय आय १३० 
राष्ट्रीय भ्राय के भ्रनमुमान दादाभाई नौरोजी का प्रनुमान--राप्ट्रीय श्राय 
१८७५ से १६११ तक--वाडिया और णोशी का अनुमान--शाह शभौर खम्बाटा का 


प्रनुमान--फिण्डले शिराज का अनुमौन--वी० के० झार० वी० राव का अनुमान--- 
स्टर्स इकनामिस्ट का अ्रनुमान--व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ--अन्तर्राष्ट्रीय 
तुलनाएं--गहन परीक्षण--क्या भारतीय दरिद्रता घढठ रही है ?--अधिक सही 
प्रॉकटो की आवश्यकता--बाउली-रावर्टू सन जाँच--श्राकडे सकलित करने का 
प्रकलन--राष्ट्रीय श्राय का माप--उत्पादन-गणना--भारतीय दरिद्रता को बढाने 
वाली उपभोग-सम्बन्धी कुछ भूलें । 


४. सेवहन १५४ 


परिवहन का महत्त्व । रेलवे राज्य और रेलवे के बीच सम्बन्धो को 
विविधता--रेलवे के इतिहास के प्रधान काल-खण्ड--पुरानी गारण्टी प्रथा--सरकारी 
निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६ )--नया गारण्टी सिस्टम (१८७६९-१६००)--वर्तमान 
स्थिति--रेलो का शीघ्र विस्तार और लाभ का प्रारम्भ (१६००-१४)--रेलो का 
विघदन (१६१४-२१)--श्राकवर्थ सभिति--भा रत में सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में मत--- 
साधारण वित्त से रेलवे वित्त का पृथककरण (अ्रलगाव)--वेजबुड रेलवे जाँच 
समिति (१९३४-३७) --हवितीय विव्व-युद्ध-काल में भारतीय रेलवे । रेलवे प्रशासन 
की कुछ समस्याएँ * रेलवे पर नीति--रेलवे बोर्ड का थुनगंठन--रेलवे परामष्दंदानी 
समितियाँ--भारतीयकरण इत्यादि---सघीय रेलवे सत्ता (फेडरल रेलवे अ्था रिटी )-- 
रेलवे के आ्राथिक प्रभाव--रेलों के और श्रधिक विकास की श्रावश्यकता। सड़क 
परिवहन : हाल का सड़क इतिहास--भारतीय सडको की विद्येषताएँ-- 
श्रधिक सडकों की आवश्यकता --- सडक बनाम रेलवे -- सड़को की प्रतिस्पर्घा 
को कम करने के लिए अपनाये गए उपाय -- परिवहन संयोजन नीति-- 
रेल-सडक संयोजन पर वेजब्ुड समिति और उसके बाद -- सडक के भोटर 
यातायात ( ट्रेंफिक ) का नियमन -- भारतीय सडक विकास समिति -- सडक 
वित्त--नवीन सडक नीति--सडक खाते की श्राथिक दक्ा--सडक सम्बन्धी 
नवीन प्रस्ताव । जल-परिवहन भ्रत्त्र्देशीय जलपथ--सामुद्रिक परिवहन--जलयान 
के सम्बन्ध में भारतीय साहस की वाधाएँ---विलम्वित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध 
इत्यादि--भारतीय जलयान-निर्मारण उद्योग की स्थिति--भारतीय व्यापारिक बेडे 
की आझावश्यकता--व्यापारिक जहाजरानी समिति (१६२३)--तटीय यातायात को 
भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित करने का बिल--विलम्बित छूट व्यवस्था की 
समाप्ति-सम्बन्धी विल--जहाजरानी पुननिर्माण नीति उप-समिति--तटीय यातायात्त 
को तनियत्रित करने के लिए हाल में किये यए प्रयत्त--विजगापट्टम का जलयान 
तिर्माण-प्रागश---इघर हाल में हुआ विकास । चायु-परिवहत नागरिक उलुयन-- 
बंगलौर की वायुयान फैक्ट्री । 


६. भारत का व्यापार श्ध्८ 

वाह्म व्यापार ऐतिहासिक मिहावलोकन--१८६”“-६५ ने भारत का 
व्यापार--भा रतीय वाजार के लिए सघर्प--१६ १४-१८ पे युद्ध के पूर्व बी स्थिति वा 
साराश--प्रथम विश्वगुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--दोनो बुद्धों के बीच फे 
समय में व्यापार (१६१६-२० से १६३६-४०)--विश्व के श्राथिक श्रवसाद-फाल में 
भारत का व्यापार--बिश्व का आधिक समुत्यान और भारत का व्यापार--मन्दी के 
समय में भारत का व्यापार (१६३७-३८ से १६३८-३६ तक) -युद्ध-काल (१६३६-४५) 
में भारत का विदेशी व्यापार--प्रेगरी-मीक मिणन--निर्यात-परामण समिति तथा श्रन्य 
उपाय--भारतत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेपताएँ--व्यापार की रचना में हाल 
में हुए परिवतंन--भारत के व्यापार की दशा--१६१४ के पहले भारत के व्यापार 
का वितरण--्ुद्ध-औकाल (१६१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण--भारत्त वे 
विदेशी व्यापार (१६१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तिया--वस्तु-व्यापार को दिशा-- 
भारत-वर्मा व्यापार--द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में 
परिवर्तत---भारत का मध्यागार (पुन्रनियात) व्यापार>-व्यापारिक सतुलन-- 
भारत के स्थिति-विवरण पत्रक (वबेलेन्स शीट) में नामे भ्लौर जमा की मदे-- 
“निस्सारण' की परिभाषा (दि ड्रेन डिफाहण्ड)--ग़रह-व्यय (होम चार्जेज)--विदेशी 
ऋण के सम्बन्ध में किये गए भुगतान-- नागरिक एवं सेनिक सेवाएं--जहाज तथा 
वीमा-कम्पनियों श्रोर वेको के लाभ-तनिस्सारण विवाद की कुछ पग्राधारभूत 
मान्यताएँ--देश का (भोमिक) सीमान्त व्यापार--भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भौर 
प्राधिक समुद्धि । श्रान्तरिक व्यापार तटीय व्यापार--भान्त रिक व्यापार--भा रत 
के प्रधान व्यापारिक केन्द्र--व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार सगठन--भारत के 
वारिज्यिक सगठन । 


७ व्यापारिक समभौते २४८ 


साम्राज्य भ्रधिमान (इम्पीरियल प्रेफरेंस) भ्रानदोलन का इतिहास--साम्नाज्य 
भ्रधिमान के प्रति भारत का रुख--प्रोटावा समझौता--झोटावा समझौता. पक्ष-- 
श्रोटावा समझौता विपक्ष--बम्बई-लकाशायर टेकस्टाइल समभौता (मोदी लीज़ 
पेक्ट)--१६३४ का पूरक आग्ल-भारतीय व्यापारिक समकौता--भोटावा समभौत्ते पर 
घारासभा का विरोधी निर्शय--श्राग्ल-भारतीय व्यापारिक समभौता (१६३५)-- 
भारत-जापानी समभोते की उत्पत्ति (१६५४)--१६३४ के समभौते की घाराएँ-- 
१६३४ के भारत-जापानी समभौते की का्यं-विधि--नवीन जापानी-भारत व्यापारिक 
सममोता (१६३७)--१६४० का भ्रस्थायी समझौता--१६४१ का नया वर्मा-भारत 
व्यापारिक समभोता--द्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक समभझौतो की नई नीति । 


, चलार्थ और विनिमय (भाग १) २७२ 
ब्रिटिश-काल से पूर्व भारतीय चलार्थ (करेंसी )--प्रथम ग्रुग (१८०१-३५४)-- 
तीय काल (१८३४-७४)--तृतीय काल (१८७४-६३)--चतुथे काल (१८६३- 
'००)--भारत सरकार की वित्तीय कठिताइयाँ---विनिमय-दर की गिरावट का 
रतीय जनता पर प्रभाव--विनिमय श्र विदेशी पूजी में गिराव--यूरोपीय अधि- 
रियो की दशा--हृशल समिति की सिफारिशें--फाउलर समिति(१८६८)--दरव्य- 
बन्धी कठिनाइयो को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय--स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित 
पृू--१६९ ०७ श्र १६०८ का सकेट--स्वरां-प्रमाप प्रथवा स्वर्ण-विनिमय प्रमाप--- 
एुँ-विनिमय प्रमाप का स्वरूप---कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा-चेम्बरलेन श्रायोग । १६१४- 
) के युद्ध का भारतीय करेंसी पर प्रभाव : प्रथम युग (भ्रगस्त, १६१४ से फरवरी, 
१५ तक)--ह्वितीय काल (फरवरी, १६१५ से १६१६ के अन्त तक)--चाँदी के 
य में वृद्धि--सरकार द्वारा किये गए उपाय--बवैविगटन समिति--रिपोर्ट पर 
कार की कार्यवाही--रिवर्स कौंसिल की विक्री--सरकारी नीति की परीक्षा-- 
छेक्रयता की नीति (१६२१-२५) | भारतीय पत्र-मुद्रा : प्रारम्भिक इतिहास--नकद 
तान शोर कानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध--पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष--पत्र-समुद्रा 
क्षित कोष की झालोचना--१६ १४-१८ के युद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव--पत्र मुद्रा 
क्षित कोष का पुनर्तिर्माश--३१ मार्च, १६२५ श्रीर १६३५ के बीच पत्र-मुद्रा 
क्षित कोप की बनावट श्रौर स्थिति--नोट-प्रचलन श्र करेंसी की खपत्त । 


चलाथ और विनिमय (भाग २) २१७ 


कार्यरत हिल्टन यंग फकर्मीशन : स्कर-विनिमय प्रमाप के दोष--सुरक्षित कोप 
र शेष (वैज्ञेसिज)--विप्रेपित घनराशियो (रेमिटेंसेज) का प्रवन्ध--मुद्रास्फीति भौर 
'यो की वृद्धि--प्रविचारित एव व्ययशी ल पद्धति--भ्रान्तरिक बनाम बाह्य स्थिरता-- 
सु-पिण्ड प्रमाप--स्वर्ण की क्रप-विक्रय दरें--नोटो की परिवर्तनीयता--सुरक्षित 
प का एकीकरण शझौर बनावट । स्वरएं-पिण्ड बनाम स्वर्ण-फरेंसी प्रसाप : स्वरणं- 
खइ प्रमाप की झालोचना-भारत पें स्वरणं-करेंसी प्रमाप का पक्ष-श्रायोग के प्रस्तावों के 
रुद्ध भ्रत्य आपत्तियाँ । रुपये का स्थायित्व : स्थायित्व का श्रनुपात--विमति टिप्पणी 
मनट भ्राफ डिसेण्ट)--विनिमय दर के विवाद का परीक्षण--शनुपात (विनिमय दर) 
विवाद का तदनन्तर विकास (पअग्नैल, १६२७ से सितम्बर, १९३१ तक)--सरकार 
रा हिल्टन यंग झ्रायोग की रिपोर्ट का स्वीकरण--माचे, १६२७ का करेंसी एक्ट--- 
लिग भर स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रेतिक्रियाएँ--रुपये को १ शि० 
पें० से सम्बन्धित करना -- भारत से स्वरां-निर्यात--अन्ुपात का प्रइन भर रिज़र्व 
; विल--तये करेंसी श्रधिकारी के रूप में रिजव बेक प्राफ इण्डिया को विनिमय- 


दायित्व--प्रवमुल्यन का पक्ष श्रौर विपक्ष--श्रन्तर प्ट्रीय द्रव्यात्मक फोप श्रौर रुपये का 
सम-मूल्य-- रुपये का श्रवमुल्यन (सितम्बर, १६४६)--द्वितीय विद्वयुद्ध का भारतीय 
चलाय॑ (करेंसी) भ्रौर विनिमय पर प्रभाव--विनिमय-नियन्त्रश--त्वरां के आयात- 
निर्यात पर प्रतिबन्ध--साम्राज्य का ढालर सचय तथा युद्धोत्तर ढालर कोप (प्रम्पायर 
डालर पूल एण्ड पोस्ट-वार डालर फण्ड) - रुपये के सिवके को प्रचलन में वापस लेना 
श्रौर एक रुपये के नोट का प्रचलन--चौँदी के धिकको फे रजत-तत्त्व में कमी । 


१० भारतवषं में मूल्य ३५४ 

१८६१ से हुए मूल्य-परिवर्तनों पर एक विहगम हृष्टि--१५६१ से १८६३ 
तक--मूल्य जाँच समिति (मूल्य, १८६० से १६१२)--१६१४-१४ के युद्ध से पूर्व 
मूल्यों की वृद्धि के कारण--पूर्व श्रवसाद-काल तथा युद्ध-कऋाल (१६१४-१८) में मूल्य-- 
मुद्रास्फी ति--ऊँची कीमतों का प्रभाव--किसानो पर प्रभाव--उद्योगो पर प्रभाव-- 
ग्रामीण क्षेत्री तथा नगरो के श्रम्िक--स्थिर श्रामदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव-- 
भ्रवसाद श्रौर उसके बाद के समय में पूल्य--मूल्यो के बढ़ने के कारण झौीर प्रभाव-- 
सितम्बर, १६३९ के बाद कीमतें--ट्वितीय महायुद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में मूल्य 
परिवतंनो का प्रभाव । 


११ अधिकोषण बेकिंग और साख ३६६ 


भारतीय श्रधिकोषण का इतिहास--देशी भ्रधिकोष--देशी शभ्रधिकोप की 
बर्ताव स्थिति--पु रानी तथा नई श्रधिकोप-प्रणाली के एकीकरण की शभ्रावश्यकता -- 
देशी साहेकारो से सम्बन्ध स्थापित करने की रिज़र्व बेंक की योजना--भाघुनिक 
झधिकोष का उदय---प्रे सिडंंसी वेक--सुरक्षित कोप पद्धति--प्रेसिडेंसी वेको के कारो 
वार तथा विकास--विनिमय बेक (विदेशी वेक)--विनिमय-बेको के कारोवार तथा 
उनकी वर्तेमान स्थिति--विदेशी बेको पर प्रतिवन्‍्ध--भारतीय विनिमय बेक का 
श्रीगणेश--मिश्रित पूंजी के वेको का इतिहास- वेको का दिवाला-बेको का 
दिवाला निकलनें के कारणु--पर्याप्त नकद कोष का महत्त्वत-सम्मिलित पूजी वाले 
वेको की प्रगति--बैंक-सम्बन्धी नियमन--सशोधित इडियन कम्पनीज्ञ एबट (१६३६) 
में वेकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान--बेकिंग के नियमन हेतु हाल में की गई 
वैद्यानिक व्यवस्थाएँ--निकासी-गृह--पोस्टल सेविग वेक--१६१४-१८ के युद्ध का 
भारत-सम्बन्धी कारोबार पर प्रभाव-भारतीय द्रव्य-बाजार की विश्लेपत्ताएँ तथा 
बरुटियाँ--द्रव्य की दरो में अश्रामकता तथा गोलमाल--द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तगी 
(सीज़नल मोनेटरी स्ट्रिजेंसी)--हुण्डी के बाजार का भ्रभाव--हुण्डी के बाजार की 
वृद्धि करने के उपाय--केन्द्रीय बेक की उपयोगिता--इम्पीरियल बैंक की रचमा-- 


इम्पीरियल बेंक का विधान--इस्पी रियल बेक के का्ये---सावंजनिक संस्था के रूप में 
कार्य--इम्पी रियल वेक की भ्रालोचना के विषय--इम्पीरियल वबेक श्रॉफ इण्डिया 
सशोघन एक्ट, १६३४--रिजरव बेक श्रॉफ इण्डिया एक्ट, १६३४--रिजर् बेक के 
कार्य--वैक द्वारा किये जाने योग्य कारोबार--केन्द्रीय बेक-सम्बन्धी कार्यं-- वेक के 
सोटो का निर्गममन--रिजर्वे बेक के विदेशी विनिमय-सम्बन्धी दायित्व--श्रनुसूचित 
बेक--गैर-अनुसूचित वेक--रिज़र्व बेक तथा इम्पीरियल बेक--सुरक्षित कोप-- 
बेक की दर तथा साप्ताहिक व्यौरा--कृषि-सम्बन्धी साख विभाग--रिजर्वे बेक श्रॉफ 
इण्डिया कार्य रूप में--रिज़र्व॑ वेक श्रॉफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्ता- 
न्तरण) एक्ट, १६९४८--१६३६ के बाद भारतीय बेकिग--भ्रौद्योगिक वित्त--श्रौद्यो- 
गिक वित्त निगस अधिनियम, १६४८--सचय करने की प्रवृत्ति--संचय की प्रवृत्ति 
को दूर करने के उपाय--बेंकिग सुविधाशो का विस्तार--भारतीय बेकरो की सस्था । 


१२. वित्त और कर ४३८ 


परिचयात्मक विचार। आय के केन्द्रीय शीर्षक निराक़ाम्य (कस्टम) 
प्रशुल्क का इतिहास--युद्धकालीन तथा उत्तर-युद्धकालीन निराक्ताम्य प्रशुल्क-पद्धति-- 
केन्द्रीय उत्पाद-कर--आ्राय-कर का इतिहास--१६१४ से १६३६ तक के प्राय-कर में 
परिवततनों का साराश--१६३६ के पश्चात्‌ के परिवर्तंत--भ्राय-कर में सुधार-- 
कृषि-आय पर कर--नमक--भ्रफीम । राज्यीय श्राय के साधन: सालगुजारी-- 
आवकारी (एक्साइज़)--झाय के भ्रन्‍्य साधन-5प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के भ्रन्तगंत 
नये कर--ुद्धकालीन प्रान्तीय वित्त--भारत में सार्वजनिक व्यय--राज्य-व्यय की 
वृद्धि--राजकीय व्यय की समालोचना--युद्ध-काल मैं बढता हुश्ना रक्षा-व्यय (१६३६- 
४५)--तागरिक प्रशासन पर व्यय--कर का भार--कर-भार का वितरण-- १६३६ 
तक भारतीय वित्त पर विस्तृत विचार--घाटे के बजट--आधिक अवसाद तथा 
अवसादोत्तर-काल में भारतीय श्रर्थं-प्रबन्धन-- १६३९ के बाद से भारतीय श्रर्थ- 
प्रवच्ध--भारत में लोऋ-ऋण का सर्वेक्षण--ऋण-निष्कयण--स्टलिंग ऋण की 
वापसी--पौण्ड-पावना । प्रान्तीय भ्ौर केन्द्रीय सरकारो के बीच वित्तीय सम्बन्ध : 
१६१६ के सुधारो के पुर्व के वित्तीय सम्बन्ध--१६१६ के सुधारों के श्रन्तर्गंत 
पारस्परिक श्राथिक सम्बन्ध--मेस्टन परिनिर्णाय--प्रान्तीय श्रशदान का श्रन्त-- 
भारत में सघात्मक वित्त की समस्या--१६३५ के विधान के श्रतुसार केन्द्र भौर 
प्रान्तो के बीच के आय-स्रोतो का वटवारा--सर श्रॉटो निमेयर द्वारा वित्त-सम्बन्धी 
जाँच--प्रान्तों को सहायता--समभौते के सिद्धान्त--प्रान्तो द्वारा झ्ापत्ति--केन्द्र 
की आवश्यकताएं---प्रान्तो को प्लाय-कर का भाग अभिहस्तांकित करने में निमेयर- 
सूत्र में सशोधन--देशमुख परिनिर्णय--वतंमान प्रान्तीय अ्रथे-प्रबन्ध--राज्यीय 


पुनर्नि्माण वित्त रेल वित्त . सेपेरेशन कन्वेधन के श्रन्तर्गत रेल-विभाग के श्राधिक 
परिणाम | स्थानीय वित्त। रथानीय (गाँव-सम्बन्धी) बोर्ड--नगरपालिका-वित्त- 
स्थानीय सस्थाओ के अ्रपर्याप्प साधन-न्साघनों के अ्रपर्याप्त होने वा कारण-- 
साधनों की उन्नति । 


१३. बेरोजगारी ५३१ 


श्रध्याय का क्षेत्र | ग्रामीण वृत्तिहोनता दुभिक्ष झ्यौर दुभिक्ष-सहायता * 
दुभिक्ष का उत्तरदायित्व-दु्मिक्षों का आ्राथिक प्रभाव-दुभिक्ष-सहायता का 
इतिहास --दुभिक्ष की प्रकृति में परिवतन--कारग्यो का वर्गीकरण एवं उपचार-- 
प्रत्यक्ष कारण. उनका उपचार--दुमिक्ष-सुरक्षा श्रोर सहायता-कोप--महायता के 
लिए किये गए प्रयत्नो का विवरण-आ्रन्तिम कारण झौर उपचार । मध्यवर्गीय 
बेरोजगारी : समस्या का विस्तार-क्षेत्र--मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या की 
गम्भी रता झौर प्रसार--विशेप रूप से प्रभावित वर्ग-चृत्तिहीनता के कारण-- 
वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार वृत्ति-ब्यूरो--चृूत्ति-विनिमयालय (एम्प्लायमेंट 
एक्सरचेंज)--वे रोजगा री का सास्यिकीय सर्वेक्षण---प्रन्य उपचार--सप्रू (वृत्तिहीनताओ 
समिति । 


परिशिप्ट १--कर-जाँच-भ्रायोग की सिफारिशो और निष्कर्षो 


का सक्षेप (१६४३-५४) प््४8 
परिशिष्ट २--श्रर्थ-आयोग (फिस्कल कमीशन ) की रिपोर्ट 
का सक्षेप (१६४६-५०) ५५६ 


परिशिष्ट ३--ग्रामीण श्रधिकोषण-गअन्वेषण समिति (रूलर 
बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी ) १६५० की रिपोर्ट भ्द्भू्‌ 

परिशिष्ट ४--द्वितीय पचवर्षीय योजना की रूपरेखा भ्रू७१ 

परिशिष्ट ५--द्वितीय पचवर्षीय योजना--प्रारूप प्र्पोड 


्‌ 


खरड 


अध्याय ? 
चषेत्र तथा परिभाषा 


१, परिभाषा--भारत की मुख्य आर्थिक समस्याओ के अध्ययन और उनके सम्भावित 
कारणो तथा उन्हें सुलकाने के लिए किये गए या किये जाने वाले उपायो के विश्लेषण 
को समष्टि रूप से हम भारतीय अर्थशास्त्र के नाम से अभिहित कर सकते है । यह 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की श्राथिक स्थिति का अश्रष्यवन है । देश की आधिक स्थिति के 
परीक्षण में स्वभावत. दो बाते आ जायेंगी--एक तो सरकारी नीति की आलोचना अथवा 
प्रशसा और दूसरे इस श्राथिक दशा को सुधारने की योजताओों का निर्माण। यदि) 
हमारे अध्ययन का हृष्टिकोश बराबर राष्ट्रीय रहे तो हमारा प्रथम और अन्तिम लक्ष्य 
भारतीय जनो की भौतिक उन्नति ही होगा । सन्‌ १८७७ में सर जॉन स्ट्रैंची ने वित्त- 
विवरण पेश करते हुए इस सिद्धान्त का खण्डन किया था कि भारत*सरकार का कर्तव्य 
केवल भारतीय हितो का विचार करना है। वरतन्‌ उन्होने इस बात को स्वीकार किया 
था कि वह अपने देश के प्रति अपने कतंव्यो से बडा कोई अन्य कर्तव्य नही समभते-। 
यह वास्तव में उपनिवेश-नीति की एक प्रतिध्वनि-मात्र थी, जिसके अनुसार इगलैण्ड के 
समुद्र-पार स्थित उपनिवेशों और डोमिनियनो का मुख्य उद्दे श्य अग्रेजी हितो की सिद्धि 
ही था। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भ्रन्य स्वशासित 
डोमिनियनो की भाँति भारत भी अब अपने निजी हितो की हृष्टि से सबसे उपयुक्त 
नीति निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र है, भले ही वह कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहने 
का निरचय क्यो न कर ले । के 
२. दूसरा सम्भावित पअ्र्थ--उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कई कारणों से 'भारतीय 
अर्थशास्त्र' दव्द के औचित्य पर कभी-कभी सन्देह होता है। इनमे से एक कारण यह 
है कि यह शब्द साधारणतया स्वीकृत श्रर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों की ओर भी सकेत 
करता है, परन्तु किसी शब्द के एक विशेष प्रयोग को उचित वत्तलाने के लिए यह सिद्ध 
करना आवश्यक नही है कि उसका दूसरा अ्रर्थ होता असम्मव है । सच बात तो यह है 
कि भारतीय अर्थशास्त्र' शब्द के कम-से-कम दो अर्थ और हो सकते हे । इसका एक 
अर्थ यह हो सकता है कि “भारतीय अर्थशास्त्र”! आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक 
की भारतीय श्राथिक चिन्ताधारा का इतिहास है। सम्भवत ऐसे इतिहास का अध्ययन 
रोचक नही होगा, क्योकि इस चिन्ताधारा के क्रमबद्ध विकास का हमे पता नही है और 
उसकी प्रगति का कोई अ्रभिलेखन भी नहीं हुआ है । किसी एक शताब्दी के प्रचलित 
विचार परवर्ती शताब्दियो में भी लगभग उसी रूप में बने रहे हे। जो परिवर्तन हुए है 
वह आधुनिक युग में आने पर ही, झौर उसके मूल में पाश्चात्य प्रभावों की महत्ता 


२ भारतीय प्रर्थगास्त्र 


स्वीकार करनी पठती है। यह भी सम्भव है कि ऐसा इतिहास अविन्छिन्त न हो, 
क्योकि अ्रमेक स्थानों पर हमारी अज्ञानता के कार्य प्रवाह भग होगा । प्राज वस्लु- 
स्थिति यह है कि अपने प्रतीत इतिहास के कई कालखण्डो की परिस्थितियों एव 
विचार-पद्धतियो के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नही के बराबर है। परन्तु उन श्राक्षेपरों के 
कारण “भारतीय अरथज्ञास्त्र' शब्द का प्रयोग भारतीय आ्राथिक चिन्ताथारा के इतिहास 
के भ्रथ में करने में हमें कोई सकोच नही होना चाहिए। (यद्यपि उस श्रथ-विद्येप पा 
बोध कराने के लिए पूरे पद का प्रयोग करने से भ्रान्ति की कोर्ड गु जाइश नही रहती ।) 
३ तीसरी ब्यास्या--भश्रगर केवल भाषा की हष्टि से विचार क्रिया जाय तो 
“भारतीय भ्र्थगास्त्र' का अर्थ आथिक सिद्धान्तों की एफ नवीन पद्धति भी हो सकता 
है । यदि यह सत्य है कि भारतीय समाज और परिस्थितियाँ पाथ्चात्य समाज श्रीर 
परिस्थितियों से मूलत इतनी भिन्न हँ कि राजनीतिक श्रर्थमास्त्र की सामान्य आधार- 
भूत घारणाएँ इस देश में लागू नही होती तो ये सिद्धान्त पश्चिम में प्रचलित सिद्धान्तो 
से भिन्‍त होंगे। फिर भी चूकि एकान्तत भारतीय तथ्यों पर आवारित “अर्थशास्त्र 
नाम के किसी सर्वथा नवीन विज्ञान का अस्तित्व ही नही है, इसलिए भारतीय प्रर्ब- 
शास्त्र छव्द को इस विशेष श्रर्थ में प्रयोग करने की कभी झ्रावव्यकता न होगी । मानव- 
स्वभाव भारत में प्रधानत वैसा ही है जैसा कि पश्चिम में, श्रीर वे श्राधारभूत 
अनुमान, जिन पर राजनीतिक श्रर्थशास्त्र का निर्माण्ण हुआ है, श्रन्य स्थानों की भाँति 
भारत में भी लागू होते हैँ । यदि पश्चिम में पर्याप्त प्रबल श्रौर निरन्तर क्रिया- 
शील स्वार्थ-भाव श्रथ॑ंज्ञास्त्र का श्राधार माना गया है तो यह मानने के लिए कोई 
कारण नही है कि यहाँ लोग सामान्यतः आशिक भावना के बजाय परोपकार की 
भावना से प्रेरित होते हे । यही बात स्वतन्त्र प्रतियोगिता, श्रम तथा पूंजी की 
गतिमत्ता श्रादि श्रन्य धारणाओं के सम्बन्ध में भी है। यद्यपि भारतीय परिस्थितियों 
में ये धारणाएँ उसी निश्चय के साथ नही की जा सकती जैसे कि पड्चिम में, फिर 
भी वे पश्चिमी विचारको द्वारा विवेचित अर्थशास्त्र के सामान्य नियम निर्धारित 
करने में बहुत-कुछ सगत है, श्रौर भारत की झाथिक समस्याएँ समभकने में बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं। व्यावहारिक श्रर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाइचात्य भ्नुभव से भारत को अनेक 
शिक्षाप्रद बातें मिलती हूँ । 

मानव-प्रकृति स्वत्र एक-सी है और भ्रर्थशास्त्र मानव-प्रकृति की कुछ सावं- 
लौकिक विदिष्टताञ्रो पर निर्भर है। श्रतएव, वास्तव में “अथंशास्त्र' केवल एक ही 
हो सकता है, जिस तरह गणितशास्त्र, भौतिक-शास्त्र, रसायनशास्त्र सब एक-एक 
है। अत पाश्चात्य आथिक सिद्धान्तो से अवगत कोई विद्यार्थी भारतीय अशश्ञास्त्र 
की कोई पुस्तक भश्रर्थशास्त्र के नवीन सिद्धान्तों की खोज की झ्राशा से उठाता है तो 
उसे निराश होना पड़ेगा । अ्रधिक-से-अधिक अध्ययन के पश्चात्‌ उसे “'विभिन्‍्त रूपों 
में अथंशास्त्र की वस्तुगत एकता' (मार्शल) का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जायगा और 


साथ ही श्राथिक सिद्धान्तो की सापेक्षता के सम्बन्ध में भी उसका विचार खूब हृढ हो 
जायगा। 


क्षेत्र तथा परिभाषा रे 


। सारतीय अर्थशास्त्र : अध्ययन का एक अक्षग विषय--इस स्वीकृति से कि अर्थ- 
तास्त्र केवल एक है, हमारे लिए यह मानने में कोई बाघा नही है कि प्रत्येक देश की 
आर्थिक स्थिति का अलग-पगलग अध्ययन न केवल उचित है वरन्‌ अनिवार्य भी है। यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययन के श्रभाव सें आथिक नीति गलत समभी जा सकती 
है और वह देश के सच्चे हितों के लिए हानिकर हो सकती है । "भारतीय अर्थशास्त्र 
नयों अध्ययन का एक अलग विषय कहने से हमारा यही तात्पर्य है। फिर भी हमे यह 
सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि भारत की आ्राथिक परिस्थितियों का अध्ययन 
किसी भी प्रकार से अ्रन्य देशो के ऐसे ही अध्ययन से पूर्णतया भिन्‍न है । 

*. भारतीय अथंशास्त्र भारत के उदाहरणों सहित अर्थशास्त्र के नियमों का आख्यान 
मात्र नहीं है--भूमि, श्रम, प्रजी, उत्पादन, वितरण और विनिमय आदि सामान्य 
शीर्षको के अन्तर्गत भारतीय अर्थशास्त्र की विभिन्‍न समस्याओं का अध्ययन सम्भव 
है। इससे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि “भारतीय अर्थशास्त्र' केवल आर्थिक 
नियमों का एक विवरण है, जिसमें भारतीय आथिक जीवन के तथ्यो को उदाहरणो के 
रूप में समाविष्ट कर दिया गया है । इसमें सन्देह नही कि अपरिचित स्थितियो से दिये 
गए उदाहरणो की अपेक्षा भारत के उदाहरणो के साथ अर्णास्त्र के सिद्धान्तो को 
भारतीय विद्यार्थी अधिक आसानी से ग्रहण कर लेगा । फिर भी इसे “भारतीय भ्रर्थे- 
शास्त्र कहलाने का कोई श्रधिकार नही है। “भारतीय अर्थशास्त्र' पूरी तरह भारत के 
आशिक जीवन की स्थितियों और समस्याओं का ही एक तथ्यपरक अध्ययन है। अर्थ- 
शास्त्र के सिद्धान्तों का निर्देश वही तक उचित है जहाँ तक कि वे इन समस्याओ और | 
स्थितियों को समभने में सहायक हो । 

भारत के सम्बन्ध में इस प्रकार के अलग-झलग अध्ययन को हम 'भारतीय 
अर्थशास्त्र' कहते हे, ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रिटिश परिस्थितियों के ऐसे ही श्रष्ययन 
को हम “ब्रिटिश अर्थशास्त्र' कह सकते है । ब्रिटेन के झ्राथिक जीवन के विभिन्‍न रूपो 
जैसे बेकिंग (बेक-व्यवहार), मुद्रा, यातायात, कृषि झ्रादि के सिद्धास्त-प्रन्थ “ब्रिटिश अर्थ 
शास्त्र' से ही सम्बन्धित माने जा सकते हे । 
६. रानाढे का बहुमूल्य कार्य--उन्‍्तीसवी शताब्दी के अधिकाश भाग में देश की सर- 
कारी नीति अनावश्यक रूप से सिद्धान्तपरक थी। श्राथिक सिद्धास्तो के परिकाल्पनिक 
स्वरूप की उपेक्षा कर यहाँ की आथिक नीति प्रथ॑शास्त्र की लोकप्रिय भग्रेज़ी पाठ्य- 
पुस्तको में दिये हुए आथिक नियमों पर भ्राधारित थी। स्वतन्त्र व्यापार (772८ ॥:४०0८) 
इंगलेड के लिए हितकर था, अतएवं इस बात पर ज्ञोर दिया गया कि वह भारत के 
लिए भी हितकर होगा । राज्य-प्रततिपात (हस्तक्षेप न करने की नीति) श्रग्नेजी परि- 
स्थितियों के उपयुक्त थी, इसलिए कहा गया कि यह नीति भारत के लिए भी उतनी 
ही लाभप्रद होगी--यद्यपि भारत में व्यक्तिगत साहसोच्यम करीब-करीव था ही नही, 
और यदि था भी तो बहुत कम विकसित । सरकार द्वारा अर्थ॑णास्त्र के निष्कर्पो के 
लत का आग्रह कभी निरछल होता था तो'कभमी कपटपुर्ण । बहुत से विचारशील 
लोगो के मत से आर्थिक विपयो में सरकारी नीति भारत के सच्चे हित के लिए उप- 


है भारतीय श्रथंशास्त्र 


योगी न थी। इस नीति वर राजनीतिज्ञो ने श्राक्षेप किया | उन्होंने साम्राज्यवादी 
और ब्रिटिश हितो के लिए भारत के राष्ट्रीय हितों की झाहुति देने के लिए खुलकर सर- 
कार को दोपी ठहराया । श्रयश्ास्त्रियों ने भी इस नीति पर ग्राक्षेप किये, जिनमें स्वर्गीय 
न्यायमूर्ति रानाडे प्रमुख थे । रानाडे ने अपने सहज पाण्डित्य के बल जैसी सशक्त भौर 
प्राणवान भाषा में इस नीति पर झ्राथिक हृष्टिकोण से प्रहार किया उसकी समता कोई 
प्रन्य भारतीय लेखक नही कर सकता था । उन्होने यह सिद्ध करो का प्रयत्न किया कि 
राजनीतिक श्रथंशास्त्र के सैद्धान्तिक विश्लेषण के अनेक झ्ाधारभूत श्रनुमान भारत मे 
लागू नही होते, अ्रतएव यदि सरकारी नीति वास्तव में ठेश की आ्राथिक उन्‍तति करने के 
लिए है तो भारतीय परिस्थितियों की बहुत सी विश्येपताओ वो भ्रुलाया नही जा सकता । 
प्राय उद्धृत किये जाने वाले निम्नलिखित श्रन में वे सरकार द्वारा उपस्थित कुछ 
महत्त्वपूर्ण विशिष्ट लक्षणों की श्रोर सकेत करते है. क्योंकि यह अनुमान ( रानार्ड का 
सकेत व्युत्पन्न व्यक्तिवाद, स्वतन्त्र प्रतियोगिता, श्रम झ्रौर पजी की गतिमत्ता पादि 
श्रनुमानों की ओर है) श्रत्यधिक उन्‍नतिगील समाज में भी पूर्ण रुप से लागू नही होते, 
इसलिए स्पष्ट है कि हमारे जैसे समाज में मुख्य रूप से इनका अभाव ही होगा । हमारे 
यहाँ एक औसत व्यक्तिआनव, अधिकाण में आधिक मनुष्य के ठीक विपरीत होता है । 
जीवन में उसकी स्थिति निर्धारित करने मे परिवार तथा जाति श्रधिक प्रवल हैं। धन 
की इच्छा के रूप में स्वार्थ का अभाव नही है, किन्तु यह एकमात्र श्रौर प्रमुख प्रेरणा 
नहीं है। धन की खोज ही उसका एकमायर ध्येय नहीं है। कुछ परर्व-निश्चित क्षेंत्रो 
प्रथवा सघो के श्रतिरिक्त स्वतन्त्र तथा अ्रसीमित प्रतियोगिता की न तो श्राकाक्षा ही हैं 
श्र न योग्यता ही । रीति-रिवाज तथा सरकारी नियम प्रतियोगिता से कही अधिक 
प्रवल हैं और सविदे की श्रपेक्षा परिष्ठा (3:४६७७) का कही अ्रधिक निश्चयात्मक 
प्रभाव पडता है । पूजी तथा श्रम दोनो ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए 
गतिमान, जोखिम उठाने वाले तथा बुद्धिमान नही है । मज़दूरी एवं लाभ स्थिर है, न 
कि नम्य झौर परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होने वाले । जनसख्या श्रपनें ही नियमों 
का अनुसरण करतो है। बीमारी तथा श्रकालो से उसमें कमी होती रहती है, जबकि 
उत्पादन लगभग |स्थिर रहता है और एक वर्ष की श्रच्छी फसल दूसरे ग्राढे वर्षो में 
कमी पूरने के काम झाती है। इस प्रकार से निमित समाज में स्वयस्िद्ध प्रवृत्तियाँ 
केवल लागू ही नहीं होती, वरन्‌ वस्तुतः उचित दिल्ला से दूर पड़ती है। मापनीय समय 
के भ्रन्दर श्रपते व्यावहारिक झाचरण के कारणस्वरूप लोग परव॑तों के समुद्र मे बह जाने, 
घाटियो के भर जानें या सूर्य के ठण्डे हो जाने की बात भी कर सकते हे ।*' 

७, पाश्चात्य भ्रार्थिक सिद्धान्त तथा भारतीय अथंशास्त्र--उन्नीसवी शताब्दी के 
इगलैण्ड की सर्वथा भिन्‍न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त श्राधिक नोति का भारत में 
भ्रन्धानुकरण करने का प्रबल विरोध करके रानाडे ने अपने देश की महान्‌ सेवा की । 
इतने समय बाद श्राज उनके शब्दों पर फिर से विचार करने पर यह मानना पडता है 


१ एम० जी० रानढ़े द्वारा लिखित ए्येज्ञ ऑन इस्डियन शकनों मिक्स, द्वितीय उस्क्रण, पृष्ठ १०- 
११ में इंडियन पॉलिटिकूल श्कूनोमए शीर्षक लेख देखिए । 


साय प्रथा ५।९भात्रा थी 


क्र उन्होंने अशत इस धारणा को प्रचारित किया कि पाइचात्य आ्थिक सिद्धान्त 
परत की आथिक घटनाओं का आख्यान करने तथा आर्थिक उन्नति के उपाय सुभाने 
| बिलकुल वेकार हे । जहाँ तक रानाडे की इन धारणाओ का सम्बन्ध है, यह कहा 
ए सकता है कि व्यावहारिक सार्थक्ता और प्रभावशीलता के लिए वस्तुस्थिति को 
ढा-चढाकर कहने की आवश्यकता थी । उन दिनो सरकार राजनीतिक श्रर्थशास्त्र के 
एस्त्रीय रूप को अतिशय सम्मान देती थी जिसके लिए वह सार्वलौकिक प्रामारि|कता का 
7वा करती थी, और कभी-कभी किसी एक अ्रतिशयोक्ति को सुधारने का केवल एक 
ने उपाय होता है कि विपरीत दिशा मे भी अ्रत्युक्तियों का सहारा लिया जाय । रानाडे 
| यह ऐसे समय लिखा था जबकि व्यावहारिक प्रशनो को हल करने के लिए अर्थशास्त्र 
5 तथाकथित शाब्वत नियमों पर विश्वास करना एक सामान्य वात थी और सैद्धान्तिक 
तेष्कर्पों की ऐतिहासिक और आगमनात्मक अध्ययन द्वारा रक्षा करते की आव- 
यकता नहीं समझी जाती थी, जिससे कि इस वात का पत्ता चल जाय कि किसी 
वेशेष मानव-समाज से वे कहाँ तक लागू किये जा सकते हे। भारत में रानाडे का कार्य 
जर्मनी में फ्रेंडरिक लिस्ट की ऐसी ही सफलता से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फ्रे डरिक 
लेस्ट ने अपनी कृति 'नेशनल सिस्टम आफ पोलिटिकल इकानमी' (१८४२) में राज- 
वीतिक अर्थशास्त्र के मतबादो और तथाकथित सावेलौकिक सत्यो का हृढता से विरोध 
केया । उन्होने विशेषकर वर्तमान आश्िक पद्धति में सावंत्रिक सिद्धान्त का और स्वतस्त्र 
ग्यापार के परम मत का, जो कि उस सिद्धान्त के अनुरूप था, विरोध किया । “उन्होने 
राष्ट्रीय विचार को प्रधानता दी तथा परिस्थितियो के अनुसार--ग्रुख्यत उसके विकास 
की स्थिति के अनुसार-प्रत्येक राष्टू की विशेष आवश्यकताझों पर बल दिया ।'* 

बस्तुत रानाडे को मुख्य रूप से लिस्ट ((,5६) के लेखो से ही प्रेरणा मिली और अपने 
प्रुग में उन्होंने देश की वैसी ही बहुमूल्य सेवा की जैसे कि लिस्ट ने जर्मनी की। उन्होने 
इस विपय में एक शैली चलाई जो अपने लिए उपयुक्त समय के बहुत बाद तक चलती 
रही । उदाहरणार्थ, श्राजकल भी इस विचार से बहुत कम सगति है कि राजनीतिक 
अर्थशारत्र की शायद ही कोई धारणा भारतीय परिस्थितियों में लागू होती हो और 
'सुखवादी सिद्धान्त मे जहाँ-तहाँ केवल हेर-फेर की ही आवश्यकता नही है, वरन वह 
भारत के लिए बिलकुल प्रयोजनहीन हो जाता है ।* इस ढंग के विचार कभी-क्ी 
लोगो में यह धारणा फैलाते हैँ कि भारतीय आर्थिक समस्याओं के विशद्येप अ्रध्ययन के 
लिए एक विलकुल ही नवीन आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता है । वास्तव में भारतीय 
आधथिक समस्या्रों को हल करने के लिए हमें हर कदम पर पाइ्चात्य आर्थिक सिद्धान्तो 
की ही शरण लेनी पडेगी। यह भी सच है कि रानाडे के लिखने के वाद राजनीतिक 
श्र्थशास्त्र तथा भारत दोनो में ही रूप-परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक श्र्थशास्त्र अपने 
परिणामो के अनुमानशील स्वरूप को उचित रूप से बल देने लगा है तथा उनके 


१ “एन्ताश्कलोपीडिया मिटेनिका' के ग्यारहवें सत्करण में एफ० लिस्ट पर लेख पढिए । 


२ सन्‌ १६२६ मे मद्रास में हुई तृतीय भारतीय 'इकनॉमिक कान्फोंस” में पी० एन्स्पें द्वारा पढित 
लेख देखिए । ु 


६ भारतीय प्रथंशास्त्र 


लिए सार्वलौकिक पुप्टता की माँग करने में भी सावधान है ।१ घारणाओं में सुधार 
करके यह अ्रधिक मानवीय और व्यावहारिक हो गया है जिससे कि नियम यथार्थ स्थिति 
के अधिक अनुरूप हो सकें। अपनी प्राचीन वनावटी सादगी छोट देने से यह बहुत 
अधिक उपयोगी हो गया है। भारतीय परिस्थितियाँ भी वहत हद तक बदल चुकी 
हैँ और पाछ्वात्य स्थितियों के श्रधिक-से-प्रधिक निकट श्वाने की दिणा में बरावर तेजी 


से बढ रही हैं । 


९ “भर्थशास्त्र के सिद्धान्त कुछ ऐसे निश्चित निष्कर्ष नही प्रदान करते है जिन्हें नोति निर्धारित क्रते 
समय तुरन्त दी व्यवद्वार सें लाया जा सके | एक सिद्धान्त की अपेक्षा यह एक कार्य-म्णाली है, प््ा 
का उपकरण हैं तथा विचार करने की प्रविधि दे जो इससे युक्त व्यक्ति को सही सिष्कर्ष पर पहुँचने 
हि देती है ।-- फेम्बिज इकनॉमिक हेण्डबुक्स' क्षी सामान्य प्रस्तावना; जे० एम० केन्त द्वारा 


अध्याय २ 
भारत का भोतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन 


३, प्राकृतिक साधन और उनका सहत्त्व--किसी जाति के आर्थिक जीवन को निश्चित 
करने में प्राकृतिक साधनों का श्रतीव महत्त्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि जे० एस० 
निकल्सन का कथन है, इगलेड में उसके व्यापार तथा मिल-उत्पादनो की प्रधानता होने 
पर भी प्राकृतिक परिस्थितियाँ विशेष महत्त्व की है । तट और नदियाँ, लोहे और कोयले 
की खानो की सन्तिकटता, कम और जीतोष्ण जलवायु तथा भूमि की उवरा शक्ति अ्रब 
भी वहाँ राष्ट्र-सम्पदा के आधार हे । बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि के साथ प्रकृति के ऊपर 
मनुप्य का स्वामित्व भले ही बढता जाय, परन्तु इस प्रक्रिया की भी निश्चित सीमाएँ 
है और अन्त में मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों और पदार्थों पर ही निर्भर रहना पडेगा । 
श्रत भारत की ग्राथिक स्थिति के सम्बन्ध में हम अभ्रपना अध्ययन उसकी प्राकृतिक 
परिस्थितियो के सक्षिप्त वर्णन से प्रारम्भ करेंगे । 

२, भारत : क्षेत्रफल तथा जनसंख्या--भारतीय सघ का श्रेत्रफल १२,६६,६४० वर्गमील 
ओर सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार जनसख्या लगभग ३५.६ करोड है। उत्तर 
से दक्षिण तक देश की लम्बाई २००० मील है तथा पूरव से पश्चिम तक लगभग 
१७०० मील है। इस प्रकार भारत अपने में एक दुनिया है जो ब्रिटिश द्वीपसमृह की 
तेरह गुनी है और उसका क्षेत्रफल फ्रास और रूस के क्षेत्रफल को घटा देने पर शेष यूरोप 
के बराबर है। उसकी विस्तृत स्थल-सीमा लगभग ८२०० मील लम्बी है। तथा उसकी 
तटरेखा की लम्बाई लगभग ३५०० मील है। अभ्रत भारत को एक उप-महाद्वीप मानना 
उचित ही है। 

३. भौगोलिक अवस्थिति--भौगोलिक श्रवस्थिति जो सदैव ही महत्त्वपूर्ण होती है, 
आध्िक विकास की परवर्ती अवस्थाओ्रो के साथ और अधिक महत्त्वपूर्ण होती जाती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शेष दुनिया की अपेक्षा भारत की स्थिति अत्यन्त अनुकूल 
है। भारत पूर्वी गोलाद्ध के बिलकुल केन्द्र पर है तथा यहाँ से सभी दिशा्रो को जाने 
वाले व्यापारिक मार्ग हैं । विस्तृत समुद्री तटो के कारण समुद्री माग॑ उसके लिए सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे, और यदि उसके पास आवश्यक समुद्री उपस्कर हो जाये तो 
ससार के व्यापार का एक मुख्य सवाहक बनने की उसमें क्षमता है । 

४. वन्दरगाहों की न्‍्यूनता--भारत की एक कठिनाई ऐसे प्राकृतिक बन्दरगाहो का 
अभाव भी है जहाँ आधुनिक जहाज ठहर सके । ओखा, वम्बई मर्मागशो तथा कोचीन 


हट 


पद भारतीय अर्थगास्त्र 


को छीडकर पच्छिमी किनारे के सभी बन्दरगाह मानयून के समय में परिवहन के लिए 
करीब-क रीव बन्द ही रहते है । पूर्वी किनारे पर ऊँची-ऊँची लहने उठती हैँ तथा वहाँ 
कोई प्राकृतिक वन्दरगाह नहीं है । अत्यधिक व्यय से बनी हुई समुद्री दीवारो के निर्माण 
के पश्चात्‌ मद्रास के वन्दरगाह मे बहुत सुधार हो गया है। पूर्वी किनारे के कै-पिटे 
न होने के कारण जो कठिनाइयाँ हे उनको दूर करने के लिए दूसरा प्रयत्न यह था कि 
विशाखापटनम बन्दरगाह का विस्तार ग्रौर सुधार किया गया। यद्यपि कलकत्ता की स्थिति 
जैसे वहुत अच्छी है फिर भी हुगली नदी मे वनने वाली रेतीली रकफावटों फ्री कठिनाई 
रउसमें रहती है । चिटगॉव की दा भी इसी प्रकार की हे । अत यह बात सरलता से 
समभ में थ्रा सकती है कि भारत का अ्रथिकाश विदेशी व्यापार क्यों तीन वन्दरगाहों-- 
कलकत्ता, वम्वई, भ्रौर मद्रास--तक ही सीमित है। उनमें केबल बम्बरई प्राकृतिक 
बन्दरगाह है। वर्तमान श्रसन्‍्तोपजनक परिस्थितिया ऐसी सशक्त नीति की श्रावश्यकता 
की ओर स्पप्ट सकेत करती हैँ जिसका उद्देण्य अच्छे वन्दरगाहों की सरया में वृद्धि 
करना हो और जिसके अ्रन्तगंत नये बन्दरगाहों का निर्माण तथा पुराने बन्दरगाहों का 
पुनर्जीवन भी हो । समुद्री जहाजो की परिस्थिति भी बहुत श्रसन्‍्तोपजनक है, क्योकि 
समुद्री कार्रवाइयो की पुरातन परिपाटी के योग्य व्यापारिक जहाजी बेटा भी भारत के 
पास नही है । 

५, सचार-साधन--भारत फे मुस्य-मुख्य वन्दरगाह रेलो तथा सडऊ़ों के जाल द्वारा 
देश के व्यापारिक केन्द्रों से सम्बन्धित ही है ।* देशीय सचार ऊे सम्बन्ध में प्रायद्वी१ 
(दक्षिण भारत) की तुलना मे उत्तर भारत की परिस्थिति अ्रधिक श्रच्छी है। उत्तर 
भारत में नाव चलाने योग्य नदियाँ तो हे ही, इसके अतिरिक्त वहाँ के वडे-बडे मंदानो 
म रेले और सडकें वडी झ्रासानी से वन सकती हे जबकि प्रायद्वीप (दक्षिण भारत) की 
ऊँची-नीची तथा पहाडी भूमि में इस वारे मे वडी कठिनाइयाँ है जिन्हे बहुत व्यय करके 
ही दूर किया जा सकता है। जहाँ तक नाव चलाने योग्य नदियों का सम्बन्ध हे उत्तर 
भारत की स्थिति प्रायद्वीप से कही श्रधिक अच्छी ह | यातायात की सम्पूर्ण स्थिति 
का अधिक विस्तृत विवेचन दूसरे खण्ड में किया गया है । 

६ भौगोलिक अवस्थिति स जनित कठिनाइयो को दूर करने के प्रयर्न--भौगोलिक 
अवस्थिति की कठिनाइयो को दूर करने के सम्बन्ध में सैलिगमैन ने तीन प्रकार के सुधारों 
की चर्चा की है, श्र्थात्‌ (7) मनुष्य तथा पण का यातायात,(॥) विद्यू तूसचररा, तथा (॥) 
विचारो का आदान-प्रदान इनमें से पहले विपय का हमने उल्लेख मात्र किया है। विद्युत 
सचररा से सम्बन्धित प्रश्न पर इसी अ्रध्याय में बाद मे विचार किया जायगा (४३) । 
विचारो और जानकारी के झआादान-प्रदान | के सम्बन्ध मे डाक, तार, टेलीफोन तथा वे- 
तार के तार ने भौगोलिक स्थिति के महत्त्व को बहुत कम कर दिया हे, झौर वे 
आधुनिक व्यापार तथा श्रार्थिक कार्य-कलाप के महत्त्वपूर्ण अ्रग हो गए हे। इनमें से 
कुछ साधन जैसे डाक व तार, भारत में बहुत परिचित व विस्तृत हो चुके हैँ तथा याता- 
यात के साधनों के सुधारों के साथ इन्होने देश के श्राथिक जीवन को अनेक प्रकार से 
१ प्रिन्सिपल ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी, वाल्यूम १ पु० ६६ । 
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बदल दिया है। जिस प्रकार शेष दुनिया से भारत अब अलग नही है उसी' प्रकार गाँव 
का एकाकीपन भी अधिकतर अतीत की बात हो गई है । तो भी भारत व्यापारिक जान- 
कारी के प्रसार के लिए बेतार के तार के प्रयोग में अब भी पिछडा हुआ है और कुछ 
बडे शहरो को छोडकर टेलीफोन का प्रचार भअ्रभी बहुत्त कम हुआ है । 
७, भारत के तीन स्पष्ट विभाग--भारत स्पष्ट रूप से तीन भागो में विभाजित है. 
() भारत का प्रायद्वीप जो कच्छु की पश्चिमी सीमा से लेकर दिल्‍ली तक और दिल्‍ली 
से लेकर कलकत्ता तक फैली हुई रेखा के नीचे के भाग को समाहित करता है, (7) 
हिमालय और प्रायद्वीप के बीच सिन्ध और गगा का मैदान जो दुनिया मे समतल 
भूमि की कृषि का सबसे बडा क्षेत्र है, और (77) गगा के मैदान के शीप रूप में हिमालय 
पव॑त श्रेणी । 
८. दक्षिणी प्रायद्वीप--यह एक ऊँचा पठार है जिसे सिन्धु और गगा के मैदान से विन्ध्या- 
चल और सतपुडा परव॑त-शेणी --वचीची पहाडियो और खडे ढालो की एक रेखा--अलग 
करती है। इसके दोनो पाब्वों में तटीय पर्वत-श्रेणियाँ हे, जिन्हे पश्चिमी घाट और पूर्वी 
घाट कहते है । इनसे से पश्चिमी घाट केही बडा है और एक अविच्छित्न विशाल समुद्री 
दीवार है जिसमे दक्षिणी सिरे से दो सौ मील के अ्रन्तराल को छोडकर न तो किसी श्राकार 
की घाटियाँ ही है श्लौर न उसे चीरकर नदियाँ ही बहती हे । पूर्वी घाट इतने कठिन नही 
है। उनमें चौडी-चौडी घाटियाँ हे जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि 
नदियों द्वारा प्रायद्वीप के निकास को बगाल की खाडी से मिलाती है। बम्बई प्रान्त में 
समुद्र की ओर समुद्र और परिचिमी घाट के बीच स्थल की केवल एक सकरी पट्टी है। इस 
कारण समुद्र की ओर से देश के अन्तर में प्रवेश कठिन हो गया है---यहाँ तक कि मानसून 
के बादल भी पहाड़ी अवरोध पर अपनी नमी छोडने के लिए विवश हो जाते हैँ और 
इस तरह अन्तर्भाग में सूखा और अकाल की सम्भावना बढ जाती है। पूर्वी घाट और समुद्र 
तट के बीच काफी जगह है। पूर्वी घाट की निचली श्रेशियों के ऊपर से मानसून बडी 
सरलता से अन्तर्भाग में छा सकते हें। इसके परिणामस्वरूप नदियों से प्राप्त निचली 
उपजाऊ भ्ृृमि से प्रायद्वीप के पूर्वी भाग घती आबादी का पोपण करते हे और इस 
सम्बन्ध में उनकी तुलना उत्तर के मैदानों से की जा सकती है । 

प्रायद्वीप का घरातल सामान्यतया ऊबड-खाबड तथा चट्टानी है और जड्भलो 
से ढकी हुई पर्वत-शिखर और पर्वत-श्रेणियों से युक्त है। इसमें भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार 
के हृश्य और वनस्पतियाँ पाई जाती हे । पूर्व में नीची पहाडियो के नीचे घान का क्षेत्र 
फला है, पच्छिम में ज्यो-ज्यो भूमि ऊँची होती जाती है--क्योकि प्रायद्वीप पच्छिम से 
पते की ओर एक मकान की छत की तरह झुका हुआ है--तथा श्रपेक्षाकृत कम वर्षा 
वाले क्षेत्र मिलते हूं, घान का स्थान ज्वार-बाजरा ले लेते हे और वृक्षहीन पठारी भूमि 
पर कपास पैदा की जाती है। 
<. सिन्छु-गंगा का सैदान--यह मैदान पूर्णतया नदियों और उनके द्वारा जमा की 
हुई मिट्टी से बना है । दो दिशाओं में बहते हुए नदियों के दो क्रम इसके आर-पार फैले 
हुए हैं। पच्छिम की पाँच नदियाँ जिनसे पजाव नाम बना, पाकिस्तान में सिन्‍्धु नदी के 
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निचले भाग में मिलकर भ्रव सागर में गिरती हूँ । पूर्व की श्रोर सात भ्रन्य वडी-बदी 
नदियाँ, जिनमे गगा और ज़मुना भी सम्मिलित है, गगा में मिलकर वगाल की सखाडी में 
गिरती हें । समुद्र के निकट इनमें ब्रह्मपत्र भी मिल जाती है जो पूर्व से श्रामाम की घादी 
से बहती हुई श्राती है । इन नदियों द्वारा जमा की हुई मिट्टी वगाल की खाडी के ऊपर 
मुहाने का धीरे-धीरे विस्तार कर रही है जिस पर कलकत्ता घहर वसा हुआथा है । 

१० हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदिया--हिमालय की नदियाँ सामान्यत वारहमासी 
है, क्योकि उन्हे गरमियों में भी हिमालय की पिचलती हुई बर्फ से प्रचुर मात्रा में पानी 
मिलता है। चौडे मंदानों से बहती हुई ये नदियाँ श्रपने दोनो ओर उपजाऊ भ्रूमि वाले 
भूखण्ड बनाती हू । अत इसमें कोई आश्चर्य नही कि उपजाऊ नदीपात्र प्राचीन प्रार्य- 
सम्यता के केन्द्र रहे हे और श्राज भी देश के प्राकृतिक घान्यागार बने हुए हे । इनमें से 
कुछ नदियाँ जैसे गगा और सिन्धु नौ-चालन के योग्य है और उन्होने रेलो के चलने से 
पहले वारिज्य के वडे सवाहको का काम किया है । यही नदियाँ सिंचाई की भी पोषक है 
जिन पर पजाब शौर उत्तर प्रदेश की खुशहाली निर्मर है। इसके विपरीत प्रायद्वीप 
को महत्त्वपूर्ण नदियाँ मानसून के समय बडे वेग से बहती है परन्तु गरमियों में सूखकर 
पोखर-मात्र रह जाती हूँ । उनमे से श्रनेक सकरी घाटियो में से वहती हे जिसके कारण 
उनमें नाव नही चलती । इनकी घाटियों में समय-समय पर पानी के अ्रभाव को दूर 
करने के लिए एक भिन्‍न प्रकार की और मेहगी सिंचाई की योजना बतानी पडी, जिसके 
अन्तर्गत वर्षा के पानी को एकश्रित करने के लिए बड़े-बड़े जलाणयो का निर्माण जरूरी 
हो गया । 

११, हिमालय प्रणी--सिन्धु और गगा के मैदान पर हिमालय छाया हुआ है । इसकी 
कुछ चोटियाँ ३०,००० फीट तक ऊँची हें । २००० मील लम्बी पर्वत-श्रेणियाँ भारत 
को एशजिया से अलग करती है । इसमें १,२५० मील की लम्बाई में हिमालय का 
विस्तार है। हिमालय की बर्फ के घुलने से वडी-ब्डी नदियों को पानी मिलता है, 
जिससे उत्तरी भारत के मंदानों की सिंचाई होती है। हिमालय के दोनो सिरो पर 
पर्वतो के फैलाव में यकायक परिवर्तन हो जाता है, पूर्व और पच्छिम के बजाय वे 
उत्तर और दक्षिण में फैलने लगते हूं और हिमालय के साथ वे भारत के मैदान को 
तीन ओर से--अफगानिस्तान, विलोचिस्तान और वर्मा की ओर ते--बन्द कर देते 
है। एक अभेद्य सीमावरोध के रूप में उसका राजनीतिक महत्त्व तो है ही, इसके 
अतिरिक्त वर्षा, हवाओ, गरमी, सरदी, नमी और वनस्पति पर अपने प्रभावों के द्वारा 
हिमालय आर्थिक दशाओ्रो पर भी बहुत श्रसर डालता है । 

१२ भौगोलिक तथा जलवायु-सम्बन्धी विभिन्नताएँ--भारत के विभिन्‍न भागों में 
भौगोलिक झौर जलवायु-सम्बन्धी बडी असमानताएँ है । “उत्तर में बरफीले क्षेत्रों से 
घिरे हुए ऊँचे-ऊँचे विज्ञाल पर्वत तथा शान्‍्त एकान्त हिमखण्ड हैं। उनके चरणों पर 
तदीपात्रों के विस्तृत क्षेत्र हे जो रेतीले, सूखे और सूर्य से भुलसे हुए, या खेती किये 
हुए तथा भाष की तरह नम वातावरण से गीले हे । दक्षिण की ओर बडा मध्यवर्ती 
पठार फैला हुआ है जिसके जगलो में श्रव भी आादिनिवासियों की तितर-बितर हुई 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ११ 


जातियाँ विद्यमान हे । इसके पश्चिमी पादव में हिन्द महासागर की श्रोर उन्मुख 
विच्छिन्त पर्वतमाला तथा दुर्ग की रूपरेखा की तरह के पर्वतों का पृष्ठ भाग है। 
दक्षिण में ऊँचे हरे-भरे क्षेत्रों के सरल गोलाकार ढाल हे ।१ “उदाहरण के लिए, यदि 
किसी ने भारत के सम्बन्ध में दक्षिणी बंगाल में जानकारी प्राप्त की हो तो उसके 
लिए भारत स्थिर नमी श्रौर गरमी का देश है जहाँ भरपूर वनस्पति, नदियाँ, तालाब, 
घान के खेत, नारियल, थोडे से शहर तथा भीरु प्रकृति के व्यक्तियो की घनी श्रावादी 
हैं । अगर कोई आगरा और अमृतसर को देखे 'तो प्रृथ्वी के अत्यधिक नम और हरे- 
भरे देश के बजाय गरमियो के प्रारम्भ मे हम उसे अत्यधिक भूरे रग का तथा सूखा 
पाएंगे, वह एक ऐसा देश लगेगा जो गरमी में भट्टी से निकलते हुए गरम भोको की 
तरह की हवाओं से भ्रुलसा हुझ्ना तथा जाडो में शीत और स्फूर्तिदायक जलवायु से 
युक्त है। बगाल की उष्ण प्रदेशीय वनस्पति के स्थान पर हमें हजारो वर्गमील भूमि 
शीतोष्ण प्रदेशों की पैदावार--गेहूं और जौ--से ढकी मिलती है ।* वह प्रसिद्ध गहरो, 
शानदार स्मारको तथा हृष्ट-पुष्ट और बलवान लोगो का देग लगता है । 

मौसम-शआस्त्र की हृष्टि से दुनिया के किसी भी भाग की तुलना में भारत में 
अधिक विभिन्‍नताएँ हे । इस देश में उष्ण तथा जीतोष्ण प्रदेशों का मौसम वडी 
विलक्षण रीति से एक साथ मिलता है। बाहर के दो समीपवर्ती भागों से भारत 
प्रभावित है। उत्तर में हिमालय पव॑त-श्रेणी और अफगानिस्तान का पठार मध्य 


; एशिया की जलवायु को दूर रखकर उसे भहाद्वीपी जलवायु प्रदान करते हे, जिसकी 


किन 


विशेषताएँ भूमि से चलने वाली हवाएँ, वायु की अत्यधिक शुष्कता, दैनिक तापक्रम 
की बडी सीमा और वर्षा का न होना है। दक्षिण में समुद्र उसे समुद्री जलवायु प्रदान 
करता है जिसकी विश्येपताएँ तापक्रम की समानता, दैनिक तापक्रम की छोटी सीमा, 
वायु की भ्रत्यधिक नमी और बहुघा वर्षा होना है । जाडे की ऋतु में दक्षिणी भारत 
की तुलना में पजाब का औसत तापक़्म ३० डिग्री कम रहता है। पजाब, उत्तर प्रदेश 
और उत्तर भारत की जलवायु रिवीयरार की ठण्डी और सूखी जलवायु से मिलती- 
जुलती है । दक्षिणी भारत में पूर्वी किनारे की श्रपेक्षा पच्छिमी किनारे की 
जलवायु अधिक गरम है। सबसे अधिक तापमान कृष्णा नदी के उद्गम के समीप पाया 
जाता है। समुद्र की निकटता के कारण कलकत्ता, बम्वई और मद्रास मे एक-सी 
जलवायु है। कलकत्ता में जीत ऋतु भी होती है जो दूसरे प्रेसीडेन्सी शहरो मे नही है, 
परन्तु साथ ही वहाँ की ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत अधिक असह्य होती है ।९ 

१३. भारत में ऋतुएं--सरकारी तौर पर पजाब में ग्रीण्ण ऋतु १४ मार से प्रारम्भ 
होती है और उसके वाद जून में वर्षा प्रारम्भ होने तक तपती हुई पृथ्वी पर सूर्य की 
अग्तिमय किरणो के कारण तापमान बढता जाता है। इस मौसम मे प्रायद्वीप के भीतरी 


१ इम्पीरियल गजेटियर, वाल्यूम १, ए० १ । 


> सर जे० स्ट्राची, 'इण्डिया, इटस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस', चौथा संस्करण, पु० ३-४ । 
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१० भारतोय अशथंश्ञास्त्र 


मिचले भाग में मिलकर अरव सागर में गिरती हूँ । पूर्व की भ्रोर सात अन्य बडी-बडी 
नदियाँ, जिनमें गगा श्रौर ज़मुना भी सम्मिलित है, गगा में मिलकर बंगाल की खाडी में 
गिरती हूँ । समुद्र के निकट इनमें ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है जो पूर्व से श्रामाम की घाटी 
से वहती हुईं श्राती है । इन नदियों द्वारा जमा की हुई मिट्टी वगाल वी खाड़ी के ऊपर 
मुहाने का घीरे-धीरे विस्तार कर रही है जिस पर कलकत्ता शहर वसा हुआ है। 

१० हिमालय सथा प्रायद्वीप की नदियाँ--हिमालय की नदियाँ सामान्यत बारहमासी 
है, क्योकि उन्हे गरमियों में भी हिमालय को पिवलती हुई वर्फ से प्रचुर मात्रा में पानी 
मिलता है। चौडे मंदानों से बहती हुई ये नदियाँ अपने दोनों शोर उपजाऊ भ्रूमि वाले 
भूखण्ड बनाती हैं । श्रत इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उपजाऊ नदीपात्र प्राचीन झ्ार्य॑- 
सम्यता के केन्द्र रहे हे ओर भ्ाज भी देश के प्राकृतिक धान्पागार बने हुए है । इनमें से 
कुछ नदियाँ जैसे गंगा श्रौर सिन्धु नौ-चालन के योग्य है और उन्होने रेलो के चलने से 
पहले वारिज्य के बडे सवाहको का काम किया है| यही नदियाँ सिंचाई की भी पोषक है 
जिन पर पजाव श्रौर उत्तर प्रदेश की खुमभहाली तिर्भर है। इसके विपरीत प्रायद्वीप 
की महत्त्वपूर्ण नदियाँ मानसून के समय बड़े वेग से वहती हे परन्तु गरमियों में सूख़कर 
पोखर-मात्र रह जाती है । उनमें से अनेक सेंकरी घाटियों में से वहती हैं जिसके कारण 
उनमें नाव नहीं चलती । इनकी धाटियों में समय-समय पर पानी के अभाव को दूर 
करने के लिए एक भिन्‍न प्रकार की श्ौर महंगी सिंचाई की योजना बनानी पडी, जिसके 
अन्तर्गत वर्षा के पानी को एकत्रित केरने के लिए बड़े-बड़े जलाअयो का निर्माण जरूरी 
हो गया । 

१. द्विमालय स्षणी--सिन्धघु और गगा के मैदान पर हिमालय छाया हुआ है । इसकी 
कुछ चोटियाँ ३०,००० फीट तक ऊँची हें । २००० मील लम्बी पर्वत-श्रेणियाँ भारत 
को एशिया से अलग करतो हैं । इसमें १,२५० मोल की लम्बाई में हिमालय का 
विस्तार है। हिमालय की बर्फ के घुलने से वडी-वडी नदियों को पानी मिलता है, 
जिससे उत्तरी भारत के मंदानो की सिंचाई होती है। हिमालय के दोनो सिरो पर 
पर्वतो के फैलाव में यकायक परिवर्तन हो जाता है, पूर्व और पच्छिम के बजाय वे 
उत्तर और दक्षिण में फैलने लगते हू. और हिमालय के साथ वे भारत के मैदान को 
तीन ओर से--अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान और वर्मा की शोर से--बन्द कर देते 
हैं। एक अभेद्य सीमावरोध के रूप में उसका राजनीतिक महत्त्व तो है ही, इसके 
अतिरिक्त वर्षा, हवाओ, गरमी, सरदी, नमी और वनस्पत्ति पर श्रपने प्रभावो के द्वारा 
हिमालय आशिक दक्षाओ्रों पर भी बहुत अ्रसर डालता है। 

४२ भौगोलिक तथा जलवायु-सम्बन्धी विभिन्नताएँ--भारत के विभिन्‍न भागों में 
भौगोलिक और जलवायु-सम्बन्धी बडी असमानताएँ हे । “उत्तर में बरफीले क्षेत्रो से 
घिरे हुए ऊँचे-ऊँचे विशाल पवेत तथा झान्त एकान्त हिमखण्ड हैं। उनके चरणों पर 
नदीपात्रों के विस्तृत क्षेत्र हे जो रेतीले, सूखे और सूर्य से मुलसे हुए, या खेती किये 
हुए तथा भाष की तरह नम वातावरण से गीले हे । दक्षिण की और बडा मध्यवर्ती 
पठार फैला व्था डे जिसके जगलो में अब भी आदिनिवासियों की तितर-बितर हुईं 


) 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ११ 


जातियाँ विद्यमान हे । इसके पश्चिमी पाइ्व में हिन्द महासागर की ओर उन्मुख 
विच्छिन्त पर्वतमाला तथा दुर्ग की रूपरेखा की तरह के पर्वतो का पृष्ठ भाग है । 
दक्षिण में ऊँचे हरे-भरे क्षेत्रों के सरल गोलाकार ढाल हें ।१ “उदाहरण के लिए, यदि 
किसी ने भारत के सम्बन्ध में दक्षिणी बगाल में जानकारी प्राप्त की हो तो उसके 
लिए भारत स्थिर नमी और गरमी का देश है जहाँ भरपूर वनस्पति, नदियाँ, तालाब, 
धान के खेत, नारियल, थोडे से शहर तथा भीरु प्रकृति के व्यक्तियो की घनी आवादी 
हैं ।' अगर कोई आगरा और अमृतसर को देखे 'तो पृथ्वी के अत्यधिक नम और हरे- 
भरे देश के बजाय गरमियो के प्रारम्भ मे हम उसे अत्यधिक भूरे रग का तथा सूखा 
पाएंगे; वह एक ऐसा देश लगेगा जो गरमी में भट्टी से निकलते हुए गरम भोको की 
तरह की हवाओ्ो से क्ुलसा हुआ तथा जाडो में गीत और स्फूतिदायक जलवायु से 
युक्त है। बगाल की उष्ण प्रदेशीय वनस्पति के स्थान पर हमें हजारो वर्गमील भ्रूमि 
शीतोष्ण प्रदेशो की पैदावार-गेहें और जौ--से ढकी मिलती है ।* वह प्रसिद्ध शहरो, 
शानदार स्मारको तथा हृष्ट-पुष्ट और बलवान लोगो का देश लगता है । 

मौसम-शास्त्र की दृष्टि से दुनिया के किसी भी भाग की तुलना में भारत में 
अधिक विभिन्‍नताएँ हे । इस देद् में उष्ण तथा भीतोण्ण प्रदेशों का मौसम बडी 
विलक्षण रीति से एक साथ मिलता है। बाहर के दो समीपवर्ती भागों से भारत 
प्रभावित है। उत्तर में हिमालय पर्व॑त-श्रेणी और अफगानिस्तान का पठार मध्य 
एशिया की जलवायु को दूर रखकर उसे महाद्वीपी जलवायु प्रदान करते हे, जिसकी 
विशेषताएँ भूमि से चलने वाली हवाएँ, वायु की अत्यधिक शुष्कता, दैनिक तापक्रम 
की बडी सीमा और वर्षा का न होना है। दक्षिण में समुद्र उसे समुद्री जलवायु प्रदान 
करता है जिसकी विद्येषताएँ तापक्रम की समानता, दैनिक तापक्रम की छोटी सीमा, 
वायु की अत्यधिक नमी श्र बहुधा वर्षा होना है । जाडे की ऋतु में दक्षिणी भारत 
की तुलना में पजाब का झौसत तापक्र्म ३० डिग्री कम रहता है। पजाब, उत्तर प्रदेश 
और उत्तर भारत की जलवायु रिवीयरा३ की ठण्डी और सूखी जलवायु से मिलती- 
जुलती है। दक्षिणी भारत मे पूर्वी किनारे की अपेक्षा पच्छिमी किनारे की 
जलवायु अ्रधिक गरम है। सबसे अधिक तापमान कृष्णा नदी के उद्गम के समीप पाया 
जाता है। समुद्र की निकटता के कारण कलकत्ता, वम्बई और मद्रास में एक-सी 
जलवायु है । कलकत्ता में शीत ऋतु भी होती है जो दूसरे प्रेसीडेन्सी शहरो में नही है, 
परन्तु साथ ही वहाँ की ग्रीष्म ऋतु अ्रपेक्षाकृत भ्रधिक असह्य होती है । ४ 
१३. भारत में ऋतुएँ--सरकारी तोर पर पजाब में ग्रीष्म ऋतु १४ मार्च से प्रारम्भ 
होती है और उसके बाद जून मे वर्षा प्रारम्भ होने तक तपती हुई पृथ्वी पर सूर्य की 
अग्निमय किरणों के कारण तापमान वढता जाता है। इस मौसम मे प्रायद्वीप के भीतरी 


१ इम्पोरियल गजेटियर, वाल्यूम १, ० १ । 


२ सर जे० स्ट्राची, 'इण्डिया, ध्वस एडमिनिस्ट्रे शन एण्ड प्रोग्रे स', चौथा सस्करण, पु० ३-४ । 
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श्र भारतीय ग्र्थभ्रास्त्र 


भाग और उत्तरी भारत वहुत गरम हो जाने हे और तापमान की विपरीतता उत्तरी और 
दक्षिणी भारत के वीच न होकर भारत के भीतरी भाग और समुद्री किनारे व उनके 
समीपवर्ती क्षेत्रों के मब्य होती है । दक्षिण और मध्य प्रदेश का भ्रधिकाश भाग श्रत्य- 
घिक गरम क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, यद्यवि मई में श्रधिकतम तापमान उत्तरी- 
पश्चिमी राजपुताना तया दक्षिण-पश्चिमी पजाब में पाया जाता है। भारत में उन 
स्थानों में जहाँ ऋतुओ की स्पप्ट परिभाषा दी जा सऊती है, तीन ऋतुएँ होती हे. (3) 
सूखा श्रीर सरद मौसम ( शीत त्र॒तु ), जब उत्तरी व्यापारी हवाएँ चलती हे तथा 
उत्तर के प्रान्तों को छोडकर जहाँ कभी-कभी मामूली चक्रवात श्राते है, वर्षा बहुत थोड़ी 
या बिलकुल नही होती, ([7) वर्षा ऋतु, जो दक्षिणग-पश्चिमी मानसून के प्रवेशन्‍्सहित 
अति उप्ण श्रौर कप्टकारक है, (77) ग्रीप्म ऋतु जो वर्षा के पूर्व होती है। वर्षा 
बहुधा अचानक तूफान के साथ श्राती है । 
१४. वर्षा--सालाना श्रौसत वर्षा चेरापूजी के ४६० इच की वर्षा से लेकर राजस्थान 
के कुछ भागो की ३ इच की वर्षा तक होती है । जलवायु के हष्टिकोश से भारतीय 
ग्रायद्वीप एशिया के बृहत्‌ मानसून क्षेत्र का एक भाग है तथा इस क्षेत्र के अन्य भागों 
की तुलना में यहाँ मानसून का नियन्त्रण अधिक पूर्णेता से प्रकट है । पारिभाषिक अर्थ 
में मानसून शब्द का प्रयोग हवाओं के परिवर्तत या उलटाव के लिए किया जाता है जो 
सम्पूर्ण मानसून क्षेत्र में होता रहता है तथा वर्ग को दक्षिण-पश्चिमी मानसून तथा 
उत्तर-पूर्वी मानसून दो स्पष्ट भार्गों में विभाजित करता है । वास्तव में दक्षिगा-पश्च्मी 
मानसून दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक ह॒वाझों का विस्तार मात्र है जो भूमव्य रेखा को पार 
कर दाहिनी शोर मुडकर दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ वन जाती है । जुलाई तक इनका क्रम 
भारत में पूरी तरह स्थापित हो जाता है। ये हवाएं ःक्षिणी भारत, गगा के मुहाने 
ओर गगा की घाटी में क्रण दल्षिएण-पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व से श्राती है । 
सिन्धु नदी का भाग इन हवाओं की पहुंच का श्रन्तिम तथा हठने का प्रथम स्थान है । 
इससे वहाँ पर वापिक वर्षा बहुत कम है । पश्चिमी घाट तथा हिमालय पर भारी वर्पा 
होती है, यहाँ तक कि भूमि को बचाने के प्रयत्न करने पडते हे । सितम्बर में मानसुन 
का वेग तेजी से कम होने लगता है और लगभग १५ सितम्बर के वाद उत्तर- 
पश्चिमी भारत के श्रधिकाश भागों में वर्षा नहीं होती । उसके पीछे हल्की 
उत्तर-पूर्वी हुवा चलने लगती है जो उत्तर-पूर्वी मानसून कहलाती है तथा जिसका 
विस्तार बगाल की खाड़ी तक है। मानसून के नियन्त्रण के कारण भारत में वर्षा 
नियतकालिक हो गई है और इस कारण जलवायु-वर्ष को हम इस प्रकार विभाजित 
कर सकते है (प्र) दक्षिएु-पक्षिमी मानसून की ऋतु--(7) आधे जून से आधे सित- 
स्वर तक--साग_ का मौसम, (77) भ्राधे सितम्बर से आधे दिसम्बर तक-- 
' उत्तर-पूर्वी मानसून की ऋतु (7) जनवरी और 
जूत--गरम मौसम । एक वर्ग की फसलें वान, 
तथा सरद ऋतु में काटे जाते है । इसे 
" गेहूँ, जौ, तिलहन श्रादि मानसून की 
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समाप्ति पर आधे सितम्बर में बोये जाते हे तथा जनवरी और माचे में काटे जाते 
हैँ । इसे रबी की फसल कहते हे । 
१४, चर्षा का महत्व--यह सम्पूर्ण भारत की जलवायु और कृषि का सामान्य वर्णन 
है । यद्यपि देश के किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में इसमें हेर-फेर करना होगा, परन्तु 
सामान्य रूप से देश के मौसम में वर्षा का महत्त्व इससे स्पष्ट हो जाता है, जिसके परि- 
माण, वितरण तथा समय के परिवर्तत लाखो मनुष्यो की विपन्तता या सम्पत्तता का 
कारण होते है ।* कदाचित्‌ दुनिया के श्रन्य किसी भाग में वर्षा का जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर इतना प्रभाव न होगा जितना कि भारत मे। यहाँ के जीवन का श्राधार 
कृषि है जिसका गस्तित्व वर्षा पर निर्भर है और वर्षा पूर्णातया दक्षिण-पश्चिमी मान- 
सून पर निर्भर है, जो देश की कुल वर्षा के €० प्रतिशत का कारण है । इस हृष्टि- 
कोण से उत्तर-पूर्वी मानसून की अपेक्षा दक्षिण-पद्चिमी मानसून कही अधिक महत्त्वपूर्ण 
है और वह एक घुरी की तरह है जिस पर समूचा भारतीय जीवन आधारित है । 

भारत में वर्षा की विशेषता यह है कि वह निरन्तर और निश्चित रूप से नहीं 
होती । उदाहरण के लिए इगलण्ड में वर्ष के किसी भी समय वर्षा की आ्राशा की जा 
सकती है, परन्तु भारत में वर्षा कुछ निश्चित ऋतुओ तक ही सीमित है । अधिकाज्ञ में 
भारी वर्षा होती है और पत्ती" ज़मीन के विना सोखे हुए ही बह जाता है जिससे जमीन 
में नमी की कमी, भूमि का कटाव आदि उत्पन्न हो जाते है । 

निम्न विभाजन विभिन्‍न स्थानों की वाधिक वर्षा की असमानता के आधार पर 
किया गया है - (॥) वे क्षेत्र जिनमे सदेव निश्चित रूप से वर्षा होती है। इनमें श्रासाम, 
पूर्वी तथा दक्षिणी बगाल, अरव सागर और पश्चिमी घाट के नीचे की तटीय पट्टी तथा 
प्रायद्वीप के धुर दक्षिण से सूरत जिले की दक्षिणी सीमा तक के भाग सम्मिलित हे, (॥) 
कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ १० इच से ३० इच तक वर्षा होती है जेसे उदयपुर, अजमेर 
तथा परिचिमी घाट को छोडकर वम्बई का दक्षिणी भाग, (१7) सूखे वर्षा वाले क्षेत्र 
जिनमें बिना सिंचाई के कृषि सन्दिग्ध और कही-कही अ्रसम्भव है, जैसे पश्चिमी राज- 
पृताना, आदि । 
१६. जलवायु--भारत की जलवायु के सम्बन्ध मे सामान्य कथन असम्भव है, क्योकि 
जैसा हम देख चुके हे, उसकी सीमाओं के अन्दर उष्ण या शीतोष्ण प्रदेशों में पाई 
जाने वाली जलवायु का कोई भी रूप पाया जाता है। फिर भी मुख्यतया भारतीय 
जलवायु श्रद्ध -उष्ण या अद्ध-अयनवृत्तीय कही जा सकती है, क्योकि शीतोष्ण प्रदेशों 
की जलवायु के शक्तिवर्धक प्रभावों के विपरीत यह जलवायु मनुष्य को उत्साहहीन 
करती है तथा श्रपेक्षाकुत उनके स्वास्थ्य और शरीर को हीन बनाती है । भारतीय 
श्रमिको की तुलना में यूरोप के श्रमिकों की श्रेष्ठ कार्यक्षमता का कम-से-कम एक कारण 


अ्रधिक भ्रनुकूल जलवायु है। इस सम्बन्ध में यद्यपि हमें जलवायु के प्रभाव की अति- 
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१. वर्ष में कई महीने भारत की जीवन-परीक्षा होती है और कभी-कभी ही वह दडमुक्त होता हे । 


“श्ल० सी० ४० नोल्स द्वारा उद्ध त, “दी इकनॉमिक डिवेलपमेण्ट ऑफ द शिटिश ओवरसीज एम्पाइर, 
प्र० २७८ 


१४ भारतीय अ्रथंभास्त्र 


शयोक्ति नही करनी चाहिए परन्तु साथ ही उसे स्वीफार अवश्य करना चाहिए । 
१७ झार्थिक उन्‍नति के सन्दर्भ में उष्ण जलवायु--वहुधा कहा जाता है कि 
अयनवृत्तीय देशो में प्रकृति मनुष्य को जीवन-वापन के साधन भ्रपेक्षाकृत सरल प्रयलों 
से ही दे देती है ( जबकि शीतोप्ण प्रदेशों की भ्रपेक्षा उप्ण (अश्रयनवृत्तीय) प्रदेशों के 
मनुष्यो की आवश्यकताएँ भी कम होती है ) तथा उसमें सतत प्रयत्न, विचार और ४ 
वक्तियों के भरसक प्रयोग के प्रति भ्ररुचि उत्पन्त कर देती है | इसके ब्रिपरीत भीतोप्ण 
प्रदेशों में प्रकृति कजूस है और बिना कठोर परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता । 
काम करना सभी के लिए पझ्ननिवार्य होने फे कारग श्रम को स्वतन्त्रता, प्रतिप्ठा 
और भ्रच्छा पारिश्रमिक भी मिलता है। जाटों के सरद श्ौौर तूफानी होने के कारगा 
भोजन, वस्त तथा प्राश्न य-सम्बन्धी बातों पर उससे पहले गरमियों में ही विचार करना 
आवश्यक होता है। इन क्षेत्रों में रहने का मूल्य सावधानी से नियोजित श्रनवरत कठोर 
परिश्रम है श्रौर यह एक उच्च कोटि की सम्यता की उन्नति में सहायक है । 

प्रो० कार-सॉण्डर्स ने इस मत का विरोध किया है कि जब प्रकृति के उपहार 
सरलता से प्राप्य होते हे तो श्राथिक प्रगति और सम्यता पिछड जाती है| इसके 
विपरीत उनका विचार है कि “जिन प्रदेशों मे उपयोगी पदार्थ ग्रुण एवम्‌ मात्रा में बहु- 
तायत से मिलते है वहाँ उनके उपयोग देखने की भ्रधिकेतम सम्भावना होती है तथा 
वहाँ कुशलता में बद्धि होने पर प्रति व्यक्ति उपलब्धि श्रधिकतम होगी। इसलिए जितनी 
अधिक उरव॑रता होगी उतनी ही कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है ।'१ कुछ 
भी हो, भारत की उष्ण जलवायु और उर्वरता ने ही गत युगो में विशाल सम्यता के 
विकास में कोई रुकावट नहीं डाली । श्रत श्राज भारतीयों के पिछडे तथा उदासीन 
होने का कारण, जो उनके स्वभाव की विश्येपताएँ हो गई हे, जलवायु या प्रकृति की 
प्रचुरता न होकर कुछ श्रौर ही है । 
१८. घन--भारत के झत्यन्त बहुमूल्य प्राकृतिक साधनों में उसके विश्ञाल वनो की भी 
गिनती है । देश के वनो की प्रकृति ऊँचाई भौर वर्षा पर निर्मेर है। जहाँ वर्षा अ्रधिक 
होती है वहां सदा हरे रहने वाले ताड, महीन पत्तियों वाले पेड, वास श्रौर रवड के 
वृक्ष भादि है । इससे कम वर्पा वाले क्षेत्रों में चौडी पत्तियों वाले वन दिखाई देते है 
जिनमें सागोन, साल तथा अन्य प्रकार के कीमती पेड होते हे । इससे भी कम वर्षा होने 
पर वनस्पति छितरी होती जाती है तथा बबूल, इमली आदि के वृक्ष पाये जाते है । 
हिमालय में भ्र्द्ध उष्ण से लेकर आर्कटिक तक की दशझ्ाएँ पाई जाती हूं तथा ऊँचाई 
के अनुसार वहाँ अनन्‍नास, देवदार, अखरोट तथा बाँस आदि पाये जाते हे । यह प्रत्येक 
देश का अनुभव है कि वनो की उत्पत्ति और पुनरुत्पत्ति की प्रक्रिया जिससे कि जगल 
बने रहते हे मनुष्य को नष्ट करने की शक्ति की तुलना में वनो को जीवित रखने में 
असमर्थ है, श्रत देश के हित में जगलों को बुरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए 
सरकार को विशज्ञेप उपाय करना श्रावश्यक हो जाता है| किसी देश में वबनो को किस 
सीमा तक सुरक्षित रखा जाय, यह प्रश्त कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर है, जैसे 


१. २० एस० कार-लॉण्डव, द पापुलेशन प्रॉब्लम, पु० ४२२ । 
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देश की सस्थिति, उसकी संचार-व्यवस्था, वनो के अतिरिक्त भूमि को अन्य प्रकार से 
अ्रयोग में लाने की सम्भावनाएँ, आबादी की सघनता, विनियोग के लिए प्राप्त पू जी 
आदि, परन्तु फिर भी सर्वमान्य धारणा यही है कि भारत के वन बहुयूल्य राष्ट्रीय 
सम्पत्ति हे और उनका उचित सरक्षण भारत सरकार का एक प्रमुख आथिक कार्य है । 
१६, वनों की उपादेयता--मनुष्य और प्रकृति की अर्थ-व्यवस्था में वनो की प्रत्यक्ष 
और परोक्ष उपयोगिता है। वनो के परोक्ष प्रयोगों में से ये है * (4) वन जलवायु को 
अधिक समान बना देते हे, वायु की नमी में'सापेक्षिक वृद्धि करते हे तथा वर्षा होने में 
सहायता करते हे, (77) वे जल की पृर्ति को नियमित रखने में सहायता करते हे, सोतो 
को अधिक स्थायी रूप से पानी देते हे, प्रबल बाढो को रोकते है तथा नदियों में पाती के 
बहाव को निरन्तर बनाये रखते हे, (॥77) वे भ्रूमि के कटाव को रोकते हे और उसके 
उपजाऊपन में वृद्धि करते हे, क्योकि वे खनिज-भूमि से भी वनस्पति की खाद बनने 
में सहायता करते हे, (77) वे हवा के वेग को कम करते है, निकटवर्ती क्षेत्रो की सरद 
और गरम हवाओ से रक्षा करते हे और पशु, पक्षियो तथा शिकार के जानवरों को 
आश्रय देते हे, (५) कुछ विशिष्ट परिस्थितियो में वे देश के स्वास्थ्य को बढाते है 
और उसकी रक्षा में भी मदद करते है, (५१) वे देश के सौन्दयं में वृद्धि करते हे तथा 
जन-साधारण पर स्वस्थ कलात्मक प्रभाव डालते हूँ । 
वनो की प्रत्यक्ष उपयोगिता मुख्यतया उनकी उत्पादन वस्तुओं के कारण है, 
जैसे लकडी, ईंघन तथा विभिन्‍न उद्योगो के लिए कच्चा माल । विश्येषकर भारत में 
उनका दूसरा मुख्य उपयोग जानवरो के लिए चरागाहो की सुविधा है, परन्तु यह बन- 
सरक्षरा से बहुत बाधक हो सकता है । इन दोनो आवश्यकताओं की पूति के लिए 
भारत में यह तरीका भ्रपनाया गया है कि जगलो का कुछ भाग चरने के लिए एकदम 
बन्द कर दिया जाता है, कुछ भाग कुछ जानवरो--जिनमें भेड, बकरी, ऊेट शामिल 
हे--के चरने के लिए बन्द कर दिया जाता है और बहुत वडा भाग हर तरह के जानवरों 
के चरने के लिए खोल दिया जाता है। 
साधारण वर्षो में बन्द रहने वाले क्षेत्र कमी और भ्काल वाले वर्षो में चारे 
का सुरक्षित भण्डार हो जाते हे। उस समय उन्हे पशुंशो के चराने के लिए खोल 
दिया जाता है या घास काटकर उन जिलो को भेजी जाती है जहाँ उसकी भ्रत्यधिक 
आवशच्यकता होती है। प्राय यह शिकायत सुनने में आती है कि भारतीय वन-प्रशासन 
वनो के सरक्षण और विकास के प्रति उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए ग्रामीण 
जनता की जरूरतों को जितनी सहानुभूति दे सकता है उतनी नही देता । वन-विभाग 
और प्रत्यक्ष रूप से किसानो की उन्नति से सम्बद्ध कृषि तथा सहकारिता जैसे विभागों 
के बीच विरोधी हृष्टिकोशो को मिटाने के लिए अधिक निकट सामजस्य वाब्छनीय 
है । यय्यपि वन-विभाग का मुख्य कार्य वन-सरक्षण और विकास-कार्य ही है, परन्तु 
हमें यह न भूलना चाहिए कि कृषि के सहायक रूप में भी इसका महत्त्व है। इसका 
कारण यह है कि वन किसानो की तमाम आ्रावश्यकताओो की पूतति कर सकता है जैसे 
इंधन देकर, जिससे कि गोबर की खाद को जलाया न जाय । घर बनाने के लिए तथा 
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श्रन्य आवश्यकताओं के लिए लकठियाँ, पश्ुओं के लिए चारा और चरागाह भ्रादि ऐसी 
सुविधाएँ है जिनके भारतीय किसान शताव्दियों से श्रादी हो चुके है। और इन पर 
एकाएक रोक लगाने से वे वुरा मानते है, क्योकि उसे वे स्वेच्छाचार और प्रनावश्यक 
रूप से कठोर मानते हे । 

वनो के प्रशासन में किसानो के सजग हृ्टिकोश भर वनो की उपयोगिता 
बढ़ाने के लिए क्पि श्रायोग ने ये सिफारिश की थी (२) प्रत्येक प्राल्स मे बन श्रायोग 
अ्रधिकारी की नियुक्ति की जाय जिसका प्रमुस कार्य वनो से सम्बन्धित उद्योगों को 
विकसित करना हो | इसका किसानो, विशेषकर वनो के पास रहने वालो के लिए बहा 
महत्त्व है। (२) वनो का पुनर्वर्गीकरण, वडा प्रदेश या इलाका जिसके अन्तर्गत व्याव- 
सायिक तथा जलवायु और भौगोलिक कारणो से आवश्यक वन हों, छोटा प्रदेश या 
इलाका जिसके श्न्तर्गत छोटे-मोटे वन, ईंधन वाले बन, गांव की वेकार जमीन तथा वन 
हों । बन-विभाग के श्रधीन वन-क्षेत्रों को, मद्रास सरकार की तरह सम्रुचित रूप से 
किन्‍्ही चुनी हुई ग्रामीण समितियों श्रथवा पचायतों के श्रधीन कर दिया जाय । (३) 
वन और क्ृपि-विभाग के सम्बन्ध को और घतनिष्ठ करने के लिए वनाधिकारियों को 
कृषि-विद्यालयो में श्रल्पकालीन शिक्षा दी जाय ।*१ 
२०, वन सरक्षण--भारत मे अग्रेजी राज्य से पूर्व झताब्दियो तक वनो को श्रसावधानी 
से नण्ट करने का क्रम चलता रहा। विदेशी शासन के श्रारम्भिक वर्षो में अनेक कारणो 
से बनो को प्रत्यधिक नष्ट किया जाने लगा। इसके विभिन्‍न कारण जनसस्या की 
वृद्धि, पश्ुसख्या की वृद्धि, कृषि का चिस्तार, और रेलो के लिए ईंपत और लकडी की 
माँग आदि है । आखिरकार, सरकार इस श्रसावधानी के साथ किये जाने वाली क्षति 
को रोकने के प्रति सजग हुई और १८५४ में लगभग लार्ड डलहौज़ी के शासन-काल 
में वबनो की सुरक्षा के लिए पहले संगठित प्रयत्न किये गए । उस समय वम्बई, मद्रास 
और वर्मा में वन-सरक्षक होते थे । इसके बाद शीघ्र ही भ्रन्‍्य नियुक्तियाँ भी की गई 
श्रौर १५६४ में बनो के इन्मपेक्टर जनरल के अ्रधीन एक संगठित राजकीय विभाग 
की स्थापना की गई । तब से भारतीय वन-विभाग विकसित होता रहा श्ौर श्रव वह 
भारतीय संघ के लगभग १४ प्रतिशत भाग का नियन्त्रण करता है। १८६४ में भारत 
की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्र जारी किया, जो सरकार की वन्त-तीति का 
आधार है । इसके अनुसार वन चार विभागों में विभाजित किये गए। (१) वे वन 
जिनकी सुरक्षा जलवायु थौर भौगोलिक कारणो से झावद्यक है, (२) वे वतन जिनसे 
व्यापारिक उहंच्यों के लिए मूल्यवान लकडियाँ प्राप्त होती हे, (३) छोटे-छोटे वतत जो 
सच्चे अर्थों मे वत है, परन्तु जिनमें तिम्त कोटि को लकडियाँ अथवा अ्रच्छी किस्म की 
कम लकडियाँ होती हे, भौर (४) घास के मैदान और चरागाह जो नाम-मात्र के लिए 
ही वन है ।* 
२१. भारत सें वनो के ज्षेत्र--सन्‌ १६४६-५० में समस्त भारत के १२,६६,६४० 


१ कृषि आयोग रिपोर्ट, १६२८, पैरा २२7६-३३ । 
२ कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा २१५ । 








रा 
् 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन १७ 


वर्गमील क्षेत्रफल में से १,६४,८३५ वर्गंमील या लगभग १५ प्रतिशत वन-्क्षेत्र था ।* 


इस वन-प्रदेश में १३०,५४१ वर्गमील आरक्षित वन, २४,०८७ वर्गमील में सुरक्षित 
वन और २७,३६६ वर्गमील में अवर्गकृत राजकीय वन थे ।* प्रयोक्ताओं के श्रधिकार 
पर सरकार के घटते हुए नियन्त्रण के अनुसार वन क्रमश आरक्षित, सुरक्षित और अव- 
गंक्ठित सरकारी वनो में विभाजित है । सन्‌ १९४६-५० में विभिन्‍न राज्यो में वनो की 
सापेक्षिक महत्ता निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है । तालिका से यह स्पष्ट 
हैं कि मध्यप्रदेश इस सम्बन्ध में नेतृत्व कर रहा है। दूसरा स्थात मध्य भारत और 
आसाम का है । वम्वई, मद्रास और वगाल उनसे बहुत पीछे है । 





बन क्षेत्र का वन क्षेत्र का 
राज्य राज्य के क्षेत्रफल राज्य राज्य के क्षेत्रफल 

से अनुपात से अनुपात 

मद्रास श्३ ६ आसाम २३,४७४ 

वम्बई १४.६ हैदराबाद १३ 8 

पश्चिमी बगाल ८.७ जम्मू और काश्मीर ११ ९ 

उत्तर प्रदेश छ, ९ मध्य भारत २३ ६ 

'पजाव १२ ३ मैयर्‌ १५ ६ 

विहार | ३४ अजमेर । ३० 

डडीसा १७१ कु , ४१३ 

मध्य प्रदेश । २७.६ अण्डमन और निकोबार ६८ १ 





भारत में बडे-वडे वन-क्षेत्र पहाडियो में स्थित हे, परन्तु मैदानों में भी कृषि- 
क्षेत्रो के बीच-बीच में वन फैले हुए है । ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि वनो का 
अन्तर्राज्यीय वितरण असामान्य है । साथ ही वहुत सा क्षेत्र तो बेकार जमीन का है, 
जिसमें पेड लगभग हे ही नहीं । वनो की इन विशेषताओं के कारण सम्पूर्ण आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति कठिन हो जाती है । 
२२. वन-प्रशासन का उद्देश्य--वन-प्रशासन का उहंब्य यह है कि वनो को अति 
उपयोग के खतरो से बचाया जाय और साथ-ही-साथ उनकी उत्पत्ति-क्षमता बढाई जाय । 
सरकार इन दोनो उहं श्यो की पूर्ति मे बहुत सफल हुई है। वन-विभाग के प्रथम पचास 


' वर्षो में वन-अर्थशास्त्र के अनुसघान के महत्त्व को मान्यता नही दी गई, और अलु- 


ि>ण्यो 


संघान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी कोई खास कदम नही उठाया । 
सेन १६०६ में देहरादून में वन-अनुसधान सस्थान (फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट) 


* की स्थापना हुई। सन्‌ १६१८ के भारतीय श्रौद्योगिक आयोग की सिफारिशो के अनु- 


चार उसका समुचित विस्तार किया गया और अब यह वन-अनुसघान के प्रत्येक पहलू 
पर खोज करने में समर्थ है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से महत्त्वपूर्ण खोज-कार्य 
6 अपन 6 2 पक लटक 8 3 

२. स्टैटिस्टिकुल ऐब्स्टरेवट १६५१-५२, पु० ५४६ के आधार पर । 

२, श्रवर्गीक्तत राजकीय वनों के अन्तगेत अ्रनधिकृत एवम्‌ बेकार भूमि, जो बहुधा वृत्नविद्ीन होती है, 
भी सम्मिलित को जाती है । अ्रतर्व उपयुक्त आखड़े पूर्णतया जगली क्षेत्र का प्रतिनिषित्व नहीं करते । 


कह 
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किये गए तथा वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान में लगातार उन्नति हुई जिससे बहुत 
हद तक वनो की उत्मत्ति का पूरा और पहले से श्रच्छा उपयोग हो सका । 
२३ भारतीय घनों से कच्चे माल की प्राप्ति--विभिन्‍्त उद्योगो के लिए श्रावश्यवा कच्चे 
माल की पूति और बहुत से लोगो को जीविका प्रदान करने में भारतीय जगलो भ्रौर 
वनो का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाथ है । उदाहरण के लिए हम वनों में रहने वाली अधि- 
काश जनसख्या को ले सकते हे जो प्रत्यक्ष रूप से वनो की पैदावार से श्रपनी जीविका 
चलाती है । वनो के समीप रहने वाले श्नेक लकडी काटने वाले, भरा चलाने वाले, 
वोफा ढोने वाले, कारीगर झादि व्यक्ति बहुत बडी सस्या में बनो में या उत्तके श्रास- 
पास काम करते है। श्रन्त में वनों के कच्चे माल से वस्तुएं बनाने वाले जैसे बढई, 
पहिया बनाने वाले, नाव बनाने वाले, रस्सी बुनने वाले, चमडा कमाने वाले, तथा 
लाख बनाने वाले आदि भी है । 
२७ वर्नों के प्रमुख भौर गौण उत्पादन--जगलों की उत्पत्ति दो मुख्य भागों में विभा- 
जित है--(१) प्रधान उत्पत्ति जैसे इमारती लकडी तथा ईवन, (२) गौण उत्पत्ति 
जिसमें लाख, चमडा कमाने की वस्तुएं, तेल, तारपीन श्रौर गोद भादि है । भारतोय 
जगलो की गौर उत्पत्ति का महत्त्व बढ़ता जा रहा है श्रीर उनमें से कई ने तो विश्व 
के बाज़ारो में अपना स्थान बना लिया है। अनुसघान कार्य का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
यह सिद्ध कर देने में है कि सवाई श्र भावर घास, जो पहले कलकत्ता के अग्रेज़ो की 
मिलो में काम में लाई जाती थी, के श्रतिरिक्त बाँस से भी कागज़ की लुगदी वनाई जा 
सकती है। और वाँस के विस्तृत क्षेत्रों के कारण आवश्यक कागज को यही बनाने का 
काम भारस्म किया जा सकता है। इन सम्भावताओं को विचार में लाकर ही टैरिफ 
बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भारतीय कागज की बाँस की लुगदी के व्यवसाय को 
सरक्षरा प्रदान किया गया था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कृषि आयोग ने 
प्रत्येक राज्य में वन उपयोग अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की थी ताकि वन- 
उद्योगो का विकास उसकी खास जिम्मेदारी बना दी जाय ।* 
२५ भारतीय वनों की जमता--सन्‌ १६१४-१८ के विश्वयुद्ध में मेसोपटामिया में तैनात 
झग्रेज़ी फौजो की आवश्यकताझो की पूर्ति के लिए भारत को अपने साधनों पर निर्भर 
रहना पडा । इस विशेष उद्ेध्य की पूर्ति के लिए सम्रुचित पैमाने पर किये गए विशेष 
प्रयत्नों ने भारतीय जगलो की अप्रत्यक्ष सम्भावनाओं को स्पष्ट रूप से सबके सामने ला 
दिया और वन-उपयोग ने एक नये युग का आरम्भ किया। द्वितीय युद्ध में इनके उपयोग 
के लिए और भी प्रोत्साहन मिला । 
२६. भूगर्भ-रचना--किसी भी देश के भुगर्भीय सर्वेक्षण में सतही और निचले परतो की 
मिट्टी पर विचार किया जाता है । झव हम पहले भांरत की सतह वाद मिट्टी पर विचार 
करेंगे और उसका भन्तर मुख्य प्रकार की मिट्टियो से बताएँगे जो तीन प्रकार की भूग- 
भीय रचना के कारण होता है । 

0 (६) नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के मुखड बहुत विस्तृत और कृषि-कार्ये के 
१० हपि आयोग रिपोर्ट, पैरा २२४ । 


ाणक 


कै 
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लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह भ्रूखड ग्रुजरात, राजपूृताना, पजाब, उत्तर प्रदेश और 
बगाल के अ्रधिकाश भाग तथा मद्रास राज्य के गोदावरी, कृष्णा और तजौर ज़िलो 
में फैले हुए है । नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की विभिन्‍न चौडाई की एक पट्टी प्रायद्वीप 
के पूर्वी और पश्चिमी किनारो पर फैली हुई है जो नदियों के डेल्टो पर चौडी होती 
गई है। नदियों वाली मिट्टी के प्रदेश जहाँ पर वर्षा मध्यम परिमारों में हर जगह होती 
है, विशेषकर सिन्धु और गगा के मंदान, जिनकी मिट्टी अधिक मात्रा में भुरभ्षुरी, पर्याप्त 
रासायनिक तत्त्वो से युक्त और सरलता से जोती जा सकती है, रवी और खरीफ की 
अधिकाश फसल उसाने में समर्थ हे । 

(२) दक्षिणी भाग वम्बई और मद्रास के श्रधिकाश भाग, (पहले के) सम्पूर्ण 
बरार प्रान्त, मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर के तिहाई भाग और हैदराबाद के पश्चिमी 
भाग से मिलकर बना है। इस क्षेत्र की मिट्टी कई प्रकार की है और उसकी उवेरा 
गक्ति भी असमान है । रुई पैदा करने वाली असली काली मिट्टी, दक्षिणी भाग में 
पहाडियो के नीचे ढालू जगहों में फैली हुई है । स्थिति के अनुसार उसकी गहराई में 
श्रन्तर पडता जाता है और जहाँ वह बहुत गहरी है वहाँ नदियों द्वारा लाकर जमा की 
गई है। नर्मदा और तताप्ती की घाटियो में मिट्टी अधिक गहरी होने के कारण भारी 
वर्षा होने पर जमीन काम करने योग्य नही रह जाती और तब यह रवी की गेहूँ, चना 
श्रौर तीसी तिलहन फसलो के लिए प्रयोग की जाती है। दक्षिण प्रदेश की काली मिट्टी 
जो खरीफ में मुख्य फसलों के तौर पर रुई और ज्वार पैदा करती है, ३ या ४ 
फुट गहरी है और उसमें चूना मिला हुआ है। नीचे की मिट्टी में काफी चूना मिला 
होने और पथरीली ककरीली होने के कारण नीचे की चट्टानो के लिए पर्याप्त बहाव 
सम्भव हो जाता है । 

(३) शेप मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है, जो पूरे मद्रास, मैसूर, दक्षिणी-पूर्वी, 
वम्बई और आधे पूर्वी हैदराबाद और मध्यप्रदेश के दो तिहाई भाग को घेरे हुए है। 
यद्यपि प्राय इसमें रासायनिक तत्त्वों का अभाव है और कमजोर फसले ही पैदा होती 
है, क्विर भी इसके कुछ प्रकार जैसे मद्रास भर मैसूर की लाल मिट्टी तथा लाल और 
भूरी चिकनी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। बीच के दर्जे की उपजाऊ मिट्टी भी कई 
प्रकार की पाई जाती है। काफी गहराई वाली मिट्टी में सिंचाई से लाभ हो सकता है| 
जहाँ नहर की सिंचाई सम्भव है वहाँ चावल को मुख्य फसल की तरह पैदा किया जा 
सकता है । तालाबो और कुओ की सिंचाई से अ्रन्य किस्म की मूल्यवान फसलें भी 
पैदा की जा सकती है । इस तरह की भूरी और पीली लाल मिट्टी, जो बेलगाँव, घार- 
वार आदि में पाई जाती है, फल वाले वृक्षो, विशेषकर आम, के लिए अनुकूल है । 
२७. खनिज उत्पादन--सन्‌ १६१८ के औद्योगिक आयोग की राय में उन उद्योगो को 
छोडकर जिनमें रोचातु (वैनेडियम), गिलट (निकल) और सम्भवत सवर्णातु (मोल- 
डिनम) की आवश्यकता होती है, शेष सभी मूल उद्योगों के लिए भारत के खनिज 
पर्याप्त हे । बहुत दिनो तक लोगो में यह विश्वास था कि देश के खनिज-पदार्थ आधुनिक 
स्तर पर लाभ-सहित खोदने के लिए बहुत कम हूँ। सन्‌ १८८० दशक के आरम्भिक वर्षों 


२० भारतीय अर्थशास्त्र 


तक भारतीय खनिजों के प्रयोगात्मक विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया । 
इसलिए भारतीय खनिज पदार्थों की सम्भावनाओो के बारे में कोई विश्वसनीय निर्सेय 
सम्भव नही था। वाद की खोजो ने उत्खननद के लिए अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ 
दंढ निकाले । श्रव हम कुछ निश्चय के साथ कह सकते हे कि भारतीय खनिज पदार्थ, 
भले ही वह अ्सीमित या श्रद्वितीय न हो, किसी भी प्रकार नग्रण्य नही हैँ और वे देश 
के घातु वाले उद्योगो के विकास का आधार बन सकते हूँ । आधुनिक यातायात के 
विस्तार, वेक-व्यवहार के विकास, तथा वर्तमान ओऔरीद्योगीकरण के साथ खनिज पदार्थों 
का श्रौर भी अच्छी प्रकार से विकास हो रहा है । भारत की खनिज सम्पत्ति के उप- 
योग को सन्‌ १९१४-१८ और सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध ने बहुत प्रोत्माहुन दिया ।" 
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ऊपर दी हुई तालिका में सन्‌ १६४६ झौर सन्‌ १६५१ में भारतीय सघ के 
खनिज पदार्थों के उत्पादन और मूल्य के आकडे दिये गए हे ।* 


१ (क) नियात भकढ़े दै। (ख) इसमें मद्रास राज्य के उत्पादन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। 
यह तालिका स्टेटिस्टिकल एब्मद्रेक्ट इृस्टिया--१६५१-५२५ पृ० ५८८ से ली गई है। --अनुवादक 
२ खनिज पदार्थों के लिए मुख्यत निम्नलिखित सापनों की सहायता ली गई है--प्ती० ढब्ल० ईैं० 
कॉटन, दैश्डबुक श्रॉफ कमर्शियल इन्फॉर्मेशन झाफ इण्डिया, जे० सी० जाउन, इन्डियाज मिनरल वेल्थ 
रिपोर् श्रॉफ दी जियॉलॉजीकल सर्वे भोफ इस्डिया ( १६३६ ), ए्नुश्नल रिपोर्ट ऑफ द चीफ इन्स्पेक्टर 
आफ माइनत इन इस्टिया ( १६३८ ) स्टेटिस्टिकल ए्व्सट्रीक्ट फॉर ब्रिटिश इश्छिया ( ६४७८ ) 
इश्डिया इभर बुक ( १६४८-२ ) १० ७४०-४, कैपिटल (इण्डियन इण्डस्ट्रीज टेड एन्ड टान्सपोर्ट 


मप्लीमे ट ), दिमस्वर १६४०, और इश्डियन फाइलैन्स ( ईरटन रूप नख्बर भर इआर दकू, १६४० ) 
दिसम्बर १६४० । हा 530 





भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन २१ 


सन्‌ १९४६ और १६५१ में खनिज पदार्थों का कुल मूल्य क्रश ४४३७४ 
और ६४ ०२ करोड रुपए था ।* 

अब हम भारत में व्यावसायिक आधार पर उपयोग किये जाने वाले कुछ प्रमुख 
खनिज पदार्थों का सक्षेप में वर्णन करेंगे । 
र८ कोयला--कोयला भारतवर्ष का प्रमुख खनिज पदार्थ है श्रौर हर प्रकार से देश 
का महत्त्वपूर्ण आधारोद्योग है । भारत में कोयले के उद्योग का प्रारम्भ देश में रेलो के 
निर्माण से होता है, जिसने तुरन्त ही कोयले की माँग बढा दी तथा गत शताब्दी के 
मध्य में नई खानो के उत्खनन को जन्म दिया। श्रायात किये हुए ब्रिटिश कोयले 
से श्रधिक सस्ते और सुलभ कोयले की प्राप्ति के हेतु ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी के 
अनुसन्धानो से इस उद्योग का खूब विकास हुआ । यह कार्य विशेषतया यूरोपीय सम्मि- 
लित पूजी वाली कम्पनियाँ ( जॉयण्ट स्टॉक कम्पनियों ) ने किया जो इसी उहूश्य के 
लिए निर्मित थी। सन्‌ १८८४ और १६०१ के बीच में कोयले का उत्पादन १३ लाख 
टन से बढ़कर ६६ लाख टन हो गया ।* बंगाल में लगभग एकाधिपत्य प्राप्त करने के 
श्रतिरिक्त भारतीय कोयला पूर्वी बाज़ारो, जैसे कोलम्बो, ब्रिटिश मलाया तथा पूर्वी द्वीप 
समूह आदि में भी पहुँच गया । सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध से पूर्व पाँच वर्षो में श्रान्तरिक 
उपभोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की वाधिक श्रौसत उत्पत्ति बढ़कर १४७ लाख 
टन हो गई । इन पाँच वर्षो में कोयले का औसत आयात (खासकर ब्रिटिश कोयले का) 
४५५,००० टन और औसत निर्यात २२५,००० टन हो गया । यूनाइटेड किगडम 
को छोडकर भारतवर्ष कॉमनवेल्थ के अ्रन्य किसी भाग की अपेक्षा अधिक कोयला 
उत्पन्त करता है। भारत में पाये जाने वाले कोयले का अश्रधिकाद भाग बगाल, बिहार 
और उडीसा (गोडवाना की कोयले की खान) से आता है । इन प्रान्तो के बाद 
कोयले की मुख्य खानें हैदराबाद में सिंगरेनी और सस्ती तथा मध्यप्रदेश और 
आसाम में हे । राजपूताना, बीकानेर तथा मध्यभारत से भी भारत में मिलने वाले 
कुल कोयले का कुछ भाग मिलता है। भारतीय कोयले का वितरण बहुत ही असमान 
है। प्रायद्वीप (दक्षिण भारत) में इसकी कमी विशद्येप रूप से मालूम होती है। मद्रास राज्य 
में कोयले के अ्रभाव तथा परिवहन की ऊँची लागत के राज्य कच्चे लोहे की उन्नति 
में बाधा रही है । बम्बई राज्य में भी स्थानीय कोयले के भ्रभाव के कारण इसी तरह 
की कठिताई थी, जिसकी कमी कुछ जलविद्य तू-शक्ति और कुछ समय के लिए दक्षिणी 


अफ्रीका से श्रायात किये हुए कोयले से पूरी की गई। दूसरी बुराई यह है कि हमारे 


१ पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत खनिज साधनों के विकास के लिए १०६१६ लाख रुपये की रकम 
रखी गईं दे । इसमें से केवल १६९६० लाख की रकम अब तक खर्च की जा चुकी दे। योजना के 
प्रास्म्म सें प्रगति धीमी रद्दी, परन्तु फिर भी योजना के पहले दो वर्षो में भारतीय सघ के खनिज 
उत्पादन की मात्रा और मूल्य में सामान्य वृद्धि हुईं। सन्‌ १६५०, १६५१, १६५२ में कुल खनिज 
रत्त्ति का मूल्य क्रश ८३ ४१ करोड़ रु०, १०५५५ करोड रु० और १०८०४ करोड रुपये था। यह 
चद्धे मुख्यत उत्पादन की वृद्धि के कारण हुई थी ।--फचवर्षीय योजला, प्रगति रिपोर्ट १६५३-५४, 
अध्याय ११ । 

२. स्टेटिस्टोकल एब्सटे बट, इण्डिया १६५१-५२ के आधार पर । 


शा 
न 


२२ भारतोय अर्थगास्त्र 


देश का कोयला विदेशी कोयलो की तुलना में खराब होता है । धातुणोधक कोयले के 
उत्पादन के विचार से केवल वगाल का ही कोयला विदेशी कोयलों का मुकाबला कर 
सकता है | 

सन्‌ १६१४-१८ के विव्वयुद्ध में विशेषतया १६१७ प्रौर १६२१ के वीच और 
उसके वाद के वर्षो मे, कोयला-उद्योग का ग्राग्च्यंजनक विस्तार हुआ । जहाजरानी 
की कमी की वजह से ब्रिटिण कोयले का न मिलना, अप्रैल सन्‌ १६२० तक सरकार 
द्वारा कोयले की माँग, कोयले की वीमत में वृद्धि और युद्ध के श्रनन्तर उद्योगों की 
उन्नति से हुई कोयले की खपत में वृद्धि आदि कारणों ने उद्योग को प्रोत्याहिल किया । 
कोयला ढोने के लिए रेल के डिब्बों की कमी से और खानो में काम करने वाले मज- 
दूरो के पर्याप्त सख्या में न मिलने से इसका विकास सीमित रहा ।* विश्चयुद्ध के बाद 
के अभिवृद्धि काल में नई-तई कोयले की खाने सोदी गई | साथ ही सरकार ने बहुत 
सी वडी-बडी खानें खुदवाई जिससे रेल-व्यवस्था को कोयले के लिए बाजार पर निर्भर 
ते रहता पडे । इसी बीच में दक्षिणी अफ़ीका का कोयला-निर्यात पूर्वी देशो के वाजारो में, 
जिनमें भारत भी झामिल था (वहाँ की सरकार की दी हुई यथेप्ट सहायता के कारण) 
बहुत बढ़ गया। ब्रिटेन का आयात बन्द हो गया और भारत में कोयले की कमी और रेलो 
पर अभ्रधिक भार होने के कारण सन्‌ १६२०-२३ में भारतीय कोयले के निर्यात पर रोक 
लगाई गई। इन कठिनाइयों के दूर हो जाने पर भी विदेशी वाजारों में भारतीय 
कोयले की बिक्री पहले की विक्री की झाशिक रूप से श्रधिक न हो सकी । बाज़ार में 
प्रतिस्पर्धा बढती चली गई। दक्षिणी अ्रफीका के व्यापारिक सन्तुलन में परिवर्तन होने 
के बाद तथा भाडे की सस्ती दरें (जहाज के निचले भाग में कोयला भरकर भेजने की 
दरें) न रहने के कारण दक्षिणी भ्रफ्रीका के कोयले की पहले जैसी अ्रच्छी स्थिति पूर्वी 
बाज़ारो में नहीं रही ।* कोयलो और कोक के ग्रायात और निर्यात व्यापार के समय- 
समय के आँकडे निम्न तालिका में दिखाये गए हे ।* 





१ देखिए, रिपोर्ट झक द टेरिफ वोर्ट (कोयला उद्योग), 2६२६, प्रा 2 १। 
२ ऐन्‍्स्टे (द टूड भोफ द इंडियन ओशन) प्रष्ठ ५५ । 
३ देखिये, रिव्यू माफ द रेड ऑफ़ इडिया। 
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क्‍ के पहले [युद्ध के समय युद्ध के बाद 


| 
का औसत का ओसत का औसत १६२६(१६३४|१ ६१८ १६३६ 
| 
। 
| 
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१६१३-१४ | १६३८-१६ | १६२३-२४ | 
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इन अको से प्रगट होता है कि मन्दी के समय कोयले के निर्यात में कमी होने 
के बाद आगे चलकर १६३७-३८ से १६३६-४० तक इस व्यापार का बहुत काफी 
विस्तार हुआ । निर्यात के इस आकस्मिक विस्तार के प्रधानत दो कारण थे। पहला 
कारण चीन और जापान की छत्रुता थी जिससे जापान को सुदूर पूर्व के बाज़ारो में 
कोयला नही मिल सका । दूसरा कारण दक्षिणी अफ्रीका का कोयले के निर्यात को वन्द 
करना था । इस उद्योग ने १६३६-४० में आइचर्यजनक उन्नति की और पिछले मात्रा- 
मानो (रिकार्ड) से बहुत आगे वढ गया। परन्तु जहाज़ो द्वारा निर्यात की कठिनाइयाँ और 
भाड़े की अत्यधिक वृद्धि निर्यात व्यापार के विस्तार में वाधा डालती है। हर हालत 
में निर्यात व्यापार के अनुकूल कारण अस्थायी है । माँग और उत्पादन में समजन 
कराने वाली दीर्घकालिक नीति निर्धारित करते समय हमें कोयला-उद्योग की इस 
विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय कोयले की अधिकाश खपत देशी 
वाज़ारो में ही होती है और वही इस उद्योग का प्रधान अवलम्ब है । वास्तव में देश 
की कोयले की माँग (लगभग ३०० लाख टन) इसकी वापिक उत्पत्ति (लगभग २२० 
लाख टन) से अधिक है । 

सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध तथा उसके बाद कोयला-उद्योग ने जो उन्नति की उसे 
हम इस बात से आँक सकते हे--सन्‌ १६१४ में कोयले की उत्पत्ति और मूल्य क्रमश. 
१,६४,६४,२६३ टन, और ५,८५६,१०,६६५ रुपया था। सन्‌ १६३० में उत्पत्ति 


सारपताय अचशाहन 


ओर मूल्य वढकर क्रमश २३,८०३,०४८ टन और ६,२६,२५,३२३ रुपया हो 
गया । कोयला-उद्योग पर देश के औद्योगिक क्रियाकलापो के उतार-चढाव का पर्याप्त 
प्रभाव पडता है। श्राथिक भ्रपकर्प के आरम्भ तथा उसके परिणामस्वस्प आन्तरिक 
खपत की कमी के कारण दाम एकदम गिर गए और कोयले की अनेक खानें मजबूरन 
बन्द करनी पडी । सन्‌ १६३३ में कोयले की उत्पत्ति घटकर १६,७८६,१६३ टन 
रह गई जिसका मूल्य ६,११,८६,०८३ रुपया था । (सन्‌ १६३० में २३,८०३,०४८ 
टन का उत्पादन हुआ था जो उस समय तक सवसे अ्रधिक था |) सन्‌ १६३४ में 
झाथिक समुत्यान के श्रारम्भ में परिवर्तत की दिया बदल गईं और उत्पादन वढकर 
२२० लाख टन हो गया जिसका मूल्य ६३० लाख रुपया था । १६३४ में प्रगति 
शिथिल रही और उत्पादन २३,०१६,६६५ टन रहा । सन्‌ १६३६ में उत्पादन 
२२,६१०,८५२१ टन था जो १६३४ के उत्पादन से भी कम था । १६३७ में २५, ०३६, 
३८६ टन कोयला निकाला गया जो उस समय तक किसी वर्ष में निकाले गए कोयले 
से भ्रधिक था। तदनन्तर उत्पत्ति इससे भी अधिक होती गई | १६३८ में श्नौर १६३६ 
में कुल उत्पादन क्रमश २८५,३४२,६०६ टन और २७७ लाख टन था । १६३७-३६ का 
समय कोयला-उद्योग के उच्चतम उत्पादन के वर्ष थे। १६३८ में विहार से १५,३६४, 
०७६ टन और वगाल से ७,७४५, ३७२ टन कोयला निकाला गया | सन्‌ १६३८- 
३६ के झाखिरी महीनों में तथा १६३६-४० के प्रथम पाँच महीनों में श्रल्प समय के 
लिए व्यापार में मनन्‍्दी झा गई । युद्ध छिडते ही भविष्य उज्ज्वल हो गया, कोयले की 
माँग तेज़ी से बढने लगी, और उसका श्रतिरिक्त भण्डार समाप्त हो गया | जनवरी 
१६४० के बाद डिब्बों की अत्यन्त कमी हो जाने से, कोयले के भण्डार फिर इकट्ठ होने 
लगे । मजदूरी और किराये की श्रधिकता तथा कोयले पर श्रधिभार के कारण उत्पादन 
की लागत बहुत वढ गई, जिससे लाभ कम हो गया । विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव 
में श्रौद्योगिक उपभोग की बढती हुई आवश्यकताओं की पूति के लिए श्रधिक उत्पादन 
द्वारा ही ये लाभ वने रहे थे। निर्यात व्यापार की भ्रवस्था की ओर पहले ही सकेत 
किया जा चुका है ।* 
हाल के वर्षो में देश के श्रन्दर खपत में झ्राइ्वयेजनक वृद्धि हुई। 'टेरिफ' बोर्ड 
के अनुमान के अ्रनुसार सन्‌ १६१० के &८ लाख टन की खपत की तुलना में १६२५ 
मे खपत की मात्रा १८४ लाख टन थी । तक्तन्‍्तर इसमें काफी वृद्धि हुई । भारतीय 
२ कोयला और कोक के उत्पादन और निर्यात सम्बन्धी वर्तमान स्थिति इस प्रकार दै 


वर्ष उत्पादन (लाख टन) |__ निर्यात (लाख टन) 
१६६४८ १६ २८०,१ किक ७ जय £्‌ है २ 
१६४६ ५० ३२३ ४ 8७ 
१६५०-५१ इंघ्श८ ३६६ 
१६५१-५२ नया नन्हे रण 


भारत में कोयले के उत्पादन ओर निर्यात दोनों में ही उन्नति हुई है। भारत से कोयला मुख्यत 
जापान, भ्रास्टरेलिया, सोलोन और पाकिस्तान जाता है। भारत से कोयला आयात करने वाले अन्य 
जप फिनलैन्ड, ईनिस्ट भादि हैं। नीचे की तालिका में हाल ही में विभिन्‍न देशों से निर्यात किये 
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कोयले की प्रधान उपभोक्ता भारत की रेलें हूं । देश का बढता हुआ औौद्योगीकरण 
भी, जो लोहा तथा अच्य उद्योगों के विस्तार से प्रकट है, देश के श्रन्दर कोयले के बढते 
हुए उपभोग का कारण है । जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है हाल ही से हुए युद्ध 
ने कोयले की माँग को बढा दिया । यद्यपि कोयले को विद्य त्‌ और जलने वाले तेल 
' की बढती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है, तथापि उसकी स्थिति अब भी 
हृढ है, और भविष्य में उसका प्रयोग बढने की बहुत सम्भावना है । 
अब हम कोयला-उद्योग के कतिपय प्राविधिक (टेक्विकल) पहलुओझो पर विचार 
करेंगे जो उद्योग की उन्नति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हे । उदाहरणार्थ असेम्बली 
के मार्च सन्‌ १६२४ के दक्षिणी अफ्रीका के कोयले पर सतुलन शुल्क लगाने के पक्ष के 
प्रस्ताव के अनुसार भारतीय कोयला कमेटी (इण्डियन कोल कमिटी) की नियुक्ति की 
गई । कमेटी का कार्य भारतीय कोयले को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरक्षण 
प्रदान करने के प्रश्न को शुल्कआायोग (ट रीफबोर्ड) के विचाराधीन करने से पूर्व इस विषय 
के प्राविधिक पहलू की जाँच करना था। इस कमेटी ने भारतीय उद्योग की स्थिति को 
हृढ बनाने के लिए और विशेषतया कलकत्ता के बन्दरगाह से भारतीय और विदेशी 
बन्दरगाहो को कोयला निर्यात बढाने के लिए अनेक सिफारिशों प्रस्तुत की । उनके विचार 
से इस सम्बन्ध में ग्रण और मूल्य यह दो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे । पहली बात 
की प्राप्ति के लिए उसने कोयला श्रेशी-वन्धन परिषद (कोल ग्रेडिंग बोर्ड) के स्थापित 
। करने की सिफारिश की, जिसके प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोयले के गुण की गारण्टी होंगे। 
सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और १६२४ में कोयला श्रेणी-वन्धन एक्ट(कोल 
ग्रेंडिग बोर्ड एक्ट) के रूप में आवश्यक विधान पास किया गया और वाकायदा २० 
जनवरी सन्‌ १६२६ को यह बोर्ड बना दिया गया | कमेटी ने खानो से कलकत्ता जाने 
वाले प्रमारिणित कोयले पर रेलो को ३७३ प्रतिशत अ्रधिक छूट देने की और नदियों से 


हुए कोयले का मूल्य दिखाया गया है. 
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विदेशों में भारतीय कोयले की बढती माँग हर का विषय है। अब से लगभग बोस वर्ष पूर्व भारतीय 
कोयले के निर्यात व्यापार में अनेक कठिनाश्या थीं। कोयले के प्रकार में सुधार होने के साथ भारतीय 
कोयले का प्रचार बढ़ रहा दे । --अनुवादक 

हि 


रह 


२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


जाने वाले कोयले के किराये को चार श्ाना प्रति टन कम करने की भी सिफारिश की । 
बोर्ड की यह सिफारिशें भी रेलवे कम्पनियों श्रौर पोर्टेट्रस्ट श्रधिकारियों द्वारा स्वीकृत 
कर ली गई ) 

भारत के भूगर्म सम्वन्बी सर्वेक्षण के सचालक थुई फर्मर ने सन्‌ १६३६ में 
एक सरकारी पत्रिका में आगामी सी वर्षो के अन्दर अच्छे कोयले के साधनों के पूर्णतया 
समाप्त हो जाने की सम्भावना की चेतावनी द।। उसके वाद भारतीय कोयले 
को सुरक्षित रखने का प्रश्न सामने भाया । यह श्नुभव किया गया कि कोयला खोदने 
के दोपपूर्ण ढग से भारतीय कोयला जो वैसे ही भ्रधिक नही है, नप्ट होता है । श्रव्ववर 
१६३६ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोयला खान समिति ( कोल माईनिंग कमिटी ) 
ने कोयले के सरक्षण और खानों में युरक्षा का प्रवन्ध करने के प्रइनो पर विचार 
किया । कमेटी ने मई १६३७ की रिपोर्ट मे यह विचार प्रकट किया कि द्वितीय श्रेणी 
के कोयले के भण्डार तो लगभग असीमित हे। श्रच्छे प्रकार के सारे कोयले को 
सुरक्षित रखने के लिए उन्होने कानून की वहायता लेने की इच्छा प्रकट की और उसे 
सुरक्षित रखने के लिए विभिवत्‌ इकट्ठा करने की सिफारश की ।*१ 

कमेटी की सिफारिश पर अप्रैल १६३६ में कोयला उत्खनन सुरक्षा कानून 
पास किया गया। इस कानून द्वारा निरीक्षकों को खानो के श्रन्दर काम करने वाले 
मजदूरों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करने तथा कोयले को सुरक्षित ढग से जमा 
करने का प्रबन्ध करने का श्रधिकार मिल गया | इस कानून के श्रन्तर्गत कोयले वी 
सुरक्षित रूप से रखने ( स्टोइग ) की सहायतार्थ कोप इकट्ठा करने के लिए कोयला 
और कोक पर उत्पादन कर लगाने की आवश्यकता हुई। इस नये कानून को कार्यान्बित 
करने के लिए, जिसका उद्दे श्य कोयला ढंग से निकालना अ्रथवा वरबादी रोकना है, 
कलककत्ते में कोयले की खानो का सुरक्षा-मण्डल स्थापित किया गया ।* 





१ कोल माइनिग कमिटो को रिपोर्ट 

२ सन्‌ १६३६ के कानून में कोयने की सुरक्षा के लिए स्टोश्ग की सद्दावता के लिए कोई विधान 
नथा। भनेक कमेटियां द्वार कोयले के साधनां के आपरोक्षण ने कोयले की सुरक्षा की श्रनिवायता को 
सामने ला दिया । ४ मार्च १६५२ को एक नया क़ानून कोयला खान ( सरछुण ) क्वानून [ कोल 
माइन्स ( कम्जज्रेशन एण्ड सेफ्टो) एक्ट] बनाया गया। इसने सन्‌ १६३६ के कानून को रद कर 
दिया। नया कानून जम्मू और काश्मार को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है । इस कानून के 
अन्तर्गत सरकार को अधिकार दे कि खानों भर कोयले की सुरक्षा के लिए ऐसे क्रदम उठाए जिन्हें वह 
उचित समझती है । कानून के अन्तर्गत कोयला परिषद्‌ ( कोल वोड्ड ) की स्थापना का भी विधान है । 
सरकार परामरादात्री कमेटियां भावना सकती है जो केन्रीय सरकार या वोडे के कानून के कार्यानित 
करने के रुखन्व में राय दे सकता हैं। कानून के अनगत उत्खनिक कोयले तथा खानों में तैयार किये 
ओर वादर भेजे जाने वाले कोक पर उत्पादन कर लगाने की भी व्यवस्था है । उत्पादन कर से प्राप्त 
राशि कोयला परिषद (कोल बोर्ड) को दे दी जायगी और यह राशि कोयले की खानों के सुरक्षा कोप 
( कोल माइन्स सेकदी एणएड कन्जर्वेशन फणड ) में जमा कर दा जायगो । इसका उपयोग बोर्ड के व्यय 
तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यादे के लिए होगा। अमुख निरीक्षक और निरीक्षकों को कोयले की खानों को 
देखकर यद्द पता लगाने का भ्रभिकार द कि इस कानून के अनुसार काम हो रहा दे या नहीं। देखिए, 
द इन्डियन लेवर ईशर बुक, १६५२-५३ प्‌० ८४ । --भवुवादक 
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भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन २७ 


२६, लोहा--लौह घातु-शोधन का ज्ञान भारत में बहुत पुराना है। यूरोप से श्रायात 
की हुई धातु की प्रतिस्पर्धा से पूर्व लोहे का उद्योग उन्‍्ततिशील अवस्था में था तथा 
भारत के सभी भागों में फैला हुआ था । 
बडे पैमाने पर लोहे के निर्मारण की श्राधुनिक विधाओ का प्रारम्भ सन्‌ १८७४ 
$ से बराकर आयरन वर्कस के कार्य से होता है। यही कारखाने बाद में वगाल आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी कहलाए। इसका मौजूदा नाम वगाल आयरन कम्पनी है। सन्‌ 
१६११ में बिहार प्रान्त में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उद्घाटन साक्ची 
(89]:८७7) नामक स्थान पर हुआ । सन्‌ १६१३ के अन्त त्तक भारतीय इस्पात का 
निर्माण और लोठन सफलतापूर्वक होने लगा। कोयले की खानो की सन्तिकटता और 
विहार में लोहे के निक्ष प्रो के कारण इस काम में बहुत्त सुविधा हुई । लोहा और इस्पात्त 
उद्योगो के विकास का व्यौरेवार विवेचन भारतीय उद्योगो वाले अध्याय में करना 
उचित होगा (दूसरा खण्ड ।) 
भारत में कच्चे लोहे के उत्पादन में की गई उन्नति निम्नलिखित श्राकडो से 
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१६३० और १६३३ के बीच जो शिथिलता आई, वह उत्पादन तथा गूल्य की 
कमी में परिलक्षित होती है। सन्‌१६३३ में १,२२८,६२५ टन उत्पादन हुआ, जिसका 
मूल्य २४,६७,६ १४ रुपये था। १६३४ में समय ने पलटा खाया और उत्पादन तेजी से 
वढकर १९,१६,६१८ टन हो गया। १६३४ में उत्पादन और भी बढकर २३,६४,२६७ 
टन तक पहुंचा । उन्हीं दिनो खान से निकले हुए लोहे और इस्पात मे पर्याप्त बुद्धि हुई ।९ 

_(दूसरा खण्ड दूसरा अ्रध्याय देखिए ।) १६३७ में कच्चे लोहे का उत्पादन २,८७०,८३२ 
१ पिछले चार वषा में कच्चे लोहे का उत्पादन और उसका मूल्य इस प्रकार था 





| उत्पादन | मुल्य 
(हजार टर्नों में) (लाख र० में) 
१६५० श्च्प्र्‌ | श्प्र्ड 
१६५१ २६५७ | २१० 
श्ह्ण्र्‌ इश्श्ध्‌ स्ध््द 
१६५३3 श्स्जड 





फाइव ईश्वर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर १६५३--५४, १० २२५ । 


श्द भारतीय प्रथंशास्त्र 


टन था जो १६२६ के उत्पादन की मात्रा से अधिक था। सन्‌ १६३८ में उत्पादन 
कुछ कम होकर २७,४३,६७५ टन रह गया। १६३६-४४ के विश्व युद्ध के कारण देश 
के कच्चे लोहे के निक्षेपों को प्रयोग में लाने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला । 

सिहभूम' श्रौर उडीसा के क्योकर, बोनई और मयूरभज नाम के स्थानों र 
लोहे के जो निक्षेप है वे सवसे अधिक महत्वपूर्ण है । हाल के अ्रनुसन्धानों से जार 
हुआ है कि उडीसा राज्य में लगभग ४० मील लम्बाई में फैली हुई कच्चे लोहे क॑ 
पट्टी है। कहा जाता है कि एक स्थान पर कच्चे लोहे की पट्टी को काटकर फैली हु 
एक घाटी में उत्तम प्रकार की हैमेटाइट की ७०० फूट मोटी तह है जिसमें ६०प्रतिगः 
से भ्रधिक लोहा है और कम-्से-कम २,८००,०००,००० टन कच्ची धातुओं क 
झनुमान किया जाता है। मैसूर राज्य में भी कच्चे लोहे की खानें पाई जाती है जिनक 
उपयोग भद्रावती के कारखानो द्वारा किया जा रहा है | यह विश्वास के साथ कहा ज॑ 
सकता है कि विद्व में कच्चे लोहे के उत्पादक देथो में भारत अवश्य ही एक प्रमुर 
स्थान ग्रहण कर लेगा । 

हम जैसे-जैसे लोहे की इन खानो के उपयोग की राह पर प्रगति करते जाए 
बेसे-वेसे ही यह कहा जा सकता है कि विदेशी लोहे पर भारत की निर्भरता कम हो 
हुए भ्रन्त में समाप्त हो जायगी ।* 
३० मैंगनीज़्ञ--यह वहुत ही मूल्यवान भ्ौद्योगिक खनिज पदार्थ है। यह एक तथ्य 
कि विश्व में पाई जाने वाली मैगतीज का ६०% हिस्सा इस्पात के निर्माण के 
बेसेमर और खुली भट्टी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। भारी रासायनिव 
विद्यू त्‌ तथा ग्रीके के उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है । 

भारत में मेंगतीज उद्योग का आरम्भ १८६२ से मद्रास प्रान्त में विशाखापट्न 
में हुआ, जब वहाँ पत्थर की खानें खोदी गई । १६९००-१६०१ मे ६०,००० टन मेंर 
नीज़ बाहर भेजा गया । इसके बाद से सबसे श्रधिक मेंग नीज़ पैदा करने का गौरव भध्य 
प्रदेश को प्राप्त है। भारत में सन्‌ १६१४-१४ में ६८२,८७८ टन मैंगनीज हुआ जिसव 
मूल्य १,२३१,५८,६६५ रुपये था, जबकि सन्‌ १९२६ में ६६४, २७६ टन मेगनीज़ हुई 
जिसका मूल्य २,१०,५१,८०२ रुपये था। १६३२ में उत्पादन और मूल्य कम होक 
क्रमश" २१२,६०४ टन और १८५,६२,२९३ रुपये हो गया । १९०१ के बाद से अर 
तक उत्पादन की यह मात्रा और मूल्य सबसे कम थे । मेंगनीज़ उद्योग पर मस्दी व 
जितना गम्भीर प्रभाव पा उतना भारत के किसी भन्य वडे खनिज उद्योग पर नह 


१ भारत श्रव॒ विदेशी लोहे पर निभर नहीं, वरन्‌ उसने लोहे का निर्यात भी भारम्म कर दिया है । २ 
चार वर्षो में लोहे का नि्योत इस प्रकार था 











वे । कच्चे लोदे का निर्यात 
( हजार टन ) 
१६५० भू हे 
१६५१ १६७ 
श्ह्प्र दघ 8 


शक 3 अमल: जद पन 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन २६ 


पढा। मध्य प्रदेश में १९३९ और १६३३ के वीच अधिकाण खाने बन्द रही । सन्‌ 
१६३४ और १६३४ में मैगनीज़ उद्योग ने फिर थोडी-बहुत उन्नति की । इन दोनो 
वर्षों में उत्पादन और मूल्य वढकर क़मश ४०६,००० टन व ५१,६३,५६२ रुपये और 
६४१ ४८३ टन व १,२६,४३,३७६ रुपये हो गया । १६३८ में कच्चे सेंगलीज का उत्पादन 
ै ३६७,६२६ टन हो गया जिसका मूल्य ३,६२,६४,७६२ रुपये था। भारत की तीनो 
प्रधान लोहा-कम्पनियों के कारखांनो में कच्चे मेगनीज़ की नियमित मात्रा में खपत होती 
है । इसका उपयोग इस्पात की भट्टियों में अयो-लोहक ( फेरो मेगनीज़ ) के निर्मारण 
के हेतु तथा खान से निकले हुए लोहे के निर्माण के हेतु भट्टी मे डालने के लिए 
होता है । सितम्बर सन्‌ १६३६ में विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया, जिसने भारतीय मेगनीज़ 
उद्योग को और प्रोत्साहन दिया । 
मेंगनीज़ उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और 
मैसूर है । सन्‌ १६९०७ में यह उद्योग अपनी पूरी समृद्धि पर पहुंच गया था जबकि 
भारत ने रूस को, जो इस धातु को पैदा करने वालो में सबसे आगे था, पीछे छोड़ 
दिया । परन्तु १९१२-१३ में पुन. रूस भारत से श्रागे निकल गया । १६१४ के बाद 
रूस का निर्यात लगभग बन्द-सा हो गया । पिछले कुछ वर्षो में रूस ने अ्रलाभकर तरीके 
अपनाकर अत्यधिक मात्रा में कच्ची धातु को बाजार में सस्ते दामो पर प्रस्तुत किया । 
दक्षिणी अ्रफ्रीका के निक्षेपो का भी विकास किया जा रहा है । १६१४-१८ के युद्ध में 
भारत में मेगनीज़ के बढते हुए उत्पादन के कारण और मूल्यों के भी बहुत बढ जाने 
* से उसके उत्पादन को काफी प्रोत्ताहइन मिला । अत १९२६-३० में निर्यात के लिए 
८४१६,००० टन मेंगनीज़ उपलब्ध था जिसका मुल्य २२६ लाख रुपया था। मेंगनीज 
के जखीरो में वृद्धि होने तथा विश्व में इस्पात के उत्पादद की कमी और फलतः 
मेगनीज़ की माँग में कमी हो जाने के कारण १६३२-३३ की मन्दी में मैगनीज़ का 
निर्यात घटकर १६८,००० रह गया जिसका मुल्य ४८५ लाख रुपया था । फिर विश्व 
में लोहा और इस्पात, तथा शस्त्र-उद्योगो के विस्तार के कारण मेंगनीज़ की माँग 
वढी । इसके फलस्वरूप १६३७-३८ में मेंगनीज़ का निर्यात १०,०१,००० टन हो गया 
जिसका मूल्य २२१ लाख रुपया था । इस्पात उद्योगो की माँग में कमी हो जाने के 
कारण १६३८-३६ में मेंगनीज का निर्यात घटकर ४५६,००० टन रह गया जिसका 
मूल्य १०७ लाख रुपया था, परन्तु दूसरे ही वर्ष (१६३६-४०) में इसका निर्यात फिर 
वढकर ७१६,००० टन हो गया जिसका मूल्य १८३ लाख रुपया था | १ 
१. गन चार वर्षा में कच्चे मेंगनीज का उत्पादन, उसका मूल्य झोर निर्यात निम्न था । 


ड़ वर्ष उत्पादन मूल्य निर्यात 
( हजार टन ) ( लाख रू० ) ( हजार टन ) 
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फाइव ईशर प्लान प्रोग्रे स रिपोर्ट फॉर १६५३-५४, प० २२५ । 


३० '... भारतीय प्र्थशास्त्र 


३१, सोना--विद्व में सोने के कुल उत्पादन का केवल तीन प्रतिगत भारत में होता 
है। भारत में निष्पादित कुल सोने का ८ प्रतिशत भाग, पूर्वी मैसूर में स्थित कोलार 
से प्राप्त होता है जो भारत में सोना पैदा करने वाले क्षेत्रों में सबसे प्रधान है। 
आजकल कोलार का उत्पादन कम होता जा रहा है। सन्‌ १६०५ में ६१६,७५४८ 
झौस सोना निकाला गया था । इससे श्रधिक सोना किसी भी श्र वर्ष में नही तिकाला # 
गया। शेप सोने का अ्रधिकाश भाग मद्रास राज्य के श्रनन्तपुर तामक क्षेत्र से निकलता 
है । सन्‌ १६०३ में हुट्टी नामक स्थान में निज्ञाम की खान पर काम शुरू किया गया 
था, पर सन्‌ १६२० के बाद से उसमें काम नही किया गया । पजाब, उत्तर प्रदेश श्रौर 
मध्य प्रदेश में भी साफ करने की क्रिया से कुछ सोना तैयार किया जाता है, पर उसकी 
मात्रा नगण्य है। सन्‌ १६३१ में ३३०,४८८ आस सोता पंदा हुआ जिसका मूल्य ' 
२,०८,० १,६४३ रुपया था जवकि सन्‌ १६३८ में ३२१,१३८ झौंस सोना निकाला गया 
जिसका मूल्य ३,०४,७५,३६७ रुपया था। सोने की ऊँची कीमतो के कारण उत्पादन 
की कमी की क्षतिप्ृूरत्ति हो गई है श्रौर इससे सोने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है । 
फलत सोने का निष्पादन १६३४ के ३२२,१४३ आस से १६३४ में बढकर ३२७,६५३ 
झौंस, १९३६ में ३३३,३८५ श्रंस हो गया, पर १६४३ में २५२,२६२ श्ौंस रह 
गया। * 
३२ पेट्रोलियम * --भारत में हिमालय पर्वत के दोनों शोर स्पष्टतया पेट्रोलियम के दो 
क्षेत्र हँ-पूर्व की झ्लोर वाले क्षेत्र में जो सबसे अभ्रधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं और 
जिसमें आसाम भी सम्मिलित है, कुल निष्पादन का ८५% प्रतिशत तेल निकलता है ।* 
दूसरा पजाव और विलोचिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है । 

वर्मा के भ्रलग हो जाने,से भारत के पेट्रोलियम-प्ताधन विश्व की तुलना में कुछ 
भी नही रहे । १६३८ में इसका कुल निष्पादन ८७० लाख गैलन और मूल्य १६५ 
लाख रुपया था जो विश्व के कुल निष्पादन के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग हैं। झ्ासाम 
में तेल निकालने का काम किया जाता है, परन्तु अभी और जगह भी तेल-ल्षेत्रो के पाये 
जाने की आशा है।* [ 

भारत से वर्मा के श्रलग होने से पहले भी हमारे यहाँ मोटर-स्पिरिट, मिट्टी 
का तेल आदि पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगाया जाता था । बर्मा के भ्रलग हो जाने के 
बाद भारत की विदेश-निर्भरता बहुत भ्रधिक वढ गई प्राय वर्मा ही भारत की मिद्ठी 
१. नीचे हम सन्‌ १६५२ तक के लिए सोने के उत्पादन के आकड़े दे रहे हैं 

(हजार शुद्ध (फाश्न) ओऔस में ।) 
रेह४६.. १83७ ६४८५ रृह्डह १६४०. १६५१ १६४३ 
११२ १७२ रैण० शब४ड. १६७ श्२्ध्‌ २४३ अं 
-“ईरिंडया एट ए ग्लान्स, पृ० १३४५ 
सु वर्णन के लिए देखिए, रिपोर्ट श्रॉफ द टेरीफ वोर्ड (तेल-उद्योग) शहश८,, 





श्र भारत का पेट्रोलियम का कुल उत्पादन ३२३० लाख गैलन था। 
बोर्ड (तेल उद्योग), पैरा ५ । 
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के तेल और मोटर-स्पिरिट-सम्बन्धी अधिकाश आवश्यकताओ को पूरा करता है । इसमें 
हवाई पैट्रोल भी सम्मिलित है | उदाहरणार्थ १६३६-४० में बाहर से मँगाये जाने वाले 
१६३० लाख गैलन मिट्टी के तेल में से ११२० लाख गैलन श्रथवा ५८ प्रतिशत और 
१९३८-३९ में कुल आयात किये हुए १८२० लाख गैलन में से ११४० लाख गैलन या 
६३ प्रतिशत बर्मा से आया ।"* जहाँ तक मोटर स्पिरिट का सम्बन्ध है १६३६-४० में 
५ करोड गैलन या कुल आयात का ५८ प्रतिशत, और १६३८-३६ में ५ करोड १० 
लाख गैलन श्रर्थात्‌ ५६ प्रतिशत भारत मे बर्मा से मेंगाया गया ।* 
३३. अश्रक--अ्रश्नक का प्रयोग मुख्यत विद्यृत्‌ उद्योग में अवरोधन-माध्यम के रूप 
में होता है। १६१४-१८ के युद्ध-काल में बेतार से समाचार भेजने, वैयानिकी और 
मोटर-परिवहन के विकास के कारण इसने श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, 
क्योकि अभ्रक के बिना इनका विकास असम्भव था। १६३६-४५ के युद्ध ने इसके 
प्रयोग और महत्ता को और भी बढा दिया । 

विश्व में अ्रश्नक के उत्पादन का ह भाग भारत में होता है। अ्रश्नक का 
उत्पादन करने वाले देशो में भारत अग्रगण्य रहा है। श्रश्नक बिहार, मद्रास राज्य के 
नेलोर, सलेम तथा मालाबार जिलो, द्वावतकोर तथा अजमेर-मेरवाडा और राजस्थान 
के अ्रन्य भागों में पाया जाता है। १६३९-४० में २९१७,००० हडरेट अभ्रक, जिसका 
मूल्य १७२ लाख रुपया था, बाहर भेजा गया । भारत में अ्रश्रक का वाधिक उत्पादन 
शायद लगभग इतना ही है ।* 
३७ शोरा - शीशा बनाने, खाद्यों को सुरक्षित रखने तथा खाद बनाने की क्रियाओ 
आदि औद्योगिक कार्यों के लिए शोरे की माँग बहुत होती है। इसका उत्पादन 
विहार, उत्तर प्रदेश और पजाब में ही होता है। एक समय था जब दुनिया में बोरे 


१ पेट्रोलियम (पेट्रोल, वेन्‍्जीन ओर वचेन्जोला भी सम्मिलित हैं )) के आयात-सम्बन्धी गत वर्षो के 
अकिडे इम प्रकार है. ( हजार गेलन में ) 
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स्टेल्टिकल एब्स्ट्रेक्ट ऑफ इण्डिया १६५१-५२, पृ० ७५२ 
है भारत में खनिज तेलों के साधनों के सम्बन्ध में श्रन्य वातों के लिए दूसरे खण्ड का छुणा अध्याय 
खिए । 


३ अभ्रक के निर्यात और उसके मूल्य-सम्बन्धी हाल के ओके इस प्रकार दै 


१8६४६ १६४७ १६४८ 
मात्रा (हडरवेट में) २०६,८८ १ १६१,५७१ ३६३,०१४ 
मूल्य (२० में) 3०६,०६,६६२ ४,६५,७९,६६३ ६,१४,५०,०३६ 
१8४६ रह १६५२५ 
मात्रा (हरएटरवबेट में) २७० ,७६० इ३श५८,४०० ४8०,४८८ 
मूल्य (० में) ध,७१,९६,३ १८ 8६,१५,०२, ६६५ १३,७६९, ४१,२३० 


स्टेटिस्टीकूल ऐब्स्ट्रे कट श्रॉफ इण्डिया १६५१-५२, प० ५६७ । 


३२ भारतीय अरथंशास्त्र 


के अम्ल की जितनी जरूरत होती थी वह सव भारत पूरी करता था । यह विस्फोटक 
पदार्थों और रासायनिक खादो के निर्माण के लिए बहुत ही श्रावश्यक होता है । किन्तु, 
कुछ तो भारत सरकार की तटकर-तीति के कारण जिसने भारी निर्यात कर लगाकर 
अपने इस एकाधिकार से अधिक-से-अधिक आय का प्रयत्न किया और कुछ भ्रन्य कारणों 
से भारत का यह स्थान प्रतिस्पर्धी विदेशी उत्पादकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। ५ 
१६१४-१८ के युद्व में युद्ध-सामग्री के लिए शोरे की श्रावश्यकता पडी जिसमे 
स्थिति में कुछ सुधार हुआ । ग्रुद्धकालीन माँग खत्म हो जाने तथा विदेशी वाज़ारों में 
चिलली शोरे और फ्रान्स के पोटाश से प्रतियोगिता हो जाने के कारण शोरान्उद्योग 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । युद्धकालीन निर्यात की छुलना में युद्धोत्तर निर्यात कम हो 
गया । १६१४-१५ से १६१५-१६ में औसतन ४४०,००० टन हडरवेट गोरा, जिसका 
मूल्य ५० लाख रुपया था, का निर्यात हुआ जबकि १६४३-४४ में ४७,०००१ हडरवेट 
शोरे का निर्यात हुआ जिसका मूल्य १२९३४ लाख रुपया था ।* जोरे का लगभग 
सम्पूर्ण उत्पादन बाहर भेज दिया जाता है। केवल कुछ भाग खाद के उपयोग के लिए-- 
विज्ञेपकर झ्रासाम के चाय-वागो में खाद देने के लिए--रख लिया जाता है। 

३३ शअ्रन्य खनिज पदार्थ--कुछ कम महत्त्व वाले श्लौर खनिज पदार्थ भी भारत में 
पाये जाते हे जैसे ताँवा, अ्ल्मोनियम, विज (क्रोमाइट), पोटाश, अ्रम्बर, हीरा, मानिक 
(रूवी) और गन्धक आदि | 

३६ नमक--भारत में साल-भर में नमक की जितनी खपत होती हैं उसका लगभग 
ईं हिस्सा भारत में ही होता है। देश में वर्ष में १८ लाख टन नमक की खपत होती * 
है। १६३८ में कुल १,५३६,६६३ टन नमक हुआ जिसका मूल्य &५,१८,३८३ रुपया 
था | १६३६-४० में मुख्यत बंगाल के उपयोग के लिए ३१४,००० टन नमक का आयात 
किया गया जिसका मूल्य ६२ लाख रुपया था। यह अधिकाश में भ्रदन से मेंगाया गया 
था । बम्बई और मद्रास के समुद्र-तटो पर पानी सुखाकर ६० प्रतिशत के लगभग नमक 
पैदा किया जाता है। नमक-उत्पादन के अन्य साधत पजाब में नमक की पहाडियां 
झौर कोहाट की खानें है, जो क्षेत्र भारत-विभाजन में पाकिस्तान में जा चुके हेँ। 
१ शोरे का निर्यात और उसका मूल्य हाल ही के वर्षो में धटता गया है। निम्न आंकड़ों से निर्यात 
और उसके मूल्य का दिग्दर्शन होता दै 
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(ञ) मद्रास राज्य का उत्पादन सम्मिलित नहीं है । 
-सटेटिस्टीकल एव्सट्रे कट, इश्डिया, १६५१-५२५ पु० भ६३ 
२ रि्यू ऑफ़ द ईंट ऑंक इश्डिया १६४३-४४, पु० १७२ 
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भोतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ३३ 


दो और जगहो से नमक उपलब्ध होता है राजपूताना'में स्थित साम्भर भील का खारा 
नमक और कच्छ की खाडी में खारे पानी से जमाया हुआ नमक । नमक में भारत को 
आत्म-निर्भर बनाने के लिए उत्पादन की वृद्धि का प्रश्न विचाराथे सन्‌ १६२६ मे 
तटकर मण्डल (टेरीफ बोर्ड) को सौपा गया था जिसने १६३० में अ्रपनी रिपीर्ट प्रस्तुत 
की ) वगाल के वाजारो के लिए लगभग ५००,००० टन विदेशी नमक की माँग थी । 
वगाल के वाज़ारो में इसका विद्येप ध्यान रखा जाता है कि नमक सफेद हो, उसकी 
डलिया इकसार हो तथा नमी न हो। भाव का भी निस्सन्देह ही महत्त्व होता है। कलकत्ता 
के वाज़ार में मूल्य वडी तेज़ी से घटते-बढते रहते हे । इसका कारण कुछ तो किराये 
की दरो का परिवर्तन है, परन्तु मुख्य कारण व्यापारियों और सघो के कार्य है | तटकर- 
मण्डल का विचार था कि वगाल के वाज़ार की कुल माँग भारत और अदन (जो 
१६३७ में भारत से अलग कर दिया गया) के नमक से पूरी की जा सकती है, यदि 
समुद्र से आने वाले नमक के उद्गम-स्थानो (कराची और ओखा) और  रेलो से आने 
वाले नमक के उद्गम-स्थानो (ख़ेबरा, साम्भर और पचभद्र) का समुचित ढंग से 
विकास किया जाय । 

राष्ट्रीय हित की दृष्टि से खेवरा श्रादि का रेलवाहित नमक बंगाल के लिए: 
समुद्र से लाये हुए कराची और ओखा के नमक से अच्छा है, यद्यपि कराची और श्रोखा 
आदि केन्द्रो को कुछ विशेष प्राकृतिक लाभ प्राप्त हे । रेलो से लाने में यह विश्वास 
रहता है कि युद्धकाल में समक की कमी न पडेगी, रेलो को अधिक यातायात्त का 


७ अवसर मिलेगा और उत्पादन मे वृद्धि हुई तो मूल्यों मे कमी निश्चय ही होगी । परन्तु 


ही 


रेल से लाये हुए नमक की मात्रा कम पड़े तो वह समुद्र से लाये हुए चमक से पूरी 
कर लेनी चाहिए। तटकर मण्डल ने सरकार से साधनों के विकास और रेलो के 
किराये घटाने के लिए इस प्रश्न की अच्छी तरह जाँच करने की सिफारिश की ।* 
आयात किये हुए नमक के मूल्य में अत्यधिक कमी होने के कारण जल्दी से कुछ करने 
के लिए तटकर मण्डल द्वारा सुझाये गए तरीके श्रर्थात्‌ सरकारी नियत से अधिक 
सरल समभकर विधान-सभा की एक कमेटी ने (अदन को छोडकर) विदेशों से आने 
वाले नमक पर ४३ आना प्रति मन अस्थायी अतिरिक्त कर लगाने की सिफारिश की । 
(इसके लिए अदन भारत का ही भाग समझा जाता है।) यह सिफारिश १६४३१ में 
नमक (अतिरिक्त) श्रायात-कर-अधिनियम (साल्ट एडिशनल इस्पोर्ट ड्यू ठी) में सम्मिलित 
कर ली गई | इस अधिनियम की भ्रवधि आरम्भ में एक साल के लिए सीमित थी, बाद 
में समय-समय पर अधिनियमो द्वारा इसकी अवधि बढती गई । १६३१ के पूरक वित्त 
अधिनियम द्वारा नमक के आयात और उत्पादन पर २५ प्रतिशत अधिभार लगाया 
गया ।* १६३३ में, जैसी कि विधान-सभा की नमक-उद्योग-समिति ने सिफारिश की 
थी, अतिरिक्त कर ४६ आ० प्रति मन से घटाकर २३ श्रा० प्रति मन कर दिया गया। 
२१ प्रप्रैल १६३६ से यह घटाकर १६४ आना प्रतिमव कर दिया गया तथा उसकी 


२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ द टेरीफ़ बोर्द (साल्ट इण्डस्ट्री), १६३० । 


२. द्वितीय खण्ड का १२रवां अध्याय देखिए । 


३६ भारतोय गथयणास्त्र 


जाता है जिससे बोभा ढोने का काम सूत्र लिया जाना ह। ऊंट देश के रेसीले भागों में 
पाया जाता है। यह रेगिस्तान में परिवहन का साधन है। मझती भी बहुत झ्ावब्यक है, 
विशेषकर बगाल, आसाम और प्रायद्वीप के तटीय भागों में जहां भोजन में नाउट्रोजन- 
तत्त्व तक के लिए उस पर निर्भर रहा जाता है, जिनके लिए अन्यत्र दालों का प्रयोग 
किया जाता है। भारत के समुद्रो में कर्ट प्रमार की साने के फाम झाने वाली मठछलियां 
पाई जाती है । इन साधनों से आ्राधुनिक ढग पर संगठित रूप से फायदा उठाने नी 
आवश्यकता है । 

भारत के विस्तृत वनो में अनेक प्रकार के प्ु-पक्षी झरगा लिये रहते है जिससे 
शिकारियो को प्रच्छे शिकार मिल जाते है । 
४२ शक्ति के साचन-भारत में पये जाने वाले श्क्तिग्साधनों में कोयला, इंश्वन, 
तेल, अलकोहल, हवा और पानी प्रधान है। कोयले का बिवेचन सनिज पदार्थों के अझन्त- 
गंत किया जा चुका है। ईंघन के लिए जगलो की उपयोगिता की झ्लोर भी सकेत क्रिया 
जा चुवा हैँ। बहुत मे भारतीय जगल पवंतीय क्षेत्रों में स्थित हे, इस कारण वहाँ 
परिवहन-व्यवस्था बडी कठिन और महँगी होती है। यदि इस वाठिनाई यो दूर 
भी कर लिया जाय तव भी जगल लगाए बिना ईंधन की पूनि और उसकी श्रौद्योगिक 
माँग का वरावर होना सन्देहास्पद ही है । लकटी का कोयला तथा भश्रन्य उपोत्पाद जैसे 
मिथाइल अलकोहल, विरोजा या राल आदि प्राप्त करने वी विधि के रूप में बनस्पति- 
मच बनाने (वुठ-डिस्टिलेशन) की क्रिप्रा पर श्रौद्योगिक श्रायोग ने विशेष ध्यान दिया । 
उपोत्याद के विक्रय से लकडी के कोयले की स्थानीय लागत बहुत कम हो जायगी । उन्होने 
सुझाव दिया कि भक्ति की अत्यन्त छोटी इकाइयो को छोडकर प्रन्यत्र प्रभूषण गैस यन्म 
लगाना सुविधाजनक भी है और उससे काम भी सुचारु रूप से हो सकता है | और ऐसी 
विधियों को श्रपनाने की सिफारिश की जिससे इन यन्श्रों के लिए आवश्यक ईंधन सस्ते में 
सुलभ हो जाय । भारत के तेल साधनों की स्थिति और वर्मा के श्रलग हो जाने के वाद 
उस स्थिति के पहले से खराव हो जाने की श्रोर, खनिज पदार्थों के अन्तर्गत सकेत किया 
जा चुका है। श्रासाम और पजाव श्रादि के तेल वाले क्षेत्रो की भावी उपादेयता ग्रव 
भी सन्देहास्पद ही है। अत हम लोग इस शक्ति-हप पर अधिक भरोसा नहीं 
कर सकते । 

श्रौद्योगिक कार्यो में विद्यु तृ-शक्ति के लिए जहाँ तक झलकोहल के प्रयोग 
का सम्बन्ध है, लगता है, कुछ प्रकार की वनस्पतियों से विशेष प्रक्रियाओं द्वारा 
अ्लकोहल की आवश्यक मात्रा पैदा की जा सकती हे। परल्तु श्रभी यह अनुमान-मात्र 
है और सावधानी से इस सम्बन्ध में जाँच-परख और प्रयोग कर देखने की आवश्यकता 
है । इसमें सुविधा देने के विचार से झौद्योगिक-श्रायोग ने श्रावकारी-नियन्त्रण (एक्साइज 
रिस्ट्रिक्शन) में कुछ ढीरू “रते का सुझाव दिया था । 
*» । ”, की उपलब्धि सफल औद्योगिक विकास की एक 

' है। की हृष्टि से कोयला, ईंधन अथवा तेल झादि की 

होनी चाहिए न ्ण कारणों की शोर पहले 
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ही संकेत किया जा चुका है। किन्तु जल-शक्ति के विकास के आसार काफी अच्छे है | 
श्रव तक तो उसका विकास सीमित ही रहा है, क्योकि वर्षा तो ऋतु-विदेष में ही 
होती है, श्रतः वडा घन व्यय करके जलाशय आदि की व्यवस्था किये बिना काम नहीं 
चल सकता था। जब तक विद्यु त्‌-शक्ति को दुर-दुर भेजने में सफलता नहीं हुई थी 
उस समय तक पहाडी नदियों पर प्रचक्कियो, सिंचाई की नहरो के झरनो पर आर्ट 
की चक्कियो को चलाने के लिए ही जल-वक्ति का प्रयोग होता था। उस समय तक 
जल-शक्ति का पर्याप्त प्रयोग, पहाडी रियासतों में छोटे-छोटे कारखानों तथा दो-एक 
बडी सूती मिलो, जैसे बम्वई प्रान्त में गोकाक की सूती मिल, आ्रादि में ही होता था । 
इधर कुछ वर्षो से बडी-बडी प्नविजली योजनाञरों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा 
है। कोलार की सोने की खानों में शक्ति पहुँचाने के प्रमुख उद्देश्य से मैसूर सरकार 
ने कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम्‌ के पास प्रथम पनविजली सयत्र स्थापित किया 
(१६०२) । तब से वगलौर और मैसूर शहरो तथा मैसूर राज्य के लगभग २०० भन्य 
नगरो और गाँवों में शिवसमुद्रम से विद्य त-शक्ति पहुंचाई जाने लगी है। उसके बाद 
काश्मीर-राज्य नें उसी प्रकार का कारखाना क्रेलम नदी पर बनवाया, जिसमें 
२०,००० विद्यु त-हार्स पावर पैदा करने के लिए पर्याप्त पानी ले जाने की शक्ति है। 
बम्बई प्रान्त में पश्चिमी घाट इस प्रकार के कार्यो के लिए विशेष रूप से अनुकूल है । 
श्रत यह कोई भ्राश्चर्य की बात नही है कि भारत के सबसे बड़े जल-शक्ति के कारखाने 
वही स्थित हैं। भारत के झौद्योगिक विकास में टाटा-पनविजली योजना का समारम्भ 
एक बहुत बडा कदम है । टाटा हाइड़ो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी ने १६१५ मे 
सबसे पहला काम लोनावला के पास प्रारम्भ किया था । बम्वई के मिलों की अत्यधिक 
झ्ौद्योगिक भाँग तब भी पूरी नहीं हो सकी, अ्रतएव विद्य तू-शक्ति का श्रौर विकास 
करना, और तुरन्त ही करना, बहुत जरूरी था। दूसरी योजना के, जो आन्ध्र 
घाटी विद्यूत्‌ योजना (१६२२) (आन्ध्र वैली पॉवर स्कीम) के नाम से मशहूर है, 
पूर्णतया विकसित होने पर १००,००० हासे पावर विद्य तू-शक्ति प्राप्त हो सकेगी । 
नीलामुला नामक जल-विद्यूत््‌ योजना भी टाटा पॉवर कम्पनी द्वारा चालू की गई 
है (१९२७), जिससे १५,००० हार्स पॉवर विजली पैदा होने का अनुमान है। कोयना 
नदी की विस्तृत घाटी में भी टाटा की एक विज्ञाल योजना का निर्माण विचाराधीन है । 
इन योजनाओं के, जो एक ही प्रवन्ध के श्रन्तगत है तथा जिनकी संयुक्त शक्ति २४६,००० 
हा पावर है, पूरे हो जाने पर बम्बई के श्रास-पास कोयले के श्रभाव की कठिनाई पुणं- 
तया दूर हो जायगी तथा बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा भी सुधर जायगी । 
वम्बई की सूती मिलो तथा अन्य कारखानों में १५०,००० हार्स पॉवर बिजली की 
खपत होती है। ची० बी० एण्ड० सी० आई और जी० आई० पी० रेलवे के बाहरी 
भाग तथा थाना कल्याण और ग्रेटर पूना विजली के लिए उपयुक्त साधन पर निर्मर हे । 
पजाव की प्रसिद्ध मण्डी जल-विद्यू तू योजना एक श्रन्य महत्त्वपुर्णा योजना है जिसके पूरों 
होने पर इतनी अधिक बिजली उत्पन्न हो सकेगी कि अ्रनेक प्रौद्योगिक केन्द्रों के अतिरिक्त 
दिल्‍ली जैसे दूरस्थ स्थातों में भी (इस योजना से) बिजली जा सकेगी । यह योजना 
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जाता है जिससे बोका ढोने का काम खूब लिया जाता है। ऊँ देश के रतीले भागा में 
पाया जाता है। यह रेगिस्तान में परिवहन का साधन है। मछली भो बहुत आवश्यक है, 
विशेषकर बंगाल, झ्रासाम और प्रायद्वीप के तटीय भागों में जहाँ भोजन में नाउट्रोजन- 
तत्त्व तक के लिए उस पर निर्भर रहा जाता है, जिनके लिए अन्यत्न दालों का प्रयाग 
किया जाता है। भारत के समद्री में कई प्रगार री खाने के सलाम झाने वाली मछलियां 
पाई जाती है। इन साधनों से आधुनिक ढंग पर संगठित रूप से फायदा उठाने या 
आवश्यकता है । 

भारत के विस्तृत वनो में अनेफ प्रकार के पथु-तक्षो शरग लिये रहते है जिससे 
शिकारियों को श्रच्छे शिकार मिल जाते हैं । 
४२, शक्ति के साधन --भारत में पये जाने बाले शक्तिन्याधनों में कोयला, ईंधन, 
तेल, अलकोहल, हवा और पानी प्रधान है। कफोयते का विवेचन रानिज पदार्थों के अन्त- 
गंत किया जा चका है। ईघन के लिए जगलों की उपयोगिता की ओर भी सकल किया 
जा चका है। वहत से भारतीय जगल पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इस फारण वहाँ 
परिवहन-व्यवस्था बडी फ्रठित शौर महंगी होती हैं। यदि इस कठिनाई को दूर 
भी कर लिया जाय तव भी जगल लगाए बिना ईंधन की पूति श्रीर उसकी गश्रौद्योगिक 
माँग का वरावर होना सन्देहास्पद ही है । लकडी का कोयला तथा श्रन्य उपोत्पाद जैमे 
मिथाइल भ्रलकोहल, बिरोजा या रान आ्रादि प्राप्त करने की विधि के रूप में बनस्पति- 
मच बनाने (वुड-डिस्टिलेशन) की क्रिया पर झौद्योगिक झ्ायोग ने विशेष ध्यान दिया । 
उपोत्याद के विक्रय मे लकडी के कोयले की स्थानीय लागत बहुत कम हो जायगी। उन्होने 
सुझाव दिया कि झक्ति की अत्यन्त छोटी इफाइयों को छोडकर श्रन्यत्र प्रभुषण गेस यस्त 
लगाना सुविधाजनक भी है और उससे काम भी सुचार रुप से हो सकता है। शोर ऐसी 
विधियो को अपनाने की सिफारिश की जिससे इन यब्त्रों के लिए श्रावव्यक इधन सस्ते मं 
सुलभ हो जाय । भारत के तेल साधनों की स्थिति श्रौर वर्मा के श्रलग हो जाने के बाद 
उस स्थिति के पहले से खराब हो जाने की श्रोर, खनिज पदार्थों के श्रन्तर्गत सकेत किया 
जा चुका है। झासाम और पजाव आदि के तेल वाले क्षेत्रों की भावी उपादेयता श्रव 
भी सन्देहास्पद ही है। अत हम लोग इस शक्ति-हप पर अधिक भरोसा नहीं 
कर सकते । 

प्रौद्योगिक कार्यो में विद्य तू-शक्ति के लिए जहाँ तक झलकोहल के प्रयोग 
का सम्बन्ध है, लगता है, कुछ प्रकार की वनस्पतियों से विशेष प्रक्रियाओं द्वारा 
अलकोहल की आवश्यक मात्रा पैदा की जा सकती है। परल्तु भ्रमी यह अनुमान-मात्र 
है और सावधानी से इस सम्बन्ध में जाँच-परख औौर प्रयोग कर देखने की आवश्यकता 
है । इसमें सुविधा देने के विचार से औद्योगिक-भायोग ने श्रावकारी-नियन्त्रण (एक्साइज 
रिस्ट्रिकदन] में कुछ ढील करने का सुझाव दिया था। 
४३६ जल्न-शफ्ति--सस्ती गति-शक्ति की उपलब्धि सफल झौद्योगिक विकास की एक 
आवश्यक शर्त है। शक्ति उत्पन्न करने की हष्टि से कोयला, ईंधन अभ्रथवा तेल भादि की 
स्थिति उतनी अच्छी नही है जितनी कि होनी चाहिए। इसके कारणो की ओर पहले 
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ही सकेत किया जा चुको है। किन्तु जल-शक्ति के विकास के श्रासार काफी अच्छे हैं। 
भ्रव तक तो उसका विकास सीमित ही रहा है, क्योकि वर्षा तो ऋतु-विशेष में हो 
होती है, अतः बडा धन व्यय करके जलाशय आदि की व्यवस्था किये बिना काम नहीं 
चल सकता था । जब तक विद्य त-शक्ति को दूर-दूर भेजने में सफलता नहीं हुई थी 
उस समय तक पहाडी नदियों पर पचक्कियो, सिंचाई की नहरो के ररनो पर झाट 
की चक्कियो को चलाने के लिए ही जल-शक्ति का प्रयोग होता था। उस समय तक 
जल-शक्ति का पर्याप्त प्रयोग, पहाडी रियासतों में छोटे-छोटे कारखानो तथा दो-एक 
बडी सूती मिलो, जैसे वम्वई प्रान्त में गोकाक की सूती मिल, आदि में ही होता था । 
इधर कुछ वर्षो से बडी-वडी पनविजली योजनाओं पर अ्रधिक ध्यान दिया जा रहा 
है । कोलार की सोने की खानो में शक्ति पहुंचाने के प्रमुख उद्दे शय से मैसूर सरकार 
ने कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम्‌ के पास प्रथम पनबिजली सत्र स्थापित किया 
(१६९०२) । तब से बगलौर और मैसूर शहरी तथा मैसूर राज्य के लगभग २०० अन्य 
नगरो और गाँवों में शिवसमुद्रम से विद्य तू-शक्ति पहुंचाई जाने लगी है। उसके वाद 
काय्मीर-राज्य ने उसी प्रकार का कारखाना भेलम नदी पर बनवाया, जिसमें 
२०,००० विद्य त-हार्स पावर पैदा करने के लिए पर्याप्त पानी ले जाने की शक्ति है । 
बम्बई प्रान्त में पश्चिमी घाट इस प्रकार के कार्यो के लिए विशेष रूप से अनुकूल है । 
भ्रत यह कोई आश्चर्य की बात नही है कि भारत के सबसे बडे जल-शक्ति के कारखाने 
वही स्थित है । भारत के औद्योगिक विकास में टाठा-पनविजली योजना का समारम्भ 
एक बहुत बडा कदम है । ठाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंम्पनी ने १६१५ में 
सबसे पहला काम लोनावला के पास प्रारम्भ किया था। वम्बई के मिलो की अत्यधिक 
आ्ौद्योगिक माँग तब भी पूरी नही हो सकी, श्रतएवं विद्युत-शक्ति का और विकास 
करना, भौर तुरन्त ही करना, बहुत जरूरी था। दूसरी योजना के, जो आन्ध्र 
घाटी विद्युत्‌ योजना (१९२२) (श्रान्त्र वैली पॉवर स्कीम) के नाम से मशहूर है, 
पूरांतया विकसित होने पर १००,००० हार्से पावर विद्यूत्‌-शक्ति प्राप्त हो सकेगी । 
नीलाम्ुला नामक जल-विद्य त्‌ योजना भी टाटा पॉवर कम्पनी हारा चालू की गई 
है (१६९२७), जिससे १५,००० हार्स पॉवर विजली पैदा होने का अनुमान है। कोयना 
नदी की विस्तृत घाटी में भी टाटा की एक विशाल योजना का निर्माण विचाराधीन है । 
इन योजनाओं के, जो एक ही प्रवन्ध के अन्तर्गत हैं तथा जिनकी संयुक्त शक्ति २४६,००० 
हार्स पावर है, पूरे हो जाने पर वम्बई के झास-पास कोयले के भ्रभाव की कठिनाई पूर्ण- 
तया दूर हो जायगी तथा बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा भी सुधर जायगी । 
बम्बई की सूती मिलों तथा अन्य कारखानो में १५०,००० हार्स पॉवर विजली की 
खपत होती है। वी० बी० एण्ड० सी० आई और जी० झ्ाई० पी० रेलवे के बाहरी 
भाग तथा थाना कल्याण और ग्रेटर पूना विजली के लिए उपयुक्त साधन पर निर्भर हैँ । 
पंजाब की प्रसिद्ध मण्डी जल-विद्य्‌ तू योजना एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके पूर्रो 
होने पर इतनी अधिक विजली उत्पन्न हो सकेगी कि श्रनेक औद्योगिक केन्द्रो के अ्रतिरिक्त 
दिल्ली जैसे दूरस्थ स्थानों में भी (इस योजना से) बिजली जा सकेगी। यह योजना 


क्ञ्८ भारतीय भ्र्थनास्त्र 


१६३३ मे कार्यान्वित की गई। मद्रास में भी, जिसे बम्बर्ड की श्रपेक्षा कोयले की श्रधिक 
कठिनाई है, हाल मे विद्य तृअक्ति की उनलति-सम्बन्धी रोचक प्रयत्न क्रिये गए हे । 
मद्रास सरकार द्वारा १६२६ के अस्त में प्रारम्भ की गई पाउकारा विद्य त्‌-शक्ति योजना 
'सन्‌ १६३३ से काम कर रही है। इस योजना में नीलगिरी पठार से निकलने वाली 
'पाइकारा नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। मिदट्दर जल-बिद्यू त्‌ योजना, जो मिद्ठर 
सिंचाई योजना से सयुक्त है, अधिक से ग्रधिक ६०,००० हार्से पावर बिजली उत्पन्न कर 
सकती है। यह योजना १६९३३ में चालू की गई | तिनेवेली जिले में ताम्प्रपर्णी नदी के 
भरनो का उपयोग करने के लिए मद्रास सरकार ने १६३८ में पापनाणम नामक जल 
विद्य त्‌ योजना को भी मणज्ज़ूर किया । श्रन्य रोचक योजनाएं उत्तरप्रदेश में गगा नहर 
जल विद्युत योजना (गेजिज केनाल हाईड्रोइलेब्िट्रक ग्रिड प्रॉजेक्ट) तथा प्रन्य योजनाएँ 
है। ये योजनाएँ अनेक नगरो भर गाँवो में विद्यत्‌ शक्ति ले जायेंगी तथा ग्रामीण 
क्षेत्रो के विकास में विद्येप सहायता देगी। गत वर्षों में विद्यु त्‌ उपभोक्ताग्रों की बढती 
हुई माँग और श्रौद्योगिक विकास की नीति के फलस्वरूप मैसूर सरकार ने शिमला 
भरने के समीप २३,००० हार्स पावर तथा जोग भरने पर २४,००० हार्स पावर विजली 
उत्पन्न करने वाले शक्ति-केद्रो, (पावर स्टेशनो) के निर्माण की मणज्जूरी दी। बगलोर 
में भारत के सर्वश्रथम हवाई जहाज बनाने के कारखाने को स्थापना सस्ती विद्य तू- 
गक्ति से बहुत श्रधिक प्रभावित हुई थी। राज्य के बीच से बहने वाली गोदावरी 
कृष्णा और तु गभद्रा नदियों से लाभ उठाकर हैदराबणाद राज्य ने अनेक योजनाम्रों को 
प्रारम्भ किया है । २८ फरवरी १६९४५ को तु गभद्रा योजना का उद्घाटन किया गया। 
यह योजना जिसकी अनुमानित लागत २० करोड रपये है, हैदराबाद और मद्रास सर- 
कार के बीच लगभग ५४० वर्षों से होन वाले पत्र-ब्यवहार का परिणाम है तथा भ्रकाल 
का खतरा मिटाने के लिए दोनी राज्यों के सगठित प्रयत्नो का परिणाम है । १६५२ 
तक इस योजना के पूरे होने की आशा की जाती है ।* यह मद्रास और हैदराबाद 
राज्यों में अलग-अलग ५ लाख एकड भूमि को सीचेगी । इससे जल-विद्य त-शक्ति भी 
पैदा की जायगी। आयोजना के इस भाग से सिंचाई-योजना की भ्रपेक्षा शीघ्र लाभ 
होगा । श्रद्योगिक आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने जल-विद्यु तू की 
दृष्टि से १६१८ में विस्तृत सर्वेक्षण किया । जल विद्य तू-शक्ति के विकास के सम्बन्ध 
में इस आपरीक्षण से अनेक रोचक सम्भावनाओ्रो का पता चला । उदाहरणार्थ सिन्ध 
से पूर्व की ओर बहने वाली सात वडी नदियों के बहाव से हिमालय से प्रति हज़ार 





१ तु गभद्गा योजना में जलाशय वन चुका दे । नहर बनाने का काम अभी जारी है। फाइव ईयर प्लान 
प्रोभे स रिपोर्ट, १६५३-५४, पृ० १२६ 

उसकी कुल लागत, आगामी वर्षो में ठप पर किये जाने वाला व्यय ओर उसे प्राप्त लाभ के सम्मन्ध 
में वर्तमान अनुमान इस प्रकार हैं -- 

तु गमद्रा योजना कुल-लागत ४६६८ लाख रुपया, १६५५-५६ में प्रस्तावित खर्च, ३३१४ लाख 
रुपया, १९५६ में होने वाले अतिरिक्त लाभ * सिंचाई 3१५००० एकड़, शक्ति की अधिष्ठित क्षमता 
३०,००० किलोवाट । देखिए इण्डिया एट ए ग्लान्स (१६५३), पृ० १०८८-६० । 


हज 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ३६ 


फीट नीचे गिरने के बाद ३० लाख हार्से पावर बिजली उत्पन्न हो सकती है और ऐसी 
सम्भावनाएँ भ्रन्य नदियों के बारे में भी हे । जल विद्यू त्‌ योजनाएँ केवल कारखानो को 
ही विद्यु तू प्रदान नही करेंगी वरन्‌ उनसे सिंचाई की सुविधा भी बढेगी।* 

; हम उस समय का स्वप्न देख सकते है, जब जल-विद्य त्‌-शक्ति केन्द्रों के समीप 
के सारे गाँव, ग्रामीण उद्योगो के विकास-के लिए तथा अन्य ग्रामीण सुविधाओं के लिए 
विद्य त-शक्ति प्राप्त कर सकेंगे ।* भारत में अधिकाश जल-विद्यूत्‌ योजनाओ्रो के 
लिए आ्रावरयक लम्बी रकम इन लक्ष्यो की प्राप्ति नें वाधक है।, यहाँ वर्षा एक 
ही ऋतु में होती है, श्रत तालाबों पर बहुत सा खचचे अनिवाय॑- होता है । इस प्रकार 
लगाई हुई लागत के कारण काफी सस्ती बिजली देना श्त््यन्त कठिन हो जाता है। 
बम्बई जैसे ओद्योगिक केन्द्रों में भी, जहाँ कोयला महगा है जलविद्य तू सापेक्षिक दृष्टि 
से विशेष सस्ती नही है ।? विज्ञान अथवा नियोजन और वित्त के सम्बन्ध में हमारे 
विचार, जिनमें युद्धकाल में अनेक तेजी से परिवर्तन हुआ, कहाँ तक इस कठिताई को 
दूर कर सकेंगे, यह केवल भविष्य -ही बता सकता है । । 

४४. समृद्ध देश के निर्धन निवासी--उपयुक्त वर्णन से भारत के प्राकृतिक साधनों 
की समद्धि और विविधता स्पष्ट है। यह एक साधारण कथन है कि प्रक्नति ने 
उदारतापूर्वक भारत को अपने उपहार प्रदान किये है, परन्तु भारतीय उससे सम्रुचित 
लाभ नही उठा सके । प्राकृतिक विपुलता और मानव-निर्धनता की यह विषमता कैसी 
» वि्म्वना है | इस कथन का यही कारण है जो क्रव एक कहावत-सा बन चुका है कि 
_ भारत निध्धनों से वसा हुआ एक समृद्ध देश है । 


१. देश में जल-विधुत्‌ की उन्नति सम्बन्धी आधुनिकृतम स्थिति इस प्रकार दै । प्रत्येक वर्ष की १ 
जनवरी को अधिष्ठित क्षमता। १६५१--५५६,२८५, १६५२--५७५,१७६, १६५३--७१५५१७६५ 
१६५४--७३१,१७६--देखिए, फाश्व ईयर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट, १६५३-४४ पृ० (४८ । 

3 ? सन्‌ १६४५ में दिल्ली में हुईं इन्स्टीट्यूट ऑफ इजीनियसे की एक बैठक में भारत सरकार के विद्य त्‌ 
फमिश्तर ने कहा कि भारत से उत्पन्न की जाने वाली कुल विध त्‌ शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स के वि त्‌ 
शक्ति के साप्ताहिक उत्पादन के वरावर दे । भारत की तुलना में यहाँ प्रति व्यवित विध्व त्‌ का प्रयोग 
१८० गुना है (इगलिस्तान में यह सौ गुना हे) । पु 
४ “व कोई सदा बहने वाला भरना किसी श्रौद्योगिक केन्द्र के निकट स्थित होता है तभी रासायनिक 


और थातु-शोधक विधियों के लिए जल-विद्य॒ त्‌ सस्ती पढ़ती है ।ः--श्री० जे० बीसुगर के ७ फरवरी १६४५ 
के रेडियो-भाषण से । 





अष्याय ४ 
जनसंख्या 


१. कुल जनसख्या--सन्‌ १६५१ की जनगरणाना के भ्रनुमार भारत की जनसच्या का 
श्रनुमान ३१६,५७६,३६४ था । सन्‌ १६४१ की जनगगाना के अ्रनुमार ग्रविभाजित 
भारत की जनसख्या ३८८,६६७,६०४ थी, जिसमें ब्रिटिश भारत शोर देशी राज्यो की 
जनसख्याएँ भी सम्मिलित थी ।' सन्‌ १६४१-५१ भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण दशक 
था । इस दशक में ही भारत का विभाजन हुआ । निम्नलिखित तालिका सन्‌ १६३१, 
१६४१ और सन्‌ १६५१ के वीच हुए परिवर्तनो को स्पष्ट कर रही है। 

















7 हुआ | रथ | १६ १६३१ शध्४ड१ | १६९५१ 
कुल सख्या | ३३४८ करोड [| ३८६ करोड ३५६ करोड़ 
पुरुष १७४ +» । २०१ » श्प्३े , 
स्त्री १ ६्‌ डं जा ४ १ पद | २ ७ ३ जँ 
शहरी रेछ +» ' ४० +# ६९६ + 
ग्रामीरा ३०१ +» | ३३६ % २६४५ , 
साक्षर २३ ,, | ४७ + | ६० +# 





२. घनत्व निर्धारित करने चाक्ते तत्व--जनसख्या का घनत्व ([पर्थात्‌ भ्रति वर्गमील 
पर श्राश्रित व्यक्तियों की सख्या) जलवाग्ु, जान-माल की सुरक्षा, श्राराम का स्तर, 
श्राथिक साधन तथा श्राथिक विकास की अवस्था पर निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में 
जनसख्या का घनत्व बाह्य परिस्थितियों और मनुष्यों द्वारा उनके प्रयोग पर निर्भर 
होता है। श्रन्य वातो के समान रहने पर यदि प्राथिक साधन बहुतायत से हो तो 


१ जनसख्या की बृद्धि न|नने के लिए निम्नलिखित आँकड़े रोचक सिद्ध होंगे । 





वर्ष भविभाजित भारत भारत सप का क्षेत्र 

(दस लाख) (दस लाख) 

१६०१ श्प३ ४ श्श्म४ 

श्ध्र्र ३०३ ० २५२३ 

१६२१ ३०५ ७ र५्१ ७ 

१६३१ इृ३८ १ रछह २ 

१६४९१ इणह ० ३१८६ 

१६५१ न्‍- इपद ८ 


“इंडिया एट ए ग्लान्स, पु० ६६ (१६५३) 


डत09 


जप (3 


स्पष्ट ही किसी देश में आ्थिक साघनो के कम होने की स्थिति की तुलना में जनसख्या 
का घनत्व अधिक होंगा । इसी प्रकार अन्य वातो के समान रहने पर यदि कोई जाति 
अपनी सम्यता की कलाओं में आगे वढी हुई है तो उसकी घनी जनसख्या को आश्रय 
देने की क्षमता भी अधिक होगी । गहरी खेती वाले, श्रत्यधिक व्यापारिक और उद्योगी- 
कृत देशो में सामान्यत जनसख्या का घनत्व अ्रधिक होता है, उदाहरणा्थ इगलैण्ड 
शोर वेल्स (७१२), बेल्जियम (७१२) । एक नितान्‍्त खेतिहर देश सामान्यतः कही 
कम जनसख्या को आश्रय देगा । भारत का प्रधानत खेतिहर होना ही यहाँ की जनसख्या 
के औसत घनत्व के कम होने को स्पष्ट करता है। 

पुन , कृपि-युग की तुलना में पशुचारण थुग प्रति वर्ममील कम मनृष्यो को 
आश्चय दे सकता है, तथा आखेट-युग उससे भी कम मनृष्यो को । एक खेतिहर देश में 
जनसख्या का घनत्व खेती के स्वरूप पर भी निर्भर होगा । 

प्रति वर्गमील पर आश्चित व्यक्तियो की सख्या का कोई विशेष महत्त्व नही 
है जब तक कि उससे सम्बन्धित जनसंख्या के आराम के स्तर को भी ध्यान मे न रखा 
जाय । उदाहरणार्थ वगाल में जनसख्या का घनत्व (७७६) बेल्जियम या इंगलैण्ड और 
वेल्स के घनत्व से अधिक है । परन्तु आधिक क्षेम के हष्टिकोश से बंगाल और इन 
देशो के मध्य कोई तुलना ही नही है । बगाल में जनसख्या का घनत्व केवल अत्यधिक 
निर्धनता का द्योतक हो सकता है, क्योकि वगाल प्रधानत एक खेतिहर प्रदेश है। 
अनुसान किया गया है कि अच्छी परिस्थितियों में भी आराम के एक समुचित स्तर पर 
कृषि प्रति वर्गगील २५० से अधिक व्यक्तियो को आ्राश्नय नही दे सकती । 
३. घनत्व तथा सम्रृद्धि--सन्‌ १९५१ की जनगरणना के अनुसार समस्त भारत की 
जनसख्या का श्रौसत घनत्व ३१२ प्रति वर्गमील है । तुलना के लिए कुछ भ्रन्य देशो 
की जनसख्या के औसत घनत्व के श्ॉँकडे नीचे दिये जा रहे हे । 

बेल्जियम ७१२ (१६३८) नीदरलेण्ड्स ६८६ ५ (१६३८) 
इगलैण्ड और वेल्स ७१२ (१६३१) जापान ४६६ ० (१६३५) 

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ४४ २ (१६४०) 

झ्ौसत घनत्व से आथिक स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव 
नहीं है। उदाहरणार्थ इगलैण्ड और वेल्स का घनत्व बगाल के घनत्व के बरावर है, 
परन्तु इगुलैण्ड और वेल्स निस्सन्देह वगाल से श्रधिक समृद्धिशाली है । इसके विपरीत 
यूनाइटेड स्टेट्स तथा इंगलैण्ड और वेल्स के घनत्वों में बहुत श्रन्तर है, परन्तु यह 
अन्तर उनकी झाधथिक स्थिति की समानता में कोई रुकावट नही डालते । जनसख्या के 
घनत्व और आध्िक स्थिति में यदि कोई सम्बन्ध है, तो उसे जानने के लिए हमें प्रत्येक 
देश का अलग से अध्ययन करना पडेगा। नीचे दी हुई तालिकाओं में (3) सन्‌ १६०१ 
से प्रत्येक दशाब्दी में भारत तथा प्रान्तो के घनत्व की वृद्धि, (7) प्रतिशत परिवतंन,. 
और (॥7) कुछ प्रान्तो की घनत्व की वृद्धि के तुलनात्मक आँकड़े दिखाए गए है ।१ 


१. सेन्सस रिपोर्ट (१६४१) खण्ड १, भाग ?, पु० ८६ पर द्वी दी हुई तालिकाओं में सन्‌ १६५६ 
को जनगणना के अक्ड़े भी सम्मिलित कर दिये गृए हैं । 


४२ भारतीय श्रथंञ्ास्त्र 


बे, 
तालिका एक : श्रोसत घनत्व 
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उपयु कत तीसरी तालिका राज्यो के बीच घनत्व का भ्रत्यधिक परिवर्तन दिखा 
रही है । 

जनसख्या के घनत्व पर भ्रसर डालने वाले अनेक कारणों में से किसी एक कारण 
द्वारा इन असमानत्ताओ को स्पष्ट नही किया जा सकता । उदाहरणार्थ यह कहना गलत 
होगा कि भारत में मुख्यतया वर्षा ही घनत्व को निश्चित करती है । एक सीमा के 
वाद लाभदायक होना तो दूर की बात है, वर्षा निश्चय ही हानिकारक हो जाती है। 
भारत के अधिकाश भागों में यदि वर्षा का वितरण उचित रूप से हो तो श्रनुकूलतम 
परिस्थितियों के लिए वर्ष में ४० इच की झ्ौसत वर्पा की आवश्यकता है । जब वर्षा 
१ यह प्रतिशत परिवर्तन अविभाजित मारत ( सन्‌ १६०१ ) तथा विभाजित भारत के (सन्‌ १६५१ ) 


घनत्वों का है, इस वात को ध्यान में रखना चाहिए । 
२ पश्चिमी बंगाल के लिए है। 





रे जनसख्या ४३ 


द्ससे कम होती है या उसका वितरण अत्यन्त श्रसमान होता है, तभी कृषि पर वर्षा 
की मात्रा का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है; और इस प्रकार घनत्व पर भी । जहाँ 
तक कृषि की सफलता पानी पर निर्भर है, चहाँ तक सिंचाई का प्रभाव भी वर्षा के 
मान ही होगा और इसलिए सिंचाई घनत्व निर्धारित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण 
शरण है| 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई का प्रभाव कुल भारत के एक 
बहुत छोटे भाग पर ही पड ता है, इसका घनत्व पर सामान्य प्रभाव नही के बरावर है । 
प्रदि सम्पूर्ण- देश की हृष्टि से विचार किया जाय तो उसकी श्राकृति चहुत भ्रधिक महत्त्व- 
पूर्ण कारण है। दूसरी बातो के एक-सा रहने पर सफल कृषि अ्धिकाश में पृथ्वी-तल की 
आकृति पर निर्भर रहती है। वह जहाँ समतल है वहाँ भूमि के हर इच पर खेती की जा 
सकती है परन्तु जहाँ भूमि ऊँची-नीची या ढलवा है वहाँ कृषि कठिन और अनिश्चित 
हो जाती है, भले ही निचले ढाल बहुत उपजाऊ हों । सम्पूर्ण भारत में सबसे घने बसे 
हुए भाग समतल मैदान है, उदाहरणार्थ बगाल, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा प्रायद्वीप के 
दक्षिणी भाग में पूर्वी किनारे के निचले भाग । उपजाऊ भृमि तथा पर्याप्त वर्षा वाले 
विस्तृत मैदान स्पष्ट ही ऊँचे घनत्व के अनुकूल हे, जैसे बगाल तथा उत्तरप्रदेश । 

इन बातो में परिस्थितियों का इतना अनुकूल न होना ही वम्बई के अपेक्षाकृत 
कम घनत्व को स्पष्ट करता है। कभी-कभी प्रतिकूल जलवायु के कारण अन्य सारे 
लाभ व्यर्थ हो जाते हे जिससे घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है जैसा कि भ्रासाम में है । 
ै, आवश्यक वर्षा के साथ ही भूमि का स्वरूप एक महत्त्वपूर्ण कारण बन जाता 
है । भारत में उसका स्वय कोई विशेष महत्त्व नही है। इसके श्रतिरिक्त बडे-बडे क्षेत्र 
को लिया जाय तो घंनत्व के अन्तर इतने सूक्ष्म हें कि उन प्र विचार नही किया 
जा सकता। 

घनत्व के सम्बन्ध में ये ग्रसमानताएँ कुछ सीमा तक भारतीयों की घर पर 
ही रहने की प्रवृत्ति तथा देश के अन्दर ही प्रवास-सम्बन्धी अन्य कठिनाइयो के कारण 
भी है । दिल्‍ली (घनत्व प्रति वर्ग मील-- १,६०२) की स्थिति श्रपनी तरह की है, जहाँ 
दिल्‍ली नगर की जनसख्या राज्य की कुल जतसख्या का वहुत वडा भाग है।१ 
४. धर्म तथा जाति के आधार पर जनसंख्या का वितरण--सन्‌ १९५१ की जनगराना 
के अनुसार भारत में प्रत्येक १०,००० व्यक्तियों में ५,४६६ हिन्दू, १७४ सिक्‍्ख, ४५ 
जैन, ६ बौद्ध, ३ पारसी, २३० ईसाई, ६६३ मुसलमान तथा ५० श्रन्य धर्मावलम्बी हे । 

सरकार की जातीय विभेद कम करने की नीति के, अनुसार सन्‌ १६५१ की 
जनगणना मे जाति-सम्बन्धी सूचना कुछ विशेष वर्गों के लिए ही एकत्रित की गई है । 
१ जैसा पहले कद्दा जा चुका है जनमख्या का घनत्व भूमि का स्वरूप, वर्षा, जलवायु आदि कारणों पर 
निर्भर होता है । अत घनत्व की समस्या के उचित अध्ययन के लिए देश के राजनीतिक विभाग उतने 
उपयुक्त नही दे जितने कि प्राऊतिक विभाग। इस वात को ध्यान में रखकर सन्‌ १६५१ की जनगणना 
में जनसख्या के धनत्र के दष्टिकोण से देश को १५ उपविभायों में वाया गया जिन्हें पुतः तीन ज्षेत्रों-- 
ऊंचे, मध्यम तथा कम घनत्व वाले ज्षेत्र-में वर्गीकृत किया गया। नीचे हम इन क्षेत्रों और उप- 
विभागों का घनत्व दे रहे है 


है. है. 


भारतीय श्रथंशास्त्र 


इसमें वे व्गे शामिल है जिनका उल्लेख सविधान में किया गया है | श्रनुसूचित जाति, 
पिछडी हुई जाति, श्रनुसूचित श्रादिम जाति के सदस्य तथा झाग्ल-भारतीय विशेष वर्ग 
में सम्मिलित किये जाते है । सविधान के अनुच्छेद ३१४ तथा ३४२ के श्रन्तगंत राष्ट्रपति 
के श्रादेशानुसार श्रण्डमन, चन्द्रनगर और सिविकम में कोर्ट श्रनुमूचित जातियाँ नहीं थी, 
अत सन्‌ १६५१ की जनगराना में चन्द्रगगर तथा सिद्टिम के लिए पस्चिमी बगाल की 
अनुसूचित भ्रादिम जाति-सम्बन्धी सूची का ही प्रयोग क्रिया गया ) 


नीचे दी हुई तालिका में भारत में विभिन्‍न घर्मावलम्बियों की सख्या दी हुई है 
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५ उत्तरी मद्रास भर तटीय उड्डोसा ४६१ १० नत्तरी एवं मध्य की पहाड़ियां 
सम्पूर्ण चेन्न का धनत््व ६६० झौर पठार श्ध््ड 
११. उत्तर-पूर्वी पठार श्र 
सम्पूर्ण क्षेत्र का घनत्व १२६ 


मध्य घनल वाले ज्षेत्र 
उपविमाग 
१९, गडद्जा पार का मैदान 
१३ दक्खिन का दक्षिणी भाग 
१४. दविखिन का उत्तरी भाग 
१५, गुजरात काठियावाड 
सम्पूर्ण चेत्र का घनल् 


घनत्व प्रत्ति वगमील 
प्‌ 

३३२ 

र४छ 

श्४६ 

श्र 

श्ध्द् 


सेन्सस ऑफ इण्डिया, वाल्यूम १, पाई १-- रिपोर्ट, भष्याय १ 


जनसख्या ४५ 


विशेष वर्गो के सम्बन्ध में आँकडे इस प्रकार हे 


आग्ल भारतीय १,११,६३७ 
अनुसूचित जाति ५,१३,४३,८६५८) 
अनुसूचित श्रादिम जाति १,६१,१६,४६८) 
दा अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति 
चन्द्रनगर ४,४५७ १३७ 
सिक्किम ११२ २६,४२६ 


उपथु क्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुयायियो की सख्या के अनुपात से भारत में 
धर्मो का क़म इस प्रकार है हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, भ्रन्य धर्मा (आदिम 
जातीय), जैन, बौद्ध, पारसी तथा अन्य धर्म' (गौर आदिम जातीय) । हिन्दू धर्म के 
अनुयायियो की सख्या सबसे अधिक है। विभाजन के पश्चात्‌ भी भारत में दूसरा 
मुख्य धम इस्लाम ही है । इस्लाम धर्म के अनुयायी मुख्यत उत्तर भारत से ही फंले 
हुए हैं । सिक्‍्ख मुख्यत्या पजाब में हे। जैंन अधिकतर राजस्थान, अजमेर मेरवाडा और 
वम्बई प्रान्त में हे । श्रादिम जाति के लोग मुख्यतया श्रासाम, बिहार, उडीसा, मध्यप्रदेश 
वम्बई में फैले हुए हे । आधे से अधिक ईसाई दक्षिण भारत में ही रहते हे । पार- 
सियो का मुख्य निवास-स्थान वम्बई है। 
९. ब्यवसाय के आधार पर जनसंख्या का वितरण-हमारे देश की ७०% जनसख्या कृषि 
अर निर्भर है तथा शेप ३०% व्यक्ति दूसरी वृत्तियो से जीविकोपाजन करते है । सौराष्ट्र, 
कच्छ, अजमेर, दिल्ली तथा अण्डमन और निकोबार द्वीपो को छोडकर सारे भारत में 
कृपि प्रधान जीविका है । पश्चिमी वगाल तथा वम्बई में भी, जो उद्योगों में कही अधिक 
वढे-चढे हे, कृपिकर जनसख्या का अनुपात क्षि-इतर जनसख्या के अनुपात से कही 
अधिक है, यद्यपि अन्य राज्यो की तुलना में वहाँ कृषि-इतर जनसख्या का अनुपात 
बहुत कम है। 
हर १०० भारतीयो में, झाश्चितो को सम्मिलित करने पर, ४७ भूस्वामी कृपक, 
६ लगान देने वाले कृषक, १३ भूमिहीन मजदूर और १ (भूमिधर) है जबकि उद्योगों 
एवं कृषि-इतर उत्पादन कार्यों में १०, वारिज्य में ६, परिवहन में २, तथा अन्य 
सेवाओ और वृत्तियो मे १२ व्यक्ति लगे हुए हे । नीचे दी हुई तालिका में जीविकाओ 
के दो बड़े विभागो तथा उनके आठ उपविभागो के अन्तर्गत स्वावलम्वी,“अर्जेन न करने 
वाले आ्राश्चित और अर्जन करने वाले आश्रितो की सख्या दिखाई गई है 


मच पा 
१. इन शअकड़ों में चन्द्रनगर और सिक्किम की जनसख्या सम्मिलित नहीं है । 


४६ भारतीय अर्थशास्त्र 


क्ृपीय स्वावलम्बी श्रजनने अजन जाभा क्रम एफ झावतमी अजन न  अजन कुल योग 
करने वाले करने वाले. (लाखो में) 
ग्राश्नित आलित 





मिशन मम मिनी श शशि लि किक लिन शिकिन किन जन कक कक ल ७ 3 लइभभाअाअाााााााअाााााााााााभउएएऊभघएघऊभघााा ७ ननलणशणणणणणणणणा्र 
वे कृषक जो पूर्णत या मुख्यत । | ं 
भूमि के स्वामी है ४प्८. १००१ २१४ १६७३ 


वे कृपक जो भूमि के बिलकुल । 
स्वामी नहीं है या केवल श्राशिक 























रूप से ही स्वामी हूं घ८घ... ८६ ३ ३१६ 
कृषि करने वाले मजदूर १४६ ,. २४६ ५३ ॥$ 
कृषि करने से हुए भ्ृस्वामी " तथा | 

कृपि-लगान पाने चाले व्यक्ति ६ ३३ है. भ््३ 
योग ७११ | १४६६ ३१० |__ २४६० 
ग॑ र-कृपीय | । 

कृपि-इतर उत्पादन ,. ११९ २२४ ३१ |. रे७७ 
वारिज्य | ५६ | १४५ € 0 १३ 
परिवहन | १8 8. . डर ३ पद 
श्रन्य सेवाएँ श्रौर साधन १३६ | २३६८ २६ | ४३० 
योग ह ३३४ । ६७३ ६) १०७६ 


नया लिजनननननन नमन नि+ न + नल न न नल नमन तन ननान 

कृपि-इतर विभाग के अन्‍्तगेत स्व्रावलम्बी व्यक्तियों की सल्या ३३४ लाख है । 

इनमें चार प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हे. नियोक्ता, स्वय-नियोज्य, नियोज्य तथा 

निवत्ति-वेतन, लगान आदि पाने वाले व्यक्ति। इनकी सख्या करण ११ लाख, 

१६४ लाख, १४८ लाख तथा १० लाख है | यदि नियोक्‍ताञ्रो को छोड दिया जाय तो 

शेष स्वावलम्धी व्यक्त उद्योग और सेवाश्रो के निम्न दस वर्गों में विभिन्‍न श्रनुपातो में 
बेटे हुए हे जिसे नीचे दी हुई तालिका स्पष्ट कर रही है 


हि 


१ कृषि करते हुए भूखामी (0प्रौधए४९77£ 0ए7०:६ ० ०7) से तात्पय उन कृषकों से 
द जो भूमि के स्थायी काश्तकार है और जिनसे भूमि छुड़ाई नही जा सकती । इत प्रकार कृषि करने 
से ही वे उसके स्वामी हैं, यथपि कानूनन वे उसके स्वामी नहीं हैं । 


जनसख्या ४७ 








संख्या 

उद्योगो और सेवाशो का विभाजन । (लाखो मे) । प्रतिशत 

१ कृषि के अतिरिक्त श्रन्य प्राथमिक उद्योग, खातों 
तथा पत्थर की खानो की खुदाई २४ । ७४ 
२ खातों तथा पत्थर की खानो की खुदाई ५७ श्द 

३ विधायन और निर्माण--खाद्य पदार्थ, कपडा, 
चमडा तथा उनकी श्रन्य उत्पत्ति श्र १ १७ ० 

४ विधायन श्और निर्माण --धातुएँ, रासायनिक पदार्थ 
झौर उनकी उत्पत्ति आदि १२४ ३८ 

५ विधायन और निर्माण--जिसे भश्रन्यत्र सम्मिलित 
नही किया गया है। श्र छभ्‌ 
६ सावंजनिक उपयोगिता की सेवाएँ और निर्माण श्श्‌६ ४ & 
७ वारिणज्य |. ४६० | १८२ 
८ परिवहन, भाण्डागार और यातायात |. १६० ५६ 
€ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन ; ३२६ ९०२ 

१० सेवाएं, जिन्हे अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया 
है । ७५४ श्३े३े 
व का ० 22० योग... | ३२३१७ | १००० 





उपयुक्त आऑॉकडो की तुलना सन्‌ १६३१ तथा उससे पूर्व की जनगणना में 
एकत्रित आँकडो से दी जा सकती है। (सन्‌ १६४१ में इस प्रकार के आँकडे एकत्रित 
नही किये गए थे । ) इसके अतिरिक्त ये आँकडे राष्ट्र-सघ की आ्राथिक, सामाजिक तथा 
सास्क्ृतिक सस्था द्वारा स्वीकृत योजना के श्रनुसार अन्य देशो में एकत्र किये हुए 
श्रॉकडो से भी तुलना योग्य हे । 

भारत में १००० स्वावलम्बी अपने-आपको एवं २५०४ श्रन्य व्यक्तियो को 
आ्राश्चय देते हें । इन २५०४ व्यक्तियों में कमाने वाले आश्चितो की सख्या ३२७३ और 
निव त्तिवेतन और लगान पाने वालों की सख्या २६ है। सयुक्तराष्ट्र अमेरिका में 
१००० स्वावलम्बियो पर १५४७ व्यक्ति ही आश्रित हैं और इगलैण्ड में प्रति १००० 
ग्राश्चितों की सख्या केवल १२०७ ही है। भारत में आश्वितो की अधिकता का एक 
प्रमुख कारण १५ वर्ष से कम आयु की जनसख्या का अधिक अनुपात है । प्रति १००० 
स्वावलम्बियों में १४ वर्ष या उससे कम आयु वालो की सख्या भारत में १,३१७ तथा 
सयुकतराष्ट्र अमेरिका और इगलेड में क्रश ७०२ तथा ४६६ है ।*१ 

दुनिया के सम्य देशो की तुलना में भारत में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का 
प्रतिशत सबसे अ्रधिक है तथा उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि में लगे हुए व्यक्तियों 
१. सेन्सस आफ इण्डिया--बलयूम १. पार्ट १-४ रिपोर्ट, १० ११६ 


८ भारतीय अर्थशास्त्र 


का प्रतिशत सबसे कम । उदाहरण के लिए इगलैण्ट में प्रति १००० व्यक्तियों में 
५० व्यक्ति कृपि में लगे थे तथा शोप ६५० व्यवित सानो, निर्माण, वागिज्य तथा 
अन्य उद्योगो और व्यवसायों में थे जबकि भारत में सन्‌ १६५१ की जनगणाना के 
अ्रनुसार प्रति १००० व्यवितयो में ७०६ व्यक्ति क्रषि में तवा २६४ व्यवित खानो, 
निर्माण, वारिज्य तथा अन्य उद्योगो और सेवागरो में लगे थे । 

इतनी अधिक सीमा तक कृषि पर निभर रहने वाले देश की आधथिए व्यवस्था 
अवश्य ही अस्थिर होगी। कृषि पर निर्भर रहने का ग्र्य वर्षा पर निर्भर रहना है, 
और यदि वर्षा नहीं होती तो व्यापक रूप से देश पर सकक्‍ट ञ्रा जाता है । यदि देश- 
वासियो का अधिकाश भाग क्ृपि पर प्रत्यक्ष रुप से निर्भर न हो नो ऐसा नहीं होगा । 
सन्‌ १८८० के दुभिक्ष आयोग ने स्थिति का सही निदान करते हुए ठीक ही कहा था 
कि भारतवासियों की गरीबी तथा उन पर श्राने वाले जोसिमों वा मूल यह दुर्भाग्य- 
पूर्ं परिस्थिति है कि कृपि ही अ्धिकाश जनता का एकमात्र धन्धे का साधन है। 
इस सकेट से बचने के लिए उन्होने निर्माग्ग उद्योगों के विकास की सिफारिश की | 
सचमुच देश के आधिक साधनों के स्वतोमुखी विकास के साथ-साथ व्यवसायों का 
सम वित्तरण ग्त्यधिक वाच्छित है । 
६ नगरों तथा गाँवों में जनसख्या * क्रपि की प्रधानता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो मे 
वितरित जनसख्या में भी कलकती है । सन्‌ १६३१ की जनगगाना में सन्‌ १६२१ की 
तुलना में गहरी जनसख्या १० २ प्रत्तिणत से बढकर १३१ प्रतिणत हो गई | सन्‌ १६४१ 
में कुछ और व.द्धि हई श्लोर जनसख्या १२ ८ प्रतिशत हो गई । सन्‌ १६५१ में यह 
प्रतिशत १७३ हो गया | कुल जनसख्या तथा ग्रामीण जनसख्या के परिवर्तनों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध तथा शहरी जनसख्या श्रीर कुल जनसख्या के परिवतंनो के सम्बन्ध का 
इसका विपरीत होना शहरी जनसस्या के कम श्रनुपात का द्योतक है । 

सन्‌ १६४१ की शहरी जनसख्या की तुलना में सन्‌ १६५१ की शहरी जन- 
संख्या में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु ग्रामीण जनसर्या १३ प्रतिशत कम हो गई 
है । इसका कारण भारत का विभाजन है जिसके फलस्वरूप काफी ग्रामीरा क्षेत्र पाकि- 
स्तान में चले गए । बडे- वडे गहरो जैसे कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई झादि के भारत में 
ही रहने के भ्रतिरिक्त पाकिस्तान में शहरी क्षेत्रो के भ्रपेक्षाकत कम आने के कारण 
विभाजित भारत की शहरी जनसख्या सन्‌ १६४१ की तुलना में वढ गई है । भारत 
अब भी प्रधानत गाँवो का देश है तथा उसकी ८२७ प्रतिशत जनसख्या गाँवों में 
ही रहती है ।* 

< दिल्ली और अजमेर के मोटे राज्यो को छोडकर जहाँ शहरी जनसख्या क्रमश 

परे तथा ४.३ प्रतिशत है, अन्य राज्यो मे वह ४१ प्रतिशत (उड़ीसा), ४ ६ प्रतिशत 
(भ्रासाम), ६७ प्रतिशत (बिहार), ३१ प्रतिशत (चम्बई), तथा ३४ प्रतिशत 
१ सन १६५१ की जनगणना में सारे देश को २५ वर्गमील के झाम-समूहदों” में बौटा गबा था। मारे 


देश में ऐसे ४७,०७४ गआम-समृह थे। भारत के ६ भागों में एक सामान्य ग्राम-समूह में, ग्राम एव 
भामोणणों की सख्या निम्न प्रकार थी * 





॒ 


जनसख्या डह 


(सौराष्ट्र) है ।* 

भारत की १७३ प्रतिशत शहरी जनसख्या की तुलना में फ्रांस मे ४९ प्रतिशत, 
उत्तरी आयरलैण्ड में ५०*८ प्रतिशत, कनाडा में ५३७ प्रतिशत, सयुक्तराज्य भ्रमरीका 
में ५६ २ प्रतिशत तथा इगलेड और वेल्स में ८० प्रतिशत शहरी जनसख्या है ।* 

नीचे दी हुई तालिका में वे शहर दिये हुए हें जिनकी जनसख्या एक लाख से 
अधिक है। इस समय भारत में ७३ शहरो की जनसर्या एक लाख या उससे अधिक 
है। तालिका में इन शहरो की सन्‌ १६९४१ की जनसख्या भी दी गई है। 


राज्य और नगर. सन्‌ १६६५३ की. सन्‌ १६४१ की दस वर्षीय औसत 
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२ एलेथी १,१६,२७८ ५६,५३३ न-६६ ४ 
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तालिका में मोटे श्रक्षरों में दिये गए नगर वे हें जिनकी जनसंख्या सन्‌ १६४ 
में पहली वार १ लाख से अ्रधिक हुई थी |" 

सन्‌ १६५१ में शहरी जनसख्या की वृद्धि वडे-बडे शहरों की जनसस्या थ 
वृद्धि को भी दिखा रही है | तालिका को देसने से पता चलता है कि बम्बड और मद्रा 
में जनसख्या की वृद्धि क्रश ५० ५ झौर ५८४ प्रतिग्त हुई है । 

अधिकाण पश्चिमी देशो में उन्तीसवी झतावब्दी में सगठित उद्योगो का विका 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शहरी जनसख्या में अत्यधिक बुद्धि हुई, जब कि भारत 
शहरी जनसख्या की वृद्धि बहुत घीमी है। ओद्योगिक ख़ान्ति के पश्चात्‌ इगलैण्ड ६ 
बाहरी जनसख्या की श्राइचर्यंजनक वृद्धि एक ऐसी स्वविदित घटना है जिसका विवेच 
यहाँ अ्रतावश्यक है। इगलैण्ड में लगभग ८० प्रतिशत लोग शहरो में रहते हे, जर्बा 
भारत में लगभग ८० प्रतिशत लोग गाँवों में । 

जनसख्या का गाँवो और शहरो के बीच इतना श्रसमान वितरण कि शहरों 
रहने वाले कुल जनसख्या का एक नगण्य भाग ही हो, जनसख्या की पिछडी हुई भ्राथि 
दशा का द्योतक है। रानाडे ने गाँवो की वढती हुई जनसख्या पर टिप्पणी करते हुए क 
था कि इससे शक्ति, बुद्धि की कुशाग्रता श्रौर आत्म-निर्भरता की हानि होगी। समय 
श्र प्रगति शहरो से ही प्रारम्भ होकर गाँवों में फंली है। गाँवो ने तो अपने भ्र' 
शायद ही कभी विकास करने की क्षमता का परिचय दिया हो | गाँवो भौर शहरो 
वीच जनसख्या का वितरण शहरो के पक्ष में उद्योग, व्यापार और यातायात के विका 
से ही बदला जा सकता है। हमें कुछ वडे-वडे शहरो जैसे लन्दन, न्यूयार्क, वम्व 
कलकत्ता में ही जनसख्या के केन्द्रित होने के दोपो को नही भुला देना चाहिए, पर 
देश-भर में भौसत क्षेत्र वाले शहर होने से बडे पैमाने के उत्पादद श्रौर शहरी जीव 
की सुविधाएँ प्राप्त होंगी और साथ ही श्राघुनिक गन्दी वस्तियो (स्लम) से सम्बन्धि 
नेतिक श्र शारीरिक स्वास्थ्य भी भ्रनेक खतरो से बचा रहेगा । 
७ जनसख्या पुरुष झौर स्त्रियों में--निम्नलिखित तालिका में विभिन्‍न जनगणनाः 


के झनुसार स्त्रियो की सख्या दी हुई है । 
जनगणना (वर्ष) स्त्रियों की सख्या (प्रति १,००० पुरुष) 
१६११ ६शडट 
१६२१ ६४६ 
ध्ध्पश्‌ ९४० 





२. इंडिया १६५४, पृ० १६-१८। 


जनसंख्या ५३ 


१६४१ 8६३५ 
१६५१ €४७ 
उडीसा, मणिपुर, मद्रास, द्रावनकोर-कोचीन और कच्छ को छोडकर जहाँ प्रति 
२००० पृरुष क्रमश. १,०२२, १,०३६, १,००६, १,००८ और १,०७९ स्त्रियाँ हें, 
शेष राज्यो में पुरुषों की संख्या श्रधिक है। निकोबार द्वीपो तथा दिल्ली में स्त्रियों की 
सख्या सबसे कम है। वहाँ क्रमश" प्रति १००० पुरुषों के अनुपात में ६२५ तथा 
७६८ स्त्रियाँ हे । पश्चिमी वबगाल, आसाम, कुर्ग, पजाव तथा पैष्सू में प्रति १००० 
पुरुषो के अनुपात में स्त्रियों की सख्या ६०० से भी कम है ।"* 
यह स्वाभाविक वात है कि सभी देक्षो में स्त्रियों की जनसख्या कम होती है। 
यूरोप के देशो में यह असमानता पुरुषो की अधिक ऊँची शिश्षु-मृत्यु-दर द्वारा दूर हो 
जाती है । शारीरिक रचना के विचार से स्त्री पुरुष से अधिक शक्तिवान्‌ है ।* परन्तु 
यूरोप के देशो के विपरीत भारत में स्त्रियों के जीवन के लिए परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से 
अनुकूल नही हे । यूरोप की स्थिति के विपरीत यहाँ दस वर्ष की उम्र के बाद, विशेष 
रूप से किशोरावस्था के बाद, पुरुषो की श्रपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु-दर अधिक होती है । 
इसके कारण रूप में कुछ सामाजिक प्रथाएँ भी कही जा सकती हे । उदाहरण के लिए 
धनी आबादी वाले शहरो में पर्दा स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक होता 
है। यह प्रथा धनी मुसलमानों तथा हिन्दुओं में भी देश के उन भागों में पाई जाती है 
जहाँ मुसलमानी प्रभाव अधिक रहा है । परल्तु स्त्रियो की ऊँची मृत्यु-दर का सबसे प्रमुख 
कारण बाल-विवाह है, जो लडकियों को श्रपरिपक्व अवस्था में ही माँ बनने को बाध्य 
करता है। वडोदा (१९०१) के जनगराना-श्रधीक्षक ने ठीक ही कहा है कि श्रनेक बाल- 
वधुएँ 'सुहाग-सेज से ही मृत्यु-शय्या की ओर प्रस्थान कर देती है । स्वायविक श्रशक्तता, 
क्षय तथा गर्भाशय की वीमारियाँ उनका सत्यानाश कर देती है | इतने शीघ्र ग्रहस्थ 
भार के साथ ही उन्हे वार-बार वच्चो को जन्म देने का कष्ट भी उठाना पडता है। सन्‌ 
१६३३ में सर जॉल मेगों की जाँच के अनुसार भारतवणष मे माताओं की मूृत्यु-दर प्रति 
हजार २४०५ है। इनके अनुसार बंगाल में यह दर प्रति हज़ार ५० है। “इगलैण्ड 
में इस वात पर विश्येप चिंता प्रकट की जाती है कि यह दर बहुत ऊँची अर्थात्‌ प्रति हज़ार 
४ ११ है । दूसरा सम्भाव्य कारण यह है कि भारत में पश्चिमी देशो की अपेक्षा स्त्री 
जीवन न केवल पुरुषों द्वारा ही वरन्‌ स्वय स्त्रियों द्वारा भी महत्त्वहदीन समभा जाता 
है । इसका परिणाम यह होता है कि प्रारम्भिक वर्षो में स्न्रियो के स्वास्थ्य के प्रति 
जान-वूभकर लापरवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त खेतो और कारखानो में काम 
करने वाली मजदूर स्त्रियो के जनन के पूर्व और पश्चात्‌ आराम के लिए आवश्यक 
१ इण्डिया, १६५४ पृ० १३ । 
२ पौ० के० बदल, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इस्डिया, पृ० १७। लड़कों और लड़कियों का असमान 
अनुपात कभी-कभी इस वात का द्योतक माना गया है कि लड़कियों की शिशु-हत्या अभी पूर्णतया 
चन्द नहीं हुई है । यह प्रथा केवल नीची जातियों में ही नहीं वरनू जाट, खन्नो, गूजर, राजपूत जैसी 
सम्मानित और पसिद्ध जातियों में भी कुछ हद तक प्रचलित है। देखिए, सेन्सलस आफ इरिडिया 
( १६२१ ) खण्ड १, परिशिष्ट ६. गे 


भ्र्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


समय शायद ही कभी मिलता हो । इतने कार्याधिक्य से भी उनका स्वास्थ्य सराब हो 
जाता है। गाँव की दाई का झ्रशिक्षित दाई-कर्मं भी इसमें योग देता है। हर जनगणना 
में ( सन्‌ १६४१ को छोडकर ) पुरुपो की सख्या के प्रति स्त्रियों की सस्या का अनुपात 
घठता ही गया है। ( जैमा कि प्रारम्भ में दिये गए आँफटो से स्पष्ट है ) 

साधारण जनसख्या में विशेष रूप से शहरों में स्त्रियों की कमी है | पश्चिमी 
देणो में परिस्थितियाँ इसके बिलकुल विपरीत है। वहाँ शहरों में पुुपो की अपेक्षा स्त्रियों 
की सख्या श्रधिक है। इसका कारण कारखाने के गजदूरों का प्रभाव है । वे शायद ही 
कभी श्रपने परिवारों को शहर में लाते है। इसका दूसरा कार्य यह है कि शहरी उद्योगों 
में स्त्रियों की सख्या कम है। सन्‌ १६५१ फ्री जनगराना के अनुसार झहरो में प्रति 
१००० पुरपो के श्रनुपात में ८५६० स्थ्रियाँ है । यदि १ लास से उपर की आरावादी वाले 
शहरों को ही लिया जाय तो यह अनुपात और भी कम केचल ७८७ है । कलपत्ता 
श्रौर वम्बई में यह श्रनुधात क्रमणः ६०२ और ५६६ ( प्रत्ति १००० पुरुष ) है । 

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शहरो में स्त्रियों की कमी मजदूरों के स्वास्थ्य, 
सुविधा और चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । 

स्त्रियों की कुल सख्या का २४ प्रतिशत काम करता है (मजदूरी या श्रन्य वाम) 
श्ौर इसकी तुलना पश्चिम के अत्यन्त समृद्धिणाली देशों से की जा सकती है । यह 
बहुत ही श्राइवर्यंजनक है श्लौर इस वात का द्योतक है कि स्त्रियों की बहुत कम सरया 
पर पर्दे का प्रभाव है । साथ ही इससे भारत की गरीबी का भी पता चलता है, क्योकि 
भारत में श्रर्जन-क्षमता के बढ जाने पर स्त्रियाँ काम करना बन्द कर देती हैँ । प्रचलित 
विचारों के अनुसार प्रतिष्ठित भावना के कारण घर की स्त्रियो का बाहर काम करने 
जाना श्रच्छा नही भाना जाता। स्त्रियों में काम करने वालो काबडा श्रनुपात इस 
वात का द्योतक है कि देग में बहुत थोडे व्यक्ति ही श्रपनी स्त्रियों को वेकार रख 
सकते हूँ । अ्रनिच्छापूर्वक भी परिवार की झ्ाय को पूरा करने के लिए उन्हे काम करना 
पडता हैं । 
८ भायु के अ्रनुसार वितरण--सन्‌ १६५१ की जनगणाना रिपोर्ट ने श्रायु-ममृहो के 
निम्नलिखित आँकड़े प्रस्तुत किये हूँ । 
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जनसंख्या प््प्‌ 


जनसख्या के आयु-समूहो का प्रमुख आ्थिक महत्त्व क्रियाशील जनसस्या के 
श्रतुपात में है। किसी देश की जनसख्या का आग के अनुसार वितरण एक पिरामिड 
के आकार में दिखाया जा सकता है। कम आग़ु वाले समूह, जो जनसंख्या का सबसे 
बडा भाग दरबाते हे, इस प्रामिड का आधार होते हैं और यह ऊँची अवस्था वाले 
समूहो के साथ कम होता जाता है और अन्त में एक बिन्दु से समाप्त होता है, क्योकि 
एक आयु के वाद कोई जीवित व्यक्ति न मिलेगा जिसकी गणना की जाय । विभिन्‍न 
श्रायु-समूहो की कुल सख्या के अनुपात के अनुसार पिरामिड का आकार वदल जाता है। 
भारत में बहुत ऊँची जन्म-दर होने के कारण शआयु-पिरासिड का आधार सब देशो की 
तुलना में अधिक चौडा है। भारत में १० वर्ष से कम उम्र वाले बालकों का अनुपात 
सबसे अधिक है । दूसरे देशों की अपेक्षा भारत जीषे-बिल्दु की ओर भी तेजी से 
गतिवान्‌ होता है, यह वात भारतीय जनसख्या की दीर्घ जीविता में कमी की झोर 
सकेत करती है। यहाँ ५० वर्ष से श्रधिक जीवित रहने वाले व्यक्तियो की सख्या 
अपेक्षाकृत बहुत कम है। 

यूरोप में क्रियाशील जनसख्या की सामान्यत श्रायु-सम्बन्धी स्वीकृत सीमा 
१४ वर्ष से लेकर ६०-६४ वर्ष तक है । भारत में ऊपरी सीमा आवश्यक रूप से कम 
होती है, क्योकि वृद्धावस्था तथा काम करने की अशकक्‍्तता यूरोप की श्रपेक्षा यहाँ बहुत 
जल्दी आरम्भ हो जाती है। इस सम्बन्ध में यहाँ की मान्य सीमा १३ वर्ष से लेकर 
४० वर्ष तक है। इस श्रर्थ मे भारत की क्रियाशील जनसख्या कुल जनसख्या का लगभग 
४४ ६ प्रतिगत* है। १५ वर्ष से ६० वर्ष तक की सीमा के अनुसार फ्रान्स में यह 
अनुपात ५३ प्रतिशत तथा इंगलैण्ड में ६४ प्रतिशत से अधिक है। जनता को स्वस्थ 
और दीर्घायु बनाने के लिए किये गए उपाय अवश्य ही क्रियाशील जनसंख्या का 
अनुपात बढा देंगे । सम्भवत सार्वेजनिक स्वास्थ्य विभाग के पुनर्सगठत तथा उनकी 
कारेवाइयों के वढ जाने के कारण ही सन्‌ १६२० से मृत्यु-दर थोड़ी घट गई है। 
१. सामाजिक प्रथाश्नों के विरोध में भी स्त्रियों का घर से वाहर निकलकर काम हूंढने के लिए बाध्य 
होता, इस निष्कर्ष का-कि भारत गरीब दे--आधार है, परन्तु इससे इस तके के सत्य में कोई 
फर्क नहीं पढता कि पश्चिमी देशों की श्रपेज्ञा यहों मजदूर स्त्रियों की कुल मात्रा कम दे। रीति- 
रिवाज और प्रतिकूल विचारों के कारण अनेक पन्घे स्त्रियों के लिए बन्द है. जिससे रित्रियों का श्रम- 
अधिकार बेकार हो जाता दै तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी जित्तनी होनी चाहिए उससे कम होती 
हद । काम करने वाली स्त्रियों की संख्या तो वहुत दे, परन्तु उनमें से अधिकाश आशिक समय के 
लिए या कुछ समय के लिए ही काम करती है तथा वैतनिक अ्रमिकों की सख्या का वे (पुरुष 
श्रमिकों की तुलना में) नगर्य भाग दे । सन्‌ १६३१ की जनगणना में काम करने वाले ओर काम 
न करने वाले श्राश्नितों में अन्तर किया गया था । जिस व्यवित की आय नगण्य हो या कभी-कभी 
होती हो, उसे काम न करने वाला आश्रित ही माना गया था। इस वर्ग में अधिकतर म्त्रियाँद्दी 
थीं। इसलिए सन्‌ १६३४१ की जनगणना में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी। 


यथपि श्ससे पहले की जनगणनाश्रों के वर्गीकरण के आधार पर उनमें से अनेक काम करने वालों 
के वग में ही आती । 


२, #५ वर्ष से लेकर ४४ बए् तक की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत्त दे । 
(सन्‌ १६५१ की जनगणना से) 


ध्र्द््‌ भारतीय भअर्थगास्त्र 


यह कहने की झ्रावश्यकता नही है. कि एक ही देश में जनसख्या का आयु कक 
ग्रमुसार वितरण समय-समय पर बदल सकता है। उदाहरण के लिए मृत्यु शौर जन्म-दर 
वदल सकती हे । युद्ध, श्रकाल, महामारी आदि भी श्रायु-विवरण को बदल सपते है । 
युद्ध युवकों के अनुपात को कम कर देता है। श्रकाल और महामारी का प्रभाव बिभिन्‍न 
श्रायु-र्गों पर भिन्‍न होगा । वयस्कों की अवेक्षा बच्चो पर अकाल का अधिऊ प्रभाव 
'पडता है, जबकि महामारियों का प्रभाव इसका उल्दा होता है। बच्चों की ग्रत्यधिकर 
अृत्यु का प्रभाव कुछ समय बाद (लगभग १४ वर्ष बाद) वयस्कों की कम समस्या से 
ज्यक्त होता हैँ । इसी प्रकार यदि प्रजनन-क्षमता वाले अनेक वयस्तों की महामारी 
से मृत्यु हो जाय तो इसके परिणामस्वरूप जन्मन्दर घट जायगी श्रौर बच्चो या अनुपात 
कम हो जायगा । सन्‌ १६१८ की इनफ्लुएजा महामारी में होने वाली भारी मृत्युन्सस्था 
के कारण भारत में कुल जनसस्या के साथ क्रियाशील जनसख्या का श्रनुपात भ्रमाधारस 
रूप से प्रतिकूल हो गया। यद्यपि सभी झायु के व्यक्ति उसके शिकार हुए, परन्तु 
सबसे अ्रधिक मृत्यु वयस्कों की हुई थी । 

मीचे दी हुई तालिका में सन्‌ १६३१ की जनगणना के समय जनसल्या का 
श्रायु और लिंग के अनुसार विवरण दिया गया है 


हा] 


किक जा " ॥ कक श्र, 
कुल जनसख्या (लाखो में) । कुल जनसस्या (लासो में) 


आयु न -नम+ फायर: 
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8, भारत में जन्म और झूस्यु-दर--अआवास-परावास के नगण्य होने के कारण भारत 
की जनसख्या का श्राकार प्रधानत जन्म और मृल्यु-दर से मिश्चित होता है। भारत 
१. यद्द लाखों सें नहीं दे । 


जनसख्या २9 


सबसे अधिक वापिक जन्म और मूृत्यु-दर वाले देणो में से है। सन्‌ १६५१ की 
जनगणना के अनुसार जन्म और मृत्यु की वाषिक दरें ४० और २७ प्रति हजार थी।"* 
प्रगतिशील यूरोपीय देशो में जन्म और मृत्यु-दर की घटने की प्रवृत्ति बरावर वनी रही 
है । उदाहरण के लिए इगलैण्ड और वेल्स में १८६१-४५ मे प्रति हजार जन्म और मृत्यु- 
दरें क्रण ३० ५ और १५८७ थी । वहाँ सन्‌ १६३२ में ये दरें १५३ (जन्म-दर) तया 
१२० [मृत्यु-दर) थी। सन्‌ १६५१ की भारतीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार अब 
ये वरें क्रश १६ (जन्म-दर) और १२९४५ (मृत्यू-दर) हे । 

भारत में जन्म और मृत्यु-दरें इस प्रकार कम नही हुई है । इसके विपरीत 
कभी-कभी दोनो में ही वास्तविक वृद्धि हुई हैं जैसा कि नीचे दी हुई तालिका से भी 
ज्ञात होता है।* 





अवधि या वर्प जन्म, प्रति हजार मृत्यु, प्रति हजार 
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१. भारत में जीवनाक विशेष रूप से अविश्वततीय ह--खास तोर पर गाँवों में, जहाँ उन्हें इकट्ठा करने 
के लिए नियुक्त व्यवित कम वेत्तन पाने वाले तथा निरक्षर दै। यदि इस वात का सप्तुचित ध्यान रख 
जाय तो प्रोफेमर छातचन्द के अनुसार जन्म और मृत्यु-दर के ऑँकड़े क्रश- ४८ और ३३ (प्रति हजार) 
होंगे । देखिए, छानचन्द, 'टीमिग सिलियन्स', पृ० ६७-६ । 

>. 'इस तालिका में सन्‌ १६३० तक ( सन्‌ १६३० सहित ) जन्म श्र मृत्यु-दर की प्रवृत्तियाँ 
सही नहीं हैं, क्‍योंकि मृत्यु की तुलना में जन्म की अधिकता से हुई जनसख्या की वार्पिक्‌ वृद्धि पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया ।” उपयुक्त निर्देश के लिए राजकीय कृषि गवेपणा परिषद (इम्पीरियल 


प्प भारतीय ग्र्थशारत्र 


१० झत्युन्दर--प्राय अ्नियत्रित तथा ऊँची जन्म-दर ऊँची मृत्युदर गे सम्बन्धित 
होती है। भारत में ऊँची मृत्यु-दर अन्ततोगत्वा सामान्य गरीबी के कारण ही है 
जो व्यक्तियों को मलेरिया, प्लेग, उन्पलुएजा जैसी बीमारियों से बचने में अ्रसमर्थ 
बना देती है। भारतीयों की निम्न जीवन-शक्ति से यह वात स्पग्ट हो जाती हैं कि 
विभिन्‍न श्रायु-स्तरों पर यूरोपीय देशो की श्रपेक्षा यहाँ जीवन की श्राश्ा कम होती है । 

इगलैण्ड में पुस्प की झ्रौसत झायु ५५ ६२ वर्य है, भारत में केवल २६६१ 
वर्ष, अर्थात्‌ वहाँ की श्राप्ती भी नही है । स्त्रियों के सम्बन्ध में उगलेणए और भारत 
के आँकडे क्रण ५६ ४५८ तथा २६ ५६ हें । सन्‌ 7६८६१ में इगर्लण्ट श्रीर भारत 
में पुस्प-जीवन के आँकडे क्रमण '४४ १३ श्र २५ ५४ थे । सन्‌ १६२०-२२ में इगर्लण्ड 
के आँकडे वढकर ५५ ६२ हो गए परललु भारत के श्रॉकफड़े १६९०१ में २३ ६६, सन्‌ 
१६११ में २१३२ और सन्‌ १६३१ में भी केवल २६ ५६ थे। दूसरे घब्दों में श्रग्नेजो 
ने ३० वर्ष की अवधि में जीवन में ११३ वर्ष बढा लिये जब कि भारतीयों ने उससे 
अधिक श्रवधि ग्र्थात्‌ ४० वर्षों में केवल १ वर्ष की वृद्धि की।* आारत में पंदा होने 
वाले १००० व्यक्तियों में ४५ व्यवित ५ वर्ष की श्रायु से पूर्व ही मर जाते है जबकि 
पश्चिमी यूरोप के देशो में केवल १४-१५ ही मरते है । 

मृत्यु-निवारण कारणों के ऊपर अधिकार तथा रहने की भ्रच्छी परिस्थितियों 
के कारण यूरोपीय देशी में श्रौसत आय निश्चित रूप से वढ रही हैँ जबकि भारत की 
आ्राथिक स्थिति ज्यो-की-त्यों है तथा यूरोपीय देशों की-सी प्रगति यहाँ नहीं हो सकी । 
भारत में श्रीसत आयु के कम होने का श्रर्थ यह हूँ कि अनेक अनुभव-प्राप्त भौर 
समभदार व्यक्ति उस उम्र में जीवन खो बैठते है, जब उनमें राष्ट्र की सेवा करने 
की श्रधिकतम शक्ति होती है । 

भारत में मृत्यु-दर की दो भदत्त्वपूर्ण विशेषताएँ अ्रत्यधिक गिद्यु-मृ्ु तथा 
प्रजनन-प्रायु में स्त्रियों की श्रत्यधिक मृत्यु है। भारत में शिश्वु-मृद्यु किसी भी समय 
देश की तुलना में श्रधिक है । लगभग २० प्रतिशत वच्चे १ वर्ष की श्रायु मे पहले ही 
मर जाते है, और इस प्रकार शिशु-मृत्यु-दर सभी श्रायु-वर्गों की कुल मृत्यु-दर की 
२० प्रतिशत हैं। बडे घहरो की गन्दी परिस्थितियों के कारण वहाँ श्रत्यधिक शिशु- 
मृत्यु होती है । उदाहरण के लिए वम्वई में शिश्यु-मृत्युदर २७४ प्रति हजार है जबकि 
लन्दन में यह दर ६६ प्रति हजार है। किसी समय यूरोप में भी शिक्षु-म्ृत्यु भारत के 
समान ही भ्रधिक थी, परन्तु इस शताब्दी में शिश्षु-मृत्यु-दर मे उल्लेखनीय कमी हुई, 





काउन्तिल श्रॉफ एग्रीकल्वरल रिसर्च) के अक-शास्त्री टॉँ० पी० वी० सुखात्मे के हम अआमारी है । 
इसका परिणाम यह हुआ दे कि यह दरें जनगणना के वर्षो से पहले जितनी वास्तव में होनी नाहिए, 
उससे भ्रधिक दँ। उदाहरण के लिए सन्‌ १६३० की सशोवित जन्म-दर ३२६ दे जबकि तालिका में 
यह ३५ ६६ है! इसी प्रकार इस वर्ष की सशोधित उत्यु-दर तालिका की २६ ८५ दर के बजाय २४६ 
हैं। सम १६३१ के बाद सशोधन की आवश्यकता नही है, क्योंकि ननसख्या की वार्षिक वृद्धि को ध्यान 
में रखा गया है । 

३ वहल, पृ० ७४०२ | 


जनस रूपया अं 


जैसा कि इगलैण्ड और वेल्स के लिए दी हुई निम्न तालिका से प्रकट होता हैं : 


नि-+-++-_तत+++>--््हञ 77८7 5५८क्ून पा उन्‍_ इउत व क्रम बाय मे 
किक. एक वे से कम आयु अवधि एक वर्ष से कम आयु से 
में मृत्यु प्रति हजार मृत्यु प्रति हजार 
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इसके विपरीत नीचे दी हुई तालिका से भारत में शिशुओं की मृत्यु स्थिति 
प्रकट होती है-- 
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गिशु-मृद्यु की यह ऊँची दर किसी प्रकार भी पश्चिमी देशो के समान कम 
होती नही दिखाई देती | कुछ अ्रशों तक यह वाल-विवाह प्रथा के कारण है, जो माँ की 
जीवन-शक्ति कम कर देते है और इसी प्रकार बच्चे की भी । काम करने के लिए माँ का 
बच्चो को अफीम खिलाना तथा अच्छे दूध का पर्याप्त मात्रा में न मिलना भी इसका 
कारण है । ये कारण शहरो में तो विज्ेप रूप से विद्यमान हे ही परन्तु गाँव भी उनसे 
अछूते नही । इन सबके अतिरिक्त तथा सबसे महत्त्वपूर्ण कारण जनता की घोर 
गरीबी है। भारतीय मृत्यु-दर की दूसरी विशेषता प्रजनन-आयु की स्त्रियो की अन्यधिक 
मृत्यु है। इसके कारणो का विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हे, श्रत. इस विषय १र 
टीका-टिप्पणी करने की अब कोई आवश्यकता नही है । ॥ 
११. जनसंख्या की चद्धि--यदि हम पिछले ५० वर्षो पर विचार करें, जिनकी जनगणना 
” के श्ॉकडे प्राप्य हे, तो पता चलेगा कि जनसंख्या की वृद्धि की गति प्रत्येक दशक में 
बहुत घीमी रही है । कारण यह है कि ऊँची जन्मदर के साथ ही मृतद्युद्दर भी करीव- 
करीव वैसी हो ऊँची रही है और इसलिए यूरोप की अपेक्षा यहाँ जीवन-दर कम है । यह 
ठीक है कि यूरोप में जन्स-दर कम है परल्तु वहाँ की मृत्यु दर और भी कम है। सन्‌ 
१८७९ और १६२१ के वीच भारत की जनसंख्या केवल २० प्रतिशत बढी। सन्‌ १६११ 
की जनसस्या ३१५,५६,३६६ थी जो १६२१मे वढकर ३१८,६४२,४८० हो गई, भर्थात्‌ 


६० भारतीय श्रथेशास्त्र 


१२ प्रतिशत बढी। सन्‌ १६१८ में चारों ओर वर्षा न होने तथा इनपलुएजा वी 
महामारी के महानाश के कारण ही (जिसने पिछले सात वर्षो में हुई जनसख्या की वृद्धि 
को लगभग समाप्त कर दिया) १६११-२१ की वृद्धि-दर बहुत नीची रही | अनुमान है 
कि इनफ्लुएज़ा से लगभग १४० लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। नीचे दी हुई तालिका में ; 
जनसख्या की अनियमित गति देखी जा सकती है-- 











सख्या में वृद्धि 
जनगणना-बर्प ! जनसस्या (फरोडो में) पिछली जनगणना से 
प्रतिशत परिवर्तन 

१८७२ वर्मा सहित २०६१६ ह 

श्प्८१ ह २५३८६ । नर२३ २ 
१८६१ २८ ७३१ ै १३२ 
१६०१ ह २६ ४३६ । को 
१६११ ३१५१५ । ना ७१ 
१६२१ ३१८६४ | ना १२ 
१६३१ । ३५२८ ' -+१०६ 
१६४१ ४० भपर | -+-१५ 
१६५१ ३५६ । -+ १४१ 


जनसख्या की वृद्धि की वास्तविक दर जानने के लिए हमें क्षेत्रफल की वृद्धि 
तथा जनगणना विधि के सुघारो से हुई वृद्धि को भी ध्यान मे रखना होगा । इन कारणो 
से हुई वृद्धि के लिए उचित छूट देने पर हम निम्न निष्क्प पर पहुंचते हे जो वृद्धि की 
वास्तविक दर दिखाते है * 


























7 जब क्षेत्र सम्मलत । जनगणना-विधि | वास्तविक | कुल | वास्तविक 
अवधि | करने के कारण | में सुधार से हुई | वृद्धि | योग | वृद्धि की 
2०० प्धि । बढ ४ 2. 3 भतिशत दर 
(लाखो में) (लाखो में). (लाखो में) लाखो में। 

९८७२-८१ ३३० १२० | ३० ४८० श्प 
१८८१-६१ ५७ ३५ । २४३ ३३५ ६६ 
१८६१-१६० १ २७ २ |. रे ७० श्ड 
१६०६१-१६११ श्८ | १८७ र००५ | ६४ 
१६११-१६२१ १ | ३७ | बेघ| १२ 
१६२१-१६३१ ० | ३४० । ये४० | १०६ 
योग ४३३ १५७ | इएघ ' १४६८ | ३०७ 





जबकि भारत में १८७० श्रौर १६३० के बीच जनसख्या की वृद्धि ३० प्रति- € 
शत थी, तब यूरोप में यह ६० प्रतिशत थी । 
जिस अवधि से भारत की वृद्धि-दर श्रत्यन्त कम है उसमें अकाल, प्लेग, महामारी 
3 बज 22 कलर की 
१ भारत का विभाजन होने से भारत की जनसख्या सन्‌ १६४१ की अविमानित भारत की जनसख्या की 


घुलना में घट गई दे, इसलिए मन्‌ १६५१ का प्रतिशत पसित्तन ऋणात्मक है । 
२. सेन्सस आफ इस्डिया (१६९२१), खण्ड १, पु० ७ और इण्डिया इस १६३०-१५ पु० १४६ । 


जनसख्या ॥4 


आदि घटनाएँ हुई है, जिन्होंने स्वाभाविक वृद्धि को बहुत कम कर दिया है। उदाहरण के 
लिए सन्‌ १८७६-८ में दक्षिण भारत में भयानक अ्रकाल पडा तथा १८९० और १६०० 
में प्लेण और अकाल ने वृद्धि के रोकने में एक दूसरे का साथ दिया । 
सन्‌ १६०१ से १६११ तक के समय को कृषि की सध्यस सम्पन्नता का समय 
तुकहा जाता हैं। यदि प्लेग और मलेरिया महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश और पजाब 
में अत्यधिक मृत्यु के कारण न वनते तो जनसख्या में काफी वृद्धि होती । सन्‌ १८८१ 
से १८६१ का दशक ही ऐसा समय था जिसमे कोई भयानक विपत्ति नही आई । अतः 
यह भी कहा गया है कि वृद्धि की ६६ प्रतिशत दर असाधारण हैँ तथा जनसख्या की 
सामान्य वृद्धि के जानने के लिए उसमें कुछ कमी अवश्य करनी चाहिए । परिस्थितियों 
के विशेष रूप से श्नुकूल या प्रतिकूल न होने पर जो वृद्धि होती है उसे सामान्य वृद्धि 
कहते हे । सन्‌ १६२१ के जनगणना कमिश्नर ने विकास की स्थिति को देखते हुए तथा 
अपवादस्वरूप श्रानें वाली आपत्तियो को छोडकर एक दशक में जनसख्या की सभाव्य 
स्वाभाविक वृद्धि ७ या ८ प्रतिशत मानी थी ।" यह अनुमान सम्भवत कम है। सन्‌ 
१६१८ की इनफ्लुएजा महामारी के बावजूद भी, जिसने प्रजनन-आयु की जनसख्या को 
विशेष रूप से प्रभावित किया था, सन्‌ १६२१ और १६३१ के बीच सम्पूर्ण भारत में 
वास्तविक वृद्धि १०.६ प्रतिशत थी । 
इसके विपरीत सन्‌ १६३१ से पूर्व दशक में, जो जनसख्या की वृद्धि के लिए 
विशेष रूप से अनुकूल था, जनसख्या की वृद्धि ३४० लाख थी। इस दशक में कोई बडा 
झकाल नही पडा तथा हैजा प्लेग, श्लोर काला भ्रजार जैसी महामारियों को रोकने की 
विधियों में भी सुधार हो रहा हैं ।* सन्‌ १६३१ की तुलना में सन्‌ १६४१ में लगभग 
५०० लाख की वृद्धि हुईै। सन्‌ १६९४१ में भारतीय सध के क्षेत्र की जनसख्या लगभग 
३१८६ लाख थी ।* सन्‌ १९५१ में यह ३५६८ लाख थी। झत सन्‌ १९४१ की तुलना 
में भारतीय सघ (विभाजित भारत) की जनसख्या में ३७९ लाख की वृद्धि हुई। सन्‌ 
१६५१ की जनगराना के अनुसार जनसख्या की प्राकृतिक वृद्धि-दर १३ प्रतिशत है। 
आधुनिक समय में भारतीय जनसख्या की वृद्धि का कारण आश्थिक विकास न होकर 
राजनीतिक सुरक्षा है। यदि युद्धोत्तर योजना से वाहइ्छित आधथिक विकास सम्भव हो 
सका तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि मृत्यु-दर काफी कम हो जायगी, परख्तु 
जन्म-दर में इस प्रकार की कोई कमी न होगी । इसके फलस्वरूप जीवन-दर बढ जायगीः 
भौर जनसख्या अनुमानित दर से भी--उदाहरण के लिए वम्बई योजना (वास्वे प्लान) 
की दर--अधिक तेजी से बढेगी । बम्बई योजना में अनुमानित ५० लाख प्रति वर्ष की 
वृद्धि के बजाय देश में जनसख्या की वृद्धि सम्भवत १०० लाख प्रतिवर्ष या उससे भी: 
#अधिक होगी । 


१. सेन्सस ऑफ इण्डिया (१६२१) खण्ड १, पु० ४न । 

२. सन्‌ १६२१-३ १ में प्रारम्भ किया हुआ इलाज काला अजार को दस या उससे भी कम दिनों में ठोक 
कर देता दे--सेन्सस श्रॉफ इस्टिया (१६३१), खण्ड ?, प० ७ । 

३ देखिए, इस्डिया एट ए ग्लान्त, ए० ६६ । 


६२ भारतोय अर्थशास्त्र 


१२ भारत में जनाधिक्य की समस्या-जनसरया की अनियतश्रित वृद्धि ही भारत 
की गरीबी का प्रमुख कारण है। भारत में इस प्रश्न पर बहुत बाद-विवाद हुत्ा है । 
ब्रिटिश सरकार का मत यही था कि भारत की गरीबी का बहुत बा का रण जना- 
घिक्‍य है, परन्तु राजनीतित्र इसका विरोध फरते थे, वधोकि इसके मानने का अर्थ 
अग्रेजो को भारत की गरीबी के दोप और दायित्व से मुक्त करना था । 

जनाधिक्य फो एक स्थिततिया प्रवत्ति-मप माना जा सकता है और सबने 
अच्छा तो यह होगा कि उसे अ्न्‌ कुलतम जनसख्या की धारणा से सम्बन्धित कर दिया 
जाय । इसे कैनन ते इस प्रकार समभाया है, “किसी भी दिये हुए समय मे अर्थात्‌ आन 
और परिस्थितियों के समान रहने पर अधिकतम प्रत्युपतब्धि फा एक बिन्दु होता है । 
उस समय श्रम की मात्रा ऐसी होती है कि उसमे बुद्धि था कमी करने पर प्रत्युपलब्धि 
अनुपात के अनुसार ही कम हो जायगी। जिस प्रकार किसी एक उद्योग में 
अधिकतम प्रत्युपलब्धि का बिन्दु होता है, उसी प्रकार सभो उद्योगो के मिला लेने पर 
भी एक अधिकतम प्रत्युपलव्धि विन्दु होगा । यदि जनसरया इतनी भ्रधिक नहीं है कि 
सारे उद्योग इस बिन्द्र तक पहुंच जाये तो प्रत्युपलव्यि कम होगी, उस समय जनसख्या 
की वृद्धि ही उपाय हैँ । इसके विपरीत यदि जनसख्या इतनी भ्रधिक हैं कि इस विन्‍्दु 
का अतिक्रमण हो चुका हैं तो उपाय जनसख्या को कम करना हैँ ।/१ जनाधिक्य का 
भ्र्थ जनसख्या का झ्रनुकूलतम झ्राकार से अधिक होना है । 

जनसख्या के बढने से श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वस्प 
सामान्यत कुल बन में वृद्धि होती है, परन्तु महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह हैं कि (घन की) 
यह वृद्धि जनसख्या की वृद्धि की समानुपाती हूँ या नही ताकि प्रत्येक व्यक्ति क्रा भाग 
कम-से-कम पूर्ववत्‌ बना रहे | यह सच हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास खाने के लिए 
मुंह के साथ ही काम करने के लिए दो हाथ भी होते है, परन्तु प्रश्न यह है कि यह 
हाथ उसका सम्पूर्ण भार सेंभालने में समर्थ भी होगे। जब जनसख्या की वृद्धि 
इस प्रकार की हो कि उससे प्रति व्यक्ति श्राय कम होने की सम्भावना हो, तो हम 
इसे जनाधिक्य की प्रवृत्ति कहते है । यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि वर्तमान 
जनसख्या के कम होने से प्रतिव्यक्ति श्राय वह जायग्री, तो इसे हम जनाधिक्य की 
दशा कहते हैं ।* जनाधिक्य की प्रवृत्ति और दशा का साथ-साथ होना कोई असा- 
धारण वात नही हैं । भारत में श्राज निश्चय ही यह स्थिति हैं । माल्थस मनुष्यो की 
सख्या बढने की शक्ति के अनुमान मे मूलत सही था भर उसका यह सुझाव भी सही 
था कि यदि जनन-शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय तो श्रपवादस्वरूप झ्त्यन्त अनुकूल 
परिस्थितियों को छोडकर जीवन-निर्वाह के साधन जनसख्या की वृद्धि से पीछे रह , 
जायेंगे। उदाहरण के लिए गणना की गई है कि वृद्धि के वर्तमान अनुपात से, जो ”! 
नेसगिक और प्रतिवन्धक निरोधो से अत्यधिक नियत्रित है तथा किसी प्रकार भी अधि- 
कतम दर नही हू, स्त्री-पुरुष का एक जोडा १७५० वर्षो में दुनिया की वर्तमान जन- 
१. ई कैनन बैल्थ, पृ० ६८ ६ । 
२. देखिए, पी, एस फ्लोरेन्स, ओवर पॉपुलेशन, प० १३ 





जनसख्या कु 


संख्या के वराबर सन्तति उत्पन्न कर सकता हैं। मानव की जनन-क्षमता इतनी 
अधिक हैं कि यदि उसका पूर्ण उपयोग किया जाय तो यह बहुत सम्भव है कि धनो- 
त्पत्ति किसी भी सीसा तक की प्रगति पीछे रह जाय । इसलिए यदि किसी पुराने देश 
के बारे में श्रनियत्रित प्रजनन की वात निश्चित रूप से कही जा सके, तो यह उस देश 
» के जनाधिक्य का पुष्ट प्रमाण माना जा सकता हैं। जनाधिक्य के लक्षण जन्म तथा 
मृत्यु--र--विशेषकर शिक्षु मृत्यु-दर--का ऊँचा होना है । 
उपथु कत विवाद के अनुसार अब हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते है कि 
भारत में जनाधिक्प एक प्रवृत्ति या दशा या दोनो ही रूपो मे विद्यमात है अथवा नहीं । 
इस सम्बन्ध में प्रमुख विचारणीय बात यह है कि भारत में जनसख्या की वृद्धि के 
रोकने के लिए प्रतिवन्‍्धक निरोधो का प्रभावपूरों प्रयोग होता है या नहीं। यदि 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे यहाँ प्रयुक्त ही नही होते या उनका प्रभाव नगण्य है 
तथा जनसख्या भुख्यत प्राकृतिक विरोधो द्वारा ही नियंत्रित है, त। देश में वततमान 
दोष के रूप में जनाधिक्य की बात हृढता से सिद्ध हो जाती है । 
3३. भ्रतिबन्धक निरोध--जनसख्या की वृद्धि रोकने वाले विभिन्‍न प्रतिवन्धक निरोधो 
को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है* -- (3) देर में विवाह करने या अधिवा- 
हिंत रहने के कारण विवाह-दर का न्‍्यून होना, (४) प्रतिविवाह श्रवन्ध्यता का कम 
होना, (क) प्राकृतिक--जनन-क्षमता का कम होना (ख) परिस्थितिजन्य, पति की 
अनुपस्थिति आदि, (ग) विचारपुर्वक किये गए कार्य परहेज, आत्म-सयम, गर्भ-निरो- 
१ घक वस्तुओं का प्रयोग, ऐच्छिक गर्भपात, इत्यादि, (मा) कुछ सामाजिक रीतिरिवाज 
तथा आादतें--उदाहरार्थ बच्चो को अधिक समय तक दूध पिलाना, कुलीन प्रथा 
इत्यादि, (४) शिश्ु-हत्या, (४) गरीबी, बीमारी आदि । 
अ्रव हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि भारत में इनमें से एक या अधिक प्रति- 
वन्ध किस सीमा तक प्रयोग में लाए जाते हे । 
१४. भारत सें विवाह-दुर--इस सम्बन्ध में पहली बात सम्पूर्ण भारत में विवाहित 
दशा का पाया जाना है । पश्चिम में धर्म कभी-कभी अ्विवाहित रहने का आ्रादेश देता 
है, परन्तु भारत में घामिक आदेश विवाह के पक्ष में है । 'प्रत्येक हिन्दू को विवाह और 
सन्तावोत्पत्ति करना चाहिए ताकि पुत्र उसकी झन्‍्त्येष्ठि-क्रिया कर सकें और उसकी 
आत्मा एथ्वी के शून्य भागो में अशान्त होकर न भटके ।!* सामाजिक निन्‍्दा से बचने 
के लिए लडकियों का विवाह रजस्वला होने से पहले ही कर देना चाहिए ।* यद्यपि 
असलमानो और अनीमियो को शादी के सम्बन्ध में धर्म विवश नही करता, परन्तु विवाहो 
़्गि शीघ्र होना वहाँ भी प्रचलित है। सयुक्त परिवार की प्रथा इसे और प्रोत्साहित 
२७ फ्लोरेन्स, पूवे उद्ध तत, पृ० 2८ | 
२५ बदल, पृ उद्ध त्त पु० २३। 
३. यदि उच्च की*हिन्दू कुमारी रजस्वला होने पर भी अ्रविवाहित रहतो है, तो उसकी यह दशा 


परिवार को सामाजिक निन्दा का पात्र वना देती हे और धर्म ग्रन्थों के बचनों के अनुसार पृव॑जों की « 
पिछली तीन पीढियां तक नरक की भागी होती हैं ।--एच० रिसले, पीपुल आफ इस्टिया, पृष्ठ १५४ । 


हद भारतीय अर्थगास्त्र 


करती है। नवविवाहित दम्पति के लिए परिवार के साधन अ्रनिध्चित मत ताक 
उपलब्ध होने के कारण भारत में उन विचारों का कोई प्रभाव नहीं है जिनके कारण 
यूरोप मे विवाह स्थगित करने पठते है । इसके प्रतिरिक्त भ्रत्यधिफ गरीबी झ्राम जनता 
में श्राथिक कारणों से विवाह को रोकने के बजाय प्रोत्साहित बरती है, क्योकि घरेलू 
काम के लिए पत्नी भावश्यक है तथा कभी-कभी वह बाहर के काम में भी पति की 
मदद करती है । बच्चे भी क्सी-त-किसी काम पर लगा दिये जाते है और जैसे ही 
सम्भव होता हूँ कमाना झ्ारम्भ कर देते है । वे भार नहीं ममभे जाते, वयोकिः जीवन 
का प्रचलित स्तर निम्नतम है, जहाँ छोटी श्राय ही काफी है तथा बच्चो के लिए किसी 
प्रशिक्षण की श्रपेक्षा नहीं करता । कम श्रायु वालो के काम की शक्ति को शीघ्र ही 
प्रयोग में लाने से होने वाले सामाजिक अ्रपव्यय पर साधारणत ध्यान नहीं दिया 
जाता। यदि इस पर ध्यान दिया भी जाय, तो प्रत्यधिक गरीबी के कारण माता- 
पिता बच्चो को जिन्दा रहने के लिए प्रावश्यक प्रशिक्षण नहीं दे सकते श्रौर न उनको 
उसके लिए कुशल बना सकते है । 

सन्‌ १६३१ की जनगणना की कुल जनसस्या ३५२,८३७,७७८ में मे विवाहित 
पुरुषों की ससख्या ८५४,२०८,४६७ ( ४७ प्रतिशत ) तथा विवाहित स्त्रियों की सख्या 
5र३े,३०७,२२३ ( ४६ प्रतिशत ) थी । ८६,३३८,००१ ( ४८ प्रतिशत ) पुरुष तथा 
२६,६६८,०४३ ( ३४ प्रतिशत ) स्त्रियाँ श्रविवाहित थी, शेप विधुर थे ।१ सन्‌ १६५१ 
की जनगराना में ( विस्थापित व्यक्तियों को छोडकर ) हर दस हज़ार व्यक्तियों में 
४५१३३ पुरुप तथा ४८६७ स्त्रियाँ हे। इनमे से २,५२१ पुरुष श्रौर १,८८६ स्त्रियाँ 
अविवाहित है । श्रविवाहित स्त्री भौर पुरुषो की सस्या मिला देने पर कुल जनसस्या का 
४१ १ प्रतिशत भाग श्रविवाहित है । 

अन्य देशो की तुलना में अविवाहित स्थी-पुरुषो का अनुपात भारत में सबसे कम 
है । वाल-विवाह्‌ प्रचलित है--लडको की विवाह-प्रायु लडकियों से कुछ भ्रधिक होती 
हू ।* ( वाल-विवाह के श्राँकडे स्पष्ठतया कम हो रहे है। १५ वर्ष से कम आयु 
वाली विवाहित लडकियों का भ्रनुपात सन्‌ १९४१ में € ६ प्रतिशत था जबकि १६५१ 
में यह श्रतुपात ७४ प्रतिशत था )। यदि हम इगलेण्ड और वेल्स के आ्रॉकडो को 
पश्चिमी यूरोप का प्रतिनिधि मान लें तो यूरोप की तुलना में प्रान्तीय विभिन्‍नताओं के 
बावजूद भी भारतीय विवाह-दर वहुत ऊँची हैं। 'पुरुप जनसख्या में ४८ प्रतिशत झवि- 
वाहित है जिनमें तीन चोथाई से कुछ अधिक ( ७७ प्रतिशत ) १५ वर्ष की आयु से कम 


हैँ जबकि अ्रविवाहित स्त्रियों में ६१ प्रतिशत इस श्रायु से कम हैं । १४ वर्ष से ४० वर्ष 
-5 तक अविवाहिंत स्त्रियों में 


१. इन आकडों में विवाहित पुरुषों का अनुपात विवाहित स्त्रियों के अनुपात से अधिक है जबकि इससे 
पुरे की जनगणनाओं सें विवाहित स्थ्रियों का अनुपात अधिक था । टा० हृटन का कददना है कि १ अप्रौल 
संभ्‌ १९३० से लागू शारदा कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के भय से सन्‌ १६३१ की जन- 
गणना में वटी सख्या--लगभग १२3 लाख--विवाहित स्त्रियो को अविवाहित द्वी बताया गया । 

< यथपि वाल-विवाद कानून ( शारदा कानून ) जिसने लडकियों की विवाह-भायु को बढा दिया है, 
स्वायत योग्य हे, परन्तु मनुष्यों की मस्या के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव नगण्य होगा, बयोकि वह प्रत्य- 


7. पिंक अवन्‍ध्य आथु--१५ से २० वर्ष की आय -को प्रभावित नही करता। 


हू 


तर. 


जनसंख्या दश 


तक के प्रजनन-काल की आयु मे अविवाहित स्त्रियों का अनुपात केवल ४ प्रतिशत रह 
जाता है जबकि इगलैण्ड और वेल्स में यह भ्रनुपात ३६ प्रतिशत है ।* 
हाल में ही स्त्रियों और पुरुषों में देर मे विवाह करने की प्रवृत्ति बढती जा रही 
है, परन्तु यह केवल शिक्षित समाज तक ही सीमित है जो सख्या में नगण्य हे। भ्राम जनता 
में अभी यह बात नही श्राई है । इसके अतिरिक्त देर में विवाह करने की प्रवृत्ति पुरुषो 
में ही विशेष रूप से पाई जाती है । जनसख्या को सीमित करने के लिए देर में विवाह 
करना बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीका है, यदि वह लडको की अपेक्षा लडकियों पर अधिक 
लागू किया जाय । एक दूसरे दृष्टिकोण से प्रइन यह उठता है--जब तक कि विवाह 
चहुत ही देर में न किया जाय उसको स्थगित करने से जनसख्या घटने के वजाय बढ़ने 
तो नही लगेगी ? विवाह के जल्दी होने से दसम्पति के--विशेषकर पत्नी के--स्वास्थ्य 
प्र पडे हुए घातक प्रभाव अवन्ध्यता को कम कर देते है जो देर में विवाह करने से 
बढ़ने लगेगी । श्ञीत्र विवाह का बहिष्कार सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण भ्रग 
होना चाहिए, परन्तु उससे जनसख्या की तीज वृद्धि भी हो सकती हैं, जब तक कि विवाह 
की ओसत श्रायु, विशेषकर स्त्रियों के लिए, काफी न बढा दी जाय भर भ्रन्य निरोध 
प्रयोग मे न लाये जायेँ । 
अ्रव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि जनसख्या की वृद्धि रोकने के लिए 

विवाह न करना या देर से विवाह करना, भारत में नही के बराबर है तथा पश्ु-प्रव- 
त्तियाँ जिन्हे श्रशत धामिक मान्यता भी प्राप्त है, पूर्णतया स्वतन्त्र हे। अत इसमें कोई 
आइचर्य नही कि भारतीय जन्म-दर दुनिया की सबसे ऊँची दरो में से है | 

१९. अवन्ध्यता का कम हीना : (क) प्राकृंतिक--अत्यधिक ऊँची जन्म-दर होने के बाव- 
जूद भी भारत में जनसख्या की यथाथे वृद्धि यूरोपीय देशो से बहुत कम है । इसका 
कारण मुत्यु-दर का बहुत ऊँचा होना हैँ। कभी-कभी कहा जाता है कि यह भारतीयों की' 
जनन-क्षमता की हीनता के कारण है | प्रजनन-अ्रायु की विवाहित स्त्रियों की अवन्ध्यता 
१६० प्रति हजार हैं जबकि इगलैण्ड* में १९६ प्रति हज़ार है । सभ्यता की उन्नति के 
साथ जनन-क्षमता बढ जाती है, इस सिद्धान्त का समर्थ उपयु क्त उदाहरण से किया 
जाता है ।३ जनन-क्षमता और भ्रवन्ध्यता में सावधानी से अन्तर करना आवश्यक है। 
२. देखिए, कार-सॉण्डर्स, द पॉपुलेशन ऑॉब्लम, पु० ६७ । 

३. जनन-क्षमता और अवन्ध्यता में सावधानी से अ्रन्तर न करने के कारण बहुपा श्रम उत्पन्न हो जाता 
है। उदाहरण के लिए जब यह क॒ह्दा जाता दै कि मुसलमानों की जनन-छ्षमता हिन्दुओं से अधिक दे, तो 
अर्थ यह होता दै कि मुसलमान हिन्दुश्रों की भ्रपेत्षा अधिक तेज़ी से वढ़ रहे हैं । परन्तु केवल इतने से 
ही मुसलमानों को अधिक जनन-छ्षमता नहों सिद्ध होती ! मुसलमानों की ऊँची वृद्धि-दर के अन्य अनेक 
कारण है, उद्रहरण के लिए कम भायु की विवाह-प्रथा का कमजोर होना (इस प्रथा से स्वास्थ्य खराब हो 
जाता है शरीर अवश्यता कम हो जाती दे, विधवा-विवाह का प्रचलन नो हिन्दुओं की अपेच्षा मुसलमानों 
में अधिक प्रचलित है. तथा कुलीनता का न द्वोना इत्यादि । ) मुसलमानों की अधिक वृद्धि-दर जो जन- 
गयनाओं में क्रश द्ष्िगोचर हुईं हे अशत हिन्दुओं द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार करने तथा हिन्दुश्नों 
कौ अपेज्ा मुसलमानों द्वारा कम सख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार करने के कारण भी हे। सन्‌ १६३१ 


६६ भारतीय ग्रर्थगास्त्र 


जनन-क्षमता का प्रयोग प्रजनन-शक्ति के श्रर्थ में किया जाता है और अवन्ब्यता का श्रथ 
वास्तविक प्रजनन से होता हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते है कि भारतीयों को 
जनन-क्षमता कम हैं तो इसका श्र्थ यह नहीं है कि कुल जनसस्या के अनुपात में यहाँ 
प्रति वर्ष कम बच्चे पैदा होते हे, यह तो नितान्त अमत्य है। उसका अर्थ यह है कि 
भ्न्य बातों के समान रहने पर एक श्रग्नेज स्त्री की तुलना में एक भारतीय स्त्री प्रजनन- 
काल में श्रपेक्षाकत कम बच्चो को जन्म दे सकती है । इगलैण्ट में प्रजनन-शक्ति पूर्णतया 
प्रयोग में नही झाती, क्योकि भारत की श्रपेक्षा वहाँ प्रविवाहित रहना और देर से शादी 
करना अ्रधिक प्रचलित है । श्रत भारत की हीन जनन-क्षमता का सिद्धान्त ऊँची जन्म- 
दर के तथ्य के विरोध में नहीं है । 

कहा जाता है कि श्रवन्ध्यता का यह श्रन्तर भारत में प्रचलित वाल-विवाहो 
से ही स्पप्ट नही किया जा सकता । यद्यपि इसमें सन्देह नहीं हैँ हि श्रवन्ध्यता कम 
करने के यह महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक है, परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि 
यूरोप में प्रतिवन्‍्धक निरोधो का अत्यधिक प्रचलन इसमे कही अधिक प्रभावशाली है 
श्रौर इसलिए भारत मे प्रवन्ध्यता का कम होना (स्र्थात्‌ प्रति स्त्री बच्चो की सस्या) 
यूरोपीय जातियो की तुलना में भारतीयों की जनन-क्षमता कम होने के कारण ही हैं । 
फिर भी सम्यता की प्रगति और जनन-क्षमता की वृद्धि को सम्बन्धित करने वाला 
सिद्धान्त एक श्रनुमान-मात्र है जिसकी पर्याप्त पुष्टि किसी भ्रकादूय प्रमाण से अ्रभी तक 
नही हुई हैं। सामान्यत स्वीकृत विचार यह है कि जनन-क्षमता मानसिक श्रौर 
भौतिक विकास के साथ घटतो जाती हूँ, परन्तु उपयुक्त सिद्धान्त इसके विपरीत है । 

(ख) परिस्थितिजन्य--कभी-कभी पति श्रौर पत्नी एक-दूसरे से काफी समय 
तक अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि वर्षा न हो तो पत्ति परिवार को छोठकर 
महीनो वाहर घुमता रहता हैं । परन्तु ऐसा कभी-कभी होता हैँ और इसलिए श्रचन्ध्यता 
कम करने की दिशा में उसके प्रभाव पर विचार करने की श्रावश्यकता नही हैं । 

(ग) विचारपूर्वक किये गए कार्य--माल्थस द्वारा वताये गए नैतिक परहेज का 
कोई विज्येप प्रयोग नहीं किया जाता श्रौर यह वात माल्थस की परम्परा के श्राधुनिक 
तरीको पर भी लागू होती है। ऐसा सकारण विश्वास किया जा सकता हूँ कि बड़े 
शहरो में उच्च-मध्यम-वर्ग वालो में इनका प्रयोग बढता जा रहा है तथा भविष्य 
में इनके और अधिक प्रयोग की श्राशा की जा सकती है। परन्तु वर्तमान समय में 

जन्म-दर को कम करने में इसका प्रभाव लगभग नही के वराबर हैं । 
स्वेच्छा से गर्भपात तो कुछ हद तक किये जाते है, परन्तु कानून द्वारा इस प्रथा 
और १६४१ की जनगणनाओओं में मुसलमानों की संख्या के आकड़ों के अतिरजित होने की 
सम्भावना को भी नही भुला देना चहिए । पहले की जनगणनाओं के बायकाट में मुसलमानों की अपेक्षा 
हिन्दुओं ने अधिक भाग लिया है तथा सन्‌ १६४१ की जनगयना में अनेक कारणों से, जिनमें अधि- 
कारियो का पक्षपात भी एक कारण है, मुसलमानों ने अपने-झापको अधिक रख्या में गिनवाया | अधि- 


काश मुसलमान जाति के च्ष्टकोण से हिन्दुओं के समान हो हैं, अत मुसलमानों की जनन-च्षमता 
हिन्दुओं से अधिक दे, इस वात को शीघ्र दी विना सोचे समझे खीकार न करना चादिए | 


है| 


जनसख्या घ्‌छ 


को सगीन अपराध मानना उचित ही हैँ । जनसख्या की वृद्धि रोकने में इसका प्रभाव 
तेज़ी से घटता जा रहा है ।* 
१६, सामाजिक रीति-रिवाज (स्तन-पान इत्यादि)--भारत में श्रधिक समय तक स्तन- 
पान कराने की प्रथा श्राम तौर से प्रचलित है और यह सर्वंसाधारण के मत से, जिसमे 
डाक्टरों का साक्ष्य भी है, गर्भ धारण करने की जक्ति कम कर देती है। यूरोप में सौन्द्ये- 
रक्षा की भावना से माताएँ कभी-कभी बच्चों को स्तन-पान विलकुल नहीं करने देती 
और यदि स्तत-पान कराती है तो भारत की अपेक्षा बहुत जल्द बन्द कर देती हे। 
विशेषज्ञ चिकित्सको के अनुसार नौ महीने या एक साल से भ्रधिक स्तन-पान माँ और 
बच्चा दोनो के लिए ही हानिप्रद है | यूरोपीय माताओं का इससे वचने का यह एक और 

कारण है। परल्तु भारत में इस प्रथा के प्रचलन को जनसंख्या रोकने का कारण अवश्य 
मासना चाहिए । 

हम पहले ही कह चुके हू कि भारत में जनसख्या रोकने के लिए विवाहित 
जीवन में सभोग से ऐच्छिक परहेज नही फे वरावर है। हाँ, कुछ धामिक आदेश कुछ 
समयो पर परहेज भ्रनिवार्य कर देते है । उदाहरण के लिए मनु का श्रादेश है कि 
द्वितीया और पूर्रिमा (तिथियो) के दिन पति-पत्नी को अलग रहना चाहिए । श्रनेक 
ग्राघुनिक प्रभावों के कारण ऐसे नियमों का पालन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । 
इसके झतिरिक्त यह बहुत समय तक अलग रहने के लिए बाध्य नही करते और वास्तव 
में उनका प्रभाव नगण्य है । 

कुलीन-प्रथा भारत के कुछ भागो में, उदाहररार्थ पूर्वी वगाल में, अब भी प्रच- 
लित हैं और कुछ सीमा तक यह जनसख्या की वृद्धि अवश्य रोकती है। इसके अनुसार 
एक लडकी समाज में अ्रपने वराबर या हीन जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं कर 
सकती । वह केवल अपने से उच्च वर्ण में ही विवाह कर सकती है । उच्च वर्ण के वरों 
की सख्या सीमित होने के कारण, वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का विषय बन जाते हे भौर 
इससे ऊँचे दहेज़ तथा वहु-विवाह जैसी कुप्रथाओ्रो का स्जन्म होता है ।*१ 

विधवा-विवाह का निषेध जनसख्या की वृद्धि पर एक नगण्य निरोध नही है ; 
इससे गर्भ धारण करने योग्य लगभग ६० लाख स्त्रियों का 'सामाजिक वन्ध्यीकरण? 
हो जाता है। अगर यह निषेध बन्द हो जाय तो वृद्धि की दर लगभग ६ प्रति हज़ार 
१. गर्भपाद बहुधा जुर्म तथा नीतिविरुद्ध जन्म छिपाने के लिए ही अपनाया जाता है । विहित जन्मों को 
रोकने के लिए अधिकतर लोग उसे पसन्द नहीं कर सकते । 
०. मैं ऐसे दो कुलीनों को जानता हूँ जिनमें से एक के साठ पत्नियां थीं तथा दूसरे के सौ से भी अधिक | 
दोनों एक पुस्तक रखते थे जिसमें वे अपनी विवाद्वित पत्नियों के पिता्नों के नाम लिखते थे । शीत 
ऋतु प्रारम्भ होने पर वह किताव लेकर अपनी ससराल-यात्रा पर चल देते थे तथा निन पत्नियों के यहाँ 
जाते थे उनके पिता से उसकी परिस्थिति के अनुसार रुपया इकट्ठा करते हुए शेष दिन अपने गाँव से 
विताने के लिए गरमी के प्रारम्भ में लौट आते थे ।--वाबू अभयचन्द्रदास, रिसले द्वारा उद्धृत, १० १६६- 
१६७ । कुलोन-प्रधा इस भयानक रूप में अव प्रचलित नहीं दे, परन्तु वह समाप्त भी नहीं हुई है । रिसले 
के आधुनिक विकास का भी हवाला दिया दे जो वगाल के विवाह-वाजार में ग्रे जुण्ट वरें 

मोग के कारण हुआ है । 


८ भारतीय भ्रथेयास्त्र 


की दर से बढ जायगी । 
१७, शिशु-हत्या--कभी-कभी उपयुक्त प्रकार से लटकी की शादी करने की कठिनाश्याँ 
शिशु-हत्या ( लडकियों की ) का कारण बनती है । लडकियों के रजस्व॒ला होने से पूर्व 
ही उनकी शादी करने के सामाजिक श्ौर धामिक दायित्व के कारण लडकियों का जन्म 
साधारणत हपे का विपय नहीं होता और यह लडकियों की उपेक्षा का एक कारण है। 
जहाँ कुलीन भ्रथा प्रचलित है, वहाँ स्थिति श्रौर भी शोचनीय है। परन्तु लठकियों 
को शिशु-हत्या* स्वेच्छा से कराये हुए गर्भपात की तरह ही कम होती जा रही हैं शोर 
भ्राशा हैं कि जनमत श्र कानून के संयुक्त प्रभाव से उसके चिह्न तक चझीज्र ही मिट 
जायेंगे । 
१८ गरीबी और बीमारी ?--गरीवी शारीरिक श्षक्ति को हीन कर जन्म-दर को सीमित 
करती हैं। गरीबी के इस सम्भाव्य परिणाम की ओर हम पहले भी सकेत कर चुके 
हैं। साधारणत गरीबी को श्रसावधानी और नासमभी से हुए प्रजनन का कारण माना 
जाता है, यद्यपि गरीवी विवाह करने के लिए हतोत्माहित करती है। विवाह में होने वाले 
खर्च न कर सकने के कारए उसे भ्रनिच्छापूर्वक दालना पडता है, परन्तु जैसे ही श्राथिक 
स्थिति सुधरती हैं वैसे ही सबसे पहले इस स्थगित सस्कार को सम्पन्न करने का उप- 
क्रम किया जाता है । 

मलेरिया ज्वर जिससे भारत का कोई भी भाग अद्लूता नही है, भ्रवन्ध्यत्ता के 
प्रतिकूल हैं, क्योकि प्रजनन आयु की स्थ्रियाँ विशेप रूप से उसका थिकार होती हे । 
१६ निष्कर्ष--हम ऊपर देख चुके हे कि भारत में ऐच्छिक तथा अ्रनैच्छिक दोनो प्रकार 
के प्रतिवन्‍्धक निरोध किस सीमा तक क्रियाशील है । परन्तु ऊँची जन्म-दर स्पप्टतया 
सकेत करती है कि इन सब उपायो का 'सम्मिलित प्रभाव बहुत कम हैं। उनमे 
से कुछ, जैसे गिशु-हत्या, श्रौर गर्भपात लगभग मिट रहे हे, तथा अ्रन्य, जैसे वाल-विवाह, 
कुलीन-प्रथा तथा विधवा-विवाह का निषेध, सामाजिक सुधार की प्रगति और सर्वे- 
साधारण की शिक्षा के साथ कम होते जायेंगे । इन प्रतिवन्‍्धक निरोधो को हटा दिया 
गया या कमजोर कर दिया गया और रोक के त्ये उपायो ने उनका स्थान न लिया तो 
स्पप्टतया जीवन-निर्वाह के साधनों को अ्रतिक्रमण करने की जनसख्या की प्रवृत्ति को 
बल मिलेगा | 

निदचयात्मक और निवारक निरोधो में विलोम सम्बन्ध है। जनसस्या को जीवन- 

निर्वाह के साधनों से सतुलित रखने के लिए स्वय किये गए उपायो के भ्रभाव मे प्रकृति 

२ पजात में “२० वर्ष पूर्व की तुलना में अब परिस्थितियां अच्छो हैं, परन्तु अब भो ऐसे जाट और राज- 
पूत हैं जो अपनी लड़कियों का विवाह अपनी स्थिति से नीचे करने के वजाय उनका मर जाना पसन्द 
करते हैं ।--एम० एल० डा्लिंग, द० पजाब पेज ण्ट इन प्रॉस्पेरिटी एण्ड डेट, चौथा सस्क्रण, पृ० ५१) 
३ यरीबी और वीमारी को वहुधा निश्चयात्मक निरोधों के अन्तर्गत रखा जाता है । यहा हमने उन्हें प्रति- 
घन्धक निरोधों के श्रन्तर्गत सम्मिलित किया दै, क्योंकि दम वर्तमान जनसस्या को वृद्धि को रोकने के 
मम ध में उनके प्रभावों पर विचार कर रहे दे, वर्तमान जनसख्या कम करने के बारे में नहीं । 


चाहा. 


जनसख्या ६६ 


के कष्टकारक तरीके अपना काम प्रारम्भ कर देते हैँ । इसमें सन्देह तहीं कि भारत अनि- 
यन्त्रित प्रजनन का दण्ड भोग रहा है। लाखो अतिरिक्त व्यक्ति थकी हुई प्थ्वी प्र 
बोक वन जाते है जो उनका पालन नही कर सकती । ऊँची मृत्यु-दर भश्रशत सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी श्रपर्याप्त प्रवन्ध तथा स्वास्थ्य-नियमों की अज्ञानता के कारण हैं ७ 
लेकिन आखिर में इनका कारण भी गरीबी ही है। लगभग &० प्रतिशत व्यक्ति सर्देव: 
क्षुधा-पीडित रहते है --और यह घोर निर्धतता शिशुओ तथा वयस्को की भारी मृत्यु-सख्या: 
का मुख्य कारण है। बच्चो की मृत्यु का कारण यह है कि उनको समुचित पोषराु-तत््क 
नही मिलते तथा भ्रपर्याप्त भोजन के कारण वयस्कों की हीन जीवन-शक्ति उन्हे सर- 
लता से बीमारी का शिकार बना देती हैं। सन्‌ १६१८-१९ की इनफ्लुएज़ा महामारी 
में हुई भयानक मृत्यु भारतीयों की बीमारियों को रोकने की हीन शक्ति के कारण थी 
जिसका कारण गरीबी था । 

यदि जनसख्या की श्रनियश्नित वृद्धि हो रही हो श्रौर उपलब्ध साधन उसका 
पालन करने में असमर्थ हो, तो यह जनाधिक्य का सूचक है। भारत की वर्तेमान दशा 
इसी प्रकार की है। गरीबी के कारण ऊँची सृत्यु-दर जनाधिक्य की खरी कसौटी है । 
इस श्र्थ में, यह बहुत सम्भाव्य है, कि भारत में जनाधिक्य हैं । यहाँ की वर्तमान दशा 
ग्रौर निकट भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हे 
कि यदि जनसख्या की वृद्धि काफी कम दर से हो तो यहाँ के निवासियों के लिए यह 
अधिक अच्छा देश वन जाय ।* 
२०. जनाधिक्य और राष्ट्रीय आय--राष्ट्रीय श्राय की गणना से पता चलता है कि 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय धीरे-धीरे बढती रही हैं। यदि जनसख्या बढ रही हो और 
उसके साथ राष्ट्रीय आय भी कम-से-कम उसी दर से बढ रही हो, तव हम जनाधिक्य 
की चर्चा कैसे कर सकते हें । इस कठिनाई से तिकलने का एक उपाय राष्ट्रीय आय- 
गणनाओ की विभिन्‍न मान्यताओं की यथार्थता पर सन्देह प्रकट करना है।* सही आँकडो 
के भ्रभाव में राष्ट्रीय आ्राय की गणना अनुमान-मात्र ही है ।5 हम विन्सेस्ट स्मिथ पर 





१. इस सामान्य निष्कर्ष के वावजूद भी हमारा विश्वास है कि भारत के बृहतत्‌ विस्तार, जलवायु, वश तथा 
आइतिक साधनों के विभिन्न प्रकारों के कारण जनाधिक्य की गम्मीर समस्या का अध्ययन यदि छोटे 
पमाने पर जिलों और राज्याँ के आधार पर किया जाय तो अधिक उपयुक्त हो ! श्री एन वी सोवानो ने 
अपनी पुस्तक पॉपुलेशन प्रॉब्लम आफ इगिडया, १६४२. सें इस समस्या का प्रादेशिक आधार पर ही 
अध्ययन प्रस्तुत किया दै । इसके अतिरिक्त जाति-प्रथा तथा भारतीय समाज की अन्य विशेषताओं के कारण 
प्रतिस्पर्धाहोन जन-समूह वडी सख्या में पाए जाते द। सामान्य सर्वेक्षण की तुलना में निसका हमने यहाँ 
प्रयत्न किया दे, प्रत्येक समूह और जाति का अध्ययन जनाधिक्य की समस्या के विस्तार और प्रकृति में 
महखपूर्ण अ्रन्तद ष्टि प्रदान करेगा । 

२. देखिए, खण्ड २, धअध्याय ४ । 

3 राष्ट्रीय श्राय के परिगणनों को अगर हम अनुमान-मात्र न मानें तव भी वह जनाधिक्य के विरोध में 
कोई सबल तर्क उपस्थित नहीं करते । इन अनुमानों से वास्तविक भाव की वृद्धि का कोई श्रनुमान 
नहीं मिलता । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय समिति का अनुमान ( प्रति व्यक्ति २६५ रुपए के लगभग) 
मुद्रा प्रसार के कारण ही इतना अधिक दे | --अनुवादक 


७० भारतीय अवंगास्म 


पक्षपात का सन्देह नहीं कर गफते, परन्तु एस सम्बन्ध में घट भी वैेयल उसना ही हे 
सके कि श्रन्य राज्यों की झगेला अ्ग्रेजी राज्य में जनसा श्रतरिता सगी थी तथा सब 
बातों को ध्यान में रसते हुए जनता के हित के शीटिकाण से झ्राबर ये राज्य यी 
लुलना में अग्रेजी राज्य का पलटा कुठ्ध भारी था। " मोरजेए्ट ने भी टी यहा है कि 
कोई बदा ग्रुगात्मक परियतेन नहीं खत्ना। ? देश की झ्राधिक परिस्थितियों में ऐसा 
स्पप्ट सुधार नहीं हुआ है कि उसे हरा व्यक्ति देश ले । स्थिति बडी गम्भीरता ने 
ग्रध्ययन करने वाले भी उसमे सुधार यी अपेक्षा श्रयनसि प्रत्रित पाएंगे । 
एस कठिनाई से बचने का दूसरा उपाय यह हैं ति फेम झ्राथरिफ स्थिति मे सुधार 
को स्वीकार कर ले, परन्तु यह फट कि बह सुधार प्राकृतिक निराधों के ब्रिपाशील होने 
के बजाय जनसमस्या के अपेक्षाइत तम होते तथा जानचूकार जन्म रोयने से पही 
अधिक होता । हमारे विचार से यही सही मत है । ? 
२१ निशुचयात्मक तथा निवारक ठपाय्र--यदि जनसरपा की वम करना बाडिल्डित मान 
लिया जाय तब उसे कम करने वे लिए निम्लयात्मक श्रौर नियारक निराधों के सम्बन्ध 
में हम उदासीन नहीं हो सकते । झाराम के उच्चतम स्तर को पाने के लिए केवल यही 
आवश्यक नहीं है कि जनसख्या के अनुवुलतम सरूया तक सीमित ही जिया जास बरन्‌ 
यह भी श्रावश्यक है कि हम अ्नुकूलतम सस्प्रा से सम्बन्धित उत्पादन-क्षमता को भी 
वनाए रखे । प्रकृति के तरीके भं हे, वे बहुत ही दुसदायी होते है । यद्यपि प्राइ्ठतिक 
भ्रापत्ति जनसख्या की अत्यधिक व्रद्धि को समाप्त करने मे सफल हो सकती हैं, परन्तु वह 
शेप व्यक्तियों को उत्साहहीन और णशिथिल कर देती है । उससे इतनी अधिक आाथिक 
व सामाजिक दुव्य॑वस्था हो सकती हैं कि उस झापत्ति के बाद समाज की स्थिति पहनते से 
बुरी हो सकती है। श्रौर इस प्रकार से जनसख्या में होने वाली कमी से गरीबी श्रौर 
कष्ट बढ सकते है। इसलिए श्राथिक हृष्टिकोश से जनाधिवय के दोपो को दूर करने के 
लिए निग्चयात्मक निरोधो की तुलना में निवारक निरोध श्रच्छे हे । सच तो यह है कि 
निश्चयात्मक निरोध शायद ही कभी जनाधिक्य का रोग दूर कर सके, बहुधा वे उसे 
बढा ही देते है । 
भारत में जनाधिक्य है, इस वात के खण्डन करने के विचार से कभी-कभी 
पश्चिमी देशो की तुलना में यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ जनसख्या अपेक्षाकृत 
कम दर से बढ रही हैं। इस अल्प वृद्धि द्वारा यह सिद्ध नही होता कि जनाधिक्य 
नही होता । इसके लिए हमें यह भी सिद्ध करना होगा कि धन की वृद्धि कम-से-कम उसी 
अनुपात में हुई हैं तथा जनसख्या की वृद्धि-दर के श्रौर कम होने से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय कम हो जाती। दूसरे, हमें यह भी देखना होगा कि जनसख्या की वृद्धि को निशचचया- 
त्मक निरोध रोक रहे हे श्रथवा न्वारक। हमे मालूम हैं कि भारत मे मुख्यतया 
निशचयात्मक निरोध ही काम करते रहे हे। इस कारण से, जैसा कि हम ऊपर कह चुके 
१ बिस्सेन्ट स्मिथ, अकबर द ग्रेट मुगल, पृ० 88४-४१८। 
२ डब्लू, एच, मोरलेण्ड, इण्डिया एट द डेथ आफ अकबर, पृ० २७० । 
जे देखिए, सेक्शन २८ (नीचे) । 





८ 


जनसंख्या ७१ 


है, जन-सख्या की कम वृद्धि-दर या जनसख्या की कमी और देशवासियों की श्राथिक 
स्थिति का हास परस्पर-विरोधी नही हे । 
२२ जनसंख्या रोकने के लिए विचारपूवंक किये गए उपायों के अतिरिक्त अन्य 
डउपाय--भारत में जनाधिक्य है, इस मत के प्रतिपादन का अर्थ यह नही है कि देश के 
साधनों के समुचित रूप से विकसित होने पर यहाँ और अधिक सख्या में व्यक्तियों के 
रहने की सुविधा नहीं हैं। कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशो का आर्थिक विकास 
चरम सीमा को पहुँच चुका है जबकि भारत में श्रभी इसका उदय-काल ही है, उद्योगी- 
करण अभी शुरू ही हुआ है तथा उद्योगो की श्रधिकतम प्रत्युपलब्धि बहुत दूर है। यही 
बात परिवहन, जहाज़रानी आदि के बारे में भी लागू होती है । कृषि में भी विकास और 
सिंचाई की सम्भावनाओ का पूर्ण उपयोग नही हुआ है । इसके अतिरिक्त धनोत्पत्ति में 
वृद्धि के अलावा धन का सम्रुचित वितरण आर्थिक क्षेत्र के इसी या इससे भी ऊँचे स्तर 
पर अधिक जनसख्या को रख सकता हैं। जनसख्या का वितरण अपेक्षाकृत अ्रधिक समान 
हो सकता है। घने बसे हुए जिलो से अतिरिक्त जनसख्या उन भागों में बसाई जा 
सकती है जिनमे जनसख्या उचित आर्थिक विकास के लिए अपर्याप्त है । अति सघनता 
( अत्यधिक घना बसा होना ) को कम करने के लिए प्रवास की सहायता भी ली जा 
सकती है । 
२३. इन उपायों की सीमाएँ--फिर भी इतमे से किसी भी उपाय के पूरी तरह कारगर 
होने की सम्भावना का झतिरजित अनुमान हमे नहीं करना चाहिए । 

यदि हम वर्तमान बाधाओं पर ध्यान न भी दे तथा निकट भविष्य में योजनाओं 
के कार्यान्वित होने से तीव्र औद्योगिक विकास अवश्यम्भावी मान ले तब भी यह सम्भव 
नही है कि उद्योगो के विकास के लिए प्राप्य सख्या से अ्रधिक व्यक्तियों की श्रावर्यकता 
होगी। ऐच्छिक निरोधो के अभाव में जनसख्या की सदेव श्रावश्यकता से अधिक हो जाने की 
सम्भावना हैं । यदि जनसख्या में क्रमण होने वाली दृद्धि विकासशील आर्थिक साधनो द्वारा 
खपती जाय तो शायद प्रकृति के कठोर निरोधों की कभी नौबत ही न आए । नये बसे 
हुए देशो में कभीन्‍कभी ऐसा होता है, परन्तु ऐसी घटना वहुत थोडे समय के लिए होती 
है ।! भारत एक नया देश नही है और न ही प्राप्त भ्रवसर, चाहे कितनी ही आ्राशाभाव 
से देखे, औद्योगिक क्रान्ति के समय की हृगलेण्ड की परिस्थितियों के समान हूँ । 





१ इस समस्या का एक अन्य पहलू निम्न उद्धरण से स्पष्ट दै-- मेगा विचार हे कि प्‌जी का अत्यधिक 
सचय, जिससे वैज्ञानिक श्राविष्कारों का प्रयोग सम्भव हो जाता है बडे पैमाने के निर्माण उद्योगों में वृद्धि 
मान उपलब्धियों के लिए वहुत महत्वपूर्ण रहा है। यदि मनुष्यों की अधिक सख्या आवश्यक भी हो तब भी 
अकशास्त्री को पद्चना चाहिए कि क्या आन्तरिक मितव्ययता तथा अधिकाश वाह्य मित्तव्ययताएँ व्यक्तिगत 
सगठतों, बाजारों तथा शहरों में वड़ो सख्या में नियोजित लोगों से प्राप्त नहीं होतीं ? यदि बढती हुई 
प्रद्युपलब्षि को यही मुख्य शर्त हो तो इसका सम्बन्ध प्रत्येक उद्योगगाला या स्थान में नियोजित व्यक्तियों 
की शओोसत सख्या की वृद्धि से होगा, जिंससे कृषि की घटती हुईं प्रत्युपलब्धि कम हो जायगीन कि 
समस्त उद्योग में श्रमिकों की सख्या की वृद्धि । यह सभव दे कि जनसख्या की वृद्धि से उद्योग को 
बढती हुई प्रत्युपलब्धि प्राप्त ही न हो ।? --फ्लोरेन्स, पूव उद्ध त, पृ० १५ । 


७२ भारतीय अर्थशास्त्र 


श्रतिरिक्त जनसस्या की श्रौद्योगिक कार्य व्यापारों में सपत समस्या का स्थायी हल तभी 
बन सकता हैं जबकि जनसख्या की वृद्धि केवल उत्पादित साद्य तक ही नही बल्कि श्रौद्यो- 
गिक श्रमिकों की माँग चरम विन्दु तक सीमित रती जाय । (ऊपर सेक्शन ११ देखिए) 
२४७. जनाधिक्य के विरुद्ध श्रम के श्रभाव का तक--ऊपि तथा उद्योग में श्रम के श्रभाव 
का तक॑ वहुधा जनाधिक्य के विरोध में दिया जाता है । इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा 
सकता हैं कि श्रम के श्रभाव का विचार कुछ श्रवसरो पर ही, जैसे फसल बोने श्रौर 
काटने के समय, उत्पन्‍्त होता है, क्योंकि उस समय श्रम की माँग भ्रत्यधिक होती हैं । 
लोग भ्रूल जाते हूँ कि वर्ष के शेप समय में श्रम को वेकार रहने के लिए मजबूर होना 
पडता है । कृषि-काल में श्रम का अपेक्षाकृत श्रभाव स्देव ही रहा होगा, परन्तु, अब 
उसकी अ्रधिक चर्चा की जाने लगी है । घहरो के पास के ग्रामीण क्षेत्रों को श्रम के 
बढते हुए श्रभाव की शिकायत हो सकती है, क्योकि कुछ भाग शहरो में चले जाने के 
कारण श्रम का कुछ भाग उनके लिए श्रप्राप्य हो जाता हैं श्रथवा कृपि-कार्यो के लिए 
भावश्यकता के श्रनुसार सारा श्रम नही मिल पाता । परन्तु यह बात शहरों से दूर स्थित 
ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर लागू नहीं होती । कृषि श्रम के सामान्य श्रभाव का विचार इस 
सिद्धान्त से मेल नही खाता कि भूमि का भार बढ रहा हैं तथा समाई से श्रधिक व्यक्ति 
उस पर श्राश्चित है ।* कृषि श्रायोग का सुविचारित मत यह था कि आसाम को 
छोडकर श्रन्य किसी प्रान्त में भी श्रम के सामान्य प्रभाव की स्थिति कठिन नही थी ।' 
इसी प्रकार उद्योगों में भी श्रम का श्रभाव वास्तविक नही हैँ, केवल प्रतीत ही होता 
है । श्रम विलकुल ही प्राप्य हो, ऐसी वात नही है । किन्तु निवास-स्थान की कठिनाइयाँ 
झौर रहने की भ्रस्वास्थ्यकर दशा श्रम की हतोत्साहित करती है श्नौर उनके कारण बहुत 
सा सम्भावित श्रम भी नही मिल पाता । इसके अतिरिक्त देशवासियो की रढिवादिता 
झौर अज्ञान को दूर करने के लिए कोई ठीक सस्था भी नही हैं । ये लाग खेती करके 
कठिनाई के जीवन ही विताते रहेगे, भले ही शहरो में स्थायी काम से स्थिति सुधारने 
का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो । श्रम की माँग भी श्रधिकतर कुशल श्रम के लिए होती है। 
श्रत इसका उपाय श्राधुनिक उद्योगो के लिए श्रमिको को प्रशिक्षण की आ्रावरयक सुवि- 
धाएँ प्रदान करना है | श्रन्तिम बात यह हैँ कि माँग किसी मूल्य पर ही होती है । 
सम्भव है कि श्रमिक को दिया जाने वाला मूल्य ( मजदूरी ) पर्याप्त रूप से झ्राकपंक 
न हो । इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि कृपि श्रौर उद्योग दोनो में ही 
श्रम की माँग औभौर पूर्ति ( श्रसमजित ) हे, परन्तु यह वात अत्यधिक सन्देहास्पद है कि 


१. भाविक भाषार पर खेती करने में वास्तविक कठिनाई यह दे कि दिये हुए क्षेत्र पर गिने-चुने 
व्यक्ति दी काम कर सकते दे । भले दी खाधोत्पत्ति उनसे अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हो, परन्तु जनसख्या की अधिक वृद्धि झपि-च्षेत्रनों के विभाजन को जन्म देगी और इस प्रकार 
अनार्थिक क्षेत्र होने के कारण उत्पर्ति कम दो जायगी या देश में जनसख्या का एक भाग ऐसा हो जायगा 
नो कृषि सें भी न लगा होगा तथा जिसके पास आवश्यक खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खादोत्पत्ति 
हा गा से विनिमय के लिए भी कुछ न होगा । -सेन्सस ऑफ इण्डिया (१६३१), खण्ड १, 
२ कृषि आयोग रिपोर्ड, पैरा ५०६ । 


जनसख्या ७३ 


इसका उपाय जनसख्या में शीघ्र वृद्धि है। श्रमिको की सख्या सें वृद्धि उन्हे इस वात 
पर तो मजबूर कर सकती है कि वे कार्य करने की उन दक्षाओं तथा उस मजदूरी 
को स्वीकार कर ले जिस पर काम करने से वे श्राज इन्कार करते हैँ | इससे नियोक्ता 
क्र लिए स्थिति सरल हो सकती है, परन्तु श्रमिक को इससे हानि होगी। एके वर्गे- 
विशेष भ्रस्थाथी रूप से लाभ उठा ले, परन्तु राष्ट्‌ की स्थिति अब से खराब हो जायगी । 
२५ कृषि-विकास--कृषि की सम्भावनाएँ बहुत अवश्य हे परन्तु असीमित नहीं है 
और सभी को कार्यान्वित भी नहीं किया जा सकता ।॥* ऐसे बहुत से श्रविकसित 
क्षेत्र ह जहाँ प्रभी तक खेती नहीं की गई। परन्तु उपजाऊ भूमि अधिकतर जोती जा 
चुकी हैँ तथा शेष भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है श्रोर उसे प्रयोग में लाने के लिए 
इतनी पूंजी अपेक्षित है जो साधारणत एक सामान्य कृपक की सामर्थ्य के बाहर है । 
खेतो के विभाजित श्र दूर-दूर होने के कारण गहन कृषि की सम्भावनाएँ सीमित हैं । 
ये कठिनाइयाँ एकबारगी दूर नहीं की जा सकती । फिर कृषि की श्राघुनिकतम विधियाँ 
धीरे-धीरे ही अपनाई जा सकती हे और उसके बाद भी असमान प्रत्युपलब्धि का नियम 
कालान्तर में अवश्य लागू होगा, क्योकि श्रव तक के अनुभव के आधार पर हम कृषि में 
लगातार ऐसे सुधारों की आशा नही कर सकते जिससे हासमान प्रत्युपलब्धि का प्रारम्भ 
अनिश्चित समय के लिए रुक जाय । कृषि का विकास सिंचाई पर निर्भर है, शौर 
देश के श्रधिकाश भाग से सिंचाई-सम्बस्धी दुर्जय अ्रसुविधाओ के कारण मानसून पर ही 
फ्रर्मर है, इसलिए निकट भविष्य में उतकी कृषि-सम्बन्धी स्थिति में किसी उल्लेख्य 
उत्तति की सम्भावतता नही है ।* 
२६, अनन्‍्तर्प्रान्तीय प्रवास” ४ यदि छितरे बसे हुए क्षेत्रों की श्रधिक जनसख्या को 
आश्रय देने की क्षमता-सम्बन्धी श्रतिरजित अ्रनुमानों को छोड दिया जाय, तो भी 
विभिन्‍न राज्यों से जनसख्या के श्रधिक समान वितरण की सभावनाओो के सम्बन्ध में घने 
बसे हुए क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों मे जनसख्या के स्थानान्तर की कठिनाई को हमें यो ही 
नही भुला देना चाहिए । विभिन्‍न राज्यो में भाषा, विचार, रहन-सहन तथा जलवायु 
श्रादि इतने भिन्‍न हे कि लोगों को बडी सख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने 
की भ्राशा नही की जा सकती । घर तथा परिचित परिस्थितियों के प्रति स्वाभाविक 
प्रेम अज्ञान, रूढिवादिता तथा देशवासियों की अ्रसाहसी प्रकृति से भर भी पुष्ट हो जाता 
है ।४ आसाम जैसे राज्यो में जनसख्या के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है, यह स्वीकार 
१. “कृषि प्रधान भारत १६५ प्रति वर्गमील के धनत्व से अत्यधिक ओद्योगिक यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स 
५6 में प्रति वर्गमील अधिक जनसख्या को झश्रय देता दे । यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट्स में घनत्व 
फ्रमेश १२७ तथा ४१ प्रति चर्गमील दे ।?--ब्नल, पूर्व उद्ध त, १० १० । 
२, भारत में नदियों का ५६ प्रतिशत पानी सिचाई के काम अआत्ता दै। लिचाई की वड़ी-वडी योजनाएँ 
पूरी होने पर भी उनका १३"६ प्रतिशत पाली ही काम में आ सकेगा । यह भारत में होने वाली वर्षा का 
लगभग ६ ६ प्रतिशत होगा । --इग्डिया ३६५४, १० १८७ के आधार पर। 


3, नीचे सेक्शन ३३ देखिए । 
3. देश के विभाजन का एक दुखद परिणाम यह हुआ कि अनेक व्यक्ति वे-धर्वार हो गए। इ्ससे 
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लिए भार। [।र्मा का ६४ 7, रत में सावा झाया. हध है] ए | हर १४४ 
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जिया हि आता रहे आग के दा तो: हो ए मे गे यदि शत 
पर सर्ये की सापलआानगी वो पम्भरश फमनो वा इह्मर वे वो यदि वी झयुदाा हे 


लत ॥। अं नया 


रण ८, ता हब वह गया & हि हावी विय ही है । देगा हम वर उपाह चोरी 
इस विराशी 7 ॥ बछ एयर दंग ने सथती कमा शाव रिपर्द [पद्ोश इलगमरी 
स्पाद) में यह सिद्ध बारगे पा प्रयश वाट 6 सात ४ ६४४ थ गाय फपि हो, 
विशेवार यह होच जो शाद्यायरादा में लगे ७, जागरयाती हिसाब ने धियों हा 
थें। वार सरापर ने एस विधाय गो इस साधार पर सत्र माता था वी की देन 
के श्रायँ शसिधिा श्रौर ससझारपद थे। जाया पदों था वि सिाई ग्रादि मे 
मारणा से ावि शेर पैया. सादय-्सामगों दोनो . जयगाया क शयुता में बद सी एे। 
सन्‌ १९२० में क्री दुध से यह सिद्ध यरने गे लिए शात प्रगुत तिसिेयि देश में ६२ 
से १०० लागा टन ये लगभग सायाराय या ग्रभात 4, (देश ।/ किया यो शामिंग रो 
हुए)। उससे साफ्यान्त गा तत्याजीन सभाव तथा जसाधियय तो पया चलने ३, पासतु मर 
पता नहीं चलता ऐफि पिछो यर्णों तो लुलसा में रित्वी सन्दी है या युरी। एसो 
विपरीत जनसरपा का बढाया टुम्मा दवाब, जिसे झनेय सर्वशास्त्री स्यीयार सरने है, ए* 
वात की पुष्टि करता है कि उत्पादन की बूद्धि जनसरया की वृद्धि के शनुप्रात मे 
कम है । 
भान्त तथा पाविस्तान टोना के सामग लगा शरराएदियाँ के पुनवस को समस्या आ गए। दोन हां 
देशा मे जनसंख्या ओर साथना दा से तुलन पाल का पता फद्ती अधिक गिग! गया । 
१ ऊृषि आयोग रिपोर्ट, पर ५०६ । 
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जनसख्या ७४ 


डॉ० राधाकमल मृकर्जी ने अपनी पुस्तक 'फूड प्लानिंग फॉर फोर हण्ड्रेड 
मिलियन्स' (१६३८) में श्रनुमान किया है कि सामान्य फसलो वाले वर्ष में लगभग 
१२% जनसख्या के लिए खाद्य का अमाव रहता है। सन्‌ १६३८ में श्री पी० के० 
फ्टूल ने कहा कि सन्‌ १६१३-१४ से १६३५-३६ के बीच जनसख्या १% प्रतिवर्ष की 
दर से बढी, जबकि इस समय में खाद्य सामग्री की वृद्धि ० ६५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । 
इसका अर्थ यह है कि कृषि-उत्पादन में जनसख्या के अनुकूल दइद्धि नही हुई ।" प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द ने भी इसी प्रकार का मत प्रस्तुत किया है । उन्होने अ्रनुमान किया हैं कि 
१६९०० और १६३४ के वीच में जबकि कृपि-क्षेत्र। में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जन- 
सर्या लगभग २१ प्रतिशत बढी है।* योजना आ्रायोग का अनुमान है कि १६४७- 
५२ तक प्रतिवर्ष देश में ३२७ लाख टन खाद्यान्न आयात होता था | सन्‌ १९५१ के 
आसपास देश में खाद्य-उत्पादन ५५६ लाख टन तथा खपत ५६० लाख टन थी । इस 
प्रकार सन्‌ १९५१ में भी देश में ३४ लाख टन खाद्यान्न की कमी थी जो देश के २१ 
दिन के खाद्यान्न की जरूरत के वराबर है ।३ 
डॉ० पी० जे० थॉमस* नें समस्या को जनसख्या और उत्पादन के अन्तर- 
सम्बन्ध के हृष्टिकोश से देखा । उनके अनुसार १६२०-१ से १६९६२१-२ और १६३०-१ 
से १६३१-२ इन दो वर्षों मे जनसख्या की वृद्धि १०.४९ थी, कृषि तथा औद्योगिक 
रे की वृद्धि क्रमश. १६ और ५१ प्रतिशत थी। तीस साल की लम्बी भ्रवधि 
(११६००-१६३०) पर विचार करके भी वह ऐसे ही निष्कर्प पर पहुँचे । ५ इन तीस 
वर्षों में जनसख्या १६ प्रतिशत बढी, परन्तु यदि पहले (१६००-१ से १६०४-५) शोर 
अन्तिम (१६२५-६ से १९२६-३०) पाँच वर्षो की तुलना की जाय तो विदित होगा 
कि जनसख्या केवल १३ ५ प्रतिशत बढी तथा कृषि उत्पादन २९ प्रतिशत तथा झौद्यो- 
गिक उत्पादन उससे भी अधिक, श्रर्थात्‌ १८६ प्रतिशत बढा । इस प्रकार हम कोई भी 
समय क्यो न लें, इस वात का कोई सकेत नही मिलता कि जनसर्या आवश्यक उत्पादन 
से अधिक है । अकश्ास्त्रीय अध्ययन के आधार पर उनका दावा है कि उत्पादन बरावर 
जनसस्या के अनुरूप बढता रहा है और ढिन्‍्ही क्षेत्रो में, जसे मिल-उद्योग, व्यापारिक 
फसल इत्यादि में उत्पादन जनसस्या की श्रपेक्षा कही तेज़ी से बढा । महत्त्व की बात 
तो यह है कि यह प्रगति व्यापारिक मन्‍दी में भी वनी रही, और यदि जन-समूह की 
स्थिति इसे स्पष्ट नही करती तो इसका कारण अवश्य ही वितरण की असमानता है । 
इस विपय पर किसी निश्चित निष्कर्प पर पहुंचने की मुख्य कठिनाई भारत में 
फै२ खाच-फसलोां के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्र लगभग ०.७२ एकड़ प्रतिव्यक्ति है । ऐसा प्रतीत होता दे 
का २०-३० वर्षो में प्रतिव्यक्तित कृषि क्षेत्र घट गया है । अकाल जाँच आयोग (१६४४), अन्तिम 
पांट | 
२. पूर्वे-डद त अध्याय 5 । 
३. सेन्सस ऑफ इण्डिया, १९५१, सण्ड १, पाई 86, रिपोर्ट, पृू० १६७-१७२ । 
४. इण्डियन जरनल आफ इकनामिक्त, कान्फे न्‍त नम्बर (अप्लेल १६३५), प्‌ ७३3७-४७ | 
५ तुलना कीजिए, डी. जे. करें, पावर्टी एण्ट पॉपुलेशन इन इण्डिया, प. ११०-१३ । 


जनसख्या रे 


डॉ० राघाकमल मृकर्जी ने अपनी पुस्तक 'फूड प्लानिंग फॉर फोर हण्डूंड 
मिलियन्स' (१६३८) में अ्रनुमान किया हैं कि सामान्य फसलो वाले वर्ष में लगभग 
१२% जनसख्या के लिए खाद्य का अभाव रहता हैं। सन्‌ १६३८ में श्री पी० के० 
मेटल ने कहा कि सन्‌ १६१३-१४ से १६३५-३६ के बीच जनसख्या १% प्रतिवर्ष की 
दर से बढी, जबकि इस समय में खाद्य सामग्री की वृद्धि ० ६५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । 
इसका अर्थ यह है कि कृपि-उत्पादन में जनसख्या के अनुकूल दृद्धि नही हुई ।१ प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द ने भी इसी प्रकार का मत प्रस्तुत किया है । उन्होने अनुमान किया है कि 
१६९०० और १६३४ के बीच में जबकि कृषि-द्षेत्र। में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जन- 
सख्या लगभग २१ प्रतिशत बढी है ।* योजना आयोग का अनुमान है कि १६४७- 
५२ तक प्रतिवर्ष देश में ३२७ लाख टन खाद्यान्न आयात होता था सन्‌ १६५१ के 
आसपास देश में खाद्य-उत्पादन ५५६ लाख टन तथा खपत ५९६० लाख टन थी । इस 
प्रकार सन्‌ १६९५१ में भी देश में ३४ लाख टन खाद्यान्त की कमी थी जो देश के २१ 
दिन के खाद्यान्न की जरूरत के वराबर है |? 
डॉ० पी० जे० थॉमस * ते समस्या को जनसख्या और उत्पादन के अन्तर- 
सम्बन्ध के दृष्टिकोण से देखा । उनके अनुसार १६२०-१ से १६२१-२ और १६३०-१ 
से १६३१-२ इन दो वर्षो में जनसख्या की वृद्धि १० ४%, थी, कृषि तथा श्रौद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि क्रश १६ और ५१ प्रतिशत थी। तीस साल की लम्बी अवधि 
[१६००-१६३०) पर विचार करके भी वह ऐसे ही निष्कर्प पर पहुँचे | ५ इन तीस 
वर्षो में जनसख्या १६ प्रतिशत बढी, परन्तु यदि पहले (१६००-१ से १६०४-५) और 
अन्तिम (१६२५-६ से १६२९-३०) पाँच वर्षों की तुलना की जाय तो विदित होगा 
कि जनसख्या केवल १३ ४ प्रतिशत वढी तथा कृषि उत्पादन २६ प्रतिशत तथा औद्यो- 
गिक उत्पादन उससे भी अधिक, श्रर्थात्‌ १८९ प्रतिशत बढा । इस प्रकार हम कोई भी 
समय क्यो न लें, इस बात का कोई सकेत नहीं मिलता कि जनसरुया आवश्यक उत्पादन 
से अ्रधिक हैं| अकणास्त्रीय अध्ययन के श्राधार पर उनका दावा हैं कि उत्पादन बराबर 
जनसस्या के अनुरूप बढता रहा हैं और किन्‍्ही क्षेत्रों में, जैसे मिल-उद्योग, व्यापारिक 
फसल इत्यादि में उत्पादन जनसस्या की अपेक्षा कही तेजी से वढा । महत्त्व की बात 
तो यह है कि यह प्रगति व्यापारिक मन्दी में भी बनी रही, और यदि जन-समूह की 
स्थिति इसे स्पष्ट नही करती तो इसका कारण अवश्य ही वितरण की असमानता है । 
इस विपय पर किसी निश्चित निष्कर्प पर पहुंचने की मुख्य कठिनाई भारत में 


है! खाय-फर्सला के अन्तर्गत वास्तविक चेत्र लगभग ० ७२ एकड प्रतिव्यक्ति है । ऐसा प्रतीत होता दै 
कि पिछले २०-३० वर्षो में प्रतिव्यक्तित कृषि चेत्र घट गया है । भ्रफाल जाँच आयोग (१६४४), अन्तिम 
रिपोर्ट । 

२. पूर्वे-उद्ध त अध्याय ८ । 

३ मेन्सस ऑफ इस्टिया, १६५१, खण्ड १५ पार ै, रिपोर्ट, पृू० 2६७-१७२ । 

४. इख्डियन जरनल आफ इकनामिकस, कान्क नस नखर (अप्रेल १६३५), प्‌ ७३७-४७। 

५. तुलना कीजिए, डी जे. कब, पावर्टी एण्ट पॉपुलेशन इन इण्डिया, प॒ १५१०-१३ । 


है: भारतीय ग्र्थशास्त्र 


कर लेने पर भी हमे यह मानना पड़ेगा कि पूर्वी मद्रास से लेकर उत्तर में वगाल, विहार, 
और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए कटिवन्ध की भ्रतिरिक्त जनसख्या का एक छोटा हिस्सा 
ही वहाँ खप सकता हैं जवकि इस पट्टी से जनसख्या के स्थानान्तर की सबसे श्रधिक 
आवश्यकता है ।* 

२७, परावास--विदेशो में जाकर वसने से समस्या के हल में कोई खास सहायता की 
आागा करना हाल की घटनाओं के सम्तन्ब में अक्षम्य श्रज्ञान का परिचायक है। 
हाल की घटनाओं में ब्रिटिश उपनिवेशों की भारतीयों को बसाने की नीति तथा 
राष्ट्रीय स्व-निर्भरता-नीति विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हे। यह सच है कि भारतीय 
श्रमिको ने उपनिवेशों को भूल्यवान्‌ बना दिया है तथा ब्रिटिश साम्राज्य के 
सभी भागो को लाभप्रद सम्पत्ति बना दिया है, परन्तु इसका झर्थ यह नहीं है कि उन्हे 
वसाने के लिए हर उपनिवेश तैयार हैं। इस सम्बन्ध में दक्षिणी अ्रफ़्रीका और 
आस्ट्रें लिया का रुख इस बात को स्पष्ट कर देता है कि भारतीयों को श्रपनी आथिक 
उन्नति के लिए अपने देश मे ही काम करना चाहिए । 

२८ जनसख्या और उत्पादन--जनाधिक्य की समस्या से सम्बन्धित सभी प्रश्नों मे 
सामग्री के सम्भरण की स्थिति सबसे प्रमुख है। सामान्यत खाद्य-सामग्री के सम्भरण 
के लिए भारत (वर्मा को छोडकर, जहाँ से चावल मँगाया जाता है) विदेशों पर कोई 
विशेष निर्भर नही है तथा खाद्य-उत्पादन की मात्रा के अन्तर का स्पष्ट प्रभाव जीवन- 
निर्वाह के साधनों पर जनसल्या के दवाव के रूप में पडता है । यदि हम यह सिदा 
कर सकें कि खाद्य-सामग्री का सम्भरण कम-से-कम जनसख्या की वृद्धि के अनुपात में 
हो रहा हैं, तो हम कह सकते है कि जनाधिक्य नहीं है । इस विपय पर उपलब्ध श्रॉकडे 
इसके विरोधी हे । के० एल० दत्त ने अपनी कीमत जाँच रिपोर्ट (प्राइसेज इल्क्वायरी 
रिपोर्ट) में यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि सन्‌ १८६४-१६१२ के मध्य कपि-क्षेत्र, 
विशेषकर वह क्षेत्र जो खाद्योत्पादन में लगे थे, जनसख्या के हिसाव से पिछड़े हुए 
थे। भारत सरकार ने इस निष्कर्ष को इस आधार पर नही भाना था कि श्री दत्त 
के आँकडे अनिरिचत और सन्देहास्पद थे। उनका कहना था कि सिंचाई आदि जैसे 
कारणो से क्ृपि-क्षेत्र तथा खाद्य-सामग्री दोनो ही जनसख्या के अनुपात में बढ रहे थे । 
सन्‌ १६२० मे श्री दुबे ते यह सिद्ध करने के लिए श्रॉकडे प्रस्तुत किये कि देश में ६० 
से १०० लाख टन के लगभग खाद्यान्त का अभाव है, (देश के निर्यात को शामिल करते 
हुए) | इससे खाद्यान्त का तत्कालीन ग्रभाव तथा जनाधिक्य तो पता चलते हे, परन्तु यह 
पता नही चलता कि पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति अच्छी है या बुरी। इसके 
विपरीत जनसख्या का वढता हुआ दवाव, जिसे अनेक अर्थशास्त्री स्वीकार करते हे, ्ई 
वात की पुप्टि करता हैं कि उत्पादन को वृद्धि जनसख्या की वृद्धि के अनुपात से 
कम है । 





भात्त तथा पाबिस्तान दोनों के मम्मुख लाखों शरणार्थियों के पुनर्वाम की समस्या आ गई । दोनों ही 
देशों मे जनमख्या और साधनों का सन्तुलन पहले की अपेक्षा कही अ्रधिक वियड गया ! 
१ हृषि आयोग रिपोर्ट, पेण ५०६ । 


जनसख्या 


डॉ० राघाकमल मुकर्जी ने अपनी पुस्तक फूड प्लानिंग फॉर फोर हण्डरेड 
'पिलियन्स' (१६३८) में अ्रनुमान किया है कि सामान्य फसलो वाले वर्ष मे लगभग 
१२४ जनसस्या के लिए खाद्य का अभाव रहता है । सन्‌ १६३८ में श्री पी० के० 
ख्टटल ने कहा कि सन्‌ १६१३-१४ से १६३५-३६ के वीच जनसख्या १५% प्रतिवर्ष की 
दर से बढ़ी, जवकि इस समय में खाद्य सामग्री की वृद्धि ० ६५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । 
इसका शर्थ यह है कि कृषि-उत्पादन में जनसख्या के अनुकूल दृद्धि नहीं हुई |! प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द ने भी इसी प्रकार का मत प्रस्तुत किया है। उन्होने अनुमान किया है कि 
१६०० और १६३४ के बीच मे जबकि कृपि-क्षेत्र; में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जन- 
सख्या लगभग २१ प्रतिशत बढी हैं ।* योजना श्रायोग का अनुमान है कि १६४७- 
५२ तक प्रतिवर्ष देश में ३१२ ७ लाख टन खाद्यान्न आयात होता था । सन्‌ १६५१ के 
आसपास देश में खाद्य-उत्पादन ५५६ लाख टन तथा खपत ५९० लाख टन थी । इस 
प्रकार सन्‌ १६५१ में भी देश में ३४ लाख टन खाद्यान्त कौ कमी थी जो देश के २१ 
दिन के खाद्यान्न की जरूरत के वराबर है ।? 
डॉ० पी० जें० थॉमस * ने समस्या को जनसख्या और उत्पादन के अन्तर- 
सम्बन्ध के दृष्टिकोण से देखा । उनके अनुसार १६२०-१ से १६२१-२ और १६३०-१ 
से १६३१-२ इन दो वर्षों में जनसख्या की वृद्धि १०४% थी, कृषि तथा औद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि क्रमश १६ और ५१ प्रतिशत थी । तीस साल की लम्बी अवधि 
ऐ १६००-१६३०) पर विचार करके भी वह ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंचे । “ इन तीस 
वर्षों में जनसख्या १६ प्रतिशत वढी, परन्तु यदि पहले (१६९००-१ से १६९०४-५) और 
अन्तिम (१६९२५-६ से १९२६-३०) पाँच वर्षों की तुलना की जाय तो विदित होगा 
कि जनसख्या केवल १३ ४५ प्रतिशत बढी तथा कृषि उत्पादन २६ प्रतिशत तथा औद्यो- 
गिक उत्पादन उससे भी अ्रधिक, श्रर्थात्‌ १८९ प्रतिशत वढा । इस प्रकार हम कोई भी 
समय क्यो न ले, इस बात का कोई सकेत नही मिलता कि जनसरूया आवश्यक उत्पादन 
से अधिक हैँ । अकजास्त्रीय अध्ययन के आधार पर उनका दावा है कि उत्पादन बरावर 
जनसख्या के अनुरूप बढता रहा है और किन्ही क्षेत्रों मे, जेसे मिल-उद्योग, व्यापारिक 
फसल इत्यादि में उत्पादन जनसस्या की श्रपेक्षा कही तेज़ी से बढ़ा । महत्त्व की बात 
तो यह है कि यह प्रगति व्यापारिक मन्‍्दी में भी बनी रही, और यदि जन-समूह की 
स्थिति इसे स्पष्ट नही करती तो इसका कारण अवश्य ही वितरण की असमानता है । 
इस विषय पर किसी निश्चित निष्कर्प पर पहुंचने की मुख्य कठिनाई भारत में 
ज्रे१ खाच-फरसलों के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्र लगभग ०.७२ एकड़ प्रतिव्यक्ति है। ऐसा प्रतीत दोता है 
हा २०-३० वर्षो में प्रतिव्यक्ित कृषि क्षेत्र धट गया है । अकाल जाँच आयोग (१६८४), अन्तिम 
पा: । 
२. पूर्वे-उद्ध त गध्याय ८। 
सेन्सस प्रॉक इण्डिया, १६५१, खण्ड १, पार्ट 8, रिपोर्ट, पएृ० ?६७-१७२ । 
* इेरिडियन जरनल आफ इकनामिक्स, कान्क नस सखर (अप्रेल १६३५), प्‌ ७३७-४७। 
» छुलना कीजिए, डी जे. के, पावरी एण्ट पॉपुलेशन इन इण्डिया, प. ११०-१३ । 
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उत्पादन-सम्बन्धी सही और विश्वसनीय आँकडो की कमी है। ”* यह वात 2 
भावी झनुमानों के आधार पर फसलो के उपज-सम्बन्धी सरकारी अनुमानों पर विई 
रूप से लाश होती है, जो कृषि-उत्पादन को वास्तविकता से श्रधिक या कम शआाँकते हैं । 

डॉ० थॉमस का विचार है कि ये श्नुमान बहुघा कम ही होते है । यह तो हर हालत, 
में स्पष्ट ही हैं कि डॉ० थॉमस ने जनसख्या की वृद्धि से सम्बन्धित खाद्य-समस्या के 
श्रॉकडो को भ्रलग नही निकाला है । वह स्वीकार करते हे कि भारत में धान की खेती 
के सीमित विस्तार के कारण यह अत्यधिक सम्भव है कि भविष्य में भारत श्रायात 
किये हुए चावल पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु उवका विचार हुँ कि इसकी क्षतिपूर्त 
श्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि से हो जायगी । यदि हम डॉ० थॉमस के मतानुसार यह 
मान भी लें कि कृषि-उत्पादन जनसख्या की वृद्धि से अधिक श्रनुपात में वढ रहा है श्रौर 
कृषि-उत्पादन का अ्रधिक भाग खाद्यान्त होने के कारण, खाद्य-सामग्री का सम्भरण 
जनसख्या की भपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ रहा है* तो भी इसका अर्थ केवल इतना 
है कि भारत में जनाधिक्य भद्दे तथा अत्यधिक स्पष्ट रूप में नही है । डॉ० थॉमस के 
आँकडे, जैसा कि वह स्वय स्वीकार करते हे, इस बात को असिद्ध नही करते कि भारत 
की जनसख्या अनुकूलतम से भ्रधिक है। इस सम्पूर्ण तर्क के मध्य में जनाधिक्य की 
धारणा बनी रहती है जिसका श्रर्थ यह है कि जनसख्या की वृद्धि की कम दर होने से 

देशवासियों की स्थिति में निस्सन्देह उल्लेखनीय सुधार होगा । ग 
२६ धन की वृद्धि . एक अप्रस्यक्ष और शक्तिशाली उपचार--जनाधिक्य की प्रवृत्ति 
और स्थिति को स्वीकार करने का अर्थ यह नही है कि श्राथिक सुधार के 
सारे प्रयत्न निरर्थक है । ऐसा निष्कर्ष गलत तथा अत्यधिक हानिकारक हैँ। कंषि 
झौर श्रौद्योगिक उन्नति की सशक्त नीति द्वारा प्रत्याशित धन की वृद्धि से सख्या में 
वृद्धि हो सकती है, परन्तु कुछ हद तक इससे जीवन-स्तर भी ऊँचा हो सकता हैं । 
एक बार जीवन-स्तर के ऊँचे हो जाने पर जनसख्या के स्वेच्छिक नियन्त्रण द्वारा 
उसे स्थिर बनाये रखने की इच्छा और क्षमता वढ जाती हैं।? पदिचमी देशो में 
ऐसा हुआ है और हम यह विश्वास करें तो अनुचित न होगा कि उस प्रकार के कारणो 


१ देखिए, खण्ड २, अध्याय ४ । 


२ यहा डॉ० थॉमस के पक्ष में वहुत कुछ रियायत की गई है। यह वात आंकड़ों के झाधार पर सिद्ध 
की जा सकती है कि सन्‌ १६२१-१६४१ में खाद्यान्न भर दालों के कफिन्जेत्र में १ ५ प्रतिशत की वृद्धि 
हुईं परन्तु जनस ख्या १५ प्रतिशत से अधिक वढ़ी और खाद्यान्न ४ प्रतिशत कम द्वो गया । देखिए नाना- 
बती ओर अजारिया, द शशिडियन रूरल प्रॉब्लम, पृ० ५५ । हि 
३ जन्म-दर पर ऐच्छिक नियन्त्रण के अलावा अन्य कारण जिनसे मृत्यु-दर कम हो जातो दे, अश्वात' 
रूप से जन्म-दर को भी कम कर देते हैं। धन ओर मानसिक कार्यो की बृद्धि के साथ प्रजनन-क्षमता 
मी कम दो जाती है । सावेजनिक स्वास्थ्य सुधार जीवन-स्तर का सुधार, शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों का 
घरेलू कामकाम के अतिरिक्त उपयोगी कार्य्षेत्रों में पदार्पण आदि सुधार जनप्तख्या की अनियमित और 


तीव़ वृद्धि को रोकने के लिए भी वाछनीय हैं। देख, सेन्सस झॉफ इण्डिया, (१६३१) खण्ड १, 
पृ० ४३ । 


जनसख्या ७७ 


का प्रभाव भारत मे भी वैसा ही होगा । देशवासियों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त 
सुधार हो जाय तो जनसंख्या की वृद्धि को विचारपूर्ण दूरदशिता से नियमित करने की 
आवश्यकता मालूम हो जायगी । अत जनाधिक्य का सबसे आशाजनक हल यह है कि 
देशवासी तथा सरकार हर दिशा में देश के श्राथिक विकास का प्रयत्न करें। आ्थिक 
की सफलता तथा उसके फलस्वरूप धन की वृद्धि से तुरन्त ही जनसख्या के बढने 
की सम्भावना रहती है । बाद में श्राथिक उन्नति के साथ-साथ यह वृद्धि कम होती 
जायगी, क्योकि श्रतीत का अनुभव हमे बताता हैं कि आर्थिक उन्‍नति और शिक्षा के 
एक सीमा तक पहुंचने पर शहरी श्रौद्योगिक सभ्यता के प्रसार के साथ-साथ सह- 
सम्वन्धन में प्रारम्भ में मृत्यु-दर मे तीन्र कमी होती है और उसके बाद जन्म-दर तेजी 
से घटती जाती है ।* 
३०, चेष्टापूवेक नियन्त्रण करने का मदद त्व--यद्यपि हमारे मुख्य प्रयत्न द्रत आथिक विकास 
की ओर ही होने चाहिएँ, परन्तु सन्‍्तति-निरोध का प्रचार भी वाऊ्छनीय ह ।* अन्ततो- 
गत्वा जनाधिक्य की समस्या का हल रहन-सहन के स्तर को बनाए रखने की इच्छा 
वाले व्यक्तियों द्वारा सख्या के स्वय निरोध में ही है । जो व्यक्ति देश के विपुल 
अविकसित साध नो के विकास की चर्चा करते हे श्रौर उसके भ्राधार पर सयम की कोई 
आवश्यकता नहीं समभते, वे सम्भाव्य और वास्तविकता का अन्तर नहीं समभते ! 
आखिरकार इस कहावत में कि, ते ते पाँव पसारिये जेती लाबी सौर', भ्रवश्य ही व्याव- 
द्वारिक बुद्धिमत्ता है। किसी भी समय जनसख्या को निश्चित करने के लिए उपलब्ध 
या भ्राप्य साधनों को ही पथ-प्रदर्शक,मानना चाहिए न कि उन्हे विकसित करने की दूरस्थ 
भावनाओं को । इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैज्ञानिको के स्वप्न प्रतिदिन वास्तविकता होते 
जायें तथा परमाणु, सूर्य और ज्वार-भाठे की अ्रसीमित शक्ति को मनुप्य की सेवा के 
योग्य बना लिया जाय, तो पृथ्वी वर्तमान से कही अधिक जनसख्या को आश्रय दे सकेगी 
और तब हमारी सन्‍्तान जनसख्या की समस्या के सम्बन्ध में हमारी चिता पर हँंसेगी । 
परन्तु इसे एक सिद्ध सत्य मानकर चलना भी मूर्खता है। भावी विकास की सभी 
सम्भावनाओं से इन्कार करने वाले सशयात्माओ्रो के रुख का हमें निस्सन्देह तिरस्कार 
करना चाहिए, परन्तु साथ ही हमें उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए 


न जय 
१. श्रार्थिक तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रगति से मृत्यु-दर में कमी की आशा की जा सकती है । इसके बाद 
जन्म-दर कम होगी, जिसकी कमी सृत्यु-दर की कमी से कम होगी (जैसा कि झाजकल यू० एस० एस० 
आर० में है)। इसके वाद जन्म-दर और मृत्यु-दर की कमी इस प्रकार सतुलित होगी कि जनसख्या स्थिर 
रहेगी और भ्रन्त में ऐसी स्थिति आएगी जिसमें जन्म-दर सृत्यु-दर से भी कम होगी जेसा कि वर्तमान 
क्मय में इगलो एड और उससे भी अधिक फरान्स में है । 
२ स्वास्थ्य-सेवाशों के माध्यम से राज्य ऐसे कदम उठा सकता दे जो परिवार को सीमित करने को 
ओत्साहित करेंगे । सन्‍्तति-निरोध-सम्बन्धी ज्ञान प्रयूत्तिका और शिशु-कल्याय केन्द्रों में लेडी टाबटरों द्वारा 
उन स्त्रियों को दिया जा सकता है, अ्रधिक बच्चे होने से जिनके स्वास्थ्य के खराब हो जाने का भय 
» प्ेया उन स्त्रियों को भी दिया जा सकता है जो अपने वच्चो के वीच उचित अन्तर रखने के सम्बन्ध में 
पलाह चाहती हैं ।--झरकाल जांच आयोग (१६४४), अन्तिम रिपोर्ट, ए० १०४ । 


छ्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


जो विकास के पथ की सारी कठिनाइयो को श्रुला देते हे। हमें यह भी याद रखना 
चाहिए कि आधथिक विकास से जनसख्या की वृद्धि के श्रल्प भाग का ही काम चल 
सकता है । यदि मानव की प्रजनन-क्षमता को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय तो अवश्य 
ही युद्ध, महामारी, श्रकाल जैसी दुष्ट शक्तियाँ जो 'प्राकृतिक नियन्त्रण शब्दो में 
समाविष्ट है, अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगी । श्राधिक विकास को जनाधिक्य का एके: 
भ्रस्थायी उपचार ही समझता चाहिए तथा हर स्थिति में उसे ऐच्छिक और विवेक- 
पूर्ण नियन्त्रण से पुष्ट करना चाहिए । इसी नियन्त्रर मे विवेकशील प्राशी--मानव--- 
आर खरगोशो का अन्तर परिलक्षित होता हैं । 
३१ परिवारों का परिसीसन * पक्ष और विपक्ष--अधिकतर लोग इस वात को वडी 
सरलता से मान लेते हे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधनों के अनुसार परिवार 
को सीमित करना चाहिए ताकि उसकी सनन्‍्तान को जीवन में कम-से-कम अ्रण्ने वरावर 
तो भ्रवसर मिल सके । जिस प्रकार पौधो के विकास के लिए बहुत घने वीज नही बोने 
चाहिएँ, उसी प्रकार उचित विकास के लिए परिवार में बहुत अधिक सन्तान भी नही 
होनी चाहिए । अत्यधिक सन्‍्तान होने से जीवन-शक्ति क्षीण हो जाती है और शिशु- 
मृत्यु-दर बढ जाती है। जो बच्चे उचित पोषण श्र सावधानी की कमी के कारण 
मर जाते है, उनके पालन में किया हुआ श्रम भ्रकारथ हो जाता है तथा उनका सक्षिप्त 
जीवन माता-पिता तथा जीवित बच्चों के लिए व्यर्थ ही कष्ट का कारण होता है । 
व्यक्तिवादी हृष्टिकोश से यह उचित है कि बच्चे उस समय तक न पैदा किये जायें. 
जब तक कि उनके उचित पालन-पोपण के लिए वह व्यक्ति स्वयं समर्थ न हो । 
व्यक्ति का हित समूचे समाज का हित भी है। यदि भ्रधिकाश व्यक्ति बिना सोचे-समझे 
बच्चे पैदा करते रहेगे तो रहन-सहन का सामान्य स्तर श्रवश्य ही नीचा हो जायगा ।) 
अक्सर देखा गया है कि श्रनेको परिवारों के कष्ट और दुख का कारण उनमें भ्रनेक 
बच्चो का जन्म हैं। सावधानी झौर दूरदर्शिता श्रति की हद तक भी बढ़ सकती है 
जैसे कि फ्रान्स में, परन्तु इसके विपरीत एकदम असावधानी बरतना भी चिन्तनीय है, 
जिसके परिणाम वर्तमान भारतीय सनन्‍्तान के ललाट पर बडे-बडे अक्षरों में लिखे हे । 
फ्रान्स का प्रसंग भ्रा जाने से सन्‍्तति-निरोध के विरुद्ध एक सामान्य तर्क की 
याद झाती है कि जनसख्या का परिसीमन इस हद तक भी पहुंच सकता है कि वह 
सैनिक दृष्टिकोण से खतरे का विषय वन जाय ।* फ्रान्स इसका सबसे श्रच्छा उदाहरण 





१ हेरल्‍्ड कॉक्स, द प्राब्लम ऑफ पॉपुलेशन, पृ० ११८। 

> जैसा कि कॉक्स कहता है. “जनसख्या की भअनियन्त्रित दृद्धि स्वय युद्ध का एक शक्तिशाली कारण है, 
न्योंकि विभिन्‍न राष्ट्रों के मध्य जीवन-सधप को यद्द तीज्रतर कर देता दे, यथपि वहुधा आक्रमण वे 
रोकने के एक प्रभावपूर्ण सापन के रूप में इसका प्रचार किया जाता दे । जनसख्या के बह जाने पर नेता- 
गण कहते दे. 'हमारे देश की ननसख्या इतनी अधिक दे कि हमें और अधिक स्थान के लिए लड़ना 
चाहिए | युद्ध के पश्चात्‌ नेतायय कहते हैँ, 'हमें दूसरे युद्ध की तैयारी के लिए जनसख्या बढानी 
चाहिए ।? आखिर इस मयानक खेल का अन्त किस प्रकार होगा ? यह तभी समाप्त हो सकता है जब 
दुनिया के सभी राष्ट्र जनसख्या की अतिवृद्धि को युद्ध का एक झावश्यक कारण मान ले । ऐसा होने पर 


जगत्तसलथा जज. 


है। वहाँ की सरकार जनसख्या के न बढने या काफी तन बढने पर चिन्तित है तथा 
बड़े-बड़े परिवार बनाने के लिए प्रयत्न किये गए हे कि कही जर्मनी, जो फ्रान्स का 
सदेव शत्रु रहा है, केवल अ्रपनी अधिक जनभक्ति से फ्रान्स को समाप्त न कर दे । मार्शल 
पेता के अनुसार जून १६४० से फ्रान्स की हार का एक मुख्य कारण “बच्चो का 
गुहुत कम होता था। भारत में सैनिक योग्यता के लिए सख्या की श्रपेक्षा ऊँचे दर्जे के 
शारीरिक स्वास्थ्य, वौद्धिक चेतन्य, अनुशासन, सगठन, सुरक्षा तथा श्राक्रमण के लिए 
आधुनिकतम साधन तथा एक सूत्र में बाँधने वाली राष्ट्रीय भावना की अधिक 
आवश्यकता है । 

३२२, जनसंख्या को सीमित करने के डपाय : (क) नेतिक संयम--जन्म-निरोध के 
समर्थकों में भी इस उद्दे इय के लिए उपग्रुक्ततम साधन के वारे में मतैक्य नही है। कुछ 
लोग नैतिक सयम को ही सबसे अ्रच्छा उपाय मानते हे । यद्यपि यूरोपीय मध्य-वर्गीय 
परिवारों में विद्यमात नैतिक सयम को प्राय कम आँके जाने की प्रवृत्ति है, फिर भी हमें 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जनसख्या की श्रत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए सभी वर्ग 
के व्यक्तियों द्वारा नैतिक सयभ पर्याप्त रूप से नही श्रपनाया जा सकता। विवाहित 
व्यक्तियों को श्रधिक समय तक सयम से रहने का उपदेश देना, भूख दूर करने 
के लिए पेट काटने के उपाय के समान है। उसके अपनाये और न अपनाये जाने की 
सम्भावनाएँ बरावर हे । माल्थस स्वय इसे श्रच्छी तरह समभता था श्लौर इसीलिए उसकी 
कृतियों में निराशा की कलक है । इसके अतिरिक्त मान्य डाक्टरी राय के अनुसार दीर्घ 
कश्ल तक सयम रखने से विवाहित दम्पति के शरीर और मस्तिष्क पर पडे हुए हानि- 
कारक प्रभावों के कारण यह उपचार रोग से भी बुरा है।* 

(ज) गर्भ-निरोधक--गर्भपात, शिशु-हत्या आदि के पुराने तरीके कानून और 
जनमत में उचित नहीं समभे जाते श्लौर यह ठीक ही है। उनको पुन अपनाने का सुकाव 
कोई नही देगा । उनके त्याग से हम नैतिक स्तर में एक कदम आगे बढ जाते हे तथा यह 
प्रगति का शुभ चिन्ह है। दूसरा उपाय केवल गर्भ-निरोधको का प्रयोग है । अ्रधिकाश 
यूरोपीय देशो में हाल में ही जन्म-दर का बहुत कम होना निस्सन्‍्देह सनन्‍्तति-निरोध के 
क्ेत्रिम उपायो के प्रयोग के कारण ही है। 

प्रत्येक परिचमी देश “में जन्म-दर की कमी एक विचित्र ढंग से सन्‍्तति-निरोघ 
के प्रचार के साथ ही प्रारम्भ हुई हैं। उदाहरण के लिए इगलैण्ड में जन्म-दर की कमी 
सन्‌ १८७७ में ब्रेंडलों के मुकदमे से शुरू होती है जिसमे श्रीमती वेसेन्ट और चार्ल्स 
ब्रें डलों पर सन्‍्तति-निरोध के विभिन्‍न उपायो के सस्वन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित 
करने के अ्रपराध में मुकदमा चलाया गया था । उनके मुकदमे ने जनसाघारण का बहुत 
गन आकषित किया और इस आकर्षित किया और इस सयोग से गर्भ-निरोध-सम्वन्धी उपायो के ज्ञान और 
प्रत्येक राष्ट्र का नेतिक क॒तंव्य हो जायगा कि अपने पडोसियों से सधरप बचाने के लिए वह जनसख्या- 
को सीमित रखे | --पूर् उद्घृत, पु० 3५ । 


१. “नैतिक इच्द्रिय-ठमन! के विरुद्ध प्रमुख आपत्तियों के कृथन के लिए देखिए, ल्योनार्ड डारविन हट. 
इज यजेनिक्स', एृ० ३६ । 


09 सार्याव अचरा।तक्त 


अयोग का प्रचार हुआ ।* 

प्रश्न यह उठता है कि भारत में माल्थस के श्राघुनिक मत के बारे में हमारा 
क्‍या रुख होता चाहिए। इस सामान्य आपत्ति को कि यह श्रप्राकृतिक है, हम सरलता 
से भुला सकते है । यदि यह श्रग्माकृतिक है तब तो वस्त्र, पका हुआ भोजन, औपधियाँ 
तथा सम्य जीवन से सम्बन्धित ऐसी ही अनेक-भ्रसख्य वस्तुएं भी श्रप्राकृतिक हे । हुँ 
भ्रन्य प्रमुख विरोधो पर विचार करना चाहिए जिनमें से सर्वप्रचलित यह है कि गर्म- 
निरोध-सम्बन्धी ज्ञान का भसार यौन-श्रनेतिकता की जबरदस्त रोक को हटा देगा। 
इसका यह प्रत्युत्तर कि श्रनैतिकता के परिणामों के भय से होने वाली नैतिकता व्यर्थ 
है, विश्वास योग्य नही है, क्योकि भ्रनियमित सम्बन्धो की रोक-थाम, भले ही वह किन्‍्ही 
कारणों से हो, समाज के लिए वाज्छनीय है । * इसे सरलता से स्वीकार किया जा 
सकता है कि ऐसे कार्यो के प्रति आक्ित होने वाले कुछ व्यक्ति देखे जाने के भय से 
या गे र-कालूनी सन्‍्तान होने के भय से ही रुक जाते है । इस देश में श्रधिकतर गर्भ- 
पात जुर्म को छिपाने के विचार से किया जाता है और कुछ हृद तक गर्भ-निरोध- 
सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार से ग्र्भ-निरोध गर्भपात का स्थान ले लेगा । इस विवाद के 
प्रसग में यह पुछना उचित है कि समाज की सम्यतता का क्‍या होगा यदि हम हर चीज़ 
को केवल इसलिए न अपनाएँ क्योकि व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा उसके दुरुपयोग की 
सम्भावना है। गर्भ-निरोधक-सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार से सम्भव खतरो को स्वीकार 
करते हुए भी यह कहना पडेगा कि सरकार इन खतरो को कम कर सकती है । सरकार 
ऐसे ज्ञान को हर भ्रकार के व्यक्तियों में प्रसारित न करके उसे केवल उन्ही व्यक्तिषटी 
तक सीमित रखे जो नैतिक और झाधिक कारणों से उसे जानना चाहते हो । 

सन्तति-निरोध के उपायो के सम्बन्ध में विवेकहीन प्रचार से यौन-श्रनैतिकता 
की वृद्धि सम्भव है। प्रश्न यह है कि जनाधिक्य के सम्भावित खतरे से बचने के लिए 
प्रचार के ऊपर विवेक-सम्मत सरकारी नियन्त्रण लगाने के बावजूद इससे सम्बन्धित 
जोखिम उठाना उचित है या नही । 

विरोधियों द्वारा सन्तति-निरोध के विपक्ष में दूसरा तक॑ यह है कि इनका 
भ्योग भ्रघिकतर उन्नत और बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही किया जायगा जबकि गरीबी, 
असावधानी तथा उनमें स्त्रियों का दर्जा नौचा होने के कारण उनकी भ्रपनी इच्छा के 
विरुद्ध वच्चों को जन्म देना आदि कारणो से गरीबों में इसकी अधिक आवश्यकता 
हैँ । परिणाम यह होगा कि समाज में जनसख्या की वृद्धि गलत दिशा में होगी तथा 
देशवाशियो में ग्रुण घटते चले जायेंगे । इसका भ्रर्थ यह नही है कि अमीरो के बच्चो 


१ देखिए, फ्लोरेन्स, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ ३१०२ । रब 
२ कॉकक्‍्स का तक यह दे कि गर्भ-निरोध के साधनों के शान से वेश्यादृत्ति या अनियमित सम्बन्धों के बढ 
जाने का भय निराधार दे । इसके विपरीत कुछ अनियमित सम्बन्ध तो इसलिए होते हैं कि बच्चे होने के 
भय से बहुत से लोग पवित्र विवाइ-सम्बन्ध स्वीकार ही नहीं करते। गर्भ-निरोध के शान के प्रसार से 
वच्चे कम होंगे और इस प्रकार योन-अनैतिकता भी कुछ हृद तक कम हो जायगी। देखिए, द प्रॉब्लम 
ऑफ़ पॉपुलेशन, पु० १३४-८ | 
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की तुलना में गरीवो के बच्चे शारीरिक और मानसिक गुणों में हीन होंगे । उतकी 
अधिक सख्या के कारण उनका पालन-पोषण ऐसा नही हो पाता कि उनके उत्कृष्ट 
भुण विकसित हो सकें । गरीबी तथा असावधानी के अलावा सन्‍्तति-निरोध-सस्वन्धी 
नये ज्ञान के अभाव के कारण भी वे उससे लाभ नहीं उठा पाते। इसका उपचार 
#यह है कि इस ज्ञान को हमे उन तक अधिकाधिक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए । 
सन्तति-तिरोध के विरुद्ध एक तक॑ यह भी है कि सच्तति-निरोध के श्रपेक्षाकृत 
निर्दोष तरीके गरीबो की सामर्थ्य के बाहर हे जिसकी वजह से उन्हे सनन्‍्तति-निरोध के 
हानिप्रद तरीकों को अ्रपनाना पडता है। यह और भी शोचनीय है क्योकि इससे 
उत्पन्त दोष जनाधिक्य के दोप से कही अ्रधिक गम्भीर है । यहाँ शका की जा सकती 
है कि क्या जनाधिक्य से बढ़कर भी कोई दोप हैं ? यह विश्वास करना भी कठिन हैं 
कि बच्चों के पालन-पोपरा का व्यय सन्‍्तत्ति-निरोध के उपायो पर किये हुए व्यय से 
कम होगा । परिचम में उच्च वर्ग के लोग थोडे बच्चों के पालन-पोषण के ,भार और 
हर्ष की अपेक्षा श्रनावश्यक रूप से ऊँचे जीवन-स्तर को पसन्द करते हे और इस प्रकार 
इतना सनन्‍्तति-निरोव करते हे जो समाज के लिए हानिप्रद है, अ्रत उन्हे राज्य को 
स्वस्थ, सुट्टढ और सुशिक्षित नागरिक प्रदान करने के नैतिक कर्तव्य को निबाहने के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । हर हृष्टि से वाड्छित होने पर ही हमे सनन्‍्तति-निरोध 
की सुविधाएँ देनी चाहिएँ। स्वार्थ-सिद्धि के लिए उसके प्रयोग की हमें हर प्रकार से 
निन्‍दा करनी चाहिए। सन्तति-निरोध के पक्ष और विपक्ष दोनो में ही प्रचार की 
है ।। इस समय भारत में सभी लोगो की प्रवृत्ति जनसख्या की 
अतिवृद्धि की ओर है । श्रत जनसख्या को विवेकपूर्वक नियन्त्रित करने के लिए एक 
संगठित प्रयत्व श्रावश्यक प्रतीत होता है ।* 
सन्तति-निरोध के प्रश्न पर इस देश में कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया 
गया है, यद्यपि इसकी बहुत आवश्यकता है । यहाँ व्यर्थ के विरोधो का ही बोलवाला रहा 
है। हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यह एक विचारणीय प्रश्न हैं और इसे 
हम आ्िक विकास की श्रसीमित भावनाओ के धुंघले सामान्य निष्कर्षों के आधार 
पर यो ही नही छोड सकते । 
देशवासियों की अत्यधिक निर्धतता और उससे उत्पन्न विचारपूर्णा निरोध की 
शिथिलता के कारण सनन्‍्तति-निरोध के भली प्रकार व्यवहार में आने में बहुत दिन 
लगेंगे । अ्रज्ञानवश किये जानें वाले विरोध को भी दूर करना होगा श्रव यह धारणा 
हो चली है कि “राम भरोसे नीति” भयानक सिद्ध होगी ।* 
२ ल्योना्ड डारविन, पूबे उद्धृत, पृ० इ८, 
२. “उत्पादन और प्रजनन का अर्थशास्त्र घनिष्ठ रूप से सम्वन्धित है । उत्पादन का युक्तिकरण तभी ओर 


उतना ही दो सकता है जवाक और जितना प्रजनन का चुक्किकरण किया जायगा ।--प्रो० गोल्डशीड, 
एन० वो० सोवानो द्वारा उद्धृत, पृ० २०८, न्‍ 


३ दाल का एक मह्तपूर्ण विकास यह है कि भारतीय स्त्रियां जन्‍्म-निरोध के प्रश्न में वहुत अभिरुचि 
दिखाने लगी दँ। जन्म-निरोध के पक्त में प्रस्ताव स्त्रियों की कास्फे नसों की एक सामान्य विशेषता हो गए 


घर भारतीय अथश्ञास्त्र 


३३. प्रवास * झावादी का देश सें एक जगह से दूसरी जगह जाना --एडम स्मिथ का 
यह कथन कि सब प्रकार के सामान में मनुष्य का परिवहन अत्यधिक कठिन है, भारत 
में विशेष रूप से लागू होता हैं। सन्‌ १६९३१ की जनगणना के अनुसार लगभग ३४५ 
करोड़ की जनसख्या में १० लाख से भी कम व्यक्तियों का जन्म प्न्यत्र हुआ था। 
संच्‌ १६५४ में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सख्या ४० लाख के लगभग थी। भार- 
तीयो का '“गृह-प्रेम सामाजिक एवम्‌ श्राथिक' का रणो का परिणाम है । भूमि से श्रविच्छिन्त 
रूप से सम्बन्धित क्ृपषक जनसख्या की गतिहीनता भी इसका कारण है जिसे जाति, 
भाषा, सामाजिक-रीति-रिवाज तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तेन से मयभीत होने की 
प्रवृत्ति ने भौर भी हृढ कर दिया हैं ।” हिन्दुओं को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामा- 
जिक कारण जाति-व्यवस्था है जिसके कारण सामाजिक परिधि के बाहर एक मनुष्य 
का जीवन कठिन हो जाता हैँ । बहुघा भ्रन्य जातियो के साथ खान-पान, विवाह श्रादि 
करने में वह श्रसमर्थ होता हैं तथा उसकी श्रधिक समय की अनुपस्थिति से लोग सन्देह 
करने लगते हे कि उसने जाति-पाँति के नियमो का उल्लघन किया है श्रौर इससे वापिस 
आने पर उसे समाज-बहिष्कृत भी किया जा सकता है। 

प्रवास की सबसे वडी आ्राथिक' बाघा तो यह है कि भारतीय मुख्यतया कृषि पर 
निर्मर हे। भूमि के छोटे टुकडे का स्वामित्व या उसमें दिलचस्पी होने पर भ्रन्यन्न जीविको- 
पार्जत की जोखिम के भय से लोग जीविका के इस श्रसन्तोपप्रद साधन को छोडना 
ही नही चाहते । मलेरिया, हुकवर्म श्रादि बीमारियों का प्रभाव भी हानिश्रद होता है 
तथा ये देशवासियों की शक्ति भ्रौर कार्यारम्भ की प्रवृत्ति को रोकती है | इसके अतिरिक्त: 
अधिकाश ग्रामीण साहूकार के पजो में रहते है जो उनके गाँव छोडने में हर सम्भव 
रोडाभ्रटकाते है । 

मान्यता है कि जनसख्या कम होने पर भन्यत्र पैदा होने वाले व्यक्तियों का 
श्रनुषात भ्रधिक होता है। यदि यह सच है तब भारत में, जहाँ ससार की लगभग डे 
जनसख्या रहती है, प्रवास का कम होना भ्रवश्यम्भावी है । जनसख्या की सामान्य गति- 
हीनता के बावजूद भी देश के अन्दर गतिशीलता के कुछ निश्चित प्रवाह है, जिनका हम 
सक्षेप में विवेचन करेगे ।९ 

हैं। अर्प्रल सन्‌ १६३७ में बम्बई में हुए अखिल भारतवर्धीय जनसख्या और परिवार-स्वास्थ्य सम्मेलन 
को इडिडिया पॉपुलेशन एण्ड फेमिली हाईजीन कान्फेन्स ) ने जन्म-निरोध आन्दोलन को खूब प्रोत्सा- 
ते किया । 

१ देखिए, सेन्सल ऑफ इण्डिया ( १६३१ ), सण्ड ३, अध्याय ३, सेन्सस ऑफ इरिड्या ( १६९२१ 9» 
खण्ड १, पृ० 5३-६; सेन्सल ऑफ इण्डिया ( १६११ ) खण्ड १५ अध्याय ३) सेन्सस ऑफ इसि्डिया 
( १६०१ ) खण्ड १, पु० ८८-६५ और कृषि आयोग रियो पृ० ५८१-५। ई्‌ 
२ सन्‌ १६११ की जनगणना रिपोर्ट में विभिन्‍न प्रकार के देशान्तर गमन को इस तरह बताया गया दे : 
(।) पढोस के गार्वों के मध्य गतिशीलता, इसका मुख्य कारण रीति-रिवान है | लगमग सभी हिन्दुओं में 
माता-पिता पुत्र-चधू किसी दूसरे गांव में खोजते हैं. तथा सामान्यत गर्मावस्‍्था में वधू मात्ता-पिता के यहाँ 
चली जाती है, विशेषकर पहली वार । (॥) अस्थायी, यह नई नदर्श, रेलों, तीर्थयात्रा, विवाह सस्कारादि 
अवसरों पर अम की मांग की पूर्ति के लिए कुलियों के देशान्तर-गमन के कारण होती दै। (77) सामयिक 
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(क) आसाम--आसाम राज्य की आ्रावादी दूर-दूर बसी हुई है तथा खेती के लिए 
प्राप्य भूमि प्रचुर मात्रा में है। श्रत वहाँ के निवासियों के लिए किराये पर काम करना 
झावदश्यक है। इस कारण राज्य के चाय के बागानो लिए मजदूर कही और से प्राप्त 

, करने होते हे । ब्रह्मपुत्र की घाटी में खेती-योग्य बेकार पडी हुई ज़मीन अन्य राज्यों के 
3 ,आवासियों को झ्राकपित करती है। 

चाय के बागानो मे काम करने वाले आसाम से वाहर के लोग बिहार, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश और मद्रास से आते हे तथा ब्रह्मपुत्र की घादी मे बसने वाले मुख्यतया पूर्वी 
वगाल से आते हे । आसाम में तीसरा आवास-प्रवाह नेपालियों का है जो मुख्य रूप से 
पशु-चारण करते हैँ | श्रासाम में समस्त स्रोतों से प्राप्त कुल आवास का परिमाण काफी 
है। प्रान्त की लगभग एक चौथाई जनसख्या वाहर की या बाहर पैदा होने वालो की 
है। आसाम में भव भी खेती-योग्य भूमि बहुत है, परन्तु काला झाज़ार तथा अन्य बीमा- 
रियो का प्रसार, सन्देश भेजने के अ्सन्तोपप्रद साधत तथा कम मज़दूरी वाहर के लोगों 
की खपत को बढ़ने नही देती । 

सन्‌ १९२१ के बाद उन प्रास्तो से प्राप्त आवास के परिमाण में विकास और 
परिवर्तन हुआ है जो इससे पहले चाय के वागानों में श्रमिको की कमी पूरी करते थे । 
मद्रास ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ से आसाम के लिए प्रवास की मात्रा बढ रही है । 
सन्‌ १९२१ के बाद बिहार और उडीसा की भरती, जो अ्सहयोगियो के प्रयत्नो के फल- 

#वरजप बहुत कम हो गई थी, अल्पकालीन भरती की प्रथा की लोकश्रियता के कारण 
फिर से बढने लगी। साथ ही आसाम स्वय स्थानीय श्रम पर निर्भर रहना सीख रहा है । 

(ख) बंगाल--बगाल के श्रावासियों मे लगभग ६० प्रत्तिशत विहार और उडीसा 
के हे तथा शेष उत्तर प्रदेश (१८ प्रतिद्यत), नेपाल (५ प्रतिशत), श्रासाम (४ प्रतिशत), 
भर मध्य प्रदेश (३ प्रतिशत) के हे। आवास के प्रमुख प्रवाह इस प्रकार हे (क) कल- 
कत्ता ओर उसके आसपास के श्रौद्योगिक क्षेत्र में विहार, उडीसा तथा उत्तर अदेश के पूर्वी 
जिलो से, (ख) वीरभूम, माल्दा, दिनाजपुर और उत्तरी बगाल के ज़िलो में सथाल पर- 


25 पी अं लट लिप कक 5 कर लटक कआ 
यह अम को मौसमी माँग के कारय होती दे । फसल कटने के समय सुन्दरवन, वर्मा, उत्तरों भारत के 
गेहूँ के जिलों के लिए वार्षिक देशान्तर-गमन तथा विहार और उत्तर प्रदेश में जाडे के दिनों में सडकों पर 
काम करने के बृहत्त देशान्तर-गमन को उदाहरुणस्वरूप लिया जा सकता है। (9) शअद्ध स्थायी; जद 
एक स्थान के निवास्ती किसी दूसरे स्थान पर जीविका कमाते दे, परन्तु अपना सम्बन्ध पुराने धर से वनाये 
रखते दे, जहाँ वे अपने परिवार को छोड भाते है और आखिर वहीं लौट जाते हैं । बड़े शहरों में मिल 
ओर कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, सरकारी दफ्तरों के क्लर्क, घरेलू नौकर, तथा हर जगह पाये 

के जाने वाले मारवाड़ी व्यापारी और साहुकार इसका उठादरण दें। (५७) स्थायी, इस प्रकार का देशान्तर-गमन 
उपनिवेशन की तरह का होता दे ! यह उस समय होता है. जब स्िचाई या सन्देशवाहन में सुधार होने के 
फारण या राजनीतिक परिस्थितियों के बढल जाने के कारण नई भूमि वसने के लिए प्राप्त हो जाती दै » 
इसका उदाहरण दक्षिणी वो तथा पजाव के नहरी क्षेत्र का उपनिवेशन है । (०3) सन्‌ १६४१ की जन- 
गणना रिपोर्ट प्रवास का एक और प्रकार बताती हे जिसे 'दैनिक' कहा गया दे, यथपि यह भी खीकार 
किया गया दे कि भारत में ऐसी परिस्थिति कुछ विशेष उत्पन्न नहीं हुई दे कि मज़दूर का रहने और काम 
करने का स्थान जनगणना की विभिन्‍न इकाइयों में हो 


पड भारतोय अ्रर्थशास्त्र 


गता से, (ग) दाजिलिंग और जलपाइग्ुरी के चाय के बागो में नेपाल और छोटा नागपुर 
से, और (घ) त्रिपुरा राज्य में श्रासाम से । 

बगाल की भूमि की श्रपेक्षाकृत श्रधिक उर्वरता, उद्योगों का विकास, विशेषकर 
कलकत्ता के आसपास, तथा शारीरिक श्रम से विमुखता, जो बंगालियो की प्रमुख विशे- 
घता है, श्रादि कारण बंगाल मे आवास के लिए उत्तरदायी हे । केवल शारीरिक * 
परिश्रम करने वाले श्रमिक ही नही, वरन्‌ जेल में पुलिस के पहरेदार और जमीदारो 
के चपरासी झ्रादि भी भ्रधिकतर श्रन्य राज्यों से ही भरती किये जा सकते है । राज्य के 
श्रान्तरिक प्रवासन की विशेषता यह है कि बीच के कटिवन्ध से एक ओर जनसख्या 
कलकत्ता के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में जाती है तथा दूसरी ओर उत्तरी वगाल 
और श्रासाम की घाटी में । 

(ग) बम्बई--वम्वई से आवास की विद्येपता यह है कि बड़े-बड़े प्रौद्योगिक 
एवम्‌ व्यापारिक शहरो--जैसे बम्बई, शोलापुर--श्रादि में पजाब, उत्तर प्रदेश, हैदरावाद 
(दक्षिण) और मद्रास से श्राने वाले लोग वस गए है । सन्‌ १६२१ के वम्बई जनगणना के 
श्रध्यक्ष श्री एल०जे० सेजबिक के अनुसार “यहाँ झावासियो के दो भ्रवाह पहुंचते हैं। * एक 
तो उत्तर पद्िचमी भारत से आ्राता है जिसका प्रतिनिधित्व विलोचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त, पजाब, उत्तर प्रदेश और राजपृताना के विस्तृत क्षेत्र करते है तथा दूसरा 
दक्षिणा-पूर्व श्र्थात्‌ मद्रास, हैदराबाद से श्राता है । उत्तर का प्रवाह बम्बई और कराची 
के निर्धनो की सख्या मे वृद्धि करता है तथा दक्षिण का प्रवाह शोलापुर की मिलो में 
जाता है।._”* बगाल की अपेक्षा वम्बई औद्योगिक हृष्टिकोश से झागे बढ़ा हुआ 
है । उसकी भूमि की उवरा-शक्ति कही कम होने के कारण वहाँ जनसरूया का घनत्व कम 
है और स्थानीय श्रम कही अ्रधिक मात्रा में उपलब्ध हे । अत श्रम की माँग का 
अपेक्षाकृत बहुत थोडा भ्रश् राज्य के बाहर से पूरा करना पडता है । 

उत्तर-पश्चिमी भारत से वास्तविक आवास की मात्रा बहुत काफी है। एक 
तिहाई आवासी उत्तरप्रदेश से, $ राजपूताना से तथा शेष पजाब से श्ाते है। राज्य के 
अन्य भागों से भ्रौद्योगिक क्षेत्रो की ओर जनसव्या का अन्‍न्तर्वाह श्रान्तरिक भ्रवासन की 
विशेपता है। दक्षिण प्रदेश अनुपजाऊ एवम्‌ क्ृषि-मन्दी से ग्रस्त भाग है। वहाँ की 
अत्तिरिक्त जतसख्या बम्बई राज्य के शेप भागो में जाती है तथा बम्बई नगर में भी 
श्रन्य प्रदेशो की तुलना में सबसे भ्रधिक व्यक्ति इसी क्षेत्र के हे । 

२. परावाख--भासाम की तरह वर्मा में भी श्रावादी छितरी वसी हुई है ओर 
वहाँ खेती योग्य बहुत सी ज़मीन बेकार पडी है। जिन कारणो से आ्रासाम के चाय- 
वागानो में बाहरी श्रम काम करता है उन्ही कारणो से वर्मा की घान भ्ौर तेल की 
मिलें भी बाहरी श्रम पर--जो मुख्यतया मद्रास से प्राप्त होता है--निर्भर रहती है । 
झकयाव में धान की फसल के समय तथा रभून मे धान की कुटाई-पिसाई के लिए 
अनेक कुली चटगाँव से वर्मा चले जाते थे। वर्मा की कुल श्रावासित जनसख्या 
७०७,००० थी, जिनमें ५७३,००० भारतीय थे। सन्‌ १६११ श्रोर १६२१ की जन- 


? सेजबिक का उपयुक्त कथन बम्बई ओर सिन्व के सम्बन्ध में दे, केवल बम्बई के सम्बन्ध सें नहीं। 


जनसख्या प्श 


गरानाओं के मध्य वर्मा में भारतीय आवासियों की सख्या में १६ प्रतिशत वृद्धि हुई 
सन्‌ १६२१ की तुलता में सन्‌ १६३१ की जनगणना में श्रावासियों कौ सल्या में २१००० 
की वृद्धि हुई" । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कम सख्या इस आवास के अ्स्थायित्व को: 
स्पष्ट करती है । वर्मा में भारतीय आवासियो की सख्या में मद्रासी सबसे अधिक है ४ 
उसके वाद बगाल, उत्तर प्रदेश और पजाब का नम्बर आता है। भारतीय आवार्सी 
मुख्यतया शहरी उद्योगों में लगे हुए थे तथा कठिन शारीरिक परिश्रम का कार्य करते 
थे। इन कार्यों में व्मियो की रुचि नही है । 

अप्रैल १६३७ में वर्मा के राजनीतिक हृष्टि से भारत से अलग हो जाने के बाद 
जब वर्धियों में जागरण की भावना विकसित हुई तथा वर्मी जनसख्या की वृद्धि के 
कारण आशिक दबाव बढा तो ब्रिटिश भारत के घने बसे क्षेत्रो से वर्मा में जाना कठिन- 
तर होने लगा | सन्‌ १६४१ में भारत-वर्मा श्रावास पैक्ट ( इल्डो-वर्मन इमिग्रेशन 
पैक्ट ) पर हुआ घोर मतभेद इसका प्रमाण है । ये कठिताइयाँ श्रव भी हे और 
जापानियो से वर्मा पुत्र जीतने के बाद स्वभावतया इनका रूप और भी विकट हो गया 
है ।* यह बात मलाया श्रादि क्षेत्रो पर भी लागू होती है । लका ( सीलोन ) में भार- 
तीय आवासियों के प्रति विरोध दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है । 

इस समय लगभग ४० लाख भारतीय विदेणो में हे । कॉमनवैल्थ के विभिन्‍न 
भागों में उनका विवरण इस प्रकार है *-- 


भारतीय जनसख्या वर्ष भारतीय जनसख्या वर्ष 
लका (सीलोन) ६,८५,३२७ १६५३ केन्या ६०,४२८ १६४८ 
ब्रिटिश मलाया ६,४०,७०६१ १६५२ टाँगरानीका प्९.४९९ १९५२ 
मारीजस ३,२२९,९७२ १६५२ जमेका २५,००० १६४२ 


दक्षिणी श्रफ़ीका ३,६५,५२४ १६९५१ जजीवार और 
पेम्बा १५,5१२ १६९४८ 
ट्नीडाड और टोवेगो २,२७,३६० १६५४० यूगाडा ३३,७६७ १६४८ 
ब्रिटिश गायना १,६७,६६६ १६५१ 
फीजी द्वीपसमूह १,४८,८घ०२ १६४२ 
आज भारतीय प्रवास के मुख्य देश मलाया, लका और वर्मा है (सन्‌ १६३१ 


१० वर्मा में भारतीयों की सख्या के सम्बन्ध में सद्दी आँकडे उपलब्ध नहीं है। सन्‌ १६३१ की जनगणना 
के अनुसार वहाँ भारतीयों की सख्या ११ लाख थी। रगून में भारतीय मिशन (इण्डियन मिशन) के 
शव अनुसार अब भारतीयों की सख्या लगभग ७ लाख दे ।--देखिए, इण्डिया १६४४, पृ० २६। 7 कट 
> जापानियों से वर्मा सन्‌ १६४४५ में मुक्त दो गया था, परन्तु नागरिकप्रशासन की पुनः स्थापना सन 

१६४६ में हुईं । ४ जनवरों सन्‌ १६४८ को वर्मा खतन्‍्त्र प्रजातन्‍्त्र राज्य हो गया, परन्तु देश गुद्द-युद्ध में 
फॉस गया। गुह-बुड्ध के प्रारम्भ से दी अधिकाधिक सख्या में भारतीय भारत लौटने के लिए वाष्य किये 
गए । वर्मा का सरकार सार्वजनिक सेवाओं के पद से भारतीयों को राष्ट्रीयता के आधार पर पदच्युत करने 
लगी ।--देखिए, इस्टिया एड ए ग्लान्स, पु० ४ड०ण्ड व हृधछ्८ 
8 हम संख्या में पाकिस्तानी सी सम्मिलित हैं । 
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में यहाँ भारतीयों की जनसख्या १० लाख से ऊपर थी) | अगस्त सन्‌ १६३० में रत्रड 
और टीन के मूल्य गिर जाने के कारण मलाया में भारतीय श्रम की भरती बन्द कर दी 
गई और सन्‌ १६३०-३१ में बहुत वडी सख्या में स्वदेश-आगमन हुआ । लका में सन्‌ 
१६३० में रबर के क्षेत्रों में भारतीय श्रम की भरती बन्द कर दी गई और सन्‌ १६३१ 
में ११००० भारतीय स्वदेश वापिस आये, परन्तु अन्यथा प्रवास जारी रहा। देखने से 
अतीत होता है कि इस देश में अरव और भारतीय नहीं बस सकते । भारतीय प्रवास 
मुख्यतया दो प्रकार का हुआ है । प्रथम, इकरारनामा के अन्तर्गत अदक्ष श्रमिकी का 
"प्रवास जैसा कि फीजी, मारीशस, नेटाल, और वेस्ट इण्डीज में हुआ, या भरती की 
सिशेप विधि के अनुसार प्रवास, जैसा कि मलाया और लका में हुआ। द्वितीय, 
व्यापारियो, कारीगरो एवम्‌ ख़ास पेजेवाले व्यक्तियों (प्रोफेशनल) का स्वेच्छिक प्रवास । 
पहले प्रकार की अपेक्षा दूसरे प्रकार के प्रवास का क्षेत्र अधिक विस्तृत है और इसकी 
पहुँच उन क्षेत्रों तक है जो सहाय्य प्रवास की किसी भी स्कीम के श्रन्तर्गत नही आए । 
उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका तथा कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों --विशेषकर पूर्वी 
अफ्रीका के क्षेत्रों के उपनिवेशों को--छोडकर यह बात स्वशासित डोमिनियनो पर पूरी 
तरह लागू होती है। 
अधिकाद प्रवासी रवर, चाय, कहवा के वारगानो में कृपक-अ्रमिको की तरह 
काम करते है । मार्चे सन्‌ १६१७ में श्रमिको का इकरारी प्रवास बन्द कर दिया गया 


जिसके फलस्वरूप प्रवास बहुत कम हो गया । सन्‌ १६२१ के साम्राज्य-सम्मेलन हो 


(इम्पीरियल कास्फेस्स) ने इस नियम को फिर से दुहराया कि ब्रिटिश कॉमनवैल्‍थ | 


का प्रत्येक देश अन्य देशों से आने वालों की सख्या को सीमित कर अपने देश की 
जनसरू्या के सघटन पर नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकारी हैं। कॉमनवैल्‍थ के 
अधिकाश देशों ने भारतीय आवास बन्द करने के लिए, नहीं तो कम-से-कम 
रोकने के लिए श्रवर्य ही झ्ावास को नियमित करने के अश्रधिकार का प्रयोग 
किया । इसके कारण भले ही राजनीतिक, जातीय या एकदम आशिक हो, परन्तु 
इस कंदु सत्य को भानना ही पडेग[ कि भारत में जनसख्या के घनत्व को दूर करने के 
लिए प्रवास का उपाय व्यवहारत श्रसम्भव है ।? आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैण्ड 
जैसे डोमीनियन निरचयात्मक रूप से ऐसी नीति को अपनाये हुए है ताकि उनके प्रदेश 
भविष्य में र्वेत वर्णा की जातियों के लिए सुरक्षित रहे | श्रम्यश-विधि (कोटा सिस्टम) 
के भ्रन्तर्गत सन्‌ १६९२२ से सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निश्चयात्मक रूप से एशियाई देशो 
के प्रति विशेष नीति अपना ली है। दक्षिणी श्रफ्रीका, पूर्वी अफ़रीका तथा केन्या में 


१ भारत सरकार की प्रवास नीति के विभिन्‍न पहलुओं के विस्तार में जाना अनावश्यक है। इससे 4 


सम्बन्धित सख्या नगण्य दे और देश की आर्थिक परिस्थितियो को सरल करने की दृष्टि से यह प्रश्न किसी 

नी अर्थ में मद्तपूर्ण नहीं दे। सन्‌ १६२२ के प्रवात कानून (ऐमीग्रेशन एचट, १६२२) के अनुसार 

उन देशों और कालों को छोड़कर जिसे गवनंर-जनरल-इन-कौन्सिल निर्देशित करें, अदक्ष श्रमिकों का 

सहास्य प्रवास अवैध था । एक स्वायी प्रवास समिति (स्टेण्टिग एमीग्रेशन कमिटी) मा है जो सरकार को 

प्रवास सम्बन्धी वद़े-बडे प्रश्नों पर, जैसे अदक्ष प्रवासियों की मजदूरों का निर्धारण, उपनिवेशन की शर्ते 
. आदि, सलाह देती है | 


हु 
जं 


जनसंख्या ८७ 


भारतीयों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पडता है उनसे प्रवास के घटने की 
ही सम्भावना हैं। हाल ही की घटनाएँ जैसे दक्षिणी अ्फ्रोका में पैगिग बिल का पास 
होना भी इसका पूर्व-सकेत करती है ।) सन्‌ १६३१ की जनगणना में यह वात देखी गई 
॥ थी कि दशाव्दी में जनसर्या की तेज और भारी वृद्धि के बावजूद भी पहले की तुलना 
में प्रवास से कोई विशेष सहायता नहीं मिली । 
ऊपर वरणंन किये गए विभिन्‍न प्रकार के प्रतिवन्धों के कारण भारत के बाहर 
प्रवास महत्त्वहीन हो गया है। प्रवास की सम्भावना ब्रिटिश साम्राज्य के अयनवृत्तीय 
या उप-अयनवृत्तीय भागो तक ही सीमित है । ब्रिटिश मलाया के अतिरिक्त ब्रिटिश 
गायना के लिए प्रवास की बहुत सम्भावना है, क्योकि वहाँ कृषि-विस्तार के लिए श्रभी 
बहुत ग्ुड्जाइश है । ब्रिटिश गायना की जनसख्या लगभग ३२०,००० है परन्तु वह देश 
इससे दस ग्रुनी सख्या की आश्रय दे सकता है तथा भारतीयों के वसने लिए विशेष रूप 
से उपयुक्त है। सन्‌ १६९२२ के प्रवास अधिनियम के शस्तर्गत इस उपनिवेद्य में प्रवास के 
लिए एक योजना स्वीकृत हुई थी, परन्तु बाग-मालिको हारा शर्तों को अलाभप्रद मानने 
के कारण वह श्रव तक कार्यान्वित नहीं हुई | कृषि-आयोग ने इस स्कीम की प्रशंसा की 
श्रौर कहा कि उसके बारे में आगे जाँच होती चाहिए, क्योकि भारतीय जनसख्या के 
द्विग्॒शिणित होने की सम्भावना को यो ही नहीं भुलाया जा सकता । (रिपोर्ट, पैरा ५१०) 
३४, सुजनन-विद्या--घनोत्पत्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण निमित्त मनुष्य है भ्रौर जो वार्तें 
» उसके स्वास्थ्य, चरित्र एवम्‌ बुद्धि को श्रेष्ठतर करती है वे उसकी कार्य-क्षमता एवम्‌ 
' आधिक शक्ति को भी बढाती हैं। श्राथिक महत्त्व के पौधो तथा जानवरो के सुधार के 
लिए वंश-परम्परा के विषय का श्रभी हाल के वर्षो में बहुत अध्ययन हुआ है तथा इस 
दिशा में महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। श्रक्सर कहा जाता है कि पौधों 
तथा घरेलू जानवरो के लिए जो कुछ मनुष्य कर सका है वह अपने लिए नही कर सका। 
मनुष्य जाति के सम्बन्ध में वद्य-परम्परा का अध्ययन तथा जाति के सुधार के लिए 
उसके नियमो के प्रयोग में कठिनाई यह रही है कि विस्तृत सीमाओं के श्रन्दर मनुष्यों पर 
प्रयोग करना या सभोग के नियमन के लिए उन्हे पौधों या जानवरों की तरह बरतना 
असम्भव है। 
फिर भी मानव-जाति के कल्याण के लिए यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि 
उसका सतत श्स्तित्व जहाँ तक सम्भव हो उन व्यक्तियों पर ही निर्भर रहे जो जाति 
की आवश्यकताझो की पूर्ति के लिए उययुक्ततम हैँ । यह और भी आवश्यक हो गया है 
क्योकि वर्तमान सम्यता की प्रवृत्ति कतिपय ऐसे कारणो को दूर करने की है जो शारी- 
3 रिक और मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियो को नष्ट कर देते हे | विकास की प्रारम्भिक 
दशा में कमज़ोरो के जीवित रहने या अ्रपती जाति बनाये रखते की बहुत कम सम्भावना 
१ वाडिया ओर मस्चेरट, पूर्व उद्ध त, तृतीय सस्करण, पु० १०२ - 'पचास वषे पूर्व जस्टिस रानाड़े 
सुदूर देशों में भारतीय श्रम का प्रवास सोच सकते थे । आज परिस्थिति इतनी वदल गई है कि पुराने 


प्रवासियों के स्वदेश आगमन की समस्या खड़ी हो गई है ।! --डी० आर० गाडगिल, सोवानी की (पूर्व 
उद्ध त) पुस्तक की प्रस्तावना में । ० 


प्प भारतीय प्रर्थशास्त्र 


थी। उदाहरण के लिए जो लोग अत्यधिक साहसी भौर साधनयुक्त होते थे वे समाज 
के कमज़ोर सदस्यो की तुलना में अ्रधिक पत्नियाँ रख सकते थे तथा जाति की अधिक 
घृद्धि कर सकते थे । आजकल मानव-प्रेम की भावना के साथ-साथ सफाई, औपधि तथा 
शल्य-चिकित्सा की प्रगति के कारण “प्राकृतिक वरण' समाप्त हो गया है ।" शरीर से 
श्रयोग्य, मस्तिष्क के खोखले एवम्‌ नैतिक पतन तथा परम्परागत बीमारियों के बीज 
समाहित करने वाले व्यक्तियों के विवाह एवम्‌ सनन्‍्तानोत्पत्ति पर कोई प्रभावपूर्ण रोक 
नही है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण और प्रयोग की कठिनाइयो के कारण सुजनन-विद्या की 
प्रगति बहुत धीमी रही है तथा मानवीय ग्रुणो की परम्परा को समभाने के लिए वश- 
परम्परा के नियमों का ज्ञान श्रभी बहुत कम है । इस समय हम भ्रधिक-से-अ्रधिक पशु- 
पालन के पर्यवेक्षित नियमों से मनुष्यों के लिए कुछ निष्कर्ष ही निकाल सकते हें । 
सुजनन-विद्या की किसी भी व्यावहारिक योजना के सकारात्मक एवम्‌ नकारात्मक पहलू 
होगे श्र्थात वह उपयुक्त व्यक्तियों के प्रजनन को प्रोत्साहित करेगी तथा अनुपयुक्त 
व्यक्तियों के प्रजनन को हतोत्साहित करेगी । भारत में विवाह-सम्बन्ध के लिए सुजनन- 
विद्या के कुछ नियमो का पालन किया जाता है। उदाहरणार्थे कुछ सीमा तक सम्बन्धियो 
मैं विवाह नही हो सकता । जातियाँ गोत्रो में बंटी हुई हे तथा एक ही गोत्र वाले आपस 
में विवाह नहीं कर सकते । इस प्रथा के वैज्ञानिक झ्राघार के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया 
गया है ।* भारत में कुछ ऐसी प्रथाएँ भी है जो सम्भवत हानिभद है जैसे अति प्रल्प- 
सख्यक उप-जातियो में सगोत्र या सजातीय विवाह की प्रथा ।* सम्पूर्ण स्थिति को देखकर 
कहा जा सकता है कि मानव वहा-परम्परा के नियमो के सम्बन्ध में भारत को भी भ्रन्य 
देशो के समान ही ज्ञान की आवश्यकता है। अत्यधिक ज्ञान होने पर केवल वाब्ल्छित 
(उपयुक्त) वश-परम्परा का ही प्रसार होगा, ऐसी श्राशा करना व्यर्थ है। श्रधिकाश 
पश्चिमी देशो में भी जो,बहुत भ्रागे बढे हुए हे निश्चयात्मक सुजन॒न की वैधानिक योज- 
नाओ को पपनाने का प्रइन नही उठता, क्योकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने 
के कारण उनका विरोध होगा । फिर भी कुछ देशो ने इस सम्बन्ध में प्रयोग के लिए 
कानून बवाए है । उदाहरणार्थ सयुक्त राष्ट्र अमरीका के नेब्रास्का राज्य में गुप्त रोगो से 
पीडित किसी भी व्यक्ति को विवाह करने की मनाही है। कनेक्टीकट राज्य में मृगी-रोग 
से पीडित या दु्बेल मस्तिष्क वाले व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते ! भोण्ठाना में निदुद्धि 
( पागल ) एवम्‌ मृगी-रोग से पीडित व्यक्तियो की आपरेशन द्वारा प्रजनन-शक्ति खत्म 
१ यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि प्रारम्मिक दशा में प्राकृतिक वरण” से श्रेष्ठतम व्यक्ति हो 
बचते हों, ऐसा आवेश्यक नहीं था। ठीक द्वी कद्य गया दै कि प्राकृतिक वरण? में मस्तिष्क की भपेच्ा 
सुदृढ़ पेशियों का चुनाव होता था भौर कलात्मक प्रतिमा के स्थान पर निक्ृष्ट धूतंता या चालाकी का। 
सफाई तथा औषधि की प्रगति निस्सन्देह सारी जाति की भर्थिक क्षमता बढा देती दे । फिर भी यह्द 
निर्विवाद दे कि प्रारम्भिक दशा दी तुलना में वततेमान परिस्थितियों में अपेक्षाकृत भ्रधिक शअयोग्य पुरुष 
जीवित रहने तथा सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाते हैं । 

० एस० वी० करन्दीकर ने हिन्दू खज़ोगेमी? में हिन्दू समाज द्वारा विवाह-सम्बन्धी प्रतिवन्धों के सरल 
करने के मत का समर्थन किया है । 

- ३ देखिए, करन्दीकर, (पूवे उद्धत ) पृ० रण्ण |. « 
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कर दी जाती है जिससे उनकी यौन-क्रियाएँ ज्यो-की-त्यो वती रहती है, परच्तु श्रजनन 
की शक्ति नष्ट हो जाती है। यह सुझाव भी दिया गया है कि घोर अपराधियों एवम्‌ 
भ्रन्‍्य अवाडिछित प्रकार के व्यक्तियों के सस्वन्ध में भी यही रास्ता भ्रपनाया जाय । 
फुधिकाश वर्तेमान देशों में जनमत एवम्‌ भावना के समक्ष सुजनत-सम्बन्धी कानून 
बनाने में भ्रधिक प्रगति करना सम्भव नहीं है। परन्तु राज्य जनमत को शिक्षित 
बनाकर, आवश्यक ज्ञान का प्रसार कर तथा इस महत्त्वपूर्ण विषय पर सलाह देकर कुछ 
प्रयति अवश्य कर सकता है । 

३५ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई--देशवासियो की श्राथिक क्षमता को बताए 
रखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के महत्त्व पर जितना जोर दिया जाय 
कम है। प्लेग, इनफ्लुएजा, मलेरिया, चेचक तथा ठीक होकर प्‌न होने वाले ज्वर श्रादि 
के कारण होने वाली श्राइचर्यंजनक मृत्युएँ श्राथिक दृष्टिकोश से श्रनिष्टकारी है, क्योकि 
इनसे घनोत्पादन-व्यवस्था में वाघा पडती है। पिछले ८० वर्षो में इगलैण्ड में सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बहुत सुधार हुए है जिनके कारण टाइफायड, हैजा, लाल जूडी, 
( सक्रामक ) कुष्ठ रोग आदि का नामोनिशान लगभग मिट गया हैं। भारत में देश-- 
वासियों की असावधानी, शिथिलता एवम्‌ उदासीनता आरादि विशेषताएँ अधिकतर हुक-- 
वर्म, मलेरिया जैसी बीमारियों के ही परिणाम है । ये वीमारियाँ स्थानीय प्रचलित 
बीमारियों के दुखान्त ताटक की दुष्ट अभिनेत्री है जिस पर कभी परदा नहीं गिरता ।* 
औ बीमारियाँ जितने व्यक्तियों को मारती नही उससे श्रधिक व्यक्तियों को अपना शिकार 
बनाकर शक्तिहीन कर देती है । इन्हे दूर करने से होने वाला आर्थिक लाभ असीम 
भौर अ्रपार होगा । स्वास्थ्य और. स्वास्थ्य-विज्ञान के सम्बन्ध में देशवासियो के मध्य 
जञान-प्रसार की तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के सुदृढ़ बताने की आवश्यकता है । 
यद्यपि इस काय॑ में प्रारम्भिक व्यय बहुत अधिक होगा, परन्तु यह वाञ्छनीय 
होगा क्योकि इससे आर्थिक क्षमता की भ्रत्यधिक वृद्धि-भले ही वह तुरन्त न हो-- 
अवश्य होगी।* 

३६ शिक्षा--किसी भी देश की आाथिक क्षमता को पूर्णतया विकसित करते के लिए. 
सामान्य ज्ञान तथा विशेष व्यवसायो के लिए विश्येष प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक हैं । 
भारत में सामान्य एवम्‌ शिल्पिक (टैक्निकल) शिक्षा के सम्बन्ध में अभी वहुत-कुछ करना 





१ देखिए, सी० पी० ब्लेकर, वर्थ कन्ट्रोल एण्ड दि स्टेट, पृ० ६७-६. 
>. लाई रोनाल्‍डशे ( मारकवेस आफ जे स्लेख्ड ) | ! 

कर 'राष्टर के स्वास्थ्य पर किया हुआ सार्वजनिक व्यय इवने से बचाने वाली नोका ( लाइफ वोट ) या 
आग बुझाने वाले एजिन पर किये हुए व्यय के समान दै, इतना हो नहीं, वह्द दीपंकालीन विनियोग है । 
उस पर निश्चयात्मक रूप से सौ शुना व्याज प्राप्त छोता हे.परन्तु कुछ वर्षो वाद ओर कभी-कभी कुछ पाढियों 
बाद । कभी कमी हम यह वेकार का प्रश्न भी सुनते हैं कि स्वास्थ्य पर किये हुए व्यय से क्या लाभ दे । 
वहुपा यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति पूछते है जो यद्द नहीं सोचते कि चैतन्य ए्वन्‌ समर्थ जीवितों के मध्य उनकी 
स्वागत योग्य उपस्थिति हो इसका उत्तर हे ?-इगलेण्ड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान स्वास्थ्य श्रधिकारी 

मेटिकल आफिसर ) को वार्षिक रिपोर्ट, १६२१ । 
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दोप है। इस विषय का विवेचन हम वाद में कृषि एवम्‌ श्रौद्योगिक उन्नति के प्रसंग 
में करेंगे । 
३७ जातिगत सम्मान--आशिक प्रगति निहित जातिगत क्षमता पर भी निर्भर होती 
है तथा कुछ जातियो में इसके लिए सम्मान ही नही होता । कुछ वो ( जातियों ) की 
उच्चता तथा कुछ की हीनता के सम्बन्ध में सहज निष्कर्पो के विवेचन में पडना खतर- 
नाक है| इस प्रकार के अनेक निष्कर्प वर्तमान स्थिति के सक्षिप्त सार मात्र हे । झाज 
भारतीय आाधिक एवम्‌ सास्कृतिक दृष्टि से पिछडे हुए है, इसलिए कुछ लेखको का मत 
है कि यूरोपीय कवियो के समान सभ्यता के शिखर पर पहुँचने की उनमें क्षमता ही 
नहीं है । हम कल्पना कर सकते हूँ कि इसी प्रकार का निष्कर्प किसी भारतीय पर्य- 
वैक्षक का रहा होगा । जब ब्रिटिश द्वीपसमृह के निवासी अ्रसभ्यो की तरह जगलो में 
'घूमते होंगे तथा भारत अपनी णक्तिशाली सम्यता पर गौरव करता होगा । यदि उससे 
कोई कहता कि इन अ्रसम्यो के वशज भारत पर शासन करेंगे तो इस सुझाव का स्वागत 
वह क्षम्य घृणा एवम्‌ अविश्वास के साथ करता। परन्तु यह झ्राइचर्यंजनक घटना होकर 
रही श्रोर भव भारतीयों की बारी श्राई कि वे अपने सम्य होने की क्षमता के दावे को 
सिद्ध करे। इतिहास के क्रम में एक जाति के दूसरी जाति के वारे में इस प्रकार के 
अनेक निर्णय भरे पडे है | श्रठारहवी शताब्दी के श्रन्त मे पश्चिमी यूरोप वाले रूस- 
निवासियों को श्रद्ध -असम्य मानते थे तथा अ्रलम्बटे और डिडेरट उनका यूरोपीय स्तर 
तक समय होना सम्भव ही नही समभते थे । श्रव भी नीग्रो जाति के वारे में सामान्क' 
घारणा यही है कि वे र्वेत वर्ण की जातियो के समान नही हो सकते तथा भारतीयों 
के बारे में भी कभी-कभी इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि सभी भरी जातियो 
के समान वे भी सतत प्रगति करने में असमर्थ हे जिसके कारण वे प्रगति के कुछ मध्या- 
न्तरो को छोडकर दीधेकाल तक गतिहीन भर एक ही प्रकार के विचारो में पडे रहेगे।* 
यह मत स्वय खण्डित है क्योकि इसमें यह स्पष्ट बात भुला दी गई है कि भारतीय 
किसी एक जातीय तत्त्व से सगठित नहीं वरन्‌ उनके निर्माण में अनेक जातीय-प्रवाहो 
का सम्मिश्रण है । इसके अतिरिक्त यह सर्वविदित है कि भारत के घन भ्रौर सम्यता ने 
ही विदेशियों को भ्राकधित किया था । भ्रव भी इस पिछडी हुई दशा में योग्य पर्यवेक्षको 
ने भारतीयो में महत्ता के तत्त्व देखे हे और स्वीकार किया है कि उचित अ्रवसर मिलते 
पर भारतीय बुद्धि में यूरोपियनों से किसी प्रकार भी हीन नही हे ।* यह बात भी असत्य 
है कि वे श्राथिक सगठन और प्रगति के प्रति उदासीन हैँ या कुछ करने में समर्थ नही 
है । श्रत आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में भारतीयों को इस भावना से प्रभावित न होना 
चाहिए कि उनकी हीनता दूर ही नही की जा सकती । 
२ २६ अगस्त १६१६ को जोहान्सवगग में मापण देते समय फोल्ड मार्शल स्मट्स ने निम्न शब्दों का 
प्रयोग किया--मै भारतीयों को छणा की दृष्टि से नही देखता वरन्‌ आशा की दृष्टि से देखता हूँ । 
मसार के इतिहास में भारतीय भहान्‌ पुरुष हुए हैँ । मानव-जाति का नेतृत्व करने वाले मद्दान्‌ भारतीय 
भी हुए हैं जिनके पवों की धुल के वरावर मी मैं नही हूँ / 


है 
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ट अध्याय 9 
सामाजिक ओर धासिक संस्थाएँ 


१, श्रार्थिक कार्यों पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव--किसी देश के 
आधिक जीवन पर वहाँ की सामाजिक और आशिक सस्थाओ का बहुत गहरा प्रभाव 
पडता है। इस अ्रध्याय में हम भारत के आर्थिक जीवन की मूलाघार सस्थाओ का वर्णन 
करेंगे श्रौर यह विचार करेंगे कि उनमें से विशेष महत्त्व वाली सस्थाएँ किस सीमा तक 
देश के श्राथिक जीवन के विकास में वाघक अ्रथवा साधक सिद्ध हुई हैं) इस बात पर 
ज़ोर देने की आवश्यकता नही कि भारत के श्राथिक जीवन की घामिक और सामाजिक 
पृष्ठभूमि का विशेष अध्ययन श्रावश्यक है, क्योकि यह तो प्रत्यक्ष ही है कि भारतवर्ष 
के आथिक जीवन के अनेक भ्रगो की रूपरेखा देश की आथिक और सामाजिक सस्थाओ 
की विशेषताओं का ही फल है ।* 

२. वर्णा-ब्यवस्था--वर्ण-व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण विशे- 
पता है। 

.. ससार के सभी राष्ट्रों में सामाजिक वर्ग-विभाजन के जो अनेक सोपान पाये 
जाते है उनसे हमारे देश की जाति-व्यवस्था सर्वथा भिन्न है। अन्य राष्ट्रो में हमारी 
तरह विभाजन की कठोर सीमा-रेखाएँ नही खिंची हुई और इनके विभाजन का आधार 
भी धर्म नही है। इस कारण से किसी एक वर्ग के व्यक्ति को दूसरे वर्ग में जाना भी 
चित नही है | इनमे अच्तवेर्गीय विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नही है। प्रत्येक व्यक्ति को 
झपना जीवन-व्यवसाय छुनने की पूरी स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत वर्र-व्यवस्था के 
अन्तगंत हिन्दू समाज एक-दूसरे से नितान्त परथक असंख्य छोटी-बडी जातियों और 
उपजातियो में विभाजित है । इन जातियो के सदस्यो का नित्यप्रत्ति का आचरण भी 
उस जाति-विश्ञेप में प्रचलित विस्तृत नियम-सहिता से नियन्त्रित होता है। किसी एक 
जाति के सदस्यो का अ्रपने से नीची जाति के सदस्यो के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना अथवा खान-पान वर्जित है। भारत में तो जन्म से ही व्यक्ति-विद्येप के सामा- 

_जिक और घरेलू सम्बन्ध सदा के लिए निश्चित हो जाते हे । जिन रूढियों और रीति- 
कु... सामाजिक जीवन के ढग ने ही भारत में लोगों की भूमि-अधिकार व्यवस्था को निश्चित किया है। 
याम्य जीवन व्यवस्था'सयुक्त परिवार तथा जाति-व्यवस्था ने सदा से ही लोगों के व्यक्तिगत अधिकार 
संयुक्त परिवार के सदस्व की द्ेसियत से, तथा उन व्यावसायिक वर्गो के सदस्य की देसियत से, 


जिप्तमें उस व्यक्ति ने जन्म लिया दै, निश्चित किये दें ?--एच० एस० चटर्जी, इश्डियन इकानॉमिक्स, 
पृष्द 5०। 


हर 
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रिवाजो के बीच उसका जन्म हुआ है उसे खान-पान, वेश-भूपा विवाह आदि में जीवन- 
भर उन्ही के अनुकूल चलना पडता है ।* 

३, वर्णों के तीन मुख्य भेद--वर्खो के तीन मुख्य भेद हँं--व्यावसायिक, आनुवशिक 
तथा घामिक । इनमें सबसे अधिक महत्त्वशाली व्यावसायिक जातियाँ हे । ये जातियाँ 
उन व्यवसायों की प्रतीक है जिनमें यन्त्रो के प्रयोग में झ्ाने के पहले प्राचीन युग मै! 
लोग लगे हुए थे ।* व्यावसायिक जातियो के उदाहरण पूजापाठ कराने वाले ब्राह्मण 
और व्यापार करने वाले वैश्य हे, जिनमें ग्रन्य जातियो के अतिरिक्त पजाब की खनत्नी 
जाति और राजपूताना की श्रग्रवाल और झोसवाल जातियाँ श्रादि भी सम्मिलित हू । 
सभी व्यावसायिक जातियो की गणना तो कठिन है, फिर भी उनमें से मुख्य जुलाहे, 
बढई, कुम्हार भौर सुनार श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। गाँवो में काम करने वाले 
ग्वाले, नाई, धोवी भी इसी वर्ग के होते हे । इनके अतिरिक्त श्रन्य प्रकार के काम करने , 
वालो की जैसे ज्योतिषी, तेली, श्रहीर, गडरिया तथा कत्थक झ्रादि की भी इनमें गणना 
की जाती है | भ्रानुवशिक जातियाँ असख्य है श्रौर भारत के कोने-कोने में फैली हुई है । 
इनमें से बगाल की राजवशी तथा चाडाल श्रादि, उत्तर प्रदेश और बिहार की भर तथा 
चीरो आदि, राजपूताना श्रौर पजाब की जाट, गूजर तथा मेव श्रादि, वम्बई की कोली 
और महार श्रादि तथा मद्रास की नायर तथा परायन आदि जातियो के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । धामिक जातियाँ वे हे जिनका उद्भव किसी घामिक सम्प्रदाय-विशेष 
से हुआ है, ज॑से वम्बई की लिगायत जाति । इस जाति की नीव एक ऐसे घामिक नेता 
द्वारा डाली गई थी जिसने ब्राह्मणों की प्रभश्नुता को स्वीकार नही किया था । * 

४. वर्णा-व्यवस्था का उद्भव--जेम्स मिल के मतानुसार समाज का वर्णों में विभाजन 
मूलत किसी ऐसे देवी-प्रेरणा-प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो व्यवस्थित श्रम- 
विभाजन के लाभो की पूर्व-कल्पना करने में समर्थ रहा होगा । उनके मतानुसार किसी 
एक जाति के दूसरी जाति पर प्रभुता स्थापित करने के दो ग्रुख्य कारण थे । एक वो 
कमज़ोर जातियो में बलिष्ठ जातियो के प्रति काल्पनिक भय की भावना तथा दूसरे 
ब्राह्मण जाति की शक्ति-लोलुपता, जो कि उनकी विशेषता रही हैँ । श्रपती इस विशे- 


१ इपीरियल गजटियर ऑफ दरसिडिया। खण्ड १५ पृष्ठ 3२३५ टा० जी० एम० धूरिये ने भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ वर्णन की है (१) समाज का छोटे-छोटे वर्गों में विभाजन, (२) 
आचार्याधिपत्य, (३) खान-पान तथा सामाजिक व्यवद्यार में निषेध, (४) भिन्न-भिन्न जातियों के नागरिक 
अथवा धार्मिक भ्रधिकार तथा श्रयोग्यताएँ, (५) व्ययसाय चुनने के अवध्तर का श्रभाव, और (६) विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित करने में वाधाएं ।--(2850८ 6: १२०८९ ॥7 [00॥8: पृष्ठ २-१८ । 

2२ व्यवत्ताय वर्णु-व्यवस्था का एकमात्र कारय नहों माना जा सकता, क्योंकि सिनार्ट के मतानुसार यदि, 
रेसा होता तो इस ससथा के अधिक उपविभाजन तथा अस्त-व्यस्त होने की सम्भावना कम होती और 
झआारम्भ में उन्हें सयुक्त रखने का कारण ही वाद में भी उनको सम्मिलित रखता | यदि व्यवसाय के 
भाधार पर हो जातियां वनी होती तो हमें एक जाति में एक प्रकार का द्वी व्यवसाय करते हुए लोग दिखाई 
देते । पर हम जानते दें कि ऐसा नहीं दे । उदाइरण के लिए देश के एक भाग में रहने वाले सभी 
कपड़ा उुनने वाले एक द्वी जाति के नहीं होते ।?--रिसिले, पूव्व उद्ध त, पृष्ठ २६६९-७० । 

2 देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स) साग ३, ए० २३१ । 
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पता के कारण धीरे-धीरे ब्राह्मण जाति ने समाज में ऐसा उच्चतम पद प्राप्त कर लिया 
कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करना अन्य जातियो का कर्तव्य हो गया । दैवी प्रकोपो 
के वाद, जिन्हें दूर करने की सामथ्ये का ब्राह्मण ढोग करते थे, युद्ध के अनिष्टकारी 
परिणामो का ही विशेष भय होता था, और इसीलिए ब्राह्मणों के वाद सम्मान में दूसरा 
(यान क्षत्रियो का हुआ ।* 

सिनार्ट के सिद्धान्तानुसार, “जाति-व्यवस्था आर्यों की प्राचीन सस्याओ के 
स्वाभाविक विकास का फल है, जिसने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल 
इलते-डलते यह रूप घारण कर लिया है ।” इस मत के प्रतिपादन में उन्होने हिन्दुओ 
की सामाजिक व्यवस्था तथा ग्रीस और रोम के राष्ट्रीय विकास के प्रारम्भिक युग की 
अवस्था के बीच पाये जाने वाले अत्यधिक साम्य को आधार माना है। इलन दोनो में 
अन्तर केवल इतना था कि भारत में जाति-व्यवस्था वडी कठोर और अनम्य हो गई, 
परन्तु यूरोप मे ऐसा नहीं हुआ । 

एम० सिनार्ट के वरां-व्यवस्था-सम्बन्धी सिद्धान्त का आधार निम्न बातें कही 
जा सकती हे--(१) आ्रार्यो का देश में दूर-दूर तक फैल जाना, जिससे वर्गों की सख्या 
में वृद्धि होती गई, (२) दस्युओ से आर्यो का सम्पर्क, जिससे कुल-भेद के गर्व को 
प्रोत्साहन मिला, (३) धामिक अनुष्ठानों में पविन्नता का विचार, जिसके कारण वहाँ 
के आदिवासियो को शारीरिक श्रम वाले कार्यो मे लगना पडा जवकि उच्च व्यवसाय 
केवल आार्यो के लिए सुरक्षित रहे, (४) पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रभाव, जिसके अनु- 
सैर समाज मे प्रत्येक व्यक्ति का स्थान पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार नियत होता है, 
(५) राजनीतिक सत्ता का अभाव जो इन विखरे हुए समृहो को एक सूत्र में वाँध सकता 
था, ओर (६) ब्राह्मणों की सत्ता जो उन्होने धीरे-धीरे प्राप्त कर ली थी ।* 

९. वर्ण-ब्यवस्थ! की कठोरता--जातियो के उद्भव और विकास के सम्बन्ध 
में अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है । पर वे सब अपूर्ण कहे जा सकते हें, क्योकि 
वे भारतीय जाति-यवस्था की प्रप्रतिम कठोरता का कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में 
असमर्थ हैं । वारहवी और अ्रठारहवी शताब्दी के बीच यवनो के बारम्वार के आक्रमणो 
के प्रतिक्रियास्वरूप इस व्यवस्था मे और भी अनम्यता आ गई। इस्लाम धर्म के 
लोकतन्‍्त्रीय प्रभावों की ऐसी प्रतिक्रिया होना बडी भ्रजीव झौर अप्रत्याशित बात थी । यह 
विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि विकास की प्रारस्भिक अवस्था में वर्ण-व्यवस्था 
१. देखिए, एनसाइवलोपीटिया ब्रिटेनिका, ग्यारहरवा सस्करण, जाति पर लेख ! 

२. रिसले, पीपुल ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६७। वर्ण-व्यवस्था की हाल की प्रगति को सममाते हुए डॉ० 
की? एस पूरे का कथन दे कि देश में कठोर एकछत्र शासन के अभाव, शासकों की कानून और 
रिवाज के ममान मापदरटों को लागू करने की अनिच्छा तथा उनके भिन्न-भिन्न वर्गों में प्रचलित रिवाओं 
को मान्यता प्रदान करने की तत्परता आदि ने जाति-विभेदों की वृद्धि की है ओर प्रत्येक समूह में सजातीय 
भावना को बदाकर उनमें ऐक्य स्थापित किया है । ड० घूरिये का यह भी मत है. कि “जातियों की अनेकता 
था सम्पृश व्यवस्था का सर्वाद्ग पूर्णता हिन्दुओं के वगगे-विमाजन का स्वभाव तथा उसे तर्कसहित चग्म 


4. 


सीमा तक पहुंचाने को प्रवृत्ति का प्रमाय है जो उनके विश्वास, माहित्य तथा' दर्शन की विशेषता है।! पृ 
उद्ध तत, ० १४७-८ | न 
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इतनी अनस्‍्य ने थी--विशेष रूप से जहाँ तक तीन मुख्य दर्णों का सस्वत्य है । इनकी 
इस नम्यता का लोप कैसे हो गया, यह सर्देव एक ऐसा प्रश्न रहेगा जिसका सही उत्तर 
नहीं दिया जा सकता | हो सकता है विजित दस्थुओझ की प्रतिनिधि होने के कारण 
अथवा किसी शौर कारण से शूद्द जाति के साथ शुरू से ही लगा हुआा हीनता-दोप ही 
इस अनम्यता का मूल कारण रहा हो और वही धीरे-घीरे समुच्ी समाज-व्यवस्था मे 
व्याप्त हो गया हो। यह भी सम्भव हो सकता है कि श्रार्यो के यज्ञ तथा सस्कारो की 
क्रियाओं की विधि को विशेष महत्ता मिलने के कारण ब्राह्मणों के हाथो मे, जो ये कार्य 
सम्पन्त कराते थे, शक्ति केन्द्रित हो गई हो और उन्होने इस शक्ति का प्रयोग अपने 
सामाजिक उत्कर्प के लिए किया हो | यह भी सम्भव है कि सिनार्ट महोदय ने जिन कार्णो 
का उल्लेख किया है उनका भी कुछ हाथ रहा हो, लेकिन यह मान लेना कठिन है कि 
भारतीय समाज की स्थैयं और शान्तिमय स्थिति ने कई पीढियो तक व्यावसायिक परम्परा 
निश्चित कर ली और इस प्रकार आनुवशिकता और उत्तराधिकार के सिद्धान्तो को हृढ 
वनाकर जातियो की वृद्धि में योग दिया ।" हम ऐसा इसलिए कहते है कि ऐसी ही 
स्थिरतामय स्थिति ओ्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व समस्त यूरोप में फैली हुई थी, फिर भी 
वहाँ भारतीय जाति-व्यवस्था की कठोरता के तुल्य सामाजिक व्यवस्था का जन्म नही हुआ। 
ऐसे ही कारणो के श्राघार पर हम इस तक॑ को भी अस्वीकार करने के लिए बाध्य है 
कि सचार के अविकसित साधनों भर जनसाधारण के भ्रज्ञान ने सामाजिक सम्पर्क को 
दु साध्य वनाकर जाति-व्यवस्था की नीच और भी मज़बूत की । उपग्मुक्त तर्को से केवल 
इतना ही स्पष्ट होता है कि जातति-व्यवस्था की कठोरता एक बार आरम्भ होने पर किर्स- 
प्रकार उत्तरोत्तर बढती गई । यह स्पष्ट नही होता कि जाति-व्यवस्था की कठोरता का 
जल्म कैसे हुआ | भ्रस्तु, वर्णा-व्यवस्था के जन्म और विकास के प्रइव को यह कहकर 
छोड देना ही उचित होगा कि यह 'एक अबूक और निष्प्रयोजन पहेली' है । 

६. वर्णा-व्यवस्था के लाभ और उसकी उपलब्धियौँ--वरा-व्यवस्था का सबसे अ्रधिक 
पआ्राणवान्‌ सिद्धान्त, जिसके कारण इसे युक्तियुक्त श्रथवा न्याय्य ठहराया जाता है, श्रम- 
विभाजन का सिद्धान्त है जिससे लोगो की श्राथिक शक्ति तथा कार्य-क्षमता की वृद्धि हुई 
है। प्राय सभी देशो में कभी-त-कभी व्यवसाय सिद्धान्त-रूप में नहीं तो कार्य-रूप में 
अवश्य परम्परागत रहे हे और इसमें श्रनेक लाभ भी थे । ऐसी व्यवस्था में पुत्र स्वभावत- 
व्यवसाय के रहस्यो को बडी सरलता से जान लेता था और घर के सुखद वातावरण, 
पिता के वात्सल्ययुक्त सरक्षण में कम-से-कम प्रयास से काये में दक्षता प्राप्त कर लेता 
था। इस वात की महत्ता उस समय विद्येष थी जबकि शिक्षा का कोई व्यवस्थित ढग 
न था और हस्त-लाघव का विशेष मान था। इस प्रकार पिता को बडे सस्ते में एक , 
सहायक प्राप्त हो जात्ता था और पुत्र को बडी सुगमता से जीवन में प्रवेश मिल जाता 
था, क्योकि उसे पैतृक सम्पति के रूप में पिता की कला और ख्याति प्राप्त हो जाती 
थी। कला में शिक्षा से प्राप्त निपुणता का बहुत मूल्य था और कुलागत परम्परा इसमें 
सहायक होती थी । जब तक इस सिद्धान्त का प्रयोग स्वाभाविक और सगत ढंग से- 
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होता रहा इसमें कोई आ्रापत्ति नही की जा सकती थी । पर ऐसा नही हुआ । कुछ समय 
के पदचात्‌ किसी व्यक्ति का दूसरे व्यवसाय का अपनाना असाधारण बात ही नही, 
बरन्‌ दोषपूर्णा तथा दण्डनीय माना जाने लगा । 
व्यावसायिक जातियो की तुलना प्राय यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-सघो 

हैं की जाती है और उनको समान व्यवसायियों के बीच ्रापसी सम्बन्ध स्थापित करने 
का एक लाभप्रद साधन माना जाता है । ये जातियाँ यूरोप के प्राचीन व्यापार-सधो की 
ही तरह अपने सदस्यो के लिए शिकिक्षुओ को शिक्षा देकर, सदस्यो के बीच सदुभाव का 
प्रचार करके भगडो का निबटारा करने के लिए विवाचन-त्यायालयों की व्यवस्था करके 
सदस्यो के पारिश्रमिक तथा लाभ को नियमित करके और कभी-कभी कठिनाई के समय 
उनकी सहायता करके, श्रन्योन्‍्य हितकारिणी समितियों का कार्य किया करती 
थी ।१ “हिन्दुओं के लिए तो उनका जाति-सघठन ही उनका सम्मिलन-केन्द्र है, उनका 
व्यापार-सघ है, हिंतकारिणी समिति है और वही उनकी जन-हितैषी सभा भी है । * 
यूरोपीय व्यापार-सघ कुछ विशेष बातो में जातियो से भिन्‍न हे । सर्वश्रथम, वे स्वेच्छा 
से बनाये गए सघ थे जो कि ये जातियाँ नही है । दूसरे, यद्यपि इन सघो में सदस्यों के 
पुत्रो को शिक्षिक्षु की हैसियत से वहुत लाभ प्राप्त हो जाते थे फिर भी आवश्यक शिक्षा 
प्राप्त बाहरी लोगो को भी प्रवेश मिल जाता था। ऐसा कम-से-कम उस समय तक 
होता रहा जब तक कि ये विगडकर सकीर्ण एकाधिकारी सघो के रूप में परिणत नही 
हो गए । इसके अ्रतिरिक्त इनमें भ्रन्तवंर्गीय विवाह की आज्ञा थी, क्योकि वे इसे विद्युद्ध 
कप से सामाजिक भावना की बात मानते थे । भारतवर्ष मे किसी जाति-विशेष की सद- 
स्पता पूर्णात जन्म पर निर्भर रही है और अन्‍्तर्जातीय विवाह हढता से वर्जित रहे है। 
यूरोपीय व्यापार-सघो के सम्बन्ध में सदस्यों की व्यावसायिक एकता ही वास्तव में उनके 
बीच का यथार्थ वन्‍्धन था और यह एकता ही श्रागे चलकर सामन्‍्तों और राजाओं के 
विरुद्ध उनकी सामूहिक शक्ति का स्रोत सिद्ध हुई । भारत की जातियो की तरह उनकी 
व्यावसायिक एकता आपसी फूट और कमजोरी की प्रतीक नही थी । कुछ लेखको का 
विश्वास है कि यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-सघो की तरह जातियों ने भी सम्मवत 

कला श्रौर उद्योग को प्रश्नय दिया होगा और उनकी उच्तति की होगी और शायद 
“इस व्यवस्था ने शिल्पियो की आश्चर्यजनक यान्त्रिक निपुणाता की वाद्य प्रतिस्पर्धा से 
रक्षा की होगी |! ३ निस्सन्देह, इस विचार में सत्य का अ्रश है, पर यह भी बिलकुल 
सम्भव है कि भारत की वर्तमान शिल्प-कला में जो समयानुकूल परिवर्ततशीलता का 
अभाव श्रथवा साधारणतया विकास के प्रति शैथिल्य दिखाई पड रहा है, जाति-व्यवस्था 
कै ही के कारण है, जिसने अवश्य ही उसकी स्वाभाविक उन्नति में बाधा डाली 
“टोसी | 

एस॒० लो०, विज्ञन ऑफ इण्डिया, ए० २६३ 
देखिए, वाडिया एण्ड जोशी) पूर्व उद्ध त, ए० १२६ । 

« न्यावसायिक सध विस्तृत और विकसित हो सकता है। इसमें कलात्मक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
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इतनी श्रनम्थे न थी--विशेष रूप से जहाँ तक तीन मुख्य वर्णो का सम्बन्ध है। इनकी 
इस नम्यता का लोप कैसे हो गया, यह सदैव एक ऐसा प्रइन रहेगा जिसका सही उत्तर 
नहीं दिया जा सकता । हो सकता है विजित दस्युओ की प्रतिनिधि होने के कारण 
अथवा किसी और कारण से छूद्र जाति के साथ शुरू से ही लगा हुआ हीनता-दोप ही 
इस अनम्यता का मूल कारण रहा हो भौर वही धीरे-धीरे समृची समाज-व्यवस्था में", 
व्याप्त हो गया हो। यह भी सम्भव हो सकता है कि श्रार्यो के यज्ञ नथा सस्कारो की 
क्रियाशो की विधि को विशेष महत्ता मिलने के कारण ब्राह्मणों के हाथो में, जो ये कार्य 
सम्पन्न कराते थे, शक्ति केन्द्रित हो गई हो और उन्होने इस शक्ति का प्रयोग अपने 
सामाजिक उत्कर्ष के लिए किया हो । यह भी सम्भव है कि सिनार्ट महोदय ने जिन कार्णो 
का उल्लेख किया है उनका भी कुछ हाथ रहा हो, लेकिन यह मान लेना कठिन है कि 
भारतीय समाज की स्थैयं श्रौर शान्तिमय स्थिति ने कई पीढियो तक व्यावसायिक परम्परा 
निश्चित कर ली और इस प्रकार भ्रानुवशिकता और उत्तराधिकार के सिद्धान्तो को हृढ 
वनाकर जातियो की वृद्धि में योग दिया ।* हम ऐसा इसलिए कहते हे कि ऐसी ही 
स्थिरतामय स्थिति श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व समस्त यूरोप में फैली हुई थी, फिर भी 
वहाँ भारतीय जाति-व्यवस्था की कठोरता के तुल्य सामाजिक व्यवस्था का जन्म नही हुआ। 
ऐसे ही कारणो के आधार पर हम इस तक को भी अस्वीकार करने के लिए वाघ्य है 
कि सचार के अविकसित साधनों भौर जनसाधारण के भ्जज्ञान ने सामाजिक सम्पर्क को 
ढु साध्य बनाकर जाति-व्यवस्था की नीव श्रौर भी मज़बूत की । उपयुक्त तर्को से केवल 
इतना ही स्पष्ट होता है कि जाति-व्यवस्था की कठोरता एक बार आरम्भ होने पर किर्स- 
प्रकार उत्तरोत्तर बढती गई । यह स्पष्ट नहीं होता कि जाति-व्यवस्था की कठोरता का. 
जन्म कैसे हुआ | भ्रस्तु, वर्शा-व्यवस्था के जन्म श्ौर विकास के प्रइत को यह कहकर 
छोड देना ही उचित होगा कि यह 'एक अचूक और निष्प्रयोजन पहेली” है । 
६, वर्ण-व्यवस्था के ज्ञाभ और उसकी उपल्ब्धियाँ--वरं-व्यवस्था का सबसे श्रधिक 
भाणवान्‌ सिद्धान्त, जिसके कारण इसे युक्तियुक्त श्रथवा न्‍्याय्य ठहराया जाता है, श्रम- 
विभाजन का सिद्धान्त है जिससे लोगो की आधिक शक्तित तथा कार्य-क्षमता की वृद्धि हुईं 
है। प्राय सभी देशो में कभी-न-कभी व्यवसाय सिद्धान्त-रूप में नहीं तो कार्य-रूप में 
अवश्य परम्परागत रहे हे और इसमें अनेक लाभ भी थे । ऐसी व्यवस्था में पुत्र स्वभावत. 
ज्यवसाय के रहस्यो को बडी सरलता से जान लेता था और घर के सुखद वातावरण, 
पिता के वात्सल्ययुक्त सरक्षण में कम-से-कम प्रयास से कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता 
था। इस वात की महत्ता उस समय विशेष थी जबकि शिक्षा का कोई व्यवस्थित ढग 
न था और हस्त-लाधव का विशेष मान था । इस प्रकार पिता को बडे सस्ते में एक 
सहायक भ्राप्त हो जाता था और पुत्र को बडी सुगमता से जीवन में प्रवेश मिल जाता 
था, क्योकि उसे पैतृक सम्पति के रूप में पिता की कला और ख्याति प्राप्त हो जाती 
थी । कला में शिक्षा से प्राप्त निपुणाता का बहुत मूल्य था और कुलागत परम्परा इसमे 
सहायक होती थी। जब तक इस सिद्धान्त का प्रयोग स्वाभाविक और सगत ढग से 
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होता रहा इसमें कोई आपत्ति नही की जा सकती थी । पर ऐसा नही हुआ | कुछ समय 
के पदचात्‌ किसी व्यक्ति का दूसरे व्यवसाय का अ्रपनाना श्रसाधारण बात ही नहीं 
वरन्‌ दोषपूर्ण तथा दण्डन्तीय माना जाते लगा । 
व्यावसायिक जातियो की तुलना प्राय यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-सघो 
के की जाती है और उतको समान व्यवसायियों के वीच श्रापसी सम्बन्ध स्थापित करने 
का एक लाभप्रद साधन माना जाता है। ये जातियाँ यूरोप के प्राचीन व्यापार-सघो की 
ही तरह अपने सदस्यो के लिए शिशिक्षुओं को शिक्षा देकर, सदस्यों के बीच सदुभाव का 
प्रचार करके झगडो का निवटारा करने के लिए विवाचन-न्यायालयो की व्यवस्था करके 
सदस्यो के पारिश्रमिक तथा लाभ को नियमित करके और कभी-कभी कठिनाई के समय 
उनकी सहायता करके, अन्योन्‍्य हितकारिणी समितियों का कार्ये किया करती 
थी ।* “हिन्दुओं के लिए तो उनका जाति-सघठन ही उत्तका सम्मिलन-केल्ध हैँ, उनका 
व्यापार-सघ है, हितकारिणी समिति है और वही उनकी जन-हितैषी सभा भी हैं । * 
यूरोपीय व्यापार-सघ कुछ विशेष बातो में जातियो से भिन्‍न हे । सर्वे्रथम, वे स्वेच्छा 
से बताये गए सघ थे जो कि ये जातियाँ नही हे । दूसरे, यद्यपि इन सर्घों में सदस्यों के 
पुत्रो को शिशिक्षु की हैसियत से वहुत लाभ प्राप्त हो जाते थे फिर भी श्रावश्यक शिक्षा 
प्राप्त बाहरी लोगो को भी प्रवेश मिल जाता था। ऐसा कम-से-कम उस समय तक 
होता रहा जब तक कि ये बिगडकर सकीर्ण एकाधिकारी सधो के रूप मे परिणत नही 
हो गए । इसके भ्रतिरिक्‍त इनमे अन्तर्वर्गीय विवाह की श्राज्ञा थी, क्योकि वे इसे विशुद्ध 
ऊप से सामाजिक भावना की बात मानते थे । भारतवर्ष में किसी जाति-विशेष की सद- 
स्पता पूर्णत जन्म पर निर्भर रही हैं श्रौर अन्तर्जातीय विवाह हृढता से वजित रहे हे । 
यूरोपीय व्यापार-सघो के सम्बन्ध में सदस्यों की व्यावसायिक एकता ही वास्तव में उनके 
वीच का यथार्थ बन्धन था और यह एकता ही आगे चलकर सामन्तो और राजाओं के 
विरुद्ध उनकी सामूहिक शक्ति का स्रोत सिद्ध हुई । भारत की जातियो की तरह उनकी 
व्यावसायिक एकता आपसी फूट और कमजोरी की प्रतीक नही थी । कुंछ लेखकों का 
विश्वास है कि यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-सघो की तरह जातियो ने भी सम्मवत 
कला और उद्योग को प्रश्नय दिया होगा और उनकी उन्नति की होगी श्रौर शायद 
“इस व्यवस्था ने शिल्पियो की आइचर्यजनक यान्त्रिक निपुणाता की वाह्म प्रतिस्पर्धा से 
रक्षा की होगी । $ निस्सन्देह, इस विचार में सत्य का अ्रश है, पर यह भी बिलकुल 
सम्भव हैँ कि भारत की वर्तमान शिल्प-कला में जो समयानुकूल परिवततेनगीलता का 
अभाव अथवा साधारणतया विकास के प्रति शैथिल्य दिखाई पड रहा है, जाति-व्यवस्था 
फोगी वन्धनो ही के कारण है, जिसने अवश्य ही उसकी स्वाभाविक उन्नति में वाघा डाली 
गो ।* 

?, एस० लो०, विजन प्रॉफ इण्डिया, पृ० २६३ 

३. देखिए, वाडिया एण्ट जोशी, पूर्वा उद्धू त, एृ० १२६ । 

४ व्यावसायिक संघ विस्तृत ओर विकसित हो सकता है। इसमें कबात्मक प्रवृत्तियों की श्रभिव्यक्ति 
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जाति-व्यवस्था के पक्ष मे कहा जा सकता है कि श्रार्यों के श्राक्रमरा के समय 
जायद यह भिन्‍त-भिन्‍न जातियो के सहयोग तथा सस्कृतियो की सहकारिता में सहायक 
सिद्ध हुई होगी ।१ 

सम्भवत इस व्यवस्था ने हिन्दु-समाज को स्वय अक्षुण्ण बने रहकर राज- 
नीतिक आक्रमणों के भ्राघातो को सहने की शक्ति भी दी। यह भी कहा जा सकता 
है कि जाति-व्यवस्था ही ने भारतीय समाज को आधारभूत स्थिरता और सन्तोप प्रदान 
किया । श्रभी हाल तक भारत में किसी व्यक्ति का जीवन-पथ और व्यवसाय जन्म से ही 
निश्चित होता था । इससे वह अपने व्यवसाय चुनने की उलमन तथा उद्विग्नता से, जो 
वर्तमान सामाजिक जीवन की विशेषता है, वच जाता था । चूंकि व्यवितयों का व्यवसाय 

जन्म से ही निश्चित हो जाता था, इसलिए वह 'सामाजिक विद्वे ष तथा असफल आका- 

क्षाओ्रो से जनित विप' से भी सुरक्षित रहता था । 
७ जाति-च्यवस्था चर्तेमान रूप में समर्थनीय नहीं --जाति-व्यवस्था की प्रारम्भ में 
चाहे जो भी अ्रच्छाइयाँ रही हो, पर वह अपने वर्तमान रूप में हर प्रकार से निन्‍्दनीय 
है। मनुष्य की कुत्सित धृतंता द्वारा जनित और पोपित यह व्यवस्था प्रगति के मार्ग 
की सबसे बडी वाघा है। वर्तमान समय में तो यह अत्याचार और असहिष्णुता का 
व्यापक साधन वन गई है, * जो सामाजिक तथा राजनीतिक श्रनैक्य और दुर्बलता को 
जन्म देती है। यदि भ्राज भारतीय राष्ट्रीयता को वास्तविक ऐक्य की भावोष्णता से 
रहित भिन्‍न-भिन्‍न श्रगो का अव्यवस्थित सम्रथन कहा जा सकता है तो यह स्मरण रहे 
कि इसके लिए जाति-व्यवस्था ही बहुत हद तक उत्तरदायी है। भारतवर्ष में जाति 
व्यवस्था सुहृढ राष्ट्रीयता के विकास में बाधक रही है, जब कि भ्रन्यत्र एक ही प्रदेश में 
रहने वाली भिन्‍न-भिन्‍न जातियों का निर्बाध मिलन इस विपय मे सहायक ही होता रहा 
हैं। सम्भवत यह एक ऐसी महान्‌ राजनीतिक बाधा है जिसके क्ुप्रभाव से श्राज भी 
भारतीय पीडित है श्रौर जो श्रतीत मे उनकी राजनीतिक दुर्बलता का कारण रही हैं । 





का पूर्ण अवसर रद्दता दै। मध्यकालीन नगरों का जन्म भी इन्द्दी स्धों के कारण हुआ था। जाति एक 
निम्न कोटि की व्यवस्था द्वे । पार्थक्य की भावना से इसकी सख्या में बढ़ती दोती दे । ज्यों-ज्यों इसमें बृद्धि 
दोतो है उसकी अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों के विकास की क्षमता का ही नहीं उनको सुरक्षित रखने की 
ज्ञमता का भो हास होता नाता है ।' रिसले, पूर्व उद्ध त, पृ० २७० 

१ “यर्थ में वर्ण-व्यवस्था न तो श्ार्यो की देन दे और न द्वविशेें की, वरन्‌ इसका आरम्भ समय की 
आवश्यकता के अनुसार किया गया जब अनेक जातियों को एक-दूसरे से मिल-जुलकर रहना पडा । किसी 
जाति-विशेष की सस्क्ृति को रक्षा के लिए (वहुसख्यक आदिनिवासियो के प्र"लित अन्धविश्वासों द्वारा 
जिसके मिट जाने का वहुत भय था ) अपनी जाति और सस्कृति-सन्वन्धी विशेषताओं को कठोर य धर्नों 
द्वारा अलग रखने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था। दुर्भाग्य से इस सामाज्कि व्यवस्था को भवनति 
और मृत्यु से बचाने की यह युक्ति अन्त में विकास के द्वित में बाधक मिद्ध हुई दे ।--एम० राधाकृष्णन, 
इण्धियन फिलामफी, छण्ट १, पृ० ११२-१३ । 

२ किसी मिले अथवा नगर को जनमख्या ऐसे भिन्न-भिन्न देशवासियों की समष्टि है जो न तो एक साथ 
खाएंगे न पिएंगे, झौर न आपस में विवाह ही करेंगे। यह कददना अत्युक्ति न होगा कि भारतवास्ती 


लगमग २००० जातियो-उपजातियों में विभाजित है. जिनमें जोवन-सम्बन्धी आपसी समानता इतनी कम दै 
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उदाहररणार्थ, प्रो० जदुनाथ सरकार की यह स्थापना, कि मराठो की शक्ति का हास 


विद्येप रूप से जातीयता की अस्वस्थ भावना के विकास से हुआ, बहुत-कुछ श्शो में 
सत्य हैँ । ह है 
झ॑ सजातीय विवाह तथा जातियों का अपकर्ष--जाति-व्यवस्था के पक्ष में एक बात 


आय यह कही जाती है कि इसने उच्च वशो की विशुद्धता को अक्षुण्ण रखा है । केवल 

हिन्दू जाति ही नही है जिसने विज्लुद्धता की रक्षा के लिए यह व्यापक युक्ति निकाली हैं, 
पर ससार के किसी भी देश मे सजातीय विवाह के सिद्धान्त को इतनी हृढतां से नहीं 
अपनाया गया जितना कि भारत में ॥ इसके क।रण सदेव सजातीय अ्रभिजनन होता है 
जिससे सम्भवत उच्च-कुलागत मूल ग्रुणों का ह्वास हुआ है । इसके अ्रतिरिक्त अन्त- 
जातीय विवाह न होने से यदि किसी एक जाति में पुरुषो का बाहुलय हो तथा किसी 
दूसरी में स्त्रियो का बाहुलय हो तो स्त्री-प्‌रुषो की सरूया की यह श्रसमानता भी दूर नही 
की जा सकती, क्योकि एक जाति की कमी दूसरी जाति से पूरी नही हो सकती । भारी 
दहेज की कुत्सित सामाजिक प्रथा, और पजाब के कुछ भागो में श्रव भी प्रचलित शिशु- 
हत्या की घृरित प्रथा का कारण भी कुछ हद तक यही ( सजातीय विवाह ) है । 

8. जाति-ब्यवस्था वेयक्तिक रुकान और व्यवसाय के सामव्जस्थ में बाधक है-- 
आधिक उन्नति और समृद्धि के लिए मानव की सहज प्रवृत्ति और उसके व्यवसाय में 
जो सामज्जस्य होना चाहिए उसमें जाति-प्रथा बाधक होती है। यदि केवल जन्म के 
ही आधार पर लोगो की प्रवृत्ति तथा योग्यता का विचार किये बिना ही हम उनको 
हैयक्‌-पृथक्‌ वर्गो में वाँट दें और उन्हे अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने 
का जन्म-सिद्ध भ्रधिकार न दे तो राष्ट्र उन लाभो से वचित रहेगा जो अन्यथा राष्ट्रीय 
सम्पत्ति तथा जन-कल्याण में वृद्धि करते । हम नही जानते कि इस प्रकार लोगो को 
अनुपयुक्त स्थानों पर रखकर अथवा दूसरे शब्दों में सवकों समान अवसर न देकर 
हम उनके आश्िक उद्यम को कितना बडा आघात पहुंचा रहे हे ।* 

३०, पूंजी और श्रम में गतिसत्ता का भ्रभाव--जाति-व्यवस्था पूंजी और श्रम की 
स्वतन्त्र गतिमत्ता में वाधा उपस्थित करती है। व्यवसाय-परिवर्तत तथा स्थान- 
परिवतेन के कठिन होने पर श्रम की गतिमत्ता कम हो जाती है। शिल्प-कला की 
पुरानी व्यवस्था मे शिल्पी स्वयं अपनी ही पूंजी का प्रयोग करता है, इसलिए श्रम 
कि गतिहीनता का अर्थ स्वभावत पूजी की गतिहीनता भी होता हैं। इस प्रकार इस 
व्यवस्था में ऐसे वर्गों की स्थापना हो गई थी जिनमें आपसी प्रतिद्वन्द्रिता के लिए कोई 
अवसर न था। ऐसी स्थिति में किन्‍्ही व्यवसायों में काम करने वालो का बाहुलय 
दिखाई पडता था, जब कि दूसरो में व्यवसायी जाति-भेद की दीवारों के कारण बाह्य 
अतियोगिता से बचकर लाभान्वित होते थे । 

३१. बढ़े पैमाने के साहसोद्यम में जाति-प्रथा बाघक--जाति-व्यवस्था ने कुछ हद 
तक अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगो के विकास को अबरुद्ध किया है! 
.3हले तो किसी विशेष प्रकार के श्रमिको की माँग भोर उसके सम्भरण में तुरन्त समजन 
१. एस० वी० केटकर, इर्डियन इक्कानोंमिक्स। 
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गैता कठिन हैं । दूसरे, जाति-व्यवस्था श्राजकल के बडे पैमाने की उत्पादन-प्रणाली के 
लए आवश्यक श्रम के सूक्ष्म विभाजन की विरोधी है । इन बातो के अ्रतिरिकत जाति- 
मेंद के कारण बुद्धि, शारीरिक श्रम और पूजी को जो प्राय भिन्‍न-भिन्‍न जातियो की 
विशेषताएं होती है, एक स्थान पर एकत्रित करना भी कठिन है ।* प्रत्येक जाति पे 
खाने-पीने, पहनते और रहने के ढग में श्रन्तर होने के कारण उपभोग का स्वरूप भी * 
साम्प्रदायिक तथा स्थानीय हो जाता है। इसलिए अनेक प्रकार की वस्तुओ का 
उत्पादन तो करना पडता हैं परन्तु प्रत्येक वस्तु का उत्पादन [छोटे पैमाने पर ही किया 
जाता है ।* इन बातो के फलस्वरूप देश के इतने विशाल होते हुए भी उत्पादन छोटे 
पैमाने पर ही होता रहा है और बडे पैमाते पर उत्पादन करने में जो बचत होती है 
उससे लाभ नही उठाया जा सका । एक छोटा दोष यह भी हैं कि सामाजिक दृष्टि से 
नीची जातियो की झ्राथिक स्थिति में उन्नति हो जाय तब भी वह सदैव रहन-सहन के 
स्तर में परिलक्षित नहीं होती, क्योकि नीची जातियों के उच्च जातियो में सम्मिलित 
किये जाने की तो कोई सम्भावना होती नहीं श्रौर इसलिए उनके अनुकरण हारा रहत- 
सहन का श्रेष्ठतर स्तर अपनाने का भी अवसर उन्हे नही मिल पाता । 

१२ जातियाँ और श्रम की गरिसा--जाति-व्यवस्था प्राय उच्च वर्गों के लोगों 
में नीच जातियों द्वारा श्रपनाये गए उद्योगो के श्रनुकरण के प्रति अ्ररुचि पैदा कर 
देता हैं । परिणाम यह होता है कि वे वहुघा अपनी आ्राथिक स्थिति में उन्नति नही 
कर पाते और इस प्रकार तथाकथित प्रतिष्ठित व्यवसायों में काम करने वालो के 
बाहुलय से उत्पन्न विषमताएं बढती जाती है । यह सत्य है कि यूरोप में श्रम 
गरिमा के बारे में लोगो मे कोई आरान्त घारणा नही हैं। वे किसी व्यवसाय-विशेष को 
किसी वर्ग-विशेष का एकाधिकार नही मानते, वरन्‌ वे तो लोगो में काम को समान 
और स्वतन्त्र रूप से वितरित करने के पक्षपाती हे । प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की 
स्वतन्त्रता है कि वह अपनी श्राथिक स्थिति की उन्नति के लिए कोई भी व्यवसाय 
अपना ले। उनकी दृष्टि में कोई भी ईमानदारी का व्यवसाय हीन नही है। वहाँ 
अपने परम्परागत व्यवसाय को छोडकर किसी श्रन्य व्यवसाय के भ्रपनाने से न तो कोई 
जातिच्युत होता है और न सामाजिक निन्‍दा का भागी ही। इससे श्रम तथा पूजी 
की गतिमत्ता को प्रोत्साहन मिलता है और श्राथिक स्थिति हढ होती है। जाति-प्रथा 
से एक श्रौर हानि विभिन्‍न जातियों में कृषिक तथा औद्योगिक उत्पादन के विकास के 
कुछ तरीको के विरुद्ध विद्यमान अरुचि भौर पूव॑ग्रहो के कारण होती है। हड्डियों, 
भछलियो तथा विष्ठा का खेती में खाद के रूप में प्रयोग करने में श्रापत्ति इसका एक 
उदाहरण है। छ 
१ भारत में सयुक्त पू'जी वाले बैंकों का आरम्मिक असफलता का एक कारण यह भी था कि बैंक में 


काम करने के लिए एक ही जाति के लोग न मिलते थे | तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार दैंकों के 
कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक था। 


* यह मानना पड़ेगा कि यदि किसी जाति के सदस्यों की सख्या लाखों में हो, मैसी कि कुछ ज्ञश्रियों 


की है मो दश्ण ते में ख्मोते मत्त ज्मी 7 च्याता । 
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१३, जाति-प्रथा समानता के सिद्धान्त की विरोधी है--जाति-व्यवस्था समानता 
के लाभकारी सिद्धान्त को अस्वीकार करती हैं। इससे ऊँची तथा नीची दोनो 
जातियो को हानि पहुंची है। इस भेंद-व्यवस्था ने उच्च वरणों में एक विक्ृत तथा 
निराधार प्रभ्ुुता की भावना को और नीच वर्र्णों में उनके स्वाभिमान के विकास के 

जैलिए घातक मानसिक प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इसका सबसे वडा उदाहरण अचूत 
जाति के लोग है, जो तरह-तरह से निरादुत किये जाते हे, जलालत भुगतते हे और 
अनेक सामाजिक ही नही आथिक कठिनाइयों से भी दवे है ।! इस प्रथा के अभागे 
शिकार, भ्रर्थात्‌ अछूत, दुकानों में घुसने तथा उन सडको पर जहाँ दुकानदार रहते है, 
चलने योग्य न होने के कारण साधारण व्यापारिक आदान-प्रदान में सदा घाटे में रहे 
है। शताब्दियों से प्रचलित सामाजिक बहिष्कार की यह अ्रपमानजनक प्रथा पौरुष, 
स्वातन्ध्य तथा स्वावलम्बत की भावना के विकास में बहुत बडी बाघा रही है।* 
६४. पाश्चात्य सभ्यता का जाति-प्रथा पर प्रभाव--पाइचात्य विचार-घारा के प्रभाव 
तथा सस्‍्यता के श्राधुनिक साधनों (उदाहरणार्थ रेल श्रादि) ने कुछ श्रणो तक जाति- 
भेद की दीवारो को ढाने का प्रयत्न किया है। गाँवो के बाह्य जगत से सम्बन्धित हो 
जाने के कारण तथा व्यापार और नवीन उद्योगो की वृद्धि के कारण अधिकाधिक 
सख्या में लोग श्रपने प्राचीन परम्परागत व्यवसायों को छोडकर नये कारखानो, मिलो 
तथा खानो में काम स्वीकार करके लाभ उठाने लगे है। उच्च जाति के लोग भी आाथिक 
परिस्थिति के दबाव से ऐसे व्यवसायो को स्वीकार करने के लिए वाध्य हो रहे हे, जो 
प्रभी तक समाज में केवल निम्न जाति वालो द्वारा ही अपनाये जाते थे। उदाहरणार्थ, 
अनेक ब्राह्मण श्राज दरजी, व्यापारी तथा दुकानदारी का काम करने लगे है । इसलिए 
अब व्यवसाय सही मानो में जाति का सूचक नही रह गया है। रेल-यात्रा की आव- 
श्यकता ने भी खान-पान तथा व्यक्तिगत व्यवहार-सम्बन्धी निषेधो को शिथिल कर 
दिया है। इस कार्य में पाइचात्य शिक्षा ने, जिसमें ऊँच-नीच के भावो के मिटाने की 
भवृत्ति है, बहुत सहायता पहुंचाई है ।९ 
१. खतन्त्रता श्राप्ति के वाद, विशेषकर नवम्बर सन्‌ १६४६ में भारतीय सविधान बन जाने के वाद, 
परिस्थिति बदल गई है । सविधान के भनुच्छेद १५ (२) के अनुसार कुल, जाति, योनि, जन्मस्थान या 
इनमें से किसी एक या अनेक कारणों से किसी व्यक्ति के दुकानों, आमोद-प्रमोद के स्थानों आदि सें 
जाने या कुएं, तालाब, स्नान-घाट के प्रयोग करने प्रर कोई रोक नहीं है । पिछड़ी जातियाँ अब अपने 
अधिकारों के प्रति जागरूक ह्वो रही है तथा उच्च जातियों का रुख भी बदल रहा है | मविष्य में जाति- 
प्रथा को असमानताएं कम होंगी, ऐसी अंबृत्ति दिखाई देती है । अनुच्छेद (१७) के अनुसार अस्पृश्यता 
का भी बहिष्कार हो चुका है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता पर अमल करने की मनाही दे । 

है मॉरल एण्ड मेटीरियल प्रोग्रेंस रिपोर्ट (१६२३) । ख 
३. अन्य जातियों के साथ सम्पर्क तथा भोजन श्रादि के नियम आलुष्ठानिक दूषण के अधिमानसिक 
सिद्धान्त पर आधारित थे जिसमें चई 'अपवाद भी मान्य थे। मनु के समय से ही यह सर्वमान्य रहा दे 
कि यदि कोर्ट यात्री भूख से मर रह हे तो उसे जाति-भावना का विचार त्याग कर हर प्रकार से भूख 
मिटा लेनी चाहिए । शआ्रधुनिक काल में, विशेषकर जब से रेलों का प्रचार हो गया है, धर्माध्म विचारक 
भाद्मणों ने इस सिद्धान्त को विशेष अनुकूल व्याख्या कर ली दे । उदाहरणाथे, मिठाई, जिनमें कई तरह 


१०० भारतीय प्रर्थशास्त्र 


पाइचात्य शिक्षा और सस्क्ृति, विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों का जीवन, जहाँ 
तीच जाति के लोग उच्च जाति वालो के साथ कन्धे-से-कन्धा रगडते हे, विशाल नगरो 
की स्थापना और इस प्रथा के प्रति अ्रविश्वास श्रादि जातीयता की सकीर्ण भावना 
को मिटा रहे हे । इन कारणो से उच्च वर्ग अपने विशेष अधिकारो के लिए उत्तरोत्तर 
कम बल देने लगा है और निम्न वर्ग उच्च वर्ग की प्रभुता को अकारण ही स्वीकार 
करने के लिए तैयार नही है । देश में श्रव केवल एक ही नियम बिना किसी भेदभाव 
के सब पर लागू है श्रौर राज्य की ओर से भी उच्च वर्ण वालो के भ्रभिमान को न तो 
किसी प्रकार का प्रोत्साहन ही प्राप्त है और न सरकारी नौकरियों में उच्च पदों 
को प्राप्ति में उनके साथ कोई पक्षपात बरता जा रहा है। उलटे निम्न वर्ग के लोगो 
को सरकारी नौकरियो में श्रौरो की भ्रपेक्षा भ्रधिमान्यता (2724०:९०८४) दी जा रही 
है और इस प्रकार एक प्रतिलोम जाति-व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया है। नीची 
जातियाँ अब अपनी पूर्व निर्योग्यताशो को सामृहिक प्रयत्न द्वारा दूर करने में विशेष 
रूप से सचेष्ट हे । हिन्दू भ्लौर मुसलमानों के पारस्परिक तनाव ने सकीर्णे हिन्दुओ में 
भी सामाजिक सुधार और सामाजिक समानता के विचारो के प्रति सहानुभूति जगा दी 
है। ऐसा लोग भ्रनुभव करने लगे हे कि हिन्दुओ का एक जाति के रूप में अस्तित्व 
तभी सम्भव है जब कि वे श्रपना सुधार कर ले, जिसका श्र्थ यह है कि जाति-व्यवस्था 
को नष्ट कर दिया जाय अथवा उसमें ऐसे सुधार कर दिये जायें कि उसका बिलकुल 
खूपान्तर हो जाय ।१ हि 
१९. जाति-ध्यवस्था की शक्ति--यह सब होते हुए भी जाति-व्यवस्था को मृतप्रार्य 
समभता अमात्मक होगा । दुर्भाग्य से समाज पर उसका प्रभ्नाव श्राज भी भरपूर है । 
भारतीय जनता पर जाति का प्रभाव इतना गहन है कि मुसलमान भी इससे भछूते न 
रह सके यद्यपि उनका धर्म इस्लाम सभी श्रनुयायियो में परस्पर पूर्ण समता के भाव 
पर बहुत जोर देता है। हाल की कुछ घटनाओं ने जाति-व्यवस्था के दोपो को और 
की चीजे मिली रहती ६, जो स्टेशन के प्लेटफार्मो पर बेची जाती है, किसी से भी लेकर खाई जा 
सकतो दै । मिठाई बेचने वालों से उनकी जाति-पांति के विषय में स्टेशनों पर, जहां कुछ ही कण 
गाडिया खडो होती है, तीसरे दजे की खिडकियों से पूछताछ नहीं की जा सकती । यहा यह कहावत सही 
5ठती दे कि 'पानी पीकर जाति पूछने से क्‍या ९” इसी सिद्धान्त के अनुसार चतुर लोग भी यह भुला 
देते है कि वरफ भी पानी का ही परिवर्तित रूप दे तथा सोटावाटर भी बोतलों में भरे जाने से पहले 
साध रण पानी ही था, गगा-जल नही। अनेक 'औषधिया ऐसी दे जिनका सम्बन्ध गौ-मास से है, और 
दूसरे देशों से मेंगाये हुए विस्कुट न जाने कितने जातिद्दीन व्यक्तियों द्वारा बनाये गए हे । ऐसे चत्ुर 
च्यक्ति इस समन में कोई पूछता नदी करते कि अशुद्ध होने से बचसे के लिए उनके पछ्चेसी को 


कितनी दूर रदना चाहिए जबकि वे जानते है कि रेलन्यात्रा में १९ घस्टे तक उनसे कन्वे-से-कन्धा मिल 
कर पेठना ही पडता है [--र्मिले, पृष्ठ २७३६-८० । 

१ केश पाठकों को याद होगा कि सन्‌ १६३६ में टा० अस्वेदकर ने अपने अनुयायियो के साथ हिन्दू 
पर्म त्याग कर किसी भी ऐसे घमम को, जो धर्म-परिवर्तित करके आये हुए दरिजर्नों के प्रति समानता का 

व्यवहार करने को तैयार हो, अपनाने की घोषणा करके सनसनी पैदा कर दी थी। उन्हें जाति-प्रथा से 

पौडित हिन्दुत्व के गढ पर चारा ओर से किये गए श्रप्रत्याशित आक्रमण भी याद होगे, जिनके कारण 

कुछ प्रवुद्ध अछूतों ने हिन्दू जाति छोडने का विचार किया था । 


सामाजिक और धार्मिक संस्थाएँ | 


विपम बना दिया हैं। विद्येष रूप से हाल के राजनीतिक सुधारों ने भि 
जातियो के धीच राजनीतिक अधिकारों को हथियाने की प्रवृत्ति को जन्म कर 


मालिन्य और कट्गुता बढाई है । नीची जातियों की जाग्रति की ओर पहले सकेत किक, 
जा चुका है। श्रनेक हृष्टिकोणों से उस जागृति का हम स्वागत करते है पर व्यवहार में 
जदेखा जाता है कि अपनी जाति के प्रति मोह श्रन्य उच्च जातियो के प्रति कट्टर इसा की 
भावना का रूप ले लेता है, और इस प्रकार उच्च जातियो के प्रति अपने पुराने वैमनस्य 
को प्रज्वलित करने में अ्रधिक शक्ति नष्ट की जाती है । लोकतन्‍्त्रीय सुधारो ने जो नये- 
नये अधिकार लोगो को दिये है, उनका दुरुपयोग प्राय. राष्ट्रीय कल्याण की अ्रपेक्षा केवल 
श्रपने ही वर्ग के हित की भावना जगाने में किया जा रहा है । उन जातियो का, जितका 
सगठन अच्छा है ओर जो सुदृढ आात्म-चेतना से सम्पन्न है, राजनीतिक ग्रुटो के रूप में 
प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ अपने से उच्च जांतियो के प्रति 
खुल्लमखुल्ला विरोधी भावनाएँ प्रकट करती हे, पर वे समाज में स्वयं अपने से नीची 
जातियो को समानता प्रदान करने के लिए तैयार नही है। अन्य सामाजिक समानता 
का प्रचार करने वालो की ही तरह ये भी ऊपर से अपने तक तो समानता लाना चाहते है 
पर नीचे वालो को अपनी समानता मे नहीं लाना चाहते। इसमे सन्देह नही कि 
ब्राह्मणों की प्रभुता घट रही है परन्तु ब्राह्मणत्व की भावना अभी विद्यमान है और 
निम्त वर्गो मे भी व्याप्त हो गई है। 
१६. जाति-ब्यवस्था की घुराइयों का उपचार--जब हमारा ध्यान जाति-व्यवस्था के अनेक 
दोषों की ओर जाता है तो हृदय दुखी होकर अ्रनायास ही ऐसे परोपकारी तथा शक्ति- 
शाली राजा के प्रवतरण की कामना करने लगता है जो वर्तमान सामाजिक ढाँचे को 
छिल्त-भिन्‍्त करके नये सिरे से अधिक विचारपूर्ण ढंग से उसका पुननिर्माण करे। 
भारतीय जाति-व्यवस्था को नष्ट करने के लिए फ्रान्स की क्रान्ति से भी बढ़कर व्यापक 
गवितशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक क़ान्ति की आवश्यकता है। ऐसी क्रान्ति 
की सम्भावना के अभाव में जाति-व्यवस्था को मिटाने और निर्दोष बनाने के लिए हमें 
शिक्षा के प्रसार और जन-साधारण की जाग्रति की प्रतीक्षा करनी पडेगी । यह ध्यान 
रहे कि यह जागृति स्त्रियों में विशेष रूप से होनी चाहिए क्योकि उनका अज्ञान और 
रूढिप्रियता उन्हे प्राचीन विधि-निपेधो के पालन में बहुत हृढ बना देती है। इसी प्रकार 
यह भी परम श्रावश्यक है कि यह जागृति गाँवों में भी प्रवेश पाये, क्योकि हमारे देश 
में गाँवों की प्रधानता है और सुधारो का विरोध बहुत अधिक मात्रा में गाँव-वासियों 
की ओर से ही होने की सम्भावना है ।* 

8१७ संयुक्त परिवार-ब्यवस्था--हिन्दू समाज की दूसरी विशेषता श्रविभक्त अथवा 
स्क्त परिवार है। पाइ्चात्य देगो में एक परिवार में प्राय. पत्ति, पत्नी तथा उनके 
छोटे बच्चे ही मम्मिलित रहते हे । परल्तु भारतवर्प में एक परिवार में कभी-कभी तीन- 
तीन पीढियो के लोग, अनेक अन्य सम्बन्धियो के साथ, रहते हुए मिल सकते हे । 


? जाति्धा को मिटाने के विभिन्‍न उपायों के सम्बन्ध में पाठक श्री घूरिये की पूर्व उद्ध त पुस्तक के 
प्‌० (८२-१८६७ देखें । कै रद 
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हिन्दुओं का सग्रुक्त परिवार केवल सम्पत्ति के दृष्टिकोण से ही सयुक्त नही है बरन्‌ 
उनका खान्ा-पीना और पूजापाठ तक सय्र॒ुक्त ढंग से होता है। इतना ही नही विवाह, 
भरण-पोषणा, गोद लेना, उत्तराधिकार तथा पैतृक धन के सम्बन्ध में हिन्दू कानून का 
अधिकार सयुक्त परिवार की सस्था ही है । 
3८. संयुक्त परिवार का उद्भव--समाज-शास्त्र-वेत्ताओ्नो के अनुसार पशु-पालन-काल 
से कृषि-काल तथा औद्योगिक काल तक हुए झाथिक जीवन के विकास-काल में ही 
असयुकत परिवार-प्रणाली का उद्भव खोजा जा सकता है । “जब कि श्राखेट अथवा कन्द- 
मूल का स्थान सुव्यवस्थित कृषि ने ले लिया, उस समय भूमि जोतने, घर बनाने तथा 
पैतृक सम्पत्ति की रक्षा करने के मानव-प्रयत्नों की महत्ता बहुत बढ गई । इस स्थिति 
में पुरुष श्रार्थिक प्रक्रिया का मुख्य श्रग वन गया । इसीलिए इस य्रुग में पितृसत्ता-परि- 
वारो का भ्रस्तित्व दीख पडता हैं ।'१ श्राथिक कारणों के श्रतिरिक्त श्रापस के रिश्ते-नाते 
की प्रबल भावना तथा घामिक ऐक्य श्रादि सव मिलकर परिवार के वृद्ध जनो के प्रति 
श्रद्धा तथा भक्ति की भावना बढाते थे। इस प्रकार सयुक्त परिवार-सस्था एक जटिल 
सामाजिक तथा आशिक व्यवस्था वन गई जिसका कार्य उन बडे-बडे संयुक्त परिवारों 
का श्राध्यात्मिक तथा आधिक कल्याण करना हो गया जिनसे उनका समाज सघटित 
होता था । भारत की पितृसत्तात्मक सयुक्त परिवार-व्यवस्था जो कि श्रार्यो की विजय 
के बाद समूचे देश में फैल गई थी, प्राचीन यूनान और रोम की पेट्रिया पोटेस्टास 
(980778 900९5६25) से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी | उनकी तरह भारत के सयुक्त 
परिवारों में भी सबसे वयोवृद्ध पुरुप-सदस्य को परिवार के कार्यो में सबसे अधिक प्रभुत्व 
प्राप्त था। वह एक प्रकार से परिवार का न्‍्यासधारी समभा जा सकता है जिसका कार्य 
परिवार की सम्पत्ति की देखरेख करना तथा सदस्यो के आ्राष्यात्मिक और आधिक 
कल्याण की दृष्टि से नित्य प्रति के कार्यों का नियन्त्रण करना था । इस दृष्टिकोण से 
परिवार के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करने का उसे पूर्ण अधिकार था । परिवार की 
स्त्रियो की प्रधान एक स्त्री ही होती थी। उसे भी प्रधान पुरुष के समान घर के आथिक 
जीवन के सम्बन्ध में अ्रधिकार प्राप्त थे और वह वबहुधा परिवार के बाह्य मामलो के 
नियन्त्रण में भी अपना पर्याप्त प्रभाव रखती थी, यद्यपि बाह्य मामले प्रधानत वयोवृद्ध 
पुरुष सदस्य के ही अ्रधिकार में रहते थे । प्रत्येक सदस्य की श्राय एकत्रित कर ली जाती 
थी और प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार परिवार के प्रधान द्वारा निकाली तथा खर्च 
की जाती थी। प्रत्येक सदस्य भ्रपनी शक्ति के अनुसार कमाता था और खच्चे के लिए 
उसे आवश्यकतानुसार मिलता था। इस प्रकार सयुक्त परिवार को हम समाजवादी 
आदर के निकटतम पहुंची हुई व्यवस्था कह सकते हे । 

पारिवारिक, धामिक तथा सामाजिक परम्परागत सम्बन्धों के श्रतिरिक्त जीवन 
की आधथिक परिस्थितियों तथा श्रम-व्यवस्था ने भी सदियों तक सग्रुक्त परिवारों के ऐक्य 
और हृढता में सहयोग दिया है | सूचना तथा सचार के साधनों की कमी ने परिवार के 


सभी सदस्यो को एक साथ रहने और मिलकर परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय को करने 


२ ई० आर० ए० सेलिगमैन 'प्रिन्सिपल्स ऑफ इकनों मिक्स”, अध्याय ६! 
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के लिए वाघ्य किया ।* ऐसी परिस्थिति में किसी सदस्य के लिए यह कहना कठिन था 
कि वह परिवार से निकलकर कही वाहर जाता और अपने लिए कोई दूसरा स्वतसत्र 
व्यावसायिक जीवन निर्धारित करता । इस प्रकार लोगो की विशेष भ्रभिरुचि और प्रवृत्ति 
से लाभ उठाने का भी, जो वर्तमान जटिल झा्थिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 
फकोई अवसर न था । 
१६. संयुक्त परिवार-व्यवस्था के लाभ--सयुक्त परिवार के पक्ष में अनेक बाते कही 
जा सकती हे । सर्वप्रथम यह लोगो को बिना किसी हानि की सम्भावना के नि स्वार्थ 
रूप से परिश्रम करता सिखाती है । प्रत्येक को कम-से-कम जीवन-निर्वाह का आइवा- 
सन तो रहता ही है, जो आधिक उन्नति के लिए प्राथमिक महत्त्व की वात है। विना 
माँ-बाप के बालको को संरक्षण प्राप्त रहता है जो अन्यथा जीवन का भार वहन करने 
की सामथ्य प्राप्त करने के पहले दर-दर की ठोकरें खाते फिरें। इसी प्रकार सयुक्त 
परिवार श्रभागी विधवाशो को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण आ्राश्नय प्रदान करता है 
जिनके लिए पुनविवाह द्वारा इस अ्रसहाय दछ्शा से बचने का उपाय साधारणत अस- 
म्भव होता है । इनके कारण सरकार को भी वृद्धो और निधनों के लिए दरिद्वता- 
निवारण तथा वृद्धावस्था-वृत्ति देने के प्रवन्ध करने की आवश्यकता नही रह जाती । 
वृद्ध तथा अ्रशक्तागों को भी, उनकी क्षमता के अनुरूप घर में कार्य वॉटकर घरेलू 
आशिक व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाता है । इसलिए हम कह सकते है कि सपुक्त- 
परिवार में हमें साधारण श्रम-विभाजन के लाभ किसी हृद तक प्राप्त हो जाते है क्योकि 
प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार काम दिया जाता है। गाँवों में किसानो और 
शिल्पियो के व्यवसाय में उनके परिवार की स्त्रियाँ तथा वच्चे भी, पुरुषो की सहायता 
करते हैं। विज्येपषकर फसल के समय जवकि गाँव में किराये के मजदूर नही मिलते, इन 
लोगो की सहायता बडे काम की सिद्ध होती है । हे 
उपभोग के क्षेत्र में मी सयुक्त-परिवार में बहुत वचत हो जाती है और वडे-बडे 
परिवारों का अपेक्षाकृत कम आय में ही सुगमता से काम चल जाता है, क्योकि 
घर में आवश्यक सामान श्रौर चीज़-वस्तु पर दोहरे खर्चे की आवश्यकता नही होती । 
यदि परिवार अलग-अलग रहते तो जितने परिवार हो, घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं 
की सख्या भी उतनी ही होनी जरूरी है। जब तक सयुक्त-परिवार में मेलजोल से 
काम चलता रहता है, उसकी सम्पत्ति का अच्छे-से-अच्छा आर्थिक प्रयोग सम्भव है और 
भूमि के बहुत अधिक उपविभाजन और अपखण्डन से वचा जा सकता है। 
इन आ्िक लाभो के अतिरिक्त सयुक्त-परिवार सदस्यों में ग्रात्मसयम, त्याग, 
$ शाजाकारिता तथा शील आदि ग्रुणो का भी पोषण करता है। 
२० इसकी चुराइयाँ--आज की परिवर्तित परिस्थितियों ने इस प्रथा के मौलिक दोपो 
को उभार दिया है । एक सबसे वडा दोष, जो समाजवाद के अनेक रूपो पर भी लागू 
होता है, प्रयत्न और प्रतिफल के बीच सामञ्जस्य का अभाव है। यह मानव-स्वभाव की 
_विशेषताह कि यदि उसे निश्चित रूप से यह विश्वास हो जाय कि अपने प्रयत्न का पूरा- 
१० बी० जी० भटनागर, 'वेसिस ऑफ इंडियन इकनॉमी? । 
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पूरा फल उसे ही प्राप्त होगा तो वह अपत्ती शक्ति-भर प्रयत्न करने में किचित्‌मात्र भी 
सकोच नहीं करता । सयुक्त-परिवार मे, दुर्भाग्य से, यह श्राइवासन किसी को नहीं 
होता । प्रायः ऐसा देखा गया है कि इस विश्वास के कारण कि परिवार के प्रत्येक 
सदस्य की भ्रावव्यकताग्रो की पूर्ति का प्रबन्ध तो हो ही जायगा, चाहे कोई काम करे 


या न करे, सयुक्त परिवार में श्रनेक आलसी निरुपयोगी लोग पदा हो जाते हे जिनमें& 


न तो स्वाभिमान ही होता है और न उत्तरदायित्व की भावना ही । | 
संगुक्त परिवार का श्राघार समष्टि-हित के लिए व्यक्ति-हित के उत्सगें की 
भावना है। इसलिए कुलपति को कुल के प्रत्येक सदस्य के साधारण-से-साधारण आचार- 
विचार पर नियन्त्रण रखना पडता है | ऐसी स्थिति में परिवार का वातावरण बहुधा 
ऐसे सदस्यो के व्यक्तित्व, साहसिकता तथा उद्योगारम्म-भावना को प्रोत्साहित करने के 
लिए हितकर नही होता जिनका कतंव्य केवल श्राज्ञा पाता और पालन करना हो | 
कुलपति ही इसका श्रपवाद हू । ऐसा होते हुए भी प्राय वह परिवार के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व के विचार से जोखिम वाले कार्यो में हाथ डालने का साहस नही करता, 
यद्यपि श्राज श्राथिक उस्नति के लिए वे इतने श्रावश्यक है । सदस्यो की कुल आय का 
प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोडे-थोड़े मे वेंट-बिखर जाने के कारण पू जी 
एकनञ्रित नही हो सकती और इसीलिए बडे पमाने पर उत्पादन करने का प्रोत्साहन नही 
मिलता । परिवार में पारस्परिक स्नेह की वृद्धि यद्यपि वडी ही प्रिय वस्तु है पर उसके 
फलस्वरूप लोगो में घर पर ही रहने की इच्छा बलवती हो जाती है और इस कारण 
श्रमिको में गतिमत्ता का अभाव बढ जाता है । 
२६ आधुनिक विघटनकारी प्रभाव--आज की परिस्थितियाँ सयुक्त परिवार के अस्तित्व 
के लिए अनुकूल नही हे इसलिए इसके दोषो को उभारकर दिखाया जा रहा है भौर 
विभिन्‍न शर्वितयो के प्रभाव से घीरे-घीरे यह सस्था मिटती जा रही है । पहली बात तो 
यह हैं कि परिवहन तथा सचार साधनों के विकास के कारस प्रत्येक व्यक्ति को नये साह- 
सोद्यम आरम्भ करने का झवसर प्राप्त हो सकता है| परिवार के अधिक साहसोद्यमी 
सदस्य परिवार का मोह छोड नये-नये व्यवसाय आरम्भ कर अपना स्वतन्त्र जीवन-क्रम 
निश्चित करने की प्रेरणा पाते हे । दूसरे, प्राचीन पारिवारिक व्यवसाय के विनष्ट हो 
जाने के कारण बहुत से परिवारों का सयुक्त रूप से रहना असम्भव हो गया है। 
पादचात्य सम्यता की देन के रूप में प्राप्त व्यक्तिवादिता ने भी सयुक्त-परिवार की 
हढता में शैथिल्य उत्पत्न कर दिया है। श्रग्रेज़ी ( सिविस लॉ ) जानपद नियमों के 
व्यवहार ने अ्पने विशेष व्यक्तिवादी भुकाव के कारण सयूक्‍त परिवार-व्यवस्था के 


'ह्वास की गति को बढा दिया हैं। अपने-अपने भ्रस्तित्व के लिए होने वाला संघषं तीब्- . 


तर हो जाने झोर व्यक्तिवादिता की भावना के विकास ने मिलकर इस सस्था को समय 
के अनुपयुक्‍त सिद्ध कर दिया है । अब सयुक्त परिवार में यह घरेलू सुख और शान्ति 
तथा सन्‍्तोष, जो पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना का स्थान पकम्प-व्यक्तिनिष्ठता 
ने ले लिया है जिसके फलस्वरूप सयुक्त परिवारो में असन्तोप फैल गया है और छोटी- 
छोटी वात़तो पर झ्ापस में ऋगडा होता दिखाई पडता है । 


्र ऊ 


छ 
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सयुकत परिवार-सस्था के ह्वास का हम स्वागत करते हे, पर इसका मतलब 
यह नही कि हम पूर्णख्पेण स्वार्थरत, आत्मकेन्द्रित तथा अ्रपने दीन-हीन सम्वन्धियों के 
प्रति सहायता का हाथ न बढाने वाले घोर व्यक्तिवादियो की वृद्धि चाहते है | वाल्छ- 
नीय तो यह है कि एक ओर हम व्यक्तित्व को पूर्णुरूप से संयुक्त परिवार-व्यवस्था में 
ज़मेट जाने से बचाएँ श्र दूसरी श्रोर पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायता की भावना 
को पूर्ण रूप से निजी स्वार्थ में सकुचित होने से बचाएं । स्वार्य-त्याग की श्रावश्यकता 
तो सदा रहेगी ही, पर यह स्वार्थ-त्याग स्वेच्छाजनित होना चाहिए, न कि अनिवार्य । 
२२, उत्तराधिकार ओर दायाधिकार के नियम--सग्रुक्त परिवार-व्यवस्था पर विचार. 
कर लेने के पश्चात्‌ हमारे लिए यह स्वाभाविक होगा कि हम उत्तराधिकार एवं दाया- 
घिकार के तियमो पर विचार करें, जो विशेष रूप से संयुक्त परिवार-परिपाटी पर 
निर्भर हे । सेलियमैन ने ठीक ही कहा है कि “व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था वर्तमान 
आ्थिक जीवन का मूलाधार है ।” श्रौर यह एक दी्घ काल के विकास का परिणाम है 
जिसमें तीन अ्रवस्थान स्पष्ट रूप से गिनाये जा सकते हैँ | पहला अवस्थान तो सामूहिक 
या सामाजिक सम्पत्ति का है। दूसरा श्रहस्तान्तरणीय और सयुक्त परिवार-सम्पत्ति 
का है तथा तीसरा श्रवस्थान व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति का। भारत में हम लोग आज 
भी दूसरे ही अ्रवस्थान में कहे जा सकते हे, यद्यपि तीसरे मे पदार्पण श्रारम्भ हो गया 
है। हिन्दू कानून का आधार अब भी सग्रुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है जब तक कि 
सदस्यों में उसका नियमानुसार बँटवारा न हो जाय ।* 

“१३, सिताक्षर ओर दायसाग प्रणाज्ञी--आ्ररम्भ में पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार 
का स्वरूप समष्टिगत अधिकार जैसा था। सम्पत्ति पर पूरे परिवार का सयुक्त रूप 
से अ्रधिकार साना जाता था, न कि प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक सदस्य का, जैसा कि साभीदारी 
में होता है। उस सम्पत्ति का व्यवस्थापक कुलपति ही होता था जिसके ऊपर किसी 
का नियन्त्रण नहीं होता था। जब तक कि सम्पत्ति के अलग होने की अनुमति नही 

_पी तव तक सम्पत्ति का स्वामित्व और उसकी व्यवस्था में अन्तर करने का कोई 
१ 'श्गलैण्ड में स्वामित्व अधिकार नियम के अधीन ऐकान्तिक स्वतन्त्र तथा अवाव है । भले हो वह 
संयुक्त हो, पर पहला अनुमान इसके विरुद्ध ही होगा । यदि उसमें कोई प्रतिबन्ध है. ते केवल विशेष 
परिस्थिति भ्रौर व्यवस्था के अ्धोन । भारतवर्ष में इसके विपरीत सयुक्त अधिकार ही नियमित रूप से पाया 
जाता दे और किसी भी मामले में जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, सयुक्त खामित्र ही 
भाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास लिजी सम्पत्ति है तो वह दूसरी पीढी में अवश्य सयुक्त 
रूप से अधिक्तत सम्पत्ति हो जायगी । निरपेक्ष अनियत्रित अधिकार, जिसमें स्वामी अपनी सम्पत्ति का 
जो चाहे करे, अपवाद मात्र हे। पिता पुत्र द्वारा, माई-साई द्वारा तथा र्त्रियां अपने उत्तराधिकारियों 

करा सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में नियश्नित है । यदि अर्जित करने वाले के हाथ में सम्पत्ति खतन्त् 

: है तो उसके उत्तराधिकारियों के द्वाथ में जाने पर नियन्त्रित हो जायगी । व्यक्तिगत सम्पत्ति पाम्चात्य देशों 
का नियम है और सम्मिलित स-पत्ति पूर्वीय देशों का । यद्यपि दोनों के वीशव का अन्तर उनमें वैपरीत्य वता 
करके हो व्यक्त किया जा सकता हे, फिर मी यह तो पूर्ण रूप से निश्चित दे कि दोनों का उद्गम एक 
हो ई । भारत में अतीत ओर वर्तमान अ्रविच्छिन्न हे और इ्गलैण्ड में दोनों के वीच वडा व्यवपान हे । 
जिस हेतु द्वारा व्यावहयरिक रुप से वे जुडे हुए है उसके कुछ श्रश ही शेष है? जे० टी० मेन , 'ट्रीटिज 
ऑन हिन्दू लॉ एएड वूसेज', प० 9०५ । 
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अवसर नही आया । कालान्तर में जब सम्पत्ति को अलग करने की वात उठी तब हिन्दू 
विधान के दो प्रमुख भाष्यों मिताक्षर तथा दायभाग में श्रनेक परस्पर-विरोधी सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया गया ।* मिताक्षर विचारधारा के अनुसार पुत्रो का पिता के 
जीवनकाल में पिता के साथ-ही-साथ पारिवारिक सम्पत्ति पर बराबर का श्रधिकार 
होता है श्रोर दायभाग विचारधारा के भ्रनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ही पुत्रो कई 
पारिवारिक सम्पत्ति पर अ्रधिकार होता है। दोनो ही दशाओ में पिता श्रनियन्त्रित 
अबन्धकर्ता होता है। अन्तर केवल स्वामित्व के सम्बन्ध में है। दायभाग प्रणाली में 
पिता अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का एकान्त अ्रधिकारी है और मिताक्षर में पिता 
और पुत्र दोनों ही सयुक्त रूप से अधिकारी होते हे, व्यक्तिगत रूप से नही। इस 
अन्तर ने उत्तराधिकार तथा पारिवारिक विभाजन के अ्रनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया 
है। यदि किसी हिन्दू सबुक्त परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग होना चाहता 
है तो वह हो सकता है, क्योकि परिवार के सदस्य एक साथ रहने के लिए वाघ्य 
नही हैं । दायभाग प्रणाली में पिता और पुत्र के बीच बेटवारा हो सकता है, क्योकि 
दोनो का ही सग्रुक्त रूप से उस सम्पत्ति पर भ्रधिकार है | यदि कभी वेंटवारा हुआ तो 
'पुन्न अपने अधिकार को पूर्णुरूप से मान्य करवा सकता है ।* 

२४ दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत दायाधिकार--अब हम दायाघिकार के नियमो पर 
विचार करेंगे। दायाधिकार का श्रर्थ है मृत्यु के पदचात्‌ स्वामित्व का स्थानान्तरित 
होना ।१ मिताक्षर प्रणाली के मानने वाले संयुक्त परिवारों में दायाधिकार का कोई 
स्थान नही होता, क्योकि किसी सदस्य की मृत्यु के कारण स्वामित्व में कोई परिवर्तक 
ही नही होता तथा सारी सम्पत्ति श्रविभकत बनी रहती है, जब तक कि बेंटवारा न 
किया जाय। मेन ने भी इस बात का सकेत किया हैं कि मिताक्षर प्रणाली में जब तक 
कि परिवार सयुक्त ही रहना चाहे कुलपति की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति पर अ्रधिकार 
परिवार के अन्य सदस्यो को इसलिए प्राप्त हो जाता है कि वे जीवित बचे हुए है न 
कि इसलिए कि वे सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हे। बँटवारा न होने पर दायभाग प्रणाली 
में भी कुलपति की मृत्यु के पश्चात्‌ पारिवारिक व्यवस्था में कोई विश्येष परिवर्तन नही 
होता । हाँ, जब बेंटवारा होता है तब उत्तराधिकार निश्चित करना पडता है। इस 
प्रणाली के मानने वाले परिवारों में जब कोई सदस्य मरता है, तभी उत्तराधिकार का 
१ भारत में उत्तराधिकार के नियम हैं मिताक्षर और दायभाग । पिछला बगाल में प्रचलित है और 
दूमरा भारत के श्रन्य भार्गो में । दोनों में अन्तर इस प्रकार दे कि मिताक्षर विचारधारा में सगे भरता ही 
उत्तराधिकार निश्चित करने का मूलाधार दे और दायभाग विचारधारा में समोत्रता के स्थान पर धार्मिक 
प्रभाव आधार दे जिसका अर्थ उत्तराधिकारी की भन्य लोगो को लाभ पहुँचा सकने की शक्ति है।? डी० पु 
एफ० मुल्ला, 'प्रिंसिपल्स ऑफ हिन्दू लॉ?, पृ० १६ । है 
»  कुंत भारतीय रियासतों में और जमींदारियो में वेंटवारा वर्जित दै.। राज्य-सिद्दासन अथवा सम्पत्ति 


के पुरुष-सदस्य को प्राप्त होती है । ऐसी ही अ्पवाद-रूप स्थितियों में वयोज्येष्ठता का नियम लागू 
ता हे। 


2 चबैय्वारा मृत्यु से सम्बन्धित न्दी हे, यद्यपि प्राय पिता अथवा प्रवन्धक की मृत्यु के पश्चात्‌ दी बेंट- 
वारा होता है. ! 
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प्रश्व उठता है और उस सदस्य का भाग उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है । 
परन्तु उपयु क्त॒ बातो का यह श्रर्थ कदापि न समझना चाहिए कि भारत में 
सभी सम्पत्ति सयुक्त परिवार की ही सम्पत्ति है। व्यक्तिगत सम्पत्ति भी अजित की 
जा सकती है, परन्तु किन परिस्थितियों में कोई सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से श्रजित 
“निजी सम्पत्ति मानी जायगी, इस वात के निर्णय में बहुत कठिनाइयाँ हैँ। अलग से 
अजित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सही अथे में दायाधिकार होगा, जिसके लिए कानूनी 
व्यवस्था श्रावश्यक है । 
२५. दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के नियर्मों का शझ्ार्थिक प्रभाव--दोनो प्रणालियों के 
अन्तर्गत बँटवारे और दायाधिकार का परिणाम पारिवारिक सम्पत्ति का अत्यधिक बँट 
जाना है, क्योकि पुत्र बरावर भाग के अधिकारी होते है और पुत्रियों तथा विधवाओ का 
भी सम्मिलित सम्पत्ति में कुछ सीमा तक हित निहित रहता हैं। सामान्य 
नियम यह है कि एक ही पुरखा के पुत्र-पौत्रादि द्वारा उत्पन्त पुरुष वशजों का, दूसरों 
की अपेक्षा, सम्पत्ति पर श्रधिक अ्रधिकार होता है । सिद्धान्त से न सही, परन्तु व्याव- 
हारिक हष्टिकोर से मुसलमानों के दाय और उत्तराधिकार के नियम बहुत तीमा तक 
हिन्दुओं के नियमों से मिलते-जुलते हे । यद्यपि मुसलमान-परिवार सयुक्त नही माने 
जाते, परन्तु उनमें सथुक्त परिवार का होना असाधारण वात नही है। मुसलमानों में 
पैतृक अथवा निजी श्रजित सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार केवल उसके जीवन- 
छझयन्त ही रहता है ओर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह अधिकार हिन्दू कानून की अपेक्षा 
अधिक विविध प्रकार के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। मुसलमानों में 
सम्पत्ति के विभाजन का आधार केवल वशगत ही नही है, वरन्‌ एक प्रकार से समानता 
भदान करने के विचार पर आधारित है, जिसके कारण वशगत अधिकारो पर आ्राधारित 
नियमों में सशोधन हो गए हे । हिन्दुओ के नियम की ही तरह मुसलमानों में भी 
वयोज्येष्ठता का कोई श्रधिकार नही है और उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे पुरुपो को 
स्त्रियो की अपेक्षा अधिमान्यता प्राप्त है । 
भारत में प्रचलित दाय एवं उत्तराधिकार के नियमों के पक्ष में यह कहा जा 
सकता है कि वयोज्येष्ठता के नियम का अभाव समानता एवम्‌ सबके प्रति न्याय की 
भावना के आदर का सूचक है। इन नियमो का घ्येय. समाज में आर्थिक विषमता को 
कम करने तथा एक प्रभावशाली मध्यवर्ग का विकास करना है। उनका भूमि के 
बेंटवारे का ढग तो कुछ ऐसा लगता है मानों उनका आहाय स्वतस्त्र एव स्वाभिमानी 
कृंपक स्वामियों से सघटित स्थिर ग्राम्य-समाज की स्थापना हो---जो स्वस्थ कृपि-सगठन 
है को आधार-शिला हे भश्लौर जिनसे देश का आर्थिक हित घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 
औद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हे कि समाज मे प्रत्येक सदस्य को 
आरथिक जीवन आरम्भ करने के लिए एक सहारा मिल जाना बड़े लाभ की वात है। 
एक तरह से पैतृक सम्पत्ति की न्यूनता पाने वाले को अपने प्रयत्नो द्वारा सम्पत्ति बढाने 
के लिए वाब्य करती है, ताकि पहले का रहन-सहन का स्तर कायम रखा जा सके ।* 
२. देखिए, पी० बनी, ए रहो अंक इस्डियन इकानोंमिक्स', ए० ४८ । 
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इसके विपरीत भारत में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमो के विरुद्ध भी बहुत- 
सी बाते कही जा सकती है । उनका एक दोप तो यह है कि वे अधिक मात्रा में पूंजी के 
सचय से बाधा डालकर बडे पैमाने पर उत्पादन को हतोत्साहित करते है । जब प्रत्येक 
व्यक्ति का भाग थोडा होता है और सम्पत्ति का समान वितरण होने पर बहुधा ऐसा 
हो होता है, तो बचत बहुत कठिन हो जाती है। परन्तु यह दोप सीमित दायित्व वाली 
सम्मिलित पूजी के आधार पर उद्योगों का संगठन करने से बहुत-कुछ दूर किया जा 
सकता है, क्योकि इस व्यवस्था मे थोडी-धोडी बचत का भी प्रयोग बडे पैमाने से 
उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 

इन नियमो के निर्वाध परिपालन का दूसरा भयानक खतरा यह है कि भूमि 
अत्यधिक छोडे-छोटे दुकडो में विभाजित होकर लाभकर नही रह जाती । मुकहमभेबाजी 
को प्रोत्साहन मिलता है, जो किसानो की दरिद्रता बढाने के लिए बहुत हद तक उत्तर- 
दायी है । 
२६ क्या भारतीयों की आध्यास्सिकता उनकी श्रारथिक अवनति का कारण है -- 
प्राय यह आरोप किया जाता है कि भारतवर्ष मे, 'घर्म लोगो को भौतिक लाभो 
के प्रति उदासीन होने की शिक्षा देता हे और यदि वे हिन्दू है तो हर चीज को घर्मे 
की भ्रभिव्यक्ति-मात्र मानने लगते है ।' भारतीय सभ्यता की विश्येपता है कि व्यक्ति 
श्रनन्‍्त शक्ति का सदा श्रनुभव करता रहे, परन्तु श्राथिक उन्नति के लिए यह आवश्यक 
है कि उसका ध्यान ससार के नइ्वर श्रौर भौतिक पहलू पर भी रहे । भारतीय आध्या- _ 
त्मिकता के अच्छे-बुरे प्रभाव का निर्णाय करने के लिए एक तो यह देखना आवश्यक हैं 
कि भारतीय धर्म और दर्शन कहाँ तक लोगो में ऐसी पारलौकिक दृष्टि को प्रोत्साहन 
देते हे, कि यह बात श्रन्‍्य देशो के धर्म और दर्शन पर फिस ह॒द तक लागू होती है श्नौर 
दूसरे हमे यह भी विचार करना है कि भारतवर्ष में श्राथिक उन्‍्तति का मार्ग भारतीय 
अध्यात्मवाद द्वारा जनता के सम्मुख रखे हुए आदर्श द्वारा किस हद तक भअ्रवरुद्ध 
हुआ है। 
२७ ऐतिहासिक प्रसाण--भारतीय श्रध्यात्मवाद द्वारा जनता मे निराशावादिता तथा 
भौतिक पदार्थों के भ्रति उदासीनता जगाने के दोषारोपरा के विरुद्ध हमे इतिहास में 
अनेक प्रमाण मिलते हे । यदि भारतीयों का ध्यान सदैव परलोक की ही चिन्ता में 
सलग्न रहा होता तो वे इतिहास मे उपनिवेश-स्थापको, विजेताओं तथा बडे-बडे साम्राज्य 
स्थापको के रूप मे क॒दापि प्रसिद्ध न हुए होते | * इस सम्बन्ध में उनकी महत्त्वपूर्ण 
सफलताश्री को किसी ने भी भ्रस्वीकार नही किया है । यद्यपि भारतीयों का घ॒र्म और 
दर्शन में कोई सानी नही था, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी प्रतिभा इन क्षेत्रो 
तक ही सीमित थी । व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी स्वमान्य सफलताएँ इस 
धारणा को, कि भारतीय सदेव घामिक और अधिमानसिक चिन्तना में ही लीन रहते 
थे, असत्य ठहराती हे । भारतीयों ने ही गरिशत-विज्ञान तथा यन्त्र-विज्ञान की नीव 
डाली थी। “उन्होने ही भूमि को नापा, श्राकाश का मानचित्र बनाया, सुर्य तथा अन्य 
१ देखिए, वी० जी० काले, 'इटियन इकनोंमिस्स', साग १, अध्याय ३ । 
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नक्षत्रो के मार्ग-चक्क कटिबन्धों का अन्वेषण किया, भौतिक पदार्थ के तत्त्वो का विश्लेषण 
किया और पशु-पक्षी, वनस्पति तथा बीजो की प्रकृति का श्रध्ययतत किया ( समस्त यूरोप 
मे प्रचलितं गणना के श्रक तथा बीजगरणित और उसका ज्यामिति शास्त्र में प्रयोग 
हिन्दुओं का ही आविष्कार है। इन सबके अतिरिक्त भारतीय हस्तकला की ससार- 
्यापी प्रसिद्धि इस वात का प्रमारा है कि भारतीय श्राध्यात्मिकता ने आशिक क्षेत्र में 
उनके कौशल को विनष्ट नही किया था । यह सत्य है कि भारतीयों ने किसी बडे यन्त्र 
का आविष्कार नही किया । डॉ० राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार इसका कारण 'प्रकृति की 
विशेष कृपा रही है जिसने उन्हे इतनी नदियाँ झशौर वहुतायत से खाद्यान्त प्रदान किया है ।' 
उपयुक्त तथ्य के आधारभूत कारणो के पूरे-पुरे स्पष्टीकरण के लिए यह स्थापना काफी 
नही, पर इस सम्बन्ध में श्रन्य जो दो मत हे उन्हे हम निस्सकोच भाव से अ्रस्वीकार कर 
सकते है--पहला तो यह कि इसका कारण भारतीय मेघा की कोई मौलिक कमी हैं, 
और दूसरा यह कि सासारिक वस्तुओ की वजाय श्राध्यात्मिकता में उनका मन वहुत 
अधिक केन्द्रित रहा है। फिर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यान्त्रिक आविष्कार 
अपेक्षाकृत हाल की ही घटनाएँ है । १८वी शताब्दी तक ती भौतिक सम्यता की कलाओो 
में भारतीय प्रमुख पाश्चात्य देशो से टक्कर लेने में समर्थ थे। इसके वाद ही भारत की 
आधिक प्रगति में शिथिलता आ गई | अत भारतीय श्राध्यात्मिकता को उसका कारण 
ठहराना तर्कंसगत प्रतीत नहीं होता । श्रागे चलकर पता चलेगा कि इस शैथिल्य के अन्य 
अत कारण है जो उपयुक्त कारणों की तुलना में कही अधिक सगत, और विश्वास- 
नीय है । 
रुप. आर्थिक क्रिया-कलाप पर धार्मिक सावना के प्रभाव की अतिशयोक्ति--भारत 
की वर्तमान स्थिति देखने पर पता चलता है कि हिन्दुओं में मारवाडी, जैन और भाटिया 
आदि तथा मुसलमानों में खोजा, बोहरा और मेसन आदि जातियो ने, जो प्राचीन 
धार्मिक परम्पराओं से बहुत प्रभावित मानी जाती है, देश की औद्योगिक व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया है श्लौर पदिचमी उद्योग-व्यवस्था अपनाने में झाइचर्यजनक क्षमता 
दिखाई है । * इसलिए हम कह सकते हे कि हिन्दू या इस्लाम धर्म आशिक प्रगति में 
वाधक नही हुआ है । यदि हम जनसाधारण के मतानुसार इस वात को मान भी ले 
कि भारतीयों की धाभिक प्रवृत्ति प्राय सासारिक कार्य-कलाप के प्रतिकूल रही है, फिर 
भी यह तो स्पष्ट ही है कि यदि आथिक उन्नति के साधन पर्याप्त मात्रा में प्राप्य हो, 
और यदि जनता में उनसे लाभ उठाने के प्रति जन्मजात पश्रयोग्यता या उदासीचता न हो 
तो धर्म के इस कुप्रभाव को भ्रवश्य ही मिठटाया जा सकता है। अग्रेज़ो के भारत में 
> आसमन के पहले से ही जैन, भाटिया श्रादि जातियो मे, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी 
है, साहसोद्यम और व्यापार की सुदृढ परम्परा थी जिनसे उन्हें वडी सहायता मिली है । 
कोई भी धर्म, चाहे वह कितना ही परलोकोन्मुख क्यो न हो, मनुष्य की अपनी झ्ाथिक 
दशा सुधारने की सहज-वृत्ति को हमेशा के लिए दवाएं नहीं रख सकता । श्र्थ की प्ररणा 
_ धर्म की प्रेरणा से किसी तरह कम शक्तिगाली नहीं होती, और हर जगह अपेक्षाकृत / 
१८ देखिए, काले, पूरे उद्ध त्त, भाग १, ए* ४५ । 
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अधिक स्थायी रूप से क्रियाशील होती है। यह बात पूर्व और पश्चिम दोनो के बारे मे 
समान रूप से सत्य है। हाँ, यदि राज्य-व्यवस्था लोगो की निर्माण-अ्रवृत्ति के दमन की 
नीति का अनुसरण करने वाली है तव अवश्य ही साधारण जनता सनन्‍्तोप, शान्ति तथा 
भाग्यवादिता का प्रचार करने वाले धर्म का श्राश्रय लेगी, और उसे अपने चारो भोर के 
श्रप्रिय वातावरण को, जिसका निराकरण करने में वे असमर्थ हे, मुलाने वाली पीडाः 
माशक, श्रौषधि समभेगी । जब आ्राथिक स्थिति को सक्रिय प्रयत्नों द्वारा परिवर्तित करने 
का सुअवसर प्राप्त हो, तब निष्क्रितता की भावना तथा ऐसी घामिक भावना, जो सासा 
रिक सुख की सिद्धि में बाधक हो, केवल दिखावा-मात्र रह जाती है । धर्म और कम में 
प्रन्तर आा जाता है, और लोग घर्म-ग्रन्थो के प्रति वाह्य सम्मान प्रदर्शित करते हुए 
प्रपने जीवन को भिन्‍न मानदण्डो के श्राघार पर नियमित करते है। अथवा घामिक 
आ्राचार कुछ कर्मकाण्डो श्रौर पुजा-पाठ श्रादि के नियमों के श्रद्धामय परिपालन तक ही 
सीमित रह जाता है जिनका धनोपार्जन-कार्यों से कोई विरोध नही है । इन विपमताओ 
का कारण यह है कि परम्परागत विश्वासो की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ सगति 
नही बैठती । घामिक भावना का पुत्र धीरे-धीरे विवेकपूर्ण सश्लेपण होता है और उसमे 
ऐसे नवीन विचारों का समावेश हो जाता है जो विश्वास शोर व्यवहार के बीच की 
खाई को पाट देते हे । विभिन्‍न प्रकार के कार्यो के महत्त्व का ऐसा समजन हो जाता है 
कि सासारिक क्रिया-कलाप अपने में ही पापमय या श्रकारथ नही माना जाता । अब तो 
सासारिक कार्यों में सक्रिय रूप से प्रवृत्त होने का प्रचार किया जा रहा है न कि वीतराग 
होकर उनसे दूर भागने का । साथ ही सासारिक और आध्यात्मिक क्रियाञ्रो के एक-दूसरे 
से पृथक्‌ होने को भी श्रस्वीकार किया जा रहा है । ऐंहिक सुखो की साघना भौर श्राध्या- 
त्मिक लक्ष्य की उपलब्धि में कोई पारस्परिक असगति है, यह वात नही मानी जाती । 
इसलिए इन दोनो श्रादर्शो की समस्वय भी व्यक्ति-जीवन का उह्दँ श्य बन सकता है । वर्ते- 
मान युग के मसीही-घर्मावलम्बी बाइबिल में दी हुई इस चेतावनी को, कि धनी व्यक्ति 
केवल घनवान होने के कारण श्राध्यात्मिक उन्‍नति नही कर सकते, अ्रक्षरश सत्य नही 
भानते । * झाजकल का मसीही धर्म-ग्रुरु इस बात को मानने में कोई आपत्ति नही करेगा 
कि कैडबरी जैसे व्यापारी को भी स्वगें में स्थान पाने का उतना ही अवसर है जितना 
किसी श्रौर को । भौतिक सम्पत्ति अपने-आपमें कोई बुरी वस्तु नहीं है । ईमानदारी से 
अजित सम्पति का कारण समाज की कोई ऐसी सेवा है जिसके लिए समाज ने धन देना 
आवध्यक समझा है । इस प्रकार घनोपारजन और धन-व्यय का उ् श्य श्र परिणाम 
परोपकारिक हो सकते हूं । 

२६ भाग्यवादिता अतीत की अशान्त राजनीतिक परिस्थितियों की देन है--हमारा 
यह हढ विश्वास है कि भारतीयों की भाग्यवादिता और पारलौकिकता, जो जीवन के प्रति 
भारतीय दृष्टिकोण की विशेषता तथा उनकी भौतिक उन्नति की बाघाएँ रही है, भारत 
में अग्रेज़ो के श्रागमन के पहले की श्रव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थितियों की देन है 





” ? नकेतनी कठिनाई से थे, जिनके पास घन है, खर्ग में पहुँच सकेंगे । किसी धनाढ्य के स्वर्ग जाने की 


अपेक्षा सुई की आंख में से इोकर ऊंट का निकल जाना सरल दै ।? वाइबिल, मार्क, १०, २३! 


सामाजिक और धार्भिक सस्थाएँ १११ 


जसने भारतीयों की अर्थ-प्रेरणा की सहज गति को भग कर दिया। भारत में श्रग्नेजी 
एज्य की स्थापना के पहले के युग मे, जब ज्ञासक प्राय रक्षक न होकर भक्षक होते थे 
शरैर जब प्रजा को क्षरणा-भर में ही अपनी वरसो की मेहनत की कमाई के किसी नृशस 
ग्सक अ्रथवा दैवयोग से आये हुए आक्रमणकारी द्वारा लुट जाने का भय सर्देव लगा 
हहता था, परिश्रम से घनोपारजन करने तथा उसके सचय की प्रे रणा का क्षीण हो जाना 
प्रवद्यम्भावी था । ऐसी स्थिति में लोगो के मन से आशा और महत्त्वाकाक्षा का लोप 
गेना तथा भाग्यवादिता की भावना का हृढ होना स्वाभाविक ही था । 
६०. परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकृत्ष धर्म के पुनराख्यान का क्रम --देश में शान्ति 
की स्थापना के बाद से पाश्चात्य विज्ञान और पाइ्चात्य विचारधारा के प्रभावों के 
फ़ारण धर्म की व्याख्या पाइचात्य ढंग पर की जाने लगी है, और निष्क्रिय होकर सब- 
रुछ सहने के स्थान पर सोहं श्य काये में प्रवृत्त होने की शिक्षा दी जाने लगी है ।" दूसरे 
शब्दों में इसका श्रर्थ यह है कि लोगो की धामिक भावता उनकी आर्थिक स्थिति का 
फल है, न कि कारण । जैसे-जैसे आशिक स्थिति अनुकूल होती जाती है वैसे-वैसे भाग्य- 
वादी घारणाएँ मिटती जाती हे और आशावादी दृष्टिकोण उनका स्थान ले लेता है । 
हिन्दू धर्म को आाथिक उत्नति की प्रगति का स्थायी बाघक मानना गलत है, क्योकि 
यह धर्म ऐसा नही जो हमेशा एक बेंघी-पिटी लीक पर चलता रहे और सदा के लिए 
स्थिर हो । उसकी रूपरेखा में भोतिक परिस्थितियों की उन्नति की आज्ञा और समया- 
हा विचारो के विकास से सामंजस्थ रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन हो रहे 
हैं !९ शताब्दियो तक शक्तिणाली आक़मणों को वार-बार सहने के पण्चात्‌ भी हिन्दू 
धर्म झ्राज तक जो जीवित बच गया है उसका रहस्य है भारतीय सम्यता की नम्य एवं 
परिवर्तंतशील रूढिवादिता । वर्तमान परिस्थितियों में भी वह श्रपती अनुकूल-शक्ति 
को बनाए रखेगा, इसमें सन्‍्देह करने का कोई कारण नही है ! पुरातन काया में नये 
प्राण डालना, प्राचीन ग्रन्थों का नवीन अर्थ लगाना, अन्य घर्मो की श्रपेक्षा हिन्दू धर्म में 
कही भ्रधिक सरल है । सहानुमूतिहीत समालोचको ने इस गुण के कारण हिल्दू धर्म को 


१. भारत में श्स पुनराख्यान-क्रम के उदाहरण के तौर पर हम राधाक्ृष्णन्‌ की 'डडियन फिलॉसफी? 
भाग १, (सस्करण २, १६२६) से निम्न उद्धरण देते हैं : 

इस धारणा के आधार पर कि हमारी आत्मा संतार-भर की झआात्माओं से वढकर दे, मुक्तित- 
प्राप्ति के प्रयत्न आत्मा के सच्चे शील कौ अभिव्यक्ति नहीं है । उपनिषद्‌ हमें निष्काम कर्तव्य की शिक्षा 
देते हैँ ।? (पृष्ठ २१६) 

'जीवन के प्रति छम्म विरक्ति-मावना, जो नीवन को खप्न मानती है और ससार को माया-बजाल 
सममती दे, उपनिपदों की शिक्षा के विरुद्ध दै। 'सासारिक जीवन में एक खस्य आनन्द सर्वत्र व्याप्त है 
विराग का दर्शन, विरक्तिपूर्ण आचार-सह्दिता, ससार के प्रति खिन्‍न उदासीनता का भाव विश्व के स्नष्ठ 
का अपमान दे और अपने तथा सतार के प्रति, जिसका हम पर अधिकार हे, पाप-कर्म दे । उपनिषद 
देवताश्रों में विश्वात रखते दें और इसी प्रकार स्तार में भी विश्वास रखते है ।? (० २१४) 

२. “विश्वास अथवा व्यवहार किसी भी इष्टिसे एक्स, जड तथा अपरिवितेनशील हिन्दू-धर्म जैसी कोई वस्तु 
नहीं रही है। हिन्दू-धर्म एक गतिमान व्यवस्था है, न कि स्फि,, वह प्रक्रिया है, परिणाम नहीं, एक 
वर्षमान परमपरा है, न कि जड अभिव्यवितः--राषाकृष्णनू, द हिन्दू व्यू ऑफ़ लाइफ, एृ० १२६ 


११२ भारतीय भश्र्थेशास्त्र 


रझूपरेखाहीन भौर निश्चित सिद्धान्तो में व्यक्त किये जाने के श्रयोग्य बताया है और 
इसलिए ही वायु के समान अमेद्य तथा पकड में न झाने वाला' कहा है। पर यह 
झुण ही इसकी शक्ति है, जिसने इसे अपने-झ्रापको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप 
ढालने की क्षमता प्रदान की है। अत यह धर्म ससार से विरत करने के दोषारोपणा को 
सहज ही असत्य सिद्ध कर सकता है, क्योकि ठीक प्रकार से समझा जाय तो उसमें यहे 
दोष है ही नही । वास्तव में यह धर्म अपने भ्रनुयायियों से केवल स्वार्थपरता त्यागने को 
कहता हैँ, न कि ससार के सव लगाव | वह ससार से पिंड छडाने के लिए नही कहता, 
वरन्‌ उसमे उचित रीति से रहने की सीख देता हैं । तिलक की अमरक्ृति 'गीता रहस्य 
का मुख्य आशय यही है कि भगवद्गीता, जो कि हिल्दू धर्म का मुख्य सन्देश है, वैराग्य 
के स्थान पर कर्मण्य जीवन को पसन्द करती है और निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देकर 
आध्यात्मिक और सासारिक जीवन से समन्वय लाने का प्रयत्न करती हैं। बहुघा यह 
कहते सुना जाता है कि हिन्दू धर्म द्वारा प्रतिपादित कर्म-सिद्धान्त भारतीयों की निराशा- 
वादिता का मूल कारण है, क्योकि यह सिद्धान्त हमें इस बात की दिक्षा देता है कि 
वैराग्य और त्याग ही वे साधन हे जो चार-वार के पुनर्जन्म से किसी व्यक्ति की रक्षा 
कर सकते हे । इस सिद्धान्त की एक नितान्त भिन्‍त व्याख्या की जा सकती है कि कमें 
भ्रवरोध उपस्थित करने के स्थान पर कार में प्रवृत्त करने का शक्तिशाली प्रेरक हो 
सकता है, क्योकि कर्मं-सिद्धान्त के भ्रनुसार मनुष्य ही अपना भाग्य-विधायक हैं, 
कोई अहष्ट शक्ति नही । 

दिलचल्पी की वात यह है कि इस्लाम धर्म के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो में भी कुर्सी 
इसी ढंग के परिवतंन हो रहे है । उदाहरणाथे इस्लाम घर्म-शास्त्रों के अनुसार कोई 
मुसलमान न तो व्याज ले सकता हैं और न दे सकता है । इसलिए इस मत के अनुसार 
यह विवाद का विपय हैं कि कोई मुसलमान किसी सहकारी समिति का सदस्य हो 
सकता हूँ श्रथवा नही, क्योंकि समिति ब्याज लेती है । यह भी सर्वविदित है कि मुसल- 
मानो का व्याज का लाखो रुपया डाकखाने के सेविंग बेक खाते में पडा रहता हैं भौर 
उसको कोई माँग नही करता । इत कारणो से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है 
कि कुरान की प्रासगिक श्रायतो की व्याख्या इस ढंग से की जाय कि ब्याज के प्रत्येक 
रूप के स्थान पर केवल सूदखोरी का ही निषेध हो ।* 
३३ भारतीय निराशावादिता के (घमम के अतिरिक्त) अन्य कारण--अनेक निरीक्षको 
ने निराशावादिता और दीनतापुर्णं विपाद को भारतीय मनोवृत्ति की विशेषता के रूप में 
देखा है। उसे सबविस्तार समझने के लिए धर्म और दर्शन के अतिरिक्त झ्नन्य कारणों 
का जानना मी श्रत्वन्त श्रावश्यक है। श्रनेक शताब्दियो की विदेशी प्रभ्रुता और कुशासन मि 
के अवसादमय प्रभाव का पहले वर्णोत्र किया जा चुका है। प्रकृति द्वारा किये गए 
विनाश को भी इन कारण्ो की सूची में जोड लेता आवश्यक है । भारत की जलवायु का 
प्रभाव, विशेषकर गरम झर तर जलवायु वाले भागों में, मनुष्य को श्रशक्त कर 
देता है जिससे कर्क रेखाओं के बीच फैलने वाली प्लेग और हुकवमं श्रादि वीमारियाँ 
१ देखिए, डालिग, 'रटीकम लोक्बिटए, पृ० ३६७-इ६८। 
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उनमे जोरो से फैलती है । इनमें से हुकवर्म भ्रादि कुछ वीमारियाँ ऐसी है कि वे घातक न 
होते हुए भी प्राण-शक्ति को इतना क्षीण कर देती हैं कि वीमार का मत सदा के लिए 
, उंचट जाता है और जीवन के प्रति आज्ञा-आकाक्षामय हृष्टिकोर असम्भव हो जाता है ।* 
रस प्रकार उनकी निराशावादिता के मूल में शारीरिक कारण भी है जिसको नगण्य न 
शैसममना चाहिए। और फिर अनिश्चित मानसून हवाओो पर निर्मर भारत जैसे कृषि- 
प्रधान देश में हमें दुर्भिक्त आदि विपदाओं के प्रभाव का भी विचार करना चाहिए, 
जिनके निराकरण के लिए प्राचीन काल में दुभिक्ष-जीमा और सहायता आदि साधन 
उपलब्ध नही थे जैसे कि अब हे ! इस वारम्वार के दैवी प्रकोप के समक्ष लोगो की एकान्त 
अ्रसहायता ने उनके मन में अवश्य ही निराशाचादी और भाग्यवादी भावनाओं को जन्म 
दिया होगा । दु्िक्ष और बीमारियाँ, जिनका प्रकोप बहुधा भारत में होता है, भारतीयो 
में व्याप्त भ्रवसाद्ध या खिन्‍नता के कारण रहे है । दूसरा महान्‌ कारण विभिन्‍न जातियो 
हारा विभक्‍त समाज में निम्न जातियो की निर्योग्यताएँ थी जिनके फलस्वरूप अन्य 
जातियो से सम्पर्क रखने भ्रथवा श्राथिक उन्वति करने में हमेशा उनका मार्गावरोघध हुआ 
और वे सदा दास बने रहने के लिए बाध्य हुए । 
परिचम यूरोप में भी जन-साधारण में आशावादिता और कमंप्यत्ता की भावना 
की परिव्याप्ति भ्रभी हाल की ही बात है। वर्तमान वैज्ञानिक युग के पहले दुर्भिक्ष तथा 
प्लेग और महामारी आदि बीमारियाँ देवी प्रकोप समझी जाती थी और निर्बल मनुष्यो 
द्वारा उत्तके विरोध की चेष्टा निष्प्रयोजन मानी जाती थी। इस प्रकार पूर्वी भाग्य- 
एक समय यूरोप की जनता में भी प्रचलित थी। यूरोप में श्रसहायता और 
भाग्यवादिता की भावना का लोप इसलिए हो गया है कि विज्ञान के बहुमुखी विकास 
नें औपधियो, यातायात आदि की उन्नति में बडी सहायता पहुचाई है, और मनुष्य अब 
प्रकृति पर अपनी विजय की उत्तरोत्तर वृद्धि की भावना से अनुप्रारितत हो रहा है। अब 
तेक जो विजय प्राप्त कर ली है उसके कारण वह समभने लगा है कि उसके दु खोका 
सतत अयत्नो द्वारा निवारण सम्भव है | लोगो की भावनाओं में इस प्रकार का परि- 
वर्तन भारत में भी आरम्भ हो गया है । हम आशा करते हे कि शिक्षा के प्रसार, व्याव- 
हारिक विज्ञान के विकास और राष्ट्रीय आथिक उन्नति की नीति के सतत परिपालन से 
भारतीयों की निराशावादिता के वर्तमान कारण दूर हो जायेंगे और उनकी आध्िक 
उन्नति के प्रमुख बाघको में उसकी ग्रितती नहीं की जाया करेगी । 


इक कल जय मल 
१ देखिए, रोनाल्‍डणे, इंडिया, ए द्ड्स आइए च्यू', अध्याय २२। 


श्रध्याय ५ २ 
भारत में आर्थिक संक्रान्ति 


$ इंगलेण्ड की औद्योगिक क्रान्ति--इस श्रध्याय में हम पिछले सौ वर्षों में यहाँ के 
जीवन और श्रम की परिस्थितियों का कायापलट करने वाले श्राथिक विन्यास तथा 
सगठन-सम्बन्धी मूल परिवर्ततों का सिंहावलोकन करेंगे । परिवर्तन करने वाली शक्तियों 
को (प्रशत') एक शब्द “भ्रौद्योगिक-क्रान्ति' द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन शक्तियों 
का स्वरूप भली-भाँति समझने के लिए इगलैण्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति का सक्षिप्त 
इतिहास जान लेना श्रेयस्कर होगा । 

इ गलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति यद्यपि एक प्रकार से अनिष्टकारी कही जा 
सकती है, परच्तु दूसरे हृष्टिकोण से वह उन शक्तियों का परिणाम थी जो लगभग 
दो सौ वर्ष से क्रियाशील थी और जिन्होने १८वी शताव्दी के मध्य में उभरकर 
विस्फोट पैदा किया । इस विस्फोट के फलस्वरूप जो अ्रदूभुत परिवर्तन हुए 'औद्योगिक- 
क्रान्ति! सज्ञा उन्ही से सम्बद्ध है। सर्वप्रथम इगलैण्ड में ही श्रौद्योगिक क्रान्ति के 
प्रारम्भ होने के अनेक कारण थे । सोलहवी और सत्रहवी शताब्दी में भारत के समुद्री" 
भार्गों भौर श्रमेरिका की खोज के कारण हुई जो व्यापारिक क्रान्ति हुई वह इस 
औद्योगिक क्रान्ति की श्रावश्यक भूमिका थी। व्यापारिक क्रान्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के मापदण्ड श्रौर स्वरूप को बदल दिया तथा औद्योगिक क्रान्ति के नये-नये यान्त्रिक 
आविष्कारो से होने वाले विपुल उत्पादन की खपत के लिए ससार-व्यापी मण्डियाँ 
प्रस्तुत की । वारिपज्य-एकाधिकार-सिद्धान्त के कारण, जो पश्चिमी यूरोपीय देशो की 
वारिज्य-नीति की विशेषता थी, सत्रहवी और श्रटरहवी छताब्दी में झाथिक राष्ट्रीयता 
के अनेक युद्ध हुए थे। इन युद्धो के दौर से इगलैण्ड विजयी होकर एक बडी सामुद्विक 
एवम्‌ व्यापारिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ । इसके विपरीत उसके प्रत्तिद्न्दी उद्योग तथा 

अन्य साधनों में शक्तिहीन हो गए। इससे इगलैण्ड की प्रतियोगिता-शक्ति बहुत बढ 
गई। इसके भ्रतिरिक्त इगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति तभी घटित हुई जब इधर भारत 
में अग्नेजी शासन की सुहृढ स्थापना हुईं। भारत की वडी-बडी मण्डियाँ हाथ में श्रा 
जाने के कारण लकाशायर के सूत-उद्योग को नई गति और नई प्रेरणा मिली | 
अन्य अनेक कारणों ने भी इगलैण्ड के इस नये श्रान्दोलन की प्रगति में योग दिया । 
उदाहरणार्थ, इगलैण्ड की द्वीपी स्थिति, आन्तरिक स्वतन्त्र व्यापार की स्थापना तथा 
ससदीय शासन की स्थापना, जिसमें अभिजात-वर्गीय भूमिपतियो का प्रभुत्त था और 
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जनका भुकाव उद्योग तथा व्यापार के प्रति विशेष रूप से था ।*१ 
१, इंगलेण्ड की आओऔद्योगिक क्रान्ति की चार झुख्य बातें--अ्र ग्रेजी श्रौद्योगिक 
ग्न्ति की चार मुख्य बातें थी--(१) कृषि, (२) यातायात, (३) उद्योग, तथा (४) 
)रथिक विचारधारा और नीति में क्रान्ति, जिन्होने परस्पर एक-दूसरे को श्रभावित 
केया । सर्वप्रथम जनसल्या की वृद्धि के कारण श्रधिक श्रन्न की माँग से कृषि के क्षेत्र 
क्रान्ति हुई और मध्यकालीन अपव्ययशील सामान्य कृषि प्रणाली का स्थान भू- 
[ति की नई पद्धति तथा भ्रधिक सक्षम कृषि-पद्धति ने ले लिया। कृषि विज्ञान की 
उन्‍्तति और वैज्ञानिक ढंग की कृषि-व्यवस्था के फलस्वरूप द्वितीय 'परिवेष्टन 
ग़न्दोलन' आरम्भ हुआ श्रौर इससे प्राचीन क्षेत्रपालो का लोप तथा भरूमि-विहीन 
प्रमिको और लगान पर खेती करने वाले एंसे पूजीपति कृषको का उदय हुआ जो इन 
ँ्रमिको को काम देते थे । इस प्रकार से वतंमान तीन विभाजन हो गए--बडे जमीदार, 
"जीपति किसान तथा भूमि-विहीन कृषि श्रमिक । यातायात तथा उद्योग के क्षेत्र मे 
ग़न्ति सचार-साधनों के विकास तथा कारखानो (फैक्ट्री) की स्थापना के रूप में प्रकट 
ई। पहले प्रकार के सुधारो में फाटको से सुरक्षित सडके तथा नौगम्य नहरें तथा कोयला, 
गीेहा और कपडा बुनने के उद्योगों में नये आविष्कार विश्येषकर सूत कातने की मशीन 
स्पिनिंग जैनी), विजली-करवे, तथा भाष के इन्जन आदि हे । दूसरे प्रकार के परिवत्तंनों 
[ बड़े पैमाने का उत्पादन और मानव-श्रम के स्थान पर यन्त्रों के उपयोग का 
हि श्रादि है। १८५२५ के लगभग यातायात और सचार-साधनो में दूसरी क्रान्ति 

, जिसने उपयुक्त समय पर रेल, तार और जहाज़ आदि को जन्म दिया। कपडे के 
गरखानो, कोयले की खानो और लोहे की खानो से आरम्भ होकर धीरे-धीरे 
गैद्योगिक क्रान्ति अन्य चीज़ो के कारखानो मे भी फैली। इसकी प्रगति में सीमित- 
पयित्व वाली जॉयट स्टाक कम्पनियों के सगठन तथा साख और बेकिंग की सुविधाओं 
| बडी सहायता दी । 

इन परिवर्तनों से सहानुभूति रखते हुए एडम स्मिथ और उनके परवर्ती 

[गा की आथिक विचारधारा को भी नई दिशा मिली। नयी विचारधारा सहज 
वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत साहसोद्यम की भावना पर आधारित थी, जो राज्य द्वारा 
ष्ट्र के आाथिक जीवन के विशेष नियमन की प्राचीन प्रथा के विरुद्ध थी । मि० एडम 
स्‍ध्मथ की कृति 'वेल्थ आफ ,नेशन्स' भी अधिकाश में इस प्राचीत प्रथा का सशक्त 
व्दो में तकंपूर्ण प्रतिवाद थी। नवीन आथिक विचारघारा ने “राज्य अनतिपात 
गेति' का आदर्श सामने रखा । आत्यन्तिक 'राज्य अनतिपात-नीति' ने, औद्योगिक 
इन्ति की प्रगति को तो बढाया, पर सक्रान्तिकालीन बुराइयो को भी गह दी और 
निक सामाजिक और आर्थिक दोषों के शमन को जो विश्येपकर औद्योगिक क्रान्ति के 
गररण उत्पन्न हो गए थे बहुत दितो के लिए टाल दिया । 

- श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणास--औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम बड़े ही आइचर्य- 
नक हुए । धन के उत्पादन में बहुत बडी वृद्धि हुई। आन्तरिक और वैदेणिक व्यापार 
: जे० एल० और बी० हेमस्ट, 'द राइज ऑफ माडन इस्टस्ट्रीग, पृ० ६४-६५ । 


११६ भारतीय अधश्ञास्त्र 


का विस्तार हुआ भौर इगलैण्ड के दक्षिणी भाग से लोग वहुत बडी सख्या में उत्तरी 
भाग की शोर गये । जत़्सख्या में भी तेज्जी से वृद्धि हुई। देश की सामाजिक और 
श्राथिक श्रवस्था में मौलिक परिवर्तन हुए, जिनसे सामाजिक श्रौर राजनीतिक ज्क्ति 
का सन्तुलन क्षि तथा उद्योगों के मज़दूरों के विरुद्ध, प्रॉजीपतियो की शोर विशेष भुक 
गया । घरेलू उद्योगो का स्थान बडे पैमाने की फैक्ट्री ने ले लिया जिनमें हजारो की 
संख्या मे मजदूर काम करते थे। इनका पूजीपतियो से स्वामी और मज़दूर के प्राचीन 
सानवीय सम्बन्ध के स्थान पर केवल नकद मजदूरी प्राप्त करने के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई सम्बन्ध न रह गया । पूजी और उत्पादन के साधनों के थोड़े से घनाढूयों के हाथ 
में केन्द्रित हो जाने के कारण मजदूरो|और मालिको के बीच बडा व्यवधान श्रा गया, 
जिससे समाज ऐसे दो वर्गों में विभाजित हो गया जो सदैव के लिए दूसरे के विरोधी 
हो गए । मज़दूरो का भ्ररक्षित और भ्रनिश्चित जीवन जिसमें बेकारी का भय सदा बता 
रहता था, सामाजिक व्यवस्था को श्रस्त-व्यस्त कर देने वाली बार-बार की हडतालें 
और आाथिक सन्तुलन में विध्त डालने वाले सकट--इस नई श्रौद्योगिक व्यवस्था की 
विशेषताएँ हो गई श्रौर देश के समक्ष बडी जटिल आशिक, सामाजिक और राजनीतिक 
समस्याएँ उपस्थित हो गई । 

४. मॉरीसन का वर्गीकरण : नवीन और प्राचीन ढंग के देश--हमें भ्रव यह देखना है 
कि ये परिवर्तंत भारतवर्ष में किस सीमा तक हुए। हम भारत में आ्राथिक सक्रान्ति का 
पर्णान मॉरीसन-कृत ससार के देशो के दो मुख्य वर्गों से प्रारम्भ करेंगे-- (३) वे प्राचीन 
आर्थिक व्यवस्था वाले देश जिनमें अभी झौद्योगिक क्रान्ति नही हुई है । (॥) उस नई 
भ्राथिक पद्धति पर चलने वाले देश जहाँ औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्त हो चुकी है। पहले 
प्रकार के देशो में मिश्र पूर्वीय यूरोप के कुछ देश और भारतवर्ष की गणना भी की जा 
सकती है जिनमें उद्योगो की प्राचीन व्यवस्था वर्तमान परिवर्तनो से श्रप्रभावित चल 
रही है। दूसरे प्रकार के देशो में इग्लेण्ड, फ्रान्स, जम॑नी और समुक्त राज्य भ्रमरीका 
की गणना की जा सकती है जिनमें प्राचीन व्यवस्था का स्थान उत्पादन और वितरण 
की नई रीतियो ने ले लिया है। ये विभाजन केवल कामचलाऊ ढग पर किया गया है, 
केयोकि दोनो प्रकार के देशो के बीच कोई पथक्‌ करने वाली गहरी रेखा नही खीची जा 
सकती । पहले वर्ग के बहुत से देशो में दूसरे वर्ग में परिणत हो जाने के चिह्न स्पष्ट 
दिखाई देने लगे हे ) हम अपने काम के लिए भारतवर्ष श्रौर इस्लेण्ड को विरोधी वग्गे 
के देशो के प्रतिनिधि के रूप में मान लेंगे | अ्रधिकाश में भारतवर्ष श्राज भी प्राचीन वर्ग 
के देशो में ही गिना जाने योग्य है, यद्यपि इसके दूसरे वर्ग में परिणत होने के चिह्न 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे है । इगलैण्ड को अ्रपनी श्रौद्योगिक क्रान्ति पूर्णो करने वाल 
देश कहा जा सकता है जिसने जीवन और श्रम की स्थिति को इतना अधिक परिवर्तित 
कर दिया है जितना किसी भी श्रन्य देश ने नहीं । प्राचीन श्रौद्योगिक व्यवस्था विशेष 
प्राकृतिक परिस्थितियो का परिणाम थी जो किसी-न-किसी समय ससार के प्रत्येक देश 


में वर्तमान थी और जहाँ-जहाँ वैसी परिस्थितियाँ थी वहाँ लगभग एक-सी ही आर्थिक 
व्यवस्था का उदय हुआ था । 
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९. प्राचीन ढंग के देशों की चिशेषताएँ---प्रथम वर्ग के अथवा प्राचीन झाधिक व्यवस्था 
वाले देशो की विशेषताएँ निम्नलिखित हे --(() प्रतियोगिता तथा सविदा की अ्रपेक्षा 
परिप्ठा (६८३८५७) और रीति-रिवाज़ो का प्रभ्न॒त्व। (7) जन-सख्या का छोटे-छोटे वर्गों 
में एृथक्वरण, जैसा कि गाँवो मे पाया जाता है और उनकी झधिक आत्म-निर्भरता जो 
विशेषकर यातायात और सचार-साधनो के दोषपूर्ण होने के कारण है। (प।) भ्रन्‍्य 
व्यवसायो की श्रपेक्षा कृषि का प्राधान्य तथा उसके फलस्वरूप विभिन्‍न व्यवसायो में 
जनसख्या का अ्रसमाव वित्तरण तथा शहरी जनसख्या की श्रपेक्षा ग्रामीण' जन- 
सख्या का प्राधान्य। (ए) मण्डियो के कम विस्तार के कारण श्रम का सीधा-सादा और 
अपूर्ण विभाजन । (५) घरेलू और कुटीर-उद्योगो जैसे छोटी मात्रा में उत्पादन करने 
वाले उद्योग-धन्धे जिनको शिल्पी स्वय चलाता है और इसलिए उसमें थोडी ही पूंजी का 
उपयोग सम्भव है और उसमें मध्यस्थ, व्यवस्थापक या जोखिम उठाने वाला कोई नहीं 
होता। (९॥) द्रव्य पर श्राधारित अर्थ-व्यवस्था का श्रभाव और वस्तु-विनिमय का या 
भाल के बदले माल की प्रत्यक्ष अदल-बदल की व्यवस्था । (४४) अ्रविकसित उघार- 
व्यवस्था और सूदखोरी । 
६. नवीन ढंग के देशो की विशेषताएँ--उपयुक्त विशेषताओरो के विपरीत दूसरे यानी 
नई प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वाले देशो की विशेषताएँ निम्तलिखित,हे -- () सविदा 
की स्वतन्त्रता और निर्बाध प्रतियोगिता । (7) यातायात तथा सचार के विकसित साधनों 
का कारण श्रौद्योगिक ससार के विभिन्‍न भागो का घनिष्ठ रूप से श्रन्योन्याश्रित होना। 
(70) जनसख्या का विभिन्‍न व्यवसायो में अरपेक्षाकत समान वितरण जिसमें कृषि का 
स्थान कोई विशेष महत्ता नही रखता तथा इस कारण से नगर-निवासियों की सख्या 
का ग्राम-निवासियों की सख्या से अधिक होना । (॥४) मक्षीनों के भ्रधिकाधिक प्रयोग 
तथा मण्डियो के विस्तार के फलस्वरूप श्रम का जटिल और पूर्ण विभाजन । (९) 
उद्योगों का बड़े पैमाने पर सगठन, तदर्थ वहुत बडी मात्रा में पूंजी की भ्रावरयकता और 
मिने-चुने साहसोद्यमी व्यक्तियों द्वारा उद्योगो का सचालन, बडे-बडे कारखानो में मज़दूरो 
का वहुत बडी सखर्याः में केन्द्रित होना और पूजीपति तथा मजदूरों के बीच व्यक्तिगत 
सम्बन्ध का लोप । (५१) वस्तु-विनिमय के स्थान पर द्रव्य आधारित अर्थ-व्यवस्था की 
स्थापना । (शा) उधार और बेकिंग की सुविधाश्रो का प्रसार तथा सूदखोरी का लोप । 
भारतवर्ष आर्थिक सक्रान्ति में से गुज़र रहा है, इसलिए उसमें दोनो प्रकार के 
देशो की विद्येपताएँ न्यूनाधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। शताव्दियों से वह विकास 
की विषम अवस्थाओं से शुजर रहा है, क्योकि उसके कुछ भाग यदि आदियुगीन नही तो 
ह मध्यकालीन श्रथे-व्यवस्था वाले तो लगते ही है और कुछ भाग निद्चित रूप से आधुनिक 
लगते हैं जो प्रगतिशील यूरोप के पदिचमी देशो में पाई जाने वाली अर्थ-व्यवस्था को 
पर्णहूप से अपना चूके हे । तात्पर्य यह है कि विकास की प्रवृत्ति ऊपर वशित दूसरे 
प्रकार की व्यवस्था की ओर ही है । 
७. आचीन आर्थिक संगठन : गाँव--जो परिवर्तन भारत में हुआ है उसे ठीक-ठीक 
समभतने के लिए यह आवश्यक है कि भारत के उस प्राचीन श्राथिक सगठत का वर्सान 


श्श्ष भारतीय अर्थशास्त्र 


किया जाय जो नई शक्तियों के प्रभाव से पूर्व देश में विद्यमान था । 

भारत के प्राचीन शझ्राथिक सयठन की प्रमुख विगेपता यह है कि देश गाँवों में 
विभाजित था जहाँ अधिकाश लोग रहते थे और आज भी रहते हे। विविक्त और आत्म- 
निर्भर गाँव ही प्राचीन आथिक सगठन की इकाई थे | भौर झ्राज भी 'उस व्यवस्था के 
लोगों के रहन-सहन झौर काम की स्थिति का श्रध्ययन करने के लिए हमें गाँव में हे 
जाना पडेगा |" 
८ आसों का उद्धव कैसे हुआ और आज भी वे क्यों विद्यमान हैं--गाँव के नाम की 
बस्ती के उद्भव के सम्बन्ध में अनेक परिकल्पनाएँ प्रस्तुत कौ गई है । हो सकता है 
खेती के लिए जगल साफ करने के कठिन काम में एक-दूसरे का सक्रिय सहयोग पाने 
के लिए कोई यायावर जन-जाति या वद्य कही एक जगह स्थायी रूप से बसने के लिए 
वाध्य हुआ हो दूसरा प्रभावशाली कारण जल-प्राप्ति की सुविधा हो सकती है । किसी 
क्षेत्र-विद्येष में सर्वत्र पानी भ्रप्राप्य होने पर बसने के लिए वे स्थान चुने जाते थे जहाँ 
पाती का बाहुलय होता था । लोगो के इस तरह केन्द्रित होने का तीसरा कारण जगली 
पशुओ और झाक्रान्ता कवीलो से अपनी रक्षा करने की श्रावश्यकता हो सकता है। 
भन्‍्य देशो में भारतीय गाँवो के समान वस्तियाँ न हो ऐसा नही है। इगलैण्ड के मध्य- 
कालीन मेवर, जमेनी के मार्क श्रोर रूस के मीर स्पष्ट रूप से ऐसी ही वस्तियाँ हे । 
परन्तु भ्रनेक राजनीतिक परिवततंनों के समक्ष भारतीय ग्राम-व्यवस्था का स्थायित्व 
उसकी भ्रपनी विश्ञेपता है जिसकी ओर विदेशियों का ध्यान विशेष रूप से श्राकषित 
हुआ है। उन्होने उसकी श्रादर्श सरलता भ्रौर सुख-शान्ति की, जिसका कदाचिर्त 
प्राचीन ग्रामीण-समाजो में एकच्छन्न साम्राज्य रहा होगा, भूरि-भूरि प्रशसा की है ।* 

युद्धो और क्रान्तियों से एकदम श्रप्रभावित रहकर गाँव के लोग जीवन व्यतीत 
करते रहे, अत्य कारणो को समझे बिना यह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।? 
उदाहरणाथे भरठारहवी शताब्दी में मुगलो के शासन के छिन्न-भिन्‍न हो जाने के परचात्‌ 
जब सम्पूर्ण देश हत्या, मारकाट और लूटपाट की स्थायी रगशाला बन गया था, यह 
मान लेना कि ग्रामवासी बिना किसी विघ्न-बाधा के शान्तिपुर्वक जीवनयापन करते 
रहे होंगे समीचीन नही प्रतीत होता । झ्राक्षमणों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा का प्रवन्ध 
सामान्यत उन्हे स्वय करना पडता था | हम मान लेते हे कि कभी-कभी वे प्राक्रमणो से 
अपनी रक्षा करने में समय हो जाते थे, पर बहुधा शत्रु प्रधिक शक्तिशाली सिद्ध होते थे 
ओर सफलता से उनका सामना करना भ्रसम्भव था । बलातू, भ्रपहरण लूट-मार स्‍ग्लौर 
१ मॉरीसन, पूर्व उद्धृत, प्ृ० ३४, 
२ सन्‌ १८३० केश्सर चाल्से मेट्काफ के प्राय उद्धत किये जाने वाले विवरण को पाठक याद करें--, 
“गोष के समान छोटी-छोटी स्वायत्त शासन की इकाहया है जह प्रत्येक भावश्यकता की वस्तु उपलब्ध 
है और उनका प्राय बाह्य ससार से सम्बन्ध नद्दी है । ऐसा लगता दे कि जब और कोई व्यवस्था स्थिर न 
रहेगी वे तब भी स्थिर रहेंगे। एक प्ृथक्‌ छोटे राज्य की इकाइयों के रूप में व्यवस्थित गॉव के समाजो का 
ऐक्य उनकी सुख, शान्ति और स्वतन्त्रता का वहुत वड। कारण रहा है !? 


३ ८० एस० भअल्तेकर, 'ए हिस्द्रो आफ विलेज कम्यूनिटीज इन वेस्टने इरिडिया?, पृ० १०५-६ से 
तुलना कीजिए। 
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डाकेजनी आदि विभीषिकाओ ने समय-समय पर उनकी अर्थ-व्यवस्था को जरूर ही 
वेतरह भकभोरा होगा और उनके दुखदायी प्रभावों से निकलकर पुन अपनी सामान्य 
अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया निश्चय ही वडी लम्बी और कष्ट्मय रहती होगी । 
ग्राम-सगठन के सदियों तक अप्रभावित और अपरिवर्तित बने रहने के कुछ ऐसे 
चिरस्थायी कारण ही हो सकते है जो आज भी बने हुए हे जैसे सचार साधनों का 
श्रभाव तथा उसके फलस्वरूप किसी समर्थ केन्द्रीय शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति 
आदि । गाँवों की व्यवस्था में निहित कोई ग्रुण-विश्ेष इसके कारण नही । 
&, ठेठ भारतीय गाँव--ठेठ भारतीय गाँव खेती किये हुए भूमि-खण्डो की समष्ठदि 
होता है--जिसके साथ परती जमीन का कुछ क्षेत्र कभी जुडा रहता है कभी नही । 
उसके केन्द्रीय भाग में रहने के अनेक घर पास-पास बने होते है । गाँव के खेत प्राय: 
वस्ती के चारो ओर समकेद्ध वृत्तो में फेले होते हे। कभी-कभी छोटे-छोटे निवासस्थान 
खेतो पर भी अलग से बने होते है, यद्यपि सुरक्षा के विचार से प्रथवा श्रन्य कारणो 
से प्रायः किसान अपने गाँव के घर में ही रहता है। गाँवों में प्राय, एक बंगिया भी 
होती है और किसी-न-किसी तरह का सरकारी कार्यालय भी, जहाँ पर गाँव के अफसर 
अपने कागज पत्नादि रखते हे और अपना कार्य करते है । 
१०. ग्राम-व्यवस्था : क्ृषक--पग्राम-व्यवस्था का वर्णन करते समय हम भारत में 
गाँवों के दो मुख्य रूपो रैयतवाडी तथा संयुक्त गाँवों के भ्रन्तर को छोड देंगे और 
यहाँ एक सामान्य वर्णात करने का प्रयत्न करेंगे जिसमे दोनो प्रकार के गाँवों में समान 
रूप से पाये जाने वाले लक्षणों का समावेश हो जाय । भ्रत्येक गाँव पूर्णतया आत्म-निर्भर 
आ्राथिक इकाई होता है जिसकी ह॒द में वहाँ की कृपि तथा उद्योग-धन्धो के लिए आवश्यक 
पूजी, श्रमिक तथा कारीगर आदि सभी मिल जाते है । ग्रामवासी तीन वर्सो में विभा- 
जित किये जा सकते है, (7) किसान, (7) गाँव के पदाधिकारी, तथा (77) गाँव के 
शिल्पी और नौकर श्रादि । किसान भू-स्वामी और लगान पर खेती करने वाले दो वर्गों 
में बाँटे जा सकते है । ये ग्राम-समाज के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य होते है । असल 
में, खेती करने वाले चाहे भूमि के स्वामी हो अथवा लगान पर जोतने वाले किसान, 
सभी प्राय छोटे-छोटे खुले हुए खेतो पर खेती करते हे ( जो इगलैण्ड में क्रषि-क्रान्ति के 
पहले के सम्मिलित रूप से जोते जाने वाले परिवेष्टनहीन खेतो का स्मरण दिलाते 
है ) श्रौर श्रम के लिए मुख्यतः अ्रपने और अपने परिवार के लोगो पर ही निर्भर रहते 
है। ये कभी-कभी ही किराये के मज़दूरो की सहायता लेते है । आवश्यक पुजी वे अपनी 
बचत से प्राप्त करते हे भ्रथवा गाँव के जमीदार या अक्सर महाजन से उधार लेते है। 
» वे ही खेती की जोखिम उठाते है तथा अपनी छोटी सी खेती के प्रवन्धक सगठन-कर्तो 
और विज्येपज्ष भी स्वय होते है । वे स्वय ही अपने खेतो में पैदा हुई चीजो को सबसे 
नजदीक के वाजारो में ले जाते है और उसे बेचकर नमक तथा अन्य छोटी-मोटी 
आवश्यक झौर ऐमञ-आराम की वस्तुएं ले आते हे जो प्राय: गाँव में नही मिलती । 
११ (२) गाँव के अधिकारी ( अ्रफसर )--भारत में गाँव शासन-व्यवस्था की इकाई 
रहा है, और अ्रव भी है। प्रत्येक गाँव मे उसके अ्रधिकारी होते है । इन अधिकारियों 


हे. 
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में मुखिया श्रथवा पटेल का स्थान--विशेषकर रैयतवाडी गाँवों में--सबसे श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । यह पद आनुवश्िक होता है । गाँव में ज्ञान्ति स्थापित रखने तथा लगाने 
वसूल करने का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। बवहुघा वह छोटे-मोटे भंगडो का 
फैसला भी करता है। उसके श्रधिकार में 'भूमि' का एक भाग होता है जिसे “वतन, कहते 
है । यह भूमि उसको उसकी सेवाओं के बदले में मिली हुई होती हैं । पटवारी अथवा * 
कुलकर्णी गाँव का दूसरा अधिकारी है जो गाँव से सम्बन्ध रखने वाले जरूरी कागजात 
तथा अन्य लेखा रखता है | गाँवों में चौकीदार होता है जिसे गाँव में हुए श्रपराघों की 
सूचना देनी पडती है | अपराधियो को पकडवाने में वह पुलिस की सहायता करता है। 
गाँव में एक सन्देश-वाहक भी होता है । गाँव के ये पदाधिकारी समष्टि रूप से अलूत' 
भी कहलाते हे । गाँव के श्रन्य सेवको कारीगरो तथा छोटे-मोटे काम करने वालो से, 
जिन्हे 'बलूत' कहते हे, इनका दर्जा भिन्‍न होता है। ग्रामवासियों का एक तीसरा वर्ग 
इन शिल्पियो और सेवको का माना जा सकता है । प्राचीन काल मे बहुत से गाँवो में 
पचायत अश्रर्थात्‌ वयोवृद्धो की एक जमात होती थी जो गाँव-समाज में एका बनाए 
रखने के भ्तिरिक्त कुशल श्रौर मध्यस्थ-न्यायालय का काम भी करते थे, जिसमें किसी 
को कुछ विशेष खर्च नही करना पडता था | 

१२ (३) गाँव के शिल्पी--प्राचीन काल में प्राय प्रत्येक गाँव में समाज के लिए भाव- 
इयक कारीगर--उदाहरणार्थ, बढई, लुहार, कुम्हार, नाई, जो शल्य-कर्म (जर्राही) 
करता था, चमार, धोवी, सुनार, तेली और एक छोटा वनिया आदि रहा करते थे । 
गाँवों में एक-त-एक महात्मा भी हुआ करते थे, वे या तो ज्योतिषी होते थे या पुजारी 
अथवा फकीर | बडे-बडे गाँवों में एक जुलाहा भी हुआ करता है। पर प्रत्येक ग्राम में 
एक महाजन श्रवश्य होता है जो ब्याज पर रुपया देने के साथ ही प्राय श्रन्न का थोक 
व्यापार भी किया करता है। शिल्पी गाँव वालो के सेवक होते हे श्र उनका कार्य 
वश-परम्परा में चलता रहता है । अपने काम से उनकी झ्रामदनी कोई खास नहीं होती । 
उन्हे तो गाँव में रहने के लिए घर दे दिया जाता है श्र वे सभी गाँव वालो की सभी 
आवध्यकताश्ो को पूरा करते हे । गाँव वाले आवद्यक सामान या उसके दाम-भर उन्हे 
दे देते हें। उपयुक्त सेवाओो के लिए उन्हे वापिक पारिश्रमिक या भूमि श्रथवा फसल 
के समय श्रन्त मिल जाया करता हैं । * उन शिल्पियो को, जिनकी सेवाझ की कभी- 
कभी श्रावश्यकता पडती है, जैसे जुलाहे आदि, कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता 
हैं। नियमित रूप से सेवा करने वाले गाँव के वढ़ई को बेलगाडी अ्रथवा कोल्हू बनाने 
के लिए श्रलग से मजदूरी मिलती है। सन्‌ १६०१ की जनगराना के अनुसार भारतीय 
ग्राम्य-जीवन की विशेषता गाँवो में सभी प्रकार के शिल्पियो और सेवको का होना है, 
जिनके कारणा, पाश्चात्य पण्यो जैसे मशीन का बना कपडा-मिट्टी का तेल, छाते इत्यादि 
के गाँवो में श्राने से पहले अभी हाल तक, नमक तथा कुछ अन्य ऐश-आराम की वस्तुओं 
को छोडकर जिन्हे वे गाँव के मेलो अथवा फेरीवालो से खरीद लिया करते थे, गाँव पूर्ण- 
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तया स्वतस्नच और आत्म-निर्भर थे ।' 
१३. गाँवों का अलग-थल्गपन और श्रात्म-निर्भरता--रेलो और सडको के निर्माण 
के पहले, गाँव-वासियों का वाह्म ससार से सम्पर्क नही के बरावर था । कभी-कभी कोई 
व्यक्ति अपनी दस्तकारी की चीजो को बडे-बडे व्यापार-कैन्द्रो मे बेचने के उद्देश्य से जाता 
अथवा कपडे और अन्न के व्यापारी, एक गाँव की कमी पूरी करने के लिए दूसरे गाँव 
की अतिरिक्त उपज ले जाकर बेचा करते थे। वाह्य ससार से सम्पर्क हृट जाने 
के कारण गाँवों के लिए आत्म-निर्भर हो जाना अनिवार्य हो गया । मॉरीसन के कथना- 
नुसार “जव कि जलमार्ग से यातायात असम्भव हो और थल के साधन धीमे और 
अविश्वसनीय हो तो आदान-प्रदान केवल उन्ही वस्तुओ तक सीमित रहता है जो मनुष्यो 
और जाववरो द्वारा लादकर लगाई जा सकती हो ।” १६वीं सदी के आरम्भ में गगा 
और सित्धु नदियों जैसे प्राकृतिक जलपथ भारत में बहुत कम थे श्र सडको की दशा 
ऐसी खराब थी जैसी की पआ्रार्थर यंग द्वारा वर्शित अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में 
इगलैण्ड की सडको की। मुगल शासको द्वारा निमित इनी-गिनी सडको के अतिरिक्त अच्छी 
सडके प्राय थी ही नही और यदि थी भी तो उनकी दशा बहुत अ्सनन्‍्तोपजनक थी 
और उन पर लुठेरे और डाकुओ का आतंक रहता था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सडको 
की उन्नति की श्र कोई ध्यान नही दिया, क्योकि उनका ध्येय तो आय की वृद्धि था, 
शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप देना नही। आन्तरिक व्यापार इसलिए ही विकसित 
परुही हुआ । वाह्मय ससार से पूर्णंतया पृथक हो जाने के कारण गाँवों को अपनी झावश्य- 
कंता-पूर्ति का पूरा प्रवत्ध करना पडा और उन्हे इस वात में आवश्यक शिल्पियों को 
घर और नियमित पारिश्रमिक देकर गाँवो मे रहने के लिए आकर्षित करना पडा। सामा- 
न्‍्यत गाँवों को यातायात के साधनों की कमी के कारण कोई हानि नही उठानी पडी, 
क्योकि उनकी सघटना इस कठिनाई को ध्यान में रखकर हो की गई थी। अकाल के 
सय अवश्य इस अभाव के कारण प्राचुय के क्षेत्र से कमी के क्षेत्र में अन्त का ले जाना 
कठिन हो जाता था और कमी के क्षेत्रों में लोगो की विपदा बहुत ग्रधिक बढ जाती थी। 
यही कारण है कि पडोस के गाँवों में वस्तुओं के मूल्य में इतने आइचयेजनक अन्तर 
पाये जाते थे। ये गाँव इतने निकट होते हुए भी यातायात के साधनों की कमी के 
कारण एक-दूसरे से दूर हुआ करते थे । यदि यह विपत्ति थोडे ही दिनो की होती थी 
तब तो गाँव के अन्न-भण्डार ही उनकी रक्षा में समर्थ होते थे । गाँव के शिल्पियों द्वारा 
वनाये माल का बाजार बहुत सकी था, इसलिए श्रम का अपुर्ण विभाजन ही हो 
ग़ता था। विश्वेपज्ञता के कामो का कोई अवसर ही न था तथा समय और कौशल का 
डेवहुत अपव्यय होता था जिसके कारण ग्रामीण उद्योग-घस्चे वहुत पिछड़ गए ।१ भारतीय 
दस्तकारी की उत्कृष्ट कला-कृतियों की जो अवसर प्रशसा की जाती हैं, उसका श्रेय 
वस्तुत आचीन नागरिक उद्योगो को है, न कि गाँवों में चलाये जाने वाले उद्योगो को । 
3४. व्व्य की अजुपस्थिति आदि--गाँव के जीवन की दूसरी विशेपता, जिस पर जोर 
देने की आवश्यकता है, ०. यकता हैँ, वस्तुओं के क्रय-विक्रयः तथा सेवाओ के पारिश्रमिक के लिए 

१. देखिए, गैडगिल, पूर्व उदूघत, पृ० १९ । 
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बे 


अभी हाल तक द्रव्य का अल्प प्रयोग है। वास्तव में आत्म-निर्भर समाज में जहाँ 
वाहरी दुनिया से विनिमय करने के अवसर बहुत ही कम होते हूँ द्वव्य की झ्रावश्यकता 
प्राय महसूस नही की जाती है ।"* कृषि सबसे श्रधिक महत्त्व का उद्योग होने के 
कारण अनाज ही मूल्य का मापदण्ड था और ग्रामवासियो द्वारा श्रन्य वस्तुओं के साथ 
विनिमय करने में प्रयुक्त होता था । श्रन्न की सर्वत्र माँग थी और विनिमय क्योर्दिं) 
गाँव में ही होते थे इसलिए उसकी दुर्वहतीयता कोई खास वाघा पैदा नही करती थी । 
अन्न के ही समान भूमि की भी गाँव में माँग थी और क्योकि भूमि पर अधिकार होना 
ही लोगो की उच्च सामाजिक स्थिति का द्योतक था इसलिए पटेल आदि महत्त्वशाली 
अधिकारियों को, उनकी सेवाओ के बदले में भ्रूमि दी जाती थी ।* ये सब भुगतान गाँव 
के बडे सूुक्ष और जटिल रिवाज़ो पर आधारित थे जिन्हे सभी खूब श्रच्छी तरह 
सममभते थे । पारिश्रमिक तथा गाँव के श्रन्य श्राथिक सम्बन्धो का नियमन प्रतियोगिता 
के श्राधार पर न होकर प्रचलित रिवाज़ो के श्राधार पर होता था ।* 

श्रम की गतिहीनता और ग्रामवासियो की रूढिवादिता आज की भी श्रपेक्षा 
पहले कही श्रधिक थी, परन्तु उस समय आपसी ऐक्य और सगठन की भावना बहुत 
बलवती थी जिसका अ्व धीरे-धीरे लोप होना बहुत चिन्ता का विषय है। 

उपयुक्त वर्शंन को वतंमान स्थिति का एक सच्चा चित्र न समझ लेना 
चाहिए। देश की भश्रन्य प्राचीन श्राथिक व्यवस्थाओं की तरह गाँव में भी भ्रनेक बडे- 
बडे परिवर्तन हो गये हे जिन्हे हमें कुछ हृद तक आधारभूत परिवर्तन कह सकते हे । 
यह परिवर्तन विशेषकर पिछले सौ वर्षो में होने वाली उधल-पुथल के कारण हुए हे।' 
फिर भी प्राचीन व्यवस्था का स्थान पूर्णा रूप से श्राधुनिक व्यवस्था ने ले लिया है, 
यह कहना ठीक नही होगा । श्राज, इतने परिवतंन होने के बाद भी, ग्राम-व्यवस्था 
में उसकी प्राचीन रूपरेखा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सक्रमणकालीन 
गाँव का विशेष वर्शांव इस श्रध्याय में श्राये चलकर किया जायगा । (सेक्शन २३--२७) 
१९ रीति-रिवाज और परिप्ठा (8८७८०७५)--रानाडे के मत का हम पहले ही निर्देश 
कर चुके हे कि भारतवर्ष में “कुछ गिने-चुने व्यवसायों को छोडकर श्रन्यत्र लोगो में 
न तो स्व॒तन्त्र तथा अश्रसीमित प्रतियोगिता की इच्छा ही है भौर न प्रवृत्ति ही । रीति- 
रिवाज तथा सरकारी नियम प्रतियोगिता से श्रधिक शक्तिशाली हे श्रौर सामाजिक 
स्थिति का सविदा की श्रपेक्षा अधिक निर्णयात्मक प्रभाव है ।”* रीति-रिवाज श्ौर 
१ द्रव्य की कमी का अनुभव विशेषकर सरकार का भूमि का लगान देने में रोकड़ की 'भावश्यकता 
के अनुसार हुआ होगा । उस परिस्थिति में किसान को अपनी उपज का एक भाग बेच देना पढ़ता था 
और इस प्रकार उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति को अपेच्ा होन थी। यातायात कष्टकर भर दुरूद्द होगे, 
के कारण व्यापारी क्रय भौर विक्रय के मूल्य में भ्रधिक भन्‍्तर रखना चाइते थे । कच्चे माल के निर्यात 
का प्रचार न होने के कारण सभी किसान अपनी वस्तुओ का अधिकतम मूल्य पाने के इष्टिकोण से 
आन को शभ्रपेत्षा द्वीनतर दशा में थे । 
? देखिए मॉरीसन, पू्वे उद्धृत, पृ० ४५ । 
३ आगे सेक्शन १५-१८ देखिए । 
४ पृष्ठ ४ देखिए । 
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एरिष्ठा श्र्थात्‌ सामाजिक स्थिति भारतीय सभ्यता के गतिहीन स्वरूप, लोगो की रूढि- 
वादी प्रवृत्ति और विशेषकर प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था या वस्तु-विनिमय से पोषित थे । डॉ० 
कनिघम के अनुसार वस्तु-विनिमय का रीति-रिवाजो से और प्रतियोगिता का द्रव्य से 
सम्बन्ध है। “जब तक वस्तु-विनिमय चलता रहेगा लगान, कर तथा मजदूरी श्रादि 
ड्ै भुगतान का रीति-रिवाजो पर आधारित होना सम्भव है, परन्तु द्रव्य का प्रयोग 
आरम्भ होते ही इन भ्रुगतानो के स्वरूप में परिवर्तत होने लगता है और अन्त में वे 
प्रतियोगिता द्वारा निश्चित होने लगते हे ।” 

; भारतीय जाति-व्यवस्था और संयुक्त परिवार-सस्था के अध्ययन से हमें यह 
तो अन्दाज़ हो ही गया है कि इन सस्थाओो का वैयक्तिक जीवन-क्रम निर्धारित करने 
और उसके सामाजिक और घरेलू सम्बन्धो को निदिचित करने में कितना हाथ रहता 
है। जब तक कि इन सस्थाओ्रो पर व्तमान परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पडा था 
समाज का कोई सदस्य अ्रपना व्यवसाय, अपना रहन-सहन का स्तर, अपना आवास 
आदि स्वय निश्चय करने के लिए स्वतसन्त्र नही था। किसी विशेष जाति में जन्म लेने 
से ही सामाजिक स्थिति, चाहे भ्रच्छी हो श्रथवा ब्रुरी, निश्चित हो जाती थी, जिससे 
छुटकारा असम्भव था। जन्म के सयोग से व्यक्ति अपने-आपको जिस स्थिति में पाता 
था उसके अनुरूप ही उसे अपने आप को ढालना पडता था और विवश होकर अपनी 
परिस्थिति से समझौता करना पडता था। ऐतिहासिक दृष्टि से, रिवाजों ने हर तरह 
के आ्थिक सम्बन्धो के निर्णय में बहुत बडा भाग लिया है। यूरोप में भी श्रौद्योगिक 
कन्ति के पहले व्यापार-सघ-व्यवस्था और मेनर-व्यवस्था (मेनोरियल सिस्टम) के 
बुग में इसका बोलबाला रहा है। श्रभी थोडे ही दिनो से प्रतियोगिता ने रिवाजों का 
स्थान ले लिया है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में बहुत हृद तक लगान, मजदूरी तथा 
मल्य का निर्धारण इसी प्रकार से होता था । 
१६. रिवाज और लगान--अव हम प्राचीन काल के विभिन्‍न आथिक सम्बन्धो पर 
रिवाजो के प्रभाव का विवेचन करेंगे। 

किसानो द्वारा ज़मीदारों को दिया जाने वाला लगान अ्रधिकतर परम्परागत 

रिवाजो के श्रनुसार निर्धारित होता था और पीढी-दर-पीढी चला करता था । कुछ 
विशेष परिस्थितियाँ भी ऐसी थी जिनके कारण यदि प्रतियोगिता होती तो भी 
लगान-निर्धारण में परिवर्तत न हो पाता । पुराने जमाने में भूमि के प्राचु्यं के कारण 
किसान खेतो की खोज नही करते थे वरन्‌ खेतो के लिए किसानो कौ खोज की जाती 
थी जैसी कि इधर हाल में स्थिति रही है। किसी सीमा तक इसका कारण राजनीतिक 

करा की भावना थी जिसके कारण किसानो को अपने प्रयत्त का फल स्वय उपभोग 
कर पाने का आाइवासन कभी नहीं रहता था। इसके अतिरिक्त युद्ध के .चिरन्तन भय 
के कारण बहुधा किसान जमीदारो की छत्रछाया मे रहना ही श्रेयस्कर सममते थे । 
वास्तव में अरक्षा की इसी भावना के मारे किसान जमीदारों के साथ कडाई से सौदा” 
करके भ्रपने हित के अनुकूल लगान निर्धारित नही करा पात्ते थे, क्योकि आखिर ये: 
जमीदार ही उनके रक्षक थे और उन्ही की शक्ति पर उनकी उन्नति भी निर्भर 
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थी ।* इन परिस्थितियों ने जमीदारों और किसानो के बीच पारस्परिक हितमूलक 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया । पर जब शान्ति की स्थापना हो गई तब जमीदार लगान 
बढाने में नही चूके । इसके लिए उन्होने प्रत्यक्ष रूप से लगान न बढाकर किसानो पर 
अतिरिक्त उपकर लगाने की युक्ति से काम लिया । पु 
3७. रिवाज़ और मज़दूरी--देश में यदा-कदा खेती के कार्य के लिए जो मज़दूँग 
किराये पर रखे जाते थे, उनकी मज़दूरी का नियमन श्रौर निर्धारण प्राय कुछ स्वमान्य 
अचलित रिवाजो के आधार पर होता था। मज़दूर को प्राय खाने श्रौर रहने की सुविधा 
अथवा कभी-कभी अन्न के रूप में पारिश्रमिक देने का रिवाज प्रचलित था। मजदूर 
प्राय पूरे वर्ष-भर के लिए रखा जाता था। हम पहले ही बता चुके है कि गाँव के 
दस्तकारो को उनकी सेवाओं के बदले प्रत्येक किसान द्वारा खलिहान से अन्न की 
विशिष्ट मात्रा प्रतिवर्ष पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी। यह विधान दोनो पक्षों 
के लिए हितकर ही था| मजदूरी में दी जाने वाली श्रन्न की मात्रा प्रतिवर्ष फसल के 
अनुसार घटती-बढती रहती थी। चू'कि अन्न में लेन-देन होता था इसलिए द्रव्य की 
क़य-शक्ति के परिवर्तनों के कारण वास्तविक और द्वाव्यिक मजदूरी में पाये जाने 
चवाले अन्तर का कोई प्रश्न न उठता था । 

१८ रिवाज और मूल्य--खरीदी हुई वस्तुओ का द्रव्य के रूप में मूल्य चुकाना उस 
समय का नियम नही वरन्‌ श्रपवाद था। जहाँ कही द्रव्य में मूल्य चुकाया जाता था 
चहाँ भी सामान्य स्थिति में प्राय रिवाज ही उसे नियमित करते थे । जिस समाज में 
सभी लेन-देन रिवाजो द्वारा प्रभावित हो वहाँ ऐसा होता स्वाभाविक ही था | प्र 
असाधारण परिस्थितियों में प्रतियोगिता का प्रभाव रिवाजो की अपेक्षा बहुत भ्रधिक 
और प्रवल हो जाता था और श्रन्त की कमी के वर्षो में मूल्य बेहद अधिक और 
प्राचूयं होने पर मूल्य बहुत गिर जाया करता था। यातायात के साधनों के भ्रभाव में 
गाँव वाहरी दुनिया से लगभग विलकुल ही अलग-थलग हो जाता था इसलिए गाँव 
की मडियो में स्थानीय कारणो से होने वाले मूल्य-परिवततंनो में बाहर से किसी प्रकार 
का प्रभाव पडने की सम्भावना नही थी | ऐसी परिस्थिति में जब कोई विस्तृत, सुव्य- 
वस्थित श्रौर बाहरी दुनिया की घटा-बढी के प्रति जागरूक बाजार नही था, समूचे 
देश में प्रतियोगिता-मूल्यो का एक-सा स्तर होना सम्भव नही था । हम पहले भी बता 
चुके हैं कि बहुधा पडोस तक के गाँवों में वस्तुओं के मुल्य में आश्चर्यजनक श्रन्तर 
होता था । 

१६ प्राचोन अथे-ब्यवस्था में नगर *--यह सम्भव है कि गत शताब्दी के आरम्भ में 
भारत की शहरी जनसख्या का प्रतिजत्त अनुपात रूस और फ़ास आदि यूरोपीय देद ॥॥| 
के लगभग बरावर रहा हो । यह याद रखने की वात है कि उस युग में उद्योगों में 
काम करने वाले प्राय गाँव में ही बसते थे श्लौर आज की अपेक्षा जनसख्या का बहुत 
बडा झश अपनी जीविका के लिए इन गाँव और नगरो के उद्योगों पर निर्भर 


5 2 कप अफीम कक 
१ मार्टिन लोक इत “द फाउण्डेशन ऑफ इस्डियन कल्चर” ,पृ० (३०, से तुलना कीजिए । 
२, नगरों के विवरण के सम्बन्ध सें हमने वहुत-कुछ गाडगिल, पूर्व उद्ध त, से लिया है । 
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रहता था। 
भारत के बहुत से प्राचीन नगरो का उद्भव और उनकी समृद्धि निम्न तीन 
कारणो पर निर्भर कही जा सकती है --(१) उनके तीर्थ-स्थान होने भ्रथवा किसी 
धामिक भावना से सम्बद्ध होने के कारण, जैसे इलाहाबाद, वनारस, नासिक, पुरी आदि; 
(२) उनके किसी प्रान्त की राजधानी होने अ्रथवा शासन की दृष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्णा होने के कारण, जैसे दिल्‍ली, लखनऊ, नागपुर, पूना, तञ्जौर, अरकाट आदि, 
और (३) व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से व्यापार-केन्द्र होने के कारण जैसे 
मिर्जापुर, बगलौर, हुबली श्रादि । इनमें व्यापारिक नगरो की अपेक्षा राजधानियाँ 
और तीर्थस्थान विशेष महत्त्व के नगर थे। बनारस जैसे पवित्र नगर में पूजा-पाठ- 
सम्बन्धी वर्तनो की निरन्तर माँग होने के कारण वहाँ ताबे, पीतल के वर्तत और 
धण्टियाँ बनाने के उद्योग-घन्धे विकसित हो गए । राजधानियो की महत्ता इस दृष्टि 
से कुछ कम नही थी। राजदरबारो वाले नगर भी सख्या में कुछ कम नही थे, क्योकि 
इनका उद्भव केवल शाही दरवारो से ही सम्बद्ध होने के कारण नही हुआ था वरन्‌ 
छोटे-छोटे सामन्‍तो और नवाबो से भी ये सम्बद्ध थे । अत इतकी समृद्धि आश्रयदाता 
राज्य पर निर्मर रहती थी और उनके विनाश के साथ इनका भी विनाश हो जाता 
था। प्राचीन दक्षिणी भारत की राजघानियों के साथ यही हुआ, श्राज भी वे उसी 
ध्वस्त श्रवस्था में पडी हुई हे जैसे देवगिरी, पैठान, बीजापुर और विजयनगर । इस 
आकार के नगरो में विलासिता से सम्बद्ध चीजो के उद्योगो का बाहुलय था, जैसे महीन 
कपडे, वेल-बूठे के काम, सोने भौर चाँदी के काम तथा हाथी दाँत आदि के श्रन्य 
बहुत से कलात्मक काय॑ जो उस युग मे अपनी ख्याति की चरम सीमा पर पहुँच चुके 
थे भर जो कला-प्रेमियो द्वारा प्रशसित थे। व्यापारिक नगरो की समृद्धि उनके 
व्यापार-मार्गों पर स्थित होने के कारण थी । पहले ये एंसे स्थलो पर स्थित गाँव थे 
जहाँ दो सडकें एक-दूसरी को काटा करती थी श्रौर उसी स्थिति से घीरे-घीरे वढकर 
वे इतने बड़े नगर बन गए। चू”कि भारत में आस्तरिक भ्रौर वैदेशिक व्यापार इस 
युग में बहुत ही नगण्य था इस कारण एंसे नगरो की कोई विशेष नमहत्ता नही थी । 
परन्तु इनकी स्थिति उन नगरो की श्रपेक्षा अधिक स्थिर थी जो श्रपने अ्रस्तित्व के 
लिए राज-दरवारो की समृद्धि पर निर्भर थे । 
उस काल में भी नागरिक जीवन की विशज्ञेषताएँ ग्राम-जीवन से भिन्‍न थी । 
नशरो में लोगो की सख्या अधिक थी और अपनी अनाज की आ्रावश्यकता के लिए वे 
आस-पास के गाँवों पर ही निर्भर रहते थे। उनमें विविध प्रकार के व्यवसाय और 
है उचोग-पन्धे प्रचलित थे । वहाँ के बाजारो मे अधिक व्यापकता थी और उद्योग अधिक 
सुव्यवस्थित होते थे। उनमे लेन-देन अधिकतर द्रव्य के माध्यम से होता था। वहाँ वस्तुओं 
के उपयोग में भी अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी ओर उधार-व्यवस्था भी सुसगठित थी । 
आदि काल से ही भारत में वस्तुओं के एकत्रित करने तथा बाद में विक्री द्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न उपभोक्ताओं तक पहुचने की व्यवस्था बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी। हुण्डी 
आदि देगी साख-पत्नो का प्रयोग, जो एक व्यापारी दूसरे को लिखा करते थे, व्यापार- 
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व्यवस्था के विकास का द्योतक था और इस प्रकार भारत-भर में द्रव्य एक खाते से दूसरे 
खाते में बडी सुगमता से स्थानान्तरित हो जाता था। बड़े-बडे व्यापारी केवल द्रव्य के 
ही लेन-देन का कार्य नही करते थे वरन्‌ वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। उदाहरण के 
लिए, मिरज़ापुर और बनारस में ऐसे व्यापारी थे जो माल इकट्ठा करके दूर-दूर तक 
बेचा करते थे । ह 
२० अतीत-काल में भारतीय उद्योग--प्राय कहा जाता है कि भारतवर्ष कभी भी 
श्रोद्योगिक देश नही रहा है । उसे तो प्रकृति ने कृपि-देश होने के लिए ही रचा है | यदि 
इस कथन का श्रर्थ भारत के क्रपि-प्रधान होने से है तव तो इस पर कोई आपत्ति नही की 
जा सकती । यदि इसका अर्थ यह माना जाय कि भारत श्रर्वाचीन ढग का औद्योगिक देश 
नही रहा है तो भी इसे स्वीकार किया जा सकता है, पर यह याद रहे कि इगलैण्ड श्र 
श्राजकल के दूसरे बडे-बडे देश भी कुछ समय पहले तक श्रौद्योगिक विकास के उसी 
अवस्थान में थे जिसमें भारतवर्प भ्राज है। यह तो मानी हुई बात है कि भारत में कृषि 
के अतिरिक्त कभी भी वडे-बड़े उद्योग-घन्धे नही थे, पर यह कथन कि वह श्रौद्योगिक 
देश नही रहा है, निराधार है। हमारा प्राचीन इतिहास इस वात का साक्षी है। सन्‌ 
१६१८ के श्रौद्योगिक आयोग का कथन है कि “जिस समय पश्चिमी यूरोप में, जो कि 
आधुनिक श्रौद्योगिक व्यवस्था का जन्म-स्थान है, श्रसम्य लोग निवास करते थे उस समय 
भारत अपने शासको की अपार सम्पत्ति तथा अपने शिल्पकारो के स्तुत्य कला-कौशल के 
लिए प्रसिद्ध हो चुका था| बहुत बाद में भी जब अ्रमणशील एवं साहसी पाझ्चात्य , 
व्यापारिक यात्री स्वप्रथम भारत में श्राये, यहाँ का औद्योगिक विकास यूरोप के उल्लति- 
शील देशो के भुकावले किसी प्रकार कम नही था ।”१ प्रो० बेवर का कहना है. कि 
भारत के शिल्पकार नाजूक तन्तुओ से कपडा बुनने में, रगो के मिश्रण में, वहुमूल्य 
धातुओ में नगो की जडाई करने में तथा अन्य विशिष्ट कला के कार्यो में अपनी निपुणता 
के लिए भारम्भ से ही विद्व-प्रसिद्ध थे ।/* मिश्र में २००० वर्ष पूर्व के भ्रारक्षित शव 
भारत की सर्वोत्क्ृष्ट प्रकार की मलमल से भावेष्टित पाये गए हे। रोम में भारत की 
वस्तुश्नो का सबसे भ्रधिक प्रयोग होता था श्रौर ढाका की मलमल को यूनानी गेज्जेटिका 
के नाम से प्रयोग किया करते थे । लोहे के उद्योग का भी सम्रुचित विकास अवद्य हो 
चुका था, दिल्ली-स्थित लोह-स्तम्भ इसका साक्षी है। इस प्रकार “भारतीय उद्योग केवल 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही नही करते थे वरन्‌ अ्रपनी निर्मित वस्तुएँ विदेशों में 
भी भेजते थे ।* इसी प्रकार भारत रेशमी कपडो, ऊनी शाल-दुशालो, चन्दन की न्मजू 
पाओ तथा लोहे की बनी श्रन्य वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध था। कितने ही परदेशी 
यात्रियो ने भारत की कला और तत्सम्बन्धी उद्योगो की भूरि-प्रूरि प्रशसा की है। ११वीं 
शताब्दी से आरम्भ होने वाले विदेशियों के नियमित आक्रमणो ने निश्चय ही कुछ काल 
तक भारतीय उद्योगों के विकास को रोका होगा । झकवर महान्‌ के शासन-काल में 

१ औद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पृ० ६ । 

> वह्दी--असहमतति का दृत्ताश, पृ० २६५ । 

३ रानाडे, 'एमेज़ श्रॉन इस्टियन इकनॉमिक्स! एृ० १७१ । 
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पुन स्थायी शान्ति की स्थापना होने पर उनका पुनरुत्थान हुआ प्रतीत होता है भारतीय 
सूती तथा रेशमी माल वडी मात्रा में फारस, सीरिया और भरव भेजा जाता था| इसी 
व्यापार और समृद्धि ने यूरोपीय व्यापारियो को भारत की ओर आकधित किया । उन 
देशो की भारत में पैर जमाने की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, यहाँ के कच्चे माल के लिए 
#ही थी, वरन्‌ उसके द्वारा निमित बहुमूल्य और बैविध्यपूर्ण शिल्प और कला-कृतियो के 
लिए थी। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का लाभकारी व्यापार भारत की मलमल की छीट, 
कसीदे श्रौर कढाई के काम की वस्तुओं, हीरे-जवाहिरात तथा ऊनी और रेशमी कपडो 
पर आधारित था !* 
पिछली शताब्दी के आरम्भ मे नगर के उद्योग-घन्धे प्राय श्रभिजात-वर्ग के 
लिए विलासिता की वस्तुएँ तैयार करने और उत्कृष्ट एव महीन कपडा तैयार करने 
तके ही सीमित थे। गाँव के उद्योग की श्रपेक्षा नागरिक उद्योग भ्रधिक सुव्यवस्थित 
था और विदेशी प्रतियोगिता का पहला घवका इसे ही सहना पडा । हाथ के विने कपड़े 
का उद्योग मुख्य था और इसमें भी सूती कपडे का स्थान सर्वोपरि था और भारत में 
सर्वत्र उसका प्रसार था । आर० सी० दत्त का कथन है कि “बिनाई का काम जनता का 
राष्ट्रीय उद्योग था श्रौर कताई का काम लाखो स्त्रियाँ करती थी ।” सूती कपडो के 
केन्द्र ढाका, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मथुरा आदि नगर थे । ऊनी बस्त्रों मे 
सवसे भ्रसिद्ध काब्मीरी दुशाले थे जो सिर्फ काम्मीर में ही नही बनाये जाते थे, पजाव 
के कुछ नगरो में भी ये काइ्मीरी दुशाले वनते थे। यद्यपि घातु की चीजें बनाने की 
डैद्योगशालाएँ जहाँ पीतल, ताबे और घण्टी की धातु की चीजें तैयार होती थी, सिर्फ 
वनारस, नासिक, पुना, अहमदाबाद, विजगापट्टम और तज्जौर आदि नगरो में ही 
केन्द्रित थी तथापि यह उद्योग सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। ढाल, तलवार झादि 
अस्त्-बस्त्र पञ्जाब और सिन्ध के प्रान्तो में बनाए जाते थे । राजपृताना के नगरो ने 
पत्थर पर खुदाई करने तथा जेवरो पर मीने के काम आदि कला-हत्यो में विशेष 
निपुणता प्राप्त कर ली थी। सोने और चाँदी के तार बनाने की कला, प्रस्तर कला, 
चच्दत-काष्ठ कला, कामदार चूडियो के बनाने की कला, चमडा कमाने और चमडे का 
सासान बनासे की कला तथा कागज़ और तेल इत्यादि बनाने की कला और ऐसे ही 
दूसरे प्रकार के कला-कौशल भी भारत में प्रचलित थे ।* डेढ़ सौ वर्ष पहले पोत- 
निर्माण का उद्योग इतनी समृद्ध अवस्था में था कि इगलैण्ड के पोत-निर्माता एव व्यापारी 
आदि भी उसके उत्तकर्प से ईष्या करते थे । इस उद्योग के उत्कपे का कारण भारत में 
उपञक्त लकड़ी का प्राचुये था जो इस्पात-निरमित जहाजों के युग के पहले इस उद्योग 
ओर विशेष महत्त्व की वस्तु समझी जाती थी । 
ह नगर की हस्त-कलाएँ जाति के आधार पर निर्मित व्यापार-सघो में सगठित थी । 
ये संघ झानुवक्षिक व्यवसायों को अपनाते थे और पारस्परिक सहायता वाली समितियों 
काम करते थे। सदस्यता की शर्तों और उनके काम के सौष्ठव का भी वे नियमन 
र जौकषेगिक 'प्रायोग रिपोर्ट, मालवीय जी का शसहमति वृत्ताश, पृ० २६४-७ । 
९ गेडांगल, पूर्व उद्ध त,, प० ३५-३७ 
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करते थे। काफी हद तक श्रम का विभाजत लागू था और पिछले वर्णत के अनुसार 
किसी सीमा तक उद्योगो का स्थानीयकरण भी हो गया था, यद्यपि प्रत्येक महँस्‍्तपूर्ण 
तगर में विविध दस्तकारियो की चीजें सम्यक्‌ माज्ना में मिल जाती थी। इस प्रकार 
हम कह सकते है कि नगर के उद्योग-धन्धो की व्यवस्था गाँव के उद्योग-घन्धो से अधिक 
सुव्यवस्थित थी। ससार के श्नन्य देशो की तरह यहाँ के स्वतन्त्र शिल्पकारी बडे पूजीपकि 
नही होते थे । वे प्राय ग्राहको के कहने पर काम किया करते थे और उन्हें कच्चा 
माल ग्राहकों से ही प्राप्त होता था। घरेलू उद्योग-व्यवस्था के अधीन रहने के कारण 
शिल्पी को अपने पिता से श्रपने व्यवसाय के रहस्य और वारीकियाँ सीखने की सुविधा 
थी श्रौर परिवार के श्रानुवशिक व्यवसाय की प्रथा का चलन होने के कारण वह 
अपनी स्थिति के बारे में आइ्वस्त रहता था। यह कहना तो सत्य नहीं कि आज 
की भ्रपेक्षा उस युग में, वस्तुओं की निश्चित माँग होने के कारण, शिल्पकार अधिक 
समुद्धिशाली थे । उसकी आ्राथिक स्थिति को बहुत उन्‍नतिशील कहता भी उचित न होगा। 
उदाहरणार्थ जुलाहे प्राय अपनी वस्तु की अधिक माँग होने का पूर्ण लाभ नही उठते 
थे, क्योकि श्रधिकाश लाभ मध्यस्थ ले लेते थे जो उनको अपने यहाँ नौकर रखते 
थे और जो इन जुलाहो को द्रव्य उघार देंते थे तथा जिनमें उनका शोषण करने की 
सामर्थ्य तो होती ही थी, कभी-कभी उसको क्रियान्वित भी करते थे । 

२६, भारतीय डयोगों की श्रवनति के कारण तथा उत्तरोत्तर प्रास-निर्भरता --उद्योगो 
की अ्वनति के कारण जो किन्‍्ही उद्योगो में १८ वी सदी के अन्त में ही लक्षित होने लगे 
थे, १६ वी शताब्दी के मध्य में पूर्णारूप से प्रकट हो गए। ये कारण निम्नलिखित है --६ 

(१) देशी राज-दुरबारों का ज्ञोप--राज-दरवारों भौर सरदार-सामन्तो का 
सरक्षण समाप्त हो जाने पर हस्त-कला की वस्तुओं की मुख्य माँग का स्रोत सूख गया । 
भ्रत उनका हास शुरू हो गया ) उदाहरण के लिए, बगाल के सूती और रेशमी कपडों 
के उद्योग की समृद्धि मुगल साम्राज्य के आगरा, दिल्ली श्र लाहोर के दरबारो के 
कारण थी और झौरगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य के छिल्त-भिन्‍न होते ही बगाल 
में कपडा बनना स्वभावत धीरे-घीरे कम होने लगा | दरबारो भौर सरदार-सामन्तो की 
सरक्षकता के तिरोभाव की गति श्रश्रेजी शासन के विस्तार से बहुत अधिक बढ गई भर 
जहाँ उद्योग उन पर ही निर्भर थे, जैसे तज्जौर और लखनऊ शआ्रादि में, वहाँ उनका 
तेजी से हास होने लगा । 

(२) विदेशों का प्रतिकूज्ञ प्रंभाव--अग्रेजी राज्य की स्थापना में इन सघो तथा 
अन्य सस्थाओरी की शक्ति को परोक्ष रूप से बहुत कम कर दिया, जो व्यापार का नियमन 
और प्रग्नुक्त कच्चे साल की किस्म की देख-रेख करते थे, शान्ति की स्थापना शोर, 
जनता को ति शस्त्र करने की नीति की प्रतिक्रिया शस्त्र-निर्माण उद्योगी पर हुई । जिन ” हे 
लोगो की सरक्षकता में हस्त-कलाएँ पनप रही थी उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी यूरो- 
पीय अफसर, विदेशी यात्री श्रौर नये शिक्षा-प्राप्त भारतीय व्यवसायी थे । यद्यपि भारत 
में झ्ाये हुए यूरोपीय यूरोप से मेंगाये हुए माल को ही अधिक पसन्द करते थे फिर भी 
१ देखिए, पूर्व उद्धत्‌ गैडगिल पृ० ४०-४। 








भारत में आथिक सक्रान्ति १२९ 


उन लोगो में भारतीय वस्तुओं की माँग थी, जो इन हस्त-कलाओ के ह्ास को रोके में 
सहायक हुईं । पर यूरोपीय रुचि के अनुरूप नये ढग की वस्तुओ के निर्माण से और 
सस्ती वस्तुओ की माँग बढने से भारतीय हस्तकला के सौष्ठव पर बहुत बुरा प्रभाव 
पडा । शासको के मापदण्डो से प्रभावित भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी देशी बनी हुई 
शैस्तुओ से मुह मोड लिया और विदेशी वस्तुओं को बडे प्रेम से खरीदने लगे। इस 
प्रकार पहले राज दरवारो से जो सरक्षण इन उद्योगों को प्राप्त था वह तो खत्म हो 
गया पर उस स्थान की पूर्ति नई परिस्थितियों में हुई भी तो केवल आंशिक रूप से । 
(३) इंस्ट हण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश संसद की नीति-आरम्भ में तो ईस्ट- 
इण्डिया कम्पत्ती ने अपनी व्यापारिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से भारतीय उद्योगो को 
द्रव्यादि की सहायता द्वारा प्रोत्साहन दिया, क्योकि उनका निर्यात-व्यापार इन्ही पर 
निर्भर था। पर इस नीति का इंगलैण्ड के स्वार्थप्रिय लोगो ने बडा विरोध किया । 
उन्होने श्रपनी शक्ति का प्रयोग ससद्‌ में किया और कहा कि वह कम्पनी को अपना 
नि्याते-व्यापार भारत के ऐसे कच्चे माल तक ही सीमित रखने के लिए बाध्य करे 
जिनकी इगलैण्ड के कारखानो को आवश्यकता थी ।* १७वी सदी के श्रन्त में इगलैण्ड 
ओर भारत के बीच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का इगलैण्ड में इसलिए भी विरोध 
किया गया कि इस व्यापार के परिणामस्वरूप इंगलैण्ड को बहुत मात्रा में सोना भारत 
भेजना पडता था । १८ वी सदी के पूर्वार्ध इगलैण्ड ने अपने रेशमी श्र ऊनी उद्योगों 
की रक्षा तथा महाद्वीपीय युद्ध का व्यय पुरा करने के दोहरे उद्देश्य से श्रतिरिक्त घन 
करने के लिए भारतीय माल के विरुद्ध तठकर लगा दिया। सन्‌ १७०० से 
१८५४ तक इशलैण्ड में रगीन भारतीय छीटो का उपयोग गैरकानूनी था। परन्तु 
सादी मलमल, छीट और सभी प्रकार के रेशमी भ्रौर सृती कपडे जो इगलैण्ड से पुन 
अन्य यूरोपीय देशो को भेजे जाते थे, इस कानून से मुक्त थे। आर० सी० दत्त का 
कथन है कि “भारतवर्ष १८वी सदी में एक वहुत बडा खेतिहर और अ्रौद्योगिक देश 
था शोर भारत के हाथ के बुने कपडो की एशिया और यूरोप मे भारी खपत थी। सौ 
वर्ष पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश ससद ने घोर स्वार्थपरता की नीति अ्पना- 
कर भग्रेज़ी राज्य की स्थापना के आरम्भिक युग में भारतीय कारखानो को हतोत्साहित 
किया और विकासोन्मुख भ्रग्नेजी कारखानो को भरपूर प्रोत्साहन दिया | १८वीं सदी की 
अन्तिम दशाब्दी और १४वी सदी की आरम्भिक दशाव्दी में जिस स्थायी नीति पर 
अमल किया गया उसका उद्दे श्य भारत के उद्योगो को इयलैण्ड के उद्योगो के श्राश्रित 
सौर अधीन कर देना था । उनका मस्तव्य यह था कि भारतीय इगलैण्ड के करघो और 
डॉनन्‍्य कारखानों की आवश्यकताएँ पूसी करने के लिए केवल कच्चे भाल का उत्पादन 
करें। इस नीति का अनुसरण बडी हढता से किया गया और इसका घातक परिणाम 
हुआ । कम्पनी के कारखानो में भारतीय शिल्पियो से जुबरदस्ती काम करवाने की शआ्राज्ञा 
भेजी गई । वारिज्य-अधिकारियो को गाँवो श्ौर भारतीय जुलाहो के समुदाय के सम्बन्ध 
में कानून द्वारा व्यापक अधिकार दे दिये गए । भारतीय रेशमी और सूती कपडो पर 
२. ओचोगिक आयोग रिपोड, ९० ७५ । 


१३० भारतीय भप्रर्थशास्त्र 


इतना भ्धिक झायात-कर लगा दिया गया कि वे इगलैण्ड के वाजारो में प्रवेश ही न पा 
सके । इसके विपरीत इगलैण्ड का माल भारत के बाजारो में नि शुल्क या बहुत साधा- 
रण-सा कर चुकाने पर ही मेगाया जा सकता था ।”* भारतीय माल पर ३० से ८० 
प्रतिशत तक के शुल्क लगाने और किसी-किसी हालत में इगलैण्ड में उनका झायात 
बिलकुल रोक देने से इगलैण्ड के लिए भारत से होने वाले निर्यात-व्यापार को । 
क्षति पहुंची ।* इससे भी भ्रधिक गम्भीर वात भारत तथा ससार की श्रन्य मण्डियों में 
इगलैण्ड के बने माल की प्रतियोगिता थी ॥३ 'यदि इतना भ्रधिक कर न लगाया गया 
-होता और निपेघात्मक भ्राज्ञाएँ जारी न की गई होती तो पैस्ले भर मैनचेस्टर के 
कारखाने झारम्भ में ही बन्द हो गए होते और भाप की शक्ति होते हुए भी उनके 
इन्जन शायद ही चलते । इन कारखानी का अस्तित्व भारतीय उद्योग की श्राहुति 
देकर बनाये रखा गया। ब्रिटिश निर्माताओं ने भ्रपने ऐसे प्रतिद्वन्द्री को दवाने के 
लिए, जिससे वरावरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करता उतकी सामथ्ये के बाहर था, 
राजनीतिक श्रन्याय के अस्त्र का प्रयोग किया ।'* शव इगलैण्ड सूत्ती कपडे तैयार करता 
था जिसकी खपत के लिए भारत में बडा श्रच्छा वाजार था भौर इस वाजार से प्रूरा- 
पूरा लाभ उठाने में इगलैण्ड को अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने में तनिक भी 
सकोच न था । “ब्रिटिश सरकार से ऐसी आज्ञा करना भी व्यर्थ था कि वह पूर्णतया भ्रपनी 
सत्ता के भ्रघीन आये हुए भारत जैसे दूर देश के साथ अमरीका-स्थित ब्रिटिश उपनिवेज्ञो 
की अपेक्षा अ्रधिक नि स्वार्थ-नीति से काम लेगा |” इगलैण्ड द्वारा घरेल्तु उपभोग के 
लिए भारतीय वस्तुओ के विरुद्ध लगाये हुए आत्यन्तिक कर १९वीं सदी के मध्य मई 
हटाये गए जब भारत और अन्य बाजारो में ब्रिटिश निर्माताओं की निर्वाध प्रतिस्पर्धा 
भारतीय उद्योग को मृतप्राय कर चुकी थी । 

(४) सशीनों से बने साल की प्रतियोगिता--इस काल सें भारतीय कपडे तथा 
अन्य निमित वस्तुओं की मनन्‍्दी का मुख्य कारण इगलैण्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति थी । जो 
कुछ भी हो भारत के घरेलू उद्योगो और हस्त-कलाशो का विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 
£« ५ आर० सी० दत्त, इकनामिक हिस्द्री आक इण्डिया अण्डर अरली ब्रिटिश रूल, पूृ० ७, ८ || 
२ इशगलैण्ड में भारतीय माल का प्रवेश रोकने के लिए जो उपाय किये गए थे, मारतीय यूती उद्योग की 
अवनति के कारणों को स्पष्ट करने में लोग प्राय उनका वर्णन बहुत बढाकर करते हैं । श्गलोण्ड तो 
भारत के निर्यात-वाजार का 'जो कि जापान से लेकर चीन तक और अछ्या, पीगू, फारस, अरब, पश्चिमी 
अफ्रीका भोर शगल एड के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों तक फैला हुआ था', एक बहुत ही अदना 
अगे था ।--नोल्म, द इक्कतामिक टैवलपर्मट ऑफ द मिटिश भोवरसीज एम्पायर, ० ३१० । 

३ सी० जे० हेमिल्टन कृत ट्रेड रिलेशन्स बिव्वीन इगलौ एड एण्ड इण्डिया?, पृ० १६३ । 

४. इस बात पर ज़ोर दिया गया दे कि भारतीय माल के आयात पर रोक लगाकर रक्षात्मक उपाय हू) 
किये जाते तो भी मशीत्नों से उन्हें जो फायदे थे उनके कारण इगलोण्ड के कारखाने उन्नति करते । 
परन्तु विल्सन साहब के उपयुक्त मत के अनुसार यदि इगलौंड को भारत के छत की भी उतनी ही 
चिन्ता होती जितनी कि अपने हित कली, तो निश्चय दी इगलौंण्ड अपने लिए सुरक्षा की नीति अपनाकर 
भारत पर खतन्त्र व्यापार की नीति न थोपता । 

५ जे एल तथा वी देमणढ, पूर्व उद्ध त, ए० १८५॥ 


भारत में आथिक स क्रान्ति १३१ 


करना असम्भव था, क्योकि विदेशी उद्योगो की शक्ति के अजख्र स्रोत, वडी-बडी मणीनो, 
बड़े पैमाने के उत्पादन और जटिल श्रम-विभाजन से सम्पन्न भद्योगिक व्यवस्था थी, जिसे 
विकसित यातायात तथा सचार के अ्रपार साधन उपलब्ध थे। जैसा कि दत्त महाशय 
ने लिखा है कि “यूरोप में विजली-करघे के आ्राविष्कार ने भारतीय उद्योगो के ह्ाास में 
तैपूर्राहुति दे दी ।” भारत के पोत-निर्माण उद्योग की भी वही दणा हुई और भारतीय 
पोतो का स्थान इगलैण्ड के व्यापारिक समुद्री जहाजो ने ले लिया । इसका कारण किसी 
हंद तक भारतीय पोतो के सम्बन्ध में वह अहितकर नीति थी जिसे, इगलैण्ड में किये गए 
आन्दोलन के कारण, संचालक-सभा ने लागू करना स्वीकार किया था। श्रन्य भारतीय 
उद्योगो--जैसे इस्पात, शीशा और कागज आदि--की भी ऐसी ही दशा हुई । सडको के 
तीत्र गति से बनने और विशेषकर लार्ड डलहौजी के शासन-काल के पदचात्‌ रेलो के 
निर्माण ने, देश के दूर-दूर तक के भीतरी भागो में भी विदेशी वस्तुओ को पहुंचा दिया 
और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की शक्तियों को और भी वल मिल गया । * स्वेज नहर के 
निर्माण, ब्रिटिश माल के निर्यात मे परिवहत की कम लागत, स्टीमरो के भाडे में कमी -- 
विशेषत १८३० के बाद-तथा रेल, तार श्र डाक की सुविधाओं आदि के कारण कठि- 
नाइयाँ श्रौर बढ गई तथा भारतीय शिल्पियो के विनाश की प्रक्रिया को और भी गति 
दे दी ।१ भारत में रेलो का निर्माण इतनी तीज गति से हुआ कि शिल्पी नई परिस्थिति 
से न तो सामजस्य ही स्थापित कर सके और न अपने लिए धनोपार्जन का कोई दूसरा 
भार्ग ही हूंढ सके । इस आकस्मिक परिवर्तन ने उन्हें विलकुल बेसहारा कर दिया। 
हजारो की सख्या मे शिल्पियो ने अपना वश्ानुगत व्यवसाय छोड दिया श्रौर खेती करने 
लगे तथा इस प्रकार भूमि पर जीविकोपार्ज॑न का दवाव वढ गया। यदि रेलो का 
निर्माण कुछ घीमी गति से हुआ होता और परिवतेन भी मन्दतर गति से हुए होते तो 
शायद भारतीय उद्योगो ने कुछ अधिक प्रतिरोध दिखाया होता और इस प्रकार सब-के- 
सव कृषि की ओर ही न घुडे होते । ऐसी स्थिति मे दस्तकारो ने अपने लिए नये रास्ते 
खोज लिये होते श्रौर उनका अनुसरण किया होता तथा इस सक्रान्ति-काल में उन्हे जिन 
कठिनाइयो का सामना करना पडा वे बहुत सीमा तक कम हो गई होती । परन्तु यह 
क्रान्ति इतनी श्राकस्मिक थी कि इस प्रकार का समजन सम्भव नही हो सका । है 
(५) भारतीय सरकार को श्रनतियात नीति--सरकार ने सघर्षरत हस्त-कलाओो 
की शोर सहायता का हाथ नही वढाया । इतवा ही नही उन्होने श्रग्नेजी निर्माताझो को 
भारतीय वाजारो से श्रनुचित और भरपूर लाभ उठाने के लिए कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से 
सहायता भी दी जो कभी भी न्यायोचित नही थी। रेलें देश के कोने-कोने में इगलैण्ड 
३ गे वनी वस्तुएं पहुंचा देती थी जिससे देशी वस्तुओ के स्थान पर उनका प्रयोग होने 
लगता था और कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता था। देशी व्यापार का प्राणा- 
२. देखिए, ए० चेटरटन कृत “इण्डर्ट्रियल ध्वोल्यूशन इन इसिडिया', पृ० २० ! 
३- ८० लबडे कृत 'इश्डियन फैमिन्स' पृ० १०७ देखिए । भारत में इस्त-कलाओं के हास का एक और 
कारण परिवदन-करों का अत्यधिक वोक था। ये कर १८४४ में समाप्त कर दिये गए । 


१३२ भारतीय अर्थशास्त्र 


रस ग्रहण कर विदेशी व्यापार का विस्तार होता गया । परिणामस्वरूप देश के साधनों 
का एकागी और अश्रस्वस्थ विकास हुआ । रानाडे ने लिखा है कि “इगलैण्ड के अधीन 
भारत के महान्‌ राज्य ने इस ( १९वीं ) शताव्दी में प्राचीन उपनिवेशो का स्थान ले 
लिया । यह अधीन राज्य एक प्रकार से अ्ग्रेजो का वह ऋृपि-क्षेत्र है जहाँ कच्चा माल, 
पैदा किया जाता है, जिसे श्रग्नेजी अ्रभिकर्त्ता श्रग्नंजी पूंजी और श्रम के प्रयोग ह्वार्रो 
तैयार माल का रूप देने के लिए श्रग्नेजी जहाजो में इगलैण्ड भेज देते हे । वाद में फिर 
वही माल अग्रेज माल-व्यापारियो द्वारा इसी अ्रधीन राज्य (भारत) मे भ्रथवा अन्य स्थानो 
में अग्रेजी फर्मो के पास निर्यात कर दिया जाता है। भाप-शक्ति और यन्त्र-कौशल के 
विकास और सचार की सुविधाओ्रो ने मिलकर इस युगीन प्रवृत्ति को और भी वल दिया । 
इसके परिणामस्वरूप यह महान्‌ अ्रधीन राज्य धीरे-धीरे कृषि-कार्य में ग्रधिकाधिक प्रवृत्त 
होता गया और निर्मित वस्तुओ के व्यवसाय का द्वु त ह्वास स्पष्ट परिलक्षित होने लगा ।” * 
भारतीय उपभोक्ता को सस्ते विदेशी भाल की प्राप्ति के कारण चाहे थोडा-बहुत 
लाभ हुआ हो पर देशीय दस्तकारी से उत्थापित कारीगरो के पूरी तरह कृषि पर 
आ्श्चित हो जाने से दुर्धिक्षकालीन सहायता का खर्च वढ गया श्र इस प्रकार करदाता 
की हैसियत से उपभोक्ता पर भार भी बढ गया । 

२२ भारत भौर इगलेण्ड में औद्योगिक क्रान्ति दोनों का अन्तर--यह सत्य है कि 
इंगलैण्ड में भी श्रौद्योगिक क्रान्ति द्वारा प्राचीन व्यवस्था का जब नई व्यवस्था में सक्रमण 
हुआ तो भयकर उथल-पुथल हुई भौर हस्तकला-शिल्पियो को बेहद कठिनाइयाँ मेलनी, 
पडी । यह भी सत्य है कि इगलैण्ड की सरकार ने विस्थापित जुलाहो और अन्य शिल्प- 
कारो के भविष्य के प्रति ऐसी ही उदासीनता दिखाई जैसी यहाँ और राज्य की ओर से 
जो कुछ ठोस कार्यवाही की गई सो नये पूजीपति-निर्माताओ की कठिनाइयाँ दूर करने 
के भ्रभिप्राय से, न कि हस्तकला-शिल्पियो की मुसीबतें कम करने के लिए । परन्तु थोड़े 
काल के कष्ट के पश्चात्‌ विस्थापित श्रमिक नये उद्योगों में लग गए । कृषि-कार्य की 
वृद्धि के स्थान पर नगर के व्यवसायो में बडी तेजी से विस्तार होने लगा और नये 
उद्योगो में श्रम की माँग इतनी बढ गई कि गाँव इस माँग की पूति के लिए प्राय- 
निर्जज हो गएं। ओोद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इगलैण्ड ने शक्ति और समृद्धि के 
ऐसे युग में पदापंणा किया जिसकी मिसाल नही । उपयुक्त सभी बातो के भारत में 
बिलकुल भिन्‍न परिणाम हुए। भारत में झौद्योगिक क्रान्ति ऐसी शक्तियों के फलस्वरूप 
हुई थी जिनका उद्भव देश के बाहर हुआ था और मशीन-निर्मित माल, जिससे शिल्पियो 
को प्रतियोगिता करनी पडती थी, बहुत समय तक भारत में नही वरन्‌ यूरोप के कार 
खानो में वतता रहा था। * इस प्रकार से बेकार हुई औद्योगिक झराबादी को देश में बडे 
पैमाने के उद्योगो के श्रभाव में लाचार होकर खेती की शरण लेनी पडी और खेती पर 
१ पूर्ष उद्ध त, पृ० १०६-७। ह॒ 

२ भारत में आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव एकान्तत यातायात के साधनों पर पढ़ा ओर उसका मधतत्त्वपूर 


परिणाम था आन्तरिक और वे देशिक व्यापार की अपार वृद्धि । इसके साथ खेतों में या उच्चोगों में उत्पादः 
४» के इम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । 


भारत मे आराथिक सक्रान्ति १३२ 


भार बढ गया | कृपक के रूप में शिल्पकारों ने अपने को श्राथिक हृष्टिकोश से पहले 
की श्रपेक्षा हीनतर दशा में पाया । इसके विपरीत इंगलैण्ड मे नये कारखानों में काम 
पाने से शिल्पकारों की आधथिक दशा पहले की श्रपेक्षा अधिक अच्छी हो गई। समस्त 
देश पर इन सब परिवतेनो के आशिक प्रभाव के कारण, कृषि, सिंचाई और परिवहन 
कक साधनों में उन्नति होते हुए भी यह कहना विवादास्पद होगा कि पिछले सौ वर्षो से 
राष्ट्रीय आय में कोई उल्लेख्य वृद्धि हुई है । १ 
उपयुक्त बर्णान के अनुसार देश के बढते हुए ग्रामीणीकरण का श्राभास जन- 
गणना के श्रॉकडो से मिलता है, जो कृषि पर निर्भर लोगो की सख्या के सम्बन्ध में 
दिये गए है । सन्‌ १८८० में ही इस वर्ष के दुर्भिक्ष-आयोग को यह पता लग गया था 
कि भूमि पर भली प्रकार खेती करने के लिए जितने लोगो की आवश्यकता थी, जीविको- 
पार्जन के लिए कृषि पर निर्भर लोगो की सख्या उससे कही भ्रधिक थी, श्रोर तव 
से यह प्रवृत्ति निरन्तर बढती ही गई है । लगभग सभी प्रान्तो में ( पण्जाब में 
सम्भवत अधिक परिवतंन नही हुआ है ) भूमि पर जीविकोपार्जन का भार बढ गया है । 
यदि सम्पूर्ण भारत के हृष्टिकोण से देखा जाय तो १८६१ की जनगराना के अनुसार 
खेती करने वालो की सख्या कुल आबादी का ६१ प्रतिशत थी। १६०१ में यह 
बढकर ६५ ०२ हो गई, १६११ में ६६*८ श्रौर १६२१ में ७० ६ हो गई। यदि १८६१ 
की जनगणना को बाद में वर्गीकरण के झाधार में परिवर्तत हो जाने के कारण ठीक न 
भी माने तो भी वाद की जन-गणनाओ की प्रतिशत सख्या देखते हुए, इसमें तनिक भी 
सनन्‍्देह नही रहता कि उद्योगो से निकलकर लोग कृपि की शोर ही श्रधिक प्रवृत्त हुए। 
सन्‌ १६३१ में क्ृपिकार्यो में सलग्न लोगो की सख्या में जो कमी दिखलाई पड़ी थी वह 
कदाचित्‌ खेती में काम करने वाली स्त्रियों की गलती से ग्रह-दासियों में शुमार हो जाने 
के कारण थी। १९४१ के आँकडे प्राप्त नही हे ।* यह सत्य है कि जन-गराना के 
आँकडो को पुर्णरूपेण विश्वासन्योग्य नही माना जा सकता क्योकि उनमें प्राय. मुख्य 
ओऔर गौर व्यवसाय में रेद नहीं किया जाता। बहुत से घरेलू उद्योग-धन्धे खेती के 
साथ-साथ किये जाते हे । परन्तु यह गलती तो सभी जनगरानाओं में विद्यमान रही 
है इसलिए उनके आँकडे तुलनात्मक अ्रध्ययन के काम में लाये जा सकते है । * 
श्राघुनिक ढंग के बडे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धो ने देश मे कुछ 
प्रगति की है ।3 भारत और पाकिस्तान दोनो की सरकारें तेजी से उद्योगीकरण करने की 
नीति अ्रपनाने के लिए वचनबद्ध है । इस कारण हम आशा कर सकते है कि भविष्य में इस 
दिशा में और सन्‍्तोषजनक प्रगति होगी और जनता का खेती की ओर आवश्यकता से 
फरघिक झ्ुुकाव कम हो जायगा जिसके कारण रानाडे का मन इतना चिन्तित-भ्राशकित 
हो उठा था। कारखानो की वुद्धि निश्चय ही शिल्पकारों की कठिनाइयो को वढाएगी और 
२ सन्‌ ६६५१ की जनगणना के अनुसार कुल सख्या का ८२७ प्रतिशत ग्रामीण दे । 


38. यह एक चिचित्र वात है कि लोहा, इस्पात और इन्निनियरिंग श्रादि जो इगलेण्ड की शशोगिक 
क्रान्ति के आधार थे, अमी हाल तक भारत में उपेक्तित ही थे ! 
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आगे चलकर हमें इस प्रइन पर विचार करना पड़ेगा कि बरेलू उद्योग-घन्धो को, जिन्‍्होने 
इगलैण्ड की अपेक्षा भारत में श्रधिक प्रतिरोध दिखाया है, विनष्ट हो जाने दिया जाय 
श्रथवा वे आधुनिक श्रर्थ में उद्योगीकरण के साथ-साथ प्रगति करते हुए चल सकते है । 
२६३, संक्रमणकालीन ग्राम--ग्राम-समाज की व्यवस्था और उसके ऊपर वर्णित श्राथिक 
जीवन में प्रशासकीय केन्द्रीयकरण से उद्भूत नई शक्तियों के जन्म, पाइचात्य सम्यता 
के समाधान के कारण व्यक्तिवादी भावना के विकास, यातायात और सचार-साधनो में 
क़ान्ति श्रादि कारणों से आमूल परिवर्तन हो रहा है । 

(१) प्रशासकीय केन्द्रीयकरण--“भारतीय गाँवो को प्राचीन काल मे बहुत अधिक 
मात्रा में स्थानीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी। देशी राजवश, तथा उनके स्थानीय प्रतिनिधि 
किसानो से व्यक्तिश कोई सम्पर्क नही रखते थे । वे तो पूरे गाँव को अथवा किसी बड़े 
भूमिपतिको सरकारी लगान वसूल करने के लिए और वहाँ शान्ति रखने के लिए उत्तर- 
दायी समभते थे । झाजकल स्थानीय फौजदारी श्रौर दीवानी भ्रदालतो की स्थापना के 
कारण अ्रथवा वर्तमान लगान-वसूली तथा पुलिस-व्यवस्था के कारण और व्यक्तिगत रैयत- 
वाडी प्रथा के उत्तरी भारत में भी प्रचलित हो जाने के कारण इस स्थानीय स्वतन्त्रता 
का लोप हो गया है ॥' श्रग्नेज़ो की प्रशासकीय केन्द्रीयकरण की नीति ने, जो सुहृद 
स्थायी सरकार की स्थापना तथा सुगम यातायात और सचार-साधनों के कारण 
सम्भव हो सकती थी, गाँव की स्वतन्त्रता के प्रति लोगो की उमय को सुतप्राय कर 
दिया भ्रौर उन्के स्थान पर जो नई ज़िला-परिपद्‌ (बोर्ड) और तालुका परिपद्‌ (वोड).. 
बनी वे गाँव के सीमित पर श्रधिक प्रभावशाली स्वायत्त शासन के समकक्ष नही थी । 
बस्बई के एलफिन्स्टन और मद्रास के झुनरो, ग्राम-समाज की प्राण-शक्ति और स्वास्थ्य 
को बनाये रखना चाहते थे । उनके विरोध के बावजूद भी यह नीति अ्रपनाई गई । 

(२) व्यक्तिबादिता का विकास--प्राम-समाज के विघटन में योग देने वाला एक 
और कारर व्यक्तिवादिता की भावना का विकास था। वत॑ मान समय में सभी क्षेत्रो में 
व्यक्तिगत विधि-अधिकारो का विस्तार हुआ है श्रोर इसने सामुदायिक जीवन की उपेक्षा 
करके व्यक्ति की स्थिति को हृढ़ किया है । ऐसी प्रवृत्ति भारत में भी परिलक्षित होती है 
ओर यह झ्ााज की सबसे प्रभावशाली शक्ति है जिसने व्यष्टि की श्रपेक्षा समष्टिगत 
अधिकारों पर आधारित भारतीय समाज के पुराने सूत्रों को छिन्न-भिन्‍न कर दिया हैं। 
सामुदायिक भावना का भारतीय गाँवो में बहुत हास हो गया है यद्यपि उसका पूरांरूप 
से लोप नही हुआ है । गाँव इतने महत्त्वशाली है कि वे आज भी शासन की आ्रारम्मिक 
इकाई माने जाते हे और गाँव के प्राचीन पदाधिकारी जैसे मुखिया और पटवारी, भ्रव 
भी गाँव और सरकार के बीच सम्पक स्थापित करने वाली एक आवश्यक कडी की तरह $, 
हें। इसके भ्रतिरिक्त गाँव के सामुदायिक जीवन तथा स्वतनन्‍्त्र शासन के पुनरुत्थान की 
प्रत्याशा सहकारिता श्रान्दोलन के प्रभाव तथा ग्राम-पचायतों की महत्ता के अ्रनुभव से, 
इधर कुछ विशेष वढ गई है। मान्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने इस आन्दोलन को, जिसे १६०६ 

+ _के विकेन्द्रीयरण आयोग ( डिसेन्‍्ट्रलाइजेशन कमीशन ) की सहानुभूति प्राप्त थी, 
१ ऐिपोर्ट आफ द डिसेन्द्रलाइक्षे शन कमिशन (१६०६) । 








भारत में आथिक सक्तान्ति श्३र 


श्रावश्यक प्रेरणा दी। बिना तोडे-फोडे जीणॉोडद्धार सम्भव नही है और गाँवों को स्वायत्त 
शासन-प्रणाली को आज पुनरुज्जीवित करना बडा कठिन काम है, जब कि पिछली प्रच- 
लित स्वायत्त शासन-प्रणाली से आज सौ वर्ष का व्यवधान पड चुका है और जब वित्त 
श्ौर कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में श्रपार कठिनाइयाँ हैं । इन सब कठिनाइयों के बावजूद 

-स्वायत्तता का आदर्श श्रनुसरणीय है श्र इसके मार्ग की बाधाएँ कालान्तरे में 
आमीण भारत की श्राथिक दशा सुधारने श्रौर जनता में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार होने 
से दूर हो जायेंगी। यह आवश्यक है कि ग्राम-स्वायत्तता की स्थापना गाँवो के पुननिर्माण 
की व्यापक योजना का एक आवश्यक अग मानता जाय । 

(३) परिवहन में क्रान्ति--१९वीं सदी के मध्यकाल से रेल और सडको के 

जाल बिछ जाने से परिवहन में जो क्रान्ति हुई वह गाँवों की अ्रलग-थलग स्थिति को 
खत्म करने और उसके फलस्वरूप हुए बडे-बडे परिवर्ततों का कारण रही है । +- 
२४, संक्रमणकालीन ग्रास की विशेषताएँ--- (१) सबसे अधिक महत्त्वशाली विशेषता 
गाँवो की अत्मनिर्भरता का विनाश हैं। गाँव अश्रब बाहर से कपडा, मिट्टी का तेल, 
भ्रलुभमिनियम के बतंन, चीनी, चाय, दियासलाई, छाता, कची, चूडियाँ, दर्पण, दवाइयाँ 
तथा सीने की मशीनें आदि वस्तुएं मंगाने लगे हे । गाँवो की बाह्य क्षेत्रो पर उत्तरोत्तर 
निर्भरता को इस बात से और प्रोत्साहन सिला है कि उनका रहने-सहन का स्तर 
पाइ्चात्य प्रभावों के कारण बहुत-कुछ वदल गया है। इतना ही नही, गाँव बाहरी 
बाजारो में विक्रय के लिए सामान तैयार करने लगे हे और बाहरी दुनिया के साथ 
विनिमय पर श्रधिकाधिक निर्भर रहने के फलस्वरूप एक बड़ी ही प्रभावशाली आ्थिक 
क्रान्ति उत्पन्त हो गई है । 

(२) गाँवों की श्रलग-थलग स्थिति खत्म हो जाने के कारण अकाल की विपदा 
का स्वरूप भी बदल गया है । स्थानीय फसल के खराब होने के कारण जहाँ श्रन्त की 
कमी हो जाती है वहाँ बाहुल्‍य के क्षेत्र से अन्न मेंगाने की सुविधा के कारण भ्रन्‍्त के 
भकाल का स्थान घन के श्रकाल ने ले लिया है। अब तो अकाल का अर्थ केवल अन्न 
की दुष्प्राप्पता के कारण उसका बढा हुआ मूल्य हैं अ्रथवा रोजगार और, कृषि-कार्य में 
अस्थायी श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाना है। बंगाल के युद्धकालीन दुर्भिक्ष को, हमें भ्रपवाद 
समभना चाहिए क्योकि उन्तका कारण त्तात्कालिक यातायात की सुविधाओं का लोप 
तथा अ्रक्षम श्र अष्ट शासन-व्यवस्था थी। इसी प्रकार इसके विपरीत फसल खूब 
अच्छी होने पर अनाज के वाहुल्य तथा उसके मूल्य गिर जाने से किसानो के विनाश 
का जो भय था, वह भी आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय वाजार के विस्तार के कारण 

3 वहुत घट गया है। प्राचीन कालिक ग्राम-भण्डारों की सी अ्रव आवश्यकता नही रही 
क्योकि भ्रनाज की आवश्यकता पडने पर गाँव के लाग समूचे देश के व्यापक अनाज- 
भण्डार से अनाज प्राप्त कर सकते थे । 

(३) एक और आ्आाइचयंजनक परिवतेन द्रव्यपरक श्र्थ-व्यवस्था के आरम्भ 
से सम्बन्धित है। बाह्य ससार से उत्तरोतर बढता हुआ विनिमय, जिसका पहले प्राय. 
नितान्त अभाव था, खेती के मुल्य में वृद्धि और गाँव से नौकरी करने गये व्यक्तियों 


अर... 


रे 
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द्वारा भेजे हुए रुपये आ्रादि, गाँवों में निरन्तर द्रव्य की मात्रा बढा रहे है । इस प्रकार 
द्रव्य की बढती हुई भामद ने उसे गाँवों में विनिमय का सामान्य माध्यम वना दिया है 
झौर श्रव श्रनाज द्वारा भुगतान वहुत कम होता है । निस्सन्देह वस्तु-विनिमय के स्थान 
पर द्रव्य के उपयोग का श्रारस्भ प्राचीन से नवीन श्रर्थ-व्यवस्था में पदार्पण करने का 
परिचित सकेत है झौर सम्यता के विकास की एक सीढी है । मालशुजारी तथा भ्रर्न्यः 
ब्याज, मजदूरी और लगान झादि का भुगतान नकद ही होता है । गाँव के शिल्पकार को 
उसकी सेवाओं के बदले श्रनाज देने की प्रथा श्रभी पूर्ण रूप से नहीं वदली है, पर उसकी 
भह्तत्ता ध्राचीन काल की श्रपेक्षा अब वहुत घट गई है। बाहर से मेंगाये हुए माल का 
मूल्य भी नकद देना पड़ता है । 

(४) गाँव की जनता श्रव पहले की तरह एक ही स्थान पर स्थायी रूप से 

रहने वाली नहीं रह गई है । इस परिवर्तन का श्रेय रेलो के समारमभ्भ भर ग्राम- 
वासियों की अपनी आमदनी को नगर की कमाई से बढाने ,की श्रावश्यकता को है। 
पहले की तरह श्रब पू्व॑-निर्धारित व्यवसायों के अनुसरण का बन्धन नही हैँ भ्ौर जाति 
तथा परिष्ठा (६६४६४७) के प्रभाव भी क्षीणा होते जा रहे है । कारखानो, खानो और 
वड़े-बडे निर्माण-कार्यो में किसी एक वक्त काम करने वालो की सख्या कुल जनसख्या 
के मुकाबले भले ही नगण्य हो पर समय-समय पर उनके बदलते रहने के कारण इन 
परिवर्तनो से बहुत बडी सख्या में लोग प्रभावित हुए हे । जो गाँव वढे-बढे नगरःकेद्धो 
के समीप स्थित हे, उनका अलग-थलगपन किस हद तक खत्म हो गया है, यह वात, 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
२९, आमोण ब्यवसायों में संक्रान्ति : (१) कृषि में संकान्ति--भ्रव हम गाँव के व्यव- 
सायो में सक्रान्ति का सक्षिप्त रूप में विवेचन करेगे । पहले हम गाँव के प्रमुख उद्योग -- 
हम लेंगे और बाद में गाँव की दस्तकारियो श्रादि में सक्रान्ति का भ्रध्ययन 
करेंगे । 

कृषि-उद्योग की व्यवस्था में कोई श्राघारभृत परिवतेन नहीं हुआ है । छोटे- 
छोटे किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर झपनी ही पूंजी और अपने ही श्रम से खेती करने 
की व्यवस्था भ्राज भी सामान्य है । यदि कोई बात बदली है तो वह खेती पर अधिक 
लोगो की निर्भरता है तथा खेतो के अ्रधिक बंटवारे के कारण किसानो की सख्या की 
वृद्धि है। इसी भ्रकार खेती के वे प्राचीन ढंग जो न जाने कब से चले झा रहे हे, भाज 
भी ज्यो-के-त्यो प्रचलित हे । खेती के नये ढण सिखाने और आधुनिक उपकरणों का 
प्रयोग आरम्भ कराने में कृषि तथा सहकारी विभागों की सफलताएँ श्रभी तक तो 
बहुत सीमित ही रही है । 

भारतीय कृषि में परिवर्तन के चार श्रग हे (१) कृपि का वारिज्यीकरण, 
(२) रैयत का बेदखल होना और खेतो का उनके श्रधिकार से निकलकर स्वय खेती न 
करने तथा रुपया उधार देने वाले महाजनों के अधिकार में जाना, (३ ) खेतो का 
उत्तरोत्तर छोटे-छोटे भागों में वेंटवारा, भौर (४) खेतिहर मजदूरो की दुष्प्राप्पता ।* 

२ विशेष विवेचना के लिए गाइगरिल, पूर्व उद्ध त, अध्याय ११ देखिए । 
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(१) कृषि का वारिएज्यीकरण मुख्यत परिवहन और सचार-साधनो के विकास 
के कारण हुआ है । १८६६ में खोली गई स्वेज नहर ने---विश्ञेष रूप से कृषि-उत्तादन 
के लिए--विस्तृत श्रौर ससार-व्यापी वाजार की स्थापना में सहायता की । 

अमरीकी गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप पिछली शताब्दी की सातवी दक्षाब्दी सें, 
कैसार-भर में मण्डियाँ मिल जाने से भारतीय कृषि का जो वारिज्यीकरण हुआ वह 
बडे महत्त्व की बात थी। ग्रुद्ध के कारण अमरीका से रुई मिलना बन्द हो जाने से 
लकाशायर को भारत और मिश्न श्रादि पर निर्भर होना पडा । लकाशायर की माँग 
से रुई के व्यापार की ऐसी श्रभिवृद्धि हुई कि रुई उगाने और निर्यात करने वालो को 
कुछ काल तक बहुत लाभ हुआ । पजाव और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बड़े-बड़े साधनों 
का प्रयोग आरम्भ हो जाने से बडे-बडे भू-भाग खेती के योग्य हो गए और इससे निर्वाह- 
कृषि के स्थान पर वारिज्य-कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला । परिवहन और सिंचाई का 
तो इससे सीधा सम्बन्ध है ही । इसके अ्रतिरिक्त कृषि के वारिज्यीकरण का एक और 
महत्त्वपूर्ण कारण गाँवों में कर, लगान, ब्याज और मजदूरी का नकद भुगतान और 
द्रव्य का झधिकाधिक प्रयोग है । नकद मुगतान की श्रनिवायंता से कभी-कभी तो किसान 
को विवश होकर फसल कटने के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसका एक बहुत बडा श्रश बेच 
देना पडता है और फिर बाद में उससे कही अधिक भूल्य पर महाजन से खरीदना 
पडता है । क्ृषि-उत्पादन के इस सये अवस्थान ने भिन्‍न-भिन्‍त भागों को भिलन-भिस्त 
फसलें उगाने में विशेषता प्राप्त करने का अवसर दिया है। उदाहरणार्थ बगाल ने 
भैटसन, वम्बई और वरार ने कपास, मध्यप्रदेश ने तिलहन और इसी प्रकार पजाब ने 
गेहूं के उगाने में विशेषता प्राप्त कर ली है। इससे खाद्यान्त के स्थान पर भ्ौद्योगिक 
फसलें जैसे पटसन, कपास और तिलहन के उगाने का क्षेत्र बढ गया । इसके अतिरिक्त 
थोक विक्रेता तथा निर्यातक आदि का एक ऐसा विशिष्ट विचौलिया वर्ग बन गया 
है जो रुई, पटसन और गेहू' श्रादि फसलो को जल्दी-से-जल्दी बन्दरगाहो और देश के 
व्यापार-केन्द्रों तक पहुंचा देते है । आ्ाठवें अ्रध्याय में हम यह विचार करेंगे कि कृषि 
के इस वारिएज्यीकरण ने कहाँ तक उत्पादन को और देश को लाभ पहुचाया है और 
कृषि-उत्पाद के विपणन में किन सुघारो की आवश्यकता है । 

(२) महाजन द्वारा किसानो की बेदखली ग्रामवासियों के अधिक कर्जदार होने 
हैग ही एक परिणाम है। भूमि-सम्वन्धी वैयक्तिक अ्रधिकारो की चूद्धि से, हस्तान्तरण 
की स्वतन्त्रता से, भूमि का मूल्य बढ जाने से, सुविधापूर्ण उधार-व्यवस्था से और 
जटिल व्यवहार-कानून और कार्यविंघि से भी इसे विदोष प्रोत्साहन मिला है। हम 
किसानो की ऋण-मारता के मुख्य और गोण कारणो पर तथा श्रक्षपिक-बर्गे के 
लिए मिभू-हस्तास्तरण रोकते के बारे में सरकार द्वारा किये गए उपायो पर अन्‍्यत्र 
विचार करेंगे। 

(३) कषि-भूमि के विभाजन-उपविभाजन और अपखण्डन का कारण यह है कि 
खेती पर श्राश्नित लोगो की सख्या बढती जा रही है और उसके साथ-साथ उत्तराधिकार 
तथा दायाधिकार के नियमों का परिपालन हो रहा है । भूसि के इस तरह ट्रुकडे-टुकडे 
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हो जाना विकसित खेदी के लिए बहुत घातक है ।"* 

(४) कृषि-मज़दूरों के अ्रभाव का विशेष रूप से अनुभव फसल कटते समय होता 
है जब कि छोटे-छोटे किसान भी जो प्राय खाली समय में सपरिवार मजदूरी कर लैते 
है, नही मिलते । इस अभाव के प्राय श्रन्य कारण भी दिये जाते है जैसे, खेती के 
क्षेत्र का विस्तार, नगरो में उद्योगो का आरम्भ होना श्रौर धनी किसानों की जिन 
मुल्य के बढने से विद्योष लाभ होता है, स्वय खेती न करके किराये के मजदूरों द्वारा 
खेती करवाने की प्रवृत्ति श्रादि ।* 

(२) ग्रामीण शिल्प-उद्योगों में संक्रान्ति--अव हम गाँव के शिल्पकारों की 
स्थिति में हुए परिवरतंनो का अध्ययन करेगे । कुल मिलाकर इनमें कोई आामूल परिवर्तन 
नही हुए। “बढई, लुहार, धोबी, नाई, शल्य चिकित्सक और कुम्हार श्राज भी गाँव के 
सेवको के रूप में विद्यमान हें और उनके कार्य तथा वृत्ति निश्चित और सर्वेस्वीकृत 
हैँ ।” उन्हे अपनी सेवाओ के बदले जो-कुछ मिलता आ रहा है, वही अब भी मिल 
जाता है, पर भ्राज उनके परम्परागत कार्यो का महत्त्व पहले की अपेक्षा कम हो 
गया है। आज गाँव के शिल्पकार श्रधिक श्राय की खोज में गाँव छोडकर वाहर 
जाने को अ्रधिक तत्पर हे । सस्ते और सुगम परिवहन-साधनों ने, जिनके कारण भ्रव 
बाहर से माल आसानी से मेंगाया जा सकता है, गाँव में ही सारी जरूरी वस्तुओं के 
निर्माण की आवश्यकता को भी बहुत कम कर दिया है। इसलिए शिल्पकारों की भी 
गाँव में सदेव उपस्थिति श्रावश्यक नही रह गई है। वापिक पारिश्रमिक देने के स्थान 
पर शिल्पकारो को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक देने का रिवाज धीरे-धीरे अधिक 
प्रचलित होता जा रहा है, यद्यपि इस दिशा में भी परिवर्तन श्रभी अघूरा ही है । यही 
कारण है जुलाहे और सुनार भ्रादि शिल्पी बडे-बडे गाँवो और नगरो में किसी सीमा तक 
केन्द्रित हो गए है । गाँव के शिल्पियो को बडे पैमाने पर उत्पादन करने वाले भारतीय 
श्र विदेशी उद्योगो की प्रतिस्पर्धा के कारण भी बडा घक्का सहना पडा हैं और इस 
प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ प्राम-उद्योग खत्म भी हो गए हें । 

इस परिवतंत से भिन्‍्ल-भिन्‍न शिल्पी भिन्‍त-भिन्‍न ढग से प्रभावित हुए हे ! 
हाथ से सूत कातने के उद्योग को, जेसा कि इगलैण्ड में औद्योगिक फ्रान्ति के कारण 
हुआ था, सबसे अ्रधिक धक्का सहना पडा है और घर-घर में चलने वाले चरखे ग्रव 
प्राय बन्द हो गए है । गाँव के रगरेज को भी रासायनिक ढगो के झायात श्रौर मशीन 
के रगे हुए सूत के प्रयोग के कारण हानि उठान्ती पडी है। जुलाहो को केवल विदेशी 
माल (जिससे भारत का बाजार भरा पडा था) की प्रतिस्पर्धा से ही घादा नहीं हुआ 
वरन्‌ एशिया, जावा और फारस में इगलेण्ड के माल पहुँचने से भी हुआ, जहाँ श्रव 
तक भारत का माल जाया करता था। यह सब होते हुए भी यह नहीं हुआ कि हाथ 
से बुनना भारत में लोप हो गया। ऐसा अनुमान है कि आज भी भारत में लगभग 
२० या ३० लाख करघे हैं झ्लौर लगभग ६० लाख जुलाहे हाथ से बुनने का कार्य कर 
१ अध्याय ७ देखिए ! 

२, देखिए जी एफ कीरिब्, प्रोमेस ऑफ एग्रीकल्चर इन वैस्ट्न इस्िडिया, पृ० १४४-१४६ ! 
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रहे है* जिनकी कुल वापिक श्राय लगभग ५० करोड रुपया होनी चाहिए ।* 
जिस प्रकार लोहे के हल, चर्खी तथा अन्य आधुनिक वैज्ञानिक श्रौजारो के 
अधिकाधिक प्रयोग ने बढई तथा लुहार की स्थिति खराब कर दी है वैसे ही आकाचित 
र्ज्जा तावे और पीतल के बरतनो के प्रयोग ने बेचारे कुम्हार को बहुत कुछ बेकार कर 
दिया है। कच्चे चमडे के भृूल्य में सारे ससार में वृद्धि हो जाने से, जिसे भारत बहुत 
बडी मात्रा में विदेश भेजता है, तथा कमाये हुए चमडे के अधिक शभ्रायात के कारण 
गाँव के चमार को भी भयकर श्राघात सहना पडा है । गाँव में मिट्टी के तेल का अधिक 
प्रयोग होने से, तिलहन के विदेश भेजे जाने से तथा नगरो में तेल पेरने के उद्योग का 
आरम्भ हो जाने से गाँव के तेली की भी हालत विगड गई है। जहाँ कही भी गाँव के 
उद्योगों में मन्दी आई है या उन्हे श्राघात पहुंचा है, वहाँ शिल्पियो की या तो गाँव में 
ही मजदूरी करने की, अन्यथा नगरो में अभ्रधिक श्रच्छी जीविका की खोज में चले जाने 
की प्रवृत्ति दिखाई पडती है। सामान्यत शिल्पकारों ने अपने पैतृक व्यवसाय को तो 
तभी छोडा जब परिस्थितियो ने उन्हे विवश कर दिया पर कुछ के विषय में यह कहा 
जा सकता है कि उन्होने भावी विनाश का पहले ही आभास पा लिया और दुर्देशा को 
प्राप्त होने से पहले ही भ्रपने व्यवसाय को त्याग दिया । 
उन शिल्पकारो के सम्बन्ध में जो श्रपने आनुवंशिक शिल्प को श्राज भी चला 
रहे है, यह कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति में सिवाय इसके और कोई परिवर्तन 
जैही हुआ कि उन्होने भ्रपने व्यवसाय को उत्पादन की वर्तेमान परिवर्तित परिस्थिति 
के थोडा-बहुत अनुकूल बना लिया है । उदाहरण के लिए जुलाहे अब अधिकतर मकीन 
के कते सूत का ही प्रयोग करने लगे हे और मद्रास में तो वे यान्त्रिक टरकी (फ्लाई 
शटिल) का भी प्रयोग करते है । लुहार अब टीन श्रौर लोहे की वनी-वनाई चहरें मंगाता 
है, बढई तवीन ढग के औजारो का तथा दर्जी सीने की मशीनों का प्रयोग करता है । 
अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि गाँव के सभी शिल्पकार समान रूप से प्रभावित 
नही हुए हे । जो वृढे-वडे गाँवों में केन्द्रित हो गए अथवा नगरो में चले गए उन्होने 
अपनी दशा सुधार ली। नगर की इज्जीनियरी कर्मशालाओ तथा उपस्कारादि बनाने 
के उद्योगो में इनकी बहुत आवश्यकता रही है । उन लोगो को जो न तो गाँव ही छोड 
सकते थे ओर न कोई अन्‍य मार्ग ही अपना सकते थे, सब-कुछ सहना पड़ा और विवण 
होकर खेतिहर मजदूर वनना पडा । 
गाँव के शिल्प-उद्योग के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ग्राम-उद्योग3 श्रवनति 
प्र हैं। बडी सख्या में शिल्पी मजदूरी करने लगे हे । वहुत कम ऐसे थे जिन्होने नगरो 
' में जाकर अपना भविष्य बना लिया । कुछ किसानी करने लगे और वे जिन्हे अपने आनु- 
_ वशिक व्यवसाय को ही करना पडा, बडी दुदंशा में हैं और अकाल आदि विपत्तियो में वे 
१ सम्पूर्ण भारत में २,८५१,६८०५ हाथ-करवे दें और एक करोड़ से अधिक व्यक्ति इस उधोग में 
लगे हुए हैं (--इण्डिया ऐट ए ग्लान्स, पृ० १२३५ ! 
२. ओद्योगिक आयोग रिपोर्ट देखिए, पैरा २५६ श्र एम०सी० मैथसन “इस्टियन इण्डस्ट्री', परिशिष्ट ४ ! 
३ घिशेष विवरण के लिए गाडगिल देखिए, पूर्व उद्ध त, अध्याय १२। 
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ही सबसे पहले सार्वजनिक सहायता-कार्यो से लाभान्वित होने के लिए दौडते हे । 

२६. परिष्ठा और रीति-रिवाज्ञ से प्रतियोगिता और संविदा में संक्रान्ति--सामाजिक 
और धामिक सस्थाओं वाले पिछले श्रष्याय में हमने इस विपय का विवेचन किया है 
कि जाति तथा सम्मिलित परिवार-सस्था द्वारा नियमित परिष्ठा (सामाजिक स्थिति) 
किस सीमा तक झ्ाज भी श्रपना महत्त्व रखती है और यह भी बताया है कि भारतीय 
समाज सक्रान्ति-काल से ग्रुजर रहा है। वह धीरे-धीरे अपना नया स्वरूप घारण कर 
रहा है । उदाहरण के लिए मूल्य, लगान भौर मजदूरी नियमित करने वाले रिवाजों का 
स्थान विशेषरूप से नगरो में प्रतियोगिता लेती जा रही है। पाश्चात्य सम्यता का 
प्रसार, द्रव्य पर आधारित प्रर्थ-व्यवस्था का आरम्भ तथा उसका उत्तरोत्तर प्रसार श्रौर 
सचार-साधनो का विकास आदि कारण प्राचीन रिवाजो को शिथिल कर रहे हे और 
प्रतियोगिता सब जगह प्रबल शक्ति होती जा रही है। यह ठीक है कि सबसे अ्रधिक 
समय समाज में भी प्रतियोगिता का जोर रिवाजो के कारण थोडा-बहुत घट ही जाता है 
फिर भी हम यह कह सकते हे कि यूरोप मे यदि रिवाजो का पूर्णाू्प से अ्रभाव नही है 
तो कम-से-कम इसका प्रभाव नगण्य ही है | हाँ, भारत में भ्रवश्य ही इसका प्रभाव बहुत 
है पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य प्रवृत्ति रिवाजों का स्थान प्रतियोगिता को 
देने की श्रोर भर धीरे-धीरे वातावरण को पाश्चात्य ढग के अनुरूप बनाने की भ्रोर है । 

(१) प्रतियोगिता और ज्वगान--जनसख्या की वृद्धि, खेती द्वारा जीविकोपार्जत 
करने की बढती हुई प्रवृत्ति, पटसन, रुई, गेहू, तिलहन श्रादि व्यापारिक फसलो के मूल्य मेँ, 
वृद्धि, भूमि के प्रति परम्परागत मोह, नकद लगान श्रदा करने की भ्रनिवायंता तथा देश 
में स्थापित सुख भौर शान्ति आदि कारणो ने लगान निर्धारण में प्रतियोगिता के प्रभाव- 
क्षेत्र को बढ़ा दिया है। वगाल, मद्रास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भ्रादि में तो जमी- 
दारो के मनमाना लगान लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के विचार से, भूधारण-अ्धिनियम 
भी पास करने पडे हे ताकि किसान उन अ्रधिकारो का उपभोग कर सकें, जो प्रचलित 
रिवाज के श्रनुसार उन्हे प्राप्त हो गए हे और जमीदार स्वेच्छा से न तो लगान ही बढा 
सके भौर न उन्हे बेदखल ही कर सकें । 

(२) प्रतियोगिता और मज़दूरी--भ्राजकल भारत में, विद्येषकर शहरो में, मजदूरी 
रिवाज की श्रपेक्षा प्रतियोगिता से नियमित होती है, यद्यपि पश्चिमी यूरोपीय देशो की 
तुलना में यहाँ इसका प्रभाव बहुत कम है। माँग भौर सम्भरण की स्थिति बदलने से 
मजदूरी में यहाँ उतनी शीघ्रता से परिवर्तन नही होते जितनी शीक्रता से पद्चिमी देशो में 
होते हैं। श्रतएव यहाँ मजदूरी का स्तर लगभग स्थिर-सा है। अब प्रतियोगिता गाँवो में भी 
मजदूरी को प्रभावित करने लगी है। इसके मुख्य कारण शहरो में मजदूरों की अधिक शे 
माँग,परिवहन के विकास के कारण श्रम की भ्रधिक गतिशीलता तथा मजदूरी नकद देने 
के तरीके का आरम्भ है। गाँव के शिल्पियो को, विशेषकर लुहार, बढई आदि को जिन्हे 
शहर में सरलता से काम मिल सकता है, रीति-रिवाज के अनुसार पारिश्रमिक देने की 
प्रथा कम होती जा रही है। खेतिहर श्रमिको की मज़दूरी भी, विशेषकर उन स्थानों 
में जहाँ कृषि का भ्रभाव है, प्रतियोगिता से ही प्रभावित होती है। शहरो में मजदूरो 


भारत में आधथिक सक्रान्ति १४१ 


की नित बढती हुई माँग के कारण प्राय प्रतियोगिता-जनित मजदूरी ही पाई जाती है । 
(३) प्रतियोगिता और क्रीसतें--गाँवों में कीमतो का निर्धारण उत्तरोत्तर 
साँग और सम्भरण से नियमित प्रतियोगिता के आधार पर हो रहा है| संचार की 
विकसित सुविधाओं के कारण देश के एक भाग में कीमतो के घटने-बढने से दूसरे भागो 
हैं कीमतो पर तुरन्त प्रभाव पडता है। ससार के श्रन्य बाजारो से सम्पर्क हो जाने के 
कारण मेल्य-निर्धारण में प्रतियोगिता का महत्त्व बहुत काफी बढ गया है । यह कहने 
की आवश्यकता नही कि ग्रामवासियों के अज्ञान और रूढिप्रियता के कारण भाँवों में 
कौमतो का परिवतंत नगरो की अपेक्षा धीमा होना अ्निवायं है । 
२७ उद्योगों में संक्रान्ति--पिछले श्रध्यायों में हमने श्रपनें देश के ग्राम उद्योगों में 
परिवर्तन तथा उनके छास और बढ़ते हुए ग्रामीणीकरण के कारणो का विवेचन 
किया है। न 
| स्वर्गीय रानाडे के मतानुसार भारत की औद्योगिक स्थिति पिछली शताब्दी 
आठवी दश्षाब्दी के मध्य में भश्रधोगति को पहुच गई थी ।* परन्तु उसके बाद से बड़े 
पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगो का धीरे-घीरे पर निरन्तर विकास ही होता 
गया हैं। 'जो लोग भारत में श्रौद्योगिक क्रान्ति देखने की आशा करते हे उन्हे उसका 
उज्ज्वल पक्ष गाँव में देखने का प्रयत्त नहीं करना चाहिए । उन्हे तो उन श्रौद्योगिक 
केन्द्रो की ओर देखना चाहिए जो इधर थोडे दिनो में ही भ्रस्तित्व में श्राये हे भौर जहाँ 
पर उद्योगो का प्रवन्ध पूर्णारूप से अ्र्वाच्ीन ढग पर किया जा रहा हैं। श्रमिको को 
डैन्द्रित तथा कुशल व्यवस्थापको की देख-रेख में काम करते हुए देखने के लिए हमें बम्बई 
कानपुर भर हुगली-तट पर जाना पडेगा । इन्ही नगरो में कारखानो के बनवाने और 
वहूमूल्य सश्षीनो के खरीदने में स्वतन्त्रतापूर्वक पूजी का व्यय किया गया है श्र यही 
के कारखानो को बहुमात्रा-उत्पादन की मितव्ययता का लाभ मिला है तथा यही उद्योगों 
के बड़े-बडे भारतीय अधिष्ठाता बने और बढे हे ।* चाय, काफी नील और पट्सन आदि 
वागान-उद्योगो द्वारा ही सर्वप्रथम उद्योग के नये स्वरूप की स्थापना हुई |? ये उद्योग 
आज तक यूरोपीय मालिको के ही हाथो में रहे हे भौर है । यह वात विशेषकर १८३३ 
के चार्टर एक्ट (चार्टर अ्रधिनियम) के अनुसार यूरोपवासियों के लिए भारत में निवास 
तथा व्यवसाय करने पर लगाये हुए प्रतिवन्धों को हटा लेने के कारण हुईं । इसका दूसरा 
कारण वेस्ट इन्डीज में दास-प्रथा का अन्त भी था जिससे वहाँ के बागान-मालिको को 
सस्ते मज़दूर मिलने बन्द हो गए।* इगलेंड के व्यापारियों को भी .यह समभतते देर 
£. १८७०-५ में दशा जितनी खराब हो सकती थी दो गई थी। उसके वाद से परिस्थिति ने पलटा खाया 
हर भारत सें पुनर्जीवन के चिह्ठ दिखाई पडे हे जिसे हम भारत के पूर्यरूप से कृषि-आधारित देश 
की स्थिति से किसी सीमा तक ओद्योगिक तथा व्यापारिक देश की स्थिति की भोर अग्रसर होने के 


लिए चढ़ाया हुआ पहला कदम समभत्ते हैं । पूर्व उड़ त, ९० ११६ । 

२, मॉरीसन, पूर्व उद्ध & 2 १७०-१ । 

३. विभिन्‍न रोपण उद्योगों के विस्तृत वर्णन के लिए, देखिए, डी० एच० बुचानन, “द डेवलपमेन्ट ऑफ 
द केपिटलिस्ट एन्टरप्राइज्ञ इन इश्डिया, अध्याय ३ और ४ । 

». देखिए, नोल्स, पूर्व उद्ध त, पृ० ३०६ । 
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न लगी कि यहाँ हर प्रकार के कच्चे माल के प्राचुय॑ होने से यहाँ के वडे-त्रडे वाजारो में 
अर्वाचीन ढग की मशीनों द्वारा निर्माण करने वालो के लिए कितना विस्तुत क्षेत्र हू 
लाडे डलहौजी को भावी घटनाओं की गतिविधि का पहले ही कुछ आमास हो गया 
था । उनका पूर्वानुमान सही सिद्ध हुआ । पिछली शताददी के उत्तरा्ध में अग्रेजी पू जी 
और अग्रेजी व्यवसाय ने भारत में विशेष प्रगति दिखलाई । ६. 

यूरोपीय व्यापारियों के इस दृष्टान्त से, भारत के, विशेषकर वम्बई के, व्यापारों 
वर्ग को प्रोत्साहन मिला । बम्बई को इस मामले में भारत के अन्य भागो का पथ-प्रदशत 
करने का श्रेय प्राप्त हैं और उसने भारत की श्रौद्योगिक राजधानी के रूप में अपना स्थान 
बना लिया है। यद्यपि बहुमात्रा-उत्पादन उद्योगों की प्रगति बहुत घीमी रही है फिर भी 
यह तो कहा ही जा सकता है कि ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को जिसे रानाडे ने चिन्त्य 
बताया था, इसने किसी हद तक रोका है । 

पिछली शताब्दी के मध्य के करीब भारत में फैक्ट्री उद्योगों के आरम्भ से इस 
देश में श्रौद्योगिक क़ान्ति का प्रथम अ्रवस्थान शुरू हुआ । इसके पदचात्‌ भारत के वर्तमान 
दो सबसे बडे उद्योगों की बम्बई भौर वगाल में स्थापना हुईं। सूत्ती कपडा-उद्योग आरम्भ 
से ही भारतीय पूंजी और व्यवस्था द्वारा सचालित रहा है पर पटसन उद्योग में श्रग्नेजी 
पूजी और व्यवस्था का प्राघान्य रहा हैं। औद्योगिक क्रान्ति विस्तार पाकर खान खोदने 
के उद्योग में पहुची फिर घीरे-घीरे भ्रन्य उद्योगो की श्रोर बढी जैसे मनवा निकालना, 
रुई दवाना तथा कोयला, मेंगनीज, सोना, अ्रश्बक और लीहे की खानें खोदना, इस्पात 
तैयार करना, धान छाँटना, दाले तैयार करना भौर तेल पेरना आदि । शझारम्भ मेंदो 
प्रगति बहुत घीमी थी और देश के थोडे से नगरो तक ही सीमित थी, पर पिछली 
दशशाब्दी के भ्रन्त में देश के कोने-कोने मे फक्ट्रियाँ खुलने लगी । वर्तमान सदी की प्रथम 
शताब्दी में स्वदेशी भ्रान्दोलन के कारण जो उत्साह फला उसके फलस्वरूप भ्रनेक 
खनिज पदार्थ निकालने वाले और भ्रन्य विविध प्रकार के उद्योगो की वृद्धि हुई। बाद 
के वर्षो में छोटी-छोटी मशीनों और इजनो का प्रयोग भारत में खूब बढा, सर्वत्र यान्त्रिक 
उपकरणों के प्रयोग करने की लोगो में प्रवृत्ति दिखलाई पडी ।१ सन्‌ १६१४-१८ के 
युद्ध से भारतीय निर्माण उद्योगो को भ्रस्थायी प्रोत्साहन मिला, विशेषकर पटसन, इस्पात, 
लोहे, चमडे ओर सूती कपडे के उद्योगो को । 'विभेदात्मक सरक्षण नीति! के कारण बडे 
पैमाने पर माल तैयार करने वाले उद्योगो का हाल में जो विस्तार हुआ है उसकी चर्चा 
हम भारत की तटकर-नीति के श्रध्ययन के अन्तगंत करेगे । 

भारतीय उद्योगो के इस परिवर्तत की दो विषादकारी बातो की ओर भी ध्यान 
देना आवश्यक हैं। पहली बात तो यह कि इस झ्रान्दोलन की गति बहुत घीमी और 
असमान रही है श्लौर दूसरी यह कि इस आन्दोलन का सचालन विदेशी पूजी द्वारा हुआ 
जिसके कारण भारतीय उद्योगो में विदेशी पूंजी ने महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया और 
भारत की नवसर्जित सम्पदा का बहुत बडा भाग प्रात्मसात्‌ कर लिया। विदेशी पूंजी 
और साहसोद्यम के इस झ्राक्रमरण ने औद्योगिक विकास को गति दी, पर प्राय इसने देश 
२ ऐतिहासिक वर्णन के लिए गैडगिल देखिए, पूर्व उद्ध त, अध्याय ४, ६ और ८५ । 
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के बहुत से ऐसे साधनों का, जो स्वाभाविक विकास की प्रकिया के भ्रधीन नही, समय के 
पहले ही प्रयोग किया और निहित स्वार्थों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जो वहुधा 
राजनीतिक और आर्थिक मामलो में देश के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का कट्टर विरोध करता 
' रहा । हमारे देश के श्रौद्योगिक विकास की मन्‍्द और असमान गति के मुख्य कारण हे . 
आरतीय पूजी की अपर्याप्तता तथा उसके उपयोग में सकोच (जिसके कारण अधिकतर 
पूजी ब्याज पर उधार देने, भूमि खरीदने अथवा वारिज्य मे लगाने ही तक सीमित 
रही), वेकिंग-सुविधा की कमी, कोयले आदि प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, 
देश में उनकी जानकारी का अभाव तथा श्रपेक्षाकत श्रविकसित स्थिति, प्राविधिक 
शिक्षा की कमी, कुशल और श्रमिकों की सापेक्षिक अक्षमता, कुशल श्रमिकों और उद्योग 
निर्देशको का अभाव, लोहा और इस्पात जैसे मूल उद्योगो की भ्रविकसित दशा, सरकार 
की उदासीनता और उद्योगो के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयत्व का 
श्रभाव आदि हे । सरक्षण और आयोजना की वर्तमान नीति ग्रौद्योगिक विकास के प्रति 
उदासीनता की श्रग्नमेजी नीति से कही भिन्‍न हैं और यह निशचय ही एक स्तुत्य 
परिवतंन है । 
२८. शरधोगिक उन्नति की दो कसोटियाँ--भारत में औद्योगिक विकास तथा आ्राथिक 
क्रान्ति किस हद तक हुई है इसकी परख दो बातो से की जा सकती है | पहली, विदेश- 
व्यापार के आँकडे और दूसरी, नगरो का विकास । 

१ हम भारत के विदेणी-व्यापार के श्रन्तगंत कारखानो में निमित वस्तुओं के 
झयात और निर्यात-अनुपात के आँकडो की सबसे पहले परीक्षा करेंगे। मॉरीसन के 
कथनानुसार “देश की सम्पत्ति और जनसख्या की वृद्धि के साथ-ही-साथ श्रायात तथा 
निर्यात में भी बहुत वृद्धि हुई, परन्तु निर्मित वस्तुओं का निर्यात कच्चे माल के निर्यात 
से कही अधिक वढा है। यह तथ्य स्थानीय उद्योगो के विकास को परिलक्षित करता 
है ।” इस कथन से यह सिद्ध होता है कि देश में सामान तेयार करने के लिए कच्चा 
भाल वडी मात्रा में मेंगाया जाता रहा है। रानाडे ने भी सकेत किया है कि सनू १८५७६ 
और १८६९२ के बीच निर्मित माल का तिर्यात १६ करोड ४२ लाख रुपये के मूल्य 
तक पहुंच गया था अर्थात्‌ २११% की वृद्धि हो गई थी। कच्चे माल का निर्यात 
४५६ करोड ६ लाख रुपये से बढ़कर ८५ करोड ६ लाख रुपये तक अर्थात्‌ ४३%, बढ. 
गया था। निर्मित, माल का आयात २४५ करोड ६० लाख रुपये से बढ़कर ३६ करोड 
२० लाख रुपये भ्रर्थात्‌ २६% अधिक हो गया, और कच्चे माल का श्रायात तो लगभग 
दूना होकर १३ करोड ७५ लाख से २६ करोड ३८ लाख रुपया श्रर्थात्‌ €१% बढ 

॥ 7 । देने आँकडो के श्राधार पर रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक प्रतिकूल आन्दो- 
लत देश के व्यवसायो का विनाश करने और घीरे-बीरे जीविका के मार्गों को अ्रवरुद्ध 
करने के लिए बडी सफलता से आरम्भ हो गया है ।१ इसी प्रकार के विश्लेपण द्वारा 
१८६२ से १६०७ के आँकडो के भ्ाघार पर प्रो० काले ने यह दिखाया है कि “निर्मित 
माल का आयात इस काल में ६३ प्रतिशत और कच्चे माल का १२७ प्रतिशत बढ गया. 
१. पूवे उदड्ध त, ० १११। 
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जव कि निर्मित माल का निर्यात १३६ प्रतिशत और कच्चे माल का केवल ५७ प्रतिशत 
बढा । निर्मित माल के श्रायात का कुल आयात से श्नुपात जो १८७६९ में ६५% भर 
१८९६२ में ५७%, था, १६०७ में ५३% रह गया, भर उसी प्रकार निर्मित माल के 
निर्यात का अनुपात जो १८७६ में कुल ८5%, भौर १८५६२ में १६ प्रतिशत था, १६०७* 
में बढकर २२४ हो गया।? यहाँ यह बता देना उचित होगा कि १६१४-१८ के महू: 
युद्ध से जो प्रोत्साहन मिला उसके कारण १६१६ में यह अनुपात बढकर ३६% हो 
गया | सन्‌ १६३९-४५ के दूसरे महासमर ने भी इसी प्रकार निर्मित माल के निर्यात 
को प्रोत्साहित किया । * 

इन आँकडो की सचाई पर कुछ समीक्षको ने श्राक्षेप किया है। उदाहरणार्थ 
ला केन्स का मत है कि “निमित माल के आयात-सम्बन्धी श्रॉकंडे जो सरकारी पदाधि- 
कारियो द्वारा दिये गए है, कम मूल्य के हे और उन पर आधारित निष्कपं असत्य हे,' 
क्योकि इस मद में यन्त्रो, धातुओं श्रौर धातुओं की वनी वस्तुओं आदि के श्रायात के 
ग्रॉकडे सम्मिलित नहीं किये गए हे । इसी प्रकार कच्चे माल के श्रायात की वृद्धि के 
श्राँकडे भी आमक है । जहाँ तक निर्यात से सम्बन्ध है, श्रध-निमित वस्तुएँ जैसे सूतत और 
कमाया हुआ चमडा आदि निर्मित माल में सम्मिलित कर दिये गए हूँ । और इस प्रकार 
निर्यात के बढे हुए आँकडे दिखाये गए हैँ जिससे उद्योगो की उन्नति और उनके विकास 
की गति का एक श्रतिरजित चित्र हमारे सामने श्राता है। इस विपय पर हम फिर 
भारत के विदेश-व्यापार की विशेषताओं वाले श्रध्याय में विचार करेंगे । यहाँ इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि व्यापार के श्राकडे यह सिद्ध करते हे कि भारत की ओऔद्योगिर्य)' 
प्रगति पर सन्देह नहीं किया जा सकता और समय के साथ-साथ उसका विकास हो रहा 
है । यहाँ तक कि डॉ० गिल्बर्ट स्लेटर जैसे विद्वान्‌ भारत के वर्तमान श्रौद्योगिक विकास 
की गति से श्राशकित हे कि उसकी तीत्रता के कारण कही देश का श्राथिक और 
सामाजिक सन्तुलन न बिगड जाय और वर्तमान श्रौद्योगीकरण की हानियो से बचने के 
लिए जो उपाय किये जा रहे है वे सब निष्फल न हो जायें । पर इस विचार से प्राय 
लोग असहमत हैं, क्योकि श्रधिकतर लोग झौर भ्रधिक वेग से श्रौद्योगीकरण चाहते हे । 
ग्राज भी भारत का तीन-चोथाई श्रायात निमित वस्तुओ का ही है भौर श्रेनाज सहित 
कच्चे माल का कुल निर्यात से अनुपात लगभग उतना ही बना हुआ है ।*२ 

२ श्रव हम दूसरी कसौटी श्रर्थात्‌ नगरो के विकास पर विचार करेंगे ।९ 

नगरो की सख्या का कम होता श्रोर कुल जनसख्यां के हिसाब से नयगण्य 
१ देखिए, पी० पी० पिले, शकनामिक कण्डीशन्स इन इस्टिया, एृ० ३१। 
२. सन्‌ १६५१-५२ में भारत के कुल नियौत का मूल्य ७०१, ५७, ३४,००० रु० था और आयात का, 
मूल्य ८६०, १४,०३,००० रु० था। आयात किये हुए सामान में कच्ची कपास, कच्ची ऊन, रेशमी सूत, ' 
सूती सूत, कच्चा जूट का कुल मूल्य २२० ६६ लाख रुपया था। पूर्यत अधानत निर्मित वस्तुओं के 
नियोत का मूल्य २३,४०,३३ लाख रुपया था । देखिए, स्टेटिस्टिकिल एक्सट्रेबट, श्रिंडया १६५१-५२ 
५० ७२६, ७३७ तथा इण्डिया १६५४, प्‌ृ० २३ ०-२३३ 
३ खण्ड २, अध्याय ६। 
४. देखिए, गेडगिल, पूब॑ उद्धू त, अध्याय १०। 
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श्रनुपात में लोगो का नगरो में रहना भ्रौद्योगिक दृष्टि से देश के पिछड़े होने का द्योतक 
समभा जा सकता है। बहुत काल तक नगर-निवासियों का कुल जनसख्या से अनुपात 
ज्यो-का-त्यो ही बना रहा हैं। इसके विपरीत इगलैण्ड में नये उचद्योगो के विकास के 
साथ ही नगर-निवासियों का अनुपात बडी तेजी से बढा था। इगलैण्ड में जनसख्या 
७८० भाग नगरो में रहता है | इस दृष्टिकोण से भारतवर्ष में नागरिक जनसख्या 
का अ्रनुपात अभी बहुत कम है । 
२६. नगरों के विकास को पभ्रभावित करने! वाली आधुनिक शक्तियाँ--अश्रव हम उन 
विभिन्‍न शक्तियो का विवेचन करेंगे जो वर्तमान भारत में नगरो के विकास में सहायक हे । 

(१) रेल-यात्रा और नौ-यात्रा की सुविधाओं के कारण बहुत व्यापारिक केन्द्र 
स्थापित हो गए है और भ्रनेक पुराने केन्द्रो की महत्ता बढ गई है। वास्तव में भ्रग्नेजी 
राज्य के प्रभाव से शुरू में ही बहुत से व्यापारिक केन्द्रो का विकास हो गया था श्रौर 
हम उन्हे भारत के नगरो के विधाता की उपाधि दे सकते हे । वम्बई, मद्रास, कलकत्ता, 
दिल्‍ली, हुबली और वगलौर नये व्यापारिक केद्रो के उदाहरण हे । 

(२) पाइ्चात्य देशो में नये उद्योगो के विकास का स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ था कि जनसख्या का बहुत वड़ा हिस्सा बडे-बडे नगरों में जा वसा, भारत में ऐसा 
नही हुआ । देश के बडे-बडे उद्योगो ने ग्रामो को नगरो में और नगरो को बड़े-बड़े 
शहरो में परिवर्तित कर दिया है। सूत्ती कपडो के कारखानो वाले शहर वम्बई, भ्रहमदा- 

' टी शोलापुर और हुवली झादि और ऊन तथा चमड़े के कारखानी से युक्त कानपुर 
श्रौद्योगिक युग की देन है और उत्तका विस्तार तथा महत्ता बहुत-कुछ श्रशों में 
उनके भ्रपने प्रधान उद्योग के ही कारण है। ठाटा के लोहे और इस्पात उद्योग के 
विस्तार के कारण सन्‌ १६११ के बाद से जमशेदपुर का जिस वेग से विकास हुआ है 
वह भारत की श्रौद्योगिक सिद्धि की एक रम्याद्भू त कहानी है। नगरो की वृद्धि में 
झ्ौद्योगिक उन्‍नति का भारत में इतना अधिक प्रभाव नही पडा जितना कि पाइचात्य 
देशो मे पडा था । यह इस वात से स्पष्ट है कि भारत में (सत्‌ १६५१ में) एक लाख 
से अधिक जनसख्या वाले ७३ नगरो में कम-से-कम २८ ऐसे थे जिनकी महत्ता उनकी 
व्यापारिक और औद्योगिक विशेषता पर नही वरन्‌ किसी अन्य कारण पर झ्राधघारित 
है। १६११ की जनगणना के इस तथ्य से भी कि इन नगरो में केवल ३० प्रतिशत 
लोग औद्योगिक कार्यो में लगे थे, इस मत की पुष्टि होती है ।* 

(३) भकाल भी उन कारणों में से एक है जिससे गाँव के लोग गाँव छोडकर 

नगरो को चले जाते हैँ | ऐसा होने पर यह सम्भव है कि किसी नगर में आये हुए 
लोगो में से कुछ काम पाकर नगर में ही बस जायें यद्यपि अधिकाश वर्पा आरम्भ होते 
ही अपने गाँवो को वापस चले जाते हे । 

(४) अभ्रकाल, पुराने किसान भू-स्वामियो की बेदखली तथा शिल्पकारो के साधा- 
रण मजदूरो में बदल जाने के कारण गाँवो में भूमिहीन श्रमिको का एक नया वर्ग बन 
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गया है। इस प्रकार के लोग यदि काम पाना सम्भव हो तो तुरन्त नगरो में जाने के 
लिए तत्पर रहते हे, इसलिए नगर की जनसबश्या बढाने में इस वर्ग का अस्तित्व भी एक 
कारण रहा है। हु 

(५) नागरिक जीवन के आकर्षण ने धनी जमीदारों और अन्य पर बालो को 
शहरो में बस जाने का प्रलोभन दिया है। स्वाभाविक है कि इसके कारण अपनी 
से भ्रनुपस्थित रहने वाले जमीदारो की सख्या वढ गई है । 

(६) प्रशासकीय केन्द्रीयकरण ने गाँव के मुकाबले ताल्लुका-नगर की और 
उसके मुकाबले जिले के सदर मुकाम की महत्ता वढा दी है। डिवीज़न के सदर मुकाम 
तथा प्रान्तीय एवं केन्द्रीय राजघानियों का महत्त्व भी बहुत बढा हे । 

(७) भाष्यमिक और उच्च शिक्षा की सुविधाएँ वडे-बडे नगरो तक ही सीमित 
है, इसलिए माता-पिता बच्चे को शिक्षा देने के लिए नगरो में ही वस जाते हूँ । 

३० नगरो के दास के कारण--बढते हुए नागरकरण के साथ-ही-साथ प्राचीन नगरो 
के उजडने की भी प्रवृत्ति दिखाई पडती है। इसके कारण निम्नलिखित कहे जा 
सकते हें--- 

(१) प्रादेशिक महत्ता के परिवर्तन और व्यापार-मार्ग बदल जाने के कारण, बहुत 
से ऐसे नगरो का हास हो गया है जिनकी समृद्धि सडको और नदियों द्वारा यात्रा की 
सुविधा पर निर्भर थी | इनका महत्त्व रेल की लाइनों के खुल जाने से बहुत कम हो 
गया है। गगा के कितारे वसा हुआ मिर्जापुर तथा पटना, सागर भ्रादि नगर इसके 
उदाहरण है । इक्जीनियर ऐसी युक्ति ह्रंढ निकालने में सदेव सफल नही हो सकते कि 
रेल की लाइन प्राचीन नगरो से ही होकर जाय | फलत उससे दूर पड जाने से नगरो 
का महत्त्व घटता चला जाता है। 

(२) नगर से राज-परिवारो के विलुप्त होने श्रौर यूरोपीय प्रतियोगिता के फल- 
स्वरूप नागरिक दस्तकारियों के विनष्ट हो जाने से तज्जौर ओर मुशिदाबाद जैसे 
नगरो की जनसख्या मे बहुत बडी कमी भा गई है, यहाँ तक कि यात्रियों की शोर से 
नगर के प्राचीन उद्योगो की वस्तुओं की माँग कम हो जाने के कारण गया झोर बनारस 
जैसे तीर्थ-स्थानो की महत्ता और जनसख्या में भी कमी होती जा रही है । 

(३) प्लेग और हैजो जैसी बीमारियों के समय-समय पर फैलने पर नगर 
विशाल शवालयो का रूप धारण कर लेते हे भौर लोगो को गाँव की खुली वस्ती में 
भाग जाने के लिए वाघ्य करते हें । यह परिवर्तन प्राय अस्थायी होता है श्नौर नगरों 
में स्वास्थ्य की सामान्य परिस्थितियाँ स्थापित हो जाने पर गाँवों में गये हुए लोग पुन 
वापस भा जाते हे । ््‌ 

तगरो की विकास और ह्ास की दोनो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियो को ध्यान में 
रखते हुए हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हे कि अब तक दोनो पलडो में बिलकुल बराबर 
वजन रहा है, फर इधर नागरकरण की प्रवृत्ति का पलडा कुछ भारी हो चला है। झौद्यो- 
गिक क्रान्ति के कारण इयगलैण्ड में जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें और इस स्थिति में 
जमीन-प्रासमान का अन्तर है । वहाँ दक्षिस में वसे हुए नगरो का क्लास बहुत तेज़ी से 


भारत में आर्थिक सक्रान्ति १४७ 


हो गया, पर उत्तरी भाग में बडी जनसख्या वाले नगर-केन्द्रो का विकास भी इतने वेग से 
हुआ कि इस दृष्टि से उन्हे किसी तरह का घाठा नहीं होने पाया । 
३१, स्थानीय अर्थ-ब्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था में आकस्मिक संक्रान्ति-- 
जिस विकास को हमने, “आशिक सक्रान्ति” शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट किया है उसे प्रो 
(डिया और जोशी ने, 'स्थानीय श्रर्थ-व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में श्राकस्मिक 
सक्रान्ति कहा है। * इसका श्रभिप्राय स्पष्ठत यह है कि भारतीय गाँव एकाएक ही 
वाह्य ससार से सम्बन्धित हो गए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का श्रान्तरिक व्यापार की 
अपेक्षा बहुत अ्रधिक तेजी से विकास हुआ और चू कि यह विकास अनियन्त्रित और 
अनियमित ढंग से हुआ भरत इसके फलस्वरूप देश के आथिक जीवन का एकागी विकास 
हुआ और कुल मिलाकर इसका अहितकर प्रभाव पडा । उद्योग की श्पेक्षा कृषि की 
ओर अधिक भुकाव हो गया । यह घटना यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा पिछड़े हुए 
अफ्रीका और एशिया महाद्वीपो के श्ोपण की व्यापक योजना का ही एक अ्रग थी 
और इसकी अनुमति देने मे देश की सरकार ने सच्चे राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की । 
यदि इस घटना को कोई छोटा-सा अ्रभिव्यजक शीषेक देने की आवश्यकता समझी गई 
है तो हमारे मत में सम्भवत 'आत्मनिर्भरता से अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में श्राकस्मिक 
सक्रान्ति' नाम श्रधिक उपयुक्त होगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्र्य-व्यवस्था से यह ध्वनि 
निकलती है मानो राष्ट्रीय इच्छाओं के ऊपर कोई “अन्तर्राष्ट्रीय इच्छा' है जो श्रन्तर्रा- 
पद्म भर्थ-व्यवस्था में अभिव्यक्ति पाती है। पर श्रभी तो ऐसी किसी 'अन्तर्राष्ट्रीय इच्छा" 
का अस्तित्व है नही, और “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मानवता के आद्शों के श्राधार पर निय- 
मित नही होते हे, वरन्‌ प्रत्येक राष्ट्र की अ्रपनी-अभ्रपनी इच्छानुसार निश्चित होते है । * 
राष्ट्र आज भी एक श्राथिक इकाई है और हम अन्तर्राष्ट्रीय शर्थ-व्यवस्था का नाम भी 
उस समय तक नहीं ले सकते जब तक कि “राष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन नही हो 
जाता ।/३ वास्तविक भ्रत्तर्राष्ट्रीय श्रथे-व्यवस्था में कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से त्याग करने 
को तत्पर रहेगा न कि श्रन्य राष्ट्रो की धृतंता श्रथवा पाशविक वल के डर से । और 
यह त्याग भी न्‍्याय्य समझा जायगा जब कि अन्तत उससे केवल ससार के राष्ट्रों का 
ही हित-सावन न हो वरन्‌ त्याग करने वाले राष्ट्र की भी हित-सिद्धि हो । 
३२, क्‍या श्रोद्योगीकरण भारत के लिए वांछुनीय है'?--भारत में ओऔद्योगीकरण का 
प्रारम्भ बडी सफलता से हो गया है, और यद्यपि साधारणत लोग इसकी तीज्रतर गति: 
के पक्षपाती है तथापि ऐसे लोग भी मिलेगे जो यह मानकर कि इसका परिणाम देश 
के लिए अहितकर और श्रशुभ होगा, भ्रगर उनका वज चले तो इस आन्दोलन को समूल 
कट करने में भी सकोच न करेगे। श्रौद्योगीकरणा का विरोध अभत तो ऐसे लोगों 
द्वारा है जो मशीनों को एक भयावह वस्तु समभते है, क्योकि उनका विश्वास है कि इनसे 
मानव-जीवन श्ौर मानव-कार्य अ्रघोगति को प्राप्त होते हें तथा उसके परिणामस्वरूप 
१. वैल्थ ऑफ इश्डिया, पृ० १५८०-६० । 
२. जे यू ब्जेल 'इकनामिक प्रोटेक्शनिज्ष्म', पृ० ३-४ । 
१. सेलिगमेन, 'प्रिसिपल ऑफ इकसनोंमिवस!, पृ० ८-४२ । 
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दोनो ही भ्रप्रिय और यन्त्र-संचालित हो जाते है । वे प्राचीन साधारण ढग के उद्योग की 
कामना करते हैँ जिसमें हवा और धृप की कमी न होगी, हाथ-पैर फैलाने के लिए अधिक 
जगह होगी भौर भ्रधिक स्वतन्त्रता होगी जो इस मशीन-श्रुग में किसी तरह सम्भव नहीं 
है। उनके मन में उस आदर्श-सरल आाधथिक जीवन की ऐसी घुंघली काव्योचित कल्पना 
है जो वास्तविकता और यथार्थता से बहुत दूर है। हम यह निश्चित रूप से जानते ५६ 
कि ये स्वप्न कही भी भ्रौर कभी भी पूर्ण नही हुए हे । इसके विपरीत हम यह भी जानते 
है कि शारीरिक श्रम भ्रत्यन्त मन्‍्द, निर्मम और निर्दयतापूर्ण हो सकता है श्रौर यह भी 
जानते हे कि मनुष्य ने प्रकृति पर एक के बाद एक विजय प्राप्त करते हुए इस पृथ्वी को 
भ्रधिक सुखकारी श्रौर मनचाहा स्थान बना लिया है तथा श्रपनी श्राथिक स्थिति सुधार 
ली है। वास्तव में मानव और पशु-श्रम के स्थान पर मशीनो के प्रयोग का प्र्थ भी 
मूलत यही है। 

कुछ लोग यह तो मानते हे कि मानव और पशु-श्रम को मशीनों के सहयोग की 
झ्रावश्यकता है, परन्तु एक विशेष सीमा तक ही, शौर वे मनुष्य के प्रकृति-विजय के 
प्रयत्नो को भी एक सीमा से आ्रागे नही बढने देना चाहते । उदाहरण के लिए वे हवा से 
चलने वाली मिल, पानी से चलने वाली मिल, लकडी के साधारण हल, अथवा सूत 
कातने के चर्खे तक ही यन्त्रो के प्रयोग में वढ सकते हूँ, आगे नहीं । उनके पास इस भ्रईन 
का कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं है कि प्रकृति पर मानव-विजय की इस प्रारम्मिक 
स्थिति को पूर्णंता तक पहुंचाने का प्रयत्न क्यो न किया जाय । ) 

इसमें सदेह नही कि श्राघुनिक यन्त्रों के प्रयोग और बहुमात्रा-उत्पादन की 
परिणाम बहुत भयानक हो सकता है जैसे नगरो में जनसख्या का बाहुल्य होना, भौर 
शक्तिशालियो द्वारा निबलो का शोषण तथा बहुत बडी सख्या में मजदूरों का बेहद 
भद्दे भ्रौर श्रस्वास्थ्यकर वातावरण में अशान्तिपूर्ण, सकुचित श्रोर दु खद जीवन बिताने 
के लिए बाध्य होना भश्रादि । पर यह सही नहीं कि इन बुराइयो से बचने का एकमात्र 
उपाय आधुनिक ढंग से बहुमात्रा-उत्पादन के विचार को तिलाजलि देना ही है 
पाश्चात्य देशों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य की शोर से यदि 
समुचित कार्यवाही की जाय भौर आवष्यक कानून बनाए जायें तो ये बुराइयाँ अवध्य 
कम हो जायेंगी । यह बात महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि पाइ्चात्य देशो में भी लोग वर्तेमान 
झ्ार्थिक व्यवस्था से बहुत श्रधिक असन्तुष्ट हे पर किसी थोडे-बहुत प्रभावशाली व्यक्ति 
ने भी मशीनो के खत्म किये जाने का कभी सुझाव नहीं रखा। उनका भ्सतोष उस 
ढंग के प्रति है जो उत्पादित सपत्ति के वितरण में भ्रपनाया जाता है, न कि मशीनों 
द्वारा उत्पादन के ढगगो के प्रति । ५ 

निस्सन्देह हमें सावधान रहने की श्रावश्यकता हैं कि कही हम जीवन के भौतिक 
पक्ष को श्रावश्यकता से भ्रधिक महत्त्व न दे बैठें। पर यह तो भारत जैसे निर्घन देश 
के लिए स्पष्टत श्रावक्ष्यक है कि देश की प्रति व्यक्ति सम्पत्ति बढ़ाई जाय और उसके 
लाखो-करोडो वासियो को जीते रहने-भर में जो कठिनाइयाँ भर परेशानियाँ भुगतनी 
पड रही हे उनसे उन्हे मुक्त किया जाय ताकि उनके लिए भी श्रधिक सुखी जीवन की 


भारत में आशिक संक्रान्ति श्ड९ 


सम्भावना हो सके ।* आधुनिक दंग के उत्पादन-साधनो के प्रयोग के बिना यह सम्भव 
नही है। यह भी स्मरण रहे कि भारत यदि चाहे भी तो आज वह दूसरे देशो से 
अलग-थलग नही रह सकता और आधुनिक श्ौद्योगिक प्रणाली के यस्‍्त्रों के निर्माण 
द्वारा वह वैदेशिक प्रतियोगिता के आधातो को सहने में समर्थ हो सकता है । एफ०एस० 
अरविन ने मशीनो के प्रयोग के पक्ष में ठोक ही कहा है. “मशीन ऐसी चीज़ है जो 
प्रकृति से चुनौती लेने के लिए मनुष्य की शारीरिक शक्ति का विस्तार करती है, उसे इस 
योग्य बनाती है कि वह अपनी लम्बी और दक्ष उंगलियों में और सुदृढ मास-पेशियो में 
बुद्धि की अधिकाधिक प्रेरणा कर सके । जो लोग इसका सिद्धान्तत. विरोध करते हें, 
ये मानव जाति के विकास के विरोधी हे । वे कोई एंसी सीमा नही बाँध सकते जहाँ 
तक शक्ति बढाने का प्रयत्त किया जाय और फिर आगे न बढ़ा जाय । क्या मानव- 
विकास को यन्त्र-सचालित हल तक या मिट्टी काटने की लकडी तक या पापाण-युगीन 
मानव की मजबूत कुल्हाडी तक सीमित रखना चाहिए ? इनमें अगर कुछ अन्तर है तो 
शक्ति और पूर्णता के श्रवस्थात का । दरअसल, वास्तविक आपत्ति अन्य बातों के प्रति 
है--औद्योगिक नगर फैक्ट्री-प्रणाली और “भूति-दासता' आदि के प्रति, पर ये तो 
सामाजिक व्यवस्थाएँ हे जो इच्छानुसार वदली जा सकती हे और इनका प्रकृति पर 
हमारे शक्ति-विस्तार से कोई अ्रविच्छेय सम्बन्ध नही है |” 

भारत मे श्रौद्योगीकरण के विरोधी कभी-कभी दूसरा तर्क उपस्थित करते है । 
उनका कहना है कि भारत में उद्योगो का विकास कृषि को हानि पहुंचाकर ही सम्भव 
रह सकता है, जो कि देश का प्रमुख उद्योग है। इस मत की परीक्षा हम श्रागे चलकर 
उद्योगो वाले भश्रघ्याय में करेंगे । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि श्रौद्योगिक 
विकास से कृषि के विकास में वाधा पहुंचने की तो कोई सम्भावना हो ही नहीं सकती 
बल्कि उस पर बडा अनुकूल भर लाभकारी प्रभाव पडेगा। 

ग्रन्त में यह कहा जा सकता है कि सवेग ओऔद्योगीकरण की आवश्यकता और 
वाछनीयता में सर्वसाधारण की इतनी प्रवल आस्था है कि जो लोग इसका विरोध 
करते हैँ उनकी सफलता में केवल उतनी ही आशा की जा सकती है जितनी श्रीमती 
पाब्गिटन के अ्रसमान प्रतिद्वन्द्दी अ्टलाण्टिक महासागर के साथ सघपं करने में । 


१. भारत की भौतिक उन्नति के विशेष मद्दत्तपूर्ण विचार के लिए डार्लिज्न कृत रस्टिकृस लॉविबरर, पृष्ठ 
३७४, देखिए । 


अध्याय $ है 
कृषि ; उत्पादन ओर निर्यात 


व. भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान--भारतवपे के श्राथिक जीवन की सबसे 
अ्रधिक ध्यान श्राकर्पित करने वाली विशेषता यहाँ के निवासियों का वहुत वडी संख्या 
में भ्रन्य व्यवसायों की श्रपेक्षा कृषि-कार्य में सलग्न रहना है | देश की विशाल जन- 
सख्या के प्रति चार व्यक्तियों में से तीन की जीविका खेती से ही चलती है । देश में जिस- 
जिस और जितने अनाज की खपत है लगभग सभी अ्रपने यहाँ खेती से ही प्राप्त होता 
है श्ौर फैक्ट्रियों में काम आने वाले कच्चे माल, जैसे रुई, पट्सन और तिलहन भ्ादि 
भी सब खती से ही उपलब्ध होते हे । फिर भी कृषि की वर्तमान स्थिति के श्रध्ययन 
से हम डॉ० वलाउस्टन के निम्नलिखित निराशामूलक शब्दों से सहमत हुए बिना नहीं 
रह सकते “भारत में दलित जातियाँ हे श्रौर उन्ही के समान दलित उद्योग भी हं, 
दुर्भाग्य से कषि-उद्योग भी उन्ही मे से एक है ।”* हम चाहे जिस मानक से देखें, किसानो 
के खेतो का विस्तार और स्थिति, उनके प्रयोग में झ्राने वाले श्ोज़ार भौर खाद, फसलो 
के हेर-फेर की पद्धति, बीजो का प्रकार, सिंचाई की सुविधाओं झौर श्रन्य भूमि-सुघारं 
के सम्बन्ध में उनकी स्थिति, विपरान-व्यवस्था, पशुपालन-व्यवस्था, गाँवों के सहायक 
उद्योग-धन्धे इत्यादि, सभी दृष्टिकोणों से हमें यह कहना पडेगा कि हमारा कृषि-उद्योग 
पिछडी दशा में है। यह वात प्रति एकड उपज से सिद्ध होती है जो कि अ्रधिक-से- 
अधिक भ्रन्य देशो की उपज की एक चौथाई है और वह भी अ्रनावृष्टि श्रौर श्रकाल में 
तो नगण्य-सी रह जाती है ।* 

२ क्षि-विकास की श्रावश्यकता--अनेक दृष्टिकोशो से कृषि का विकास परमावश्यक 
है । इससे स्वंसाधारण के आ्थिक जीवन में विकास और उसके रहन-सहन के स्तर में 
उन्नति होगी, देश की जनसख्या के लिए पर्याप्त श्रनाज की प्राप्ति होगी । कृषि की 
उन्नति की श्रन्य उद्योगो पर प्रतिक्रिया भी कम भह॒त्त्व की बात न होगी। गाँव 
की जनता की क्रय-शक्ति का वढना देश की बनी हुई वस्तुओ की खपत के लिए एक 
बहुत ही अच्छा साधन होगी । कृषि में सुधार होने में यह बात तो निश्चित रूप से 
निहित ही है कि कृषि में मशीनो का विशेष प्रयोग होगा और इसके फलस्वरूप कृषि- 
सम्बन्धी और श्रौज़ारों के निर्माण के लिए बहुत-से कारखाने स्थापित हो जायेंगे ।१ ए 
१ कृषि आयोग रिपोर्ट, साक्ष्य-अभिलेख, खण्ड १, भारत सरकार के अधिकारियों की साक्षी । 

२ वही, पृष्ठ १४ | 

३. भोचोगिक भायोग रिपोर्ट देखिए, पृष्ठ २२! 


१५० 
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जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है कृषि-विकास का पक्ष लेने को यह 
अर्थ कदापि नही हैं कि भारत के भाग्य में सदैव एकान्तत खेतिहर देश बना रहना ही 
लिखा है। हमारे मत से तो भारत की स्थिति ऐसी है कि वह एक समृद्ध निर्माण-उद्योगः 
तथा समुन्तत क्रपि, दोनों से सम्पन्न देश हो सकता है | इसके अतिरिक्त हमें यह स्मरण 
फुंखना आवश्यक है कि बिना श्रौद्योगिक समस्याओं का ध्यान रखे हमारी कृषि-सम्बन्धी 
समस्याएँ अलग से नहीं सुलकाई जा सकती । यहाँ इगलैण्ड के औद्योगिक क्रान्ति के 
। हृष्टान्त की ओर ध्यान आक्ृष्ट करता श्रप्रासगिक न होगा जहाँ कृषि तथा कारखाने 
वाले उद्योग दोनो में साथ-द्वी-साथ परिवर्तन हुआ था, एक उद्योग की उन्नति दूसरे की 
उन्नति का कारण बनी थी । आवश्यकता से श्रधिक सख्या में लोगो के खेती पर निर्मर 
रहने तथा गाँवों में बसने की वर्तमान असन्‍्तोपजनक स्थिति केवल कृषि की उन्नति से 
दूर नही की जा सकती । कृषि के साथ-साथ अन्य उद्यागो की उन्तति भी परमावश्यक 
है, जिससे कि जीविका के लिए एकान्तत. भूमि पर निर्भर रहने वालों की संख्या में कुछ 
कमी झा जाय और नगरो तथा कारखानो से खेती मे प्रयुक्त होने के लिए पूजी निरन्तर 
मिलती रहे । 
वर्तमान भारतीय जाग्रुति क्ृपि के प्रति ससारव्यापी दिलचस्पी का ही एक 
झवस्थान माना जा सकता है। १६१४-१८ के महायुद्ध से यह स्पष्टत परिलक्षित हो 
रहा है । कदाचित्‌ महायुद्ध के पहले कृपि-उद्योग की परम महत्ता को लोग भूल गए 
थे, पर युद्ध-काल के श्रनुभव ने कच्चे माल श्र खाद्यान्त के लिए वाह्म देशो पर 
फ्लर्समर रहने के भयानक परिणामों को प्रत्यक्ष करके इस उदासीनता का अच्त कर 
दिया । दूसरे महायुद्ध ने कृपि-उत्पादन के क्षेत्र में श्रधिक-से-अधिक आझात्मनिर्भरता प्राप्त 
कर लेने की आवश्यकता को पूर्णात सिद्ध कर दिया। बंगाल के दुभिक्ष ने १६४३ में 
भोजन-सामग्री की कमी पूरी तरह पर बडी कष्टमय प्रक्रिया से स्पष्ट कर दी थी। 
कृपि-उद्योग पुन प्रधान उद्योग के गौरव-पद पर आासीन है और प्रत्येक देश में उसकी 
पुनर्स्थापना और विकास के विषय में विचार-विमर्श हो रहा है। इगलैण्ड, जिसे हम 
कारखानो वाले उद्योग का प्राचीनतम देश कह सकते है, वह भी इससे भ्रलग नही है । 
३. भारत सें विभिन्‍त फसलों के जन्रफल-सम्बन्धी श्ँकटे-- 


तालिका १ 
१६४६-३० (अंक हज़ार एकड़ों में) 
१. सर्वेक्षण के अनुसार ८प१०,८०६ १ 
२ गाँवो के कागजादि के अनुसार ६१४,६१० * 
के ३ वन ६३,१४३ 
४ क्ृपि के लिए अप्राप्य ६६,०२४ 


व 2:60: पद 
१. इन शअकढ़ों में २५०० हज़ार रकड़ भूमि सम्मिलित है जिसके मन्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं दै 
तथा पाकिस्तान के अधीन जम्मू-छाश्मीर का भाग छोड दिया गया है । 

२. मनीपुर तथा अण्टमान-निकोबार द्वीपों की क्रमश” ५,५२२? हज़ार ओर २०५८ इज़ार एकड़ भूमि 
भी सम्मिलित्त है। 


१५२ भारतीय श्रथेशास्त्र 


५ खेत्ती न की जाने बाली अन्य भूमि 


(जिसमें वजर सम्मिलित नही है) &८,४०० 
<६ बजर भ८, १७१ 
७ योया गया क्षेत्र २६६, २७२ 
८ ऊपर ४ के अन्तर्गत क्ृपि-योग्य भूमि ११,५४४ दी 
१६९०-५१ (हजार एकड़ों में) 
आाद्यान्न के क्षेत्र-- 
चावल ७५,६७४ रागी प्‌ डडी४ड 
गेहं २४,१३४ मक्का ७,७६४ 
जौ ७,७७० १ चना १८,७०६ 
ज्वार ३८,४१६ अन्य अन्न और दाले* 
चाजरा २२,२६७ कुल खाद्यान्न और दाल २४४,७७६२ 
फल, शाक तथा जड वाली श्नन्य फसलें ' 
तिल्लहन के जेन्र 
अलसी (तीसी) ३,४४७ 
तिल ५१,६२६ 
सरसो तथा एक अन्य प्रकार का तिल (रेप) ५,०६७ 
अन्य तिलहन'* जे 
रेशे वाली फसलों का क्ेन्र 
कपास १४,५५६ ज़ूट १,४५४ 
रेहोबाली श्रन्य फसले* रेबोवाली फसलो का कुल क्षेत्र 
खाथय-फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलें 
नील 
श्रफीम * 
कहवा श्२४ 
चाय ७७७ 
चारे की किसमें २ 
अन्य 


कुल बोया हुआ क्षेत्र (एक बार से अधिक बोये 
जाने वाले क्षेत्रफल सम्मिलित हे) ३०१,८८६* 


5 कि 252 
ये तालिकाएँ २६५४ में प्रकाशित स्टेव्स्टीकल एस्‍्स्ट्रेक्ट, १६५१-५२ से तैयार की गई हैं । 
* इनके अकिड़े १६४६-५० के है तथा भूमि-उपयोग ऑकड़ों से सम्बन्धित हैं । 
१६४६-५० से सम्बन्धित “अन्य खाद्यान्न और दालों के आंकड़े! इसमें सम्मिलित हैं । 
१६४६-५० से सम्बन्धित आंकड़ों के सम्मिलित होने के कारण नहीं दिये गए । 
यद क्षेत्रफल १६४६ ५० का दे। 


कि 


#& « /0 ७ ४४ 


कृषि उत्पादन और निर्यात 


४. प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज तथा ज्षेत्रकलत-- 


श्श्रे 


२७ अतलाइन गब ला दा 3 शत बाइक 

















तालिका २ 
(संख्या हजारों में) 
क्षेत्रफल (एकडो में) उत्पादन (टलो में) 

& पवेल ७६,६४६ २७/०७६ 
ज्वार ४२,६६० ७,५६१ 
वाजरा रृ८,८२० ड,र४६ 
गेहूँ २६,०६८ ७,७९२ 
चना १८,८९३ ४,५२१ 
गन्ना ३,५६८ ४,६१४) 
कपास (३६२ पो० की गाँठो में) १७,०२७ ३,६३५ 
ज़ूट (४० ० पौ० की गाँठो में) १,१६६ ३,१२८ 
अलसी ३,२६६ रेश५ 
सरसो ५,३७३ प२६९ 
तिल ६,१३२ २३१ 
अरण्डी (रेंडो) १ रद ८ १०७ 
भमूंगफली ११,३५६ ३,७७२ 

तालिका ३ 
१8४६-४० (हजार एकड़ा में) 
| वह क्षेत्रफल जिस । वह क्षेत्रफल जिस पर | 

फ्े पर खेती की जाती है। खेती नहीं की जाती 

ह हज खेती के |बजर को छोड- 
राज्य ।& बोया हुआ| वर्तमान | लिए | कर खेती न | वन 

का चजर , श्रभाष्य किये जाने 
।. क्षेत्र भ्रन्य क्षेत्र | 

अआसाम रे रे,४० ०३ शर७० १,७३६ ४,रए४फ८ १ ६, ६४६ ढ, ०६२ 

विहार ४४,७६० रि२,प४ंछ | ४,७३७ | ३,७४७ २७४ । ७,८८४ 

वम्बई ७०,२९२ श्र्रै ४१,०८२| ७,०४२ ८,४७३ २,०६८ ९,६१४ 

मध्य प्रदेश ८उरे,१०४ (रि5,४५६| ४,६१६ | ५,5१७| २०,२६७ २३,६४४ 

मद्रास ८०,७५७ [३१,३०८ ६,७९६ [१४,६४७ १ १,२७२ १३,८१४ 

उडीसा १५,२६४ | ६,३५६ १,१६९ | ४,७३६ ३,४९८ | २,५०२ 

पंजाव २३,२०८ [११,६४८| १,८८० | ६,०३४| २,५८७ ७५६ 

उत्तर प्रदेश ७२,२२४ [२६,७६९ | २,१६२ (११,5३४ १०,२४० | ७,८१६ 

पश्चिमी बगाल (१६,५४६ (११,७२० | १,१५६ | ३,०४६ १,६११ १,७१३ 

मध्य भारत २७,६२५ ।१०,७३४२| १,१०६| ६,२१५| ६,६६६ | २,८८० 

$ मैसूर १७,३८४ | ६४५६| १,७०७| ५,७०५ १,४६० | १,६४७ 

अजमेर १,५६१ ३६६ र४डू७। ५६५ ३०३ ४७ 

कुर्ग १,०१२ १७० ३४ २४५० | २२६ ३३१ 

दिल्ली ३६६ श्स्श ११। ८० । २० हा 





नजर कर ं206: कक कबीर मम लि कक 
२. यह उत्पादन घिलके सहित मू गफली का है । 
३. जआमाम के आंकरड्ों में ८,२५५००० एकड भूमि और वन्वई के आंकड़ों में, वनसकण्ठा जिले की 


न 


१५४ भारतीय भश्रथंश्ञास्त्र 


& विस्तृत और घनी खेती की सम्भावनाएँ--कुल भूमि का ( जगलो को सम्मिलित 
करने पर) ३१ प्रतिशत" कृषि के लिए श्रप्राप्य है। कुल भूमि का केवल ५२ ५ प्रतिशत 
भाग जोता-बोया जाता है | यदि सारी परती भूमि श्रौर श्रन्य खेती के भ्रयोग्य भूमि को 
सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल भूमि के लगभग २६ प्रतिणत हिस्से में खेती का 
विस्तार सम्भव है। भिन्‍त-भिन्‍न राज्यों में कितनी भूमि खेती के प्रसार के लिए प्राप्त हके 
सकती है यह तालिका न० ३ से ज्ञात हो सकता है। इस तालिका में दिखाया गया हैं कि 
१६४६-४० में प्रमुख राज्यों में कितनी भूमि में खेती हो रही थी श्रौर कितनी में नहीं । 

देखने से पता लगता है कि खेती के विस्तार के लिए विशेषकर आासाम, मद्रास 
और मध्यप्रदेश में बहुत ग्र जायश है । परन्तु श्रध्ययन करने पर हम इस परिणाम पर 
पहुंचते है कि भारत में विस्तृत ढग की खेती के बढाने की बहुत कम आणा है| वगाल 
मद्रास, उत्तरप्रदेश और वम्बई जैसे प्राचीन प्रदेशों में कृषि करने में कम-से-कम कठिनाई 
का मार्ग अश्रपताया गया है, और सभी अच्छी भूमि पर खेती हो रही है। जो खराब 
भूमि है उसे तोड़ना वाकी हैं। ऐसी भूमि पर जब तक सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ 
नही प्राप्त होती खेती सम्भव नही हो सकती । ऐसी ही परिस्थिति पजाब, मध्यप्रदेश, 
आसाम जैसे नये राज्यों में भी धीरे-धीरे पैदा होती जा रही हैं, जहाँ पर यद्यपि सारी 
भच्छी भूमि खेती के अन्तर्गत श्रभी नही भ्रा पाई हैं फिर भी श्रनेक कठिनाइयों का 
सामना करना है । पजाब में खेती के विस्तार के लिए पहले सिंचाई के साधनों की 
उन्नति करना अनिवार्य है। यद्यपि वम्बई और मध्यप्रदेश आदि राज्यो की श्रपेक्षा वहाँ 
सिंचाई सुगम है, फिर भी वहाँ की श्राथिक और भौतिक परिसीमाएँ नगण्य नही हे % 
भूगर्भ-बास्त्रीय सर्वेक्षण के आधार पर यह पता लगाने की कोजिश की जा रही है कि 
जल विद्युत के विकाप्त की सम्मावनाएँ कहाँ तक हे । श्रासाम में वहाँ की श्रस्वास्थ्यकर 
जलवायु के अ्रतिरिक्त उपयुक्त श्रम की श्रप्राप्पता कृषि की उन्नति में एक बडी बाघा 
हैं। इसलिए जहां खेती योग्य बहुत-सी वेकार भूमि पी भी है, उसका कभी उपयोग 
किया जा सकेगा इसकी आ्राभा भी बहुत अधिक नही है । इस अनुच्छेद के भ्रन्त में दिये 
हुए शाँकडे भी इस निष्कर्प की पुष्टि करते है । इन श्रॉकडो से पता चलता है कि पिछले 
वर्षो में भारत के ब्रिटिभ-प्रधीन भाग में बोये हुए खेतो के क्षेत्र में वृद्धि बडी मन्‍्द गति 
से हुई है। कभी-कभी तो इस क्षेत्र में कमी भी हुई है । 

कृषि की समस्याओं का घनी खेती में श्रधिक श्राशाजनक समाघान दिखाई पडता 
हैं । घनी खेती की सफलता सिद्ध करने के लिए जापान का उदाहरण दिया जा सकता 
है जहाँ ५६,०००,००० लोगो का १७,०००,००० एकड भूमि की खेती पर भररा-पोपण 
हो रहा हैं जिसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति के हिस्से $ एकड खेती की भूमि पडती है 
जवकि भारत में प्रति व्यक्ति के हिस्से & एकड भूमि श्राती है ।* यद्यपि भारत में खेती 
2६,०४,००० एकड भृमि भी सम्मिलित दे, जिनके विषय में विशेष जानकारी नहीं है। दिल्‍नी का 
वन-क्षेत्र ४५०० एकइ से भी कम दे । 


< यह तथा अन्य श्रकिडे कामसं, एनुअल नम्बर 7६५४ से लिये गए हैं । “भनुवादक 
7 देखिए, एम० विश्वेश्वरय्या, 'रिकन्स्ट्रक्टिंग इस्टिया', पृ० ७४ ! 


क्षि : उत्पादन और निर्यात १५५ 


निर्भर रहने वालो की बहुत बडी संख्या के कारण भर खेतो के छोटे-छोटे द्कडो में 
होने के कारण, विस्तृत खेती का ढग बहुत ही भनुपयुक्त हैं फिर भी यहाँ भ्रभी तक 
प्रुनिक वैज्ञानिक ढंग पर घनी खेती का गम्भीरतापूर्वक आरम्भ नही हुआ है । डॉ० 
यू० वर्नस्स ते अपनी टिप्पणी “भारत में कृषि के श्रौद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ' 
नोलॉजिकल पॉसीविलिदीज़ श्रॉफ एग्रीकल्वरल डैवेलपमैण्ट इन इण्डिया) में इस 
॥ में विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला हैं। 
ए-कुएफफ का छु कतो का वास्तविक क्षेत्रफल... 


हक (दस लाख एकड की सख्या में) 
१८६२-६३ १६५६१ ] 
१६० १-२ १६६७१ । 
१६१०-११ २२३०६ | 
१६२१-२२ श्र्३ १८ | 
१६२७-२८ २२३८६ ># वर्मा को मिलाकर 
१६३०-३१ र२६ १२ | 
१६३२-३३ श्र्णण्द | 
१६३३-३४ २३९२५ | 
१९३४-३५ २२६६८ | 
१६३५-३६ २०६७१ ] 
१६३७-३८ २१३ ४६ 
१६३८-३६ २०६,४० | वर्मा को छोडकर 
१६४०-४१ २१३९६ | 
१६४२-४३ शश्५६३ | 
१६४३-४४१ २४६ २८ 
१६४४-४५ २४५ ६६ 
१६४५-४६ २४१ ६१ 
१६४६-४७ २४२ ७७ 
१६४७-४८ श४४५ ५० 
१६४८-४६ र्४ं५ ६६ 
१६४९-५० २६६ ३७ 





« फसलों की सापेज्षिक सहत्ता--भारत में कृपि-उत्पादन में श्रगाज की फसलो का 
यान सर्वोपरि है। यहाँ के लोग अधिकतर जाकाहारी हे । रेशे और बीज निर्यात 
गे सबसे प्रमुख चीजें है। भारतीय किसान प्रधानत अनाज की फसलो का उत्पादक 

। उसके चोपाये खेती तथा परिवार के भररण-पोषरा में सहायक होते हें । मास, ऊन 
र डेरी-उत्पाद देश से बाहर नही भेजे जाते ।/* विभिन्‍न फसलो के भ्रलग-अलग क्षेत्र 
गे देखा जाय तो कृषि-उत्पाद के स्वरूप की विविधता का पता लग जाता है जिसके 
एरखण देश प्राय खाद्यान्‍्त के सम्भरण तथा अनेक प्रकार के कच्चे माल के लिए 
« १६४३-४४ से १६४६-५० तक के आंकड़े स्टेटिसिटिकल एक्स्ट्रेकट, इण्डिया, १६५१-५२, पृ० 
०६ से लिये गए है । 

ए० हॉवर्ड, क्राप प्रोट्क्शन!, ए० ६१ । 
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आत्म-निर्भेर है। विभिन्‍न फसलो के सापेक्षिक महत्त्व का श्राभास भी इससे मिल जाता 
है। प्रनाज की खेती सबसे अधिक होती है । ७६ &८७ प्रतिशत कृपि-भूमि भ्रनाज 
उपजाने में और बाकी २० ०१३ प्रतिशत अन्य फसलें उपजाने के काम आती है। 
ससार-भर में मूल्यों के बढ जाने पर श्रनाज की फसलों की अ्रपेक्षा तिलहन, रुई और 
पटसन की फसलो में श्रधिक भूमि का उपयोग करने की प्रवृत्ति देखी गई है। भ्रनाज वे 
फसलो में घान का स्थान सबसे पहला है। गेहूं, ज्वार, वाजरा श्रौर चने का स्थान 
इसके वाद है। श्रनाज के अतिरिक्त श्रन्य फसलो में रेशे वाली फसलें जैसे रुई) 
पटसन आआरादि महत्त्वपूर्ण वर्ग में श्राती है और कुल कृपि-भूमि के ७७ प्रतिशत हिस्से में 
ये ही फसलें उगाई जाती है। अनाज के अ्रतिरिक्त जो फसलें होती हे उनमें एक भौर 
समान महत्त्व का वर्ग तिलहन का है और ६ ७४ प्रतिशत कृपि-भृमि में इस वर्ग की 
फसलें बोई जाती है ।९ 
७ भारत की प्रमुख फसलों का सर्वेक्षण --(क) अनाज की फसलें? (१) चावज्ष-- 
चावल भारत की प्रमुख फसल है । यह देश के भ्रधिकाश लोगो के भोजन का प्रधाव 
अगर है । इसकी खेती कुल क्ृषि-भूमि के ३२ प्रतिशत हिस्से में होती है। यह फसल 
उपजाने वाले खेतो का क्षेत्रफल ब्रिटिण भारत में ६८८ ५ लाख लाख एकड" भूमि 
था। सन्‌ १९४०-४१ में इसकी उपज २ करोड २० लाख टन थी। ६६४३-४४ 
के भॉँकडे थे ७ करोड ६ लाख एकड भूमि और २ करोड ६० लाख टन उत्पादन | 
१ इस सम्बन्ध में श्राधुनिक अकिडे इस प्रकार है 
६७ ३ प्रतिशत श्रन्त की फसले । है 
५9 प्रतिशत रेशे वाली फलें । 
० १ प्रतिशत, तिलद्दन | --इण्डिया एट ए ग्लान्स (१६५३), ए० ५६१॥। 
२ इस सर्वेक्षण के लिए निम्न पुस्तकों से सहायता ली गई है-- 
(0) एमप्मीकल्चर एण्ड एनीमल हसबवेण्टरी इन *हणि्डिया (वार्षिक) । 
(77) एस्टीमेट्स भॉफ एरिया एएंड यील्ट ऑफ द ग्रिन्लिपल क्राप्त इन इश्डिया (वार्षिक) ! 
(7) द क्राप एटलस आफ इरिडिया । 
(१९) काटन, हिण्डबुक ऑफ कमर्शियल इन्फर्मेशन फॉर इसिडिया”, तीसरा सस्करण (१९१७) , 
(२) हॉउडे, (पुर्व लद्घृत) । 
(९१) कृषि आयोग रिपोर्ट (१६२८) । 
(५7)) रिव्यू श्रॉफ द ट्रेंड ऑफ इरिदिया, (वाषिक)। 
(शाप) इसिडियन फाइनेन्स, ईस्टर्न थ्र प्‌ नम्बर (१६४०), पृ० १८४-६७। 
ड# अनाज की फप्तलें अनेक खाद्य सामग्री बनाने वाले उद्योगों का भझाधार दे । जैसे, आटा पीसने की 
मिले, परिष्करणी, नानवाई की दुकान, मिठाश्या, नाश्ते का सामान तैयार करने वाली दुकानें, 
तरकारियों और फलों को टिब्बों में बन्द करने वाले, सुखाने वाले, उनका माल्ट बनाने वाले तथा 
माल्ट्युक्त सामान बनाने वाले, तरह-तरह के विद्यमिन और प्रोटोन निकालने वाले कारखाने तथा 
बिनोलो से घी तैयार करने वाले कारखाने झादि । झनाज का प्रयोग स्पिरिंट और पॉवर अलकोहल नैयार 
करने में भी किया जाता दे । 
४ अब २६ प्रतिशत--शरिडया एट ए ग्लान्स (१९५३), १० ५६१ । 
५ यह कचेत्रफल १६५०-५१ में ७,५६,७५,००० एकड था।--स्ैटिस्टकिल एक्स्ट्रेक्ट, इग्डिया, 
२६५१-४३, पृ० प१४ । 
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र्मा के भारत से अलग करने से पहले भारत की चावल की उपज सारे ससार की 
पज के अनुपात में ४० प्रतिशत थी और ससार में सवसे अधिक चावल का निर्यात 
तै यही से होता था, यद्यपि उसका श्रौसत निर्यात उसकी कुल उपज के ७ अथवा 
, प्रतिशत से श्रधिक कभी नही हुआ बर्मा के अलग हो जाने के बाद भारत का चावल 
ग निर्यात नगण्य हो गया । ( १६३६-४० में कुल उपज का केवल १ प्रतिशत था । ) 
पैर श्रव केवल लका, अरव और अफ्रीका के उन प्रदेशों को ही भेजा जाता हैं जहाँ 
तै आबादी विशेष रूप से भारतीयों की ही हैं। चावल की उपज इतनी अधिक मात्रा 
[| होने पर भी काफी चावल विदेशों से, जिनमें वर्मा मुख्य है, मेंगाया जाता है। इस 
कार १६३६-४० में भारत ने २,६२,००० टन चावल वाहर भेजा और १८,८७,००० 
न बाहर से मेंगाया ।' 
ससार-व्यापी आथिक मनन्‍्दी के कारण झ्रारम्भ से ही भारतीय चावल की माँग 

[ कमी भा गई। इस क्षति की थोडी-बहुत पू्ि इसलिए हो गई कि इगलैण्ड में 
एरतीय चावल को अधिमान्यता दी जाती रही । १६३६-४० में ब्रिटेन द्वारा केवल 
/००० टन चावल खरीदा गया। १६४१ के अन्त ठंक भारत में चावल का आयात 
थाम (थाइलैण्ड), फ्रान्सीसी हिन्दचीन और जापान से बहुत अ्रधिक बढ गया। यह 
॥वलो की हूटन थी श्र प्राय मद्रास में उतरती थी । यह धान कूंटनें की मिलो का 
क प्रकार का उप-उत्पाद था और इसने चावल के स्थानीय मूल्य को बहुत घटा दिया। 
पप्रैल १६३५ में भारतीय चावल पैदा करने वालो के सहायतार्थ टूटे चावलो पर बारह 
पना प्रतिमन का सरक्षण-कर लगा दिया गया और वह ॒ तब से लागू है। इस कर 
' कारण चावल के आयात पर विशेषकर थाइलैंण्ड से, एक प्रकार की रोके लग गई 
पर इसके कारण धीरे-घीरे आयात में कमी होने लगी । १६३४-३५ के २,८३,००० 
न के श्रायात की तुलना में सन्‌ १६३६-३७ में चावल का श्रायात घटकर केवल 
८,००० टन रह गया। सन्‌ १६३६-४० में घान का झ्रायात वर्मा से ४३,००० टन, 
इन्दचीन से २,६२,००० टन और थाईलैण्ड से ३४,००० टन हो गया । जुलाई १६४३ 

चावल का निर्यात बन्द हो गया । भारत के अग्रेजी शासनाधीन भाग से १६४३-४४ 

(विशेष रूप से १६४३ के श्रप्रैल से जुलाई तक के चार महीनों मे) चावल का 
रात २७,००० टन था जब कि पिछले वर्ष के निर्यात के आँकड़े २५५,००० टन के थे । 
समें से सबसे बडा भाग लका का था जिसने २६,००० टन चावल का निर्यात 
गया था। 

धान की खेती भारत के बहुत भागो में होती है, नम और त्तर भागों में 

शेष रूप से । निम्न तालिका में यह दिखाया गया है कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में कितने 
ख्‌ एकड भूमि में चावल पैदा किया जाता था ।* 
' सन्‌ १६४५ से निर्यात लगभग बन्द हो गया और भारत चावल का आयात करने वाला देश रह 
ग । सन्‌ १६४८ से चावल का औसत आयात ५ लाख टन प्रतिवर्ष था।--इंश्डिया एट ए ग्लान्स, 
! शघ्ढ ] 

इस सम्बन्ध में हाल के शआाकड़े इस अकार है 
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राज्य १६४०-४१ १६४३-४ 
बगाल २१ ६६ २६ ६१ 
विहार ६६५ छडेल 0 
उडीसा पश्४ ५११ 
मद्रास ६८४ १०६२ 
उत्तर प्रदेश ७२६ ७१० 
मध्यप्रदेश | प्र्छ& ५८७ 
आसाम ) प्र्डी४ ५३ 
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पूर्वी प्रदेशों के निवासियो का तो चावल मुख्य भोजन है | यह जाडो की फसल 
है, जो दिसम्बर शौर जनवरी में काटी जाती है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार का धान बोया जाता है। इसकी किस्मो की सख्या स्थानीय परि- 
स्थितियों श्रौर लोगो की जानकारी पर निर्भर होती है । प्रदेशों के कृपि-विभाग इस 
फसल की जटिलता और विस्तार के ही कारण सम्भवत पहले इसमें कोई उन्नति नही 
कर सके। पर इधर हाल में कृषि-गवेपणा की साम्राज्यिक परिषद (इम्पीरियल 
काउन्सिल श्रॉफ एग्रिकल्चरल रिसर्च) के तत्त्वावधान म भी खोज हुईं है उसमें कुछ, 
सफलता मिली है। यहाँ १६३४ की फसल-योजना सम्मेलन (क्रॉप प्लानिंग कास्फ नस) 
की सिफारशो के अनुसार चावल-सम्बन्धी खोज के लिए एक स्थायी समित्ति की नियुक्ति 
भी कर दी गई है। 

वद्ध-काल में वर्मा की हार के कारण देझ में चावल की स्थिति बहुत खराब हो 
गई झौर १६४२-४३ में विशेष रूप से वगाल' में इसके परिणामस्वरूप अन्न-सकट हुआ । 
चावल के थोक मूल्य का सूचताक (आधार १६ अगस्त १६३६--१०० ) भ्रप्रैल १६९४३ 
में मार्चे के सूचनाक ४६६ से बढ़कर ६३४ हो गया। श्रगले महीनो में मूल्य तेजी से वढा 
ओर उसके फलस्वरूप श्रगस्त के महीने का सूचनाक १,०३४ हो गया जो कि बंगाल के 
अन्न-सकट का सबसे भ्रधिक कष्ट का समय था। उस प्रान्त की स्थिति इतवी गम्भीर 


१९५०-५१ (हज़ार एकड़ों में) 


प० बंगाल 8,८०२ 
विद्ार १४,४६० 
डड़ासा 8,५७२ 
मद्रास &8,८८ ९१३ 
उ0० प्र्० 8५१ ह 
मध्य प्रदेश ८,६४७ 
प्रासाम ४,०४३ 
वम्बड ३,००१ “स्टेटिस्टिकल एच्स्ट्रेक्ट ऑफ इश्डिया, १६५१-५२, पृ० ५१४। 


».. * अब यह 'साम्राज्यिक' न होकर 'भारतीय” है । 
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हो गई थी कि भारत सरकार को उत्तर-पूर्वी प्रदेश को स्वतन्त्र व्यापार-क्षेत्र घोषित 
करके श्रपनी नीति में बहुत वडा परिवर्तत करना पडा । पर कुछ ही महीने बाद 
जुलाई १६४३ में ही उन प्रान्तो के आपत्ति प्रकट करने पर, जिनको यहाँ से अनाज 
मिलना कठित हो गया था अथवा जहाँ अ्रनाज का सूल्य बहुत ऊँचा हो गया था, 

को स्वतन्त्र व्यापार-तीति को त्यागना पडा। इसके पश्चात्‌ उत्तर-पूर्वी प्रदेश 
से आते वाले प्रान्नो मे पुन मूल्य-नियन्त्रण लागू कर दिया गया । 

भारत में चावल की खेती का क्षेत्र १६४२-४३ के ७ करोड ५२ लाख एकड 
से बढ़कर १६४३-४४ में ८ करोड एकड हो गया, यानी लगभग ६ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई ।* यह वृद्धि 'श्रधिक अन्त उपजाओो' श्रान्दोलन का परिणाम थी । १९४३-४४ में 
चावल की उपज भी काफी वढी | यह १६४२-४३ में २ करोड ४६ लाख टन थी और 
१६४३-४४ में बढकर ३ करोड ६ लाख टन हो गई, श्रर्थात्‌ करीब २३ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। उपज में यह बढोतरी बगाल में विशेष रूप से हुई । १६४२-४३ में ७० लाख 
टन से १६४३-४४ मे १ करोड १८ लाख टन, यानी लगभग ६८ प्रतिशत बढ गई । 
चावल के सम्भरण की स्थिति सुधरने और अक्तूबर १६४३ के बाद मूल्य घटने का 
कारण मुख्यत १६४३-४४ की बढी हुई उपज ही थी। आसाम और विहार में वाजार- 
भाव नियत्रित मूल्य से नीचे था। सामान्य सूचनाक १६९४४ मार्च तक घटकर ३६४ 
हो गया था जब कि मार्च १६४३ में वह ४६६ था, यह लगभग २७ प्रतिशत की कमी 
दुई | उत्तरी भारत में चावल के भाव में भारी अन्तर था, इसलिए कानून द्वारा अ्धिक- 
तम मूल्य निर्धारित नही किया जा सका । पर इस बात में जल्दी ही सब लोग सहमत 
हो गये कि भाव निर्धारित करने के लिए समुचित स्तर क्या होना चाहिए। भावों के 
मूल्य-नियन्त्रण से पूर्व यह भी निश्चय हुआ कि प्रत्येक प्रान्त भाव घटाकर उसी स्तर पर 
ले श्राने का प्रयत्त करे । इस काल में चोर-बाजारी की वडी धूम थी इसलिए सूचनाक, 
माँग और सम्भरण की असली स्थिति के विष्वसनीय द्योतक नही माने जा सकते ।* 

२. गेहूँ--कषि-क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से चावल के-बाद गेहें-का स्थान है । 
खेती की कुल जमीन के लगभग ११% हिस्से? में गेहूँ की खेती होती है । गेहूँ रवी-की 


१. १६५१५-२ में चावल की खेती का च्षेत्रफल ७५, ५६५,००० एकड और उत्पादन २०,७६७,००० 
वन थ--थशम्स झॉफ इसिडिया डाइरेक्टरी एण्ड इरि्डियन ईयर बुक, १६५४ । 
२ भारत में चावल की मोग और सम्भरण का सन्तुलन इस समय तक नहीं हुआ दे । सन्‌ १६४८ से 
१६५२ तक चावल का निर्यात नहीं हुआ । खपत के लिहाज से देश का उत्पादन कम दे | सदैव ही कुल 
उत्पादन के ८ या १० प्रतिशत की कमी पड़ती दै। पिछले तीन वर्षों में चावल का आयात इस प्रकार था * 
आ २०-77 ३.५ लाख रन, १६५१--७ ५ लाख टन, १६५२--७ २ लाख टन । 
सन्‌ १६५१०५२ में चावल की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन की चर्चा पिछले फुटनोट में कर 
चुके है । चावल की खेती क्या चेत्र लगातार वइता रह है । यह पृद्धि मुख्यत मध्यप्रदेश ओर वम्बई में 
हुई हैं, परन्तु किसी भी ज्षेत्र में चावल की प्रति एकड़ उपज में कोई वृद्धि नहीं हुट दे । इस विषय के 
विशेषज्ञों का भ्रतुमान दे कि यध्पि चावल की खेती का चेत्रफल बढ़ता रहा दे, परन्तु प्रति एकड़ डपज 
कमी की भर जा रही दे । अब यह-११ € प्रतिशत दै--इण्डिया एट ए ग्लान्स (१६५३) पृ० ५६८ । 
३ अब यह १६१ ६ प्रतिशत है। 
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फसल है जो श्रक्तृवर से दिसम्बर तक बोई जाती है और मार्च से मई तक काटी जाती 
है । यह पजाव तथा उत्तर प्रदेश के लोगो का मुख्य भोजन है। भ्रन्‍्य प्रदेशों में इसे विशेष- 
कर बाहर मेजने के लिए ही बोते हे। १६४०-४१ में गेहूं की खेती ३,४८५, ६०,००० 
एकड भूमि में की गई थी । गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य प्रदेश रर उनकी उपज नीचे दी 
हुई सारिणी से ज्ञात हो सकती है* (; 
्त्तत्ण्प्5झ अक्षर क्कक्षतल्ञजा उत्तत्ति ( इस लाख तन में 





प्रदेश और रियासतें 
१६४०-४१ | १६४१-४२ | १६४२-४३ | १६४३-४४ 
5 ४ का 7 १०००८ | १०७६३ | ६६८६ 
3, ७६३४ ७ 5७३ ७ ५४६ ७६७२ 
मध्य प्रदेश और बरार ३२२६ २८५१ २५४४ | २६६८ 
मध्य भारतीय रियासतें २२१२ १६३५।| २०३६। १६४५४ 
बम्बई १७५२ १५६४ | १३२६ | १५६२ 

















बिहार १५०६६ १३०० १२८० १२२१ 
ग्वालियर १५३३ १३२६ (१३२८ | ९१ रेरेढें 
ईैंदराबाद १०६० ११२५ । ०६६५ | ०६६६ 
पंजाब की रियासतें १५२२ १६१६ | १७६८ | १६३५ 
राजपृताना की रियासतें १३४७ १२२० १५२५ | १६६ 









गेहें की फसल के अ्रन्तर्गत कुल क्षेत्र का ३ और कुल उपज का $ भाग सिर्फ 
उत्तर प्रदेश और पजाब में मिलाकर होता हैं। ससार की गेहूं की उपज का है भाग 
भारत में पैदा होता है। १६ १४-१८ के महायुद्ध के पहले गेहें का निर्यात करने वाले 
पाँच भुख्य देशो के नाम क्रम से ये थे सयुक्तराष्ट्र, रूस, कनाडा, भरजेन्टाइन गणराज्य 
तथा भारत “उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान तीसरा हैं” (काटन) । उस युद्ध 
के समय भारत में,गेहूं के भ्रन्तर्गंत भूमि का क्षेत्र सरकारी खरीद के कारण २८,४७०,००० 
एकड से बढकर “--५७. ९ र४,८६०,००० एकड हो गया था। १५७० में स्वेज नहर के खुल जाने 
९ यह जेश्रफल १९५१-५२ के भन्तिम अनुमान के अनुसार २३,२२५,००० एकड़ है 

* इन क्षेत्रों का वर्तमान (१९५ ०-५१) उत्पादन का परिभाण नीचे ( हजार टनों में ) दिया गया है । 


पजाब्‌ २,६६० 
उत्तर प्रदेश ८,१९३ 
सध्य प्रदेश २,६२३ 
गध्य भारत १,६६१ 
बेस्बई' २,०७५ 
बिद्दर 2,४ए४ 
हैदराबाद ड४प 
पैप्स 6८ 


राजस्थान १,३२० 


कृषि * उत्पादन और निर्यात १६१ 


के वाद से गेहों का निर्यात-व्यापार निरन्तर बढता जा रहा है। निर्यात की मात्रा 
भारत तथा ससार के भ्रन्य भागों में मौसम के परिवर्तत के आघार पर बदलती रहती 
है। श्रकाल के समय स्थानीय मूल्य इतना बढा हुआ होता हैं कि निर्यात बहुत घट 
जाता है। १६१४-१८ के महायुद्ध के पहले के पाँच वर्ष का श्ौसत निर्यात १,३०८,००० 
अन था जिसका मूल्य १३ करोड €६ लाख रुपये था अर्थात्‌ कुल गेहू की उपज का 
१४ प्रतिशत था । तव से और विशेष रूप से पिछले वर्षो में गेहू का निर्यात बहुत घट 
गया है । कुछ वर्षों तक वो भारत ससार के बाजार में बहुत ही कम मात्रा में गेह भेज 
सका । १६३५-३६ में निर्यात की मात्रा ६६,००० टन थी जिसका मूल्य साढे नो लाख 
रुपया था जबकि १६३१-३२ में २०,२०० टन थी जिसका मूल्य १५ लाख रुपया था। 
लडाई के बाद वाले पहले पाँच वर्षो यानी १९१८ से १६२३ तक के औसत निर्यात 
२३७,००० टन था जिसका मुल्य ३ करोड ७० लाख रुपये था। अन्य देशो की तुलना 
में भाव में किफायत होने के कारण १६३६-३७ में भारत से काफी गेहूँ बाहर भेजा 
गया । निर्यात की मात्रा २३१,५०० टन थी जिसका मूल्य २ करोड साढे नौ लाख 
रुपया था। १६३७-३८ में इन्ही कारणों से निर्यात बढ़कर ४६०,००० टन हो 
गया जिसका मूल्य ४ करोड ६२ लाख रुपया था। १६३८-३६ में स्थिति कूछ खराब 
हुई । अमेरिका और कनाडा मे गेह की श्रच्छी फसल होने से भारत के नियति में कमी 
श्रा गई भौर केवल २७९,००० ठन गेहूँ जिसका मूल्य २ करोड़ ४८ लाख रुपया था 
बाहर भेजा गया । १६३६-४० में तो ग्ेह का निर्यात और भी घट गया और उसकी 
भौत्रा कुल ७,५०० टन रह गई जिसका मूल्य १० लाख रुपया था। निर्यात में इतनी 
भारी कमी का कारण था कि ससार के वाजारो में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ से पहले 
मूल्य कम हो गए थे* तथा कनाडा भर श्रर्जन्टाइना आ्रादि श्रन्य निर्यातक देश अ्रधिक 
मात्रा में गेहू भेजने लगे थे । भारत का निर्यात आस-पास के देशो तक ही सीमित था। 
केवल वर्मा ही ३५०० टन खरीदता था । आरायातक और निर्यातक दोनो तरेह के 
देशो में १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद ( श्राथिक सहायता और आयात प्रतिवन्धों के 
सहारे ) खेती का प्रलाभ-कर ढग से विस्तार हुआ है और गेहू सम्बन्धी श्रत्तर्राष्ट्रीय 
समस्या का मूल भी यही है । 
इतनी अ्रधिक प्रतियोगिता और गिरे हुए मूल्यों के कारण भारत को इन दिनो 
अन्तर्राष्ट्रीय वाज़ार से केवल अलग ही नहीं रहना पडा वरन्‌ उसे अपने किसानो के 
हित के विचार से वाहर से आते वाले सस्ते गेहूँ भ्रौर सस्ते आटे पर कर भी लगाना 
पडा । मार्च १६३१ में जो कर (गेहू श्रायात शुल्क अधिनियम के भ्रन्तर्गत) २ रु० प्रति 
डुल्ड्रेडबेट था, वह अप्रैल १६३५ में घटाकर १ र० ८ आ० और अप्रैल १६३६ से १ 
रु० कर दिया गया। क्योकि भारतीय और झआस्ट्रे लिया के गेहू के मूल्य का अन्तर भी 
घट गया था । १६३६-३७ में गेह का आयात नंही के वरावर था । इसकी मात्रा केवल 
_१०० टन हो गई थी जबकि १६३३-३४ में १८,३०० टन थी । मूल्य के बढ जाने से 
१, सन्‌ १६४४-४५ में भारत से १५०० टन गेहूँ, जिसका मूल्य ३६६८६ इजार था, का निर्यात हुआ | 
उसके वाद सन्‌ १६५१-५२ तक कोई नियात नहीं छुआ । 
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३१ मारते १६३७ को श्रायात कर हटा दिये गए । किन्तु इसके बाद श्रायात किया हुआ 
गेह भारत के प्रमुख वन्दरगाहो में बहुत सस्ते भाव पर पहुँचने लगा श्रत जनवरी 
१६३६ के भारतीय (सशोधन) श्रधिनियम के अधीन गेहूं की खेती करने वाले किसानों 
के हित को घ्यात में रखते हुए ३१ मार्च १६४० तक की थोडी श्रवधि के लिए गेहूँ 
अथवा गेहूं के श्राटे पर १ रु० ८ आा० प्रति हन्ड्रे डवेट आयात कर लगा दिया। वार्दाः 
में यह कर ३१ मार्च १६९४१ तक के लिए वढा दिया गया । इसका परिणाम यह हुआा 
कि भारत में गेहूं का श्रायात १६३८-३६ के १५६,०६२ टन से घटकर १६३६-४० 
में 5५,४०६ टन हो गया । देश में काम श्राने के लिए लगभग १ करोड टन गेहूँ 
बचता है और देश की आवश्यकता में इघर कोई विशेष परिवतंन भी नही हुआ है । 
यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि जनता को कष्ट से बचाने के लिए भारत को 
वर्तमान परिस्थिति में गेहूँ तथा श्रन्य खाद्य सामग्री बाहर से मेंगाने के लिए श्र॒लग से 
प्रयत्त करना श्रावश्यक हो गया है ।* 

परिवहन और सिंचाई के साधनों के विकास के कारण पजाब के नये नहर 
उपनिवेशो को गेहें की खेती करने में बहुत प्रोत्साहन मिला है। किसी जमाने में भार- 
तीय गेहूं गन्दा समझा जाता था | पर इसका कारण लापरवाही के साथ गेहूँ के दानो 
का भूसे से भ्लग करना या धरता-उठाना इतना नहीं था जितना कि श्रग्नेजी श्रनाज 
व्यापार की परम्परा के अनुरूप उसमें मिलावट करना । १६४७ से इस शोर बहुत 
उन्नति हुई है। जबसे कृषि-विभाग ने १२ न०» पूसा गेहूँ का उपयोग शुरू कराया है, 
उसकी किस्म सुधर गई है । ससार के बाजारो में कनाडा और श्रमेरिका के गेहूं के बरा* 
वर मूल्य प्राप्त करने के लिए इसकी किस्म भ्रौर भ्रधिक सुधारने की श्रावदयकता है ।* 

३ जौ--यह विशेषकर उत्तर प्रदेश (४८,१२,००० एकड), बिहार (६०५, 
००० एकड) भर पजाब (३६८,००० एकड) में३ उगाया जाता है। इसकी खपत विशेष 
रूप से देश में ही होती है, इसलिए बहुत कम बाहर भेजा जाता है। १६३६-४० में 
इसका निर्यात ५०० टन था जिसका मूल्य ७५ हज़ार रुपया था। यह मनुष्यो के भति- 

रिक्त पशुओं को भी खिलाया जाता हैं । 

१ देर में गेहूँ की खपत अधिक होने के कारय उसका भायात आवश्यक दे । चावल की खपत कम 
करने के लिए मी उसकी जगह गेह्ढें और गेहूँ की वस्तुएँ ही प्रयुक्त की गई हैं । अनुमान दे कि आगामी 


वर्षो में लगभग २० लाख टन गेहूँ वाहर से मेंगाना झावश्यक हो जायगा । पिछले तीन वर्षो में गेहूँ का 
आयात निम्न था 





(लाख वनों में) 
१६५० श्ष्श्र १६५३ 
१४१ ३५०२ र्ज्र 2. 


२ गेहू में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (इणस्डियन काउन्सिल ऑफ एच्रीकल्चरल 
रिसच ) सतत अयत्नशील है । र॒स्ट ( वीमारी ) से वची रहने वाली गेहूँ को कई किसमें भी निकाली गई 
ईं । गेहूँ में प्रोटीन तत्व बढ़ाने के लिए उचित प्रकार की खादों और उनके प्रयोग के समय के बारे में भीः 
अनुसन्धान छुआ है ।-- अनुवादक 
३ ये अकडे १६५००५१ के दैं। 


कृषि उत्पादन और निर्यात १६रे 


४. ज्यार भर वाजरा--ज्वार और बाजरा मद्रास, वम्बई ( दक्षिण ) और 
हैदरावाद के आसपास के ज़िलो में जनता के आहार की मुरूय फसले है । इनसे पशुओं 
के लिए चारा भी प्राप्त होता है | इनकी खेती में गेहूँ की खेती की तरह मेहनत की 
आ्रावश्यकता नही है। इसके खेत मे कदाचित्‌ ही कभी खाद दी जाती हो । सारे भारतवर्ष 
के ३०४, १६,००० एकड# भूमि से ज्वार और २,२२,६७,००० एकड भूमि में वाजरे 
की खेती होती है । ज्वार पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र ये हे “ हैदराबाद (दक्षिण), जहाँ 
७२,५२,००० एकड, बम्बई जहाँ १,१२,८४,००० एकड, मद्रास जहाँ ४५,३२,००० 
एकड, मध्य प्रदेश जहाँ ४६,६६,००० एकड और उत्तर प्रदेश जहाँ २३,२६/००० 
एकड भूमि में इसकी खेती की जाती है। इसी प्रकार बाजरे की भी खेती विस्तृत क्षेत्र मे 
होती है । बम्बई में ४६,७५,००० एकड, पजाव में २०,२०,००० एकड, मद्रास में 
२१,२५,००० एकड, उत्तर प्रदेश मे २५,5२,००० एकड, और हैदराबाद (दक्षिण) में 
१० लाख एकड भूमि में इसकी खेती होती है | ज्वार-बाजरा दोनो में से किसी का भी 
कोई विशेष निर्यात नही होता । १६२९-३० में १५००० टन ज्वार-बाजरा बाहर भेजा 
गया था जिसकी कीमत २४५ लाख १३ हज़ार रुपया थी, और सन्‌ १६३६-४० में इनका 
निर्यात केवल ७,००० टन ही रह गया जिसका मूल्य ७ लाख ४५ हज़ार रुपया था । 

& दारलें--इनकी खेती समस्त भारत में होती है और ये लोगो के भोजन का 
मुख्य अग हे । इनकी खेती विद्येष रूप से उत्तरप्रदेश, पजाब, वम्वई, मध्यप्रदेश और 
बगाल आदि राज्यो में होती है । चना भारत की मुख्य दाल है श्रौर १६५०-४१ में 
डहै,८७,० ६,००० एकड भूमि पर इसकी खेती की गई थी। जिसमे से लगभग ६०,२८, 
००० एकड की खेती तो अकेले उत्तरप्रदेश में ही हुई थी, जो इसकी खेती का भरमुख 
प्रदेश है। देश में ही इसकी बहुत वडी खपत होने के कारण दालें बाहर बहुत कम 
भेजी जाती हैँ । १६३९-४० में ७३,००० टन दालें बाहर भेजी गई थी जिनका मूल्य 
8५ लाख रुपया था ।" मर 

६. श्रन्य खाद्य-फसल्षें--इनके अन्तर्गत फल, तरकारियाँ मसाले और श्रन्य अनेक 
प्रकार की खाद्य फसलें आती हैं । सन्‌ १९४६-४० में भारत में ४,४२३,३३,००० एकड़ 
भूमि में इनकी खेती की गई थी | फल और तरकारियो में ज़मीन के नीचे फलने वाली 
फप्तले भी सम्मिलित है जिनकी खेती ५० ,०३,००० एकड भूमि में होती है। भारत में 
झनेक प्रकार के फल जैसे आम, सेव, सनन्‍्तरे, बेर आदि पैदा होते हे । 

फलो की कमी के कारण मूल्य अधिक होने तथा लोगो की गरीबी की वजह से 
फल-उद्योग का कम विकास हुआ है । भारतवर्ष में अनेक प्रकार की तरकारियाँ पैदा 


$२_, चने का निर्यात गत वर्षों में इस प्रकार रहा है 
१६४४-४५ १६४५-४६ १६४६-४७ १६४७-४८ १६४८-४६ १६४६-५० १६५०-५१ १६५१-४२ 
मात्रा (टनों में) 
रुरझ६घ्‌ ० प्डप€ के बज बन र्‌ 
मूल्य (हज़ार रु० में) 
८० २०३२ लत न न रै 
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की जाती है जैसे झ्रालू, प्याज, वेगन, गोभी, करमकल्ला, शलजम और टमाटर आदि | 
यदि सिंचाई की सुविधा मिल जाय तो फल झौर तरकारी के खेतो के क्षेत्र का विस्तार, 
विशेषकर बढे-बडे नगरो के श्रासपास की भूमि में, सम्भव हो सकता है । परिस्थितियों 
को देखते हुए हमें यह कहना पडेगा कि कृषि विभागों द्वारा हम फल झौर तरकारी 
के प्राचूर्य वाले नये युग के भ्रारम्भ की जो झ्राशा करते ये वह पूरी नहीं हो सकी है ( 
व्यापारिक दृष्टिकोण से फल पैदा करने वालों के लिए बड़े-बड़े नगर ही विक्री-कैन्द्र 
है, परन्तु परिवहन-साधनो के श्रभाव के कारण इस माँग का लाभ उठाना उनके लिए 
असम्भव है। इस उद्योग के समुचित विकास के लिए परिवहन-साधनों, फलो के तोडने 
भर उनके पैक करने की विशेष कुगलता और शीत-भण्डारण (८०॥ 5६०:०४४०) की 
सुविधा श्रादि में सुधार आदि साधारण आवश्यकता की वातें है ।" सन्‌ १६४६-५० मे 
भारत में तरह-तरह के मसालों की खेती के श्रन्तगंत करीव २४,५६,००० एकड 
भूमि थी। मसालों की खेती मुख्यत भारत के घुर दक्षिण में होती है। यो तो कुछ 
भसाले प्राय सारे देश में वोये जाते है । भारतवर्ष के मुख्य मसाले जैसे काली मिचे 
(मालाबार, ट्वावन्कोर, दक्षिणी केनारा, कुर्ग श्र थोडी मात्रा में वगाल में), लालमिर्च 
(विशेषकर मद्रास, पूर्वी और उत्तरी बगाल और बम्बई के कुछ जिलो में), श्रदरक 
(मालावार के किनारे, बम्बई प्रान्त के सूरत भर थाना और उत्तर प्रदेश त्था बगाल 
के कुछ जिलों में), इलायची (पश्चिमी और दक्षिणी भारत के नम जलवागु वाले 
जगलो मे तथा मद्रास, ट्रावन्कोर, मैसूर, कुगे और बम्बई में मुख्यत केनारा जिले में), 
सुपारी (दक्षिणी भारत में), दालचीनी (दक्षिणी भारत के पच्चछिमी घाट में), झौहें/ 
लौग (विशेपकर मद्रास प्रदेश के पश्चिमी घाट की नीची पहाडियो पर) पैदा होते है । 
इनका थोडा सा निर्यात व्यापार भी है । १६५१-५२ में ३८५,६८,१४,००० हन्ड्रे डवेट 
मसाले (इलायची, लोल, काली मिचं) जिसकी कीमत २४५ करोड ७६ लाख ६६ हजार 
रुपये थी, बाहर भेजे गए थे । दे 
७. चीनी--भारतवर्ष सम्भवत गल्‍लते का श्रादि उद्गम-स्थान ही है श्रौर गन्‍्ते 
की खेती जितने क्षेत्र में यहाँ होती है उतनी ससार के किसी भी देश में नहीं। परन्तु 
शौसत उपज प्रति एकड इतनी कम है श्रोर शाकाहारी जनसख्या इतनी भ्रधिक है कि 
हमारे देश को थोडे ही दिन पहले तक बाहर की सस्ती चीनी के श्रायात का ही' भरोसा 
करना पडता था। उदाहरण के लिए सन्‌, १६२९-३० में हमने १५ करोड ७७ लाख 
रुपये के मूल्य की १,०१२,००० टन विभिन्‍न प्रकार की चीनी बाहर के देशो से मेंगाई 
थी । १९२० की भारतीय चीनीं समिति (इण्डियन शूगर कमेटी) का कहना था कि 
भारत में चीनी की प्रति एकड पैदावार क्यूबा की पैदावार के १/३ से कम, जावा की 
पैदावार के १/६ से कम और हवाई की पैदावार के १/७ से कम थी। भरास्ट्रिया भौर 
जर्मनी की चुकन्दर से वनाई हुई चीनी के आ्रायात का स्थान धीरे-धीरे जावा और 
_ मॉरीशस की भन्‍ने की चीनी के भायात ने ले लिया। इसका श्रेय सन्‌ १६०३ में 


? रिव्यू ऑफ एग्रोकल्चरल आपरेशन्स इन इण्डिया (१६२७ २८) पृ० ४) वही (१६२८-२६) ५० ५-७ 
ओर ऊपि आयोग रिपोर्ट, पैरा ५१५-४१६ 
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लगाये गए आयात प्रति-कर को है। इस वैदेशिक प्रतियोगिता ने भारतीय गन्ते की 
खेती को बडी हानि पहुँचाई और सन्‌ १६१४ की लडाई के पहले गन्ते की खेती के क्षेत्र 
में कुछ कमी आ गई । ग्रुद्धकालीन ग्रुल्य-वृद्धि के कारण १६१८-१६ में स्थिति वहुत- 
कुछ पूर्वंवत हो गई । कितने ही वर्षों तक लगातार गन्ते की खेती का क्षेत्र लगभग 
उतना ही बन्ता रहा । सन्‌ १६३०-३१ में समाप्त होने वाले २० वर्षों की औसत 
२,८४०,००० एकड रही । १६३०-३१ में गन्‍्ते की खेती का कुल क्षेत्र ९७:८०,००० 
एकड था। सरकारी रक्षा के परिणामस्वरूप चीनी के उद्योग मे बहुत बडी वृद्धि हुईं 
और १६३६-३७ में गस्‍ने की खेती का क्षेत्र बढ़कर ४४,४०,००० एकड हो गया। 
१६३८-३६ में क्षेत्रफल घटकर ३१,१०,००० हो गया, पर १६४०-४१ में फिर बढ' 
कर ४५,९०,००० हो गया । गन्ने की खेती करने वाले मुख्य प्रदेश हे उत्तर प्रदेश 
१८,५०,० ०० एकड, बिहार ४,४०,००० एकंड, पजाव ४,२०,००० एंकड, वगाल 
३,२०,००० एकड, मद्रास १,४०,००० एकड, बम्बई ८०,००० 0कड, शआ्रासास ४०,००० 
एकड और उडीसा ३०,००० एकड (सन्‌ १६३८-३६ के आँकडे) ।१ इससे यह स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारत के लिए इस फसल का विशेष महत्त्व है। यद्यपि दक्षिणी भारत 
में गन्ने की खेती कम क्षेत्र में होती है पर जो गन्ना वहाँ पैदा किया जाता हैं वह 
उत्तरी भारत के गन्‍तो की अपेक्षा अधिक मोदा और अच्छा होता है। यद्यपि ब्रिटिश 
भारत में गन्ने की खेती कुल खेती के श्रनुपात में १ ८ प्रतिशत ही थी पर इसकी देश 
वो श्राथिक जीवन में बहुत वडी महता है । इधर चीनी-उद्योग के द्रूत विकास से भी 
यह बात प्रगट होती है। 
चीनी उद्योग के हाल के आाइचरयंकारी विकास के पहले सफेद चीनी भारत 
में प्राय नही बनती थी। सामान्यतः गन्ने के रस को उवालकर बिना उसमें की राब 
निकाले हुए भ्रुढ बनाया जाता है और उसी को लोग खाते हैँ । श्राजकल गन्ना लोहे 
की बनी चर्खी से पेरा जाता है न कि लकडी के कोल्ठू से । सफेद चीनी उत्तर प्रदेश 
झौर बिहार के अनेक कारखानों में बनाई जाती है। पजाव, वम्बई और मद्रास आदि 





१ सन्‌ १६५०-५१ में गन्ने की खेतो का क्षेत्र ४२,१४,००० एकड़ था। मुख्य-मुख्य राज्यों में गन्ने 
की खेती का क्षेत्र निम्न था : 
उत्तरप्रदेश २५०५ हजार एकड़ 


पञाव इण्ट्ू ,, , 
वगाल पूछ 9 
मद्रास रछ७छ ,, 

् बम्बड आओ 
आसाम पूछ भर. 
उड्डीसा छह 


9) 
विद्दर ड१ , , (स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रे कट, इण्डिया ( १६५१ ५२) 
सन्‌ १६५३-५४ और १६५४-५४ में सम्पूर्ण भारत में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल ओर उत्पादन 
मरा, ३५,३६,००० एकड़ व्‌ ४)२१,३१३००० टन तथा 38,१७,००० एकड़ व्‌ ४,७४,६६,००० रन 
ा। “श्थीकल्वरल सिच्चुएशन इन इसिडिया, जनवरी १६५४॥। 


्ै 
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राज्यो में हाल में महीन चीनी बनाने के कारखाने खोले गए हे । मैसूर और हैदराबाद 
आदि रियासतो ने भी चीनी के कारखाने खोले है । '* १६३२-३३ के पहले केवल रे२ 
चीनी के कारखाने चल रहे थे। १६३१-३२ में सरकारी सरक्षा मिल जाने से चीनी 
के कारखानो की सख्या १६३६-४० में बढकर १४५ हो गई । गन्ने और ग्रुड से चीन 
का उत्पादन जो कि १६२५-२६ में ६९,०८८ टन था, वढकर १६३०-३१ में १५१,६५० 
टन, १६३२-३३ में ३७०,२८३ टत, १६३४-३५ में ६१७,२१८ टन श्रौर १६३६-३७ में 
१,१३०,६०० टन पर पहुँच गया । इसमें खाण्डसारी* कारखानो का उत्पादन सम्मिलित 
नही है जिसकी मात्रा १९३६-३७ में १००,००० टन हो गई थी । इस प्रकार भारत 
वर्ष की कुल चीनी के उत्पादन की मात्रा १९३६-३७ में १,२३०,६०० टन के ऊपर 
ही थी--जो कि खपत की श्रनुमानित मात्रा (लगभग १,१५०,००० टन) से कुछ 
श्रधिक ही थी । दो कम उत्पादन के वर्षो के पश्चात्‌ १६३६-४० में भारत में १३४ 
लाख टन चीनी पैदा हुई। सन्‌ १९४३-४४ और १६४४-४५ में फिर उत्पादन में थोडा 
'ह्ास हुआ ।? देश में चीनी का उत्पादन बढ जाने के काररा ब्रिटिश भारत में चीनी 
का आयात बहुत तेजी से घट गया और १६३०-३१ में जो श्रायात १०,००,००० टन 
था, वह सन्‌ १६३६-३७ में घटकर २३,००० टन हो गया ।४ भारतवर्ष अब चीनी की 
आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर* हो गया है । भारतीय चीनी उद्योग की 
इस महान्‌ प्रगति के कारण उसकी तटकर द्वारा सरक्षा, ससारबव्यापी श्राथिक मन्दी 
के फलस्वरूप भूमि तथा कच्चे माल और मशीनरी के मूल्य में कमी आरादि भी हे? 
भारतवर्ष श्राज ससार में चीनी का सबसे अ्रधिक उत्पादन करने वाला देश है श्रौर 





१ भारतीय चीनी उद्योग के प्रादेशिक वितरण में परिवर्तन के विषय में अधिक जानकारी के लिए 
देख्ए, रिपोर्ट श्रॉफ द टेरिफ बोर्ट (चीनी उद्योग), १६३८, एष्ठ २१-२६ । 

२ खाण्डसारी कारखानों में सफेद चीनो वनाने का देशी ढग ही जिस्त 'चेल? ढग कहते हैं, काम में 
लाया जाता है । 

2 भारत में इस समय चीनी के १३४ कारखाने दें । गत वर्षो में चीनी का उत्पादन निम्न था । 


१६५१-५२ १४ ८५ लाख टन 
१६५२-५३ श्३र +» 39 
१६५३-५४ ० १ ,) » 


इस प्रकार १६५३-५४ का उत्पादन सन्‌ १६५२-५१ तथा १६५१-४२ की हुलना में २३ ४ प्रतिशत 
ओर ३१ ८ प्रतिशत कम हो गया । इसका मुख्य कारण गन्‍ने के मूल्य की कमी थी जो १६५१-४२ में 
१ रुपया १९ ने प्रति मन था। १६५२-५३ झोर १६४३-५४ में घटकर क्रमश १ रु० ७ आने भौर 
१ रु० ५ आने रह गया | --कामसे, एनुअल नम्बर, १६५४ १० १३६, केपीटल (सप्लीमेन्ट), दिसम्बर 
२६, १९५४ पृ० ७१ । धो 
४ खराब फसल तथा समस्त भारत के उत्पादन में कमी के कारण १६३६-४० में झायात २५५,००० 
टन से भधिक था । 
५ सन्‌ १६५३-५४ में चीनी के उत्पादन का अनुमान १२-१३ लाख टन था। उपभोग की आवश्यक- 
ताञ्ों का अनुमान १८ लाख टन धा। अतएवं 4००,०००--५००,००० टन आयात भावश्यक था 
जिसके लिए वजट में २५ ८४ करोड़ रु० का अवन्ध किया गया था। चीनी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 
के लिए भायात-सम्बन्धी निम्न भॉकड़े विचार योग्य हैं 
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चीनी उद्योग का सूती वस्त्रोद्योग के बाद द्वितीय स्थान है | इस उद्योग में १२०,०००१ 
मजदूर काम करते हे ।*९ 
भारतीय परिष्कृत चीनी उद्योग सरकारी संरक्षा पाने के पहले समृद्ध नही 
हुआ । इसका कारण अ्रनेक कठिनाइयाँ थी, जैसे विदेशी चीनी की प्रतियोगिता, प्रति 
# एकड उपज की कमी, गन्ना पेरने के नये ढगो का श्रभाव, शीरे का कम निष्पादन, 
फैक्ट्री के आसपास से पर्याप्त गन्ने की प्राप्ति मे कठिनाई, और कारखाने के आरम्भ 
करने मे अधिक पूंजी की आवश्यकता आ्रादि। कभी भारतवर्ष में समय-समय पर तटकर 
में वृद्धि करने पर भी १९१८और १६३६ के वीच चीनी के मूल्य की कमी ने इस उद्योग 
की कठिनाइयों को बढाया है। इस कमी का कारण चीनी की वास्तविक माँग की तुलना 
में उत्पादन का आधिक्य था जो १६१४-१८ का युद्धजनित स्थिति का परिणाम था 
और जिसने क्यूबा और वेस्ट इण्डीज आ्रादि में गन्ने की धनी खेती को प्रोत्साहित किया। 
इसमें विभिन्न देशो की तटकर-नीति ने भी योग दिया और इसका भारत के चीनी 
उत्पादको पर बहुत बुरा प्रभाव पडा। पहले के महायुद्ध के बाद यूरोप के चुकन्दर से 
चीनी बनाने वाले उद्योग का भी भारी आथिक सहायता और ऊँचे तटकर आदि के 
फलस्वरूप तेजी से पुनरुत्थान हुआ और ससार के बाज़ार वहाँ की चीनी से पाट दिये 
गए । 
गन्ने की किस्म और उत्पादन के विकास के ध्येय से सन्‌ १६०१-२ से गन्ने 
की खेती व्यवस्थित श्रष्ययत का विषय वन गई हैं। मद्रास के कोयम्बह्दर नगर में 
'*»'गन्ने की किस्म सुधारने के लिए एक केन्द्र की स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा १६- 
१६ में एक चीनी समिति ( शूगर कमेटी ) भारत में चीनी उद्योग की व्यवस्था और 
विकास की सम्भावना की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई थी। १६३० में नयी-नयी 
स्थापित कृषि-गवेपणा की साम्राज्यिक परिषद इम्पीरियल कौसिल ऑफ एग्रिकल्चरल 
रिसर्च के प्रावेदन पर चीनी उद्योग को सरक्षा प्रदान करने के बारे में तटकर-मण्डल से 


१६४४-४५ र६४५-डछ६ १६४६-४७ १६४७-४८ 
मात्रा (टनों में) स्ल् इ्भ्‌ ० १8 
मूल्य (दजार रुपयों में). २ झ््८ न 8१ 

१६४८-४६ १६४६-५० १६५०-५१ र्५१-४५२ 
मात्रा (टनों में) १०,७८६ ०३ ८०० ११८८६ 
मूल्य (हजार रुपयों में) ६,५६० श्ड छ्पूहू ., ८,५०० 


इन आंकड़ों तथा १६५३-५४ के उत्पादन और उपभोग (१०'१ लाख टन और १८ लाख टन क्रमश ) के 
अंकिड़ों को देखकर हम कह सकते हे कि आत्मनिर्भरता की स्थिति अभी नहीं आई दै। पचवर्षीय योजना 
के अन्तमंत इस दिशा सें प्रयत्न हो रहा दे । योजना के प्रथम वर्ष में गन्ने की खेती के क्षेत्रफल और 
उपज तथा दानेदार चोनी के उत्पादन में पर्योप्त वृद्धि हुईं । दिसम्बर सन्‌ १६५४ में ८० ५ हजार ट्ल 
परिष्कृत चीती तथा ६० हजार टन कच्ची शकर का आयात हुआ । 

१ हस समय चीनी उद्योग में १३०,००० कुशल और शअकुशल अ्रमिक्‌ तथा ३४०० प्रन्य व्यक्ति काम 
कर रहे दै तथा गन्ने के उत्पादन में २ करोड़ किसान लगे हुए हैं ।--सप्लिमेन्ट ड कैपिटल, १६ दिसम्बर, 
१६४४, ६० ७१ । 

२ इस्डियन ईअर बुक (१६४०-४२), पृ० छ७६ | 
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सम्मति माँगी। * तटकर मण्डल ने अभ्पनी १६३१ में छपी रिपोर्ट में इस उद्योग को 
सरक्षा प्रदान करने की सिफारिश को क्योंकि उनके मत के श्रनुसार इण्डियन फिसकल 
कमीशन ( भारतीय राजवित्त आयोग ) द्वारा निर्धारित सारी शर्ते यह उद्योग पूरी 
करता था। मण्डल ने राय दी कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से गन्ने की खेती का . 
क्षेत्रफल कम नही होने देना चाहिए और सफेद चीनी के उद्योग को प्रोत्साहित करके 
गन्ने की खपत के लिए रास्ता खोल देता चाहिए। उन्होने चेतावनी दी कि यदि इस 
उद्योग की उन्नति के लिए प्रयत्त न किया गया तो ग्रुड के मूल्य में भारी कमी आने का 
डर था जिसका किसानों पर वडा बुरा प्रभाव पड सकता था ।* मण्डल ने शासन- 
व्यवस्था की कठिनाई के कारण श्रर्थ-साहाय्य प्रदान करना अनुपयुक्त समझा भ्रौर 
प्रथम सात वर्ष तक ७छरु० ४ आ० प्रति हन्डेडवेट, तथा बाद के श्राठ वर्ष तक ६ रु० 
४ श्रा० प्रति हन्ड्रं डेट सरक्षण-कर लगाने का सुझाव दिया श्रौर इस प्रकार १५ 
वर्ष तक के लिए इस उद्योग की सरक्षा का प्रवन्ध कर दिया । तटकर मण्डल की अनु- 
मति पाने की श्राशा में १९३१-३२ के बजट में श्रामदनो बढाने के विचार से १ रु० 
चार श्रा० प्रति हन्ड्रेड वेट का भ्रस्थायी कर तुरन्त ही लगा दिया गया । इस पर 
अ्रप्रेल १६३२ में विचार किया गया जब कि केन्द्रीय विधान-सभा ने चीनी उद्योग सर- 
क्षण भ्रधिनियम ( शूगर इन्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ) पास किया। सरक्षण-कर ( ७ रु० 
४ श्राना प्रति हन्ड़ डवेट ) झारम्भ में ३१ मार्च १६९३८ तक ही लागू किया गया, पर 
भ्रधिनियम के प्रचलन-काल में श्रावश्यकता होने पर उसकी भ्रवधि बढाई जा सकती थी ।), 
इससे उद्योग को बडा प्रोत्साहन मिला भौर तब से बडी तीत्र गति से उसका विकास 
हुआ । तटकर मण्डल ( १६३८ ) के छाब्दो में यह कहना कि भारत के चीनी उद्योग 
में क्रान्ति हो गई, कोई श्रत्युक्ति न होगी । विदेशी चीनी पर निर्भर रहने वाले देश से 
भारत संसार में सबसे भ्रधिक चीनी का उत्पादन करने वाला देश हो गया है जिसका 
उत्पादन उसकी आवश्यकताशो से यदि श्रधिक नही त्तो बराबर अवश्य है ( रिपार्ट पैरा 
१३ ) । दस वर्ष पहले उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान क्यूबा को प्राप्त था जो उस 
समय भारत से १६१ प्रतिशत भ्रधिक उत्पादन करता था, परन्तु आज स्थिति बिलकुल 
विपरीत हैं । 
यह बडे दुर्भाग्य की बात थी कि १६३४ में भारत के कारखानो में बनाई जाने 
वाली चीनी पर उत्पादन कर लगाना पडा । ? यह कर चीनी का भ्ायात घट जाने से 
? देखिए, अध्याय ११। 
२ रिपोर्ट आफ द टेरिफ बोड' ( चीनी उद्योग), १९३१ अध्याय ४, विशेष रूप से पैरा ४३,४५-४६ । 
३ २५५० भ्रषिभार ( १ रु० १३ झ्वाना प्रति इन्डेडवेट ) के सितम्बर १६३१ में लागू होने पर कुल न 
आयात शुक्ल ६ २० १० श्ाना प्रति इन्हे डवेट दो गया, जो १ अप्रे ल, १९३४ तक रहा | सन्‌ १९३४ 
के चीनी ( उत्पादन-शुल्क कानून [ शुगर एक्साइज ड्यूटी ख़र | ने १ पप्रे ल, सन्‌ १६३४ से (१) 
खाडसारी चीनी पर १० आना प्रति इन्दूडवेट तथा (२) पाल्मीरा चोनी की छोड़ जो कि ब्रिटिश भारत 
में एक कारखाने में बनाई जाती थी अन्य सभी प्रकार की चीनी पर १ र० ५ भाना प्रति इन्डे डवेट उत्पा- 
दन-शुल्क लगा दिया। सरक्षण-कर बढ़ाकर ७ रु० १२ आना कर दिया गया और अधिमार घटाकर १ 
“““ ०५ आना कर दिया गया जो कि नये उत्पादन-शल्क के बरावर था। १६३७ को फरवरी से सरक्षण कर 
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केद्रीय आय की कमी को पूरा करने के लिए और इस विचार से लगाया गया था कि 
सितम्बर १६३१ में सरक्षण के उपरान्त २५% प्रतिगत अधिभार लगा देने *से प्राप्त 
कृत्रिम प्रेरणा के फलस्वरूप कही उद्योग इतनी तेजी से उनन्‍नत्ति न'करे कि बाद में उसका 
ब्रा श्रसर हो । साथ-ही-साथ ईख-अधिनियम ( शुगर केन एक्ट ) के केन्द्रीय विधान 
सभा द्वारा पास कर देने से प्रान्तीय सरकारो को ऐसी योजनाएं लागू करने का अवसर 
मिल गया जिससे वे गन्ना पैदा करने वालो को फैक्ट्रियो के अधिकारियों से गन्‍्ते का 
निश्चित न्यूनतम मूल्य अवश्य दिला सकें। इस अधिभार का उत्तरप्रदेश और 
विहार की सरकारो ने लाभ उठाया और उन्होने किसानो के हित को ध्यान में रखते 
हुए गन्ने के मूल्य को नियमित करने के कानून वना दिये । भारत सरकार ने एक भ्ानाः 
प्रति हन्डे डवेट के हिसाव से यानी कि लगभग ७ लाख रु० की रकम अलग रख देने” 
का वायदा किया । इस कोप का उपयोग सफेद चीनी बनाने वाले प्रान्तो में गन्ने की 
खेती करने को उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी समितियो के स्थापनार्थ श्रौर उनके 
सगठन झौर सचालन के लिए तथा ऐसे ही अ्रन्य॒ सहायक कार्यो के लिए बॉटकर किया 
जाना था | 

तटकर मण्डल ने १६३७ में इस बात की जाँच करवाई कि शेप सरक्षण-काल 
मे, जो कि ३१ मार्च, सन्‌ १६४६ तक था, चीनी उद्योग को किस हद तक सरक्षा की 
आवश्यकता है । इसकी रिपोर्ट जो भारत सरकार को दिसम्बर १९३७ में ही दे दी गई 
हल, कही जाकर मार्च सन्‌ १६३६ में सरकार के निर्णय के साथ छपी । मण्डल के मत में 
विवेचनात्मक सरक्षण (/05८एएफाव8008 ?70६९८४३०॥) नीति में आशातीत सफ-- 
लता मिली थी श्रोर इसलिए मण्डल ने शेष सरक्षण झवधि (८ वर्ष) के लिए ७ रु० 
४ आ० प्रति हन्डे डवेट (उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त) सरक्षण करके लागू रखने की. 
सिफारिश की ।१ ससार के चीनी बाजारो की परिस्थिति में तथा यहाँ उत्तरप्रदेश और 
विहार राज्यो की परिस्थिति में चीनी उद्योग का नियमन और नियन्त्रण कर देने के कारण 
परिवर्तन भ्रा जाने से भारत सरकार ने शअ्रप्रैल १६३६ से दो वर्ष के लिए सरक्षण थोडा 
कम करके (बाद में १६३६-४५ के महायुद्ध द्वारा जनित परिस्थितियों के कारण फिर दो 
वर्ष के लिए और बढा दिया गया) लागू करने का निश्चय किया श्रौर यह भी व्यवस्था। 
कर दी कि इस काल के समाप्त होने के पहले ही दूसरी जाँच पूरी हो जाय । इसके श्रतु- 
सार चीनी उद्योग सरक्षण भ्रधिनियम (शूगर इन्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट) (अप्रैल १६३६) 
घयकर ७ रु० ४ झआाना प्रति हन्डेडवेट कर दिया गया और अधिभार २ रु० प्रति हन्डेटवेट कर 
दिया गया जो कि देश की वनो चीनी पर उसी तारीख से लगे २ २० प्रति हन्डेडवेट के वंदे हुए 
ज्क्ादन-शल्क के वरावर था। भारतीय वित्त १६४० (इग्डियन फाईनेन्स एक्ट १६४०) ने युद्धकालीन 
कर-बइृद्धि के अन्तगेत चीनी पर उत्पादन शुल्क ? रु० से वढाकर ३ रु० प्रति हन्डे टवेट कर दिया। साथ 
ही साथ श्रायात-कर भी उद्ी मात्रा में वढा दिया गया। भारतीय चीनी उद्योग पर चीनो उत्पादन-कर 
के प्रभाव की समालोचनापूर्ण पुनरीज्षण के लिए बी० पी० अदारकर कृत इन्डियन फिस्कल पालिसी पृष्ठ 
२४८-२५१ देखिए। उत्पादन शुल्क के आरम्भ और उत्तकी ममालोचना के लिए खण्ट २ में वित्त पर 
लिखे अध्याय का भी अध्ययन कीजिए । 
१. रिपोर्ट ऑफ द टेरिफ बोर्ड (बोनी उद्योग) देखिए, १६३८, पैरा १३, १०७ । 
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ने चीनी पर लागू सरक्षण-कर ७ रु० ४ आा० प्रति हन्डे डवेट से घटाकर ६ रु० १२ 0३ 
"प्रति हन्ड्रे डेट कर दिया (२ रु० राजस्व-शुल्क जो उत्पादन-शुल्क के बराबर था, इसमें 
सम्मिलित नही) । सन्‌ १६४१ में एक भ्रधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार उस 
समय लागू करो की अवधि मार्च १९४२ तक के लिए बढा दी गई। वाद में उनकी 
झवधि फिर ३१ मार्च, १६४६ तक के लिए बढा दी गई ।' कर 
श्रनियन्त्रित झ्रान्तरिक प्रतियोगिता को रोकने के लिए और भावो को श्रकस्मात 
“गिरने से बचाने के लिए सन्‌ १६३७ में शुगर सिन्‍्डीकेट की स्थापना की गई जिसमें 
€० कारखानो से अधिक सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश और विहार की सरकारो ने 
चीनी कारखाना नियन्त्रण श्रधिनियम (शुगर फेक्ट्री कन्ट्रोल एक्ट) पास किया जिसके 
अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने को सरकार से लाइसेन्स लेना श्रावश्यक है । इन राज्यी में 
अत्येक कारखाने के लिए इण्डियन शूगर सिन्‍्डीकेट का सदस्य बनना तथा उसकी माफंत 
अपनी चीनी बेचना श्रनिवार्य है। १६४० में एक चीनी श्रायोग (शूगर कमीशन) की 
भी नियुक्ति की गई थी जिसका उद्देश्य शूगर सिन्‍्डीकेट द्वारा कारखानो पर आवश्यक 
सरकारी नियन्त्रण रखना था। 
तटकर मण्डल (१६३१) का यह विश्वास था कि उसकी सरक्षा की योजना 

की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि चीनी उद्योग के कृषि भौर विज्ञान-सम्बन्धी 
पहलुशो को श्रधिक महत्त्व दिया जाय । उन्होने इसलिए कृपि-गवेषणा की साम्राज्यिक 
परिषद्‌ (इम्पीरियल काउन्सिल श्रॉफ एग्रीकल्च रल रिसर्च) को गन्ने के सम्बन्ध में श्रन्ले 
परा-कार्य के लिए १० लाख रुपया वाधिक देने की सिफारिश की ।* दूसरे तटकर- 
#. चोनी उद्योग की वर्तमान स्थिति (विरोपकर उत्तरप्रदेश की) और उसकी प्तमस्याश्रों को जानने के लिए 
निम्न पत्रिकाशों से सहायता ली जा सकती है. कैपिटल (इस्टियन इण्टस्ट्रीज़, ट्रेंड एण्ड ट्रान्सपोर्ट, 
सप्लीमेन्ट) दिसम्बर १६४१, पृष्ठ २६-३१» इस्डियन फाइनेन्स (डस्टर्न आ्रूप नम्बर, दिसम्बर १६४०, 
शठ १५७-८ रिव्यू ऑफ द ट्रड ऑफ इण्डिया, (१६३६-४०) पृष्ठ ६३ ६८+ और वी० पी० भदारक/ 
पूरे उड़ त, १० २५७-४८) । यहाँ यह व॒ताना उचित होगा कि १६३६-४५ के महायुद्ध के कारण चीनी 
उद्योग को कोई विशेष लाभ नद्दो हुआ और ह्वाल के वर्षो में तो चीनी उत्पादन के आधिक्य तथा बिद्दार भौर 
उत्तरप्रदेश की सरकारों द्वारा गन्ने के न्यूनतम मूल्य नियमित करने के लिए किये गए हस्तक्षेप के कारय 
“हानि ही उठानी पडी है। यथपि उनका भाशय सत्‌ ही था, भ्न्य प्रान्तों में सरकारी नियन्त्रण का अभाव 
तथा शूगर सिन्‍्टीकेट की सदोप कार्य व्यवस्था यह परिस्थिति पैदा होने के भन्य कारण थे । शूगर प्चिन्डोकेट 
के कहने पर तथा १६४० के चीनी आयोग की सलाह के श्राधार पर नियन्त्रित उत्पादन नीति जो दो 
प्रान्तो द्वारा अपनाई गईं उससे इस उद्योग को स्थिरता मिल जाने की आशा की जा सकती है । 

? रिपोट भ्राफ द टेरिफ बोर्ड (वीनी उद्योग) ६३१, पैरा १०५। अपनी पुस्तक 'इश्डियन टेरिफ 
पालिसी विद स्पेशल रेफरेन्स ड़ शगर प्रोटक्शनः (१६३६) प्रष्ठ ३५-३६ में वी० एन० भ्रदारकुर 
लिखते दें कि “चीनी उद्योग अब एक ऐसी स्थिति में पहुच गया है कि जब सरकार भौर उद्योगपर्टियों 
द्वारा चीनी के उत्पदन और निर्माण सम्बन्धी खोज पर अ्रधिक खुले दिल से पैसा खर्च करने से अधिक 
लाभ की आशा दे ।?? यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि चीनी उद्योग का कौशल शोर ज्ञमता बढाने के 
लिए और चीनी का मूल्य घटाने के लिए यद्द आवश्यक दे कि उपजातों--जैसे राब भौर खुश्या-का 
कुछ प्रयोग अवश्य किया जाय । पहले से पॉवर भलकोहल और दूसरा कागज बनाने की सम्भावना की 
“नियमित ढग से परीक्षा होनी चाहिए। (खुश्या उसे कहते दे जो गन्ना पेरने पर गन्ना की रेशेदार वस्तु 
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मण्डल (१६३८) के मत के अनुसार चीनी उद्योग के खेती-सम्बन्धी पहलू पर अनु- 
सन्धान-कार्य में थोडी-बहुत प्रगति भ्रवश्य हुई थी, पर वह पर्याप्त न थी। इसलिए 
उत्पादन शुल्क की झ्ाय से केन्द्रीय अनुसन्धान-कार्य के लिए तथा प्रान्तीय कृषि विभागों 
औी सहायता के लिए ३ आ० प्रति ह॒ण्ड्रंडवेट दे दिया जाय। यह याद रहे कि 
भारत में गुड का उत्पादन (७,१००,००० टन) और खपत बहुत अधिक मात्रा में होती 
है (४,४५४,००० टन १६३६-३७ में) ।* इसलिए म्रुड बनाने के देशी उद्योग का भी 
उतना ही ध्यान रखना आवश्यक है जितना कि सस्ती सफेद चीनी तैयार करने का । कृषि 
के विभिन्‍न विभाग तथा कोयम्बद्र का ईख अ्रभिजनन-केन्द्र (इम्पीरियल केन ब्रीडिंग 
स्टेशन) अच्छी किस्म के गन्ने का प्रयोग शुरू करके गन्ने का उत्पादन बढाने का प्रयत्न 
कर रहे है । चीनी श्रौद्योगिक साम्राज्यिक सस्थान (इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट श्रॉफ 
शगर टेक्नॉलोजी) ने जो १६३६ में कानपुर में स्थापित हुआ था, बहुत ही लाभकारी 
अनुसन्धान-कार्य अपने जिम्मे लिया है। नये और अधिक श्रच्छे किस्म के गन्ने की खेती 
का क्षेत्रफल प्रत्येक प्रदेश में बढ गया है । १९३०-३१ में इसका क्षेत्र कुल का २० प्रति- 
शत था जबकि १६३८-३६ में बढकर* 5२ प्रतिशत हो गया, पर प्रति एकड श्ौसत 
उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुईै। १६३०-३१ में उत्पादन १२३ टन प्रति एकड़ से 
बढकर १६३६-३७ में सिर्फ १५६ टन प्रति एकड हुआ है।र 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लका, फिजी और अन्य जलडसरूमध्य 
ऋउपनिवेशो में भारतीयों के लिए कच्ची चीनी का निर्यात नगण्य है । १६३७ के भन्तर्रा- 
प्ट्रीय चीनी (इन्टरनेशनल शूगर कन्वेन्शन) के अन्तर्गत भारत सरकार ने पाँच वर्ष के समय 
के लिए परिष्कृत चीनी का सामुद्रिक मार्गों से निर्यात वर्मा के अ्रतिरिक्त अन्य सभी देशो 
के लिए रोक दिया था। चीनी उद्योग तेजी से विकास कर रहा था और उसकी भावी 
उन्नति के लिए जरूरी था कि निर्यात की मण्डियाँ उसके हाथ में रहे श्रत. इस, 
फँसले से चीनी उद्योग के क्षेत्रों मे भारी असन्तोष फैला । १६४० में श्रस्थायी ढग पर 
यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया ताकि भारत ब्रिठेत को दो लाख टन चीनी भेज सके 
(बुद्धजनित परिस्थितियों के कारण इसकी आवश्यकता हो गई थी) । ब्रिटिश सरकार ने 


अवशिष्ट रहती दे । आजकल इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में वाप्प पेदा करने के लिए ईंधन के रूप में किया 
जाता है ।) 
२ अनुमान है कि १६५४-५५ (नवम्बर १६५४ से अवद्ूबवर १६५४) में गुड़ का उत्पादन ४,७४६ हज़ार 
टन होगा । १६५३-४४ में गुड का उत्पादन ४,२०६ हज़ार टन था । उत्पादन की वृद्धि का मुख्य कारण 
गुड के ऊंचे मूल्य थे । --ए्ग्रीकल्वरल सिचुए्शन इन इंडिया, जनवरी १६५५, प्‌ृ० ६४६ । 
*$ २ अब अच्छे किस्म की गन्ने की खेती का क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल का) लगभग ८० प्रतिशत दे यथपि 
कुछ भागों में गन्ने को खेती की ६० प्रतिशत भूमि पर अच्छे किस्म के गन्ने की खेती होती दे । 
+अनुवादक 
3. वी० पी० अदार्कर, पृ० २१६-१७ । 
४. १६५३-५४ में उपज १२"०२ टन प्रति एकड थी। अनुमान है कि १६५४-४५ में प्रति एकड़ उपज 
२३ १६ दन होगी ।--एग्रीकल्वरल सिलुण्शन इन इण्डिया, जनवरी १६५५, ए० ६४& पर दिये हुए 
*पेंकडों के आधार पर। 
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बहुत कम मूल्य देना चाहा, श्रत शूगर सिन्‍्डीकेट इस अनुज्ञा का लाभ नहीं उठा सका । 
सन्‌ १६४२ में भारत सरकार की माफंत बहुत बडी मात्रा में चीनी 
मध्य-पूर्व भर आसपास के देशों को उनकी ग्रुद्धकालीन माँग पूरी करने के लिए 
सिन्‍्डीकेट द्वारा निर्धारित मूल्य से श्रधिक मूल्य पर भेजी गईं । यह परिस्थिति पैदा हो) 
का एक नया कारण यह भी था कि जावा से चीनी के निर्यात की व्यवस्था टूट-सी गई 
थी। श्रगस्त सन्‌ १६४२ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय चीनी-करार (छूगर एग्रीमेन्ट) की श्रवधि 
समाप्त हो जाने के कारण भारत अब समुद्री-मार्ग से चीनी बाहर भेजने के लिए 
स्वतन्त्र है। पर श्रव (१६४६) इस स्वतन्त्रता का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है 
क्योकि चीनी का उत्पादन अपने हो देश की श्रावश्यकता के लिए पर्याप्त नही हैं। 

(२) खाद्य से इतर फ्थलें-१ कहवा (कॉफी)--कहवा उद्योग भारत में कव 
ओआरम्म हुआ, इसका कुछ पता नही । ऐसा कहा जाता है कि भारत में इसका प्रारम्भ सील- 
हैवी छताब्दी में मक्का से हज करके लौटने पर बावा बूदन ने किया था। नियमित रूप से 
फेहवा की खेती १८३० से ही आरम्भ हुई। कुर्गं, मैसूर श्रौर नीलगिरी की पहाडियो पर 
विस्तृत क्षेत्र में कहवा उगाने का काम आरम्भ किया गया । १८६२ में यह उद्योग 
उन्नति के शिखर पर पहुंच गया । इसके पश्चात्‌ एक हानिकारक कीडे के कारण इस 
उद्योग की श्रवनति भ्रारम्भ हो गई। वाद मे यूरोपीय देशो में ब्राजील के सस्ते कहवे 
के आयात ने भी भारतीय कहवे की खेती को हानि पहुचाई और इसमें कभी श्रा गई । हे 
बहुत से कहवा पैदा करने वाले भागों में श्रव चाय पैदा की जाने लगी है । १६४०-४३ 
में सारे भारतवर्ष में १८१,२०० एकड भ्रूमि में कहवा पैदा किया गया था। मुख्य 
उत्पादक राज्य ये थे मैसूर ६६,२०० एकड, मद्रास ४४,६०० एकड, कुर्ग ३७,५०० 
एकड, कोचीन १,८०० और द्वावन्कोर १,००० एकड ।* १६३६-४० में १,६८,००० 
हेन्ड़े डबेट कहवा जिसका मूल्य ७३ लाख रुपया था, त्रिटिश-भारत से विदेश भेजा गया 
जवकि १६३०-३१ में २,६९३,००० हन्ड्े डवेट कहवा जो १६९२ लाख रुपये का था 
विदेश भेजा गया ।* सदा की तरह फ्रान्स श्रौर ब्रिटेत ही दो मुख्य देश भारतीय 
कहवे के ग्राहक थे । तत्कालीन कठिनाई में भारतीय कहवा-उद्योग की सहायता फरले के 
लिए सितम्बर १६३४ में विधान सभा ने भारतीय कहवा उपकर अ्रधिनियम (इण्डियन 
काफी टेक्स एक्ट) पास किया । कहवा पर एक रुपया प्रति हन्डे डवेट जो कर है उससे 
उपलब्ध घन के खर्चे की व्यवस्था भारतीय कहवा उपकर कमेटी द्वारा की जाती है और 

१ १६५४० ५१ में भारतवर्ष में ऋवा की खेती का फेत्रफल २,२४,००० इजार एकढ़ था। कददवा इसन्‍न 


करने वाले मुख्य-मुख्य राज्यों में (१६५० ५१ में) कद्दवा की खेतो का चषैन्नफल निम्नलिखित था ईः 
मेंचर १०७ हज़ार एकड़ 


मंद्रात ६० ,, ,, 
कु ८ 93 शक 
ट्रावनकोर-कोचीन ६ ,, ,, 


«सन्‌ १६४८-४६ में ६२६ हडे डवेट कहवा जिसका मूल्य १०७ हजार २० था विदेशों को मेजा गया 
ओभोर १६४६-५० में ६६,६२८ इडेडवेट जिसका मूल्य १३,०५१ हजार रुपया था, निर्यात हुआ । 
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यह धन केवल प्रचार के ही काम नही श्राता वरन इसका प्रयोग कृषि तथा औद्योगिक 
अनुसन्धान, बिक्री के ढण की उन्नति तथा अन्य ढंगो से इस उद्योग के विकास के 
लिए भी किया जा सकता हैं। १६४१ में २,८०,७०० हन्ड्रे डवेट कहवा पैदा हुआ झौर 
औुद्ध के कारण विदेशों में केवल ४८,७८० हन्ड्रे डवेट भेजा गया ।) 
हः २, चाय--चीन को छोडकर ससार-भर मे जायद अधिक चाय पैदा करने वाला 
देश भारतवर्ष है। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चीन की चाय ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के निर्यात-व्यापार की सबसे अधिक लाभ देने वाली वस्तु थी । शताब्दी के श्रन्त में भारत 
को चाय की प्राप्ति का एक अतिरिक्त स्थान बनाने का सुझाव दिया गया, परल्तु 
१८३४ से लॉडे विलियम बेन्टिन्क के प्रयत्त से ही इस विचार को गम्भी रतापूर्वक कार्या- 
न्वित किया गया । श्रासाम में चाय के देशी पौधे के अस्तित्व का ज्ञान होने के कारण 
चीनी बीज का प्रयोग करके सरकारी बागीचे लगाये गए | १८४२ में यह पूर्रोरूप से 
निश्चित हो गया कि भारतीय चाय चीन की चाय से लन्दन के बाज़ार में मुकाबला 
कर सकती है। इस उद्योग का तीज गति से विकास होने पर १८६४५ में इसका सरकार 
से सम्बन्ध हूट गया । और तब से इसका प्रवन्ध मुख्यत यूरोपीय व्यापारिक फर्मों द्वारा 
ही होता आ रहा है और उन्ही के द्वारा पूंजी भी लगाई जा रही है। चाय के उद्योग 
को देश में चाय की खपत बढने तथा विदेशो के लिए निर्यात बढ जाने से बहुत प्रोत्सा- 
हन मिला है। १६४०-४१ में चाय की खेती ८३३,२०० एकड भूमि में होती थी जिसका 
ब्यौरा इस प्रकार है" आसाम ४३८,००० एकड, बंगाल २००,८०० एकड़, मद्रास 
६,२०० एकड, ट्रावनकोर ७७,००० एकड, पजाब ( कागडा ) ६,५०० एकड और 
उत्तर प्रदेश ६,६०० एकड | कुल उत्पादन ४६,३८,८०,००० पौण्ड था ।* “प्रत्येक 
चाय-बागान में उसकी एक निजी फैक्ट्री होती है जहाँ बाजार में बेचते के लिए चाय की 
पत्ती तैयार की जाती है, क्योकि चाय की पत्ती तोड लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है 
कि तुरन्त ही पत्ती को तैयार करने से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाएँ कर ली जायें । जो 
फेक्ट्रियाँ, सुव्यवस्थित्त हे उनमें सब तरह के उपस्कर और विशिष्ट सयत्र. मौजूद है तथा 
कुशल चाय-निर्माताओ के पर्यवेक्षण में काम होता है ।। चाय की बहुत बडी मात्रा 
विदेशों को भेजी जाती है विशेषकर ब्रिटेन को जिसने १६३६-४० में भारत 
के कुल निर्यात का ८०% अर्थात्‌ कुल उत्पादत का ७६% हिस्सा खरीदा था 
( ४५,२०,००,००० पौ० ) और वाकी की खपत देश में, ही हुई | सन्‌ १६२६-३० में 
३७,६६,३०,००० पौण्ड चाय जिसकी कीमत २६ करोड रुपया थी, विदेश भेजी गई । 
इसके बाद से चाय का निर्यात उपभोक्ताओो की क्रप-शक्ति में हास हो जाने से और 


न मम 27 
के सन्‌ १६५०-५१ में ५४,३२४ इजार पीण्ड कहवा पेंदा हुआ, जिप्तमें से ५३,५३३ हड्डेटवेट 


कहवा, जिसका मूल्य १,३८,६५,००० रु० था, वाहर मेजा गया । 
२: १६५० में ७,७७,००० एकड़ में चाय की खेती हुईं। इसमें विभिन्‍न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार था 
झसाम वंगाल मद्रात ट्राकन्कोरकोचीन पञाब.. उत्तर प्रदेश 

श्घए श्हरप प्र द्च० & प्‌ (इज़ार शकड़ों में ) 
सन्‌ १९५० में ६०,७३,०६,००० पौएड चाय पैदा हुई । 
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विदेशी-व्यापार पर प्रतिवन्ध लग जाने से बहुत घट गया। फिर भी कुल मिलाकर 
चाय के उद्योग में वैसी शिथिलता नहीं आई जैसी श्रन्य उद्योगों में । इसका 
श्रेय चाय के निर्यात को नियमित कर देने वाली भन्तर्राप्ट्रीय योजना को है जो मई 
१६३३ में लागू की गई। इसके श्रनुसार प्रत्येक निर्यातक देश को एक विशेष सीमित 
मात्रा तक ही चाय बाहर भेजने की छूट दी गई थी । निर्यात नियन्त्रण योजना १६३७३ 
पाँच वर्ष के लिए शौर बढा दी गई और'बाद में लडाई के समाप्त होने पर फिर दो वर्ष के 
लिए बढाई गई।' १६३६-४० में विदेशों को निर्यात ३५,७०,००,००० पौण्ड था जबकि 
उससे पिछले वर्ष ३४,८०,००,००० पौण्ड ही था, इस हिसाव से मूल्य २३ करोड २६ 
लाख रुपये से बढ़कर २६ करोड ८ लाख रुपये हो गया । इस बढे हुए निर्यात तथा 
मूल्य-बृद्धि का कारण युद्धकालीन माँग थी। १६४०-४१ में चाय के निर्यात का मूल्य 
बढकर २७ करोड २३ लाख रुपये तक पहुँच गया । १६४१-४२ मे निर्यात का मूल्य 
और भअ्रधिक बढकर ३६ करोड ५७ लाख रुपये हो गया और उसकी मात्रा ३८५,२०,० ०,००० 
करोड पोण्ड थी ।) दूसरे विश्व-ग्रुद्ध से चाय-उद्योग को बहुत लाभ पहुंचा | इस प्रकार 
चाय को हम निर्यात-व्यापार का मुख्य श्रग वह सकते हे । इसकी खपत भी भारत में 
तेजी से बढ रही है । इसका श्रेय भारतीय चाय सस्था ( इण्डियन टो एसोसिएशन ) 
के प्रयत्वो को मिलना चाहिए जिसे १६०३ में इस उद्योग की प्रार्थना पर भारत से 
विदेश भेजी हुई चाय पर लगाये गए मामूली से उपकर से प्राप्त घन दे दिया जाता 
है। अर््रल १६३५ में इस प्रकार की दर ८ श्रा० प्रति १०० पौण्ड से बढाकर १२ आा० 
प्रति १०० पौण्ड कर दी गई थी । सस्था द्वारा इस कोष का कुछ अ्रश विदेशों में-५- 
विशेषत सयुक्त राज्य अमेरिका में--भारत के चाय की बिक्री बढाने पर खर्च किया 
जाता है। 

३. तिलद॒न--भारत मे भ्रनेको प्रकार के तिलहन पैदा किये जाते है जैसे अ्रलसी, 
तिल, सरसो, मूंगफली, नारियल, अण्डी, बिनौला श्रादि । १६४०-४१ में ब्रिटिश भारत 
की १,६७,००,०००३ एकड भूमि मे तिलहन की खेती होती थी । इसकी बहुत बडी मात्रा 
विदेश भेजी जाती है। १६४०-४१ में भारतीय निर्यात में तिलहहन का चौथा स्थान था । 
यदि हम १६०६-१० से १६१२-१४ के झौसत निर्यात से, जो कि १४,५३,००० टन और 
२४ करोड ३७ लाख रुपये के मूल्य का था, मुकाबला करें तो पता चलता है कि विभिन्‍न 
प्रकार के तिलहन के निर्यात में बहुत कमी श्रा गई है। उदाहरणार्थ १६३५-३६ में १० 
करोड २६ लाख रुपये के मूल्य के ६७३,००० टन तिलहन का निर्यात हुआ । व्यापारिक 
शिथिलता के अतिरिक्त यूरोपीय देशो में विशेषकर जमेनी, फ्रान्स और इटली (१६३६- 


१ भारतीय थारा सभा ने भारतीय चाय नियन्त्रण कानून ( इण्डियन टी कन्द्रोल एक्ट ) चाय के. 
उत्पत्ति और बिक्री नियमित करने के लिए १६३८ में पास किया । 
२, १६५०-५१ में ४३६,२५५ हज़ार पौण्ड चाय जिसका मूल्य ७8,८६,६४,००० रुपये था बाहर 
मेजी गई । १९५१-५२ में नियोत की जाने वाली चाय की मात्रा और मूल्य क्रमश ४२५,५१८५००० 
पौण्ड और ६३,३५५६६,००० रुपए था। 
३ सन्‌ १६५०-५१ में विभिन्‍न प्रकार फे तिलदन के झन्तग त ३,०६,५४,००० एकड़ भमि थी। 
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४५ की लडाई के पहले) में आ्रयात-सम्बन्धी प्रतिबन्धो और नियमों के फलस्वरूप भी 
भारतीय तिलहन की माँग मे कमी हुई । सन्‌ १६३४-३४ में श्लौर फिर १६३६-३७ से 
अर्जन्टाइना की फसल खराब होने से और इगलैण्ड के वाज़ार में १० प्रतिगत (ओभटावा) 
भ्रधिमान्यता प्राप्त होने से स्थिति कुछ अनुकूल हो गई। १६३७-३८ में मूंगफली के 
मूझ में कमी हो जाने और अलसी और मू गफली के निर्यात के घट जाने से मात्रा श्र 
मूल्य में क्रण १८ और २४ प्रतिशत की कमी आ गई। १६३८-३६ में स्थिति फिर कुछ 
सुधरी, क्योकि भारत में म्‌ुगफली की अच्छी फसल हो जाने से और अजेन्टाइना में 
अलसी की फसल खराब हो जाने से इन दोनो बीजो के निर्यात में--शओर तिलहन के 
निर्यात में इन्ही की प्रधानता थी--विशेष उन्नति हुईं। १६३६-४० मैं तिलहन के निर्यात 
की मात्रा और मूल्य मे २९ प्रतिशत और २१ प्रतिशत की कमी झा गई, ८४६,००० टेन 
तिलहन का निर्यात हुआ जिसका मूल्य ११ लाख ८४ हजार रुपया था। उत्पादन में तो 
कोई विद्येष कमी नहीं थी, पर महायुद्ध के कारण यूरोप में तेल पेरने के उद्योग में गड- 
बडी पैदा हो जाने से निर्यात मे कमी हो गई। १६४०-४१ में भारतीय तिलहन के लिए 
यूरोप के बाज़ार बन्द हो जाने के कारण निर्यात में और अधिक कमी हो गई | तिलहन 
के कुल उत्पादन और निर्यात का अनुपात विभिन्‍न बीजो के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न है। 
श्रलसी की खेती श्रधिकतर विदेशो में भेजने के ही हृष्टिकोश से की जाती है । १६३६- 
४० में अलसी की पैदावार का ४६ ६ प्रतिशत हिस्सा विदेश भेज दिया गया । अलसी 
के निर्यात के लिए जहाजो में जगह की कमी के कारण कम भूमि अलसी पैदा करने केः 
प्रक्षर से भर अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फलस्वरूप १६३६-४० से अलसी 
की खेती में बहुत कमी आ गई है । मूंगफली भी काफी मात्रा में बाहर भेजी जाती है 
(१६३६-४५ की लडाई के पहले फ्रान्स सबसे बडा ग्राहक था) । १६३६-४० में कुल 
उत्पादन का १८ ३ प्रतिशत वाहर भेजा गया था। सरसो झोर तिल आदि का निर्यात 
नही के बराबर है। १६३६-४० में सरसो ( कुल उत्पादन ) का २२ प्रतिशत और 
तिल का ०.८ प्रतिशत निर्यात हुआ था । 
यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानो में तेल पेरने के उद्योग के विकास का प्रयत्न किया 
गया है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भारत अपने तिलहन के साधनों का समुचित 
उपयोग नही करता ।' पाइ्चात्य देशों में वनस्पति तेल अनेक कामो में झाता है । 
उदाहरण के लिए श्रमेरिका में विनौले से तेल निकाला जाता है और उसे खाते हे और 
उसकी खली को खाद के रूप में भ्रथवा पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग करते हे । 
पर भारत से अधिकाश विनौला विदेशों में भेज दिया जाता है। तिलहन के निर्यात- 
झूपापार पर, जो मुख्यत यूरोपीय देशो से रहा है, १६१४-१८ के महायुद्ध का वहुत 
प्रभाव पडा है । उस युद्ध ने यूरोपीय देशो की माँग का ही अन्त नही किया वरन्‌ 
व्यापार की परिस्थितियों में भी परिवर्तत कर दिया । शोधन प्रक्रियाओ के विकास के 
कारण एक तेल की जगह दूसरे का प्रयीग वहुत-कुछ सम्भव हो जाने से बडा परिवर्तन 
_पदा हो गया । उदाहरण के लिए खज्जुर और राई के तेलो की गणना खाने वाले तेलो में 
£ देखिए खण्ड २, भ्रध्याय २, सेक्शन ३१ । 
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होने लगी है। इससे तिलहन प्राप्त करने के अनेक नये साधनों का भी पता चल गया । 
भारतवर्ष की १६१४-१५ की अनुकूल स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पडा । भारतीय 
अलसी को श्रब अर्जन्टाइना की ग्रलसी से, जिसकी खेती का क्षेत्रफल निरन्तर बढता जा 
रहा है, प्रतियोगिता करनी पडती है। जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है १६३३ से 
भारतीय श्रलसी को इगलैण्ड में १० प्रतिशत अ्रधिमान्यता प्राप्त है। भारतीय निर्याद्र- 
व्यापारी को तिल के सम्बन्ध में चीन -के और मू गफली के सम्बन्ध में पश्चिमी अ्फीका 
के मुकाबले का साथ-ही-साथ विचार रखना होगा । श्रन्य वनस्पतियो को जिनकी उपज 
चीन अमेरिका और पश्चिमी अ्रफ़ीका मे होती है, तेल निकालने के काम में लाने का 
प्रयत्न किया जा रहा हैं । मू गफली के तेल का प्रयोग वढ जाने से राई और सरसो श्रादि 
का प्रयोग कम हो गया है ।* 

सन्‌ १६३६-४५ के महायुद्ध के कारण भारतीय तिलहन के महाद्वीपीय वाज्ञार 
बन्द हो जाने से भारत में तेल पेरने के उद्योग का तुरन्त ही विकास करना बहुत ही 
जरूरी हो गया है। विदेश से मेंगाये जाने वाले खनिज तेलो के मूल्य वढ जाने भर 
मिट्टी के तेल और स्नेहक तेलो की सप्लाई में कमी हो जाने से तथा मूंगफली के तेल 
को उद्योगों में काम में लाने के प्रयत्नो के कारण (जैसे रासायनिक घी तैयारी करने के 
लिए) भारतवर्ष में वनस्पति तेलो की माँग बहुत बढ गई। उदाहरण के लिए केवल 
मू गफली की खेती के क्षेत्र में १६४२-४४ में २० लाख एकड की वृद्धि हुई । १६४० 
में स्थापित वेशञानिक और भ्ौद्योगिक अनुसन्धान मण्डल (बोर्ड ऑफ साइन्टिफिक एण्ड 
इन्डस्ट्रियल रिसचे) ने इस सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ किया है। (देर्किः 
खण्ड २, श्रध्याय १, सेक्शन १३। ) 

अ्रव हम भारत में होने वाले कुछ प्रमुख तिलहनो की खेती का कुछ विवरण 

(क) श्रलसी की खेती उसके बीज के लिए की जाती है, रेशे के लिए नही । 
अधिकाश बीज शौर उनसे निकले हुए तेल तथा खली का निर्यात होता है। १६४०- 
४१ में रियासतो को शामिल करके कुल ३६ लाख एकड भ्रूमि में अलसी की खेती 
हुई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है मध्य प्रदेश में १२९,६०,००० एकड, बिहार में 
५,८०,००० एकड, उत्तरप्रदेश में ६,१०,००० एकड"*, हैदराबाद ( दक्षिण ) में 
४,१०,००० एकड, वम्बई में १,२०,००० एकड और बगाल में १,६०,००० एकड ।3 
१६३८-३६ के ४ करोड ४० लाख रुपये मुल्य की ३१८,००० टन झलसी की तुलना में 
१६३६-४० में केवल ३ करोड १८ लाख रुपये के मूल्य की २१९,००० टन श्रलसी 


१« देखिए एनसाश्क्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तेरदइवों सस्कृूरण तेल और स्नेइक वर्ग पर लिखा लेख, और 
छः 


गॉडगिल द्वारा लिखित इण्डर्ट्रियल श्वोल्यूशन ऑफ इण्डिया, अध्याय १५! 

२, इसमें ६२०,००० एकड़ मिश्रित फसलें भी सम्मिलित हैं । 

३ सन्‌ १६५०-५१ में ३४,४७,००० एक भूमि में अलसी की खेती हुई थी। इसमें से मध्यप्रदेश में 

&/७०,००० एकड़, विद्दार में २,६७,००० एकड़, उत्तरप्रदेश में ७,८७,००० एकढ़, दैदराबाद में 

४ हो ० एकड़, नम्बई में ६२००० एकड़ और गगाल से ६६,००० एकड़ भूमि में अलसी की खेती' 
गई थी। 


| 
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विदेश भेजी गई।* 

(ख) तिल--तिल लगभग सभी प्रदेशों में पैदा किया जाता है, पर विशेष रूप 
से इन जगहो में--मद्रास ७,३०,००० एकड, मध्यप्रदेश ४,७०,००० एकड, वस्वई 
१,७०,००० एकड, बम्वई की रियासतो में ३,२०,००० एकड, हैदराबाद (दक्षिण) में 

#५ २०,० ०० एकड, उत्तरप्रदेश में ११,८०,००० एकड *, पजाव में १,००,००० एकड, 
बगाल में १ »5००,००० एकड, विहार में १,१० +००० एकड शौर उडीसा में १,००,००० 
एकड भूमि में । १६४०-४१ में तिल की खेती का कुल विस्तार ४० लाख ६० हजार * 
एकड था । हाल के वर्षो में निर्यात में बहुत कमी भ्रा गई है । १९३८-३६ में १५ लाख 
रुपये कीमत के 5,००० टन तिल का निर्यात हुआ था और १६३६-४० में निर्यात 
केवल ४,००० टन ही रह गया जिसका मूल्य ७ लाख रुपया था । 

(ग) राई और सरसो--१६४०-४१ में राई और सरसो की खेती मिलाकर 
६१,८०,००० एकड भूमि में हुई (इसमे उत्तरप्रदेश की मिश्रित फसल की खेती का २५ 
लाख एकड क्षेत्र भी सम्मिलित है) | इसमें उत्तरप्रदेश का प्रमुख स्थान है जहाँ इसका 
क्षेत्र मिश्चित फसल को मिलाकर २८ लाख एकड था। अन्य स्थान ये हे बिहार (५,००, 
०००), वगाल (७,७०,०००), पजाब (११,१०,०००) और श्रासाम (४,१०,०००) 
आदि ।४ १६०६-१० से १६१३-१४ तक समय कुल पैदावार का लगभग २०% भाग 
विदेश भेजा गया । अब निर्यात का अ्रनुपात घटकर ४ प्रतिशत से भी कम रह गया 

॥ १६३६-३७ में ४ प्रतिशत था और १६३६-४० में २२ प्रतिशत । बाद के वर्षो 
में निर्यात २२,००० हो गया, जिसका मूल्य ३३ लाख रुपया था ।* 

(घ) मूँ गफली--तिलहन में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण मू गफली है और हाल में 
उसकी खेती में बहुत विस्तार हुआ है। १६१८-१६ में १४,००,००० एकड भूमि की तुलना 
में १९४०-४१ में ८७,७०,००० एकड भूमि मे उसकी खेत्ती की गई | इनमें घुरूष-मुख्य 
स्थान मद्रास (३६,२०,००० एकड), बम्बई (१४,२०,००० एकड), बम्बई की रियासतें 
(१०,१०,००० एकड), हैदराबाद (१६,७०,००० एकड) तथा मध्यप्रदेश और बरार 

३ १३४०५ में ५५६६,७६,००० रु० की (६८,००० टन) अलसी वाहर भेजी यट ओर 2६५१-४२ 
भें ७०,०२,००० २० की (७००० टन) | 
२ इसमें 8.८०,००० एकड मिश्रित फप्तलें भी सम्मिलित है । 

३. आजकल तिल लगभग सभी प्रदेशों में वोया जाता है, पर ॒ विशेषकर मद्रास (६७०,००० एक्कड), 
मध्यप्रदेश (४४१,००० एकड), वम्बई (२७४,००० एक्रड), देदराबाद (६३२,००० एकइ), उत्तप्रदेश 

(१,२४५,००० एकड़), पजाव (७२,००० एकड), बंगाल (१७,००० एकड), विहार (४३,००० एकड) 
और उड़ीसा (४२१,००० एकड) में पैदा होता हे. । सन्‌ १६५०-५१ में तिल की खेती का जेन्रफल 
$,६२९,०० ० एकड़ था । 

४ सन्‌ १६५०-४१ में राई और मरसों को खेती का ज्षेत्रफत ५+०६७,००० एकड़ था। झ्ममें से 

3,०६६,००० एकड़ उत्तर प्रदेश में, 3१६,००० एकड़ विहार में, २२१,००० एक्कड बंगाल में, ३४५, 
००० एकड पजाब में तथा ३१३,००० एक्रड आसाम में था । 

५ सन्‌ १६५०-५१ में एक प्रकार की सरमो (रेप सोड)का नियात १००४न था जिसका मूल्य १२५,००० 
रुपये था । १६५१-५२ में २०० टन सरसों का नियांत हुआ जिम्तका मूल्य २२,००० रुपये था। 


श्छ्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


(२,४०,००० एकड) है।* यह फसल श्रार्थिक दृष्टिकोण से कुछ प्रदेशों में बडे महत्त्व की 
फसल होती जा रही है और कही-कही तो रूई की फसल से भी प्रतियोगिता करती दिखाई 
पडती है। पिछली शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों में इसके निर्यात और इसकी खेती के क्षेत्र- 
फल में काफी कमी थ्रा गई जिसका कारण था देशी मूंगफली की खराव किस्म। सेनीगाढ़ू 
शोर मोजमबीक की विदेशी सेगमार मूंगफली की श्रपने देश में सफलतापूर्वक खेती 
भ्रारम्भ करने से १६०१ के वाद से कुछ स्थिति सुधरी और धीरे-धीरे खेती के क्षेत्र 
का विस्तार होना आरम्भ हुआ । १९२९-३३ की व्यापारिक शिथिलता के कारण इसके 
विकास में फिर कुछ बाधा पडी । १६३६-३७ में पुन स्थिति सेमली, पर १६३७-३८ 
में फिर विगडी । जो उन्‍नति १६३५-३६ में हुई थी वह १६३६-४० में कायम न रह 
सकी | १६३८-३६ में 5५,३५,००० टन का निर्यात हुआ जिसका मूल्य ९ करोड €३ 
लाख रुपया था भर १६३६-४० में केवल ५,४९,००० टन का निर्यात हुआ जिसका 
मूल्य ७ करोड १६ लाख रुपया था | ग्रुद्धजनित अव्यवस्था ही इस कमी का कारण 
थी ।* लगभग तीन-चौथाई फसल अपने उपयोग के लिए देश में ही रोक ली जाती है 
झौर बाकी बाहर भेजी जाती है। कृषि-विभाग को खोखली भूमि पर भी मूंगफली 
की पैदावार बढाने में सफलता मिली है । 

४. रेशे--रेशे वाली फसलें बडे महत्त्व की फसलें हे। ब्रिटिश भारत में 
१६०१-२ में कुल खेती के केवल ५६ प्रतिशत हिस्से में श्रौर १६४०-४१ में ७७ 
प्रतिशत में इस प्रकार की फसलें की गई थी ।? हि 

(क) कपास भारत की रेशे वाली प्रमुख फसल है | सन्‌ १६२५-२६ में ब्रिटिश 
भारत में १,८१,८०,००० एकड भूमि में इसकी खेती होती थी श्रौर १६४०-४१ में 
१,४०,५०,००० एकड भूमि में ।४ देशी रियासतो को शामिल करके खेती के क्षेत्र के 
झाँकडे उपयुक्त क्रम के भ्रनुसार २,८४,००,००० अर २,३२,८०,००० एकड थे | इन 
वर्षो में (अर्थात्‌ १६२५-२६ तथा १६४०-४१ में) कपास की उपज ६२,१०,००० श्रौर 
५६,००,००० गाँठें थी (वजन--४०० पौंड प्रति गाँठ)५। इधर हाल में कपास की खेती के 
क्षेत्र में 'प्रधिक श्रत्त उपजाओ' श्रान्दोलन के कारण, झौर बम्बई आदि प्रदेशों में सर- 
कारी विधान के का रण श्निवायंत कमी श्रा गई है। हमारे देश में रुई का निर्यात-व्यापार 
भी काफी बढा है। कुल उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा बाहर भेज दिया जाता 





१ सन्‌ १६५०-५१ में मूंगफली की खेती का क्षेत्र ११,१३०,००० एकड़ था। इसमें से ४,५७६,००० 
एकड़ मद्रास में, २,०७४,००० एकड़ वम्बई में, १६,६८,००० एकड़ देदराबाद में तथा ५५४३,०००एकड़ 
मध्यप्रदेश में था । 

२ सन्‌ १६५०-५१ में ३०,००० टन मूंगफली जिसका मूल्य ३, ५७,११३००० २० था, बाद्दर मेरे 


सनू (६५१-५० में २०,००० टन मूंगफली का निर्यात हुआ जिसका मूल्य २,३४,६६,००० 
रुपये था । 


३४ १९४६ ५० में रेशे वाली फसलों के अन्तर्गत कुल चेत्र १७०,५६,००० एकड़ था । 
४ १६५०-५१ में कपास की खेती का ज्ेश्रफल १४,५५६,००० एकड़ था। 
५ सन्‌ १६५०-५१ में २६,७१,००० गोठे (१६२ पौड प्रति याँठ) हुई । 
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है। इसमें कोई सन्देह नही कि कुछ वर्ष पहले तक रुई भारत के निर्यात-व्यापार की प्रमुख 
वस्तु थी और व्यापारिक शिथिलता-काल (१६२९-३३) के आरम्भ के एक वर्ष पहले तक 
कपास के निर्यात-मूल्य मे आश्चर्यजनक वृद्धि भी हुई थी। १६१५-१६ में २४ करोड 
९७ लाख रुपये के मूल्य का श्रर्थात्‌ ४४०,००० टन का निर्यात हुआ । १६२५-२६ मे 
अैनिर्यात बढ़कर ७४०,००० टन हो गया जिसका मुल्य ६५ करोड रुपया था। बाद के 
वर्षों में कई कारणो से--जैसे व्यापारिक भिधिलता, जापान का वित्त-सकट, भारतीय 
सूती कारखानों में खपत बढ़ जाना, कुछ वर्षो तक भारतीय रुई को अमेरिका की रुई 
की श्रपेक्षा अधिक मान मिलना, और कुछ विशेष वर्षो मे सथुक्त राज्य अमेरिका में 
कपास की फसल बहुत अच्छी होने से--रुई के निर्यात की मात्रा में तथा उसके मूल्य में 
बहुत कमी आ गई। १९३२-३३ में निर्यात की मात्रा घट कर ३६८,००० टन रह गई 
जिसका मूल्य २० करोड ३७ लाख रुपया था । दोनो विश्व-युद्धों के बीच मे निर्यात के 
आँकडे इतने नीचे कभी नही गए। १६३३-३४ में निर्यात की मात्रा में थोडी वृद्धि होती 
दिखाई पड़ी । १६३४ में जापान द्वारा लगभग छ महीने तक भारतीय कपास के 
बहिष्कार के कारण, जो कि जापान ने १६०४ के व्यापारिक समभौते को रह 
करने के लिए भारत के निर्णय का बदला लेने के दृष्टिकोश से किया था, वम्बई 
के रुई वाजार की स्थिति कुछ समय तक डाँवाडोल रही। १६३४ के जनवरी के 
महीने में, भारत और जापान के बीच नया व्यापारिक समभौता हो जाने के 
काररा वहिष्कार बन्द कर दिया गया। इस समभौते के भ्रनुसार भारत द्वारा खरीदे 
जापानी सूती कटपीस की मात्रा जापान द्वारा भारदाय रूई की खरीद की मात्रा पर 
निर्भर थी । इस प्रकार यह निर्धारित हो गया था कि ३२,५०,००,००० गज जापानी 
कटपीस के भारत द्वारा खरीदे जाने के बदले में जापान को भारत से १०,००,००० गाँदें 
रूई भी खरीदना श्रनिवायं होगा । इस समभौते को १६३७ में फिर से नया कर लिया 
गया। इसके श्रधघीन कटपीस की मूल श्रायात मात्रा घटाकर २५,३०,००,००० गज कर 
दी गई, क्योकि १ अप्रैल १६३७ से वर्मा भारत से अलग कर दिया गया था। * 
भारतीय रूई का निर्यात जो कि १६३६-३७ में ४१,४०,००० गाँठें था १६३७-३४ में 
घटकर २७,३०,००० गाँठे हो गया और १६३८-३६ में केवल २७,००,००० गाँठें ही 
रह गया । यह कमी जापान द्वारा--जो कि भारतीय रूई का सबसे बडा ग्राहक था-- 
खरीदारी घटा लेने के कारण हुई थी । यह जापानियो के युद्ध-सम्बन्धी झआथिक उपायों 
( जैसे आायात-प्रतिवन्ध और विनिमय-नियन्त्रण श्रादि ) का एक श्रग था जिन्हे उन्होने 
चीन शौर जापान के बीच युद्ध आरम्भ हो जाने पर लागू किया था | जापान की खरी- 
्च दारी जो कि १६३६-२७ में २३,३०,००० गाँठे थी घटकर १६३७-३८ में १३,६०,००० 
गाँठे, १६३८-३९ में १२,१०,००० गाँठे और १६३६-४० में केवल १०,६०,००० गाँे 
_ही रह गईं। लकाशायर की भारतीय कपास कमेटी (इण्डियन काटन कमेटी) के प्रयत्न 


६ सन्‌ १६३४ व १६३७ के भारत और जापान के सममभौते तथा सन्‌ १६४१ में भारत-जापान के 
स्यापारिक सम्मेलन वे समाप्ति के नोटिस के विशेष विवरण के लिए खण्ट २, श्रध्याय ७, श्र सेक्शन 
२३ देखिए । 


१८० भारतीय अथंशास्त्र 


के कारण भारत से ब्रिटेन के लिए निर्यात धीरे-धीरे बढ़ता गया। यह १६३३-३४ में 
३४२,००० गाँठो से बढकर १६३६-३७ में ६१०,००० गाठे हो गया । १६३७-३८ । 
यह निर्यात घटा और ३६५,००० गाँठे हो गया, पर १६३८-३९ और १६३६-४० में 
फिर बृद्धि के लक्षण दिखाई पडे और निर्यात क्रश ४११,००० गाँठें और ४७२,००० 
गाँठें हो गया । यूरोपीय महाद्वीप दूसरे महायुद्ध मे इस वाजार के हाथ से निकल जाओ 
के पूर्व भारतीय रूई का एक महत्त्वपूर्णा खरीदार था । ब्रिटिय भारत से कुल रूई का 
निर्यात १९३४-३६ में २७,००,००० गाँठें श्रर्थात्‌ ड४८३,००० टन से बढकर, १६३६-४० 
में २९,५०,००० गाँठें अर्थात्‌ ५२६,००० टन हो गया, यानी ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
निर्यात का मूल्य २३ ८६ करोड रुपये से बढ़कर ३० ११ करोड रुपया श्रर्थात्‌ २६% 
अधिक हो गया । यद्यपि जापान ने रूई की खरीद कम कर दी थी, पर चीन ने अपनी 
खरीदारी १९३८-३६ में १६३,००० गाँठो से १६३६-४० में बढाकर ६८१,००० गाँठे 
कर दी। ब्रिटेन और फ्रान्स ने भी भ्रपनी खरीद बढाई । रूई के निर्यात से सनू १६४१ 
में जो ६३ करोड की कमी श्रा गई भी उसके मुख्य कारण यूरोपीय वाजार का हाथ से 
निकल जाना श्रौर जापान की खरीद में कमी थी । रूई के भाव की भारी कमी भी 
निर्यात का मूल्य घट जाने का कारण था। उदाहरण के लिए भडोच की रूई का भाव 
जो १६३६ के जून के भ्रन्त मे (लडाई श्रारम्भ होने के पहले) १६० रुपया प्रति कैण्डी था, 
जनवरी १६४० में ३३७ रु० प्रति कैण्डी होकर शिखर पर पहुँच गया, लेकिन उसी वर्ष 
के जून के महीने तक पहुँचते-पहुचते मूल्य फिर घटकर १५६ रुपया प्रति कैण्डी रह 
गया । भाव में यह श्राकस्मिक उतार-चढाव युद्ध-काल में सट्टे की धुम होने और यूरोपीर् 
बरजार निकल जाने के कारण था। भारतीय मिलो में खपत बढ़ जाने से १६४१ के जुलाई- 
अगस्त महीने में रूई का मूल्य २३० रु० प्रति कैण्डी पर स्थिर हो जाने के परचात्‌ मार्च 
१६४२ में जापान से युद्ध छिड जाने के कारण जापानी बाजार का ग्रन्त हो जाने पर 
मूल्य घटकर फिर १८४ रु० हो गया | इस प्रकार छोटे रेशें वाली रुई की स्थिति 
जिसका ऑर्फन' नाम उपयुक्त ही है, विशेष रूप से चिन्ताजनक हो गई। भारत सरकार 
“का ध्यान इस ओर शभ्राकर्षित हुआ और उसने एक अलग कोष की स्थापना करने के 
उद्दे श्य से जनवरी सन्‌ १६४२ में कपास पर झ्रायात-कर दूना कर दिया । इस कोष का 
उपयोग छोटे रेशे वाली कपास की खेती करने वालो की सहायतार्थ सरकारी खरीदारी 
आदि उपायो पर खर्च करके किया जाना था | इनको यह सलाह दी गईं थी कि वे 
कपास के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली विशेषकर खाद्यान्न की खेती करें । प्रनाज 
की खेती को प्रोत्साहन देने और आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारों में घाटा बचाने के 
उद्दे इय से कपास की खेती के क्षेत्र पर सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, उसके फलस्व- 
रूप कपास की खेती करने वालो के लिए लाभ की प्रत्याशा अच्छी-खासी हो गईं है ।* 


२ सन्‌ 2६४४-४५ से सन्‌ १६४७-४८ तक (कच्ची) कपास का नियांत-य्यापार उन्‍नतिशील रहा। 
निर्यात ८! जाने वाली मात्रा भौर मूल्य दोनों में दवी उत्तरोत्तर बृद्धि हुईं। सन्‌ १६४४ ४५ के निर्यात- 
च्यापार ( ५६,६१८ टन, ६९८,३८,००० ₹० ) की तुलना में सन्‌ १६४७-४८ के नियातन-व्यापार की 
“ ने और मूल्य क्रमश २,०६,३८७ टन और ३४,७५,२६,००० रुपये था। द्वाल के निर्यात-सम्बन्धा 





कृषि उत्पादन और निर्यात श्ष्र 


कही-कही पर तो अनाज की पैदावार की चिन्ता न करके कपास की खेती में 
अधिक भूमि का प्रयोग किया गया है। १८६५ से लगाकर १६०० तक का कपास की 
खेती के क्षेत्रफल का श्रौसत १,३८,६०,० ० ० एकड था, पर १९२५-२६ में २,८४,००,००० 
हे ड भूमि पर कपास की खेती हुई थी । १६४०-४१ में कपास की खेती में २,३२,८०,००० 
ड भूमि लगी हुई थी और १९४५-४६ में यह क्षेत्र १.४५,००,००० एकड हो गया 
था ।१ १६३६-४० में भारत में रुई पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र ये थे-बम्बई (३५ लाख 
एकड), बम्बई प्रदेश की रियासते (१४ ७ लाख एकड), मध्यप्रदेश और बरार (३३ ३ 
लाख एकड), हैदराबाद (३१ ६ लाख एकड), पजाव (२६ ४ लाख एकड), मध्यभारत 
की रियासतें (१०४ लाख एकड), मद्रास (२२२ लाख एकड) और पजाब की 
रियासतें (६३ लाख एकड) ।* जहाँ तक कपास की खेती के क्षेत्र तथा उत्पादन से सम्बन्ध 
है, हम कह सकते हैँ कि भारतवर्प का स्थान सयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है। 
भारतीय कपास प्राय छोटे रेशे वाली होती है। उसका तूलिपट मिश्र और अमेरिका की 
रुई की अपेक्षा छोटा और रुक्ष होता है। इसलिए कुछ समय पहले तक रुई ऐसे महीन 
कपडो की बिनाई के लिए जैसे कि लकाशायर के कारखाने बनाते हे, श्रनुपयुक्त समभी 
जाती थी। भारत में कपास की प्रति एकड पैदावार कम है। भारत में प्रति एकड 
७५ से १०० पौण्ड तक तूलिपट कपास का उत्पादन होता हैं जबकि सयुक्त राज्य 
श्रमेरिका में १८० पौण्ड और मिश्र मे ३०० से ४०० पौण्ड तक। भारत का क्ृषि- 
द्विताग, जिसकी स्थापना लकाभायर की प्रेरणा से हुई थी, कुछ वर्षो से देशी रुई के ग्र॒रण 
ओर प्रति एकड पैदावार की मात्रा की वृद्धि का प्रयत्न कर रहा है। इस विभाग ने 
विदेशी किस्म की विशेषकर लम्बे रेशे वाली रुई के उत्पादन का प्रयत्न किया है । 
भारत के बहुत से भागों की स्थिति विदेशी कपास के उत्पादन के श्रनुपयुक्त है, इसलिए 
देशी कपास की उन्नति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पठारो पर पैदा होने 
वाली अमरीकी कपास और मिश्री कपास की खेती का प्रयोग सिन्ध से किया गया था 
और अमेरिका की रुई का प्रयोग बहुत सफल भी हुआ था। यह श्राज्ञा की गई थी कि 
सक्खरबैरेज नहर की पूर्ति इस प्रकार की रुई की खेती का क्षेत्र बढा देगी और उत्पादन 
५,4६,००० गाँठे प्रतिवर्ष हो जायगा | दूसरी प्रणशसनीय सफलता यह थी कि मद्गास में 
कस्ब्ोडिया की रकई की खेती का आरम्भ किया गया | बम्बई, पजाव और उत्तरप्रदेश 
में भी अमेरिकी किस्म की रुई की खेती आरम्भ कर दी गई हूँ। मार्च १६३६ में श्रायात- 
कर को दूना करने का आशय लम्बे रेशे वाली रुई की खेती करने वाले भारतीय किसानो 
अकिड़े इस प्रकार है-- 


कि १६४८ ४६ १६४६-५० १६५०-५१ शश्र-पर 
मात्रा (टर्नों में ) ७६,०८० ४७,६६४ #४,६६३ २३,०३७ 
मूल्य (हजार रुपपा में) १४ ००,१२०. १०,४६,६५ ४,६४,४१ १३,६६,३ ६ 


१ सन्‌ १६४१-५२ में कपास की खेती का ज्षेत्रफत १६५२,००,००० एकड था । 

२ सन्‌ १६५०-५१ में कपास उत्पन्न करने वाले क्ेत्रों का वित्तरण मुख्य-मुख्य राज्यों भें इस प्रकार 
था वन्वईे---8,४८5७,००० एकट, मध्यप्रदेश--२,७७६,००० एकड़, दैदराबाद २,४१८,००० एकड़, 
पजाव ४४७,००० एकड़, मध्यभारत १५,८६,००० एकड़, मद्रास १७,३०,००० एकड़ | 


श्द० भारतीय अर्थशास्त्र 


के कारण भारत से ब्रिटेन के लिए निर्यात घीरे-घीरे बढ़ता गया । यह १६३३-३४ में 
३४२,००० गाँठों से बढ़कर १६३६-३७ में ६१०,००० गाँठे हो गया । १६३७-३४ में 
यह निर्यात घटा और ३६५,००० गाँढें हो गया, पर १६३८-३६ भौर १६३६-४० में 
फिर वृद्धि के लक्षण दिखाई पडे और निर्यात क्रमश ४११,००० गाँठें और ४७२,००० 
गाँठे हो गया । यूरोपीय महाद्वीप दूसरे महायुद्ध में इस वाजार के हाथ से निकल जाग, 
के पूर्व भारतीय रूई का एक महत्त्वपूर्ण खरीदार था | ब्रिटिश भारत से कुल रई का 
निर्यात १६३८-३६ में २७,००,००० गाँठे श्र्थात्‌ ४पएप३,००० टन से बढ़कर, १६३६-४० 
में २९,५०,००० गाँठे अर्थात्‌ ५२६,००० टन हो गया, यानी ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
निर्यात का मुल्य २३ ८६ करोड रुपये से वढकर ३० ११ करोड रुपया भअर्थात्‌ २६% 
अधिक हो गया । यद्यपि जापान ने रूई की खरीद कम कर दी थी, पर चीन ने भ्रपनी 
खरीदारी १६३८-३६ में १६३,००० गाँठो से १६३६-४० में बढ़ाकर ६८१,००० गाँठें 
कर दी। ब्रिटेन और फ्रान्स ने भी श्रपनी खरीद बढाई । रूई के निर्यात से सन्‌ १६४१ 
में जो ६६ करोड की कमी श्रा गई थी उसके मुख्य कारण यूरोपीय बाजार का हाथ से 
तिकल जाना और जापान की खरीद में कमी थी ! रूई के भाव की भारी कमी भी 
निर्यात का मूल्य घट जाने का कारण था । उदाहरण के लिए भडोच की रूई का भाव 
जो १६३६ के जून के अन्त में (लडाई आरम्भ होने के पहले) १६० रुपया प्रति कैण्डी था, 
जनवरी १६४० में ३३७ २० प्रति कैण्डी होकर शिखर पर पहुँच गया, लेकिन उसी वर्ष 
के जून के महीने तक पहुँचते-पहुंचते मूल्य फिर घटकर १५६ रुपया प्रति कैण्डी रह 
गया । भाव में यह भ्राकस्मिक उतार-चढाव युद्ध-काल में सट्टे की घूम होने और यूरोपीर 
बाजार निकल जाने के कारण था। भारतीय मिलो में खपत बढ़ जाने से १६४१ के जुलाई- 
अगस्त महीने में रई का मुल्य २३० रु० प्रति कैण्डी पर स्थिर हो जाने के पश्चात्‌ मार्च 
१६४२ में जापान से युद्ध छिड जाने के कारण जापानी बाजार का भ्न्त हो जाने पर 
मूल्य घटकर फिर १८५ रु० हो गया। इस प्रकार छोटे रेशे वाली रुई की स्थिति 
जिसका 'आफेन' नाम उपयुक्त ही है, विशेष रूप से चिन्ताजनक हो गई। भारत सरकार 
का ध्यान इस श्रोर आकर्षित हुआ शऔर उसने एक अलग कोष को स्थापना करने के 
उ्दँ एय से जनवरी सन्‌ १६४२ में कपास पर आायात-कर पूना कर दिया । इस कोष का 
उपयोग छोटे रेशे वाली कपास की खेती करने वालो की सहायतार्थ सरकारी खरीदारी 
आदि उपायो पर खर्च करके किया जाना था । इनको यह सलाह दी गई थी कि वे 
कपास के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली विशेषकर खाद्यान्न की खेती करें । भ्रनाज 
की खेती को प्रोत्साहन देने और भ्रान्तरिक तथा बाह्म व्यापारों में घाटा बचाने के 
उद्ं श्य से कपास की खेती के क्षेत्र पर सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, उसके फलस्व- 


रूप कपास की खेती करने वालो के लिए लाभ की प्रत्याशा अच्छी-खासी हो गई है|" के 





१ सथ्‌ १६४४-४५ से सन्‌ १६४७-४८ तक (कच्ची) कपास का निर्यात-व्यापार उन्‍नतिशील रहा। 
नियोत ५० जाने वाली मात्रा और मूल्य दोनों में दी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई | सन्‌ १६४४ ४५ के निर्यात- 
च्यापार ( ५६,६१८ दन, ६६०,३८,००० रु० ) की तुलना में सन्‌ १६४७-४८ के नियात-व्यापार की 
“ने और मूल्य क्रमश. २,०६५३१७ टन भर ३४,७५,२६,००० रुपये था। हाल के निर्यात-सम्बन्धी 
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जिसके द्वारा लाइसेन्स व्यवस्था की देख-रेख किया करेगी। कमेटी से यह भी आशा 
की जाती थी कि वह नये किस्मो की रुई की उपयोगिता के बारे में तथा रुई की कताई 
के प्रयोगो पर अपना अधिकारपूर्ण मत दिया करेगी । १६२२ में ईस्ट इण्डिया कॉटन 
ट्रेंड एसोसिएशन की स्थापना हुई। सेण्ट्रल कॉटन कमेटी की पहली बैठक १६२१ में 

शिवम्वई में हुई । कमेटी ने १६९२३ में एक काटन द्रान्सपोर्ट एक्ट के प्रचलित कराने का 
भयत्न किया जिससे रुई में मिलावट बन्द हो जाय। सर्वप्रथम यह कानून वम्बई मे 
लागू किया गया, जहाँ इसे इतनी सफलता मिली कि इसे मद्रास में भी. लायू कर दिया 
गया। १६२६ में ट्रान्सपोर्ट एक्ट का एक उपनियम काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज 
एक्ट भी पास किया गया । इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी ने बम्बई में कताई के प्रयोगो 
के लिए एक प्रयोगशाला खोल दी है। मध्यभारत की रियासतो के सहयोग से कमेटी 
ने इन्दौर की पौद-उद्योग सस्था (इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लान्ट इण्डस्ट्री) के द्वारा रई पर 
प्रयोग करवाना आरम्भ किया है। यह कमेटी विशिष्ट अन्वेषण-योजनाओ को भी 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो में प्रोत्साहित कर रही है। इस कमेटी का सारा खर्च २ आना प्रति 
गाँठ के उपकर से पूरा किया जाता हैं जो कि भारत के कारखानो में काम आने 
वाली सभी प्रकार की रुई पर और भारत से विदेश भेजी जाने वाली रुई पर लागू 
किया गया है । १६२७ में वम्बई में कॉटन मार्केट एक्ट पास किया गया था और इस 
एक्ट के अन्तर्गत सब नियम वम्बई सरकार द्वारा प्रचलित किये गए थे। इस एक्ट के 
भावधान जो तीन प्रान्तो में लागू थे, १६३६ में बम्वई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स 
एक्ट में सम्मिलित कर लिये गए। इसी प्रकार के कानून मध्यप्रान्त में (सेन्ट्रल 
भ्राविन्सेज काटन मार्केट एक्ट) और मद्रास में (दी मद्रास कमशियल क्राप्स मार्केट 
एक्ट) भी प्रचलित किये गए । ऊपर वर्शित परिस्थिति में हमे केवल यह कहना ठीक है 
कि भारत की विदेशी कपड़ो पर निर्भरता कम करने के लिए देश्ष में ही नये और अच्छे 
किस्म की रुई के प्रयोग करने के उपाय निकालने की बहुत बडी आवश्यकता है । हम 
लोग अच्छे किस्म के कपडो के बनाने के लिए अपनी मिलो में विदेशी रुई का प्रयोग 
करते हे । 

. (ल) जूट--रुई के बाद दूसरी महत्त्वशाली रेशे वाली फसल जूट की है। भारत 
को जूट की उत्पत्ति का एकाधिकार प्राप्त है। (यह और नीचे के कथन अविभाजित भारत 
के लिए है ।) इसका उत्पादन वगाल स्थित गगा-बह्मपुत्र का डेल्टा, आसाम प्रान्त तथा 
उसके पडोस की कूच-विहार की रियासत तथा विहार और उडीसा तक ही सीमित 
है। यहाँ की भूमि नदियों द्वारा लाई हुई चिकनी मिट्टी से वनी हुई है, इसलिए यह 

७ तिल खाद पर एक पेसा भी खर्च किये बिना पैदा की जा सकती है। १६४०-४१ में 
जूट की खेती ५६६ लाख एकड के क्षेत्रफल मे की गई थी। यद्यपि १६२६-३३ के 
ससारव्यापी आथिक सकट के परिणामस्वरूप जूट के उद्योग मे अवसाद और मूल्य में 
भारी कमी के कारण १६३१-३७ में जूट की खेती का क्षेत्र बहुत घट गया था फिर 
भी स्थिति के सुधार के लिए बहुत्त बडा प्रयत्न किया गया। सितम्बर, १६३४ में 
वगाल की सरकार ने स्वेच्छा से जूट की उत्पत्ति कम करने की घोषणा की ताकि जूट 
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की सहायता करना था । हाल के वर्षों में मध्यम वर्ग के रेशे वाली कपास की खेती मे 
बहुत उन्नति हुई हैं श्रौर भविष्य में और श्रधिक उन्नति की आ्राशा की जाती हैं, परन्तु 
ऐसी रुई का मूल्य कम होने के कारण इस वात का भय है कि किसान छोटे रेशे वाली 
कपास की खेती फिर से न करने लगे, क्योकि छोटे रेशे वाली रुई की माँग सदैव रह्त 
हू, यद्यपि इसके विकास की सम्भावना कम हैँ | लकाशायर में किये गए प्रयोगों से यह 
सिद्ध हो गया है कि भारत में पैदा होने वाली कुछ किस्म की कपास जैसे अमेरिकी 
पजावी, कम्बोडियाई मद्रासी और सूरत वाली कपास से अधिक महीन सूत काता जा 
सकता है। १६३२ में उसकी स्थापना के समय से ही लकागायर भारतीय कपास-कमेटी 
( लकाशायर-इण्डियन-कॉटन-कमेटी ) के प्रयत्नों से भारतीय रुई की लकाशायर वे 
कारखानो में अब पहले से श्रधिक खपत हो गई हैं। १६३३ के बम्बई लकाशायर टैक्सटाइल 
एग्रीमेन्ट, (जिसे सामान्यत मोडी-ली-पैव्ट कहा जाता है) का भ्राशय इगलैण्ड में भारतीय 
रुई के प्रयोग को वबढाना था।" १६३९ के इण्डो-ब्रिटिश ट्रेंड एग्रीमेन्ट ने भारत ऐ 
इगलैण्ड के लिए रुई के निर्यात को लकाशायर से सूत्ती कट्पीस के आयात से सम्बद्ध 
फर दिया ।* 

१६१४-१८ के महायुद्ध ने भ्रग्नेजी साम्राज्य की रुई के उत्पादन की आत्म 
निर्भरता के प्रश्न को खडा कर दिया । इस कारण से तथा श्रन्य कारणों से भारत 
सरकार को लम्बे रेशे वाली रुई की उत्पत्ति की वृद्धि की सम्भावना की परीक्षा करने 
के लिए, वर्तमान बिनोला निकालने श्रौर बेचने के ढग में उन्तति के उपाय बताने है 
लिए और मिलावट रोकने के उपायो की सिफारिश करने के लिए सन्‌ १६१७ मे 
भारतीय कपास कमेटी (इण्डियन कॉटन कमेटी) की नियुक्ति करनी पडी । इस कमेटी 
की रिपोर्ट, जो १६१६ में छपी दो भागो में विभक्त थी। पहला भाग क्ृपि-सम्बन्धी 
था और दूसरा व्यापार-सम्बन्धी । शुद्ध और अच्छी जाति की रुई के उत्पादको को 
समुचित मूत्य दिलवाने के विचार से कमेटी ने श्रनेक बहुत श्रच्छी-प्रच्छी सिफारिशों, 
वरार के ढंग के खुले वाजारो के पक्ष में की, ताकि खरीदारों को इस बात का पूरा 
पूरा ज्ञान हो कि वह क्या और कैसी वस्तु खरीद रहे हे । इसके अतिरिक्त सहकारी 
बिक्री समितियों के विस्तार के लिए, बिनौला निकालने भर रुई दबाने के कारखानो 
को लाइसेन्स लेने के लिए तथा रुई के स्थानान्तरित करने में प्रतिबन्ध लगाने के लिए 
भी सिफारिशें की ज्ाकि मिलावट करने और भिगोने की श्रनीति में बाघा पड सके | 
रुई के व्यापार की उन्नति के लिए सेन्ट्रल ईस्ट इण्डिया कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की 
स्थापना की भी सलाह दी गई। कमेटी का अन्तिम सुझाव रुई के व्यापार और कृषि 
विभाग के बीच निकटतर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक स्थायी रूप से केन्द्रीय 
कपास कमेटी (सेन्ट्रल कॉटन कमेटी) की स्थापना की थी | इस २० सरकारी और गैर- 
सरकारी सदस्यो की कमेटी को एक राय देने वाली सस्था बनाने की सम्मति दी गई 
थी जिससे सरकार श्रपने प्रस्तावित कानुनों के सम्बन्ध में राय लिया करेगी तथा 
१ देखिए, खण्ड २, अध्याय ७, सेक्शन ६) 

» ३ देखिए, खण्ड २, अव्याय २, सेक्शन १३, और अध्याय ७, सेक्शन ६ । 
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जिसके द्वारा लाइसेन्स व्यवस्था की देख-रेख किया करेगी। कमेटी से यह भी झ्राशा 
की जाती थी कि वह नये किस्मो की रुई की उपयोगिता के बारे में तथा रुई की कताई 
के प्रयोगो पर अ्रपता अधिकारपूर्ण मत दिया करेगी। १६२२ में ईस्ट इण्डिया कॉटन 
ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना हुई । सेण्ट्रल कॉटन कमेटी की पहली वैठक १६२१ में 

#वम्बई में हुई । कमेटी ने १६२३ में एक काटन ट्वान्सपोर्ट एक्ट के प्रचलित कराने का 
प्रयत्त किया जिससे रुई में मिलावट बन्द हो जाय। सर्वप्रथम यह कानून बम्बई में 
लागू किया गया, जहाँ इसे इतनी सफलता मिली कि इसे मद्रास में भी.लागू कर दिया 
गया । १६२४ में ट्रान्सपोर्ट एक्ट का एक उपनियम काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्रोज 
एक्ट भी पास किया गया । इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी ने बम्बई में कताई के प्रयोगों 
के लिए एक प्रयोगशाला खोल दी है। मध्यभारत की रियासतो के सहयोग से कमेटी 
ने इन्दौर की पौद-उद्योग ससथा (इन्स्टीट्यूट श्रॉफ प्लान्ट इण्डस्ट्री) के द्वारा रुई पर 
प्रयोग करवाना श्रारम्भ किया है। यह कमेटी विशिष्ट अन्वेषण-योजनाओं को भी 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तो में प्रोत्साहित कर रही है । इस कमेटी का सारा खर्च २ आना प्रति 
गाँठ के उपकर से पूरा किया जाता है जो कि भारत के कारखानों में काम आने 
वाली सभी प्रकार की रुई पर और भारत से विदेश भेजी जाने वाली रुई पर लागू 
किया गया है। १६२७ में वम्वई में कॉटन मार्केट एक्ट पास किया गया था और इस 
एक्ट के अच्तर्गत सब नियम वम्बई सरकार द्वारा प्रचलित किये गए थे । इस एक्ट के 
प्रावधान जो तीन प्रान्तो में लागू थे, १६९३६ में वम्बई एग्रीकल्वरल प्रोड्यूस मार्केट्स 
एक्ट में सम्मिलित कर लिये गए। इसी प्रकार के कानून मध्यप्रान्त में (सेन्‍्ट्रल 
प्राविन्‍्सेज काटन मार्केट एक्ट) और मद्रास में (दी मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट 
एक्ट) भी प्रचलित किये गए । ऊपर वर्णित परिस्थिति में हमें केवल यह कहना ठीक है 
कि भारत की विदेशी कपडी पर निर्भरता कम करने के लिए देश में ही नये और अच्छे 
किस्म की रुई के प्रयोग करने के उपाय निकालने की बहुत बडी झावश्यकता है । हम 
लोग अच्छे किस्म के कपडो के बनाने के लिए अ्रपनी मिलो में विदेशी रुई का प्रयोग 
करते है । 

. (ख) जूट--रुई के वाद दूसरी महत्त्वशाली रेशे वाली फसल जूट की है। भारत 
को जूट की उत्पत्ति का एकाधिकार प्राप्त है। (यह और नीचे के कथन विभाजित भारत 
के लिए है ।) इसका उत्पादन वगाल स्थित गयगा-न्रह्मपुत्र का डेल्टा, आसाम प्रान्त तथा 
उसके पडोस की कूच-विहार की रियासत तथा विहार श्लौर उडीसा तक ही सीमित 
है। यहाँ की भूमि नदियों द्वारा लाई हुई चिकनी मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए यह 

, फसल खाद पर एक पेसा भी खर्च किये बिना पैदा की जा सकती है। १६४०-४१ में 
जूट की खेती ५६६ लाख एकड के क्षेत्रफल में की गई थी | यद्यपि १६२६-३३ के 
ससारव्यापी आथिक सकट के परिणामस्वरूप जूट के उद्योग में अवसाद औौर मूल्य में 
भारी कमी के कारण १६३१-३७ में जूट की खेती का क्षेत्र बहुत घट गया था फिर 
भी स्थिति के सुधार के लिए बहुत बडा प्रयत्त किया गया। सितम्बर, १६३४ में 
वगाल की सरकार ने स्वेच्छा से जूट की उत्पत्ति कम करने की घोषणा की ताकि जूट 


श्पोड भारतीय अर्थशास्त्र 


के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाय भौर लगातार तीन फसलो तक इसका प्रचार भी करती 
रही । यद्यपि समालोचको ने इस स्वेच्छा के प्रयत्त को श्रसफल ही समझा पर इसका 
निषेधात्मक मूल्य श्रवश्य था । १६३६-४४ के गरुद्ध-काल में जूठ की माँग और उसके 
मूल्य में परिवर्तन के कारण बंगाल सरकार ने १६४० में बंगाल जूट रेगूलेशन एक्ट 
पास कर दिया जिसका अ्रयोग १६४१ की फसल के वोने वालों पर उनके हित को 
विचाराधीन रखते हुए श्रतिवार्य रूप से लागू किया गया । १६४० में वगाल में सबसे 
अ्रधिक जूट की खेती हुई (२६,०७,०००एकड भूमि में) और श्रन्य प्रान्तों में जैसे विहार 
(२८२,००० एकड), उडीसा (२०,००० एकंड) और आसाम (३६३,०००एकड) में 
कम | क्ृचविहार और त्रिपुरा की रियासतों में क्रम से ४६,००० एकड और १८,००० 
एकड भूमि में जूठ की खेती हुई थी । उत्तरप्रदेश के गान्जार भाग में जूढ की उत्पत्ति 
का प्रयोग सफल रहा। पिछले ६० वर्षो में जुट के श्रन्तर्गत खेतों का क्षेत्रफल और 
उत्पत्ति बहुत बढ गई है ।* 

जहाँ तक नियरतति-व्यापार से सम्बन्ध है जूट का स्थान रुई के वाद ही भाता 
है ।* १६२८-२६ में ३२ ३५ करोड रु० के भूल्य का ५६५,००० टन जूढ विदेशों को 
भेजा गया था । १६३२-३३ में केवल ५६३,००० टन जूट जिसका मूल्य ६ ७३ करोड 
रुपया था, भेजा गया था। यह कमी भारत मे और खरीदने वाले देशो के जूट के उद्योग मे 
बहुत बडे भ्रवसाद के कारण श्रा गई थी। १६३६-३७ में स्थिति कुछ सुधरी श्रौर 
निर्यात की मात्रा २१,००० टन और मूल्य १४ ७७ करोड रुपया हो गया। १६२७-३८-४ 
में व्यापार की श्रवनति के कारण फिर जुट के निर्यात में कमी हो गई और उसकी मात्रा 
७४७,००० टन तथा मूल्य १४७२ करोड रुपया हो गया। १६३८-३६ में शोर भी 
अधिक गिरकर केवल ६९०,००० टन ही रह गई जिसका मूल्य १३ ४० करोड रुपया था । 
१६३६-४० में पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात की मात्रा (६८,०००) में १८ प्रतिशत 
की कमी भ्रा गई थी, पर उसके मूल्य में (१६ ७३ करोड रुपया) ४७ प्रतिशत की वृद्धि 
हो गई थी । यह वृद्धि सन्‌ १६३६ के सितम्बर के महीने मे द्वितीय महायुद्ध की घोषणा 
हो जाने पर जूंट के मूल्य के बढ जाने के कारण हुई थी । जूट के बहुत श्रधिक सट्ट 
के कारण जूट का सूल्य जून में € रु० ४ श्रा० प्रतिमन से बढ़कर जनवरी मैं १६ २० 
८ आ० प्रतिमन हो गया । इसी प्रकार जूट के बने सामातो के मूल्य में भी क्षृद्धि हुई । 
इस भुल्य-वृद्धि का विदेशी ग्राहको पर हानिकारक प्रभाव पडा । बाहरी देशों की बोरो 
की माँग में कमी भरा गई और यूरोप की खरीदारी बिलकुल बन्द हो गई | इसका प्रभाव 
जूट और जूट के बने सामान पर बहुत बुरा हुआ और मूल्य गिर गया। १६४०-४१ में 
१ सन्‌ १६५०-५१ में जूट की खेती का च्ेत्रफल १४,५४,००० एकड़ था। मुख्य-मुख्य राज्यों में जूट 
की खेती का क्षेत्रफल इस प्रकार था : वगाल ६५१,००० एकड़, विद्वार १५८,००० एकड, उडीसा 
दे पा ०० एकड़, आसाम २६२,००० एक, त्रिपुरा १६,००० एकड़ और उत्तर-प्रदेश २४,००० 


ट श्र ओर जूढ के बने सामान के सम्मिलित नियोत का भारत के निर्यात-च्यापार में प्रथम 
स्थान दे । 


कृषि उत्पादन और निर्यात श्ण्श्‌ 


जूट के निर्यात के मूल्य में १९ करोड रुपए* की कमी हुई ।* 
भारत के जूट के मुख्य खरीदार जर्मनी (१६३६ के पहले) और इगलैण्ड थे । 
अन्य जुट खरीदने वाले देश स्पेन, फ्रान्स, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली 
ग वेलजियम थे | जूट का निर्यात १७६४ में बहुत थोडी मात्रा से आरम्भ हुआ था । 
१८३२ तक डन्डी के शक्ति-सचालित करघो वाले कारखानो के जूट की खपत काफी 
हो गई थी। १५५० तक वगाल के हाथो से चलाए जाने वाले करघो के उद्योग में 
इतनी शक्ति थी कि हाथ के बने सामान का निर्यात जूट से श्रधिक ही रहा । क्रीमिया 
की लडाई के कारण इगलेण्ड का रूस से फ्लेक्स (एक प्रकार का सन) का पाना बन्द- 
सा हो गया और जूट का प्रयोग एक व्यापारिक स्तर पर होने लगा, जिसके फलस्वरूप 
जुट का निर्यात १६०८-६ में चढ़कर ६००,००० टन हो गया । जमंनी और इगलैण्ड 
जूट के मुख्य खरीदार थे। १६१४-१८ के युद्ध-काल में निर्यात घट गया था, पर 
थोडे ही समय पश्चात्‌ वृद्धि हो गई और १६२९-३३ के अ्रवसाद-काल तक स्थिति ठीक 
रही । जूट से सामान बनाने के उद्योग के विकास का वर्णन अच्यत्र किया जायगा 
(खण्ड २, श्रध्याय २)। यहाँ यह बताया जा सकता है. कि जूट उद्योग मे १६२९- 
३३ के व्यापार अवसाद तक अबाध गति से निरन्तर उन्नति होती रही है। १६१४-१८ 
की लडाई प्रारम्भ होने के पहले भारत में जूट द्वारा बनाये जाने वाले सामान में जूट 


१. दूभरे महायुद्ध के जूट उदोग पर प्रभाव, जूट के और जट के वने सामान के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण 
श्रौसूजूट की खेती को वगाल में नियमित करने के कानून के विषय में विशेष जानकारी के लिए खण्ड २, 
अ्रव्याय २, सेक्शन १८ भी देखिए । 
* सन १६४४-४५ में १६०,१७४ टन कच्चे जूट का निर्यात हुआ जिसका मूल्य ७,५०,०१,००० २० 
था । ३०६,६३१,००० बोरों का भो त्िर्यात्र इआ जिनका मूल्य २४,४६,६१,००० रू० था ! सन्‌ 
१६४५-४६ में कच्चे जूठ के निर्यात को मात्रा और मूल्य बढ गया, परन्तु बोरों की निर्यात की हुई 
संख्या ओर मुल्य सें कमी आ गई । सन्‌ १६४६-४७ और १६४७-४८ में कच्चे जूट का निर्यात कम 
हो गया, परन्तु १६४७-४८ में जूट का निर्यात कम होने पर भी उसका मूल्य अधिक था । इसका कारण 
जूट के मूल्य की अधिकता थी। इन दोनों वर्फें में वोरों के नियात मूल्य में वृद्धि हुई । १६४८-४६, 
१६४६-५० ओर १६५०-५१ में कच्चे जूट का निर्माण क्रमण घटता गया। सन्‌ १६५०-५१ में केवल ५२६ 
टन जूट का निर्यात हुआ । १६५१-४६ में कब्चे जट का निर्यात्त ही नही हुआ । सन्‌ १६५०-५१ को दोड- 
कर बोरों का निर्यात वृद्धिशील था और १६५१-५२ में ५१२,८६१ हज़ार बोरे नियात किये गए जिनका 
मूल्य १५३३५,३४,४८०, ००० रुपये था। सन्‌ १६५२-५३ में जूठ ओर जट के बने सामानों के निर्यात का 
मूल्य १,२६,०५ ६५,००० रु० था। श्नका निर्यात कुल निर्यात का २३१४२ प्रतिशत था। 

उपयुक्त निर्यत-आकडों से प्रकट दे कि सन्‌ १६४७-५२ तक का समय जद के नियात के लिए 
अनुकूल सिद्ध नही हुआ । इसके मुख्यत त्तीन कारण थे | इस अवधि सें दो व जूट की फसल अत्यधिक 
अ#ठ्ी हुईं । विदेशों की माँग एकदम कम हो गई । मिलों में जूट का भण्डार इकट्ठा हो जाने के कारण 
डनकी अपनी कटठिनाडर्यों भी उत्पन्न हो गइ | विदेशों में जूट की माग कम होने का एक मुख्य कारण भारी 
निर्यात-कर था जिसके कारण भारतीय जूट की प्रतिस्पर्धा शक्ति समाप्तप्राय हो गई । व्स वात को ध्यान में 
रखते हुए ७ मई 2६५२ को जूट का निर्यात-कर ७५० रु० प्रति टन से घटाकर २७५ २० प्रति टन कर 
दिया गय । वोरों के याद का नियोत-कर भी घटा दिया गया । पहले ३८० रू० प्रतिटन से धयाकर उसे 
१७० २० प्रतिवन किया गया और वाद में २७ फरवरी १६५७ को इसे और घटाकर ८० ₹० प्रतिटन कर 
दिया गया । सन्‌ १६५३-५४ जूट उद्योग के लिए श्रपेक्षाकृत अधिक स्थिर वर्ष थे । 
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के निर्यात से अधिक वृद्धि हुई श्ौर इस प्रवृत्ति को ग्रुद्ध-काल में श्रौर उसके पर्चात्‌ 
और भी अधिक प्रोत्साहन मिला । जूठ की खपत भारत में उत्तरोत्तर बढती रही। 
१६३६-४० में निर्यात की मात्रा से १४१%श्रधिक देझ्ष में ही जुट की खपत हुई थी। 
भविष्य में जूट की विक्की में कमी होने की सम्भावना को रोकने के दृष्टिकोश से भारत 
की केन्द्रीय शुट कमेटी (इण्डियन सेन्ट्रल जुट कमेटी) ने, जिसने अपना कार्य १६३४ के 
अन्त में आरम्भ कर दिया था, झूंट और जूट द्वारा निमित वस्तुओं के सम्बन्ध में 
निरन्तर श्रन्वेषण-कार्य करते रहने के लिए कुशल प्रवन्धको की देखरेख में एक 
ओौद्योगिक प्रयोगशाला खुलवाई ।* 

४, नील--मील का इतिहास बडे ही उत्थान और पतन का इतिहास है। 
इसका आरम्भ ईसवी सम्बत्‌ के आरम्भ से हुआ । 'श्ररम्भ में पश्चिमी भारत में यह 
उद्योग पुतंगालियों के हाथ में था, पर १७७८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने वगाल में 
इसे पुनर्जीवन प्रदाव किया श्रौर २० वर्ष तक इसे प्रोत्साहन दिया। पर १८३७ में 
जब यह उद्योग तिरहुत और उत्तरप्रदेश मे श्रा गया तो भारत को नील उत्पादन 
करने वाले ससार के देशो में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया, जिस पद से वह कुछ दिनों 
के लिए परिचमी द्वीप-समूह द्वारा हटा दिया गया था । भारत का यह स्थान उस समय 
तक वना रहा जब तक कि जर्मनी के लिए १८६७ में व्यापारिक स्तर पर नील का 
उत्पादन (वास्तव में लगभग ३० वर्ष पहले ही नील सब्लेपित हो चुका था ) करना 
सम्भव नही हो गया । इसके पश्चात्‌ विहार के कारखानों का भी भविष्य वही के 
दिखाई पडने लगा जो कि मजिष्ठा श्रौर लाक्षारजक का उत्पादन करने वाले उद्योयों 
का हो चुका था ९ भारतीय निर्यात पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पडा | १६०७-८ तक 
नील का निर्यात रजक वस्तुओ और चमडा कमाने की वस्तुओं के निर्यात के मूल्य की 
आधा था, पर १६१३-१४ में यह श्रनुणपात कम होकर १/५ हो गया। नील की खेती 
का क्षेत्रफल भी १८६६-९७ में १,६८८,६० १ एकड से घटकर १६१३-१४ में १,७२,६०० 
एकड हो गया और निर्यात भी १६९,५२३ हण्ड्रोडवेट से घटकर १०,६३६ हण्ड़े डवेद 
हो गया । नील के उद्योग को श्रस्थायी प्रोत्साहन १६१४-१८ की लडाई के कारण 
मिला जिसके कारण सबलेपित नील की माँग का सारे ससार में अन्त हो गया था शोर 
इसका परिणाम यह हुआ कि नील का मूल्य बढ गया । नील की खेती का क्षेत्रफल 
भी वढकर १६१६-१७ में ७००,००० एकड हो गया और निर्यात १६१५-१६ में वढकर 
४१,६३२ हलन्डे डवेट हो गया । युद्ध के समाप्त होने पर फिर कुछ भ्रवनति हुई। इन 
दिनो तो नील का निर्माण बिलकुल ही नगण्य हो गया। १६३८-३६ में कुल निर्यात 

_ पृत्य ४९,००० रु० था और १६३६-४० में घटकर १७,००० रु० रह गया। हूः 
१ भारतीय जूट मिल ससथा (इसणिडियन जूड मिलम एसोसिण्शन) ने उत्तरी अमेरिका के बाजारों में जूट 
की खपत बनाए रखते तथा बढाने के लिए वाज़ार-विस्तार प्रेग्राम (मार्केट डिवेलपमेन्ट प्रोग्राम) आरम्भ 


किया है । सन्‌ (६४२ से टाट के बोरो का विज्ञापन भी रष्ट्रीय पैमाने पर किया गया है । विदेशी वाजारों 
को वनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है ।-- अनुवादक 
२ देखिए, कपास, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ २8४ । 
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उद्योग के भविष्य के सम्बन्ध में मतभेद है, पर इसकी उनन्‍्तति की कोई आशा नहीं है । 
सस्ती लागत पर उत्पत्ति करने और निर्यात करने ही में कल्याण है। १६१५ में दिल्ली 
कामस्फ़रे नस ने इस उद्योग को तीन दृष्टिकोशों से सहायता देने की सिफारिश की थी-- 
कूपि, अन्वे षण भर व्यापार । १६१८ में नील के निर्यात पर उपकर लगाया गया । 

इस आय को भारत सरकार द्वारा नील की खेती और निर्माण-सम्बन्धी वैज्ञानिक 
अन्वेषण पर खर्च करने का इरादा था | 

१६४०-४१ में नील की खेती के अन्तर्गत ६०,००० एकड भूमि थी'१ इसकी 
खेती में भाग लेने वाले मुख्य रूप से मद्रास, उत्तर प्रदेश, विहार, पजाब और बगाल 
श्रादि प्रदेश थे | विदेशी व्यापार की हृष्टि से बिहार का बहुत वडा महत्त्व है क्योकि 
यही पर यूरोपीय प्रवन्धको की देखरेख में नील से रजक उचित रूप से निकाला और 
अकित किया जाता है। बिहार के कारखानो में उत्पादित नील १६३६ के पहले 
कलककत्त से मुख्यत. ग्रीस, इगलैण्ड, मिश्र, यूगोस्लाविया, जापान और अदन को भेजा 
जाता था [९ 

६. अ्रफोम--अ्रफीम की खेती के भ्रच्तगंत तीव्रता से कमी होती गई हैं। इसके 
कारण, १६०७ में चीन को उसके साथ किये समझौते के आधार पर पूर्णारूप से अ्रफीम 
भेजना बन्द करता, १६३५ तक भअच्य देशों को भी ऐसे ही समभौतो के अनुसार श्रफीम 
भेजना बन्द करना तथा देश में सरकार द्वारा श्रफीम के उपयोग पर प्रतिवन्ध लगाने की 
नीति है| तत्कालीन ब्रिटिश भारत में श्रफीम की खेती के क्षेत्रफल में कमी हो गई। १६०६० 
७ में ६१४,८७६ एकड भूमि में खेती होती थी, पर १६३६-४० में यह क्षेत्रफल घटकर 
७,१३८ एकड हो गया । पोस्त की खेती सरकारी लाइसेन्स प्राप्त करके की जाती है और 
आजकल तो इसकी खेत्ती उत्तरप्रदेश (५,८३४ एकड) और पजाब (१,३०४ एकड) तक 
ही सीमित है ।8 १६३४-३४ में ६४४ पेटियाँ या ८२४५ हण्डे डवेट अफीम विदेश भेजी गई 
जवकि पिछले वर्ष २,८२३ पेटियाँ या ३५२४ हन्डू डवेट श्रफीम मेजी गई थी। १६०६- 
१० से १६१३-१४ तक के पाँच वर्षों का औसत निर्यात ५१,००० हन्ड्रे डवेट था जिसका 
भूल्य ६ ९७ करोड रुपया था ।* व्यक्तिगत रूप से १६३५-६ के बाद से श्रफीम का 
निर्यात नही हुआ है। इस प्रकार भारत ने अफीम द्वारा प्राप्त होने वाली एक वहुत 
वडी झ्राय का त्याग अन्तर्राष्ट्रीय समभौतो के श्रच्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में किया है । 

७, तम्बाछू--ऐसा विश्वास किया जाता है कि तम्बाकू की फसल का उत्पादन 
१. १६४६-५० में नोल की खेती का चेत्रफल १६,००० एकड़ था ।--स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रेक्ट आफ 

#इरिडिया, १६५१-५२, एृ० ५२० । 

२ सन १६५०-५१, १६५१-४२ और १६५२-५३ में <जकरतगों का निर्यात मूल्य क्रमश ६०,७७,००० 
रुू०, ६,५४,०४,००० रु० तथा १,००,६५,००० रू० था। 
३ १६४६-५० में ४७,००० एकइ भूमि पर अफीम को खेती होती है ) सन १६५०-५१ में पजात में 
२,००० एकड़, उत्तरप्रदेश में १६,००० पएकड, मध्यमारत में १८,००० एकड, राजस्थान में ०,००० एकड 
आर हिमाचल प्रदेश में 3,००० एकड भूमि अफीम को खेती के अन्तर्गत थी । 
४ उपयुक्त आँकर्डों की तुलना में अफीम के निर्यात की मात्रा बहुत कम हो गई द । गत वर्षो में इसके 


श्ष्प भारतीय ग्र्थशास्त्र 


भारत में १७ वी शताब्दी के आरम्म में पुर्तंगालियो द्वारा किया गया था। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के जमाने से ही सरकार ने तम्व्राकू की पत्तियों को सुखाने और उसको उपयोग 
के योग्य बनाने के देशी ढगो में सुधार तथा पत्ती की किस्म का विकास करने का प्रयल 
किया है । तम्बाकू-उद्योग के दो बडे-बडे केन्द्र है--एक उत्तरी और पूर्वी बगाल श्रौर 
दूसरा दक्षिणी भारत १६३६-४० में तम्बाकू की खेती में कुल भूमि १३,१०,००० एक 
लगी हुई थी जिसमें मद्रास, वगाल, विहार, उडीसा, बम्बई उत्तरप्रदेश और पजाब की 
भूमि सम्मिलित है ।* यद्यपि भारत में उत्पादित तम्बाकू का अधिकाश यही काम श्रा 
जाता है, फिर भी कुछ मात्रा में तम्बाकू की पत्ती, विशेषकर मद्गास से, विदेश भेजी 
जाती है। १६३६-४० में ५७६ लाख पौण्ड तम्बाकू जिसका कि मूल्य १८१ लाख 
रुपया था, विदेश भेजी गई थी। १६४१-४२ में निर्यात का मूल्य २२० लाख भा 
जो १६४२-४३ में १४६ लाख रुपया रह गया। १६४३-४४ में तो पिछले वर्ष से 
भी निर्यात कम हो गया । उसकी मात्रा केवल १६६ लाख पौण्ड थी जिसका मूल्य 
७६ लाख रुपया था जबकि १६४२-४३ में निर्यात की मात्रा १८२ लाख पौण्ड थी। 
१६४३-४४ में जितनी तम्बाकू का निर्यात हुआ था उसमें ६४ प्रतिशत कच्ची 
पत्ती का श्रश था, जिसका निर्यात ३७१ लाख पौंड से घटकर १६० लाख पौंड और 
मूल्य १३८ लाख रुपये से घटकर ४५८ लाख रुपया हो गया था । इगलैण्ड के लिए 
निर्यात बहुत कम हो गया । १६४२-४३ में २६३ लाख पौड से घटकर” बाद में ४५ 
लाख पौंड हो गया ।* जहाँ तक वनी हुई तम्बाकू से सम्बन्ध है श्रायात का मूल्शू 
निर्यात से सदा बढकर रहा है, और यह अन्तर इधर सिगरेट के श्रधिक प्रयोग के 
कारण वहुत बढ गया है। १६२९-३० में भारत ने »३ लाख पोौंड सिगरेट, जिनका 
मूल्य २१३ लाख रुपया था, और ४८ लाख पौंड तम्बाकू जिसका मूल्य ५७ लाख रुपया 
था, विदेश से खरीदा । धीरे-धीरे सिगरेट का आयात कम हुआ और १६३३-३४ में 
घटकर ५,६३,००० पौंड हो गया | तब से श्रायात-कर के घट जाने के कारण सिगरेट 
के आयात में उन्नति हुई है। १६३९-४० में १३,७१,००० पौंड का आयात हुआ 
जिसका मूल्य ४० लाख रुपया था । तम्बाकू की कच्ची पत्ती का आयात १६३८-३६ 
में ६४ लाख पौंड से १६३६-४० में घटकर ५८ लाख पौड हो गया, परन्तु मूल्य ४८ 


निर्यात की मात्रा ओर मूल्य इस प्रकार था हृह्ड8-५० शृहश॒नप्ह.. एईहए१ ५२ 
मात्रा (हड्डवेट).. १७७६. इश३५ ४८१३ 
रुपये (दज़ार) प्रूपछ०.. २,००,६९.. १,७३,१५ 


£ सन्‌ १६५०-५१ में €००,००० एक्ड भूमि तम्बाकू को सेती के श्रन्तर्गत थी। तम्बाकू उत्पादन 

के प्रमुख चेत्र वम्बई (२४६ ००० एकड) मद्रास (३७७,००० एकड), बिद्दार (४४,००० एकड), परिचमी 2९ 
वगाल (४४,००० एकड ) उत्तरप्रदेश (४३,००० शकइ) शआदि थे । 

० रिव्यू ऑफ द ट्रेट ऑफ इण्डिया (१६४३-४४), ० १०१ । 

३ सन्‌ १६४५-४६ से प्रत्येक ए्कान्तरिक वर्ष में निर्यात की मान्ना बढी और घटी भी है, परन्तु 
#६४८-४६ से १६५१-५२ तक निर्यात की मात्रा भौर मूल्य में लगातार दृद्धि हुई है। सन्‌ १६५१ ४९ 

में 30025 तम्बाकू के निर्यात की मात्रा और मूल्य क्रमश ६६,२३५,००० पौंड तथा १३,६३,५९७ 
२०० रुपये थी। 


कृषि उत्पादन और निर्यात श्प& 


लाख रुपये से बढ़कर ६४ लाख रुपया हो गया । १६४३-४४ में तम्बाकू के आयात 
में कुछ वृद्धि हुई। आयात की हुई सभी-प्रकार की तम्बाकू ६८ लाख पौड थी 
जिसका मूल्य १६४३-४४ में १६० लाख रुपया था जबकि इसके पिछले वर्ष ८६ लाख 
पौड का आयात हुआ था, जिसका मूल्य १३३ लाख रुपया था। कच्ची तम्बाकू की 
पुँछी का आयात भी ७८ लाख की पौड से बढ गया ।* देश की माँग के कारण भारत 
में ही अनेक सिगरेट का निर्माण करने वाले कारखानो के खोलने में प्रोत्साहन मिला 
है। भारतीय तम्बाकू की पत्ती भरने के लिए बहुत ही उपयुक्त है पर लपेटन के योग्य 
नही है । यह कमी १६४१ त्तक जावा और सुमात्रा में पाई जाने वाली एक तरह की 
पत्ती के बहुत बडी मात्रा में श्रायात करने से पूरी हुई । भारतीय तम्बाकू की जाति में 
उन्नति करने के प्रश्न पर कृषि भ्रस्वेषण सस्था (एग्रीकल्चरल रिसचे इन्स्टीट्यूट) के 
वनस्पति विभाग ने श्रपनी शक्ति का प्रयोग आरम्भ किया है। उन्होने अपना प्रयत्त 
श्रनेक प्रकार की तम्बाकुओं के प्रसकरण से नये प्रकार की तम्बाकू पैदा करने में और 
विशेषकर ऐसी तम्बाकू पैदा करने में जो कि अपने रग, स्वाद और वनावट में वर्जी- 
निया के समान हो, लगाया है। आय-कर की वृद्धि ने भी भारतीय तम्बाकू की खेती और 
- उपयोग * को बढाया है ।? 

८ पशुर्शों का चारा--पशुओ को खिलाने वाली फसलो की खेती का क्षेत्रफल 
१९०१-२ में २९६,४०,००० एकड से १६४०-४१ में १,०४,७०,००० एकड हो गया । 
उत्पादन के मुख्य क्षेत्र पजाब (५०,४०,००० एकड), बम्बई (२३,७०,००० एकड) 

उत्तरप्रदेश (१६,३०,००० एकड) हे । इस वृद्धि के होते हुए भी हम कह 
सकते हैँ कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए जहाँ इतनी अ्रधिक सख्या में पशुओं का 
समुचित ढग से पालन-पोषण होना आवश्यक है, पशुओ के चारे की उत्पत्ति में लगाया 
हुआ भूमि का क्षेत्रफल बहुत ही तगण्य है। मोटे चारे की फसल दूध की उत्पत्ति 
बढाने की दृष्टि से व्यथें है। जो फसलें बोई जाती है उनकी खेती सस्तोपप्रद है, पर 
सबसे अधिक मूल्यवान फलीदार फसले हे जैसे कि वरसीम (मिस्र की क्लोवर) और 
लूसरीन (भ्रल्फाल्फा) घास इत्यादि। इन फसलो की महत्ता भारतीय कृषि के लिए विशेष 





१ रिव्यू ऑफ द ट्रेंड आफ इण्डिया, पृष्ठ झ४ । 

२, रिव्यू ऑफ एमीकल्चरल आपरेशन्स श्न दण्डिया देखिए (१८०८-२६१, पृष्ठ ६७-७० । 

३. गत वर्षों में १६४८-४९ से १६५१-५२ तक अनिर्मित तम्राकू का आयात वरावर घटता रहा दे । 
छिगरेटों का भायात १६४६-५० भर १६५०-५१ में वहुत कम होकर १६५१-५० में फिर वढ़ 
गया। १६४६-५० और १६५० ५१ के क्रमश ११० पोट और १०७७ पोड मिगरेटों के आयात 
की तुलना में १६५१-५३ में 5६३ पोड सियरेटों का आयात हुआ जिनका मूल्य १०,१५,००० 
#हपया था । यर्याष आयात की मात्रा अधिक थी परन्तु उसका मुल्य पिछले वर्षों की तुलना में कम था। 
सन्‌ १६४६५५० आर १६५०-५१ के ञआयात का मूल्य क्रमश १५१६४००० रु० तथा १५३०,००० रु० 
था। सन्‌ १६५१-४२ के आयात मूल्य से सही तुलना कीजिए । 

४ सन्‌ १६५०-५६ में चारे की फसलों के अन्तसंत १,११,७१,००० एक्ट भूमि थी। इसके उत्पदन 
के मुख्य क्षेत्र पनाव (१६,६८,००० एकड), उत्तरप्रदेश (१७,५६,००० एकड) और वम्बई (८२ +भ६५ 
0०० एकड़) द्वे। 


१६० भारतीय अ्रथंशास्त्र 


है, क्योकि इनमें भूमि की उदंरता बढाने की शक्ति है ।* क्ृपि विभाग ने बहुत दिनो से 
चारे की उत्पत्ति श्नौर उसके सुरक्षित रखने के प्रइन पर विशज्ञेप ध्यान दिया हैँ । मिश्र 
की क्लोवर घास का भूमि को पुनर्जीवन देने के हृष्टिकोर से बिहार भौर मध्यप्रदेश में 
सफलतापूर्वक प्रयोग और पूसा में वरसीम की उत्पत्ति को विभाग का प्रसथनीय कार्ये 
कहा जा सकता है। हि 
£ रबंड--रवड, जिसके आजकल असख्य प्रयोग है, मुख्यत दक्षिणी भारत 
में ( मद्रास, कुर्गं, मैसूर तथा ट्रावन्कोर-कोचीन में ) पैदा किया जाता है । १६४०-४६ 
में रबड की खेती का क्षेत्रफल १३०,००० एकड था झौर कुल उत्पत्ति ३,४४५,३०,००० 
पौण्ड थी जबकि १६३२ में उत्पत्ति केवल १८ लाख पौण्ड थी । उस समय रवड़ 
के व्यापार में बडा तीन्न अवसाद छाया हुआ था। * श्रधिकाण उत्पादित रबड विदेक्षो को 
भेजा जाता है। १६३६-४० में २ करोड १५ लाख पौण्ड रवड जिसका मूल्य ६४ लाख 
रुपया था बाहर भेजा गया था, जबकि पिछले वर्ष १ करोड ७२ लाख पौण्ड, जिसका 
मूल्य ७२ लाख रुपया था, वाहर भेजा गया गया था २ १६१० के पहले निर्यात कम 
था, क्योकि उद्योग अपनी श्रारम्मिक अवस्था में था। श्राज भी ससार के उत्पादन में 
भारत का भाग बहुत कम है। जून १६३४ से रबड के उत्पादन झौर निर्यात एक शन्त- 
रॉष्ट्रीय योजना के अनुसार नियमित है। इस योजना ने पहले की रबड की बिक्री की 
गिरी हुई स्थिति का उद्धार किया है। रवड के बने सामान (टायर और ट्यूव इत्यादि) 
के भ्रायात का मूल्य १६३६-४० में १४८ लाख रुपया था। इस सम्बन्ध में सबसे 
अ्रधिक महत्त्व की घटना १६३६ में रवड के टायर श्रौर श्रन्य सामान बनाने को 
एक बडी भारी फैक्ट्री की स्थापना थी। दूसरे महायुद्ध के प्रोत्साहन से रबड के 
सामान का स्थानीय कारखानो में निर्माण बढ जाने के कारण भविष्य में रबड के 
साभान के श्रायात के घट जाने की सम्भावना है। ब्रिटिश भारत में मुख्यत वर्मा से 
बहुत बडी मात्रा में रबड मेंगाया भी जाता था ।४ 
८. कृषि उत्पत्ति का निर्यात--भारत की मुख्य फसलो के पिछले पृष्ठो में किये गए 
वर्णन में उनके निर्यात के सम्बन्ध में भी कुछ बाते बताई गई है । भ्ब यह भ्रावश्यक है 
कि क्ृषि-उत्पत्ति के नियत के विषय पर अलग से विचार कर लिया जाय । इस प्रइन की 
आलोचना करने से पहले कच्चे माल और खाद्यान्न के कुछ झाँकडे देना प्रावश्यक होगा। 
अगले पृष्ठो पर दी गई तालिकाशो में सन्‌ १६२६ से १६४४ तक का (१) अन्त भौर 
(२) दूसरी मुख्य फसलो के निर्यात की मात्रा और उसका मूल्य दिया गया है । 


१ एन० सी० राश्ट की रिपोर्ट श्रॉन द टेयरिंग इण्डस्ट्री श्रॉफ इरिटिया? देखिए । 

२? इस समय खबड़ के अन्तर्गत १७०,००० एकड भूमि है और उस्तकी उत्पत्ति १८,००० टन दै के) 
दुनिया की कुल रबड़ उत्पत्ति का ! प्रतिशत है ।--इरिडियन ईश्रर बुक १६५४ 

३ सन्‌ १६५२-५३ में २,०८,०४२ पौरड (कन्चा ) खड़ बाहर मेजा गया जिसका मूल्य ४२८, २५६ रुपये 
था । रबड़ के बने सामान ( टायर स्यब भआदि ) के निर्यात का मूल्य १,४२,२४,८७० रु० था। 

४ रवड और खद के सामान का आयात ञझ्ब भी होता दे । सन्‌ १९५२-५३ में ६० लाख रुपये के मूल्य 
की रवड्ट और उसके सामान का अआयात हुआ । 
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तीसरी तालिका में मुख्य फसलो के निर्यात का कुल उत्पत्ति से प्रति सैकडा 
श्रनुपात दिया गया है और चौथी में कुल निर्यात के मूल्य का प्रति सैकडा अनुपात 
दिया गया है और मुख्य भ्रन्नो तथा अन्य वस्तुओ की १६३६-४३ और १६४३-४४ के 
निर्यात-व्यापार में तुलनात्मक महत्ता दिखाई गई है। * 
६ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबन्ध*-- यद्यपि वर्मा के भारत से पृथक होने 
के पश्चात्‌ से चावल का भारत से निर्यात बहुत कम हो गया है। गेहूँ की स्थिति 
( जिसका अभी हाल तक विदेश भेजे जाने वाले अन्‍्नो में दूसरा स्थान था) का निर्यात- 
व्यापार में पहले ही वर्रसन किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में हम इस निर्णय पर 
पहुंचे है कि निर्यात की मात्रा बहुत गिर गई है । इसलिए खाद्यान्न के तिर्यात पर विचार 
करते से हमें चावल $ के ही विपय मे विशेष विचार करना होगा जिसकी महत्ता 
बर्मा के पृथक हो जाने से अव बहुत घट गई है । पर इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे महा- 
युद्ध के भ्रारम्भ होने के पहले गेहं और चावल का भ्रायात रोकने के लिए रक्षा के उपायो 
का प्रयोग आवश्यक हो गया था। क्या अन्न तथा कच्चे माल का निर्यात भारत के लिए 
पसन्द होने श्रथवा भयभीत होने की बात है ? कुछ लोगो का मत है कि यह निर्यात 
बढते हुए वैभव का द्योतक है। इससे यह प्रकट होता है कि देश ससार में प्रचलित 
लय का लाभ उठा रहा है श्रौर अपने यहाँ की आवश्यकंताओो को पूरा करने के पद्चात्त्‌ 
वचत की मात्रा को विदेश भेजता है और श्रपने निर्यात के मूल्य के बदले में सस्ती वनी 
हई्‌ ऐसी वस्तुओं का श्रायात करता है जिनका देश में लाभकारी ढग से निर्माण सम्भव 
नही है। इस मत के अनुसार इस निर्यात का यह श्र्थ है कि देश मे इतनी मापः की 
यथार्य में बचत होती है--जिसका अ्रच्छी फसल में देश त्याग कर सकता है और सुर- 
क्षित रख लेने पर जिसका प्रयोग फसल खराब होने पर अ्रपनी श्रावश्यकताओ की पूर्ति 








९ ६३३९-४०, १६४१-४२, १६४२-४३ और १६४३-४४ में ब्रिटिश भारत से विदेश मेजे हुए कुल 
नियांत का मूल्य क्रमश, २,०२,४३,५४,००० ०, २ '२७,५६,२१,००० रु०; १,८७,६ ०,४४)००० 
₹०। १,६६;८७,६८,००० रु० था रिव्यू ऑफ दि ट्रेड ऑफ इगिडिया १६३६-४० (पृष्ठ १३६) और 
१६४३-४४ (एप्छ ८६) देखिए । 

२. सेक्शन ६ और १० में प्रगट किये हुए मत रपष्ट रूप से विचार करने में सहायक होंगे । पर इस मत 
का प्रतिपादन करने के लिए सामान्य स्थिति और राज्य-निर्याधता की आर्थिक उन्नति के प्रचलन की 
चल्पना वरनो होगी । वर्तमान युद्ध द्वारा जनित आपदावस्था में जबकि सर्वत्र सरकारी नियम और नियत्रण 
लागू है, श्सका कोई स्थान नहीं है । यद्यपि राज्य-व्यवस्था द्वारा नियत्रण और नियमित करने के ढंग 
की लोगों ने कडो आलोचना की द्व परन्तु वर्तमान काल में प्रयोजनात्मक और विशद सरकारों हस्तच प 
को उपयोगिता का सारा ससार मान करता दे । 

#3 'यथपि भारतवर्ष ससार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है और गेहूँ के उत्पादन में उसको 
द्वितीय स्थान प्राप्त हे, फिर सी उसके इन शन्नों के सम्बन्ध में नि्योत-ब्यापार को कोर विशेष महत्ता 
नहीं है क्‍योंकि अधिकाश इन अन्‍्नों का उत्पादन देश में ही काम झा जाता है ।?--इरिडियन फाइ्नेन्स 
( इंस्टने यू प चन्बर १६४० ) पृष्ठ १८५ । यह पहले हो बताया जा चुका है कि भारत वर्मा से बहुत 
घर्दी मात्रा में चावल खरीदता है। दालें, जी, ज्वार, वाजरा और मक्का दूसरे श्रन्न दें जो विदेश भेजें जाते 
जाते हैं, परन्तु नियात की कुल मात्रा वहुत थोडी है । 
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१६६ भारतीय प्रर्थशास्त्र 


के लिए कर सकता है ।१ 
दूसरे पक्ष वालो का मत है कि अन्न भ्रौर कच्चा माल, जिसका निर्यात होता 
है, वह ऐसी वास्तविक बचत नही हैँ जिसे हम देश की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के वाद 
की अवशिष्ट मात्रा समरझें। इसलिए यह उचित होगा कि देश के सच्चे हित के लिए इस 
निर्यात को कर लगाकर रोकना भ्रथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाना श्रावश्यक होग&। 
* इस पक्ष वालो का कहना है कि जब कि देश की जनसख्या का श्रधिकाश भूख से पीडित 
हो, यहाँ के भ्रन्‍्त को विदेश जाने देना तथा देश के बहुमूल्य कच्चे माल का विदेशों में 
वेरोक खिंचता जाना, जब कि देशी कारखानों के विकास के लिए उनकी बहुत वडी 
अ्रवश्यकता है, श्रौर सन्‍्तोष के साथ देखते रहना, महान्‌ पातक है। 
इस मतभेद के सम्बन्ध मे हम एक साधारण सत्य की श्रोर ध्यान आकृष्ट करता 
चाहते हे जिसे प्राय लोग भूल जाते है, कि माल के केवल विदेश भेज देने मात्र से ही 
यह निष्कप निकालना, कि माल भेजने वाले देश की झ्रावश्यकता माल भेजने के पहले 
पूर्ण रूप से सन्तुष्ट कर दी गई होगी, अनुचित है । “वास्तविक बचत' शब्द ही यह सकेत 
करता है कि कोई 'भ्रवास्तविक वचत' भी होगी । सच बात तो यह हैं कि जो बचत 
विदेश भेजी जाती है उसमें यही वैज्ञानिक विशेषता होती है । विदेश को निर्यात इसी- 
लिए होता है कि प्रचलित मूल्य पर देश में उसकी माँग नही है । श्रर्थशास्त्र का प्रार- 
म्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला भी जानता है कि प्र्थशास्त्र में माँग का श्रर्थ वस्तु प्राप्त 
कर लेने की इच्छा मात्र ही नही है, वरन्‌ वह इच्छा है जिसे उपभोक्ता की क़य-शरक्ति 
का सम्बल प्राप्त है। यदि सयुक्त राज्य श्रमेरिका गेह' का निर्यात करता है तो इसका येह 
भ्र्थ नही कि प्रत्येक भ्रमेरिकावासी व्यक्ति को जितना ग्रेहों उपयोग के लिए चाहिए, 
प्राप्त हो चुका है । इसी प्रकार भारत में भी भ्रन्त के नियात का यह झर्थ तही समझना 
चाहिए कि जो श्रन्त विदेश भेजा जा रहा है उसकी देश में किसी को आवश्यकता नही 
है । इन दोनो देशो में अन्तर केवल इतना ही है कि श्रमेरिका की श्रपेक्षा भारत में 
अधिक सख्या में लोगो की अन्त की माँग का कोई प्रभाव नही है। यह तो क्रम का 
ब्रन्तर है, प्रकार का नही । इसलिए पहले 'फिस्कल कमीशन' ने चावल और गेहूँ के 
निर्यात के सम्बन्ध में जब बड़े ज्ञानपूर्ण ढंग से यह कहा था कि “प्रचलित मूल्य पर 
भारत की वास्तविक माँग पूरी हो जाती है शौर विदेश के लिए निर्यात करने के लिए 
कुछ बच रहता है, * तो उन्होने एक पूर्णा रूप से सत्य बात ही कही थी । पर वह बात 
पूर्ण रूप से निरंक भी थी। 'प्रचलित मूल्य पर' चाहे वह ऊँची हो अथवा नीची 
वास्तविक माँग' तो सदैव पूरी होती है । पर भ्रन्त की वास्तविक माँग के पूरा होने पर 
भी करोड़ो व्यक्ति देश में भूखे रह सकते है । भारत की यही दया है । ४ 
इस स्थिति का सुधार करने के दो उपाय है (जो प्रत्यक्ष रूप से परस्प 
व्याचतेंक नही हैँ )--पहला तो यह कि श्न्त का मूल्य इतना कम कर दिया जाय 
वह तिम्न क्रय-शक्ति वाले जन-साधारण की पहुँच की वस्तु हो जाय, श्रौर दूसरा उपा 
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हैँ उत्तकी क्रय-शक्ति को इतना बढा देना कि प्रचलित मूल्य पर ही वे अपनी इच्छा को 
वास्तविक माँग” बनाने में समर्थ हो सके | 

अन्न का मूल्य कम करने का एक ढंग, जिसका सुझाव दिया गया है, अन्न 
को विदेश भेजने पर रोक लगाना है। पर प्रइन तो यह है कि क्‍या निर्यात बन्द कर 
की से अथवा बहुत अधिक निर्यात-कर लगा देने से अन्न का मूल्य जितना हम चाहते 
है, कम हो जायगा, और यदि हो जायगा तो क्या इसकी देश के आथिक जीवन पर 
कोई हानिकारक प्रतिक्रिया होगी २ 

जो लोग प्रयत्न द्वारा अन्त का मूल्य घटाए जाने के विरोधी हे, उनका कहना 
हैं कि अन्न का निर्यात रोक देने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि लोग श्रन्न के 
स्थान पर दूसरी फसले जैसे रुई जुट, तिलहन आदि का उत्पादन करने लगेंगे, जब तक 
इनकी उत्पत्ति पर भी प्रतिबन्ध न लगा दिया जायगा । इस प्रकार श्रन्न का मूल्य घटाने 
के प्रयत्त का परिणाम अन्न के उत्पादन की कमी हो जायगी, और जनसख्या के पेट 
भरने के दृष्टिकोण से स्थिति पहले की अपेक्षा और भ्रधिक खराब हो जायगी । 

निर्यात के पुर रूप से रोक देने पर अथवा “भारी निर्यात-कर लगा देने पर 
अन्न की उत्तपत्ति में ग्रवश्य कमी आ जायगी, इस मत का हमें विरोध करने की आव- 
श्यकता नही । यदि पूर्ति बहुत लचीली हैँ तो कम उत्पत्ति के परिणामस्वरूप देश की 
पूर्ति पहले से घट जायगी और यदि लचीली नही है तो यह मान लेना भी य्रुक्तिसगत 
ड्लीया कि यह सिद्ध करने के लिए कि कही देश में ही उपयोग के लिए अधिक मात्रा में 
अन्त न बच रहे, उसकी पूर्ति में कमी कर दी जायगी। हम निश्चित रूप से यह नही कह 
सकते कि निर्यात के रोक का अ्रवश्यम्भावी परिणाम पहले की श्रपेक्षा देश में कम भश्रन्न का 
बच रहना होगा । बहुत से किसानो के लिए यह सम्भव न होगा कि वे अपने खेतो को, 
अन्न छोड, दूसरी फसलो के खेतो में परिशत कर सकें । उसके लगानो के कम होते जाने 
पर भी वह उसी मात्रा से अन्त की खेती करता चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसको 
भारतीय किसानो का किचित्‌ मात्र ज्ञान है, यह समझ सकेगा कि उसके लिए अपने 
सकी मार्ग को, जिस पर वह वर्षों से चलता श्रा रहा है, छोडकर तुरन्त परिवर्तित 
परिस्थिति के अनुकूल नवीन भागे का अ्रनुसरण करना कितना कठिन है। इसलिए यह 
असम्भव नही है कि अन्न का निर्यात रोक देने पर अन्न की पूर्ति बढ जाय । 

विना किसी प्रतिवन्ध के अन्न के निर्यात के पक्ष में प्रायः उपस्थित किये जाने 
वाले तक से सहमत न होते हुए भी हम यह मानने को तत्पर नही हे कि प्रतिबन्ध 
की नीति वाजुछतीय है। हमने पहले ही इस बात का सकेत किया है कि भारत के 

# निर्यात की मात्रा उसकी कुल उत्पत्ति का बहुत साधारण श्रश है, इसलिए यदि यह्‌ 

पूरी मात्रा देश में ही रोक ली जाय तो इसका प्रभाव अन्न के मूल्य पर बहुत ही कम 
होगा । और अधिक विचारणीय बात तो यह है कि इस प्रकार जो लाभ होगा वह 
किसानो के माथे जायगा । फिस्कल कमीशन (१९२३) ने गेहूं के निर्यात के रोकने के 
कारण किसानो की हानि का अनुमान १६ करोड रुपये लगाया था । दूसरी साधारण 
वात जिसकी ओर फिस्कल कमीशन ने सकेत किया था, यह थी कि विचाराघीन नीति 


श्श्ष भारतीय अथैशास्त्र 


का कृषि की उन्नति पर विपरीत प्रभाव पडेगा । बढे हुए मूल्य का लाभ समृद्ध किसानो 
को श्रन्य लोगो की अपेक्षा अ्रधिक प्राप्त होता है, और क्योकि इन्ही लोगो के पास 
पूजी तथा बुद्धि विशेष होती है इसलिए इन्ही से हम कृषि में उन्नति की आशा भी कर 
सकते है । पर गिरा हुआ मूल्य इस वर्ग की समृद्धि में ह्वास्त करके उनकी उन्नति के 
कार्य को अपनाने की योग्यता में कमी कर देता हैं । यद्यपि इस तर्क को झावश्यकता 'च 
अधिक महत्त्व देना वडा सरल है, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यह साययुक्त है । 
अन्त को सस्ता करने का एकमात्र सत्तोपप्रद उपाय क्पि-कर्म को श्रधिक कुशल वनाने 
और उत्पत्ति बढाने का है। जहाँ तक जनता की क्रथ-शक्ति की वृद्धि का प्रदन है, 
जिससे वह पर्याप्त मात्रा में श्रन्त खरीद सके, वह शासन-नीति का सदा ही श्रादर्श 
बसी रहेगी । 
यद्यपि हम सामान्य परिस्थिति में श्रन्त के विदेश भेजने पर प्रतिवन्ध लगाने 
के पक्षपाती नही है, पर यह मानते हूँ कि कभी ऐसी अ्रसामान्य परिस्थिति उत्पन्त हो 
सकती है जिसके कारण अस्थायी रूप से भारी निर्यात-कर लगाने की श्रावश्यकता पड 
जाय । हो सकता है कि देश में ही कही की फसल खराब हो जाय अथवा भारत के 
भ्रन्त की, किसी विदेश में श्रकाल पड जाने के कारण, वहुत तीन माँग पैदा हो जाय जैसा 
कि दोनों हो विद्व युद्धो के समय हो गया था, और भ्रन्न का मूल्य वढकर सीमा के 
परे चला जाय । सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने में शासन-व्यवस्था तथा श्रन्य प्रकार की 
अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी न केवल स्थिति सुधारने के हष्टिकोर से, वरन्‌ जनता 
की ऐसे कठिनाई के समय इन उपायो को लागू करने की माँग पूरी करने के लिए भी, 
सरकार को ऐसा करना पड सकता है। यह सत्य है कि स्थानीय श्रन्न की कमी के 
कारण भारत में मूल्य बढ़ जाने पर निर्यात स्वयमेव कम हो जाय, और उतना कस 
होने के पहले ही एक बडी मात्रा में श्रन्‍्न विदेशों को भेजा जा सकता है, यदि झौर 
किसी कारण से नहीं तो कम-से-कम उत्पादको द्वारा व्यापारियों को दिये भ्रथवा 
व्यापारियों द्वारा निष्क्रामको को दिये गए वचनों को पूरा करने के लिए और देझ्ष में 
ही काम झाने के हित श्रन्‍्त के निर्यात को रोकने के लिए, भ्रथवा उसके मूल्य में बहुत 
बडी वृद्धि न होने देने के लिए, सरकार को किसी भय का अनुमान होते ही तुरन्त 
उपाय करने पडेंगे न कि इस बात की प्रतीक्षा करनी पडेगी कि स्वयमेव सुधार होने की 
प्रक्रिय आरम्भ हो जाय । 
१०, कच्चे: माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध- कच्चे माल के निर्यात के सम्बन्ध में 
फिर से 'वास्तविक बचत! के उचित अर्थ समझने का प्रयल्त करने की श्रावश्यकता 
नही है । 
कृषि से प्राप्त कारखानों के काम झाने वाले अनेक प्रकार के कच्चे माल के 
वैरोक निर्यात के विरुद्ध कई तर्क उपस्थित किये गए है । सर्वप्रथम यह कहा जाता 
है कि रुई, जूट तथा तिलहन श्रादि व्यापारिक फसलों का मूल्य अधिक होने से ये फसलें 
खती में अन्त का स्थान ले लेती हे। भौर उपजाऊ भूमि इन फसलो में पैदा करने के 
-- काम में लगा दी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि श्रन्न की उपज के लिए 
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साधारण भूमि छोड दी जाती हे ।* व्यापारिक फसलो द्वारा श्रन्त के खेती का जो 
अपहरण हुआ है उसका क्षेत्रफल व्यापारिक फसलो की खेती के क्षेत्रफल से बहुत 
कम है ।* 

.. इसमें सन्‍्देह नही कि व्यापारिक फसलो की खेती का क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ 
रहा है और अन्न की खेती का क्षेत्रफल घट रहा है, पर उत्पत्ति की मात्रा के हष्टिकोणश 
से दोनो में महान्‌ अन्तर है, और व्यापारिक फसलो द्वारा श्रन्न की फसल का स्थान 
ले लेने के कारण अन्त की उपज में कमी होने का निकट भविष्य में कोई भय नही है । 
हमारी समझ में तो अभी इस बात का समय नही श्राया है कि देश में अन्न के उत्पादन 
के हित के लिए विशेष उपायो का प्रयोग करना पडे, विशेषकर ऐसे कठोर उपायो का 
जैसा कि व्यापारिक फसलो की उत्पत्ति और निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाना इत्यादि । हमें 
यह न भूल जाना चाहिए कि व्यापारिक फसलो से उत्पादक को विशेष लाभ मिलता हैं 
और अभी किसानों को भी जो लाभकारी जान पड़े उसकी खेती करने की स्वतन्त्रता मे 
हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही दिखाई पडता । 

कच्चे माल के बेरोक विदेश भेजे जाने में दूसरी आपत्ति यह है कि इस नीति 
के कारण ऐसे महत्त्वशाली कच्चे मालो का--जैसे रुई, जूट श्रौर तिलहन आदि जिनकी 
कारखानो में भ्रावश्यकता है--मूल्य इतना वढा दिया जायगा कि भारतीय उद्योगपतियों 
के लिए अ्रपने विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों के सामने टिकना कठिन हो जायगा। यदि इनका 
ल्रिर्रात रोक दिया जाय तो भारतीय उद्योगपतियों को सस्ता कच्चा माल पाने का लाभ 
होगा, जो लाभ विदेणी उद्योगपतियों को प्राप्त नही है । देश के ऐसे उद्योगो को जिनका 
प्रारम्भ ही हुआ है, सहायता देने की श्रावश्यकता को हम मानते है, पर इसके लिए 
कच्चे माल का कृत्रिम रूप से मूल्य घटा देने के उपाय की सफलता पर हमें सन्देह है, 
क्योकि ऐसे उद्योगों की उत्पत्ति देश की कुल उत्पत्ति की तुलना में बहुत ही कम है । 
रक्षण-प्रायात-कर तथा आधथिक सहायता द्वारा अधिक प्रभावोत्पादक ढग से उद्योगों 
की मदद की जा सकती है । 
तीसरा तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि रुई और जूट आदि फसलो की 
निरन्तर उत्पत्ति करने से भूमि की उर्वरता का क्षय हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी 
कहा जाता है कि तिलहन और खली का निर्यात बहुत श्रापत्तिजनक है। इस प्रकार 
भूमि का क्षय निरन्तर होता जाता है, क्योकि जिन तत्वों का खेती के कारण विनाश 
होता है उनकी परिपूर्ति नही हो पाती । इस प्रकार के भूमि के क्षय का निरोघ करने 
के लिये तिलहन के निर्यात पर रक्षक-कर आरोपित करने तथा खली, हड्डी और मछली 
#की खादो पर भारी निर्यात-कर आरोपित करने की सम्मति दी गई है। इस अवसर 
पर यह भी बता देना उचित होगा कि तिलहन पर निष्क्राम्य-कर लगा देने से स्थानीय 
तेल पेरने के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा । भूमि का क्षय हो रहा है अथवा नही, यह 


2. कै० ए्ल० दत्त की 'रिपोर्ट श्रॉन द इन्क्वायरी इन डु द राइ्ज ऑफ प्राइसेज टन इण्डिया' (१६१४) 
देखिए, पृष्ठ ६४-६६ । 


२. ऊपर दी हुई तालिकाएँ देखिए, पृष्ठ १६२-५ । 
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विवादग्रस्त प्रश्न है ।१ यदि यह मान भी लिया जाय कि भूमि का क्षय नही हो रहा हैं, तो 
भी इस बात में दो मत नही हो सकते कि जितनी खाद वर्तमान समय में खेतो में दी जाती 
है, उससे अ्रधिक का प्रयोग करने से भूमि की उबेरता बढ़ जायगी । इस दृष्टिकोण से 
तिलहन श्रौर खली पर एक साधारण निष्क्राम्य-कर के श्रारोप की सम्मति दी जा 
सकती है, जिसकी आ्राय के एक श्रश को प्रचार कार्य पर खर्च करने के लिए सुरक्षिक 
कर दिया जाय जिससे ऐसी खाद के प्रयोग में वृद्धि निश्चित हो और जिसके फलस्वस्प 
खाद के मूल्य में इतनी कमी की सम्भावना भी हो जायगी कि किसानो के लिए इसका 
खरीदना सुगम भी हो जायगा और साथ ही तिलहन के उत्पादक किसानो को भी 
कोई गम्भीर भ्राथिक आघात न पहुँचेगा । कृपि आयोग ने भी फिल्कल कमीशन के इस 
भत्त की पुष्टि की कि तिलहन और खली के निर्यात पर रोक लगाना भ्रौर म कोई कर 
का भ्ारोप करना ही न्याय सगत होगा ।९ उनका कहना था कि निष्क्राम्य-कर का भार 
उत्पादन पर होगा, क्योकि भारत किसी प्रकार भी ससार में अश्रकेला तिलहन का उत्पादक 
भही है, और इस कर से किसानो को तिलहन और खली के उपभोक्ता की हैसियत से 
हुए लाभ की अपेक्षा उनके उत्पादक की हैसियत से हानि अधिक होगी । आयोग के 
निर्णय के श्रनुसार भारत की तिलहन की वडी फसल से प्राप्त होने वाले सयुक्त नाइट्रो- 
जन का लाभ उठाने का एकमात्र उपाय तेल पेरने के उद्योगो का देश में स्वाभाविक 
विकास ही है। यद्यपि तेल की भारत में माँग कम होते से श्रोर विदेशी बाजारों में यूरोप- 
वासियो की प्रतिद्वन्द्रिता से यह कठिन झवश्य है पर इस उद्योग की उन्नति को सम्भावना 
के दृष्टिकोण से दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप की खरीदारी के बिलकुल बन्द हो जान 
की स्थिति को विचाराधीन रखते हुए परीक्षा करना* युक्ति-सगत होगा ।४ 

३१३. कम उत्पत्ति तथा उसके कारण--यद्यपि क्ृपि ही देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्योग 
है, पर यह कार्य बहुत ही श्रसन्‍्तोषजनक ढग से किया जाता है और इसलिए प्रति 
एकड झौसत उत्पत्ति भिन्‍न-भिन्‍न फसलो की अन्य सुव्यवस्थित ढग से क्रषि करने वाले 


देशों की अपेक्षा बहुत कम है। निम्न तालिका में भारत की मुख्य फसलो का प्रति 


१ शसी अध्याय का सेक्शन १२ देखिए । 
९ बोर्ड भोफ एप्रीकल्चर, १६३६, ने भर टेक्सेशन इन्कवायरी कमेटी के श्रधिकाश सदस्यों ने 
निष्काम्य-कर के आरोप की अनुमति दी थो । 
४ ऋषि आयोग रिपोर्ट देखिए पैरा ८७ । 
४ सेक्शन 5,&,१० में व्यक्त बिचार मुख्यतया भौदयोगीकरण के वर्तमान अ्रयत्नों के पूछ को एष्ठभूमि पर 
आधारित दें, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए | 

ओदोगीकरण के प्रयत्नों के कारण इमारे विदेशी व्यापार की प्रकृति भो बदल रहो है । सन्‌ १६२६- 
३० में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अ्रवधि में कच्चे माल का आयात मुश्किल से € ३ प्रतिशत तथा निर्यात 
४६४ प्रतिशत था । १६५०-५१ में कच्चे माल का आयात ३५ १ प्रतिशत तथा निर्यात २० ८ प्रतिशत 
था। 

१६२६-३० की तुलना सें तैयार माल का आयात ७२ ६ प्रतिशत था जो १९५०-५१ में धटकर 
४५ ७ प्रतिशत रह गया । इसके विपरीत १६२६-३० में भारत के तैयार माल का निर्यात २६ ६ प्रतिशत 
था। सन्‌ १९५०-५१ में यह वढकर ५५ प्रतिशत हो गया । --भनुवादक 
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एकड औसत १६१८-१६, १६२३-२४, १६३६-४० और १६४०-४१ का* दिखाया 
गया है ।" 
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" (१६२४-२५) 

रंबड ११५ १२१ २३४ रभ७छ | रे 
__ (१६६१९) ((१६२४) (१६३६) ( (१६८०) | ४.& (१६२४) | (१६३६) | (१६४० 


१ देखिए, एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एएड यील्ड ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप्स इस इस्डिया (१६४३-४) एप 
र-११। 
३ फसलों के उपज-सम्बन्धी आधुनिक अनुमान इस प्रकार है-- 


हक आओ की भा ( पोण्ड में ) 
चावल द्द्द्८ प्ए८ ६३२ 
ड्ख ३०५२ रह्पप्‌ २७६३ 
चाय प्श्प्‌ प्ड२ क 
कपास पप्पू घ्० छघ््‌ 
जद १०्छटर ह्ण्य 8५६ 
कंदिवा श्ड६्‌ २६६ के 
७. अलमी रष४ड र्इ५्‌ २१० 
सरसों (स) 3७२ 8२8 ३५३ 
तिल १६१ ह८० १७२ 
मु गफजी ७७० ६६२ प्‌७छ8 
त्रडी १६७ १६६ श्ध्ड 
ख़ड २७५ ड०पू ] (क) 


(क) आकऱे अप्राप्य हैं । 
(छ) सरसों का एक प्रकार, जिसे अग्रेजी में रेप सीट कद्दते हैं, भी शामिल दे | 


२०२ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


ये आँकडे विदेशों की तुलना में बडे ही दुखप्रद हैं। उदाहरण के लिए 
१६३२-३३ में भारत में चावल की प्रति एकड औसत उपज १२४० पौण्ड, जापान 
में ३,४४४ पौण्ड और इटली में ४,५६८ पौण्ड थी। गेहूं की प्रति एकड भ्रौसत उत्पत्ति 
भारत में ६६० पौण्ड, इटली में १३५३ पौण्ड, मिश्र में १,६१८ पौण्ड, जापान रा 
१,७१३ पौण्ड और अमेरिका में ८१२ पौण्ड थी ।* | 

भारतीय कृषि की कम उत्पत्ति को सकेत करते हुए सर० एम० विश्वेशवरथ्या 
लिखते है, “लडाई के पहले की (१६१४) साधारण स्थिति को आधार मानते हुए 
ब्रिटिश भारत की औसत उत्पत्ति, नहरो द्वारा सीची फसलो को सम्मिलित करते हुए, 
२५ २० प्रति एकड से भ्रधिक नही हो सकती श्र यह जापान में १५० रु० से कम 
नही हो सकती ।/* इसी लेखक का कहना है कि जवकि भारत में प्रति किसान की प्राय 
५६ रु० थी (१६२६ के आधथिक अवसाद के पहले) तब स्वीडन में १०२ २०, अमेरिका 
में १७५ रु० भर कनाडा में २१३ रु० थी ३ 

* कम उत्पत्ति का एक बहुत बडा कारण भारत में श्रनिश्चित वर्षा है | वर्पा 

के कम और श्रसमान होने के श्रतिरिक्त अन्य कारण जैसे वाढ, तुपार और भोले 
पड़ना तथा श्रन्य जलवायु के उपद्रव आदि भी है । वर्षा की कमी के एक बहुत छोटे 
श्र् की पूर्ति कृत्रिम सिंचाई के साधनों से हो पाती है, पर श्रन्य आपदाओओ के प्रभाव 
का निराकरण मानवी उपायो से सम्भव नही है। जगली पश्ुओ, चूहो, टिड्डी-दलो 
श्रौर श्रत्य जीवो द्वारा भी बडी हानि पहुंचती है। प्रान्तीय कृषि विभागों ने इनसे, 
बचने के उपायो का पता जगाने भ्रौर उनका प्रचार करने का प्रयत्न किया है । 

कृषि की उत्पत्ति की कमी का श्रन्य कारण भ्रकुशल ढग से खेतो का जोतना तथा 
किसानो के पास कम और श्रनुपयुक्त औजारो का होना भी है । यात्तरिक शक्ति सचालित 
पहियो भर धीरे-धीरे चलनेवाले ट्रेक्टरो के जोतने, दीज बोने के मार्ग बनाने तथा फसल 
काटने के लिए भ्रयोग करने से ऐसी भूमि पर भी खेती की जा सकती है जो भ्रन्यथा खेती 
के भ्योग्य समझी जाती है । गहरी जड वाली घास उखाडी जा सकती है । यदि मशीने 
काम में श्राने लगें तो लोग बोक खीचने वाले जानवरो के स्थान पर दुघारू जानवर 
पाल सकते है । छोटे-छोटे ट्रेक्टरो को खीचने के लिए जानवरो का प्रयोग किया जा 
सकता हैं जँसा यूरोप के कुछ देशो में हो रहा है। उत्तरप्रदेश की सरकार ने अपने तीन 
भागों की, जिनमें से गगा खदार का भाग सबसे बडा तथा एक चक में है, अपने ट्रं क्टर 
सगठन से, जो भारत में सबसे बडा है, कुछ वर्ष हुए खेती के काम में लाने का प्रयत्त 
आरम्भ कर दिया था। इस ससस्‍्था में उस समय १४० ट्रेक्टर थे। १६४८-४६ के श्रन्त 
तक इनकी सख्या बढ़ाकर ३५० कर दी गई। तब तक लगभग ३०,००० एकड भूमिई 
खेती के योग्य बना ली गई और श्राशा की जाती है कि वर्ष के भ्रन्त होते-होते ४०,००० 


* स्टेटिस्टिकल ईअर बुक भफि द लीग आफ नेशन्स, (१६१३-१४) । 
२ रिकस्ट्रिक्टिंग इण्डिया, पृू० १७४ | 
है प्लाण्ड इकानोंमी फोर इण्डिया, पृ० 3२ । 


कृषि उत्पादन और निर्यात २०३ 


एकड और भूमि खेती के योग्य बचा दी जायगी ।१ अनेक कारखाने मरम्मत का काम 
करने श्रौर मशीनों के छोटे-मोटे भ्रतिरिक्त भागो का निर्माण करने लगेंगे । इस सम्बन्ध 
में जो समस्याएँ उठेगी उनका और भूमि के अत्यधिक श्रन्तविभाजन और अपखण्डन पर 
जिससे खेती को बहुत नुकसान हो रहा है, आगे विचार किया जायगा | 
२. क्या भारत की भूमि का निरन्तर क्षय होना जा रद्दा है--ऐसा कहा जाता है 
कि इधर कुछ समय से भारत में प्रति एकड अन्त की श्रौसत उत्पत्ति कम हो गई है और 
कम होती जा रही हैं | यदि हम यह मान भी लें कि यह ठीक है, फिर भी यह भ्रूमि के 
क्षय होने का निश्चित प्रमाण नहीं माचा जा सकता। यह लोगो की अन्न की कम 
उपजाऊ भूमि पर खेती करने और अच्छी भूमि को रुई, जूट और तिलहन आदि 
व्यापारिक फसलो की खेती में लगाने की प्रवृत्ति का भी परिणाम हो सकता हैँ। भूमि 
के निरन्तर क्षय होने के कारण श्रन्त की ही प्रति एकड उपज में कमी नही हुई वरन्‌ 
अन्य फसलो की उपज में भी कमी श्रा गई है। यह साधारण विश्वास किसी सीमा तक 
इसलिए भी सम्भव हैं कि श्रत्त की माँग बढने से खेती का विस्तार किया गया है श्लौर 
कम उपजाऊ भूमि भी खेती के काम श्राने लगी है । इसकी वजह से प्रति एकड औसत 
उत्पत्ति भी घट गई है। इस सम्बन्ध में किसानो के निर्ंय के उस युग की स्मृति से 
प्रभावित होने की सम्भावना है जवकि केवल उपजाऊ भूमि पर ही खेती की जाती थी ॥ 
जनसर्या के घनत्व के वढ जाने से भी समय-समय पर परती छोड दिये जाने वाले 
खेतों की सख्या में कमी और इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की अनावश्यक जंगली 
धास की उत्पत्ति में बाहुल्य और खाद की प्राप्त मात्रा की अपेक्षा खेतो की मात्रा में 
झ्राधिक्य श्रादि कारणो से भी भूमि की उवेरता में कमी होना सम्मव है ।* भूमि के 
अपक्षारण, भूमि पर लवराक्षार का प्रकट हो जाना, पानी लगना आदि कारणों ने 
देश के बहुत से भागो की उवंरता घटाकर वडी हानि पहुंचाई है । 
उपयुक्त कारणों के होते हुए भी विशेषज्ञों का मत इसके विरुद्ध है कि इन 
दिनो भारत की भ्रूमि की दिन-प्रतिदिन शक्ति क्षीण होती जा रही हैं | डॉ० क्लाउस्टन 
ने अपने उपपत्र में जो-उन्होंने कृपषि-आरयोग को दिया था, कहा है कि “अ्रधिकाश भारत 
की भूमि अपनी क्षीणता की चरम सीमा पर सौ वर्ष पहले ही पहुँच चुकी होगी और 
यदि आगे सौ वर्ष तक विना खाद का प्रयोग किये ही उस पर खेती की जाय तो भी 
उसका आगे क्षय न होगा । एक झ्यौसत फसल लगभग २० पौण्ड नाइट्रोजन प्रति एकड 
लेती है और इस कमी की प्रतिवर्ष वायुमण्डल से नाइट्रोजन की प्राप्ति से तथा फसल 
कटने पर अवशिष्ट जडो के भूमि के भ्रन्दर-ही-अन्दर गल जाने से पूर्ति हो जाती है, 
#सलिए अधिकाश भ्रूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं हो रही है। रौथमस्टेड में, जो कि 
ससार का सवसे बडा कृषि-अन्वेषण केन्द्र है, वहाँ की भूमि पर प्रयोग करके यह बात 
१. इस सस्था में १६५३-५४ में ५५२ ट्रैक्टर थे । सन्‌ १६५१-५४ तक इस ट्रेक्टरों द्वार १३६१,७७७ 
एकड भूमि खेती योग्य बनाई गई, यथयपि इस अवधि का लक्ष्य २,५६,००० एकड़ भूमि को खेती योग्य 
वंनाना था । 
२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा छछ ॥ 


२०४ भारतीय अथंशास्त्र 


निश्चित रूप से सिद्ध कर दी गई थी कि बिना खाद दिये हुए यदि ४० वर्ष तक गेहूँ की 
किसी भूमि पर खेती निरन्तर की जाय, तव कही जाकर वह भूमि अपनी उवरा-शक्ति के 
निम्नतम स्तर पर पहुंचेगी क्योकि उसके पश्चात्‌ उस भूमि पर उत्पत्ति प्रतिवर्ष समान 
बनी रही, जब कि उस प्र किचित्‌ भी खाद का प्रयोग नही किया गया। इसलिए हम यह 
मान सकते हे कि कुछ भ्रूमि को छोडकर जिनमें भास्वीय (फॉस्फेदट्स) की न्यूनता है, हमार 
क्षेप प्राचीन भूमि अपनी उ्ेरता के न्यूनतम स्तर पर बहुत दिनो से पहुंच चुकी है । भ्रौर 
हम यह भी भान सकते है कि उत्पत्ति में वृद्धि अ्रव वर्षा, खेती के ढंग तथा खाद के 
प्रयोग पर निर्भर है और केवल उस नवीन भूमि की उर्वरता जिसमें भास्वीय की कमी 
है निरन्तर कृपि में काम श्राने के कारण छीज रही है।” डॉ० वायलकर के मतानुसार" 
भारत की भूमि तिलहन, रई श्रादि के निर्यात के कारण जो भूमि से रासायनिक तत्त्व 
“निकल जाते है, उनकी पूति नहीं हो पाती और इसलिए कृषि होने से निरन्तर उसका 
क्षय हो रहा है। उन्होने भी अपने मत का नियमन करते हुए हमारा ध्यान इस शोर 
झ्राकृष्ट किया है कि भारत में उत्पन्न की जाने वाली श्रधिकाश फसलें तथा पेड-पौधे 
ओर स्वयमेव उत्पन्न हो जाने वाली अनावश्यक घासे शिम्बि-कुल्य हे और इसलिए वे 
वायुमण्डल से नाईट्रोजन प्राप्त कर लेती हे ।* के० एल० दत्त प्राप्त सभी श्रॉकडो पर 
विचार कर लेने के पश्चात्‌ इस निष्कर्प पर पहुंचते हे कि “भारत के किसी भी भाग 
की भूमि की उवरता में परीक्षा के समय (१८६०-१६१२) अश्रथवा किसी अन्य लम्बी 
भ्रवधि में कमी झा गई है, इस वात की पुष्टि के लिए कोई श्राँकडे प्राप्त नही है ।* 
जो कुछ भी हो हमारे दृष्टिकोण से सबसे श्रधिक महत्त्व की वात भारत की भूमि कीं 
वास्तविक उवंरता की कमी है तथा भूमि के प्रति उचित ध्यान देना और प्रर्याप्त मात्रा 
में खाद का प्रयोग करना ही इसका एकमात्र उपचार है। यह सोचकर सन्तुष्ठ हो- 
कर बैठ जाना कि श्रव सन्तुलन स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ भूमि अपनी उवंरता के 
तिम्नतम स्तर पर पहुँच चुकी है और आगे श्र उवेरता में क्षय न होगा, जान-बूककर 
सत्य से श्राँखें मोडना है, क्योकि इसका श्रर्थ तो यही हैं कि स्थिति इतनी बिगड चुकी 
है कि भागे और भ्रधिक बिगडने का अवसर ही नही है। इस सम्बन्ध में कृषि आयोग 
ने भूमि-सम्बन्धी श्रन्वेषण-कार्य पर विशेष जोर डाला था और कृषि-विभाग में प्रन्वेषण- 
कर्ताओं की सख्या बढाने की तथा शाकाण्विकीय भौतिक तथा जैविकीय सम्बन्धी पर 


विशेष रूप से अ्रन्वेषण-कार्य करने के लिए विश्येषज्ञ श्रधिकारियो की नियुक्ति की सिफा- 
रिश की थी ।४ 


टन 3 
१ साइय लेख, खण्ड १, भाग १, पृ० ३२। 
7 देखिए, दत्त, पूर्व उद्ध त, पृ० १७ । 

३ पूर्व उड्ध त, पृष्ठ ६८ । 
४ कृपि आयोग रिपोर्ट, पैरा छ८ । 


छ अध्याय ७ 
कृषि : भूमि ओर उसकी समसस्‍्याएँ 


इस अध्याय में भूमि-सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का विवेचन निम्नलिखित 
शीर्षको के भ्रन्तर्गत किया जायगा * १. उपविभाजन और अपखण्डन, २ स्थायी सुधार, 
और ३. सिंचाई ।) 
उपविभाजन और अपखरडन 
3. अनुकृलतसम जोत का विचार--भारत में कृषि की पिछडी हुई श्रवस्था श्रौर किसानो 
की निर्धनता के जो अनेक कारण है, उनमें से एक भुमि का उपविभाजन और अप- 
खण्डन है। निर्माण-उद्योगो के समान क्षृषि में भी उत्पादन का एक श्रनुमाप (स्केल) 
होता हैं जो उत्पादक के हृष्टिकोण से सर्वोत्तम परिणाम देता है। एक निश्चित सीमा 
के बाद, उत्पादन के अनुमाप में कमी होने पर लागत श्रौर उपज का सम्बन्ध प्रतिकूल 
होता जाता है, यहाँ तक कि आर्थिक जोत विलकुल खत्म हो जाता है । दूसरी ओर, 
शक ऐसी भी सीमा है जिसके बाद जोत के विस्तार को बढाना लाभदायक नही है, 
परन्तु प्रस्तुत विवेचन में, हम इस सम्भावना पर ध्यान न देंगे क्योकि भारत में इसका 
कोई व्यावहारिक महत्त्व नही है । 
२ कृषि और स्वामित्व की इकाई--जब हम जोत के उपयुक्त श्राकार की चर्चा करते 
है, उस समय हमारा श्रभिप्राय कृषि की इकाई से है, न कि स्वामित्व के श्रन्तर्गत 
भूमि के विस्तार से, यद्यपि ये दोनो भारत के रैयतवारी भागों में लगभग एक ही 
श्र रखते हे । जैसा कि मिल ने कहा है “चूंकि भूमि का ऐसा सूक्ष्म उपविभाजन है, 
अ्रत इसका यह श्रर्थ नहीं कि कृपि-क्षेत्र भी इसी प्रकार विभाजित होंगे। जिस प्रकार 
वडी भू-सम्पत्ति के होते हुए भी छोटे कृपि-क्षेत्र सम्भव हैँ, उसी प्रकार भू-सम्पत्ति के: 
कम होने पर भी उचित आकार के क्ृषि-क्षेत्र भी सम्मव हे । यदि पैतुक सम्पत्ति का 
विभाजन न हो तो क्ृषि-क्षेत्रो का उपविभाजन भृ-स्वामी कृषकों की सख्या की वृद्धि 
का आवश्यक परिणाम नही है ।” श्रथवा जैसा कि निकलसन ने कहा है “बडी ज्ञमी- 
दारियो का यह श्रर्थ कदापि नही है कि क्रुपि भी बडे पैमाने पर ही की जायगी और 
' भैमि के अधिकार श्रनेक व्यक्तियों में बेटे होने का भी अ्रननिवायंत. यह श्रभिप्राय नही 
कि क्ृपि छोटे पैमाने पर की जायगी । वडी जमीदारी छोटे-छोटे खेतो के रूप में लगान 
पर उठाई जा सकती है झौर बडा किसान भू-स्वामियों से कृषि के लिए बहुत भूमिः 
१. भन्‍धृति (लेण्ट टेन्योर) का विवेचन एक एथक्‌ अध्याय के लिए रखा गया दे (अध्याय १२) । 
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आप्त कर सकता है ।/* 

यदि किसी किसान की जोत झ्ाथिक कृषि के लिए बहुत छोटी है तो वह अन्य 
व्यक्तियों से पट्टे पर भ्तिरिक्त भूमि लेकर इस कमी को दूर कर सकता है ।* भारत 
में कुछ हृुद॒ तक ऐसा होता है। जोत के भाकार भर उसके झ्राथिक परिणामों से 
सम्बन्धित आँकडो की व्याख्या करते समय हमें उस बात को नहीं भूल जाना चाहिए 
हमें सयुक्त कृपि को भी ध्यान में रखना चाहिए । बिना जाँच किये, हमें श्रनायास इस 
बात को मान लेने का कोई झ्धिकार नही है कि इथक स्वामित्व वाली भूमि का अत्येक 
द्रुकडा भ्रलग-अलग जोता जाता है। यह वात सामान्यतया सच हो सकती है, परन्तु 
सदेव सच हो, यह ज़रूरी नही । 

भारत में लगभग हर हालत में भूमि का उपविभाजन झपखण्डन से सम्बन्धित 
है । जोत का श्राकार ही छोटा नहीं होता वरन्‌ यह अ्रनेक छोटे-छोटे द्वुकंडो में एक- 
दूसरे से इतने अन्तर पर स्थित होते हे जिसमें बडी श्रसुविधा हो जाती है ! 

क्ृषि-प्रायोग ने उपविभाजन और अभ्रपखण्डन की समस्या का श्रव्ययन निम्न- 
लिखित चार शीकष॑को के श्रन्तर्गत किया है. १ भू-स्वामियों की जोत का उपविभाजन, 
२ किसानो की जोतो का उपविभाजन, ३ भ्रृ-स्वामियो की जोत का अ्रपखण्डन झौर 
४ किसानो की जोत का भ्रपखण्डन । भू-स्वामी शब्द का प्रयोग उन लोगो के लिए 
किया जाता है जिनका भूमि पर स्थायी पैतृक अधिकार है, चाहे वे जमीदार हो या 
काइतकार श्रथवा पट्टेदार । "किसान शब्द का प्रयोग उन लोगो के लिए किया गया 
है, जो ज़मीन को ज़मीदार, पट्टेदार, काश्तकार भ्रथवा स्वैच्छिक काश्तकार के रूपों! 
में जोतते है, परन्तु किराये के मजदूर के रूप में नही ।? विपय के विवेचन की सुविधा 
के लिए हम इस तथ्य को मानकर चलते हूं कि भू-स्वामियो की जोतो का उपविभाजन 
और अपखण्डन कृषि-क्षेत्र के उपविभाजन और अपखण्डन में परिलक्षित होता हैं भौर 
इसे दूर करने के लिए जो उपाय लागू होगा वही दूसरे पर भी लागू होगा । 
३ उपचिभाजन ओर श्रपखण्डन के दोष--श्रत्यधिक छोटी-छोटी जोत पर खेती करने 
में कई तरह की बरवादी होती हैं । साधारण किसानों के एक जोडी बैल और हल का 
भी इसमें पूरा उपयोग नहीं हो सकता । कभी-कभी खेत इतने छोटे होते है कि जोतते 
समय बैलो को घुमाना भी असम्भव हो जाता है। बैलों भौर किसानों का निवर्हि-व्यय 
वही रहता है, भू-खण्डो के छोठे-छोटे होने के कारण कम नहीं होता । हाँ, अयर जमीन 
अधिक हो तो उसी साज-सामान झौर खर्चे में उसे जोता जा सकता है। इसके विपरीत , 
पैदावार अवश्य ही कम होगी । सामान्यतया एक निश्चित सीमा के बाद, जोत के 
आकार में जितनी कमी होती जाती है, उत्पाद के मूल्य के अनुपात में स्थायी खर्चे , 
उतना ही बढता चला जाता है। जो खर्चे बदलते रहते हे वे भी प्राय खेत के श्राकार 
१ प्रिन्सिपल्श ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी”, खरा १, पृ० १४६ । 
२ किसानों को पड़े पर लिये गए खेतों से प्राप्त लाभ अभ्रषिक्षत खेतों के लाभ क्ली तुलना में स्पष्टततरा 


कम होगा, क्योकि लगान निधोरित मालशुआरी से अधिक होता है । 
३. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ७८ । 
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के अनुपात में ही नही घटते-बढते । उदाहरण के लिए वाडा लगाने की प्रत्ति एकड 
लागत, जितना क्षेत्र घेरना होगा, उसके हिसाव से बढती जायगी । यदि भूमि का द्रुकडा 
बहुत ही छोटा हो तो घूमते-भटकते हुए पशुओ से बचाने के लिए वाडा लगाने पर व्यय 
करना ठीक नही भी जेच सकता, उचित बाडो से खेत की रक्षा कर सकने की श्रयोग्यता 
क्विसानो को कृषि की एक-सी ही पद्धति पर अ्रमल करने के लिए बाध्य करेगी । कृषि 
की कोई नई पद्धति और फसलो के हेर-फेर का ढंग इसलिए सम्भव नही होगा कि 
पडोस के ऊसर खेत में घूमते हुए पशुओ से फसलो के नष्ट होने का भय सदा लगा 
रहेगा । भ्रव बाडे लगाना महंगा पडता है तो रखवालो को नियुक्त करना और भी 
अहगा पड़ेगा । ऐसी स्थिति उत्साही किसानो को भी अवश्य ही हतोत्साहित करेगी। छोटे 
खेतो की सरूया बढने से दूसरी हानि उनके अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्र की भारी वरवादी 
है। अपेक्षाकृत बहुत-अधिक मेडो और रास्तो की आवश्यकता होती है और इस प्रकार 
काफी क्षेत्र बरबाद होता है | व्यक्तिगत खेतो की सख्या जितनी ही कम होगी, कृषि 
के क्षेत्र में उतना ही विस्तार होगा श्रौर उतनी ही वचत होगी । खेत में सतह के नीचे 
पानी बहुतायत से हो सकता है, परन्तु इससे कोई लाभ नही उठाया जा सकता, क्योकि 
खेत के अत्यन्त छोटे श्राकार के कारण उस पर कुआँ खोदने का व्यय विलकुल अ्सगत 
होता है। यदि खेत ४ या ५ एकड का है तो कुआँ खोदना उचित है, परन्तु यदि वह 
एक एकड या इससे भी कम है तो कुझ्लाँ खोदना उचित नही होगा । वीजनयन्त्र (विनो- 
अस),दाँय चलाने वाले यन्त्र (थृशर) और ट्रेक्टर आदि श्रम बचाने वाले उपकरणो का 
प्रयोग छोटे किसान के लिए उस समय तक असम्भव है जब तक कि किसी-न-किसी रूप 
में उद्यम और साधनों का सगठन और एकीकररण नही हो, और यह सरल नही है । 
अत्यधिक छोटी जोतो से उत्पन्न दोप उस समय और भी बढ जाते हे जब ये जोत छोटी 
होने के अलावा श्रपखण्डित भी होती हे । अ्रपखण्डन के बारे में डॉ० एच० एच० मैन 
का कहना है कि “अपखण्डन से छोटी जोतो के सारे दोप है क्योकि यह यन्त्र के प्रयोग 
तथा श्रम बचाने वाले उपायो के अपनाने में वाधक है । इसके विपरीत बडी जोतो के 
दोष भी इसमें विद्यमान हे क्योकि यह घनी खेती के रास्ते में भी वाघक है और यही 
छोटी जोत वालों को सबसे बडा लाभ होता है ।”* वाडा लगाने, पडोसी खेतों के काँस 
आदि के आक्रमण से बचाने, घूमते-भटकते हुए पशुओ से बचाने और चोरी आदि की 
कठिनाइयाँ अत्यधिक उपविभाजन और अपखण्डन के फलस्वरूप बहुत मामूली-सी वातें 
होती हे । > 

अ्रपखण्डन के कुछ अपने दोप भी है । यदि क्षेत्र श्रपखण्डित है तो उस पर श्रम 
और पूजी की लागत कही भ्रधिक होगी वनिस्वत उसके कि पूरा क्षेत्र एक सहित-खण्ड 
हो । हिसाव लगाकर देखा गया है कि खेतो के वीच जितना अन्तर अ्रधिक होगा उसमें 
हर ५०० मीटर की दूरी पर शारीरिक श्रम और जूताई का व्यय ५ ३ प्रतिशत, खाद ढोने 
का व्यय २० प्रतिशत से ३५ प्रतिगन तक औशौर फसलो के ढोने का व्यय १५ से ३२ 
_ प्रतिशत तक बढ जाता है। यह स्पप्ट है कि अपखण्डन के कारण सभी तरह से व्यय 


१, लैण्ट एए्ड लेनरइन ए टेबन दिलेज, खण्ड ?, पृ० ४८ 


कक 








२०८ भारतीय अर्थशास्त्र 


बढता है। यह कृपि-कार्य में वाघा डालता है भ्रौर गाँव से खेंत तथा एक खेत से दूसरे 
खेत में जाने से पशु-शक्ति, समय भर श्रम की वरवादी होती है । इसके काररणा किसानों 
का श्रपने खेतो पर रुकना, जो अच्छी खेती के लिए जरूरी है, श्रसम्भव हो जाता है। 
बहुधा समय बचाने के लिए किसान दूसरो के खेतो के बीच से छोटा रास्ता बनाने की 
कोशिश करते है | खेतो की सीमाओ और मार्ग के भ्रधिकारों भ्रादि सवालो के अतिरिर 
यह भी मुकदमेवाजी श्रौर ग्रामीणों के पारस्परिक लठाई-भंगडे का एक कारण है। 
यदि किसान की सारी भूमि एक चक में हो तो वह अपने पशुओं को गाँव में ले जाने 
की बजाय खेत में ही रखेगा जिससे खाद की बहुत वडी बचत होगी । अभ्रभी तो खाद 
गाँव के खाद-स्थलो से खेतों को ले जाई जाती है श्लौर इस प्रकार वहुत-सी खाद व्यर्थ 
हो जाती है। भूमि का श्रत्यधिक भ्रपखण्डन होने पर सिंचाई करना श्रसम्भव हो जाता 
है, भले ही पानी सुलभ क्यो न हो । एक व्यक्ति की जोत के श्रनेक छोटे-छोटे ट्रुकडो में 
पानी श्रासानी से नही पहुंचाया जा सकता । नालियो द्वारा पानी ले जाने में भी वडी 
कठिनाइयाँ होती हैँ क्योकि इन नालियो को दूसरो के खेतों में से होकर ले जाना पडेगा। 
यह सभी जानते हैँ कि पानी की नालियो श्रौर उसके वितरण की कठिनाइयो के कारण 
श्रनेक भगडे पैदा हो जाया करते हे । 
उपविभाजन श्रौर भ्रपखण्डन का संयुक्त परिणाम यह होता है. कि कभी-कभी 

भूमि पर खेती बिलकुल ही नही की जाती । यह ( अ्रपखण्डन ) साहसोद्यम को मारता 
है, श्रम की वडी बरबादी करता है, चौह॒ृहियो के कारण बहुत-सी भूमि बेकार हो जाती 
है, जोत में उतनी घनी खेती भ्रसम्भव हो जाती है जितनी अन्यथा हो सकती है । वह 
बाहर के किसी धनाढूय व्यक्ति को काश्तकारो के या अच्छी कृषि-सम्पत्ति के खरीदार 
के रूप में आने देने मे भी बाधक होता है ।* 
४. उपविभाजन और अपखण्डन का पत्त--भ्रपखण्डन हर दक्षा में भ्रवाबन्छनीय है, 
ऐसा नही समभना चाहिए । जोत के एक स्थान पर सहित न होने के मूल में ऐसे झाथिक 
विचार भी हो सकते हे जो बिलकुल ठीक भर प्रत्ययकारी हों। मौसम के वैविध्य के 
कारण जोतो का विभिन्‍न प्रकार की भूमि में होना बहुत ही भ्रावश्यक है । भारत के 
भ्रनेक भागो में, विभिन्‍न प्रकार की भूमि पर दो या दो से अ्रधिक प्रधान फसलें अलग- 
अलग पैदा की जाती है, ताकि वर्षा की कमी श्रौर उसका श्रनियमित वितरण यदि 
एक फसल को वरवाद कर भी दे, तो दूसरे खेतों में अनुकूल फसल पैदा हो सके.) वास्तव 
में फसलो के हेर-फेर की विस्तृत फद्धति जो भारतीय कृषि को परिचमी कृषि से श्रलग 
करती है, प्रधानतया बिखरी हुई जोतों के कारण ही सम्भव हुई है ।* विभिन्‍न प्रकार 
की फसलो के कारण किसानो को साल में अपेक्षाकृत श्रधिक दिनो तक काम मिला रहता ; 
है, जब कि भूमि के एक स्थान पर होने से यह सम्भव नही होता । श्राथिक दृष्टिकोण 

से जोतो के श्रलग-अलग बिखरे हुए रखे जाने के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
१ पूर्व उद्धृत, प० १५४ | 
२ इण्डियन जनेल आफ इ्कानोंमिक्स ( अ्प्रोल १६२७ ), राधाकमल मुकर्जी का 7:8८६0- 
2722007 ( फ्रैक्शनलाईजेशन ) विखएडन पर लेख । 
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उदाहरण के लिए, कोकण से चावल के खेतो के अ्रतिरिक्त वर्का भूमि का होना श्राव- 
ध्यक है और इसलिए ये दोनो साथ-ही-साथ विद्यमान होती हे । घाटो (पश्चिमी और 
पूर्वी घाट की पहाडियो ) के ऊपर विशेषकर नदियों की तरफ हर किसात के पास 
नदियों से लाई हुई मिट्टी वाली भूमि की पट्टी होना आवश्यक है । यह पट्टी किसानो को 
छुशुओ के लिए चारा देती है तथा अन्य कार्यो के लिए भी लाभप्रद है। चकबन्दी की 
किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए इन बातो को भ्रवश्य ध्यान में रखना 
चाहिए। 
इसी तरह एक हद तक उपविभाजन को भी उचित ठहराया जा सकता है क्योकि 
उससे सम्पत्ति का व्यापक वितरण होता है और भू-स्वामी कृपको के एक विशाल वर्ग का 
जन्म होता है, जिसे भूमि से बडी ममता होती है। यह सभी स्वीकार करते है कि इस 
प्रकार का वर्ग श्राथिक स्थिरता का पोपक है । भारत में वर्तमान जोतो के विस्तार की 
योजना बनाते समय हमे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । अग्रेजी नमृने की जमीदारियाँ 
और पू जीवादी कृषि भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नही है । छोटे पैमाने की 
कृपि और भू-स्वामी कृपको का एक हढ वर्ग ही हमारा आदर्श होना चाहिए। जब हम 
उपविभाजन और अपखण्डन की निन्‍्दा करते हे उस समय हमारे मन में ऐसे उदाहरण 
होते है जिनमें उनके औचित्य श्रौर लाभ की कोई गिनती नही होती और दोप अ्रसहनीय 
सीमा पर पहुंचे हुए होते हे । 
* भारत में यद्द दोष किस हद तक बढ़ा हुआ है--१. भू-स्वासियों की जोरों 
| उपविभाजन--अ्रव हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के लगभग 
सभी भागों से पाया जाने बाला यह दोष किस हद तक बढ़ा हुआ है ।१ विहार औौर 
उडीसा के घने बसे हुए क्षेत्रों में काइतकारो (देनेन्ट) की औसत जोत श्राधा एकड से 
भी कम है, यद्यपि किसानो की ग्रौसत जोत ३ १ एकड है। बगाल में प्रति किसान 
का औसत क्षेत्र मुश्किल से ३१ एकड है। विशेष भूमि अधिकार-विधान ( टेनेन्सी 
लेजिस्लेशन ) से प्राप्त अधिकार तथा निजी अधिकारों के कारण किसान अपनी 
छोटी जोतो में चिपटा रहता है और औद्योगिक केन्द्रो पर काम ढूंढने नहीं जाता । 
आसाम में किसान की श्रौसत जोत ३ एकड से श्रधिक नही हैँ, जवकि उत्तरप्रदेश सें 
यह केवल २५४ एकड ही है । पजाब में २३९७ गाँवो की विशेष जाँच से यह ज्ञात हुआ 
है कि 'भू-स्वामियो' की जमीनो में से १७.६ प्रतिशत १ एकड़ से भी कम है और 
२५ ४ भतिदत १ और ३ के बीच, १४ € प्रतिद्त ४ और ५ एकड के चीच हैं और 
१८ भ्रतिशत ५ और १० एकड के बीच हे। एक एकड से कम ज़मीनो के बारे में 
# उप जाँच की गई, जिससे पता चला कि श्रधिकाश इनमें कपि-जोतलें ही थी। मद्रास 


कया 
१ अपलण्डन के दोषों के सम्बन्ध में जनसख्या के प्रतिव्यक्ति आकड़े दिये जाने हैं। यदि हम ब्रिट्शि 
भारत में कुल ऋषित क्षेत्रफल को समस्त जनसख्या से भाग दें तो भजनफल लगमग १ ४ एकड़ प्रति- 
व्यक्ति होगा। यह भूमि पर जनसख्या के भार का सकेत करता है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से यह उपविभाजन 
और अपडए्टन को समस्या से सम्बन्धित नहीं है । श्ससे यह तो रपष्ट होगा कि बहुत से लोग भूमि पर 
निभंर रहते हैं, परन्तु इससे यह स्पष्ट नदी होता कि भूमि का किस हद तक अपखण्टन हुआ दे ; 


२१० भारतीय अभथशास्त्र 


और बम्बई में जोत का औसत क्षेत्र छोटा हैं श्लौर वहुत-सी जोतें २ या ३ एकड से भी 
कम हे जिससे श्रच्छी खेती असम्भव हो जाती है। एक एकड से कम बाली जोतो का 
अनुपता बहुत हैं। बम्बई में सर चुनीलाल मेहता ने यह सिद्ध किया है कि अधिकृत क्षेत्रों 
को श्रपेक्षा जोतो का विस्तार अधिक तेज़ी से हो रहा हैं और यह प्रवृत्ति ५ एकड 
' ग्रथवां इससे कम जोतों में विशेष रूप से दिखाई पड रही है । डॉ० मान के अनुस& 
पूना ज़िले के पिम्पला सौदागर गाँव में सन्‌ १७७१ में किसी जोत का औसत श्राकार 
४० एकड के लगभग था, सन्‌ १८१८ में यह १७४ एकड हो गया, सन्‌ १८२० के वाद 
यह बहुत दिन तक १४ एकड रहा, परन्तु १६१५ में यह घटकर ७ एकड हो गया। 
डॉ० मान कहते हे कि यह स्पष्ट है कि गत ६०-७० वर्षो में भ्रू-धृति (जोतो) का 
स्वरूप बिलकुल वदल गया है। ब्रिटिश शासन के पहले और उसके आरम्भिक दिनो में, 
सामान्यतया जोतें काफी बडे श्राकार की थी । श्राम तौर से वे € या १० एकड की 
होती थी । २ एकड या उससे कम की जोतें वहुत कम होती थी | श्राजकल जोतो की 
सख्या लगभग दूनी हो गई है और ८१ प्रतिशत जोतें श्राकार में दस एकड से कम है 
तथा कम-प्ते-कम ६० प्रतिशत जोतों का आकार ४५ एकड से कम हैं ।" 

२ कृषि का उपविभाजन -- कृपि का उपविभाजन श्रौर भी श्रविक है, क्योकि 
भू-स्वामियों की धुलना में काइतकारो की सख्या कही अधिक है । जीविका के श्रन्य साधनों 
के श्रभाव में अधिकाश जनता कृषि को ही श्रपती जीविका बनाती है। पजाब* में २२ ४ 
प्रतिशत किसान एक एकड श्रथवा इससे कम भूमि जोतते है, १५४ प्रतिशत किसान 
१ श्रौर २५ एकड के बीच भूमि जोतते है, १७ € प्रतिशत २५ और ५ एकड के तक 
२० ४ प्रतिशत किसान ५ और १० एकड के बीच ज़मीन में खेती करते हैं ।? १६२१ 
को जनगणना के अनुसार प्रति किसान द्वारा कृषित श्रौसत जमीन के आँकडे एकडो में 
नीचे दिये गए है । 


बम्बई १२२ मद्रास डे 
पजाव ६२ बगाल ३१ 
मध्यप्रान्त और वरार ८५ विहार शौर उडीसा ३१ 

आसाम ३१ 
वर्मा ५६ युक्‍तप्रान्त २५ 


योजना श्रायोग के आऑँकडो के आधार पर विभिन्‍न राज्यो में जोतो का प्राकार 

तथा कुल जोतो से उनका अनुपात इस प्रकार है * (अ) ५ एकड से कम की जोत है, 
2) गज में १७ शक तक की जात है 8 

१ पूर्व उद्धृत, ए० ४६ । 

२, सन्‌ १६४६-४० में की गई ऋृषि-श्रम जांच ( ण्याीकलचरल लेबर इन्क्‍्वायरी ) से पता चला कि मद्रास 

विहार भर पश्चिमी 5गाल में श्रधकाश जोते २ एकड़ से भी कम हैं । 

३ अन्तर्विभाजन की वतेमान प्रवृत्ति को सममाने वाले श्रॉकिड़्ों के लिए देखिए, वाडिया एण्ड 

मठ, अबर श्कॉनामिक प्रॉब्लम” तृतीय सस्करण, पृ० १७५ ८ और <द फैमीन हन्कवायरी कमीशन! 

पअन्तिम रिपोरे, पृ० ०५३-८ | 

« न मे जोतों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के लिए योजना-अआयोग ने भूमि जोतो की गणना 
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प कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कुल जोतो का प्रतिशत 
उत्तरप्रदेश 


(अ) रेपप पर 
(न) २६ १ १२७ 
वम्बई (अ) १४० ४२३१ 
है (न) २४ ६५ र२८'१८ 
मध्यप्रदेश (अर) १० ० भ१५ 
(न) १२० १६९५ 
उडीसा (अ) ३० १ छ४२ 
(न) २२ ० १५*३ 
बिहार (अर) ना ८३ 
(ते) ना ड्टेढ 
आसाम (अ) २६० ६६११ 
४ (न) श्र्‌& २२५ 
मद्रास (अर) डर प२'२ 
(न) २७२ ११४ 
मैसूर (भर) २५३ ६६ २ 
(न) र४ ० २१:९२ 
ट्रावनकोर कोचीन (प्र) डीड ६४ १ 
पड (न) १३ ३४ 
पैप्सू (श्र) घर रप्र्४ 
(न) १० ७ १७६ 
हिमाचल प्रदेश (अर) १७ ६५ 
चम्बा जिला (न) ११ रे 
कुर्ग (ञ्र) ३० ७६ 
(न) १३ १२ 


३. भू-स्वामियों की जोतों का अपखण्डन--अ्रपखण्डन दायाधिकार नियमों के 
भूमि के विभाजन का श्रनुगामी है जिसके कारण वहुधा जोतें एक स्थान पर नही 
रहती । उदाहरण के लिए वम्बई प्रान्त में एक जोत में लगभग ३ या ४ खेत होते हे । 
पिम्पला सौदागर गाँव में डॉ० मान ने पता लगाया कि १५६ भू-स्वामियों के पास 
७२६ खेत थे जिसमें ४६३ खेत एक एकड से कम थे और २११ खेत चौथाई एकड 

से भी कम थे। रत्नगिरी में निजी खेतो का आकार कही-कही ०“००६२५ एकड या 
३०७ वर्ग गज तक है । पजाब में एक मील तक लम्बे और केवल कुछ गज़ चौडे खेत 
पाये जाते हे । ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ श्रपलण्डन इतना अधिक हो चुका है कि क्ृपि 
असम्भव है । 


कम 
( सेन्सस आफ लेण्ड होण्डिग्स ) की सिफारिश की । यह गणना कुछ गज्यों के विचाराधीन दे तथा कुछ 
राज्यों में कार्योन्वित की जा रही दै । 


वीनीन- 


२१२ भारतीय अर्थशास्त्र 


४, कृषि का अपखण्डन--जोतो के भ्रपखण्डन से कृपि का भ्रपसण्डन श्रधिक 

गम्भीर दोप है. तथा कही-कही इसकी स्थिति बहुत ही विपम है । पिम्पला सौदागर में 
डॉ० मान ने पता लगाया कि ६२ प्रतिशत किसानों का खेत एक एकड से भी कम था 
शौर जेट्ाँव में ३१ प्रतिशत लोगो के पास ऐसे ही खेत थे । रामलाल भल्ला ने पता 
लगाया कि पजाव के वहरामपुर गाँव मे ३४ ५ प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनमे से प्रत्येक- 
के पास जमीन के २५-२४ ट्ुकडे थे ) यह स्थिति काफी व्यापक है ।* 
६. उपविभाजन और अपखण्डन के फारण--खेतो के श्रत्यधिक विखरे भौर छोटे होने 
के अनेक कारण प्रस्तुत किये गए हे । इन कारणो में से एक हैं व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति 
का विकास, जो सुक्त परिवार प्रथा के तोडने के लिए उत्तरदायी है । पहले की भाँति 
संयुक्त खेती अब नही होती । सीमा श्रौर हृदबन्दी करके बेट्वारे का आग्रह और एथक्‌ 
खेती ध्ब पहले से कही अधिक प्रचलित हैं। मारत में भ्रग्रेज़ी न्‍्यायाघीशो द्वारा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति और व्यक्तिगत श्रधिकारों पर जोर दिये जाने के कारण व्यक्तिवाद कौ प्रवृत्ति 
को और भी शह मिली । कुछ लोग ऐसे भी हे जिनका विचार हैं कि हिन्दू श्रौर 
मुसलमानों के उत्तराधिकारी और पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून भौर रिवाज भी उप- 
विभाजन और श्रपखण्डन के मूलवर्ती कारण है । यह वात सरलता से समभरमें भ्रा 
जाती है कि क्यो परिवार की जोत का श्ाकार पैतृक सम्पत्ति के प्रत्येक विभाजन के 
साथ कम होता जा रहा है । सामान्यतया उपविभाजन श्लौर अपखण्डन साथ-ही-साथ 
होते हे क्योकि प्रत्येक हिस्सेदार एक-एक खेत से सन्तुष्ट होने के वजाय, प्रत्येक भूमि 
में छोटे-छोटे टुकडे लेने का श्ाग्रह करता है (* इस प्रकार के वँँटवारे का उ् श्यों 
प्रत्येक हिस्से को हर तरह से बराबर रखना है। मध्यकालीन यूरोप की अनाबृत क्षेत्र- 
व्यवस्था (ओपन फील्ड सिस्टम) से भी यही विचार निहित था। इसके अन्तर्गत श्रच्छी 
भ्ौर बुरी स्थिति वाले खेतो को समान और व्याय्य रूप से विभाजित करने के लिए, 
भूमि की पट्टियाँ एक-दूसरे से मिला तथा बिखरा दी जाती थी। परन्तु भारत में 
समान और संगत विभाजन की इस रीति को खीचकर विषम स्थिति तक पहुंचा दिया 
गया है और बहुधा इसके प्रेरक समानताजन्य लाभ न होकर पारस्परिक ईर्ष्या और 
सन्देह होते है ।३ 

इस दोष के लिए मुख्यत उत्तराधिकार और पैतृक सम्पत्ति के कानुन, उत्तर- 
दायी है। इस स्थापना के विरुद्ध यह तक॑ उपस्थित किया गया है कि ये कापून 


१ कृषि आयोग रिपोर्ट देखिए, परा ११६-२२ । 


२ इस रिवाज का परिणाम यह होता है कि उत्तराधिकारियों की सख्या के वरावर ही प्रत्मेक खेत केः 
डकड़े किये जाते द जिससे श्रपखस्डित जोतों की सख्या हिस्सेदारों की सख्या के वरावर हो जाती है । 

॥ “जननसख्या की विशेष वृद्धि के अभाव में पोदी-दर-पीढ़ो अपखण्डस के क्‍या कारण हैं ? इसका 
प्रमुख कारय लगभग अत्येंक कृपक परिवार में भाइयों की पारस्परिक घोर ईष्योँ हे । एक-दूसरे को 
लाभ उठाने का कोई भवसर नदी देता। वे इचक्त की शाख्य पर स्थित मधु के छत्ते तक के छिंस्छे 
के लिए झगडा करते हैं। वे वृक्षों के फल और शाखाध्ों फे लिए दी नहीं वरन उसकी छाया तक फे 
लिए मी सिर फुटीवल करते हुए पाये जाते हैं ।? १० अक्तूबर, १६२७ में छोटो चोटी जोठों के बिल पर 
बस्नई विधान सभा के विवाद में एफ० जी० एच० एएडरसन का भाषण । 


च्य 


कृषि : भूसि और उसकी समस्याएँ २१३ 


सैकडो वर्पों से चले आ रहे है। परन्तु यह दोष अपेक्षाकृत नया और आधुनिक 
डग का है ।१ यह तो मानना ही पडेगा कि यदिये कानून न होते तो ये बुरा- 
इयाँ इतना व्यापक और गम्भीर रूप घारण न कर पाती जितना इन्होने अ्रव कर 
लिया है। कानूनन हर हिस्सेदार को अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। हिस्सा 
वाँट लेने की इच्छा अन्य कारणो से भी हो सकती है, परन्तु इच्छा होने पर कानून ने 
इसका मार्ग और भी सरल कर दिया । इन कारणो में से एक कारण व्यक्तिवादी 
श्रवृत्ति है, यह हम पहले ही कह चुके हे । पर इस प्रवृत्ति को वास्तव में अभिव्यक्ति 
मिलती है उत्तराधिकार और पैतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानूनो के द्वारा ही । यह कहने 
के वजाय कि ये कानून उपविभाजन और अपखण्डन के कारण है, यह कहना श्रधिक 
उपयुक्त होगा कि ये ऐसे साधन या उपकरण हें जिनके द्वारा सतत उपविभाजन कार्या- 
स्वित होता है। इन साधनों के प्रयोग के लिए कोई वाध्य नही है, परन्तु इच्छा होने 
पर इसका कभी भी उपयोग किया जा सकता है। यह तो सच है कि प्राचीन काल में 
इसके प्रयोग की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी जितनी आज होती है, परन्तु 
यह सच नही है कि इन कानूनों की कार्यान्विति का परिणाम प्राचीन काल में उप- 
विभाजन नही होता था ।९ हमें यह कहना चाहिए कि सयुक्त-परिवार प्रथा के कारण 
ये कानून बहुत कम प्रयोग में लाये जाते थे, परन्तु इनका प्रयोग होने पर उपविभाजन 

न हो, यह असम्भव था। 
हर ब्रिटिश शासन की स्थापना के वाद, जनसख्या की वृद्धि इसका दूसरा कारण 

वताया जाता है। जनसख्या की वृद्धि का अर्थ उत्तराधिकारियो की वृद्धि है । परल्तु 

यह विभाजन का अपने-आप में कोई कारण नही है जब तब कि श्रन्य कारण उत्तरा- 
घिकारियो को सबुक्त परिवार की परिषाटी तोडने तथा पूर्णत बट्वारा करवाने के 
लिए विवश न कर दें । जब तक पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध थी, जैसे पजाव के नहर 
उपनिवेश में, तव तक परिवार के श्रतिरिक्त सदस्यो का प्रवन्ध उप-अधिकृत भुमि के खण्ड 
किये विना सम्भव था ।३ पर जब समस्त कृपि-योग्य भूमि लोगो के अधिकार में चली 
गईं तो स्थिति बदल गई और उपविभाजन से बचने का एकमात्र उपाय सयुक्त कृषि- 
प्रथा ही रह गई ।* 

मणीनों द्वारा बनी हुई वस्तुओ की प्रतिस्पर्धा के कारण दस्तकारी की अवनति 
हुई, जो अपखण्डन का एक प्रमुख कारण मानी जाती है । इस विषय में अपने विचारों 
को स्पष्ट करने के लिए, इस कारण की कार्य-विधि समभता उचित है | जैसा कि हम 

६. वाहिया और जोशी, बेल्प शोक अश्थया', पृ० २४४ । 

२, चहा। 

3 यहां पर हम अधिक्धत क्षेत्रों के छोटेपन तथा भू स्ामियो के श्रीस्तत चेत्रों के उपविभाजन की बात 
कह रहे हैं। नये-द्योटे भू-अ्धिकारियों का प्रवेश (उद्ञहरुखार्थ महाजन) को पैतक सम्पत्ति को प्रभावित 
किये दिना ही गाव की जोतों की औसत कम कर सकता दे । देखिए, कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा १४६। 
४ एएडरसन के अनुत्तार सयुक्त परिवार का विलयन आयकर कानून के कार्यान्वित होने के बाद १८८६ 
से इच | छोटी जोतों केविल पर बन्बई विधान सभा का विवाद देखिए । 


ब्कममकका आआंअऑ अि+-ससइक्‍इहफइहंहतहछुछिह।हे॑।े/)/-+-+/+भघभभभघघ8भभज|/»णः.णण/»णय///३- 
२१४ भारतोय भर्थगास्त्र 


पहले कह चुके हे कि गाँव के कारीगरो के पास सामान्यतया कुछ भूमि होती थी। 
भणीनों की बनी वस्तुओं की प्रतियोगिता के कारण उसमें से कुछ लोगो की स्थिति 
तेज़ी से विगडने लगी । पारिवारिक जोत भरण-पोपरा का मुरुय साधन होने के कारण 
उसके स्वामियों की नजरो में उसकी महत्ता बढ गई । जिन लोगो की श्रावश्यकताएं ४ 
कम थी, और जो उसकी पेदावार का थोडा भाग ही उपयोग करते थे, उन्हे सयुक्त 
कृषि-प्रणाली में उत्पादन का हिस्सेदारो की श्रावश्यकतानुसार विभाजन करना श्रनु- 
चित लगने लगा। इस प्रकार से उत्पन्त हुई ईर्ष्या की भावना ने सम्मिलित कृपि की 
योजना निभाना श्रसम्भव कर दिया भौर उसका परिणाम हुमा श्रन्तविभाजन । पर 
यह स्पष्ट है कि इस बात का जितनी भूमि पर अ्रसर पडा होगा, उसका क्षेत्र नही के वरा- 
बर ही रहा होगा | जहाँ तक शहरी कारीगरो का प्रदन है, उतके पास प्राय भूमि नहीं 
रहती । मशीनो द्वारा बनी हुईं वस्तुओं से जब प्रतिस्पर्धा हुई वे श्रपता पेशा खो बैठे 
तथा भूमिहीन मजदूर हो गए । इससे भूमि पर भार बढा, परन्तु भूमि के विभाजन 
पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही पडा । यह हो सकता है कि कुछ शहरी कारीगर 
गाँवों में वत गए हो, जहाँ उन्होने भूमि के छोटे-छोटे ट्रकंडे खरीद लिये हो । ये टुकड़े 
झ्रारम्भ से भ्रनाथिक थे या कालान्तर में दायाधिकार-नियमो के फलस्वरूप अनाधिक हो गए। 
यह श्रसम्भव प्रतीत होता है कि श्रपनी मूल जृत्ति के लाभप्रद न रह जाने के कारण, 
भूमि की शरण में जाने वाले कारीगरो के पास सामान्य श्रवस्था में भूमि खरीदने के 
लिए काफी बचत या साख रही हो । और फिर यदि इस प्रकार से प्राप्त भूमि किसी 
बड़े भू-खण्ड का टुकंडा न रही हो तो जहाँ तक उपविभाजन का प्रश्न है, स्थिति पहले 
के समान ही रहेगी। इसके विपरीत, यदि नई भूमि पर श्रधिकार किया गया हो 
तो इससे जोतो की सख्या तो बढी होगी, परन्तु उपविभाजन को प्रोत्साहन नहीं मिला 
होगा । सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हे कि दस्तकारी के 
ह्ास से भ्रूमिहीन श्रमिकों की सख्या में तो श्रवश्य वृद्धि हुई, परन्तु जोतो के उप- 
विभाजन श्रोर भ्रपखण्डन को बढाने की दिशा में इसका भ्रधिक प्रभाव नही पडा | हाँ, 
यह जरूर है कि कारीगरो के काइतकार हो जाने पर, उनकी क्ृषियोग्य भूमि की माँग 
के कारण, कृषि का उपविभाजन और श्रपखण्डन बढ गया । 

अस्तु, श्रावादी की वृद्धि के श्रनुपात में एक ओर तो उद्योगों | का समुचित 
विस्तार न होने भौर दूसरी श्रोर जोतो का श्रात्यन्तिक उपविभाजन भौर अपखण्डन, 
इन दोनो का कार्य-कारण सम्बन्ध जोडना सम्भव है। यदि गत वर्षो में जनसख्या की 
वृद्धि के भ्रनुरूप ही निर्माण-उद्योगो का विकास भी हुआ होता, तो भूमि की श्रतिरिक्त 
भावादी उनमें खप जाती । यदि परिवार का प्राकार इतना बढ जाता कि भ्रपनी जोत 
पर आराम से रहना सम्भव होता तो कुछ सदस्य निश्चय ही भौद्योगिक केन्द्रों को चले 
जाते तथा शेष सदस्य पारिवारिक जोत पर अपने श्रम का लाभ उठाते । गाँव छोडने 
वाले व्यक्तियों का भूमि पर कानूनी अधिकार बना रहता । यदि उद्योगों की नौकरी से 
उच्च स्तर का निर्वाह सम्भव होता तो वे प्रसन्‍तता से पारिवारिक भूमि से प्राप्त झाय 
0... ४ अपना भाग घर पर रहने वाले व्यक्तियों को दे देते । दुर्भाग्यवश इस प्रकार की 
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उन्नति न हो पाई और जनसख्या वढती गई । यह अतिरिक्त आवादी उद्योगों में जाने 
के बजाय, भूमि पर ही आश्वित होती गई । सयुक्त परिवार प्रथा के शिथिल होने और 
अलग रहने की प्रवृत्ति के कारण, पैतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून का अधिकाधिक आश्रय 
लिया जाने लगा। इस प्रकार, आथिक कठिनाइयो के बढने के कारर लोगो ने 
एसी कार्य-प्रशाली अपनाई जिसने उनके सकट को कम करने की बजाय और बढा 
दिया । भव भूमि ही उतका एकमात्र साधन थी, अतएवं हम आशा कर सकते शथ्रे कि 
इस कारण वे भूमि का पूर्ण उपयोग करेंगे, परन्तु अत्यधिक सावधानी और विचार- 
पूर्ण कार्यो के बजाय, उन्होने भूमि को बडी लापरवाही से छोटे-छोटे ट्ुकडो में वॉटकर 
नष्ट कर दिया । 
सक्षेप में हम कह सकते हे कि जनसख्या की वृद्धि, उसके अनुरूप उद्योगों में 
विस्तार का न होना, सयुक्त परिवार का ह्वास तथा व्यक्तिवादिता का विकास, आदि 
श्रौर इनको पुष्ट करने के लिए उत्तराधिकार और पैतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानुन 
जोतो के उपविभाजन और शअपश्वण्डन के ये ही प्रधान कारण है । 
जिस समय कोई दोप असह्य सीमा तक पहुंच जाता है तो कुछ प्राकृतिक 
उपाय स्वय क्रियाशील हो उठते है । उदाहरण के लिए, अत्यधिक छोटी जोत मालिक 
द्वारा या तो बेची जा सकती है या किराये पर दी जा सकती है। परन्तु इस प्रकार 
के उदाहरण सामान्यत नही पाये जाते भौर न वे मुख्य समस्या पर कोई गहरा प्रभाव 
द्री डालते हे । अत हमें यह मानना पडेगा कि यह समस्या अत्यन्त विषम और बद्धमूल 
है तथा इसी भ्राघार पर हम इसे दूर करने के सामान्य उपायो का विवेचन करेंगे । 
७, शआ्रारथिक जोत क्‍या है (-गत वर्षो में भारत में इस समस्या को वैधानिक दवाव 
के और ऐच्छिक श्राधार पर हल करने का प्रयास किया गया है। चाहे हम कोई 
भी आधार क्यो न अ्रपताएँ, हमें झ्राथिक जोत शब्द का अर्थ हर हालत में स्पष्ट 
करता पडेगा । इस शब्द की अनेक परिभाषाएँ की गई है । कीटिंग के अनुसार आर्थिक 
जोत का श्रभिष्राय “उस जोत से है जिससे कृपि-कार्यो का आवश्यक व्यय निकाल देते 
के बाद कोई व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त उत्पादन कर 
सके !' वह आगे कहते है कि 'दक्षिण में एक आदर्श श्राथिक जोत एक ही स्थान पर 
४० अथवा ५० एकड की अच्छी भूमि होगी जिस पर सिंचाई के लिए एक कुआँ तथा 
एक घर होगा । परिस्थितियों की विविधता के श्रनुसार विभिन्‍न भागो में श्रभीप्ट लेत्र 
की कियत्ता अलग-अलग होगी । सूरत जिले में एक माली ३ एकड के बगीचे से अपने 
परिवार का पालन बडे आराम से कर सकता है जब कि दक्षिण के सूखे भागो में खराब 
# मिट्टी वाली ३० एकड भूमि भी पर्याप्त नही होती। आदर्श आथिक जोत और अनाथिक 
जोत में बहुत से कोटि क़म हे, परन्तु किसी एक भाग के लिए मानक निश्चित कर देना 
कठिन नही है ।* डॉ० मान के अनुसार आथिक जोत उसे कहते हे जिससे एक भ्ौसत्त 
_परिवार का निर्वाह सन्‍्तोपप्रद ढंग से हो सके।* स्टेनले जेवन्स ने, उत्तरप्रदेण की 


१ आग स आफ ०ग्रीकलचर श्न वेस्टर्न इण्टिया, पृ० ५२-४३ । 
२६ पृव उद्ध त्त, खण्ड २, पृ० ४3 । 
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परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए लगभग ३० एकड भूमि को श्रादर्श जोत माना है । 
उनका उहूं बय किसानो को 'य्ुक्त” स्तर ही नहीं--“निम्नतम' क्य तो प्रश्न ही नहीं-- 
वरन्‌ रहन-सहन का 'उच्च' स्वर प्रदान करना है । 

विभिन्‍न कारणो के श्राघार पर आर्थिक जोत की परिमाषा में श्रन्तर हो 
जायगा, उदाहरणार्थ, हम कूल प्रत्याप्ति को ले रहे है या विशुद्ध प्रत्याप्ति को, पूर्जी 
की प्रचुरता है श्रथवा कमी श्रादि । पुन यह क्षपि-पद्धति के स्वरूप पर भी निर्भर होगी, 
कृषि के विस्तृत या घने होने पर, भूमि की प्रकृति पर, सिंचाई की सुविधाश्रों के होने-न- 
होने पर कौनसी फसले उगा ली जाती है, श्रादि। 

इतना समभ लेने के बाद हमें श्राथिक जीत शब्द को एक विभिष्ट अर्थ दे देना 
चाहिए। एक झौोसत परिवार को लेकर हम कह सकते है कि भूमि की वह मात्रा 
जो उसकी पूजी और श्रम का सबसे श्रधिक लाभप्रद उपयोग करने का श्रवसर दे, 
भ्रादर्श जोत्त है । इसके लिए हर प्रकार के कारणों पर ध्यान देना होगा। उदाहरणार्थ, 
प्राप्प श्रम शौर पूजी या उसके कुछ भाग को क्पि के अतिरिक्त अन्यत्र प्रयोग करने की 
सम्भावना की श्रपेक्षा नही की जा सकती । श्रम और पूंजी का कृषि भौर श्रन्य वृत्तियो 
के बीच यह वितरण 'समसीमान्त प्रत्याप्ति' ((2०ए०7॥७४78778) 7९८०००७) के सिद्धान्त 
पर निर्धारित किया जायगा । यहाँ निहित उद्देश्य क्रपि में लगी हुई पूंजी और श्रम की 
प्रत्येक इकाई के लिए श्रधिकतम प्रत्याप्ति उपलब्ध करना है। 

पर इस सम्बन्ध में निकाले गए कुछ निष्कर्ष साधारणत भारत की वास्तविक, 
परिस्थितियों में सत्य सिद्ध नही किये जा सकते । खास तौर से इसलिए कि यह परिकल्पना 
कि क्रंषि श्रौर श्रन्य वृत्तियो के बीच श्रम -गाँव में या गाँव के बाहर--पूर्णाखष से गति- 
शील है, मान्य नही। और इसका कारणा है ग्रामीण उद्योगों का श्रभाव तथा शहरो में 
निर्माण-उद्योगो की श्रविकसित श्रवस्था । जहाँ तक भारतीय परिस्थितियों का सम्बन्ध 
है, हमें यह मानकर चलना पडेगा कि एक औसत कृपक-परिवार में जो श्रम उपलब्ध 
होता है वह खेती को छोड किसी अन्य कार्य में निर्देशित नही किया जा सकता । 

सख्यात्मक उदाहरण से यह विचार सरलता से समभ में भ्रा जायगा | हम 
पाँच सदस्यो वाले श्रौसत परिवार को लें भर उसमें उपलब्ध 'श्रम' को ही श्रम की 
इकाई मान लें । इसी तरह पूंजी की इकाई एक जोडी बैल और हल को मान लें । ये 
प्राकल्पनाएँ भारत की वर्तेमान परिस्थितियों से पूरी तरह मेल खाती है । मान लीजिए 
इस परिवार की जोत का झ्राकार ५ एकड है, जिससे उपलब्ध पूजी और श्रम द्वारा 
१५० रुपये की कुल भ्राय हो सकती है। इसमें एक जोडी बैल को रखने का खर्च मान 
लीजिए ४० रुपये है, तथा श्रन्‍्य ख्चे, मान लीजिए, २० रुपये है, खर्च घटा दीजिए; 
अत इस परिवार की वास्तविक आय १५० रु०ए--६० रु०--&० रुपये है।१* मान 
लीजिए एक जोडी बैल श्रोर हल तथा उपलब्ध श्रम से यह परिवार २० एकड भूमि में 
अच्छी तरह से खेती कर सकता है । श्रव मान लीजिए उनके पास २० एकड जमीन है । 


१ वास्तव में ये अक केवल समभने के लिए दे, परन्तु इनके स्थान पर किन्‍्ही और अको को प्रति- 


” स्थापित करना किसी तरह तर्क को प्रभावित नही करेगा । 
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नतीजा यह होगा कुल भ्राय--६०० रुपये, एक हल और एक जोडी वल रखने का 
खर्चे ४० २०, अन्य खर्च ८० २० प्र्थात्‌, पहले से चार गुना अभ्रधिक (यद्यपि अधिक 
सम्भावना तो यह है कि अन्य खर्चो की वृद्धि भूमि की वृद्धि के अनुपात से कम होगी) 
डूस प्रकार हमारे वास्तविक माप--६००र०--१२० रू०८"४प८० रु० हे | 

मान लीजिए, क, ख, ग, घ॒ चार परिवार हैे। प्रत्येक परिवार के पास ५ एकंड 
भूमि है. जिसे वे अलग-अलग जोतते हे । प्रत्येक परिवार ६० रु० व्यय करता है-- 
४० रु० बलो पर तथा २० रु० अन्य मदो पर। और १४० रु० कुल आय तथा ६० 
रुपये वास्तविक झाय के रूप में पाता है। मान लीजिए, अब वे २० एकड के सम्पूर्ण 
क्षेत्र पर सगुक्त कृपि करने का निर्णय करते है । ऐसा करने पर उन्हें तीन जोडी वैलो 
की भ्रावश्यकता नहीं रहेगी और वे इस मद से १२० रुफ्ये वचा लेंगे । पहले के वरावर 
ही श्रम लगाने पर अब ६०० रु० की कुल आय होगी जिसमें से ४० रु० वेलो के तथा 
८० रु० भ्रन्य व्ययो के लिए निकाल देने पर प्रत्येक परिवार का भाग १२० रु० होगा 
जबकि अलग-अलग ५ एकड पर खेती करने में उनका हिस्सा ६० रु० ही था। इस 
प्रकार प्रत्येक परिवार की श्राय बढ जाती हैं, यद्यपि अब कुल श्रम का एक चौथाई 
भाग ही काम करता है, क्योकि हमारी प्राकल्पना के अनुसार एक परिवार के श्रम का 
पूरा लाभ उठाने के लिए २० एकड भूमि जरूरी है। 

ञ्रब सवाल यह है कि जो अतिरिक्त श्रम उपलब्ध है उसका कया हो ? उसे 
र्ंछ और धन्धा मिल नहीं सकता, यह हम पहले ही मान चुके हे । श्रत कृषि-कार्य 
करने और न करने के बीच ही चुनाव करना है । इन परिस्थित्तियों में कुछ अतिरिक्त 
श्रम भूमि पर लगाया जा सकता है श्रगर उससे उत्पादन में कुछ वृद्धि हो, भले ही 
यह वृद्धि श्रम-इकाइयो की वृद्धि के अनुपात में न हो । मान लीजिए कि श्रतिरिक्‍त 
अ्रम के प्रयोग से २०० रु० की उपज बढती है। अ्रव स्थिति इस प्रकार हैं। कुल श्राय 
८०० मू०--व्यय १२० रु० 5८६८० रु० विश्युद्ध झ्ाय । 

हम इन्हे निम्ताकित क्रम से रख सकते हैं । 'श' श्रम की एक इकाई को व्यक्त 
करता हैं (अ्र्यात्‌ एक औसत परिवार), 'प' पूजी की एक इकाई को व्यक्त करता है, 
(अर्थात्‌ एक हल और एक जोडी बैल) । 

पहली दशा १श--१ प-+-२० एकड, विश्युद्ध श्राय ४८० रु०॥ परिवार 
की प्रति व्यक्ति आय 5७?०--६६ रु० | 

दूसरी दशा ४ शर्न- १प१--२० एकड, विशुद्ध आय ६८० रु०। परिवार की 
प्रति व्यक्ति श्राय-> इक करतरेदे रु० । 
डी तीसरी दशा . ४ श--४ प्‌+-२० एकड , विशुद्ध आय ३६० रु० । परिवार 
की प्रति <पक्ति श्राय-- फू -+ १८ रु० । ' 

सर्वश्रेष्ठ परिणाम उस समय प्राप्त होगा जब श्रम और पूजी की एक-एक 
इकाई २० एकड भूमि से सय्ुक्त की जाय । यही हमारी आथिक जोत हु । ऊपर परि- 
भाषित आदर्श जोत की तुलना में भूमि, श्रम और पूजी के अनुपात में श्रन्तर हुआ तो 
इसके परिणामस्वरूप जोत पअ्नाथिक हो जायगी, तथा उत्पादको की प्रति व्यक्ति आय 


र्श्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


घट जायगी | श्रादर्श जोत के अनुकूल अश्रनुपात बदलने पर श्रनाथिक जोत श्रधिकाधिक 
आधिक होती जायगी। यदि तीनो परिवारो का श्रतिरिक्त श्रम कृपि के श्रतिरिकत किसी 
अन्य जीविका में लगाया जा सके तो उत्पादको के दृष्टिकोण से पहली दशा सबसे अच्छे 
परिणाम देती है । यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैँ कि सभी परिवारों को २० एकड भूमि, 
पर ही निर्भर रहना पडता है तो दूसरी दशा सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि पहली दशा में वास्तविक 
झाय केवल ४८० रु० है जबकि दूसरी दशा में यह ६८० रु० हैं । परन्तु इससे यह वात 
गलत नही हो जाती कि पहली दशा भूमि, श्रम श्र पूंजी का श्रादर्श सयोग दिखाती 
है। यदि श्रम की मात्रा ४ श में है तो सर्वश्रेष्ठ सयोग ४ श--४ प--८० एकड होगा, 
केवल २० एकड उपलब्ध होने के कारण दूसरी दशा को ही अपनाना चाहिए जो 
प्रसगत यह बात भी स्पष्ट करती है कि कुछ हद तक सम्मिलित कृपि-भूमि पर अत्यविक 
दबाव के दोप को दूर करती है । 

यह स्पष्ट ही है कि झाथिक जोत की परिभाषा देने की उपयु क्‍त विधि ऊपर 
दी हुई प्रचलित परिभाषाओ से कम श्रापत्तिजनक है । 'श्रच्छी खासी सुविधाएँ, 'निम्नतम 
स्तर! और “उच्चतम स्तर' श्रादि शब्द भ्रस्पष्ट तथा श्रनेकार्थी हैं । इसके विपरीत यदि 
हम कहे कि हमारा उद्देश्य भूमि, पूंजी और श्रम के सम्बन्ध को इस प्रकार व्यवस्थित 
करना है ताकि उत्पादको को श्रधिकतम लाभ हो तो हम इस कठिनाई से मुक्त हो 
जायेंगे। श्रधिकतम आथिक लाभ किसानो को रहन-सहन का उच्च स्तर बनाए रखने के 
योग्य भी बना सकता है तथा निम्नतम स्तर झआवश्यकताञो के लिए श्रपर्याप्त हो सककू 
हैं। पहली अवस्था में प्राप्त &६ रु० प्रति व्यक्ति की आय झआरामपूर्वक रहन-सहन 
का भ्रच्छा स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नही है, परन्तु प्राप्य श्रधिकतम श्राय वही 
है। यह सम्भव है कि भूमि, श्रम और पूंजी के उपयुक्ततम सयोग के परिणाम पूर्ण 
तया सन्‍्तोषजनक न हो। इस दशा में हमें अ्रन्य उपायो को अ्रपनाना पडेगा, जैसे उत्पा> 
दन के कुशल साधन, विपणन सुविधाएँ झादि । 'आ्राथिक जोत' बनाने का उद्दे श्य उचित 
आकार की जोत द्वारा किसानो की स्थिति सुधारना है, जहाँ तक एक तरीके से सुधारी 
जा सकती है और वह यह कि उसे सही आकार की जोत मिल जाय । यह किसानो के 
लिए नई धरा अ्रथवा नये स्वर्ग की श्राशा नही दिलाती और न यह किसानो की सम- 
स्थाओं का पूरा हल ही है। यह तो समस्या को हल करने का केवल एक रास्ता-भर है। 
८ उपचार--अश्रबव हमें उपचारी को देखना चाहिए जो भारत में उपविभाजन झौर प्प- 
खण्डन की ब्रुराइयो को दूर करने के लिए अ्रपनाये या सुभाये गए है । सन्‌ १८२०-२१ 
से पजाव में सहकारी विभाग के तत्त्वावधान में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार 
और प्रेरणा द्वारा बिखरी हुई जोतो की चकबन्दी के सम्बन्ध में दिलचस्प प्रयोग किरे0 
गए जिसमें अद्भुत सफलता मिली ! जुलाई सन्‌ १६४३ के श्रन्त तक प्रान्त में सहकारी 
चकबन्दी समितियो की सख्या १८०७ थी और चकबन्‍्दी किया हुमा क्षेत्र १४ ५* 
लाख एकड था।* चकबन्दी की गति नवम्बर सन्‌ १६३६ के चकबन्दी श्रधिनियम 
१ फेमिन इन्क्वायरी कमिशन, फाइनल रिपोर्ट, ए० २१६२ । 
९ १६५०-५१ में पजाव में ३६१ सहकारी चकबन्दी समितिया थी जिनकी सदस्य-रूख्या १,८६५०५७ थी ) 
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(कन्सॉलिडेशन ऑफ होल्डिग्स एक्ट) के पास होने से और भी बढ गई । इस कानून के 
भ्रन्तर्गत हठीअल्पसख्यक व्यक्तियों के विरोध के बावजूद भी चकवन्दी अनिवार्य कर दी 
गई | चकवन्दी का प्रभाव बहुत ही लाभदायक रहा हैं। भ्रूमि की उत्पादकता में वृद्धि 
हुई, अपखण्डन के कारण न जोती जाने वाली भूमि पर खेती होने लगी, म्रुकहमेवाजी 
आर भेगडे कम हो गए, तथा सुधार की- उत्कट अभिलापा भी उत्पन्न हो गई है। 
कुछ कारणो से पजाव इस प्रकार के सहकारी कार्यो के लिए बहुत उपयु क्‍त हैं जिसका 
परिणाम ऐच्छिक आधार पर चकवन्दी का होना है। पहली वात तो यह है कि भूमि 
और जनसख्या के सम्बन्ध में वहाँ के गाँवो में एकरूपता है । दूसरी बात यह हैं कि 
नहर उपनिवेशो मे भूमि की ज्ुताई हाल ही में शुरू हुई हैं, इसलिए वहाँ चकबन्दी: 
अ्रधिक आसान है। तीसरी बात यह हैं कि हर भ्रू-धुति की सापेक्षिक सरलता के 
कारण भी चकबन्‍्दी में सुविधा रहती है ।* अच्छी-से-अच्छी परिस्थिति होने पर भी 
चकबन्दी श्रान्दोलन की गति अवश्य ही धीमी होगी । इसकी भी कोई गारन्टी नही है 
कि भविष्य में चकबन्दी कार्य व्यर्थ न हों जायगा | एक कठिनाई बह भी है कि चक- 
वन्‍्दी की लागत अधिक है और जनता इतना देने के लिए तैयार नहीं है। एक 
शिकायत यह भी है कि जो लोग स्थानीय रूप से शक्तिशाली या प्रभावशाली हे किसी- 
न-किसी प्रकार सर्वोत्तम भूमि ले लेते हैं । इसके श्रतिरिक्त पजाव का प्रयोग केवल 
अपखण्डन की समस्या को ही हल करता है, उसका उह्द श्य उपविभाजन रोकना नही है । 
8. जाव द्वारा दिखाये हुए मार्ग का अ्रनुसरण कुछ श्रन्य राज्यो जैसे मध्यप्रदेश 
( नीचे देखिए ) उत्तरप्रदेश श्रादि ने किया है। उत्तरप्रदेश में पजाव के नमूने पर 
श्राधारित सहकारी चकबन्दी समितियों की सरक्षता में ( जिनकी सर्या १६३६-४० मे 
१८२ थी ) ७७,६७२ पक्के बीघे भूमि की चकबन्दी की गई। पुनविभाजन के कारण 
खेतो की सख्या ८ हिस्सा कम हो गई ।* सन्‌ १६३६ के चकवन्दी अधिनियम के पास 
होने पर इत समितियों का काम समाप्त नही हुआ । जैसा कि पजाब में है सहकारी 
चकवन्दी और कानून के अ्रन्तगंत की जाने वाली चकबन्दी साथ-साथ चल सकती है ।? 
मद्रास ने मामूली शुर्आत की और सन्‌ १६३६-४० में वहाँ २२ चकवन्दी समितियाँ 
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शागभग ७ ०७ लाख एकड भूमि की चकवन्दी सहकारी समितियों द्वारा की गई तथा चकबन्द्री विभाग 
ने ३.५ लाख एकड भूमि के चक वनाए । 

२. चकबन्दी के लाभों तथा उसकी कठिनाइयों के लिए देखिए 'बन्पतोंलिटेशन आफ लैण्ड होल्डिंग्स 
*न दे पैजाव, के० एम० वशीर अ्रहमदर्खा, इशिडियन सोसाहटी शोक एगीकल्चर इकानामिवन की पहली 
काकुस कार्यवादी (१६४०), पृ० ३८-४४ । 

२, उत्तर प्रदेश में १६४९-५० के अन्त में ४३८ सहकारी चवदजन्दी समितियां थीं । श्नके द्वारा लगभग, 
दो लाख एकड भूमि की चकबनदी हों चुकी है 

है सन्‌ 7६३६-४० में उत्तरप्रदेश में सहकारी समितियों के कार्य पर रजिस्ट्रार की स्पो्, परा ४४५ 

भोर इस्टियन को-आपरेटित रिव्यू में अक्तूवर-दिसखर ( १६३६ ) में वी० मुकर्जी का लेख, पृ० 

५६१६-२६ । 


४ रिजव देंक के १६४६-४८ के रिव्यू के अनुसार मद्रात में २२ चकबन्दी समितिया हैं तथा उनके द्वारा. 


रद भारतीय अर्थशास्त्र 


घट जायगी । आदर्दा जोत के अनुकूल श्रनुपात बदलने पर अ्रनाथिक जोत श्रधिकाविक 
आधिक होती जायगी | यदि तीनो परिवारों का अतिरिक्त श्रम कृषि के श्रतिरिकत किसी 
अन्य जीविका में लगाया जा सके तो उत्पादको के दृष्टिकोण से पहली दशा सबसे अच्छे 
परिणाम देती है । यदि परिस्थितियाँ ऐसी है कि सभी परिवारों को २० एकड भूमि; 
पर ही निर्भर रहना पडता है तो दूसरी दक्षा सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि पहली दशा में वास्तविक 
ग्राय केवल ४८० रु० है जबकि दूसरी दशा में यह ६८० रू० है । परल्तु इसमे यह वात 
गलत नही हो जाती कि पहली दशा भूमि, श्रम और पूंजी का आादर्ण सयोग दिखाती 
है । यदि श्रम की मात्रा ४ श में है तो सर्वश्रेष्ठ सयोग ४ श--४ १--5० एकड होगा, 
केवल २० एकड उपलब्ध होने के कारण दूसरी दशा को हो अपनाना चाहिए जो 
प्रसगत यह वात भी स्पष्ट करती है कि कुछ हद तक सम्मिलित कृपि-भूमि पर भ्रत्यधिक 
दबाव के दोप को दूर करती है । 

यह स्पष्ट ही है कि आ्थिक जोत की परिभाषा देने की उपयुक्त विधि ऊपर 
दी हुई प्रचलित परिभाषाओे से कम आपत्तिजनक है | 'अभ्रच्छी खासी सुविधाएँ, 'निम्नतम 
स्तर' और 'उच्चतम स्तर' श्रादि शब्द भ्रस्पष्ट तथा भ्रनेकार्थी हे । इसके विपरीत यदि 
हम कहे कि हमारा उद्दे श्य भूमि, पूंजी और श्रम के सम्बन्ध को इस प्रकार व्यवस्थित 
करना है ताकि उत्पादको को श्रधिकतम लाभ हो तो हम इस कठिनाई से मुक्त हो 
जायेंगे। अधिकतम झ्राधिक लाभ किसानो को रहन-सहन का उच्च स्तर वनाए रखने के 
योग्य भी बना सकता हैँ तथा निम्नतम स्तर आवश्यकताझो के लिए भ्रपर्याप्त हो सकत्ट 
हैं। पहली श्रवस्था में प्राप्त &६ रु० प्रति व्यक्ति की आय श्रारामपूर्वक रहन-सहन 
का श्रच्छा स्तर वनाए रखने के लिए पर्याप्त नही है, परन्तु प्राप्य श्रधिकतम झाय वही 
है। यह सम्भव है कि भूमि, श्रम और पूंजी के उपग्रुक्ततम संयोग के परिणाम पूर्ण- 
तया सनन्‍्तोषजनक न हो। इस दक्षा मे हमें श्रन्य उपायो को श्रपनाना पडेगा, जैसे उत्ा* 
दन के कुशल साधन, विपणन सुविधाएँ आदि । 'आ्राथिक जोत' बनाने का उद्ँ श्य उचित 
आकार की जोत द्वारा किसानो की स्थिति सुधारना है, जहाँ तक एक तरीके से सुबारी 
जा सकती है भ्रौर वह यह कि उसे सही आकार की जोत मिल जाय । यहें किसानो के 
लिए नई धरा अथवा नये स्वर्ग की भ्राशा नही दिलाती और न यह किसानों की सम- 
स्याओ का पूरा हल ही है। यह तो समस्या को हल करने का केवल एक रास्ता-भर है । 
८ उपचार--अ्रब हमें उपचारो को देखता चाहिए जो भारत में उपविभाजन और प्रप- 
खण्डन की बरुराइयो को दूर करने के लिए अ्रपनाये या सुकाये गए है । सन्‌ १८२०-१६ 
से पजाव में सहकारी विभाग के तत्त्वावधान में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार 
और प्रेरणा द्वारा बिखरी हुई जोतो की चकबन्‍्दी के सम्बन्ध में दिलचस्प प्रयोग किये 
गए जिसमें अद्भुत सफलता मिली | जुलाई सन्‌ १६४३ के भ्रन्त तक भ्राल्त में सहकारी 
चकबन्दी समितियों की सर्या १८०७ थी और चकबन्दी किया हुआ क्षेत्र १४५० 
लाख एकड था (* चकबन्‍्दी की गति नवम्बर सन्‌ १६३६ के चकबन्दी भ्रधिनियम 
१ फेमिन इन्क्‍्वायरी कमिशन, फाश्नल रिपोर्ट, पृ० २६२ । 
२ १९५०-४९ में पजाब में १६१ सहकारी चकबन्दी समितिया थी जिनकी सदस्य-रुख्या १:८६७०४७ थी। 
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(कन्सॉलिडेशन श्रॉफ होल्डिग्स एक्ट) के पास होने से भर भी वढ गई । इस कानून के 
अन्तर्गत हठीअल्पसख्यक व्यक्तियों के विरोध के बावजूद भी चकबन्दी अनिवार्य कर दी 
गई। चकबन्दी का प्रभाव बहुत ही लाभदायक रहा हैं । भूमि की उत्पादकता मे वृद्धि 
हुईं, श्रपखण्डन के कारण न जोती जाने वाली भूमि पर खेती होने लगी, मुकदमेबाजी 
आर भगडे कम हो गए, तथा सुधार की उत्कट श्रभिलापषा भी उत्पन्त हो गई हैं । 
कुछ कारणो से पजाव इस प्रकार के सहकारी कार्यो के लिए बहुत उपयु क्‍त हैं जिसका 
परिणाम ऐच्छिक आधार पर चकबन्दी का होना है। पहली बात तो यह है कि भूमि 
ओर जनसख्या के सम्बन्ध में वहाँ के गाँवो में एकरूपता हैं । दूसरी बात यह है कि 
नहर उपनिवेज्यों में भूमि की जुताई हाल ही में शुरू हुई है, इसलिए वहाँ चकबन्दी 
अधिक आसान है। तीसरी वात यह है कि हर भू-धृति की सापेक्षिक सरलता के 
कारण भी चकबन्‍्दी में सुविधा रहती है ।* अ्रच्छी-से-अच्छी परिस्थिति होने पर भी 
चकबन्‍्दी श्रान्दोलन की गति अवश्य ही घीमी होगी। इसकी भी कोई गारल्टी नही हैं 

कि भविष्य में चकबन्दी कार्य व्यर्थ न हो जायगा । एक कठिनाई यह भी हैं कि चक- 
वन्दी की लागत अधिक है और जनता इतना देने के लिए तैयार नहीं है। एक 
शिकायत यह भी हैं कि जो लोग स्थानीय रूप से शक्तिशाली या प्रभावशाली हे किसी- 
न-किसी प्रकार सर्वोत्तम भूमि ले लेते हैं। इसके श्रतिरिक्त पजाब का प्रयोग केवल 
अपखण्डन की समस्या को ही हल करता है, उसका उद्द इय उपविभाजन रोकना नही है । 

पजाव द्वारा दिखाये हुए मार्ग का अनुसरण कुछ श्रन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश 

( नीचे देखिए ) उत्तरप्रदेश आदि ने किया है। उत्तरप्रदेश मे पजाब के नमूने पर 
आधारित सहकारी चकवन्दी समितियों की सरक्षता में ( जिनकी सख्या १६३६-४० में 
१८२ थी ) ७७,६७२ पक्के बीघे भूमि की चकबन्दी की गई। पुनविभाजन के कारण 
खेतो की सख्या कलर हिस्सा कम हो गई ।* सन्‌ १६३६ के चकबन्दी अधिनियम के पास 
होने पर इस समितियों का काम समाप्त नहीं हुआ । जैसा कि पजाब में है सहकारी 
चकबन्दी और कानून के श्रन्तर्गत की जाने वाली चकवन्दी साथ-साथ चल सकती है ।* 
मद्रास ने मामूली शुरुआत की और सन्‌ १६३६-४० में वहाँ २२ चकबन्दी समितियाँ 
थी, परन्तु प्रयास भ्रसफल रहा श्रौर प्रयोग छोड दिया गया।ं 
लगभग ७ ०७ लाख एकड भमि की चकबन्दी सहकारी समितियों द्वारा की गट तथा चकवन्द्री विभाग 
ने ३५ लाख एकड भूम के चक वनाए । 

?*. चकबन्दी के लाभों तथा उसक्ली कठिनाव्यों के लिए देखिए 'कन्‍्धॉलिटेशन श्रॉफ़ लैंण्ड होल्डिग्स 


इन द पीजाव, के ० एम० वशीर अहमदर्खा, इण्डियन सोसाइटी आॉक एग्रीकल्चर ड्कूनामिवत की पहली 
काम स कायबाही (१६४०), पृ० 8८-४४ । 


उत्तर प्रदेश में १६४६-५० के अन्त में ४४८ सहकारी चपछन्दी समितिया थी। श्नके द्वारा लगभग 
दो लाख एकड़ भूमि की चकबन्दों हो चुकी हे । 
३ सन्‌ १६३६-४० में उत्तरप्रदेश सें सहकारी समितियों के कार्य पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट, पेरा ४४5 
ओर इस्टियन को-आपरेटित्र रिव्यू में अक्तूबर-रिसिखर ( १६३६ ) में बी० मुकर्जी का लेख, ५० 
शमभ(६९-०२६। 
४ रिजवे देंक के १६४६-४८ के रिव्यू के अनुसार मद्राल में २२ चकवन्दी समितिया द तथा उनके द्वारा 


हा 


२२० भारतीय अर्थशास्त्र 


अनुज्ञात्मक विधान को लागू करके भी देखा गया है, परल्तु इसमें कई कमियाँ 
"रह जाती है । वडौदा ने सन्‌ १६२० में इस तरह का कानून वनाया, परच्तु वह कभी 
काम में नही लाया गया । चकवन्दी समितियों ने हिंतकर कार्य किये हैं ( सन्‌ १६३८- 
३६ में इतकी सख्या ७६ थी )। नि 

मध्यप्रदेश में चकवन्दी का कार्य ध्यान देने योग्य है। उस प्रान्त में पजाव 
के समान सहकारी चकवन्दी समितियों के अलावा श्रनिवायं चकवन्दी के लिए सन्‌ १६ 
२८ में चकवन्दी अधिनियम पास किया गया । झ्रारम्भ में यह अ्रधिनियम केवल छत्तीस- 
गढ़ प्रदेश में ही लागू करने के लिए था। इस श्रधिनियम के श्रन्तगंत गाँव के कम-से- 
कम आधे स्थायी भू-स्वामियों को, यदि उनके कब्जे में गाँव की कम-से-क्रम दो-तिहाई 
भूमि है, चकवन्दी की योजना में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है। स्वीकृत 
हो जानें पर यह योजना गाँव के स्थायी भू-स्वामियों तथा उनके उत्तराधिकारियो पर 
लागू होगी। कानून के पास हो जाने के बाद यह कार्य २४३६ गाँवों में किया 
गया और ५००,००० एकडसे अधिक भूमि की, जो हजारो छोटी-छोटी जोतो में विभक्त 
थी, ४ श्राना प्रति एकड के व्यय पर चकवन्दी की गई। मध्य प्रदेश की सरकार का 
दावा है कि चकबन्दी के श्रनेक लाभ हे--उदाहरणार्थ समय श्रौर श्रम की बचत, अच्छे 
श्रौजारो और फसलो का प्रवतेन, अतिक्रमण के कारण हुए भूंगडो में कमी, कुल उत्पा- 
दन में वृद्धि, और श्रधिक कृपि-योग्य भूमि की प्राप्ति, श्रादि । यह भी कहा गया है कि 
चकबन्‍दी के अ्रतुकूल प्रभावों को श्रच्छी तरह समभा लिये जाने पर अ्पखण्डन कोर 
करने के लिए स्वस्थ एवं ऐच्छिक कदम भी उठाये जाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जां 
चुका है, इसी प्रकार का श्रधिनियम १६३६ में पजाब के लिए झौर १६३६ में उत्तर 


चकबन्दी की हुई भूमि १४६३ एकड है । 
इन्टरनेशनल लेवर झ्राफिस, इण्डिया आ्राब्च न्यू दिल्नी से प्रकाशित 'रिसेन्ट-डिवेलपमेन्ट्स सन 
इस्टियन इकॉनामी, के अनुसार चकबन्दी ध्षम्बन्धी आधुनिक प्रगति शस प्रकार है * 


राज्य तिथि गावो की सख्या, चकबन्दी की हुईं भूमि 

(१) (०) (३) (४) 

बस्तेई ३०-४-१६५४ तक ८७८, १२,८४, ६४८ एकड़ 

मध्य प्रदेश ३१-६-५४ तक ३,०३३, २६,९४,७३ ६? 

पजाब (प्राप्त उत्तर की तारीख) १२-७-५४ ३,३५३, २६,५३,२०८? 
( चकबन्दी विभाग ) (चकबन्दी विभाग ) 
श्ण३ १,/५४,४०२ 


( सहकारी विभाग ) ( सहकारी विभठ ) 
उत्तर प्रदेश १६४७ तक 


( चकवन्दी कानून १६४७ के एकड़ 
अन्तर्गत) ७००४ ४,६४)२६१ 
१६५२-५३ 

(मद्दकारी समिति कानून के श्न्तर्गत) समितिया ५६० १,७१,६६६/ 


दल्ली ३१०३-१६५४ १६६ १६२, १८८, 
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प्रदेश) के लिए पास हुआ ।* 

- पजाव के नहर उपनिवेशों में, स्वामित्व हस्तान्तरण पर रोक लगाकर और 
कुछ श्रनुदानो के मामले में केवल एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाकर उपविभाजन 
रोका गया है । परन्तु इससे कृपि के उपविभाजन को रोकने मे कोई सफलता नही 
बिली | 

बडौदा में, सहकारी समितियों द्वारा किये गए ऐच्छिक कार्यो के अलावा, 
अपखण्डन को रोकने के लिए अन्य उपाय किये गए । इसका एक उदाहरण सन्‌ १६३३ 
का कृपि जोत-अपखण्डन-निरोघक (प्रिवेन्शन झ्राफ फ्रेगमेन्टेशन श्राफ एग्रीकल्चरल 
होल्डिग्स एक्ट) अधिनियम है जो पडोसियो औ्लौर साक्ीदारों को समीप की भ्रूमि के 
खरीदने का अधिकार देता हैं। अ्रन्य उपाय भू-राजस्व सहिता (लैण्ड रेवेन्यू कोड) 
के श्रन्त्गत भू-राजस्व अ्रधिकारियों (रेवेन्यू श्राफिसरो) तथा सम्पत्ति-विभाजन 
भ्रधिनियम (पार्टीशन आफ प्रापर्टी एक्ट) को लागू करने के लिए दीवानी अदालतों 
द्वारा किये गए का हे, जो बडी-बडी जोतो को निश्चित सीमा से आगे विभक्त नहीं 
होने देते । आज तक की उन्नति बहुत घीमी रही है। मुसलमानो के लिए मिश्र की 
प्रथा प्रस्तावित की गई है। इस प्रथा के अनुसार भूमि समस्त उत्तराधिकारियो में वाँट 
दी जाती है, परन्तु सबकी ओर से क्ृषि-कार्य के लिए वह एक ही व्यक्ति को सौंप दी 
जाती है शभ्रथवा सभी उत्तराधिकारियों की ओ्रोर से प्रवन्ध करने के लिए किसी नन्‍्यासघारी 
(ट्स्टी) को सौप दी जाती हैं। हिन्दुओं के लिए विना विभाजन के ही पैतृक भूमि की 
खेती का समर्थन किया गया है । 
जैसा कि वम्बई के अनुभव से देखा गया है केवल सरकार की ओर से भ्रनाथिक 
जोतो की स्वीकृति न देना ही पर्याप्त नही है । सयुक्त रिण्ेर्ट भ्रस्तुत करने वालो ने, 
जिस पर वम्बई की रैय्यतवाडी प्रथा आधारित है, उपविभाजन की सम्भावना को पहले 
ही देख लिया था श्रौर वही भू-राजस्व सहिता के श्रनुच्छेद ६८ के समावेश के लिए 
उत्तरदायी थे । इस अनुच्छेद के भ्रनुसार समय-समय पर निश्चित की हुई न्यूनतम सीमा 
से कम अनेक प्रकार की भूमि का कोई खतौनी नम्बर (सर्वे नम्बर) नहीं होता । भूमि 
के विभाजन को तथा भूमि अलग द्रुकडो में रखने को यह नहीं रोक सका। ऐसे 
विभाजनों को अदालतो द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण अनुच्छेद ६८ को रह 
करना पडा और ग्ाजकल “अधिकारों के अ्रभिलेख” ((१८८००:१६ ०£ शा४7६४७) द्वारा 
३ पजाब तथा उत्तर प्रदेश में क्रमश २१६४८ तथा १६५३ में चकसन्दी-सम्बन्धी लये प्वट पास किये गए 
है। अतण्व पुराने एक्ट अब रद्द हो गए है। उत्तर प्रदेश जोतों की चकवन्दी कानून १६५३ (यू० पी० 
कुन्तों लिडेशन आफ होल्डिंग्स एक्ट १६५३ ) १० अप्रैल, सव्‌ १६५४ से लागू किया गया। इसके अनु-- 
र जहां जोत का अधिक भाग होगा उस क्षेत्र में चकत वनाने की यथासम्मव कोशिश की जायगी। श्स 
कानून का उद्दे श्य कम-से-कम कठिनाथयां द्वारा किसानों को श्रधिकतम लाभ पहुचाना है 
? भारत के अनेक प्रान्तों में रिजर्व वेंक अ्ञॉफ इणिटिया द्वारा की गठे चकवन्टी सम्बन्धी जाच की दिल- 
चरप समीक्षा के लिए, के० जी० म्वेगव॒कर श्रा्ट० सी० एस० का 'कन्मॉलिटेशन आफ एग्रीकल्चरल 
होल्डिंग्स” लेख देखिए जो (१६४०) में शण्टियन सोसाप्दी पॉफ एग्रीकूल्चरल इकनोमिक्स की पहली, 
कान्फे स में पढ़ा गया था, कार्यवाद्दी एू० २५,३५ । 


२३२ भारतीय अ्र्थंगास्त्र 


सूक्ष्मतम विभाजन को मान्यता दी जाती है । 
९. सन्‌ १६२७ का वस्वई का स्वल्प जोत-बिल ( स्मॉल द्दोल्डिग्स बिल )-अश्रक्तूवर 
१६२७ में यह बिल वम्बई विधान परिपद में माननीय सर चुन्तीलाल मेहता द्वारा पेश 
किया गया | बिल के प्रथम भाग में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक मानक- 
इकाई निश्चित करने की व्यवस्था की गई थी-यानी भूमि का ऐसा छोदे-से-च्वोर्ट। 
झाकार निश्चित कर देना, जिस पर अलग से खेती करके लाभ उठाया जा सकता हो । 
मानक इकाई से छोटे खेतो को खेत-खण्ड-मात्र घोषित कर देने की व्यवस्था की गई। 
बिल का उद्देश्य यह था कि पुराने खण्डो का श्रौर उपविभाजन न हो तथा और नये 
खण्ड न बनते जायें और चकवन्दी को बढावा मिले। दूसरे भाग का उ्ठ श्य अधिक 
लाभ के लिए वर्तमान खण्डो की चकबन्दी करना था । 
विल में कुछ हृद तक श्रनिवायंता भी थी । किन्तु स्टैनले जेवन्स के शब्दों में 
“यह भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विलक्षण समाजश्ञास्त्रीय तथ्य हैं कि स्वामित्व श्रौर भूमि 
के प्रयोग को व्यवस्थित करने वाले कानून श्र रिवाज समाज की किसी श्रन्य विशेषता 
की श्रपेक्षा श्रधिक स्थायी होते हे और इसलिए उन्हे कानून की अजेय भक्ति के झतिरिक्त 
किसी और ऊपरी कार्यवाही से बदलना बहुत कठिन है ।!'१ 
इस सम्बन्ध में दूसरी श्रालोचना यह थी कि विल में पैतृक सम्पत्ति-सम्वन्धी 
और भारतीय पारिवारिक जीवन के श्राघारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपेध किया गया है। 
'पर गह बात ध्यान देने की है कि बिल ने (विभाजन की रीति बदलने का प्रयत्न किया 
था, न कि विभाजन के पश्राधारभूत कानुन को' । कुछ भी हो, आखिरकार कानून मनु 
द्वारा ही बनाए जाते हे और उनमें दोप तथा हानिकर सम्भावनाएँ पाई जाने पर बदल 
देना ही बुद्धिमानी है। 
पर सबसे व्यापक आलोचना यह थी कि बिल के पास होने पर बहुतो की 
भूमि छित जायगी और इस प्रकार एक भूमिहीन सर्वहारा वर्ग का जन्म होगा। यह 
अनुमान था कि किसानो की वर्तमान भसत जीत की तुलना में मानक-जोत बहुत बडी 
होगी । बिल में केवल 'फायदेमद जोत” बनाने का विचार किया गया था, 'आयिक 
जोत का नही । निम्नतम मानक-जोत की परिभाषा लाभदायक कृषि के लिए कम-से- 
कम अनिवार्य जोत के रूप में की गई थी, आशिक जोत के रूप में नहीं । इस प्रकार 
की लाभदायक जोत आधिक जोत से कहीं छोटी होगी । 
यह मानकर चलें कि मानक इकाई एक उचित आकार के बराबर रखी जायगी 
तो नये कानून के भ्रन्तर्गत जिन लोगो को जमीन पट्टे या विक्रय द्वारा छोडनी पडेगी | 
वे वही व्यक्ति होंगे जिनकी जोतें इतनी होगी कि सम्भवतया वे उसी के सहारे जीवित 
नही रह सकते श्रौर इस प्रकार वे सम्पूर्ण समय के लिए कृषक भी नही हैं । ऐसे लोगों 
के छोटे खेत हानिप्रद थे, उनके मालिक मुख्य जीविका पर पूरा ध्यान नही दे सकते 
थे । ऐसी परिस्थितियों में भू-स्वामी के लिए यह अच्छा होगा कि वे श्रपनी भूमि को 
लगान पर दे दें जगाने पर दे दें और वे भूमि से कुछ-न-कुछ लाभ प्राप्त करते हुए मालिक वने रहे भौर 
१ अवतूवर १६२७ में वम्वई विधान परिषद के विवाद में सर चुनीलाल मेहता द्वारा उद्धृत । 


कृषि भूमि और उसकी समस्याएँ २२३ 


स्वय खेती करने में अपना समय वरवाद न करें और नुक्सान न उठाएँ ।* 
विल के आलोचको ने इस सम्भाव्यता पर ध्यान नही दिया कि यह उपविभाजन को 
रोकेगा और अनेक दणाओ में भूमि के हाथ से निकल जाने का प्रश्न ही नही उठेगा । 

, _. यह बिल प्रवर-समिति (सिलेक्ट कमेटी) को भी सौंपा गया, जिसने मई 
१६२८ में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें छोटे-मोटे सुधार करके उसे स्वीकार्य बना 
दिया। परन्तु परिषद के वाहर और भीतर तीन और हृढतापूर्वक विरोध होने पर 
इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थग्रित कर देना पडा ।* 

कृषि-आरयोग ने चेतावनी दी थी कि दवाव का तत्त्व कुछ हद तक अनिवार्य 
हो सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह न समझ लेना चाहिए कि हम लोगो की इच्छाओं 
का पूरी तरह ध्यान रखना जरूरी नही समभते । हमें दबाव को तो अन्तिम उपाय की 
तरह श्रलग रखना चाहिए और इसका प्रयोग बहुमत के लाभ के लिए उस समय 
करना चाहिए जब कि हठी अल्पमत उसमें बाघक हो । सरकार को प्रचार-कार्य करना 
चाहिए शोर कठिनाइयो को श्रकर्मण्यता का बहाना न बन जाने देना चाहिए। जहाँ 
चकबन्दी अनुजञात्मक कानून के रूप में लागू की गई हो वहाँ उसके पक्ष में सरकार को 
धघीरे-घीरे कार्य करना चाहिए। कानून के श्रन्तर्गत विशेष क्षेत्रों को चुन लेना चाहिए 
श्रौर दवाव डालने वाला कोई उपाय अपनाने से पूर्व भू-स्वामियों के मत के सम्बन्ध में 
पूरी जाँच कर लेनी चाहिए 

».. ऊपि की आर्थिक इकाइयाँ बनाना वहुत ही महत्त्वपूर्ण और मूलभूत सुधार है । 
इसमें श्रसफल होने पर, जनता की गरीबी को दूर करने के लिए भव तक जो-कुछ प्रयत्न 
किया गया है वह व्यर्थ हो जायगा । जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, इस प्रश्न पर 
राजकीय कृषि झ्रायोग तथा भ्रन्य राज्यीय सरकारो का रुख बडा ही अस्थिर और कम- 
ज़ोर रहा है ।* यह स्मरण रखना चाहिए कि इसका हल ग्रामीण भअ्र्थ-व्यवस्था के 
आमूल परिवतंन में है श्लौर इस समस्या को दूरदशिता श्रौर साहस से हल करने की 
आवश्यकता हैँ। हाल ही के युद्ध भ्रौर युद्धोत्तरकालीन अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि 





१. बम्पई स्वल्प जोत बिल पर एफ० जी० एच० एण्टरमन की पुस्तिका । 

> सन्‌ १६४७ में वम्बट प्रान्त में एक नया चकवन्द्री अधिनियम (द वॉन्चे प्रिवेन्शन आफ फ्रे गमेन्टेशन 

एड कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स एक्ट) बनाया गया जिसमें सन्‌ १६५३ में मशोधन हुआ है । 
यह पझधिनियम ८ अप्रैल, १६४८ से लागू किया गया । जुलाई १६४३ तक सरकार ने न्ण१्‌० गांवों में 

चेकबन्दी करने का नोटिस दे दिया था। ७६७ गाँवों में चक्रवन्दी की योजनाएं पूरो हो गठ हैं. तथा 

२७३,५ ज्पू जोतों की संख्या घटकर १४२,०७६ रह गट है। बस्तर की सरकार २३,००० गाँवों में से प्रति 

वेप 7५०० गांवों में चकवन्द्री करके 2४ वर्षो में उसे पूरा करना चाहती है । 

#. क्ृपि आयोग रिपोर्ट, पेरा £२७। | 

४. अकाल ज्ञाच उद्योग ने भी इसी प्रकार की अस्थिरता दिखाई है। ण्क ओर तो वे थे तृक सम्पत्ति के 

कानूनों में दखल देने के विरोधी हैं, दूसरी ओर उनका विचार है कि अपखण्टन को फ्लने से रोकने के 

लिए अधिकारों के अनियत्रित हम्तान्तरण पर रोक लगाना अआवश्यक्र एव वास्डनीय है । केबल एक 

मदस्प, सर मनीलाल नानावती को अपने निश्चय पर इढ विश्वास था अप उन्होंने श्मन दर्जे की 

अविभाज्य जोत बनाने की सिक्कारिश की । अन्तिम वार्षिक रिपोर् पृ० २५६, ६५ । 


२२४ भारतोय अर्थशास्त्र 


भारतीय जनता बहुत बडी सीमा तक कठोर वर्गकिरण और नियमन स्वीकार कर 
सकती है। इसलिए इसे स्वीकार करने के लिए कोई हृढ आधार नही है कि शुरू में 
कुछ अशान और विवेकबूत्य भय से जनित विरोध के बाद वे शान्त न हो जायेंगे और 
प्रन्ततोगत्वा उन सुधारो का स्वागत नही करेंगे, जो उनके स्थायी श्राथिक कल्याण का 
अनिवायं ठोस आधार वनेगे। इस सम्बन्ध में परावर्टी एण्ड सोशल चेन्ज' नामक छई 
पुस्तिका' की चर्चा की जा सकती है जिसमें लेखक ने एक ऐसी पद्धति का सकेत 
किया है जिसके श्रन्तगंत सारे गाँव की भूमि सयुक्त प्रबन्ध और कृषि के लिए ले 
ली जायगी, तथा भूमि के समस्त वर्तमान भ्रधिकार श्रौर पैतृक सम्पत्ति के मान्य 
तथा चिर-आाहत नियम सुरक्षित रहेगे। श्री त्रिलोकर्सिह का कहना हैं कि उनकी 
योजना जनतनन्‍्त्रात्मक है श्रौर शान्तिमय परिवरतंन का मार्ग दिखाती है । इस प्रकार 
यह रूस की योजना से कही अच्छी है जिसके अधीन परम्परा से पूरी तरह नाता 
तोड और समस्त भूमिगत शअ्रधिकारों का श्रपाकरण करके तुरन्त ही समप्टि की 
सत्ता की प्रतिष्ठा करने का विधान है। लेखक का यह विश्वास हैं कि इन आधारी 
पर पुन॒ सगठित क्रृपि-व्यवस्था में गाँव आधुनिक श्रौद्योगिक ढाँचे के आधार का काम 
कर सकेंगे ताकि क्ृपि श्र औद्योगिक भ्र्थ-व्यवस्था में लाभदायक समन्वय सम्भव हो 
सकेगा श्रौर गाँवो की जनता औद्योगीकरण में श्रधिक भाग ले सकेगी और इससे 
प्रत्यक्ष और ठोस लाभ उठा सकेगी । यह स्वीकार किया गया है कि इस योजना के 
अनुसार कृषि के संगठन से गाँव की श्रधिकाश जनता (लेखक का अनुमान १ करोड 
५५ लाख का है) बेकार हो जायगी, परन्तु साथ ही उद्योगो का प्रायोजित विकास है।ते 
'पर क्षषपि से बेरोजगार हुई श्रतिरिक्त जनसख्या बडी श्रास्नानी से खप जायगी। श्री 
तिलोकसिंह का कहना है कि उनकी योजना के मूल विचार पजाब में ज़िला-प्रधिकारी 
के रूप में किये गए अनुभवों के परिणामस्वरूप ६ या ७ वर्षो में निखरे हैं । उनका 
यह भी कहना है कि प्रत्येक विचार के किसानों से विचार-विमर्श करके परीक्षा कर 
ली गई है तथा उनके कई व्यावहारिक सुझाव स्वय ग्रामीणों के ही हें । यह सब होते 
हुए भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हैं कि ऐसी योजना का पर्याप्त विरोध 
होगा । परन्तु जब तक साहस और दृढ विद्वास के साथ ऐसे उपाय नही अपनाएं 
जाते तव तक भारतीय कृषि सदैव भ्रवसन्‍्न दशा में रहेगी तथा ग्रामीण निर्धनता की 
समस्या हल न हो सकेगी । 
स्थायी सुधार 

१० स्थायी सुधारों का अ्रसाव और इसके परिणाम--भारतीय और पश्चिमी देशो 
के बीच एक मुख्य अन्तर यह है कि भारत सें भूमि के स्थायी सुधारों का एकदम 
श्रभाव है। दक्षिण बम्बई की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जो भारत के अन्य भाँगे 
पर भी न्यूनाधिक रूप से लागू होती हे, कीटिंग का कहना है कि “पश्चिसी भागों 
में छोटे-छोटे स्वामियों द्वारा पहाडी हिस्सों में बडे परिश्रम के साथ कृषि-योग्य 
पट्टियाँ बना ली गई हे । यत्र-तत्र किसी अच्छे टुकड़े में सिंचाई के कुएं तथा घर भी 
९ लेखक त्रिलाकमिह, १६४५ । 
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मिलेंगे, परन्तु अ्धिकाश भाग में मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता हैं । खेत बिना सीचे, 
बिना बाढ और बाँध के श्ररक्षित पडे रहते हे और वे मनुष्यों या पशुओ को कोई 
श्राश्नय नही दे सकते ।* सही बाडो के न होने से सुझरो, भटकते हुए पशुओ श्र चोरों 
को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। मेडो को लेकर बहुत-से भगड़े होते हैं 
जैथा फसल की रखवाली करने भर पशुओं को इकट्ठा करने में बहुत श्रम करना पडता 
है । वाग्रवेग को कम करने वाले साधनों के प्रभाव में कपास जैसी फसलो को निर्वाध 
और तेजी से चलने वाली हवाओं से कुछ कम हानि नही होती । यद्यपि सहकारी एव 
व्यक्तिगत श्राधार पर बाड़े डालने का प्रयत्त किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में 
अभी बहुत-कुछ करना शेप है। खेंतो की मेडवन्दी का भी एकदम अभाव है। इसका 
फल यह होता है कि जमीन कटने भौर खुरने लगती है तथा किसानो को ऐसी वहुत-सी 
हानियाँ पहुंचती है। जिन्हे रोका जा सकता है | इसके अतिरिक्त जमीन को भली प्रकार 
समतल नही बनाया जाता कि पानी का शोषरा सर्वत्र एक-सा हो। इस सम्वन्ध में 
नालियो का भी कोई उचित प्रवन्ध नही है । इससे पानी एक जगह जमा हो जाता है 
और यदि उसके निकास के लिए कोई नाली होती भी है तो वह दूसरो की भूमि से 
होकर जाती है श्रोर उसका नुकसान करती है। उदाहरण के लिए जमुना के वाई झोर 
हजारो एकड बहुमूल्य भूमि खाई-खड्डो के जाल-से वन जाने के कारण बेकार हो 
गई है और हजारो गाँव जो उपजाऊ भूमि से घिरे हुए थे, भव बेकार खाइयो से घिरे 
हुए है ।* सतह की नालियो का उचित नियस्त्रण इन हानियो का निवारण कर देगा, 
कंसलो की पैदावार बढाएगा और सोतो की सतह को उठाकर कुओो को वारहो महीने 
चालू बनाए रखेगा ।? 

भ्रावश्यक पैमानों पर खेतो की मेडबन्दी और वाडा लगाने का प्रवन्ध किसानकी 
शक्ति के परे हैं। इस समस्या का समाधान भूमि-सुधार योजना से हो सकता है। यह्‌ भी 
आवश्यक हैँ कि सरकार तकावी ऋण द्वारा किसानो की सहायता करे और विशेष रूप 
से प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा टेक्निकल मामलो में पथ-प्रदर्शन करे। खेतो में 
इमारतो का प्रभाव भी एक गम्भीर दोप है, क्योकि निरीक्षण-कार्य कठिन हो जाता है 
और मनुष्य तथा पशु दोनो के लिए श्रधिक समय श्रौर श्रम की वरवादी होती है, पशुझओो 
को भ्रच्छी तरह नही रखा जा सकता और मनुष्यों के साथ उन्हें गाँवो में रखना वहुत 
ही बुरा है। गाँव से खेतों तक ले जाने में खाद की बहुत हामि होती हैं। खेतों पर 
आवश्यक इमारत आदि की व्यवस्था करने में भ्रभी वहुत-सी कठिताइयाँ है, जिन्हे दूर 
करने में कुछ समय लगेगा । एक कठिनाई यह हैँ कि इमारत में रहने से किसान के- 
ज्ञान-माल की वैसी रक्षा नही हो सकेगी, जैसी कि अन्य किसानो के साथ गाँव में रहने 
पर सम्भव है । दूसरी कठिनाई गाँव-के पैतृक घर का मोह है जो उसके खेत पर रहने में 
वाघक है। तीसरी कठिताई घर बदलने का व्यय हैं। चौथी कठिनाई किसान की जोद 
> देखिए, डॉ० क्लाउस्टन का मेमोरेन्डम, कृषि आयोग रिपोर्ट, साध खण्ड १, पृ० #२। 


>> 


३. देसिए, हॉवर्ड, क्रॉप प्रडक्शन इस इस्टिया, पुृ० ४ । 
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का छोटे छोटे द्ुकडों में श्रनेक जगह विखरा होना है। भ्रन्तिम कठिनाई यह है कि 
गाँव में रहते पर किसान पचायती कुझो से पीने के पानी की सुविधा प्राप्त कर सकता 
है, परन्तु खेत पर घर बनाने पर उसे निजी कुश्नाँ खोदना पडेगा। पर खेतो में घर 
बनाकर रहने से किसानो को जो श्रपार लाभ हे उन्हे देखते हुए हमें इन कठिनाइयों 
को भ्रवश्य ही दूर करना चाहिए । पे 
सिंचाई 

११ झावश्यकता भौर महत्त्व*--ऐसे अनेक कारण है जिनसे हमारी कंषि एकान्तत 
वर्षा पर निर्मर नही रह सकती तथा कृपक को सिंचाई-सम्बन्धी सम्रुचित सुविधाएँ 
प्रदान करना ज़रूरी होता है। दक्षिणी पश्चिमी पजाव, राजपूताना ग्रादि वहुत 
से भाग है जहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए सिंचाईं के कृत्रिम साधनों के विना वहाँ 
खेती असम्भव है । दूसरी वात यह है कि जहाँ वर्षा की इतनी कमी नही है वहाँ वर्षा 
अ्रनिश्चित तथा दुवितरित है। दक्षिण के उत्तरी पठार ऐसे ही है जहाँ सदेव सूखा 
पडता है | तीसरी बात यह है कि चावल और ईख जैसी फसलें नियमित रूप से पर्याप्त 
पानी चाहती है जो कुछ श्रनुकूलतम स्थानों को छोडकर अन्यन्त्र श्रसम्भव है । चौथी 
बात यह है कि आ्राबादी के दबाव के कारण घनी खेती भ्रावश्यक हो गई है, जो दूसरी 
फसल या जाडे की फसल को श्ननिवार्य बना देती है । इन फसलो को जाडे की वर्षा के 
श्रभाव में कृत्रिम सिंचाई की आ्रावश्यकता होती हैं । श्रन्तिम बात यह हैँ कि लगभग 
५० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्मर है और उनकी खुशहाली सिंचाई के झ्रावश्यक्त 
साधनो के पर्याप्त होने या न होने पर ही निर्भर है। भारत में सिंचाई के लिए विशेषत 
तालाब और कुओ आदि साधनो का भ्रयोग प्राचीन काल से होता भा रहा है । सिंचाई 
के सम्बन्ध में भ्रग्नेशों की सच्ची देन नदियों के बेकार जल का उपयोग करने के लिए 
बनाई हुई नहरें हे । 

सिंचाई से भ्रवेक लाभ है, जिसमें से मुख्य लाभ ये हे - पैदावार की उन्नति, सूखे 
प्रौर सदिग्ध वर्षा वाले भागो में स्थायी और सफल कृषि का श्रारम्भ, अकाल और 
दुलंभता से सुरक्षा, पजाब जैसे खेतिहार प्रदेशों में रेलो को लाभ भ्रौर राज्य को प्रत्यक्ष 
श्राथिक लाभ शआादि हे । 
१२, सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण * १ सामान्य वर्गीकरण--भारत में सिंचाई के 
तीन प्रकार के साधन पाये जाते है १ कुएँ २. तालाब श्रौर ३ नहरें। नहरें भी तीक 
प्रकार की है १ बाढ के जल से बनी हुई नह, २ बारह महीने चलने वाली नहरें, ३- 
जलाशयो से निकली हुई नहरें ।* 

(१) कु्--भारत में कुआँ सिंचाई का एक समर्थ साधन रहा है और हमेशः 
रहेगा । कुल सिंचित क्षेत्र के २५ प्रतिशत भाग की सिंचाई कुएँ से होती है, यानी १३५ 
१ देखिए, १६२७-३० का ट्रीऐनियल रिव्यू आफ इरीगेशन, और डी० जो० देरिस का इरीगेशन श्न 
इण्डिया, पृ० १-४ । 


२ भारत में सिचाई के अन्य प्रयुक्त साधन वाढ़ की नदियों के पानी को थोडे समय के लिए बांध वनाकर 
रोकना तथा नदियों से ढेंकुल द्वारा सिचाई हे | देखिए, इण्डिया इन १६३०-१, ए० २२६९ । 
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लाख एकड भूमि की, और इन पर १०० करोड रुपया पूंजी परिव्यय है। सिंचाई का यह 
तरीका बहुत ही उपयोगी है श्रौर नहर की सिंचाई से श्रच्छा है। कुझ्माँ खोदना व्यक्तिगत 
कार्य है और उसके निर्माण के लिए तकावी ऋण देकर तथा इससे सुधरी हुई भूमि पर 
कोई श्रतिरिक्त-कर लगाकर सरकार भी उसे प्रोत्साहित करती है। आधुर्निकं ढंग के 
भैपाताल-तोड कुएँ और छोटे-छोटे निर्धारित प्रतिमान के बिजली-पम्पो के लगाने से कुओो 
की उपयोगिता और भी वढ गई है । ये सब सुधार कृपि-विभाग के इज्जीनियरी सेक्शन 
द्वारा किये जा रहे हे । कुएँ की सिंचाई की सुविधाएँ बढाने के लिए सभी राज्यो में 
प्रचुर सम्भावनाएँ हे । जिन स्थानो में व्यक्तिगत जोत बहुत छोटी है, वहाँ पर सहकारी 
समितियाँ कुआँ खोदने के लिए उत्तम भ्रधिकरण सिद्ध हो सकती हूँ । कृपि-श्रायोग ने 
किसानो द्वारा उचित फीस देने पर कुओो के निर्माण के लिए टेक्तिकल सम्मति, तकावी 
ऋणषणा, बोरिंग का सामान और कुशल श्रम आदि सहायता सरकार की ओर से दी जाने 
की सिफारिश की ।* अ्रकाल-जाँच-आयोग” ने यह सुझाव पेश किया कि सरकार को 
भूमि के चीचे के पानी के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करनी और प्रकाशित करनी 
चाहिए । कुआँ खोदने के बारे मे ग्रामीणों को सलाह और सहायता देने के लिए विज्ञेप 
अधिकारियो की निग्रुक्ति करनी चाहिए ।* 

(२) तालाब--प्राचीन काल से तालाब भारतीय क्ृपि-व्यवस्था के विशेष अंग 
रहे हैं । पजाब में ये लगभग अज्ञात हे । मद्रास में ये सबसे श्रधिक उन्‍नत हे । यहाँ पर 

द्ुशगभग ३५००० से ऊपर छोटे-मोटे तालाब हे जो २५ से ३० लाख एकड भूमि की 
सिंचाई करते हे ।४ बहुत से पुराने तालाव मिट्टी से इस तरह भर गए हे कि उनकी 
मरम्मत भी नही की जा सकती । विशेषकर ऐसे स्थानों में जहाँ पर नहरो द्वारा सिंचाई 
असम्भव अथवा अनुपयुक्त है, सिंचाई के पुराने साधनो को ठीक करने के लिए सरकार 
और जनता दोनो की ओर से श्रथक प्रयास किये जाने की श्रावश्यकता है । व्यक्तिगत 
सिंचाई के साधनों की उचित सुरक्षा के लिए पास किये कानूनो को सख्ती से लाग्रु किया 
जाना चाहिए । 

(३) नहरें--नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है तथा 
विशेष रूप से सरकार ने इसको उत्साहित भी किया है। नहरो के दो भेद हो सकत्ते 
है एक तो वे नहरें जो जल के लिए वारहो महीने नदियो से मिलने वाले प्राकृतिक जल 
पर निर्भर रहती है श्नौर दूसरी जल के कृत्रिम भण्डार से युक्त नहरें । पहले प्रकार की 
नहरो का विकास खासकर हिमालय पर्वत से निकलने तथा वारहो महीने बहने वाली 
नदियो के क्षेत्र में हुआ है। पहाड़ो की वरफ गरमी के दिनो में एक अक्षय भण्डार का 

#._ मे करती है। किसी हद तक मद्रास की भी यही दशा है जहाँ पर जाडे की वर्षा 
१ कृपि आयोग रिपोर्ट, परी २७४-०८० । 
२ फ़ाइनल रिपोर्ट, पृ० 38२ । 
३. सन्‌ १६४४-४७ से केन्द्रीय भुमि-जल सगठन (सेन्ट्रल ग्राठण्ट वाटर आर्मनाईज़े शन) पानी के साधनों 


52208 का कार्य कर रहा दे । सन्‌ १६४६-५० तक कुओं द्वारा सीचा हुआ कुल क्षेत्र १,२८,८१,००० 
ड्था। 


४ सन्‌ २६४६-५० में सम्पूर्ण भारत में तालाबों से सिंखित क्षेत्र 5१,७४,००० एक्ट था। 


र्श्८ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


बम्बई से भ्रधिक होती है । दूसरे प्रकार की नहरें मद्रास प्रान्त, दक्षिण, मध्यप्रदेश और 
बुन्देलखण्ड में पाई जाती हे । दक्षिण भारत की नदियाँ बरसात मे बडे वेग से बहती हे 
झोर गरमी के दिनो में सूख जाती है । इसलिए कृत्रिम जल-भण्डार की भावश्यकता 
पडती है । 

पहले प्रकार की नहरो का विभाजन दो भागो में किया जा सकता है--(को' 
(वाढ के जल से भर जाने वाली) बरसाती नहरें और (ख) (वारहो महीने वहने वाली) 
बारहमासी नहरें। 

(क) वरसाती नहरें विना किसी बाँध के सीधी नदियों से हौ निकाली जाती 
हैं । जब तक नदियों में वाढ न भ्रा जाय श्रौर एक खास सतह तक पानी न पहुँच जाय 
तंवर तक इन नहरो को पानी नहीं मिलता | सिन्ध श्रौर पजाव की भूमि की सिंचाई 
सतजुज और सिन्ध नदियों की इसी प्रकार की नहरो द्वारा होती है। सिन्ध में बहुत सी 
वरसाती नहरें हे । प्राकृतिक बाढ की सतह॒ पर निर्भर रहने के कारएा श्रौर जल की 
सतह नीची हो जाने पर उन्हे कम जल प्राप्त होता है, यद्यपि वाढ के प्रघिक और बहुत 
दिनो तक रहने पर दूर-दूर तक सिंचाई होना सम्भव है। इस प्रकार सिंचाई जून से 
सितम्बर तक सीमित है और वर्पा के श्रन्तिम भाग में कुओ के बगैर सिंचाई भ्रसम्भव हो 
जाती है। सिन्व नदी का सक्खर बाँध जो १६३२ में वनाया गया, विश्व में अपनी 
तरह का सबसे बडा बाँध है । सिन्ध नदी के आर-पार बाँध वनाकर यह उपयुक्त कमियो 
को दूर करता है । इससे नहरो को साल-भर तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मित्र 
सकता है। इस प्रकार का काम पजाव में भी किया जा रहा है, इसमें देर होने का कारख 
इस पर होने वाला भारी व्यय है । 

(ख) बारहमासी नहरें--जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है वारहो महीने 
रहने वाली नहरें सदा बहने वाली नदियों पर बाँध बनाकर बनाई जाती है । नहरो के 
जूरिये नदी के पानी को सिंचाई के क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस प्रकार नदियों के जल 
की सतह घटने-बढने से उन पर कोई झसर नही होता । उत्तरप्रदेश और पजाब की 
सदा बहने वाली नहरें भी इसी वर्ग में श्रातो है । सिन्ध और पजाब की बहुत सी बाढ़ 
वाली नहरो को बारहमासी नहरो में बदला जा रहा है। 

बरसात के दिनो में वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए घाटी के श्रार-पार 
जल-भण्डार बताकर नहर बनाई जाती है। इस प्रकार एकत्र किया हुआ जल पडोस 
के क्षेत्रो मे नहरो द्वारा भेजा जाता है। भारत में प्राचीन काल से बरसात के दिनों में 
जल एकत्र करने की प्रथा चली झा रही है। ऐसी नहरो का निर्माण दक्षिण, मध्य- 
प्रदेश भौर बुन्देलखण्ड में हुआ है । <, 

२ सरकारी सिचाई-कार्यों का वर्गीकरण-- सरकारी सिंचाई-कार्यों के निर्माण 
के लिए किस सूत्र से पू जी मिली, इसका निर्देश करने के लिए इनका वर्गीकरण सन्‌ 
१६२१ तक इस प्रकार किया जाता था--(१) प्रतिफलात्मक (२) रक्षात्मक (३) 
अप्रधान । 

(१) प्रतिफलात्सक निर्साण-कार्य--इन साधनो के बन जाते के १० वर्ष बाद 


क्ृपि भूमि और उसकी समस्याएँ २२९ 


इनसे इतनी वास्तविक आय की आशा की जाती है कि लगाई हुई पूंजी का वार्षिक 
व्याज निकल आए । इस प्रकार के कार्य श्रधिकतर उत्तर भारत और मद्रास में किये 
गए है । इनमें लगी हुई प्‌ जी सन्‌ १६३८-३६ के अन्त तक ११४ करोड रुपया और वास्त- 
विक झ्राय ८ करोड ६७ लाख रुपया थी, श्रर्थात्‌ ७ ६१ प्रतिशत का लाभ हुआ। सरकारी 
असचाई-कार्यो के श्रधीन सीचे गए क्षेत्रों में सबसे श्रधिक बढोतरी उन क्षेत्रों में हुई जहाँ 
सिंचाई के प्रतिफलात्मक साधन है। इनसे १८७८-७६ में ४५ लाख एकड भृमि 

जाती थी तथा १९२६-३० में २३५,०५, ६५७ एकड । १६३८-१६३६ में यह क्षेत्र बढ- 
कर २,४७,०९, १२० एकड हो गया ।* 

(२) सिंचाई के सुरक्षात्मक कार्य--इनसे किसी प्रत्यक्ष धन-लाभ की श्राशा 

,नही की जाती थी, परन्तु इनका काम सन्दिग्ध या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में श्रकाल से 
रक्षा करना था । ये कार्य भ्रकाल में जनता की सहायता के लिए समय-समय पर किये 
जाने वाले खर्च को बचाते हैँ । इस प्रकार के कार्यो की लागत सरकार की चालू भ्राय 
से दी जाती है तथा श्रकाल-पीडितो की सहायता और बीमे के लिए श्लग रखे हुए 
भ्रनुदानों से पूरी की जाती हैं। यद्यपि इनसे प्रत्यक्षत कोई धन-लाभ नहीऔर प्राय. 
इनसे हानि ही होती है तथापि दीघेकाल में ये बचत के साधन प्रमारित होगे, क्योकि 
ये नाजुक हालत वाले क्षेत्रो को आथिक स्थिरता प्रदान करते हे । सनू १६३८-३६ में 
इनसे सिंचित हुआना क्षेत्र २०,८४,२५६ एकड था औझौर साल के अन्त में कुल निविष्ट 
बुजी ३८ करोड ७९ लाख रुपये थी । 

(३) सिंचाई के अप्रधान कार्य--इसके अन्तर्गत विविध प्रकार के कार्य थे, 
विद्येषकर ब्रिटिग शासन के पूर्व के तालाब और कुछ छोटे-मोटे ब्रिटिश काल के कार्य 
श्रादि। पूजी या आय का लेखा रखने या न रखने के आधार पर इनमें भ्रन्तर किया 
जाता था, यद्यपि इनका भअर्थ-प्रवन्धन चालू आ्राय से ही होता था । 

सन्‌ १६२१ के वाद, यह पुराना वर्गीकरण वदल दिया गया है और अ्रव ऋण- 
कोप से सार्वेजनिक उपयोगिता वाले किसी भी कार्य का श्रर्थ-प्रवन्ध किया जा सकता 
है । रक्षात्मक और प्रतिफलात्मक कार्यो का वर्ग समाप्त कर दिया गया है तथा सिंचाई 
के सभी छोटे-बडे कार्यो का, जिनका पूजी-लेखा रखा जाता है, श्रव दो श्ीर्पो के 
श्रन्तगंत वर्गीकरण कर दिया गया है। (१) प्रतिफलात्मक और (२) अप्रतिफलात्मक । 
एक तीसरा वर्ग भी है जिसमें ऐसे क्षेत्र आ्राते हे जिनके लिए कोई पूजी-लेखा नही 
रखा जाता । 

१३. विस्तार, विकास श्रौर राजस्व--सन्‌ १६२७-२८ में सम्पूर्ण साधनों से सीचे जाने 
#वाला समस्त क्षेत्र ४६० लाख एकड तथा सन्‌ १६३६-४० में ६०० लाख एकड था । 
दोनो फसलो पर सीचे जाते वाने क्षेत्र को घटाकर १६२७-२८ में वास्तविक सीचा 
_हुआ क्षेत्र ४३२ लाख एकड था जबकि १६३६-४० में इसका विस्तार ५५४० लाख 
2 सन्‌ १६४९-५० के अन्त में कुल विनियोजित पूजी ५१,०६,५२,६०५ रु० थी तथा वास्तविक आय 


३9४३,६६,६३१, रु० थी जो विनियोजित पू जी का 5 ७३ प्रतिशत थी। इस वर्ष इन साधनों (उत्पादक 
साधनों, से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल १५, ३६२,७४८ एकड़ था । 


२३० भारतीय भ्रर्थशास्त्र 


एकड था । इसमें नहर से सीचा जाने वाला क्षेत्र २९० लाख एकड, तालाव से ६० 
लाख, कुएँ से १३० लाख तथा अन्य साधनों से सीचा जाने वाला क्षेत्र ७७ लाख एकड 
था ।१ कुल सीचे हुए क्षेत्र में १६९० लाख एकड में चावल, १३० लाख एकड मे गेहूँ, 
जौ, ज्वार, वाजरा और मक्का मिलाकर ७० लाख एकड में, श्रन्य खाद्यान्न और दालें 
लगभग ७० लाख एकड में और ईख तथा अन्य फसले २० लाख एकड़ क्षेत्र में फैली" 
हुई'थी । कपास का क्षेत्रफल ४० लाख एकड तथा अन्य फसलो (श्रस्ाद्य) का क्षेत्रफल 
६० लाख एकड * था ।* गत ६० वर्षो में सरकारी साधनों द्वारा सीचे हुए क्षेत्र में 
अधिक वृद्धि हुई है। सन्‌ १८७८-७६ में वापिक सीचा हुआ क्षेत्र १०५ लाख एकड था 
जो इस शताब्दी के आरम्भ में १६२५ लाख एकड और १६१६-२० में २८१ लाख 
एकड हो गया । उस वपं तक क्षेत्र-विस्तार के आँकडे इससे ऊपर कभी नहीं गए थे । 
यह रिकार्ड १९२९-३० में तोड दिया गया जबकि ब्रिटिश भारत में सिंचाई के सरकारी 
साधनो से सीचा हुआ क्षेत्र २१६ १ लाख एकड हो गया” और पुन १६३७-३८ में 
सरकारी साधनो द्वारा हर प्रकार की सीची हुई भूमि ३२८ १ लाख एकड हो गई जो 
भारत में फमलो के कुल क्षेत्र का १२७ प्रतिशत थी। सन्‌ १९४१-४२ मे सरकारी 
साधनों द्वारा सीची हुई भूमि ३४० लाख एकड थी जो वोये हुए क्षेत्र का १३ प्रतिशत 
थी । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रतिफलात्मक साधनो मे ही मुख्य वृद्धि हुई है 
जिनसे १८७८-६९ में ४५ लाख एकड भूमि सीची गई, १६००-१ में १०५ लाख एकड, 
१६२७-२८ में १९१ ५ लाख एकड, १९२९-३० में २३४५० लाख एकड और १६४१- 
४२ में २६० लाख एकड भूमि सीची गई ।५ प्रमुख नहरो तथा उनकी शाखाओं ओऔरें 
सहायक नहरो की कुल लम्बाई १६३८-३६ में लगभग ७४,३४१ मील थी | १६००-१ 
में यह लम्बाई कुल ३६,१४२ मील थी ।९ उसी वर्ष सरकारी सिंचाई के साधनों से 
सीची गई भूमि की फसल का मूल्य १०६ ३५ करोड रुपये था ९ सन्‌ १६४१-४२ के 
प्रन्त में प्रतिफलात्मक सिंचाई-कार्यो में लगाई हुई पूंजी १०३ करोड रुपये थी जो 
१. सनू १६४६-४० में सिंचाई का कुल वास्तविक क्षेत्र ४८६,५२,००० एकड़ था। इसमें से 
१६९५१,००० एकड़ भूमि सरकारी नहरों से, २८०५६,००० एकइ निजी नहरों से, ८१७४००० एकड़ 
तालाबों से, १२८,८१,००० एकड़ कुश्मों से तथा ७9८०,००० एकड़ अन्य साधनों से सींची गई थी। 
२ एग्ीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स (ब्रिटिश शरिडया) सन्‌ १६३६-४०, १० १। 
३ सन्‌ १६४६-४० में सीचे हुए क्षेत्रफल में २३७८२,००० एकड चावल, ७४४३,००० एकड़ गेहूँ; 
६०८८,००० एक॒ढ़ जो, ज्वार, बाजरा और मवका, ५०७८,००० एकड भ्रन्य खाद्यान्न भौर दालें, 
४८६६,००० एकड ईख तथा अन्य खाद्य फ़सलों में वेट था। कपास का केश्रफल ८६३,००० एकड़ 
तथा अन्य खाद्य तर फसलों का क्षेत्रफल ३६०५,२०० एकड़ था। 
४ दैरिम देखिए, पूर्व उद्धृत पृ० ८-६; और इस्डियन ईअर बुक १६३५, १०३ १८-२० और रूैटिस्टि- 
कल एस्स्ट्र कट फ़ार ब्रिटिश इण्डिया (१६३८-३६), तालिका न० १६३। 
५ सन्‌ १६४६-४० में सरकारी साधनों द्वारा सीचा हुआ क्षेत्र १८,६६७,३६३ एकड़ था। कुल च्ेत्र 
का यद्द सकोच भारत के विभाजन का परिणाम हे । 
६ सन्‌ १६४६-५० में शनकी कुल लम्बाई ६४,४१७ मील था । 
७. सन्‌ १६४६-५० में सींची हुई भूमि की फसलों का मूल्य ३०१,६६,३६,८०६ रु० था। (7६४६-४० 
ये भिड़े पूर्ण नहीं दे ।)--स्टेटिस्टिकल एक्स्ट्रेक्ट, इण्डिया, १६५१-४२, ५० ध्४र । 
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१६००-१ में ४२२ करोड रु० थी। वास्तविक श्राय १० करोड ६६ लाख रु० थी 
अर्थात्‌ पूंजी पर १० प्रतिशत लाभ हुआ । यह परिणाम सन्‍्तोषजनक था क्योकि कुल 
पूजी में से ३८५ करोड ७६ लाख रु० श्रप्नतिफलात्मक कार्यों में लगाया गया, जिसका 
लाभ अ्रधिकाशत १ प्रतिशत से भी कम था। व्यक्तिगत सिचाई के साधनों के लाभो 
की चहुत विविधता है । दक्षिण भारत के कुछ सिंचाई के साघन १ या २ प्रतिशत लाभ 
देते हे जबकि पंजाब में प्रतिफलात्मक कार्यो में लगाई हुई पूजी पर अ्रच्छा लाभ होता 
है-- (5८४४ प्रतिशत १६४१-४२ में) वम्बई में ८४७ प्रतिशत, मद्रास में २.६७ प्रति- 
शत और उत्तर प्रदेश में ७ ४४ प्रतिशत" लाभ मिलता है ।* इन अकिडो पर विचार 
करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लगाई हुई पूजी में उन कार्यों का भी व्यय 
शामिल है, जो अभी-अभी पूरे हुए हे या भ्रभी तक वन रहे हे तथा आय के रूप में जिनसे 
कुछ भी प्राप्त नही होता । विभिन्‍न राज्यों में जल का प्रभार विभिन्‍न प्रकार से लगाया , 
जाता है । उदाहरण के लिए मद्रास और बम्बई के कुछ भागो में सिचित अथवा असि- 
चित भ्रूमि के श्रनुसार मालग्रुजारी की दर निर्धारित होती है। सिंचित भूमि की माल- 
गुजारी में सिंचाई का प्रभार भी शामिल रहता हैं। पर इन तरीको को अपवादस्वरूप 
माना जा सकता है । भारत के अधिकाश भागो में सिंचाई के लिए अ्रलग से भ्रुगतान 
करना पडता है। वास्तविक रूप में सीची गई भूमि को नापा जाता है और पैदा हुई 
फसल के श्रनुसार प्रति एकड कर लगाया जाता है । हर राज्य में कर की दरो में उगाई 
हुई फसलो के श्रनूसार बहुत अन्तर रहता है भर वहुधा एक ही राज्य में विभिन्‍न 
नहरो से प्राप्त जल की दरें अलग-अलग होती है । इस प्रकार पजाव में ३ कर की दर 
ईख के लिए प्रति एकड ६ रु० से १२-४ रुपये तक है, चावल के लिए प्रति एकड ४-४ 


प्रान्न | सीची हुई भूमि का कुल वोई प्रान्त रे बोई हुई भूमि के प्रतिशत 








हुईं भूमि से प्रतिशत के रूप में 
वगाल ०७६ मद्रास रह १८ 
विहार ४० उड़ीसा ८ ४३ 
वम्बई १.६१ पजाव ३९ ५६ 
मध्यप्रदेश ३.०७ उत्तर प्रदेश १६ ८४ 
दाल अीकीलिि किलर ब्रिटिश भारत १६*रुफ 
की कुल औसत 





को 
१ सन्‌ १६४६-५० में प्रतिफलात्मक कार्यो की वास्तविक आय का प्रतिशत इस प्रकार था--वम्बई 
६.४५) मद्रास ४ ४३, उत्तर प्रदेश ८,५६॥। स्टेटिस्टिकल एच्स्ट्रेक्ट, इण्डिया १६५१-५०, प्जाब के 
आकदे उपलब्ध नहीं ये । 
२ इशिडया इन १६३३-०४, पृ० ६६ स्टेटिस्टिकल एब्सट्रेव्ट फॉर ब्िटिश इण्डिया (१६३८-३६) 
तालिका न० १६२; और इसण्डियन ईशर बुक १६४७-४८ पृ० 39४ । 
3 पजाव में सिंचाई के कर अब इस प्रकार हैं . ईंख ६ रु० प्रति एकड से ११ २ु० ६ ञआा० ६ पा० 
प्रति एकड़ तक, चावल ६ रु० ८ झा० प्रति एकड़ से ६ रु० ८ आ० १० पा० प्रति एक्ट तक, गेहूँ 
४ २० ४ 'प़ाने प्रति एकड से ४ रु० ४ श्रा० ७ पाई प्रति एकड़ तक भौर ज्वार-बाजरा तथा दालों पर 
7 रु० ८ आ० से ३ रु० ड आ० ५ पा० तक ।--इण्डियन ईश्वर बुक १६५४ । 


पल कपशक्लफ्ा या उतकपब् +-- से प्रकट है के कप वन 
_ राज्य]! कुल बाई हुई भूमि |... सोची हुई भूमि 
बगाल १२,६७८ एकड़ २,२१३ एकड़ 
विहार २२,६०७ ४,२८० 
वम्बई शड,४छ३ 2 १,७६० 
मध्यप्रदेश ३२,३०५ ? १,८८६ !?! 
मद्रास रेशजहप 7 १०० छए० पर 
उड़ीसा ४१ 7 १,घ०५ ? 
पनाव १३,३३७ ? प्3न्डंध 2! 
उत्तरप्रदेश 5 जल फफातपाप के 7777-77++.....0ह॥३ई३ॉ 9 १०,८०३ 


३ इस्डियन इअर बुक (१६४७-८), पृ० ३३५ | 
४ सन्‌ १८७७-८ के अकाल के बाद अकाल-सहायता तथा बीमा कोष (फेमीन रिलोफ़ एण्ड इन्शोरेन्स 


२३२ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


रु० से ७-१२ रु० तक, गेहू के लिए ३-८ रु० से ५-८ २० प्रति एकड, कपास के लिए 
प्रति एकड ४-८ से ६-८ रु० तक भ्रौर ज्वार, बाजरे और दालो के लिए प्रति एकड 


२-४ रु० से ४-८ रु० तक हैं।* 


१६३८-३६ में जैसा कि ऊपर दी हुई तालिका से प्रकट है कि विभिन्‍न प्रान्तो 


की ग्रामीण श्र्थ-व्यवस्था में सिंचाई की महत्ता भ्रलग-प्रलग है ।* यह भी देखा जायगा | 


कि इस दृष्टि से पजाब, मद्रास, उत्तरप्रदेश भौर उडीसा भ्रधिक उन्नत राज्य है ) वम्बई 
आर मध्यप्रदेश दोनो को सिंचाई की सुविधाशो की श्रावश्यकता है, इन राज्यों में सिंचाई 
का विकास बहुत कम हुआ्ना है। हमें इन भागों में, जहाँ वर्षा की स्थिति वडी अभ्रनिशष्तित 
और सदिग्घ होती है, फसलो को निश्चित करने के लिए सिंचाई-सम्वन्धी प्रगति और 


भी तेजी से करनी चाहिए ।* 


१४, सरकार की सिंचाई-नीति--ब्रिटिश सरकार को सिंचाई के बहुत से वत्तमान साधन 
भ्पने पूर्वाधिकारियो से प्राप्त हुए, जैसे उत्तर भारत की कुछ वरसाती नहरें, मद्रास 
प्रेजिडेन्सी के जलाशय भ्रौर तालाब श्रादि । ब्रिटिश काल के आरम्भ में इनकी उपेक्षा 
की गई, जिसके फलस्वरूप इनमें से कुछ नष्ठ हो गए । परन्तु गत शताब्दी के मध्य से 
सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ । सरकार ने इन पुराने कार्यो की मरम्मत करनी 
शुरू की । परन्तु निजी गारण्टी वाली कम्पनियों को काम सौप देने के कारण प्रगति 
धीमी रही । इसके वाद सरकार ने एक नई नीति अ्रपनाई और प्रतिफलात्मक सिंचाई- 
कार्यों के निर्माण के लिए झ्ावव्यक ऋण लिये। इस नीति के श्रन्तर्गत पजाव और 


है 


उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बड़े-बड़े कार्यों का निर्माण हुआ । पंजाब के नहर उपनिवेश्ञों 


का सक्षिप्त वर्णन इस भ्रध्याय के श्रन्त में दिया गया है । 

सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैँ कि सिंचाई-कार्य की प्रगति बडी 
मन्द रही है। इसी बीच में सरकार की नीति में एक श्र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । 
सरकार ने श्रकाल वाले क्षेत्रों में सिंचाई के रक्षात्मक साधनो के निर्माण के सम्बन्ध में 
अपना दायित्व समझा जिसके फलस्वरूप दक्षिण तथा श्रन्य भागो में भी इस दिशा में 
कदम उठाये गए ।४ झ्रधिक लागत और किसानो द्वारा पानी की अ्रनियमित माँग के 





१ इण्डियन इंअर चुक (१६४५-४६), पृ० ३२६ 


२ विभिन्‍न राज्यों में सिंचाई की महत्ता मिन्‍न-मिन्‍न है, जैसा कि सन्‌ १६४४-५० के लिए नीचे दी 


यै 
हु 
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कारण और कभी-कभी मानसून का कोप हो जाने के कारण सिंचाई के ये साधन लाभ- 
प्रद नहीं हुए । परिणाम यह हुआ कि सरकार पंजाव की नदियो से सम्बन्धित नहरो पर 
ही विशेष ध्यान देने लगी। गत शताब्दी के भ्रन्त में भारत में जो श्रकाल पड़े और जिनमें 
दक्षिण भारत की बहुत बुरी हालत हुई उनके फलस्वरूप लार्ड कर्जन ने १६०१ में 
दिंधाई भ्रायोग की नियुक्ति की | इस आ्रायोग का मत था कि श्रकाल से रक्षा करने में, 
रक्षात्मक सिंचाई के साधनों के साथ-ही-साथ रेलो के निर्माण ने, जिसकी सिफारिश 
१८८० के भ्रकाल-आयोग ने की थी, उचित योग दिया है और अब खाद्य-सम्भरण में 
विकास करना श्रावश्यक और महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार सिंचाई के लाभदायक 
साधनों का निर्माण के उपयुक्त क्षेत्र सिन्ब, पजाब तथा मद्रास के कुछ भाग ही थे 
जिनके अकाल से पीडित होने का इतना डर नही है । उन्होने सिफारिश की कि जहाँ 
तक सम्भव हो इत्त साधनों को बढाना चाहिए, क्योकि थे सरकार के लिए लाभदायक 
होगे भ्रौर देश के कुल खाद्यान्न में वृद्धि करेंगे । भ्रकाल-क्षेत्रो को बचाने के लिए उन्होने 
सिचाई के रक्षात्मक साधनों के निर्माण की सिफारिश की जो प्रत्यक्षत लाभदायक नही 
होगे परन्तु अन्यथा श्रकाल-सहायता पर होने वाले वहुत बडे व्यय को बचा देंगे। 
तदनन्तर सिंचाई की सरकारी नीति का आधार ये सिफारिश ही वन गई' जो सिंचाई 
की उपेक्षा करके रेलो पर ध्यान देने की प्राचीन नीति के प्रतिकूल थी भौर जिसकी 
श्रालोचना स्वर्गीय भ्रार० सी० दत्त जैसे व्यक्तियो तक ने की थी | वहुत से नये कार्य भी: 
आरम्भ किये गए और सिचाई प्रतिफलात्मक तथा रक्षात्मक कार्यो पर पूजी-परिव्यय 
अंक पहले से दुगुना हो गया है जबकि सीचे हुए क्षेत्र में केवल ७० प्रतिशत की 
बढोतरी हुई है । 

सन्‌ १६१६ के सुधारों के श्रन्तर्गंत सिंचाई प्रान्तीय विषय हो गया तथा 
भात्तीय सरकारो को वित्त और कार्यारम्भ-सम्बन्धी श्रधिक अधिकार मिल गए। 
केवल ५० लाख से भ्रधिक लागत वाली योजनाओं के लिए ही सेक़ टरी श्रॉफ स्टेट और 
भारत सरकार की स्वीकृति लेना भश्रावश्यक था। कर्ज का प्रयोग श्रव केवल प्रति- 
फलात्मक कार्यो तक ही सीमित न रह गया था और यदि अकाल-सहायता के लिए 
आवश्यकता न हो तो प्रान्तीय भ्रकाल वीमा अवदान (प्राविशियल फेमीन इल्ड्योरेन्स 
प्राट) से भौर कार्यो के लिए भी रुपया सुलभ हो गया । 

कृपि-भ्रायोग द्वारा वम्बई सरकार ने भूमि को श्रकाल से बचाने के लिए प्राकृतिक 
साधनों को जाँच के लिए, १६२४ में एक विश्येप जाँच-प्रधिकारी की नियुक्त की थी 
जिसकी क्ृपि-आयोग ने वडी सराहना की तथा अव्य प्रान्तो को अनुसरण करने की 
सुलाह दी | ऐसे सिंचाई के साधनों को बनाने और सुरक्षित रखने के लिए सहकारी 
सिचाई-समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए । 
फट) के लिए प्रति वर्ष १५६ लाख रुपया पअलग रसने का निश्चय किया गया। १६१० में सेक्रे- 
ररी आऑक स्टेट ने अकाल-सहायता-कोप (फेमीन रिलीफ फण्ट) से ७५ लाख रु० के अतिरिक्त २५ लाख 
₹० सालाना सहायता देने की स्वीकृति दी । परन्तु पूरा एक करोड रु० १६१४-१८ के युद्ध से पहले भी 
कभी पूर्ण रूप से काम में नहीं लाया गया और इस कारण अनुदान में कमी करना भावश्यक हो गया । 
इस अनुदान का कुछ भाग रक्षात्मक कार्यो पर व्यय करने के लिए था । 
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सिंचाई के श्रप्रधान साधनों का निर्माण, सुरक्षा और सुधार श्रभी इतना नहीं हु्ना है 
जितना कि वाउञ्छनीय है ।* सन्‌ १६३७ में प्रास्तो में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनने के 
बाद सिंचाई-सम्बन्धी कामो में द्र्‌त प्रगति के लक्षण दिखाई दिये । 

सन्‌ १६२२ से सिंचाई सम्बन्धी कार्यों में वडी तेजी से प्रगति हुई। ५० करोड 
रुपये की लागत से सिंचाई के महत्त्वपूर्ण साधनों का निर्माण हुआ । इससे सिंचाई भ्र्थात 

अच्छी सिंचाई के अन्तर्गत १९० लाख एकड भूमि भ्रा गई जो सन्‌ १६०२-३ के सीचे 

हुए क्षेत्र से तिगुनी थी। विशेष महत्त्व वाले प्रधान कार्य ये थे--पजाव की संतलुज-घाटी 
योजना (जो १९३२-३३ के श्रन्त मे समाप्त हुई श्रोर जिसकी लागत उस समय तक ३३ 
करोड ३ लाख १० हजार रुपये थी) इससे ५०,००,००० एकड भूमि के सीचे जाने का 
अनुमान किया गया। सिन्ध में सखखर (लायड) बाँध श्रौर श्रन्य नहरो से जो १६३२ में 
खोली गई तथा जिन पर २४ करोड रुपये की लागत लगी, ५५,००,०० एकड भूमि सीची 
जायगी, यह श्रनुमान किया गया था। मद्रास मे कावेरी जलाशय भर मेट्टूर योजना 
(जिसका उद्घाटन भ्रगस्त सन्‌ १६३४ में किया गया) जिस पर ७ करोड ३७ लाख रुपये 
के खचे का अनुमान था तथा इससे ३०,००,००० एकड की सिंचाई भर खाद्य सम्भरण 
में १,५०,००० टन चावल की वृद्धि का श्रनुमान किया गया था । इस योजना में श्रौद्यो- 
गरिक कार्यो के लिए जल-विद्य तू का भी प्रवन्ध है । मिद्दर के श्रौद्योगिक केन्द्र वनाए 
जाते की काफी सम्भावनाएं है । व्रम्बई में दो महत्त्वपूर्णा कार्य क्रश १६२५ भौर २६ 
में पूरे किये गए। पहला, भण्डारदर बाँच, जो भारत में सबसे ऊँचा ( २७० हक" ) 
है श्रौर दूसरा, भटगर के पास का लायड बाँघ, जो विश्व में सबसे बडा है ! है| 
में शारदा-अवध नहर के सम्बन्ध में सन्‍्तोपजनक प्रगति की गई है। १०,००,००० एकड 
से अधिक भूमि को सीचने के लिए सन्‌ १६२८ के वसन्‍्त में शारदा-वदी-सिंचाई-योजना 
भ्रौपचारिक रूप से कार्यान्वित की गई। मध्यप्रदेश में भी एक विस्तृत योजना बनाई गई 
है जिसे पूरा करने में १४ वर्ष लगेंगे। पजाब में इमसन बाँध भर उत्तरप्रदेश में गगा- 
नलकूप योजना हाल ही में पूरे हुए प्रधान कार्य हैं । सभी राज्यो में श्रवेक योजनाओो 
की जाँच-पडताल की जा रही है | हैदराबाद, मैसूर और ग्वालियर आदि में हाल ही में 
सिचाई की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ झारम्भ की गई है जिनमें से कुछ योजनाएँ पूरी भी 
हो गई है । ब्रिटिश राज्य के समय में सिंचाई के कार्यो ने तत्कालीन देशी राज्यो को 
भी प्रभावित किया था। उदाहरणार्थ पजाब और राजपृताना में बहुत सी योजनाओं 
का अथं-प्रवन्ध देशी राज्य और प्रान्त मिलकर करते थे। सिंचाई की विचाराधीन समर्थ 
योजनाओं को ध्यान में रखें तथा वर्तमान योजनाओं के स्वाभाविक विस्तार की झाद्ा 
सा ५ करोड एकड भूमि की सिंचाई किसी भी प्रकार असम्भव नहीं समझी जा 
सकती ।* 

कृषि-प्रायोग ने सिफारिश की कि सिंचाई और कृषि-विभागो मे घनिष्ठतर 
सम्बन्ध रखे जायें। सिंचाई-सम्बन्धी शिकायतों पर विचार करने के लिए स्थानीय 
१ कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा २७६ । 
२ इस्डिया इन १६३४-३५, ए० २३-२४) और इस्डियन ईयर बुक ( १६४१-४२ ) १० ३५४५-५६ । 
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सलाहकार समिति ( रेलवे सलाहकार समिति के समान ) बनाई जाय श्र दिल्ली 
में केन्द्रीय सिचाई-सूचना-विभाग की स्थापना की सिफारिश की । ? केन्द्रीय राजस्व 
परिपद्‌ के आवश्यक श्रग के रूप में केन्द्रीय सिंचाई सूचना विभाग की स्थापना करके 
मई सन्‌ १६३१ में श्रायोग की भ्रन्तिम सिफारिश कार्यान्वित की गईं। इसके प्रधान 
का प्रान्तीय अधिकारियों के लिए सूचना-निकास-घर का काम करना झौर सम्पूर्रो 
भारत में सिंचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान का समस्वय तथा प्राप्त निष्कर्षों का ज्ञापन 
और प्रसार करना है ।" श्रप्रैल सन्‌ १९४५ में, भारत सरकार ने "केन्द्रीय जलमार्ग, 
सिंचाई तथा नौचालन-आयोग' की स्थापना की । यह वस्तु-स्थिति का पता लगाने 
तथा आयोजना एवं समन्वय करने वाली केन्द्रीय सस्था हैं। इसका कार्य इस बात की 
जाँच करना है कि भारतीय नदियो की क्षमता का कैसे पूरा-पूरा उपयोग किया जा 
सकता है | साथ ही एक से अ्रधिक राज्य में बहने वाली नदियों के वहुध्येयी विकास में 
सहायता करना भी इसका कार्य है । 

पंचवर्षीय योजना? के श्रन्तर्गत १६८ करोड रु० वहुष्येयी सिंचाई एवं शक्ति- 
योजनाओं के लिए २६६ करोड रुपये और छोटे-छोटे सिंचाई के कार्यो के लिए ७७ 
करोड रुपये का प्रवन्ध है। श्राशा की जाती है कि सन्‌ १६९५६ तक इन योजनाओ्रो से 
सीचे हुए क्षेत्र में ५६५,००,००० एकड की वृद्धि होगी। इसके श्रतिरिक्त सिंचाई के छोटे- 
छोटे कार्यो से १,१०,००,००० एकड की सिंचाई होगी। सीचा हुआ कुल क्षेत्र 
४६०,००,००० से बढ़कर ६८०,००,००० एकड हो जायगा। सिंचाई के साधनों से 
खौधान्न की वृद्धि का अ्रनुमान इस प्रकार है : 

कृषि के आधुनिक स्तर के आधार पर अनुमानित 


१६५५-२६ १८ लाख टन 
१६५६-५७ श्र , # 
१६५७-४८ रे 9» »? 
१६५८-५६ रुप 9 2» 
१ ६7२६-६० रे ९ .. 9) 
और अन्त में डरे कफ 


इस समय भारत में १५३ योजनाझो पर काम हो रहा है | इनमें ६ बहुध्येयी, 
१०४ सिंचाई तथा ४३ विद्य त-शक्तिनयोजनाएँ है । वहुघ्येयी योजनाओं के अतिरिक्त 
सिंचाई की ३ बडी योजनाएँ हे । पचरवर्षीय योजना का लगभग एक तिहाई व्यय नदी- 
_घादी योजनाओं पर ही किया जायगा । वहुच्येयी योजनाओं में भाखड़ा-नागल योजना 
६ रपि आयोग रिपोर्ट, पैरा २६६९-७६ । 
२. हाल ही में जल-मार्ग, सिंचाई तथा नौचालन आयोग को केन्द्रीय विद त्‌ झायोग में मिलाकर केन्द्रीय 
जल एवम्‌ शक्ति-आयोग नामक एक नई सस्था वार गई है। सन्‌ १६४६-४७ से एक केन्द्रीय भमि 
जल सस्था (सेन्ट्रल आउन्ड वाटर आगगनासज़ेशन) भी काम कर रही दे । सन्‌ १६४५ के अआारम्म से 


खाघ एवम्‌ झषि के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में नलकूप-सम्बन्धी प्रराम्भक् खोज करने वाला टिवीनन (स्यच 
बल एक्सप्लोरेटरी ढिवीजन) भी काम कर रहा है । 


३. अगले पृष्ठ की तालिका तक की सूचनाएं अनुवादक द्वारा दी जा रही हैं । 
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(पंजाब) हरीके योजना (पजाब), दामोदर घाटी योजना (विहार व पश्चिमी बगाल), 
हीराकुड योजना (उड़ीसा) श्रादि मुख्य हें । 

पचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत सिचाई-सम्बन्धी प्रगति सन्‍्तोषजनक रही है। 
सन्‌ १६५२-५३ तक प्रमुख राज्यो में सीचे हुए क्षेत्रो की वृद्धि इस प्रकार हुई है-- 
न 5:८८प्ररप् 3 ऊुफ़ प्रात कर 





सार्चे सन्‌ १६५१ योजना के अश्रनुसार रे 
राज्य तक किया हुआ सिंचाई के क्षेत्रों में १६५२-५३ 
व्य्य प्रत्याशित वृद्धि 
_____ | (लाख में) | (हजार एकडो मं। (हार एकडा मे एकडो में) (हजार एकडो में) 
विहार १२४ १८० १४६ 
वम्बई २७० १५६ २ 
मध्य प्रदेश १४ १० ' १० 
मद्रास १५६१ ४२ | ७ 
उडीसा १०२ ! २६३ | श्पर 
पजाब १०६ १७६ ।.. २३८ 
उत्तर प्रदेश भ्३२ प्र्र्८ |] प्र्प्५ 
मंसूर र्४५्‌ ७ ! पल 
राजस्थान १६३ ७३ | पर 
सौराष्ट २९२ २० | ११ 
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१९ सिंचाई बनाम रेल्तं--इस विवाद के विपय में कुछ शब्द कहना उचित होगा । 
विद्येषकर गत शताब्दी के भ्रन्त में यह समस्या बहुत ही गम्भीर भौर महत्त्वपूर्ण हो शुई 
थी। श्री शार० सी० दत्त ने, जिन्‍्होने इसमें मुख्य भाग लिया, सिद्ध किया कि किस 
प्रकार सन्‌ १६०२ तक सरकार ने रेलो पर ३७० करोड रुपया खर्च किया जब कि 
सिंचाई पर केवल' ३८ करोड रुपया खचे किया गया था। यह श्रसमानता वेतेमान 
शताब्दी के भ्नन्‍्त तक रेलो से होने वाली आर्थिक हानि तथा गत शताब्दी के श्रन्त के 
भ्रकालो की बहुलता को घ्यान में रखने पर भर भी श्रापत्तिजनक प्रतीत होती थी। श्री 
दत्त ने यह तर्क उपस्थित किया कि इगलेड में पूंजीपतियो, सटोरियो भर निर्माण- 
कर्ताश्रो ने गारन्टी प्रथा के अनुसार रेलों के निर्माण की शीघ्नता के लिए सरकार पर 
अनुचित दबाव डाला । सैनिक बातों ने तथा अकाल-पीडित क्षेत्रों की सहायता के प्रति 
उत्तरदायित्व की बढती हुईं भावना ने सरकार की नीति को प्रभावित किया । यह पहले 
कहा जा चुका है कि सिंचाई के रक्षात्मक कार्यो से कोई लाभ नहीं हो रहा था तथा 
उनकी प्रगति घीमी थी । आगे भी, सरकारी नीति के झ्रालोचको ने यह दोषारोपण 
किया कि रेल-निर्माण की अनुचित शीघ्रता ने देशी उद्योगो के ह्वास द्वारा कृषि 
पर दबाव बढा दिया और रेलो द्वारा अकालो की गम्भीरता भर तज्जन्य क्षति को कम 
करने के उदय को भ्रशत असफल कर दिया । तत्प्चात्‌ कई कारणो से इस विवाद का 
महत्त्व कम होता गया | श्रब रेलो का कार्य लाभप्रद होने के कारण करदाता पर विशेष 
१ ये सब अकिड़े प्रान्तीय सिंचाई योजनाशरं के दें । अत स्पष्ट है कि सिंचाई के सम्बन्ध में भारतीय 


सरकार जागरूक दे तथा देश की कृषि को हर प्रकार से उन्नत बनाने के लिए देश-व्यापी कदम उग९ 
जा रहे हैं ।--अनुवादक 
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नहीं पडता और इसलिए उनके विस्तार के प्रति उसका विरोध कम हो गया है । 
१६०१ में सिचाई-आयोग की सिफारिशो के परिणामस्वरूप सरकार की सिंचाई 
त श्रधिकाधिक उदार होती गई । सच तो यह है कि ऐसे बहुत से काम आरम्भ कर 
।'ए, जिनके बारे में सिंचाई-आयोग ने सोचा भी न था। 
जहाँ तक इस विवाद-प्रस्त प्रव्न की अ्रच्छाइयो-वुराइयो का प्रश्न है, हम कह 

ते हैं कि रेलो और सिंचाई में किसका कितना महत्व है, यह विवादास्पद हो सकता 
रन्तु इसमें सन्‍्देह नही किया जा सकता कि वे एक-दूसरे के पूरक और पोपक हें, 
घी नही ।* यह स्पष्ट ही है कि सिंचाई द्वारा अ्रतिरिक्त खाद्यान्न की प्राप्ति तो हो 
ती है, परन्तु देश में उसका उचित वितरण रेलो द्वारा ही हो सकता है । यह सत्य है 
गत शताब्दी के अन्त में सरकारी सिंचाई-नीति उतनी प्रगतिशील नहीं थी जितनी कि 
| है। भर भ्रव भी यदि हम तुरन्त लाभ के विचार को छोड दें, तो सिंचाई के विस्तार 
लए बहुत सम्भावनाएँ हे। यह वात विशेषकर वम्बई पर लागू होती है जहाँ चार 
शत से भी कम क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा शेप भूमि मानसून पर निर्भर है । 
तक सम्पूर्ण भारत का सम्बन्ध है, स्थिति वडी विषादमय और विकल्पग्रस्त है। उन 
ते में जहाँ सिंचाई अ्रत्यधिक लाभदायक है--उदाहरणार्थ उत्तर भारत में--कृपि 
भस्थिरता और अकाल की सम्भावनाएँ बहुत कम हे । प्रायद्वीपीय भाग में, विशेष- 
बम्बई प्रान्त में, जहाँ बरसात का कोई ठिकाना नही रहता, सिंचाई प्रत्यक्ष रूप से 
द्वायक नही है । हमे यह याद रखना चाहिए कि लाभ और हानि का वारिज्यिक 
ःकोण अनुपयुक्त है, इस प्रइन को वृहत्तर हृष्टिकोश से देखना चाहिए। किसी 
।ई-योजना के औचित्य का अनुमान लगाने के लिए उससे प्राप्त श्राय को ही नही 
ना चाहिए वरनू उस अतिरिक्‍त अ्रप्रत्यक्ष श्राय को भी देखना चाहिए जो उसके 
णामस्वरूप जनसख्या की समृद्धि के रूप में प्राप्त होती है ।१ 

, भूसि पर पानी और नसक का जमाव--इन दोनो का नहरो की सिंचाई से विद्ेप 
नव है। श्रतीत में इनसे बचने के लिए कोई प्रभावपूर्ण प्रयत्त नहीं किये गए, 
का परिणाम यह हुआ कि कभी-कभी सिंचाई से मिट्टी की उ्वरता कम हो गई । 
हरण के लिए पजाव तथा वम्बई में पृथ्वी के नीचे के पानी के ऊपर आने तथा 
३ पर नमक छोड जाने से वहुत सी भूमि कृषि के लिए बेकार हो गई ।* 

नहरो से सीचे जाने वाले क्षेत्र में किसानो द्वारा श्रधिक मात्रा में जल वर- 

करना ही पानी के जमाव तथा नमक छा जाने का एक ऐसा कारण है जिसे सभी 
कार करते है, परन्तु जैसा कि कृपि-आयोग ने कहा है इसका कारण एकान्तत 
नही है कि सरकार ने किसान के लिए जो पानी सुलभ किया है उसे कम खर्च 
व के बारे में उसे किसी तरह की प्रेरणा नहीं होती । पानी मिलने की अ्रनिब्चि- 
'नान व्स्खायर कमीशन सपोर्ट, १० 3&१॥ दासिए, गाडगिल डकानामिक स्फेक्ट आफ श्रीगेशन! 


लि इन्‍्स्टाट यूट ओफ फलिटिक्स एएट इकनामिक्स, प्रकाशन न० १७, मिचारे योजना के प्रत्यज्ञ तथा 
प्ञ लागों के अनुमान के लिए ! 


नारायण, इस्डियन इकानामिक लाइफ, प्‌ृ० ३८३३ श्री हावर्द, पूर्व उद्धृत, एृ० ४५. 


र्३८ भारतीय शअर्थशास्त्र 


तता के कारण भी कम बरबादी नहीं होती । जल की किफायत के लिए क्ृपि-श्रायोग 
ने पजाव तथा श्न्यश्न॒ पानी को घनफल के हिसाव से बेचने का इरादा करने से पूर्व 
कुछ भौर जाँच-पडताल तथा प्रयोग करने की सलाह दी । इस प्रकार की जाँच-पडताल 
और प्रयोग सिचाई-आयोग की सिफारिश पर किये गए थे । * कै 
नहर वाले हिस्सो में उचित नालियो का ग्रभाव केवल क्ृपि के दृष्टिकोण से 
ही वाघक नही, परन्तु इसने स्वास्थ्यप्रद भागों को भी मलेरिया से पीडित बना दिया है, 
इसलिए नहरो की सिंचाई केवल इन्जीनियर का ही काम नही है वरन्‌ भ्रू-भोतिकविद्‌, 
कृषि-रसायनविदु, और श्रौषधी एव स्वास्थ्य-विशेषज्ञों का भी काम है। कृषि श्रायोग की 
यह सिफारिश थी कि भविष्य में पानी के बहाव का सावधानी से सर्वेक्षण किया जाना 
भी नई सिंचाई-योजनाझो का आवश्यक भ्रग हो तथा पानी के निकास के नक्शे भी 
तैयार किये जायें । 
१७ पंजाब के नहर-उपनिवेश *--पजाव के नहर-उपनिवेशो के सम्बन्ध में कुछ शब्द 
कहकर हम सिंचाई के सम्बन्ध में भ्रपणा विवेचन समाप्त कर सकते हे । इन उपनिवेशो 
का हमारी सिंचाई के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। पजाब में सिंचाई की सम- 
स्याएँ, अन्य प्रान्तों की समस्याओं से भिन्‍न थी। सिंचाई आरम्भ होने से पहले गत 
शताब्दी के नौवें दशाब्द में, आजकल चनाब, फेलम और वारी-दोझव से सीचा हुआ 
क्षेत्र वर्षा की कमी भ्लौर श्रनिश्चितता के कारण रेगिस्तान था। अतएव 'सिंचाई की 
सुविधाश्रो के साथ इन नये क्षेत्रों में वस्तियाँ वसाना झ्रावशयक था। (हैरिस) । बुसने 
वालो के आने से पहले जल-मार्ग बनाये गए । प्रत्येक उपनिवेश में बडे और छोटे वर्गों 
भौर भायातो में भूमि वाँट दी गई तथा सामूहिक रूप से चरागाह के लिए गाँव के पास 
ही भूमि रखी गई । उपनिवेशवासियों को केवल घर बनाना श्रौर भूमि को तोडना 
पडा । ओपनिवेशिक गाँवों को ढंग से बसाया गया और सफाई भादि की दृष्टि से ये 
अन्य गाँवो से भ्च्छे है । भू-राजस्व अ्रधिकारियो ने प्रान्त के घने बसे हुए जिलों से 
पुद्तैनी जमीदारों श्रौर मौरूसी काइतकारो को क्षक श्रचुदान ( पैजेन्ट ग्रान्ट ) के 
लिए, जिसके अन्तर्गत भ्रधिकाश भूमि दी गई है, बडी सावधानी से चुना । सामान्य 
वन्चनों से बंघे हुए इस प्रकार के समूहों को उपनिवेश्ञो में इकाई के रूप में प्रृथक्‌ ग्राम- 
समाज बनाते के लिए भेजा गया । भ्रनुदान की छ्षर्त विभिन्‍त उपनिवेशों में भिन्न-भिन्न 
थी। सामान्यतया प्रत्येक किसान को दिया गया क्षेत्र औसतन १३ से २ वर्ग तक या ४० 
से ५० एकड तक है । बहुत से पुराने उपनिवेज्ञो में परीक्षण-काल के समाप्त होने पर 
विना कर के भ्रथवा बहुत थोडी रकम चुकाने के बाद जोतों में श्रपरिवतेनीय मौखूसी 
श्रधिकार दे दिये गए, परन्तु बाद की सशोधित कार्य-प्रणाली के अ्रनुसार कुछ वर्षो दी 
पहली श्रवधि के समाप्त होने पर मौरूसी अधिकार दिये गए । दूसरी प्रवधि के 
बाद काइतकारो को स्वामित्व हस्तातरण योग्य भूमि को कम मूल्य पर खरीदने का 
अवसर भी दिया गया जिसे वे सरल किद्तो में चुका सकते थे /,उन पुश्तैनी बडे ज़मी- 
१ कृषि आयोग रिपोरट, पैरा २७७ | 
<. देखिए, देरिस, पृ्व उद्धृत, १० ४८-५६) भौर डालिंग, पजाव पैसे ण्ट, अध्याय ७ । 


कृषि : भूमि और उसकी समसस्‍्याएँ २३६ 


दारो तथा उच्च परिष्ठा वाले व्यक्तियो को जो कृपि और सिंचाई के अ्रच्छे तरीको का 
प्रयोग करना चाहते थे, श्रधिक भनुदान दिये गए। सैनिक एवं नागरिक सरकारी 
सेवाओं के उपलक्ष में भी अनुदान दिये जाते थे । नये गाँवों में उपनिवेश-बासियों के 
वसने के बाद सचार के विकसित साधनो, पक्की सडको, रेलो तथा शहरो और वाजारो 
वे॥उद्भव से उपनिवेशो का विकास हुआ । इस प्रकार जो भूमि किसी समय वृक्षविहीन, 
जलविहीन और बेकार थी, अब मनुष्यों के हितकारी कार्यो से इन विकासमान उप- 
निवेशों में बदल गई है। इन उपनिवेशो की समृद्धि का मूल कारण भू-स्वामी कृपक 
है जिनके पास वहाँ की लगभग ८० प्रतिशत भूमि है। तीन प्रधान उपनिवेशो-- 
लायलपुर, शाहपुर और माण्ट्गोमरी-में सिंचाई करने वाली नहरो से सरकार ने भी 
३० प्रतिशत से अ्रधिक वास्तविक लाभ प्राप्त किया और सन्‌ १६३८-३९ के अन्त तक 
प्रतिफलात्मक कार्यों में लगाई गई ३४ करोड ५३ लाख रुपये की पूंजी पर १४ ६६ 
प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया । किसानो को इससे भी श्रधिक लाभ हुआ । मूल्य कम हो 
जाने के बावजूद भी, उसी वषं प्रान्त में नहरो से सीची जाने वाली फसल का मूल्य 
४० ३१ करोड रुपया था। एम० एल० डालिग ने ठीक ही कहा है कि “उपनिवेश्ञो ने 
पजाव में एक श्रद्धितीय समृद्धिकाल ला दिया है |" 


अध्याय ८ 
कृषि ; श्रम, उपस्कर ओर संगठन 


ल्‍्रकः 


१३. सानव-अग उसकी असनन्‍्तोषजनक प्रकृति--श्रन्य सभी थातो की श्रपेक्षा क्ृपि की 
सफलता सबसे अधिक हल चलाने के लिए उत्तरदायी कृपको के ग्रुणो पर निर्भर है । 
कृषि की वर्तमान परिस्थिति को समभने के लिए कृपकों के ग्रुण-दोप का मूल्याकन 
परमावश्यक है। जैसी स्थिति श्राज है उसके श्रनुसार तो यह मानना पडेगा कि भारतीय 
क्रपक यूरोपीय तथा अमेरिकी किसान की तुलना में शारीरिक श्रम करने की क्षमता, 
बुद्धिमत्ता तथा साहस के दृष्टिकोण से निम्नकोटि का है। परन्तु उसकी अ्क्षमता न 
तो जन्मजात ही है और न उसके स्वभाव का मूलाधार ही श्लौर इसलिए उपचार-योग्य 
है। वह अनेक कठिनाइयो के भार से दवा हुआ है| प्रशंसा की बात तो यह है कि 
इतना सब होते हुए भी उसका लोप नही हुआ है शौर वह श्रस्तित्व के सघषं में श्राज 
भी डटा हुआ है ।* 

भारतीय कृपक के पिछडे होने का सबसे वडा कारण वह हृदयविदारक स्थि्ति 
है जिसमें वह कृषि-कार्य करता है। इस मत की पुष्टि इस बात से होती हैं कि उन 
भागों में जहाँ वर्षा निश्चित है भौर जहाँ सिंचाई के साधन प्राप्त हें तथा उसे 
विश्वास रहता है कि उसे श्रपने प्रयत्न का फल अवश्य प्राप्त होकर रहेगा किसान 
सजग है श्ौर बडी तत्परता से कार्यारूढ रहता है तथा उद्यमी है । जहाँ पर स्थिति 
प्रतिकूल है वहाँ किसानो का झ्रालसी, निराशावादी और लापरवाह होना तथा दारुण- 
दरिद्रता में पडा रहना अ्रस्वाभाविक नही | डॉ० वायलकर ने, जो कि राजकीय कृषि 
समिति (रायल एग्रीकल्चरल सोसायटी) के सलाहकार रसायनज्ञ थे तथा जिन्हे १८८६ 
में भारतीय कृपि-कर्म के बारे में झ्राघुनिक वैज्ञानिक हृष्टिकोरश से सम्मति देने के 
लिए भेजा गया था, भारतीय कृषक की 'कठोर और श्रथक परिश्रम श्ौर साधनो के 
ढूंढ लेने की प्रवृत्ति' से मुक्त सावधानतापूर्ण कृषि की भूरि-भूरि प्रशसा की है । ऐसे 
महान्‌ वैज्ञानिको की सम्मति का, जो प्रामाणिक और मान्य है, हमें सम्मान करना 
१ भारत के विभिन्‍न भागों की विविधता को देखते हुए यद्यपि विभिन्‍न प्रकार के कृषकों के विषय में 
सामान्य कथन अनुचित होगा फिर भी उन सबमें एक निहित समानता दृष्टिगोचर द्ोती दे । सर्वत्र वी 
सादा जीवन, प्राकृतिक अनिश्चितता से सधर्ष (कुछ भागों को छोड़कर), वद्दी साधारण खेलों और गाने 


से प्रेम, वह्दी धार्मिक पृष्ठभूमि, वही पारस्परिक सहानुभूति और वही ऋणग्रस्तता विधमान है।--टब्ल्यू 
चन्तस, सनन्‍्स झफ द सायल? पृष्ठ ७। 





र्‌४० 


कृषि श्रम, उपस्कर और सगठन २४१ 


चाहिए और इसमें कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए कि यदि स्थिति श्रनुकूल हो तो भार- 
तीय क्षषि उन्‍तति की चरम सीमा पर पहुंच सकती है । पर ऐसे प्रशंसात्मक शब्दी का 
जो दूसरे पक्ष के श्रात्यन्तिक विचारों को सवुलित करने के दृष्टिकोण से व्यक्त किये 
गए है, उनके सन्दर्भ से श्रलग करके भ्रपनी कुशलता पर सन्तुष्ठ होकर हाथ-पर-हाथ 
करकर बैठ रहना नितान्‍्त अनुचित होगा । यदि सामान्य भारतीय कृषक इतना कुशल 
श्रौर उद्यमी होता जैसा डॉ० वायलकर के प्रशसात्मक शब्द सुनकर कोई अ्रनजान 
व्यक्ति समझेगा, तो भारत की वर्तमान ग्राम्य समस्या कही अधिक सरल होती । कृपको 
के वास्तविक दोपो को समभना, चाहे वे किसी कारण से क्यों न हो, तथा श्रत्यक्षतः 
व्यापक ग्र्थ में शिक्षा द्वारा और श्प्रत्यक्ष। उनकी बाह्य परिस्थितियों में परिवततन 
लाकर उनके निराकरण के उपायो को दह्ूंढ निकालना अत्यन्त आवश्यक है। यह तो 
हमें मानता पडेगा कि भारतीय कृपक में मौलिकता तथा सूभ-बुक भौर साहसोद्यम की 
कमी है और सामान्य रूप से वह परम्परागत प्रणाली का भक्त है, जिनमें से झनेक अप- 
व्यय शौर भ्रवैज्ञानिकता की पोपक है । उसका जीवन अन्ध-विश्वासो और पूर्वेग्रहों से 
प्राक्ान्त है जो उसकी आर्थिक उन्नति में वाघक है। उसकी निश्चेष्टता, उदासीनता 
भर सकीर्णता उसकी स्थिति के सुधार के मागे में बहुत बडे रोडे हैं । रहन-सहन 
के भ्रपने गन्दे और श्रस्वच्छ ढंग के कारण वह श्रपने ऊपर बहुत सी ऐसी शारीरिक 
विपत्तियों को निमन्त्रित करता है जो वचाई जा सकती हे । परिणामतः उसकी 
प्राण-शक्ति का हास होता है। लगातार शारीरिक परिश्रम करने में वह असमर्थ हो जाता 
है-तथा जीवन के प्रति उसकी हृष्टि अवसादपूर्ण हो जाती है। वह अज्ञात, अदूरदर्णी 
और अ्रसावधान है । इन सब अवग्ुणों के कारण कोई भी उसकी दुर्बलता का लाभ 
उठा सकता है। व्यर्थ की मुकदमेवाजी में अपनी शक्ति और घन के खर्चे करने 
की उसकी आदत है श्रौर वह अपने धन को अपनी कुशलता की वृद्धि के लिए खर्च 
करने भ्रथवा अधिक घनोत्पत्ति करने वाले कार्यो पर लगाने की अपेक्षा आभूषणादि के 
बनवाने में खर्च करने के लिए भ्रधिक तत्पर रहता है। विवाहादि सस्कारो में वह प्रायः 
भ्रपनी शक्ति से कही अधिक खर्च करता है श्नौर जान-बुककर महाजन के चंगुल में 
फेंसता है, जिससे उसका उद्धार शायद ही फिर कभी होता हो । उसे इस सत्य पर कम 
विश्वास है कि परमात्मा मानवी साधनों द्वारा ही रक्षा करवाता हैं, उसका तो यह 
प्रगाढ विश्वास हैं कि परमात्मा अथवा कोई श्रन्य वाह्म शक्ति ही विपदाशो से उसकी 
रक्षा करेगी । अब अपनी आपदाओो को दूर करने के लिए उसे अभ्रपने बाहुवबल का 
भरोसा नही, भाग्य या देव पर उसका दोप डालकर वह अपने कतेंव्य की इतिश्री 
समभ लेता हैं । 

जिनको भारत की गआम्य स्थिति का ज्ञान है, वे जानते हे कि ये वास्तविक 
दोप हैं श्रोर इनके निराकरण का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है । यद्यपि यह उक्ति कि 
वातावरण का सुधार कीजिए, कृषक स्वयं सुधर जायगा' ठीक ही है, पर इससे 
अ्रधिक अच्छी उक्ति यह होगी कि कृपक और उसका वातावरण दोनो का एक साथ 
सुधार कीजिए जिससे वे एक-दूसरे की उन्नति में सहायक हो सकें । 


२४२ भारतोय प्रथशास्त्र 


२ ग्राम्य शिक्षा की व्यापक योजना--कुपको की मनोवैज्ञानिक विनारघारा तेंथा 
उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक आदतों को बदलने के लिए यह आ्रावश्यक है कि उन्हे 
शिक्षित बना दिया जाय । यह तो सर्वविदित है कि जब तक अशिक्षा और अज्ञान का 
साम्राज्य रहेगा, और केवल ८५% ही लोग" लिख-पढ सकेंगे, ग्राम-सुधार की सारी बाते 
व्यर्थ हे। व्यापक साक्षरता तथा ग्राम्य शिक्षा की उपग्रुक्त प्रणाली के अभाव ही उन 
भ्रथिकाश दोपो के लिए उत्तरदायी हे जिनका हम निराकरण करना चाहते हे । भ्रगिर्णों 
ऋशणाग्रस्तता की वृद्धि करती है, श्रदूरदरशिता श्रौर फिजूलखर्ची को श्रोत्साहन देती 
है, कृपि-प्रणाली की उत्नति में वाधक है और उसका सबसे भयानक दोप तो जनता की 
उस जागृति मे बाधा उपस्थित करना है जिसके विना कोई भी सुधार स्थायी रूप नहीं 
ले सकता । ग्राम-सुधार की समस्या का निराकरण उस समय तक नहीं ही सकता 
ज्ञव तक किसान स्वय अपनी उन्नति नही चाहेगा और उसके लिए चिन्तित श्रौर 
प्रयत्तशील न होगा । ग्रामीरय जनता की श्रावश्यकताश्रो को ध्यान में रखते हुए वर्तेमान 
शिक्षा-प्रणाली का पुनस्सगठन अत्यन्त प्रावश्यक है। पाठ्य-पुस्तकों की रचना तथा 
कार्यक्रम बनाने में शिक्षा-विभाग को अन्य ऐसे विभागों की सम्मति को ध्यान में रखना 
लवाहिए जिनका गाँव वालो से सीधा सम्पर्क रहता है । गाँव के स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी 
जानी चाहिए जो गाँव वालो के हृदय में कृषि और ग्राम्य जीवन के प्रति प्रेम और रुचि 
उत्पन्न कर सके ताकि लोग उसके विरुद्ध यह न कह सकें कि यह शिक्षा तो ग्रामवासियी 
के पैतृक व्यवसाय के प्रति अ्ररुचि उत्पन्त करती है भ्रौर उन्हे इतना सुकुमार बना देती 
है कि वे क्पि-कार्य के भ्रयोग्य हो जाते हे । शिक्षा-प्रणाली के इस दोप के प्रत्ति १६ ५ 
की एबट और बुड जाँच कमेटी ने और बाद में वर्धा एजुकैशन कान्फेन्‍्स (१६३७ 
द्वारा नियुक्त की गई जाकिर-हुसेन कमेटी ने तथा वम्बई सरकार द्वारा १६३५ में नियुक्त 
की हुई व्यावसायिक शिक्षा-कमेटी ने भी विशेष ध्यान आझ्राकृष्ट किया था। श्रवे त्तो 
यह सभी मानते हूँ कि प्रारम्भिक स्कूलों में बालको की शिक्षा पुस्तको की अपेक्षा बच्चो 
की स्वाभाविक रुचियो और कार्यो के भ्रनुरूप भर उन्ही पर श्राधारित होनी चाहिए ।* 
जाकिर हुसेन कमेटी ने महात्मा गाधी के इस' मूल विचार को स्वीकार किया 
था कि 'सुव्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली वह है जिसमें शिक्षा प्रदान करने का माध्यम कोई 
उपयोगी हस्त-कला हो श्रौर वही स्कूलों में दी जाने वाली हर प्रकार की शिक्षा का 
मूलाधार होना चाहिए ।'* किसी उद्दे श्य-विशेष से किये गए कार्यो के द्वारा बच्चो को 
शिक्षा देने का सिद्धान्त आगे चलकर उन्हे उपयोगी कार्यों मे प्रवृत्त करता हैं, और गाँव 
की स्थिति श्रौर श्रावश्यकता की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है ।* 
केवल श्रक्षर-मात्र के ज्ञान का भूठा महत्त्व देने की प्रवृत्ति को, जो साक्षरों के 
मन में अपने को श्रन्य अशिक्षित भाई-बन्घुओ से भिन्‍न वर्ग का समभने की भावना के. 


१ आमीण साक्षरता, सन्‌ १९५१ की जनगणना के अनुसार, १२ प्रतिशत दै। 

२. ए० एवट एण्ड एस० एच० बुढ, रिपोर्ट ऑन जनरल एण्ड वोकेश्नल एजूकेशन, पैरा ६५। 
8 रिपोर्ट 'प्रॉफ द जाकिर हसेल कमेटी, सेक्शन £ । 

४ रिपोर्ट ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग इन प्राश्मरो एएड सेकणटरी रकूल्म (अन्बई), परा २४८ । 
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वढावे श्र जो उनके मन में हल के स्थान पर कलम चलाने की आकाक्षा को दीप्त करे 
सवके लिए शिक्षा अनिवायं बनाकर तथा व्यावसायिक और हस्त-कला की जिक्षा 
द्वारा श्रम-गरिमा की भावना जग्राकर, नष्ट कर देना चाहिए । शिक्षा का लाभ स्त्री 
तथा पुरुष दोनो को ही प्राप्त होना चाहिए | स्त्री-शिक्षको की पर्याप्त सख्या की प्रतीक्षा 
!] स्त्रियो की शिक्षा के विकास को रोके रहने की श्रावश्यकता नही है । बच्चो को 
स्थायी रूप से शिक्षित बनाने के लिए स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है | ग्राम्य 
विक्षा की किसी सम्पूर्ण योजना के मुख्य अग, पौधो और जीवो के स्वभाव का अध्ययन, 
स्कूल के उद्यान और खेतों का ,अश्रव्ययत, ऐसी पाठ्य-पुस्तको का अव्ययन जो ग्राम्य 
विपयो का वरशुंन करती हो, हस्त-कला, स्थानीय सहायक उद्योगो के आधार पर शिक्षा, 
वालचर (वाय स्काउट) प्रशिक्षण तथा शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा और तात्कालिक 
उपचार की शिक्षा आदि होने चाहिए । 
किसानों की सवंतोमुखी क्षमता को पूर्णत. विकसित करने के लिए तथा ऐसी 
व्यवस्था करने के लिए कि वर्तमान पीढी के लोग कृपि-विकास के श्राधुनिक साधनों 
का पूर्ण लाभ उठा सकें, वयस्को की शिक्षा की सम्रुचित योजना का होना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। युवको के स्कूल छोड देने के कुछ ही काल बाद पढा-लिखा सव-कुछ भूर्लकर 
फिर निरक्षर हो जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी वयस्क-शिक्षा की योजना आव- 
व्यक हैँ । इस ज्िक्षा की योजना में स्त्रियों को भी सम्मिलित करना अत्यन्त श्रावश्यक 
होगा जिससे कि. वे-प्रगति-चक्र में वाधक न सिद्ध हो । शक्तिशाली और कुशल प्रजातन्त्र 
ले विकास के लिए भी वयस्को की शिक्षा को मुख्य स्थान मिलना चाहिए । वम्बई वयस्क 
शिक्षा कमेटी ने भी कहा था कि “वयस्क शिक्षा का देश की शिक्षा-व्यवस्था में एक सम्मा- 
तनित स्थान होना चाहिए जो राज्य द्वारा ही सचालित होनी चाहिए ।” सरकार को 
वयस्क शिक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, विशेषकर साक्षरता तथा मनोरज्जन की 
योजनाओ में प्राथिक सहायता द्वारा । 
वयस्को को शिक्षित बनाने के लिए विशिष्ट उपायो से काम लेना शआ्रावश्यक 
है जिसमें रात के स्कूल, निरन्तर लगने वाली कक्षाएँ, पुस्तकालय और वाचनालय, 
सिनेमा, विजली के प्रकाश द्वारा चित्रो का प्रदर्शव तथा प्रदर्शन करने वाली रेल झ्ादि 
सम्मिलित होनी चाहिए । शिक्षा-प्रसार में सिनेमा का बहुत बडा उपयोग है। यह 
वात रेडियो पर भी लागू है।* सिनेमा द्वारा ग्रामवासियो के मन में नई-नई आवश्यक- 
ताएँ तथा कार्य करने की प्रेरणाएँ जगाई जा सकती है जो देहातियो के बुद्धि-विकास के 
लत के रूप सें लिखे अ्रथवा कहे हुए शब्दो की अ्रपेक्षा सिनेमा कही श्रधिक प्रभावशाली 
हँ। अधिकाशत वयस्क-शिक्षा नियमित स्कूलों की शपचारिक शिक्षा के बजाय ऐसे 
हही साधनों पर आधारित होनी चाहिए। 
ह गाँव में रहते वाले वयस्कों की शिक्षा का पहला कदम यह होना चाहिए कि 
_उन्हें भ्पने मत की वद्धमूल निराशा और उदासीनता पर विजय पाने में सहायता मिले 


न त--.«>-+>>»»+>न 


र्‌ शक! अल इग्टिया रेटियो स्टेशने, से ग्रामवासियों के लिए निरन्तर देद्वानों प्रोम्राम प्रमारित किये 
जाने लगे हैं । 
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तथा जीवन के प्रति उनमें रुचि उत्पन्त हो । इसलिए यह श्रावश्यक है कि वयस्क शिक्षा 
झ्रान्दोलन को ग्राम-पुनरुद्धार की योजनाओं से सम्बद्ध कर दिया जाय १ 
३. किसानों की शारीरिक अक्षसता : उसके कारण और उपचार--हमारे अ्रधि- 
काश गाँव मलेरिया, प्लेग, महामारी, आँव, क्षय, कालाजार, हुकवर्म श्रादि भयकर 
रोगो तथा साधारण चर्म और कुष्ट रोगो आदि से शाक़ान्त है। ये किसानो की 
भ्रक्षमता के प्रधान कारण है । वीमारियाँ किसी समुदाय की श्राथिक शक्ति का, हृष्ट- 
पुष्ट और शक्तिवान्‌ लोगों को मारकर और काम करने वालों की सख्या न काम 
करने वालो से श्रघिक बढाकर, विनाश कर सकती हे । दूसरे, यदि ये बीमारो का प्राण 
नही लेतीं तो उन्हे भ्रशक्त कर देती है श्लौर इस प्रकार श्रमिको की सख्या ही में 
कमी नहीं वरन्‌ श्रम की शक्ति में भी कमी कर देती है । तीसरे, ये वीमारियाँ प्रायः 
जब क्ृषि-कार्य जोरो पर चल रहा होता है, उस समय श्रमिको को श्रम करने के भ्रयोग्य 
बना देती हैँ | भर भ्रन्त में ये लोगों को आलसी, निरुत्साही श्र भाग्यवादी धना देती 
हे । सर्वसाधाररा में स्वास्थ्य और स्वच्छता का आन्दोलन होना चाहिए ताकि ये 
चीमारियाँ दूर हो और लोगो में स्वास्थ्य के प्रति विचारपूर्णा सक्रिय जागरूकता उत्पन्न 
हो भौर उनके मन के पूव॑ग्रह छूटें जिनमें से कुछ तो धर्म के साथ जुडे होने के कारण 
बडे ही भयावह होते हे । 

स्वास्थ्य प्रचार विभाग, शिक्षु-सप्ताह, रेडक्रास, जजन्चा-वक््चा सघ तथा सहकारी 
श्रीषधालय आदि सस्थाओ्रो को गाँव के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के सम्बन्ध में बहुत सेवाएँ 
करनी हे। सीचे जाने वाले भागो में तथा तथा दलदलो में पानी के बहाव «दी 
उचित प्रवन्ध, पीने के लिए शुद्ध जल और गाँव में घरो के निर्माण की उचित व्यवस्था 
भादि अत्यन्त श्रावश्यक बातें हे । मलेरिया से, जो कि 'हमारा सबसे वडा रुग्णता-दण्ड 
है, बचाव के श्रान्दोलन में विद्येष सफलता तभी सम्भव है जब कि जनता सरकारी 
सहायता के साथ-साथ स्वय भी पूरे उत्साह भ्रौर ऊर्जा के साथ प्रयत्न करे। कुनैन का 
अधिक विस्तृत रूप से वितरण होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार 
को अपने ऊपर लेना चाहिए और सिनकोना की खेती का निरन्तर विस्तार करके कुनेन 
को सस्ता करने का प्रयत्व किया जाना चाहिए । 

गाँवों में चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं का श्रभाव बहुत बडी कठिनाई उपस्थित 
करता है। देशी चिकित्सा-प्रशाली की सफलता की उचित ढग से जाँच करनी चाहिए 
झौर मेंहगी प्ग्रेजी दवाझो के स्थान पर प्रभावोत्पादक देशी जडी-बूटियो के प्रयोग को 
प्रोत्साहित करना चाहिए ।* कुछ वर्ष पहले बम्बई सरकार ने गाँवों में चिकित्सा की 


१. रिपोर्ट ऑफ़ द एडल्ट ण्जूकेशन कमेटी (बम्बई) १९३८, पृ० ४-५ । हि 
२ राष्ट्रीय आयोजन कमेटी (नेशनल प्लानिंग कमेटी) तथा सन्‌ १९४६ में हुईं स्वास्थ्य मत्रियों की 
कान्फे नस की सिफारिशों के झाधार पर चिकित्सा-सम्बन्धी देशी पद्धतियों की शिक्षा और खोन की 
उपलब्ध सुविधाओं को जाँच के लिए दिसम्बर सन्‌ १६४६ में श्री आर० एन० चोपढ़ा की अध्यक्तता में 
एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी। इस कमेटी को रिपोर्ट पर विचार किया जा चुका है. तथा वैध और 
इकोमों की शिक्षा के पुनर्गठन का प्रयत्न किया जा रहा दै । सरकार की स्वीकृति से अझगरत २४, १६५३ 
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सुविधाएँ बढाने के ध्येय से ग्राम-सहायक-योजना (विलेज एड स्कीम) की स्थापना की, 
जिसके अन्तर्गत प्रदेश के कुछ ज़िलो में प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षको को जिले के 
सिविल अस्पताल में थोडे दिनो की चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा दी गई और एक-एक 
छुवाइयो का वक्‍स देकर उन्हें गाँव वापस भेजा गया। वे साधारण बीमारियों का 
उपचार करते थे, तात्कालिक उपचार करते थे और भयानक वीमारियो से पीडित 
लोगो को पडोस के अस्पतालों में भेज देते थे। इधर कुछ दिनो से' सरकार गाँवो में 
चिकित्सा-कार्य करने वालो को कुछ झ्लाथिक सहायता भी देने लगी है । 

गाँवो की सफाई की समस्या से सम्बन्धित गाँव वालो के रहने के लिए सुन्दर 
स्वच्छ घरो की समस्या है । यह सोचना, कि आवास की समस्या शहरो तक ही सीमित 
है, गलत है। यद्यपि शहरो की अपेक्षा गाँवो मे बहुत अधिक स्थान है, पर वहाँ के घर 
प्रायः मिट्टी के कमज़ोर ढाँचे ही होते है जिनकी छतें घास-फूस की होती हे और जिनमे 
कैवल एक दरवाजा होता है और कदाचित्‌ ही कोई खिडकी होती हो । ये घर प्रायः 
अघेरे, मच्छरो, चूहो तथा अन्य हानिकारक जीवो और कीडो के निवास-स्थान होते हे । 
चहुघा मनुष्य श्रौर पशु एक ही कमरे में रहते हें श्रौर एक-दूसरे की निकली हुई 
दूषित वायु की साँस लेते है, जो दोनो ही के लिए हानिकारक है। इन गाँवी के छोटे 
गनन्‍्दे अ्धेरे घरो को गिरवाकर उनके स्थान पर स्वच्छ और सुन्दर घरो का निर्माण 
करवाने के लिए बहुत बडे प्रयत्न की श्रावश्यकता है। गाँवों में सहकारी आवासन- 
श्िमितियाँ खुलवानी चाहिए जिन्हे सरकार से श्राथिक तथा श्रन्य प्रकार की सहायता 
मिले । सरकार केवल सीघे ऋण द्वारा ही समितियों की सहायता न करे वरन्‌ कर्ज 
देने वाली विशेष आथिक सस्थाझ्ो को उनके ऋणो की अदायगी तथा व्याज की 
गारन्टी द्वारा भी सहायता कर सकती है। 
४. भोर कमेटी रिपोर्ट --यहाँ पर १६४३ की भोर कमेटी के अन्तर्गत नियुक्त स्वास्थ्य 
सर्वेक्षण और विकास कमेटी ( हेल्थ सर्वे एण्ड डिवेलपमेण्ट कमेटी ) की रिपोर्ट का 
सारांश देना उपयुक्त होगा । 

सुधार की जो योजना कमेटी ने सामने रखी वह दो भागों में विभाजित की जा 
सकती है * (१) व्यापक दीर्घकालीन योजना तथा (२) अल्पकालीन योजत्ता । 

प्रशासन के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया था कि (१) केन्द्र में एक स्वास्थ्य- 

सन्त्रालय हो जिसके भ्रघधीन एक केन्द्रीय परिनियत स्वास्थ्य परिपद्‌ ( सेन्द्रल स्टेच्युटरी 

बोर्ड ऑफ हेल्‍थ ) हो, (२) प्रत्येक राज्य में भी स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, श्रौर (३) स्थानीय 
क्षेत्र-स्वास्थ्य-प्रशासन की स्थापना हो । 

केन्द्रीय परिनियत स्वास्थ्य परिपद्‌ ( सेन्‍्ट्रल स्टेच्युटरी बोर्ड आफ हेल्‍थ ) की 
स्थापना, जिसके सदस्य केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो के स्वास्थ्य-मन्त्री है, इस उह्दं श्य 
से की गई है कि उनके हितो में किसी प्रकार सघप्प न होने पावे और वे निरन्तर एक- 
दूसरे से परामर्श करते रहे । यह आजा की जाती है कि केन्द्रीय सरकार, जिसके पास 
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से देशी चिकित्सा पद्धति का प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसधान संस्थान, जामनगर के गुलाव कु श्रना श्रायुरवैदिक 
व्यय के सहयोग में काम करने लगा है. | 
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प्रचुर धन तथा विशेषज्ञ हे, सहायक भ्नुदान तथा प्राविधिक सहायता प्रदान करेगी । 
रोग-चिकित्सा, दन्त-चिकित्सा तथा परिचर्या-सम्बन्धी विशेषज्ञों की तीन स्थायी समि- 
तियो की स्थापना तीन स्तरों पर--केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थांनीय-होनी चाहिए । केन्द्रीय 
स्वास्थ्य-मण्डलो ( हैल्थवोर्ड ) के ही समान विधान और कार्य वाली स्वास्थ्य परिपदे: 
की राज्यीय स्थापना राज्यों में भी होनी चाहिए। प्रान्तीय और केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्धरा- 
लयो को स्वास्थ्य-सम्वन्धी प्रवन्ध का एक निम्नतम आदर्श निश्चित करना तथा पूरा 

करवाना चाहिए और श्रपने-प्रपने श्रधीन स्वास्थ्य पदाधिकारियो का पूरा उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को सक्रामक रोगो के अन्तर्राज्यीय विस्तार 

को रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए और श्रन्तर्राज्यीय व्यापार में भ्न्‍्न 

तथा प्रौषधियो की शुद्धता का समुचित स्तर बनाये रखना चाहिए। केन्द्र में एक प्रधान 

स्वास्थ्य-सेवा-सचालक [( डायरेक्टर जनरल श्रॉफ हेल्‍थ सविसिज ) तथा राज्य में 

एक स्वास्थ्य-सेवा-सचालक ( डायरेक्टर श्रॉफ हेल्‍थ सविसिज ) स्वास्थ्य-मन्त्रालय का 

प्रौद्योगिक सलोहकार होना चाहिए। स्थावीय क्षेत्रों में वतेमान समय के अनेक 

पदाधिकारियों के स्थान पर केवल एक स्वास्थ्य-पदाधिकारी होना चाहिए--जिला 

स्वास्थ्य मण्डल । सभी बडी नगरपालिकाओं को, जिनमें जनसख्या २००,००० या इसेसे 

अधिक है, अपना स्वतन्त्र स्वास्थ्य-विभाग बनाना श्रौर कायम रखना चाहिए। प्रत्येक 

नगरपालिका के लिए सरकारी सहायता की रकम छोडकर वाकी आय का ३०% जिला 

स्वास्थ्य मण्डल को देना कानून से श्रनिवार्य कर देना चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक 
जिला मण्डल अ्रथवा पचायत को भी अपनी सम्पूर्ण श्राय का १२४ प्रतिशत से कम नहीं 
देता चाहिए । 

(१) दीघंकालीन योजना--जिलो की जनसख्या १,००,००० से ५०,००,००० 
तक पाई जाती है, इसलिए वर्तमान योजना को प्रस्तुत करते समय प्रत्येक जिले की जन- 
संख्या ३०,००,००० के लगभग मान ली गई हैँ । जिले की स्वास्थ्य-व्यवस्था के भ्रन्तर्गेत 
सबसे छोटी प्रारम्भिक इकाई सामान्यत दस से बीस हजार व्यक्तियों के निवास-स्थान के 
क्षेत्र के बराबर ही होगी । १५ से २५ तक की गिनती की प्रारम्भिक इकाइयाँ मिलाकर 
एक माध्यमिक इकाई बनाएँगी और इस प्रकार की ३ या ५ साध्यमिक इकाइयों को 
मिलाकर जिले की एक स्वास्थ्य इकाई बनेगी | प्रारम्भिक, माध्यमिक श्र जिले की 
इकाइयो के केन्द्रों पर एक स्वास्थ्य-केन्द्र खोला जायगा जहाँ से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यवाहियों प्रत्येक क्षेत्र में की जायेंगी। जिला स्वास्थ्य-केन््र में 
सामान्य और विशेष भ्रस्पताल होंगे जिसमें लगभग २५०० रोगियो के भरती करने का 
प्रबन्ध होगा ओर रोगो की आधुनिक ढग पर ही तथा उपचार-सम्बन्धी छानवीन के 
लिए श्रावश्यक उपकरर तथा प्रयोगशाला की व्यवस्था भी होगी । इसी प्रकार मोध्य- 
मिक स्वास्थ्य-केन्द्र में सी लगभग ६५० रोगियो के भरती करने का प्रबन्ध होगा तथा 
सभी उपस्कर समुचित मात्रा में उपलब्ध होगे। प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र के श्रस्पताल 
में केवल ७५ रोगियो के लिए स्थान होगा। जिला स्वास्थ्य-केन्द्र समस्त जिले के 
ऊपर देख-रेख तथा नियन्त्रण रखेगा । इसी प्रकार माध्यमिक स्वास्थ्य-केन्द्र प्रारम्भिक 
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स्वास्थ्य-केद्रों पर नियन्त्रण रखेंगे और प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र उस समस्त क्षेत्र पर 
नियन्त्रण रखेंगे जो उनके अ्रधीन है । इस प्रकार चिकित्सालयों मे रोगियो के ठहरने 
का अनुपात जनसख्या के श्रतुपात से ५ ६७ प्रति १००० व्यक्ति हो जायगा जब कि पहले 
कही श्रनुपात केवल ० २४ प्रति १००० था। एक जिले में प्राय १५० प्रारम्भिक इकाइयाँ 
होगी जिनमें से प्रत्येक में ६ डॉक्टर (आधी सख्या स्त्री डाक्टरनी) २६ नर्स, ६ दाइयाँ 
और १८ अन्य कर्मचारी जैसे समाज सेवक तथा सफाई-निरीक्षक (सेनेटरी इन्स्पेक्टर्स) 
होगे । प्रत्येक माध्यमिक इकाई से सम्बन्धित ३० प्रारम्भिक इकाइयाँ होगी जो ससस्‍्था 
को अधिक गम्भीर प्रकृति की सुविधाएँ प्रदान करेंगी | प्रत्येक जिला-स्वास्थ्य-केन्द्र के 
श्र्तगंत ५ माध्यमिक इकाइयाँ होगी । श्राशा है यह विकास-कार्य ४० वर्ष के भीतर 
सम्पन्न हो जायगा । 

(२) भ्रत्पकाल्लीन योजनाएँ--वतंमान स्वास्थ्य-सेवा को सहयोग देने के 
लिए, न कि उनका स्थान लेने के लिए, इन अल्पकालीन योजनाओ का प्रस्ताव किया गया 
है। समस्त राज्य में विस्तृत झ्ारोग्यकारी भर एहतियाती स्वास्थ्य सुविधाओं के समस्त 
प्रसार का प्रस्ताव भी किया गया है। इससे प्रत्येक जिले में (क) जिले की स्वास्थ्य 
इकाई में सम्मिलित अनेक प्रारम्भिक और माध्यमिक इकाइयाँ होगी श्रौर (ख) जच्चा 
और बच्चा के विशेष उपचार के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चो श्रौर उद्योगों में काम 
करने वालो की सेवा के लिए, और भारत में प्रचलित श्रधिक भयकर बवीमारियो के उपचार 
फैरे के लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। ऐसी स्वास्थ्य-सेवाओ की भी 
सिफारिश की गई है कि जो व्यक्तिगत नही हे और जिनका सम्बन्ध गाँव तथा नगरों 
के बसाने की योजनाओं तथा पानी के बहाव और अन्य साधारण सफाई से सम्बन्ध 
रखने वाली योजनाओं से है । डाक्टरो, नर्सो तथा अन्य वर्ग के स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्म- 
चारियो को नये-तये आविष्कारो की शिक्षा देने के लिए भी विशेष सुझाव रखे गए है । 
राज्य-व्यापी स्वास्थ्य-व्यवस्था दीर्घकालीन योजना के ही मार्ग पर की जायगी, श्रन्तर 
केवल इतना होगा कि यह उतनी विशद न होगी। प्रत्येक प्रारम्भिक इकाई से यह आशा 
की जायगी कि वह पहले दस वर्षो में ४०,००० व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करे। 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक छोटा-सा अस्पत्ताल होगा, उसमें दो पलग प्रसवो के 
लिए और दो आरम्भिक रोगियो की परिचर्या के लिए होगे। आरम्भ में माध्यमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रो में २०० रोगियों का स्थान होना चाहिए जिसको कि दस वर्ष में धीरे- 
धीरे बढ़ाकर ५०० पलग वाले अस्पताल में परिणत कर दिया जायगा। तब तक के 
, लिए जिना स्वास्थ्य-केन्द्र की व्यवस्था को स्थगित कर देना चाहिए। गाँवो में उपचार 
सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आरम्भ में ३० रोगियो के स्थान वाला 
अस्पताल खुलवाना चाहिए, जो कि चार प्रारिम्भक इकाइयो की आवश्यकता पूरी 
करेगा | पहले दस वर्ष बीतने पर उनकी सख्या दूनी कर दी जायगी ताकि दो-दो 
प्रारम्भिक इकाइयो के बीच एक अस्पताल अवद्य हो जाय । 

हर प्रालत के प्रत्येक जिले मे आरम्भ से ही जिला स्वास्थ्य-व्यवस्था की स्थापना 
श्रावश्यक होगी । इस व्यवस्था की शुरुआत पाँच प्रारम्भिक इकाइयों और एक माध्य- 
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मिक इकाई से होनी चाहिए और दस वर्ष के भ्रन्त तक घीरे-बीरे इनकी सख्या बढकर 
२४ प्रारम्भिक और २ माध्यमिक इकाइयाँ हो जानी चाहिएँ । 

(३) ब्यावसायिक शिक्षा--पहले दस वर्षों में प्रतिवर्ष ४००० से ४५०० 
डाक्टरो को शिक्षा देने का घ्येय होना चाहिए । यह संख्या बर्तेमान समय में शिक् 
पाकर बाहर निकलने वाले डाक्टरो की सख्या से लगभग दूनी है। ग्रेजुएट हो जाने के 
पश्चात जो लोग जन-सेवा के कार्य में लगना चाहे उन्हे केम-से-कम १००० रु० प्रति- 
वर्ष आय का निश्चित झाइवासन होना चाहिए ! एक अखिल भारतोय चिकित्सा शिक्षा- 
संस्था होनी चाहिए जहाँ से निरन्तर सर्वोत्तम शिक्षक मिलते रहे । नर्सो की श्रावश्यकता 
तो डाक्टरो से भी बढकर है। वर्तमान समय में सारे भारतवर्ष में केवल ७००० 
शजिस्टर की हुई नसे हैं. और अ्ल्पकालीन योजना के श्रन्तर्गंत लगभग ८०,००० नसे 
होनी चाहिएँ । प्रत्येक छात्रा-नर्स को ६० रु० मासिक छात्र-वृत्ति दी जानी चाहिए। 
इस रकम का एक भ्रश घीरे-धीरे उनसे बाद में वापस भी लिया जा सकता है। 

&. गाँव और नगरों में धनिष्ठतर सम्पक की आवश्यकत्ता--गाँव वासियों का सुधार 
करने में सबसे बडी श्रावश्यकता इस बात की है कि उनके मन में जमे हुए भ्रमपूर्ण 
निष्क्रिता तथा दारिद्रभजनक विचार निकाल दिये जायें और और उनके स्थान पर 
साहस और प्रेरणादायी विचार जाग्गरत कर दिए जायें। इसलिए उन सभी वातो का 
जो बाहरी ससार से गाँव का सम्पर्क बढ़ाने वाली तथा नगरो के प्रगतिगील वातावरण 
से प्रभावित करने वाली हैं, हमे स्वागत करना चाहिए । पुराने जमाने की तरह गाँणे 
आज नगरो से श्रलग नही हैं, फिर भी अभी सस्ते और सुगम परिवहन-साधनो के 
विकास के लिए नई सडको और रेलो की बडी आवश्यकता है । सभ्यता के विकास के 
एक साधन के रूप में डाकखानो का भी यहाँ वर्णन करना अ्सगत न होगा । लोगो के 
जीवन को डाकखाने किस सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं, यह साक्षरता के प्रसार 
पर निर्भर है। डाक की सुविधाएँ स्वय ही लोगो में साक्षर होने की इच्छा जागृत 
करती है और जो लोग साक्षर हो गए है उनकी साक्षरता बनाए रखने में सहायता देती 
हैं। डाकखानो के माध्यम से शिक्षा और मनोरजन के दृष्टिकोण से तैयार किये गए 
दिलचस्प और सुरुचिपूर्ण बुलेटितों द्वरा भी प्रचार का काम किया जा सकता है। 
डाकखाने की बचत-बेक सुविधा से लोगों में मितव्ययिता की श्रादत पडती है और 
नकदी-सर्ठिफिकेट के प्रचलन ने तो गाँव वालो की छोटी मात्रा की वचत का उचित 
आर्थिक उपयोग भी सम्भव कर दिया है । एक साधारण लाभ डाकखानो से यह भी है 
कि उनके द्वारा बीज तथा सस्ती कुनैन गाँव वालो में आसानी”से बॉटी जा सकती है।, 
बेतार तथा रेडियो कार्य-क्रम गाँव वालो का बहुत मनोरजन कर सकते हैं और उनके 
१ सन्‌ १६४६ से ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रयोग सेवाझ्ाम (मध्यप्रदेश), बम्बई के सर्वोदिय के) 
मद्रास की फिरका विकास योजना तथा उत्तरप्रदेश में श्टावा और गोरखपुर की अग्रगामी योजनाओं में 
किये गए दे । इनको सफलता के कारण ही योजना आयोग ने सामूहिक विकास योजना परम्भ की दै | 
शसके ऊपर ६० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई दे । कालान्तर में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा सारे 
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६. कृषि-मजुदूर--भारतीय कृषि में वैयक्तिक तत्व का उपयुक्त वर्णन भुख्यत उस 
किसान के दृष्टिकोण से ही किया गया है जो स्वय भूमि का स्वामी है और कंपि- 
कार्य करता है। विवेचन की पुर्णंता के लिए यह भ्रावश्यक है कि भारतीय कृषि- 
ऊैपवस्था में खेती में लगाये जाने वाले मज़दूरो तथा जमीदारो के योग के विषय में भी 
दो शब्द कह दिये जायें। जहाँ तक किराये के मजदूरों का सम्बन्ध है, यह कहा जा 
सकता है कि उनकी स्थिति अ्रसन्‍्तोषजनक है । खेती में काम करने वाले मजदूरों में से 
कुछ तो भूमिहीन भज़दूर हैं। ऐसे मजदूरों का वर्ग यद्यपि छोटा ही है पर इसके 
विस्तृत होने की प्रवृत्ति दिखलाई पडती है। ऐसे भी मजदूर हैं जिनके पास कुछ खेतो 
के ट्रुकडे हैं। ये खेत इतने छोटे हैं कि उनके स्वामियों को दूसरे लोगो के खेतो पर 
जीविका के लिए मजदूरी करनी पडती है। दोनो प्रकार के मजदूर बडे मेहगे, अ्रकुशल श्रौर 


देश में फैल जायगी और ग्रामोन्‍्नति के कार्य में इससे सहयोग मिलेगा । 
प्रारम्भ में ? अक्टूबर १९५२ को ५५ सामूद्दिक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गई । प्रत्येक योजना 
के अन्तर्गत लगभग ३०० गवि होंगे जिनकी आवादी लगभग २ लाख होगी। इन गाँवों का क्षेत्रफल 
४५०-४०० वर्गमील होगा तथा खेती-योग्य भूमि १५०,००० एकड़ होगी। प्रत्येक योजना-चषेत्र तीन 
विकास-समूहों में वॉट दिया जाता दे । पांच गाँवों का एक समूह भराम-सेवक का सेवा-ज्षेत्र दोता दे । 
सामूहिक विकास योजना का उद्दे श्य (१) हर प्रकार से कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना, (२) गाँव 
बालों की वेकारी की समस्या को इल करना, (३) गाँव में संचार के साधनों की उन्नति करना, (४) भा- 
रफ्ेभक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद का प्रवन्ध, (५) घरों का सुधार, भौर (६) देशी 
इस्त-कला और छोटे पेमाने के उद्योगों का विकास करना है । वास्तव में सामूद्दिक विकास योजना का 
उद्दे श्य ग्राम निवासियों के दृष्टिकोण को बदलना तथा उनमें रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की 
डच्छा तथा दृद॒निश्चय पैदा करना दै, क्योंकि प्रन्ततोगत्वा ग्रामोन्‍्नति ग्राम-निवासियों पर ही निर्भर दे । 
सरकार अधिक-से-अधिक पथ-प्रदर्शन तथा विकास में सहायता ही कर सकती है | 
७. * अक्टूबर १६५३ से प्रार्भ की गई राष्ट्रीय प्रसार-सेवा झामोन्‍नति की दिशा में एक महत्व- 
पूर्ण कदम दै। इसका प्रधान उद्दे श्य क्षि की आधुनिक विधियों को किसानों तक पहुँचाना तथा उनके 
दृष्टिकोण को वदलना दे । दस वर्ष में यद्द सम्पूर्ण देश में फैल जायगी । 
सन्‌ १६५१-५६ के वीच देश के लगभग एक चौथाई भाग या १२०० विकास-समूहों में विकास 
योजनाएं फैल जायेंगो । इनमें से लगभग ३०० समूह सामूहिक विकास-्योजना के अन्तगंत होंगे तथा 
रीप राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत । राष्ट्रोय प्रसार-्सेवा के अन्तर्गत १६५३-५४ में १८० समूह दूसरे 
च५ २७० समूइ्ट तथा योजना के अन्तिम वर्ष में ४०० समूहों को लेने की व्यवस्था है । इनमें से लगभग 
४०० समूह सामूदिक योजनाञ्रों की तरह गहन उन्नति के लिए चुन लिए जायेँंगे। 
इन विकास-योजनाशों को कार्यानिवित करने का अधिकाश उत्तरदायित्व राज्यीय सरकारों पर है । 
राज्य में एक राज्य-विकास कमेटो होती दे जिसमें मुख्य मत्री, योजना मत्रो आ्रादि सम्मिलित होते है । 
राज्य का विफास कमिश्नर (डिवेलपर्मेट कमिश्नर) शस कमेटी का मत्री होता दे । ज़िले में ज़िलाधीश की 
अध्यक्षता में एक ज़िला योजना कमेटी होती है जिसका मत्री योजना अधिकारी (प्लानिंग आफीसर) दोता 
है। जिले के उप-विभागों में डिप्टीकलक्टरों को काम में सहायता देने के लिए विशेष सहायक नियुक्त 
कर दिये यए दँ ताकि वे योजना का कार्य देख सकें । 
आमोण स्तर पर पचायतें भी विकास-कार्य में सहायता कर रही हैं। गाँवों की विकास मण्डल 
आदि मस्थाए भी इसी उद्दे भय से स्गठित की गे हैं ताकि गांव वालों का इष्टिकोण बदले और वे उन्नत 
अचस्था को प्राप्त हों । 
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अविश्वसनीय हैं । प्रवासन की वर्तमान सुविधाओं तथा रेलवे और सावंजनिक निर्माण- 
कार्य, व्यापार तथा श्रन्य उद्योगों द्वारा मज़दूरो की अ्धिकाधिक माँग के कारण मज़- 
टूरो की स्थिति विद्येष रूप से हृढ हो गई है। इसके अतिरिक्त प्लेग और इनफ्लु- 
एज्जा आदि बीमारियों के कारण श्रधिक मौतें हो जाने से भी अस्थायी रूप पति 
मजदूरों की सख्या में कमी पैदा हो सकती है । भ्रन्त में यह भी प्रवृत्ति देखी गई है 
कि छोटे-छोटे भू-भागो के स्वामी कृपक अपनी श्राथिक स्थिति के तनिक भी अच्छी हो 
जाने पर स्वय खेतों में काम करना छोड देते हैं और किराये के मजदूरों पर निर्मेर 
हो जाते हे । इन कारणो ने मज़दूरो को श्रधिक परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करने के 
स्थान पर उनकी मज़दूरी बढा दी है। दुख तो इस बात का है कि मजदूरी बढ जाने 
पर मज़दूर अपने रहन-रहन का स्तर भ्ौर कार्य-क्षमता बढाने के वजाय कम काम 
करना पसन्द करता है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मजदूरों की कठिनाइयाँ 
भी वही हैं, जिनका वर्णान किसानो के सम्बन्ध में ऊपर किया जा चुका है। इसलिए वे 
उपाय जो गाँवों को पुनरुज्जीवित करने के लिए किये जायगे, इनके लिए भी निस्सन्देह 
ही लाभदायक सिद्ध होगे । 
७ जमींदार और गाँव की अथ॑-घ्यवस्था में उसका स्थान--सबसे बडी कठिनाई जो 
भारतीय कृषि को श्राक़्ान्त किये हुए है, बुद्धिमानो भ्ौर उद्यमी साहसियो का सहयोग 
तथा पूर्जी का श्रभाव है जिसकी कृषि में सबसे श्रधिक झ्रावश्यकता है। जीवन 
श्राधुनिक सुख-सुविधाए --जैसे शिक्षा, सफाई, पूर्णतया विकसित सचार-साधन - प्राये 
नगरो का ही एकाधिकार हो गई हैं , यद्यपि इन सुविधाग्नो के लिए श्रधिकाश घन 
गाँवो से ही प्राप्त होता है। नगरो के बडे -बडे श्लाकर्षणों भौर व्यापक उन्तति-अ्रवसरो 
ने बहुत बडी सख्या में गाँव के बुद्धिमानो तथा साहसी व्यक्तियो को नगर में भ्रा जाने 
की प्रेरणा दी है तथा गाँवों में जो स्थान रिक्त कर दिया है उसकी पूर्ति सरल कार्य 
नही है। भ्रन्त में यह कहा जा सकता है कि नगर के शिक्षित व्यक्तियों ने तथा जमी- 
दारो ने भ्रभी तक गाँव की समस्याओं को ठीक से अध्ययन करने तथा समभने और 
उनकी आ्रावश्यकताएँ पूरी करके का प्रयत्न नही किया है। इन लोगो के ज्ञान, साधनों 
और साहस का योग गाँवों की उन्नति के लिए नही मिल पाया है। इस देश में नगर 
में रहने वालो की कृषि के प्रति शभ्रनभिज्ञता "ऐसी वास्तविके, गहन और व्यापक है कि 
उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से ही देखना पडता है ।/१ बैकवेल, बेट्स श्रौर 'टर्निप 
टाउनशैण्ड' जैसे महान्‌ जमीदारो का नेतृत्व -- १८वी सदी के इगलैण्ड की कृषि जिनकी 
ऋणी है--भारतीय कृषि को प्राप्त नही हो सका। वगाल में स्थायी बन्दोबस्त का; 
प्रवत्तंन करने वालो को यह श्राशा थी कि उससे बडे-बडे जमीदारो का एक ऐसा वर्ग 
तैयार हो जायगा जो कि अ्पत्ती जमीदारी में रहेगे और उनका व्यक्तिगत प्रभाव तथा 
१ एच० कलवर्ट की विल्थ एण्ड वेलफेयर श्रॉफ़ द पजाब? पुस्तक के आमुख के पृष्ठ १ में उद्ध त ए० 
कावेर के कथन से लिया गया ! उपयु क्‍त बातें श्गलेए्ड की स्थिति के सम्बन्ध में हैं, पर ने भारत के 
सम्बन्ध में भी उतनी ही लायू दे । राघाकमल मुकर्जी का लेण्ड प्राब्लम्स ऑफ़ इण्डिया' पृष्ठ १२३ भौर 
१६३-९४ भी देखिए । 
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उनकी झाथिक सहायता किसानों के लिए बहुत ही लामकारी होगी ! दुर्भाग्यवण् यह 
आ्राणा पूरी नही हो पाई । कुछ को छोंडकर अधिकाश जमीदारो ने श्रपनी जमीदारी 
की अपेक्षा दूरस्थ बड़े-बड़े नगरों में जाकर वसना अधिक पसन्द किया और उनका 
'छ्रनी जमीदारी से सम्बन्ध केवल' मोलग्रुजारी वसूल करने तक ही सीमित रह गया। 
जमीदारो का कामे काइतकारों से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अधिकाधिक माल- 
गुजारी वसूलना हो गया । उनका काम भालगुजारी खीचने वाले एक चूपरण-पम्प के 
समान ही रह गया । वगाल में ही नहीं वरन्‌ सारे देश में जहाँ-कही जमीदार वर्ग है, 
उनमे जमीदारी से दूर रहने की प्रथा प्राय प्रचलित हो गई है । जमीदारो के जमीदारी 
से अ्रनुपस्थित रहने के विषय में कार्चर का कथन है कि “थरुद्ध, बीमारी तथा अ्रकाल के 
बाद यदि सबसे अधिक हानिकारक काई बात गाँव-निवासियों के लिए हो सकती है तो 
वह जमीदारो का भ्रपनी जमीदारी में न रहना है ।/" यह बुराई उन भागों में, जहाँ 
जमीदांरी है, बडा भयकर रूप धारण कर लेंती है, यद्यपि रेयतवाडी क्षेत्रों में भी इसका 
पूर्ण अभाव नही है । जमीदारो के व्यवहार को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
जहाँ तक भ्रूमि की उन्नति से सम्बन्धे है, जमीदारो का वर्ग उसके प्रति राज्य से भी 
अधिक निस्सग तथा बाह्य श्रभिकरण के समान है । राज्य ने तो ऐसे श्रावश्यक कार्यो 
का भार अपने ऊपर ले रखा है, जैसे सिंचाई की सुविधाएँ देना, सडक तथा रेल बन- 
वाला, कुंषि-सम्बन्धी शिक्षा देना और तकांवी ऋण वॉँटना इत्यादि, पर जमीदार वास्तव 
मेभूमि की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करता । कृषि की उन्नति के लिए यह सबसे 
अ्रधिक श्रावश्यक बात है कि उसे जेमींदार-वर्ग का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो । इससे 
अत्यधिक भालग्रुजारी वसूलना बन्द हो जायगा और जमीदार श्रौर किसान के बीच 
निजी सम्बन्ध स्थापित हो जायगा जिससे उन्नत्ति तीत्रतर गति से होगी और दोनो का 
लाभ होगा । बडे-बड़े जमीदारो के पांस उन्‍तति के कम-से-कम दो साधत्त मौजूद हैं--- 
पहला पूजी और दूसरी बुद्धि । यदि उनमें वस्तुओ की सापेक्षिक उपयोगिता की नई 
धारणाएँ और जया दी जायें औरे वे येह सममने लगें कि नगरो में रहकर समय नप्ट 
करने की अपेक्षा गाँवो में रहने तथा गाँवों के पुनरुत्थात में सहयोग देने से श्रधिक सुख 
तथा लाभ है, तो हमे कृषि-सुधारों के लिए सर्वसाधारण की जागृति की प्रतीक्षा न केरती 
पडेगी जिसकी गति बहुत मन्दं है । जंमीदार सुधारो मे अ्रनेक ढग से सहयोग दे सकते 
हैं। वे अपने घर पर फार्म खोल सकते हैं, पशुओं की नस्ल अच्छी करने के उहध्य से 
अभिजातत पशु रख सकते हैं; श्रच्छा वीज पैदा कर सकते हैं श्रीर अधिक भ्रच्छे श्ौजारो 
,की प्रयोग श्रारमभ्भ करा सकते हे और अन्त मे गाँव वालो को प्रगतिगील विचारों से श्रव- 
८ ५ बजट + ५ 
पंत करा सकते हैं। उतको स्वयं गाँव सें रहकर शिक्षा तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सुधारों 
द्वारा गाँवों को अधिक झ्राकर्पक बनाने से सहायता देनी चाहिए । 
रे. भूसि-स्वामित्व के सहवर्ती कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व--यह वात सदा से मान्य 
रही है कि भूमि-स्वामित्व के साथ कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुडे हुए हैं । सिद्धान्त 
_के आधार पर हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सम्मिलित पू'जी वाली कम्पनी 
१ टौ० एन० कावर 'प्रिंन्सिपल ऑफ रूरल इकानोंमिक्तत?, पृष्ध 3७७ । 
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(जायण्ट स्टॉक कम्पनी) के हिस्सेदार की स्थिति, जो कि विना प्रबन्ध में भाग लिये 
हुए केवल श्रपना लाभाश प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है, किस अकार किसी जमीदार से 
'भिन्‍न है, जो कि उसी प्रकार मालगरुजारी लेकर सन्तुष्ट रहता है और कुछ नही करता ? 
इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि यदि कम्पनी का हिस्सेदार प्रवन्ध में भाग लेता 
तो बहुत ही भ्रच्छा होता, उसका प्रवन्व में भाग न लेना ही कुभ्वन्ध का कारस और 
अनेक सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों के विनाश का कारण हुभा हैं । यह स्मरण 
रहे कि एक औसत हिस्सेदार के पास न तो इतनी बुद्धि ही होती है और न इतना , 
भ्रवकाश ही, कि वह अपनी कम्पनी के सचालन में समझदारी से सक्रिय भाग ले 
सके । फिर, वह अनेक हिस्सेदारो में से एक है, उसके व्यक्तिगत विचारों पर कम्पनी 
की स्थिति के अच्छे और घुरे होने का वहुत कम उत्तरदायित्व होता हैं। कोई 
हिस्सेदार कम्पनी के प्रबन्ध में सक्रिय रूप से सहायता नही देता इसलिए उस 
कम्पनी का प्रवन्ध करने वाला कोई भी नहीं है, ऐसी वात नहीं है। सम्मिलित 
पू'जी वाली कम्पनियों की प्रवन्ध-कुशलता उस चरम सीमा पर पहुँच गई हैँ कि 
हिस्सेदारों की उदासीनता के होते हुए भी उसका बहुत कुशल ढग से नेतृत्व और 
संचालन हो सकता है । जहाँ तक मज़दूरो और अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी स्थिति किसानो की स्थिति से बहुत अच्छी है 
क्योकि वे एक हो सकते हूँ और अपनी माँगो को पूरा करवाने के लिए मज़दूर-सघ 
जैसी सस्थाओ की स्थापना कर सकते हे । अन्त में, जैसा कि लाड केन्स ने कहा क्षा 
आधुनिक जायण्ट स्‍्टठाक सस्थाशरो की प्रवृत्ति, आज जब कि वे इतनी पुरानी और 
इतनी विस्क्षुत हो गई हे, व्यक्तिगत सस्था के स्थान पर एक सार्वजनिक सामाजिक 
संस्था का रूप घारण कर लेने की हो गई है। ऐसी व्यवसाय-सस्थाशो की सामान्य 
स्थिरता तथा ख्याति का अधिक महत्त्व माना जाता है, लाभाश का स्थान तो गौण 
माना जाता है ।”* ऐसी परिस्थिति में जनता की श्रालोचना से बचने के लिए मजदूरों 
तथा उपभोक्ताओं के हित का ध्यान विद्ेष रूप से रखा जाता है। उपयुक्त सभी बातों 
में भूमि की स्थिति स्वेथा भिन्‍न है, और यह मत कि सम्पत्ति चाहे जिस प्रकार की हो 
एक न्यास (ट्रस्ट) है, जिसकी व्यवस्था समाज द्वारा होनी चाहिए, भअन्य प्रकार की 
सम्पत्ति की अपेक्षा भूमि के सम्बन्ध में श्रधिक लागू होता दिखाई पडता है । भारतीय 
जनता की वर्तमान शझसहाय भ्रवस्था में तो इस विचार को प्रधानता देना तथा 
जमीदारो को ग्रामोन्‍नति के कार्यो के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तथा लाभदायक 
माध्यम बनाना अत्यन्त श्रावश्यक हो गया है । किसानो में जागृति फैलने के साथ-साथ 
यह समस्या श्राज पहले की श्रपेक्षा कही श्रधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक हो गई है #, 
बहुत से राज्यों ने तो किसानो की जमीदारो से रक्षा करने के उद्दे इय से अनेक कानुन 
या तो लागू कर दिये है भ्रथवा लागू करने का इरादा कर लिया है। यदि जमीदार 
समय की माँग को न समझेंगे और उसके अनुसार न चलेगे तो उनके लिए केवल पैतृक 
सम्पत्ति होने के नाते भूमि पर अ्रपना अधिकार जमाए रखना और उसे व्यायोचित सिद्ध 
१ लाडे केन्म कृत 'द एण्ड ऑफ लेज़े फ्यर! पृष्ठ ४२-४३ । 
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करना कठिन होगा ।* 
प्रविधि तथा उपस्कर 

६, प्रविधि : कृषि की विधियाँ--भारतीय किसान प्रायः विस्तृत खेती की प्रणाली का 
अनुसरण करता है जो कि उसकी औसत जोत की छोटाई देखते हुए भ्रनुपयुक्त हैं । 
छप्ती का परिणाम है कि उत्पादन जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता हैं । 
इस सम्बन्ध में भारतीय स्थिति का जापान की स्थिति से अ्रन्तर बताते हुए सर एम० 
विश्वेश्वरय्या लिखते हे कि “यद्यपि जापान खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्णतया ग्रात्मनिर्भर 
नही है फिर भी वह १७० लाख एकड भूमि पर ५६० लाख की श्राबादी का सामान्यत 
भरण-पोषण करता हैं, प्र्थात्‌ प्रति व्यक्ति है एकड भूमि पर, जब॑ कि भारत में 
प्रति व्यक्ति ६ एकड भूमि पडती है ।” जापान में बडी कुशलता के साथ घती खेती 
की प्रणाली पर करीब-करीब वाग लगाने की तरह ही खेती की जाती हैं श्रौर इसी 
प्रकार की धनी खेती अपनाने से भारतीय किसान का भी कल्याण हो सकता हूँ । 
ऐसा करने में श्रन्य बातो के श्रतिरिक्त स्थायी उन्नति के साधनो, जैसे सिंचाई आदि, 
पर अधिक व्यय की श्रावश्यकता होगी और होशियारी के साथ वीजो का चुनाव करके 
प्रधिक लाभदायक ढग से फसलो का हेरफेर करके तथा पर्याप्त मात्रा में खेतो में खाद 
देकर कृषि-कार्य को श्रधिक दक्षता से करना होगा । स्थायी उन्नति के साधनों और 
सिचाई की सुविधाओं के विषय में तो पहले ही बताया जा चुका है) जहाँ तक खेती 

कार्य में दक्षता का प्रइन है यद्यपि कही-कही किसानों की दक्षता बहुत ही ऊँचे स्तर 
| देष्टिगोचर होती है, परन्तु अधिकाश भागों में श्रभी भूमि के तैयार करने, धोने, 
गोडने, निराने, पौधो के वीच श्रन्तर डालने तथा फसल काटने के ढगो में उन्‍तति करने 
की बहुत ग्रु जायश हैं। शुद्ध भौर श्रच्छी जाति के बीजों की बहुत बडी महत्ता है, पर 
प्राय" या तो किसान बीजों के चुनाव में काफी सावधान नही रहते भ्रथवा इसकी महता 
जानते हुए भी भअ्रच्छे बीज प्राप्त नही कर पाते । बहुत सी वीज-स्मितियाँ श्रौर बीज 
बाँटने वाले फार्म हे, पर इनकी सख्या देश के हर भाग में किसानो को पर्याप्त मात्रा 
में भ्रच्छे बीज दे सकते के लिए कई ग्रुणा श्रधिक करनी होगी । कृषि भ्रायोग ने कृषि- 
निर्देशक (डाइरेक्टर श्रॉफ एग्रीकल्चर) के भ्रधीन सहायक कृषि-सचालक की देखरेख 
में एक दीज वाँटने तथा बीजो की परीक्षा करने की झलग सस्था स्थापित करने की 
सम्मति दी थी ।* फसलो के हेरफेर के कौशल में पहले की अ्रपेक्षा निश्चित रूप से 
उन्नति हो गई है। तुरन्त लाभ प्राप्त कर लेने की भ्राकाक्षा के कारण बहुत से स्थानों 
पर गेहूँ भौर रुई श्रादि की फसलो पर ही सारे प्रयत्न केन्द्रित कर दिए जाते हैं | यह 
श्रस्वस्थ मनोवृत्ति है और इससे श्रत में हानि ही होती है। इसका दुष्परिणाम निस्सन्देह 
किसान का फसलो के विचारपूर्ण हेरफेर की आवश्यकता की शोर ध्यान भ्राकृष्ठ करेगा 
_ हो, पर भचार द्वारा भी इस दिक्ा में कुछ किया जा सकता हैं। इधर कुछ दिनो से 

१. यह सेक्शन केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू समझना चाहिए जहा जमीदारो अ्रथा का उन्मूलन 


अभी तक नहीं हो सका है ।--अनुवादक 
२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा १०३ । 
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रबी की फसल में मूंगफली की फसल का हेरफेर किया जा रहा है श्रौर इस पक 
तुरन्त लाभ प्राप्त कर लेने की सुविधा ने इसमें योग भी दिया हैं। फसलो में हेरफेर 
की नियमित प्रणाली में ढोरो के लिए चारा पैदा करने वाली फसलो को स्थान देने 
की सम्भावना पर, विशेष रूप से ढोरो के चारे की वर्तमान कठिनाई को ध्यान में 
रखते हुए, विचार करना आवश्यक होगा । य 

हमारे देश में कृपि के काम में आने वाले उपकरणों का विकास करने को 
बहुत श्रावश्यकता है | खेतो में काम करने के लिए पानी खीचने, श्राटा पीसने, तेल और 
गन्ना पेरने के लिए वैलो के स्थान पर अ्रव यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होना चाहिए । 
१०. खाद*--छाद तथा खेती की उर्वरा-शक्ति बढाने वाली वस्तुश्रों का प्रयोग भूमि 
का उत्पादन बढाने का बहुत वडा उपाय है, विशेषकर आज की परिस्थिति में जब 
इतने अधिक लोगो के पालन-पोपणा का भार भूमि पर आ गया है। यदि, भृमि में 
पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पडी है तो इसके लिए सर्देव किसान ही दोपी नहीं है । 
यदि सिंचाई के साधन श्रप्राप्य हु. तो सूखी भूमि को खाद देना बिलकुल बेकार है । यह 
भी सम्भव है कि जैसी खाद किसी भूमि-विशेष को चाहिए वैसी खाद प्रर्याप्त मात्रा में 
ने मिल सके, या उसका मूल्य इतना अश्रधिक हो कि उसका खरीदना साधारण किंसान 
की शक्ति के बाहर हो ! यह सव होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि भूमि को उचित 
खाद देने की तथा खाद के सुरक्षित रखने की समस्या के प्रति इस देश में बहुत 
उदासीनता दिखाई गई है । भारतीयों की हानिकारक आदतो में से एक गोबर को 
जलाने की श्रादत भी है । इसको रोकना परमावश्यक है, और यदि यह कहा जाय #ी 
कृपि-क्षेत्र के गोवर को बिना जलाए काम नहीं चल सकता* तो इसके लिए यह आाव- 
श्यक है कि इस प्रकार जलाने के लिए अन्य प्रकार के ई घन ढूंढ निकाले जायें । गाँव 
के आस-पास बेकार पडे हुए मैदानों में इंघम की जगह काम आने वाले पेड लगवाने 
चाहिएँ श्रौर यथासम्भव गाँव के निकट वन-विभाग तथा स्थानीय सस्थाश्रो द्वारा ईधन- 
भण्डार स्थापित किये जाने चाहिएँ। ईधन की सप्लाई बढाने के लिए जगल लगवाने 
तथा उसके लिए सस्ते रेलभाड़े की सम्भावत्ता पर पूरी तरह विचार होना चाहिए। 
पशुओं का मूत्र यो ही बहकर बेकार हो जाने दिया जाता है भौर विष्ठा को खाद की 
तरह प्रयोग करने की भ्रभी भी लोगो में बडी भ्ररुचि है यद्यपि धीरे-धीरे यह कम हो 
रही है। भारतीय किसान को चीनी तथा जापानी किसान से कम्पोस्ट खाद बनाने के 
सम्बन्ध में वहुत कुछ सीखना है ! चीन में कोई भी ऐसा स्थूल पदा्थे नही जो श्रत्तत में 
खाद के रूप में भूमि की भेंट न कर दिया जाता हो-। 





१ ऋषि-आयोग रिपोर्ट, पैरा 5०-६५ देखिए, तथा एग्रीवल्चर एण्ड एनीमल हस्वेण्डी इन' इर्डिया, 
(१९३५-३६), इण्डिया इन १६३४-३५, पृ० १०-११ सी देखिए । 

२ गाय के गोवर का इंघन की तरह प्रयोग केवल,श्सीलिए होता है. कि कोई दूसरा इंधन प्राप्त नही है । 
कभी-कभी यह बात बड़े अविचार और अरुचि के कारण भो शोती ई । उदाहरण के लिए पजाब में यह 
विश्वास दै कि विना कण्डों पर दूध गरम किये हुए घी नहीं निकाला जा सकता | (देखिए, एफ० एल० 
मन कत, रिमेकिंग ऑफ विलेज इण्डिया, पृ० ६ ।) 


छः 
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गाँव के कूडे-करकट, ईख की खोइया, जलकुम्भी और गाँव में पाई जाने वाली 
अन्य वस्तुओ से किस प्रकार कम्पोस्ट खाद बनाई जा सकती है, इसकी छानवीन करनी 
चाहिए । इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामवासी छोटी-छोटी खाइयाँ खोदकर 
उनका श्ोचालय के रूप में प्रयोग करने लगें और गाँव के कूडे-करकट आदि को भी उन 
गड्ढो में फेंका करें, जिससे गाँव की सफाई भी रहे और साथ ही खाद का सुरक्षण भी । 
विंष्ठा तथा हरी पत्तियाँ तथा बटोरकर फेंके हुए कूडे-करकट का यदि पूरा-यूरा प्रयोग 
खेती के लिए खाद के रूप में करता श्रभीष्ट है तो अ्रनेक नगरो में प्रचलित पानी के 
बहाव के वर्तेमान ढंग को पूरंंतया बदल देना होगा जिससे इस प्रकार की सभी खांद 
बनाने योग्य वस्तु वबहकर नदी अ्रथवा समुद्र की राह लेती है। कोयले के साथ मिला- 
कर विष्ठा का पाउडर के रूप में किसानो को खाद की तरह प्रयोग करने के लिए 
प्राप्त होना सबसे कम भ्रप्रिय ढग हो सकता हैँ। इस सम्बन्ध मे नासिक में जो ढग 
अपनाया गया है उस पर अच्य नगरपालिकाएँ भी सोचें-विचारें तो उनका श्रम सार्थक हो 
सकता है । फसलो के हेरफेर में सयुक्तत नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए शिम्बिकुल्य फसलो 
का महत्त्व भारतीय किसान को हमेशा से ज्ञात रहा है। कृपि-विभाग को इस बात की 
खोज करनी चाहिए कि किस प्रकार शिम्बिकुल्य फसलो का प्रयोग भूमि की उर्वरता 
बढाने के लिए किया जा सकता है । हरे पत्तो वाली खाद के विषय में भी खोज आव- 
इयक हैँ। हड्डी की खाद, मछली की खाद तथा वधशाला के कूडे-करकट के प्रयोग के 
वारे में भी परीक्षा होनी चाहिए। वास्तव में भूमि की उर्वरता बढाने वाली सभी वस्तुओं 
केझम्वन्ध में अनुसत्धान होना चाहिए ताकि किसानो को उनके प्रयोग के सम्बन्ध में 
निदिचत सलाह दी जा सके । कार्वनिक तथा श्रकारबनिक खाद किसानो को सस्ते दामो 
में मिल सके, इस बात का प्रयत्न होना आवश्यक है। 

नहरो तथा अन्य साधनों द्वारा सीचे जाने वाले भागों में श्रमोनियम सल्फे ट, 
अस्थि-चूर्ण, मछली श्रौर खली श्रादि की खाद का प्रयोग उत्तरोत्तर बढता जा रहा है । 
इसके लिए हमें कृषि-विभाग के प्रचार-कार्य का ऋृतज्ञ होना चाहिए। यह निश्चय 
किया गया कि सिन्दरी में.प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन अमोनियम सल्फेट खाद तैयार 
करने वाला कारखाना खोला जाय | यह श्राशा की गई थी कि सन्‌ १६५० के अन्त 
प्रक यह कारखाना पूरा उत्पादन करने लगेगा ।* 

उपस्कर 

कौटिंग महोदय का निम्न वर्गीकरण भिन्‍्न-भिन्‍त साज-सामान का विवरण 

देता है जो एक किसान के पास होना चाहिए - 


फ् 


न 


शी अपर अनन लिए रकम, 
१. मिंदरी के कारखाने से ७ फखरा १६५२ से' अमोनियम सल्फेट के ब्रोरे बाहर जाने लगे है । द निऋ 
अीसत उत्ताएइन ४००० य्न ह्ढै । रु 
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प्जी 
| 
| 
दंत शा चालू पूजी ह 
्‌ 
हक तप 
भूमि भूमि में स्थायी सुधार 
तथा श्रन्य बढाई हुई 
सुविधाएं जैसे इमारतें, 
कुएँ और मभेडें इत्यादि 
| | | 
“मम की कं 300 / हट शरद अस्थायी पूजी, सुरक्षित कोष, 
| | जैसे खाद, जमा किया हुआ अन्न जैसे मरम्मत पर खर्चे 
पुन अश्रकारथ माल तथा वह रोकड जो मजदूरी. होने वाली रकम, बीमा 
आदि के लिए रखी हुई है । में भेजने वाली रकम, 
तथा स्थायी पूजी का 
मूल्य पूरा करने के लिए 
रखी जाने वाली रकम ॥ 
कीटिंग का कथन है कि “अ्रगर किसी व्यक्ति के व्यवसोय को सुहृढ रूप से 
चलाना है शौर भूमि से अधिक-से-प्रधिक लाभ लेना है तो ऊपर बताई हुई प्रत्येक 
प्रकार की पूजी का चाहे जैसे भी हो, होना श्रावश्यक है, और प्रत्येक प्रकार की पूंजी 
को ठीक-ठीक समझने पर ही हिसाब ठीक ढंग से रखा जा सकता है तथा लाभ और 
हानि के वास्तविक सूत्रों को समझा जा सकता ।”* 
३१. औज़ार *---भारतीय किसान आज भी अ्रधिकतर प्राचीन सादे भ्रौज़ारो का प्रयोग 
करता है। ये श्रौज़ार बहुत सस्ते, हल्के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले 
जाने योग्य, सुगमता से बनाए जाने तथा बिगडने पर सुधारे जाने योग्य भौर खीचने 
वाले बैलो की शक्ति के अनुरूप हैं, परन्तु अधिक उत्पादन तो उन्नत झौज़ारो के प्रयोग 
पर निर्भर है। लोहे के हल तथा गन्‍ता पेरने की चर्सी, छोटे-छोटे पानी खीचने वाले 
पम्प, पानी चढाने वाली मशीन का प्रयोग किसी सीमा त्क आरम्भ हुआ है पर इस 
दिशा में श्रमी बहुत-कुछ करना बाकी है। श्रन्य अच्छे भौज़ार, जिनका वित्तरण किया 
गया है कुदाल, फावडे, बीज बोने के चोगे या नली और चारा काटने की मशीर्ते 
इत्यादि हैं। श्रमेरिकी कृषि की भ्रधिकाधिक यन्त्रो के प्रयोग की रीति भारत के लिए 
श्रनुपवुक्त है, क्योकि यहाँ के किसानों के पास छोटे-छोटे भूमि के टुकड़े ही हैं। परन्तु 
_ये कठिताइयाँ सहकारी खेती तथा सथुक्त खेती प्रथा द्वारा बहुत-कुछ मिठाई जा सकती 


१ रूरल इकान्ॉमी इन द बाम्बे ढेकन, पृष्ठ 9०३-४ । 
| कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा १०७-१० देखें। 
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हैं। बम्बई राज्य के दक्षिणी भागो में गहरी जडो वाली हारीची घास को उखाडते 
के लिए ट्रेक्‍्टरो का प्रयोग किया जा रहा है। खेती के औज्ञारों का अपने हाथो या 
पशुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उनके सुधार की भी बहुत आवश्यकता है । 
वडी सख्या में सभी किसानो द्वारा नये ढंग के औजारो के प्रयोग के लिए बहुत व्यापक 
मर गहरे प्रचार की आवश्यकता है, क्योकि किसी एक किसान द्वारा उनके प्रयोग 
करने में सबसे बडी बाघा उसकी हँसी उडाए जाने की तथा भकक्‍्की कहलाने की प्रथा है। 
विकसित औज़ारो के प्रयोग का प्रचार बढाने का कार्य कृषि विभागों, कृषि-सस्थाओं 
तथा सहकारी समितियो के कार्ये-क्षेत्र के अन्तर्गत है। यह अत्यन्त वाञ्छतीय होगा कि 
ये सब सस्थाएँ मिलकर समन्वित रूप से कार्य करें । क्ृषि-विभागो को नये विकसित 
आओजार सस्ते दामो पर देने की सम्भावना पर--जैसे उन श्रौजारो के लकडी वाले हिस्सों 
को अधिक मात्रा में बनवाकर--विशेष रूप से विचार करना चाहिए । जिन शज़ारो 
का प्रयोग हो रहा है उनमे सुधार करने का घ्येय हमारे सामने होना चाहिए, न कि 
नये झौज़ारों के आविष्कार का। अनावश्यक ढंग से औज़ारों की सख्या बढाने से 
किसान अ्रान्ति में पड सकता है और उसके मन में कृषि-विभाग की सलाह के प्रति 
सन्देह उत्पन्न हो सकता है। रेल के अधिकारियो को भी कृषि-सम्बन्धी ओऔज्ञारो 
और भशीनो के किराये में छूट देने के प्रश्न पर श्रत्यधिक सहानुभूति से विचार करना 
चाहिए। कृपि-विभाग ने एक लाभकारी कदम उठाया है और वह है किसानो को 
रज़ाह देने के लिए और मशीनें --खास तौर से सिंचाई के यन्त्रादि--लगाने का प्रवन्ध 
करने के लिए कृषि-इजीनियरो की नियुक्ति है । सस्ते और पाइचात्य देशो की 
तुलना में सादे औज़ारों के बनाने के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। नये 
ओजारो से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उन औजारो का देश 
में ही निर्माण हो और इस बात का आश्वासन हो कि उनके मरम्मत आदि के लिए 
उनके भ्रतिरिकत हिस्से भी यही प्राप्त हो सकेंगे । कृषि-आयोग ने यह सम्मत्ति दी थी 
कि यदि लोहे और इस्पात पर लगाये हुए सरक्षण-कर के कारण भारत में लोहे से 
सामान बनाने में वाधा पडती है तो जो लोहा या इस्पात कृषि-सम्बन्धी औजारों और 
भशीनो के निर्माण के लिए विदेशो से मेंगाया जाय उस पर छूट दे दी जाय | यदि इस 
ओर चिशेप गम्भीरता से प्रयत्त किया जाय--जिसमें राज्य की ओर से देशी कार- 
खानों को श्राथिक सहायता भी सम्मिलित होगी--तो इन ओऔजारो के लिए विदेशो 
पर निर्भरता बहुत-कुछ कम हो जायगी या उसका अन्त हो सकता है ।" 
3९. पशुधन*--भारतीय कृपको के पशुधन का सबसे महत्त्वपूर्ण श्रंग उनके ढोर हे । 
#उनके विना किसान के खेत जोते नहीं जा सकते । उनके खत्ती और खलिहान खाली पड़े 
_ रहते है, और खाने-पीने का मजा अधूरा रह जाता है, क्योकि शाकाहारी देश में घी, दूध 


६. १८६३८ को उद्योग-मन्त्रियों की दिल्‍ली कॉन्फेन्स ने ओऔज़ारों के देश में वनाये जाने पर चडुन जोर 
दिया था । 

सा देखिए, एग्रीकल्चर एण्ड एनीमल हस्वेण्डरी इन इण्डिया (१६३५-३६), पृ० २४२०-५४, तथा एनुञल 
रैपोट श्लोक द डिपाई मेए्ट ऑफ ण्यीकल्चर, बचई (१६३६-४०), पैरा ५०-६१। 


शश८ । भारतीय अर्थशास्त्र 


और मक्खन न मिलने से श्रधिक दुर्भाग्य की वात और क्या हो सकती है ?”* भारत में 
हल प्रायः सवंत्र बैलो ही द्वारा चलाए जाते है श्रौर पानी खीचने का भी काम उन्ही के 
द्वारा चलता है। उन्हीं से खाद--जिसका कि खेतों में प्रयोग होता है--प्राप्त होती है । 
बैलगाड़ी हाँकना भी--और गाँवों में यही एक सहायक धन्धा है--इन्ही पर निर्मर है । 
भार-वहन करने के लिए स्वस्थ और वलिष्ठ पशु की आवश्यकता है । व्यवस्थित डेरॉं 
उद्योग के विकास के लिए, जिसे लोग भारत के गाँव वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक 
सहायक उद्योग समभते हे, पशुओं के सुधार की बडी श्रावश्यकता है । भ्रन्त में यह कहा 
जा सकता है कि भारत जसे शाकाहारी देश के लिए, जहाँ दूध ही एक ऐसा सुलभ पदार्थ 
है जो लोगो के भोजन को स्वास्थ्यप्रद बता सकता है, दूध का प्राचुर्य भ्निवाये है । स्वस्थ 
और प्रचुर पशु-धन की भारत को कितनी अधिक आवश्यकता है, इस बात के महत्त्व को 
समभते हुए भी इस सम्बन्ध में अभी बहुत-कुछ करना बाकी है ।* यद्यपि देश में पशुझो 
की सख्या श्रावद्यकता से भ्रधिक है पर प्राय वे इतने निर्बेल भौर भूखे रहते हे कि देश में 
पशु-शक्ति की बहुत बडी कमी ञ्रा गई है। प्रति १०० एकड जोती-बोई भूमि के पीछे 
६७ पशु रहते हे । जोती जाने वाली भूमि के स्वरूप, कूप द्वारा सिंचाई की सीमितता, 
भाडी और जगलो के क्षेत्र का विस्तार, गाँव की जनसख्या तथा खेतो का क्षेत्रफल आदि 
प्रतिकूल बातो को ध्यान में रखकर भी यदि शभ्रन्तर्राज्यीय पशुओं के वितरण पर 
विचार करें तो हम देखेंगे कि वह भ्रत्यन्त विपम है । साधारण भ्रोसत का विचार करते 
हुए कृषि भ्रायोग ने यह फहा था कि भारतीय पशु चाहे जितने दृष्टिकोशों से हीन जी 
पर सख्या में तो वे वढे-चढे ही हे । देश के विस्तार के दृष्टिकोण से हालैण्ड में सबसे 
झधिक पशु हें फिर भी उतकी सख्या प्रति १०० एकड खेती की भूमि पर रे८ ही है 
मिश्र देश में भी, जहाँ पर खेती की परिस्थितियाँ हालैण्ड की अपेक्षा भारत के भू-मार्गो 
में पाई जाने वाली परिस्थितियो से भ्रघिक समानता रखती हे, प्रति १०० एकड २४ 
पशु पाये जाते हैँ ।3 

कृषि-प्रायोग के मतानुसार भारत में पशुओ की सख्या एक दुरन्त-चक्र कान्‍सा 
श्राभास देती है । “किसी जिले के पशुओ की सख्या बैलो की माँग द्वारा नियमित होती 


१ ढालिब्न, पूवे उद्ध त, पृष्ठ ३० | 

२ सन्‌ १६१६-२० में सबसे पहली पंचवर्षीय पशुगणना त्रिटिश भारत में की गई थी। जनवरी १६३४५ 
में की गई चौथी प्ववर्षीय गणना की रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि उस समय भ्िटिश भारत 
में १५५३७,४५५००० गाय बैल ये। इस बार १६३० की गणना से करीव ५० लाख पशु सख्या में अधिक: 
थे। इनमें से बहुत से आर्थिक वृष्टि से वेकार हैं । इसके वाद की पचवर्षीय गणना १६३६-४० में हुई 
मिप्तमें पशुओं की सख्या १४,७४,२४,००० बताई गई, पर यद्द सख्या वहुत से राज्यों भौर रियासतों के शक 
गयना में भाग न लेने के कारण भपूर्ण ही मानी जायगी । देखने से सन्‌ १६४० की गयना के झलुर्सारँ 
पशु-सख्या में कमी लगती है. जिसका कारण सन्‌ १६३० में वाद के क्ृषि की पैदाबार के मूल्य में कमी 
को बताया जाता दे--फेमीन इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ १७६-७७) इस्डियन ईयर बुक (१६४ १-४२) 
पृष्ठ ३३० सी देखिए । 


सन्‌ १९५१ की पशु गणना के अनुसार भारत में पशुओं की सख्या १५,५०,६६,००० थी 8 
ह क्ृपि आयोग रिपोर्ट, पेरा शरु८ । 


आर 


कृषि श्रम, उपस्कर और सगठन २५६९ 


हैं। अच्छे पशुओ के पालन-पोषण की दशा जितनी ही बुरी दिखाई पडे उतनी ही अधिक 
सख्या में पशु पाले जाने की प्रवृत्ति होती हे । गौश्नो में सन्‍्तानोत्पत्ति की योग्यता घट 
जाती है श्रौर उनके बछडे नाटे कद के हो जाते हैं जिनसे किसान श्रस॒न्तुष्ट रहता है, 
झ्रौर काम आने लायक बैलो की प्राप्ति की ञ्राशा से अधिकाधिक बच्चे पैदा करवाता 
है। ज्यो-ज्यो पशुओ की सख्या बढती जाती है अथवा यो कहिए कि खेतों का विस्तार 
बढते-वढते अच्छे घास के मेंदानों का अतिक्रमण करने लगता है। चारे की कमी के 
कारण गोएँ और अधिक दुर्बल होती जाती है श्रौर घीरे-घीरे ऐसी स्थिति सामने झा 
जाती है कि दूसरे राज्यों से बैल अथवा भेसे खेती के काम के लिए मँगाए जाते हे जैसा 
कि बगाल में होता है ।”* 
१३ चारे की समस्या--भारत में पश्ञुओ से केवल अ्रधिक काम ही नहीं लिया जाता 
इसके साथ ही उनको भरपेट भोजन भी नही दिया जाता | यूरोप में पशु के लिए 
भोजन जुटाने का उत्तरदायित्व पशु के स्वामी का ही होता है। भारत में ऐसी बात नही 
है | यहाँ तो कदाचित्‌ ही कोई किसान अपने पशुओ को स्वस्थ रखने का प्रयास करता 
दिखाई पडता है। इसमें कोई सन्देह नही कि यह प्रयास समय-समय पर शअनावृष्टि 
होने से तथा चारे का अकाल पडने से वडा कठिन हो जाता है। दिसम्बर से जुलाई 
तक भारत के अधिकाश भागो में चारे की कमी रहती है। पशुओ की दशा मार्च और 
जून के बीच वहुत बुरी हो जाती है जबकि वे सूखे खेतो में तिनके चरते हुए दिखाई 
पुड़ते हे और अधिकाश पशु वर्षा होते-होते हड्डी की ठठरी-मात्र रह जाते हे । जैसे ही 
वर्षा आरम्भ हो जाती है और हरी घास भ्रकुरित होने लगती है, वे खूब खाना आरम्भ कर 
देते हें, और उसके परिणामस्वरूप तरह-तरह की बीमारियो के शिकार हो जाते हे । 
कीटिय का यह कथन कि भारतवासियों के लिए चारे की उचित खेती, उसकी 
सुरक्षा तथा उसके झआथिक प्रयोग का पाठ सीखना सबसे भहत्त्वपूर्ण है। वास्तव में 
अनाज-उत्पादन से 'भ्रधिक महत्त्व की समस्या चारे के उत्पादन की है, क्योकि चारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वडे आकार और कम मूल्य के कारण आसानी से नही 
ले जाया जा सकता। विस्तृत हरे घास के मैदान वाला पुराना,य्रुग अब नही रहा और न 
भ्रव उसके फिर से आने की आशा ही की जा सकती है, क्योकि अब कृषि का बहुत अधिक 
विस्तार हो गया है। वर्तमान घास के मैदानो का क्षेत्रफल तो नही बढाया जा सकता 
परन्तु यह सम्भव है कि उस जमीन की उत्पादकता बढाई जाय जिसमें अभी घास उग्ती 
है। यदि वन-विभाग पशुओ के चरने की तथा चारे की अ्रधिक सुविधा प्रदान करके 
कुछ अ्रधिक सहानुभूति दिखाए तो स्थिति कुछ सुधारी जा सकती है। चारे का अकाल 
| डने पर जगल से चारा प्राप्त कर सकने की सम्भावना की श्रच्छी तरह जाँच होनी 
चाहिए तथा चरने की सुविधा की अपेक्षा घास काट लेने की अनुमति देना अधिक उप- 
योगी समभना चाहिए। गाँव में सबके काम आ्राने वाला चारे का मैदान एक तो वहुत 
छोटा होता है, दूसरे गाँववालों की लापरवाही के कारण तरह-तरह के निरर्थक पेड़-पौधो 
_और भाडियो के उग आने से उसका क्षेत्रफल और भी कम होता जाता है। हमारे 
२ वही, पेरा १६८ । 


२६० भारतीय अथेशास्त्र 


विचार से तो सभी चरागाहो का अ्धिक-से-प्रधिक श्रच्छा उपयोग किया जाना चाहिए 
तथा उनमें खाद डालकर, बीज बोकर तथा चराई और खाद के झावतेन से उनकी 
उपयोगिता बढाने का प्रयत्न करना चाहिए । हरे चारे की इतनी श्रधिक कमी को देख- 
कर यह आवश्यक लगता है कि मिश्रित कृषि की सम्भावनाओं पर झौर विचार किया 
जाय । भ्रब यह परमावश्यक हो गया है कि लोग इस वात की महत्ता को समझे कि; 
मिश्री क्लोवर घास तथा शिम्बिकुल्य आदि चारे की फसलो की भी खेती की जानी 
चाहिए तथा घास के मैंदानो को कायम रखना चाहिए। घास को सुखाकर सुरक्षित्त 
रखने अथवा हरी घास को ही सहरितालयो (सायलो) में सुरक्षित रखने की झोर भी 
ध्यान देना आवश्यक है। यह प्रयत्न होना चाहिए कि चारे का एक तृरण भी व्यथे न 
जाय । इसके लिए चारा काटने की उपयुक्त मशीनों का प्रयोग होना चाहिए | सरकार 
को चाहिए कि पशुओ को बहुत भ्रच्छे ढग से रखने तथा चारे को सुरक्षित रूप से रखने 
की आदत को इनाम देकर, मालगुजारी से छूट देकर या किसी और ढग से प्रोत्साहन 
दे । चारे के श्राथिक प्रयोग में बेकार पशुओं की सख्या की कमी निहित है। लोग बहुत 
बडी सख्या में लगडी-लूली तथा लाती हुई गायें आधा पेट खिलाकर पाले रहते हे । 
पाश्चात्य देशो में तो भोजन के लिए उनका वध कर दिया जाता है। भारत में ऐसे 
पशुओ के माँस की माँग बहुत ही कम है भर बेकाम पशुभो के मारने के विरुद्ध किसान 
तथा सर्वंसाधारण की भावना प्रबल है । किसान उनको मारता तो नहीं पर उनको भूखा 
रखने में उसे कोई आपत्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में किसान के विचारों का सार यह 
कि “तुम उन्हें मार नहीं सकते, पर उनको जिन्दा रखने के लिए प्रयत्न करने की 
श्रावश्यकता नही ।” यदि इस सम्बन्ध में भारतीय किसान पाइचात्य किसानो की ही तरह 
सोचने लगता तो यह उसके तथा उन पशुओो के लिए, जो ऐसी दुर्देशा में जीवित रखे 
जाते है, बडे हित की बात होती । परन्तु लोगो का यह विचार इतना गहरा है कि हमे 
सुधार के लिए श्रभी वहुत दिन प्रतीक्षा करनी पडेगी । दूसरा ढंग चारे के झभाव को 
दूर करने का युग्म-उ्ं इय वाले पशुओ के प्रजनत का विकास करना है जिसके कारण 
भेसें दूध देने के लिए आवश्यक हो जायेगी । * 

१४ पशु-अभिजनन--भारतवर्ष में प्राचीन ग्रुग में सर्वत्र पशुझो की नस्ल सुधारने वाले 
व्यक्ति पाये जाते थे, जिनका व्यवसाय ही यह था। परन्तु श्रब खेती के विस्तार के कारण 
चरने की सुविधा श्रप्माप्य हो जाने से उनकी सख्या बहुत कम हो गई है भौर श्रव पशु 
पालने के साथ-साथ पशु-अभिजनन उसका आवश्यक श्रग न होकर केवल सयोग की वात 
रह गई हैं। जनता में जिस ढग पर प्राय पशुओ का भ्रभिजनन और पालन-पोषण हो 
रहा हैं उससे पशुओ की दशा उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, जिसकी रोक के लिए बहू! 
श्रावश्यक है कि हमें निरन्तर पर्याप्त सख्या में अच्छे साँडो ( वृषो ) की उपलब्धि होती. | 
रहे। वैलो के नस्ल-सुधार के लिए यह आवश्यक है कि उन्हे श्रनिवायं रूप से वधिया 
* कृषि भायोग २ कृषि श्रायोग ने इस सम्बन्ध में चेतावनी दी थी कि भारत में साधारण प्रजनन की कठिनाइयों के 
पे 5 उ् ज्य वाले प्रजनन के प्रयत्न में साधारण प्रजनन का कह्दी विनाश न हो जाय ( रिपोर्ट, परा 
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कर दिया जाय। पशु-चिकित्सा विभाग ने इधर कुछ दिनो से इस महत्त्वपूर्ण कार्य 
का भारम्भ ऐसे ढंग से कर दिया हैं जिससे लोगो की धामिक भावना को किसी 
प्रकार का आधात नही पहुंचता । * उत्कृष्ट श्रभिजनन तथा सकरण के लिए पशुओं 
को भ्रलग बन्द रखने की श्रावश्यकता है। गुजरात में पशुओ की हालत अच्छी है । 
डैसके विपरीत दक्षिर देश में आधे और चौथाई डीलडौल के पशु उल्ी ही स्थिति प्रद- 
शित करते है । इस अन्तर का कारण यह है कि ग्रुजरात में पशुओ को अलग वन्द रखने 
की रीति है। कुछ स्थानों में सहकारी भ्रभिजनन समितियाँ स्थापित की गई हैँ पर कुछ 
श्रधिकारियों का मत है कि इस प्रकार के कार्य में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की 
आवश्यकता है श्रौर इसलिए यह काम सहकारी समिति की सहायता से नही हो सकता। 
केन्द्रीय भर प्रादेशिक कृषि-सन्‍्त्री पशु-अभिजनन की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान 
दे रहे है ताकि कुछ ही समय में दूध देने वाले और भार वहन करने वाले दोनो प्रकार 
के उत्कृष्ट पशुओ की संख्या बढ जाय । केन्द्रीय और राज्यीय फार्मो में अभिजनन का 
कार्य किया जा रहा है ( मद्रास में होसुर के ढोर-फार्म तथा पजाव मे “हिसार के ढोर- 
फार्म का नाम विज्ञेष उल्लेखनीय है ) ताकि उत्कृष्ट भ्रभिजनन और उत्तम चारे की 
प्राप्ति तथा देशी और यूरोपीय श्रभिजात बरेषो के सकरण के कारण अधिक दूध की 
उपलब्धि हो सके | कृषि-अनुसन्धान-सस्थान (एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) में जो 
कि १६३८ में पूसा से नई दिल्‍ली ले श्राया गया है, इन ढगो को अ्रपनाने से शुद्ध साही- 
क्षाल तसस्‍ल की गायो का दूध बहुत श्रधिक बढ गया है, और जो प्रयोग वहाँ पर किये 
जा रहे है, श्राशा है उनके परिरामस्वरूप सहीवाल-प्रायर शायर नस्ल के पशु 
उत्नन्‍त होगे जो भारतीय परिस्थितियों को सहने की कडी क्षमता में पूरे उतरेगे। 
वडे-बडे जमीदारो की श्ररुचि इस दिश्ञा में प्रगति की बाघक है, इसलिए इस कठिनाई 
पर बडे-बडे पद्िकारियो की सहायता से विजय पानी चाहिए, क्योकि वे प्राय जमी- 
दारो पर प्रभाव डाल सकते हे । जमीदारो के लडको को यदि श्रधिक प्रयोगात्मक और 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाय तो यह श्राशा की जा सकती है कि गाँव के ्राथिक जीवन के 
प्रति जमीदारो की उदासीनता मिट जायगी ।३ के 


न कम कक कक 8 
१. पे्बई के १६३३ के लाइव स्टॉक इस्प्रमेंट ऐक्ट” ने यह सुविधा दे रखो दे कि गाँवों में नाटे वैलों 
को भनिवार्य रूप से स्थानीय सस्थाश्रों के कहने पर वधिया कर दिया जाय | १६४० में यह कानून ७७ 
गयों में लागू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि गाव वालों के सहयोग से श्स कानून का बड़ा 
उन्तोपजनक प्रयोग गाव के पशुओं के स्तर को बढाने में हुआ दे ।--बम्बई की क्ृषि-विभाग की वार्षिक 
रिपोर्ट (१६३९-४०), पैरा ५४। 
अर ? देखिए, इस्टिया इन १६३४-५, पृष्ठ १७। 
>  चर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुझों के सुधार और उन्नति के लिए अनेक व्यवस्था की गई हैं । 
इनके अन्तर्गत आधार-भीम” योजना (की विलेज स्कीम), गोसदन की स्थापना तथा पशु-चिकित्सालयों 
का खोलना आदि है। | 
आधार-भाम योजना के अन्तगंत सारे देश में इस प्रकार के कुछ केन्द्र खोले जायेंगे । प्रत्येक केन्द्र में 

5-४ झाम सम्मिलित होंगे । इन केन्द्रों में अमिजनन केवल श्रेष्ठ जाति के सार्डों तक द्वी सीमित रहेगा 
तथा झग्य साड़ या तो दृत दिये जायेंगे या नपु सक कर दिये जायेंगे। सांढ़ों की सख्या कम करने के 


है 
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१९. पशु-चिकित्सा विभाग--पशुओ की बीमारियों से बहुत अ्रधिक प्रत्यक्ष श्रथवा 
परोक्ष हाति होती है । पशुओ की मृत्यु से होने वाला घाटा गाँव वालो के कज़े में दवे 
रहने का एक बहुत बडा कारण है । जीवित बचे रहने वाले पशुओं की अशक्तता और 
भी अधिक गम्भीर विचारणीय समस्या हैं । पशुओं के जीवन की श्रनिश्चितता किसानों 
को श्रावश्यकता से भ्रधिक पशु पालने के लिए विवश करती है जिन्हे वह भरपेट चारा 
वंक नही खिला सकता, इसलिए पशुओं की उत्क्ृष्टता की ओर उसका ध्यान नहीं 
जाता। जमीदारो के मन में पशु-प्रभिजनन के कार्यो के प्रति अरुचि होने का यह भी 
एक कारण है ।" झब हमें पशुओ की भयानक मृत्यु-सख्या और बीमारी कम करने के 
लिए किये जाने वाले पशु-चिकित्सा-विभाग के कार्यो पर हृष्टिपात कर लेना चाहिए। 
पशु-चिकित्सालय तथा श्रन्य चिकित्सालयो में जितने पशुओ की चिकित्सा होती है तथा 
इधर-उधर घूमने वाले जितने पशुओ का डाक्टरो द्वारा उपचार किया जाता है, उनकी 
सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही हैं| इससे यह प्रकट होता है कि जनता चिकित्सा-विभाग 
की इस शझ्ावश्यक सेवा का मूल्य समभने लगी है।* पशु-चिकित्सा-विभाग की रोगाक्रान्त 
क्षेत्रों में पशुओ को श्रनिवार्य रूप से सीरा और वेक्सीन का टीका लगाकर सक्रामक 
रोगो से निर्मेय कर देने वाली सेवा कम महत्त्व की बात नही है | यहाँ पर भी क्सिानो 
की टीका लगवाना नापसन्द करने की प्रवृत्ति घीरे-धीरे कम हो रही है, क्योकि भव 
उनकी समझ में इस उपचार की उपयोगिता श्रा गई है। मद्रास में पशु-महामारी 
(रिण्डरपेस्ट) को रोकने का प्रयत्न किया गया हैं । इस बीमारी का भारतवासियों को 
सबसे अ्रधिक भय है। उसी राज्य में ज़िलाधीक्ष द्वारा नामाकित गावो में सीरम का 
टीका लगाने की बात कानून द्वारा वैध मान ली गई है। चुकि यह बीमारी सर्वेत्र 
फँंल जाती हू इसलिए बीमार पशुओ को श्रलग करके रखना भी श्रसम्भव है, और 
स्वस्थ पशुओं को बीमारी लग जाने पर मरवा डालने की बात तो हिन्दुओं में सोची 
भी नहीं जा सकती । इसलिए बीमारी के उद्गम के विनाश करने की श्रपेक्षा पशुओ 
को ही बीमारी से बचाने का प्रयत्त करना चाहिए। टीका लगवाना अनिवार्य कर देना 





लिए कत्रिम गर्भाधान का प्रयोग भी किया जा रहा है । योजना की अवधि में ६०० झाधार-ग्राम योजना 
तथा १५० कऋृत्रिम-गर्भाधान केन्द्र खोले जायँंगे। सन्‌ १६५३-५४ के श्रन्त तक ३४५ आधार झाम तथा 
११२ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गए । 
गोसदलों की स्थापना का उद्देश्य दृद्ध तथा अनुत्पादक पशुओ को अलग करना है। योजना के 
अन्तगंत १६० गोसदनों की स्थापना की व्यवस्था है जिसमें १८ गोसदनों की स्वीकृति १६५२-४३ में 
दी जा चुकी है. जिसमें से केवल १० गोसदन १६५३-५४ के अन्त तक्‌ स्थापित हुए। सन्‌ १६५३ में 
केन्द्रीय सरकार द्वास स्थापित गोसवर्धन की केन्‍्द्रीय-परिषद्‌ की रजिस्ट्री की गई । शे 
लखनक में सन्‌ १६५१ में खाद्य और कृषि सस्था ( एफ० ए० ओ० ) के सम्मेलन में भी 
जिममें १३ देशों ने भाग लिया था, राज्य सरकारों द्वारा भनन्वेषण-केन्द्र तथा प्रयोग के लिए पशुओं 
के आयात आदि की सिफारिशें की थीं ताकि पशुओों में सुधार हो। उनका विचार था कि अत्येक् देश को 
अपनी श्ाार्थिक क्षमता के अनुसार ही पशु रखने चाहिए । 
१ कपि आयोग रिपोर्ट, पैरा २३६ । 


+ एप्नोकल्चर एण्ड ऐनोमल हसैस्ट्री इन इण्डिया (१६३४-३६), पृष्ठ २४८-६। 
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तो वर्तमान समय मे अनुपयुक्त होगा । इसलिए कृषि विभाग ने रिण्डरपेस्ट महामारी 
के नियत्रण के लिए टीका लगाने की 'सीरम एलोन' प्रणाली की तुलना में सीरम साइ- 
मल्टेनिश्नस' प्रणाली को प्रयोग में लाने की सम्मति दी हैं ।* निरोधक टीके के लिए कोई 
फीस लेने की आवश्यकता न होनी चाहिए | भारत में पशु-चिकित्सा की सुविधाएँ बहुत 
ही कम है, इसलिए कृषि-आयोग ने हर जिले में छोटे-छोटे दवाखानो के साथ केन्द्रीय 
पशु-चिकित्सालय खोलने की सिफारिश की थी, जो ज़िले के अन्दर गाँवों में श्रपना काम 
करे । इन दवाखानो में काम करने वालो की सख्या बढाकर उन्हे गाँवो में दौरा करने 
का काम भी देना चाहिए। पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सभी ग्रेड के पदाधिकारियों की 
सख्या में वृद्धि होनी ग्रावश्यक है । मुक्ते वर इन्स्टीट्यूट' में पशु-चिकित्सा सम्बन्धी 
शोध केन्द्रित होना चाहिए ।३ 

१६. सुरक्षित पूँजी*---यदि भारतीय कृषि को सुहृढ व्यापारिक नियमो के अनुसार 
व्यवस्थित करना है तो अच्य उद्योगो की तरह उसकी भविष्य की श्रावश्यकताओो का 
प्रबन्ध तथा बीमा और देय-शोघन-कोष की स्थापना करना आवश्यक हैं। यह तो 
सर्वविदित है--विश्येषकर ऐसे भागो में जहाँ पर वर्षा भ्रनिष्िचत है, जैसे बम्बई (दक्षिण) 
--कि क्ृषि में नियमित रूप से अच्छी, साधारण और खराब फसलो के वर्ष आवतंन 
में आया करते हे । अकाल जैसी विपदाओं का सामना करने का उचित प्रवन्ध न होने 
के कारण इनसे जनित कठिनाई व दुदेशा और भी श्रधिक हो जाती है । इसी प्रकार 
फ़पुत्पादक कर्जो को भ्रदा करने की भी कोई नियमबद्ध प्रणाली नही है श्रौर न औजारो 
तथा खेत में किये हुए स्थायी सुधारो को पूरा करने का ही कोई ढग दिखाई पडता है । 


१ पदाधिकारियों का विश्वास है कि नियमित रूप से काम करने से अब ऐेसी स्थिति आ गई दे कि 
यदि आवश्यकतानुकूल सख्या में काम करने वाले व्यक्ति मिल जायें तो पशुओं की महामारी रोग की 
रोकथाम अपेक्षाकृत वहुत कम खर्चे में दी की जा सकती है । 

२. कृषि आयोग की रिपोर्ट, पेरा २३७ । 

३ पचवर्षीय योजना के अ्रन्त्गत पशु-चिकित्सालयों की सख्या इस अकार बढ़ाने की व्यवस्था दे ताकि 
२६५५-४६ में उनकी ₹ख्या वढ़कर २६४० हो जाय । योजना की प्रगति सम्बन्धी रिपोट' (१६५३-५४) 
के अनुसार निम्न राज्यों में जो नये पशु-चिकित्सालय खोले गए उनकी सख्या नीचे दिखाई गईं है-- 


दरावाद भर 
पौप्सू श्पर्‌ 
विन्ध्यप्रद्वेश श्प 
दिमाचलप्रदेश ७ 
सच्यप्रदेश ४७ 
उड़ीसा १० 
विद्वार १४ 


कुल ३७३ 
राजस्थान शऔर मध्यभारत में कोई नये चिकित्सालय नहीं खोले गए, यद्यपि वहां उनकी बहुत 


आवश्यकता है । वम्बई और आसाम में भी कोई नये चिकित्सालय नहीं खोले गए । शेप राज्यों से इस 
सम्बन्ध में यचना प्राप्त नहीं है ! 


४ देखिए, कीटिंग, पृष्ठ १४१-४५। 
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यदि इन आवश्यकताओो के लिए कोई देय-शोघन-कोष का प्रबन्ध किया गया हो तो 
उस घन को बेकार अथवा रोकड मे रखने की आवश्यकता नही है । उसका प्रयोग 
पशु-अभिजनन श्थवा ईंधन के लिए पेड लगवाने में कर लेना उचित होगा जहाँ से 
झावश्यकता पडने पर रुपया तुरन्त वापस किया जा सके ) 

भारत में कृषि-बीमा की जडें भ्रभी गहरी नहीं उतर पाई है । पर यह तो मार्नी 
हुई बात है कि भविष्य में चारे के प्रबन्ध के लिए, कृषि-स्षेत्र-भवन के निर्माण के लिए, 
फसलो तथा पशुओं के हित में इनका बीमा करा लेना एक श्रत्यन्त श्रावव्यक पूर्वोपाय 
हैं । पशुओ और चारे के सम्बन्ध में बीमा अत्यन्त श्रावश्यक है । खलिहान में बहुघा श्राग 
लग जाने तथा पशुओं के मर जाने के काररा भावर्ती हानियाँ बेहद होती हे । सहकारिता 
के आधार पर पशु-बीमा का आरम्भ हाल ही में हुआ है । बीमा और देय-शोघन-कोष 
का नियमित रूप से प्रबन्ध न हो सकने पर, जिसके किसानो द्वारा अपनाये जाने के लिए 
बहुत प्रतीक्षा करनी पडेगी, दूसरी सर्वोत्तम योजना किसानो को अपनी जोत पर इमारत 
बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, “ताकि वह अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए 
उस स्थान उपस्थित रह सके, अकाल से पशुओं की रक्षा के लिए चारा सुरक्षित रख सके, 
यदि कभी कोई सक्रामक रोग फैल जाय तो अपने पशुओ को उसी में रखकर वीमार 
पशुभो से दुर रख सके श्ौर एक सिंचाई के लिए कुझ्माँ बनवा सके जिसके प्रयोग से वह 
झनावृष्टि-काल में भ्रपने को बेकारी से बचा सके ।”* 

संगठन 

१७. ग्रामीण उद्योगों की सहत्ता--कृषि को व्यवस्थित करने की उतनी ही आव- 
श्यकता है जितनी कि किसी श्रौर उद्योग को, पर भारतीय कृषि आन्तरिक और बाह्य 
सगठन के दृष्टिकोण से बडी दुरवस्था में है। झान्तरिक सगठन की कुछ समस्याओ, जैसे 
भाधिक जोत, स्थायी सुधार श्रादि पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका हैँ । दूसरा बडा 
दोष सहायक उद्योगो का अभाव है। 

कृषि-कर्म के ऋतु पर निर्मर होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में कृषि-श्रम 
व्यर्थ हो जाता हैं। उन भागो को छोडकर जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त हैं और 
जहाँ पर किसान के लिए यह सम्भव है कि वह 'हर महीने में कुछ-त-कुछ बो और काट 
ले श्रथवा निराई श्रौर सिंचाई में व्यस्त रहे', भ्रन्यश्न साघारणतया किसान को पूरे वर्ष- 
भर काम करने का भ्रवसर नही होता है। यह श्रवकाश-काल कितना होता हैं इस बारे 
में भिन्‍न-भिन्‍न अनुमान लगाये गए है जो प्रतिवर्ष १५० दिन से लगाकर २७० दिन 
तक के है । श्री ई० एच० एच० ऐडी ने, जो कि उत्तरप्रदेश के जनगणना अ्रधिकारी 
थे, ग्रपपी १६२१ की रिपोर्ट में लिखा कि “इस देश की अ्धिकाश जनता खेतिहर #' 
हैं श्रौर यहाँ खेती करने का श्रथे प्रतिवर्ष दो फसलें बोने और काट लेने से है । इगलेंड 
में प्रचलित मिश्रित कृषि जैसी कोई चीज यहाँ देखते को नही मिलती । इस प्रकार के 
कृषि-कर्म में थोडे-योडे दित के लिए बडे कठिन परिश्रम की भावश्यकता होती है--प्राय 
दो वार वोना भौर दो वार काटना तथा वर्षा काल में कभी-कभी निराना और शीतकाल 
१५ देखिए, कीटिंग, पृ० १४५ ! 
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कृषि श्रम, उपस्कर और सगठन २६५ 


में तीन वार सिंचाई करता--और वर्ष में शेप समय हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना ही 
भारतीय किसानो का कार्यक्रम हैं। संदिग्ध वर्षा वाले भागों में सम्पूर्ण ऋतु-भर अथवा 
पूरे वर्ष-भर भी वे बेकार रह सकते हे । यह काल प्राय' आलस्य में ही बिता दिये जाते 
हे .।” डॉ० स्लेटर के अनुसार सारे दक्षिण के भू-भागो को ध्यान में रखते हुए किसानों के 
लिए जो काम का काल नियत समभा जाता हैं उसका केवल ५/१२वाँ भाग ही वास्तविक 
रूप से काम का समय है । श्री जे० सी० जैक अपनी पुस्तक 'इकनामिक लाइफ ऑफ ए 
वगाल डिस्ट्रिक्ट' में लिखते हे “जब किसान की भूमि पटसन की खेती के योग्य नही होती 
तो उनका कार्ये-क्रम केवल तीन महीने कठिन परिश्रम करना और नौ महीने निरुध्यम 
बैठे रहना है, परन्तु यदि वह पटसन और धान दोनो की खेती करता हैं तो ६ सप्ताह 
का कार्य जुलाई और अगस्त के महीने मे और बढ जाता है ।” कीटिंग के मत से बम्बई 
(दक्षिण) के किसानो के लिए प्रतिवर्ष १८० से लेकर १९० दिन का कार्य रहता है; 
और कल्वर्ट महाद्यय की गणता के अनुसार पजाब के एक औसत किसान का कार्य 
पूरे १५० दिन के परिश्रम से अधिक नही हैं। राजकीय कृषि आश्रायोग (रायल एग्रीकल्चर 
कमीशन) ने बताया था कि अ्रवकाश की यह श्रवधि स्थानीय कृषि-स्थिति के श्रन्तर के 
कारण सब जगह अलग-अलग है। पर यह बात साधारणतया सब पर लागू मानी जा 
सकती है कि भ्रधिकाश किसानों को एक वर्ष में कम-से-कम दो से लगाकर चार महीने 
तक का अवकाश रहता ही है (पैरा ४८५८) | उत्तरप्रदेश की बेकिंग जाँच समिति ने 
अनुम्तान लगाया था कि सारे राज्य में किसानो के पास २०० दिन से अधिक का काम 
नहीं होता (पैरा ३६१) । 
सहायक उद्योग के अभाव में भारतीय किसान खाली समय को मनोविनोद, 
विवाहादि और म्लुकदमेवाजी करने का समय समभता है । कभी-कभी वह शहर की 
फक्ट्रियो में श्रथवा सरकारी निर्माण-कार्यों में श्रस्थायी रूप से काम करने लगता है या 
श्रन्य गाँवों में मजदूरी करने चला जाता है या अपनी गाडी किराये पर चलाने लगता 
है । गाडी चलाने वाले काम में उसे आजकल मोटर की बढती हुई प्रतियोगिता का ध्यान 
रखना पडता है। कृषि के हृष्टिकोण से इनमें से कोई भी काम उपयुक्त नही है । जापान 
में रेशम के कीडे पालना एक बडे महत्त्व का सहायक ग्रामीण उद्योग है। इसी प्रकार 
फ्रान्स, जमंनी और इटली श्ादि सभी देशो के अपने सहायक उद्योग-धन्धघे हे । इसके 
अतिरिक्त पाइ्चात्य देशो में खेती के सयुक्त और विभिन्‍त ढंग के होने से किसान को 
, निरन्तर काम में व्यस्त रहना पडता है। खाली समय में डेरी-फामिद्ध, सुअर ओर 
कुक्कुटादि-पालन गाँव के मुख्य धन्धे हे । भारतवर्ष में काम के अभाव की इस समस्या का 
जिराकरण मुख्यत घनी खेती तथा कृषि को अनेकरूपता प्रदान करने में है । यह भी 
सत्य है कि जितना श्रभी हो रहा है उससे कही अ्रधिक किसानो के श्रवकाश के समय 
के लिए पुराने घन्धो के विस्तार तथा नये और उपयुक्त सहायक उद्योग-धन्धो की 
स्थापना करके किया जा सकता है। समस्या तो यह है कि भारत के किसानो को ऐसे 
उपयुक्त कार्य बत्ताये जायें जिन्हे वे अवकाश के समय अपने परिवार के साथ विना 
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खेती के कार्य में बाधा डाले कर सकें और अपनी आय बढा सकें ।* इस प्रइन की ओर 
दिसम्बर सन्‌ १६३४ में श्रखिल भारतीय औद्योगिक सस्था (श्रॉल इण्डिया इन्डस्ट्रीज 
ऐसोसिएशन) की स्थापना तथा ग्राम पुनरुद्धार केद्दो की समाज-सेवा सस्थाओं के खुलने 
से विद्येष ध्यान श्राकृष्ट हुआ है। गाँव सुधार आन्दोलन (अध्याय ११ देखिए) श्रौर 
ग्राम-उद्योगो के पुनर्जीवित करने में सरकार की विशेष रुचि ने भी ग्रामीरा प्र्थ-व्यवस्था 
की इस श्रत्यन्त श्रावश्यक समस्या की ओर लोगो का घ्यान केन्द्रित किया है । 

१८. डेरी-फार्मिक आदि--डेरी-फार्मं चलाना भारत का एक सहायक उद्योग हो सकता 
है भ्रौर यदि सफलतापूर्वक इसकी सथापना हो जाय तो यह केवल ग्रामीण जनता की 
आधिक उननति* ही नही वरन्‌ पर्याप्त मान्ना में शुद्ध दूध की उपलब्धि की समस्या को 
'भी हल कर सकता है। दूध की समस्या तो शहरो में बडी दारुण है जहाँ पर ऐसे 
हानिकारक द्रव्य दूध में मिला दिये जाते है जैसे बोरिक-एसिड, फार्मेलिन इत्यादि । 
इतना ही नही दूध भी बहुत निकृष्ट तथा ससार के सभी देशो से मेहगा भी है । डेरियाँ 
खोलने के जो प्रयत्न अब तक किये गए, वे सभी असफल रहे है । इनकी भ्रसफलता का 
सबसे पहला कारण है देशी गायो की कम दूध देने की शक्ति, (जो उनके जीवन की 
कठिन परिस्थितियों के कारण और भी घट गई है) भर दूसरा कारए है उनकी कानून 
द्वारा सुरक्षा का और सरकारी प्रोत्साहन का भ्रभाव । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
कि दूघ तथा दूध की बची चीजें ही टायफायड तथा डिफ्थीरिया आदि भयकर बीमारियों 
के कीटाण फैलाने का सबसे सरल माध्यम है, यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ढग(पर 
उत्पादन को श्राथिक दृष्टि से सफल बनाया जाय ताकि जनता को भश्रच्छा दूध निविचत 
रूप से ध्राप्त होता रहे । नगरो के आसपास के गाँवो के लिए यह सम्भव होना चाहिए 
कि वे पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय दूध उचित मूल्य पर दे सकें। जो गाँव नगरो 
से दूर हे वहाँ के लोग दूध से मलाई, मक्खन, घी, खोया आदि बनाकर नगरो को भेज 
सकते है । यदि उचित ढंग से डेरियो का सचालन किया गया तो पश्ञुश्रो की किस्म 
पर विशेष ध्यान देने की झ्रावश्यकता होगी जिससे उनकी दूघ देने की शक्ति पर्याप्त 
हो । अधिक मात्रा में दूध देने वाले पशुओ की नस्ल वैज्ञानिक ढंग से बढाना भर 
उुपारता शभत्यन्त आवश्यक है श्रौर साथ-ही-साथ ऐसे पशुओ की नस्ल को न बढने देवा 
भी आवश्यक है जो पीढियो से भूखे तथा मिली-जुली जातियो की सन्‍्तान है ।२ अतएव 
किसानो के लिए सबसे उत्तम सहायक उद्योग-घन्धा पशु-पालन होगा, जो कि झवकाश 
के समय उन्हे काम देगा तथा हर ऋतु में श्राय का एक साधन बन सकेगा। अभ्रूमि 
की उवंराशक्ति बनाए रखने के लिए उससे खाद की भी प्राप्ति होगी । इस मार 
में अनेक वाघाएं हे जैसे गाँव के घरो में पशुओं तथा मनुष्यो का एक ही कोठरीश' 
इकट्ट रहना इत्यादि । ऐसी स्थिति में पशुझो पर विशेष ध्यान देना अ्रसम्भव है 
१ भारत के विभिन्‍न राज्यों में खेतो के सहायक उद्योगों की सम्भावनाश्रों के विशद वर्णन के लि 
प्रन्तीय विंग जाच कमेटी तथा केन्द्रीय बेकिंग जाच कमेटी की रिपोर्य को देखिए (पैरा २६६) । 


? टेरी फार्मो की उलत्ति का वार्षिक मूल्य ८०० करोड़ रुपये से अधिक अनुमान किया जाता है. । 
दे देखिए, कृषि आयोग रिपोर्ट के साक्ष्य का विवरण, खएड १, भाग १, पृष्ठ ३३१८-४२ 
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व्यापारिक ध्येय से पशु-पालन उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिखरे हुए खेतों 
तथा घने बसे गाँवों वाली वर्तमान स्थिति में परिवर्तंत लाना श्रत्यन्त आवश्यक होगा । 
इसके अतिरिक्त पशुओ के चरने तथा चारे की पूर्ति के विषय में श्रन्य बहुत सी कठि- 
है इयो का ऊपर वर्शन किया जा चुका है जिनका समाधान होता श्रावश्यक है ताकि 
न्त के उत्पादन और पशु-पालन-उद्योग के वीच अब की अपेक्षा अधिक सन्तुलन सम्भव 
हो सके ।१ 
डेरीफार्मिड् और पशु-प्रभिजनन के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रन्य घरेलू और 
कुटीर उद्योग घन्धो का भी उल्लेख किया जा सकता है. मुर्गे पालना, फलो का उत्पा- 
दन करना, मछली मारना, बेचने के लिए फूल और तरकारियाँ पैदा करना, ग्रुड बनाना, 
हाथ से घान का छिलका उतारना, रेशम के कीडे पालना, लाख पैदा करना, शहद की 
मक्‍्खी पालना, चमडा कमाना, साबुन बनाना, चटाई बुनना, बाँस तथा बेंत की उप- 
योगी वस्तुएँ बनाना, रस्सी बँटना, कुम्हार का काम करना, बुनाई करना, वीडी 
वनाना, खिलौने बनाना, शीश्षे की चूडियाँ बनाना, कृषि सम्बन्धी औजार वनाना तथा 
लोहार का काम करना, लकडी का काम करना, बेल-वूटे काढहना, कागज बनाचा और 
पेस्ट्री तथा मिठाइयाँ बनाना इत्यादि । * 
यह तो सर्वविदितत है कि सभी उद्योग धन्धे भारत में सभी जगह नही शुरू 
किए जा सकते । इस बात को पूर्ण रूप से समभने के लिए कि कौनसा उद्योग-धन्धा 
कह्ठूँ के लिए उपयुक्त है, श्रनेक वार विभिन्‍न प्रदेशों की छान-बीन करनी पडेगी । * 
प्रत्येक जिले और गाँव की परिस्थिति का विचारपूरां श्रष्ययन करना होगा और उसके 
अनुसार वहाँ के लिए उद्योग निश्चित करना होगा । उदाहरण के लिए कुक्कुटादि का 
पालत्ता उन्ही भागो में उपयुक्त होगा जहाँ के लोगो के मन में इस उद्योग के विरुद्ध कडी 
घार्मिक भावना न हो । कुछ इसी प्रकार के विचारो के कारण गुजरात में, जहाँ के लोगो 
के विचारो पर जैन धर्म का बहुत प्रभाव है, शहद की मव्खी पालने का व्यवसाय नही 
अपनाया जा सकता । कुवकुटादि पालने और तरकारियाँ पैदा करने वाले उद्योगो के 
आरम्भ के लिए ऐसे गाँव उपयुक्त होंगे जिनके आस-पास ऐसे नगर हो जहाँ इन 
वस्तुओं की खपत हो सके । रेशम के कीडो के पालने का उद्योग एक विज्लेष ऊँचाई 
पर स्थित गाँवों में ही सम्भव है, जहां की जलवायु इसके लिए विज्ञोप रूप से उपयुक्त 
हो | फिर इस उद्योग को कृत्रिम रेशम के बढ़ते हुए श्रायात के कारण कठोर प्रति- 
ओगिता का सामना भी करना पड रहा है। 
२. ढॉ० राइट को रिपोर्द श्रॉन डेयरिंग इन्डस्ट्री श्रॉफ इण्डिया देखिए। 
है शामीण उद्योगों के अधिक श्रष्ययन के लिए ग्रामीण उद्योग सस्था की वार्षिक रिपोर्ट देखिए । वम्बई 


राज्य के सहायक कुटीर उधोग की नित्रावली के लिए वॉम्वे इकनामिक एन्ड इन्डम्ट्रियल सर्वे कमेटी की 
रिपोर्ट देखिए ( १६ 


३८-४०), खण्ड १, पेरा १४। 
3« सर एस० विश्वेश्वस्य्या का कथत है कि जापान ही की तरह भारतवर्ष के राज्यों तथा रियासतों के 
कुछ जिलों को मुख्यतः खेती करने वाले तथा अन्य को मुख्यत: उद्योगों पर निर्भर रहने वाले वर्ग में 
विमाजित करने का प्रयत्न करना चाहिए और लोगों को सहायता तथा प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे 
अपने जिलों के मान्य व्यवसाय को ही अ्रपनाए--(प्लान्ड ए्कानॉमी फॉर इरिडया, पृष्ठ ३६)। 


२६६ भारतोय श्रथेशास्त्र 


खेती के कार्य में बाघा डाले कर सकें और अपनी भ्राय बढा सके ।* इस प्रइन की ओर 
दिसम्बर सन्‌ १६३४ में अखिल भारतीय झद्योगिक सस्था (श्रॉल इण्डिया इल्डस्ट्रीज 
ऐसोसिएशन) की स्थापना तथा ग्राम पुनरुद्धार केन्द्रों की समाज-सेवा सस्थाओं के खुलते 
से विशेष ध्यान आ्ाकृष्ठ हुआ है। गाँव सुधार शआ्आन्दोलन (अध्याय ११ देखिए) श्र 
ग्राम-उद्योगो के पुर््नीवित करने में सरकार की विशेष रुचि ने भी ग्रामीरा भ्र्थ-व्यवस्था 
की इस श्रत्यन्त श्रावश्यक समस्या की ओर लोगो का ध्यान केन्द्रित किया है । 

45. डेरी-फार्मिक्ष आदि--डेरी-फार्म चलाना भारत का एक सहायक उद्योग हो सकता 
है और यदि सफलतापुर्वक इसकी सथापना हो जाय तो यह केवल ग्रामीण जनता की 
आशिक उन्नति* ही नही वरन्‌ पर्याप्त मात्रा मे शुद्ध दूध की उपलब्धि की समस्या को 
भी हल कर सकता है । दूध की समस्या तो शहरो में बडी दारुण है जहाँ पर ऐसे 
हानिकारक द्रव्य दूध में मिला दिये जाते हे जैसे बोरिक-एसिड, फार्मेलिन इत्यादि । 
इतना ही नही दूध भी बहुत निकृष्ट तथा ससार के सभी देशों से मेहगा भी है । डेरियाँ 
खोलने के जो प्रयत्व श्रव तक किये गए, वे सभी भ्रसफल रहे हैं । इनकी असफलता का 
सबसे पहला कारण है देशी गायो की कम दूध देने की शक्ति, (जो उनके जीवन की 
कठिन परिस्थितियों के कारण और भी घट गई है) और दूसरा कारण है उनकी कानून 
द्वारा सुरक्षा का और सरकारी प्रोत्साहन का अभ्रभाव | इस बात को ध्यान में रखते हुए 
कि दूध तथा दूध की वनी चीजें ही टायफायड तथा डिफ्थीरिया झादि भयकर बीमारियों 
के कीटाणू फैलाने का सबसे सरल माध्यम हे, यह आ्रावश्यक है कि वैज्ञानिक ढग,पर 
उत्पादन को श्राथिक दृष्टि से सफल बनाया जाय ताकि जनता को श्रच्छा दूध निव्िचित 
रूप से प्राप्त होता रहे । नगरो के श्रासपास के गाँवों के लिए यह सम्भव होना चाहिए 
कि वे पर्याप्त मात्रा में विध्वसनीय दूध उचित मूल्य पर दे सकें। जो गाँव नगरो 
से दूर हूँ वहां के लोग दूध से मलाई, मक्खन, घी, खोया आदि बनाकर नगरो को भेज 
सकेते है । यदि उचित ढग से डेरियो का सचालन किया गया तो पशुओ की किस्म 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिससे उनकी दूध देने की शक्ति पर्याप्त 
हो। अ्रधिक मात्रा में दूध देने वाले पशुओं की नस्ल वैज्ञानिक ढग से बढाना भौर 
सुधारना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है और साथ-हो-साथ ऐसे पशुओ की नस्ल को न बढने देना 
भी भ्रावश्यक है जो पीढियो से भूखे तथा मिली-जुली जातियो की सन्‍्तान है ।३ अ्तएव 
किसानों के लिए सबसे उत्तम सहायक उद्योग-घन्धा पशु-पालन होगा, जो कि शअ्रवकाश 
के समय उन्हें काम देगा तथा हर ऋतु में आय का एक साधन वन सकेगा | भ्रूमि 
की उर्वंराशक्ति बनाए रखने के लिए उससे खाद की भी प्राप्ति होगी। इस मार्ग 
में भ्रनेक वाघाएंँ हे जैसे गाँव के घरो में पशुओं तथा मनुष्यो का एक ही कोठरीक्षों 
इकट्ट रहना इत्यादि । ऐसी स्थिति में पशुओ पर विश्वेष ध्यान देना असम्भव है। 
१ भारत के विभिन्‍न राज्यों में खेतो के सहायक उद्योगों की सम्मावनाओं के विशद वर्णन के लिए 
प्रान्तीय वर्किंग जाच कमेटी तथा केन्धीय बैंकिंग जाच कमेटी को रिपोर्सो को देखिए (पैरा २६६) । 


२ टेरी फार्मो की उत्पत्ति का वार्षिक मूल्य 5०० करोड़ रुपये से भधिक अनुमान किया गाता है । 
३ देखिए, कृषि झ्ायोग रिपोर्ट के साक्ष्य का विवरण, खण्ड १, भाग १, पृष्ठ ३१३८-४१ 
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समय भी यह चलाया जा सकता है । (४) इस कार्य में लोगो की सामाजिक तथा 
धामिक भावनाओं से किचित मात्र भी विरोध की सम्भावना नही है। (५) अकाल का 
सामना करने के लिए यह एक सुलभ और समर्थ साधन है । (६) यह कार्य किसान की 
कुटिया में ही किया जा सकता है, इसलिए आधिक कठिनाई के कारण परिवार का 
व्पिटन रोका जा सकता है। (७) मृतप्राय ग्राम-सम्रुदाय को यह पुनर्जीवित करके 
उससे लाभ प्राप्त करा सकता हैं। (८) यह जुलाहो तथा किसानो दोनो के लिए समान 
रूप से एक हृढ श्राथिक श्राधार प्रस्तुत करता है, क्योकि इससे ही करधा उद्योग को-- 
जो ५० से लगाकर १०० लाख लोगो की जीविका का साधन हैं और जो भारत की वस्त्र 
की माँग का एक तिहाई अ्रश पूरा करता है--हृढता श्रौर स्थायित्व प्राप्त होता है । 
(९) इसके पुनर्जीवन से भ्रनेक ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो आवश्यक तथा 
सहायक ग्राम-उद्योगो में से हे श्रौर इस प्रकार विनाश के गतें”में पडे हुए गाँवों का 
उद्धार करेगा । (१०) यही भारत के करोडो व्यक्तियो के बीच घन के समान वितरण 
का साधन बन सकता हैँ (११) यह भ्रकेले ही बेकारी की समस्या सुलमाने मे कारगर 
हो सकता हैं । यही नही कि किसानो की अवकाश के समय की बेकारी दूर कर सकता 
है, पर ऐसे शिक्षित बेकार नवयुवको को भी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी 
ढूढते हुए घूमते रहते हे, काम दे सकता है । इस कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से 
यह श्रावश्यक हैं कि देश के सभी विचारवान्‌ व्यक्ति मिलकर इस आल्दोलन का सचा- 
लहु त्तथा पथ-अदर्शन करे ।* 

सी० राजगोपालाचारी ने अपने ज्ञापक में जो उन्होने राजकीय कृषि आयोग 
(एग्रीकल्चर रायल कमीशन) को भेजा था, चर्खे के विषय में लिखा है. “यदि हम गाँव 
के लोगो के सीमित ज्ञान श्र कुशलता तथा उन बातो पर ध्यान दें जो श्रवकाश के 
समय के घन्धे के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं--जैसे कि उस धन्धे का सरल, सुगम और 
जव जी चाहे बन्द कर देने श्रथवा आरम्भ कर लेने योग्य होना, ताकि मुख्य उद्योग में 
वह कोई वाघा न डाले--तो हाथ से सूत कातने का ही काम, अकेला ऐसा घन्धा हो 
सकता है जिसमें गाँव की जनता के श्रवकाश के समय का सदुपयोग किया जा सकता 
है ।” इसी प्रकार श्री एस० वी० पुल्ताम्बेकर तथा एन० एस० वर्धाचारी ते हाथ से सूत 
कातने श्रीर बुनने के विषय पर लिखे हुए अपने सुन्दर लेख में यह मत प्रकट किया है 
कि चर्खे का भविष्य वडा उज्ज्वल है, और यदि समुचित ढग से इसके लिए विकेन्द्रीय 
ज्यवस्था कर दी जाय तो यह वतेमान मिलो के उत्पादन में सहयोग प्रदान करके 


सारी जनसख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में कपडे की श्रावश्यकता भी पूरी कर सकता है। 
कस के मम कल 
९. १६२३ में इण्डियन नेशलन का््ेस के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्पिनर्स ण्सोसिएशन की अपने 
उत्पादन केन्द्रों तथा विक्रो-भण्डारों के द्वारा खदर की उत्पत्ति तथा विद्नो की व्यवस्था करने तथा तत्मम्बन्धी 
च्यूय पूरा बरने के लिए स्थापला हुईं थी। +६४१-४० में यथपि इस संघ की कुल पूजी ५० लाख रुपये से 
अधिक नहीं थी जबकि उसी वर्ष वस्त्र बनाने वाली मिलों में ५० करोड रुपया लगा हुआ था फिर भी 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की आधी सख्या इसमें लगी हुई थी।--नानावती और अन्नारिया शत 
द्‌ इस्ंडियन रूरल प्रॉच्लम?, पृ० २४६ देखिए । 


रद भारतीय अशथशास्त्र 


श्रकाल जाँच आयोग (फैमिन इन्कवाइरी कमीशन)" ने अ्रन्य उपायो के साथ- 
ही-पताथ इस बात की भी सम्मति दी थी कि गाँव के निर्माण कार्य तथा शस्य-उद्योग 
की उन्नति की जाय । शस्य-उद्योगो से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो कुटीर उद्योग त 
नही कहे जा सकते पर ऐसे उद्योग कहे जा सकते हैं जिनकी उन्नति के लिए गाँव के 
वातावरण विशेष रूप से उपयुक्त है। गाँवों में ऐसे कारखाने खोले जा सकते हैं ज॑ 
बेचने के लिए क्ृृपि-उत्पाद को सजाएँ और सबारें । ऐसे कारखानो को चलाने में बड़े 
बडे भू-स्वामियो भौर छोटे-छोटे भूभागो के स्वामियों की प्रतिनिधि सहकारी समितिय 
से सहायता ली जा सकती है । 

जिस समय कृषि-कार्य बन्द हो, उस समय लोगों को काम देने के लिए गाँव 

में सुधार-सम्वन्धी निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं। उनकी सफलता के तिए 
निम्न बातें भ्रत्यन्त श्रावश्यक है. (१) प्रत्येक गाँव तथा गाँव के समूह के लिए एव 
पचायत की स्थापना, जिसे कर लगाकर घन एकन्नित करने का अ्रधिकार हो, (२) गाँव 
के सुधार कार्यो पर होने वाले व्यय के लिए सरकारी सहायक-अ्रनुदान प्रणाली के 
स्थापना, तथा (३) पचरायतों द्वारा किये गए ऐसे सुधारों की देख-रेख का अधिका 
सरकार, जिला-मण्डल तथा स्थानीय मण्डल के पदाधिकारियों को हो । 
१६ खह्दर की श्रार्थिक मद्त्ता--हाथ से सूत कातने के विषय का विस्तृत विवेचन इसके 
वास्तविक महत्ता के कारण ही श्रावश्यक नहीं बल्कि इसलिए भी झनिवार्य है कि चल 
झौर इसकी शक्ति के विषय में घोर मतभेद रहा है। चर्खे के पक्षपातियों का हुए 
विश्वास है कि हाथ से सूत कातने का काम ही एकमात्र ऐसा सहायक उद्योग है जो 
वर्तमान परिस्थिति में गाँव की जनता के लिए सम्भव और उपयुक्त है, तथा वर्तमार 
बेकार पडी रहने वाली जन-शक्ति को तुरन्त काम में लाने का सबसे सरल साधन है 
चर्खे के प्रवर्तक महात्मा गाघधी ने इसके लाभ निम्न बताए थे ।* 

(१) यह तुरन्त झारम्भ किया जा सकता है, क्योकि (क) इसके लिए न तो 
किसी पूजी की भ्रावश्यकता है और न मेहगी मशीनों की, इस उद्योग के लिए कच्च 
माल तथा काम में श्राने वाले श्रौजार गाँव में ही मिल सकते हे ,(ख) इस कार्य के कर+ 
के लिए वेचारे झ्नभिज्ञ तथा दरिद्र भारतीय किसानो के पास जितनी बुद्धि तथा दक्षत। 
है उससे अ्रधिक की आवश्यकता नही हैं, (ग) इसके करने में इतने कम शारीरिव 
परिश्रम की श्रावश्यकता हूँ कि लडके भऔर वृद्ध सभी शपने वृते के भ्नुसार कमाकर 
परिवार की आय में वृद्धि कर सकते है और इस उद्योग के आरम्भ करने के लिए 
नये सिरे से कोई तैयारी नहीं करनी है क्योकि लोगो में सूत कातने का चलन बहुएं 
पुराना हैँ । (२) यह स्थायी और सर्वेव्यापी उद्योग है, क्योकि अन्न के बाद वस्त्र ही एश 
ऐसी वस्तु हैं जिसकी माँग सदेव अपरिमित मात्रा में काम करने वाले के द्वार पर है 
वनी रहती है जिससे दरिद्र किसानो के लिए यह स्थायी रूप से एक नियमित आय के 
निश्चित साधन हैं। (३) इसका सम्बन्ध मानसून हवाओ से नहीं है इसलिए श्रकाल वे 
१ फाइनल रिपोर्ट, पृष्ठ 8३०६-१५ | 
२ देखिए, आएर० बी० ग्रे ग, इकानामिक्स आफ खदर” पृ० १७०-२ । 
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समय भी यह चलाया जा सकता है। (४) इस कार्य में लोगी कौ सामाजिक तथा 
धामिक भावनाओं से किचित मात्र भी विरोध की सम्भावना नहीं है। (५) अकाल का 
सामना करने के लिए यह एक सुलभ और समर्थ साधन है। (६) यह कार्य किसान की 
कुटिया में ही किया जा सकता है, इसलिए आधिक कठिनाई के कारण परिवार का 
व्धिंटन रोका जा सकता है। (७) मृतप्राय ग्राम-सम्रुदाय को यह पुनर्जीवित करके 
उससे लाभ प्राप्त करा सकता है। (८) यह जुलाहो तथा किसानो दोनों के लिए समान 
रूप से एक हृढ झाथिक आधार प्रस्तुत करता है, क्योकि इससे ही करघा उद्योग कोौ-- 
जो ८० से लगाकर १०० लाख लोगो की जीविका का साधन है और जो भारत की वस्त्र 
की माँग का एक तिहाई श्रश पूरा करता है-हृढता और स्थायित्व श्राप्त होता है । 
(९) इसके पुनर्जीवन से भ्रनेक ऐसे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलेगा जो आवश्यक तथा 
सहायक ग्राम-उद्योगो में से हे भौर इस प्रकार विनाश के गतें'मे पड़े हुए गाँवों का 
उद्धार करेगा । (१०) यही भारत के करोडो व्यक्तियों के बीच धन के समान वितरण 
का साधन बन सकता हैं (११) यह भ्रकेले ही बेकारी की समस्या सुलमाने मे कारगर 
हो सकता है । यही नही कि किसानो की अश्रवकाश के समय की बेकारी दूर कर सकेता 
है, पर ऐसे शिक्षित बेकार नवगुवकों को भी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी 
हढते हुए घूमते रहते है, काम दे सकता है । इस कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से 
यह श्रावश्यक है कि देश के सभी विचारवान्‌ व्यक्ति मिलकर इस आन्दोलन का सचा- 
लबु तथा पथ-अदर्शन करे ।* 

सी० राजगोपालाचारी ने श्रपने ज्ञापक में जो उन्होने राजकीय कृषि आयोग 
(एग्रीकल्चर रायल कमीशन) को भेजा था, चर्खे के विपय में लिखा है “यदि हम गाँव 
के लोगो के सीमित ज्ञान और कुशलता तथा उत बातो पर ध्यान दें जो अवकाश के 
समय के घन्वे के लिए अत्यन्त श्रावश्यक हैं--जैसे कि उस धन्धे का सरल, सुगम और 
जब जी चाहे वन्द कर देने श्रथवा आरम्भ कर लेने योग्य होना, ताकि मुख्य उद्योग में 
वह कोई बाधा न डाले--तो हाथ से सूत कातने का ही काम, श्रकेला ऐसा धन्धा हो 
सकता है जिसमें गाँव की जनता के श्रवकाश के समय का सदुपयोग किया जा सकता 
है ।” इसी प्रकार श्री एस० वी० पुन्ताम्बेकर तथा एन० एस० वर्धाचारी ने हाथ से सूत 
कातने और बुनने के विषय पर लिखे हुए अ्रपने सुन्दर लेख में यह मत प्रकट किया है 
कि चर्खे का भविष्य बडा उज्ज्वल है, और यदि समुचित ढंग से इसके लिए विकेन्द्रीय 
व्यवस्था कर दी जाय तो यह वतंमान मिलो के उत्पादन में सहयोग प्रदान करके 
सारी जनसख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में कपडे की आवश्यकता भी पूरी कर सकता है । 





है; कक कर क प आपस 

६. १६२३ में इण्टियन नेशलन कार्य स के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्पिनले एसोसिएशन की अपने 
उत्पादन-केल्द्रों तथा विक्रो-भण्डारों के द्वारा खददर की उत्पत्ति तथा विक्रो की व्यवस्था करने तथा तत्सम्बन्धी 
व्यय पूरा बरने के लिए स्थापना हुईं थी । +६४१-४२ में यद्यपि इस सघ की कुच पूंजी ५० लास रुपये से 
अधिक नही थी जबकि उसी वर्ष वस्त्र बनाने वाली मिलों में ५० करोड रुपया लगा हुआ था फिर भी 
काएखानों में काम करने वाले मजदूरों को आधी सख्या इसमें लगी हुई थी।--नानावती और अन्जारिया इत 
द इस्टियन रूरल प्रॉब्लम”, पृ० २४६ देखिए ) 
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खहर के बढे-से-बडे पक्षपाती भी यह मानते हे कि इसमें दो बडी कठिनाइयाँ हें-- (१) 
महीन सूत के वस्त्रो के प्रति लोगो की रुचि तथा (२) हाथ के कते-ब्ुने कपडो का 
मिल के कपड़ों, विशेषकर विदेशो से मेंगाये हुए कपडो, की अपेक्षा अधिक मूल्य । दूसरी 
कठिनाई श्रधिक बडी है भौर यह सलाह दी जाती है कि राज्य की ओर से आध्िक 
सहायता दी जानी चाहिए ताकि उत्पादन बढे और मूल्य में कमी सम्भव हो सके । ध््प 
झ्राथिक सहायता की श्रावश्यकता थोडे दिन तक के लिए श्रावश्यक होगी, जब तक कि 
जनता की झ्राथिक स्थिति नहीं सुधरती श्रौर जब तक कि प्रति वर्ष बचत करते-करते 
उनकी फ़य-शक्ति नही बढ जाती । सरकारी सहायता के श्रन्य तरीके ये हैं. ऋण देना, 
उत्पादन और वितरण में सुविधाएँ देना, रेलादि के भाडे में कमी कर देना और चुगी 
भ्रादि करो के सम्बन्ध में छूट देना श्रादि । हम इस बात से सहमत नही हो सकते कि 
नि्धेन लोगो की क्रय-शक्ति में वृद्धि होने पर, यद्यपि यह भी अपने-आ्राप में आसान 
बात नहीं--वे मिल के सस्ते कपडो की अपेक्षा खहर खरीदेंगे । जब तक कि खट्दर के 
दाम मिल के कपडे के बराबर या उससे कम नही हो जाते, श्राथिक सहायता के रूप 
में स्थायी रूप से कृत्रिम सहारा देना पडेगा जिसका भार साधारण करदाता पर 
पड़ेगा । कुटीर उद्योगों के सर्वेक्षण के लिए मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पदा- 
धिकारी ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में राज्य के खहदर भ्रान्दोलन की परिसीमाओो पर 
जोर देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि लोगो की वाषिक बचत इतनी नही है कि वे 
उसके कारण हाथ से सूत कातना झारम्भ कर दें । ये कठिनाइयाँ वास्तविक हे और 
लागत के प्रइन को थोडी देर के लिए भूल भी जायें तो खद्दर से अधिक ठडे और आाक 
घंक वस्त्रों के प्रति, जिनका खरीदना केवल बहुत निर्धन लोगो को छोड सबकी शक्ति मे 
है, विशेष अनुराग का मिटा देना सहज नही है।' जब तक कि किसानों के लिए कोई भर 
श्राय देने वाला भ्रतिरिक्त धन्धा नहीं हंढ निकाला जाता, हाथ से सूत कातना ही एः 
ऐसा घन्धा है जो वर्ष के श्रन्त तक किसानो के आय-व्ययक (बजट) को सन्तुलि 
कर सकने का अभ्रवसर दे सकता है । चर्खे की बात तो यह है कि जब तक कोई झ्नन 
साथन न हो चर्खा कातना खाली बैठे रहने से श्रधिक अच्छा है। परन्तु अधिक आय 
देने वाले सहायक उद्योगो की खोज करनी चाहिए जी किसानो को पर्याप्त झ्लाथिक 
सहायता पहुंचा सके । 

२०, कुछ अन्य ग्राम-उद्योग--गाँव वालो की बेकारी दूर करने का दूसरा तरीका गाँवो 
में क्षि-उत्पाद को उपयोग तथा निर्यात के योग्य बनाने से सम्बन्धित उद्योगों, जैसे 
कपास से बिनौले निकालना, धान कूटना, चीनी तैयार करता, तेल निकालना झौर 
हड्डी की खाद बनाना इत्यादि, की स्थापना में सहयोग देना है। इन उद्योगों की 
व्यवस्था जहाँ तक सम्भव हो सके सहकारिता के प्राधार पर होनी चाहिए। इनका 
नगरो में केन्द्रित होना ठीक नही हैं, बल्कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि भ्रधिक-से- 
अ्रधिक क्षेत्र ओर सख्या में गाँव वालो को काम मिल सके । सस्ती विद्यूत्‌-शक्ति की 
प्राप्ति ऐसे कृपि-सम्बन्धित उद्योगो के विकास के लिए बहुत बडी सुविधा होती » 
भविष्य में पजाव और वम्बई में पनविजली के कारखानो की स्थापना की शीघ्र ही भाशा 
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दिखाई पडती है जिससे गाँवों में सस्ती विद्य तू-शक्ति वितरित की जा सकेगी | 
सफलता के लिए उपयुक्त तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था श्रत्यन्त आवश्यक है। कम-से- 
कम प्रारम्भिक काल में राज्य-सहायता की भी आवश्यकता होगी। कृषि-आयोग ने 
व्यक्तिगत कारखानो में कृषि-विभाग के इजीनियरी सेक्शनो की सहायता से कृपि- 
सौवन्धी श्रौजारो में निर्माण की सलाह दी थी । इससे यातायात के वर्तमान भारी खर्चे 
में बहुत कमी हो जायगी भ्ौर स्थानीय मूल्य घटकर किसानो की शक्ति के अनुकूल हो 
जायगा । यदि कागज बनाने में बाँस का प्रयोग किया जाने लगे तो जगलो की सीमाओ्रों 
पर रहने वालो को बहुत काम मिल सकता है । फलो से श्रचार, चटनी, मुरब्बे बनाते 
तथा उनको सुखाने और डिब्बो में बन्द करके बेचने के उद्योग में बहुत से किसान लग 
सकते हैँ, जिससे उनको वहुत लाभ हो सकता है। 
२१, कृषि उत्पाद का सदोष विपणन*--जव तक भारतीय किसान अपने ही निर्वाह 
के लिए कृषि करता था और उसे प्राचीन ग्राम-व्यवस्था की सरक्षा प्राप्त थी, तव तक 
गाँव में किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था या संगठन की आवश्यकता नही थी पर अब 
परिस्थिति पूर्णतया बदल गई है । कृषि के वारिएज्यीकरण तथा व्यापक प्रतियोगिता 
वाले वाजारो की स्थापना से आज हृढतर व्यवस्था आवश्यक हो गई है, और प्राचीन 
व्यवस्था इतनी निष्प्राण हो गई हैं कि उसका कोई प्रयोजन नहीं रह गया है और इस 
भकार भ्रामवासी इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए बिना किसी सरक्षा 
के पथ-निर्देश के छोड दिया गया है। कृषि आयोग ने भी कहा था कि, “उसके हितो 
आधिक परिस्थितियो की तरगो के मृक्त प्रवाह में बिना सहारे छोड दिया गया 
है और इससे उन्होने घाठा सहा है। इसका कारण यह है कि अपने उत्पाद के वितरण- 
कर्ता और उपभोकताओ्रो के अनुपात में वह एक अत्यन्त नगण्य इकाई है और इधर वे 
तो प्रतिवर्ष भ्रधिकाधिक व्यवस्थित श्रौर हृढतासे सगठित होते जा रहे है! ।* 
यह एक सामान्य भ्रनुभव है कि ससार में सभी जगह कच्चे माल के उत्पादक के 
भाग में ससार की भ्रच्छी वस्तुओं का उचित अ्रद्य नही पडता । भारत में तो विशेष 
रूप से श्राजकल यही स्थिति है, जहाँ खेती छोटे-छोटे भू-खण्डो पर किसी विशेष सुरक्षा 
सस्था की सहायता के बिना ही की जाती है। सामान्यतः भारतीय किसान महाजन 
पर निर्भर रहता है जिसके हाथो बहुधा पहले से ही उनकी फसल गिरवी रखी रहती 
है। महाजनो के अतिरिक्त अनेक व्यवसायी क्रोता-विक्रेता और मध्यस्थ होते हैं जो 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थलो पर जमे रहते हैं श्रोर अपने पोषण के लिए किसान को एक बहुत 
3जद साधन बनाए रहते हैं। एक दूसरी कठिनाई सडको, पुलो और सहायक रेलो 
कै अभाव की है, जिसकी वजह से किसान सीघे-सीघे उपभोक्ताओं तथा थोक व्यापा- 
रियो से सौदा नही कर पाता । किसानो की भ्रन्य कठिनाइयाँ निम्न हैँ : शिक्षा का अभाव, 


तल की समय कीलटल कक 
१, कृषि उत्पत्ति के विक्रय के विषय में विशद्‌ विवरण के लिए एस० जी० चेरी द्वारा लिखित 'कृषि-उत्ताद 
का विपणन' शीर्षक अध्याय 'कोन्मापरेशन इन इस्डिया', जिसको एच० एल० कानो ने सम्पादित किया 

है, में पृष्ठ ३४०-६५ पर देखिए । 

३. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैर ३२० | 
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उचित नियमित वाजारो का अभाव तथा किसानो के बीच एकता का अभाव, नाप-जोख 
के वाँटो की विविधता, श्रनधिकृत रूप से वाजारो में बट्टा काटा जाना, माल की भण्डा- 
रण सुविधाओ की कमी, कृषि-उत्पाद के किसी मानक का अभाव, कोटिक्रम का अभाव, 
पैकिंग की सुविधाओं का अ्रभाव तथा बाजार की सूचनाझ्रो के लिए किसी नियमित 
प्रणाली का प्रचलित न होना इत्यादि ।१ यदि इन परिस्थितियों में किसान को अपने माँत 
का उचित मूल्य नही मिलता तो यह कोई प्राश्चर्य की बात नही है । पूंजी की सदा से 
ही कमी होने के कारण, साहूकार की माँग पूरी करने के लिए झौर सरकारी मालग्ुजारी 
अदा करने के लिए किसान को अपना माल ऐसे भ्रवसर पर बेचना पठता है जबकि 
प्रत्येक व्यक्ति अपना माल बेचता है और बाजार माल से पटा रहता है। मुख्य-मुख्य 
बस्तुओ के निर्यात में मध्यस्थो की एक लम्बी *४ खला है। बडे-बडे फर्म किसानो से 
पहले से ही सौदा तय किये रहते हैं और अपनी खरीदारी पक्‍की करने के लिए उसे 
रुपया भी पेशगी दे देते हैं। भारत की केन्द्रीय कपास कमेटी ( इण्डियन सेन्द्रंल काटन 
कमेटी ) की ओर से कृषि आयोग को दिये गए श्ञापक से उपभोक्‍ता और किसान के 
वीच मध्यस्थो की बहुलता का एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं ।* 


उत्पादक 
विक्े हा | विक् 

गाँव का विक्र ता गाँव का हा 

| 
बाजार ( दलाल की मारफत ) इधर-उघर घुमते हुए पक 
मध्यस्थ ( एक या एक से अधिक ) मध्यस्थ (एक या एक से भ्रधिक) 
(यहाँ विनौला निकाला जाता है।) निर्यातक (यहाँ विनोला निकाला जाता है) 

| या खरीदार मिल या | 
वम्वई का कमीशन एजेन्ट व्यापारी का एजेन्ट | 
(एक या एक से अधिक ) (विनौला यहाँ निकाला जाता है ) | 

|[ | कमीशन एजेन्ट 

| | | 
नियतिक या | निर्यातक था 
खरीदार, मिल या निर्यातक या खरीदार खरीदार-मिल था 
व्यापारी मिल या व्यापारी व्यापारी 





2 विक्की के ढंग तथा बाजार में प्रचलित अवैध तरीकों और बड़ों के काटने के विषय की विशेष जानकाँ/ 
के लिए +६३७ का रिपोर्ट झान द मार्केटिंग श्लॉक व्हीट इस इश्डिया' के पैरा १४८-१६२ पदिए। इस 
रिपोट ने इस वान पर प्रकाश टाला द कि प्रति एक रुपये में से जा कि उपभोक्ता गेहूँ के मूल्य में देता 
है, उपादक को केवल साढे नी झाने ही मिलते हँ। एक द्वाल की रिपोर्ट के भनुमार (१६४१) नो कि 
चावल को विक्री के विपय में ठो गई है, किसान को प्रति रुपया ऊेवल सवा शहाठ आने-भर प्राप्त होता दे । 
2. शि आगगोण रीज+ साक्ष् टिप्पणी, खण्ट २, नाग २, एठ २२ । 
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इस ज्ञापक में आगे कहा गया है कि यह विविधता नाना प्रकार की हो सकती 
है श्रोर इस तरह मध्यस्थो की सख्या बहुत बडी हो सकती है। यदि हम आात्यन्तिक 
उदाहरणो को छोड भी दें तो भी यह प्रत्यक्ष ही है कि किसान और उपभोक्ता के बीच 
दलाल वहुत अधिक सख्या में होते हे जैसे किसानो का स्थानीय प्रतिनिधि, म्ुफस्सिल 
हे खरीदारो का प्रतिनिधि, मुफस्सिल के खरीदार तथा अन्य फुटकर खरीदने वाले । 
जैसा श्री वी० एल० मेहता ने अपने ज्ञापक में बताया है, सहकारिता की प्रणाली के 
प्रयोग से इन दलालो और मध्यस्थो को दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ एक 
सहकारी समिति स्थानीय एजेन्ट और म्रुफस्सिल के खरीदार के एजेन्ट को हटा सकती 
है और सीधे-सीघे मुफस्सिल के खरीदारों से दौरा कर सकती है । इतना ही नही, यदि 
उपभोक्ता-समितियाँ भी कुशलतापूर्वक केन्द्र में काम कर रही है तो सब मध्यस्थों को 
हटाया जा सकता है श्लौर इसके उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही को बहुत लाभ 
होगा ।१* किसानों को उत्पाद का पूरा मूल्य दिलाने के लिए सहकारिता ही एकमात्र 
सतोपप्रद साधन है । कभी-कभी किसान सीधे उपभोक्ता से ही सौदा करता है, पर 
क्योकि भ्रत्येक किसान व्यक्तिगत दृष्टिकोर से ही निर्णाय करता है इसलिए उत्पाद को 
दूरस्थित वाजारो में ले जाने तथा थोडा-थोडा बेचने में बहुत श्रधिक समय और शक्ति 
का खर्च होता है । 
२२. सहकारी विक्रय--इधर थोडे ही दिनो से कृषि विभाग तथा सहकारी विभाग 
की समभ में यह बात श्राई है कि गाँव की आर्थिक उन्‍नति और समृद्धि की पहली शर्त 
के उत्पाद की उचित ढग से बिक्नी ही है भर सहकारी ढंग से विक्री के आन्दोलन में 
इधर भारत में कुछ उन्नति हुई है । सयुक्त घान विक्नी सहकारी समितियाँ बनाकर 
वर्मा ने इस दिशा में मार्गे-प्रदर्शन किया है । परन्तु सबसे श्रधिक श्राश्यापूर्ण उन्नति रुई 
की विक्री के सम्बन्ध में वम्बई में हुई है। सहकारी रुई बेचने वाली समितियाँ वम्बई 
मध्यप्रदेश, मद्रास और पजाव में प्रारम्भ कर दी गई हे। इस श्रान्दोलन ने बम्बई में 
सबसे अ्रधिक सफलता प्राप्त की है जहाँ पर चार मुख्य क्षेत्रों में रई विक्रय-समितियाँ 
स्थापित हुई हैं. (7) घारवाड श्रौर बेलगाम, (7) बीजापुर, (॥7) सुरत, भडोच और 
करा, और (7५) खानदेश । इनमे प्रथम और तृतीय क्षेत्र की समितियाँ सबसे भ्रधिक 
महत्त्तशाली हैं। इन समितियो की ख्याति कपास की उत्कृष्टता बढाने वाली तथा 
उत्तादको को श्रधिक भूल्य दिलाने वाली समितियों के रूप में हो गई है । श्रन्य अनेक 
भकार की सस्थाओ के सम्बन्ध में भी प्रयोग किये जा रहे है, जैसे (+) ऐसी समितियाँ 
जो सदस्यो के उत्पाद को एकश्रित करके उनसे विनौले निकलवाती है और विनौले 
पुतिकाली हुई रुई की गाँठ बनवाकर बेचती है; (॥) ऐसी समितियाँ जो कोटिक्रम-बद्ध 
कपास का समय-समय पर नीलाम करती हैं और विक्री व्यक्तिगत हिसाव में करती है; 
(77) सहकारी कमीशन दुकाने जो रुई बेचने वालो को अ्रपना माल सुरक्षित रखने की 
सुविधा देती हूं जिससे उन्हे किसी ऐसे दिन अपना माल बेचने के लिए वाध्य न होना 
_ पड़े जब कि मूल्य उनकी हृष्टि से कम है। ऐसी समितियों के सम्बन्ध में पजाव में प्रयोग 
१. वही, खर्ट २, पार्द २, पृ० १६०। 


२७४ भारतीय अश्थश्ञास्त्र 


किया जा रहा है, ([४) सहकारी ढग से कपास के विनौले निकालकर प्रत्येक सदस्य 
की रुई को बीज यूनियन द्वारा बेचा जाना । ऐसे सघो की व्यवस्था मुख्यत शुद्ध बीजो 
के उत्पादन के लिए हुई हैं और रुई बेचने के वास्तविक प्र॒इन को सुलभाने के लिए 
ये कुछ कर रहे है, ऐसा तो शायद ही कहा जा सकता है । पहले ढग की समितियाँ ही 
केवल ऐसी है जिन्होने छोटे-छोटे मध्यस्थो को पूर्णातया दूर करने का गम्भीर प्रयत्न&- 
किया है और इन्हे सूरत ज़िले में सफलता भी प्राप्त हुई है जहाँ पर हाल ही में रुई 
विक्रय समितियों ने एक होकर विक्री यूनियन का रूप घारण कर लिया है और जिसने 
सदस्यो द्वारा आरम्म की हुई बिनौले निकालने की फैक्ट्री को अपने अधिकार में कर 
लिया है । सघ का दूरारा कत्तंव्य समिति की रुई का बीमा करा लेना है जिससे उन्हे 
प्रीमियम पर कमीशन मिलती है श्ौर यही उनकी आय का मुख्य साधन है । इस 
दूसरे प्रकार के सघ घारवाड जिले में प्रचलित हें । गदाग और हुबली उनके प्रधान 
केन्द्र हें । 
रुई की विक्री के सम्बन्ध में इतनी उन्‍नति होते हुए भी हम न तो यही कह 
सकते है कि सहकारी विक्री-समितियो का विकास तेज़ी से हुआ है, और न यह कह 
सकते हैँ कि वह इन गम्भीर दोपो से मुक्त रहा है, जैसे कुशल प्राविधिक सलाह और 
निर्देशन की कमी, वाजार की स्थिति तथा प्रवृत्तियो के विशेष ध्यान श्रादि श्रौर उचित 
व्यापारिक व्यवस्था करने की योग्यता का श्रभाव, सदस्यों पर नियन्त्रस का श्रभाव 
(जिनको वैध रूप से श्रपनी रुई समितियों की ही माफंत बेचने के लिए बाध्य नही किया 
जा सकता), श्रपर्याप्त पूंजी (जो उत्पादको को तुरन्त पेशगी रुपया देने में वाधा-स्वरूपे' 
है), भण्डारण-सुविधा का श्रभाव, श्रान्तरिक श्र वाह्य वाज़ारों की स्थिति से 
प्रनभिज्ञता और तिक्रय-समितियो का भ्रलग-अलग होना इत्यादि । स्वार्थरत व्यापारियों के 
विरोध के भ्रतिरिवत प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग के प्रभाव के कारण भी सहकारी विक्रय- 
समितियों की व्यवस्था में बाधा पडती है। इन सब दोषों को दूर करके इस श्ान्दोलन 
का कुशल भ्रवन्ध विशेषज्ञों की देख-रेख में होना चाहिए ताकि शक्तिशाली स्वार्थी 
दलालो, श्रदात्यो और भध्यस्थो का सफलता से विरोध किया जा सके ।* भारत के रिज़र्व 
वेक को राज्यीय सहकारी बेको द्वारा सहकारी विक्रय-समितियों को आथिक सहायता 
देनी चाहिए । (अध्याय १० देखिये ।) 
सहकारी विक्रय के सिद्धान्त का प्रयोग कृषि के श्रन्य उत्पादों पर भी किया 

गया है, ज॑से भुड, तम्बाकू, लाल मिच, घान, श्रालु तथा सुपारी भ्रादि। वम्बई प्रान्त 
के नहर क्षेत्रों में गुड की बिक्री का वहुत ही कुशल प्रबन्ध है। दुर्भाग्य से बगाल में जो 
प्रयोग पटसन झौर धान की बिक्री के लिए सहकारिता के सिद्धान्तो पर किये गए उन्हे 
सफ्लता नहीं मिल पाई है। इधर हाल में धान, गन्ना और मछलियो की बिक्री के 
लिए समितियों की व्यवस्था की गई है । मद्रास में अनेक विक्रय-समितियाँ है, पर वे 
_बहुत छोटा सौदा करती हे झ्रौर उन्होने कोई विद्येप उन्नति भी नही की है ।* जैसा 
२ जपि आयेग रिपारई, मात पत्रऊ म्बग्ट, भाग २, पृष्ठ २२-७१ । 
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कि ऊपर सकेत किया जा ज्ुका है, बम्बई राज्य में बिक्री-पआन्दोलन ने जड पकड ली है, 
विशेषकर ग्रुजरात और वम्बई कर्नाटक मे, जहाँ पर रुई की खेती करने वालो को रुई 
की विक्रम-समितियों से बहुत लाभ हुआ है। उत्तरप्रदेश मे भी सहकारी विक्री ने बहुत 
उन्नति की है जहाँ पर गन्ना बेचने की सहकारी समितियाँ निरन्तर अपना महत्त्व 
वराती जा रही है । घी की बिक्नी समितियों ने भी उल्लेखनीय उन्नति की है। सन्‌ 
१६२६-४० में आलू, फल और अन्न के उत्पादन और विक्रय की एक योजना आरम्भ 
की गई थी और इन वस्तुओं के विक्रय के लिए समितियाँ स्थापित की गई थी । बिहार 
में भी गस्‍्ना पैदा करने वालो की समितियाँ बनाई जा रही हैं। अन्य राज्यो में सह- 
कारी विक्रय-समितियों ने बहुत कम उन्नति की है। राज्यीय तथा भारतीय सरकार 
डारा स्थापित विक्रय की नई व्यवस्था (सेक्शन २४-२५ देखिए) से यह आशा की जाती 
है कि वह भारत मे क्ृषि-उत्पाद के सहकारी विपरान में प्रोत्साहन देगी । 

२३. विपणन-चब्यवस्था में कुछ सुधार--वतंमान उद्योगो के लिए यह आवश्यक 
है कि प्रति वषे उनका माल एक-सा हो और सदा दिखाये हुए नमूने के ही अनुरूप रहे, 
ओर जब तक ये शर्ते पूरी न होगी दूर स्थित ग्राहकों के लिए अधिक मात्रा में सतोपप्रद 
विपणन नही हो सकता और न प्रारम्भिक उत्पादक को ही पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता 
है। अभी तो इसमें अ्रगेक गडबडें पाई जाती हैं जैसे मिश्रण कर दैना तथा भिगोकर नम 
कर देना आदि । यही नही कि ये कुत्सित कार्य उत्पादको के ही यहाँ होते हो, दलालो 
श्रौर, व्यापारियों के गोदामो मे भी यही होता है । इन कृप्रथाओं को रोकने के लिए 
कानून बनाने की झ्रावश्यकता महसूस की गईं है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं 
भारंतीय केन्द्रीय कपास समित्ति (इण्डियन सेण्ट्ल काटन कमेटी) के कहने पर काटन 
ट्रॉन्सपोर्ट एक्ट तथा कार्टन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फंक्ट्रीज एक्ट सन्‌ १६२३ और १६२५ 
में क्रम से पास किये गए थे। पहले नियम के अन्तर्गत (जो कि श्रव वम्बई, मद्रास 
तथा बडौदा राजपीपला श्र इन्दौर आदि'के कपास पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र 
में लागू है) राज्यीय सरकारों को श्रधिकार है कि वे कपास की खेती करने वाले 
विशेष भागो को सुरक्षित घोषित कर दे और इन क्षेत्रों के वाहर से बिना लाइसेन्स 
रुई के आयात्त को रोक दें | इस नियम का ध्येय भ्रच्छी रुई में मिलाने के लिए वाहर से 
निकष्ट रई के आ्रायात पर रोक लगाना है, जिसने भारत की श्रनेक प्रकार की प्रमुख 
रुई की र्याति को विनष्ट कर दिया है। काटन जिरमिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट 
के भ्रस्तर्गत जो कि पहले नियम का एक उपप्रमेय ही है, विनौला निकालने और रुई 
दवाने के कारखानों पर नियत्रर रखने का अ्रधिकार दिया गया है तथा दवाई हुई रुई 
कौ गाँठो पर दवाने का चिन्ह-विशेप क्रमाक छापने का भी अधिकार दिया गया है 
ताकि गाँठो के मूल स्थान का सरलता से पता लगाया जा सके। तोसरा रुई से सम्बन्धित 
नियम १६२७ का वाम्वे काटन मार्केट एक्ट था जो यद्यपि वरार के (दि वरार काटन 
एण्ड ग्रेन मार्केद्स लॉ झ्रॉफ १८६७ ) नियम का प्रतिरूप था फिर भी कुछ ब्रगों में 
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उससे श्रागे था। इसके श्रन्तर्गंत रुई के उन खुले वाजारो को अधिसूचित करने का श्र 
था जहाँ पर खुली हुई रुई की बिक्री होती थी जिसे उत्पादक 'भार्कट कमेटी' द्वारा 
नियमों तथा उपनियमो के अनुसार लाकर बेच सकते थे । इस कमेटी में रुई के 
दको का भी प्रतिनिधित्व था। यह अधिनियम १६३६ के वाम्बे एग्रीकल्चर प्रे 
मार्केट एक्ट के पास हो जाने पर रहू कर दिया गया | नियमित बाजारों की र 
के दृष्टिकोण से अनेक अधिनियम हैदराबाद (१६३० ), मद्रास (१६३३), " मध् 
(१६३५), पजाव (१६३६) १, और मैसूर (१६३९६) में पास कर दिये गए । 
निधि विपणन समिति द्वारा शासित नियमित बाजारों की सहायता से जो बाः 
सौदे करने वाले लाइसेन्सदार दलालो पर नियत्रण रखती है उत्पादक श्रवैध ८ 
भूठे बाटो और श्रनुचित तथा कम मूल्य से उसकी रक्षा के निमित्त बनाये गए 
के कारण उचित लाभ पर सौदा कर सकता है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसी स 
के द्वारा किसान बडे खरीदारों से सम्पर्क स्थापित कर लेता है। यह सम्पव 
बाज़ारो में बेचने से श्रधिक सम्भव है। 

इतने भ्रधिक व्यापारिक महत्त्व की फसल रुई के सम्बन्ध में विपणन-5 
के विकास की श्लोर लोगो का ध्यान श्राकरषित होना स्वाभाविक ही है। अन्य फर 
सम्बन्ध मे भी यह सिद्धान्त लागू किया जाना वाञ्छतीय है। वर्तमान विक्रय-« 
में एक गम्भीर दोष इस बात की श्रज्ञानता है कि बाजार में बेचने के लिए क 
करना चाहिए, जैसे माल का एकत्रिल करना, सुरक्षित रखना, एक स्थान से दूसरे 
को भेजना, तरह-तरह के उपायो का प्रयोग और प्रत्येक स्थिति में मुल्यो का विः 
कर सकता, इत्यादि। (देखिए सेक्शन २६ भागे ।) यह वाजारो में बेचने की स्थिति के 
के विचार से किसी सन्तोषप्रद नीति के विकास के लिए आवश्यक है। इण्डियन 
काटन कमेटी ने किसानो की रुई की बिक्री तथा व्यय के सम्बन्ध में कुछ जाँच-प 
की है श्लौर उनकी रिपोर्ट में बहुत-सी बहुमूल्य सूचनाएँ है ।* कृषि आयोग ने, ब 
में किस प्रकार बिक्री होती है, उसकी जाँच-पडताल करने पर तथा उनमें काम 
वालों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था । उन्होने प्रत्येक राज्य में कृषि-विभाग के 
एक विशेषज्ञ विपणन अधिकारी के नियुक्त किये जाने की सिफारिश भी की 
झनेक राज्यीय बेंकिग जाँच कमेटियो ने (हैदराबाद राज्य को सम्मिलित कर 
भी अपने-अपने राज्य के बाजारो में विपणन की स्थितियो पर विशेष ध्यान दिर 
ओर उनकी रिपोर्टो से भारत के विभिन्‍न भागों में विपणन-सम्बन्धी समस्याओं व 
चलता है और यह भी मालूम होता है कि प्रत्येक राज्य में विक्रय की स्थिति में | 
भिन्‍नता हैं तथा प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में एक ही राज्य में विपणन की स्थिति में | 
१ १६३६ में मद्रास एक्ट > (हु, और १६४० के मद्रास एक्ट []] द्वारा सशोधित। 
२ पजाव एक्ट अप्टूवर १६४१ से लागू हुआ । 
३ एट इनवैस्टीगेशन्स इन हू द फाइनेंस एण्ड मार्केटिंग ऑफ कल्टिवेटर्स कॉटन, जनरल रिप 
श्थक्‌ रिपो: भी देखें (सेन्ट्रल कॉटन कमिटी) । 
४ कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३४७-८। 
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श्रन्तर है (१ 
२४. नई विपणन-व्यवस्था--यद्यपि राज्यीय सरकारो ने कृपि श्रायोग की वह सिफा- 
रिश मान ली थी जो उन्होने कृपि-विभाग के अधीन एक विशेषज्ञ विपणन-अ्रधिकारी 
की नियुक्ति तथा वाजारो की जाँच-पडताल करने के सम्बन्ध में दी थी, पर झाथिक 
कौठिनाई के कारण राज्यीय सरकारे इस ओर कोई विशेष उन्नति न कर सकी । भारत 
सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सम्पूर्ण भारत के दृष्टिकोण से इस समस्या के 
अध्ययन पर केन्द्रीय आय से ऐसी आधिक कठिनाई के समय में भी धन व्यय करना 
न्यायसगत होगा, क्योकि सुधरी हुई स्थिति में कृषि उत्पाद की बिक्री से देश को 
सामान्य श्राथिक स्थिति की उन्नति में विशेष सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रति- 
इन्द्दी देशो में वैज्ञानिक और आ्राथिक उन्नति के परिणामस्वरूप जो वैदेशिक प्रतियोर्गिता 
वढ गई थी उससे भारत की रक्षा करने के लिए भी यह आवच्यक था। इसलिए 
प्रान्तीय सरकारो तथा इम्पीरियल (भारतीय ) का कौन्सिल ग्रॉफ एग्रीकल्चर रिसर्च की 
सलाह से भारत सरकार ने इस ओर पहला कदम १६३४ के अप्रैल में ए० एम० लिवि- 
गस्टन महाशय को, जो ब्रिटेन के कृपि-मन्त्रालय के विक्री विभाग के बडे अधिकारी 
थे, अनुसघान परिपद्‌ का कृषि-विषणन सलाहकार नियुक्त करके उठाया गया । १६३४ 
के प्रान्तीय आधिक सम्मेलन ने भी कृपि उत्पादन की विक्री की समस्या पर विचार 
किया था भ्रौर सब इस बात पर सहमत थे कि कृषि उत्पादन ( भ्रनाज तथा पशुओं से 
भ्राप्त वस्तुओं ) की विपणन-सुविधाश्रों के विकास के लिए बडे मनोयोग से प्रयत्न होना 
चौहिंए, क्योकि इससे आ्थिक स्थिति के सुधार की वडी आशा की जा सकती है। सम्मे- 
लन ने निम्त प्रकार से काये में प्रवृत्त होने की सिफारिश की : भारतीय वस्तुओं का 
चाह्य वाजारो में प्रचार करके तथा तत्सम्बन्धी सुचनाएँ देकर, मुख्य उत्पादों को कोटि- 
क्रमवद्ध कर तथा एकत्रित करके, नाशवान्‌ वस्तुओ के लिए विशेष बाजारो की व्यवस्था 
करके, भारतीय उत्पादको को भारत तथा विदेशों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं 
के विपय में सूचनाएँ देकर, माँग के अनुरूप श्रौर उत्कृष्टता के आधार पर वस्तुओं के 
उत्पादन की योजनाएँ बनाकर, नियमित बाजारों की स्थापना तथा उनको विकसित 
करके, वाजारो की जाँच-पड़ताल करके ताकि समस्त भारत के लिए एक ही प्रकार की 
योजना बने, और सुसगठित “अ्रगाऊसौदा” बाजारों की स्थापना करके तथा वस्तु-विनि- 
मय शालाओो तथा भाण्डागारो की उचित व्यवस्था करके । भारत सरकार ने ५ मई 
सन्‌ १६३४ के अपने एक प्रस्ताव में वाजारो में विक्री सम्बन्धी श्रपती नई नीति की 
रूपरेखा बनाई थी जो सम्मेलन की सिफारिशो के आधार पर बनाई गई थी और भार- 
फतीय रियासतो और प्रान्तो के सहयोग से जिसका अनुसरण अनिवार्य कर दिया गया 
था। इस कार्य के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ।* केन्द्रीय 
2. कृषि उत्पाद के विषणन के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेकिद्ध जांच समिति के सुमावों को रिपोरई के रद ४-६ 
आर २८६ पैरा देखें । 


ड नर नोति कृषि के सम्बन्ध में बनाये गए शादी कृषि आयोग के अनुसरण में चली जिसको केन्द्रीय 
ब्रंकिग जाच कमेयी ने पुष्टि की थी । 


श्छ्८ भारतीय- अर्थशास्त्र 


पदाधिकारियों में कृषि-विपणन सलाहकार, तीन प्रवर विपरान-भ्रधिकारी (सीनियर 
मार्केटिंग श्रफसर ) तीन अ्रवर विपणन-अ्रधिकारी ( जूनियर मार्केटिय भ्रफसर ), 
ग्रेड बनाने तथा माल की पैकिंग करने के प्रयोग करते वाले केन्द्र पर काम करने के लिए 
एक सुपरवाइजिंग अफसर और बारह सहायक विपणन अधिकारी थे। राज्यों में 
विपणन सम्बन्धी अफसरो में एक मुख्य विपणन अधिकारी और श्रन्य सहायक विपरा£/ 
श्रधिकारी थे। इस सम्बन्ध में राज्य का व्यय जो प्रतिवर्ष २ लाख रुपये होता था केन्द्रीय 
सरकार द्वारा पाँच वर्ष तक वहन किया गया | इनके अतिरिक्त ६२ मार्केटिंग अफसरो 
की नियुक्ति समस्त भारत में काम करने के लिए हुई और २२६ भ्रफसरो की नियुक्ति 
छोटी-छोटी भारतीय रियासतो में और भ्रन्य शासन इकाइयों में काम करने के लिए की 


गई । 

केन्द्रीय विपणन-सगठन के अश्रधिकारियो ने जो कार्य प्रान्तीय अ्रधिकारियो के 
सहयोग से किया उसे ३ वर्गों में विभाजित किया'जा सकता है (१) भ्रन्वेषण सम्बन्धी, 
(२) विकास सम्बन्धी, और (३) कोटिक़म (ग्रडो) के स्तर नियत करने से सम्बन्धित 
भन्वेषण सम्बन्धी कार्यो में भ्रनेको वस्तुओं की विक्री सम्बन्धी जाँच-पडताल सम्मिलित 
थी जिससे भ्रधिक महत्त्व की वस्तुओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया था, जैसे अस्त, 
तिलहन, तम्बाकू, रेशेवाली फसलें, फल, डेरी-उत्पाद, तथा पशु-घन इत्यादि | कुछ सामान्य 
हित के भप्रदनो पर, जैसे नियमित बाजार, यातायात को समस्याएँ भौर वस्तुओ के सुर- 
क्षित रखने की सुविधाश्रो श्रादि पर, भी विचार किया गया था। बाजारों की जाँच- 
पडताल में वस्तुओं की केवल प्रान्त में ही बिक्री के सम्बन्ध में नहीं वरन्‌ अन्तर्प्रान्तीय 
तथा विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी विशद विवरण दिया गया था, ताकि समस्त 
भारत की वतेमान स्थिति का चित्र सामने झा सके श्रोर भविष्य के विकास की एकरूप 
योजना बताई जा सके । बाजार जाँच-पडताल की रिपोर्टों ने आवश्यक और व्यावहारिक 
सुधारों के प्रस्ताव सामने रखे थे । इन जाँच-पडतालो के कार्य में केन्द्रीय और प्रान्तीय 
अधिकारियों ने बरावर सहयोग दिया, पर जाँच की योजना बनाने, श्रॉकडो को 
एकन्नित करने भौर परिणाम निकालने का कार्य मुख्यत केन्द्रीय अ्रधिकारियों के हिस्से 
में पडा था। विकास-कार्य में, जो स्पष्टत ही विपणन-सर्वेक्षण के परिणामों पर ही 
निर्मर हो सकता है, उपभोक्ताओरो की श्रावश्यकता से उत्पादको और विक्रे ताओ को भ्रवगत 
रखने के लिए की गईं सिफारिशो के प्रदर्शन, बताये हुए कोदिक्रमो (ग्रेडो) के स्तरों को 
तथा माल को बाहर भेजने के लिए पैकिंग करने के ढगो को सर्वेप्रिय बनाने आदि के 
कार्य सम्मिलित थे । प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में उन्नति के कार्य बाजार के प्रास्तीय 
अधिकारियो को करने थे । कोटिक्रमो (ग्रेडो) के स्तर बनाने का कार्य प्राविधिक है शौर 
वस्तुओ के रासायनिक श्रौर भौतिक ग्रुणो से सम्बन्धित है, जैसे तिलहन, श्रस्त, फलार्दि” 
और वास्तविक परिस्थितियों में कोटिक्रम बनाने की प्रविधि तथा उपस्कर की परीक्षा 
से सम्बन्धित है । 
२९ विपणन-सगठन द्वारा किये गए कार्य --यद्यपि यह विपणन-सगठन श्रपेक्षाकृत थोडे 
ही दिनो से कार्य कर रहा है फिर भी बहुत-सा काम पूरा हो गया है। १६४० के 


ग 
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अन्त तक २६ बाजारों की जाँच-पडताल राज्यो और रियासतो में या तो पुरी हो गई 
थी यां होने वाली थी । उत्पादकों, वितरको, थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, रेल के 
अ्रधिकारियों तथा अन्य ऐसे लोगो के सहयोग से जिनका पण्य के उत्पादन और वितरण 
से सम्बन्ध था, श्रन्वेषण का कार्य करने में वस्तुओं की उत्कृष्टता तथा उनके मुल्य पर 
अविद्ेप ध्यान दिया गया है | सबसे पहले जाँच चावल, गेहूं, अलसी, भू'गफली, तम्बाकू, 
कहवा, फलादि, दूध, अण्डे पशु तथा उनकी खाल और चमडे के सम्बन्ध में आरम्भ किया 
गया था और बाजारों तथा मेलो और सहकारी सिद्धान्त पर विक्री के सम्बन्ध में भी 
जाँच की गई थी। भव तक १३ अखिल भारत विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हो 
चुकी हे । इनमें से पहली रिपोर्ट जो १६३७ में भारत में गेह के विपणन के सम्बन्ध में 
छपी थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस देश में गेह के विपणन का पूरा विवरण 
इसमें दिया गया है और ऐसी सूचनाएँ हे जो गेहूं के व्यापार से सम्बन्धित व्यक्तियों के 
लिए वहुमृल्य है ।९ 
१६३७ के शुरू में ही विपणन-सर्वेक्षण के प्रारम्भिक परिणामों को कार्य-रूप 
में परिशत करने के लिए गम्भीर प्रयत्न किये गए । बहुत सी वातें जिनका इस प्रकार 
पता लगा, पुस्तक रूप में एकन्नित कर ली गई ताकि उनका प्रयोग अनाज के व्यापारियों 
तथा तिलहन, घी, दूध तथा डेरी-उत्पाद के व्यापारियों और उत्पादको के साथ विचार- 
विमर्श करने में किया जाय । इसके साथ-ही-साथ प्रारम्भिक जाँच-पडताल से यह भी 
7 जेगता हैँ कि मिली हुई तथा सन्देहास्पद उत्कृष्टता वाली वस्तुओं के बेचने का 
'श्राम रिवाज है, जो उत्पाद से लाभ प्राप्त करने में वाघक है। इससे यह वात स्वये- 
सिद्ध है कि कृषि उत्ताद के अधिक अच्छे कोटिक़म बनने चाहिएँ ताकि व्यापार करने 
के लिए वस्तु की उत्कृष्टता पर निर्भर एक सर्वमान्य आधार प्राप्त हो शऔर जिससे 
उत्पादक और उपभोक्ता दोनो को ही लाभ हो। इस ध्येय से ही केन्द्रीय धारा सभा 
ने १६३७ की फरवरी में कृषि उत्पाद भ्रधिनियम (जिसमें ग्रेड बनाना तथा बिक्री 
करना सम्मिलित था) पास किया जिसमें अनुसूचित कृषि-उत्पाद की किस्म का निर्देश 
करने के लिए उनके विभिन्‍न कोटिक़मों (ग्रेडो) के नाम रखने की अनुमति दी गई 
थी तथा उत्क्ृप्टता के स्तर को निश्चित करने और कोटिक़मों के नाम-चिहक्नो को 
व्यक्त करने का अधिकार दिया गया धा। इस एक्ट के श्रन्तर्गंत बने उपनियमो से 
कंपि-विपणन सलाहकार को यह श्रधिकार प्राप्त था कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपने 
उत्पाद के कोटिक्रम बनाने तथा उसके चिह्न नियत करने के लिए तत्पर हो यह 
अधिकार प्रदान करने वाला प्रमाणपत्र दे दे। सम्बन्धित लोगो का व्यवहारत पथ- 
छ “दर्शन करने के लिए केन्द्रीय वाजार पदाधिकारियों ने २५ प्रयोगात्मक केन्द्रो में उत्पाद 
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2 बाजारों को जान-पह्ताल के अतिरिक्त, जो केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों और विभिन्‍न प्रा्तों तथा 
र्थामन के द्वारा नियुक्त बानार के अफमरो दादा की गट थी, अनेक परिनियत 'प्रखित्र भारतोय केन्द्रीय 
प्॑य समितियां (जो कि लाख, पदमन, चीनी, कहदवा और रूट के लिए नियुक्त की यटे थी) के अपने 
निज्नी विषणन-कर्मचारी थे, जो कि केन्द्रीय और स्थानीय विपणन अफसरों के सहयोग से पनेक 
वस्तुओं के सखन्ध में जाच-पहनाल करते ये । 
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का ग्रेड बनाना तथा चिह्न लगाना आरम्भ किया। १६४० में ४०० केन्द्रो में बडे 
पैमाने पर अण्डे, घी, मक्खन, चावल, ताजे फल, तम्बाकू, रुई इत्यादि वस्तुओं के 
भामाणिक कोटिक़म (ग्रेड) बनाये गए और वे नामाकित की गई । केवल १६४० में ही 
१०२ लाख रुपये मुल्य की ऐगमाक वस्तुएँ बेची गई जबकि १६३६ में केवल ६१ 
लाख रुपये की ही बेची गई थी ।* अनेक कठिनाइयो के होते हुए भी इन केस्द्रों को 
जो सफलता मिली है, उससे यह स्पष्ट है कि लोगो में कोटिक्रम में वर्गीकत वस्तुओ 
की माँग है, विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं की, जैसे श्रण्डे तथा फलादि* के उत्पादको 
को ग्रेड बनाने से ऐसी बहुत सी वस्तुओ्रों से कही श्रधिक लाभ भी होगा | प्रान्तीय भौर 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियो ने इन ग्रेड बनाने वाले केन्द्रों की स्थापना में सहायता 
दी है । श्रपती-प्रपनी सरकारो की सहायता के आध्यर पर उन लोगो ने इस दिशा में 
तीव्रगति से उन्नति की है। प्राथमिक उत्पादकी के हित की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
है कि कोई विद्येष प्रबन्ध किया जाय क्योकि १६४१ के विपणन (मार्केटिंग) अफसरों 
के सम्मेलन में यह बात मालूम हुई थी कि बाजार में विकी हुई कोटिक़म मे वर्गीकृत 
वस्तुओं के केवल १८ प्रतिशत मूल्य की वस्तुएँ ही उत्पादको के द्वारा बेची गई थी, 
बाकी मध्यस्थो द्वारा बेची गईं । 

भारतवषं-भर में फैले हुए अनेक व्यापार-सघो की सहायता से सक्षिप्त मानक 
शब्दों के बनाने में (गेहूँ, प्रलसी और मूंगफली के लिए) पर्याप्त प्रगति की गई है । 

अनन्त में ऑ्ॉल इण्डिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से अग्रेजी और अन्य भारतीय, 
भाषाओं में गेहूँ, अलसी, चावल भ्रादि के मुल्य, उनकी राशि तथा उनके एक स्थान थे 
दूसरे स्थान ले जाये जाने के विषय मे साप्ताहिक प्रसार द्वारा तथा हापुड बाजार के 
वन्‍्दी के भाव की सूचना के विषय में प्रतिदिन के प्रसार द्वारा बाजारों की खबरें देने 
वाले विभाग (मार्केट न्यूज़ सवविस) का प्रबन्ध किया गया। इसी ढग के प्रयत्न प्रान्तीय 
मार्केटिंग अफसरो द्वारा भी बाजारो के सूचना-विभाग के विकास करने के लिए किये 

१ भारत में कृषि विषणन के सम्तन्धी १६४० की वार्षिक रिपोट , पृष्ठ ३ । 

२ एग्रीकल्चरल प्रोड्युत (ग्रेटिंग एण्ड मार्वेट्ग) एक्ट १६३७ में, पास हुआ था। यह फलों, फल से 
वनी वस्तुओं, शारकों, अण्डो, टेरी की वस्तुओं, तम्बाकू, कहवा, चावल, वूरा, गेहूँ, भाटा, गुड़, तिलहइन, 
वनस्पति तेल, कपास, लाख, सन, भ्रवला, चमड़ा और खाल, ऊन आदि पर लागू है। हाल ही में 
इस सूची में लकड़ी, सुभर के कड़े वाल, विरोजा, तारपीन व सुपारी भी शामिल कर लिये गए हैं । 
सन्‌ १६४८ से १६५२ तक कोस्क्रिम वद्ध वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया जा रहा है 
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ह निर्यात के लिए कृषि-उत्पाद के अनिवाय॑ कोदि-क्रमचन्धन के नियम को योजना आयोग ने भी 
या दै। योजना आयोग क्ली सिफारिश थी कवि क्रमबन्धन (थे टिंग) १६५१-४० से ',झारम्म 
वर्षों में हो जाना चाहिए । 
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गए। उदाहरण के लिए वम्बई सरकार ने १६४१ से मूल्य जाँच विभाग की स्थापना 
रेवेन्यू विभाग के द्वारा की है। वम्वई सरकार द्वारा श्रायोजित बिक्नी के अश्रधिक अच्छे 
ढंग सहकारी बिक्री समितियों के विकास, नियमित बाजारों की स्थापना और ऐंगमार्क 
योजना के अन्तर्गत उत्पाद को प्रामारिक बनाने के प्रयत्तोी में जिनका ध्येय उत्पादन 
कौ सुधारना है, परिलक्षित होते है। वम्बई में १६४१ में एक प्रान्तीय सहकारी विपणन 
समिति की रजिस्ट्री हुई थी। यह समिति सारे देश के लिए आादशे थी और यह आशा 
की जाती थी कि अन्य प्रान्तो से भी इस समिति को कार्य मिलेगा । 
कृपि-उत्पाद के विपणन के भावी विकास के प्रइत पर सन्‌ १६४१ में दिल्ली में 
कृपि-मन्त्रियो के सम्मेलन मे विचार किया गया था। इन लोगो ने विभागीय जाँच- 
पडताल की गति कम करके विकास के कार्यो को तीक्तर करने की सलाह दी और 
वर्तमान वाजारो की व्यवस्था में जो अभाव रह गए थे उनको पूरा करने के लिए अनेक 
बहुमूल्य सुझाव दिए । 
अनेक भारतीय रियासतो ने भी कृषपि-विपणन के विकास के लिए अपनी सेवाएँ 
अगपित की । कहने की आवश्यकत्ता नही कि गाँव के श्रम्थुदय का मूलाघार यही है । 
२६, भाण्डागारों तथा सापों और बार्टों के मानकीकरण की श्रावश्यकता--विपणन- 
व्यवस्था की उत्लति में दूसरी आवश्यकता उपयुक्त भाष्डागारों की सुविधा और उत्पा- 
दको को भाण्डागार प्रमाण-पत्र देने की है जिसके आ्राघार पर वे सहकारी वेक अथवा 
अन्य वेकों से रुपया उधार पा सकें। इससे उत्पादक अपने माल को भ्रच्छे मूल्य 
चेढने तक रोके रह सकेगा । इस सम्बन्ध में हम अमेरिका के लाइसेन्सदार भाण्डागारों 
और मिश्र की रुई के श्राधार पर छोटे उत्पादको को ऋण देने की प्रथा की ओर 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हे । विभिन्‍न बेकिंग जाँच-कमेटियो ने अपनी रिपोर्टो में 
भारतीय परिस्थितियों में इन दोनो योजनाओं की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा है और भाण्डागारो को लाइसेन्स देने के लिए कानून बताने तथा उनका 
नियन्त्रण करने के सम्बन्ध मे विविध मत प्रकट किये हें । उदाहरण के लिए पजाब की 
जाँच-कमेटी में यह मत प्रकट किया कि ऐसे भाण्डागारो की अभी आवश्यकता नही है 
पर कुछ समय वाद उनकी आवश्यकता पडेगी ।) डसके विपरीत वम्बई की कमेटी ने 
आरम्भ में कुछ प्रमुख केन्द्रो मे लाइसेन्सदार भाण्डागारो की स्थापना की सिफारिश की ।* 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वेकिय जाँच-कमेटी ने अश्रनेक उपयोगी सिफारिशों की । व्यक्तिगत्त 
एजेंसियों के भाण्डागारो के निर्माण के लिए पूजी और लाइसेन्स देने के प्रव्न पर उनका 
सुझाव था कि यह कार्य प्रान्तीय सरकारो द्वारा किया जाना चाहिए तथा इनके कार्यों 
के क्पि अनुसन्धान राजकीय (अ्रव भारतीय) परिपद्‌ (इम्पीरियल कौन्सिल ऑफ 
एगोकल्चरल रिसर्च) द्वारा संयोजित किया जाय । रेलवे भाण्डागार स्थापित करने के 
प्रश्न को रेलवे वोड को अपने हाथ में लेना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में चुने हुए केन्‍्द्रो 
में प्रयोग करना चाहिए ) उन केन्द्रों जहाँ भच्छे वाजार है, गोदाम बनाने के लिए प्रान्तीय 
१. पजाब बकिंग जाच कमेदी रिपोर्ट, पैरा ६२ । 
7 रिपोर्ट ओफ द बास्दे देकिंग उन्क्वायरी कमेटी, पेस १५३ । 





रपर भारतीय श्रर्थशास्त्र 


सरकारो को कम सूद पर दीर्घकालीन ऋण देना चाहिए ।' यह प्रसन्नता की बात है 
कि वम्बई और मद्रास की सरकारो ने वहुध्येयी तथा विपणन समितियो को ऐसा ऋण 
देना आरम्भ कर दिया हैं। साधारणतया विश्वास किया जाता है कि भारत में मिश्री 
कपास योजना (ईजिप्शियन कॉटन स्कीम) को अपनाने का समय अभी नहीं आया 
है। भ्रभी मिस्र में ही इस योजना की उपयोगिता पूर्णतया प्रमारितत नही हुई है । खशिथ 
ही वर्तमान परिस्थितियों में छोटे-मोटे किसान का मूल्य बढने की आशा में उत्पाद 
को रखे रहने के लिए प्रोत्साहित करना वाञछनीय नही है| 

एक श्रन्य श्रति आवश्यक सुधार वाटो श्र मापो के मानकीकरण का है। इस 
पर क्ृषि-आयोग, विभिन्‍न राज्यीय वेंकिग जाँच समितियों तथा केन्द्रीय बेंकिग जाँच समिति 
ने बहुत जोर दिया है। इस सम्बन्ध में सेन्द्रल प्रॉविन्सेज वेट्स एण्ड मेज़रस श्रॉफ केपी- 
सिटीज एक्ट (१६२८) की ओर ध्यान श्राकधित किया जा सकता है, जो बाटो श्र 
मापों की इकाइयो को निर्धारित करता है तथा सरकार के विभिन्‍न क्षेत्रो को श्रधिसूचित 
करके मानकीकरण का श्रधिकार देता है। इसी प्रकार का अधिनियम वम्बई में १६३४ 
से लागू हुआ । मन्त्रियो के विपणन-सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार १६३६ में केन्द्रीय 
विधान सभा ने स्टेण्डडेस श्रॉफ वेट बिल पास किया । इस कानून के श्रत्तगगंत श्रावश्यक 
नियमो श्रौर प्रामारिशक वाटो को जारी करने से पूर्व ही इसे मद्रास, बगाल, उत्तरप्रदेश 
आऔर मध्यप्रदेश में स्थानीय रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है |? मीट्रिक प्रणाली 
का प्रारम्भ एक स्पष्ट सुधार है, परन्तु दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव को जनता के लोकपिय 
नेताओं का समरयन प्राप्त नही हुआ है । 

अन्त में करता श्रौर विक्रता दोनो के हित की दृष्टि से देश-भर में उचित रूप 
से नियमित और पुराने तरीको पर चलाये जाने वाले श्रगाऊ सौदा बाजारो का विकास 
करने की सम्भावना और वाछनीयता पर विचार करता भी श्रावश्यक है ताकि उत्पाद 
के मूल्य के सम्बन्ध में प्राइवस्त हुआ जा सके* औ्लौर बाजार-भाव के चढाव-उतार की 
जोखम कम हो जाय ।* 





१ देखिए, रिपोट आफ द सेन्ट्रल बेकिंग इन्बवायरी कमेटी, पेरा २७०६-८२ । 

२ देखिए, रिपोर्ट ऑफ द पजाव वेंड्िंग इन्कवायरी कमेटी, परा &३, तथा सेन्द्रल प्राविन्‍्सेज एएड वरार 
बैंकिंग इन्कवायरी कमेटी, पैरा १०८५ । 

3 एनुएल रिपोर्ट स श्रॉफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिन्न एटवाइज़र (१६४०), ए० ३ भोर (१६४१) पृ० ६। 
४ अ्रनियमित बाजारों के काम में मुख्य कठिनाई वाज्ार कमेटियों पर कृपकों के उचित प्रतिनिधियों का 
अभाव है। साधारणतया उसकों के प्रतिनिधि थोड़े से प्रलोभमन मिलने पर उनके हितों का सौदा कर बेठते 
हैं । इस विषय के अधिकारी विद्वानू डॉ० शिरनामे का विचार दे कि इंछ समय तक हमें जनतन्त्रवाद 
नियम को त्याग देना चाहिए और बाजारों को एक प्रभावपूर्ण प्रशासन द्वारा नियमित करना चाहिए 
(देखिए, 9० २५८, प्रोसीडिंग्ज श्रोफ द फोर्थ कान्फ़र नम, (दिसम्बर १६४३) ऑफ द शण्टियन सोसायटी 
आफ एग्रीकल्चरल इडकनामिक्स) । 

५ नियमित वानारों का उद्दे श्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना द्वे तथा दसे अन- 
धिक्ृत कटोतियाँ एवम्‌ असुविधाझों से बचाना दे । इन वाजारों का प्रवन्ध एक कमेदी के हाथ में होता दै 
जिममें उत्पादक, उपभोक्ता तथा मध्यस्थ होते हैं । सन्‌ १६५०-५१ में २८४ अनियमित वाजार थे जिनकी 


ञ अध्याय ६ 


ग्रामीण ऋणिता 


१. आमीण ऋणिता ; एक गम्भीर समस्या--उपजाऊ भूमि तथा श्रम के वाहुल्य में 
खेती करने के आनुवशिक कौशल के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वय प्रकृति ने ही 
भारत को एँक सम्पन्न खेतिहर देश बनाने के लिए वरण किया हो । फिर भी भारतीय 
कृषि अत्यन्त पिछडी हुई भ्रवस्था में हैँ और एक झ्ौसत किसान का जीवन विलकुल 
कंगालो जैसा है। इसे सभी ने स्वीकार किया है कि इस हीनावस्था का एक मुख्य कारण 
ऋणा का अ्रतिशय भार है। जैसा कि स्व० श्री वोल्फ ने कहा था--“देश महाजन के 
चग्ुल में है। ऋण के बन्धन ही खेती को जकडे हुए हैँ ।”१ अ्रतिशय ऋणिता जो 
अधिकाशत अप्रतिफलात्मक है, प्रत्येक दिशा में सुधार के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं ॥ 
यह भारतीय कृपि-श्र्थ-व्यवस्था की सबसे अ्रधिक गम्भीर समस्याओं में से एक है । 

२ फऋणिता का विस्तार ; प्रारम्भिक जाँच-पढताल--सन्‌ १८७४ मे दकत-उपद्रव- 
शैयोग ( डेकन रॉयट्स कमीशन ), अहमदनगर जिले ( वम्बई ) के १२ गाँवों की 
स्थिति का विश्लेपण करने के वाद इस परिणाम पर पहुँचा कि सरकारी जमीन के 
एक-तिहाई काश्तकार कर्जो से परेणान हैं, श्रौसत कर्जे निर्धारित लगान के १८ गुणा हैं; 


संख्या १६५४-५४ में वढ़क्र ३५६ हो गई । ७३ नये अनियमित वाजार निम्न राज्यों में स्थित थे. -- 


बम्बटे २६ 
हैदराबाद ६६ 
मध्यप्रदेश प्र 
मैसर्‌ भू 
पजाव श्द 


इदरावाद, पैप्सू और पजाब में अधिकाश बड़े-बड़े थोक वाजार अनियमित हैं। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों ने 
नेसे आसाम, विद्दार, उड़ीसा, पश्चिमी वगाल और उत्तरप्रदेश, थोक वाजारों को अनियमित नहीं किया' 
। कुछ राज्यों ने वार्य और मारपों का प्रमापण अभी तक नहीं किया दे शर कुछ राज्य टस सम्बन्ध 
में पाप्त किये गए कानून को पूर्णतया कार्योग्वित नद्ीं कर रहे दे । 
मस्टियों की इलन सुधारने के लिए लाइसेन्सदार भाण्टागारों की स्थापना की सिफारिश पचवर्षीय 
अोजना में भी की गए है। वम्बई, दिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, देदराद्ाद तथा ट्रावनकोर-कोचीन में ध्स 
सम्बन्ध में आवश्यक कानून पास कर दिया है, परन्तु अभी तक (मितम्दर १६५४ तक) किसी भार्टागार 
की न्‍्थापना नहीं एएं है। 


१. पोल्फ, कोआपरेशन इन इण्डिया, पृ० ७ । 


र्‌प४ भारतीय अथशास्त्र 


दो-तिहाई कर्जा जमीन रहन रखकर किया गया है श्लौर औसतन हर किसान पर ३७१ 
रु० का कर्जा है। 

भारत के सारे हिस्सो से प्रमाण इकट्ठा करने के बाद अकाल आयोग, 
( फेमिन कमीशन, १८८० ) ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भूमिधारी वर्ग के एक- 
तिहाई व्यक्ति कजं में बुरी तरह डूबे हुए हैं श्रौर कम-से-कम इतने ही लोग ऐसे हैं जैं/ 
ऋणाग्रस्त तो हैं पर ऐसे नही कि अपनी स्थिति फिर से न सुधार सके। १८६५ में 
सर फ्रं डरिक निकलसन के प्रनुमान के अनुसार मद्रास का कुल ग्रामीस ऋण ४५ करोड 
रुपये था । 

१६०१ का अकाल आयोग ( फेमिन कमीशन ) इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
वम्बई के एक चौथाई किसानो ने श्रपती जमीनो का अधिकार खो दिया था । उममें से 
१/५ से कम ऋणा-मक्त श्रौर शेप च्यूनाधिक मात्रा में ऋणग्रस्त थे । 

मद्रास के बारे में निकलसन के श्रनुमान के आधार पर सर एडवर्ड मेक्लैगन 
ने हिसाव लगाया था कि १६११ में ब्रिटिश भारत का कुल कृपि-ऋण ३०० करोड 
रुपये था । एम० एल० डालिग ने १५६५ की मद्रास के ऋण की रकम की अपेक्षा 
१६२४ की पजाब के आँकडो को भ्रधिक विश्वसनीय मानते हुए ब्रिटिश भारत' के 
ऋचरा का अनुमान ६०० करोड रुपये लगाया था। पजाव के ऋण की रकम ( ६० 
करोड) उस राज्य के भू-राजस्व का १६ ग्रुणा है । १९२३-२४ में ब्रिटिश भारत (वर्मा 
सहित) के भू-राजस्व ( ३३ ४५ करोड ) से ऋणिता का यही अनुपात लगाएँ 
६७४ करोड रु० कौ रक़म होती है । यह विश्वास करने के कारण हैं कि ग्रामीण भारत 
के वहुत से भागो की अपेक्षा पजाब कही अधिक ऋणाग्रस्त है। ग्ननेक बातें इस भ्रोर 
सकेत करती हैं, जैसे साहुकारो की सख्या जोकि जनसख्या के अनुपात में ब्रिटिश भारत 
की भ्रौसत की अपेक्षा पजाव में तीन गुणा है तथा विशेष कानून, जो कि साहूकार से किसान 
को बचाने के लिए पास करना पडा । इसलिए १६ से गुणा करने की श्रपेक्षा १७ से 
शुणा करना अधिक ठीक होगा । इसमें कुल ऋण ६०३ करोड रुपया आ्ाता है । यह 
रकम सम्भवत अधिक है, क्योकि जहाँ कही भी स्थायी बन्दोबस्त है भू-राजस्व का 
अनुमाप अन्य स्थानों की तुलना में वहुत कम है । साथ ही ब्रिटिश भारत के भ्रू-राजस्व 
की रकम में स्वत्वग्रहीताओ का भू-राजस्व शामिल नही था, यद्यपि पजाब के आऑँकडो 
में यह भी शामिल था। फिर यदि हम जनसख्या की दृष्टि से पजाब की रकम को लेते 
हैं तो हमें १०८० करोड का योगफल मिलता है, क्योकि पजाब की ग्रामीण जनसख्या 
ब्रिटिश भारत की ग्रामीण जनसख्या की ७६ थी | श्रतएव अनुमानत हम कह सकते 
हैं कि ब्रिटिश भारत, जिसकी आवादी २४ करोड ७० लाख थी, का कुल ग्रामीण ऋण, 
६०० करोड से कम नही था ।* 

इस भ्रइ्न पर सन्‌ १६२६-३० की विभिन्‍न राज्यीय बेकिंग जाँच समितियों की 
जाँच-पडताल से श्रपेक्षाकृत अ्रधिक व्यापक अनुमान प्राप्त हुए हैं । इनसे पहले की गई 


रू “मारे भारत के लिए हम कुल ग्रामीण ऋण को १५००० करोड़ मान सकते है ।” हालिंग, पजाव 
पेजेंट, चौथा मस्करण, पृ० १६५ दूसरा सस्करण भी देखिए, १० १७ और तीसरा सस्करण एृ० १८-१६ । 


प्रामीण ऋणिता 


जाँच-पडतालो के परिणामों की पुष्टि होती है, तथा उनके सम्बन्ध में घारणा 

अधिक निरचयात्मक हो जाती है।* ये अनुमान विलकुल सही है, यह दावा नही | 

जा सकता, लेकिन कुल ऋण के विस्तार का अनुमान देने के लिए उपयोगी हे । 

३ प्रान्तीय वेंकिंग जाँच-समितियों के ग्रामीण ऋणिता-सम्बन्धो अनुमान--तीचे हम 
ऋण के अनुमान देते हे जोकि विभिन्‍न प्रान्तीय वेकिंग जाँच समितियों की 

रिपोर्टो से लिये गए हे । रिपोर्ट सन्‌ १६३० में प्रकाशित हुई थी । 

(१) वम्बई--सिन्ध को शामिल करते हुए सारे प्रान्त के कुल ग्रामीण ऋण 
का अनुमान ८१ करोड रुपये था । यह कुल मालगशुज़ारी (या किसानो द्वारा सरकार को 
दिया हुआ लगान) का १५ गुणा था, अर्थात्‌ प्रान्त के सम्पूर्ण कृपि-उत्पाद के औसत 
मूल्य का ५३ प्रतिशत था । प्रति परिवार औसत ऋण ३२६ रु० था। ऋण से मुक्त 
परिवारो का प्रतिशत्य इस प्रकार था * सिन्ध में १३, उत्तरी ग्रुजरात में २१, दक्षिण 
भुजरात में २३, और कोकरा में २९ (पैरा ४६-५०, ५४) | (२) मद्रास--उस साल 
ऋण की भ्रधिकतम रकम १४५० करोड रुपये के लगभग थी तथा प्रतिवर्ष चालू रहने 
वाला ऋण लगभग ७० करोड रुपये था । राज्य का श्रौोसत ऋण मालगुजारी या सर- 
कार को दिये जाने वाले लगान का १६ ग्रुणा था (पैरा६६, ६८)। (३) बंगाल--सारे 
वगाल के लिए कुल कृषि-ऋरण का अनुमान १०० करोड रुपये लगाया गया था। 
प्रत्येक खेतिहर परिवार के लिए श्रौसत ऋण १६० रुपये था (पैरा ६०)। (४) सम्ुक्त 
'कुन्त (उत्तरप्रदेश)--सयुकत प्रान्त बेकिंग जाँच समिति ने सारे प्रान्त के भू-स्वामी 
कृपक एवम्‌ अन्य किसानों के लिए १२४ करोड रुपये के ऋण का श्रनुमान किया 
था। (५) पजाव-- १६२६ में पजाव के कुल कृषि-ऋरण का अनुमान १३४ करोड 
रुपये था जबकि १६२१ में ६० करोड रुपये था | इसका श्रथे यह हुआ कि १६२६ से 
ऋषश ५० प्रतिशत बढ गया । १६२६ में कुल ऋण लगान का २७ गुणा था जबकि 
१६२१ में सिर्फ १६ गुणा था। खेती पर अ्राश्नित व्यक्तियों में यह ऋण १६२६ में १०४ 
रुपया प्रति व्यक्ति था जबकि १६२१ में केवल ७६ रुपया प्रति व्यक्ति था । खेती की 
जाने वाली भूमि के प्रति एकड पर ऋण १६२१ के ३१ ₹० से बढकर १६२६ में ४५ 
रु० हो गया (पैरा २२) । (६) मव्यप्रान्त व वरार--कुल ऋर लगभग ३ ६ंड्टे करोड 
रुपये था जोकि सामान्यत फसल की कुल उपज का ४६ प्रतिशत था । ब्याज की रकम 
प-राजस्व की अ्रढाई ग्रुणा तथा खर्चे श्रादि निकालने के बाद खेती की आय के एक- 
तिहाई से श्रधिक होती थी । किसानो का कुल ऋण २२७ रु० प्रति कृपक-परिवार था 
(पैरा ६४४, ६५३-५४) | (७) बिहार भौर उडीसा--सारे प्रान्त के लिए ग्रामीण ऋर 


£ ऊषि झायोग ने सिफारिश की थी कि आयकर विभाग (उधार) लेन-देन पर समय-समय पर रिपोर्ट 
त्तयार करे ताकि ग्रामीण ऋण के विभिन्‍न पहलुओं पर कुछ प्रकाश ठाला जा सके (रिपोर्ट परा ३६८) 
यह उद्द श्य साहूकारी कानूर्ना के कार्य को रिपोर्स से भी पूरा हो सकता हे मिसके अनुसार उन्हें रजिस्ट्री 
करानी पढ़ती है, हिलाव-कित्ताव रखने पह्ते हैँ । पिछले ब्षों में व्‌ कानून कई राज्यों में पास हो सका. 
है। भागे सेक्शन ८ देखिए । ६४ 
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करोड रुपया देहात के अन्य परिवारों पर तथा १२६ करोड रुपया साधारण किसानों 
पर ऋण था (पेरा ६०)। (८) आसाम--मैदानी जिलो का कुल ग्रामीण ऋण 
२२ करोड रुपये से श्रधिक था, श्रर्थात्‌ वापिक भू-राजस्व का २१ गुणा प्रति परिवार 
झौसत ऋर २४२ रु० था । १४ प्रतिशत परिवार ऋण से मुक्त थे (पैरा ३३)। (६): 
केन्द्रीय प्रदेश--केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों पर ऋण का अनुमान १८ करोड रुपये था 
और कुर्ग पर ऋण का अनुमान ३५ व ५५ लाख के बीच में था । 

इन अनुमानों से यह प्रकट होगा कि १६२६ में ब्रिटिश भारतीय प्रान्तो' का 
कुल ग्रामीण ऋण €०० करोड रुपये के आसपास था, यद्यपि यह अ्रनुमान विलकुल 
ठीक होनें का दावा नहीं किया जा सकता । ऐसा विश्वास किया जाता था कि १६४१ 
में केत्नल ब्रिटिश भारत पर ऋण का भार १२०० करोड से भी अ्रधिक था ।* पहले 
विश्वयुद्ध के बाद और विशेषकर १६२६९ के बाद झ्राथिक म॒दी के दौरान में ऋण-भार 
और अ्रधिक शभ्रसह्मय हो गया ।४ 

लेकिन ऋणा की भयानकता श्रपने विस्तार श्रथवा बढने की गति में नही है । 
चिन्ता का कारण तो यह है कि अधिकादश ऋरा श्रनुत्पादक है। उदाहरणार्थ डालिग 
के अनुसार पजाव में ऋण का ४ प्रतिशत से भी कम भागं भूमि-सुधारों के लिए था ।* 
अधिकतर पुराने ऋण चुकाने के लिए नए ऋण लिए जाते हे । 
४. ऋणिता के कारण--यदि ऋण निर्धनतों का कारण है, तो इसंका उलटा भी उतना 
ही सत्य हैं | श्रतएव यह प्रकट है कि ऋणिता के कारणो के रूप में जो कुछ अधिकतर, 
कहा जाता हैं उसमें भारत की ग्रामीण जनसख्या की निर्धनता के कारणो की भी 
व्याख्या रहती है। ग्रामीण ऋणिता के मुरुप कारणों में हम निम्नलिखित का उल्लेख 
कर सकते हे-- हे 

. _ १ भूमि पर जनसख्या का अत्यधिक दवाव । 

२ भ्रूमि का भ्रत्यधिक उपविभाजन भर अ्पलण्डन । 

३ कूटीर उद्योगो का पतन' और खाली दिनो में अ्रतिरिक्त काम न होने के 
कारण श्राय को क्षति ।९ हे हु 
३. बमो सहित, “- 
२ देखिए, केन्द्रीय वेकिग जॉच कमेटी की रिपोर', पैरा ७७ । 
३ -पी० जे० थॉमस, द प्रावलम झोंक रूरल इनडैटिडनैसः (१६४१), पृ० १६। 
४ १६०६ से कीमतें गिर जाने के कारण, वस्तुओं के रूप में द्विताव लगाने पर यह श्रवश्य दी दुगना 


दा /7-ऑलिमिनरी रिपोट' झॉन ण्यीकल्चरल क्रोटिय वाई रिजव' “के श्रॉफ इण्डिया (१६३६), 
रा ९३॥ है 

५ चुलना कीजिए “आमीण ऋण की एक विशेषता यद्द है कि यह सकट की निशानी है, जयकि अन्य 
उद्योगों में उधार लिया गया धन ण्क सामान्य वात है । चूंकि अधिकाश ऋण अनुत्पादक कार्यो फे लिए 
होते हैं, इसलिए क्रिसान पर ऋण-भार बहुत अधिक द्वो जाता है * श्रधिक ऋण का भपनिवार्यत यह 
अर्थ नहीं कि उप्तके पीछे काफी सम्पत्ति होगी, जिससे उत्पादकता बड़े । इसो में ग्रामीण ऋण की 
इसतता द्थिपो हुए है ।”--रिपोर्ट ऑफ द वगाल बैंकिंग इ्नक्वायरी कमेटी, पैरा १०७ । 

& देखिए, रिपोट ऑफ द सेन्द्रल वेकिंग इन्वचायरी कमेटी, पैरा 5९ । 
फ 


ग्रामीण ऋणिता श्८छ 


४ किसान का बुरा स्वास्थ्य--किसी मौसम में बीमारी (जैसे भलैरिया) 
किसान को काम करने में असमर्थ बना देती है और साधारणतया उसकी क्षमता में 
चिन्त्य कमी कर देती हूँ । 

५ फसलो की अनिश्चितता--कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून मे 

खेलने की तरह है --कारणु है फसलो की अनिश्चितता । यह्‌ बिलकुल सच हूँ । 
जैसा कि डा्लिंग ने कहा है, “पूर्वी राजाग्रो की सभी सुविस्यात चपलताएँ इसमें विद्य< 
मान है ।” झनमान किया गया है कि पचवर्षीय कृषि-चक्र में एक अच्छा, एक बुरा और 
तीन साधारण वर्ष होते हे । सम्भवत अच्छे सालो में ही किसान अपने को ऋण-सुक्त 
रख सकता है । 

६ दुशिक्ष और रोगो के कारण पशुओं की हाति--रिण्डरपैस्ट जैसे रोग 
किसान की आ्थिक श्राकुलता के अन्य स्पष्ट कारण हे । पशु खरीदने के लिए बडी 
प्रतिशतता में सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जाना इसका प्रमाण है । 

७ प्रवक्षयण या घिसाव--एक अन्य कारण पशु व औजारो के अवक्षयण के 
लिए व्यवस्था न कर सकना है, जिससे उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर बिता 
ऋण लिये उनकी जगह दूसरे पशु या औजार खरीदने के लिए उनके पास कोई कोप 
नही होता । इस प्रकार पूंजी का लगातार उपभोग होता रहता है। अधिकतर इसका 
कारण तथ्यो को अच्छी तरह न समझ सकना है, परन्तु अशत अधिक ऊँचे जीवन-स्तर 
की इच्छा भी इसका एक कारण हैँ। अवक्षयण के लिए--उदाहरणाथे पशुओं का 

अवर्शेयरा-- रूपयो को अलग रख देना मुश्किल हो जाता है जब कि बहुत सी आवश्यक 
चीजें, भले हो वे विलास की हों अथवा अन्य, घर में न हो। बेकिंग की सुविधाओं 
व बचत की परम्परा न होने से कठिनाइयाँ श्रौर भी वढ जाती है ।* 

८ मुकदमेबाजी से अत्यधिक प्रेम--भारतीय किसान की यह विशेषता-- 
यद्यपि समुचित व्यवहार, चिकित्सा व अच्छी शिक्षा से ठीक हो सकती है, निश्चय,ही' 
ऋण का एक काररण है, परन्तु यह एक छोटा ही कारण है। 

६ किसान की अदूरदशिता व फिजूलखर्ची--सामाजिक 'रीतिरिवाजो की 
कठोरता, शिक्षा का अभाव और व्यवसाय की सदिग्ध प्रकृति आदि में किसान की 
अदूरद्शिता व उसके अपव्यय के कारण निहित माने जा सकते हे, क्योकि इनसे 
उसकी एक जुआरी जैसी प्रवृत्ति मिलती है। ऋरिता का दबाव बढाने में उनके 
अस्तित्व और प्रभाव को अस्वीकार करना सम्भव नही हैं। यद्यपि एक भारतीय 
किसान साधारणतया अत्यधिक मितव्ययिता व सयम का जीवन व्यतीत करता है 
लेकिन विशेष अवसरो पर वह निस्सन्देह असीमित व्यय करने के लिए तैयार हो जाता 
हैं । दक्षिण उपद्रव आयोग (१८५७) ने यह स्वीकार नहीं किया है कि विवाह आदि 
पर फिजूलखर्ची ऋण का एक प्रमुख कारण है । यहाँ हम उनके शब्द उद्धृत करते 
हैं “विवाह व भ्रन्य उत्सवो के खर्च को किसान के ऋण के कारर के रूप में श्रनुचित 
भ्रधानता दी गई है। किसान के साधनों की तुलना मे, ऐसे अवसरों पर किया गया 
३. देखिए, रिपोट ओक़ द वसा बैंकिंग इन्कव यरी रिपोर्ट, परा ११३ । 
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खर्च निस्सन्‍्देह श्रसीमित कहा जा सकता है, पर ऐसे श्रवसर कभी-कभी ही श्राते है 
और सम्भवत कई सालो में किसी भी किसान द्वारा इस प्रकार किया गया खर्च उससे 
अधिक नही है जोकि उसकी-सी स्थिति वाला एक मनुष्य सामाजिक व घरेलू सुख पर 
झ्रौचित्य की सीमा में रहते हुए खर्च कर सकता हैं। यह खर्च उसके ऋण का मूल 
कारर कठिनता से प्रतीत होता है। कभी-कभी के विवाह-णादी की अपेक्षा, भोजन 
अन्य आ्रावश्यक वस्तुओं, जैसे बीज, वैलो, सरकारी कर के लिए हमेशा लिये जाने वाले 
छोटे मोटे कर्जे, किसान के ऋण को बढाने में ग्रधिक सहायक होते हे ।” वगाल बेकिंग 
जाँच कमेटी ने भी इस विचार का समर्थन किया हैं (पैरा ६५) 

इसे प्रस्वीकार नही किया जा सकता कि विवाह और सामाजिक व धार्मिक 
समारोहो का खर्च, ऋण के कारणों में से एक है, यद्यपि अन्य अप्रतिफलात्मक कार्यो 
की तुलना में यह उतना महत्त्वपूर्ण नही है, जितना कि कभी-कभी समभा जाता हैं । 
परन्तु हमे यह नही भूल जाना चाहिए कि ऐसे उदाहरणो का श्रमाव नही जबकि 
ऐसे अवसरो पर भारी ऋण लिये गए हूँ जिनसे ऋणी कभी मुक्त न हो सका। पुनः 
गाँवों में ऐसे श्रवसरो पर खचचे का स्तर पिछले कुछ समय से स्पष्ट रूप से वढोतरी 
पर है। 

१० पैतृक ऋण--दक्षिण उपद्रव प्रायोग ने यह विचार प्रकट किया था कि 
वतंमान ऋण का मुख्य कारण पैतृक ऋण हैं जो बिना किसी स्यायोचित प्रतिबन्ध के 
बाप से बेटे को हस्तातरित होता रहा है ) किसान पर पैतृक ऋरण का असह्य भार 
वैधानिक स्थिति के अज्ञान के कारण है। वह यह नहीं समझता कि एक मृत ्व्पत्त 
के ऋण उसके उत्तराधिकारियों को तभी भुगताने पडते हे जब वे उसकी सम्पत्ति के 
मालिक हो । ऐसा होने पर भी ऋण के सम्बन्ध में उसकी देनदारी उस सम्पत्ति तक 
ही सीमित रहती है । वास्तव में यह परम्परा के कारण भी है जिससे किसान पैतृक 
ऋरय का सम्मान करता है और उसे चुकाना अपना नैतिक झौर पवितन्न कतृव्य 
भानता हैं । आवश्यकता इस बात की है कि किसान को उसके अधिकार बतलाए जायें 
झौर उनका उपयोग करने के लिए उसे उत्साहित किया,जाय । ग्रामीरा परिस्थितियी 
के अनुकूल एक सादा दिवालिया कानून (इनसॉल्वेन्सी एक्ट) बनाने पर भी ध्यावपूर्वक 
विचार करना चाहिए । जैसा कि कृषि आयोग ने कहा था,'कोई भी एकदम दिवालिया 
नहीं बनना चाहता और हमें विश्वास है| कि कोई भी व्यक्ति यह नही चाहता कि ऐसी 
प्रणाली जारी रहे जिसमें भ्रसख्य व्यक्ति ऋणी के रूप में जन्म लेते हो, ऋणी रहतें 
हो और अपने पीछे झ्ञाने वालो पर भझपना भार छोडकर ऋण में ही मर जाते हो ।”* 
केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ने इस सिफारिश का समर्थन किया और प्रस्तावित ग्रामीया 
दिवालिया कानून में कुछ विशेष वातें शामिल करने के लिए सुकाव रखे ।* कुर्छे 
राज्यों में ऋणी की सम्पत्ति उसकी देनदारी से कम होने पर काजुनों की कुछ घाराएँ 
ऋणी को दिवालिया घोषित कर देती है (देखिए आगे सेक्शन १० और ११ )। 


१ कृपि आयोग रिपोट , पैरा ३६७ | रिपोर्ट ऑफ द वाम्बे वैंकिंग इन्कवायरी कमेटो, पैरा ५६ । 
२ रिपोट, पैरा ६9 | 
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११ क्षक की आधिक स्थिति में श्राधुनिक परिवर्तत--पैक्स ब्रिटानिका की स्था- 
पना, भमालग्ुजारी के निश्चित निर्धारण, सुहृढ व स्थायी शासन के विकास, नगरों की 
उत्पत्ति व ऊँचे मूल्यों श्रादि के कारण भूमि का मूल्य वढ गया श्रौर साथ ही वन्धक पर 
ऋशा लेने की शक्ति भी बढ़ गई। यद्यपि इससे कष्ट कम हुआ पर साथ ही वन्धक पर लिये 
'कूसो में तोत्र वृद्धि भी हुई । पिछली शताब्दी के छठे दशाव्द में अ्रमेरिकी गृहयुद्ध के 
कारण कपास के अभिवृद्धि-काल में व पुन' पहले विश्व-य्ुद्ध के दौरान में और उसके कुछ 
बाद किसानो के लिए असाधारण सम्पन्तता के कुछ अवसर आए । परल्तु इन्होने किसान 
पर भ्रनैतिक प्रभाव ही डाला । सम्पन्तता भी ऋण का उतना ही कारण है जितनी कि 
फसलो की अनिश्चितता । “सम्पन्तता के कारण उधार लेने की श्रावश्यकता कम हो 
सकती है, पर उधार लेने के भ्रवसर और अधिक हो जाते हे। भ्रौर इच्छाएँ एक के द्वारा 
जितनी अनुशासित होती है उतनी ही दूसरे के द्वारा ।” * विशेषकर जब सम्पत्तता 
किसान के प्रयत्नों के फलस्वरूप नही होती है तो अपढ ्ौर श्रशिक्षित किसान के चरित्र 
पर उसका प्रभाव हानिकारक ही होता है क्योंकि इससे शराबखोरी, अपव्यय, जुआ, 
रिश्वत और फिजूलखर्ची की श्रादत पडती है या भूमि में अविवेकपूर्ण व अहितकर एू जी- 
निवेश किया जाता है। सम्पन्नता से जीवन-यापन के स्तर में उन्नति होती है। यह 
स्वय एक वाछनीय फल है, परन्तु जब सम्पन्तता आकस्मिक होती है और इसके बाद 
श्रभाव और मन्दी श्राती है, तो वदली हुईं परिस्थितियो में उस स्तर का निर्वाह नही हो 
पाता और यह ऋण की वृद्धि का कारण हो जाती है ।*९ 

2 १२ साहुकार श्रौर सूदखोरी का रिवाज*--श्रन्य देशो की भाँति भारत में भी 
रूपया उधार देने की प्रथा हमेशा से रही है । लेकिन ब्रिटिश काल से पहले साहूकार पर 
दो रुकावरटें थी, शक्तिशाली ग्राम-समुदाय का होना, जिससे कि महाजन का अलग- 
अलग किसानो से श्रनुचित सौदा करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जात्ता था, तथा 
कर्ज की अ्रदायगी के प्रति राज्य की उदासीनता । यह काम ग्राम-पचायतें किया करती 
थी जोकि वकाया आदि के प्रइनो को न्यायपूर्ण ढंग से सक्षेप में और शीघ्रता के साथ 
तय कर देती थी । ब्रिटिश शासन में ये रुकावर्टे श्रधिकतर हट गईं। ग्राम-समुदाय 
के बिखर जाने से किसान की स्थिति कमजोर हो गई श्र महाजनों तथा जमीन हडप' 
कर जाने वालो ने किसान का शोपर करने में इस अवसर से श्रपती चालाकी और साधनों 
से खूब फायदा उठाया | अश्रनतिपात-नीति श्रौर सविदा के विचारों पर आधारित नाग- 

_रिक न्याय की नई प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए दीवानी अदालतों की स्थापना 
१. अपनी पुस्तक पजाव पेज़ेट के चौथे सस्करण को भूमिका में डालिद्न ने अपने इस विचार के समर्थन 
में कि जब तक किसान अपने धन का उचित उपयोग न सीखे तव तक ऋण का कारण जिस हृद तक 
जनता है, उसी हृद॒तक सम्पन्नता, ने भी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया से नये प्रमाण दिये है । इस 


उचित उपयोग को एक अच्छी सहकारी समिति के सदस्य के रूप में ही उसे सबसे अच्छी तरद सिखाया 
जा सकता है । ् 


२_ इस विषय के उत्तम विवेचन के लिए देखिए, डार्लिद्ठ, पूर्व उद्ध त, भ्रध्याय १० व ११ । 
3. विभिन्‍न प्रकार के महाजन, जो झामीण वित्त की पूर्ति करते दें तथा उनके व्यापार के त्कों के 
विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए, रिपोर्ट श्रॉफ द सेण्ट्रल वेकिंग इनवेबायरी कमेटी, अध्याय ७ । 
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झौर एक विस्तृत झ्लौर पेचीदा कार्यविधि ने किसान का पलडा श्रौर भी हल्का कर 
दिया । काम के अत्यधिक भार से दीवानी श्रदालतो के जजो ने न्यूनतम अभ्रवरोध के मार्ग 
का अनुसरण किया श्र बन्ध-पत्र के वास्तविक श्रर्थ जानने का प्रयास किये विना ही 
कानून के शाब्दिक व कठोर प्रयोग को पसन्द किया | साधारणतया नगरवासी होने भर 
गाँवों की स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण वे चालाक साहुकार के हाथो में श्रासानी के 
खेलने लगते थे । एक दीवानी डिग्री के श्रन्तगंत कर्ज की अ्रदायगी के लिए रहन रखी 
गई जमीन की बिक्री ब्रिटिश काल के पहले एक श्रसाधारण बात थी, परल्तु श्रव यह श्राम 
बात हो गई । 
ब्याज की ऊँची दर व चक्रवृद्धि ब्याज की प्रथा के कारण किसानो का शोषण 
हुआ जो कि “अपने लाभ से उसी प्रकार वचित कर दिया जाता था जिस प्रकार कि एक 
भेड अपनी ऊन से वचित कर दी जाती है (डालिग) ।” ब्रिटिश काल से पूर्व साधारण- 
तया चक्रवृद्धि ब्याज का नकदी पर ५० प्रतिशत व झनाज पर १०० प्रतिशत (दामदुपट) 
तक सीमित कर देते की प्रथा थी । ब्रिटिश शासन में ऐसा कोई बन्धन नहीं माना गया 
और ब्याज बिता किसी सीसा के बढता गया भौर श्रदालतें उसे स्वीकार करती थी ; 
झदालत के धघूसखोर शोर कम वेतन पाने वाले श्रहलकारो से मिलकर साहूकार अक्सर 
एकतरफा डिग्री हासिल कर लेता था । ६स प्रकार ग्राम-समुदाय के पतन, नागरिक प्रदा- 
लतो की स्थापना श्रौर जमानत के रूप में जमीन का मूल्य बढ जाने से साहुकार का 
प्रनियत्रित प्रभुत्व प्रारम्भ हुआ श्रौर पिछली शताब्दी के उत्तराध में लगातार अकाल 
पडने पर किसान पूर्णतया साहुकार की दया पर प्राश्चित रह गया । कर्ज की वसूली के र:ए 
दीवानी अ्रदालतो द्वारा दी गई सुविधाओं व श्रन्य कारणो से एक निम्न दरजे का साहू- 
कार वर्ग पैदा हो गया जो कि पुराने वर्ग के सम्मानित साहुकारो के आदृत नियमो को 
नहीं मानता था। घीरे-धीरे किसान और साहुकार के बीच स्थापित पुराने मानवीय 
सम्बन्ध केदार श्रोर साहुकार के कानूनी सम्बन्धो में बदल गए भर घन के बन्घन के 
श्रतिरिक्त दोनो को सम्बन्धित करने की कोई कडी न रही । श्रतएवं यह कोई आाद्चर्य 
को बाल नही है कि एक भयावह पैमाने पर जमीन किसान के हाथ से निकलकर साहू- 
कार के पास जाने लगी और विद्येपषकर बम्बई और पजाब में कृषक-स्वामित्व भ्रूघृति 
(पेजेन्ट प्रोपाइटरी टेन्योर) विगडकर मारवाडी-मभुघृति में बदल गई और कृषक-पूजीपति 
बडी तेजी से साहूकार के दास के रूप में बदलते गए । 
साहूकार द्वारा किसान की बेदखली ने ग्रामीणों में असन्‍्तोप फैला दिया वा 
साहुकार के प्रति घृणा का भाव पैदा कर दिया जिसके कारण क्षुब्ध किसानो के खूनी 
विप्लव हुए, जैसे सन्‍्थाल का विद्रोह (१८५५), दक्षिण के उपद्रव (१८७४) तथा अज- 
मैर का उपद्रव (१८६१) । के 
साहूकार के उपयुक्त वर्णुन से हमें यह निष्कर्प नही निकालना चाहिए कि वह 
नृशसता और अ्रमानवीयता का अ्रप्नाकृतिक प्रतीक है। उसमें साधारण भनुष्यो जैसे 
गुण व अवगुरण दोनो ही है, परन्तु किसानो--जिनके साथ उनका भाग्य वेंधा है--की 
दशा ऐसी है जहाँ गुणो की श्रपेक्षा उसके दुगु णु ही श्रधिक व्यवहार-रूप में परिण॒त 
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होते हे । किसानो के अज्ञान, भ्रपव्यय तथा अनियमितता के कारण वह जो खतरे 
उठाता है वे बडे ओर अभ्रनगिनत है । इसलिए जो अधिक व्याज वह वसूल करता है, 
श्रधिकतर इन खतरो से बचने के लिए होता है । पुन साहूकार को स्वय ही पूजी की 
कमी रहती है और असख्य छोटे-छोटे उधार लेने वालो के कर्जो को उगाहने व उनका 
फ्ैवन्ध करने के खर्च, एक समरुक्त पूंजी बेक (जाँइन्ट स्टॉक बेक) के तत्सम्बन्धी खर्चो 
से कही ज्यादा होते है । शिक्षा का श्रभाव, दकियानूसी श्रादतें व साहुकार का श्रधे- 
एकाधिकारी होना, उसकी ऊँची व्याज की दर के भश्रन्य कारण हे ।* 

साहुकार की ऊँची व्याज-दर को उचित बतलाने में इस वात पर भी जोर दिया 
गया है कि उसके अ्रलोकप्रिय व्यवसाय के लिए भी अवश्य कुछ प्रतिकार मिलना 
चाहिए । पुन , उसकी पूजजी के लिए कोई दूसरा मार्ग नही होता, श्रत उधार देना ही 
उसका एकमात्र उपयोग है। किसान को ऋरा की अत्यधिक भ्रावश्यकता होती है और 
साहूकार ही शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो इस जरूरत की पूरा कर सकता 
है। इसलिए यदि ऐसी परिस्थितियों में वह बहुधा कठोर व्यवहार करता है और 
अ्रपनी वढी-चढी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो यह मानव-स्वभाव-मात्र ही है । 
“उसकी निन्‍्दा करना मनुष्य की भ्रपूर्णताश्रो की निन्‍दा करना है। हमें मनुष्य की बजाय 

उस भ्रथा को दोष देना चाहिए जिसने उसे इस रूप में ढाल दिया है ।”* 
जब तक गाँव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली श्रेष्ठतर उधार-व्यवस्था 
विकसित नही होती, साहुकार को अलग नही किया जा सकता । जब कभी साहुकार के 
व्यवहार से यह प्रतीत हो कि वह किसान की विवशता का अनुचित लाभ उठा रहा हैं, 
तो हमें हर सम्भव तरीके से उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु ऐसा करते 
समय वर्तमान समय में गाँव की अर्थ-व्यवस्था में उसकी जो उपयोगिता है, उसके प्रति 
भी हमें आँखें बन्द न कर लेनी चाहिएँ । अदूरदशिता व अ्रपव्यय के मरुस्थल में एकमात्र 
साहुकार ही मितव्ययिता का नस्ललिस्तान है । वह भारतीय ग्रामीण भश्रर्थ-व्यवस्था की 
सरल प्रणाली की नीव हैं और उधार की सतत प्रवहमान घारा का वह स्रोत है जिस- 
से गाँव वाला अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी कर सकता हैं। उधार देने के अलावा 
वह अनेक प्रकार से गाँव की सेवा करता है। उदाहरणार्थ, वह सावधारणतया अभ्रनाज 
का व्यापारी भी होता हैं और इस रूप में वह अकाल श्र भ्रनावृष्टि के समय में विदेष 
प्रकार से उपयोगी होता है; क्योकि वह श्रनाज देता है और इस प्रकार कठिन समय को 
पार करने में गाँव की सहायता करता है। इसलिए 'साहुकार मुर्दाबाद! का नारा एक 
बैहूदा भगड़े का नारा होगा। ग्रमीरा अर्थ-पूर्ति की किसी भी श्रन्य सम्भाव्य योजना में- 
का कि सहकारी साख समितियाँ तथा भूमि-वघक वेक आदि--यह अत्यन्त उपयोगी 
कि नई साख-व्यवस्था का वह एक अनिवाय अग बना दिया जाय और उसे इन 

नये संगठनो द्वारा अपने ज्ञान व पूजी के विकीरण के लिए प्रेरित किया जाय । 

-..हढ २ पैराजस्व नीति--स्वर्गीय आर० सी० दत्त के समान ऐसे बहुत से 


देखिए पोर्ट सी १. 
१. देखिए, रिपोर्ट ऑफ द सेन्द्रल वे किंग इन्‍्तवायरी रिपोर्ट, पैरा ११४ । 
२. ढालिंग, पूर्व उद्ध त, पृ० १६७। 
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व्यक्ति हैं जो भूमि-कर के झाधिक्य भ्रौर इसके वसूलने की कठोरता को गाँव की ऋणिता 
का एक कारण मानते हैं । उनका कहना है कि कई वर्षो तक श्रकाल पडने भ्रथवा फसल 
के आधी मर जाने और देश के कई हिस्सो में जमीन की उपज कम होने के बावजूद 
भी भू-राजस्व में वृद्धि हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि १९०१ के अ्रकाल-प्रायोग ने इस 
विचार का समर्थन किया है। उनका कहना है--“अच्छे सालो में किसान को निर्वाह 
मात्र की आशा के अतिरिक्त कुछ नही रहता और बुरे वर्षों में वह सार्वजनिक दान पर 
श्राश्चित हो जाता है ।” इस सम्बन्ध में १८८० के श्रकाल-आयोग ने निम्नलिखित विचार 
प्रकट किए थे “वे भू-स्वामी जिन्हे कोई भू-राजस्व नही देना पडता श्रथवा हलका-सा 
छूट-लगान ( क्विट रेन्ट ) देना पडता है, बहुधा अत्यधिक परेशान रहते हे इस तथ्य 
से यह सिद्ध होता हैं कि भ्रू-राजस्व की अ्रदायगी कर्ज का मुख्य कारण नही हैं। यदि 
एक मनुष्य श्रपने ही ऊपर अपनी सारी श्रामदनी खर्च कर दे और लगान या कर देने 
के लिए उधार ले तो यह नही कहा जा सकता कि उसके कर्ज का कारण उसके लगान 
या कर हैं, जबकि इन प्रभारों का उसकी श्रामदनी से अनुपात इतना कम होता है 
जितना कि भूमि की कुल उपज से भु-राजस्व का । ”* बहुधा किसान सरकारी करो 
की अ्रदायगी के लिए कर्ज लेता है । बीज श्र भ्रन्न के लिए भी किसान को कर्ज लेना 
पड सकता है । भ्रतएव भू-राणस्व को ही कर्ज का कारण नही कहा जा सकता । 

जब कभी यह सिद्ध किया जा सके कि कर की अ्रधिकता अथवा उसे वसूल करने 
में नम्पता के अभाव से बहुत भ्रत्याचार हुआ है, तब भूमि-कर को ऋणिता का कारण 
कहना विलकुल ठीक होगा । वे लोग भी जो ग्रामीण ऋणिता का भूमि-कर से सम्बंध 
मानने के लिए तनिक भी प्रस्तुत नही हैं, यह स्वीकार करते हैं कि भूमि-कर प्रणाली ने 
कभी-कभी इस दिशा में कठोरता बरती हैं। उदाहरणायथ, पजाब के बारे में कहते हुए 
एम० एल० डालिग ने स्वीकार किया है कि ब्रिटिश शासन के श्राने से भूमि-कर की 
माँग कम कर दी गई और वस्तु ( 770 ) के वजाय नकदी में बदल दी गई ! पर यह 
कमी उगाही के कम नम्य तरीके के अनुरूप नही थी ।* शआरागे वे यह तक प्रस्तुत करते 
हैं कि यद्यपि भू-राजस्व “बहुधा उधार लेने का अवसर' होता है, परन्तु वह कर्ज का 
मुख्य कारण नही है। परन्तु यह विभेद अन्तर-रहित है। ऋण के मौलिक और उसे 
बढाने वाले कारणो के बीच यह वैज्ञानिक मेद नहीं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि 
क्या तथाकथित कारण वास्तविक कारण है । एक व्यक्ति पहले से ही ऋणी हो सकता 
है, जैसे कि पेतुक ऋरा के भार से दवा हुआ व्यक्ति । वह विवाह के श्रवसर पर फिजूल- 
खर्ची के लिए उधार लेकर अपनी ऋणिता को वढा सकता है, अ्रतएव विवाह के श्रव- 
सर पर किये हुए खर्च को ऋणिता का कारण बताने से किसी को रोकना नह्ठी 
चाहिए । सव प्रकार का उधार लेना, चाहे वह किसान के श्रपने हठ से हो, भ्रथवा साहू- 
कार की अनुचित माँग से हो, अथवा सरकार की भू-राजस्व नीति की कठोरता से हो, 
सवको ऋरषिता का कारण समभना चाहिए | पुन यह तके दिया जाता है कि भु- 


१, 'अकान आयोग की रिपार्ट ( (८८० ), पृ० १३२। 
५८ देखिए, डालिंग, पूव' उद्ध त, पृ० २१६ । 
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राजस्व को घटाने से ही ऋण नही घटेगा, क्योकि 'प्रत्येक लाभ जनसंख्या की वृद्धि 
से व्यर्थ हो जाता है ।'! निर्धारित भू-राजस्व को घटाने के लिए यह एक श्रच्छा कारण 
हो सकता है ओर नही भी हो सकता, लेकिन इससे इस विचार को निश्चय ही कोई 
सहारा नही मिलता कि भू-राजस्व की श्रधिकता ऋण का कारण नही है। जिस तक 

हम इस समय आलोचना कर रहे हैं वह वास्तव में भू-राजस्व के ऋण का एक कारण 
होने को भ्रस्वीकार नही करता, परन्तु केवल इतना वताता हैं कि यदि इसे हटा दिया 
जाय तो दूसरा कारण, जनसख्या की वृद्धि, बीच में झा जायगा। श्रनियन्त्रित जनसख्या 
की वृद्धि से भू-राजस्व की दमनकारी प्रणाली के उन्मूलन का प्रभाव निरर्थक हो सकता 
है । वास्तव में यह किसी भी बुराई को हटाने के प्रभाव को भी निरर्थक कर सकती है, 
लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि भारी भु-राजस्व ऋणिता का कारण नही है। 
ऐसे समय आए हैं जबकि भू-राजस्व का आधिक्य सबने स्वीकार किया है, जैसे दक्षिण 
में ही, जब तक प्रिंगले वन्दोबस्त लागू रहा। पुन, कर की माफी अथवा उनकी वसूली 
रोकते समय भी बहुघा खेतिहर की स्थिति को भली प्रकार नही समझा गया । यद्यपि 
सम्पूर्ण भ्रू-राजस्व-प्रणाली में अनेक सुधार और सशोधन हो छुके हैँ तथापि वर्तमान 
समय में भी व्यवहार की अ्रत्यधिक कठोरता की व्यक्तिगत घटनाएँ घटती दिखाई जा 
सकती हैं, जिनके समाधान का कोई प्रभावपूर्ण उपाय भी नहीं है । 

ये दोष पहले भी थे और अब भी बने हुए हे, इसलिए उनको ऋरिता के 

कुरणो में सम्मिलित करना श्रयुक्त न होगा । हाँ, जब हम इस बात पर विचार करते 
है कि भू-राजस्व गाँव की कुल ऋणिता का सत्रहवाँ श्रथवा कम भाग है, और यह भी 
ध्यान में रखते हे कि सम्पूर्ण भू-राजस्व ऋणिता दूर करने का कारण नही समझा जा 
सकता, तो इस दोष के कारणों में उसका एक तगण्य स्थान ही समझा जा सकता है । 
यह बतलाने की आवश्यकता नही है कि हमारा तात्पर्य वर्तमान भू-राजस्व-प्रणाली को 
दोप-मुुक्त बताना नही है । * - 
९, भासीण ऋणिता के बारे में सरकारी नीति३---इस समस्या ने पिछली शताब्दी की 
सातवी दक्चाच्दी में वरवस सब लोगो का ध्यान अपनी श्रोर भ्राकृष्ट किया । श्रव हम उन 
प्रयासो पर विचार कर सकते हे जो सरकार ने इसे सुलभाने के लिए किये । इस प्रश्न पर 
समय-समय पर दकन उपद्रव श्रायोग और १८८० व १६०१ के प्रकाल आयोगो ने 
?. ऋणिता की बृद्धि-मात्र ही यह दिखाने के लिए तक के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती कि खेती 
लाभदायक नहीं है और भू-राजस्त्र दमनकारी है । दूसरी ओर “जमीन की जमानत पर उधार लिये गए 
ढ का भरस्तित्व ही इस वात का साक्षी दै कि जमीन एक अच्छी जमानत है । कर्ज का विस्तार जमानत 

मूल्य का परिचायक दै । वारदोली रिपोर्ट, पैरा ११६ । 
३ देखिए, एस० सी० रे, एप्रीकल्चरल इनडैटिडनेस इन इण्डिया एड इटस रेमेडीज़ ( कलकत्ता 
यूनीव्सिटी )+ स्टेच्यूटरी रिपोर्ट झॉन एग्रीकूल्चरल क्रौडिट वाई द रिजव बैक ऑफ इण्डिया (१६३७); 
सी० एफ० स्ट्रिक्लेए्ट, द रिलोफ़ ऑफ एग्रीकल्चरल डैट (१६३८) के० जी० शिवस्वामी, लैजिस्लेटिंव 
प्रो क्शन एएड रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल डैटसे इन इण्डिया (१६३६), तथा एन० जी० अभयकर, 
प्रॉविन्शियल डैट लैनिस्लेशन (इन रिलेशन ड रूरल ऋदिट स ) (१६४०) । 
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विचार किया । दकन कृषक-सहायता विल ( डैकन एग्रीकल्वरिस्द्स रिलीफ विल ) 
(१८७८), तकावी ऋरा भ्रधिनियम ( तकावी लोन्स एक्ट ) ( १८८२-८३ )/ कैषि बेक 
योजना ( एग्रीकल्वरल बेक स्कीम ) (१८८४), निकलसन की रिपोर्ट ( तिकलसन्स 
रिपोर्ट ) (१८९७), व पजाब भृ-स्वामित्व हस्तातरण बिल ( पजाव लेड एलिनेशन 
बिल (१८६९), और सहकारी साख-समिति बिल ( को-अ्रापरेटिव क़ेडिट 
टीज बिल ) (१६०३) के विचार-विमर्श व सन्देशों का मुख्य विपय भी यही था। 
भारत में क़ृषि-ऋणिता पर श्रपने नोट ( नोट प्रॉन एग्रीकल्चरल इनडैटिडनेस 
इन इण्डिया ) में सर एडवर्ड मेक्लेगन ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को निम्न- 
लिखित चार भागों में विभाजित किया है--(१) अनावश्यक ऋणो से बचाव को भ्रोत्सा- 
हित करने के लिए उठाये गए कदम, (२) रुपये उधार देने का नियमन तथा कृपि-ऋणों 
के सम्बन्ध मे दीवानी कानून में सुधार के लिए उठाये गए कदम, (३) भ्रूमि-हस्ता- 
तरणा को रोकने के लिए उठाये गए कदम, (४) उधार देने श्रथवा वनाए रखने या ऋण 
घटाने के उद्देश्य से उठाये गए कदम । इनमें हम (५) ऋण समभौता या शोधन के 
लिए उठाये गए कदमो को भ्रौर जोड सकते है । इन पर (२) के बाद विचार किया जा 
सकता है। 
६. श्रनावश्यक ऋणों से बचाव के लिए उठाये गए कदम--इस शीर्षक के अन्तर्गत हम 
कह सकते हे कि सरकार ने गाँव के इलाको में प्रारम्भिक शिक्षा ( प्राइमरी एजुकेशन ) 
को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न किये है ताकि खेतिहर श्रपतिी ऋणिता को व्यापारिक 
हृष्टिकोण से देखने श्रौर बराबरी के भ्राधार पर साहूकार से व्यवहार करने के योग्य ही 
सकें । परन्तु शिक्षा गुणा श्रौर मात्रा दोनो ही की दृष्टि से अ्रत्यन्त कम है। किसान 
के साधन बढाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए श्रन्य सब कदम इसी शीषेक के अ्रन्त- 
गंत शामिल किये जा सकते हे, लेकिन उनमें से अनेक पर पहले भ्रध्यायो में विचार हो 
चुका है। श्राशिक उपायो के रूप में कमी के सालो मे कर में छूट दी गई है या वे वसूल 
नही किये गए है । मनुष्यों में बचत और कम-खर्चे की भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए 
गाँव में डाकखानो में वचत बेक चालू किये गए है । लैकिन कम खर्च को काफी मात्रा में 
प्रोत्साहित करने व लाभदायक उपयोग के लिए खेतिहर की छोटी-छोटी बचतो को इकट्ठा 
करने के लिए इन सुविधाओं का श्रब की अपेक्षा बहुत श्रधिक विस्तार होना चाहिए । 
७ दीवानी कानून (लॉ) में खुधार के कद्म--जैसा कि हम पहले ही देख चुके है, श्रनति- 
पात की मूल नीति सरकार को छोडनी पडी, क्योकि इसने ऋणी और साहुकार के बीच 
पुराने सन्‍्तुलन को बहुत विगाड दिया था ? और इस वात को श्रावश्यक समझा गया कि 


१ इस बात को तुरन्त ही स्वेकार किया जा सकता है कि जो परिवर्तन ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ के 
साथ झ्ञाये, जैसे सम्पत्ति के अधिक स्पष्ट अधिकार, सविदा की शक्ति की अधिक मान्यता और दीवानी 
अदालतों द्वारा उनका इृढता से कार्यानिशित्त किया जाना, ये सब कम उन्नत से श्रधिक उन्नत सामाजिक 
संगठन में मनक्रमण होने के चिह् हें। लेकिन जहां त्क अधिकाश किसानो से इनका समभ्वन्ध था, ये 
परिवतन उनके लिए तत्काल ह्वी विनाशकारी सिद्ध हुए, क्योंकि किसान उनका लाभ उठाने के लिए शिक्षा 
अथवा शार्थिक स्थिति की इष्टि से पर्याप्त उन्नत न थे । 


ग्रामीण ऋणिता २६५ 


उन विभिन्‍न शस्त्रो को वापिस ले लिया जाय जो विना सोचे-विचारे साहुकार के हाथों 
में दे दिये गए थे श्लौर जिनका दुरुपयोग भी प्रकट रूप से हुआ था “तथा कानून की 
अधी और क्रूर कार्यवाहियो के स्थान पर वुद्धिमत्ता से मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय 
किया जाय ।* इस उद्दे श्य की प्राप्ति में सबसे अधिक झ्रावश्यक भौर साथ ही कठिन बात तो 
है कि गाँव के साहुकार के न्‍्यायोचित व्यापार की हस्तक्षेप से रक्षा हो अन्यथा उधार- 
व्यवस्था से ऐसी कमी झ्रा सकती है जो बहुत अहितकर सिद्ध हो । साहुकार के मागे में 
अडेचन न डालकर उसे अ्रपने न्यायोचित दावो की वसूली मे कानून द्वारा मदद दी जानी 
चाहिए। खेतिहर को निस्सन्देह अत्याचार और लूट से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही 
उससे उसके साधनो के अनुसार, न्यायोचित ऋण पुरी तरह भ्दा कराया जाना चाहिए। 
खेतिहर की रक्षा करने के लिए ही किसानो के विरुद्ध डिग्री कार्यान्वित करने के सम्बन्ध 
में जाव्ता दीवानी ( कोड श्रॉफ सिविल प्रोसीजर ) में कई परिवर्तन किये गए थे। 
उदाहररार्थ खेती के श्रौजारो और खेती के लिए आवश्यक ढोर बिक्री श्रुथवा कुर्की से 
उक्त कर दिये गए, ऋणी क्ृपक को श्रदालती डिग्री के आधार पर गिरफ्तारी से भी 
छूट दे दी गई और उसे अपने कर्ज को किश्तों में भ्रदा करने की रियायत भी दी गई। 
दक्षिण के कुछ जिलो में हुए उपद्रव की जाँच-पडताल करने के लिए नियुक्त 
१८७५ के दकन उपद्रव आ्रायोग की सिफारिशो के फलस्वरूप दकन कृषक सहायता श्रघि- 
नियम १८७६ (डैकन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट) में पास किया गया था। इन उपद्रवो 
कुँ एक विशेषता यह थी कि साहूकारो पर उनके द्वारा पीडित कज्जंदारों ने भयकर 
श्राक्रमण किये थे। इस कानून ने ऋण की गैर-अदायगी के लिए जेल की सजा को 
समाप्त कर दिया, अ्रदालतो को सविदा की मूल भावना का विश्लेषण करने की इजाजत 
दी तथा ब्याज की श्रात्यतिक दर को कम करके, जमीन की बिक्री को रोककर, जब 
तक कि वह विज्ञेप रूप से ही रहन न रखी गई हो, और जमीन किसान को ही वापस 
कराके, भले ही दोनो दलो के बीच विक्रीनामा हो, सविदा को किसान के हक में परि- 
वर्तित करने की इजाज़त दी। कानून ने साहुकारो को हिसाब-किताब रखने व रखीदें 
देने पर वाध्य किया और किसानो की बधको का लिखित रूप में होना आवश्यक कर 
दिया । सीमा-अ्रवधि जोकि १८५६ से केवल ३ वर्ष थी, किसानो के विरुद् मुकदमो में, 
यदि मुकदमा पंजीकृत सलेख (डीड) पर आधारित हो, १२ वर्ष कर दिया गया तथा 
अन्य मुकदसो में यह श्रवधि ६ वर्ष कर दी गई । यद्यपि इस कानून के पीछे सदभावनाएँ 
थी पर यह देखा गया कि यह प्रभावहीन है, यहाँ तक कि निश्चय रूप से हानिकारक 
है ।* इसने मुकदभेवाज़ी को बढाया है और खेतिहर व साहुकार के सौदो के बीच 
“बू "++-+-_र.........क.ई.ई...... 


है दक्षिणी कझृपक सहायत! बिल (१८७६) ( डैकन एश्नीकल्चरिस्ट स रिलीफ विल ) पर गवनैर जनरल 
की कौन्सिल में सर टी० होप का सापण । 

२ “यदि देखा जाय तो दक्तिण कृपक सद्दायता अधिनियम प्रधान रूप से ग्रामीण साहूकारों का अधि- 
नियम है। आधुनिक साहूकार-एकटों के समान, जिन्होंने कि इससे काफी अहण किया दै, यह अधिनियम 
उच् साधारण ढाचे को नियमित करता दे जिसके अन्दर कि ग्रामीण साख काम करती दे। इसको अधिनियम 
का क्रियात्मक भाग भी कहा जा सकता है। जहां पर यह अधिनियम अपने सामान्य लक्ष्य से आगे बढ़ 


बाय 


| 
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विचार किया । दकन कृपक-सहायता विल [ डैकन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ विल ) 
(१८७८), तकावी ऋण अधिनियम ( तकावी लोन्‍्स एक्ट ) ( १८८२-८३ ), कृषि वेक 
योजना ( एग्रीकल्चरल वेक स्कीम ) (१८८४), निकलसन की रिपोर्ट ( निकलसन्स 
रिपोर्ट ) (१८६७), व पजाब भृ-स्वामित्व हस्तातरण बिल ( पजाव लेड एलिनेशन 
बिल (१८९६), और सहकारी साख-समिति बिल ( को-आपरेटिव क्रेडिट 
टीज बिल ) (१६०३) के विचार-विमर्श व सन्देशो का मुख्य विपय भी यही था। 
भारत में कृषि-ऋणिता पर अपने नोट ( 'नोट श्रॉन एग्रीकल्चरल इनडैंटिडनैस 
इन इण्डिया ) में सर एडवर्ड भेक्लेगन ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को निम्त- 
लिखित चार भागो में विभाजित किया है--(१) श्रनावश्यक ऋणो से बचाव को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए उठाये गए कदम, (२) रुपये उधार देने का नियमन तथा कृपि-ऋणों 
के सम्बन्ध में दीवानी कानून में सुधार के लिए उठाये गए कदम, (३) भ्रूमि-हस्ता- 
तरण को रोकने के लिए उठाये गए कदम, (४) उधार देने झ्रथवा वनाए रखने या ऋण 
घटाने के उद्देश्य से उठाये गए कदम | इनमें हम (५) ऋण समभौता या शोधन के 
लिए उठाये गए कदमों को श्र जोड सकते है | इन पर (२) के बाद विचार किया जा 
सकता है । 
६ श्रनावश्यक ऋणों से बचाव के लिए उठाये गए कद्म--इस शीर्पक के श्रन्तगेत हम 
कह सकते हे कि सरकार ने गाँव के इलाको में प्रारम्भिक शिक्षा ( प्राइमरी एजूकेशन ) 
को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न किये हैँ ताकि खेतिहर श्रपनी ऋणितता को व्यापारिक 
हृष्टिकोण से देखने और बराबरी के झ्राधार पर साहुकार से व्यवहार करने के योग्य ही 
सके । परन्तु शिक्षा गुण और मात्रा दोनो ही की दृष्टि से अत्यन्त कम हैं । किसान 
के साधन बढाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए श्रन्य सब कदम इसी शीषंक के भ्रन्त- 
गत शामिल किये जा सकते हैँ, लेकिन उनमें से श्रनेक पर पहले अध्यायों में विचार हो 
चुका है। आशिक उपायो के रूप में कमी के सालो में कर में छूट दी गई है या वे वसूल 
नही किये गए हे । मनुष्यों में बचत श्रौर कम-खर्च की भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए 
गाँव में डाकखानो में बचत बेक चालू किये गए हे । लेकिन कम खर्च को काफी मात्रा में 
प्रोत्साहित करने व लाभदायक उपयोग के लिए खेंतिहर की छोटी-छोटी बचतो को इकट्ठा 
करने के लिए इन सुविधाओं का श्रब की श्रपेक्षा बहुत श्रघिक विस्तार होना चाहिए। 
७ दीवानी कानून (ज्ञॉ) में सुधार के कद्म--जैसा कि हम पहले ही देख चुके है, श्रनति- 
भात् की मूल नीति सरकार को छोडनी पडी, क्योकि इसने ऋणी और साहूकार के बीच 
पुराने सन्तुलन को बहुत विगाड दिया था ? श्रौर इस वात को आवश्यक समझा गया कि 


१ इस वात को तुरन्त ही स्वेकार किया जा सकता है कि जो परिवर्तेत बिटिश शासन के प्रारम्भ 


साथ भाये, जैसे सम्पत्ति के अधिक स्पष्ट अधिकार, सविदा की शक्ति की अधिक मान्यता और दीवानी 
अदालतों द्वारा उनका इढता से कार्यान्वित किया जाना, ये सव कम उन्नत से अधिक उन्नत सामाजिक 
संगठन में सक्रमण होने के चिह्न हें। लेकिन जद्ठां तक 'भधिकाश किसानों से श्नका सम्बन्ध था, ये 
परिवर्तन उनके लिए तत्काल द्वी विनाशकारी सिद्ध हुए, क्योंकि किसान उनका लाभ उठाने के लिए शिक्षा 
अथवा शर्थिक स्थिति की दृष्टि से पर्याप्त उन्नत न थे । 
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परिधि इतनी विस्तृत कर दी गई थी कि उसमें वे सभी मामले आ सकें जहाँ साहुकार ने 
श्रपनी शक्तिशाली स्थिति का उपयोग अनुचित लाभ उठाने के लिए किया हो । जहाँ 
भी सौदा प्रकट रूप से श्रन्याय्य था, अनुचित प्रभाव के न होने को सिद्ध करने का भार 
साहकार के ऊपर डाल दिया गया ! १६१८ में समेकित व सशोधित सूदखोरी-परक 
-प्रधिनियम (यूजूरियस लोन्स एक्ट) के उद्देश्य ये थे . व्याज की वैध व अधिकतम 
वसूलने योग्य रकम निश्चित करना, वसूल किए जाने वाले व्याज की दर को कम 
करना और व्याज की अ्रधिकतम दर को निश्चित करना। यह अधिनियम सभी व्यक्तियों 
पर लागू होता है चाहे वे किसान हो या न हो। 'इस अ्रधिनियम की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि यदि एक बार मामला अदालत में झा जाय तो वह अपनी ही इच्छा 
से पुराने सौदो पर विचार कर सकती है और शर्तों के औचित्य की जाँच कर सकती 
है। सन्‌ १६२६ में इस भ्रधिनियम में सशोधन किया गया ताकि इसमे वे मामले भी 
भ्रा सकें जिनमें कोई भी पक्ष रहन-सम्बन्धी छूट चाहता हो । जहाँ कर्ज गैर-जमानती है, 
कर्जदार साहुकार को ऋण नया करने से इन्कार करके श्रदालत में खीच ला सकता है 
और इस प्रकार इस मामूली उपाय से उसे इस कानून के क्षेत्र में लाया जा सकता है ।* 
कुछ राज्यीय बेक-व्यवहार जाँच-समितियों और क्षषि श्रायोग का मत था कि यह कानून 
वास्तव में एक मृत-पत्र हो चुका है। इसकी असफलता के निम्न कारण बताये गए है 
“श्रत्यधिक काम से बोभिल मुन्सिफो के लिए इसे प्रयोग में लाना अ्रनिवार्ये न होना, 
छुएज़ की निर्धारित दर का न होना, इस कानून के बारे में कर्जदारो का भ्रज्ञान श्रौर उन 
सविदाओ के प्रति जो बहुत अनुचित थी, भ्रत्यधिक भ्रादर भाव होना ।/* १६३३-३६ 
में बहुत से राज्यो में (बंगाल, झासाम, मध्यप्रान्त, पजाब, सयुक्तप्रान्त, सीमा- 
प्रान्त, मद्रास श्लौर बिहार) व्याजाधिक्य ऋण श्रधिनियम (१६१८ ) में ऐसे संशोधन 
किये गए जिससे अ्रदालतो के लिए यह प्निवाय हो गया कि वे सशोधित कानून के 
अनुसार फिर से खाता खुलवाएँ श्रौर ब्याज की दर कम करें । बम्बई साहुकार विधेयक 
(बॉम्बे मनीलेडर्स बिल) (१६३८ ) में भी ऐसी ही व्यवस्था थी । 
८. खाहूकारों का नियन्त्रण करने और अजुज्ञा देने के बारे में विधान--वहुत से 
देशो में साहुकारी को नियन्त्रित करने के लिए कदम उठाये गए है, क्योकि उधार ले जाने 
वालो पर साहुकारो के प्रभाव के दुरुपयोग की बडी सम्भावना है| यह वात रीति और 
कानून की परवाह न करने वाले साहूकारो के बारे में विशेष रूप से ठीक है, मुख्यतया 
छोटे-मोटे साहुकारो के लिए जिनकी कोई सामाजिक स्थिति था अधिष्ठा नही है। इन- 
की सख्या और चालाकी-भरे व्यवहार उस समुदाय की पिछडी हुई स्थिति पर निर्भर 
#हे जिनके वीच उनका रोजगार चलता है। राजकीय कृषि आयोग (रॉयल कमीशन 
श्रॉन एग्रीकल्चर) ने पजाव लेखा-नियमन विधेयक (पजाब रेग्यूलेशन आ्लॉफ एकाउन्टस 
विल) (जोकि १६३० में श्रधिनियम के रूप में पास हुआ), १६२७ के ब्रिटिश साहुकार 
अधिनियम (ब्रिटिण मनीलेडर्स एक्ट) के आधारभूत सिद्धान्तों को पसन्द किया श्रौर उन 
१. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३६५ । 
२ स्ट्रिकूलेंड, पूर्व उद्धृत, पृ० १० । 


+ 


२६६ भारतीय ग्र्थशास्त्र 


भ्रनिददिचतता लाकर उघार के सामान्य ढाँचे में विध्न पैदा कर दिया है, इसके कारण 
किसान रियायतो का दुरुपयोग करने लगे हे और साहुकारों को अधिक सावधान तथा 
कठोर बना दिया है जिससे ऋण लेने की कठिनाइयाँ बढ गई है। 'किसान' की परि- 
भाषा भी बहुत विस्तृत है । जिनके लिए यह एक्ट बनाया भी नही गया था वे भी श्रपने 
लाभ के लिए अ्रव्सर इसका दुरुपयोग करते हे, क्योकि उनके लिए इसके द्वारा भ्दालतीं 
को चकमा देना श्र ईमानदार साहुकारो को हराना सम्भव है। १६०१ के भ्रकाल श्रायोग 
के भ्रनुसार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कानून (एक्ट) के पास होने के 
बाद बिक्री श्रोर रहत दोनो के द्वारा भूमि का हस्तान्तरण और ज्यादा होने लगा है। 
श्रधिनियम को व्यावहारिक शोर किसानो के लिए वास्तविक रूप से लाभदायक वनाने के 
हेतु इसमें श्रामूल परिवर्तन सुझाये गए हे ।! बम्बई बेकिंग जाँच-समिति के समक्ष बहुत 
से गवाहो ने इसको बिलकुल समाप्त कर देने पर जोर दिया । उन्होने कहा कि १६१८ 
के सुदखोरी-परक ऋशा-अधिनियम (यूजूरियस लोन्स एक्ट) तथा भ्रदालतो की श्रविवेक- 
पूर्ण सौदों से मुक्त करने की शक्ति के कारण यह अधिनियम बिलकुल बेकार हो गया 
है। उस समिति ने यह सुझाव दिया कि सूदखोरी परक ऋण-अधिनियम का पहले की 
श्रपेक्षा अधिक उपयोग होना चाहिए भर साथ ही यह विचार भी प्रकट किया कि यह ' 
दकन कृषक सहायता अधिनियम (डेकन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट) का स्थान 
पूर्णतया नहीं ले सकता। झतएव उन्होने सिफारिश की कि दकन कृपक सहायता 
अधिनियम को समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर एक दूसरा अभ्रधिनिशृश्न 
बनाया जाय जिसमें उन व्यक्तियो के लिए जो केवल छोटे भर सही भ्र्थ में किसान हें, 
हितो की रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था हो ।* 

दकेन कृषक सहायता अ्रधिनियम की श्रपेक्षा बम्बई साहुकार बिल (बॉम्बे मनी- 
लेडर्स बिल) साहुकारी को भ्रधिक व्यापक रूप में नियमित करता है ( झागे सेक्शन ८ 
देखिए) । वम्बई ऋणी-कृषक सहायता भ्रधिनियम ( सशोधन ) १६४१ | बॉम्बे एग्री- 
कल्घरल डंटर्स रिलीफ एक्ट ( एमेण्डमैण्ट ) ] में व्यवस्था है कि यदि राज्य के किसी 
भी भाग के 'लिए अधिनियम के प्नन्तर्गत ऋण-समजन-मण्डल ( डेट एडजस्टमेट 
बोर्ड) स्थापित हो जाय तो दकन कृषक सहायता श्रधितियम (१८७९) रह हो जायगा । 
(आगे सेक्शन ११ देखिए) । वम्बई कृपक-ऋणी सहायता अधिनियम १६४७ के श्रन्तगंत 
श्रदालतो को अधिकार है कि ऋणी की सम्पत्ति से १२ किश्तों में ऋण का भुगतान 
सम्भव न होने पर वे उसे दिवालिया घोषित कर दें। 

दौवानी कानून के परिवततन के एक अन्य उदाहरण के रूप में १५६६ के अ्धि- 
नियम का उल्लेख किया जा सकता है जिसके श्रनुसार सविदा अधिनियम (कन्ट्रं कट 
एवंट) में कुछ परिवर्तन किये गए थे और 'नुचित प्रभाव” (“अ्रनड्यू इन्पत्युऐँस') की 
जाता है, इसको धाराए एक सृत-पत्र ही रह गई हैं |? के० जी० शिवस्वामी, पूर्व उद्ध त, पर डी० आर० 
गाडगिल की प्रस्तावना, पृ० १ ब २। के 
देखिए कृषि आयोग रिपोर' और के० एस० गुप्ते का मैमोरेंडम, साय विवरण, खएड २। 
+ देखिए, रिपोर्ट ऑफ द वॉन्वे वैड्िंग इनकवायरी कमेटी, बैरा, २३२६-४० । 
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परिधि इतनी विस्तृत कर दी गई थी कि उसमें वे सभी मामले झ्रा सकें जहाँ साहूकार 
अपनी शक्तिशाली स्थिति का उपयोग श्रनुचित लाभ उठाने के लिए किया हो । ७ 
भी सौदा प्रकट रूप से भ्रन्याय्य था, अनुचित प्रभाव के न होने को सिद्ध करने का + 
साहूकार के ऊपर डाल दिया गया । १६१४८ में समेकित व सशोधित सुदखोरी-प 
-अधिनियम (गूजूरियस लोन्स एक्ट) के उद्दंझ्य ये थे . व्याज की वैध व अधिकर 
वसूलने योग्य रकस निश्चित करना, वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर को र 
करना श्रौर व्याज की अधिकतम दर को निश्चित करना। यह अ्रधिनियम सभी व्यक्ति 
पर लागू होता है चाहे वे किसान हो या न हो। 'इस अधिनियम की एक महत्त्वपृ 
विशेषता यह है कि यदि एक बार मामला अदालत में आ जाय तो वह अपनी ही इच 
से पुराने सौदो पर विचार कर सकती है और शर्तों के औचित्य की जाँच कर सक 
है। सन्‌ १६२६ में इस अधिनियम में सशोधन किया गया ताकि इसमें वे मामले 
श्रा सके जिनमें कोई भी पक्ष रहन-सम्बन्धी छूट चाहता हो । जहाँ कर्ज गैर-जमानती 
कर्जदार साहुकार को ऋण नया करने से इन्कार करके अदालत में खीच ला सकता 
ओर इस प्रकार इस मामूली उपाय से उसे इस कानून के क्षेत्र में लाया जा सकता है 
कुछ राज्यीय बेक-व्यवहार जाँच-समितियों और कृपि आयोग का मत था कि यह कार 
वास्तव में एक मृत-पत्र हो चुका है। इसकी अ्रसफलता के निम्त कारण बताये गए ; 
“अत्यधिक काम से बोभिल मुन्सिफो के लिए इसे प्रयोग में लाना अनिवार्य न होर 
दुुज की निर्धारित दर का न होना, इस कानून के बारे में कर्जदारो का श्रज्ञान और < 
सबविदाओं के प्रति जो बहुत अनुचित थी, श्रत्यधिक श्रादर भाव होता ।”* १६३३-३ 
में बहुत से राज्यो में (बंगाल, श्रासाम, मध्यप्रान्त, पजाब, सयुक्तप्रान्त, सीम 
श्रान्त, मद्रास श्रौर विहार) ब्याजाघिक्य ऋण अधिनियम (१६१८) में ऐसे सकोध 
किये गए जिससे भ्रदालतो के लिए यह श्रनिवार्ये हो गया कि वे सशोधित कानून 
श्रतुसार फिर से खाता खुलवाएँ झर ब्याज की दर कम करें। बम्बई साहुकार विधेय 
(वॉम्बे मनीलेड्स बिल) (१६३८) में भी ऐसी ही व्यवस्था थी । 
८. साहूकारों का नियन्त्रण करने और अलुज्ञा देने के बारे में विधान--बहुत 
देशो में साहुकारी को नियन्त्रित करने के लिए कदम उठाये गए है, क्योकि उधार ले जा 
वालो पर साहूकारो के प्रभाव के दुरुपयोग की बडी सम्भावना है । यह वात रीति औ 
क्ायून की परवाह न करने वाले साहूकारों के वारे में विशेष रूप से ठीक है, मुख्यतर 
छोटे-मोटे साहुकारो के लिए जिनकी कोई सामाजिक स्थिति या अ्धिष्ठा नही है। इन 
को सख्या और चालाकी-भरे व्यवहार उस समुदाय की पिछडो हुई स्थिति पर निर्भ 
कहे जितके वीच उनका रोजगार चलता है। राजकीय कृषि भ्रायोग (रॉयल कमीश 
आऑँन एग्रीकल्चर) ने पजाव लेखा-नियमन विधेयक (पजाब रेग्यूलेशन झॉफ एकाउन्ट 
विल) (जोकि १६३० में अधिनियम के रूप में पास हुआ), १६२७ के ब्रिटिश साहुका 
अधिनियम (ब्रिटिश मनीलैडर्स एक्ट) के आधारभूत सिद्धान्तो को पसन्द किया और उ 
१ कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३६५ । 
२. स्ट्रिकलेंड, पूव उद्धृत, पू० १० । 


(ध्८छ भारताय भअ्रथशास्त्र 


'पर विचार करने के लिए प्रान्तीय सरकारो से सिफारिश की ।* ब्रिटिश एक्ट में साहू- 
कारो के लाइसेन्स लेने, चक्रवृद्धि व्याज का निषेध और ऋणोी द्वारा माँगे जाने पर 
ऋषा की स्थिति के बारे में सूचना और सम्बन्धित प्रलेखो की नकलें देने की व्यवस्था 
है। विभिन्‍न राज्यीय बेक-व्यवहार जाँच-समितियाँ साहुकारो के अ्नुज्ञा-पत्र लेने के 
ओचित्य के बारे में एकमत न थी, परन्तु उनमें से प्रधिकाश ने पजाब लेखा-नियम) 
अ्रधिनियम के श्राधार पर निर्मित कानून को पसन्द किया । केन्द्रीय बेक-व्यवहार जाँच- 
समिति ने तो साहूकारो को अनिवार्य श्रथवा ऐच्छिक, किसी भी प्रकार के अनुज्ञा प्रदान 
को पसन्द नही किया । साहूकारो के अनुज्ञा प्रदान करने के विरोध के निम्न कारण हे 
रुपया उधार लेने वाला ग्रामीण भ्रशिक्षित वर्ग उन साहुकारो के मैत्री भाव को नहीं 
खोना चाहता जिन पर वह श्राश्चित है। 'साहुकार' शब्द की परिभाषा देने में कठिनाइयाँ 
है श्रौर ऐसा कानून पास करना निरथ्थंक है जिससे साहुकार अपनी सुहढ़ स्थिति के 
कारण आसानी से बच सकते हे । दूसरी ओर यह बिलकुल ठीक ही कहा गया है कि 
'पेशेवर साहुकारो के कार्यो के नियमन के लिए श्रनुज्ञा-प्रदान और पजीकरण (रजिस्ट्री) 
झावश्यक है। इस सम्बन्ध में उनके बुरा मानने का कोई उचित कारण भी नहीं है, क्योकि 
वकालत जो सर्वाधिक सम्मानित पेशो में से एक है, उस पर भी अनुज्ञा-प्रदान भौर 
'पजीकरश का सिद्धान्त लागू किया जाता है ।* मन्‍्दी के दिनो में कीमतें गिर जाने से 
किसान की हालत शोचनीय हो गई । झतएव, पिछले वर्षों में ऋणी कृषक की रक्षा व 
उसे सहायता देने के उद्देश्य से राज्यीय सरकारो ने साहुकारों के भ्रनुज्ञा प्रदान और 
पंजीकरण के लिए और ऋण लेने वालो के हित की दृष्टि से साहुकारी नियमन 
बहुत से कानूव बनाए हे ।? बम्बई में साहुकार अधिनियम १६३८ (मनीलेडर्स बिल) 
प्रवर-समिति के सुपु्द किया गया था, लेकिन वह कानून नही बन पाया। उडीसा ने 
१६३६ में इसी प्रकार का कानून पास किया । साहूकारी के भ्रधिक व्यापक नियमन के 
लिए बगाल में १६३६ में कानून पास हुआ । जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 
सूदखो रीपरक ऋरा-प्रधिनियम( यूजूरियस लोन्स एक्ट ) (१६१८) कई राज्यों में 
सशोधित हो चुका है। 





१ कृपि अयोग रिपोर्ट, पैरा ३६६ । | 

२ देखिए, रिपोर्ट स भरॉफ़ द बगाल (पैरा ३२०) एड सेन्द्रल प्राविसेज़ (पैरा १७८-८०) वैकिंग इन- 
क्वायरी कृमेटीज । 

3 विभिन्न राज्यों के लिए तत्सम्बन्धी कानून ये ैं-- 

हर (१) पजाव-+द रेग्यूलेशन श्रॉफ एकाउन्टस एक्ट, १६३०, रिलीफ आफ इनडैटिडनेस एक्ट, १६३४ 
टेडमे प्रोरंवरान एक्ट, १६३६ तथा रजिस्ट्रेशन आफ मनीलैटर्स एक्ट १६३८, (२) व गाल--मनीलैंडर्स 
एक्ट, १६9३; (9) मध्यप्रदेश -- मनीलेन्डर्स एक्ट, १६३४) रिडक्‍्शन आफ इन्टरेस्ट एक्ट, १६३ द्ः 
प्रोटक्शन श्रॉफ टैटर्स एक्ट, १६३७, (४) उत्तरप्रदेश--एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट, १६७४, एनकम्बर्ड 
एस्टेट स एक्ट, १६३४ रेग्यूलेशन ऑफ सेल्स प्व्ट, (६३४) (५) आसाम -मनौलैन्डर्स एक्ट, १६३४ 
(६) मद्रास--डैटर्स प्रेटैबशन एक्ट, १६३४ एग्रीकल्चरिस्टस रिलीफ एक्ट, १६३४८, (७) विह्र-- 
मनीलेन्टर्स एक्ट, १६९३८, (८) उडीसा-मनीलैन्डर्स एक्ट, १६३९ । इन ऐक्टों की ज्ञानवदध/क समीक्षा 
के लिए देखिए, शिवस्वामी, पूर्व उद्धृत, तथा अमयकर, पूर्व उद्धृत । 


ग्रामीण ऋणिता २६६ 


यहाँ पर प्रत्येक राज्यीय बिल या एक्ट की समीक्षा अलग-अलग करना सम्भव 

नही है। भ्तएवं हम उनकी मुख्य-मुख्य विद्येताएँ ही वत्ताएँगे-- (१) साहूकारो की 
परिभाषा, (२) साहुकारों का पजीकरण व अनुज्ञा-अदान, (३) लेखा-नियमन; (४) 
व्याज का नियमन; तथा (५) विविध व्यवस्थाएँ । 
# (१. साहुकारो की परिभाषा--प्रान्तीय विधघांन-सभाओं ने 'साहुकार' शब्द 
की परिभाषा देना सरल सही पाया । कतिपय अ्रधितियमों में (श्रासाम, वगाल तथा 
विहार में) परिभाषा कुछ विस्तृत है । साधारणतया साहुकार उस व्यक्ति को कहा गया 
है जिसका ऋण देना नियमित व्यापार है। सामान्य उहँ इ्य व्यक्तिगत साहुकारी का 
नियमन है जो कि बेको, सरकारी समितियों व सरकार के उधारव्यवहार की तरह 
सगठित नही है । 

२ साहूकारों की अनुज्ञा प्रदान करता और उनका पजीकरण--मध्यप्रदेश, 
विहार और पंजाव में साहुकार के लिए श्रावशयक्न है कि वह अपन्ता पजीकरण कराए 
और शनुज्ञा प्राप्त करे । बम्बई साहुकार बिल में भी इसे प्रकार की व्यवस्था है । 
बंगाल साहुकार कानून १६३६ तथा उत्तरप्रदेश साहुकार बिल १६३९ में भी ऐसी ही 
व्यवस्था है। बम्बई बिल में वाषिक अनुज्ञा-कर साहुकार की विनियुक्त पूंजी के अनुसार 
है | यदि पूजी २ हजार से श्रधिक नहीं है तो कर १ रुपया है। यह कर बढते-बढते 
१० लाख की पूंजी से श्रधिक के लिए १ हजार रुपया तक हो जाता है। किन्‍ही 
पूरिस्थितियो में, जैसे साहुकार के बेईमानी करने पर, अनुज्ञा-पत्र रद्द करने की भी 
व्यवस्था है। अनुज्ञा-पत्र न प्राप्त करने पर साहुकार के लिए यह दण्ड है कि अपने 
अधिकारों को प्राप्त करने में उसे श्रदालत की सहायता नही मिलेगी। इस प्रकार की 
व्यवस्था बिहार, पजाब, बंगाल और उत्तरप्रदेश में है। मध्यप्रदेश में साहुकार पर 
जुरमाना हो सकता है। वम्वई में दण्ड-शुल्क देकर अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है । 
अनेक साहुकारों का पजीकरण, उदाहरणार्थ पजाव भान्त में, कोई आसान काम नहीं 
है। इगलेण्ड में भी अनुज्ञा न लेने वाले व्यक्तियों का समय-समय पर पता चल जाता 
है । जजीवार में आदमी के पुतले की मार्फत कर्ज देने की प्रथा है। इसे उपाय से बार- 
यार पकडे जाने का डर नही रहता । “कानून एक ईमानदार साहूकार को केवल यह 
क्षमता देता है कि वह पहली दृष्टि में ही श्रपनी ईमानदारी की साक्षी दे सके ।”) अमे- 
रिका के समान यदि सरकार साहूकारो की कार्यवाहियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण 
करे तो कानून ज्यादा श्रच्छी तरह से लागू हो सकता है । 

३ लेखा-नियमन-- साहुकार पर नियन्त्रण करने वाले विभिन्‍न राज्यीय 
कानूनों के भ्रत्तगंत साहुकार के लिए आवश्यक है कि वह नियमित रूप से खाते रखें 
और प्रत्येक ऋणी को उसके हिंसाव का वापिक या छमाही सुस्पष्ट विवरण दे जिसमें 
ऋण का पूरा व्यौरा दिया हो, मूल और व्याज को वकाया रकम और ऋण से प्राप्त 
प्रत्येक रकम लिखी गई हो तथा विवरण पर उसके या उसके एजेन्ट के हस्ताक्षर हो । 

_आसाम भर मद्रास में यह विवरण ऋणी के माँगने पर ही दिया जाता है। ऋणी 
१. र्ट्रिकलेंड, पूर्व उद्धृत, ९० १७। 


३०० भारतीय अर्थशास्त्र 


साहुकार द्वारा दिये गए हिसाब को सही मानने के लिए वाध्य नही है । साहुकार के 
लिए यह भी श्रावश्यक है कि वह पाने वाली रकमो के लिए रसीदें दे। हिसाव के 
खाते ठीक न रखने पर सामान्य दण्ड यह है कि बकाया व्याज [पूर्ण या श्राशिक) 
नहीं मिलता और न बकाया की वसूली के मुकदमो में साहूकार को खचे ही मिलता 
है । इस सम्बन्ध में साधारण विचार यह है कि ये दण्ड हलके हे और कदाचित्‌ 2! 
प्रतिरोधक हो सकते हे । ऋण दी गई वास्तविक रकम से अधिक भूंठी रकम लिखना 
श्रपराध घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए आसाम, बिहार, उडीसा, वम्बई श्रौर 
उत्तरप्रदेश में जुरमाने की सजा है। पजाव के कानून में साहुकार का मुकदमा खारिज 
कर देने की व्यवस्था है । 

खाते रखने से सम्बन्धित व्यवस्था के परिणामो की समीक्षा भी रोचक होगी । 
यह पाया गया है कि उत्तरप्रदेश में कानून की तत्सम्बन्धी धाराएँ एक मृत-पत्र सिद्ध 
हुई हे । दकन कृषक सहायता अधिनियम (डैकन एग्रीकल्वरिस्ट्स रिलीफ एक्ट) 
में भी इस विषय में ऐसा ही अनुभव रहा है। मध्यप्रदेश में यह देखा गया है कि 
कानूनी श्रदालत में कर्जदार कदाचित्‌ ही इस बात पर विवाद करता है कि उसे रसीदें 
या हिसाब नही मिले है । पजाब में, जहाँ इस प्रकार का कानून सबसे पहले जारी 
किया गया था, गाँव के साहुकार साधारणतया इन धघाराझो की श्रवहेलना करते हे । 
इसलिए एक तो विवादस्रस्त मामले वढ गए हे श्रौर दूसरे साहुकार मामले को अदालत 
के बाहर तय करना चाहता है, क्योकि वह जानता है, कि हिसाब के खाते न का 
कारण उसे व्याज भ्ौर खर्च नही मिलेगा । “इस प्रकार की व्यवस्था दण्ड देने व 
कानून न होकर शिक्षा का ही कार्य श्रधिक करते हे । इस प्रकार के पाठ निरीक्षण 
श्रौर लेखा-परीक्षण की जाँच के द्वारा अधिक पूरे हो सकते हूँ । साहुकारी नियमन के 
लिए सर्वोत्तम व्यवस्था ऋणी की श्रावश्यकताओ भ्रौर साहूकार के लालच के कारण 
निरर्थक हो सकती है ।”* 

४ व्याज की दरो को सीमित करना--विभिन्‍त कानून ऋणी से वसूल की 
जाने वाली ब्याज की श्रधिकतम दरो को निश्चित करते हे । हाँ, (मद्रास के श्रतिरिक्त) 
जमानती तथा गैर-जमानती कर्जो के बीच भेद रखा गया है। गैर-जमानती कर्जो पर 
ब्याज की दर ली जा सकती है। बम्बई-बिल में तथा बिहार और आसाम में चक्रवृद्धि 
व्याज निषिद्ध है । कै 

नीचे की तालिका एक ही दृष्टि में विभिन्‍न राज्यो द्वारा निर्धारित ब्याज की 
दर-सम्वन्धी स्थिति बतलाती है ।* उत्तरप्रदेश ने एक अनूठी व्यवस्था को अ्रपनाया है- 
कृंपक-सहायता अधिनियम १६३४ के पूर्व लिये गए ऋणो के सम्बन्ध में द्रव्य-बाजार 
(7007९४ 7087/८६) की स्थिति के श्रनुसार सरकार समय-समय पर व्याज की दर 
सूचित करती हैं । इस अधिनियम से बाद के ऋणो पर व्याज की दर ऋरा की रकम 
?. शिवस्वामी, पूब उद्धृत, पृ० (८२-८७ । 

२. “लेजिस्लेशन फॉर द रिलीफ आफ इनडैटेडनेस” निवन्ध देखिए, जिसे प्रो० सी० एन० वकील ने 
इण्डियन इकानामिक कान्फेंस, १६३८ में पढ़ा था । 


हि 
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के श्रनुसार घटती-बढती रहती हैं। ज्यो-ज्यो रकम ज्यादा होती जाती है, दर घटती 
जाती है । इस व्यवस्था से कानून में एक उचित मात्रा मे नम्यता श्रा जाती हैं जो कि 
अन्य राज्यीय कानूनों में नही है । 
इस सम्बन्ध में इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकाश राज्यो (आ्रासाम, 
बंगाल, विहार, मध्यप्रदेश, मद्रास, पजाव और उत्तरप्रदेश) ने 'दामढुपट' के पुराने 
हिन्दू नियम को ग्रहण किया है जो हिन्दुओ को आकर्षित भी करता हैँ। इसे वम्बई 
स्पुहुकार विल (१६३८) तथा भ्रन्य आधुनिक कानूनो में सम्मिलित किया गया है । 
इस नियम के अनुसार ब्याज मूलधन से अधिक नहीं वढ सकता। इस नियम की 
व्याख्या चालू खाते मे ग्रासान नही है तथा विभिन्‍न अधिनियमो की वाक्यावलो भी 
समान नहीं हैं। इस नियम का इसी सीमा तक स्वागत किया जा सकता हैं कि साहुकार 
ऋणी पर एक उचित समय के अन्दर ही नालिश कर सकते हे । 
विभिन्‍न राज्यीय अधिनियमो द्वारा निर्घारित व्याज की दरों में भ्रन्तर से 
भ्रकट होता है कि भारत के विभिन्‍न भागो में द्रव्य-वाजारो की स्थिति में अ्रन्तर है 
तथा द्वव्य-बाजारो पर रिजवे वेक का नियन्त्रण अपूर्णो हैं। गत वर्षो में व्याज की दर 
को सीमित करने की वात वहुत सी राज्यीय सरकारों ने पसन्द की थी, लेकिन इसे 
व्यवहार में कार्यान्वित करना कठिन हैं । उत्त मामलो में जहाँ कि व्याज की कानूनी 
दर ऋण में निहित जोखिम को नही सँभालती श्रथवा जहाँ ऋण चाहने वाला बहुत 
जरूरतमन्द हैं श्रथवा जहाँ साहुकार बेईमान है, कानून से कई प्रकार से वचा जा सकता 
है । उदाहरणार्थ, श्रदालत के वाहर एक ऊँची व्याज की दर के लिए समभौता करके 
#गवा कानूनी व्याज की दर पर भूठे ही अधिक ऋण को मानकर इस कानून से 
बचा जा सकता हैं। बगाल और उत्तरप्रदेश में ऋण-कानून की प्रगति पर प्रकाशित 
रिपोर्टों ने इस वात पर जोर दिया कि व्यवहार में व्याज की अधिकतम दर लागू 
करना बहुत कठिन पाया गया है । सामान्यतया साहूकार दस्तावेज में वास्तविक से 
भ्रधिक रकम लिख देते हे और इसके लिए अत्यधिक-व्याज-रर-सूची (यूजूरियस रेट्स 
शिड्चू ल) में दिया गया दण्ड प्रतिरोधक सिद्ध नही हुआ है | साथ-ही-साथ यह भी याद 
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रखना चाहिए कि इस सूची का मुख्य उद्द दय निवारक की अपेक्षा शिक्षणात्मक हैं। 
आवश्यकता जोरदार शिक्षणात्मक प्रचार की है ताकि अ्रनभिज्ञ किसान अ्रपनी रक्षा 
के लिए कानूनी वचावो को जान सके ।* मद्रास ऋणी कृषक सहायता अ्रधिनियम 
(मद्रास एग्रीकल्वरिस्ट्स डैटर्स रिलीफ एक्ट) १६३८ के अन्तर्गत भविष्य के सभी 
ऋणरो पर निर्धारित ६३% (साधारण ब्याज) की कानूनी दर इतनी कम है कि कंगे 
समुचित मात्रा मे मिलना कठिन हो जाता है और जमानती व गैर-जमानती कर्जो के 
वीच कोई भेद नही रह जाता । यह देखते हुए कि (भूमिवधक बेको के श्रतिरिक्त) 
सहकारी समितियाँ भी मद्रास के एक कानून द्वारा निर्धारित दर से अभ्रधिक व्याज की 
दर वसूल कर रही हे, स्थानीय सरकारों को इस कानून के द्वारा श्रधिक ब्याज की 
दर घोषित करने की श्राज्ञा दे दी गई हैं । 

४ विविध--श्रन्त मे, साहुकारी का नियमन और ऋणी किसानो की सुरक्षा 
करने वाले राज्यीय कानूनों में ऐसी व्यवस्था है जो ऋणी को परेशान करने व उन्हें 
धमकी देने का निषेध करती है (जैसे मध्यप्रदेश एक्ट में, वम्बई, बगाल तथा उत्तरप्रदेश 
विलो में ) ओर इस अ्रपराध के लिए दण्ड निर्धारित करती है। ऋणी किसान को 
दी गई सहायता के अन्य रूप ये हैं. श्रदालत की डिग्री की वसूली में सामान के कुछ 
भाग की कुर्की श्रौर बिक्री से छूट, जैसा कि पजाव, बिहार, उत्तरप्रदेश और बम्बई में *, 
किझ्तो की व्यवस्था, जैसा कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश, बिहार ( रहन के मुकदमो 
में ) भर बम्बई में, समुचित वर्षो तक फलोपभोग बन्धक पर रोक और कुछ पुयुत् 
रहनो को छुडाने के लिए ऋण्यो को इजाजत, जैसी कि उत्तरप्रदेश में । 

उपयुक्त ऋण-समभझौता व ऋण कम करने से सम्बन्धित ग्रामीण ऋण कानून 
का एक परिणाम यह होता है (पझ्ागे देखिए सेक्शन १० श्र ११) कि कुछ हद तक 
ग्रामीण क्षेत्रों में के कम मात्रा में मिल पाता है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऐसी 
प्रवृत्ति पहले से ही दिखाई पड रही है। “उन क्षेत्रो में जहाँ ऐसे कानुन लाग्रू है, यह कहा 
जाता हैं कि साहुकार ने अ्रपने पुराने भर विश्वासी श्रासामियो को छोडकर भ्रन्य लोगों 
को ऋण देना बन्द कर दिया है श्रौर ऋण की मात्रा कम 'कर दी है ।/१ यह बिलकुल 
बुरा भी नहीं है, यदि इससे किसान अपने साधनो के अन्दर रहना सीख जायें और सह- 
कारी समितियों के लिए श्रधिक माँग उत्पन्त हो जाय । इसके भलावा साहुकारी का 
नियमन करने वाले कानूनों को उनके अस्थायी फल-मात्र से ही नही आँकना चाहिए । 
भ्रशिक्षित व जरूरतमन्द किसानो को बेईमान साहूकारो के गन्दे तरीको से बचाने के 





? अमयफकर, पूव उद्धृत, पृ० ४५-४७ । 

२ बंगाल और विद्वार एक एकड़ जमीन और वगाल रहने के घर को छूट देते हैँ । उत्तरप्रदेश में ऐसी ही 
लेकिन कम स्पष्ट व्यवस्था है। बग्बई छोटे किसान ( अरथायो ) सहायता एवट, १६३८ ( बॉम्बे स्माल- 
होल्डर्स ( टैग्परेरी ) रिलीफ एक्ट ) ( ण्क छोटे किसान को, भ्रथात्‌ एक किसान जिसके पास ६ एकड़ 
तक लिचाई वाली अथवा १८ एकड़ अन्य जमीन हो ) जमीन, मकान, फसल व ढोरों की छूट देता है ६ 
“7 स्टरिकलैण्ड, पूर्व उद्ध त, १० २३ । 

| रवचबूटरी रिपोट ऑन एग्रीकल्चरल क्रैडिट ( रिजर्व बैंक ऑफ इर्डिया ), पैरा ११। 


| 
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लिए बनाये गए कानूनों से ईमानदार साहुकारो को कोई हानि नहीं होगी । पुन, इस 
समय उधार देने में लगी पूजी का भी कोई उपयोग होगा ही और साहूकार के पास 
पूजी के लाभदायक विनियोजन के लिए कोई अन्य मार्ग नही है । कृषि-कार्यों की उचित 
झ्रावश्यकताओ की. पति की दृष्टि से आने वाले बहुत वर्षो तक ईमानदारी के व्यवसाय 
क# लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र रहेगा । 

६. ऋण-सम्बन्धी समझौता और अपाकरण--केन्द्रीय वेक-व्यवहार-जॉच समिति ने 
सुझाव दिया था कि ऐसे ऋरणा जिनसे कर्जदार को कोई प्रतिफल न मिले, समाप्त न 
करने का उपाय ढूंढने के लिए गम्भी रतापूर्वक प्रयास होना चाहिए। उनको समाप्त करने 
के लिए सबसे अधिक प्रभावपूर्ण उपाय यह होगा कि राज्य सरकारें ऐच्छिक ऋख-सम- 
भौतो की शक्तिशाली नीति का अनुसरण करें । इस उह्ं श्य से प्रत्येक राज्य में विशेष 
भ्रधिकारी नियुक्त होने चाहिएँ जिनका कार्य प्रचार करना हो । यह प्रचार ऋणुकर्ता 
और ऋराुदाता दोनो को एक नकद अ्रदायगी या बहुत वर्षो पर फैली बराबर अदायगी 
के श्राधार पर बकाया ऋण के भ्रुगतान के प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए | महाजन 
को अदायगी करने के लिए ऋणी को वतंमान सहकारी समितियों का उपयोग करना 
चाहिए | इसके लिए ऋणी को सहकारी समिति का सदस्य हो जाना चाहिए और उसे 
भविष्य में उसकी चालू श्रावश्यकताओ की पूर्ति करती चाहिए। ऋण के भुगतान के 
लिए, जहाँ ऋण देने वाला नकद अदायगी चाहता है, सरकार को चाहिए कि वह सह- 
कारी समितियो को पेशगी रुपया देने के नियन्त्रित कार्यक्रम को श्रपनाएं। यदि झाव- 
इयकता हो तो इस सारी व्यवस्था के पीछे कानूनी जक्ति होनी चाहिए। उन मामलों 
में, जहाँ रुपया उधार देने वाला ऋण के ऐच्छिक निपटारे पर राजी नही होता, यह 
आवश्यक होगा कि कानून द्वारा श्रनिवार्य रूप से मामला तय कर दिया जाय ।* 
१०, आधुनिक ऋण-सममोता कानून --ऋणी कृषक-वर्ग पर क्ृपि-मूल्यो के हास 
का भयकर प्रभाव पडने के कारण लगभग सभी राज्यीय-सरकारो ने ग्रामीण ऋण के 
समभौते के प्रइन को उठाया । मध्यप्रदेश व बरार की सरकार ने सबसे पहले फरवरी 
१६३३ में पास हुए ऋण-समभौता कानून के अन्तर्गत ऋण-समभझौता-बोर्ड का उपयोग 
भारम्भ किया। १६३४ में पजाव ने ऐसा ही किया और पजाबव ऋणिता मुक्ति अधि- 
नियम (पजाव रिलीफ प्रॉफ इस्डैटिडनैस एक्ट) पास किया । पजाव ने मध्यप्रदेश की भाँति 
ही ऋण-समभौता बोर्ड की स्थापना का अभ्रधिकार दिया । १६३४ में बगाल ने अपने 
ऋणी कृषक अधिनियम ( एग्रीकल्चरल डैटर्स एक्ट ) द्वारा इनका अ्रनुकरण किया । 
उसी साल आसाम ने भ्रपता ऋण-समभौता भ्रधिनियम ( डैट कन्सिलियेशन एक्ट ) 
कस किया । मद्रास ने १६३७ में ऋणा-समभौता अधिनियम (डैट कन्सिलियेशन एक्ट) 
बनाकर ऋण-समभौते की व्यवस्था की । १६३६ में सिन्ध ते भी ऋणु-समझकौता एक्ट 
( सिंध डेट कन्सिलियेशन एक्ट ) पास कर ऋण-समभौते की व्यवस्था की । 

_ विभिन्‍न राज्यों के ऋण-समझौता कानूनों में कुछ सामान्य वातें हैं, यद्यपि 
१. देखिए, रिपोर्ट आऑक द सेन्‍्द्रल वेंकिन्न इनतवायरी कमेटी, परा ६१-२ | 

२. इस व्यवस्था की मनोरजक व्यारवा के लिये देखिए शिवस्वामी पूर्व उद्ध,.त तथा अभयकर पूव उद्ध त ७ 
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विस्तृत कार्य-प्रणाली में श्रन्तर है । श्रव हम कानूनों की मुख्य धाराश्ो की व्याख्या कर 
सकते हैं । 

ऋतशणा समभौता बोडं--इन कानूनो की मूल भावना यह है कि ऋणी और साहू- 
कार के वीच पारस्परिक समभौते के फलस्वरूप ऋण में कमी हो। यह कार्य ऋण- 
समभौता थोर्डो के माध्यम से हो, जिनमें इसे लेकर € व्यक्ति तक हो, इन बोर्डो में सरकारी 
व गैर-सरकारी सदस्य दोनो होते हे तथा ऋणी झौर साहुकार दोनो वर्गों के प्रतिनिधि 
भी सम्मिलित रहते हे । इसका सभापति कार्याज्भ या न्यायाग का एक श्रधिकारी होता 
है। किन्ही राज्यो में इन वोर्डो का कार्यक्षेत्र सीमित है, जैसे मध्यप्रदेश में केवल वे ही 
ऋणगणी जिन्हे २५,००० र० से भ्रधिक न देना हो, ऋण-समभौता बोर्ड को आवेदनपत्र दे 
सकते है | पजाब में यह सीमा १०,००० रुपये है। मद्रास में निम्ततम सीमा १०० रु० 
और अधिकतम सीमा २५,००० रुपये है। विभिन्‍न राज्यो में सहकारी ऋणो के लिए 
विभिन्‍न व्यवस्था है, जैसे मध्यप्रदेश श्रौर मद्रास में सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार 
की पूर्वे-स्वीकृति से वे ऋण-समभौते के क्षेत्र में सम्मिलित किये जा सकते हे। दूसरी 
श्रोर पजाव में सरकारी ऋरा इन वोड्डो के कार्य-झेत्र के वाहर रखे गए हे । जहाँ तक 
ऋण के समभौते की सीमा का सम्बन्ध है, यह ज्यादा अच्छा है कि उन्हे बोर्ड के कार्य- 
क्षेत्र में शामिल कर लिया जाय और तव उनके श्रौर दूसरे ऋणो के बीच भेद किया 
जाय । व्यापारिक ऋण तथा वे ऋण जो सरकार तथा बेको के प्रति हे, सामान्य रूप 
से भ्राशिक या पूर्णो रूप से इन बोर्डो के बाहर रखे गए हैं भ्रथवा इन मामलो में समभौते 
के साथ विशेष शर्तें लगा दी गई हे । गह 

कार्यविधि--कोई ऋणी या उसका कोई भी साहुकार अपने व क्रमश श्रपने 
ऋणी या साहूकार के बीच समभौता कराने के लिए, उस क्षेत्र के लिए नियुक्त बोर्ड को 
आवेदन दे सकता है जहाँ ऋणी रहता है! प्रत्येक साहूकार से कहा जाता है कि वह 
ऋणी को दिये गए ऋणो का विवरण एक निश्चित समय के भ्रन्दर पेश करे | ऐसा न 
करने पर उस ऋणी पर उसके सारे ऋण समाप्त हो जाते हे । कुछ राज्यो में, जैसे 
मध्यप्रदेश में बोर्डों के सामने वकीलों को लाने की इजाजत नही है। दूसरे राज्यों में 
जैसे पजाब भौर आसाम में, उन्हे इसकी इजाजत है। बोर्ड को कोई निर्णय देने का 
अधिकार नही है, उसे तो केवल दोनो दलो के बीच एक शान्तिपूर्ण समभौता प्रोत्साहित 
'करने का सहारा हो लेना पडता है। ऋणी को जो ऋण देना है यदि उसके किसी 
अतिशत ( मध्यप्रदेश में ४० प्रतिशत ) के लिए समझौता हो जाता है तो इस पर बोडड 
के हस्ताक्षर हो जाते हे और भारतीय पजीकरण श्रधिनियम ( इण्डियन रजिस्ट्रेशन 
एक्ट ) के भ्रन्तर्गत इसका पजीकरण हो जाता है और तव इसकी स्थिति कानूनी श्रदा- 
लत की डिग्री जैसी हो जाती है। समभौते के वाद कर्ज की किछ्तें कर्जदार की श्र्दाः 
करने की शक्ति के अनुसार तय की जाती हे श्रौर साधारणतया समभौते के वाद इस 
कर्ज पर व्याज लगाने की इजाजत नही दी जाती । सामान्यतया दामदुपट का सिद्धान्त 
बरता जाता हैँ । 

वगाल में यह झावश्यक समझा गया कि ऐसे भ्रवसरों पर जबकि ऐच्छिक 


ग्रामीण ऋणिता,, ड्र०४ 


उप्राय,भ्सफल ही, बोर्ड को विभिन्‍त मात्रा में दबाव डालने की शक्ति सौंपी ,जाय । बगाल 
ऋणी कृषक ! भ्रधिनियम १६३४५ ( बगाल एग्रीकल्चरल डेट एक्ट ) की दूसरी ध्यान 
देने योग्य विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजकीय कृषि आयोग द्वारा 
हे गए मार्ग के अनुसार दिवालिया होने की सहज विधि की व्यवस्था है ।* शन्य 
ज्य कानूनों में ऐसी कार्य-विधि के न होने से उन मामलो में अ्रसुविधा होती है, जहाँ 
समझौता हुए ऋणो को बहुत सी किश्तो में अदा करने की व्यवस्था तक में कठिनाइयाँ 
आती है । 
हठीं साहुकार--विभिन्‍न अ्रधिनियमो में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे साहुकारों के, 
जो एक उचित प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करते है, कर्जदारो को बोर्ड एक 
प्रमाण-पन्न दे दे । ऐसे साहुकार इन कर्जो को वसूल करने के लिए चलाये गए मुकदमो 
में ख् के भ्रधिकारी न होगे भौर उन्हे इस प्रमाणपत्र के मिलने के बाद वकाया रकम 
पर ६ प्रतिशत्त प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से भ्रधिक ब्याज भी नही मिलेगा । पजाब में 
बोर्ड ऐसा प्रमाणपत्र तभी दे सकता है जब कर्जदार से साहुकार उसकी कर्जदारी के 
४० प्रतिशत तक द्ातिपूर्वक समझौता कर लें, मद्रास में यह दर' ५० प्रतिशत है। बोर्ड 
के निर्णय श्रन्तिम होते हें और नागरिक श्रदालतो को समभौता हुए ऋण-सम्बन्धी 
मुकदमो की सुनवाई करना निषिद्ध है | हाँ, बोर्ड को अधिकार है कि वह, ,किन्‍्ही 
परिस्थितियों में अपने पहले निर्शय पर पुन विचार करे। बगाल में बोर्ड द्वारा दिये 
शत निर्णय के विरुद्ध श्रपील की जा सकती है । 
ऋणा समभौता बोर्डो का कार्य--इन बोर्डों के कार्य प्रत्येक राज्य में श्रलग- 
अलग हे । केवल तीन राज्यो--मध्यप्रदेश, पजाव और कुछ हद तक वगाल--में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश में ऋए समभौते के प्रयोग में अधिक 'सफलता 
मिली है। यहाँ पर सरकार ने कई ऋण-समभौता बोर्ड स्थापित किये थे। इन 
बोर्डो ने जुलाई १६९३८ के अन्त तक रु० ६५८६९ लाख रुपये के कर्जों का समभौता 
रु० ४७६ २२ लाख के लिए किया । इस प्रकार कुल दावो में ५० प्रतिशत की ,छूट 
कराई ।९ साधारणतया यह छूट गैर-जमानती कर्जो में सबसे अधिक हुई है। कम 
किये हुए कर्ज पर: अधिकतर आगे के लिए व्याज की इजाजत नही दी गई है ।* मध्य- 
प्रदेश में १६३९ के नये कानून के अन्तर्गत ऋण समभौता बोर्ड समाप्त कर दिये गए। 
दिखिये आगे सेक्शन ११ (२) ] | ऐसे ही परिणाम दूसरे राज्यो, जेसे पजाब, चगाल, 
आसाम में प्राप्त हुए हे । वगाल में बोर्डो का कार्य निविध्वन नही रहा और उसमें देर 
भी बहुत होती थी । यह अनुमान लगाया गया था कि उस राज्य में १ अप्रैल, १६३६ 
कक ५ करोड़ रुपये के ऋएा कम कर दिये गए है । बोर्डो के कार्य करने में कुछ त्रूटियाँ 
भी सामने आई हे । उदाहरणार्थ पजाब कानून में यह व्यवस्था है कि जिन कर्जदारो के 
१ रिपोर्ट, पैरा ३६७ | ; 
> अभयकर, पूवे उद्ध त, ए० ३५, मध्यप्रदेश व करार में ऋण सममोौता वोर्डो के कार्य की विस्तृत व 


आलोचनात्मक परीक्षा के लिए 'द इडियन कोऑपरेटिव रिव्यू! जनवरी-माचे १६३६, पृ० ६५-७० 
यर सर एम० जी० देशपाडे का लेख देखिए । 
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विस्तृत कार्य-प्रणाली में अन्तर है। भ्रव हम कानूनों की मुख्य धाराओं की व्याख्या कर 
सकते हैं । 

ऋण समभौता बोडें--.इन कानूनों की मूल भावना यह है कि ऋणी और साहू- 
कार के बीच पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप ऋण में कमी हो | यह कार्य ऋण- 
समभौता बोर्डो के माध्यम से हो, जिनमें इसे लेकर € व्यक्ति तक हो, इन बोर्डो में सरकाएरी 
व गैर-सरकारी सदस्य दोनो होते हे तथा ऋणी और साहुकार दोनो वर्गो के प्रतिनिधि 
भी सम्मिलित रहते हे। इसका सभापति कार्याज्ज या न्‍्यायाग का एक श्रधिकारी होता 
है। किन्ही राज्यो में इन वोर्डों का कार्यक्षेत्र सीमित है, जैसे मध्यप्रदेश में केवल वे ही 
ऋणी जिन्हे २५,००० रु० से श्रधिक न देना हो, ऋण-समभौता वोर्ड को आ्रावेदनपत्र दे 
सकते है । पजाब में यह सीमा १०,००० रुपये है। मद्रास में निम्ततम सीमा १०० रु० 
और श्रधिकतम सीमा २५,००० रुपये है। विभिन्‍न राज्यों में सहकारी ऋणों के लिए 
विभिन्‍न व्यवस्था है, जैसे मध्यप्रदेश और मद्रास में सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार 
की पूर्व-स्वीकृति से वे ऋण-समभौते के क्षेत्र में सम्मिलित किये जा सकते हे। दूसरी 
ओर पजाब में सरकारी ऋण इन बोर्डो के कार्य-सक्षेत्र के बाहर रखे गए है । जहाँ तक 
ऋण के समभौते की सीमा का सम्बन्ध है, यह ज्यादा श्रच्छा है कि उन्हे बोर्ड के कार्ये- 
क्षेत्र में शामिल कर लिया जाय और तब उनके और दूसरे ऋणो के बीच भेद किया 
जाय । व्यापारिक ऋण तथा वे ऋण जो सरकार तथा बेको के प्रति है, सामान्य रूप 
से श्राशिक या पूर्ण रूप से इन वोर्डो के बाहर रखे गए है श्रथवा इन मामलो में समभौते 
के साथ विशेष शर्ते लगा दी गई हे । रू 

कार्यविधि--कोई ऋणी या उसका कोई भी साहुकार अपने व क्रमश अपने 
ऋणी या साहुकार के बीच समभौता कराने के लिए, उस क्षेत्र के लिए नियुक्त बोर्ड को 
आवेदन दे सकता है जहाँ ऋणी रहता है। प्रत्येक साहुकार से कहा जाता है कि वह 
ऋचशणी को दिये गए ऋखो का विवरण एक निरिचित समय के श्रन्दर पेश करे । ऐसा न 
करने पर उस ऋणी पर उसके सारे ऋण समाप्त हो जाते हे । कुछ राज्यो में, जैसे 
अध्यप्रदेद में वोडों के सामने वकीलो को लाने की इजाजत नही है। दूसरे राज्यो में 
जैसे पजाव भर भ्रासाम में, उन्हे इसकी इजाजत है। बोडे को कोई निर्णय देने का 
अधिकार नही है, उसे तो केवल दोनो दलो के बीच एक शान्तिपूर्ण समझौता प्रोत्साहित 
'करने का सहारा ही लेना पढ़ता है। ऋणी को जो ऋणा देना हैं यदि उसके किसी 
प्रतिशत ( मध्यप्रदेश में ४० प्रतिशत ) के लिए समझौता हो जाता हैं तो इस पर बोड 
के हस्ताक्षर हो जाते है और भारतीय पजीकरण अधिनियम ( इण्डियन रजिस्ट्रेशन 
एक्ट ) के अन्तर्गत इसका पजीकररण हो जाता है और तब इसकी स्थिति कानूनी अ्रदा- 
लत की डिग्री जैसी हो जाती है। समभौते के वाद कर्ज की किश्तें कर्जदार की भर्दा”' 
करने की शक्ति के अनुसार तय की जाती है और साधारणतया समभौते के बाद इस 
कर्ज पर व्यांज लगाने की इजाज़त नही दी जाती । सामान्यतया दामदुपट का सिद्धान्त 
वरता जाता हैं । 

वगाल में यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे श्रवसरों पर जबंकि ऐच्छिक 
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उप्ताय, असफल ही, बोर्ड को विभिन्‍न मात्रा में दवाव डालने की शक्ति सौंपी जाय । बंगाल 
ऋणी कृषक . अ्रधिनियम १६३५ ( बगाल एग्रीकल्च्रल डेटर्स एक्ट ) की दूसरी ध्यान 
देने योग्य विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजकीय कृषि आयोग द्वारा 
भुझाये गए मार्ग के अनुसार दिवालिया होने की सहज विधि की व्यवस्था है ।* श्रन्य 
दाज्य कानूनों में ऐसी कार्य-विधि के न होने से उन मामलो में असुविधा होती है, जहाँ 
समभौता हुए ऋणो को बहुत सी किछ्तो में अदा करने की व्यवस्था तक में कठिनाइयाँ 
आती हे। , 
हठीं साहुकार---विभिन्‍न अ्रधिनियमो में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे साहूकारो के, 
जो एक उचित प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करते है, कर्जदारो-को बोर्ड एक 
प्रमाण-पत्र दे दे । ऐसे साहुकार इन कर्जो को वसूल करने के लिए चलाये गए मुकदमो 
में खचं के श्रधिकारी न होगे भर उन्हे इस प्रमाणपत्र के मिलने के बाद बकाया रकम 
पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से अधिक व्याज भी नहीं मिलेगा पजाब में 
वोर्ड ऐसा प्रमाणपत्र तभी दे सकता है जब कजंदार से साहकार उसकी क़्जंदारी के 
४० 'प्रतिशत तक शातिपूर्वक समझौता कर लें, मद्रास में यह्‌ दर ५० प्रतिशत है। बोडड 
के निर्णय अन्तिम होते हे और नागरिक श्रदालतो को समभौता हुए ऋण-सम्बन्धी 
मुकदमों की सुनवाई करना निषिद्ध है | हाँ, बोडे को अधिकार है कि वह, +किन्‍्ही 
परिस्थितियों में भ्रपने पहले निर्णय पर पुन विचार करे। वगाल में बोर्ड द्वारा दिये 
शुप्ते निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। 
ऋण समभौता बोर्डो का कार्य--इन बोर्डों के कार्य प्रत्येक राज्य में अलग- 
श्रल्नग है । केवल तीन राज्यो--मध्यप्रदेश, पजाव और कुछ हद तक वगाल--में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश में ऋएा समभौते के प्रयोग में अधिक सफलता 
मिली है। यहाँ पर सरकार ने कई ऋण-समभौता बोर्ड स्थापित किये थे। इन 
बोड़ों ने जुलाई १६३८ के अन्त तक रु० ६५८६६ लाख रुपये के कर्जों का समभौता 
रु० ४७६“२२ लाख के लिए किया । इस प्रकार कुल दावो में ५० प्रतिशत की छूट 
कराई ।९ साधारणत्तया यह छूट गैर-जमानती कर्जो में सबसे अधिक हुई है। कम 
किये हुए कर्ज पर श्रधिकतर श्रागे के लिए व्याज की इजाजत नृही दी गई है।” मध्य- 
अदेश में १६९३६ के नये कानून के अन्तर्गत, ऋए समभौता बोर्ड! समाप्त कर दिये गए । 
दिखिये श्रागे सेक्शन ११ (२) ] | ऐसे ही परिणाम दूसरे राज्यो, जेसे पजाब, वगाल, 
आसाम में प्राप्त हुए हे । बगाल में वोर्डो का कार्य निविषध्न, नहीं रहा और उसमे देर 
भी बहुत होती थी। यह अनुमान लगाया गया था कि उस राज्य में १ अप्रैल, १६३६ 
कक ४ करोड़ रुपये के ऋएा कम कर दिये गए हे । वोर्डो के कार्य करने में कुछ न्र्‌टियाँ 
भी सामने आई हे | उदाहरणाथ पजाव कानून में यह व्यवस्था है कि जिन कर्जदारो के 
१ रिपोर्ट, पैरा ३६७ । 
२- अभयकर, पूर्व उद्ध त, पृ० ३५, मध्यप्रदेश व बरार में ऋण समझौता वोर्डो के कार्य की विस्तृत व 


आलोचनात्मक परीक्षा के लिए 'द इडियन कोशरॉपरेटिव रिव्यू” जनवरी-मा्रे १६३६, पृ० ६५-७० 
यर सर एम०,जओी० देशपाडे का लेख देखिए । 
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अपने कुल कर्ज का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग अदा कर दिया हो, उनके साथ साहुकार 
को शांतिपूवेंक समझौता करना पडेगा ताकि उसे प्रमाणपत्र मिल जाय। इसका फल 
यह हुआ कि कर्जदार श्रपनी फहरिस्त में भूठे साहकार शामिल कर लेते है ताकि किसी 
प्रकार ४० प्रतिशत की सीमा पहुंच जाय । पुन उत्तर प्रदेश तथा कुछ श्रन्य राज्यो में. 
गैर किसानो ने भी, जैसे व्यापारी, जिनके पास जमीन का एक छोटा-सा ट्रकडा था । 
जिनकी प्रधान झ्राय व्यापारिक पेशो से प्राप्त होती है, ऋण सहायता कानून ( डैट 
रिलीफ एक्ट्स ) का फायदा उठाया । इस प्रकार वास्तविक साहुकारो को नुकसान 
उठाना पडा । हम ग्रामीण कर्जो के सभरण पर इसके अवरोधक प्रभाव की बात पहले 
ही कह चुके हें । 

समभीोता हुए ऋणो की अदायगी--ऋण सममौते की सारी समस्या का 
सार यही है कि श्रन्तिम रूप से तय ऋण की अदायगी का प्रवन्ध हो सके । यद्यपि कुछ 
स्थानों में, विशेष कर पजाव में गाय, ढोर और जेवर बेचकर या जमीन को नियत समय 
के लिए पट्टे पर देकर सारा ऋण एक ही वार में चुका दिया गया है, परन्तु सामान्यतया 
ऋणषणा की भ्रदायगी १५-२० वर्षो की किश्तों द्वारा की जाती है । जैसा कि श्री स्ट्रिकलेंड 
ने लिखा हे 'समभौते की परीक्षा तो तभी होगी जब कि पहली कुछ वाधिक किदतें चुका 
दी जायेगी और छुटकारे की भावना समाप्त हो जायगी ।”* यह स्पष्ट है कि ऋण-सम- 
भौते का उपाय तभी भ्रधिक सफल हो सकेगा जब रकम की वापसी का कोई बढ़िया 
तरीका खोज निकाला जाय । तब साहुकार भी भारी छूट देने को राजी हो जाये.) 
व्यापारिक आधार पर दीघंकालीन लेन-देन के लिए श्रावश्यक भौद्योगिक सभार से 
वक्त भूमि-बन्धक बेक ( देखिए, भ्रध्याय १० ) ऋण-समझौते के कार्यक्रम को पूर्रो 
करने के लिए बहुत उपयुक्त साधन प्रतीत होते है । यदि ऐसा बेक सारी समभौता 
शुदा रकम साहूकार को देने के लिए तैयार हो जाय तो वह ऋण में भारी कमी कर 
देने के लिए तैयार हो जायगा । इसलिए ऋण समभौता वोर्डों श्रौर भूमि-वघक बेकों 
के कार्यो के बीच समन्वय की श्रावश्यकता सुस्पष्ठ है। इस प्रकार की आवश्यकता 
समझकर ही १६३४ में मध्यप्रदेश की सरकार ने भरूमि-बधक बेको का प्रारम्भ किया, 
जिनको सख्या भ्रव २५ ( सन्‌ १६५१ में ) है ।* मद्रास में, जहां १२९ ( सन्‌ १६५१ 
में ) भूमि-वधक वेंक हे । इस दिशा में सबसे अधिक उत्साहवरद्धक प्रगति दिखाई 
देती है ।* 

अनिवायंता की झ्रावश्यकता--मध्यप्रदेश, मद्रास व श्रन्य राज्यो में यह 
विश्वास वढता गया कि यदि ऋण-समभौतो को समुचित समय के श्रन्दर भ्रच्छी प्रगति 
करनी है, तो स्वेच्छा-सिद्धान्त के-स्थान पर अनिवायंता का नियम होना चाहिए । यह, 
३ स्ट्रकलेंड, ३ र्ट्कलेंड, पूर्व दद्ध त, १० १३३ 
२ ऐसा अतीत द्वोता दे कि भूमि-बधक मैंकों द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालोन साख की सुविधाओं का 
फायदा किसान नहीं उठाते हैं'। इसका कारण यह दै कि समभौता बोर्डो ने किश्तों की सख्या और किश्तों 
यर च्याज से छूट के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक रियायतें दी हैं । 
३ ३० वें अध्याय में विभिन्‍न राज्यों में भूमि-बधक नैंकों को प्रगति की समीक्षा की गई है । 
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ध्यान में रखना चाहिए कि समझौता एक श्रापत्कालीन उपाय है और शल्य-चिकित्सा 
के समान है। किसी हानिकारक गम्भीर प्रतिक्रिया के बजाय इससे कुछ फायदा 
उठाना है तो इसे समुचित गति से क्रियान्वित करना चाहिए और अनावश्यक देर 
नही लगानी चाहिए । ऐच्छिक ऋण समभौतो मे शीघ्रता नही हो पाती भौर इससे 
कीर्य अनिश्चित और असमान होने की सम्भावना रहती है । अतएवं मद्रास, मध्य- 
प्रदेश, बम्बई और उत्तरप्रदेश के श्राधुनिक कानुनो में ऋएी किसानो की देनदारी को 
अनिवार्य रूप से कम करने की व्यवस्था है । 
११. ऋण को श्रनिवार्य रूप से कम करना--(१) भद्गास कृषक सहायता एक्ट $ ६४ हैर 
(मद्रास पुश्ीकल्चरिस्ट्स रिलीफ़ एक्ट)--इस तथ्य को समभकर ही मद्बास के काग्रेस 
मन्त्रिमण्डल ने ऋण-मुक्ति की हढ नीति को ग्रहण किया और १६३७ के प्रारम्भ में ही 
राज्य विधान सभा से कृषक सहायता कानून पास कराया | यह कानून शेष भारत में 
पास हुए अ्रथवा विचारित कानूनों से कही अधिक परिवर्तनकारी और तीज था । इसका 
उद्देश्य, श्रन्त्र उत्पादको को भयानक स्थिति से मुक्त करके प्रान्त के मूल उद्योग कृषि 
का पुन॒प्रतिष्ठापन है। अधिनियम में ऋण कम करने के लिए आपसी समभौतों 
और समाधानों की श्रपेक्षा श्रनिवाय्यंता की व्यवस्था है। किसानों की अदायगी की 
क्षमता व साहूकार की स्थिति को विचार में न लाकर यह कानुन कोई ऊपरी सीमा 
निर्धारित तु कर किसानो को मदद पहुँचाता है। यह कानून मदी के पहले व बाद के 
ऋण में भेद करता है। अक्तूबर १६३२ से पहले के ऋणो पर जो ब्याज १ 
अक्तूबर १६३७ को बकाया था वह सब खत्म कर दिया गया, केवल मूलधन ही अदायगी 
के लिए शेष रहा। उस तारीख से बाद के ऋणो पर ३१ अक्तूबर १६३७ तक 
केवल ५% व्याज ही लिया जायगा। दामदुपट का नियम ऋणी के हित के लिए 
व्यवहार में लाया जायगा । यदि भ्रदायगी मूलघन के दुगने से कम हो तो केवल बकाया 
का ही भुगतान होगा । इस प्रकार कम किये हुए ऋणो व कानून के जारी होने के बाद 
के ऋणो पर श्रधिकतम कानूनी व्याज ६३% निर्धारित किया गया | लेकिन राज्य 
सरकार इसे समय-समय पर बदल सकती है । यह कानून सरकारी समितियों और वेकों 
के कुछ वर्गों पर लागू नही होता । काहून ने लगान की सारी वकाया को समाप्त करके 
भी किसान की सहायता की, वश्तें यह बकाया पहुले दो वर्षो की न हो और सितम्बर 
१६३६ तक अदा कर दी जाय । डिग्री हुए ऋणो पर भी यह कानून लागू किया जा 
सकता है। यदि१ अ्रक्ट्ूवर, १६३७ के वाद किसी डिग्री के कारण किसान कौ 
चल श्रथवा भ्रचल सम्पत्ति की बिक्री हो तो उसे खत्म किया जा सकता था | इस कानून 
#शे साधारण अदालतें क्रियान्वित करेंगी। सितम्बर १६४१ की समाप्ति तक इस कानून 
के अन्तर्गत १६८५,०० ० से अधिक मामले निपटाये गए। इन मामलो में ६५२ लाख रु० 
के ऋण कम करके ३४६ लाख रु० के कर दिये गए अर्थात्‌ ४७% की कमी की गई । 
भद्रास का यह अनूठा ग्रामीण ऋण कानुत अनेक आलोचनाओो का विषय रहा 
है । प्रथम, कानून में किसी ऐसे यन्त्र की स्थापना की व्यवस्था नही है जिसमें कानूनी 
” शक्ति और वित्तीय साधन हो ताकि वह साहूकार के ऋण को अदा कर सके और इस 
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प्रकार ऋणी को शीघ्रता से ऋण-प्ुक्त किया जा सके, जो कम किया हुआा कर्ज 
साहुकार को भ्रदा होगा वह्‌ घीरे-धीरे ऋणी से वसूल किया जायगा । निरचय ही 
राज्य में कुछ भूमि-वधक बेक काम कर रहे हे, लेकिन उनके द्वारा भुगतान लेने के 
लिए साहूकार बाध्य नही है । पुन, ये ऋण देर मे देते हे । इसके अतिरिक्त इनके 
साधन भी सीमित हैं । न 

दूसरी आलोचना यह है कि कानून द्वारा निर्धारित भ्रधिकतम व्याज की दर 
( ६३% ) बहुत कम है, विशेषकर ग॑ र-जमानती कर्ज के लिए | यह भी कहा जाता है 
कि कानून के कारण कर्ज़ा कम मिलने लगा है, यहाँ तक कि कुछ जिलो में जमीन परती 
पडी है । दूसरी ओर विभिन्‍न चालाकी भरे उपायो के द्वारा ब्याज की कानूनी दर की 
श्रवहेलना की जा रही है और इस अपराध में स्वय जरूरतमन्द किसान भी एक 
साथी है । 

(२) मध्यप्रदेश च चरार ऋणिता-मुक्ति कानून (१६३६) (सेन्द्रल प्रोविन्सेज़ 
एणड बरार रिल्ञीक्र ऑफ इन्टेटिडनेस ऐक्ट)--इसमें पुराने ऋण समभौता काप्ून 
(१६३३) (डेट कन्सिलियेशन एक्ट) की ऋण कम करने के लिए पारस्परिक स्वीकृति की 
व्यवस्था के स्थान पर कुछ अनिवायं उपाय रखे गए हे। इस कानून द्वारा ऋर-समभौता 
बोर्डो को खतम किया जाता है (इस विषय में यह १६३८ के मद्रास एक्ट से भिन्‍न है 
जिसमे कि इत वोर्डो को समाप्त नहीं किया है ) और इनके स्थान पर ऋगा-मुक्ति 
श्रदालतो (डैट रिलीफ कोर्ट स) की व्यवस्था करता है जहाँ से कुछ सीमित अपीलें 
जिला जज के यहाँ होगी । यह ऋणों के मूलघन के सम्बन्ध में जमीन की कीमत को 
अनुमानित कमी के श्राधार पर क्रमिक सहायता की व्यवस्था करता है जोकि निम्न 
प्रकार होगी--(क) ३१ दिसम्बर, १६२५ से पहले के ऋणो में ३०%, की कमी, 
(ख) ३१ दिसम्बर १६२५ के बाद और ३१ दिसम्बर १६२६ से पहले के ऋणों 
में २०% की कमी, (ग) ३१ दिसम्बर १६२६ से बाद व ३१ दिसम्बर १६३१ से 
पहले के ऋणो में १५%, की कमी । ३१ दिसम्बर १६३१ के बाद के ऋणों से 
कोई छूट नही दी गई है | ब्याज की अदायगी सालाना ४८%, चक्रवृद्धि ब्याज से 
होगी अथवा जमानती कर्जों पर ६% व गैर-जमानती कर्जो पर ६० साधारण 
व्याज से होगी। लगान के ऋण (मद्रास की माँति नही) व सहकारी समितियों व 
कुछ बेको द्वारा दिये गए ऋण इस कानून की सीमा के बाहर रखे गए है । मद्रास की 
तुलना में इस कानून में ऋण कम करने के उपाय अ्रधिक पूर्ण हैं, लेकिन इसमें श्रधिक 
देर लगने की भी सम्भावना हैं, क्योकि यह कानूनी व्यवस्था पर आश्चित हे जबकि 
भद्वास में भ्रदालत की शरण लेना तभी आवश्यक होता है जब कि दोनो पक्ष अपरे, 
सामले में कानून के प्रयोग पर राजी नही होते है । इस कानून में ऋण के बदले जमीन 
के हस्तान्तरण की व्यवस्था है। 

(३) बम्वई ऋणी कृषक कानून (१६३६)१ (बॉम्बे एमीकल्चरल डेट्स रिलीफ़ 
१ देखिए, बखर का ११३६४ का हएएणाा एक्ट, नोट श्रॉन बॉम्बे एग्रोकल्चरल डौंट्स सिलीफ 
६३६ तथा इस एक्ट के अ्रतर्गत वम्बई संरकार द्वारा जारी किये गए नियम ( १२ अगस्त १६४१)। 
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एक्ट)-- १६३६ का यह-कासून राज्य के तीन डिवीजनो के कुछ तालुको में प्रयोगात्मक 
रूप में १९४१ में लागू किया गया। कानून का उद्देश्य किसान के कुल ऋणो को 
उसकी अदा करने की शक्ति की सीमा के अन्दर लाना है। इस सारी योजना का सार 
विशेष रूप से नि्तित ऋशणा-व्यवस्थापन बोर्डो ह्वरा ऋणो को अनिवाये रूप से कम 
कहना है। ये बोर्ड कानूनी अदालतों के नियन्त्रण में काम करेंगे । बाद में समुचित किद्तो 
में व्यवस्थापित रकम के भुगतान का प्रवन्ध भी इस कानून के अन्तर्गत है । कानूत द्वारा 
विचारित सहायता खेती करने वाले उत किसानों तक ही सीमित है जिन पर (१ 
जनवरी १६३६ को) १५,००० रु० से अधिक ऋरा नही था । बोर्ड की स्थापना की 
तारीख के १८ महीने के श्रन्दर ऋणी अथवा साहुकार अपने ऋणो के व्यवस्थापन के 
लिए थोर्ड को श्रावेदन पत्र दे सकता है। यदि इस समय के भझनन्‍्दर साहुकार श्रावेदन 
पन् नही देता तो उसका ऋरा बेकार हो जाता है और वसूल नहीं किया जा सकता । 
यह कानून निम्नलिखित उपाय से मूल और व्याज दोनो के क्रमिक निवारण की व्य- 
वस्था करता है। जनवरी १६३१ से पहले के लेन-देन पर (मूल व ब्याज दोनो को 
हिसाब में लेते हुए) व्याज १५% पर अथवा स्वीकृत दर पर, जो भी कम हो, 
लगाया जायगा, तब भूलधन व ब्याज में ४०% की कमी कर दी जायगी । यदि लेच- 
देन १ जनवरी १६३० के बाद व ३१ दिसम्बर १६३० के पहले प्रारम्भ हुआ तो 
१ जनवरी १९३१ तक लेखा १२% पर अथवा स्वीकृत व्याज की दर पर जो भी 
कम हो, तैयार किए जायेंगे और मूलधन व ब्याज दोनो में ३०४७ की कमी कर दी 
जायगी । आवेदन-पत्र की तारीख तक इस प्रकार व्यवस्थित रकमो पर ६% तक व्याज 
लगाया जा सकेगा। उन लैन-देन पर, जो १ जनवरी, १६३१ के बाद प्रारम्भ हुए, व्याज 
६% अथवा स्वीकृत दर पर, जो भी कम हो, लगाया जायगा । ब्याज श्रोर मूलघन के 
अलग-प्रलम हिसाव किए जायेंगे भर इकट्ठा हुआ व्याज मूलधन के हिसाव में नहीं 
जोड़ा जायगा । लेखा-जीखा करते समय साधारण व्याज ही लगेगा । ब्याज की रकम 
मूल से किसी भी हालत में अधिक नहीं होगी । 

नेखा तैयार हो जाने के वाद बोर्ड का श्रगला कदम यह होगा कि वह कुछ 
चीजो को छोडकर, चल व अ्रचल, सारी सम्पत्ति के मूल्य को हृष्टि में रखते हुए ऋणी 
की भ्रदा करने की शक्ति का अनुमान लगाए। ऐसी अचल सम्पत्ति के मूल्य से जो 
जमानती कर्जो की अ्रदायगी के लिए सुरक्षित है, सरकार व स्थानीय सस्थाओं (7,0- 
८०] 5008९४) के कर घटा दिए जायेँंगे। मोटे तौर पर ऋण-व्यवस्थापन बोर्डो को 
श्रधिकार है कि वे बकाया,मूलधन को घटाकर ऋणी की अदा करने की शक्ति का ८5० 
पुत्तिशत तक कर दें । यह शक्ति निम्नलिखित चीजो की कुल रकम से प्रगट होगी-- 
(क) यदि हिसाव लगाने के बाद ज़मानती कर्जो की रकम अ्रचल सम्पत्ति के मुल्य के 
८० प्रतिशत से कम है, तो इन कर्जो की रकम और ऐसी सम्पत्ति के ८० प्रतिग्त मूल्य 
का अन्तर, (ख) ऐसी अचल सम्पत्ति के मूल्य का ८० प्रतिशत जिस पर जमानती कर्जों 
की अदायगी का भार नही है, (ग) अन्य परिसम्पत्ति के मूल्य का ५० प्रतिशत । 

ऋणषियो को राज्यीय भूमि-वधक वेकों द्वारा जारी किये गए बध-यत्रो से 
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उनकी कम की हुई रकमो का भुगतान करने की भी इस कानून में व्यवस्था है, शर्ते 
यह है कि साहुकार दिये हुए ऋण की, ऋणी की सम्पत्ति के श्रनुकूल, ५० प्रतिशत 
'तक कम कर दें। दूसरे मामलों में साहुकार कम किये हुए ऋण को ऋणी से 
'किश्तो में वसूल कर सकते हे । ये किद्तें सख्या में २५ से अधिक नही होगी । बोड्ड 
छक ऐसे ऋणी को, जिसकी सम्पत्ति कम किये हुए ऋण का भी भुगतान नही कर 
सकती, दिवालिया घोषित कर सकता है । बोर्ड द्वारा दिये गए निर्शय सिविल श्रदालत 
द्वारा पजीकरण के बाद भ्रदालत की डिग्री के रूप में मान्य होंगे । बोर्ड को यह भी 
भ्रधिकार है कि.वह्‌ किसी ऋणी के ऋण के भ्रपाकरण के लिए उसकी सम्पत्ति की विकी 
की भाज्ञा दे, यदि ऐसा करना उसके ही हित में है। कोई भी ऋणी जो इस कानून के 
अन्तर्गत निर्णाय पाता है, किसी साधन-समिति श्रथवा किसी व्यक्ति (सयुक्त पूंजी, 
कम्पनी, या भ्रन्य सस्था) जिसे नियत दकाओं में ऋरा देने का भ्रघिकार हो, के हिंत 
के खिलाफ ऐसे साहुकारो की पूर्व श्राज्ञा के बिना भ्रपनी खडी फसलें या जूमीन की 
उपज को हस्तान्तरित नही कर सकता । 

(४) उत्तरप्रदेश कृषक ऋण-मुक्ति अधिनियस १६३४६ ( दि यू० पी० एप्री- 
कर्चरिस्ट डेट रिडेम्प्शन एक्ट )--उत्तरप्रदेश विधान सभा ने ऋशा-मुक्ति विधेयक को 
जुलाई १६३६ में पास किया । यह कानूनी श्रदालतो को इस बात का अधिकार देता है 
कि वे बकाया मूलघन की अ्रदायगी में इतनी रकम दिला दें जो मूलधन की रकम की 
दुगनी से श्रधिक नहीं होगी। इस ऋण के सम्बन्ध में जो-कुछ रकम गत दिनोद;में 
साहकार ने वसूल की होगी वह इसमें से घटा दी जायगी । इसका मुख्य उद्दे श्य छोटे 
किसानो के ऋणों में पर्याप्त कमी करना है। रक्षित किसानो के सम्बन्ध में व्यवस्था 
यह है कि साहुकार ऋणी की भू-सम्पत्ति फलोपभोग बन्धक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन 
ऋण वसूल करने के लिए वे इसको बेच नही सकते ।१ 

(९) भावनगर, मैसूर तथा द्रावनकोर तथा कुछ भ्रन्य भारतीय रियासतों ने भी 
ऋषश-समभौते के लिए बोर्ड स्थापित करने की दिद्या में कदम उठाए हैं। सबसे अधिक 
प्रभावद्ञाली सफलता तो भावनगर में प्राप्त हुई है, जहाँ पर तय हो जाने शोर चहुत कम 
हो जाने पर ऋणो को राज्य ने अपने ऊपर ले लिया और साहूकारो को भ्रुगताव कर 
दिया । भावनगर में ऋण-मुक्ति के बाद के प्रभावों का एक अध्ययन १६३६ में प्रकाशित 
हुआ था। उसके अनुसार ६ प्रतिशत किसानो ने नये ऋरा ले लिये थे जो कुल पुराने 
ऋणशणो के ३२% थे। ये नये ऋण विविध चालू कासो के लिए थे और फसल कटने के समय 
अदा कर दिये गए। सब वातो को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता हैं कि ऋण- 
मुक्ति की इस योजना का प्रभाव हितकर ही हुआ्ना है। लेकिन हमें यह बात ध्यान ्् 
रखनी चाहिए कि ब्रिटिश भारत में उतनी ही सफलता की आशा के साथ ऋण-सम- 
भौता योजना चालू करना इतना झासान न होता जैसा कि छोटी-सी भावनगर रियासत 
में हुआ, क्योकि इसके शासक जमीन के लगान की बकाया ख़त्म करने के लिए तैयार 
थे। वहां स्वर्गीय सर प्रभाशकर पट्टनी जैसे उदार और योग्य सलाहकार भी थे झौर स्थिति 
२ अमयकर, पूर्व उद्धृत, ए० १६ शोर ६०। 
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से भिज्ञ यहाँ के साहुकार २५ प्रतिशत तक अपने ऋण कम करने के लिए तैयार थे। 
किसी ऐसे राज्य में, जिसमें साहुकारो की श्रावादी श्रधिक हो और बडी” विभिन्‍नता हो 
तो स्वभावत कुछ कठिनाइयाँ होती हैं । 
निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि स्वेच्छा के आधार पर श्रथवा अनिवायंता 
#के उपाय से ऋणो को कम करने का उदं श्य ग्रामीण ऋणिता को कम करना है, उसका 
निवारण करना नही, और इसलिए इसकी उपयोगिता सीमित ही हैं। कृषि-साख पर 
भ्रपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट, १६३६ ( प्रिलिमित रिपोर्टरी श्रॉन एग्रीकल्चरल क़डिट ) में 
रिजवे बेक ने इस समस्या के दो पहलुओ पर ठीक ही जोर दिया था--ऋण को कम 
करने और साख को रोकने की आवश्यकता और साथ ही गाँव की उन्नति के विविघ 
उपायो द्वारा किसान की कमाने व खर्च करने की शक्ति को बढाना (रिपोर्ट, पैरा १०) 
१२. भूमि के दस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध--भारत में प्रायः सभी जगह पिछली शताब्दी 
के भ्रन्तिम ४०-५० वर्षों में स्वामित्व भर काश्तकारी अधिकारो के मूल्य बहुत बढ गए । 
फलत किसान की साख में अभृतपूर्व विस्तार हुआ पर श्रधिकाश में इंसका दुरुपयोग ही 
हुआ । जमीन की जमानत के श्राघार पर श्रन्धाघुन्ध ऋण लेने वाले शभ्रज्ञानी श्रौर 
फिज्नूलखर्च किसान को इससे रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं वरती गई भौर 
जमीन शीघ्रता से किसान के हाथ से निकलने लगी। जमीन के हस्तान्तरण को रोकने 
की इच्छा तो दूर रही, पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार इसका स्वागत कर रही है । 
इस वारे में यह विचार था कि हस्तान्तरण की सुविधा के कारण प्रभाव यह होगा कि 
> जमीन पर्याप्त सोघन-सम्पन्त किसानो के हाथ में श्रा जायगी, जो श्रच्छी प्रकार उसको 
उपयोग कर सर्केगे। उदाहरण के लिए बम्बई में 'सयुक्त रिपोर्ट के लेखको ने इच्छा 
प्रकट की कि हस्तान्तरण के निविध्न होने के लिए विशेष उपाय काम में लाए जायें-- 
विशेषकर इस विचार से कि देश के रीति-रिवाज हस्तान्तरणा के विरुद्ध हैं। लेकिन 
धीरे-घीरे सरकार ने अनुभव किया कि खेती न करने वाले वर्ग के हाथ में जमीन का 
हस्तान्तरण एक ऐसी भ्रवस्था को पहुँच गया है जो आाथिको व राजनीतिक दोनो दृष्टि- 
कोणो से भयकर है। इसलिए निर्वाघ हस्तान्तरण को रोकना आ्रावरयक है। वे लोग जो 
जमीन के निर्वाघ हस्तान्तरण पर कानूनी रोक के पक्ष में थे, मुख्य रूप से खेती न करने 
वाले वर्ग के हाथ में जमीन का चला जाना ही 'रोकना चाहते थे, यद्यपि वे इस रोक के 
गौण प्रभाव श्रर्थात्‌ साख में कमी का भी स्वागत करते थे, जिससे किसान-वर्ग के ऋण 
लेने की मात्रा के घट जाने की सम्भावना थी। इस सम्बन्ध में किसी-न-किसी रूप में कदम 
उठाये गए या उस पर विचार किया गया । सबसे महत्त्वपूर्ण काम पजाब में हुआ । 
पजाव के भ्रूमि हस्तान्तरण कानून १६०१ ( लैण्ड एलीनेशन एक्ट ) के अन्तर्गत क्ृपक- 
वर्ग के सदस्य की जमीन खेती न करने वाला नही खरीद सकता, और न बीस साल से 
अधिक के लिए रहन के रूप में ही ले सकता है । साहूकार द्वारा भुस्वामी किसानो की 
वेदखली रोकने में इस कानून की उपयोगिता में सन्देह नहीं किया जा सकता। इस 
अच्छाई में भी एक कमी, वल्कि कई कमियाँ हैं। प्रथम, इस कानून के कारण एक पढा- 
लिखा शहर का रहने वाला अपनी पूंजी, उद्यम और बुद्धि को जमीन में नहीं लगा 
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सकेता । इस प्रकार यह खेती की उन्नति में बाधक है । इस प्रकार का जागरूक उद्यम 
ब्रिटेन की खेती की उन्नति का प्रमुख कारण रहा है । इससे हुई साख की झनिवार्य कमी 
से भी किसान-वर्ग को कठिनाई हुई है | दूसरी गम्भीर और अ्रनपेक्षित बुराई खेती करने 
वाले साहुकार का अम्युदय श्रौर उसके प्रभाव की वृद्धि है। कुछ समय पूर्व तक ( आगे 
देखिए ) कानून के प्रतिवन्‍्ध उस पर लागू नही होते थे और उसने अपने किसान भा; 
को बेदखल करने में, पहले के साहुकार की ही भांति बेईमानी के त्तरीको से, अपनी 
विशिष्ट स्थिति का फायदा उठाया है। इस्तलिए इस कानून द्वारा किसान के हाथ में ही 
जमीन रहने में बहुत सहायता मिलने पर भी, इसमें सन्देह है कि इसने ऋणिता की 
बुराई को काफी कम किया है ।' इस सम्बन्ध में १९३८ में कानून के दो सशोधन ध्यान 
देने योग्य हैं । इनमें से पहले सशोघन द्वारा बेनामी लेन-देन रह घोषित कर दिये,गए 
हैं । इस प्रकार वे जमीन' को कल्पित व्यक्तियों के,हाथ में जाने से रोकत्ते है ।- दूसरे 
सशोधन का उद्दं श्य खेती करने वाले साहुकार को भी कुछ हद तक उसी वर्ग में शामिल 
करना है जिसमें कि खेती न करने वाला साहुकार है। यह खेती करने वाले साहुकार 
को मौलिक कानून के श्रन्तगंत अपनी विशिष्ट स्थिति का श्रनुचित लाभ- उठाने से 
रोकने के लिए किया गया है। 

पजाब 'रहन भूमि वापिसी कानून (द पजाब रेस्ट्रीट्यूशन आफ मॉरगेज लेड्स 
एक्ट) १६३८, रहन रखने वाले को इस बात का अ्रधिकार देता है कि वह ८ जून, 
१९०१ से पहले रहन रखी हुई जमीन के दखल की वापिसी के लिए, कुछ शर्तों के साथ 
जिलाधीश को झावेदन-पत्र दे सकता है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है (देखिए 
सेक्शन ८) बहुत से राज्यों में प्राधुनिक ऋण कानून अ्रदालत की डिग्री के कार्यवाही 
काल में सम्पत्ति के कुछ भाग की कुर्की या बिक्री से छूट व फलोपभोग बन्धको पर कुछ 
उचित वर्षों की रोक लगाकर, ऋण लेने वालो की सम्पत्ति की रक्षा करने का प्रयास करते 
है। उत्तरप्रदेश में कुछ पुरानी बधको की मुक्ति के लिए सुविधाएँ भी दी जाती है ! 
१३. प्रब्य और साख की पूर्ति*---भारत में किसानो? को राज्य की सहायता का तकावी 
ऋण बहुत प्राचीन रूप है । सरकार ने १८७१, १८७६ व १८७६ में तकावी भ्रधिनियम 
पास किया, लेकिन भ्रूमि-सुधार ऋण कानून (लेड इस्प्रूवमेट लोन्स एक्ट) १८८३ व कृषक 
ऋण कानुन (ऐग्रीकल्वरिस्ट लोन्स एक्ट) १८८४, जिनकी सिफारिश भ्रकाल कमीशन 
(१८८०) ने की थी, के पास होने तक कोई क्रियात्मक सहायक नहीं दी गई | पहले 
१ देखिए, रिपोट आफ द पजाव वैकिग इन्कवायरी कमेटो पैरा १७५ ! १६०३ में बुन्देलखण्ड के लिए 
भी ऐसा द्वी भूमि हस्तान्तरण कानून ( लैण्ड एलिनेशन एक्ट ) पास किया गया था। मध्यप्रदेश व 
चम्वई में आदिम जातियों द्वारा जमीन के हस्तान्तरण पर प्रतिवन्ध है । 
> जिन साधनों से अब ग्रामीण धन प्राप्त करते दे उनको यहा भासानी से बतलाया जा सकता है । वे 
ये है--(१) पेशेवर व गर पेशेवर साहकार (उधार बेचने वालो सद्दित), (२) देशी वकर, (३) सहकारी 
संगठन, (४) सरकार, (५) व्यापारिक वैंक--इम्पीरियल वेंक ऑफ इण्डिया, विनिमय बेंक व सयुक्त पूंजी 
बैंकों सहित, (६) वगाल के ऋण कार्यालय (लोन आफिसेज़, (७) मद्रास में निधि व चिट कोप ! देखिए, 


रिपोर्ट ऑफ द सेन्द्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी, पैरा १०४ । 
३ झामोण साख सर्वेक्षण (१६५४) के अनुसार ग्रामीण साख की वर्तमान सस्थाएँ निम्न हैं । उनसे लिया 
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क्रानुन के अन्तर्गत जमीन के स्थांयी- सुधार--जैसे कुएं, वाँध के लिए दीर्घकालीन ऋण, 
व दूसरे के भ्रन्तगंत खेती की चालू जरूरतो, जैसे बीज, पशु खाद व औजारो आदि--के 
लिए भ्रल्पकौलीन ऋण दिये-जाते थे। ये-ऋण किसान के लिए लाभदायक, सिद्ध हुए 
है, विशेषकर सकट के समय में जबकि उन्होने ब्याज की आय दर को कम करने ,में 
तलैयता दी है और किसान तथा विस्तृत द्रव्य-वाजार-में जिससे कि सरकार-भी कभी- 
कभी इस कार्य के लिए ऋण लेती है, कुछ हद तक सम्बन्ध स्थापित्त किया है । हे 
तकावी ऋण कभी लोकप्रिय नही रहे । सिंचाई आयोग १६० १-३ (इरी- 
शत कमीशन) ने ऐसे ऋणो की कुल रकम का अनुमान ६ करोड रुपया लगाया था, 
नो सागर में एक चू द के समान ही है। इन दोनो कानूनों के अन्तर्गत दिये गए ऋणो' 
के आँकडे प्रान्तीय वेक-व्यवहार जाँच समितियों ने दिए हे । इनसे स्पष्ट है कि ग्मीणश 
पर्थ-पूर्ति की दिशा में सरकार ने नगण्य कार्य किया है |) ये ऋण केवल विज्ञेष कार्यो 
हैं लिए दिये जाते हैं । इसलिए काइतकार इस डर से कि कही साहूकार से, जिससे कि 
व्रह हर काम-के लिए ऋण ले सकता है, उसकी साख विगड- न जाय, सरकारी ऋण 
ही लेना चांहता जब तक कि वह-विलकुल मजबूर ही न हो जाय। सरकारी ऋण- 
यवस्था साहुकारी ऋण-व्यवस्था के वरावर लचीली नहीं हो सकती । तकावी वसूल 
ररने में सख्ती एक दूसरी बुराई है जो तकावी ऋणो को अ्प्रिय बनाती है। वितरण 
न्‍ देरी, छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारियों की अनुचित माँगें श्रौर इसकी प्रशासन-व्यवस्था, 
ए-राजस्व एजेन्सी की ढील-ढाल श्रादि अन्य असुविधाएँ हे । इसका निरीक्षण भी भ्रस्ता<: 
ग़रण रूप से कठित है । तकावी प्रथा विषय के मूल तक नही पहुंचती, क्योकि यह 
शरतकारो के चरित्र पर कोई शिक्षणात्मक प्रभाव डालने में श्रसमर्थ है । कुछ लोग तो 
हाँ तक कहने को तैयार हे कि इसकी भरदृत्ति उनको झनैतिक बनाने की है। भूमि-- 
[धार-ऋण कानून ( लेण्ड इम्प्रूवमेट लोन्स एक्ट ) की मौलिक कमी यह है कि इसके 
न्‍न्‍तगंत पुराने ऋणो के भुगतान और चकवन्दी के लिए ऋण नही दिये जा सकते, जो 
वैती के सुधार के लिए दो सारशभूत पूर्व श्रावश्यकताएँ है । मद्रास (१६३५) और उत्तर- 
देश (१६३४) में पास हुए सशोधक कानूनों के अनुसार इन राज्यो में पुराने ऋणो की- 


आ ऋण कुल उधार के प्रतिशत्त के रूप में दिखाया गया हे 


साख संख्या उधार की प्रतिशत 
सरकार ३३ 
सहकारो सस्था ३०१ 
व्यापारिक वेंक ० ६ 
सम्बन्धी (रिश्तेदार) श्र 
कै... जमीदार भू 
कृपक महाजन जड,ह 
पेशेवर महाजन डेड.८ 
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३१४ भारतीय अ्रथेशास्त्र 


समाप्ति के लिए ऋण दिये जा सकते हें । " भ्रन्त में सरकार की साख और साधन 
सीमित होने के कारण श्रावश्यंक मात्रा में घन नही दिया जा सकता ।" कृषि के श्रथे- 
प्रबन्धन के सामान्य साधन के रूप में यह प्रवन्ध श्रसफल रहा है, यद्यपि विशिष्ट दुभिक्षे- 
क्षेत्रो और पिछडे इलाकों के लिए इसकी सीमित उपयोगिता है ।३ ऐसा प्रतीत होता है 
कि सरकार तकावी के प्रशासन में सुधार के प्रति सचेत हो रही है ताकि इसकी कैंर्य- 
प्रणाली की कठोरता कम हो जाय ।* बम्बई में, १६२२ में बने नियमो के श्रन्तर्गत सर- 
कार ने स्थायी सुधार करने के लिए इन दीघंकालीन ऋणों के वितरण में सहकारी 
एजेन्सी का उपयोग किया है । तकावी ऋणो की सम्पूर्ण व्यवस्था पर विभिन्‍न प्रान्तीय 
बेक-व्यवहार जाँच समितियो व केन्द्रीय वेक-व्यवहार जाँच समित्ति" ने भी विचार किया 
(१६२६-३०) झौर बहुत से उपयोगी सुभाव (जैसे सरकारी प्रचार एजेन्सी की 
स्थापना) दिए । 

ऋणिता की प्रमुख समस्या हल करने में ये सब उपाय अ्रसफल रहे हे भौर 
किसानो के लिए साख की एक उपप्रुक्त और सस्ती व्यवस्था अरब भी अत्यन्त वॉछुनीय 
है। जैसा कि मि० ईवबक ने कहा है “कोई कानूनी करामाते ही आध्िक नियम के 
कार्य को नियन्त्रित नही कर सकती ।”५ सरकार यह बात १८८४ में ही समझ चुकी 
थी जब राज्यसचिव के नाम एक सन्देश में वाइसराय ने गाँव के सूदखोंरो के स्थान पर 
एक व्यक्तिगत बेक की झ्रावश्यकता पर जोर दिया था जो कि ऋषरं। चुकाने की योग्यता 





१ भद्गास की सरकार ने १६३८-३६ के बजट में सरकार द्वारा सीधे ऋणों के रूप में ऋणी किलॉनों की 
सहायता के लिए ५० लाख रुपये रखे थे । 
२ ग्रामीण साख सर्वेक्षण (१६५४) की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों के कुल ऋण का केवल ३% 
तकावी से प्राप्त होता है । निर्देशक-्समिति (कमेटी ऑफ टडाश्रेक्शन ), जिसने यह्द रिपोर्ट प्रस्तुत की दै, 
के अनुसार तकावी का शतिद्वास उसकी अपर्याप्तता का श्तिहास है । इस अप॑याप्तता के अन्तगंत तीन बातें 
सम्मिलित है 

(क) उधार दिये जाने वाले धन की भ्रपर्याप्तता ओर वितरण की असमानता, 

(ख) उचित समय पर न मिलना, अन्य दरें तथा उपार लेने वाले से दूसरी वसूलियों, 

(ग) अयोग्य निरीक्षण तथा सयोजन की शअपूर्यता । 
३. देखिए, कृषि आयोग रिपोर्ट, साक््य विवरण, निल्‍्द ३, श्रीनिवास आचारियर की साक्षी, रिपोर्ट 
झॉफ द सेन्‍्ट्रल बैंकिंग इन्कवायरी कमेटी भी देखिए, पैरा २४१। 
४ उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अगस्त १६५२ में तकावी नीति तथा उसकी कार्य-विधि की 
परीक्षा भर त्त्सम्बन्धी सिफारिशें पेश करने लिए तकावी नीति समिति ( तकाबी पालिसी कमेटी ) 
की नियुक्ति की | इस समिति की रिपोर्ट १६९५४ में प्रकाशित हुई । भ्रन्य अनेक वारतों के अतिरिक्त समिति 
ने तकावी प्रथा को जारी रखने तथा तकावी-वितरण में सुधार करने की सिफारिश की । उनये; हक 8 र्‌ 
सहकारी सस्थाएं इसके लिए शअ्र॒त्यन्त उपयुक्त है । सरकार को सारा धन प्रान्तीय वेक को दे देना चाँिए । 
इसे सरकार को अदा करने के लिए यहद्ट वेक उत्तरदायी होगी । कृषकों में वितरण करने के लिए यह उन 
चेत्रों में सवेश्रेष्ठ सहकारी समिति को चुनेगी ताकि ऋण तुरन्त ही वोटे जा सकें और उनकी वापसी 
सशीघ्रता से हो सके | यह समितियां ऋणों के उपयोग की भी जाच-पढ्ताल कर सक्षती हैं । 
५ रिपोर्ट, पैरा २३८-४५। 
६ आर० वी० ईवबबैंक (४०४7४) 'ए मैनुअल ऑफ कोओऑपरेटिव सोसाइटीज', पृ० २ । 
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ग्रामीण ऋणिता ३१५ 


वाले किसानो को सस्ती पू'जी दे | सर विलियम वेडरबर्न व एम० जी० रानाडे की प्रेररंगा 
के फलस्वरूप १८८३ में पूना जिले के पू जीपतियो की एक समिति बनी थी जिसका 
उद्देश्य पुरन्धर तालुका के किसानों को घन देने के लिए एकं बेक की स्थापना करना 
था | यद्यपि भारत सरकार व वम्बई की सरकार दोनो ने इस योजना का अनुमोदन 
या लेकिन तत्कालीन राज्यसचिव लार्ड किम्बरले ने इसे अ्रस्वीकृत कर दिया । उनकी 
अस्वीकृति का आधार यह था कि बेक वास्तव में एक सरकारी संस्था होगी और पूर्व- 
वर्शित १८८३ व १८८४ के तकावी कानून, दक्षिण कृषक सहायता कार्तुन तंथा उत्तरो- 
त्तर न्याय-व्यवस्था और भूमि के स्वामित्व का उचित पंजीकरंरा, स्थिति की श्रार्वज्यक- 
ताश्रो को पुरा करने में पर्याप्त होगे । 

सरकारी साख के विषय की विवेचना श्रगले अध्याय में की गई है । 

१४. कृषि वित्त उपसमिति की रिपोर्ट, १६४४--कंपि, वेन व मत्स्य-तीति समिति 
(पालिसी कमेटी श्रॉन एग्रीकल्चर, फारेस्ट्री एण्ड फिशरीज) की सिफारिशी के अंसुसार 
भारत सरकार ने सितम्बर १६४४ में एक उपसमिति नियुक्ते की जिसके चेयरमैन 
प्रोफेतर डी० श्रौर० गाडगिल थे। इसका उ्ं श्य ऋणिता कम करने झौर कृषि व 
पशुपालन-कार्यो के लिए योग्य नियन्त्रण में दीर्घ एवम्‌ श्रल्पकालीन वित्त की व्यवस्था 
के उपायो पर रिपोर्ट देना था । इसकी कुछ सिफारिशे निम्नलिखित हे . 

(१) पुराने ऋणो का व्यवस्थापन, कमी और सेराघन--ऐसे ऋणी किसानो के 
झुर्वेदन-पत्रो को, जिनका जमीन में कोई पुश्तैनी या हस्तान्तरण का श्रधिकार नही है, 
अनिवार्य व्यवस्थापन के लिए स्वीकृत करना चाहिए। उन किसानों के ऋणो का 
व्यवस्थापन, जिसके जमीन में पुश्तैनी या हस्तोन्तरण के अधिकार है, आवेदनपत्र की 
प्रतीक्षा किये बिना ही श्रनिवार्य रूप से कर देना चाहिए | लगान की बकाया को ऋण 
के रूप में ही मानना चाहिए, हाँ चालू लगान को ऐसा नहीं मानना चाहिए। राज्य 
की सहकारी समितियो के रजिस्ट्रार की सहमति से सहकारी समितियो द्वारा दिये गए 
ऋणों को व्यवस्थापित कर देना चाहिए। इन ऋणो पर समितियों द्वारा दी जाने 
वाली छूट की मान्ना रजिस्ट्रार को निश्चित करनी चाहिए । 

व्यवस्थापन का कार्य न्‍्याय-अ्धिकारियो अथवा वो्डों को, जिनमें पर्याप्त सख्या 
में न्याय-अ्रधिकारी हो, सौंपा जाना चाहिए । 

इन बोर्डो की कार्यंविधि को न्यायिक (]00709)]) कार्यविधि का ही दर्जा 
मिलना चाहिए और उनके निर्णय अ्रन्तिम होने चाहिएँ, किसी भी दल को अपने पक्ष 
में वकील खडा करने की इजाज़त अधिकार के रूप में नही मिलनी चाहिए। प्रत्येक 

फुं वोर्ड अथवा कार्याधिकारी की सहायता के लिए विज्ेपज्ञों का एक दल होना चाहिए जोकि 
सम्पत्ति के मूल्य, किसान की ऋण वापिस करने की शक्ति श्रादि का अनुमान लगा 
सके । एक निश्चित समय के श्रन्दर व्यवस्थापन का कार्य समाप्त हो जाना चाहिए । 
यह समय दो साल से अधिक नही होना चाहिए । 

अपने अधिकारो को बोर्ड के पास भेजने के लिए सब साहुकारो को वाध्य 
होना चाहिए । वोडे के पास अपने श्रधिकार व लिखित प्रमाण (॥90८० ग्रिध्यधाप 


३१६ भारतीय अर्थशास्त्र 


०९।6९०८७) भेजने की झारम्भ व श्रन्त की तारीखें कानून द्वारा निर्धारित होनी- 
चाहिए । यदि कोई श्रधिकार समय के श्रन्दर न भेजा गया हो तो सब उ्ं श्यो व सव 
पझवसरो के लिए उसे समाप्त समभना चाहिएं, जब तक कि देर के लिए कोई विशेष 
कारण न हो, और ऐसी दक्शा में भी एक निर्धारित समय के अन्दर ही उनको दाखिल 
कर देना चाहिए । ऋणियो के लिए एक निश्चित तिथि से पहले ही अपनी सम्पत्तिए 
और देनदारी का विवरण होना चाहिए। ऋणी के लिए ऋण की उचित रकम 
निद्चित करने में व्यवस्थापन एजेंसी को प्रत्येक हिसाव की छानवीन करनी चाहिए 
झौर उसकी प्रत्येक रकम की जाँच करनी चाहिए जैसी व्यवस्था व्याजाधिक्य कानून व 
दक्षिण कृषक सहायता कानून में है । 

इसे दामदुपट का नियम भी लागू करना चाहिए, जिसकी परिभाषा यह हो कि 
कुल भ्रदायगी आरम्भ में उधार दिये गए मूलधन के दुगने से श्रधिक नही हो सकती तथा 
सूद को मभूलधन में परिवर्तित नही किया जा सकता । 

जो उचित रकम निश्चित की जाय उसे ऋणी की श्रदा करने की सामान्य 
शक्ति के वर्तमान मूल्य पर ४% व्याज की दर पर २० साल के लिए कर दिया जाय । 
इसके तथा किसान की श्रचल सम्पत्ति के सामान्य मूल्य के ५० प्रतिशत के बीच जो भी 
कम हो, उसके हिंसाब से उचित समझी गई रकम को इनमें से किसी एक के बरावर 
कम कर देना चाहिए, परन्तु शर्त यह होगी कि 

(क) एक जमानती कर्ज को, जिस सम्पत्ति पर वह आधारित हो, उसके मृल्या 
के ४०% से श्रधिक नही घठाना चाहिए । 

(ख) जिस सम्पत्ति पर जमानती कर्ज श्राधारित हो, उस सम्पत्ति के मूल्य 
झौर जमानती कर्ज का स्वीकृत अनुपात उस अनुप्नात से कम नही होना चाहिए जो 
स्वीकृत गैर-जमानती कर्जो व ऐसे सब कर्जो के योगफल में हो । 

यदि किसी ऋणी का भूमि में कोई पुश्तैनी या हस्तान्तरण का झधिकार नहीं 
है और उचित मानकर निश्चित किया गया ऋण उसकी श्रदा करने की शक्ति से उस 
अनुपात में अ्रधिक हो जिसे कि कानून निर्धारित करे, तो बोर्ड को उसे दिवालिया 
घोषित करे देना चाहिए और उस पर एक सामान्य दिवालिया कार्यविधि अनिवार्य 
रूप से लागू होनी चाहिए। यदि किसी ऋणी के जमीन में पुश्तैनी या हस्तान्तरण के 
अधिकार हे और उसका ऋण उसकी कुल श्रदा करने की शक्ति या उसकी झचल 
सम्पत्ति के मुल्य के भाधे से (जों भी कम हो) किसी निश्चित अनुपात में, जिसे कि 
कानून निर्धारित करे, अधिक है तो बोर्ड को उसे दिवालिया धोषित कर देना चाहिए 
और एक सामान्य दिवालिया कार्यविधि अनिवायं रूप से लागू होनी चाहिए--भले ही ७ 
उसुके ऋण की रकम या सम्पत्ति का मूल्य कुछ भी हो । 

कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऋणी की भू-सम्पत्ति का सरसरी तौर 
पर प्रवन्‍न्ध हो सके ताकि यथासम्भव उचित शीघ्रता के साथ उसकी सम्पत्ति बेची जा 
सके और जहाँ तक हो सके एक ही वार में वाँटी जा सके । ऐसे दिवालियो के लिए 
उचित सहायता व रोज़गार की उचित व्यवस्था को खेती, उद्योग श्रथवा श्रर्न्य 


“>> 
हि 


कह 
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पुननिर्माण कार्य का भाग मानना चाहिए और संरकार को इन परे पहले हीं ध्यान 
देना चाहिए । , * 
व्यवस्थापन के दौरान में दिवालियो की कृषि श्रचल सम्पत्ति को, बोंडे द्वारा 
निश्चित मूल्य पर विकास और पुनर्वास प्रशासन को सौंप देना चहिए। सहकारी 
अथवा सम्पन्त किसान-वर्ग की स्थापना द्वारा भूमि के सर्वोत्तम उपयोग की 
हृष्टि से ही इन सम्पत्तियो का प्रवन्ध व विक्रय होना चाहिए । 
अन्य ऋणियो के मामले में व्यवस्थापित ऋणा का तत्काल ही, एक हीं रकम 
में (सरकार, सहेकारी समित्तियाँ इत्यादि) साहुकारी को भ्रुगतान कर देने का निर्णय 
हो जाता चाहिए । प्लुगतान करने के लिए यह रुपया किसी भ्रूमि-बधक बैक श्रथंवा 
इसी उहं श्य से स्थापित सरकारी एजेंसी से उधार लेना चाहिए। ऋणण-व्यवस्थापर्न॑ 
की योजना का यह एक आवद्यक भाग होगा । 

जहाँ पर सहकारी भूमि-बधक बेक हो, इन व्यवस्थांपित ऋणो को लेने का 

उन्ही का पहला हक होना चाहिए। अपने ही स्तर से प्रत्येक मामले पर निर्णय करनें के 
लिए उन्हे स्वतन्त्रता होनी चाहिए । उन सब मामलो को जिन्हे कि सहकारी भ्रृंमि-बधक 
बेक न लें, सरकारी एजेंसी को ले लेना चाहिए। जो एजेंसी इन ऋणो को लेंगी वह 
'किह्तो में, जो कि २० साल से श्रधिक के लिए न होगी इन्हे 'ऋणी से वसूल कर 
लेंगी । 

ऋशा-व्यवस्था के कार्य के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत साहुकार के 

बजाय ऋण के शअ्रन्य साधनो की व्यवस्था व उनके कार्यो का नियमन भी होना 
न्चोहिए । 

(२) सामान्य समय व परिस्थितियों में राज्य-वित्त की पद्धति व विस्तार-- 
“ऋणा-व्यवस्था की 'प्रक्रिया के साथ वित्तीय ढाँचे का पूर्ण पुननिर्माण अवश्य ही होना 
'चाहिए। निकट भविष्य में इस पुननिर्माण का मुख्य उददं श्य ऋण चुकाने की योग्यता 
“रखने वालें किसानो के लिए हर जगह व्यक्तिगत साहूकार के श्रलावा श्रन्य एजेन्सी की 
व्यवस्था करना हो, जहाँ से उन्हे संवे उचित कार्यो के लिए व उचितं शर्तो पर घन 

मिलने का विश्वास हो । 
« ऋण, की यह. श्रन्य एजेन्सी सरकार द्वारा स्थापित एक स्वार्यत्त . सावंजनिक 
“कारपोरेशन होनी चाहिए जो कि'सामान्य सरकारी निरीक्षण व निर्देश में काम करे 
लेकिन अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य और सामान्य व्यापारिक लेन-देन में उसे स्वतन्त्रता 
श्राप्त होनी चाहिए 
$ मुख्य रूप से राज्य सरकार ही इसकी पूजी देगी, 'कम-से-कम ५० प्रतिशत 
अवश्य देगी। सामान्य ऋरए-व्यवस्था या भ्रत्य सस्थाझ्रो की भी पूजी के हिस्से खरीदने 
के लिए निमन्त्रित करना चाहिए । हिस्से केवल चुनी हुई साख-सस्थाओ, मुख्य रूप से 
संयुक्त पृ जी कम्पनियाँ, सहकारी वेको और विपरान सगठनो को ही देने चाहिएँ 
. _ इसका कार्य-सचालन प्रवन्धक अफसरो द्वारा होना चाहिए और इसकी नीति 
आख्य रूप से सरकार द्वारा नामजद तथां श्रन्य हिस्सेदारों के प्रतिनिधियों से नि्भित' बोर्ड 
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को बनानी चाहिए । प्रवन्धक श्रफसर व वोर्ड दोनो राज्य सरकार द्वारा निश्चित काल 
के लिए नियुक्त होने चाहिएँ | सरकार द्वारा नामजद कुछ व्यक्ति श्रधिकारी होंगे। भनन्‍्य 
सदस्यों को नामजद करने में सरकार को खेती व सहकारी सगठनो में लगे व्यक्तियो का 
विशेष प्रतितिघित्व प्राप्त करना चाहिए । दि 

प्रल्पकालीन श्रथवा दीरघंकालीन वित्त देने में, कारपोरेशन को ऋण लेने वाले की 
वास्तविक सम्पत्ति और उसके व्यक्तिगत व्यापार के स्वरूप, दोनो पर भ्रवश्य ही ध्यान देना 
चाहिए। बन्धक पर दीघंकालीन ऋण देने में उसको व्यक्ति की परिसम्पत्ति और उसकी 
उपार्जन क्षमता के सम्बन्ध में पूरी जाँच-पडताल करनी पडेगी । मध्यमकालीन ऋण में 
सामान श्रौर चल सम्पत्ति पर विश्ेप प्रभार के साथ-साथ झ्रानुषगिक रहन भी हो सकता 
है। अल्पकालीन ऋण की सीमा वास्तविक भू-सम्पत्ति के मूल्य व व्यक्तिगत व्यापार 
की कुछ विशेषताशो के छूप में स्पष्ट की जा सकती है । 

कारपोरेशन देशव्यापी झ्ाधार पर कुशलता के साथ शीघ्रतापूर्वक बन्धक ऋण 
देने में तत्काल ही समर्थ होगा । 

मध्यमकालीन ऋण के लिए, विशेषकर उन स्थानो में जहाँ सामान्यतया मिश्रित 
खेती होती हो, भ्रथवा पश्ु-पालन को विश्येष महत्त्व दिया जाता हो, श्रथवा खेती व्यापारिक 
झ्राधघार पर होती हो, हो सकता है कि वहाँ ऋण लेने के लिए किसी प्रकार का सग- 
ठन--सहकारी श्रथवा श्रन्य--स्थापित करना पडे | 

उन क्षेत्रों में जहाँ महत्त्वपूर्ण व्यापारिक फसलें केन्द्रित हे, अल्पकालीन 8: 
देना कठिन नही होगा, यदि कृषि-मुल्य के स्थायी कारण आदि के प्रयत्नों द्वारा 
विपणन व ॒मूल्यो पर राज्य का पर्याप्त नियन्त्रण हो जाय ताकि ऋण की श्दायगी 
सुनिश्चित हो जाय । 

ऐसी परिस्थितियों के भ्रभाव में कारपोरेशन सीधे ही सम्पन्न किसानो की मध्यम- 
कालीन व भ्रल्पकालीन ऋरा दे सकता है। यदि वह इन्हें पहले ही दीघंकालीन बन्धक 
ऋण दे चुका है तो वह ज़मीन को दुबारा वन्धक रखकर भ्रथक॒ चल सम्पत्ति का बन्धक 
रखकर अथवा फसल पर किसी प्रकार के प्रभार (८४४2०) श्राघार पर श्रल्पकालीन 
ऋणा दे सकता है। 

छोटे किसानो की अल्पकालीन झ्ावश्यकताशी को पूरा करने के लिए इन्हे 
झपनी सहकारी ऋणा-विपणन या विक्रय-समितियाँ बनाने के लिए उत्साहित करना 
चाहिए । 

जहाँ यह सम्मव न हो वहाँ ऋण लेने वालो के समुदायों में किसी प्रकार का 
सामान्य सगठन बनाने का प्रयत्न करना आवश्यक है, ताकि वह कारपोरेशन की स्थानीय 
एजेंसी भौर गाँवो में भारी सख्या में बिखरे हुए किसानो के बीच कडी वन सके । 

ऋण लेने वालो के समुदाय का मुख्य कार्य यह हो सकता हैं कि वे ऋण के 
आवेदन-पत्रो व उनके सम्बन्ध में श्रावश्यक सूचनाओं को इकट्ठा कर, उन्हें झागे भेज दें । 

कृपि-ऋण कारपोरेशन एक केन्द्रीय सगठन होगा । प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त व्यापार 
के विस्तार के प्राघार पर ही एज़ेन्सियो व उप-एजेन्सियो का सगठन भ्रौर सख्या निर्मर 
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होगी । 

झपने अ्रधिकांश साधारण व्यापार के लिए ब्याज की दर को बनाए रखने 
में नियम को किसी विशेष सरकारी श्राथिक सहायता की आवश्यकता न पड़ेगी | 
पे विकसित भागों में जहाँ कि प्रशासन व ऋण वसूल करने के व्यय श्रौर जोखिम 
आ्रमिक होंगे, राज्य की आथिक सहायता की आ्रावश्यकता होगी। यह आाधथिक सहायता 
इत रूपो में दी जा सकती है, जैसे काफी रुपये को बिना व्याज के देना, अथवा प्रशासन, 
निरीक्षण श्रादि के व्यय में सीधी झआथिक सहायता देता । 

जहाँ पर सहकारी बेक-व्यवहार श्रभी तक काफी विकसित नहीं है, सहकारी 
समितियों को वित्त देने का भार कारपोरेशन को स्वय अपने ऊपर लेना चाहिए। जहाँ 
पर सहकारी बेक-व्यवहार, भूमि-वन्धक बेक-व्यवहार प्रणाली के अलावा श्रन्य दिशाओो 
में विकसित हो, वहाँ कारपोरेशन वन्धक व्यापार को भी कर सकता है। उस स्थित्ति 
में सहकारी भूमिवन्धक-बेको को विकसित करने के लिए किसी विशेष प्रयास कौ 
झ्राववरयकता भी नहीं है। जहाँ पर सहकारी बेक-व्यवहार सामान्य एवम्‌ भूमि- 
बन्धक व्यापार दोनो में ही बहुत अधिक विकसित है, कारपोरेशन एक तीसरी प्रस्णाली 
के रूप में होगा । इन दोनो मामलो में, त्तीनो एजेन्सियो का खूब समन्वय हो जाना 
चाहिए शौर यह सावधानी बरतती चाहिए कि क्षेत्रो का भ्रतिक्रमण, प्रयत्नो का दोहरा- 
पन और धन की अभ्रधिकता न होने पाए । 

कृषि ऋण कारपोरेशन को राज्य की टैक्तीकल व श्रन्य एजेन्सियो के निर्केट 
सम्पर्क में काम करना चाहिए। 

व्याज की दर चालू 4 मध्यमकालीन वित्त के लिए समुचित रूप से कम होनी 
चाहिए और विकास के लिए और भी कम होनी चाहिए। सामान्यता ६६% व्याज 
चालू वित्त के लिए व ४% ब्याज विकास-वित्त के लिए उपयुक्त सीमाएँ हैं । 

(३) सहकारी श्रान्दोलन--प्राथमिक सहकारी समितियो द्वारा दिये गए सहकारी 
वित्त की प्रणाली को सुधारने के लिए, सहकारी समितियों की जडीकृत परिसम्पत्ति को 
समितियों के दावों को सदस्यो की श्रदा करने की शक्ति के अनुसार व्यवस्थित करके 
तरल कर देना चाहिए । 

सहकारी साख के ढाँचे का केन्द्र प्राथमिक साख-समित्ति रहनी चाहिए । 

ऋण-समिति को एक नियम के रूप में श्रसीमित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को 
अपनाना चाहिए । यदि किसी प्रदेश में सीमित उत्तरदायित्व आन्दोलन में मृल्यवान तत्त्वो 
को आकषित करने में समर्थ होता है तो इसे अश्रपताया जा सकता है, वशर्ते कि समिति 
दे लिए आवश्यक कोष का अ्रधिकांश भाग हिस्सा-यूजी के द्वारा एकत्रित किया जा 
सके । ऐसे मामलो में उत्तरदायित्व हिस्सो के मूल्य झ्रथवा उनके किसी ग्रुणक तक सीमित 
किया जा सकता है । 

प्राथमिक साख-समिति को अपने सदस्यों की सभी अ्ल्पकालीन वित्तीय आ्रावश्य- 
कताओ को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए और कुछ सीमाओो के श्रन्दर उनकी 
सध्यमकालीन आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। एक सहकारी समिति में एकः 
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सदस्य की साख योग्यता उसकी श्रदा करने की शक्ति के आधार पर आँकनी चाहि 
साधारणतया ऋण की जमानत वैयक्तिक होनी चाहिए, लेकिन मौसमी वित्त के 
अतिरिक्त सुरक्षा के रूप मे फसल के ऊपर समिति का सवेध श्रभार होता चाहिए? 
इसको जान-बूभकर अतिक्रमण करने को अपराध मानना चाहिए ।.ऋणरा के विस्तार १ 
समय को देखते हुए श्रावश्यकतानुसार रहन-जमानत भी उचित हो सकती है, र्ले 
यह फेवल भ्रानृुषगिक होना चाहिए | 
ऋणा के आवेदन-पत्रो के भुगतान में कम-से-कम देर।होनी चाहिए 
! ऋणरा की नियमित वापिसी पर जोर देना चाहिए। अ्रस्थायी कठिनाइयो के सर 
अवधि विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। जान-बूककर चूक करने वोलो पर दंव 
डालने मे भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी क्षेत्र मे जहाँ इकाई के छे 
आकार तथा प्रशासन के श्रधिक व्यय के कारण व्याज की दर ऊँची (६६% से भधिव 
है, राज्य को प्रणासन के लिए आ्राथिक सहायता देनी चाहिए ताकि ब्याज की दर प्रस्त 
नवित्' सीमा के भ्रन्दर ही आ जाय | 
प्रान्तीय सहकारी ब्रेको को रिजवं बेक द्वारा रियायती दर पर शन॒ग्रह देने 
“लिए निर्मित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। रिजव बेक के श्रि 
कारियो को ऐसे भ्रत्नसर पर बेक दर को १६ यथा २ प्रतिशत तक घटाने की वाछनीयर 
पर विचार करना चाहिए । 
ऋरा समितियों और विक्रय-समितियों के कार्यों में भली प्रकार सम्बन्ध जोध् 
कर सहकारी वित्त की क्षमता को बढाना चाहिए 
ऋण! के उचित उपयोग के द्वारा भी सहकारी वित्त की क्षमता को बढान 
चाहिए 
(क) जहाँ तक सम्भव हो सके, सदस्यो की श्रावश्यकताश्रों को वस्तुरूप में क्रय 
यूनियन तथा उपभोक्ता-भण्डारो से प्रबन्ध करके पूरा करना चाहिए । ये यूनियन तथ 
भण्डार सामान अपने खातो में समिति के नाम लिखकर सदस्यों को दे देगे। ऐसे 
' सगठनो के भ्रमाव मे समिति स्वय ही सामान दे सकती है, लेकिन इसे सख्ती के साध 
मॉग-सूची प्रणाली पर कार्यान्वित करना चाहिए, तथा 
(ख) एक क्षमतावान् निरीक्षक-वर्ग के द्वारा समितियों व उनके सदस्यों के कार्यो 
पर श्रनवरत्त व सावधानी के साथ निरीक्षण रखना चाहिए । निरीक्षक-वर्ग रखने का 
व्यय राज्य को देना चाहिए । 
उत्सवो के अवसरो पर फिजूलखर्ची के विरुद्ध लोकमत के निर्माण के लिए 
अयत्न होने चाहिएँ। ऐसे झवसरो पर उचित व्यय के लिए, सहकारी समितियों के 
बचत कार्यक्रम के रूप मे, पहले से ही व्यवस्था करने की सम्भावत्ञा पर खोजबीन 
करनी चाहिए 
जहाँ कही सम्भव हो वर्तेमान भूमि-वंधक बेको के व्यापार को बढाना चाहिए । 
किसानो को दीर्घकालीन वधक-वित्त अधिक-से-अ्नरघिक ४% व्याज पर दिया 
जाना चाहिए श्रौर भूमि;वधक बेकी को इस योग्य वनाने के लिए सरकार को' झाधथिक 


| 
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सहायता देनी चाहिए | भूमि-बधक वेको को कृषि-विभाग के परामर्श से भूमि-सुधार 
के लिए अ्रधिक वित्त देने का प्रयास करना चाहिए । 

(४) व्यक्तिगत वित्तीय एजेंसी और उनका नियमन--देश श्रत्यधिक विस्तृत है 
और इसमें पाई जाने वाली अवस्थाओं में बडी विभिन्‍नताएँ है । झ्तएव, खेती की वित्त- 

#मवस्था के लिए सस्थागत साख की यथासम्मव विभिन्‍न प्रणाली के विकसित करने 
का प्रयास होना चाहिए। ऐसी सब उचित सुविधाएँ जो सहकारी साख-व्यवस्था के 
विकास को नही रोकती, व्यापारिक वेको को दी जानी चाहिएँ, जिससे कि वे ग्रामीण 
साख-सगठन में एक महत्त्वपूर्ण भाग लेने में समर्थ हो सकें । 

कृपि-क्षेत्र में व्यापारिक बेक अपने व्यापार के विस्तार व क्षेत्र को बढा सकें, 
इसलिए -- 

(क) विपणन का कानून द्वारा नियमन होना चाहिए, 

(ख) भनुज्ञा-प्राप्त भाण्डागार स्थापित होने चाहिएँ शौर उनकी रसीदो को 
विनिमय-साध्य बना देना चाहिए । 

राज्य को (भ्रपनी यातायात-विकास योजना के श्रान्तरिक भाग के रूप में) उन 
सब स्थानो में भाण्डागार बनाने चाहिएँ जो खेती की उपज में व्यापार के केन्द्र ही । 
(पोर्ट ट्रस्ट' या इम्पूवमेंट ट्रस्ट' के ही श्राधार पर एक सार्वजनिक नियम द्वारा भाण्डा- 
गार-प्रणाली का सगठन होना चाहिए । 

साहूकारी का नियमन करने वाले वर्तमान कानून को भ्रधिक प्रभावशाली 
ड्ताने के लिए उसमें सुधार किया जाना चाहिए । सब राज्यो के कानून में निम्न 
व्यवस्था होनी चाहिए--(क) साहुकारो को अनुजा देना, (ख) विहित रूप में लेखा 
रखना, (ग) जितना रुपया वास्तव में उधार दिया गया हो इससे अधिक हिसाब की 
वहियो में या किसी अन्य अभिपत्र में दिखाने का निषेध, (घ) समय-समय पर ऋणियो 
को हिसाब के विवरण भेजना, (ड) एक निर्धारित रूप में ऋणियो को विवरण देना 
जिसमें कि प्रत्येक ऋण का जब और जैसे वह दिया गया हो, ब्यौरा हो, (च) प्रत्येक 
अुगतान के लिए ऋणियो को रसीद देना आादि। 

'साहुकार' की परिभाषा को श्र श्रधिक विस्तृत बना देना चाहिए, ताकि उसमें 
ये सभी ऋण झा जायें जिन पर व्याज दिया जाता हो । केवल ऐसे ऋणो को मुक्त कर 
देता चाहिए जो कि ऐसी सस्थाओ्ं द्वारा दिये गए हो, जैसे सरकार, सहकारी समि- 
तियाँ, सब अनुसूचित वेक भर वे ग॑ र-अनुसूचित वेक जो कुछ निर्धारित शर्तों को पुरा 
करते हो । 

हर एक राज्य में एक ऐसी राजकीय निरीक्षण एजेंसी स्थापित होनी चाहिए 

#जेसी कि अमेरिका में श्रल्प ऋण विधान ( स्मॉल लोन लैजिस्लेशन ) के श्रन्तर्गत काम 
करती है । इसको साहूकारो की हिसाब वहियो का समय-समय पर और अचानक 
निरीक्षण करना चाहिए । प्रत्येक साहुकार के लिए यह आ्रावश्यक होना चाहिए कि वह 
शजेंसी को अ्रपने व्यापार के वाधिक विवरण भेजे । एजेंसी को ऋण कानूनो के कार्य द 
भ्रभाव की समय-समय पर समीक्षा प्रकाशित करानी चाहिए । 


3२२ भारतीय अर्थशास्त्र 


साहुकारी के नियमन के साथ-साथ कृषि विपणन का नियमन भी केवल 
बाज़ारो के भ्रन्दर ही नही वरन्‌ उनके वाहर भी न होना चाहिए । विपशुन की सव 
एजेंसियो के लिए यह झ्ावश्यक होना चाहिए कि वे हिसाव-किताव ठीक तरह से रखें 
भ्रौर बेचने वालो को निर्धारित रूप में प्रमाणक ( वाउचर ) श्रौर निश्चित फामम में 
विवरण दें । 3) 
फलोपभोग बन्धक, जिनमें २० वर्ष के श्रन्दर स्वत भ्रदायगी की व्यवस्था नही 
है, कानून द्वारा निषिद्ध हो जाना चाहिए । 
साधारण बन्धको में ज़मीन का हस्तान्तरण ( बिक्री के रूप में ) रह कर देना 
चाहिए शौर जिसके पास बधक रखी,जाय उसे बकाया रकम को वसूल करने के लिए 
२० वर्ष तक ही सम्पत्ति को उपयोग के लिए रखने का अधिकार होना चाहिए और 
यह बच्घक रखने वाले की इच्छा पर होना चाहिए कि वह किसी भी समय सामान्य 
बन्धक को स्वत अदा होने वाले फलोपभोग बन्धक में बदल सके । 
सस्थाश्रो के विशेष वर्गों को, जैसे सहकारी भूमि-वन्धक बेको तथा कृषि 
ऋणा कारपोरेशन को बधक पर ऋण देने के नियमो से मुक्त कर देना चाहिए । 
(५) सहायता व पुनर्वास और विकास--अश्रकाल वित्त, जिसमें कि भनुदानों 
व रियायती दर पर विशद्येष उद्देश्यों के लिए ऋणो की प्रधानता रहती है, सामान्य 
वित्त की प्रणाली द्वारा प्रशासित नही हो सकता। श्रकाल-निवारण की प्रशासक राज- 
कीय एजेंसी को श्रपने सामान्य कार्यो के साथ-साथ इस भझकाल वित्त को भी वितरित 
करना पडेगा। चल 
ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नियमित रूप से सकटापल्न स्थिति झाती ही रहती है, 
सम्पूर्ण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का, सकट की वास्तविक स्थिति के समय, सहायता 
कार्य के श्रतिरिक्त दीर्घकालीन कार्यक्रम के अनुसार पुन्निर्माण करना पडेगा । 
पुनर्वास कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय, वित्त एवं श्नन्य श्रत्यन्त सामान्य 
कार्य भी व्यवस्थित किये जायेंगे। इसको क्रियान्वित करने वाले प्रधान भ्रधिकारी के 
पहाथ में इसके नियन्त्रण को सर्वोत्तम प्रकार से केन्द्रित किया जा सकता है । 
सम्पन्न प्रार्थिक व्यवस्था के क्षेत्रों में, जहाँ विशेष जातियाँ ही सकटावस्था में 
पडती हैं, इन जातियो की स्थायी समस्या का हल तभी हो सकता है जब कि कोई 
राजकीय एजेंसी पुनर्वास की सर्वागीण योजना तैयार करे और वही एजेंसी इसके 
क्रियान्वित होते समय निरीक्षण करे | 
पुनर्वास कार्यक्रम व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वित करने वाली एजेंसियो के कार्य 
के समन्वय के लिए भ्रमेरिका के कृषि-क्षेत्र ऋण-प्रशासन (फार्म क्रेडिट एडमिनिस्ट्रे शन) 
व कृषि क्षेत्र-सुरक्षा-प्रशासन ( फार्म सीक्‍्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ) के समान प्रत्येक« 
राज्य में दो प्रशासकीय विभाग स्थापित होने चाहिएँ । 
एक विभाग का सम्बन्ध सामान्य ऋरा-कार्य से होना चाहिए | इसे कृपि-साकू 
निगम व सहकारी आन्दोलन का निरीक्षण करना चाहिए। ऋष-व्यवस्थापन-तन्त्र क 
साहुकारों के कार्य-निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी इस पर होना चाहिए। वाज़ारो के 
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नियमो व भाण्डागारो की देख-भाल करने व निगम के प्रशासन के निरीक्षण का काम 
भी यह भली प्रकार कर सकता हैं । 


दूसरे विभाग का सम्बन्ध मुख्य रूप से सहायता व पुनर्वास से होगा और 


यह राजकीय ऋणो व झनुदानों जैसे कार्यों के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था 
करैंगा । 


अध्याय (० 
भारत में सहकांरी आन्दोलन 


4 सहकारिता का अर्थ--निम्नलिखित उद्धरण सहकारिता की मुख्य विश्ेषताएँ स्पष्ट 
करने में सहायक हें है 

“अ्रति सक्षेप में सहकारिता का सिद्धान्त यह है कि कोई विविक्त और शक्तिहीत 
व्यक्ति दूसरो के योग एवं नैतिक विकास तथा पारस्परिक सहयोग से अ्रपनी सामर्थ्य 
के अनुसार ऐसे भौतिक लाभ श्रथवा सुख प्राप्त कर सके जो घनाढूयों या सशक्त 
लोगो को उपलब्ध हे और श्रपने सहज ग्रुणो का पूर्ण रूप से विस्तार कर सके । 
शक्तियो के सहयोग से भौतिक उन्तति होती है, सम्मिलित कार्य से आत्म-विश्वास 
बढ़ता है, एवं इन शक्तियों की एक-दूसरी पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जीवन के 
उच्च भ्रौर समुन्तत स्तर की वास्तविक सिद्धि की श्राशा की जाती है जिसमें 'श्रधिक 
भ्रच्छा व्यापार होगा, सुन्यवस्थित कृषि होगी तथा समृद्ध जीवन होगा । /) 

“सगठित व्यक्तियों के किसी भी समुदाय के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सम्मिलित प्रयास को सहयोग कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, फुटवाल की टीम, 
डाकुओ का गिरोह अथवा लाभेच्छुक कम्पनियों के सामीदारों को लिया जा सकता हैँ । 
इतिहास की एक शताब्दी ने अग्रेजी के बडे श्रक्षर '(!' से आरम्भ होने वाले (:०- 
०7०7०८707' (सहकारिता ) शब्द को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान किया है । यह शब्द 
सच्चे साधनों से एक सामान्य आर्थिक लक्ष्य की भ्राप्ति के लिए व्यक्तियों के सगठन का 
द्योतक है । सहकारिता के अनेक रूपो में यह भी भावश्यक है कि व्यक्तियों को एक- 
दूसरे के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हो ।”* 

“सहकारिता का पारिभाषिक श्रर्थ उत्पादन भर वितरण में प्रतिस्पर्धा का 
परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थो की जरूरत खतम कर देना है ।”5 

“सहकारिता का प्रारम्भ पारस्परिक सहयोग में इस उदं श्य से होता है कि 
उसका पयंवसान सामान्य समर्थता में हो ।/* 

“यह झ्राथिक सगठन का एक विशिष्ट रूप है जिसमें लोग सुनिश्चित व्याव- 

१ मैक्लेगन कमेही रिपोर्, पैरा २।. ८ 
>. सी० एफ० स्टिकलैण्ड, कोआपरेशन इन इण्डिया ( तोसरा सस्क्रण, १६३८ ) पृ० १५ । 
३ समैलिगमैन, प्रिन्सिपल्स ऑफ इकनामिक्स, पृ० १५१ । 
* एच० मिरिक, फेहरल फार्म लोन सिस्टम, पृ० १८। 


रेर२४ 


भारत मे सहकारी आ्रान्दोलन ३२५ 


सायिक नियमो के अनुसार निश्चित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मिलकर काम 
करते हें। सहकारिता का झ्राधार व्यापार और नीतिशास्त्र का वह सम्बन्ध है जो 
हमारी वर्तमान औद्योगिक प्रणाली की झावश्यक व्यावसायिक ईमानदारी से श्रेष्ठ-, 
तर हैं ।”* 

अतएव प्रकट है कि किसी भी सहकारी समिति में--(१) सामान्य श्राथिक 
लाभ के लिए लोगो का सम्मिलन पुणँतया ऐच्छिक होता हैं। (२) नैतिक दृष्टिकोण 
पर भौतिक दृष्टिकोण के बरावर ही वल दिया जाता है। (३) सहकारी प्रयास के 
शिक्षणात्मक प्रभाव को विशेष महत्त्व दिया जाता है । 

सहकारिता का क्षेत्र--सिद्धान्त रूप में ही सही--अर्थशास्त्र के क्षेत्र के समान 

ही व्यापक हैं। व्यवहार रूप में, घन के उत्पादन के लिए उद्योग के क्षेत्र में इसका 
प्रयोग श्रव' तक सीमित रहा है, यद्यपि छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो की सहायता सहकारी- 
सगठन से हो सकती है, जैसे करघे की ब्रुनाई जिसमें श्रधिक पूजी, सूक-बूक और विशेष 
व्यापारिक कौशल भ्रादि आवश्यक नही है। श्राघुनिक बडे-बडे उद्योग-धन्धो में, जो 
मेहगे और जटिल यन्‍्त्रो, कुशल व्यापार-प्रवन्ध और श्रनुशासन की श्रपेक्षा रखते हैं, 
सहकारिता व्यवहार-रूप में कम सफल हुई है | क्रय श्रथवा धन के उपभोग और साख 
के क्षेत्र में इसे काफी सफलता मिली है । 
२ जस॑ली में सहकारिता--भारत में कृषि भर गर-कृषि वाली उधार समितियाँ 
क्रजश रेफेजन तथा शुल्ज़-डिलिट्स की प्रणालियों पर श्राधारित है, जिनका विकास 
जमेनी में गत शताब्दी के मध्य में हुआ था। भ्रत उनमें से प्रत्येक के प्रमुख सिद्धान्तो 
का विवरण हम यहाँ दे सकते हैं । 

(१) समुचित रूप से संगठित रेफेजन समिति के बारे में निम्नलिखित आवश्यक 
वातो पर साधारणतया ज्यादा ज़ोर दिया जाता है (क) कार्यक्षेत्र का सीमित होना । 
(ख) हिस्सो का न होना भ्रथवा बहुत कम मूल्य वाले हिस्से ( जिससे लाभाश की 
प्राप्ति पर शक्तियाँ केन्द्रित न हो और गरीब-से-गरीव लोग सदस्य बन सकें )। (ग) 
अ्रसीमित दायित्व, ताकि अधिक साख तथा पारस्परिक विरीक्षण निश्चित हो ।* 
(घ) जहाँ तक सम्भव हो ऋण केवल प्रतिफलात्मक कार्यो के लिए तथा सदस्यों 
को ही दिया जाय । (ड) किदतो द्वारा चुकता करने की सुविधाओे के साथ श्रपेक्षाकृत 
दीर्घकल के लिए उधार की व्यवस्था हो। (च) स्थायी सुरक्षित कोप हो 
जिसका हस्तान्तरण न किया जा सके । (छ) मुनाफाखोरी और लाभाशवाज़ी न हो भौर 
लाभो को सुरक्षित कोष में जमा कराया जाय । (ज) श्रवैतनिक प्रशासन तथा जनतस्त्रा- 
कक अवन्ध। और (क) सदस्यो की भौतिक तथा नैतिक प्रगति को प्रोत्साहन सिले । 
$ (२) निम्तलिखित बातें शुल्ज-डिलिट्स को रेफ जन प्रणाली से पृथक्‌ करती हः 

(क) कार्य का वृहत्तर क्षेत्र, (ख) हिस्सा-पूंजी का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व, 
(ग) सीमित उत्तरदायित्व, (घ) अ्ल्पकालीन उधार, (ड) अ्रपेक्षाकृत थोडा सुरक्षित कोप 


१. एल० एस्त० गॉर्टन और सी० ओ'जियेन, कोआपरेशन इन डेन्माकी। 
२. आगे सेक्शन १० (७) देखिए ! 


अध्याय (० 
भारत में सहकारी आन्दोलन 


१ सद्दकारिता का अ्र्थ--निम्नलिखित उद्धरण सहकारिता की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट 
करने में सहायक हे है 

“भ्रति सक्षेप में सहकारिता का सिद्धान्त यह है कि कोई विविक्त श्रौर शक्तिहीन 
व्यक्ति दूसरो के योग एवं नैतिक विकास तथा पारस्परिक सहयोग से श्रपनी सामर्थ्यं 
के अभ्नुसार ऐसे भोतिक लाभ श्रथवा सुख प्राप्त कर सके जो घनाढ्यों या सशक्त 
लोगो को उपलब्ध हे और अपने सहज ग्रुणो का पूर्णा रूप से विस्तार कर सके। 
शक्तियो के सहयोग से भौतिक उन्नति होती है, सम्मिलित काये से आात्म-विश्वास 
बढता हैं, एवं इन शक्तियों की एक-दूसरी पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जीवन के 
उच्च श्रौर समुन्नत स्तर की वास्तविक सिद्धि की श्राशा की जाती है जिसमें 'अधिक 
अच्छा व्यापार होगा, सुव्यवस्थित कृषि होगी तथा ससुद्ध जीवन होगा ।' ”* 

“संगठित व्यक्तियो के किसी भी समुदाय के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के _लिए 
सम्मिलित प्रयास को सहयोग कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, फुटवाल की टीम 
डाकुओ का गिरोह अथवा लाभेच्छुक कम्पनियों के साकीदारो को लिया जा सकता है। 
इतिहास की एक शताब्दी ने श्रग्नेजी के बडे श्रक्षर '(! से झ्लारम्भ होने वाले '2०- 
०7०९८:०६४7०7' (सहकारिता ) शब्द को एक विशिष्ट भ्रर्थ प्रदान किया है। यह शब्द 
सच्चे साधनों से एक सामान्य श्राथिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के सगठन का 
द्योतक है | सहकारिता के श्रनेक रूपो में यह भी आवश्यक हैं कि व्यक्तियों को एक- 
दूसरे के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हो ।”* 

“सहकारिता का पारिभाषिक श्रर्थ उत्पादन भौर वितरण में प्रतिस्पर्धा का 
परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थो की ज़रूरत खतम कर देना है ।”* 

“सहकारिता का प्रारम्भ पारस्परिक सहयोग में इस उद्देश्य से होता है कि 
उसका पर्यवसान सामान्य समर्थता में हो ।”* 

“यह झ्राथिक सगठन का एक विशिष्ट रूप है जिसमें लोग सुनिश्चित व्याव- 


> सो० एफ० स्ट्कलैण्ड, कोआपरेशन इन इस्डिया ( तीसरा सस्करण, १६३८ ) पृ० १५ । 
३ मैलिगमैन, प्रिन्सिपल्स ऑफ़ शकनामिक्स, पृ० १५१ । 
४ एच० मिरिक, फेदरल फार्म लोन सिस्टम, पृ० श्द। 


रेर४ 





भारत मे सहकारी आन्दोलन ३२७ 


सहकारी उधार समिति श्रधिनियम बनाया गया। इस कानून में केवल उधघार- 
समितियों की स्थापना की ही व्यवस्था की गई थी तथा गैर उधार वाली सहकारिता 
के समस्त रूपो को भविष्य के लिए स्थग्रित कर दिया गया । यह नीति जान-बूककर अप- 
#गाई गई क्योकि उनका खयाल था कि अपेक्षाकृत पिछडी हुई जाति में उत्पादन तथा वित- 
रण व्यापार के प्रबन्ध की कठिनाइयाँ प्रगति के रास्ते में वाघक हो सकती थी। अपने 
सरल सगठन एव प्रबन्ध से युक्त उधार समितियाँ सहकारिता के सिद्धान्तो को सीखने श्ौर 
अभ्यास करने का सुगम स्थल थी और इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया गया । * 
शहरी उधार समितियो की श्रपेक्षा ग्रामीण उधार-समितियों पर विशेष बल दिया गया 
क्योकि वे भ्रपेक्षाकत श्रधिक महत्त्वपूर्ण श्लौर श्रावश्यक थी । 
अब हम अधिनियम के महत्त्वपूर्ण तत्वों पर विचार करेंगे। दस वयस्को का कोई 
भी समुदाय रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र देकर अपनी सहकारी समिति बना सकता है । 
शुरू के प्रार्थी तथा भविष्य में होने वाले भ्रन्य सदस्य एक ही गाँव या जाति अथवा एक 
ही नगर के होने चाहिएँ | उघार समितियों के ग्रामीण या शहरी होने की कसौटी उनके 
सदस्यों की सख्या थी--सदस्य सख्या के हूँ भाग का क्रमश. कृषक अथवा ग॑ र-कृषक 
होना । ग्रामीण समितियों में श्रसीमित उत्तरदायित्व का ही नियम था, परन्तु शहरी 
समितियो के लिए यह विषय समिति की इच्छा पर निर्भर था । ग्रामीण समिति अपने 
सारे लाभ को अ्र-हस्तान्तरणीय सुरक्षित कोष में जमा करती थी, जब तक कि किसी 
ऋ्रविशेष कारणवश स्थानीय सरकार द्वारा कोई आदेश न दिया जाय । नगरों की समि- 
तियाँ अपने लाभ का एक चौथाई हिस्सा ही अपने सुरक्षित कोष में जमा करती थी । 
जिन स्थानों पर हिस्सो से पूंजी एकत्रित की जाती थी, वहाँ उनके परिमारा की कुछ सीमा 
निर्धारित कर दी गई थी । कोई भी सदस्य कुल हिस्सो के १ भाग से अधिक नही रख 
सकता था। एक श्रकेले सदस्य के हिस्से की कीमत १००० रुपये से भ्रधिक नही हो 
सकती थी और न उसे एक से अधिक वोट देने का अधिकार होता था | समिति अपनी 
आवश्यक चालू पूजी, प्रवेश शुल्क, हिस्सो तथा सदस्यों द्वारा जमा किये हुए घन 
और बाहर से लिये हुए ऋण से एकत्रित करती थी और इस प्रकार से एकत्रित किये 
हुए घत को केवल सदस्यो में ही बाँठट सकती थी । एक समिति का दूसरी समिति से 
रुपया उधार लेना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के प्रघीन था। आन्दोलन के सगठन और 
नियन्त्रण की देख-रेख के लिए सभी राज्यो में रजिस्ट्रारो की नियुक्ति की जाती थी । 
सरकार ने उनके लिए कुछ अधिकार सुरक्षित रखे थे। उदाहरण के लिए (१ ) अनि- 
वार्य निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षण, (२) आवश्यकता पडने पर रजिस्ट्रार द्वारा समिति 
9 का अ्रनिवार्य विघटन--परल्तु इसके विरुद्ध प्रान्तीय सरकार से अपील की जा सकती 
थी, (३) नियम बनाने के व्यापक अधिकार । 
आन्दोलन को साधारणतया सरकार के सहयोग, सहानुभूति तथा पथ-प्रदर्शन 
का आश्वासन प्राप्त था। उपयुक्त व्यवस्था के लिए सरकार ने सरलता तथा लचीला- , 
पन, इन दो प्रधान तत्त्वों को ध्यान में रखा था--सरलता, किसानो के समझ के _ 


२. देखिए, मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैसा ८ । 


7४२5. 


३२६ भारतीय भश्रथंश्ास्त्र 


जिसमें लाभ का कुछ भाग ही दिया जाता है, (च) लाभ का श्रधिक स्वतन्त्र वितरण, 
(छ) सवेतन प्रशासन ताकि प्रबन्ध कुशलता से चलाया जाने का निश्चय रहे, (ज) 
नैतिक परिणामों की भ्रपेक्षा समिति के व्यावसायिक पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाता है। 

जनता के दोनो वर्गों की--जिनके लिए ये श्रभिप्रेत हे--विभिन्‍न आरवश्यकताञो 
को पूर्ति के लिए उपयुक्त होने के कारण ये दोनो प्रकार श्रावरयक है । इसका अधिछे 
का हम श्रागे चलकर भारत में स्थापित उघार-समितियो का सर्वेक्षण करते समय 
करेंगे । 

दुनिया के पूर्वी तथा पद्चिमी देशो में सहकारी आ्ान्दोलन बहुत ही व्यापक 
हो गया है भौर हाल ही में उद्देश्य तथा प्रवृत्तियो के देखे उसने श्रन्तर्राप्ट्रीय स्वरूप 
घारण कर लिया है। पूंजीवाद के दोषों के निराकरण के सम्बन्ध में समाजवाद 
तथा भ्रन्य सुभाई हुई व्यवस्थाओं की तुलना में सहकारिता का यह दावा है कि 
वह व्यक्तिगत स्वार्थ को श्रक्षुण्ण बनाए रखकर भी उसे सामूहिक प्रयास के श्राघार पर 
एक उच्च-स्तर पर सगठित करती है। इस प्रकार वह पूजीवाद और समाजवाद 
का स्वरिम माध्यम बनने का भी दावा करती है । 
३, सहकारिता तथा भारत में इसके उपयोग--भारत में हम लोगो के लिए सहकारिता 
का एक विद्येष सन्देश है। हमारे देश की जनसख्या का श्रधिक भाग छोटे-छोटे 
किसानो और कारीगरो का है । देश के वर्धभान नगरो में भी सहकारी सिद्धान्तो पर 
अमल करके लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरणार्थ समुचित घरो की व्यवस्था 
अथवा मज़दूरों तथा मध्यवर्ग के लिए समुचित दरो पर बढ़िया किस्म की 
घरेलू वस्तुओं के सम्भरण को ले सकते हे । यद्यपि पाश्चात्य ढग की सहकारिता के 
कुछ रूप हमारे लिए नये हो सकते हे परन्तु तत्त्व भ्ौर सिद्धान्त रूप में वे किसी भी 
प्रकार हमारे देश के लिए नये या अपरिचित नही हे, क्योकि यहाँ की कई विशिष्ट 
सस्थाओ --वर्ण-व्यवस्था, सग्रुक्त परिवार भ्रादि--का मूलाधार सहकारिता ही है । 
भद्रास की 'निधियो' जैसे सगठनो में भी हम इसी सिद्धान्त को क्रियाशील पाते हे । 
४ सहकारी उधार समिति अधिनियम, १६०४--सर्वेप्रथम फ्रंडरिक निकलसन 
नामक मद्रासी नागरिक द्वारा ग्रामीणों के ऋण को दूर करने तथा उन्हे ऋण देते के 
लिए सहकारिता का विचार प्रस्तुत किया गया । वे मद्रास सरकार द्वारा भूमि-बेको 
के प्रारम्भ करने की सम्भावना की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गए थे। १८६७ 
में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में उन्होने सहकारी उधार समितियों के प्रवर्तन की 
जोरदार सिफारिश की। उन्होने कहा कि भारतवर्ष जैसे देश में किसानो को सर्देव 
उनकी श्रावश्यकतानुसार श्राथिक सहायता देने का एकमात्र सन्‍्तोषजनक साधन सहकारी 
उधार समितियाँ ही हो सकती हैं। इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । 
सहकारी उधार समितियो को स्थापित करने के लिए उत्तरप्रदेश में मि० हृपरने तथा पजाब 
और वगाल में अन्य ज़िला अ्रधिकारियों द्वारा जहाँ-तहाँ श्रसगठित भौर व्यक्तिगत 
प्रयत्त किये गए । १६०१ में लार्ड कजजन ने सर एडवर्ड लॉ की प्रधानता में एक शक्ति- 
शाली समिति की स्थापना की, जिसकी सिफारिशो के परिणामस्वरूप १६०४ का 


हि 
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सहकारी उधार समिति अ्रधिनियम बनाया गया। इस कानून में केवल उधार- 
समितियों की स्थापना की ही व्यवस्था की गई थी तथा गैर उधार वाली सहकारिता 
के समस्त रूपो को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया । यह नीति जान-चूमकर अप- 
#गाई गई क्योकि उनका खयाल था कि श्रपेक्षाकृत पिछडी हुई जाति में उत्पादन तथा वित- 
रख व्यापार के प्रवन्ध की कठिनाइयाँ प्रगति के रास्ते में बाधक हो सकती थी। अपने 
सरल संगठन एव प्रबन्ध से युक्त उघार समितियाँ सहकारिता के सिद्धान्तो को सीखने और 
अभ्यास करने का सुगम स्थल थी और इसलिए उन पर विज्येष ध्यान दिया गया । * 
शहरी उघार समितियों की श्रपेक्षा ग्रामीण उधार-समितियों पर विशेष बल दिया गया 
क्योकि वे श्रपेक्षाकृत श्रधिक महत्त्वपूर्ण भ्ौर श्रावश्यक थी । 
अब हम अधिनियम के महत्त्वपूर्णों तत्वो पर विचार करेंगे। दस वयस्को का कोई 
भी समुदाय रजिस्ट्री के लिए प्रार्थता-पत्र देकर श्रपती सहकारी समिति बना सकता है । 
शुरू के प्रार्थी तथा भविष्य में होने वाले श्रत्य सदस्य एक ही गाँव या जाति अथवा एक 
ही नगर के होने चाहिएँ | उधार समितियो के ग्रामीण या शहरी होने की कसौटी उनके 
सदस्यो की सख्या थी--सदस्य सख्या के ई भाग का क्रमश. कृषक अ्रथवा ग॑ र-कृषक 
होता । ग्रामीण समितियों में श्रसीमित उत्तरदायित्व का ही नियम था, परन्तु शहरी 
समितियो के लिए यह विषय समिति की इच्छा पर निर्भर था। ग्रामीण समिति अपने 
सारे लाभ को शअ्र-हस्तान्तरणीय सुरक्षित कोष में जमा करती थी, जब तक कि किसी 
#विशेष कारणवद स्थानीय सरकार द्वारा कोई श्रादेश न दिया जाय । नगरो की समि- 
तियाँ अपने लाभ का एक चौथाई हिस्सा ही अपने सुरक्षित कोप में जमा करती थी । 
जिन स्थानों पर हिस्सो से पू जी एकत्रित की जाती थी, वहाँ उन्तके परिमाण की कुछ सीमा 
निर्धारित कर दी गई थी । कोई भी सदस्य कुल हिस्सी के १ भाग से अधिक नहीं रख 
सकता था। एक शअ्रकेले सदस्य के हिस्से की कीमत १००० रुपये से भ्रधिक नही हो 
सकती थी और न उसे एक से अधिक वोट देने का अधिकार होता था | समिति अपनी 
आवश्यक चालू पूजी, प्रवेश शुल्क, हिस्सो तथा सदस्यो द्वारा जमा किये हुए धन 
और बाहर से लिये हुए ऋण से एकत्रित करती थी और इस प्रकार से एकत्रित किये 
हुए घन को केवल सदस्यों में ही वाट सकती थी । एक समिति का दूसरी समिति से 
रुपया उधार लेना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के भ्रघधीन था । झान्दोलन के सगठन और 
नियन्त्रण की देख-रेख के लिए सभी राज्यो में रजिस्ट्रारो की नियुक्ति की जाती थी । 
सरकार ने उनके लिए कुछ अधिकार सुरक्षित रखे थे। उदाहरण के लिए (१) अनि- 
वारय निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षण, (२) आवश्यकता पडने पर रजिस्ट्रार द्वारा समिति 
# का अनिवायय विधटन--परल्तु इसके विरुद्ध प्रान्तीय सरकार से श्रपील की जा सकती 
थी, (३) नियम बनाने के व्यापक अधिकार । 
आन्दोलन को साधारणतया सरकार के सहयोग, सहानुभूति तथा पथ-श्रदर्शन 
का आइवासन प्राप्त था । उपयुक्त व्यवस्था के लिए सरकार ने सरलता तथा लचीला- 
पन, इन दो ग्रधान तत्त्वों को ध्यान में रखा था--सरलता, किसानो के समभ के 


१. देखिए, सेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ८ । 


श्श्८ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


वाहर की बडी-बडी स्कीमो को दूर रखने के लिए रखी गई तथा लचीलापन 
भ्धिनियम में निर्घारित कुछ मोदे-मोटे नियमों के अनुकूल रहते हुए प्रत्येक प्रान्त में 
भ्ान्दोलन को उसकी भ्ावश्यकतानुसार पूर्ण रूप से विकसित होने का भ्रवसर देने के 
लिए। इस अधिनियम के श्रधीन रजिस्ट्री की हुई समितियों को उत्साहित करने के लिए. 
सरकार ने उन्हें श्रनेक अधिकार और छूटें दे रवी थी ।१ उदाहररणार्थ, हम झाय कर, 
मुद्राक कर (स्टैम्प डयू टी) और रजिस्ट्री शुल्क से छूट, नैगस निकाय जैसी सुविधाश्रों 
का दिया जाना, मालग़ुज्ञारी के वाद सदस्य से ऋण वसूल करने के लिए उसके भ्न्य 
साहूकारो की तुलना में समिति की प्रथमता, सरकार द्वारा हिसाव की नि शुल्क जाँच 
श्रादि को ले सकते हे । सरकार ने समितियों को प्रथम ततीन वर्षो के लिए विना व्याज 
रुपया उधार देने का वचन दिया। मगर शर्त यह थी कि उधार की रकम दो 
हज़ार रुपये से भ्रधिक न होगी और साथ ही समितियों द्वारा स्वत॒न्त्र रूप से इक 
फिये हुए घन के बराबर ही ऋण दिया जा सकेगा । 

४. सन्‌ १६०४ से १६१२ तक की प्रगति का दिग्दर्शन--प्रान्तीय सरकारों ने रजि- 
स्ट्रारो के पथ-प्रदर्शन में सहकारिता की नई योजनाओं को क्रियात्मक रूप देने में बिलकुल 
देर नही की । प्रत्येक राज्य में नये सिद्धात्तो ने जड पकड़ ली तथा आन्दोलन ने झद्भुत 
प्रगति की, जैसा कि हमें नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात होगा । 
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प्रान्दोलन को समारम्भकर्ताश्रो (प्रोमोटर्स) की भ्राशा से कही श्रधिक सफलता 
मिली--कम-से-कम नई खोली जानें वाली समितियों की सख्या के वारे में तो यह 
वात विलकूल सच है । विशज्येषकर दो दिशाओ में १६०४ के अ्रधिनियम में परिवतंन 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । इस अधिनियम के श्नन्त्गंत स्थापित की गई समितियों ने 
वितरण भ्रौर उघार से इतर उद्दे श्यो वाली सहकारी समितियो के लिए मार्ग प्रश॑स्त 
कर दिया था, जिनके लिए तव तक कोई बैधानिक सुरक्षा नहीं दी गई थी। उसी 
समय पूंजी के निर्वाध सम्भरण भर निरीक्षण की सुचारुतर प्रणाली को ज़रूरत के 
कारण विभिन्‍न केन्द्रीय अ्रधिकरण बने, जिन्हे वाद में चलकर सघो तथा केन्द्रीय बेको 
के नाम से अभिहित किया गया, जिनका काम प्राथमिक सहकारी उधार-समितियों को 


< 





१ सन्‌ १६०४ के कानून से सलग्न सर डेन्जिल इवट्सन द्वारा व्याख्यात्मक लेख देखिए । 
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धन देना तथा उन पर नियन्त्रण रखना था। सन्‌ १६०४ के अधिनियम में इनकी 
भी स्वीकृति नही थी ।* इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक समितियों का ग्रामीण और शहरी 
समितियों में विभाजन अवैज्ञानिक और असुविधाजनक था । भ्रन्त में श्रसीमित उत्तर- 
दाड्लेत्व वाली ग्रामीण समितियों में लाभ वाँटनें की मनाही एक कठिनाई का कारण 
थी, विशेषतया मद्रास और पजाव आदि प्रान्तो में जहाँ हिस्से की पूंजी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हो गई थी। सम्पूर्ण स्थिति की परीक्षा के उपरान्त भारत सरकार ने सन्‌ १६०४ 
के अधिनियम की इन कमियो को दूर करने के लिए एकदम नया विधान बनाने का 
निश्चय किया ! 
६. सहकारी समिति अधिनियम, १६३२--सन्‌ १९१२ के अधिनियम ने सहकारिता के 
उधार से इतर रूपो--क्रय, विक्रय, उत्पादन, बीमा तथा ग्रह-निर्माण आदि --को स्वीकृति 
प्रदात की । इस अधिनियम ने प्राथमिक सहकारी समितियों से भिन्‍न तीन प्रकार की 
केन्द्रीय समितियों को भी स्वीकृति प्रदात की (१) पारस्परिक नियन्त्रण और लेखा- 
परीक्षण के लिए प्राथमिक समितियों के सघ। (२) केन्द्रीय बेक, जिनकी सदस्यता 
अ्रशत. व्यक्तियों और श्रशत समितियों से निभित होगी । (३) प्रान्तीय बेक--जिनके 
सदस्य व्यक्त होंगे । 

सस्वद्ध राज्यीय सरकारो के साधारण अ्रथवा विशेष आ्रादेशानुसार वर्मा, पजाब, 
मद्रास आदि राज्यो में हिस्से की पू'जी के महत्त्व के कारण, हिस्सो पर लाभाश घोषित 
करी की श्राज्ञा दी गई। सारी समितियों को स्पष्ट आदेश दिया गया कि वे अपने 
लाभ का चतुर्थाग सुरक्षित कोष में जमा करने के बाद शेष लाभ का कुछ भाग जो 
लाभ के १०% से भ्रधिक न हो, शिक्षा भ्रथवा दान सम्बन्धी कार्यो के लिए रख लें। 
नये अधिनियम द्वारा ग्रामीण और शहरी समितियों के विभेद को सीमित और असीमित 
दायित्व वाली समितियों का रूप देकर अ्रधिक वैज्ञानिक श्राघार दे दिया गया | ड्स 
अधिनियम के श्रनुसार उन समितियों का दायित्व सीमित रहेगा, जिनकी सदस्य रजि- 
स्टर्ड समितियाँ हे और वे समितियाँ श्रसीमित दायित्व वाली होगी जिनका उद्देश्य 
केवल अपने सदस्यो के लिए उधार की व्यवस्था करना हैं और जिनके अ्रधिकाश सदस्य 
कैपक हैं। अन्य दशाओ में उनका रूप ऐच्छिक होगा । 
७. १६१२ के अधिनियस के बाद आन्दोलन की प्रगति--इस नये अधिनियम का 
तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि सहकारी श्रान्दोलन को नई गति और प्रेरणा मिली । 
नीचे दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि समितियो और उनके सदस्यो की सख्या तथा 
चालू पूजी की मात्रा वरावर वढती गई । सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के वाद 
शथिक सकट या मन्‍्दी आने तक आ्रान्दोलन का विस्तार तेज़ी से हुआ । इसके वाद 
समितियों की कठिनाइयो के कारण विभिन्न राज्यो द्वारा श्रपनाई गई हृढ़ीकरण तथा 
शुद्धीकरण की नीति ने विकास की प्रगति को शिथिल कर दिया |? 
१. देखिए, मेक्‍्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ५ । 


7. रिव्यू ऑफ द कोंआापरेटिव मूवमेंट इन इस्डिया (१६३६-४०) पृ० ४, रिजवे बैंक आफ डरिट्या द्वारा 
प्रकाशित 
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आन्दोलन की प्रगति विभिन्‍न राज्यो में श्रसमान है और उनकी पहुंच जन- 
सख्या के एक छोटे हिस्से तक ही हुई है। सहकारिता की प्रगति रैयतवारी भ्रान्‍्तो में 
बडी तेजी से हुईं, क्योकि इन प्रान्तो में किसान को अपनी ज़मीन को रहन रखनका 
अभ्रधिकार था और इस प्रकार वह ठोस जमानत दे सकता था। जमीदारी-प्रथा वाले 
प्रान्तो में वह केवल निजी जमानत ही दे सकता था । 

उत्पन्न की हुई वस्तुओ के विक्रय, पशु-बीमा, दूध-सम्भरण, सूत, सिल्क श्र 
खाद का क्रय तथा खेती के श्रौजारों और सामान्य आवश्यक वस्तुओ का फुटकर विक्रय 
करने वाली नये प्रकार की भ्रनेक सहकारी समितियाँ खोली गई । उनमे से श्रनेक तेजी 
से उन्‍नति की ओर दिखाई पडने लगी। केन्द्रीय समितियों की सख्या भी बडी तेजी से 
बढने लगी और प्रकट रूप से आन्दोलन में जनता का विश्वास तेजी से हृढ होता जा 
रहा था। सन्‌ १६१४ में भारत सरकार ने पूरी स्थिति पर पुन विचार किया और 
अनुभव द्वारा प्राप्त किये हुए व्यावहारिक ज्ञान का सामान्यतः समावेश करते हुए एक 
व्यापक प्रस्ताव जारी किया । आ्रान्दोलन में लगाई हुई पूजी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी 
प्राथमिक सहकारी समितियों से ऊपर के स्तर पर प्राथिक प्रबन्ध जटिल हो रहा था 
तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षण सम्बन्धी नियमों का स्पष्टीकरण भी ० 
रहा था। अत आन्दोलन को और आगे बढाने के लिए उसके पोषण और भ 
का उत्तरदायित्व स्वीकार करने से पूर्व सरकार यह निश्चय कर लेना चाहती थी कि 
आन्दोलन एक सुदहद आधथिक श्राघार पर वढ रहा है ।* इन परिस्थितियो में प्रइन के 
इस पहलू की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए सन्‌ १६१४ में मेक्लेगन समिति 


देखिए, मेक्‍्लेगन कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६ । 
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की नियुक्ति हुई। सन्‌ १६१४ में इस समिति की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट छप जाने के वाद 
आन्दोलन ने प्रगति के तीसरे अ्रवस्थान में प्रवेश किया। प्रथम और दितीय अ्रवस्थानों का 
चऔतन कमश: १६०४ और १६११ के श्रधिनियम करते हे जिसमें भावी उन्नति के लिए 
सापक रचनात्मक प्रस्ताव दिये गए। आन्दोलन को गैर-सरकारी सहयोग भी काफी 
माना में मिला तथा ग्रामीण उधार के श्रतिरिक्‍त श्रन्य दिशाओं में भी उसने पर्याप्त 
उन्नति की । १६१६ के सुधार अधिनियम (रिफार्मस एक्ट, १६१६) के श्रन्तर्गत सह- 
कारिता राज्यीय विषय वन गया और उसका दायित्व मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को दे 
दिया गया । इसे आन्दोलन के विकास का चौथा अवस्थान कहा जा सकता है। 
सुधार अधिनियम के श्रनन्तर प्रारम्भ में बहुत से राज्यों ने श्रपनी स्थानीय आवश्यक- 
साझो के अनुकूल सहकारी श्रान्दोलच को आगे बढाया । वम्बई ने १९६२४ में एक अलग 
सहकारी-समिति-अधिनियम बनाकर. श्रन्य प्रान्तो का पथ-प्रदर्शन किया । यद्यपि वम्बई 
अधिनियम मुख्यत १६१२ के अधिनियम के स्वरूप पर ही आधारित था, परल्तु नीचे 
लिखी बातो में वह सन्‌ १९१२ के अधिनियम से आगे बढा हुश्ना है । 

(१) उद्देश्य, श्र्थ तथा कार्य-प्रशालियो के श्रनुसार विभिन्‍तर समितियों का 
स्पष्ट वर्गकरण । (२) समिति के ऋण से किसी सदस्य द्वारा उगाई गई फसलो पर 
समिति को प्रथम अ्रधिकार देना । (३) रद्द की हुई समितियों के श्रपाकरण की कार्य- 
विधि में सुधार । (४) विवाचको (पचो) के निरंय द्वारा तुरन्त ही वसूलयावी करने के 
#धघिकारो का विस्तार। (५) निर्दिष्ट श्रपराधो के लिए सज़ा की व्यवस्था |! बम्वई 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण अन्य प्रान्तो, जैसे मद्रास (१९३२), विहार और उडीसा 
(१६३५), कुर्ग (१६९३७) और वगाल (१६४१) ने भी किया। जिन प्रान्तो ने नया 
अधिनियम नही बनाया--उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेश--वहाँ सन्‌ १६१२ का अधिनियम 
ही सशोधित रूप में लागू है। 

यद्यपि सन्‌ १९२१ से भारतवर्ष में समितियो की सख्या में काफी वृद्धि हुई, 
परन्तु बाद में--विशेषकर चौथी दशाब्दी के सहकारी आर्थिक सकट के पश्चात्‌, समि- 
'तियो के तेजी से विस्तार के वजाय तत्कालीन समितियों की स्थिति सुधारने तथा उनके 
पुननिर्माण और पुत्र संगठन की दिल्षा में श्रधिक प्रयत्न किये गए। सहकारिता के हाल 
के इतिहास को, रिज़र्व बेक में कृषि-ठघार विभाग की स्थापना, (आगे सेक्शन २२ 
देखिए) अनेक प्रान्तो के ग्राम-सुधार आन्दोलन श्रौर सन्‌ १६३७ में भारत के ८ राज्यों 
में काग्रेस मन्त्रिमण्डलो के वनने आदि महत्त्वपूर्ण घटनाओं ने प्रभावित किया है । 

८, सन्‌ १६३६-४४ के विश्वयुद्धू के समय सहकारिता आन्‍न्दोलन--सन्‌ १६३६ के 

& विद्वयुद्ध के प्रारम्भ में सहकारिता आन्दोलन एक नये सन्तुलत और प्रगति के नये 
आधार की खोज मे प्रयत्नगील था। निश्चित समय पर न चुकाये हुए ऋणो के 
अपाकरण की तथा सहकारी आन्दोलन को सशक्त बनाने की प्रारम्भिक आश्याएं पूरी 
नही हो सकी, जिसका कारण चीजो के भावो, विश्येप रूप से क्पि-उत्पाद के भावों, 
की अनिद्चित गति थी। युद्ध ने ऐसे सूत्रो का मिलना भी दुष्कर बना दिया जहाँ से 
* देखिए, डी० जो० खाग्डेक्र, द बॉम्वे कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १६२५, पृ० 8 । 
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हर समय सस्ते ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण मिल सके | इसके अतिरिक्त युद्ध के प्रारम्भ 
में सम्मिलित पूंजी वाले बेको के साथ ही सहकारी वेको को जमा पूजी लौटाने की 
कठिनाई का सामना करना पडा । मई-जून सन्‌ १६४० मे उन्हे पुत इस कठिनाई का 
भ्रतुभव हुआ । शीघ्र ही लोगो में फिर विश्वास की भावना श्रा गई। युद्ध के श्रन्य, 
उल्लेखनीय प्रभाव ये थे कि कुछ प्रान्तो में मुनाफाखोरी से बचने के लिए उपभोक्ता 
भ्रण्डारो की स्थापना को प्रोत्साहत मिला तथा उत्पादको को ऊँचे मूल्यों का लाभ देने 
के लिए सहकारी विक्रय को प्रेरणा मिली । इसके अतिरिक्त युद्ध ने अनेक छोटे-छोटे 
उद्योगो, जैसे हाथ के करघे पर ऊनी श्रौर सूती कपडे की बुनाई," को प्रोत्साहित 
किया । यह स्वाभाविक ही था कि सहकारी विभागो ने सरकार से प्राप्त अनुदानों की 
सहायता से छोटे उद्योगो की उन्नति में खूब दिलचस्पी ली तथा उन्हे परामर्श श्रौर पथ- 
प्रदर्शन द्वारा उत्साहित किया | 
१२ सितम्बर, सन्‌ १६४४ को भारत सरकार ने प्रो० डी० भ्रार० गाडगिल की * 
अध्यक्षता में कृषि-वित्त उप-समिति की नियुक्ति की । इसका कार्य ऋण कम करने 
के उपायो तथा भ्रल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण पर उचित नियन्त्रण के तरीकों पर 
रिपोर्ट प्रस्तुत करना था । १८ जनवरी, सन्‌ १९४५ को रजिस्ट्रारों के चौदहवें सम्मेलन 
की सिफारिशो के अ्रनुसार भारत सरकार ने श्री श्रा० जी० सरैया की श्रध्यक्षता में 
सहकारी श्रायोजन समिति की नियुक्ति की | इसका कार्य सहकारी आ्रान्दोलन के विकास 
के लिए एक योजना तैयार करना था। इस समिति ने व्यापक सिफारिशों पेश की. 
उनके श्रनुसार प्राथमिक ऋणा-समितियों के वजाय बहुष्येयी समितियों का संगठन अधिक 
वाड्छनीय और आ्रावश्यक था। प्रुन प्राप्त भूमि प्रूमिहीन मजदूरों तथा पूर्वे- 
सैनिको के लिए सुरक्षित रखी जाय और उन्हे सहकारी कृषि-समिति में सगठित किया 
जाय । भ्रत्येक जिले में कम-से-कम दो सहकारी-कृषि-समितियों की स्थाप्ना की सिफा- 
रिश की गई। इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य अनेक विषयो पर, उदाहरणार्थ कृषि-उत्पत्ति की 
सहकारी विक्री, दूध के सम्मरण, शहरी साख झ्रादि पर भी विस्तृत चुकाव दिये गए । 
मई सन्‌ १६४७ में गाडगिल कमेटी ( कृषि-वित्त-उपसमिति ) तथा सरैया- 
कमेटी ( सहकारी श्रायोजन समित्ति ) की सिफारिशों पर रजिस्ट्रारो के पन्द्रहवें सम्मेलव 
में विचार किया गया । इस सम्मेलन में रजिस्ट्रारो के सम्मेलन भर भ्खिल भारतीय 
सहकारी सस्था द्वारा श्रायोजित सम्मेलन--दोनों सम्मेलनो को एक कर देने के विषय 
पर भी विचार किया । सन्‌ १६४९ में दोनो सम्मेलन एक कर दिये गए । इससे आन्दो- 
लन में सरकारी तथा गेर-सरकारी सहयोगियों के मध्य सम्पर्क और सहयोग की वृद्धि 
_हुई। रजिस्ट्रारो के इस पन्द्रहवें सम्मेलन के कुछ दिन वाद ही देश स्वतन्त्र हुआ और «८, 
१ देखिए, अध्याय १३, तथा खण्ड २, अध्याय २ । 
२ रिव्यू श्रॉफ द को-भपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया (१६३६-४०), १० २-३, सिक्स्थ रिपोर्ट भ्रॉफ़ द 
वाम्वे प्रॉविन्शल को-आपरेटिव लैण्ड मॉर्गेज बैंक (१६४१) तथा द इण्डियत को-आपरेटिव रिव्यू» 
ननवरी-मार्च १६४० में वो० एल० मेहता का लेख । 
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* रस पैरे से लेकर एछ ३३५ सेनशन € के ऊपर तक का अश अनुवादक द्वारा जोड़ा गया दे । 
हाय 
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विभाजित भी | इस घटना ने श्रान्दोलन के समक्ष अश्रनेक नई समस्याएँ उत्पन्त कर दीं 
और कुछ समय के लिए उसकी गति अवरुद्ध हो गई, परन्तु शीघ्र ही आन्दोलन नवीन 
समस्याओं के हल में व्यस्त हो गया और सामान्य प्रगति फिर से होने लगी । 
विभाजन के बाद सहकारिता आनन्‍्दोलन--विभाजन के पश्चात्‌ सहकारिता- 
फ़प्रानदोलन को अनेक महत्त्वपुर्ण घटनाओं ने प्रभावित किया | लाखों व्यक्तियो-की पुन- 
वास की समस्मा के निदान का भार सहकारिता श्रान्दोलन पर भी पडा) भारत सर- 
कार के पुनर्वास मन्त्रिमण्डल ने विस्थापित व्यक्तियो की सहकारी समितियों द्वारा पुन- 
स्थापना की सम्भावनाओ्ो की जाँच करने के लिए एक समिति (कमेटी) नियुक्ति की 
जिसने समितियो के प्रकार तथा उन्हे दी जानें वाली श्राथिक सहायता के सम्बन्ध में 
सितम्बर सन्‌ १६४८ में भ्रपनी रिपोर्ट दी । जिन राज्यों के सामने यह समस्या थी, 
उन्होने इस उहं श्य से विभिन्‍न प्रकार की समितियों का सगठन किया । पजाब राज्य में 
जहाँ यह समस्या अधिक विषम थी, सहकारिता का प्रयोग लगभग नही के बराबर किया 
गया। सम्भवतया इसे सहकारिता की सामथ्यें से परे समककर ही यह काम एक 
अलग विभाग को सौंप दिया गया । कुछ श्रन्य राज्यो मे जैसे वम्बई, मध्यप्रदेश, दिल्ली 
आदि में इस दिश्ञा में ठोस कदम उठाये गए । सन्‌ १६४६-५० के भ्रन्त में बम्बई राज्य 
में विभिन्‍त प्रकार की १२९४ सहकारी समितियाँ विस्थापित व्यक्तियो की सहायता के 
लिए काम कर रही थी। उनकी सदस्य-सख्या तथा चालू पूंजी क्रमश २४६६ तथा 
३२६ लाख रुपये थी । वहाँ की राज्यीय सरकार का श्रादेश है कि सरकार की शोर 
#हे विस्थापित व्यक्तियो के कैम्पों में किया जाने वाला कार्य सहकारी समितियों को सौप 
दिया जाय। मध्यप्रदेश में १९४६-५० में तीन सहकारी क्ृषि-समितियाँ, ४ ग्रृह- 
निर्माण समितियाँ, ३ उद्योग समितियाँ तथा दो सहकारी भण्डार विस्थापित व्यक्तियो 
के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली प्रान्त की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के मध्य 
सहकारी-समितियो के सगठन के लिए सन्‌ १६४८-४६ में विद्येष कर्मचारियों की नियुक्ति 
की । उनका ध्येय ऐसी ५०० समितियों का सगठन था, परन्तु कुछ कठिनाइयो के कारण 
वे उसे पूरा नही कर सके। सन्‌ १९४६-५० के श्रन्त में वहाँ इस प्रकार की ३४८ 
समितियाँ काम कर रही थी । 
युद्ध के भ्रनन्‍्तर सभी देंशो में, सेना से निकाले हुए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना का 
अइन समान रूप से उठा। इस कार्य के लिए भारत में युद्धोत्तर सैनिक-सेवा पुमरनिर्माण 
कोष " से भ्रावश्यक घन प्राप्त हुआ । कुछ राज्यो ने इंस समस्या को सुलमाने के लिए 
सहकारी समितियों का सगठन किया । इन समितियों ने साधारणतया सहकारी उद्योग- 
शालाओ (कारखानो) का रूप लिया। अन्य प्रकार की समितियों का भी सगठन हुआ 
” है जिनमें उपनिवेशन समिनियाँ मुख्य हे । मद्रास में ऐसे व्यक्तियों के लिए १० उपनि- 
वेशन समितियाँ थी, जिन्होंने ५, ३०० एकड भूमि को सन्‌ १६४६-५० के श्रन्त तक 
कृषि योग्य बना लिया था । 
खाद्य-उत्पत्ति बढाने में भी सहकारिता ने काफी हाथ बढाया । खाद्य और कृषि- 
१: पोर्ट बार सर्विसिज़ रिकस्टट्रवशन फ्ररड। 


३३६ भारतीय भश्रर्थ॑श्ञास्त्र 


उत्पादन और विक्रय, (५) बीमा तथा (६) अन्य । 
न नीचे दिये हुए झ्ाँकडे विभिन्‍न प्रकार की (१) कृषि तथा (२) गैर-कृषि 
समितियों की सन. १६५२ तक की प्रगति का' कुछ झ्रामास कराते हैं !* 
































उत्पादन 

कप तथा: | देन दस्यो की सुख्या 

उधाई 5 कय विक्य | 3 श्रन्य॒| कुल योग ५ हजारो 
कृषि समितियाँ । 
१,१५,४६२| १०,४८२ कक ५,६२९ (५,२०३ (१,४६,०३७ ८,१०७ 
गैर-कृपि समितियाँ 

लक | वयण. | चा5 चार |भल७ रिधर |. अाण 

७,८०७ | एरेड५ पर३े६ ६,४१५ | ४,फर२े७ २८,२४० ४,६७७ 














इस तालिका से स्पप्ट है कि उधार-समितियो का, विशेषत क्रृषि-ठघार समितियों 

का, प्राघान्य है और उनके मुकाबले में दूसरे प्रकार की समितियों का विकास बहुत ही 
नगण्य है, हालाकि इस दिशा में स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। यह वर्गीकरण 
कुछ दोपपूर्ण है, क्योकि इस पर आधारित विवरण कुछ महत्त्वपूर्ण दिशाश्रो में भारतीय 
सहकारिता के सच्चे विकास का सही अनुमान नही देता । उदाहरणार्थ भारत में बहुत 
सी उधार समितियो ने उधार देने के अपने मुख्य कार्य के श्रलावा क्रय, विक्रय, उत्प्रेदन 
अ्रथवा इनमें से दो या तीन कार्यो को एक साथ करने का प्रयत्त भी किया है। 
१० प्राथमिक कृषि-उधार समसितियाँ--अ्रव हम कुल समितियों के अधिकाश भाग का 
प्रतिनिधित्व करने वाली ग्रामीण उधार-समितियो पर विशेष ज़ोर देते हुए सहकारी 
समितियों के विभिन्‍त प्रकारों के विवेचन करेंगे । एक ठेठ प्राथमिक क्षषि-उघार समिति 
से आरम्म करके हम यह श्रष्ययन निम्न शीर्षको के झन्तगंत कर सकते हें 

(१) श्राकार--प्रस्तावित ग्रामीण उघार समित्ति की रजिस्ट्री के लिए कोई भी 
दस व्यक्ति प्रार्थना-पत्र दे सकते हे । श्रच्छा तो यह्‌ होगा कि समिति के सदस्यों की 
संख्या सो से अधिक किसी हालत में न हो, क्योंकि सदस्यों की सख्या बढने के साथ 
प्रबन्ध और निरीक्षण की क्षमता घट जाती है और सदस्यो को प्रशिक्षण भी उतने 
भ्रच्छे ढहय से नही मिल पाता । 

(२) कार्य-क्षेत्र-रेफेज़न का नियम यह है कि जहाँ तक सम्भव हो एक गाँव 
के लिए एक ही समिति होनी चाहिए | साधारण॒तया ऐसा होता भी है । यह सदस्यों में 
पारस्परिक ज्ञान तथा नियन्त्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विचारणीय बात फरई 
है कि मद्रास की सहकारिता समिति (मद्रास कमेटी भ्रान को-श्रापरेशन ) ने छोटी-छोटी 
समितियों के समेकन श्लौर उनके पुनर्सगठन का समर्थन किया है ताकि उनका कार्य॑-क्षेत्र 
चढ़ाया जा सके । उदाहरण के लिए ३ से ५ मील तक के घेरे में श्राने वाले क्षेत्र उसकी 
92 उत्ीं। 
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तट है 
हद में थ्रा जायें । यह योजना समितियों को श्राथिक इकाइयो में परिणत 4 
सहकारी आन्दोलन को उचित समय में विशाल ग्रामीण क्षेत्रो में फैलने यो: 
एगी ।* बम्बई में बहुष्येयी समितियाँ गाँवों के एक समूह के लिए संगठित की' 
हैं (देखिए, आगे सेक्शन १३) । कार्य-क्षेत्र के विस्तार का सीमित दायित्व के पक्ष... - 
गए सुझाव से बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है जिसका विवेचन नीचे (३) में किया गया है । 
(३) दायित्व--जब तक सरकार द्वारा छूट न मिल जाय, तब तक दायित्व 
ग्रसीमित होता है। जैसा कि मैक्लेगन कमेटी ने कहा है, श्रसीमित दायित्व का श्रर्थ 
अशदायी भ्रसीमित दायित्व है, भ्रर्थात्‌ दोपी होने पर, जब समिति ऋणदाताओ के प्रति 
अपना वादा पूरा नही कर पाती है तो हिस्सो की पूर्ण श्रदायगी के बाद भ्रत्येक सदस्य 
से व्यक्तिश देय-प्रश निश्चित कर उसे वसूल किया जाता है। ऋरणदाता किसी एक 
सदस्य पर भ्रलग से प्रत्यक्ष कार्यवाही नही कर सकता ।* इसके समर्थकों का कथन है 
कि अ्रसीमित दायित्व से दो लाभ हैं अ्रसीमित दायित्व पारस्परिक नियन्त्रण और 
निरीक्षण को प्रोत्साहन देकर सदस्यो के ऊपर शिक्षरणात्मक प्रभाव डालता है तथा वाहर 
के ऋणदाताओ में विश्वास उत्पन्न कर समिति की साख बढाता है। श्राधुनिक मत 
सीमित दायित्व के पक्ष में बदल रहा है। उदाहरणार्थ सन्‌ १९३६-४० में मद्रास की 
सहकारिता-समिति ने यह विचार प्रकट किया कि श्रसीमित दायित्व की उपयोगिता 
समास हो गई है श्रौर उन्होंने बहुमत से पुनर्सगठित समितियों के लिए सीमित दायित्व 
की सिफारिश की । समिति ने कहा हैं कि हाल' के भ्रपाकरण (॥वृप्प08६079) में 
अस्क्रमित दायित्व उन सदस्यों के लिए कठोर सिद्ध हआ है जिन्होंने न तो कोई ऋण 
लिया था और न जिनकी कोई और देनदारी थी। उसने भ्रान्दोलन को बदनाम किया 
है एव ऋण चुकाने योग्य उच्चवर्ग के किसानो को दूर रखा है तथा इसके विषय में 
पारस्परिक चोकसी और नियन्त्रण की श्राधारभूत धारणा श्राघुनिक ग्राम्य जीवन 
के बारे में सत्य नही ।३ फिर भी इस समय अ्रधिकाश विचारक श्रसीमित दायित्व 
का ही पक्ष लेते हैं। उनका कहना हैं कि वह सहकारिता का भ्रति आवश्यक और मूल- 
वर्ती सिद्धान्त है। उसका श्राकस्मिक परिवर्तन ऋणदाताओ के विश्वास को हिला देगा 
ओऔर आन्दोलन में पूजी के निवेश पर असर डालेगा । इसके विपरीत, जैसा कि डॉ० 
वी० वी० एन० नायडू का कथन है, सीमित दायित्व के आधार पर काम करने वाली 
शहरी सहकारी समितियाँ भी सहकारी ही हे तब क्यो न इस नियम को उन बृहत्तर 
(बहुघ्येयी) ग्रामीण समितियों के लिए भी श्रपनाया जाय जिनका सगठन प्रस्तावित हैं ।१ 
(४) प्रवन्ध--प्रवन्ध श्रवेतनिक और जनतस्त्रीय होता है। यह काम दो मण्डलो 
को सौंपा जाता है . (१ ) सारे सदस्यों की एक साधारण सभा और (२) साधारण सभा 


२ रिपोर्ट आफ दे कमेटी आन कोआपरेशन इन मद्रास, पृष्ठ १५४ । 

२ मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ४७ । 

३. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी आन को-आपरेशन इन मद्रास, पेरा १६५ । 

४ १६४१ के २४वें राज्यीय सहकारी कान्के नस, मद्रास, के समापति पद से डॉ० बी० बी० एन० नायडू 
का भाषण देखिए आगे सेक्शन १३ भी देखिए । 


रे भारतांय अथशास्त्र 


की वार्षिक बैठक में उसके सदस्यों में से ही चुने हुए ५ से ६ व्यक्तियों तक की एक 
प्रबन्ध-समिति । साधारण सभा प्रवन्ध समिति के सदस्यो का चुनाव, वैतनिक मन्‍्त्री की 
नियुक्ति (जो सदस्य नहीं होगा), प्रबन्ध-समित्ति द्वारा प्रस्तुत वाधिक चिट की स्वीकृति, 
रजिस्ट्रार और लेखा-परीक्षणो के श्रादेशो और रिपोर्टो पर विचार, आवश्यकता पडने पर 
सदस्यो का बहिष्कार, समिति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के उधार की सीमा का निर्धारएृर 
भौर समितियों के उपनियमों का सुधार करती है । प्रवन्ध समिति सहकारी समिति की 
दैनिक कार्यवाही और शासन-कार्य के लिए उत्तरदायी है। यह नये सदस्यों को भरती 
करने के साथ सदस्यो द्वारा दिये गए ऋण के. प्रार्थना-पत्नो पर कार्यवाही करती है; 
सदस्यो से शेष ऋणों को वसूल करने के साथ उन पर निरीक्षण करती है । यह समिति 
के लिए पूंजी एकत्र करती श्रौर मन्त्री के हिसाब-किताव की जाँच भी करती है । 

(५) चालू पुजी--इसके साधन दो हो सकते है आन्तरिक शौर बाह्य । झाच्त- 
रिक साधन का निर्माण, सदस्यो के प्रवेश शुल्क, निश्लेप, हिस्सा प्ूजी तथा समिति के सुर- 
क्षित कोप की श्रतिरिक्त सम्पत्ति से होता है। प्रवेश शुल्क प्रारम्भिक खर्चे को पूरा करने 
के लिए श्रावश्यक है । सदस्यता के विशेषाधिकार त्याग से ही मिलते है, यह भली अ्रकार 
समझाने का कार्य भी इससे पूरा होता है। पजाब मद्रास भ्ौर उत्तरप्रदेश के सिवाय 
भ्रत्य स्थानों में हिस्सा पूंजी का कोई महत्त्व नहीं है। हाल ही में, बम्बई राज्य में 
( विशेषकर नहर वाले क्षेत्रों में ) किश्तों द्वारा हिस्सा लेने की प्रणाली का पारम्भ 
किया गया है । यह स्तुत्य है, क्योकि इससे एक तो दूसरी 'रक्षा-पक्ति' तैयार होती है 
श्रौर साथ ही 'सदस्थो के श्रसीमित दायित्व का कुछ आधार मिल जाता है । स्ा- 
रखतया इसका समर्थन इस भ्राघार पर होता है कि यह यथेष्ठ भौर स्थायी पूजजी की 
शीघ्र प्राप्ति के लिए सहकारी सस्थाश्रो की सहायता करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति 
सबसे भ्रच्छी तरह ऋर लेने श्रौर देने की दरो के यथासम्भव विस्तृत श्नन्तर से निर्मित 
सुरक्षित कोष से होती है, परन्तु यह भन्तर वित्तीय आत्म-निर्मेरता प्राप्त करने श्रौर 
उधार देने की सस्ती व्यवस्था के अनुरूप होता चाहिए | साधारणतया भारत मे ब्याज 
की दर बहुत ऊँची है, इसलिए उघार लेने श्र देने पर ब्याज की दरो में ऐसा भ्रन्तर 
सम्भव है । ब्याज की बहुत नीची दर को भी निरुत्साहिंत करना चाहिए, क्योकि यह 
ऋण लेने वालों को पुन उधार लेने का प्रलोभन दे सकती हैँ । उपग्रु क्त प्रान्तो में 
ग्रामीण उधार-समितियो के सदस्यों ने हिस्सा पूजी के लिए श्रपनी प्रधिमान्यता 
( 97८(९:९८०८९ 2 प्रकट की है, ताकि उनकी अपनी पू'जी हो सके । यदि हिस्सों 

( शेअर्स ) का नतीजा निर्धतों को सदस्य होने से रोकना तथा साधारण सम्मिलित 
पूजी वाली कम्पनियों की तरह लाभाशबाज्ञी को जन्म देना नहीं तो इसके विरोध 
की कोई आवश्यकता नही है । सच तो यह है कि पूजी के लिए बाहरी एजेन्सियो एश 
निर्भरता कम करने के लिए हिस्सो का होना श्रावश्यक है । आरमीण उधार समिति की 
झावश्यक पूजी एकत्रित करने का सबसे भ्रच्छा साधन स्थानीय निक्षेप ( जमा ) है, 
क्योकि इससे ग्रामीणों में किफायतसारी की आदत पैदा होती है तथा सुरक्षित द्रव्य 
बढ़ता रहता है श्रौर समिति के प्रबन्ध में अपने निक्षेपो पर स्वयं चौकसी करने वाले 


भारत से सहकारी आन्दोलन ३३६ 


उपयोगी व्यक्तियों की दिलचस्पी बढती है ।* जर्मनी की रेफेज़्न समितियों की तुलना 
में जो श्रपनी भ्रावश्यक पूंजी मुख्यतया स्थानीय निक्षेपों से प्राप्त करती है, भारत की 
प्रामीण उधार समितियों द्वारा एकत्रित निक्षेप उनकी कुल चालू पूजी का एक छोटा-सा 
श्रण है। इस प्रकार के निक्षेपो को बढाने के लिए चारो और प्रयत्न किये जा रहे है । 
ध्म्वई राज्य के अ्रतिरिक्त, जहां पर सदस्यो का निक्षेप चालू पूंजी का ह भाग है, अन्य 
स्थानों में बहुत कम सफलता मिली है । बेको में जमा करने की आदत की प्रधघानतया 
ग्रामीरा क्षेत्रों में श्रभी शुरुआत ही हुई है । वारिज्य और उधार दिये हुए रुपये पर 
निक्षेपों की तुलना में श्रधिक व्याज मिलता है। देश के समुन्तत भागों में ज़मीन अथवा 
सोता-चाँदी खरीदने की प्रवृत्ति श्रव भी विद्यमान है । वर्तमान ग्रामीण उघार समि- 
तियो में हर वर्ग के लोग नही है, वे अधिकाशत निर्धनो से ही बनी हैं । घनी व्यक्ति 
इनसे दूर हे और वे साहुकारो का काम करते है । जनता की श्रौसत श्राय बहुत थोडी 
है, अत. वचत बिलकुल नही हो पाती है। जब तक कि निक्षेप में पर्याप्त वृद्धि नही 
होगी, सहकारिता अपने इस उद्देश्य में अवश्य ही असफल रहेगी । श्रनिवार्य निक्षेप 
की प्रणाली ठीक नही है। मितव्ययिता किह्तो में भ्रदा किये जाने वाले हिस्सो को 
भारम्भ करने से भ्रच्छी तरह प्रोत्साहित की जा सकती है । 
श्रव हम पूजी के बाह्य साधनो पर विचार करेंगे। यह ( बाह्य ) पूंजी श्रन्य 
समितियो, सरकार और मुख्यतया वित्तीय सस्थाओरे, जैसे केन्द्रीय तथा राज्यीय सहकारी 
वेको के, जो हर राज्य में बहुत ही श्रावश्यक हैं, निक्षेप और ऋण से प्राप्त होती है । 
रकार ने दान की नीति का परित्याग कर बडी वुद्धिमानी की। साथ ही अपने 
द्वारा दिये जाने वाले ऋण की माज्ना बहुत थोडी कर दी है। जब हम सहकारी वित्त 
के प्रश्न का विवेचन करेंगे, तो केन्द्रीय वित्तीय समितियों के बारे में कुछ और कहेगे । 
यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आज ग्रामीण उधार-समितियाँ अ्रधि- 
काशत वाह्य ऋणो, हिस्सो और निक्षेपो पर आधारित है, जो कुल चालू पूंजी का एक 
श्रश ही होते हूं । 

निम्नलिखित आँकडे जून सन्‌ १६५१ में भारत-सघ की समस्त सहकारी समि- 

तियो की चालू पूंजी की सघटना पर प्रकाश डालते हे ।* 
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(६) ऋण का उद्दं इय--सदस्यो को ऋण केवल तीन ही उद्दे श्यो से दिया जाता' 
है। ये उद्देश्य हैं प्रतिफलात्मक कार्य, श्रग्नतिफलात्मक कार्य श्रौर पूर्व ऋर से मुक्ति । 
प्रतिफलात्मक ऋण तीन प्रकार का होता है. (१) चालू कृषि-कार्यो के लिए, (२ ५ 
सरकारी करो को चूकाने के लिए अल्पकालीन ऋण भौर (३) भ्रूमि की स्थायी उन्नति 
लिए दीघंकालीन ऋण । उत्सवो जैसे प्रप्रतिफलात्मक कार्यो के लिए ऋण देना सिद्धान्तत 
उचित नही है, परन्तु किसानो को महाजनो के पज्जे से बचाने के लिए वे आवश्यक हो 
जाते हैं ।* उत्सवादि के सम्बन्ध में मितव्ययिता सिखाने के लिए इन ऋणों को शत्या- 
बद्यक कार्यो के लिए ही दिया जाना चाहिए और इनकी मात्रा भी सीमित कर देनी 
चाहिए । पूर्व ऋणो की मुक्ति के सम्बन्ध में झ्ादर्श नीति यह होनी चाहिए कि सदस्य 
केवल समिति का ही देनदार रहे तथा इस प्रकार के अन्य सम्बन्धो से मुक्त हो 
जाय । ऋणो से एकदम पूर्ण मुक्ति भ्रव्यावहारिक तथा श्रवाज्छनीय है । यह भव्याव- 
हारिक तो इसलिए है, क्योकि इसके लिए सदस्यो को ऋण देने के लिए आवश्यक 
घन के श्रतिरिक्त बहुत बडी मात्रा में धन एकत्रित करना होगा जो कि श्रसम्भव है, 
भ्रवाजछनीय इसलिए है कि हमें सदेव घोर ऋण में फंसे रहने वाले व्यक्ति की, जैसा 
कि भारत का एक सामान्य किसान होता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी ध्यान में 
रखना चाहिए। ऋण के भार से एक ही बार पूर्णेतया मुक्ति जैसी झ्राश्वयेजनक करा: 
मात यदि सम्भव भी हो, यह किसानों को नैतिक पतन की शोर ले जायगी, जब तक 
फिजूल और झनाप-शनाप खर्चो को रोकने के लिए हढ कदम न उठाये जायें । बेको के 
हृष्टिकोश से दीघंकालीन और ग्नल्पकालीन ऋण का सयोग श्रवाव्छनीय है। निपुण 
सहकारी विशेषज्ञों के अनुसार साधारण ग्रामीण उधार-समिति को दीघंकालीन उधार 
सही देना चाहिए, क्योंकि ये भृमि-बन्धक बेक के श्रन्तर्गत है (आगे सेक्शन २८ देखें) । 
सदस्यो के पुराने ऋण को समाप्त करने के लिए भूतकाल में ग्रामीण समितियों द्वारा 
किया गया प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ हे । 

(७) ऋणो की अदायगी---ऋण चुकता करने के समय के सम्बन्ध में साधारण 
नियम यह हैं कि कृपि-वित्त को, खेती के फसल-चक्र का अ्रतुसरण करना चाहिए, 
जो अच्छे, बुरे एव सामान्य फसलो की औसत हो । दूसरे शब्दों में, ऋण की अदायगी 
प्रतिफलात्मक कार्यो से प्राप्त धन द्वारा की जानी चाहिए जिनके लिए ऋण दिया 
गया था। अश्रप्नतिफलात्मक कार्यो के ऋण को ऋणकर्ता की स्थिति के भनुसार 
१ बम्बट और मद्रास में साधारय साख का ऐेसा विवरण सोचा गया है. जो किसानों के विवाह आदि: 
अनुत्पाइक कार्यो सद्षित लगभग उनकी दर भावश्यकता को ध्यान में रखकर अभ्रिम ऋतु से पद्ले ही 
सदस्यों की साख निर्धारित करता दे तथा उचित समय पर उनके लिए रुपयों का प्रवन्ध करता है । इस 
प्रणाली का केन्द्रीय वरकिंग जाच कमेटी ने समर्थन किया है (रिपोर्ट पैरा १७४) । अनुत्यादक उद्दे श्यों के 
लिए ऋण लेने को हतोत्साहित किया जा रद्दा दे ओर इसकी प्रवृत्ति कम द्वोती जा रही है । वम्बई राज्य 
में सहकारी सणिम्फ्ति के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट ((६३६-४०), पैरा (६ । 
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व्यवस्थित करता चाहिए, ताकि वह मितव्ययिता के श्रभ्यास से ऋण को किद्तों द्वारा 
चुकाने के लिए अ्रपनी श्राय से पर्याप्त घन बचा सके ।' उचित समय में आसानी से 
मामूली किझ्तो द्वारा चुकाई जा सकने वाली रकम से अधिक ऋण नही देना चाहिए । 
क्रतामयिक भ्रदायगी का भ्रनवरत प्रयत्न ही आदर्श होना चाहिए और इस विषय में 
कोई ढील नही की जानी चाहिए । अत्यावश्यक तथा वास्तविक कठिनाई के समय में 
ही भ्रदायगी को भविष्य के लिए स्थगित करना चाहिए। ऋण की श्रदायगी की मियाद 
बरावर बढाना और उसकी भूठी अ्रदायगी को कोई प्रश्नय नही मिलना चाहिए, क्योकि 
इससे समिति की हित-हानि होती है । सदस्यो द्वारा ऋण की शीघ्र अदायगी सहकारी 
उधार-समितियो की सफलता की कसौटी ठीक ही मानी गई है। इस कसौटी के 
प्रनुसार हम कह सकते हैं कि भारत में साख-समितियों को कोई विशेष सफलता नही 
प्राप्त हुई है। प्रान्तीय बेकिंग जाँच समितियाँ, रिजर्व बेक की कृषि उधार-सम्बन्धी 
रिपोर्ट, १९४१ में रिजवे बेक द्वारा सहकारी आन्दोलन की समीक्षा श्रादि ने ठीक 
समय पर चुकता न किये हुए ऋरणा के स्वरूप झर उसके बुरे प्रभावों पर विशेष बल 
दिया है । गत वर्षो में ठीक समय पर चुकता न किये हुए ऋणों में भयावह वृद्धि हुई 
हैं। कृषि-मूल्यो की भारी कमी तथा व्यापारिक मन्दी ने उधार लेने वाले क्रंषक की 
ऋण चुकाने की शक्ति को कम कर दिया श्रौर इससे स्थिति बहुत शोचनीय हो गई । 
ठीक समय पर अदा न किये हुए ऋणो का वहुत बडी मात्रा में सचयन तथा समितियों 
को सम्पत्ति-सम्बन्धी रुकावट ने, समितियों के व्यवसाय को बन्द-सा कर दिया तथा 
देश के श्रधिकाश भागों में आन्दोलन को शक्तिहीन कर दिया---विशेषकर बरार, 
विहार, उडीसा और वगाल में, जहाँ पर सहकारी आन्दोलन नष्टप्राय ही हो गया । 
(देखिये सेक्शन २६)* । समयानुसार अदायगी को निश्चित करने में हर प्रकार की 
सावधानी बरतनी चाहिए । उदाहरणार्थ, प्रत्येक सदस्य के लिए सामान्य उधार 
निब्चित करना, प्राथियों में से ऋणकर्ताओ का सावधानी से चूनाव, सहकारी ऋण 
देते समय उसके उ्द शय तथा ऋणकर्ताश्रो की झदायगी की सामथ्यं की उचित जाँच, 


१. बित्ता अदा किये हुए ऋण ओर उनके कुंप्रभाव आज भी विद्यमान हें। सन्‌ १६४६-४८ ओर 
१६४८-५० के समीक्षण में रिजवे वेक ने इस चिन्ततीय स्थिति की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया 
है । यथ्यपि ऋणों की वापसी की स्थिति सन्तोषजनक दै, परन्तु न अदा किये हुए ऋगोँं की पृद्धि ने उसे 
भी दूषित कर दिया दे । निम्न शाकडे वृतेमान स्थिति स्पष्ट करते हैं 


वर्ष अदा न किये हुए ऋण 
(रुपया लाखों में) 
क् १६४६-४७ इउ७फ'८३ 
१६४७-४८ 3&88३"२३ 
१६४८-४६ डेप प० 
१६४६-५० ५३५९७२ 


कुछ राज्यों में परिस्थिति बहुत हो गम्भीर है | उदाहरणाथ, पश्चिमी बगाल में सन्‌ १६४६-४७ 
में कुल ऋणों का ४४% विना अदा किया हुआ था। (झाकड़े रिजवे बेक के १६४६-४८ और १६४८- 
५० के समोक्षण से लिये गए है ।) 
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तथा भ्रन्य सदस्यो द्वारा उधार लेने वाले सदस्यो के निरीक्षण को ले सकते है । यह 
झ्रावश्यक नही है कि सारे सदस्यों के लिए ऋण की भ्रदायगी का एक ही समय नियत 
किया जाय । प्रत्येक ऋणकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अदायगी की श्रवधि 
निश्चित करनी चाहिए ।१ ९) 

(८) ज़मानत--ईमानदारी और चारित्र्य ही श्रार्श सहकारी जमानत हैं। 
ईमानदारी को पूंजी स्वीकार किया जाना चाहिए / व्यवहार में उधार लेने वाले 
सदस्यों से ऋण के साथ ही चल और अ्रचल सम्पत्ति की जमानत लेकर--यद्यपि ऐसी 
जमानत सहकारिता के सिद्धान्तो के विरुद्ध है--तथा अन्य व्यक्तियो से इस सम्बन्ध में 
जमानत लेकर बुरे ऋणो को कम किया जा सकता हूँ तथा समिति की साख बढाई जा 
सकती है। यदि जमानत के रूप में कोई मूतंवस्तु न ली जाय तो ऋणकर्ताओं द्वारा महा- 
जनो के यहाँ बन्धक रख दिये जाने का भय बना रहेगा। अत कुछ सीमा तक इसे रखना 
ही पडेगा । कानून के प्रन्तर्गेत वन्धक की ज़मानत की इजाज़त है और किसी भी समिति 
अथवा समितिवर्ग के लिए, इसे आवश्यकतानुसार बदलने का अ्रधिकार प्रान्तीय सरकारों 
को दिया गया है। प्रत्येक दशा में, व्यक्तिगत ज़मानत मुख्य होनी चाहिए, परन्तु मृतंवस्तु 
आदि की ज़मानत के लिए भी ज़ोर देना चाहिए । 

(६) लाभ का विवरण---यदि ग्रामीण उधार-समितियो में हिस्सा पूंजी नहीं 
हैं तो साधारण व्यापारिक श्रथ में वितरण के लिए कोई लाभ नही होता । सारे लाभ 
को सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है। १६१२ के कानून में निर्धारित दो दशाझं 
में श्रपवाद सम्भव है, भ्रर्थात्‌ लाम का कुछ भाग शिक्षा एवं दान के लिए व्यय किया 
जा सकता है तथा जहाँ पर हिस्सा पूजी है, वहाँ सीमित लाभाश का वितरण किया जा 
सकता है। इन व्ययों का विशेष लाभ झान्दोलन में दिलचस्पी पैदा करना है। एक 
सहकारी समित्ति को किसी भी दक्शा में लाभाश को ही साध्य दना लेने दाली सस्था 
नही बनने देना चाहिए । 

(१०) विवाचन (8:७7६:8६207)-- समितियों श्लौर उसके सदस्यो के भंगड़े 
को सिपटाने, समय को बचाने, समिति के कोष श्रौर शक्ति को बचाने तथा समितियों 
को साधारण दीवानी कचहरी के विधानो से मुक्त करने भौर मुकदमेबाज़ी से बचाने 
के लिए विवाचन की व्यवस्था बहुत ही श्रावश्यक हैँ । बम्बई तथा कुछ श्रन्य राज्यो 
में इस प्रकार की सुविधा है । 

(११) तुरन्त फैसले के प्रधिकार--अवशेष ऋणो की पुनर्प्राप्ति के लिए 
समितियों को सहित (5प०77979) भ्रधिकार देना आपत्तिजनक है, क्योकि यह 
सहकारी सिद्धान्तो के घोर प्रतिकूल है । दीवानी अदालत द्वारा पुनर्प्राप्ति के साधारण? 
उपायो के श्रतिरिक्त, नैतिक प्रभाव और सम्मिलित दायित्व ही ऋणो की पुनर्प्राप्ति 
के एकमात्र साधन होने चाहिएँ। उपयुक्त अधिकारो की स्वीकृति पारस्परिक चौकसी 

_ और निरीक्षण की हानि कर शिथिलता को जन्म देती हैँ । 
? देखिए मैवलेगन कमेटी रिपोर्ट , पैरा ६३, वी० एल० मेहता, स्टडीज इन कोश्रापरेटिव फाइनेन्स, 
आफ द सेन्द्रल वेंकिंग इन्क्वायरी कमेटी, पैरा १७० । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३४३ 


(१२) विघटन--समितियों के विघटन अधिकार को बहुत कम प्रयोग में लाना 
वाज्छनीय हैं। समिति की लाभदायक कार्यनिधि की जीवन-आाशा न होने पर 
तथा समूचे सहकारी श्रान्दोलत को कलकित करने पर समिति को समाप्त करने 
के लिए यह अ्रधिकार झावद्यक है ।"* कानून ने समिति के मामलो में जाँच करने के 
बाद इस अधिकार को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार को शआ्रादेश प्रदान किया है । 

सहकारी समितियों के लाभ, उनकी सीमाएँ तथा दोष और उन्हे दूर करने के 

उपाय आदि का अ्रध्ययन इस अध्याय में आगे होगा ( सेक्शन २६-२७ ) 
११, कृषीतर उधघार-समितियाँ--कृषीतर उधार-समितियो के सम्बन्ध में मैक्‍्लेगन 
कमेटी ने कहा था . “बढते हुए मूल्य, श्रपर्याप्त और गन्दी ग्रह-व्यवस्था, प्राय समया- 
वुसार न दी हुई मजदूरी, शिक्षा के विस्तार के साथ रहन-सहन के उच्च स्तर की अभि- 
लाषा के साथ-साथ श्रौद्योगिक बाधाएँ अवश्य ही बढेंगी। हम लोगो का विचार है कि 
सहकारी समितियों की तरह की कोई भी सस्था या सगठन, जो इन बाधाओं को दूर कर 
सके, सहायता देने योग्य है।”* सहकारी समितियो द्वारा रुपये की विद्ेष समय पर शत्य- 
धिक भाँग केन्द्रीय बेको द्वारा पूजी के लाभदायक प्रयोग में बाधक है। प्रारम्भ में ग्रामीण 
उधार-समितियो के सगठन पर ही श्रधिक ध्यान दिया गया था। फिर भी शुल्ज-डिलिट्स 
के प्रकार की कृषीतर उधार-समितियो ने भी सारे राज्यो में कुछ-त-कुछ प्रगति की है ! 
यह बात मैक्लेगन कमेटी की इस सिफारिश के अनुरूप है कि कृषि उधार-समितियों को 
'हिले जितना महत्त्व त दिया जाय | अब हम निम्नलिखित मुख्य गैर उधार समितियों 
का भ्रध्ययन करेंगे। 

(१) जन-वेक--मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले लुजैटी किस्म की शहरी 
उधार समितियाँ भारत में सम्मिलित पूजी वाले बेको की कमी दूर करने और बैक- 
सम्बन्धी सिद्धान्तत और व्यवहार के लिए शिक्षणात्मक क्षेत्र प्रदान करने का उपयोगी 
काम करती हे, यद्यपि प्रायः वे सच्चे सहकारी सिद्धान्त के अनुकूल नहीं हैँं। बम्बई 
श्रौर मद्रास में जहाँ कि लगभग हर मुख्य शहर को बेको की सेवा प्राप्त है, शहरी बैक 
भरणाली भली प्रकार विकसित है । बम्बई में उनकी क्रियाओ का सयोजन सहकारी बेक 
संस्था ( कोआपरेटिव बेक्‍्स एसोसिएशन ) करती है जिसने शहरी बेक प्रणाली के 
विकास में बहुमूल्य योग दिया है। यह सस्था संयुक्त पुनर्सगठन की रिपोर्ट ( जाइन्ट 
रिआर्मनाइज्ञेशन रिपोर्ट ) के झाघार पर १६३६-४० में केन्द्रीय और राज्यीय वेको' 
हारा बनाई गई। वम्बई सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने हाहरी उधार समितियों 
१, समितियों की असफलता के अनेक कारण ह और इनमें उचित निरीक्षण का अभाव, भ्रन्धाधुन्ध ऋण, 

उधार लेने वालों की मनमानी, अदा करने में अनियमितता, उधार कुछेक व्यक्तियों तक ही सोमित रहना, 
समिति के सदस्यों की अयोग्यता और वेईमानी, सदस्यों का दोषपुर्ण चुनाव, समिति के कार्व-ज्षेत्र का 
फेलाव, पुराने ऋणों का छिपाव, दोपपूर्ण विधान, आतरिक मेदभाव, रुपये अथवा सदस्य-सख्या को कमी, 
किसी एक सदस्य का व्यापक प्रभाव और समिति के काम में सदस्यों की अरुचि भ्रादि सम्मिलित है । 
(मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ८६) | सैंग्ट्रल बैंकिंग इन्दवायरी कमेटी की रिपोट' और रिव्यू झॉफ़ द को- 
आपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया, (१६३६-४०) पृष्ठ १,७ और ८ देखें। 
२. मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पेरा १५ । 
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का विवरण देते हुए भ्पनी १६२६-२७ की वाधिक रिपोर्ट में कहा, “तगरो के जीवन 
पर शहरी श्र जन-बेक जो प्रभाव डाल रहे हैं, उसको वढा-चढाकर कहना कठिन है । 
जहाँ पर जनसख्या और उद्योग कम है, उन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार का विकास किया 
जा रहा है। छोटे-छोटे कारीगरो और जीवन के भ्त्पेक क्षेत्र में कार्य करने# वाले नाग 
रिको को अधिकोषण (बेकिंग) की आदत पडती जा रही है।" लगभग हर भ्रमुख नगर 
में प्र्येक जाति और पेशे के प्रभावशाली व्यक्ति, जनता के एक सेवा-कार्य की तरह 
सहकारी कार्यो के इस भ्रश को श्रपना रहे है ।” गुजरात की शहरी उधार समितियों 
ने आनन्‍्तरिक लेखा-परीक्षण के लिए एक निरीक्षण-सघ बनाया है ।* 

(२) मितव्ययिता श्रोर जीवन-बीमा समितियाँ--शहरी सहकारी समितियों 
की प्रमुख किस्मो में से मितव्ययिता समिति एक है, जिसका उद्दं श्य, लोगी से रया रे 
साल के लिए हर महीने में नियमित बचत को एकत्र कर और अधिक-से-प्रधिक 
लाभ के लिए उसका निवेश कर, मितव्ययिता बढाना है। बहुत-सी समितियों में ऋण 
भी दिया जाता है। पजाब में इस प्रकार की समितियाँ १००० से श्रधिक हैं, जिनके 
भ्रधिकाश सदस्य स्कूलो के अध्यापक हैं । मद्रास और कुछ हद तक वम्बई ने भी इस 
दिश्या में प्रगति की है । 

गत वर्षो में जीवन बीमा समितियाँ बम्बई, बगाल श्र मद्रास में स्थापित 
की गई है । बम्बई सहकारी जीवन बीमा समिति १६३० में खोली गई | इसने भच्छी 
प्रगति की है भौर हाल ही में भ्रपने ग्रामीण विभाग में प्रारम्भिक सहकारी समितिक्ी 
के सदस्यो के हितार्थ, एक विशेष योजना को चालू किया है। मद्रास की दक्षिण 
भारतीय सहकारी जीवन बीमा समिति ने भी प्रशसनीय प्रगति की है । 

(३) बडे-बडे कारखानों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की समि- 
तियाँ--इन समितियों का उद्देश्य ( इन्हे वेतन पाने वालो की समितियाँ भी कहते 
हे ) प्रधानतया बचत श्रौर मितव्ययिता को ही उत्साहित करना है, पूर्व-ऋणों से मुक्ति 
नही । बगाल, बम्बई और कुछ हद तक !भद्रास में श्रपूर्व उन्‍्त्ति करने वाली इन 
समितियों की सफलता, वेतन-पत्रो के द्वारा लेनदारी की पुनर्भ्राप्ति की सुविधाओं और 
विभागीय अ्रध्यक्षो की दिलचस्पी के कारण है। इस प्रकार की समितियों को पक्षपात 
झौर सरकार पर निर्भरता के दोषो से बचाना चाहिए । 

(४) जातीय समितियाँ--साम्प्रदायिक भ्राधारो पर बनी हुई ये साख समितियाँ 
सशक्त जातीय भावनाओं के कारण सहकारी अ्यासो को सहायता देती हैं। पर इस 
भावना को व्यापक राष्ट्रीय भावना के हित में निरुत्साहित किया जाना चाहिए । 
पिछडी हुई जातियो के भ्राथिक श्र शिक्षा-सम्बन्धी उद्धार के लिए ये समितियाँ कुछ#, 
सीमा तक लाभप्रद है । 

१. १६२८-२६ की बम्बई की वाषिक रिपोर्ट चेकों के प्रयोग को प्रचलित करने के लिए इसके प्रशसा- 
त्मक कार्य का सकेत करती है (पैरा ८०) । वगाल बैंकिंग इन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट, पैरा २८३ 
भो देखिए। 

२ भरत में शहरी बैंकों के शिक्षणात्मक अध्ययन के लिए ननवरी १६३१६ की इण्डियन कोझ्ापरेटिव 
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(५) कारीगरो की समितियाँ--( आगे सेक्शन १५ भी देखिए ) ये समितियाँ 
भी विधान और व्यापार में कृषि साख समितियों के समान हैं। इनका कार्यक्षेत्र छोटा 
है, एक ही पेशे के लोग सदस्य हो सकते हैं, हिस्सा पूंजी थोडी है, और केन्द्रीय 
क्रस्थाओ तथा श्रत्य साधनों से रुपया उधार भ्राप्त होता है। यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण 
से दायित्व ऐच्छिक है। परन्तु ऐसी दशा में असीमित दायित्व आवश्यक है। इनमे से 
प्रमुख सस्थाएँ जुलाहो की हैं । हाथ करघे की बुनाई का उद्योग वहुत महत्त्वपूर्ण कुटीर 
उद्योग है। इसे सरकारी सहायता और सहकारी सगठन की झ्ावश्यकता है| वम्बई 
राज्य ने इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की है । इन समितियों को दी गई सीधी 
सरकारी सहायता पूर्णतया न्याय है। भअन्य छोटे कारीगरो के लिए भी कुछ उधार 
समितियाँ खोली गई हैं, जेसे टोकरी बनाने वालो, मोचियो, लुहारो और बढइयो के” 
लिये सगठित समितियाँ । इन समितियो की प्रगति नही के वरावर हैं। श्राशा है कि 
भारत में सहकारिता छोटे उद्योगो के पुनरुत्थान को प्रभावित करेगी। सचमुच छोटे- 
छोट कारीगर भी छोटे-छोटे किसानो के समान ही तथा श्रन्य श्रावश्यकताशो के सम्बन्ध 
में कठिनाइयो का सामना करते है । अत दोनो प्रकार के छोटे उद्योग-घन्धो का एक 
साथ संगठन श्त्यन्त आवश्यक हैं । 

(६) फंक्ट्री मजदूरों की समितियाँ--बम्बई श्रौर कलकत्ता जैसे नगरो में फैक्ट्री 
मजदूरों के लिए उधार-समितियो की श्रावश्यकता है। उनकी श्राथिक श्रोर सामाजिक 
अज्ैस्था बडी भ्रसन्‍्तोषजनक हैं । वे कम मजदूरी, घरो की बुरी श्रवस्था, रहन-सहन का 
ऊँचा व्यय, दलालो द्वारा शोषण, अज्ञान, निरक्षरता, भारी ऋण और मद्यपान आादिः 
दुगु णो से बुरी तरह ग्रस्त हे। मजदूरों को सहकारी समितियो में सगठित करके इनः 
परिस्थितियों में सुधार किया जा सकता हैं। जनहित प्रेरित मालिको ने इन समितियों 
को सहायता दी है। मितव्ययिता और कम व्याज पर उधार देने के अ्रतिरिक्त ये 
समितियाँ भ्रनेक सामाजिक श्रौर शिक्षणात्मक कार्यो की केन्द्र बनी हुई हे, जो मजदूरो 
की क्षमता बढाने में श्रनुकूल प्रभाव डालती हैं । फैक्ट्री-मजदूरो में सहकारिता की 
शीघ्र उन्नति में उनकी निरक्षरता तथा देशान्तर-गमन की श्रादतें बाघक हे । 

गैर-डधार सहकारी आन्दोलन 
१२. कुछ सामान्य प्रश्न--अनेक प्रकार की ग॑ र-उधार समितियों के श्रध्ययन के पहले 
हम लोग इस विपय के सम्बन्ध में कुछ सामान्य प्रश्नो का सक्षेप में विवेचन करेंगे । 

(१) गैर-उधार सहकारी आन्दोलन का आघुनिक विकास-“सहकारी समितियों 
के कार्यो के वे रूप जो इंगलेड में बहुत लोकप्रिय और सफल हुए है, क्रय, उत्पत्ति 
'भौर वितरण से सम्बन्धित हैं। अधिकाश यूरोपीय देशो में इस प्रकार के काम 
उधार समितियों के अच्छी तरह स्थापित हो जाने तक प्रारम्भ नहीं किये गए। 
भारत मे सहकारिता विकास यूरोप के भअ्रनुसरण पर ही हुआ है।* गैर-उधार 
सहकारिता आन्दोलन के प्रारम्भ होने के वाद ही सहकारिता की माँग, जनता द्वारा 
सहकारी सिद्धान्तो को प्रशसा का प्रतीक थी, साथ ही वह देश की सन्तुलित आर्थिक 
१. मैक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ८ । 
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“उन्नति के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक थी। १६१२ के कानून ने गैर-उघार समितियों 
-को मान्यता देकर इस माँग को पूरा करने का प्रयत्न किया । साखविहीन आन्दोलन 
-की प्रगति हर राज्य में एक-सी नहीं हुई। ग्रामीण उधार पर विद्योप बल देने 
की नीति श्रव भी कमजोर नही हुई है। इसके श्रतिरिक्त गैर-उघार सहकारिता 
में उधार-सहकारिता की श्रपेक्षा श्रधिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। फिर भी 
गौर-उधार समितियो की महत्ता कुछ अशो तक स्वीकार की जा रही है। इसकी 
पुष्टि श्रनेक उद्दे इयो के लिए समितियों की स्थापना से होती है। कृषि और कृपीतर 
दोनो क्षेत्रों में क्रप-विक्रय, उत्पादन, जीवन वीमा औ्रौर गृह-निर्माण समितियों का 
सगठन इसका प्रमाण है। कृषि के सारे अवस्थानो का समावेश करते हुए सहकारी 
'सिद्धान्त के अनुसार कृषि केन्द्र सगठन का श्रान्दोलन भविष्य के लिए झनेक आझ्ाशाओ 
से पूर्ण है। सहकारी उधार समितियों के लाभ की पूर्ण प्राप्ति तभी होती है जबकि 
डेन्माक की भाँति गौर-उधार-कार्यो के लिए सहकारी समठन द्वारा दूसरे क्षेत्रो से भी 
दलालो का लोप कर दिया जाय । 

(२) गैर उधार-समितियो के रूप--गर उधार समितियों को कृषि भौर 
कपीतर दो प्रकार की समितियों में बाँठ सकते हे । प्रत्येक प्रकार कई उपविभागों 
में विभाजित हो सकता है, जैसे कच्चे मालो और ओऔजारो को खरीदने वाली समिति, 
उत्पाद के विक्रम की समिति, उत्पादन, वितरण, उपभोग, जीवन-बीमा और निर्माण 
आदि की समितियाँ । ने 

(३) दायित्व-- १६१२ के कानून के भ्रनुसार गौर-उधार समित्तियों के लिए 
सीमित दायित्व का प्रइन ऐच्छिक है । दायित्व की प्रगति समितियों की श्रावश्यकता 
ओर परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। उदाहरणार्थे, कृषक गौर-उघार समितियाँ 
सामान्यतया सीमित दायित्व पसन्द करेंगी, क्योकि यह सम्भव है कि उनके सदस्यों 
ने, यदि वे उधार समिति के भी सदस्य है, वहाँ प्रसीमित दायित्व स्वीकार कर 
लिया हो । दूसरी श्रोर डेरी और ज्ुलाहो की समितियों के लिए शायद असीमित 
दायित्व श्रधिक उपयुक्त हैं, क्योकि उनकी वाह्म पूंजी की आवश्यकता बहुत भ्रधिक 
होती है ।१ 
(४) गेर-सदस्यो से लेन-देन--सहकारी सिद्धान्तो के अनुसार इस प्रकार 
का लेन-देन उचित नही । कारीगरो की जीवन वीमा समितियों और गृह निर्माण 
समितियो का लैन-देन सदस्यो तक ही सीमित रहता है | क्रय और विक्रम समितियो मैं 
ग्रैर सदस्यों से व्यवहार का प्रश्न उठता है। अगर इसकी श्राज्ञा दे दी जाय, तो 
सदस्यता बढेगी नही, साधारण व्यापारिक मुनाफाखोरी शुरु हो जायगी और व्यक्तिगत 
व्यापारियों के साथ अनुचित प्रतियोगिता की शिकायत होगी, क्योकि कानून के अन्दर 
सहकारी समितियों को विशेष अधिकार और छूट प्राप्त हैं जिनसे व्यक्तिगत व्यापारी 
वचित हूँ । कुछ दशाओ में, ऐसे लेन-देन की--विशेषकर प्रचार कार्य के लिए--श्राज्ञा 
दी जा सकती है । इससे समिति केवल लाभ और मितव्ययिता से अपने कार्यों का प्रवन्ध 


देखिए, वी० एल० मेद्दता और वी० सुवैया, कोआपरेशन इन इण्डिया, पृष्ठ ११६ । 
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करने योग्य हो जाती है। साथ ही वह गैर सदस्यो को अपनी उपयोगिता दिखाने योग्य 
भी हो जाती है ताकि वे लोग, भी सम्मिलित हो जायें । 

१३ एकध्येयी बनाम बहुध्येयी समिति*--एक और श्रनेक घ्येय वाली समि- 
हियो के प्रश्न पर बहुत विवाद हुआ है । इस देश में भी डेन्मार्क की तरह प्रत्येक 
ध्येय (उह्द शय) के लिए एक समिति का समर्थन कुछ दिन पहले तक किया गया है, 
और एक प्रकार से यह योजना आदर्श और व्यावहारिक भी प्रतीत होती है। इस 
सम्बन्ध से मुख्य व्यावहारिक शआ्रापत्ति प्रत्येक गाँव मे समितियों के प्रवन्ध के लिए 
उपयुक्त व्यक्तियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त भारतीय किसान एजेन्सियो 
की भ्रधिकता नही पसन्द करते, क्योकि क्रय-विक्रय भ्रथवा साख जैसे कामों के 
लिए वे साहुकारो से ही लेन-देन करने के अम्यस्त हैं। सहकारी साख से अधिकतम 
लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे क्रय श्ौर विक्रय से भी जोड दिया जाय 
तथा इन दोनो में उचित सम्बन्ध स्थापित हो जाय । गत वर्षो में विशेषज्ञों ने बहुध्येयी 
समितियों की स्थापना का पक्ष लिया है। कृषिक सहकारी उधार समिति के प्रधान 
उद्दंशय सदस्यो को धन के मूल्य और प्रयोग की शिक्षा तथा उनके नियमित उधार की 
व्यवस्था करना है । व्यवहार में इन उहं श्यो की प्राप्ति, सम्भरण झौर विक्रय से उधार 
की नाता तोड देने पर कठिन हो जाती है। 

” यद्यपि भारत में उचित कारणो से सहकारिता आन्दोलन छोटी और सरल 
उक्षर-समितियो से प्रारम्भ हुआ, परन्तु श्राजकल सामान्य और प्रचलित विचार यह है 
कि कषिक उधार-प्रान्दोलन से प्रयत्नो के अनुरूप फल प्राप्त नही हुए । इसलिए अब प्राथ- 
सिक समिति का आधार विस्तृत करना सम्भव और वाञ्छनीय है। दूसरे शब्दो में 
अमीर समितियों को अपने सदस्यो की अधिक-से-अधिक झ्रावश्यकताओ को पूरा करना 
चाहिए। गत वर्षो में भारत के रिजर्व वेक के कृषिक उधार-विभाग ने इसका ज़ोर- 
दार समर्थन किया है। १६३७ ई० में रिजव॑ बेक द्वारा प्रकाशित 'ग्रामीण वेको के 
बुलेटिन' ने सारे किसानो के जीवन को सहकारिता की परिधि में लाने के लिए प्राथमिक 
सहकारी उधार-समितियों के सहकारी सिद्धान्तो के अनुसार, पुननिर्माण का समर्थन 
किया है, जो कि सारे सहकारी भ्रान्दोलन की घुरी हैं। सितम्बर १६३७ ई० में सरकारी 
अस्ताव की आज्ञानुसार एक जाँच के फलस्वरूप, श्री वी० एल० मेहता तथा रजिस्ट्रार 
डरा तम्बई सरकार को दी गई एक सम्मिलित रिपोर्ट में वहुष्येयी समितियों के स्थापित 
करने को नीति का समर्थत किया गया । बम्बई में वाजार की सुविधाओं से युक्त प्रत्येक 
पालुका के कुछ उचित केन्द्रों में सीमित दायित्व के आधार पर ऐसी समितियाँ सगठित 
की गई कार्यालय (रजिस्ट्री किये हुए) से लगभग पाँच मील के घेरे में इन समितियों 

* की कार्यक्षेत्र फैला होता है। उत्तरप्रदेश ने सीमित दायित्व के श्राधार पर वहुध्येयी 
समितियो के सगठन के लिए एक साहसपूर्णं प्रयोग किया है, और राज्य में १००० से 
अधिक ग्रामीण वेक हैं। मद्रास सहकारी समिति ने भी बहुष्येयी समिति के अ्रधार 


९: देखिए, कोश्रापरेटिव विलेज बैक्स, (बुलेटिन न० २, वैरा २३-२४) ऋषि साख की स्टेव्य ट्री रिपोट , 
(रिजने बेंक शोक इरिडिया ) पैरा १८। 
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पर ग्रामीण उधार-समितियो के पुनर्गठन का पक्ष लिया है।" रजिस्ट्रार कान्क्रोंस 
(१६३६) ने, जो नई योजना के वारे में सदिग्ध थी, सिफारिश की कि राज्य वहु- 
ध्यैयी समितियों की स्थापना करें तथा उनके परिणामों को देखें । इस प्रकार वहुष्येयी 
समिति का विचार दिन-प्रतिदिन मान्य होता जा रहा है ।* कृषि की सामान्य आवश्यू- 
कताओ के लिए ऐसी समितियाँ बीज, खाद, कृषि-कार्यो, जैसे वैल खरीदना श्रादि, के 
लिए उनकी एक हद तक उधार भी देंगी । वे उनकी तथा अन्य समितियों के सदस्यों के 
पण्य उत्पाद इत्यादि को बैचने वाली एजेन्सी का भी काम करेंगी। जैसे-जैसे वहुष्येयी 
समितियों का विकास होता जाय वैसे ही उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता समिति का 
भी काम करना चाहिए । 

बहुध्येयी समिति के पक्ष में निम्न बातें कही जाती हैं. श्रधिक निष्ठा, सदस्यों 
की सतत अभिरुचि, नियमित उधार, वैतनिक कमचारियो द्वारा किया हुआ कुशल श्रौर 
मितव्ययितापूर्ण प्रबन्ध, व्यक्तियों और साधनों की मितव्ययिता, गाँवो को सहयोग द्वारा 
आ्राथिक एवं सामजिक सुधार के लिए काम करने का अवसर श्रादि । रिजवं वेक के कृषि 
उधार-विभाग द्वारा अनुमोदित झाधारो पर बहुष्येयी समितियाँ अपने श्रापतो एक 
तालुका में काम करने वाले सघ (यूनियन) से सम्बन्ध कर लें तो वे और सशक्त हो 
जायेगी (भागे सेक्शन १८ देखिए ) | ऐसा सघ प्रारम्भिक बहुष्येयी समितियो के विभित्न 
कार्यो में प्रभिरचि रखेगा । इसके विपरीत बहुध्येयी समितियों में कुछ दोष भी हे। 

ग्राथिक उत्तरदायित्व के साथ कार्यो की अधिकता से यह भय रहता है कि एक विपयगी 


१ रिपोर्ट, पैरा १६० । 

२ हाल में ही इस इस विचार को और अधिक मान्यता मिली है। सन्‌ १६३६-४० के सहकारी भान्दोलन 
के सर्वेक्षण में रिजव बैंक ने उधार-समितियो के कार्यो के विस्तार और वहुध्येयी समितियों के सगठन पए 
बल दिया था। सहकारी आयोजन कमेटी ने १६४६ में वहुष्येयी-समितियों के संगठन का पुन समर्थन 
किया और उनका लक्ष्य १० वर्ष के भीतर ५० प्रतिशत गाव तथा ३० प्रतिशत जनसख्या में फैल जाना 
निश्चित किया ! द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त द्वोने के बाद बहुध्येयी समितियों में आश्चर्यजनक इंद्र 
हुईं। कुछ राज्यों ने इस काम के लिए योजनाएं भपनाई । उत्तरप्रदेश (१६४७), आसाम (१६४५) 
मैसूर (१६४६) और बिहार (१६४८-४६) ने बहुध्येयी समितियो के सगठन के लिए पुविचारित योजे 

नाश्रों को कार्यीन्वित किया। उत्तरप्रदेश में बहुध्येयी समितियों के संगठन में स्त॒त्य विकास १६४७ के 
विकास-समन्वय-आयोजन ( डिबेलपमेण्ट कोआिनिशन प्लान ) के प्रारम्म होने के बाद हुआ । स्चेष में 
इस योजना के अन्तर्गत १२-१५ गवों के विकास-समूहों का समठन किया जाता है.। प्रत्येक गावु में शक 
वहुध्येयी समिति द्वोती है. और प्रत्येक समूह में एक सघ ( यूनियन ) द्वोता है । १६४८-४६ में ३१००० 
गावों में १३०० समूह सगडित किये गए । इन गवों में काम करने वाली उधार समितियों को बहुध्येयी 
समितियों में परिवर्तित किया गया। उत्तरप्रदेश में कुल २२७८६ बचुध्येयी समितियां काम कर रदी है, 
जिनके सदस्य ७ ३५ लाख और चालू पू जी २ ८४ लाख रुपया दे । वम्बई कृषिक उपार-स्गठन कमेटी 
(१६४७) (एग्नीकल्वरल क्मेडिट भागेनाइजेशन कमेटी) की सिफारिशों के अनुसार बहुष्येयी समितियों के 
सगठन और वर्तमान उघार समितियों को वहुध्येयी समितियों में बदलने की नीति अपनाई गई। १६४८: 
५० के बीच बम्बई में २१६१ बहुध्येयी समितियां थीं। १६४६-५० के अन्त तक मद्रास में वहुध्येयी समि- 
तियों ६१ २८ प्रतिशत गांवों में भौर १६ १० प्रतिशत जनसख्या में फैल चुकी थीं। भव बहुध्येयी समितियों 
के सगठन के विचार ने लगभग सारे राज्यों में जड पकड़ ली दे । --अनुवादक 
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असफलता दूसरे विषयो को भी प्रभावित करेगी । सामान्य शर्तों पर साख और निशक्षेप 
को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथा सदस्यों के प्रभावपूर्ण पारस्परिक निरीक्षण को 
लाने वाला अ्सीमित दायित्व, समिति के उधार देने से इतर कार्यो के लिए आसानी से 
प्रयोग में नही झा सकता है ।* जैसा कहा जा चुका है कि वम्बई, मद्रास भौर उत्तरप्रदेश 
फ"ेंवहुष्येयी समितियाँ सीमित दायित्व के झ्राघार पर सगठित की जा रही हैं | श्राजकल 
साधारण उधार समितियों के प्रबन्ध के लिए कुशल व्यक्ति नही मिलते तो बडी-बडी 
बहुध्येयी समितियों को चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों का मिलना भी सन्देहास्पद है। 
श्रन्त में, बहुमुखी समिति, जो ग्राम-समूहो में काम करती है, सहकारिता की सफलता 
के लिए आवश्यक घनिष्ठ पारस्परिक ज्ञान का विश्वास नही दिलाती ।* ये कठिनाइयाँ 
वास्तविक है और इन्हे यो ही भुलाया नही जा सकता ॥ भारत की वत्तमान ग्रामीण 
आथिक व्यवस्था में वहुमुखी समिति को काम करने का भ्रवसर दिया जाना चाहिए | 
डेन्मा्क के श्रतिरिक्त श्रन्य देशो का श्रनुभव बहुमुखी समिति के विचार का समर्थन 
करता है | बावेरिया, सेक्सोनी, बेल्जियम और ओआस्ट्रिया आदि देशों में साख-समिति 
अथवा स्थानीय बेक, उधार देने के अतिरिक्त श्रौर बहुत से काम भी करते हे । जापान 
में ग्रामीण सहकारिता का अत्यन्त श्राइचर्यजनक ग्रुण यह है कि एक ही समिति में आम- 
तौर से उधार, क्रय-विक्रय भ्रादि कार्य सम्मिलित रहते है । बहुमुखी समितियाँ हर प्रकार 
की प्रामीण साख-समितियो का स्थान लेने के लिए नही हे, वरन्‌ पूरक बनने के लिए है । 
3४. ऋण-हतर कृषि-आन्दोलन--भ्रव हम भारत में साख-इतर आन्दोलन की 
प्रक्ति का विवेचन कृषि और गौर-कृपि दो शाखाओं के अन्तगंत करेंगे । साख-इतर 
कुषि-आरान्दोलन की वडी आवश्यकता है। डेन्मार्क का उदाहरण यह प्रकट करता है कि 
किसानो के देश में कृषि तभी उन्नति कर सकती है, जब इसके सारे कार्यो को सह- 
कारिता के श्राघार पर सगठित किया जाय तथा दलालो को समाप्त कर दिया जाय 
ताकि सारा लाभ किसानो को ही मिले । उचित भूल्य पर औज़ार, मशीन, खाद तथा 
अच्छे किस्म के बीजो को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों की आवश्यकता है। 
इस कार्य तथा सहकारी विक्रय के लिए कुछ सहकारी समितियाँ खोली जा चुकी है ।२ 
यह बहुत बडा काम हैँ और अब तक इसकी प्रगति शिधिल रही है । सहकारी सम्भरण 
ने छोटे पैमाने के व्यापार के रूप में अच्छी प्रगत्ति नही की तथा इसके अच्छे प्रबन्ध 
और पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव है । 
सहकारी बीमा का सिद्धान्त श्रसी तक पशुओ तक ही सीमित है । खेतो में 

बनी हुई इमारतो, फसलो तथा पशुओं के चारे श्रादि का बीमा नहीं किया जाता। 
१६२६ में वर्मा सहकारिता कमेटी ( कमेटी आ्रॉफ कोआपरेशन इन वर्मा १६ २६ ) के 
१. कृषि आयोग रिपोर्ट, परा ३७५ । 

९. जनवेरी-मार्च १६३८ के इश्टियन कोश्रापरेटिव रिव्यू में के० सी० रामझणन्‌ द्वारा लिखित बहष्यग्रेयी 
समिति? वाला लेख देफिए । 


३ कृपि-उत्पादन के वाजार के लिए संगठित सहकारी विकय समितियों का विवेचन ऊपर किया जा चुका 
दै। अध्याय ८, सेक्शन २० देखिए । > 


हि 


३५० भारतीय श्रर्थशास्त्र 


अनुसार वर्मा में ऐसी समितियों की दशा साधारणतया शोचनीय थी । गाँवों का 
सामाजिक विघटन, रिण्डरपेस्ट जैसी पशुओ की भयकर महामारी, प्रबन्ध एवं वित्त-कार्य 
में कठिताई भ्रादि इसकी सफलता में बाधक है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
कृषि में सहकारी बीमा का विस्तार और विकास हो । पशुओं की नस्ल में सुधार तथा 
वीमा द्वारा श्रकाल के समय चारे का प्रवन्ध करने के लिए पशु-प्रजनन समितिदो 
की भी चर्चा की जा सकती है। इन समितियों ने सामान्यतया अच्छी प्रगति नही की 
है, यद्यपि उन्हे पजाब में थोडी सी सफलता प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक रीति से पश्षु- 
प्रजनन कार्य में पडने वाली वाघाओ का सकेत हम लोग कर चुके हूँ ( श्रष्याय ८ 
सेक्शन १३-१४ देखिए )। विनाशक रोगो भर जगली सूझअरो के श्राक्रमण से फसलो 
को बचाने के लिए बम्बई के दक्षिणी प्रदेश में कुछ मेंडवन्दी और फसल-सुरक्षा 
समितियाँ प्रारम्भ की गई हे । बहुत थोडी सख्या में सहकारी सिंचाई समितिर्या भी 
सगठित की गई हे । ये समितियाँ सूखे भागो में जहाँ पर नहर की सिंचाई महेँगी या 
भ्रसम्भव है, पानी के प्रइनन को हल करती हे । बगाल और मद्रास के कुछ जिलो में 
इन्हे उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुई है | वम्बई राज्य में आजकल नौ भूमि-सुघार समितियाँ 
काम कर रही हू । 

सहकारी कार्यो का दूसरा महत्त्वपूर्ण उदाहरण जिसका सकेत ऊपर किया जा 
चुका है (भ्रष्याय ७, सेक्शन ८), पजाब के कुछ गाँवों में किया गया चकवन्दी का काम 
है । सहकारी फार्म कृषि में कुछ भी काम नहीं किया गया है । यह स्पष्ट है कि जब 
तक खेत छोटे श्रौर बिखरे हे, कृषि-कार्यो में सुधार के लिए इटली की तरह सम्मित्मित 
खेती अपेक्षित है । 

उपभोक्ता आन्दोलन, जिसने इगलैण्ड में बहुत प्रगति की है, भारत के ग्रामीण 
क्षेत्रों में उन्‍नति नहीं कर सका। किसानो की घरेलू आवश्यकताएँ थोडी हैं तथा 
स्थानीय उत्पादन अभ्रथवा गाँव के बाज्ञारो से उतकी माँग पूरी हो सकती है । उनके 
रहत-सहन का स्तर इतना निम्न है कि यदि प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाइयों को भुला भी 
दिया जाय तो भी वितरण-सहकारिता का कोई स्थान नही है। इस सम्बन्ध में हमारी 
झाशा कृषकों की सामान्य प्रगति और उनके रहन-सहन के स्तर के सुधार पर ही 
अवलम्बित है। विद्येपकर नगरो में उचित दर पर शुद्ध दूध देने वाली डेरी समितियों 
के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। देश में इस प्रकार की बहुत कम समितियाँ है, यद्यपि ऐसी 
समितियों की बहुत अ्रधिक आवश्यकता है । 

भारतीय कृषि में सहकारी आन्दोलन अ्रभी श्रपती शैद्ववावस्था में है और 
ऋशा-इतर कृषि सहकारिता को भ्रभी बहुत लाभदायक कार पूरे करने हे। इस 
प्रकार की सहकारिता ने डेन्मार्क तथा कुछ श्रन्य यूरोपीय देशो में किसानो को इतनः 
सबल बना दिया है कि वे पूंजीवादी किसानो की वरावरी कर सकते हैँ ।* जैसा कि 
डॉ० क्लाउस्टन का कहना है, “बम्बई में रुई-विक्रय-समितियों, बगाल की सिंचाई 
और दुग्ध समितियों, मध्यप्रदेश की सहकारी वीज और डेरी-समितियो तथा पजाब 


२  एच० डी० इरविन, द मेकिंग ऑफ रूरल यूरोप, पृष्ठ १६५ देखिए ! 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३४६ 


की चकवन्दी, नहरो की रेत साफ करने वाली तथा कृषि-उत्पादन को बेचने वाली 
समितियो के कार्यो को देखकर ऐसी आशा की जा सकती हैं कि श्रावश्यक सगठन-- 
कर्ता प्राप्त होने पर सहकारिता कृपको को उनके श्रम का पूर्ण लाभ दिलाने में वैसा 
ही काम करेगी जैसे उसने किसानो की सस्ती पूजी देते में किया है।? इस 
#क्ष्य की पति फे लिए सरकार को यथेष्ट सहायता देनी चाहिए। इसके लिए 
वाछनीय सुधार यह है कि सहकारी विभाग और कृषि एवं पशु-चिकित्सा-विभाग का 
सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होना चाहिए। सचमुच, सहकारी समितियाँ कृषि एव 
पशु-चिकित्सा विभाग के प्रचार-कार्य के लिए श्रेष्ठ एजेन्सी बनने की क्षमता रखती 
है। ऋणश-इतर सहकारिता के विकास से ही विशेषज्ञों की शिक्षा जनता तक पहुँचाई जा 
सकती है जिन लोगो तक किसी सरकारी सस्था द्वारा व्यक्तिगत पहुँच कभी हो ही नही 
सकती ।* ज़िला ग्रामोत्थान समिति (डिस्ट्रिक्ट विलेज श्रपलिफ्ट कमेटी), तालुका विकास 
सस्थाओ (तालुका डिवेलपमेन्ट एसोसिएशन्स), प्रान्तीय ग्रामीरा विकास परिषद ([प्रावि- 
शल रूरल डिवेलपमेन्ट बोर्ड ) के सगठन द्वारा इस दिशा में वम्बई में आन्दोलन किया 
गया (अध्याय ११ भी देखिए) । ये सस्थाएँ खेती की अच्छी विधि, पशुओ और मुगियो 
के नसल-सुधार के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए प्रचार कर रही हे । इनमें से भ्रनेक 
ग्रामोत्यान श्रान्दोलन में साग ले रही हैं। हाल में कुछ उत्तम फार्म-कृषि-समितियाँ (बेटर 
फामिड्ध सोसाइटीज) स्थापित की गई हैं। यह सुझाव दिया गया हैं कि सीमित 
क्षेत्र में काम करने वाली कृषि-सुधार समितियाँ, कृषि तथा श्रन्‍्य सुधारो के सम्बन्ध में 
है।लुका-विकास सस्था से भ्रच्छा काम कर सकती हे, क्योकि तालुका-विकास सस्था पूरे 
तालुके में काम करती है । ऋषि-सुधार समितियाँ मद्रास और पजाब में भी पाई जाती 
हैं । इस सम्बन्ध में रहन-सहन सुधार-समितियाँ ( बैटर लिविंग सोसाइटीज ) की चर्चा 
की जा सकती है। उत्तरप्रदेश श्ौर पजाब में ग्रामीण पुनर्तिर्माण योजना ( रूरल 
रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम ) के अन्तर्गत इनके सरक्षण में भ्रच्छा काम किया गया है। सर्व- 
प्रथम ये समितियाँ पजाब में विकसित हुई ओर इनका ध्यान मुख्यत विवाह और प्रन्य 
उत्सवो के व्यय को कम करने पर ही केन्द्रित रहा । इन समितियों की सहायता से सडको 
का सुधार हुआ, सावेजनिक कुएँ खोदे गए, तालाव साफ किये गए, चिकित्सालय और 
स्कूल खोले गए। उत्सवो के व्यय को कम करने का प्रचार, सफाई में उन्नति, श्रच्छे 
बीज का वितरण, ज्जुताई की श्रच्छी विधियों का प्रारम्भ तथा पशुओ की नस्ल में भी 
सुधार किया गया । रहत-सहन सुधार समितियों ने वगाल में भी कुछ प्रगति की है। 
१४९. ऋण-इतर गेर कृषि समितियाँ--यद्यपि इस आन्दोलन में श्रभी पर्याप्त- 
शक्ति नही है, फिर भी कुछ राज्यो में थोडी-बहुत उन्नति हुई है। मैक्लेगल कमेटी 
!/ के अनुसार, जुलाहो के लिए सूत और टोकरी बनाने वालो के लिए बेंत, वढइयो के 
लिए लकडी, श्रनेक उद्योगो के लिए (विशेषकर अच्छे प्रकार के) औज़ार आदि खरीदने 
के लिए सफल प्रयास किया गया हैं। सूत, सिल्क के कपडे, दरी और फर्नीचर के- 


कप, 2 के नमक 062% 206 कफकक/ 
१- रिव्यू श्रॉफ एभीकल्चरल आपरेशन्म इन इण्डिया ( 7६२६-२७ ) 
२. एग्रीकल्चरल कमीशन रिपोर्ट, पैरा ३८६ । 


३५२ भारतीय अशथशास्त्र 


उत्पादन और विक्रय के लिए भी प्रयत्न किया गया हैँ । ग्रह-निर्माण समितियाँ भी सग 
ठित की गई हैं। श्रत्यन्त साधारण झावश्यकीय वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य अनेक 
सहकारी भण्डार कर रहे हैं ।* झ्ब हम विभिन्‍न प्रकार की ऋण॒-इतर गैर कृषि 
समितियो का विवेचन करेगे । 

(१) क्रय और विक्रय के लिए कारीगरो की समितिया--क्कुटीर उद्योगों की 
आधिक उन्नति के लिए किसानों की तरह ही कारीगरो के विपय में, उघार ही नही 
चवल्कि भनन्‍य झावश्यकताएँ, जैसे कच्चा माल खरीदना, तैयार माल की बिक्री श्रादि को 
सहकारी झाधार पर सगठित करना चाहिए । करधा उद्योग को सहकारी आधार पर 
अच्छी प्रकार सगठित किया जा सकता है । इससे कच्चे माल की थोक खरीद, अच्छे 
प्रकार के करघो श्रौर पन्य श्रौजारो के प्रयोग तथा सीधे उपभोक्ताओ्रो को कपडे की 
बिक्री श्रादि उद्दे श्यो की प्राप्ति हो सकती है । श्रनेक स्थानों पर की गई सहकारी झ्ौद्यो- 
ग्रिक प्रदर्शनियाँ इस प्रकार की सहकारी उत्पत्ति की विभिन्‍नता श्रौर विस्तार का 
परिचय देती हैँ | बम्बई में सहकारी बुनाई की महत्ता को सरकार ने भी स्वीकार कर 
लिया है । इसलिए सहकारी विभाग के निरीक्षण में कुछ बुनाई के स्कूल भी चलाये जा 
रहे हैं। सन्‌ १६३४५ में करघा उद्योग को बढाने के लिए प्रान्त के प्रमुख केन्द्रों मे जिला 
औद्योगिक सहकारी सस्थाओो (डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल कोझ्रापरेटिव एसोसिएशन्स) की 
स्थापना की गई । इनका कार्य उचित दर पर कच्चा माल देना, श्राशिक श्रदायगी पर 
जुलाहो से करघो से बने कपडे को बाहर भेजने की शरतं पर प्रेषण-लेखा के ग्राधार हे 
स्वीकार करना तथा करघो के माल को तुरन्त खरीदना और बेचना था। बाज़ार*» 
बिक्री की नई योजना उद्योगों के सचालक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के 
सम्मिलित बोर्ड द्वारा नियन्त्रित है। भ्रन्य राज्यों में भी करघे के माल के बाजार के 
प्रबन्ध के लिए आशाजनक योजनाएँ बनाई गई ।* अन्य कारीगरो, जैसे मोची, सुनार, 
बेत का काम करने वाले, लकडी का सामान (फर्नीचर) बनाने वाले, ठठेरे भ्रादि के 

विषय में भी कुछ उन्नति की गई है । जैसा कहा जा चुका है, कि १९३६-४४ के युद्ध ने 
कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन दिया । विभिन्‍न प्रान्तो में इन उद्योगो को सहकारी झाधार 
'पर विकसित करने के लिए कुछ प्रयास किये जा रहे हे । 

(२) श्रकुशल मजदूरों की समितियॉ--मद्रास के बहुत से ज़िलो में प्रकुशल मज- 
दूरो की सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं । ये समितियाँ मिट्टी खोदने तथा सडक मरम्मत 
करने का ठेका लेती हैं, जिनमें श्रकुशल मजदूरों की झ्रावश्यकता होती है । इसमें बहुत 
से छोटे किसान भी सम्मिलित रहते हैं जो इस प्रकार श्रपनी क्ृपि-प्राय को बढा लेते 
हैं। बुरा प्रबन्ध भ्रौर ठेकेदारों का विरोध आदि कठिनाइयो का इन्हें सामना करना 
पडता है। अन्य समितियाँ भी है जो सथुक्त रूप से सडक बनाने का कार्य करती हैं।* 0 
$ मैक्लेगन कमे टी रिपोर्ट, पैरा १०। 
> द्वितीय खण्ट, अध्याय २, सेन्शन ६४ देखिए । 

३५ एग्मीकल्चरल कमीशन रिपोर्ट, साय विवरण, खण्ड ३, मद्रास रजिस्ट्रार की गवाद्दी और १६२७-२८ 
की उनकी वार्षिक रिपोट', पैरा 5२ देखिए । 
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(३) शहरी उपभोक्‍ता समितियाँ--ग्रामीण क्षेत्रों में इस आन्दोलन के पिछड़े 
रहने का सकेत ऊपर किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में इनकी स्थिति कुछ ही अच्छी 
है। मद्रास और उत्तरश्रदेश में थोडे से सहकारी भण्डार खोले गए है.। मद्रास की 
ट्रिप्लीकेन जहरी-सहकारी समिति, इन भण्डारो में सबसे अ्रधिक सफल मानी जाती है । 
उत्तरप्रदेश और वम्बई में छात्रावासो से सम्बन्धित कुछ भण्डारो का प्रवन्ध वडी 
सफलता से किया जा रहा है । रेलवे भण्डार भी कुछ सफल सिद्ध हुए हैं। * परिचमी 
देशो, विशेषकर इशगलैण्ड की तुलना में, भारत के उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति नही 
के वरावर है। श्रनेक समितियो की अश्रसफलता के प्रधान कारण सदस्यो की निष्ठा, 
अच्छा व्यापारिक प्रबन्ध तथा उचित परय्यवेक्षण का अभाव आदि हे । एक अन्य कठि- 
नाई फुटकर भ्ौर थोक दामो का अल्प अन्तर है जो उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप 
से श्राकषित नहीं करता । इसके भ्रतिरिकत बाह्य स्पर्धा का सामना करने की श्रक्ष- 
मत्ा, अधिकाञ् जनता में नियत सामयिक आय का प्रभाव, तथा कही-कही नकद बिक्री 
और केवल सदस्यो से ही सम्बन्ध रखने के सच्चे सहकारी सिद्धान्तो का परित्याग आदि 

अन्य कारण हैं। इसमें कोई सन्देह नही कि वितरण भण्डारो की आवब्यकता शहरो 
के मध्यम तथा श्रमिक वर्गी के हितो के लिए श्त््यावश्यक है, परन्तु इस दृष्लिकोर 
से उपभोक्ता आन्दोलन भारत के सहकारी सगठन का सबसे दुबंल श्रग है। जब तक 
जनता में व्यवस्थित और योजनाबद्ध व्यय की आदत नहीं श्राती तथा वे खरीदी 
कक वस्तुओं के गुणो के बारे में उचित निर्णंय करने में भी श्रसमर्थ हैं, तव तक भण्डार 
झ्ान्दोलन उन्नति नही कर सकता । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं ग्रुद्धकालीन परि- 
स्थितियों के कारण, जब खाद्य सामग्री तथा श्रन्य पदार्थों का मूल्य बढ गया, तथा 
फुटकर व्यापार में मुनाफाखोरी फैलने लगी, तो उपमोक्ता-सहकारिता को अश्रधिक 
प्रोत्साहन, विशेषकर मद्रास में, मिला । 
4६. गरृह-निर्मसाण समितियाँ--इगलैण्ड में औद्योगिक नगरो की गन्दी वस्तियो के प्रइन 
को हल करने तथा भ्रच्छी गृह-व्यवस्था के लिए किये गए विभिन्‍न प्रयत्नों में सहकारी 
गृह-निर्माण समितियो का स्थान प्रमुख है । इगलैण्ड में उनकी सफलता से भारत 
भी उनकी ओर भ्राकधित हुआ । वम्बई तथा अन्य शहरी क्षेत्रो में हमारे सामने ऐसी ही 
समस्या है। गाँवो के लिए सुन्दर गृह-व्यवस्था बनाने के विज्ञाल प्रइन का तो कहना 
ही क्या है, मद्रास, मैसूर और हाल में बम्वई के कुछ नगरो में भी, सहकारी गृह- 
निर्माण का प्रारम्भ किया जा चुका है। वम्बई सरकार ने विभिन्‍न गृह-निर्माण 
समितियों को आर्थिक सहायता दी है । वम्बई नगर में, वम्बई सहकारी ग्रह-निर्माण 
! उपभोक्ता सहकारिता के क्षेत्र में मद्रास और वम्वर्ट ने ही कुछ उन्नति की थी, परन्तु अब अन्य राज्यों 
ने भी इस ज्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त कर ली है । देश में उपभोक्ता समित्तियों की स्थिति में हर तरइ 
ते विकास हुआ है । सन्‌ १६४६-५० के भ्रन्त में ८६४६ समितियां थीं, जिनको सदस्य-सख्या २१,५५ 
गाख थी। उनका निजी कोष (फण्ड) ४४६ .४१ लाख रुपया था | उस वर्ष (वार्षिक) विक्रय और क्रय को 
कैम कमर ७०४५-४१ और ६७४४ ८० लाख रुपया था। प्रारम्भिक गण्डारों की वृद्धि गत वर्षों में 
भारत के उपभोक्ता _ तन्‍्दोलन की विशेषता रही दे, परन्तु थोक भण्डारों के बारे में यह वात नहीं कटी 
| सकती। मास के आनेरेक ब्रन्य राज्यों में थोक-मण्डार प्रमुख नहीं थे । 
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सस्था (बॉम्बे को-प्रापरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन) के सरक्षण में, विशेषकर मध्यम 
वर्ग के हित के लिए बहुत सी ग्रह-निर्माण समितियो का संगठन किया गया है। 
सन्‌ १६४६-५० में वम्बई राज्य में ७६९ समितियाँ थी जिनकी सदस्य-सख्या ३७,११७ 
और चालू पूंजी लगभग ५६ करोड रुपये थी । मद्रास में सन्‌ १६४६-५० के अन्त में 
२८० गृह-निर्माण समितियाँ थी, जिनकी सदस्य सख्या २५,९३३ थी तथा १५८ १७ 
लाख रुपया सरकारी ऋण था । 
गृह समितियो के दो मुख्य प्रकारो में श्रन्तर किया जा सकता हैं. (१) पहली 
वे समितियाँ हैँ जो सामूहिक रूप से भूमि खरीदती है, तथा सदस्यो को कच्चे माल की 
खरीद, टेक्नीकल सलाह, क्रय और यदि सम्भव हुआ तो बन्धक पर ऋण देकर उन्हे 
निजी मकान वनाने में सहायता करती हैं। (२) दूसरे प्रकार की समितियाँ वे है, जो 
श्रपती एक बडी इमारत श्रथवा भ्रनेक इमारते बनाती है और उसमें रहने वाले सदस्यों 
से, दीर्घकाल में निर्माण एव मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए किराया लेती है । 
भारत में दोनो प्रकार की समितियाँ पाई जाती हे । 
१७, केन्द्रीय समितियाँ, सहकारी वित्त--अभ्रव तक हमने प्रारम्भिक समितियों के झनेक 
प्रकारो का विवेचन किया है । श्रब केवल उच्चतर स्तर के सहकारी सगठन के विषय 
में कुछ कहना शेप है, जिनका कार्य विभिन्‍न प्रकार की प्रारम्भिक समितियों का 
निरीक्षण झौर सगठन तथा श्राथिक सहायता देना है । प्रान्दोलन के इस पहलू को हम 
तीन प्रकार की केन्द्रीय समितियों से--सघ (यूनियन) केन्द्रीय बेक तथा राज्यीय बेड 
से--भ्रष्ययन कर सकते है । 
१3८. सध--भारत में लगभग सारे राज्यो में केत्रीय सहकारी एजेन्सियाँ हे जिनके 
निरीक्षण का क्षेत्र एक जिले से कही छोटा है। ये सघ निम्त प्रकार के हो सकते है : 
(१) गारण्टी देने वाले सघ (गूनियन), जैसे पहले बर्मा और वम्बई में थे।(२) पर्यवेक्षक 
सघ (सुपरवाइज्िंग यूनियन) जैसे बम्बई और मद्रास में हैं। (३) बेक-व्यवहार सघ, 
जैसे पजाब में हे । एक दिये हुए क्षेत्र में कई समितियों के सघान (फेडरेशन) को सघ 
(यूनियन) कहते है । प्रबन्ध की बागडोर सघ-कमेटी के हाथ में रहती है । यह कमेटी 
भ्रनेक सदस्य समितियो के प्रतिनिधियों से बनती हैं। यह एक बैतनिक मन्त्री तथा एक 
उपसमिति नियुक्त करती है जिनका कार्य सदस्य समितियों के कार्यो की जाँच तथा 
उनकी काये-विधि का निर्देश करना हैं। जहाँ पर संघ एक गारन्टी सघ भी होता हैं 
नहाँ यह कमेटी (सघ-कमेटी) सदस्य समितियों के कुल वाह्य ऋणो को निश्चित करती 
है जिसके लिए यह केन्द्रीय वेक से सिफारिश करने के लिए तैयार रहती है। कुछ दशाओ 
में यह केन्द्रीय बेको को सदस्य समितियों के ऋणो के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक& 
गारन्टी भी देती है । सोचा यह गया था कि सघ सदस्य-समितियो के कार्यो के पर्यवेक्षण 
में लाभप्रद होने के साथ ही केन्द्रीय वित्तीय सस्थाओ्रों और प्रारम्भिक समितियों के 
बीच एक कडी भी बन जायेंगे, यद्यपि वे स्वय वित्तदायी सस्थाएँ नहीं होंगे। 
जहाँ पर ध्रारम्मिक समितियाँ और केन्द्रीय बेक हैं वहाँ गारन्टी सघ की स्थापना के 
हर लिए मैक्लेगन कमेटी ने जोरदार सिफारिश की थी। उनका विचार था कि जहाँ 
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पर केवल प्रान्तीय बेक ही प्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भिक समितियों से व्यवहार करते हे, 
वहाँ पर इन सधो का होना बहुत ही आवद्यक है । वर्मा की तरह की गारन्टी यूनियनें 
वम्बई में अ्रसफल रही । अ्रशत इसका कारण यह था कि गारन्टी केवल तामसात्र की 
छेती थी और धनाभाव के कारण कोई योग्य पर्यवेक्षक नही रखा जा सकता था। 
समिति का काम प्राय श्रनियमित और श्रयोग्य था । इसलिए मद्रास की तरह के केवल 
निरीक्षक सध को ही उत्साहित करने का निश्चय किया गया है, जो विस्तुत क्षेत्र में फैले 
हो तथा कुशल निरीक्षण के लिए जिनकी आरथिक स्थिति दृढ हो । 
सन्‌ १६३४ की निरीक्षण कमेटी की सिफारिशो के आधार पर सधघो की कार्य- 
भणाली को उचित और कुशल बनाने के लिए वम्बई सरकार ने सन्‌ १६३६ में नई 
योजना प्रारम्भ की, जिसके भन्तर्गत निरीक्षण के लिए जिला परिषदो की स्थापना तथा 
केवल योग्य पर्यवेक्षको की नियुक्ति पर बल दिया । उपनियम के श्रन्तर्गत इन परिपदों 
को विस्तृत श्रधिकार दिया गया है । इनमें से सबसे प्रमुख अधिकार सम्बन्धित समिति के 
प्रबन्ध कमेटी को स्थगित करना है । इनसे यह भी श्राशा की जाती है कि वे सहकारी 
कृषि-सगठन में दृढ़ता लाने वाली शक्ति का भी काम करेंगी ।* केन्द्रीय बेको द्वारा 
नियुक्त किये गए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भी निरीक्षण कार में सहायता करते हे । 
प्रत्येक कमेटी और झ्रायोग ने श्रच्छे निरीक्षण की श्रावश्यकता को स्वीकार 
किया है, परन्तु इस काम के लिए सबसे उपयुक्त एजेन्सी के सम्बन्ध में एक-से कदम 
नही उठाये गए हे । विभिन्‍न राज्यो ने विभिन्‍न प्रकार की निरीक्षण पद्धतियो को 
अपनाया है। साधारणुतया निरीक्षण का कार्य या तो सहकारी विभाग के जरिए 
सरकार द्वारा किया जाता है, भ्रथवा विशेष प्रकार की सहकारी निरीक्षक सस्थाओं 
द्वारा किया जाता है, जैसा कि वम्बई, मद्रास, पजाव और मध्यप्रदेश में होता है, था 
दोनो प्रकार से किया जाता है। सामान्यतया इसका प्रबन्ध स्थानीय पर्यवेक्षक सघों, 
जिला पर्यवेक्षक परिषदो या सघो, प्रदेशीय भ्रथवा प्रान्तीय सहकारी सस्थाग्रो और केन्द्रीय 
वेको अथवा इनके सघो से किया जाता है। बम्बई और मद्गास में विभागीय अधि- 
कारियो द्वारा विशेष प्रकार की समितियाँ, जैसे ऋण-इतर और परिगरित जातियों 
के निरीक्षण के लिए विज्ञेप प्रवन्ध किया गया है । 
निरीक्षण प्रणाली कही भी पूर्णतया सन्‍्तोषजनक नही है । अ्रनेक राज्यो में अ्रति 
भ्रल्प निरीक्षण का ही प्रबन्ध है और बहुत से राज्यो में वित्तीय एजेन्सियो के अधि- 
कारियो द्वारा किये हुए निरीक्षण से इसका सघात होता है ।* बम्बई में निरीक्षण 
8 वाली विभिन्‍न एजेन्सियो के सयोग की ओर विभाग प्रयत्नशील है) 
हि १६३७ में रिजर्व वेक के कृषि-ऋण विभाग ने कोदिनार (वडौदा स्टेट) ? के 
व्यवहार संघ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और अन्यत्र प्रयोग करने के विषय में सुझाव 
पेश किये । इस प्रकार का वेक-व्यवहार सघ वित्त के अतिरिक्त, निरीक्षण-सघ का काम 
१ निरीक्षण समिति की रिपोर्ट (१६३४) और र्जिस्ट्रा रषि *(9६३६-३७), पैरा ४० 
समर रकम जबरन न कि कल हे 
रे नानवतो और अजारिया, देखिए. (द्‌ इण्टियन स्र्त प्रोच्लम) पृ० ४०६-१० आर कोदिनार देकिंख 
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श्रपने हाथ में ले लेगा । जो निरीक्षण संघ सन्तोषजनक काम कर रहे हैं तथा जिनते 
काफी सख्या में प्रारम्भिक समितियाँ सम्बन्धित हैं, उन्हे बेक-व्यवहार सघ में परिवर्तित 
करने योग्य समझा जा सकता है, यदि श्रावश्यकेता पडने पर यह बेक-व्यवहार सघ 
राज्यीय बैक की सहायता से अपने साधनों की पूर्ति कर सकता है ।* सहकारी क्षेत्रो सें 
इस सुझाव को विशेष पसन्द नहीं किया गया है, क्योकि इससे मितव्ययी और कछुशलें 
कार्य सम्भव नही होगा । यह भी हो सकता है कि उसे इतना विश्वास प्राप्त न हो कि 
बह पर्याप्त निक्षेपो को आकपित कर सके । 
48 केन्द्रीय सहकारी बैंक--सामान्यत केन्द्रीय सहकारी बेक भारत जैसे देश के लिए 
आवश्यक उच्चतर वित्तीय एजेन्सियाँ हैं, क्योकि भारत में प्रारम्भिक समितियों द्वारा 
पू'जी स्थानीय रूप से एकत्रित की जाती है तथा उसकी पूर्ति वाहर से और सुदूर दव्य- 
बाजारो से करनी पडती है। इसलिए केन्द्रीय श्रथवा राज्य बेको, जैसे उच्चतर सघी या 
वित्तीय सस्थाओ्रो की स्थापना की झावश्यकता होती है । ये वेक क्रमश प्रारम्भिक समि- 
तियो को दूरस्थ नगरो से सम्बन्धित करेंगे, जिनसे प्रारम्मिक समितियों को चालू पूजी 
मिल सके । इस प्रकार की विशेष सहकारी वित्तीय प्रणाली झावश्यक है। एक तो 
ग्रामीण वित्त को दीर्घकालीन प्रूजी की श्रधिक मात्रा में आवश्यकता होती है भौर 
दूसरे सम्मिलित पू'जी वाले वेक, जो श्पना व्यापार कुछ भ्रमुख नगरो में ही चलाते है, 
दूरस्थ ग्रामीण समितियों को जिनके वारे में वे कुछ नही जानते, कृषि-उत्पादन के लिए 
श्रावश्यक भर्थ उपलब्ध कराने के हेतु दीघकालीन ऋण नही दे सकते, भले ही वे ऋण 
देने में समर्थ क्यो न हो। वित्तीय वितरक पद्धति की झ्राधारभृत भावना यह है कि 
समिति के साधन उन हजारो कृषको के लिए सुलभ बनाए जायें, जिन्हे उनकी आव- 
श्यकता है। 
जो प्रारम्भिक समितियाँ इनके अन्तर्गत होती हे उन्तकी चालू पूजी की कमी श्ौर 
अ्रधिकता के सन्तुलन-केन्द्र का काम भी ये केन्द्रीय बैक करते हैं । प्रारम्मिक समितियों के 
लिए श्रावश्यक पूंजी को यह एकत्र करते हैं भौर प्रत्यक्ष रूप से श्रथवा जहाँ पर गारल्टी 
यूनियन है वहाँ उनके द्वारा, प्रारम्मिक समितियो को उधार देते हैं। कई राज्यो में केद्धीय 
बेक समितियों के निरीक्षण और सगठन का काम भी कर सकते है, विशेषकर उस समय 
जब कि वे समितियाँ इसकी हिस्सेदार हो । केन्द्रीय बेक मुख्यतः एक वित्तीय एजेन्सी 
है । सम्बन्धित समितियों के वित्तीय भ्रबन्ध के प्रलावा, केन्द्रीय बेक भझन्‍्य काम भी करते 
हैं जैसे, विभिन्‍न प्रकार के निक्षेपो को स्वीकार करना, विल, चेक, हुण्डी, डिविडेण्ड 
वारन्ट और रेलवे सम्बन्धी कार्य करना, ड्राफ्ट भौर हुण्डी को जारी करना, बहुमृल्य 
पदार्थों को सुरक्षा में रखना और प्रतिभूतियों (सीक्योरिटी) का क्रय-विक्रय झादि ।, 
इसका कारयं-क्षेत्र कुछ राज्यो, जैसे वगाल, विहार, उडीसा और पजाब में एक तालुका 
अथवा तहसील से लेकर, अन्य राज्यो में जैसे वम्बई, मद्रास और मध्यप्रदेश में एक 
संघ के संगठन पर नानवतो की रिपोर्ट । 
२ प्मीकल्चर क्रेडिट डिपाट मेन्ट (स्जिव बैंक श्रॉफ इग्टिया) बुलेटिन न० १। 
हि ३ रिव्यू ऑफ द कीआपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०), प्ृ० ११ । 
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जिले अथवा बहुत से तालुको में फैला होता है। भ्रत्यन्त छोटे क्षेत्र में प्रवन्ध-व्यय श्रना- 
वश्यक रूप से अधिक होता है और अत्यन्त बडे क्षेत्र में पर्यवेक्षण का कार्य कुशल नहीं 
होता। प्रत्येक दशा में हमें बीच के मार्ग को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
केन्द्रीय बेक श्रपती सरचना के अनुसार मिश्चित और शुद्ध दो प्रकार के होते 
हँशं मिश्रित केन्द्रीय वेक समितियों और व्यक्तियों से मिलकर बनते हे, और ये बेक 
हिस्सा, पूंजी और प्रवन्ध-परिपद्‌ के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समिति को ही विशेष 
सुविधाएँ देते है । इस प्रकार के वेक सघीय बंको के आदर्श को प्राप्त करने के लिए 
स्वीकार किये जा सकते हू श्रर्थात्‌ ऐसे केन्द्रीय वेक के लिए जिसकी सदस्यता केवल 
समितियों तक सीमित हो । मिश्रित केन्द्रीय बेक घनी व्यापारियों और मध्यम-वर्ग के 
सदस्यों की राय और सहायता को प्राप्त करते हे, तथा केवल समितियों के हितो की 
रक्षा करते हें और वे एक शुद्ध केन्द्रीय बेक में बदले जा सकते हे जिसमें व्यक्तिगत 
सदस्यता का लोप हो जायगा । मिश्रित प्रकार की बेक भारत की वर्तमान परिस्थितियों 
में उपयुक्ततम हैं तथा सभी राज्यो में उनका प्रचार है। आदर्श सघीय बेंक यद्यपि 
सिद्धान्त. श्रेष्ठ हे, परन्तु उनकी कुछ कमियाँ हे । उदाहरणार्थ, श्रावश्यक व्यापारिक 
योग्यता के लिए वे झात्म-निर्भर नही होते, और न वे मध्यम वर्ग को ही श्राकषित कर 
सकते हैं, और इस प्रकार प्रारम्भिक समितियों के लिए आवश्यक घन भी उन्हे नही मिल 
पाता । कुछ राज्यो में, जैसे बंगाल भौर पजाब में शुद्ध सघीय केन्द्रीय वेको की सख्या 
बढ रही है, जिन्हे बेकिंग सघ (यूनियन) कहते हे । 
भारतीय सघ में राज्य-वेंको सहित कुल ५२० केन्द्रीय बेक थे, श्रौर उनके सदस्थ 
(१६५१ में) २२८, १४८ थे । चालू पूजी का मुख्य भाग हिस्सा पूंजी (लगभग ७ 
प्रतिशत) था। व्यक्तियों एवं समितियों से प्राप्त निक्लेप (लगभग ६८ ४ प्रतिशत) भी 
चालू पूजी का अ्रधिकाश भाग थे । केन्द्रीय और प्रान्तीय वेको के ऋण १६४ प्रतिशत 
तथा सुरक्षित एवं अन्य कोप ८५ ४ प्रतिशत थे | सन्‌ १६४१ में केन्द्रीय बेको की चालू 
पूजी ५६ ३८ करोड रुपये थी। 
चालू पूजी का ८४ प्रतिशत भाग (ऋण और निक्षेप आदि विभिन्‍न साधनो से) 
उधार लिया हुआ है। केन्द्रीय बेको के निक्षेपों के दायित्व के विचार से केवल पर्याप्त 
(सुरक्षित) नकद रखना ही झ्रावश्यक नही है,' वरन्‌ पर्याप्त दीर्घकालीन निक्षेपो को 
श्राकर्षित करना भी श्रावश्यक हैं भ्रन्य लोगो के समान सुरक्षित नकदी रखने पर मैक्लेगन 
कमेटी ने भी विशेष बल दिया था ।* १६३७ में भारत के रिजर्व वेक के कृपि-ऋण 
*+५-.-्--.त.0.न्‍हन्‍हनह......00.ढ 
?. ययपि अधिकृत कोप का अनुपात चालू पूंजी के साथ असन्तोषजनक नहीं मालूम होता, फिर भी 
करक्तित कोप के निर्माण के दृष्टिकोण से कुछ केन्द्रीय वेंकों को वास्तविक स्थिति इतनी सन्तोषजनक 
नहीं है। कभी-कभी सुरक्षित कोप, बुरे ऋणों के लिए उचित व्यवस्था के बिना दी वनाए जाते दे और 
इस प्रकार परीक्षा करने पर यह कुछ अंश त्तक कल्पित भी हो सकते है ।--रिव्यू श्रॉफ द कोआपरेटिव 
सूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०) पृष्ठ ११। 
१. मैबलेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा १८। भेहत्ता, पूर्वा डद्घृत, पृष्ठ १३२ और स्टेट्युटरी रिपोर्ट ऑन एगी- 
कल्वरल क्रेडिट (रिजर्व बौक झोफ इसिडिया), पैरा २२ ' 
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अपने हाथ में ले लेगा। जो निरीक्षण संघ सनन्‍्तोषजनक काम कर रहे हैं तथा जिनते 
काफी सख्या में प्रारम्भिक समितियाँ सम्बन्धित हैं, उन्हे वेक-ब्यवहार सध में परिवर्तित 
करने योग्य समझा जा सकता है, यदि आवश्यकता पडने पर यह वेक-व्यवहार सघ 
राज्यीय बेक की महायता से अपने साधनों की पूर्ति कर सकता है ।* सहकारी क्षेत्रों में 
इस सुझाव को विशेष पसन्द नहीं किया गया है, क्योकि इससे मित्तव्ययी और कुणले 
कार्य सम्भव नहीं होगा । यह भी हो सकता है कि उसे इतना विश्वास प्राप्त न हो कि 
वह पर्याप्त निक्षेपो को श्राकपित कर सके । 
१६ केन्द्रीय सहकारी बैंक--सामान्यत केन्द्रीय सहकारी बेक भारत जैसे देश के लिए 
श्रावश्यक उच्चतर वित्तीय एजेन्सियाँ हैं, क्योकि भारत में प्रारम्भिक समितियों द्वारा 
पूजी स्थानीय रूप से एकत्रित की जाती है तथा उसकी पूर्ति बाहर से और सुदूर द्रव्य- 
बाजारो से करनी पडती है । इसलिए केन्द्रीय अथवा राज्य वेको, जैसे उच्चतर सघो या 
वित्तीय सस्थाश्रो की स्थापना की आवश्यकता होती है । ये वेक क्रमश प्रारम्भिक समि- 
तियो को दृरस्थ नगरो से सम्बन्धित करेंगे, जिनसे प्रारम्भिक समितियों को चालू पूजी 
मिल सके । इस प्रकार की विश्येष सहकारी वित्तीय प्रशाली आवश्यक है। एक तो 
ग्रामीण वित्त को दी्घंकालीन पूजी की भ्रधिक मात्रा में आवश्यकता होती है भौर 
दूसरे सम्मिलित पूजी वाले वेक, जो अ्रपना व्यापार कुछ प्रमुख नगरो में हो चलाते हे, 
दूरस्थ भ्रामीणा समितियों को जिनके वारे में वे कुछ नही जानत्ते, कृपि-उत्पादन के लिए 
आवद्यक श्र्थ उपलब्ध कराने के हेतु दीघंकालीन ऋण नही दे सकते, भले ही वे ऋण 
देने में समर्थ क्यों न हों। वित्तीय वितरक पद्धति की ग्राधारभत भावना यह है कि 
समिति के साधन उन हजारो कृषकों के लिए सुलभ बनाए जायें, जिन्हे उनकी प्राव- 
श्यकता है। 

जो प्रारम्भिक समितियाँ इनके भ्रन्तगत होती है उनकी चालू पू'जी की कमी और 
श्रधिकता के सन्तुलन-केन्द्र का काम भी ये केन्द्रीय बैक करते हैं । प्रारम्भिक समितियों के 
लिए श्रावश्यक पूजी को यह एकत्र करते हैं भर प्रत्यक्ष रूप से भ्रथवा जहाँ पर गारन्दी 
यूनियन है वहाँ उनके द्वारा, प्रारम्मिक समितियों को उधार देते हैं। कई राज्यो में केन्द्रीय 
वेक समितियों के निरीक्षण और सगठन का काम भी कर सकते हैं, विशेषकर उस समय 
जब कि वे समितियाँ इसकी हिस्सेदार हो। केन्द्रीय बेक मुख्यतः एक वित्तीय एजेन्सी 
है। सम्बन्धित समितियों के वित्तीय अबन्ध के अलावा, केन्द्रीय बेक भन्य काम भी करते 
हैं जैसे, विभिन्‍न प्रकार के निक्षेपों को स्वीकार करना, बिल, चेक, हुण्डी, डिविडेण्ड 
वारत्ट और रेलवे सम्बन्धी कार्य करना, ड्राफ्ट और हुण्डी को जारी करना, बहुमूल्य 
पदार्थों को सुरक्षा में रखना और प्रतिभूतियों (सीक्योरिटी) का क्रय-विक्रय भादि )३ 
इसका कायं-क्षेत्र कुछ राज्यो, जैसे वगाल, बिहार, उडीसा और पजाव में एक तालुका 
अथवा तहसील से लेकर, श्रन्य राज्यो में जैसे बम्वई, मद्रास और मध्यप्रदेश में एक 
संघ के सगठन पर लानवती की रिपोर्ट । 


* ण्यीकल्चर के डिट डिपार्ट मेन्ट (रिज़बे बैंक ऑफ इण्डिया) बुलेटिन न० १ । 
६ रिव्यू ऑफ द कोश्रापरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६9६-४०), पृ० ११ । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३५७ 


जिले अथवा बहुत से तालुको में फैला होता है । अत्यन्त छोटे क्षेत्र में प्रवन्ध-व्यय अना- 
वश्यक रूप से अधिक होता है और अत्यन्त बडे क्षेत्र में पर्यवेक्षण का कार्य कुशल नहीं 
होता । प्रत्येक दशा में हमें वीच के मार्ग को अपनाने का प्रयत्त करना चाहिए । 

केन्द्रीय वेक अपनी सरचना के अनुसार मिश्चित और शुद्ध दो प्रकार के होते 
हूँ मिश्रित केन्द्रीय बेक समितियो और व्यक्तियों से मिलकर बनते हे, और ये वेक 
हिस्सा, पूजी और प्रवन्ध-परिपद्‌ के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समिति को ही विद्येप 
सुविधाएं देते है । इस प्रकार के बेक सघीय बेको के झ्रादर्श को प्राप्त करने के लिए 
स्वीकार किये जा सकते हे श्रर्थात्‌ ऐसे केन्द्रीय वेक के लिए जिसकी सदस्यता केवल 
समितियों तक सीमित हो । मिश्नित केन्द्रीय बेक घनी व्यापारियों और मध्यम-बर्ग के 
सदस्यों की राय श्रोर सहायता को प्राप्त करते हे, तथा केवल समितियो के हितो की 
रक्षा करते हे और वे एक शुद्ध केन्द्रीय बेक में बदले जा सकते हे जिसमें व्यक्तिगत 
सदस्यता का लोप हो जायगा | मिश्रित प्रकार की वेक भारत की वर्तमान परिस्थितियों 
में उपयुक्ततम हैं तथा सभी राज्यो में उनका प्रचार है। श्रादर्श सघीय बैक यद्यपि 
सिद्धान्तत श्रेष्ठ हे, परन्तु उनकी कुछ कमियाँ हे । उदाहरणार्थ, आवश्यक व्यापारिक 
योग्यता के लिए वे आत्म-मिर्भेर नही होते, और न वे मध्यम वर्ग को ही आकर्षित कर 
सकते हैं, और इस प्रकार प्रारम्भिक समितियो के लिए श्रावश्यक धन भी उन्हे नही मिल 
पाता। कुछ राज्यो में, जेसे बंगाल श्रौर पंजाब में शुद्ध संघीय केन्द्रीय बैंको की सख्या 
श रही है, जिन्हें वेकिग सघ (यूनियन) कहते हे । 

भारतीय सघ में राज्य-वेको सहित कुल ५२० केन्द्रीय वेक थे, श्रौर उनके सदस्य 

(१६५१ में) २२८, १४८ थे। चालू पूजी का मुख्य भाग हिस्सा पूंजी (लगभग ७ 
प्रतिशत) था। व्यक्तियों एवं समितियों से प्राप्त निक्षेप (लगभग ६८ ४५ प्रतिशत) भी 
चालू पूजी का अधिकाण भाग थे | केन्द्रीय और प्रास्तीय वेंको के ऋण १५ प्रतिशत 
तथा सुरक्षित एवं अन्य कोप ८.५ प्रतिशत थे। सन्‌ १६४१ में केन्द्रीय वेको की चालू 
पुजी ५६३८ करोड़ रुपये थी। 

चालू प्‌ृजी का पढें प्रतिशत भाग (ऋण और निक्षेप आदि विभिन्‍न साधनो से) 
उधार लिया हुआ है। केन्द्रीय बेको के निक्षेपो के दायित्व के विचार से केवल पर्याप्त 
(सुरक्षित) नकद रखना ही आवश्यक नही है,' वरन्‌ पर्याप्त दी्घकालीन निक्षेपो को 
आकपित करना भी आवश्यक है अन्य लोगो के समान सुरक्षित नकदी रखने पर मैक्लेगन 
कमेटी ने भी विशेष बल दिया था ।* १६३७ में भारत के रिजर्व बैक के कृपि-ऋणु 





” यद्यपि अधिकृत कप का अनुपात चालू पूंजी के साथ असन्तोषजनक नहीं मालूम होता, फिर भो 
केरक्तित कोप के निर्माण के दृष्टिकोण से कुछ केन्द्रीय वेंकों को वास्तविक स्थिति इतनी मन्तोषजनक्‌ 
नहीं दै। कभी-कमी सुरक्षित कोप, बुरे ऋणों के लिए उचित व्यवस्था के विना ही बनाए जाते हैं ओर 
इस भकार परीक्षा करने पर यद्द कुछ अश तक कल्पित भी हो मकते हैं रिव्यू ऑफ़ द कोझापरेटिव 
मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०) पृष्ठ १३ । 

१. मैक्लेगन कमेटी रिपो८, पैरा १८। मेहता, पूव उद्धृत, पृष्ठ २३३ और स्टेट्युटरी रिपोर्ट ऑन एप्री- 


न 


कर्चरल क्रेटिट (रिजर्व बेक आफ एश्डिया), पैरा २२ ' 


रे५श८ भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


विभाग ने अपनी सवैध रिपोर्ट तथा प्रन्तीय सहकारी वेको को जारी किये हुए 
परिपन्न में इसी बात पर वल दिया है (आगे सेक्शन २३ देखिए) । केन्द्रीय बेको को 
आरम्भीय समितियों को दिये हुए ऋणो को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि 
निक्षेपो को यथासमय अदायगी का निश्चय बना रहे । केन्दीय वेको के उधार लिये 
झुए घन का ( उधार कोष ) लगभग &० प्रति्रत ऋण के रूप में दे दिया जाता है£ 
इस प्रकार केन्द्रीय बंको के पास 'तरल' साधन बहुत निचले स्तर पर रहते हैँ । समय 
'पर चुकता न किया हुआ या कालातीत ऋण केन्द्रीय वेको की अ्रप्राप्त राशि का बहुत 
बडा भ्रश है। अ्रधिकतर असाध्य ऋण केद्धीय वेक के निजी कोप से बढ सकते है । 
सामान्यत बम्बई, मद्रास, और पजाव अपश्रादि राज्यो में केन्द्रीय वेको की सापेक्षिक 
अवस्था सुहृढ है, परन्तु कुछ अन्य राज्यो मे, विशेषकर वगाल, विहार, उडीसा, मध्यप्रदेश 
और बरार मे इनकी श्रवस्था शोचनीय है। लगभग १० वर्ष इन राज्यों में श्रनेक 
केन्द्रीय बेको को निक्षेपो की वापसी की असमथेता के कारण अपना काम बन्द करना 
पडा । केन्द्रीय बेको के फेल हो जाने के कारण इन राज्यो में समितियों को भ्रसावधानी 
से भ्रत्यघिक ऋण देना, अयोग्य निरीक्षण, कार्य-व्यापार में बंक-व्यवहार के नियमों 
का उल्लघन और प्रारम्भिक समितियों का दोषपूर्णा सगठन आ्रादि थे ।* 

वेक के कार्यो में लचक लाने के लिए नकद साख और सहकारी कागजो के 
भुनाने की सुविधाओं का होना आावव्यक है। पुराने होने के कारण, बहुत से केन्द्रीय 
बेको के पास इतने साधन हे कि वे बाह्य वित्तीय सहायता से मुक्त हो सकें, परन्तु वे 
झपनी साख-व्यवस्था राज्यीय बेको से ही बनाये रखते हे, क्योकि इन राज्यीय वो 
पर वे सकट-काल में भरोसा रखते ह॑ं । अब हम राज्यीय सहकारी बैको की प्रवृत्ति 
और उपयोगिता पर विचार करेंगे । 
२०, राज्यीय सहकारी बैंक--सहकारी समितियों की बढती हुई सख्या के सम्बन्ध में 
अपने कार्यो को उचित रूप से पूरा करने, उन्हे सयोजित और नियन्त्रित करने, निकास- 
गृह के रूप में चालू पूजी की अधिकता और कमी को सन्तुलित करने तथा राज्य के 
वित्तीय केन्द्र की तरह काम करने के लिए केन्द्रीय बेको को राज्यीय शीर्ष बेक की 
सहायता की आवश्यकता होती है । 

उपरोक्त नकद श्रौर सहकारी कागज भुनाने की सुविधाएँ भी ये बैक केन्द्रीय बेकों 
को प्रदान करते हे । इस विषय में सम्मिलित पूंजी वाले बेको पर भरोसा नही किया 
जा सकता, क्योकि वे विशेष प्रतिभृति को स्वीकार नही कर सकते । राज्यीय बैक एक 
ओर सामात्य द्वव्य-बाजार श्रौर सम्मिलित पूजी वाले बेको के बीच, और दूसरी शोर 
भारस्भिक ग्रामीण समितियों के बीच एक लाभदायक कडी है। इस सम्बन्ध में बंगाल 
की एक रोचक प्रणाली का हवाला दिया जा सकता है। इसके अनुसार क्षि र्को' 
शिथिल ऋतु में राज्यीय वेको मे जमा किया हुआ श्रतिरिक्‍त सहकारी द्रव्य सम्मिलित 
पूजी वाले वेको के द्वारा व्यापार और वारिए्य के लिए उपलब्ध हो जाता है, जो दोनो 


£ रिव्यू ऑफ ढ कोझ्मापरेट्वि मूवमेंट इन इण्टिया (१६३६-४०), पृष्ठ +१-१२। केन्द्रीय बैंकों के 
पुनननिर्माण के लिए सुकाये और अपनाये गए उपायों के लिए, सेक्शन २६-२७ देखिए । 
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ही पक्षो के लिए लाभदायक है। राज्यीय बेको को गृह-समिति, विक्रय-सघ, भूमि-वन्धक 
चेक जैसी विशेष समितियों को छोडकर, अ्रन्य समितियों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही 
रखना चाहिए, बल्कि केन्द्रीय बंको के लिए सन्तुलन-केद्रो और वित्तीय एजेन्सियो के -रूप 
में श्रपती स्थिति को सशक्त और पुष्ठ करना चाहिए ।* इस सम्बन्ध में एक-सी विधि 
ड्रनही है। कुछ राज्यो में शीर्ष बेक प्रारम्भिक समितियों से कोई सम्बन्ध नही रखते और 
कुछ अन्य राज्यो में (विहार, उडीसा, बम्बई ओर मैसूर), उन क्षेत्रों में वे अब भी 
प्रारम्भिक समितियों का श्राथिक प्रवन्ध करते हे, जहाँ केन्द्रीय वेक नही है । वम्बई में 
राज्यीय वेक की ३१ शाखाएँ है जो उन जिलो अ्रथवा उनके भागो में फैली हुई है जहाँ 
किसी-न-किसी कारण से कोई स्थानीय बेक नही हे । 
राज्यीय बेको का विधान विभिन्‍न प्रान्तो में अलग-अलग है। बम्बई, मद्रास, 
मध्यप्रदेश व वरार, विहार और आसाम में व्यक्ति एव समिति दोनो ही स दस्य हो 
सकते हे । सचालक-परिषद्‌ विभिन्‍न प्रकार की समितियों श्नौर व्यक्तिगत सदस्यो के 
प्रतिनिधियों से वतती हे । आजकल श्रावश्यक व्यापारिक ज्ञान और राज्यीय द्रव्य- 
वाजार से निक्षेप पाने के लिए व्यक्तियों को सम्मिलित करना श्रावश्यक है। पजाव 
और वगाल में सदस्यता केवल समितियों के ही लिए खुली है और सचालक-परिषद्‌ 
के सदस्य केवल सम्बन्धित केन्द्रीय बेक, वेंकिग-सघ तथा श्रन्य समितियों के प्रति- 
निधि ही हो सकते है । वगाल में रजिस्ट्रार गैर-सदस्यो में से ३ सचालको को नियुक्त 
करता है । 

5 राज्यीय शीर्ष बेक १४ राज्यो में लगभग इन्ही आधारो पर स्थापित किये 
जा चुके है । ये राज्य मद्रास, वम्बई, परिचिमी वंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पजाब, 
विहार, उडीसा, आसाम, मैसूर, हैदरावाद श्रजमेर, कुर्ग श्रौर विन्ध्यप्रदेश हे । इनमें 
से वम्बई राज्यीय वेक केन्द्रीय बेक के रूप में १६११ में स्थापित किया गया और 
सर्वंसम्मति से योग्यतम माना जाता है। उसका कारय॑-व्यापार अनेक प्रकार का है । 
आशिक प्रवन्ध, प्रचार अथवा निरीक्षण आदि सहकारी विकास का कोई ऐसा रूप नही 
है जिसमे यह हाथ न बँदाता हो । प्रारम्भ से ही बेंक ने उपयोगी कार्य किये है तथा 
सहकारिता की परम्परा में इसका स्थान अद्वितीय है । 

राज्यीय वेक का निजी कोष चालू पूजी के १२ प्रतिशत के लगभग है और 
उधार लिया हुआ कोष (समितियो, केन्द्रीय वेको, व्यक्तियो, अन्य साधनों से निक्षेप तथा 
सरकार से ऋण ) चालू पूंजी का ८८ प्रतिशत है। असाध्य ऋणों के लिए हमेशा 
पर्याप्त प्रवन्ध नही किया गया है, और इसलिए वास्तविक बची अतिरिक्त प्रिसम्पत्ति 
उतनी नही है जितनी सुरक्षित कोष के आँकडो में दीखती है। सम्पूर्ण स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए राज्यीय वेको की आधिक अवस्था केन्द्रीय वेको से कही अच्छी है, 
यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हे । राज्यीय वेको का कार्यारम्भ और उदाहरण ही 
सहकारिता आन्दोलन में वेंकिग के सिद्धान्तो के अधिकाधिक प्रयोग के लिए उत्तरदायी 

. है ! नकद सुरक्षित कोष, नकद ऋण जैसी सुविघाएँ, राज्यीय वेको द्वारा पहली वार 
१- रिपोर्ट ऑफ द सेन्ट्रल बेकिंग स्ववायरी कमेटी, देखिए पैरा १५६ । 
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भुनाये हुए सहकारी विपन्नों को पुन भुनानें आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेको पर 
लागू विचार यहाँ के लिए भी उचित हूँ । राज्यीय और केन्द्रीय बेको के पुनर्सगठन के 
लिए रिज़वे बेक ऑफ इण्डिया ने अपने कृषि-साख की सवैध रिपोर्ट में जो सुझाव पेश 
किये हे, वे बाद में दिये गए है (देखिए सेक्शन २७) । 
२१ क्या श्रखिल भारतीय सहकारी बरेंक श्रावश्यक है ?--मैक्लेगन कमेटी ने सिफा-है 
रिश्ञ की थी कि उपयुक्त प्रकार की वित्तदायी एजेन्सियो के अ्रतिरिक्त अखिल भारतीय 
सहकारी बेक स्थापित किया जाय, जो राज्यीय बेको को पुन भुनानें की सुविधा दे सके 
ताकि उनकी श्रथें-व्यवस्था में लोच श्रा जाय जिस लचीलेपन के विना आन्दोलन का 
स्थायित्व और विकास कठिन हो जायगा ।* 

मैक्लेगन कमेटी की रिपोर्ट के बाद, भ्रखिल भारतीय वेक की झावश्यकता 
झथवा वाब्छुनीयता के बारे में विचार वदल गए हैं। इस वततंमान स्थिति के नये तत्त्व 
ये हैं कि राज्यीय वेको के पास भारी रकम बेकार पडी रहती है, तथा अनेक बेक १६- 
१५ की कमेटी द्वारा प्रस्तावित स्तर से कही श्रधिक तरल” साधन रखते हैं । इम्पी- 
रियल बेक तथा श्रन्‍्य बेकों से श्राथिक सहायता का भ्राइववासन, सहकारिता का राज्यीय 
विषय होना, अखिल भारतीय चेक जैसे वाह्मय श्रधिकारियो से स्वतन्त्र होकर राज्यों की 
अपने अनुकूल विकास करने की प्रवृत्ति, तथा विभिन्‍न राज्यीय बेको में पारस्परिक लेन- 
देन की स्वस्थ और ऐच्छिक प्रणाली का प्रारम्भ, जिसमें भारतीय राज्यीय वेक सस्था 
भी भदद देती है, भ्रादि बातें भी हैं । भ्रब रिजर्व बेक की स्थापना हो ऊुकी है, इसलिए , 
राज्यीय बेको के लिए किसी शीर्ष बेक की झ्रावश्यकता नही रही, क्योकि राज्यीय बेको”६ 
को पुन भुनाने और ऋण की सुविधाएँ रिज़र्व बेक से प्राप्त हो जाती है । श्रतएव बतें- 
मान प्रणाली के लिए किसी शीर्ष बैंक की श्रावश्यकता नही है। ( सेक्शन २२-२३ 
देखिए ) । 
२२ रिज़र्व बैंक आफ हणिडिया और सहकारी कृषि-वित्त का सम्बन्ध--१ भ्रप्रैल 
१६३५ को रिज़वे बेक के उद्घाटन के बाद* उससे कृषि की वित्तीय सहायता के 
सम्बन्ध में बडी श्राशाएँ की जाने लगी ।” बेक को क्रषि विपन्र ( बिल ) और रुक्‍्को 
( प्रामिसरी नोट को ) जिन पर किसी अनुसूचित बेंक या राज्यीय सहकारी बेक के 
हस्ताक्षर हो, तथा जो कृषि-कार्यो को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से बनाये गए हो 
ओर जिनकी समयावधि ६ महीने की हो, उन्हें खरीदने, बेचने श्रौर पुन भ्रुनाने की 
इजाजत है । व्यापारिक विपत्र के सम्बन्ध में केवल ३ महीने की ही समयावधि है। 
चू कि कृषि-वित्त का चक्र व्यापारिक वित्त-चक्र से बडा होता है, इसलिए यह कृषि के 
लिए एक श्रकार की रियायत है। वे भूमि-बन्धक वेक, जिन्हे राज्यीय सहकारी बेक 
घोषित कर दिया गया है तथा अन्य राज्यीय सहकारी बको को ६० दिन के लिए 


१ रिपोर्ट, पैरा २१६-२६ । 

२ रिज़व' वक्त का विवेचन, द्वितोय खण्ढ, अध्याय ११ में किया गया दे । 

9 रिज़ब' देंक श्रॉफ इरिडिया ऐक्ट ( १६३३४ ) के (२) वी, (४) ए, सी और डी और सेक्शन १७ 
देखिए । रिज़व वे क आफ इसिटिया द्वारा प्रकाशित कृषि साख की सब थ रिपोर्ट, पैरा ३७ भी देखिए । 
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उधार अथवा श्रग्मिम देने का अधिकार भी रिजव वेक को दिया गया है। इनके द्वारा 
रिज़र्व बैक केन्द्रीय वेको और प्रारम्भिक भूमि-वन्धक बेको को सरकारी पत्र या स्वीकृत 
भूमि-बन्धक वेको के ऋण-पन्नो की, जो न्यासी प्रतिभूतियो के समकक्ष और सरलता से 
बिकने योग्य हे, जमानत पर ऋण दे सकते हे । रिजवे वेक ६० दिन के लिए निम्न- 
डिखित जमानतो पर राज्यीय सहकारी बेको को अग्रिम दे सकता है * (१) कृपि-कार्यो 
के आर्थिक प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सहकारी बेको के रुक्‍को पर, (२) स्वीकृत सहकारी 
विक्रय-समितियों या भाण्डागार समितियों के रुकको पर, जो फसलो की बिक्री के लिए 
बनाये गए हो और जिन पर राज्यीय गोदाम की रसीद या उसमे सहकारी बेक के हस्ता-- 
क्षर हो, तथा (३) उधार श्रौर जमा से भ्रधिक रुपया निकालने की स्वीकृति वन्धचक रखी 
हुई वस्तुओं के आधार पर तथा राज्यीय सहकारी वंक द्वारा विक्रय या भाण्डागार समि- 
तिग्रो को दिये हुए नकद साख या अधिकर्षण के होने पर राज्यीय सहकारी वेको के 
रुक्‍्को पर | 

इसका कार्य सन्‌ १६३४ में रिजर्वे बेक के कृषि ऋर-विभाग की स्थापना, 
कृषि-ऋणा से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का अध्ययन करना, सरकार और सहकारी 
बेको को योग्य सलाह देना तथा क्पि-उघार के सम्बन्ध में राज्यीय बेको अ्रथवा अन्य 
सगठनो के कार्यों को सयोजित करना है। कानून के श्रनुसार कृपि ऋण-विभाग ने 
दिसम्बर सन्‌ १६३७ में सरकार के समक्ष कृषि उधार पर एक रिपोर्ट पेश की | कृषि 
हि! -विभाग ने निम्न विपयो पर चार रोचक और शिक्षरणात्मक बुलेटिन प्रकाशित किये- 
(१) कोदिनार का बेकिंग सघ (१६३७), (२) सहकारी ग्रामीण वेक (१६३७), (३) 
वर्मा में सहकारिता आन्दोलन का वर्तमान विकास (१६३८), और (४) पजावर में सह- 
कारिता (पजाब १६३६) | सन्‌ १६४१ में रिजर्व वेक ने सुधारो का निर्देश करते हुए 
तथा स्वध रिपोर्ट को धूर्ण करने के लिए प्राप्त सफलता तथा वर्तमान प्रवृत्तियो का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन 'रिव्यू श्रॉफ द को-आ्रॉपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया में बड़े 
रोचक भ्रौर सरल ढग से छापा ।'* हु 
२३ सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक का कार्य--कृषि-ऋण की रिपोर्ट 
(१६३७) में रिजर्व बेक ने सहकारी बेको की वित्तीय सहायता से सम्बन्धित भ्रधि- 
नियम की धाराश्रो श्नर उनके प्रति अपना रुख स्पष्ट किया है । श्राम विचार यह है कि 
रिजर्व वेक को कृषि का वित्त-प्रवन्ध अ्रपने हाथ में लेना चाहिए। भारत जैसे देश में 
कृषि-कार्य श्रशिक्षित भर छोटे-छोटे किसानो द्वारा किया जाता है। यह कार्य असग- 
ठित है एव जोखिमो से भरा है। इस वात को ध्यान में रखते हुए, बेकिंग के पुराने 
सिद्दान्तो के भ्रनुसार, केन्द्रीय वेको के लिए न तो यह वाञ्छनीय है श्रौर न सम्भव ही कि 
वे प्रत्यक्ष रूप से भ्रल्प अथवा दी काल के लिए कृषि का श्रर्थ-प्रवन्धन कर सकें | क्ृषि- 
१. अव तक रिज़व' बैंक इस प्रकार के चार रिव्यू! छाप चुका दे । अन्तिम रिव्यू १६४८-५० का है ) 
अब १६५०-४२ का पॉँच्वों रिव्यू भी छप गया हे । 


२ धन्य वातों के लिए 'फक्शनूस एड वर्किं ग ऑफ द रिज़र्व वेक ऑफ इस्टिया), देखिए ( १६४ में 
रिज्ञव वंक द्वारा प्रकाशित ) अ्रध्याय ६, पृष्ठ ६६-७६ | 


३६२ भारतीय भअर्थशास्त्र 


वित्त के सम्बन्ध में रिज़र्व बेक के निर्णय प्राचीन विचारों से ही प्रभावित रहे हैं । 
इसके श्रतिरिकत जैसा कि स्वैध रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख वेको के निक्षेपो के आधार 
पर उसके तकद कोप और “तरल' साधन रिजर्व वेक को सौंपे हुए हैं । यही उसकी चालू 
पूंजी का सबसे वडा भाग है। इस प्रबन्ध में मूल विचार यह है कि इन साधनों की 
सारी निधि सकट-काल में प्राप्त हो सके। ऐसे व्यापारों में घन नही लगाया जा सका 
जिन्हे अनुसूचित बैक स्वय नही कर सकते । इस प्रकार यह बेक व्यवहारियों का बैक 
है । इसलिए यह किसानो को सीधे ऋण नही दे सकता श्रोर किसी भी ऋण-एजेन्सी की 
सामान्य वित्त की पूति नहीं कर सकता । इन समितियों को अपने व्यापार के लिए 
'रिज़व वेक पर भरोसा नही करना चाहिए । रिज़वे वेक का सही कार्य ऐसी वित्त-सम्वन्धी 
प्रिस्थितियाँ उत्पत्न करना है जिनमें निवेश करने वालों के लिए और ऋण चाहने 
वालो के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हो । जिस समय देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को 
पपूरा करने के लिए व्यापारिक ऋण का भण्डार श्रपर्याप्त होता है, केवल उसी समय 
रिजर्व बेक उधार देने का काम करता है। सहकारी वेको के विषय में भी इन्ही ्राधार- 
भूत सिद्धान्तो का अनुसरण करना चाहिए। व्यापारिक वेको के समान इन बेको को 
भी झपने पैरो पर खडा होना चाहिए तथा सामान्य वित्त को निक्षेपों से प्राप्त करना 
चाहिए । उन्हे आान्दीलन के शीप बेक की तरह रिजर्व बेक से इसकी आशा नही करनी 
चाहिए | ञ्राधिक सहायता देने की भ्रावश्यकता झौर झौचित्य पर परिस्थिति के श्रनु- 
सार रिजव बेक को निर्शेय करना चाहिए। अधिक-से-भ्रधिक रिज़र्व बेक प्रान्तीय वेको की 
के कोष की अस्थायी कमी को दूर कर सकता है | रिजवे बेक सहकारी वेंको को नेकिद- 
उधार की सुविधा के अनुदान के लिए श्रभी प्रस्तुत नही है, क्योकि सरकारी प्रतिभूतियों 
के प्रति उनको श्रग्नमिम देने के लिए कानून में घारा है। इसलिए यह कहा जा सकता है 
कि सहकारी वित्त को लचकदार बनाने और सहकारी बेक की दर को कम करने के लिए 
प्रान्तीय सहकारी बैको को नकद साख की सुविधाओं का मिलना झ्ावश्यक है। 
समय-समय पर रिज़र्व बेक बैंकिंग के नियमो को बताने के लिए सहकारी वेकों 
को परिपत्र भर श्रादेश जारी करता है | उदाहरण के लिए मई, सन्‌ १६३८ भौर जून, 
सन्‌ १९३६ में रिजवे बैक ने प्रान्तीय सहकारी बैको को सलाह दी कि वे भ्रन्य बेको 
के साथ नकदी और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में 'तरल' साधन बनाए रखें, जो उनकी 
देनदारी का लगभग ४० प्रतिशत हो तथा अ्रपने-आपको भल्पकालीन ऋणो तक ही 
सीमित रखें। रिजर्व बैंक से वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह है कि 
राज्यीय बेको को रिज़र्व बैक में नकद रुपया जमा रखना चाहिए, जिसकी राशि ऐसे वेक 
की त्वरित देनदारी ( डिमाण्ड लाइबिलिटी ) के २* प्रतिशत और समयावधि देनदारी 
(टाइम लाइविलिटी) के एक प्रतिशत से कम न हो भौर इस सम्बन्ध में रिज़र्व वेक की 
विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। * १६३८ के वाद केवल दो राज्यीय बेको ने सरकारी 
प्रतिभूतियों के आधार पर रिज़र्व वेक से थोडी राश्षि के अग्रिम लिए हैं। उनके साधन 
_ पर्याप्त थे, परन्तु उन्होने रिज्ञवे वेक का झ्राश्नण इसलिए लिया ताकि वे प्रतिभूतियों को 
१ फक्गन्स एण्ड वर्कि ग ञ्लॉफ द रिजव बैंक आफ इण्डिया, पृ० ७० । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३६३ 


बेचने से बच जायें श्रौर निम्ततम दर पर उधार ले सकें । 
कृषिक वित्त और श्रौद्योगिक वित्त में बहुत अन्तर है गौर भारत की विशेष 
परिस्थितियों के कारण इनका हल और भी कठिन हो जाता है। निवेशित घन को 
'तरल' रखने और खतरो को दूर करने की रिजर्व बेक की चिन्ता स्वाभाविक ही है । 
के श्रल्प, मध्यम तथा दीघेकालीन ऋण की श्रावश्यकताओरो की पूर्ति के लिए 
इगलैण्ड, अमेरिका श्रौर भ्रास्ट्रे लिया के ढंग पर एक विशेष ऋणा-व्यवस्था की स्थापना 
से इस कठिनाई को दूर करने का एक मार्ग द्वोंढा जा सकता है। * रिज़र्व बेक के लिए 
वतंमान सहकारी एजेन्सियो द्वारा कृषि के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करना और 
क्पि ऋणु-विभाग * को विस्तृत करना सम्भव है। देशी वेको को रिजर्व बेक के 
दायरे के अन्दर लाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए, क्योकि इससे कृपिको को 
बेक द्वारा दी हुई सहायता बहुत बढ जायगी । ३ 
२४. सहकारिता आन्दोलन और सरकार का सम्बन्ध--सरकार का कर्ंव्य है कि 
अनुचित हस्तक्षेप किये बिना वह सहकारी आन्दोलन के प्रति एक मित्र, विचारक और 
पथ-प्रदर्शंक का काम करे, जोकि सामाजिक पुनरुत्थान का शक्तिशाली साधन बन सकता 
है। भारत में जनसाधारण के अज्ञान, राज्य-हस्तक्षेप करने की प्राचीन परिपाटी तथा 
ग्रामीण ऋण की समस्या तुरन्त हल करने की आवश्यकता के कारण सरकार ने ठीक 
ही सहकारी श्रान्दोलन के रूप में पहला कदम उठाया है। वे भ्रनावश्यक रूप से श्राथिक 
सहायता देने की नीति से दूर रहे हे, क्योकि फ्रान्स का अनुभव यह प्रकट करता है कि 
यह लाभ की श्रपेक्षा अधिक हानिकारक है। हम लोग देख चुके हे कि राज्य ने 
सहकारी सस्थाओो को कुछ भ्राथिक और न्यायिक छूट तथा नई समितियो को सीमित 
आर्थिक सहायता दे रखी है। बम्बई में सरकार ने बम्बई की राज्यीय सहकारी बैक 
द्वारा जारी किये हुए ऋणा-पत्रो पर २० लाख की रकम तक ४४ प्रतिशत ब्याज की 
गारन्टी दी है। इस छूट के कारण बेक क्ृपि-वित्त के लिए श्रत्यावश्यक दीर्घधकालीन 
पूजी उचित दर पर एकत्रित कर लेता है। इसके लिए उसे सरकारी कोप की 





१. दीव॑कालीत ऋण और भूमिबन्धक वेंकों के प्रति रिजर्व बेक के व्यवद्वार के प्रश्न का विवेचन 
इस अध्याय में आगे किया गया है। सेवशन २८-२६, ३१ देखिए। 
३. दिसम्बर ३०, सन्‌ १६५३ में रिजव' बैंक ऑफ इस्टडिया ( अ्रमेन्डमेन्ट एस्ड मिसलेनियस प्रॉविजन्स) 
एक्ट पास किया गया। इस कानून ने "फसलों? ( क्रॉप्स) 'कृषि कार्य” ( एग्रिकल्वरल श्रापेरशन्स ) 
ओर फसलों का विपणन? ( मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स ) आदि शब्दों के अर्थ को विस्तृत कर दिया है । 
इन शब्दों का प्रयोग कानून की धारा १७ (२) (वी) में हुआ है, अर्थ के विस्तृत हो जाने से वस्तुओं 
को उत्पत्ति, उनके विषणन तथा विधायन के लिए भी घन मिल सकेगा | विधायन के लिए धन उसी दशा 
दिया जायगा जब विपणन के पूर्व' यद्द अत्यावश्यक् हो, उदाहरण के लिए चावल की भूसी श्रलग 
करना; क्रपास को ढवाना आदि। इस कानून के अन्तगगंत सहकारी राज्यीय वैंकों को अनुग्नह मिलने 
का भी विधान है ताकि वे स्वीकृत कुटोर उद्योग-धन्धों और छोटे पैमाने के उद्योगों की श्रार्थिक सहायता 
कर सके। परन्तु रिजव बैंक द्वारा अनुग्रह की शर्ते यद होगी कि, इस कार्य के लिए दिये हुए ऋणों के 
मूल धन और व्याज की गारन्टी राज्योय सरकारें दें (--अनुवादक 
हे इस परन का पूर्ण विवेचन द्वितोय खड के ११वें अध्याय सेक्शन ४-५ सें किया गया है । 


३्च्च्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


सहायता नही लेनी पडती । बेक के व्यापार के सुरक्षित गुण के कारण सरकार द्वारा 
गारन्टी पूरी करने की सम्भावता नहीं रहती। हाल में ही बम्बई और मद्रास की 
सरकार ने राज्यीय सहकारी भ्रूमि-वन्धक वंक द्वारा जारी किये हुए ऋण-पन्नो की 
इसी प्रकार की सहायता दी हैं।* बम्बई सरकार ने सहकारी एजेन्सियो के द्वारा 
स्थायी भूमि-सुधार के लिए तकावी बाँटने की नीति को अ्रपनाया है। चकबनन्‍्दी, प्रौदट 
शिक्षा, सिंचाई आदि जैसे सहकारिता के विशिष्ट रूपो को अधिक सहायता देना प्रान्तो 
के लिए एक उचित नीति होगी । हम रिजवं वेक ऑफ इण्डिया के क्ृषि-ऋण-विभाग 
की स्थापना श्लोर सहकारी श्लान्दोलन में इसकी अ्रभिरुचि की चर्चा पहले ही कर चके 
है ।* सत्‌ १६३४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम सुधार के १ करोड रुपये के कुल 
अनुदान में १५ लाख रुपया, रिजव वेक के कृषि ऋण-विभाग के खुलने पर श्री एम० 
एल० [(श्रब सर मैल्कस) डालिग श्राई० सी० एस० की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी 
आन्दोलन के सुधार श्लौर विस्तार-फरार्य के लिए निदिष्ट था। प्रशिक्षण के लिए 
केन्द्रीय सरकार आथिक सहायता के श्रलावा, राज्यीय सरकारो ने सहकारी शिक्षा देने 
वाली वर्तमान सस्थाओ के अनुदानों को बढा दिया। यहाँ यह बता देना श्रनुचित न 
होगा कि बम्बई सरकार ने विभागीय श्रधिकारियो, केन्द्रीय और शहरी बेकी के 
कर्मंचारियो और ग्रामीण विकास-अधिकारियो की ट्रेनिंग के लिए सहकारी ट्रेनिय 
योजनाएँ चालू की हैं ।१ पजाब में विभागीय अधिकारियो की ट्रेनिंग पर विद्येष ध्यान 
दिया जाता है और यह काय॑ विशेष शैक्षिक भ्रधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है | मद्रास सहकारिता कमेटी (मद्रास कमेटी आॉन को-श्रापरेशन) ने अपनी रिपोर्ट 
(पैरा ३७६) में शहरी और केन्द्रीय बेको के बडे-बडे पदों तथा सहकारी विभाग में 
नौकरी चाहने वालो के लिए एक सहकारी विद्यालय प्रारम्भ करने की सिफारिश की, 
जिसका सगठन शौर प्रबन्ध सरकार द्वारा होगा । 

श्रान्दोलन के नियन्त्रण श्रौर पथ-प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरकार की नीति हृढ 
रही हैं। उदाहरण के लिए रजिस्ट्रार के कुछ कतंव्यो को जिला श्रधिकारियो को 
हस्तान्तरित करने की माँग को न सानने में सरकार का मैक्लेगन कमेटी से सहमत 
होना ढीक ही था। इस कमेटी ने भ्रत्यघिक सरकारी हस्तक्षेप की निन्‍दा की और 
लिखा कि कलैक्टर जैसे श्रधिकारियों की सही स्थिति तो यही होगी किवे समुचित 
सहानुभूति शोर जानकारी के साथ हितैषियो की तरह आन्दोलन की सहायता करें। 
उन्हे भवन्ध में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध या कोई प्रत्यक्ष वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं 
लेना चाहिए । सहकारी विभाग और सहकारिता श्रान्दोलन का सम्बन्ध एक श्रपवाद 
है। प्रारम्भिक नीति तो यह थी कि आन्दोलन पर विभाग का अश्रधिकार तेजी से कम 


नर -& 
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१ श्रागे सेक्शन 3१ देखिए । 

२ सेक्शन २२-२३ देखिए । 

३ पएनमुश्नल रिपोर्ट श्लॉन द वर्किंग ऑफ कोआपरेटिव घोसाइटीज इन्‌ द प्राविन्‍्त ऑफ वाम्बे (१६३६- 
४०), पैरा १२० । 


भारत में सहकारी आन्दोलन पक 


होने पर रजिस्ट्रार केवल रजिस्ट्री करमे वाला अधिकारी रह जाय, परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह नीति उचित रूप से कार्यान्वित नही की जा सकी । रजिस्ट्रार 
की स्थिति का महत्त्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसके कामों में शुष्कता 
डे दूर होने के चिन्ह भी नहीं हे। इस प्रतिगामी नीति को मैक्लेगतन समिति ने 
मानो अपनी अनुमति प्रदान की | उनके अनुसार भारत में सहकारिता का सतत्त 
विकास उच्च वैत॒निक और योग्य रजिस्ट्रारो के अभाव में सोचा ही नही जा सकता । 
यह श्राम धारणा है कि कुछ अयोग्यता रहने पर भी व्यक्तिगत उद्यम को उत्साहित 
करने तथा श्रान्दोलन को यथासम्भव गैर-सरकारी और श्रात्मनिर्भर बनाने की नीति 
होनी चाहिए । १६२१ में मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के बाद, आन्दोलन को स्वतन्त्र 
करने की प्रवृत्ति देखी गई, परन्तु सन १९३० की आशिक मन्‍्दी के बाद प्रतिक्रिया 
हुई और अ्व आन्दोलन को विभाग के अधिकाधिक नियन्त्रण में लाने की प्रवृत्ति 
है। आन्दोलन को गैर-सरकारी रूप देने का एक उपाय यह है कि गैर-सरकारी 
सस्थाओ, जैसे वम्बई राज्यीय सहकारी सस्थान (इन्स्टीट्यूट) अथवा मद्रास सहकारी 
सघ को सहायता देनी चाहिए । इस सस्थाओ को समितियों के पर्यवेक्षण, सगठन 
और लेखा-परीक्षण के लिए रजिस्ट्रार के कुछ अ्रधिकार भी देने चाहिएँ । कास्फ़े नस, 
कर्मचारियो श्रौर सामान्य जनता के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, पश्निका-प्रकाशन 
तथा गाँवों के पुननिर्माण श्रादि कार्यों द्वारा प्रचार-कार्य के लिए उन्हे उत्साहित 
कुझना चाहिए। श्रान्दोलन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, गैर-सरकारी-सघ और केन्द्रीय 
एजेन्सियो द्वारा पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए निजी अधिकारियो को रखना 
है, जिनके अभाव अथवा श्रपर्याप्त होने पर सरकारी हस्तक्षेप स्वाभाविक रूप से 
आवश्यक हो जाता है। समितियों के कार्य पर नियन्त्रण और जन-विश्वास के लिए 
समय-समय पर सरकारी लेखा-परीक्षण किया जा सकता है। निस्सन्देह सरकारी पथ- 
प्रदर्शन और नियन्त्रण आवश्यक है और निकट भविष्य में यह बरावर रहेगा ।१ विभाग 
के सवध कततेव्यो को पूरा करने के लिए विभाग में सरकारी श्रधिकारियों की वृद्धि 
तथा उनकी उच्च शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग और ऊँचे वेतन के पक्ष में कहना बिलकुल 
अनुचित नही है। “यह कहना उपयुक्त होगा कि कठिन कर्तव्यों को दृष्टि में रखते हुए 
रजिस्ट्रार का व्यक्तित्व श्रत्यधिक महत्त्त का विषय है तथा इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति को रखना चाहिए ।”* परल्तु परिस्थितियों के भ्रनुसार आन्दोलन से सम्बन्धित 
सरकारी एव गैर-सरकारी सभी व्यक्तियो को उसे यथाणीक्र स्वचालित, स्वनिर्मर तथा 
जनतत्त्रात्मक बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए । 
है: तुलना कौजिए, सी० आर० फे, कोभापरेशन ऐट होम एण्ड प्जॉड, खण्ड २, पृ० ३६। 'यद 
पुराना विचार कि सरकार सहकारी समितियों को प्रारम्भ करके अपना हाथ खींच सकती है, मे सतमभता 
हूँ, भूठ है। उचित नीति चाइतो दे कि सरकार को सावपानी से प्रवेश करना चाहिए और सदस्यों को 
आत्मताहाय्य के अनु रूप ही प्रगतिशील सहायता देनी चाहिए । 
२, रजिस्ट्रार की योग्यताओं के सुन्दर विवेचन और उनके कार्यो की प्रकृति के लिए देखिए, कृषि- 


पोर् पै ले पं 4] जज 
कर ला रा ३७५ तथा स्ट्रिकलेड, रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल कोआपरेशन इन पेलेस्टाइन, 
२६-६ । 


३६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


२९, सहकारी सस्यथान आदि--वम्बई के सहकारी समिति भ्रधिनियम (१६२५) ने (वास्दे 
आविन्शल को-श्रापरेटिव इन्स्टीट्यूट) बम्बई राज्यीय सहकारी सस्थाव को मान्यता 
प्रदान की, जो गैर-सरकारी सभापतित्व में, राज्यीय सहकारी कान्फ तसो और राज्य के 
सहकारी कामो को सम्पादित करती है। प्रशिक्षण-कार्य और सहकारी साहित्य के 
प्रकाशन के लिए. इस सस्थान को राज्यीय सरकार से अनुदान मिलता है। राज्यीय 
सहकारी यूनियन सहकारी समित्तियो का श्रन्तिम सघ है । इसकी कानूनी अ्रधिष्ठा है 
तथा इसे लेखा-परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके विपरीत उपयुक्त सस्थान 
भुख्यत सहकारी शिक्षा देने का माध्यम हैं। इस कार्य में वे सरकार के साथ भाग लेती 
हैं। यद्यपि सस्थान प्रचार-कार्य के लिए लाभप्रद काम कर रहा है, तथापि समस्याओं 
के क़मबद्ध श्रष्ययन श्रौर श्रान्दोलन के विशिष्ट पहलुशो पर विशेष ज्ञान और सलाह देने 
के भ्रतिरिक्त उद्देश्यो को वह अभी पूरा नहीं कर सका है। सन्‌ १६३४८ में बम्बई 
सरकार ने सस्थान के पुनर्सगठन के लिए एक योजना बनाई जिसके भ्रन्तगेत उसके विधान 
का सशोधन होगा और उसका मुख्य कार्य सहकारी समितियों के सदस्यो और सहकारी 
आल्दोलन के कार्यकर्ताओ्रो को शिक्षा देना होगा। साथ ही इसकी सदस्यता जिला पर्यवे- 
क्षण परिषद्‌ (डिस्ट्रिक्ट सुपरिविजन बोर्ड) और श्रन्य सहकारी समितियों के सघो को 
प्राप्य होगी | झ्रान्दोलन को प्रभावित करने वाले श्रनेक विपयो पर गैर-सरकारी विचारों 
का सकलन करना भी इसका काय॑ हैं । 

१ भ्रक्टूबर, सन्‌ १६२६ को (श्रॉल इण्डिया कोश्नापरेटिव इस्टिट्यूट्स एसोस्डि!- 
शन ) अखिल भारतीय सहकारी सस्था-सघ की स्थापवा से गैर सरकारी एजेन्सियों 
की उन्नति के सम्बन्ध में एक भ्रच्छा विकास हुआ है । सितम्बर सन्‌ १६२६ में बम्बई 
में, अखिल भारतीय सहकारी सस्थान-सघ की कास्फ्रेंस में सर्वसम्मति से इसका 
निर्माण हुआ । इसका प्रधान उद्देश्य समस्त सरकारी प्रइनो पर सदस्य सस्थाओं को 
और सहायता देना तथा उनके द्वारा सहकारिता की उन्नति श्रौर विस्तार करना है । 
जनवरी सन्‌ १६३४ से उपयुक्त सघ ने एक चैमासिक पत्रिका 'इण्डियन कौझापरेटिव रिव्यू 
का प्रकाशन आरम्भ किया । यह समस्त भारत में सहकारी आन्दोलन का सामाजिक 
' सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है । 

एक दूसरा भ्रखिल भारतीय सहकारी बेक सगठन (इण्डियन प्राविशल को- 
श्रापरेटिव बेक्ूस असोसिएशन) भारतीय राज्यीय सहकारी बेक एसोसिएशन है जिसका 
नउ्द बय विशेषकर वित्त, शासन और विधान द्वारा सामान्य हितो की वृद्धि करना है । 
“२६. भारत में सहकारी झ्ान्दोलन का श्आालोचनाप्मक मूल्यांकन--भारत में सहकारी 
आन्दोलन ने उन सारी आ्राथिक और सामाजिक बुराइयो, जिनसे भारत श्राज पीडिद्र, 
है, को दूर करने में सफलता नही पाई है । इसके विपरीत, वह नितान्त निष्प्रयोजन भी 
नही है। सर्वप्रथम सहकारी समितियों द्वारा सुलभ सस्ते उधार के कारण, किसान 
ओर कारीगर वर्ग ने लगभग १ करोड रुपये की वचत की | यह श्राशा करना भ्रनुचित' 
ने होगा कि निकट भविष्य में थे आँकडे कई गुना हो जायेंगे, विशेषकर उस समय जब 
दोर्धकालीन उधार देने वालो के सहकारी सगठन का जन्म हो जायगा । सहकारिता 
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ने महाजन की नैतिक पतन करने वाली भयावह रूप से सरल ऋणा-पद्धति के स्थान 
पर ऐसी व्यवस्था की है कि ऋण नियन्त्रित श्रौर सीमित रहते है । अनेक स्थानों पर 
सहकारिता ने महाजनो की प्रवल स्थिति को नष्ट कर दिया है और उन्हे व्याज की 
दुए कम करने के लिए विवश कर दिया है। ऋण-मुक्ति के विपय में यद्यपि बहुत कुछ 
करना शेष है और यह सत्य भी है कि सहकारिता अकेले ही किसानो को ऋण के 
भार से म्‌क्त करने में श्रसमर्थ होगी, परन्तु फिर भी सहकारी आधार पर भ्रूमि-बन्धक 
बैको की स्थापना से कुछ-न-कुछ सफलता श्रवश्य हुई है ।* सामूहिक जीवन का प्राचीन 
रूप, जो कृषक को शोषित होने से बचाता था, के स्थान पर सहकारिता किसानो की 
घर के बाहर श्रौर भीतर रक्षा करने के लिए सामूहिक जीवन का नया रूप है ।* सह- 
कारिता की उन्नति के साथ, बेक-व्यवहार की आदत धीरे-धीरे, परन्तु तत्परता से ग्रामीण 
और शहरी दोनो क्षेत्रो में बढ रही है| बेकार पडी हुई सम्पत्ति श्रव घीरे-धीरे उपयोगी 
कार्यो में प्रयुक्त हो रही है। कृषि, जो भारत का प्रधान उद्योग है, सहकारिता से कई 
प्रकार से लाभान्वित हुई है। सहकारिता ने कृपि-विभाग के काम, जैसे सुधारे हुए 
वीज और पशु, सस्ती खादो, श्रौर श्ौजारों को लोकप्रिय बनाने श्रौर सामान्यता 'सुचारु 
कृषि, सुचारु व्यापार और सुचारु रहन-सहन' के श्रादर्श की प्राप्ति में, काफी सहायता 
की है । सहकीरता और कृषि के आपसी विकास के सच्चे शऔर सजीव सम्बन्ध में बडी 
सम्भावनाएँ है ।* ग्रामीण सफाई और आमीणा क्षेत्रों में उचित औपधि की सुविधा के 
विद्वान के सम्बन्ध में सहकारिता ने महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया है। साथ ही सहकारी 
श्रान्दोलन ने देश के कुछ भागो में ग्रामीण क्षेत्रो से जनसख्या के कम होने की प्रवृत्ति 
का विरोध किया है । 

विशेषकर कृपि-इतर कार्यों के लिए खोली गई समितियाँ यद्यपि छोटे पैमाने पर 
है, फिर भी श्रपने क्षेत्र में लाभदायक काम कर रही है। मिल-मज़दूरो, दलित 
जातियो और हर प्रकार के कर्मचारियों की दशा, सहकारिता के प्रभाव से सुधर रही 
है। कुटीर-उद्योगो, विशेषकर हाथ-करघा उद्योग को सहकारिता का सहयोग प्राप्त है ।४ 

विस्तृत श्रर्थ में, सहकारिता से बौद्धिक श्रोर नैतिक लाभ भी हैं जिनका 
महत्त्व किसी प्रकार भी कम नही है। जहाँ कही भी सहकारी समितियाँ प्रारम्भ की 
गई हूँ उनसे ऐसे लाभ हुए है । “नैतिक उन्नति की स्पष्ट साक्षी देना कठिन है, क्योकि 
नैतिक उन्नति के चिह्न तथ्यों के रूप में नहीं गिनाए जा सकते। परच्तु इस पर भी 
आन्दोलन को निकटता से देखनें-समभझने वाले इन नैतिक प्रभावों को जान सकते हैं । 
__मुकदमेवाजी, फिज्रुलखर्ची, शराव झौर जुएवाजी सव-के-सव दोप अ्रच्छे सहकारी समाज 
१#आगे सेक्शन ३० देखिए । 
२. डालिं ग, पजाव पेज न्ट्स, चतुर्थ सस्करण, पृष्ठ >४८ देखिए । 
2. देखिए, भारत सरकार का सहकारिता पर प्रस्ताव १७ जून १६६४, पेंरा ७। 
४. भान्दोलन के भामोण ज्और शहरी, शन दो पहलुओं में शहरी आन्दोलन की उन्नति अधिक सन्तोष- 
जनक है। काय, व्यापार, प्रवन्ध की कुशलता तथा सदस्यों की सख्या आदि सभी दृष्टिकोणों से सका 


कार्य अपेक्ताकृत रिव्यू ऑ. मूवमेन्ट इन दर 
पृ० ८० । अधिक मन्तोपग्रद है ।--रिव्यू ऑफ द कोजापरेटिव मूवमेन्ट इस दण्डिया, १६३६-४०) 


ज्ञध्८ भारतीय अथेशास्त्र 


में कम हो रहे हैं और उनका स्थान, उद्योग, आत्मविश्वास, स्पष्ट व्यवहार, शिक्षा श्रौर 
निर्णायक समिति, मितव्ययिता, आत्म-साहाय्य और पारस्परिक सहायता श्ादि ने ले 
लिया है” (एम० एल० डालिंग) । भ्रान्दोलन ने किन्‍्ही वातो में शिक्षा के लिए अत्यन्त 
रुचि पैदा कर दी है और वृद्ध लोग भी इससे लाभ उठाने के लिए तत्पर दिखाई देते 
हैं । इसने नैतिकता के सामान्य स्तर भौर ग्रुण को भी सुधारा है और ग्रामीण जनता 
में 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' की भावना का विकास किया है। सक्षेप में 
सहकारिता श्रान्दोलन गाँवों के पुराने सघटित जीवन के पुनरुत्थान और उसकी शक्ति 
को पुन लाने के लिए एक सशक्त साधन है। 
हमें यह स्वीकार करना ही पडेगा कि नैतिक, शैक्षरितक और पूर्णतया श्राथिक 
आदि सभी लाभ बहुत छोटे पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए कृषि-इतर सह- 
कारिता के क्षेत्र में बहुत काफी काम करना है श्र सफलता प्राप्त करनी है । कृषि 
सहकारिता भी व्यवहारत ऋण देने तक ही सीमित है और यहाँ भी, जैसा कि सर 
एम० विश्वेश्वरैया ने व्यग्यपूर्वक कहा है, “जो कुछ किया गया है वह सतह खरोचने 
के बराबर है ।”१ जहाँ सामान्य वर्षा होती है सहकारिता वही उन्‍नत हो पाई है। 
अनिश्चित वर्षा वाले भागो में कालातीत ऋर और शअ्रदायगी की श्रसफलता साधारण 
बात है। केन्द्रीय बेक-व्यवहार जाँच समिति ने निर्देश किया है कि कुछ राज्यों में सह- 
कारिता सगठनों द्वारा दिया गया ऋण किसानो के लिए बहुत मेहगा है श्लौर यह आव- 
श्यक है कि ब्याज की वत्तमान दरो में कमी करने के लिए कदम उठाए जायें । नर 
स्पष्टतया यह भी भ्रावश्यक है कि भ्रान्दोलन की वास्तविक कार्य-प्रणाली के 
विभिन्‍न दुग्ग॑णों को दूर करने के लिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन दोषो में 
असमय अदायगी, भूठी श्रदायगी, कालातीत ऋण, सदोष लेखा-परीक्षण, अयोग्य 
नियस्त्रर, बेनामी ऋण, सम्बन्धियो के प्रति पक्षपात, शिथिल कार्यवाही, सख्ती, ठाल- 
मटोल करना झ्ौर सहकारी वित्त का अ्रपर्याप्त होना आदि हैं। * सदस्यो को सह- 
कारिता के सही नियमों की शिक्षा देने वाला भ्रधिकारी-वर्ग कभी-कभी स्वय ही 
अज्ञानी, कम ट्रेनिंग पाया हुआ तथा कायें के श्रयोग्य होता है। प्राय सभी साधारण 
सदस्यो के अरहित मे प्रबन्ध-समितियाँ और सभापति सारे अधिकार हडप लेते हैं । 
“पदाधिकारी शौर आन्दोलन के नेता बहुधा सदस्यों के दोपो श्र दुब्येवहारो के 
प्रति भ्रनुचित शिष्टाचार भौर नैत्तिक शक्ति का अभाव” दिखाते हैं भौर गम्भीर 
8 पूर्व उड़ त, १० १८५। केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति का भी यही मत था कि सदृकारी आन्दोलन 
हक को दो हुई साख-सुविधाएँ उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में वहुत थोड़ी थीं। रिपोर्ट, पर 
? भारत में सहकारिता आन्दोलन की विभिन्‍न कमियों के विस्तृत अध्ययन के लिए, रिपोर्ट ऑन ्मी- 
कल्चरल क्रेडिट, फ्शन्स एण्ड वर्किंग ऑफ रिजव बोक आक इण्डिया और रिज़र्व बेक आफ 
इंरिडया द्वारा प्रकाशित रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेंट इस इण्डिया (१६३६-४०), रिपोर्ट झफ़ 
द्‌ कमेटी झॉन को आपरेशन इन मद्रास (१६३६-४०), इण्डियन जनरल आफ इकनामिद्रस में प्रका- 
शित शवों इण्टियन इकनॉमिक्स कान्फेन्स में आमीण सहकारिता पर पढ़े गए लेख, काम्फेन्‍्स 
समर 2६४१, ४० एम० हाऊ 'द कोश्रापरेसिव मूवर्मेंट इन इण्डिया, पृष्ठ २२६-४० देखिए । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३६६ 


अनियमितताओ को, इस श्राश्षा में भेलते हैं कि कोई सरकारी प्रधिकारी श्राकर 
सब ठीक कर देगा | कालातीत ऋणो की पुनर्भ्राप्ति के लिए वैधानिक उपायो एवं सख्त 
कार्यवाही के प्रति व्यक्तिगत अप्रियता होने के भय से वे बडी श्ननिच्छा दिखाते हैं । हाल 
में कालातीत ऋण में बहुत वृद्धि हुई है और यह आ्रान्दोलन के लिए अत्यधिक शोच- 
नीय बात है। ऋणों का अत्यधिक उदारतापूर्वक दिया जाना, अनुत्पादक ऋण और 
उनकी पुनर्भ्राप्ति में ढिलाई, कालातीत ऋणो के प्रधान कारण हैं, जो हर जगह बहुत 
बडी मात्रा में है और जो यथार्थ में दीर्घाालीन ऋण हो गए हैं । 
बहुत से सदस्यो का यह विश्वास है कि सहकारिता भ्रान्दोलन केवल राज्य 
"द्वारा प्रवन्धित है और समिति से जो रुपया उधार लिया जाता है, वह सरकार का है। 
सहकारिता के उद्देब्यो को सदस्यो द्वारा उचित ढग से न समझे जाने के कारण वे 
इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, जो आन्दोलन के लिए घातक है । समितियो को महा- 
जनो के स्थान पर एक दूसरी सस्ती व्यवस्था समभकर समिति के बारे में उनकी धारणा 
स्वार्थभय होती हैं । और इस प्रकार वे श्रान्दोलन के साथ अपने को पूरंतया नही मिला 
पाते, जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है । 
जैसा कि हमने देखा है भारत में सहकारिता का प्रारम्म सरकार द्वारा हुआ है 
न कि जनता द्वारा । परन्तु श्रव भी श्रानदोलन की बागडोर का सरकारी हाथो में होना 
बहुत वडा दोष है, क्योकि सहकारिता का सार अपनी सहायता अपने आप करना है। ये 
सिद्धान्त तथा जीवित रहने की इच्छा, शआ्रान्तरिक प्रेरणा से प्राप्त होनी चाहिए, किसी 
साधन से नही । 
जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है, १६२६ में मूल्य ह्ास होने पर आन्दो- 
लन को गहरा धक्का लगा। यद्यपि मूल्य हास, श्रान्दोलन की कठिनाइयो का प्रधान 
कारण था तथापि यह भी स्पष्ट हो गया कि आन्दोलन में स्वत कुछ बुराहयाँ हैं जो 
श्रान्दोलन के विस्तार-काल में नही देखी जा सकी, परन्तु मूल्य छह्ास के सकट के समय 
में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई । कुछ राज्यो में जिनमें बिहार, उडीसा, मध्यप्रदेश, ब्गोल 
भी हैं, सकट भ्राया । श्राथिक सकट के कारण बहुत से श्रप्रिय समजन करने पडे । 
परन्तु उससे यह लाभ भी हुआ कि हमारा ध्यान आन्दोलन की कठिनाइयो पर केन्द्रित 
हो गया । तदनन्तर आन्दोलन स्वस्थ अन्तरावलोकन श्रौर श्रात्मालोचन करता रहा 
है। आइश्चयंजनक सफलताशो को छोडकर ठोस परिणामो की प्राप्ति की अधि- 
काधिक चेष्ठा की जाने लगी है। सर्वेत्र अधिकारियों का मूल-मन्त्र विस्तार के स्थान 
पर 'एकीकरण' और 'शुद्धिकरण' हो गया है । फेरीवालो की तरह चिल्ला-चिल्लाकर 
इस आन्दोलन को बढावा नही दिया जा रहा, बल्कि इसका स्थान दोपो को दूर करने 
के लिए उन्हे दूंढ निकालने की एक सच्ची भावना ने ले लिया | मध्यप्रदेश व वरार, 
विहार, उडीसा, वम्बई और मद्रास में जाँच का काये प्रारम्भ किया गया है। रिजर्व वेक 
आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक और स्वंध कृषि-ऋण की रिपोर्ट, बैक द्वारा 
प्रकाशित पत्रिकाएँ और रिव्यू श्रॉफ द कोआपरेटिव मूवमेण्ट इन इण्डिया (१६४१) 
आदि ने सहकारी आन्दोलन को फिर से श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखा है | इन जाँचों 


३७० भारतीय अशथशास्त्र 


के परिणामस्वरूप,सहकारी आ्रान्दोलन के लिए पुनर्संगठन की योजना मध्यप्रदेश, वगाल 
भौर बिहार में बनाई गई है, तथा सभी राज्यो में विभिन्‍न उपायो से समितियों के पुन- 
निर्माण और उनको पुन शक्ति प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे है जिनमें से 
कुछ की चर्चा श्रगले खण्ड में की गई है । यह सब बिलकुल ठीक है, क्योकि आन्दोलन 
की बुराइयो की भ्रवहेलना करना, उसकी हत्या करना है। उनका सामना 

से भौर हल हृढता से करना चाहिए । श्राणाओं के श्रनुरूप फल न प्राप्त होने के कारण 
आ्रान्दोलन के कार्यकर्ताओ को निराश न होना चाहिए । उन्हे सहकारिता के सदेश में 
विश्वास रखना चाहिए। जिसने श्रन्यन्न॒ चमत्कार कर दिये हैं उस सहकारिता को 
इस देश में भी सफल बनाने के लिए पहले से भी श्रघिक परिश्रम से कार्य करता 
चाहिए, क्योकि, जैसा कि कृषि-प्रायोग ने कहा है, “यदि सहकारिता श्रसफल होती है 
तो ग्रामीण भारत की सबसे बडी आ्राशा निष्फल हो जायगी ।” १ 

२७, सहकारिता 'प्रान्दोलन का नवीकरण--स्वैध रिपोर्ट में कृषि-ऋरण विभाग द्वारा 
दिये हुए मुख्य सुकाव और तदनुसार श्रान्दोलन के शुद्धीकरण और पुनर्सगठन के लिए 
किये गए प्रयत्नो का विवरण देकर हम सहकारी प्रान्दोलन के इतिहास को समाप्त कर 
सकते हैं ।* विभिन्‍न राज्यो में ग्रामीण ऋण-मुक्ति (हूरल डेंट रिलीफ) सम्बन्धी 
कानून बन जाने के कारण व्यक्तिगत ऋणु-व्यवस्था कम हो गई है श्रौर इसलिए इस 
प्रकार के सुधार की श्रावश्यकता श्रौर भी भ्रघिक हो गई है । 

(१) सहकारी समितियों के कालातीत और दीघंकालीन ऋणो को झल्प- 
कालीन ऋणो से अलग और उचित स्थान पर रखना चाहिए । उद्देह्य-प्राप्ति के 
लिए कालातीत ऋण को इतना कम कर देना चाहिए ताकि उनसे २० वर्ष की श्रवधि 
में खेती में हुए लाभ से ही छुटकारा मिल जाय । यह काये भ्रशत सुरक्षित एवं अन्य 
कोषो द्वारा ऋणो के अपलेखन तथा भ्रशत सदस्यो की परिसम्पत्ति के कुछ भाग को 
बेचकर ऋर वसूल करने से हो सकता है। शेप ऋण को भरूमि-वधक बेक जैसी विशेष 
एजेन्सियो को सौंप देता चाहिए | भविष्य में श्राथिक सहायता न देने तथा समितियों 
के झ्पकररण की नीति अपनाने की तुलना में उपयुक्त प्रणाली कम आपत्तिजनक है। 

पुननिर्माण की सामान्य कार्य-प्रणाली यह थी कि समितियों के देय की परीक्षा 
की जाय और उन्हे ऋणी व्यक्तियो की देय-क्षमता के अनुरूप कम कर दिया जाय तथा 
यह राशि कुछ वर्षो में किश्तो से अदा की जाय । समितियों के शेष सदस्यों को कृषि 
तथा अन्य आ्रावश्यक कार्यो के लिए वस्तुरूप में पुत श्राथिक सहायता देना पुनर्सगठन 
की नीति का मुख्य भाग था । बहुघा राज्यीय सरकारें राज्यीय वेको द्वारा भी सहायता 
पहुँचाती थी। वर्तमान ग्रामीण समितियाँ कृषि-कार्यो के लिए तुरन्त ऋण देने में प्रस- गे 


१ कृषि झायोग रिपोर्ट, पैरा ३७१, 'भूतकाल की असफलताओ्ों के वावजूद भी भान्दोलन वित्ता 
सम्बन्धी सकुचित कार्य को पूरा करने के अतिरिक्त झामीण भारत के पुनर्निर्माय के साथन के रूप 
में विकसित किया जा सकता द्वे 7--सर मनीलाल बी० नानावती द्वारा रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवर्मेंट 
इन इस्टिया (१६३६-४०) का प्रावक्थन ! 

२ रिव्यू ऑफ द कोशभापरेटिव मूवमेंट इन इण्टिया (१६३६-४०), पृ०, १५-३५ । 


हि 
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मर्थ थी, इसलिए सामयिक क्ृषपि-कार्यो में किसानो की सहायता करने के लिए वगाल, 
श्रौर वरार में बहुत अधिक सख्या में फसलो के लिए ऋण देने वाली समितियाँ सग- 
ठित की गई । इन राज्यों में, जहाँ स्थिति अत्यन्त खराब है, केन्द्रीय वेकी की परिसम्पत्ति 
श्र देवदारी को ठीक करने और उनके कार्यो को पुनर्सगठित करने के लिए उन्हे फिर 
हैं निमित किया जा रहा है । 

(२) ऋण लेने और देने की दरो में पर्याप्त अन्तर द्वारा सुहृढ सुरक्षित कोष 
बनाने के लिए सहकारी समितियो को राय दी गई | इससे समितियाँ प्रतिकूल काल में 
प्रपती कठिनाइयो तथा हानियों का सामना करने में समर्थ हो जायेंगी, क्योकि इस 
समय सदस्य अपने ऋण नही चुका सकते । यह काये निस्सन्देह सहकारी समितियों की 
भ्राथिक स्थिति को सुहृढ करेगा । परन्तु इस आलोचना के सत्य को भी नही भुला देना 
चाहिए कि इस प्रस्ताव को अपनाने से व्याज की दरें इतनी ऊँची हो जायेंगी कि कृषक 
उन्हे दे ही न सकेंगे । इसमें ऋणो को क्षपि व्ययो तक ही सीमित रखना चाहिए । 

(३) श्रौजारो और पशुओ के क्रय जैसे उद इयो के लिए मध्यम ऋण की पूर्ति- 
सम्बन्धी सीमित अग्रिम भी सम्मिलित होगा। श्रन्य कार्यो के लिए, जो उत्पादक तो 
नही हे परन्तु अत्यन्त आवश्यक हे, कम-से-कम ऋण देना चाहिए जो कृपक की देय- 
क्षमता से श्रधिक न हो। इस कार्य के लिए एक से अधिक साधनो से उधार लेने के' 
लिए उन्हें रोकता चाहिए तथा उनका कुल देय घन भूमि के श्रौसत मूल्य या मालग्ुजारी 
के आधार पर सीमित होना चाहिए । 

...._ (४) प्रारम्भिक समितियों को, जो सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन की मूल हें, 
ग्रामीण बेको पर प्रकाशित रिजर्व बेक के बुलेटिन में प्रस्तावित आ्राधारों पर पुनर्सगठित 
करना चाहिए। इसे बहुमुखी समितियों की तरह काम करना चाहिए और किसानों 
के सम्पूर्ण जीवन को अपने क्षेत्र के अन्दर ले आना चाहिए । इसे हिस्सा और सुरक्षित 
कोप से निजी कोष बनाने चाहिएँ और मितव्ययिता तथा बुद्धिमानी का पाठ पढाकर 
सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करता चाहिए। हम इस सिफारिश के आधार पर किये गए 
कार्यो और कुछ राज्यो में वहुमुखी समिति की स्थापना का सकेत कर चुके हे । (ऊपर 
सेक्शन १३ देखिए ।) 

(५) प्रारम्भिक समितियों को छोटे-छोटे वेक-व्यवहार सघ बनाने चाहिएँ, (जैसे 
वडौदा राज्य के कोदिनार में है ), जो अपने हाथ में वित्त, पर्यवेक्षण और शिक्षा के कार्यों 
को ले लेंगे और जिनके लिए आजकल वहुत सी एजेन्सियाँ काम कर रही हैँ । एजेन्सियों 
की अधिकता से गक्ति का ह्ास होता है। (ऊपर सेव्शन १७ देखिए ।) 

। (६) सहकारी विपणन का विकास नीचे से करना चाहिए। इस उद्देश्य के 
विचार से प्रारम्भिक समितियों को उनके सदस्यों द्वारा एकत्रित कृपि-उत्पत्ति के सयुक्त 
विपणन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हे वडी केन्द्रीय विक्रय-समितियों से 
सम्बन्धित करना चाहिए। हम वम्वई राज्य में नई विपणन-योजना का हवाला पहले 
ही दे चुके हैं । 

(७) वर्तमान केन्द्रीय श्रौर राज्यीय वेको को पुन सगठित करना चाहिए । यदि 


३७२ भारतीय अथेशास्त्र 


केन्द्रीय बेको को बनाए रखना हो, तव भी बडे केन्द्रीय वेको को वेक-व्यवहार सघो में 
विभक्त कर देना चाहिए। केन्द्रीय वेकी को अपनी सदस्य-समितियों के कार्य मे अ्रधिक 
रुचि लेनी चाहिए । सदस्यों के नैतिक श्रौर भौतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्रीय 
बेको को समितियों के कार्यो का पथ-प्रदरशं न, पर्यवेक्षण, सदस्यो को सहकारी सिद्धान्तो 
की शिक्षा देने में सहयोग तथा सामान्यतः सहकारिता की कार्य-प्रणाली के सुधार मैं 
सहायता देनी चाहिए । सस्पूर्ण राज्य में श्रान्दोलन के पथ-प्रद्शंन और सचालन के कार्य 
में राज्यीय बेकी को कही अधिक भाग लेना चाहिए । दोनो प्रकार के बैंको को निक्षेपो 
की वापसी के लिए पर्याप्त तरल साधन (सुरक्षित कोप) रखना चाहिए तथा अपनी वास्त- 
विक स्थिति प्रकट करने के लिए विवरणा-पत्र में कालातीत ऋणो को दिखाने का प्रवन्ध 
अवश्य करना चाहिए। सहकारी बेको को उत्तम श्रेणी के व्यापारिक बेको से घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और अपने व्यापार के पुनर्सगठन में उनसे राय लेती 
चाहिए तथा बेकिंग व्यवसाय के व्यक्तियो को भी परिषद में स्थान देना चाहिए । उन्हे 
अपने अ्रधिकारी-वर्ग की समुचित ट्रेनिंग का भी प्रवन्ध करना चाहिए । 

(८) सहकारी अ्रधिकारियो को बेकिंग के सिद्धान्त और व्यवहार, ग्रामीरा श्र्थ- 
शास्त्र तथा सहकारिता के नियमो की विशेष ट्रेनिंग का प्रबन्ध करता चाहिए। रजि- 
स्ट्रार की ट्रेनिंग को विश्येप महत्त्व देना चाहिए, क्योंकि वह्‌ सम्पूर्ण झान्दोलन का 
आ्राधार है । है 
भूमि-बन्धक बंक । 
र८ भूमि-बन्धक बेंकों की आवश्यकता--किसानो की ऋणो से स्थायी मुक्ति के लिए 
दीघेकालीन ऋण शझ्ावश्यक हैं । छोटे और बडे सभी किसानो को मेंहगे, परन्तु लाभदायक 
सुधार करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। सहकारी समितियाँ इनमें से कोई 
भी भझ्रावश्यकता पुरी नहीं कर सकती और उनसे किसानों की झल्प और मध्यम- 
कालीन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की ही झ्राशा की जा सकती है। वे 
दीर्घकालीन ऋण नही दे सकती हैं, यद्यपि किसान को श्रनेक कार्यो के लिए इनकी 
आवश्यकता होती है। रेफेजन प्रकार के ग्रामीण बेको का उदश्य बडे जमीदारो 
की आवश्यकता को पूरा करना नही हैं जो महाजनो के शिकार सरलता से हो जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त साधारण व्यापारिक बेक और महाजन अपनी पू'जी को लम्बे 
समय के लिए नहीं दे सकते और न ऋण लेने वालो की भ्राय भ्रथवा बचत से थोडे-थोडे 
में अपने ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए विद्येप प्रकार की ऋण-सस्था की झाव- 
इयकता पडती है जिसे हम भुमि-वन्धक वेक कहते हे । इत बेको का उहंँ श्य केवल महा- 
जनो को हराना ही नही है वरन्‌ राज्य-ऋणो की असन्तोपजनक पद्धति को भी दूर 
करना है। साथ ही इसका काये ब्याज की दर को कम करके उत्पादक सुधारो को 
किसानों की पहुंच के अन्दर लाना है ।* 

२६ भूसि-वन्धक वेंकों के तीन प्रकार--भ्रूमिवन्धक वेक सहकारी, गैर-सहकारी भौर 
भ्रद्ध सहकारी हो सकते हे। जहाँ तक किसानो और छोटे-छोटे काइतकारो की मुक्ति का 


कक इक ्यतआ या कर जलता प्ण्क 
देजिए, रिपोट आफ द सेण्ट्रल वेंकिंग इन्कवायरी कमेटी, पैरा ३8८८-८४ । 
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सम्बन्ध है, सदस्यो द्वारा वन्धक रखी हुई सम्पत्ति की गारण्टी और पारस्परिक सहयोग 
पर श्राधारित सहकारी प्रकार का बेक श्रत्यन्त उपयोगी है। भारत में प्रचलित बेक 
अधिकतर श्रद्धं-सहकारी प्रकार के है । यद्यपि सभी भूमि-बन्धक बेको में सिद्धान्त रूप से 
सहकारिता के तत्त्व विद्यमान हैं, परन्तु वे श्रधिकततर ऋणकर्ताश्रो की सीमित दायित्व 
सस्थाएँ ही समभे जाते है, जिनके कुछ सदस्य गैर-ऋणकर्ता भी होते हे । गैर-ऋण- 
कर्ताश्रो की सदस्यता प्रारम्भिक पूंजी तथा योग्य प्रवन्‍्ध के लिए आवश्यक व्यापारिक 
कुशलता श्रौर सगठन की प्राप्ति के लिए होती है। इसके श्रतिरिक्त भूमि का मूल्याकन 
सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अधिकारियो द्वारा किया जाता है श्लौर ऋण रजिस्ट्रार 
की पूर्व श्रतुमति से दिया जाता है । रिजर्व वेक ने सहकारी ग्रुणो से युक्त सस्थाओ पर 
अत्यधिक विश्वास करने के खतरों पर बल दिया है। इनके सचालक-वर्ग और प्रवन्ध 
में भावी ऋणकर्ताश्रो का ही प्रतिनिधित्व होता है और उधार देने वालो को श्रपर्याप्त 
सुरक्षा अपित की जाती है। वम्बई भौर श्रन्य राज्यों में अर्ध-सहकारी भूमिवन्धक वेको 
की स्थापना की जा रही है (आगे सेक्शन ३० और ३२ देखिए) । ये बेक रिजर्व वेक 
द्वारा सकेत किये हुए खतरो को दूर करने में बहुत ही सफल होंगे । बडे-बडे जमीदारो 
को आराथिक सहायता देने के लिए गैर-सहकारी श्रथवा व्यापारिक भुमि-वन्धक बेक अ्रधिक 
उपयुक्त है ।* 
३०. भारत में भूमिबन्धक बेंकों का इतिद्दास*--सन्‌ १८६३ में लन्दन में लैण्ड मार्गेज 
देक श्रॉफ इण्डिया लिमिटेड नाम की कम्पनी की रजिस्ट्री हुई, जिसका उपनाम “क्रंडिट 
फीशिर इन्डीन' था। यह फ्रेच क्रेडिट फोशिर के प्रतिरूप पर आधारित थी। इस बंक 
ने बीस वर्ष तक खूब उन्नति की, परन्तु उसके बाद इसकी दशा गिरने लगी | इसके 
प्रधान कारण चाय उद्योग के लिए श्रग्रिम देना (जिसका दाम उस समय गिर रहा था), 
सम्पूर्ण देश में स्थायी बन्दोबस्त का न होना, वगाल में जमीदारो को उधार देने वाले 
ऋणा-कार्यालयो जैसे प्रतिहनन्द्रियों का प्रकट होना, आदि है । १८८३ में सर विलियम' 
वेडरबर्न द्वारा प्रस्तावित पूता जिले के लिए भरूमि-वेक की अ्रसफल योजना का वर्णन 
पहले ही किया जा च्लुका है। सर फ्रं डरिक निकलसन (१८६५) का विचार था कि भूमि-वेक 
मद्रास प्रेसीडेन्सी के किसानो के लिए न तो उचित है और न आभावश्यक ही । सर दिनशझा 
वाचा मिश्र की तरह के भूमि-वेंको के जोरदार समर्थक थे, जिसे वे ऋण के प्रश्न 
को हल करने का एकमात्र उपाय मानते थे। १६१६ मे तत्कालीन वित्त सदस्य सर 
जेम्स मेस्टन ने उन भूमिवेको का पक्ष लिया जो मुख्यत बुद्धिमान जमीदारो, स्थानीय 
2 ऐिपो्ड श्रोफ द सेंद्रन वक्िंग इन्कतायरी कमेटी, पैरा १६८-६ और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट श्रॉन एग्री- 
कुल्चिएल क्रेडिट (रिजर्व वे क ऑफ इर्डिया), पैरा १७। 
२ भूमिचन्धक वे क के प्रारस्मिक इतिहास के लिए १६२८ के श्स्टियन इकनामिक कान्फोंस (लखनऊ) 
में पदा गया भूमिवन्धक बेक पर जे० सी० मिनहा का लेख देखिए। वर्तमान स्थिति के लिए, 
केन्द्रीय वे किंग जांच समिति की रिपोर्ट, पैरा २०४-१०; तथा इस्टियन कोआपरेटिव रिव्यू में अनेक 
प्रान्तों में भूमिवन्धक व को के कार्यो पर दिये गण नोट देखिए । (जुलाई-सितम्बर १६३७) पृष्ठ, ४६प- 


५०१ देखिए: (प्रो ल-जून 28४ १), पृष्ठ २६५-३०३, और रिव्यू ऑफ द कोश्मापरेटिव मूवमेंट घन 
इस्टिया (१६३६-४०), पएू० ३६-४० | 


३७४ मारतीय अशथेशास्त्र 


साहसी व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ किये गए थे और अपना कार्य स्थानीय निरीक्षण और 
बुद्धिमान जमीदारो की देख-रेख में करते थे । उन्होने यह भी कहा कि इस प्रकार का 
कोई भी बडे पैसाने का कार्स करना सरकार के लिए उचित नथा। प्रारम्भ की 
अ्रधिकाश योजनाश्रों में किसानो को उनकी सम्पत्ति की जमानत पर, ऋण देने का 
विचार नही किया गया था, क्योकि वे श्रधिकतर बडे जमीदारो के लिए बने थे 
इसके बाद से विचारों में परिवर्तेत हो गया और अब ऐसे बेको की स्थापना को सर- 
फारी और गैर सरकारी समर्थन प्राप्त है। १६९२६ में बम्वई रजिस्ट्रार कान्फ्र स ने भी 
इसे अपनाया । 
इस विषय में पजाव को पथ-प्रदर्शत करने का गौरव प्राप्त है। वहाँ १६२० 
मे फग नामक स्थान पर पहला भूमि-बन्धक बवेक स्थापित किया गया। मूल्य-हास प्रारम्भ 
होने से पूर्व ऐसे बंको की सख्या १२ हो गई। ये वेक सफलता से वहुत दूर थे और दुर्भाग्य 
की बात यह है कि यह आन्दोलन पजाब में श्रव बिलकुल उन्नति नही कर रहा। किसी 
नये बेक की स्थापना नहीं की जा रही है श्रौर बहुत कम ऋण दिये जा रहे है । पुराने 
बेको की सख्या घटकर १० रह गई है। लैण्ड एलिनेशन एक्ट, मुल्य-हास के साथ 
भूमि के मूल्य की कमी और भूमि-हस्तान्तरण अ्रधिनियम इसकी असफलता के मुख्य 
कारण हू । इसकी अ्रसफलता के लिए श्रवेतनिक कर्मंचारियो और सचालको की, जो 
स्वय बडे ऋणकर्ता थे, गलतियाँ भी उत्तरदायी हे ।* ऋणो की पूि पर ध्यान 
केन्द्रित किया जा रहा है और इन बेकों के पुनर्गठन का प्रश्न भी सरकार के विचाडू- 
घीन है । 
इस क्षेत्र में मद्रास पजाबव के बाद शआया, परन्तु उससे कही भ्रधिक अच्छा काम 
किया (देखिए, सेक्शन ३२) । बंगाल, उत्तरप्रदेश और आसाम ने इस प्रकार के बेको के 
उद्घाटन के लिए कदम उठाए हैँ। वम्बई ने श्रमेरिका की राष्ट्रीय कृषि ऋण-सस्था 
( नेशनल फार्म लोन एसोसिएशन ) के श्रादर्श पर राज्य के चुने हुए ज़िलो में इस 
प्रकार के १९ बेक ( सन्‌ १६५१ तक ) स्थापित किये है ।* मध्यप्रदेश की सरकार ने 
इस प्रकार के २५ ( १६५१ ) सहकारी भूमिबन्धक वेको की स्थापना की और ५० 
लाख तक उनकी पूंजी और ब्याज की गारन्टी भी दी । मद्रास ने इस दिशा में उल्लेख्य 
काम किया है। इस राज्य मे १२९ ( सन्‌ १६५१ तक ) भूमिवन्धक वेक हे ( आगे 
सेक्शन ३२ देखिये) । पश्चिमी बगाल और उत्तरप्रदेश में प्रगति धीमी रही हैं| प्रत्येक राज्य 
में क्रश ३ और ६ भूमिवन्धक बेक है (सन्‌ १६५१) | वगाल में भूूमिवन्धक वन्ध-पतन्नो 
की कार्यवाही के सम्बन्ध में सदस्यो की अनिच्छा मी एक कठिनाई है । भूमि का विभाजन 
और व्याज की ऊँची दर अन्य कठिनाइयाँ है। आसाम में दो श्रोर उडीसा में एक भूम्िि 
वन्धक वेक है ( सन्‌ १६९५१ )। मैसूर, बड़ौदा और कोचीन जैसे अन्य भागों में भी 
_ऐसे वेक स्थापित किये गए है। जरमंनी में ( लैण्डशेफ्टेन ) भरूमिवन्चक बेकों की 
? रिव्यू आफ द कोशआ्मापरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (८६३६-४०), पृष्ठ ३६ । 


> वम्बई सरकार ने एक भाज्ञा जारी की है कवि जब तक वर्तमान भूमिवन्धक वकों की स्थिति में सुधार 
५ नहीं दो जाता तव तक नये भूमिवन्धक वेंकों की रजिस्ट्री न की जाय । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३७५ 


सफलता का, यहाँ के भूमिवन्धक बेको की स्थापना के आन्दोलन पर बडा प्रभाव पडा । 
वहाँ की तरह के वको की स्थापना के प्रइन का श्रध्ययन भारत में भी हुआ है । इस 
प्रश्न का अध्ययन विशेषकर कृषि आयोग, राज्यीय और केन्द्रीय बेकिंग जाँच समितियों 
ने किया । 
गत वर्षो में, विशेषकर मूल्य-हास के बाद, भूमिबन्धक बेक के विस्तार के लिए 
'परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई । प्रथम, ग्रामीरा क्षेत्रों में महाजन अपने ऋणो के बदले मे, 
नकद रुपया मिलने का विश्वास हो जाने पर, कम रकम लेने के लिए भी तैयार हो 
गए। इसलिए श्रव ये बेक ऋण कम करने की योजना को कार्यान्वित करके ऋण देय 
घन कम कर सकते थे । द्वितीय, द्रव्य बाजार में उचित प्रतिभूति के आधार पर सस्ते 
दर पर पर्याप्त रुपया उपलब्ध था ।” सितम्बर १६३६ में युद्ध के प्रारम्भ होने से इस 
स्थिति पर बुरा प्रभाव पडा। भूमिवन्धक वेक के ऋरणपत्र को पहले की तरह ही 
जनता नही लेती थी, क्योकि वे दीर्घकाल के लिए अपने घन को फेंसाने में हिचकते थे । 
स्पये के लेन-देन की दर को अ्परिवर्तित रखने की भी कुछ प्रवृत्ति थी। सन्‌ १६१४- 
१८ के विश्व-युद्ध की तरह द्वितीय विश्व-युद्ध ने ब्याज की ऊँची दर और द्रव्य बाजार मे 
मेंहगी परिस्थितियों को नही उत्पन्त किया । मूल्य-हास ( १६२६ ) के बाद भूमिवन्धक 
वेक को सगठित करने के लिए परिस्थितियाँ श्नुकूल हो गई । 
इन बेको के सगठन मे सावधानी की आवश्यकता है। उन्हे श्रत्यन्त सावधानी के 
ज्लौथ की हुई प्रारम्भिक जाँच के पश्चात्‌ ही स्थापित करना चाहिए, तथा उनका विधान 
और काये-प्रणाली यथासम्भव सरल होनी चाहिए । प्रबन्ध-कुशल और समय-पावन्द 
होना चाहिए। बुरे वेको की गलतियाँ अच्छे वेको को वदनाम कर सकती हैँ । ऐसा 
होने पर ऋशा-पत्रों से जनता का विश्वास उठ जायगा। ऐसे ऋण न देने चाहिएँ 
जिससे ऋराकर्ताझों को लाभ न हो । 
३१. भूमिवन्धक चेंकों को राज्य की सहायता--भारत में भूमिवन्धक वेको की सफ- 
लता के लिए राज्य की सहायता पर बल देने की श्रावर्यकता नही है। मूलधन और 
व्याज दोनो की भ्रदायगी की गारन्टी, बच्धक में रखे गए भूमि के बन्ध-पत्रो श्रथवा 
ऋषपन्नो की सरकार द्वारा आ्राशिक खरीद, वन्ध-पत्रो की न्यासी-प्रतिभूति* घोषित कर, 
चन्धक रखने वाले वेको को विशेष सुविधा और अधिकार देकर, जैसे जर्मनी में सहकारी 
समितियों की तरह इन बेको को भी रियायत और व्यय को पूरा करने के लिए आधिक 
सहायता आदि के रूप में राज्य द्वारा मदद दी जा सकती हैं ।* इस प्रकार की राज्य 
सहायता न मिलने पर, भरूमिवेक वाजार में अपने वन्ध-पत्रो को उचित मूल्य पर बेचने 
छ भोर मामूली व्याज की दर देने में समर्थ नही हो सकेंगे । यद्यपि रिजर्व वेक ने भूमि- 
बन्चके वेको के के वैंकी के विकास की इस _ की इस अ्रवस्था में वान्ड और कणा-पत्नो को खरीदने की 
१. देखिए, रिपोट ऑफ़ द वाम्बे लेस्ड मार्गेज कमेटी, पैरा ११-१३ । 
+» १६३४ के इस्डियन ट्रस्ट एक्ट के सुधार ने निक्षेप प्रतिभृतियों की सी में भूमि-वन्धक वे क द्वारा 
लिखे गए ऋशण-पत्नों के समावेश के लिए प्रस्ताव पेश किया । 
३ कुछ राज्यीय सरकारों द्वारा भूमि-बन्धक वे को को दी गई सहायता के लिए नीचे सेक्शन १० देखिए । 


३७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


भ्निच्छा प्रकट की है, परन्तु उसने ऋणा-पत्र जारी रखने तथा उनसे मुक्ति पाने के लिए 
कोप के निर्माण के सम्बन्ध में वहुमूल्य राय दी है ।* 
३२ बम्वई और सद्बास की योजनाएँ---बम्बई और मद्रास, जहाँ भूमिवन्धक वेकों के 
कार्य का सबसे श्रधिक विकास हुआ है, के भूमिवन्धक वेको के अ्रध्ययन से हमें इन 
बेको के विधान, वित्त और प्रबन्ध का सामान्य ज्ञान हो जायगा। न 

(१) मद्रास योजना--भारत में भूमिबन्धक बेको के कार्य का प्रारम्भ मद्गास में 
सन्‌ १६२६ में केन्द्रीय भूमिबन्धक बेक की स्थापना से हुआ । इस वेक की स्थापना 
१६२४-२४ में मद्रास सरकार द्वारा स्वीकृत भूमिवन्धक वेको की एक विशेष योजना 
के भ्रन्तगंत हुई थी । इसकी स्थापना का उद्देश्य उपयुक्त योजना के श्रन्तर्गत प्रारम्भिक 
वेको का सयोजन तथा ऋणापन्नो को जारी करना था। * इस योजना के अन्तर्गत 
सरकार ने २४६ लाख रुपये के लगभग आधे ऋर-पत्रो को इस शर्तें पर स्वीकार किया कि 
इतनी ही राशि के ऋण-पन्र जनता भी ले। ऋणपत्रो भौर निक्षेप के प्रतिरिक्त (जो 
कम-से-कम ३ साल के लिए हो ) चालू पूजी का एक भाग हिस्सा पूजी भी था | इन 
हिस्सो का मूल्य कम रखा गया ताकि छोटे किसान भी वेक के सदस्य हो सके । ये वेक 
लाभदायक पानी वाले क्षेत्रों में ही बनाये गए। 

बेक के प्रधान कार्यालय से ६ या ७ मील के ही श्रन्दर के गाँवों के समूह तक 
कार्यक्षेत्र को सीमित रखना वाछुनीय समझा गया ताकि पारस्परिक ज्ञान सम्भव हो और 
बेको की रहन में दी जाने वाली भुमि का मूल्याकन श्रौर पहचान व्यावसायिक विशेषज्ञों 
के बिना भी आसानी से की जा सके । १६९२६ तक इस प्रकार के २० बेक खुल गए। इनम 
से केवल ८ बेको ने ही ऋणपतन्र जारी किये। सरकार की सहायता के बावजूद इन बेको 
ते बहुत कम उन्नति की, जिसका प्रधान कारण जनता को ऋण्पत्र बेचने की श्रयोग्यता 
थी । सहकारिता की ठाउनसेण्ड कमेटी (१६२७-२८) ने (टाउनसेण्ड कमेटी भ्रान को-प्राप- 
रेशन)उनकी परीक्षा की श्नौर कहा कि केन्द्रीय भूमिबंक के बिना यह सनन्‍्तोषजनक उन्नति 
नही कर सकती थी। इस केन्द्रीय बेक के सदस्य व्यक्ति श्र प्रारम्भिक भूमिबन्धक 
बेक हो तथा इन बेको का कार्य प्रारस्मिक भूमिबन्ध॒क बेको द्वारा केन्द्रीय बेक को हस्ता- 
न्तरित किये हुए बन्धको के मुल्य पर अस्थायी प्रभार के रूप में ऋणपत्र जारी करना 
था। इसके शअनुसार दिसम्बर सन्‌ १६२६ में मद्गास में केन्द्रीय भूमिबन्धक बेक स्था- 
पित किया गया, जिसका कायें मद्रास योजना के गम्भीर दोष-भ्रसयोजित और बिखरे 
हुए छोटे-छोटे भूमिबन्धक बेक, जो बाजार में आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे--को दूर 
करना था । भद्रास सरकार ने बेको को सुविधाएँ दे रखी हैं, जैसे बक द्वारा जारी किये 
गए सारे ऋणपत्रों पर पहले ५ वर्ष के लिए ५० लाख की सीमा तक ६ प्रतिशत ब्याज प्‌. 
की गारन्टी । यह सीमा बाद में बढा दी गई भौर भ्रब॒ ३१० लाख है। प्रारम्भिक 
भुमिवन्धक वेको का निरीक्षण करने के लिए दो डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रारम्भिक वेको 
? कृषि ऋण के सम्बन्ध में आरम्मिक रिपोर्ट, पैरा २१ । 


२. विकास-विभाग के मन्त्री को मद्रास रजिस्ट्रार द्वारा पेश की हुईं प्रारूप योजना देखिए, १ जून 
१६२४ । 


के 
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की ओर से जाँच की सहायता के लिए १० उप-डिप्टीरजिस्ट्रारो की सेवाएँ और कार्य 
व्यय के लिए २५००० रुपये की आर्थिक सहायता श्रादि की सुविधा भी, मद्रास सरकार ने 
दी, जो प्रारम्भ में ३ वर्ष के ही लिए थी। उनके हितो की रक्षा के लिए परिपद्‌ में 
सरकार का प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार तथा उसके द्वारा नियुक्त और सरकार द्वारा स्वीकृत 
प्रौतनिधि भी करता था । रजिस्ट्रार ऋणपत्र के मालिको के हितो का न्‍्यासधारी भी' 
था। केन्द्रीय भूमिवन्धक वेक की सचालक परिपद में, प्रमुख सहयोगियों के श्रतिरिक्त 
प्रेसीडेन्सी के बडे-बडे व्यापारी-वर्ग के नेता भी सम्मिलित थे। बेक के ऋणपत्नो के 
सम्बन्ध में निवेश करने वाली जनता ने पर्याप्त रुचि दिखाई । ३० जून, १६४० तक वेक 
ने २ ६४ करोड रुपये तक के ऋणपत्र जारी किये जिसमें से उसी दिन केवल १ ६५ करोड 
रुपये अप्राप्य रहे । ३० जुन, १६४१ को २४३ करोड के ऋणपत्र परिचलन में थे । 

१६३१-३२ के क्रियाहीन वर्षो को छोडकर, जो वडी आथिक कठिनाई के दिन 
थे, वेक बहुत सफल रहा । जून सन्‌ १६४१ के श्रन्त तक केन्द्रीय भूमिवन्धक वेक से 
१२६ प्रारम्भिक भूमिवन्धक बेक सम्बन्धित थे। ऋण[पन्नों की माँग इतनी अ्रधिक थी 
कि युद्ध के पहले वे ३ प्रतिशत की दर पर जारी किये जा सके । द्रव्य बाजार में युद्ध- 
जनित परिवतंनो के बाद ऋणपत्रो पर व्याज की दर ई प्रतिशत और वढा दी गई। 
आजकल प्रारम्भिक वेकी की उधार देने की दर ४७ प्रतिशत है और अ्रन्तिम उधार 
लेने वाले व्यक्ति को ऋण ५७ प्रतिशत पर मिलते हैं। सन्‌ १६४६-५० में राज्य के 
१३६ प्रारम्भिक भूमिवन्धक वेको ने ७५ ८७ लाख रुपये उधार दिये । मद्रास के सह- 
कारो भूमिबन्धक वेक श्रधितियम (१६३४) ने केन्द्रीय भुमिवन्धक वेक द्वारा जारी किये 
हुए ऋणपत्नों के मूलधन श्रौर व्याज की गारन्टी देने का अधिकार स्थानीय सरकार को 
दिया । बेको को भी भ्रुगतान न करने वाले व्यक्तियों से ऋण वसूल करने का अ्रधिकार 
दिया गया तथा इन बेको की सफलता में वाधक कानूनी रुकावटों को दूर किया गया । 

इस प्रकार मद्रास ने भूमिवन्धक बेको के नवीन क्षेत्र में अ्रपेक्षाइत श्रधिक सफ- 
लता प्राप्त की और श्रन्य राज्यों के लिए आदशें वन गया । 

(२) बम्बई-योजना--सितम्बर सन्‌ १६२६ में बम्बवई सरकार ने तत्कालीन 
रजिस्ट्रार श्री जें० ए० मदन, आई० सी० एस० द्वारा तैयार की हुई प्रारूप योजना 
को स्वीकार किया। प्रयोग के लिए सरकार ने धारवाड, भडौच, पूर्वाख्वानदेश 
(पचोरा) जिलो में ( श्रमेरिका की राष्ट्रीय कृषि-ऋण सस्थाओ के झ्राधघार पर ) तीन 
भूमिवन्धक बेको की रजिस्ट्री स्वीकार की । इनका अस्थायी आराथिक प्रवन्ध वम्बई के 
प्रान्तीय सहकारी वेक को सौंपा गया और सरकार ने २ लाख के ४ प्रतिशत ब्याज 
क्ूले ऋरपत्रों को खरीदना स्वीकार किया । प्रास्तीय बेक ने अपने नये कतंव्यों के 
पालन के लिए भूमिवन्धक विभाग की श्रलग स्थापना की । 

भडौच ज़िले का प्रयोग बहुत सफल रहा, यद्यपि वम्बई भूमिवन्धक बेक कमेटी 
द्वारा, इनके कार्य की जाँच से इनके कुछ दोप प्रगट हुए । उदाहरणार्थ पचोरा और 
धारवाड के बेको ने ऋणकर्ताओो की देय-क्षमता का गलत अनुमान किया था । परन्तु 
जैसा कि वम्वई भूमिबन्धक कमेटी ने कहा है, ये कठिनाइयाँ ऐसी नही है जिनको दूर न 
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किया जा सके । इसलिए कमेटी ने राज्य के विभिन्‍न ज़िलो में भूूमिवन्धक वेको के 
विस्तार पर जोर दिया और एक परिष्कृत योजना बनाई। इस योजना में (अ्रमेरिका के 
संघीय भूमि बेक के अनुरूप) ऋरपत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय भूमिवन्धक वेक 
कौ स्थापना का प्रवन्ध था। बम्बई राज्यीय सहकारी वेक जो जनता से श्रल्पु- 
कालीन निक्षेप प्राप्त करता है और अल्पकालीन ऋण देने के लिए, प्रारम्भिक सर्मि+ 
तियो और ज़िला केन्द्रीय सहकारी वेक के लिए शीर्ष बेक का काम करता है, प्रारम्भिक 
भूमिवन्धक बेको के अ्रथ-प्रवन्धन के लिए नितान्‍्त अनुपयुक्त है। इसके अ्रतिरिक्त भूमि- 
वन्वक बेक एक विशेष प्रकार का व्यापार करता है जिसके लिए विश्येपज्ञ भश्रधिकारी 
अपेक्षित हे ।१ 

१६३५ में वम्बई सरकार ने भूमिवन्धक कमेटी की सिफारिशो को कार्यान्वित 
किया और १ भ्रप्नैल सन्‌ १६३५ के बाद वहुत से भूमिवन्धक बैको की रजिस्ट्री भी की 
गईं। इनका कायंक्षेत्र उन्ही स्थानो तक सीमित था जो श्रकाल और महगाई से कम 
प्रभावित थे और जहाँ सहकारिता आन्दोलन ने प्रशसनीय उन्नति की थी । उसी समय 
नये केन्द्रीय भूमिवन्धक बेक को वनाने के लिए कदम उठाये गए। इसलिए बम्बई 
सहकारी समिति अधिनियम के श्रन्त्गंत वम्बई के प्रान्तीय सहकारी भूमिवन्धक बेक 
की ७ दिसम्बर, १६३४ में रजिस्ट्री की गई, जिसके प्रथम सभापति स्वर्गीय सर 
लालूमाई सामलदास थे । 

इस नये शीर्ष बेक का सुर्य कार्य ऋणपत्र जारी करके, शीर्ष बेक से सम्बन्धित 
प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेको का श्रर्थ-प्रवन्धन, कार्य का निरीक्षण करना, उनको राय 
और सहायता देना था। सन्‌ १६३४ के झ्राय-व्ययक काल में बम्बई राज्यीय विघान- 
सभा ने एक प्रस्ताव पास किया और सरकार को यह भ्रघिकार दिया कि वह ५० लाख 
रुपये तक के बेक द्वारा जारी किये ऋशपत्रो के ब्याज और मूलधन, दोनो की गारन्टी 
दे । २० जून, सन्‌ १६३८ में पहली बार वेक ने ३३ प्रतिशत वाले २० लाख के ऋण- 
'पत्र जारी किए भर सन्‌ १६३६-४० में दूसरी बार ३४ प्रतिशत व्याज के ऋशणपत्र 
जारी किये गए ।* ऋणपत्र के प्रत्येक पृथक्‌ प्रचलन से प्राप्त राशि की पूर्ति के लिए 
कोप का प्रबन्ध किया गया । सरकार द्वारा नियुक्त च्यासधारी के जरिये ऋण-पत्र के 
मालिको के प्रति वेक के कतेव्यो के निर्वाह का आश्वासन रहता है। इन ऋणा-पत्रो 
को न्यासी-प्रतिभूतियाँ घोषित कर दिया गया है, जो निवेश करने वाली बीमा-कम्पनियो, 
वेको ्रौर व्यक्तियो के लिए घन-निवेश का लोकप्रिय तरीका है । 

प्रान्‍्तीय भुमिवन्धक बेक प्रारम्भिक भूमिवन्धक वेक के ज़रिये किसानों को 
उनकी भूमि की जमानत पर ऋण देते हे । प्रारम्भिक बेको को किसानों की देयू- 





? देखिए, रिपोट ऑफ द वास्बे लैंड मार्गेज कमेटी, पैरा २१ । दीधेकालीन भूमिवन्धक वित्त की पूर्ति के 
लिए राज्याय सहकारी व क की शअवाछनीयता है, द इण्डियन प्रार्विशल कोआपरेटिव देंबस नामक 
शिक्षयात्मक लेख में भली प्रकार सममाई गई दै--द इन्डियन कोआपरेखिव रिव्यू, भप्रौल सन्‌ १६४९१। 

> वम्द्ड राज्यीय सहकारी भु मिवन्धक वेंक लिमिटेड, तारीख ६ सितम्बर, १६४१ के सचालकों की 
” े रिपोट देखिये। 
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क्षमता, आय तथा भूमि के अधिकार की जाँच करनी पडती है। प्रारम्भिक बेको की 
सचालक-परिषद की सिफारिश पर केवल सदस्यो को ऋण दिया जाता है। व्यक्तिगत 
सदस्यों के ऋण की १०,००० रु० अधिकतम सीमा है । इस अधिकतम ऋण के अन्दर, 
कोई भ्रकेला सदस्य बेक में अपने परिदत्त हिस्सा-पूंजी के २० ग्रुणा से अधिक अ्रथवा 
हैहत में रखी हुई ऋण सम्पत्ति के आधे मूल्य से श्रधिक ऋण नही ले सकता | 
२० वर्ष से अधिक समय के लिए कोई ऋण नही दिया जाता । राज्यीय बेको से 
प्रारम्भिक बेको के ऋण और प्रारम्भिक वेको से सदस्यों के ऋण के लिए रजिस्द्रार 
की स्वीकृति श्रावश्यक है। बेक के ऋणों की व्याज-दर प्रान्तीय भरूमिवन्धक वेक की 
ब्याज-दर (४३%) से १३ प्रतिशत से अश्रधिक नहीं हो सकती। प्रारम्भिक वेंको के 
सदस्य इस प्रकार ६ प्रतिशत पर उधार ले सकते हे । यह दर महाजनो द्वारा किसानो 
से ली गई दरो से कही कम है। ऋणकर्ताओो के वर्तमान देयधन कम करने में इससे 
वहुत सहायता मिलनी चाहिए। ऋरश की अदायगी मूलधन के समान वार्षिक किश्तो 
द्वारा तथा समय-समय पर ऋण के व्याज को देकर की जा सकती है, श्रथवा भूलघधन 
श्र व्याज को सम्मिलित करती हुई समान वाषिक किव्तों द्वारा दी जा सकती है। 
प्रारम्भिक वेको द्वारा लिये गए भ्रूमिबन्धक शीर्ष भुमिवन्धक वेको से लिये ऋणो की 
जमानत के रूप में उनके नाम कर दिये जाते थे। इस प्रकार ऋण देने वाले बंको के 
लिए काफी ज़मानत थी। 
पहले तो अधिकतर ऋण पुराने ऋणो को चुकाने के लिए दिये जाते थे । जब 
तक ऋण-मुक्ति, किसानो की महत्त्वपूर्ण तत्कालीन आवश्यकता रहती है, व्यापार की यह 
विशेषता भ्रवश्य ही रहेगी । बेक, व्यक्तिगत समाधान-समितियो के द्वारा, महाजनों की 
ऋण-सम्बन्धी परेशानी का लाभ उठाकर चुकाये जाने वाले ऋणो में कमी करते के 
लिए, महाजनों और ऋणदाताओ से वातचीत करता है। सन्‌ १६४६-५० के अन्त में 
कुल श्रप्राप्त राशि ३९ ७७ लाख रुपये तथा कालातीत ऋण ० ३३ लाख रुपये था । 
राज्यीय सहकारी भ्रूमिवधक वेक हारा जारी किये गए ऋण पत्रों के मूलवन और 
व्याज दोनो की गारन्‍्टी के रूप में पर्याप्त सहायता के अलावा, वसम्वई सरकार ने निम्त- 
लिखित छूटें भी दी हैं. (क) (१) मुद्राक शुल्क, (२) रजिस्ट्री फीस, और (३) बंक 
के लाभ और हिस्से-पूंजी के लाभाश पर आय-कर से अन्य समितियों के समान ही 
छूट और (ख) प्रथम ३ वर्षो में वेक के घाटे को पूरा करने के लिए सहायता दी जायगी, 
जो पहले वर्ष में अधिक-से-मधिक १०,००० रुपये और तीसरे वर्ष में ६,००० रुपये 
होगी। उपयु'क्त सहायता के अतिरिक्त, ५००० रु० प्रतिवर्ष की श्राथिक सहायता भी 
को गाती है। इस सहायता का उद्देश्य यह है कि वेक सरकार द्वारा दिये हुए भूमि- 
भूल्याकन-अधिकारियो के व्यय को अश्रशत पूरा कर सके । इन वेको के सही कार्य का 
आश्वासन देने के लिए और इसके हितो की रक्षा करने के लिए ज्ञीर्प वेको की परि- 
पद में सरकार का प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार करता है, धौर प्रारम्भिक वेको की परिपद 


में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है । यह सब झूट मद्रास राज्य के आघार पर 
ही की गई है । 


३८० भारतोय प्रर्थशास्त्र 


राज्यीय भूमिबधक बेक की सदस्यता प्रारम्भिक भूमिववक वेक, सहकारी 
समितियों और व्यक्तियो को प्राप्त है । यद्यपि यह मिश्रित सदस्यता सच्चे सहकारी 
नसिद्धान्तो के विपरीत है, तथापि व्यक्तियो की सदस्यता वाछनीय है क्योकि उनकी उप- 
स्थिति, निवेश करने वाली जनता का वबेक में विश्वास बढा देगी और व्यापारिक सिद्धा- 
न्‍्तो का पूर्ण पालन निश्चित हो जायगा। लाभाश्ष प्राप्ति की इच्छा उपनियमो द्वारा रोक 
गई है जिनके श्रनुसार वास्तविक लाभ का २४ प्रतिशत सुरक्षित कोप में जमा कर 
दिया जाता है तथा हिस्सो पर लाभाश ६३ प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाता है। 
शीर्ष बेको के सचालको की परिषद मे, प्रारम्भिक बेको को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के 
लिए उन्हें ५ सचालको के (१४ में से) क्षेत्र छुनने का अ्रधिकार है, जिन्हे ५ निर्वाचीन- 
क्षेत्रो में प्रत्येक क्षेत्र के वेक-समूह द्वारा चुना जाता है। 

प्रारम्भिक भूमिवन्धक वेक की सदस्यता केवल ऋणराकर्ताश्रो तक ही सीमित नही 
है । गर ऋणकर्ताओ को हिस्सेदारो की सचालक परिपद में पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेक के उपनियमो के श्रनुसार प्रथम तीन साल के लिए 
रजिस्ट्रार सचालक परिपद को नियुक्त कर सकता है ।* 
३३ भूमिबन्धक बैंकों के कार्य *--जून सन्‌ १६५१ में भारत में भूमिवन्धक बेको के 
काय्ये का प्रदर्शन निम्नलिखित आँकडो से प्रकट है । 


बेक और समितियो की सख्या २८६ 
सदस्यो की सख्या २,१५,००० रे 
चालू पूजी (हज़ार रुपयो में) 
परिदत्त पूजी ५२५० 
सुरक्षित कोष ११६५ 
अन्य कोष 2.4 
व्यक्तियों तथा श्रन्य साधनों से लिया हुआ ऋण ५४३ 
बेक भश्रौर समितियों से लिया हुआ ऋण २७, ६४६ 
ऋषणपत्र ८५६ 
ऋणा दिया गया १२६०२ 
लाभ र७छ६ 


३४ भूमिबन्धक देंकों की परिसीसाएँ--ग्रामीण ऋण के सूक्ष्म भर कठिन प्रइनो के 
विवेचन में सावधानी की बडी आवद्यकता है| बुरे ऋण झौर अ्रवशिष्ट ऋण से बचने 
के लिए बहुत सावघानी की श्रावव्यकता है । 'जहाँ पर प्रारम्भिक बेक सावधान है, वहाँ 
पर राज्यीय वेक को उनसे दूना सावधान रहना चाहिए क्योकि वह समस्त संगठन का 
वित्तीय श्राघार है । 

2 राज्योय सहकारी भूमिवन्धक वेंक लिमिटेड और प्रारम्मिक भूमिवन्धक वेंक के उपनियम 
देखिए । 

> वेंकिंग एण्ड मॉनिटरी सटे टिस्टिक्स ऑफ इण्डिया, पृ० ५०४ । 


भारत में सहकारी आन्दोलन रेप १ 


भूमिबत्धक वेकों की श्रावश्यक सीमाओ्रो को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए । प्रथम यह स्पष्ट है कि वे सम्पूर्ण कृपि-ऋरा को स्वय नही ले सकते । ऋणों की 
अधिकतम सीमा तथा उन पर लगाये हुए प्रतिबन्ध, जो अत्यावश्यक हैं, जमानत के 
हा का होना तथा ऋणकर्ताओों का सावधानी से चुनाव श्रादि के कारण यह 
है | द्वितीय, भरूमिवच्धक वेक ऋण के भार को श्रपते ऊपर लेकर और ब्याज 
की दर घटाकर ही कम कर सकते हैं । वे उसे एकदम नही हटा सकते ।' चतुर किसान 
ही छोटी-छोटी किश्तो में ऋणो की समाप्ति की सुविधाओं से लाभ उठाएँगे । जब तक 
वह हर दिशा में मितव्ययिता नहीं अपनाता, विशेषकर उत्सवो के व्ययो के लिए अनु- 
त्पादक ऋणो का त्याग नहीं करता और अपनी झाय बढाने का प्रयत्न नहीं करता, 
तब तक उसके पुराने ऋणो की समाप्ति का भविष्य उज्ज्वल नही है। किसानो की अजेन- 
शक्ति को बढाने के लिए सर्वागीणा आर्थिक योजना अथवा ग्रामीण पुनर्निर्माण आव- 
झ्यक है। 
भूमिवन्धक बेको द्वारा अपने सदस्यों के पुराने ऋणों की समाप्ति मात्र पर 
ध्यान देने के खतरे की ओर भी रिजर्व बेक श्रॉफ इण्डिया ने सकेत किया है ।* भूमि की 
जमानत पर दिये हुए दीघकालीन ऋणो का प्रधान उद्देश्य भूमि और कृषि की उन्नति 
तथा कृषि की उत्तम प्रणाली का प्रारम्भ होना चाहिए । इन बेको को श्रन्य कार्य की 
अपेक्षा भूमि और क्रपि की उन्नति के लिए भ्रधिक ऋण देने की, कृपि-विभाग के सह- 
झऔग से राय ठीक ही दी गई है । यह एक अच्छी योजना है जिसमें वे व्यक्ति, जितका 
ऋण भूमिबन्धक बेक द्वारा चुकाया जाता है, एक अच्छी प्रारम्भिक कृषि-ऋण-समित्ि 
के साथ परीक्षणकाल विताते हे । भूमिवन्धक वैको से ऋण मिलने के वाद भी, उन्हे 
बहुमुखी समिति का सदस्य बना रहना चाहिए ताकि उनके कार्यो का उचित निरीक्षण 
हो सके और किइते नियमित रूप से श्रदा की जा सकें । भूमिवन्धक बेको में भी काला- 
तीत ऋणों की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार का प्रवन्ध और भी आवश्यक है। श्रन्त भें 
हम कह सकते हे कि भूमि-वन्धक वेक को श्राथिक सुधार में काम करने वाली श्रत्य 
एजेन्सियो से निकट का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और ग्रामीण पुनर्निर्माणण आन्दो- 
लगन का एक भाग बन जाना चाहिए । 
३९. व्यापारिक सुसिबन्धक बैंक--केन्द्रीय वेकिंग जाँच-समिति और रिज़र्व बेक के 
कृषि ऋश-विभाग ने देश के विभिन्‍न प्रकार के कृपको की भलाई के लिए सुसगठित 
व्यापारिक भूमिवन्धक वेको की स्थापना की सिफारिश की, क्योकि सहकारी ऋण- 
व्यवस्था से इनकी श्रावश्यकता पूरी नही होती । राज्यीय सरकार ऐसी वेको की भार- 





र्‌ बह नई है कि ऋण-समाघान तथा भूमिवन्धक ऋण एक-दूसरे के पूरक होने के वजाय 
प्रतिस्पषों हो रहे है, तथा अनेक्र राज्यों में भुमेजन्‍्धक वर्कों की प्रगति में ऋण मुक्ति कानून वाघा टाल 
रहा है । श्रवश्य हो ऐसा न होना चाहिए । द इण्टिया कोआपरेटिव रिव्यू (अप्रेल-जून, १६४१) ए'ठ 
२१६-१७। देखिए, सेक्शन ३२ (२) और शभध्याय ६ में सेक्शन ₹०। 

२. कृषि ऋण की सर्वेध रिपोर्ट, पैरा २७-३०) ओर रिव्यू ऑफ द कोन्मापरेटिव मूवमेन्ट धन इसिट्या 
(१६३६-४०), पृ० इ८-३६ | 


३८२ भारतीय अर्थशास्त्र 


म्भिक पूंजी के कर तथा ऋण पम्नो पर व्याज की गारन्टी देकर सहायता कर सकती 


है ) उन राज्यो में जहाँ स्थायी वन्दोबस्त है, इस प्रकार के भ्रूमिवन्धक वेको की श्राव- 
बश्यकता विज्ञेप रूप से प्रतीत होती है। ऐसे बंको को जमीदारो की ऋण-म्रुक्ति के लिए 


प्रयल्लशील औ्रौर दीघकालीन आवश्यकताओं का अथप्रवन्धक हीना चाहिए ।" 


क्र 


3 मम जन नकल कम 
>. देखिए, रिपोर्ट भोफ द सेन्द्रल बैंकिंग इन्ववायरी कमेटी, पैसा २३३-३४) और रिजर्व वैक को प्रिलि- 
मिनरी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्वरल क्रेटिट, पैरा १६। 


हे अध्याय ९ 
राज्य ओर कृषि का सम्बन्ध 


१, कृषि विभागों का विकास--पहली वार सन्‌ १८६६ के उडीसा दुभिक्ष के सम्बन्ध में,. 
एक विशेष सरकारी विभाग द्वारा कृषि-सुधार करने के प्रस्ताव पर विवाद हुआ | काला- 
न्तर में लार्ड मेयो की सरकार द्वारा यह प्रश्न हाथ में लिया गया, किन्तु दु्भिक्ष 
भ्रायोग ( १८८० ) की सिफारिणों के फलस्वरूप श्रौर लकाशायर के कपास-उद्योग 
की, जिसका हित भारत में लम्बे रेशे के कपास की वृद्धि में था, माँगो के फलस्वरूप 
१८८४ में विभिन्‍त राज्यो में सद्चालको ( डाइरेक्टर ) उप-सश्यवालको ( डिप्टी डाइ- 
रेक्टर ), श्रधीक्षको ( सुपरि्टेण्डेन्ट ) शौर श्रोवरसीयरो के मातहत क्लंपि-विभाग 
स्थापित किये गए ।। प्रारम्भ में कृषि की जाँच, दुर्भिक्ष सहायता और भूमि-सुधार को 
हाथ में लेने का विचार था, किन्तु आझाँकडे-सम्बन्धी थोडे से कार्य के भ्रतिरिक्त और 
कुछ नही हो सका । दुर्भाग्यवश, विभागों पर ऐसा काम लाद दिया गया जो उनसे 
सम्बन्धित न था । उदाहरण के लिए भूमि का लेखा रखना श्रौर उसकी जाँच-पडताल 

रजिस्ट्री श्रादि । अनुदानों की कमी के कारण भी उनके काम में वाधा पहुँची । हम 
पहले सन्‌ १८८६ में डाक्टर वॉयलकर के श्रागमन की चर्चा कर चुके हें ।१ उनके मता- 
नुसार भारतीय कृषि उतनी प्रारम्मिक या पिछडी अवस्था में नहीं थी जितनी कि प्राय: 
कही जाती थी । आधुनिक कृषि-पद्धति को पर्याप्त साधन उपलब्ध न थे । उन्होने कृपि- 
शिक्षा के महत्त्व और सुधार पर बल दिया । १५६२ में भारत सरकार के कृषि रसायन 
शास्त्रज्ञ की नियुक्ति हुईं। इस बीच एक अमेरिकन दर्शक एच० फिप्स और सर डेविड 
साँसून के दानो से विभाग की श्राथिक स्थिति कुछ सुधर गई । सन्‌ १९०१ में राजकीय 
( इम्पीरियल ) भर राज्यीय सरकारो को परामर्श देने के लिए एक ( इन्स्पेक्टर जन- 
रल श्रॉफ एग्रीकल्चर ) कृपि-महानिरीक्षक की नियुक्ति हुईं। इस प्रकार पहली वार 
राजकीय कृपि-विभाग को एक क्ृपि-विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त हुई । सन्‌ १६१२ में यह 
पद समाप्त कर दिया गया और इसके कार्य पूसा की कृपि-अनुसन्धान-सस्थान ( एग्री- 
कल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) के सचालक को, जो १६२६ तक भारत सरकार के कृपि- 
परामशंदाता भी रहे, सॉंप दिये गए। उच्च प्रशिक्षण तथा विशिष्ट श्रल्पकालीन व्याव- 

हौरिक शिक्षा के लिए एक कॉलेज के साथ पूसा-सस्थान की स्थापना सन्‌ १६०३ में की 
_गई । लार्ड कर्जन के अथक उत्साह के फलस्वरूप १६०५ में विभागो का सगठन काफी 
१. पीछे, एृ० २४१। 


रैपरे 


रप४ भारतीय प्र्थशास्त्र 


सुधघर गया और अतिरिक्त कार्य-मभार, जिससे वे श्रव तक वोभिल थे, हलका हो गया । उन्हें 
कृषि-सम्बन्धी प्रयोग, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के विकास के लिए काफी धन भी 
मिला | १६०८ में पूना के कृषि कॉलेज की नीव पडी तथा पूना के विज्ञान कॉलेज से 
सम्बद्ध कृपि-कक्षाओ की भीड को कम करने के लिए एक खोज सस्थान भी खोला गया । 
पीछे आने वाले वर्षों में कानपुर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बद्दर श्रोर इधर हार्लमें 
बापाटला में विज्ञान कॉलेजो की स्थापना हुई । 
हाल में, कृषि-यन्त्रो से--विशेषतया सिंचाई के लिए--प्रयोग के प्रसार के परि- 
णामस्वरूप, किसानो को सलाह देने श्रौर मशीनों के स्थापन और सुचारू सचालन के 
लिए, कृपि इजीनियरो की नियुक्ति हुई | श्रन्त में, राज्यीय विभागो को एक-दूसरे के 
निकट सम्पक्क में लाने के दृष्टिकोण से--ताकि वे श्रपनी वार्षिक वैठको में कार्यक्रमों पर 
विवाद करके भारतीय सरकार को सुमाव पेश कर सकें--अखिल भारतीय कृषि-परि- 
घदु ( श्रॉल इण्डिया बोर्ड श्रॉफ एग्रीकल्चर ) की स्थापना हुई। १६१६ के सुधार के 
अनुसार राज्यीय विभागो पर भारत सरकार का केन्द्रीय नियन्त्रण काफी ढीला कर 
दिया गया और १६१६ से कृषि राज्यीय सरकारो के नियन्त्रण में है | भ्रव केन्द्रीय कृषि 
मन्त्रिमण्डल अ्रखिल भारतीय महत्त्व की समस्याओं से ही सम्बन्ध रखता है और निम्न 
सस्थाओ की देख-रेख करता है. (१) कृषि अनुसन्धान-सस्था, (एग्रीकल्चरल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट) जो सितम्बर १६३६ में पूसा से नई दिल्‍ली स्थानान्तरित कर दी गई । (२) 
भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान सस्थान, ( इण्डियन वेटेश्निरी रिसचें इन्स्टीद्बूट कम 
मुक्तेश्वर, (३) बगलौर झौर विलिंगठन की पश्ु-पालन प्रौर दूध की अनुसन्धान सस्‍्थाएं, 
(४) भारतीय पशु-सुधार ( उत्पादन ) फार्म, (५) आनन्द की मक्खनशाला, (६) 
भारतीय गन्‍्ना उत्पादन केन्द्र, कोयम्बहूर, (७) चीनी-व्यूरो, जो प्रारम्भ में पूसा में था 
तथा १६३१ में एक शकर विशेषज्ञ की भ्रध्यक्षता में कानपुर स्थानान्तरित कर दिया 
गया ।१ भारत सरकार के कृषि परामशंदाता के--जो पहले इन सस्थाओं के प्रशासकीय 





ओर वर्तमान समय में खाथ और क्ृषि मन्त्रि-मण्डल को देख-रेख में कतिपय अनुमनन्‍्धान-प्रयोगशालाएं' 
हद 

(१) इन्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट यूट, पूसा, नई दिल्ली । 

(२) सेन्द्रल पोटेये रिसचे इन्स्टीट यूट, पटना। 

(३) सेन्द्रल राइस रिसर्च इन्स्टीर यूट, कटक | 

(४) रिसर्च लेबोरेटरी, सेन्ट्रल पामगुड़ ट्रे निंग स्कूल, कदालोर ( मद्रास )। 

(५) फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट यूट एएड कालिज, देहरादून । 

(६) शुगरकेन ज्ीडिग स्टेशन, कोयम्बूर । 

(७) इण्डियन वेटेरिनरी रिसचे इन्स्टीट यूट, इज़टनगर-मुक्तेश्वर । 

(८) इण्डियन ठेरी रिसचे इन्स्टीट यूट, वगलोर । 

(६) सेन्ट्रल वेजीटेवल ब्रीडिंग स्टेशन, कुलू , कागडझ़ । 

(१०) सेन्द्रल मेरीन फिशरीज़ रिसर्च सटे शन, मजयम । 

(११) सेन्ट्रल इनलैएड फिशरीज रिसर्च सटे शन, मनीरामपुर, ( ?४ परगना ) । 
६१२) डीप सी फिशिंग स्टेशन, वम्बई । 


हक 


राज्य और क्रषि का सम्बन्ध ३८५ 


नियन्ज्षण के लिए भी उत्तरदायी थे--परामशं-कार्य भारतीय कृपि-अनुसन्धान-परिषद्‌ 
( इण्डियन काउन्सिल श्रॉफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ) के सदस्यो को स्थानान्तरित कर दिये 
गए। यह परिषद्‌ जुलाई सन्‌ १६२६ में राजकीय कृषि आयोग* की सिफारिशों के 
आाधार पर स्थापित की गई थी | उसी श्रायोग की सिफारिश पर भारतीय हृपि-अनु- 
सन्धान सस्थान ( इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसचे इन्स्टीट्यूट ) और भारतीय पशु- 
चिकित्सा अनुसन्धान सस्थान, मुक्तेश्वर, के लिए भ्रलग-प्रलग सश्बालको की नियुक्ति की 
गई | अक्तूबर १६२६ में भारत सरकार के कृषि-परामंदाता का पद समाप्त कर दिया 
गया। साम्राज्यिक (अब भारतीय) कृषि-अनुसन्धान परिपद्‌ ने उन सब क्ृषि-सम्वन्धी 
भ्रकाशनो का दायित्व सँभाल लिया है जो पहले कृषि-परामर्शदाता और पूसा श्नुसन्धान' 
सस्थान* ( पूसा रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) से सम्पादित होते थे। सन्‌ १६३४ में भारत- 
सरकार के कृृपि विपणन परामशंदाता ( एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइज़र ) के, जो 
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ के केन्द्रीय विपणन-विभाग का श्रध्यक्ष भी होता है, 
पद-निर्माण की ओर हम पहले सकेत कर चुके हे । 

कृपि-विभागो के कार्य की पूर्ति भ्ौर सहयोग के लिए कतिपय श्रन्य सस्थाओं 
की सृष्टि की गई है। विभिन्‍न राज्यो में कृषि-सस्थाएँ इसका एक उदाहरण है। इधर 
कुछ वर्षो से बहुत से राज्यों में राज्यीय ग्राम-विकास या ग्रामोद्धार परिपदो की स्थापना 
से ग्राम-विकास एव ग्राम-सुधार कार्यो को सयोजित करने का प्रयास किया गया है । इन 
पहुपदो में ग्राम-सुधार से सम्बन्धित विभागों, जैसे कृषि, सहकारी, सिंचाई, उद्योग, वन, 

'शिक्षा, जन-स्वास्थ्य श्रादि के श्रध्यक्ष तथा श्रन्‍्य गैर-सरकारी व्यक्ति भी सम्मिलित होगे। 

कृषि-विभाग के कार्य को श्गे बढाने में सहकारी विभाग तथा गैर-सरकारी व्यक्तियो, 
दोनो के प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण वम्बई झौर पजाब राज्यो ने प्रस्तुत किया है । 
इन राज्यो में ग्राम-सुधार-कार्य सहकारी सस्थाओं के रजिस्ट्रार को, जो बम्बई में ग्राम- 
सुधार-सचालक भी कहा जाता है--सौंपा गया है (आगे सेक्शन ७ देखिए) । इसके 
अतिरिक्त बम्बई के कुछ तालुको में तालुका-विकास सस्थाएँ भी है । 
२. कृषि विभागों के कार्य--राज्यीय कृषि-विभाग, क्ृपि-क्षेत्रो तथा प्रयोगशाला में 
प्रयोग और श्रनुसघान तथा नये तरीको और नये ओऔज़ारों को अपनाने के लिए प्रचार 
करते है । इनके अन्य कार्य नवीन तथा कृत्रिम खादों का उपयोग, सुधारी हुई फसलो 
के शुद्ध वीजो का उत्पादन, सरक्षण श्रौर वितरण है । सरकारी कृपि-क्षेत्र (फार्म) या 
किसानो के खेतो पर प्रदर्शन भी किये जाते हे । 

भारत की प्रधान फसलो के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में--विशेषतया गेहूँ, गन्ने, 
क्लैंगफली, कपास, तम्बाकू और चारे की फसलो के सम्बन्ध में--हम कृषपि-विभाग द्वारा 
किये गए लाभदायक कार्य पहले ही बता चुके है। जूट, चावल तथा आलू आदि कुछ अन्य 
१ आगे सेक्शन १० देखिए। 
२ "अनुसन्धान परिषद्‌ (रिसचे काउन्सिल) तीन पत्रिकाएँ छापती दे - द इण्टियन जरनल आफ बेटेरि- 


सलरी साम्न्स ण्ण्ड एनोमल हरस्वेंडरी, द इण्डियन जरनल आफ ए्ग्रीकल्चरल साइन्स, और एग्रीकल्चर 
एण्ड लाइव स्टॉक श्न इग्डिया । 


३८६ भारतीय अर्थशास्त्र 


फसलें हे जिन पर विभाग ध्यान दे रहा है। उपलब्ध आऑँकडो के आधार पर /नेम्न 
तालिका ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतो में विभिन्‍न प्रकार की सुधरी फसलो का 
क्षेत्रफल एकडो में प्रस्तुत करती है ।* 
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यह तालिका प्रकट करती है कि १६२८-२६ की तुलना में सुघरी फसलो का क्षेत्र- 
फल १६३७-३८ में प्राय दुगुना हो गया । इससे देश की कृषि की फसलो का उत्पादन 
काफी बढ गया। जो कुछ वृद्धि हुई है, वह सराहनीय तो है परल्तु पर्याप्त नहीं है। 
यद्यपि गेहें, कपास भौर जूट की स्थिति सन्‍्तोषजनक है, किन्तु जब हम इस वात पर विचार 
करते है कि घान के ७३० लाख एकड क्षेत्र में से सिर्फ ४० लाख एकड (६ प्रतिशत) में 
ही उत्तम भर भ्रधिक उत्पत्ति वाली जाति के घान बोए जाते है तो हमें ज्ञात होता है 
कि भ्रभी क्या करना शोष है।१ भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्‌ के तत्त्वावधानीओं 
किये जाने वाले घान ओर गन्‍ने-सम्बन्धी अन्वेषणों के परिणामस्वरूप इन फसलोी के 
सुधार की हुई खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतीय क्लषि-अनुसधान-परिषद्‌ 
की परामशुं-परिषद्‌ ने भ्रपनी मार्च, १६९४२ की बैठक मे आगामी तीन वर्षो में १० लाख 
एकड भूमि को सुधरी जाति के चावल उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव 
स्वीकार किया। यह प्रस्ताव चावल के लिए भारत की बर्मा पर निर्भरता को क्रमशः 





१ 3 एग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स श्न इडिया (१६२८-२६ ), ९० १४) एमिकल्चर एएड एनिमल 
इसबेंडरी इन इण्डिया (१६३७-३८), १० १५५ १६२८ और १६३५-३६ के ओकड़ों में वर्सा के ऑकले 
भी सम्मिलित हैं । 
२ इसमें मूंगफली (४१७,४४२), चना (८३,७६२), ज्वारबाजरा (३४७,२००), आलू (२०,६६४), 
श्त्यादि शामिल दे । 
रे अच्छे बीजों का अयोग उत्पत्ति की शृद्धि में बहुत मदद करता है । वर्तमान समय में राज्य-योजनाशों 
के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार के श्रच्छे वीजों के विवरण के लिए ६.३ करोड़ रुपया खचे करना निश्चित 
किया गया है । १६५३-५४ तक २ ५८ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके दैं। “अधिक अन्न कक 
कोप में से १ ५ करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता भी इसी उद्देश्य के लिए दी गई थी। योजना 
अन्तगंत लगभग सभी राज्यों में अच्छे वीज के वितरण का कार्यक्रम है, परन्तु यह कार्यक्रम सभी राज्यों 
में सुमगठित नहीं है । सन्‌ १६५३-५४ के ( मार्च १६५४ तक ) ६ महीनों में विभिन्‍न राज्यों में भ्रच्छे: 
चीजों की निग्न मात्रा का वितरण छुआ दे 

वस्वई मध्यप्रदेश मद्रास उत्तरप्रदेश देदराबाद राजस्थान पैप्यू 

इुरर२० शरणर शहर २५७३३ ६७१५५ १,२२५ १,४८६ (मात्रा सनों में 
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समाप्त करने की (जनता की) माँग श्रौर विपणन सर्वेक्षण द्वारा प्रकट तथ्यो को दृष्टि 
में रखकर स्वीकृत किया गया था। तुलनात्मक हृष्टि से कपास की सतोषजनक स्थिति 
केन्द्रीय-कपास-समिति के कार्यो का परिणाम है। केन्द्रीय-कपास-समिति का भ्रपना श्रलग 
कप है। इससे श्रन्य फसलो के सुधार के लिए भी समितियो के निर्माण की आवश्यकता 
प्रतीत होती है ।* क्ृषि-आयोग वे जुट के लिए ऐसी समिति की श्रावश्यकता पर जोर 
दिया था श्रौर इसकी स्थापना सन्‌ १६९३६ में हुई। अभ्रखिल-भारतीय-फसल-आयोजना 
सम्मेलन (१६३४) ने विशेष सस्थाओ द्वारा गेहूं और धान जैसी श्रन्य प्रधान फसलों 
के स्थायी और क्रमबद्ध अभ्रष्ययनत की सिफारिश की। यह सुझाव सरकार द्वारा मान 
लिया गया । एक बहुत पुरानी शिकायत यह थी कि कृषि-विभाग श्रपनी सुधारक 
शक्तियों को निर्यात की फसलो पर केन्द्रित करता है तथा ज्वार, वाजरा, फल और 
तरकारी की फसलो पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देता है, यद्यपि ये फसलें भी क्पको के 
लाभ और जनता की खाद्य आ्रावश्यकताशो के हृष्टिकोण से उतनी ही महत्त्वपूर्ण हे । 
भारतीय कृपि-अ्नुसधान-परिषद्‌ श्रव अपना ध्यान इनमें से कुछ के उत्पादन, जैसे फलो 
के उत्पादन, पर केन्द्रित कर रही है। उदाहरणार्थ, वम्बई राज्य में परिषद्‌ ने भारत 
के प्रधान फलो के सग्रह श्रौर परिवहन की परिस्थितियों के अनुसधान के लिए घन 
दिया है । 
३. सुधरे औजारों और नवीन पद्धतियों का प्रदर्शन--फसल-सम्बन्धी झ्राथिक कार्यों 
अतिरिक्त विभागों के तत्त्वावधान में कृषि-रसायन-शास्त्र, कृपि-शाकाण्विकी (एग्री- 
कल्वरल बेक्टीरियोलॉजी), पौधो की रोग-विद्या (प्लाण्ट पेथोलॉजी), कवक शास्त्र 
(माइकोलॉजी) और कीट-विद्या (एण्टोमोलॉजी) की आधारभूत समस्याश्रो पर खोज 
भ्रौर भ्रनुसधान-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं। इनमें भूमि को चूने की आ्रावश्यकता, 
क्षारीय भूमि के पुनरुद्धार, भूमि की नमी को कायम रखना, सूखी खेती, नाइट्रोजन का 
निर्धारण, कृत्रिम प्रक्षेत्र खाद का निर्माण, भूमि की खादो में नाइट्रोजन पहुंचाना, देश 
में पाए जाने वाले फॉस्फेट के प्राकृतिक साधनों का उपयोग, घी में मिलावट की खोज, 
गन्ने की बीमारियों (जिन्हे श्रग्नेजी में मोज़ेक डिजीजिस कहते हे) और खाद्यान्तो को 
नुकसान पहु चाने वाले कीडो का नियन्त्रण, इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हे । 
पाइचात्य देशो में कृषि-सम्बन्धी प्रद्शनो का उपयोग और दीक्षरिक महत्त्व 
१ ऋषि-वस्तुओं के विषणन और उत्पादन के लिए कतिपय केन्द्रीय कमेदियों स्थापित की गई हैं, जैसे, 
इण्डियन सेन्द्रल कॉटन कमेटी, वम्बई । 
टगिडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता। 
छः. रईण्टियन सेन्‍्ट्रल टोवेकी कमेदी, मद्रास । 
.... इणिड्यन सेन्ट्रल आयल-सीड्स कमेंटी. नई दिल्‍ली । 
इण्डियन सेन्ट्रल कोकोनट कमेटी, अर्नाकुलम्‌ । 
इण्डियन सेन्द्रल शुगरकेन कमेटी, नई दिल्ली । 
इस्डियन सेन्द्रल एरीकानट (सुपारी) कमेटी, कालीकट । 
इण्टियन सेन्ट्रल लेक (लाख) सैस कमेटी, राची । 
आॉल इणिटिया कैटल शो कमेटी, करनाल ।-- अनुवाद क 
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पूर्शार्प से आऑँका जा चुका है श्रौर उन पर व्यय की जाने वाली विशाल घन-राशि को 
पूजी लगाने का एक उत्तम मार्ग समझा जाता है। भारत में श्रव निश्चित भअ्रवधि के 
उपरान्त किये जाने वाले प्रदर्शनो का महत्त्व समझा जाने लगा है । पूना में किया गया 
बम्वई प्रेसिडेन्सी कृषि-प्रदर्शन (१६२६) एशिया में उस समय तक किये गए प्रदर्शन 
में सबसे बडा था। इन महान्‌ प्रदर्शनो को यथा सम्भव जल्दी-जल्दी करना चाहिए, 
परन्तु इनके श्रतिरिक्त जिलो और तालुको के लिए भी छोट-छोटे प्रदर्शनो का सगठन 
प्रवश्य करना चाहिए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों श्लौर आ्रावश्यकताओो के अनुरूप 
विभिन्‍नताञों का ज्ञान हो सके और प्रदशंनो से प्राप्त शिक्षा देश के कोने-कोने में 
सहु चाई जा सके । 
इस प्रकार कृपि-विभाग विभिन्‍न दिशाओं में उपयोगी काम करते हुए श्रनुभव 
और ज्ञान प्राप्त कर रहे हे, फिर भी सुधारों को प्रगति वहुत धीमी रही हैं। यह भ्रशत 
सरकारी कामो में बहुत ज्यादा कागज़ी कार्यवाही का परिराम है। श्रन्य विभागों 
की श्रपेक्षा कृपि-विभाग को इस प्रकार की शिथिलता का शीघ्र परित्याग करना 
चाहिए। धीमी प्रगति के अपेक्षाकृत मुख्य कारण किसानो के पास पूंजी की कमी, 
सिंचाई की अ्रपर्याप्त सुविधाएँ और जनता की रूढिवादिता तथा भ्ज्ञान हैं। इनके 
अ्रतिरिक्त कृपि-विभागो को दिया गया अपर्याप्त घन भी एक कारण है। १६३६-४० में 
केन्द्रीय और राज्यीय कृषि-विभागो का कुल व्यय ३ करोड से भी कम था। यह २१४ 
करोड के सम्पूर्ण व्यय की तुलना में बहुत कम है, जिसका अभिप्राय यह है कि देश, 
के सबसे प्रधान उद्योग पर देश की श्राय का नगण्य प्रतिशत खर्च किया जाता है | 
प्रमेरिका भर जापान जैसे देशों में कृषि-सुधार पर किये गए उदार व्ययों की तुलना 
से इस सम्बन्ध में हमारे देश के व्यय की विपरीतता भत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। 
१६३६ में युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व झाय-व्ययक की स्थिति में सुधार, वायसराय 
लिनलियथगो तथा (१६३६ में त्यागपत्र देते से पहले ) राज्यो को काग्रेस सरकार के 
कृपि-मन्त्रियो द्वारा कृषि-सम्बन्धी विषयो में प्रदर्शित किये गए उत्साह तथा युद्ध-जनित 
नवीन कृपि-समस्याओ की कठिनाई और खाद्यान्‍्नों की कमी ने कृषि-विभागों में नवीन 
तथा अभूतपूर्व स्फूर्ति और क्रियाशीलता उत्पन्त कर दी । 
४ राज्य-सहायता की दूसरी मर्दे--राज्य-सहायता की अन्य मर्दों का सक्षिप्त पुनरा- 
वलोकन इस प्रकार किया जा सकता है ह 
(१) भूमि सम्बन्धी नीति--इस सम्बन्ध में निम्न विशेषताएँ दृष्ठव्य हे-- - 
क्ृपको के भूमिगत अ्रधिकारो की सुरक्षा तथा विशेष भ्रधिनियमों द्वारा जमीदारी और 
इघर हाल मे भ्रन्य क्षेत्रो के कृपको की सुरक्षा (देखिए अ्रध्याय १२) | सरकार द्वारा | 
किसानो को दिये गए अन्य विद्येषाधिकारों में हस्तान्तरण की स्वतन्त्रता का नाम लिया 
जा सकता है। यह सुविधा, जैसा हम देख चुके हे केवल वरदान ही नही सिद्ध हुई, 
अत्तएव एक विशेष कानून द्वारा इस पर प्रतिवबन्ध लगाना पडा । भू-राजस्व-नीति की 
समीक्षा एक अन्य अध्याय में की जायगी । सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों के निर्मारण 
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तथा किसातो को अ्रपनी भूमि में स्वय स्थायी सुधार करने के लिए तकावी' के रूप में 
दी गईं सरकारी सहायता का विवेचन हम पहले ही कर चुके हे । 
(२) शुल्क-शुल्क के प्रयोग के एक पहलू--खाद्यान्न, कच्चे माल तथा 
खाद पर निर्यात-कर के प्रभाव--पर हम पहले ही विचार कर चुके हे और इस सम्बन्ध 
#म्रें विभिन्‍त प्रस्तावों का भारतीय क्ृषि-समृद्धि पर प्रभाव पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जा 
चुका है। आस्ट्रें लिया के गेहूँ की प्रतिस्पर्धा के कारण १६३९-४४ के पूर्वे आयात-कर का 
प्रश्न किचित्‌ महत्त्वपूर्ण हो उठा | सन्‌ १६३१ का गेहूँ श्रायात-कर कानून गेहूँ के उत्पा- 
दको को सहायता देने के लिए था तथा बाद के वर्षो में इसे पुन लागू किया गया | 
भारतीय चीनी उद्योग का प्रइन अधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसकी समीक्षा पहले ही जा चुकी 
है । तटकर मण्डल की सिफारिशो पर सन्‌ १६३२ में चीनी पर लगाया गया सरक्षण- 
श्रायात-कर परिष्कृत चीनी-उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए न्‍्यायोचित है। चावल 
के भारतीय उत्पादकों को भी सस्ते हृठे चावल की आयात की प्रतिस्पर्धा से बचाने के 
लिए १६३४५ में आयात-कर लगाना पडा । वर्तमान खाद्याभाव ने समस्या का रूप ही 
परिवर्तित कर दिया है, कम करने के विपरीत आज भारत किसी भी मूल्य पर खाद्यान्नो 
का आयात करवे के लिए इच्छुक है ।* 
वित्त-सम्भार सहकारिता और विपरणान के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए 
कार्यो का विस्तृत विवेचन पिछले अध्यायो में हो चुका है । 
*. कृषि-शिक्षा--कृषि-कुशलता से सम्बन्धित ग्रामीण शिक्षा को निर्धारित करने वाले 
रैंद्ान्तो की ओर सकेत किया जा चुका है। श्रव केवल राज्य द्वारा सचालित शिक्षण- 
तन्त्र का विवरण देना शेप हैं ।* 
१ खतन्‍त्रता के बाद तकावी के रूप में दी जाने वाली रकम काफी वढ गई दै । उदाहरण के लिए उत्तर 
प्रदेश ओर मध्यप्रदेश के अंकडे देखिए - 
(हट७-४८े १६४०-५२ १६५१-४३ १९५२-५३ (लाख रुपयों में) 
उत्तरप्रदेश घर छप २६८ ३७ ३८६.६३ डे८०'६७ 
मध्यप्रदेश ११६ ४० २श्पू,०४ २४० ०६ श८७ ०६ 
तकावी के दोषों की चचो अध्याय € में को जा चुकी दे । क्षुछ राज्यों में, जैसे मध्यप्रदेश में, श्सके दोपों 
को दूर करने के लिए प्रयत्व किये जा रहे हैं. जिनकी चर्चा अध्याय & की पाद-टिप्पणियों में की जा 
चुकी दे ।--अ्रनुवादक 
२ यह कथन कुंछ वर्ष पूव को परिस्थितियों के सम्बन्ध में दै. भ्रन्यथा वर्तमान समय में खाद्यान्न का 
आयात घट रहा है तथा आयात पर निर्मरता भी समाफौप्राय दे। नीचे दिये हुए श्रांकडे इस प्रवृत्ति को 
स्पष्ट कर रहे हैं 


वर्ष आयान की मात्रा (दस लाख टन में). आयात में कमी (दस लाख टन में) 
र्ष्प्श ४७ ०० 
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5 6 रेट २० १ & 
पचवर्षीय योजना के अन्तर्गंत्त उत्पादन की इृद्धि के परिणामस्वरूप यह सम्भव हुआ है । भारत की वतंमान 
खाद्य-नीति खाद्-पदार्थो के सम्बन्ध में आत्म-निर्मरता प्राप्त करने की है ।--अनुवादक 
३ भारत में प्रचलित ग्रामीण शिक्षा के विस्तृत विवरण के लिए कृषि आयोग रिपोट, साक्ष्य विव- 
एप, सप्ट १. ए० २११४-२८ देखिए। भारत सरकार के शिक्षण कमिश्नर ज्ञे० ०० रिचे का स्मृतिपत्र, 
रिपोर्ट, अध्याय १५, एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हमवे टरी इन इंडिया (१६३७-३८), पृ० २४२-५३ । 
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(१) कृपि-कॉलेज--इस समय विभिन्‍न राज्यो के निम्न स्थानों--पूना, 
कोयम्बदूर, कानपुर, नागपुर, वपाटला और लायलपुर--में ६ कालेज स्थापित हे ।* 
निकट भविष्य में देश के विभिन्‍त भागो में श्रौर कॉलेजों के खुलने की सम्भावना हैँ । 
ये कॉलेज, कृषि-विभागो के लिए श्रधिकारियो के प्रशिक्षण तथा उन व्यक्तियों की, 
जो मालिक या एजेण्ट के रूप में कृषि-कार्य कर रहे हे या करने के इच्छुक हे/* 
आधुनिक पद्धतियो की शिक्षा देने के उद्द श्य से स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा 
थे अपने राज्यों के कृषि-सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान-केन्द्र भी है । स्नातक-पत्र (डिग्री) 
के सम्पूर्ण पाठय-क्रम के श्रतिरिक्त इन कॉलेजों में एक या दो साल के उपाधि-पत्र 
(डिप्लोमा) के पाठय-क्रम भी है | ये पाठय-क्रम श्रधिकतर कृषि करने वालो ही के लिए 
है, लेकिन साथ ही, सहायक कृषि-नौकरियों की भरती के लिए उपयुक्त भी हे । क्ृषि- 
सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रबन्ध भारतीय कृषि-अनुसधान विद्यालय (इण्डियन 
एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) नई दिल्ली मे है । 

(२) कृषि मिडल स्कूल--कृषि के व्यावसायिक मिडल स्कूल किसानो के लडको 
के विशेष प्रशिक्षण के निमित्त है। ये वास्तव में श्रौद्योगिक या शिल्प पाठदालाएँ 
है जिनमें ऋषि-सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए, साधारण शिक्षा प्राप्त करने के 
बाद, तेरह साल की श्रवस्था से श्रधिक के विद्यार्थी भरती किये जाते हे । शिक्षा स्थानीय 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाती है। यद्यपि इनका उद्दे श्य विद्याथियो को पुन 
अपनी खेती पर भेज देने का है ताकि वे प्रशिक्षण का उपयोग श्रच्छी खेती के लिए 
कर सके, किन्तु श्राशका है कि इस उद् श्य की पूर्ति साघारणतया नही हो रही है 
अन्य शिकायतें भी हे कि किसान अपने वच्चो को स्कूलो मे भरती कराने में उत्साह 
प्रदर्शित नही करते तथा शिक्षा-पद्धति काफी खरचीली है। साथ ही यह शिक्षा-पद्धति का 
प्राकृतिक विकास न होकर कृत्रिम विकास-सा लगता है, यद्यपि बम्बई सरकार का दावा 
है कि वहाँ ये स्कूल सफल हुए है । 

(३) सामान्य पाठय-क्रम में एक विषय के रूप में कृषि का स्थान--कृषि 
सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा किसी भी प्रारम्भिक पाठशाला में नहीं दी जाती। ये 
साधारण प्रकृति-अ्ध्ययन ही से सन्तुष्ट रहते हे जो कि ग्राम्य जीवन में रुचि उत्पन्न 
करने में सहायक होता है। कृषि तथा ग्राम्य जीवन में रुकान उत्पन्न करने वाली 
पाठशालाओ का महत्त्व शिक्षा-पद्धति को ग्रामीण जीवन की श्रावदयकताशो से सम्बद्ध 
करने वाले उपायो के रूप में भ्रधिकाघधिक स्वीकार किया जा रहा है। पजाब और 
उत्तरप्रदेश में तो प्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए निश्चित कदम उठाये गए हें । इसी 
प्रकार हाल ही में वम्बवई की पाठशालाओ में कृषि-सम्बन्धी कक्षाओं का प्रारम्भ किया 
गया | कहा जाता है कि शिक्षा के उपरान्त भ्रधिकाश विद्यार्थियों ने श्रपने गाँवों में“ 
कृषि प्रारम्भ की है। इसके अलावा इन पाठशालाओ का प्रसार-कार्य प्रशिक्षित श्रष्यापको 
की कमी के कारण भी बाधित हो रहा है । 

अन्य राज्यो की तरह कृषि-मिडल स्कूल खोलने के बजाय पजाब ने वर्ना- 
१ २९५४ में कृषि सम्बन्धी उच्चतर अध्ययन के लिए १३ से अधिक विद्यालय हैं ।--अनुवादक 


५ 


राज्य और कृषि का सम्बन्ध ३६१ 


क्युलर मिडल स्कूलों में ही क्रषि की व्यावहारिक शिक्षा देना प्रारम्भ किया है। यह इस 
वात को ध्यान में रखकर किया गया है कि अध्ययन में कृषि विषय लेने वाले विद्यार्थी यदि 
आगे पढना चाहें तो उनकी हानि न हो । कृषि-शिक्षा देने वाली पाठशालाओ के साथ 
कृषि-फार्म (क्षेत्र) भी जुडे होते हे। इसमें काफी सफलता प्राप्त हुई है और सम्पूर्ण पद्धति 
कीत्र ही अन्य राज्यो द्वारा अपनाई जाने वाली है। कृषि-प्रायोग ने, असमानुपातिक 
व्यय के आधार पर बम्बई की पाठशालाओ के प्रति काफी विरोघ प्रकट किया तथा 
मिडल स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को ग्रामीण वातावरण से सम्बन्धित करने की 
समस्या के हल के रूप में पजाब के स्कूलो को बहुत पसन्द किया । उन्होंने आशा 
प्रकट की कि ये पाठशालाएंँ गाँवो में सच्चे केन्द्रों का रूप ग्रहरा करेंगी। जहाँ तक 
हाईस्कूलो का प्रश्न है, श्रायोग ने पाठ्यक्रम में कृषि सम्बन्धी उच्चतर अध्ययन रखने का 
सुभाव पेश किया | १६३६-४० में बम्बई के सितारा, बीजापुर, गोघरा के तीन हाई- 
स्कूलों में कृषि-कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं । कृषको के लाभ के लिए कृषि के विभिन्‍न पहलुझो, 
जैसे, मुर्गीपालन, उद्यानविद्या आदि से सम्बन्धित विशेष प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया 
जाता है , जो राज्य में ग्नधिकाधिक लोकप्रिय सिद्ध हो रहा है ।* 
शिक्षा को वर्घा-योजना के अनुरूप बनाने से देश की कृपि-शिक्षा पर भी महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव पडने की सम्भावना है (दे० पीछे श्रध्याय ८, सेक्शन २) । 
ऊपर दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि सरकार ने देश के कृषि-सुधार 
में कुछ काम किया है, परन्तु श्रभमी वह और कर सकती है। शिक्षित वर्ग ने श्रभी पूरी 
योर से कृषि के महत्त्व की सराहना नही की है। झ्भी तक समाज-सेवको ने भी अपना 
ध्यात विशेष रूप से नगरो और उनकी समस्याओो पर ही केन्द्रित किया है। कुछ सस्थाओ, 
जैसे 'सर्वेट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' द्वारा पिछडे ग्राम-स्षेत्रो में प्रारम्भ किये गए काये 
काफी आशाप्रद हैँ । किन्तु इन्हे और बडे पैमाने पर सचालित करने की झ्ावश्यकता 
है । स्थायित्व तथा निरन्तरता के दृष्टिकोण से वैयक्तिक प्रयत्नो की श्रपेक्षा सुसगठित 
समितियों द्वारा किये गए प्रयत्व अधिक सराहनीय हूँ ।* क्ृषि-विद्यालयो को छोड़कर 
प्राय सभी विश्वविद्यालयों ने कृषि-अ्रर्थशास्त्र के श्र्ययन की उपेक्षा की है । जैसा कि 
कृषि-ग्रायोग ने सकेत किया था, दो दिशाओं में विश्वविद्यालय अपने को लाभकारी सिद्ध 
कर सकते हे प्रथम, औद्योगिक विषयो, जैसे सामाजिक दशाओ के आर्थिक सर्वेक्षण के 
सम्बन्ध में और दूसरे, ग्रामीण जन-समूह में नेतृत्व और सेवा की भावना जगाने में ।३ 
६. आसमोद्धार : गुड़गाँव का प्रयोग--कषि-श्रायोगय ने ठीक ही कहा है कि जब तक 
किसान में स्वय अपने रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने की भावना तथा सुविचारित 
अधिनियमो, सुशासन, और विज्ञान द्वारा प्राप्त अवसरो से लाभ उठाने की मानसिक 
और शारीरिक क्षमता न हो तब तक कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार सम्भव 
नही। कृषि को समृद्ध बनाने वाले साधनों में सबसे महत्त्वपूर्ण किसान का मानसिक 
* कृषि-विभाग, वम्बई की वार्षिक रिपर्ट (१६३६-४०), पैरा ७५-६। 
२ कृषि आयोग की रिपोट , पैरा, ४२५ । 
3 वही, पेरा ४२६ । 
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हृष्टिकोरा है । गाँवो की दशा को सुधारने के लिए सुविचारित और सयुक्त प्रयत्नों द्वारा 
ही उच्चतर जीवन-स्तर की माँग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसको प्रारम्भ 
करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। आवश्यकता इस बात की है कि वे विभाग, जिनके 
कामो का ग्रामीणों के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, सगठित रूप से लगातार प्रयत्न करें ।१ 
इसमें जन-साधारण की सहानुभूति, रुचि एवं क्रियात्मक सहायता अनिवार्य रूप से भ्रपे-# 
क्षित है। जो लोग ग्रामीणो के जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको अपनी पूरी शक्ति 
इस पहलू पर लगानी चाहिए कि कंसे वे सम्मिलित प्रयत्नो से ग्रामीणों को श्रधिक-से- 
भ्रधिक सुविधा पहुँचा सकते हैं । गाँव तथा'उसके आसपास की परिस्थितियाँ सुधारने 
के लिए मिल-जुलकर काम करने की पुरातन परम्परा को फिर से जीवित करने के लिए 
सुलमे हुए नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा करने का एक तरीका यह भी है कि गाँवो में 
काम करने वाले हज्ञारो पटवारी और पटेल जैसे पदाधिकारियो को ग्राम-सुधार के भादर्शों 
से भ्रनुप्राणित कर दिया जाय । एक दूसरा तरीका एफ० एल० ब्रेन द्वारा पजाब के 
गुरुगाँव जिले में प्रारम्भ की गई ग्राम-पथ-प्रदर्शनों की योजना है। इसमें निहित अभि- 
प्राय यह है कि ग्रामीणों को चकित करने वाली विभिन्‍न एजेन्सियो के स्थान पर एक 
निश्चित विश्वसनीय व्यक्ति मिल जायगा जिससे वे सहायता की भ्राश्षा कर सकते हे । 
वह एक माध्यम का भी कार्य करेगा जिसके द्वारा विभिन्‍न विभागों करे विशेषशों के परा- 
में गाँववालो तक सरलता से पहुंच सकें । 

किन्तु निष्क्रिय होने से बचाने के लिए ग्राम-पथ-प्रदर्शंको को सदेव नये विचारों 
से प्रेरणा देने भौर उनके कार्यो की प्रद्यसा तथा प्रोत्साहन की श्रावश्यकता होगी। इसीई/ 
लिए ग्रुड्गाँव-प्रामोद्धार-योजना में “एक केन्द्रीय प्रेरक-शक्ति प्रदान करने की कोशिश की 
गई ताकि सामुदायिक-भावना का विकास एवं उत्साह-सवर्धन हो सके तथा गाँवों में 
काम करने वालो को योजना सफल बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री मिल सके ।* 

अपने “रस्टिकर लॉक्विटर” में श्री (अब सर माल्कम) डालिग ने ग्रुडगाँव योजना में 
मि० ब्रेन द्वारा किये गए काये की सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में कठोर श्रालोचना की । * गुढ- 
गाँव का प्रयोग इस श्रर्थ में नया था कि “तब तक भारत के किसी हिस्से में इतने विस्तृत 
क्षेत्र और इतने गहन रूप से ग्राम-सुधार का न तो प्रचार किया गया था और न ग्राम-सुधार 
के सयोग में पभ्रधिकारियो के प्रभाव का इतना उपयोग किया गया था।” ऐसा विश्वास 
था कि यह भ्रन्यत्र होने वाले इस प्रकार के प्रयत्नों के लिए नमूने का काम करेगा । 
किन्तु दुर्भाग्यवश, योजना अपने प्रवतेक की आशाझो के अनुसार फल-फूल न सकी । 
प्रसफलता का प्रधान कारण यह था कि छोटे-मोटे सभी पहलुओ पर पूरा विचार किये 
विना ही एक भ्रनिच्छुक और विनम्र ग्रामीण समाज पर यह योजना लाद दी गई, 
१ वह्दी,पैरा ४२३, मि० मे न ने गुड़गाव के प्रयोग और आामोद्धार के तरीके का वर्णन भ्रपनी निम्न पुस्तकों 5 
में किया है विलेज अपलिफ्ट इन इण्डिया (१६२७), रिमेकिग झॉफ विलेज इण्डिया (१६२६), सॉके ट्स 
इन एन इन्टियन विलेज (१६२६), सॉक्रट्स परसिस्ट्सइन इन्डिया (१६३२) और वेटर बिलेजिज़ 
(तृतोय सस्करण, १६४५) । हे हि 
? ढालि ग, रस्टोकस लॉक्विटर, ए० १२१-८, १५५-६ टी० । स्पेन्सर द्देच की “अप फ्रॉम पॉवर्टी, अध्याय 
£ और पैस्सिम भी देखें। 
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ग्राम-पथ-प्रदर्शको का चुनाव शीघ्रता से किया गया तथा उनका प्रशिक्षण और उन्तका 
निरीक्षण भी श्रपर्याप्त था। अपनी अल्प-वयस्कता और भअज्ञानता के कारण भी वे 
गाँवों में न तो उचित झ्रादर ही पा सके और न प्रभाव ही स्थापित कर सके । हमें यह्‌ 
स्वीकार करना ही पडेगा कि स्थानीय परिस्थितियो की विभिन्‍तताओ पर भी पर्याप्त 
धान नहीं दिया गया । बात यह थी कि मि० ब्रेन शीत्रतापूर्वक कोई बडा फल प्राप्त 
करना चाहते थे । अपने डिप्टी कमिश्नर पद की अल्पकालावधि में ही वे गाँवो की युगोंः 
की गन्दगी को सदा के लिए दूर करना चाहते थे तथा जिले और दुनिया को कुछ पूरा 
किया हुआ काम दिखाने के लिए तत्पर थे। परिणाम यह हुआ कि जिन गाँवों में सुधारः 
लागू किये गए उनकी परिस्थितियो का केवल ऊपरी और अधूरा अध्ययन ही सभव हो 
सका । योजना की श्राशिक असफलता का कारण यह भी था कि प्रचार अत्यधिक 
किन्तु श्रनियमित था और वास्तविक शिक्षा कम दी जा सकी | 
गुडगाव के प्रयोग से निम्न परिणामों की पुष्टि हुई (१) किसी प्रकार के परि- 
वर्तेन करने के पूर्व यह देखना होगा कि वे कहाँ तक व्यावहारिक एवं उपयोगी है |! 
जिन आधारो पर उनका विरोध किया जा सकता है, उन पर भी अच्छी तरह निष्पक्ष 
रूप से विचार कर लेना चाहिए। (२) वैयक्तिक प्रयत्नों से गाँवो के सुधार की समस्या 
नही हल हो सकती | दीर्घावधि तक स्थायी नीति का श्रतुसरण करने के लिए स्थायी: 
सगठन आवश्यक हैं। इससे हर प्रकार के विचारो को सुनने का अवसर मिलेगा और 
अनुचित जल्दवाजी भी न होगी। इस सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश के रायबरेली जिले के 
ग्रॉवीरा क्षेत्र का, जहाँ ग्रामोद्धार के लिए गाँव श्रौर जिला समितियाँ वनाई गई हे, उदा-- 
हरण काफी शिक्षाप्रद है। मनुष्यो द्वारा बनाई गईं किसी भी निर्माण-पोजना में गलतियाँ 
होता अ्रवश्यम्भावी है ( सेक्शन ७ भी देखिए ) | किन्तु उत्साही व्यक्तियों की श्रपेक्षा 
सस्थाश्रो से कम गलतिया होगी । (३) छिपे या खुले रूप में वल-प्रयोग की अपेक्षा जहाँ 
तक सभव हो शिक्षा एव प्रोत्साहन से काम लेना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि कभी-कभी अल्पसख्यक दुराग्रहियो के विरोध को दूर करने के लिए वल- 
प्रयोग श्रावन्‍्यक भी हो सकता है। (४) ब्रेन द्वारा श्रपताये गए तरीकों की डालिग 
ढ्वारा की गई आलोचना मूलत उचित है । लेकिन इससे साधारण पाठक के मन में यह 
विचार उठ सकता है कि इस समय केवल शिक्षा देने का ही प्रयत्त सफलतापूर्वक किया 
जाय भर बाकी बातो के लिए गाँव को अपने-श्राप पर छोड देना चाहिए | किन्तु इस 
कथन में निविरोध करने देने के सिद्धान्त की प्रमुखता दिखलाई देती है। भारतीय 
ग्राम-सुधार का प्रइन इतना श्रनिवायं है कि इस प्रकार के निष्क्रिय तरीको से लाभ न 
गा । यदि उचित मात्रा और समय में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रगति करने की इच्छा है तो 
एक निश्चित और सुनियोजित कार्यक्रम का आग्रहपूर्वक अनुसरण करना होगा । 
७ आम-सुधार को आधुनिक योजनाएँ -- पिछले कुछ वर्षों से ग्रामोद्धार में पर्याप्त 
उत्साह दिखाया जा रहा है। १६३५-३६ में ग्रामो की आथिक और विकास-योजनाओ- 
पर व्यय करने के लिए सरकार ने १ करोड के अ्रनुदान को विभिन्‍न राज्यो में वितरित 
किया । इससे योजना को पहली वार निरिचत प्रोत्साहत मिला । विभिन्‍न राज्यो में 
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किये गए ग्रामोन्‍नति कार्यों का उद्दं श्य गाँवों के सचार-साधन, सफाई, भ्रामोद-प्रमोद, 
ग्रौषधि सहायता, ग्रामोद्योग तथा भन्य कृषि-सम्बन्धी सुधार करना है (राज्यों में लोक- 
प्रिय मन्त्रिमण्डलो की स्थापना से इसे बहुत प्रोत्साहन मिला) । कुछ छने हुए क्षैत्रो में 
ठोस कार्य के लिए ग्राम-पुनतिर्माण-केलद्रो का सगठन किया गया है। इनमें से कुछ ने 
जनता को सामाजिक एवं नैतिक सुधार और गाँवों को उन्नति की दिश्षा में अ्रग्नस्ने 
करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्धार का पथ-प्रददांन 
किया है। शिक्षा-सस्थाओं और सहकारी सगठनो और मानव-प्रेमियो द्वारा भी काफी 
लाभप्रद कार्य हुआ है। गैर-सरकारी शौर सरकारी व्यक्तियो के सयोग से तज्ञिमित 
आम-विकास या ग्रामोद्धार परिषदो द्वारा ग्राम-विकास के कार्य को समन्वित (सयोजित) 
करने की बात हम पहले कह आए हे । कुछ क्षेत्रों में ग्राम-विकास अफसरो की नियुक्ति 
हुई हैं ।* 
ग्रामोद्धार संगठन भ्ौर पुन्निर्माणण के कार्य को स्पष्ट करने के लिए बम्बई राज्य 
में की गई दो योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहली योजना सर फ्र डरिक 
साइक्स ने अपने राज्यपाल-काल के भ्रन्तिम वर्ष (१६३३) में प्रारम्भ की। आमोद्धार 
का एक कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें इस बात का निर्देश किया गया कि किन 
श्राधारो पर सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का यह सगठन राज्य के विभिन्‍न 
कमिइनरियो, जिलो श्र तालुकों में स्थापित किया जायगा ।* विभिन्‍न विभाग झौर 
'एजेन्सियाँ एक संगठन में सयुक्त की जाने वाली थी, ताकि उनमें नवीन प्राण-शक्ति का 
सचार किया जा सके । बम्बई की इस नवीन योजना को कार्यान्वित करने के धिए 
मुख्य सस्था 'जिला ग्रामोद्धार समिति' थी, जिसका सभापति जिलाघीश और उप- 
सभापति स्थानीय जिला-बोडडं का श्रष्यक्ष था। विभिन्‍न विभागो के पुराने स्थानीय 
अधिकारियो और प्रमुख ग॑ र-सरकारी व्यक्तियो को भी समिति में स्थान दिया गया। 
समिति का कार्य ग्राम-सुधार की विभिन्‍न शाखाओ्रो, जैसे शिक्षा, कषि, मृह-निर्माण, 
कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, मुकदमेबाजी और कजे इत्यादि के कामों को सयोजित भौर 
नियन्त्रित करना था। यद्यपि यह योजना केन्द्रीय प्रदेश (सेन्ट्रल डिवीजन) में काफी 
सफल हुई, किन्तु पूरे समय तक काम करने वाले ग्राम-विकास अ्रधिकारी और समुचित 
धन के श्रभाव में इनके काम में काफी वाधा पहुँची । 
फरवरी, सन्‌ १६३६ में वित्त-मन्नी श्री ए० बी० लाथे ने अपने पझ्ाय-व्ययक 

( बजट ) भाषण मे ग्राम-विकास एवं पुनननर्माणा की एक विस्तृत योजना भ्रस्तुत 
की । सहकारी विभाग के गाँव की समस्याओं के निकट सम्बन्ध को ध्याव में रखकर 
वम्बई-सरकार ने नव-निर्मित ग्राम-विकास विभाग को सहकारी विभाग से जोड 
देने का निश्चय किया श्चौर इसे सहकारी-समितियो के रजिस्ट्रार के शभन्तर्गत रखा 
जिसे ग्राम-विकास सचालक भी कहा जाता था। विभिन्‍न विभागों के काम को 
सयोजित करने के विचार से सम्बन्धित विभागों के क्षेत्र-कर्मंचारियों (फील्ड स्टाफ) का 
१ रिव्यू श्रॉफ द कोझआपरेटिव मूवमेए्ट इन इण्डिया (१६३६-४०), ए० फद्द-+७ | 

> याद में वह एक सरकारी पुस्तक "मैन्युश्रल ऑफ विलेज डम्प्रबमेण्ट” के रूप में प्रकाशित हुई ! 





राज्य और कृषि का सम्बन्ध ३९५ 


समुक्त सरकारी और ग्राम-विकास-विभाग में तबादला कर दिया। लेकिन वाद के अनु- 
भव पर सरकार ने फिर दोनो विभागो को पृथक्‌-प्थक्‌ कर दिया | अ्रव दोनो विभागों 
का सयोजन जिलाधीश करता है, जो अधीनस्थ ग्राम-विकास के अधिकारियों के तियन्त्रण 
के लिए उत्तरदायी है। ग्राम-विकास योजना में प्रचार-कार्य करने वाला ज़िले का कर्म- 
हैरी वर्ग राजस्व, कृषि और सहकारी विभाग में बाँट दिया गया। कृपि-विभाग के 
विशेषज्ञ अ्रधिकारियो का पुन उनके विभाग में तबादला कर दिया गया । लेकिन 
विपणन अधिकारी-वर्ग प्रधान विपणन अ्रधिकारी, चार सहायक विपणन अ्रधिकारी, दस 
विपरणन-निरीक्षक, जिनकी नियुक्ति 'कृषि-उत्पत्ति-विपणन श्रधिनियम (एग्रीकल्चर 
प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट) १६३६ के श्रन्तगंत नये नियमित बाजारों को सुचारु रूप 
से चलाने के विचार से की गई थी, सहकारी समितियो के रजिस्ट्रार के भ्रन्त्गंत ही 
रहे । यद्यपि उसे अब भी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार और ग्राम-विकास-सचालक 
कहा जाता है, किन्तु १६४१ के पुनर्संगठित योजना के अनुसार वह श्रव ग्राम-विकास 
के लिए उत्तरदायी नही है। जैसा हम पहले कह चुके हे, ग्राम-विकास के लिए उच्च 
राजस्व अधिकारी उत्तरदायी हे । ग्राम-सुधार कार्य के विभिन्‍न विभागो के सयोजन का 
कार्य काफी सफल कहा जा सकता है । वन, पुलिस श्र आबकारी विभाग ने भी इसमें 
रुचि प्रदर्शित की है। 

१६३६ से निर्मित ग्राम-विकास परिषदो द्वारा ग्राम-विकास-विभाग का काम 
हो रहा है । इन परिषदों के सशोधित विधान के अनुसार इनका भश्रध्यक्ष जिलाघीश 
हँति है तथा विभिन्‍न विभागों के अधिकारी पदेन सदस्य होते है। इसके अ्रतिरिक्त 
सरकार द्वारा नामजद किये हुए या जिला ग्राम-विकास-परिषद के नियमों के श्रन्तर्गत 
निर्वाचित और बहुत से सदस्य होते हे । प्रबन्ध-कार्य एक कार्यकारिणी समिति के 
सुपुर्दे है जिसका अ्रध्यक्ष जिलाधीश होता है। अपने-अपने क्षेत्रो में सुधार-कार्य करने 
के लिए बहुत से जिलो में तालुका और ग्राम-सुधार-समितियाँ होती हे ।१ 

ग्राम-सुधार-विभ्ाग को राज्यीय ग्राम-सुधार परिषद से सहायता मिलती है, 
जिसमें १६४१ के पुनर्गठन के अनुसार कुछ पदेन सदस्य (जैसे ग्रामीण भ्राथिक व्यवस्था 
से सम्बन्धित सरकारी विभागों के अध्यक्ष) होते हे तथा कुछ विभिन्‍न सस्थाओ, जैसे 
जिला ग्राम-सुधार-परिषद श्रौर सहका री सगठनो द्वारा चुने गए और कुछ सरकार द्वारा 
नामजद होते है । प्राम-सुधार का अ्रधिकारी परामशंदाता परिषद का सभापति होता 
है । उसका काम सरकार को ग्राम-सुधार से सम्बन्धित विषयो के सैद्धान्तिक और नीति 
सम्वन्धी पहलुओं पर सलाह देना है । 

ध् प्रचार-कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण के बाद गाँवों में ग्राम-सहायक नियुक्त हो 
“रहे है ताकि वे गाँवों की वहु-उद्ं बयीय समितियों और पचायतों के सचिव का काम 
सेमाल सके । उचित प्रशिक्षण। के लिए राज्य में पाँच केन्द्रो की स्थापना की गई है । 
ग्राम-सुधार विभाग ने विविध विपयो से सम्बन्धित भ्रपने विभिन्‍न कार्यों की 

रिपोर्ट १६४०-४१ में दी । जेसे भूमि-कटान (०:०७०॥) को रोकना, शुष्क-कृषि पद्धति 


१ एलुअल एडमिनिस्ट्रे शन रिपोर्ट ऑफ द रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट, बम्बई (१६४०-४१), पृ० १-५। 


ही 


३९४ भारतीय अर्थशास्त्र 


पकेये गए ग्रामोन्नति कार्यों का उद्देश्य गाँवो के सचार-साघन, सफाई, झामोद-प्रमोद, 
ग्रोषधि सहायता, ग्रामोद्योग तथा अन्य कृषि-सम्बन्धी सुधार करना है (राज्यो में लोक- 
प्रिय मन्त्रिमण्डलो की स्थापना से इसे बहुत प्रोत्साहन मिला) | कुछ चुने हुए क्षेत्रो में 
ठोस कार्य के लिए ग्राम-पु्ननिर्माण-केन्द्रो का सगठन किया गया है। इनमें से कुछ ने 
जनता को साम्राजिक एव नैतिक सुधार और गाँवो को उन्नति की दिशा में श्रग्रस्क्रे 
करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामोद्धार का पथ-प्रदशन 
किया है। शिक्षा-सस्थाग्रो और सहकारी सगठनों और मानव-प्रेमियो द्वारा भी काफी 
लाभप्रद कार्य हुआ है। गैर-सरकारी और सरकारी व्यक्तियों के सयोग से ज्ञिमित 
गम-विकास या ग्रामोद्धार परिषदो द्वारा ग्राम-विकास के कार्य को समन्वित (संयोजित) 
2273 बात हम पहले कह आए है । कुछ क्षेत्रों में ग्राम-विकास श्रफसरो की नियुक्ति 
हुई है ।* 

श्मोद्धार सगठन श्ौर पुननिर्माण के कार्य को स्पष्ट करने के लिए वम्बई राज्य 
में की गई दो योजनाश्रो का उल्लेख किया जा सकता है । पहली योजना सर फ्रे डरिक 
साइक्स ने अपने राज्यपाल-काल के अन्तिम वर्ष (१६३३) में प्रारम्भ की। प्रामोद्धार 
का एक कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें इस बात का निर्देश किया गया कि किन 
आधारो पर सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का यह सगठन राज्य के विभिन्‍न 
कमिइ्नरियो, जिलों श्रौर तालुको में स्थापित किया जायगा ।* विभिन्‍न विभाग और 
एजेन्सियाँ एक संगठन में सयुक्त की जाने वाली थी, ताकि उनमें नवीन प्राण-शक्ति का 
संचार किया जा सके । बम्बई की इस नवीन योजना को कार्यान्वित करने के हि॥ए 
सुख्य सस्था 'जिला ग्रामोद्धार समिति' थी, जिसका सभापति जिलाधीश और उप- 
सभापति स्थानीय जिला-बोड्ड का भ्रध्यक्ष था । विभिन्‍न विभागों के पुराने स्थानीय 
अधिकारियो और प्रमुख गौ र-सरकारी व्यक्तियो को भी समिति में स्थान दिया गया। 
समिति का कार्य ग्राम-सुघार की विभिन्‍न शाखाओं, जैसे शिक्षा, क्ृपि, भ्रह-निर्माण, 
कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, मुकदमेवाजी श्नौर कर्ज इत्यादि के कामो को सयोजित श्रौर 
नियन्त्रित करना था। यद्यपि यह योजना केन्द्रीय प्रदेश (सेन्ट्रल डिवीजन) में काफी 
सफल हुई, किन्तु पूरे समय तक काम करने वाले ग्राम-विकास अधिकारी और समुचित 
धन के अभाव में इनके काम में काफी वाघा पहुँची । 

फरवरी, सन्‌ १६९३६ में वित्त-मन्नी श्री ए० वी० लाथे ने श्रपने श्राय-व्ययक 
( वजट ) भाषशा में ग्राम-विकास एवं पुननिर्माण की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत 
की । सहकारी विभाग के गाँव की समस्याओं के निकट सम्बन्ध को ध्यान में रखकर 
वम्बई-सरकार ने नव-निर्मित ग्राम-विकास विभाग को सहकारी विभाग से जोड 
देने का निश्चय किय्रा और इसे सहकारी-समितियो के रजिस्ट्रार के श्रन्तगंत रखा; 
जिसे ग्राम-विकास सचालक भी कहा जाता था। विभिन्‍न विभागों के काम को 
संयोजित करने के विचार से सम्बन्धित विभागों के क्षेत्र-कर्ंचारियों (फील्ड स्टाफ) का 
१ रिव्यू ऑफ द कोआ्मापरेटिव मूवमेंण्ट इन इश्डिया (१६३६-४०), पृ० ८६-८७ । 
२ वाद में वह एक सरकारी पुस्तक 'मैन्युअल ऑफ विलेज इम्प्र वमेण्ट के रूप में प्रकाशित हुई । 





राज्य और कृषि का सम्बन्ध ३६५ 


सयुक्त सरकारी और ग्राम-विकास-विभाग में तवादला कर दिया। लेकिन बाद के अनु- 
भव पर सरकार ने फिर दोनो विभागों को परथक्‌-पथक कर दिया । श्रव दोनो विभागों 
का सयोजन जिलाधीश करता है, जो अ्रधीनस्थ ग्राम-विकास के अधिकारियों के नियन्त्रण 
के लिए उत्तरदायी है । ग्राम-विकास योजना में प्रचार-कार्य करने वाला ज़िले का कर्म- 
जहैरी वर्ग राजस्व, कृषि श्र सहकारी विभाग में वाँट दिया गया। क्ृषि-विभाग के 
विशेषज्ञ श्रधिकारियो का पुन उनके विभाग में तबादला कर दिया गया | लेकिन 
विपणन अ्धिकारी-वर्ग प्रधान विपणन अधिकारी, चार सहायक विपणन श्रधिकारी, दस 
विपणन-निरीक्षक, जिनकी नियुक्ति 'कृषि-उत्पत्ति-विपणन अधिनियम (एग्रीकल्चर 
प्रोड्यूस मार्कट्स एक्ट) १६३६ के श्रत्तर्गंत नये नियमित बाजारों को सुचारु रूप 
से चलाने के विचार से की गई थी, सहकारी समितियो के रजिस्ट्रार के अन्तगंत ही 
रहे । यद्यपि उसे अब भी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार और ग्राम-विकास-सचालक 
कहा जाता हे, किन्तु १९४१ के पुनर्सगठित योजना के श्रनुसार वह श्रव ग्राम-विकास 
के लिए उत्तरदायी नही है । जैसा हम पहले कह चुके हे, ग्राम-विकास के लिए उच्च 
राजस्व श्रधिकारी उत्तरदायी हे । ग्राम-सुधार कार्य के विभिन्‍न विभागो के सयोजन का 
कार्य काफी सफल कहा जा सकता है । वन, पुलिस और आबकारी विभाग ने भी इसमें 
रुचि प्रदर्शित की है । 

१६३९ से निर्मित ग्राम-विकास परिषदो द्वारा ग्राम-विकास-विभाग का काम 
हो रहा हे । इन परिषदों के सशोधित विधान के अनुसार इनका अ्रध्यक्ष जिलाघधीश 
होशी। है तथा विभिन्‍न विभागो के श्रधिकारी पदेन सदस्य होते हे । इसके अतिरिक्त 
सरकार द्वारा नामजद किये हुए या जिला ग्राम-विकास-परिषद के नियमों के अन्तगगेत 
निर्वाचित और बहुत से सदस्य होते हे । प्रवन्ध-कार्य एक कार्यकारिणी समित्ति के 
सुपुर्द है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। अपने-अपने क्षेत्रों में सुधार-कार्य करने 
के लिए बहुत से जिलो में तालुका और ग्राम-सुधार-समितियाँ होती हे ।* 

ग्राम-सुधार-विभाग को राज्यीय ग्राम-सुधार परिपद से सहायता मिलती है, 
जिसमें १६४१ के पुनर्गठन के श्रनुसार कुछ पदेन सदस्य (जैसे ग्रामीण आशिक व्यवस्था 
से सम्बन्धित सरकारी विभागों के अध्यक्ष) होते हे तथा कुछ विभिन्‍न सस्थाओ, जैसे 
जिला ग्राम-सुधार-परिषद और सहका री सगठनो द्वारा चुने गए और कुछ सरकार द्वारा 
नामजद होते हे । ग्राम-सुघार का अधिकारी परामशेंदाता परिषद का सभापति होता 
है। उसका काम सरकार को ग्राम-सुधार से सम्बन्धित विषयो के सैद्धान्तिक और नीति 
सम्बन्धी पहलुओ पर सलाह देना है । 

; प्रचार-कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण के वाद गाँवो में ग्राम-सहायक नियुक्त हो 
श्र है ताकि वे गाँवों की वहु-उद्द श्यीय समितियों और पचायतों के सचिव का काम 
सेभाल सके । उचित प्रशिक्षण। के लिए राज्य में पाँच केन्द्रो की स्थापना की गई है । 
ग्राम-सुधार विभाग ने विविध विषयो से सम्बन्धित अपने विशिन्‍न कार्यो की 

रिपोर्ट १६४०-४१ में दी | जेसे भूमि-कटान (८7०५07) को रोकना, शुष्क-कृषि पद्धति 


१ एनुअ्ल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ द रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट, वम्वई (१६४०-४१), पृ० १-५ । 
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प्रसार, सुधरे श्रौजारो और तरीको का उपयोग, सुबरे बीजो का वित्तरण, हानिकारक 
कीडो-मकौडो का नियन्त्रण, फसलो की बीमारियाँ, फलो की खेती, पशुझो और मुगियो 
का सुधार, बाजार और विक्रय, प्रदर्शन, सिंचाई की सुविधा और पानी की पूर्ति, भ्रच्छे 
सचार-साधन, झौषधियो द्वारा सहायता, सफाई शऔौर शिक्षा--जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण 
ओऔर गाँवों के पुस्तकालय भी शामिल हे--तथा प्रदर्शत भर कक्षाएँ | गाँवों में दौर) 
करने के लिए तीन कमिश्नरियो में तीन गाडियाँ भी रखी गई । हर एक पडाव पर छोटे- 
छोटे प्रदर्शनो का प्रवन्ध किया गया । स्वास्थ्य तथा सफाई की वातें भी बताई गई ।" 
अन्य राज्यो में भी इसी प्रकार ग्राम-सुधार-कार्य मे रुचि प्रदर्शित की जा रही 
है । उदाहरण के लिए पजाब, उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश, मद्रास और वगाल* पजाब में ग्राम- 
सुधार की देख-रेख करने के लिए एक ग्राम-सुधार कमिश्नर भी है। विभिन्‍न राज्यों 
में ग्राम-पचायतो की भी स्थापना हो रही है । मैसूर ध्ोर वडौदा में इस काम को श्रागे 
बढाने का कुछ प्रयत्न किया गया है। १९३४ के राज्यीय श्राथिक सम्मेलन से ग्राम- 
सुधार को प्रेरणा मिली । किन्तु जैसा पहले सकेत कर चुके हे, सबसे भ्रधिक प्रेरणा उस 
समय मिली जब भारत सरकार ने १६३४ के श्राय-व्ययक से गाँवों के श्राधिक विकास 
भौर सुधार के लिए १ करोड रुपया श्रलग रख दिया । दूसरे वर्ष जब केन्द्रीय सरकार 
का अनुदान फिर मिला तो ग्राम-सुधार को एक नवीन स्फूति प्राप्त हुई--विशेषकर 
स्वास्थ्य सफाई प्लोर कृषि के क्षेत्र में । किन्तु केन्द्रीय भ्रवुदानों से ग्राम-सुधार योजनाओं 
को सफल बनाने के लिए झ्रावश्यक घन के शल्पाश की ही पूर्ति होती है, सम्बन्धित 
राज्यो को और घन देना चाहिए | जैसा पहले कहा जा चुका है बम्बई राज्य इस विश 
में भ्रन्य राज्यों का नेतृत्व कर रहा है शोर ऐसी झाशा है कि निकट भविष्य में महत्त्व- 
पूर्णों परिणाम सामने श्राएगे ।* 
१ वही, पृष्ठ, ३७। 
? र्ट्रकलैय्ट, रूरल बैलफेयर इन इश्डिया, (१६३६), और रिव्यू श्रॉफ द कोश्परेदिव मूबमैण्ट इन 
इगिडया (१६३६-४०), पृष्ठ ८५-८5 । 
2 बरतमान समय में योजना आयेग ने ग्रामीण भायोजन, भूमि-सुधार झोर भूमि प्रवन्ध के लिए पायें 
की सिक्रारिश की। यामीण विकात और आयोजन के माध्यम के रूप में पचायतों को लगभग सभी राज्ये 
ने स्वीकार कर लिया दे । लगभग सभी राज्यों में पचायत-सम्वन्धी कानून वन गए हैं । पचायत कानून 
के अनुसार तीन प्रकार की पच्तायर्तें बताई जा सकती हैं 
के वे पचायत कानून, जिनके अन्तर्गत एच्ायतों को नगरपालिकाशओं के-से कार्य तथा कुछ न्यायिक अधि 
कार सापे गए हैं, 
ख वे पचायत कानून निनमें पचायतों के ऐच््िक कार्यो में ्रार्थिक और विकास कार्य भी सम्मिलित हैं; 


ग वे प चायत कानून (जेसे, आमाम और सौराष्ट) जिनमें आर्थर्क और विकास-कार्यो को पचायतों के 
अन्य कार्यो के ममकक्त रखा गया है । ््‌ 

इस प्रकार आधुनिक समय में पचायत ग्राम-विकास का माध्यम दे । इन प चायतों ने विभिन्‍न 
राज्यों में तालाब, कुएं, नहरों और सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें खोलना, गाँव में पानी के निकास को 
ठाक करना, पुस्तकालय खोलना भादि अनेक काम किये दे । इनमें इन्हें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई 
दै। पचायतों की मुख्य कठिनाश्या धनामाव तथा गाँव वालों की उदासीनता है । यदि गाव वाले इसमें 
रुचि रखें तो प्रगति अधिक तोब़ हो सकती है । 





राज्य और कृषि का सम्बन्ध ३६७ 


झ. राजकीय-कृषि-आयोग---अप्रैल सन्‌ १६२६ में नियुक्त क्ृषि-प्रायोग ग्रामीण 
आधिक व्यवस्था की विद्येप रूप से जाँच करने के लिए नियुक्त पहला आयोग था । 
इसकी सिफारिशें (१६२८ में इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई) ग्रामीण हितो के 
डी पहलुओं को स्पर्श करती हैं। उनका वर्णन हम यथास्थान कर आए है । श्रायोग 
डर परिश्रमो से कृपि में फिर से रुचि जाग उठी और उसके महत्त्व की ओर लोगो का 
श्यान गया। यह भी लाभ हुआ कि इसने विभिन्‍न राज्यो में गाँवो की सभस्याओ्रो को 
सुलभाने के लिए किये गए उपचार एक जगह एकत्र कर दिये | इससे पहले राज्य 
बिना एक-दूसरे की सलाह-सहायता श्रौर श्रनुभव से लाभ उठाए, श्रपने-अ्पने अलग 
रास्तो पर चल रहे थे । रिपोर्ट ने उनके अन्दर एक-दूसरे से सीखने और सहयोग करने 
की भावना उत्पन्न कर दी । 
आयोग की इन सिफारिशो को कार्यान्वित करने की गति स्पष्टत बहुत धीमी 
रही है । आने वाले अनेक वर्षो तक सरकार और जनता के समस्त साधनों को धैय॑ पृर्वक 
भ्रयोग में लाना होगा, तभी ग्रामीण भारत भ्रस्थकार की गहन छाया से निकलकर दिन 
के जगमग प्रकाश में समृद्धिशील तथा मुस्कराता हुआ दिखाई देगा। 
$. रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही : शिमल्ञा सम्मेज्ञन--राज्य प्रतिनिधियों (क्रपि 
अन्‍्त्री, कृंपि सचालक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार झ्रादि) का एक कृपि-सम्मे- 
लेन अक्टूबर १६२८ में शिमला में हुआ । उसमें श्रायोग की विशेष सिफारिशों पर 
विक्ञार किया गया और विभिन्‍न राज्यो द्वारा किये गए कार्य का निर्धारण हुआ । 
आयोग के सुझावों के आ्राथिक पक्ष पर, जिसके कारण उनका एक साथ और तुरन्त 
कार्य- रूप में परिणत होना श्रसम्भव हो रहा था, काफी जोर दिया गया। आयोग 
की रिपोर्ट ग्राम-पुननिर्माण भौर कृषि-सवर्धन के भ्राधार के रूप में स्वीकार कर ली 
गई। यह सोचा ग़या कि जैसे-जैसे परिस्थितियाँ श्रनुकूल होगी उन्हे कार्य-रूप में 
परिणत किया जायगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा एक साम्राज्यिक अनुसन्धान परिपद्‌ की 
गाव वालो में अपने सुधार के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए ही सामूहिक विकास केन्द्र तथा राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा केन्द्र खोले गए है । सामूहिक विकास केन्द्र सर्वागीण उन्नति के लिए कोई क्षेत्र चुन लेते दें 
और आशा यह की जाती दे कि इस चेत्र के उन्नतिशील तरीकों का अनुसरण अन्य ग्रामवासी भी करेंगे । 
5 प्रकार भारतीय आम्य-जीवन सुधरता चला जायगा । सुधार का काम एकदम छोड़ देने से जो कु 
भी किया जाता है, वह व्यर्थ हो जाता दै। इसो ध्येय से १६५३ से राष्ट्रीय प्रखार सेवा का सन्नपात किया 
गया ताकि सुधार कार्य की निरन्तरता बनी रहे । 
भाम सुधार के लिए प्रत्येक राज्य में एक विकास-समिति (डिवेलपमेन्ट कमेटी) होती है । इस समिति 
का अध्यक्ष मुख्य मन्त्री होता दे तथा मन्‍्त्री, विकास-आयुक्त (डिवेलपमेन्ट कमिश्नर) होता है । जिले में 
उके जिला विकास समिति या ज्ञिला आयोजन-समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश तथा मन्त्री 
आयोजन भ्रधिकारी (प्लानिग अफसर) होता है । यह समिति ज़िले के विकास के लिए उत्तरदायी होती 
दै। इस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए वरावर प्रयत्न हो रद्दा हैे। एक दृष्टिकोण से सिंचाई और 
विद्यू त्‌ को बडी योजनाएं भी ग्ामोन्‍नति का उपाय ही है, क्योंकि इनसे सामीणों के रहन-रुहन के स्तर 
को उच्च वनाने में काफी सहायता मिलेगी । (राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामूहिक विकास योजना के लिए, 
अध्याय ८ को पादटिप्पणिया भी देखिए)। --अनुवादक 
९. हम पहले हो कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को व्याख्या कर जुफे है ओर उन्त पर किये गए 


। 


३६८ भारतीय भ्रर्थश्ास्त्र 


स्थापना ्रर श्रर्थ-प्रवन्ध की सिफारिश सामान्य अर्थ में स्वीकार कर ली गई" 

१०. भारतीय कृषि-अजुसन्धान परिषद्‌--कृषि भ्ायोग ने ठीक ही कहा है कि देश की 
खेती का समस्त प्रगति का आधार प्रयोग है। “प्रदर्शन और प्रचार के लिए चाहे कितना 
भी कार्य-कुशल सगठन क्‍यों न हो, किन्तु यदि वह श्रनुसन्धान की पुष्ट श्राघाड़ 
शिलाओं पर आ्राधारित नही है तो वह वालू के महल के समान अस्थिर है ।” १६२६ 
में एक भ्रखिल भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद्‌ का निर्माण हुआ और १८६० के 
समिति-रजिस्ट्रं शन-अ्धिनियम (रजिस्ट्रेशन श्रॉफ सोसाइटीज़ एक्ट) के भ्नुसार उसकी 
रजिस्ट्री भी हो गई | इससे उसे पर्याप्त आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो गई । इसका 
प्रधान काम सारे भारत में कृषि-श्रनुसन्धान-कार्य को बढाना भौर उसे सचालित झौर 
सयोजित करना है । राज्यीय तथा केन्द्रीय मन्न्रिमण्डल अनुसन्धान-सम्बन्धी विषयो में 
पथ-प्रदर्शेन के लिए इसका सहारा लेते हैं । उनके द्वारा बनाये गए अनुसधान कार्यक्रम 
इसकी स्वीकृति के लिए रखे जाते है | कृषि भौर पश्गु-चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान के लिए 
यह एक निकास-गृह का काम करती है तथा भारत के श्रनुसन्धान-कार्य के सम्बन्ध 
में भारत के तथा भय देशो के बीच एक कडी है। इसे श्रनुसन्धान करने वालो के प्रशि- 
क्षण का भी प्रवन्ध करना पडता है ।* यह केन्द्रीय सस्था दो भागों में विभाजित है। 
पहला प्रशासविक समिति है, जिसका सभापति कृषि-मन्‍्त्री होता है । इसमें राज्यो के कृषि- 
मन्‍्त्री केन्द्रीय विधान सभा के तीन प्रतिनिधि, वारिशज्यिक हित के दो प्रतिनिधि, परा- 
मर्शंदायी परिषद्‌ द्वारा छुने हुए दो सदस्य तथा एक स्थायी उपसभाषति, जो कि सज्तिति 
का प्रधान प्रशासकीय श्रधिकारी होता है, भी सम्मिलित हैं। दूसरा भ्रग प्रामशैदायी 
परिषद है, जिसका कार्य वैज्ञानिक अ्रनुसन्धानों से सम्बद्ध प्रस्तावों की जाँच करना है । 
इसका प्रधान प्रशासकीय अ्रधिकारी परिपद्‌ का आधार होता है। इसके सदस्यों में 
दो स्थायी ( पूरे समय काम करने वाले ) श्रधिकारी, एक कृषि-विभाग का, दूसरा 
पशु-चिकित्सा का, श्र बहुत-से निर्वाचित एवं मनोनीत (नामज़द) सदस्य--कृषि 
श्रौर पशु-विभाग के प्रधान, विश्वविद्यालयों, मारतीय केन्द्रीय कपास-समिति तथा 
सरकारी सभाओ के प्रतिनिधि हैं । गवर्नर-जनरल (गवर्नेर-जनरल इन कौन्सिल) को 
भ्रावश्यकता पडने पर परामशंदात्री तथा शासकीय अग के लिए भ्रतिरिक्त सदस्यो को मनो- 
नीत या नामज़द करने का अधिकार था। जून १६२६ में कुछ प्रारम्भिक विषयो को 
तय करने के लिए परिपद्‌ की बैठक हुई भौर रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार इसकी 
रजिस्ट्री भी हो गई । परामझंदात्री परिषद की बैठक साल में दो बार होती है। वैसे तो 
इसकी कार्यवाही साल भर चलती रहती है, परन्तु इसके कार्य विदयोप समितियों द्वारा 
सम्पादित होते हैँ 4 इस समय भारतीय कृपि-अनुसन्घान परिपद्‌ की निम्नलिखित 
स्थायी समितियाँ काम कर रही हे--चीनी समिति, चावल समिति, कृत्रिम खाद समिति, 


' केन्द्रीय भौर राज्यीय सरकारों के कार्मी को देख चुके दे. (देखिए श्रध्याय ८, सेक्शन २४-२५ ) ! आयोग 


की अन्य सिफारिशों की कृषि से सम्बन्धित विभिन्‍न पदलुओं की जांच करते समय व्याझ्या की गई दे । 
१ कृषि आयोग रिपोर्ट, पृ० ३-४ । 


> मैमोरेण्टम आफ ऐसोसिण्शन झाँक़ द इम्पीरियल कौसिल (सीसाइटी) ऑक एग्रीकल्चरल रिससे 
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टिट्ठी समिति, भूमि-विज्ञान समिति, शुष्क-कृषि सयोजन समिति, तेल पेरने के उद्योग से 
सम्बन्धित समिति, भारतीय कृषि अनुसन्धान और केन्द्रीय कपास की समुक्त समिति 
पशुओं के पोषक चारा-सम्बन्धी समित्ति, डेरी समिति, पशु-प्रजनन समिति, केन्द्रीय 
चारा झौर चराई समिति ।१ परामझशं-परिषद्‌ प्रान्तीय सरकारो, विश्वविद्यालयो, गैर- 
सरकारी सस्थाओ का अनुसन्धान योजनाओं का पुनरावलोकन करके यह निश्चित करती है 
कि इनमे से किस पर काम किया जाय, प्रत्येक समस्या का कैसे हल किया जाय तथा 
भारत के किस भाग मे उस समस्या पर विशेष कार्य सरलता से किया जा सकता है। 
मार्च सन्‌ १६९४२ से परिषद्‌ ने श्रपनी कार्य-पद्धति में कतिपय परिवर्तन करने का 
निश्चय किया । विभिन्‍्त राज्यो के विचारो के निकास-ग्रह का काम करने के अतिरिक्त 
यह एक बुद्धि-न्यासी सस्था का भी काम करती है। अब यह स्वय ही योजनाओं का 
प्रारम्भ भर श्रनुसन्धान-कार्य का सयोजन करती है। सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह 
है कि इसने पहली बार फार्म-प्रदर्शनो से आगे बढकर कुछ राज्यो में थोड़े-से गाँव चुने 
ओर प्रनुसन्धानो से प्राप्त परिणामों को, विश्येषज्ञों की देख-रेख में, स्वय किसानो से 
उनके खेतो में लाग्रु कराके परिणामों की परीक्षा करने का झवसर दिया । पराम्श- 
परिषद्‌ के निरंय प्रशासकीय श्रग की स्वीकृति तथा पूरी परिषद्‌ के विचारो के अ्रधीन 
रहते हैं। समिति का घन प्रशासक श्रग के नियन्त्रण में होता है। शिमला स्थित 
प्रमुख केन्द्र नये भारतीय कृषि ब्यूरो से सलग्न कर दिया गया है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य 
के;विभिन्‍न भागो के अनुसन्धानो को उनके विषय की नवीनतम खोजो के सम्पक में 
रखा जा सके। भारतीय-स «७ (इण्डियन सोसाइटी) श्रर्थात्‌ भारतीय कृषि-प्रनुसन्धान 
परिषद्‌ ब्यूरो को चलाने के लिए थोडा-सा धन देती है तथा उसके नियत्रक श्रग में एक 
प्रतिनिधि भी होता है । प्रशासक श्रग ने अ्रनुसन्धान श्रौर हवाले के लिए दिल्ली में एक 
पुस्तकालय भी खोला हैं । 
परिषद्‌ में पूरे समय तक काम करने वाले प्रमुख अधिकारियो में, उप-सभापति 
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी), सचिव, भारतीय सरकार के क्ृषि-श्रायुक्त, कृषि विपणन 
परामशदाता, भारत सरकार के पशु-पालन आयुक्त, कानपुर के चीनी प्रौद्योगिकी (टेक्ना- 
लोजी) सस्थान ( इस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नालोजी ) के सचालक तथा साख्यिकीवेत्ता 
(स्टेटिस्टीशियन) इत्यादि प्रमुख हैं । 
भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद्‌ जिन समस्याझ्रो पर ध्यान दे रही है उनमें 
चावल, चीनी प्रौद्योगिकी, गनता उत्पादन, फल और शुष्क-कृपि अनुसन्धान, कृषि 
विपणन, टिड्डी अनुसन्धान, आ्रालू का उत्पादन तथा पशुपालन मुख्य हैं। विश्वविद्या- 
आय के अ्रध्यापक वर्ग को क्ृपि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान को बढाने के लिए 
या किसी दूसरे अनुसन्धान के कृपि पहलू का विकास करने के लिए विश्वविद्यालयो को 
अनुदान दिया जाता है। 
भारत-सरकार ने परिपद्‌ के प्रथम ६ वर्षो में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान केः 
_लिए एक करोड़ से अधिक रुपये दिए । अनुसन्धान-परिपद्‌ को प्रशासकीय श्रग के झ्राय- 
१. देखिए, एम्रीकल्चरल एण्ड एनिमल हस्वेंडरी इन इस्डिया (१६३७-८०), पृ० ८ । 


४०० भारतोय श्र्थशास्त्र 


व्ययक शनुदान के अतिरिक्त सामान्य अनुसन्धान-कार्य के लिए ५० लाख रु०, विक्रय- 
केन्द्र और राज्यो में विक्रय-योजना के लिए २५ लाख रुपये, चीनी-सम्बन्धी भ्रनुसन्धान 
के लिए २० लाख रु०, नवीन डेरी भ्रनुसन्धान-सस्थान के लिए ६ लाख र०, कुल मिला- 
कर १०१ लाख रुपये दिए। इसके भ्रतिरिक्त सरकार कानपुर के चीनी प्रौद्योगिक 
सस्थान को पाच वर्षो तक प्रतिवर्ष १४ लाख रुपए देती रही । मा 

भारतीय क्ृपि-प्रनुसन्धान परिषद्‌ की श्राथिक दशा को सुहढ करने के लिए 
तथा कृषि के अनुसन्धान-कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और भ्रधिक घन 
की (जो कि भारत सरकार की श्राथिक दशा के उतार-चढाव से श्रप्रभावित हो) 
आवश्यकता समभी गईं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्ृषि-उत्पन्न उन वस्तुओं पर 
जिन पर पहले कर नही लगता था, $% निर्यात-कर या उपकर लगा दिया गया 
(गेहूँ, चावल, फल, मछली, चमडे श्रौर बीजो को छोडकर)। इसकी व्यवस्था कृषि उत्पादन 
उपकर अधिनियम १६४०१ (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेस एक्ट) के द्वारा की गईं। इतना 
ध्यान रखना होगा कि परिषद्‌ के कार्यालय, गन्ता-अनुसन्धान और कृपि-विक्रय-सम्बन्धी 
सगठनो का व्यय केन्द्रीय आय से सम्भाला जायगा । 

कृपि-प्रायोग की सिफारिशो के भ्रनुसार राज्यो में अनुसन्धान समितियों का 
निर्माण हुआ । ये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ के सहयोग में काम करती हे तथा 
अनुदान के लिए प्रेपित प्रार्थना-पत्रो पर विचार करके भ्नुसन्धान परिषद्‌ को रिपोर्ट 
देती है। ये समितियाँ राज्यो में भनुसन्धान-कार्य को श्रग्रसर करने में काफी सफुल 
सिद्ध हुई हैं । अनुसन्धान-परिपद्‌ ने वे उद्दं श्य अच्छी तरह पूरे किये जितको ध्यान 
में रखकर इसका निर्माण किया गया था। राज्यीय रिपोर्टो से स्पष्ट प्रकट होता है 
कि परिपद के श्रनुदानो ने भ्रनुसन्धान-कार्य को जारी रखने में पर्याप्त सहायता पहुँचाई। 
यही नही बल्कि आर्थिक कठिनाइयो के समय राज्यीय प्रयत्नो में योग देकर कमी को 
पूरा भी किया और भप्रनुसन्धान-कार्य को आगे भी बढाया । यह ठीक है कि श्रर्थाभाव 
के कारण यह राजकीय आयोग की सव आशाएँ पूरी न कर सकी । * 
49 रसेल-राटुट जाँच--सन्‌ १६३६-३७ में राजकीय-आयोग की सिफारशो के 
अनुसार भारतीय क्ृषि-अ्रनुसधान परिषद द्वारा किये हुए कामो की सामयिक जाँच 
करने तथा भविष्य के लिए सुझाव पेश करने के विचार से इगलैण्ड से दो विशेषज्ञ 
निमन्त्रित किये गए। इस काम के लिए छुने गए विद्येपज्ञ थे रॉयामस्टेड प्रयोग-केन्द्र 
के सचालक सर जॉन रसेल और हल्नाह डेरी रिसचे इन्स्टीट्यूट स्कॉटलेण्ड क्ले सचा- 
? रिव्यू ऑफ द ट्रेंड आफ इण्डिया (१६३६-४०), पृ० १०५ । 
? सन्‌ ८६५१ मे भारतीय क्ृपि-अनुसन्धान परिषद का पूर्णतया पुनर्सगठन किया गया ताकि वह अपने] 
दायिलों को--विशेषकर पसार-कार्य में--भली प्रकार पूरा कर सके। सन्‌ १६५२-५३ में परिषद ने लग- 
भग ३०० योजनाएं प्रारम्भ की । 4० लाख रुपये नईं योजनाओं तथा कुछ पुरानी योजनाओं के प्रसार के 
लिए निश्चित कर दिये गए । एक मद्चत्तपूर्ण योजना जापानी ढंग पर चावल की खेती करना था, जिसका 
प्रयोग बम्बट राज्य में किया गया । अब परिषद ने विभिन्‍न राज्यों के सरकारी फार्मो पर जापानी ढग की 


उपयोगिता की परीक्षा करने का प्रवन्ध किया है । गेहूँ, ज्वार, वाजरा भादि के सुधार के लिए भी परिषद 
अयत्नशील दे । 
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लक डॉ० एन० सी० राइट । इनकी रिपोर्टो में ग्रनुसधान करने वालो भौर किसानो के 
बीच की खाई को भरने की पर्याप्त सामग्री है। अन्य सिफ'रिशें निम्न समस्याओ्रो के 
हल से सम्बन्धित हे. हानिकारक कीडो को दूर करने के उपाय, शुष्क कृषि-अ्रनुसधान 
योजनाएँ, नकद विकाऊ फसलो का कुशलक्र ताओ और उपभोक्ताओं के सहयोग से 
/ साद्य फसलो पर भ्राह्र-विशेषज्ञों की सहायता से काम करने की श्रावश्यकता, 
भूमि की सुरक्षा करने वाली समितियों का निर्माण, फसलो का सरक्षण करने वाली 
समितियो का निर्माण--जो कि फसल आयोजन सम्मेलन (क्रॉप प्लानिंग कमेटी) के 
सुभावो के अनुसार फसलो के उगाने-काटने का प्रवन्ध कर सकें---कीडो-मकोडो और 
अन्य हानिकारक घासो के नियन्त्रण का प्रवन्ध करना, पशुओं और डेरी से सम्बन्धित 
विषयो की शिक्षा, अनुसन्धान तथा सलाह इत्यादि सेवाओं का प्रवन्च । उन गवेषणाश्रों 
को फलवती बनाने के लिए जो कि प्रयोगात्मक स्थिति तक पहुँचकर रुक जाती हैं, यह 
सिफारिश की गईं कि भारतीय कृषि-अनुधन्धान परिपद्‌ को और अधिक आशिक सहा- 
यता दी जाय । जैसा पहले देख चुके हैं, १६४० के कृषि-उत्पादन उपकर श्रधिनियम ने 
परिपद के हाथ में अधिक धन दिया । * 
३१२. अधिक खाद्य-उत्पादन और आयोजित विकास--१६३६-४५ के युद्धकाल में 
वर्मा से चावल का श्रायात रुक जाने, सुरक्षा की बढती हुई माँग, सैनिको की माँग, 
यात्तायात के साधनों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्त वाजारो की हलचल तथा चावल 
और गेहूं का ह्वासमान उत्पादन, इन सबके सामूहिक प्रभाव ने खाद्यान्तों में भारी 
की भर मूल्यों में भ्रत्यधिक वृद्धि कर दी। युद्ध से उत्पन्न भीपणा खाद्य-सकट के 
अतिरिक्त हमें यह स्वीकार करना होगा कि खाद्यान्न में समानुपातिक वृद्धि के अभाव 
में जनसख्या बडी तीज गति से बढ रही थी । श्रतएवं इस बात की भ्रत्यन्त श्रावश्यकता 
है कि समस्त देश के लिए सहकारिता के आधार पर झ्रायोजित कृपि-उत्पादन को हाथ 
में लिया जाय तथा एक सुविचारित कृषि-तीति को श्रपनाया जाय | खाद्याभाव को 
ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने छोटे रेशो की कपास के उत्पादको की अन्य फसलों, 
विशेषकर खाद्यान्तो को उत्पत्त करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक कोष स्था- 
पित किया हैं । 
ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा सचालित “अधिक श्रन्त उपजाओ* 
आन्दोलन ने ७,५०,००० टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्त किया । १९४५-४६ में इस 
भान्दोलन के खर्च के लिए २ करोड कर्ज श्रौर १ ७ करोड अनुदान दिया गया। इसी 
योजना के अन्तर्गत ७,००० 'नल-कूप' वनाये गए, ३,००० तालाबो की खुदाई की गई 
छुपा ४००० ओर छोटे-मोदे सिंचाई के काम हाथ में लिये गए। शिक्षा, कृषि, खाद्य, 
संडक, रेल और उड्ढडयन आदि से सम्बन्धित अखिल भारतीय योजनाएँ बनाई गई हैं और 
केन्द्रीय टैक्नीकल शक्ति परिषद (सेण्ट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड) केन्द्रीय जलपथ, सिंचाई 
ओर नौगमन आयोग इत्यादि की स्थापना विकास के महत्त्वपूर्ण पहलुओ को सुलभाने 
औैलिएहईहै।.. | 
१. विशेष विवरय के लिए देखिए, एग्रीकूल्चर एएड एनोमल हस्वेण्डरी इन इश्डिय[888७-8 ८) ,प्‌ृ० » 


अध्याय 2२ ॥ 


भू-धृति ( पहेदारी ) तथा भू-राजस्व 


4, भारत में भू-राजस्थ का ऐतिहासिक सर्वेक्षण" --अति प्राचीन काल से भारत में 
राज्य किसानो से भूमि की उपज का कुछ अश लेता रहा है। मनु ने श्रपने नियमो में 
खलिहान में पडी सम्पूर्ण उत्पत्ति का है. भाग राज्य का श्रश बताया है। युद्ध श्रादि भ्रन्‍्य 
सकटकालीन स्थितियो में राज्य का यह श्रश $ तक हो सकता था। समाज की प्रार- 
स्भिक श्रवस्था में खलिहान में पडी सम्पूर्ण उपज का कुछ भाग राज्य-अश के रूप में 
लेने की विधि के अनेक लाभ थे। खेत से काटकर एकत्रित की गई उपज में से ही 
राज्य का श्रश राजा के अधिकारी के सम्मुख निकाल लिया जाता था। स्पष्ट है कि 
इस प्रकार उत्पत्ति के परिमाण के हिसाब से ही राज्य के भाग में स्वत. ही परिवर्तन 
हो जाते थे और राज्य द्वारा माफी अथवा छूट देने के लिए किसी विस्तृत प्रणाली की 
भावश्यकता न थी। साथ ही इस प्रणाली के श्रवगुण भी प्रत्यक्ष दीख पढते है । जन- 
सख्या की वृद्धि तथा कृपि-कार्य में विस्तार के साथ उपज के अश के रूप में भू-राजसूछ 
वसूल करता श्रत्यघिक कठिन होता गया । जब तक कि बहुत भ्रधिक सख्या में निरीक्षण 
हेतु श्रफसर न नियुक्त किये जाते, जिनका मुख्य कार्य उपज में से राज्य के अ्रश के बट- 
वारे का निरीक्षण होता, तव तक इस बात की पूर्ण सम्भावना थी कि किसान कुछ 
उपज छिपाकर रख लेते भ्रथवा अन्त लेकर भाग जाते श्रथवा राज्य की ओर से माल- 
गुजारी वसूल करने वाले स्थानीय कर्ंचारी-गण स्वय अपने लिए ही उपज के कुछ अ्रश 
को अलग रखने का प्रयत्व करते, श्लौर इस प्रकार राज्य तथा किसान दोनो को हानि 
उठानी पडती । यही नही, उस स्थिति में इस बात की भी सम्भावना थी कि उपज खेत 
में पडी खराव होती रहती, यदि राज्य के श्रफसर उपज के वेंटवारे के निरीक्षण हेतु खेत 
पर पहुंचने में किसी कारण देर से आते । ऐसी ही भनेक अ्रसुविधाओ्रो एवं हानियो के 
कारण भू-राजस्व ( मालग्रुज़ारी ) वसूल करने की किसी भ्रन्य प्रणाली को अपनाने के 
लिए राज्य को बाध्य होना पडा। उदाहरणाथे, कभी-कभी फसल कटने और तब 
उपज का वास्तविक परिमाण जाने बिना ही खेत में खडी फसल से ही उपज के परिमाण 
का अनुमान लगा लिया जाता था और राज्य का श्रश निश्चित कर दिया जाता था पु 


१ विशेत्र विवरण के लिए देखिए, वगाल भ-राजस्व आयोग की रिपोर (१६४०),खण्ड १,पैरा १३-४०, 
सण्ट 


२, टॉ० गधाकुमुद मुसतरों द्वारा लिखित 'भारतीय भूमि-व्यवस्था? पर टिप्पणी । 





ड०रए 


भू-धुति तथा भू-राजस्व न 


चाद में फसल कट जाने के पश्चात्‌ उपज का परिमाण पहले लगाए शअनुमान के करा: 
बर भी हो सकता था और नही भी हो सकता था । वसूली की ऐसी झौर इसी प्रकार 
की श्रत्य विधियों के अपनाने के कारण ही धीरे-घीरे मालगुजारी, उपज की बजाय 
मुद्दा के रूप में दी जाने लगी। बाद में मुस्लिम राज्यो के शीघ्र विस्तार ने उपज में 
लगुज्ञारी वसूल करने की पुरानी प्रणाली को उचित एवं सुविधाजनक रीति से कार्य 

ने करने योग्य बना दिया और मालग्रुजारी श्रधिकाधिक मुद्रा के रूप में ही वसूल की 
जाने लगी ।* पा 

तैमूर द्वारा की गई व्यवस्था राज्य के श्रश को उपज से मुद्रा में परिवर्तित करने 
का प्रथम विधिवत्‌ प्रयास है। उसके पद्चात्‌ दूसरा प्रयास शेरणाह ने सन्‌ १५४० से 
१५४५ के बीच में किया, किन्तु उसका राज्य-काल थोडा होने के कारण उसके प्रयत्त 
सफल न हो सके | इस दिशा में तीसरा और सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध बन्दोवस्त अकवर के 
राज्य-काल में उसके योग्य वित्त-मन्त्री टोडरमल द्वारा किया गया । सरकार की माल- 
गुजारी निश्चित करने के पूर्व सम्पूर्णा भूमि की विभिन्‍तताओ का विस्तृत एवं वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाना प्राथमिक कार्य समझा गया, जिससे प्रत्येक भ्रूमि 
की कर देने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सके । समस्त भूमि को वडी साव- 
घानी से नापा गया और उपजाऊपन के विचार से उसे चार भागो में विभाजित किया 
गया । राज्य का अश, सम्पूर्णो उपज का है भाग निश्चित किया गया । किसान को यह 
०88 दिया गया कि वह झपनी इच्छानुसार राज्य का श्रश चाहे तो नकद मुद्रा 
में“दे। उपज का मूल्य जानने के लिए यह विधि रखी गई कि इस व्यवस्था से पूर्व के 
१६ वर्षो के श्रन्त के औसत भाव से उपज का मूल्य श्रॉँका जायगा । बन्दोवस्त की श्रवधि 
& वर्ष रखी गई। 

इस प्रकार मुगल राजाओ ने हिन्दू राजाओो की श्रति प्राचीन लगान वसूल करने 
की प्रणालियों में कोई सैद्धान्तिक परिवर्तन नही किया । उन्होने श्रव तक की हिन्दू-शासन 
की मालग्ुज़ारी वसूल करने की प्रचलित, किन्तु श्रलिखित, रीति को एक सम्बद्ध व्यवस्था 
का रूप दिया । इसके अतिरिक्त उनको इस बात का भी श्रेय दिया जा सकता है कि 
उन्होने राज्य के श्राथिक साधनों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकने के उद्देश्य से माल- 
जुजारी-सम्बन्धी खाते एवं अ्रन्य कागज़ातो को क्रमानुसार रखे जाने की व्यवस्था का 
प्रारम्भ किया। दक्षिण में मुख्य रूप से श्रहमदनगर के मलिक अम्बर के सरक्षण में 
मालगुजारी वसूल करने की प्रणाली निश्चित करने के सम्बन्ध मे ऐसी ही उन्नति 
हुईं । इसने मालगुजारी की दरें निश्चित की जिन्हे स्वत रूप (7) दरें कहा 
गड्गा । उसने सम्पूर्ण उपज के मुद्रा-मूल्य के $ भाग को मालगुजारी निश्चित किया । 
मराठो ने इन दरो को श्रपनी व्यवस्था का श्राधार बताया। उन्होने इस दर को 
“कसल' की सनज्ञा दी, जिसका अर्थ था कि यह सबसे उत्तम भूमि द्वारा देय ( मालगुजारी 
की ) श्रधिकतम दर है। अधिकाश स्थितियों में मालगुजारी का निर्धारण स्थायी रूप से 
नही किया गया था, किन्तु सयोग से दक्षिण में मालग्रुज्ञारी वसूल करने की 'मीरास- 
२. देखिए, टेंबसेशन उन्दवायरी कमिटो रिपोर्ट, परा ५३ । 


घ 


४०४ भारतीय श्रथ्थशास्त्र 


अवस्था * स्थायी थी, पट्टे दारी स्थायी तथा पीढी-दर-पीढी चलने वाली होती थी । उसे 
एक निद्िचित मालगुजारी देनी पड़ती थी, चाहे वह भ्रपनी भूमि में खेती करे अ्रथवा व 
करे (९ कुछ दश्ाओ में श्रनेक उपकर लगाकर निश्चित मालगुजारी में और वृद्धि कर 
दी गई । सम्पूर्ण भारत में जहाँ-जहाँ केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व क्षीण हो गया था, वही 
मालगुजञारी में इस प्रकार की वृद्धि पाई जाने लगी । नियमानुसार निर्धारित मालगरुज्ञारी* 
में जो भ्रतिरिक्त उपकर लगाकर वृद्धि की गई, उस वृद्धि का श्रनुपात सर जॉन शोर की 
गराना के श्रनुसार, जैसा कि वगाल में हुआ, ३३ से ५० प्रतिशत तक था [3 
मालगुज़ारी श्रोर पट्टे दारी के इतिहास की दूसरी महत्त्वपुर्णा विशेषता राजस्व- 
कषि का प्रारम्भ है, जो अनेक राज्यो में स्थानीय भ्ू-धृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुई । इस प्रकार की व्यवस्था केन्रीय सरकार के ख़ज़ाने में नियमित रूप से आय 
का भवाह बनाए रखने के लिए थी । क्योकि मुगल साम्राज्य के भश्रन्तिम दिनों में केन्धीय 
सरकार सुद्दूर राज्यों के सरकारी भु-राजस्व कर्मचारियों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण 
रखने में श्रसमर्थ होती जा रही थी, सत््‌ १७१३ से १७१६ तक शाहशाह फरु खशियर 
के राज्य-काल में यह पद्धति बगाल में काफी प्रचलित हो गई । इसके भ्रम्तगेत (माल- 
गुजारी जमा करने वाला) राजस्व-कृपक अपनी फसल के सम्पूर्ण सग्रह का बौ> भाग 
सरकार को दे देता था तथा शेष श्रपने प्रतिफल भ्रथवा वेतन के रूप में रख लेता था । 
किन्तु धीरे-धीरे यह पद्धति मर्यादा का त्याग करती गईं शौर कुछ समय पदचात्‌ भअ्रष्टा- 
चार की ऐसी अवस्था भ्रा गई जब एक परणना श्रथवा ज़िले की मालगुज़ारी वसूल करने . < 
का भ्रधिकार जनता में नीलाम द्वारा बेचा जाने लगा । जो सबसे ऊँची बोली 9 
था, उसी को यह श्रधिकार प्रदान किया जाता था । यह व्यक्ति उपरोक्त रीति के अनु- 
सार निश्चित मालमुज़्ारी की सम्पूर्ण रकम एक साथ सरकारी खज़ाने में जमा करने 
के लिए उत्तरदायी था तथा उस रकम के अ्रतिरिक्त जो कुछ भी वह सग्रह करता 
उसे अपने पास रख सकता था। व्यवहार में मालगुज्ञारी जमा करने वाले कृषक खेति- 
हर किसानो से यथासम्भव भ्रधिक घन लेते थे तथा सरकार को यथासम्भव कम घन 
देते थे । कुछ स्थितियों में मुगल शासको द्वारा युद्धों में श्रधीत किये गए हिन्दू सेना- 
'पतियों श्लौर शासकों को शाही श्राज्ञा-पत्र के भ्नन्तर्गत मालझुजारी वसूल करके जमा 
करने वाला कृषक बना दिया गया। यद्यपि प्रारम्भ में मालगरुज़ारी जमा करने वाले, 
अजके चश-परम्परागत न होकर सरकारी अ्रफसरों के निरीक्षण के अधीन होते थे, किन्तु 
जैसे-जैसे केन्द्रीय प्रभुता के नियन्त्रण में ढिलाई हुई, यह कार्य पीढी-दर-पीढी प्राप्त होने 
लगा। तत्कालीन राजनीतिक श्रव्यवस्था के कारण इन मालगुज़्ारी जमा करने वाले 


मा राज्य में एक सुनिश्चित भ,.घृति होती थो जिसे 'उपरी? कहते थे। 'उपरी” सरकार की बच्चा 
अप्तार एक काश्तकार होता था जो प्रतिवर्ष अपनी इच्चानुसार खेती करने के उद्देश्य से जितनी अधिक, 
भूमि चाहे ले सकता था, किन्तु उसकी मालगुजारी सरकार जब चाददे बढा मो सकती थी । उसन्दी माल- 
यजारी फल के आधार पर निरारित की जातो थी | 

> कीडिश, 'रूरल इकनामी इन द चॉम्चे डेकन), पृष्ठ ३ 

£ 'ब्क्सेशन इन्कवायरी कमेटी रिपोई देखिए । 


भू-धुति तथा भू-राजस्व ड०्य 


कृषकों ने अपनी स्थिति शने -शने काफी पुष्ट एवं ठोस वना ली। ऐसे मालग्रुज्ञारी जमा 
करने वाले कृषक ने अपने श्रधिकार के अन्तर्गत श्रतिरिक्त अन्य बेकार पड़े क्षेत्रफल 
प्र भी खेती करके तथा बाद में समीप के छोटे-छोटे पडोसी खेतिहर किसानों की भूमि 
का उचित-अनुचित प्रकार से क्रय करके उस भूमि पर स्वय॑ अपना श्रधिकार दिख- 
» लाने की चेष्टठा की | इस प्रकार धीरे-धीरे लार्ड कार्नवालिस के समय तक इन कृषको 
ने अ्रपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि इनमें तथा भूमि के विधिवत्त्‌ स्वामियो में 
कोई अन्तर ही न रह गया। श्री रॉबर्ट्स ने श्रपनी 'हिस्टॉरीकल ज्योग्रेफो ऑफ 
इण्डिया' नामक पुस्तक में इनका वर्णन करते हुए लिखा है कि 'ज़मीदारी," जो मौलिक 
रूप से वश-परम्परागत मालगुजारी वसूल करने का ठेका लेने वाली एजेन्सी थी, अव 
भू-स्वामी की मल्कीयत के सह हो गई थी ।” मुगल राज्य के ग्रन्तिम दिनो में शासन- 
प्रबन्ध में आम दुर्व्यवस्था के भ्रा जाने के कारण तथा सरकार की स्थायी श्राधिक कठि- 
नाइयो के कारण मालग़ुज्ञारी जमा करने वाले कृषको की स्थिति उत्तरोत्तर हंढ होती 
गई, क्योंकि सरकार के समक्ष केवल ये ही ऐसे साधन थे जिन पर वह तत्काल धन- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं के हेतु निर्भर रह सकती थी । भूमि की मालग़रुज़ारी-सम्वन्धी 
सरकारी कर्मचारियो का शासन-प्रवन्ध लगभग समाप्त हो चुका था श्र मालग्रुज़ारी 
जमा करने वाले इन कृषको के कार्यो पर कोई प्रतिवन्ध एवं नियन्त्रण नही था। देश 
की शासन-व्यवस्था इतनी अधिक पतित हो चुकी थी कि सरकार में न तो इतनी शक्ति 
का रह गई थी और न उसकी इच्छा ही रही कि वह इनके द्वारा खेतिहर 
पर होने वाले श्रत्यन्त कठोर, क्रूर, निर्देय तरीको से की जाने वाली लूट को 
समाप्त करे । 

मालग़ुजारी जमा करने वाली पद्धति पहले मुगल साम्राज्य तक और मुख्य रूप 
से बगाल राज्य तक ही सीमित रही, किन्तु उपरोक्त कारण से शीघ्र ही देश के श्रन्य भागों 
में भी इसी पद्धति का चलन होने लगा। यहाँ तक कि मराठो ने भी, जिनकी लगान 
वसूली सम्बन्धी व्यवस्था १८वी शताब्दी के उत्तराद्ध में नाना फडनवीस के शासन- 
काल में एक स्वर से श्रपूर्व रूप से निपुणा एवं निष्पक्ष मानी जाती थी, नाना फडनवीस 
की मृत्यु के कुछ ही पश्चात्‌ अपने अ्रन्तिम पेजवा के अ्रयोग्य शासन में इसी पद्धति को 
अपना लिया । यहाँ इस वात को जान लेना चाहिए कि यद्यपि यह पद्धति घीरे-धीरे 
विस्तृत क्षेत्र में फैलने लगी तथापि इसका प्रभाव सव स्थानों पर एक-सा नही पडा । उत्तरी 
भारत में, जहाँ बहुत पहले ही यह प्रचलित की गई और जहाँ केन्द्रीय सत्ता की श्रश्नुता 
शीघ्र ही क्षीण होने लगी, इस पद्धति का प्रभाव पूर्ण एवं स्थायी हुआ जैसा कि बंगाल 
डै के जमीदारी भ्रधिकारों के विकास से प्रतीत होता है। श्रन्‍्य स्थानों में, जैसा कि 
दक्षिण में हुआ, इस पद्धति के कोई स्थायी प्रभाव न रह सके । केवल कोकरा के सुदूर 
ज़िलो में खोट लोगो को, जो पहले मालग़ुज़ारी जमा करने वाले कृपक थे, जमीदारी के 
१ समस्त भालगुजारी जमा करने वाले कृप॥क-उनके उद्गम के विषय में किसी प्रकार का विचार किये 
विना ही--ज्मीदार और कभी-कभी ताल्लकेदर कहलाते दं । जमीदारी एवं ताल्डकेदारी स्वय निश्चित 

रूप से भूमि-सम्बन्धी स्वामित्व के किसी प्रकार के अधिकारों की प्रतीक न थी। 


४०६ भारतीय अर्थशास्त्र 


झधिकार मिल गए। उपरोक्त प्रभावों के मध्यवर्ती प्रभाव उत्तरप्रदेश में हुए जहाँ 
मालग़ु॒ज्ञारी जमा करने वाले कृषक केवल कुछ भू-स्वामियों जैसे श्रधिकार श्राप्त करने 
में सफल हुए । लगभग ऐसा ही पजाब में भी हुआ । इस प्रकार मालग़ुज़ारी जमा करने 
वाली कृषि-प्रथा (राजस्व-कृषि) तथा लगान-वसूली से सम्बन्धित सामान्य दुव्येवस्था 
का मुख्य परिणाम यह हुआ कि भू-धृति एवं भू-पधिकार सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर 
जटिल एवं पेचीदा होती गई तथा श्रकबर के दिनो में जिस प्रकार भूमि का नियमित 
सर्वेक्षण और मालगरुज्ञारी का निर्धारण होता था, उन सब कार्य-कलापो का श्रन्त होने 
लगा । इन सबके परिणामस्वरूप लगान वसूली-सम्बन्धी किसी भी विवेकयुक्त योजना 
के अभाव में नये श्रिटिश शासको को बडी कठिनाई का अनुभव करना पडा । अत यह 
स्वाभाविक ही था कि उनके द्वारा प्रारम्मिक श्रवस्था में गलतियाँ की जाती और 
विभिन्‍न राज्यो के लिए पूर्शूूप से सन्‍्तोषजनक व्यवस्था बताने में काफी समय लगता । 
२ भू-छवि के तीन प्रकार *--भू-धृति के विषय में जानने के लिए स्वाभाविक रुचि 
होने के प्रतिरिक्त इनका उचित रीति से ज्ञान होना इस दृष्टि से भी झावश्यक है कि 
इनके पर्याप्त रूप में बोधगम्य होने के भ्रभाव में भारत के विभिन्‍न राज्यों में प्रचलित 
सरकारी मालग्रुजारी-सम्बन्धी व्यवस्था सम्भवत समभ में न ग्राएगी । उदाहरणार्थ, 
भू-धृति भ्रर्थात्‌ भूमि जिस रीति से एक व्यक्ति के पास है, यह निष्चित करती है कि 
कौन व्यक्ति भ्रथवा कई व्यक्ति मिलकर उस भूमि की मालगुजारी देने के लिए उत्तरदायी 
होंगे । इनका भूमि में क्या हित होगा तथा इनके क्‍या अधिकार होगे तथा सालगुजारी 

निर्धारण करने के हेतु क्या इकाई तथा क्या विधि अ्रपनाई जायगी । 5 
भारत में भू-धृति के सभी रूप-प्रकार मिलते हे। यहाँ ऐसी बहुत बडी- 

बडी मल्कीयतें हे, जिनमें हजारो काइतकार हैं श्रौर ऐसी भी जमीनें है जो श्राकार 
में एक एकड से भी कम है, परन्तु फिर भी इन जमीनो को स्पष्टत अलग-अलग 
कुछ श्रे रियो में क़मबद्ध करना सम्भव है ।* भारत में भू-धृति के निम्नलिखित 
तीन मुख्य प्रकार हे (१) विभिन्‍न खूपो में ज्ञमीदारी प्रथा जिसमें एक व्यक्ति 
या अधिक-से-प्रधिक कुछ व्यक्तियों के सम्मिलित स्वामित्व में भूमि रहती हैं, जो 
सयुक्त रूप से सम्पूर्ण मल्कीयत की मालग्रुजारी की एक निश्चित रकम देने के उत्तर- 
दायी होते हे । ऐसा वगाल में है। (२) उपदुक्त प्रकार की कुछ छोटी मल्कीयतें 
है, परन्तु इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण है । ये गाँव की मल्कीयतें हे जो गाँव में वराबर 
का हिस्सा वेंटानें वाले समुदायो के अ्रधिकार में होती हे । इन समुदायों के सदस्य एक 
सम्मिलित एव व्यक्तिगत रूप से सरकारी मालग्रुज़ारी जमा करने के लिए उत्तरदायी 
होते हें । यहाँ हमें 'सामुहिक जमीदार' या “भादश जमीदार' से काम पडता है। 

(३) यद्यपि भूमि व्यक्तिगत एव स्वतन्त्र श्रधिकारों में रहे तथापि गाँव की दृष्टि से के 





£ इस भ्ध्याय के विवरणात्मक भाग के लिए हम श्री बी० एच० वैडेन पोवेल द्वारा लिखित लिन्ड 


मिस्टम्स झाफ तिटिश इण्डिया? तथा «लेन्ड रेवेन्यू एएट टेन्योर इन ब्िटिश इण्डिया? पुस्तकों के लिए 
उनके इतह हैं । हु 


२ इन्डिया इन १६३०-११, पृ० १६६ । 


भू-वृति तथा भू-राजस्व ४०७ 


उसका एकत्रीकरण रहे और प्रत्येक भू-स्वामी श्र॒लग-अलग मालग्रुजारी जमा करने के 
लिए उत्तरदायी हो । इन तीन प्रकार की भू-धृति को क्रमानुसार (१) जमीदारी प्रथा, 
(२) सयुक्त-ग्राम भ्रथवा महलवारी प्रथा, तथा (३) रैयतवारी प्रथा कहते है ।* 
३ गाँवों के सगठन के दो प्रमुख रूप *--अब हमारे लिए यह श्रावश्यक है कि हम 
के गाँवो का भेद उनके आल्तरिक सगठन की दृष्टि से समझ लें। इसका 
अध्ययन इस हृष्टि से आवश्यक है कि भ्रू-धृति की प्रकृति पर इसका बहुत महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पडता है और उसके द्वारा मालग्रुजारी निर्धारण का स्वरूप भी अतिशय प्रभावित 
होता है। भारत में मुख्यत दो प्रकार के गाँव है : (१) रैयतवारी अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 
स्वामित्व तथा (२) जमीदारी अथवा सयुक्त गाँव। इसमें दूसरा रूप पुन श्रनेक छोटे- 
छोटे मनोरजक भ्रेदो में विभाजित है ॥ 

(१) रैयतवारी गाँव--रैयतवारी गाँव का आन्तरिक सगठन अपेक्षाकृत 
सरल होता है। भूमि विभिन्‍न स्वामियों के अ्रधिकार में व्यक्तिगत रूप से होती है 
और वे स्वतन्त्र रूप से उस पर खेती करते हे । इनमें से प्रत्येक स्वामी या तो भूमि 
सम्बन्धी अधिकार वज-परम्परा से प्राप्त करता है, श्रपने अधिकार की भूमि का क्रय 
करता है श्रथवा जगल कटवाकर इस भूमि को साफ करके उस पर कृषि करता है । 
स्वतन्त्र रूप से भूमि के स्वामी कृषक तथा उनके अधिकार में खेती की जाने वाली 
भूमि का समूहमात्र ही रैयतवारी गाँव कहलाता है। ऐसे गाँव की बेकार भूसि सरकार 
कक सम्पत्ति होती है, यद्यपि गाँव वाले श्रपने जानवर चराने, लकडी काटने श्रादि 
उह इयो के हेतु इस भूमि का उपयोग कर सकते हे । खेतीवारी के हेतु प्रत्येक जमीन 
की मालग्रुजारी अलग-अलग निर्धारित की जाती है तथा मालग्रुजारी जमा करने का 
उत्तरदायित्व वैयक्तिक होता है । गाँव के निवासी गाँव के साधारण सरकारी कर्म- 
चारियो के श्रधीन होते हे तथा गाँव के शिल्पकारो एवं परिचारकों की सेवा का 
सामूहिक रूप से उपभोग कर सकने के श्रतिरिक्त उनमें परस्पर और कोई सम्पक नही 
होता । इस सबसे यह निद्चित होता है कि रैयतवारी गाँव में जमीदारी गाँव की 
अ्पेज्ा गाँव के मुखिया श्रथवा पटेल तथा साधारण रूप से गाँव के सरकारी कर्मचारियों 


जमकर बम कद कर की कल 
7" अकाल जाँच आयोग ने भारत की प्रमुख भू-ध्ति व्यवस्थाश्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में बॉटा धा--- 
(१?) ऐसी मल्कीयनें जिनका वन्दोवस्त स्थायी रूप से किया जा चुका हे, (>) ऐसी मल्कीयतें जिनका 
बन्दोवस्त भस्थायी रूप से हुआ है, और (3) रैयतवारी व्यवस्था । तीसरी व्यवस्था के अन्तर्गत लगान 
भुमि के अलग-अलग उकडों के अनुप्तार निश्चित किया जाता दे और उसके वास्तविक अधिकारी, 
जिनका कि उक्त भूमि पर रथायी एव वशपरमस्परागत अधिकार माना जाता है, मालगुजारी जग करने 
के लिए उत्तरदायी हाते ई । पहली तथा दूसरी व्यवस्थाञ्रों के अन्तर्गत मल्कोयत एक इ्काई मानी जाती 
भर उसका स्वामी, उसका वास्तविक अधिकारों नहीं, सरकारी मालमुजारी जमा करने के लिए 
उत्तरदायी होता ६ ।--'अकाल जाच आयोग, अन्तिम रिपो्?, पृ० २५१)। 
२ भारत में गाव की उत्पत्ति एव उनके भेद से रूम्बन्धित मनोरजक किन्तु विवादग्रस्त प्रश्न के लिए 
हे पावेल की 'लेन्ड रेवेन्यू एएट झेन्‍्योर इन ब्रिटिश इरिट्या! नामक पुस्तक के, पृष्ठ ८८-६० 
बे 


३ वेडेन पावेल की 'लेन्ड सिस्ून्स श्रॉफ मिटिश इस्टिया?, खण्ड १, अध्याय ४, देखिए । 
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का भ्रमनुत्व अधिक रहता है। इस प्रकार के गाँव सम्पूर्ण मद्रास, वम्बई, बरार तथा 
सध्य भारत में है तथा मध्य प्रदेश में मालग्रुजारी एवं बगाल में जमीदारी व्यवस्था के 
पूर्व इन राज्यों में भी थे । 
(२) जमीदारी भ्रथवा सयुक्त गाँव--इस स्वरूप के श्रन्तर्गत गाँव एक इकाई 
के रूप में माना जाता हैं जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति-विदेष भ्रथवा एक साथ हिस्सा ४ 
बेंटाने वाले व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित रहता है। यह व्यक्ति श्रथवा यह 
समुदाय जमीदार कहलाता है, जो या तो वश-परम्परागत यह श्रधिकार प्राप्त करता है 
अथवा यह दिखलाता है कि उन्होने स्वय जमीदारी श्रधिकार प्राप्त किये । यदि 
जमीदारी श्रधिकार किसी समुदाय में निहित रहते हे तो पहली स्थिति में उस समुदाय 
के सदस्यो को यह दिखलाना पडता है कि उनके परिवारों के पूवंज सम्मिलित थे भौर 
सभी से वश-परम्परागत वे जमींदारी अ्रधिकार प्राप्त किये हुए हैं । जमींदार, चाहे वह 
व्यक्ति के रूप में हो श्रथवा समुदाय के रूप में, का महल्व इस बात मे होता है कि 
वह अन्य खेतिहर किसानो की अपेक्षा उच्च जाति का है, एवं उनसे श्रेष्ठ पदवी 
घारण किये हुए है। कभो-कभी यह भी होता है कि समृदाय के हिस्से बेटाने 
वाले सदस्य स्वय अपनी जमीदारी में खेती करें | गाँव में बेकार पडी भूमि गाँव की 
समस्त जातियो की सामूहिक सम्पत्ति होती है, श्रत यह खेतिहर काइतकारो को लगान 
पर ही दी जा सकती है और इस प्रकार जो लगान आए उसे सब आपस में विभाजित 
कर सकते हे । यदि वे चाहे तो उसका बँटवारा भी कर सकते हे, श्रथवा सरकार्‌ मे ट 
अनुमति प्राप्त किये विना ही उस पर खेती भी कर सकते है। सम्पूर्ण जमीदारी के लिए 
मालगुजारी की एक रकम निर्धारित की जाती है जिसको जमा करने के लिए जमीदारी 
में हिस्सा बेंटाने वाले सब सदस्य सम्मिलित रूप से तथा अलग-पलग भी उत्तरदायी 
होते हे । सरकार की आराज्ञा से यदि कोई हिस्सेदार चाहे तो वह समुक्त उत्तरदायित्व से 
छुटकारा प्राप्त कर सकता है श्रौर व्यक्तिगत रूप से श्रपने द्वारा देय मालग्रुजारी का 
हिस्सा भ्रलग करा सकता है। गाँव के सामूहिक कार्य मौलिक रूप से प्रारम्भ में 
पचायतो, प्रतिनिधि-सस्थाओ -- जिनके सदस्य प्रमुख जमीदार परिवार होते थे--द्वारा 
सम्पादित किये जात्ते थे । वस्तुत गाँव का कोई एक व्यक्ति मुखिया के रूप में नही 
होता है, फिर भी किसी एक “व्यक्ति को नम्बरदार के रूप में कार्य करने के लिए चुना 
जा सकता है जो सरकार से व्यवहार करते समय मुख्य रूप से लगान-सम्वन्धी मामलों 
के तय करने में गाँव का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के गाँवों का मुख्य रूप से 
पजाब में बहुत विकास हुआ । रैयतवारी गाँव हिन्दू शासम के अनुरूप हिन्दू विचारो 
से मिलता-जुलता है, यह गाँव मुसलमानी विचारों से श्रधिक प्रभावित होता है, 
यह श्रथा मध्य पजाव के जाट, ग़रूजर एवं अन्य जातियो के बीच तथा दूसरे भागों में 
विजेता श्रार्य-वर्ग एवं अन्य नायको एव सुप्रतिष्ठित तेजस्वी कुलीन पुरुषों के बच्ञो में 
पाई जाती हैं । 
४ जूमींदारी अथवा सयुक्त गाँव का सगठन और प्रकार-- ऐसे गाँवो मे ज़मीदारी के 
३ हिस्सेदार आपस में भूमि, उसकी उपज तथा उससे सम्बन्धित लाभ किन सिद्धान्तों पर 
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विभाजित करते है, इस श्राधार पर हम इन गाँवो के तोन भेद कर सकते है (१) सर्व- 
प्रथम, कुछ वश-परम्परा के गाँव होते हे। इनमें जमीदारी में हिस्सा वेंदाने वाले हिस्से- 
दारो में से प्रत्येक का हिस्सा उसके पूर्वजों अथवा उसके वश के हिस्से के अनुसार 
(निर्धारित होता है तथा वर्तमान हिस्सेदार वशावली के अनुसार जितना झणश पाने का 
अधिकारी होता है, ज़मीदारी में उसे उतना ही हिस्सा दे दिया जाता है । वश-परम्परा- 
गत गाँव के निम्नलिखित रूप हो सकते है * (क) ऐसे गाँव जिनका स्वामित्व सम॒क्‍्त 
हिच्दू-परिवार के सहश श्रविभाजित ही रहता है शौर समस्त हिस्सेदारो का उस पर 
सयुक्त रूप से स्वामित्व रहता है। (ख) ऐसे गाँव जिनका स्वामित्व वद की पट्ट दारी 
के भ्रनुसार अ्विभाजित रहता है, (ग) ऐसे गाँव जिनका विभाजन आशिक रूप से 
ही पट्ट दारी के भ्रनुसार किया हुआ रहता है । (२) दूसरी प्रकार के गाँव वश परम्परा- 
गत नही होते, वरन्‌ उनमें भाईचारा* के सिद्धान्त के अनुसार हिस्से बाँटने के हेतु 
कतिपय विज्येप रीतियाँ प्रचलित होती हे। यह भाईचारे के सिद्धान्त निम्न हे . 
(क) कृत्रिम रूप से भूमि के अ्रनेक ट्रुकंडे करके वरावर-बरावर भूमि बाँट लेना, (ख) 
हल के आधार पर हिस्से वाँट लेना । इसमें हलो की सख्या पर स्वामित्व के अनुसार 
भूमि बाँटी जाती है। (ग) कृषि-हेतु भ्राने वाले सिंचाई के पानी में, जिसका जितना हिस्सा 
होता है, उनके अनुसार भूमि का बाँटा जाना, अथवा (घ) कुओ में हिस्सो के अनुसार 
भूमि का बाँठा जाना | फिर भी इनमें से समस्त स्थितियों में समस्त बेंटे हुए अश सयुक्त 
कामित्त के श्रन्तर्गत ही माने जाते है । (३) तीसरे प्रकार के गाँवों में हिस्से बाँटने के 
लिए कोई विशिष्ट नियम नही होता, वरन्‌ जिसके अधिकार में जो भूमि यथार्थ में रहती 
है, वही उसकी मानी जाती है । 
वश-परम्परागत गाँवो में सिद्धान्तत मल्कीयत में जिसका जितना श्रश होता है, 
लगभग उसी के भ्रनुपात में मालग्रुजारी का हिस्सा बाँट दिया जाता है, किन्तु ऐसे गाँवो 
में जो वश परम्परागत वाले गाँव नही होते वहाँ भाईचारे भ्रथवा यथार्थ स्वामित्व के 
अनुसार जो जितनी भ्रूमि का वास्तविक स्वामी होता हैं उसको उसी के अनुपात में 
मालग्रुजारी देनी पडती है । 
जमीदारी भ्रथवा सयुक्त-गाँव जिन तीन विभिन्‍न रीतियो से बने, उन्ही के अनु- 
सार हिस्से वॉटने की उपरोक्त तीन विधियाँ प्रचलन में आई । ये तीन रीतियाँ निम्न 
हैं (१) गाँव की जमीदारी में हिस्सा बँटाने वाले सब हिस्सेदार किसी एक पूर्वज 
के वशज हो जो उस गाँव का स्वामी रहा हो | गाँव पर यह स्वामित्व उस पूर्वज 
ने उस गाँव को वसाकर प्राप्त किया हो श्रथवा उसे जागीरदार वनाकर वह गाँव 
$जागीर के रूप में दिया गया हो अथवा वह मालग्रुजारी जमा करने वाला कृषक रहा 
हो अथवा वह पहले राज्य करने वाला सरदार रहा हो किन्तु वाद में उसे जमीदार वना 
दिया गया हो, जैसा कि उत्तरप्रदेश में किया गया । (२) ये सव हिस्सेदार कुछ ऐसे 
परिवारों के भी वशज हो सकते हे, जो कभी सम्मिलित रूप से इस गाँव में आ गए हो 
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१. भाईचारा शछ्ठ के सरकारी प्रयोग के अनुसार इसके अन्तर्गत वे समस्त गाँव आने है जो वश-परम्परा- 
गत नहीं होते । 
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अथवा जो युद्ध करने वाली जाति के वशज रहे हो और जिन्होने श्रपने यहाँ की प्रचलित 
रीति के अनुप्तार उस गाँव के क्षेत्रफल का विभाजन कर लिया हो, श्रथवा (३) वे 
सामूहिक रूप से नई बस्ती बनाने वालो में से रहे हो, जो भ्रगेक परिस्थितियों के कारण 
वहाँ स युक्त-पूजी के आधार पर खेती करने लगे हों । 

यह यहाँ बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाँव के जमीदारों के ऊपर कभी ४ 
वृहत्तर भर-स्वामी भी होते हैं, जैसे अवध और आगरा में ताल्लुकेदार, जो कई गाँवों 
के जमीदार-सम्ुदायों के स्वामी माने जाते हे। इनकी कार्य-पद्धति के भी वे ही 
सिद्धान्त होते है जो स्वतन्त्र गाँव के जमीदार-सम्रुदाय के होते हो। इस वृहंत्तर भू- 
स्वामियों के भ्रधिकारो की उत्पत्ति भी गाँव के स्व॒तन्त्र ज़मीदार-समुदाय की ही भाँति 
हुई । 
४ पक से अधिक गाँवों की मल्‍्कीयतें सम्मिलित करने वाली जरमीदारियाँ--कुछ 
ज़मीदारियाँ जागीर एक गाँव से अ्रधिक क्षेत्रफल की, प्राय एक पूरे परगने भ्रथवा जिले 
तक की होती है, यद्यपि ऐसी स्थिति में भी उक्त जागीर के अ्रगभूत गाँव श्रपना सम्पूर्ण 
महत्त्व नही खो देते । ऐसी बडी-वडी जागीरो की उत्पत्ति भी किन्‍्ही विशिष्ट कारणो 
से नही हुई वरन्‌ गाँव की जागीरो की भाँति ही हुई। इनका वर्तमान ज्ञमीदार पहले 
फे किसी राजा अभ्रथवा नायक का, अ्रथवा मालगमुजारी जमा करने वाले कृषक का श्रथवा 
भूमि-सम्बन्धी राज्य-पदाधिकारी का अ्रथवा किसी जागीर इत्यादि को पाने वाले जागीर- 
दार भ्थवा अन्य किसी प्रकार के इनामदार का वशज हो सकता है। ऐसी बडी 
मल्कीयतो वाले ज़मीदार बगाल में वहुत्त हे । ये श्रवध शोर श्रागरा में भी हैं, जहाँ 
ताल्लुकेदार कहा जाता है । पजाब में ये श्रपवादस्वरूप ही दीख पडते हैं । मध्यप्रदेश में 
एक विशिष्ट वर्ग के जमीदार पाये जाते हैं जिन्हे मालग्रुजार कहते हैं । ये इस प्रदेश के 
बहुत बड़े भाग में पाये जाते हैं, किन्तु ये वगाल के जमीदारो जैसे नही होते । बम्बई में 
जमीदारी-जागीरो के विभिन्‍न रूप देख पडते हैं । जागीरदार भर इनामवार वर्ग के 
झतिरिक्त वहाँ इस श्रेणी के भ्रन्तगेंत ग्रुजरात के ताल्लुकेदार भौर दक्षिण के पश्चिमी 
किनारे के 'खोट' गिने जाते हैं | मद्रास में, मुख्य रूप से उत्तरी भाग में, वगाल की तरह 
के कुछ बहुत बडे-वडे जमीदार हे । 

भारत में भू-धृति (स्वामित्व-सम्बन्धी) के सर्वेक्षण से इसके श्रसाधारण रूप से 
जटिल एब भ्ननेक प्रकार के स्वरूप हृष्टिगत होते हैं जो अनेक ऐतिहासिक कारणो, जैसे 
आक्रमण एवं युद्ध, जातियो द्वारा श्रन्य कबीलो पर विजय, स्थानीय विजय, राज- 
परिवारो के उत्थान एवं पतन आदि से विकसित हुए। जगल साफ करने के प्रथम 
अधिकार, जो प्रारम्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण था, में विजय, जागीरदारी, स्वाभाविक ॥ 
श्रेप्ठता आदि के कारण भी जोड दिये गए । 
६. उप-स्वामित्वत एव आासामियों के अधिकार--जिस प्रकार विजय, जागीरदारी 
अथवा मालग्रुजारी जमा करने वाले कृपको के कारण जमीदारो के ऊपर बडे सामन्तों 
के अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं, उसी प्रकार स्वामित्व के प्रारम्भिक जमीदारी के 
अधिकार उप-स्वामित्व वाले श्रधिकारो में पतित हो सकते हैं। कुछ स्थितियो में भूमि 


) 
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के पूर्व स्वामी बड़े जागीरदार के ऋधीन अपनी विशेषाधिकार वाली स्थिति को अलुण्ण 

द्नाये हुए थे तथा जिस प्रकार बहत्तर भ-च्वामा के छावज्ार सान जात थ उसा प्रकार 

उससे निम्न श्रेणियों के स्वामियों को भी स्वीकार किया जाता था। दरमियत अधिकारों 
हा गहवबड़ी थी--विद्येपकूप से विभिन्‍न जमीदारी आधिकारों की विभिन्‍न शेरियो के 

ईरण--उसके ज्ारश उपचोक्त अधिकारों का स्वीक्ञार किया जाना वड़ा ऋविन 

हो गया । 

#यतवारी क्षेत्रों में यह प्रय्न अपेलाइत सरल या, क्योकि वहाँ अधिकारों की 
अत्यधिक्त वृद्धि नहीं हुई। अधिक्नतर ल्सिान ही जमीदार हाते थ । जहां किसान से 
वैतनिक कार्य कराया जाता था, वहाँ निस्सन्देह ही वे अपने स्वामी के साथ हुए सानसान्‍्य 
सममभौते के प्रन्तर्गत कार्य करते थे और इस प्रकार उनकी कोई वैधानिक नान्वता 
नहीं होती थी। केवल कुछ ही स्थितियों में सामनन्‍्तों जमीदारी अधिआर हो 
सकते थे जिनके लिए भूमि के वास्तविक स्वामी को केवल कुछ निश्चित लगाने देना 
पडता था। ज़मीदारी प्रदेशों में तथा नप्ुक्त गाँवों ठाली जायोरा में अनक मब्यवगाय 
श्रेसियों की स्थापना के कारण स्थिति वहत पेचीदा हो गई थी । वैडेन-पावेल ने निम्न 
तालिका में यह दिखलाया है कि सवोचि शिखर पर सम्पुण मालगझुजार-सम्बन्धा एवं 
भूमि के प्रत्यक्ष स्वामित्व-सम्दन्धी सरकार के अधिकारों तवा नवमे नीचे खेतिहर 
आमामी के अधिकारो के चीच--जहाँ कही उसके स्रूमि सम्दन्बी स्थायी अधिकार हैं-- 
कितने विभिन्‍न हित कार्य करते हैं ।* 


4 पकने  न्‍ घन सर 








क्व्ल हि 
एक हित ' दो हित तीन हित चार हित 
॥ री | 
राज्य १. राज्य 


१ 
२्जमीदार २ सामन्त अथदा 
३. अधी- बड़े जागीरदार जसे 


राज्य ही २. किसान अधवा २- जमीदार, 
भूमि का कब्जेदार जिसके ताल्लुकेदार, 
स्वामी होता अधिकार निश्चित अथवा सबुक्त , सस्‍वनस्‍्वामी अधिकार-प्राप्त 
है। होते थे । ( यह गाँव समुदाय , अथवा जूमि- जमींदार ३. भूमि 
आसामी नहीं होता. ३- वास्तविक , गत अधि- का वास्तविक 
कार-पत्र स्वामी अथवा जमी- 
प्राप्त कुपक, दार (साथारणत., 
४. रैयत गाँव समुदाय) 


4१. केवल ' १. राज्य 4 राज्य | 
|| 


था जैसे कि मद्रास, #पि करने 
वम्बई, चबरार वाला भूमि का 
इत्यादि में हैँ ।) . अधिकारी 


हिस्तेदार अथवा वा- ४. वास्तविक 
है इत्यादि । , स्‍तविक कृपि-कार्य करने 


' किसान वाला भूमि का 

अधिकारी, व्यक्ति 

ः । विशेष, हिस्से- 
। | ' दार आदि 





7: #०..ह की कि... द्वारा लिखित है. आई व्न्दोर ह्् 
£« च्घनन्पीवेल द्वारा लिलखिन लिन्ड रंन्दू एणड टन्दार डिडिश इण्डिया! नामक एन्तक का 
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१ अ्रधीनस्थ उप-स्वामित्व के श्रधिकार--श्रधीनस्थ उप-स्वामित्व का मुरुय 
लक्षण यह होता है कि इसमें अपने भ्रधिकार की भूमि का स्वामी, उस भूमि के समस्त 
अधिकार रखता है, किन्तु समस्त सपत्ति के लाभ अ्रथवा उसके प्रबन्ध में उसका कोई 
हाथ नहीं होता। इस प्रकार के उदाहरण बद्धाल में पाए जाते हैं, है 
भूमि-सम्बन्धी पट्टो के स्वामियो को निष्चित रकम का भुगतान करने पर “ 
युक्त स्थायी वशपरम्परागत तथा हस्तान्तरित किये जाने योग्य भुमि-सम्बन्धी श्रधि- 
कार धदान किये जाते हैं। इसका कारण यह था कि ये ज़मीदारी चर्म के प्रमुत्व के 
होते हुए भी भ्रपने विद्येष अ्रधिकार सुरक्षित रखने में सफल हो सके थे । किन्तु उनकी 
वास्तविक स्थिति की परिभाषा देने में कठिनाई अनुभव करने के कारण सन्‌ १८८५ 
के विधान के भ्रन्तगंत यह नियम अभ्रपताया गया कि वे सब भू-स्वामी जो ज़मीदारो 
से नीचे होगे तथा जिन्हें सौ बीघा भूमि के स्वामित्व के श्रधिकार प्राप्त होंगे, उन्हें 
भू-धृति युक्त कहा जायगा । 

इस प्रकार का दूसरा श्राधुनिक उदाहरण पट्ट दार-वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाता 
है, जिनको स्थायी रूप से प्रबन्ध करने के हेतु उन ज़मीदारो द्वारा पट्ट दिये गए जो 
अपनी जमीदारी के बहुत बडी होने के कारण मालगुजारी देने का दायित्व, झाशिक 
रूप से अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करना चाहते थे । इन पट्टेदारो ने श्रपने खेतिहर 
आसामी बनाए जिन्हें 'दीरपट्ट दार' कहा जाता था। इन्हे भी इसी प्रकार के श्रधिकार 
प्राप्त थे तथा उसी के श्रनुरूप उनका मालग्रुजारी जमा करने का दायित्व था । ऐसे 
अधिकार सन्‌ १८१६ के बंगाल नियमन (बगाल रेग्युलेशन) द्वारा स्वीकृत किये गए। 

श्रधीनस्थ (उप) स्वामित्व वाले ज़्मींदारों का एक दूसरा वर्ग उन स्थितियों 
में पाया जाता है जहाँ स्वामित्व के अधिकार वाले वर्तमान जमीदार पहले जमीदारो 
के ऊपर हो गए हो । कुछ परिवार केवल सरकार को मालगुजारी देकर तथा श्रपने से 
उच्च जमीदार को श्रपने श्रधीतस्थ भूमि का किसी प्रकार का लगान न देकर भी अपनी 
स्थिति को बनाए रख सकते हैं। मध्यप्रदेश में उत्तर भारत जैसी नीति के पालन 
से कृत्रिम छप से मालगुजारो की उत्पत्ति के कारण प्रत्येक गाँव के लिए माल- 
गुजारी जमा करने का दायित्व एक जमीदार पर निड्चिचत करना--चाहे यह मौलिक 
रूप से रैयतवारी की ही माँति रहा हो--आवश्यक हो गया। इससे अधीनस्थ (उप) 
स्वामित्व के अधिकारों को भी स्वीकार करना पडा। अन्तत , श्रवध में कभी-कभी सम्पूर्ण 
गाँव की सस्थाएँ स्वतन्त्र प्रवन्ध के अधिकार को सुरक्षित रख सकती थी । यदि वे अपने 
ऊपर के बडे जागीरदार जैसे श्रधिकार-प्राप्त ताल्लुकेदार को लगान की निश्चित रकम का 


पृष्ठ १२६ देखिए। इसकी तुलना निम्न से कीजिए वद्नाल बैंकिंग जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट 
(रा १७ के अन्तर्गत लिखा दे कि “वाकरगज की एक जागीर में भूमि के स्वामी एव खेतिह्टर आसामी 
के बीच लगभग ३० मसध्यस्थ अधिकारी है (? भूराजस्व आयोग 4गाल ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग के 
पैसा ७७ में लिखा हे कि “बंगाल में इंस्ट इण्डिया कम्पनी के इस वचन पर कि मालगुजारी के निर्धारण 
में कमी परिवर्तन न किया जायगा, के पश्चात्‌ भी जमीदारों के लाभ में सामान्य वृद्धि रहने के कारण 
भ्रपीनस्य छो टे-छोटे जमींदार वनते गए जिनकी सख्या प्रारम्भ के ज़मीदारों से भी अधिक थी ।!? 
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भुगतान कर देती थी । उनके उपस्वामित्व के प्रधिकार इस प्रकार स्वीकृत किए जाते 
हैं कि यद्यपि सरकार का मुख्य बन्दोबस्त ताल्लुकदार के साथ होता है तथापि उनके 
एवं ताल्लुकेदार के मध्य का उप-वन्दोवस्त भी स्वीकार किया जाता है जिसके श्रन्तर्गत 
कु हारा ताल्‍्लुकेदार को दिया जाने वाला लगान निश्चित कर दिया जाता है। < 
(२) श्रासामियों (काश्तकारो) के अधिकार ' --अ्व हम खेतिहर झ्रासामियो के 
प्रधिकारो के सम्बन्ध में भ्रध्ययन करेंगे, किन्तु ऐसे आसामियो के विषय में, जो कुछ. 
विशेषाधिकार रखते है तथा केवल साधारण सविदा किसान नही है। पहले हम इस 
सम्बन्ध में सब राज्यों में विद्यमान कुछ सामान्य लक्षणों का प्रघ्ययन करेंगे, जो राज्यो 
में सन्‌ १६३७ में स्वायत्त शासन की स्थापना के वाद काव्तकारी विधान बनने के पूर्व 
मौजूद थे। यहा इनका सूक्ष्म विवरण नहीं दिया जायगा। वे ही लक्षण, जिनके 
कारण जमीदारो एवं उनके ऊपर बडे जागीरदारो के श्रधिकार श्राघारित थे, काइतकारो 
के विभिन्‍न वर्ग बनते के भी कारण है । आजकल वैयक्तिक श्रथवा संयुक्त जमीदारी 
मल्करीयतो में जो काइतकार है, वे पहले इससे उच्च अवस्था में रहे होंगे। जमीदारों एव 
बड़े जागीरदारों के अधिकारों की श्रधिकाधिक पूर्णता तथा उनके पास सुविघाश्रों 
झ्थवा समय की अ्रधिकता के भ्रनुसार निम्नतम-बर्ग सामाजिक परिष्ठा में श्रधिकाधिक 
गिरता चला जायगा । इस प्रकार जमीदारो का जितना प्रभुत्व रहेगा, उसी के अनुसार 
काइतकारो के श्रधिकार कम श्रथवा श्रधिक हो जायेंगे । खेतिहर काशतकारो के श्रधि- 
की परिभाषा देने एवं उनको स्वीकृति प्रदान करने में ब्रिटिश शासन को दो 
8 का अनुमव हुआ था । प्रथम यह कि सव स्थितियों में इस वात का प्रत्यक्ष 
प्रमाए नहीं मिल रहा था कि ये काइतकार पहले कभी उच्च अवस्था में थे। दूसरी 
कठिनाई यह थी कि स्वामित्व की पहली स्थिति के श्राधार पर स्वीकृत किये जा सकने 
योग्य काइतकारो के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे काइतकार भी थे, जो एक प्रकार से कुछ 
विद्येषधिकार भी रखते थे, क्योकि उन्हें जमीदार सविदा पर लाये थे, किन्तु ऐसे 
समय में, जब काइतकार शअ्रत्यावरक थे, एव उनको निकालना या बेदखल करना सम्भव 
न था। परिणामस्वरूप स्वाभाविक एवं कृश्रिम काण्तकारो में भेद करना आवश्यक 
समभा गया । स्वाभाविक काइतकार वे थे जिनके पक्ष में निश्चित एवं प्रामारिषिक तथ्य 
प्राप्त किये जा सकते थे, तथा कृत्रिम काइतकार वे होते थे जो अपने काश्तकारी के 
भ्रधिकारो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत नही कर सकते थे । 
कृत्रिम काइतकारों के लिए बगाल, श्रागरा तथा थोडे समय के लिए मध्यप्रदेश में १२ 
वर्षीय नियम श्रपताये गए । बगाल तथा आगरा में सन्‌ १८४६ के काइतकारी विधान 
कानून) के श्रन्तर्गत उसे काइतकार माना गया, यदि उसने एक ही भूमि पर निरन्तर 
वारह वर्ष तक खेती की हो । जमीदारो ने इस विधान के लागू होने के प्रभाव से बचने 
के लिए ऐसा करना प्रारम्भ कर दिया कि कोई काइतकार एक ही भूमि को लगातार 
बारह वर्ष तक जोत ही न सके और इस प्रकार उसके लिए मौरूसी काइतकार बनना 


१« बैडेन पॉवेल, लिण्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन धिटिश इस्डिया', श्रध्याय ७, साग ५ तथा टैकसेशन 
इन्बवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६० । 


४१४ भारतीय अर्थशास्त्र 


असम्भव हो जाय | भरत बगाल में सन्‌ १८८४५ में इस विधान में सशोधन किया गया । 
भ्रब यह किया गया कि एक काइतकार को मौरूसी काइतकार बनने के लिए एक ही 
भूमि को निरन्तर १२ बे तक जोतना आवश्यक नहीं रह गया, वरत्‌ उसके लिए यह 
आवश्यक हो गया कि वह एक ही गाँव में बारह वर्ष तक लगातार खेती करे । 
१६२८ के काइतकारी कानून के श्रन्तर्गत हस्तान्तरण शुल्क देकर काइतकारी को भूर्मिषऐ 
का हस्तान्तरित किया जाना भी वैध कर दिया गया और जमीदार को पूर्वे क्रया- 
धिकार प्रदान किया गया अर्थात्‌ उसे सबसे पहले क्रय करने का ख्रधिकार दिया गया । 
इससे छोटे किसानो के श्रधिकार काफी सुहृढ हो गए तथा रक्षा की दृष्टि से उन्हे तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया गया ।' 

श्रागरा में बगाल के सन्‌ १८८५ के सणगोधन की भाँति विधान में सशोधन नहीं 
किया गया, किन्तु सन्‌ १९०१ के विधान के अन्तर्गत कतिपय नियन्त्रण लगाये गए, 
जिनका उहे श्य यह था कि ज़मीदार विघान के नियमो को क्रियान्वित होने से रोक न 
सके ।* सन्‌ १६०१ के विधान को सन्‌ १६२१ के अवध लगान विधान के ग्राधार पर 
१६२६ में सशोधित किया गया अर्थात्‌ गैर मौरसी काइतकारो को जीवन-पर्यन्त की भ्रू- 
धृति का प्रतिपादन किया गया तथा इसके बदले में ज़मीदारों के सीर ( निजी-खेती ) 
के क्षेत्रफल-सम्बन्धी अधिकार काफी विस्तृत किये गए । कानूनी काइतकारो के उत्तरा- 
धिकारी पाँच वर्ष तक काइतकारी की भूमि पर अधिकार रख सकते थे । इस भ्रकार से 
सीर की भूमि श्रत्यधिक बढाई गई। उत्तर प्रदेश के १६३६ के काइतकारी विधान के 3) 
भ्रन्तर्गत काइतकारो के हित में सीर की भूमि को नियन्त्रित करने की चेड्टा की गई # 
( नीचे सेक्शन ६ (२) देखिए )। अवध में खेतीबारी की भूमि के काइतकारो के 
अधिकारो को पहले सन्‌ १८८६ के विधान के अन्तर्गत सीमित किया गया। यह उत 
काश्तकारो को सम्बन्ध में किया गया जो एक बार स्वामित्व के श्रधिकार प्राप्त करके 
उन्हें खो बैठे थे, परन्तु बाद में उन काइतकारो पर भी लागू कर दिया गया जिनके 
स्वामित्व के भ्रधिकार विक्रय अथवा कुर्की के द्वारा हस्तान्तरित किये जा चुके थे । 

मौरुसी काइतकार के अधिकार पजाबव में केवल उन्ही काइतकारो द्वारा श्राप्त 
किये जा सकते हैं जिनके हक किन्‍्ही ऐतिहासिक प्रमाणो पर आधारित हों । वहाँ केवल 
समय बीत जाने में ही मौरुसी काशतकार के भ्रधिकार प्राप्त नही किये जा सकते । पजाब 
के सन्‌ १८८७ के विधान के अन्तगंत एक मौरुसी काइ्तकार वह होता है जिसने दो 
पीढियो से केवल सरकारी मालगशुज्ञारी ही दी हो तथा भूमि के स्वामी को न तो कोई 
लगान दिया हो और न इसके लिए कोई सेवा ही भ्रपित की हो । 

मध्य प्रदेश में भी पहले बारह-साला नियम लामू होता था, किन्तु बाद में इसे 
छोड दिया गया और यह कर दिया गया कि वाधिक लगान का अढाई गुणा जमा करके 
मौरूसी काइतकार के अधिकार खरीदे जा सकते थे। सन्‌ १६२० में फिर एक नया 





? लैएट रेवेन्यू कमीशन, वगाल, रिपोर्ट, खण्ड १, पेरा ७१ । 
+ आगरा व अवध में लगात सम्बन्धी कानून के विशेष विवरण के लिए रिपोर्ट आफ ढ युनाइटिड 
श्राविन्‍्सेज वक्किग इन्कवायरी कमेटो”, पैरा ३२७-८ देखिए । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४१५ 


नियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत दो प्रकार के मौरूसी काइतकार माने गए तथा दोनो 
ही कतिपय अवस्थाओ में झपने श्रधिकार हस्तान्तरित कर सकते थे। 
मद्रास की ज़मीदारी जागीरो में प्रत्येक रेयत, जिसके पास रैयती भूमि थी, 
अर्थात्‌ ऐसी भूमि जो घर का फार्म, भ्रथवा स्वामी की सीर की भूमि नहीं थी, सन्‌ 
४0९०८ के जागीरी भूमि-विधान ( एस्टेट्स लेण्ड एक्ट ) ( जो सन्‌ १८८५ के वगाल 
के विधान के अनुरूप ही वनाया गया था ) के श्रन्तगंत मोरूसी काब्तकार के श्रधिकार 
स्थायी रूप से रखने लगा। साथ ही ऐसे किसान को भी मौरूसी काब्तकार के श्रधिकार 
स्थायी रुप से मिल गए जिन्हे जमीदार द्वारा रैयती भूमि दी गई हो | इस प्रकार ऐसे 
रैयत के श्रधिकार रैयतवारी प्रदेशों के मौस्सी काब्तकारो के सहण ही कर दिये गए। 
वम्बई में खोटों से सम्बन्धित सन्‌ १८८० के विद्येप विधान के अन्तर्गत पुराने 
रहने वाले आसामियों के अधिकारो की उसी प्रकार रक्षा की गई जिस प्रकार अन्यत्र 
मौरुसी काइतकारो के अधिकार सुरक्षित किये गए। इसके अत्तिरिक्त अन्य प्रकार की 
भू-घृति भी है, जैसे ताल्लुकेदारी भू-धृति श्रादि, जिन्हें सन्‌ १८६२ के विशेष विधान 
के श्रन्तगंत पृथक रूप से रखा गया है । 
७, मौरूसी काश्तकारों के श्रतिरिक्त श्रन्य काश्तकार--हमने भ्रभी तक इतना अधिक 
ध्यान मौस्सी काव्तकारो की ही श्रोर रखा है क्योकि ज़मीदारी प्रदेशों में ये ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार वाले काश्तकार होते हैं । किन्तु यहाँ इस बात का भी 
उल्लेख कर देना श्रत्यावश्यक है कि इनके अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी काइतकार थे जिनकी 
मौरूसी काइतकारों से उच्च अ्रथवा निम्न थी। उदाहरणार्थ, हम वगाल के 
उच्च श्रेणी के काञ्तकारों को ले सकते हैँ जिन्हें भूमि पर अ्रधिकार-सम्बन्धी पढ्टे 
प्राप्त रहते हैं जिनके विपय में ऊपर लिखा जा चुका है तथा किसान, जो निश्चित दर 
पर मालग्रुजारी देते हूँ तथा जिन्हे न तो बेदखल ही किया जा सकता है श्लौर न उनके 
लगान में ही वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार वनारस के स्थायी पट्टों वाले जिलो 
में निश्चित दर पर मालगुजारी देने वाले कुछ काइ्तकार है । मध्यप्रदेश में स्वतन्त्र 
मौर्सी काइतकार होते हे जिनके विपय में प्रथम पट्टे के अनुसार ही यह कहा जा 
सकता हैं कि उनकी स्थिति श्रपूर्व रूप से सुहृद है। इन्हे व्यवहार में किन्‍्ही भी 
कारणो से हटाया नही जा सकता है। वे स्वाधिकार युक्त मालगुजारी देते हूँ जो कि 
मालगुजारी की व्यवस्था करने वाले पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था-काल तक के लिए 
“निश्चित रहती हैं । इसके विपरीत कुछ निम्न श्रेणी के भी काश्तकार होते हैँ जिनकी 
चुलना रेयतवारी प्रदेणों के इच्छानुसार काइतकारो से की जा सकती है, किन्तु ये इन 
इुष्छानुसार काइतकारो की अ्रपेश्षा अधिक रक्षा प्राप्त किये हुए रहते हे । 

, मौरुसी विशेषाधिकारों के सामान्य लक्षण--श्रव हम सक्षेप में मौल्सी काशतकारो 
की, जिस प्रकार से रक्षा की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। (१) लगान में वृद्धि करने 
की सीमा रकम तथा समय दोनो ही तरह से नियमित है, श्र्थात्‌ लगान की वृद्धि एक 
“निश्चित रकम तक तथा एक निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात्‌ की जा सकती है । 
लगान में वृद्धि केवल समभौते के द्वारा अथवा विशेष कारण होने पर श्रदालत की डिग्री _ 


ठ्टदृ८ भाक्पान अजरा््वल 


वकाया रकम पर ६३६ प्रतिशत वाधिक ब्याज की दर वसूल की जा सकती थी । 

(३) बड्धाल--सन्‌ १६३८ का बज्भाल का काश्तकारी श्रधिनियम भी काइतकारो 
को कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत काश्तकारों में अवैधानिक वसूली नही 
होगी तथा उपकर नही लगाए जा सकेंगे, अब तक जमीदारो के लिए पूर्वक्रय के जो अ्रधि- 
कार सुरक्षित थे, वे भी समाप्त कर दिये गए। उनके बजाय ये भ्रधिकार हिस्सेदार काइ्ते)) 
कारो को दिये गए। जमीदार को हस्तान्तरर शुल्क (सलामी) दिया जाना तथा प्रमासपत्रो 
के द्वारा लगान वसूल किया जाना भी समाप्त कर दिया गया । काश्तकार को यह अधि- 
कार दिया गया है कि वह बीस वर्ष के भ्रन्दर कछार की भ्रूमि को केवल चार वें का 
लगान देकर प्राप्त कर सकता है। इनके नीचे वाले किसान को भौरूसी किसान जैसे श्रधि- 
कार दिये गए तथा लगान की वकाया रकम पर वसूल की जाने वाली व्याज की दर को 
घटाकर केवल ६३ भ्रतिशत कर दिया गया। नये विधान के श्रस्तर्गत दस वर्ष तक 
लगान में धुद्धि करने की सुविधा प्रदान करने वाले सब नियमो का लागू होना समाप्त 
कर दिया गया ।* वह्धाल सरकार के भनुसार कादतकारो के प्रमुख कष्टो को दूर करने 
की दिल्या में यह अ्रधिनियम प्रथम प्रयास था। श्रत एक श्रायोग की नियुक्ति की गई 
जिसका कार्य बद्धाल में स्थायी बन्दोबस्त के सदर्भ में तात्कालिक भू-राजस्ब व्यवस्था 
की सामान्य जाँच करना था । (श्रागे सेक्शन ३२ देखिए । ) 

(४) मध्यप्रदेश--राज्य के तत्कालीन भूमिगत भ्रधिकारो एवं भू-राजस्व 
व्यवस्था को पुष्ट करने के उददं इय से सरकार ने जिस भू-राजस्व समित्ति की नियुक्ति 
की थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर मध्यप्रदेश की कार्ग्रेस सरकार सन्‌ १६३) 
में मध्यप्रदेश काइतकारी बिल (सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ टेनेन्सी बिल) को अधिनियम का रूप 
में समर्थ हुई । 

१०. रेयतवारी राज्यों में काश्वकारी--यहाँ साधारणत खेतिहर काइतकार तथा सर- 
कार के मध्य किसी जमीदार भ्रथवा मध्यस्थ-वर्ग की कृत्रिम उत्पत्ति भ्रपेक्षाकृत कम हुई 
है, श्रत उत्तरी भारत के बन्दोवस्त की तुलना में यहाँ श्रधीनस्थ काइतकारो के अ्रधि- 
कारो एवं उनके विभिन्‍न वर्गों को स्वीकृत किये जाने की उतनी अधिक आवश्यकता का 
अमुभव नही किया गया हैं जैसा कि हम पहले देख चुके हे । रैयतवारी राज्यों में भी 
कुछ जमीदारी जागीरें हें। मद्रास के जमीदार अथवा बम्बई के खोट और ताल्लुके- 
दार ऐसे ही है तथा श्रधिकाश स्थितियों में, जैसा कि हमने श्रभी देखा, ये विशेष काइत- 
कारी विधान के भ्रस्तर्गत है। मद्रास, बम्वई अथवा भ्रन्य क्रिसी राज्य के, जहाँ रैयत- 
वारी व्यवस्था मुख्य रूप से प्रचलन में है, जहाँ तक साधारण प्रसविदायुक्त किसानो का 
सम्बन्ध है, भभी तक लगान में इच्छानुसार वृद्धि करने झथवा उन्हें चाहे जब वेदखल 
करने से उनकी रक्षा करने का कोई विज्ञेप विधान न था, केवल एक साधारण काइत 
कारी अधिनियम प्रचलन में था जिसके भ्रन्तगंत यदि दोनो पक्षों में कुछ समभौता हो 
चुका हो तो उसे क्रियान्वित किया जा सकता था पर यदि कोई समभौता न हुआ हो 
_वो स्थानीय व्यवहृत रीतियो के भ्रतुसार ही कार्य किया जायगा । किन्तु काइतकारों की 
?* लरठ रेवेन्यू कमीशन, वगाल, रिपोट', सण्ड ?, पैया ६८। * 
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सख्या में वृद्धि होने, कृपि की भ्रघोगति होने तथा ग्रामीण समुदाय के छिन्न-भिन्‍न होने 
के कारण, झासामियों में भूमि के लिए अत्यधिक स्पर्धा. होते के कारण तथा इससे 
लगान की दरो में वृद्धि होने के कारण रैयतवारी प्रदेशों में भी जप्रीदारी राज्यो की 
भांति काश्तकारी विधान की श्रावश्यकता का भ्रनुभव किया जाने लगा । 
४4. सन्‌ १६३६ का बम्बई का काश्तकारी अधिनियम ( द्‌ वॉम्बे टेनेन्सी एक्ट हक 
वम्बई का काइतकारी अधिनियम अक्तूबर सन्‌ १६३६ में पास किया गया । अप्रैल सन्‌ 
१६४० में इस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति. प्रदान की गई तथा सन्‌ १९६४१ में 
राज्य के कुछ चुने हुए भागो में यह व्यवहार में लाया गया ।* 
काइतकारी विधेयक के उद्देश्य एव इसे प्रस्तुत करते के कारणो को ख्ताते हुए" 
जो कुछ कहा गया उससे यह प्रतीत होता था कि सन्‌ १८७६ के वम्बई भूमि लगान- 
सम्बन्धी नियम तथा सन्‌- १८८० का खोटी-बन्दोबस्त का श्रप्ठेनियम जिनके अन्तर्गत 
डाज्य में जमीदार एवं काइतकार के मच्य के सम्बन्धों की व्यवस्था की गई थी, वे 
कुछ स्थितियों में पूर्णंत श्रसन्‍्तोपजनक पाये गए।* श्रनेक काश्तकार ऐसे थे जो 
कई पीढियो से एक ही भूमि के श्रधिकारी होते चले श्रा रहे थे, किन्तु उनको उस भूमि 
से सम्बन्धित स्थायी अधिकार प्रदान नही किये गए थे तथा श्रव भी वे गैर-मौरूसी 
काइतकार ही बने हुए थे जिनकी काइतकारी जमीदार की इच्छानुसार कभी भी 
हटाई जा सकती थी। इस कारण उन्हे भूमि में सुधार करने की कभी प्रेरणा ही 
नही होती थी, क्योकि ऐसा करने पर लगान में वृद्धि हो जाने की सभावना रहती (६ । 
यहँ। तक कि स्थानीय रीतियाँ, स्थायी काशतकारो पर भी महसूल ज़गा देने की 
अथवा जबरदस्ती श्रथवा कम पारिश्रमिक देकर मजदूरी करा लेने की श्रतुमति प्रदान 
करती थी। बडे भू-पतियों के आसामी, चाहे वे खालसा गाँव के हो श्रौर चाहे हस्ता- 
न्तरित गाँव के, इन श्रवगुणो के विशेष रूप से शिकार होते थे। श्रतः यह काश्तकारी 
विधान ऐसे ज़मीदारो के काइतकारो की विश्ेप रूप से रक्षा करता है। 
_.. इस अधिनियम के भ्रन्तर्गत रक्षित काइतकारो के एक नये वर्ग की रचना की गई। 
१ जनवरी, सन्‌ १६३८ से ही ६ वर्ष पहले से जो काइतकार भूमि पर श्रधिकार किये 
हुए थे, तथा ऐसी भूमि पर इस प्रवधि में वे स्वय खेती करते थे, बेदखली से उनकी रक्षा 
की गई |. ऐसे काइतकार भी, जिन्हे १ श्रप्रैल सन्‌ १६३७ के पश्चात्‌ बेदखल किया गया 
था, कुछ परिस्थितियों में रक्षित काइतकार माने गए। भू-धृति की ग्रह सुरक्षा कुछ शर्तों 
पर आराधारित है। यदि ज़मीदार स्वय किसी भूमि पर खेती करना चाहे भ्रथवा उसे 
ऋषि के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य कार्य-हेतु प्रयुकत करना चाहे, श्रथवा कोई काश्तकार 


_ब्ान अदा न कर सके, श्रथवा बुरे या हानिकारक ढंग से काइतकारी की जाय अथवा 
४ ययय]3य3-+७........... 

१ भ्प्नौल, सन्‌ १६४१ में बम्वई सरकार-हारा एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसमें यह कद्दा गया कि 
इस विधान की पेचीदी प्रकृति, श्लके द्वारा शासन सम्बन्धी जटिल समस्याश्रों के उत्पन्न किये जाने, एव 
राज्य के भार्थिक ढोचे में महत्तपूर्ण परिवर्तन किये जाने के कारण इसे पहले राज्य के कुछ चुने हुए 
भागों में ही व्यवहार में लाना उचित होगा । 

२. वम्बई सरकार का गजट, दिनाक २६ अगस्त, सन्‌ १६३८, १० ४६७-५१ १ देखिए । 
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कोई काइतकार भूमि को स्वय न जोते तथा किसी अन्य को लगान पर उठा दे, तो इन 
स्थितियो में काइतकार को उपरोक्त रक्षा प्राप्त मत हो सकेगी । यदि एक रक्षित काश्त- 
कार को बेंदखल किया जाय तो वह मुआवजा पाने का भ्रधिकारी हो जाता है । जिसने 
भूमि में कोई सुधार किये हैं ऐसे काइतकार की काइश्तकारी कुछ शर्तों के साथ हे 
वशजो को हस्तान्तरित हो जाती है, किन्तु वह अपने काश्तकारी के अधिकारों 
कही रहन नही रख सकता है, श्रथवा किसी भ्न्य प्रकार से उनको हस्तान्तरित नही कर 
सकता श्र न अ्रदालत के द्वारा उनको जबरदस्ती छीना जा सकता है, न उनकी 
कुर्की कराई जा सकती है और न उनका विक्रय ही कराया जा सकता है। स्थानीय 
प्रचलित रीति भ्रथवा ज़मीदार के साथ हुए समभौते के भ्रभाव में श्रधिनियम के श्रन्तर्गंत 
रक्षित काइतकार द्वारा दिये जाने वाले उचित लगान को निश्चित करने की विधि भी 
दी हुई है। उचित लगान निदिष्ट वेधानिक रीति के अनुसार मामलतदार द्वारा 
निश्चित किया जाता है तथा उसके निरणंय के विरुद्ध प्रथम श्रेणी के श्रधीनस्थ न्‍्याया- 
घीश के यहाँ श्रपील की जा सकती है । ॒ 

अधिनियम के श्रन्तर्गत समस्त वर्ग के काश्तकारो को कुछ सुविधाएँ दी गई है 
उदाहरणार्थ, ज़मीदार द्वारा वैधानिक लगान के झतिरिक्त न्‍्याय-विरुद्ध किसी महसूल,. 
लगान, टैक्स, तथा सेवा श्रादि लेने का निषेध है। इन निषिद्ध कार्यों के लिए भारी जुर्माने 
की व्यवस्था है। कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार काश्तकारो द्वारा देय लगान की उच्चतम 
सीमा निर्धारित कर सकती है । जब कभी सरकार ज़मीदारो को मालगुज्ारी के गा । 
में परिहार भ्रथवा निलम्बन प्रदान करती है तो यह झावश्यक है कि ज़मीदार भी 
काइतकारो को इसी प्रकार की सुविधाएँ दे । यह नियम फसल के भाग के रूप में दिये 
जाने वाले लगानो के सम्बन्ध में लागू नही होता । 

सब काश्तकार अ्रपनी भूमि पर श्रपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई उपज तथा अपने 
द्वारा लगाए पेड तथा उनकी लकडी प्राप्त करने के भ्रधिकारी हे। उनकी काइ्तकारी 
के समाप्त होने पर वे ऐसे पेडो के हेतु उचित मुझावज़ा भी पाने के भ्रधिकारी हैं । कुछ 
“स्थितियों में काशतकारी की समाप्ति पर कुछ सहायता प्रदान की गई है । 

अधिनियम की ३३वी घारा के श्रन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कोई भी पट्टा दस वर्ष से 
कम की झ्वधि के लिए नही किया जा सकता ताकि काइतकार अपनी भूमि में सुधार 

। करने के लिए प्रोत्साहित हो और श्रपने परिश्रम के बदले उचित लाभ प्राप्त कर सकें 

इसके श्रतिरिक्त काइतकारो की रक्षा वम्बई विधान परिपद द्वारा पश्रक्तूबर सन्‌ 
१६४६ में पास किये गए विधेयक के द्वारा की गई है । 
१२ बन्दोवस्त कया है ?--भू-घृति का प्रारम्भिक भ्रष्ययन कर लेने के हक 2 
हम इस स्थिति पर झ्रा गए हैं कि मालग़ुज्ञारी के बन्दोवस्त का निरूपण करें। -- 
भाषिक श्रर्थ में मालगुज़ारी के वन्दोवस्त में निम्नलिखित बातो को निश्चित किया जाता 
है (१) राज्य उत्पादन के कौनसे अश अथवा कितने वाधिक लगान (मालगुज्ञारी$ 
“” अधिकारी है, (२) कौन व्यक्ति अथवा कौन-कौन व्यक्ति राज्य का शभ्रश जमा करने 

लिए उत्तरदायी है, तथा (३) व्यक्तियो के भूमि से सम्बन्धित जो-जो अ्रधिकार हें, 
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उनका लेखा रखना । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है तीसरा प्रश्न जमीदारी प्रदेशो 
में, चाहे वह वैयक्तिक हो भ्रथवा सयुक्त, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योकि वहाँ भूमि- 
गत अ्रधिकारो में क़मिक वृद्धि होती है तथा भूमि में कुछ हित होते है. जिन्हे स्वीकार 
कूठुना पडता है। 

१३. बन्दोबस्त के आ्रावश्यक तत्त्व'--भू-राजस्व भ्रथवा मालगुजारी के वन्दोबस्त की 
तीन मुख्य दशाएँ हे--(१) क्षेत्रफल एव स्वामित्व सम्बन्धी (कैडेस्ट्रॉल)* लेखों का 
तैयार करना, (२) मालगुज़ारी का निर्धारण श्लौर (३) निर्धारित मालग्रुजारी को 
वसूली । 

(१) क्षेत्रफल एवं स्वामित्व लेखे--इन लेखो, जिनके श्रन्तगंत गाँव का 
नवशा, वित्त श्रथवा मालगुजारी-सम्वन्धी लेखे तथा अ्रधिकारों के लेख सम्मिलित किये 
जाते हैं, के तैयार करने की विधि इस प्रकार होती है. पहले समस्त भूमि का प्रत्येक 
खेत पर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है, साथ ही सीमाओो का निर्धारण किया 
जाता है ताकि खेती योग्य भूमि का तथा मालगुजारी के लिए हर तरह की मिट्टी 
का सही श्रनुमान लगाया जा सके और अधिकार-सम्बन्धी सही लेखे तैयार किये जा 
सकें । इस सर्वेक्षण के भ्राधार पर प्रत्येक गाँव के लिए एक नक्शा बनाया जाता है 
जिसमें हर जोत प्रृथक्‌-पृथक्‌ दिखलाई जाती है तथा खेती योग्य एवं बेकार पडी भूमि 
का सम्पूर्ण क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति दिखलाई जाती है । गाँव के नकद के अनुरूप साधा- 
है#त' खतोनी (खेतो का रजिस्टर) भी बनाया जाता हैं श्लौर इन दोनो के श्राधार पर 
वित्त अथवा मालगुजारी-सम्बन्धी लेखे तैयार किये जाते हैं जिनमें मालगुजारी जमा 
करने वालो की सही सूची रहती है तथा प्रत्येक नाम के सामने उसके द्वारा देय रकम 
लिखी होती है । इनके पूरक के रूप में आँकड़े देने वाली तालिकाएँ एवं आँकडो से पूर्व 
अन्य लेख-पत्र रहते है, जिनसे गाँव के पिछले इतिहास एवं उसकी वर्तमान अवस्था का 
अचुमान लगाया जा सकता है। अन्तत. अ्रधिकारों का एक लेखा स्वतन्त्र रूप से श्रथवा 
मालगुजारी के लेखे में ही छुडा हुआ तैयार किया जाता है, जो भ्रू-धुति तथा भूमि- 
सम्बन्धी विभिन्‍न श्रधिकार, जैसे ज़मीदार, हिस्सा वेंटाने वाले, अ्ंधीनस्थ स्वामी, मौरूसी 
काइतकार आदि के श्रघिकार और रहन, विक्रय, पट्ट आदि द्वारा उत्पन्न हुए श्रधिकार 
दिखलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इस प्रकार के लेखो के दर्ज करने एव उनमे किसी भी 
प्रकार के परिवर्तन होने पर उसकी रजिस्ट्री करने की व्यवस्था से ये सब लेखे भ्रन्तिम 
तिथि तक पूर्ण रहते है । इस प्रकार लिखे गए भ्रधिकार वैधानिक समझे जाते है जब 
तक कि उनके विरुद्ध कुछ प्रमाण न मिले । 

# (२) भालग़ुजारी का निर्धारण --मालग़ुजारी की माँग निश्चित करने के उद्देश्य 
पहले भूमि का मृल्याड्ून किया जाता है और लगान की वरें माल्तलुम की जाती हैं 


ओर उनको जोडकर उसकी ठीक-ठीक-व्यवस्था की जाती है। यह सम्पत्ति (जमीदारी) 


१. इमपीरियल गज्ञे टियर, सण्ड ४, अध्याय ७ देखिए । 


२, हक का शाब्दिक अर्थ भूमि के स्वामित्व एव चषेत्रफल से दर, जिस पर लगान निर्धारित किया 
जा सके । 


ही 


४२२ भारतीय श्रथशास्त्र 


भ्रंथवा जोत की ज्ञमीन द्वारा देय रकम होती है। कुछ स्थितियों में इसके श्रतिरिक्त भी 
कार्य करता होष रहता है, जिसके भ्रन्तगंत इस सम्पूरों रकम में से कितना-कितना हिस्से- 
दारो भ्रथवा काझ्तकारो द्वारा देय हीगा, यह मालूम करना श्रावश्यंक हो जाता है। ": 
विभिन्‍त राज्यो में मालग्रुज्ञारी निर्धारित करने के विभिन्‍न आधारों के सम्बन्ध में भट्ट 
विचार किया जायगा। 

(३) मालग्रुजारी की वसूली (क) किव्तें-सरकारी मालग्रुज्ञारी की सम्पूरो रकम 
एक साथ वसूल नहीं की जाती, वरन मालगुज़ारी देने वालो की सुविधानुसार किश्तों में 
वसूल की जाती है। उदाहरणार्थ, एक सामान्य जमीदार मालग्रुज्ञारी की रकम उस 
समय तक जमा नहीं कर सर्कता जब तक कि फसल कट न जाय तथा उत्पाद को 
बाजार में बैच न दिया जाय। किद्तों की रीति का चलन में आने का दूसरा कारण यह है 
कि एक ही वार में बहुत अ्रधिक रुपये की माँग को बचाया जा सके, क्योकि इससे कीमतो' 
के गिरने एव ब्याज की दर बहुत अधिक ( भ्रसुविधाजनक स्तर तक ) चढ जानें की 
सम्भावना रहती है । 

(ख) मालग्रुजारी की बकाया रकम की वसूली का ढग--मालग्रुज्ारी की बकाया 
रकम वसूल करने के सम्बन्ध में स्थायी वन्दोबस्त तथा श्रस्थायी वन्दोबस्त वाले प्रदेशों 
में भिन्‍नत्ता है। स्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में जमीदारी की भेंट के साथ यह कठिन 
शर्ते भी थी कि निर्चित समय पर मालगुजारी भ्रवश्य जमा कर दी जाय श्रन्यथा जमी- 
दारी का तुरन्‍ंत विक्रय कर दिया जायगा । जमींदार की प्रतिष्ठा को दृष्टि में रखह%र 
उसे सजा दिलवाना श्रथवा चल-सम्पत्ति की कुर्की कराना उचित नहीं समझा गया | 
अस्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में धकाया लगान वसूल करने की विधि इससे कम कठोर 
हैं तथा भूमि का विक्रय पहला कदम न होकर सब प्रयत्न कर लेने के पश्चात्‌ अच्तिम 
उपाय के रूप में ही श्रपनाया जाता है । 

(ग) सालग्रुजारी या भू-राजस्व का परिहार भौर निलम्बन--एक बन्दोवस्त फे 
लिए जो मालग्रुजारी निर्धारित की जाती है, वह उस बन्दोबस्त, कीं सम्पूर्ण भ्रवधि के 
लिए यह ध्यात में रखकर निद्चित की जाती है कि उस काल की ऋतुएँ श्रौर परि- 
स्थितियाँ सामान्य रहेगी, तथापि स्थानीय अथवा व्यापक रूप से फैली हुई असामान्य 
विपदाएँ श्रा जाती है, जैसे नदियों में वाढ झ्ाना, वर्षा का विलकुल न होना शअ्रथवा 
सिंचाई के साधनों का पुणंत -झ्रभाव हो जाना या उपज के बाजार-भावों का बहुत 
अधिक गिर जाना इत्यादि। यह वात होते हुए भी कि प्रत्येक समय हर तरह की विपत्तियों 
के बावजूद किसान भअच्छी-से-प्रच्छी फसल उत्पन्न करना चाहता है, ये कारण उसे अस- 
हाय बना देते हैँ । ऐसी स्थिति में किसान को कुछ सहायता देना भ्रनिवार्य हो जाहृः 
है। जिस अ्रनुपात में फसल नष्ट होती है यह सहायता उंस भनुपात में दी जाती है तथा 
यह सहायता मालगशुजारी के आशिक अथवा पूर्णा परिहार भ्ौर निलम्बन के रूप में 

्ड है। वाद में होने वाली फसल, के शभ्रनुसार निलम्बित मालेशुजारी या तो जमा 
५ कम जज कक लिप करा ला जदी#हैं; या उसका परिहार कर दिया जाता है। आशिक पअथवा पूर्ण परि- 


१ पेढेन पॉवेल, “लेखब् गयु्दू टेन्योर इन मिटिश डशिडिया?, पृ० १४८ । 
॥ 


भू-धृति तथा भू-राजस्व दर्‌रे 


हार फसलो के लगातार नष्ट होते रहने पर ही किया जाता है । 

१४. बन्दोवरस्तों का वर्गीकरण--बन्दोवस्तो की अवधि के हिसाव से उन्हे दो वर्गो में 
विभाजित किया जा सकता है। जब राज्य का श्रश स्थायी रूप से सर्देव के लिए 
ड्िक्चित कर दिया जाता है जैसा कि वगाल में होता है, तो उसे स्थायी वन्दोबस्त कहते 
हैं तथा जहाँ यह अस्थायी रूप से केवल एक निश्चित समय तक के लिए ही निर्धारित 
किया जाता है, वहाँ उसे अस्थायी वन्दोवस्त कहते हैं । ऐसे भ्रस्थायी वन्दोवस्त ३० साल 
के लिए वम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश में, २० साल के लिए मध्यप्रदेश में श्रौर ४० 
साल के लिए पजाब में है । 

; बन्दोबस्त का वर्गीकरण भू-धृति की प्रणाली के श्राधार पर भी किया जाता 
है । भू-धुति के जिन तीन प्रमुख प्रकारो का उल्लेख हम पहले कर चुके हे, उसी के शनु- 
सार बन्दोवस्त भी निम्न तीन प्रकार के होते है . * 

(१) एक जमीदार के अन्तर्गत एक ही भू-सम्पत्ति या जागीर का बन्दोवस्त । 
इसके अस्तर्गत निम्नलिखित भेद हो सकते हे 

(क) वगाल, उत्तरी मद्रास तथा बनारस में जमीदारो के साथ स्थायी बन्दोबस्त । 

(ख) बगाल के शेष जमीदारो* के साथ अ्रस्थायी बन्दोबस्त । 

(ग) श्रवध के ताल्लुकेदारों के साथ अस्थायी वन्दोवस्त । 

(२) स्वामित्व वाले समुदायो, अधिकाणत' गाँव वालो के समुदायो, की भू-सम्पत्ति 
/५'ज्न्दोवस्त । इन्हे महलवारी बन्दोवस्त कहते है । ऐसे वन्दोवस्तो के निम्नलिखित रूप 
होते हैँ जिन सबका श्राधार श्रस्थायी होता है 

(क) उत्तरप्रदेश व आगरा और अवध में महलवारी बन्दोवस्त । ( यहाँ कोई 
ताल्लुकेदार नही होते है, केवल गाँव के समुदाय ही होते है । ) 

(ख) पजाव के महलवारी बन्दोबस्त । 

(ग) मध्यप्रदेश के मालग्रुजारी वन्दोवस्त। 

(३) वैयज्ञितक खेतिहर भूमि के स्वामित्व के वन्दोवस्त । इसके भी भेद अस्थायी 
रूप के हूँ तथा निम्नलिखित हे 

(क) मद्रास की रैयतवारी प्रथा । 

(ख) वम्बई भौर बरार की रैयतवारी प्रथा । 

(ग) श्रासाम और कुर्ग की विशेप्त प्रथाएँ ( ये सिद्धान्तत' रैयतवारी ही हैं, 
+ बन्दोबस्त चाहे जिस प्रकार के हों किन्तु “वे सब निम्नलिखित तीन वातों में आपस में श्रवश्य मिलते 
है । प्रथम मालगुजारी के निर्धारण के पूव' नक्शा तथा अधिकारों के लेखे तैयार किये जाते हैं; द्वितीय, 

ए,मि को मिश्ियों के अ्रनुसार वॉट लिया जाता द्ै, तथा तृतीय, मालगुजारी का निर्धारण अव फसल की 
उपज पर निभ र नहीं करता वरन्‌ कृपक की वास्तविक सम्पत्ति पर निर्धारित किया जाता है ।?” सर एडवर्ड _ 
ब्लन्ट, च्द्‌ आई० सी० एस०? पृ० १३१। 
२ एक जमीदारी बन्दोवस्त आवश्यक रूप से स्थायी बन्दोवस्त नहीं होता दे, तथा एक रैयतवारी बन्दो- 
वेस्त आवश्यक रूप से श्रस्थायी वन्दोवस्त द्वी नही होता दै । अवध में जमींदारी बन्दोवस्त भस्थायी होते 


ईै। इसी प्रकार रेयतवारों वन्दोबस्तों के स्थायी ढग के द्ोने पर भी कोई रोक नहीं दै,. यथपि ऐसा कोई 
उदाहरण नहीं दीख पड़ता । 


४२२ भारतीय श्रथंशास्त्र 


अंथवा जोत की ज़मीन द्वारा देय रकम होती है । कुछ स्थितियों में इसके श्रतिरिक्त भी 
कार्य करना शेष रहता है, जिसके भ्रनन्तगंत इस सस्पूर्ण रकम में से कितना-कितना हिस्से- 
दारो अथवा काइतकारो द्वारा देय होगा, यह मालुम करना श्रावश्यक हो जाता है। ' 
विभिन्‍न राज्यो में मालग्ुज़ारी निर्धारित करने के विभिन्‍न श्राधारो के सम्बन्ध में भ््टी 
विचार किया जाँयगा। है 

(३) मालग्रुजारी की वसूली (क) किश्तें-सरकारी मालग्रुज्ञारी की सम्पूर्ण रकम 
एक साथ वसूल नही की जाती, वरन्‌ मालग्रुज्ञारी देने वालो की सुविधानुसार किद्तो में 
वसूल की जाती है। उदाहरणायथ, एक सामान्य जमीदार मालग्रुजारी की रकम उस 
समय तक जमा नहीं कर सर्कता जब तक कि फसल कट न जाय तथा उत्पाद को 
वाजार में बेच न दिया जाय । किशतो की रीति का चलन में आने का दूसरा कारण यह है 
कि एक ही बार में बहुत भ्रधिक रुपये की माँग को बचाया जा सके, क्योकि इससे कीमतों 
के गिरने एव ब्याज की दर बहुत भ्रधिक ( भ्रसुविधाजनक स्तर तक ) चढ जाने की 
सम्भावना रहती है । 

(ख) मालगुजारी की बकाया रकम की वसूली का ढग--मालमुज़ारी की बकाया 
रकम वसूल करने के सम्बन्ध में स्थायी बन्दोबस्त तथा भ्रस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों 
में भिन्‍नता है। स्थायी बन्दोवस्त वाले प्रदेशों में जमीदारी की मेंठ के साथ यह कठिन 
शर्ते भी थी कि निश्चित समय पर मालग्रुजारी भ्रवद्य जमा कर दी जाय भन्‍्यथा जमी- 
दारी का तुरन्त विक्रय कर दिया जायगा । जमीदार की प्रतिष्ठा को दृष्टि में रखहु:र 
उसे सजा दिलवाना भ्र्थवा चल-सम्पत्ति की कुर्की कराना उचित नही समझा गया। 
भ्रस्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में बकाया लगान वसूल करने की विधि इससे कम कठोर 
है तथा भूमि का विक्रय पहला कदम न होकर सब प्रयत्न कर लेने के पदचात्‌ भ्रन्तिम 
उपाय के रूप में ही श्रपताया जाता है । 

(ग) मालग्ुजारी या भू-राजस्व का पद़िहार भौर निलस्बन--एक बन्दोवस्त फे 
लिए जो मालगुजारी निर्धारित की जाती है, वह उस बन्दोबस्त, की सम्पूर्ण श्रवधि के 
लिए यह ध्यान में रखकर निद्िचित की जाती है कि उस काल की ऋतुएँ भर परि- 
स्थितियाँ सामान्य रहेगी, तथापि स्थानीय भ्रथ॒ववा व्यापक रूप से फैली हुई झसामान्य 
विपदाएँ भ्रा जाती हे, जैसे,नदियों में बाढ़ प्राना, वर्षा का विलकुल न होना प्रथवा 
सिंचाई के साधनो का पूणंत -भ्रभाव हो जाना या उपज के बाजार-भावो का बहुत 
अधिक गिर जाना इत्यादि। यह वात होते हुए भी कि प्रत्येक समय हर तरह की विपत्तियो 
के बावजूद किसान भ्रच्छी-से-भच्छी फसल उत्पन्न करना चाहता है, ये कारण उसे श्रस- 
हाय बना देते हैं। ऐसी स्थिति में किसान को कुछ सहायता देना श्रनिवार्य हो जाढ़ः 
है । जिस अनुपात में फसल नष्ट होती है यह सहायता उस श्रनुपात में दी जाती है तथा 

«५!» ० पहायता मालग्ुुजारी के आशिक अथवा पूर्ण परिहार भौर निलम्बन के रूप में 
>अक्ती है । वाद में होने वाली फसल, के भनुसार निलम्बित मालग्रुजारी या तो जमा 
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डक या उसका परि करा ला जद्री,है.या उसका परिहार कर दिया जाता है। श्राशिक श्रथवा पूर्ण परि- 
> चऔिए, ४0 ०४ 


“ र इन जिटिश इण्डिया?, पृ० १४८ । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४९२ 


हार फसलो के लगातार नष्ट होते रहने पर ही किया जाता है। हु 
१४. बन्दोवस्तों का वर्गीकरण--वन्दोबस्तो की भ्रवधि के हिसाब से उन्हे दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है। जब राज्य का अश स्थायी रूप से सदैव के लिए 
डिश्चित कर दिया जाता है जैसा कि बगाल में होता है, तो उसे स्थायी वन्दोवस्त कहते 
हैं. तथा जहाँ यह अस्थायी रूप से केवल एक निश्चित समय तक के लिए ही निर्धारित 
किया जाता है, वहाँ उसे भ्रस्थायी वन्दोवस्त कहते हैं । ऐसे श्रस्थायी बन्दोवस्त ३० साल 
के लिए बम्वई, मद्रास और उत्तरप्रदेश में, २० साल के लिए मध्यप्रदेश में श्रौर ४० 
साल के लिए पजाब में है | 

' बन्दोवस्त का वर्गीकरण भृ-धृति की प्रणाली के श्राधार पर भी किया जाता 
है । भू-घृति के जिन तीन प्रमुख प्रकारो का उल्लेख हम पहले कर चुके है, उसी के शनु- 
सार बन्दोवस्त भी निम्न तीन प्रकार के होते हैँ. * ! 

(१) एक जमीदार के अ्रन्तर्गत एक ही भू-सम्पत्ति या जागीर का बन्दोबस्त । 
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भेद हो सकते है * 

(क) वगाल, उत्तरी मद्रास तथा बनारस में जमीदारो के साथ स्थायी वन्दोवस्त । 

(ख) वगाल के शेष जमीदारो* के साथ श्रस्थायी बन्दोवस्त । 

(ग) भ्रवघ के ताल्लुकेदारों के साथ अस्थायी वन्दोवस्त । 

(२) स्वामित्व वाले समुदायो, श्रधिकाशत गाँव वालो के समुदायो, की भरू-सम्पत्ति 
(.न्दोवस्त । इन्हे महलवारी वन्दोबस्त कुहते हे । ऐसे वन्दोवस्तो के निम्नलिखित रूप 
होते है जिन सबका आ्राधार अस्थायी होता है 

(क) उत्तरप्रदेश व श्रागरा और अवध में महलवारी वन्दोवस्त । ( यहाँ कोई 
ताल्लुकेदार नही होते हे, केवल गाँव के समुदाय ही होते है । ) 

(ख) पजाव के महलवारी बन्दोबस्त । 

(ग) मध्यप्रदेश के मालग्ुजारी बन्दोवस्त। 

(३) वैयज्ञितक खेतिहर भूमि के स्वामित्व के बन्दोवस्त । इसके भी भेद अ्रस्थायी 
रूप के हे तथा निम्नलिखित है 

(क) मद्रास की रैयतवारी प्रथा । 

(ख) बम्बई भौर वरार की रैयतवारी प्रथा । 

(ग) भ्रासाम भ्रौर कुर्ग की विशेष प्रथाएँ ( ये सिद्धान्तत रैयतवारी ही हैं, 
2. बन्दोवस्त चादे जिस प्रकार के हों किन्तु “वे सव निम्नलिखित तीन वातों में आपस में शऋवश्य मिलते 
5 । प्रथम मालगुजारी के निर्धारण के पूव नक्शा तथा अधिकारों के लेखे तैयार किये जाते हैं; द्वितीय, 

ए,मि को मिश्ियों के अनुसार वाट लिया जाता है, तथा तृतीय, मालगुजारी का निर्धारण अब फसल की 


उपज पर निभ र नहीं करता बरन्‌ कृपक की वास्तविक सम्पत्ति पर निर्धारित किया जाता दै ।” सर एडवर्ड 
ब्लन्ट, 'द्‌ आई० सी० एस०? पृ० १३१। घ 
९ एक जमीदारी बन्दरोवरत भावश्यक रूप से स्थायी बन्दोवस्त नहीं होता है, तथा एक स्यतवारी बन्दो- 
उस्त आवश्यक रूप से अम्थायी वन्दोवस्त ही नहीं होता दे । अवध में जमीदारी बद्ोदल अस्थायी होते 


है । इसी प्रकार रेयतवारो बन्दोवस्तों थायी ढंग के होने पर भी कोई यदणि ऐसा कोई 
सी रो स्तों के स्थायी ढग होने पर भी कोई शोक नहीं दं,. यद्यणि ४ रु 
उदाहरण ' ख पड़ता | 95 ९, ते बे 


४र४ भारतीय श्र्थशास्त्र 


किन्तु सरकारी भाषा में ऐसी नही कही जाती ।) 

प्रत्येक बन्दोबस्त ऊपर दिये तीन वर्गों में से किसी एक प्रकार का होना चाहिए 
और अ्रवश्य ही उसे या तो स्थायी श्रथवा श्रस्थायी होना चाहिए ।* 
१४, जर्सीदारी बन्दोबस्त बंगाल का स्थायी वन्दोवस्त--हम अश्रवः तक यह देखू, 
चुके हे कि किस प्रकार (मालगुज़ारी जमा करने वाले) राजस्व-कृषि के विकास नें, 
विद्येष रूप से बगाल में पुराने किसानो को दवा दिया और नये भूमि-स्वामियो को जन्म 
दिया, जो ज़मीदारो के नाम से प्रसिद्ध हुए। हम यह भी देख चुके है कि किस प्रकार 
मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण अकबर द्वारा प्रतिपादित राजस्व-प्रशासन के 
अन्त हो जाने से किसान को एक ओर तो ज़मीदारो के नाना प्रकार के अधिक लगानो 
का शिकार होना पडा तथा दूसरी ओर राज्यीय शासको द्वारा भ्रूमि पर लगाए असख्य 
अतिरिक्त-कर देने पडते थे । जो कुछ व्यवस्था शेष रह गई थी, वह सन्‌ १७६४ में 
दीवानी के भ्रधिकार दे दिये जाने के उपरान्त कम्पनी के शासन-काल के प्रारम्भिक 
वर्षों में श्रौर विगड गई । लॉर्ड क्लाइव की दोहरी शासन-प्रणाली के अन्तर्गत तो 
स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गई। अरब त तो नवाब के लगान वसूल करने वाले राज्य- 
कर्मचारी ही सुशासन बनाए रखने का अपना उत्तरदायित्व श्रन्रुभव करते थे, श्रौर न 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त कर्मचारी ही देश में अच्छी शासन-व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए प्रयत्नशील थे। फलस्वरूप जनता का इन दोनो द्वारा दमन किया जाता 
था, किन्तु इनमें से जनता की रक्षा कोई भी न करता था। सन्‌ १७६६ में नियुक्त ५ 
गए राजस्व-पय्यवेक्षक भी जमीदारो द्वारा किसान की लूट को रोकने में श्रसमर्थ ही रहे, 
क्योकि एक तो वे कम उम्र के अनुभवहीन कमंचारी थे, दूसरे इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
आवश्यक सूचना केवल ज़मीदारो भर कानूनगो तक ही सीमित थी और वे कोई भी 
सूचना देना नहीं चाहते थे । सन्‌ १७७० में जो भयकर अकाल पडा उससे किसानो की 
कठिनाई में और वृद्धि ही हुईं। सन्‌ १७७२ में कम्पनी की सचालक-सभा ने दीवान 
का कार्य स्वय करने का निदवय किया तथा वारेन हेस्टिग्ज़ को राजस्व-शासन प्रत्यक्ष 
रूप से चलाने का श्रादेश दिया । उसते कलक्टरो की नियुक्ति करके मालग्रुज्ञारी वसूल 
करने की स्थिति को कुछ सेंभाला। वाद में उसने माल-सम्बन्धी परगना, राज्यीय तथा 
केन्द्रीय बोर्ड भी स्थापित किये, परन्तु मालग़ुज़ारी निर्धारित करने,की पद्धति में 
परिवतेन करने का बहुत बुरा प्रभाव हुआ । पहले पाँच साल के लिए तथा फिर प्रति 
वर्ष लगान वसूल करने के लिए पट्टों की जनता में नीलामी की जाने लगी तथा जो 
सबसे ऊँची बोली बोलता था उसे ही लगान वसूल करने के सम्बन्ध में पट्टे दिये जाने 
लगे । इससे जमीदार को तो श्र॒लग किया जाने लगा किन्तु पूजीपतियो एवं सट्टे बाजो - 


१ सन्‌ १६२८-२६ में रैयतवारी प्रथा के अन्तर्गत खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल ३३४,५६८,००० शअथवा 


सम्पूर्ण क्षेत्रफल का ५१% था स्थायी रूप से जमीदारा अथवा गवि की जातियों के अन्तर्गत 
१२१,०१७,७०० पअथवा सम्पूर्ण क्षेत्रफल का १६% था, तथा जमीदारी एव गाव की जातियों की 
अस्थायी रूप से निधोरित खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल १६८,६०२,००० अथवा सम्पूर्ण च्षेत्रफल का 


ञ ३०% था ।-इगण्डिया इन १६३०-३५, ए० १६६ । 


ज 
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को बढावा मिला, जो किसानो पर श्रत्यधिक लगान तथा श्रत्य नाना प्रकार के अवैध 
अतिरिक्त भूमिकर लगाकर उनसे भरसक घन खीचने की चेष्टा करते थे। लगान 
वसूल करने की इस नई पद्धति का मूल कारण सम्भवत- यही था कि अब तक ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी की श्राथिक श्रवस्था बहुत विगड चुकी थी, किन्तु कम्पनी के सचालक- 
गण कम्पनी के भ्रशधारियो को वहुत ऊँचे लाभाश देने के लिए चिन्तातुर थे । इस प्रकार 
की विगडी हुई परिस्थिति में सुधार करने तथा बंगाल के कृपको की कठिनाइयों को 
कम करने के मुख्य उद्देश्यों से प्रेरित होकर सन्‌ १७८६ में लार्ड कार्नवालिस 
भारत शाये । 
लार्ड कार्नवालिस के शासन का सबसे महत्त्वपूर्ण कदम बगाल का स्थायी 
बन्दोवस्त है। राज्य का अश स्थायी रूप से सरदेव के लिए निश्चित कर दिया जाय, 
यह विचार सबसे पहले फ्रान्सिस के मस्तिष्क में आया था। वाद में इसे फॉक्स ने अपने 
“भारत विधेयक' मे स्थान दिया। सन्‌ १७८५ में सचालक-सभा ने इसके लिए भारत के 
शासन-प्रबन्ध-कर्ताशो को सिफारिश की। किन्तु अन्त में लार्ड कार्नंवालिस ने ही सर जॉन 
शोर की सहायता से वगाल में स्थायी बन्दोवस्त की नीति को कार्य-रूप में परिणत 
किया । तीन वर्ष की जाँच के परचात्‌ जमीदारो के साथ एक निर्णय किया गया, जिसके 
, अन्तर्गत जितने क्षेत्रफल का वे लगान वसूल करते थे उस क्षेत्रफल का उन्हे पूर्णो स्वामी 
चोपित किया गया, जिससे जमीदारो की स्थिति वैध हो सके और वे सरकार के 
एक अपने दायित्व को भली प्रकार से निभा सकें । ऐसा करने का एक श्रन्य उदय 
यह भी था कि जमीदार इससे शअ्रपनी भू-सम्पत्ति में दिलचस्पी लेने लगेंगे। इसे 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जमीदारों को यह अश्रधिकार केवल इसी शर्ते पर 
दिया गया था कि वे सरकार को सेव मालगुज़ारी देते रहेगे तथा यदि कभी उन्होने 
मालग्रुजारी जमा न की तो उनकी भृ-सम्पत्ति को वेचा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में 
अतिवृष्टि श्रथवा शअनावृष्टि के कारण फसल न होने और मालगुज़ारी जमा न किये 
जाने का बहाना नहीं सुना जायगा । इसके साथ ही सरकार ने “अ्रधीनस्थ ताल्लुकेदार, 
रैयत एवं कृपको की भलाई आर उनकी रक्षा के लिए आवश्यक उपायो को क्रियान्वित 
करने का श्रधिकार भी श्रपने पास सुरक्षित रखा।” मालशुज़ारी का निर्धारण इस 
प्रकार किया गया कि जमीदार किसानो से जो लगान वसूल करेंगे उसका ३६ भाग 
सरकार का श्रश होगा तथा शेष वा भाग वे अ्रपने दायित्व तथा श्रन्य परेशानियो 
के एवज में रख लेंगे। मालग्रुजारी की रकम भूमि का सर्वेक्षण किये बिना, भूमिगत 
अ्रधिकारों एव स्वार्थों के लेखों को देखे बिना तथा विभिन्‍न प्रकार की मिट्टियो की 
॥ कत्पादन-क्षमता पर विचार किये बिना ही तुरन्त निश्चित कर दी गई। सन्‌ १७६३ 
में सचालक-सभा की सलाह से यह वन्दोबस्त सदेव के लिए स्थायी घोषित कर दिया 
गया। साथ ही यह भी घोषित किया गया कि मालग्ुजारी की निर्धारित रकम में भी 
कभी कोई परिवर्तव न किया जा सकेगा तथा सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन 
दिया कि ज़मीदारो से श्रथवा उनके उत्तराधिकारियों से कभी भी मालगुजारी की 
निर्धारित रकम में वृद्धि करने के लिए नही कहा जायगा। चाहे वे भ्रपनी भू-सम्पत्ति की 
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कितनी भी उन्नति कर लें ।* ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मुख्य उद्दे श्य यह था कि सरकारी 
मालगुजारी नियत समय पर अवश्य जमा हो जाय | इसके लिए खेती का विकास 
अत्यन्त श्रावश्यक था तथा सचालको की राय में यह उसी समय सम्भव था जब कि 
स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय । यहाँ यह जान लेना श्रावश्यक है कि यद्यपि जमीदायोः 
के श्रधिकारों को स्वीकार करने में सर जॉन शोर लाडड कार्नवालिस से सहमत थे, तथापि 
वे बन्‍्दोबस्त को सदैव के लिए स्थायी घोषित करने से पूर्व भ्रब॒ तक चले झा रहे दस- 
वर्षीय बन्दोबस्त के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के पक्ष में थे । 
१६ बंगाल में सन्‌ १७६३ के जमींदारी बन्दोबस्त की झ्राज्नोचना--उक्त बन्दोवस्त 
की अनेक प्रकार से श्रालोचना की जा सकती है। प्रथम, कोई भी बन्दोवस्त करने से 
पूर्व जो श्रावश्यक प्रारम्भिक क्रियाएँ की जानी चाहिएँ, जैसे भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण, 
मिंट्टी के श्रनुसार भूमि का विभाजन, भूमिगत श्रधिकारो के लेखे तैयार करना इत्यादि, 
यह सब-कुछ नही किया गया । दूसरे, इस डर से कि कही जमीदारो में भ्रविश्वास न 
उत्पन्त हो जाय, उनकी जागीरो के श्रान्तरिक हितो एवं स्वार्थों की विवेचना नही की 
गई । रैयतो के विषय में यह झाशा की गई कि जमीदार उनसे झापस में समझौता कर 
लेगे तथा ज़मीदार उनके श्रधिकारो की रक्षा करेगे । फिर भी जैसा कि बैडेन-पॉवेल ने 
कहा है, “भूमि के सर्वेक्षण के बिना तथा भूमिगत श्रधिकारों एवं हितो को देखें बिता 
ही स्थायी बन्दोबस्त करना अन्य बातो की अपेक्षा कही भ्रधिक प्रतिकूल प्रभावों से 
पूर्ण सिद्ध हुआ है ।”९ न्द्म 
स्थायी बन्दोबस्त का दूसरा बडा दोष यह था कि इसमें रैयतों के अधिकारों 
एवं हितो की रक्षा करने की कोई व्यवस्था नही की गई । इन पर दो प्रकार के भ्रन्याय 
हुए । एक तो इनसे भरू-स्वामित्व के श्रधिकार छीन लिये गए और दूसरे, इन्हें पूर्ण रूप 
से केवल ज़मीदारो की ही दया पर छोड दिया गया जिन्होने इन पर नाना भ्रकार से 
प्रधिक लगान लगाना श्रारम्भ कर दिया |? यह समझता एक भूल ही थी कि देश 
में प्रचलित रीति-ध्यवहारो ने भूमि से सम्बन्धित पक्षो के श्रधिकारों को सुनिश्चित 
कर दिया था तथा उनके आधार पर श्रदालतें सम्बद्ध पक्षों के भुमिगत हितों एवं वैय- 
क्तिक श्रधिकारो की रक्षा कर सकेगी | यद्यपि ऐसा एक सामान्य नियम था कि रैयतो 
को भी: पट्ट दिये जायें, जिसमें प्रत्येक रैयत का क्षेत्र दर्ज हो और उन सब शर्तों तथा 
१ टैबसेशन इन्क्‍्वायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ५५। लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, रिपोर्ट, खण्ड १५ 
पैरा ४४ भी देखिए । 
२ “लेंड सिस्टम्स ऑफ जिटिश इण्डिया?, खण्ड १, पृ० रघह । 
३ स्थायी बन्दोवस्त के दो दोष थे “पहला यद्द कि, गांवों में खेतिहदर भूमि पर स्वामित्व अथवा 
अधिकार सम्बन्धी किसानों के सब अधिकार समाप्त कर भूमि पर केवल ज्ञमीदार का ही स्थायी झाधि- 
पत्य रवीकार किया गया, और दूसरे, सब किसानों के लिए एक ऐसा अधिनियम पास कर दिया गया 
जिसके अन्तर्गत समस्त किसानों को जमींदार से ऐसे समभोते के लिए छोड दिया गया जिसमें उन्हें 
वे सव वार्ते स्वीकार करनी परी जिन्हें जमीदार ने चाह्य |? सर जे० ई० कोलब क ( इसे मॉरीसन ने 


.. भपनोी "द इण्डस्ट्रियल आर्गनाश्ज़ेशन ञ्रोफ ऐन इश्डियन प्रॉविन्स' नामक पुस्तक में पृष्ठ २७ पर 
है. उद्ध त किया दे ॥) 
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स्थितियो का उल्लेख हो जिन पर उस रैयत को खेतिहर भूमि ठेके पर दी जा रही है,. 
किन्तु श्रमल में ऐसा नहीं किया जाता था, क्योकि पहले तो पट्टो को न्यायालय में प्रस्तुत 
किये जा सकने की हृष्टि से उनका कोई मूल्य न था। दूसरे, पट्टा लिखवाने के लिए 
“किसान भी राजी नही थे। उन्होने इसमे श्रपनी दो हानियाँ देखी । एक यह कि ऐसा करने 
से उनकी अधीनस्थ स्थिति प्रमाणित हो जाती, तथा दूसरी यह कि उन्हे फिर पट्ट में 
लिखी सारी बातो एवं स्थितियों को स्वीकार करना पडता जिन्हे वस्तुत वे स्वय भली 
प्रकार से नही समभते थे। यह भी स्वीकार करना ही पडेगा कि तत्कालीन भूमि को 
वेचे जा सकने की छूट देने वाले नियम के अन्तर्गत किसानो से ज़िस कडाई के साथ 
बहुत अधिक लगान वसूल कर लिया जाता था, यह भी उनकी दु खमय अ्रवस्था का 
एक बहुत बडा कारण था । जब भी किप्तान वायदे के अनुसार मालग्रुजारी नही चुकातेः 
थे उनकी जमीन तुरन्त ही नीलाम कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए भ्रावश्यक 
समझा गया कि सरकार जिस प्रकार वायदे के अ्रनुसार नियत समय पर जमी- 
दार से सर्देव मालगुजारी जमा करा लेना चाहती थी उसी भाँति ज़मीदार भी अपने 
झ्रासामियों से लगान वसूल कर सके श्रोर इसमें जमीदार की कुछ सहायता करना भी 
ग्रावश्यक समझा गया । सन्‌ १७६६ के विनियम ७ के श्रन्तर्गत ज़मीदार को कुर्की 
करा लेने से सम्बन्धित व्यापक एवं मनमाने श्रधिकार प्रदान किये गए। यही नही, 
अनेक स्थितियों में राज्य का अश न देने के कारण स्वय जमीदार को अपनी भू-सम्पत्ति 

#'प वास्तव में विक्रय करना पडता था। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि जमी- 
दारो के उत्तराधिकारी भूमि का क्रय करने के पूर्व उससे सम्बन्धित अपने श्रधिकारो की 
स्पष्ट रूप से व्याख्या कराने के लिए जिद करते। स्पष्ट ही इसका श्रर्थ यह था कि किसानो 
के श्रधिकारो को पूर्ण रूप से कुचल दिया जाय तथा उसे नये स्वामी की श्रधिकाधिक 
एवं बलपूर्वक वसूल किये जाने योग्य माँगो के श्रधीन बना दिया जाय । श्रासामी की यह 
अ्रत्यधिक शोचनीय एव श्रन्यायपू्ं स्थिति लगभग ७४५ वर्ष, सन्‌ १८५६ श्रौर १८८५ 
के काइतकारी नियम बनने तक, रही ।* 

'प्राय. यह हृढतापूर्वक कहा जाता है कि लार्ड कार्नवालिस, स्वय एक श्रग्रेज- 
जमीदार था भ्रत वह श्रपने श्रभिजात पूर्व ग्रहो को लेकर भारतवष में भी हृग- 
लण्ड की तरह जमीदारो का एक नया झभिजात वर्ग बनाना चाहता था, यद्यपि इन 
दोनो देशो की स्थितियो में बहुत श्रधिक अन्तर था। वास्तव में यह तो निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि स्थायी वन्दोबस्त कम्पनी के मध्यमवर्गीय कर्मचारियों की देन 
थी। हाँ, हो सकता है, स्वय एक श्रभिजात श्रग्नेज परिवार का व्यक्ति होने के नाते ला्ड 

४श्वकानेवालिस ने इस नीति को, जिससे उसका नाम सम्बन्धित हो गया है, तुरन्त ही श्रपना 
लिया हो जिसे अ्रन्यथा वह इतनी प्रसन्नता एवं शीघ्रता से स्वीकार न करता । यह तो 
निश्चित रूप से अ्रसत्य है कि केवल कार्नवालिस ही स्थायी बन्दोंबस्त का जन्मदाता 
और सबसे बडा समर्थक था। यही नही, इसके श्रतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जिस 


रे मन्‌ १७६३ से १८४५६ तक के समय के लिए वगाल लैरड रेवेन्यू कमीशन, खण्ड १, पैरा ४६ 
ए। 


डरप८ भारतीय अर्थशास्त्र 


समय लार्ड कार्नवालिस के हाथ में सत्ता आई, उस समय तक ये जमीदार भ्पत्ती स्थिति 
“इतनी श्रधिक सुहढ बना चुके थे कि उनकी उपेक्षा करना तथा पिछली एक शत्ताब्दी 
की घटनाशओ्रो को भ्रुलाकर नये सिरे से इस समस्या का विश्लेषण करना असम्भव हो 
चुका था भौर जमीदारो के श्रतिरिक्त भूमि का वास्तव में, मौलिक रूप से, स्वामी कौन ल्‍ 
भा--क्योकि ज़मीदार तो केवल मालग्रुजारी जमा करने वाले कृषक-मात्र ही थे। इस 
"प्रकार श्रव तक जो कुछ किया जा चुका था उसको लार्ड कानंवालिस ने निष्ठुर तथ्यों 
के परिणाम के रूप में स्वीकार कर लिया । यहाँ इस वात को भी याद रखता चाहिए 
कि उस समय बंगाल को कृषि कुछ तो दीवानी के वाद की लगान-सम्बन्धी सर्वेदा बद- 
लगे वाली नीति के कारण तथा सन्‌ १७७० के भयकर अकाल के कारण जिस प्रकार 
की हीन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, उसका शीघ्र हल निकालना भ्त्यन्त श्रावश्यक 
था। श्रत इसके पक्ष में बडे प्रबल कारण थे कि किसी-न-किसी तरह का जमीदारी वन्दोवस्त 
होता ही चाहिए । नक्शो एव प्रत्येक व्यक्ति की खेतिहर भूमि के क्षेत्रफल एव लगान के 
सम्बन्ध में विद्वसनीय लेखों के भ्रभाव में रेबतवारी वन्दोवस्त करना अ्रसम्भव था। 
सडको तथा सचार-साधनो की कमी तथा किसानो से प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूल कर 
सकने योग्य शिक्षित कर्मचारियों के श्रभाव में यह भ्रावश्यक हो गया कि कोई ऐसी संस्था 
झवदश्य होनी चाहिए जो ठेके पर अथवा कमीशन पर मालग्ुजारी वसूल कर ले ।* ऐंसी 
स्थितियों में यही उचित समझा गया कि जमीदारो को ही भृ-स्वामी मान लिया जाय, 
क्योकि वे ही मालग्रुजारी वसुल करने का व्यवस्थित माध्यम प्रस्तुत करते थे तथा उन्हें॥ 
को स्वीकार करने में कृषि के पुनरुद्धार के कुछ भासार हृष्टिगत होते थे,) 
बज्भाल के बन्दोबस्त का तीसरा तथा संबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्धारण 
की चिरन्तनता का प्रश्न है, किन्तु यह केवल बड्भाल तक ही सीमित न होकर शल्य क्षेत्रों 
के लिए भी महत्त्व का है। अत इसके सम्बन्ध में विशेष श्रष्ययन बाद में किया जायगा। 
( भागे सेक्शन ३१-३२ देखिए । ) 
4७ बनारस तथा मद्दघास में स्थायी बन्दोबर्त--वनारस में अग्रेज बज्भाल का ही नमूना 
“अपनाना चाहते थे, किस्तु तस्तुत वे यहाँ की विशिष्ट सपुक्त भू-धृति पद्धति से अपरि- 
चित थे, अत उन्होने जमीदारी गाँवों की स्थिति को बिलकुल भुला दिया--जिनमें 
एक सबल जातीय भावना से युक्त व्यक्ति निवास करते थे । उन्होंने किसी एक मुख्य 
हिस्सेदार श्रथवा किसी अन्य प्रमुख व्यक्ति के साथ ही स्थायी वन्दोवस्त (सन्‌ १७६४ में) 
पूर्णूं कर लिया । मद्रास में मैसूर तथा कर्नाठक के जिले मिलने तक किसी निश्चित 
योजना का पालन नही किया गया । इसके पश्चात पूरी प्रेसीडेन्सी में स्थायी वन्दोबस्त 
करने का प्रयत्त किया गया, यद्यपि रैयतवारी के आधार पर बन्दोवस्त प्रारम्भ केर दिया... 
गया था। यहाँ कौनसी पद्धति अ्रपनाई जाय, इस सम्बन्ध में काफी मतभेद रहा, किन्तु 
सचालक-सभा ने बद्धाल में स्थायी वन्दोवस्त के श्रन्तगेत मालग्रुजारी के नियत समय 
पर जमा किये जाने से बहुत प्रभावित होकर मद्रास सरकार को यह आदेश दिया 
_कि वह जमीदारो के साथ स्थामी रूप से वन्दोवस्त कर ले। उत्तरी भद्रास में तथा 
१ देखिए, लैणड रेवेन्यू कमीशन, वगाल, रिपोर्ट खण्ड १, पैरा ४५ । 


पका 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४२६ 


दक्षिणी मद्रास के कुछ भागो में जमीदारो का अस्तित्व था। ये लोग अधिकतर भ्रतयूरव॑ 
राजाओ--शासको--के उत्तराधिकारी थे। श्रत इनके साथ बन्दोबस्त करने में कोई 
कठिनाई नही हुई । दक्षिणी मद्रास में इनमें से कुछ ही जमीदारो को, जिन्हे पोलीगार 
कहा जाता था, स्वीकृत किया गया तथा शेष से उनके स्वामित्व के अ्रधिकार दण्ड- 
पवरूप छीन लिये गए, क्योकि इन्होने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का विरोध किया 
था। इस प्रेसीडेन्सी के श्रधिकांश भाग में रेयतवारी गाँव थे, जहाँ इस प्रकार के मध्यस्थ 
थे ही नही तथा सचालक-सभा के श्रादेशानुसार इनके स्थान पर साहसी ठेकेदारों की 
खोज की गई | गाँवो को कृत्रिम जिलो के रूप में श्रथवा अ्रन्य गाँवो के समूह के रूप में 
एकत्र किया गया तथा सबसे ऊँची बोली बोलने वालो के हाथ उन्हे नीलाम कर 
दिया गया । ये इस सम्पूर्ण भू-सम्पत्ति के जमीदार बन जाते थे। किन्तु यह प्रयोग बुरी 
तरह से श्रसफल रहा भ्रौर होना भी यह चाहिए था। जैसा कि बवैडेन पावेल ने कहा 
है, “जब वास्तविक जमीदार ही, जिसका स्वाभाविक विकास १५० वर्षो में हुआ था, 
इतना बुरा था तब ऐसे नीलाम खरीदकर बनने वाले जमीदार के विषय में क्या कहा 
जा सकता था ? यह पद्धति पूर्णात श्रसफल ही रही ।/* श्रत इस प्रयोग को सदैव के 
लिए छोड दिया गया तथा मनरो द्वारा विकसित एवं हृढतापूर्वक समर्थित---चाहे उसकी 
उद्भावना किसी के भी द्वारा हुई हो--रैयतवारी पद्धति को भ्रपनाया गया । किन्तु 
रेयतवारी पद्धति को भली प्रकार श्रपनाने से पूर्व ही मद्रास प्रेसीडेन्‍्सी का लगभग 
है प्रतिशत से ३३ प्रतिशत के बीच का भाग स्थायी बन्दोवस्त के श्रन्तगंत भ्रा चुका 
। भद्गास में जमीदारी जागीरो के लिए काश्तकारी विधानों की प्रगति का विवरण 
पहले ही दिया जा चुका है । 
१८, स्थायी बन्दोबस्त का बाद का हृतिध्दास --(क) कम्पनी के अ्धीन--कम्पनी 
के शासन के दिनो में वेल्जली, मिण्टो, हेस्टिग्ज, बेंटिक तथा मनरो, इन सबने भारत 
के शेप भागों में स्थायी वन्दोवस्त का विस्तार करने का हृढता से समर्थत किया । उनका 
विश्वास था कि बगाल के उदाहरण को देखते हुए--जो पुनर्जीवित हो चला था--यह 
पूर्णा रूप से श्राशा थी कि इससे कृषि के शीघ्र विकास की सम्भावनाएँ अ्रवर्य हृष्टिगत 
होगी । फिर भी सन्‌ १८२० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सचालको ने ऐसे प्रस्तावों को 
अ्रस्वीकृत कर दिया, यद्यपि देश के सव भागो में इस श्राशय की प्रतिज्ञाएँ घोषणा द्वारा 
तथा श्रनेक प्रकार की श्राशाएँ दिलाकर की गई थी ।४* 
(ख) सम्राट्‌ के श्रधीन--कम्पनी के समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त लार्ड 
कनिंग ने कर्नल वेश्रर्ड स्मिथ की सिफारिश पर इस प्रदन को पुन उठाया। सन्‌ १८६० में 
'शुंडीसा में एक भयकर अकाल पडा था जिसके कारणों की जाँच करने तथा ऐसे सकटो 





१ लेस्ट सिस्टम्स ऑफ जिटिश इण्डिया, खण्ड १, पृ० २६२ । 

२ जसा कि रानाढे ने कहा था “कैप्टेन विन्गेट और उसके साथी जो वम्बई सर्वेक्षण के अग्रसर ये, 
सदैव स्थायी बन्दोबस्त को अपनी भ-सम्बन्धी नीति का उत्कृष्ट नमूना मानते थे तथा समय-समय पर होने 
वाले बन्दोवस्तों को तो केवल स्थायी बन्दोवस्त की तैयारी अथवा वीच-बीच में बन्दोवस्त का प्रारम्भ मानदे 
थे ।?--रिपोर्ट ऑफ द लैण्ड रेवेन्यू एसेसमेएट कमिटी (१६२६), पृ० ७२ । 


४३० भारतीय अर्थशास्त्र 


के निवारण के लिए सुमाव प्रस्तुत करने के उद्दं श्य से कर्नल वेश्डे स्मिथ की नियुक्ति की 
गई थी । सर चार्ल्स वुड इनकी कुछ सिफारिशो से सहमत थे, किन्तु इन पर कोई कार्य- 
वाही न कर सके । सर स्ट्रफ् नॉयेकोर्ट ने, जो उनके पढचात्‌ मारत-सचित्र हुए, बन 
१५६७ में कुछ शर्तों के साथ-स्थायी वन्दोवस्त करने के लिए कहा | ये शर्ते इस भकार 
थी जहाँ कृषि योग्य भूमि के ८० प्रतिशत भाग पर खेती की जाती थी तथा ऐसी कोई" 
सम्भावना न थी कि नहर द्वारा सिंचाई इत्यादि करके उपज को २० प्रतिशत से अधिक 
बढाया जा सके, वहाँ राज्य का श्र सदैव के लिए स्थिर कर दिया जाय | ईन द्र्तों का 
व्यवहार में श्र्थ यह था कि स्थायी वन्दोबस्त उस समय तक के लिए स्थगित किया 
जाय जब तक कि भूमि के मूल्य में किसी भी प्रकार की उल्तति होने की सम्भावनाएँ 
रहे । सन्‌ १८८३ में भारत-सचिव ला किम्बरले ने भ्रन्तिम रूप से इस प्रस्ताव को 
ठ्ुकरा दिया--मुख्यत इस आ्राधघार पर कि देश भश्रभी झविकसित ही है। उस समय से 
इस सम्बन्ध में सरकार का रुख कुछ ऐसा रहा कि स्थायी बन्दोवस्त का भ्ररंन सर्देत्न के 
लिए समाप्त मान लिया जाय । परन्तु फिर भी यदा-कदा स्थायी भथवा अस्थायी बन्दोवस्त 
सम्बन्धी पुराने वादविवाद की प्रतिध्वनि सुनने को मिलती रही। हाल ही के वर्षो में 
बंगाल भू-राजस्व श्लायोग ने प्रस्ताव रखा कि बंगाल की ज़मीदारी की स्थायी बन्दोबस्त 
वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर ज़मीदारियों को राज्य 
द्वारा खरीद लिया जाय । इस प्रस्ताव पर जो मतभेद रहे उनका विवरण आगे सेक्शन 
३२ में देखिए । । 
१& बंगाल के शेष ज़र्मीदारों तथा अवध के ताइलुकेदारों के साथ अस्थायी बन्दोषस्त के 
बगाल के उन भागों में जहाँ किन्ही कारणों से स्थायी वन्दोबस्त नही किया जा सका 
वहाँ अस्थायी वन्दोबस्त किये गए, जिनके पन्तर्गत लगभग ७० प्रतिशत सम्पत्ति (माल- 
ग्ु्ञारी के रूप में) सरकार द्वारा ले ली जाती है तथा शेष ३० प्रतिशत खेतिहर भूमि 
के भ्रधिकारियो --जो मध्यमवर्गीय होते है--को छोड दी जाती है। जहाँ तक माल- 
गुजारी के निर्धारण का प्रइन है, वगाल में जो पद्धति भ्रपताई जाती है वह ठीक बसी 
ही है जो श्रागरा में प्रयुक्त की जाती है। इसका वर्णोन भागे किया गया है। 
ताल्लुकेदारी के श्रगंभूत गाँव इतने महत्त्वपूर्ं है कि वास्तव में भ्रव के बन्दोबस्त 
को समुकत गाँव वन्दोवस्त पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप माना जा सकता है, जिसका 
विवरण हम श्रागे दे रहे हे 
२० सहलवारी बन्दोबस्त--आरागरा क्षेत्र में स्थायी वन्दोबस्त का जो रूप विकसित 
हुआ वह विलकुल उन राज्यों जेसा है जहाँ अधिकतर जमीदारी के भ्रधिकारो से इुक्त 
ग्रामीण समुदायों से व्यवहार किया जाता है। पहले यह प्रयत्व किया गया कि माल- 
गुजारी जमा करने वाले कृषक प्रथवा किसी अ्रन्य ख्याति-प्राप्त व्यक्ति के साथ स्थायी 
रूप से वन्दोवस्त कर दिया जाय, किन्तु गृह-विभाग के अधिकारी तो स्थायी वन्दोबस्त 
जैसी किसी व्यवस्था की बात सुनना ही नही चाहते थे । इसके अतिरिक्त सन्‌ १८१६ 
में हॉल्ट मैकेन्जी ने, जो कि एक जाँच भ्रायोग के सचिव थे, गाँवों पर स्वामित्व वाली 
सस्थाओ के अस्तित्व की शोर ध्यान दिलाया और कहा कि उनकी तो प्रतिष्ठा करनी ही 
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होगी तथा ऐसी श्रवस्था में बगाल में ;वैयक्तिक जमीदारो का-सा स्वरूप यहाँ न चल्न 
सकेगा शौर एक पूर्ण सर्वेक्षण तथा समस्त भूमिगत अ्धिकारो का लेखा भत्यन्त भाव- 
श्यक है। श्रत एक सामान्य उपाय के रूप में स्थायी बन्दोबस्त की कल्पना भी नही की 
जा सकती। 
क्र उडीसा में वन्दोवस्त करने का प्रश्न भी इसी समय उपस्थित हुआ तथा उत्तरी 
पश्चिमी प्रान्त (जिसे श्रागरा व अ्रवध का सयुक्‍त प्रान्त कहा जाने लगा) में इस समय 
जाँच की ही जा रही थी। इन दोनो राज्यो की स्थितियो को ध्यान में रखते हुए सन्‌ 
१८८२ का ७्वाँ विनियम पास किया गया। यह विनियम तथा इसमें बाद में किये गए 
संशोधन ही जमीदारो तथा गाँव-समुदायो के साथ किये गए भ्रस्थायी वन्दोबस्तो के 
सुख्य श्राधार हे । 

श्रागरा में केवल कुछ व्यक्तिगत जमीदारो तथा ताल्लुकेदारो को छोडक्र 
अ्रधिकाश दक्षाओ्रो में शाँव-समुदायो के ऊपर कोई व्यकित न था। अ्रत इनसे सयुक्त 
रूप से ही समझौते किये गए, यद्यपि इनमें से कोई एक प्रतिष्ठित हिस्सेदार साधारणतत- 
चुन लिया जाता था जिसे मालग्रुजारी जमा करने का काम सौप दिया जाता था तथा 
वह शेप हिस्सेदारों की श्रोर से समझौते पर हस्ताक्षर कर देता था। यह उल्लेखनीय 
है कि मालगुजारी के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी हिस्सेदार सथुक्त एवं वैयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होते थे। श्रागरा के ताल्लुकेदारों के सामन्तो जैसे श्रधिकार भी श्रवध 
के ताल्लुकेदारो के स्वामित्व के श्रधिकारों के समक्ष हीन थे, अत उनकी माँग को इस 
प्रकार पूरा किया गया कि उनके अधीनस्थ गाँव-समुदाय से जितनी आवश्यक हो 
उतनी अ्रधिक़ मालग्रुजारी जमा करने के लिए कहा गया तथा ताल्लुकेदारी के भत्ते के 
स्प में उन्हें मालगुज्ञारी का १० प्रतिशत सरकारी खजाने से सीधा दे दिया जाता था। 
आगरा के गाँव-समुदाय से जो वन्दोबस्त किया गया उसके सम्बन्ध में यह भी 
उल्लेखनीय है कि गाँव का कोई भाग अथवा कोई विशेष हिस्सेदार, जो एक निश्चन्नत 
सीमा से ऊपर का हो, पूरं वेंटवारा करा सकता है तथा मालगुज्ञारी जमा करने के 
सवुक्त दायित्व के स्थान पर स्वतन्त्र एवं व्यक्तिगत दायित्व ले सकता है । बन्दोवस्त का 
कार्य श्रशत श्रदालती होता है तथा श्रशत. राज-वित्त से सम्बन्धित । भूमि पर 
जिसका अ्रधिकार है, उससे सम्बन्धित लेखे एवं उन अ्रधिकारोी का निर्घारण करना 
अदालती कार्य है तथा आसामियों पर लगान का निर्धारित किया जाना राज-वित्त से 
सम्बन्धित हैं। बन्दोबस्त करते सर्मग्र सामान्य प्रकार से पहले भूमि की सीमाएं निर्धा- 
रित कर दी जाती है, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है, खेतिहर ठेके की भूमि के 
स्वामित्व एवं उससे सम्बन्धित अ्धिकारो का ज्ञान किया जाता है तथा श्रन्त में माल- 
इजारी का निर्धारण किया जाता है ! 
२१. मदलवारी पद्धति में मालगुज्ञारी निर्धारित करने के सिद्धान्त--अ्रभी हम माल-* 
गुजारी निर्धारित करने के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तो का वर्णोत करेंगे उनके विपय में 
यह जान लेना चाहिए कि वे सब प्रकार की महलवारी पद्धतियो पर लागू होते हैं। 
अनेक प्रकार की विधियो, जैप्ते ऊँल उत्पाद का मृल्याद्ुन किया जाना इत्यादि का 


ऐ 
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प्रयोग करने के उपरान्त मालग़ुजारी निर्धारित करने के उद््दश्य से सरकार ने निम्त- 
लिखित प्रणाली अपनाई। लगान के हिसाब से भूमि का जो वास्तविक मुल्य होता 
है उसे प्रत्यक्ष भ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से मालग्रुज्ञारी के निर्धारण का भ्राघार बनाया जाता 
है। जागीर की परिसम्पत्ति का एक श्रश जो वर्ष-भर में प्राप्त हो, उसे मालग्रुज्ारी 
कहा जा सकता है । यह भ्रश समय-समय पर बदलता रहा है। ईस्ट इण्डिया कम्पी 
के समय में प्रारम्भ में यह भ्रश बहुत भ्रघिक, यहाँ तक कि ८० प्रतिशत से भी श्रधिक, 
था ।* ला्ड विलियम बेटिक में सन्‌ १८३३ में इसे घटाकर ६६ प्रतिशत कर दिया । 
सन्‌ १८५५ के सहारनपुर नियमो के भ्रन्तगंत इसे और घटाकर ५० प्रतिशत कर दिया 
गया और सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह हृकतापूर्वक कहा जाता है कि वर्तमान काल 
में यह भ्रश भ्रघिकाश स्थितियों में ५० प्रतिशत से भी कम वसूल हुआ है (अआ्रागे सेक्शन 
४३ देखिए ।) 
परिसम्पत्ति में मुख्यत निम्न की गिनती की जाती है. (१) कुल लगान जो 
वास्तव में वसूल किया गया हो | भ्रागरा में मुख्यतः यही मालग्रुजारी निर्धारित करने 
का मुख्य आधार होता है, (२) जिन कृषि-जसीनों पर स्वामियों का स्वय अधिकार 
होता है श्रथवा जिन्हें वे बिना कोई लगान वसूल किये उठा देते हैं, उन ज्षमीनो का 
लगान के श्राघार पर श्रनुमान से मूल्याद्भुन कर लिया जाता है, तथा (३ ) कुछ भ्रन्य 
साघारण लाभ, जैसे उपयोगी किन्तु बेकार पडी भूमि, जानवरो के चराने, फलादि और 
जगली उपज से होने वाली झ्राय इत्यादि । इन तीनो में से पहले दो जो स्यिसत का 
लगान के अनुसार मूल्याद्धून निश्चित करते हैं, मुख्य तत्त्व है । न 
आगरा, भवध, पजाव तथा मध्यप्रदेश में प्रयुक्त विभिन्‍न महलवारी पद्धति 
वाले क्षेत्रों में मालग्रुजारी निर्धारित करने के ये सामान्य सिद्धान्त हैं, यद्यपि विभिन्‍न 
भाल्तो में भ्रपनाई जाने वाली रीति के विस्तार में कुछ श्रन्तर होना स्वाभाविक ही है | 
वन्दोवस्त के समय, जो वास्तविक लगान अदा किये जाने योग्य होता है वह झ्रागरा 
वाली विधि के श्रनुसार ही निर्धारित किया जाता है । मध्यप्रदेश में इस उद्देश्य से कि 
लगान का शभ्रभाव उन पर पूर्णंत समान रूप से पड सके, एक विश्धिष्ट प्रणाली श्रपनाई 
जाती है जिसका वर्णन बाद में किया जायगा । पजाब में क्योकि श्रधिकाश भुमि स्वय 
स्वामियो के श्रधिकार में रहती है अ्रथवा झ्ासामी लोग उपज के रूप में लगान श्रदा 
करते है, श्रत: भूमि का लगान के आधार पर नकद रुपयो के रूप में मृल्याकन करने 
वाली विधि नही श्रपनाई जा सकती । ऐसी स्थिति में यह श्रावदयक हो जाता है कि 
केतिपय नमूने की भूमि छाँटकर उत पर नकद रुपयो में दिये जाने योग्य लगान की 
रकम मालूम कर ली जाय तथा इनके आधार पर गाँव की समस्त जमीनों का लगान 
भालुम कर लिया जाय | के 





? उदाहरणाये उदीसा में सन्‌ १८२२ में ऋधिक्रत रूप से सम्पत्ति का ८३ ३ प्रतिशत घोषित किया गया। 
सन्‌ 7८४० में यह ६५ प्रतिशत किया गया तथा कह्टी-कद्दी कुछ कमी करके ६० प्रतिशत ही रखा जाता' 
था और सन्‌ २६०१ में जब पुन बन्दोवस्त किया गया तो इसे ५४ प्रतिशत तक घटा दिया गया। देखिए. 
सेट रेवेन्यू पॉलिसी आफ द गवर्नमेण्ट झा इण्डिया, पृ० र३। 
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२२. उत्तर प्रदेश में महलवारी वन्दोवस्त सम्बन्धी काये--उत्तर प्रदेश में बन्दोवस्त 
सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बन्दोवस्त अधिकारी गाँवो का मुआयना करता है 
तथा एक-सी मिट्टी तथा श्रन्य प्राकृतिक बातो के श्राधार पर मालग्रुजारी के निर्धारण 
| हेतु उनके वर्ग वना देता है। इसके परचात्‌ प्रत्येक प्रकार की मिट्टी का लगान निर्धारित 
कर लिया जाता है। लगान निर्धारित करने का मुख्य आ्राधार यह होता है कि कुछ 
स्थायी तथा प्रतिष्ठित आ्रासामियों की भूमि जिस किराये पर दी जा सके, वह रकम 
मालूम कर ली जाती है। यह ख्याल रखा जाता है कि ये आसामी अ्रपनी श्राजीविका 
के लिए पूर्णात श्रपनी भूमि पर ही अ्वलम्वित हो जिससे यह निश्चित हो कि वे भ्रपनी 
भूमि की सब प्रकार से देख-रेख रखते होगे । इस रकम का अनुमान कर लेने के उप- 
रान्त बन्दोबस्त ग्रधिकारी मालगुजारी का निर्धारण कर देता है । यह करते समय वह 
कुछ ऐसी वातो का भी रुपाल रखता है जैसे सचार-साधन, जनसख्या में वृद्धि, फसल 
सम्बन्धी श्राँकडे, खेती की हुई भूमि के क्षेत्र में बढोतरी इत्यादि ।?* जिन स्थानों पर 
भूमि को नकद किराये पर नही दिया जाता वहाँ पर बन्दोवस्त सम्बन्धी श्रधिकारी उसी 
श्रकार की भूमि के भ्रन्य स्थानों पर किराये की रकम का अनुमान करके मालग़ुजारी 
का निर्धारण कर देता हैं । 
अवध में लागू की गई विधि--अवध में बन्दोवस्त का तरीका प्राय वैसा ही 
है जैसा भ्रागरे में है। उसमें केवल इतना श्रन्तर है कि कभी-कभी बन्दोवस्त पूरे गाँव- 
त्र'टरदाय के साथ किया जाता है और श्रधिकाश स्थितियों में कम श्रथवा श्रधिक गावो 
की वडी जागीर की मालग्रुजारी श्रकेले ताल्लुकेदारों से ही निश्चित कर ली जाती 
है। एक ताल्लुकेदार पर जो मालग़ुजारी निर्धारित की जाती है वह उसकी जागीर 
के प्रत्येक गाँव पर लगाये जा सकने वाले लगान की रकमो का जोड होता है। कुछ 
स्थितियों मे, जेसा कि पहले देखा जा चुका है, जहाँ उसके अधीनस्थ गाँव-समुदाय 
अपने अधिकारो को सुरक्षित रखने में सफल हो सके हे, वहां इनके साथ एक सहायक 
वन्दोवस्त किया जाता है--जिससे उनके द्वारा ताल्लुकेदारों को दी जाने वाली रकम 
निश्चित कर ली जाती है। यह रकम इतनी श्रवश्य होती है कि ताल्लुकेदार को माल- 
गुजारी की दस प्रतिशत रकम लाभ के रूप में श्रवश्य मिल जाय । 
२३. पंजाब का महलवारी बन्दोवस्त--यहाँ पर भी गाँवो के सर्वेक्षण, अ्रधिकारों के 
लेखे श्रादि से सम्बन्धित सब वे ही विधियाँ होती हे, किन्तु मालगुजारी के निर्धारण की 
विधि में कुछ श्रन्तर होता है । यहाँ श्रासामियो की सख्या बहुत श्रधिक नही होती 
तथा श्रधिकतर आसामी उपज के रूप में लगान देते है। ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त- 
“अधिकारी गाँव की प्रत्येक प्रकार की भूमि को ध्यान में रखकर उससे मिल सकने वाली 
लगान की रकम अनुमान लगाकर, समस्त गाँव के लिए एक-सी दर प्र मालग्ुजारी 
का निर्धारण कर देता है। वह इस वात को ध्यान में रखता है कि यदि सब लोग 
नकद लगान देते तब क्‍या रकम प्राप्त हो सकती थी और उसी के अनुसार मिट्टी की 
प्रकृति को देखते हुए श्रनेक हिस्सों में वाँट देता है। इसके पदचात्‌ वह नमूने के तौर 
१ देखिए, टेक्सेशन इन्कवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६७। 
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पर कुछ जमीनो के लगान की नकद श्रामदनी का श्रनुमान लगाकर कुछ ऐसे नियम 
निर्धारित कर लैता है, जिनके श्रनुसार वह समस्त क्षेत्रफल की मालगुजारी निर्धारित 
कर देता हैं। पजाब में यद्यपि सिद्धान्त रूप से लगान प्रत्येक श्रासामी से वसूल नही 
किया जाता तथा गाँव की सपत्ति के समस्त स्वामियों से सयुक्त रूप से वसूल 
किया जाता है--भ्रौर वे सब उसे सयुक्त रूप से ही देने के लिए उत्तरदायी होते हे-- 
तथापि व्यवहार में प्रत्येक आसामी की लगान की रकम निर्धारित कर ली जाती है, 
तथा वह उससे पृथक्‌ रूप से वसूल की जा सकती है। इस प्रकार यहाँ के खेतिहर 
किसानो की भी प्राय वही स्थिति होती है जो बम्वई तथा मद्रास के स्वामित्व वाले 
किसानों की ।* सन्‌ १९२९ के पजाब भू-राजस्व संशोधित विघान के श्रन्तर्गत राज्य 
का श्रश परिसम्पत्ति का एक चौथाई तथा बन्‍्दोवस्त ४० वर्ष तक के लिए निश्चित 
किया गया है (श्रागे सेक्शन ४३ भी देखिए । ) 
२४ मध्यप्रदेश का मालगुजारी बन्दोबस्त--जहाँ तक मालग्रुजारी-निर्धा रण के भाधार 
का सम्बन्ध है यहाँ भो लगभग वही विधि भ्रपनाई जाती है जो झ्ागरा में व्यवहार में 
लाई जाती है, किन्तु एक प्रकार से दोनो में महत्त्वपूर्णा श्रन्तर है । मध्यप्रदेश में मराठो 
ने गाँवों की मालगुजारी मालग्रुजार कहलाने वाले व्यक्तियों के सुपुर्दे कर दी । ब्रिटिश 
सरकार ने इन व्यक्तिगत ताल्लुकेदारों से व्यवहार करने के लिए उन्हें स्वामित्व का 
'द प्रदान कर दिया और उनको गाँवों के मुखिया के रूप में स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
यहाँ के गाँव भी वम्बई तथा मद्रास जैसे रैयतवारी गाँव थे जिनमें बहुत अधि! 
श्रासामी थे तथा प्रत्येक अ्रपती भूमि का स्वामी था। ऐसी स्थिति में उनकी बहुत 
श्रधिक रक्षा करमा आवश्यक हो गया, विशेष रूप से यह ख्याल करते हुए कि उनके 
स्वामित्व के पद से उन्हे केवल मालग्र॒ुज्ञारो का आसामी बना दिया गया था । बन्दोवस्त 
सम्बन्धी श्रधिकारो को केवल मालगुजारों द्वारा देय मालग्रुजारी की रकम ही निर्धारित 
नहीं करनी थी बरन्‌ लगभग सभी आासामियो द्वारा मालगुजारो को दी जानें वाली 
रकम भी निर्धारित करनी थी [९ इससे यह्‌ स्पष्ट है कि यहाँ वाधिक लगान का 
अनुमान उन स्थानों की श्पेक्षा श्रधिक सही होगा जहाँ केवल सरकार को देय माल- 
भुजारी का निर्धारण किया जाता हैँ । 

दस भ्रकार भध्यप्रदेश में लगान के निर्धारण की विधि बहुत जटिल होती है ॥ 
इसके लिए भूमि को मिट्टी की प्रकृति के अनुसार भनेक भागों में बाँट दिया जाता है 
यह विभाजन मिट्टी की उत्पादन-क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। खेती के 
द्वारा होने वाले श्रोसत लाभ का अनुमान लगाया जाता है तथा इस प्रकार विभिन्‍न 
मिट्टियों का भ्रन्तर ज्ञात कर लिया जाता हैं। यह ध्यान में रखा जाता हैं कि मिट्टियो !' 
१ ३ इह्दी,बैस ह६व० पपयण १६८ । 
*_बन्दोबस्त के कार्य में सबसे अधिक मदत्वपूर्ण कार्य मालगुजारी का नि्ोरण, इसलिए भी अविक 
जटिल हो जाता था कि मालगुजार लगान तो बहुत कम वयूल करते थे, किन्तु आसामियों को नये 


प)दारों पर अथवा पहली बार भूमि को पट्टे पर देते समय नजराने के रूप में बहुत रकम पयल कर लेते 
मे ।?--टैक्सेशन इन्कबायरी कमिटी रिपोट', पैरा ६६ । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व डरे 


की उत्पादन-क्षमता के भ्न्तर के अतिरिक्त भूमि की स्थिति का भी लगान के निर्धारण 
पर बहुत प्रभाव पडता है ।* 

२२. सेयतवारी वन्दोवस्त : मद्भास की रेयतवारी विधि--हम यह देख ही चुके 
(| कि किस प्रकार मद्रास में स्थायी वन्दोवस्त करने के प्रयत्वों के विफल हो जाने के 
परिणामस्वरूप रैयतवारी विधि अपनाई गई । इस वन्दोवस्त के सिद्धान्त किसी विधान 
में प्रतिपादित नही हैं वरन्‌ इस सम्बन्ध में व्यापक श्रादेश दिये गए हैं । प्रत्येक गाँव 0५ 
ठीक-ठीक सर्वेक्षण किया जाता है तथा गाँव का नक्शा तथा कृपि की जमीनो के 
स्वामित्व का विवरण तैयार किया जाता है। मिट्टी की उत्पादन-क्षमता के अनुसार 
भूमि का वर्गीकरण कर लिया जाता है। भूमि की उत्पादन-क्षमत्ता श्रौसत उपज के 
झ्राधार पर निश्चित कर ली जाती है। प्रत्येक भूमि की उपज के नकद मूल्य का अचुमान 
बन्दोवस्त के पूर्व के २० ऐसे वर्षों के आधार पर लगा दिया जाता है जिनमें भ्रकाल न 
पडा हो । इसमें से किसान के व्यय घटा दिये जाते हैँ श्र जब उत्पाद का सही मुल्य 
मालूम कर लिया जाता हैं। इसका लगभग झ्राधा भाग मालगुजारी की श्रधिकतम सीमा 
के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है । व्यापारियों के लाभ, उपज को बाजार तक ले 
जाने के लिए वाजार की दूरी, खराव मौसम तथा लाभ की दृष्टि से उतने श्रधिक भ्रच्छे 
क्षेत्र न होने आदि के लिए छूट भी दी जाती है । इसके पश्चात्‌ विभिन्‍न वर्गों की मिट्टियो 
को भ्र॒लग-श्रलग भागो में वाँठा जाता है जिसे 'तरम' कहते हैं तथा प्रत्येक वगे की माल- 
“जारी की दर निश्चित कर ली जाती है। जिस गाँव में ये जमीने रहती हैं उसकी 
स्थिति तथा सिंचाई के साधनों की प्रकृति को ध्यान में रखकर इस दर में आवश्यक 
परिवर्तन कर दिये जाते हे । ऐसा करने के लिए गाँवों के समूह (वर्ग) बना लिये जाते 
है । यह समूह (वर्ग) दो वात्तों को ध्यान में रखकर बनाए जाते है । एक तो गाँवों की 
सडक तथा वाजार से निकटता को ध्यान में रखा जाता है तथा दूसरे, गाँवों में पानी की 
सुविधा को ध्यान में रखा जाता है । इस प्रकार एक ही मिट्टी की जमीनो की भी माल- 
गुजारी विभिन्‍न दरो पर निर्धारित की जाती है, क्योकि वे दूसरे समूह के गाँव की हो 
सकती हैं श्रथवा उनमें सिंचाई के साघन भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के हो सकते है । इस भ्रकार 
जो मालगुजारी निर्धारित की जाती है वह खेत की उपज के सरकारी हिस्से का विनि- 
मय-मुल्य समझा जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी भ्रूमि मे 
खानें पाई जाती हैं तो उसके लिए अलग से सालगुजारी निर्धारित की जायगी ।* 

२६. बम्बई की रेयतवारी विधि--बम्बई की श्रपनी भ्रू-राजस्व-सहितान है जिसके 

सवार वन्दोवस्त-सम्बन्धी सब मामले निपटाए जाते हें। जैसा कि हम अ्रभी कह चुके 
/ हैं, मद्रास में ऐसा नही है । वस्बई में उन नियमो के झतिरिक्त विद्येप प्रकार की जागीर- 

१ टैक्सेशन इन्कवायरी कमिटी रिपोर्ट विशेष विवरण के लिए वैडेन पेत्रिल की लैण्ड रेवेन्यू एण्ड 
टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया, पृ० १८६-८ । 


3. मद्रास के लगान-सम्बन्धी बोर्ड के आदेशानुसार जिसका उल्लेस टेबसेशन इन्ववायरी कमिटी रिपोर्ट 
पैरा ६४, में किया गया दे | 


३. वॉन्चे लेण्ड रेवेन्यू कोट (१८०७९) १६३६ में सशोधित किया गया। आगे सेक्शन ४४ देखिए। 
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दारियो के लिए विज्येप श्रधिनियम भी हे जैसे ग्रुजरात में ताल्लुकेदारो के लिए, कोकण में 
खोटो के लिए तथा कैरा और भडौंच जिले के कुछ सयुक्त गाँवों के लिए । 

भू-राजस्व के सामान्य इतिहास का भ्रच्ययत करते समय हमने मराठो के भू- 
राजस्व-सम्बन्धी शासन का सकेत किया था तथा यह भी निर्देशित किया था किक 
भ्रन्तिम पेशवाओ के काल में मालग्रजारी जमा करने वाले किसानों की पद्धति अपनाई 
जाने के कारण उस शासन का ह्वास भी हुआ । जब दक्षिण का शासन पेशवाशों से 
श्रग्नेजोन ने लिया तो उन्होंने इस हानिकर पद्धति का श्रन्त करने की सोची तथा गह 
निश्चित किया कि वे नाना फडनवीस वाली अ्रधिक न्याय्य विधि को ही श्रपनाएँ। 

कुछ थोडी-थोडी झवधि वाले प्रयोगों तथा भ्रनेक सुझावों के--जिनमें एक 
सुझाव यह भी था कि गाँवो का बन्दोबस्त महलवारी पद्धति के भ्ननुसार कर दिया 
जाय--पर्चात्‌ भन्त में रैयतवारी प्रथा को भ्रपनामा गया । सन्‌ १८२४ में प्रिगल को 
यह आदेश दिया गया कि भूमि का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करे । उसने भूमि को, वार्षिक 
लाभ के श्राघार पर, विस्तृत वर्गों में बाँठना चाहा। ऐसा करने में बहुत अ्रधिक 
विवरण ज्ञात करने की श्रावश्यकता पडती थी । यह समस्त प्रयोग असफल रहा । इस 
प्रयोग की भ्रसफलता का एक कारण यह भी था कि इस विधि के परिणामस्वरूप बहुत 
झधिक मालगुजारी निर्धारित किया जाता प्रवश्यम्भावी था। इस प्रयोग के पश्चात्‌ ही 
भ्रकस्मात्‌ कई वर्ष लगातार श्रकाल पडते गए, इसलिए भी यह भ्रसफल हो गया । 

ऐसी स्थिति में सरकार ने यह श्रादेश दिया कि इस सम्बन्ध में सब कार्य फिए! 
से किया जाय भौर सन्‌ १८९६ में इसके लिए मिस्टर गोल्डस्मिथ तथा लैफ्टिनेण्ट विन- 
गेट नामक दो श्रफसर नियुक्त किये गए । उन लोगी ने जो प्रणाली प्रवरतित की उसी में 
समयानुसार झ्रावश्यक परिवततन होते रहे, किन्तु श्रमी भी वास्तविक रूप से वही चलन 
में है।* सन्‌ १८४० में उन अफसरों नें अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में 
उन्होने वे सामान्य सिद्धान्त बनाए जिनके झाधार पर वम्बई प्रेसीडेन्सी की विशेष 
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण करके बन्दोबस्त किया जा सकता है। कुछ 
कम मालगुजारी निर्धारित करने की सिफारिश की गई। उन्होने यह भी कहा कि 
वन्दोबस्त ३० वर्षो के लिए हो। बन्दोवस्त के काल मे श्रधिक कर लगाये जाने से बचाया 
जाय, भूमि पर स्वामित्व माना जाय, भूमि के विक्रय श्रथवा उसके हस्तान्तरण के लिए 
पुर स्वतन्त्रता प्रदान की जाय तथा अधीनस्थ झासामियों से क्या लगान वसूल 
किया जाय, इस सम्बन्ध में भी पुरी छूट दी जाय । वाद में इतके साथ कार्य करने के 
लिए केप्टन डेविडसन को नियुक्त किया गया भौर इन लोगों ने सन्‌ १८४७ में एक 
रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे संयुक्त रिपोर्ट कहते हैं तथा जिसमें उन सिद्धान्तों का विशद ! ॥ 
विवरण है जो वर्तमान पद्धति के शझ्राघार हैं । 

इस रिपोर्ट में जो व्यवस्था अपनाई गई उसके अनुसार भ्रिगल की पद्धति के 
अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के लिए वापिक लाभ की रकम को आधार बनाना 
छोड दिया गया तथा इसके स्थान पर मिट्टी को गहराई तथा बनावट को ध्यान में रखना 

“बोर आऑँक द लैण्ड रेबेन्यू एसेसमेंट कमिटी, बॉम्बे, १६२६, पृ० ८-६ । 
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आवश्यक समझा गया । मालग़ुजारी के निर्धारण करने के सम्बन्ध में यह तय किया 
गया कि वर्षा, उपज की कीमतो, कृषि की समृद्धि आदि को ध्यान में रखकर कतिपय 
प्रयोगो के आधार पर मालगुलारी निर्धारित की जाय, किन्तु यह सिद्धान्त सदैव ध्यान 
में रखना चाहिए कि किसान से इतनी श्रधिक मालग्रुजारी देने के लिए न कहा जाय 
(जितनी वह सरलता से नही दे सकता। पुराने समय के 'मीरासी! श्रौर “उपरी' भृ-धृति 
को एक मौरूसी भू-धृति में बदल दिया गया । जब तक खेतिहर किसान निर्धारित 
मालग्रुजारी जमा करता जाता था, तब तक भूमि पर उसका स्वामित्व समाप्त नही 
किया जा सकता था । वह किसी भी खेत को छोड सकता था श्रथवा दूसरे खेतो पर 
श्रधिकार कर सकता था| अ्रपनी शक्ति तथा अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर वह 
ऐसे किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र था। इसी आ्राधार पर सन्‌ १८७६ की 
वम्बई भू-राजस्व सहिता में उसकी परिष्ठा और स्थिति की परिभाषा दी गई है। इस 
प्रकार की भू-धृति को रैयतवारी कहते है, जिसके अन्तर्गत आसामी श्रपनी भूमि का 
स्वामों होता है तथा इसे वह सीधे सरकार से प्राप्त करता है। पूर्ण भ्रधिकार-सम्पन्न 
भ्रथवा मौरूसी भरू-धृति आनुवशिक होती है, यह हस्तान्तरित की जा सकती है तथा 
सरकार की श्रज्ञा प्राप्त किये विना ही इस पर से अपना स्वत्व हटाया जा सकता है। 
यदि मालगुजारी जमा न की जाय तो यह भूमिगत अधिकार समाप्त किया जा 
सकता है। साथ ही यह प्रतिभूति ( गारण्टी ) दी जाती हैं कि आसामी यदि अपनी 
भूमि में कोई सुधार करेगा तो इस कारण उस पर कोई श्रत्तिरिक्त कर नही लगाया 
4 बायगा । 
२७. बम्बई के बन्दोबस्त की मुख्य बातें*--वम्बई की रयतवारी व्यवस्था की भी 
वही मुख्य वातें हे, जो मद्रास की व्यवस्था की, उसी प्रकार से भूमि की सीमाएँ निर्धारित 
कर दी जाती है, सर्वेक्षण के भ्रनुसार नम्बर निर्धारित कर दिये जाते हे जो श्रपरिवर्त- 
तीय होते हे, मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है किन्तु मालग्रुजारी के निर्धारित करने 
की विधि भिन्‍न होती है। प्रत्येक मिट्टी का श्रानुपातिक मूल्य नो के हिसाव से निश्चित 
किया जाता है, यह ध्यान में रखकर कि सबसे अच्छी मिट्टी का मूल्य १६ आने है । 
इस प्रकार मिट्टी का आनुपातिक मूल्य निर्धारित करते समय मिट्टी की गहराई, रचना, 
नमी सोखने की क्षमता तथा मिट्टी के उपजाऊ-पन से सम्बन्धित भ्रन्य भौतिक विदेष- 
ताओ का खयाल रखा जाता है। इन सबके आधार पर मिट्टी के कई वर्ग कर दिये 
जाते हैं और ऊपर बताई विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग के विषय में यह निश्चित कर 
दिया जाता है कि वह वर्ग किस श्रेणी में झ्राता है। मद्रास में तो यह किया जाता 
था कि इस प्रकार के मिट्टी के वर्गीकरण के पश्चात्‌ ही प्रत्येक वर्ग की उपज के अनुसार 
४ उसकी मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती थी, किन्तु यहाँ सम्पूरां क्षेत्र के लिए एक 
निश्चित मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती है तथा इन वर्गो के झ्राघार पर उस 


रे बॉम्बे लेएड रेवेन्यू कोड ( १८७६ ) तथा सशोषित विधान ( १६३६ ) आगे सेक्शन ४४ भी 
ए। 
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क्षेत्र की निर्धारित मालगर॒ुजारी वाँट ली जाती है । 

१९३६९ के बम्बई भू-राजस्व सहिता ( सशोघन ) अधिनियम के श्रन्तर्गंत 
मालगुजारी निर्धारित करने में तीन मुख्य कार्य करने पडते हे । पहला यह कि समस्त 
भूमि को ताल्लुको में भ्रथवा ताल्लुको के हिस्सो मे विभाजित कर लिया जाता है, जिससे 
उनके समूह या वर्ग बनाए जा सकें। ये समूह या वर्ग निम्नलिखित बातो को ध्यान में& 
रखकर बनाए जाते हैं भौतिक स्वरूप, जलवायु, वर्षा, वाजार, सचार, कृषि का स्वरूप, 
जनसख्या, श्रम-सम्भरण, कृपि-सम्बन्धी सशोघन, पिछले तीस वर्षों में कृषि-कर्म के लिए 
अधिकार में किये गए तथा कृपित क्षेत्र, मजदूरी, कीमतें, मुख्य फसलो की उपज, इन 
फसलो को उगाने में सामान्य व्यय, कृपित ज़मीन का लगान पर उठाने की दृष्टि से मूल्य 
तथा कृषि-कार्य के हेतु भूमि को बेचने की सुविधा । श्रत एक समूह (वर्ग) का तात्पर्य यह 
होता है कि इसके अन्तर्गत ताल्लुको श्रथवा ताल्लुको के हिस्सो की जमीनें ऐसी होगी 
जिनमें ऊपर लिखी बाते श्रधिकाश रूप से समान पाई जायें। इसके पश्चात्‌ दूसरा 
कदम यह होता है कि प्रत्येक समूह या वर्ग के लिए मालगुजारी की प्रामाणिक दर 
निश्चित की जाती है । प्रामाणिक दर का तात्पर्य उस दर से होता है जो सब प्रकार 
से श्रेष्ठ १६ श्राने वाली, उस समूह या वर्ग की एक विद्येप-धूमि--जैसे शुष्क फसलों 
की अ्रथवा चावल की श्रयवा वागबानी की--पर प्रति एकड लगाई जाय । प्रामाणिक 
दर” पहले कार्य के प्रत्तगत लिखी सब बातो का खयाल करके निश्चित की जाती है 
तथा यह इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए कि सम्पूर्ण मालग्रुजारी की रकम किसी 
समूह या वर्ग की ज़मीनो पर इतनी न हो जाय कि वह किसी भी भूमि के बन्दोवर्स्त 
से पाँच साल पहले के औसत लगान के ३४ प्रतिशत से अधिक हो जाय । यहाँ इस 
बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि भूमि के वापिक लगान के अनुसार उसका 
मूल्याकन सन्‌ १६३६ के बम्बई भरू-राजस्व सहिता सशोधन अधिनियम ( बाम्वे 
लेण्ड रेवेन्यू एमेण्डमेण्ट एक्ट ) के श्रन्तर्गत मालग्रुजारी की श्रधिकतर सीमा निर्धारित 
करने का आधार माना गया है | वम्वई की यह व्यवस्था बहुत समय तक केवल 
प्रयोगो के रूप में ही चलती रही, क्योकि लगान की दर के सम्बन्ध में बन्दोवस्त- 
अधिकारी का जो निर्णय होता था वह किन्ही सिद्धान्तो पर श्राधारित न होकर स्थानीय 
ज्ञान एव भ्रनुभव पर ही श्राधारित रहता था ।* इन सबके होते हुए भी हाल के कुछ वर्षों 
से भूमि का लगान दर जो पट्टो एवं भूमि के विक्रय-सम्वन्धी लेखो से जाना जा सकता'है, 
व्यवहार में मालग्रुलारी निर्धारित करने का मुख्य श्राघार हो गया है ।*, वाषिक लगान की 
देष्टि से भूमि का मूल्याकन ही अव निश्चित एवं वैधानिक रूप से मालग्ुुलारी की भ्रधिक- 
तम सीमा निर्धारित करने का आधार स्वीकार कर लिया गया हैँ । सन्‌ १६३६ के 
वम्बई भू-राजस्व सहिता सशोघन अधिनियम के अन्तर्गत इसकी परिभाषा इस प्रकार दी £ 
१ द बॉम्बे सर्वे एएड मैटलमेन्ट मेनुअल', जिसे '2क्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट', पेरा ६६ डद्ध त 
किया गया द्वे । 


> रिपोर्ट भॉफ द लैण्ड रेवेन्यू ए्सेममेंट कमिटी, वस्रट, 2६२६, पर वम्ब्ड सरकार का भस्ताव 
देखिए । 
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गई है एक वर्ष के लिए भूमि के सबसे अधिक लाभदायक उपयोग के हेतु जो प्रति- 
फल दिया जाय वह उसका लगान-मृल्य है। इसमें भुमि को इस प्रकार लगान पर देने 
वाले के लिए कुछ लाभ अथवा फसल का कुछ भाग, अथवा समय-समय पर या विशिष्ट 
अवसरो पर भी कोई सेवा सम्मिलित है। बन्दोबस्त-प्रधिकारी को यह आदेश होते 
(है कि वह बन्दोवस्त करने के लिए विधान के श्रस्तगेत दिये नियमो के अनुसार भूमि का 
लगान-मूल्य निश्चित करें। मालग्रुजारी निर्धारण के सम्बन्ध में तीसरा तथा अन्तिम कदम 
यह होता है कि सम्पूर्ण मालग्रुजारी के दायित्व को व्यक्तिगत अथवा ताल्लुकों का उप- 
विभाजन करके उसके अनुसार बाँट दिया जाय । यह कार्य, जैसा कि हम पहले देख चुके 
है, मिट्टी के आनावारी वर्गीकरण के श्राधार पर किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि 
१६ आने वाली भूमि पर अधिकतम मालश्ुजारी तीन रुपये प्रति एकड है तो ८ भाने 
वाली भूमि के खेत पर यह १ रु० ८ श्रा० प्रति एकड के हिसाव से होगी ।* 
यह उल्लेखनीय हैं कि सन्‌ १६९३६ के सशोधित भू-राजस्व सहिता कानून 
के पश्रन्त्गंत सरकार को यह अधिकार है कि यदि कोई वन्दोबस्त कृषि उपज की 
फिन्ही विशेष कीमतो के श्राधघार पर किया गया है तथा यदि उन कीमतो में भी परिवतंन' 
हो जाता है तो वह निर्धारित मालगुजारी में भी परिवर्तत कर सकती है। इस प्रकार 
राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था में अत्यधिक शअ्रपेक्षित लोच का प्रारम्भ किया गया है। 
इस प्रकार के किसी विधान के अभाव में किसानो को बडी कठिनाई उठानी पडती 
थी, विशेष रूप से उस समय जब कृषि-सम्वन्धी पदार्थों की कीमतें निरन्तर गिरती 
जाती थी, जैसा कि १६२६-३३ की मन्दी के समय हुआ । इसके विपरीत यह भी 
न्‍्याय-सगत ही है कि यदि कृपि की उपज के मूल्यों में वृद्धि हो जाय तो सरकार अ्रधिक 
मालगुजारी प्राप्त करने की भी श्रधिकारी है। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रारम्भ 
अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए । 
सभोधन के फलस्वरूप निर्धारित मालगुजारी में वृद्धि करने पर कुछ नियन्त्रण 
भी है जिनके भ्रन्तर्गत मालग्रुजारी की वृद्धि सम्पूर्ण ताल्लुका और समूह की मालग्रुजारी 
के २४ प्रतिशत से श्रधिक न की जा सकेगी तथा किसी गाँव, सर्वेक्षण के किसी एक 
क्षेत्र अयवा ताल्लुके के उप-विभाग की सम्पूर्ण मालगुजारी के ५० प्रतिशत से अश्रधिक 
न की जा सकेगी । भूमि में सुधार करने की इस प्रकार से रक्षा की गई है कि यदि 
खेतिहर जमीन में श्रासामी के द्वारा कराये गए सुधारो के प्रयत्नस्वरूप भूमि का लगान 
की हृष्टि से मूल्याकन बढ़ेगा तो किसी स्थिति में मालग्रुजारी पुन' निर्धारित कराने 
की आवद्यकता न पडेगी । 
रण आसास की ब्यवस्था--श्रासाम में भूमि के स्वामी तो केवल वही थे जो पुराने 
बगाल के जिलो के स्थायी बन्दोवस्त के श्रन्तर्गत भ्रूमि पर श्राधिपत्य रखते थे तथा 
कुछ ऐसे स्थायी किसान थे जिन्हे भू-स्वामित्व की पदवी स्थायी रूप से प्राप्त थी। 
यह पदवी उन किसानो को प्राप्त थी जो सन्‌ १८८६'के विनियमन के पूर्व के दस 
वर्षो से निरन्तर भूमि पर श्रधिकार किये हुए थे तथा उस नियम के पश्चात्‌ १० वर्षो 
१. वम्बई में वन्दोवस्त-सम्बन्धी जो व्यवस्था हे वष्दी बरार में है। । 


४४० भारतीय अशथशास्त्र 


के लिए किसी बन्दोबस्त के अन्तगंत भ्रथवा पट्ट के भ्रन्तर्गत भूमि पर कब्जा किये हुए 
थे। वहाँ काफी भूमि पर इस प्रकार भी कब्जा होता है कि उनकी अ्रनुज्ञा (परमिट) पर 
पट्टा प्रतिवर्ष नया होता रहता है श्रथवा उनका पट्टा १० वर्ष से कम के लिए लिखा 
रहता है । ग्रासाम में बेकार भूमि-सम्बन्धी नियम विश्येप रूप से महत्त्वपुर्णो हे, क्योकि 
किसी भी जिले में मुश्किल से २५ प्रतिशत से कम भाग में हो खेती की जाती है। # 

वगाल में चाय वाली जमीने कम लगान पर लम्बी अवधि के पट्टे पर होती 
हैं । पट्ट की श्रवधि समाप्त होने के उपरान्त तत्कालीन नियमों के अ्रनुसार उस भूमि 
पर पुत्र लगान निर्धारित किया जा सकता है, किन्तु केवल यही विशेषता रहती है कि 
इसके फलस्वरूप लगान की अधिकतम दर वही हो सकती है जो जिले की सामान्य 
कृषि की फसल की सबसे ऊँची दर है । 
२६. राज्य स्वामित्व अथवा वेयक्तिक स्वामित्व--वर्तमान काल में भू-राजस्व- 
सम्बन्धी जो व्यवस्था है उसका आञलोचनात्मक श्रष्ययन तथा उससे सम्बन्धित श्रन्य 
जटिल प्रइनो का भ्रध्ययन करने के पूर्व हमें इस प्रइन को भुला देना चाहिए कि भारत 
में भूमि का स्वामित्व सम्पूर्ण रूप से राज्य में निहित है भ्रथवा यहाँ निविवाद रूप 
से भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तरगंत आती है । इस सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही यह 
कह देना श्रत्यन्त श्रावश्यक दीख पडता है कि इस प्रश्न का स्पष्ट तथा निदिचत रूप 
से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता तथा किसी भी प्रकार से व्यवहार में इस बात से 
कोई भ्रन्तर नही पढता कि भू-राजस्व लगान है श्रथवा कर । 

पहले हम इस प्रदन का भ्रष्ययन सामान्य रीति से करेंगे । इस सम्बन्ध में जे 
विद्ञेप प्रकार से विचारणीय विषय हैं, वे कर जाच-समिति के अनुसार निम्नलिखित हैं : 
(१) क्या राज्य ने भूमि पर हिन्दू एवं मुस्लिम राज्यो के श्रन्तगंत भ्रपने ही स्वामित्व 
का अधिकार स्थापित किया ? (२ ) कया ब्रिटिश सरकार ने ऐसे किन्‍्ही अधिकारों का 
उत्तराधिकार प्राप्त किया था ? (३) क्‍या श्रब राज्य का भूमि पर स्वामित्व है, जबकि 
भूमि (क) जमीदारी श्रथवा (ख) रैयतवारी के भ्रन्तर्गत उठी हुई है ? (४) यदि नही, 
तो क्या जमीदार तथा किसान जितनी भूमि की मालग्ुजारी देते हैं उस पर स्वामित्व 
का श्रधिकार रखते हैं ? (५) भू-राजस्व को कर कहा जाय श्रथवा लगान ? 

जहाँ तक पहले दो प्रश्नो का सम्बन्ध हैं सामान्यत यह माना जाता है कि 
ब्रिटिश राज्य के प्रादुर्माव के पूर्व भुमि पर राज्य का ही श्रनन्‍्य स्वामित्व न था, 
अत ब्रिटिश सरकार को भी ऐसा कोई श्रधिकार हस्तगत न हुआ होगा । इस सम्बन्ध 
में माउण्ट स्ट्ुअर्ट एलफिनस्टन, एच० एच० बविलसन, वैडेत पाँविल झादि के विचार 
तथा बम्वई के उच्च व्यायालय का कनारा के एक मुकदमे में सन्‌ १८७४ में दिया गया 
विस्तृत निर्णय इत्यादि उद्ध,व किये जाते हे । वम्बई के उच्च न्यायालय का यह निर्णय 
विल्सन के विचारों का समर्थन करता है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व प्राचीन 
नियम अथवा हिन्दुओं की किसी भी व्यवस्था' के श्रनुसार नही है तथा झाधुनिक हिन्दु 
वकील भी इस सम्बन्ध में वैयक्तिक स्वामित्व का निपेघ करके केवल राज्य का ही अननन्‍्य 
अधिकार स्वीकार नही करते । इसी प्रकार मुस्लिम विधान से सम्बन्धित अपने 
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निष्कर्प को कर्नल गैलोवे ने सक्षेप में निम्न प्रकार से कहा है. “भूमि जितनी श्रधिक 
किसानो की सम्पत्ति हो सकती थी, उतनी थी। जब तक वह॒लगान तथा श्रत्य कर 
इत्यादि देता था तब तक न [कोई कानून और न कोई नीति ही उससे छेड-छाड 
कर सकती थी । यदि वह लगान इत्यादि जमा न करता तो उसकी भूमि को कुर्क 
फ_;रैराया जा सकता था भर ऐसा तो इगलैण्ड के विधान के श्रन्तर्गत सुहढ॒तम भू-धृति के 
अ्धिकार-प्राप्त प्रथम श्रेणी के सम्मानित पुरुषों के साथ भी हो सकता है। भारतीय 
किसान का श्रधिकार भूमि पर कब्जा पाने तथा उसे हस्तान्तरित करने का अ्रधिकार 
है, उसकी भमि की लगान की दर निश्चित कर दी जाती है तथा कभी-कभी तो 
सम्पूर्ण रकम भी निर्धारित कर दी जाती है। तब किस प्रकार भारतीय किसान के 
भूमि-सम्बन्धी श्रधिकार अग्रेज भू-स्वामियो के श्रधिकारों से कम है ?”* 

जो व्यवस्था उत्तरी भारत में है तथा जो मुसलमान शासको के राज्य में थी, 
वह कही श्रधिक स्पष्ट एवम्‌ प्रभावपूर्णा ढग से दक्षिणी भारत में लागू होती है, क्योकि 
वहाँ तो भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व निश्चित रूप से माना गया है और विशेष रूप 
से देश के उन भागो में, जो कभी मुसलमान शासको के श्रधीन रहे ही नही । 

श्रत प्रथम दो विपयो के सम्बन्ध में कर-जाँच-समिति एकमत थी कि हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनो शासनो के अ्रन्तगंत राज्य का भूमि पर कभी श्रनन्य आधिपत्य 
नही रहा तथा राज्य ने भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को निश्चित 'रूप से स्वीकार 
किया ।? सन्‌ १६४० में नियुक्त वगाल भू-राजस्व श्रायोग ने भी इस मत का समर्थन 
कर्रत हुए कहा कि स्थायी वन्दोबस्त के समय भी यद्यपि सिद्धान्तत भारत के कुछ 

भागो में राज्य को ही भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना गया है, परन्तु व्यवहार में सरकार 

ने भूमि पर अपना वास्तविक स्वामित्व कभी प्रदर्शित नही किया । सरकार की माँग 
केवल उपज के एक श्रश तक ही सीमित रही ।* 

श्रौरगज़ेव की मृत्यु के पश्चात्‌ तथा देश में ब्रिटिश शासन के पूर्णा स्थायी 
रूप से जम जाने तक के बीच के समय में राज्य के गवर्नरों तथा श्रन्य श्रपने साहस से 
कुछ प्रदेशों पर श्रधिकार करने वाले व्यक्तियो ने, श्रपने मनमाने श्रधिकार प्रदर्शित करना 
प्रारम्भ किया । इन लोगो ने जब अधिक-से-अधिक लगान लगाना तथा वसूल करना 
प्रारम्भ कर दिया तो उस स्थिति में किसानो के दिमाग में केवल यही परेशानी रहती 
थी कि चाहे भ्रूमि पर उनका वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार न किया जाय किन्तु उन्हे 
इतनी स्वतन्त्रता अवश्य मिले कि वे जब चाहे भूमि को त्याग सकें श्रौर इस प्रकार 
बढते हुए लगान के वोभ से बच सकें। ऐसी स्थिति में सरकार ने भूमि पर श्रपने 


१ प्रैभूमि उस्तकी दे जिसने सवसे पहले उसको साफ किया, जिस प्रकार कि हिरन उसका होता है जो 
उत्रे सर्वप्रथम गिरा देता है । मनु के इन नियमों का उल्लेख बैडेन पॉवेल ने अपनी 'लेन्ड रेवेन्यू एएडः 
टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया? पृ० १२३ पर क्रिया है। 

२ टैक्सेशन श्न्‍्कवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा 5० । 

३ जे० निग्स, लिन्ड टेक्स इन इस्डिया', पृष्ठ १२७ भी देखिए । 

४. रिपोर्ट श्रॉफ द लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, दगाल, खण्ड १, पैरा ४१ । 
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आअनन्य स्वामित्व का अ्रधिकार जमाया जिसकी प्रतिद्वन्द्रिता करने की लोगी ने परवाह न 
की । श्रत बैडेन पॉवेल का यह कहना सही है कि “यह तो कभी सत्य नहीं हो सकता 
“कि मि० जेम्स जॉन, कल मनरो तथा पन्य व्यक्तियो को इस तथ्य के विपय में श्रसत्य 
ज्ञान हो कि उनके समय में, श्र्थात्‌ बगाल के स्थायी वन्दोबस्त के समय में, सब सरकार 
'भू-स्वामित्व का अधिकार जता रही थी ।”* ; 

ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो तके प्रस्तुत किये उनमें न तो हृढता थी 
और न एकरूपता । साथ ही उनकी सामान्य नीति का स्देव यही रुख रहा कि भूमि 
'प्र वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार किया जाय । गाँवों तथा जागीरो की खेती-योग्य 
मूमि (बेकार भूमि अथवा ऐसी भूमि के विपय में नहीं जिनका स्वमित्व का श्रधिकार 
स्पष्ट एव निश्चित रूप में सरकार को प्राप्त है) के विषय में वैंडेन पविल कहते हे कि 
ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक स्थान पर भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व प्रदान किया है भ्रथवा 
स्वीकार किया है तथा देश के वडे-बडे भागों में, जैसे वगाल, अवध, सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत इत्यादि में व्रिटिश सरकार ने जमीदारों तथा गाँव के मालिकों के भूमि पर स्वा- 
मित्व-सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप से घोषित किया है ।* 

यह सामान्य घारणा है कि जहाँ तक बगाल तथा श्रन्य स्थानों की जमीदारी 
सथा भ्रन्य जागीरो का सम्बन्ध है भूमि पर वैयक्तिक अधिकार के सम्बन्ध में कोई ऋगडा 
नहीं है। इसके विपरीत इस बात पर भी कोई झगड़ा नही है कि बेकार भूमि पर तथा 
चगाल और बिहार की 'खास महल' जैसी जागीरों पर जो सरकार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में हे, 
सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। परन्तु जहां तक रैयतवारी प्रदेशों की भूमि का अदन 
है, इस सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद है। एक तरफ यह कहा जाता है कि रैयत--अथवा 
वम्बई में जिसे भू-प्रधिकारी कहते है--स्थायी ज़मीदार की हैसियत से किसी प्रकार 
भी कम नहीं है, तथा वह भ्रूमि पर पूरा स्वामी के रूप में कब्जा करता है, जिस सम्बन्ध 
में केवल शर्त यही रहती है कि वह निर्धारित लगान जमा करता रहे । यह तथ्य कि 


१ राजा का भूमि के स्वामित्व का निश्चित भ्रधिकार स्पष्ट रूप से टीपू सुलतान द्वारा व्यक्त किया गया ( 
इसके विपरीत मराठों के मीरासी भूमियत अधिकारों के सम्बन्ध में लिखते हुए माउन्ट स्दुभट 
ए्लकिंस्टन ने कह, “अधिकाश रैयत अपनी भूृ-सम्पत्तियों के स्वामी है, केवल उन्हें सरकार को एक 
निश्चित सूमि-कर भावश्यक रूप से देना पडता दे । उनकी सम्पत्ति वशपरम्परागत इस्तान्तरित हो सकती 
है तथा उसका विक्रय किया जा सकता है। जब तक वे मालय॒जारी देते रहें उन्हें कभी हटाया नही जा 
सकता भर यदि कमी ऐसा! कर भी दिया जाय तव भी उन्हें यह छूट रहती दे कि अपनी भू-सम्पत्ति से 
सम्बन्धित सरकार के कर जमा करके काफ़ी समय तक--कंम-से-कम ३० वर्ष तक--वे अपनी सू-सम्पत्ति 
को वापस मांग सकते हैं ।?--रिपोर्ट आन द टेरीटरीज़ काकर्ड फ्रॉम पेशवाज़! । 

> इस स्थति की कभी अधिकारपूब'क झालोचना भी को जाती थी। यह्द क॒द्दा जाता था कि बंगाल! एक 
में जमीदारों को पूर्ण स्वामित्र के अधिकार प्रदान नही किये गए । उनके साथ जो स्थायी बन्दोवस्त किया 
गया वह उन पर कंपा की गट थी तथा ऐसा इसलिए किया गया था कि वह्द उचित नीति समझी गई। 
ऐसा पूव शासनों के सिद्धान्तों अथवा इनके क्रार्य-कलापों के झराधार पर नहीं किया गया तथा मालयुजारी 
के प्रपरिवततेनीय निर्षोरण के श्रतिरिक्त सरकार तव भी स्वामी वनी रद्दी तथा क्षमीदार मालगुजारों एवम 
करने के हेतु प्रतिनिधि मात्र रहे अथवा उनकी स्थिति सरकार के अधीन केवल भासामी की रही । 
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यदि वह लगान जमा नहीं करेगा तो सरकार भूमि पर से उसका कब्जा छीनकर 
अपना भ्रधिकार घोषित कर देगी, यह प्रमाणित नही कर सकता कि उसका किसी 
प्रकार भी भूमि पर कम स्वामित्व है। इसका कारण यह है कि किसी प्रकार भी यह 
असाधारए अथवा असामान्य नियम नही है तथा यह व्यक्तिगत श्रधिकार वाली भूमि 
एश समस्त स्थानों पर लागू होता है, जहाँ सरकार मालग्रुजारी जमा न करने पर उस 
सम्पत्ति को कुर्क करा सकती है। इस सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक हम यही कह सकते 
हैं कि सरकार भूमि को रहन में जमानत वत्तौर रखी हुई समझ सकती है, जिस 
जमानत को उस भूमि पर निर्धारित मालगुज़ारी वसूल करने के लिए केवल अन्तिम 
आश्रय के रूप में छुश्ना जा सकेगा ।* रैयतवारी को ज़मीदारी से प्रथक्‌ करने वाला 
एक लक्षण यह भी है कि यदि अधिकारी चाहे तो उसकी इच्छा पर रैयतवारी भूमि 
को छोडना पड सकता है । इसी वजह से रैयतवारी प्रदेशों में राज्य को ही वास्तविक 
मू-स्वामी मानने का यह बहुत ही कमजोर कारण दीख पडता है। खेती-योग्य भूमि 
पर कब्जे वाले व्यक्ति या मौरूसी काइतकार के समान इस लक्षण का जन्म भी उस 
समय से होता है जब किसान से बलपूर्वक अ्रधिक-से-प्रधिक लगान वसूल किया जाता 
था तथा उसे नाना प्रकार से कुचला जाता था और इस कारण वह किसी भी भूमि से 
बेंघना और बिना किसी ज््त के माँगे गए लगान के लिए उत्तरदायी नही होना चाहता 
था। किसान के स्वाभाविक भय को मिटाने के लिए उसे यह छूट प्रदान की गई कि 
चह जब चाहे अपनी भूमि को छोड सके, ऐसा इसलिए नही किया गया कि ब्रिटिश 
सर+५र की ऐसी कोई इच्छा रही हो कि किसान से स्वामित्व का अधिकार किसी प्रकार 
से हस्तगत कर लिया जाय । वास्तविकता तो यह है कि वे इसे प्रदान करने के इच्छुक 
ही थे। एक दूसरी बात जो राज्य के स्वामित्व के सम्बन्ध में कही जाती है, वह यह 
है कि कुछ राज्यो में सरकार की श्रतुमति प्राप्त किये बिना कृषि की भूमि का कृषि के 
अतिरिक्त भ्रन्य कार्यों के लिए उपयोग नही किया जा सकता तथा सरकार यदि ऐसा 
करने देती है तो उस स्थिति में मालगूजारी पुन निर्धारित की जायगी। परन्तु ऐसी 
स्थिति की तुलना को हम प्राय सभी सम्य देशो में वैयक्तिक सम्पत्ति पर लगे प्रतिबन्धो 
से कर सकते हे, जिनके अन्तर्गत जन-साधारण के स्वास्थ्य श्रथवा पन्य जन-हित की दृष्टि 
से व्यक्तिगत अधिकारों को नियन्त्रित कर दिया जाता है। श्रत हम तो जाँच समिति 
के मत का समर्थन करते हे कि ज़मीदार तथा रैयत दोनो को ही भूमि के सम्बन्ध में 
स्वामित्व का भ्रधिकार इस झते पर प्राप्त है कि वे मालगुजारी जमा करते रहे, यद्यपि 
रैयतवारी अवस्था में भू-स्वामी की निश्चित एवं साधारण परिभाषा देना कठिन है ।* 
यहाँ हम एक अन्य मत का भी वर्णात कर देना आवश्यक समभते हैं जिसके अनुसार 
भस्तीय भृ-धृति का स्वरूप भूमि पर पूर्ण स्वामित्व की श्रग्रेजी प्रथा तथा राज्य का 
अनन्य रूप से स्वामित्व, इन दोनो के बीच का रास्ता है। यहाँ न तो भ्रूमि पर पूर्ण 
रूप से वैयक्तिक स्वामित्व ही है और न यहाँ भूमि केवल सरकार की ही सम्पत्ति हैं 


बैड 
१. वैडेस पॉवेल, 'लिन्ड रेवैन्यू एण्ड टेन्योर इन त्रिटिश इण्डिया), पृ० ४६। 


२. टैक्सेशन इन्ववायरी कमेटी रिपोर्ट, मैया ८३ । 
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परन्तु यहाँ इव दोनो के बीच की व्यवस्था है। यहाँ की स्थिति को नियन्त्रित राज्य 
स्वामित्व अ्रथवा प्रतिवन्धित वैयक्तिक स्वामित्व कहा जा सकता है। जमीदार अथवा 
रैयत के भ्रधिकार को तो स्वीकार किया जाता है. किन्तु उसके साथ ही राज्य का भी 
सथुक्त रूप से हित सन्तिहित रहता है श्रथवा भूमि पर उनके अ्रधिकार में राज्य का भी 
प्रधिकार एकीभूत रहता है तथा उत्तरी भारत में श्रासामियों के भी प्रधीनस्थ भूमिग३२ 
अधिकार होते हे, जैसे भू-धृति की स्थिरता ।* 
३० भू-राजस्व (मालगशुज्ञारी) कर अथवा लगान --यदि भूमि पर वेयक्तिक 
भ्रधिकार स्वीकार कर लिया जाता है तब तक॑ के अनुसार उसका यही श्रर्थ निकलता 
है कि भू-राजस्व कर है, लगान नही । यह निश्चित करने के लिए कि भू-राजस्व लगाव 
है श्रथवा कर, भूमि पर राज्य का स्वामित्व सिद्ध करमे और न करने वाले सब तक- 
वितर्क यहाँ भी लागू किये जा सकते हे । इसके श्रतिरिक्त इस विशेष प्रइन का कि भू 
राजस्व ॒लगान है श्रथवा कर, को तय करने के लिए हम कुछ श्रन्य विशिष्ट बातें 
भी बताना चाहते हे।* उदाहरणार्थ, भ्रू-राजस्व को कर से भिन्‍न तथा लगान की 
प्रकृति का सिद्ध करने के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भू-राजस्व कितने 
समय के लिए निश्चित किया जाता है। उस काल में राज्य की सकटकालीन भ्थवा 
प्रत्याववयक परिस्थितियों के श्रनुसार उसमें परिवर्तेत नही किये जा सकते। यही 
नही, इसके निर्धारित करते समय लगान देने वालो को अनेक प्रकार की छूट भी दे दी 
जाती है, जैसे मकान आदि के लिए बिना किराये की भ्रूमि तथा सर्वेसाघारण के जाने- 
वरो के लिए चरागाह झ्रादि । परन्तु इसके विपरीत यह तक प्रस्तुत किया जा सँफता 
है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस लगान को परिवर्तित करने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं 
है । ऐसा न करने का निश्चय करते समय सरकार के सम्मुख केवल नीति, भ्रावश्यकता 
एवं मितव्ययिता के ही विचार रहते हे । इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयक्तिक ज़मीनो पर वाधिक लगान बहुत लम्बी भ्रवधि के लिए नहीं निश्चित किये 
जाते । सच तो यह है कि भ्रधिकाश पट्टो का प्रतिवर्ष नवीकरण होता है। जहाँ तक 
मकान अ्रथवा चरागाह इत्यादि की बिना किराये की ज़मीनों को देने का सम्बन्ध है, 
वस्तुत इस प्रइन को सुलझाने में ये सब बातें निर्णायक महत्त्व नही रखतीं । वर्त- 
मात काल की ज्ञासग्रुक्त सरकारें, जिनके सम्मुख कृषकों की भलाई का ध्येय होता हैं, 
उन्हे इस प्रकार की सुविधाएँ दे सकती है, परन्तु इससे वे किसी भी प्रकार भ्रपनी जमी- 
दारी का श्रधिकार स्थापित नहीं करती । भ्रू-राजस्व एक कर है, इस सम्बन्ध में एक 
प्रनावश्यक तथा तुच्छ तर्क यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इसका निर्धारण एव ड्से 
वयूल करने की विधि कर की भाँति ही होती है । ॥ 
प्रन्तिम रूप में भूमि के वैयक्तिक स्वामित्व के पक्ष में जो एक भ्रन्य तकें प्रद्धत 
किया जाता है, वह यह है कि सन्‌ १८८६ के आय-कर विधान के श्रन्तर्गेत कृषि श्राय 
को कर-मुक्त रखा गया है तथा यह कहा जाता है कि इससे यह घ्वनित होता है कि 
२ मॉतीसन, पूवे उद्ध त, पृष्ठ ८ । 
> टैक्सेशन इन्क्बायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ४४-४५ । 
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भूमि-सम्बन्धी झ्राय द्वारा पहले ही कर दे दिया जाता है। यदि भू-राजस्व केवल लगान 
ही होता, तथा वह इसलिए दिया जाता कि सरकार भूमि पर स्वामित्व-प्राप्त जमी- 
दार है तो कृषि-प्राय पर कर लगाना पूरंतया न्‍्यायोचित होता ।* 

“४. उपयुक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि यह प्रश्न श्रत्यधिक पेचीदा है तथा 
इसका उत्तर स्पष्ट एव निश्चित शब्दों में किसी प्रकार नही दिया जा सकता, यद्यपि राज्य 
स्वामित्व के स्थान पर वैयक्तिक स्वामित्व का पक्ष सबसे श्रधिक प्रतीत होता है। हम 
बैडेन पॉवेल के विचार से पूर्णत सहमत हे कि यह वादानुवाद एक निष्प्रयोजन वाक्‌ युद्ध 
मात्र है। यह निष्पयोजन इस कारण है कि इसका कोई श्रन्त ही नही। इन दोनों 
विरोधी सिद्धान्तो के पक्ष तथा विपक्ष में तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुछ व्यक्तियो 
को एक पक्ष के तक॑ विशेष प्रभावित कर सकते हैं तथा श्रन्य व्यक्तियो पर विपक्ष के तके 
विद्येष प्रभाव डाल सकते हैं, भले ही वे किसी पक्ष-विद्येप के समर्थक न हो । यह निष्फल 
भी हैं, क्योकि इस प्रश्न का हल हम किस प्रकार ढूंढे हे इससे व्यावहारिक रूप में नीति- 
निर्धारण पर कोई प्रभाव नही पडता तथा इस विषय का व्यावहारिक पक्ष इसके सैद्धा- 
न्तिक पक्ष से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि भू-राजस्व इतना सीमित नही है कि उसे 
वसूल कर लेने के उपरान्त भू-स्वामी के पास जीवन की निम्नतम श्रावश्यकताश्रो के 
अतिरिक्त कुछ और नही बचता तो पूर्ण एवं बिना किसी शर्त पर भी रैयत के लिए 
स्वामित्व के अधिकारों का कोई महत्त्व नही है। इसी प्रकार यदि किसान के वर्तमान 
अधिकार--अर्थात्‌ भूमि को बेचने, गिरदी रखने श्रादि--सुरक्षित रहे तथा सरकार 
द्वारा लगाई मालग्रुजारी थोडी ही रहे, तो किसान को दूसरी कोई चिन्ता न होगी 
कि सरकार सर्वमान्य भू-स्वामी एव जमीदार है। हम यहाँ कुछ उदाहरण देते हे जिनसे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि सम्पूर्ण वादविवाद व्यवहार की दृष्टि से बहुत कम महत्त्व का 
है । उदाहररणार्थ, भू-राजस्व सम्बन्धी विपयो के श्रन्तगंत भ्रधिशासी वर्ग पर विधान सभा 
के नियन्त्रण का, इस प्रइन से कि भृमि की स्पष्ट रूप से सरकार स्वामिनी है श्रथवा नही, 
कोई सम्बन्ध ही नही है। यदि सरकार ही जमीदार रहती तब भी राज्य का श्रभिप्राय 
केवल अधिशासी-वर्ग से नहीं होता । राज्य के एक श्रग श्र्थात्‌ विधान मण्डल को दूसरे 
श्रग अर्थात्‌ अधिशासी-वर्ग के कार्यों में कितना हस्तक्षेप करना चाहिए यह केवल शासन- 
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१ यहा श्स बात का उल्लेख कर देना आवश्यक दे कि यद्द तक भी वैयक्तिक स्वामित्र के पक्त में 
मिश्चित एवं अन्तिम रूप से समर्थक तक नही दे, क्योंकि यह तर्क; प्रस्तुत करना भी सम्भव है कि कृपि- 
आय को आय-कर से मुक्त रखने का कारण यह है कि ऐसे किसान बहुत द्वी सीमित सख्या में बर्चेंगे 
जो सरकार को लगान देकर भी इतनी भ्राय प्राप्त करते हों कि उनकी आमदनी शय-कर की छूट की 
सीर से अधिक हो; और इन पर कर लगाना उचित भी नही है । इससे, सरकार यह भी कद सकती हे 
कि कृषि-आय का आय-कर के उद्देश्य से निर्धारण न करना साधारण दृष्टि से हो किया गया दे तथा 
जम्र सरकार चाहेगो वह ऐसा कर लेगी । यह तक इस तथ्य से भी प्रवलता प्राप्त करता है कि विद्वार 
सरकार ने सन्‌ १६३८ से कृषि-आय पर भी कर लगा दिया द्वे। तथा अन्य राज्यीय सरकारे सी णेसा 
करने को सोच रही हैं । श्रन्तिम रूप से यद्व कद्दा जा सकता दे कि इगलण्ड में भूमि-कर के अतिरिवत 
कषि-लाभ पर आय कर भी दिया जाता दे, किन्तु इससे वहां भूमि वेयक्तिक स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई 
अगड़ा नहीं उत्पन्न होता है। 


४४९ भारतीय अर्थशास्त्र 


सम्बन्धी-सुविधा, कार्यक्षमत्ता त्तथा राजनीतिक विचार-धारा पर निर्भर होता है । पहें 
भली प्रकार कहा जा सकता है कि देश की भू-राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था का प्रभाव देश 
के लाखो-करोडो व्यक्तियों पर पडेगा, ग्रतएव ऐसी स्थिति मे विधान-मण्डल का अपेक्षा- 
कृत अधिक नियन्त्रण श्रेयस्कर होगा। यह सत्य है कि भपने उत्तरदायित्वी के प्रति पूछ 
सजग सरकार में प्रत्येक कर के बारे में विधान-मण्डल को निशेंय करने की अधिकार 
होता है, किन्तु इसका यह श्रभिप्राय नही है. कि कर के अतिरिक्त वे किसी पन्य प्रकार 
के भार नही लगा सकते । इस सम्बन्ध में अधिकन्से-अधिक हंस यही कह सकते हैं कि 
विघान-सण्डल के अधिक नियन्त्रण का समर्थन, इस अनुमान के भाधार पर और भी हो 
जाता है, कि भू-राजस्व कर है लगान नही, यद्यपि इसके लिए इस अनुमान का निश्वम 
रूप से सच होना आभावदयक नहीं । 

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि जब हम सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार 
करते है तो हमें सरकार का यह अभ्रधिकार भी स्वीकार करना चाहिए कि वह एए 
श्राथिक लगान वसूल कर सकती है) * परन्तु यह तो ऐसी स्थिति है जिससे हम कमी 
बच ही नहीं सकते, क्योंकि यह तो कर-निर्धारण का सिद्धान्त है कि सिद्धान्त-रूप से कर 
के भ्रन्तर्गत श्राथिक लगान भी भव्य रह सकता है भौर इससे कर देने वालो को 
कोई हानि न होगी यदि हम निश्चित रूप से आ्राधिक लगान ( श्रथवा वास्तविक अन- 
नुपाजित बृद्धि ) को अलग कर सकें तथा इसमें मजदूरी, लाभ, व्याज इत्यादि को सम्मि- 
लिति न करें। मालशुजारी निर्धारित करते समय हम चाहे लगान सिद्धान्त छा फैनु- 
सरण करें और चाहे कर लगाने में सम्बन्धित नियमो का पालन करें, इससे व्यवहार 
मे कोई ध्न्तर नहीं पडता है । इसका ज्ञान इस तथ्य से किया जा सकता है कि सरकार 
ने इस मत्त का, कि भू-राजस्व कर है, निरुवय रूप से समर्थन किये बिना ही कर-जाँच- 
समिति को यह निर्देश देने मे कोई आपत्ति न देखी कि वह अ्ू-राजर के प्रति व्यक्ति 
का अध्ययन करे तथा कर लगाने के सिद्धान्तों के अनुसार, गदि वर्तमान भू-राजस्व 
व्यवस्था में कोई दोष हो तो, उन्हें बताए और यदि आवश्यक हो तो सम्पुर्ण वर्तमान 
व्यवस्था को परिवर्तित कर देने की भी सिफारिश करे | जहाँ तक निर्धारित मालगुजारी 
में वृद्धि करते का प्रदन है अथवा अ्रनाप-छनाप लगान वस्त्र करने का सम्बन्ध है, 


१. बारदोली रिपोर्ट पढ़कर श्री बी० जो० काले ने नो निष्कर्ष निकाले उनमें से एक श्स सम्बन्ध में भी 
था कि भ स्वामी राज्य दे. अथवा व्यक्ति | इस प्रश्न का उत्तर श्राप कला ज्यावद्वारिक इृष्टि से बढ़ा आवश्मर्ष 
है। (जुलाई, सन्‌ १६२६ के इण्डियन जर्नश ऑफ़ इकनामिक्स में ० लैसन फ्रॉम बारदीली” नामक लैस 
पढ़िए । ) वारदोली की समस्या का कारण यह था कि बन्वई के तत्कालीन बन्‍्दोवस्त कमिश्नर एफ० जी* 
एव० एश्डरसन ने असावधानी से लगान-मूल्य एव भू-राजस्ब चलनाक सिडान्त (लिएड रेगेन्यू इन्रत 
थ्योरी) का एक साथ व्यवहार में प्रयोग करता चादा। एण्डरसन रिकार्को के लगान सिद्धान्त में विश्वात 
करने वाला था । यद तो ठीक है किन्तु रिकार्ड का लगान सिद्धान्त शस कल्पना पर ते भाधारित नहीं दे 
वि ममि का खामित्म राज्य में निहित है । एण्डरतन ने र्व4 यह घोषित किया था कि मालगनारी क्की 
अधिकारी तो सरकार है ही, परन्तु इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं दे कि ममि का खामित्र संरकीर 
में निद्वित आ व्यक्ति-विशेष में !? ( केक्ट्स एएड फैलेसीअ ऑफ द वाम्बे लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम» 
पु० #४२ | 





भू-धृति तथा भू-राजस्व कक 


यह तो स्पष्ट है कि कोई भी समय सरकार, इस भ्राधार पर कि वह भू-स्वामिनी है, भ्रपते 
ऐसे कार्यों को, जिनसे किसान पर निर्देयता श्रथवा कठोरता बरती जाय, नन्‍्यायोचित नही 
ठहरा सकती । भू-स्वामी हो जाने के बावजूद भी राज्य को कोई वैधानिक अधिकार 
अज्रप्त नही है कि वह भूमि के उपयोग के बदले जैसा चाहे वैसा लगान वसूल कर ले । 
फिर सरकार केवल वैघानिक श्रधिकारो के वल पर ही तो सब कार्य नही कर सकती; 
उसे श्रपने प्रत्येक कार्य पर नैतिक हृष्टि से भी विचार करना होता है । श्रत अत्यधिक 
मालगुज्ञारी लगाकर सरकार यह वचाव नही ले सकती कि भूमि पर उसका पूर्ण 
स्वामित्व है। कभी-कभी यह तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि भू-राजस्व की आलो- 
चना करने वाले इसे जितना श्रधिक एवं भारदायक समभते हैं, यह वास्तव में उतना 
नही है, हालाँकि यह नही कहा जा सकता कि उनका यह तक॑ कहाँ तक सही है । यदि 
यह मान भी लिया जाय कि भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व होता है, तव भी उ्सै 
एक सुज्ञानी भू-पति की भाँति व्यवहार करना चाहिए और श्रन्तत श्रपने ही हित में 
उसे भू-राजस्व की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि किसान के उचित लाभ मे 
किसी प्रकार कमी न श्राए श्रथवा उप्तका व्यवसाय करने का उत्साह मन्द न पड़े भ्रथवा 
किसी प्रकार उसकी कार्य-क्षमता का ह्ास न हो। उदाहरणार्थ, एक उदार, शुभ- 
चिन्तक एव सुज्ञानी भू-स्वामी कभी ऐसी जमीनो से बलपूर्वक लगान नही लेगा जो कृपि- 
कार्य की दृष्टि से श्रनाथिक हैं। इसके विपरीत वह पहले छोटे-छोटे खेतो की चकवन्दी 
कर” चाहेगा और जब उनके श्राकार का इतना विस्तार हो जायगा कि उसकी झाय 
में से व्यय निकालकर भी कुछ बचत हो सकेगी, तभी वह भूमि का लगान वसूल करना 
चाहेगा। श्रत. भूमि पर सरकार का आधिपत्य चाहे स्वीकार कर लिया जाय फिर भी 
अ्रनाधिक जमीनो पर लगान की छूट की स्थिति भली प्रकार समभ में भ्रा सकती है। 
साधारण तथा कम माक्तगुजारी निर्धारित करने वाली वात भी दृष्टि में रखने पर समझ 
में श्रा सकती है कि वास्तव में सरकार का जनता से स्वतन्त्र कोई पृथक्‌ हित नही होता 
है । सरकार अपने लिए सबसे श्रच्छा काम उसी समय करती है, जब वह जनता की 
सबसे अच्छी प्रकार से सेवा कर रही हो, क्योकि सरकार वस्तुत जनता ही हैं । 
इस वादविवाद के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय सैद्धान्तिक 
प्रश्तो पर दोनो मतो के अनुयायी सहमत हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि सरकार ने यह समभ- 
कर कि वही भ्रूमि की स्वामी है, इससे श्रनुचित लाभ भी उठाने की चेष्ठा की है 
तथापि वास्तव में सरकार की नीति सदैव यही रही है कि वैयक्तिक स्वामित्व की 
भावना का विकास किया जाय । सरकार ने यह बात साधारणत स्वीकार की है कि 
इर3 भावना को किसी प्रकार भी क्षुब्ध करता हानिकारक होगा । एक साधारण सरल 
हृदय भारतीय किसान के मस्तिप्क मे इस प्रकार का कोई सन्‍्देह नही होता है कि जब 
तक वह श्रपनी भू-सम्पत्ति को वद्-परम्परा से प्राप्त करने का अ्रधिकार रखता है तथा 
उसे बेचने, किसी को पंट्टे पर देने तथा उसे रहन रखने के लिए स्वतन्त्र है--तथा जिन 
अधिकारो को देग के राज्य-स्वामित्व के प्रबल समर्थक भी नही छेंडना चाहते हे--तब 
तक यदि राज्य-स्वामित्व जैसी कोई स्थिति है तो वह कोरे नाम की ही वस्तु है ६ 


हद भारतीय भ्रथंश्ास्त्र 


सरकार द्वारा श्रपने वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार 
करेगा ।* इस बात पर भी साधारणत लोग एकमत हे कि जहाँ तक कर के प्रति 
र की दृष्टि से विचार करने का सम्बन्ध है भ्रू-राजस्व को कर समभना चाहिए तथा 
जाँच समिति ने इस मत का समर्थन भी किया है, यद्यपि उनका ऐसा करने कु 
वार यह है कि भ्रू-राजस्व राष्ट्रीय श्राय में से घटाया जाता है ।* 
इसके श्रततिरिक्त भू-राजस्व से सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, उदाहरणाथे, निर्धारण 
झधिकतम सीमा, बन्दोबस्त की अवधि इत्यादि के विषय में जो वादविवाद किया 
ता है उसमें स्थिर रूप से इस बात का कोई सन्दर्भ नहीं दिया जाता कि भू-राजस्व 
है अथवा लगान । ऐसी स्थिति में यदि सरकार स्पष्ट एव निश्चित शब्दो में यह 
परत कर देती कि वह भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को पूर्ण स्वीकृति प्रदान करती है 
॥ इस प्रभिमानपूर्ण बहाने को त्याग देती कि वह स्वय सम्पूर्ण रूप से भू-स्वामित्व 
अधिकार रखती है, तो सम्भवत इस सम्बन्ध में होने वाले निरर्थक वादविवाद का 
त-कुछ अन्त हो जाता और इससे जनता में पुन विश्वास का सचार भी होता । साथ 
यह स्वीकार कर लेने से राज-कर से सम्बन्धित श्रथवा श्रन्य किसी प्रकार की भी 
[विधा होने की सम्भावना नही है। 
।« स्थायी बनाम अस्थायी वन्दोबस्त--पिछली शताब्दी के भ्रन्तिम दिनो में विस्तृत 
$ में तथा बहुत गम्भीर प्रकृति के श्रकालो के कारण देश के श्रधिकाश व्यक्तियों को 
ग्रेर यातनाश्रो का शिकार बनना पडा । उसके कारण सरकार की भ-राजस्व सम्व्क्प्ती 
ति के प्रति सब लोगो का ध्यान झ्राकपित हुआ तथा साधारणत भारत सरकार की 
ति तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्यीय सरकार की नीति की स्वर्गीय झ्रार० सी० 
द्वारा कडी श्रालोचना की गई तथा दत्त साहब ने इण्डियन सिविल स्विस के कुछ 
न प्राप्त यूरोपियन सदस्यों के साथ इस विषय पर राज्यसचिव (सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट) 
समक्ष एक प्रार्थेना-पत्र प्रस्तुत किया। इसके कुछ समय पूर्व श्रार० सी० दत्त ने 
[ १६०० में लार्ड कर्जन के नाम कुछ खुले पत्र” भी लिखे थे। लाडे कर्जन की 
(कार ने सन्‌ १९०२ में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रकाशित कराया जिसमें समस्त 
लोचनाओं का उत्तर दिया गया था तथा राज्यीय सरकारो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो के 
घार पर सरकार की सामान्य नीति की रूप-रेखा दी गई थी । 
श्री दत्त ने एक वात यह भी कही कि चाहे स्थायी वन्दोवस्त ४० वर्ष पूर्व ही 

रम्म कर दिया जाता, जब कि सन्‌ १८६० में लार्ड केनिग ने इसका विस्तार करने का 
काब रखा था, तो भारत इन भयानक तथा उजाडने वाले भयकर श्रकालो से बच 
'ता-जिनका शिकार उसे उन्नीसवी शताब्दी के अस्त में होता पडा । उन्होने वगाल 
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मेवाड़ का किसान सदेव निम्न कहावत कहता रद्दता दे जो वी स्पष्ट एव उसके अधिकारों की 
के दे कि 'भोगरा घंणो राज हो भूमरा धणी माज हो! श्र्थात्‌ कर राज का होता दे तथा भमि मेरी 
॥| है ।-“ब्रिग्म, पूर्व उद्धुत, १० ६० । यह धारणा मेवाड के किसान की दी नहीं है बरनू देश के 
भागों के किसानों की दै । 

टेनसेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ८४ | 


मू-धृति तथा भू-राजस्व बीव8 


किसानो की समृद्धि का मुख्य श्रेय स्थायी वन्दोवस्त को ही दिया तथा यह भी कहा कि 
उनके इतने अधिक ससाघनो का होना, बुरी फसलो के दिनों में भी उस स्थिति का 
“ज्ामना करने की क्षमता, उनका कृपि-व्यवसाय का विकास करना, पूंजी सचय करना 
तथा उसे उपयोगी उद्योगो, सार्वजनिक कार्यो एवं सस्थाओ में विनियोग करना आदि, इन 
समस्त कार्यो के पीछे मूल रूप में स्थायी वन्दोवस्त ही है। यद्यपि स्थायी बन्दोवस्त के 
अब उतने समर्थक न तो सरकारी कर्मचारियों में ही श्र न गर-सरकारी व्यक्तियों में ही 
रह गए हैं, तथापि श्रव भी यह विषय समाप्त नही हो गया है । उदाहरणस्वरूप सन्‌ 
१६२४-२४ में वम्बई भू-राजस्व निर्धारण समिति के समक्ष कुछ व्यक्तियों ने गवाही 
देते हुए कहा था कि वे स्थायी वन्दोवस्त के ही पक्ष में है । बगाल में यह वादविवाद 
पुन प्रवल हो गया तब भू-राजस्व आयोग की नियुक्ति की गई तथा इस आयोग ने अपने 
अनुभव प्रकाशित कराये (सेक्शन ३२ देखिए) । अत यह अनुचित न होगा यदि हम 
स्थायी वन्दोवस्त तथा इसके वगाल में क्रियान्वित होने से सम्बन्ध रखते हुए पक्ष तथा 
विपक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्कों का सक्षेप में श्रव्ययन कर लें । 
जो इसका समर्थन करते हैं वे यह वात हृढतापूर्वक कहते हैँ कि वगाल में यह 
अत्यधिक सफल रहा है ।१* (१) जहाँ तक इसके आर्थिक पक्ष का सम्बन्ध है उनका 
कथन है कि इससे राज्य को एक निश्चित तथा स्थायी मालगुजारी मिल जाती है तथा 
इनके लिए सरकार को समय-समय पर मालगुजारी के निर्धारण तथा उसे वसूल करने 
में बहुत भ्रधिक व्यय नहीं करना पडता । (२) दूसरे, इससे जमीदार किसानो के स्वभा- 
वत नेता बन सके हूँ जो व्यावहारिक जीवन में सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित 
होकर शिक्षा-प्रसार, जन-स्वास्थ्य सुधार तथा श्रन्य कार्य करते रहते हो* | (३) जहाँ 
तक मितव्ययिता का सम्बन्ध है, इससे कृषि-कार्य के प्रति लोगो में साहस का सचार हुआ 
है जिससे कृषि को उन्नति हुईं है तथा कृपक के ससाधनो का विस्तार हुआ्ना है जिससे 
अभाव अथवा न्यूनता के काल में भी किसानो में स्थिति का सामना करने की विलक्षरण 
क्षमता उत्पन्त हो सकी है | (४) श्रन्तिम, स्थायी बन्दोबस्त द्वारा श्रस्थायी बन्दोवस्त की 
वुराइयो को दूर किया जा सकता है । ये दुराइयाँ इस प्रकार की थी जैसे मालगुजारी के 
पुननिर्धारण के समय काइतकार को अत्यधिक परेशान करना, दुवारा वन्दोवस्त करने 
के लिए बहुत अधिक व्यय करके कमंचारी श्रादि रखना, वन्दोबस्त के अन्तिम दिनो 
में स्वाभाविक रूप से काइतकारो की भूमि के क्षय होने की प्रवृत्ति--जो उनकी 
१. स्थायी बन्दोवस्त के पत्त में हाल हो में प्रस्तुत किये गए तकी के सम्बन्ध में वर्दवान के महाराजाधिराज 
£द्वादुर, सर विजयचन्द मेहताव तथा श्री बी० के० राय चौघरी के भिन्‍न मत प्रकूट करने वाली टिप्पणी 
देखिए । रिपोर्ट ऑफ द लेण्ड रेवेन्यू कमीशन, वगाल, खण्ड १, पैरा २६-३२४। 
२ यह भी तके प्रस्तुत किया जाता दे कि स्थायी वन्दोवस्त द्वारा ज्मीदारों के लाभ में वृद्धि हुई जिसके 
फलस्वरूप वे ऐसे भ,मि गत पढ्टे वाले नियुक्त कर सके जो स,मि पर खेती करते थे तथा उनके इत्त 
कार्य के कारण वगाल में ऐसे जमींदारों की उन्नति हुई जिनके पास मसस्कृति तथा राजनीति के हेतु 


पयाप्त समय था, जो शिक्षा आप्त करके अनेक व्यवस्ताय तथा सरकारी नौकरियों कर सकते थे तथा ज॑ 


3083 प्रगति के लिए उत्तरदायी है.। रिपोर्ट श्रॉफ द लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १५ 


४५० भारतीय अर्थशास्त्र 


जान-बूककर की हुई लापरवाही के कारण होती थी ताकि उस भूमि का लगान बढाया 
न जा सके, उद्योगो के विकास तथा कृषि-सुधार में रुकावर्टे तथा किसी वैधानिक अथवा 
न्‍्याय-प्रणाली के उचित नियन्त्रण के श्रभाव में भू-राजस्व सम्बन्धी सरकारी कर्मचारियों) 
के हाथो में समस्त श्रधिकारो का केन्द्रित हो जाना इत्यादि । 

(१) स्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण तक यह है कि इससे राज्य की 
मालग्रुजारी एक निश्चित रकम पर सीमित हो गई है तथा यह रकम भूमि की 
उपज को देखते हुए राज्य के भाग की जो रकम होनी चाहिए थी उससे कही कम थी $ 
यही नही, जिन राज्यो में स्थायी वन्दोवस्त नही है, वहाँ की भूमि चाहे वगाल की भूमि 
से कम उपजाऊ हो, फिर भी स्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों की मालगुजारी की रकम 
उन राज्यो से बहुत कम है। जनसख्या की वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप खेती के 
विस्तार एव भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि में भी सरकार को कोई झञ नही मिल सका है ४ 
स्थायी बन्दोबस्त के फलस्वरूप वह मालग्र॒जारी चलती आा रही है जिसके निर्धारण का 
भूमि के उपजाऊपन से कोई सम्बन्ध नही है। इस अकार निर्धारित की गई मालगुजारी 
प्रत्येक जिले में भिन्‍न है तथा जैसे-जैसे समय बीतता जाता है यह शोर श्रधिक असमान 
होती जाती है। इसमें सन्देह नही कि राज्य को एक निश्चित तथा स्थायी मालगुजारी 
मिल जाती है, किन्तु इसके लिए राज्य को बहुत बडी कीमत ऋुकानी पडती है। सन्‌ 
१६३८-४० के बगाल के भू-राजस्व श्रायोग के अनुमान के अनुसार सरकार को एति 
वर्ष २ करोड रुपये से ८ करोड रुपये के बीच की हानि होती है । इसमें वह हानि 
सम्मिलित नही है जो सन्‌ १७६३ से रुपये की क्रय-शक्ति के ह्ास के कारण हुई ।? 
एक कृपि-प्रधान देण में जहाँ भू-राजस्व से प्राप्त श्राय राज्य की श्राय का श्रमुख साधन 
है, वहाँ भू-राजस्व के स्थायी एवं लोचहीन होने के कारण बगाल सरकार को अत्यधिक 
अ्रसुविधा का सामना करना पडता है तथा इसके परिणामस्वरूप अनेक दिशाओं में जहाँ 
सरकार को कार्य करने की श्रावश्यकता थी, वहाँ वह कार्य करने से रुक जाती है । यह 
आ्राशा कि स्थायी बन्दोवस्त के फलस्वरूप राज्य की श्राय के श्रन्य साधनों में वृद्धि सम्भव 
हो सकेगी कोरी झ्राशा ही रह गई तथा जहाँ कही सफल भी हुई वहाँ उतनी नहीं जितनी 
कि सोची गई थी । इस प्रकार ज़मीदारी की निरन्तर बढती हुई सम्पन्नता में सरकार 
का जो उचित अद्य था उससे वह वचित ही रही । यह उल्लेखनीय है कि जमीदारों के 
वैभव की वृद्धि उनके प्रत्यक्ष प्रयत्तो के परिणामस्वरूप न थी वरन्‌ कुछ अनुकूल स्थितियां 
ही उत्पन्न हो गईं थी, जैसे जनसख्या में वृद्धि, सुधरे हुए सचार-साधन, सृल्यो में वृद्धि 
आदि ।* इसके श्रतिरिक्त स्थायी वन्दोबस्त के कारण सरकार को खनिज तथा नाम 
चलाने योग्य नदियों में मछलियो भ्रादि पर लगाये जा सकने योग्य लगान की भी हानि 


£ रिपोर्ट श्लॉक द लैंएट रेवेन्यू कमोशन, वगाल, सण्ड १, पैरा ७३ और ८०। 
>. ब गाल के स्थायी बन्दोवस्त के कुछ परियामों का अव्ययन करने के लिए 'रिपोट ऑफ द टणिडियना 
स्टेट्यूटरा कमीशन? के ३८१-० पैरा देखिए, श्री एम० ए० हक द्वार लिखित द मैन विद्दाइण्ड द प्लो, 


पृष्ठ संख्या २२८-६७ तथा रिपोट श्रॉफ ढ लैण्ट रेवेन्यू कमीशन, व गाल, खण्ड १, पैरा ७२-६३ $ 
भी देखिए । 


दि 
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हुई क्योकि स्थायी वन्दोवस्त के समय इन प्राकृतिक ससाधनो का कोई ख्याल नही 
किया गया था जिनके कारण सामण्जस्यथ स्थापित किये बिना ही जमीदारो ने ऐसे 
साधनों का अपने स्वार्थ-हित खूब उपयोग किया । यह उल्लेखनीय है कि भूमि पर कम 
कर लगाने के पक्ष में जो नीति रही उसके परिणामस्वरूप लोगो में अपना धन उद्योगों 
की अपेक्षा भूमि में विनियोग करने के प्रति अधिक ऋुकाव हुआ तथा भूमि का लगान 
वसूल करने के उदं शय से ही इतनी अ्रधिक मात्रा में पूंजी का विनियोग किया गया न 
कि कृषि ग्रथवा उद्योग-धन्धो की उत्पादन-क्षमता बढाने के ध्येय से ।* (२) स्थायी 
वन्दोवस्त के पक्ष मे कभी जो राजनीतिक हृष्टि से यह तक प्रस्तुत किया जाता था कि 
इस बन्‍्दोवस्त के अन्तर्गत जमीदारो की स्वामि-भक्ति प्राप्त की जा सकी है, इसमें 
बस्तुत अरब कोई सत्यता नहीं रह गईं है । यही नही, अब तो राज्यीय सरकारें समस्त 
जनता से राजभक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्व करना चाहती हे; वे केवल कुछ बडे 
जमीदारो की स्वामि-भवित से ही सन्तुप्ठ नही रहना चाहती । (३) जहाँ तक इस वात 
का सम्बन्ध है कि यह झ्ाशा की जाती थी कि जमीदार घनिक एवं सहृदय होंगे तथा 
अपनी र॒यत के स्वाभाविक नेता के रूप में उनकी स्थिति को ऊँचा उठाने का यत्न करेंगे, 
उसके सम्बन्ध में भी साधारणत* यह विश्वास किया जाने लगा कि यह आराशा भी फली- 
भूत नहीं हो सकी है। यही नही, “यद्यपि वगाल में काफी सख्या में योग्य, सहृदय 
(तथा सुज्ञानी जमीदार हे तथा देश के अ्रन्य भागो में भी हे, किन्तु इनके साथ-ही-साथ 
जमीदारी प्रथा की कुछ ऐसी विशिष्ट कुरीतियाँ भी है, जो वगाल में ही नही पनप रही 
वरन्‌ देश के श्रन्य भागो में भी पनप रही हैँ । यह बुराई इस प्रकार की है जैसे कार्य 
से श्रनुपस्थित होना, क्र र-हृदय प्रतिनिधियों द्वारा रियासत का इन्तज़ाम कराना, ज़मी- 
दार तथा आासामियों के मध्य दु.खमय सम्बन्ध रहना, श्रासामी तथा ज़मीदार के बीच 
बहुत सख्या में तथा विभिन्‍्त अ्रधिकार-प्राप्त श्रनेक भूमिगत अधिकार-सम्पन्न मध्यस्थो 
का उपस्थित होना, श्रादि श्रादि ।/ निश्चित लगान तथा भूमि के श्राथिक लगान में 
काफी भरुख्लाइश रहने के कारण भूमि एक के पब्चात्‌ दूसरे के द्वारा पट्टे पर दी जाने 
लगी थी जिससे झासामी तथा जमीदार के बीच मध्यस्थो की एक लम्बी कडी सी बन 
गई थी । परिणामस्वरूप जमीदार तथा रयतो के प्रत्यक्ष सम्बन्ध लगभग समाप्तप्राय 
हो गए और लार्ड कार्नवालिस की इग्लैण्ड के नमूने पर बंगाल में ज़मीदार तथा 
श्रासामी व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा पूरी न हो सकी । “भूमि में किसी विशिष्ट 
व्यक्ति की रुचि नहीं रह गई। जमीदार तथा श्रासामी के मध्य जो एक लम्बी कडी 


9 स्थापित हो गई, उसमें से कृषि के कल्याण करने का उत्तरदायित्व किसी पर भी 


निश्चित नही किया जा सकता था ।”* यह बुराई उस स्थिति में और भी भ्रधिक बढ 
जाती है जब भूमि में स्वामित्व के श्रधिकार और अझ्रधिक वढते चले जाते हैं। (४ ) जहाँ 
तक स्थायी बन्दोवस्त के कारण वगाल की समृद्धि का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में 
यह तक॑ भ्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा तो वस्तुत दूसरे कारणों से ही हुआ है, जैसे 
१ रिपोट ऑफ द लेण्ट रेवेन्यू कमीशन, व गाल, खण्ड ?, ऐैरा ८०। 

२. वही, ऐरा ७८ । 


'. छेएर भारतीय प्रर्थशास्त्र 


विज्ञेप काइतकारी कानूनों के भ्रन्तर्गत झ्रासामियों की रक्षा, जलवायु की अनिद्चिचतता 
से वगाल की श्रपेक्षाकृत मुक्ति, सझ्लार ( श्रावागमन ) के श्रत्यन्त सुविधाजनक साधन, 
यहाँ के जुट का व्यावहारिक रूप से विश्व में एकाधिकार तथा कलकत्ता से होने वाला दर 
भ्रत्यधिक व्यापार । परन्तु इस विचार की श्री श्रार० सी० दत्त ने वहुत कडे शब्दो में 
आलोचना भी की थी। उनका कथन था कि यद्यपि स्थायी वन्दोवस्त के अन्तर्गत 
आसामियो के लिए अच्छा कार्य हुआ, उसे पूर्णो करने एव उसकी पुष्टि करने के लिए 
काइतकारी कानूनों की श्रावश्यकता भी थी, तथापि उन्होने सरकार के इस कथन के सम्बन्ध 
में बहुत विरोध प्रदर्शित किया कि जब तक काइतकारी विधान पास न किये गए स्थायी 
वन्दोबस्त ने कोई भी भलाई नहीं की। इस सम्बन्ध में श्री दत्त ने वेल्सले, मिण्टो, 
हेस्टिग्ज तथा ऐसे ही भ्रन्य विख्यात, राज-काज में कुशल राजनीतिज्ञों के उदाहरण 
भ्रमारास्वरूप प्रस्तुत किये । (५) जहाँ तक शासन-सम्बन्धी सुविधा का प्रश्न है, वगाल 
की पेचीदा व्यवस्था ने अ्रत्यधिक मुकदमेबाजी को जन्म दिया । इस व्यवस्था के अन्त- 
गत सव लेखे गड़बड़ हैं तथा अनिद्िचत रूप से रखे जाते हे । लगान वसूल करने की 
कोई सनन्‍्तोपजनक विधि नही है जिससे कभी-कभी लगांतार अनेक वर्षों तक लगान नहीं 
दिया जाता । परिणामस्वरूप किसानों में लगान न देने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो जाती 
है । जैसा कि वगाल भु-राजस्व आयोग ने कहा था कि वर्तमान ज़मीदारी व्यवस्था में 
जमीदार, काइतकार तथा किसान, तीनो के स्वामित्व वाली व्यवस्थाओरो के मुख्य 
लक्षण हे, किन्तु इनके ग्रुणों की अपेक्षा इनके अवशुण इसमें कही अ्रधिक हे ।* 
(६) अन्तिम, इस बात के विरुद्ध कि वन्दोबस्त के प्रत्येक बार दुहराने में बहुत 
समय लगता है, बहुत व्यय होता है तथा गाँवों की श्रथे-व्यवस्था ही सम्पूर्णो रूप से 
छिन्न-भिन्‍न हो जाती है, श्रव यह कहा जा सकता है कि इतने लम्बे प्रमुभव के परि- 
रामस्वरूप श्रव बन्दोबस्त का दृहराना कोई मुदिकल कार्य नहीं रह गया है त्था यह 
काफी सरलता तथा श्षीघ्रता से किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 
भूमि-सम्वन्धी लेखे जो स्थायी रूप से लिखे जाते हे प्रतिवर्ष दुहराए जाने के कारण 
प्रत्येक वन्दोवस्त तक अन्तिम तिथि की स्थिति के अनुसार पूर्ण रहते है । इन लेखों में 
भूमिगत अ्रधिकार का विशेष रूप से उल्लेख रहता है। इसके साथ खेतों की सीमाएँ 
निर्धारित की हुई रहती ही हैं, भूमि का भी स्थायी रूप से वर्गीकरण होता है। इस 
सबसे वन्दोवस्त का कार्य बहुत सख्त हो जाता है और फिर वन्दोवस्त भी साधारणत 
२६-३० वर्ष के अन्तर से तो होता ही है। श्रत गाँवों की अर्थ-व्यवस्था में कोई गड- 
वडी पैदा नही होने पाती तथा हाल के बन्दोवस्तों में तो सरकार के व्यय में भी बहुत२ 
कमी रही है । यह भी प्रयत्न किया जाता है कि छोटे कर्मचारियों की सख्या कम-से-कम 
कर दी जाया करे तथा बन्दोवस्त-सम्वन्धी अधिकाश कार्य-दायित्व सम्पन्न एव बडे 
राज्य-कर्मचारियो को ही दिया जाय जो किसान के प्रति स्वभावत ही सहृदय होते है । 
यह भी निश्चित रहता है कि यदि स्थायी रूप से अथवा बहुत लम्बे समय तक खेतो में 
चुधार कराये जायेंगे तो उनके कारण लगान में कोई वृद्धि न की जायगी। इस प्रकार 
३ ३ रिपोर्ट, खरद १, बैस ८५ । 
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लगान-वबृद्धि के भय से भूमि का स्थायी सुधार न करने वाली प्रवृत्ति को भी समाप्त 
करने की चेष्टा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि स्थायी बन्‍्दोबस्त के श्रन्तग्ेत 
लगान की कडाई के साथ वसूलयावी वाली परेशानी भी समाप्त हो जाती हैं, क्योकि 
प्रस्थायी बन्दोवस्त के अन्तर्गत लगान देर से वसूल करने अथवा छूट देने के सम्बन्ध में 
7 काफी उदार नियम रहते हे । इस प्रकार वर्तमान अ्रस्थायी वन्दोवस्तो में स्थायी बन्दो- 
वस्तो के अनेक ग्रुण विद्यमान रहते हे, किन्तु कमियाँ कम रहती है तथा इसके द्वारा राज्य 
के ध्यायोचित श्रश तथा कृपकों के भ्रधिकार एवं उनकी सुविधाओ के बीच बडा सुन्दर. 
सामजस्य स्थापित किया जा सकता है। 
स्थायी वन्दोवस्त के सम्बन्ध में शासन-समभ्बन्धी मत अव यह है कि अस्थार्यी 
वन्दोवस्त वाले प्रदेशों में स्थायी बन्दोवस्त के विस्तार के प्रइन के सम्बन्ध में तो सोचा 
भी नही जा सकता । जैसा कि लार्ड इरविन ने एक वार कहा था कि लाड्ड कार्नवालिस 
के समय से अव विश्व के व्यापार एवं वाजारों में भारत की स्थिति बहुत ऊँची हो 
गई है तथा देश की वित्त-सम्बन्धी एव सामाजिक समस्याओ्रो में ऐसे नवीन तत्त्व 
उपस्थित हो गए है जिनके कारण देश की झाय एवं उसके व्यय में बहुत भ्रधिक 
प्रत्यास्था समव करने की झ्रावश्यकता आरा पडी है । अ्रव निरन्तर सरकार के सम्मुख 
यह दायित्व श्राता जा रहा है कि वह नवीन कार्य करे तथा सरकार के पुराने कार्यो में 
सुधार करे, किन्तु इसके लिए सरकार के पास प्रत्येक समय अधिक-से-प्रधिक घन की 
आवश्यकता पडती जाती है । ऐसी स्थिति मे यह अ्रसम्भव हो जाता है कि भूमि के 
लय में होने वाली वृद्धि में सरकार का जो न्‍्यायोचित श्रश हो, उसे वह किसी भी 
कारण से छोड़ दे । इस वात में श्रव. कोई सन्देह नहीं है कि अब वह समय श्रा गया 
हैं जब वगाल तथा श्रन्य स्थानों की श्रस्थायी बन्दोवस्त वाली व्यवस्था को पुन' दुहराया 
जाय, जिससे कि कर के भार के वितरण में न्याय सभव हो सके तथा झ्राय में लोच 
लाईं जा सके ।१ ऐसा करने में चाहे इस प्रकार की कोई आपत्ति उठाई जाय कि इस 
प्रकार का सुधार करने से सरकार एक निश्चयपूर्वक की गई प्रतिज्ञा तथा नियम भग 
करेगी तो उसके उत्तर में यह श्रासानी से कहा जा सकता हैं कि लगभग डेढ शताब्दी 
से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त मौलिक पट्टे का न तो श्रव कोई श्र्थ 
रह गया है श्रौर न वह न्‍्यायोचित ही रह गया हैँ तथा अब स्वार्थी हितो को 
सार्वजनिक हित की वेदी पर फलने-फूलने का श्रवसर प्रदान नही किया जा सकता | 
“पूर्वकाल में जो प्रतिज्ञा की गई थी वह भूत की श्रावदयकता थी, अब उसे भग करना 
वर्तमान की श्रावव्यकता है,” यह मेकियाविली का एक सिद्धान्त है जिसमें निष्कपटत्ता 
की भलक स्पण्ट ही दीख पडती है । साथ ही व्यावहारिक हृष्टि से इस सिद्धान्त की 
# बुद्धिमत्ता को भी कोई स्वीकार किये बिना न रहेगा, विशेष रूप से उस समय जब कि 
हम यह देखते है कि भूत और वर्तमान लगभग डेढ शताब्दी की लम्बी किन्तु महत्त्वपूर्ण 
भ्रवधि के द्वारा एक-दूसरे से श्रलग हो चुके हे । 
सन्‌ १६३५ के भारतीय विधान ने सार्वजनिक हित के लिए श्रावश्यक 
. १« देखिए, टोक्सेशन इन्‍्क्‍्वायरी कमीशन रिपोर्ट, पैरा ८७-८। 


ड्युढठ सं एाव अचरा रन 


होने पर स्थायी बन्दोबस्त को समाप्त कर देने का अधिकार समाप्त नही किया। उक्त 
विधान के अन्तर्गत कतिपय वैधानिक सावधानियाँ रखी गई ताकि गवर्नरों तथा गवर्नेर- 
जनरल के हेतु नियमित आदेशो के अनुसार हिज़ मैजेस्टी का अभिप्राय समझा दिया 
जाय । 
३२ बगाल का भू राजस्व आयोग (१&३८-४०)--वंगाल की सरकार ने तवम्बर & 
१६३८ में सर फ्रान्सिस फ्लाउड की अध्यक्षता मे एक श्रायोग की नियुक्ति की जिसको 
यह कार्य सौंपा गया कि वह बगाल की वर्तमान भू-राजस्व व्यवस्था तथा विद्येष रूप 
से स्थायी बन्दोबस्त को ध्यान में रखकर उसकी जाँच करे तथा सरकार को वर्तमान 
व्यवस्था के ग्रुण तथा अवशुुणों से अवगत कराएं। इस आयोग ने झपनी रिपोर्ट मार्च 
सन्‌ १६४० में प्रस्तुत की । 

इस आयोग का बहुमत इस पक्ष में था कि सन्‌ १७६३ में स्थायी वन्दोवस्त 
लागू करने के जो भी न्यायपूर्ण कारण एव स्थितियाँ रही हो, वर्तमान स्थिति में यह्‌ 
बिलकुल श्रनुकूल नही रह गया है तथा जमीदारी प्रथा में श्रव इतने दोप झा गए है कि 
वह देश के हित एव स्वार्थ के हेतु कोई कार्य नही कर सकती (ऊपर सेक्शन ३१ देखिए) । 
बहुमत के श्रनुसार वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए 
जिससे वास्तविक खेती करने वाला काइतकार भूमि सम्बन्धी पट्टा सीधे सरकार से ले 
तथा सरकार लगान वसूल करने वाले श्रन्य सब व्यक्तियों से यह अश्रधिकार अपने 
हाथ में ले ले ।* श्रायोग ने यह भी कहा कि स्थायी वन्दोवस्त के स्थान पर श्रस्थायी 
वन्दोबस्त कर देने से भी कोई सारपूर्ण लाभ न होगा ( पैरा १३२ )। घ्येय त/£ 
यह होना चाहिए कि स्थायी बन्दोवस्त तथा जमीदारी प्रथा के स्थान पर रैयतवारी 
व्यवस्था स्थापित की जाय ताकि सरकार तथा वास्तविक काश्तकार के बीच प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें श्रौर सरकार स्वय ही जमीदार की हैसियत से क्ृपको के 
कल्याण की भावना से कृपि-सुधार हेतु नाना प्रकार की योजनाएँ क्रियान्वित करे । 
( पैरा &४-५ )। 

इस आयोग ने बहुमत से यह सिफारिश की कि एक ऐसा विधान भ्रस्तावित 
किया जाय जिसके अन्तर्गत लगान वसूल करने वाले प्रत्येक किसान, यहाँ तक कि भूमि 
जोतने वाले वास्तविक काइतकार तक के हित का क्रय कर लिया जाय। भूमि के स्वामियो 
तथा पट्टे दारो को उनके वास्तविक लाभ का दस ग्रुना क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया जाय । 
यदि सम्भव हो सके तो इसे नकद दे दिया जाय अथवा यह रकम उन्हे वन्धपत्रो के 
(बाण्डो) रूप में दे दी जाय जिनका भुगतान ६० वर्ष के पश्चात्‌ हो सके । उन्होने खनिज 
तथा मछलियों की झ्राय पर भी अधिकार प्राप्त करने को कहा । जब तक राज्य द्वारा 
इस प्रकार क्रय करने का कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक के लिए किसी अन्य शुल्क के ७ 
बजाय कृपि-आ्रय-कर लगाने का सुझाव रखा । उन्होने यह भी कहा कि उक्त कर की 
सम्पूर्ण रकम को केवल क॒पि के सुधार हेतु ही लगाया जाय ।* 
१ रिपोर्ट , खण्ड १५ पैरा &६। 
२ र७ ग्रप्रौल सन्‌ १६४५ को वगाल विधान सभा ने वगाल कृषि आय कर बिल पास किया जिसके 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४शर 


इस आयोग की रिपोर्ट पर समस्त सदस्यो की सहमति न थी। इसके छ 
सदस्यो ने चार विषयो पर अपने विरोधी मत व्यक्त किये । विरोध प्रदर्शित करने वाले 
सदस्यो के मतानुसार राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेना केवल वित्त-सम्बन्धी हृष्टि से 
ही सकटमय प्रयोग न होगा, वरन्‌ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से भी यह अनुचित 

(सिद्ध होगा । उन्तके मतानुसार बगाल के काइतकारो की आ्राथिक कठिनाइयाँ भ्रू-राजस्व 
व्यवस्था से सम्बन्धित नही हैं । इन कठिनाइयो के मुख्य कारणो में से जनसख्या का 
बढता हुआ दबाव, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम जिनके 
कारण खेती की जाने वाली जमीन का अपखण्डन एवं अन्तविभाजन हो गया है, 
वर्ष के श्रधिकाश भाग में कृषि से वेकार रहने पर धनोपाजेन के अन्य किसी भी प्रकार 
के साधनों का अभाव तथा कृपि पदार्थों के मुल्यो में कमी आदि कुछ महत्त्वपूर्ण कारण 
है। वर्तमान व्यवस्था के जो भी दोप रहे हो, उनका कहना था कि इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत वगाल में मौरूसी किसान अन्य राज्यों की अपेक्षा कम लगान देता है तथा 
काइतकारी विधानों के अन्तर्गत उसे श्रन्य राज्यों की श्रपेक्षा अधिक सरक्षण प्राप्त है । 
ऐसी भ्रवस्था में राज्य द्वारा भ्रधिकार प्राप्त कर लेने से काश्तकारो को कोई लाभ न 
होगा तथा ऐसी किसी भी योजना के क्रियान्वित होने से बगाल में बहुत ही अनुचित 
प्रकार का सामाजिक बवण्डर खडा हो जायगा, जिसके शिकार अश्रधिकाण मध्यमवर्गीय 
परिवार ही होगे जिनके भूमि-गत हित समाप्त कर दिये जायेंगे। इसके भ्रतिरिकत 
क्षति-पूर्ति भी थोडी हैं तथा इसका आधार बहुत ही अ्रसन्‍्तोपजनक है । इस बात का 
“पी भय हैं कि यदि सरकार ही भूमि पर सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेगी तो ग्रामीण 
वोट देने वालो के दबाव में आकर लगान भी कम हो जाय ( पैरा ८६-६४ ) । 

आयोग के बहुमत ने उन कारणो के सम्बन्ध में कोई भ्रापत्ति नही की जो अल्प- 
मत द्वारा बगाल की कृषि की हीन अ्रवस्था के लिए उत्तरदायी ठहराये गए थे। परन्तु 
उन्होंने इस वात पर जोर देकर कहा कि ज़मीदारी व्यवस्था उक्त स्थिति को लाने का 
एक महत्त्वपूर्ण सहायक कारण रही है तथा अल्पमत ने जिन कारणो का उल्लेख 
किया है उनमे सबसे सरल रीति से इसके दोषो का निवारण किया जा सकता है। 
वहुमत ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेने वाले 
उनके प्रस्ताव के परिणामस्वरूप वगाल की ग्राम्य श्र्थ-व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण 
सैद्धान्तिक अन्तर आ जायगा जिससे समस्त राज्य के सामाजिक तथा आशिक ढाँचे पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडेगा | साथ ही उन्होने इस वात को भी स्वीकार किया कि इतना 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन शने -शने. कुछ वर्षो में ही किया जा सकेगा। यह शासन-सम्बन्धी 
बहुत बडा कार्य होगा, जो सरकार के समस्त श्रगो द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ 

9 अपने कतंव्यो का पालन किये बिना पूरा न किया जा सकेगा। उन्होने सम्भावित सामा- 
जिक छिन्न-भिन्‍नता की सम्भावना पर भी अपनी सहमति प्रकट की, परन्तु उनका यह मत 
था कि सम्पूर्ण राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भू-घृति व्यवस्था में परि- 
वर्तेन किये बिना उसे चालू नही रखा जा सकता तथा इसके दोष तभी दूर किये जा 
अन्तर्गत ३,५०० २० प्रति वर्ष से अधिक की कांषे भय पर कर लगाने की व्यवस्था की गई । 


४५६ भारतीय अर्थशास्त्र 


सकते हैं जब सरकार वास्तविक काश्तकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर ले ( पैरा 
१३८ ) ।* 
३३ बन्दोवस्स की झ्रवधि--इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है कि बन्दोवस्त की अ्रवधि 
कम-से-कम हो अथवा अ्रधिक-से-अधिक । कुछ लोग कहते हैं कि वन्दोवस्त केवल १० 
वर्ष के लिए ही तय किये जायें, किन्तु इसके विपरीत कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि वन्दोवस्त 
की श्रवधि ६६ वर्ष निश्चित की जाय । जो लोग थोडी अवधि वाले वन्दोवस्त चाहते 
है, वे यह तर्क रखते है कि इससे सरकार तथा समुदाय को यह लाभ होगा कि सामान्य 
सम्पन्तता के दिनो में विना परिश्रम किये जो वृद्धि होगी उसमें सरकार अपना उचित 
झद्य प्राप्त कर सकेगी | यह तक॑ उन प्रदेशों में विशेष रूप से लाग्र होता है जहाँ 
आधिक समाघानो की उन्नति श्रति शीध्रता से हो रही है। साथ ही उतका यह भी कहना 
था कि इससे एक लाभ यह होगा कि कृषि-जमीनों के लगान गिरते समय तथा कृपि- 
पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आने के समय कम अवधि वाले बन्दोवस्तो में मालगुजारी का 
कम निर्धारण किया जाना सम्भव है जिससे कृपकों को तुरन्त सहायता भ्राप्त हो सकेगी । 
यह भी कहा गया कि थोडी श्रवधि वाले बन्दोबस्तो में हर वन्दोवस्त के समय थोडा- 
थोडा लगान बढ़ाते रहने से जनता में कम असन्तोष फैलेगा | इसके विपरीत उस स्थिति 
में जब लम्बी अवधि वाले वन्दोबस्तों के समाप्त होने पर फिर लम्बे समय के लिए 
किये जानें वाले बन्दोबस्त के समय यदि बहुत अधिक लगान में वृद्धि कर दी जाय 
तो भ्रधिक असन्तोप फैलेगा । यह भी कहा जाता है कि लम्बी भ्रवधि वाले बन्दोबस्त 
लगान देने वाले की दृष्टि से कम परेशान करने वाले होते हे । उसे यह भय भी नहीं/" 
रहता कि यदि वह भूमि में सुघार कर लेगा तो उस पर लगान बढ जायगा। ऐसी 
स्थिति में वह अपने श्राथिक साधनों को भली प्रकार से एकत्र करके श्रपनी भूमि 
का स्थायी सुधार करा सकता है। यह मान लेने के उपरान्त भी कि नई मालग्ुुजारी के 
निर्धारित करने हेतु एक उचित एव वैज्ञानिक विधि का श्रनुसरण किया गया है, तुरन्त 
ही यह कह देना कठित है कि निश्चित रूप से श्रमुक श्रवधि झ्ादर्श रहेगी तथा शेष सब 
ठीक न रहेगी। देश में साधारण विचारधारा यह है कि वन्दोबस्त लम्बी भ्रवधि के 
लिए किये जायें तथा उसे पुन दुहराने के समय लगान बढाने के सम्बन्ध में साघारणत 
यह सोच ही लिया जाता है कि ऐसा तो होगा ही । यह उल्लेखनीय है कि कम-से-कम 
एक राज्य, पजाव, में सन्‌ १६२६ के पजाव भू-राजस्व सशोधित विधान के भ्रन्तर्गत 
वल्दोबस्त की भ्रवधि वढ़ाकर ४० वर्ष के लिए कर दी गई । बम्बई भू-राजस्व निर्धारण 
१ मार्च १६४५ में वगाल की सरकार ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का 
निश्चय किया । इसे फरीदपुर जिले से प्रारम्भ किया गया जहाँ वन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य किया जा रहा था । 
यह अनुमान लगाया गया कि श्रन्य सब जिलों में इस योजना के विस्तार करने से राज्य की मालगुज़ारी ह 
लगभग १२ करोड़ रुपये प्रतिवं के हिसाव से वढ़ जायगी । 

अखिल भारतीय कांग्रेस यह ऐलान कर चुकी दे कि वह सरकार तथा काश्तकार के बीच सब मध्यस्थों 
को समाप्त कर देगी । इसी नीति को क्रियान्वित करने के उद्दे श्य से का््रेस की कार्यकारिणी ने भक्तूवर 
सन्‌ १६४६ में एक प्रस्ताव पास किया निस्के अन्तर्गत समस्त राज्यीय कार्योस सरकारों से यह कहा गया 
हि ने जमींदारी की समाप्ति के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव भेजें । 
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समिति मे ३० वर्ष की भ्रवधि की सिफारिण करते हुए कहा कि “३० वर्ष कृपको के 
जीवन में एक पीढी है । यदि किसान को इस श्रवधि के प्रारम्भ में ही इस वात का जान 
हो जाय कि सरकार उसकी मालग्रुजारी को बढा सकती है, तो उसके पास इतना समय 
रहता है कि वह अपने सब व्ययो का श्रतुमान लगाकर अपने जीवन का रहन-सहन इस 
धंकार निश्चित कर लेता है श्रौर जिस श्रनुपात मे मालगुजारी में वृद्धि की जाने की 
सम्भावना होती है, उसी के श्रनुसार वह श्रपनी स्थिति को बना लेता है । इसके अ्रति- 
रिक्त इस बीच में यदि उसकी भूमि का मूल्य बढ जाता है श्रथवा कृषि-पदार्थों के 
मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती है श्रथवा वाज़्ारों तथा सम्चार-साधनो में सुधार हो 
जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति श्रौर भी श्रच्छी हो जाती है शोर वह बन्दोवस्त 
के पुन दृहराये जाने के समय मालगुजारी में होने वाली वृद्धि के लिए अ्रपने को श्र 
भी तैयार कर लेता है ।” श्री एण्डरसन इतनी लम्बी अर्थात्‌ ३० साल की अवधि के 
विरुद्ध थे क्योंकि उस समय बम्वई की पद्धति में यह दोष था कि प्रत्येक बन्दोवस्त 
के समय, जो ३३ प्रतिशत" वृद्धि का नियम था उससे कृषि के लाभों पर सव स्थानों 
प्र समान रूप से कर लगाना सम्भव न था। लाभ अथवा लगान की वृद्धि भू-राजस्व 
की श्रपेक्षा तीत्रतर होती है तथा यह्‌ प्रति ३० वर्षो में ३३ प्रतिशत की अधिकतम दर 
से बढ़ सकते है ।* 

३४, सालगुजारी निर्धारण के सिद्धान्त--भारत के विभिन्‍न मालग्रुजारी-सम्बन्धी वन्दो- 
वस्तों का श्रध्ययन करते समय, जैसा कि हम देख चुके हे, कोई सर्व स्वीकृत तथा स्व प्रयोग 
- मेलिये जाने वाले ऐसे सिद्धान्त नही है, जो मालग्रुजारी के निर्धारण किये जाते समय 
स्व व्यवहृत होते हो । तथ्य तो यह है कि लगभग सभी राज्यों के सैद्धान्तिक नियम 
एक-दूसरे से भिन्‍न रहे है तथा अनेक बातो के श्राधार पर उनमें परिवर्तन किये जाते 
रहे है । यही नही, इस सम्बन्ध में वन्दोबस्त अधिकारी को अपना स्वतन्त्र निर्णय करने 
की भी छूट दी गई है। उत्तरप्रदेश, पजाब तथा मध्यप्रदेश में मालग्रुजारी निर्धारित 
करने का सैद्धान्तिक आधार आर्थिक लगान है तथा मद्रास में वास्तविक उपज । वस्वई 
में कुछ समय पूर्व तक निश्चयात्मक रूप से कोई भी आधार नही था। वहाँ केवल श्रनु- 
भव के भ्राधार पर सामान्य आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए वन्दोवस्त श्रधिकारी 
को जो उचित प्रतीत होता था, उसी के आधार पर वह मालगुजारी निर्धारित कर 
देता था । 

३४, सालशुजारी निर्धारित करने के ग्राधार के रूप में लगान-मूल्य--हाल ही में वम्बई* 
में जिस रीति को अपनाया गया, श्रर्थात्‌ लगान-मूल्य को मालग्रुजारी निर्धारित करने का 
आधार बनाना, उससे ऐसे प्रदन उपस्थित होते हे, जो स्थानीय महत्त्व से भी श्रधिक महत्त्व 
ऊँ हु । कृषि के लाभ को जानने के लिए भू-लगान के श्लॉकडो पर निर्भर रहने के लिए 


१ सन्‌ १६३६ के वम्बई मू-राजस्व नियम सशोधित विधान के अन्तगत इसे घटथकर २४५ प्रतिशत कर. 
दिया गया । 

२, फैक्ट्स एण्ड फेलेसीज़ ऑफ द वाम्पे लैन्ड रेवेन्यू सिस्टमों, पृष्ठ १०६ । 

३. सेक्शन २७ और ४४ भी देखें। 
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इस हृष्टि से कहा जाता है कि यह विधि अधिक निद्चित है तथा इसके झपनाने से वन्दो- 
वस्त अधिकारी अपने कार्य का शचित्य श्रधिक विधिपुर्वक ज्ञात कर सकता है--अरपेक्षा- 
कृत उस स्थिति के जब वह कोई श्रन्य विधि श्रपतावे--जो फसलो, कीमतो, समझ्घार-साधन 
की उन्नति भ्रादि पर आधारित हो । परन्तु सन्‌ १६२६ की वारदोली की पेचीदा स्थिति 
ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब तक पूर्ण सावधानी के साथ प्रयुक्त न किये जायें, 
लगान-सम्बन्धी आँकडे गम्भीर अ्शुद्धियो तथा असहनीय मालगुजारी के श्रधिक एवम्‌ 
असहनीय निर्धारण को जन्म दे सकते हे । वास्तविक लगान कई कारणो से सच्चे लगान 
से बहुत अधिक हो सकता है। ये कारण इस प्रकार के हो सकते हे--जैसे काइतकारो में 
वहुत अधिक स्पर्धा हो, आसामी ज़मीदार का ऋणी हो तथा ऐसी स्थिति में वह बहुत 
भ्रधिक लगान देते के लिए बाध्य कर लिया जाय, इस लगान में ऋण पर लगाये जाने 
वाले व्याज की रकम भी सम्मिलित हो जिससे भूमि की उपज का कोई सम्बन्ध न रहे, 
लगान-समुद्धि के समय निश्चित किया गया हो जिसे सामान्य स्थितियों का सूचक नहीं 
कहा जा सकता, लगान की रकम इस प्रकार भी निश्चित की जा सकती है कि यह 
लगान किसान सम्पन्न वर्षो में दे सकेगा तथा दुरे वर्षों में आवश्यकतानुसार इसमें काफी 
कमी कर दी जायगी, यह भूमि की श्राय में से ही दिया जाने वाला न हो वरत्‌ 
किसान की समस्त आय को ध्यान में रखकर उसमें से दिये जाने वाला हो | भ्रौद्योगिक 
फसलो, यथा कपास श्रादि के लिए जो भूमि दी जाती है उसका लगान खाद्य-पदार्थ वाली 
फसलो की भूमि से कम होता है, श्रत स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप लगान 
की रकम में अत्यधिक वृद्धि हो जायगी और भले ही इसका बहुत अधिक प्रभाव न ४ 
तथापि इससे हानि होने की सम्भावना हो सकती है । कभी-कभी काइतकार को ऐसी 
भूमि के लिए, जो केवल उसके खेत के समीप है, ज़मीदार की रुचि के अनुसार लगान 
देना पडता है। यह भी सम्भव हो सकता है कि समस्त प्रदेश का बहुत थोडा भाग ही 
नकद लगान पर उठाया जाय और यद्यपि लगान का मुल्य विक्रय के श्राधार पर जाना 
जा सकता है, यदि यह विक्रय सामान्य स्थितियों में हो तथा इस पर किसी प्रकार से 
गडवड करने वाले तत्त्व प्रभाव न ढालें तथा यह भी सम्भव है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से एकनित आँकडे सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्ण न हो ।) बार- 
दोली समिति के शब्दों में, “कच्चे माल की घ्यान में रखकर काफी ग्र जायश छोडना 
भ्रत्यन्तावश्यक है। लगान के आँकडों के बारे में, जिन पर मालग्रुजारी का निर्धारण 
श्रावश्यक होगा, काफी जाँच-पडताल करना भी अत्यावश्यक हैं। यह तो श्रवर्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए कि लगान के श्रॉकडे यदि पूर्ण सावधानी के साथ एकत्र 
किये जायें, इस प्रकार उनकी तालिका वनाई जाय जिससे उतका वास्तविक महत्त्व जाना 
जा सके तथा जिस प्रकार के व्यवहारो में लगान की रकमें काम में लाई गई हो, उनकाई* 
पूर्ण ध्याव रखा जावे तो भूमि के लगान की रकम ही केवल वह प्रमाण उपस्थित कर 
सकती है जिसके आधार पर मालगुजारी का पुननिर्धारण किया जा सकता है । भ्रत 


£ इन विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण अध्ययन के लिए बारदोली रिपोर्ट, पैरा २६-३८ देखिए । गाडगिल 
द्वारा लिखित 'वॉम्बे लेएड रेवेन्यू सिस्टम! भी देखिए । 
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इस बात के पूर्ण प्रयत्व किये जाने चाहिएँ कि भूमि के लगाने तथा उसके विक्रय से 
सम्बन्धित विश्वसनीय आँकडे एकत्र किये जायें तथा पूर्ण सावधानी के साथ उनका 
सकलत किया जाय ।* इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकत्र किये गए 
आँकडे तथा भ्रन्य सूचनाएँ मालगुजारी के पुन निर्धारण के कार्य में विश्वसनीय होगी 
उक्रवा नहीं तथा उनका किस प्रकार श्त्युत्तम उपयोग किया जा सकता है, श्रादि सव 
यातो का निडचय करना केवल बन्दोवस्त अ्रधिकारी भ्रथवा अन्य सरकारी कर्मचारी पर 
ही नही छोडना चाहिए, वरन्‌ इसके लिए एक उपयुक्त सलाहकार समिति का निर्माण 
किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जहाँ लगान के आधार पर भूमि का भूल्या- 
कन काफी उचित एवं सन्‍्तोपषजनक प्रतीत हो, वहाँ भी वम्वई भ्ू-राजस्व निर्धारण 
समिति के निर्देशों के अनुसार मालगुजारी के दुहराते समय श्रन्य तत्त्वों जैसे सब््चार- 
साधन, बाजार की कीमतें, आर्थिक दशा, फसल की उपज से सम्बन्धित किये गए 
प्रयोगो के परिणाम आदि के झ्राधार पर मालगृजारी पुननिर्धारित की जानी चाहिए। 
ऐसा बहुत कम स्थितियों में होगा, जब इन सव सम्बन्धित वातो के बिना ही मालगुजारी 
पुनर्निर्घधारित कर ली जाय । 

गत हम सन्‌ १६३६ में वम्बई भू-राजस्व सम्बन्धी नियमों के इन समोधनों 
का स्वागत करते हूँ जिनमें लगान की दृष्टि से भूमि के मूल्याकन को मालगुजारी के 
पुननिर्धारित करने का आधार माना गया है तथा इस सम्बन्ध में अ्रन्य तत्वों को भी 
पूर्ण महत्त्व दिया हैं। यही नही, वन्दोवस्त अ्रधिकारी द्वारा सताये गए व्यक्ति को, 
उसके निर्णाय के विरुद्ध आपत्ति करने का भी श्रवसर प्रदान किया गया है । 
३६ भारत के भू-राजस्व के सम्बन्ध में रिकार्डो का सिद्धान्त--जेसा कि हम पहले देख 
चुके हे प्रत्येक राज्य मे मालगुजारी निर्धारित करने के सिद्धान्त विभिन्‍न है । फिर भी 
तत्कालीन भारत सरकार का यह कथन था कि जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है 
प्रत्येक स्थान पर मालगुजारी आ्रथिक लगान का मामूली भाग है। किन्तु स्पष्टत. ऐसा 
उन स्थितियों में तो अवश्य नही होगा जहाँ खेती की अनाथिक भूमि है, जिसके होने से 
सरकार भी इन्कार नहीं करती । ऐसी स्थिति में जैसा कि वाडिया और जोशी 
ने कहा है, “भूमि-कर भूमि के आधार पर नहीं लगाया जाता वरन्‌ काइतकार को 
निम्नतम जीवित रहने-भर के लिए छोडकर शेप सव लें लिया जाता है ।”* इससे स्थितियों 
में जहाँ व्यवहार में शुद्ध श्राथिक लगान से अ्रधिक नहीं लिया जाता वहाँ यह सयोग- 
वश ही है, इसके लिए विज्ञेप प्रयत्न नही किये जाते, क्योकि वास्तव में किसान का 
अतिरिक्त या अतिरेक निकालते समय उसकी उपज के मूल्य में से उपज के हेतु किये 
गए अनेक व्यय नही घटाये जाते । उदाहरणार्थ, काश्तकार तथा उसके परिवार के 
अम को काम में नही जोडा जाता। उत्तरी भारत में वास्तविक लगान, जिस पर 
मालगुजारी आधारित रहती है, वस्तुत श्राथिक लगान की श्रपेक्षा बहुत अधिक भी 
होता है, क्योकि भारत एक ऐसा देश हे जहाँ का मुख्य उद्यम कृषि ही हैं तथा कृषि 


१, वारदोली रिपोट , पेरा ३८ देखिए । 
२६ बिल्थ ऑफ इश्डिया, पृ० र८प१। 
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एवं श्रन्य व्यवसायों में प्राप्त श्रम एवं पूजी की दृष्टि से कोई स्पर्धा भी नहीं हैं। 
काइतकार को तो अपनी भूमि पर खेती करनी ही है चाहे उसे इतना श्रधिक लगान क्यो 
न देना पडे कि उसे भूखो मरने तक की नौवत भरा जाय । “इसमें कोई सन्देह नही कि 
यदि हम उद्योग एवं शिल्पकारी श्रादि के रूप में जीविकोपाजं॑न के श्रन्य साधन प्रस्तुत 
कर सकें तो अन्य किसी साधन के भ्रभाव में परवश होकर जो इतनी बडी सख्या ग्रे , 
लोग केवल खेती ही करते हे, यह स्थिति न रहे ।”* लगान-परुल्य के वर्तमान श्रक इसलिए 
भी श्राथिक लगान के सूचक नही कहे जा सकते क्योकि भ्राज किसान को भूमि की भुख- 
सी है, उसकी झाथिक स्थिति ऐसी है कि उसे केवल भूमि ही चाहिए । झ्राथिक स्थिति 
के अत्तिरिक्त वर्तमान स्थिति में किसानो की कुछ विचारधारा भी ऐसी ही है कि वे 
अपने धन को केवल खेती में ही लगाएँ। झरसे से चली भाई यह विचारधारा उसी समय 
परिवर्तित हो सकती है जब उद्योगो का विकास करके पूजी के विनियोग के हेतु अन्य 
साधन भ्रस्तुत किए जायें। रिकार्ड के सिद्धान्त के अनुसार श्राथिक लगान का जो श्रभि- 
प्राय है उसका मालगृजारी के निर्धारण से कोई निदिचत सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 
जा सकता, यद्यपि हम यह भी नही कह सकते कि प्रत्येक स्थिति मे भू-राजस्व अजित 
भ्राय पर ही लगाया जाता हैं। इसके साथ ही हम इस बात्त को भी नहीं मान सकते 
कि केवल इसलिए कि भूमि की उपज पर पहला भार भू-राजस्व का है, इसलिए यह 
आधिक लगान* का भाग नहीं हो सकता, क्योकि रिकार्ड के सिद्धान्त के भ्रनुसार 
झाथिक लगान उत्पत्ति का श्रन्तिम भार है। जब हम यह कहते हैं कि भ्राथिक लगात 
उपज पर भ्रन्तिम भार होता है तो हम इस ख्याल से नही कहते कि झाथिक लगान के 
समय के अनुसार सबसे बाद में दिया जाता है, परन्तु लगान का श्राथिक विश्लेषण करते 
समय हम ऐसा कहते है । जिस प्रकार मजदूरी, मजदूरों द्वारा की गई उत्पत्ति से प्राप्त 
की जाती है, किन्तु इनका भुगतान पहले ही होता है, इसी प्रकार भ्रतिरिक्त या अतिरेक 
प्राप्त होने की झादया में किसान को शअ्रतिरिक्त या श्रतिरेक प्राप्त होने से पूर्व ही उससे 
लगाने वसूल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सही झ्ालोचना यह होगी कि माल- 
गुजारी का निर्धारण ऐसे समय भी कर लिया जाता है जब किसान को भ्रतिरिक्त या 
अतिरेक प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं दीख पडती । यही नही, उससे मालगुजारी 
वसूल भी कर ली जाती है और श्रतिरिक्‍त प्राप्त न होने पर मालग्रुजारी वापस्त नही 
की जाती । मालगुजारी माफ करना श्रथवा उसमें से छूट देनें वाली विधि सदेव ही 
क्रियान्वित होती रहेगी, इसकी निश्चयात्मक रूप से कोई ग़ारन्टी नहीं दी जा सकती 
तथा व्यवहार में ऐसा सदेव होता भी नही है, झत किसी भी स्थिति में मालगुजारी 
को सम्पूर्ण उपज पर नही लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध श्राथिक लगान भ्रथवा भ्रनजित 
आय नहीं है । के 
३७ मालगुजारी या भू-राजस्व निर्घारित करने का एक नया आधार-कर जाँच समिति 
ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में भूमि के वापिक मूल्य को समान रूप से माल- 
३, वही । 

२ बह्दी। 
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गज़ारी निर्धारित करने का झ्राधार बनाया जाय तथा बन्योबस्त झ्धिकारी को यह वार्य 
ताप दिया जाय कि वह प्रत्येशा राज्य की विशेष परिनस्धितियों को ध्यान में रशाकार 
झमिफ मूल्य मालूम फर सेये । वापिक मूल्य की परिनाषा इस प्रवार की गई हैं कि “फुल 
उपज में से उत्मादन-लागत घटाने पर जो शेप नटे वही वापिक मूल्य है। यह ध्यान रहे कि 
उत्सादन-लागत में किसान तथा उसके परिवार द्वारा किये हाए श्रम का मूल्य एवम्‌ (कृपि 
इसने के है) साहसोय्रस या प्रसिफत भी सम्मिलित टै। जहां पर लगान कास्तकारी 
फ़ानूनी घथया रीसि-रियाजों, जो पानून के: समान टी है, के द्वारा निर्धारित होते हैं 
साया जहां बस्दोबरा श्रतिणरी सिश्चित किये नाते हो, बहा यह लगाने ही वापिनः 
मूल्य मानना साहिए। इस प्रकार वर्नमासन पाल में मालजुजारी निर्धारित दारते 
हे आधार के सम्बन्ध से जो प्रस्धिर्ता चल रही #, उस ब्रन्त किया जा सकेगा । 
हमारे अनुसार पासिक मुल्य स्पधजिन्य लगास-मूय नी है जो बहत अधिक भी हो 
सता है । हशारसार्थ उन स्थितिसों में जब फ्रिसानों में श्रुमि के लिए बहत भधिएः 
स्पर्धा है, चाटे एस यारण से कि दूसरे व्यवसायों या क्षभाव है और चाहे इस कारग 
से कि परग्परासुसार कृषि के प्रति उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति ७, बहुत ही कम स्थितियों मे 
गह लगाने बहुत उम हो सउता है, जैसे उस समस जब कम मालगुजारी निर्धारित 
कराते ॥ उहे घ्य से जमीदार तथा फ़िसान दोनों आ्रापम में मिल जायें श्रौर स्वयं जान- 
नुह्फर लगाने बटुत श्रधिका गिरा दें । वाधिफ मृत्य बाला झाधार अधिक बैजानिक है 
गयोकि यह काश्मकार तथा उसके परिवार के क्रम और साहसोद्यम वा प्रतिफल उन्हें 
प्रदान करता है । 

३८, मालगुणारी को दर ; एक सिफारिश- वापिक मूल्य का वया श्रनुपात ले लिया 
जाय, इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के प्रयासों को ध्यान में रसकर कर-जॉल-समिसि ने सिफा- 
स्थि की कि मालगुजारी का निर्धारण बापिफ मूस्य के २५४ प्रतिमत से श्रधिक न होना 
चाहिए। यह ध्यान में ससते हाए कि विभिन्‍न राज्यों में सम्भवत, बापिक मूल्य के 
विभिन्‍न प्रतिश्षत के प्राधार पर मालगुजारी वसूल की जाती होगी तथा जिसका पता 
तुर्त नहीं लगाया जा सकता, उन्होंने यह सिफारिश की कि पहले योग्य व्यक्तियों 
द्वारा जाँच फा प्रबन्ध किया जाय ताकि यह ज्ञात हो जाय कि व्ंमान काल में किस 
दर पर मालगुजारी बसूल की जाती है शौर उसके पश्चात्‌ प्रत्येक राज्य मे विधान ड्ारा 
एक सामान्य दर निर्वारित कर ली जाय । 

प्रामारिक दर के श्रतिरिकतत समिति ने सिफारिश की कि स्थानीय सस्थाएँ 

अपनी श्रावश्यकताओो के हेतु कर लगाएँ झौर सामान्यत स्थानीय दर प्रधिक-से-प्रधिफ 
भू-राजस्थ के २५ प्रतिशत के श्रासपास हो । उस बात को ध्यान में रकर कि स्थानीय 
परिपदो (वोर्डों) में श्रधिकाणत' कृपक तथा जमीदार ही होगे तथा यह कि इनके द्वारा 
आप श्राय श्रधिकाण में उस स्थान-विश्ेष के सुधार एव उसकी उन्नति के लिए 
व्यय की जायगी, समिति ने यह श्राण्ा प्रकट की कि इनके द्वारा वसूल की जाने वाली दर 
के प्रति काइतकारों में सामान्य कार्यों के हेतु मालगुजारी में वृद्धि की अ्रपेक्षा कम ब्रसन्‍्तोष 
हगा। यूराप के देशी में भी जहाँ यह रीति प्रचलित है, एक सामान्य प्रामागिक दर फे 
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भ्त्तिरिक्त स्थानीय कर वसूल करने की रीति सन्‍्तोपप्रद सिद्ध हुई है । 

३४ साल्षगुजारी में वृद्धि करने की क्या सीमाएँ होनी चाहिए--यह ध्यान में रखकर 
कि कही मालगुजारी में बहुत अश्रधिक वृद्धि न कर दी जाय, यह आवश्यक जान पड़ता 
है कि इसके लिए भी एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर ली जाय । इस सम्बन्ध में श्र 
बम्बई भू-राजस्व निर्धारण समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हैं कि यह श्रधिकतम 
सीमा वर्तमान गाँव, समूह, खेती करने योग्य जमीन आदि किसी में भी भेद न करते हुए. 
अ्धिक-से-प्रधिक २४ प्रतिशत होनी चाहिए | इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक 
होगा कि जिस तालुका की मालगुजारी बढाई जा रही हैं उसकी मालगुजारी का दूसरी 
चार निरीक्षण हो चुका है। 

४० भू-राजस्व में कर के सिद्धान्तों को तज्ञागू करना) --(१) कर का पहला सिद्धान्त 
पर्थात्‌ निश्चयात्मकता, तो पूर्णत लागू होता है, क्योकि बन्दोवस्त की अवधि तक के लिए 
भू-राजस्व निश्चित रहता है । काइतकार यह जानता है कि उसे विश्चित रूप से क्‍या 
देता है । यद्यपि मालग्रुजारी के निर्धारित करने का भ्राधार अस्थिर है फिर भी माल- 
गुजारी के पुन निर्धारित होने के समय यह अस्थिरता भी समाप्त होने की सम्भावना 
रहती है । मालगुजारी के निर्धारण हेतु ऊपर लिखे भ्रनुसार एक समान आधार भ्रपनाने 
से यह अ्रस्थिरता भी समाप्त हो जायगी । 

(२) कर-निर्धारण का दूसरा सिद्धान्त सुविधा है । यह सिद्धान्त भी लाए झोता 
है । इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हे कि भू-राजस्व, जैसा कि हम पहले देख चुके हे, 
काइतकार की सुविधा के अनुसार किश्तों मे वसुल किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि निश्चितता के सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन करने के कारण 
सुविधा के सिद्धान्त का कुछ कम ख्याल रखा जाता है, क्योकि मालगुजारी की रकम 
निश्चित करते समय अच्छे तथा बुरे दोनो प्रकार के वर्षो में दी जाने योग्य मालगुजारी 
का औसत्त निकालकर यह मालगुजारी काश्तकार से प्रतिवर्ष वसूल की जाती है । 
ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि बुरे वर्षों में काइतकार की सुविधा का पूर्ण ध्यान 
रखना सम्भव न हो सकेता हो । इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखकर कार्य किया 
जाता है कि किसान अच्छी फसल वाले वर्षो में कुछ बचा लेगा तथा इससे बुरे वर्षो की 
कमी को पूरा कर लेगा, परन्तु यह आशा तथ्यो के श्राधार पर सही नहीं उत्तरती ॥ 
परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष वसूल की जाने वाली यह श्रौसत रकम अ्रमाव वाले वर्षों में 
वहुत कठोर तथा क्रर प्रतीत होती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हे, मालगृजारी का 
परिहार भौर निलम्बन पर्याप्त लोच के साथ नही होता तथा कर-जाँच समित्ति शा 
अनुसार बुरे वर्षों में भू-राजस्व मे लोच न होने के कारण बहुत सख्या में किसानों को 
साहूकारो एव महाजनों की जरण लेनी पड़ती है। एक दूसरी अ्रसुविधा बन्दोवस्त की 
लम्वी श्रवधि कही जा सकती है । वर्तमान वन्दोवस्त के समय में जो लगान काइतकाई 
को देना पडता है वह उसके अनुसार श्रपने जीवत का रहन-सहन निर्धारित कर लैता 
है। ऐसी स्थिति में यदि अगले बन्दोवस्त के समय मालगुजारी में काफी वृद्धि कर दी 
१ ईक्लेशन इलवायरी कमिटी रियो , कैश ८६-६ । 
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जाती है तो उस वृद्धि के पब्चात्‌ तुरत्त ही उसे शपने परिवार का बजट श्रनुदूत रूप 
में बनाने में फठिनाई था सासना वरना परता ै, यद्यपि सम्बी प्रवधि के लिए वन्दोबस्त 

फ्ारते समय यही प्राशा री जाती हैं वि बन्दयोबरन की अवधि में वह उतना अवसर 
प्राप्त कर लेगा कि मालगुजारी के पुत्र निर्धारित होने तक सग्भावित बुद्धि का श्रनुमान 
लगाकर उसके अनुरष प्रपने सहन-सहन का स्तर बना लेगा। एस फठिनाई को कम 
करने के उद्दे प्य से मालगुजारी बढाने थी अधिकतम सीमा निर्भास्ति कर दी जाती हैं! 
तथा इस सीमा के अन्दर भी स्रि श्कभिक बृद्धि का किया थाना निग्चित होता है तो 
उसे क्रम से बढाने के यत्त किये जाते है| पुन बन्दोदस्स के कारण जो परेणानी होती 
उसे भृूमि-सम्बन्धी लैखों क्रो धर्म शने पूर्ण करके कम-सेजयम करने परी चेप्डाझी 
जाती है, यद्यपि उस कार्य के पूर्ण यरले में झाफी वर्यों तर जॉसि-परटताल फरने की 
धापम्ययता होती ह । 
(३) जहां तक मिलव्यमिता के सिद्धान्न का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में बह 
वाहसा श्रावश्यक है कि राजरव से सम्बन्धित जो सरकारी छार्य-प्रगाली स्थापित की 


न 


जाती हैं, उसका पुर्गा व्यय भू-राजस्थ के निर्धारण एवं एक्ीजरण पर ही नहीं ठालना 
चाहिए, ययोकि उक्त कर्मचारियों से ऐसे श्रन्य घनेक महत्यपूर्णा कार्य भी कराये जाते 
हू शिनवा भू-राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
“६. (४) जहाँ तक 'योग्यता' प्रथा 'क्षमता' के मिद्धान्त का सम्बन्ध है, सरकार 
सार बहूना हूं कि उस सिद्धान्त का भी सन्‍्तोपजनक रीति मे पानन किया जाता है, क्योकि 
ग्रव राज्य के श्रण से निरन्‍्तर क्षमिक हास ही होता जा रहा हैं । हम इस कशन के 
प्रमाग्य में पहले ही श्रावध्यक प्राए प्रस्तुत कर चुके है । क्षी आर० सी० दत्त ने भू- 
राजस्व सम्बन्धी नीति पर जो प्रादस्ियाद प्रारम्भ क्रिया था उसके परिणामस्परुप 
प्रामाशिक दर को प्रधिवतम दर में पस्चितित कर दिया गया था १ कर जाँच-समिति 
ने यह दिरालाने के लिए श्रक प्रस्तृव बिये है कि किस प्रकार सन्‌ १६०३ से १६२४ तक 
निरन्तर राज्य के भ्रम के कम होने की ही प्रवृत्ति रही है । इस काल में जब कि कीमतो 
में ११७ प्रतिशत वृद्धि हुई, लगान केवल २० प्रतिशत ही बढ़ा |? इसके झ्रतिरिक्त 
लगाने की इस वृद्धि में ७ प्रतिशन वृद्धि श्रवण्य ही प्रतिरिक्त बोसे गए क्षेत्रफल-विस्तार 
के कारगा हुई होगी । 

जहाँ तक भू-राजस्व के श्रापात का सम्बन्ध है, प्रत्येक प्रान्त में झौर प्रत्येक 


अनन+ ऊ++ +० >> 








मे! देखिए, लिएड रेनन्यू पालिसी झोफ द टियेलपमेन्ट माफ इश्टिया', पृष्ठ 5५-४० । 

२. थी आर० मी० दत्त ने यद कएा दि; मालगुजारा दी 'प्रधिकता पिछली शताब्दी के श्रन्तिम यर्पें में 
मकाल प”ने का महत्तपूर्ण कारण था। जहा तक भू-लगान तथा काला का सम्बन्ध है, रस प्रश्न पर 
हमार विचार ऐसे ही एक शन्य बादविवाद, भ,-राश्स्व तथा ऋणिता के प्रश्न के घमनुरूप ट । एमारी ये 
सम्मति * कि जिस प्रकार भू-राजस्व चाणिता का एक थोटा कारण ऐ समता दे उसी प्रकार अवालों का 
भी यह एक मामूली कारण हो सकता है । 

8 विश्वव्यापी मंदी फे सनू 2६२६-३७ के वर्षों में छुषि-पढ़ार्थों को कीमतों में बहुन भधिद गिराबट भा 
जाने के कारण कर-जाच समिति हारा उद्चिसत प्रयृत्ति में कहुत विध्न पड़ा । 
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जिले में भी भिल्‍त-भिन्‍म विधियों के श्रपनाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में सामान्य 
रूप से कुछ भी कहना वाछित न होगा । इस पर पाँच कसौटियों के आधार पर विचार 
किया जा सकता है. (१) भू-राजस्व तथा जनसस्या में क्या अनुपात है। (२) मै 
राजस्व तथा क्ृषि-क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, श्र्थात्‌ प्रति एकड का क्या श्रौसत निर्वाई" 
रण है, (३) विभिन्‍न प्रकार की मिट्टियों पर किये हुए निर्धारण की तुलना, (४) कुल 
श्रयवा वास्तविक उपज तथा निर्धारित मालगुजारी का क्या अश्ुपात है, तथा (५) भूमि 
के लगान अथवा वापिक सूल्य का निर्धारित मालगुजारी से क्‍या श्रतुपात है ? कर-जांच 
समिति ने श्रन्तिम सिद्धात्व को सबसे कम असन्तोपजनक पाया किन्तु इस रीति का भी 
सम्पूर्णा एव विद्वसनीय श्रॉकडो के अभाव में वे कोई निश्चित निष्कर्प निकालने मे 
असमर्थ रहे कि विभिन्‍न राज्यों में मालगुजारी का वास्तविक भार क्या है । 

४१. झौपचारिक न्याय का सिद्धान्त--वर्तमान भू-राजस्व व्यवस्था के अन्तगेंत इस 
सिद्धान्त की काफी उपेक्षा की जाती है क्योंकि एक तो, जैसा कि हम देख चुके हैं, 
विभिन्‍न राज्यों, यहाँ तक कि विभिन्‍न जिलो में ही असमानता पाई जाती है तथा दूसरे 
कर लगाने के उद्देव्य से भूमि से प्राप्त आय को अन्य साधनों से श्राप्त झ्राय से भिन्‍न 
माना जाता है। 

१ प्रन्तप्रन्तीय भ्रसमानताएँ--प्रथम, स्थायी वन्दोबस्त वाले क्षेत्रो में स्पष्ठत 
ही अस्थायी वन्दोबस्त वाले प्रदेशों से कम कर लगाया जाता है । अस्थायी वन्दोवान्त 
वाले प्रदेशों में पजाब के ११ जिलो में जिनमें हाल ही में वन्दोवस्त किये गए, वास्तविक 
लगान के ध्नुपात में भू-राजस्व का प्रतिशत १६ से ३६ के बीच में रहता हैं तथा 
औसत २४ प्रतिशत रहता है। उत्तर प्रदेश में यह २० से ४२ प्रतिशत के बीच में 
रहता है तथा औसत २७ प्रतिशत रहता है। रैयतवारी राज्यो में बम्बई के विभिन्‍न 
भागों में यह प्रतिशत १७ से ५० के बीच में रहता है। वरार मैं दो ताल्छुको में जिनका 
वन्‍्दोवस्त हाल ही में किया गया है, श्रोसत १० प्रतिशत है । मद्रास में लगभग भआचे 
ज़िलो में यह प्रतिशत स्पष्टत ही १७ है।* ये अक पूर्णत शुद्ध नही हैं, किन्तु फिर भी 
वे यह दिखलाने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय हे कि मालगुजारी के भार के सम्बन्ध 
में विभिन्‍न प्रान्तो में काफी श्रसमानता है । श्रौपचारिक स्याय उस समय हो सकेगा जब 
कर-जाँच-समिति की सिफारिशो के अनुसार भूमि के वाषिक मूल्य का २५ प्रतिशत 
राज्य के झरश के रूप में समान रूप से वसूल किया जाय । 

२ भू-राजस्व तथा झ्राय-कर की तुलता--जहाँ तक इस दूसरे प्रइव का सम्बन्ध 
है भू-राजस्व तथा आय-कर की तुलना करने पर इन दोनो प्रकार की झ्ाय में तीन मुख्य,+ 
भेद स्पष्टतः लक्षित होते हैं। पहला यह कि भूमि से प्राप्त आय की कोई निम्नतम 
सीमा * नहीं होती जिस पर कर न लगे जैसा कि आय-कर में होता है । दूसरा यह 
? देखिए, दैकसेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोट , पौरा ६४ | 
? यद्द तश्य कि सिद्धान्त भू-राजस्व केवल अनर्जित भय में से दी लिया जाता है इस वात के लिए पर्याप्त 


रूप से पूरक नहों मम्झमा जा सकता कि उसके आधार पर एक कर-मुक्त निम्नतम सीमा निधोरित कर ली 
जाय। ऋृपि-आय में साधारणन बहुत अधिक अन्तर नहीं होते दें तथा विशेष रूप से रैयतवारी प्रदेशों में 
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कि भूमि-राजस्व के सम्बन्ध में श्राय के श्रनुपात से कर का प्रतिशन बहुत भ्रधिक होता 
है। तीसरा भेंद यह है कि भू-राजस्थ के कर में क्रमिया वृद्धि नहीं होती है श्र्थात्‌ 
प्रगामी नहीं है । इस दोनों प्रवागर के करो में साहम्य दो प्रकार से स्वापित किया जा 
सकता है. एके यह कि प्राय-छर वो भु-राजस्व पे समस्त लक्षणों के झनुरुप बनाया 
जाय तथा दुसरा यह मि भू-राजस्थ में इस प्रयार परिवर्तत किया जाय मि बह 
प्रकार से शाय-फर की भॉति हो जाय । टनमें पहला रास्ता अपनाना तो सम्भव नहीं 
मासूम देता | यह काय प्रतीपयामी भी होगा, क्योकि ऐसा करने से कर-मृक्त निम्नतेम 
सीमा तथा फ़रमिक वृद्धि जैसे ठोस सिद्धास्तों की त्यागना पढेगा । लव हमको दूसरे सार्स 
की व्यावहारियता झौर उसकी समस्याश्रो पर विचार करना चाहिए । एस सम्बन्ध में 
पहले इस बाल पर विचार कारने की आवध्यकता है कि कृषि-झ्राय में से ३,००० ग० से 
कम की करनमुक्त श्राय पर कर ने लगाने का क्‍या प्रभाव पडेगा। स्पष्ट है कि ऐसी 
स्थिति की सम्भावना को पूर्णान, काल्पनिक एवं अध्यावहारिक होने फे श्राघार पर झस्वी- 
कृत कर देना चाहा, बयोकि इससे राज्य की झ्रायथिक सम्पन्‍्नता पर गम्भीर प्रतिकूल 
प्रभाव पऱेगा । उसी प्रफार का निष्कर्ष उस समय निकलता है जब हम एसकी भिन्‍नता 
के प्राधार पर दोनों की एकशपला की करपना कारते हे.। ऐसी स्थिति में श्रौपचार्कि 
न्याय वेः सिद्धान्त को उत्पादन ग्रथवा व्यायशाारिक उपयोगिता के सिद्धान्त के पश्त में 
न्यागना परठेया । यदि हम कर-जाँच समिति की यह सिफारिय मान लें कि वापिक मूल्य 
य॥ २४ प्रतिशन भू-राजस्य की प्रामाशिक दर मानी जाय तथा सके भ्रतिरिक्त स्था- 
नीय दर के झ्राधार पर अन्य कर लगा दिये जायें तब भी यह प्रतिशत ग॑ र-क्ृपि की 
प्राय से श्रधिक बैठेया (केवल कुछ उन वहुत ऊेची रकम की श्राय फो छोडकर जिन 
पर बहुत प्रधिक प्रतिशत झाय-कर तथा भ्रधिकर के रूप में देवा पठता है) । प्रगामी 
सिद्धान्त भू-राजस्व में भी लागू किया जा सकता हे जैसा कि श्रधिक प्रगतिशील यूरोप 
के देशों तथा जापान में किया भी जाता है जहाँ कृपि-आय पर भी श्राय-दार लगता" है 
श्रथवा उन पर मृत्युनवार* लगता है । 

सम्पूर्ण विवरण के पश्चात्त हम इस निश्चय पर पहुँचते हैँ कि कृषि-भाय को पूर्ण 
रूप से श्राय-फर के सहण कर देना ही व्यावहारिक नहीं है तथा कुछ समय तक के 
लिए तो कृषपि-भ्राय पर कर श्रादि के उद्देश्य से स्वय भू-राजस्थ को ही कर के रूप में 
देखना पडेगा । इसका यह प्रभिप्राय नही कि कृपि-आ्राय पर स्व के लिए कर नहीं 
लगाया जा सकेगा । वस्नुतः भू-राजस्व तथा पश्राय-कर दोनो में ही सधार करने की 


अमन ऐसी स्थिति में यदि भू-राजस् को भो वर्तमान श्राय-कर के सिद्धान्तों के प्रधार पर निश्चित क्रिया 
गया तो वहुत-सी भाय कर से पूर्णत, छुटकारा पा जायगी । 

१ साधइमन कमीशन के राजरखनिषारक (फिनेन्शियल ण्मेसर) सर वाह्टर लेटन के घ्स प्रस्ताव का 
विपर्ण कि क्षि-ससबन्धी आय पर भी आय-कर लगाया जाय, जो कि 'मभी शससे मुक्त है, सख्द २, 
अध्याय १२, सेक्शन १३ में दिया इुश्ना है 

7, टैससेशन इनववायरी कमिटी ने टो० मेंगरों का मत खीकार करते १० काप कि म-लगान आवश्यक 
रूप से पदार्थों पर कर ऐ) व्यक्तियों पर नहीं क्र इस प्रकार श्समें फ्रमक पृद्धि करने वाले सिद्धान्त का 

पच्तत, लागू किया जाना सम्भव नहीं । (रिपोर्ट, पण ८६ | । 


बट 
रे 


४६६ भारतोय अर्थशास्त्र 


आवश्यकता है जिससे वे पूर्णंत कर के सिद्धान्तो के श्रनुरूप वनाए जा सकें | एक ठोस 
कर-पद्धति वह है जो न तो उत्पादन के हेतु उपयोगी एवं श्रावश्यक कार्य-विधि की 
हटाती है अथवा उसके प्रति उत्साह को किसी प्रकार भग करती है और न उपयोगी 
एवं आवश्यक उपभोग में ही किसी प्रकार की कमी करती है।” इन सिद्धान्तों का 
पालन करना यह बतलाता है कि अनर्जित भ्राय पर, चाहे वह भूमि से प्राप्त हुई हो 
अथवा भ्रन्य साधनों से, कर अवश्य लगाना चाहिए और यदि अन्जित तथा अजित 
दोनो प्रकार की झ्राय पर कर लगाना हो तो पजित भ्राय पर अनजित श्राय की श्रपेक्षा 
बहुत कम कर लगाना चाहिए। सिद्धान्त रूप मे समस्त ग्रनजित आय को राज्य ले 
सकता है यद्यपि व्यवहार में सरकार इसका कुछ प्रतिशत ही लेती है, क्योकि सम्पूरों 
आय में से भ्रमित रकम को सही-सही जानना कठिन होता है। इस प्रकार अन- 
जित श्राय की श्राड में आ्रावश्यकता से अधिक कर वसूल नही किया जाता | झ्राय-कर 
की वतंमान व्यवस्था इसीलिए दूपित हैं कि वह श्रजित एवम्‌ श्रतजित दोनों प्रकार की 
आय पर समान दर से ही कर लगाती है। भूमि-कर इसलिए दोपगुक्त है कि वह खेती की 
सबसे छोटी जमीन की श्राय पर भी लगाया जाता हैं चाहे वह भूमि कितनी ही श्रतार्थिक 
क्यो न हो । यही नही, भू-राजस्व तो समस्त भूमियो पर दिया जाता हैं चाहे किसी भूमि 
से वास्तव में श्राय होती हो श्रौर चाहे व होती हो। भ्रू-राजस्व तथा श्राय-कर में एक 
यह भी श्रन्तर है कि श्राय-कर व्यक्तियों की झ्राय पर लगाया जाता है जिससे उसके 
हारा दिखाई हुई आय की जाँच करके उस पर ही कर लगता है, परन्तु भू-राजस्व एन, 
प्रत्येक खेती-योग्य जमीन पर लगान वसूल किया जाता हैं| प्रत्येक भूमि पर श्रलग- 
श्रलग लगान निर्धारित करना सम्भव नहीं होता, इसलिए श्ननेक अ्रच्छी-ब्॒री ज़मीनो 
का औसत निकालकर उस झौसत के अनुसार प्रत्येक जमीन पर लगान वसूल किया 
जाता है । इससे किसी जमीन पर आवश्यकता से कही श्रधिक लगान लग सकता है 
तथा कही वहुत कम लगान हो सकता है । सिद्धान्तत भू-राजस्व श्रतिरिक्त आय का 
एक अश माना जाता है, परन्तु स्पष्ट ही अनाथिक ज़मीनो से कोई अतिरिक्त आय नही 
होती फिर भी उन पर लगान लगाया जाता है | श्रव यह प्रश्त उपस्थित होता है कि 
एक निद्विचत श्राकार से कम होने वाली ज्ञमीनो को भू-राजस्व से मुक्त करना कहाँ तक 
व्यावहारिक है । यहाँ फिर यह कठिनाई उपस्थित होगी कि श्रनाथिक जमीनो पर लगान 
की छूट देने से सरकार को गम्भीर श्राथिक कठिनाई का सामना करना पडेगा | इस 
सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्रतिप्राचीन काल से लोग इसी प्रकार भूमि-कर 
देते चले आ रहे हे जिससे वे उसके आ्रादी हो चुके हैं भौर यह भव विना किसी शका 


एवं विरोध के दे दिया जाता हैं तथा इसे देते समय किसान किसी प्रकार का झन्याय +१ 


अनुभव नही करता हैं। इसके साथ ही इस बात में भी कोई सन्देह नही कि यदि हमें 
अपनी कर-व्यवस्था को न्याय एव युक्तिपूर्ण वनाना है तो कालान्तर में श्रनाथिक क्षेत्रो 


को कर से छूट देनी ही पडेगी* तथा एक उच्चतम निर्धारित सीमा से नीचे की सब 


१ देखिए, ज्े० ए० हॉन्सन, “टेक्सेशन इस द न्यू स्टेट, पृ० (०। 
२ चतुर किन्तु अमात्मक तर्क, जो अनार्थिक भ मियों को मुक्त करने के ब्ललिफ दिया गया है, के लिए 


* 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४६७ 


जमीनो को भू-राजस्त से मुक्त करना पडेगा जैसा कि गैर-कृपि आय के सम्बन्ध में किया 
जाता है। इसमे अना्थिक क्षेत्रों को कर से छूट देने के विरोध मे एक तके--श्रन्तविभा- 
जन--को प्रोत्माहन भी मिलेगा। परन्तु भूमि के भ्रन्तविभाजन को दूर करने का उचित 
उ्येय उसे प्रत्यक्ष रूप से कानून द्वारा हल करना है, भ्रप्रत्यक्ष रूप से भ्रू-राजस्व- 
व्यवस्था के निर्धारण से ही यह बुराई दूर नहीं की जा सकेगी । 

४२. वेधानिक नियन्त्रण--भारन में भू-राजस्व-सम्बन्धी विषयों के वैधानिक नियन्त्रण 
का सिद्धान्त नया नहीं हैं । देश के कुछ राज्यों में पहले से ही विधान-मण्डलो द्वारा मू- 
राजस्व-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष विधान वनाए जा चुके है। उदाहरणार्थ वम्बई में 
सन्‌ १८७६९ में पास हुए बम्बई भ्ू-राजस्व ०३ सहिता ( बाम्बे लेण्ड रेवेन्यू कोड ) के अन्त- 
गंत भू-राजस्व की व्यवस्था की गई है। किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में देश में स्थिति 
बहुत भ्रसन्‍्तोपजनक ही थीं, बयोकि कुछ राज्यों में कोई भी वंधानिक नियन्त्रण न था 
तथा कुछ श्रन्‍्य राज्यों में जहाँ कुछ नियन्त्रण था भी तो वह छ्ुुद्र प्रकार का था तथा 
उसके विस्तार की श्रत्यधिक आवश्यकता थी जिससे कि भू-राजस्व-सम्बन्धी व्यवस्था 
पर जो यह दोपारोपण किया जाता था कि घासन मनमानी करता रहता हैं उस दोप 
को समाप्त किया जा सके ।१ इस सम्बन्ध में सन्‌ १६१६ की संयुक्त संसदीय समिति के 
निम्नलिखित शब्द उल्लेखनीय है “समिति कुछ साक्षियों द्वारा बताई गई इस बात से 
बहुत/प्रभावित हूँ कि किस प्रफार भारतीय जनता पर मनमाने ढग से कर लादे जा 
संग है जिन करो में से श्रधिकांग के सम्बन्ध में न तो विधान द्वारा उनकी अधिकतम 
सीमा निश्चित की गई है श्रीर ऐसे ही कुछ श्रन्य करो के निर्धारण के सम्बन्ध में भी 
विधान द्वारा निश्चित कोई प्रणाली नही बनाई गई है। समिति का विचार हैं कि देश की 
जनता पर जो भी भार पडे वह अधिक-से-प्रधिक मात्रा में विधान-मण्डल की देख-रेख 
में ही हो । विशेष रूप से मालग्ुजारी के पुन निर्धारण के सम्बन्ध में उनका निश्चित्त मत 
हैं कि इसे विधान द्वारा अवश्य नियन्त्रित होना चाहिए । समिति का यह मत हैँ कि 
अब वह समय श्रा गया है जब भमालग्रुजारी जिन सिद्धान्तो के श्राधार पर निर्धारित की 
जायगी उन सिद्धान्तों को एक विधान का रूप दे दिया जाय। यही नही, भूमि के 
मूल्याकन, निर्धारण की भ्रधिकतम सीमा, पुन दुहराने की अवधि, निर्धारित माल- 
जुजारी में क्रमिक वृद्धि एवं लगान देने वाले के हित से सम्बन्धित समस्त क्ियाग्रो के 

मुस्य सिद्धान्तों को विधान का रूप दिया जाना श्रत्यावश्यक हैं ।” समिति ने यह सोचा 
कि विधान-परिपदों मे ग्रामीण जनता को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा कृपि-विपय 

को मन्त्रियों को सौपने के पहले ऐसा सुधार कर लेना श्रत्यावश्यक है । 

४३. भू-राजस्व सम्बन्धी विधान की प्रगति--उपयु क्त सिफारिशो पर राज्यीय विधान- 

सभाझो में बहुत वादविवाद हुआ झौर उन्होने भू-राजस्व सम्बन्धी विपयो के सम्बन्ध में विधान 

बनाने प्रारम्भ वर दिये अभ्रथवा इस सम्बन्ध में शग्रावश्यक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। 





एण्डरसन, पूरब उद्ध त, ए० १४-१६ देख्िए । 


१ सन्‌ १६? ६ के वेधानिऋ सुधारों पर भारत सरकार का नोट तथा सर शकरन नय्यर का विरोधी मत 
देखिए । 


४६८ भारतीय अशथशास्त्र 


ये विषय निम्नलिखित थे-- (१) वन्दोवस्त के सिद्धान्त तथा मालग़रुजारी के निर्धारण हेतु 
प्रामाशिक दर का निश्चित किया जाना, (२) वन्दोवस्त को दुहराते समय मालगुजारी बढाने 
की भ्रधिकतम सीमा निर्धारित करना, तथा (३) वन्दोवस्त की भ्रवधि | सन्‌ १६२८-२६ 
में भु-राजस्व निर्धारण से सम्बन्धित सिद्धान्तो को सम्मिलित करते हुए पजाब, ज्त्तह, 
प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की विधान-परिषदो ने विधान पास कर लिए ।* सन्‌ १६२६ के 
पंजाब भू-राजस्व सशोधन विधघान के अन्तर्गत राज्य का श्रश वास्तविक सम्पत्ति का 
चौथाई निश्चित किया गया है तथा बन्दोवस्त की भ्रवधि ४० वर्ष निश्चित की गई है । 
बगाल, विहार तथा उडीसा में कोई विधान पास करने की आवश्यकता नही समभी 
गई, क्योकि इन राज्यो में अ्रधिकाश प्रदेश स्थायी वन्दोवस्त के भ्न्तर्गत हैं | मद्रास तथा 
श्रासाम* में मालगुजारी के निर्धारण के सम्बन्ध में विधान पास कराने के प्रयत्त सफल 
न हो सके । बम्बई में मालगुजारी निर्धारित करने के हेतु जून सन्‌ १६९२४ में भू-राजस्व 
निर्धारण समिति नियुक्त की गई। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विधान परिषद्‌ में पास 
किया जा चुका था। इस समिति के गौर सरकारी सदस्यों में इस बात की जोरदार 
शब्दों में सिफारिश की कि विधान परिषद्‌ की एक स्थायी परामर्श समिति की नियुक्ति 
की जाय जो वन्दोबस्तो के दृहराने से सम्बन्धित सब प्रस्तावों पर विचार करे श्रौर यदि 
सरकार इस समिति की सिफारिशो को स्वीकार न करे तो जब तक विधान परिषद्‌ की 
स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय उन प्रस्तावों पर कार्य न किया जाय । ऐसी समिति 
का निर्माण इस दृष्टि से भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि शासन-सम्बन्धी श्रधिकारी सदैव #र- 
कार के आर्थिक दृष्टिकोण से ही सदभावना रखते है, वे लगान देने वाले के प्रति कोई 
भी दिलचस्पी नही दिखलाते ।* वम्बई सरकार ने, जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध थी, वाद 
में भ्रपने रुख़ में परिवर्तत किया श्रौर गर सरकारी नियन्त्रण को भी कुछ हद तके 
स्वीकार किया श्रौर यह विश्वास दिलाया कि वम्बई भू-राजस्व सम्बन्धी नियमों के 
प्रस्तावित सशोधनों में वह इसका ध्यान रखेगी ( नीचे सेक्शन ४४ देखिए ) कि 
सम्बन्धित मौरूसी काइतकारों को ही नही वरन्‌ सार्वजनिक सस्थाश्रो एव श्रन्य समु- 
दायो को भी इस बात का अवसर प्रदान किया जायगा कि वे बन्दोबस्त-अ्धिकारी के 
प्रस्तावों पर वादविवाद कर सकें ! 

सन्‌ १६३७ में राज्यीय स्वायत्त-शासन के आगमन तथा काग्रेस मन्त्रि-मण्डलो 
द्वारा सरकार का कार्य-भार समाल लेने के उपरान्त पुन भनेक राज्यो में भू-राजस्व 
१६ देखिए, : ३, देखिए, इस्टिया श्न १३२८-०६, पृ० ३२१ | 
२ आसाम में सितम्बर सन्‌ १६३० में एक विल पास किया गया जिसके अन्तर्गत अधिकतम लगान 


सम्पूर्ण उपज का १० प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता था जबकि सरकार ने १ २४ प्रतिशत का सुमषट 
दिया था। यह दर परिषद्‌ के सब दलों के प्रतिनिधियों के समझौता कर लेने के कारण रखी गई 
थी, किन्तु गबनर ने इस बिल को विधान परिषद्‌ के विचारार्य पुन वापिस मेज दिया। परिषद्‌ ने १ रहे 
प्रतिशत पास करना स्वीकार कर दिया । गवर्नर ने अपनी स्वीकृति रोक ली। देखिए, 'इण्टिया इन 
२६३०-३१?, एृ० ५७७ । 

३ देखिए, रिपोर्ट भोफ द लैए्ड रेवेन्यू एसेसमेंट कमिटी, बम्बई (०३२६) पर सन्‌ १६२७ का भारत 
सन्कार का अस्ताब तथा समिति के सरकारी सदस्यों की रिपोर्ट । 


भू-धति तथा भू-राजस्व ४६ 


सम्बन्धी सुधारों फो बल मिला तथा मालगुजारी के निर्धारण की विधि तथा इसकी 
व्यवस्था में प्रत्येक स्थान पर बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रयत्न किये जाने लगे । 
४४, सन्‌ १8३६ का बम्बई भू-राजस्व सं द्विता ( संशोधन ) विधान--वम्वई में कांग्रेस 
सस्कार ने श्रप्रेंल सन्‌ १६३६ में विधान-सभा में भू-राजस्व सहिता को सणोधित करने 
मै उद्देव्य से एक बिल प्रस्तावित किया ताकि थोडे-बहुत स्पान्तर के पण्चात्‌ भू-राजस्व 
निर्धारण समिति की सिफारियों को कार्य-रूप में परिणत किया जा सके। यह बिल 
वाद में बिधान बना दिया गया तथा विधान द्वारा राज्य में भू-राजस्व निर्धास्ण को 
नियन्त्ित कर दिया गया । सन्‌ १६३६ के वम्बई भू-राजस्व सम्बन्धी नियमो के सशो- 
घित विधान के अन्तर्गत वन्दोबस्तों के सम्बन्ध में जो भी आदेश दिये जायेंगे उनके 
निश्चित करने का भ्रधिकार विधान-सभा को होगा | इस विधान के अन्तगंत बन्दो- 
बस्त की श्रवधि ३० वर्ष से श्रधिक की न होगी सिवाय तव जब कि सरकार की राय 
में बन्दोवस्त का दुहराना उचित न हो । एक सहझ समूह में एक विशेष वर्ग की भूमि 
पर मालगुजारी के निर्धारण की प्रामारिक दर इस प्रकार निश्चित की जायगी कि वह 
वन्दोवस्त वाले वर्ष के पूर्व के पाँच सालो में भूमि का जो लगान-मूल्य रहा है उसके 
३४ प्रतिणत से श्रधिक न हो ।'१ वबन्द्रोवस्त की किया से सम्बन्धित अ्रन्य सैद्धान्तिक 
विपय जैसे समूह बनाना, बैयक्तिक सुधारो हारा भूमि के मूल्य की वृद्धि होने पर उसकी 
मालगुजारी में वृद्धि से मुक्ति, मालगुजारी का निर्धारण, मालग्रुजारी की वृद्धि की सीमाएँ 
क्रयादि सव विपय इस विधान के श्रन्त्गंत भ्रा गए ।१ इस बात की भी व्यवस्था की 
गई कि प्रत्येक गाँव की वन्द्रोवस्त की रिपोर्ट प्रकाशित की जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति 
उसके सम्बन्ध में श्रपनी झ्रापत्ति कहने के लिए स्वतन्त्र हो । इस रिपोर्ट से असन्तुष्ट या 
पीडित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था हैँ कि सन्‌ १६३६ के 
बम्ब राजस्व न्यायाधिकरण विधान के श्रन्तर्गत जिस राजस्व न्‍्यायाधिकरण की 
स्थापना की गई है उसके समक्ष भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय । इसके पहले कि 
राज्यीय सरकार वन्दोवस्त सम्बन्धी रिपोर्ट पर श्रादेश निर्गममित करे, यह रिपोर्ट तथा 
इस पर की गई शआ्रापत्तियाँ, एवम्‌ राजस्व-त्यायाधिकरण के मत, यदि रिपोर्ट न्‍्यायाधिक- 
रण को भेजी गई हो तो, सहित प्रत्येक राज्यीय विधान-मण्डल के सम्मुख लाई जाती 
हैं। नया विधान सरकार को यह भी श्रधिकार प्रदान करता है कि वह उपयुक्त स्थितियों 
में कृपि-पदार्थों के मूल्यों मे दृद्धि अ्रथवा कमी होने पर उसी के भ्रनुसार मालगुजारी को 
भी व्यवस्थित कर ले।* 


परिशिष्ट* 
ऊपर अध्याय का बहुत-कुछ अविभाजित भारत से ही सम्बन्धित है । 


१. विशेष विवरण के लिए ऊपर सेवशन २७ देखिए । 


० ऊपर सेक्शन २७ भी देखिए । 


३. बम्बर्ट सरकार का गज़ट, 28 फरवरी, सन्‌ १६३६, विधान न० १२ सन्‌ १६३६ का देखिए, तथा 
ऊपर सेक्शन २७ भी देखिए । 


४. यह परिशिष्ट, अथतन यूचनाएं देने के लिए यहाँ अभनुवादक द्वारा दिया जा रद्दा है । 


-४७० भारतीय भश्रर्थशास्त्र 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश की भूमि-व्यवस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तेन हुए । इन परि- 
बर्तनों का उचित महत्त्व समभने के लिए इन्हे एक साथ देखना चाहिए | इसी कारण 
हम इन्हें पाद-टिप्पणियो में प्रस्तुत न करके एक परिशिष्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं । 
अध्याय के भ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वतन्त्रता के पढचात्‌ जो 
भूमि-व्यवस्था हमें श्रग्न जो से प्राप्त हुई, उसमे प्रधानत दो दोप थे । शग 

(१) भरूमि-व्यवस्था शोपणात्मक थी। लगभग श्राधी भूमि पर जमीदारो का 
अधिकार था जो किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करते थे और उसका थोडा-सा 
भाग ही सरकारी खज़ाने में जमा करते थे । किसान श्रत्याचार के शिकार होते थे, सरकार 
को उसका भाग नही मिलता था तथा मध्यस्थ (ज़मीदार) कोई काम किये बिना ही 
बहुत श्रधिक प्रतिफल पाते थे । 

(२) जमीदारी के श्रतिरिक्त रैयतवारी प्रान्तो में भी भूमि को उप-कृपको को 
देना बहुत प्रचलित था | भूमि अधिकतर उन लोगो द्वारा जोती जाती जो उसके स्वामी 
ने थे। परिणामस्वरूप भूमि का लगान बहुत बढ गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पदचात्‌ भूमि-व्यवस्था के इन दोपो को दूर करने के 
प्रति भारत सरकार जागरूक हुई । काग्रेस की श्राधिक योजना समिति ने सिफारिश 
की कि राज्य और किसान के बीच सारे मध्यस्थो का अ्रन्त कर दिया जाय और उनके 
स्थान पर सहकारी एजेन्सियो का सगठन किया जाय । अ्तएवं समस्त राज्यो ने इस 
सम्बन्ध में विधान वनाए। 

समस्त राज्यों ने जमीदारी प्रथा के उन्मूलन को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार 
कर लिया । लगभग सभी पार्ट ए० और पार्ट बी० राज्यो में इस सम्बन्ध में कानून वन 
छुके हैं। इसी प्रकार के कदम विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्‍ली शौर हिमाचल प्रदेश में 
उठाये गए हैं जब कि श्रजमेर श्जौर कच्छ भी पीछे नही हैं । 

जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन में मुख्यतया तीन कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। प्रथम-- 
जमीदारो ने इस कानून का वैधानिक ढंग से विरोध किया। उन्होने इसे विधान के 
श्रन्तगंत मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध ठहराने की कोशिश की । शभ्रतएवं विघान में 
संशोधन किये गए । इन सश्ोधनो का भी प्रतिवाद किया गया, परन्तु भ्रन्त में उच्चतम 
न्यायालय [सुप्रीम कोर्ट) द्वारा इत सशोधनों को वैध ठहराने पर यह कठिनाई दूर हो 
गई । द्वितीय--गाँवो में पूर्णा लेखो तथा यथोचित शासन-व्यवस्था के श्रभाव के कारण 
भी इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई हुई । तीसरी और अन्तिम कठिनाई क्षति-पूर्ति की 
थी। जमीदारो को क्षति-यूति देने के लिए बहुत घन श्रपेक्षित था इसलिए भी इसे 
कार्यान्वित करने में देर हुई । इन कठिनाइयों के होते हुए भी राज्यो ने श्रच्छी प्रगति 
की । (रामपुर को छोडकर) उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में सभी ज़मीदारियाँ समाप्त हे: 
कर दी गई हैं। मद्रास और उडीसा में भी श्रधिकाश जमीदारियाँ छीन ली गई हैं । 
नीचे कुछ प्रमुख राज्यो के सम्बन्ध में ज़मीदारी-उन्मूलन कानून की कार्य-प्रणाली दी जा 
रही है | 


उत्तर प्रदेश---जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून के श्रन्तर्गत 


भू-धुृति तथा भू-राजस्व ध 


३,६०,००,०००१ एफूड भूमि १६० १३ करोड र० की क्षति-पूति देकर ज़मीदारो ते 
ले से री व्यवस्था है । जमीदारी उन्मूलन के बाद प्रान्त मे एक नई भू-धृति प्रणाली 
को विकास हुआ जिसके निम्न प्रकार हैं-- किसी 

के (१) भूमिधर--उस्ह वेदसल नहीं क्रिया जा सफ़ता । ये श्रपनी भूमि को किसी 
भी काम के लिए प्रयोग में ला सऊते हैं। भूमि पर इनका स्थायी एवम्‌ वश परम्परागत 
9 धितरार होता हैं तथा वे उनझा हस्तान्तरण कर सकते हैं । 

जमीदारो को उनकी सीर, खुदकास्त श्लौर बागात के सम्बन्ध में भूमिधर के 
अपधिझार प्रश्न किये गए हैं। सीर को लगात पर जोतने वाले किसानों को यह 
प्रधिकार दिया ग्ण है कि दे दस ग्रना लगान जमा करके भुमिधर के श्रधिकार प्राप्त 
कर लें | 

(२) सीरदार---उसन सेव किसानो को मिनके मौरसी अधिकार है, उदाहरस्यार्थ 
सास झर्तो पर जोनने वाले अवध के किसान, लगान-मुक्त किसान, लगान की निदिचत दर 

पर जोतने वाले किसान थ्रादि, कानून के ग्रस्तर्गत सीरदार के अधिकार प्राप्त होगे । 
सीरदारो का भूमि पर स्थायी एवम्‌ ब्य परग्परायत अधिकार तो होगा, परन्तु वे भूमि 
को रूपि, पशु-पालन या बाग लगाने के अ्रनिरिक्त श्रन्य किसी काम में प्रयोग न कर 
सकेंगे । 

(३) आसामी अश्रधिकार उन कृपकों या उपरृपको को प्रदान किये गए हैं जो 
ऋुगाहू या जलमस्त भूमि या कभी-कभी खेती होने वाली जमीन के गैर मौरुसी 
किसान हूँ । कानून के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को भूमिधर भ्रौर सीरदार पट पर ज़मीन 
देंगे, उन्हे भी श्रासामी श्रधिकार प्राप्त होगे। इस दशा में भूमि पर श्रासामियों का 
अधिकार उस समय तक के लिए होगा जब तक कि भूमिधर श्लौर सीरदार उसे स्त्रय 
न जोनना चाहे या उनकी वह अ्रयोग्यता समाप्त न हो जाय किसके कारण उन्होंने 
भूमि उठा दी है। श्रासामियों के अधिकार वद्य परम्परागत तो होगे परन्तु सामान्यत 
रथायी ने होंगे । 

(४) वे सब किसान जिनके भूमि में कोई स्थायी भ्रधिकार न थे, जिनमें लगान 
पर जोतने वाले कृपषक श्लौर उपकृपक भी सम्मिलित थे, श्रधिवासी कहलाए। कानून 
प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष तक इन्हे भूमि रखने का अ्रधिकार दिया गया। यदि पाँच 
वर्ष बाद ये क्रिसान परम्परा से चले आये सीर के लगान का १५ गुना जमा कर दे 
(उपक्ृपक प्रधान कृषक के लगान का १६४ गुना जमा कर दें) तो उन्हें भूमिधर के 
श्रधिकार प्राप्स हो जायेंगे । 

पे श्रत स्पष्ट है कि श्रासामी श्रौर श्रधिवासी भू-धूति का सक्रमणकालीन रूप है । 
भविष्य में भूमिधर और सीरदार मालगुजारी (भू-राजस्व) जमा करेंगे तथा प्रासामी 
ओऔर अधिवासी लगान देंगे | 
जमीदारो को वास्तविक सम्पत्ति की 5 गुनी क्षतिपूरति दी जायगी। छोटे 
जमीदारो को पुनर्वास श्रनुदान देने की भी व्यवस्था है । मालगुजारी की रकम के 


जजज+- 


?. देखिए, 'लैणट रिफॉम्स इन शरिडिया', एच० डी० मालवीय, ए० १०८। 








४७२ भारतीय अ्रथंशास्त्र 


भ्रनुसार छोटे जमीदारों को वास्तविक सम्पत्ति की २ से लेकर २० गुनी राशि पुनर्वास 
अनुदान के रूप में मिलेगी । उदाहरण के लिए जो जमीदार २५ रु० तक की माल- 
गुजारी देते थे उन्हे उनकी वास्तविक सम्पत्ति का २० गुना पुनर्वास अनुदान के रूप 
में मिलेगी । जो ज़मीदार ३५०० रु० से लेकर ५००० रु० तक मालगुज़ारी जमा, 
करते थे उन्हे उनकी वास्तविक सम्पत्ति का दुगुना पुनर्वास अनुदान के रूप में मिलेगा । 
वास्तविक सम्पत्ति (नेट एसेट्स) जानने के लिए कुल सम्पत्ति (ग्रॉस एसेट्स) में से निम्न 
व्यय घटा दिये जाते हैं । 

(१) मध्यस्थ द्वारा दी जाने वाली मालगुज़ारी, लगान,उपकर या स्थानीय कर। 

(२) प्रवन्ध-ब्यय तथा वसूल न होने वाला बकाया लगान । 

(३) मध्यस्थ की तिजी काइत की भूमि की भाय । 

मध्यप्रदेश--मध्यप्रदेश स्वामित्व श्रधिकार उन्मूलन अधिनियम १६४० 
(मध्यप्रदेश एवालीशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स एक्ट १६५०)के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार 
के मध्यस्थो, उदाहरणार्थ ज़मीदार, मालगुज़ार आदि का उन्मूलन कर दिया गया है । 
इस कानून के अनुसार केवल सीर भौर खुदकाब्त मालिक-मकवबृूज़ञा* (प्लॉट प्रोप्राइटर- 
शिप) श्रधिकारो के भ्रन्तर्गत उनके पास रहेगे जिसके लिए उन्हे उस स्थान के किसानो 
द्वारा दिये जाने वाले श्रधिकतम लगान के समान ही मालगुजारी देनी होगी । इस प्रकार 
वहाँ भी ज़मीदारी उन्मूलन के वाद भू-धृति की एक नई प्रणाली की स्थापना की 
व्यवस्था की गई है । निर्धारित रकम देने पर सभी किसानों को हब किक 2 
भ्रधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। गाँव का राजस्व-शासन एक पटेल की 
हारा चलाया जायगा । इनका प्रवन्ध भी ऐसी ग्राम-पचायतो के हाथ में सौंप दिया 
जायगा जो इस योग्य होगी । 

जमीदारो की क्षतिपूर्ति की योजना उत्तरप्रदेश के समान ही है। स्थानीय 
झावश्यकताशो के अनुसार उसमें यत्र-तत्र परिवर्तत कर दिये गए है । 

पजाब--पजाव सरकार ने भूमि समस्याझ्रो की परीक्षा एवम्‌ उनके सुधार के 
लिए सुकाव प्रस्तुत करने के हेतु एक भ्रूमिसुधार समिति की स्थापना की । इस समिति 
का मत था कि झाला-मालिक, ताल्लुकदार श्रादि का भृमि से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नही है अ्रतएवं उनके भूमिगत भ्रधिकार समाप्त कर दिये जायें। इन सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया गया भर १६५१ में पजाब औक्यरूपेन्‍्सी एवट भर पजाब एवालीशन 
आफ शभ्ालामालकियत एण्ड ताललुकदार राइट्स एक्ट राष्ट्रपति के कानून के रूप में 
लागू किये गए। इन दोनो कानूनो को सन्‌ १६५२ में पुन पास किया गया। इन 
कानूनो के अन्तगंत ऐसे ज़मीदारों श्र श्राला-मालिको के अधिकार समाप्त कर दिये प्‌. 
गए ओर ये अश्रधिकार मौरूसी किसानो और अ्रदना मालिको को प्रदान क्यि गए । 
ज़मीदारो और श्राला-मालिको की क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है । 

गेर मौरूसी (इच्छाधीन) किसानो की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी तीन दृष्टिकोणो 
से विचार किया गया 
१ देखिए, लेशड रिफॉम्स इन इण्डिया', एच० डी० मालवीय, पृ० २४५ । 
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भू-पृति तथा भू-राजस्व ४७३ 


(१) भू-बृति की स्थिरता, 
(२) लगान पर ग्यौचित्य, तथा 
(३) बेदजल करने के लिए छतिपूर्ति । 
> उस सम्बन्ध में पजाव टेनेन्द्स सीकयोरिटो ग्राफ ठेन्योर एक्ट, १६५३, पास 
किया गया हूँ जो उपयुक्त समस्याओं से सम्बन्धित है । 
ग्रन्य राज्यों में भी एसी प्रकार के कानून बनाये गए हे । विहार में ५०,००० 
र० की वापिक आय वाली जमीदान्याँ सरफार ने ले ली हूँ। आ्ासाम में स्थायी 
पन्दोवस्त वाली जमीदारियों के उन्मूनन वा कार्य १५ श्रप्रेल १६५५ से घुरू होने 
वाला था। भमध्यस्थों के उन्मूलन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है । 
(१) मायप्रदेण, पजाव, ईदरावाद, पैप्सू और भोपाल में मध्यस्थो के उन्पूलन 
सम्बन्धी कानून पूर्णतया यर्यान्वित किये जा चुके हे । 
(२) प्रान्ध्र, वम्बर, मद्रास, उत्तरप्रदेय, मध्यभारत और सौराप्ट में बहुत हद 
तक कार्यान्वित फ्रिये जा चूके है । ध 
(३) बिहार, उटीसा, राजस्थान और विम्ध्यप्रदेश में श्रशत कार्यान्वित किये 
जा चुके हूँ । 
मध्यस्थों फे उन्मूलन से ही समस्या का पूर्ण निदान नहीं हो सकता । किसानों 
की सुरक्षा, उचित लगाने तथा उनके अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करना भी 
अ्रक्रद्यक है । एसी उहूँण्य से विभिन्‍न राज्यों के जमीदारी उन्मूलन कानून मध्यस्थो के 
उन्मूलन के साथ ही उपयुक्त तत्त्वोंस भी युक्त हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेश में 
जमीदारी उन्मूलन के साथ ही किसानों को स्थायी श्रधिकार प्रदान किये गए है । कुछ 
राज्यों में उसके लिए अलग से कानून भी बनाये गए है । लगान कम करने के सम्बन्ध 
में भी फदम उठाये गए है । योजना श्रायोग की सिफारिश के अनुसार लगान उपज के 
छ या हू से श्रधिक न होता चाहिए। छुछ राज्यो में पट्ट की श्रवधि भी निश्चित कर 
दी गई है । यह अवधि बम्बर्ट में १० वर्ष तथा हैदराबाद में ५ वर्ष है। यदि भूमि 
का स्वामी जमीन वापिस लेने के लिए एक साल का नोटिस नही देता तो यह पट्टा पुन 
चालू किया जा सकता है । 
स्थायी बन्दोवस्त के भुणा-दोपी का विवाद तो समाप्त हो चुका है। जमीदारी 
उन्मूलन सिद्दान्तत' हर राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। १० नवम्बर १६५३ को पश्चिमी 
चगाल विधान सभा में ज़मीदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में एक विल (वेस्ट बंगाल एस्टेट्स 
एकप्रीजीमन विल) पेश किया गया जो उसी माह में पास कर दिया गया । इस विल में 
कप र-समिति ने कुछ परिवर्तन भी किये। बिल का प्रधान उदं ध्य क्षति-पूत्ति द्वारा मध्यस्थो 
को समाप्त करना है, यद्यपि कुछ ह॒द तक उन्हें खास भूमि रखने की इजाजत है । यह 
बिल भअ्न्य प्रान्तो के कानूनों की भांति सर्वागीण नही है । इसमें भूमि के वितरण की 
व्यवस्था नही की गई है । इस उद्दंध्य से वहाँ भूमि सुधार बिल (लैण्ड रिफॉर्म बिल) 
_बनाया जा रहा है * जो भूमि-वितरण की पूर्ण व्यवस्था करने में समर्थ होगा । 
१ देखिए, 'लैन्ड रिफॉर्म्स शन इण्डिया, एच० डी० मालवीय, ए० १४१ । 


अध्याय (२ ५ 
उद्योग : एक सामान्य सर्वेचण 


१ हाल के वर्षों में भारत का श्रोद्योगिक इतिहास--इस श्रध्याय में हम भारत की 
औद्योगिक स्थिति का साधारण रूप से अवलोकन करना चाहते हे । दूसरे भाग में हम 
विशिष्ट समस्याओ्रो, जैसे सरक्षण, बडे पैमाने के उच्याग श्र कुटीर उद्योग आदि का 
विस्तार से वर्णान करेंगे । हम उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्त तक भारत के औद्योगिक 
इतिहास का वर्णन पहले ही कर चुके हे ।* हम देख चुके हे कि किस, प्रकार उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ में भारत एक श्रौद्योगिक और खेतिहर देश था और कहाँ तक 
तत्कालीन मापदण्ड से उद्योगो ने उच्च कोटि की प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। हम 
यह भी देख चुके है कि किस प्रकार १८वी शताब्दी के श्रन्तिम वर्षो से अनेक प्रतिकूल 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसके उद्योग शिथिल होने लगे। गत शताब्दी 
की अन्तिम दो दशाध्दियो तथा विशेषकर वतंमान शताब्दी के प्रारम्भ में देश का 
झ्रौद्योगिक पिछडापन दादाभाई नौरोजी और  रानाडे जैसे देशभक्तो का ध्यान झार्कापत 
करने लगा । इसे देश में वार-बार पडने वाले अकालो एवम्‌ देश को पीस देने वली 
दरिद्रता का कारण समझा गया जो अकालो का प्रतीक थी। सन्‌ १८८० के 
दुर्भिक्ष आयोग (फैमीन कमीशन) ने समस्या का सही निदान किया जब उन्होने यह 
बताया कि बार-बार श्रकाल पडने का कारण देश में उद्योगो की विविधता का झभाव 
है और इसका उपचार किया जाना चाहिए। १६०१ के दुशिक्ष आयोग ने भी वहीं 
वात दुहराई और वही उपचार वताए। यह विचार पनपने लगा कि प्रकृति ने भारत 
को सदैव के लिए भ्रपनी आवश्यकताश्रो के हेतु दूसरे देशो पर निर्भर रहने के लिए नही 
बनाया है। देश में जो थोड़े से उद्योग सरकारी सहायता के विना जड जमा चुके थे 
वे वहुत अशो में विदेशी घन और साहस के आभारी थे । 

ऐसी दशा राष्ट्रीय हष्टिकोश से सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी। 
जापानी सरकार के धोर प्रयत्न, जिनके फलस्वरूप भ्रत्यन्त थोडे समय में जापान ओद्यो- 
गिक देशो की प्रथम पक्ति में श्रा गया, हमारी सरकार की उदासीन नीति से कितने 
विपरीत हैं ? लकाशायर के कपडो के व्यापारियों के प्रभाव में आकर जब सरकार ते 
गत शताब्दी के श्रन्त में कपास पर उत्पाद-कर (कॉटन एक्साइज ड्यूटी) लगा 
तव यह सन्देह होने लगा कि सरकार मारत के श्रौद्योगिक विकास के प्रति केवल 


१ पीछे अध्याय ५ । 
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उदासीन ही नही बल्कि विरोधी भी हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर इसे 
दान पर आदचर्य नहीं होता कि उद्योगों के श्रमाव में जनता का मध्यवर्गीय शिक्षित 
सवयुवक समाज की दरिद्रता झौर आथिक श्रमन्‍्तोष राजनीतिक रण में रेंगने लगा । 
आधिक श्र राजनीतिक अ्रसन्‍्तोप के गठबन्धन के प्रथम निश्चित चिह्न तब प्रकट 
फूए जब १६०५४ में भारतीय कांग्रेस के साथ भारतीय श्रौद्योगिक सम्मेलन का भी 
प्रारम्न हुआ | बग-भग नी समाप्त कर ने वाले श्रान्दोलन ने इस गठवन्वने को और भी 
दृढ़ वर दिया । “स्वदेशी श्ान्दोलन तेथा विदेशी बहिप्फार एक ही उर्ं ध्य के दो पहलू 
पे ।”१ द्ेग-भर में श्रौद्योगिक उत्साह की एक लहर फल गई। कपड़ा, पेन्सिल, चाइ- 
पुरे, माचिम, भीशा आदि के अनेह कारसाने स्थापित हो गए। किल्ु ये सव धीरे-चीरे 
समाप्त हो गए । उसया काररा व्यावहारिक गौर ध्यावसायिक शिक्षा का श्रभाव था, 
परन्तु सत्र प्रधान कारण यह था कि इनके समाप्तप्राय होने पर भी सरकार ने उनकी 
और आँख उठाफर नहीं देसा | भारतीय निर्माताओं के हिंतों वी प्रतिकूलता में भी 
सेलवे की भेदात्मर-दर की नीति चैंसी ही रहने दी गई । सरक्षण करो से अ्वाधित 
विदेशी प्रतिस्पर्धा बैसी ही बनी नही । परस्तु यह कैवल राज्य-निर्वाबता के ध्यक्तिवादी 
सिद्धान्यों बग फल नहीं वा जो स्देव से अफसरों वी नीति रही हे । विदेशी वहिप्वार 
नें सरकार को पिरोधी बनाने में सहायता दी । चाहे जिन कारणों से हो, असफलता 
ने इस थात को साफ कर दिया फि इस देंश के श्रौद्योगिक विकास में व्यवस्थित श्रोर 
0 वध सहायता शी अत्यन्त श्रावश्यकता है। कम-से-मम प्रारम्भिक श्रवस्था मे 
वह श्रावव्यक है ही। उस प्रकार १६१४-१८ के युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग 
अत्यन्त गरविकसित प्रवस्था में था। कुल मिलाकर व्यवस्थित उद्योगों में केवल पश्चिमी 
भारत की कपडे की मिलें, बंगाल की जुट मिले, विहार, बंगाल भौर उडीसा की कोयले 
की खानें थी । यहाँ १६०७ में स्थाषित (१६१२ में चालू) दादा श्रायरत श्रीर स्टील 
कम्पनी को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, वयोकि यह आरौद्योगिक प्रगति में 
भारतीय साहसोद्यम का महत्त्वपूर्ण कदम हैं । फैंपास ग्रोटने भौर दवाने के कारखाने, 
जूट दबाने के कारखाने, कागज, चावल शौर चीनी की मिलें, पेट्रोल साफ करने, चमडे 


ब 


इत्यादि के कारखाने भी सुले, किन्तु ये बहुत महत्त्वहर नही, इनका उल्लेख-मात्र ही 
पर्याप्त है । 

२. श्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकारी नीति का सर्वेत्ण*--यहाँ हम रुक- 
कर औद्योगिक नीति का सक्षेप मे पुनवरालोकन कर लेना ठीक समभते हैं । हम पहले 
ही देख चुके! हैं कि किस प्रकार वारिज्य-भावना से प्रेरित ईस्ट इण्डिया कम्पनी पहले 


ड्त उद्योगो पर जोर देती थी जिस पर उसका निर्यात-व्यापार निर्मेर था। कित्सु 


£« देखिए मार्ेस्यू चेन्सफोर्ड रिपोर्ट, पैरा ३४५ । 

? विषयदी डिस्तृत व्याख्या के लिए देखिए, ०० जो० वलो, 'द स्टेट एण्ड इन्हम्ट्री', अ० ६-११ 
स्टेंद एक्शन इन र्स्पिकिट आोक इन्डरट्रीज'3 १६३४-३१७ उँवानना द डिवेलपर्मेट शक कीपियलिस्ट 
एटरपरार्टज्ञ इन इन्टिया, पु० ४६००-७७) श्र जी० डै० एव, ईस्टर्न इन्डस्ट्रियलाइज शन एन्ड श्ट स 
एफेवट शॉन द्‌ वेस्ट, पू० २६०-५ । 
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होने के कारण श्रायात करने वालो को धक्का पहुँचा भ्रौर निर्यात करने वालो ने विनिमय- 
दर के ऊँची रहने के पूरे प्रभाव का अनुभव किया । अ्भिवृद्धि काल में पुराने उद्योगो 
के प्रसार तथा नये उद्योगो की स्थापना का प्रभाव बाजार पर पडने लगा और मन्दी 
की हालत और भी खराब होने लगी । कितनी ही कम्पनियों श्र फर्मो का अवसायनु 
(लिक्विडेशन) हो गया । जो बची उनके लिए भी कोई उज्ज्वल भविष्य नही दिखाई 
पडा । १६२४ में झुपये के विनिमय-शूल्य में जो वृद्धि हुई उससे मन्‍्दी की भ्रवधि और 
बढ गई। साथ ही इसने विदेशी प्रतिद्वन्द्विता मुद्रा को और भी.घनीमूत कर दिया 
क्योकि भ्रन्य देशो के मुद्रा-प्रवमूल्यन ने प्रतिद्वन्द्रिता को उनके (विदेशियों के) पक्ष में कर 
दिया था। अ्रतएवं टेरिफ वोड ( देखिए, नीचे सेक्शन ८) को लोहे श्रौर इस्पात तथा 
कपडे के उद्योग की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करते समय मजबूर हो इन बाधाओं को 
ध्यान में रखना पडा। समय बदलने के साथ ही इन उद्योगो को बडी हानि होती या इन्हें 
परिदत्त पूजी (पेड-भ्रप केपीटल) पर ४ ६% (१६२३) तथा २२% (१६२५ और २६)! 
के लाभाश से सन्‍्तोष करना पडता। इन परिस्थितियों में स्टाक एक्सचेंज काफी भ्रस्थिर 
हो उठा और मनन्‍्दी की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी । न्‍्यूयाकें सकट (१६२६) और 
मूल्यों की ससार-व्यापी भारी कमी ने समस्या को और विकट बना दिया । क्रषि-प्रधान 
भारत को ब्रिटेन जैसे श्रौद्योगिक देशो की अपेक्षा श्रघिक हानि उठानी पडी ।१ क्ृषि- 
उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में, भारी कमी ने कृषको की क्रय-शक्ति को घटाकर भारतीय 
उद्योगो के लाभो को बुरी तरह प्रभावित किया | विदेशो की क्ृषि-मन्दी ने वहाँ भट्टेःत 
के जूट की माँग कम कर दी । इसके श्रतिरिक्त श्रौद्योगिक देशो की मन्‍्दी तथा उनमें से 
कुछ द्वारा किये गए मुद्रा के श्रवमूल्यन ने भारतीय वाजारो में विदेशी प्रतिस्पर्घा घनी- 
भूत करके श्रौद्योगिक वस्तुओ के मूल्यों की कमी को और बुरी तरह प्रभावित किया । 

७. श्रौद्योगिक समुत्थान व पश्चायन (रिसेशन)--विभिन्‍न देशो--विशेषकर स्टर्लिंग 
समूह के देशो में जिन्होने महान्‌ मदी का सामना किया था--के समान ही भारत में सन्‌ 
१६३२ में उद्योगो की अवस्था में समुत्यान के प्रथम चिह्न निद्दिचत रूप से दिखाई पड़े । 
कोयले को छोडकर प्राय सभी उद्योगो का उत्पादन वढा । सबसे अधिक वृद्धि चीनी 
उद्योग में हुई और १६२६-३० से १६३६-३७ में उत्पादन तिग्ुना हो गया। दूसरे नम्बर 
पर कपडे के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसका उत्पादन इसी श्रवधि में दुगना हो गया ॥ 
सीमेन्ट, जुट, लोहा इस्पात तथा कागज आदि में भी काफी वृद्धि हुई ।* कृपको की क्रय- 
वक्ति घटने के बावजूद उद्योगों में इस प्रकार की वृद्धि के कई कारण कहे जाते हैं । इसका 
मुख्य कारण तो भारत की चीनी, कपडा लोहा श्रादि उद्योगों के प्रति सरक्षण की नीति 
तथा सस्ती उत्पादन मशीनों के आयात से मिला हुआ प्रोत्साहन है। सितम्बर १६कऋ., 
के वाद वडी मात्रा में सोना वाहर भेजने से पूंजी की वृद्धि हुई। इस प्रकार बढी 





कक आर्थिक अवसताढ के कारणों तथा मारत पर उसके प्रभाव के लिए खण्ड २ , भध्याय & और १० 
चण ॥। 


5 विभेष विवरण के लिए खण्ड २, अध्याय २ देखिए | 
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सख्या से कम्पनियों का निर्माण सम्भव हुआ । प्रन्त में काग्रेस द्वारा प्रेरित स्वदेशी 
झान्दोलन ने भी उद्योगों के विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । 
१६३३-३८ में एकाएक अभिवृद्धि से अवसाद की ओर भुकाव हुआ । इसे 
साधारणत पश्चायन ( रिसेशन ) कहा जाता है । साल के प्रारम्भ में हिस्सो के वाजार 
£ और विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन में बडी क्रियाणीलता थी। व्यापारियों में श्राणा और 
विश्वास का सचार था जिससे व्यापारिक चक्र के परिचित लक्षण--सट्टा और अधिव्या- 
पार ( श्रोवर ट्रेंडिंग )--उत्पन्त हो गए। १६३७ के प्रारम्भिक महीनों में कृपि- 
चस्तुओ के पुन मूल्य बढने तथा दुनिया के कृपि-उत्पाद के व्यापार में वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप किसानो की आय बढने लगी ।* किसानों की क्रय-शक्ति बढ जाने से उद्योगो की 
सामग्री की माँग भी वढी श्लौर उनकी श्रवस्था पहले की श्रपेक्षा सुधरनें लगी। १६३७- 
३८ के पूर्वार्द में उत्पादन में और वृद्धि हुई। चीनी का उत्पादन सबसे श्रधिक बढा । 
कपडे तथा लोहे के उत्पादन मे नया रिकार्ड स्थापित किया । कोयले का भी उत्पादन 
चढा। काम के घण्टो के समभौते के हूटने के पश्चात्‌ जूट की उत्पत्ति में श्रप्र॒त्याशित 
वृद्धि हुई । लेकिन हवा का रुख १६३७-३८ में फिर बदला और प्राथमिक वस्तुओ तथा 
हिस्सों के मूल्य में भारी कमी हुई | कुछ दिन तक यह श्रधोगामी प्रवृत्ति चलती रही, 
किन्तु अ्रवतृवर १६३७ के वाद जब अमेरिका पश्चायन में श्रौर बढ़ गया तो भारतीय 
उद्योगो का प्रतिरोध हूट गया श्रौर वे मन्दी के शिकार हुए। सयुक्त राज्य श्रमरीका भर 
पृ पिटेन में जब दणा-सुधार के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे तव जून १६३८ में उद्योगों के 
लाभ श्रौर प्रतिभूतियो के मूल्य में थोडी-सी वृद्धि दिखाई पडने लगी । लेकिन इसे कायम 
नही रखा जा सका, क्योकि दुनिया के सभी भागो में मन्दी का बोलवाला था । इसीसे 
युद्ध प्रारम्भ होने के पहले श्राठ महीनों में दिखाई पडने वाली समृद्धि को भी धवका 
पहुँचा । लोहे और इस्पात को छोडकर जिनका कि उत्पादन बरावर चल रहा था, प्राय: 
सभी उद्योगों में एक प्रकार की निराशा और उदासी छायी रहती थी । 
८ संरक्षणास्मक प्रशुल्क का सूत्रपात, श्रादि--१६ १४-१६ में भारतीय उद्योगो को जो 
प्रोत्माहन मिला था वह निश्चय ही भ्रस्थायी था और नवम्बर १६१८ में जब भ्रल्पकालिक 
सन्धि हुई तो युद्ध-सामग्री का खरीदना वन्द हो गया तथा श्रन्‍्य देशो से पूर्ववत्‌ व्यापार 
सम्बन्ध स्थापित हो गए तब यह प्रोत्माहन समाप्त हो गया । युद्धननित कठिनाइयों के 
कारण श्राय के लिए आयात-कर अवश्य बढा दिये गए थे फिर भी सरक्षण प्रशुल्को की 
दीवाल की ओट न होने के कारण भारतीय उद्योगो को फिर बाहरी प्रतिद्वन्द्िता का 
घवेका सहना पडा । इन परिस्थितियो में प्रशुल्क नीति को फिर से बदलने की माँग जोर 
पकडने लगी। जन-साधारण की इच्छाग्रो के वावज़ूद भी उद्योग-आ्रायोग के विचाराधीन 
विपयो में प्रशुल्क नीति को नही रखा गया । कारण यह बताया गया कि उस श्रवसर 
पर भारत सरकार की आर्थिक नीति को वदलने के सम्बन्ध में कोई प्रइन उठाना बुद्धि- 
_ मानी नही थी। माटेग्यू चेम्सफर्ड रिपोर्ट ने बताया कि सैद्धान्तिक रूप से भारत में 
१. देखिए, खण्ड २, अध्याय ६, सेवशन २२ । 
२. देखिए, सण्ड २ » अध्याय ६, सेफशन ८। 
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की श्रपूरएंता तथा घन के श्रभाव में श्रायोजन समिति के कार्य में बाधा पहुंची। 
परिणामत इसके निष्कर्ष बडे ही उलभे हुए श्रौर साधारणीकत थे जिनकी व्यावहारिक 
उपयोगिता बहुत कम थी । श्रन्य गैर-सरकारी योजनाओं में वम्वई योजना है जिसका 
विवरण इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड सेक्शन १४ में दिया गया है। विभिन्‍न प्रान्तोदुतया 
कुछ बडी रियासतो ने भी श्रपने युद्धोत्तर पुर्नानर्माण की योजनाएँ बनाई । है 
१० (द्वितीय) युद्धकालीन एव युद्धीत्तर औद्योगिक विकास--भ्रव हम सर्क्षप 
उन कारणों की समीक्षा करेंगे जिन्होने कुछ हृद तक १६३६-४५ में श्रौद्योगिक विका 
में सहायता दी | प्रथम, विदेशी श्रायात के कम होने के कारण देश के वाज़ारो 
भारतीय उत्पादकों के लिए, कम-से-कम कुछ उद्योगों में, श्रद्ध -एकाधिकार की र्स्थिं 
उत्पन्न हो गई। दूसरे, कामनवेल्थ देशो से युद्ध-सामग्री की माँग चथा देश की सुरद् 
की आवश्यकताओं ने देश में श्रौद्योगिक क्रियाशीलता उत्पन्न कर दी भ्ौर देश ' 
श्रौद्योगिक साघनो का श्रधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा । कामनवेल्थ देशो के पूर्व 
समूह के नेता तथा निकट पूर्व में मिन्न-राष्ट्रो की सेनाओ के सहायक के रूप में भार 
की स्थिति का श्रनुमान १६४० में नई दिल्ली में हुए पूर्वी समूह सम्मेलन (ईस्टर्ने ग्र 
कान्फ़रे नस), रोजर मिशन के आगमन तथा भारत में पूर्वी-समूह परिषद्‌ ( ईस्टर्त ग्र 
कौंसिल) की स्थापना से लगाया जा सकता है। १६४२ के श्रप्रैल में श्राया श्रमेरिक' 
प्राविधिक मिशन (प्रमेरिकन टेक्निकल मिशन) भी इसी प्रकार का महत्त्व रखता है 
भारत कीं सेता को 'आघुनिक बनाने के सम्बन्ध में चैटफील्ड समिति की सिद्धौरिश 
ने भी भारत के औद्योगिक विकास को प्रेरणा दी । इन विकासो की पुष्टि तथ्यों झौ 
श्राँकडो से होती है । युद्ध के प्रथम दो वर्षो में समुद्र पार से १६० करोड की सामई 
की माँग हुई। पहली लडाई में स्थापित थुद्ध-सामग्री परिषद्‌ के श्रनुरूप ही स्थापि 
किये गए पूर्ति-विभाग (डिपार्टमेण्ट ऑफ सप्लाई) ने पहले श्ौर दूसरे वर्षो में क्रमश 
५६ भर ७६ करोड का आडेर किया । इन आड्डरो में कपडे और लोहे से लेकर चमः 
तक की चीजें शामिल थी । भारत सरकार ने युद्ध सामग्री बनाने वाली फैक्टरियों * 
विकास की एक विस्तृत योजना कार्यान्वित की । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बुद 
से सम्बन्धित २०,००० वस्तुएँ देश में उत्पन्न की जाने लगी। भारत श्रपनी योद्ित 
आ्रावश्यकताओ का ६०% उत्पन्न करता था तथा हथियार, गोलियाँ, गोले, बन्दूे 
वालू के बोरे, गद्दियाँ, विजली के तार (केबल), सडक बनाने वाली मशीनें, बिजली रे 
'पस्रें जैसी वस्तुएँ बाहर भी भेजता था। 

दूसरी अ्रनुकूल परिस्थिति युद्ध-काल में भारत सरकार की झौद्योगिक नीति के 
आऔर अधिक उदार हो जाना था। लोहे के पाइप श्रौर ट्यूब उद्योग तथा प्रल्यूमीलिय+ 
जैसे उद्योगो को, जो कि युद्ध-काल में प्रारम्भ किये गए थे, युद्धोत्तर काल में भी वाई 
प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करने का श्राश्वासन दिया गया । दूसरे, १६४० में भारत सरकार 
ने वैज्ञानिक श्र औद्योगिक श्रनुसन्घान की एक परिपद्‌ (वोडं) स्थापित की जिसकी 
आशिक व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए, दूसरे वर्ष ही एक श्रलग औद्योगिक अनुसन्धान: 
कोप की स्थापना की गई जिसे ५ वर्ष तक १० लाख वाधिक अनुदान दिया गया। 
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तीसरे, भारत सरकार ने प्राविधिको (टेक्निशियन) और कुशल श्रामफ्रों की कमी को 
दूर करने के लिए सार्जेण्ट कमेटी की सिफारिश के श्रनुसार युद्ध के प्राविधिको के 
प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया तथा वेतन योजना के अन्तर्गत इगलिस्तान की फँवटरियो 
में भारतीय श्रप्नेन्टिसो को दी गई सुविधा से भी लाभ उठाया। श्रन्त में बुद्दोत्तर 
पुर निर्माण तथा युद्धकालीन श्र्थ-व्यवस्था मे शान्तिकालीन श्रर्थ-व्यवस्था की भ्रोर 
सक्रमण से सम्बन्धित समस्याओ्रो को सुलभाने के लिए बनाई गई समितियों का भी 
जिक्र कर देना उचित होगा । 
११. पुनर्निर्माण समितियों की स्थापना--जून १६४१ में भारत सरकार ने देश के युद्धो- 
त्तर श्राथिक पुननिर्माण सम्बन्धी प्रश्नो पर विचार करने के लिए 'पुद्धोत्तर-पुननिर्माण 
समिति स्थापित करने की घोषणा की । इस समिति की पहली बैठक २३ जून १६४१ 
को हुई जिसमें तमाम विभागों के सचिव उपस्थित थे और इसका सभापतित्व वारिज्य- 
सदस्य ने किया । इसने पुनर्निर्माण समस्या को सुलभाने के लिए चार उप-समितियाँ 
स्थापित करने का निश्चय किया । उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के सरकारी और 
गैर-सरकारी सदस्यों से निमित ये समितियाँ इस प्रकार थी--(१) श्रम श्रौर सैन्य- 
भजन समिति (२) लटाई में लिये गए ठेको को सुलभाने वाली समिति, (३ ) सावे- 
जनिक-कार्य-समिति, (४) श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव कृपि समिति । वाद में, भारतीय 
विश्वविद्यालयों से लिये गए सदस्यों से एक पाँचवी समिति बनाई गई। सरकारी 
पुतनिर्माण (सयोजन) समिति का उद्देश्य पाँचो समितियों के कार्य को सयोजित करने 
और नहे आवश्यक सामग्री देने का था। सयोजक समिति का कार्य भ्रन्य समितियों 
से रिपोर्ट लेना श्रौर उनके कार्य का पथ-प्रदर्शन करना था । सयोजन-समिति की सिफा- 
रिश पर गवर्नर-जनरल इन-काउन्सिल जैसा उचित समभता वैसा निर्णय करता । 

(१) भ्रम श्रीर सेन्य भंजन समिति--इसके कर्तव्य इस प्रकार है (क) युद्ध से 
प्रभावित उद्योगो के बढते हुए नियोजन (एम्प्लायमेण्ट) के आ्राकार का साख्यिकी अनु- 
मान लगाना । इन उद्योगों मे हथियार बनाने की फैक्टरियो, कपडे बनाने की फैव्टरियो, 
इजीनिर्यरिंग एवं कपड़े की मिलो को लिया जा सकता है। (ख) कहाँ तक एक उद्योग में 
लगे हुए श्रमिक दुबारा ट्रेनिंग दिये बिना दूसरे उद्योग में लगाए जा सकते हैँ, इस प्रश्न 
पर विचार करना । फिर से टू निग देने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है और 
ट्रेनिंग की दिल्ला क्या होगी, श्रन्त में किसी सहायता की आवश्यकता होगी या नही, 
यदि होगी तो तनख्वाह और नौकरी की शर्तें क्या होगी । (ग) सेना के श्रधिकारियों 
से सम्पर्क बनाए रखना ताकि युद्ध के समाप्त होने पर श्रम की समस्या और जटिल 
न हो जाय । (अ्रतएव सेना को रगरूटो के पहले के पेशो का लेखा रखना होगा ।) (घ) 
इं७ वात पर विचार करना कि क्या भावी मालिक भौर नौकर को संयुक्त करने की 
सुविधाएँ युद्धोत्तर काल के रोजगारी सकट को देखते हुए जचित हैं । 

(२) युद्ध के ठेक्को को समाप्त करने वाली समिति--इस समिति का कार्य युद्ध 
सामग्री के .उत्पादन समाप्त होने से श्राथिक ढाँचे को पतन और भ्रष्ट होने से बचाने 
, ी व्यवस्था का सुझाव देना श्रौर जैसे-जैसे वारिणज्यिक माँग बढ़ती जाय वैसे-वैसे युद्ध- 
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सामग्री का उत्पादन कम करते जाना तथा बचे स्टॉक को इस प्रकार निकालमा कि न 
तो कीमतो पर बुरा प्रभाव पडे और न॒नये उत्पादन की प्रारम्भिक माँगों में रुकावट 


ही पडे । । 

(३) सरकारी क्रय-नीति तथा सावंजनिक कार्य सम्बन्धी समिति--इसका 
कार्य काम छूटे मजदूरों को फिर से रोजी देने की समस्या पर विचार करनों तर्थ/ 
सार्वजनिक कार्य की एक व्यवस्थित नीति का श्रनुसरण करते हुए जैसे-जैसे युद्ध-सामग्री 
कौ माँग कम होती जाय सावंजनिक कार्यो का प्रसार करना | 

(४) कृषि और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार सप्तिति--इसका कार्य विदे्-व्यापार 

नीति तथा कृषि नीति से सम्बन्धित था । 
१२, प्रथंशास्त्रियों की परामश समिति--इस पाँचवी समिति का निर्माण भारत के 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के श्रर्थ-शास्त्रियो द्वारा हुआ । इसका कार्य विभिन्‍न समितियों 
से सहयोग करना तथा उपलब्ध सूचना और सामग्री के आधार पर भारत सरकार को 
युद्धोत्तर पुननिर्माण-सम्बन्धी समस्याश्रो को सुलझाने के लिए सुझाव देता था । र४ 
अक्तूबर, १६४१ को समिति के श्रध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सर ए० मुदालियार ने 
समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्यो की ओर सकेत किया और कहा कि समित्ति को तुरन्त 
लागू की जा सकने वाली विभिन्‍न वैकल्पिक नीतियो का निर्माण करना चाहिए। 
इनका सम्बन्ध इस प्रकार के प्रदनो से था उद्योग और व्यापार के सम्बन्ध मे सरकार 
की युद्धोत्तर नीति क्‍या होगी ? पूर्व श्रायोजित रेखाओ्रो पर किस प्रकार उनका विकास 
सुरक्षित किया जा सकता है ? कहाँ तक भारत श्रात्म-निर्भर हो सकता है झौर कहाँ 
तक ऐसा करना वाछनीय है ? बाद में, मुद्रा, विनिमय और बेकिंग जैसी समस्याओं के 
हल से भी समिति सम्बन्ध रखती । 

देश के शीक्र उद्योगीकरण की माँग युद्धकाल में जोर पकडती गई भर भ्रन्त मे 
अनिवार्य हो गई। इसके फलस्वरूप झाथिक आयोजन के विभिन्‍त यन्त्र स्थापित हुए । 
यहाँ पर हम त्विष्कर्ष रूप में उनका सक्षिप्त विवरण देंगे । 

१६४४ में वम्बई योजना के प्रकाशन ने निस्सनन्‍्देह उद्योगीकरण के प्रश्न में 
सरकार की रुचि उत्पन्त कर दी और इस प्रइन के हल के लिए ठोस कदम उठाने के 
लिए मजबूर किया | १६४४ में एक विज्येप विभाग जिसका नाम 'भ्रायोजन और विकास- 
विभाग' था, बनाया गया । श्रगस्त सन्‌ १९४४ से इसने कार्य प्रारम्भ किया किन्तु १६- 
४६ में मध्यकालीन सरकार ( इन्टेरिम गवर्नमेंट) के स्थापित होने के पूर्व ही वह बन्द 
कर दिया गया। इसका विश्ञेष कार्य औद्योगिक भ्रायोजन था । श्रौद्योगिक प्रामशंदाता 
के भ्रधीन एक अभ्रलग कार्यालय की स्थापना हुई । २६ विश्येप मण्डल (पेनेल) स्थापित 
किये गए जिनमें से प्रत्येक को एक या श्रधिक उद्योग सौपे गए | इनका कर्तव्य सम्बन्धितें 
उद्योगो का श्रायोजन करना और रिपोर्ट देना था । यातायात, व्यापार, डाक, उड्डयत 
उद्योग, कृषि तथा जहाजो के निर्माण-जैसे विपयो से सम्बन्धित अनेक नीति-समितियाँ 

थी । इनके सदस्य सरकारी और गैर सरकारी दोनो प्रकार के व्यक्ति थे जो केन्द्र 
था विभिन्‍न राज्यो का प्रतिनिधित्व करते थे । इनका कार्य साल में दो या एक बैठकों 


मे 
ते जे 
हा 


दि # > के 
४८ 04 ४ पड,  + ६ बहू 8. 6 कण, हट शाण 
म्श् बा 


उद्योग एक सामान्य सर्वेक्षण ४्पछ 


में क्ये भए काम का पुनरावलोकन तथा भविष्य के लिए नीति-निर्धारण करना था।' 
आ्रायोबन और विकास-विभाग के कहने पर विभिन्‍न राज्यों ते अपनी अलग- 
अलग पंचवर्षीय योजनाएँ प्रकाशित की । लेकित ये योजनाएँ विभिन्‍न विभागों हारा 
अपने सार और विकास के लिए बनाये गए कार्यक्रमों के सग्रह के श्रतिरिक्त भ्ौर कुछ 
“नही थी। 
बुद्ध की श्राकस्मिक समाप्ति, फसलों की भ्रसफलता से उत्पन्न खाद्यसकट, एवं 


चाद को घरणार्थी पुनर्वास-समस्या 7 “« सबके सम्मिलित प्रभाव ने 
सरकार को कितनी ही रा. / _ +>या । अतएव 
कैकल ही | 32. 
| 
/ 
' (८८) 
॥ ८ 
9 ४,८-. १६ ४ 
/ 09 | पर ( 


22 29 
। /१,/ हा ९८, -. ( 74 (7. 
//[/ ०६५. हा ः 222 


टू 7 ) हि 
! 5 72220 / ५ और ३८४ 
! 7 2 ५: प्र 
है] 
| रा ८ / हा न चर [हु ५ 
+ न्‍ा 0: 
+ [| न छ [ है पं हर ट ४४७५. 
नम १ (4 2 
| कक का, 
0.५2 ६ /ए ८ जै दा 
/) व १५ न /7 है हि! | 
हा है प ५८ 9 
5 [५ भर ८ ब्प ५ 
५५ ।» // पु रे “४45: / 
। $ +,/९ रत ( 
भा) बी झ् 6५% ८ 
/ ९५/ ४ | $ ८४१5 ५5६ 
हर बट ५८४८) है] हे >>. ०८ 
>* ३०, ह हक प्् 
ष डक कि 4 | 
ल्‍ कह गा ड्ड्‌ (0६ ५ )/ ( 
र मी 25 हीं $ 4 की 
के (०.९ - प्न्प्ड मर 
५ मी] पा व ट् पा 
745 6: 27 
हट श्र ५ १६४९ ५ ्ु बजट ले 
न बह 
२ 25 १ 8 ( हा 
आज | 
3 । 


शक 


कह 
'>थ क ण« ५सए, खरड २, अध्याय २, चना को के 


डघद भारतीय ग्र्थशास्त्र 


अल्यूमीतियम श्र भारी रसायन उद्योग, इन्जीनियरिंग की नवीन शाखाएँ जिनमें 
मशीन, झजार, वायुयान तथा जलयान के उद्योग है, भारत के लिए विशेष महत्त्व 
रखते है । यहाँ यह कह देना उचित होगा कि जब प्रथम युद्ध ने उपभोक्ताओं की सामग्री 
के उत्पादन करने वाले उद्योगो को प्रेरणा दी तो हितीय युद्ध ने श्राधारोद्योगो को 
श्रोत्ताहित किया भर उत्पादकों की सामग्री उत्पन्न करने में सहायता दी । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध ने अ्रनेक मध्यम और छोटे पैसाने के उद्योगी 
और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया । युद्ध से लाभान्वित उद्योगों में गीशा, 
रबर का सामान, स्टेश्नरी, छोटे-मोटे रासायनिक पदार्थ, वटन, दरी, चाकू, छुरी, मस- 
हरी आदि के उद्योग प्रमुख है । 

कपडे की मिलो पर युद्ध की माँगो के कारण तथा यह अनुभव होने पर कि 
हाथ से बुने कपडो से कुछ प्रकार की आवश्यकताएँ, जैसे पट्टी बाँधने के कपडे इत्यादि 
अधिक झासानी से पूरी की जा सकती हे, हाथ से कपडा बुनने वालो को श्रधिक काम 
मिलने लगा । हाथ से ऊत्ती कम्बल तैयार करने वालो को सेना के लिए कम्बल बनाने 
के बडे-बडे श्राडर भी मिले । 
१४ अ्रमेरिकन ठेकनिकल्न मिशन--यहाँ हम डॉ० हेनरी ग्रेढी की ब्रध्यक्षता में आये 
अमेरिकन टेकनिकल मिशन की चर्चा कर सकते है । यह मिशन श्रप्रैल सनू १६४२ में 
भारत आया भर भारत के ग्रुद्धकालीन उत्पादन की जाँच-पडताल करके जून के 
आरम्भ में ही इसने गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट दी। यद्यपि मिशन का उद्देह्य 
युद्ध जीतने के लिए उत्पादन की वृद्धि करने का था किन्दु इसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसी 
सिफारिशों भी है जो शान्ति के समय में पुन्निर्माण के लिए बहुमूल्य हैं । उदाहरण के लिए 
मिशन ने उद्योगो के शीघ्र युक्तीकरण एवं कठोर नियन्त्रण पर जोर दिया । इसके साथ 
हैं पावर अल्कोहल की उत्पत्ति की सम्भावनाओं की खोज, विद्य्‌ त क्ति की प्राप्ति और 
प्रसार, लोहे और इस्पात के उद्योग का विस्तार, रवर इकट्ठा करने, श्रल्यूमी नियम उत्पन्न 
करने तथा शुद्ध गधक उत्पन्न करने पर भी जोर दिया । इसने भारत सरकार द्वारा 
प्रारम्भ किये गए प्रशिक्षण-कार्यक्रम--विशेष सस्थाओ या उद्योग-केन्द्रो के भ्न्तर्गत-- 
का भी पक्ष लिया। समस्त जाति के श्राथिक जीवन के नियमन का सिद्धान्त मिजन की 
रिपोर्ट में निहित है । 
१९ भारत का औ्रौद्योगिक पिछुड़ापन--इसमें कोई मतभेद नहीं कि भारत झद्योगिक 
दृष्टि से बहुत पीछे है। यह वात कृषि की प्रधानता, नगरों की अल्प-सख्या, कच्चे 
माल का बडी मात्रा में निर्यात, निभित वस्तुओं का झ्ायात, और राष्ट्रीय श्राय की 
अल्पता श्रादि से स्पष्ट है। उद्योगो का विकास सीमित होने के साथ ही श्रसमान 
भी हैं। यह उन्ही उद्योगो तक सीमित है जहाँ लाभ आसानी से और सुरक्षापूर्वक 
भाप्त हो सकता है। नये उद्योगों की श्रपेक्षा विनियोग के लिए वारिज्य अ्रधिक लाभ- 
कारी समभा जाता है। दूसरी वात यह है कि अर्थ-भायोग का यह कथन कि 'देश की 
जनसख्या, साघनो श्रौर विस्तार को देखते हुए उद्योग भविकसित है झ्रभी तक उतना ही 
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सत्य है।१ वे उद्योग भी जो देश में हृढतापूर्वक जड जमा चुके हैँ, जैसे कपडे की मिलें, 
सहायक वस्तुओं और मणशीनो के आयात पर निर्भर रहते हैं । उद्योग-प्रधान देशो द्वारा 
भारतीय वाजारो पर अपना अधिकार जमाने की उत्सुकता के कारण आयात की सर- 
लता और स्वतन्त्र व्यापार-तीति आदि ने देश में इन उद्योगो की स्थापना कर दी । 
भारत सरकार की भारत कार्यालय में विविध सामग्रियो के लिए आड्ड र (इण्डेन्ट) देने 
की पुरानी नीति, जिसे भारत में भण्डार क्रय-विभाग ( स्टोर्स परचेज डिपार्टमेन्ट ) के 
अभाव से और भी प्रोत्साहन मिला, भारत के श्रौद्योगिक प्रगति को बढाने के उद्देश्य 
से सचालित नही थी । इस प्रकार भारत ने श्रपने को स्थायी, सुस्थिर, भ्रौद्योगिक सगठन 
के लिए श्रावश्यक आ्राधारभूत धात्वीय एवं रासायनिक उद्योगों से रहित पाया । लोहा 
और इस्पात तथा अभियान्त्रिकी ( इन्जीनियरिंग ) नगण्य पैमाने पर विद्यमान थे । 
भारत स्वय एक “कील या टढिवरी बनाने की मशीन भी नहीं बना सकता था, किन्तु 
यदि बाहर से लगभग सव हिस्से भ्रा जायें तो वह रेलवे इन्जन तक बना सकता था ।”* 
औद्योगिक महत्त्व के तेजाव और क्षार उत्पत्त करने के आधारभूत उद्योग नही थे जिनकी 
कमी के कारण कागज, माचिस, तेल, विस्फोटक, रग श्रौर कपडे बनाने के उद्योगों के 
काम में भी रकावट पडती थी और इनके लिए श्रावश्यक रासायनिक पदार्थों के लिए 
भारत को विदेशों का मुंह ताकना पठता था । इसके अ्रतिरिवत कारीगर, श्रभियन्ता, 
प्राविधिक एवम्‌ रासायनिक विशेषज्ञों की कमी ने भी काम में पर्याप्त रुकावट डाली । 
डुस़का कारण भारत में प्रशिक्षण-केन्द्रो का अरभाव था जिसके फलस्वरूप विदेशी सहा- 
४. ॥ पर निर्भर रहना पडता था । 
भारत के शक्ति-साथनो का विवरण दिया जा चुका है। जैसा कि हम देख 
चुके हैं कोयला, तेल, ईघन के सम्बन्ध में भारत की स्थिति इतनी सनन्‍्तोपषजनक नहीं है 
जसी कि भ्राय कल्पना की जाती हैँ । फिर भी इसकी नदियो, भरनो श्रादि की शक्ति के 
उपयोग श्रौर औद्योगिक प्रयोग की वडी सम्भावनाएँ हे । इसके जगलो में अतुल सम्पत्ति 
है | परिवहन के नये साधनों, अन्वेपण की सुविधाओं और श्रधिक पू'जी लगाने से वनो- 
तस्पत्ति पर आधारित उद्योगो को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जहाँ तक मानव-शक्ति का 
सम्बन्ध है यह मानना पडेगा कि यूरोपीय श्रमिक की कल्पना में भारतीय श्रमिक अवश्य 
ही अ्कुशल है, वह भ्रस्थिर है श्रौर उसका स्वभाव परिवततंनशील है। इतना मान लेने 
पर भी उत्तम प्रशिक्षण, कार्य-दशाओ में सुधार तथा रहने की परिस्थितियो के परि- 
वर्तेन, अच्छे श्रम-सघ संगठन से इसको काफी कार्ये-कुशल बनाया जा सकता है। 
इसकी सख्या विपुल है। जहाँ तक दक्ष प्रवन्धको का प्रश्न है, उसके विपय मे कालवर्ट 
का मत है कि “भावी प्रवन्धको को सर्वोत्तम प्रक्िक्षा मिल शौर मजदूरों के बीच ही 
मिल सकती है। प्रवन्ध-कला उद्योग के वातावरण मे ही सीखी जा सकती है ।”*३ 
चूंकि देश में ऐसे श्रौद्योगिक वातावरण का अभाव है श्रत. देश को जापान की त्तरह 
१. रिपोर्ट, पैरा ४8 ।. 
| देखि?, इण्डरिटयल कमीशन रिपोर्ट, पेरा ८१ 
3 वैल्थ एण्ड वेलफेश्रर ऑफ द पजाव, पृ० १६८ । 
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विदेशो से कुशल प्रवन्धकों को बुलाना होगा और देश के नवग्रुवको को श्रावश्यक भनु- 
भव और शिक्षा के लिए विदेश भेजना होगा । एक समय आएगा जबकि देश में इस 
प्रकार के श्रौद्योगिक वातावरण का निर्माण हो जायगा | तब इन उपायो का श्राश्रय 
लेने की श्रावश्यकता न रहेगी । भारतीय पूंजी ने बहुत दिनो से 'लज्जाशील' होने 
का नाम कमा रखा है, किन्तु यदि श्राशा श्रौर सुरक्षा के वातावरण का सचार हो 
जाय तो भविष्य में यह भ्राशा की जा सकती है कि वह धीरे-घीरे श्रपनी लज्जाशीलता 
ओर सकोच का परित्याग कर देगी । सुधरे हुए वेकिंग सगठन, विस्तृत ग्रह-वाजार एवं 
भारत के श्रौद्योगिक जागरण के लिए प्रदर्शित उत्साह, इन सबके सयुक्त प्रभाव से 
आधुनिक उद्योगों के लिए भारतीय पूजी भ्रधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होगी । भारतीय 
रेलवे कम्पनियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली भेदात्मक नीति--इस दुश्मन ण की उप- 
स्थिति श्रौद्योगिक एवं श्रर्थ-आयोग दोनो ने ही स्वीकार की थी--भारतीय वारिज्य 
एवं श्रौद्योगिक समुदाय की शिकायत का एक प्राघन कारण रही है। सरकार द्वारा 
प्रधान रेलो के प्रवन्ध का भार सेंभालने, कर परामर्श समिति (रेट्स एडवाइज़री कमेटी 
की स्थापना तथा स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार द्वारा रेल नीति का नियन्त्रण श्रादि उद्योगी- 
करण की प्रगति में भ्रवश्य सहायक होगे । देश की सडको के सुधार की समस्या-- 
जो असाधारण रूप से दोपपूर्ण हैं, विशेषकर गाँवों में--को सुलभाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। श्र देश के भावी विकास की हर योजना में इसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है हि 
१६. भ्रौद्योगिक चिकास से लाभ" --औद्योगिक विकास से देश को होने वाले लॉभ 
इतने स्पष्ट हें कि उनका विवरण देने की आवश्यकता नही । बहुत से अवसरों पर 
हमने देश की गरीबी और उसके कारणो की आलोचना की है तथा देश की झ्राथिक 
पद्धति की कमियो की चर्चा की हैं । 

(१) एक कमी देश की उत्पादक शक्तियों का केवल कृपि-मात्र पर अनुचित 
केन्द्रीकरण है । उद्योगो का समुचित विकास इस दोष को दूर करने में सहायक होगा । 
इससे विभिन्‍न उद्योगों में जनसख्या का वितरण समान होने में सहायता मिलेगी एवं 
देश की श्रर्थ-व्यवस्था श्रधिक हढ हो जायगी । इस प्रकार दुर्भिक्ष-पीडितो की सहायता 
करने की समस्या हल्की हो जायगी क्योंकि कृषि में इस समय लगे बहुत से श्रतिरिक्त 
व्यक्ति अन्य प्रदेशों में चले जायेंगे । 

(२) दूसरे, उद्योगो के स्थापन से राष्ट्रीय श्राय बढेगी और जनसाधाररण के 
रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जायगा । इससे उनकी कार्य-क्रुशलता में वृद्धि होगी जिससे 
उत्पादक शाक्ति बढेगी | इस प्रकार लाभप्रद क्रिया-प्रतिक्रियाझो की ख्वद्धला प्रारम्भ हो 
जायगी । 

(३) राष्ट्रीय श्राय के बढने से जन-साधारण की कर-क्षमता बढ़ जायगी और 
सरकार राष्ट्रीय पुनर्नीवन के कार्यो को हाथ में ले सकेगी जो कि इस समय घनाभाव 
के कारण नही प्रारम्भ किये जा रहे हैं। उद्योगो के विकर्षण से कर-पद्धति श्नधिक 
$ ठास्विाए फिम्कल ख्मगीडानर जिक्तोई अध्याय ४। 
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लचीली हो जायगी, क्योकि मालगुज़्ारी जैसे कर जो कृषि पर लगते है जल्दी नही 
वंढाए जा सकते जब कि भअ्रन्य साधनों पर लगाये गए कर शीघ्रता से बढाए जा सकते 
हैं | श्राय-कर इसका प्रमुख उदाहरण है । ये कर सरलता से राज्य-कोप में घन जमा 
कर सकते हूँ । 

फ इसलिए यह सोचना कि देश का उद्योगीकरण होने से विदेशी वस्वुओ 
का श्रायात कम हो जायगा और उसके परिणामस्वध्प सरकार की श्राय घट जायगी, 
विलकुल गलत है । हो सकता है कि कुछ प्रायात-कर समाप्त हो जायें लेकिन जब देश 
का जीवन-स्तर ऊँचा होगा तो उनके स्थान पर श्रन्‍्य सामग्रियाँ मेंगाई जायेंगी । अस्तु, 
उद्योगीकरण से सरकार की आय बढेगी । 

(४) उद्योगीकरण का अन्य लाभ यह होगा कि राष्ट्रीय चरित्र को प्रवृत्ति 
और प्रतिभा के श्रनुकूल विकसित होने का भ्रवसर प्राप्त होगा । इससे देश की रगो 
में समाए हुए वीड्धिक जडत्व एवं पुरातनवादिता--जो क्रपि-प्रधान देश की विद्येपता 
होती है--को दूर करने में भी सहायता मिलेगी झौर धीरे-धीरे डेनमार्क भर अमेरिका 
की तरह कृषि का भी उद्योगीकरण हो जायगा। साधारणतया एक श्रौद्योगिक जन- 
समूह अपेक्षाकृत भ्रधिक जागरूक होता हूँ और यही कारण है कि नगर सदैव से सम्यता 
ओर सस्क्ृति के केन्द्र रहे हे । जैसा कि मेटलेण्ड ने कहा “जब मनुप्य निकट सम्पर्क 
में रहते है तव उनके मस्तिष्क में विचार जागते हैं ।” श्रौद्योगिक शिक्षा श्रत्यधिक 

_साहित्यिक शिक्षा के दुगु णो को दूर करने में भी सहायक होगी शौर धीरे-धीरे प्रबन्ध 
श व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा । इस प्रकार जनता स्वतन्त्रता से प्राप्त उत्तर- 
दायित्व को श्रच्छी तरह निभा सकेगी। 

(५) उद्योगीकरण युद्धोत्तर काल में उत्पन्न मध्यवर्ग की वढती बेरोजगारी की 
समस्या को भी हल करने में सहायक होगा । नवगुुवक नौकरी के लिए केवल सरकारी 
नौकरियों श्रौर कुछ श्रावश्यकता से भ्रधिक भरे पेणो, जैसे डावटरी श्रौर वकालत, का ही 
मुह न देखेंगे । 

(६) उद्योगीकरण के सैनिक महत्त्व पर हम भ्रन्यन्न विचार कर चुके हैं । 

(७) द्रव्य के झासचयन की प्रवृत्ति, जिसकी बहुधा भ्रतिशयोक्ति की जाती 
है, परन्तु जिसके विद्यमान होने से इन्कार नही किया जा सकता, उद्योगीकरणा द्वारा 
पूजी का सुरक्षित विनियोग श्रौर लाभ के मार्ग में लगाए जाने के श्रवसर प्राप्त होने 
पर कम हो जायगी । सम्मिलित पूंजी वाली (ज्वाइट-स्टाक) कम्पनियों के खुलने से 
सुप्तावस्था में पडी रहने वाली छोटी-छोटी रकमें भी उत्पादन के कार्य में लगाई जा 

शी । यह भी ध्यान देने की बात है कि कृपि से पैदा और इकट्ठी की गई घन-राशि 
की भ्रपेक्षा उद्योगों से प्राप्त पूंजी श्रधिक सरलता से नवीन उद्योगो के सचालन के लिए 

मिल सकती है | 

(८) अन्त में, उद्योगों के प्रसार से राष्ट्र के घन में वृद्धि होगी और जो भाग 
इस उत्पादन में लगा होगा उसकी आर्थिक स्थिति कृपि में लगे व्यक्तियों की अपेक्षा 
भधिक सुघरी होगी, क्योकि उद्योगों में कृषि की अ्रपेक्षा ऊँची मजदूरी मिलती हैं। इस 
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प्रकार समूचे क्षेत्र का कल्याण होगा । 
१७ उद्योग की कृषि पर प्रतिक्रिया--सब वातो को ध्यान में रखकर कहा जा सकता 
है कि औद्योगीकरण का कृषि पर लाभप्रद प्रभाव पडेगा । भारतीय कृपि की दुरवस्था 
का एक कारण पूजी का अ्रभाव हैं। यह कमी उद्योगों में एकत्र घनराशि खेती में लगाने 
के लिए प्राप्त होने पर पूरी हो जायगी । यहाँ हम इगलैण्ड के “झौद्योगिक क्रान्ति! के 
समय वहाँ की क्ृषि सम्बन्धी उन्‍नति की झोर ध्यान आक्ृष्ट करना चाहते हैं जहाँ कृषि- 
विकास का भ्रर्थ-प्रबन्धन बड़े-वडे उद्योगपतियो और व्यापारियों ने किया । भ्रू-स्वामित्व 
के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार होने के कारण, इगलैण्ड की भाँति 
यहाँ भी भ्रू-विनियोग अनेक उद्योगपतियों को श्रपनी शोर श्राकपित करेगा । 

कृषि का पारिश्रमिक भी, विशेषकर श्रोद्योगिक क्षेत्रों के पास, बढ जायगा । 
श्रौद्योगिक प्रगति का परिणाम यह भी होगा कि कस्बों और नगरो की सख्या बढेगी 
तथा उनके निकट सम्पकक में आने से ग्रामीण जनता का मानसिक विकास होगा, वह 
प्रगतिशील हो जायगी । उद्योगो को कच्चा माल देने की हैसियत से भी कृषि-विकास में 
प्रेरणा मिलेगी । ज्यो-ज्यो उद्योग विकसित होगे कृषि को और भी प्रोत्साहन मिलेगा । 

कभी-कभी कहा जाता है कि उद्योगो के विकास से ग्रामीण श्रमिकों का प्रवाह 
नगर की शोर होगा, फलत क्ृषि-काम में वाधा पडेगी और खाद्य-पूर्ति घट जायगी । 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इस समय खेती पर काम करने वालो का केवल 
२% उद्योगों में लगा हुआ है तो यह भ्रम कि श्नति शीघ्र गति से होता हुआ उद्योगी- 
करण कृषि के विपक्ष और उद्योगो के पक्ष में जनसख्या का अ्रसमान वितरण 
देगा, भी निराधार प्रतीत होता है। इसके अलावा हम एक सुघरी कृषि के ज़माने की 
ओर श्रांख लगाए बैठे हैं जब थोडी जनसख्या सुधरे श्राघुनिकतम तरीको द्वारा केवल 
निर्वाह के लिए ही नही वरन्‌ बढती आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए श्रधिक अन्न उत्पन्न 
करने में भी सहायक होगी। यह धारणा भी निराघार है कि श्रौद्योगिक विकास के 
फलस्वरूप कृषि एक गौर स्थान की श्रधिकारिणी हो जायगी । कुछ भी हो, हमें कृषि- 
मात्र या उद्योग-मात्र को उपास्य नही बना लेना चाहिए। जब तक उद्योग और हकृदि 
के मध्य राष्ट्र श्रम और पूंजी को इस तरह से विभाजित करता है कि राष्ट्रीय आय 
अधिकतम हो जाय तब तक यह प्रइत बिलकुल महत्त्वहीन है कि कृषि को पहला स्थान 
मिलता है या दूसरा । सच बात तो यह है कि खेती इस देश की परिस्थितियों के इतनी 
अनुकूल है कि भारत में यह सदैव महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी । यदि हम गा र-आशिक तर्कों 
का सहारा लें--शौर ऐसा करना उचित भी है--तो हम कह सकते हैं कि कृपि सुहृढ 
और समृद्ध कृपक-समूह को बनाए रखने में हमारी सहायता करती है जो देश का सुहृढ- 
त्म आधार है । 

श्रतएव कृषि श्रौर उद्योगो को लेकर खडा किया गया विवाद भ्रामक और 
सारहीन है। हम देख चके हैं कि उद्योगो के विकास से कृषि को बहुत लाभ होगा 
और इसी प्रकार उद्योगो की समृद्धि भी कृषि पर निर्भर है जो स्वय स्पष्ट है यदि हम 
केवल इतना ध्यान में रखें कि अन्ततोगत्वा भारतीय उद्योगों से उत्पन्न वस्तुओ के 


सीन जज 


रथ 
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प्रधान ग्राहह कृपक हो होगे ।१ 
५८ उद्योगों के लिए पूजी--इसकी व्यार्या दो भागों मे की जा सकती है-- (१) 
तीय (देशी) पूंजी, (२) विदेशी पूंजी । 

(६) भारतीय (देशी) पूंजी--हम पहले वह श्राए हैँ कि भारतीय पूजी की 
॥ और उत्साह दोनो विशेष रूप से १६१४-१८ के युद्ध के बाद से बढ़ रहे है । 
भारत सरकार को रुपयो के रूप में दिये जाने वाले ऋण शौर भारत की सम्मिलित 
ते बाली कम्पनियों की परिदत्त पूंजी के लेसे से प्रकट है । परन्तु फिर भी देश की 
मै के साधनों के विकास और विनियोग को बढाने की श्रत्यन्त श्रावश्यवता है । 
के ब्रिना देश की श्रौद्योगिक प्रगति में वडी रकावट पडेगी। इस प्रष्न का महत्त्व 
!? बढ़ गया है क्योकि श्रव श्रौद्योगिक पार्य झुछ इने-मिने क्षेत्रो, जैसे जूट और कपास 
मिलो, तक ही सीमित नहीं है बरन्‌ वह अनेक क्षेत्रों की सरोज में है जैसे टाटा का 
१ का कारसाना, सीमेंट, चीनी, झीशे की फैबटरियाँ, कागज की मिलें तथा नई 
बनाएँ भी जो शअ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, यथा देश की जल-णक्ति का उपयोग, मशीनों 
उत्पादन, मोटर श्रौर मिलो की सहायवा सामग्री आदि-भ्रादि । एन प्रस्तावित एवं 
वारित योजनाओं वी पूलि के लिए अपार धनराशि की आवश्यकता है । श्रतणव 

ग्रावध्यक है कि देश के सप्त घन की समस्त साधनों का प्रयोग किया जाय । यह 

। किया जाय इसे समभने के लिए हमें (१) मोफसिल श्रौर (२) बड़े-बड़े व्यापारिक 
रो में प्राप्त घन के रूप तथा उिस्तार का ग्रध्ययन करना होगा एवं विचारता 
ग कि किस प्रकार इसका उपयोग विया जा सता है। 

(१) मोफमिल में पैकिंग की सुविधाओं के प्रभाव के कारण पूजी में विसी 
गर वग संगठन नहीं है । वाग्णिज्यिक सम्मिलित पूजी वाले बेकों का प्रसार विदेष 
ठनाय्यों से युक्त है यद्यपि प्रमुस नगरों में इम्पीरियल वेक) की थाखाएँ खुलने 
परिस्थिति बहुत कुछ सुधर गर्ई है । डावखाने के सेविग्स वेक एवं सहकारी वेको ने 

गाँवों की बचत का कुछ भाग प्राप्त किया है, परन्तु व्यवहारत गाँव के छोटे व्यापा- 
पो, कारीगरो एवं कृपको को पूजी देने का प्रधान साधन गाँव का साहकार है । शायद 
कभी वह अ्रपना धन नये कामों में लगाता हो । गाँवी की वचत का एक बडा भाग 
भूपणो श्र श्रासचयन के रूप में एकत्र किया जाता है। सरकारी नौकर शौर पेशेवर 
गे भी धन भूमि में विनियोग करने को, चाहे वह खरीदने के रूप में हो या रहन 
ने के रूप में, अधिक पसन्द करते हैं । यह मानना पड़ेगा कि बेकिंग क 
ग़र क्ृपको की अपेक्षा इस श्रेणी के व्यक्तियों में श्ीध्नता से हो रहा है । 

(२) प्रेसिडेन्सी और व्यावसायिक नगरो में परिस्थिति अधिक सम्तोपजनक है। 
एम बेकिंग की श्रधिक सुविधाएँ हे श्लौर लोगो में उद्योग और वाणिज्य में रुपया 
ग़ने की तत्परता भी है। साधारण तौर से यह कहा जा सकता है कि ख्याति-प्राप्त 


यह ऊपि बनाम उद्योग का प्रश्न नही है. बल्कि दो बड़े घधन्‍्धों ऊे साथन्‍-साथ पनपने का प्रश्न हे, 
नर्मे क्रपि सदा अ्गिणी है 7? काल, व्ल्व एण्ट बेलफेशर ओरॉफ 2 पता, पृ० £८६। 
अत स्टेट बके आप इग्टिया। 


४६४ भारतीय अर्थशास्त्र 


और कुशल व्यक्तियों के प्रवत्तंक होने पर ऐसे उद्योग में कभी भी धन का श्रभाव नही 
पडता । लेकिन यहाँ भी कठिनाइयो का एकदम अभाव नही है। श्रौद्योगिक अर्थ- 
प्रवन्धन की हृष्टि से वर्तमान बेकिंग पद्धति काफी लचीली नही है। वर्तमान नियमों के 
अन्तगंत इम्पीरियल बेक अचल सम्पत्ति पर ऋण नही दे सकता, और न ही लम्बे समय 
के लिए उद्योगो को धन ही दे सकता है। १६३४ में रिज़र्व बेक के स्थापित होने पर * 
भी इस दृष्टि से इम्पीरियल बेक के कानून में कोई परिवर्तन नही हुआ । इसके अतिरिक्त 
तरल सम्पत्ति के आधार पर कर्ज देने में इम्पीरियल वेक ३०% का अन्तर (माजिन) 
रखता है। श्रन्य बेको ने भी यही नीति बरतनी प्रारम्भ कर दी है जिससे उद्योगों 
को बहुत कठिनाई होती है। विनिमय वेक विदेशी विनिमय के लाभप्रद व्यापार में 
अपना घन लगाते हे श्रोर इनमें से बहुतो की पूजी और प्रबन्ध भी विदेशी है | अतएव 
भारत की आधथिक श्रवस्था के ज्ञान और जन-सम्पर्क के श्रभाव के कारण वे भारतीय 
उद्योग-धन्धो को धन नही देते श्रौर न उनसे श्रौद्योगिक विकास के लिए सहानुशभूतिपूरां 
दृष्टिकोश की श्राशा ही करनी चाहिए। सम्मिलित पूंजी वाली भारतीय कम्पनियाँ 
भी पुरानी प्रथा के अनुसार भ्रल्प काल के लिए धन देती है । इस शताब्दी के प्रारम्भ 
में जिन बैंको ने ( उदाहरणार्थ पीपुल्स वेक प्रॉफ लाहौर जो सन्‌ १६१३ में फेल हो 
गया) साधारण वारिज्यिक बेंकिंग को औद्योगिक बेकिंग से सयुक्त करने का प्रयास 
किया वे अ्रसफल रहे । इसका कारण थोडे दिन के लिए जमा की हुई रकम को 
दीघेकालिक व्यापार में लगाना तथा एक ही उद्योग में अधिक धन लगा देना था । 
औद्योगिक घन की कमी के कारण बडी-बडी कम्पनियों को प्रारम्भिक एव 

चालू पृ जी के लिए प्रवन्धक एजेन्टो पर निर्भर रहता पडता है। प्रवन्धक एजेण्ट भी 
स्वनियन्त्रित मिलो के हिस्से और ऋणापत्र खरीदते है और उन्ही (प्रबन्धक एजेण्टो) 
की साख पर बेक उद्योग-कम्पनियों को धन देते है ।* प्रबन्धकारिणी एजेन्सी प्रणाली 
विदेशों के सुसगठित द्रव्य बाजार तथा पाइचात्य झौद्योगिक बेकिंग पद्धति का भारतीय 
रूप (स्थानापनन) है और इसका जन्म आथिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ 
है।* यह किसी भी प्रकार श्रादर्श व्यवस्था नहीं कही जा सकती क्योकि इसमें अ्रनेक 
गम्भीर दोप है १ बम्बई, अहमदाबाद और इन्दौर में मिलो को जनता के निक्षेपी 
(डिपाज़िट) से धन मिल जाता है। किन्तु घन प्राप्त करने का यह वडा ही अस्थिर 
ओ्रौर असन्तोपजनक साधन है और इसे सुख के साथी” (फेश्रर-फ्रंण्ड) की उपाधि 
ठीक है दी गई है। जब बुरा समय गाता है तो प्रच्छे-बुरे दोनो प्रकार के उद्योगों से 
घन (ख्ीच) लिया जाता है । अतएवं ऐसे समय जब कि मन्‍्दी, भले ही वह अस्थायी 
हो, को रोकने के लिए सारे साधनों (धन) की श्रधिक श्रावश्यकता होती है धन वापस 
लेने से विगडी हुई स्थिति और भी विंगड जाती है । जनता को सलाह देने का कोई डे 
१ रिपो३: झक़ द सेस्ट्रल वेब स्पथायरो कमिटी, परा ३५० देखिए एम० के० बसु, इण्टरिट्रियल 
फाइनेन्स इन इसिष्टया? अध्याय ६ भी देखिए ! 

२ पनन्द्रीकर, वैंकेग इन इस्डिया, पृ० २५५ । 

है इस प्रणाली के उद्भव और कार्यो का सच्िप्त वर्सन खण्ड २, अध्याय में दिया गया है। 


लि 


[ 
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मान्यता-प्राप्म साधन न होने के कारण भी पूंजी का प्रवाह मुक्त रूप से औद्योगिक 
विवगस के लिए नहीं हो पाता । 
प्रतएव हम इस निःकर्ष पर पहुंचते है कि नगरो में भी उद्योगों के लिए 
। आवश्यक दीर्घकालिक ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं है । थोडे से श्रीद्योगिक वेको की 
“ व्यापना की गई । उनमें से सबसे महत्त्वपूर्णा बेक, जिससे भविष्य के लिए बडी आगशाएँ 
उंध गई थी, टाटा एण्डस्ट्रियल बैक था। किन्तु थोड़े समय के प्रभावहीन-वैभवहीन 
जीवन के उपरान्त उसने प्रौद्योगिक कार्य बिलकुल छोड दिया। फिर कुछ दिनों तक 
साधारण वारिज्य-बे किंग और विदेशी विनिमय में लगा रहा प्रोर श्रन्त में इसका 
विलयन सेण्ट्ल बेक श्रॉफ :ण्डिया में कर दिया गया जो वेवल वारिज्य-बैक है । 
टाटा इण्टस्ट्यिल बैक की श्रसफलता के प्रन्य कारणों में एक कारण यह भी है कि 
बैक ्भिवृद्धि काल में स्थापित किया गया था प्सलिए बाद में उसे फठिन परेशानियों का 
सामना करना पठा । इसके श्रलावा एक गलती यह भी थी कि वह किसी एक प्रवन्धक 
एजेण्टों की फर्म से सम्बन्धित उद्योगो के प्रवर्तन भौर श्रर्व-प्रवन्धन मे लगा रहता था । 
छोटे गौर मस्यम श्षेंगी के साहसोद्यभियों को धन मिलने में श्रधिक कठिनाइर्याँ 
होती है क्योकि न तो ये सुरक्षा के रुप में स्टावा उपस्थित कर सकते हैं ने उनकी 
दतनी प्रतिप्ठा और सारा ही होती है कि नाम पर रुपये मिल जायें । सहकारी साख 
भी उनके लिए उपयुक्त नही है, उोक्ि बट छोटे पैमाने पर काम करने वाले कारीगरो-- 
“जद्गाहरणार्थ जुलाशो --.फें. लिए उपयुक्त है | श्रताएव वहुत दिनों से सरकार से इस वात 
की माँग फी जा रही है कि बह सुरक्षित लाभाण, प्रत्यक्ष ऋग श्रौर तैयार माल की 
परीद हारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों को सहायता पहुँचाए,। श्रोद्योगिक 
अर्थ-प्रबन्धन की समीक्षा श्रौद्योगिक ग्रायोग (१६१६-१८) भर बाद में केन्द्रीय वेकिंग 
जाँच समिति (१६३०-३१)ने विस्तृत रूप से की । 
ग्रौद्योगिक श्रायोग ने विद्येप प्रकार की उद्योग-बेकी की स्थापना की मसिफारिण 
की । उनके बिचार में इस प्रकार के बेफ़ो की स्थापना उतने राष्ट्रीय महत्त्व की थी कि 
उराके लिए भरकारी सहायता की माँग करना उचित था। वास्तव में एक ऐसे बक की 
श्रावण्यकता थी जो छोटे उच्योगपतियों से सम्पर्क स्थापित कर सके, विस्तृत क्षेत्र में उच्योगों 
की भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगा सके, और जिसके पास उतना धन हो जो 
तुरन्त न भुनाई जा सकने वाली प्रतिभूतियों में लगाया जा सके । उनके विचार में सर- 
कार श्रौर चाहे जो सहायता दे, उसे विशेष रूप से उद्योग-विभाग के द्वारा विशेषज्ञों 
की सम्मति का प्रवन्ध करना चाहिए ताकि श्रौद्योगिक वेक कम-सेन्कम इतना तो अनु- 
* मान लगा सकें कि जो उद्योग उनसे सहायता की माँग कर रहे हें उनका भविष्य कैसा 
है । श्रौद्योगिक बेक स्वय विशेषज्ञों को नहीं रव सकते भ्रत सरकार को इस कमी को 
पूरा करना होगा ।१ श्रौद्योगिक बेको के निर्माण के प्रदन तथा केन्द्रीय वेकिंग जाँच 
समिति द्वारा सुकाये गए राज्यीय एव केन्द्रीय श्रीद्योगिक निगम ( कारपोरेशन ) का 


किंनन अवजजन -+++ -+ 


१, देखिए, पी० एस० लोकनाथन, “गटस्ट्रियल आगेनासजेशन इन इशिह्या?, 7० २५८-६ । 
74] देखि?, डगटरिट्रियन कृमारात रिपोट 3 रे २८७-४२। 


६ 


४६६ भारतोय अथ्थशास्त्र 


विवरण पुस्तक के दूसरे खण्ड में दिया गया है ।* 

श्रौद्योगिक श्रायोग ने सुझाव दिया कि इस प्रकार वेको के स्थापना होने 
तक वर्तमान सम्मिलित पूजी वाले वेक मध्यम-श्रेणी के उद्योगो को ऋण देकर 
सहायता करें। उद्योग-सशञ्बालक श्रौर विशेषज्ञो द्वारा प्रार्थी उद्योग की श्राथिक हि. 
आऔर भविष्य की जाँच के उपरान्त इस ऋण को सरकार की गारटी प्राप्त हो 
चाहिए । आयोग ने यह मी सिफारिश की कि कुछ दक्षाश्रो में जैसे जन-लाभ के कार्य 
या राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगो को सरकार को स्वय श्राथिक सहायता देनी चाहिए ॥ 
इस प्रकार की सहायता विभिन्‍न रूप ग्रहण कर सकती है, जैसे लाभाश की गारटी, 
रुपयो के रूप में ऋण, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओो के क्रय का श्राश्वासन, या हिस्से 
की पूजी में सरकारी योग श्रादि । ऐसी सहायता देने के पूर्व उचित सावधानी बरतनाः 
आवश्यक है ताकि सरकार के भ्राथिक हित सुरक्षित रहे और विदेशी पू'जीपति, दी 
गई रियायतों से अनुचित लाभ न उठा सकें । सम्भवत दोनो युद्धों के बीच भ्रारथिक 
कठिनाइयो ने श्रौद्योगिक बेको की स्थापना के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को अनिश्चित समय 
के लिए स्थगित कर दिया । यह ठीक है कि सन्‌ १६२३ से पजाव, मद्रास, मैसूर, 
बिहार, वगाल एव उडीसा में उद्योगो को सरकारी सहायता देने का कानून ( स्टेट एड 
ठु इण्डस्ट्रीज़ एक्ट ) लागू हें श्नौर वम्बई में उद्योगो को सरकारी सहायता देने के नियम 
प्रचलित किये गए है, परन्तु ये कानुन और नियम उद्योगो को घन देने में श्रधिक सहा- 
यक नही हुए है और कुल मिलाकर इनकी धाराश्रो के भ्रन्तगंत बहुत थोडा धन ट्रिया 
गया है ।* श्रत श्रौद्योगिक बेको का स्थापन अ्रव भी श्रति वाञज्छनीय है । केन्द्रीय तथा 
राज्यीय वेकिंग जाँच-समितियो द्वारा किये गए विस्तृत सर्वेक्षण से भी उद्योगों की वर्ते- 
मान झाथिक कठिनाइयों के समाधान की तीज श्रावश्यकता की पुष्टि हो गई है। केन्द्रीय 
वेकिंग जांच-समिति द्वारा प्रकाशित प्रश्नावली में श्रौद्योगिक बेको और प्रधान उद्योगों 
के लिए साख-सुविधाश्रो को प्रमुखता दी गई । यदि समिति की सिफारिशो को कार्या- 
न्वित किया जाय तो श्रौद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन एक सुहढ एवं प्रगतिशील भ्राधार पर हो 
जायगा । सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक-साख-निगम ( कारपोरेशन ) सन्‌ १६३६- 
३७ मे उत्तरप्रदेश भ्रौर बगाल में स्थापित हुए ।१ बम्बई की श्राथिक एवं श्रौद्योगिक 
सवक्षण समिति ने भी छोटे पैमाने के उद्योगो को धन देने के लिए राज्यीय सरकार 
द्वारा एक छोटे उद्योगों के वेक की स्थापना की जोरदार सिफारिश की । इस सम्बन्ध 
में हाल में किये गए वैधानिक कार्य ( औद्योगिक-आ्थिक निगम अ्रधिनियम, १६४८ ) 
- व्याख्या द्वितीय खण्ड के ११वें अध्याय के सेक्शन ५५ में की गई है ।४ 
१. अध्याय ११, सेन्द्रल बैंकिंग इन्कवायरी कमिटी रिपोट', पैरा ४० १-६ भी देखिए । 
२ इन अधिनियर्मों की विस्तृत समाक्षाके लिए देखिए, प्रोसीडिग्स ऑफ फिफ्थ इन्डस्ट्रीज़ कान 
बुलेटिन न० ५० आफ दण्डियन इंण्हस्ट्रीज एए्ड लेबर । 
3 खण्ड > झभ्याय १, सेकान १४ और अध्याय ११, सेव्शन ५४ में भी इस प्रश्न पर विचार किय 
गया दे, एन० दास० डन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज इन इण्डिया?, पृ० # 2८-४०, भी देखिए । 


४ श्रथि ण॒ रे ५ कि ञ फ़ 
नल कु पी के लिए देखिए, रिपोट' ऑंक द वॉग्बे श्क्नामिक एण्ड इस्डरिट्रियल सब कर 


उद्योग एक सामान्य सर्वेक्षण ४६७ 


१६, वाह्म पूजी--सन्‌ १६२३ में सरक्षण नीति के अपनाने के साथ ही विदेशी पू जी का 
प्रध्न महत्त्वपूर्ण हो उठा है। साधाररखात फहा जाता हैँ कि यदि विदेशी पूजी बिना 
किसी प्रतिबन्ध के प्रयुल्क नी दीवाल के पीछे श्राशय पा सकी तो सरक्षण से होने वाले 
लोभ प्राय समाप्त हो जायेंगे। स्वतन्त व्यापार के युग में भी विदेशी पूजी से अनेक 
फम्पनियाँ देश में रधापित हो गई थी। प्र्ध आयोग ( फिस्कल कमीमन ) तथा १६२४ 
में नियुक्त बाह्य-पूजी समिति ( एक्सटर्नल कंपीटल कमिटी ) दोनों ने बाह्य-पू जी के 
सम्बन्ध में उचित नीति अपनाने + प्रश्न पर विचार किया । 
२०, विदेशी पूजी की मात्रा-यद्यपि भारत में विदेशी पूंजी का घुद्ध अनुमान कठिन 
है परन्तु मोटे तौर पर प्रनुमान लगाने के लिए पर्याप्त ऑकिडे उपलब्ध हैं |? श्रमी हाल 
में बी० घार० दिनोय द्वारा लगाये गए अनुमान के प्रनुमार मार्च १६४५ में विदेशी 
पूजी २२७५० लागथ पौण्ट थी। यह पश्रमुमान इस प्रकार लगाया गया था-वाह्म- 
ऋणग वा वाज़ार-मूरय स्ूू८३०६ १ लारा » थोक मूल्य देशनाक । यह बराबर है८-- 
२०४४० लाय पौण्ट । इसमें १६२४ लास पौण्ण शौर जोडा जायगा जो रपयो में दिये 
गए भारतीय ऋणा में विदेशियों के भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक श्रति- 
रजित प्रनुमान है* बयोकि यह १६३६ से विदेशियों द्वारा भारतीयों को हस्तान्तरित किये 
गए व्यवंसायों को ध्यान में नही रखता ।) प्रतिभूतियों और हिस्सों के मूल्य में हुई 
'वक्नि, को घटा देना उचित नहीं है --श्रधिकतर इनके मूल्य फृप्रिम रूप से बढे हुए हे-- 
वयोकि यदि सव विदेशी सम्पत्ति को यरीद लेने का निष्चय भी कर लिया जाय तो भी 
क़प-मुल्यों का एक उचित प्लौर प्रचलित मूल्य स्तर से काफी नीचे स्तर पर निर्धारण 
करना श्रमम्भव न होगा । 

इसके अ्रतिरिक्त, भारतवासी विदेशी कम्पनियों तथा रुपये की पूजी से स्थापित 
गरभारतीयो द्वारा प्रवन्धित कम्पनियों --जैसे जूट की मिलो -- में वडे-बडे हिस्सो के श्रधि- 
फारी है जो नित्य ही बढते जा रहे हैं । लेकिन इसके विपरीत हमें इस वात का भी ध्यान 
रखना होगा फ्लि रुपये की पूजी से सझ्लालित अनेक भारतीय कम्पनियों में विदेशी पुजी 
भी लगी हो सकती है श्र प्रवन्ध भी गर भारतीयो के हाथो में हो सकता है। कल- 
कत्ता की जूट की मिले, वक्किघम श्रौर कर्नाटक की कपडे की मिलें, मद्रास श्ौर कानपुर 
की ऊन की मिलें उसका उदाहरण हैं ।* 


१. २४ मर १६४६ के ईरटर्न टकनामिस्ट में 'इश्टिया टेटर और क्रो टिटर! नामक लेस देसिए । 

>, श्रभी दाल में रिजर्व बैंक द्वारा किये गए सर्वक्षण के अनुसार जून १६४८ तक विदेशियों दास 
विनियोजित पूर्जी की मात्रा ४९८६ करोड़ रुपया झाकी गई एेँ। इसमें विभिन्‍न देशों का भाग इस प्रकार है - 
इगलिस्तान ३७६ करोड़ रुपया, श्रमरीका ३० करोड़ रु०, पाविस्तान २१ बरोड़ रुण, और कनाडा 
& वरोड़ रुपया । 

३. सनू १६१४ से देखा गया ई कि विदेशी पू्जी श्रौर फर्मो की तुलना में मारतीय पृजी की मात्रा कौर 
फर्मो की सख्या अधिक बढ़ रद्दी है । १६३६-०५ के युद्ध से उत्तन्न परिरिथतियों ने इस प्रवृत्ति को और 





» तीत्र कर दिया है । 


रु 


». गत वर्षो में नाम के लिए भारतीय कहलाने वाली फर्मो की सख्या में बहुत वृद्धि हुई है, उदाहरणा्ड 
इन शब्दों को जोड़ा गया है 'इण्टिया लिमिटेड ।' 


डह्८ भारतीय प्रथंशास्त्र 


विदेशी पूजी की शुद्ध गणना के प्रश्न को छोड देने पर भी इस वात में कोई 
सन्देह नही कि भारत में लगी विदेशी पूजी की मात्रा बहुत है। भारत में वे पैमाने 
पर किये जाने वाले अनेक उद्योग, जैसे वेक, जहाज, रेलवे, चमडा कमाना, चाय व 
कहवा और बीमा कम्पनियाँ इत्यादि विदेशी पूजी की सहायता से चल रहे है, यद्याव 
यह मानना पड़ेगा कि इघर कुछ वर्षों से, भारतीय पूजी श्रपने लिए एक अलग रास्ता 
बना रही हैं भ्रौर मात्रा में भी बढ रही है । 
२१, भारत में विदेशी पूँजी मुझ्य समस्याएँ--झअव हम विदेशी पूजी से सम्बन्धित 
राष्ट्रीय नीति के प्रश्न पर विचार करेंगे । विदेशी पूजी ऋण या उद्योगों में लगी पूजी 
के रूप में श्रा सकती है। ऋरा के रूप में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सभी लोग इस 
बात से सहमत है कि जब तक देश की पुजी प्राप्त नहीं होती तव तक विदेशी ऋण 
विरोध के स्थान पर प्रोत्साहन का विषय है। ऐसा करना हानिकारक न होकर लाभ- 
प्रद है। परन्तु हमें देश की पूजी को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 

अमेरिका और जापान" जैसे राष्ट्रीय भावना से श्रोतप्रोत देशों ने भी इस 
प्रकार से विदेशी पूजी को देश में लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। साथ ही गैर- 
सरकारी भारतीय शिक्षित मत भी इस भ्र्थ में विदेशी पूंजी के उपयोग के पक्ष में है । 
उदाहरणार्थ आ्रर० सी० दत्त ने देश की रेलो के श्रथे-प्रवन्धन के लिए विदेशो में ऋण 
एकन्न करने को ठोस एचम्‌ सुविचरित नीति माना। इसमें विदेशी पूजीपति श्रुपननी 
लगाई पूजजी पर केवल एक निश्चित ब्याज पाता है और व्याज भौर ऋण न चुकाए 
जाने पर ही उद्योग पर भ्रधिकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से लिये गए ऋण 
के अनेक उदाहरण हे जैसे राज्य श्लौर नगरपालिका द्वारा लिये गए ऋण, बन्दरगाहो 
के भ्रधिकारियो के बन्ध-पत्र (वाण्ड), निजी कम्पनियों के बन्ध-पत्र (बाड) और ऋण- 
पत्र (डिवेंचर), बेको द्वारा लिये गए ऋण ।* जैसा कि डॉ० स्लेटर ने लिखा है “चूकि 
विदेशी नियन्त्रण का भ्रइ्न नही उठता अत्तएव केवल निम्न मुख्य बातें ही विचारणीय हे 
(१) क्‍या लिये गए ऋण से कोई नई सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती है जो प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से निश्चित ब्याज से अधिक उत्पादन करने में सहायक हो सके, 
(२) कया विदेशों से ऋण लेना भारत में ऋण लेने की श्रपेक्षा अधिक लाभप्रद है ? 
यदि दोनो प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में है तो निश्चय ही विदेशी पूंजी का उपयोग लाभ- 
कारी है ।” बाह्म-पुजी समिति ने भी कहा था कि सरकारी या अद्धं-सरकारी ऋणा में 
वाह्य या देश की पूजी के बीच विचारशील वस्तु केवल व्याज की दर ही नही है। 





१ घुलना कौजिए, “मारत को स्थिति, जहाँ तक विदेशी पू'जो का सम्बन्ध दै, जापान से बिलकुल चिकन 
दै। जापान ने विदेशों से अपने औद्योगिक विकास के लिए ऋण लिया, किन्तु पूंजी का नियन्त्रण अपने 
हाथ में रखा और शीघ्र दी फणी से ऋण देने वाला राष्ट्र हो गया। किन्तु भारत में जापान की तुलना 
में यह कमी रही है कि जिन उच्योगों में विदेशों पूंजी लगी उनका नियन्त्रण भी विदेशी द्वाथों में चला 
गया और झस प्रकार भार्थिक विकास की सामान्य दिशा भी उन्ही के द्वाथ में चली गहं |” इवट , पूव 
उद्घृत, पृ० २७३ | 

२ देखिए, एक्सटर्नल केपीटल कमिटी रिपोर्ट, पैरा १७। 


छह 
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उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि विनिमय की आवश्यकता के श्रतिरिक्त, जहाँ तक 
सम्भव हो बाह्य ऋण की झपेक्षा रूपये के रूप में ऋण लेना चाहिए, भले ही इसमें 
च्याज की दर कुछ ज्यादा क्यो न हो । इससे देश में बचत करने श्रौर उद्योगों में पृ जी 
लगाने की शक्ति चढ जायगी श्रौर इससे सरकारी पश्रपकक्‍्व प्रमाण पत्र (स्क्रिप), एवम्‌ 
सुरक्षित बन्ध-पत्रो (वाण्दो) के रूप में बेको को सुरक्षा प्राप्त होगी भ्रौर वे उद्योगों को 
अधिक धन दे सकेगे । विषेषकर इस दृष्टि से हम भारत के स्टलिंग ऋण के लौटाने 
और म्पयो में परिवर्तन करने का स्वागत करते हे । 
विदेशी पूजी लाभ में हिस्सा लेने या सटटे के रूप में दूसरे देश से भरा सकती 
है | इसके साथ ही विदेशी प्रबन्ध श्लौर नियन्त्रण भी भरा जाते हे । इस प्रकार की पूंजी 
का ही प्राय विरोध किया जाता है । 
२२. विदेशी पूजी के विझ्द्ध श्लापत्तियाँ--विदेशी पूजी के विरद्ध मुख्य तक॑ निम्न हैं ।* 
(१) पहला स्पष्ट विरोध उस पझ्राघार पर किया जाता है कि लाभ देश के बाहर जाता 
है। कार्ट व्यक्तियों को तो यह उतना भयकर दोप दिसाई पटता है कि देश के प्राकृतिक 
साधनों को त्रिकसित श्लौर लाभपूर्गा बनाने की श्रपेक्षा, जिससे विशेषकर विदेशियों को 
लाभ हो, वे बाहरी पूजी पर एकदम प्रतिव्रन्ध लगा देना चाहते हे। इससे देश का 
औद्योगिक विकास भले हो अझनियत काल के लिए स्थगित हो जाय लेकिन वे 
“विदेशियों के लाभ के लिए बाहर से घन मेंगाना उचित नहीं समभते । आधारोद्योगो 
एवम्‌ उन उद्योगों के सम्बन्ध में जो देश की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हे तथा ऐसे 
प्राकृत्तिक साधनों के विषय में भी जैसे स्थनिज पदार्थ, जो एक वार समाप्त हो जाने 
पर किसो भी हालत में नहीं मिल सकते, यह भावना बडी तीम्र है। (२) दूसरा विरोध 
इस पग्राघार पर किया जाता है कि विदेशी फर्मो के सचालक उन्ही देशो से चुने जाते हे, 
यही नहीं, उच्च पदाधिकारियों का चुनाव भी इसी प्रकार होता है। फलत. दायित्व- 
पूर्ण पदों पर भारतीयों के पहुंचने के कम ही अ्रवसर भरा पाते हैे। साधारणतया वे 
भारतीयों को थिक्षार्थी (एप्रेन्टिस) के रूप में भी भ्रशिक्षा देने से इन्कार कर देते है । 
इस प्रकार विदेशी पूजी के पक्ष में कहे जाने वाले लाभ से लोग वचित रह जाते हे । 
(३) उससे कुछ ऐसे स्थायी स्वार्थ उत्पन्न हो जाते है जो देश के राजनीतिक एवं भ्राथिक 
प्राकाक्षात्रो के विरोधी होते हे। यह वात राजनीतिक हृष्टि से पराधीन राप्ट्रो के विषय 
में विशेष रूप से लागू होती है । नियम या सत्ता विदेशी पूजीपतियो को अपने हित के 
लिए देश का घोषणा करने देती है ताकि पराधीन देश पिछड़े रहे भोर विदेशी पूजी- 
पति इन देशों के राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रगति के किसी भी श्रान्दोलन का विरोध 
फरने में ययासामथ्यं नहीं चूकते । स्वतन्त्र देशो में प्राय देखा जाता है कि विदेशी पूजी 
राजसत्ता से गठबघन कर लेती है चाहे राजसत्ता कितनी ही निरकुश क्यो न हो। 
कारण यह हैं कि विदेशी पूजी का हित स्थिरता मे है प्रगति में नही। दूसरे भ्रपनी 
सरकारो द्वारा वे देश के राजनीतिक या झ्राथिक भामलो में हस्तक्षेप करा सकते हैं । 


१. देखिए, फिस्केल कमीशन रिपोर्ट, पैरा २६०, बिमति टिप्पणी, बैरा। ५४-८) एक्सटर्नल कैपीटल 
कमिदो रिपोर्ट, पैरा १७। 


प्रू०० भारतीय अर्थशास्त्र 


यह खतरा हमेशा मौजूद रहता है। भारतवर्ष ने तो विदेशी पूजी भर विदेशी सत्ता 
के इस अ्पवित्र गठवधन का कुपरिणाम भोगा है । जब स्वतस्त्रता की श्रोर भारत की 
प्रगति हक न सकी तब आत्मरक्षा से प्रेरित होकर विदेशी पूंजी ने राष्ट्रीय हिंतो का , 
दामन पकंडा । 
२३ बाह्य-पूँजी के उपयोग और लाभ--इन सब त्रुटियों के बावजूद भी कुछ कारणों 
से कतिपय प्रतिबन्ध सहित विदेशी पूंजी का स्वागत वाछतीय है । इससे पहला लाभ 
है कि यह देश के उद्योगीकरण में सहायता देकर देश को धनी बनाने मं उपयोगी सिद्ध 
होती हैं। उद्योगी के विदेशी पूजी पर निर्भर होने पर भी प्रारम्भ से ही लाभ मालूम 
होने लगता है, क्योकि श्रमिकों के पारिश्रमिक के रूप में हो सही, राप््रीय आय वढतीः 
प्रवश्य है। यदि श्रौद्योगिक विकास न करने भर विदेशी घन की सहायता से श्रौद्योगिक 
विकास करने के बीच चुनाव करना पडे तो श्राथिक हृप्टिकोश से दूसरे मार्ग को चुनना 
पडेगा। इसमें सन्देह नही कि यदि लाभ और मजूरी दोनों ही देक्ष में रहें तो अधिक लाभ 
होगा । यह बडे महत्त्व की बात होगी यदि देश के साहसोच्यमी देश की पू जी से श्ौद्योगिक 
विकास को पपने हाथ में ले लें | ऐसा करने के लिए हर सम्भव श्रयत्त करना चाहिए । 
परन्तु यह तो मानना ही पडेगा कि मजूरी से कुल मिलाकर देश का लाभ ही होगा, 
भले ही वे कुल भ्रणित आय का श्रत्पाश या अधिकाश हो ।* मझूरी के रूप में देश को 
होने वाले लाभ के अ्रतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह भी है कि विदेशी पूजीपति, 
के साथ प्राविधिक कुशलता श्रौर बहुमूल्य पेटेन्ट के अश्रधिकार तथा सगठन भी देश में 
श्रा जाते हे जो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए झावश्यक हैं। लेकिन इसका पूरा 
लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि विदेशी फर्मे अपने उद्योग-केन्द्र में देश हज 
युवकों और श्रमिको को प्रविधि (टेकनीक) की शिक्षा दें । इस सम्बन्ध में ध्यान देते की 
वात यह है कि यद्यपि बहुत दिनों से विदेशी--विशीषकर यूरोपीय--पूं जी देश के 
उद्योगो में लगी है फिर भी उपयुक्त प्रकार के कोई उल्लेख्य लाभ नहीं हुए हैं। इससे 
स्पष्ट है कि देश में विदेशी पूजी के निर्वाध झागमन-मात्र से ही उससे सम्बन्धित सब 
फायदे नही ले सकते है । विदेशी कम्पनियों पर ऐसी शर्तें लगना आवश्यक है जिनसे 
देश में श्रौद्योगिक शिक्षा शीघ्रता से प्रसारित हो। इस बात से इन्कार करने से कि 
भारतीयों में औद्योगिक नेतृत्व एव ज्ञान का श्रभाव है कोई लाभ नही होता । परन्तु 
इसमें सन्‍्देह नही कि अवसर और सुविधाएँ प्राप्त होने पर वे पदिचिम से इस विषय में 
सीख सकते है । यदि विदेशी उद्योगपतियों से भारतीयों को झाघुनिक ढग श्र नये 
विचारों की दीक्षा नहीं मिल पाती तो देश में विदेशी पूजी के लाने का उद्दश्य ही , 
असफल हो जायगा । 
वाह्म-्वजी से दूसरा लाम यह वताया जाता हैँ कि यह्‌ उद्योग को प्रारम्भ 
करने का व्यय-भार सम्हालती है और इस तरह विकास का पथ भअज्स्त करती है 
परन्तु भ्ौद्योगिक कार्यों को प्रारम्भ करनें में विदेशियों पर निर्भर रहना कमजोरी कए 
49७ मारीसतन, 'इकनामिक ट्रान्नीशन इन इण्टिया?, प० २२० 
« में बुरोपीय ट्ये ग॒ का इतिहास सच्ेष में बुचानन, पूरे उद्धृत, भर० ३ में दिया गया दै ) 
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लक्षण है। इधर हाल में वायुयान-निर्माण श्लौर जहाज बनाने के क्षेत्र में दिसाये गए 
साहस से स्पष्ट लक्षित होता है कि भारतीय पूंजी की हिम्मत बढ रही है भौर देश के 
उद्योगीकरण में उस पर श्रधिफाधिक विश्वास किया जा सवता है। वह उद्योग प्रारम्भ 
(आरने वी जोसिम उठाने को धीरे-धीरे तत्पर हो रही है। कभी-कभी तो विदेशियो के 
साधथ--उन्हे थोड़े हिस्से देकर--भी उद्योग प्रारम्भ किये जा रहे हैं, किन्तु इनमें नियन्त्रगा 
पर उनका प्रमुस प्रधिफार नहीं रहता । इसके हाल ही के उदाहरण विरला-नफील्ड 
और टाठा-इम्पीरियल-फेमीवल उण्टस्ट्रीज है जिन्होंने क्रण मिलकर मोटरफार बनाने 
श्रौर रग बनाने के उद्योग प्रारम्भ किये हैं । 
२४ याहा-पूजी पर प्रतिबन्ध-बिदेभी पूजीमसे होने वाले लाभ और हानि पर 
विचार करने के उपरान्त हम इस निष्फर्ग पर पहेुंने हैं कि यद्यपि देश में बाह्य-्पूजी 
फा उन्मुक्त प्रवाह बाछ्धनीय नहीं है फिर सी देश के झौद्योगिक विकास में यह महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखती है, यदि एसफ्ा समुनलित नियमनस फिया जाब श्लौर एस पर आ्रावश्यक प्रति- 
बन्‍्ध लगाए जायें। प्रतिवन्‍्धों फ्री ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि दोनो विरोधी विचार 
में समन्वय स्थापित किया जा सफ्रे । एक ओर तो श्रावदश्यक मात्रा और उचित प्रकार 
वी विदेशी पूजी को श्लाकपित करने का प्रध्न है, फ्यो़ि यदि प्रतिवन्ध ग्रत्यन्त कठोर, 
हैं नो विदेशी प॒जी बाहर ही स्हेगी श्रीर इससे देश को हानि होगी, दूसरी श्रोर प्रतिवन्धों 
का नितान्‍्त श्रभाव या उन्हे लगाने में बहुत टिलाई बरतने से भी यह ठर है कि कही 
* डिदेशी पूजी देश के सभी लाभप्रद उद्योगो पर शधिकार न जमा ले और देश को झानु- 
पगिक लान भी न प्राप्त हो। प्रस्तावित प्रतिवन्ध निम्न प्रकार के है 

(१) विदेशी कम्पनियों की सरथापना श्रौर रजिस्ट्री यहा होनी चाहिए । उनकी 
पूजी गपयो में होनी चाहिए ताकि भारतीयों को भी विनिग्रोग के अवसर मिल सके 
तथा प्रबन्ध भारत के राष्ट्रीय हितों से तादात्म्य कर सके । यह कहा जाता हूँ कि इस 
प्रकार के प्रतिबन्‍्ध से सम्मिलित पूजी वाली कग्पनियाँ बनाने के स्थान पर निजी कम्प- 
निर्या बनाकर बचा जा सकता है । लेफिन सके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है 
कि बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों के लिए निजी कम्पनियाँ पर्याप्त धन एकन नहीं 
कर सकती । फिर भी यदि इस प्रकार से बच निकलने के अत्यधिक प्रयत्न हो तो विशेष 
कानू न बनाकर हसे रोका जा सकता हें । 

(२) दूसरे, प्रबन्ध पर पर्बाप्त भारतीय नियन्त्रण को सुरक्षित करने के निए 
ऐसी कम्पनियों के हिस्सो का एक भाग भारतीय पू जी के लिए निदिए्ठ कर देना चाहिए। 
यह भी किया जा सकता है कि नई कम्पनियों में भारतीय पूजी के लिए कुछ स्थान 
ध_ाल्प समय के लिए सुरक्षित रखा जाय । इस व्यवस्था के विरुद्ध यह कहा जाता है कि 
जब तक प्रारम्भ में भारतीयों द्वारा लगाई गई पूजी के मुक्त हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध 
न लगाए जायेंगे तव तक यह ॒ व्यवस्था बिलकुल बेकार होगी । परन्तु हिस्सो के हस्ता- 
न्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने का परिणाम यह होगा कि सीमित वाजार के कारण भार- 
तीय हिस्सेदारों को हानि होगी । दूसरे, जहाँ तक भारतीयो के लिए हिस्से श्रलग किये 
जाय॑ंगे वहाँ तक पूंजी सीमित हो जायगी और प्रतिस्पर्धा के अभाव में इस पूंजी पर 


कुछ की 
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लाभ बढ जायगा, जिसका श्रर्थ यह होगा कि उपभोक्‍ता को हानि पहुँचेगी और प जी- 
पतियों को लाम होगा । यह भी कहा जाता है कि चाहे कितने ही प्रतिवन्ध क्योन 
लगाए जायें किन्तु व्यवहार में उनसे बच निकलना कठिन न होगा ।* 

(३) तीसरे, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सचालको में से कुछ प्रतिशत ८: 
भारतीय हो भौर हो सके तो वे भारतीय हिस्सेदारो द्वारा ही चुनें जाये । यह श्रापत्ति, 
कि ऐसा करने में साम्प्रदायिकता की गध आती है जो व्यापारिक हित श्लौर कुशल- 
प्रबन्ध के लिए घातक है, भी इस प्रत्युत्तर से दूर हो जाती है कि विदेशी पूंजी पर केवल 
विदेशी होने के नाते प्रतिवन्ध लगाना भी साम्प्रदायिकता की बू लिये हुए है । परन्तु फिर 
भी कुछ प्रन्य कारणो से इसे झ्रावश्यक माना जाता है। इसके उदाहरण में प० मालवीय 
ने इगलिश ओवरसीज ( क्नेडिट इन्हयोरेंस ) ऐक्ट १६९२० की व्यवस्था की ओर सकेत 
किया था जिसके श्रन्त्गंत उन्हीं फर्मो को ऋण दिया जाता जो प्रधानत अग्रेजी फर्मेँ 
हों । उसी प्रकार भारत में भी स्वतन्त्र-व्यापार-काल में भी जब कभी व्यक्तिगत 
कम्पनियों को रियायतें दी गईं तो सरकार को इस प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । 

(४) यह सुझाव भी रखा गया है कि भारतीय झौर गैर-भारतीय सभी कम्पनियों 
को चाहिए कि वे भारतीय शिक्षार्थी (अ्र्रेन्टिसो) की प्रशिक्षा का प्रवन्ध करें श्रौर इसका 
पालन न करने पर उन पर दण्डकारी कर लगाए जायें। 

यह सभी लोग स्वीकार करते हैं कि विदेशी पूजी से होने वाले लाभो के बढ्कपे 
श्रौर हानियो को कम करने के लिए इस प्रकार के कुछ प्रतिवन्‍्ध भावश्यक हें । १६२४ 
के भारतीय लौह उद्योग सरक्षण अधिनियम (इण्डियन स्टील इण्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट) 
के भ्रन्तर्गत इन प्रतिबन्धो को कानुनी रूप दे दिया गया है। यह कित दशाओं में लागू 
किया जाय इस विपय में मतभेद है । श्रर्य-आयोग तथा वाह्म-पूंजी समिति की बहुमत 
रिपोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा आधिक सहायता इत्यादि दिये जाने पर ही इस प्रकार 
के प्रतिवन्‍्ध लगाए जाने चाहिएँ । सब दशाओ में प्रतिबत्ध लगाने का उन्होने इसलिए 
विरोध किया कि वे भ्रधिक भारकारी होगे और इसलिए इनसे बचने की कोशिश की 
जायगी । यदि यह सम्भव न हुआ तो इसका प्रभाव यह होगा कि विदेशी पूजी इस भय 
से देश में झाने से रुक जायगी । श्र्थ-आयोग की अ्रल्पमत-रिपोर्ट (माइनॉरिटी रिपोर्ट) ने 
कहा कि सरक्षण स्वय एक महत्त्वपूर्ण रियायत हैं। श्राथिक सहायता झ्रोर सरक्षरण द्वारा 
सहायता पहुंचाने में कोई तकंसम्मत भेद नहीं किया जा सकता । इनके मतानुसार ऊपर 
निर्देशित प्रतिवन्‍्ध हर हालत में लागू किये जाने चाहिएँ, चाहे रियायतें दी जाती है या 
नही । न 

उपयुक्त विवेचन से यही सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि बर्तेमान परिस्थिति 
में देश के आ्रौद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए वाह्म-यूजी आवश्यक है । 
इससे उपभोक्ताओं के हितो की हानि के समय को कम किया जा सकता है (जो उस समय 
तक चलेगा जब तक सरक्षण-केर कायम रहते हे) भ्ौर उद्योगो को श्राघुनिक मशीनें 
ृ एवरटनेल कैपिटल कृमिटी रिपोर्ट, धैशार श्न्श्‌ । 
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प्राप्त हो सकती हे । दूसरे, उपर बताये गए लाभो को सुरक्षित करने के लिए बाह्य- 
पूजी के मृक्त-प्रवाह को नियन्त्रित करना होगा। किन परिस्थितियों में, किस प्रकार, 
यह नियन्त्रण होना चाहिए, यह विस्तृन विवेचना का विपय है। अर्थ-प्रायोग (फिस्कल 
कपीयन) के बहुमत भौर श्रल्पमत के मतभेद (जिसका निर्देश हम ऊपर कर चूके हे) 
का प्रधान कारण यह था कि जहाँ वहुमत प्रतिबन्धों की प्रभावात्मकता पर कम विश्वास 
करता था वहाँ श्रल्पमत निष्चय रुप से उनके पक्ष मे था। परन्तु वाह्म-पूंजी के 
नियमन भ्ौर नियन्त्रण द्वारा राष्ट्रीय उद्दे व्य की प्राप्ति के प्रय्न पर दोनो में मतैवय है । 

विदेशी पूजी के नियमन के उपाय कहाँ तक सफल होगे यह प्रयोग और 
गलतियों द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि विश्येप प्रह्मर का प्रतिवन्ध किसी एक 
विभिष्ट उद्योग था परिम्यिति में ठीक परिग्गाम नहीं देता तो उसे हटाकर उसके 
स्थान पर प्रन्य प्रकार का उचिन प्रतिवन्‍्ध लगाना होगा। हमारे विचार से ग्रल्पमत 
की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक प्रवस्था में वोढठा कठोर प्रतिवन्ध लगाने से बहुत 
वी हानि न होगी । यदि वे श्रनुगयुक्त सिद्ध होते हे तो परिस्थितियों के अनुसार उनमें 
परिवर्तन या सशोधन किया जा सता है । हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि 
श्रत्यन्त कठोर प्रतिवन्धों से विदेशी पूजी उरकर बाहर भाग जायगी और फिर बन्धनों 
के पुन शिधिल किये जाने पर वह ने लौटेगी। जागरूफ़ भारतीय जनमत के अनुमार 
विदेशी पूजी पर प्रारम्भ में ही प्रतिवन्ध लगाना ग्रावश्यक है । 

” ४१६३४ के संविधान में विदेशी-पूजी की स्थिति--१६३५ के "भारत सरकार- 
श्रधिनियम' (गवर्नमेंट श्रॉफ इन्डिया एक्ट) में कितनी ही ऐसी धाराएँ थी जो विदेशी 
पूजी के प्रति विवेचनात्मक व्यवहार से सम्बन्धित हे । उन्हे सक्षेप मे नीचे दिया 
जाता है । 

उगलिस्तान में श्रधिवासित ब्रिटिश प्रजाजनों को न तो भारत में आने से रोका 
जा सकता है श्लौर न उनके यात्रा करने, रहने, सम्पत्ति खरीदने, सरकारी पद ग्रहण 
करने या किसी भी प्रकार का पेशा अपनाने मे किसी प्रकार से बाधा पहुचाई जा 
सकती है । 

इगलिस्तान या वर्मा में श्रधिवासित प्रजाजनो तथा ब्रिटिश श्रयवा इगर्तिस्तान 
या वर्मा में सस्थापित ब्रिटिण कम्पनियों के सम्बन्ध में कर-विपयक कोई भेद न किया 
जायगा । 

भारत में व्यापार करने वाली ब्रिटिश कम्पनियों को भी वही श्रनुदान एव 
सहायता मिलेगी जो कि ब्रिटिण-भारत में सस्थापित कम्पनियों को मिल सकती है । 

४7 ब्रिटिण भारत में रजिस्ट्री हुए किसी भी जहाज़ या हवाई जहाज़ के पक्ष में 
ऐसा व्यवहार न किया जायगा जो इगलिस्तान में रजिस्ट्रो हुए जहाज या हवाई जहाज 
के प्रति विवेचनात्मक (भेद-भावपुर्ण) हो । 

भारतीय धारासभाश्रो को इजाज़त दी गई कि वे उद्योग और व्यापार को 
प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता उन उद्योगो तक सीमित रखें जो ब्रिटिश- 
भारत के नियमो के श्रन्दर सस्थापित हे और जो भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधा 


धूण्ड भारतीय अथशास्त्र 


देती हे तथा जिनके आधे से अधिक सचालक भारतीय है । यह बात उन कम्पनियों के 
लिए थी जो कानून वनने के समय ऐसे कार्यो (उद्योग-व्यापार) में सलग्न नही थी । 

विवेचनात्मक व्यवहार की घाराएँ तभी तक लागू हो सकती थी जब तक कि 
उसी प्रकार का व्यवहार इगलिस्तान में भारतीयों या भारतीय कम्पनियों के प्रति-न 
दिखाया जाय | यदि इगलंण्ड की सरकार और फेडरल सरकार के बीच ऐसा सममौता 
हो जाय कि सघ (फेडरेशन) स्थापित हो जाने के बाद वे एक-दूसरे के नागरिकों एव 
कम्पनियों से समान व्यवहार करेंगी तो ये बाराएँ स्थगित कर दी जायेंगी ।* 

उपयुक्त परिनियत व्यवस्थाओ के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल और गवर्नरो को 
प्राप्त श्रादेशो (इन्स्ट्र भेन्ट्स आफ इन्स्ट्रक्शन) के अनुसार किसी बिल पर स्वीकृति देने 
या रोक रखने की विवेकपूरां शक्ति प्राप्त थी और जिस बिल के प्रभाव को भी वे 
भेद-भावपूर्ण समभते थे उसे रोक रखने का उन्हे श्रधिकार था। यदि उन्हे यह सन्देह 
हो कि कोई बिल सविधान अधिनियम (कान्स्टीट्यूशन एक्ट) के उह्दं श्यों को आ्राधात 
पहुंचा रहा है तो वे उसे सम्राट्‌ की सरकार द्वारा विचार के लिए रख सकते थे । 

यदि हम यह ध्यान में रखे कि इगलिस्तान में अग्रेज़जी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 
करने वाला कोई भी भारतीय उद्योग नही है तो श्रादान-प्रदान का सिद्धान्त, जिसके 
हारा साधारणतया इगलेण्ड में भारतीयों या कम्पनियों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
ने लगाए जायेंगे, बिलकूल निरर्थक प्रतीत होगा। इस सिद्धान्त को सार्थक करने के 
शलिए यह आ्रावग्यक है कि भारतीय उद्योगो का इतना तीव्र विकास किया जायछ्छाकि 
उनमें इतनी क्षमता और प्राण-शक्ति श्रा जाय कि वे श्रगरेज़ी कम्पनियों का सामना 
कर सके। वारिज्य-सम्बन्धी विवेचनात्मक व्यवहार के विरोधी धाराझ्ो के शाब्दिक 
अनुणीलन से पता चलता है कि राष्ट्रीय हित एव सुरक्षा की दृष्टि से शक्तिशाली ब्रिटिश 
फर्मो के विरुद्ध उठाया जानें वाला हर कदम कठिनाइयो से भरा है । 

आज जब हम अपने देश के ' स्वामी हो गए हे तथा देश के सर्वोत्तम हितों में 
विदेशी पूजी के प्रति कोई भी व्यवहार करने के लिए स्वतन्त्र हे, उपग्रुक्त सभी कठि- 
नाइयाँ दूर हो जायेंगी । 
२६ श्ान्तरिक पुजी के साधनों के विकास की आवश्यकता--यह तो स्पष्ट हो है 
कि देश को सवसे अ्रधिक लाभ तभी होगा जब नई पूजी के लिए वाह्म पूजी पर 
निर्भर न रहकर वह आन्तरिक पूंजी से अपनी सारी आवश्यकताएंँ पूरी करने में समर्थ 
होगा । जैसा कि वाह्म-पुजी समिति ने कहा था “वाह्म पूंजी की वास्तविक समस्या 
भारत की पूजी के श्रान्तरिक साघनो के विकास में निहित हैं। भारत की “विशाल 
सुप्त पूजी' को जागृत करने के लिए वेकिंग की सुविधाश्नों के अ्रभिवद्ध॑न एवं प्रूएर 
की आवश्यकता हैं ।7* भारतीय वेको के विकास और पुनर्गठन तथा केन्द्रीय एव 
राज्यीय वेंकिंग जाँच समितियों की सिफारिशों का विवरण वेकिग के अ्रध्याय में 
१ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १६३७५, सेक्शन १११-१८५ एन० एस० पारदशानी, “इांठ 
इसिडिया इज गवर्न्ट! पृ० १३४६-३७, जी० एन० जोशी, 'इण्डियन एडमिनिस्ट्रे शन? पृ० १२२-३ । 
९ देखिए, प्वसर्टनल कैपीटल कमिटी रिपोर्ट, सिफारिशों का साराश! । 
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परिशिएट* है 
विभाजन के बाद' 


१. जनसंख्या-- १६४१ की जनगराना पर आधारित, निम्न तालिका, दोनों देशो 
और उनसे बाहर की रियासतो का क्षेत्रफल हजार-वर्गगील में तथा जनसख्या दस 
लाख व्यक्तियों में प्रदर्शित करती है । 

क्षेत्रफल सम्पूर्रा 


























जन संख्या | कुल का (१००० वर्ग | क्षेत्रफल घनत्त्व 
(दस लाख) | प्रतिशत मील) | का प्रतिशत 
भारतीय सघ । | 
प्रान्त २३०. ४७८: ६२७ ४० १ ३६८ 
रियासतें धुप | १७६ ४८ २६४५ १६७ 
योग रध्प | ७५४| १,०४४ ६६ ६ २६६९ 
पाकिस्तान । हु 
प्रान्त ६. १६६% र३६ |. १४६ +श८० 
रियासतें प्र २६ १२६ ' प्र रे 
योग छह हहऋ५त इछ | ३३०7 ३६२ 
हंदराबाद ग्ग्च्क्क््त््छ्र्फाकगगपयपरश रद्द 
कद्मीर ४ १० घर प्र्र 
कुल योग ३८६ १०० १७४ १०० २४१ 
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पूर्वी पाकिस्तान के २४ प्रतिश्षत क्षेत्रफल में पाकिस्तान की लगभग ६४ प्रति- 
शत्त जनसख्या केन्द्रित है। पूर्वी पाकिस्तान में जनसख्या का घनत्व ७१८ है जब कि 
पदिचिमी पाकिस्तान का घनत्व १३६ है। 

भारत की नागरिक जनसख्या १४ प्रतिशत भौर पाकिस्तान की ए प्रति- 
शत है। 

ऐसा अनुमाव लगाया गया है कि विभाजन के समय प्राय ५० लाख मुसलमान 
भारत से पाकिस्तान गये और प्राय इतने ही हिन्दुओं का भ्रागमन भारत में हुआ । इस 
१ इस परिशिष्ट का उद्दे श्य विभाजन के तात्कालिक परिणामों का दिग्दर्शन कराना है । द 
२ यहद्द परिशिष्ट अधिकतर प्रो० सी० एन० वरक्नील के उपयोगी प्रकाशन 'इकनामिक कॉन्सीक्वेन्सेज भ्ॉफ 
द पार्टेशन?, द्वितीय सस्करण, पर आधारित है । 


नण्प्‌ 


परिशिष्ट प्‌०७ 


प्रकार श्रव भी ३२० लाख मुसलमान हिन्दुस्तान में हैं और १५० लाख गैर मुसलमान 
पाकिस्तान में है । 
२. कृषि--१६३८-६ के श्रको से स्पष्ट है कि प्राय. दोनो देशो में क्षेत्रफल का प्राय आधा 
बिना जुताई के पडा है। श्रानुपातिक रूप से जोती जाने वाली भूमि पाकिस्तान में भारत 
) से थोडी ज्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति वोया गया क्षेत्र ० ७५ एकड है और पाकि- 
स्तान में ० ६४ एकड है। भारत में कुल क्षेत्रफल का १५% जगल है और पाकिस्तान 
में ५% । न जोती जाने वाली भूमि पाकिस्तान में आनुपातिक दृष्टि से अधिक है। 
क्षेत्र का भारतीय पाकिस्तान कश्मीर 
विभाजन सघ 
की 6 कि कि कि किए “लाख एकडो 
में 


हैदराबाद कुल 
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क्षत्र 















































भूमि २०४ ४२ ४३ | ३७ | २७ २ २७७ 
परती ४७ ६ [११६ रे ०३ ६१ 
कुल जोती 
भूमि २५१ ५१ श४८ | ४६ | ३० २३ शे३८ 
४०७ गिल ७४ श्श प्‌ | 4 ६्‌ र्‌ ८७ 
:- जुताई के लिए | 
श्रप्नाप्य प० १६ | ३० | २६ | १० ३ श्र्र 
अन्य न जोती 
जाती हुई भूमि |_ 5६ १८ | द६। २३ ब ११५ 
कुल न जोती 
जाती भूमि २४० | ४६ ६१ ४४ | (१८ द्‌ ३२५ 
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_कुलयोग_| ४६९ १०० ११५ १०० | ४5५ | परे एप इ४ह३१ | १०० । ११५५ (१०० | ४८ परे ६६३ 

भारत में २५१० लाख एकड श्रर्थात्‌ जोती जाने वाली भूमि के १८५४ की 
सिंचाई होती है । इसके विपरीत पाकिस्तान में ५४० लाख एकड भ्रर्थात्‌ जोती हुई भूमि 
के ३६% की सिंचाई होती है। प्राय अधिक सिंचाई के साधन पाकिस्तान में ही 
स्थित थे । 

लगभग १८३६ लाख एकड अर्थात्‌ ७८% भारत को और ३७७ लाख 
| _ एकड श्रर्थात्‌ ७७ प्रतिशत पाकिस्तान की भूमि में खाद्यान्‍्तों की खेती की जाती है। 
भारत में प्रति-व्यक्ति खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली भूमि ० ६१ एकड तथा पाकिस्तान में 
० ५४ एकड है। लेकिन सिंचाई के साधनों की सुविधा के कारण पाकिस्तान की प्रति 
एकड उपज भारत से ज्यादा हैं। परिणामत पाकिस्तान में खाद्यान्नों की बचत होती 
है जब कि भारत में खाद्यान्तों की कमी है जोकि प्रतिवर्ष ३० और ५० लाख ठन के 
बीच रहती है । 








घ््०्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत को पाकिस्तान से कपास श्रौर जूट की श्रायात करनी पडती है। इसके 
विपरीत मूंगफली, कहवा, चाय केवल भारत में उत्पन्त होते है श्रौर इनके लिए पाकि- 
स्तान भारत पर निर्भर है । 

दूध के मामले में पाकिस्तान की परिस्थिति भारत से श्रच्छी है। चमड़े भी, 
पाकिस्तान में भ्रधिकता से मिलते है । 
३. खनिज पदार्थ--कहने की श्रावश्यकता नहीं कि भारत का खतिज-उत्पादन पाकि- 
स्तान की श्रपेक्षा कही श्रधिक है । 





खनिज भारत पाकिस्तान 
(१६४४) (१६४४) 

कोयला (लाख टन) र४८ रे 
लोहा गा २३ ध्् 
ताँवा हा ३३ न 
मेगनीज ,, ३७ ना 
वाक्साइट (टन) १२,१३५ ध्पा 
पेट्रोल (दस लाख गैलत) ६६ २१ 
अभ्रक (हण्डरं ड वेट) १३६,००० हि 
क़ोमाइट (हजार टन) २१ १६ 
जिप्सम ,, २६ धूप 8. 





9 ब्यापार और उद्योग--विभाजन के परिणामस्वरूप समस्त झौद्योगिक ढाँचा ही 
श्रस्त-व्यस्त हो गया । कारीगर भौर कुशल श्रमिक जो कि प्रधानतया मुसलमान थे 
पूर्वी पजाब की फैक्ट्रियों को बिना मजदूरों की छोडकर पाकिस्तान चले गए । पश्चिमी 
पाकिस्तान से हिन्दू पूजीपति फैक्ट्रियों के लिए प्रवन्ध-कुशलता की कमी उत्पत्न करके 
हिन्दुस्तान चले झ्ाए। जबकि कपास और जुट श्रधिकतर पाकिस्तान में उन्पन्न किया 
जाता है कपडे और जूठ की प्राय सब मिलें भारतवर्ष में हे । 


नीचे दिये गए १६४२ के अ्रको से विभिन्‍त उद्योगों के वितरण का झदाज़ा मिल 
जायगा । 











/ण उद्योग पता जआझरत | पाकिस्तान 
कपडे की मिले |... इश्छ | शभ्५ू 

ज़ूट के १११ ज) 

चीनी ,, १७६ (के 

लोहा भौर इस्पात के कारखाने ३६ ध्प् ॥, 

सीमेन्ट की फैक्ट्रियाँ प्‌ छ छ 

कागज़ की मिलें १६ पा 

शीशे की फैक्ट्रियाँ ११२ न 


१६४३-४ में सूती कपडे की मिलो की कुल सख्या ४१० थी जिनमें से केवल 


परिशिष्ट ५०६ 


१५ पाकिस्तान में स्थित थी। भारत की कपड झ्ौर ज़ूट की मिर्ले कच्चे माल के लिए 
पाकिस्तान पर निर्भर है ! 

ग्रविभाजित भारत में औद्योगिक कारखानो का ५६% भारत के हिस्से में है 
झौर उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों में ६०% भारत में पाए जाते हे । पाकिस्तान में बहुत 
/) बड़े उद्योगो की कमी है । मध्यम-श्रेणी के भी जो उद्योग पाकिस्तान के पास हैं वे 
भी भारत से हीन कोटि के हे । इसके अतिरिक्त भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा उद्योगो 
की अश्रधिक विविधता है । 

हालाकि पाकिस्तान के पास थोडी सी सीमेच्ट की फैक्ट्रियाँ हैँ, लेकिन वे कोयले 
श्रौर टाट के बोरो के लिए भारत पर निर्भर हू। पाकिस्तान का चीनी उद्योग भी गन्‍ने 
के क्षेत्रफल को घ्यान मे रखते हुए भ्रविकसित है । 

पाकिस्तान के श्रौद्योगिक ढाँचे की सबसे बडी कमी है लोहे और इस्पात के कार- 
खानो का एकदम अभाव । 

पाकिस्तान भारत से भी अधिक क्षषि-प्रधान देश है । जब कि पहले भ्रविभाजित 
भारत दुनिया में ज़ूट की निर्यात करने का एकाधिकार रखता था भ्रव विभाजित भारत 
दुनिया में सबसे अधिक जूंट की श्रायात करने वाला हो गया है । इसी तरह भारतीय 
सघ को लगभग रुई की दस लाख गाँठें पाकिस्तान से मेंगानी पडती हैं. (प्राय मध्यम 
और बडे रेशे की रुई की) । अ्विभाजित भारत का रुई उत्पन्न करने वाले प्रदेश का 
श्रधिकाश भाग पाकिस्तान के हिस्से में है। भारतीय सघ का पाकिस्तान तथा श्रन्य देशो 
के शाथ व्यापार-सन्तुलन (भारत के लिए घाटे का व्यापार सन्तुलत है) ठीक नही है । 
भारत की सबसे जटिल समस्या, जो कि पाकिस्तान में भी कुछ रूप में है, यह है कि 
वह किस प्रकार श्रायात और निर्यात के वीच की खाई को कम करे, कैसे भ्रायात घठाए 
श्र निर्यात बढाए। 
४. यातायात--रेलबे--भारतीय रेलो में लगी कुल पूंजी ७०२ करोड हैं जब कि 
पाकिस्तान की १३६ करोड । अविभाजित भारत के रेलो की कुल लम्बाई का ७७%, 
भारतीय संघ में है। निम्न तालिका से मीलो के हिसाब से हुआ विभाजन स्पष्ठ हो 
जायगा * 


प्र१७ भारतीय भश्रर्थशास्त्र 


भारतीय सघ मील पाकिस्तान मील 
१ पद्चिमोत्तर रेलवे १ परदिचमोत्तर रेलवे 
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भारतीय-सघ पद्चिमोत्तर रेलवे की सैनिक महत्त्व की लाइनो के उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो गया है जिनसे १६९२४ से १६४६ के बीच में लगभग ४२ करोड रुपये का घाटा 
हुआ । लेकिन इसके बदले 'केन्द्रीय-वेतन-प्रायोग' (सेन्द्रल पे कमीशन) के सुझावगे को 
स्वीकार करने, भौर “भण्डार श्रौर ईघन' की बढती कीमतो से कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं । 

शरणाधियो की बाढ ने दोनो देशो के रेलवे की आ्राथिक दशा तथा साधारण 
प्रशासन को अस्त-व्यस्त कर दिया। ढाई महीने के वीच रेलवे को ३० लाख शरणाथ्थियों 
को ढोना पडा । इस कार्याधिक्य से पुरानें और बदले जाने लायक इन्जिनों पर बडा 
ब्रुरा प्रभाव पडा । 

लेकिन भारतीय रेलो का भविष्य बडा ही उज्ज्वल है भौर वे धीरे-धीरे सुधार 
की ओर वढ रही हैं। नीचे की तालिका से विभाजन के बाद रेलो की आय-व्यय में 
हुई वृद्धि स्पष्ट हो जायगी 
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२ पाकिस्तान के अक्कों में पोस्ट और तार की भाय भी शामिल दे । 


परिशिष्ट ५११ 


पर्चिमोत्तर रेलवे तथा आसाम-वगाल रेलवे जिनका कि दोनो देशो में विभाजन 
हो गया श्रन्य रेलो की अपेक्षा बहुत ही कम लाभ कर सकी। इसका अभिप्राय यह है 
कि पाकिस्तान का रेलवे-बजट घाटे में होगा, हालाकि उसने (पाकिस्तान ने) केन्द्रीय-वेतन 
आयोग की वेतन दर की सिफारिशो को स्वीकार नही किया है । 
है; इगलिस्तान से विभिन्‍न पुर्जों को मेगाकर अपनी फैक्टरियों में इजिन तैयार 
करने, डिब्बो श्ौर इजिनो की शीघ्रता से दिशा वदलने तथा बिना टिकठ चलने वालो के 
साथ शीघ्रता से बरती गई सख्तियो तथा इन सबके सम्मिलित प्रभाव से भारतीय रेलो 
में काफी सुधार हो गया है। 

२. जद्ाज--अ्रविभाजित भारत का जहाजी परिवहन १,५०,००० टन था जो 
कि विश्व का ० २४ प्रतिशत है। इसमें पाकिस्तान का हिस्सा ४०,००० टन से श्रधिक 
नही है । 

३. सड़कें--कज्ची और पक्की दोनो मिलाकर ३१५,००० मील लम्बी सडको 
में से २६५,००० भारत भर ५०००० मील पाकिस्तान में है । 

६. मुद्दा (करेन्सी) और विनिसय--पा किस्तान-मॉनिटरी सिस्टम एव रिजरव वेक आडेर, 
१९४७, की मुख्य व्यवस्थाएँ नीचे दी जाती हैं 

(१) ३० सितम्बर, १९४८ तक भारतीय नोट (लीगल टेन्डर) वैध-मुद्रा के 
रूप में स्वीकार किये जाने थे । 

(२) ३० सितम्बर, १६४८ के बाद रिज़र्व वेक पाकिस्तान के लिए नोट छापने 
जाली सत्ता नहीं रहा। तब से पाकिस्तान को अपनी मुद्रा बनाने का अवाधघध 
अधिकार है । 

(३) १ अप्रैल, सन्‌ १६४८ से रिज़वे बेक पाकिस्तान नोट जारी कर 
सकता था । 

(४) ३० सितम्बर, १६४८ के पदचचात्‌ शीघ्र ही रिजवें बेक आफ इण्डिया को 
चाहिए कि निकाले हुए नोटो के मूल्य के वरावर सम्पत्ति 455८४७ पाकिस्तान सरकार 
को हस्तान्तरित कर दे । ह 

(५) १ अक्तूबर, १९४६ तक पाकिस्तान सरकार रिजर्व वेक आफ इण्डिया से 
कुछ परिस्थितियों में भारतीय नोट स्वीकार कर सकती थी, लेकिन ये नोट, जब और 
जैसे पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान के नोटो द्वारा बदलने पडेगे। 

(६) पाकिस्तानी मुद्रा के प्रचलन के एक वर्ष बाद तक पाकिस्तान में भारतीय 
रुपया और अन्य सहायक सिक्‍के बैध मुद्रा (८४० ६८००९०) के रूप में स्वीकार 
किये जायेंगे । 
बड। इस प्रकार ऊपर बताई गई तिथियों से पाकिस्तानी नोटों और मुद्रा का 

प्रचलन हुआ । 

अ्रक्तूबर १६४८ से पाकिस्तान को श्रपनी मुद्रा के मुल्य-निर्धारण का अधिकार 
मिल गया। विदेशी व्यापार से पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए यह अनुमान लगाया 
जाता हैं कि पाकिस्तानी मुद्रा भारतीय रुपये की समता में रहेगी । 


ल्‍्डे 


प्र्श्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


आ्रासाम ४६२ 
सध्यप्रदेश --बरार ६६२ 
बम्बई ' ३३६७ 
भद्रास ४१२४ 
पश्चिमी वगाल १४७८ 


विभाजन के परिणामस्वरूप दोनो देशो का खर्च बहुत बढ गया है। साम्प्र- 
दायिक दगो को शान्त करने के लिए तथा शासन और सुरक्षा कायम रखने के लिए 
सुरक्षा और पुलिस को सुहढ करना पडा है । 

एक अन्य आानुपणिक किन्तु बडी ही जटिल समस्या शरणाथथियो को सहायता 
देने और उनके पुनर्वासन की है | यह कुछ दिनो तक चलेगी । 

विस्तृत उपद्रवों से खाद्य-फसलो को वडी क्षति हुई जिससे देश की खाद्य- 
समस्या और भी सकटपूर्ण हो गई | परिणामत खाद्य-सहायता पहुँचाने के खर्च में बडी 
ही वृद्धि हुई है । 

विशेषकर अनुत्पादक व्यय के कारण भुद्वा-प्रसार की प्रवृत्तियों को बल मिला 
जिनके भार से सरकार को राष्ट्र-निर्माण-सम्बन्धी श्रनेक योजनाओं को स्थगित करना 
पडा । 

समुद्र-पार पेन्शनें, विभाजन के पूर्व लिये गए ऋण पर ब्याज, जो कि प्रतिवर्ष 
६८ ५ करोड रु० है कई वषों तक भारतीय सघ के उत्तरदायित्व का प्रधान श्रग वनेंगी*%* 
६ सम्पत्ति और देनदारियों का विभाजन--१२ दिसम्वर, १६४७ को दोनो देशो में 
सम्पत्ति श्र देनदारियो के वितरण के मोटे-मोटे सिद्धान्तो के निर्धारण के लिए एक 
सममभोता हुआ-- 

१२ मार्च को ब्याज देने वाली सम्पत्ति का मुल्य १००० करोड रुपये था, अरक्षित 
ऋषा ८६७ करोड €० और खजाने में रखे गए नकद और प्रतिभूतियाँ लगभग ५१४ 
करोड रु० मूल्य की थी-- 

समभीौते के अन्तर्गत हुआ विभाजन इस प्रकार है--- 


भारत | पाकिस्तान 
--_.. (करोड रुपये) | (करोड रुपये) _ 
व्याज देने वाली सम्पत्ति । 324 १६५ 
नकद बाकी ३२५ | 4 


८६७ करोड रुपये के ऋण में पाकिस्तान का हिस्सा १७ ५४% है। $ युद्ध- 
सामग्री पाकिस्तान को मिली । प्राकिस्तान को ६ करोड रुपये श्रपनी युद्ध-सामग्रों की £ 
फँकटरियाँ चलाने के लिए भर मिले । कुछ समय तक भारतीय और पाकिस्तानी दोनों 
प्रतिमूतियों पर भारतीय सरकार व्याज देगी । उसके बाद पाकिस्तान अपने हिस्से का 
व्याज देगा । पाकिस्तान भारत का ऋण वाधिक किश्तों में ५० वर्ष में चुकाएगा। यह 


विभाजन के पाँच वर्ष बाद से प्रारम्भ होगा । भारत को पाकिस्तान में प्रतिभृतियाँ 
जा वालो को लगभग ७ करोड देना होगा । 


ब्रा 


की 


3> 


खरड 2 


डर श्रध्याय ऐ 


ओशद्योगीकरण ; साधन तथा विधि 


३ भारत से संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तक--सरक्षण को औद्योगिक विकास का साधन 
मानने वाले मुख्यत्त इस तक॑ में विश्वास करते हैं कि भारतीय उद्योग श्रभी श्रपनी 
शैशवावस्था में हैं। उनकी धारणा है कि सरक्षण के फलस्वरूप अनेक उद्योग पनप 
उठेगे और यदि विकास के प्रारम्भिक वर्षो में उन्हे सन्‍तोपजनक लाभ का आइवासन 
मिल सका तो ज्ञीघ्र ही उनकी जक्ति और क्षमता बढ़ जायगी, आगे चलकर उन्हे 
किसी कृत्रिम सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा विकास के आरम्भिक चरणो 
में जो हानि होगी वह अन्ततोगत्वा राप्ट्र के लाभ को घ्यान में रखते हुए पूरी हो 
जायगी | सरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों की स्पष्ट उपयुक्तता की ओर सकेत करते 
हुए १६५४ के अर्थ श्रायोग ( फिस्कल कमीशन ) ने प्रो० पीशू के निम्नलिखित शअब्दो 
को उद्धृत किया-- उत्पादन के प्राकुतिक साधनों से सम्पन्त किसी भी कृषि-प्रधान देश 
ईउत्पादन-क्षमता बढाने के लिए सरक्षण की नीति का हृढता से समर्थन किया जा 
सकता है। ऐसे देश में सरक्षण के फलस्वरूप देश के उत्पादन का विदेशी उत्पादन से 
कम विनिमय होने के कारण जो हानि होगी अन्ततोगत्वा राष्ट्र को देश की उत्पादन- 
शक्ति के विकास की तीन गति द्वारा उसकी पूर्ति से अधिक लाभ होगा। संरक्षण-कर 
जिन्हे कालबर्ट ने नये उद्योगो को चलना सिखाने वाली वैसाखी वताया है जो उद्योगों 
के स्वत चलना सीखने की श्रपेक्षा उन्हें इतनी जल्दी चलने की शक्ति प्रदान कर देती 
है कि बैसाखियों की लागत से कही भ्रधिक लाभ प्राप्त होता है ।'* 
२, संरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता--सरक्षण का समर्थन कभी-कभी इस तक के 
आधार पर किया जाता है कि किसी देश को श्राथिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के 
लिए भी यह उपयोगी हो सकता है । यह बता देना उपयुक्त होगा कि जो लोग सरक्षण 
के पक्षपाती होते हे वे हर सम्भव उपाय से निर्यात को भी प्रोत्साहन देने का समर्थन 
करते हैं । किन्तु यह स्पष्ट है कि यह श्रात्म-निर्भरता के श्रादर्श के विपरीत है क्योकि 
निर्यात के साथ-साथ आयात ग्रवश्यमेव बढेगा । इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी किया 
#जा सकता है कि क्‍या एक राष्ट्र की स्व-निर्भरता व्यक्ति की झ्ात्म-निर्भरता से किसी 
भाँति अधिक वाञ्छुनीय है ? डॉ० एडविन कंनन का कथन है कि 'संरक्षण का कटुर 
पक्षपाती उस साधु की भाँति है जिसे अपने पड़ोसी से कुछ भी खरीदना स्वीकार 
_7ही ।* और एक साथु राष्ट्र एक साधु व्यक्ति से किसी भी भाँति अधिक प्रशसनीय 
१. फिस्कल कमीशन रिपोर्ट (१६२४), पैरा ७४ । 
२, इकनामिक जनल, मार्च १६१६, एृ० ७६ । 


र्‌ भारतोय अर्थशास्त्र 


नही कहा जा सकता | साधारणतया भझ्रात्म-निर्भरता के शझ्ादर्श का पालन सापेक्षिक 
लागत के नियम द्वारा निर्धारित सीमाओझो के भीतर ही करना चाहिए और केवल उन्ही 
उद्योगों के सम्बन्ध में सरक्षण की नीति पर विचार करना चाहिए जिनके सम्बन्ध में 
एक देश को निश्चित रूप से प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हो । मी 
राष्ट्रीय स्व-तिरभेरता के सिद्धान्त का समर्थन बहुधा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि- 
कोर से किया जाता है। बहुधा लोग यह तक देते हैं. कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक 
देश को झ्राथिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, भले ही सारे जन- 
समुदाय पर इससे एक स्थायी भार ही क्‍यों न पड़े । वास्तव मे राष्ट्रीय सुरक्षा के 
उदंश्य के लिए श्राधिक हितों की बलि देकर भी कुछ उद्योगो को सुदृद करवा ठीक 
और उचित ही है। फिर भी शान्ति-काल की सम्पूर्ण श्र्थ-व्यवस्था को युद्ध कालीन 
स्तर पर नियन्त्रित करना बुद्धिमानी ते होगी । भारत उत्पादन के विभिन्‍न साधनों से 
सम्पन्त एक विश्ञाल देश है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए भात्म- 
निर्भरता प्रेट ब्रिटेन की श्रपेक्षा अधिक सुलभ है। किन्तु न तो यह सम्भव ही है भ्ौर 
न वाञ्छुनीय ही कि भारत भपनी सारी श्रावश्यकताझो की पूर्ति के लिए भ्रन्य सारे 
देशो से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले । 
३ भारत सें संरक्षण के पक्ष में प्रबल भावना--ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रपनाई गई 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति मुख्यतया इस सन्देह के कारण अलोकप्रिय रही कि मुक्त- 
छार की यह नीति भारत की श्रपेक्षा बह्विटेन के हितों की श्रघिक पोषक थी । लक 
शायर के उद्योगपतियों द्वारा समय-समय पर भारत की झाधथिक और श्रौद्योगिक नीति 
में दखल देने से इस सम्देह को भर बल मिलता था। इसके श्रतिरिक्त उत्पादन और 
निर्माणण की प्रसिद्धि के बीते दिनो की स्मृति और इसके विपरीत वर्तमात समय में एक 
श्रौद्योगिक राष्ट्र के रूप में उसकी नगण्य स्थिति ने राष्ट्र-भक्त भारतीयों के क्षोभ को 
शौर तीत्रे कर दिया । युनाइटेड स्टेट्स, जमंनी और यहाँ तक कि जापान जैसे भ्रन्य 
देशो को समृद्धि भी सरक्षण के ही बल पर हुई थी । लोगो को इस तक पर विश्वास 
ही नही होता था कि उसके विकास के कारण बिलकुल दूसरे ही थे तथा सरक्षश 
उत्तके श्रौद्योगिक विकास में सहायक होने के बजाय गतिरोधक सिद्ध हुआ था । यह 
भी कहा जाता था कि ब्रिटेन ने स्वय भी सरक्षण की नीति का तभी परित्याग किया 
जब उसको श्रौद्योगिक श्रेष्ठता का सिक्का निश्चित रूप से जम झुका था। यह बात भी 
सत्य थी कि ब्रिटेन में स्वतत्न व्यापार-काल का प्रारम्भ कृपि से सरक्षण हटाकर 
उद्योगों को सरक्षण देने के ध्येय से हुआ था । श्रत्त में, १९१५ से स्वय ही सरक्षण की 
नीति का श्रतुसरण करने के कारण ग्रेट ब्रिटेन किस मुँह से भारत को स्वतत्न व्यापार, 
की शिक्षा दे सकता था ? 
हु प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के वाद सावंजनिक व्यय में हुई श्रत्यघिक वृद्धि 
ने सरकार को भ्रायात-कर बढाने के लिए बाध्य कर दिया । यह एक ऐसी पद्धति थी 
जो वहुत से उद्योगों के लिए स्वत सरक्षक सिद्ध हुई। अ्रव्यवस्थित भर अनियमित 
होने के कारण ऐसे सरक्षणो के कुछ परिणामों का अश्रहितकर होना भ्रवश्यम्भावी था । 
बस 
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किसी स्थायी नीति के झ्राववासन के विना ही इन्होने उद्योगों को प्रश्नय दिया, श्रतएव 
यह श्रावरयक नही था कि सरक्षण उन्ही उद्योगो को मिलेगा जो इस योग्य थे | श्राय 
'ैढाने के उहंश्य से लगाये गए ऊँचे निराक्राम्य कर (कस्टम ड्यूटीज), जो सयोग से 
सरक्षणात्मक भी थे, औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होने के बजाय अधिक बाघक 
थे । कच्चे माल और गद्धं-निरित वस्तुओं पर लगाये गए कर उदाहरण के रूप में दिये 
जा सकते हे । इन तथ्यो को विचार में रखने से देश में एक सुविचारित सरक्षण का 
आ्रागमन सरल हो गया होता, किन्तु इसे एक नीति के रूप में नहीं श्रपनाया गया । 
सरक्षण नीति का आरम्भ स्वत सरक्षक वित्त-करो से छुटकारा पाने के लिए न होकर 
इससे सम्मव निश्चित लाभो की आशा से हुआ्ना । 
४. विवेचनात्मक संरक्षण--भा रतवर्ष में श्रपनाये गए विवेचनात्मक सरक्षण का लक्ष्य 
समाज पर कम-से-कम झ्राथिक भार डालकर औद्योगिक विकास को आवश्यक सहारा 
देना है। इसका लक्ष्य केवल सरक्षणा-योग्य उद्योगो को ही सरक्षेण देना तथा इस 
तथ्य पर ज़ोर देना है कि सरक्षरा-प्राप्त उद्योग अधिक कुशल उपायों का उपयोग करें। 
श्र्थ-प्रायोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सामान्य नियमो को पथ-प्रदर्शन के 
लिए अ्रपनाया गया है--(१) उद्योगो को प्राकृतिक सुविधाओ्रो से सम्पन्न होना चाहिए; 
उदाहरणार्थ कच्चे माल की पूर्ति की श्रधिकता, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त पूर्ति 
.. झर देश में विस्तृत वाज़ार की उपलब्धि । (२) सरक्षण उन उद्योगों को ही देना 
चाहिए जो या तो उसके विना बिलकुल पनप ही न सकते हो या इसके अ्रभाव में 
जिनका विकास उस गति से न हो सकता हो जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है । 
(३) सरक्षण दिया जाने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो श्लागे चलकर बिना 
सरक्षण के ही विद्व-प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना कर सके । 
अ्रन्य गौण सुझावो के अनुसार वे उद्योग जिनमें वृद्धिमान्‌ प्रत्युपलब्धि नियम 
लागू हो तथा वे उद्योग जिनसे निकट भविष्य में ही सारे देश की आवश्यकता-पूति का 
आझाइवासन मिलता हो, सरक्षणु-योग्य है । ऐसे उद्योगो को संरक्षण कभी नहीं मिलना 
चाहिए जिनसे देश की श्रावश्यकता की केवल झ्राशिक पूर्ति हो सकती हो । एक उद्योग 
के सरक्षण से सम्भवत दूसरे उद्योग के हित को घकका पहुँच सकता है, किन्तु साधा- 
रणत इस आधार पर किसी उद्योग को सरक्षण से वचित नही करना चाहिए क्योकि 
हो सकता है कि सम्पूर्ण बातो को ध्यान में रखने पर इससे वास्तविक लाभ हो । 
कभी-कभी बाहरी देशो द्वारा राशिपातन (डम्पिग) करने पर सरक्षण अपनाया 
:“ज्ञा सकता है या उसमें वृद्धि की जा सकती हैं। जब यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाय 
कि अन्य देश राशिपातन कर रहे है और इस कारण उस राष्ट्रीय उद्योग को हानि 
पहुँच रही है जिसकी समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि सम्बद्ध है त्तो एक विशेष राशिपातन 
कर आवश्यक हो सकता है । जिन देशो मे मुद्रा का मूल्य बहुतत कम हो गया हो जिसके 
फलस्वरूप वे श्रन्य सुहृढ मुद्रा वाले देशों के साथ नीचे भाव पर निर्यात करने के योग्य 
हो गए हो, तो उन देशो की वस्तुओं पर भी ऐसे कर लगाना उचित ठहराया जा 
सकता है । अन्त में, अन्य देशो से झाने वाली श्राथिक सहायता-प्राप्त वस्तुओं के साथ 
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भी सरक्षण के विज्येप उपायो का सहारा लैना श्रावश्यक हो सकता है। ऐसी स्थिति 
का सामना करने के लिए इस देद में पहले से ही वैधानिक उपाय विद्यमान है । 
१८६६ के 57 अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी देझ् प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से 
निर्यात को श्राथिक सहायता देता है तो गवनेर जनरल को यह अश्रधिकार है कि भारती 
गज़ट में अधिसूचित करके ऐसी सहायता की वास्तविक मात्रा के वरावर श्रायात पर 
अतिरिक्त कर लगा दे ।१ 

भ्र्थ-प्रायोग के विचार में प्रायः नवीन उद्योगों को ही सरक्षण प्रदान करना 
चाहिए। फिर भी उनका मत है कि सुहृद उद्योगो के साथ भी ऐसी श्राकस्मिक 
परिस्थितियाँ उत्पन्त हो सकती है जब उन्हे सरक्षण देना उचित हो, ताकि वे उन 
कारणों से उत्पन्न सक्रमणकालीन मनन्‍्दी का सामना कर सके जिनका उपचार उनकी 
शक्ति के परे है। समय-समय पर सूती वस्त्र उद्योग को दिया गया सरक्षण इस कोटि 
में भली भाँति आता है, क्योंकि यह उद्योग अ्रव अपनी शैशवावस्था में नही है । भतएव 
विकास के सम्बन्ध में कोई ऐसा सर्वमान्य श्रौर सुनिश्चित नियम नहीं बनाया जा 
सकता जिसके अनुसार सरक्षण को उचित ठहराया जाय । 

पूर्ण रूप से नवीन उद्योगो के विपय में अर्थ-धायोग के सदस्यों का विचार 
था कि वास्तविक स्थिति का श्रध्ययतत न कर नवीन उद्योगों के प्रवत्तंकों के भ्रनुमानो 
पर विश्वास करके सरक्षरा प्रदान करना बहुत बडा जोखिम उठाता होगा । क्ल्तु 
विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध में भी श्रनिश्चितता श्र प्रनुमान का सामता किये बिना 
नीति निर्धारित करना सम्भव नही है। परिकह्पता की मात्रा उन उद्योगो के सम्बन्ध 
में और भी भ्रधिक होगी जिनको श्रन्य शाखाएँ खोलने के लिए सरक्षण दिया जायगा। 
फिर भी आयोग इस प्राधार पर सरक्षण देने का विरोधी नहीं था।* अतएव यह 
स्पष्ट है कि उन सभी दशाओं में, जिनमें सरक्षण की मांग की जाती हैं, श्रनिश्चितता 
अ्रवश्य विद्यमान रहेगी । सरक्षण प्रदान किये जाने वाले एक नवीन उद्योग के विपय 
में यह सम्भव है कि वाहरी देशो से, जहाँ यह उद्योग भली भाँति स्थापित हो चुका है, 
ऐसे विश्वसनीय तथ्य प्राप्त हो सकें जिनसे यहाँ इस उद्योग के विषय में कोई शका 
न रह जाय | श्रर्थ-प्ायोग का मत है कि श्राम तौर से नये उद्योगो के लिए सरक्षण 
आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि श्रनावश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि सरकार की झाथिक 
आरवश्यकताएँ आगम करो के स्तर को ऊँचा रखने के लिए बाध्य करेंगी । फलस्वरूप 
प्रारम्भ में श्रावश्यक सरक्षण स्वत ही प्राप्त हो जायगा। किन्तु यह प्रारस्मिक 
कठिनाइयो को सरल करके देखना है श्रौर इस तथ्य की अवहेलना करना है कि कुछ 
उद्योगों में प्रारम्भिक कठिनाइयाँ विकास के बाद के स्तरों में झाने वाली कठिवाइयों 
2 अ्रप्रील, 2६99 में पास हुए उद्योग सुरज्ञा अधिनियम के अनुसार गबनेर जनरल को यह श्रषिकार 
दिया गया था कि वह उत्त सभी दशाश्रा में अतिरिक्त कर लगा सकता दे जिनमें उसके अनुसार विदेशी 
माल का इतने कम मूल्य पर आयात हो रद्दा दे कि उससे एक स्थापित उद्योग को सकद है । 37 मास 

नहर कों यद्ट अधिनियम समाप्त हो गया | 
अ्र्य-आयोग (फिस्कल कमीशन) रिपोर्ट, पैरा 2००। 
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से कही अ्रधिक होती हैं। श्रतएव ऐसे उद्योग को, अन्यथा जिसका भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है, आरम्भ करने के पहले पर्याप्त सरकारी सहायता का श्राश्वासन श्राप्त होना 
चाहिए। सरकार द्वारा नये साहसोद्यमियो को कुछ बेको की निम्नतम ब्याज-दर की 
गारण्टी देने का सिद्धान्त, जिसका सभी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है, मुलत उन्हे सरक्षशा 
3ने की नीति के अलावा और कुछ नही है (नीचे १४ सेक्शन देखिए) । हर एक दशा मं 
यह भ्रावश्यक है कि उद्योग नीचे दी हुई छातें पूरी करें। अर्थ-श्रायोग का यह सुझाव है 
कि नये उद्योगो के सस्वन्ध में सरक्षण-कर की अपेक्षा श्राथिक सहायता को एक तियमा 
के रूप में अपनाता उचित है, क्योकि जब त्तक एक उद्योग देश की मांग के बड़े भाग 
की पूर्ति नही करता तब तक सरक्षरा-कर उपभोक्ताशो के लिए बहुत बडा भार 
होगा । श्राधारोद्योग, भ्रर्थात्‌ वे उद्योग जो अन्य उद्योगो के कच्चे माल की पूर्ति के 
लिए शअत्यन्त श्रावश्यक हैं, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। भारतवर्ष के राष्ट्रीय 
महत्त्व के आधारोदचोगो में साधारणत्तया निम्नलिखित उद्योगों का नाम लिया जाता 
है--भारी रासायनिक उद्योग, रजक द्रव्य, यन्त्र व श्रौजार, रेल के डब्बे, इजन, हवाई 
जहाज, मोटरगाडियाँ, कागज, छुरी-काँटे, वत्त न श्रौर विजली के सामान । 
किसी उद्योग को सरक्षण देता निश्चय कर लेने के बाद मुख्य समस्या सरक्षण 
को मात्रा निश्चित करना है। उद्योग को इतना श्रधिक सरक्षण नही देना चाहिए कि 
वह स्वत प्रयत्व करना ही छोड दे। वास्तव में उद्योग को निष्क्रिय करने की अ्रपेक्षा 
उसे उत्तेजित करने की श्रावश्यकता है। कर की ऐसी यथोचित मात्रा, जो न कम हो 
£ 5 5अ्रधिक, निश्चित करना बहुत मुश्किल है । यह निश्चित रूप से जान लेना आवश्यक 
होगा कि भारत में उत्पादन लागत की सापेक्षिक श्रघिकता पूर्रातया अकुशलता 
श्रथवा सरलता से रोके जाने योग्य अन्य कारणो से तो नहीं है। पुन, भारत भौर 
विदेशों की उत्पादन लागत की तुलना के लिए हमें ऐसी श्रौसत फर्मों को लेकर 
भ्रष्ययन करना होगा जो न तो असाधारण रूप से कुशल हैं झौर न अकुशल ही ।* 
सरक्षण की दर निर्धारित करते समय उपभोक्ताश्रों के हित का भी ध्यान रखना 
चाहिए। सरक्षण-कर की दर ऊँची होने में तीत्र 'श्रौद्योगिक विकास हो सकता है, 
किन्तु मूल्यो की अनुचित वृद्धि रोकने के लिए यह सम्भव है कि इस दर को कम 
रखना पड़े और विकास की श्रपेक्षाकृत मन्द गति को स्वीकार करना पडे । 
कुछ आलोचको के अनुसार, विवेचनात्मक सरक्षण की नीति को अपनाने का 
फल यह हुआ कि व्यवहार में सरकार विना सोचे-समझे ही सरक्षरा देने से इन्कार 
करने लगी । यदि वास्तव में यह सत्य है कि सरकार आ्रावश्यकता से अ्रधिक सतर्क 
थी तो यह दोप विवेचनात्मक सरक्षण के सिर पर नहीं मढ्य जा सकता जो श्रत्यधिक 
 उसरक्षण के ही समान अत्यल्प सरक्षण का भी विरोधी है। विवेचनात्मक सरक्षण 
* लागत विश्लेषण की जटिलता का अनुमान लगाने क लिए पाठक 'इश्डियन फिस्कल प्राब्लभः 
(जे० सी० कोयाजी द्वारा लिखित) प्ृ० ३६-३७ देखें, वी० जी० काले 'इकनामिक्स आँव प्रोगेक्शन 
इन इंस्डिया!, सौ० एन० वकील ओर एम० सी० मुशी “इण्डस्ट्रियल पॉलिसी आँव इण्डिया विद 
स्पेशल रेफरेन्स ढ़ कर्टम्स टैरिफ! १० ८२-८५) तथा टेरिफ बोर्ड की विभिन्‍न रिपोर्ट देखें । 
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की श्रनुचित रूप से कठोर और श्रनुदार व्याख्या करने की प्रवृत्ति को उसे दूसरे शब्दो 
में रखकर कुछ सीमा तक ठीक किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिए कुछ परि- 
स्थितियों में देश के भीतर कच्चे माल की प्रच्चुर मात्रा में प्राप्ति की छर्तों को या तो 
मुलाया ही जा सकता है या उनकी अवहेलना की जा सकती है । इगलैण्ड स्वय कपास 
याहर से मेंगाता है, फिर भी सूती वस्त्रोद्योग में श्रव तक उसका स्थान वेजोड छू, 
सही, परन्तु उच्च कोटि का भ्रवध्य है। फिर सूती वस्त्रोद्योग और श्रपने कई श्रन्‍्य 
उद्योगो के लिए उसे बाहरी वाजारो पर निर्भर रहना पडता है, श्रत श्रर्थ-श्रायोग द्वारा 
सुभाई गई पद्धति एक साधारण पथ-प्रदर्शक के रूप में ही अ्रपनाई जा सकती है । उसका 
शाव्दिक या कठोर पालन करना उचित नही । समय-समय पर नियुक्त प्रद्युल्क-मण्डलो 
(टैरिफ बोर्ड) और सरकार ने भी इस महत्त्वपूर्ण सुकाव पर ध्याव नही दिया है । 
भारत में विवेचनात्मक सरक्षण की दूसरी श्रालोचना यह है कि इसने औद्योगीकरण 
की सम्पूर्ण समस्या को ध्यान में न रखकर उद्योगो पर भ्रलग-श्रलग विचार किया है । 
फलत औद्योगिक विकास के पथ में श्रनावश्यक वाघाएँ उत्पन्न हो गई है और इसका 
स्वरूप अ्रनियन्त्रित-सा हो गया है । 

भारतवर्ष में विवेचनात्मक सरक्षण की श्रसफलता का प्रमुख कारण देश के 
शीघ्र श्रौद्योगीकरण के प्रति ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति का अभाव था। जैसा 
प्रो० बी० पी० पश्रदारकर का कहना है, 'पार्चात्य देशों में सरकारो की सहायता से 
सरक्षण के भ्रतिरिक्त श्रौर भी उपाय काम में लाये गए है, जैसे श्राथिक सहायता, 
राजकीय सहायता, श्रौद्योगिक अनुसधान भ्रौर श्रौद्योगिक सस्थाओं का पथ-प्रदर्कृन 
एवं नियन्त्रण । वास्तव में वहाँ विवेचनात्मक सरक्षण ने उद्योगो को उदासीन भ्ौर 
अनमते भाव से नाममात्र की सहायता देने के श्रतिरिक्त और कुछ नही किया है । 
तदनन्तर वे उद्योग श्रपने विकास के लिए स्वनन्त्र छोड दिये गए हे । प्रद्युल्क-मण्डल 
और सरकार की विलम्बकारी नीति के कारण प्राप्त सरक्षण वहुधा लाभकर नही 
होता ।१ इस भाँति भारतवर्ष में बहुत दिनो से श्रौद्योगीकरण की समस्या का रूप 
श्रारथिक की श्रपेक्षा राजनीतिक क्रधिक रहा है। भव स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है अतएव 
इसका हल सरल हो जायगा । 
< विवेचनात्मक सरक्षण नीति में युद्धकालीन उ्यवस्था की शावश्यकता--विगत 
युद्ध ने अर्थ-शआायोग द्वारा सरक्षण के सम्बन्ध में दी गई शर्तों में ढील देने का प्रदन 
बडा महत्त्वपूर्ण बवा दिया । जून, १६४० में जारी की गई एक श्रधिसूचना में भारत 
सरकार ने घोषित किया कि वह उन उद्योगो को वाह्य प्रतिस्पर्धा से बचाने का 
आश्वासन देने को तैयार है जिनका प्रारम्भ ग्रुद्धणालीन परिस्थितियों के कारण 
आवश्यक है तथा जिनकी युद्धोत्तर काल की स्थिति इसी सहायता पर निर्भर है। इस्हू 
अधिनियम में इस्पात के नल (पाइप) औौर ट्यूब के बारे में एक विशेष हवाला दिया 
गया था। यह भी माँय की गई थी कि वे उद्योग जिन पर युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव 


१ भी पी० सी० जैन द्वारा सम्पादित 'इण्डस्ट्रियल प्राव्लग्स आव इणिडिया? में अदारकर का 'फिस्कल 
आर कमश्यल पॉलिसी? नामक लेख देखिए । 


ग्रौद्योगीकरण : साधन तथा विधि ७ 


पही पडा था किन्तु जिनके प्रारम्भ के लिए युद्धजनित परिस्थितियाँ भ्रनुकूल थी उनको 
भी युद्ध के बाद सरक्षण का आदइवासन मिलना चाहिए ।* वास्तव में श्रव युद्ध-समाप्ति 
के वाद वाहरी देशो की तीज स्पर्धा श्रौर सरक्षण को भ्रकस्मात्‌ समाप्त कर देने के 
फलस्वरूप उत्पन्‍्त तीत्र अ्रसन्तुलन की स्थिति से श्र॒मने उद्योगों को बचाने के लिए 
एक सामान्य सरक्षण काल की भ्रावश्यकता है । १६४७ ई० से प्रशुल्क-मण्डल विभिन्‍न 
उद्योगो के सरक्षण के लिए भाये श्रावेदन-पत्रो पर विचार करने में लगा हुआ है अपैर 
उनमें से बहुतो को सरक्षण मिल भी चुका है ।* 

प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में मण्डल निम्न बातो की जाँच करता है-- (१) वह 
उद्योग भली भाँति स्थापित श्ौर सचालित है या नही, (२) एक निश्चित समय 
में उसके विकास की सम्भावना है या नही ताकि फिर सरक्षण अथवा किसी प्रकार 
की सहायता की श्रावश्यकता न रह जाय, (३) उस उद्योग को सरक्षण देना राष्ट्रीय 
हित में है प्रथवा नही श्रौर यह सरक्षण समाज को शआराथिक क्षति पहुँचाए बिना सम्भव 
है या नही । सरकार के आदेश पर मण्डल को निम्न कार्य भी करने पडते हँ--देझ में 
पैदा होने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत की जाँच करना, थोक और फुटकर तथा 
अन्य मूल्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशों की राशिपातन नीति से उद्योगो के लिए 
सरक्षण सम्बन्धी सिफारिश्षें प्रस्तुत करना, आवश्यकता पडने पर विभिन्‍न वस्तुशझरो 
पर गूल्यानुसार लगाये हुए तथा विशिष्ठ करो के प्रभावों और प्रशुल्क-करो का मृुल्याकन 
करना तथा भ्रन्य देशो को प्रशुल्क-कर में दी गई छूट के प्रभावों का अ्रध्ययन करना, 
४ लय को ऊँचा उठाने वाली, गिरने से रोकने वाली या प्रभावित करने वाली श्रौर 
इस भाँति व्यापार को रोकने वाली सस्थाह्नो, एकाधिकार, ट्रस्ट एव सयोजनों 
(कम्बिनेशन्स) के विषय में रिपोर्ट देना श्रौर उनकी गतिविधि को रोकने के लिए 
उपायो को सुझाना तथा सरक्षित उद्योगो पर निरन्तर हृष्ठटि रखना । 

' सरकार ने १६४६ में भारत के व्यापार और उद्योग की पिछले २४ वर्षों में 
हुई प्रगति पर विवेचनात्मक सरक्षण के प्रभाव का शअ्रनुमान लगाने भर इस नीति 
के पुनविलोकनार्थ एक श्रथ॑-भ्राथोग की नियुक्ति की। इस पुनविलोकन के श्राधार पर 
एक नवीन अथे-व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। श्रर्थ-प्रायोग द्वारा तैयार की 
गई प्रशनावली में मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है-- (१) आधिक पृष्ठप्मूमि में १९२२ 
से लेकर अब तक हुए परिवतंन, (२) विवेचनात्मक सरक्षण की नीति झ्ौर उसका 
प्रयोग, (३) गत प्रशुल्क नीति के प्रभावों की समीक्षा, (४) सशोधित प्रशुल्क नीति 
के सिद्धान्त, (५) व्यापार श्रौर उद्योग के लिए सम्भव गैर-आ्राथिक उपाय, (६) व्यापार 
पर नियोजन पर हवाबा चार्टर के श्रनुसार निर्धारित श्रथ॑-व्यवस्था (७) सहायता- 
प्राप्त भर सरक्षित उद्योग के श्रधिकार शोर कत्तंव्य तथा (८५) श्र्थंनीति और श्रधि- 
मान। इस प्रथे-श्रायोग (फिस्कल कमीशन) ने सरक्षण देने के लिए उद्योगो को तीन भागो 





? जमनेल झआाव द इण्डियन मचेंट्स चेम्बर, सितम्बर १६४० देखिए । 
२ कुछ उद्योगों, जिनमें सती वस्त्रोथोग, लोहा और इस्पात, कागज़ भौर छुगदी, मैगनेशियम क्लोराइड 
और चीनी आदि के उद्योग भी सम्मिलित हैं, सरक्षित उद्योगों की कोटि से हटा दिये गए है । 


८ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


में विभाजित किया--(१) सुरक्षा एवं सैनिक महत्त्व के उद्योग, (२) आधारोद्योग तथा 
(३) भ्रन्य उद्योग । पहले प्रकार के उद्योगो को सरक्षण श्निवार्य रूप से देने को 
सिफारिश की गई, भले ही इससे समाज को कितना भी कष्ट क्यो न हो। दूसरे प्रकार 
के उद्योगों के सरक्षण के रूप झौर मात्रा का पूर्णंतया निश्चय श्रर्थ-प्रायोग के ऊपर था 
इन उद्योगो को सरक्षण देने के लिए कोई सीमित शर्तें नही रखी गई । तीसरे प्रकार 
उद्योगो को सरक्षण देने के लिए दो शर्ते रखी गई । प्रथम, उचित समय के भीतर ये 
उद्योग इतने विकसित हो सके कि सरक्षण या किसी प्रकार की श्राथिक सहायता 
के बिना पनप सके झौर द्वितीय, सरक्षण की सम्भाव्य लागत समाज के लिए अधिक 
न हो। श्रथे-भ्ायोग ने एक स्थायी प्रशुल्क श्रायोग (टैरिफ कमीशन) की नियुक्ति की 
सिफारिश की प्रशुल्क झायोग श्रधिनियम, १६५१ के श्रन्तर्गत २९ जनवरी, १६५२ 
को सरकार ने प्रशुल्क आयोग की स्थापना की, जिसके तीन सदस्य होते हँ (इनमें से 
एक सभापति होता है) | प्रशुल्क श्रायोग को विस्तृत श्रधिकार दिये गए हैं परन्तु 
इधर हाल में सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशो में परिवर्तत करके उसके 
काये में हस्तक्षेप भी किया है जो श्रवाञज्छनीय है । 
६ सरक्षण से सम्भावित हानियाँ--“शिशु का पोषण करो, बालक की रक्षा करो 
तथा युवक को मुक्त कर दो।” लाला हरकिशनलाल की इस कहावत को श्रर्थे- 
श्रायोग ने सरक्षण के सही नियमो के सक्षिप्त सार के रूप में उद्धृत किया है। इस 
कहावत का श्रन्तिम भाग--मरुवक को मुक्त कर देने का सुकाव-सरक्षण की सूठुसे 
दुरूह समस्या है, क्योकि युवक उन सरक्षणात्मक बन्धनो से, जो उसके लिए वहुत सुख- 
दायी थे, मुक्त होने पर भ्रपने को अ्रप्रिय बना सकता है श्रौर बहुधा श्रपनी हानि कर 
सकता है। जब एक उद्योग को सरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वह स्वभावत उसका लाभ 
यथासम्भव समय तक उठाना चाहता है और वह जिन उपायो का बहुधा सहारा लेता 
है उनमें से एक उपाय समृद्धि को छिपाना और प्रारम्भिक काल की असमर्थता का 
प्रद्शंन करता है। दूसरा उपाय झआयात-कर कम करने वाली सस्था पर राजनीतिक 
प्रभाव डालना है। सरक्षण की श्रवधि को पहले से ही निश्चित कर लेना ठीक नही 
है, क्योकि यदि बीच में ही परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन हो जाय तो सरक्षरणा की 
नीति पर पुन विचार करना भौर सम्मभवत सरक्षण की अ्रवधि बढाना होगा । 
भ्र्थ-प्रायोग का मत है कि प्रशुल्क-मण्डल के लिए सनन्‍्तोपजनक नियन्त्रण 
बनाए रखने का एक ही रास्ता है कि वह सरक्षित उद्योगो की दशा की समय-समय 
पर जाँच करे झौर दर्कयुक्त निणंय दे कि अ्रम्रुक वस्तु पर कर बना रहने दिया जाय 
या हटा लिया जाय और यदि बना रहने दिया जाय तो उसकी दर में पर: 
व्तेन किया जाय या नही। प्रशुल्क-मण्डल के सदस्यो के चुनाव में सबसे अधिक 
सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरक्षण के प्रयोग की सफलता इस सस्था की 
कार्य-प्रणाली पर निर्भर करती है ।* सरक्षण अपनाने वाले बहुत से देशो शें प्रद्युल्क 
“१६०६ के भारतोय श्ार्थिक सम्मेलन के सभापति पद से भाषण करते हुए दिवगत प्रो० एन० 
एस० मुचाराव ने यद्द सुझाव रखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेटरल ट्रेट कमीशन भर टैरिफ कमी- 


ग्ौद्योगीकरण साधन तथा विधि € 


अधिनियम स्वार्थी ग्रुटो से प्रभावित रहता है भौर समस्त देश के हित को ध्यान 
में रखकर निश्चित की गई योजना का शायद ही कभी श्रनुसरण करता है। 
अर्थ-प्रायोग का मत है कि विधान सभा में भिन्‍न-भिन्‍न स्वार्थों के प्रतिनिधित्व और 
, विशेषकर कृषि तथा भूमि के सदैव बने रहने वाले महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के 
कारण भारतवर्ष में अन्य देशो की भाँति भ्रष्टाचार का भय नही है। किन्तु सम्भवतः 
यह परिस्थिति का भ्रनावश्यक रूप से भ्रधिक श्राशावादी दृष्टिकोण से श्रध्ययन्त है 
आ,और राजनीतिक भ्रष्टाचार से उत्पन्त होने वाली हानियो को कम करके देखना है । 
सरक्षण द्वारा जो स्वार्थ फूले-फलेंगे वे अपने विरोधियो की श्रपेक्षा श्रधिक साधनयुक्त 
तथा सुसगठित होगे, क्योकि विरोधी स्वार्थ भिन्‍न-भिन्‍न भाँति के होने के कारण प्रभाव- 
कारी ढंग से सयुक्त नही हो सकते। विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों 
की दक्ाओं में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई खोजो का अधिकाधिक् प्रचार करने की 
ग्रावरयकता है। जनता के पर्याप्त रूप से शिक्षित और सतक होने पर भ्रष्टाचार का 
भय बहुत कम हो जायगा । यह और भी श्रधिक वाजञ्छनीय होगा कि उपभोक्ता अपने 
को शक्तिशाली सस्थाश्रो में सगठित करता सीख ले और इस प्रकार सरक्षण को उचित 
सीमाओ्रो के भ्रन्दर रखने में सहयोग प्रदाव करने लग जायें । 
राजनीतिक अश्रष्टाचार के अ्रतिरिक्त सरक्षण द्वारा प्रोत्साहित दूसरा दोष, 
जिससे बचने की श्रावश्यकता है, उत्पादको का सयोजन है । किसी भांति पैदा हुआा 
>अयोजन वास्तव में देश के लिए हितकर है या नही, इसका उत्तरदायित्व प्रशुल्क- 
मण्डल पर ही है और यदि वह हानिकर है तो मण्डल को उस पर से सरक्षण उठा 
लेने या कम कर देने का सुझाव देना चाहिए । 
७, संरक्षण के श्रतिरिक्त अन्य श्रावश्यकीय तत््व--भारत ने अ्रपने उद्योगो के शीघ्र 
विकास के लिए सरक्षण को आवश्यक सहायता के रूप में श्रपनाया है। किन्तु केवल 
विधान द्वारा हम एक राप्ट्र को धनी श्ौर समृद्ध नही बना सकते और एकमात्र 
सरक्षण जादू के बल से किसी भी देश की मध्यकालीन सस्थाओ को आधुनिकतम 
झ्ौद्योगिक ढाँचे में नहीं वदल सकता | सरक्षरणा के बावजूद भी श्राधुनिक श्राथिक 
जीवन के श्रन्य श्रनिवाये श्रगो, जेंसे एक कुशल बेकिंग व्यवस्था, आवागमन के समुन्नत 
साधन, रेलो और जहाजो की दर सम्बन्धी सहानुभ्नृतिपूर्ण नीति, विक्रय के लिए सुगठित 
सगठन, श्रौद्योगिक और व्यापारिक सूचनाओं के लिए कुशन व्यवस्था, पूजी-प्राप्ति के 
शन की भाँति, जो अपनी विशद कार्य-प्रणाली द्वारा सदेव नये-नये उपाय हू ढते रहते है, भारत में 
भी एक राष्ट्रीय श्रार्यक परिषद का निर्माण होना चाहिए | प्रशुल्क-मण्डल को उचित रूप से विरतृत 
करना चाहिए और इसे उपसमितियों तथा व्यक्तिगत सर्वेक्षों की नियुक्ति की अनुमति देनी चाहिए। 
“से स्वत जाँच ओर सर्वेत्षण करने तथा समय-समय पर अपने परामर्शों को सरकार के सम्मुख रखने 
2 20 कक शीघ्रता से की जाने वाली वर्तमानकालीन अव्यवस्थित खोजों को दूर वर. 
देगा, स का मार्ग प्रशस्त करेगा ओर देश में आवश्यक भ्ौद्योगिक सन्तुलन को 
घुलभ बना देगा। मार्च, १६३६ की विधान सभा में श्री एच० पी० मोदी ने सुझाव रखा कि मोट- 
ब्रिटेन की भायात-कर परामर्शदान्नी समिति की तुलना में भारतीय प्रशल्क-मण्डल की अधिक गति- 
शील और प्रभावशाली वनाने के लिए इसकी कार्यविधियों में सशोधन होना चाहिए । 


ञ 


१० भारतीय अर्थशास्त्र 


पर्याप्त साधनों श्रादि के श्रभाव में देश श्राधिक रूप से सदैव पिछडा रह सकता है । 

८ शिक्षा--भारतवपं में जिस वात की सर्वोपरि आ्रावश्यकता है वह है प्रत्येक वर्ग के 

लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ।* श्रात्मविश्वास की कमी श्रौर साहस का 

अभाव, जो आज भारतीय चरित्र के श्रग बन छुके हैं, हमारी दोषपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था 

के परिणाम है । नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी शिक्षा-पद्धति आवश्यकता से श्रधिका 
साहित्यिक और सस्थात्मक (एकेडेमिक) है । इसे शलर श्रधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान 

करने की झ्रावश्यकता है। वुद्धिमानी से श्रायोजित शिक्षा-पद्धति श्रम की प्रतिष्ठा के 

सिद्धान्तो पर जोर देने पर विद्येष ध्यान देगी । हाथ से होने वाले कार्य प्रथवा भिन्‍न- 


१ भपने एक पुराने शिष्य द्वारा पूछे जाने पर भारत के लिए ररक्षण के प्रश्न पर टॉ० मार्शल ने 
लिखा--''सिद्धान्तत भारत के शेशव-कालीन उद्योगों को सरच्षण देने के विषय में मुझे कोई भापत्ति 
नहीं द्वे ! किन्तु इस उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए निराक्राम्य कर एक वहुत मेंहगी विधि दे मेरे विचार से 
नव तक अन्य उपायों की परीक्ष। न कर ली जाय इसको प्रयोग में नही लाना चाहिए | कम-से-कम उस 
समय तक इसे प्रयोग में नद्दी लाना चाहिए जब तक कि वे उद्योग, जिन्हें माल पहुँचाने की लागत के 
लिए बहुत श्रमिक सरच्षयण मिला है, (कुछ दशाशों में माल पहुँचाने की लागत का दूना सरक्षण मिला 
है) भारतीय साहस को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो जाते । इस दृष्टिकोण से प्रमुख उद्योग चमड़ा, 
कागज़ श्रौर तिलद्दन के उद्योग हैं । थदि भारत के पास श्री गाय के समान एक या दो कोड़ी व्यक्ति 
होते श्रौर जापानियों की भांति वास्तविकता से सम्बन्ध रखने वाले, राजनीति और न्यायालयों में भाषण 
देने से घोर शणा करने वाले और विचारों से भरे मस्तिष्क के साथ अन्य “वस्तुओं? का काम करने से 
घणा न रखने वाले कुछ व्यक्ति भी होते तो भारत शीघ्र एक महान राष्ट्र वन जाता । ऐसा होने पर कोर्ट 
उसे रोक न सकेगा, न कोई निराक्राम्य कर ही वाधक सिद्ध हो सकेगा तथा अपनी परम्पराशओं को वह शाँत्र 
प्राप्त कर लेगा | किन्तु जब्र तक उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय सुरुस्‍्क्ृत विलास में अपना समय नष्ट करते 
रहेंगे या भारतीय न्यायालयों में धनोपाजन करते रहेंगे--जो दोनो ही समुद्र के किनारे की रेत की भाति 
ही देश के कल्याण के दृष्टिकोण से अनुपयोगी द--भारत के लिए कोई भी वस्तु लाभकर नहीं हो 
सकती। में २० वर्ष से केम्परिज में भारतीयों को ज्ञोर देकर वतला रहा हूँ कि वे दूसरों से पूर्े कि 
“हममें से कितने पश्चिम जाते समय अपने विकाम के अतिरिक्त किसी शभ्न्य विषय के बारे में सोचते 
हैं ? क्या जापानी सदैव अपने से नहीं पृद्ा करते कि वे वापस लौटने पर किस भांति अपने को अपने 
राष्ट्र के लिए श्रधिक-से-अधिक उपयोगी वना सकेंगे ? ववा उनको वास्तविक अध्ययन की लालसा नही 
रहतो ? क्या पश्चिम को शक्ति के मूल पर वे दृष्टिपत नही करते ? क्‍या यही जापान के शीघ्र विकाप्त 
का प्रमुख कारण नहीं दे ? क्‍या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते ? क्या हमें जापानियो की भांति 
अपने देश के विषय में पहले और अपने विषय में वाद में सोचने का परिवर्तन लाने की आवश्यकता 
नहीं दे ???--४० सी० पीयू,'मेमोरियल्स आव झल्फ़ ट मार्शल”, ० ४७२ । यदि मार्शल झाज भी जीवित 
होते तो सरक्षण के सम्बन्ध में भारतीय भावना के विषय में इतनी द्दीनता से लिखते, यह सम्देद्वास्पद है ! 
सम्भवत वह इतने उदार अवश्य द्ोते कि जापान के साथ भारतोयों की तुलना को भ्रमात्मक स्वीकार कर 
लेते । भारतीय झौर जापानियों के मानसिक इश्टिकोण का श्रन्तर विशेषकर उनकी सरकारों के अन्तर 
का परिणाम है । जापान में शिक्षा भौर भ्रन्य प्रत्येक्त विधि से सरकार ने जनता के दृष्टिकोण को 
आधुनिक वनाने का प्रयत्न किया है । इस विषय में भारत में सरकार सदैव उत्तरदायित्व से विमुख रही 
है और यद्यपि मरकार भारतीयों को चारिश्रिक त्रुटियों को भौद्योगिक विकास के पथ में सदैव गहरी रुकावट 
के रूप में गिनतो रद्दी हे, फिर भी उसने अनिवारणीय परिस्थितियों के श्रतिरिक्त शायद ही क्रमी इन दोर्पों 
को दूर करने का प्रयत्न किया है । इसमें सन्देह नहीं कि जनता के चरित्र में परिवर्तन आवश्यक दै, 
“किन्तु इस उद्दे श्य को प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य साधन पूर्णत राष्ट्रीय इष्टिकोण से युक्त सरकार दै। 


क््ला 
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भिल्‍न भाँति की रचनात्मक मानवीय क्रियाएँ प्रत्येक स्कूल के शिक्षा-क्रम (करीक्युलम) 
में रखी जानी चाहिएँ ।' हाथ से होने वाले कार्यो के प्रति भारतवर्ष में पाई जाने 
वाली झरुचि के कारण मुख्यतया सामाजिक हैं । किन्तु इस तथ्य का एक कारण यह 
भी रहा है कि भ्रभी हाल तक भारतवर्ष के स्कूलो में वच्चों के लिए हाथ के कार्यो के 
“सनन्‍्तोपजनक प्रबन्ध का बिलकुल अभाव-सा रहा है। कुछ कलाश्रो या उत्पादक 
क्रियाओ के माध्यम से प्रारम्भिक स्कूलों में शिक्षा देने के महात्मा गाघी के मौलिक 
विचारो पर भ्राधारित वर्धा शिक्षा योजना का उद्दे इय हमारी शिक्षा-पद्धति के उपयु क्‍त 
दोषों को दूर करना है ।* बहुत से प्रान्तो एवं राज्यो में इसका प्रयोग हो रहा है ।* 
विद्यार्थी को श्रपनी आँखो और हाथ का अधिकाधिक उपयोग सिखलाना उचित शिक्षा- 
पद्धति का एक उहं श्य होना चाहिए। किसी भी भांति की शिक्षा या उचित शिक्षा के 
ग्रभाव से भारतीय श्रमिक केवल अ्रकुणगल और भ्रविश्वसनीय ही नही हो जाता वरन्‌ 
उसकी प्रात्मोन्‍्नत्ति की सारी अभिलाषा ही मर जाती है । शिक्षा उसकी आवश्यकताओं 
को वढा देगी, उनकी पूर्ति के लिए भ्रधिक और अच्छी तरह से काम करने के लिए 
उसे प्रेरित करेगी और इस प्रकार उसके जीवन को समुन्तत कर देगी । भारतीय 
उद्योगो की एक समस्या यह है कि कुशल कार्यकर्त्ता, निरीक्षक एव यन्त्रो के चालक 
बाहर से मंगाने पढते हैं । ये मनुष्य स्वभावत मेहगे पडते हे और उन्हे ऊँची दर से 
पारिश्रमिक देना पडता है। इसके प्रलावा उनको उनके देश वापस करते समय भी 
भारी खर्च उठाना पडता है। भ्र्थ-आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को चाहिए 
*- »विदेशी फर्मो को भ्रा्डर देते समय शिक्षाथियो (अप्रेण्टिस) के प्रशिक्षण की शर्त भी 
टेण्डर में रखे। कुशल कार्यकर्त्ताओ, निरीक्षको एवं यन्त्रचालको के अतिरिक्त भारतीय 
प्रवन्धकों की भी आवश्यकता है । इस क्षेत्र में आवश्यक प्रश्षिक्षण के हेतु विदेश जाने 
के लिए राज्य द्वारा दी गई प्राविधिक छात्रवृत्तियाँ बहुत सीमित मात्रा में ही आवश्यकता 
की पूर्ति कर सकती हैं ) इस समस्या का एकमात्र वास्तविक हल यह है कि देश में ही 
हर श्रेणी के प्राविधिक विद्यालय खोले जायें ताकि भारतीय उद्योग प्रत्येक प्रकार के 
विदेशी श्रम से छुटकारा पा जायें। श्रौद्योगिक समस्याश्रों में अनुसन्धान-कार्य प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण श्रेणी का कार्य है भौर इसके लिए आवश्यक सस्थाओ्नो की स्थापना श्ौर 
सचालन की आवश्यकता है। श्रौद्योगिक विकास के लिए प्राविधिक ज्ञान-मात्र से ही 
काम नही चल सकता । भ्रौद्योगिक होड में श्रन्य देशों से कदम मिलाकर चलने के लिए 
देश को सृक्ष्मदर्शी, साहसी और योग्य सगठनकर्ताश्रो की झ्रावश्यकता है। वारिज्य- 
स्‍्कूलो की वृद्धि से इस प्रकार के व्यक्ति स्वत, योग्य हो जायेंगे । इस क्षेत्र में हमारी 
४ हीनता का श्राशिक कारण यह भी रहा है कि हमारी शिक्षा-पद्धति ने भ्रव तक सफल 
'ज्यावसायिक पुरुषो के लिए श्रावश्यक ग्रुणो को विकसित करने का प्रयास नही किया 
है। सरकार के शासन-सम्बन्धी आवश्यकताशो के उद्देश्य से बनाई गई प्रत्यधिक 
१. ४० एब्वट और एस० एच० बुड, 'रिपोर्ट आन वोकेशनल एजुकेशन रन इस्डिया?, पृ० ३३ । 
२. रिपोर्ट आव द ज्ञाकिर हुसेन कमेटी, सेक्शन १ । 
३. सी० जे० बकें, द वर्धों स्कीम आव एजुकेशन, द्वितीय सस्करण, अध्याय €। 
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साहित्यिक ढंग की शिक्षा कुछ श्रशों में विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राघुनिक 
विज्ञान के अध्यापन श्लौर उसकी बढती महत्ता के कारण कम हो गई है । विशिष्ट 
सत्यो से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं प्रयोगशाला में सम्भव प्रमाण योग्य तक॑ का अ्रम्यास 
मनुष्यो के विचारो और क्रियाओ को लाभकारी दिशा प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक 
एव प्राविधिक स्कूलों तथा कॉलेजों के भी ऐसे ही वाऊछतीय फल होने चाहिएँ | जीवन-*' 
सघधर्ष की बढती तीजन्ता पढ़े-लिखे लोगो को सरकारी नौकरियों की श्रपेक्षा व्यवसाय 
की श्रोर खीच रही है क्योकि सरकारी नौकरियाँ भ्रसख्य स्नातको को प्राप्त नही हो 
सकती । उद्योगो के विकास से जब रोजगार के अन्य क्षेत्र खुल जायेंगे तो सरकारी 
तौकरियो और झावश्यकता से श्रधिक भरे पेशों (उदाहरणार्थ कानून का पेणा) का 
आकर्षण कम हो जायगा। यह सभी परिवतंन वर्तमान की श्रपेक्षा और भी श्रधिक 
तीव्र गति से होना चाहिए श्रौर इसके लिए साहसिक प्रयत्न की श्रावश्यकता हूँ । 
8. भारत में औद्योगिक शिक्षा की स्थिति--विक्टोरिया जयन्ती प्राविधिक शिक्षालय 
(विक्टोरिया ज्युबिली टेकनिकल इस्टीट्यूट), जो बम्बई में मुख्यतया ब्यक्तिगत प्रयत्नो 
द्वारा १८७७ में प्रारम्भ किया गया था, ही स्थानीय मिल-उद्योगो की श्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की एकमात्र सस्था है। भारतीय शिक्षा-पद्धति के 
दोपो की जाँच-पडताल ने, जो लाडं कर्जन ने प्रारम्भ की थी श्रौर १६९०१ मे शिमला 
में शिक्षा-विश्लेप्ो का एक सम्मेलन बुलाया था, प्राविधिक शिक्षा के प्रश्न को 
अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया । परन्तु इस सबका व्यावहारिक परिणाम केवल यह 
हुआ कि विश्वविद्यालयो में वैज्ञानिक विषयो के श्रध्यापन में सुधार हुआ तथा भारत 
सरकार इगलैण्ड तथा अमेरिका जाने के लिए भारतीयों को छात्रवृत्ति देने लगी । इस 
व्यवस्था को सन्‍्तोपजनक सफलता नही मिली । 

सामान्य और भ्राविधिक शिक्षा के विषय में इधर कुछ वर्ष से सार्वजनिक 
वादविवाद बहुत बढ गया है। औद्योगिक आयोग ( १६१६-१८ ), कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय (सैडलर) श्रायोग ( १६१७-१६ ), वम्बई सरकार द्वारा नियुक्त १६२१ और 
१६३८ की समितियाँ एव वर्घा शिक्षा सम्मेलन (१६३७)* द्वारा नियुक्त जाकिर हुसेन 
समिति और इगलेण्ड से आये शिक्षा-विशेषज्ञ श्रीयुत एब्बट और वुड (१६३७) * द्वारा 
इस प्रइन पर विस्तृत रूप से विचार किया गया | श्रौद्योगिक आयोग ने निम्नलिखित 
सिफारिशें की--( १) कारीगर तथा श्रमिक वर्ग के लिए श्रौद्योगिक विधि की समुचित 
प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था का स्थानीय सरकार एवं अ्रधिका रियो द्वारा प्रबन्ध | उसके 
अन्तर्गत ऐसे नियोक्ताश्रो को श्राथिक सहायता देने की भी व्यवस्था हो जो श्रपने 
श्रमिको के लाभ के लिए शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करे। (२ ) उद्योग-विभाग के 
नियन्त्रण में कुटीर-उद्योगो के लिए उद्योग भ्रौर कला के शिक्षालयों की व्यवस्था 
(३) सगठित उद्योगो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था । इनका विभाजन हस्तसाध्य 
उद्योग जैसे अभियान्त्रिक और श्रहस्तसाध्य उद्योग जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण 
“ प्रथम भाग, अ्रध्याय' आठ, सेडशन ० दखिए । छ 
२ दूमरा सेक्शन देखिए । 
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में हुआ | पहले प्रकार के उद्योगों में शिक्षा कारखानो में ही देने और सैद्धान्तिक शिक्षा 
की कक्षाएँ इनसे सयुक्त कर देने की व्यवस्था बनाई गई । कुछ दशाओ, जैसे वस्त्र- 
व्यापार के सम्बन्ध में, प्राविधिक स्कूलो के साथ उद्योगशालाएँ खोली गईं। दूसरे 
“प्रकार के उद्योगो के सम्बन्ध में प्राविधिक स्कूल की शिक्षा कारखानो में प्राप्त व्यावहारिक 
अनुभव से पूर्णा होती थी। वतंमान प्रान्तीय शिक्षालयों के अतिरिक्त आयोग ने दो 
राजकीय विद्यालयों ( इम्पीरियल कॉलेजों ) की स्थापना की सिफारिश की--एक 
उच्चतम अभियान्त्रिक शिक्षा के लिए और दूसरा धात्विक एवं खनिज सम्बन्धी 
प्राविधिक शिक्षा के लिए ।१ 
१६१६ के सुधार के अनुत्तार शिक्षा एक प्रान्तीय विपय हो गई भर श्रौद्यो- 
गिक तथा प्राविधिक शिक्षा का नियन्त्रण प्रान्तीय उद्योग विभागो से होने लगा। 
किन्तु श्राथिक असुविधाश्रो के कारण अब तक कोई ठोस परिणाम नही प्राप्त हो 
सका । १६२२ के फैक्ट्री श्रधिनियम द्वारा मजदूरी करने वाले बच्चो की उम्र बढा देने 
और वहुत से प्रान्तो में प्रारम्भिक शिक्षा को विधानत अनिवार्य घोषित कर देने पर 
भी प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति बडी धीमी रही ।* 
प्रविधिक शिक्षा और श्ौद्योगिक प्रशिक्षण के प्रसार की आवश्यकता को ध्यान 
में रखते हुए बम्बई सरकार ने फरवरी, १६२१ में श्रौद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के 
“लिए एक समिति नियुक्त की । समिति ने दो रिपोर्टे तैयार की--एक यूरोपियन बहुमत 
: को थी और दूसरी भारतीय श्रल्पमत की थी ( अ्रध्यक्ष एम० विश्वेश्व॒राया अ्रल्पमत के 
समर्थक थे) | दोनो दलो के मतभेद के मुख्य विषय थे सस्थाओ का रूप, प्रशिक्षण पाने 
वाले विद्यार्थियों की सख्या एवं लागत का अनुमान श्रौर सगठन तथा योजना 
कार्यान्वित करने के लिए सगठन एवं एजेंसियाँ । 
बहुमत वर्ग की सूचनाओं के श्राधार पर भी रज्च-मात्र कार्यवाही नही की गई, 
यद्यपि उद्योग-विभाग द्वारा सचालित बुनाई के शिक्षरणा-केन्द्र अब भी करघा उद्योग को 
मदद दे रहे हे । इस भाँति सामान्य प्राविधिक एवं वारिज्यिक शिक्षा की दशाएँ 
असन्तोषजनक ही रही और देश की विगालता तथा बढती आवश्यकताश्रो को देखते 
१ भूगर्भशास्त्रियों और खानों के अमभियन्ताशो के लिए १६०६ के श्न्त में धनवाद में इर्डियन स्कूल 
श्राव माइन्स खोला गया । 
२ गत महायुद्ध के वाद प्रान्तीय सरकारों के पास पर्याप्त धन बच रद्दा था और यह श्राशा की जाती 
थी कि शिक्षा के शीघ्र प्रसार के लिए वे तेजी से काम करेंगी। उदाहरणस्वरूप हाल ही में ( अक्तूबर 
१६४६ ) शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श परिषद्‌ की सिफारिशों के अनुसार वम्बई सरकार ने एक हजार 
/मे ऊपर जनमख्या के सभी गांवा, नगरों तथा शीघ्र ही श्रन्य ज्षेत्रों में नि शुल्क्र अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्ष। 
के सात वर्ष के पाठ्य-क्रम (कोर्स। को प्रचलित करने की आवश्यकता को एक प्रारम्भिक कदम के रूप 
में स्वीकार किया दे । सरकार ने यह स्वीकार कर लिया दै कि शिक्षा का उद्दे श्य लाभकारी कार्य सिखाना 
द्दै तथा प्रत्येक प्रारम्मिक रकूल में कला की शिक्षा शीघ्र प्रचलित करना भौर मारे प्रारम्भिक अच्यापकों 
को बेसिक ट्रें निग देना भी तय कर लिया है। सरकार स्वत लोकशालाएं स्थापित करने जा रही है. तथा 


स्थानीय मण्डलों एवं भ्रन्य मस्थाओ द्वारा उनकी स्थापना को प्रोत्साहन देगी ताकि प्रारम्भिक स्कूलों के 
लिए उत्तम कोर्ट के अध्यापक मिल सकें । 


१६ भारतीय अर्थजश्ञास्‍्त्र 


से भारत में तैयार हुए माल को प्राथमिकता देना निश्चय किया गया । ऐसी दक्ाओं 
में जब विदेशी वस्तुओ की तुलना में भारत में बनी वस्तुएं उतनी ही अच्छी झौर 
उसी ही मूल्य की हो तो यह स्पष्ट ही है कि भारतीय वस्तुओ्रो को प्राथमिकता दी 
जायगी । कुछ लोग इस विचार के भी हैं कि यदि यहाँ की तैयार वस्तुश्ो की लागतू 
कुछ अधिक हो तो भी उन्ही को खरीदना चाहिए | इस नीति के परिणामस्वरूप कर- 
दाताग्रो पर भार वढ जायगा श्रौर वास्तविक श्रर्थ मे यह उद्योग को सरक्षण देने के 
समान होगा । किसी भी एक उद्योग के पक्ष में ऐसा कदम उठाने श्रौर इस भांति 
सार्वजनिक व्यय में दृद्धि करने के पहले यह उचित होगा कि प्रशुल्क-मण्डल को इस 
विपय पर शपनी सम्मति प्रकट करने का भ्रवसर दिया जाय । किसी भी दशा में ऊपर 
निर्धारित सिद्धान्तो के प्रकाश में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । उद्योग-श्रायोग 
की जाँच के अनुसार व्यवहार में कोटि एवं मूल्य मैं समान होने पर भी भारतीय 
'भण्डारो की तुलना में ब्रिटिश भण्डारों को प्राथमिकता दी जाती थी। विभिन्‍न 
सरकारी विभागों की माँगो की पूर्ति करने के लिए लन्दन-स्थित भारतीय कार्यालय के 
भण्डार-विभाग द्वारा माँगे गए टेण्डर के सम्बन्ध में प्रतिस्पद्धा करने में भी भारतीय 
निर्माताश्रो को अनेक कठिनाइयो तथा बाधाश्रो का सामना करना पडता था । भण्डार- 
क्रय के नियम से लाभ उठाने तथा इस भाँति देश की निर्माण-शक्ति का पूरा विकास 
करने के प्रयत्न में अ्रसफल रहने के लिए सरकार ने यह सफाई दी कि खरीद करने 
वाले भारतीय अधिकारी को राय श्रौर सूचना देने के लिए कोई योग्य निरीक्षणाक्रक 
एजेंसी नही है। इस कारण सारे उत्तरदायित्व और मुसीवतों से छुटकारा पाने के 
लिए वह सारे झ्रार्डर लन्दन-स्थित भारत कार्यालय के भण्डार-विभाग को भेज देती 
थी । इस सफाई के विरुद्ध यह प्रश्न उठा कि विश्वेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक एजेन्सी की नियुक्ति का प्रयत्त वयो नही किया गया ? भारतीय उद्योगो को 
प्रोत्साहन देने के लिए क्रय-नीति को उपयुक्त रीति से नियोजित करने की नीति का 
भारतीय उद्योग-मण्डल ने भी समर्थन किया था। यदि भारतीय उत्पादको को सरक्षणा- 
त्मक श्रधिमान दिये बिना ही उचित अवसर और निष्पक्ष व्यवहार की नीति 
अपनाई जाय तो सरकार के लिए अ्रधिक मात्रा में कर-प्राप्ति स्वयमेव एक स्वस्थ 
ओर बहुमूल्य प्रोत्साहन का काम करेगी । जैसा औद्योगिक झ्ायोग ने भी कहा था कि 
यदि श्रांर देने की विधि में कुछ सुधार के सुझाव स्वीकृत हो गए होते तो न केवल 
विद्यमान उद्योगो को ही लाभ होता वरन्‌ नये उद्योग भी श्रारम्भ हो जाते । उदाहरण 
के लिए यदि एक ही भाँति की वस्तुश्रो के लिए विभिन्न भाँति के श्राइर न दिये जाते 
ओऔर कोई एक प्रमाप अपना लिया गया होता तो इसके परिणामस्वरूप एक ही प्रमाप 
की वस्तुओं की विद्ञाल माँग को हंष्टि में रखते हुए भारत में एक विशिए्ट यन्त्रशाला 
की स्थापना कही अ्रधिक लाभप्रद होती । 
श्रौद्योगिक विकास की प्रगति के साथ-साथ सरकारी माँग की अझ्रधिकाघधिक 
पूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा सम्भव होती जा रही है-- विशेषकर इसलिए कि निरी- 
क्षणात्मक एजेंसियो तथा भारतीय भण्डारो की प्राप्ति के स्थाव और मूल्य के विपय 


ग्रौद्योगिकरण साधन तथा विधि १७ 


में सूचना के अभाव के कारण उत्पन्त होने वाली कठिनाइयो को दूर करने का प्रवन्ध 
किया जा रहा है। श्ौद्योगिक श्रायोग की सिफारिशो के अनुसार नियुक्त भण्डार-क्रय 
समिति १६२१ ने आयोग के इस सुझाव का समर्थन किया कि राजकीय भण्डार के 
निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीय विशेषज्ञ एजेन्सी की स्थापता होनी चाहिए । फलस्वरूप 
_आरतोय भण्डार-विभाग का सगठन हुभा किन्तु प्रान्तीय सरकारो, नगरपालिकाओ, 
बन्दरगाह-अधिका रियो, कम्पनी द्वारा प्रवन्धित रेलवे, श्रन्य सावंजनिक तथा अद्धे- 
सार्वजनिक सस्थाओर तथा भारतीय रियासतो के लिए भी इसकी सेवाएं प्राप्त हो 
सकती हैं । यह विभाग क्रय औशौर निरीक्षक एजेन्सी के रूप में परामशंदाता की हैसि- 
यत से काम करता है। यह झॉडरो की जाँच इस दृष्टिकोण से करता है कि कोई 
भी ऑर्डर व्यय हो बाहर न भेजा जाय जबकि उस भाँति की वस्तुओं की उचित 
मूल्य पर पूर्ति भारतीय उत्पत्ति की वस्तुश्रो से सम्भव है। यह कुछ निदिष्ट बस्तुशो 
का भारत में क्रय करता है श्रोर निरीक्षण करता है, भण्डार के क्रय भौर मूल्यो से 
सम्बन्धित सारे मामलो पर सूचनाएँ एकत्र करने के केन्द्रीय कार्यालय के रूप में काम 
करता है और भारतीय उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भ्रन्य श्रनेंक काम 
करता है। कलकत्ता और वम्बई में स्थानीय क्रय-शाखाएं स्थापित की गई हे श्रौर 
मद्रास, कानपुर श्रौर दिल्ली में निरीक्षक एजेन्सियाँ स्थापित की गई हैँ । विदेश्ञी फर्मो 
से प्रतियोगिता करने वाली भारतीय फर्मों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए 
विभाग ने भारत में दिये जाने वाले टेण्डरो को रुपयो में माँगने की नीति का अधिका- 
- के अनुप्तरण प्रारम्भ किया। रुपये की टेण्डर-पद्धति को सफल बनाने के उद्देश्य से 
लन्दन-स्थित उच्च आयुक्त के परामर्श अभियन्ता विशेषज्ञ नियुक्त किये गए भ्ौर उन्होने 
कलकत्ता में इसी उद्देश्य से एक शाखा खोली । भण्डार-विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य 
है कि भारत की पूर्ति के स्नोतो की क्षमता की निरन्तर जाँच करता रहे और इसके 

परिणामस्वरूप स्वीकृत ठेकेदारों की सूची बराबर बढती गई । 
युद्धकाल में पूर्ति-विभाग के निर्माण के फलस्वरूप सरकार द्वारा देश के भ्रन्दर 

किये जाने वाले क्रय की मात्रा में काफी वृद्धि हुई । 

१३. ओश्योगिक अनुसन्धान--अनुसन्वान को सयोजित करने के उ््द श्य से जुलाई 
१६३४ के पाँचवें औद्योगिक सम्मेलन ने एक केन्द्रीय श्रौद्योगिक सूचना और श्रनुसन्धान- 
कार्यालय (सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल इण्टेलिजेन्स एण्ड रिसर्च व्यूरो) की स्थापना के प्रस्ताव 
पर विचार किया। १६३४ में अलीपुर में औद्योगिक अनुसन्धान कार्यालय (इण्डस्ट्रियल 
रिसच ब्यूरो) की स्थापना एक अनुसन्धान-शाखा के साथ हुईं । एक सलग्न परामर्श- 
:दात्री सस्था--प्रौद्योगिक श्रतुसन्धान परिपद (इण्डस्ट्रियल रिसर्च कोंसिल) की सहा- 
जला से कार्य करने वाला यह कार्यालय भारतीय भण्डार-विभाग से सलग्न है । 
श्रौद्योगिक रचनाओं को एकत्र तथा प्रसारित करना, श्रौद्योगिक शअनुसन्धान में उद्योगो 
से सहयोग करना, श्रौद्योगिक प्रमापन के विषय में परामर्श देने वाली उपयुक्त पत्रि- 
काग्नो का सम्पादन और औद्योगिक प्रदर्दंत के सगठन में सहयोग देना इसके 
कार्य हैं । ऐसी केन्द्रीय सस्था की श्रावश्यकत्ना और औद्योगिक अनुसन्धान के मूल्य 


श्८ भारतीय प्रथंशास्त्र 


के सम्बन्ध में ग्रतिशयोक्ति नही की जा सकती । हाल ही में वैज्ञानिक एव औद्यो- 
गिक अनुसन्धान परिपद्‌ (साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौसिल) नामक एक 
नवीन सस्था स्थापित की गई है। विभिन्‍न प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि इस परिपद्‌ 
से सम्बद्ध हैं। सितम्बर, १६४० में बम्बई में हुईं बैठक में इस परिषद्‌ ने भारत की 
बुद्धकालीन उद्योगहीनता की समस्या के हल के लिए कई योजनाओं पर विचार, 
किया। इसमें वनस्पति रगो, भारी रसायन, भाश्त के तिलहन के निर्यात-वाजारो 
के भ्रभाव से उत्पस्त हाति की पूर्ति के लिए वनस्पति तेलो के उपयोग आदि की 
समस्याओ्रो को विद्येष महत्त्व दिया गया | तीन करोड अस्सी लाख रुपये की पूंजी की 
लागत से भारत सरकार देश के विभिन्‍न भागो में ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ खोलते 
का विचार कर रही है । 
१४ प्रान्वीय उद्योग-विभागों का कार्य--भ्ौद्योगिक श्रायोग की सिफारिशों के भपु- 
सार प्रान्तीय उद्योग-विभागों की स्थापना की चर्चा हम पहले ही कर चुके हे | इन 
विभागों के मुख्य कार्य तीन प्रकार के है--(१) श्रौद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा का 
विकास, (२) श्रौद्योगिक शिक्षा की पूर्ति और (३) श्रौद्योगिक प्रदशेनियों, हस्तकला- 
भण्डारो एवं श्रर्थ (धन) द्वारा उद्योगो की सहायता । उनको क्रियाएँ बडे पैमाने के 
उद्योगों की श्रपेक्षा कुटीर तथा ग्रामोद्योगो से श्रधिक सम्बद्ध हैं।* भोधोगिक झायोग 
के काल से आज की श्रौद्योगिक दशा में महान्‌ परिवर्तेत तथा घनाभाव के कारण 
उद्योग-विभागो ने औद्योगिक श्रायोग द्वारा भ्रनुमानित मात्रा एवं दिशा में सफलता 
नही प्राप्त की । १६१६ और १६३४ के वैधानिक परिवतेनों के कारण भ्रौद्योगणिकि 
विकास का उत्तरदायित्व बहुत श्रशो में प्रान्तो पर झा पडा । इससे भी एक व्यवस्थित 
और सम्यक्‌ श्रोद्योगिक नीति अपनाने में बाधा पहुँची है। भ्रखिल भारतीय 
श्रौद्योगिक सम्मेलन के वाधिक श्रधिवेशनों द्वारा, जिनमें प्रान्तो के मन्त्रीगण तथा 
उद्योग-सचालक एवं कुछ भारतीय रियासतों के भी प्रतिनिधि उपस्थित रहते है, कुछ 
अ्रशों मे उपयोगी सथोजन हो सका है। बगाल के उद्योग-विभाग ने भ्रपेक्षाकृत श्रघिक 
सफलता प्राप्त की है। अपने पर्याप्त कर्मचारी-वर्ग तथा कलकत्ता में अनुस्तन्धान प्रयोग- 
शाला छुलने के उपरान्त श्रौद्योगिक श्रायोग की निर्धारित नीति का पालन करने के 
लिए बगाल का उद्योग-विभाग भली भाँति सुसज्जित समझा जा सकता है। बंगाल 
में श्रौद्योगिक रसाम्रनश्ास्त्री का काम वहाँ प्राप्त हो सकने वाले कच्चे पदार्थों के 
सर्वोत्तम उपयोग के विपय में खोज करना है। बंगाल ट्रेनिंग इस्टीद्यूट स्थानीय 
चमडे श्र इसके सिझाने की समस्याओं पर अनुसन्धान कर रहा है। उत्तर प्रदेश, 
बंगाल, मद्रास शौर वम्बई में किये गए भौद्योगिक सर्वेक्षणों की भी चर्चा की जा 
सकती है। कुछ प्रान्तो में प्रदर्शनात्मक कारखाने भी खोले गए है, किन्तु दुर्भाग्यवष् 
उनमें से कुछ ही सफल हो पाए है । उदाहररार्थ मद्रास में स्याही बनाने के कारखाने 
की चर्चा की जा सकती है । श्रत्य उद्योग श्रसफल हो गए है, जैसे उत्तर प्रदेश में गिर्री 
(वॉबिन) बनाने का उद्योग । 
- ह इन किय भा का पुनरावनावल अगने अध्याय में क्रिया गया है । 


बी 
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उद्योगों को श्राथिक सहायता देने के लिए प्रान्तीय विधानमण्डलो हारा पास 
किये गए कानूनो का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं । मद्रास, पजाब, विहार और 
उडीसा में ये कानून १६९२३ से ही लागू हैं। वगाल और मध्य प्रदेश में पास हुए ऐसे 
ही नियम १६९३१ और १६३३ में क्रमश कानून के रूप में सामने श्राये । १६३४ के 
२,नकीय सहायता-नियम के श्रपर्याप्त होने के कारण छोटे उद्योगों के लिए बम्बई 
विधानमण्डल ने एक प्रस्ताव द्वारा कुछ नये नियम बनाये हे। ये नियम कई प्रकार 
की राजकीय सहायता की व्यवस्था करते हैं, जिनमें ऋणपत्रो या हिस्सो पर ब्याज की 
गारण्टी, हिस्सो या ऋणपत्रो का लेता, ऋणा प्रदान करना श्रौर श्रतुसन्धान-कार्य के 
लिए सहायता देना आदि सम्मिलित हे । कुछ दशाओ में उपयुक्त नियमो के शभ्रनुसार 
नये उद्योग आरम्भ करने के लिए व्यक्तिगत साहसोद्यमियो को ऋण भी दिया जा 
सकता है | वास्तव में ये नियम बृहदु-प्रमाप उद्योगों की श्रपेक्षा लबचु-प्रमाप उद्योगों के 
लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हे ।१ बडढी-बडी मिलो, जैसे कर्नाटक पेपर मिल्स 
(मद्रास) श्रौर इण्डियन स्टील वायर प्राडक्ट लिमिटेड (विहार) को दिये गए बडे-बडे 
ऋगणो की भ्रसफलता से यह सिद्ध है कि बडे उद्योगो को श्राथिक सहायता की समस्या 
हल करने के लिए विशेष उपायो की आवश्यकता है । 

मद्रास के उद्योग-विभाग ने मार्च, १६३५ की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया 
है कि उद्योगो को श्राथिक सहायता देने का अधिनियम बारह वर्ष तक लागू रहने के 
वाद भो भ्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में सफल नही हुआ । इस रिपोर्ट 

|) 

में उत्तर प्रदेश का श्रनुकरण करते हुए उद्योगो को आर्थिक सहायता देने की 
नवीन योजना बनाने के लिए एक विशज्ञेप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया 
है। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय सर एस० एन० पोचखनवाला की श्रष्यक्षता में १६९३४ 
में औद्योगिक वित्त-समिति की स्थापना हुई । इसने प्रधान एव भ्रप्रधान उद्योगों को 
अल्पकालीन एवं दीघंकालीन ऋरा देने के लिए २५ लाख की पूजी तथा अधिक-से- 
श्रधिक २० वर्ष के लिए हिस्सो पर ४% करमुक्त नाभाश पर सरकारी गारण्टी सहित 
दि यूनाटेड प्राविसेज़ इण्डस्ट्रियल क्र डिट बेक लिमिटेड' की स्थापना के लिए सिफारिश 
की। इस समिति ने “दि यूनाइटेड प्राविसेज्ञ फाइनेंसिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड' 
नामक एक विपणन (मार्केटिंग) संगठन प्रारम्भ करने की सिफारिश की जिसकी पुजी 
४ लाख रुपये होती तथा जो सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों की भाँति चलाई जाती । 
समिति के मतानुसार इस पूंजी के हिस्सो के वितरण का उत्तरदायित्व श्रौद्योगिक बेक 
के ऊपर होगा ।* जून, १६३६ में समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्मित सरकारी 
पिता को उत्तर प्रदेश विधानमण्डल ने स्वीकार कर लिया ।३ दिसम्बर, १९३६ में 


नल देखिए, प्रोसोक्षण फतह छू ७ 

१ ए, प्रोसीडिंग्स ऑँव दि फिफ्थ इण्डस्ट्रीज़ कान्फे नस? (१६३३) तथा डो० आर० गाडगिल, 
इस्डरिट्रयल टवालूशन श्रॉव इण्डिया, चतुथे सरकरण, पृ० ३२५ । 

२ स्टेट एक्शन इन रेस्पेक्ट आँव इएडस्ट्रोज़, १६२८-३५, ए्‌ृ० ४२ । 


३ इस योजना का विशेष विवरण “बैंकिंग और साख” वाले अध्याय में 'श्रोद्योगिक वित्तर शीर्षक के 
नीचे दिया गया है । 


२० भारतीय पअर्थशास्त्र 


बगाल विधानमण्डल ने भी एक प्रौद्योगिक साख-निगम सस्था की स्थापना स्वीकार 
की । इसका उद्ं श्य कारागृह से मुक्त बन्दियो द्वारा लचु-प्रमाप उद्योगो की स्थापना 
के लिए ऋण देना था । बगाल के किसी ऐसे नागरिक को भी ऋरणा दिया जा सकता 
था जो व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता ।* 

१९४ आयोजन और क्रौद्योगीकरण--बहुत से कारणों, विशेषकर रूस के प्रयोग: ने 
भारत में इस विचार को श्रौर भी प्रवल कर दिया है कि सामान्य रूप से देश के 
श्राथिक पुनरुद्धार तथा आ्राधघुनिक उद्योगो के सनन्‍्तोपजनक विकास के लिए सरकार को 
व्यवस्थित तथा उह्वं श्यपूर्णा आयोजन भ्रपनाना आवश्यक है। सितम्बर, १६४३ में 
सर एम० विश्वेस्व॒राया ने श्रखिल भारतीय-निर्माता सगठन (श्रॉल इण्डिया मेनु- 
फेक्चरसे भ्रागनाइजेशन) के सम्मुख युद्धोत्तर काल में भारत के पुननिर्माण की एक 
योजना रखी । इस योजना में कुछ वर्ष के भीतर श्राधारोद्योगो, उत्पादक जनकार्यों 
भर जनोपयोगी सस्थाश्रो, कृषि एवं श्रौद्योगिक उत्पादन को दूना करने, बेकिंग की 
सुविधाश्रो के विकास का प्रबन्ध करने, श्रायात किये गए यन्त्रों पर झ्रायात-कर में 
श्राशिक मुक्ति के साथ प्रशुल्क सरक्षण, भारी उद्योगों के प्रति अधिमानपूर्ण व्यवहार 
और वाधिक श्रायोजनो झ्रादि में एक हजार करोड रुपये के विनियोग का सुझाव 
रखा गया । 

१६४४ में श्राठ प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने भारत के औद्योगिक विकास 
की योजना का निरूपण करते हुए एक सक्षित स्मृति-पनत्र का पहला भाग प्रकाशित 
किया | सामान्यत यह बम्बई योजना (बॉम्बे प्लान) के नाम से प्रसिद्ध है।* 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पन्द्रह वर्ष की अ्रवधि के भीतर प्रत्ति व्यक्ति 
राष्ट्रीय श्राय को दूना कर देना था। जनसख्या की वृद्धि ५० लाख प्रति वर्ष अनुमान 
करने पर पहन्द्रह वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का भ्र्थे है वर्तमान सम्पूर्ण 
भाय को तिग्रुना कर देना । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया गया 
कि कृषि की वास्तविक उत्पत्ति को दुगने से कुछ श्रधिक भर बडे तथा छोटे उद्योगों के 
सम्मिलित उत्पादन को पाँच ग्रुना कर दिया जाय । 

योजना के लिए झ्ावश्यक पूंजी लगभग १०,००० करोड रुपये है जिसका 
वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है 


करोड रुपये करोड़ रुपये 
उद्योग ४)४प० स्वास्थ्य ४५० 
कृषि £,२४० आवास २,२०० 
सचार ६४० श्रन्य २०० 
शिक्षा ४8० कुल १०,०७० 
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* विशेष विवरण के लिए देखिए, एन० दाम, इण्डस्ट्रियल इण्टरप्राइज़ इन दस्डिया? । 

परम योजना के नाम का कारण यद्द हे कि एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर इसके सभी लेसक 
वेस्बई के है. सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास, जे० झार० टां० टाटा, जी० डी० बिरला, सर भआरदेशर 
दलाल, मर शअराम, कस्वूरमाट लालभार, ए० डी० ऑफ और जॉन मयाद । 


राई 
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राष्ट्रीय श्राय में जिस त्रिमुखी वृद्धि का ध्येय रखा गया है उसमें उद्योग, ऋषि 
व नौकरी में श्राय पर निम्न वृद्धि श्रनुमानित है -- 








आय १५ वर्ष पश्चात्‌ प्रतिशत 
बा १६३ १-२ अनुमानित आय वृद्धि 
(करोड़ रुपयों में) (करोट रुपयों में) 
ड्चोग ३७४ २,२४० घ्‌ण्दा 
कि १,१६६ २,६७० १३० 
नोकरी ४प४ ५,४५० २०० 








उद्योगो को दो प्रधान वर्गो में विभाजित किया गया--( १) आधारोद्योग, (२) 
उपभोग-पदार्थो के उद्योग । 

महत्त्वपूर्ण श्राधारोद्योगो में निम्नलिखित को योजना के आरम्भिक वर्षो में 
प्रधानता दी जायगी शक्ति--विद्युतु, खानें और धातुएँ--लोहा श्रौर इस्पात, श्रल्यूमि- 
नियम, मेगतीज, अभियात्रिकी--सभी भाँति के यन्त्र, यासन्त्रिक औजार; रसायन-- 
भारी रसायन, रासायनिक खादें, रंग, प्लास्टिक, दवाएँ, यातायात--रेल के इज्जन 
श्रौर डिब्बे, जहाजो का निर्माण, मोटर-गाडियाँ, हवाई जहाज, सीमेण्ट । 

उपभोग-पदार्थो के प्रमुख उद्योग, जिनका श्रौर विकास करना है, निम्नलिखित 
है “झत्र--सूती, ऊनी और रेशमी, शीशे का उद्योग, चमडे की वस्तुश्नो का उद्योग, 
कागज का उद्योग, तम्बाकू का उद्योग, तेल उद्योग । 

बडे पैमाने के उद्योगो के साथ ही छोटे तथा कुटीर-उद्योगो के विकास का भी 
प्रवन्ध किया गया था, ताकि योजना की झारम्भिक अवस्था में पू जी, विशेषकर बाहरी 
पूजी की श्रावश्यकता कम हो सके और लोगो को काम मिल सके ) 

कृषि के लक्षित उत्पादन की प्राप्ति के लिए श्रावश्यक पूजी का अनुमान 
नीचे दिया गया है 








अनावत्त क व्यय आवत्त क व्यय 
(करोड़ रुपयों में) (करोड रुपयों में) 
भूमि रक्षा आदि 290 ९० 
चालू पू जी २४५७० 
मिंचाई 
ज्ञरें ४0०0० १ 09 
कुएं भू० 
आदर्श खेत १६५ १३० 
कुल योग झडभ्‌ ४०० 





रेल श्रौर सडको की मील-दूरी वढाने और बन्दरगाहो के विकास में लगने 
वाली कुल लागत का अनुमान निम्नलिखित था 





भारतीय अथंशास्त्र 














र्र 
अनावत्त क व्यय शआवत्त क व्यय 
(करोड रुपयों में) (करोड़ रुपयों में) 
रेल ४३४ & 
नई बनने वाली सड़कें ३०० न ६) 
पुनर्निर्माण की सब्कें ११३ 
वन्द्रगाह ५० पर 
कुल योग रा, ८8७ ४8 
घन-प्राप्ति के प्रस्तावित साधन निम्नलिखित थे 
बाह्य वित्त .-- 
साधन धन (करोड रुपये में) 
भातचित धन ३०० 
स्टिंग प्रतिभूतियां १,००० 
व्यापार-सन्तुलन ६०० 
वाह्य देशों से ऋण ७०० 
कुल योग ध्याु २,६०० 
श्रान्तरिक वित्त *“- 
साधन धन को मात्रा 
(करोड़ रुपये में) 
वेचत ४,००० हि 
निर्मित भुद्रा १ 3,४०० 
कुल योग ध्य्श्य ७,४०० 
भहायोग १०,००० करोड़ रु० 


योजना को कार्यान्वित करने के विपय में यह तय किया गया था कि यह 
तीन पचवर्षीय योजनाओं में विभाजित की जायगी ॥ इन योजनाश्रो पर किया जाने 


वाला व्यय इस प्रकार था 


डीसी 


| प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना 
(करोड २० सें) | (करोड़ रु० में) | (करोड़ रु० में) 





उद्योग ७६०) 
आधारोथोग डप० 
उपभोग-पदार्थी के उद्योग ३१० 
क्रषि २०० 
सा ११० 
शिक्षा का 
स्वास्थ्य उड० 
आवास २७७ 
श्म्न्य को 
कुल योग या ८०० य ०६०० ४७०० | एड 





(१,५३०) 

१,२०० 
३३० 
४०० 
३२० 
प्र 

ष० 
४२० 
छ0० 


२,६०० 





(२,१६०) 
१,८०० 
३६० 
६४० 
पश० 
3७90 
३३० 
१,५६० 


१०० 


५०७०० 


२ निर्मित मुद्रा का अर्थ तदर्थ प्रतिभूतियों के आधार पर जारी किये गए धन से है। 
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+ 








कुल योग 
(करोड़ २० में) 
_+-+केेका्‌््-॑- 
(४,४४८ ०) 
३,४८० 
१५००० 
(+२४० 
९४० 
४६० 
४५० 
२,२०० 


200०0 
जाया 
्‌ 9,00० 


ओऔद्योगीकरण साधन तथा विधि २३ 


बम्बई योजना का दूसरा भाग जनवरी, १९४५४ में प्रकाशित हुआ । इसने 
वितरण की समस्या पर कुछ सामान्य विचार प्रस्तुत किये तथा योजना के फलस्वरूप 
धन में होने वाली वृद्धि के समान वितरण का प्रतिपादन किया । इसका लक्ष्य घन के 
अतररण की असमानता को कम करना और सबके लिए रहन-सहन के एक निम्ततम 
स्तर का प्रबन्ध करना था। अतिरिक्त श्राय या पूँजी पर मृत्यु-कर जैसे प्रगामी प्रत्यक्ष 
करो के प्रयोग का भी समर्थन किया गया । अजित तथा अनजित आय के श्रन्तर, 
भ्ृधृति का सुधार तथा सम्मिलित पू'जी वाली कम्पनियों में हिस्सो के विस्तृत वितरण 
का भी समर्थन किया गया । कृषि और श्रौद्योगिक मजदूरी की दरो में सुधार करने के 
साथ ही काम करने वाली सारी जनसख्या को काम देने की भी व्यवस्था की गई । 
प्रधान योजना (मास्टर प्लान) के अधीन उद्योगो के विकीरण तथा प्रादेशिक वितरण 
के सम्बन्ध में भी सुझाव रखे गए। कुटीर एवं लघु-प्रमाप उद्योगो के प्रोत्साहन की 
आ्रावश्यकता स्वीकार की गई और राजकीय तथा व्यक्तिगत साहस के उचित सहयोग पर 
जोर दिया गया। वम्बई योजना के निर्माताश्रो के तीन प्रमुख उद्द इय थे (क) पूर्वेस्थित 
आधिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता, (ख) केन्द्रीय नियन्त्रण की 
प्र्थ-व्यवस्था श्रोर श्रन्तिम (ग) समाज के सामाजिक श्रौर वितरणात्मक आदर्शों के 
ग्रनुकूल कृषि और उद्योग तथा उत्पादन के साधनो और वास्तविक उत्पादन का 
. श्रधिकाधिक विकीरण ।* 

? यदि हम अपने राष्ट्रीय साधन-ल्रोतो के पूर्ण उपयोग तथा जनता श्लौर सरकार 
में पूर्ण तथा स्थायी सहयोग की कल्पना कर लें तो बम्बई योजना द्वारा श्रनुमानित 
स्तर पर पु]नर्तिर्माण असम्भव नही है। किन्तु उपभोग-पदार्थो का वर्तमान विधि से 
उत्पादन करने के पहले पू जी-निर्माण भ्रावश्यक है तथा इस अवधि (पू जी-निर्माण काल) 
में जनता को एक महान्‌ त्याग करना होगा। निर्धघन भारत की जनता के अति 
शोचनीय जीवन-स्तर के कारण पूजी एकत्र करने के लिए वत्तमान उपभोग का 
बलिदान करना वास्तव में बहुत कठिन होगा । बम्बई योजना अरब पुरानी पड गई है 
और अपने निर्माण-काल से बाद में हुए विकास के प्रकाश में इसमें विस्तृत रूप से 
सशोधन करने की आवश्यकता है, क्योकि तब से वस्तुश्रो और सामानों के मूल्य में 
बहुत वृद्धि हो गई है। अब (१६५०) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक धन की मात्रा १०,००० करोड रुपये के स्थान पर ३०,००० करोड रुपये 
होगी। किन्तु वर्तमान धनाभाव के कारण सरकार को कम धन की श्रपेक्षा रखने 
वाली तथा शीघ्र परिणामदायी योजना से प्तन्तोष करता होगा । 
ले १६३८ ई० कौ राष्ट्रीय श्रायोजन समित्ति की स्थापना के बाद सरकारी और 

गर-सरकारी योजनाओं की भरमार-सी हो गई है। केन्द्रीय सरकार* का पहला कर्तव्य 

१ दी ईस्टर्न इकनामिस्ट, २६ जनवरी १६४५, पृ० ६५-९६ । 

२ सन्‌ १६४६ में भारत सरकार के आयोजन और विकास-विभाग बन्द कर दिये गए तथा उनके 


कार्य भन्य विभागों में वॉँट दिये गए। अपने सक्तिप्त जीवनकाल में सर आदेशर दलाल की सक्रिय 
अध्यक्षता में विभाग ने नीति-नि्धोरण के विषय में वहुमूल्य काम किया । 


हे 


२४ भारतीय अथश्ञास्त्र 


होगा कि विभिन्‍त योजनाश्नरो को सयोजित करके पूर्ण बनाए। निदिष्ट लक्ष्य श्रौर 
की प्राप्ति के उ््द श्यो लिए केन्द्रीय सरकार को प्राथमिकता का निर्णय और योजना 
को व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करना चाहिए । 

१६३६ में ग्रुद्ध की घोषणा के पद्चातू णीघ्र ही काग्रेस मन्त्रिमण्डलो के. 
छिन्न-सिन्‍न हो जाने के बाद राष्ट्रीय भायोजन समिति का कार्य बिलकुल बन्द हो 
गया । पाँच वर्ष के विराम के पश्चात्‌ सितम्बर, १६४५ में समिति की पुन बैठक 
हुई। प्राथिक दक्षा में युद्धकधालीन मौलिक परिवतंनो के कारण समित्ति ने श्रपनी विभिन्‍न 
उपसमितियो को सशोधित निर्देश भेजे। किन्तु श्रपर्याप्त धन, शासन-तन्त्र की 
शिथिलता तथा साख्यिकी तथ्यो के श्रभाव में समिति के लिए ऐसी योजनाओं का 
निर्माण, जिन्हे सरकारी योजना (बल्यू-प्रिण्ट) कहा जा सके, श्रसम्भव हो गया | श्रत 
समिति के प्रस्ताव भर निष्कर्ष सामान्य ज्ञान और पथ-प्रदर्शन-मात्र ही प्रदान 
करते हे।*९ 





१ मार्च, १९५० में भारत सरकार ने योजना-आयोग की नियुक्ति की। जुलाई, १६५१ है 
योजना-आायोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा सामने रखी । दिसम्बर १६५० में 
योजना पार्लियामेण्ट के सामने अपने अन्तिम रूप में रखी गई ! इस योजना के अन्तर्गत १६५१-५६ में 
२,०६६ करोड रुपये व्यय करना निश्चित किया गया । (अक्तूबर, १६५३ में नेकारी दूर करने तथा 
अन्य विशिष्ट योजनाञ्रों के लिए इसके अतिरिक्त १८० करोड़ रुपये और व्यय करने का निश्चय किया 
गया) योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से व्यय करना निश्चित किया गया 


१९५१-४६ में कुल व्यव का 
प्रस्तावित व्यय प्रतिशत 
कृषि और सामृद्दिक विकास ३६१ 8७४ 
सिंचाई श्र््ट्प प्र 
बहुउद्द शीय सिंचाई और शक्ति योजनाएँ. २६६ हर & 
शक्षित श्र्७ ६१ 
यातायात श्र मचार ४६७ 384 
ड्चोग १७३ पड 
सामाजिक सेवाएं ४० १६४ शव 
पुनर्वास ज्भ्‌ ४१ 
घ्मन्य पर 2५ 
ल्ण्क्ष्कजमाय-ा-्ततकफचज-+ब+-+-++-+--झ_... स्क् 
योग २,०६६ १००० 
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यह योजना “६७७ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय को दृना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के 
प्रति पहला कदम है। अभी ऐसी कई पचवर्षीय योजनाएं चालू की जायेंगी । 


द्वितीय अध्याय 
भारतीय उद्योग-नवीन तथा पुरातन 


१ श्रध्याय का क्षेत्र--भारतीय उद्योग दो वर्गो में विभाजित किये जा सकते हे (१) 
कारीगरो के घरो में हस्तचालित यन्त्रो से सम्पादित उद्योग जिन्हे कुटीर-उद्योग कहा 
जा सकता है। यहाँ काम का प्रमाप छोटा, सगठन सीमित तथा उत्पादन मुख्यतया 
स्थानीय आ्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए होता है। इस अध्याय के अन्त में हम इन 
कुटीर-उद्योगो का विवेचन करेंगे। (२) शक्ति-चालित यन्त्रो से सम्पादित सुसगठित 
उद्योग जो कारखानो या उद्योगशालाओ् में चलाए जाते है । इन सगठित उद्योगो का 
आकार साधारण ग्रामीण कारखानो से लेकर कपडे की बडी-बडी मिलो एवं 
अभियान्त्रिकी उद्योगशालाश्रो के समान होता है जहाँ हजारो मजदूर काय॑ करते हूं 
और निर्माण एवं व्यापार के लिए पूर्ण सगठन होता है ।* कृषि से सम्बन्धित सगठित- 
उद्योग, जसे चाय, कहवा, नील श्रौर चीनी उद्योग का वर्णन कृषि के श्रध्याय में हो चुका 
6 ।' अभ्रव सबसे पहले हम भारत के नये प्रकार के प्रमुख सगठित उद्योगो का वर्रान 
करेंगे । इससे श्रौद्योगीकरण की प्रगति का श्राभास मिल जायगा और उसी प्रसग में 
प्रशुल्क-मण्डल की देखरेख में लागू किए जाने वाले सरक्षण की विधि पर भी प्रकाश 
पडेगा। 

२. सूती मित्र उद्योग--भारत के बृहद-प्रमाप के कुछ उद्योगो का विवरण नीचे दिया 
जा रहा है। भारत में पहली सूती-वस्त्र मिल १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुई । 


१ भारतीय उद्योगों के द्वाल के वर्गीकरण में सगठित उद्योगों को पुन दो वर्गों में विभाजित किया 
गया दे लघु-प्रमाप उद्योग तथा बुद्ददप्रमाप उधोग । उदाहरण के लिए वम्बई की अ्रौधोगिक एवं शार्थिक 
सर्वेक्षण समिति का कहना दे कि “लघु-प्रमाप उद्योगों से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से दे जहाँ शक्ति 
का प्रयोग होता दै, परन्तु काम करने वालों की सख्या ५० से अधिक नहीं होती और न विनियोजित , 
पू जी ही ३०,००० रुपये से अधिक होती दे। मोटर की मरम्मत, तेल, हॉज़िरी, घड़ी-निर्माण, सावुन-- 
निर्माण, चावल और आटे की चक्कियां इसका उदाहरण हैं। बृहद-प्रमाप उद्योग वे है जहाँ शक्ति का 
प्रयोग होता है. परन्तु काम करने वालों की सख्या ५० से श्रधिक होती हद तथा विनियोजित पूजी भीः 
३०,००० रुपये से अधिक द्वोती दे | इसका उदाहरण कपडा, कागज और शक्कर की मिलें द (रिपोर्ट- 
पैरा १५-१६) । भायोजन-समिति ने भी भारतीय उलद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया हे. (१) 
कुटीर-उद्योग, (२) लघु-प्रमाप (मध्यम आकार वाले) उद्योग ओर (३) बृहद-प्रमाप उद्योग । 

२ देखिए, खण्ड १, अध्याय ६ | है 


र्प् 
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बम्बई में, जो सुती-मिल उद्योग का गढ है, पहली मिल पारसी साहस के फलस्वरूप 
स्थापित हुई भ्रौर इसने १८५४ से कार्य आरम्भ किया । 

वम्वई द्वीप पर सूत्ती-मिलो का केच्रीकरण स्थायी और प्राकृतिक कारणो से 
उतना प्रभावित नही हुआ था जितना श्रन्य लाभो से, जैसे पूंजी और साख-सम्बन्धी€ 
सुविधाश्रो की प्रच्चुरता, सस्ते श्नौर वेगमान पॉरवहन की उपलब्धि और चीन द्वारा 
सूत की माँग में भ्रस्थायी वृद्धि जिसकी पूर्ति के लिए बम्बई विशेष रूप से उपयुक्त 
था | वितरण के दृष्टिकोश से १८७७ का वर्ष उद्योग के विकास को एक नवीन दिशा 
प्रदान करता है) कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित नगरो, जैसे 
नागपुर, अहमदाबाद और शोलापुर, में इस वर्ष बडी तेजी से मिलो की स्थापना हुई । 
यह वितरण प्राकृतिक कारणों से हुआ, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त श्रम तथा बड़े-बड़े 
विपणन-केन्द्रो की सन्तिकटता । रेलो के विकास के कारण ही यह सम्भव हो सका । 
वर्तमान शताब्दी के आरम्भ मे चीन से सूती व्यापार की कमी ने बम्बई के अद्वितीय 
महृत्त्त को बहुत भ्राघात पहुँचाया | स्वदेशी भ्रानदोलन ने भी बुनाई व्यवसाथ को 
वम्बई के बाहर प्रोत्साहन दिया । ब्रिटिश भारत मे कारखाना सम्बन्धी कानूनों (फंफ्ट्री 
लेजिस्लेशन) के विकास ने उद्योग के देशी रियासतो मे स्थापित होने की प्रवृत्ति को 
जन्म दिया, क्योकि वहाँ कारखाता-कानूनो का प्रशासन बहुत ढीला था । 

कुछ दिनो से भारतीय मिलो में श्रधिक मात्रा से महीन सूत उत्पादन की 
प्रवृत्ति श्रा गई हे श्रौर इसके लिए सयुकत राष्ट्र तथा भ्रन्य स्थानों से लम्बे रेशे छी 
कपास का आयात होने लगा है। किन्तु महीन सुत का उत्पादन झायात की हुई 
कपास के मेंहगापन और सूत बनाने के लिए आ्रावश्यक नये यन्त्रो के कारण सीमित 
मात्रा में हो रहा है। देश में उत्पन्त होने वाली कपास की किस्म में सुधार करने से 
यह परिस्थिति बदल सकती है । 

१६१४-१८ के युद्धकाल में सूती वस्त्र-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला । 
युद्ध के पूर्वी रगमचो में सूती सामान की सैनिक श्रावश्यकताश्रों के कारण सरकार 
द्वारा मिलो को दिया गया प्रोत्साहन, जहाजो की कमी के कारण श्रायात की कमी 
तथा श्रायात किये हुए कपडे के मूल्यो की बढती से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई । 
यहापि य्त्रो के श्रायात की कठिनाई के कारण विकास उतनी श्रच्छी तरह नही हो 
सका जितना कि इस कठिताई के न होने पर होता + परन्तु फिर भी हितीय महायुद्ध के 
समय सूती वस्थ-उद्योग का आइचर्येजनक विस्तार हुआ । आयात की कमी, निर्यात 
की वद्धि, युद्ध के लिए कपडे की बढती हुईं मॉग, देश की श्रघिक मॉग भोर ग्रुद्ध के 
आरम्भ में कुछ समय तक के लिए मजदूरों की प्राप्ति की अनुकूल परिस्थितियाँ झ्रार्षि 
इस विस्तार का कारण थी। 

३ सूती मिल-उद्योग का विकास--निम्नलिखित तालिका सारे भारतवर्ष में सूती- 
मिल उद्योग में हुई प्रगति और कपडो की आ्रायात में हुई कमी को प्रदर्शित 
नकरती है। 


भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन २७ 


तालिका १ 
मन मी न 8 सी 3 5 3 
वर्ष मिलों की तकुशों की सख्या करों की सख्या । काम में लगे हुए मनुष्यों 
सख्या | की औमत संख्या 
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मिल के बताए कपडे का उत्पादन १६०४-५ में ६,७८० लाख गज था। 
१९४३-४४ में यह्‌ बढ़कर ४८,७०० लाख गज हो गया । 

१६०४-५ तक सूत के निर्यात-व्यापार में होने वाली निरन्तर वृद्धि का कारण 
वम्बई की चीन के बाज़ार के सम्बन्ध में श्रनुकूल भोगोलिक स्थिति थी। सम्पूर्ण निर्यात 
के ६० प्रतिशत से भी भ्रधिक की पूर्ति बम्बई की मिलो द्वारा होती थी भौर इस 
स्थिति के €० प्रतिशत की खपत चीन में होती थी । १८९६० तक दूसरा महत्त्वपूर्ण 
ग्राहक जापान था। मलाया और श्ररब में भी नये वाज़ार स्थापित हो चुके थे। 

५१६०५ के बाद व्यापार में अवनति उतनी ही तेजी से हुई जितनी तेज़ी से पहले. 
विकास हुआ था। व्यापार की भ्रवनति के प्रमुख कारण भारत में चाँदी के सिवको 
की मुक्त ढलाई पर रोक लग जाने से चीन के साथ विनिमय दर में उत्पन्न अ्रव्यवस्था, 
चीन में स्वय सूत कातने के उद्योग का विकास, युद्ध के कारण जहाज पाने में भारतीय 
व्यापारियो की कठिताइयाँ जिससे जापान को अत्यन्त सुश्रवसर मिला, बुनाई के उद्योग 
का स्वय भारत में विकास श्रौर देश में ही श्रधिक लाभ होने के कारण बाहरी देशो 
के बाजारो के प्रति भारतीय उत्पादको की उदासीनता आदि थे। यह ध्यान रखने 
योग्य है क्रि जापान १६१४-१८ के युद्ध के आरम्भ तक चीन के सूत बाजार में भारत 
के प्रतिद्वन्द्दी के रूप में नही रहा । किन्तु उसके बाद जापान ने न केवल चीन के 
वाजार से भारत को निकाल बाहर किया वरन्‌ जापान के सूत का स्वय भारत में आयात 
भयकर गति से बढा भ्रौर यहाँ के सूत कातने के उद्योग को बहुत गहरा धक्का पहुँचा । 
१८६६-१६०० के २,४४० लाख पौंड से गिरकर भारतीय सूत का निर्यात युद्ध 
के पहले के पाँच वर्षों में औसतन १६३० लाख पौण्ड रह गया। यह झसत युद्ध के पॉच 

५) तेर्षों में १३०० लाख पौण्ड, बुद्ध के बाद के पाँच वर्षों में 5६९० लाख पौण्ड और 
१६३८-३६ में ३८५० लाख पौंड हो गया । उस वर्ष भारतवर्ष की मिलो का कुल सूत 
उत्पादन १३,०३० लाख पौण्ड था। इस भाँति श्रव भारतवर्ष अपने सृत्त उत्पादन के 
अल्पाश का ही निर्यात करता है, क्योकि लगभग सभी सूत की देश में खपत हो जाती है । 
वतमान शत्ताव्दी के झाारम्भ से बुनाई उद्योग में चमत्कारिक विस्तार हुआ है। चीन 

2. पाकिस्तान भी सम्मिलित है । 
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के माथ सूत के व्यापार की समाप्ति से इस उन्‍तति को बल मिला हैं। फलस्वरूप 
हमारी विदेशी कपडो की निर्भरता में काफी कमी श्रा गई है । 

युद्ध से सम्बन्धित कारणों के फलस्वरूप १९१७ से एक स्मरणीय श्रभिवृद्धि- 
काल प्रारम्भ हुआ । १६१७-१८ और १६२१-२२ के बीच उद्योग में विनियोजित 
पूजी २० प४ करोड से बढकर ४० &८ करोड रुपये हो गई । अत्यधिक ऊँचे मुल्यो 
के प्रभाव के कारण मिलें अपनी पुरी शक्ति-मर काम कर रही थी। परिदत्त पूजी 
पर वम्बई सूत्ती मिल उद्योग ने बहुत ऊँचे लाभाश दिये, जो १६१६ में ४० १ प्रतिशत, 
१९२० में ३५२ प्रतिशत श्रौर १६२१ में ३० प्रतिशत थे ।* 

अभिवृद्धि काल छ वर्ष तक रहा। इसकी समाप्ति होते ही सकठ-काल आरम्भ 
हुआ । इस बीच जापान ने हमसे अधिक उन्‍्तति कर ली थी श्ौर न केवल चीन के 
वाजार में ही वल्कि हमारे देश के बाजार में भी भ्रपती सस्ती वस्तुएँ भेजने लगा जिससे 
भारतीय मिलो में भी उत्पन्न वस्तुओं के मुल्य कम करने पडे । जिस प्रकार भारत ने 
विष्व की प्रभिवृद्धि में भाग लिया था उसी वरह विश्वव्यापी श्रवसाद को भी भेलना 
पडा । १६२० के बाद कृषि एवं साधारण मूल्यो के सम्बन्ध में परिवर्तत और १६१७ 
से ही कपास के मूल्यों में भयकर घटा-बढी श्रादि श्रन्य ससार-ब्यापी कारण थे । 

१६२० से कृपि-मूल्यो के घट जाने के कारण कृषक वर्ग की क़य-शक्ति कम हो 
गई, जिसके फलस्व॒रूप ससार-भर में उद्योगो में सामान्य भ्रवसाद छा गया। अ्रभिवृद्धि काल 
में ग्रायोजित विस्तार १६२२ से पहले नही पूरे किये जा सके । नये स्थापित ससस्‍्थानो& 
में वास्तव में अमिवृद्धि-काल के मूल्यों की तुलना में पूंजी खर्चे की गईं थी और १६२० 
में विनिमय-सम्बन्धी प्राकस्मिक परिवतंत के कारण यह लागत और भी श्रधिक हो 
गई ।६ १६१७ से श्रमेरिका के कपास की पूृत्ति तथा उसके मूल्यों से प्रभावित्त उतार- 
चढाव ने भारत में इस उद्योग की कठिनाइयाँ श्रौर बढा दी । सम्भवत इस उद्योग के 
लिए, विशेषकर इस उद्योग के प्रधान केन्द्र वम्बई के लिए, सबसे बुरा वर्ष १६२३ 
था । (नीचे सेक्शन ७ देखिए) 

2 भारत में सूती पस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग--निम्नलिखित तालिका? में भारत 
में प्रति व्यक्ति सूती वस्त्र के उपभोग के रोचक श्आँकडे दिये गए हैं । हाथ के करे द्वारा 
उत्पन्न वस्त्र भी इसमें सम्मिलित हैं 

प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुमान लगाते समय जनसख्या के वापिक परिवर्तन 
को ध्यान में रखा गया है । एक वर्ष से दूसरे तर्ष के लिए बच जाने वाले माल तथा 
स्थल से होने वाले निर्यात की गणना सम्भव नही हो सकी है। उपभोग के लिए 
प्रतिवर्य प्राप्त सूत की मात्रा पर करघा से उत्पन्त वस्त्र की मात्रा का अनुमान लगा # 
लिया गया है। 





? देखिए, रिपोर्ट ऑँव दि टैरिफ बोर्ड ( खेबसटाडल इगडस्ट्रो, १६२७ ) परिशिष्ट ५, और मजनाएयण, 
“हिकनोंमिक लाश्फ इन इण्डिया? पृ० ४५८ | 

> देखिए, गटग्रिल, पृवोद्ध त, पृ० २४० । 

2 रहित ऑँचदि ट्रेंट आव इण्डिया (१६३६-३७), एृ० ४३ जोर (7६४7-४२), एृ० ११० । 
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वि पिया था आओ आयात १ मिल का प्राप्य | हाथ के वरधे का । उपसोग के लिए 











बे लिख ॥ वास्तविक उत्पादन + उत्पादन | वास्तविक उपलब्धि 
वास्तविक | हा । वास्तविक के सम्मावित पे । कुल । 2 
ठ व्य्‌ ञ््यू ठ 
गज गज | गज गज | गज । गज | गज गज 
(करोड़ों में) (करोड़ों में ) (करोड़ों में) (करोड़ों में) 


न ७5 छारणश्ग दमा इक झा | २३.६० 
१६२३-२४ | शृढ२ [४३०| (१५४ (४६७ | १०१ [3०8 | ३१६९७ |१२०३ 
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१६३८-३६ | 5१ (१६४६ | ४०६ (०७६।| १६२ [५०५| छ६ढड [१७४७ 
१६३६-४० भ्द्‌ # ४७ 3७६ & 8७ श्द२ ४ ७8 ६१७ ॥१६ २३ 
46४०-४९ ४० १०२ उपय हहप्‌ १5५ ४ २३ प९३ १५ २० 
१६४१-४० ६० ०२६ ३७२ हप््ड २०७ |५७ 39० पू८प० (१५१० 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी आयात व्यवहारत बन्द हो गया है । 
यह भी स्पष्ट है कि भारत के वस्त्र-उपभोग में हाथ के करघे का स्थान श्रव भी महत्त्व- 
यूर्सा है। पूरे उपभोग का लगभग ह और भिल से बने वस्त्र के श्राधे से श्रधिक का 
उत्पादन हाथ के करघे से होता है । अन्त में, युद्ध की परिस्थितियों तथा मूल्यों में वृद्धि 
के कारण तालिका में प्रति व्यक्ति उपभोग? की मात्रा में कमी दिखाई पडती है ।४ं 
» सूती मिल उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ -- यदि देखा जाय तो एक प्रकार से कपडे 
के व्यापार की दशा सूत के व्यापौर की दशा से अधिक सुरक्षित है। सूत-व्यापार की 
>कमजोरी का मूल कारण एक ही बाज़ार भश्रर्थात्‌ चीन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना 
था। कपड़े के निर्यात के श्रनेंक बाजार है जिनमें से कुछ में भारतीय कपडो की 
श्रधिकाधिक खपत की क्षमता दिखलाई पड रही हैं। इस कारण किसी एक ग्राहक की 
खरीद की मात्रा में कमी हो जाने का वस्त्र-व्यापार के ऊपर कोई विश्ञेष प्रभाव नहीं 
पड सकता । किन्तु यह विचारणीय है कि भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी बाजारों 
के विकास के लिए अब तक कोई विशेष प्रयत्न नही किया है। १६३०-३१ के पहले 
वस्त्र के झायात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई। जापान एक सशक्त प्रतिद्वन्द्ी के रूप 
में सामने श्राया, क्योकि जापानी श्रौर भारतीय वस्तुओ में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्दा होती थी । 
यह बात लकाशायर के बारे में नहीं थी। कुछ विशेष सुविधाश्रो, जैसे श्रम की कुशलता 
में वृद्धि करने वाली उत्तम जलवायु और स्त्रियों द्वारा सस्ते में काम कराने 
की परिस्थितियों आदि, के कारण जापान भारतीयो की श्रपेक्षा सस्ते मूल्य पर वस्तुएं 
१ वास्तविक आरयात--विदेशों से आयात किया हुआ सामान--पुन निर्यात विये हुए विदेशी सामान । 
२ मिल का प्राप्य वास्तविक उत्पादन +-भारत में मिल का उत्पादन--सूती कप्छे का निर्यात । 
| २ राशर्निंग की व्यवस्था में कपडे का प्रति व्यक्ति प्रति वषे उपभोग १२ गज था और भविष्य में कुछ 
वष के जिए अधिक-से-अधिक सम्भव उपभोग की मात्रा १८ गज प्रति व्यक्ति तक अआँकी जाती है । 
४. सूता वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग के आधुनिक झऑकडे इस प्रकार है. १६४६ में १२ ० गज, 
४६४०८ में १५ ४ गज, १६५१ में ११ ८६ गज । १६५१ के वाद उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई तथा 2६५४ 
में कपडे की प्रति व्यक्ति प्राप्पता १५ ३ गज हो गईं थी । 


-“ नोद्स एण्ड न्यूज, १ अक्तूबर, १९५५ (#] 0,0.) 


३० भारतीय अर्थशास्त्र 


बेचने में समर्थ था । यूनाइटेड स्टेट्स और भारत से बहुत बडे पैमाने एवं सुसगठित ढग 
से कपास खरीदने के कारण जापान को भारत की तुलना में अनेक लाभ प्राप्त थे, यद्यपि 
छोटे रेशें वाली कपास के सम्बन्ध में भारत को अ्रधिक लाभ प्राप्त थे । भारतीय श्लौर 
अमेरिकन कपास के मिश्रण से तैयार भूरा कपडा (5727 ८0६7) भारतीय कपडो 
की श्रपेक्षा श्रधिक श्राकषंक होता है। ये सभी सुविधाएँ किसी भी भाँति अनुचित नही ९ 
कहीं जा सकती, किन्तु जापान को ये सुविधाएँ काम के घण्टो, कम उम्र के लोगो तथा 
रात में स्त्रियों से काम लेने के निषेध के सम्बन्ध में वाशिंगटन सम्मेलन में स्वीकृत 
श्रम-सम्बन्धी नियमों ( लेबर कन्वेंशन्स ) को न मानने के फलस्वरूप प्राप्त थी । 
जापान में काम करने की दशाएँ निश्चित रूप से भारत की तुलना में खराब थी और 
वे जून, १९२६ तक वैसी ही रही जब तक कि १९२६ का जापान का फैक्ट्री कानुन 
कार्य रूप में परिणत नही हुझ्ना ।* 

१८६९३ से करेंसी नीति में बार-बार किये गए परिवतेनो तथा १६९२४ में 
विनिमय दर के १ शि० ४ पे० के स्थान पर १ शि० ६ पे० कर देने के कारण सूती 
वस्त्र उद्योग की कठिनाइयाँ और बढ गई । १६२३-२५ तथा फिर १६३२ में जापानी 
सिक्के येन के श्रवमूल्यन ( डेप्रिसियेशन ) ने भारतीय बाजारो में जापानी प्रतिस्पर्डा 
श्रौर बढा दी । 

सूती मिल उद्योग के अवसाद के कुछ कारणो में सगठन के दोष भी हे, यथा 
अधिपू'जीकरण सचालक परिपद्‌ में प्राविधिक विश्येषज्ञों का श्रभाव भौर उससे उत्पन्न 
व्ययपूर्णं चुटियाँ, यन्न्रो का गलत ढग से सचालन श्रौर समयानुसार उनको नये यन्त्रो ५ 
से न बदलना, श्रम बचाने के अ्रद्यतन उपायो की कमी, कपास, कोयला, भण्डार भौर 
बेकार वस्तुओरे का श्रनाथिक प्रयोग, माँग के शिथिल होने पर एक श्रल्पकालीन 
व्यवस्थित योजना का शब्रभाव श्रादि । यहाँ विक्रय-व्यवस्था के दोष और श्रर्थ-प्रवन्धन 
की सतोपपूर्ण व्यवस्था के श्रभाव, जिसके कारण व्यापारियों श्रौर मिलो दोनो को ही 
कठिनाइयाँ पडती हे, की भी चर्चा की जा सकती है ।* 

६ प्रबन्धकारिणी एजेंसी प्रणाली ( मनेजिंग एजेन्सी सिस्टम )--भारत में 
प्रवन्धकारिणी एजेंसी प्रणाली की बडी कडी श्रालोचना हुई है, श्रतएव इसके 
विपय में कुछ शब्द कहना श्रावश्यक है |? प्रबन्धकारिणी एजेंसी प्रणाली 
तीन या चार परस्पर सम्बन्धित सदस्यो की एक व्यक्तिगत साझेदारी है। 
१६३६ तक इस एजेंसी का स्वामित्व पैतृक नियम पर श्राधारित था। इस कारण 
१ अम-समन्धा परिस्थितियों के सर्वेत्तण और झंकड़ो के लिए देखि०, एम० सी० मेथेसन, इण्डियन 
इण्टरट्, भाग २, घध्याय २। 

२ दूसरा दोप है कि वहुत सी मिलें अपनी चालू पूंजी के लिए झअल्पकालीन निक्षेप (:॥078 ९. 
प0९ 0९००5१८5) मुख्यतया नकद सास भीर ऋण पर निर्भर रहती हैं जो बुरे समय में प्रत्यन्त 
कम हो जाती है । विरा ऐस्टे, दि :क्रनाँमिक टिवलपमेण्ट ऑँव इण्टिया, पृ० २७५ । 

3 दप्त प्रणाली की उत्पत्ति, लाम और हानियों के सक्तिप्त परन्तु शिक्षयात्मक विवरण के लिए देखिए, 


बिग एस्टे, पूरे उद्ध त, पृ० 27? १५, २५७ या रिपोर्ट आव दि 5णिटियन टैरिफ बोर्ट (कॉटन टेक्सटाइ्ल 
इण्टस्ट्री ) ५६३२, प्रा ६५-८३ । 
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प्रबन्ध बहुधा श्रकुशल लोगो के हाथ में चला जाता था। प्रवन्धक एजेण्ट ( मैनेजिंग 
एजेंट ) मिल के बहुत से हिस्सो ( शेयसे ) के स्वय मालिक होते हैं श्रौर मिल की 
अर्थ-व्यवस्था, प्रवन्ध, श्रावश्यक पदार्थों की खरीद और तैयार माल के विक्रय के 
प्रति स्वय उत्तरदायी होते है । उनके पारिश्रमिक देने की कुछ विधियाँ ऐसी थी जो 
>कि उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो हितकर थी किन्तु मिल के हित में बुरी 
थी। उदाहरण के लिए जहाँ पर उनका अ्रपना कमीशन उत्पादन की मात्रा पर 
निर्भर था वे मिल के लाभ के प्रति आँख बन्द करके भी उत्पादन को यथासम्भव 
बढ़ाने में ही अपना हित समझते थे। मिल के लिए क्रय-विक्रय करते समय च्र॒ुपचाप 
« कमीशन लेने का दोष भी इन प्रबन्धक एजेण्टो पर लगाया गया। प्रबन्धक एजेण्ट 
कभी-कभी अपने व्यापार के प्राविधिक ज्ञान से रहित होते हैं और कभी-कभी 
उनके पास अपने कार्यकर्ताओं में एक भी जानकार विशेषज्ञ नहीं होता। श्रत- 
एवं वे गलत निरंय करने की भयानक भूल कर सकते हैं। इस प्रणाली के श्रन्य 
दोष हैं कि सचालको का कोई निश्चित उत्तरदायित्व नही होता जिससे वे उदा- 
सीन और श्रज्ञान बने रहते हे। यह व्यवस्था हिस्सेदारों ( शेयर होल्डस ) को 
शक्तिहीन और लापरवाह बना देती है। फलस्वरूप कम्पनी के लिए त्याग करने 
याओऔर श्रधिक रुपया लगाने में वे हिचकिचाते हें। इसके श्रतिरिक्त उनमें श्रत्य- 
घिक रूढिवादिता शौर साहसोद्यम की कमी बढती जाती है। उन्‍नीसवी और 
वीसवी शताब्दी में ओद्योगिक विकास के स्थान पर हुआ वारिज्यिक विकास श्रशत 
बन्थक एजेन्सी-प्रशाली के कारण है। यह बिलकुल सत्य है कि यदि इन प्रवन्धक 
एजेण्टो ने श्रौद्योगिक और व्यावसायिक सस्थाओो के अर्थ-प्रवन्धन श्र बहुत सी दक्षाओ 
में अपने पास से घन लगाने का भार अपने ऊपर नहीं लिया होता तो भारत का 
श्राथिक विकास जितनी मन्द गति से हुआ है उससे भी मन्‍्दतर होता । भारतीय पूजी 
भ्रपनी लज्जाशीलता के लिए बदनाम है और जनता की मनोवृत्ति में पू'जी प्रदान 
करने का शुभ परिवततंन भ्रभी बहुत हाल में हुआ है। भव भी कोई बेक श्रावेदन-पत्र पर 
प्रवन्धक एजेण्टो के हस्ताक्षर बिना ऋरा देने को तैयार नहीं हो सकता । इसका कारण 
यह है कि प्रवन्धक एजेण्ट व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होते है। उद्योगों 
के लिए श्रावश्यक स्थिर एवं चालू पूजियों का प्रबन्ध करने के अ्रतिरिक्‍त प्रवन्धक 
एजेण्ट समिति नये उद्योगो के विपय में भी श्रनुसन्धान और जाँच-पडताल की उत्त र- 
दायी है। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि १६३०-३१ के श्रद्वितीय सकट- 
काल में प्रवन्धक एजेण्टो ने उद्योगो की हानियों को अ्रपत्ता पूरा भाग सहन किया 
« _ओर न केवल अपने कमीशन को ही त्यागा वरन्‌ श्रति आवश्यक घन-राशि का भी 
शैन्च किया । परन्तु साथ-ही-साथ सामान्‍्यतया यह भी स्वीकार किया जाता था कि 
_वन्वकारिणी एजेंसी प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने का समय झा गया है ।१ 
१ यह पूर्ण सत्य हो सकता है कि बहुतों या भ्रधिक प्रवन्धक एजेस्टों ने अपने कृतंव्य का कुशलता और 
इमानदारी से पालन किया दे, किन्तु शोपण और धोखा को प्रश्नय देने बाली व्यवस्था इस तक के आधार 
पर आलोचना से वच नहीं सकती । यह दर तरह से स्पष्ट हो गया दे कि भारत में श्रौद्योमिक और 


हि 
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१६३२ के प्रशुल्क मण्डल ने प्रवन्धकारिणी एजेंसी प्रणाली पर उत्तम नियन्त्रण 

करने के लिए वैधानिक कार्यो की शीघ्र जाँच की सिफारिश की | १६३६ में सशोधित 

भारतीय कम्पनी एक्ट प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली के बहुत से दोपो को दूर करने में 

निम्न प्रकार से सफल हुआ है प्रवन्धक एजेण्ट की कार्यावधि को २० वर्ष तक सीमित 

करके उसके पद के स्थानान्‍्तरण और पारिश्रमिक को सीमित करके, घोखा देने पर, 
उसे हठा देने की व्यवस्था करके, एजेण्ट के पारिश्रमिक के लिए समान भ्राधार (वास्तविक 

वापिक लाभ) प्रस्तुत करके तथा एक ही प्रबन्धक एजेण्ट की कम्पनियों में पारस्परिक 

ऋण देने श्र ऋण पत्रों के क्रय पर रोक लगाकर इन दोषों के दूर करने का प्रयत्न 

किया गया है ।" 


व्यावसायिक साहस कुछ यूरोपीय और भारतीय व्यक्तियों के छोटे गुट के दावों में जाने का कारया 
अधिकाशत यह प्रथा ही द। इृश्न्त के लिए प्रमिद्ध एण्टयू यूल एण्ड कम्पनी को लिया जा सकता है 
जो ० जूट मिलों, १५ कोयले की कम्पनियों, दो हाइटालिक कम्पनियों, दो तेल की मिलो, एक आटा 
मिल, नौगमन, रबर, चोनो, इंटे और बर्तन और हर तरह की भिन्‍न-मिन्‍न सस्थानों की प्रत पक 
एजेन्ट दे ( क्रेपिटल, 3 मार्चे १६२७ ) । यह स्पष्ट दै कि सारो भाय वहुत बढ़ी होगी और कभी-कभी 
विभिन्‍न खार्थों का मामजस्य वड़ा कठिन होता होगा और उससे भी कठिन होता होगा इतनी विस्तृत और 
विभिन्‍न प्रकृति के व्यापारों के भाग्य का किसी एक फम द्वारा नियन्त्रण | वि० ऐ८ पू० उ०) पएृ०५०१-२ | 
१ सन्‌ १६७६ के इण्टियन कम्पनीज एक्ट से प्रवन्धकारिणी एजेंसी प्रणाली की रिथिति झौर अधिक 
हंढ भां हो गई थी। उदाहरण के लिए इस कानून के अनुभार प्रवन्धकारक एजेण्ट केवल उस्ती समय हृटाये 
या निकाले जा सकते हद जवाके उन्होंने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी जमानत न की जा सकती ह्दो। 
ऐसा जुर्म करने पर मी यदि जुर्मवार के सज्ञा होने के वाद ३० दिन के अन्दर द्वटी निकाल दिया डूग़, 
तो भी प्रबन्धकारक ए्जेण्टां को निकाला नहीं जा सबता | इसी प्रकार कानून के अन्य अनेक प्रतिवन्ध 
आशा के विपरीत हानिकारक सिद्ध हुए हैं। फल यह हुआ कि इस प्रणाली के सुधार की मांग जोर पक- 
इती गई । १६४६ में वाम्बे रोअर होल्डस असोसिएशन तथा वाणिज्य माश्रिमण्डल ने अपने स्टृति- 
पत्र प्रकाशित किये, जिनमें इस प्रणाली के दोषों पर प्रकाश टाला गया ओर उन्हें दूर करने के लिए 
सुझाव दिये गए । २१ जुलाई, १६५१ को भारत मरकार ने एक श्रार्टिनेंस जारी किया तथा वाद में 
आर्डिनेंस के स्थान पर इश्डियन कृम्पनीज अमेण्डमेण्ट एक्ट पास किया जिसके द्वारा प्रवन्धकारक एजेण्टों 
के आपत्तिजनक कार्मो की रोक-थाम करने की कोशिश की गई । इस कानून के अनुसार अवन्धकारक 
एजेण्टों की नियुक्ति, प्रबन्ध सचालकों का पारिश्रमिक आदि २१ जुलाई, १६५६ के बाद केन्द्रीय मरकार 
की अनुमति से ही हो सकता था । इसी प्रकार प्रवन्धकारक ए्जेण्टों की अवधि का विस्तार भी केन्द्रीय 
सरकार की अनुमति से ही हो मकता था। २८ अक्तूबर, १६५० को नियुक्त की गई कम्पनी कानून 
समिति ( कम्पनी लॉ कमिटी ) से भी इस सम्बन्ध में सलाह गई थी। इसी प्रकार के अन्य अनेक 
सुधार सन्‌ १६५०५ के सशोधन-कानून में किये गए । 
मार्च, 2६५०२ में मामा समिति ( कृग्पनी लॉ कमिटी ) की सिफारिश प्रकाशित की गई। इस 
समिति ने प्रवन्धकारक प्जेय्टों के कार्य की अवधि, उनकी वर्खास्तगी आदि के सम्बन्ध में अनेक सिफा- 
रिशें प्रसुत की । २ मितम्बर, ८६५३ की संसद में कम्पनीज विल पेश किया गया। यह्द विल विचार 
के लिए दोनों समदोों की एक सम्मिलित समिति ( जॉडण्ट कमिटो ) को सोप दिया गया। इस समिति 
ने ? मर, १६५५ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत कुद्ध सथार्नों पर प्रवन्धकारिणी एजेंसी 
प्रणाली के विरद्ध विवान सम्ल कर दिये गए और कुछ नये विधान भी जोडे गए । ऐसा प्रतीत होता था 
कि प्रवधकारिणी एनेंसी प्रणाली का अन्त झा गया है, परन्तु आगामी १चवर्पीय योजनाश्षों में 
उद्योर्गा के लिए आवश्यक धन की उपलब्धि में रसकर टसे समाप्त करने का विचार त्याग द्विया गया 
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७, बस्वई में अवसाद--जापान की स्पर्धा के कारण चीन से यूत के व्यापार की 
समाप्ति और चीन के श्रपने उद्योग के विकास के कारण उत्पन्त हानि ( जिसकी पूर्ति 
कपड़े की मात्रा के निर्यात में वृद्धि से भी होनी सम्भव न थी ), १६१४-१८ के युद्ध के 
बाद जहाजो की प्राप्ति में कठिनाई तथा देश के भीतरी भागों में विशेषकर देशी रिया- 
तो में फैनी मिलो, जहाँ श्रम-सम्बन्धी नियम बहुत ढीले थे और ब्रिटिश भारत में 
उत्पन्त कपडो पर कर भी देना पडता था, झ्रादि कारणों से वम्बई में वहुत गम्भीर 
अवसाद छा गया । निस्सन्देह कुछ अथो में वम्बई की मिलें स्वय इसके लिए दोषी थी, 
क्योकि (१) वम्वई की मिलो ने उत्पादन की विभिन्‍नता, विशेषकर अधिकाधिक महीन 
सूत की ओर ध्यान न देकर देश के वाजारो की उपेक्षा की थी। (२) उन्होंने उपभोग 
के केन्द्रों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं स्थापित किया तथा उनके कमीशन एजैेण्ट 
पर्याप्त सतकंता दिखाने में असफल रहे । किल्तु बम्बई की श्रसमर्थंता के भ्रौर 
भी कई गम्भीर कारण थे, उदाहरणार्थ अपेक्षाकृत श्रम, ईधत, जल-शक्ति की 
मेहगाई तथा उच्च स्थानीय कर ( १६३६ से लगे हुए १०% के सम्पत्ति-कर को 
मिलाकर जो मद्य-निषेघ की लागत को वसूलने के लिए लगाया गया था ), मुफसिल 
बाजारो तथा कच्चे पदार्थों के स्रोतो से दूरी आदि । वम्बई वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमु- 
खता खो रहा था । यह बात वम्बई में चालू मिलो की सख्या से स्पष्ट. हो जाती है जो 
१६२६ मे ७८ थी श्जौर १६३६ में घटकर ६८ रह गई । उसी समय ग्रहमदाबाद में 
“चालू मिलो की सल्या ५६ से ७७ हो गई। 
्. वस्त्र उद्योग को संरक्षण--भारत में सूती वस्त्र उद्योग को सरक्षण देने के प्रश्न 
की परीक्षा सन्‌ १६२६ से तीन भिन्‍न-भिन्‍न श्रवसरों पर की जा चुकी है और आग्ल- 
भारतीय व्यापारिक समभोता (दण्डो-ब्रिटिश ट्रेंड एग्रीमेण्ट) के सम्बन्ध में यह प्रकाश 
में भी आ चुका है। यह स्पष्ट हो जाने पर कि उद्योग विशेषकर बम्बई में सन्‍्तोषजनक 
स्थिति में नही था, पहला सर्वेक्षण १६२६ में किया गया। प्रशुल्क-मण्डल ने १६२७ में 
रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यह शोचनीय अवस्था असन्‍्तोषजनक आन्तरिक परिस्थितियों, 
जापान के साथ श्रनुचित और अनाथिक प्रतिस्पर्धा तथा सामान्य व्यापारिक श्रवसाद 
के कारण थी ।* इस श्रवसाद को दूर करने के लिए, जो वम्बई में विद्येष रूप से गम्भीर 
था, मण्डल ने यह सिफारिश की कि कच्चे माल का सुसगठित क्रय, श्रम से श्रधिक 
उत्पादन-प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न उपायो का प्रयोग, जैसे मजदूरों की भरती में श्रधिक 
सावधानी, मजदूरो के लिए श्रच्छी श्रावास-व्यवस्था और शिक्षा, मिल-मालिको द्वारा 
सामान्य हितो के लिए अ्रधिक सुसगठित प्रयत्न किये जायें तथा उत्पादन में विभिन्‍्नता 
* झोर उच्च कोटि के उत्पादन में भ्रधिक विशिष्टीकररा भ्रपनाया जाय ताकि लम्बे रेशे 
वाली अमेरिका श्रौर भ्रफ़ीका की कपास के आयात के दृष्टिकोश से बम्बई की अनुकूल 
स्थिति गौर नम जलवायु का पूर्णा लाभ उठाया जा सके । उत्पादन के नवीन तरीकों 


है । यह बिल भ्रव भी ससद के विचाराधीन दे भौर प्रवन्धकारिणी एजेंसो प्रणाली के दोषों को दूर करने 
के लिए उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है । 


१ स्टेट ख़ान इन रिस्पेषट ऑव इण्डरट्रीज, १६२प- ३५, ए० ६१ । 


३४ भारतोय अर्थशास्त्र 


का विकास, उदाहरणार्थ कपडो की छपाई के उद्योग की स्थापना, ईरान और इराक 
जैसे उनन्‍ततिशील बाजारो के विकास पर प्रधिक ध्यान और भारत तथा वाहर सभी 
जगह के उपभोग-केन्धो से तिकटतम सम्पर्क बताये रखने की भी सिफारिश की गई। 
सरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी--श्रायात- 
कर ११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत कर दिया जाय, उच्च कोदि ( महीन ) कै 
सूत की कताई को झाधथिक सहायता दी जाय और वस्त्र-उद्योग के लिए झ्रावश्यक यन्त्रो 
तथा मिलो के सामान को आयात-कर से मुक्त कर दिया जाय । भारत सरकार ने 
केवल अन्तिम सिफारिश स्वीकार की । इस निर्णय का मिल-मालिको ने बहुत विरोध 
किया और फलस्वरूप कपास के सूत पर भूल्यानुसार ५ प्रतिशत या डेढ झावा श्रति 
पौण्ड ( जो भी झ्रधिक हो ) के सरक्षणात्मक कर लगा दिये गए। ये कर ३१ मार्च, 
१६३० तक के लिए भारतीय प्रशुल्क अधिनियम ( इण्डियन टेरिफ एक्ट, १६२७ ) 
के श्रनुसार लगाये गए | यन्त्रो श्रौर मिलो के सामानों पर लगे कर भी हटा दिये गए। 

कृत्रिम रेशमी सूत पर लगे आयात्त-कर को भी १४ प्रतिशत से घटाकर ७३६ 
प्रतिशत कर दिया गया ताकि सूत के सझोघित श्रायात कर के भार से हाथ के करवे 
के उद्योग को कुछ मुक्ति मिल सके श्नौर भारतीय मिलो के उत्पादन में कुछ विभिन्‍्नता 
उत्पन्त हो सके । यह ध्यान देने योग्य है कि कृत्रिम रेशमी सूत का हाथ के करघे और 
भारतीय सूती मिलें श्रधिकाधिक उपयोग कर रही हैं । मण्डल की सिफारिशो के प्रनु- 
सार भारत सरकार ने एक वारिज्य शिप्ट-मण्डल ( कमशियल मिछझान ) कीक्ी 
नियुक्ति की । किन्तु थे सभी उपाय न तो मिल उद्योग को ही सन्तुष्ट कर सके शभौर 
न जनमत को ही । उद्योग में अवसाद बना रहा और सामान्य घारणा यह थी कि 
और अधिक सहायता श्रपेक्षित थी । 

&, श्री जी० एस० हार्डी की जाँच ( १६२६ )--फलस्वरूप सरकार ने कलकत्ता के 
कलक्टर श्रॉव कस्टम्स श्री जी० एस० हार्डी को जुनाई, १६२६ में बाह्य प्रतिस्पर्धा की 
उग्रता ओर विस्तार की जाँच के लिए नियुक्त किया । 

श्री हार्डी की रिपोर्ट ' ने सरकार से आवेदन किया कि मिल-उद्योग को और 
अधिक सहयता दी जाय और १६३० की अश्रप्रैल में सूती वस्त्र-उच्योग सरक्षण अधि- 
नियम पास हुआ, जिसका मुख्य उद्दे इय जापान के विरुद्ध ३१ साचे, १६३३ तक पर्याप्त 
सरक्षण प्रदान करना था | इस नियम के फलस्वरूप मूल्यानुसार सामान्य कर बढाकर 
१४ प्रतिशत कर दिया गया | इसके अ्रतिरिक्त बम्बई को आश्िक एव प्राविधिक हृष्टि- 
कोण से सगठित करने के लिए सादे भूरे कपडो पर कम-से-कम साढ़े तीन भाना 
प्रति पौण्ड का कर लगाया गया। सर जाजें रेनी के शब्दों में ये दपड़े वम्बई के 
व्यापार का 'जीवन' है । 

५ प्रतिशत का एक विदशेप सरक्षण-कर श्ौर लगाया गया । किन्तु इस कर 
का क्षेत्र गैर-ब्रिटिश सामानो तक ही सीमित था ताकि उद्योग को कोई लाभ न होने 
पर उपभोक्ता के त्याग को सीमित किया जा सके, क्योकि यह उद्योग ब्रिटेन की अपेक्षा 
2. 237०, रिपो् आन खटनल दाम्परशन इन पाम ग्रुट्न--जा० एम० हार्दी, पैरा १०। 


: लर्भीकीरिोीनत 


भारतीय उद्योग . नवीन तथा पुरातन इ्र 


जापान की प्रतिस्पर्दा से अधिक हानि उठाता था। सरकार की इस घोषणा के बाव- 
जद भी कि ब्रिटिश सामानों के प्रति भ्रधिमान पूर्णतया सयोग की बात थी, यह 
सुआधारित सन्देह श्रब भी है कि ऐसा जान-वूक्कर ही किया गया था । 

१७. करो में श्रन्य परिवतेन ( १६३१ )--सूत्ती वस्त्र-उद्योग का भौर भी प्रधिक सर- 
क्षण मार्च १६३१ के भारतीय वित्त अधिनियम (इण्डियन फाइनेन्स एक्ट) के अन्तगेंत 
प्राप्त हुआ, जिसने आयात किये गए कपडो पर मूल्यानुसार ५% कर श्ौर लगा दिया 
ओर फिर नवम्बर १९३१ के पूरक वित्त भ्रधिनियम ( सप्लिमेण्टरी फाइनेंस एक्ट ) 
ने उस समय के सभी आयात-करो पर २५ प्रतिशत भ्रधिभार लगा दिया और इस 
भाँति आयात-कर बढकर मूल्यानुसार २५% या ४३ श्राना प्रति पौण्ड (इनमें से जो 
भी अधिक हो ) हो गया । यह कर ब्रिठेन के भूरे वस्त्रो पर लागू होता था तथा भश्रन्‍्य 
स्थानों के ऐसे ही वस्त्रो पर यह मूल्यानुसार ३१३% या ४ आना प्रति पौण्ड ( इनमें 
से जो भी अधिक हो ) था। अन्य वस्तुशरो के सम्बन्ध में ब्रिटेन की वस्तुओं पर कर 
२४ प्रतिशत श्ौर ब्रिटेन से बाहर की वस्तुओं पर ३१३ प्रतिशत था। भ्रनुमान किया 
जाता था कि कृत्रिम रेशमी वस्त्रो के श्रायात पर बढ़े हुए ४०% के झ्रायात-कर से भी 
भारत के वस्त्र-उद्योग को सहायता मिलेगी । 

#११. प्रशुक्क-सण्डल द्वारा दूसरी जाँच (१६३२)--चू कि १६३० के अधिनियम 
में प्रस्तावित सरक्षण-करो की अवधि ३१ भाव, १९६३३ तक थी । अतएव प्रशुल्क- 
: भगलल को भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के सरक्षण के विषय में पुन जाँच करने की आ्राज्ञा 
अप्रेंल, १६३२ में दी गई । मण्डल की जाँच समाप्त होने से पूर्व ही जापान के सिक्के 
येन के मूल्य में बहुत कमी ञ्रा गई श्रौर जापान से श्रायात किये सूती कफ्डो का मूल्य 
भारतीय सिक्‍के में बहुत कम हो गया। श्रतएवं मण्डल को जुलाई, १९३२ में एक 
तात्कालिक जाँच करने का आदेश दिया गया भर परिणामस्वरूप सूती वस्त्र पर 
आयात-कर ३१६ प्रतिशत से बढाकर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत भर सादे भूरे कपडो 
पर कम-से-कम विशिष्ठ कर ४ह आना से बढ़ाकर ५४३ श्राना प्रति पौण्ड कर दिया 
गया । ये कर ३० श्रगस्त, १६३२ से लागू किये गए। १७ जून, १६३३ से ये दरें फिर 
सल्यानुत्तार ७५% ओर प्रति पौंड ६४ श्राने कर दी गईं ताकि जापान के राशि- 
पातन का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके | बस्त्र-उद्योग पर प्रशुल्क-मण्डल की 
रिपोर्ट के ऊपर सरकार को विचार करने का मौका देने के लिए १६९३० के लगाये 
गए सरक्षणात्मक करो को ३१ श्रक्तूवर, १६३३ तक बढा दिया गया । १६०४ के 
अर्त-जापान समझौते के भ्रनुसार भारत केवल जापान की वस्तुओं पर हो सुरक्षा- 
के। नही लगा सकता था । इसे भारत सरकार ने अप्रैल, १६९३३ में तोड दिया और 
उसके स्थान पर भारत और जापान के बीच एक नया व्यापारिक समभौता होने तक 
उपयु कत करो की अ्रवधि ३१ श्रव्तूवर, १९३३ से बढाकर ३० अप्रैल, १९३४ कर दी 
गई। अन्त में भारतीय विधानमण्डल ने २६ प्रप्रैल, १६३४ को १६३४ का भारतीय 
प्रशुल्क ( वस्त्र-सरक्षण ) सशोघन अधिनियम पास किया | यह अधिनियम १ मई से 
लागू हुआ । इससे भारत-जापास के समझौते (१६३४) तथा भारत झौर इगलिस्तान 


३६ भारतीय प्रथेशास्त्र 


के वस्त्र-उद्योग के प्रतिनिधियों के गैर-सरकारी समभौते (जिसे मोदी--ली पैवट कहा 
जाता है) के श्राधार पर प्रशुल्क-मण्डल की वस्त्र-उद्योग को पर्याप्त सरक्षण देने की 
सिफारिश को कार्यान्वित किया। इस श्रधिनियम ने गैर-ब्रिटिश सूती वस्त्रो पर 
इल्यानुसार ५०% श्ायात-कर निश्चित किया, जोकि सादे भूरे कपडो पर कमुससे- 
कम ५३ श्राता प्रति पौण्ड था।* इस अ्रधिनियम की श्रवधि ३१ माचे, १६३६ 
तक थी । 

#१२ वस्त्र सम्बन्धी विशेष प्रशुक्क-मण्डज्ञ (१६३९)--१० सितस्वर, १६३४ को 
भारत सरकार ने इगल॑ण्ड से श्राने वाले वस्त्रों के विरुद्ध भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग 
को सरक्षण देने के प्रश्न की जाँच करने और रिपोर्ट देने क्रे लिए एक विद्येष प्रशुल्क- 
मण्डल की स्थापना की | 

मण्डल ने भ्रपनी जाँच दिसम्बर, १६३४ में समाप्त की भौर जून, १६३६ 
में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के लिए दे दी गई। साथ ही भारतीय प्रशुल्क- 
अधिनियम की धारा ४ के श्रन्तर्गत एक श्रधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने प्रशुल्क- 
मण्डल के सुझावों के अनुकूल लकाशायर के बने कपडो पर कर की दर में 
रे४ जून, १६३६ से तत्काल कमी की घोषणा की। प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिशों 
निम्नलिखित थी ?-- 

(१) सादे भूरे वस्त्रो पर मूल्यानुसार २५% या ४६ भाना प्रति पौण्ड ( जो 
भी दर ऊंची हो) से घटाकर, कर की दर मूल्यानुसार २०% या ३३ प्रानाए; प्रति 
पौण्ड (जो भी ऊँची हो) कर दी जाय । 

(२) छपे कपडो के श्रतिरिक्‍त किनारेदार भूरे, कलफ किये या रगीन वस्त्रो 
पर कर की दर २५ प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर दी जाय । 

(३) कपास के सूत पर कर की दर पूव॑वत्‌ रहे। लकाश्ायर में निराशा 
प्रकट की गई कि कर में उतनी कमी नही की गई जितनी होनी चाहिए थी । दूसरी 
तरफ प्रमुख भारतीय व्यवसायियो ने सरकार की कर घढठाने की नीति की कडी 
श्रालोचना की, क्योकि यह भारतीय उद्योग, जिसके स्वाभाविक विकास का क्षेत्र बहुत 
सीमित था, के लिए घातक थी। 

#१ ३ भारत-ब्रिटेन ध्यापारिक ससभोते के अन्तर्गत प्रशुढ्क-परिवत्तन (१६३४)-- 
श्रोहावा समभौते के स्थान पर भारत औौर ब्रिटेन के बीच एक नये व्यापारिक समभौते 
के प्रइन पर लम्बी कार्रवाइयो के दौरान मे ब्रिटिश वस्त्रो पर लगाये गए प्रवेदय 
करो में सशोधन का प्रइन पुन प्रमुख हो उठा ।४ २० मार्च, १६३६ को हस्ताक्षरित 
६ वेखिए अध्याय ३३ | ० 

? 5 जनवरी, ८६३४ से बिटेन के वाहर के आयात की वस्तुओं पर यही आयात की दर था ! सारत- 
सापान समझोते के फलखरूप कर की दर ७५ प्रतिशत से घटाकर ५० प्रतिशत कर दी गे । 

३. रिपोर्ट भाव दि स्पैशल टौरिफ वोर्ड श्रॉन दि गाण्ट झोँव प्रोटेक्शन ड॒ दि इश्यिन कॉटन टेक्टटाइल 
इटस्ट्री (१६३६), पृ० २१०६-०४ । 

४. देसिए अयाय 7३ । 
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इस नये व्यापारिक समभौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिठेत को कच्ची कपास के निर्यात 
को ब्रिटिश वस्त्रो के श्रायात से सम्बद्ध कर दिया गया और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
वस्तुओं पर झायात-कर में पुन कमी की गई। तदनुसार श्रप्रेल, १६३६ में पास 
हुए भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) श्रधिनियम के श्रयुसार ब्रिटेन के छुपे कपडो 
पर मूल्यानुसार सरक्षणात्मक आयात-कर १७६% हो गया, भूरे वस्त्रो पर मुल्याशुसार 
१५% या २ प्लाना छह पाई प्रति पौण्ड, जो भी ऊँचा हो ओर शेष वस्त्रो पर 
मूल्यानुसार १५ प्रतिशत हो गया । ये झ्राधारभूत कर थे। ब्रिटेन को ३५०० लाख 
गज के निम्नतम कोटा के भ्रायात की स्वीकृति दी गई भौर यदि किसी भी वर्ष सूती 
वस्त्रो का आयात ब्रिटेन से ३५०० लाख गज से कम हुआ तो आ्राधारभृत करो में 
२३ प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था थी। यदि किसी वर्ष ब्रिटिश श्रायात भारत में 
५००० लाख गज से श्रधिक हुआ तो आधारभूत करो में वृद्धि की भी व्यवस्था थी। 
यदि किसी भी वर्ष इगलिस्तान का कुल शभायात ४२५० लाख गज न होता तो उस 
वर्ष के बाद ये बढे हुए कर पुन घटाकर आ्राघारभूत करो के वराबर कर दिये जाते । 
ब्रिटेन के वस्त्रो पर कर की दर-निर्धारण के समय भारत की कपास के निर्यात पर 
भी घ्यान देना भ्रावश्यक था। नये समभौते के श्रनुसार इगलैण्ड में भारतीय कपास 
की खपत एक निश्चित मात्रा से कम होने पर दण्ड की व्यवस्था थी। यह मात्रा 
३१ दिसम्बर, १९३६ को समाप्त होने वाले कपास के वर्ष के लिए ५ लाख गाँठे, 
३१ दिसम्बर, १६४० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ५४ लाख गाँठें श्रौर अन्य 
किसो भी वर्ष के लिए ६ लाख गाँठे थी । ७३ लाख गाँठो से श्रधिक की खपत पर 
पुरस्कार की व्यवस्था थी । 
भारतीय यूती वस्त्र-उद्योग श्रौर विधान सभा ने करो के इस नये श्रवन्ध का 
बहुत विरोध किया, क्योकि भारतीय कपास पैदा करने वालो के सापेक्षिक लाभ पर 
ध्यान त देकर इस अधिनियम सें लकाशायर का श्रनुचित पक्षपात किया गया था श्रौर 
ऐसे समय में जबकि भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग तनिक भी अच्छी श्रवस्था में नही था, 
सरक्षण की दरो में कमी करके इस श्रधिनियम ने उसके हितो की बलि दे दी । 
उपरोक्त भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोघन) अधिनियम (१६३६) ने सूती 
वस्त्र के लिए निश्चित सरक्षणात्मक करो की श्रवधि बढाकर ३१ माचे, १६९४२ तक 
कर दी ।*१ 
#१४. १६३६-४९ के युद्ध-काल और बाद में सूती वस्त्र-डद्योग--१६२६-३३ के 
अवसाद तथा १६३७-३८ की मन्दी के फलस्वरूप देश की वस्त्र की माँग में कमी हो 
- जाने के कारण विगत महागुद्ध के प्रारम्भ के समय सूती वस्त्र-उद्योग एक निष्क्रिय 
१ ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुए व्यापारिक सममोते के अनुसार ब्रिटिश कृपडें पर आयात-कर में १७ 
अप्रैल, १६४० से कमी कर दी गई । भारतीय प्रशुल्क (सशोधन) श्रधिनियम, १६४७ के शअनुसार 
तत्कालीन सरक्षणात्मक करों को आगम करों में परिणत कर दिया गया। १ जनवरी, १६४६ 


को मूल्यानु्तार "५ प्रतिशत मद्दीन वस्त्रों पर ओर 9 पाई प्रति गज मध्यम और मोटे कपड़ों पर एक 
उत्पाद-कर लगा दिया गया । 


हे! 
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अवस्था में था। भारतीय बाजार में जापान का प्रवेश, उत्पादन की बढी हुई लागत 
श्रौर बम्बई तथा श्रहमदाबाद में १० प्रतिशत सम्पत्ति-कर के रूप में बढे हुए कर-भार 
तथा कच्ची कपास पर १६३६ में द्विगुरिणति आयात-कर शभ्रन्य श्रहितकारी कारण थे । 

महायुद्ध के द्वितीय वर्ष से सुधार-काल प्रारम्भ हुआ | वस्त्रो का श्रायात विशेष्न- 
कर जुलाई, १९४१ में जापान के आयात समाप्त करने के बाद से नगण्य हो गया। 
सरकार और पूर्वी दल द्वारा युद्ध के लिए वस्त्नों की माँग में अपूर्व वृद्धि हुई तथा 
पश्चिमी श्लोर दक्षिणी झ्फ्ीका, मध्य-पूर्व भ्रास्ट्रे लिया, मलाया और डबच पूर्वी द्वीप 
समूह के लिए कपास से निर्मित वस्तुशो के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई। सूती वस्त्रों के 
मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई कि सरकार को उपभोक्ताश्रो के हितो की रक्षा के लिए 
कदम उठाने को बाध्य होना पडा । सरकार के सहयोग से मिलो द्वारा जनता के 
लिए सस्ते वस्त्रो के निर्माण की एक योजना चालू की गई भर सरकार ने अपनी 
एजेंसियो द्वारा निश्चित मूल्य पर इन्हें बेचने का निश्चय किया । किन्तु यह योजना 
त्याग देनी पडी क्योकि ये “उपयोगी वस्त्र बिक न सके और उत्पादन में वृद्धि नही 
हो सकी । मई, १६४६ में भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र-उद्योग के लिए मध्यान्तर- 
कालीन योजना घोषित की गई। श्रागामी पाँच व में प्रति वर्ष के लिए वस्त्र-उत्पादन 
की सीमा ६५००० लाख गज निश्चित की गई। हाथ के करघो द्वारा उत्पादित वस्त्र 
से १५००० लाख गज प्रति वर्ष प्राप्त होने की श्राशा की गई। इस प्रकार आशा 
की गई थी कि प्रति व्यक्ति वस्त्र-उपभोग की मात्रा १८ गज तक हो जायगी क्लौर 
८००० लाख गज के निर्यात से विनिमय में खाद्यान्न की प्राप्ति होगी तथा समुद्र- 
पार के बाज़ारो से बहुमूल्य सम्बन्ध बने रहेगे । सम्पूर्ण देश में उद्योग को समान रूप 
से वितरित करने के लिए एक झ्ायोजित प्रयास की भ्रावश्यकता थी ।१ 
१ सूती वस्त्र-उद्योग ने पर्योप्त उन्नति की दै। १६५४ में ५०,००० लाख गज कपड़े का उत्पादन 
हुआ जो पचवर्षीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक था। पचवर्षीय योजना का लद॒य १६५५ ५६ तक 
४७७६० लाख गज कपड़े का उत्पादन करना था। निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ४ 
अक्तूबर, १९४५४ को सती वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन समिति (काटन टेक्सगइल ण्कसपोर्ट प्रमोशन 
कोसिल) की स्थापना की गई। इस समिति का मुख्य कार्य समुद्र-पार के वाजारों का अध्ययन 
करन।, व्यापारिक शिष्ट मण्डलों को बाहर मेजना तथा सूती वस्त्रों के निर्यात का उच्च-स्तर 
दनाये रखना था। इसी वर्ष निर्यात किये जाने वाले सामान का निरीक्षण करने के लिए निराक्षणा- 
लय को स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ढोक प्रकार की वस्तुशों को बाहर भेजना और इस 
प्रकार विदेशों को शिकायतें कम करना है । यह निरीक्षण-व्यवस्था सूती वस्त्र कोप समिति (काटन फरण्ट 
टेबस्टाइल कमेटी) द्वारा स्थापित का गई है । 

कानूनगो समिति (टेक्सटाइल इन्कक्‍वा|इरी कमेटी), जो नवम्बर, १६५० में मिलों, शक्तिचालित 

तथा हस्तचालित व्एथों के विभिन्‍न पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी, ने १६५४ मैं 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | समिति ने अच्छे प्रकार के इस्तचालित तथा शक्तिचालित करणों द्वारा सती वस्प्रों 
की मांग की मम्भावित बृद्धि को पूरा करने की सिक्रारिश की। अतण्व समिति ने बुनने वाली मिलों 
के प्रमार का समर्थन नहीं किया है । सादे करधों के स्थान पर ५००० प्रति वर्ष के हिसाव से स्वचालित 
करवों की स्थापना का भी सुकाव दिया दे ताकि २० वर्ष में सादे करों के वजाय केवल स्वचालित 
(शोडोमेटिक) करे हो प्रयोग में रहे । १? लाख द्वाय के करवों को शक्तिचालित क्रवों में बदलते 
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#9%. जूट उद्यौोग--१८५५ में जूट कातने की पहली मिल वाल में सिरामपुर 
के समीप रिशरा मे चालू की गई और पहले शक्तिचालित करघे का प्रयोग १८५६ 
में हुआ | पहले ३० वर्ष में इस उद्योग का विकास वहुत मन्द रहा शौर इस समय 
जूड़-निमित वस्तुओो का कोई तिर्यात-व्यापार न था । फिर भी अपेक्षाकृत मन्द विकास 
के इस काल में उद्योग ने समृद्धि का भी अनुभव किया । १८६८ से १८७३ तक मिलो 
ने 'खुब रुपया बनाया' और १५ से २४५ प्रतिशत तक लाभाश दिये । परिणामस्वरूफ 
बहुत सी नई मिले खोली गई और श्रति उत्पादन होने लगा। फल यह हुआ्ना कि 
लाभ शीघ्र ही घटने लगे । उद्योग को एक सकटकाल से श्रुज़्रना पडा और बहुत सी 
मिले बन्द कर दी गई । किन्तु जूट-उद्यौग का झ्राकार बहुत बडा हो छुका था, यहाँ 
तक कि १८८१ में वगाल में ५,००० शक्तिचालित करघे चालू थे। १८८५ से उद्योग 
में टाट के बोरो की अपेक्षा जूठ के कपडो के अ्रधिक उत्पादन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होने लगी । १८७७ और १६१४ के वीच जहाँ वोरे बनाने के करघे २,६५० से 
बढ़कर १७,७४० हो गए जूट के कपडो के करघे ६१० से बढ़कर २२,६०३ हो गए, 
श्र्थात्‌ जूट के कपडो के करघो की वृद्धि २४०० प्रतिगत हुई जबकि बोरे बनाने के 
करधो में ४३० प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रथम महायुद्ध में जूट-उद्योग में पर्याप्त प्रसार 
और समृद्धि हुई, क्योकि विभिन्‍न युद्ध-क्षेत्रे की खाइयो के लिए वालू भरने के बोरों, 
तिरपाल, गाडियो को ढकने के कपडे आदि युद्ध-सम्वन्धी माँग की पूर्ति उद्योग को 
करक्की पडी। सन्‌ १६१५-१६ में रूस पर जर्मनी के श्राक्रमरा के कारण रूसी सन 
के लिए समिति का सुझाव है. कि प्रथम छ वर्ष में ३००,००० हाथ के करों को २१३,००० भच्छे 
प्रकार के इस्तचालित तथा शक्तिचालित क्रवों में बदल दिया जाय तथा शेष करघों को दो या तीन 
पंचवर्षीय कालों में बदल दिया जाय । इस प्रकार २० वर्ष की अवधि में हाथ के करथों का सम्पूर्य 
उद्योग अच्छे प्रकार के हाथ के करवों तथा शक्तिचालित करधा-उ्चोग में वदल जायगा। समिति के 


मतानुसार १९६० तक उत्पादन के कुछ भ्रश को हाथ के करघे या घरेलू शक्तिचालित करों के लिए 
सुरक्षित रसना चाहिए । 


उद्योग की मुख्य समस्या युवतोक्रण ( राशनलाइन शन ) है। देश में कपड़ा सस्ता 
करने और ससुद्र-पार के वाज़ारों में भारतीय कपडे दी प्रतिस्पर्वा-शक्ति बढ़ाने के लिए यद्द अति 
आवश्यक दे । इसमें सन्देह नहीं कि सतो वस्त्र-ठथोग का भविष्य युवतीकरण पर ही निर्भर दहै। लोक- 
सभा ने भी इसे स्वीकार किया है। परन्तु युक्तीकरण एक सरल समस्या नहीं है और इसके मार्ग में दो 
बढ़े रोडे पूजी तथा श्रम का विरोध है । 

सती वस्त्र-उद्योग की हाल की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है -- 











जि कम] मिलों की | करघे तकुआ | उत्पादित सृत | उत्पादित कपडा | निर्यात दस 
सख्या | हज़ारों में | हज़ारों में | १०्लाखपों०में | १० लाख गज में | लाख गजमें 
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(फ्लैक्स)की पूर्ति बन्द हो गई और उसके स्थान पर भारतीय जूट का प्रयोग श्रावश्यक 
हो गया | इससे भी जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला । विगत युद्ध में भी जूट के बोरो 
श्र जूट के कपडो की सरकारी तथा ससमुद्र-पार की अधिक माँग ने जूट मिल उद्योग को 
प्रोत्साहित किया। (वीचे सेक्शन १८ देखिए) जूट-उद्योग की कहानी सतत एवं निरन्तर 
विकास की है। १५९६१ में बगाल में ८,००० दक्तिचालित करघे चालू थे, १९०१५ 
१६,०००, १६११ में ३३,०००, १६२१ में ४३,०००, १६२६-२७ में ५१,०६१ शौर 
१६३७-३८ में ६६,७०५ करघे थे। अगले पृष्ठ की तालिका से उद्योग की उल्लेखनीय 
प्रगति पर और प्रकाश पडता है । बाद के भागो में विश्वव्यापी अवसाद झभौर विगत 
महायुद्ध के जूट-उद्योग पर प्रभाव की समीक्षा की गई है । 
चहुत समय तक केवल ग्रेट ब्रिटेन ही छूट की वस्तुएँ बनाने वाला देश 
ओर ढण्डी निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। श्रव कलकत्ता ने डण्डी का वहुत-कुछ व्यापार 
ले लिया है। १६२८-२६ में निर्यात की गई जूद-निर्मित वस्तुओं का मूल्य ५६४६ 
करोड रुपये था जब कि १८७६-८० से १८८३-८४ के दीच निर्यात की गई वस्तुओं का 
आऔसत भूल्य केवल १२ करोड रुपये था। व्यापारिक मन्‍्दी के कारण १६३३-३४ में 
इस निर्यात का मूल्य घटकर २१ ३८ करोड रुपये रह गया । १६३४-३५ से कुछ 
सुधार दृष्टिगत हो रहा है क्योकि १६३७-३८ में जूट-निर्भित वस्तुओं के निर्यात का 
मूल्य २६९ १० करोड रुपये था। १६३८-३६ में यह घटकर फिर २६ २६ करोड रुपये 
हो गया । कुल जूट के उत्पादन का लगभग दो-तिहाई सामान्यत्तया वगाल की भिलो में 
दी खप जाता है, जबकि इसकी तुलना में १६१४ से पहले श्राघे से कम ही खपता ध। 
फलस्वरूप मुख्यतया टाट के बोरो, जूट के कपडो और टडोरियो के रूप में वगाल का 
जूद-निर्मित वस्तुओं का उत्पादन शेप ससार की ठुलना में लगभग दूना है )* 
भ्रद्यतव आँकडो से (३१ दिसम्बर, १६३७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) 
भारत गणराज्य में स्थित मिलो की सख्या ११३ है श्रौर उनकी सयुक्त करघा-शक्ति 
६८,५४७ है । मिलो में काम करने वाले श्रमिको की श्रीसत सख्या ३००,००० है । 
विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग का ( जो भारतीय गणराज्य में है ) जूट 
उत्पादक-क्षत्र ( जो पाकिस्तान में है ) से सम्वन्ध-विच्छेद हो गया है। भारतीय 
गणराज्य कच्चे जूट का सबसे वडा उपभोक्ता है, जबकि पाकिस्तान सबसे बडा 
विक्रेता है। विभाजन ने, विशेषकर मुद्रा-अ्वमूल्यन (सितम्बर, १९४६) से, जूट-उद्योग 
को पूर्णा रूप से श्रव्यवस्थित कर दिया है । पाकिस्तान ने भारत को जूट निर्यात करना 
पूर्णंत बन्द कर दिया है और जिसके प्रत्युत्तर में भारत ने ( दिसम्बर, १९६४६ ) 
पाकिस्तान को कोयले का निर्यात वन्‍्द कर दिया है। भारत कच्चे जूट के विपय में 
आत्मनिर्मर होने के लिए प्रयत्नशील है । | 
जूट-निमित वस्तुओं को माँग ससार-भर को कृपि-सम्बन्धी उत्पादन की मात्रा 
पर निर्भर करती है क्योकि आन्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनो ही में क्ृपि की 
उत्पाद वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जूट-निर्मित वस्तुश्रो 
_? देखिए, एनमास्क्लोपीडिया जिानिका में भारत पर लेख, (४वा सस्करण । 


7 आज 
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हजार में 
चालू मिलों |अधिक्त पूं जी| काम में लगे । करवे | तकुए 
की सख्या (लाख रु० में)|_ व्यक्ति 
बड आसत 
टेट १८७६-८० से श्यप३-पो४ २१ २७० ७ इफण ८ प्प्‌ प८ 
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की आवश्यकता होती है। भारत में कृषि के श्रच्छे साल में जूट-निर्मित वस्तुओो के निर्यात 
में कमी भ्रा जाती है क्योकि फसलो की वृह॒द्‌ राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
हटाने के लिए जूट-निर्मित सामानों की श्रावश्यकता पडती है। इसी भाँति बाहरी 
माँग में कभी भी, उदाहरणार्थ श्राथिक श्रवसाद के समय की कमी जूट-निर्मित वस्तुश्रो 
के निर्यात पर बुरा प्रभाव डालती है। जूट का स्थानापन्न ढुंढने में श्रव तक कोई 
_,बशेष सफलता नही मिली है। हाँ, जूट के अन्य नये प्रयोग श्रवश्य छंढ निकाले गए 
है । सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका और श्रन्य देश कुछ सीमा तक जूट के बोरो के स्थान पर 
कपास के बोरो का प्रयोग कर रहे हे । भ्रव ऐसी सम्भावना स्वत. भारत में ही उत्पन्न 
हो गई है। १६३६ में स्थापित केन्द्रीय भारतीय जूट समिति ने जूट और जूट से 
उत्पन्न वस्तुओश्रो के ऊपर इस ध्येय से अनुसन्धान-कार्य आरम्भ किया है ताकि और 
बाजार हाथ से न निकल जायें । 
१६, जूट और सूती उद्योग की तुलना--ज़ूट श्र कपास-उद्योग भारत में श्राघुनिक 
वृहत्‌ प्रमाप उद्योगों की प्रगति के उदाहरण हे । जूट पर भारत का एकाधिकार होने 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति जूठ के विपय में कपास-उद्योग से 
अधिक सुहढ है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, भारत के इन दो सबसे 
अधिक सगठित उद्योगो में एक बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है कि जहाँ सूती वस्त्र-उद्योग 
लगभग पूर्ण रूप से भारतीयो के हाथ में है श्नौर उसमें पूर्णतः भारतीय पूजी लगी 
है वहाँ ज़ूट-उद्योग अपने जन्म और विकास के लिए यूरोपीय विशेषकर स्काटलैण्ड- 
>निवासियों के साहस श्रोर पूजी का ऋणी है। दूसरा अन्तर यह है कि जहाँ सूती 
वस्त्र-उद्योग भली भाँति विकेन्द्रित है वहाँ जूट-उद्योग का शअ्रत्यधिक केन्द्रीकरण हुआ 
है । ६० जूट मिलें केवल ४० मील के श्रद्धेव्यास में स्थित हैं । अन्त में, एक औसत 
जूट मिल एक औसत सूती मिल से कही बडी इकाई होती है । 
१ लाज इडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेण्ट इन इंडिया (१६३७) के आधार पर । 
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जैसा कि डॉ० पिलाई का कहना है,“कुशल सगठन के दृष्टिकोश से जुट-उद्योग 
भारत में किसी से भी कम नही है ।" यह केवल इसकी श्रत्यधिक केन्‍्द्रीभूत श्रवस्था 
के कारण सम्भव हो सका है। १८८६ में भारतीय ज़ूट मिल सस्था बनाई गई। इसका 
उद्देश्य श्रन्य बातो के भ्रतिरिक्त मिलो में अति उत्पादन रोकने के लिए कम काम 
करने की व्यवस्था अपनाने में सुविधा प्रदान करमा था। १६१४-१८ के युद्धकाल के £ 
लाभ के फलस्वरूप श्रति उत्पादन होने लगा श्रौर युद्ध समाप्त होने पर उद्योग को बुरे 
दिन देखने पडे । एक भ्रोर माँग कम हो गई भर दूसरी ओर जूट के मूल्य श्र मज- 
दूरी बढ जाने के कारण उत्पादन-लागत बढ गई ।* १६२१-२२ मे ज़ूट के उत्पादन 
और मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिए एक जूट ट्रस्ट स्थापित करने की सम्भावना पर 
राय देने के लिए सस्था ने एक श्रमेरिकन व्यावसायिक विशेपज्ञ को भ्रामन्त्रित किया, 
किन्तु मन्‍्दी की समाप्ति के कारण इस योजना को स्थगित कर दिया गया । कलकत्ता 
जूट व्यापार मण्डल ( कलकत्ता जूठ डीलर्स श्रसोसिएशन ) स्थानीय खपत के लिए 
अपने व्यापारी सदस्यो के सामूहिक हितो की देखभाल करता है । 
१७ झवसाद-काल और तदनन्तर जूट उद्योग--न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक उद्योग 
को प्रभावित करने वाले पिछले विश्वव्यापी श्राथिक श्रवसाद से छूट मिल उद्योग भी 
अछूता न रह सका । गिरते मूल्यो, प्रमुख उपभोग-केन्द्रो पर भण्डारो की उपस्थिति, 
श्रम-श्रशान्ति श्रादि कारणो से जुट-उद्योग को भी हानि पहुँची । इस सबके बावजूद 
भी इसने बम्बई के सूती मिल उद्योग की अपेक्षा युद्धोत्तर (१६२६) श्रवसाद की, 
कठिनाइयो का सामता कही अच्छी तरह किया। यह पर्याप्त सुरक्षित कोष तथा 
सेमयानुसार कार्यावधि में कमी श्रादि उपायो का परिणाम था। माच, १६३६ में 
समाप्त होने वाले दस वर्ष में उत्पत्ति को कम करने की नीति का सदैव पालन किया 
गया था । जो मिलें सस्था की सदस्य थी वे प्रति सप्ताह ४० घण्टे काम कर रही थी 
और उनके करघो का एक निश्चित प्रतिशत बन्द रहता था । यह प्रतिशत १६३१ में 
१५ श्रोर १९३४ में १० था । बन्द करघो की प्रतिशत में कमी श्राने के कई कारण 
थे, यथा सीमीकरण-योजना के बाहर वाली मिलो की प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक परि- 
स्थितियों में सुधार तथा अन्य उत्पादन-केन्द्रो से प्रतिस्पर्धा। ससथा के वाहर की मिलो 
से समझौता न हो सका, भ्रत सस्‍्था की सदस्य-मिलो को भी काम के घण्टो या यन्त्रो 
पर किसी प्रकार की रोक के बिना कार्य करने को स्वतन्त्र कर दिया गया । बिना 
किसी रोक-टोक के हुए श्रति उत्पादन श्लौर श्रम-समस्याश्रों के कारण १६३७ जूट- 
उद्योग के लिए चिन्ता का वर्ष था। श्रगले वर्ष में श्रन्य कारणो के साथ ही व्याव- 
सायिक दशा. में 'मन्दी' के आझरगमन शौर निर्वाव श्रान्तरिक स्पर्द्धा के कारण उद्योग 
की दशा श्रौर खराब हो गई । सितम्बर, १६९३८ तक उद्योग एक भीपण सकरटट 
(मेजर क़ाइसिस) की ओर झ्गसर हो रहा था, श्रतएव वगाल के हितो के लिए 
प्रान्तीय सरकार को कदम उठाना पडा तथा सितम्बर, १६३८ में जारी किये गए 
१ पी० जो० पिलाई--इकनामिक कण्टोशन शन इसिटिया, पृष्ठ ८७५ । 
हट उद्योग के मर्वेनण के लिए देखिए मेरिसन) पूवाद्ध त भाग २, अध्याय ४ 
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एक आ्डिनेंस द्वारा सरकार ने उद्योग का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया और काम 
के प्रति सप्ताह घण्टे ४५ मिश्चित कर दिये गए । 

सरकारी झ्ाडिनेन्स के स्थायी विधान में परिवर्तित हो जाने के डर से जनवरी, 
१६३६ में सस्था और बाहरी मिलो में कम घण्टे काम करने के लिए एक समभौता 
हो जाने से कानून द्वारा काम के घण्टे सीमित करने की ग्रावश्यकता नहीं रही। 
जुलाई में एक पूरक समभौते के द्वारा मिलो ने २० प्रतिशत ज़ूट के कपडे श्रौर ७ 
प्रतिशत बोरे बनाने के करघो को बच्द रखकर ४४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का 
निवचय किया | कच्चे ज़ूट के मूल्य में कमी श्रौर वगाल के जुट-उत्पादको पर इसके 
बुरे प्रभाव के कारण शअ्रगस्त, १६३६ में कच्चे जूट श्रौर ठाट के निम्ततम मुल्य 
निश्चित करने के लिए प्रान्तीय सरकार को दो श्राडिनेस जारी करने पड़े । 
६८. जूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव-दद्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
होने के कारण प्रन्य देशो की सब प्रकार की जूट की वस्तुश्रो की माँग भ्रत्यघिक बढ 
गई और इस प्रकार जूट उद्योग भीयरा अवसाद से मुक्त हो गया । मासिक उत्पादन 
सितम्बर. १९३६ के ६०,७०० टन से एकाएक बढ़कर माच, १६४० में १,२५,७०० टन 
हो गया । जहाज द्वारा बाहर भेजी जाने वाली जूट-निर्मित वस्तुओं ने पूरे दशक के 
लिए एक रिकार्ड स्थापित कर दिया श्लौर १२९,८०,४०० टन के वापिक उत्पादन में से 
१०,६८,७२५ टन का निर्यात हुआ । जूट और जूट-निर्भित वस्तुश्नो के मूल्यों में अत्य- 
क्षुक वृद्धि हुई जो मुख्यतया परिकल्पना का परिणाम थी। काम करने के घण्टो पर 
लगी रोक हटा ली गई और ६० घण्टे प्रति सप्ताह के श्रनुसार मिलें पूर्ण उत्पादन 
करने लगी तथा फक्टरी-अधिनियम की कुछ घाराओ को भारत सरकार ने एक 
आ्डिनेंस द्वारा स्थगित कर दिया । बंगाल सरकार ने भी जूट के क्ृषि-क्षेत्र को 
सीमित करने से सम्बन्धित एक बिल पर विचार करना स्थगित कर दिया ।* 

कित्तु जूट उद्योग पूर्ण रूप से स्वस्थ दशा में नही है । जूट के मूल्यों में परि- 
कल्पित वृद्धि की उद्योग पर बुरी प्रतिक्रिया हुई है। ऐसा मालूम होता है 
कि ऊँचे मूल्यों के कारण माँग रक गई है और स्थानापन्‍्न अपनाने की 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहत मिल रहा है। समय-समय पर युद्ध की माँग में कमी और यूरोप 
महाद्वीप के देशों के वाजारों की समाप्ति का भी बुरा प्रभाव पडा । जुट मित्र सस्था 
ने भ्रगस्त, १६९४० में काम करने के घण्टो को कम करके ४५ घण्टे प्रति सप्ताह और 
मास में केवल ३ सप्ताह काम करना निश्चित किया । बालू भरने के बोरो के लिए 
नये भाडेरो के साथ काम करने के' प्रति सप्ताह घण्दे बढ़कर पुन ६० हो गए, पर 

“9 १5 मई, १६४२ से कम होकर यह फिर ५४ घण्टे प्रति सप्ताह हो गए और १० प्रति- 

जत करधे भी बन्द रहने लगे। विगत युद्ध में छब्वीस मिले सैनिक भण्डार और सामग्री 
१ बाद बाद में बगाल विधान सभा ने अगस्त, १६४० में वगाल जूट रेगुलेशन विल जूट-उत्पादकों के ह््ति 
में पास किया जो १६४१ में उत्पन्त द्ोने वाली फसल पर लायू हुआ । इससे पहले महें, १९४० से सद्म 


बाजारों में कच्चे जूट और टाट के निम्ततम श्ौर श्रधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए वगाल सरकार 
ने दो आड्डिनेंस नारी किये । 
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के उत्पादन के लिए ले ली गई। यद्यपि उद्योग इस भाँति अपनी उत्पादन-फ्षमता के २५ 
अतिशत भाग से वब््चित हो गया, परन्तु फिर भी यह युद्ध की माँग सहित सारी माँग 
की पूति करने में समर्थ था। उद्योग की समस्या उत्पावन-क्षमता की अमत्तिरिक्तता है जो 
सीमीकरण की नीति का कारण है| इस नीति में काम के घण्टो झौर उत्पत्ति को कम 
करना तथा काम से विरत मिलो को लाभ वितरित करना भी शामिल है । यद्यपि ? 
भ्रन्य भारतीय उद्योगो की तुलना में जूट उद्योग कुशल है, किन्तु स्कॉटलैण्ड, फ्रास तथा 
अन्यत्र अपने विदेशी प्रतिरूपो से उत्पादन-क्षमता की तुलना में यह हीन है। अपनी 
समृद्धि को बनाये रखने के लिए इसे हृढता और दूरद्शिता से पुनर्संगठन की समस्या 
को हल करता चाहिए, उत्पादन तथा विपरान-व्यवस्था में सुधार करना चाहिए तथा 
अनेक प्रकार की माँगी के लिए अपने उत्पादन में विविधता लानी चाहिए । विभाजन 
के कारण जूट उद्योग और जूट उत्पन्न करने के क्षेत्र विभक्त हो गए, इस कारण 
जूट उद्योग की कच्चे माल की पूि की कठिनाइयाँ और बढ़ गई । झव जूट उद्योग 
का भविष्य दोनों देशों के मैत्री सम्बन्ध पर निर्भर रहेगा ।१ 
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१ इधर हाल में जूट उद्योग ने कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया परन्तु भव हालत सुधर रही दै। 
सन्‌ १९४३ में मिलों के पास जूट के भर्डार बहुत वढ गए । पाकिस्तान से सस्ता जूट मिलने के कारण 
यूरोपीय मिलों की प्रतिस्पर्धा बढ गईं, फलत भन्दी भा गई। र८ फरवरी, १९५३ को बोरे के टाट का 
कर १७५ २० प्रति टन से घटाकर ८० रु० प्रति टन कर दिया गया। सितम्बर, १९५३ में जूट के कपड़े 
(४८5४) का कर भी २७५ २० प्रति टन से घटकर १२० २० प्रतिटन कर दिया गया । करों के श्न 
परिवर्ननों के फलस्वरूप भारतीय जूट की प्रतिस्पधी-शक्ति वढ़ गई और इसका प्रभाव १६५४ में परिशे' 
लक्षित हुआ । श्म वर्ष जूट के नियत में वृद्धि हुई । 

जूट उद्योग को अमरीकी वाज़ारों में अझव भी कठिनाश्यो का सामना करना पढ़ रहा है। 
भारतीय जूट मिल सस्था द्वारा अमेरिका में प्रचार करने, टाट विक्रय योजना अपनाने, करों के कम होने 
से प्रतिस्पर्धा-शक्ति के बढने तथा भारतीय मिलो द्वारा जूट के सामान की पूर्ति बढ़ने के कारण स्थिति 
सुधर रद्दी हे । 

श्र जूट के अनेक स्थानापन्न हो गए ई । यूरोपीय देशों ने मासरतीय प्रतिस्पर्धा से अपने हित्तों 
की रक्षा करने के लिए एक सघ बना लिया है। जूट के कपड़े के नियोतक के रूप में जापान भो मैदान 
में आ रहा दे । इधर पाकिस्तान भी अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा रह दे। वह कालान्तर में एक विकट 
प्रतिस्पर्षा का रूप धारण कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छे प्रकार का जूट, भ्थतन यन्त्रों से 
सुसज्जित कारखाने तथा सस्ता श्रम है । अतणव उद्योग को भविष्य में अपना स्थान बनाये रखने के लिए 
घोर प्रयत्न करने की आवश्यकता दे। उद्योग और सरकार दोनों को ही जूट के सामान का प्रतिस्पर्धा 
शाकि बडने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । हमें अच्छे प्रकार के कच्चे जूट की पूर्ति, अद्यतन यन्न्रों की 
स्थापना तथा उत्पादन में विविधता लाने का अयत्न करना चाहिए । सरकार को भी भ्रपनी कर-नीति 
इस प्रकार व्यवस्थित करनी चाहिए त्ताकि उद्योग मलो प्रकार अपनी प्रतिस्प्धा-शक्ति वनाए रहे । 

जूद जांच आयोग, जिमफे अध्यक्ष श्री के० आर० पी० आयगर थे, की रिपोर्ट, जो मरे, १६५४ < 
मे भकाशित हुए थी, के अनुसार भी उद्योग को मरकारी करों से कुछ मुक्तित मिलनी चाहिए। इस 
आयोग ने भी अद्यतन यज्रो की स्थापना तथा उद्योग के लिए एक विकास परिषद्‌ (टिवलपमेण्ट ऋमिल) 
के संगठन की सिफारिश की । र 

प्रथम पचवर्षीय योजना में जूट उद्योग ऊे उत्पादन की वृद्धि का भ्रायोनन किया गया है ! 
योजना में १६५५-४६ ठक ४८ लाख कच्चे जूट को गदें तथा १९ लाख टन जूट के सामानों में उत्पादन 
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१६ ज्ञोह्द और इस्पात उद्योग--किसी भी श्रन्य उद्योग की अपेक्षा लोहा और 
इस्पात उद्योग आराधारोद्योग कहलाने का कही अधिक अ्रधिकारी है | इसकी राष्ट्रीय 
महत्ता के सम्बन्ध में भ्रतिशयोवित नही की जा सकती । भारत श्लौर इगलेण्ड की 
श्रौद्योगिक क्रान्ति में एक विलक्षण विरोध है। भारत मे इसका श्रीमरोन 
वस्त्रोद्योग में वाष्प-शक्ति के प्रयोग से आरम्भ हुआ जबकि इंगलैण्ड में लोहा और 
इस्पात के आधारभूत उद्योगो के विकास के साथ इसका जन्म हुझा । इगलेण्ड की 
तवीन औद्योगिक व्यवस्था की ठोस नीव लोहा और इस्पात उद्योग तथा सहायक 
यात्रिक उद्योगो के सुहढद श्राधार पर पडी थी, किन्तु भारतवर्ष में क्रान्ति का पथ ऐसे 
विकास से नही निद्चित हुआ है । हाल तक भारतीय उद्योग पूर्णरूपेण आयात किये 
गए यन्त्रो, यान्विक वस्तुओ और घात्विक वस्तुओं पर साधारणतया निर्भर रहे है । 
दक्षिण भ्र्काट जिले में भ्रशुद्ध लोहे और इस्पात के निर्माण के लिए आधुनिक 
विधियों को अपनाने के प्रशसनीय प्रयत्न १८३० मे ही हो चुके थे । बगाल में करिया 
कोयले की खदानो पर १८७४ में वराकार आयरन वकक्‍स के चालू होने तक, जो १८५८६ 
में बगाल स्टील एण्ड आयरन कम्पनी में सम्मिलित कर लिये यए, सारे प्रयत्न असफल 
ही रहे । वगाल स्टील एण्ड आयरन कम्पनी ने केवल १८६६ से लाभ प्राप्त करना 
आरम्भ किया। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में वास्तविक उत्पादन लगभग ३५,००० 
टन था। इस्पात बनाने के लिए किये गए एक प्रयत्न के परिणामस्वरूप गहरी हानि 


“डठठानी पडी ।१ सिहभूमि और मानभूमि जिलो की लोहे की खानो के नये स्रोतो के 


प्रयोग के साथ १६१० में बंगाल कम्पनी के इतिहास में एक नये श्रुग का सूत्रपात 
हुआ | टाटा कम्पनी की स्थापना उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण था। 
स्वर्गीय जे० एन० टाटा द्वारा १६०७ में कम्पनी सिंहभूमि जिले में सकची नामक 
स्थान पर स्थाफ्ति हुई श्रोर कारखाने का निर्माण १६०८ से श्रारम्भ हुआ । दिसम्बर, 
१६११ में पहली वार अशुद्ध लोहा तैयार किया गया भौर वर्तमान काल में भारतवर्ष 


में इस्पात का उत्पादन पहली वार १६१३ में हुआ । १६१६ तक युद्ध की माँगों से 
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की व्यवस्था की गरटे है । 
जूट उद्द ग की अभी हाल की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट दे * 
जूट का सामान 


अनन्त न+-+++०+3++++++> ८ +++-++++>+++ >> ०592० >> ०८5 
| मिलों की । उत्पादन । निर्यात इजार । प्रतिदिन काम करने वाले व्यक्तियों की 
जून-जुलाई | सख्या | हजा 


र टनों में | ट्नों में सख्या (हजारों में) 
१६४७-४८ श्क्ड | शव०३५ प्श्धू । श्श्श 
१६४८-४६ १०४ 2०४० छछ२र 8०३४ 
श्‌ 8६४६-५० र्‌ फ्ड प्र छप्ट्ड | णश्स्प 
१६५०-५१ श्ण्ड प्प्र८ पट । श्प्ड 
उप | हुए जा | हि १०४ श्ड्‌ 9६७ श्छ्द्द 
६६५२-५३ १०४ 8२० 9३० ७० 


इस समय (१६५५) जूद की ११३ मिलें काम कर रही है। १६५५-४६ में जूट के सामान के नियोत 
का अनुमान लगभग ६ लाख गएि हैं । 


१ इण्डस्ट्रियल हैशडबुक आओव दि न्युनिशन वो, पृष्ठ १ ३८-६ | 


४६ भारतीय अर्थश्ञास्त्र 


उत्तेजना पाकर समस्त यन्त्र पूर्णा उत्पादन कर रहे थे। इस भांति कुछ चिन्तापूर्णं 
समय के वाद कारखाने सुदढ आधार पर स्थित हो गए तथा इन्होने मेसोपोटामिया, 
फिलिस्तीन, पूर्वी श्रफ्रीका और सैलोनिका मे सेनिक रेलो के लिए बृहद्‌ मात्रा में रेल 
की पटरी और सस्‍्लीपरो की पूर्ति करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की । १६१७ में 
विस्तार की एक बडी योजना सामने रखी गई जो १६२४ में पूरी हो गई । कारखानों 
में स्थित पहली मशीनें इस्पात का तैयार माल, जैसे रेल की पटरी, निर्माणा-सम्बन्धी 
भारी वस्तुएं, छडें, निर्माण-सम्बन्धी हल्की वस्तुएं, हल्की रेल की पटरियाँ और फिश- 
प्लेटें आदि वनाती थी। १६२६ से कारखानो में स्थित नये यन्त्रो द्वारा उत्पन्त की जाने 
वाली भ्रन्य वस्तुएँ प्लेट, चदर (काली और धातु चढी हुई), चद्दरो की छडे और चह्रो 
की स्‍लीपर झादि थी ।* टाटा के साहस की सफलता ने कुछ नवीन कम्पनियों को जन्म 
दिया, जैसे कलकत्ता में मेससे बर्न एण्ड कम्पनी, १६९०८ में श्रासनसोल के पास हीरापुर 
में स्थापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, १९२३ में भद्गावती में प्रारम्भ क्ये 
गए मैसूर स्टेट श्रायरन वक्‍से इत्यादि | यह ध्यान रखने योग्य है कि मेसूर स्टेट आय- 
रन वकम में भट्टियाँ लकडी के कोयले से जलाई जाती हैं । 
उद्योग के स्थायी प्रसार की झाँकी उत्पादन और श्रायात के श्राकडो से मिल 

सकती है। शताब्दी के आरम्भ में श्रशुद्ध लोहे का उत्पादन ३५००० टन से बंढकर 
१६३८-३६ में १५,७६,००० टन हो गया, जिसमें से २१५६ लाख के मूल्य का ५,१४,००० 
ठन निर्यात किया गया, जिसका ग्राहक जापान था। जापान के बाद इगलिस्तान श्ोट़, 
समुक्त राष्ट्र श्रमेरिका भारतीय ग्शुद्ध लोहे के ग्राहक रहे है। भारत में उत्पादित अशुद्ध 
लीहा सब प्रकार से यूरोपीय झशुद्ध लोहे के समान है। वास्तव में भशुद्ध लोहे का 
प्रायात अब लगभग नगण्य है। इस्पात का उत्पादन १६१६-१७ के १,३६,४३३ टन से 
वढकर १६२७-२८ में ५,६६,५६५ टन हो गया और इसी प्नविध में तैयार इस्पात का 
उत्पादन ६८,७२६ टन से बढ़कर ४,२८,६४५४ टन हो गया । १९३८-३६ में इस्पात 
पिण्डो का उत्पादन ६,७७,००० टन और तैयार इस्पात का उत्पादन ७,२६,००० टन 
था। पुनशंस्त्रीकरण के विश्वव्यापी भ्रान्दोलन ने लोहा और इस्पात उद्योग को प्रेरणा 
दी और भारत ने अपने उद्योग की स्थिति दृढ करते में इसे परिस्थिति से लाभ उठाया । 
२० लोहा झौर इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति--सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिंड 
जाने से भारत के लोहा और इस्पात उद्योग को एक नवीन प्रेरणा मिली । मिलो को 
सरकार और रेलों से वडे-बडे श्रॉर्डर मिले जिसके फलस्वरूप उन्होने अभिवृद्धि-काल 
का लाभ उठाया जो इस्पात के हिस्सो पर दिये गए ऊँचे लाभाश और उनके मूल्यों 
को तीक्न वृद्धि से स्पष्ट है। सरकारी शस्त्रों के कारखानो के शीघ्र प्रसार ने भी भारत, 
के इस्पात और यात्रिक उद्योगो के प्रसार को गति दी। यह १६३६ भ्रौर १६३८ के 
उत्पादन की तुलना से स्पष्ट हो जाता है जब दोनो वर्षों में श्रशुद्ध लोहे का कुल 
उत्पादन क्रमश १८,३५,००० टन और १५,७५,००० टन था | इस्पात पिण्डो और 
_तैयार इस्पात का उत्पादन वढकर क़मश १०,६७,००० टन झौर १० ६२,६०० टव 
१ प्रशुल्कमणए्टल की दस्पात उद्योग पर रिपोर्ट (१६२४), पैरा १४-१५ 

श्र 
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हो गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमण ६२ प्रतिशत और १४ १ प्रतिशत 
प्रधिक था । १६३६ का उत्पादन १६३२-३३ के उत्पादन का लगभग दूना था । 
युद्ध के कारण १६३९ में सरक्षित लोहा और इस्पात का आयात उद्योग के 
(इतिहास में सबसे कम था । इसके विपरीत अशुद्ध और कच्चे लोहे को छोडकर भारत 
के लोहे और इस्पात का निर्यात उस वर्ष २५ प्रतिशत से अधिक था और प्राप्त मूल्य 
भी बहुत ऊँचे थे । 
पहिये, टायर श्नौर घुरो इत्यादि के निर्माण के लिए जमशेदपुर में इस्पात 
उत्पादन करने के नये यन्त्र स्थापित किये गए हैँ, जिससे इजनो झौर डिब्बों के बड़े 
पैमाने पर बनाने की सम्भावनाएँ हो गई हैं । 
#२१. लोहे औोर इस्पात का आयात--अपने वढते उत्पादन के वावजूद भी भारत 
वाहरी लोहे श्रौर इस्पात पर बडी मात्रा में निर्भर है। १६१४ के पहले भारत के लोहे 
और इस्पात का भ्रौसत आयात ८,०८,००० टन था और इसका मूल्य १२ ४८ करोड़ 
सपये था। १६१४-१८ के युद्ध-काल में श्ौसत श्रायात घटकर ४,२२,००० टन 
रह गया जिसका मूल्य १० ११ करोड रुपये था | इसी काल में टाटा कम्पनी ने श्रयना 
उत्पादन बढाया श्लोर सरकार की युद्ध-सामग्रियो की पूर्ति की । दोनों महायुद्धो के 
वीच श्रायात वढता गया । भ्रायात के पचवर्षीय औसत ६,६१,००० टन, जिसका मूल्य 
२१ ३८ करोड रुपये था, से बढ़कर १९२९-३० में भ्रायात की मात्रा और मूल्य क्रमश 
+0६5,००० टन तथा १७ १६ करोड रुपया हो गया । यह बढता आयात रेलो, श्रन्य 
सार्वजनिक कार्यो तथा निर्माण-व्यापार के वद्धेमान उपभोग का परिणाम बताया 
गया । युद्धों के मध्यवर्ती काल के इस बढ़ते झ्रायात ने उद्योग को सरक्षण प्रदान करने 
के विपय में एक और तक प्रस्तुत किया । विश्वव्यापी आशिक अवसाद शौर देश के 
उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप गत वर्षो में श्रायात मे कमी थ्रा गई है और विगत 
भहायुद्ध के दोरान में यह कमी झ्ौर भी तीब्न हो गई है । 
३२. सहायक ठद्योग--सरक्षण के प्रश्न की ओर ध्यान देने के पहले जमशेदपुर 
(पहले के सकची) के पडोस में स्थापित गौण उद्योगों के शाइचर्यंजनक विकास पर 
हृष्टिपात कर लेना उचित होगा । प्रसार योजना के श्रन्तर्गत उत्पादित चस्तुग्रो में कुछ 
निम्नलिखित हैं--स्टील ट्यूब, टिन प्लेट, कलई का सामान, तार, कील, रेल के डिब्बे, 
ढले हुए लोहे के स्‍्लीपर, चाय भ्ौर जूट मिल के यन्त्र, कृषि के भ्रोजार, धातु चढी हुई 
वस्तुएँ, लोहे और इस्पात की ढली वस्तुएँ, भारी रसायन, गन्धकीय अम्ल, क्षारीय 
अम्ल, रासायनिक खादे, चूना, अमोनियम सलफोर्ट इत्यादि | इस्पात उद्योग से अपने 
“आमान पाने वाली सैकडो कार्यगालाएँ देश-भर में फैली हुई हैं। इस उद्देश्य से अनेक 
कम्पन्तियाँ पहले से ही स्थापित हो गई है। इस भाँति जमशेदपुर श्रौर उसका 
समी पवर्ती क्षेत्र मधुम विखयो के छत्तो के समान आधुनिक उद्योगों से ग्र जायमान होता 
जा रहा है । 
२३. लोदे और इस्पात उशोग को संरक्षण प्रदान करना--भर्थ श्रायोग के सुझाव 
के अनुसार भारतवर्ष में विवेचनात्मक सरक्षण की नीति पहले-पहल लोहा लौर इस्पात 
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उद्योग में कार्यास्वित की गई। प्रशुल्क-मण्डल, जो जुलाई, १६२३ में सस्थापित किया 
गया था, का निष्कं था कि श्रम को छोडकर उद्योग श्रर्थ आयोग द्वारा दी गई सभी 
शर्तों की पूर्ति करता है। श्रम के सम्बन्ध में भारत की स्थिति लाभपूर्ण नही थी, 
परन्तु यह किसी भी कृषि-प्रधान देश में, जहाँ झ्रोद्योगिक अनुभव तथा प्रशिक्षण भ्राप्त ह 
करना शेष हो, श्रवश्यम्मावी है। इस कारण ही इस समय अ्रमेरिका तथा यूरोप से 
कुशल मिरीक्षको का आयात झावद्यक है। किन्तु यह एक श्रस्थायी श्रसुविधा थी जो 
फालान्तर में दूर हो जाती। मण्डल की सम्मति थी कि सरक्षर दिये बिना झागामी 
वर्षों में उद्योग के विकास की कोई झाशा न थी और यह भय अवश्य था कि कहीं 
उद्योग ही न ठप हो जायथ। उसका यह भी मत था कि यह एक श्राघारोद्योग था 
और सैन्य सम्बन्धी वस्तुओ्रो के लिए अनिवाये था । भ्रतएव यह विशेष रूप से सरक्षण 
का अधिकारी था। उपभोक्ता पर पडने वाला बोभ अनुमानत भ्रस्थायी एवम्‌ भली 
भाँति बेंठा हुआ था 

जून, १६२४ में मण्डल की सिफारिशो का समावेश करते हुए इस्पात सरक्षण 
बिल (स्टील प्रोटेक्शन बिल) पास किया गया। इस्पात से तैयार कुछ वस्तुओ पर 
कर बढा दिया गया । भारत में निमित इस्पात की भारी रेलो, फिश प्लेढो भ्रौर रेल 
के डिब्बों को सहायता प्रदान की गई। १६२४-२७ त्तक का पूर्ण योग २४२ लाख 
रुपये था । भ्रवधि के समाप्त होने पर कर और सहायता दोनों में सश्योधघन किया जा 
सकता था। 

इस्पात को अपने कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लाने वाले उद्योरगी के 
हितो की रक्षा के लिए सरक्षण के भ्रन्य उपायो का सहारा लेना पडा। सरक्षर के 
काररा बढा हुआ मूल्य अ्रभियान्त्रिक उद्योग की अनेक शाखाओं के लिए घातक हो 
सकता था, विशेषकर उस समय जब विदेद्षी प्रतिस्पर्धा के समक्ष वह (अभियान्त्रिक 
उद्योग) किसी भाँति अपने पैर जमाये हुए था। इस्पात के सरक्षण के इस पहलू के 
लिए प्रशुल्क-मण्डल ने कुछ सिफारिशें की जो सरकार और विधान सभा द्वारा स्वीकार 
कर ली गई। कुछ प्रपवाद सहित झ्रायात किये हुए इस्पात पर उच्चतर कर लगाकर 
अभिया न्त्रिक उद्योग को सरक्षण प्रदातल किया गया । 
$7२४ इस्पात उद्योग की परिनियत जाँच ( १६२६-२७ )--३१ सार्च, १६९२७ को 
समाप्त होने वाले १६९२४ के इस्पात सरक्षण अधिनियम के अनुसार १६२६ में 
प्रशुल्क-मण्डल ने उद्योग की दशा की सावधानीपूर्वक जाँच की झभौर कुछ विशिष्ट 

दिव्णश्रो में सरक्षण की प्रवधि सात वर्ष के लिए और बढा देने की सिफारिश की । 

झव सरक्षण उत्पादन की सहायता के लिए न होकर बढे हुए श्रायात-कर के रूप में 
हो गया । इसका कारण यह था कि सात वर्ष त्तक सहायता के रूप में सरक्षण रद्भा 
बहुत महगा होता तथा इस श्रवधि के बाद पुन जाँच करनी पडती कि कितना श्रौर 
कैसा सरक्षणा झभी श्रौर आवश्यक है। तदनुसार १६२७ के दिल्ली-अधिवेशन में एक 
बिल पेश किया गया जो १ भ्रप्रैल, १६२७ से लागू हुआ । इसके अनुसार लोहे श्रौर 
इस्पात की विभिन्‍न वस्तुओं पर करो की विभिन्‍न दरे निर्धारित की गईं, साथ ही 
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ब्रिटिश उत्पादन की वस्तुओं पर एक श्राधारभृत कर और ब्रिटेन से बाहर बनी 
वस्तुओं पर एक श्रतिरिक्त कर भी लगाया गया । वास्तव में ब्रिटिश श्रौर यूरोपीय 
देशों के इस्पात में विभेद करने के लिए प्रामाणिक ओर भप्रामारिक इस्पात की शझ्राड 
में विधान सभा में गरम बहस हुई। सरकार का विचार था कि उपभोक्ताशो के विभिन्‍न 
पर सम्रुचित बोझ पडने और सरक्षण की योजना को स्थायित्व प्रदान करने के 
लिए यह आवश्यक था । विरोधी दल को सन्देह था कि बिल में ब्रिटिश इस्पात को 
अधिमान देने का उसूल सन्निहित था जिसके वे विरोधी थे । 
२५. लोहे और इस्पात के उद्योग के विषय में संरक्षण के अन्य कदम--भारतीय 
प्रशुल्क (ओ्रोटावा व्यापार समझौता) सशोधन अ्रधिनियम, १६३२ ने, जो १ जनवरी, 
१६३३ से लागू हुआ, जुलाई झौर अगस्त, १६३२ में ओटावा में भारत सरकार और 
इगलिस्तान की सरकार के बीच हुए समभौते तथा सितम्बर में लोहे और इस्पात के 
पूरक समभौते के फलस्वरूप हुए प्रशुल्क-सम्बन्धी परिवततंनों को कार्यान्वित किया | 
लोहे और इस्पात की वस्तुओं की श्रेणी में केवल उन्ही वस्तुझ्रो को प्राथमिकता दी 
गई जो सरक्षक करो से मुक्त थी। पुरक समभौते द्वारा निर्धारित घातु चढी हुई 
चदहरो के ऊपर भारतीय झायात-कर की दर निम्न थी--भारतीय चदर के 
पाट से इगलिस्तान में वनी चहूरो पर ३० रु० प्रति टन, श्रन्य चहूरो के पाठ से 
इगलिस्तान में बनी चहूरो पर ५३ २० प्रति टन, इगलिस्ताव से बाहर बनी हुई 
चढ़रो पर ८३ रु० प्रति टव। १६२७ के भ्रधिनियम द्वारा लगाये गए सरक्षक करो 
को कार्यावधि बढाकर ३१ अक्तूबर, १६३४ कर दी गई। इसी बीच इस्पीत उद्योग 
/ (सरक्षण) श्रधिनियम, १६२७ के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के नवीकरण के 
प्रइन की पूर्ण समीक्षा की । लोहे श्रौर इस्पात-कर अ्रधिनियम, १६३४ ने प्रशुल्क- 
मण्डल द्वारा सुझाये गए सरक्षण के उपायो को १ नवम्वर से लागू किया। मण्डल 
की सिफारिशों के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओ के विपय में सरक्षण कर के स्तर 
में कमी और उसके फलस्वरूप प्राप्त भ्राय में कमी होने के कारण यह श्रावश्यक हो 
गया कि झाय के लिए ब्रिटिश भारत में इस्पात के पिण्डो के उत्पादन पर ४ २० प्रति 
टन का उत्पाद-कर और इस्पात के पिण्डो पर समप्रभावोत्यादक कर लगा दिया जाय । 
यह समप्रभावोत्पादक कर मण्डल द्वारा सुभाये गए सरक्षण करो के अलावा है भ्रौर 
जिन वस्तुओं को सरक्षण नही दिया गया उन पर मूल्यानुसार लगाये हुए श्रागम करो 
का विकल्‍प है। जैसा कि प्रशुल्क-सण्डल का सुझाव था पूरक समभौता १६३४ में 
समाप्त कर दिया गया ।" 

४ ००-५3... सेब वातों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि १६२४ के बाद 
भारत सरकार की नीति लोहा और इस्पात उद्योग के विषय में सहायक रही । राज्य 
के सामयिक हस्तक्षेप के विना उद्योग युद्धोत्तर काल की प्रतिस्पर्धा के धक्के को सहन 
नहीं कर सकता था, फिर भी १६२४ और १६२७ के बीच प्राप्त सरक्षण पर्याप्त 
नही था भोर ठाढा स्टील कम्पनी किसी भाँति भ्रपता काम चलाती थी । इन प्रतिकूल 
१, वी० एन० श्रदारऋर, हिस्दी अ्ॉव इस्टियन टेरिफ!, ए० २२। 
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परिस्थितियों के वावजूद भी उद्योग ने प्रशसनीय उन्नति की, जैसा उत्पादन की दृद्धि, 
श्रम को कुशलता में सुधार, विदेशी कर्मचारियों की सख्या में कमी, कार्यशाला 
की लागत में विचारणीय कमी और श्रमिकों की दशा में भी विचारणीय सुधार, 
विशेषकर मजदूरी, झावास तथा जीवन की श्रन्य विभिन्‍न सुविधाओं के सम्बन्ध में 
उन्नति से स्पष्ट है ।* उत्पादन-लागत में हुई कमी ने उद्योग को स्थायी बना दिया” 
श्ौर उसकी दा को सुधार दिया है। फलस्वरूप झ्रायात कम होता जा रहा है। 
गत युद्ध ने उद्योग के लिए हिंतकारी परिस्थितियों को जन्म दिया, जैसे श्रायात की 
व्यवहारत समाप्ति, नागरिक और सनिक माँगो का जन्म तथा निर्यात में वृद्धि । 
वास्तव में माँग इतनी भ्रधिक थी कि उद्योग के लिए उसे पूरा करना कठिन हो रहा 
था । अतएवं सरकार को बाध्य होकर नागरिक और सैनिक उपयोग के लिए इस्पात 
का सन्तुलित वितरण करने की दृष्टि से राशनिग की योजना लागू करनी पडी । 
पुरानी दिक्षाश्रो में उत्पादन की मात्रा की अधिक वृद्धि होने के अतिरिक्त अनेक नवीन 
दिश्ञाओं में उद्योग की शाखाएँ फैल गई हैं, उदाहरणार्थ टाटा स्टील वबर्स के नवीन 
सुधार से भारत में रेलवे इजनो के निर्माण की सम्भावना बहुत वढ गई है। 

लोहा शौर इस्पात उद्योग के ग्रुद्धकालीन विकास से भ्रभियान्त्रिकी उद्योग का 
विकास घ॒निष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इसके निम्नलिखित श्रति महत्त्वपूर्ण पहलू हेँ--- 

(१) बुद्ध-सामग्रो को फैक्ट्रियाँ--रक्षा-विभाग-योजना के श्रन्तर्गत बुद्ध-सामग्री 
की फंकिट्रिमों का बहुत अधिक विकास और अभिनवीकरण हुआ है। इसकी सिफारिश 
चेटफील्ड समिति ने भी की थी। बन्दूको, गोलो श्लौर विस्फोटकी के उत्पादन की वृद्धि 
के साथ भारत पूर्व और मध्यपूर्व के देशो का भ्रायुधागार बन गया । 

(२) यान्त्रिक श्रौजार ( मशीन हूल्स )-युद्ध-सामग्री के लिए भ्रपेक्षित विशिष्ट 
मजीनो से लेकर वरभा (एक प्रकार का औजार ) श्रौर खराद जैसे साधारण श्रौज्ञारो 
भौर सभी यान्त्रिक श्रौजारो के निर्माण में युद्ध-काल में कुछ-न-कुछ उन्नति हुई, किन्तु 
मिल, जहाज, मोटरगाडियाँ, हवाईजहाज श्रादि के लिए भ्रावश्यक भारी यन्‍्त्रो के 
निर्माण में बहुत कम' सफलता हुई है । 

(३) श्रभियान्त्रिक भण्डार--युद्ध से श्रभियान्त्रिक सामग्रियो और भण्डारो के 
निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला । इस सामग्री और भण्डार के कुछ उदाहरण निम्त 
हें--स्टोल पाइपें, छादक ( शैड ), क्रेन, पेट्रोल झौर पानी एकन्र करने की टकियाँ, 
लारियाँ, हथियारवन्द कारें, रेल के डिब्बे, रेलवे भण्डार, विजली का भण्डार, इस्पात 
के तारो के रस्से, अग्नि से लडने वाले श्रौज्ार इत्यादि । 

१६१४ के पहले भारत लोहा ओर इस्पात की वस्तुओं के लिए लगभग पूर्ण रूप 
से झ्रायात पर निर्मर था। यह निर्भरता भ्रधिकाशत झव समाप्त हो गई है । किन्तु" 
इसे पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा लोहा और इस्पात का वर्तमान उपभोग १६१४ 
के स्तर से नीचे है। श्रौद्योगीकररा, पुननिर्माण तथा स्वतन्त्र भारत की रक्षा की 


१ देगिए, एच० एल० टे का लेस 'प्रोटेबशन शव दि स्टील इस्टरट्रो १६२४-०७? टडियन जरनल 
आाँव टकनामिकम, जुलारे, 7६०२८ ॥ 


हर 
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आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए हमें बहुत शीघ्र ही उत्पादन पर्याप्त मात्रा में 
बढाना होगा ।* 


१ वर्तमान समय में भारत को लोहा भौर इस्पात के सम्बन्ध में भात्म-निर्भर बनाने की पूरी चेश को 


नी रही है। १५ फरवरी, १६५४ को भारत सरकार ने रूरकेला नामक स्थान पर हिन्दुस्तान स्टील वक्त 
की स्थापना संखन्धी निर्णय प्रकट किया । नवम्बर, १६५४ में रूसी आर्थिक और प्राविधिक सहायता से 
इस्पात यन्त्र की स्थापना की सम्भावनाओ्रों की खोज के लिए रुसी विशेषज्ञ भी आये ) इधर श्गलिस्तान फे 
निर्यात के सहयोग से बिरला ने मी दो लोहा और इस्पात यन्‍्त्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा । हि 

रूरकेला के सरकारी कारखाने के सम्बन्ध में क्रप्त और डिमाग नामक संयोजन ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दी दे जो श्रधिकाशत- सरकार द्वारा मान ली गई दहै। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर लग- 
भग ३३ करोड २० के व्यय का श्रनुमान किया गया। रूरकेला का कारखाना भथ्यतन बन्‍्त्रों से सुल- 
ज्जित होगा तथा उसकी प्रारम्भिक चुभता ५ लाख टन पिरड होगी । श्राशा की जाती दे कि सन्‌ १९५८ 
से यह उत्पादन भी प्रारम्भ क्र देगा। 

२ फरवरी, १९५४ में भारत और रूसी सरकार के मध्य लोहा और इस्पात के कारखाने की स्था- 
पना के सम्बन्ध में एक राजीनामा हुआ । यह कारखाला प्रारम्भ में १० लाख टन पिण्ढों से ७ ५ लाख 
टन दैयार वस्तुएँ (रोल्ड प्रोडक्ट) बनाने की क्षमता रखेगा। सरकार ने इस कारखाने के लिए मध्य 
प्रदेश का भीलई नामक स्थान चुना दे । 

२६ मई को 2५ जून, १६५५ से भारत सरकार ने लोहा और इस्पात मन्त्रिमश्डल की स्थापना 
का निर्णय किया। लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रयास तथा सरकारी कारखाने इस 


मन्त्रिमएडल के भ्रधीन होंगे । लोहे और इस्पात उचयोग के सम्बन्ध में उपयुक्त विकास इस विषय में भारत 
““र की सजगता रपष्ट फेर रहे हैं। 


लोहा भ्रीर इस्पात के नये कारखानों का प्रारम्भ वास्तव में इस्पात की माँग की पूर्ति के लिए 
किया गया है । योजना आयोग के अनुसार १६४७ तक इस्पात की माय २८ लाख टन प्रति वर्ष हो 
जायगी, परन्तु दस्त उद्योग के प्रसार ओर विकास-सम्बन्धी योजनाओं के पूरा होने पर भी इस्पात की पूर्ति 
इतनी न होगी । लोहे और इस्पात के तीन प्रमुख उत्पादकों ( याद आाइरन एण्ड ररील कृ०, इरिडियन 
अइरन एण्ड स्टील क० ( जिप्तमें स्टील कारपोरेशन झॉक दगाल विलयित है ) तथा मेसर्‌ आाइरन 
एण्ड स्टील वक्‍्स) की प्रसार योजनाश्रों के वाद भी इस्पात के उत्पादन में अपेक्तित वृद्धि सम्भव नहीं है । 
इसलिए सरकार इस्पात के और नये कारखाने खोलने की समस्या पर बरावर विचार क्र रही है । अभी 
दाल में सरकार ने शुपात के तीसरे कारखाने की स्वापना के सम्बन्ध में ब्रिटिश स्टोल मिशन की सिफा- 
रिशें स्वीकार कर ली दें. तथा योजना के विस्तृत परीक्षण के लिए परामशंदात्री श्रभियन्ता-फर्म नियुक्त 
करेगी। साथ ही पश्चिमी वगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में एक कोकिंग प्लाण्ट की स्थापना का निर्णय 
/भी किया जा चुका दे। 

उड़ीसा सरकार के श्रोद्योगिक परामर्शदाता डॉ० हरिवन्धु महन्ती के ध्यनुसार भारत सरकार 


१६४० में इस्पात का चौथा कारखाना उड़ीसा के वोनरगढ़ नामक स्थान पर खोलने का विचार क्क्र्‌ 
रही है । 


>> लोहा भौर इस्पात के उत्पादन सम्बन्धी आधुनिक अकिड़े इस प्रकार हैं 
वर्ष कुल उत्पादन ( लाख ८नों में ) 
१६४८-४६ ३६२० 
१६४६-५० ३६ ७३ 
१६५०-५१ ४००८ 
श्ह्श्र ५२ डंडे ०8 


१६५२-५३ ४१९०० “अनुवादक 


प्र भारतीय अर्थशास्त्र 


२६, चमद़ा सिझ्ाने ओर चमड़े का उद्योग "*--भारत में चमडा श्र खाल वहुतायत 
से मिलती है। गाय की खाल, जो 'ईस्ट इण्डिया किप्स' के नाम से ज्ञात है, वकरी का 
चमडा, भेस की खाल और भेड का चमडा इत्यादि भारत के कृषि-उद्योग के उपोत्पाद 
माने जा सकते हे । १६१४-१८ के बुद्ध के पूर्व भारत ने कच्ची खाल का निर्यात बहुतू,* 
मात्रा में, विशेषकर जमेनी और श्रास्ट्र लिया को किया, जिनका मुल्य १६१३ में ७ १७ 
करोड रुपये था । उसी वर्ष ३४ करोड रुपये के मूल्य का कच्चा चर्म विशेषकर सयुक्त 
राज्य भ्रमरीका को निर्यात किया गया । वाहरी देशों में इसकी वडी माँग थी श्रीर ऊंचे 
दाम दिये जा रहे थे । 

दीध॑ काल से भारत में चमडा सिफाने का घरेलू उद्योग विद्यमान है जिसमे 
निम्न कोटि के चमडे की स्थानीय पूर्ति के लिए चमडे श्र खालो को सिझ्काने तथा 
शुद्ध करने के स्थानीय मसाले प्रयोग में लाये जाते हे । किन्तु सिझाने के यूरोपीय ढग 
में भ्रत्यन्त भारचयंजनक परिवर्तन हुए हे, भारत में जिनका प्रयोग पहले-पहल सैनिक 
भ्रधिकारियों ने काठी तथा श्रन्य सैनिक श्रावदयकताओं के उपयुक्त उच्च कोटि का 
चमडा बनाने के लिए किया । सिभ्लाव के कारखाने सामानन्‍्यतया श्राय्ुधागारों के साथ 
ही स्थापित होने लगे । कानपुर में जब सरकारी साज श्रौर जीन का कारखाना ( हार- 
नेस एण्ड सैडलरी फैक्ट्री ) १८६० में खोला गया तभी से उत्पादन की दिज्ला में एक 
नया कदम उठाया गया। कुछ हो दिन वाद श्रीय्रुत एलन और छूपर ने भ्ार्मी बूठ 
एण्ड इक्विपमेण्ट फैक्ट्री खोली श्ौर सरकार से उन्हें पर्याप्त श्राथिक सहायता मिर््ी।। 
झादमजी पीरभाय ने बम्बई में स्योन नामक स्थान पर वेस्टने इण्डिया श्रार्मी एण्ड 
इक्विपमेण्ट फैक्ट्री स्थापित की । कुछ झौर फैकिद्रयाँ विभिन्‍न केन्द्रो पर खोली गई 
जहाँ तैयार माल के उत्पादन का प्रयास किया गया । यद्यपि यूरोप की सिभावश्ञालाओं 
( टेनरीज़ ) भ्रौर चमडे का काम करने वाली फंक्ट्रियो में यन्‍्त्रों का पर्याप्त उपयोग 
होता है परन्तु भारतीय सिरावशालाओ में यह झभी हाल तक उपयोग में नहीं लाया 
गया । इसके कतिपय भ्रपवाद कानपुर और स्थोन की फैविद्रयाँ तथा भद्रास की 
सिभावशाला ( मद्रास ठेनरी ) है, जहाँ भारत का आधा सिभाया हुआ सम्पूर्ण चर्म 
आर चमडा तैयार होता है जिसका निर्यात-व्यापार में बहुत बडा भाग है। १६१४ 
के पहले सिभाये हुए चर्म श्लौर खालो का निर्यात-व्यापार मुख्यत दक्षिणी भारत में 
सीमित था, जहाँ दालचीनी के प्रकार के वृक्ष (कैसिया आरिकुलाटा) की छाल, जो 
मद्रास में श्रवेश्म भर बम्बई में तरवार नाम से ज्ञात है, मिलती है । मद्रास में 
सिरावशालाझो की संख्या सबसे अधिक है ।* 

१६१४-१८ के युद्ध-काल में सिकाव श्र चमडे के उद्योग में उल्लेखनीय पहि/ 


* खाल उप-कर जाच समिति के अनुमान से भारत के लिए इस सम्पूर्ण उद्योग का कुल मूल्य ४० 
या ४० करोड़ रुपये के लगभग है । इससे अनेक व्यक्तियों को रोज्ञी मिलती है तथा भारत के दलित 
वर्ग की आर्थिक उन्नति का यदद एक साधन है ।--रिपोर्ट आव दि हाइ्टस सेस इन्क्‍वायरी कमेटी, 
2१६३०, पेरा 2५८ । 

२ माधेसन, पूछ उद्ध त, भाग २, भरध्याय ५५ पृष्ठ ६४-५। 
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वर्तव हुआ । भारतीय शस्त्रास्त्र-परिषद्‌ ने अपने उत्पादन को बढाने और उन किस्म के 
चमडो के उत्पादन को नियमित करने की भ्ोर अपने कार्यो को केन्द्रित किया जो युद्ध- 
सामग्री के रूप में विशेष महत्त्वपूर्ण थे। मद्रास और वम्बई की सिक्रावशालाओ में सिफ्राए 
हुए ईस्ट इण्डिया किप्स के उत्पादन के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगत्ति हुई | युद्ध- 
काल में सेनिक बूटों के ऊपरी भाग बनाने के लिए इनका महत्त्व ज्ञात हुश्रा । 
सरकार ने व्यापार का पूर्ण नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया भौर निर्यात के लिए 
उपलब्ध सामग्री खरीदकर ब्रिटिश युद्ध-कार्यालय को भेज दी। १६१७-१८ में ४८६ 
करोड रुपये के मूल्य की ३,६१,६७४ हण्ड्रेडवेट सिफराई हुई खालो का निर्यात हुआ, 
जबकि १६१३ में १ ७४ करोड रुपयो की १,९४,७६३ हण्डू डवेट खालें ही बाहर भेजी 
गई थी । ईस्ट इण्डिया किप्स के निर्यात व्यापार के भ्रतिरिक्त, ग्रुद्धकाल में भारतीय 
सिझावशालाओ ने चमड़े के सभी तरह के सैनिक सामान तथा बूटों के उत्पादन में वृद्धि 
की । इस भाँति शस्त्रास्त्र-परिषद्‌ के निर्देशानुसार सरकार ने सिकाव-उद्योग को बहुत 
प्रोत्साहन दिया। निमित बूटो श्रौर जूतो का वाधिक उत्पादन युद्ध-समाप्ति पर युद्ध 
के पहले के वर्षो से वीस गरुवा श्रधिक था । 

गत युद्ध के श्रन्तगंत बढती माँग की पूर्ति के लिए उद्योग का भौर अधिक विस्तार 
हुआ । युद्ध के भ्रॉडरों की पूर्ति के लिए यत्रों और अ्रधिक श्रम का प्रयोग हुआ । 
जनवरी, १६४२ में सरकार ने सगठित सिभावश्यालाभो के सारे उत्पादन को ले लिया। 
«५. सिभाने की क्रोम विधि का, जिससे उत्तम कोटि के चमडे का उत्पादन होता 
हैं, भारत में बहुत मन्‍्द विकास हुआ है। १६०३ से १६११ तक मद्रास सरकार ने 
इस देश में सिफ्राव की क्रोम विधि की सफल स्थापना के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन का 
महत्त्वपूर्ण काये किया । किन्तु यह दुख का विषय है कि श्रपर इण्डिया और मद्रास 
वारिज्य संघ द्वारा यह विरोध करने पर कि व्यक्तिगत व्यापार पर श्रत्याचार ही 
रहा है, सरकार को फैक्ट्री वेच देनी पडी । १६१४ के बाद बहुत तीन्न प्रगति हुई भर 
भारतीय क्रोम चमडे की खालो को ग्रेट ब्रिटेन में लाभदायक बाजार प्राप्त हुग्ना । 
भारत में क्रोम सिझाव उद्योग के विकास के सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयो का 
अ्रतुभव हुआ है जैसे रासायनिक ज्ञान और मेंहगी यान्न्रिक सामग्रियों की अ्रपेक्षा रखने 
वाली उच्च प्राविधिक विधाएँ। भारतीय गायो की खाल और बकरियो के चमं की एक 
पर्याप्त मात्रा इस श्रेणी के कार्य के लिए विश्येष रूप से उपयुक्त हे और उद्योग के 
श्राशाजनक विकास का अनुमान किया जाता है। भारतीय सिभाव उद्योग की एक - 
औद्योगिक जाँच १६९३६ में श्रौद्योगिक अनुसधान व्यूरो (इण्डस्ट्रियल रिसर्च व्यूरो) ने 
की | इसका उद्देश्य सिाव की प्रविधि के स्तर में सुधार करना और इस भांति 
अच्छी किस्म के तैयार चमडे के निर्यात व्यापार को विकसित करना था । 
२७. लिकाव उद्योग को संरक्षण-- १६१६ में १८६४ के भारतीय प्रशुल्क-अ्रधिनियम 
का सशोधन हुआ भर खाल तथा चर्म पर १ ४% का निर्यात कर लगाया गया । जो 
खालें और चर्म साम्राज्य के श्रन्य भागो को भेजी जाती थी और वही सिभाई जाती 
थी उन पर १०% की छूट दी गई । कर सरक्षणार्थ लगाया गया था, परन्तु भारतीय 


प्र्ड भारतीय भअ्र्थशास्त्र मे 


प्रयोगशालाएँ देश की कुल पूर्ति का अल्पाश ही प्रयोग कर सकती थी। श्रतएव 
छूट का समर्थन इस श्राधार पर किया गया कि वह भारतीय खालों के सिकाव 
को जर्मनी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य की श्रोर ले जायगा और इस प्रकार साम्राज्य 
के सिभाव उद्योग के लिए सहायक सिद्ध होगा । किन्तु यह प्रयोग किसी भी लक्ष्य की 
प्राप्ति में अ्सफल रहा । अ्रथें-आयोग ने कर को सिद्धान्तत गलत ठहराकर इसकी 

निन्‍दा इस भाधार पर की कि यदि सरक्षण की श्रावर्यकता थी तो यह निर्यात-कर के 
रूप में न होकर आ्रायात-कर के रूप में होती चाहिए थी। भारत सरकार ने १६२३ में 
कर को ५% कर दिया भश्रौर १०% छूट को समाप्त कर दिया। ५% कर को वित्त 
श्रावश्यकत्ा ग्रो के लिए श्रावश्यक बतलाकर न्यायोचित ठहराया गया । कर-जाँच समिति 
(टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी) के बहुमत ने झब्रर्थ-प्रायोग से सहमत होकर इसकी शीक्र 
समाप्ति की राय दी, किन्तु उन चर्मो पर कर के पूर्ववत्‌ रहने का भी मत दिया जितकी 
विश्व-वाजार में अ्रच्छी साख थी और जिन पर कर से कोई हानिकारक प्रभाव पडने 
का भय नही था । 

१९३४ के वित्त अधिनियम के अनुसार कच्ची खाल पर से ५% निर्यात- 
कर जम॑नी के साथ निर्यात व्यापार के ह्वास के कारण समाप्त कर दिया गया, 
जबकि भारत के निर्यात व्यापार के पुनरुत्थान के लिए १६३५ के वित्त श्रधिनियम 
के अनुसार कच्चे चमडे पर लगा निर्यात कर उठा लिया गया (प्रध्याय १२ भी 
देखिए ) 

श्राधा रोद्योग के रूप में भारतीय सिझाव शौर चमडा बनाने के उद्योग को 
सरक्षरं! देने के प्रश्न पर साधधानी से विचार करना झावश्यक है। सरक्षण के साथ 
पर्याप्त आन्तरिक सुधार भी अभी सम्भव है, क्योकि उद्योग की प्रमुख कठिवाई सगठन 
झौर कोशल का अभाव है। 
शर्म रासायनिक उद्योग--एक आधुनिक राज्य में रासायनिक उद्योगों का ऐसे प्रमाप 
पर विकास करने के लिए कि वे राज्य के आधिक जीवन का एक महत्त्वपुर्णो भाग बन 


के 


१. चमड़ा उद्योग की आयात-निर्यात सम्बधी स्थिति अब इस प्रकार है 
( मूल्य लाख २० में ) 


निर्यात कमाई हुई कमाया हुआ विना कमाया चमड़। 
खाल चर्म 
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भारतीय उद्योग नवोन तथा पुरातन श्र 


जायें--जैसाकि वे इगलेण्ड, जमंनी और अमरीका में ह--यह झ्रावश्यक है कि कुछ 
आवश्यकीय पदार्थ बहुत सस्ती दरो पर उपलब्ध हो । ये श्रावश्यक पदार्थ क्रमानुसार 
भारी रसायन, विज्लेषकर गन्धकौय ( सल्फ्युरिक ) भौर उद्नीरिक ( हाइड्रोवलोरिक ) 
>प्रम्ल, चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्वोनिट, क्षारीय ( नाइट्रिक ) अम्ल इत्यादि 
हैं। देशी साधनों से उत्पत्त अन्य रसायनों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। 
विभिन्‍न प्राकृतिक उत्पादनो या ऐसे उत्पादनों से बने पदार्थों के परिशोधस में 
भी इसका उपयोग होता है। अतएवं स्थिर और खनिज तेलो के शोधन में गघकीय 
(सल्फ्यूरिक) अम्ल और क्षारो की बडी मात्रा में श्रावश्यकता होती है। श्रन्‍्य दो 
आवश्यक पदार्थ (१) गरम करने, धात्विक क्रियाश्रो और शक्ति के लिए ईघन तथा 
(२) रासायनिक स्थिर यस्‍्त्र हैं ।* 
यद्यपि १६१४-१८ के युद्ध ने बहुत से रासायनिक उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन 
दिया परन्तु भारत श्रव भी बाह्य देशो के रसायन पर बडे पश्रश में निर्भर है। भ्तएव 
१६१४ के पूर्व काल के ६० लाख रुपये के औसत की तुलना में १६३८-३ €में भारत ने 
३०४५ लाख रुपये के रासायनिक पदार्थ का आयात किया। यद्यपि रासायनिक पदार्थों 
का उत्पादन भारत में धीरे-घीरे बढ रहा है, परन्तु यह अभी देश की श्रावश्यकताश्ो 
की पूर्ति के लिए भी पर्याष्त नही है । गन्धक के अम्ल से तैयार किये गए रसायनों का 
उत्पादन हुआ है, किन्तु क्षारो के निर्माण के लिए कोई भी गम्भीर प्रयास भ्रब तक नही 
«» है। इन्हे ( क्षारो को ) श्रपने सामुद्रिक परिवहन की ऊँची लागत के कारण अम्लो 
की भाँति प्राकृतिक सरक्षण का लाभ सुलभ नही है । इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज़ 
तथा टाटा एण्ड सन्‍्स के प्रबन्ध के श्रन्तर्गत सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और वाद में 
इसी प्रकार के श्रन्य रसायनों के उत्पादन के लिए दो कम्पनियों की स्थापता एक नवीन 
आकर्षक विकास है। * १६४८-४९ में सरकार द्वारा भारी मात्रा में सोडा ऐश शौर 
कास्टिक सोडा के श्रायात की भ्रनुमति के कारण गृह-उद्योग को गहरा धक्का लगा । 
यदि विभिन्‍न खनिज पदार्थों को केवल उचित रूप से प्रयोग में लाया जाय 
तो भारत में भारी रसायन के लिए कच्चे माल की कमी नही है । शुल्वेय (सल्फाइड) 
की खान, शोरा ( यव क्षार--साल्ट पीटर ) फिटकरी, चूने का पत्थर, मैगनेसियम 
इत्यादि के रूप में उसकी सम्पत्ति का पहले ही सकेत किया जा चुका है। गधकीय 
अम्ल के निर्माण में आइचर्यजनक सफलता प्राप्त हो चुकी है जो सभी रासायनिक 
उद्योगों के लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण पदार्थ है, यहाँ तक कि इसके उत्पादन को किसी 
देश को सम्पत्ति श्रॉकने की कसौटी कहा जाता है। विशेषकर १६१४-१८ के बीच 
दैसकी देश में बडी माँग थी और उद्योग भली भाँति स्थापित हो चुका है। ईस्टर्न 
केमिकल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने १६२६ में प्रशुल्क-मण्डल के सामने गन्धकीय अम्ल 
के उत्पादन के लिए पर्याप्त सहायता की माँग रखी | १६३६-४४ के युद्ध के पहले उद्योग 
को शक्तिमान यूरोपीय सिडिकेटो के साथ तीत्न प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा । 
१ इण्डस्ट्रियल देख्डबुक, पृ० भू८ | 
२. रिव्यू झरोँव दि ट्रेंड ऑँव इस्डिया, १६३८-३६, १० १०५। 


प्र्द्‌ भारतीय श्रथंशास्त्र 


जमंनी और ग्रेट ब्रिटेन (इग लिस्तान) सबसे बडे प्रतिद्वन्द्दी थे ।* 

रसायन उद्योग के श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ ईघन और यन्त्र हैँ। ईंघन सम्बन्ध 
परिस्थिति की परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और यह दिखाया जा चुका है 
भारत की कोयले की खानें किस भाँति असमान रूप से वित्तरित हैँ । विद्युतू-चालि 
धात्विक उद्योग और विद्युत-चालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सस्ती विद्युर 
शक्ति की पूर्ति के विपय में प्रयत्त करना श्रावरयक है । रसायन-उद्योग के लिए विशे 
यन्त्र का श्रायात १६१४ से पहले हुआ, किन्तु बहुत से सरल यन्त्रो का निर्माण यह 
किया जा सकता है और इस दिशा में पहले ही से काम प्रारम्भ हो चुका है । 
२६, रसायन उद्योग पर युद्ध के प्रभाव-द्वितीय महायुद्ध ने रसायन उद्योग को ए' 
नवीन प्रोत्साहन दिया और शझ्रायात, जो बहुत कम किये जा चुके हैं, को स्थानापनन कर 
के प्रइन को इसने पुन प्रमुखता प्रदान की। रासायनिक एव औषधीय पदार्थो' 
निर्माता, जो नवम्बर १६३६ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में मिल घुके थे, रासायनिः 
पदार्थों को नई विधियो से उत्पादित करने की सम्भावनाझ्ो का पता लगा रहे हे । भार 
सरकार ने हाल ही में भारी रसायनो के उत्पादन के लिए एक सरकारी यन्त्र स्थापिः 
करने की स्वीकृति दे दी है। पहले भ्रायात होने वाली बहुत भ्रधिक सख्या में विभिर 
दवाइयाँ श्रव देश में तैयार हो रही है । भारतीय कच्चे (क्रूड) तैलो से उलुयत स्पिरि 
(एविएशन स्पिरिट) का निर्माण हो रहा है, जबकि बाइक्रोमाइट का उत्पादन भी भल॑ 
भाँति हो रहा है। गन्धकीय अम्ल श्लौर भ्रमोनियम सल्फेट का उत्पादन १५% दा 
गया है । जबकि सरकार ने इ्वेतन-क्षोद ( ब्लीचिग पाउडर ) के निर्माण की दिशा ३ 
कदम उठाया है वैज्ञानिक एवं श्रोद्योगिक भनुन्सधान परिषद्‌ वनस्पति एवं सबिलिए 
(सिंथेटिक) रजक द्र॒व्यो के निर्माण की सम्भावनाभो पर विचार कर रही है ।* 
? देखिए, रिपोर्ट आव दि टेरिफ वो्ड आन दि हेवो केमिकल इणस्डरटी (१६२६), पैरा छ२ । 





भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन प्र्छ 


३० भारी रसायन उधोग को संरक्षण--भारी रसायन उद्योग आधारोद्योग है जिसकी 
सामग्रियाँ लगभग सभी उद्योगों में प्रयुक्त होती हे । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह 
अनिवाय है तथा उद्योग और कृषि सम्बन्धी रासायनिक अनुसन्धान का आधार है। 
त वर्ष की भ्रवधि के सरक्षण के उपरान्त इस्पात उद्योग की भाँति इस उद्योग की 
भी पुन जाँच होने वाली थी । सुपरफासफेट के निर्माण के लिए एक सहायता की 
स्वीकृति मिलने वाली थी । इसका उपयोग कृत्रिम खाद के रूप में होता है। भारत 
में बृहद्‌ प्रभाप रासायनिक उद्योग की स्थापना के उहेश्य से सरकार ने रेलवे किराये 
में कमी होने की स्वीकृति प्रदान की ।" काफी विलम्ब के बाद भारी रसायन 
उद्योग ( सरक्षण ) अधिनियम १६३१ ने प्रशुल्क-मण्डल की कुछ प्विफारिशो को 
कार्यान्वित किया । कर-मरुक्त वस्तुओं की सूची से मैगनेशियम क्लोराइड को हटाकर 
इस पर और कुछ भ्रन्य भारी रसायनो पर विभिन्‍न दर से सरक्षण-कर लगा दिये गए । 
केवल मैगनेशियम क्लोराइड, जिसका सरक्षण मार्च, १६३६ तक था तथा झ्रावश्यकता 
पडने पर इस पर कर बढ़ भी सकता था, के श्रलावा अन्य वस्तुशो पर लगाये गए 
कर ३१ मार्च, १६३३ तक के लिए थे। अधिनियम द्वारा लगाये गए श्रन्य कर ३१ 
मार्च, १६३३ को समाप्त हो गए। दिसम्बर, १६३७ में सरक्षण को जारी रखने 
का प्रइन प्रदुल्क-मण्डल को प्रेषित कर दिया गया। बाह्य प्रतिस्पर्धा से, विशेषकर 
जापान के राशिपातन (डम्पिग) से, उद्योग को बचाने के लिए मण्डल ने सरक्षण 
जग्ड्ी रखने की सिफारश की ।* पन्द्रह भश्राना प्रति हण्ड्रेडवेट के स्थान पर मण्डल 
द्वारा प्रस्तावित वारह श्राना प्रति हण्ड्रेडवेट की दर पर सरक्षण देने की व्यवस्था 
भ्रप्रैल, १६३६ में पास किये गए भारतीय प्रशुल्क सशोधन श्रघिनियम (१६३९) में 
की गई । 
३१ तेल पेरने का उद्योग--यद्यपि भारत में विविध प्रकार के तिलह॒न उत्पन्न होते 
है, परन्तु वह प्रमुख रूप से बीज तिर्यात करने वाला देश है श्र श्रभी तैयार 
वस्तुएँ, जैसे परिष्कृत तेल और खली, के उत्पादन का समुचित विकास नहीं कर सका 
है । यूरोप और अमेरिका में भ्रच्छे यन्त्र तथा सुधरी हुई विधाओो (प्रॉसेस) का प्रयोग 
होता है। भारत में हम अब भी तेल पेरने का काम बैलो और घानी की पुरातन 
विधि से ही करते है, जिससे खली में वहुत अ्रधिक मात्रा में तेल रह जाता है और इस 
प्रकार पशुम्रो को खिलाने या खाद के रूप में उसके प्रयोग की उपादेयत्ता कम हो जाती" 
है। इसके भ्रतिरिक्त तेल गहरे रग का और श्रगुद्ध होता है तथा बाजार में अपेक्षा- 
कृत उसके कम दाम मिलते हे । 

79 ताष्पया भअच्य यान्त्रिक शक्ति से काम करने वाली मिलो की सख्या में, खासकर 
सरसो, अभ्रण्डी और मूंगफली के तेल के विषय में, गत वर्षोमें काफी वृद्धि हुई है । 
तेल और खली के स्वत निर्माण के स्थान पर तिलहन का निर्यात अनुचित और 
अनाथिक है, क्योकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुश्रो के भोजन तथा अच्छी खाद, 
१. रिपोर्ट आव दि टैरिफ बोर्ड आन देवी केमिकल इस्डस्ट्री (१६२६) पैरा ७४ | 
२. मैगनेशियम बलोराइड उद्योग पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट (१६१८), पृ० १५्‌। 


प्र्प भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


से वश्चित रह जाता है। इसके झ्तिरिक्त वनस्पति तेलो के और भी अनेक महत्त्वपूरां 
उपयोग हैं श्रौर समय समाज के झआाथिक जीवन में उनका बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
वनस्पति तेल श्लौर चरवी साबुन और ग्लिसरीन बनाने, भोजन पकाने तथा मश्ञीनो में 
तेल लगाने ( लुन्नीकेटिंग ) के लिए आवश्यक हैं। १६१४-१८ के युद्ध के बाद दे; 
भारतीय मिल उद्योग को बडे पैमाने पर विकसित करने की सम्भावना पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है। द्वितीय विश्व-ग्रुद्ध ने इसे नवीन प्रोत्साहन दिया और निर्यात में 
कभी आ जाने के कारण विकास की आवश्यकता श्रव और अ्रधिक बढ गई है । 
३२ कागज़ निर्माण--भारत में आधुनिक काल में यन्त्र-निरमित कागज का प्रारम्भ 
१८७० में हुगली पर वेली मिल्स की स्थापना से होता है। उसके आस-पास का क्षेत्र 
अब भी उद्योग का प्रधान केन्द्र है। १८८२ में टीटागढ पेपर मिल्स की स्थापना हुई भौर 
बाद में १८६२-६४ में ककीनारा की इम्पीरियल पेपर मिल' इसमें मिल गई। १८९६२ 
के तीस वर्ष बाद तक हुगली पर कागज़ की कोई नई मिल नही स्थापित हुई । किन्तु 
१६२२ में इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी ने, जो बाँस से कागज़ और लुगदी बनाने के 
लिए १६१८ में बनाई गई थी, नैहाटी मिल में कागज़ उत्पन्त करना आरम्भ कर 
दिया । जहाँ तक देश के उत्तरी भागो की कागज मिलो का सम्बन्ध है श्रपर इण्डिया पेपर 
मिल लखनऊ में १८७६ में स्थापित हुई। १८८४ में दकन पेपर मिल कम्पनी बनाई 
गई झौर उसने १८८७ से पूना में काम चालू किया । उत्तरी भागों में वतेमान काल 
की सबसे महत्त्वपूर्ण कागज मिल रानीगज में है। यह १८८६ में बनाई गई रूवा 
वगाल पेपर मिल कम्पनी द्वारा १८६१ में चालू की गई थी । पजाब पेपर मिल्स कम्पनी 
को सहारनपुर के निकट श्रपनी मिल के लिए भाबर घास के सम्बन्ध में बहुत छूट 
(रिश्रायत) प्राप्त है। श्रासाम में एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है भौर चिटरगाँव 
में वास से लुगदी बनाने के लिए एक नई फैवट्री खोली गई है। १६३८-३६ में भारत 
में कुल ११ कागज की मिलें थी बम्बई में चार, वगाल में चार, उत्तर प्रदेश 
में एक, मद्रास में एक और ज्रावनकोर में एक। कागज के निर्माण के लिए तब से नई-नई 
कितनी सस्थाएँ प्रारम्भ हुई हैं । इनमें मैसूर पेपर मिल्स, जिसने भद्वावती में १६३६ से 
काय आरम्भ किया तथा निजाम के राज्य में सिरपुर पेपर मिल्स ( १९४२ ) विशेष 
सर्प से उल्लेखनीय हैं । गत युद्ध से कागज उद्योग को बहुत लाभ हुआ्ना है जैसा उसकी 
उत्पादन की वृद्धि से प्रकट है---१६३८ में कागज़ का उत्पादन ४८,५३१ टन था जबकि 
१६४४ में वडकर १०३,८८४ टन हो गया ।"* कागज के मूल्य में भी ३०० प्रतिशत 
से भ्रधिक की वृद्धि हुई । 

प्रशुल्क-मण्डल ने कागज के वापिक उपभोग की कुल अनुमानित माझा 
१००,००० टन में से भारतीय कागज-निर्माताशोों के लिए ५०,००० टन की माँग का 
अनुमान किया । 

श्रमी हाल के वर्षों तक कागज बनाने वालों का मुख्य कच्चा माल सवाई घास 


थी, जो उत्तरी भारत में वहुतायत से उत्पन्न होती है। कागज बनाने में भारतीय 
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ईस्टर्न इकानामिम्ट, जुलाई १६, १६४६५ पृ० १११। 


भारतीय उद्योग . नवीन तथा पुरातन भ्छ 


लकडी का उपयोग अभी नही हुआ है और लुगदी का श्रायात यूरोप से होता है । सस्ते 
कोटि के कागज के लिए जूट की रही और रदह्दी कागज प्रयोग में श्रात्ते हैँ। बॉस की 
लुगंदी से कागज बनाने वाली पहली कम्पनी इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी थी । संवाई 
जुस अन्य वनस्पतियों के साथ यत्र-तत्र गुच्छी में उगती है श्ौर इस पर प्रतिकूल मौसम 
का कुप्रभाव भी पडता है। बाँस की प्रति एकड उपज घासों से अधिक है और 
उत्पादन की लागत कम है। वास बगाल, उडीसा और दक्षिण-पश्चिमी भारत में 
सुगमता से मिल जाता है। भारत में उपभोग होने वाले कागज़ की बृहद्‌ मात्रा के 
लिए वाँस के रेशे काफी अच्छे हे यद्यपि मजबूती श्रौर टिकाऊपन में वे सवाई घास से 
हीन होते है, परन्तु वन भ्रनुसन्धान केन्द्र ( फारेस्ट रिसर्च इस्टीट्यूट ) द्वारा किये गए 
अतुसन्धानों के फलस्वरूप वास के कागज़ की लुगदी के उद्योग से वहुत झ्राशाएँ हो गई 
हूँ। उद्योग प्रभी तक कुछ असुविधाश्री, जेसे रसायनों की ऊँची लागत, कोयला 
ढोने की ऊँची दर, और स्केंडिनेविया, जमंनी, इंगलिस्तान, श्रास्ट्रिया, जापाव और 
संयुक्त राज्य अमेरिका से कठोर प्रतिस्पर्धा भ्रादि से श्रस्त रहा है। १६३६ में युद्ध आरम्भ 
होने के वाद--अस्थायी रूप ही से सही--यह प्रतिस्पर्धा श्रधिकांशत. समाप्त हो गई । 
3३. कागज उद्योग को संरक्षण--भारतीय कागज से प्रतिस्पर्धा करने वाले लिखाई 
और छपाई के कुछ कागजो पर १६२४ के प्रशुल्क-मण्डल ने पाँच वर्ष के लिए एक 
श्राता प्रति पौण्ड का सरक्षर-कर लगाने की सिफारिश की। १६२४ में बाँसी 
काशुज़ उद्योग (वेम्वू पेपर इण्डस्ट्री) (सरक्षण) अधिनियम पास किया गया जिसमें 
उद्योग को सुहृढ आधार प्रदान करने के हेतु ३१ मारे, १९३२ तक सात वर्ष के लिए 
एक आ्राना प्रति पौष्ड का सरक्षण-कर लगाने की व्यवस्था थी। प्रशुल्कमण्डल के 
सुझाव के अनुरूप बाँसी कागज उद्योग ( सरक्षणा ) श्रघितियम ( १६३२ ) ने 
३१ मार्च १९३६ तक के लिए सरक्षण कर का पुन नवीकरण कर दिया। वाँस की 
लुगदी के उत्पादन भर ज्पयोग को निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए इसी अधि- 
नियम ने झ्ायात की हुई लुगदी पर ४५ ₹० प्रति टन के हिसाव से एक नया सरक्षण- 
कर लगा दिया | ३१ मार्च, १६३६ के बाद भी कागज उद्योग को सरक्षणा देने का प्रदत 
१६३७-३८ में प्रशुल्क मण्डल की जाँच का विषय था । भारत सरकार ने मण्डल द्वारा 
अस्तावित दर से नीची दर पर उद्योग के लिए सरक्षण जारी रखने का निश्चय किया" 
और अपने निर्णेय को भारतीय प्रशल्क ( द्वितीय सशोधन ) श्रधिनियम १६३६ पास 
करके कार्यान्वित किया । सरक्षण तीन वर्ष के लिए दिया गया किन्तु बाद में इसकी 
, भवधि मार्च, १६४७ तक के लिए वढा दी गई तथा इसी वर्ष सरक्षण॒-कर समाप्त कर 
(सा गया ।* कागज की लुगदी पर ३० २० प्रति टन या मूल्यानुस्तार २५ प्रतिशत का 
कर (जो भी अधिक हो) लगाया गया । कागज पर सरक्षण कर ११ पाई प्रति पौण्ड 
के स्थान पर € पाई प्रति पौण्ड निश्चित किया गया । 
गन और कार की छापे के वद्योगों पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट ( १६३८ ), पैरा ७ १ 
ए। 
२. सार्चे १९४७ से आयात किये हुए कागज पर मृल्यानुसार ३० प्रतिशत कर लगता है । 


5० भारतोय अथशास्त्र 


भारत श्रखवारी कागज तथा कुछ भ्रन्य विशेष प्रकार के कागजो, जैसे लिथो और 
पोस्टर के कागज तथा परिवेष्टन (पैकिंग) कागज के लिए बडी मात्रा में पुराने झखबारो 
झादि के लिए बाहरी श्रायात पर निर्भर है। १६३६ से आयात के कम हो जाने तथा 
जहाजरानी की कठिन परिस्थितियों के कारण बडी कठिनाई अनुभव की जाने लगी । 
देश में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कागज १९४४ के पेपर कण्ट्रोल झा्डेर के अन्तर्गत (मित* 
व्यय) कर दिये गए और उत्पादन का बडा प्रतिशत सरकारी उपभोग के लिए निश्चित 
कर दिया जाने लगा। इससे नागरिक उपयोग के लिए कागज की कमी, विशेषकर 
विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य शिक्षरणा-सस्थाओ के लिए, गम्भीर कठिनाई बन गई ।* 


१ अ्व भारत में कागज्ञ और पढ़ा बनाने की १७ फैकिद्रयां हैं ! इन मिलों का विभिन्‍न राज्यों में 
वितरण तथा उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता नीचे दिखाई गई है 





राज्य मिलों की सख्या वार्षिक उत्पादन क्षमता (टर्नों में) 
(३०० दिन के अनुसार) 
पश्चिमी वगाल ४ पू८,२०० 
विद्दार १ ११३००० 
उडीसा । ३१,५०० 
उत्तर प्रदेश रे ६,४०० 
पजाव और पेप्स्‌ १ ८,५०० 
बम्वड इ ५५१०० 
मद्रास र्‌ २,६०० 
दैदराबाद १ ४७००० 
मंसूर्‌ १ ४,००० 
त्रावनकोर-कोचीन १ ४,००० 
श्छ १३६,६०० 
अ्रभी हाल के वर्षो में विभिन्‍न प्रकार के काराज़ और पढट्ट॑ का उत्पादन निम्न था 
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(अर) ड्प्ले भौर ट्रिप्ले 8 ६३७ १२०१५ 
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(स) अन्य पटडे 38 ८8१ भ्ध्र्८ 
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देश में कागज के उपभोग के सम्बन्ध में पेपर पेनल (१६४७) का अनुमान (८६५१ के लिए) 
२,?०,००० टन था। १६५६ में उपभोग को मात्रा 3,7 ०,००० टन अनुमानित की गई दे । शस 'पझनुमान 
में न्यूनप्रिएट शामिल नहीं हे । योजना शआआयोग ने न्यूजप्रिण्ट तथा पुराने अखबारों को छोड़कर १६५१- 
प्‌? और (६४५२-५३ के लिए 2,७५,० ०० इन के वार्षिक उपभोग का अनुमान लगाया । उनके अनुतार 
2६५४-५६ तक उपभोग की मात्रा २,००,००० टन हो जायगी। न्यूजप्रिण्ट के सम्बन्ध में उपभोग के 
अनुमान इस प्रकार हैं. (६४५१-५२ और १६५२-५७ में ८०,००० टन, १६५५-४६ में १००,००० टन । 


भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन ६१ 


३४. शीशा-निर्माणश--शीश्ा बनाने का उद्योग बहुत प्राचीन है और इसका हवाला 
प्लिती ने भी दिया है, जिसने रवो से बने उत्तम भारतीय शीजो' की बहुत प्रशसा 
की है। किन्तु प्राचीन उद्योग के कोई चिह्न अवशेष नही हैं श्रोर श्रव निश्चित रूप से 
ऊेवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोलहवी शताब्दी में यह एक भली भाँति स्था- 
पित उद्योग के रूप में विद्यमान था। किन्तु उस समय भी यह उद्योग चूड़ियों तथा 
कुछ सीमा तक छोटी बोतलो और फ्लास्कों के निर्माण में प्रयुक्त निम्न कोटि की 
सामग्री के उत्पादन से अधिक विकसित नही हो सका था। झाज की भाँति उस समय 
भी देश में चूडियो की बडी माँग थी। हाल में ही १८६२-९३ के बीच श्राघुनिक 
प्रकार की शीशे की पाँच फैक्ट्रियाँ खोली गईं। किन्तु थोडे-बहुत समय के बाद वे 
सभी समाप्त हो गई । जो फैक्ट्रियाँ य्रोपीय प्रवन्धकों के हाथ में थी उन्होंने कठिन 
संघर्ष किया श्रौर अधिक समय तक टिकी रही, किन्तु उनमें से श्रन्तिम १६०८ में 
फेल हो गई । एक भ्रन्य श्रसफल यूरोपीय प्रयास मद्रास में १६९०६ में किया गया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि शीशा उद्योग के प्रति भारतीय विशेष रूप से भाकृष्ठ 
हैं, क्योकि पिछली असफलताओो के बावजूद भी १६०६-१३ के स्वदेशी काल में भार- 
तीय साहसोद्यमियो द्वारा छोटे पैमाने पर सोलह फैक्ट्रियाँ खोली गईं । किन्तु सन्‌ १९१४ 
में उनमें से केवल तीन ही चालू थी और कोई भी व्यापारिक लाभ नही उठा रही थी | 
यद्यपि पूना जिले में पपसा कोप की सहायता से तलगाँव फैक्ट्री विचित्र भौर श्रव्यापा- 
ट्रिफ ढग से अपना कास चला रही थी । 

उद्योग की वर्तमान अवस्था में उसे दो स्पष्ट भागो में विभाजित किया जा 
सकता है (१) देशी कुटीर (चूडी बनाने का) उद्योग और (२) आघुनिक फैक्टरी 
उद्योग । यों तो देशी उद्योग सम्पूर्ण भारत में बिखरा हुआ है किन्तु यह उत्तर प्रदेश 
के फिरोजाबाद श्रौर दक्षिण के बेलगाँव में विशेष रूप से केन्द्रित है। फिरोजाबाद में 
चूडी बनाने वालो की एक बडी बस्ती है भर चूडी की लगभग ६० फैविदयाँ हैं । 
किन्तु जापान से श्रायात की हुई 'रेशमी' चूडियाँ देश में तैयार वस्तुओ की गम्भीर 
प्रतिद्वन्द्दी रही हैं । 

फंक्ट्री उद्योग ग्रव. भी अपनी हौशवावस्था में है और इसका उत्पादन प्रमुख 
हूप से श्रभी लेम्प के सामान तथा कुछ कम मात्रा में बोतलो तथा करावा के निर्माण 
तक सीमित है। युद्धकाल (१६१४-१८) मे भ्रस्त्र-शस्त्र-मण्डल द्वारा स्वीकृत विशिष्ट 
प्रकार के शीशो की माँग के कारण मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप बहुत सी फैक्टियाँ 
शीशे की नलियो, फ्लास्को, वीकरो, पेट्टी तश्तरियों भर टेस्ट ट्यूबों के उत्पादन में 
/श्फिल रही और इण्डियन मेडिकल सर्विस द्वारा नियन्त्रित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओो की 


पचवर्षीय योजना के अन्तगंत कागज के मूल्य को कम करने तथा और श्रच्छे प्रकार के कागज 
का उत्पादन करने के लिए उत्पादन-विधि का आधुनीकरण प्रस्तावित है। आशा की जाती दे कि मिलों 
की विस्तार योजनाओं के फलस्वरूप १६५५-५६ तक उद्योग की उत्पादन-चमता कागज भौर पटठे के 
लिए २, ११,००० टन और न्यूज प्रिएट के लिए ३०,००० टन हो जायगी तथा कागज और पटठे तथा 
ज्यूज़ प्रिस्ट का वास्तविक उत्पादन क्रमश" २,००,००० टन और २७,००० टन दो जायगा। 


६२ भारतीय अर्थशास्त्र 


माँग की पूर्ति के लिए भी कुछ फंक्ट्याँ भारम्भ की गई । 

१६३६-४५ के युद्ध के दौरान में उद्योग ने परिमारा तथा उत्पादन घी विवि- 
घता दोनो ही दिल्लाओं में पर्याप्त उन्नति की । 

भारतीय शीशा उद्योग के श्रायोजित विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के, 
लिए भारत सरकार ने १६४५ में एक शीशा जाँच मण्डल (पेनल) की नियुक्ति को । 
मण्डल ने यह मत प्रकट किया हैं कि शीश्ा श्रौद्योगिक विकास के लिए एक मूल पदार्थ 
है, श्रतएव आगामी दस वर्ष में उसके विकास के लिए हृढ प्रयत्न करने चाहिएँ ताकि 
यह उद्योग विकसित देशो के शीक्षा-उद्योग के समान हो जाय । 
३४, शीशे का श्ायात--१६१४ के पहले भारत १६० लाख रुपये के शीशा भौर 
शीक्षे के व्तनो का झ्ायात करता था । उसके प्रमुख झ्ायात चूडियाँ, काँच के ग्रुदिके, 
नकली मोती, लैम्प का सामान, बोतलें और शीशियाँ, सोडावाटर की बोतलें आदि 
थे। इस व्यापार में प्रास्टिया और जमेनी का स्थान भ्रमुख था। कुल झायात में 
उनका भाग ५७% था। १६१४-१८ के युद्धकाल में चूडियो और लैम्प के सामानों 
का आयात कम हो गया श्लौर उनका स्थान श्राशिक रूप से भारतीय सामान ने ले 
लिया । १६२६-३० में श्रायात का मूल्य २५२ लाख रुपये था श्रौर ये ग्रुख्यतया 
जापान, इगलिस्तान, जर्मनी, बेल्जियम भ्रौर जेकोस्लोवाकिया से झाते थे । इससे 
प्रकट है कि भारतीय उद्योग उस समय भी श्रपनी शैशवावस्था में ही था। श्रायात का 
मुल्य १९२९-३० के २५२ लाख रुपये से घटकर १६३१-३२ में १२२ लाख रुपये रह 
गया। १६३७-३८ में वह बढकर १५२ लाख रुपये हो गया किन्तु १६३८-३६ में घट 
कर पुन १२५ लाख रुपये रह गया । आयात व्यापार में जापान का स्थान श्र भी 
सर्वप्रथम था ।१ 

बाह्य प्रतिस्पर्धा के भ्रतिरिक्त अनुभवहीन नियन्त्रण, प्रशिक्षित व्यक्तियों का 
प्रभाव, कोयला, सोडा ऐश, चूना और रेत जैसे पदार्थों की कमी तथा श्रपर्याप्त घन भादि 

श्रन्य कठिनाइयाँ थी । प्रशुल्क-मण्डल द्वारा प्रकाशित श्रॉँकडो के अनुसार १६३२ में 

शीशे की ५६ फैक्द्रियाँ थी । इनके प्रधान केन्द्र बम्बई, जबलपुर, इलाहाबाद, नेनी, 
बहुजोई, अम्बाला, लाहौर और कलकत्ता थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद भौर नैनी को 


आज कचपत््म-_+न- कतई 


१ कांच उद्योग की वर्तमान स्थिति इस प्रकार दे 
देश में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रह दे जैसा कि उत्पादन के निम्न अकिड़ों से प्रकट दै 


वर्ष काँच का सामान शीशे की चह्रे 

१६४५ १,१०,००० टन १३० लाख वर्गफीट 
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अनुमानित 


व्मफे विपरीत काच के सामान का निर्यात धीरे-पीरे कम हो रहा दे । सन्‌ १६४४ में निर्यात 


का जल ४६ लाख रुपये था, परन्तु उपर ह्वाल में निर्यात वहुत कम द्वो गए ई जैसा कि नीचे दी गईं 
तालिका से स्पष्ट दे 


४ ण्णाव उद्य।ा। घरवाभ तथा कुाएसन 04 
रह 


कच्चे पदार्थ और ईघन की पूर्ति की सन्निकटता के कारण वस्वई जैसे- अन्य केन्द्रों की 
तुलना में कही भ्रधिक सुविधाएं प्राप्त हैं ।* 
विद्यत-चालित शीशे की भट्टियो को सस्ती बिजली की पूर्ति करके ई घन की 
समस्या को हल किया जा सकता है, किन्तु यह इतना सरल नही है जितना किसी 
जय लोग समझते थे। शीत्ा उद्योग अपने सरलतम रूप में भी अत्यन्त प्रौद्योगिक है 
श्रौर केवल वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षित प्रवन्धनो तथा कुशल कारीगरों द्वारा ही 
कुशलतापुर्वंक चलाया जा सकता है। अतएव इस उद्योग के सम्बन्ध में श्रम सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ बहुत गम्भीर हैं। तेलगाँव में पपसा फण्ड ग्लास वर्क्स ने शीक्षा धोकने 
वालो को प्रशिक्षित करने की दिशा में उपयोगी काम किया है भौर युद्ध को 
परिस्थितियों में उद्योग का प्रसार केवल उन व्यक्तियों की उपलब्धि के कारण हो 
सका जो तेलगाँव के थे, यद्यपि वहाँ के प्रशिक्षण मे वहुत सी वाड्छनीय बातो का 
प्रभाव है। रेल सम्बन्धी सुविधाएँ भी झावश्यक हें । 
३६. शीशा उद्योग को संरक्षण--उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा एक शीशे के प्रौद्योगिक 
विशेषज्ञ की नियुक्ति के फलस्वरूप णीशे के उद्योग का भविष्य सुधर गया है | बिजली 
के लैम्प के लिए बल्बो, शीदों की ढवकनदार वोतलो, प्रयोगशाला के शीशे इत्यादि के 
निर्माण में सन्‍्तोपजनक फल प्राप्त हुआा है। द्वितीय महायुद्ध ने भी उद्योग को 
प्रोत्साहित किया । ११६३६ में दो नवीन फैक्दियाँ खोली गई भौर आयात में प्रशसनीय 
कमी हुई । भ्रक्तूवर १६३१ में शीशा उद्योग को सरक्षण देने की उपयुक्तता के प्रश्न 
अशुल्क-मण्डल को सौंप दिया गया । सन्‌ १९३२ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते 
हुए मण्डल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सरक्षण देने की सिफारिण की और शीक्षे 
की चादर, प्लेट ग्लास, चूडियाँ, काचग्रटिका, नकली मोत्ती, शीशे और णीज्षे के 


॥ 


बष निर्यात का मूल्य (लाख रुपयों में) 
श्ह४५ ४६ ०० ! 
१६४७-४८ २५७० 
है ६४5८-४६ २४२६ 
हा १६४६-५० १००५ 
१६४०-५१ (श०्ड 
१६५१-४२ २१ ४२ 


नियीत में कमी के प्रमुख कारण भ्रन्य देशों का शीशे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना तथा देश 
में शीशे को उत्पादन-लागत वढ जाना है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगत शीशे के उद्योग की स्थिति इस प्रकार व॒ताई गईं है 


१६४०-४१ २६५० १६४५-५६ 
(उत्पादन सामथ्य॑ उत्पादन (झनुमानित उत्पादन. अनुमानित 
कि के टर्नों में) सामर्थ्य टनों में). उत्पादन (टतों में) 
चे का सामान ७,५०० 
जैसे बोतल, चिमनी शझादि २, १ १ +2०0० ८६,००० २,३७,८०० न्‍ रे (० | री 
शीशे की चर १२,००० ५,००० ५२,२०० २६,००० 
“5. चूड़ियाँ 3४,००० १६,००० ३५,००० १६,००० 


£ ह रे फाक्स, “नोट्स त्ॉन ग्लास मैनुफेक्चर', (इण्डियन इण्डरटी एण्ड लेवर की बुलेटिन) न० 
] | 


॥ 


दर भारतीय अधथेशास्त्र 


सामानों पर सरक्षण कर सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये। भारत सरकार का निर्शाय, 
जो अत्यधिक विलम्ब से जून, १६३५ में घोषित हुआ, प्रशुत्क-मण्डल की खोज के विरुद्ध 
था। उन्होने सरक्षण के तर्क को इस श्राधार पर भ्रस्वीकार किया कि देश में कच्चे 
माल [सोडा ऐश) की पूर्ति का भ्रभाव एक ऐसी कठिनाई है जो उद्योग के अन्य लाभो 
से पूरी नही की जा सकती । उन्होने अपने श्रन्तिम निणंय को उस समय तक के लिए 
स्थगित कर दिया जब तक कि सोडा ऐश के नवीन साधनो की पूरी खोज न हो जाय। 
इस वीच उन्होने तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए श्रायात किये हुए सोडा ऐश पर कर 
में छूट देकर कुछ सहायता देने का निशंय किया । भारत सरकार के इस निशाय ने 
शीशा-उत्पादको में बहुत निराशा उत्पन्न की और यह निर्णय सामान्य रूप से आलो- 
चना का विपय रहा। प्रशुल्क-मण्डल का मत यह था कि भारत में सोडा ऐश के पर्याप्त 
साधन न होते हुए भी इस आधार पर शीक्षा उद्योग का सरक्षण पाने का श्रधिकार 
समाप्त नही हो जाता ।१ 
३७ सीमेण्ट उद्योग--बडे भ्राइचर्य की बात है कि देश में विस्तृत बाजार, उत्पादन 
की श्रनुकूल परिस्थितियाँ तथा राष्ट्रीय महत्ता होते हुए भी सन्‌ १६१४ के पहले 
सीमेण्ट उद्योग का नगण्य स्थान था श्रौर यह उद्योग ब्निटिश प्रमापों के श्रनुकूल उत्पा- 
दन करने में असमर्थ था। भारत में १६१४ के पूर्व भी सीमेण्ट की बहुत अ्रधिक खपत 
थी श्रौर प्रतिवर्ष लगभग १८०,००० टन का श्रायात होता था। १६१८ के बाद 
सीमेण्ट की माँग तीन्नता से बढ गई भौर यह माँग प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से भी 
अ्रधिक है| पुलो तथा भारी भवन-निर्माण के सभी भाँति के कार्यो में लौह ककडी 
का प्रयोग शीघ्रता से बढ रहा है। यह्‌ भी कहा जाता है कि श्रव इस्पात-युग के बजाय 
सीमेण्ट भर लौह ककडी का जमाना आ रहा है । 
पोर्टलेण्ड सीमेण्ट का उत्पादन बहुत काल पहले १६०४ में ही मद्रास में 
आरम्भ हो गया, किन्तु दस वर्ष तक उत्पादन बडे पैमाने पर नहीं किया जा सका । 
१६१२-१३ में तीन कम्पनी बनाई गई । सबसे पहले कार्य आरम्भ करने वाली पोर- 
बन्दर ( काठियावाड ) की इण्डियन सीमेण्ट कम्पनी थी, जिसका भ्रनुसरण कटनी 
सीमेण्ट एण्ड इडस्ट्रियल कम्पनी (मध्य प्रदेश) श्रौर बूंदी सीमेण्ट पोर्टलेण्ड कम्पनी 
राजस्थान ने किया । उद्योग मुख्यत सरकार के सरक्षण से ही विकसित हुआ जो 
१६१४-१८ के युद्ध में उत्पादन का बहुत बडा भाग खरीदती थी । दोनों युद्धों के बीच 
के श्रभिवृद्धिकाल में अनेक कम्पनियों का प्रवतेन हुआ । तीन पुरानी कम्प- 
नियो का उत्पादन दूना हो गया और सात नई कम्पनियाँ खोली गई , जिनमें से 
कम्पनियों ने १६२३ तक कार्य करना श्रारभ कर दिया । इस भाँति विकास बड़ी 
तेजी से हुआ और उत्पादन १६१४ के ६४५ टन से वढकर १६२४ में २३६,७४६ टत 
हो गया । इसी काल में आयात १६५,७३३ टन से घटकर १२४,१८६ टन रह गया । 
१६३०-३१ में श्रायात श्रौर कम हुत्ना तथा ११२,००० टन रह गया, जिसमें 


_से इगलिस्तान ने ६३,२०० टन की पूर्ति की। श्रन्य प्रधान साधन जापान, जरमंनरी, 


१ प्रशुल्क मण्डल (शीशा उद्योग) की रिपोर्ट, पैरा ३६ । 


भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन ६५ 


इटली श्र बेलजियम थे। १६३८-३६ में सीमेण्ट के श्रायात में और _ कमी हुई और 
१० लाख रु० के मूल्य के २१,००० टन सीमेण्ट का आयात हुआ । १६४०-४१ मे 
६ लाख रुपये का ४,२०० टन भ्रायात हुआ । इस सम्बन्ध में देश श्रव लगभग आत्म- 
निर्ेर हो गया है। १६३२-३३ में भारत में ५६३,००० टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ 
जो १९३७-३८ में लगभग दूना हो गया । भारतीय सीमेण्ट ब्रिटिश सीमेण्ट से खराब 
नहीं और यूरोप के सस्ते सीमेण्ट से भली भाँति स्पर्धा करता है । भारत के भ्रसो शिएटेड 
सीमेण्ट कम्पनीज श्रॉव इण्डिया लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली सयोजन का तिर्माण 
प्रगति की दिल्ला में एक बडा कदम था। दस प्रधान कम्पनियों के इस भ्राश्चयंजनक 
सयोजन ने उद्योग के प्रौद्योगिक और वारिज्यिक सगठन में सुधार ला दिया है ।* 
प्रतिदवन्द्ी कम्पनियों के सयोजन की बातचीत श्रभी फलित नही हुई है। अनेक प्रमुख 
नंगरो में भवत-निर्माण की अभिवृद्धि की शिथिलता, वम्बई और श्रहमदाबाद में 
सम्पत्ति-कर का आरोपरा तथा इस्पात के मूल्य में युद्धकालीन वृद्धि श्रादि ने भी देश 
में सीमेण्ट की माँग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जहाँ एक श्रोर १६३६-४५ के युद्ध 
ने उत्पादन-लागत बढ़ा दी वहाँ दूसरी ओर निर्यात के लिए पर्याप्त माँग के द्वार भी 
खोल दिए । सीमेंट उद्योग पर उत्पादको के दो समूहो का प्रभ्ुत्व है--श्रसोशिएटेड 
कम्पनी और डालमिया, जिनके उत्पादन का योग कुल उत्पादन का ५५% है। गत 
वर्षो में सीमेण्ट की माग बहुत बढ गई है और उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढाने की 
मत आवश्यकता हैँ ।* 

प्रशुल्क-मण्डल ने देखा कि उद्योग को कच्चे माल की सुविधाएँ प्राप्त थी, किन्तु 
कोयले की खानो से दूर होने के कारण ईधन के सम्बन्ध में बडी कठिनाई थी । बाज़ार के 
विषय में मण्डल का कहना है कि काठियावाड की फैक्टियो को छोडकर भारतीय सीमेण्ट 
फैक्ट्रियों के लिए देश के अन्दर के बाज़ार स्वभावत सरक्षित बाजार है, परयोंकि वे किसी 
भी वन्दरगाह से ३०० मील से श्रधिक दूरी पर स्थित हे । भ्रन्यत्र भारतीय सीमेंट को 
विदेशी सीमेण्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है । किन्तु भारत की सीमेण्ट का प्रधान 
वाज़ार सुदूर रवर्ती भ्रान्तरिक भाग में न होकर वम्बई और कलकत्ता के बन्दरगाहों के 
समीप है, अ्रतएव भारतीय फंक्ट्रियो को बन्दरगाहों से दूर होने के कारण यहाँ 


१ तब से एक इ्काई (कटनी सोमेण्ट कम्पनी) वन्‍्द हो गई है, परन्तु दो नई कम्पनियों ने काम 
करना आरम्भ कर दिया है। 


२ रा हुईं तालिका सीमेण्ट का उत्पादन और भायात दिखा रही है , 


च्‌ उत्पादन (लाख टन) आयात (लाख टन) 
१६४घ-४६ १६२ १४७ 

पं । १६९४६९-५० ज्राह ३ छु० 
१९५०-५१ रघ्‌ € ० १8 
र8५१-५२ 38*० ०१३ 
१९५२-५३ 3६8 ० ह 


श््ट्र 
से समय भारतवर्ष में सोमेए्ट को २३ फेक्ट्रियों दे । नीचे दो हुई तालिका १६४०-५३ में 
विभिन्‍न राज्यों में फेक्ट्रियों का वितरण दिखा रही है। १६५५ अप, 
१६५५-५६ में इनके 
तालिका में दिखाया गया है । 902 ५ 


६६ भारतीय ग्रथशास्त्र 


श्रसुविधा है |" ःः 
१६२४ में मण्डल ने इस आधार पर सरक्षण देने से इन्कार कर दिया कि 
उद्योग अति-उत्पादन से ग्रस्त था और मूल्य आयात के वजाय भारतीय उत्पादको की 
श्रान्तरिक प्रतिस्पर्धा से निश्चित होता था । किन्तु उनका विचार था कि शीक्र ही 
स्थिरता श्रा जायगी । सीमेण्ट की फैक्ट्रियो के कोयले के क्षेत्रों और वन्दरगाहों से 
श्रधिक दूर होने के कारण उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए मण्डल ने एक 
विधान बनाने की सिफारिश की, जिससे सरकार बन्दरगाहो के निश्चित अद्ध॑व्यास की 
परिधि के अन्दर भारतीय फैक्ट्रियो द्वारा भेजें जाने वाले सीमेण्ट को सहायता प्रदान 
कर सके । परन्तु यह सहायता उसी समय दी जा सकती थी जब इसके कारण आ्रायात 
की हुई सीमेण्ट की तुलना में भारतीय सीमेण्ट के मूल्य में कमी न हो । भारत सरकार 
ने ऐसी दशाबद्ध नियमावली के सिद्धान्त को स्वीकार नही किया और रिपोर्ट पर कोई 
कार्रवाई न करने का निरंय किया । 
इप दियासलाई उद्योग*--१५९४५ में स्थापित अहमदाबाद की गृजरात इस्लाम 
मैच फैक्ट्री को छोडकर, १९२१ तक दियासलाइयो का निर्माण व्यावसायिक स्तर पर 
सफलतापूर्वक नही होता था। वित्त के उद्देश्य से १६२२ में एक रुपया श्राठ श्राना 
प्रति ग्रॉस ( ग्रॉस--बारह दर्जन ) या मूल्यानुसार १०० प्रतिशत से भी श्रधिक 
आयात-कर लगा देने से गत वर्षो में उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रति वर्ष 
सात करोड ग्रास खपत के होने के कारण उद्योग को एक विशाल घरेलू बाजार प्राफू 


१६५०-५१ १६५५-५६ 

र्ज्य सख्या नियत सामथ्य सख्या नियत सामथ्य 

हज़ार टनों में हजार टर्नों में 
विद्दार भ्‌ ६२१ हे १३१६० 
उडोमा ४ | श्ध्द्र्‌ 
उत्तर प्रदेश १ २०० 
मध्य प्रदेश १ डघ० १ ३५० 
मध्य भारत १ ६० १ द्व्‌० 
राजस्थान ८ ग्ग्प्‌ ८ श्टप्‌ 
पेप्सू २ २7८/२ २्‌ झ्ट्णर 
सीराष्ट | ३३७ इ्‌ सदर 
बम्बरई २ ३०० 
मद्रास . हि भा फ् 5 
मैसूर २ जद 8० 
भ्रा वनकोर-को चीन ०८ घ््० १ प्रू० 
हैदरागद श २४० १ ण्८० 
योग सर 8,२८० २७ ५५००६ 


१ प्रशुल्क मग्टल को ( सामेण्ट उद्योग ) 78२५ की रिपोर्ट देखिए, पैरा ८-१२ । 
२ कायला और नमक उज्योग का विवरण प्रथम खण्ड के दमरे अध्याय में दिया गया दे और चीर 
तथ चाय उचयोग डसी भाग के उसे अ्रयाय में ठिये गए दे । 
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हैं। श्रम सस्ता है और सरल यन्‍त्रो के सचालन में भली भाँति पद्ठु है। आयात-कर 
लग जाने के कारण स्वीडन के विशाल सयोजन ( कम्बाइन ) द्वारा, जो संसार की 
७०% माँग का नियन्त्रण करता है, भारत में दियासलाई की फैक्ट्यो की स्थापना 
उद्योग का महत्त्वपूर्ण विकास है। इस विदेशी व्यापारिक सस्था का भारतीय उद्योग पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडने के कारण दियासलाई के भारतीय निर्माताशों ने इसका पर्याप्त 
विरोध किया । १६२८ में प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट देते हुए कहा 
कि दियासलाई के मूल्य का नियमन श्राम्तरिक स्पर्धा द्वारा होता है तथा उपभोक्ता को 
वे यथासम्भव सस्ती मिल जाती है और इसलिए उद्योग बिना सहायता के ही अन्य 
देशो की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ है। किन्तु उन्होंने सिफारिश की कि 
एक रुपया आठ आ्ाना प्रति ग्रॉस का चालू श्रायात-कर भ्रनिश्चित काल के लिए एक 
सरक्षण-कर में बदल दिया जाय ताकि उद्योग को आ्राइवासन प्राप्त हो सके कि अब 
तक प्राप्त सुरक्षा से वह यकायक हो वज्चित नही कर दिया जायगा । इनका मत था 
कि स्व्रीडिश् मैच कम्पनी भारत में उद्योग के प्रसार के सम्बन्ध में उपयोगी काम करती 
रही है । परन्तु उन्होंने कम्पनी को रुपये की पूजी और भारतीय सचालको की नियुक्ति 
द्वारा भारत की राष्ट्रीय एव राजनीतिक चेतना के श्रन्नुरूप पु्रनिर्माण करने की राय 
दी। उन्होने कम्पनी की देख-रेख करने की आावद्यकता भी स्वीकार की ताकि वह 
अपने बृहद साधनों द्वारा एकाधिकार न स्थापित कर ले ।* 

“7५ प्रशुल्क-मण्डल के सुझाव के अनुरूप विधान सभा ने दियासलाई उद्योग 
(सरक्षण) श्रधिनियम ( बिल ) सितम्बर, १६२८ में पास किया, जिसके अनुसार एक 
प्रॉस डिवियो पर (जिनमें एक दियासलाई में १०० सलाइयाँ होती थी) १४० ८ ञरा० 
का कर निर्धारित किया गया ।* दियासलाई बनाने के लिए बिना डुबोई सलाइयो 
पर ४३ आना प्रति पोण्ड की दर से श्रौर डिबियाँ बनाने के लिए उपयोग में आने 
वाली पतली लकडी पर ६ झ्राना प्रति पौण्ड की दर से कर लगाया गया । प्रशुल्क-मण्डल 
भौर सरकार की स्व्रीडिश मैच कम्पनी जैसी एक विदेशी सस्था को भारतीय हितो 
की रक्षा के लिए परिनियत ढग से सावघधानियों को अपनाए बिना उसे सरक्षण का 
लाभ देने की नीति का देश के जनमत के बहुत बडे भाग भौर भारतीय वारिज्य 
मण्डल ते तीत्र विरोध किया । 

एक ऊँचे कर की छाया में भारतीय दियासलाई उद्योग भारत की घरेलु 
माँग की पूर्ति करने में समर्थ रहा है श्रौर विदेशी दियासलाइयो का श्रायात प्रव 
कम है। दियासलाई बनाने के पदार्थों के आ्रायात में हास हो रहा है जिससे यह 
* “ पल है कि उद्योग अपनी झावश्यकताओ की अधिकाधिक पूर्ति घरेलू साधनों से कर 


आस यम 

१ मण्डल का मत था कि फैक्ट्रियों के बृहृद्‌ उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए कुंटीरोथोग आधार पर 
दियासलाई का उत्पादन बिलकुल असम्भव द्वे | प्रशल्क-मण्डल (दियासलाई उद्योग) की रिपोर्ट (१६२८), 
पेरा १४१-२ देखिए । 


२ १६३४ में दियानन्ाइयों पर उत्पादन-कर लगाने तथा आयात-कर के परिवर्तन का विवरण ै१रवें 
अध्याय में देखिए । 


८ भारतीय गअ्रथशास्त्र 


हा है ।" 
कुटीर उद्योग 
३६. लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने के कारण--बंतेमान युग की झ्ौद्योगिक 
प्रगति सामान्यतया बृहद्‌ प्रमापीय उत्पादत की प्रमुखता से सम्बद्ध है, किन्तु इसके 
फलस्वरूप लघु पमाप उद्योग का सर्वथा लोप नहीं हो जाता । मुख्य श्रान्तरिक 
तथा बाह्य मितव्ययताओ के त्याग के बिना ही वाष्प के स्थान पर विद्युत्‌ के बढते हुए 
प्रयोग ने उत्पादत की इकाइयो को छोटा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पुन , 
प्रत्येक उन्‍त्तिशील समाज में बहुत सी कलापूर्णा तथा विलास की सामग्रियाँ होती हें 
जिनका प्रमाणीकृत उत्पादन नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सभ्यता के भौतिक 
उपस्करो के अनेक सुधार छोटे-छोटे कारखानो को जन्म देते हे और इस प्रकार लघु 
प्रमाप उद्योग चलते रहते हैं | भ्रन्तिम, नये उद्योग, जब तक वे प्रयोग रूप होते है, पहले 
छोटे पैमानों पर ही प्राज़माये जाते है और सफल होने पर ही बडे पैमाने पर सगठित 
किये जाते हे ।* इस भाँति पश्चिम के अत्युन्नत देशो में भी वृह॒द्‌ प्रमाप उद्योगों के 
साथ-ही-साथ बहुत से लघु प्रमाप उद्योग भी फ़ूलते-फलते हैं। जापान की आधिक 
व्यवस्था में लध्रु-प्रमाप शौर कुटीर उद्योगो का महत्त्वपूर्ण योग सर्वविदित है । 
४० भारव में कुटीर उद्योग और ओऔद्योगीकरण--भारत में, विशेषकर वतंमान 
परिस्थितियों में, निकट भविष्य के औद्योगिक विस्तार की विशेषता से देश-भर मे लघु 
प्रमाप उद्योगों की वृद्धि होगी। परन्तु इसका श्रर्थ यह नही हैं कि भारत छी 
श्रौद्योगी करण सम्बन्धी प्रगति प्राचीन प्रणाली के सभी उद्योगो को यथास्थित रहने 
देगी और उनकी शक्ति में कमी न आएगी । नवीन उद्योगो के पालनो के पास सदेव ही 
कुछ प्राचीन प्राणहीन उद्योग पडे रहेगे श्लौर यह भ्रवश्य होगा कि वेगमान औद्योगीकरण 
१ इस समय भारत में दियासलाई के उत्पादन की इकाइया २०० से ऊपर हैं। इनमें से वेस्टने इस्डिया 
च कम्पनी द्वारा प्रचन्धित पाँच इकाइयों यन्त्रोकृत हैं, २५ इकाइयों अशत यन्त्रीकृत दे तथा शेष कुटीर 
उद्योग को इक्काइया हे । रामनद निले में सतुर, सिकवासो तथा तिनेवेली जिले में कोविलपट॒टी कुटीर- 
उत्पादन के प्रधान केन्द्ग हैं । देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग थोड़ा-सा नियौत 
करने में भी समर्थ हो गया है । 
दियासलाई उद्योग एक कुटोर उद्योग की तरद्द सगठित किया जा सकता दै और इससे गाववालों 
विशेषकर महिलाओं को वडो सरलता से रोज़ी मिल सकती है । सरकार दियासलाई उद्योग को इस रूप 
में विकसित करने के लिए प्रयत्तशील है । उदाहरणाय्थ, इलाहाबाद में दियासलाई बनाने के प्रशिक्षण- 
केन्द्र की स्थापना की गईं दे तथा कोविलपट्टी से एक विशेषद्ञ प्रशिक्तण द्वेतु बुलाया गया है । प्रशिक्षित 
महिलाएं यादों में इन उद्योगों की स्थापना ओर प्रसार का काम करेंगा। वास्तव सें दियासलाई बनाने 
के। विधि इतनी सरल दै कि इसे बिना किमी कठिनाई के हृद ययम किया जा सकता दे और इस प्रकार 
यह उद्योग गावों और कस्तरों में फैन जायगा तथा बेकारी रोकने में मदद करेगा । 
निम्न नालिका इस उद्योग क्वा वास्तविक उत्पादन तथा उत्पादन-सामर्थ्य दिखलाती है 


हे १६५०-५५ र्च्प्र्शुद्‌ 
उस्तविक उत्पाइन २६१ लाख ग्ॉम ३५३ लाख बॉस 
वार्षिक) डपादन-सामर्थ्धव_ ३५३ लाख गॉस ३८३ लाख ग्रसि 


४ राधाक्षमत मुज्नी, दि कहाडस्टेगन्म आब डडियन इकनों मिक्स?, पृ० 9६० । 
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आज भी विद्यमान कुछ दस्तकारियो के लिए हानिकर होगा । श्राथिक सक्रान्ति ने किस 
भाँति देश के विभिन्‍न उद्योगो को प्रभावित किया है इसका सक्षिप्त विवरण पहले 
ही दिया जा चुका है ।' यह भी सकेत किया जा चुका है कि कारीगरो को उनके ही 
पर छोड दिया गया था और उन्हें नवीन परिस्थिति का सामना किसी राज्यीय 
' पथ-प्रदर्शत या मदद के बिना करना पडा । भविष्य में ऐसी उपेक्षा और उदासीनता 
से बचने की आवश्यकता है। पूर्ण श्रौर व्यवस्थित झ्राधिक विकास के लिए भारत 
में ग्रामीण स्तर पर मध्यम आकार के तथा कुटीर उद्योगो की झ्ावश्यकता है और 
इन सबका उचित समन्वय होना चाहिए। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में केवल 
इसी उपाय से अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार भर सम्पत्ति के न्‍्यायोचित वितरण 
के आदर्श का अनुसरण हो सकता है। बृहद्‌ प्रमाप उत्पादन के बिना झधिकतम 
उत्पादन सम्भव नहीं, किन्तु भ्राघुनिक उद्योगों की प्रगति कितनी भी तीज क्यो न हो 
सम्भवत भारत की विदश्ञाल जनसख्या को यह पूर्ण रोजगार नही दे सकती । अश्रतएव 
छोटे पैमाने के उद्योगो को प्रोत्साहन देने की श्रावर्यकता है। बड़े उद्योगो के विपरीत 
जो धन कुछ हाथो में केन्द्रित करते हैं, छोटे उद्योग धन के समान वितरण का मार्ग 
प्रशस्त करते हैं। प्रश्त के मानवीय पहलू की भी उपेक्षा नही की जा सकती । यदि 
आद्योगीकरण या बडे उद्योगो के विकास का अर्थ पुराने उद्योगों में लगे व्यक्तियों की 
वैरोजगारी श्रौर वरवादी हो, तो इसे हल करने का सबसे श्रच्छा उपाय यह हो सकता 
एक पुराने उद्योगों को कृत्रिम रूप से ऐसी मदद दी जाय कि वे नवीन उद्योगों के 
साथ-साथ जीवित रह सकें। अन्त में, विगत युद्ध के चीन श्र रूस के श्रनुभव ने 
सिद्ध कर दिया है कि महाद्वीपीय विस्तार वाले भारत जैसे देश के लिए सम्भावित 
आक्रमण के विरुद्ध सरक्षण के कदम के रूप में यह श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि उसके 
के कुछ बडे केद्धों में सीमित होने के बजाय छोटी-छोटी इकाइयो में दूर-दूर 

रे हों। 
न के कुटीर उद्योग निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किये जा 

सकते है --- 

(१) हाथ की कताई जैसे कुछ पुराने उद्योग लुप्तप्राय हो गए हैं, किन्तु 
जैसा हम पहले ही देख चक्रे हे* कृषि के सहायक उद्योग के रूप में श्रव भी हाथ की 
कताई के उद्योग के विकास की सम्भावना है। (२) कछ श्रन्य उद्योग है जिनके 
उत्पादन यन्त्रोत्पादित वस्तुओ्रो से स्पर्धा कर रहे हे भौर इनकी दशा तिश्ञकु जैसी है। 
जो इन उद्योगों में लगे हुए हे वे अपने पैतृक पेशे को छोडने की अनिच्छा या फैक्टियों 

' काम की कठोर दशाझ्रो के कारण उन्हे नही छोडते। यह भी हो सकता है कि 
उनमें लगे रहने के लिए कारीगर अर्थ-प्रवन्धक सौदागर द्वारा वाध्य किये जाते हो 
_ताकि वह भ्रनिश्चित काल तक उनका शोपण करता रहे और अपना घन प्राप्त 


१. खण्ड १, भ्रध्याय ५, पैरा २९, २२, २५ तथा रिपोर्ट आन दि सर्वे भाव कारटेज इडस्ट्री मद्रास 
प्र सीडेसी, १६२६ भी देखिए । हर 
२. भाग १, अध्याय ८, पेरा १६ देखिए । 


बज 
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कर ले ।* (३) तीसरी श्रेणी उन कुटीर उद्यौगो कौ है जो श्रान्तरिक और निवा- 
रणीय चुटियो से मुक्त हैं तथा वर्तमान दशाझ्रो में भी जीवित रहने योग्य है । 
उदाहरण के लिए, वे उद्योग जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमें सरल श्रौजारो 
की झ्रावश्यकता पडती है, इसी प्रकार के हे । उन्हे फेक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं से डरते 
का कोई कारण नही है । ऐसे भी उदाहरण हैँ जहाँ कारीगरो ने नवीन दक्षाश्रो के' 
अनु रूप अपने को सफलतापूर्वक ढाल लिया है झ्रौर उत्तम कोटि के कच्चे पदार्थ तथा 
भ्रच्छे ग्रोजारो का प्रयोग सीख लिया है। ब्रुनकर मिल के सूत का रमरेज कृत्रिम 
रगो का, पीतल और ताँबे के कारीगर घातु की चादरों का तथा लुहार सुविधाजनक 
भागो में पते किये हुए लोहे का उपयोग करने लगे हे । प्रत्येक दशा में उत्पादन की 
लागत कम हो जाने से कारीगरों को सुविधा हो गई है और उनका बाज़ार वहुत 
बढ गया है । निचले वगाल में कुछ जिलो में बुनकर फ्लाई शटिल का उपयोग करने 
लग गए हे और हाल ही में मद्रास के तटवर्ती जिलो में वडी श्रधिक सख्या में वुनकरों 
ने इसे भ्रपनाया है। साथ ही श्रन्य स्थानों पर भी यह धीरे-धीरे प्रयोग में आ रहा है । 
दर्जी आवश्यक रूप से सिलाई की मशीनो का प्रयोग करते हैं और शहरो के कारीगर 
शीघ्र ही यूरोप या श्रमेरिका में बने भ्ौजारो को श्रपना लेते हैं ।* इसके श्रतिरिक्त, 
कुछ दस्तकारो की आर्थिक दाक्ति इस तथ्य में निहित है कि जिन वस्तुश्नो को वे 
बनाते हे वे ऐसी होती है कि उनके लिए बृहद्‌ प्रमाप उत्पादन या स्वत-चालित यन्त्रो 
की ग्रुड्जायश ही नही होती, या जो हाथ से बने होने की श्रपेक्षा यन्त्र-निभित होने के 
कारण किसी भाँति सस्ती भी नही होती झ्ौर न उत्तम ही होती है । जनरुचि के 
अनुकूल विविध प्रकार की वस्तुओं का यन्त्रो से बृह॒द्‌ प्रमाप उत्पादन न तो लाभकर 
है, न सम्भव ही । वाज्ञार का सामीप्य और उपभोक्‍ता की माँग का अधिक सम्यक्‌ 
ज्ञान भी कुटीर उद्योगो के पक्ष में हितकर सिद्ध हो सकता है। फिर गाँवो की श्रात्म- 
निर्भरता, यद्यपि भ्रपनी पूर्णोता में वह भश्रव कही भी शेप नहीं है, श्रभी श्रतीत की 
बात नही हो गई है, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ रेलें अभी नही पहुँची हें। 
फलस्वरूप गाँव के सामुदायिक सगठन में कारीगरो में से कुछ अब भी अपना प्राचीन 
स्यात स्थान श्रक्षुण्ण बनाये हुए हें तथा पहले ही वतलाई गई विधि से श्रपना 
पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए गाँव के लोगो की सामान्य श्रावश्यकताशो की पूर्ति प्राचीन 
काल की भाँति ही कर रहे हे ।? किन्तु गाँव की श्रात्मनिर्भरता पर भ्रधिकाधिक 
आक्रमण होता जा रहा है भौर जब यह लुप्त हो जायगी तो इन कारीगरो की दल्षा 
के प्रतिस्थापन की श्रावश्यकता होगी । 

श्रव तक इस देश में श्राघुनिक उद्योग की प्रगति मन्द रही है। लगभग सु: 
शहर या गाँव की जनसख्या का वडा शताश विभिन्‍न कुटीर उद्योगो में लगे मजदूरो 


“ कुणर उद्योगों के आधिक और अन्य कठिनाइयो सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए वॉम्बे इकनामिक 


एएट दण्डस्ट्रियल सर्वे कमेटी को रिपोर्ट देखिए, पेंरा १०६--४२ | 
२ ओथोगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५ ! 
३ खण्ड ८, अध्याय ५, पैरा £४ देखिए । 
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का है । उनकी सख्या भ्रव भी सगठित उद्योगों में लगे मजदूरों से बहुत अ्रधिक है ।* 
अतएव तीन झौद्योगिक प्रसार का प्रयत्त करते समय हमें देश-भर मे फैले असख्य 
कारीगरो पर इससे पडने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम भारत 
'क कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योगो की वर्तमान दशा की सक्षेप में परीक्षा करेंगे। 
४१. सूती (हस्तचालित) करघा उद्योग--सामान्यतया करघा उद्योग के महत्त्वऔर 
व्यापकता पर ध्यान नही दिया जाता । सूती वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल ने १६३२ में प्रकाशित 
अपनी रिपोर्ट में १९,८४,६५० करघो की सख्या का अनुमान लगाया था, जबकि १६३१ 
की गणना के श्रतुसार सूत और रेशम कातने और बुनने के काम में लगे लोगो की 
सख्या २५,७५,००० थी ।* यद्यपि पिरार्ड का यह कथन कि “उत्तमाशा श्रन्तरीप 
( केप श्राव ग्रुड होप ) से लेकर चीन तक स्त्री और पुरुष सिर से पाँव तक भारतीय 
करघो से उत्पन्त वस्त्र पहनते हे,' अब सत्य नही है भौर उद्योग की वर्तमान दशा 
सन्‍्तोषजनक होने से अत्यन्त दूर है, परन्तु फिर भी यदि इसको समुचित ढग से सगठित 
करने के लिए उपयुक्त कैँदम उठाए जायें तो इसके सम्मुख पझ्ब भी एक महान्‌ 
भविष्य है । 
इस तथ्य की उपेक्षा नही की जा सकती कि मिल में वनी वस्तुओ से स्पर्धा 
के कारण करघे की बुनाई को नुकसान--और कुछ दशाओ में बहुत गम्भीर नुकसान 
“पहुँचा है। कही कम लागत पर एकरूप वस्तुएँ उत्पन्न करने वाले बृहद्‌ प्रमाप सग- 
“थे की तुलना में बुनक रो की सफलता की श्राशा नही की जा सकती । इन परिस्थितियों 
में भ्रपता पेशा त्यागकर बुनकर को कृषि अपनानी पडी और बहुधा भूमिहीन मजदूरों 
की पक्ति में सम्मिलित होना पडा। इस प्रकार उसे अकाल तथा अभाव के विरुद्ध 
सामान्य कृषक से भी कम विरोघध-शक्ति के साथ अत्यन्त शोचनीय जीवन बिताने के लिए 
वाध्य होता पडा । किन्तु उन वस्तुओं के सम्बन्ध में उसकी दशा श्रव भी सुहृढ है जो 
या तो इतनी मोटी या इतनी महीन तथा कलात्मक होती हे कि यन्त्र से नही बन 
सकती तथा जिनके विषय में करघा यन्त्र की प्रतिद्वन्द्रिता में टिक सकता है। गरीब 
लोग, विशेषकर ग्रामीण, करघे के कपडे को इस कारण पसन्द करते है कि ये 
मिल के बने हुए कपडो की तुलना में कही श्रधिक मजबूत श्लौर टिकाऊ होते है । 
अनेक विशिष्ठ प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन, जिनका उपयोग मन्दगामी भारतीय 
रिवाजों द्वारा अनुमोदित है, मिलें नही कर सकती । यद्यपि उनकी कुल माँग बहुत 
श्रधिक है किन्तु प्रत्येक प्रकार के लिए माँग इतनी कम है कि उनका फैक्ट्री में उत्पादन 
ग्राथिक दृष्ठिकोश से विचारणीय ही नही है। वास्तव में मौलिक एव कलात्मक 
>उत्कृष्टता की वस्तुओ--जो व्यक्तिगत कुशलता की श्रपेक्षा रखती हे --की दशा भी 
१. ओदोगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५ देखिए । 
२ विभिन्‍न राज्यों में सत्ती करवा उद्योग को वर्तमान दशा के उत्कृष्ट विवरण के लिए सेण्ट्रल वैद्निंग 
इनक्व्रायरी कमेटी की रिपोट का पैरा २६६ देखिए । स्टेट एक्शन इस रिस्पिव्ट आव इस्डस्ट्रीन, १६२८- 


३५ अध्याय ३ भी देखिए । वम्पई राज्य के हाल के सर्वेक्षण के लिए (१६४०) देखिए वम्बई की भार्थिक 
और श्रौद्योगिक सर्वेज्ञण समिति की रिपोर्ट , पैरा ७०-३ । 


७२ भारतीय अधथशास्त्र 


ऐसी ही है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से निविष्ट एक क्षेत्र श्रव भी ऐसा है जहाँ दस्तकार सर्वो- 
परि है श्रौर जिसमें फैक्ट्री के श्रतिक्रमणा का भय नही है। ऊपर सेक्शन ४ के अन्तगंत दी 
गई तालिका १६०५-६ और १६४१-४२ के बीच भारतीय करघे द्वारा क्रमश १०८ 
करोड गज शलर २०७ करोड गज के उत्पादन और उसकी वृद्धि को प्रकट करती है । 
इसका श्रर्थ यह है कि करधा भारत की कुल माँग के लगभग एक तिहाई भाग क॑; 
पूति करता है। १६१४-१८ के युद्धकाल में श्रायात किये गए कपडे के ह्वास को पूरा 
करने में भारतीय मिलो की श्रसमर्थंता तथा युद्ध समासि के वाद के मिल के बने 
कंपडो के बहुत ऊँचे मूल्य ऐसे कारण थे जिन्होने वुनकरों को बहुत मदद दी। १६२२ 
के बाद विदेशी (विशेषकर जापान से) और भारतीय मिलो की वढी हुई प्रतिस्पर्धा से 
बुनकरो को प्रधिक हानि हुई, यद्यपि श्रधिक कुशल भर साहसी व्यक्तियों ने रेशम की 
बुनाई तथा गोटे की कढाई का काम अपना लिया | करे के बुनाई उद्योग ने अद्भुत 
जीवन-शक्ति और ग्रहणशीलता का प्रदर्शन किया है । 

श्रपने घरो में काम करने वाला बुनकर फैक्ट्री के मजदूर से श्रधिक धण्टे काम 
करता है और उसे कोई पारिश्रमिक दिये बिना ही घर के काम-काज से फुरसत 
होने पर परिवार की स्त्रियों से सहायता मिल जाती है। आराम का स्तर बहुत निम्त 
होने के कारण वह बहुत थोडे से लाभ से ही सन्तुष्ट हो जाता है। यद्यपि इससे उसकी 
स्पर्धा-शक्ति तो बढती है परन्तु यह बधाई योग्य बात नहीं हैं। सुधार का लक्ष्य हाथ 
से काम करने वालो की क्षमता को इस भाँति बढ़ाने का होना चाहिए कि वे एक उच्च 
जीवन-स्तर को ग्रहरा करने भौर निबाहने में समर्थ हो सर्के । यद्यपि उसके कार्यकत 
के भीतर जहाँ कारखाने का भ्रतिक्रमण नही हो सकता, उसकी उन्नति की श्राशा 
करने के लिए उचित भ्राथिक कारण हे, परन्तु उसकी वास्तविक दशा घोर दारिद्रयमय 
और कप्टपूर्ण है। १६४१ के झारम्भ मे ही भारत सरकार ने हाथ के करघे की बुनाई 
के उद्योग को मदद देने के लिए श्रावश्यक उपायो को निश्चित करने के उद्दंष्य से 
आँकडो के सकलन हेतु एक तथ्य-निर्देशक समिति ( फेक्ट-फाइण्डिग कमेटी ) (करघे 
झौर मिलो ) की नियुक्ति की। इस समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि मध्यस्थो की 
एक शृद्धुला द्वारा लाभ के बडे श्रश को हथिया लेने के कारण उद्योग की उत्पादन- 
लागत ऊँची श्रौर बुनकर की श्रामदनी भ्रनुचित रूप से कम है । 

महात्मा गाघी की प्रेरणा से अखिल भारतीय करतक संस्था ( श्राल इण्डिया 
स्पिनर्स असोसिएशन ) ने करघा-उद्योग के उत्थान के लिए वहुमूल्य काम किया । इस 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारो के कार्यो को श्राथिक सहायता देकर भारत सरकार ने 
भी १६३४ से सक्रिय प्रोत्साहन की नीति अपनाई हैं । 

उद्योग की दशा को सुधारने के उर्द्ृश्य से श्रखिल भारतीय ( हस्तचालित ह£ 
करघा परिपद्‌ की हाल ही में स्थापना हुई है जिसमें बुनकरो, प्रान्तीय सरकारो तथा 
उद्योग में रूचि रखने वाले राज्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परिपद्‌ के इस सुभाव 
को सरकार ने स्वीकार कर लिया कि उद्योग को सूत की पूर्ति का श्राश्वासन मिलना 
चाहिए भ्रौर युद्धोत्तकालीन विकास-योजना के पहले पाँच वर्ष में लगाये गए 
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तकुशो के उत्पादन में से श्राधा सुरक्षित रखकर इसकी मात्रा बढानी चाहिए। उद्योग 
के युक्तीकरण, उत्पत्ति के प्रमापन तथा बाजारों के एकीकरण द्वारा उद्योग को ठोस 
तीव पर सगठित करने के प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं । देश में युद्ध से पहले 
के बाजारो को पुनः प्राप्त करने के उद्द श्य से (हस्तचालित) करघे के कपडे के निर्वाघ 
&)] 
ग्रन्तरराज्यीय श्रावागमन की एक योजना भी बनाई जा रही है।* 
४२ ऊनी उद्योग --किसी-न-किसी रूप में ऊनी वस्तुझ्रो का उत्पादन देश के सब भागों 
में पाया जाता है, क्योकि मेंड हर स्थान पर पाया जाने वाला जानवर है। उनकी 
किस्म प्रत्येक स्थाव पर भिन्‍न है। मैदानी सेडो की तुलना मे पहाडी भेडो का ऊन 
सामान्‍्यतया श्रच्छी किस्म का होता है। ऊनी करघा उद्योग ४०,००० लोगो को 
झ्राशिक समय के लिए काम देता है। 

मुगल काल में ऊनी कालीनो का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर 
पहुँच चुका था । कालीनो की माँग, विशेषकर शाही दरबारो और श्रमीरो के यहाँ 
१. हाथ के करघों के कप के उत्पादन भीर निर्यात सम्बन्धी आंकड़े श्स अकार दे 


उत्पापन निर्यात 
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“9 सन्‌ १९५१-५४ में हस्तचालित करघा उद्योग को निम्न आर्थिक सहायता दी गई * 
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अखिल भारतीय करवा वस्त्र उद्योग बोर्ड, जिक्षकी स्थापना श्रक्तूबर, १६५२ में हुईं थी, धस उद्योग 
"9 उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील है । 
सन्‌ १६५३ में स्थापित अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड सी इस उद्योग से सम्बन्धित 
समस्याञ्नों को इल करके उसे उन्नत वनाने में प्रयत्नशील दे । खादों और आम उद्योग के विकास के 
लिए भारत सरकार ने १६५४-५४ में २४८ ५६ लाख रु० का अनुदान ओर १६० ०६ लाख २० का 
ऋण देना स्वीकार किया दे। इसमें से १७७ ६१ लाख २० के अनुदान और १११ ०६ लाख रु० के 
ऋण का उपयोग फरवरी, १९५४ तक वोडं द्वारा किया जा चुका था । 
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से होती थी । श्रतएवं उद्योग के स्वाभाविक स्थान राजधानी के प्रम्रुख नगर थे, 
यद्यपि मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्‍न होने के बाद यह भ्रन्य केन्द्रों में स्थापित हो 
गया। साम्राज्य के पतन ने व्यवह्ारत कालीनों की स्थानीय माँग को समाप्त कर 
दिया, किन्तु ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने के बाद इसका स्थान बाहरी माँग जे, 
ले लिया। यद्यपि बाहरी माँग ने कारीगरो के प्राथिक विनाश को रोकने में मदद की, 
परन्तु वस्तुओं की उत्कृष्टता के ह्वास के लिए यही उत्तरदायी थी । इसने बाहर से भेजे 
गए नमूनो के आधार पर सस्ती वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया | उत्कृष्टता 
की कमी का अन्य कारण रासायनिक रगो का बढ़ता हुआझा उपयोग था। चाह्म 
बाजार के फलस्वरूप बडी सख्या में मध्यस्थ उत्पन्न हो गए जो आधुनिक भारत के 
व्यापार, विशेषकर निर्यात व्यापार, की विशेषता हैं। वर्तमान काल में भारत में 
कालीन की बुनाई लगभग पूर्णतया विदेशी माँग पर निर्भर है जिसमें पूर्ण उत्पादन 
के €० प्रतिशत भाग की खपत होती है । 

बुनकरो की शज्ञानता, दरिद्रता और सगठन के श्रभाव के फलस्वरूप कुंटीर 
उद्योग के रूप में कालीन की बुनाई का उद्योग मृतप्राय दशा में है।! बुतकर का 
व्यापारी से अ्रग्रिम लेना स्वाभाविक है और यह प्रथा स्वतन्न दस्तकारों को व्यापारी 
का दास बना देती है तथा कार्य में व्यक्तिगत रुचि और उन्‍्तति की भावना को 
समाप्त कर देती है। बुनकर अपनी वस्तु या श्रम को सर्वोत्तम बाजार में ले जाने में 
भी श्रसमर्थ होता है भर उसे व्यापारी के श्रतुसार कार्य करना पडता है। श् 

ब्रिटिश काल के पूर्व शॉलो के निर्माण ने भारत में, विशेषकर काइमीर भौर 
पजाव में, बडी ख्याति प्राप्त की थी और मुगल विशेष रूप से इसके विकास में रुचि लेते 
थे। १८३० के श्रकाल से उद्योग को ऐसा भम्भीर घक्का पहुँचा जिससे यह पुन पनप 
न सका तथा काइ्मीर राज्य में लगाये गए अनेक करो से इसकी कठिनाइयाँ शौर 
वढ गई । यूरोप से निर्यात व्यापार का विकास, जो उस्नीसवी छातताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में शुरू हुआ उद्योग के पतन को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ श्र भनुमान 
किया जाता है कि किसी समय इसमें १५,००० मजदूर काम करते थे । किन्तु १८७१ 
के फ्रास-जमंन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँग एकदम कम हो गई। यह झाक- 
स्मिक रोक श्रस्थायी प्रकृति की भी नहीं थी, क्योकि यूरोप में शॉल शीघ्र ही फैशन 
से वाहर हो गए श्रौर युद्ध के वाद भी व्यापार में पुनरुत्थात का झनुभव नही हुआ । 
इस परिणाम में योग देने वाला अ्रन्य कारण स्कॉटलेैण्ड में पैसले नामक स्थान पर 
शालो के निर्माण का आरम्भ था | 

ऊन का वना श्रन्य महत्त्वपूर्ण पदार्थ, जो देश में वहुत प्रचलित है, कम्बल है 
जो गरीब लोगो द्वारा गाँवो में विभिन्‍न उपयोगो में लाया जाता है भ्रौर बिस्तर, 
सामान बाँघने की वस्तु, ओवरकोट और छाता' हर काम में प्रयुक्त होता है । कम्बलो 
का उत्पादन साधारणतया हिन्दू गडरियो श्लौर किसानो द्वारा एक उपजीविका के 
_सप में होता है। इस वस्तु का कोई निर्यात व्यापार नही है, परन्तु इसमें बहुत बडी 

हि *  भारताय जेलों में भा कुछ मात्रा में कालीन वुनने का काम होता दै । 
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सख्या में लोगो के लगे होने के कारण यह महत्त्वपूर्ण है। यह यत्र-निमित वस्तुश्नो की 
प्रतिस्पर्धा से मुक्त है, क्योकि वे कम्बल की तरह श्रनेक उपयोगो में नही टिक सकती । 
देश के प्रत्येक भाग में कच्चे माल की प्राप्ति की सुविधा भोर बाजार के विस्तार को 
>, शान में रखते हुए कुटीर उद्योग के रूप में कम्बल बुनने का उद्योग आशाजनक प्रतीत 
होता है। अ्तएवं उसकी सम्भावनाओं की भली भाँति छानवीन करनी चाहिए । 
१६३६-४४ के युद्धकाल में सेना के लिए कम्बलो की विशाल माँग के कारण 
ऊनी ( हस्तचालित ) करघा उद्योग को बहुत लाभ हुश्ना, चुकि इगलिस्तान द्वारा 
दिये गए आरार्डरो को पूरा करने के लिए ऊनी मिलें अपनी पूर्णो क्षमता तक कार्य 
कर रही थी, श्रतएव ( हस्तचालित ) करघे की वस्तुश्नो का स्थानीय बाजार 
बहुत बढ गया । युद्धकाल की यह समृद्धि अल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के 
लिए सहकारी उत्पादन और विपणन झब भी नवीन सगठन और क्रियाञ्रो को 
आशा दिलाते हे । 
४३. कच्चा रेशम और रेशस का निर्माण--भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में जो 
भी सफलता मिली है वह देश के उन भागो--जैसे बंगाल, काश्मीर और मैसूर-- तक 
ही सीमित है जहाँ शहतूत के पेड श्र श्रम प्रचुरता से उपलब्ध है । 
मोदे तौर पर सत्रहवी शताब्दी के प्रथम तीन-चतुर्थाश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की श्रोर श्राकृष्ट थी । बाद में कम्पनी ने अनुभव 
“क्रिया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुओं को इगलैण्ड भेजने से श्र श्रधिक लाभ 
सम्भव था। उन्होने इस नीति को ऐसी सफलता से अपनाया कि हृ॒गलेण्ड के बुनकर 
भयभीत हो उठे। ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा श्रन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने पुत कच्चे रेशम के व्यापार की नीति श्रपना ली। कच्चे रेशम के उत्पादन 
को प्रश्नय देने और रेशमी उत्पादन को हतोत्साहित करने की नीति का देशी बुनाई 
उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा ।१ ऊनी कालीन और शॉल के निर्माण के ह्वास के लिए 
उत्तरदायी कारणों के समान ही यूरोपीय माँग की प्रकृति में परिवर्तत और यूरोप 
में रेशम की बुनाई की उन्नति ने इस उद्योग की स्थिति और खराब कर दी । उत्पादन- 
प्रविधि (टेक्तीक) में यूरोप शीघ्र ही भारतीय उद्योग से आगे बढ गया । कारणो की इस 
सूची में जापान, चीन झौर सयुक्त राज्य श्रमरीका के यूरोपीय बाजार में प्रतिदवन्द्रियों के 
रूप में प्रकट होने को भी जोडा जा सकता है । जहाँ तक स्थानीय बांजारो का सम्बन्ध 
है, सरक्षक के रूप में पुराने अमीरो और जाही दरवारो का स्थान शिक्षितों और 
सम्पन्त घरानो ने ले लिया था और इनकी (हस्तचालित) करघे की वस्तुओं की माँग 
- डक़रैम होती जा रही थी । 
सक्षेप में, अभी हाल के वर्षों में कच्चे रेशम भर रेशम की बुनाई के उद्योग 
हासोन्मुख रहे हैें। भारत के कच्चे माल का निर्यात केवल घट ही नही गया है वरन्‌ 
उसका रूप भी वदल गया है। वर्तमान समय में श्रधिकतर रेशम का कोवा बाहर भेजा 


£ नियत व्यापार के श्रॉकडों द्वारा रेशम उद्योग का हास विलकुल स्पष्ट हो नाता है । १८८६ में नियात 
डुए रेशमी उत्पादन का सूल्य ३२,६६,००० रु० था, १६४१-४२ में केवल २,६६,००० २० था ! 
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जाता है। भारत में रेशम लपेटने (रीलिंग) का काम इतनी बुरी तरह किया जाता 
है कि प्रन्य देश भारत से कोवे लेकर सूत लपेटने का काम स्वय करना पसन्द करते 
है । भारत में आ्रायात किये गए रेशम की बढती लोकप्रियता का भी यही कारण है | 
भारतीय बुनकर स्वय देशी माल की श्रपेक्षा जापान या चीन के अधिक समान लेटर 
यूतों को पसन्द करते हे। भारतीय रेशम की किस्म को उन्नत करने के प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। बगाल का कृषि-विभाग रेशम पैदा करने की शिक्षा देने के लिए दो विद्या- 
लय चला रहा है। झ्ासाम, काइ्मीर भ्रौर मैसूर के भारतीय राज्यों में भी रेशम- 
उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयत्त किये जा रहे हे । १६३४ में भारत सरकार ने ” 
राजकीय रेशम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की प्रौर 
उसकी सिफारिश के अनुसार ६३,००० रुपये की मदद विभिन्‍न प्रदेशों को प्रदान की गई, 
ताकि वे रेशम-उत्पादन के लाभ के लिए बंगाल, आसास, मद्रास, बिहार भौर उडीसा 
तथा बर्मा में योजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें ।* योजनाओं का लक्ष्य 
रोगमुक्त बीजो से उत्पादन बढाना श्रौर रेशम के कीडो के रोग के विषय के प्रइनो 
के भ्रनुसन्धान में सहायता देना है। भारत सरकार ने १ भ्रप्नैल, १६३४ से ३१ मार्च, 
१६९४० तक पाँच वर्ष के लिए १००,००० रुपये की वाषिक सहायता देना स्वीकार 
किया । गत वर्षो में कृत्रिम रेशम के सूत का श्रायात बढता रहा है। १६२२-२३ झौर 
१६२८-२६ के बीच भायात बढकर २,२५,००० पौण्ड से ७७,००,००० पौण्ड हो गया | 
१६३७-३८ में श्रायात अपनी उच्चतम सीमा ३ करोड १६ लाख पौण्ड पर पहुँच ग्फुद्, 
जिसका सुल्य २ करोड ५ लाख रुपये था । १६३८-३६ में १ करोड ७२ लाख पौण्ड 
का श्रायात हुआ जिसका मूल्य ६६ लाख रुपये था। १६४१-४२ मे १ करोड ३७ लाख 
पौण्ड का भ्रायात हुआ जिसका मूल्य १ करोड ५५ लाख रुपये था। झायात व्यापार 
की सभी शाखाशो में जापान का प्रगुुत्व था, किन्तु उस देझ्ष में कृत्रिम रेशम उद्योग 
में भ्रवसाद और चीन-जापान युद्ध के श्रारम्भ के बाद कच्चे माल की प्राप्ति की कठि- 
ताइयो के फलस्वरूप इटली ने १६४० में ग्रुद्ध में उतरने से पहले ही जापान को प्रथम 
स्थान से च्युत कर दिया। रेयन की वस्तुश्रों के कम मूल्य भोर उत्क्ृष्टता ने उनकी लोक- 
प्रियता में बहुत वृद्धि की है। युद्ध में सम्मिलित होने के पहले जापान से झ्ायात पुत्र. 
बढने लगा था। श्रकुशल सगठन, श्ौसत वुनकर के श्रपर्याप्त श्राथिक साधन तथा 
उत्पादन की प्राचीन प्रणाली के कारण देश का रेशम उद्योग सदैव बाहर की वस्तुश्रों 
से प्रतिस्पर्धा में पिछडता गया है । वर्तमान परिस्थितियों में भारत में कुटीर उद्योग 
के रूप में रेशमी वस्तुओं के उत्पादन को कुछ विश्येप सुविधाएं प्राप्त हैँ । सूती वस्त्रो 
के उत्पादन की तुलना में आधुनिक यन्‍्त्रो की सहायता से रेशमी वस्तुश्रो का उत्पाद 
अधिक कठिन है श्लौर अभी यह आरम्भ भी नही हुआ है । इसके झ्तिरिक्त रेशम के 
बने सामान अधिकतर विलास की वस्तु होने के कारण कारीगरी की विविधता 
इसमें सम्भव है। जहाँ तक वाहर से तैयार वस्तुश्रो के आयात का प्रश्न है, उद्योग 
तैयार माल पर ऊँचे आयात-कर से सुरक्षित है। श्रन्तिम, गत वर्षो में भारतीयों में 
2 देखिए, इण्डिया इन १६३४-३५१, पृ० २५ । 
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बाहरी वस्तुओं की तुलना में राष्ट्रीय भावत्ता के कारण देशी वस्तुओं को पसन्द करने 
की स्पष्ट प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। इस भाँति रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने 
की परिस्थितियाँ वहुत अनुकूल हे । 
यहाँ यह व॒ता देना उचित होगा कि भारतीय प्रशुल्क ( वस्त्र सरक्षण ) अधि- 
, १६३४ ने कच्चे रेशम, रेशमी सूत, कमीज के कपडो और मिश्रित कपडो, 
कृत्रिम रेशम के वस्त्रो तथा मिश्रित वस्तुओं पर सरक्षण-कर लगा दिए। इसके अति- 
रिक्त रेशम के सूत से प्रतिस्पर्धा करने वाले कृत्रिम रेशमी सूत पर तीन आना प्रति 
पौण्ड के वेकल्पिक निम्नतम विशिष्ठ कर के साथ मुल्यानुसार कर बढाकर २५% कर 
दिया गया । अप्रैल, १६४० में रेशम झौर रेशम से वनी वस्तुओं पर लगाये हुए सर- 
क्षणा-करो को दो वर्ष के लिए बढा दिया गया । भारतीय रेशम उद्योग के पाँच वर्ष 
के सरक्षण और ग्रायात-कर में सर्वत्र वृद्धि के लिए १६३८ के प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की 
गई सिफारिशो को १६४२ में अपताया गया और सरक्षण-कर पाँच वर्ष के लिए बढ़ा- 
कर २४ प्रतिशत -- १४ श्राना प्रति पौण्ड--कुल कर का है कर दिये गए ।* 
४४. अन्य कुटीर उद्योग- पहले भाग के पाँचवें अ्रध्याय में विभिन्‍न कुटीर उद्योगो की 
वर्तमान दशा का सकेत पहले ही किया जा चुका है ( खण्ड १, श्रध्याय ५ ), जवकि 
सैल पेरने, चमडा सिभाने, शीशा बनाने झौर दियासलाई बनाने के उद्योग के विवरण 
में हमने इनकी कुटीर शाखाझ्ो पर विचार किया है। कृषि के गौण उद्योगो की दशा 
ओर उनके भविष्य पर भी कृषि सगठन के श्रन्तर्गत (खण्ड १, श्रध्याय १) विचार 
हा चुका है। श्रन्य अनेक कुटीर उद्योग भी हैं, उदाहरणार्थ कढाई का काम, लकडी 
का सामान, धातु और छुरी काँटा, सोने और चाँदी के तारो का उद्योग, वरतन, सावुत 
बनाना, टोपी वनाना, खिलौने और मूर्ति-तिर्माणा, ग्रुटके बनाना श्रादि को लिया जा 


१ केन्द्रीय रेशम परिषद्‌ ( सेण्ट्रल सिल्क बोर्ड ) 

१६४६ में स्थापित इस परिषद्‌ का पुनर्निर्माण सितम्बर, १९५२ में किया गया। इस परिषद्‌ ने 
एक प्राविधिक विकास समिति की स्थापना की जो राज्य सरकारों की योजनाशों की परीक्षा करती है । 
१९४३-५४ में १३०२३ लाख रु० इस कार्य के लिए मजूर किया गया। 

रेशम उद्योग के लिए १६५१-५२तथा १९५२-५३ में क्रशः १*४ लाख रु० ओर २७ लाख रु० 
अजूर किया गया। रेशम उद्योग ( सेरीकल्चर ) पर किये गए व्यय का च्योरा इस प्रकार दे « 
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सकता है ।* 
४९ कुटीर उथोगों को सद्दायवा की विधियाँ* --कारीगरों की अज्ञानता और निर्षे- 
नत्ता के कारण यह आवश्यक है कि उनको मदद देने की एक सर्वागीण योजना बनाई 
और कार्यान्वित की जाय । इस दिद्या में प्रकट रूप से पहला कदम अधिक अ्रच्छी 
सामान्य शिक्षा देना है जिसके द्वारा कुछ दस्तकारी और श्रौद्योगिक कारीगरी की 
विक्षा देने का प्रयास किया जाय । बम्बई श्राथिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समित्ति 
ने सिफारिश की कि प्रारम्भिक शिक्षा, विजद्येपकर गांवों में दस्तकारी के माध्यम से 
दी जाय ॥१ इसके अ्रतिरिक्त विशेष श्रौद्योगिक स्कूलों में, विशेषकर उद्योग सश्लालक द्वारा 
नियन्त्रित स्कूलों में, भी कारीगरो की शिक्षा की व्यवस्था झ्राववयक है। औद्योगिक 
भायोग ते भी सिफारिण की थी कि झधिक तीज बुद्धि के कारीगरो के प्रशिक्षण के 
लिए सरकार की सहायता से प्रदर्शनार्थ हस्तचालित करवे के कारखाने खोले जायें 
और बुनाई के स्कूलों से एक वारिएज्य विभाग सम्बन्धित कर दिया जाय, ताकि इस 
भाँति प्रशिक्षित साहसी कारीगर स्वय श्रपनी छोटी करघा फैक्ट्री खोल सकें । जेल 
शभ्रौर सुधारात्मक रकूलो की विश्येषता उनमें रहने वालो को काष्ठशिल्प, बेंत और 
बाँस के काप्त जंप्ती प्रोद्योगिक दस्तकारियों की शिक्षा देना है, ताकि छूटने पर कंदी 
कारीगरो की तरह जीवन प्रारम्भ कर सकें । श्रच्छे प्रकार का कच्चा माल मिलने की 
कठिनाई भी कुटीर उद्योगो के विकास में वाधक है। इस दृष्टिकोण से कपास श्ौर 
रेशम की किस्म के सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। भ्रन्य झावश्यक सुधार अच्छे. 
भोजारो का आविष्कार और प्रयोग है । बिहार और उडीसा में प्रदर्शक उन्‍तत श्रौजारो 
का घूम-घूमकर प्रदर्शन करते हैं । थे प्रदर्शन कुटीर उद्योग विद्यालय ( काठेज इब्स्ट्रीज़ 
इस्टीट्यूट ) पर निर्भर हैं जो अपने विभिन्‍न विभागों में प्रयोगात्मक कार्य करता 
रहना है श्रोर करघो, रग, अन्य सामान इत्यादि की पूर्ति का प्रबन्ध करता है तथा 
वुनकरो को नये कपड़ों तथा नये नमूवों से परिचित कराता है। भागलपुर रेशम विद्यालय 
हारा ऐसी ही सेवाएँ रेशम उद्योग के लिए की जाती हैं और पदना प्रदेश के दक्षिण में 
गया की प्रयोगात्मक कम्बल फैक्ट्री प्राचीन कम्बल उद्योग के लिए ऐसे ही प्रयत्न कर 
रही है । मध्य प्रदेश में उद्योग-विभाग द्ुनकरों में भ्रच्छे प्रकार की स्लेज के 
प्रयोग का प्रचार कर रहा हैँ । प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिक परामर्श और 
सुविधाएँ प्रदान करके तथा कारीगरों को नवीन तर्ज झ्लौर उन पर काम करने के लिए 
नमूने देकर उन्हें बहुत मदद दी जा सकती है तथा उनकी बिक्री बढाई जा सकती है। 
१ अद्वास में विभिन्‍न बुदीरोथधोगों के रुचिकर विवरण के लिए देखिए, मद्रास प्रेमोरटेंसी कुटीरोधोगों 
के मर्वेचय की रिपोर्ट, बम्पर के लिए देखिए, वम्बई आर्थिक और भोौध्योगिक सवेत्तण समिति की रिपोर्ट 
( १६४० ); पैरा ६८-१०५५ भर उत्तर प्रदेश के कुटीरोद्योगों के लिए देखिए, कृटीरो्ेग उपसमिति की 
रिपोर्ट ( १६४८७ ) ( परिशिष्ट १, १० ६२ ) जिसमें ६८ कुटीरोथोगा की चर्चा हे जो विना यान्त्रिक 
शक्ति ऊे कारीगर्रा द्वारा उनके घरों में हो किये जाते हैं । 
हिल देखिर, को, पूवाद त, श्रध्याय ६, केन्द्रीय वक्रिण जॉच समिति की रिपोर्ट, पैरा 3०० भर तम्वई 
आवक आग आंयोगिक सर्वेत्षण ममिति की रिपोर्ट, पैर १४३ ७६ । 

दर ३, ग्पिर्ट , परा २३४ । 
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वम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर उद्योगो से सम्बन्धित 
समस्याओं के अध्ययन के लिए कुटीर-उद्योग उपसश्ालक के अधीन एक राज्यीय 
कुटीर-उद्योग अनुसन्धान विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की । यह विद्यालय केवल 
' झौजारों तथा उत्पादन की विद्यमान विधियों में सुधार का ही प्रयत्न नही करेगा वरन्‌ 
नथीन कुटी रोद्योगो के श्रारम्भ करने की सम्भावनाओं की भी खोज करेगा । 
दस्तकारी में लगे मनुष्यों को आवश्यक पूजी प्रदात करने के उद्दे श्य से भ्रोद्यो- 
गिक आयोग ने सिफारिश की कि उद्योगों के सचालक द्वारा कुछ दशाश्रो में छोटे ऋण 
दिय्ने जाने चाहिएँ या यत्र और श्रौजार किराये पर खरीद की पद्धति पर प्रदान करने 
चाहिएँ ताकि श्रन्त में वे कारीगर की सम्पत्ति हो जायें। किन्तु समस्या का अत्यधिक 
श्राद्ममय हूल सहकारी ऋण व्यवस्था मे निहित है। छोटे कारीगर की दशा सुधारने 
के लिए सहकारिता का सिद्धान्त बहुत लाभदायक है, चाहे वह मामूली व्याज की दर 
पर ऋण देने के रूप में हो या कच्चे माल तथा भजार खरीदने और तैयार वस्तु के 
बैचने में सहायता देने के रूप में हो। 
वरतंमान व्यवस्था की एक अच्य दुर्बलता प्रभावपूर्णा विषणान संगठन का भ्रभाव 
हैं। समुचित रूप से प्रचार करने में असमर्थ होने के कारण कारीगर अपनी वस्तु का 
सर्वोत्तम मूल्य पाने में श्रसफल रहता है। लखनऊ का आ्राट्स एण्ड क्रापट इम्पोरियम 
श्रौर मद्रास में इसी प्रकार की दूकानें कुछ सीमा तक इस थ्रुटि को दूर करने के उद्दे इ्य 
से खोली गई हैं, किन्तु ऐसी अनेक दूकानो की श्रावश्यकता है। जमंनी के खिलौने के 
-4।ग और जापान के क्ुटीर उद्यंग श्रपनी सफलता के लिए उन व्यावसायिक संगठनों 
के ग्रस्तित्व के ऋणी थे जो उनकी उत्पादित बस्तुश्रो को खरीदकर देझ्य-विदेश में विक्रय 
करते थे। इस समय भारत में विदेशी बाजार तो उपेक्षित हैं ही, परन्तु घरेलू बाजार 
का भी भली भाँति विकास नही किया जा रहा है। वम्बई के स्वदेशी भण्डार देश में 
बनी वस्तुओं को देश के भीतर वितरित करने के सक्रिय और सफल एजेंसी के 
उत्तम तथा अनुकरणीय उदाहरण हैं। बम्बई के उद्योग-विभाग ने कुटीर उद्योगों के 
उत्पादनो को लोकप्रिय बनाने के उद्दं श्य से वम्बई में एक विक्रय गोदाम (सेल्स डिपो) 
खोल रखा है। इसी लक्ष्य से ब्रम्बई श्राथिक और श्रौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने 
सामयिक प्रदर्शनियों के प्रबन्ध तथा स्थायी सम्रहालयो के निर्माण की सिफारिश 
की थी ।*१ 
१६३४ के छठे श्रौद्योगिक सम्मेलन में करघे से बनाई हुई वस्तुश्रो के विक्रय 
के प्रश्न पर विचार किया गया और उसके बाद मद्रास, बस्वई, मध्य प्रान्त और 
.... पेरार, विहार श्रौर उडीसा श्रादि की प्रान्तीय सरकारो ने सहकारी प्रयत्तो के झ्राधार 
परे अनेक श्राशाप्रद योजनाएँ अ्पनाई । वम्बई में मुख्य-मुख्य केन्द्रो पर आठ जिला 
सहकारी सस्थाएँ बताई गई हैं। प्रत्येक ससथा की अ्रपनी दृकान है जो सामान भेजने के 
लिए कुछ अग्रिम लेती है और करघा-बुनकरों को बनाई हुई वस्तुएँ कमीशन के भ्राधार 
पर वैचती है। एक विक्रय अधिकारी श्रौर एक वस्त्र डिजाइनर की भी नियुक्ति की गई 
रर्‌ रिपोर्ट, पैरा २०८ । 
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है ।* बम्बई की आर्थिक भ्ौर श्ौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी सिफारिश की थी कि 
प्रत्येक जिले में एक स्थानीय परामशंदात्री समिति की सहायता से जिला उद्योग अधि- 
कारी के भ्रघीन एक जिला श्रौ<द्योगिक सस्था होनी चाहिए ।* 

शिक्षित वर्ग को सम्मिलित करते हुए सभी लोगो के विषय में यह सामान्य 
शिकायत है कि कलापूर्ण रुचि का पतन हो रहा है। देशी उत्पादन की कलापूर्णो 
वस्तुओं का विस्तृत विज्ञापन केवल दस्तकारों को ही लाभकर न होकर जनता में भी 
विवेचनात्मक रुचि के निर्माण में सहायक होगा । 

प्रन्य प्रकार से सरकार कुटीर उद्योगो की सहायता सरक्षण द्वारा कर सकती 
है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय भण्डार क्रय-विभाग ने इस नीति को 
अपना लिया है भर यथासम्भव स्थानीय उत्पादको या निर्माताओं से ही वस्तुएँ खरी- 
दता है। बम्बई आधिक भर श्रौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी भण्डार क्रय-नीति में 
कुटीर उद्योगो को प्रधानता देने की सिफारिश की थी ।* 

विभिन्‍न प्रान्तो द्वारा पास किये गए उद्योगो के राजकीय सहायता अधिनियम 
तथा बम्बई में छोटे उद्योगो को आथिक सहायता देने के नियमो की उदार व्याख्या का 
विवरण पहले ही दिया जा चुका है। पर्याप्त राजकीय सहायता और प्रेरणा दीघे काल 
तक श्रावश्यक हैं तथा आरम्भ में कुटीर उद्योगो को कठिनाइयो पर विजय पाने योग्य 
बनाने के लिए राजकीय प्रबन्ध भी भ्रावश्यक है । आथिक विकास विभाग की सहायता 
से राज्य द्वारा एक सुनिश्चिचत श्रौद्योगिक नीति और आ्रायोजन की भ्रावश्यकता है । 
४६ कुटीर उद्योगा की राजकीय सहायता के हाज़् के उपाय--भारत सरकार उुछ 
वर्षों से कुटीर उद्योगो, विशेषकर सूती ( हस्तचालित ) करघा-उद्योग झौर रेशम पैदा 
करने के उद्योग के उत्पादन में मनोयोग से लगी हुई है। जुलाई, १६३४ में हुए छठे 
अन्तर्प्रान्ती य उद्योग सम्मेलन ने देश के प्रधान कुटीर उद्योग--करघा उद्योग --के विकास 
के लिए विभिन्‍न प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाश्रों पर विचार किया । 
सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करघा उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष तक 
५ लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की घोषणा की ।५ इस भाँति विभिन्‍न प्रान्तो में 
चालू की गई योजनाएँ विभिन्‍त प्रकार की हैं । इन योजनाश्रों में उन्‍्तत उत्पादन- 
विधियो में बुनकरो का प्रशिक्षण, हाथ के करघे की वस्तुगश्नो को बेचने के लिए विक्रय 
गोदाम और बुनकरो की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा नवीन तर्जों, नये नमूनों 
और उन्नत श्रौजारो का प्रचलन भी शामिल है। प्रान्तो को श्रतुदान उनके व्यय और 


£ विभिन्‍न विक्रय योजनाओं के सम्बन्ध में अन्य विवरण के लिए देखिए, स्टेट एक्शन इन रिस्पेवट आँव 
इडख्टाज! १६२८-३५, पृ० २६-६६ झीर बम्बईड आर्थिक ओर अीदोगिक सर्वेक्षण समिति को रिपोर्ट ८. 
प्रा £५६॥ 

» गिपोट , पैरा २०६ और २१२ । 

$ रिपोट, परा २६४ । 

४ रिपोर्ट, पैरा २०८ और २३५ । 

५ स्टेट एक्शन इन रिस्पेक्ट आँव इण्टस्ट्रीज़, १६२८-३५ पृष्ठ २० । 
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सूत की खपत के श्राघार पर दिया जाता है। सातवें उद्योग सम्मेलन ने भी करचे के 
यत्रो तथा बस्त्रो के प्रदर्शन के पक्ष में निश्चय किया ।! हम रेशम उत्पन्त करने के 
उद्योग को सरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रपनाये गए 
उपायो की समीक्षा कर चुके हैं । भारत सरकार ने १६३६ में ऊनी मिल उद्योग को 
आरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिश स्वीकार नही की श्ौर कुटीर 
उद्योगो के लाभार्थ पाँच वर्ष तक के लिए घारा-सभा से ५ लाख रुपये के श्रतुदान की 
स्वीकृति माँगने की घोपणा की । 
१६३७ में स्थापित काग्रेस मन्त्रिमण्डलो के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों ने 
कुटी र उद्योगो को पुनरुज्जीवित करने की ओर विज्ञेप ध्यात दिया । इण्डियन नेशनल 
काग्रेस के तत्त्वावधान में १६३४ में स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघथ ( ऑल 
इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज़ असोसिएशन ) और १६३६ में काग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आ्रायोजन समिति ( नेशनल प्लानिंग कमेटी ) ने भी 
देश की किसी भी श्राथिक योजना में कुटीर उद्योगो के महत्व की ओर ध्यान झाक्ृष्ट 
किया । जैसी श्राशा की जाती थी, वर्तमान काल में भारत तथा पाकिस्तान की सर- 
कारो द्वारा कुटीर उद्योगो के प्रश्न पर अधिक विचार-विमर्श हो रहा है, यद्यपि स्वराज्य 
3 के तोब भी उनव पता में बहुत सनततार तह हंस है." 

१ अक्तूबर १६३५ में दिल्‍ली में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें श्रधिवेशन की कारंवाई । 

२ नवम्बर १६५३ में आए फोई फउठण्डेशन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में 
“जी रिपोर्ट मार्च १९५४ में प्रस्तुत की। सरकार ने निम्न सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का 
निश्चय किया | 

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक सस्थाओं ( रीजनल टेक्‍्नलॉजिकल इन्ट्टीट्यूटस ) की स्थापना, 

(२) विपणन निगम ( मार्केट्ग सर्वित कारपोरेशन ) की स्थापना, तथा 

(3) लघु-प्रमाप उद्योग निगम की स्थापना । 

फोडे फाउस्डेशन दल की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार ने स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड, 
ऑफिस ऑफ दि डेवलपमेन्ट कमिश्नर फॉर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, नेशनल स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ 
कारपोरेशन भ्रादि को स्थापना की, ताकि मध्यम-प्रमाप उद्योगों द्वारा श्रधोगोकरण की योजना कार्यान्वित 
की जा सके। उद्योग के प्रकार, आकार, विपणन आदि के सम्बन्ध में सरकार ने डॉ० यूजीन स्टेली को 
एक परामर्शंदाता के रूप में आमन्त्रित किया। विपणन निगम की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित समस्याश्रों 
के लिए न्यूयार्क यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लिकन क्‍्लार्क को भी आमन्त्रित किया गया था । 

११ जून, १९५५ को सरकार ने लघु प्रमाप उद्योगों को 'प्रसार सेवा? प्रदान करने के लिए चार 
प्रदेशिक तर्थाओं की स्थापना के निर्णय को घोषणा की । ये सस्थाएँ कलकत्ता, वम्बई, फरोदावाद, 
मदुरई में स्थापित की जायेगी । प्रत्येक सस्था में ३० से अ्रधिक अधिकारी होंगे, जो अधिकतर प्राविधिक 
विशेषज्ञ होंगे । प्रत्येक ससथा सादी मशीनों और अच्छे औज़ारों का प्रयोग दिखाने के लिए आदर्श कार्य- 

"ड्रालाएँ स्थापित करेगी तथा उनका प्रचार करेगी । 

राज्य सरकारों द्वारा श्न उद्योगों को न्ार्थिक सद्दायता देने की भी व्यवस्था थी। राज्य सरकारों 
डरा सिफारिश की गई योजनाञ्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार टैयार थी। 
उदादरणार्थ, केन्द्रीय सरकार यन्त्र-सम्बन्धी व्यय का ७५% तथा भूमि और जमीन सम्बन्धी व्यय का ५० ०५ 


हज के रूप में देती दे, यदि आदर्श कार्यशालाश्ों आदि के लिए राज्य सरकार श्नकी सिफारिश 
कर दे । 


अध्याय ३ प्र 


ओयद्योगिक श्रम 


१ श्रस-सम्बन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ--हमारे श्रौद्योगीकरण की गति धीमी 
होने के कारण यद्यपि यहाँ श्रम-सभस्या यूरोपीय देशो के समान कठिन नहीं है, परन्तु 
उनके जैसी होने में भ्रब देर भी नही है। १६१४-१८ के महायुद्ध के साथ आ्राए नव- 
जागरण ने श्रमिक वर्ग को उतके महत्त्व तथा श्रधिकारो के प्रति भ्रधिक सजग बना 
दिया। युद्ध के समय तथा बाद में भी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण 
उनके रहन-सहन का व्यय इतना बढ गया कि उन्हे अपने हितो की रक्षा हेतु ही सग- 
ठित होने के लिए बाध्य होना पडा । श्रव तो भारतीय श्रम-झाान्दोलन अ्न्तर्राप्टीय श्रम- 
श्रान्दोलन से सम्बन्धित है तथा मारत के प्रतिनिधि उसके वाधिक सम्मेलन में भाग 
लैते हैं। लीग श्रॉफ नेशन्स भी स्वीकार कर चुकी है कि भारतवर्ष ससार के श्रा5 प्रमुख 
औद्योगिक राष्ट्रो में एक है। श्रव सरकार भ्लौर जनता दोनो ही राष्ट्रहित में कुशल 
श्रौर सन्तुष्ट श्रम के महत्त्व को भ्रमुभव करने लगी है। मई, १९२७ में मानप्रीय 
जे० एच० ह्वीटले की श्रध्यक्षता में राजकीय श्रम भ्रायोग (रायल कमीशन प्रॉन लेबर) 
की नियुक्ति इस वात की पुष्टि थी। श्रायोग की सिफारिशें सरकार की श्रमनीति का 
आराधार मानी जा चुकी हैँ भ्ौर हाल के श्रम-सम्बन्धी कानुनो को उन्होने काफी प्रभा- 
वित किया है ।* १९३७ के मध्य में कई प्रान्तो में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के श्रागमन 
ने इस दिशा में श्रोर भी योग दिया। इस सम्बन्ध में वम्बई सरकार के १९३७ के 
उस वक्तव्य को उद्धृत करना उचित होगा जिसमें उसने श्रौद्योगिक श्रम सम्बन्धी श्रपनी 
नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक और आाथिक 
क्रिया को इंस रूप में व्यवस्थित करना है जो मजदूरों को उनकी निम्ततम झाव- 
इयकता, नौकरी की सुरक्षा, वेकारी के समय वैकल्पिक व्यवसाय का विधान तथा उनके 
काम करने में अ्रसमर्थ होने के समय जीविका की निर्श्चितता प्रदान करे ।* बम्बई 
सरकार का यह ॑ कार्यक्रम झखिल भारतीय श्रमनीति के श्राघाररूप में स्वीकृत हो 
चुका है। काग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने श्रमसम्बन्धी कानूनों के क्षेत्र में बहुत ही क्रिया- 
? १६३१ में प्रकाशित द्वोटले आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश इस परिच्छेद में श्र० आ० प्र० ता 


उसके एृष्ठों का निर्देश भ्रक्तों द्वारा किया गया है। इस प्रकार श्र० श्ा० प्र० ४ श्रम आयोग प्रतिवेदन 
पृष्ठ ४ । 





7 लेबर गजर, बन्त्रई, अगस्त 2६३७, पृष्ठ ८६१ तथा ह२०-४। 


पर 


ओद्योगिक श्रम प्र 


शीलता दिखाई है । नवम्बर, १६३६ में उनके पद-त्याग के बाद इस दिल्ला मे शिथिलता 
आना अवश्यस्भावी था । पर इधर द्वितीय महायुद्ध ने श्रम-समस्या को पुन प्रममुखता 
प्रदान की, क्योकि श्रमिक वर्ग ने इस बार प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा भ्रधिक सुचारु रूप 
- में संगठित होकर मेहगाई तथा अन्य रियायतो की सफल माँग की है । 
२. औद्योगिक श्रम की पूर्ति श्लोर उसका देशान्तर गसनीय स्वभाव--पाश्चात्य देशो 
के कारखानो में काम करने वाले व्यवसायिक मजदूरों के स्थायी वर्ग होते हे तथा वे 
खेती से एकदम सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं। श्रत ठीक उनके श्रर्थ में हम भारतीय 
कारखानो के श्रमिको को श्रमिक वर्ग में नही रख सकते । वहाँ प्रायः अधिकाश मजदूरों 
का पालन-पोषण शहरो में ही होता है तथा कुछ तो गाँवो से अपना नाता पूर्णत तोड- 
कर शहर के निवासी बन जाते है। कारखानो के क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशो 
के श्रमिक की श्रेष्ठता के लिए बहुत-कुछ उत्तरदायी है, पर इस देश के कारखानो का 
श्रमिक तो भाय प्रवासी होता है और शायद ही कभी गाँव से सम्बन्ध-विच्छेद करता 
हो ।१ पर यह भी कहना ठीक नहीं कि भारतीय कारखाने का प्रतिनिधि श्रमिक श्रसल 
में खेतिहर है जो श्रस्थायी रूप से कृपि-कार्य छोडकर भ्रपनी श्राय बढाने के लिए शहर 
में श्राता है। श्रधिकाश मजदूरों का शीघ्र ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने मे 
झ्धिक दिन न टिकना अ्रवद्॒य ही इस बात का द्योतक है कि वे क्षृषि-कार्य श्रल्पकाल 
के लिए ही छोडते हैं। श्रौद्योगिक केन्द्रों के श्रधिकाश श्रमिक असल में ग्रामीण ही होते 
+जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँवो में ही होती है तथा ग्रामीण रीति-रिवाजो में ही 
उनकी भ्रास्था होती है । उनका श्रभीष्ठ गाँव लौटना ही होता है तथा ऐसा करने में 
प्राय: वे सफल ही होते हैँ । यद्यपि इधर हाल में स्थापित कारखानो मे शआाने वाले 
कुछ श्रमिक ग्रामीण शिल्पो से भी आते हैं पर भ्रधिकाश की पूत्ति कृपि ही करती है । 
खेती से श्राथिक लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्राय जो श्रनुमान किया जाता 
है वास्तव में उनकी सख्या उतनी नही है । बहुतो का कृषि से प्राय श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
ही होता है, उदाहरणाय, वे या तो किसी स्ुक्त कृषक परिवार के सदस्य होते हैं या 
उनका कोई घनिष्ठ सम्बन्धी कृषि-कार्य करता है। अधिकाण औद्योगिक श्रमिक गाँवों 
में ही पैदा होते हे तथा उनका पालन-पोषण भी वही होता है। श्रव तो कारखानो 
में काम करने वाले बच्चो की उम्र की निम्नतम सीमा बढ जाने से यह प्रवृत्ति शौर 
भी बढ रही है। बहुत से श्रमिक भ्रपना परिवार गाँवो मे ही रखते है । शहर में अपने 
पति के साथ आने वाली पत्नी भी प्रसव के समय प्राय गाँव ही चली जाती है । 
हमारे उद्योगो के विकास के साथ ही गाँव से श्ाने वाले मजदूरों की सख्या तेजी से 
“35त्ती ही जा रही है। झ्राथिक दृष्टिकोण से सम्भव होने पर हो वे गाँव जाते हैं। यह 
आवश्यक नही कि वहाँ जाने पर वे कृपि-कार्य मे सहयोग दें ही, बेकार बैठकर वे छ्ट्ी 
भी मना सकते हे । शहर में रहते हुए भी उनका सम्बन्ध गाँव से इसलिए नही ट्ृट 
_ पाता कि वहाँ से उनको अपने परिवार, किसी सम्बन्धी या अ्रपने साहुकार को कुछ 


१ उदाहरणार्थ १६२१ की जनगणनानुसतार ८४% वग्वई-निवासी शहर के बाहर ही पैदा हुए थे । 
१६३१ में यह सख्या ७५ ४% त्तक आई, पर यह गणना सन्देहास्पद है । 


य्ड भारतीय अशथशास्त्र 


रकम भेजनी ही होती है।* 
श्रमिकों के गाँव से शहर भाने के कारणो पर दृष्टिपात करने पर हम देखेंगे 
कि कृषि पर पडने वाली विपत्ति का पहला असर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर ही 
पडता है, श्रत उन्हें गाँव छोडकर कारखानो, नौका-निर्माण स्थानो, बगीचों तथा, 
रेल, सिंचाई आदि सरकारी निर्माण-कार्य वाले स्थानों में अधिक वेतन के लिए काम 
दूढने हेतु जाना पडता है। उन्नत आवागमन के साधन उनके इस प्रवास में सहायक होते 
है, जैसे उत्तर प्रदेश, विहार, उडीसा झ्रादि राज्यो तथा वम्बई के रत्नगिरि भ्रादि 
कुछ जिलो में जनघनत्व तथा भूभार इतना अधिक है भ्ौर पझ्ननार्थिक जोतें इतना भया- 
वह रूप धारण कर चुकी हैं कि साधारण कृषक जीविकोपाजंन हेतु शहर में जाने 
को वाध्य हो जाते हे । उनके इस प्रवास-कार्य में सयुक्तपरिवार प्रणाली इस अर्थ में 
सहायक होती है कि परिवार के कुछ सदस्य श्रपने घर तथा खेत से सम्बन्ध-विच्छेद 
किये बिना ही उसे परिवार के भ्रन्य व्यक्तियो की देख-रेख में छोडकर गाँव से चले 
जाते हे । कभी-कभी कृपक गाँव के साहुकार से बचने या भूमि और पशु खरीदने के 
लिए पर्याप्त धन कमाने के उदृश्य से शहरो में नौकरी तलाश करते हैँ । फिर कभी 
अपनी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की श्राशा से निम्न श्रेणी के 
आमीरण श्रमिक (जो कि दलित-बर्ग से सम्बन्ध रखते हे) शहरो और कस्बो को चले 
जाते हे । चूकि उन्तके नगर जाने का प्रधान कारण कष्ट है न कि महत्त्वाकाक्षा, श्रत 
हम यह कह सकते हे कि गाँवों से नगरो को प्रवास करने वाले सबसे कम कुशल झगर 
अत्यन्त निरुपाय ग्रामीण होते हैँ । जैसा कि श्रम श्रायोग (लेबर कमीशत) का कहना 
है, “प्रवास की प्रेरक शक्ति एक सिरे से श्राती है भ्र्थात्‌ गाँवों से । औद्योगिक श्रमिक 
सागरिक जीवन के श्राकषेण से छाहरो में नही जाता और न उसके प्रवास का कारण 
महत्त्वाकाक्षा ही होती है। शहर स्वय उसके लिए कोई श्राकपेण की वस्तु नही है 
और अपना गाँव छोडने के समय उसके मन में जीवन की भावश्यकताओं की प्राप्ति 
के अतिरिक्त श्रौर कोई भावना नहीं रहती । बहुत ही कम श्रौद्योगिक श्रमिक 
उद्योग में रहना चाहेगे, यदि उन्हें गाँवों में जीवन-यापन के लिए पर्याप्त भ्रन्त 
आऔर वस्त्र मिल जाय। वे नगर की शोर झ्राकर्पित नहीं होते वरन्‌ ढकेले जाते हैं ।” 
(श्र० आए प्र० ४) 
३. देशान्तर-गमन के प्रभाव--देशान्तर-गमन के परिणामस्वरूप कारखानो में काम 
करने वालो के कितने ही वर्ग अपने को एकदम श्रपरिचित रीति-रिवाजों भ्रौर परम्प- 
राशो के मच्य पाते हे । यह भी हो सकता है कि वहाँ भाषा भी दूसरी हो । पुरानी 
प्रथाओो श्रौर मान्यताओ्रो के वन्‍्धन ढीले पड जाते हे । “वे सब बन्धन, जो ५80 गा 
जीवन को स्तुष्ट रूप प्रदान करते हे, ढीले पड जाते हु, नवीन सम्बन्ध शीघ्रता 
नही स्थापित हो पाते । फलत जीवन श्रधिकाधिक वैयक्तिक हो जाता है ।” जलचायु के 
अत्यधिक परिवतेन, दोपपूर्ण भोजन, स्थानाभाव के कारण शत्वधिक भीड-भाड, सफाई 


का अभाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद होने के वाद पुन मिलते का प्रलोभन, 
ऋ शभ्र० झआा० प्र०, 2०-८४ । 
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इन सबका संयुक्त प्रभाव श्रमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पडता है। कुछ दुव्यंसनो 
के कारण श्रमिक के नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। शराब और 
जुआ इन दुव्यंसनों के उदाहरण हैं जोकि गाँवो में अपेक्षाकृत अज्ञात है । ग्रामीण श्रमिक 
>ग काम कभी-कभी होता है और काम के बीच उसे लम्बे-लम्बे विश्वाम लेने की आदत” 
रहती है । इसके विपरीत श्रौद्योगिक श्रमिक होने पर श्रनुशा सित जीवन में उसे निय- 
मित रूप से लगातार कई घटे काम करना पडता है, इससे उसके स्वास्थ्य श्रौर मान- 
सिक शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पडता है । इन कठिनाइयो को कितने ही नई भरती 
वाले लोग सहन नही कर पाते श्रौर विवश होकर गाँवो को लौट पड़ते हे | चूंकि: 
श्रमिक के मन में गाँव लौटने की इच्छा सदेव वनी रहती है अत वह अपनी नागरिक 
वृत्ति में स्थायी रुचि उत्पन्न नही कर पाता । सम्भवत यही कारण है कि वह उच्च 
कोटि की प्राविधिक कुशलता नही प्राप्त कर पाता । उसके बार-बार गाँव लौटने 
तथा शअ्रन्य कारणों से मालिक और श्रमिक के बीच सम्पर्क की घनिष्ठता नष्ठ हो जाती 
है और उनमें प्रभावपूर्ण सगठन का भी श्रभाव हो जाता है। श्रमिक जब लम्बी 
अनुपस्थिति के बाद लोढठता है तो यह निश्चित नही होता कि उसे काम मिलेगा ही । 
पुन काम मिलने की कठिताइयाँ उसे साहुकार, मणदूरो के ठेकेदार, शराब बेचने 
वाले श्रादि की दया पर आराश्चित कर देती है ।* 
श्रम आयोग के मतानुसार श्रमिकों का याँवो से सम्पर्क लाभहीन नही है 
-शूहरो की श्रपेक्षा गाँवों के श्रधिक स्वास्थ्यप्रद वातावरण में पोषित होने के कारण 
ग्रामीण श्रमिको का स्वास्थ्य अधिक उत्तम होता है। समय-समय पर गाँव जाने से 
खोई हुई मानसिक और शारीरिक शक्ति फिर से लौट श्राती है। बीमारी झौर वृत्ति- 
हीनता के भ्रवसर पर गाँव का घर एक शरणा-स्थल का काम देता है। जिस प्रकार 
गाँवो के आथिक भार को नगर-प्रवास हल्का कर देता है उसी प्रकार गाँव नगरो की 
वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा (बीमा) प्रदान करते हैँ । ग्रामीण और 
नागरिक जीवन का सयोग दोनों (नगरो श्रौर गाँवो) के लिए हितकर होता है । इससे 
ग्रामीण जीवन में वाहरी दुनिया का थोडा-सा ज्ञान श्रा जाता है तथा पुरानी जर्जर 
प्रथाओ की श्ृद्धुला तोडने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार नागरिको को भारतीय 
जीवन की वास्तविकताश्रो का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। इन सब वातो को घ्यान में 
रखकर श्रम आयोग का सुविचारित मत यह था कि इस समय गाँवों से सम्बन्ध की 
कंडी को बनाए रखना लाभदायक है भौर उद्द श्य यह होना चाहिए कि समाप्त 
करने के वजाय इसे सुनियमित श्रोर प्रोत्साहित किया जाय। (देखिए श्र० श्रा० प्र० 
१७-२० ! 
8, ५ की का प्रभाव--हम भारतीय श्रौद्योगिक श्रम की कमी और मेँहगेपन 
की ओर सकेत कर चुके हे ।* इस अभाव के वास्तविक कारण वम्बई जैसे नगरो में 
_शह श्र निवास की भयकर परिस्थिति, कम मजदूरी और रहन-सहन का ऊँचा व्यय 
१ देखिए वी० हर्स्ट 'लेवर एण्ड हाउलिंग इन वॉम्वेग, आमुख लेखक श्री स्टौ नली रीड, पृ० ५-६ | 
२ देखिए खण्ड १२, अध्याय ३, सेक्शन २४। 
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तथा मजदूरों को भरती करने के लिए सुव्यस्थित सगठन का श्रभाव हैं। इन सबके 
अतिरिक्त समय-समय पर प्लेग और इनफ्लुणजा तथा भ्रकाल से होने वाली भ्रधिक 
सख्या में मृत्यु भी श्रम की कमी को झौर वढा देती हे । श्रम का देश्ान्तर-गमनीय 
स्वभाव इस कमी का अनुभव भौर तीन कर देता है। कुशल-श्रम का एक प्रकार से श्रभाव 
ही है । इसका कारण यह है कि यहाँ आघुनिक उद्योगो के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण की* 
सुविधाश्रो का अभाव है। प्राविधिक एवं व्यापारिक अनुभव से युक्त मिस्त्री श्रथवा 
फोरमैन वर्ग के श्रभाव का कारण साधारण शिक्षित वर्ग की हर प्रकार के हाथ के 
काम के प्रति श्ररुचि भी है । 
श्रम आयोग के मतानुसार यद्यपि श्रौद्योगिक इतिहास के प्रारम्भ से ही 
सगठित उद्योग में श्रम का अभाव रहा है, किन्तु १६९२५ से परिस्थिति धीरे-घीरे 
सुघरने लगी है। आवागमन के साधनो में सुधार के कारण देश के विस्तृततर क्षेत्र से 
श्रमिक मिलने लगे हें । कारखानो भर शहरो के जीवन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा 
है यद्यपि अभी हम इस दिशा में आदर्श से बहुत दूर है । ज्ञान के प्रसार के साथ-ही- 
साथ ग्रामीण जनता देशान्तर-गमन के लिए भ्रधिक उद्यत होती जा रही है, हालाकि 
भूमि पर पडने वाला भार किसी भी प्रकार कम होता नहीं दिखाई पडता | [ श्र० 
आ० प्र० २१-२)। 
< भरती करने का ढंग--यहाँ भरती करने के ढंग के विषय में दो शब्द कह देना 
उचित होगा । मिल के प्रबन्धक सीधे-सीघे ही आवश्यक श्रम की भरती नही करते । 
कुछ हालतो में ठेकेदारों द्वारा गाँवो में घूम-घूमकर भरती करना शभ्रावश्यक हो सकी 
है, उदाहरणार्थे, श्रासाम के चाय के बगीचो में ऐसा ही होता है, परन्तु श्रव साधा रणतया 
ऐसा नही होता । लेकिन श्रब भी साग्रान्यत मध्यस्थो ( जॉबर ) या फोरमैन के 
माध्यम से ही श्रमिको की भरती होती है। जहाँ पर विभागाध्यक्ष यूरोपियन हे वहाँ 
उनके और मजदूरों के वीच भारतीय मध्यस्थ (जॉबर) एक श्रनिवायय कडी है। 
उसकी महत्ता का एक कारण यह भी है कि नियोक्ता श्रम सघो से दूर रहते है । यह 
कभी-कभी हडताल के नेता का भी काम करता है ।* उसके कुछ कार्य पाश्चात्य श्रम- 
सध के भ्रधिकारियो की भाँति हे । वह अनेक प्रकार से श्रमिकों के लिए अनिवायं 
वन जाता है। वह उन्हे घन देता है, कगडो में मध्यस्थ का काम करता है श्रौर कृटुम्ब- 
सम्बन्धी मामलो में राय देता है। चूंकि सभी श्रमिक उसी के द्वारा भरती किये जाते हे 
अ्रत नवीन श्रमिक स्थायी श्रथवा अस्थायी किसी भी प्रकार का काम पाने का एक- 
मात्र उपाय उसे घूस देना समभते हे । कलकत्ता की जूट मिलो में दस्तूरी के नाम पर 
वूसखोरी खूब फैली हुई है और सरदार द्वारा इधर-उधर से वसूल की गई रकमो से 
उसकी आय कभी-कभी मासिक मजदूरी की पचग्रुनी तक हो जाती है, यहाँ तक किः 
तनख्वाहं देने वाले छोटे-छोटे क्लर्क भी इस प्रकार की श्रामदनी करते हे । भरती 
करने वाला एजेण्ट प्राय ऐंसा प्र वन्ध करता है कि श्रमिक काम छूटने के भय से उसे 
_कुछ-न-कुछ देने पर सदेव मजबूर होता है । स्त्रियों को भी, विशेषकर विधवा होने पर 
कै भारत के विभिन्‍न मार्गों में 'जावर! के मिन्न-मिन्‍्न नाम हैं, यथा सरदार, मुकद्दम, मिस्त्री भ्रादि । 
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झ्रोवरसियरो द्वारा मज़दूरो पर लगाये गए भार में भाग बँठाना पडता है ।* बम्बई 
की कपास की मिलो में सूत वटने और ( चर्खी पर ) लपेटने वाले विभागों में जहाँ 
स्त्रियाँ काम करती हैं, नायकिन होती हे । वे वर्ग-रूप में निम्न नेतिक स्तर की समझी 
“जाती हे भर वबहुधा नई लडकियो और स्त्री कमंचारियो के ऊपर शपने प्रभाव का 
दुरुपयोग करती है । 
मध्यस्थो या जॉबर का प्रचार एक दुग्न॒ शा माना गया है। इसका एकमात्र 
उपचार मिल के श्रधिकारियो द्वारा और श्रधिक नियन्त्रण तथा भरती, नियुक्ति और 
वर्खास्तगी पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण रखना है । जहाँ प्रत्येक नये व्यक्ति की नियुक्ति 
पर रुपये मिलने की आशा होती है वहाँ मध्यस्थ (जॉबर) यह चाहता है कि 
अधिक-से-अधिक व्यक्तियो की नियुक्ति हो श्रौर एक कारखाने से दूसरे कारखाने में 
श्रम का प्रवाह जारी रहे। इस प्रकार घूसखोरी श्रौर श्रम-प्रवाह में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। मध्यस्थो (जॉबर) को श्रमिकों की नियुक्ति और वर्खास्तगी के काम से हटा देना 
चाहिए। श्रम शभ्रायोग की सिफारिशो के अ्रनुसरण में कितने ही वडे-बडे सगठनो, जैसे 
ई० डी० सासून एण्ड कम्पनी तथा वर्मा शेल कम्पनी इत्यादि, ने मज़दूरो की भरती श्ौर 
कल्याण के लिए विश्येष श्रम-कल्याण अधिकारी नियुक्त किये हें। बम्बई के मिल- 
मालिक सघ ने 'बदली-नियन्त्रण-पद्धति” जारी की है जिसमें केवल कार्ड रखने वालो 
को ही रिक्त स्थान पर रखा जाता है। कितने ही ज्ूठट मिलो ने श्रम-नियोजनालय 
“यूरो) स्थापित किये हें जिनका एक प्रधान काम श्रमिको की भरती है । 
कानपुर श्रम जाँच समिति ( कानपुर लेबर इन्क्वारी कमेटी ) ने श्रमिकों की 
नियुक्ति से मिस्त्रियों को बिलकुल अलग करने का सुराव रखा और सरकारी नियन्त्रण 
में श्रम-विनिमग्न की स्थापना पर जोर दिया जो कि फैक्टरियो की माँग पर प्राथियो 
को नौकरी देंगे ।* उत्तर भारत नियोक्ता सघ, कानपुर ने इन्ही आधारो पर एक 
वृत्ति-विनिमयालय (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेञ्ज) स्थापित किया है। यह वाञछनीय होगा 
कि नियमित छुट्टियाँ मिलें शोर छुट्टियों में भत्ता देना भी शुरू किया जाय, ताकि 
मध्यस्थो (जॉबर) की शक्ति क्षीणा हो जाय और एक सन्तुष्ठट एवम्‌ कुशल' श्रम-शक्ति 
का निर्माण हो ।* 
जनवरी, १६४० में हुए श्रम-मत्री सम्मेलन में भारतीय श्रमिको को सवेतन छुट्टी 
देने के प्रघनत पर भी विवाद हुआ । सम्मेलन ने इस प्रइन पर केन्द्रीय श्रधिनियम का 
पक्ष लिया । 
६. पारिश्रमिक देने की अवधि--वम्बई की प्राय सभी मिलो में वेतन माहवारी दिया 
“ जाता है। यह अगले महीने की ८ तारीख को दिया जाता है । इस प्रकार भरती 
होने के बाद नये मजदूर को वेतन के लिए छ सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पडती है । 
इससे काफी कष्ट होता है श्नौर अधिकाशत यही श्रौद्योगिक जनता की ऋणशिता का 
१ देखिए, ले० एच० केलमैन, लेवर इन इण्डिया, पृ० १०८-६ | 
२ रिपोर्ट, पैरा १३६-४० । 
३ श्र० आ० प्र०, २३-२७ | 
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कारण भी है। वस्तुत ऋणिता समान रूप से ग्रामीण भर नागरिक जीवन की 
विशेषता बच चुकी है । मिल-मालिको का कहना है कि बिना नोटिस दिये ही श्रमिकों 
के भाग जाने को रोकने का एकमात्र उपाय उनकी मजदूरी रोक लेना है । मासिक 
वेतन देने से काम छोडने वाले श्रमिक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह एब्यू, 
महीने पहले सूचना दे। कितने ही श्रमिक इस नियम की भज्ञानता में बिना सूचना दिये 
ही काम छोड देते हे श्रौर इस प्रकार एक महीने के वेतन से हाथ धो बैठते है । 
साधारण रूप से यह कहा जा सकता हैं कि श्रम की श्रवधि जितनी ही लम्बी होगी 
पारिश्रपिक मिलने में उतनी ही देर भी होगी । कलकत्ता की जुट मिलो में साप्ताहिक 
पारिश्रमिक मिलता है श्रत केवल एक सप्ताह की ही मजदूरी रुकी रहती है । 
अ्रहमदाबाद में मजदूरी हप्तावारी मिलती है श्र्थात्‌ १४ या १६ दिन बाद । 

सितम्बर, १६२४ में स्थानीय सरकारो से कहा गया कि वे मजदूरी देने की 
अवधि के सम्बन्ध में जानकारी एकच्नित करें। पता चला कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में मजदूरी देने की श्रवधि में बडी श्रसमानता है । 
फभी-कभी एक ही कारखाने में भी विभिन्‍न तरीके पाए जायेंगे ।! १६३६ में पास 
किये गए पारिश्रमिक देने के श्रधिनियम के भ्रनुसार (१)मजदूरी की भ्रवधि एक महीने 
से श्रधिक न रखी जाय,* (२) सब मजदूरी सिक्को या करेंसी नोटो में दी जाय, (३) 
१००० से श्रधिक कर्मचारियों के रेलवे या अन्य किसी भी भ्रौद्योगिक कारखाने में 
प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी ७वें दिन के समाप्त होने के पुर्वे मिल जानी चाहिए भ्रौर ऋत्य 
रेलबे तथा भौद्योगिक का रखानो में मजदूरी की झवधि के भ्रन्तिम दिन से दसवें दिन 
तक अवश्य मिल जानी चाहिए । 
७. मजदूरी में से कटौती--उपयु"क्त भ्रधिनियम मे भजदूरी मे से कटौती को 
नियमित करने की चेष्टा की गई है । किसी भी वृत्ति-प्राप्त मनुष्य की मजदूरी में से 
निम्न प्रकार की कटौतियाँ ही हो सकती हैं । जुर्माना, गैरहाजिरी पर कढौती, वृत्ति- 
प्राप्त भतुष्य को सरक्षण के लिए सौंपी गई सामग्री की हानि होने पर या उसको 
सोपे गए रुपये के खो जाने पर कटौती, ऐसे स्थानों पर, जहाँ हानि उसकी भूल का 
परिणाम है, नियोक्ता द्वारा दिये गए रहने के मकान के लिए कटौती, पूर्वोषाय कोष 
( प्राविडेण्ट फण्ड ) के लिए भ्रथवा उसमें से उधार लिये गए ऋण को चुकाने के 
लिए कटौती । 

जुर्माना--किंसी भी तृत्ति-प्राप्त व्यक्ति पर जुर्माना उसी दशा में किया जा 
सकता है जवकि हाति या भूल केवल भली प्रकार अ्रधिसूचित कार्यो के सम्बन्ध में 
? इस सम्बन्ध में 'पोरियद्स झोक़ वेज पेमेए्ट” में सूचना प्रकाशित की गई दे । (बुलेटिन्स आह? 
इण्टियन शण्टस्ट्रीज एएट लेबर न० उ४, १६२५) । 
२ अ्रम सदस्यों द्वारा प्रस्तावित उपयुक्त अधिनियम का सशोधन, जिसमें १५ दिन से ७ दिन पर 


पारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी, वहुमत न प्राप्त कर सका । इसका प्रधान कारण मासिक वेतन पाने 
वालों का विरोध था । उनका कहना था कि मकान का किराया और सर्च के बिल मद्दीने पर आएं गे 


५ भोर उन्हें तनख्वाह सप्ताह पर मिलेगी, तव तक वह समाप्त हो जायगी--'इस्टियन ईअर बुक 


2६ ८४-४५, पृ० ५१५ । 
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उस स्थान पर हो, जहाँ काम होता है । जुर्माने की कुल रकम किसी भी पारिश्रमिक 
अवधि में ३ आना प्रति रुपये से अधिक न होनी चाहिए। पर्व वर्ष से नीचे के 
किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नही किया जा सकेगा । 

का इस अधिनियम के परिणामस्वरूप जुर्माना करना प्राय बन्द-सा हो गया है, 
परन्तु नियोक्ताओं ने अधिनियम से बचने के कितने ही तरीके निकाल लिए हैं, 
उदाहरण के लिए, वे मजदूरो को बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए विवश करते 
हैं तथा मजदूरी की भेदात्मक दरें प्रारम्भ करते हैं । 
८. काम के घंटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति--भारत के नियोक्ता की हमेशा से यह 
शिकायत रही है कि भारतीय श्रमिक लगातार स्थिर रूप से काम वहीं करता। 
वह श्रमेक बहाने बनाकर इधर-उधर समय बिताया करता है। काम करने वाले 
अ्पती मशीनों से श्रनुपस्थित रहते है जिनके बदले दूसरे श्रादमियों को लगाना पडता 
है। १६०८ के भारतीय फौक्ट्री-आयोग (इण्डियन फैक्ट्री कमीशन) के अनुसार 
“यद्यपि भारतीय श्रमिक थोडी देर तक काफी शक्ति और कुशलता से काम कर 
सकता है, परन्तु स्वभावत वह काम को काफी देर तक फैलाए रहना चाहता है तथा 
उसकी प्रवृत्ति श्लाराम के साथ काम करने और परिश्रम करने की श्रनिच्छा होने पर 
विश्राम लैने की होती है ।” सन्‌ १६११ और १६२२ के फैक्ट्री एक्ट पास होने के 
पू्वे काम की लम्बी श्रवघि, जो १२ से १४ घण्टे तक होती थी, इस अमरणाशील 

 “पृत्ति का प्रधान कारण बताई जाती है। फैक्टरी-प्रायोग की विमति टिप्पणी (मिच्ट 
श्रॉव डिसेण्ट) में डॉँ० दटी० एम० भैयर ने इसे स्थिति के अ्रनुकूल होने की शक्ति का 
चिह्न माना जो सभी मनुष्यों में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है और शारीरिक 
कल्याण के लिए इसे श्रम की कठोरता को कम करने का एक ढंग बताया । श्रन्य 
कारणों में जलवायु, मजदूर का कृषि से लगाव तथा उसकी शारीरिक दुर्बलता हे । 
काम के घण्टो में कमी, सफाई की दक्षा में सुधार, कारखानों में हवादानों का प्रवन्ध,. 
उचित निरीक्षण झादि से घूमने की आदत कम हो जायगी झौर श्रम की कुशलता 
बढ जायगी । उदाहरण के लिए, कलकत्ता की जूट मिलो में भ्रमण की श्रादत कम है 
क्योकि वहाँ श्रमिको के काम करने की पारी (शिफ्ट) कम घण्टो की है। यही हालत 
श्रभियन्त्रर की दूकानो की है जहाँ काम के घण्टे ८ से श्रधिक नही हैं । 
४. मिलों में काम करने की कठोर परिस्थिति--काम करने वालो की कुशलता 
भौर स्वास्थ्य को घ्यान में रखते हुए हवादान, नमीकरण का नियमन, भोजन की 
व्यवस्था, नहाने झ्लौर शौच के स्थानो का प्रवन्ध श्रादि की ओर विद्योप ध्यान देना 

“»“भावश्यक है। इन सब बातो में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है परन्तु श्रभी इस दिल्ला में 

सुधार की बहुत ग्रु जाइश है। हवा और प्रकाश का प्रवन्ध कपडे की मिलो में पर्याप्त 
कठिनता प्रस्तुत करता है। वम्बई जैसे शहरो में मिलें कई मजिलो मे होती हैं । 
अन्तिम मजिल को छोडकर शेष मजिलो में छत से प्रकाश नही भ्रा सकता। जितने भी 
प्रयोग किये गए हैं उनसे मालूम हुआ है कि गरमी में पर्याप्त रूप से हवादान न होने से 
कुशलता में २०% तक कसी हो जात्ती है। नमीकररा एक भ्रन्य कठिन समस्या है। भारत 


है| 


६० भारतोय श्ररथशास्त्र 


की जलवायु स्वत नम नही है। कपडे की बुनाई के लिए इसी प्रकार की जलवायु 
आ्रावश्यक है। कपड़े के घाये को टूटने से बचाने के लिए कारखानो में कृत्रिम उपायो 
से ममी रखना आवश्यक हो जाता है। जब इस प्रकार का नमीकररा अन्दर भाष 
पहुँचाकर तथा गनन्‍्दे पानी के प्रयोग से किया जाता है तो यह काम करमे वालो के ८ 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत सरकार ने इस विषय के एक विशेषज्ञ 
की नियुक्ति की है जिसका काम नमीकरण की सर्वोत्तम विधि बताना है । 

भारत की अनेक मिलो में काम करने वालो के लिए भोजन की कोई व्यवस्था 
नही है। मद्रास में कर्नाटक मिल्‍स तथा वर्किघम मिल्स इत्यादि मिलो में विभिन्‍न 
जाति के व्यक्तियों के लिए भोजनार्थ छादक (शेड) की व्यवस्था है। ऐसे जलपान- 
गृहो की श्रत्यन्त झ्रावध्यकता है जिनमें स्त्री-पुरुष दोनो वर्ग के लोग जा सकें। 
पीने के लिए शुद्ध जल की पूर्ति, स्नान सम्बन्धी व्यवस्था--जोकि एक गरम देश में 
ग्रत्यन्त आवश्यक है-स्वच्छु शौचालय आदि श्रन्य वातें हैं जिन पर श्रमिक की सुविधा 
मर कुशलता बढाने के दृष्टिकोश से झ्भी तक नियोक्ताश्नो ने पर्याप्त ध्यान नही 
दिया है । 
१० भारतीय कारखानों में अनुपस्थिति--भारतीय श्रमिको के एक बडे भाग (प्रतिशत) 
की अनुपस्थिति कारखानो के काम को श्त्यन्त ही कठिन बना देती है। मिल-मा लिको 
का कथन है कि बोनस तथा मज़दूरी बढने या मिलने से अनुपस्थिति बहुत बढ 
जाती है। भारतीय श्रमिक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त धन मिल जाने पर सनन्‍्हतुए 
हो जाता है) भरनुपस्थिति की मात्रा (बम्बई में ८ से १२ प्रतिशत तक है) मौसम 
के श्रनुसार भी बदलती रहती है | यह मानसून के समय तथा विवाहादि अ्रवसरो पर 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, भ्र्थात्‌ मार्च से जून तक बहुत भ्रधिक होती है तथा 
दिसम्बर और जनवरी में सबसे कम रहती है । कलकत्ता से गरमी के मौसम में लोग बडी 
सख्या में बाहर जाते हैं क्योकि उस समय जूट का काम प्राय बन्द-सा रहता है श्र 
साथ ही ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भिक महीने अत्यन्त कठोर होते हैं । 

इस पैमाने पर होने वाली अनुपस्थिति के कारण यह श्रावश्यक हो जाता है 
कि बडी सख्या में ऐसे नौकर रखे जायें जिनसे समय-समय पर काम लिया जा सके | 
इस प्रकार घटिया श्रमिक काम पर लगा दिए जाते हैं जिससे काम भी निम्न कोटि का 
होता है। इसके लिए उपचार बताना सरल नही है। उपस्थिति के लिए भत्ते (अलाउन्स) 
देकर कुछ सफलता प्राप्त की गई है । टेक्स्टाइल टेरिफ वोडड (वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल) ते 
श्रम-सचय के निर्माण पर जोर दिया है। इससे अस्थायी बदली वालो” की झ्रावश्य- 
कता न पड़ेगी श्र छुट्टी देने के काम में भी सरलता होगी (रिपोर्ट, पैरा ६०)। ०४ 

एक कारखाने से दूसरे कारखाने में श्रम के प्राने-जाने से भी शनुपस्थिति 
भ्रधिक होती है।"१ वम्बई, मद्रास और नागपुर जैसे औद्योगिक केन्द्रों में ग्रौसतन मिल- 


* काम के घण्टों शौर पारिश्रमिक सम्बन्धी अ्रसतोप के कारण एक कारखाने से दूसरे कारखाने में 


बदली होती रहती है। प्रामाणिक म॑जदूरी के अमाव में कारखाना घोड़ने की भावना और प्रवल होती दै-- 
(पआर० के० दास फैक्ट्री लेवर इन इस्डिया, ० ४४-५) | मध्यस्थ (जॉवर) के कारण भी इस काम में 
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कर्मचारी १३६ वर्ष में प्राय सब-के-सब बदल जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों की 
कुशलता घटने के साथ-ही-साथ उत्पादन लागत भी बढ जाती है। 
११, औद्योगिक श्रम की कार्य्षमता--भारतीय श्रमिक की कथित हीन कार्यक्षमता 
के स्पष्ट उल्लेख की आ्रावश्यकता है। भारतीय श्रमिक यूरोपीय श्रमिक की श्रपेक्षा 
अधिक अकुशल माना जाता है । यदि इससे हमारा प्रभिप्राय यह है कि एक निश्चित 
समय के श्रन्दर यूरोपीय श्रमिक भारतीय श्रमिक की श्रपेक्षा श्रधिक उत्पादन करता है, 
तो इसके विरुद्ध कुछ नही कहा जा सकता । श्रौद्योगिक आयोग के समक्ष गवाही देते 
हुए सर अलेक्जेण्डर मेकराबर्ट ने बताया कि भारतीय श्रमिक की तुलना में यूरोपीय 
अमिक साढ़े तीन या चार गुना कृशल और कार्यक्षम है। सर क्लीमेंट सिम्पसन के अनु- 
मान के भ्रनुसार लकाझायर की मिल का एक श्रमिक २६७ भारतीय श्रमिको के 
चराबर काम करता है। डॉ० गिलबर्ट स्‍्लेटर के मताबुसार इन गणनाओं में भारतीय 
अमिक की अ्रकुशलता श्रधिक वढा-चढाकर प्रदक्षित की गई है। भारत और इगलैण्ड 
में एक (लूम) करे को चलाने के लिए लगाये गए श्रमिको की सख्या से परिस्थिति 
का यथार्थ श्रकन नही होता । भारत में श्रधिक व्यक्ति लगाए जाने का कारण यह है 
कि इनके उत्पादन का मूल्य दिये गए पारिश्रमिक की श्रपेक्षा अधिक होता है। 
इगलेण्ड में पारिश्रमिक श्रधिक होने के कारण श्रमिको की सख्या में मितव्ययता 
करनी पडती है । डॉ० स्‍्लेटर भी यह स्वीकार करते हे कि यद्यपि भारतीय श्रर्मिक 
की अकृशलता अ्रधिक बढा-चढाकर प्रदर्शित की जाती है परन्तु इसका अस्तित्व 
अशदिग्घ है। इगलैण्ड के श्रमिकों की श्रपेक्षाकृत कही श्रच्छी शारीरिक गठन, लगातार 
काम करने की शक्ति, अनुशासनबद्धता के कारण इसमें कोई आाशचरय नही कि वे 
भारतीय श्रमिक की श्रपेक्षा अधिक कुशल हे । उपगरुक्त प्रकार के गण्तात्मक 
अनुमानों को अ्रपनाने में सावधानी से काम लेना चाहिए। भारतीय मिलो के कम 
उत्पादन का उत्तरदायित्व केवल भारतीय श्रमिक पर ही नहीं रखा जा सकता । 
इसका आशिक कारण प्रबन्ध की श्रकृशलता भी हो सकती है। इसके अ्रतिरिक्त कपास 
की खराबी के कारण भी सूत बराबर टूटा करता है, परिणामस्वरूप अधिक आरादमी 
काम में लगाने पडते हें। यह भी शिकायत है कि लकाशायर के मिल-मालिको की 
तरह भारत के मिल-मालिक अद्यतन मशीनो का उपयोग नही करते । बाहर से मशीने 
मेंगाने के कारण इगलैण्ड की अपेक्षा भारतीय मिलो का उत्पादन अ्रधिक व्ययशील 
होता है। च्वंकि भारत में पारिश्रमिक की दर कम है, भ्रतएव अ्रद्यतत मशीनों 
पर व्यय करने की अपेक्षा श्रधिक मजदूर सरलता श्र मितब्ययता से लगाए जा 
सुकृते ह। 
उद्योग भ्रायोग के मतानुसार निम्नतम मजदूरी के बावजूद भारतीय श्रमिक 
का उत्पादन पाश्चात्य श्रमिको से सस्ता नहीं पड़ता । १९०८ में डॉ० नैयर ने कहा 
कि “थदि लंकाशायर का एक श्रमिक भारत के २६७ के बराबर है तो लकाशायर 
_में काम करने वाले की मजदूरी ४ पेनी या ६० रु० है, जबकि मद्रास के एक मजदूर की 
काफी बुराइयों पेदा हो गई हैं । इसे दूर करने के लिए सरकारी दृत्ति च्यूरो को काम में लाया जायगा । 


०] 


६२ भारतीय अर्थशास्त्र 


मजदूरी १५ 5० हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समान व्यय करने पर श्रग्नेज मिल-मालिक 
की तुलना में भारतीय मिल-मालिक लगभग दूना काम करा लेते है ।” इसका प्रभिप्राय 
यह हुआ कि वस्तुत भारतीय श्रमिक अधिक कुशल है। किन्तु श्रव तो यह स्वेमान्य 
है कि पाइचात्य श्रमिक की तुलना में भारतीय श्रमिक प्रकुशल है ।* 
१२, भारतीय श्रम की अ्रकुशलता के कारण--प्रकूृशलता के कुछ स्थायी कारण हैः 
परन्तु कुछ भ्रस्थायी और उपचार योग्य कारण भी हैं। प्रथम प्रकार के काररो में 
भारत की जलवायु का ताम लिया जा सकता है जोकि अ्रधिक ऊँची कार्यक्षमता के 
प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए, यदि हम कपास के उद्योग के बारे में सोर्चे तो भारत 
की सिलो की श्रपेक्षा लकाशायर की ठण्डी और प्राणदायी जलवागु कितनी पनुकूल 
है। इस प्रकार लकाशायर शअ्रधिक लाभप्रद स्थान पर स्थित है । भारत में किया गया 
कृश्रिक नमीकररणा प्राकृतिक नमी से कही निम्न कोटि का होता है। इसके अतिरिक्त 
यदि इसका भली प्रकार नियमन न किया जाय तो काम करने वालो के स्वास्थ्य पर 
इसका बुरा प्रभाव पडता है। ऐसे कारण, जिनको दूर किया जा सकता है, उनमें 
सफाई, हवा का प्रबन्ध इत्यादि फी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। भारत की 
उष्ण जलवायु को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा जा सकता हैं कि काम के घण्टे 
अब भी काफी लम्बे हे श्ञर इस कथन में पर्याप्त सत्य है कि भारतीय श्रमिक की ढील 
डालने श्रौर विश्वाम लेने की श्रादत स्वास्थ्य-रक्षा का एक उपाय है जिसे वह भचेतन 
रूप से भ्रघधिक कठोर परिश्रम से अपनी शारीरिक रक्षा के लिए श्रपनाता है। युह 
निविवाद हैं कि भारतीय श्रमिक की शारीरिक शक्ति एक श्रग्नेज की अपेक्षा कम है । 
इसके दो प्रधान कारण हे--( १) वीमारी के कारण होने वाली हानियाँ, (२) भोजन 
में कमी । जैसा कि स्पष्ट है भारत फे गाँवों में भी मलेरिया, प्लैग, हैजा, काला भ्रजार, 
हुकवर्म जैसी बीमारियाँ होती हैं, परन्तु घनी झावादी वाले श्रौद्योगिक क्षेत्रों में उनका 
प्रभाव कही अश्रधिक हैं। अंधेरी और घनी बसी कोठरियो (स्लम्स) में बीमारियाँ 
पलती हैं । इन स्थानों में उनके प्रसार की श्रादर्श दशाएं होती है ! 

जन-स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक संगठन श्रावद्यक है जिससे कि शुद्ध 
जल, बिना मिलावट का भोजन, गन्दे पानी के निकास का प्रवन्ध इत्यादि की व्यवस्था 
हो सके । इसके साथ ही श्रच्छी श्रौषधि की व्यवस्था तथा श्रौद्योगिक श्रमिको के लिए 
वीमारी के बीमा का भी प्रवन्ध होना चाहिए । 

जहाँ तक भोजन की कमी का सवाल है, वह समस्त भारत से सम्बन्धित है 
और इसका विस्तृत विवेचन श्रध्याय ४ में किया जायगा । 


« श्री (अब दिज्त खसेलेन्सी सर) एच० पी० मोदी ने, जोकि वम्बई मिल मालिक सघ के चेयरमैन ९, 
अपनी मांखिक गतराही में श्रम आयोग के समच श्रम-कुशलता के निम्न अकडे दिये जापान में एक 
चुनने वाला ६ करघे देखता हे, उसकी कुशलता ६५% है। चीन में एक चुनने चाला ४ करवे देखता है, 
उसकी कुशलता ८०% है । वम्बर्ट में एक बुनने वाला ? करवे देखता है, उसकी कुशलता ८०% है । 
चाौन ओर जापान को गणना फे आधार पर एक बुनने वाला वम्बट सें चीन जापान की भपेक्षा २००%. 
आर ३००%, अधिक पाता दे 7? 
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4३. आवास (हाउसिंग) की परिस्थित्तियाँ--अधिकांश झ्ौद्योगिक नगरो में ऐसी घनी 
आवादी और सफाई की दुव्यंवस्था है जिस पर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता । 
बहुत अशो में यह श्रम की अकुशलता के कारण हैं। उन औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ 
उारखाने नगरसे कुछ दूर स्थित हैं, मजदूरों की घर सम्बन्धी समस्या श्रपेक्षाकंत 
सरल हूँ। श्रमिको के रहने की व्यवस्था पास के गाँवों में की जाती है तथा जो 
नियोक्ता सरलता से भूमि प्राप्त कर लेते हें वे उनके लिए एक मजिल वाले मकान 
एक कतार में बनवा देते हे । घनी आवादी की दूसरी स्थिति मद्रास, कानपुर, नागपुर 
ओर अ्रहमदावाद जैसे श्रौद्योगिक केन्द्रों में पाई जाती है। यही स्थिति कलकत्ता के 
आओौद्योगिक क्षेत्रों में भी है। इन स्थानों में वम्बई की अपेक्षा कम दाम पर भूमि मिल 
जाती है। यहाँ मजदूरों के घर भोपडियो की कतारें हे जिन्हें बस्ती कहा जाता है । 
ये कोपडे मिल-मालिको द्वारा नहीं बनाये गए हे और मिलो में काम करने वालो 
को उचित किराये पर दिये जाते हुँ । कुछ स्थानो, जैसे कानपुर, कलकत्ता और 
अहंमदाबाद में बुद्धिमान नियोक्ताओ ने स्वय श्रमिकों के लिए रहने के स्थान वनवाए 
है ताकि वे श्रम-बाजार पर प्रभाव स्थापित कर सके और उस प्रकार के श्रम को 
प्राप्त कर सकें जिस पर प्रधान रूप से कपास की मिलें चलती हे ।* श्रन्‍्य भ्रौद्योगिक 
केन्द्रो की अपेक्षा अहमदाबाद में मजदूरों के रहने की व्यवस्था श्रधिक खराब है। 
प्राय सभी भ्रौद्योगिक केन्द्रों में घनी श्रावादी की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि 
“मशैद्योगिक विकास के लिए स्थान चुनने पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नही रखा 
जाता। इस दुव्यंवस्था का यही कारण है। श्रमिक वर्ग में से श्रधिकाश चालो में 
रहते हैँ जोकि प्राय एक कमरे की होती है, लेकिन इनमें दो से श्रधिक कमरे नही 
होते । इन चालो का प्रधान उद्देश्य सस्ते-से-सस्ते में अ्रधिक-से-अधिक श्रमिको को 
निवास-स्थान देना है ।* 
वम्बई में अधिकाश श्रमिक परिवार केबल एक कमरे में रहते हैं. (प्राय. 
७०% )। प्रत्येक कमरे में रहने वालो की सख्या ४ ०३ है । इनमें और लन्‍्दन के अको में 
बडा अन्तर है, जहाँ केवल ६९% जनसख्या १ कमरे वाले मकानो में रहती है और प्रत्येक 
कभरे में औसतन १ ६२ व्यक्ति रहते हैं । बम्बई के मज़दूरो में मकानो को पुन किराये 
वर देने की प्रथा है, जिससे घनी आबादी की समस्या और बढ जाती है । यद्यपि बम्बई 
की चालें बहुत बदनाम है किन्तु भ्रन्य झ्ौद्योगिक केन्द्रों में भी समस्या इतनी ही जटिल 
है। हावडा के कुछ भागो में इतनी भ्रधिक भीड है जितनी भारत के किसी भी औद्यो- 
गिक केच्ध में न होगी । छोटे-छोटे औद्योगिक कस्बों में भी यही प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हो 
»रही है। 


१ अमिक नियोक्ताओं द्वारा दी गई आवास सुविशाश्ं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते । कारण यह दै 
कि श्ससे उनकी ख़तन्त्रता में वाधा पहुँचती दै, क्योंकि इृड़ताल झौर मिल-बन्दी के समय वे उन 
आवेशों से निकाल दिए जाते हैं। उनके श्रन्य कार्यो की, जिन्हें नियोक्ता अनुचित सममता है, निगरानों 
सी अवश्य होगी । वी० शिवराव, 'इस्डर्ट्रियल वर्कर इन इस्डिया? | 

२. हस्टें--पुर्वोद्घृत, प० २०, श्रम आयोग १, रिपोर्ट, पैरा २४१ भी देखिए । 
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१४, श्रावास की कठिनाइयों और स्वच्छुता की कमी के दुष्परिणाम--“श्रच्छे घरो 
का श्रर्थ है, ग्रह-जीवन की सम्भावना, सुख और स्वास्थ्य, बुरे घरो का श्र॒र्थ है, गन्दगी, 
शराबखोरी, बीमारी, श्राचा रहीनता, व्यभिचार और अपराध । इनके लिए श्रस्पताल, 
जेल और पागलखानो की श्रावश्यकता होती है, जहाँ समाज के भ्रष्ट श्लौर पतित्दु 
लोगो को छिपाया जाता है जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैँ ।” 
झपूर्ण और गन्दे मकान भी औद्योगिक श्रशान्ति का कारण हे। ये सव बुराइयाँ 
न्यूनाधिक मात्रा में बम्बई में पाई जाती हे। इनमें से एक सबसे बडी बुराई भ्रधिक 
सख्या में शिक्षु-मृत्यु है जो बम्बई की गन्दी बस्तियो (स्लम्स) में पाई जाती है। 
मृत्यु-सख्या निवास के कमरो के विपरीत भनुपात में है। उदाहरण के लिए, १६३६ 
में एक कमरे वाले निवास-स्थानो में मृत्यु-सख्या ७८५ ३% थी ।१" सबसे गनदे स्थानों 
में मृत्यु-दर २९८ प्रति हजार थी जबकि साधारण दर २०० से २५० प्रति हजार 
ही थी ।* भ्रन्त में चाल के जीवन की, भयकर दशाएँ तथा गोपनीयता के ग्रभाव के 
कारण लोग श्रपने कुट्रम्व को नहीं ला पाते जिससे श्रम की कुशलता श्रौर स्थिरता 
पर बडा बुरा प्रभाव पढता है। श्रम जाँच समिति (लेबर इनबेस्टीगेशन कमेटी) 
इस परिणाम पर पहुँची कि शिक्षा और श्रौपधि सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार 
को श्रौद्योगिक श्रावास का भी उत्तरदायित्व सेमालना चाहिए । 
१९, सुधरे आवार्सो के लिए प्रयास--वम्बई में जब पानी की पूर्ति, सफाई और गन्दे 
पानी के निकास सम्बन्धी सुधार किये गए तो वहाँ घनी आबादी कम करने श्रौर फुल 
निवास-स्थानों (स्लम) को नष्ट करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार 
हालत विगडती चली गई। १८९६ में प्लेग के कारण हुई मृत्युएं तथा बडी सख्या में 
वम्बई छोडने झोर तज्जन्य व्यापार शौर उद्योग के विनाश के कारण समस्या का हल 
अति श्राववयक हो गया । फलत १८९५ में बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्स्ट की स्थापना हुई + 
इसका काम नई गलियों का निर्माण, घने क्षेत्रों का विस्तार, समुद्र से भुमि को निका- 
लना--वाकि प्रसार-कार्य में सुविधा हो--शौर गरीबों के लिए स्वच्छ मकानों का 
निर्माण करना था, किन्तु टूस्ट की सीमित शक्ति श्र घन, ट्रस्ट भौर कारपोरेशन के 
वीच सहयोग के अभाव, वैयक्तिक सम्पत्ति पर अझनिवाय॑ शअ्रधिकार प्राप्त करने के 
कारण उत्पन्न अलोकप्रियता तथा इमारतो को गिराने से इसकी प्रगति में बाघा 
पहुँची और गन्दी बस्तियों को ठीक-ठाक करने की नीति (स्लम पेचिंग) को जन्म 
दिया । फिर भी ट्रस्ट ने कुछ सीमा तक बहुत प्रदासनीय कार्य किया । 

१६२० तक नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 
२६०० मकान बनवाए और २२०० के लिए स्वीकृति दी। पोर्ट ट्रस्ट ने ५००० 
व्यक्तियो के लिए मकान बनवाए। इघर गिर को जनसख्या बढी तेजी से बढ रही 
थी, परन्तु मिल-मालिको ने श्रपने मजदूरो के आवास के लिए कोई प्रयास नही किया । 
घनी आवादी से बचने के लिए तथा श्रच्छी श्रावास-व्यवस्था के लिए उद्योग आ्रायोग 


१ रिपोर्ट क्रॉफ दि रेण्ट इन्कवायरी कमेटी, वम्बटे, १६३६ पैरा, २६ । 
छू) भण० भा० प्र०, २७४। हि 





औद्योगिक श्रम ह्प्र्‌ 


ने कुछ अपवादसहित नई फर्मो की स्थापना के लिए स्वीकृति देना बन्द करने की 
सिफारिश की ।" औद्योगिक विकास के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र चुनने, रेलवे के कार- 
खाने नगर से उचित दूरी पर स्थापित करने, रेलवे, सरकार भ्रौर सार्वजनिक सस्थाश्रो 
हारा अभ्रपने नौकरो को निवास-स्थान देने, उपनगर-निर्मारा के लिए सचार-साधन 
कफ झायोजन तथा नगर में स्थित आ्वासो में रहने की सख्या का निश्चित प्रमाप 
तथा स्थानीय अ्रधिका रियो द्वारा निर्माण-योजना बनाने और कार्यान्वित करने की 
सिफारिशें भी की । १६१४-१८ के युद्ध के उपरान्त बस्बई सरकार द्वारा इस समस्या 
को सुलभाने के लिए सुविस्तृत योजना तैयार की गई। इसके लिए ६ करोड के 
विकास-ऋण तथा बम्बई भ्राने वाली सभी कपास पर १ २० प्रति गाँठ के हिसाब से 
तगर-कर (टाउन ड्यूटी) लगाकर झावश्यक घन इकट्ठा किया गया। किन्तु इस 
प्रकार बनी कितनी ही चालें, विद्येषकर वबोरली”' की चालें, लगभग दस साल 
तक खाली पडी रही ! इनमें रहने के लिए मज़दूरो के श्राकषित न होने के निम्न कारण 
थे--वहाँ तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, बाजार सम्बन्धी सुविधाश्ो का अभाव, उनका 
सीमेण्ट से बना होना--जिसके कारण वे गरमी में श्रधिक गरम तथा जाडे में श्रत्यन्त 
ठण्डी रहती हैं, किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा 
का श्रभाव । इन दोषो को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गए हैं । तगरपालिका 
तथा पोर्ट ट्रस्ट भी अपनी विकास-योजनाएँ कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील है । पोर्ट 
ट्रस्ट ने सिउरी में एक कपास डिपो बनवाया है । मई, १६४७ में वम्बई सरकार 
_औरली पर भवन-निर्माण योजना प्रारम्भ की, जिसमें काम करने वाले एक व्यक्ति 
तथा परिवार दोनो के लिए भ्रावास बनाये गए हैँ । श्रब वम्बई नगर में एक कमरे 
वाले मकान नहीं रहेगे । श्राथिक किराया और लिये जाने वाले किराये के बीच पडने 
वाले भ्रन्तर को झ्राथिक सद्दायता, चन्दा श्रौर कर द्वारा पूरा किया जायगा । 

'जहाँ तक मिल-मालिको का प्रश्न है कुछ मिलो ने, जैसे जेकब सासूत मिल ने, 
अपने कर्मंचारियो के लिए मकान देने की व्यवस्था की है। उचित दर पर कारखानो 
के समीप स्थान मिलने की कठिनाई, इस वात की सुरक्षा का श्रभाव कि मकान 
मिलने पर वे कर्मचारी मकान देने वाली मिल में ही काम करेंगे, तथा स्वय कर्म- 
चारियों की उन मकानो में रहने की श्रनिच्छा, इन सब कारणो से काम के प्रसार 
में काफी शिथिलता आ गई है। कर्मचारी डरते हे कि उनकी स्वतन्त्रता में वाघा 
पडेगी श्र हडताल के समय वे निकाल दिए जायेंगे। वे स्वच्छता भर अनुशासन 
के नियमो को भी पसन्द नही करते क्योकि वे उनका भहत्त्त ही नही समभते। कानपुर, 
नागउर, श्रहमदाबाद मद्रास इत्यादि स्थानों में इस विषय में श्रधिक सुविधा- 

: अभैक परिस्थितियाँ हे । यहाँ पर मिल-मालिको ने कर्मचारियों के हित पर अधिक 
ध्यात दिया है। इससे दोनो दलो को लाभ हुआ है। इस सम्बन्ध में एम्प्रेस मिल्स 
नाग्रपुर शौर टाठा के जमशेदपुर के लोहे और इस्पात के कारखानो के प्रवन्धको द्वारा 
किये गए आवास सम्बन्धी स्तुत्य प्रयत्नो की चर्चा करना उचित है। इस समय कमे- 
१ बह धुकाव खीकार कर लिया गया और बम्पर खास में नई मिलें नहीं बनाई जाती । 


8६ भारतोय अथशास्त्र 


चारियों के मकान की समस्या को हल करने में प्रधान कठिनाइयाँ निर्माण के लिए 
उचित स्थलों का श्रभाव, श्रम तथा भवन-निर्माण सामग्री की ऊँची कीमतें और 
अभाव हैं । 

श्रम आयोग ने श्रनेक प्रकार के सुझाव पेश किये--(१) श्रूमि प्राप्त करने के 
अधिनियम को इस प्रकार सशोधित किया जाय ताकि मिल-मालिक कमंचारियो के हेकू 
मकान बनवाने के लिए भूमि प्राप्त कर सकें । अतएवं १६३३ में स्वयं भारत सरकार 
ने इस अधिनियम को सशोधित किया | (२) प्रान्तीय सरकारें उद्योग और नगर क्षेत्रों 
का सर्वेक्षण कर श्रावास सम्बन्धी आवद्यकताओ का पता लगाएँ और सब दलों के 
सहयोग के लिए व्यावहारिक योजनाओं पर परस्पर परामर्श का प्रवन्ध करें । (३) 
सरकार को एक निम्नतम मानदण्ड स्थापित करना चाहिए जिसमें घनफल, स्थान, 
हवादारी, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था हो । (४) जहाँ झ्रावश्यक हो नगर 
आयोजन अधिनियम पास किये जायें। (५) प्रत्येक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर वैधरूप से 
श्रमिक वर्ग के लिए भवन-निर्माण का उत्तरदायित्व रखा जाय । (६) सरकारी आवास 
समितियो को प्रोत्साहन दिया जाय । (७) स्वास्थ्य, सफाई श्रौर आवास से सम्बन्धित 
उपनियमों को सश्योधित एवं अद्यतन बनाया जाय श्रौर उन्हे कठोरता के साथ लाश 
किया जाय । (श्रम श्रायोग रिपोर्ट, श्रष्याय १५)* 

कानपुर श्रम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट (पैरा २११-१२) में सिफारिश की 
कि प्रान्तीय सरकार को ५० लाख ऋण लेना चाहिए और ४ वर्ष तक १० लाख 
प्रति वर्ष इस्प्रूवमेंट ट्रस्ट को श्रमिकों के लिए १२००० मकान बनवाने के लिएंरें | 
१६३८ में वम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किराया जाँच समिति (रेण्ट इन्वबायरी कमेटी) 
ने एक दस-वर्पीय झ्रावास-पयोजना अपनाने की सिफारिश की जिसमें राज्य की सहा- 
यता से नगरपालिकाओ्रो हारा छोटे-छोटे और सस्ते मकानो के निर्माण का सुराव 
रखा गया था। समिति ने यह भी सुकाव रखा कि १०००० या इससे अधिक 
श्रमिको को रखने वाला नियोक्ता कम-से-कम २४% श्रमिकों के लिए झावास की 
व्यवस्था करे ।* औद्योगिक आवास की समस्या अनेक कठिनाइयों से परिपूर्ण है। 
इसमें वित्त, प्रवन्ध भौर नक्शा भ्रादि की समस्याएँ प्रधान हैं । इसमें से भ्रनेक स्वय 
श्रमिकों की श्रावास सम्बन्धी स्वच्छता के प्रति उदासीनता से उत्पन्न होती है, प्रार- 
म्भिक स्वास्थ्य विज्ञान (हाईजीन) के सम्बन्ध में श्रमिको को उचित शिक्षा देने, श्रौद्यो 
मिक क्षेत्र के निवास-स्थानों को ग्रामीण मकानों के समान वनाये रहने के लिए साफ 
और  स्वच्छु मकान मिल सकेगे जिससे श्रौद्योगिक भ्रम के स्वास्थ्य की रक्षा होगी तथा 
उनमें स्थिरता आएगी ।? 
२ नगरपालिकाश्ों द्वारा आवास-सुधार में एक कठिनाई यद्द दे कि वे विशेष रूप से स्लम के मातप्कों 
द्वारा प्रभावित और परिचालित होती है । 
>. रिपोर्ट ऑफ दि रेस्ट इन्कवायरी कमेटी (वम्बई), १६३६ पैरा 5५-०७ । 
3 अमिकों के आवाम के लिए इधर ह्वाल में कुछ मदछ्वपूर्ण प्रयत्न किये गए है। अप्रैल १६४८ में 
केन्द्रीय सरकार ने १० वी में श्रमिकों के लिए १० लाख मकान बनाने का निर्णय किया। धनाभाव के 
कारण अप्रैल १६४६ में एक नई योजना औद्योगिक आवास योजना (हण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम) 
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१६. सज़दूरी की दर "--बम्बई के श्रम-कार्यालय ने सूत की मिलो के श्रमिको की मज़- 
दूरी के सम्बन्ध में ४ जाँचें की (१९२१, १६२३, १९२६, १६३४) ।* बम्बई सर- 
कार ने १६३४ में एक सामान्य परारिश्रमिक-गणना (जनरल वेजेज़ सेन्सस) प्रारम्भ 
की । इसके अनुसार वम्बई की सूत की मिलो में प्रौढ श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक 
नेम्न थे. रु० १-१-१० वम्बई गहर, रु० १-५-७ अभ्रहमदाबाद शहर, रु० ०-१५-७ 
पूना, रु० ०-११-८ शोलापुर शहर । * 
घोषित की गई । इसके अन्तगेत विभिन्‍न प्रान्तीय सरकारों को ऋण दिये गए हैं। सन्‌ १६५१-५२ 
में इस योजना के अन्तर्गत न्रासाम को १० लाख रु०, विहार को ३० लाख रु०, बम्बई को ४४ लाख 
रु०, मध्यप्रदेश को १० लाख $०, मद्रास को & लाख रु०, उडीसा को १० लाख रु०, पजाब को 
५ जाख रु०, द्वेदराबाद को २० लाख रु०, मैयर्‌ को २० लाख २०, ट्रावनकोर-कोचीन को १० लाख 
र० का ऋण दिया गया । । 
राज्यीय सरकारों, नियोक्ताओों और अमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के वाद मारत्त ,, 
सरकार ने सितम्बर, १६५२ में ' आर्थिक सद्दायता प्राप्त ओयोगिक आवास योजना (सब्सिडाशज्् 
इण्डस्ट्रियल हाउसिंग) को अन्तिम रूप दिया । हर 
रस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ में प्रान्तीय सरकार को सम्पूर्ण लागते देगी 
निसका ५० प्रतिशत भ्रार्थिक सहायता के रूप में होगा और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में होगा, निसे 
२५ वर्ष में वापस करना होगा । 
श्रमिकों के आवास की स्वीकृत योजनाञों के लिए नियोक्ताओं को लागत का २५% पझाधिक 
सहायता तथा ३७३ प्रतिशत ऋण के रूप में देने की व्यवस्था है.। 
- अश्रमिकों की रजिस्टर्ड सरकारी समितियों को कुल लागत की २५% श्रार्थिक सहायता तथा ५०%, 
ऋण के रूप में देने की व्यवस्था दे । 
मार्च, १६५४ तक इस योजना के अन्तर्गत ३१,९८० छोटे-छोटे मकान (टेनेमेण्ट) बनाने के 
लिए ४१३४ लाख रुपये की आर्थिक सहायता और ४१२३ लाख रु० ऋण के रूप में दिये गए। 
सभी स्वीकृत योजनाएं चालू हैं ओर २०,२५८ टेनेमेण्ट वन चुके हैं । १९५४-५५ के बजट में इस कार्य 
के लिए १० करोड़ र० निर्दिष्ट था। १६५४-५५ में इस कार्य के लिए विभिन्‍न समरयों पर निम्न रक्त 
मजूर की गहे-- 
मई १,९७,१९५० रु०,. जून १२,६८,२३० रु०,. जुलाई ३,१०,८०० ₹०, अगस्त 
३,१४,२६९७ रु० | 
पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए ४८ ६६ करोड़ रु० व्यय करने का निश्चय किया गया । 
इसमें से ३८.५ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार भौर १० १६ करोड़ २० प्रान्तीय सरकारों के लिए था । 
सभी राज्यीय सरकारें ओौद्योगिक आवास के कार्यक्रम में श्गे वढ़ रही हैं । विभिन्‍न राज्यों में 
इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान भी पास किये जा चुके हैं। उदाहरणार्थ, वाम्बे हाउसिंग एवट, मैसूर 
लेबर हाउसिंग एक्ट, १९४६, मध्य प्रदेश द्वाउसिंग बोर्ड ण्वट, १६५० तथा यु० पी० शगर एण्ड पावर 
अलकोहल इण्डस्ट्रीज़ लेवर वेलफेशर एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट, १६५१ ! इसके लिए आवश्यक घन केन्धीय 
तथा राज्य सरकारों के अनुदान, नियोक्ताओं के अशदान तथा काम करने वालों से प्राप्त किराये द्वारा 
एकेलता दै। 
१. यहाँ उद्ध त पारिश्रमिक दर युद्ध-पूवे-काल की दे । ( १६३४ के पूर्व ) बढती हुई कीमतों के विरुद्ध 
मंहगाई दी गईं दहै। मेंहगाई को जीवन-यापन की कीमतों से सम्बद्ध करने का भी प्रयास किया गया 
दे । श्न भत्तों को स्थिर करने की वास्तविक विधि प्रत्येक केन्द्र में भिन्न-भिन्न है | 
२- विजेज एण्ड अनएम्प्लायमेण्ट इन दि बॉम्बे टेक्टटाइल इसडस्टी? (१ 8३४) । 
३. श्रम गजट (बम्बई), जुलाई १६३७, पृ० ६८१ । 





है. 
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पारिश्रमिक गणना के अनुसार अकुशल श्रम को छोडकर बम्बई में प्राय सभी 
इज्जीनियरिंग श्रौर साधारण पेशो में औसत मासिक झाय इस प्रकार थी 
रु० ४१-८-४ वम्बई शहर, रु० ३३-७-४ अहमदाबाद शहर, रु० २६-१-७ पूना, 
रु० २२-१-४ शोलापुर । सम्पुणं राज्य की औसत रु० ३८-३-३ है ।* 

बंगाल के जूट उद्योग में पारिश्रमिक विभिन्‍न वर्गों के लिए ४० रु० से लेकर: 
११ रु० तक है। यहाँ हम कुशल (बढ़ई का काम करने वाले) चीनी भ्रमिको की गणना 
नही कर रहे हैं जिन्हे ६३ रु० मासिक तक मिलता है। एक पारी (शिफ्ट)-व्यवस्था 
में काम करने वालों की मजदूरी अनेक पारी-व्यवस्था में काम करने वालो की श्रपेक्षा 
काफी ऊंची है । 

ब्रिटिश भारत की कोयले की खानो में सरदार (फोरमन) आदि की दैनिक 
मजदूरी र० १-७-० शौर १३ भ्राने के बीच है । खोदने वालो की मज़दूरी ८ आता से 
१४ झाना तक झोर ढोने वालो की ६ श्राना से १२ श्राना तक है ! भूमि के नीचे काम 
करने वाले भ्नन्‍्य मज़दूरो की मज़दूरी उनके कुशल और प्रकुशल होने पर निर्भर थी । 

खुली खानो में काम करने वालो की मजदूरी साधारणतया कम थी और 
धरातल पर काम करने वालो की मज़दूरी सबसे कम थी। झसाम के चाय के बागों 
में एक कुटुम्व को कार्य की- इकाई के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रत्येक कुट्॒म्ब 
की मासिक नकद श्राय विभिन्‍न प्रास्तो में विभिन्‍न थी। डिन्न गढ़ जिले में सबसे 
अधिक (३२ २०) और सबसे कम (१५ रु०) कचार, सद्र भौर हेलाकाण्डी जिलो में 
थी । इधर कुछ वर्षो में श्रौद्योगिक मजदूरी के ढाँचे में एक क्लान्तिकारी परिवर्तन हुका 
है। सरकार इस वात पर ध्यान रखने लगी कि पिछली लडाई के समय श्रौद्योगिक 
श्रशान्ति का कुप्रभाव कही उत्पादन पर न पडने लगे । मध्यस्थो और श्रौद्योगिक 
न्यायालयों के निरंयो (अ्रवाड'स) ने श्रौद्योगिक मजदूरी के ढाँचे में पर्याप्त सुधार कर 
दिया है, यद्यपि भ्रनेक दक्षाओं में मजदूरी में हुई वृद्धि कीमतो में होने वाली वृद्धि की 
समवतिनी नही हो सकी है । 
१७ रहन-सहन का निम्न स्तर--भारतीय कृषक की अकुशलता का एक प्रधान 
कारण उसके रहन-सहन के स्तर की निम्नता भी है। यह निम्न मजदूरी का कारण 
और परिणाम दोनो ही है । एजिल्स के मियम के प्रनुसार भारत के साधारण श्रमिक 
की श्रौसत आय बहुत कम होने के कारण उसका श्रधिकाश अश्र्थात्‌ उच्च प्रत्तिशत 
खाद्य पर व्यय होता है भौर आय की वृद्धि के साथ यह प्रतिशत कम होता जाता है । 
उदाहरण के लिए, वम्बई में श्रमिको के वजट की जाँच से पता चला कि (१६२१-२२ ) 
३० रुपया या इससे कम मजदूरी पाने वालो का खाद्य सम्बन्धी व्यय ६० 9% था और 
८० रु० से &० रु० प्रति मास पाने वालो का व्यय ५२ ६% था। ब्रिटेन जैसे उच्ध/ 
जीवनस्तर के देशो में मजदूर की झाय का एक अल्पाश ही खाद्य पर व्यय होता है 
और प्रथानुकूल भ्रथवा कृत्रिम आवश्यकताशो और विलासिताझो के लिए श्रधिक बच 


-हँता है। पूर्ण कुशलता के लिए श्रावश्यक जीवन-यापन स्तर से भारतीय श्रमिक का 


? सामान्य पारिश्रमिक गणना, टज्ज़ीनियरिंग उद्योग, खए्ड ८, पृ० ६७! 
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स्तर बहुत नीचा है । हि 
(१६३२-३३) में की गई श्रमिकों के बजट की अन्तिम जाँच से स्पष्ठ हो गया 


कि एक श्रौसत कुट्॒म्व का श्रौसत व्यय रु०४५-१५-६ था। ३० रु० या ३० रु० और 
४० रु० के नीचे के झ्राय-समूहो को छोडकर प्राय सभी की आय व्यय से श्रधिक थी । 
४० रु० से अधिक की आय पर मास के अन्त में २२ ५% के लगभग बचत होती थी । 
यह स्थिति जाँच के समय थी (१६३१-३३) जबकि मजदूरी में से कटौती नही होती 
थी। बाद में ये कटोतियाँ विशेषकर सूती मिल उद्योग में होने लगी । 
उपग्रु क्त जाँच द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि एक श्रमिक-परिवार * की औसत भ्राय 
अम्बई सें रु० ५०-१-७, अहमदाबाद में रु० ४६-५-०, शोलापुर में र० ३६-१४-१० तथा 
मद्रास में रू० ३७-५-११ थी | इस भ्रामदनी से सनन्‍्तोषजनक जीवन-स्तर कायम रखना 
प्राय असम्भव-सा ही है। काम करने वाला स्वास्थ्यव्धेक भोजन नही खरीद सकता 
चाहे वह भ्रपनी भ्राय कितनी ही बुद्धिमानी से खर्च करे। हम रहने के मकानों के 
सम्बन्ध में दयनीय भ्रवस्था का विवरण पहले ही कर आए हैं | देश की गरम श्रावहवा 
को ध्यान में रखते हुए उसके कपडे बहुत ही कम हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय 
प्राय नही के बराबर है। उसके फर्नीचर हैं कुछ लकडी के हूटे सन्दूक, लोहे की चहर 
के बक्स, वास के डण्डे, देशी कम्बल और कागजो पर बने कुछ पौराशिक चित्र ।९ 
कितने ही श्रमिक अपने गाँव से उद्योग-केन्द्रो तक श्राने-जाने में काफी घन व्यय करते 
हैं। उनकी झ्राय का एक और भाग लिये गए कर्ज पर व्याज के रूप में दिया जाता 
है; व्याज की साधारण दर १ आना प्रति रुपया है, श्रर्थात्‌ ७५५% प्रतिवर्ष । यदि 
व्याज नियमित रूप से नही चुकाया जाता तो चक्रवृद्धि व्याज भी लगता है। लिये 
गए कर्ज पर व्याज कुल मासिक व्यय का ३% होता है ।९ 
4८ शराबखोरी पर व्यय--कारखानो में काम करने वालो में शराबखोरी बडी ही 
तोब्र गति से फेल रही है। लगभग कुल आय का ४ प्रतिशत शरात्र पर खर्च होता है । 
यह संख्या परिवार-बजट की साक्षी पर दी जा रही है। भगी जैसे निम्न श्रेणी के 
श्रमिको के मामले में यह सख्या १० प्रतिशत तक पहुँच जाती है । पुरुष श्रमिक 
(स्त्रियाँ शायद ही कभी पीती हैं) अपने दिन के कठोर श्रम को भूलने के लिए शराब 
की शरण लेता है। शराब पीने की अभिलापा और गन्दे निवास-स्थान, काम करने 
की अस्वास्थ्यकर परिस्थिति, दरिद्रता तथा भोजन की कमी में कुछ अनिवायं-सा 
सम्बन्ध है। यदि शराब पर खर्च किया जाने वाला धन शभ्रच्छा भोजन खरीदने में 
व्यय किया जाय तो भोजन की कमी कुछ अ्श में घट जाय । श्रमिक न केवल दरिद्र 
_.है वरन्‌ वह भ्रपनी भ्राय को भ्रच्छी तरह व्यय करने में भी भ्रयोग्य है। गराबखोरी 


“४ 2 बस्बरे में औसत परिवार का आकार 3 ७० व्यक्ति, अहमदावाद में ४"०५, शोलापुर में ४ ५७, 
नागपुर में ४३३, जबलपुर में ३ ७६ , और मद्रास में ६ ०३ । 
२ हंस्ट, पू्ोंद्धुतत, पृ० ६३ । 
३. १६२३ में की गडे जॉच के अनुसार वम्बटे के श्रम-कार्योलय में ४७ प्रतिशत कुट्म्व॒ करज में थे । 
यह कर्ज उनके दो से ढाई माह तक की कमाई के बराबर था (०्क माह को औसत रु० ५०-४-६) | 
४ देखिए, पैरा २१। ट 
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पर होने वाला व्यय उसकी दरिद्रता को झौर बढाता है तथा दरिद्गरताजन्य परिस्थि- 
तियाँ शरावखोरी को और बढाती हे । शराबखोरी को कम करने के लिए चाय की 
दुकानो, सिनेमाग्रहो, कक्‍्लबो तथा श्रन्य प्रकार के मनोविनोद के अन्य साधनो का निर्माण 
तथा शराब की दुकानों श्रौर उनके खुलने के घण्टो को कम करने तथा मिल क्षेत्र में 
राशनिंग का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में काग्रेस सरकार द्वारा बम्बरध) 
मद्रास तथा श्रन्य राज्यों में श्रपताई गई मद्य-निषेध की नीति की चर्चा की जा सकती 
है । वम्बई की सरकार ने १६३८ में अहमदाबाद भौर (३६ में बम्बई जैसे उद्योग- 
केन्द्रो में पूर्णतया मद्य-निषेघ किया । किन्तु न्‍्यायालयो में इसका सफल विरोध किया 
गया और इस प्रकार थोडी-सी ढिलाई भ्रा गई। विदेशी शराब के विक्रेय पर लगाया 
गया निषेध २ जुलाई, १६४० को हटा लिया गया श्रौर देशी शराब पर लगे निषेघ 
में भी कुछ परिवर्तंत किया गया । किन्तु काग्ने स ने इस नीति के पालन का प्रर किया 
है श्रौर कितने ही राज्यो की सरकारें काफी वित्तीय क्षति तथा इस सम्बन्ध में 
सावधानी झ्रोर धीरे-घीरे बढने के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के बावजूद भी इस 
नीति को भ्रपता चुकी हे । 
१६. ऊँची मजदूरी का पक्ष--नियोक्ताश्रो का कथन है कि यदि मजदूरी पश्रधिक दी 
जाती है तो उसका अधिकाश शराबवखोरी में खर्च हो जाता है भौर श्रमिको की सुस्ती 
बढ़ जाती है। श्रमिको की कार्यकरुशलता में वृद्धि नही होती श्रौरन उनका जीवन- 
यापन का स्तर ही ऊँचा उठता है। प्रो पीशू इस भ्राक्षेप का निवारण निम्न णब्दो 
में करते है-- के 

“इसमें सन्देह नही कि गरीबो की मनोवृत्ति अ्रपने वातावरण के अनुकूल ढल 
जाती है भर अचानक भ्रामदनी बढ जाने से श्रवश्य ही श्रनेक बेवकूफी के खर्चे किये 
जायेंगे जिनसे सम्भवत आाथिक सुख की अ्रधिक वृद्धि या कुछ भी वृद्धि नही होती + 
किन्तु यह वृद्धि कुछ श्रधिक दिन तक कायम रहे तो यह दक्शा समाप्त हो जायगी 
श्र यदि यह वृद्धि क्रमक होगी तो यह वेवकूफी की दशा शायद झाए ही नही। 
लेकिन यह कहना कि गरीब भ्रादमियो की फिजूलखर्ची और बेवकूफी इतनी भ्रधिक है 
कि उसकी प्राय में वृद्धि ही भ्रवा।छनीय है क्योकि उससे झाथिक सुख-समृद्धि की वृद्धि 
ही नहीं होगी, नितान्त श्रामक है ।”१ ' 

मजदूरी बढाने का विरोध इस श्राघार पर भी किया जाता है कि इसका 
प्रभाव जनसख्या की वृद्धि के कारण शीघ्र ही समाप्त हो जायगा। इसका विधेचन 
हम पहले ही कर छुके है । हमारे विचार से घन की वृद्धि से जहाँ जनसख्या में वृद्धि 
होगी वहाँ साथ-ही-साथ यह भी मानना पडेगा कि इससे जीवन-स्तर में भी उननत्ति 
होगी । भारतीय श्रमिक का निम्न जीवन-स्तर धघीरे-घीरे ऊपर उठ रहा है। इस 
झ्रायोग की सिफारिशो ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश-भर के वेतन भौर पारिश्रमिक 
निर्वारण को भप्रमावित किया है।? 
* 7०० सी० पीणू , “ऊनामिवस आफ वेलफेयर” । 
९ मन १६४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (मिनिमम वेजेज़ एवट) पास किया गया। इस कानून 
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अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दशा भी पारिश्रमिक को समता की शोर ले जाने 
में भधानक वाघा डाल रही है। यह तो मानना पडेगा कि कम-से-कम भ्रल्पकाल के 
ही लिए कोई भी देश अपने श्रमिकों से भरपूर परिश्रम लेकर काफी लाभ उठा 
अकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी देश इसी 
सीति का अनुसरर करेंगे । यह कहा जा सकता है कि श्रत्यन्त घोर परिश्रम से श्रजित 
व्यापार में स्थायी लाभ नही होगा, क्योकि श्रन्त में इस प्रकार के श्रम का परिणाम 
यह होगा कि कार्य-क्षमता घट जायगी । इसके विपरीत कोई भी सभ्य देश यह नही 
भूल सकता कि उत्पादन-वृद्धि के आथिक आदर्श के समान ही महत्त्वपूर्ण श्रादर्श 
मानव-जीवन को उच्चतर बनाना है। भन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को समान करने का 
एक तरीका यह है कि कांम की दशाश्रो का एक निश्चित न्यूनतम मानदण्ड स्थिर 
किया जाय । जब कोई राष्टू इसकी पूर्ति नही भी करता तो भी इससे सुरक्षा के श्रन्‍्य 
तरीके काम में लाने चाहिएँ, न कि श्रमिको का जीवन-स्तर निम्न कर देना चाहिए। 
२०, निम्नवम वेध मजदूरी *--जनेवा में हुए १६२८ के ११वें श्रन्तर्राष्दरीय श्रम 
सम्मेलन में एक ऐसे यन्त्र के निर्माण और कायम रखने पर जोर दिया जिसके द्वारा 
विशिष्ट व्यापार और उद्योग में लगे कमंचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन का 
मानदण्ड निश्चित किया जाय । यह ऐसे उद्योगो, विशेषकर गृह-उद्योगो, से सम्बन्ध 
रखता है जिनमे वेतत का कोई निश्चित मानदण्ड नही है श्रौर जिनमें पारिश्रमिक 
- “ फी नीचा है। श्रम आयोग का सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारक यन्त्र की 
स्थापना के पहले ऐसे उद्योगो को चुनना होगा जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित धारणा 
है कि उनमें वेतन की दशा शोचनीय है श्रौर विस्तृत गवेषणा वाजञछनीय है । इन 
गवेपणाओ्रो के श्राधघार पर यह निश्चित किया जाय कि क्या न्युनतम पारिश्रमिक 
निर्धारण व्यवहायं और वाज्छतीय है। इस प्रकार के निर्णय के पश्चात्‌ व्यय पर 
विशिष्ट रूप से श्रांख रखनी होगी, क्योकि नियोक्ताओं की उदासीनता श्रौर कर्मंचा रियो 
के भ्ज्ञान के कारण इन नियमो के पालन में बडी श्रसुविधा और शिथिलता होती है । 
यदि विना भयकर परिणामों के वाञछनीय उद्देश्य प्राप्त करना है तो गति को धीमा 
करना होगा ।* 
कानपुर श्रम जाँच समिति ने एक आधारभूत न्यूनतम मज़दूरी का सिद्धान्त 
स्वीकार किया। उन्होने यह सुझाव रखा कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति 
महीने में २६ दिव काम करके १५ रुू० से कम वेतन नही पाएगा । उनकी सख्या 
में मनू १६५० और १६५४ में सशोधन किये गए । सन्‌ १६५४ के सशोधन द्वारा अनुसूची भाग १ 
श श्र अनुसली भाग ? के भ्रन्तमंत रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी नियत करने की अवधि ३१ दिमम्बर, 
१६४५४ तक वढा दी गई । श्स कानून के अन्तगंत विभिन्‍न राज्यों में निम्नतम मजदूरी निश्चित कर 
दी गई है। उदाइरण के लिए, चावल, आटा और दाल की मिलों में यह मजदूरी मद्रास में १२ आ०, 
उड़ीसा ओर उत्तर प्रदेश में १ रु० तथा पजाब में १ रु० १२ आ० निश्चित को गई है । 
१ देखिए, इस्डियत जर्नल श्रॉफ इकनामिवस, कास्फरेंस नम्बर १६४० ” मजदूरी विधान तथा भारतीय 


दशाश्रो से इसका सम्बन्ध, वी० आर० सेठ और एस० पी० सक्सेना ! 
२ अर आ्रा० प्र०, २१२-१४। 
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समस्या का झधिक स्थायी समाधान है ।"* 


भारत में श्रम-विधान 
२२. भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ज्षेत्र--भारत में श्रम-विधान 
इगलेण्ड जैसे औद्योगिक देश के समान महत्त्वपूर्ण नही है। कारण यह है कि यहाँ 
यान्त्रिक ज्षक्ति का प्रसार और प्रभाव-क्षेत्र सीमित है। काम का अधिकाश बाहर 
या बिना दीवारों के छादको (शेड) में किया जाता है। शअ्रतएव भ्रधिक भीड, प्रकाश 
का कुप्रवन्ध तथा स्त्री-पुरुपो का अवाड्छित सम्मिश्रण जैसी समस्याएँ यहाँ उस परिमाप 
में नही हैँ जैसी इगलेण्ड में। देश के उद्योगीकरण के साथ ही राज्य श्रम के प्रत्ति 
अपने उत्तरदायित्व को समभेगा । भारत के श्रमिकों की श्रपने अ्रधिकारो के प्रति 
जागरूकता, भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय-अ्रम सघ के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करना, इन सबके साथ-ही-साथ श्रम विधान भ्रधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता 
जा रहा है ।* उद्योगीकरण के दुग्नु णो को दूर करने के लिए हढतापुबेक सरकारी 
हस्तक्षेप को आ्रावश्यकता है, चाहे इससे उद्योगीकरण में थोडी वाघा ही पहुँचे । अ्रव 
तक हम यूरोपीय देशो के श्रतुभव से लाभ उठाने में श्रसफल रहे है । श्रज्ञानत्ा का 
बहाना किये बिना ही हमने अ्रपने वीच अनेक दुगु रा ही रहने दिए हैं जैसे, स्लम वाले 
शहरो का बढना, शिक्षु श्रम का शोषण, काम के भ्रधिक लम्बे घण्टे, सफाई की कमी, 
म्रक्षा का अभाव इत्यादि । इन्हें दुर करते का हम अब प्रयास कर रहे हैं । 
२३, श्रस-विधान की एकरूपता की आवश्यकता--१६३५ के भारत सरकार अधि- 
नियम के अनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही प्रान्तो में लोकप्रिय मन्रि- 
मण्डलो का शासन प्रारम्भ हुआ । इन्होने श्रम की स्थिति के सुघार पर जोर दिया। 
इससे अनेक प्रान्तीय सरकारो के श्रम अधिनियम में एकरूपता का श्रभाव भी स्पष्ठ रूप 
से लक्षित होने लगा। एकरूपता का अ्रभाव निश्चित रूप से श्रौद्योगिक प्रगति के लिए 
घातक है, विशेषकर उन प्रान्तो के लिए जो श्रौद्योगिक विकास में आगे बढे हुए है । 
इस प्रदन पर श्रम-मत्रियों और राज्य-प्रशासको ( स्टेट एडमिनिस्ट्रेंटर्स ) के प्रथम 
सम्मेलन में विचार किया गया । सम्मेलन ने निरुचय किया कि केन्द्रीय सरकार चार 
प्रमुख विषयो पर कानून बताए ( श्रौद्योगिक झंगडे, सवेतन छुट्टियाँ, श्रम और उद्योग 
सम्बन्धी आँकडो का सकलन और पारिश्रमिक देने के अधिनियम का सशोधन ) जिन 
पर प्रान्तो और श्रम मन्नियो के दूसरे सम्मेलन हारा विचार किया जाय । 
२४ भारत में फेक्ट्री-विधान का प्रारम्भ--बम्बई में कपास उद्योग की प्रगति से 
3तकाशायर के निर्माण करने वालो की ईर्ष्या जाग उठी । उन्होने श्रादोलन खडा किया 
जिसका दिखावटी उद्देश्य तो भारत के श्रमिको को लाभ पहुँचाना था, किन्तु श्रन्तिम 
उद्द श्य भारत के उद्योगपतियों के मार्ग में बाधाएँ खडी करना था । इस आन्दोलन 
के परिणामस्वरूप १८७५ मे वम्बई सरकार ने कारखाना आयोग की नियुक्ति की। 


2. देखिए, भाग ?, अ्रध्याय १०, सेक्शन ११ | 
२ देखिए, पेरा १। 


(| 


है 


१०२ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


को (१६५०) अभ्रव तिग्रुना करना होगा। उन्होने ब्विटिश व्यापार परिषद्‌ (ब्रिटिश 
ट्रेंड बोर्ड) की लाइनो पर काम करने वाली एक पारिश्रमिक-निर्धारक-परिषद्‌ (वेज 
फिक्सेशन बोर्ड) की स्थापना का भी सुझाव रखा। इसका कार्य न्यूनतम जीवन- 
निर्वाह मूल्य के श्रनुसार पारिश्रमिक को व्यवस्थित करना था।" १६३८ में नियुक्त, 
विहार श्रम-जाँच समिति ने जून, १६४० में रिपोर्ट दी तथा श्रन्त में श्रमिको की दशा 
सुधारने के लिए १५० सिफारिशें की । १६४७ के केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट 
ने ऊँची श्रेणी से लेकर नीची श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का एक 
तया ढाँचा स्वीकार करने की सिफारिश की है। इसके प्रस्ताव के श्रनुसार न्यूनतम 
वेतन ३० रु० माहवार से कम न होना चाहिए और अ्रधिकतम वेतन २००० रु० 
माहवार से श्रघधिक नही होना चाहिए। हि 

२१ ऋणिता--भारत के श्रधिकाश श्रमिक अपने क्रियाशील जीवन में ऋणी रहत्ते 
हैं । ऐसा अनुमान किया गया है कि कितने ही उद्योग-केन्द्रो में लगभग दो-तिहाई 
श्रमजीवी ऋणी है भञोर उनका ऋण तीन महीने मे मिलने वाले पारिश्रमिक के बरावर 
है । बहुत से श्रमिक अपने खाद्य देने वालो के ऋणी होते हे । कर्ज की गैर-भ्रदायगी 
प्रचलित है और कर्ज देने वाले इसे प्रोत्साहन देते हे, जिससे ऋण दिया हुआ मूलघन 
व्याज श्रौर चक्वृद्धि व्याजसहित एक स्थायी एवं दुर्वह बोक का रूप धारण कर 
लेता है। ऋणिता का एक प्रधान कारण उत्सवो, विशेषकर विवाह, पर होने वाला 
व्यय है। यदि अश्रमजीवी को ऋण देना कम आकर्षक बनाया जा सके श्र साक्कशर 
को ऋणदाता की सामथ्यं से अधिक ऋण देना प्रलाभप्रद बनाया जा सके तो अ्रमिक 
को अ्रवश्य लाभ होगा । श्रम श्रायोग ने सुझाव रखा था कि ३००) प्रति मास से कम 
पाने वाले सब श्रमजीवियो के वेतन को कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए झौर पूर्वोपाय- 
कोप [प्राविडेण्ड फण्ड) के प्रति झ्शदान से भी श्रमिकों को मुक्त कर देना चाहिए । 

भारत सरकार ने इसी झाधार पर व्यवहार-विधि-सग्रह (सिविल प्रोसीजर कोड) को 
सशोधित किया ताकि एक निश्चित सीमा के नीचे के वेतन कुर्की से मुक्त रहे । यह 
भी सुझाव रखा गया हे कि ऋण के सम्बन्ध में श्रौद्योगिक श्रमिको की गिरफ्तारी 
और जेल की सजा बन्द कर दी जाय | गिरफ्तारी और जेल की सज़ा केवल उन 

हालतो में दी जाय जबकि श्रमिक कर्ज चुकाने के योग्य होकर भी उसे अ्रदा नही 

करता। श्रमिको के श्रप्राप्य कर्ज को समाप्त करने में सरसरी-विधि का उपयोग करना 
चाहिए और कर्ज की अभ्रदायगी को श्रमिक के वेतन के साथ इस प्रकार सन्तुलित 
करना चाहिए ताकि उसे चुकाने में ग्रधिक कठिताई का सामना न करना पडे | कर्ज- 

दारश्नमिक्रों की सुरक्षा के लिए कानपुर श्रम जाँच सम्तिति ने मध्य प्रदेश के कर्जह/र 

सुरक्षा नियम (१६३७) के आधार पर उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया !६ इस 

भ्रधिनियम के अनुसार किसी कर्जदार के साथ बुरी तरह से व्यवहार करना दण्डनीय 


अपगाध है। बगाल में अधिक सीमित अधिनियम प्रचलित है। सहकारी ऋण इस 


४ कानपुर अम जांच समिति की रिपोर्ट (/६४८), परा ८५ और €८ । 
२ देखिए, रिपोर्ट, पू० २३७ । 


३ औद्योगिक श्रम हे १०३ 
समस्या का अ्रधिक स्थायी समाधान है ।* 


भारत सें श्रस-विधान 

२२. भारत से अक्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ज्षेत्र--भारत में श्रम-विधान 
इगलैण्ड जैसे श्रौद्योगिक देश के समान महत्त्वपूर्ण नही है। कारण यह है कि यहाँ 
यान्त्रिक शक्ति का प्रसार और प्रभाव-क्षेत्र सीमित है। काम का अ्रधिकाश बाहर 
या बिना दीवारों के छादकों (शेड) में किया जाता है। शअत्तए॒व श्रधिक भीड़, प्रकाश 
का कुप्रवन्ध तथा स्त्री-पुरुपो का भ्रवाड्छित सम्मिश्रण जैसी समस्याएँ यहाँ उस परिमाष 
में नही हैं जैसी इगलैण्ड में। देश के उद्योगीकरण के साथ ही राज्य श्रम के प्रति 
अपने उत्तरदायित्व को समझेगा। भारत के श्रमिकों की अपने अधिकारो के प्रति 
जागरूकता, भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय-अ्रम सघ के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करना, इन सबके साथ-ही-साथ श्रम विधान अ्धिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता 
जा रहा है ।* उद्योगीकरण के दुमु शो को दूर करने के लिए हृढतापुर्वक सरकारी 
हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे इससे उद्योगीकरण में थोडी बाधा ही पहुँचे । भ्रव 
तक हम यूरोपीय देशो के श्रनुभव से लाभ उठाने में श्रसफल रहे हे । अज्ञानता का 
बहाना किये बिता ही हमने श्रपने वीच अनेक दुग्न ण॒ ही रहने दिए हैं जैसे, सलम वाले 
शहरो का बढना, शिश्चु श्रम का शोपण, काम के श्रधिक लम्बे घण्टे, सफाई की कमी, 
सुरक्षा का अभाव इत्यादि | इन्हे दूर करने का हम श्रव प्रयास कर रहे है । 

२३. श्रम-विधान की एकरूपता की आावश्यकता-- १६३४५ के भारत सरकार श्रधि- 
नियम के भ्रनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्बता के साथ ही प्राच्तों में लोकप्रिय मन्रि- 
मण्डलो का शासन प्रारम्भ हुआ | इन्होने श्रम की स्थिति के सुधार पर जोर दिया । 
इससे अनेक प्रान्तीय सरकारो के श्रम अधिनियम में एकरूपता का अ्रभाव भी स्पष्ठ रूप 
से लक्षित होने लगा। एकरूपता का अभाव निश्चित रूप से श्रौद्योगिक प्रगति के लिए 
घातक है, विशेपकर उन प्रान्तो के लिए जो श्रौद्योगिक विकास में आगे बढे हुए है । 
इस प्रइत पर श्रम-मत्रियो ओर राज्य-प्रशासको (स्टेट एडमिनिस्ट्रं टर्स ) के प्रथम 
सम्मेलन में विचार किया गया । सम्मेलन ने निश्चय किया कि केन्द्रीय सरकार चार 
प्रमुख विपयो पर कानुन बताए ( औद्योगिक ऋगडे, सवेतन छुट्टियाँ, श्रम और उद्योग 
सम्बन्धी ऑकडो का सकलन और पारिश्नमिक देने के अधिनियम का सशोधन ) जिन 
पर प्रान्तो और श्रम मन्त्रियो के दूसरे सम्मेलन द्वारा विचार किया जाय । 

२४, भारत में फेक्द्री-विधान का प्रारम्भ--बम्बई में कपास-उद्योग की प्रगति से 
अकाशायर के निर्माण करने वालो की ईर्ष्या जाग उठी । उन्होने आदोलन खडा किया 
जिसका दिखावटी उहंब्य तो भारत के श्रमिको को लाभ पहुँचाना था किन्तु अन्तिम 
उ् इय भारत के उद्योगपतियो के मार्ग में वाधाएँ खडी करना था। इस आन्दोलन 
के परिणामस्वरूप १८७४ में वम्वई सरकार ने कारखाना आयोग की नियुक्ति की। 


१ देखिए, भाग २, अध्याय १०, सेक्शन ?? । 
२ देखिए, पेरा १। 


ध 
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फलस्वरूप १८८९१ में प्रथम फैक्ट्री श्रधिनियम पास हुआ । इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ 
निम्न हें-- 

७ वर्ष से कम उम्र के बच्चो का काम में लगाना बन्द कर दिया गया । ७ से 
१२ साल के बच्चो को ६ घटे प्रतिदिन से श्रधिक काम करने से मना कर दिया गया। 
दिन में एक घटे का विश्वाम श्नौर महीने में चार छुट्टियाँ श्रनिवार्य रूप से देने क॑ :8 
व्यवस्था की गई। किन्तु औरतो तथा प्रौढ काम करने वालो को इससे कोई राहत 
न मिली । यह भ्रधिनियम १०० से अ्रधिक व्यक्तियों श्रौर शक्ति ( विद्युत्‌ ) का प्रयोग 
करने वाले कारखानो तक सीमित था। स्थानीय सरकारो का कर्तव्य था कि वे कारखानो 
के निरीक्षक नियुक्त करें । 

प्रथम कारखाना अ्रधिनियम के पास होते ही उसमें परिवर्तन करने के लिए 
भ्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया। किन्तु लकाशायर के हितो के दबाव के कारण राज्य- 
सचिव ( सेक़ टरी श्रॉफ स्टेट ) ने हस्तक्षेप किया और १८६१ में एक और भी कठोर 
अधिनियम पास किया गया । यह कानून कम-से-कम पचास व्यक्तियों द्वारा शक्ति-परि- 
चालित कारखानो तक लागू होता था। परन्तु स्थानीय सरकारो को इसे बीस व्यक्तियो 
वाले कारखानो पर भी लागू करने का अधिकार था। बच्चों के लिए निम्न भौर 
ऊर्ष्वें-प्रायु की सीमाएँ क्रश ६ और १४ हो गईं। उनके काम के घटे किसी भी 
दिन ७ से ज्यादा नही हो सकते और वह भी ४५ बजे प्रात से ८ बजें सायकाल के 
बीच में ही हो सकते थे । श्रौरतें किसी भी कारखाने में ८ बजे के वाद और ५ बजे 
के पहले काम नही कर सकती थी। यदि कोई अपवाद हो सकता था तो केवल 
उन्ही स्थानों में जहाँ स्वीकृत पारी-प्रथा थी। उनके प्रतिदिन काम के घटे ११ कर 
दिये गए भर उन्हे बीच में १४६ घटे का विश्वाम दिया गया। पुरुष श्रमिको को 
१२ श्रौर २ बजे के बीच दोपहर में 3 घटे का मध्यान्तर तथा सप्ताह में १ दिन 
का विश्वाम मिलने लगा | अन्य ऐसी घाराएँ भी थी जिनके स्वच्छता और प्रकाश पर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा तथा कारखानो में भीड-भाड बचाने का प्रयास किया 
गया । 
२९ १६११ का कारखाना अधिनियम ( फैक्ट्री एक्ट )--बवम्धई की मिलो में काम 
करने के लम्बे घटे जो कि शक्ति के विकसित प्रयोग द्वारा सम्भव हो सके थे, लका- 
शायर के उद्योगपतियों का लगातार भान्दोलन, भारतीय ([ प्रेस ) समाचारपत्रो 
द्वारा होने वाले श्रान्दोलन तथा कुछ नियोक्ताओ की श्रम के सम्बन्ध में उदारता--इन 
सवका परिणाम यह हुआ कि एक आयोग की नियुक्ति हुई जिसने १६०८ में अपनी 
रिपोर्ट दी ।* इसके बाद १६११ का फैक्ट्री एक्ट पास हुआ । इसके श्रन्तर्गत ४ मही दे 
से कम समय तक काम करने वाले मौसमी कारखाने भी आ गए। इसमें आयु प्रमाण- 
पत्र भ्रनिवार्य कर दिया और सूत की मिलो में काम करने वाले वाल-श्रमिको की कार्या- 
विधि ६ घटे कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा कपास से बिनौला निकालने और 
उसमे दवाने के काम को छोडकर श्रौरतो का रात में काम करना बन्द कर दिया गया | 





५ ? ए० ज'० कनो, इणग्टियन फैक्ट्री लेजिम्लेशन, पृ० 28-८५ 


औद्योगिक श्रम ए्ण०्प्‌ 


प्रथम बार प्रोढ पुरुषो के घठे वेध रूप से नियमित किये गए जिसके अभनुसार कपास की 
मिलो में १२ घटे दैनिक काम करने की व्यवस्था की गई । जिन कारखानो में पारी- 
प्रथा ( शिफ्ट सिस्टम ) है उन्हें छोडकर कपास के कारखानो में कोई भी व्यक्ति प्रात 
" बजे से पहले और रात्रि में ७ बजे के वाद काम पर नही लगाया जा सकता-ये 
सीमाएँ विशेष रूप से औरतो और वच्चो के लिए थी। शभ्रन्त में स्वास्थ्य श्रौर सुरक्षा 
की व्यापक व्यवस्थाएँ की गई तथा फैक्ट्री का निरीक्षण शोर श्रधिक प्रभावपूरणं वना 
दिया गया । 

२६, १६२२ का कारखाना-अधिनियम--कारखानो के प्रशासन पर १६१४-१८ 
के युद्ध का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा । भारत में औद्योगिक क्रियाशीलता का 
पर्याप्त प्रसार हुआ तथा १६१४-१६ के बीच कारखानो तथा उनमें लगे व्यक्तियों की 
संख्या में २५% की वृद्धि हुईं। कारखाना-प्रधिनियम की कितनी ही धाराशो से कार- 
खानो को मुक्त करना पडा । निरीक्षण की सख्याश्रो का भी भौसत घट गया । लेकिन 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव श्रमिकों पर पडा। अमिको की बढती हुई साँग ने उनकी 
स्थिति हृढ कर दी, साथ ही बढती हुई कीमतो श्रौर लाभो तथा युद्धोत्तरतालीन 
ग्रशान्ति के कारण श्रमिकों में अपनी दुरवस्था के प्रति एक प्रकार की चेतना की 
उत्पत्ति हुई भौर वे बुरी दशाओ के प्रति तीन्न श्रसन्तोष प्रकट करने लगे । इस प्रकार 
भारत में पहली वार श्रमिकों की माँग ने ( दक्षा-सुधार के लिए ) शक्ति सग्रह की 
»ऐर अ्धिनियमो के निर्माण में सहायता दी । 

१६१६ में वाशिगटन में हुए श्रन्तर्राष्टीय श्रम सम्मेलन की मान्यताओं को 
स्वीकार करने के कारण भारत में श्रम विधान सम्बन्धी भ्रन्य परिवर्तत आवश्यकीय 
हुए । १६२२ के कारखाना-अधिनियम ( फैवट्रीज एक्ट ) के अनुसार २० से अधिक 
व्यक्तियों द्वारा शक्ति से परिचालित सभी कारखाने भ्रधिनियम की परिधि में आ गए । 
स्थानीय. सरकारो को स्वतन्त्रता दी गई कि वे इसे दस से श्रघिक व्यक्तियों वाले 
कारखानो पर भी लागू कर सकती थी, चाहे उनमें विद्युतू-शक्ति का उपयोग होता हो 
या नहीं। काम करने वाले बच्चो को निम्त्तम भ्रवस्था १२ और उच्चतम १४५ वर्ष 
कर दी गईं | इनके काम के घण्टे छु तक सीमित कर दिये गए। बच्चे और झौरतें 
सुबह ५३ वजे से पहले शाम के ७ बजे के बाद में काम पर नही लगाये जा सकते थे । 
प्रौढ पुरुषो के काम के घण्टे ६० घण्टे प्रति सप्ताह और ११ घण्टे प्रति दिन से अधिक 
नही हो सकते थे। सप्ताह ६ दिल से भ्रधिक का नही हो सकता । सभी वर्ग के भ्रमिको 
के लिए मध्यान्तर और विश्राम का श्रायोजन किया गया। ६ घण्टे के बाद १ घण्टे 

- .. “का विश्वाम आवश्यक घोषित किया गया । इसे श्रमिको की प्रार्थना पर ई घण्टे के दो 
 विश्वामों में विभाजित किया जा सकता है, यदि लगातार ४ घण्टे से श्रधिक काम न 
किया जाता हो । निरीक्षण की पद्धति में और सुधार कर दिया गया । पूरे समय तक 
काम करने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित 
घाराएँ और व्यापक वना दी गईं। स्थानीय सरकारो को प्रकाश और कृत्रिम 
नमीकररा के मानदण्ड स्थिर करने के अ्रधिकार दिये गए । 


१०६ भारताय अथज्ञास्त्र 


२७ १६३४ का कारखाना-अधिनियस, १६४६ का सशोधन तथा १६४८ का श्रघि- 
नियसम-- १६३२ के अधिनियम में १६२३, १६२६ श्रौर १६३१ में सशोघन करके 
कितनी ही प्रशासकीय कठिनाइयाँ दूर कर दी गईं | कुछ मामूली सुधार भी किये गए । 
१६३४ में एक नवीन अ्रधिनियम पास किया गया। श्रम श्रायोग की सिफारिश पर 
पास किया गया यह अधिनियम १ जनवरी, १६३४ में लागू किया गया । यह अधिनियम 

(१) वर्ष-भर चालू रहने वाले और मौसमी कारखानो में भेद स्थापित 
करता है । 

(२) १५ भोर १७ वर्ष के भ्रायु वालो के एक तृतीय किशोर-वर्ग की स्थापना 
करता है, जिन्हे वयस्को के काम के उपग्र॒ुवत ने समझा जाने पर बच्चा समझा 
जायगा । 

(३) मौसमी कारखानो में काम करने वालो के लिए ११ घण्टा प्रतिदिन 
और ६० घण्टा प्रति सप्ताह की सीमाएँ भ्रव भी लागू हे । किन्तु वर्ष-मर चालू रहने 
वाले कारखानो के भ्रमिको के सम्बन्ध में ये सीमाएँ १० घण्टा प्रतिदिन और ५१४ घण्टा 
प्रति सप्ताह कर दी गई । वच्चो के लिए सर्वत्र ५ घण्टे प्रतिदिव की व्यवस्था है । 

(४) प्रथम वार प्रसार का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया, श्रर्थात्‌ लगातार 
काम करने की सीमा पुरुषों के सम्बन्ध में १३ भ्रौर वच्चो के सम्बन्ध में ७६ घण्टे 
कर दी गई । 

(५) कृत्रिम नमीकरण की वर्तमान धाराएं और व्यापक बना दी गईं । इस 
प्रधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारो को एक निरीक्षक नियुक्त करने का श्रधिकार दिया 
गया, जिसका कार्य सब कारखानो के प्रवन्धको को हवा में ठण्डक बढाने का प्रवन्ध 
करने का निर्देश देना श्रौर पालन कराना था । 

(६) भलाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। उदाहरण के लिए, कार- 
खानो में विश्राम के लिए समुचित व्यवस्था, जिनमें स्त्री और बच्चों के लिए कमरे सुर- 
क्षित रहे और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था आदि । 

(७) स्थानीय सरकारो को यह अश्रधिकार दिया गया है कि वे कार्य-समथ्थंता 
के सम्बन्ध में नियम बनाएँ और उन बच्चो को कारखानो में काम न करने दें जो काम 
करने के अयोग्य प्रमाणित किये गए हैं । 

(८) निरीक्षको को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रवन्धको से कारखानो 
के निर्माण के ऐसे दोप दूर करने के लिए कहे जिनसे काम करने वालो को खतरा 
पहुँचता हो । 

(६) निर्वारित समय से अधिक समय तक काम करने की सीमाएऐं निर्वारित कर 
दी गई हैं । उमका वेतन भी नियमित है | इस अश्रधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में वर्ष- 
भर चालू रहने वाले कारखानो में ४८ घण्टे का सप्ताह होता है । प्रान्तीय सरकारो 
को यह श्रधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहे तो जनता के हित में इस सीमा को 
बदा सकती हें । 


२१६४८ का फंक्ट्रीज एक्ट १ अ्रप्नेल, १६४६ में लागू किया गया। इसके 


आ्रौद्योगिक श्रम १०७ 


अन्तगत दस या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा परिचालित शक्ति का प्रयोग करने वाले 
तथा बीस या बीस से अधिक व्यक्तियों द्वारा चालित परल्तु शक्ति का प्रयोग न करने 
वाले सभी कारखाने आरा जाते हैँ। राज्यों की सरकारे व्यक्तियों की सख्या तथा शक्ति 
ह प्रयोग के प्रति निरपेक्ष होकर इस कानून की धाराओं को जहाँ उचित समझें 
लागू कर सकती हैं। ये नियम केवल वही लागू न होगे जहाँ एक व्यक्ति वाहरी 
मजदूरो को लगाए विना केवल श्रपने परिवार की सहायता से काम कर रहा हो । श्रव 
मौसमी झौर वर्ष-मर चलने वाले कारखानो वाला भेद हट गया है । 
राज्य की सरकारो को कारखानो की रजिस्ट्री और अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में 
नियम वत्ताने का अधिकार दिया गया है । इस नियम के अनुसार कारखाने के मालिक 
को कारखाना लेते समय कारखानो के प्रधान निरीक्षक के पास उसका पूर्ण विवरण 
भेजना चाहिए । 
इस झ्धिनियम में स्वच्छता, तापमान, ह॒वादारी, भीड से बचने तथा श्रन्य 
सुविधाओं की व्यवस्था है । साथ ही सुरक्षा और हानि से बचने की आवश्यक साव- 
धानियाँ भी घ्यान में रखी गई हैं ताकि धुआँ और विस्फोट श्रादि से बचा जा सके । 
प्रतिदिन और प्रति सप्ताह अधिकतम काम के घण्टे क्रद्य € और ४८ हें। 
कार्य का प्रसार अश्रधिक-से-अधिक १०३ घण्टे तक किया जा सकता है। लगातार 
५ घण्टे काम करने के बाद प्रत्येक काम करने वाले को कम-से-क्रम ह घण्टे का विश्राम 
« जवश्यक है। निर्धारित समय से अधिक समय काम करने की मजदूरी साधारण 
मजदूरी की दूनी होगी । औरतो के काम करने के घण्टे प्रात काल ६ बजे से सायकाल 
७ बजे तक होगे और सप्ताह में १ दिन का विश्राम अवव्य होगा । 
१४ वर्ष से कम उम्र के वच्चे काम पर न लगाए जायेंगे। १४ से १८ साल 
तक के बच्चे शारीरिक समर्थता के प्रमाण के विना काम पर न लगाए जायेंगे । वे ४३ 
घण्टे प्रतिदिन से श्रधिक काम न करेगे तथा उनके काम करने के घण्टे प्रात काल 
७ बजे से सायकाल ६ बजे तक ही होगे । 
२८ बस्बई की दूकानो और वाणिज्यिक सस्थापन सम्बन्धी श्रधिनियम (१६३६) 
(दि वॉम्वे शाप्स एएड कमर्शियल्न एस्टाड्लिशसेण्ट्स एक्ट)--वम्बई की काग्रेस सर- 
कार ने एक नया अ्रम-विधान प्रारम्भ किया। इस विपय में इसने श्रन्य प्रान्तो की 
श्रग्ुुझाई की । वाणिज्य और उपभोक्ता की श्रावश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए 
इसका उदं भय दूकानो, रेस्टरा, थियेटरों श्रौर अन्य सस्थापनों में काम के घण्टो का 
वियत्रणण करना है। इसका उद्देश्य काम के लम्बे घण्टो--११ से १५ घण्टो तक--और 
“/फजेंट्रियो की श्रपर्याप्त व्यवस्था तथा विश्वाम की कमी का निराकरण करना है। जहाँ 
तक इकानो का सम्बन्ध है काम के अधिकतम घण्टे ६३ हैं । ५ घण्टे के काम के वाद 
ई पष्ट का विश्वाम भौर सप्ताह में १ दिन की छुट्टी आवश्यक है । बगाल, पजाव और 
_सिस्ध में १६४१ में इसी प्रकार के अधिनियम लागू किये गए ।* 


? वम्ब्ड के कानून में सन्‌ १९४६ में सशोधन किया गया। इस प्रकार के अधिनियम १६४७ में उत्तर 
प्रदेश, मठ्ास और मध्यप्रदेश में, १६४८ में आताम ओर मेसूर मे, २ ९५० में ट्रावनकोर-कोचीन में, 


श्ण्८ भारतीय अशथेशास्त्र 


२६ चाय के जिलों के प्रवासी अस अधिनियम १३३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एसीग्र ण्ट 
लेबर एक्ट)--बाग लगाना भ्रौद्योगिक श्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, परन्तु इसकी 
कुछ झपनी समस्याएँ हे जो विशेष रूप से झ्रासाम के चाय के बगीचो के लिए शअभिको 
की भरती से सम्बन्धित हे । चाय के बगीचे लगाने वाले श्रमिको की नियुक्ति सम्बन्धी 
मामले उपयु'क्त श्रधिनियम द्वारा नियन्त्रित होते हैं। १६३२ का अधिनियम श्रम आयोग 
की सिफारिशो पर श्राघारित है। यह सम्पूरं ब्रटिश भारत ( जिसमें सथाल परगना 
भी शामिल है ) में लामू होता है। इससे १६०१ का श्रासाम क्षम और प्रवास झधि- 
नियम तथा उसके सशोधक अ्रधिनियम रद्द हो जाते है। १६०१ के श्रधिनियम का 
उ्ंश्य ( इण्डेंचर ) अ्रम-पद्धते का नियमन करना था, जोकि उस प्रात में 
चाय के बगीचे लगाने के लिए गत शताब्दी के भ्रन्तिम ३० वर्षो में प्रचलित की गई 
थी। १६१५ के सशोधित अधिनियम के भ्रनुसार स्वीक्ृषति-प्राप्त ठेकेदारों द्वारा 
नियुक्ति-पद्धति समाप्त की गई। इसके पश्चात्‌ नियुक्ति केवल श्रम-परिषद्‌ (लेबर बोड) 
के एजेण्टों द्वारा हो सकती थी। १६३२ के नियम का प्रथम उद्दं श्य नियुक्ति पर निय- 
स्त्रणु करना सहायता-प्राप्त प्रवासियों को श्लासाम के चाय के बगीचो की झोर 
भेजना तथा यह देखना था कि उनके ऊपर श्रनुचित प्रतिबन्ध न लगाए जायें। भारत- 
सरकार के नियन्त्रण में स्थानीय सरकारों को यह भ्रधिकार दिया गया कि वे सहायता- 
प्राप्त प्रवासियो के ऊपर नियन्त्रण रखें। नियोक्ताश्रो को प्रमाण॒-प्राप्त बगीचो के सरदार 
अथवा शनुज्ञा-प्राप्त भरती करने वालो के अलावा अन्य किसी माध्यम द्वारा भरी 
करने से रोका गया। १६ साल से नीचे के व्यक्तियो को प्रवास में सहायता देना 
अवेध घोषित किया गया, जव तक कि वे अपने माता-पिता या श्रभिभावकों के साथ न 
हो । जहाँ तक फिर से लौटने का सम्बन्ध है प्रत्येक प्रवासी श्रमिक ग्रासाम में आने के 
तीन वर्ष बाद लौटने का श्रधिकारी है, भले ही किसी नियोक्ता ने उसे पुन नौकर रख 
लिया हो । तीन साल के पहले भी लौटना सम्भव था, परन्तु यह ऐसी दकश्शा में ही हो 
सकता था जबकि प्रवासी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो या उसे समुचित काम न 
मिला हो या उसकी मजदूरी रोक ली गई हो या झौर कोई पर्याप्त कारण हो । 

एक प्रवासी नियन्त्रण अधिकारी तथा उसके साथ साधारण प्रशासन के निरी- 
क्षण हेतु सम्मवत एक या भ्रधिक सह-नियन्त्रण भ्रधिका रियो की नियुक्ति की व्यवस्था 
थी । प्रशासन का व्यय वापिक उपकर, जिसे प्रवासी भ्रम उपकर कहते हैं, से प्राप्त होता 
है। यह उपकर प्रत्येक वर्ष गवर्नेर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा निश्चित श्रीर गजट में 
प्रकाशित किया जाता है, परन्तु यह ६ ० प्रति प्रवासी से श्रधिक नही हो सकता ।- 
३० खानों के ल्लिए श्रम-विधान--कपडे के उद्योग की श्रपेक्षा खानो के अ्रमिको दे 
सम्बन्ध में श्रम विधान काफी धीरे-बीरे प्रारम्भ हुआ | १६०१ में पहला भारतीय खान 
प्रधिनियम ( इण्टियन माइन्स एक्ट ) पास हुआ और निरीक्षको की नियुक्ति हुई। 
वाशिंगटन सम्मेलन की सिफारिणों तथा णीघ्रता से विकसित होते हुए खान उद्योग में 


द््प / में ल्डगबाद में और 9६ ३ ्मेंम य भारत में पास क्य्यि गए | माचे, 2६५४3 में दिल्‍ली राज्य र्मे 
ना मा अधिनियम पास किया गया । 


ओद्योगिक श्रम १०६ 


अधिक सख्या में काम करने वालो को हृष्टि में रखते हुए १६२३ मे सशोधित विधाव 
पास किया गया । इससे खान की परिभाषा विस्तृत हो गई तथा खान के बाहर काम 
करने वालो का सप्ताह ६० घटे और अन्दर काम करने वालो का सप्ताह ५४ घटे का 
हो गया । एक हफ्ते में ६ से अधिक दिन नही होगे । कोई भी बच्चा खान के अन्दर 
कम नही करेगा । बच्चे की परिभाषा में १३ साल तक के व्यक्ति आते हैं। भूमि के 
अन्दर स्त्रियो की नियुक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नही लगाया गया । चूंकि खान 
के अन्दर काम करने वालो में ४५९, श्रौरते थी, श्रतएव इनको काम में लगाने से 
रोकने का परिणाम यह होता कि देश का एक प्रधान उद्योग विस्थापित हो जाता | 
इसके विपरीत सुधार की भी श्रावश्यकता भत्यन्त तीव्रता के साथ श्रनुभव की जा 
रही थी । १६०१ के भ्रधिनियम (जोकि १६२३ में सशोधित किया गया था) के भ्रनु- 
सार भारत सरकार को जो अ्रधिकार मिले थे उनका उपयोग करते हुए उसने १९६२६ 
में नियम बनाए, जिनका उद्दे इय उसी समय से खान के अ्रन्दर भौरतों का काम करना 
बन्द कर देना था। वे केवल इन अधिनियमो से मुक्त खानो, जसे बगाल, विहार, 
उडीसा तथा मध्य प्रान्त की कोयले की खानो श्नौर पजाब की नमक की खानो में काम 
कर सकती थी। उपयुक्त खानो को भी घीरे-घीरे इन नियमो की मुक्ति से अलग करने 
की व्यवस्था थी ताकि १ जुलाई १६३६ तक भ्रौरतो का खानो के भ्रन्दर काम करना 
एकदम बन्द हो जाय । युद्धकालीन उत्पादन की विज्ञेष श्रावश्यकताझ्ो को ध्यान में 
रखते हुए खान के अन्दर श्रौरतो के काम पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह 
| है ३ में कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, परन्तु फरवरी, १६४६ में फिर 
से लागू कर दिया गया। १९२३ के अ्रधिनियम में काम के दैनिक घटो के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की व्यवस्था नही थी | १९२८ (मार्च) में एक सशोधन-नियम पास किया 

गया । इसके अनुसार किसी भी खान के कर्मचारियों के एक ही समूह द्वारा किसी भी 
खान में १२ घण्टे से श्रधिक काम नही कराया जा सकता था। यह व्यवस्था भी की 
गई कि मालिक कार्यालयों के सामने काम के घण्टो को निर्धारित करने वाले नोटिस 
लगाएँ। १६३५ के सशोधन श्रधिनियम द्वारा निम्न परिवतेन हुए । 

कोई भी व्यक्ति खात में एक हफ्ते में ६ दिन से श्रधिक काम नहीं कर 

सकता । खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हफ्ते में ५४ घण्टे से प्रधिक 
काम नही कर सकता । एक दिन में १० घण्टे से श्रधिक कोई भी व्यक्ति काम नही 
करेगा। कार्य-काल इस प्रकार होगा कि विश्राम-काल को लेकर वह एक दिल में १२ 

घण्टे से अधिक नहीं होगा । उसे ६ घण्टे लगातार काम करने के बाद १ घण्टे का 

विश्वाम ग्रवद्य मिलेगा । खान में श्रन्दर काम करने वाले व्यक्ति को एक दिन में 

फ घण्टे से श्रधिक काम नही करना होगा। खान के प्रन्दर एक ही प्रकार का काम 

$ घण्टे से ग्रघिक नहीं किया जायगा । यदि वारी-वारी से काम करने की पद्धति हो 

तो उसे भ्रपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमें भी एक वार में & घण्टे से अधिक 

काम नहीं होगा । ख़ान के श्रन्दर १५ साल से नीचे के बच्चो को काम करने की 


मनाही है । 


पु 


११० भारतीय अथशास्त्र 


खान-प्धिनियम के अतिरिवत खानो में काम करने को दशाझो का नियमस 
खान-स्वास्थ्य-परिषद्‌ (माइन्स बोर्डूस श्रॉफ हेल्‍थ) द्वारा किया जाता है। इसका 
काम अमिको के स्वास्थ्य की देख-रेख करना है | परिषद्‌ को भ्रधिकार है कि वह खान 
के मालिको को खानो के क्षेत्र में मकान, पानी, स्वास्थ्य, सफाई तथा श्रौषधि सम्बन्धी 
सुविधाओं का प्रवन्ध करने के लिए बाध्य करें । का 

कुछ वर्ष पूर्व खानो में हुई कितनी ही भयकर दुघंटनाओ से यह बात स्पष्ट 
हो गई कि खान में काम करने वालो की सुरक्षा के लिए प्रभी बहुत-कुछ करना है । 
१६३७ में एक विश्वेषत्न समिति की नियुर्वित हुई जिसका काम दुर्घेटनाओ के कारणों 
की जाँच करना था । समिति का कोयले की खानो का विवरण उद्‌घृत करने योग्य 
है। "सक्षेप में एक खेल के रूपक का उपयोग करने पर यह कहा जा सकता है कि 
कोयले की खान का काम भारतवर्ष में एक दौढ के समान है, जिसमें लाभ हमेशा प्रथम 
रहा है । बेचारी सुरक्षा द्वितीय, श्रच्छी पद्धतियाँ 'नाम के लिए दौडने वाली तथा 
राष्ट्रीय हित एक 'मृत झश्व' के समान रहा है जिसका नाम तो दर्ज कर लिया गया 
किन्तु जी दौड न सका ।”* 
६१ रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम-- रेलवे के सभी कारखाने १६२२ 
के कारखाना श्रधिनियम के भन्तर्गत श्राते हैं। भारतीय रेलवे में २४ लाख अ्रमिक 
ऐसे हे जिनके लिए श्रभी हाल तक उनके काम के घण्टो इत्यादि को नियन्त्रित करने 
की कोई व्यवस्था नही की गई, यद्यपि सरकार ने वाशिगठन और जेनेवा सम्मेलनो की 
प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर लिया था। समस्या में अनेक प्रकार की कठिना इयाँ है, 
जिनका निराकरण १६३० के सशोधन अधिनियम द्वारा किया गया । इससे भारत 
प्रन्तर्साष्ट्रीय श्रम सभा के प्रति अपने परिनियत कत्त व्यो को पूरा कर सका । इसके 
अनुसार कोई भी रेलवे कमंचारी एक सप्ताह में ६० घण्टे से श्रधिक काम न करेगा। 
ऐसा रेलवे कर्मचारी, जिसका काम स्थायी नहीं है, फहें घण्टे से अधिक काम नहीं 
करेगा । उपयु'क्त व्यवस्थाश्रो से श्रस्थायी छूट प्राप्त हो सकती है. (१) ऐसी कठित 


_ परिस्थिति में जबकि रेलवे के काम में, कोई भयकर वाघा उपस्थित हो गई हो, 


१ १६%८ में नये फ्री कानून पास हो जाने के बाद खानों में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित 
विधान को सशोधित करना आवश्यक हो गया ' इस उद्दे श्य से ८ दिसम्बर, १६४६ को खानों में काम 
करने वाले श्रमिकों के विधान में सशोधन करने के लिए एक विल पेश किया गया जो 2५ मार्च, 
#६४० की पास द्योकर ? जुलाई, १६५४२ से लागू किया गया। जम्मू झोर काश्मीर को छोड़कर यह्द 
कानून सारे मारत पर लागू है। इस कानून के अन्दर खानों की परिभाषा और विशद रूप से दी गई । 
मजदूरों की सुरक्षा तथा भलाई के विषय में भी विशद व्यवस्थाएँ की गट । इस कानून के अनुसार सान 
के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों का काम & घण्टा प्रतिदिन तथा डर घण्दा प्रति मप्ताइ कर दिये 
गया। स्थान के भोतर काम करने वाले श्रमिकों की विधि मे घण्टा प्रतिदिन तथा ४८ घण्ट प्रति 
सप्ताह कर दी गठे। स्त्रिया खानों के ऊपर शाम के ७ बजे से प्रात ४ वजे हक काम नहीं करेंगी । 
क्रद्स्‍ाय सरकार रस सम्बस्ध में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर सकती दे, परन्तु वह्द रात्रि के ? ०बज्े और प्रात 


9 बजे के बीच स्थिया और वयस्कों का काम करना वैध नहीं कर सकेतो। हस कानून में सवेतन 
छुट्निय' की भी व्यवस्था दे । 
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(२) या कार्यभार श्रत्यन्त अधिक हो, परन्तु ऐसी दशा मे अधिक समय तक काम करने 
का वेतन मिलेगा । सप्ताह मे लगातार २४ घण्टे का विश्राम श्रावश्यक था। इसमें 
कभी-कभी, उदाहरणार्थ उपयुक्त परिस्थितियाँ आने पर, व्यतिक्रम हो सकता है । 
_गवर्नेर-जनरल-इन-कौसिल को रेलवे अम के निरीक्षको की नियुक्ति का अधिकार 
यो, ताकि वह इस बात का पता लग सके कि कानून की धाराओं का पालन हो रहा 
है या नही। 

३२. सन्‌ १६२३ का श्रमिक कज्षतिपूत्ति कानून (संशोधित रूप में)--प्राय सभी 
पाइचात्य देशो में इस बात को वैध स्थान प्राप्त हो गया है कि यदि श्रम के मियमित 
चण्टो के बीच किसी कर्मचारी को काम करते समय किसी प्रकार की शारीरिक हानि 
पहुँचे तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाय । भारत में क्षतिपूर्ति देने के विचार की प्रगति धीमी 
रही है । १८८४ में ही बम्बई के श्रमिको ने क्षतिपूर्ति की माँग की थी। यद्यपि कुछ 
उदार व्यक्तियों ने इस पद्धति को अपने कारखानो में प्रारम्भ किया किन्तु साधारणत 
यह पद्धति स्वीकार नही की गई। १६२३ के अधिनियम के पूर्व दुर्घटना से मृत्यु हो 
जाने पर १८८५ के घातक दुर्घटना श्रधिनियम (फेटल एक्सीडेण्ट्स एक्ट) के श्रन्तर्गत 
नियोक्‍्ता पर मुकदमा दायर किया जा सकता था, परन्तु इस अधिनियम का शायद 
ही कभी प्रयोग किया गया हो । इसके श्रतिरिक्त नियोक्‍ता का उत्तरदायित्व भी 
अनिश्चित था । 

- .. १६२३ के अधिनियम का सिद्धान्त यह था कि दुर्घटना से घायल हुए कर्म- 
, च॑। यो को मुआवजा दिया जायगा, यदि दुर्घटना काम करते समय हुई हो । कुछ हालतो 
में बीमारियों के लिए भी मुआवजा ( क्षतिपूर्ति ) दिया जाता था। यद्यपि इस अधि- 
नियम में अ्न्यत्र व्यवहृत सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया था, फिर भी इसमें कुछ 
विशेपता थी जो भारतीय श्रौद्योगिक जीवन के श्रनुरूप थी। पहले तो इस श्रधिनियम 
का क्षेत्र सीमित था, किन्तु १६२६, १६२९, १९३१ और १६३३ के सशोधनों द्वारा 
उसे काफी व्यापक बना दिया गया । यह अ्रशत सातवें श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 
पैज्ञे में पैदा हुई बीमारियो के लिए श्रमिकों को दिये जाने वाले मुआवजे के सिद्धान्त 
को भ्रपनाने, जिसे भारत ने भी माना था, शौर श्रशत राजकीय श्रायोग (१६३१ ) 
की सिफारिशो के कारण भ्रावश्यक हो गया था। १६२३ का भ्रधिनियम प्रयोगात्मक 
था। इसके स्थान पर श्रव १९३३ में सशोधित अभ्रधिनियम लागू है। १६३६ में थोडे से 
श्राविधिक प्रकार के सशोधन किये गए । 

१६३३ के अधिनियम के श्रन्तर्गत रेलवे, ट्रामवे, कारखाने, खानें, सामुद्रिक 
व्यक्ति, वन्दरगाह, सडको या इमारतो, सुरगो श्ौर पुलो की मरम्मत या निर्माण या 
उ'हे गिराने के काम में लगे व्यक्ति, सामुद्रिक काये, तार, टेलीफोन से सम्बन्धित काम 
था बिजली के तार, उखाड़ना या खोदना, नौ-सेना, प्रकाश-स्तम्भ, चाय, कॉफी, रबर 
या सिनकोना के बगीचे, विद्युत्‌ या गैस बनाने के स्टेशन, सिनेमा कमंचारी, वेतन, प्राप्त 
मोटरो के ड्राइवर तथा जमीन के नीचे बहने वाली नालियो की सफाई करने वाले कर्म- 
चारी श्रादि सभी श्रात्ते हैं। इन सभी कामो में लगे हुए प्रशासकीय या वाबूगी री 
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( क्लेरीकल ) ढंग के काम करने वाले तथा ३०० रु० से अ्रधिक वेतन पाने बाले लोग 
इसमें शामिल नही हैं | इस अधिनियम के भ्रन्तर्गत देश के ७० लाख कर्मचारी श्ञाते हैं । 

दिये जाने वाले मुआवजे की मात्रा घायल या मृत व्यक्ति की मासिक औसत श्राय 
पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति की मासिक श्राय १० रु० से श्रधिक नही है, मृत्यु की 
दशा में उसका मुझावज्ा ५०० रु०, स्थायी अ्योग्यता की दक्षा में ७०० रु० और क्षरिणर्क 
भ्रयोग्यता की दशा में मासिक श्राय का श्राघा रखा गया है । ५०० से ६०र० तक पाने 
वाले कमंचारी के सम्बन्ध में ये सख्याएँ क्रश १८००र० श्र २५००२० तथा १५5० 
प्रतिमास हैं । २०० २० प्रति मास वालो की श्रधिकतम सख्याएँ क्रमश ४००० रु० श्रौर 
४६०० रु० तथा ३० रु० प्रति मास हैं। नावालिगो के सम्बन्ध में ये सख्याएँ मृत्यु के 
लिए २०० रु० और स्थायी श्रयोग्यता के लिए १२०० रु० है तथा श्रल्पकालीन शभ्यो- 
ग्यता के लिए मासिक मजदूरी का झ्राधा है। सभी नाबालिग पर ये दरें समान रूप से 
लागू होती हैं। चोट लगने के ७ दिन तक के प्रतीक्षा-काल के लिए कोई मुप्नावजा नही 
दिया जायगा । 

वास्तविक आ्राश्चितों को ही मुआवजा मिलेगा, जैसे पत्नी या भ्रवयस्क ( नाबा- 
लिग ) पुत्र | दूसरे वे लोग जो इस परिस्थिति में नही हैं, जैसे पति या माता- 
पिता आदि । ऐसी व्यवस्था की गई है कि घातक दुर्घटनाओं से श्ाश्चितों का हित 
भ्रच्छी तरह सुरक्षित रहे । यह भी प्रवन्ध है कि ये दुघेटनाएँ झायुक्तो के सामने भी 
लाई जायें, जो प्रान्तीय सरकारो द्वारा कानून के भन्दर नियुक्त किये जाते है । 

इस अधिनियम का प्रशासन और भगडो का निर्णय इन्ही श्रायुक्तो को सपा 
गया है जिन्हे बहुत श्रधिकार दिये गए हे । क्रिया-पद्धति सीधी है श्र भ्रपील करने 
के भ्रवसर सीमित है । इस प्रकार के विधान की सफलता के लिए कुशल डॉक्टरो द्वारा 
चोट की ठीक-ठीक जाँच और रिपोर्ट की श्रावश्यकता है, साथ ही सरकार द्वारा 
निष्पक्ष जजो की नियुक्ति भी श्रावश्यक है ताकि श्रमिक श्पना उचित श्राप्य ( लाभ ) 
पा सके। भारतोय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति, कानून के प्रन्दर प्राप्प श्राथिक सहाय- 
ताझों के विपय में श्रज्ञान तथा श्रमिकों के पक्ष को मुआवजे के लिए प्रस्तुत कर सकते 
वाले व्यक्तियों का भ्रभाव---इन सव कारणो से यह विधान कठिनता से लागू हो पाता 
है । १६४६ के मुप्रावजा ( सशोघन ) विधान ने मुझावजा पाने वालों की वेतन की 
सीमा ३०० रु० से बढ़ाकर ४०० रु० कर दी है श्रौर इनके बीच की प्रामदनी के लिए: 
मुआवजे की दर भी निर्धारित कर दी है । 

यह कहा जा सकता है कि नियोक्ताओं के भय के विपरीत इस मुझावजा अधि- 
2 उत्पादन-लागत में वृद्धि नही हुईं है, परन्तु सुरक्षा का स्तर काफी ऊँचा हो 
गया है। है 
रै३े सामाजिक-बीमा--भौद्योगिक श्रमिक की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का 
दिद्धान्त भ्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित जमंनी और ब्रिटेन जैसे सभी देशों में स्वीकार किया 
गया है। इसमें श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयाँ, जैसे बीमारी, वृत्तिहीनता, वृद्धावस्था 

दे से बचाने की व्यवस्था है ॥ इन सभी विपयो के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करके 
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भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठनो ने भी इसे पुष्ट करने में योग दिया है। इनमें से कितने ही 
प्रइगो पर भारत सरकार तथा अन्य सम्बन्धित दल ध्यान दे रहे हे, विशेष रूप से 
१९२७ के दसवें श्रम सम्मेलन के वाद से । बम्बई की काग्रेस सरकार ने सामाजिक 
बीमा के विकास की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की तथा इस वात पर भी विचार 
किया कि वीमारी के समय में भी वेतन दिया जाय । यह इस आझ्या से किया गया कि 
इससे बीमारी के बीमे का मार्ग प्रशस्त होगा ।* 

भारत में सामाजिक बीमा योजना को कार्यान्वित करने के मार्ग में प्रशासकीय 
तथा वित्तीय प्रकार की श्रनेक कठिनाइयाँ हैँ। सामाजिक बीमा के लिए वास्तविक 
आँकडो का भी झभाव है। कृषि सम्बन्धी श्रम के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि जिलो में योग्य डॉक्टरों का अभाव हैं। गव्नेर-जनरल-इन-कौंसिल ने १६४४ 
में एक श्रम जाँच समिति ( लेबर इनवेस्टिगेशन कमेटी ) नियुक्त की। इसने ३६ 
उद्योगो की विस्तृत्त तथ्य-स्थापक जाँच की । इस समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों ने नीति- 
निर्धारण को पुष्ट झ्राधार प्रदान किया । सामाजिक बीमा की योजनाओं के सम्बन्ध 
में विचारणीय महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग इस प्रकार से पडे हुए भार को कहाँ 
तके सह सकता है ? यह वाझछनीय है कि सामाजिक बीमा की योजनाएं भ्रन्य देशो 
की योजनाझो के समान झ्रशदायी हो और श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकार तीनों 
ही अ्पना-प्रपना न्‍्यायोचित भार वहन करें। यह भी वाब्छनीय है कि इस सम्बन्ध 
में एुखिल भारतीय प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि ऐसा न होने से एक प्रान्त के उद्योग 
अनुचित रूप से भाराक़ान्त होगे जबकि श्रन्य प्रान्तो या रियासतो के उद्योग बच 
जायेंगे । 

श्रमिक राज्यीय बीमा अधिनियम ( एम्प्लाईज़ स्टेट इश्योरेंस एक्ट ), जोकि 
अप्रैल, १६४८ में पास किया गया, में इस बात की व्यवस्था है कि बीमारी और काम 

. के समय लगी चोट आदि के सम्बन्ध में श्रनिवायं राज्यीय बीमा हो तथा ४०० ) माह- 

वार से कम फने बाली स्त्रियों को प्रसृति सहायता प्राप्त हो, चाहे वे हाथ का काम 
करती हो या बाबूगीरी ( क्लर्की )। राज्य सरकारो को श्रस्पताल द्वारा देख-रेख और 
दवा का व्यय सेभालना होगा । बीमारी के लिए नकद सहायता एक वपे में अधिक-से 
प्रधिक श्राठ सप्ताह मिलेगी । काम में लगने वाली चोट से उत्पन्न भ्रयोग्यता के समय 
अयोग्यता-सहायता ( डिसेबलमेण्ट बेतीफिट्स ) प्राप्त होगी। कुछ दक्षाओं में विध- 
वाओ, पृत्रो और पृत्रियों को आ्राश्चितों की सहायता' देने की भी व्यवस्था की गई है । 
०. भारत में झ्ौद्योगिक ऋगढ़ों का इतिहास--१६१७ से पहले भारत में हडतालें 
गये नही होती थी। १६०४ में बम्बई में कई हडतालें हुई, जिनका कारण बिजली 
का प्रचार था जिससे काम बहुत भ्रधिक समय तक सम्भव था। १६१४-१८ के युद्ध 
काल में हडतालें ओद्योगिक सुख की वृद्धि में एक साधारण भस्त्र के रूप में प्रहश 
की गई। भ्राथिक उथल-पुथल और युद्धजनित अशान्ति की सामान्य भावना, मूल्यों 


की वृद्धि के कारण जीवन-यापत ( की लागत ) में वृद्धि तथा वर्म-चेतना के उदय के 
१, लेबर गजट ( ब्नह। ऋता 5 
2१. लेबर गजट ( बम्बई ), अगस्त १६३७, प्र० ६०३ । 


१९४ भारतीय अशथज्यास्त्र 


कारण १६१७ से कितनी ही हडतालें हुई। १६१६-२० में जब बम्बई में कपास की 
मिलो के १,५०,००० श्रमिको की वडी हडताल हुईं, तब से स्थित्ति विशेष रूप से सकटा- 
पन्‍न हुई । इन हडतालो के सहायक कारणो में काम के लम्बे घण्टे, श्रावास की ब्रुरी 
परिस्थितियाँ, चोट के खिलाफ मुआवजे की अव्यवस्था, ( फोरमैन ) सरदारो द्वाज्षा 
श्रसिको के साथ होने वाला दुर्व्यवहार तथा एक वर्ग की हडलात का श्रन्य वर्ग की 
हडत्तालों के साथ सहानुभूति भ्रादि का नाम लिया जा सकता है। 

१६१६-२१ में हडताल की स्थिति भ्रधिक भयकर हो गई । इसका कारण 
श्राथिक कष्ट त्था ऊँची कीमतें थी । परिस्थिति के पुन शान्त हो जाने तथा जीवन- 
यापन के मृल्य में कमी के साथ हडताल का ज्वर उतरने लगा । युद्ध-काल में दी जाने 
वाली ऊँची मजदूरी युद्ध समाप्त होने पर भी कुछ काल तक वैसी ही बनी रही । इस 
प्रकार कीमतो के गिर जाने के कारण श्रमिक की वास्तविक मज़दूरी कुछ बढ गई । 
युद्गोत्तर भ्रभिवृद्धि के श्रनन्तर श्राने वाली मन्दी में सियोबताओ्रो की शोर से मुद्धकालीन 
बोनस बन्द करने श्रौर मज़दूरी घटाने का भ्रान्दोलन चला | परिणाम यह हुभा कि 
श्रीद्योगिक केन्द्रों में हहतालो की एक लहर श्रा गई। १९२६-२७ श्रपेक्षाकृत शान्त 
वर्ष थे । १६२८ में श्रौद्योगिक श्रश्यान्ति पुन उत्पन्न हो गई और कितनी ही बडी- 
बडी हड़तानें हुईं। उदाहरण के लिए, बम्बई की कपास की मिलो की बडी हडताल 
( भ्रक्तूवर, १६९२८ ) का नाम लिया जा सकता है। इसका कारण मिल मालिकों 
द्वारा युक्तीकरण अपनाने तथा काम करने के नवीन ढगो का प्रयोग था। इंच, हड- 
तालो के तीत्रतर होने तथा काफी लम्बी अ्रवधि तक चलने के कारणों में रूसी साम्य- 
वादियों का बढता हुश्ना प्रभाव और गुप्त सहायता का नाम लिया जाने लगा। 
जमशेदपुर के लोहा और इस्पात के कारखाने में हुई लम्बी हडताल श्र रेलवे की वास्त- 
विक हडतालें या घमकी, जिनमें से ई० प्राई० झार० तथा एस० झाई० आर० रेलवे 
की हडतालो में काफी दगा भी हुआ था, १६२८ की विशेषताएँ थी । १६२६ में पूर्व 
वर्ष को प्रौद्योगिक हलचल जारी रही तथा साम्यवादी प्रभाव स्पष्टत लक्षित हुए। 
वम्त्रई में फिर एक सम्पुर्णा हडताल रही । इन तूफानी वर्षों के बाद कुछ समय तक 
देश-भर में शान्ति रही। १६२९-३३ के श्राथिक शअ्रवसाद में मज़दूरी में कटौती 
हुई भोर कुछ हडतालें भी हुई। वम्बई की सरकार ने प्रान्त में मजदूरी में कटौती 
के प्रदन पर वेभागिक जाँच प्रारम्भ की । १६३४ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
इसी समय पश्रर्घ-साधारण हडताल, जो वम्बई की मिलों में चालू थी, समाप्त कर दी 
गई । इस जाँच का सबसे महत्त्वपूर्णा परिणाम वम्वई सरकार द्वारा ट्रेड डिस- 
प्यूट्स कस्ती लियिशन एक्ट पास किया जाना था । इसकी समीक्षा आ्रागे सेक्शन ३७ 
में की गई है । इस अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष बाद तक वम्बई नगर की 
कपास की मिलो में हलचल न रही । १६३७ में वम्बई, भ्रहमदाबाद, कानपुर और 
मद्रास जैसे उद्योग-केन्द्रों में फिर श्रम-अ्शान्ति प्रारम्भ हो गई। इसका कारणा श्रौद्यो- 
गिक एवं व्यापारिक समुत्यान के श्राघार पर ऊँचे वेतन की माँग तथा कटौती की 
पृत्ति और श्रणत साम्यवादियों द्वारा भडकाया जाना था। श्रमिक वर्ग में फैला हुआ 


ग्रौद्योगिक श्रम ११५ 


भीषण असन्तोष, यद्यपि पहले वर्ष में ही उनकी दशा सुधारने के नियम पास हो चुके 
थे, १९३७-३८ में हुई बडी हडतालो के रूप में प्रकट हुआ। १६३७-३८ में क्रमदा 
३७९ और ३६६ श्रौद्योगिक भगडे हुए, जबकि १६२४ से १६३६ तक की श्रौसत हड- 
ताल-सख्या १४७ थी। इसी वर्ष (१६३७-३८) में काग्रेस सरकार ने श्रम-सम्बन्धी जाँच 
प्रारम्भ की । ये जाँचें या तो कपडे के उद्योग के श्रमिको तक सीमित थी, जेसे वम्बई 
झ्ौर ( १६३७ ) मध्य प्रान्त ( १६९३८ ) या साधारण प्रकार की थी जैसी कि उत्तर 
प्रदेश (१६३७) तथा बिहार (१६३५) में हुई । 
३४, १६३६ के पश्चात्‌ झौद्योगिक झंगढ़े--१६३६ में कंगड़ो की श्रोसत सख्या 
४०६ थी | यह उस समय तक की उच्चतम सख्या थी ।* वम्वई में ऋगडो को सख्या 
१९४२ में भौर भी श्रधिक श्रर्थात्‌ ६६४९ थी। युद्ध के उपरान्त श्रम-अ्शान्ति का 
प्रघान कारण मूल्यों तथा जीवन-स्तर में वृद्धि थी जोकि प्रधानतया मुद्रारफीति के 
कारण थी। मजदूरी श्र कीमतो के बीच होने वाली दौड में मजदूरी सर्देव पीछे 
रह गई । इस स्थिति पर तभी काबू पाया जा सकता है जबकि कीमतें नियस्त्रित 
झौर स्थिर कर दी जायें। यद्यपि श्रनेक उद्योगो में अग्ृतपूर्व लाभ हुए परन्तु सामान्य 
रूप से श्रमिको की दशा गिरती ही गई। हडतालो का भ्रूत सवार हो गया और देश 
में श्रम-असन्तोप की लहर-सी भ्रा गई । इसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक भी 
है और अशत साम्यवादियों की क्रियाएँ भी हैं, लेकिन प्रधान कारण कीमतो और 
अजदूरी के बीच की गहरी खाई ही है ।* 
३६. श्रौ<द्योगिक रगढ़ों की रोक-थाम--श्रौद्योगिक भूंगडो को निपटाने के लिए 
स्थापित यन्त्र की विवेचना करने से पूर्व उन्हे रोकने के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना 
उचित्त होगा । इन्हे रोकने के लिए नियोक्‍ताओ्रों और श्रमिकों के हढ सगठन पहली 
श्रावश्यक वस्तु हैं। भारत में नियोक्ता प्राय श्रच्छी तरह सगठित हैं लेकिन श्रमिकों 
की दक्षा ऐसी नहीं है। श्रत मजबूत श्रम-सधो की श्रावश्यकता है । दोनो पक्षो के 
सुहृह सघो (जो श्रपने-अ्पने पक्ष के लिए भ्रच्छी तरह बोल सकते हे) के निर्माण से 
यत्र-तत्र होने वाली हड॒तालें और काम-वन्दी रुक जायगी । साथ ही हडताल करते के 
पहले ही माँगो की रूपरेखा तैयार हो जायगी व कि हडताल करने के बाद, जो 
भारतीय हडताल की प्रधान विशेपता है। अहमदाबाद की कपडे की मिलो के रूगडो 
में मध्यस्थता करने के लिए एक स्थायी मध्यस्थ परिषद्‌ ( आरबीट्रेशन बोर्ड ) की 
स्थापना की गई है। श्रम श्रायोग तथा १६२२ की बम्बई की श्रौद्योगिक विग्नह समिति 
१. बस का अम गजर, जून १३४०, पुृ० ८६६ । 
9४६ सन्‌ १६४६ में अगस्त के महीने तक केवल वम्बई नगर में ही ३०० से अभ्रधिक हड्तालें हुई । अन्य 
अम-केन्द्र भी इसी प्रकार प्रभावित थे । 
है सन्‌ १६४७ से १६५२ तक के औद्योगिक भंगडों की सख्या इस पकार दे . 
भगड़ों की सख्या न दे 0 लक लक, 5 


५१7६६ श्र५्‌8 6२० प्र्ड १,०७१ ६६३ 
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+>ललेधर ईअर चुक, १६५२-५३ 


११६ भारतीय अर्थशास्त्र 


(इण्डस्ट्यल डिसप्यूट्स कमेटी) ने कार्य-समिति या दूकान-समितियों के निर्माण की 
आवश्यकता पर जोर दिया श्लौर इगलैण्ड की ह्विटले समितियों के श्राधार पर इनके 
निर्माण की सिफारिश की । इन समितियों में नियोक्ताओ के साथ ही श्रमिको का भी 
प्रतिनिधित्व होगा । वे काम की शर्तों और उनके पालन के लिए उत्तरदायी होगी । 
यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की समितियाँ उदार नियोक्ताश्रो, जैसे टाटा तथा 
नियोक्ता की हैसियत से सरकार द्वारा पहले ही स्थापित की जा चुकी थी । 

श्रव हम मगडो को तय करने के लिए मध्यस्थता और समभौते के तरीको 
की चिवेचना करेंगे । १६१४-१८ के बाद हुए श्रनेक झंगडो से उन्हे सुलमाने भ्ौर 
जाँच करने के लिए उचित साधन की श्रावश्यकता स्पष्ठ हो गई। इस ओर सबसे पहला 
कदम मद्रास सरकार ने उठाया । १६२१ में बगाल सरकार द्वारा नियुक्त तथा १६२२ 
में वम्वई सरकार द्वारा नियुक्त समितियो ने बहुत श्रच्छा प्रारम्भिक काम किया झौर 
भंगडो के निवारण शोर मध्यस्थता के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें पेश की । भारत 
सरकार ने समस्या की शभ्रखिल भारतीयता पर जोर दिया । लेकिन श्रम सघ बिल (ट्रेंड 
यूनियन विल) पास होने से पूर्व इसे अपरिपक्व माना गया । श्रम सघ बिल १९२६ 
में कानून वन गया श्ोर भ्रगले वर्ष से लागू कर दिया गया । व्यापार विश्वहव श्रधिनियम 
(ट्रेंड डिसप्यूट्स एक्ट), जो १६२६ में पास किया गया था श्र प्रारम्भ में केवल 
आगामी ५ वर्ष तक लागू रहता, १६३४ में स्थायी बना दिया गया । 

सन्‌ १६४० से भारत सरकार मे एक नवीन परामशंदाशन्नी सस्था को जद्मम 
दिया और उसे पूरुता प्रदान की | इसका नाम भारतीय श्रम सम्मेलन (त्रिदलीय श्रम 
सम्मेलन) था | श्रम से सम्बन्धित पक्ष--भारतीय सरकार, प्रान्त भौर रियासतें, 
नियोक्ता तथा श्रमिकों के समठन--सभी का प्रतिनिधित्व वर्ष में एक वार होने वाले 
पूर्ण श्रम सम्मेलन प्लेनरी लेबर कॉन्फरेंस में होता है। सम्मेलन की एक स्थायी 
समिति भी है जिसकी बैठकें प्राय हुआ करती हे । भ्रधिकाशत श्रम विधान स्थायी 
समितियों तथा श्रम सम्मेलन द्वारा विवादित होने के उपरान्त ही घारा सभा के 
सामने झाते हैं । इस प्रकार उनके पास होने में सरलता होती है, क्योंकि पहले के 
विवाद में प्राय सभी विरोधी हृष्टिकोण सामने श्रा जाते है श्र इस प्रकार उनका 
श्रन्तिम रूप सरलता से निखर आता है ।* 
३७ ध्यापार विग्नद्द विधान (ट्रेड डिसप्यूट्स लेजिस्लेशन)--(१) सन्‌ १६२६ का 
व्यापार विग्रह अ्धिनियम--यह अधिनियम अग्रेजी कानून के अनुसार है। इसमें 
घनिवायं मध्यस्थता की व्यवस्था नही है । ब्रिटेन की तरह भझंगडो के निर्णय में जनमत 
को एक निश्चित साधन माना गया है और निहित विचार यह है कि निश्चत प्रइनो 
पर विवाद हो और निष्पक्ष (मध्यस्थ) न्‍्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल) द्वारा उन पर मे 
प्रकट किया जाय ताकि मभली प्रकार सूचित जनमत का निर्माण हो सके । इस विधान 
में जाँच-न्यायालय (इनक्वायरों कोट्स) और समभौता परिपदों (कसीलियेशन 
* ट्विपायट्ट लेबर कॉन्कॉस। 
३ देखिए, टस्वन वकनामिस्श € जुलारे, ८६४४, भ्रम भौर घारासमा, ए० ६६ (०० । 
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बोर्ड स) के निर्माण की व्यवस्था है । | 
(क) जाँच किस प्रकार की होगी--प्रान्तीय सरकार या गवरनंर-जनरल तथा 
हाँ नियोक्ता गवर्नर जनरल इन-कौंसिल के अ्रधीन किसी विभाग या रेलवे कम्पनी 
ता अध्यक्ष है, वहाँ गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को झूंगडो को तय करने के लिए 
: 'एक जाँच-त्यायालय या समभौता बोडे ( कसीलियेशन बोर्ड ) स्थापित करने का 
भ्रधिकार है। भ्रावेदन देने वाले व्यक्ति दोनो दलो के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते 
हैं ।। (ख) जाँच न्यायालय का निर्माण--इसमें एक निष्पक्ष सभापति, भ्रन्य ऐसे स्व- 
तन्त्र व्यक्ति जिन्हें नियुक्ति-अधिकारी योग्य समझे भ्रथवा एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो सकता 
है । (ग) समझौता बोर्ड का विधान अलग है । इसमें एक सभापति, दो या चार भन्य 
सदस्य जिन्हे नियुक्ति-प्धिकारी योग्य समझे या एक ही स्वतत्त्र व्यक्ति होगा | सभापति 
एक स्वतन्त्र व्यक्ति होगा तथा अन्य व्यक्ति भी स्वतन्त्र होगे या बराबर सस्या में नियुक्त 
ऐसे व्यक्ति होगे जो दोनो पक्षो की सिफारिशो पर उनका प्रतिनिधित्व करते होगे । (घ) 
क्रियाविधि--ऐसे बोर्ड का काम भूंगडो के ग्रुण-दोपो का विचेचन तथा वे सव काम करना 
होता है जिनसे दोनो दलो के झगड़े शान्तिपूर्वक तथा न्‍्यायोचित ढग से तय हो जायें भर 
उन्हे ( दलो को ) इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाय । श्रसफल होने पर इसे भ्रपनी 
कार्यवाही का पूर्ण विवरण नियुक्ति-श्रधिकारी के पास भेजना पडता है जिसमें बोर्ड 
द्वारा उठाये गए कदम, उसकी जाँच के परिणाम श्र सिफारिशों भी होती हैं । नियुक्ति- 
भ्रधिकारी को इसकी मध्यवर्ती ( इण्टेरिम ) या श्रन्तिम रिपोर्ट यथाज्ञीत्र प्रकाशित 
* करनी पडती है । (च) जनोपयोगी सेवाओं में दृड़ताल--जनोपयोगी सेवाश्ों से सम्व- 
न्वित अधिनियम का द्वितीय भाग सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्णा है। जनोपयोगी सेवा का 
श्र्थ यह है--(१) गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा जनोपयोगी घोषित कोई भी रेलवे 
सेवा । (२) कोई भी तार, टेलीफोन झौर डाक की सेवाएँ। (३ ) कोई भी व्यापार 
या व्यवसाय जो जनता के लिए प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है । (४) जन- 
स्वास्थ्य भर स्वच्छुता की कोई भी सेवा । इन सेवाश्रो में मासिक वेतन पर नियुक्त 
श्रमिक यदि श्रपने नियोक्ता को हडताल करने से पहले एक महीने के श्रन्दर कम-से-कम 
१४ दिन की अग्रिम सूचना न दें तो उन्हे विज्ञेप दण्ड दिया जाता है । इसी प्रकार यदि 
जनोपयोगी सेवाश्रो के नियोक्ता पूवे सूचना दिये बिना ही उन्हे स्वय बन्द करते हैं तो 
उन्हे विश्येप दण्ड दिया जाता है (इनका दण्ड अधिक होता है) । अपराध को प्रोत्सा- 
हन देने वालो को साधारण अपराधी सशोधन अधिनियम (क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट लॉ) के 
अनुसार सजा मिलेगी। (छ) अवैध हृ्तालें-- १६२७ के ब्रिटिश व्यापार विग्रह अधि-, 
“---जयम (ब्रिटिश ट्रेंड डिसप्युट्स एक्ट) के भ्रनुसार भ्रवेध हडतालो के सम्बन्ध में और 
जी व्यवस्थाएँ है । ऐसी हडताल या मिल-वन्दी को अवेध करार दिया जाता है 
(१) जिसमें व्यापार श्रथवा उद्योग सम्बन्ध के वजाय अन्य उहं श्य हो । (२) ऐसी 
हह्तालें भी अवैध हैं जिनका उद्द श्य समाज को अत्यन्त कष्ठ देना है ताकि सरकार 
१ श्रम आयोग ने अधिनियम के अन्तर्गत तदर्थ न्यायालयों के स्थान 


3 न पर स्थायी न्यायालयों की स्थापना 
सम्यन्धा सम्माव्यता की जांच करने को सिफारिश की ! ( श्र० आ० 


प्र०, पृ० ३४६ ) 


श्श्द भारतीय अर्थशास्त्र 


कोई विशेष कार्यवाही करने से रोकी जा सके । ऐसी हडतालो के लिए एकत्र किया 
गया घन भी अवैध है। सहानुभूति में की गई हडतालें श्रवेध हैं क्योकि व्यापारिक 
विग्रह ( ट्रेंड ड्सिप्यूट ) की परिभाषा के श्रन्त्गंत नियोक्ता और श्रमिकों के बीच 
केवल उसी उद्योग की वृत्ति ( एम्प्लॉयमेण्ट ) सम्बन्धी भंगड़े श्राते हे | श्रम-सघो के 
सदस्यो के विश्ेषाधिकारों की रक्षा इस भ्राधार पर की जाती है कि वे श्रवेध हडतालो 
में भाग न लें । 

इस विधान के अनुसार नियोक्ता और श्रमिकों के सगठन का श्रस्तित्व पहले से 
ही मान लिया जाता है। इसका उहं श्य इस प्रकार के सगठन का विकास करना, 
यत्र-तत्र होने वाली हडतालों को रोकना तथा इस वात में सहायता करना है कि माँँें 
हडताल होमे के पहले ही व्यवस्थित रूप धारण कर लें (न कि हडताल होने के 
वाद )। अधिनियम के अन्तगंत सहानुभूति में की गईं हडतालें भ्रवैध होगी । इसके 
विपक्ष में कहा गया है कि सरकार इस श्राधार पर किसी भी वडी हडताल को भ्रवेध 
घोषित कर सकती है। लेकिन इसके प्र॒त्युत्तर में कहा जा सकता है कि इगलैण्ड की 
त्रिग्रुट हडताल ( ट्रिपल स्ट्राइक ) ( १६२६ ) जैसी हडतालें देश के लिए घातक सिद्ध 
हो सकती हे । कानून की ग्रन्य घाराझो के समान इस धारा का भी केवल इसी भाधार 
पर विरोध नही किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह भी कहा 
गया है कि हडतालो को श्रवैध घोषित करने वाली घाराएँ श्रमिको के श्राघारभृत झ्धि- 
कारो में हस्तक्षेप करती हे और श्रम-सघ भान्दोलन का शेशव काल में ही गला घोहू 
देंगी तथा मजदूरों के मन में अ्रविश्वास उत्पन्न करेंगी। यह भी कहा जाता है कि 
अधिनियम में जनोपयोगी सेवाशो झौर अवेध हडतालो से सम्बन्धित भाग अनावश्यक 
हैं । समाज-सुरक्षा, जैसे पानी की पूर्ति, प्रकाश तथा सफाई आदि ,में यकायक की गई 
हडतालें पहले से ही दण्ड-विघान ( पीनल कोड ) के श्रन्तर्गंत दण्डनीय हे। साधारण 
जनोपयोगी सेवाओं में होने वाली हडतालो ( उदाहरण के लिए, डाक, तार, टेलीफोन 
या रेलवे ) के सम्बन्ध में इतनी सख्ती न वरतनी चाहिए ।' 

अधिनियम पास होने और प्रान्तीय स्वायत्त शासन प्रारम्भ होने के बीच जो 
प्राठ वर्ष बीते उनमें व्यापार विग्रह अ्रधिनियम का केवल पाँच वार प्रयोग किया गया । 
ग्रगस्त, १६९३७ से लोकप्रिय मन्श्रिमण्डलो की स्थापना के वाद भ्रधिनियम का प्राय 
उपयोग किया जा रहा है, विशेप रूप से मद्रास प्रान्त में | जाँच न्यायालय झौर सम- 
भकौता परिपद्‌ की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि भाराक़ान्त प्रतीत हुई । परिणामस्वरूप 
वम्बई की सरकार ने १8३४ में नवीन श्रघिनियम पास किया | 
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लिए एक या एकाधिक अ्रफसर रखे । मद्रास के श्रमायुक्त, पजाब के उद्योग-सख्घचालक, 
मध्य प्रान्त के साख्यिकीय सा्बालक, सहायुक्त और उद्योग-सश्बालक को समभोता अ्फ- 
सर के भ्रधिकार दिये गए हे । हु 

(३) १६३४ का बम्बई व्यापार विग्नदद समझौता अधिनियस (द बास्‍्बे द्रूंड 
हैसप्यूट्स कंसीलियेशन एक्ट)--इसमें एक श्रम आ्रायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था भी 
की गई जो पदेन प्रधान समभौताकार होता है। इसमें श्रमाधिकारी और सह-समभौता- 
कार की भी व्यवस्था थी। श्रमिकों के हितो की रक्षा के लिए १६३४ में एक श्रम- 
भ्रधिकारी की नियुक्ति हुई। मिल-मालिक सघ ने भी सरकारी श्रमाधिकारी भरोर प्रमुख 
समभौताकार की कार्यवाहियों में अपनी मिलो का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रमा- 
घिकारियो की नियुक्ति की ।* 

(४) बम्बई औद्योगिक विप्रह अधिनियम (१६३८)--१६३४ के श्रधिनियम 
के स्थान पर बने १६३८ के इस नियम का उहंह्य हडताल या मिल-बन्दी से पहले 
समभौते और मध्यस्थता के सभी अस्त्रों का पूरा उपयोग करना है । 

इस अधिनियम में उन सघो की रजिस्ट्री की व्यवस्था है जो नियोक्ताश्रो द्वारा 
स्वीकार किये जा चुके हे या सदस्यता की कुछ शर्तों को पूरा करते हे । रजिस्ट्री से 
सधो को मजदूरो का प्रतिनिधित्व करने के श्रनेक अधिकार मिल जाते हे । श्रमाधिकारी 
भ्ौर समकौताकार (कसीलियेटर) प्रान्त के विभिन्‍त क्षेत्रों या उद्योगो के लिए नियुक्त 
किये जा सकते है । ऐसी व्यवस्था की जायगी ताकि मजदूरों की माँगो, शिकायतों या 
« की सेवा की शर्तों में किये गए परिवतंनो पर पूरा विचार किया जा सके | हडताल 
और मिल-बन्दी उस समय तक श्रवैध मानी जायगी जब तक कि वाद-विवाद और विचार- 
विनिमय के सभी साधनों का प्रयोग न कर लिया जाय । समभौते की कारंवाई के दो 
महीने वाद हडताल या मिल-बन्दी के श्रधिकार का उपयोग करना चाहिए। विग्रह 
प्रारम्भ होने की सम्भावना के साथ ही समझौता का काम छुरू हो जाता है, क्योकि 
अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि मजदूरी, काम के घण्टे या दशाओ में परिवतंन 
चाहने वाले नियोक्ता या श्रमिक ऐसा करने की सूचना नियत श्रधिकारियो को देगे 

और उस समय तक कोई परिवरतंन नही किया जा सकता जब तक कि श्रधिनियम के 
भ्रन्तगंत की गई व्यवस्थाएँ पूरी तरह कार्य नही कर लेती । 

ऐसे क्षेत्रो और उद्योगो में, जहाँ मजदूर किसी मान्यता-प्राप्त सघ के सदस्य 

हे. समस्या का विचार-विमर्श नियोक्ताश्रो श्रौर श्रम-सघ पर छोड दिया जाता है। ऐसी 
दक्षाओं में, जहाँ श्रम-सघ नही है, श्रमिको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि 
_ या श्रमाधिकारी श्रमिको की झोर से प्रारम्भिक बातचीत शुरू करेंगे। यदि समभौता 

औ जाता है तो उसकी रजिस्ट्री करा दी जाती है। यदि दोनो पक्ष किसी समभौते पर 
नही पहुँचते तो समा जायगा कि व्यापार-विग्रह प्रारम्भ हो गया है और सरकारी 
समभोताकार भगडे को शान्त करने का प्रयास करेगा। यदि समभौताकार भी भ्रसफल 
रहता है श्रथवा सरकार श्राज्ञा देती है तो समभौता-परिषद्‌ नियुक्त की जाती है । 

१ ऐसे दही श्रमाषिकारी वगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास और विद्ार में भी नियुक्त हुए हैँ । 


६५९० मच्ताय अथशारून 


ऐसे उद्योगो और केन्द्रों में, जहाँ नियोक्ता और श्रम-सघो में कगडे का फंसला 
मध्यस्थो को सौंप दिया गया है, सरकारी कार्यवाही प्रारम्भिक दक्षा में श्रौर हो सका 
तो श्रन्त तक नहीं की जायगी । फिर भी सभी समभझौतों और परिनिणंयों (अवार्ड स) 
की रजिस्ट्री श्रवश्य होगी । 

भ्रधिनियम के श्रन्तर्गत एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई हैं जिसका काम सघो ५ 
की रजिस्ट्री, उनकी ग्राह्मता का निर्णय, समझौतो, परिनिर्णयो, सूचनाओं तथा अन्य 
रिपोर्टों का लेखा रखना हूँ । 

एक महत्त्वपूर्ण विषय में श्रधिनियम एकदम नवीन हैँ। इसमें हाईकोर्ट के जज 
या जज होने योग्य वकील की श्रध्यक्षता में एक श्रौद्योगिक न्यायालय की स्थापना की 
व्यवस्था है। यह न्यायालय स्वैच्छिक मध्यस्थता में निर्णायक का काम करेगा और इस 
अधिनियम के श्रन्तगंत उठ खडे होने वाले श्रन्य कंगडों के लिए भी न्यायालय का काम 
करेगा यह मिल-बन्दी और हडतालो की शअ्रवेघता का निशंय करेगा तथा समभौतों 
भर परिनिणंयो की व्यवस्था करेगा ऐसे न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। 

सन्‌ १६३८ का बम्बई उद्योग विग्रह अधिनियम देश में श्रम सम्बन्धी महत्त्वपूरों 
झौर सर्वाग्न अ्रधिनियम है । इस विधान की आलोचना में कहा जाता है कि यह झ्रावश्य- 
कता से श्रधिक सख्त और कामगरो के हडताल घोषित करने के स्वतन्त्र अधिकार का 
विरोधी है । इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि यह हडताल करने के श्रधिकार 
को समाप्त नही करता वल्कि इसके उपयोग को तब तक ठालता रहता है जब तक कि 
सभी शान्तिपूर्ण तरीके, जिनसे व्यापारिक विग्रह का समभौता किया जा सकता हैं, 
समाप्त न हो जायें । 

इस अ्रधिनियम की दूसरी आलोचना यह है कि यह श्रान्तरिक सगठन के मूल्य 

को झँकने के लिए कुछ भी नही करता, जिससे श्रमिकों के सहयोग में वाधर्क मनो- 
वेज्ञानिक श्रन्तर दूर किये जा सकते है । इसका आराघारश्रूत विचार सामूहिक सौदे 
(कलेक्टिव वार्गेनिंग) का प्रचलन है, जिसमें एक झोर नियोक्ता भौर दूसरी श्रोर 
सगठित श्रमिक-समाज होता है ।१ 

सन्‌ १६३९-४४ के युद्धकाल में झौर भी कातुनी व्यवस्थाश्रों की आवश्यकता 
प्रतीत हुई जो न केवल पर्याप्त रूप से लचीली ही हो बल्कि भरूगडो के समभौते के 
निश्चित उपाय भी भ्रस्तुत करें। १६४२ में भारत सरकार द्वारा पास किये गए भारत- 
सुरक्षा-नियम ८१ “प्र' का यही मूल सिद्धान्त था। इससे श्रमिकों की हडताल करने की 
स्वतन्त्रता बहुत सीमित हो गई । १६४१ का पश्रावश्यक सेवा (स्थापन) श्रध्यादेश 
(असेंशियल स्विसेज्ञ मेण्टिनेंस एक्ट) भी इसी प्रकार का था। इसका उद्देश्य श्रमिको 
को सरकार द्वारा आवश्यक घोषित की गई सेवाश्रो को छोडने से रोकना था । 

(९) वम्बई श्रौद्योगिक सम्बन्ध श्रधिनियम (१६४६)--का उहूं श्य १६३८ के 
श्रोद्योगिक विग्रह श्रधिनियम को स्थानान्तरित करना है, जिसकी प्राय सभी घाराएं पूर्वे- 
7? देकिए, इश्टियन जनल आफ टक्रतामित्रम, कॉन्फ्रेंस अक्, १६४०, में थो पी० एम० लोकनाथन 
का इ्ण्टस्ट्रियन डिसप्वूट्स एण्ट लेजिस्लेशन! नामक लेस । 
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वत्‌ रखी गई हैँ तथा कुछ नई घाराएं भी जोडी गई हैँ । श्रनुभव से सिद्ध हुआ है कि 
मध्यस्थता तथा समभौतो झौर निणुंयो से पर्याप्त सफलता मिली है तथा श्रमिकों को 
भी लाभ हुआ हैं। इस श्रधिनियम से अ्निवाये मध्यस्थता द्वारा कगडो को तय करने 
का क्षेत्र भी बढ गया हैं। रूगडो के निर्णाय के लिए स्थापित्त यन्त्र, जिसमें श्रम न्‍्याया- 
लथे और भ्रौद्योगिक स्यायालय है, का उद्देश्य भगडो का शीघ्र निर्णय तथा काम बन्द 
होने से आथिक शैथिल्य को रोकना है । 

(६) श्रौद्योगिक विग्नह अधिनियस (१६४७)--इसमें सम भौते के विस्तृत यन्त्र 
की व्यवस्था हैं। यदि श्रौद्योगिक भगडा होता है या होने की सम्भावना होती है तो 
समभोता श्रधिकारी उसकी जाँच करता है. श्ौर मैत्रीपूर्ण ढंग से समभौता कराने की 
कोशिश करता है । उसे १४ दिन के श्रन्दर श्रपनी जाँच की रिपोर्ट देनी पडती है । 
यदि समभझौताकार मैत्नीपूर्ण ढंग से समभौता नहीं करा सकता तो मामला समभौता- 
परिपद्‌ के हाथ में चला जाता है, जिसमें एक स्व॒तन्त्र सभापति और दो से चार तक 
अन्य सदस्य होते हें । यह श्राशा की जाती हैँ कि परिपद्‌ अपना काम दो महीने में 
समाप्त करेगी। यदि परिषद्‌ समभौता कराने में सफल होती है तो यह समभौता 
छ महोने या दोनो दलो द्वारा स्वीकृत भ्रवधि में से उस समय तक के लिए लागू किया 
जाता है जो श्रधिक लम्बा हो। इसमें एक जाँच-स्यायालय की नियुक्ति की भी व्यवस्था 
है जो कि सौंपे गए विवादास्पद प्रइन की छानबीन करता है। न्यायालय में एक या 
भ्रधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते हे। इसे उचित सरकार को श्रपनी जाँच छ महीने के 
६ देनी होती है। उच्च त्यायालय (हाईकोर्ट) के न्‍्यायाधीज्ञो द्वारा निर्मित एक 
ओऔद्योगिक मध्यस्थ न्यायालय (इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) का निर्णय छ महीने या दोनो 
पक्षो को मज़ूर किसी अन्य श्रवधि-इन दोनो में जो भी श्रधिक हो--तक मान्य होगा । 
समभोते की कारंवाई के समय हडताल या मिल-बन्दी की इजाजत नही है। 

सौ या सौ से भ्रधिक व्यक्तियो को काम सें लगाने वाले श्रौद्योगिक कारखानो 
या सस्थापनों (एस्टाब्लिशमेण्ट) में श्रम-समितियों (वक्स कमेटी) को स्थापित करने 
को व्यवस्था है। इनमें नियोक्ताओ और श्रमिकों के प्रतिनिधि होगे। श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों की सख्या (जोकि रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सथो को सलाह से चुने जायेंगे) 
कम-से-कम नियोक्ताओ की सख्या के बराबर होगी । इन समितियों का काम श्रमिको 
भौर मालिको के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और उन्हें ऐसे श्रनोपचारिक ढग 
से मिलने-जुलने देना है कि वे एक-दूसरे से सिलकर रोजमर्रा के झगड़े तय कर 

सकें । अधिनियम में श्रनिवारय॑ मध्यस्थता के , सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। 
व इसके विरुद्ध यह कहा गया हूँ कि यह श्रमिकों की सामूहिक सौदा करने की शक्ति 
करनष्ट करता है श्रौर इस प्रकार नियोक्ताओ्ो के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले 
सवसे दक्तिशाली अस्त्र श्र्थात्‌ हडताल को छीन लेता है। प्रत्युत्तर में कहा जाता हैं 
कि समस्त राष्ट्‌ के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनिवाय मध्यस्थता 
लागू करता डचित है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में उसूलन समभौता के 
प्रयोग और ऐच्छिक मध्यस्थता की भी व्यवस्था है। सरकार के श्ननिवार्य मध्यस्थता 


१२२ भारतोय अभ्रशास्त्र 


पर हठ करने की नीति से दोनो दल अ्रधिक विवेकपुर्ण ढंग तथा सरलता से समभौता 
कर सकेगे। 

मूल विधेयक (बिल) में सन्निविष्ट वाक्याश, जिसमें सहानुशभ्नुति में की गई तथा 
राजनीतिक हडतालो को अवैध घोषित किया गया था, श्रम-प्रतिनिधियो के पक्ष में 
रियायतन छोड दिया गया। इससे ऐसा लग सकता है कि श्रधिनियम का उद्देश्य ही नष्ठ्ह 
हो गया, क्योकि इसका उद्दं श्य तो श्रमिको की स्वतन्त्रता के श्रधिकारों का श्रतिक्लमण 
किये बिना ही श्रौद्योगिक सधर्ष को कम करना है। भ्रच्छी मजदूरी श्लौर रहने की 
दशा में सुधार के लिए हडताल करना मूलभूत भ्रधिकार है, किन्तु राजनीतिक उह्दं श्यो 
के लिए श्रथवा सहानुभूति में हडताल करने का अ्रधिकार मूलभूत नही कहा जा 
सकता ।* 
शेप भारत में श्रम-संघ झान्दोलन--श्री बी० पी० वाडिया के नेतृत्व में मद्रास में 
१६९१८ में ही श्रम-सघो का संगठन किया गया था। मद्रास से श्रम-सघ श्रान्दोलन 
घम्बई पहुँचा । १६१७ में प्रारम्भ होने वाली भ्रौद्योगिक भ्रशान्ति के परिणामस्वरूप 
कितने ही श्रम-सघ स्थापित किये गए | ये सव भ्रस्थायी थे श्र उद्देष्य पूरा होते 
ही--चाहे वह मजदूरी की वृद्धि हो या कुछ श्रौर--विनष्ट हो गए। ये हडताल- 
समितियाँ-सी थी जिनमें कुछ श्रफसर भ्रौर कुछ चन्दा देने वाले सदस्य थे ।* परिस्थिति 
धीरे-धीरे सुधर रही है। श्रान्दोलन की प्रारम्भिक दक्षा में श्राथिक कष्ट के एकमात्र 
सूत्र से श्रमिक बेघे रहते थे। यह वन्धन झाधिक स्थिति के सुधार के साथ ही कमजोर 
होता जाता था। वाद में श्रान्दोलन में शक्ति श्राती गई। इसे १६२६ के श्रम-झैध 
अधिनियम द्वारा काफी बल मिला। भारत के व्यापार-सघ श्रान्दोलन को प्रारम्भ से 
ही एक श्रखिल भारतीय सस्था -- श्रखिल भारतीय श्रम सघ काग्रेस ( ऑल इण्डिया 
ट्रंड यूनियन काग्रेस )--का सहयोग प्राप्त हुआ्ला जिसके भ्रधिवेशन १९२० से होते भ्रा 
रहे हैं ।* भन्तर्राष्दीय श्रम कार्यालय की स्थापना से भारत में केन्द्रीय श्रम-सघ 
१ सन्‌ १६४७ की घाराशओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, १६४६ में इण्डस्ट्रियल टिसप्यूट्स (दैकिंग 
एण्ट घन्श्यो रस कम्पनीज ) एक्ट पास किया गया। सन्‌ १६४७ के केन्द्रीय कानून को कुछ राज्य 
मरकारों ने भी मशोधित किया दे, उदाहरणाथे उत्तर प्रदेश (८६५१), मैमूर (१६५१) केन्द्रीय और 
प्रान्यीय सरकारों के कानूनों के श्रन्तरंत किये गए. निर्णयों की अपील की व्यवस्था करने के लिए २० 
मर, १६५० में इण्टरिट्रियल डिसप्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट पास किया गया। जम्मू और काश्मीर 
को बोडकर यद्द कानून सारे भारत में लागू है। अपील सुनने के लिए एक न्यायालय (अपीलेट ट्रिब्य- 


नत्) का स्थापना हो चुकी है। इस न्यायालय के तोन स्थान दै वम्बरर, कलकत्ता और लखनऊ । 

* देखिए, हर्स्ट, पूर्वोद्द त, पृ० १०१। 

२ “€*€ में अमर सध काग्रेस के कार्यकरत्ताश्रों में मयकर फूट पड गटे । तीन विभिन्‍न समृह वन 
गए-साम्यवादी दल, उदार दल तथा अन्य । १६७८ के संयुक्त अधिवेशन में भारतीय अ्रम-सघ भान्के - 
लेन का एकोकरण हुआ। श्रम-सध फेटरेशन श्रम-सतर कार्ग्रेस में समाद्वित दो गया ( ८६४०) | क्रिन्त 
मित्तम्बर, (६४० में बन्द में हुए अधिवेशन में फिर मतभेद हो गया। इसका कारण युद्ध के प्रयत्नों में 
उदामीनना के प्रस्ताव का स्वीकार करना था। डॉक्टर श्राफ्ताव अली ( कलकत्ता के नाविक स्थ के 
श्रभ्यतत ) युद्ध के प्रयनों के पत्त में थे। उन्होंने अपने सघ (यूनियन) का श्रम-सघ काग्मेस से सम्बन्ध- 
विच्देद कर लिया । दूसरा भाग, जिसके अगुझा श्री एम० एन० राय और शी जमुनादास मेहता थे, 


औद्योगिक श्रम १२३ 


स्थापित होने में शीघ्रता हुई। जेनेवा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों की उप- 
स्थिति से भारतीय श्रम श्रान्दोलन पश्चिमी दुनिया के सम्पके में भ्रा गया । 

१६४० में अखिल भारतीय श्रम सघ कांग्रेस में कुल १६१ सघ थे तथा इससे 
समुज्रद्ध सदस्यो की सख्या ३५४,५४१ थी। १६२६ के श्रम-सघ के श्रन्तगंत रजिस्ट्री- 
शुदा श्रम-सघो की कुल सख्या सितम्बर, १६३६ में ७०० थी। उस महीने में इन 
सघो की कुल सदस्यता पाँच लाख रु० से भी अधिक थी ।१ १६४६-४७ में रजिस्ट्री- 
जुदा श्रम-सधों की सख्या १,७२५ थी जिनमें से &€८ ले अपना लेखा पेश किया। 
उनकी सदस्यता १,३३१, ६६२ थी । स्त्रियो की सदस्यता कुल सदस्यता के ४ प्रतिशत 
से भी कम थी। ये सब सघ शक्ति और सामथ्ये में समान नही है । लगभग श्राघे 
सघ तो सरकारी कर्मचारियों या सरकारी नौकरियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के थे । 
रेलवे तथा पोस्ट श्रॉफिस के कमंचारियो में श्रम-सख को काफी सफलता मिली है, 
परन्तु कुल मिलाकर वस्त्र और खदान जैसे सगठित उद्योगों में इसकी शक्ति कम है । 
भारत में सबसे बडा और सबसे भ्रच्छी तरह सुसगठित श्रम-सघ अभ्रहमदाबाद का अ्म- 
संघ (अ्रहमदावाद टेवसटाइल लेवर यूनियन) है । 

३६. भारत में श्रम-आनन्‍न्दोलन की कठिनाहइयाँ--सवसे प्रधान कठिनाई भारतीय 
श्रमिकों की परिवतेनशीलता है (देखिए, सेक्शन ३) | द्वितीय, बम्बई तथा कलकत्ता जैसे 
उद्योग-केन्द्रों में काम करने वाले व्यक्तियों में इतनी विभिन्‍नता है कि वे अलग-पभ्रलग 
'भापझँ बोलते हैं भ्रौर इसलिए एक-दूसरे के प्रति श्राकृष्ट नही होते । जहाँ पर प्रवासी 
अमिको की सख्या कम है, जैसे भ्रहमदाबाद में, वहाँ व्यापार सघ काफी सुहढ है। 
तीसरे, बहुत से श्रमिक नियमित चन्दा तथा सघ अनुशासन से भी घवराते हैं । यही 
वजह है कि सघो में नाम लिखें गए व्यक्तियो का प्रतिशत बहुत कम है । साधारण 
मजदूर इतना गरीब होता है कि थोडा-सा भी चन्दा देना उसे भारी मालूम होता है । 
चौथे, अधिकाश मजदूर निरक्षर होते हैं । परिणाम यह होता है कि उन्हे अपने वर्ग से 
नेता नही मिल पाते | इसी वजह से भारतीय श्रम-सघ आन्दोलन की यह विशेषता है 
कि इसके नेता अधिकतर मध्य वर्ग के व्यक्ति रहे है, जैसे पेशेवर वकील या अन्य 
भी एक नये सगठन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में परिणित हो गया। श्सका प्रधान कार्यालय दिल्ली में 
था । १६८८ के अन्तिम तथा १६४६ के प्रारम्भिक महीनों में ट्रेड यूनियन काग्रेस से कितने हो सघ 
अलग हो गए । ट्रेड यूनियन काग्रेस अब कम्यूनिस्टों के अधिकार में है । इ्यर हाल में दाग्मेस के 
सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए अहमदाबाद में भी एक सध बनाया गया। इसका नाम सारतीय 
राष्ट्रीय श्रम-सव कार्य स (इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन का्ग्ेस) दे और यह धीरे-धीरे शक्ति सम्रह 


कर रहो है। श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों ने हिन्द मजदूर पचायत नाम का एक 
शर्क्िशाली संगठन बनाया है । 


१ सर्व श्री पुरसेल और द्ाल्सवर्थ (भारत में आए ब्रिटिश श्रम सघ प्रतिनिधि) ने गणना की कि कुल 
मिलाकर सगठत योग्य श्रमिकों के समूह में २९,२६६, १०६ व्यक्ति है। (इसमें खेती के काम करने 
वाले व्यक्ति २१,६७६,१०७ दें, इसमें गृह-सेवक तथा पोस्ट और सरकारी ऑफिसों के कर्मचारी नही 


शामिल नहीं है । देखिए, रिपोर्ट आन लेबर कडीशस इन इण्डिया (बरटिश ट्रोड यूनियन कार्य 
का 
'डेलीगेशन, १६२८) पृ० १५ । की दी 


है 


जो 


१्र४ भारतीय भ्रर्थशास्त्र 


ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में कोई विशिष्टता भ्राप्त नही हुई है।' 
इसके अतिरिक्त उनके हित कितने ही सघो में विभक्त होते है श्लौर उनका कानूनी 
पेचीदगी सम्बन्धी ज्ञान भी भ्रत्यन्त सीमित होता है । भ्रन्‍्य वाधा वास्तविक जनतन्त्रीय 
आदर्श का श्रभाव है जोकि श्रम सघो के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भ्रन्त में, सफक 

श्रम-सघ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति पर भी निर्भर करते हैं ताकि 
श्रमिकों के लिए अ्रधिक-से-अ्रधिक लाभ उठाया जा सके।* यदि श्रमिक वर्ग के 
नेता वर्तेमान पूजीवादी व्यवस्था को विनष्ट करने पर तुले होगे तो उनका प्रभाव 
इस आन्दोलन को कमजोर ही बनाएगा । कितने ही योग्य आ्रालोचको के श्रचुसार 
अहमदाबाद की श्रपेक्षा बम्बई में इस आन्दोलन के कमजोर होने का यही कारण है । 
१६३५४ के भारत सरकार श्रधिनियम के अन्तगंत प्रान्तीय घारासभाओं में अ्रमिको 
को मिले प्रतिनिधित्व का उद्देश्य केवल नवीन सघो की रजिस्ट्री को श्रग्मसर करना 


ही न था, बल्कि सदस्यो का रजिस्टर भर उचित लेखा रखने फ्री व्यवस्था करना 
भीथा। 


४० १६२६ का श्रम-लंघ अधिनियम-- १६२० में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक 
निर्णय दिया, जिसमें श्रम-सघ के कर्मचारियों तथा सगठनकर्ताश्रो को श्रमिको को 
नियोक्ताशो के साथ श्रधिक मजदूरी के लिए समभोतो को हडताल करेके तोड़ने के 
लिए प्रभावित करने से रोका गया। इससे भारतीय श्रम-सघो की रजिस्ट्री झौर सुरक्षा 
के लिए विधान की भ्रावश्यकता प्रतीत हुईं । श्री एत० एम० जोशी ने मा्चे, १६२१ 
में घारासभा के सामने यह प्रश्न रखा और उनके प्रयत्नो के फलस्वरूप १६२६ में 
पास होकर ट्रेड यूनियन एक्ट १५ जून, १६२७ को लाग किया गया । इसमें भारतीय 
श्रम-सघो की कानूनी स्थिति की सुस्पष्ट शब्दों में व्याख्या की गई है। श्रम-सधो की 
रजिस्ट्री ऐच्छिक है, किन्तु रजिस्ट्रीशुदा सघो को कुछ ऐसे श्रधिकार प्राप्त हे जोकि 
गैर-रजिस्ट्रीशुदा सधघो को प्राप्त नही हे । रजिस्ट्रीशुदा सघो को श्रपना ताम शौर 
उद्देश्य निश्चित करना होता है। इन्हे सदस्यो की सूची रखनी पडती है श्रोर भ्रपनें धन- 
कोप की जाँच करानी होती है। यह घन कुछ निश्चित विषयों पर सदस्यो के हित 
के लिए व्यय किया जाता है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सघ के कम-से-कम भ्राधे पदाधिकारी 
उसी उद्योग के होने चाहिएँ। इन प्रतिबन्धो के साथ ही कानून ने सभी श्रम-सघो के 
कर्मचारियों को श्रम-सघ के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गए कामों में 
ग्रपराघ की जिम्मेदारी से छूट दे दी है। उनके ऊपर पड्यन्त्र का दोप नही लगाया 
जा सकता है। अ्रधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि (१) किसी रजिस्ट्रीशुदा सघ के 





» कर्मचारी के खिलाफ व्यापारिक झगड़े को अग्रसर करने के लिए किये गए किसी काम 


? सैसा कि मिटिश श्रम-सघ आन्दीलन के प्रारम्सिक दिलों में हुआ था जबकि श्रम-ए्घ अपने नेतत्व 
के लिए रावई श्रोवेन, फ्रामिस प्लेस, किंग्स्ले, लडलो और फ्रेंडरिक देेरिसन आदि व्यक्तियों पर निभेर 
ये, ८मी प्रकार भारतीय आन्दोलन अपने प्रारम्मिक दिनों में प्राय मम्पूर्णतया वकीलों के ऊपर ही 
मिर्भा था | इसी वग से पअध्यत्त श्रौर सचिव मिलते थे । £स विपय पर रोचक पलोचनाओं के लिए 
देगिए, श्र० झआा० प्र०, पृष्ठ 38२४-२५ शोर 37२८-२६ । 

२ अहमद मुचतार, ट्रेंट यूनियनिज्म एण्ड लेबर डिसप्यूट्स इन इण्डिया । 


ध 
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का मुकदमा दीवानी कचहरी में इस आधार पर दायर नही किया जा सकता कि वह 
नौकरी के खिलाफ भडकाता है या व्यापार अथवा व्यवसाय या दूसरे की नौकरी या 
अपनी सम्पत्ति को प्रयोग करने के भ्रधिकार में हस्तक्षेप करता है । दीवानी कचहरी में 

२) किसी भी रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सघ के खिलाफ इस श्राघार पर भी कोई मुकदमा 
दायर नही किया जा सकता कि कोई कमंचारी व्यापारिक विग्रह को अग्नसर कर रहा 
है, जब तक कि यह न साबित हो जाय कि वह सध की कार्यकारिणी को बिना बताए 
या उसके प्रकट आदेशो के विरुद्ध काम कर रहा है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सघ सदस्यो 
के नागरिक एव राजनीतिक हितो की पूर्ति के लिए कोष इकट्ठा कर सकता है किन्तु 
इसके लिए चन्दा पूर्णतया ऐच्छिक होता है । 


ओद्योगिक कल्याण * 
४९, कल्याण-कार्य की प्रकृति--कल्याण-कार्य की अ्रनेक प्रकार से परिभाषा की गई 
है। एक परिभाषा के श्रनुस्तार इसका श्रभिप्राय कारखानो में नौकरी की सर्वोत्तम 
दशाओ के लिए नियोक्ताओ के ऐच्छिक प्रयत्न हैं। श्रधिक सामान्य रूप से स्वीकृत 
'परिभाषा में कल्याण-कार्य के भ्रन्तर्गत स्वास्थ्य-सुधार, सुरक्षा एव साधारण कल्याण 
तथा श्रौ<द्योगिक कुशलता को बढाने के सभी प्रयत्न झ्ाते है ।* 
सरकार, श्रमिको, नियोक्‍्ताश्ो या सामाजिक सस्थाओ द्वारा ऐसे प्रयत्न किये 

जा सकते है । एक दृष्टिकोण से ऐसे प्रयत्तों को मानवता का कार्य कहा जा सकता है, 
जिसका उद्द इय झ्ौद्योगिक जानता का हित होता है | सकुचित और केवल उपयोगिता- 
वादी अर्थ में तथाकथित कल्याण-कार्यो को कुशलता-कार्य भी कहा जा सकता है। 
इसका श्रमिक के शारीरिक स्वास्थ्य और कुशलता पर सीधा प्रभाव पडता है। इस 
प्रकार भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति कम होती है। कल्याण-कार्य को निरक्षर 
अ्रभिक वर्ग में उत्तरदायित्व श्रौर गौरव की भावना भरने तथा उन्हें अच्छे श्रमिक 
बनाने का साधन भी समझा जा सकता है। 

४२ कल्याण-कार्य का विभाजन-- कल्याणा-का्य के दो प्रधान भाग है . (१) कारखाने 
'के भ्रन्दर के कल्याण-कार्य तथा (२) कारखाने के बाहर के कल्याण-कार्य | जहाँ तक 
कारखाने के अन्दर काम की दशाओ के सुधारने का सवाल है इसके विषय में सरकार, 
नियोक्‍ताश्रो तथा अन्य साधनो द्वारा किये गए प्रयत्नो का विवेचन अध्याय में पहले ही 
किया जा चुका है। 

बीते युग के तियोक्ताओ की ओर से श्रमिकों के भ्रवकाथ का सदुपयोग करने 

हर प्रश्न पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो प्रयत्न किये गए वे औपधि सम्बन्धी 
सहायता या शिक्षा और श्रावास की सहायता के रूप में थे। वर्तमान समय में बढती 
हुई श्रोद्योगिक अजान्ति के कारण इस पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है । 

१६१८ में वम्बई के समाज सेवा सघ (सोशल सबविस बीग) ने दो उदार मिल एजेण्टो 


१ इस विषय पर श्रम आयोग को रिपोट का चोददर्वा भ्रध्याय देखिए । 
२. अ्रध्यक्षीय भाषण, अखिल भारतीय श्रौधोगिक कल्याण सम्मेलन । 


१२६ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


--करीम भाई इब्नाहीम एण्ड सस तथा टाटा सस--को इस बात पर तैयार किया कि 
वे श्रमिकों के हित के लिए उनकी दो सस्थाओ का प्रबन्ध तथा संगठन उसे (समाज 
सेवा सघ को) सौंप दें। १६२२ में वम्बई में अखिल भारतीय भ्रौद्योगिक कल्यारा 
सम्मेलन हुआ । इसमें कल्याण-कार्य से सम्बन्धित श्रनेक प्रइनों पर विवाद हुआा और 
कितने ही उद्योग-केन्द्रो की विभिन्‍न एजेंसियों द्वारा किये गए कल्याण-कार्य को 
समन्वित किया जा सका । अखिल भारतीय व्यापार श्रम-सघ काग्रेस इस दिशा में 
काम कर रही है। मई, १६९२६ में भारत सरकार ने सभी प्राम्तीय सरकारो से काम 
पर न होने के समय श्रमिको की रहने की दक्षा सुघारने के लिए किये गए प्रयत्नों 
के शॉँकडे एकत्रित करने के लिए कहा | यह जाँच भन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के छुठे 
सम्मेलन की सिफारिश पर की गई। अस्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने विभिन्‍न सरकारो 
से इस बात की प्रार्थना की कि वे श्रमिकों के खाली समय के उपयोग से सम्बन्धित 
भ्रय्यतन सूचना दें । 

वम्बई के कुछ उदार नियोक्ताओ द्वारा प्रदर्शित रुचि के अ्रतिरिक्त कितने ही 
नियोक्ताओ्रो ने अन्य श्रौद्योगिक केन्द्रो, विशेषकर नागपुर, मद्रास, जमशेदपुर और 
कानपुर, में श्रम-कल्या रा-कार्य की योजनाएँ प्रारम्भ की हे। वकिघम कर्माटक मिलो द्वारा 
भ्रृूतकाल में किया गया कल्याण-कार्य सभी को ज्ञात है। नागपुर की इम्प्रेस मिल ने 
श्रमिकों के हित की देख-भाल का काम वाई० एम० सी० ए० (नवयुवक ईसाई सघ) को 
सौंप दिया है। जमशेदपुर के टाटा श्राइरन और स्टील कम्पनी के सचालको का ऋहना 
है कि कम्पनी के प्रारम्भ से ही श्रम के प्रति उनका रुख तथा श्रमिकों के लिए सफाई, 
सुरक्षा, शिक्षा, जल-वितरण, श्रावास, जल-निकासी, श्रस्पताल तथा भ्रन्य सार्वजनिक 
सेवाश्रो की व्यवस्था भारत में बेजोड है श्रोर भारतीय जनता के सभी मतो के व्यक्तियो 
ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने कल्याण - 
कार्य अधीक्षक की व्यवस्था की है जोकि श्रमिको के रहने के लिए बनाई गई दो बस्तियो 
की देख-रेख करता है । बम्बई कारपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट जेसी नगरपालिकाओो शौर रेलो 
जैसी जनोपयोगी सेवाओं ने भी अपने कर्मचारियों के हित के लिए काम किया है । 
अन्त में कितनी ही समाज-सेवा सस्थाएं, जैसे वम्बई समाज-सेवा सघ तथा मद्रास वगाल 
के ऐसे ही भ्रनेक सघ, सेवा सदन समिति (सेवा सदन सोसायटी), बम्बई प्रेसिडेंसी 
की भमहिला-परिपदु, मातृत्व और शिशु कल्थाण ससस्‍्था, ईसाई नवयुवक सघ, दलित 
वर्ग समिति (डिप्रेस्ड क्लासेज्ञ मिशन सोसाइटी) और कितने ही समाज श्रौर सघ 
नियोक्ताओ को सहायता देकर और अपने प्रयत्नो द्वारा श्रमिको के हित के लाभदायक 
काम कर रहे हैं । ह# 

भान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत कितनी ही सरकारो ने नियोक्ताश्ो के द्वारा 
किये गए कल्यारा और आ्रामोद-प्रमोद की क्रिया श्रो को पूरा करने के लिए स्वय कल्याणा- 
योजनाएं प्रारम्भ की हैं। उदाहरणायं, वम्बई की सरकार ने बम्बई के भौद्योगिक 
क्षेत्रों तथा राज्य के ग्रन्य नगरो में कल्याण-केन्द्र खोले हैँ ।१ 
ढ़ ४ शग्टियन इ्बऋर वक्त एप धर चुक्र, १६४०-१ 3 7० प्प६॥। 
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कानपुर श्रम जाँच समित्ति ने अपनी रिपोर्ट (पैरा ३१) में कल्याण-परिषद्‌ 
की स्थापना पर जोर दिया, जिसमें इस काम में रुचि लेने वाली विभिन्‍न सस्थाओ्रो के 
प्रतिनिधि हो । 
को रे कल्याण-कार्य के सद--(१) शिक्षा--श्रौद्योगिक श्रमिको की शिक्षा से सम्बन्धित 
दयनीय दरशा की चर्चा की जा चुकी है।' टाटा जैसे कुछ उदार नियोक्ताश्रो ने 
श्रमिको की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है। उनके और उनके बच्चो के लिए दिन 
और रात्रि की पाठशालाएँ खोली गई हैं। बम्बई के समाज सेवा सघ श्र ईसाई 
नवयुवक संघ ने भी झ्ौद्योगिक श्रमिको की शिक्षा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण काम किया 
है। इन्होने स्कूल भर रात्रि पाठशालाओ के अतिरिक्त पाठ-गरृहो भौर पुस्तकालयों फी भी 
व्यवस्था की है। (२) औषधि-सहायता--भारत के बड़े कारखानों में श्षधि- 
सहायता की सुविधाएँ सामान्यत प्राप्त हे, किन्तु लेडी डॉक्टरो द्वारा स्त्रियों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम पाई जाती है। (३) प्रसवकालीन ज्ञाभ--स्त्रियो 
श्रौर उनके बच्चो के हित के लिए पाइचात्य देशो में प्रसतवकालीन लाभ शौर बच्चा 
होने के कुछ दिन पूर्व श्लौर पश्चात्‌ त्क काम न करने देने की प्रथा है। चूंकि भारत में 
स्त्रियाँ गुह-सेवक का भी काम करती हैं श्रत यहाँ भी यह व्यवस्था श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हो जाती है। १६१६ के वाशिगटन शन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने श्लोरतो को काम में 
लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । इसमें प्रसवकालीन लाभ के प्रश्न पर 
ही विचार किया गया। यह श्राशा नहीं की जाती थी कि भारत इस प्रस्ताव को 
तुरन्त स्वीकार कर लेगा, फिर भी भारत सरकार को इस प्रइन की छानबीन करने 
के लिए आमन्त्रित किया गया ताकि वह दूसरे सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट दे सके । 
प्रस्तुत की गई जाँचों से यह सिद्ध हुआ कि बहुत थोडे से ही नियोक्ताग्नो ने इस प्रकार 
का काम प्रारम्भ किया है। प्रान्तीय सरकारो नें ऐसी ऐंच्छिक योजनाओश्रो को 
प्रोत्साहित करने के लिए अ्रपन्ती इच्छा प्रकट की। जून, १६२४ में भारत सरकार 
द्वारा की गई भ्न्‍्य जाँचों से भी स्पष्ट हो गया कि बगाल के तीन प्रधान शौर सगठित 
उद्योगो--जूट, चाय और कोयला--में प्रसवकालीन लाभ की निश्चित योजनाएँ चालू 
थी। श्रासाम के चाय के बगीचो, आसाम-रेलवे तथा व्यापार कम्पती, विहार श्रौर 
उडीसा की खानो श्लौर वम्बई के का रखानो में भी इस प्रकार की योजनाएँ चल रही थी । 
इनमें विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हे जैसे गर्भावस्था में कुछ समय की छूदी, दूध 
तथा दूध पिलाने वाली बोतलो का निमू ल्‍य वितरण । इन सबके प्रतिरिक्त वम्बई 
में प्रसूति-गृह भी है। वम्बई सरकार द्वारा नियुक्त लेडी डॉवटर बेन से ने अपनी अन्तिम 
/£रिपोर्ट में टाटा मिल-समृह द्वारा दी गई प्रसवकालीन सुविधाओ्रो का रोचक विवरण 
दिया है। कम-से-क्रम ११ महीने काम कर चुकने वाली स्त्री को बेच्चा पैदा होने के 
एक महीने पहले श्रौर एक महीने बाद की तनख्वाह भत्ते के रूप में दी जाती है, 
यदि वह किसी लेडी डॉक्टर हारा गर्भावस्‍था के आठ महीने पूरे होने का प्रमाण-पत्र 


पेश करे और यह झ्राइवासन दे कि वह मजदूरी पर भ्न्यत्न काम न करेगी । 
१ देखिए, अध्याय १, सेक्शन ९६। 


श्र्८ भारतीय अथशा'स्त्र 


१६२४ में श्री एन० एम० जोशी ने बच्चा होने के पहले और वाद में नौकरी 
के नियमन के लिए विधेयक बारा सभा में बिल पेश किया। यह बिल उन श्रौरतो 
के ऊपर बाग होता था जो खानों या कारखानों में काम करती थी न कि पभासाम 
श्रम शरौर प्रवासी भ्रधिनियम १६०१ के भझ्नन्तगंत आती थी। इसके श्रन्तर्गत बच्चा 
होने के ६ सप्ताह पहले श्रौर वाद तक छुट्टी तथा नियोक्ताश्नो द्वारा एकत्रित प्रसर्व- 
कालीन लाभकोष (मेटनिंटी बेनिफिट फण्ड) से भत्ता मिलने की व्यवस्था भी थी। 
यह बिल इस श्राघार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि भारतीय जनमत से यह 
बहुत भ्रागे था। परन्तु इसी प्रकार का बिल १६२६ में वम्वई में बॉम्बे मेटनिंटी 
एक्ट के नाम से पास हो गया जो पहले प्रान्त के कुछ चुने हुए नगरो पर लाशु 
होता परन्तु सरकार द्वारा भ्न्य नगरो में भी लागू किया जा सकता था। १६२४ में 
सशोधित अधिनियम द्वारा बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह तक काम करना भ्रवैध 
घोषित किया गया | प्राठ ग्राने प्रतिदिन के हिसाब से प्रसवकालीन लाभ बच्चा 
पैदा होने के चार सप्ताह पहले और बाद तक भिलेगा, बशतें कि वह नियोक्ता को 
इस बात की यूचना देने की तिथि के & महीने पहले से काम कर रही हो और 
सूचना देने के एक महीने बाद ही बच्चा पैदा होने को हो । यदि इस छुट्टी की भ्रवधि 
में वह कही और काम करेगी तो उसे यह लाभ नही मिलेगा। १६३८ में यह 
अधिनियम सभी श्रौद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियो पर लागू कर दिया 
गया । १६३० में एक सीमित प्रकार का प्रसवकालीन लाभ अ्रधिनियम मध्य प्रदेश में 
भी पास किया गया । १६३४ में मद्रास में भी बम्बई जैसा एक अ्रधिनियम पास र्किया 
गया । श्रासाम का अधिनियम ही कारखानों और चाय के बगीचो दोनो में लागू होता 
हैं। शेप सभी प्रधिनियम केवल का रखानो पर ही लागू होते हैं। सभी प्रसवकालीन लाभ 
विधानों के झ्राधारभूत सिद्धान्त एक ही हे, श्रर्थात्‌ बच्चा पैदा होने के कुछ समय पूवे 
और पश्चात्‌ स्त्रिपो को नकद भ्राथिक सहायता दी जाय, प्रसव के बाद उन्हें भनिवार्य 
रूप से कुछ समय तक विश्वाम करने दिया जाय झौर यदि वे बच्चा पैदा होने की 
सूचना देती हे तो पहले भी करने दिया जाय। सभी भ्धिनियमो में लाभ मिलने के लिए 
एक निश्चित श्रवधि की नौकरी या काम श्रावश्यक है। यह भ्रवधि ६ माह से 
१ साल तक है। श्रौरतो को प्रन्य नियोक्ताओ के यहाँ उतने समय के लिए काम 
करने की मनाही होती है, जितने समय तक उन्हे अपने नियोक्ता से नकद रुपया 
मिलता है ।। 

(४) आमोद-प्रमोद--आमोद-प्रमोद का महत्व स्वय इतना स्पष्ट है कि उस 
पर विशेष बल देने की आवश्यकता नही है। श्रमिकों के नीरस जीवन में थोडी भी 
हरियाली लाने वाली कोई भी चीज़ स्वागत योग्य है। श्रमिक को ऐसे काम भे 
लगाना आवश्यक है ताकि उसका फालतू समय शरावखोरी झौर नशे में व्यतीत न 
हो तथा श्रौद्योगिक केन्द्रों में औद्योगिक काम के प्रति उसका श्राकर्पण बढ जाय और 

_वह्‌ बिना हिचक के वहाँ वस जाय । इस सम्बन्ध में वम्वई समाज सेवा संघ झौर टाटा 
* देखिए, इण्डिया एएढ पाकिस्तान टेअर चुके, १६४६, ए० १६६। 
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तथा वकिघम कर्ताठक मिल्स जैसे उदार नियोक्‍्ताओ के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हें । वम्बई समाज सेवा सघ नें परेल में एक श्रमिक सस्था (वर्किंग मेन्स इस्टिट्यूट) 
स्थापित की है। बम्बई सरकार के कल्याण केन्द्र की स्थापना के प्रयत्न भी स्तुत्य है । 
इन क्रियाओं के फलस्वरूप सिनेमा, मेजिक लेण्टनं की सहायता से भाषण, सगीत- 
४ फम्मेलन, नाटक, अखाडे, दगल आदि के आयोजन का नाम लिया जा सकता हैं । 
(६) श्रवास--इस समस्या का विवेचन इस श्रध्याय में पहले ही हो चुका है ।* (६) 
सहकारी समितियाँ-सहकारी भ्रान्दोलन के विवरण में इसका पूरा वर्णन हो चुका है ।* 
(७) अन्न-वसरुन्न की दूकानं--कुछ मिलो में श्रमिको को सस्ती दर पर झन्न-वस्त्र बेचने 
के लिए दुकानें भी खोली गई हे, जिससे वे घोखेबाज वनियो के चग्रुल से बच सके । परल्तु 
कालान्‍्तर में इन दूकानों में मज़दूरी के बदले सामान देने की प्रथा प्रचलित हो जाने 
से अमिको को उधार सुविधा के कारण वबनिया से सामान खरीदना अधिक आकर्षक 
प्रतीत होता है। इस समस्या का सन्तोषजनक निदान सहकारी स्टोर खोलने से ही 
हो सकता है । (८) चाय की दूकानें और केण्टीन--चाय और स्वास्थ्यजनक खाद्य 
की आवश्यकता प्रतीत होने पर भी हमारी मिलो में इनका प्रवन्ध नही के बरावर है। 
गत युद्ध में इगलैण्ड में जिस प्रकार की केण्टीनो ने काफी प्रगति की उस प्रकार के 
बहुत थोडी केण्टीनें श्रपने देश में हे । इसमें जाति सम्बन्धी भेद-भाव और स्त्रियो की 
रूढिवादिता के कारण काफी कठिनाई हुई है । 
उपर बताये गए फंक्ट्री एक्ट के आघुनिकतम सशोधन में कल्याण-कार्य के 
“..ए अनेक धाराएं हैं जिनमें विश्वाम के लिए सुन्दर विश्वाम-गृहो का निर्माण, ५० से 
अधिक स्त्रियो को नौकर रखने वाली फैक्ट्यो में उनके बच्चो के लिए कमरो की 
व्यवस्था तथा प्राथमिक सहायता के उपस्कर की व्यवस्था झादि का नाम गिताया जा 
सकता है। भारत में केवल कल्याण-कार्य के प्रसार की ही आवश्यकता नहीं है 
वरन्‌ इसका नियन्त्रण जहाँ तक हो श्रमिको के हाथ में ही होता चाहिए । इस समय 
कल्याणा-कार्य अधिकतर नियोक्ताओ के हो हाथ में हे, जिससे श्रम सघ के कार्यों में 
हस्तक्षेप होता है। कल्याण-समितियो के प्रबन्ध के लिए श्रमिको में से नेतृत्व की 
क्षमता रखने वाले कर्मचारियों का चुनाव बहुत सनन्‍्तोषजनक सुझाव नही है, क्योकि 
इससे वे साधारण काम करने वालो से श्रलग जा पडते हें ।* 


कक, 
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१ देखिए, सेक्शन १३-१५। 
२. देखिए, खण्ड १, अध्याय १०, सेक्शन ११] 


३. देखिए, रिपोर्ट शॉच लेवर कडोशन्स इन इश्डिया (श्रिटिश ट्रेंड यूनियन कार्ेस डेलोगेशन, १६२८) 
१० १२। 


अध्याय ० 
राष्ट्रीय आय स्‍' 


4. राष्ट्रीय आय के अजुमान ; दादाभाई नौरोजी का अनुसान--दादाभाई नौरोजी ने 
अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी एण्ड दि ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' में पहली बार भारत की 
राष्ट्रीय झ्रय आँकने का गम्भीर प्रयास किया । यह अन्लुमान १८६७-७० के सरकारी 
प्रॉकडो पर भ्राघारित है । डा० नौरोजी ने जिन सिद्धान्तो का अनुसरण किया, उनकी 
व्याख्या वह निम्न शब्दो में करते हे-“मेंने प्रान्त की एक या दो मुख्य उत्पत्तियों को उस 
प्रान्त की कुल उत्पत्ति का प्रतिनिधि मान लिया है। मैंने प्रत्येक जिले की जोती जाने वाली 
सम्पूर्ण भूमि, प्रति एकड उत्पादन एवं उसके मूल्य को लिया है, भव साधारण ग्रुणा और 
जोड से कुल उत्पादन की मात्रा भर मुल्य मालूम हो जाता है । इससे प्रति एकड श्रौसत 
उत्पादन श्रौर सम्पूर्ण उत्पादन का सुल्य भी सही-सही मालुम हो जाता है ।” इस 
श्राधार पर काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहुँचे कि कृषि-उत्पादन का कुल मूल्य 
२,७७,०००,००० पौंड हैं। इसमें से ६%, वह बीज के लिए घटा देते है । इसके बाद 
२६०,०००,००० पौड बचा । तमक,श्रफीम, कोयला झौर व्यापार से होने वाले लाभ का 
मुल्य प्राय १७,०००,००० पौंड, निर्मित वस्तुओं का मूल्य १५,०००,००० पौंड लगभूग 
इतना ही मछली, दूध, गोश्त इत्यादि का मूल्य तथा ३०,०००,००० पौंड भ्न्‍्य बातो के 
लिए रख लेने पर इन सबका योग ३४०,०००,००० पौंड होता है । जनसख्या को 
१७०,०००,००० मानने पर ब्रिटिश मारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय ४० शिलिंग 
या २० रुपये हुई | जेल में दी जाने वाली खुराक झभौर प्रवासी कुलियो को दिये जाने 
वाले राशन के आ्राघार पर वह इस नतीजे पर पहुँचे कि यह केवल जीवन-निर्वाहें के 
लिए आवश्यक श्राय-३४ रु०--से भी कम है। “बहुत श्रच्छी फसलो में भी भारत का 
उत्पादन इतना कम है कि जैसा खाना और कपडा जेल में भपराधियों को मिलता है 
उतने के लिए भी काफी नहीं है। सामाजिक-घारमिक झावश्यकताओ, दु ख-छुख के 
अवसरो के लिए आवदयक घन, दुदित के लिए व्यवस्था तथा जीवन के लिए भ्रनिवार्य 
कुछ सुविधाओं की तो वात ही झ्लग है। भारत की साधारण जनता का यह हाल 
है। उनके पास जीवन-निर्वाह-मात्र की झावश्यकताञों की पूति के लिए भी पर्याप्त 
साधन नही है ।” “बूकि राष्ट्रीय श्राय दैनिक आरावश्यकताझो की पति के लिए भी 
पर्याप्त नही थी, भ्रतएवं देश की उत्पादक पूंजी धीरे-घीरे प्रति वर्ष व्यय होती गई श्रौर्‌ 
शभ की वढती गरीबी के साथ उत्पादन-शक्ति का ह्ास होता गया ।/ 

डॉ० वी० के० झार० वी० राव का मत है कि दूध, मछलियाँ तथा मास के 

सम्बन्ध में दादामाई नौरोजी का अनुमान कम है। दूध, मास श्ौर मछलियों का 
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उत्पादन कृषि का चतुर्थाश है । इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त आय ६४० लाख पौंड 
होगी त कि १५० लाख पौंड | उद्योगो पर अवलम्बित जनसख्या कृपि-जनसस्या के ६%, 
से श्रधिक है तथा कृषि-जनसख्या की तुलना में श्रौद्योगिक अ्रमिको की श्राय भी 


अपेक्षाकृत अधिक है। अ्रतएव निर्माणों से प्राप्त श्राय १५० लाख पौंड के वजाय 


६०० लाख पौंड होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रशासन, परिवहन, पेशी झौर गृह-सेवको के 
लिए भी कुछ जोडना होगा । इन सशोघनो के बाद राष्ट्रीय आय २० रु० प्रति व्यक्ति 
से बढ़कर २३ या २४ रु० प्रति व्यक्ति हो जायगी ।* 

२. राष्ट्रीय श्राय १८७९ से १६१३ तक--दादाभाई नौरोजी के बाद, १८८२ में दूसरी 
जाँच श्र क्रोमर (उस समय, मेजर ईवलिन चेरिंग ) तथा सर ( उस समय मिस्टर ) 
डेविड वारवर ने की और उनके परिणाम इस प्रकार थे-- 


कृषि-भ्राय रू० ३४०,००,००,००० 
गेर-कृषि-आय ₹ू० १७४५,००,००,००० 
योग रु० ६९२,००,००,००० 


१६४,५३९,००० व्यक्तियों में बाँठ देने पर, जो तत्कालीन जनसख्या थी, 
प्रति व्यक्ति श्रोसत भ्राय २७ रुपये हुई । 

श्रव हम श्री डिग्वी के अनुमान को देखेंगे जिसका श्राधार यह था कि सरकारी 
मालगुज्ञारी श्रौर उत्पादन के बीच एक निश्चित सम्बन्ध है। श्री डिग्वी ने मालगुजारी 
शौए उत्पादन के भिन्‍न प्रतिशतो का प्रयोग किया जिन्हें श्री आर० सी० दत्त ने 
निकाला था तथा जिनका प्रयोग उन्होने लाई कज्ञेन को भेजी गई खुली चिट्ठी में किया 
था । प्रतिशत इस प्रकार थे--- 


बंगाल ५ से ६ प्रतिशत 

सीमाप्रान्त पर १ 

पजाब ६० +॥ 

मद्रास १२ से ३१,, मान लीजिए २० प्रतिशत 


है बम्बई २० से शे३े है २५ ,, 
डिसबी की गणनाओो से निम्न परिणाम मिकला-- 


कृषि-झ्राय (१८६८-६६ के लिए) रु० २८५५,००,००,००० पौंड १८९,०००,००० 
गर-कृपि-आाय (कृषि-झ्ाय का आधा) रू० १४३,००,० ०,००० पौंड ६५,०० ०,००० 
योग ₹० ४२८,००,० ०,००० पॉंड २८४,०००,००० 

उस समय की सरकारी गणना के अनुसार सम्भावित जनसर्या २४,१०,००,००० 


_..औ विभाजित करने पर श्रौसत झ्राय रु० १७-५-४ हुई। १६०१ की जनगणना के 


श्रनुसार जनसख्या २३,१०,००,००० थी। इस झाधार पर एक भ्रच्छे वर्ष में प्रति 
व्यक्ति आय १८ रु० ८ आना ११ पाई होती। दुभिक्ष वर्ष १८६६-१६०० के लिए 
डिग्बी द्वारा अनुमानित आय १२ रु० ६ झ्ाना थी । 


दुश्निक्ष आयोग के लिए आकलित श्रॉकडों के श्राघार पर कृपि-भाय को 


१. देखिए, वी० के० आर० वो० राव, 'इण्डियन नेश्नल इनकम), १६२५-२६ प० १७-२२ | 


न 


श्देर भारतीय अर्थशास्त्र 


ड५०,००,००,००० रु० मानकर ला कर्जन ने उपयुक्त कथनो के उत्तर में अपना 
अनुमान प्रस्तुत किया । १८८० की गणना के अ्नुत्तार कृपि-शाय १० रु० प्रति 
व्यक्ति थी। उसी क्षेत्र की श्रद्यन जनगणना की सख्याओ को लेकर यह अनुमान 
लगाया गया कि क्ुपि-आय १८ रु० से बढ़कर २० रु० हो गई । यह मानने पर कि 
गैर-कृषि-प्राय भी उसी अनुपात में बढी होगी १६०० में भारत की प्रति व्यक्ति 
भोौसत आय १८८० के २७ रु० के बजाय ३० रु० हुईं। लाडे कर्जन ने स्वीकार 
किया कि आँकडे निविवाद नहीं थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि १८८० की 
सख्याएँ भी अनुमानित ही थी और यदि एक तक के समर्थन के लिए एक सख्या 
प्रयुकतत की जा सकती है तो उसी प्रकार दूसरी सख्या का भी प्रयोग किया जा सकता 
हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गणना के श्राघार पर निदिष्ट आ्राथिक दक्षा 
की प्रगति न॒तो महत्त्वपूर्ण ही थी और न सतोपजनक ही । लेकिन इससे यह बात 
से स्पष्ट हो ही जाती है कि हम भ्रागे वढ रहे है, पीछे नही लौट रहे हैं । 

डिग्वी ने यह सावित करने के लिए कि ला्ड क्जन का अ्रनुमान आवश्यकता 
से भ्रधिक झाशावादी था, प्रइन की पुन परीक्षा की । जहाँ तक क्ृषि-आय का प्रश्न 
था उन्होने मालग्रुजारी से निर्धारित करने वाला पुराना तरीका ही अ्रपनाया । 
लेकिन गैर-कृषि-भाय को कृपि-आय का श्राधा मान लेने के वजाय उन्होने भर 
अधिक वस्तुश्रो की गणना की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देश की सम्पूर्रा प्राय 
२५६,०००,००० पौड है। इसे २२६,०००,००० की जनसख्या से विभाजित करने,हर 
अति व्यक्ति श्रोसत प्राय १७ ० ४ झाने ही हुई । 

१६०२ में एफ० जे० श्रटकिसन ने एक लेख 'ए स्टेटिस्टिकल रिव्यू श्रॉफ दि 
इनकम एण्ड वेल्थ श्रॉफ ब्रिटिश इण्डिया' लिखा जो लब्दन में रॉयल स्टेटिस्टिकल 
सोसाइटी के सामने पढा गया । उन्होने सम्पूर्ण जनसख्या को तीन वर्मो में विभाजित 
किया--( १) कृपि जनसल्या, (२) गैर-कृपीय जनसख्या (गरीब), (३) गैर-कृपीय 
जनसरुपा (घनी) | पहले वर्ग की श्राय क्षेत्रफल, उत्पादन भ्रौर कीमतो के श्राँकडो 
पर निर्धारित की गई। दूसरे वर्ग की श्राय प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों की सख्या को 
उनकी पारिश्रमिक दर से गुणा करके प्राप्त की गई । तृतीय वर्ग में सरकारी नौकरों 
के लिए सरकारी शअनुमान (सिविल एस्टिमेट्स) श्रौर पेशेवर लोगो के लिए झ्रायकर 
को प्रयोग में लाया गया। इस आधार पर भ्रटकिसन ने अनुमान लगाया कि १८७५ 
में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३०५ रु० तथा १८६४ में ३६ ५ रु० थी। इसमें से 
बीज, घिसाव थ्रादि के लिए कुछ नहीं घटाया गया। लामभप्रद रूप से काम में लगे 
व्यक्तियों तथा उनके काम के समय को भी बढा-चढाकर प्रदर्शित किया गया । इसके 
अतिरिक्त साथुशो और भिक्षुओं की कमाई को भी जोडा गया जोकि श्राइ्चर्यजनक 
है। इस प्रकार अन्तिम परिणाम में श्रतिरजन का दोप भ्रा गया श्रौर डॉ० राव ने 
इसमें सुधार करना श्रावशयक समभा तथा अनुमान को ३६ रु० ८ भ्राने से घटाकर 


३१ ० ८ झा० कर दिया ।* 


२3 पृत्र उद॒घृत, पृ० २८-३६ । 
३ 


राष्ट्रीय आय १३३ 


३, वाडिया श्रौर जोशी का अनुसान-- १६१३-१४ की राष्ट्रीय श्राय का अनुमाते 
श्री पी० ए० वाडिया और श्री जी० एन० जोशी ने लगाया है ।१ हम उनकी जाँच 
का परिणाम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। कृषि-उत्पादन का मुल्य १०,७२,६६,६ ३, २८२ रू० 
. <रखा गया । इसमें से वीज और खाद के लिए २०% घटाया गया । अ्रतएव वास्तविक 
पि-प्राय ५,१५८, ३६,६४,६२६ रु० हुई। खनिज पदार्थों का मूल्य १४,४०,६५,००० ० 
अ्रनमान किया गया। इसमें से २०% घिसाव भौर मजदूरी से सम्बन्धित खनन 
का व्यय घटाया गया । (गणना में आगे खनिज-उत्पादन निर्माण (मेनूफेक्चस) में जोड़: 
लिया गया है। ) इस तरह वास्तविक मूल्याकन ११,५२,७६,००० रु० हुआ । इसके: 
वाद विभिन्‍न वस्तुओं, उदाहरण के लिए चमडा, खाद, ऊन, सिल्क, मुर्गियाँ 
इत्यादि, का मृूल्याकन इस श्राघार पर किया गया कि इन वस्तुओं का निर्यात कुल 
उत्पादन का ८०% है। इसमें मछलियो का उत्पादन जोड दिया गया जोकि इनमें 
काम करने वाले ६५,००० व्यक्तियों के २७५ दिन के काम पर ४ आराना प्रति व्यक्ति 
के हिसाव से निर्धारित किया गया। अन्त में इसमें दस्तकार (आटिज़स) एवं वारिज्य 
झौर व्यवसाय में लगे लोगो की आमदनी भी जोडी गई। यह १,८०,००,०० ० व्यक्तियों 
के ३१० दिन के काम पर ४ थाना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाव से १,४४,२९६,५८,७४० 
रु० हुई। दूसरा मद, जिसकी विवेचना इस सम्बन्ध में की गई है, वह पशुओं की है । 
इसके लिए प्रयुक्त भाँकड़े १९१७-१८ के हैं। यह मान लिया गया कि १६१३-१४ 
“र १६१७-१८ में पशुओं की सख्या में कोई बडा अन्तर नहीं पडा होगा। कुल 
पशुओं का मूल्य ३,६६,०५,११,५१८ रु० लगाया गया । इस वात को ध्यान में रखते 
हुए कि कृषि में काम करने वाले पशुझो की सेवाओ्रो का मूल्य क्ृपि-उत्पादन में सम्मि- 
लित किया जा चुका है, उसे घटा दिया गया ताकि दुहरी गणना न हो जाय । जहाँ 
तक निर्मित वस्तुओं (मेनूफेक्चसे) के मृल्य-निर्घारण का प्रश्न है इसे कच्चे माल 
का € अर्थात्‌ २०% मानता गया। इसका मूल्य (२०४,७६,६५,०००--५) 
४०,६५,३३,००० रु० हुआ । लेखकगण ऊपर बताई गई पद्धतियों से इस कुल श्राय में 
से कई चीजें घटाकर निम्न आलेख प्रस्तुत करते हैं जोकि १६१३-१४ की कुल राष्ट्रीय 
श्राय में से घटाई गई राशि प्रदर्शित करता है-- 
(१) गृह-व्यय २००,००,००० पौण्ड 
(२) सरकार की ओर से विदेशी पू जी का विनियोग ८०,००,००० पौण्ड 
(३) भारत में लगी विदेशी पूजी पर लाभ ३६९०,००,००० पौण्ड 
(४) भारत में नई विदेशी पूजी का विनियोग._ ५०,००,००० *पौण्ड 
(५) सरकारी भ्रफसरो, यूरोपीय नौकरो शादि द्वारा 
भारत से बाहर भेजा जाने वाला द्रव्य *** १००,००,००० पौण्ड 
__5२०,००,००० पौण्ड 
न्+१२३,००,००,००० रू० 


र 


सिम मर म मलश शक की लकी 
१. द वेल्थ श्राफ इण्डिया”, पृ० ६७-११२ । 
२. बाउली-रावटंसन की रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि इस मद का मूल्य ढो वार घटाया गया है । 


१३४ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


निम्न तालिका वाडिया और जोशी के परिमाणो को सक्षिप्त रूप से प्रकट 








करती है-- 

कुल सालाना श्राय या भारत (ब्रिटिक्ष) की राष्ट्रीय आय १६१३-१४ 
कुल मूल्य रुपयों में 

(१) ऋृषि-उत्पादन ८५८,३६,६४,६ २६ 

(२) खनिज पदार्थ ११,५२)७६,००० 

(3) विविध उत्पादन १५४,२६,५८,७५० 

(४) पशुजन्य उत्पत्ति १४५,१०,३४,६२४ 

(५) निर्मित वस्तुएँ ४०,३५,३३,००० 

कुल वास्तविक मूल्याकन १२,१०,२७,६७,०१० 

गृह-खर्त (घटना) १२३,००,००,००० 

वास्तविक वार्षिक आय १०,८५७ ,२७,६७,० १० 


इस आय को ब्रिटिश भारत की जनसख्या में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय श्राय ४४ रु० ५ श्रा० ६ पा० भआाती है। १६११ की जनगराना के अनुसार 
ब्रिटिश भारत की जनसख्या २४,४१,८६,७१६ थी। इसमें तीन वर्ष की सम्भावित 
वृद्धि के लिए १०,००,००० जोड दिया गया है । रा 
४. शाद्द और खबाटा का अ्रनुसान--के० टी० शाह श्रोर के० जे० खबाठा के श्रनु- 
मान का साराश इस प्रकार है*-- 


























हे युद्ध-पूव काल | युद्ध-युद्धोत्तर | कुल भवधि | वर 
मर्दे काल 
१६००-१४ [| १६१४-२२ | १६००-२२ | १९२१-२२ 
। करोड़ रुपयों में 
कृषि-उत्पादन १०१४८ | श६८६ ५ १२४७ १ श्श्प्र्प्‌८ 
वीजों के लिए घटाया गया २० | 724 प्‌ प्र 
वास्तविक कृपि-उत्पादन । हम २०९७८ 
वनन्‍धन. १० २० श्ड श्८ 
मच्चलियां १२ न्श १ & ३०२ 
निर्मित वस्तुएँ ८० 2५० १०६ श्प्द 
खनिन पदार्थ १० ग्ड्ध्द १ श्प | 
मकान इत्यादि ____१० १६४ ४२ २०३ 
योग ॥ २१०६ ईज६२ १३८० रश्ध्ड 


१ के० “० शाह्ष भर के० जे० खबाद, दि बेल्थ एए्ड टेक्सेबल केपेमसिटी श्रॉफ इस्डिया?, 
बृ० १६६-२००। 
बकरा 


राष्ट्रीय झ्राय १३५ 


१६००-१४--३६ रु० 


किक १६१४-२२---५८३ रु० 
इस प्रकार प्रति व्यक्ति कुल आय १६००-२२--४४३ रु० 


१६२१-२२---७४ रू० 
मूल्य-परिवतनो की व्यवस्था करते हुए युद्ध-पूर्व झोसत्त मुल्य-स्तर पर प्रति व्यक्ति 
ट्रीय भ्राय ३६ रु० हुई शौर युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में ३८ २० २ श्रा० हुई। 
आय में से लेखको ने गृह-व्यय इत्यादि अनेक बातो के लिए घठया भी है भ्रौर 
स निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय में से ७ र० 
जायगा श्रौर १६२१-२२ की आय ६७ रु० ही रह जायगी। डॉ० राव 
कथन है कि (१) सेवाश्रो के न शामिल करने तथा (२) पशुओ, दस्तकारी तथा 
मेत्त वस्तुओं के सम्बन्ध में निम्नानुमान होने के कारण इसमें ७ रु० और जोडने 
गे। 
फिण्डले शिराज़ का अनुमान-- १६२०-२१ और १६२१-२२ के लिए फिण्डले शिराज़ 
अनुमान में कृषि-उत्पादन क्रमश' १,७१,४९४ लाख रु० तथा १,६८,३४१ लाख ₹० 
॥ गर-कृषि-उत्पादन ८८ई करोड़ रु० रखा गया। इस शभाधार पर १९२१ और 
“२२ के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झाय क्रमश १०७ रु० तथा ११६ रु० हुई । 
राज ने बताया कि १८८१ से १६११ तक की श्रवधि में किये गए सब अनुमानो में 
! मान लिया गया था कि कृषीय और गैर-कृषीय श्राय दोनो वर्गों में उनकी संख्या 
अनुपात से विभाजित है। यह गणना तब तक ठीक थी जब तक देश का श्रौ<द्योगिक 
कास अपनी शैशवावस्था में था। लेकिन इधर हाल में कुछ शीघ्रता से परिवतेन 
; हैं, भ्रतएव कुल गैर-कृषीय उत्पादन पर पहुँचने के लिए कुछ भौर जोडना आ्रावश्यक 
गया है। इसके लिए ७५ करोड रु० जोडना उपयुक्त होगा और इसे णोडने पर 
न ८छई करोड रुपये हुए। शिराज़ के श्रनुमान के विरुद्ध एक स्पष्ठ आलोचना यह 
कि क्ृषि-उत्पादन-गणाना में उन्होने बीज इत्यादि को घटाने की श्रावश्यकता नही 
की। यह भी ध्यान देने की बात है कि शाह औौर खबाटा के अनुमान में गेर-कृषीय 
य १०%८ही है श्र वाडिया झौर जोशी के श्रनुमान में ३०% है, परन्तु इसके विप- 
त शिराज़ के श्नुमान में वह ४०% है। यह श्रन्तर इस काररा है कि सेवा-उपयो- 
ताभ्ों की गणना भिन्‍न प्रकार से की गई है। जबकि शाह भौर खबादा उसे 
पनी गणना में सम्मिलित नहीं करते, शिराज़ उसे श्रपनी गणना में शामिल कर 
ता दहै। 
« वी० के० आर० वी० राव का अनुसान--डॉ० राव ने १६३१-३२ के लिए 
एट्रीय आय का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार वास्तविक आय (ब्रिटिश भारत 
)) १,६०,००० लाख और १,८५०,००० लाख रु० के बीच है और प्रति व्यक्ति श्राय 
* रं०। इसमें मूल-सशोधन के लिए ६%, जोडा या घटाया जा सकता है। नीचे” 
) सारणी में विस्तृत वर्शान दिया गया है--- 


१३६ भारतीय अथश्ञास्त्र 
2 अमल 














मूल्य दस लाख | भूल की सीमा, 

रुपयों में प्रतिशत 

कृषि उत्पादन का मूल्य ४०६२७ #ल, 
पञु 72... 7? २,घ८३ सन 
मछली और शिकार , १२० नर २० 
जगल के उठ्रादन ७ ६२ न्द्य 
खनिज 7) रा] १59 जा 
आयकर पर लगी हुई आय २,१६१ लत 
».. से मुक्त आय (उद्योगों में लगे अमिकों की) २,१०० न्ल्१्७छ 
» 9» 52 . रेलवे, पोस्ट, टेलोग्राफ ५६० पद अर 
व्यापार में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय १५२३३ स्ः१५्‌ 
शिक्षा इत्यादि में ,, » » ४१६ १५ 

रेलवे,पोस्ट, टेलीग्राफ को छोड़कर परिवद्दन में लगे लोगों 

की आयकर मुक्त भाय २८३ न २० 
गृह-सेवाशों में लगे श्रमिकों का भावकर ३२५ म२० 
विविध मर्दों से मुक्त आय ७८० स्£ १० 
योग | शषाप8६ु० 9. # ६ 


डॉ० राव अपने अनुमान को इस भ्राघार पर भ्रधिक सही बताते हैं कि 
उन्होंने प्राप्य श्रॉँकडो को मास, दूध की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगों की श्राक; 
स्थानीय अ्रधिकारियों की सेवाझ्नों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई तदर्थ (एड हॉक) 


जाँचो द्वारा पूर्ण किया है ।* 


पु 


७ ईस्टर्न हृकनासिस्ट का अलुमान--ईस्टर्न इकनामिस्ट ने श्रपने वाधिक श्रक 
(३१ दिसम्बर, १६४८) में १६३९-४० से १६४७-४८ के लिए राष्ट्रीय ध्राय के सम्बन्ध 


में निम्त सख्याएँ दी-- 


ब्रिटिश भारत की श्राय (१६३६-४० से १६४७-४८ तक ) 


_. .  ै ै॑ै॑ टदसलाखरुवयों में। __३_ लाख रुययो में 
























































| 
(१६३६-४० ०2४४५ ४१-४२ ४२-४३ ४३०४४ ह४-४५ ४प्‌-४६ [४६-४७ 28४७-४५ 
मल लि की अककाब थे भन्य | | 
सबधित पेशों से | 
शआाय 8६५२७ [्ह््शरः ०४८ [१७४०२/२१२८१/२२६३८(२२२८५(१५६६९२| २१२६३ 
उद्योगों से आय | ३७६० ४०६२| ६०२०| ६५६०,१२४००(१११२०(१०३४५८| ६8४८२॥। ६८०० हट 
| 
झन्य मों से | ६०२४ | शरद इम्हर| ६७७२| ८८५१, ८६५१| ६७६६| ६७६८| पश२८ 
छुच आय | २६३४३ (२०५८०/२३३६ ०३३०३४|४२३३२ ४२७०६(४२३८२।८४४०७२॥| ३६४२१ 














रेश मारन की राष्ट्रीय आय (१६३१-३२), १० ४ झीर १८५-६ 








राष्ट्रीय आय १२७ 


जीवन-निर्वाह-व्यय देशनाक की सहायता से व्यवस्थित (द्रव्य श्राय से भिन्‍त) 
दास्तविक भआाय के परिवतंत निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं--- 
भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति श्राय 















































5 $ 8 सा ता हर मय आर ४७-४८ 
हज 3 ०७ १६३६-४०४००४१ ४१-४२ ४२०४३ ४३-४४ [४४-४५ [०४६ ४६-४७ केवल भारत 

कुल आय (दस | 

लाख रुपयों में) | १६१४३ [२०५८३/२३३१६०|३३७३४४२३३२४२७०६४२३८२ ि४८७२| ई९४२१ 

जनत्तख्या (दस 

लाख में) २६० | २६४ २६८ इ३००| ३०४ ४्ग्थुश। ३१० ११४ 7४६ 

प्रति व्यक्ति झाय ४ 

(रुपयों में) घ्छ ४० ७८०। ११९ १३६ १३६९| १३७| १४३ १६० 

वम्बई जीवन- 

निर्वाह यूती 

आधार वर्ष 

(१६ हा 

चन्१०० १०० १०५७ ११७ 

बस्तर... निर्वाह 

व्यय देशनाक से 

व्यवस्थित श्राय ७ ४७. ६६ 


धमाराकाइपरन कक 





उपयु क्त संख्याओ से स्पष्ट है कि वास्तविक झाय, जो १६३६-४० में ६७ २० 
प्रति व्यक्ति थी, १९४७-४८ में घटकर ६२ रु० हो गई । इसके अतिरिक्त इस श्राय 
का कुछ भाग उपभोग पर नही व्यय किया गया वरन्‌ पौण्ड पावना के निर्माण में 
खर्च हुआ । यह बात निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगी जोकि उपभोग (खाना श्रौर 
कपडे) की कमी प्रदर्शित करती है 


खाना झौर कपडा प्रति व्यक्ति उपभोग 


| 
१६३६-४०/१९४०-१(१६४१-२१ पक 














१६४४-५(१६४५-६|१६४६-७ १६४७-८ 














प्रतिव्यक्त) रएलाव्ललकनट सकल लत्कल्स्ल्टा लक लत लल्त्ल्तलत्त्स्ल्ल्न्लल्ल 
मोजन का।| ३फ८ 

न्सुभोग 

प्रत्ति ज्यक्ति 


कपडे का. १६ की ६ | शृ४ श४ड | १२ ।+ १२ 
(गजों में) । 


८. व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयॉँ--इतन परिणामों की तुलना करते समय 
पाठक को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा । पहली बात तो यह है कि वे 





श६६ | शृढ८५ | इछप । इ७३९ | ३७० | इ४० | उध८ | 2७ 


| 





हे दड २१ 
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दस लाख | भूल की सीमा, 

यो मे अप प्रतिशत 

2 पर 5 225 230 
कृषि उत्पादन का मूल्य ४५६२७ प 
पशु छ.. 77 शक्ल न 0) 
मछली भौर शिकार , १२० मं रे० 
जगल के उत्पादन, 8२ >> 
खनिज [] 99 466 का 
आयकर पर लगी हुई श्राय २,१६१ हे 
».. से मुक्त भाय (उद्योगों में लगे अमिकों की) २,१०० फेर 
33. 99. 93 रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ 8६० ्् 
व्यापार में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय १५ २३३ न्म्श्प्र 
शिक्षा श्यादि में ,, ,, + डर र्ज्ल्श्ध्‌ 

रेलवे,पोस्ट, टेलीग्राफ को छोड़कर परिवहन में लगे लोगों 

की आयकर मुक्त शआाय २८३ नं २० 
गृह-सेवाओं में लगे श्रमिकों का श्रायकर झश५्‌ न २० 
विविध मदों से मुक्त आय ७9८० २3८१० 
योग | १६,८६० | ्नः धि 


डा० राव भपने भनुमान को इस आधार पर अ्रधिक सही बताते हैं 
उन्होने प्राप्य श्रॉकडो को मास, दूध की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगो की आर 
स्थानीय अधिकारियों की सेवाओं इत्यादि के सम्बन्ध में की गई तदर्थ (एड हॉक 
जाँचो द्वारा पूर्ण किया है ।* 
७. इँस्‍्टने इकनामिस्ट का अचुमान--ईस्टर्ने इकनामिस्ट ने अ्रपने वाषिक अर 
(३१ दिसम्बर, १६४५८) में १६३६-४० से १६४७-४८ के लिए राष्ट्रीय भ्राय के सम्पर 
में निम्न सख्याएँ दी-- 

ज्रिठिश भारत की झाय (१६३६-४० से १६४७-४८ तक ) 
जा तर 7 नह तक हरवाकाइामह लाख यरययो में 
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राष्ट्रीय आय १३६ 


कभी-कभी तो दरिद्रता की तसवीर इसलिए बढा-चढाकर खीच दी जाती है 
ऐकेवेसमभते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय एक श्रौसत कुद्दम्ब की आय का 
प्रतिनिधित्व करती है । यदि हम जनता को जरूरत से ज्यादा खुशहाल समभते हे तो 
- _ आह दूसरी दिशा में गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हम यह मूल जाते हैं कि 
आय का वितरण असमान है। कुछ लोगो की श्राय श्रौसत से बहुत ज्यादा झौर 
बहुतो की औसत से बहुत कम है। विद्वत्तापूर्ण पेशो और जमीदारियो में अपेक्षाकृत 
अधिक श्राय है। छोटे-मोटे व्यापारियों की श्राय मध्यम श्रेणी की है। नमरो में भाधी 
श्राय श्रावादी के दशमाश लोगो के हाथ में है । पढे-लिखे, पेशे वाले तथा बडे-वडे 
जमीदारो की भ्रामदनी काफी ज्यादा है । ऐसे लोगो का ३८%, जिनकी भ्राय २००० 
रु० से ज्यादा है, कुल आय के १७% का अधिकारी है, जबकि १९% व्यक्तियों के 
पास कुल आय का १०% है। कृपि-वर्गो में मी वितरण की श्रसमानता अत्यन्त स्वष्ट 
है। इसका प्रमाण अन्य बातो को छोड देने पर भी कृषि जोतो के वितरण से स्पष्ट 
रूप से मिल जाता है। उदाहरण के लिए, बम्बई में २२ लाख रजिस्ट्रीशुदा भूमि के 
मालिको में से १० लाख के पास ५ एकड से कम भूमि है, भर्थात्‌ ४५९७ जोतने वाले 
के पास ६% भूमि है जबकि १ प्रतिशत लोगो के पास १६% जमीन है। इसके 
अतिरिक्त बिना जमीस वाले श्रमिको का भी एक वर्ग है जिनकी भ्राथिक स्थिति स्पष्ट 

ही इन दोनों से नीची है ।* 

-  » शाह और सम्बाटा की गराना के भ्रनुसार १ प्रतिशत या भ्राश्चितों को सम्मि- 
लित करने पर अ्रधिक-से-भधिक ५% व्यक्ति देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग 
करते है और देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ अ्रधिक लगभग ३५५७ भाय का 
उपभोग एक-तिहाई जन॑सख्या (आश्चितों को मिलाकर) करती है और तत्कालीन ब्रिटिश 
भारत के शेप लगभग ६०% व्यक्ति देश में उत्पन्त सम्पत्ति के ३०% का उपभोग करते 
हें। हमारे पास ये विद्वास करने के आधार हे कि दूसरे और तीसरे वर्गों से प्राथमिक 
वर्ग की (कृषि की)भोर प्रवाह हो रहा है, साथ ही श्रमिकों की द्राव्यिक एव वास्तविक 
श्राय में भी वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि कुछ उद्योगों में श्रम की उत्पादकता घढ 
जाने से उनकी वास्तविक झाय १३% कम हो गई है। उत्पादकता के छास का 
कारण अश्यत तो मशीनों की दुरवस्था तथा अशत काम के घण्टो का घट जाता भी 
है। १६४३ के बाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है ।* 

यह भी ध्यान देने की बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भी प्रति व्यक्ति 
आय में अन्तर पढता है | व्यावसायिक फसलें बोने वाले तथा श्रधिक उद्योगीकृत 
--+भिन्‍्तों में श्राय अधिक है, जैसे वम्बई, विहार, मध्यप्रान्त भौर वरार, जबकि उडीसा, 
उत्तर प्रदेश और मद्रास अपेक्षाकृत गरीब हे । 
_*. अ्रन्तराष्ट्रीय तुलनाएँ--अन्तर्राष्ट्रीय तुलना विचाराधीन देश की प्रति व्यक्ति झाय 
ढो० राव, दि नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इसख्डिया” (१६३२-३३), ४० १८६ | 
रन इकानामिस्ट, वार्षिक अक १६४८, ए० ११२३-६ । 
» सुरजन्‌ 7“घत, ३५६-७। 


है 
शा 
हि 


॥ 
+ 


१३८ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


विभिन्‍न तिथियो और वर्षों की हूँ, प्रतएवं इस वीच हुए मुल्यो के अन्तर का खया' 
रखना होगा। मूल्यों में 5०%, बृद्धि की मान्यता पर १६१३-१४ का ४५ रु 
१६२१-२२ के ८१ ₹० के बरावर होगा । दूसरी बात यह है कि गणना में लिया गय 
क्षेत्र हर गणना में एक हो नहीं है । उदाहरणार्थ शाह और खबाटा ने केवल ब्रित्िः 
मारत ही नही, श्रपितु भारतीय रियासतो को भी शामिल कर लिया है। अतएवं इर 
गणना श्लौर उस गणना के बीच, जोकि केवल ब्रिटिश भारत तक सीमित है, तुलना करर 
समय हमें शाह-खम्बाटा की प्रत्ति व्यक्ति श्राय को बढना पड्ेगा क्योकि ब्रिटिश भारर 
रियासतों की श्रपेक्षा थोडा अधिक घनी और आाथिक दृष्टि से विकसित है। हरे 
श्रपनाई गई पद्धतियों से उत्पन्न श्रन्तर भी ध्यान में रखना होगा ) जैसा कि हर 
देख चुके है शिराज कुछ भी नहीं घढाते जबकि श्रन्य गणनाओं में थोहा बहुर 
घटाया गया है । राष्ट्रीय श्राय के तत्त्वो के सम्बन्ध में भी मतभेद है। जबकि छिराज 
पेशो में हुई श्रामदनी को जोडता है भ्रन्य गणानाएँ ऐसा नही करती ।१ श्रतएवं विभिन्‍न 
अनुमानों की तुलना करते समय हमें दी गई वास्तविक सख्याझों को ध्यान में न रखकर 
उन सख्याओं को ध्यान में रखना चाहिए जो सबके द्वारा एक ही पद्धति श्रपनाने पर 
होतीं। एक और घ्यान देने की बात यह है कि वाद की गरानाएंँ अधिक वैज्ञानिक 
आधार पर है। जैसा कि शिराज़ ने कहा है, यदि उसके विस्तृत तरीके के स्थान 
पर पुरानी पद्धति का श्रनुसरण किया जाय तो कृषि और श्रन्य पेक्ो से होने वाली 
आय का मूल्य काफी कम होगा । दा 

इन गरानाओों से आरथिक[समृद्धि के सम्बन्ध में परिणाम मिकालते समय भी 
काफी सावधानी से काम लेना होगा। यहाँ केवल प्रति व्यक्ति श्रौसत श्राय को हो 
ध्यान में नही रखना होगा बल्कि राष्ट्रीय श्राय किन भ्रगो से मिलकर बनी हैं इसका 
भी ध्यान रखना होगा। भारत जैसे देश के लिए यह महत्त्वपुर्णा होगा कि श्राय का 
कितना भाग खाद्य सामग्री के रूप में है, क्योकि यदि खाद्य सामग्री जैसी जीवन की 
आवश्यकताश्रो में कमी है तो अन्य प्रकार की भाय में वृद्धि उतने महत्त्व की नही 
होगी। यदि सेवाश्रों को राष्ट्रीय प्राय के श्रन्त्गंत लेना है तो यह ध्यान रखना 
होगा कि क्‍या हमारी परतस्प्रता के युग में कुछ सेवाशों का वहुत वढा-चढार्कर मुल्याकन 
नही किया जात्ता था २ 

अन्त में, किसी खास जाँच के परिणामों की समीक्षा करते समय हमें उसका 
उहूं शय भी परखना होगा। ऊपर की चहुत सी गवेपणाएँ राजनीतिक विवादो से 
प्रोत-प्रोत हैं। कभी-कभी तो गवेयणाएँ करने वालो का ध्यान छोटी-छोटी बातो में 
इनमे जाता है। विचित्र वात तो यह है कि निम्नानुमानों का मूल्याकन बढ़ा-चद् फर 
किये गए अनुमानों से छेचा है, क्योकि प्रतिपक्षियों को विवाद के लिए एक दिक्षा में 
दी गई रियायतें श्रन्य दिशा में ली गई स्वतन्त्रताओो से सन्तुलित हो जाती हैं श्रौर 


इसे भकार भ्रनुमान भ्रतिरजित हो जाते हैं । 


2 सिराज घपने खास अनुमान में खुले रूप से सेवाओं को शामिल नहीं करता लेकिन अपनी गैर- 
शपाय झाय को जाँच एक तालिका द्वारा करता दे जिप्तमें सेवाएँ सम्मिलित हैं । 


!॒ 


राष्ट्रीय श्राय १३६ 


कभी-कभी तो दरिद्रता की तसवीर इसलिए बढा-चढाकर खींच दी जाती है 
कि वे समभते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक श्रौसत कुद्रम्ब की आय का 
प्रतिनिधित्व करती है। यदि हम जनता को जरूरत से ज्यादा खुशहाल समभते हे तो 
अञ दूसरी दिशा में गलती करते हैं, क्योकि ऐसा करने में हम यह भूल जाते हे कि 
आय का वितरण असमान है । कुछ लोगो की आय भौसत से बहुत ज्यादा भ्रौर 
चहुतो की औसत से बहुत कम है। विद्बत्तापूर्ण पेशो और जमीदारियों में अपेक्षाकृत 
अधिक शझ्ाय है। छोटे-मोटे व्यापारियों की झ्ाय मध्यम श्रेणी की है। तगरो में आधी 
श्राय आबादी के दशमाश लोगो के हाथ में है। पढे-लिखे, पेशे वाले तथा बड़े-बड़े 
ज़मीदारों की झ्रामदनी काफी ज्यादा है । ऐसे लोगो का ३५%,, जिनकी भाय २००० 
रु० से ज्यादा है, कुल भ्राय के १७% का श्रघिकारी है, जबकि १% व्यक्तियों के 
पास कुल झाय का १०% है। कृपि-वर्गो में भी वितरण की श्रसमानता श्रत्यन्त स्पष्ट 
है। इसका प्रमाण झनन्‍्य बातों को छोड देने पर भी कृषि जोतो के वितरण से स्पष्ट 
रूप से मिल जाता है। उदाहरण के लिए, बम्बई में २२ लाख रजिस्ट्रीशुदा भूमि के 
मालिको में से १० लाख के पास ५ एकड से कम भूमि है, भ्र्थात्‌ ४५% जोतने वाले 
के पास ६% भूमि है जबकि १ प्रतिशत लोगो के पास १६% जमीन है। इसके 
अतिरिक्त बिना जमीन वाले श्रम्िको का भी एक वर्ग है जिनकी झ्राथिक स्थिति स्पष्ठ 
ही इन दोनो से नीची है ।* 

! शाह और खस्बादा की गणना के अनुसार १ प्रतिशत या पश्रितो को सम्मि- 
लित करते पर श्रधिक-से-अधिक ५% व्यक्ति देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग 
करते हैं श्रौर देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ अधिक लगभग ३५% आय का 
उपभोग एक-तिहाई जन॑सख्या (आश्ितो को मिलाकर) करती है भ्रौर तत्कालीन ब्रिटिश 
भारत के शेप लगभग ६०% व्यक्ति देश में उत्पन्न सम्पत्ति के ३० 0५ का उपभोग करते 
हैं । हमारे पास ये विश्वास करने के भ्रावार है कि दूसरे और तीसरे वर्यो से प्राथमिक 
वर्ग की (कृषि की)ओोर प्रवाह हो रहा है, साथ ही श्रमिकों की द्राव्यिक एव वास्तविक 
श्राय में भी वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि कुछ उद्योगों में श्रम की उत्पादकता घट 
जानें से उनकी वास्तविक आय १३ % कम हो गई है। उत्पादकता के ह्वास का 
फारण अंशत तो मशीनों की दुरवस्था तथा भ्रशत काम के घण्टो का घट जाना भी 
हैं। १६४३ के बाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है ।* 

यह भी ध्यान देने की बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भी प्रति व्यक्ति 
आय में अन्तर पडता है ।३ व्यावसायिक फसलें बोने वाले तथा भ्धिक उद्योगी कृत 


“लत्तो में श्राय भ्रधिक है, जैसे वम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त और वरार, जबकि उडीसा, 


उत्तर प्रदेश और भद्गास अपेक्षाकृत गरोब हे । 

६. अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ--अ्न्तर्राष्ट्रीय तुलवा विचाराधीन देश की प्रति व्यक्ति झ्राय 
९ डो० राव, दि सेशनल इनकम ऑफ़ मिटिश इरिडिया? (१ ६३२-३३), पएृ० १८६ । 

है ईस्ट इकानामिस्ट, वार्षिक अक १६४८, पृ० ११२३-६ । 

३. वकील और सुरजन, पूर्वोदिद्रत, ३५६-७। 
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पर ही निर्भर न होगी। सर राबर्द जिकेन ने बतलाया कि बिना सशोधन के इस प्रकार 
की तुलनाएँ उस समय तक अर्थहीन हु जब तक कि यह निरचय न हो कि एक ही 
नाम से पुकारी जाने वाली विभिन्‍न देशो की सख्याएँ यथार्थ में एक-सी हे। प्रति व्यक्ति 
झाय के भ्रक विभिन्‍न देशो की तुलना में श्राथिक समृद्धि के मानदण्ड तब तक नही, 
हो सकते जव तक कि हम जीवन-स्तर, श्रादतो श्रौर श्राचार-व्यवहारों को घ्यान में 
नही रखते । सर ,जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि “जिन देशो की तुलता करनी है 
उनके निवासियों का निश्चित वस्तु के प्रति एक-सा ही दृष्टिकोश होना चाहिए तथा 
उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समान होना चाहिए । इस बात में जहाँ तक 
देशो में विभिन्‍नता होगी तुलना सारहीन होगी ।/१ भारत झौर इगलैण्ड जैसे देशों की 
एक ही सख्याओ्रो के मूल्य में बडा अन्तर होगा | कारण यह है कि न केवल इन देक्षों 
के मूल्य का मानदण्ड विभिन्‍न है अपितु मिन्‍न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्‍त प्रकार की 
श्रावदयकताओं को जन्म देती है। गरम जलवायु के कारण भारत में भोजन, वस्त्र और 
रहन-सहन का खर्च कम पडता है । यह भी ध्यान देने की बात है कि भारत की जन- 
सख्या का एक बडा भाग द्रव्य-श्र्थ व्यवस्था से कम सम्बन्ध रखता है, क्योकि वह स्था- 
नीय उत्पादन पर निर्भर है और कभी-कभी ही वाजार की शरण लेता है। इन सब 
वातों के होते हुए भी इतना तो मानना ही पडेगा कि भारत पादचात्य देशो, विशेषकर 
अमेरिका इत्यादि, की तुलना में श्रत्यन्त ही निर्धत देश है। बलगेरिया झौर सक्रमण- 
कालीन पीडा से व्याकुल रूस से ही भारत की थोडी-बहुत तुलना की जा सकती है!। 

१० राहन परीक्षण-व्यक्तिगत रूप में की गई जाँचों, जैसे बम्बई में डॉ० मैन 
द्वारा की गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्लैटर द्वारा की गई जाँचो के श्रतिरिकत 
प्रामीण श्लोर नागरिक विभाग, पंजाब श्राथिक जाँच-परिषद्‌ ( पजाब बोडड श्रॉफ 
इकनामिक इन्क्वायरी ) के दत्त्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारतोय 
केन्द्रीय कपास समिति ने भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालो की श्राथिक भौर 
विपणन परिस्थितियों के सस्वन्ध में ८५ जाँचें की । भारतीय श्राथिक जाँच समिति 

हारा प्रस्तावित नमूने की यह पहली गहन जाँच थी तथा इसमें भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
जीन भरा है ।* इन सब जाँचो से भारतीयों की भ्राथिक दशा के सम्बन्ध में उपग्र क्त 

निष्कर्पो की पुष्टि होती है । 

११. कया भारतीय द्रिद्रता घट रही है ?--घोर निर्घनता को एक निविवाद सत्य 


भआाणएए+ृौु++पफर्यघ ++++ज-न--+>तत2हत.000त0ुुु.त 


+ घुलना कीजिए, “दो देशों की आकिक तुलना बढ हो सदिग्ध विषय है । मकान, कपड़े और खास- 
पान का भी तुलना नहीं की जा सकती, अ-पारिश्रमिक भाय का महत्त्व भी घटता-वढता है। एक देश 
में कुद्द ऐसी चीजें ख़रोदी जाती हैं जो दूसरे देश में वेकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के ढा 
के र्प में मिलती दोंगी। हमें औद्योगिक वर्गों की तुलना नहीं वरनी चाहिए--नमैसे इज्जीनियरिंग, 
छपाई, मकान निर्माण दत्यादि में लगे लोगों की । बयोंकि काम के तरीके और परिस्थितियों में वश अन्तर 
होता हैं। इन वाता को ध्यान में रखे विना तुलना श्र्यदीन है ।--0० एल० वाठली, 'नेचर एणएड 
परपज आँव दि मेजरमेएट आव सोशन फेनामेना”, इकनामिक इन्क्ायरी रिपोर्ट में उद्धृत, पृ० ११७. 
देखिए, कपास उगने बालों की आर्थिक एवं विक्रय में को गई आठ जाचों पर साधारण रिपोर्ट 
प्+ हज ण्पर 


बढ 
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के रूप में स्वीकार करने पर प्रइन यह उठता है कि यह घट रही है था वढ रही है या 
स्थिर है। इसका उत्तर कई प्रकार से दिया गया है। वाडिया और जोझ्ी के मतानुसार 
१८६५ से १६१४ तक कोई परिवततंन नही हुआ । लेकिन साधारणतया स्वीकार किया 
- खाता है कि दशा में वास्तविक सुधार हुआ, यद्यपि सुधार की गति अत्यन्त घीमी थी । यह 
चात बिलकुल ठीक है कि लोगो का असतोष बढता जा रहा है, किन्तु यूरोपीय श्रनुभवों 
से पता चलता है कि जनता की आध्थिक स्थिति के सुधार से इनका कोई विरोध नही 
है। घन की बृद्धि के साथ दरिद्रता का अ्रनु भव भी तीत्र हो जाता है। दरिद्रता मनुप्य 
को इतना पशुवत्‌ बना सकती है कि दरिद्रता के विषय में उसकी चेतना ही खो जाती 
है | गरीबी से थोडी-सी राहत मिली कि और अधिक राहत की इच्छा प्रबल हो उठती 
है । श्राघुनिक श्राथिक विक्रास तथा आवश्यकता की तुष्ति के विभिन्‍्त साधनों की 
उपस्थिति के साथ श्रावश्यकताओ की वृद्धि बडी तीज़ता से होती जा रही है। फलत- 
श्रब दरिद्रता केवल कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं को अ्रतृष्ति ही नही बल्कि इस युग 
“की नवीनतम वस्तुशो में भाग नपा सकने का नाम हो गया है। हालाँकि आज 
'पारचात्य देशो में पचास साल पहले की भश्रपेक्षा जनता को अच्छा भोजन, कपडे और 
मकान प्राप्त हे, किन्तु उसका असतोष पहले से कही तीज है। कुछ लोगो के मता- 
नुसार भारत में भी वैसा ही परिवतंन हो रहा है और श्रसतोष आशिक श्रवस्था में 
सुधार का परिणाम /है | ऊपर दिये गए विविध अनुमान अपनी शअ्रपूर्णता के बावजूद 
>*मी बात तो स्पष्ट करते ही है कि भारत की श्राथिक श्रवस्था की गति सुधार की 
ओर है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि भारतीय श्रौद्योगिक तथा कृषि 
अमिक की भावना में एक प्रकार की स्वच्छन्दता के दशेन होते हैं। १६३६-४५ के 
उुद्धकाल के पूर्व इस पर भी विश्वास किया जा सकता था कि भारत में प्रति व्यक्ति 
मोजन और कपडे के उपभोग की मात्रा बढ रही है। सरकारी अ्रधिकारियों का 
निश्चित मत था कि देश की श्राथिक दशा सुधर रही है, जैसा कि निम्न उद्धरण से 
स्पष्ट हो जायगा--“जहाँ तक साधारण कसौटी का उपयोग किया जा सकता है यह 
कहा जा सकता है कि भारतीय भू-धारक, व्यापारी, रेयत श्रौर दस्तकार की दशा 
आज से पचास वर्ष पूर्व की अपेक्षा सुधरी हुई है। वह चीनी, नमक, तम्बाकू तथा 
आयात-विलासिताओो ( इम्पोर्टड लक्सरीज्ञ ) का पहले की पीढी की तुलना में अ्रधिक 
मात्रा में उपभोग कर रहा है। जहाँ घर-घर जाँच की गई है वहाँ पता चला है कि 
साधारण ग्रामीण अपने पिता की अपेक्षा श्रच्छा खाना खाता और अच्छे कपडे पहनता 
है । पीतल या श्रन्य घातु के बरतनो ने पुराने मिट्टी के बरतनो का स्थान ले लिया है 

- झौर उसके घर में पहले की अपेक्षा अधिक कपडे हे ।”१ इस प्रकार की तसवीर की 
सत्यता पर गैर-सरकारी लोगो ने मतभेद और कुछ छोटी-छोटी बातो पर वो खुले 
_म सन्देह भ्रकट किया। उदाहरण के लिए, ग्रामीणों का अ्रधिक भोजन सर्वेमत से 
१ रिजल्ट्स ऑफ शेण्डयन एडमिनिस्ट्रेशन इन दि पास्ट फिफ्टी इंझसे), १६०६, पृ० २६ । एुल० 


सी० ९० नाउल्स द्वारा 'इकनामिक् डेवलपमेएण्ट ऑफ़ दि प्रिटि | 
श॒झओऔोवरसीज्ञ एस्पाइरः में उद्धधृ 
(१७६३-१६१४), भाग १, पृ० २७५ । हि 


णी ज- 


१४० भारतीय अथ्थंभास्त्र 


पर ही निर्भर न होगी। सर राबर्ट जिकेन ने बतलाया कि बिना सशोधन के इस प्रकार 
की तुलनाएँ उस समय तक श्रर्थहीन है जब तक कि यह निश्चय न हो कि एक ही 
नाम से पुकारी जाने वाली विभिन्‍न देशो की सख्याएँ यथार्थ में एक-सी है| प्रति व्यक्ति 
श्राय के भ्रक विभिन्‍न देशों की तुलना में श्राथिक समृद्धि के मानदण्ड तब तक नह 
हो सकते जब तक कि हम जीवन-स्तर, झ्ादतो और झाचार-व्यवहारों को ध्यान में 
नही रखते । सर, जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि “जिन देशो की तुलना करनी है 
उनके निवासियों का निश्चित वस्तु के प्रति एक-सा ही दृष्टिकोण होना चाहिए तथा 
उनके पारस्परिक मुल्यो का मानदण्ड भी समान होना चाहिए । इस बात में जहाँ तक 
देशो में विभिन्‍नता होगी तुलना सारहीन होगी ।”* भारत झ्ौर इगलैण्ड जैसे देशों की 
एक ही सख्याश्रों के मूल्य में बडा ग्रन्तर होगा । कारण यह है कि न कैवल इन देशों 
के मूल्य का मानदण्ड विभिन्‍न है अपितु भिन्‍न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्‍न प्रकार की 
भावश्यकताग को जन्म देती हे। गरम जलवायु के कारण भारत में भोजन, वस्त्र और 
रहन-सहन का खर्च कम पडता है। यह भी ध्यात देने की वात है कि भारत की जन- 
सख्या का एक बडा भाग द्रव्य-पभ्र्थ व्यवस्था से कम सम्बन्ध रखता है, क्योकि वह स्था- 
तीय उत्पादन पर निर्भर है और कभी-कभी ही वाजार की शरण लेता है । इत सब 
बातो के होते हुए भी इतना तो मानना ही पडेगा कि भारत पाश्चात्य देशो, विशेषकर 
अमेरिका इत्यादि, की तुलना में भ्रत्यन्त ही निर्धेन देश है । बलगरेरिया श्लौर सक्रमण- 
कालीन पीढा से व्याकुल रूस से ही भारत की थोडी-बहुत तुलना की जा सकती है।। 

१० गहन परीक्षण-व्यक्तिगत रूप में की गई जाँचों, जैसे बम्बई में डॉ० मैत 
द्वारा की गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्लेटर द्वारा की गई जाँचो फे भ्रतिरिक्त 
ग्रामीण श्रौर नागरिक विभाग, पंजाब श्राधिक जाँच-परिषद्‌ ( पजाव बोर्ड झॉफ 
इकनासिक इन्कवायरी ) के दठत्त्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारतीय 
केन्द्रीय कपास समिति ने भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालो की श्राथिक और 
विपणन परिस्थितियों के सम्बन्ध में ८ जाँचें की । भारतीय श्राथिक जाँच समिति 

हारा प्रस्तावित नमूने की यह पहली गहन जाँच थी तथा इसमें श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

जान भरा है ।* इन सव जाँचों से भारतीयों की आ्राधथिक दशा के सम्बन्ध में उपयुष्त 

निष्कर्पो की पृष्टि होती है । 

११ क्या भारतीय दरिद्ववा घट रद्दी है ?--घोर निर्धनता को एक निविवाद सत्य 


< पुलना कीजिए, “दो देशों की झआकिक तुलना वढ़ा द्वी सदिग्ध विषय है । मकान, कपड़े और खान- 
पान का भी तुलना नहीं की जा सकती, अन-पारिश्रमिक आय का महत्व मी घटता-वढता दे । श्क देश 
में कुद्द ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जो दूसरे देश में बेकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दाल, 
ऊ रुप में मिलती होंगी । हमें श्रौधोगिक वर्गों की तुलना नहीं करनी चाहिए--जैसे इम्जीनियरिंग, 
धपार, मकान निर्माण द्त्यादि में लगे लोगों की ! क्योकि काम के तरीके शीर परिस्थितियों में वड़ा भन्तर 
होता दै। इन बाता को ध्यान में रखे बिना तुलना झर्थहीन है ।--ए० एल० बाउली, 'नेचर एण्ड 
परपज झाँव दि मेजरमेए्ट आँव सोशन फेनामेना”, इकनामिक इसवायरी एिपोर में उद्धृत, पृ० ११७, 

२ देखिए, कपास उगने वालों की आर्थिक एवं विक्रय में की गई आठ जांचों पर साधारण रिपोर्ट, 


#हव्ग्फ 


है 
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के रूप में स्वीकार करने पर प्रइन यह उठता है कि यह घट रही है या वढ रही है या 
स्थिर है। इसका उत्तर कई प्रकार से दिया गया है। वाडिया श्र जोशी के मतानुसार 
१८९५ से १६१४ तक कोई परिवर्तन नही हुआ । लेकिन साधारणतया स्वीकार किया 


- आता है कि दशा में वास्तविक सुधार हुआ, यद्यपि सुधार की गति भ्रत्यन्त घीमी थी | यह 


वात बिलकुल ठीक है कि लोगो का अ्सतोप बढता जा रहा है, किन्तु यूरोपीय अनुभवों 
से पता चलता है कि जनता की आथिक स्थिति के सुधार से इनका कोई विरोध नही 
है। घन की वृद्धि के साथ दरिद्रता का अ्रनु भव भी तीत्र हो जाता है | दरिद्रता मनुप्य 
को इतना पशुवत्‌ बना सकती है कि दरिद्रता के विषय में उसकी चेतना ही खो जाती 
है। गरीबी से थोडी-सी राहत मिली कि और श्रधिक राहत की इच्छा प्रवल हो उठती 
है। आधुनिक आथिक विकास तथा आवश्यकता की तृप्ति के विभिन्‍न साधनों की 
उपस्थिति के साथ आवश्यकताओो की वृद्धि बडी तीब्रता से होती जा रही है। फलत. 
अब दरिद्रता केवल कुछ प्रारम्मिक आवश्यकताओं को अ्रतृष्ति ही नही वल्कि इस युग 
'की नवीनतम वस्तुश्रो में भाग नपा सकने का नाम हो गया है। हालाँकि श्राज 
पाइ्चात्य देशो में पचास साल पहले की अपेक्षा जनता को अच्छा भोजन, कपडे और 
मकान प्राप्त है, किन्तु उसका असंतोप पहले से कही तीम्न है। कुछ लोगो के मता- 
नुसार भारत में भी वैसा ही परिवर्तन हो रहा है और अ्सतोष आशिक श्रवस्था में 
सुधार का परिणाम 'है। ऊपर दिये गए विविध अनुमान अपनी अपुर्ता के बावजूद 


 >ल्नी बात तो स्पष्ट करते ही है कि भारत की श्राथिक श्रवस्था की गति सुधार की 


ओर है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती हैं कि भारतीय औद्योगिक तथा कृषि 
अमिक की भावना में एक प्रकार की स्वच्छन्दता के दर्शन होते हैं। १६३६-४५ के 
युद्धकाल के पूर्व इस पर भी विश्वास किया जा सकता था कि भारत में प्रति व्यक्ति 
भोजन और कपडे के उपभोग की मात्रा बढ़ रही है। सरकारी अधिकारियो का 
निश्चित मत था कि देश की झ्राथिक दशा सुधर रही है, जैसा कि निम्न उद्धरण से 
स्पष्ट हो जायगा--“जहाँ तक साधारण कसौटी का उपयोग किया जा सकता है यह 
कहा जा सकता है कि भारतीय भ्रू-धारक, व्यापारी, रैयत और दस्तकार की दश्षा 
आज से पचास वर्ष पूर्वे की श्रपेक्षा सुधरी हुई है। वह चीनी, नमक, तम्बाकू तथा 
आयात-विलासिताओ ( इम्पोर्टड लक्सरीज़ ) का पहले की पीढी की तुलना में श्रधिक 
मात्रा में उपभोग कर रहा है। जहाँ घर-घर जाँच की गई है वहाँ पता चला है कि 
साधारण ग्रामीण अपने पिता की अपेक्षा श्रच्छा खाना खाता और अच्छे कपड़े पहनता 
है। पीतल या अन्य धातु के बरतनो ने पुराने मिट्टी के बरतनो का स्थान ले लिया है 


' और उसके घर में पहले की अ्रपेक्षा अधिक कपड़े है ।”१ इस प्रकार की तसवीर की 


सत्यता पर गेर-सरकारी लोगो ने मतभेद और कुछ छोटी-छोटी बातो पर तो खुले 
आम सन्‍्देह प्रकट किया। उदाहरण के लिए, ग्रामीणों का अधिक भोजन सर्वमत से 
उ फजलम आफ एड 775: ५ ज फिफ्टी ई श्रम 

हर ऑल्टूस ऑफ इंस्डियन एडमिनिस्ट्रेशन इन दि पार्ट फिफ्टो $श्र्स, १६०६९, पृ० २६ | एल० 


सो० ४० नाउल्स द्वारा 'इकनामिक डेवलपमेण्ट ऑफ दि ब्रिरिश ओोवरसीज़ एस्पाहरः सें डद्घृत 
(१७६३-१६१४), भाग १, पृ० २७५ । रे 


१४० भारतीय अथशास्त्र 


पर ही निर्भर न होगी। सर राबर्ट जिकेन ने बतलाया कि बिना सशोधन के इस प्रकार 
की तुलनाएँ उस समय तक श्रर्थहीन है जब तक कि यह निदचय न हो कि एक ही 
नाम से पुकारी जाने वाली विभिन्‍न देशो की सख्याएँ यथार्थ में एक-सी है । प्रति व्यक्ति 
आय के भ्रक विभिन्‍न देशो की तुलना में श्राथिक समृद्धि के मानदण्ड तव तक नह 
हो सकते जब तक कि हम जीवन-स्तर, भ्रादतो भौर श्राचार-व्यवहा रो को ध्यान में 
नही रखते । सर , जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि “जिन देशो की तुलना करनी है 
उनके निवासियों का निश्चित वस्तु के प्रति एक-प्ता ही दृष्टिकोण होना चाहिए तथा 
उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समाव होना चाहिए । इस बात में जहाँ तक 
देशो में विभिन्‍नता होगी तुलना सारहीन होगी ।”* भारत और इयलैण्ड जैसे देशो की 
एक ही सख्याझ्रो के मुल्य में बडा अन्तर होगा | कारण यह है कि न केवल इन देशो 
के मूल्य का मानदण्ड विभिन्‍न है अपितु भिन्‍न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्‍न प्रकार की 
भ्ावश्यकताशो को जन्म देती हे। गरम जलवायु के कारण भारत में भोजन, वस्त्र और 
रहन-सहन का खर्च कम पडता है | यह भी ध्यान देने की बात है कि भारत की जन- 
सल्या का एक बडा भाग द्रव्य-भ्र्थ व्यवस्था से कम सम्बन्ध रखता है, क्योकि वह स्था- 
नोय उत्पादन पर निर्भर है और कभी-कभी ही बाजार की शरण लेता है। इन सब 
वातो के होते हुए भी इतना तो मानना ही पडेगा कि भारत पादचात्य देशो, विशेषकर 
अमेरिका इत्यादि, की तुलना में श्रत्यन्त ही निर्धत देश है । बलगेरिया भर सक्रमण- 
कालीन पीडा से व्याकुल रूस से ही भारत की थोडी-बहुत तुलना की जा सकती है?। 
१० गहन परीक्षण-व्यक्तिगत रूप में की गई जाँचो, जैसे बम्बई में डॉ० मैन 
द्वारा की गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्लेटर द्वारा की गई जाँचो के श्रतिरिक्त 
ग्रामीण श्र नागरिक विभाग, पजाब श्राथिक जाँच-परिषद्‌ ( पजाब बोडे श्रॉफ 
इकनामिक इन्कवायरी ) के तत्त्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारतीय 

केन्द्रीय कपास समिति ने भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालो की झाधिक झौर 
विपणन परिस्थितियो के सम्बन्ध में ८ जाँचें की । भारतीय श्राथिक जाँच समिति 
द्वारा अस्तावित नमूने की यह पहली गहन जाँच थी तथा इसमें श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ज्ञान भरा है ।* इन सव जाँचो से भारतीयो की श्राथिक दशा के सम्बन्ध में उपयुक्त 
निष्कर्पो की पुष्टि होती है । 

११ क्या भारतीय दरिद्ववा घट रही है 7--घोर निर्धमता को एक निविवाद सत्य 


पान का भी तुलना नहीं की जा सकती, अ-पारिश्रमिक आय का महत्त्व भी घटता-वढता दे । एक देश 
में कु ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जो दूसरे देश में वेकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दाह 
कर रूप में मिलती होंगी। हमें श्रीद्ोगिक वर्गों की तुलना नहीं बरनो चाहिए--जैसे इब्जीनियरिंग) 
दपाट, मकान निमाण व्त्यादि में लगे लोगों की । क्योंकि काम के तरीके ओर परिस्थितियों में वड़ा भ्रन्तर 
होना है। इन वाता को ध्यान में रखे बिना तुलना भ्रर्थद्वीन दे ।---ए० एल० वाउली, 'नेचर एण्ड 
परपज्ञ आँव दि मेज्रमेए्ट ऑव सोशन फेनामेना', श्कनामिक इन्कवायरी रिपोर्ट में उद्धृत, पृ० ११७, 

२ देखिए, कपास उगने वालों को भार्थिक एवं विक्रेय में की गई भाठ जांचों पर साधारण रिपोर्ट, 


छा धर 


है 
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सकते है तथा उस राष्ट्र की अपेक्षा निश्चित ही अच्छे हैं जो केवल अनुभवजत्य ज्ञान 
पर निर्भर है।”" इस समय एकत्रित आ्आॉँकडे विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं श्रस- 
म्बद्ध हैं। वस्तुत वे सरकारी वेभागिक कारंवाई के उपोत्पाद हे, उनका उद्दे श्य 
जनता को सामाजिक और झथिक महत्त्व की बातो की जानकारी कराना नही 


हवा । 
यह बात सच है कि भारत में भ्रॉकडो के एकत्र करने के मार्ग में प्रनेक वाधाएँ 


है। पहले तो देश का विशाल श्राकार ही काम को व्ययशील भर कठिन बना देता 
है। दूसरे जनता कस्बो और नगरो में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पडी है। 
तीसरे जनता की श्रशिक्षा और श्रज्ञान के कारण आँकडे एकत्र करने के काम में उससे 
ज़रा भी सहायता नही मिलती, इससे यह प्राय व्यावहारिक असम्भावना का रूप धारण 
कर लेता है। इगलैण्ड या श्रन्य देशो में उत्पादन, पारिश्रसिक एवं कीमतो के श्राँकडे 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बॉटकर एकन्न किये जाते हे जो भरकर निश्चित समय में 
लौटा देते हें । वेतनिक कर्मचारियों की श्रपेक्षा यह अधिक सत्य श्रौर कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत सस्थाश्रों से भी बडी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
सस्थाएँ भारत में नही हँँ। संगठित उद्योग का अभाव तथा विश्वृद्धल छोटे-बडे 
उद्योगो की उपस्थिति साख्यिकीय कार्य को साधारण रूप से कठिन बना देती है ।* 
यह स्वीकार करते हुए भी कि हम पाश्चात्य देशों के स्तर पर इतनी शीकघ्रता से नही 
पहुँच सकते, इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इस विषय में पर्याप्त सुधार 
कया जा सकता है। 

4३. बाउली-राबटंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
वाउली (लन्दन स्कूल आव इकनामिक्स) श्रौर मि० डी० एच० राबर्टसन को (केम्ब्रिज 
में इकनामिक्स के प्राध्यापक) श्रधिक सही और व्यापक श्लॉँकडे इकट्ठा करने तथा उत्पादन- 
गणना करने की व्यावहारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया। इनके साथ ही: 
तीन भारतीय श्रर्थशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगो के सम्मिलित प्रयत्न केः 
फश्तस्वरूप १६९३४ से एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था 'भारत की 
आधिक गणना की योजता' ( ए स्क्रीम फॉर एन इकनामिक सेन्सस श्रॉफ इण्डिया ) । 
सक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है-- 

१४. (१) आँकड़े संकलित करने का सललन--केन्द्रीय कार्यकारिणी की भ्राथिक समितिः 
से सलग्त एक स्थायी भ्राथिक कर्मचारी वर्ग नियुक्त किया जाय, जिसमें चार सदस्य हो । 
उराना सदस्य कार्यकारिणी की श्राथिक समिति के सचिव का काम करेगा भ्रौर यह आधिकः 
ः अमरिति के प्रति सम्पूर्ण श्राथिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । इस 

अकीर (९ वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेगा। इस 

कार्य के लिए उसे देश-विदेश दोनो से आ्राधिक और व्यावसायिक घटनाओं की जान- 
कारी उपलब्ध करनी होगी । उसे और विस्तृत तथा श्राघारभृत प्रकार की जाँचों की 
१ श्रार्थिक जॉच समिति रिपोर्ट, पृ० ४ । 
२. देखिए, प्रो० व्नेंट हस्टं की विमति टिप्पणी, श्रार्थिक जाँच समिति रिपोर्ट, पृ० ६१-२। 


५ 


१४२ भारतीय अथंशास्त्र 


स्वीकृति न पा सका। श्रन्य वातो के साथ यह बताया गया कि चिल्यलेषकर कस्वो 
के समीप के गाँवो का आहार-स्तर बहुत ही गिरा हुआ है | दूध का, जो कि एक शाका- 
हार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य है, नितान्त श्रभाव होता जा रहा है भौर उसी 
उपयोगिता के श्राहार रूप में और कोई पदार्थ उसका स्थान नही ले पाया है । 

मान लेने पर भी कि थोडा-बहुत सुधार हुआ है यह तो सच ही है कि भारत पाद्चात्प 
देशो, विश्लेषकर इगलेण्ड, की तुलना में एक क्षण भी खडा नही हो सकता; जब कि हम 
वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियों में घटती, 
दिक्षा का प्रसार, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि, श्रधिक श्रच्छी सफाई और मकान 
की दक्षाश्रो को देखते हे। परिचम में भी घन के वितरण में भी बडी अ्रसमानता है, 
किन्तु झ्राथिक समृद्धि का भी विस्तृत प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है । 
जीवन की शअ्रच्छी वस्तुओं की भ्रधिकता और श्रामदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने स्व॑- 
साधारण की क्रय-शक्ति की क्षमता के श्रन्तगंत श्रनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हे जो पहले 
बहुत थोडे से घनी लोगों का एकाघिकार थी । विकास्टे ड' एवेनेल ने इसे सुख का*ः 
सामान्यौकरण (लेवलिंग श्रप श्रॉफ इजायमेंट) कहा है | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति 
व्यक्ति वास्तविक भ्राय १९३६ से १६४३ में ४ ५% बढ गई है, लेकित बाद में परि- 
स्थिति बिगड गई ।१ ३० अ्रगस्त, १६९४६ को डोमिनियन पार्लियामेण्ट में भाषण करते 
हुए वित्त-मन्त्री श्री के० सी० नियोगी ने बताया कि वारिए्य मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत 
किये गए एक श्रनुमान के भनुसार भ्रविभाजित भारत में प्रति व्यक्ति झाय, १९४५२४६ 
में, १६८ रुपये है । यदि केवल भारत के प्रान्तो को ही लिया जाय तो यह २०४ झपये 
होगी। श्रत्य देशो की सख्याएँ इस प्रकार थी श्रास्ट्रे लिया १७६६ रुपये, कनाडा 
२८६८ र०, इगलिस्तान २३५५ २०, सयुक्त राज्य ४८६८ रू० । 

१२. अधिक सह्दी आँकद़ों की श्रावश्यकता--भारत की श्राथिक दशा से सम्बन्धित 
समस्याओं के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो श्रुटियाँ श्रौर अव्यवस्थाएँ आा 
जाती हूँ उनका प्रधान कारण है सही श्रॉकडो का अ्रभाव | घोर निर्धनता को छोडकर 
भौर सव विषयों में हम लोग प्राय श्रन्धकार में हैं। ठीक आँकडो के प्राप्त हो जाने पर 
भनेक झनुमानित मान्यताश्रों का सहारा न लेना होगा शौर हमारी गणना श्रधिक 
सही श्रौर विश्वसनीय होगी । इससे देश की भ्रनेक दुरवस्थाओ के कारणों का ठीक- 
ठीक पता लगेगा तथा उन्हें सुलभाने में बढी सहायता मिलेगी । प्रशासन की कितनी ही 
कठिताइयाँ दूर हो जायेंगी । १६२५ की भारतीय श्राथिक जाँच समित्ति ने इस सम्बन्ध 
में ( लन्दन ) 'टाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धृत किया है। १६२१ में हुए साम्राज्य 
आँकडा सम्मेलन ( एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस ) के सम्बन्ध में 'ठाइम्स' का मृ् 
है कि “बुद्ध से पूर्व जमंनी में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो अविराम गति से उन शआ्आाँकडों का 
संकलन करने में सलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किचित्‌ भी सहायता 
मिल सकती थी । अ्रव जो युग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र श्रॉकडो के द्वारा 


की गई व्यास्या से सुसज्जित हें वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभो का पूरा उपयोग कर 


? ईंस्टन इकॉनामिस्ट, वार्षिक अक्क, 2६४८, भू० १४८ | 


(रे ऑध्चिगवमूहरडक. हक हा ४ पल ऑअओजओ 
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सकते हे तथा उस राष्ट्‌ की श्रपेक्षा निश्चित ही अच्छे हैं जो केवल अनुभवजन्य ज्ञान 
पर निर्भर है ।”१ इस समय एकन्नित श्राँकडे विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं अस- 
म्बद्ध हे । वस्तुत वे सरकारी वैभागिक कारंवाई के उपोत्पाद हे, उनका उद्देश्य 
जनता को सामाजिक और श्राथिक महत्त्व की वातो की जानकारी कराना नहीं 


हंति । 
यह बात सच है कि भारत में झॉँकडो के एकत्र करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ 


हैं। पहले तो देश का विशाल श्राकार ही काम को व्ययशील श्रौर कठिन बना देता 
है। दूसरे जनता कस्बो औौर नगरो में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पडी है। 
तीसरे जनता की ग्रशिक्षा श्ौर श्रज्ञान के कारण आँकडे एकन्न करने के काम में उससे 
जरा भी सहायता नही मिलती, इससे यह प्राय व्यावहारिक असम्भावता का रूप घारण 
कर लेता है। इशगलैण्ड या भ्रन्य देशो में उत्पादत, पारिश्रभिक एवं कीमतो के श्राँकडे 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बाँठकर एकत्र किये जाते हें जो भरकर निश्चित समय मेँ 
लौटा देते हे । वैतनिक कर्मचारियों की अ्रपेक्षा यह अधिक सत्य झौर कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत सस्थाओरो से भी बडी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
सस्थाएँ भारत में नहीं हे। सगठित उद्योग का अभाव तथा विश्वृद'ुलल छोटे-बडे 
उद्योगो की उपस्थिति सासख्यिकीय कार्य को साधारण रूप से कठिन बना देती है ।* 
यह स्वीकार करते हुए भी कि हम पाश्चात्य देशो के स्तर पर इतनी शीघ्रता से नही 
पहुँच सकते, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस विषय में पर्याप्त सुधार 
पिया जा सकता है। 

१३. बाउली-राबटसन जाँच--नवस्वर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
वाउली (लन्दन स्कूल भ्राव इकनासिक्स) और मि० डी० एच० राबटंसन को (केम्ब्रिज 
में इकनामिक्स के प्राध्यापक) अधिक सही श्र व्यापक आ्ँकडे इकट्ठा करने तथा उत्पादन- 
गणना करने की व्यावह्रिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया । इनके साथ ही: 
तीन भारतीय ग्रथंशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगो के सम्मिलित प्रयत्न कै- 
फल्लस्वहूप १६३४ से एक महत्त्वपूर्णा रिपोर्ट प्रकाशित्त हुई जिसका नाम था "भारत की 
भाधथिक गणाना की योजना ( ए स्क्रीम फॉर एन इकनामिक सेन्सस ऑफ इण्डिया )। 
सक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है-- 

३४. (१) ऑआँकड़े संकलित करने का सकलन--केन्द्रीय कार्यकारिणी की आर्थिक समितिः 
से सलग्न एक स्थायी झ्राथिक कर्मचारी वर्ग नियुक्त किया जाय, जिसमें चार सदस्य हो। 
3राना सदस्य कार्यंकारिणी की झ्ाथिक समिति के सचिव का काम करेगा और यह आ्िक 
समिति के प्रति सम्पूर्ण श्राथिक सूचना के सगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । इस 
प्र्की (३ वहे भ्रत्यावश्यक प्रइनो पर, जैसे-जैसे वे सामने श्राएँगे, रिपोर्ट तैयार करेगा। इस 
कार्य के लिए उसे देश-विदेश दोनो से प्राथिक प्रौर व्यावसायिक घटनाशझो की जान- 
कारी उपलब्ध करनी होगी । उसे और विस्तृत तथा श्राधारभृत प्रकार की जाँचो की 
१ श्रार्थिक जांच समिति रिपोर्ट, पृ० ४ । 

*. देखिए, प्रो० व्नेंट हर्स्ट की विमति टिप्पणी, आर्थिक जॉच समिति रिपोर्ट, एृ० € १-२। 
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श्डर भारतीय अर्थशास्त्र 


स्वीकृति नपा सका। श्रत्य बातों के साथ यह बताया गया कि विज्लेपकर कस्वो 
के समीप के गाँवो का आहार-स्तर बहुत ही गिरा हुश्रा है । दूघ का, जो कि एक शाका- 
हार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य है, नितान्त प्रभाव होता जा रहा है और उसी 
उपयोगिता के झाहार रूप में और कोई पदार्थ उसका स्थान नहीं ले पाया है । यह 
मान लेने पर भी कि थोडा-बहुत सुधार हुआ है यह तो सच ही है कि भारत पाश्चात्य 
देशो, विशेषकर इगलैण्ड, की तुलना में एक क्षण भी खडा नही हो सकता; जब कि हम 
वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की दर तथा गरीबी से उत्पन्त बीमारियों में घटती, 
शिक्षा का प्रसार, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि, श्रधिक भ्रच्छी सफाई और मकान 
की दशाश्रो को देखते हे। पश्चिम में भी घन के वितरण में भी बडी भ्रसमानत्ता है, 
किन्तु श्राथिक समृद्धि का भी विस्तृत प्रसार है, यह मिस्सन्देह कहा जा सकता है। 
जीवन की श्रच्छी वस्तुओ की अ्रधिकता झौर आमदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने सर्व- 
साधारण की क्रय-शक्ति की क्षमता के अन्तर्गत अनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हैँ जो पहले 
बहुत थोडे से घनी लोगो का एकाधिकार थी। विकास्टे ड' एवेनेल ने इसे सुख काः 
सामान्यीकरण (लेवलिंग श्रप श्रॉफ इजायमेंट) कहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति 
व्यक्ति वास्तविक झाय १६३६ से १६४३ में ४ ५% बढ गई है, लेकित बाद में परि- 
स्थिति बिगड़ गई ।१ ३० अगस्त, १९४९६ को डोमितियन पालियामेण्ट में भाषण करते 
हुए वित्त-मन्त्री श्री के० सी० नियोगी ने बताया कि वारिज्य मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत 
किये गए एक श्रनुमान के भ्रनुसार भ्रविभाजित भारत में प्रति व्यक्ति श्राय, १६४५२७४६ 
में, १६८ रुपये है। यदि केवल भारत के प्रान्तो को ही लिया जाय तो यह २०४ रुपये 
होगी । शभ्रन्‍्य देशों की सख्याएँ इस प्रकार थी भास्ट्रे लिया १७६६ रुपये, कनाडा 
२८६८ रु०, इंगलिस्तान २३४५५ २०, सयुक्त राज्य ४८६८ रु० । 

१२ अधिक सही शँकड़ों की शआावश्यकता--भारत की भाथिक दशा से सम्बन्धित 
समस्याओं के सुलकाने या निर्धारित करने के लिए जो च्रुटियाँ और शअ्रव्यवस्थाएँ भरा 
जाती है उनका प्रधान कारण है सही झॉकडो का भ्रभाव । घोर निर्घनता को छोडकर 
भौर सब विषयों में हम लोग प्राय भ्रन्धकार में हैं। ठीक भ्राँकडो के प्राप्त हो जाने पर 
भनेक भनुमातित मान्यताझों का सहारा न लेना होगा और हमारी गणना अधिक 
सही भौर विश्वसनीय होगी । इससे देश की अनेक दुरवस्थाओं के कारणो का ठीक- 
ठीक पता लगेगा तथा उन्हे सुलभाने में वडी सहायता मिलेगी । प्रशासन की कितनी ही 
कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी । १६९२५ की भारतीय आधिक जाँच समिति ने इस सम्बन्ध 
में ( लन्दन ) 'टाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धुत किया है। १६२१ में हुए साम्राज्य 
आ्रॉकिडा सम्मेलन ( एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉन्फ्रस ) के सम्बन्ध में 'टाइम्स' का मठ 
है कि “गुद्ध से पूर्व जन में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो श्रविराम गति से उन श्राकड़ों का 
संकलन करने में सलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किचित्‌ भी सहायता 
मिल सकती थी । श्रव जो थुग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र श्रॉकडो के द्वारा 


की गई व्यास्या से सुसज्जित हे वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभो का पूरा उपयोग कर 


१ श्स्वन टकानामिस्ट, वार्षिक अछ, 5६४८, पृ० ११४८ । 
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सकते हे तथा उस राष्ट्‌ की अपेक्षा निश्चित ही श्रच्छे हैं जो केवल अनुभवजन्य ज्ञान 
पर निभेर है।”१ इस समय एकन्नित आँकडे विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं अस- 
म्बद्ध हे। वस्तुत. वे सरकारी वैभागिक कारंवाई के उपोत्पाद हैं, उनका उह्दद्य 
जनता को सामाजिक और आधिक महत्त्व की बातो की जानकारी कराना नही 
" हृति 
बह यह वात सच है कि भारत में श्रॉकडो के एकत्र करने के मार्ग में अ्रनेक बाधाएँ 
है। पहले तो देश का विशाल आकार ही काम को व्ययशील श्रोर कठिन बना देता 
है। दूसरे जनता कस्बो भर नगरो में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पडी है। 
तीसरे जनता की श्रशिक्षा और श्रज्ञान के कारण शाँकडे एकत्र करने के काम में उससे 
जरा भी सहायता नही मिलती, इससे यह प्राय' व्यावहारिक अ्सम्भावना का रूप घारण 
कर लेता है। इंगलैण्ड या श्रन्य देशो में उत्पादन, पारिश्रमिक एवं कीमतो के श्राकडे 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बॉाँटकर एकन्न किये जाते हे जो भरकर निश्चित समय में 
लौटा देते है । वैतनिक कर्मचारियो की श्रपेक्षा यह अ्रधिक सत्य श्र कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत सस्थाओ्रो से भी बडी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
सस्थाएँ भारत में नहीं है। सगठित उद्योग का अभाव तथा विश्वद्धल छोटे-बडे 
उद्योगो की उपस्थिति सास्यिकीय काय्यें को साधारण रूप से कठिन बना देती है ।* 
यह स्वीकार करते हुए भी कि हम पाश्चात्य देशो के स्तर पर इतनी शी घ्रता से नही 
पहुँच सकते, इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इस विषय में पर्याप्त सुधार 
कया जा सकता है। 
१३. बाउली-रावटंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
बाउली (लन्दन स्कूल आव इकनामिक्स) शौर मि० डी० एच० राबटंसन को (केस्ब्रिज 
में इकनामिक्स के प्राध्यापक) श्रधिक सही भर व्यापक आ्आाँकडे इकट्ठा करने तथा उत्पादन- 
ग़राना करने की व्यावहारिकता पर परामशे देते के लिए नियुक्त किया। इनके साथ ही. 
तीन भारतीय श्रथेश्ञास्त्रियों ने भी काम किया श्लौर इन लोगो के सम्मिलित प्रयत्न के: 
फलस्वरूप १६३४ से एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था 'भारत की 
आधथिक गणना की योजना” ( ए स्क्रीम फॉर एत इकनामिक सेन्सस ऑफ इण्डिया ) 
सक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है -- 
१४. (१) ऑआँकड़े संकलित करने का सकलन--केन्द्रीय कार्यकारिणी की आधथिक समिति 
से सलग्न एक स्थायी भ्राथिक कर्मचारी वर्ग नियुक्त किया जाय, जिसमें चार सदस्य हो । 
पुराना सदस्य कार्यंका रिणी की श्राथिक समिति के सचिव का काम करेगा और यह शाथिक 
समिति के प्रति सम्पूर्ण श्राथिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । इस 
अर्फर वह अत्यावश्यक प्रदइनों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेगा। इस 
कार्य के लिए उसे देश-विदेश दोनो से श्राथिक और व्यावसायिक घटनाञो की जान- 
कारी उपलब्ध करनी होगी । उसे और विस्तृत तथा श्राधारभूत प्रकार की जाँचो की 
*, देखिए, प्रो० बनेंट हर्ट की विमति टिप्पणी, आर्थिक जॉच समिति रिपोर्ट, ए० &१-२। 


ब्व 


१४२ भारतीय अशथंशास्त्र 


स्वीकृति न पा सका। श्रन्य बातो के साथ यह बताया गया कि विशेषकर कस्वो 
के समीप के गाँवो का श्राहार-स्तर बहुत ही गिरा हुआ है । दूध का, जो कि एक शाका- 
हार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य है, नितान्त श्रभाव होता जा रहा है और उसी 
उपयोगिता के श्राहार रूप में और कोई पदार्थ उसका स्थाम नही ले पाया है। युह_ 
मान लेने पर भी कि थोडा-बहुत सुधार हुश्ना हैं यह तो सच ही है कि भारत पाश्चात्य 
देशो, विद्येषकर इगलैण्ड, की तुलना में एक क्षण भी खडा नही हो सकता; जब कि हम 
वहाँ की दरिद्वता में कमी, मृत्यु की दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियो में घटती, 
शिक्षा का प्रसार, श्रामोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि, श्रधिक श्रच्छी सफाई श्रौर मकान 
की दक्षा्रो को देखते हैं । पश्चिम में भी घन के वितरण में भी बडी असमानता है, 
किन्तु श्राथिक समृद्धि का भी विस्तृत प्रसार है, यह निस्‍्सन्देह कहा जा सकता है। 
जीवन की भ्रच्छी वस्तुओ की श्रधिकता और आमदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने सर्वे- 
साधारण की क्रय-शक्ति की क्षमता के अन्तगंत भ्रनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हे जो पहले 
बहुत थोड़े से घनी लोगो का एकाघिकार थी। विकास्टे ड' एवेनेल ने इसे सुख का 
सामान्यीकरण (लेवलिंग भ्रप श्रॉफ इजायमेंट) कहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति 
व्यक्ति वास्तविक झाय १६३९ से १६४३ में ४ ५% बढ गई है, लेकिन बाद में परि- 
स्थिति बिगड गई ।१ ३० प्रगस्त, १६४९६ को डोमिनियन पालियामेण्ट में भाषण करते 
हुए वित्त-मन्त्री श्री के० सी० नियोगी ने बताया कि वारिए्य मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत 
किये गए एक श्रनुमान के भनुसार श्रविभाजित भारत में प्रति ध्यक्ति भ्राय, १ ६४५६२४६ 
में, १६८ रुपये हैं। यदि केवल भारत के प्रान्तो को ही लिया जाय तो यह २०४ रुपये 
होगी। भ्रन्य देशो की सख्याएँ इस प्रकार थी प्रास्ट्रे लिया १७९९ रुपये, कनाडा 
२८६८ रु०, इगलिस्तान २३५४ रु०, सयुक्त राज्य ४८६८ रु० | 

१२. अधिक सही ऑआँकर्ों की झावश्यकता--भारत की श्राथिक दशा से सम्बन्धित 
समस्याओ्रो के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो चुटियाँ और अ्रव्यवस्थाएँ भ्रा 
जाती हे उनका प्रधान कारण है सही आ्ॉकडो का श्रभाव । घोर निर्घनता को छोडकर 
श्रौर सव विषयों में हम लोग प्राय श्रन्धकार में हैं। ठीक श्राँकडो के प्राप्त हो जाने पर 
पनेक झनुमानित मान्यताओ का सहारा न लेना होगा और हमारी गराना श्रधिक 
सही भोर विश्वसनीय होगी । इससे देश की पश्नेक दुरवस्थाश्रो के कारणों का ठीक- 
ठीक पता लगेगा तथा उन्हें सुलभाने में वडी सहायता मिलेगी । प्रशासन की कितनी ह्ी 
कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी । १६२५ की भारतीय झाधिक जाँच समिति ने इस सम्बन्ध 
में ( लन्दन ) 'टाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धुत किया है। १६२१ में हुए साम्राज्य 
प्रॉकडा सम्मेलन ( एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस ) के सम्बन्ध में 'टाइम्स' का मठ 
है कि “युद्ध से पूर्व जमंनी में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो श्रविराम गति से उन श्रॉकडो का 
संकलन करने मे सलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किचित्‌ भी सहायता 
मिल सकती थी । अ्रव जो युग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र श्रॉकडो के द्वारा 


की गई व्यास्या से सुसज्जित हे वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभो का पूरा उपयोग कर 


१ डैस्टन टकॉनामिस्ट, वार्षिक अक, ०६४८, एृ० £ १८ । 
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सकते हे तथा उस राष्ट्‌ की श्रपेक्षा निद्चित ही अच्छे हैं जो केवल अनुभवजन्य ज्ञान 
पर तिर्भर है।”१ इस समय एकत्रित आँकडे विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं अस- 
म्बद्ध हे। वस्तुत वें सरकारी वैभागिक कारवाई के उपोत्पाद हे, उनका उद्ँ श्य 
जनृता को सामाजिक भ्रौर आथिक महत्त्व की बातो की जानकारी कराना नही 
है हवा । 
यह वात सच है कि भारत में आँकडो के एकत्र करने के सार्ग में अनेक बाधाएँ 
है। पहले तो देश का विशाल भ्राकार ही काम को व्ययशील भौर कठिन बना देता 
है। दूसरे जनता कस्बो श्रोर नगरो में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पडी है। 
तीसरे जनता की अ्रशिक्षा और अ्रज्ञान के कारण आँकडे एकत्र करने के काम में उससे 
ज़रा भी सहायता नही मिलती, इससे यह प्राय. व्यावहारिक असम्भावना का रूप घारण 
कर लेता है । इगलैण्ड या श्रन्य देशो में उत्पादन, पारिश्रमिक एव कीमतो के प्राँकडे 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बाँठकर एकत्र किये जाते है जो भरकर निश्चित समय में 
लौटा देते है । वैतनिक कर्मचारियों की अपेक्षा यह अ्रधिक सत्य भौर कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत सस्थाओ्रो से भी बडी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
सस्थाएँ भारत में नही है। सगठित उद्योग का श्रभाव तथा विश्वद्धल छोटे-बडे 
उद्योगो की उपस्थिति सास्यिकीय कार्य को साधारण रूप से कठिन बना देती है ।* 
यह स्वीकार करते हुए भी कि हम पाइचात्य देशों के स्तर पर इतनी शी घ्रता से नही 
पहुँच सकते, इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इस विषय में पर्वाप्त सुधार 
किया जा सकता है। 
१३. बाउली-राबटंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार नें प्रो० ए० एल० 
वाउली (लन्दन स्कूल श्राव इकनामिक्स) और मि० डी० एच० राबर्टसन को (केम्ब्रिज 
में इकना मिक्स के प्राध्यापक) श्रधिक सही झ्ौर व्यापक आँकडे इकट्ठा करने तथा उत्पादव- 
गणना करने की व्यावहारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया। इनके साथ ही. 
तीन भारतीय श्रथंशास्त्रियो ने भी काम किया और इन लोगो के सम्मिलित प्रयत्न के- 
फलस्वरूप १६३४ से एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था भारत की 
झ्राथिक गणना की योजना” ( ए स्क्रीम फॉर एन इकनामिक सेन्सस ऑफ इण्डिया ) । 
सक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है -- 
१४. (१) आँकड़े संकलित करने का सकक्षन--केन्द्रीय कार्यंका रिणी की आरधिक समिति: 
से सलग्न एक स्थायी झाथिक कमंचारी वर्ग नियुक्त किया जाय, जिसमें चार सदस्य हो । 
पुराना सदस्य कार्यंका रिएी की श्राथिक समिति के सचिव का काम करेगा शौर यह झ्रार्थिक 
समिति के प्रति सम्पूर्ण श्राथिक सूचना के सगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । इस 
र वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने श्राएंगे, रिपोर्ट तैयार करेगा। इस 
काये के लिए उसे देश-विदेश दोनो से श्राथिक और व्यावसायिक घटनाशञ्रो की जान- 
कारी उपलब्ध करनी होगी। उसे और विस्तृत तथा श्राघारभृत प्रकार की जाँचों की 
१ शआर्थिक जॉच समिति रिपोर्ट, पृ० ४ । 
२ देखिए, प्रो० बनेंट इस्ट की विमति टिप्पणी, भ्रार्थिक जाँच समिति रिपोर्ट, ए० ६१-२। 
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योजना बनानी होगी ! स्टाफ के दो झौर सदस्य प्रशिक्षित श्रथ॑शास्त्री होगे। तीसरा 
साख्यिकी सचालक होगा। जहाँ तक हो सकेगा स्टाफ एक समूह के रूप में कार्य 
करेगा, न कि अलग-पलग व्यक्तियो के रूप में । लेकिन पुराना अफसर और दो श्र्थ- 
शास्त्री श्रपनी खोज का कार्य क्षेत्र आपस में अपनी प्रवृत्ति के भ्रनुसार बाँट लेगे। 
उदाहरणार्थ यह अधिक स्वाभाविक होगा कि उनमें से एक भारत के विदेश-व्यापी 
को नियमित करने के साधनों का अध्ययन और श्रायात-निर्यात-कर तथा व्यापारिक 
समभौतो की जाँच करेगा । दोनो ग्र्थशास्त्री गृह-सेवाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता से कार 
करेंगे । स्टॉफ कुछ और सरकारी झ्फसरो से घनिष्ठतम सम्बन्ध बनाए रखेगा । वे 
आाथिक समिति को किसी भी विशिष्ठ क्षेत्र व शाखाओं अथवा उत्पादन की विधान 
की श्राथिक सामर्थ्य पर रिपोर्ट देने के लिए वाह्म विशेषज्ञ नियुक्त करने की सलाह ६ 
सकते हैं। साख्यिकी सचालक को सूचना का प्रमुख झग तथा सदस्य होने के भ्रतिरित्त 
ओर भी काये करने पढते थे। (१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन-गणना कराना 
(३) केन्द्रीय श्रांकडो का सयोजन श्रौर (४) प्रास्तीय श्रॉकडों का सयोजन । इस कार 
में उसकी सहायता करने के लिए वारिज्य सूचना विभाग की सासख्यिकीय शाखा उसवे 
श्रधीन कर दी जायगी श्रौर उसके कुछ स्थायी सदस्य भी बढा दिए जायेंगे । 'वारिज्ट 
सूचना विभाग', जो केवल व्यावसायिक दुनिया की जाँच-पडताल का जवाब देने + 
लगा रहता है, वारिज्य-विभाग का एक भ्रग हो जायगा । 
उत्पादन गणना हर पाँचवें वर्ष होनी चाहिए। यद्यपि जनगराना दस व५ 

वाद होती है परन्तु दस वर्ष के बीच मुख्यतया सख्या, श्रायु, लिग, व्यवसाय विशे! 
श्रादि से सम्बन्धित सक्षिप्त प्रश्नावली के आधार पर जनगणना करनी चाहिए 
सारणीपन की दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो सके उत्पादन और जनसख्या की गणनाए 
एक समय पर की जायें। एक स्थायी साख्यिकीय विभाग गणना की तैयारी तथा उसवे 
परिणामों का विश्लेषण करेगा और उसे प्राय स्देव कार्य-लग्न रहना पडेग' 
तथा दसवर्पीय जनगराना की अवस्था पर उसे थोडा-सा और बढ़ा दिया जायगा | 
वर्गीकरण में एकता लाने के लिए साख्यिकीय पतालक को भ्रन्य विभागों में प्राँकडे 
प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से सलाह ले सकने का अश्रधिकार होन! 
चाहिए। इससे साधारण उपयोग के लिए आँकडे प्राप्त होगे श्रौर विभाग के कार्य वे 
लिए भी श्रावश्यक झँकडे एकत्र रहेगे। उसे साह्ियकीय साराह्य (स्टेटिस्टिकर 
एब्सट कट) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर प्रान्त में पूरे 
समय तक काम करने वाले अकशास्त्री होगे। प्रशासनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए उन्हे यथासम्भव स्वतन्त्रता मिलेगी तथा उसकी सेवाएँ हर विभाग को प्राष्य 
होगी। वह उन सबके आँकडो का पुनविलोकन करेगा । वह केन्द्रीय साख्यिकीय सचारलिक 
से हर प्रकार से सहयोग करेगा श्रौर उसके निर्देशानुतार जनगणना कराएगा । 

१४, (२) राष्ट्रीय आय का माप--रिपोर्ट के लेखको के मतानुसार व्तेमान समय में 
प्राप्य सामग्री स्वरत की आय और घन का नाप करने के लिए श्रत्यन्त दोपपूर्ण है । 

'व तक किये गए विभिन्‍न श्रनुमान पुराने पड गए हे शोर समस्या की फिर शुरू से 
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जाँच करनी प्लावश्यक है। 

राष्ट्रीय श्राय किसी देक्ष के निवासियों को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल 
वस्तुओं श्र सेवाशों की द्राव्यिक नाप है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक 
धनराशि से होने वाली वृद्धि शामिल या कमी निकाली हुई है। अच्छा होगा कि हम 

आापत्तियों से होने वाली हानि (जैसे भूचाल, ज्वालामुखी या पशुओं की भयकर 
बीमारियो) को गणना में स्थान न दें । 

जैसा कि सभी जानते है, गणना की दो विधियाँ हे--पहली व॒स्तुश्रो शौर सेवाशो 
के मुल्याकन की है भौर दूसरी व्यक्तिगत आयो के योग की । ये दोनो पद्धतियाँ एक- 
दूसरे की सत्यता सिद्ध करने में हर जगह सहायक नहीं होती--उदाहरण के लिए, 
मनत्रिमण्डल के मन्त्रियो की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेतन के वरावर है क्योकि उनको 
तापने का और कोई तरीका ही नही है । भारत के विषय में तो ऐसा श्रसम्भव दीखता 
है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगो के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन-गणना) 
विधि पूरी तरह से लागू होगी । दोनो विधियो के परिणामो को मिलाने में भी विशेष 
सावधानी आवश्यक हो सकती है। प्रथम (उत्पादन-गणना) विधि में निम्न बातें हे - 

(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादत की विभिन्‍त शाखाओं के वास्त- 
विक उत्पादन को उत्पादन होते ही श्रॉक लिया जाय ताकि दुबारा गणना करने की 
गलती से बच जायें। 

-... (२) ग्रृह-उत्पादित वस्तुश्नो एव आयातो में परिवहत और व्यवसायियों की 
संवाश्रो द्वारा हुई मूल्य-बृद्धि को जोडा जाय । 

(३) ग्रह-उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला उत्पाद-कर जोडा जाय । 

(४) निर्यात (जिसमें सोना-चाँदी भी शामिल हे) का मूल्य घटाया जाय । 

(५) भायात (जिसमें सोना-चाँदी भी शामिल है) का मूल्य जोडा जाय । 

(६) आयात पर लगे आयात-कर (कस्टम्स ड्यूटीज़) को जोडा जाय । , 

(७) उन वस्तुओं के मुल्य को--चाहे वे देश में उत्पन्न की जाती हो या 
विदेश से मेंगाई जाती हो, जो स्थिर पुजी को कायम रखने में प्रयोग में लाई जाती 
हं--घठा दिया जाय । | 

(८) सब प्रकार की वेयक्तिक सेवाशो को जोडा जाय । 

(६) मकानों का सालाना किराया जोडा जाय--चाहे वे किराये पर उठे हों 
या मालिक-मकान द्वारा उपयोग किये जाते हो । 

(१०) घन-राशि में (चाहे सरकारी हो या व्यक्तिगत) विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा 

धर के ग्रभिवृद्धि को जोडा जाय, या इस प्रकार की धन-राशि में से देश में विदेशियों 
प्रतिभूतियों की वृद्धि को घटाया जाय या इनकी कमी को जोडा जाय । 

इनमें से कुछ पर टिप्पणी की शझ्ावश्यकता है-- 

(१) ऋषि का वह भाग जो उत्पादको द्वारा उपग्र॒ुक्त होता है--भारत में यह 
हिस्सा वहुत अधिक है--भौर वह हिस्सा जोकि स्थानीय सेवाओं से बदला जाता है 
इनका भी मूल्याकन होना चाहिए। यह मूल्याकन स्थानीय मूल्य में ही होना चाहिए, 
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न कि दूर के बाजारो के फुटकर मूल्य पर, जिसमें उठाने, ले जाने श्रादि की मजदूरी 
भी शामिल रहती है जोकि स्थानीय मूल्य में नही होती । 

(३,६) यह श्रावश्यक है क्योकि जिस योग की हमें खोज है वह उपभोक्ताश्रो 
के विनिमय-म्ूल्य का कुल जोड हैं । हु 

(४,५,१०) यह आसानी से देखा जा सकता हैँ कि जब भारत सरकार रेलर्य 
निर्माण के लिए इगलैण्ड से ऋण लेती हूँ तो जिन प्रतिभूतियो का श्रायात होता है वे 
इगलैण्ड के विनियोक्ताशों की वास्तविक झ्ाय का एक भाग होती हे, ठीक उसी 
प्रकार जैसे भारतीय चाय का श्रायात वास्तविक श्ाय का भाग हैं। इसी सत्य का 
दूसरा पहलू यह है कि भारत की पूजी की ब्रृद्धि, जोकि श्रायात श्रथवा उत्पादन के 
मृल्याकन में शामिल है, का सन्तुलन विदेशी की देनदारी द्वारा हो जाता है श्ौर 
सही श्रनुमान पर पहुँचने के लिए इसे घटाना जरूरी हैँ। यही वातें देश झ्रथवा विदेश 
की बेको में जमा राशि के स्वामित्व-परिवतेंन के लिए भी लागू होती हे जो भारत 
के लिए प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यह बहुमूल्य घातुशो की वृद्धि या कमी पर भी लागू 
होती हू जोकि इस काम के लिए भारत में विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में मानी जा 
सकती हूँ । 

(६) (१) सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि सरकारी नौकरो की 
सेवाएँ जनता को सीधा लाभ पहुँचाती हँ श्रौर उपयोगी हे । श्रतएव वे वास्तविक 
राष्ट्रीय आय का एक अग है । इनके मुल्याकन में पेंशन-अ्रधिकारों को भी शामिल 
कर लेना चाहिए । (२) भारत में दान, उपहार झऔर घर्णमक सेवाझो के लिए व्गि 
गए रुपये के सम्बन्ध में बडी श्रनिष्तिततता है भौर जो भी विभाजन-रेखा खीची जायगी 
वह श्रवश्यमेव स्वेच्छा पर निर्भर होगी । 

राष्ट्रीय श्राथ तिकालने के लिए उत्पादन-गणाना विधि दोनो विधियों में 
अ्रधिक झ्राधारभृत है। दूसरी विधि (पग्राय-गराना) के परिणाम उपग्ुक्त विधि के 
परिणामो से मिल सकें, इसके लिए कुछ सावधानियाँ वरतनी पडेंगी । 

(१) स्वय उपभुक्त वस्तुओं तथा वस्तु-रूप में प्राप्त आय को गणना में शामिल 
करना होगा | इसकी कीमत उत्पादन के स्थाव की कीमत के श्ननुसार लगानी होगी । 
इसी प्रकार जिन घरो में लोग रहते हे-चाहे वे उसके मकान-मालिक ही क्यो न हो-- 
उसका भी बापिक मूल्य लगाना होगा । 

(२) सब प्रकार के व्याज, चाहे वे उपभोग के लिए लिये गए ऋण पर ही 
मयो न दिये गए हो, व्यक्ति की श्राय में से घटाने होंगे । 

(३) इसके अतिरिक्त हर एक व्यक्ति की झ्ाय, जिसमें सरकारी नौकरो की 
पेंशनें श्रोर सरकारी ऋण पर व्याज ज्यो-की-त्यो शामिल करनी होगी श्रर्थात्‌ ईहे 
कर देने मे पूर्व शामिल करना होगा । कर में मालग्रुजारी भी शामिल है। सरकारी 
नौकरो की भ्राय में उस वर्ष के पेंशन के प्रधिकार भी जोड लेने चाहिएँ । इस प्रकार 

के योग में कम्पनियों के श्रविभाजित मुनाफे भौर सरकारी कामो से होने वाले लाभो 
को भी जोडना होगा । इस प्रकार प्राप्त योग में से उत्पादक ऋणों के अतिरिक्त शेप 
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सरकारी ऋण के व्याज की राशि तथा पहले के सरकारी नौकरों की पेंश्षनें --चाहे वे 
देश में दी जायें या विदेश में--भी घटानी होगी । 

(४) इस प्रकार प्राप्त योग में श्रायात-कर, उत्पाद-कर, स्टाम्प-कर और स्था- 
नीय कर (लोकल रेट्स) भी जोडने होगे, क्योकि यह उत्पादको को मिलने वाले विनि- 
_ अैय-मुल्य का कुल योग है जबकि उत्पादन-गणना विधि से श्राकलित वास्तविक राष्ट्रीय 
आय उपभोक्ताश्रो को मिलने वाले विनिमय-मूल्यों का समूह हैं। श्रत: जब तक यह नही 
जोडा जाता, गलतियाँ होने की सम्भावना है । 

नीचे जो सुझाव दिये गए हे वे राष्ट्रीय श्राय के बडे भागो से सम्बद्ध हैं। ऊपर 
निर्देश की गई विभिन्‍न व्यवस्थाएँ श्रन्तिम गणना में अपना स्थान रखेंगी । 

लेखकों ने इस समय राष्ट्रीय धन को सम्पूर्ण रूप में श्रांकने की कोई सिफारिश 
नही की। भ्रन्यत्र दो और तरीके काम में लाए जाते हे जो भारतवर्ष के लिए उपयुक्त 
नही हे । पहला, हर श्राय देने वाली सम्पत्ति का पूजीकरण श्रर्थात्‌ द्रव्य के रूप में 
उसका सुल्याकन--जिसमें रुूयाति, मकानों के किराये, भ्रूमि की मालग्रुजारी, व्याज 
और हिस्से भी शामिल है तथा कभी-कभी सरकारी सम्पत्ति, जैसे वन्दरगाह, रेलवे, 
सरकारी इमारतें भी शामिल कर ली जाती हूँ । दूसरा तरीका, मृत्यु के समय एक 
से दूसरे के पास जाने वाली सम्पत्ति के आँकडो का उपयोग तथा जीवन-तालिका के 
आधार पर उसका सम्पूर्ण मूल्य मालूम करना है। यह पद्धति भारत में श्रसम्भव है, 
क्योंकि साधारणत यहां मृत्यु-कर नही के बराबर हैं। जहाँ तक पहले तरीके का 
“,जाल है वैेयक्तिक सम्पत्ति के कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रकारो के विषय में जानकारी 
का बिलकुल अभाव है। यद्यपि रेलो का मूल्याकन किया जा सकता है परन्तु सडको, 
कुछ सिंचाई के कार्मों श्लोर सुरक्षा इत्यादि पर किये गए सरकारी खर्चों का पूरा 
मूल्याकन अ्सम्भव है । 

यद्यपि ठीक-ठीक राष्ट्रीय धन का अनुमान लगाना सम्भव नही है, फिर भी 
स्थायी कामो में सरकारी खर्च, नई पूंजी के विनियोग तथा पूंजी के विनियोग की 
तरह के व्ययो के अनुमानों से राष्ट्रीय आय के परिवतेनों का निर्देश तो किया ही जा 
सकता है। 

राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए प्रस्तावित गवेषणा प्रधानतया उत्पादन के 
आधार पर है, लेकिन जैसा सभी देशो में होता है कुछ भाग वैयक्तिक श्राय, पर 
निर्मर रहता है। भारत में इस प्रकार की झाय नगरो में ज्यादा है परन्तु पाइचात्य 
देशो की तुलना में बहुत ही कम है। कुछ तो उत्पादन के स्वभाव और कुछ इस लिए 
| क्योकि गवेषणा के विभिन्‍न तरीके झ्रावश्यक हे, ग्रामीण भ्राय नागरिक प्राय से भिन्‍न 
ह जाती है। 

ग्रामीण झ्राय के लिए उन्होने सुझाव रखा कि कुछ छुने हुए गाँवो का घना 
सवक्षण करके मूमि से उत्पादित सब वस्तु भौर गाँवो में की जाने वाली सब सेवाओं 
का पता लगाया जाय। 


नागरिक झाय के लिए उन्होने प्रन्यत्र सफलतापुनंक काम में लाई गई विधियों 


हि 


कै 


श्ड्८ भारतीय भ्रर्थशास्त्र 


पर बडे नगरो के सर्वेक्षण की सिफारिश की। यह कुद्र॒म्बों की जीविका की जाँच 
हारा किया जा सकता है, जिसमें नमूने के कुछ क्ुद्ठम्ब लैकर कुछ तो उनके स्वय के 
विवरणो द्वारा और कुछ प्रचलित वेतन झौर पारिश्रमिक की दर के अनुसार उनकी 
झाय का पता लगाया जाय । कर-मुक्त आयो से ऊपर की आयो के लिए श्राय-कर के 
आँकडे बडे ही लामदायक सिद्ध होगे । 

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक माध्यमिक शहरी गणना कर ली जाय | 
इन तीनो जाँचो की पूर्ति विद्युत्‌ शक्ति का उपयोग करने वाली फैकिट्रयो, खानो तथा 
अ्रन्य कुछ उद्योगो की उत्पादन-गणाना से की जायगी। यह बहुत श्रशों में नागरिक 
सर्वेक्षण तथा कुछ श्रशो में ग्रामीण सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति होगी । लेकिन यह स्वत" 
बडा ही महत्त्वपूर्ण है और श्रन्य सर्वेक्षणों की तुलना में सम्पूर्ण जाँच के कुछ भाग 
का बहुत सही विवरण प्रस्तुत करेगा । ऐसा विश्वास है कि जब सब प्रकार की 
सामग्री सामने होगी तो शहरी या ग्रामीण उत्पादन-गणना या श्रन्य विधियों में 
सम्मिलित श्राय का श्रनुमान लगाकर दोहरी गणना के दोष से बचने के तरीके निकाले 
जा सकेगे। 

भ्रब जनसख्या श्रोर सर्वेक्षणों के आधार पर छोटे-छोटे कस्बो की भ्राय का 
अनुमान लगाना शेष रहेगा । चाय के बगीचो तथा श्नन्य विशेष क्षेत्रो के सम्बन्ध में, 
जो ग्रामीण सर्वेक्षणों में नही हे, भय श्रनुमानो की आवश्यकता होगी । 

इन प्रस्तावों का यह परिणाम होगा कि देश के काफी बडे भाग की आय भूौर 
उत्पादन का ठीक-ठीक भ्रनुमान लगाया जा सकेगा। जब ये निश्चित हो जायेंगे तो 
अ्नुमानशीलता कम हो जायगी श्र अ्रधिक सही आँकडो पर आधारित सत्य प्राप्त 
हो सकेगा। 
१६ (३) उत्पादन-गणना--इगलैण्ड की तरह उत्पादन-गणाना की व्यवस्था घारा- 
सभा के भ्रधिनियम द्वारा कर देनी चाहिए, जिसके भ्रन्तगंत माँगे गए तथ्यों के सम्बन्ध 
में सूचना देना भ्रनिवार्य हो । जहाँ तक श्रग्नेजी या श्रमरीकी ढग का प्रइन है, इसका 
क्षेत्र डे कारखानो तक सीमित करना आवश्यक प्रतीत होता है । फैक्ट्री एक्ट के 
अनुसार वीस या भ्रधिक व्यक्तियों द्वारा यान्त्रिक शक्ति से सचालित कारखानो तथा 
भ्रन्य कारखानो के बीच विभाजन-रेखा खींची जा सकती है। इस विभाजन को उन 
छोटे कारखानों पर लागू न करना चाहिए, जिनको कुछ विशेष कारणों से प्रान्तीय 
सरकारो ने फेक्ट्री एक्ट के श्रन्तगंत माना है। इसके विपरीत कुछ छोटे कारखाने' 
ऐसे हो सकते है जिनमें उत्पादन-गणना सरलता से लागू हो सकती है। इसके श्रति- 
रिक्त कछ ऐसे काम जो बडे पैमाने पर चल रहे हो श्लौर जिनमें किसी प्रकार 
यान्त्रिक झक्ति का उपयोग न किया जाता हो--उदाहरण के लिए ईंटें बनाना, मकान 
वनाना और दरी बुनना--उत्पादन-गणना विधि के श्रन्तर्गत लाने चाहिएँ। इसी 
प्रकार 'खान-अधिनियम' के भ्रन्तगंत कारखानो भौर रेलो को भी इसी विधि के 
अन्तगेंत लाना होगा । 

यद्यपि फँविट्यो में लगे व्यक्ति उद्योगों में लगे व्यक्तियों से श्रनुपात में वहुत 


राष्ट्रीय श्राय १४६ 


कम है, फिर भी निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्व होने के कारण इस पर विशेष 
ध्यान देना आवश्यक हैं! यह ध्यान में रखना होगा कि फंक्ट्री उद्योग कुछ भ्रशो में 
कुटीर उद्योगो को नप्ठ करके श्रागे बढ़ रहा है और इन दोनो को साख्यिकीय दृष्टि से 


-अम्बद्ध करता होगा । इन उद्योगो की गणना-सामग्री की इस प्रकार भी तालिका बनाई 


जा सकती हैं कि जब वे फंक्ट्री के श्रॉकडो के साथ उपयोग में लाई जायें तो इन दोनो 
सगठनो (उद्योगो) के आ्लापेक्षिक महत्त्व का भी पता चल जाय। 

ग्रामीण सवक्षण--भारतीय श्राथिक सर्वेक्षण में यह श्रावदयक है कि श्रन्य 
आयो के साथ भूमि से प्राप्त आय (चाहे रुपये के रूप में हो या श्रन्न इत्यादि के 
रूप में) की जानकारी प्राप्त की जाय श्र यह देखा जाय कि वह किस तरह मालिकों 
श्र मजदूरों के बीच वित्तरित होती हूँ । 

यह तो सम्भव नही है कि भारत के लाखो गाँवो में सबका विस्तृत सर्वेक्षण 
किया जा सके। खचचें बरदाबइत होने और इतनी सख्या में जाँच करने वाले व्यक्ति 
मिलने पर भी यह काम शीघ्र ही नहीं हो सकता। इसीलिए नमूने के लिए कुछ 
गाँवो को लेकर ही आगे बढा जा सकता हैं । 

यद्यपि श्राथिक कठिनाइयो के कारण सब सुभावो को कार्यान्वित नही किया 
जा सकता, क्योकि ऐसा अनुमान हैँ कि इसमें कुल खर्चे ३०,००,०००२० होगा । फिर 
भी यह आजशा करनी चाहिए कि निकट भविष्य में एक उत्पादन-गराना सम्भव हो 


- अन्‍्मेगी जो कि भश्राथिक नीति के निर्धारण के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं ।१ 


१७, भारतीय दरिद्रता को बढ़ाने वाल्ली उपभोग सम्बन्धी कुछ भूलें---जो भी बात 
देश की उत्पादन-छाक्ति को घटाने में सहायक होती है उसे झ्रवश्य ही भारतीय दरि- 


१ भ्रगस्त, १६४६ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति (नेशनल इनकम कमेटी) नियुक्त की, 


जिसके अध्यक्ष प्रो० पी० सी० यसलनोविस थे । फरवरी, १६५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
समित्ति ने उत्पादन-गणना तथा आय-गणलना दोनों विधियों के समन्वय से काम किया। कृषि, वन, 
पशु-पालन, खनन शआदि के सम्बन्ध सें उत्पादन-गणना-विधिं अ्रपनाईं गई, जवकि व्यापार, परिवहन 
प्रशासन आदि के सम्बन्ध सें आय-गणना-विधि अपनाई गई। समिति ने चालू मूल्यों तथा १६४८-४६ 
के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किये दैँ। इन दोनों मूल्यों के आधार पर 
2 १६४६-५० तथा १६५०-५१ के लिए समिति ने राष्ट्रीय आय के निम्न अनुमान प्रस्तुत 


>> 


वास्तविक उत्पत्ति प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति 
करोड़ रु० में करोड़ रु० में 
चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य... चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य 
१६४८-४६ ८,६५० ८,६५० २४६'६ रडद् 8 
१६४६-२० ६,०१० प ८२० २४३९४ रष्पण घ्‌ 
१६५०-५१ ६,२३० ८,८५० शघ्ध्ार २४६ ३ 


चालू मूल्यों तथा १६४८-४६ के मूल्यों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय की तुलना से एक वात 
स्पष्ट हो जाती द कि १६४८-४६ से १६५०-५१ तक राष्ट्रीय आय में द्वव्य के रूप में तो बृद्धि हुईं दे, 


परन्तु वास्तविक आय की वृद्धि नहीं के वरावर दे, जेसा कि १६४८-४६ के मूल्य पर अनुमानित राष्ट्रीय 
आय के ओऑंकर्डों से स्पष्ट हे । रे हे 5 
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द्रता का कारण मानना पडेगा | निम्न उत्पादन के अतिरिक्त बुद्धिहीत उपभोग भी 
क्राधिक विकास के मार्ग में एक भारी रुकावट है। बुद्धिसगत उपभोग या “उपयो- 
गिताझ्रो फे नाश” के लिए 'विचारशीलता, बुद्धि और कल्पना' की श्आावश्यकत्ता 
है ।* घन का श्रपव्यय धनवान को तो बरबाद कर ही सकता है, किन्तु साथ ही ऐप 
विलासिताझो पर किया गया निरथेक व्यय, जो जीवन को अ्रधिक समृद्ध और पूर्ण नही 
बनाता, समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इससे इतनी 
पूंजी और श्रम भ्रावश्यकताशो के उत्पादन से हटकर विलासिताश्नों के उत्पादन में 
लग जाता है । यह कहना गलत होगा कि केवल घनी लोग ही भ्रपव्यय के दोषी हूं । 
प्राय सभी दरिद्र देशो में गरीब भ्रपनी गरीबी के ही कारण श्रनेक प्रकार की फिज़ूल- 
खर्चियाँ करते है । इसके विपरीत कुछ वर्गो के व्यक्ति, जैसे मध्यवर्गीय लोग श्रौर मार- 
वाडी, मितव्ययिता के नाम पर इतने कजूस होते है कि अपनी श्रावश्यकताश्ो की 
भी पूति न करके कौडी-कौडी को दाँत से पकडते हूं भ्रोर जहाँ उन्हे स्वच्छन्दता 
से खर्च करना चाहिए वहाँ भी कजूसी बरतने से बाज नही आते । ऐसा देखा गया है 
कि पुरानी पद्धति में सन्‍्तानो के लिए घन का एकन्नीकरण किया जाता था ताकि 
जीवन प्रारम्भ करने में उन्हें श्रच्छे साधन प्राप्त हो, परन्तु श्रव इसका स्थान नवीन 
विचारधारा ले रही है जिसमें भ्रजंत करने वाले के वर्तमान जीवन को श्रधघिक पूर्ण 
बनाने का प्रयास किया जाता है श्लोर अपनी सुख-समृद्धि के लिए सन्तान स्वय अपने 
ऊपर ही निर्भर होती है। सन्‍्तान को निजी पूजी से युक्त भ्र्थात्‌ भली भाँति फुशि- 
क्षित भ्रवद्य करा दिया जाता है। * यह दृष्टिकोण श्रशत जनता की मानसिक प्रवृत्ति 
के परिवतेन का परिणाम हैं। कुछ सीमा तक सम्भवत १६१६ के पद्चातृ मूल्यों की 

प्रत्यधिक वृद्धि भी इसका कारण है । मध्यवर्ग की भ्राय मूल्यो की वृद्धि के श्रनुपात 
में नही बढी । शप्रतएव जो बचत वे अपने को कष्ट देकर भी कर सकते थे, रुपये की 

क़य-शक्ति के घट जाने के कारण लाभदायक प्रतीत नही हुई। इस बात के पर्याप्त 

सकेत हैँ--यज्यपि छोटे पेमाने पर ही हैं--कि इस प्रकार का परिवर्तेत भारतीय मध्यवर्ग 
की मनोवृत्ति में हो रहा है। कुछ झ्रश तक इस परिवतंन का स्वागत करना चाहिए 

क्योकि यथायें में सितव्ययिता बचाकर रखने में नही, श्रपितु वर्तमान सुखो की वृद्धि 

करने में है ताकि भविष्य का सुख भी सुरक्षित रह सके । बहुत भ्रधिक सचय की 
भावना या निवुर्दधि श्रपव्यय, दोनो ही देश की श्राथिक स्थिति को कमजोर बनाते हे 

झोर इसलिए हेय हे । 

यहाँ भारत की उपभोग-समस्या के सव पहलुझो का विवेचन सम्भव नही है। 


* तुलना कोनिए, < रुपये को अच्छी तरह पैदा करने की अपेक्षा उसका सदुपयोग करना कठिन कदम 
है। रुपये पैदा करने के तरोके निश्चित दें, काम निश्चित द, किन्तु खर्च करने के लिए व्ययकर्ता खतन्त्र 
है। अब फेवल निष्क्रिय आधाकारिता के स्थान पर सदवुद्धि की आवश्यकता है ।”--जे०ए्स० निकल्सन, 
'प्रिंमिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकानामी?, खण्ड ३, प्‌ृ० ४३६ । 

२ रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी आन नेशनल ढेट एण्ट टेक्सेशन! पर टब्ल्यू० एच० कोट्स के कथन 
के लिए देखिए “जर्नल ऑफ रायल स्टेटिसिटकल सोसाइटी,” १६०७, खण्ड 50, भाग २, १० ३५६। 
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परन्तु इतना तो सच ही है कि यद्यपि भारतीय दरिद्रता बहुत श्रशो में कम उत्पादन 
का परिणाम है, फिर भी बुद्धिहीन और अव्यवस्थित उपभोग ने भी समस्या को श्रौर 
जटिल बना दिया हैं । यहाँ हम केवल एक प्रकार के बुद्धिहीन उपभोग का, जिस पर 
इधर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, वर्णन करेंगे। यह कहने की आवश्यकता 
- जैही है कि शारीरिक स्वास्थ्य, कुशलता तथा भोजन के बीच वडा ही गहरा सम्बन्ध 
है । जमेंन कहावत “मनुष्य जो खाता है वही वनता है” में बहुत सत्य है। भारतीयो 
का भोजन स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओ पर निर्भर है। प्राय जो वस्तुएं एक 
स्थान पर उत्पन्न होती हैं वे ही वहाँ के भोजन में सम्मिलित होती हे । इसको सीमित 
करने में श्रनेक धामिक एव सामाजिक बन्धनो ने भी सहायता पहुँचाई है | परिणामत 
कुछ प्रान्तो के भोजन में आवश्यकीय पौष्टिक पदार्थों का अ्रभाव रहता है । भारत की 
विभिन्‍न जातियो, यथा मद्रासी, पजावी, बगाली, मराठा झआ्रादि, की ज्ञारीरिक क्षमता 
के विभेद को उनके भोजन की विभिन्‍नता द्वारा समझा जा सकता है श्र “अ्रव तो 
इसे निश्िचत रूप से भोजन के जीव-सम्बन्धी मूल्यों से सम्बद्ध कर दिया गया है।” 
शारीरिक असमता के कारण के रूप में आहार की श्रपौष्टिकता के सम्बन्ध में 
लेफ्टिनेण्ट कर्नल मैक्‌ केरिसन द्वारा किये गए अ्नुसघान बडे शिक्षात्मक हे तथा उन्होने 
विभिन्‍त राष्ट्रीय आहारो की सापेक्षिक पोषणत्ता को ही श्रच्छे ढंग से प्रदर्शित किया 
है । इन भअ्रनुसधानो से पता चलता है कि चावल, जो भारत में बहुत से लोगो का, 
“विशेषकर बगालियो श्रौर सद्रासियो का, भोजन है भमिम्त कोटि का आहार है। इसमें 
कितने ही महत््वपूर्णा कार्बनिक (श्रागनिक) चमक नही हैं तथा श्रत्यन्त श्रावश्यक 
विटामिनों का शभ्रभाव है। इनकी तुलना में गेहूं श्ञौर मास श्रादि का भोजन करने वाले 
सिख, पठान और गोरखे श्रधिक शक्तिशाली होते हैँ। चावल के साथ गेहूँ, दूध, मास 
इत्यादि का सेवन करने से चावल का भ्राहार बहुत्त भ्रच्छा हो जायगा । उदाहरण के 
लिए मराठो को लिया जा सकता है जो ज्वार-बाजरा के साथ गेहें श्रोर दूध का भी 
उपयोग करके श्रपनी शारीरिक शक्ति बढाने का प्रयत्न करते हैं । शाहार की कमी 
वाले भोजन का लगातार उपयोग शरीर के लिए बडा ही हानिकारक होता है, लेकिन 
इसके महत्त्व पर प्राय ध्यान नही दिया जाता। अपौष्टिक भोजन की समस्या दरिद्वता 
से भिन्‍न है, क्योकि भोजन केवल आवश्यक मात्रा में खाद्यो का एकन्नीकरण ही नही है, 
वरन्‌ स्वास्थ्य और शक्ति बनाए रखने के लिए श्रावश्यक पौष्टिक तत्त्वों का सतुलन 
भी है। जैसा कि कृषि भ्रायोग ने कहा था, “अपौष्टिक आहार भौर भुखमरी एक ही 
वात नही है । ऐसा सभव है कि भ्रपोपणता से ग्रस्त एक व्यक्ति शरीर द्वारा आसानी से 
>जतीपाए जा सकते की तुलना में अधिक भोजन कर रहा हो, जब कि उसका भोजन भली 
अ्रकार सतुलित होने पर कम होता | भोजन में किसी खास पोषक तत्त्व के भ्रभाव 
_में वीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं । उनका होना दरिद्रता" का परिचायक नही है, 
१ डॉक्टर स्लेटर इस वात की भर ध्यान आकष्ट करते हैं कि रहन-सहन के दर्जे को वृद्धि से कुछ 
श्रथ में शारीरिक हानि हुईं है । उदाइरण के लिए चावल को मिलों ने स्त्रियों को परिश्रम से तो वचाया 
किन्तु वह परिश्रम शरीर के लिए लाभदायक था । साथ द्वी चावल की वहुत-कुछ पौष्टिकता भी नष्ट हो 


१५२ भारतीय ग्रथशास्त्र 


ओर न खाद्यान्न की कमी का ही । श्रपोषक तत्त्वों से युक्त भोजन, ऐसा सभव है, 
स्वास्थ्यवद्धंक एव भली प्रकार सन्चुलित भोजन से श्रधिक व्ययशील भी हो सकता है ।* 
प्राधिकृत गवेषणाओ के आधार पर किया गया प्रचार निश्चय ही इस विपय 
में लोगो की जानकारी वढाएगा कि किस प्रकार खर्च में वृद्धि हुए विना उचित प्रकार 
से चुने भोजन से श्रधिक भ्राहार-मूल्य तथा श्रधिक शारीरिक सुख प्राप्त हो सकता है । 
भारतीय श्रमिकों की सुस्ती श्रौर काम में मत न लगने की प्रवृत्ति प्राय उनकी खाद्य 
सम्बन्धी दुरवस्था का परिणाम है, जो श्रपर्याप्त होने के साथ ही असन्तुलित भी है । 
१६१४५ में कनल मेके द्वारा वगाल भ्रौर सयुक्त प्रान्त के जेलो के भोजन के सम्बन्ध 
में की गई खोजो से पता चला कि भोजन जनता के शारीरिक विकास शौर साधारण 
सुख का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। उन्होंने बताया कि वगाली की शारीरिक 
अ्रशक्तता के मूल में उसके भोजन में प्रोटीन जैसे तत्त्वों की कमी है | ज्यो-ज्यो पूर्व से 
पश्चिम की श्रोर बढते हे भोजन में गेहूं की मान्ना बढती जाती है श्रौर उसी अनुपात 
में उडीसा, बिहार, सयुकतप्रान्त भर पजाब में शारीरिक परिवतंन भी हृष्टिगोचर होते 
हैं।* परिवहन के साधनों में सुधार के साथ एक प्रान्त के खाद्यान्नो को उन प्राम्तो 
में, जहाँ उनकी कमी है, पहुँचाया जा सकता है भ्रोर इस प्रकार असन्तुलित भोजन की 
समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग 
अ्रपने भोजन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो भोर उस प्रकार के पौष्टिक भ्राहार 
की माँग करें जिनकी उनके प्रान्त में कमी है । भोजन के विषय में शिक्षा और जानक री 
से यह काम सरल हो सकता है। कृषि श्रायोग ने जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने 
के लिए जो सुझाव रखे उनमें एक यह भी है कि देश के मछली के मत्स्य-साधनों का 
सरक्षण किया जाय । यह एक ऐसा काम है जिसे सरकार, स्थानीय बोर्ड और 
साधारण रूप से ग्रामीण समुदाय अपने सक्तिय सहयोग से सफल बना सकते है । यह 
इसलिए आवश्यक है कि मछली चावल खाने वाले लोगो के लिए श्रधिक ग्राहार-मूल्य 
प्रस्तुत करेगी ।? जनता के एक विशाल भाग में मछली खाने के प्रति किसी प्रकार 
गई। एकदम बाहरी सतह पर जो विद्यमिन रहता था वह मिलों में नष्ट हो जाता है ।--इकनामिक 
कण्डीशस इन इण्डिया, पिललई की भूमिका से उद्धृत, पृ० शदे। 
१ कृषि आयोग रिपोर्ट, पृ० ४६४-५ | यह खोकार करना होगा कि जनता की भार्थिक स्थिति में 
सुधार द्वोने पर वे श्रधिक भद्वर-मूल्य के भोजनों को चुनेंगे जो कि वर्तमान परिस्थिति में अपनी धार्थिक 
कठिनाइयों के कारण वे नही कर सकते | डा० डब्ल्यू० आर० झअक्रोयड के मतानुसार एक घुस्ततुलित 
आदार की कीमत युद्ध-पूर्व के दिनों में ८ रु० से ६ रु० प्रति वयस्क प्रति मास थी या चार वयस्क पुरुषों 
के परिवार के लिए १६ रू० से लेकर २४ रु० के बीच थी। एक अ्रमतुलित भोजन की कीमत, जोकि 
मात्रा में पूर्ण परन्तु गुण में अ्रपयोप्त था, १०) प्रत्ति माम थी । घन अकों की युद्ध-पृर्व के वास्तविक आय- 
स्तर से तुलना करने पर साथ पदार्था पर सम्बन्धित और वाज्छनोय व्यय के बीच की खाद साफ जाए 


228 । देखिए टा० घोष, “प्रेशर झलक पॉपुलेशन एण्ड इकनामिक णफिशेंप्ती इन इरिटिया, 
५ 


२ जृपि आयोग की रिपोर्ट, पृ० ६३ । 
* बढ0 ५० ४११-१७। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि एक सेण्ट्रल इसिटिट्यूट शव हाय मन 
नदृशन का स्थापना की जाय तथा प्रान्तोय सरकारों द्वारा संगठित अनुसन्धानों को भा उससे नियोजित 


ब्पूल-ः 'न्‍्ेब डरे, .#० २० ९++०नक * फेललेकेपरन पे लक 
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राष्ट्रीय श्राय 


का धामिक विरोध नही है श्रौर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए । 

एक जमाना था जबकि इगलैगड में लेखको शौर सुघारकों का 
कि वे चाय पीने के दुगु खो को बहुत वढा-चढाकर सामने रखते थे, ले 
“अमिक इसका प्रयोग करते श्रा रहे हैं भौर भ्रव तो इसका उपयोग इतन 
कि यह जीवन की श्रावश्यकताश्रो में से एक हो गई है । जनमत भी घी 
गया है और चाय पीने को दुश्ग॑ण बताने के बजाय जल-पान में एड 
शालीनता का चिह्न समझा जाने लगा है। चाय पीना श्रधिक झ्वराव प॑ 
को दूर करने का एक साधन माना जाने लगा है । डॉ० स्लेटर का मत हैं 
किसान एक बात में बड़ा गरीब है और वह है पेय पदार्थ तथा वह इसके 
तही समझता ।* “जनता का बडा भाग गन्दे स्थिर तालाबो, सिंचाई क॑ 
नदियों से प्राप्त गन्दा पानी पीता है जिसमें हर प्रकार की अशुद्धता और 
रहती है ।” डा० स्लेटर का मत है कि वर्तमान समय में उबाले हुए पाती ६ 
में सबसे सस्ते पेय श्रर्थात्‌ चाय का प्रचार करने से बहुत लाभ होगा । यह स 
तक भी पानी पिया जाता है तब तक गनन्‍्दा पाली पीने से होने वाली ; 
तरह से दूर नही की जा सकती | श्रच्छा तो यह होगा कि किसी प्रकार * 
व्यवस्था की जाय । शराब के स्थान पर तो चाय एक वरदान ही है। हाँ, 
पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब निम्न कोटि 
» » किया जाता है, जैसी कि भारत की अधिक चाय की दूकानों पर 
अच्छी चाय की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाना श्रावश्यक प्र 
ताकि गन्दी चाय पीने को न मिले, यद्यपि सबसे अ्रधिक प्रभावपूरण कदम 
कि जनता की रुचि सें ही सुधार किया जाय ।*ै 


न आम 
कर दिया जाय । उन्होंने यद्द भी सिफारिश की कि पशु-आहार एव मानवीय भ्राहार में 


स्थापित किया जाय तथा भारत में की गई इस प्रकार की खोजों को विदेशों में होने वार्ल 
से सथुवत किया जाय। समस्याएं इतली महान्‌ हैं. कि समस्त कर्मचारियों (स्टाफ) और ! 
समस्या के समाधान के लिए काम में लगाना होगा | 

? हेलेन वोसाववेट, 'दि स्टेण्डडे ऑफ लाइफ, ९० ३० । 

२. सम साउथ इग्डियन विलेजेज़, पृ० २३२। 

रे दक्षिण भारत में अ्चलित कॉफी पीने पर मी इसी प्रकार के भाणेप किये जाते हैं । 
व्यय और उसके सम्बन्ध में बरती जाने वाली सीति का श्रन्यन्न विवरण किया जायगा ( 
१९) । और भी इसी प्रकार के गलत उपयोग भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के दिमाग 
शादी और रृत्यु के अपव्यय, सोने-चांदी के गहने बनाने की भ्रादत दि (अध्याय १ 
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अध्याय ५ न 


संवहन 


१ परिवहन" का मसहत्व--झराथिक, सामाजिक, यौद्धिक, प्रद्मययकीय एवं सास्कृतिक 
हृष्टिकोश से परिवहन का महत्त्व इतना स्पष्ठ है कि उस पर जोर देने की भ्रावश्यकता 
नही है। भारत के सम्पूर्ण इतिहास में प्रारम्भ से ही सचार की कठिनाइयाँ श्राथिक 
एवं राजनीतिक विकास का रूप निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण रही हैं। भारत जैसे 
विद्वाल देश को भ्रद्यतन परिवहन की पर्याप्त सुविधाश्रों से सुसज्जित करने का व्यय 
झपार होगा। भारत एक उप-महाद्वीप है, यहाँतय करने के लिए महान्‌ दूरियाँ है । 
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए बडी कठिन प्राकृतिक बाधाएँ हैं, यहाँ तक कि 
वरसात के मौसम में सीमित क्षेत्र के भ्रन्दर भी आनन्‍्तरिक सचार बिलकुल ठप हो 
जाता है। फिर, भारत इगलंण्ड जैसे देशों की तुलना में जल-पर्थों की दृष्टि से कम 
भाग्यशाली है। कितने ही देशो में रेलो के पूर्व जल-पथो का बडा' ही ऐतिहासिक महत्त्व 
था, क्योकि उन्होने देश के वारिएज्य और व्यवसाय को पर्याप्त रूप से लाभान्वित किया । 

” उन्नीसवी शताव्दी के मध्य तक भारत में परिवहन के साधन अश्रत्यन्ह ही 
अ्रविकसित थे । उनकी तुलना इगरलैण्ड की झ्रठारहवी सदी की परिस्थिति से की जा सकती 
थी । हाँ, कुछ भ्रच्छी जलवायु की परिस्थितियों के कारण भारत में सडको की हालत 
इगलैण्ड की श्रपेक्षा कुछ श्रच्छी थी । देश में उस समय तक रेलें नही चली थी तथा 
उत्तर भारत में मुगल शासको द्वारा बनवाई गई थोडी-सी मुरुष सडरके काम देने लायक 
नहीं रह गई थी ।* कितनी ही तथाकथित सडके भूमि पर गाडियो श्रौर छकडो द्वारा 
बनाई गई थी, जिन पर वरसात में किसी भी पहियेदार गाडी का चलना श्रसम्भव 
था । भारवाही पशु ही देश के भ्रन्दर जाने के एकमात्र साधन थे। सडके सुरक्षित 
नही थीं । उन पर ठगो भ्ौर पिण्डारियो का धोलवाला था। नौगम्य नहरें नहीं थी । 
कुछ स्थान, जैसे गगा झौर सिन्घु के फिनारे के स्थान, भ्रन्य स्थानो की श्रपेक्षा इस 
दृष्टि से भ्रधिक भाग्यशाली थे। कुल मिलाकर सूखे मौसम में सफर योग्य मैदान, 
कुछ नौगम्य नदियाँ और थोडी-सी वनाई हुई सडको के कारण उत्तरी भारत में 
सचार की दशा दक्षिण प्रायद्वीप की श्रपेक्षा श्रधिक सतोपजनक थी। दक्षिण में 
बीहड पहाडों भौर तेज नदियो के कारण परिवहन की स्थिति वडी ही श्रसतोपजर्नक 
2 “डासपोई के लिए परिवहन ओर “कम्यूनिकेशन? के लिए सचार शब्द का प्रयोग किया गया दे |--अनु० 
? देखिए, टब्ल्यू० एच० मोरलैण्ट, 'इण्डिया एट ढि ढेथ ऑफ अकृवर”, पृष्ठ १६६-६७। 
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थी । फेवल दोनो समुद्री किनारो पर थोडी-सी सुविधा थी । 

हम सचार साधनों के श्राथिक झौर सामाजिक स्थानों की विवेचना कर चुके 
हैं । हमने अलगाव, झात्म-निर्भरता और स्थानीय आध्िक व्यवस्था के प्रचार का उसकी 

_ जाधाओं के साथ विस्तृत विवेचन किया है। हम श्रम की गतिहीनता, लोगो की पुरातन- 

वादिता तथा दुभिक्ष के समय में अन्यथा सीधी और सरल भ्र्थ-व्यवस्था का भयंकर 
विघटन भी देख़ झ्राए हूँ ।! सार्वजनिक कार्य की सशक्त नीति का प्रारम्भ करने वाले 
लार्ड डलहौज़ी के समय से होने वाले परिवहन सम्बन्धी सुधारों से लेकर झ्ाज तक के 
सुधारों पर दृष्टिपात करने से ऐसा लगता है मानो इन्होने एक प्रकार की झाथिक 
ग्रौर सामाजिक क़ान्ति कर दी है । 

इस श्रध्याय में हम इस सम्बन्ध में किये गए विभिन्‍न प्रयासों का सक्षिप्त 
विवरण देंगे । 

विवरण की सुविधा के लिए हम इसे चार उप-विभागो में विभाजित करेंगे ।-- 

(१) रेलवे, (२) सडकें, (३) जल-पथ, और (४) वायु-परिवहन । 


रेलवे 

२ राज्य और रेलवे के बीच सम्वन्धों फी विविधता*-- भारतीय रेलो की एक 
विशेषता नियन्त्रण और स्वामित्व की दृष्टि से राज्यो और रेलो में विविध सम्बन्धो 
7 स्थापना रही है। मुख्य लाइनो में से चार लाइनें श्रभी हाल तक सरकार के 
स्वामित्व में थी ( नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न वगाल रेलवे, ईस्ट इण्डियन रेलवे जिसमें: 
१ जुलाई १९२६ को झ्वध शोर झहेलखण्ड रेलवे मिला दी गई थी, श्रौर चौथी जी० 
आ्राई० पी० रेलवे) । ? भ्रन्य पाँच का स्वामित्व तो सरकार के पास था, किन्तु वे सरकार 
की तरफ से वेयक्तिक कम्पनियों द्वारा प्रवन्धित थी जिन्हे सरकार व्याज की सुरक्षा दे 
चुकी थी (बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे श्रौर एम० एण्ड एस० एम० रेलवे, 
श्रासाम बगाल रेलवे, बगाल नागपुर रेलवे शौर एस० आई० रेलवे )। दो महत्त्वपूर्ण 
लाइनें (ब्रंगाल एण्ड नार्थ वेस्ट्नें रेलवे तथा रुहेलखण्ड कुमायु रेलवे) तथा कम महत्त्व 
की अनेक लाइनें व्यक्तिगत कम्पनियों की सम्पत्ति थीं। इनमे से कुछ तो स्वय कम्पनियों 
द्वारा तथा कुछ सरकार द्वारा शासित होती थी । कितनी ही छोटी-छोटी लाइनें तो जिला 
वोर्डों के स्वामित्व में थी या उन्हे इन बोर्डो द्वारा व्याज की गारण्टी प्राप्त थी। मार्च, 
१६३६ को भारतोय रेलो की कुल लम्बाई ४१,१३४ मील थी, जिसमें से ७२% या 
२६,७६४ मील सरकार के श्रधिकार में थी ओर उस समय के कुल लाइन की ४२% 
'्र्थात्‌ १७,१५८ मील सीधे सरकारी प्रवन्ध के अन्तर्गत थी ।९ 

१ देखिए, खण्ड १, अध्याय ५। 

? देखिए, रिपोर्ट आन इण्डियन रेलवेज (१६३८-६) भाग १, अनुसची वी । 

३. १ भ्रप्नील, १६३७ को वर्मा रेलवे भारतीय रेलवे से अलग कर दो गई, जब वर्मा तिटिश सरकार 


अलग कर दिया गया। 
४. १९४२-५३ में मारतीय रेलों की लम्बाई ३४,२७५ मील थी । 


१५६ भारतीय श्रथंशास्त्र 


३. रेलवे के इतिहास के प्रधान काल-खण्ड--भारतीय रेलो के इतिहास में १० काल- 
खण्ड स्पष्ठ रूप से दृष्टिगोचर होते हे--(१) १८४४-६६ पुराना गारण्टी सिस्टम, 
(२) १८६६-७६ सरकारी निर्माण और प्रबन्ध, (३) १८५७६-१६०० नई गारण्टीपद्धति, 
(४) १६००-१४ तीज प्रगति भौर विकास, (५)१६१४-२१, १६१४-१८ की युद्ध-जनित, 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रेलवे का विघटन (६) १९२१-२५ ग्राकवर्थे कमेटी की 
रिपोर्ट तथा सरकारी प्रवन्ध और नियन्त्रण, (७) १६२४-२५ से १६२६-३० तक सेप- 
रेशन कर्वेंशन भौर समृद्धिकाल, (5) १६३०-३१ से १६३५-३६ तक अवसाद, 
(६) १६३६-३६ भ्ाक्षिक पुनरुत्यान तथा रेलवे जाँच और (१०) १६३६ के बाद । 

४. पुरानी गारण्दी प्रथा--१८४४ में पहली बार रेलवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, 
जिसमें इगलैण्ड में सस्थापित कम्पनियों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा निद्िचत लाभ 
के आश्वासन पर भारत में रेलें बनाने देने के प्रश्न पर विचार किया गया । कलकत्ता 
और वम्बई के पास दो छोटी-छोटी रेलवे बनाने के ठेके दिये गए । ये ठेके क्रमश ईस्ट 
इण्डियन रेलवे कम्पनी श्र ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे कम्पत्ती को दिये गए । 
१८५३ में लार्ड डलहौजी की प्रसिद्ध टिप्पणी ने नीति को निश्चित दिक्षा प्रदान की । 
इस टिप्पणी में लार्ड डलहोज़ी ने रेलो का निर्माण दर क सिस्टम पर करने का प्रस्ताव 
रखा, ताकि प्रेसिडेंसी प्रान्तों में प्रान्तरिक भाग को उसके प्रधान नगरो एवं बन्दरगाहों 
से जोड दिया जाय तथा एक प्रेसीडेंसी को दूसरी प्रेसिडेंसी से जोड दिया जाय । उन्होंने 
रैलो के निर्माण से भारत तथा इगलैण्ड को होने वाले सामाजिक, राजनीतिक दुधा 
झाधिक लाभो की ओर सकेत किया । रेलो के शीघ्र निर्माण और प्रसार के लाभो में 
लाड डलहोज़ी ने यह भी देखा कि इससे इगलैण्ड की पूंजी श्लौर साहस का भारतीय 
वस्तु-निर्माण (मेनूफेक्चसे) और व्यापार में उपयोग होगा । उन्होंने राज्य के नियन्त्रण 
झौर निरीक्षण में कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रबन्ध और निर्माण को सरकारी निर्माण 
से भ्रधिक प्राथमिकता दी, क्योकि उनके विचार में व्यावसायिक कार्य सरकारी फार्य- 
क्षेत्र से बाहर थे विशेषकर भारत में, जहाँ हर वात के लिए जनता की सरकार पर 
निर्भेर रहने की प्रवृत्ति को घटाने की भ्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 

१८५४-६० के बीच डलहौजी की योजना के अनुसार ८ कम्पनियों के साथ 
भारत के विभिन्‍न भागों में रेलो के निर्माण ओर नियन्त्रण का ठेका किया गया। 
१८४७ के विद्रोह से रेल-निर्माण को एक नवीन प्रेरणा मिली, जब कि परिवहन की 
कठिनाइयो के कारण सेवाओं भर सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने 

में काफी कठिनाई का झनुभव किया गया। प्रारस्मिक गारण्टी-प्राप्त कम्पनियों के 
साथ किये गए ठेके की विशेष बातें नीचे दी जाती हे--(१) कम्पनियों को भूमि थि ना 
मूल्य के दी गई, (२) २२ पेन्स- १ र० के हिसाव से ४३% से ५०% व्याज की गारण्टी 
(३) मुनाफे की आघी बचत को सरकार द्वारा व्याज की गारण्दी में दिये गए घन 
को चुकाने में खर्च किया जाय, वाकी हिस्सेदारो में विभाजित किया जाय, (४) 
अ्रधिकारियो की नियुक्ति को छोडकर सरकार हर एक महत्त्वपुर्णा मामले में कुछ 
श्रधिकार, जैसे नियन्त्रण श्लौर निरीक्षण अपने पास सुरक्षित रखती थी श्रौर (५) 


रह 


सवहन श्ण्छ 


सरकार को यह स्वतन्त्रता थी कि पच्चीस या पचास वर्ष के बाद कम्पनी के स्वार्थों के 
बराबर धन देकर रेलो को खरीद सकती थी । 
लेकिन यह पद्धति सरकार के लिए बडी व्ययशील और करदाता के लिए बडी 

भारस्वरूप सिद्ध हुई। कम्पनियाँ श्रपना व्याज पैदा न कर सकी और सरकार से 
व्याज भ्रदायगी की माँग करने लगी । १८६६ में रेलवे वजट में १,६६,५०,००० रु० का 
घाटा हुआ । लाड्ड लारेंस, जिन्होने १८६७ में गारण्टी सिस्टम की वडी निन्‍्दा की थी 
तथा ऐसे अन्य आलोचको ने इस गारण्टी सिस्टम की भी कडी झालोचना की और 
घाटे को कम्पनियों के श्रपव्यय का परिणाम वताया जिन्हे निर्माण में घन की मित- 
व्ययत्ता का कोई ध्यान ही न था ।* आऑकवर्थ रेलवे समिति वे राय दी कि तत्कालीन 
परिस्थिति में इगलैण्ड में बसे हुए लोगो की कम्पनियों का निर्माण ही उचित था, 
क्योकि रेलो का निर्माण श्रत्यन्त आवश्यक था श्लौर भारतीय पू'जी की लज्जाशीलता 
को देखते हुए श्रेग्रेजी पू जी को श्राकषित करने के लिए कुछ सुविधाएँ और श्राश्वासन 
देता अत्यन्त आवश्यक था । इसके विपरीत (१५७२ में) विलियम थार्नटन ने ससदीय 
(पालियाभेण्टरी) समिति के सामने यह गवाही पेश की कि यदि गारण्टी न दी गई 
होती तो भी श्रेग्रेजी पुजी भारत में रेलो के निर्माण में विनियोजित की जाती, क्योंकि 
इगलैण्ड की भ्रपार घन-राशि दक्षिणी श्रमेरिका तथा श्रन्य देशो में विनियोग के साधन 
दूढ रही थी शौर कोई कारण नही दिखाई देता था कि वह लगातार भारत की उपेक्षा 
करती ।* कम्पनियों को दी जाने वाली व्याज दर को काफी ऊँचा मानने वाली 
विचारधारा की पुष्टि इस वात से भी होती है कि बाद में सरकार बिता किसी विश्येप 
कठिनाई के कम व्याज दर पर अन्य कम्पनियों से समभौता करने में समर्थ हो सकी । 
यही नही, उसे कम रियायतें भी देनी पडी । यह भी कहना पडेगा कि जहाँ सरकार ने 
रेलो के निर्माण को इतना प्रोत्साहन दिया, वहाँ उसने रेलो के निर्माण के लिए प्राव- 
इयक सामग्री बनाने वाले उद्योगो को स्थापित करने का कोई प्रयास नही किया । फलतः: 
रेलवे का निर्माण श्रधिक व्ययशील हो गया । 

९. सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)--भारत सरकार पुराने मारण्टी 
सिस्टम पर श्रधिक दिनो तक चलने के लिए तेयार न थी। इसके विद्येप कारण ये 
थे--प्रथम, कम्पनियाँ अ्रपव्ययी थी । दूसरे, सरकार का उत्त पर नियन्त्रण अधूरा 
था। व्याज-दर श्रौर उसे चुकाने का आश्वासन सरकार के लिए काफी खर्चीला 
सिद्ध हुआ | सरकार को कम्पनियों को होने वाले लाभ की भी निकट भविष्य 
में कोई भ्राशा न दिखाई पडी । इसलिए दो परिवर्तेन किये गए। कुछ कम्पनियों के 
सम्बन्ध में, जैसे जी० आई० पी०, सरकार ने मुनाफे के वितरण की व्यवस्था बदल दी । 

ने २५ साल फे बाद रेलो को खरीदने का ग्रधिकार छोड दिया और प्रति 

छमाही में होने वाले लाभ का श्राघा हिस्सा माँगने लगी। इससे भी महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन---उस समय जब कि राज्य-निर्वाधता का व्यक्तिवादी सिद्धान्त अपने विक्नास 
१ देखिए, आर०सो० दत्त,दि एकनोमिक हिस्द्री आफ इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज?, पृ०३५५-६ | 
२ वही, पृ० ३६०। 


दर 


१्फ्र्८ भारतीय अशथशास्त्र 


की चरम सीमा पर था--तब हुआ जब कि भारत-सचिव ( सेक्रेटरी श्रॉव स्टेट ) ने 
यह निश्चय किया कि सरकार को अपनी साख का पूरा लाभ उठाकर स्वय सस्ते में 
रेलो का निर्माण करना चाहिए। श्रत १८६६ के बाद कई वपं॑ तक सरकार ने स्वय 
पूजी लगाई भौर नये ठेके नही दिये गए। यह निश्चय किया गया कि सरकार द्वा 
प्रबन्धित और अधिकृत रेलवे लाइनो के निर्माण के लिए प्रति वर्ष २० लाख पौण्ड 
कर्ज लिया जायगा तथा सस्ते श्र्थात्‌ मीटर गेज पर रेलो का निर्माण होगा। फलत 
रेलों के निर्माण का कार्य बडे जोर-शोर से और सस्ते दाम पर होने लगा, लेकिन 
लगातार धन की व्यवस्था सबसे कठिन समस्या थी । पहले तो सैनिक एवं यौद्धिक 
कारणों से पजाब शौर सिन्ध की लाइनें ( जो बाद में नाथ वेस्टर्न रेलवे के नाम से 
प्रसिद्ध हुई ) मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलनी पडी | दूसरे, १८७४ झौर ७६ के 
दुर्भिक्ष तथा सीमाप्रान्‍्त और श्रफगान युद्धो के कारण सरकारी खजाने पर काफी भार 
पडा । इसके अतिरिक्त १८८० के दुशिक्ष भ्रायोग ने ५००० मील रेलो का निर्माण 
ग्रनिवायं बताया ताकि देश को दुर्िक्ष के चग्रुल से बचाया जा सके । यह तभी सम्भव 
था जब इस निर्माण ( ५००० मील ) को मिलाकर कुल रेलवे लाइन २०,००० मील 
हो जाती । इससे सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इस योजना को पूरा करने के 
लिए अकेले सरकार द्वारा श्रावश्यक घन की पूर्ति न हो सकेगी । श्रतएवं सरकार ने 
दक्िक्ष आयोग की सिफारिशो को शीक्र कार्यान्वित करने के लिए निजी कम्पनियों 
द्वारा उघार ली हुई पूंजी की सहायता लेने का निश्चय किया | 
६ नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१&६००)--इस प्रकार सरकारी प्रबन्ध में रेलो 
के निर्माण की विचारधारा की शक्ति क्षोणा होने लगी श्लौर रेलवे के इतिहास का एक 
नया श्रध्याय प्रारम्भ हुआ । सरकार ने फिर कम्पनियों की सहायता से रेलवे के 
निर्माण करने की साधी श्रौर थोड़े से परिवर्तनों के साथ पुराने गारण्टी सिस्टम को 
फिर से जीवित किया । वगाल, नागपुर, मद्रास, सदन मराठा रेलवे कम्पनियों को 
नये ठेके दिये गए। पुरानी प्रथा से भिन्‍न नई प्रथा की विश्ेपताएँ निम्नलिखित हे-- 
(१) नई कम्पनियों द्वारा बनाई गईं लाइनें भारत-सचिव की सम्पत्ति धोषित की 
गईं। भारत-सचिव को २४५ वर्ष के [बाद, या हर १० वर्ष के वाद दी गई पूजी 
को कम्पनियों द्वारा दे देने के बाद पुन ठेका निश्ितत करने का अधिकार था, (२) 
कम्पनियों द्वारा एकन्र घन पर गारण्टी की हुई व्याज-दर पहले की श्रपेक्षा कम थी । 
प्राय यह ३४% थी भ्रोर (३) सरकार ने लाभ का अधिकाश (६) भपने हित के लिए 
सुरक्षित रखा । 

इस प्रकार, नई पद्धति पर निर्मित रेलवे लाइनें प्रारम्भ से ही सरकारी 
सम्पत्ति थी, यद्यपि कम्पनियों को व्याज-दर की गारण्टी दी गई थी और रेलें व 
जाने पर प्रवन्ध भी उन्ही के हाथ में दिया गया था । इसी आकार जब कम्पनियों को 
पुरानी पद्धति पर दिये गए ठेके समाप्त हो गए तो सरकार ने उन्हें खतम करने 
का तरोका श्रपनाया, हालाँकि यह तरीका लागू करने में काफी भेद-भाव वरता 
गया। उदाहरण के लिए, जैसे ईस्टर्न बगाल, भ्रवध भर रुहेलखण्ड तथा सिन्ध- 
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पजाव रेलवे की लाइनें सरकार ने खरीद ली और उनका प्रवन्ध सरकार के हाथ में 
श्रा गया। लेकिन कुछ श्रन्य रेलें, जैसे ई० श्राई० और जी० श्राई० पी० रेलवे 
लाइनें, सरकार द्वारा खरीदी जाने पर भी सशोधित ठेकों पर उन्ही कम्पनियों के 
प्रवन्ध में रही । इसी प्रकार कई कम्पनियों के ठेके समाप्त होने पर, हालाँकि प्रवच्ध 
कम्पनियों के हाथ में ही रहने दिया गया, सरकार ने विभिन्‍न तरीको से श्रपने लिए 
लाभदायक शर्ते तय की, जैसे कम्पनी के हिस्से की पूजी श्र गारण्टी की हुई व्याज- 
दर घटा दी नथा लाभ के बटवारे से सम्बन्धित छर्तो में भी परिवर्तेत किया । 
७. वर्तमान स्थिति--अश्रव सरकार प्राय सभी ट्ूक लाइनो की मालिक है। रेलो की 
पूजी भी सरकारी हो गई है, चाहे वह प्रारम्भ में लगाई गई सरकारी पूजी का परि- 
शाम हो या पुराने ठेको के समाप्त होने पर सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गई हो । 
थोडे-से श्रपवादों को छोडकर प्रवन्ध प्राय. कम्पनियों के हाथ में ही रखा गया, परन्तु 
सरकार ने निरीक्षण और कम्पनियों की परिपद्‌ में एक सचालक की नियुक्ति का 
अधिकार अपने हाथ में ले लिया। १६०५ से इजन, डिब्बे ( रोलिंग स्टॉक ), 
जन-सुरक्षा, रेल-सयोजन, रेल-सेवाएँ, किराये की दर इत्यादि विषयो के सम्बन्ध में 
रेलवे बोर्ड के द्वारा सरकार उपयुक्त श्रधिकार का प्रयोग [ श्र्थात्‌ निरीक्षण ) करने 
लगी । एक कम्पनी को छोडकर, जिसका ठेका २५ साल के लिए था, शेप कम्पनियों 
के ठेके भारत सचिव की इच्छानुसार कम्पनियो को बरावर पूजी देकर समाप्त किये 
ज्ञा. सकते थे। बंगाल, नागपुर का ठेका सन्‌ १९५० में समाप्त हुआ श्रौर यह 
श्राखिरी था। लेकिन सरकार ने लाइन को १ अक्तूबर, १६४४ से हो ले लिया था । 
झ. रेलों का शीघ्र विस्तार और लाभ का प्रारम्भ (१६००-३४)--इस काल की 
विशिष्टता थी राष्ट्र विकास की जोरदार नीति, जिसने सम्पूरां श्राथिक जीवन को 
प्रभावित किया । फलतः रेलो का भी वडी शीघ्रता से प्रसार हुआ । १६०४५ में एक 
अलग रेलवे विभाग खोला गया शौर सार्वजनिक कार्य विभाग ( पब्लिक वक्‍्स 
डिपार्टमेण्ट ) रेलवे शाखा समाप्त करके रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई । इसमें एक 
सभापति तथा दो सदस्य थे भौर वे वारिएज्य तथा उद्योग विभाग के श्रन्तर्गंत रेलवे 
विभाग के प्रधान थे। १६०८ में जब मँके-समिति ने रेलों के लिए १२,४००,००० 
पौण्ड वापिक पूजी व्यय करने का सुझाव रखा--यद्यपि यह सचय समय पर संशो- 
धन के अधीन थे--तो एक नवीन प्रेरणा मिली । यद्यपि सरकार मैके-समिति द्वारा 
रखे गए सुझावों को कार्यान्वित न कर सकी और न उतना धन ही व्यय कर 
पाई, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि पहले की श्रपेक्षा उसने काफी अधिक धन व्यय 
े व । इस कालावधि में रेलो की मीलो में दूरी १६०० में २४,७५२ मील से बढकर 
६१३-१४ में ३४,६५६ मील हो गई भर विनियोजित पूजी ३२६ ५३ करोड रुपये 
से वढकर ४९६५-०६ करोड रुपये हो गई । 
. इस कालावधि की दूसरी विशेषता १६०० से रेलो को लाभ होना है। इससे 
पहले रेलवे से लाभ न होने का कारण श्रैंशत तो कम्पनियों का मितव्ययिता रहित 
निर्माण और पुरानी गारण्दी कम्पनियों का प्रवन्ध था और श्रशतः यौद्धिक लाइनो, 
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ग्रसम्भव औौर श्रव्यवहाय है ! प्रतएव जैसा झ्ाकवर्थ समिति की बहुमत रिपोर्ट ने कहा 
हू, विदेशों में प्रचलित कम्पनी-प्रबन्ध तथा उसकी सफलता आदि की चर्चा करना 
बिलकुल व्यर्थ है । इस देश में पहले से भी सरकारी प्रबन्ध रहा है श्रौर सीधा सरकारी 
प्रबन्ध भी रहा है । हालाँकि बहुत सी सरकारी रेलो का प्रबन्ध लन्दन-स्थित श्रग्नेजी 
कम्पनियों के हाथ में था, परन्तु जगमत इस पक्ष में है कि रेलवे का प्रबन्ध सरकार* 
के हाथ में होना चाहिए । झाकवर्थ समिति की बहुमत रिपोर्ट ने भी भारतीय जनमत 
का समर्थन किया है । समिति की रिपोर्ट का साराश इस प्रकार है ।' 

हालाँकि कम्पनियाँ, जो झ्पना रुपया लगाती, श्रपनी सम्पत्ति का स्वय प्रवन्ध 
करती भर लाभाश के रूप में परिणाम के आधार पर अपने अ्रधिकारियो की नियुक्ति 
करती हैँ, निश्चय ही सरकार द्वारा प्रबन्धित साहसिक कार्यो की अपेक्षा श्रधिक कार्ये- 
कुशल होगी । परन्तु भारत में रेलो का प्रबन्ध करने वाली श्रग्रेजी कम्पनियाँ इस 
प्र्थ में कम्पनियाँ नही थी । उनको प्रबन्ध के लिए सौंपी गई सम्पत्ति उनकी 
झ्पती नहीं थी श्रौर उनके द्वारा विनियोजित पूजी भी श्रपेक्षाकत कम थी ।* 
इस प्रकार की योजना भूतकाल' में कभी सफल नही हुईं झौर न भविष्य में ही सफल 
हो सकती हैँ। प्रवन्ध केवल नाम-मान्न के लिए ही कम्पनियों के हाथ में था, क्योकि 
सरकार श्रपने को मालिक समभती थी और कम्पनियों को प्रेरक शक्ति के कार्य 
के लिए कोई स्थान न था। सभी महत्त्वपूर्ण बातें जैसे नये स्थानों और पदो का निर्माण, 
सरकार के हाथ में था। परिणाम यह हुआ कि कम्पनियाँ उचित रूप से न तो प्रबन्ध 
ही कर पाई श्लौर न कर ही सकती थी, क्योकि कोई भी नया मार्ग अनुसरण करने # 
पूर्व उन्हें सरकारी स्वीकृति लेनी पडती थी | सरकार में स्वय किसी काम के लिए श्रग्नसर 
होने की प्रेरणा ही नही थी भौर न कम्पनियो के निष्क्रिय होने पर सरकार उन्हें खट- 
खटाती ही थी। सक्षेप में, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक प्रगतिशील कम्पनी 
व्यय पर सूक्ष्म सरकारी नियन्त्रण के कारण पझागे नहीं वढ सकती थी। दूसरी 
शोर इस व्यवस्था में सरकार लाख प्रयत्न करने पर भी कम्पनी के बोर्ड की श्रप्रगति- 
शील श्रौर बुद्धिहीन नीति के फलस्वरूप राज्य की भ्ाय श्रौर देश के झ्रलाथिक विकास की 
सम्भावित हानि को नहीं रोक सकती थी । जहाँ तक ग्रल्पमत रिपोर्ट के इस प्रस्ताव 
का प्रश्न है कि प्रवन्ध श्रग्ने जी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों के हाथ में सौंप दिया 
जाय, इसके सम्वन्ध में पहला विरोध यह हूँ कि इस काम में भारतीय कम्पनियों का 
अ्ल्पहित होगा और सरकार प्रभावशाली साम्ीदार बनकर आघे से श्रधिक सचालको 
२ इम सम्बन्ध में निम्न सख्याएँ मनोरजक द--मार्च १६९४०, के अन्त में कुल लगी पू'जी, जिसमें बनतीः 
हुईं रेलें भो शामिल दें, ८५२ ५६ करोड़ रु० थी। इसमें ७५८,६२ करोड़ रु० सरकारी रेलवे का यू. 
६३ ६७ करोड़ भारतीय रियासतों, जिला वोर्डो और कम्पनियों का था । इसमें अधिकाश प्राय ७२६ ७२ 
करोड रुपये सरकारी पूंजी थी और केवल १/२५ भाग, अर्थात्‌ २८ ८६ करोड़ रुपये कम्पनियों को पूजी 
थी । इन सख्याओओं में मार्च के अन्त तक का व्यय (3८ ८० करोड़) भी शामिल है जोकि यौद्धिक महत्त्व 
की लाइनों के लिए ब्यय किया गया था। देखिए, रिपोर्ट आन इण्डियन रेलवेज़ (१६३६-४०) वाल्यूम 
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की नियुक्ति करेगी तथा शझपना नियन्त्रण यथावत्‌ बनाए रहेगी। सरकार श्रौर 
सचालक-मण्डल (वोडे श्रॉफ डाइरेक्टर्स) के बीच कार्य का विभाजन अब भी रहेगा । 
अधिकारियो की भक्ति निय्रुक्‍त्त करने और तनख्वाह देने वाले सचालक-मण्डल सरकार 
के बीच विभाजित रहेगी और वे पूर्ण क्षमता तथा ध्यान से काम न कर पाएँगे । योग्य 
अग्ापारी सचालक-मण्डल में श्राने से इन्कार कर देंगे, क्योकि यहाँ उनकी प्रतिभा को 
पूरा अवसर न मिलेगा, सरकारी नियन्त्रण श्लौर नियमन से उनका हाथ बँघा रहेगा । 
गतएव कम्पनियों को भारतीय कर देने से ही मामला हल नही हो सकता । भारत में 
सरकारी नियन्त्रण से पूर्णातया प्ल॒ुक्त कम्पनियाँ बनाना भी श्रासान न था, क्योकि ऐसी 
स्थिति में आवश्यक घन मिलना बहुत कठिन होगा । सरकार को हमेशा इस काम 
में अधिक हिस्सा वेंटाना पड़ेगा शोर सरकारी प्रवन्ध कम्पनियों के प्रवन्ध से कही 
ग्रच्छा रहेगा । कम्पनी-प्रवन्ध भारत में कभी भी लोकप्रिय न होगा। राजवीतिक 
ग्यौर आथिक दृष्टिकोण से भी यह प्रावश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो रेलवे 
निर्माण के लिए जनता धन दे श्लौर यह श्रीघ्रता से तभी सम्भव हो सकता हैं जबकि 
प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो। फिर भी यदि बाहरी कर्ज लेना जरूरी ही हुश्रा तो 
ऋणा देने वालो की निगाहो में भारत सरकार की प्रतिष्ठा भश्रधिक भूल्यवान वस्तु 
होगी। सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में एक सबसे बडा तक॑ यह भी था कि विदेशी 
कम्पनियों ने जान-वूक्रकर राष्ट्रीय हितो की चिन्ता नही की, बल्कि विरोधी बनी रही । 
“हे सब बुराइयाँ राष्ट्रीय प्रवन्ध से दूर हो जायेंगी । सरकार द्वारा किये गए प्रबन्ध से 
प्रॉप्त अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि सरकारी प्रवन्ध किसी भी श्रश में 
कम्पनियों की तुलना में बुरा नही है। इन प्‌जीपतियो ने न केवल देश के विभिन्‍न भागों 
में सामभ्री और मनृष्यो के परिवहन पर ही नियन्व्रण रखा, बल्कि प्रधान (ट्रक) श्रौर 
सहायक नई लाइनो तथा दो या अधिक लाइनो के सम्बन्ध को भी नियन्त्रित किया । 
प्रभाव-क्षेत्र उत्पन्त हो गए थे, जिनसे रेलवे के उचित प्रसार में बाधा उत्पन्न हो रही 
थी। सरकारी प्रबन्ध में यह दोष दूर हो जायगा श्र लाइनें देश के हिंतो को ध्यान 
में रखकर वनाई जायेंगी। व्यापारियों और यात्रियो की सुविधाओं का भी श्रधिक 
अच्छी तरह ध्यान रखा जायगा ।१ सरकारी भबन्ध में जनता की माँगें श्रधिक शी घ्रता 
से सुनी श्रोर पूरी की जा सकती है । लन्दन-स्थित रेलवे बोर्ड भारत की माँगो को 
नही समझ पाते थे और समभने पर भी पूरी करने की जिम्मेदारी महसूस नही करते 
थे। इसके विपरीत श्रधिक श्रच्छी तरह सगठित यूरोपीय व्यापारी इगलैण्ड में भ्रपनी 
माँगो को भ्रधिक सरलता से पुरा करा सकते थे | ऐसी दशा भारत के वारिज्य और 
_ उद्योग के शीघ्र विकास के लिए बहुत भ्रनुकूल चही थी। ६००० मील की दूरी से 
किये जाने वाले नियन्त्रण ने अ्धिका रियो के हाथो को बुरी तरह वाँध रखा था। 
____ (२६२४-२४ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० आई० पी० रेलवे के ठेके खत्म 
१. जेसा कि श्री एन० वी० मेहता का कहना दे अन्तर रेलबे-प्रतिस्पधों के अभाव और जागृत जनमत्त 


के प्रभाव ने रेलों के सरकारी नियन्त्रण को एक नेतिक आवश्यकता में परिवर्तित कर दिया है । देखिए, 
इण्डियन रेलवेज़ रेट्स रेगलेशन, पृ० ८१ । 


रु 
पड 
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होने के समय यह विवाद और तीज़े हो गया । फरवरी, १६२३ में विपय घारासभा 
के सामने रखा गया। गैर-सरकारी भारतीयों का मत निश्चित रूप से सरकारी 
प्रबन्ध के पक्ष में था। परिणामत इन दोनो रेलवे को सरकार द्वारा ले लिये जाने 
का प्रस्ताव पास हो गया । ये दोनो प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध के श्रन्तगंत श्रा गई । 
(जनवरी, १६२६ में वर्मा रेलवे भी सरकारी प्रवन्ध में भरा गई )। १६३० में सरका 

ने दक्षिण पजाब रेलवे खरीद ली। यह सरकार द्वारा श्रधिकृत भश्नौर प्रबन्धित 
पश्चिमोत्तर रेलवे के श्रन्तर्गंत कर दी गई । वी० बी० एण्ड सी० आई० तथा भ्रासाम 
बगाल रेलवे १ जनवरी, १६४२ से सरकार के प्रबन्ध में श्रा गई । १ जनवरी, १६४३ 
में वगाल श्रौर नाथ ईस्टने रेलवे तथा रुहेलखण्ड झौर कुभायू रेलवे भी सरकारी 
प्रबन्ध में ले ली गई भौर एक में मिला दी गई तथा उनका नाम श्रवध तिरहुत रेलवे 


रखा गया । 
4२ साधारण वित्त से रेलवे घित्त का प्रथकरण (अलगाव)--भाकवर्थ समिति ने 


भ्रनेक आधारो पर रेलवे वित्त को साधारण वित्त से श्रलग करने के लिए जोर दिया । 
प्रथम वाधिक झाय-व्ययक (बजट) से रेलवे के लाभ के कारण होने वाली सदिग्धता दूर 
हो जायगी। रेलो का मुनाफा मौसम झौर व्यापार के साथ बदलता रहता है, फ्लत- 
बजट के अनुमान कई करोड रुपयो से भी गलत हो सकते है । रेलवे के दृष्टिकोर से 
भी दोनो को झ्लग करने की आवश्यकता श्रौर भी प्रधिक प्रतीत होती है। केन्द्रीय 
सरकारी बजट पर निर्भर होने से रेलो को व्यावसायिक रूप से चलाने में वाधा पहुँचती 
है । ऐसी व्यवस्था, जिसमें यह मान लिया जाता हैं कि हर वर्ष की ३१ मार्च कै 
काम समाप्त हो जाता है श्रोर तये सरकारी वर्ष के साथ फिर प्रारम्भ होता है, रेलवे 
के विकास के लिए घातक थी। अ्तएव केवल व्यावसायिक भ्राघार पर रेलो के 
सुचारु सचालन की दृष्टि से ही नही, वरन्‌ पुरानी पद्धति की श्रनेक सदिग्धताश्रो भौर 
बुराइयो से सरकार को स्वतन्त्र करने के लिए भी रेलवे वित्त को पृथक्‌ करने का 
निश्चय किया गया। विषय के महत्त्व को ध्यान में रखकर सितम्बर, १६९२१ में 
धारासभा में एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रइन पर विचार करने के लिए दोनो 
सदनो की एक सथुक्त समिति की नियुक्ति हुईं। समिति ने यह निर्णय किया कि 
तुरन्त श्रलग करना व्यावहारिक राजनीति के वाहर की बात होगी । किन्तु उन्हे इस 
वात की झ्रावश्यकता प्रतीत हुई कि वतंमान रेलवे लाइनें, जो य्रुद्ध के कारण विगड 
गईं थी या उपेक्षित थी, उनको फिर से चालू किया जाय । इस काम के लिए उन्होने 
१५० करोड रुपये व्यय करने की सिफारिश की जोकि पाँच वर्ष में रेलो के सुधार 
श्रौर तृतीय श्रेणी के यात्रियों को श्रधिक सुविधाएँ देने के लिए व्यय किये जायें। 
१६२४ में घारासभा ने इसे स्वीकार किया श्रौर रेलवे वित्त को अ्रलग करने वड़ें- 
योजना फो भी मानने के लिए तैयार हो गई। शत यह थी कि रेलवे के मुनाफे से 
प्रति वर्ष एक निश्चित घनराशि सरकारी वजट के लिए दी जाय | यह हिस्सा इस 
आधार पर तय किया गया कि वर्ष के अन्त में वारिज्य सम्बन्धी लाइनों पर लगी 
पूंजी पर १% ( कम्पनियों श्रौर रियासतो द्वारा दी गई पूजी को छोडकर चलाने 
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के घादे तथा यौद्धिक लाइनो पर लगी पूंजी के व्याज को घटाकर ) लाभ का 
$ भाग सरकार को दिया गया । घारासभा ने यह तय किया कि इस प्रकार निद्िचत 
घनराशि को देने के पश्चात्‌ यदि रेलवे सुरक्षित कोष (रिज़वे) को हस्तान्तरित 
“किया जाने वाला मुनाफा ३ करोड से अ्रधिक हो तो इस श्रधिक घन का ई 
साधारण झागम (रेवेन्यू) में दे दिया जाय। रेलवे सुरक्षित कोप (रिज्वं) का उपयोग 
बापिक अंशदान, वकाया अ्रपकर्ष (डिप्रेशियेशल) पुरा करने और साधारण रूप से 
रेलवे की झ्राथिक स्थिति सुधारने के लिए था। ऐसी आशा की जाती थी कि इस 
व्यवस्था से रेलवे में लगी पूजी से प्राप्त श्रशदान द्वारा भारतीय करदाता का भार 
कुछ हलका हो जायगा श्रौर एक व्यवस्थित स्थायी वित्तीय नीति का अनुसरण तथा 
लेखे में लाभ और घाटे का स्थायी और श्रस्थायी अ्रन्तर भी सरलता से किया जा 
सकेगा । इस योजना के श्रन्तर्गत अलग से पहला रेलवे बजट १६२४५ (मार्च) में 
घारासभा के सामने रखा गया। पृथक्करण सम्मेलन (सेपरेशन कन्वेंशन) के परिणामों 
का विवेचन शअ्रध्याय १२ में किया गया है। 
१३, वेजबुड रेलवे जाँच समित्ति (१६३६-३०)-- १६३० से ३६ तक रेलवे की श्राथिक 
दशा में होने वाले भयकर ह्वास ने विषय की जाँच-पडताल अनिवार्य कर दी। सर-« 
झॉटो नेमियर (एक वित्तीय विशेषज्ञ, जो १६३६ में भारत आये) ने रेलवे के खर्च में 
_ सम्पूर्ण परिवरततत की राय दी । उन्होने अ्रपनी रिपोर्ट, “१६३५ के सविधान के श्रन्त- 
'# प्रान्तो भौर केन्द्र में वित्तीय व्यवस्था! में परिवहन के विभिन्‍न साधनों के 
सयोजन पर जोर दिया । उनकी रिपोर्ट से रेलवे की श्लाथिक व्यवस्था के पुनर्गठन के 
प्रदत्त को बल मिला । इसके लिए रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि आयकर का श्राघा 
भाग केन्द्रीय सरकार उन प्रान्तो को दे, जिनकी रेलें लाभपूर्वक काम कर रही हो 
तथा जिन्होंने साधारण रेवेन्यू श्रद्ददान देना शुरू कर दिया हो। घारासभा की 
सार्वजनिक लेखा समिति (पब्लिक अरकाउण्ट्स कमेटी) ने श्रॉटोनेमियर के सुझावों का 
सबल समर्थन किया। इस प्रकार भ्रवतृवर, १९३६ में भारतीय रेलवे जाँच समिति की 
नियुक्ति हुई । इसके सभापति लन्दन श्र नाथे ईस्टंन रेलवे के प्रधान जनरल मैनेजर 
श्री राल्फ० एल० वेजबुड थे । 
जून, १६३७ में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में रेलवे के हर पहलू को स्पर्श 
करने वाले ऐसे सुझाव हैं जिनसे उसकी कार्य-कुशलता और श्राथिक परिस्थिति दोनो 
ही सुधारी जा सकती हैं । इसने पोष समिति, जिसने १६३२-३४ में मितव्ययता और 
* कुशलता बढाने की दृष्टि से रेलवे के हर महत्त्वपूर्णा कार्य का विस्तृत विश्लेपण किया 
“जे, के सब सुझावो का समर्थन किया तथा एक पर्याप्त अपकर्ष-कोप (डेप्रिसियेशन फण्ड) 
की भ्रावश्यकता पर जोर दिया । इसके विचार में ३० करोड़ रुपये की बचत साधा- 
रखणत ज्यादा नही कही जा सकती। इसने रेलवे के साघारण सुरक्षित कोष के निर्माण 
की सिफारिश की, इससे ऋण ली हुई पूजी और व्याज को चुकता किया जा सकेगा ।* 


१. इस्डियन फा्नेंशल इन्नवायरी (नेमियर) रिपोर्ट, पैरा ३१, १६३६ में प्रकाशित, (अध्याय १२)। 
२. रिपोर्ट, पैरा २०६, २१०-११ । 
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समिति ने रेलो को अ्रपती लोकप्रियता बढाने और जनता से झपने सम्बन्ध 
श्रच्छे करते के सुकाव रखे । इस काम के लिए समाचार पत्रों से घनिष्ठता बढाने 
पर जोर दिया । समिति ने श्रनेक रेलो को एक में मिलाने पर श्रधिक ज़ोर नही दिया, 
क्योकि इससे प्रबन्ध और प्रशासन में श्रसुविधा उत्पन्न होती ।* वेजबुड समिति कीक 
रेल-सडक सयोजन, तथा किराये की दर में सशोघन की सिफारिशो की चर्चा श्रन्य 
भागो में की गई है। 
१४. द्वितीय विश्व-युछू-काल में भारतीय रेलवे--द्वितीय विह्वग्रुद्ध का एक परि- 
णाम यह हुआ कि यातायात में काफी वृद्धि हो गई। फलत परिवहन क्षमता पर 
अ्साधारण भार पडा । समुद्धि-काल के कारण रेलवे इस श्रावरयकता की पूर्ति के लिए 
थोडी-बहुत सुसज्जित थी। रेलवे के निर्माण में बडा रुपया ख्चे किया गया था। कार्य- 
विधि में सुधार भी किया गया तथा श्रच्छे शक्तिशाली इजन भी मेंगाये गए थे। १९४१ 
के अपने बजट भाषरा में सर ग्रुथरी रसेल, रेलवे चीफ कमिश्नर ने अनुमान लगाया 
कि श्रावश्यकता पडने पर अ्रपतती वर्तमान कार्य-क्षमता से रेलवे कोयला को छोड- 
कर समुद्र-तट के तमाम यातायात को सभाल सकती है ।* रेलवे को कुछ कठिनाइयो 
का सामना करना पढडा--निरीक्षक कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, क्योकि रेलवे 
कर्चारियो को सैनिक सेवा के लिए भुक्त कर दिया गया । कितनी ही ब्राच लाइनें 
उखाडकर बाहर समुद्र पार भेज दी गई । 

रेलवे प्रशासन की कुछ समस्‍्याएँ + 

१4९ रेलवे-द्र नोति--एक बडी पुरानी शिकायत थी कि रेलवे की दर मूलत भ्राथिक 
लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है और यूरोपीय सौदागरो को फायदा तथा भारतीय 
उद्योग भौर साहस के विकास को वाघा पहुँचाती है। १६१४५ में सर इन्नाही म रही मतुल्ला 
ने (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) घारासभा में इसका जिक्र किया। उद्योग 
और वित्त आयोग के सामने भी कितने लोगो ने इस बात की गवाही दी। आकवर्थे 
समिति ने भी इस झोर ध्यान भ्राकृष्ट किया । एक खास शिकायत यह थी कि दरें 
इस प्रकार रखी गई थी कि वे भान्तरिक यातायात की श्रपेक्षा भ्रन्दर से बन्दरगाहो 
तक झाने वाले और बन्दरगाहो से अन्दर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन देने वाली 
थी | इससे कच्चे माल के निर्यात और विदेशी निर्मित वस्तुझो के झ्रायात को प्रोत्साहन 
मिलता था ।* भारतीय व्यापारियो की शिकायत थी कि उन्हें देश के विभिन्‍न भागो 
से कच्चा माल मेंगाने और विभिन्‍न वाजारो में तैयार माल भेजने में काफी ऊँची 
दर देनी पडती थी । भ्रवरोघक-दर प्रथा (उ्लाक रेट सिस्टम) से भी काफी अ्रसन्तोप 
१ इण्टियन रेलवे इन्तवायरी रिपोट , अध्याय १२-१३ । ््‌. 
>. देखिए, रेलचे वजट १६४०-४१, पैरा २ । 
३ फिस्कल कमीशन रिपोर्ट, पैरा १९७ । 
४ “ब्लाक रेट” का मतलव है कि जकशन के निकट किसी स्टेशन से थोड़ी दूर उतत जकशन तक और 
वष्दीं से दूसरी रेलवे पर अधिक दूर तक जाने वाले यातायात से जकशन नक की थोड़ी दूरी के लिए 


अधिक रेट से किराया लेना। इसका उद्दे श्य यातायात को प्रतिदवन्द्दी लाइनों पर जाने से रोकना तथा एक 
लाइन तक ही सीमित रखना है । 
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॥ 

था क्योंकि इससे यातायात का कृत्रिम विकी रण होता था जिससे उद्योग और व्यापार 

दोनो को असुविधा होती थी । रेलवे दर का एक प्रभाव यह भी था कि भृतकाल में 

आ्राय उद्योग' बन्दरगाहो के पास केन्द्रित होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हे भी 

_ 2कितती ही कठिताइयो का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, श्रम सम्बन्धी 
कठिनाइयो का कारण बहुत अशो में उद्योगो का देश के श्रान्तरिक भाग से बहुत दूर 
स्थान पर केन्द्रित होना ही है। जल-परिवहन पर दर नीति के दुष्परिणामो की चर्चा 

अन्यन्न की जायगी । 
जैसा कि भ्र्थ श्रायोग (फिस्कल कमीशन) ने स्वीकार किया था, भारतीय 

उद्योगों के साथ किये गए श्रनुचित व्यवहार की बात निराधार नही थी । व्यवहार 
में रेलो को भ्रपने ढग से दर निश्चित करने की स्वतन्नता थी। यद्यपि यह 
स्वतन्त्रता रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृतियो के श्रन्तगंत ही थी, किन्तु उन्हे 
विशिष्ट सामग्री विशष्ठ वर्ग में रखने की स्वतत्रता थी। प्रइन का गम्भीर श्रष्ययन करने 
के उपरान्त उद्योग आयोग ने यह सिफारिश की कि एक प्रकार की सामग्री फो उतनी 
ही दूरी पर ले जाने का किराया बराबर होना चाहिए, ताकि कच्चा माल जहाँ तक 
सम्भव हो सके निर्यात के पूर्व निर्मित सामग्री की दक्षा में हो जाय । उन्होने यह भी 
सुझाव रखा कि एक से अधिक लाइनो पर चलने वाली वस्तु की पूरी दूरी का किराया 
एक ही दर से एक ही बार ले लिया जाय। श्रर्थे आयोग ने इन सुझावो को स्वीकार 

- “या और यह भी सुझाव रखा कि नये उद्योगो के लिए कुछ वर्ष तक विद्येष रूप से 
रियायती दर देनी चाहिए और श्रन्य उद्योगो को भी विशेष रियायत दी जाय, यदि 
वे भ्रपने को इस योग्य सिद्ध कर सकें। कृषि श्रायोग, जिसने रेलवे दर से कृषि 
विकास पर पडने वाले प्रभाव की जाँच की, ने यह सुझाव रखा कि कृषि विभाग भौर 
रेलवे विभाग के बीच भ्रधिक सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा कृत्रिम खादो, ईंधन, 
चारा और दूध देने वाले पशुओं के यातायात को विश्येष सुविधा दी जाय। उन्होने कृषि 
के श्रीजारो के कच्चे भाल और श्रौजारो के परिवहन की दर को फिर से जाँच करने 
को सिफारिश की ।१ इनमें से कुछ सुझाव भ्प्रैल, १६३० में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
कर लिये गए । कृषि के ओऔजा रो का वर्गीकरण कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की 
गडबडी न हो । पशुओं के परिवहन के लिए दर घटा दी गई है। वेजबुड समिति 
ने स्वीकार किया कि भारतीय रेलो की दर काफी भारी और तकहीन है तथा इनमें 
भारी परिवतंन भअ्रपेक्षित है। रेलवे बोर्ड को इन सब दरो की जाँच करके इनमें सरलता 
लानी चाहिए।* 

9 १६२६ में श्राकवर्थ सभिति के सुकाव के अनुसार एक अध्यक्ष, एक व्यवसायी 

हितो का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा रेलवे का प्रतिनिधि सदस्य, इनकी एक दर-पराम्ण- 

दात्री समिति (रेट्स एडावइज़री कमेटी) का निर्माण किया गया। इसे जाँच करके 

निम्न विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा गया ; 

: १. कृषि आयोग रिपोल , प० उउ:श। रिपोट , एृ० ३७७-४ | > 

२. इणिडियन रेलवे इन्कबायरी कमेटी रिपोर्ट , पैरा १२७ । 
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(१) अनुचित श्रधिमान की शिकायतों की जाँच। (२) यह शिकायत की कि 
रेलवे कम्पनियाँ व्यापार को पूरी सुविधा देने का कार्य नही कर रही हैं तथा श्रन्तिम 
स्थान सम्बन्धी (टमिनल्स) रंगे । (३) ये क्षिकायतें कि दरें उचित नही हे । (४) 
नुकसान पहुँचने या पहुँचाने वाली सामग्री के परिवेष्टन (पैकिंग) से सम्बन्धित शर्तों# 
के श्रौचित्य सम्बन्धी शिकायतें। (५) किसी दर से सम्बन्धित परिवेष्टन सम्बन्धी 
शिकायतें । जैसी कि वेजबुड जाँच समिति ने सिफारिश की थी, १६४० में समिति की 
कार्य-विधि भ्रधिक सरल कर दी गई। 

१६, रेलवे घोर्द का पुनर्गंडन--झाकवर्थ समिति ने रेलवे बोर्ड के पुनर्संगठन पर जोर 
दिया था ताकि इसे एक सनन्‍्तोषजनक माध्यम बनाया जा सके जिससे भारत सरकार 
सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के ऊपर प्रभावपूर्ण निरीक्षण सरलता से कर सके । पुनगंठित रेलवे 
वोडं में एक प्रधानायुक्त (चीफ कमिश्नर), एक वित्तायुक्त श्ौर तीन सदस्य हैं ।' 
झ्ाकवर्थ समिति की सिफारिश थी कि रेलें तीन क्षेत्रों में विभाजित हो, जिनमें से प्रत्येक 
प्ेत्र एक कमिएनर के श्रधीन हो । इसके स्थान पर विषय के झ्लाधार पर काम को 
विभाजित करने का ढग भ्रपनाया गया । एक सदस्य प्राविधिक (टेकनिकल) विषयो 
का काम देखता है, दूसरा साधारण प्रशासन, कर्मचारी और यातायात सम्बन्धी 
विषयो का काम देखता है भौर तीसरा वित्तायुक्त, जो कि वित्त विभाग का प्रतिनिधि 
होता है, सभी झ्राथिक पहलुओों की देख-रेख करता है । बोर्ड की सहायता के लिए पाँच 
सचालक होते हैँ । ( सिविल इजी निर्यारिग, मेकेनिकल' इजीनिर्यारेंग, यातायात, वि, 
झौर सस्थापन--एस्टेब्लिशमेण्ट), जोकि प्रधानायुक्त और सदस्यो के दिन-प्रतिदिन के 
काम में सहायता पहुँचाते हे ताकि वे भ्रपना ध्यान रेलवे नीति के महत्त्वपूरां प्रशनो पर 
केन्द्रित कर सकें श्रौर विभिन्‍न रेलो पर यात्रा करके स्थानीय सरकारो से पहले की 
श्रपेक्षा कही भ्रधिक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सकें । 

१७. रेलवे परामशंदामश्नी समितियाँ--समिति ने केन्द्रीय और स्थानीय परामछोंदान्नी 
समितियो की स्थापना का सुझाव रखा ताकि भारतीय जनमत की भ्ाावाज रेलवे 
प्रवन्धको तक पहुँच सके । इस प्रकार सभी रेलवे में परामष्ठांदात्री समितियों की 
स्थापना की गई । इन समितियो के श्रतिरिक्त केन्द्रीय घारासमा की एक समिति थी 
जिसमें घारासभा (असेम्बली) और राज्य-परिषद्‌ (कौंसिल श्रॉफ स्टेट) के प्रतिनिधि 
रहते थे । 

१८ भारतीयकरण हृत्यादि--प्राकवर्थ समिति और ली श्रायोग (१९६२३) दोनो ने 
उच्च रेलवे सेवाश्रो के लिए भारतीयो को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं के प्रसार की 
सिफारिश की थी | ली झायोग ने ऐसे ७५% पदो के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की ।/ 
सरकार ने यह वात स्वीकार कर ली और प्रशिक्षण-सुविधाओं के प्रसार के लिए 
कदम उठाया | वेजबुड समिति की रिपोर्ट पर विवाद होते समय भारत सकार ने रेलवे- 
सेवाझ्नो के भारतीयकरण की वात को पुन दुहराया। श्रव यूरोपीयों को नौकरियाँ 
मिलना वन्द हो गया है और भारतीयकरण का प्रश्न भी राजसत्ता भारतीय हाथो 
४ अनिरिक्त म॒मावों के लिए देखिए, इश्टियन रेलवे टनक्वायरी रिपोर्ट (१६३७), पैरा ७८-६० । 
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में हस्तान्तरित हो जाने से समाप्त हो गया है । 
आकवर्थ समिति ने श्रनेक माँगो शौर शिकायतो को दूर करने का भी सुझाव 
रखा | सरकार ने रोलिंग स्टॉक में वृद्धि की, प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय बढाए । नये 
स्टेशन बनाये और पानी इत्यादि का भी अच्छा प्रवन्ध किया । इस काम के लिए 
नियस्त्रक-यात्री निरीक्षक (कण्ट्रोलिंग पैसेंजर सुपरिण्टेण्डेण्ट) की नियुक्ति हुई। तीसरी 
श्रेणी के यात्रियों से रेलवे को सबसे अधिक झामदनी होत्ती है, इसलिए उनकी यात्रा में 
सुविधाएँ देकर तीसरी श्रेणी की यात्रा को अ्रधिक श्राकषंक बनवाना अधिक लाभ- 
प्रद होगा । 
१६, संघीय रेलचे सत्ता ( फेडरल रेलवे अथारिटी )»--१६३५ के भारत सरकार 
अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि यद्यपि सघ-सरकार और धारासभा को रेलवे नीति 
पर साधारण नियन्त्रण रखना होगा किन्तु रेलवे का वास्तविक प्रशासन एक 
परिनियत संस्था के हाथ में होता चाहिए । यह परिनियत रेलवे प्राधिकारी सस्था रेलवे 
के निर्माण, सुरक्षा, नियमन झादि का काम करेगी श्लौर सघ सरकार की रेलवे की 
कार्यकारिणी सस्था होगी। रेलवे प्राधिकारी (सत्ता) को व्यावसायिक सिद्धान्तों पर 
कार्य करना होगा परन्तु साथ ही कृषि, उद्योग, वारिणज्य तथा जनसाधारण के हितो- 
का भी ध्यान रखना होगा। कार्य करने में इसे केन्द्रीय सरकार के नीति सम्बन्धी, 
आदेशो श्ौर नियमो के भ्रनुसार चलना होगा । 
- .५ सघ-रेलवे-प्राधिकारी से सम्बन्धित १६३५ के भारत सरकार अधिनियम की 
धाराशो का इस भ्राधार पर विरोध किया गया कि इनसे रेलवे की मीति और प्रशा- 
सन पर से सरकारी नियन्त्रण बहुत-कुछ भ्रशो में घट जायगा । १६३४ के भ्रधिनियम 
द्वारा निभित की जाने वाली श्रभमेक सघीय व्यवस्थाओ की भाँति सघीय रेलवे सत्ता 
की भी स्थापना न हो सकी । 
२०, रेलवे के श्रार्थिक प्रभाव--रेलवे या अन्य दूरी को नष्ट करने वाले साधनों के: 
लाभ इतने स्पष्ट है कि उन्हें ग्रिनाने की श्रावरयकता नहीं । राजनीतिक, सामाजिक 
भर सास्क्ृतिक दृष्टि से इनका बडा ही महत्त्व है। कुशल प्रशासन, सुरक्षा, दु्भिक्ष-- 
सहायता, व्यापार और उद्योग का विकास, प्राकृतिक साधनों का अधिक श्रच्छा उप- 
योग, जनसख्या का सम-विभाजन, ये सब रेलो पर निर्भर हें । कस्बो श्रौर वन्दरगाहो 
का विकास भी बहुत ह॒द तक रेलवे के कारण ही सम्भव हुआ | रेलों द्वारा सफाई 
श्रौर कृषि-सुधार में भी बडी सहायता पहुँच सकती है। श्रन्त में, सरकारी श्राय 
प्रत्यक्ष भ्ौर परोक्ष दोनो रूप से बढती है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार रेलवे के मुनाफे में 
--ह्िस्सेदार हे । परोक्ष रूप से रेलों से देश की सम्पत्ति में वृद्धि होने से जवता की कर 
देने की शक्ति बढ जाती है । 
रेलो से भारत को केवल लाभ-ही-लाभ नही हुआ है । रेलो के निर्माण ने 
ग्रह-उद्योगो को नष्ट करने में कितनी सहायता पहुँचाई इसकी चर्चा हम कर चुके है ! 
इससे देश का एकागी झ्राथिक विकास हुआ, देश प्राय कच्चे माल का निर्यात भौर 
तैयार वस्तुओं का श्रायात करने लगा । रेलो से दुभिक्ष में सहायता पहुँचाई जाती है,. 


१७० भारतीय श्रथंशास्त्र 


किन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। रेलो ने देशी उद्योगो को नष्ट करके देश के ग्रामीरणी- 
करण (रूरलाइजेशन) में सहायता दी, गाँव के जुलाहो तथा श्रन्य हाथ से काम करने 
वालो की रोजी छीनकर उन्हें निराश्रय कर दिया झौर इस प्रकार उन्हे दुभिक्ष का 
सरल शिकार बना दिया । इस तरह जहाँ एक श्र रेलो ने दुभिक्ष में सहायता डी 
वहाँ दूसरी श्रोर सहायता पहुँचाने का यह काम भी बढा दिया। रेलवे विकास के 
प्रथम चरण में रेलो की ईंघन सम्बन्धी पश्रावश्यकता की पूर्ति के लिए जगलो को 
काफी क्षति पहुँची । बाद में सरकार ने इसे रोकने का भ्रयत्न किया । रेलवे विकास के 
साथ-ही-साथ देश में विदेशी पूंजी काफी मात्रा में श्राई । इससे लाभ के साथ ही अनेक 
हानियाँ भी हुईं, जसा हम देख चुके हैं । 
२१ रेलों के और अधिक विकास की आवश्यकता--रेलो से होने वाली भ्रनेक 
हानियो का कारण देझ्य में रेलो का निर्माण न होकर निर्माण की पद्धति और उसके 
सम्बन्ध में दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी है। यह बात बहुत जरूरी है कि कुछ 
प्रतिबन्धो के श्रन्तर्गत देश में रेलों का विकास यथासम्भव शीघ्रता से हो । इससे देश 
का व्यावसायिक श्ौर श्रौद्योगिक विकास सरलता से होगा। यह बात तो स्पष्ट है कि 
देश में श्रभी रेलवे का पूर्ण प्रसार नही हो पाया है । प्रमाण के लिए हम यूरोप को 
ले सकते हे । यूरोप का क्षेत्रफल (रूस को निकाल देने पर) १,६६०,००० वर्ग मील है, 
जिसमें १९०,००० मील रेल है। भारत और पाकिस्तान का क्षेत्रफल १,८०३,००० 
दर्ग मील था, लेकिन इसमें केवल ४०,५१८ मील रेलवे लाइन थी (१६४६) | ६ 
विशेषतया जनसख्या की दृष्टि से देखने पर रेलवे के सम्बन्ध में भारत की 
हालत श्रौर भी खराब है। इस सम्बन्ध में भारत जैसे कृषि-प्रधान देश--जिसमें 
“विशाल पववंत मालाएँ, वडी-बडी नदियों के मुहाने, विस्तृत रेगिस्तान भर उजाड- 
खण्ड हँं--की इगलेण्ड जेसे उद्योगीकृत देश तुलना करना ही व्यथे है, जहाँ लगभग 
प्रत्येक वर्गमील राष्ट्रीय प्राय में कुछ-न-कुछ वृद्धि करने में समर्थ हैं। यह भी 
ध्यान में रखना होगा कि कितने ही श्रशों में भारत की सचार-समस्या रेलो की 
अपेक्षा सडकों श्रौर जलमार्गों द्वारा अधिक सस्तेपन और सरलता से हल की जा 
सकती है । इतना होने पर भी रेलवे के प्रसार के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। भ्रावश्यकता 
इस वात की है कि रेलवे के प्रसार के साथ रेलवे की सामग्री निर्माण करने वाले 
उद्योगो की स्थापना और विकास किया जाय। इसकी श्रव तक बिलकुल उपेक्षा की 
गई है। १६१४-१८ के युद्ध में रेलवे सामग्री के लिए भारत की भ्रन्य देशो पर निर्भ- 
रता के भयकर परिणाम सामने झा चुके हे | इसे दूर करने के प्रयत्न किये जाने 
चाहिएँ। ऐसी श्राशा की जाती थी कि १६४२ के भ्रन्त तक चित्रजन फैक्ट्री काम 
करना प्रारम्म कर देगी भौर भारत में ही रेलवे इजन वनने लगेंगे । दिसम्बर, १६४६ 
में भारत सरकार और इगलैण्ड की लोकोमोटिव मेनुफेक्चर कम्पनी लिमिटेड में यह 
समभौता हुआ कि वह पगले पाँच वर्ष तक भारत में चितरजन के उत्पादन-कार्य का 
निरीक्षण करे | इसके बदले भारत सरकार ने कम्पनी से २०० (लोकोमोटिव) इजनो 
'को खरीदने का वचन दिया है। चितरजन का कुल खर्च, कारखानों के लिए १४ 


सवहन १७१ 


करोड़ रुपये तथा कार्यालय श्र नगर-निर्माण के लिए ५*४ करोड होगा । यह प्रत्ति 
वर्ष १२० इजन और ५० वॉयलर बनाएगा । इसके झतिरिक्त श्रौद्योगीकरण के हित 
में देशी रेल उद्योगो का विकास श्रत्यन्त आवश्यक हैं ।' 

5१.५ वितरजन कारखाने की उत्पादन-क्षमता व २०० रेलवे इनन कर दी गई है। 

१६५३-५४ में चितरजन में ६४ रेलवे इजनों का उत्पादन हुआ । योजना के अन्तिम वर्ष में यह 
उत्पादन वढ़कर ६२ इज्जन हो जायगा। दाद श्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव क० लि० ने १६५३०५४ 
में २२ इजन वनाये“ओर आशा की गई कि योजना के शेष वर्षो में यह प्रतिवर्ष ५० इंजन वनायेगी । 

योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में १०३८ इजन प्राप्त करने का प्रस्ताव था जिसमें से ६०० वाहर 
से तथा ४१८ चितरजन भोर टाथ के कारखानों से प्राप्त करने का विचार था। अव २०६२ इजनों के 
लिए आर्डर दिया गया है--१३११५ वाहर से तथा ७२७ भारत से। १६५१-५४ में ५१० श्जन प्राप्त 
किये गए जिनमें ३३४ वाहर से तथा १७६ भारत के ही थे । इनमें चितरजन के ११४ और यय क० के 
६२ इजन ये। ५६७४ कोच मँगाने का मरारम्मिक लक्ष्य बढा दिया गया भौर ५७८६ कोचों का भॉ्डेर 
दिया गया--४६ ६७ भारत से तथा ७८६ बाहर से | योजना के प्रथम ३ वर्षो में २२७० कोच भारत से तथा 
४६४ बाहर से मिलीं । १९५३-५४ में ८०४ भारत से और १७४ बाहर से मिलीं । 

योजना-काल में ३०,००० वेगन भारत से तथा १६,१४३ बाहर से मेंगाने का लक्ष्य था। 
वास्तव में ४१,६०३ वेगन भारत से और १८,५२५ बाहर से मँगाने के लिए श्ॉर्डर दिया गया । १६५ १- 
५४ में १७,०६२ वेगन भारत से और ६,२०८ वेगन बाहर से प्राप्त हुए । १९५३-५४ में ही १०,६११ 
वैगन के लिए श्ॉर्डर दिया गया। देश की वेयन उत्पादन-च्मता ६,००० प्रति वर्ष से बढ़कर १०,००० 
प्रति वर्ष हो गई और आशा की जाती दे कि १६५५-५६ में यह १२,००० प्रति वर्ष हो जायगी । 

»  रेल-मार्गो के नवीकरण पर भी खर्च किया जा रद्या है । १८६८ मील लम्बे रेल-मार्ग का नवी- 
करण कर दिया गया है । इस्पात, रेल और स्लोपरों के अ्रसाव के कारण रेल-मार्गो के नवीक्रण का 
कार्य कुछ धीमा रहा दे । देश के उत्पादन से अब रेलों की आर्थिक आवश्यकताओं--वेगन, कोच आदि--- 
क॑। पूर्ति सम्भव दे । इजन के लगभग ७०% भाग अव देश में ही वनने लगे हैं । चितरजन भौर टाय के 


कारखानों के पूरी तरह से उत्पादन करने पर भारत इजनों के सम्बन्ध में भी शीघ्र ही श्ात्म-निर्भर हो 
जायगा । 


रेलवे-परिवहन के अन्य परिवतेन--रेलवे प्रशासन को अधिक कुशल और मितव्ययी बनाने के 
लिए १६५० में रेलवे वोर्ड ने पुन. वर्गीकरण की योजना वनाई जिसे १६५१-५२ में कार्योन्वित किया 
यया। इस वर्गीकरण से पूर्व देश में ३५ रेल व्यवस्थाएँ थीं जिनमें से २९ सरकार की थीं। पुन" वर्गी- 
करण के फलस्वरूप अब निम्न भाग वना दिये गए हँ--- 








पलक) |. छिबे.. |... विकिल गोरे. मान कव (ज्ञोन) तिथि विभिन्‍न भागों की रेलें प्रधान कार्यालय 
दक्षिणी १४ शअ्ग्ने ल, मद्रास भौर दक्षिणी मरहठा, दक्षिणी भारत, मद्रास 
१६५१ व सूर रेलवे 
मध्य (सेण्ट्रल)|। ५ नवम्बर | जी० आई० पी०, निजास स्टेट, सिंधिया और ब्म्बड 
है १६५१ धौलपुर रेलवे 
“पश्चिमी ५ नवम्बर, बी० वी० एण्ड सी० शाई०, सौराष्ट्र, कच्छ, बम्बई 
१६५१ राजस्थान एण्ड जयपुर रेलवे 
ञ्त्तरी १४ अप्रेल, । ईस्टर्न पजाव, जोधपुर, वीकानेर तथा ई० आई ० द्ल्लिी 
१६५२ आर० के तोन ऊपरी भागों की रेलें 
उत्तर पूर्वी १४ झअ्प्रेल, अवध-तिरहुत तथा झासाम रेलवे गोरखपुर 
है श्श्श्र 
पूर्वी २४ भप्रेल, | ६० आई० आर० की सभी रेलें (तीन उत्तरी कलकत्ता 


१५२ भागों की रेलों को दोड़कर) तथा वी०एन०रेलवे 


१७२ भारतीय अर्थशास्त्र 


सडक परिवहन 
२२. हाल का सड़क इतिहास--१६वी सदी के मध्य भाग में सडको की स्थिति की 
झोर सकेत किया जा चुका है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक सस्था थी, 
इसलिए इसने सम्य सरकार के एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व श्रर्थात्‌ सडक बनाने ढ्वी 
श्रोर बहुत ही कम ध्यान दिया। जो कूछ काम इस दिशा में किया गया उसका श्रेय 
व्यक्तिगत प्रयत्नों को है, जैसे ला विलियम बेटिक को, जिन्होने उत्तरी भारत को वगाल 
से जोडने के विचार को पुनर्जीवित किया और ग्राड ट्र क रोड को पूरा कराया, जिससे 
पेशावर, दिल्‍ली झौर कलकत्ता सडक द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध हो गए । कम्पनी ने 
सडको की बहुत ही उपेक्षा की । इस बात की पुष्टि इससे होती है कि सडके सावें- 
जनिक कार्य विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपा्टंमेण्ट) के अन्तर्गत न रखी जाकर प्रान्तीय 
सैनिक बोर्ड के भ्रन्तगंत रखी गई थी । 
लार्ड डलहौजी के समय में भारत की सडको के निर्माण का एक नया युग 
प्रारम्भ हुआ । डलहौज़ी ने रेलो के निर्माण के श्रतिरिक्त सडको के निर्माण के लिए 
भी कुछ शक्तिशाली नीति का श्रनुसरण किया । इस काम के लिए केन्द्रीय सावंजनिक 
कार्य विभाग के भ्रतिरिक्त (१८५६४ में) प्रत्येक प्रान्त में सैनिक बोर्ड (मिलिटरी बोडें) 
के स्थान पर सावेजनिक कार्य विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) की स्थापना की गई 
(१८५५) | प्राय ६० वर्षो से रेलो के प्रभाव से भी सडको के निर्माण में सहायता 
मिलती शभ्रा रही है। ज्यो-ज्यो रेलो का प्रसार होता गया, रेलो की सामग्री, माल #र 
जनता की माँग पूरी करने के लिए एक सहायक के रूप में (न कि प्रत्िद्वन्द्दी के 
रूप में) सडको का निर्माण आवश्यक हो गया । रेलवे ने पक्की सडकों की--जोकि 
रेलवे से समकोण पर देश के झ्ान्तरिक भाग से साल-भर सवारी औ्रौर माल लाने में 
सहायता पहुँचाएँ--प्रावश्यकता को झौर भी तीज़ कर दिया श्ौर यह माँग श्राज भी 
पुरी तरह से सतुष्ट नही हो पाई है ।" लेकित रेलो के प्रसार से होने वाले लाभ ने 
सरकार का ध्यान सडको की झ्ोर कम जाने दिया, खास तौर से उन सडको की ओर 
जो रेलवे के समानान्तर चलती हैं ।* स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में लाडे मेयो और 
लाड्ड रिपन की प्रगतिशील नीति लोकल सेल्फ गवनेभेण्ट ने भी सडको के निर्माण 
को प्रेरणा दी। इन सबके सयुकत प्रभाव से गत ६० वर्ष से सडको के निर्माण में काफी 
रुचि और उत्साह दिखाई पड रहा है । 
२३ भारतीय सड़कों की विशेषताएँ--इस समय देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फैली हुईं चार ट्र क सडकें हे । इनके साथ श्रनेक सहायक सडके जुडी हुई हैं। सबसे 
प्रसिद्ध ट्र क रोड, जो पुराने जमाने में सेनाप्रो के श्रावागमन के लिए बनाई गई थ: 
ग्राड ट्रक रोड है | यह खेबर से कलकत्ता तक जाती है। अ्रन्य तीन सडको में से, एक 
कलकत्ता और मद्वास को मिलाती है, दूसरो मद्रास को वम्बई से मिलाती है भशौर 
तीसरी वम्बई को दिल्ली से मिलाती है । इन चारो प्रघान सडको की लम्बाई ५,००० 
*  ऊषि आयोग रिपोर्ट, पैरा 9७० । 
२ देखिए, रोट टिवेलपमेंट कमेटी रिपोर्ट, पैरा १७ । 


१्छड४ड भारतोय भ्र्थशास्त्र 


से परे है। भ्रतएव उनका सुझाव है कि जिलो की सडकें विशेषकर प्रान्तीय सडक 
विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाये झश्ौर स्थानीय सस्थाएँ उनके निर्माण झौर सुरक्षा 
के लिए उत्तरदायी न रहे । 
जिस श्राश्चयंजनक श्षीघ्रता से मोटर परिवहन--बसें भर निजो कार्रे--का देश 
में विकास हुआ है उससे सडको के निर्माण भौर सुरक्षा से सम्बन्धित कितनी ही रन 
समसस्‍्याएँ उठ खडी हुई हैं । यह बात सच है कि मोटर-लारी ने कृषि-उत्पादन भौर 
तैयार माल को ( ले जाने ) ढोने में वैलगाडियो के काम को कम ही प्रभावित किया 
है। यह सडको की दुर्देशा बिना पुलवाली नदियों भौर रेलगाडी की प्रतिद्वन्द्िता 
के कारण है। जब ये सब कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी तो हमें श्राशा है कि यन्त्र- 
सज्जित परिवहन (मेंकनाइज्ड ट्रासपोर्ट) यातायात के श्रधिकाश भाग को प्पने प्रधि- 
कार में कर लेगा । यह विकास खासकर पहाडी इलाको में प्रधिक प्रभावशाली होगा, 
क्योकि वहाँ रेलवे-निर्माणा की श्रपेक्षा सडकें बनाना सस्ता पडेगा शौर सम्भव भी 
होगा । इसके श्रतिरिक्त बडे नगरो के समीप नष्ट होने वाली वस्तुझो के लिए भी मोटर 
परिवहन के लिए पर्याप्त श्रवसर हूँ । 
२४ अधिक सड़कों की आवश्यकता--जैसा कि कृषि झ्रायोग ने कहा है, "परिवहन 
विक्रय का भ्रावश्यक श्रग है। आधुनिक व्यावसायिक विकास ने श्रच्छी सडको के 
सचार-महत्त्व को बहुत वढा दिया है । अच्छी परिवहन-व्यवस्था से क्लंषि-उत्पादन 
को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी श्रौर जीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यावसायिक सपा 
ले लेगी जिससे ग्रामीणों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठेगा। इससे खीचने वाले 
भारवाही पशुश्रो की शक्ति शौर प्राणवत्ता पर भी कम भार पडेगा झर उनकी 
कार्य-क्षमता बढेगी । इससे सवारियो का घिसना भी कम हो जायगा, समय की भी 
बचत होगी । निर्यात या श्रान्तरिक उपभोग वाले कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों 
को भी क्ृपि से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी। वे ( सडकें ) उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण 
में भी सहायक होगी'। इस प्रकार भ्रनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्त श्रम श्रौर मकानो 
की जटिल समस्याएँ भी कम होगी, ग्रामीण वातावरण में उद्यान-फैक्द्रियों का स्वप्न 
सत्य होने लगेगा। श्रन्त में, उपयुक्त सडक-परिवहन की सहायता से भारत की श्रपार 
घन-राशि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा । 
२९. सड़क वनास रेलवे--यद्यपि निकट भविष्य में रेलवे के प्रसार के लिए वडी 
योजनाएँ वन रही है, फिर भी यह सम्भव नही दिखाई देता कि शीघ्नतापूर्वक इस 
विशाल देश की आवश्यकताओं के श्रनुसार शोर पाश्चात्य देशो के प्रमाप के समक्ष 
विकास सम्भव हो सकेगा । श्रतएवं बीच की भूमि को श्लौद्योगिक केन्द्रो श्रौर बन्दर- 
गाहो से सम्बद्ध करने के लिए देश में प्रधान भ्ौर सहायक सडको का एक जा 
विदाना पडेगा । इसमें सन्देह नही कि सडको के निर्माण भौर प्रतिवर्ष उनके सरक्षरणा 
में पर्याप्त घन व्यय होगा, किन्तु कम-से-कम स्थानीय यातायात के लिए रेलें तो और 
भी खर्चाली हे। हलके यातायात और थोड़ी दूर की यात्रा के लिए सडके अ्रघिक 


सुविधाजनक हैं शौर रेलो की तुलना में सडकें कही भी कम खर्च पर बनाई जा सकतीः 


सवहन श्छ५्‌ 


है ।* यह भी ध्यात रखना होगा कि भारत में कितने ही सूखे महीनों के बाद कुछ 
महीनो में भ्रत्यधिक वर्षा होती है। इस दृष्टिकोश से वरसाती मौसम में सडको को 
मोटर चलाने योग्य बनाए रखना बहुत व्ययशील होगा, भ्रतएवं यहाँ रेलो का पक्ष 
प्रध्षिक हृढ़ है। सडक-परिवहन रेल-परिवहन से इस श्रथ में श्रच्छा है कि इसके लिए 
 स्टेंशनो, सिगनलो, छादको श्रादि की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती । न तो इसमें समाप्ति 
(टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है, न खाली डिब्बे ही ढोने पडते हे 
झौर न रोलिय स्टॉक ही बेकार रहता है। सडको का स्पष्ट सस्तापन इसलिए भी है 
क्योकि रेलवे को अपनी लाइनें बनाने श्रौर उन्हे सुरक्षित रखने का सब खर्च स्वय 
बरदाश्त करना पडता है, इसके विपरीत, सडकों का निर्माण और सुरक्षा साधारण 
कर देने वालो के घन से होती है। यदि मोटरो को ही सडको की सुरक्षा का खर्च 
भी वरदाश्त करना पडे तो भी सडक-परिवहन सस्ता ही पडेगा। यहू बात थोडी 
दूर की यात्रा और हल्के यातायात के विषय में ही लागू होगी। इसके विपरीत दूर 
की यात्रा श्रौर भारी बोक ढोने का काम रेलवे द्वारा श्रधिक सस्ते में होगा, क्योंकि 
उनके चलाने का खर्च कम पडता है। कुछ जगहो पर रेलवे भर सडकको में प्रति- 
इन्द्रिता भी रहती है । कुछ स्थानों पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती भोर पूरक 
का काम करती है। इसे तिम्त शब्दों में भली प्रकार प्रकट किया गया है, “सडके 
किसानों की जोतो को वाजारो और पास के स्टेशन से संयुक्त करती है । इसके विप* 
न रीत>रेलवे उत्पादन-क्षेत्र श्रौर दूर के उपभोक्ताशो के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है 
तथा नगर के उत्पादकों शोर हल, कृत्रिम खाद भर कपडा खरीदने वाले किसानों 
को मिलाती हे । श्रच्छी भर पर्याप्त सडको के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए 
पर्याप्त सामग्री इकट्ठटी नही कर सकती । इसके विपरीत सबसे श्रच्छी सडक भी फप्तल 
का उत्पादन करने वालो को उपभोक्ताशओ्रो के सम्पर्क में नहीं ला सकती ।”* इसलिए 
यह सोचना कि रेलवे में लगी ८०० करोड़ रुपये की पूंजी को सडको के प्रसार से 
हानि पहुँचेगी बिलकुल भ्रामक है। यह ठीक है कि रेलवे श्रौर सडको के बीच थोडी- 
सी प्तिद्वन्द्रिता रहेगी, इसे विलकुल समाप्त सही किया जा सकता। यह बात बड़े 
नगरो के समीप श्रोर उपनगरो के लिए भी उतनी ही सच है जितनी देश के श्रन्य 
भागो के लिए जहाँ रेलवे और मोटरें समानान्तर पर चलती हैँ, जैसे भ्रहमदनगर और 
पना के बीच | रेलवे फी सामान्य नीति सडक-परिवहन से अ्रधिक सुविधा देना तथा 
मोटरों द्वारा ढोये गए माल और व्यापार का भी पुरा लाभ उठाना है। मोठरें तभी 
भालू की जाती, हैं जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलो द्वारा पूरी नही हो 
५ -पती । जनता के दृष्टिकोण से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योकि इसने 
रंलेवे को जनता की सुविधाओ्ो का श्रधिक ध्यान रखने के लिए वाध्य किया है। 
२६. सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कस करने के लिए अपनाये गए डपाय--सडको की 


मा आता पा जप ॥ दिन 
१. झाने वाले दिनों में हल्की और कीमती चीजों के परिवदन के लिए हवाई जहाजों का कोई प्रति- 
इन्द्दी न रहेगा । 


२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३१२ ! 





१७४ भारतोय भ्रर्थशास्त्र 


से परे है। अतएव उनका सुफाव है कि जिलो की सडके विद्येषकर प्रान्तीय सडक 
विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाये झ्ौर स्थानीय सस्थाएँ उनके निर्माण भ्ौर सुरक्षा 
के लिए उत्तरदायी न रहे । 
जिस श्राइचर्यंजनक श्षीघ्रता से मोटर परिवहन--बसे श्रौर निजी कार्रे--का देश 
में विकास हुआ है उससे सडको के निर्माण झौर सुरक्षा से सम्बन्धित कितनी ही रह 
समस्याएँ उठ खडी हुई हैं । यह बात सच है कि मोटर-लारी ने कृषि-उत्पादन श्र 
तैयार माल को ( ले जाने ) ढोने में बेलगाडियो के काम को कम ही प्रभावित किया 
है। यह सडको की दुर्देशा बिना पुलवाली नदियों और रेलगाडी की प्रतिद्वन्द्तिता 
के कारण है । जब ये सब कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी तो हमें आशा है कि यन्त्र- 
सज्जित परिवहन (मेकनाइज़्ड ट्रासपोर्ट) यातायात के भ्रधिकाश भाग को श्रपने भ्धि- 
कार में कर लेगा । यह विकास खासकर पहाडी इलाको में भ्रधिक प्रभावशाली होगा, 
क्योंकि वहाँ रेलवे-निर्माण की श्रपेक्षा सडर्के बनाना सस्ता पडेगा और सम्भव भी 
होगा । इसके झतिरिक्त बडे नगरो के समीप नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए भी मोटर 
परिवहन के लिए पर्याप्त भ्वसर है । 
२४ अधिक सड़कों की झ्रावश्यकता--जैसा कि क्ृषि श्रायोग ने कहा है, परिवहन 
विक्रय का श्रावश्यक श्रग है। आाघुनिक व्यावसायिक विकास ने श्रच्छी सडको के 
सचार-महत्त्व को बहुत बढा दिया है ।' भ्रच्छी परिवहन-व्यवस्था से कृषि-उत्पादन 
को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी श्रोर जीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यावसायिक डर 
ले लेगी जिससे ग्रामीणों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठेगा । इससे खीचने वाले 
भारवाही पश्ञुश्ो की शक्ति भ्रीर प्राणवत्ता पर भी कम भार पडेगा श्रौर उनकी 
कार्य-क्षमता बढेगी । इससे सवारियों का घिसना भी कम हो जायगा, समय की भी 
बचत होगी । निर्यात या आान्तरिक उपभोग वाले क्ृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगो 
को भी क्रपि से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी। वे ( सडकें ) उद्योगो के विकेन्द्री यकररा 
में भी सहायक होगी'। इस प्रकार अनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्न श्रम भौर मकानो 
की जटिल समस्याएँ भी कम होगी, ग्रामीण वातावरण में उद्यान-फैक्ट्रियों का स्वप्न 
सत्य होने लगेगा । श्रन्त में, उपयुक्त सडक-परिवहन की सहायता से भारत की भ्रपार 
धन-राशि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा । 
२९ सड़क वनाम रेलवे--यश्यपि निकट भविष्य में रेलवे के प्रसार के लिए वडी 
योजनाएँ बन रही है, फिर भी यह सम्भव नही दिखाई देता कि शीक्रतापुर्वक इस 
विशाल देश की आ्रावश्यकताओं के अनुसार झौर पादचात्य देशों के प्रमाप के समक्ष 
विकास सम्भव हो सकेगा | श्रतएव वीच की भूमि को ओ्रौद्योगिक केन्द्रो श्रोर बन्दर- 
गाहो से सम्बद्ध करने के लिए देश में प्रधान भर सहायक सडको का एक जा 
विछाना पडेगा । इसमें सन्देह नही कि सडको के निर्माण झौर प्रतिवर्ष उनके सरक्षण 
में पर्याप्त घन व्यय होगा, किन्तु कम-से-कम स्थानीय यातायात के लिए रेलें तो और 
भी खर्चीली हे। हलके यातायात और थोडी दूर की यात्रा के लिए सडकें श्रधिक 
सुविधाजनक हैं झौर रेलो की तुलना में सकें कही भी कम खर्च पर बनाई जा सकती 


सवहन १७५ 


हैं।* यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में कितने ही सूखे महीनो के बाद कुछ 
महीनों में भ्रत्यधिक वर्षा होती है। इस दृष्टिकोण से बरसाती मौसम में सड़को को 
मोटर चलाने योग्य बनाए रखना बहुत व्ययशील होगा, श्रतएवं यहाँ रेलो का पक्ष 
श्रध्िक हृढ है । सडक-परिवहन रेल-परिवहन से इस श्र्थ में श्रच्छा है कि इसके लिए 
-स्टंशनो, सिगनलो, छादकों श्रादि की आवश्यकता नही पडती । न तो इसमें समाप्ति 
(टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है, न खाली डिब्बे ही ढोने पडते हे 
भौर न रोलिंग स्टॉक ही वेकार रहता है । सडकों का स्पष्ट सस्तापन इसलिए भी है 
क्योकि रेलवे को अपनी लाइनें बनाने श्रौर उन्हें सुरक्षित रखने का सब खर्च स्वयं 
बरदाइत करना पडता है, इसके विपरीत, सडको का निर्माण और सुरक्षा साधारण 
कर देने वालो के धन से होती है। यदि मोटरों को ही सडको की सुरक्षा का खर्चे 
भी वरदाइत करना पडे तो भी सडक-परिवहन सस्ता ही पडेगा। यह बात थोडी 
दूर की यात्रा श्रौर हल्के यातायात के विषय में ही लाग्र होगी। इसके विपरीत दूर 
की यात्रा और भारी बोझ ढोने का काम रेलवे द्वारा श्रधिक सस्ते में होगा, क्योकि 
उनके चलाने का खर्च कम पडता है। कुछ जगहो पर रेलवे श्रौर सडको में प्रति- 
इन्द्विता भी रहती है । कुछ स्थानों पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती और पूरक 
का काम करती है । इसे निम्न शब्दो में भली प्रकार प्रकट किया गया है, “सडकें 
किसानो की जोतो को बाजारों और पास के स्टेशन से सयुक्त करती है । इसके विप- 
रीत, रेलवे उत्पादन-क्षेत्र श्रौर दूर के उपभोक्ताशो के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हे 
तथा नगर के उत्पादकों झ्ौर हल, कृत्रिम खाद श्रौर कपडा खरीदने वाले किसानो 
को भिलाती हे । ग्रच्छी भ्रौर पर्याप्त सडको के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए 
पर्याप्त सामग्री इकट्ठी नही कर सकती । इसके विपरीत सबसे श्रच्छी सडकें भी फसल 
का उत्पादन करने वालो को उपभोक्ताश्नो के सम्पर्क में नही ला सकती ।”* इसलिए 
यह सोचना कि रेलवे में लगी ८५०० करोड रुपये की पूंजी को सडको के प्रसार से 
हानि पहुँचेगी विलकुल भ्रामक है। यह ठोक है कि रेलवे और सडको के बीच थोडी- 
सी प्रतिद्वन्द्रिता रहेगी, इसे बिलकुल समाप्त नही किया जा सकता । यह वात बड़े 
नगरो के समीप और उपनगरो के लिए भी उतनी ही सच है जितनी देश के श्रन्य 
भागो के लिए जहाँ रेलवे शोर मोटरें समानान्‍्तर पर चलती हे, जैसे श्रहमदनगर और 
पूना के बीच । रेलवे की सामान्य नीति सडक-परिवहन से श्रधिक सुविधा देना तथा 
मोटरो द्वारा ढोये गए साल झौर व्यापार का भी पूरा लाभ उठाना है। मोटरें तभी 
६ चालू की जाती हैं जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलो द्वारा पूरी नही हो 
“पाती । जनता के दृष्टिकोर से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योकि इसने 
रलेवे को जनता की सुविधाश्ो का भ्रधिक ध्यान रखने के लिए वाध्य किया है । 
२६. सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए 


£, झाने वाले दित्ो भें हल्ली क्र उशा. ए श्रपनाये गए उपाय--सडको की 
१. आने वाले दिलों में जो छ 
इन्द्दी न रहेगा । हल्की भौर कौमती चीजों के परिवहन के लिए इवाई जद्दाजों का कोई प्ति- 


२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३१२ । 


७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


अतिस्पर्धा कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित तरीके श्रपनाए हे--रेलवे 
आम्नीवस सेवाएँ, सन्‍्तरी कोचेज़, शटल ट्रेनें, टाइम टेवल में परिवर्तेत, सस्ते वापसी 
टिकट, तृतीय श्रेणी के मौसमी और जोन टिकट, बारातो के लिए रियायती दर, कम 
दर पर स्पेशल टू नें, रेलवे की सेवाश्रो का प्रचार तथा श्रन्य सुविधाएं ।* वेजदूुड़ 
समिति वे इस प्रकार के अनेक तरीके बताए जिनसे सडको की प्रतिद्वन्द्विता को कम 
किया जा सकता है ।* जहाँ तक पैसेंजर ट्रंनों का सवाल है सरकार ने तेज चलने 
वाली पैसेंजर ट्रेनें, ट्रेनो का एक-दूसरे से मेल, श्रधिक भ्रच्छी सेवाएँ और नीचे दर्जे 
के यात्रियों को भ्रधिक सुविधाएँ देना पसन्द किया । उन्होने सडको की प्रतिस्पर्धा कम 
करने के लिए किराये को एक-साथ कम करने का विरोध किया । किराये किसी स्थान 
विशेष पर जनता को रेलो के प्रति श्राकषित करने के लिए कम किये जा सकते हैं 
या वहाँ कम किये जा सकते हैं जहाँ यह भय है कि श्रन्य सवारियाँ रेलो से विमुख 
द्ोकर किसी प्रत्य परिवहन की ओर चली जायेंगी । भारतीय रेलो को बुकिंग एजेंसी 
द्वारा यातायात के विकास का प्रयास करना चाहिए । यह घ्यान देने की बात है 
कि इधर वेजबुड समिति की सिफारिशो के अ्रस्वरूप रेलवे प्रशासन का व्यावसायिक 
पक्ष पर्याप्त सुहढ कर दिया गया है। जहाँ तक माल के यातायात का सवान है, इस 
समिति ने तेज मालगाडियाँ, माल का जल्दी उतारना-चढ़ाना, लिखा-पढी की विधि को 
सरल बनाना, एकत्र करने शर छोडने की सेवाझो में विकास, कन्टेनर शौर रेलवे 
रेफ्रिजरेटर ट्रको का प्रयोग श्रादि के सुझाव दिए। च्रृकि आधुनिक परिस्थितियाँ द्राल 
के शीघ्र ले जाने और ले श्राने के पक्ष में हैं, भ्रतएव रेलवे को चाहिए कि श्रच्छी सेवा 
के हित में पूरे डिब्बे के माल या पूरी गाडी के माल को त्याग देना वाज्छनीय है। 
यदि सडको की होड का मुकाबला करने के लिए किराये की दर सर्वत्र कम कर दी जाय 
तो रेलवे को बडा घाटा होगा, अ्रतएव रेलवे को चाहिए कि जहाँ कही शअ्रधिक 
आवश्यकता हो वहाँ दरो को चतुरता से घटाएँ | 

२७ परिवहन सयोजन नीति--यद्यपि इन दोनो प्रकार के परिवहन-साघनो को पूरी 
तरह से सयोजित करना बहुत कठिन है, फिर भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती 
है कि विस्तार के नये प्रोग्राम में सडकें रेलो की प्रतिद्वन्द्ती न होकर उनकी सहायक 
झ्रौर प्रक का काम करें, विशेषकर उन सेवाश्रो के सम्बन्ध में जो रेलवे द्वारा बडी 
कुशलता और मितव्ययिता से पूरी हो सकती हैं । श्रनेक यूरोपीय देशो में पाई जाने 
वाली सडक श्रौर रेल की श्र॒र्थहीन प्रतिस्पर्धा से इस प्रकार बचा जा सकता है । प्राप्त 
घन से सडको का इस प्रकार निर्माण किया जाना चाहिए कि वे रेलवे द्वारा दी जाने 
वाली सुविधाओ्रो की पूरक का काम करें, न कि प्रतिद्वन्द्दी का शौर ऐसे स्थानों पूर 
वनाई जायें जहाँ परिवहन की बहुत कम सुविधाएँ हो। इस प्रकार के विवेकपूर्ण 
सयोजन मे हर प्रकार के परिवहच के साधन को उसके द्वारा की जाने वाली सेवा के कार्य 
१ रिपोट शआफ़ दि रेलवे बोर्ट आन इण्डियन रेलवेज (१६३६-४०), पैरा ६२-४। 

? भारत मरकार द्वारा वेजबुट रिपोर्ट क्री सिफारिशों पर किये गए काम के विशेष विवरण के लिए 
देखिए, रेलवे बजट (१६३८-३६) वैरा ८-१० और (१६३६-४०), पैरा €-१७। 
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प्राप्त होगे । मिचेल कर्कनेस रिपोर्ट ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रान्तो में केन्द्रीय 
परामश्ंदात्री-परिपद्‌ और कमिद्नरियों में वैभागिक समितियों के निर्माण पर जोर 
दिया । यह रिपोर्ट १६३२-३३ में रेलवे और सडको की प्रतिद्वन्द्रिता की जाँच करने 
के लिए नियुक्त श्रफसरों की एक छोटी-सी समिति की जाँचों का फल थी। वे दोनो 
-ठप्रफफर भारत सरकार के सडक इज्जीनियर श्री (श्रव सर) के० जी० मिचेल श्र 
एल० एच० ककंनेस रेलवे बो् में विद्योप श्रधिकारी थे। इसमें प्रतिद्वन्द्रिता को उचित 
बनाने के लिए मोटर परिवहन पर और श्रधिक नियत्रण करने का सुझाव दिया 
गया ।' १६३३ में हुए रेल-सडक सम्मेलन में विभिन्‍न प्रकार के परिवहन के 
सयोजन से सम्बन्धित कई प्रस्ताव पास किये गए ताकि इनकी प्रतिद्वन्द्िता घठ जाय । 
भ्रन्य तरीको में सम्मेलन ने रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली बस-सविस पर से कानूनी 
प्रतिबन्ध हटाने का सुकाव दिया । सडक परिवहन सेवाओं को, ग्रामीण सेवाओ्रो के 
विकास को हृष्टि में रखकर, एकाधिकार दे दिया जाय तथा केन्द्र और प्रान्तों में 
सयोजन का काम सरल करने के लिए सस्थाएंँ स्थापित्त की जायें। परिवहन मत्री की 
प्रव्यक्षता में एक परिवहन परामशंदात्री समिति की स्थापना हुई (१६९३५) । इसका 
काम रेल, सडक तथा परिवहन के अन्य माध्यमो को सयोजित कर सडको के सम्बन्ध में 
ऐसी नीति प्रस्तुत करना था जो रेल, सडक तथा अन्य परिवहन साधनों के विकास के 
लिए प्रान्तो द्वारा श्रपनाई जाय | यह उद्देश्य देश के लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण था।* 
सयोजन नीति का अनुसरण १६३७ में सचार-विभाग की स्थापना द्वारा सरल हो 
7 व । इस नये विभाग ने १६४७ से रेलवे, पोस्ट, तार, वायुयान, सूचना-प्रसार श्रादि 
का काम सभाला | 
२८. रेल-सड़क सयोजन पर वेजबुड समिति और उसके बाद--वेजब्ुड समिति ने 
बताया कि प्रान्तीय सरकारो का सडक परिवहन का नियमन भ्पर्याप्त और श्रस्त- 
व्यस्त था । प्रान्तीय सरकारो द्वारा श्रनुसरण की जाने वाली नीति ने एक श्रसगठित 
श्रार श्रकुशल सडक परिवहन को जन्म दिया, जिसने रेलवे को कमजोर बनाने में 
सहायता तो दी पर स्वय विश्वसनीय सेवाएँ न दे सका। इसके विपरीत केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारो को सडको के निर्माण के लिए दिये गए घन को देने 
में देर करके ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता था 
जो (सडक-निर्माण) स्वय जनता की प्राथमिक झावद्यकताओं में से है । श्रतएवं इस 
नौति से भारत में रेलें--प्रवनत रेलें---भ्रोर सडकें श्रपर्याप्त रहेंगी ।३ प्रभावपूर्णा सयो- 
जन तो रेलवे और सडक दोनो को जन-सेवाश्रो के रूप में चलाने पर ही हो सकता है। 
समिति इससे सहमत नही थी कि सडको का नियमन केवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि 
_ ७ ही किया जा रहा था। सड़को का उचित नियमन केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही 
१ देखिए, मिचेल कर्नेस रिपोर्ट, पृ० २४। 
२. संयोजन के विषय पर शिक्षाप्रद विकास के लिए देखिए, एस० के० गुद्दा 'प्रोच्लम्म ऑफ ट्रासपोटट 
को-ऑर्डिनिशन इन इस्डिया ।? 
३. रिपोर्ट, पैरा १३८ । 


है| 
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श्छ्८ भारतीय भअ्र्थशास्त्र 


श्रावश्यक नही था, अपितु वह उन (सडको) के विकास को पुष्ट श्राथिक आधारो पर 
लाने के लिए भी झ्रावर्यक था । रेलवे को एक नये प्रतिद्वन्द्दी की श्नुचित और शझना- 
थिक प्रतिदन्द्विता से वचाना भी वाञछतीय है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित सिद्धान्तो 
के अनुसार प्रान्तीय सरकारो को सडकों का नियमन करना चाहिए, किन्तु सडको 
के परिवहन पर इस प्रकार के कोई प्रत्तिबन्ध न लगाने चाहिएँ जिनसे उनके विकास # 
में वाधा पडे । जन-सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ही प्रकार के नियम बसों भौर 
लारियो दोनो के लिए लागू किये जाने चाहिएँ। परिवहन की भ्रनावध्यक (भधिक) 
व्यवस्था श्रौर दुवितरण से बचने के लिए जनता की शप्रावध्यकताओो के अनुसार 
लाइसेंस दिये जाने चाहिएं। ढाइम-टेबल शोर किराया निश्चित होना चाहिए तथा 
यात्रियों को ले जाने वाली सेवाओं का मार्ग भ्नुज्ञा (लाइसेंस) द्वारा नियमित होना 
चाहिए। समिति ने माल ढोने वाली गाडियो की प्रादेशिक भनुज्ञा प्रशाली (रीजनल 
लाइसेंसिंग) की सिफारिश की श्र भविष्य में वस्तुओं के भाडे को नियन्त्रित करने 
के लिए वैधानिक व्यवस्था का सुझाव रखा । व्यक्तिगत और सावंजनिक दोनो ही 
लारियों के लिए एक-से ही नियम लागू किये जाने चाहिएँ। प्रान्तीय नियन्त्रण 
को कार्यान्वित करने के लिए पुलिस की शक्ति और नियन्त्रण को सुहृद बनाना 
होगा ) प्रान्‍्तों को मोटरगाडियों की कर-सम्बन्धी नीति में एकता लानी 
चाहिए | 

वेजबुड समिति ने सडक परिवहन में रेलवे को भी भाग देने की जोरदार 
सिफारिश की । इस उद्दं इय की पूर्ति के लिए रेलवे को सडक पर बसे चलाने या सके 
परिवहन की सेवाश्नो की व्यवस्था करने के लिए ठेकेदारों या सडक-परिवहन से 
समभौता करने का अ्रधिकार होना चाहिए । रेलवे को यात्रियों और सडक की सेवाओं 
की जाँच करनी चाहिए तथा प्रतिद्वन्दी भौर सहायक सेवाओं के सम्बन्ध में अपने 
प्रस्ताव प्रान्तीय सरकारो के सामने रखने चाहिएँ। भारतीय रेलवे इन प्रस्तावों 
को कार्यान्वित कर रही है। श्रन्त में समिति ने संडक-परिवहन उद्योग के उत्तरदायी 
तत्त्वो और रेलवे के बीच स्वैच्छिक सयोजन पर भी जोर दिया ।१ 
२६. सड़क के मोटर यात्तायात (द्रं फिक) का नियसन--१६१४ के श्रधिनियम के 
वाद १६३६ का मोटर विहिकल्स अ्रधिनियम पास हुआ, जिसमें पुराने अ्धिनियम की 
त्रुटियों को दूर करने श्र मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्त नई परिस्थितियों 
की पूर्ति करने का प्रयास किया गया था । 

अधिनियम क दो खास पहलू हे--(१) नियमन करने वाला, (२) सयोजन 
करने वाला । इसकी साधारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी प्रकार माल 
और यात्रियों को ढोने वाली समी सवारियों का नियन्त्रण रीजनल ट्रासपोर्ट प्राध्ि* 
कारियो के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त के निश्चित भागों के लिए नियुक्त किये जायेंगे 
तथा श्रपील सुनने श्रौर सयोजन के काम के लिए सारे प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय 


_ परिवहन प्राधिकारी होगा । कोई भी व्यक्ति, जिसका किसी भी परिवहन कम्पनी से 


२ इण्टियन रेलवे ध्न्क्वायरों कमेटी रिपोर्ट, परा १३४५-६७ ! 
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जरा-सा भी आर्थिक सम्बन्ध होगा, प्राधिकारी के रूप में नियुक्त तही किया जायगा 
श्रौर सदस्य की तरह ही रह सकेगा । प्रत्येक गाडी के पास परमिट का होना अनिवायये 
है जोकि उस क्षेत्र के भ्रधिकारियों द्वारा दिया जायगा | परमिट पाने वाले को कुछ 
शर्ते स्वीकार करनी होगी, जैसे गाडी को भश्रच्छी दशा मे रखना, गति की सीमा को 
पार ते करता, अ्रधिक भीड न करना भौर डाइवरो से बहुत अ्रधिक काम न लेना ।* 
प्रान्तीय प्राधिकारी या सत्ता के रूप के सम्बन्ध में प्रान्त स्वतन्त्र हे । प्रान्तीय सत्ता 
की श्रावग्यकता सयोजन के लिए या (रीजनल) प्रादेशिक प्राधिकारियों के मतमभेदोः 
को दूर करने के लिए या सीधे रास्तो (थॉरो रूट्स) के ऊपर नियन्त्रण बढाने फे 
लिए पड सकती है।..' 
मोटर बसो और टेक्सियो को अनुज्ञा (परमिट) देते समय परिवहन-भ्रधिकारी 
निम्न बातो का ध्यान रखते हे--जनता की श्रावश्यकता और सुविधा, श्राथिक दृष्टि 
से हानिकारक प्रतिह्वन्द्विता को रोकना तथा उन परिवहनो को वरदाइत करने के लिए 
सडको की उपयुक्तता । जनता के माल के यातायात्त के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि 
शीघृता से नष्ठ होने वाले पदार्थों का थोडी दूर तक का यातायात सडक के वहन के 
लिए छोड दिया जाता है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रघानतया रेलवे के लिए 
रखा जाता है । सडक के परिवहन का आवश्यक नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारो के हाथ में 
रहता है । यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग सम्बन्धी अनुज्ञा (रूट परमिट) प्राप्त व्यक्ति 
अ्रनावश्यक होड से सुरक्षा करने के बदले में नियमित सेवाएं दे श्रर्थातु श्रपत्ता उत्तर- 
८ ५ एक जन-सेवा कम्पनी के समान समभें। निममन-प्राधिकारी को सडक यात्ता- 
यात के सम्बन्ध में उच्चतम और निम्नतम दरें निश्चित करने का अधिकार है। 
ग्रधिेनियम की एक विशेषता, जिस पर बडा ही विवाद हुआ्ना है, तीसरे पक्ष 
की जोखिम के लिए गाडियो का श्रनिवार्य बीमा कराने की व्यवस्था है । यह व्यवस्था 
१ जुलाई, १९४६ को लागू की गई । यह देखते हुए कि इस देश में सडको पर बहुत 
ही दु्घंटनाएँ हुआ करती है हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यह सार्वजनिक भार- 
वाही गाडियाँ ( पब्लिक केरियर ) पर सामाजिक उत्तरदायित्व लागू करने की दृष्टि 
से आवश्यक है । 
यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेंस समस्त भारत में वैध होगा ४ 
प्रत्येक राज्य अपना कर निश्चित करने के लिए स्वतन्त्र है। नये प्राथियो को लाइसेस 
लेते. समय कुछ शर्तें पुरी करनी होती हे । 
यद्यपि नवीन अधिनियम की कुछ धाराशो ने विवाद को जन्म दिया है, परन्तु 
सिद्धान्त यह विवादहीन है और इसे 'सडक सहिता' (हाईवेज कोड) का नाम ठीक 
न्‍ प्च्या गया है। श्रराजकता से व्यवस्था की झ्लोर बढने, सुरक्षा की विधियों को 
अपनाने, जनता की सुविधाओ्रो का ध्यान रखने तथा परिवहन की संयोजित पद्धति को 
श्रपनाने की आवश्यकता सबको प्रतीत हो रही है । 


डाश्वर 
१. डाइवर्रो के काम के ६ घर्टे प्रतिदित और ५४ घर्टे प्रति सप्ताह है तथा ५ घण्टे के काम के बाद 
आधा घण्य विश्वाम मिलना चाहिए । 


१८० भारतोाय अधथशास्त्र 


३०, भारतीय सड़क विकास-समिति--मोटर यातायात की वृद्धि ने केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारों को एक विस्तृत सडक योजना श्र स्थानीय योजनाओं के सयोजन 
की नीति का अनुसरण करने के लिए वाध्य कर दिया है। वम्बई, मद्रास, पजाव, 
उत्तर प्रदेश सहक परिपदें ( रोड वोर्ड ) स्थापित की गई हैं। साधारणतया इनका 
काम परामर्श देना है । श 
श्रप्रैल, १६४५ में भारत सरकार ने एक पूरक माँग पेश की ताकि रेलवे 
समानान्तर सडको पर बस कम्पनियों में पूजी लगा सके, लेकिन यह माँग स्वीकार करने 
के पहले धारासभा ने सरकार से सडक श्रौर रेलवे के सयोजन के सम्बन्ध में एक स्पष्ट 
नीति के कथन की माँग की | ग्रतएव सरकार ने जनवरी, १९४६ में एक व्हाइट पेपर 
प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार का उद्दे श्य दोनो प्रकार के परिवहनो का 
विकास इस प्रकार करता है कि ये प्रतिह्वन्द्दी न होकर पूरक रहे । जहाँ रेलवे भौर 
सडकें समानानतर थी भौर भीपण होड की सम्भावना थी, वहाँ सबसे सनन्‍्तोषजनक समा- 
घान दोनो पक्षो के श्राथिक हितो का एकीकरण था। इसलिए एक सयुक्त मोटर बस 
सेवा प्रारम्भ करने का विचार किया गया जिसमें बसों के वतंमान मालिक, रेलवे 
श्रौर प्रान्तीय सरकार-तीनों का हिस्सा रहे । ये सयुक्त कम्पन्तियाँ एक सचालक-मण्डल 
द्वारा प्रशासित होने को थी। इसके लिए प्रवन्ध कारक एजेण्ट (मेनेजिग एजेण्ट) रखने 
की श्रावश्यकता नही थी। श्रनेक प्रान्तीय सरकारो ने योजना को कार्याग्वित करने 
का प्रयास किया, किन्तु ऐसा करने में बहुतो ने निरदिष्ट साधारण नीति का उललघन 
किया । केन्द्रीय धारासभा द्वारा सडक-रेल सयोजन की जाँच करने के लिएिनियुत्त 
की गईं समिति ने योजना कार्यान्वित करने में झ्नेक गलतियाँ देखी और इस निष्कर्ष 
पर पहुँची कि जब तक प्रान्तो में लोकप्रिय सरकार न बन जाय तब तक इस प्रकार 
की कम्पत्तियाँ बनाने का काम स्थगित कर देना चाहिए । 
घारासभा ने एकदम विरोधी रुख अपनाया और इस योजना में रेलवे को 
भाग देने के लिए की गई माँग को ठ्भुकरा दिया । वतंमान स्थिति यह है कि सडक- 
परिवहन का राष्ट्रीयकररा प्रान्तीय सरकारो की निश्चित नीति है, परन्तु सयोजन 
के प्रइन पर अभी वे कोई निश्चित नीति निर्धारित नही कर पाई है ।, 
३१ सड़क-वित्त--जैसा कि भारतीय सडक विकास ( जयकर ) समिति ने कहा -- 
“भारत का सडक-निर्माण झौर विकास स्थानीय वबोर्डो और स्थानीय सरकारो की 
आधिक क्षमता के वाहर होता जा रहा हैँ श्लौर एक ऐसा काम होता जा रहा है जिसमें 
राष्ट्र को दिलचस्पी लेनी चाहिए । श्रत केन्द्रीय वित्त से उसका काम करना उचित 
होगा । केन्द्रीय वित्त को सडको के विकास से केवल रेलवे की प्राप्ति में वृद्धि द्वारा ही 
लाभ नही होता, बल्कि सडको पर चलने वाली मोटरो, मोटर स्पिरिट से प्राप्क--तु गी 
इत्यादि से भी लगभ होता है, जो (मोटर यातायात) इस समय शीघूता से वढ रहा है । 
एक सुसतुलित मोटर-कर योजना में, पेट्रोल-कर, गाडियो का कर, किराये पर चलने 
वाली गाडियो की लाइसेंस फीस इत्यादि शामिल होने चाहिए | इन सबसे होने वाली 
श्रामदनी को सडको के विकास पर ख्च करना चाहिए । सडको का पुनविभाजन इस 
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प्रकार होना चाहिए कि कुछ स्थानीय सडको को प्रधान (आरटीरियल) सडको के वर्ग 
में कर दिया जाय ताकि स्थानीय सस्थाएँ उनके भार से मुक्त हो जायें और भ्रपता ध्यान 
सहायक और स्थानीय महत्त्व की सडकों के निर्माण भौर सुरक्षा की शोर लगा सकें | 
सईक समिति मे बताया कि तमाम दुनिया में यह वात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई 
है कि स्थानीय छोटी-छोटी सस्थाओं पर प्रधान सडको के निर्माण और सुरक्षा का भार 
छोडना न्‍्यायसगत नहीं है। स्थानीय सस्थाझ्ो को प्रास्तो से और अभ्रधिक आधिक 
सहायता मिलनी चाहिए। यदि सड़क समिति की सिफारिशों अपनाई जाती हैं तो 
उससे गावों में सडकें बनाने के काम में परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, क्योकि इस 
प्रकार स्थानीय और प्रान्तीय धत, जो बडी-बडी सडको की देखरेख श्रौर निर्माण में 
प्रयुक्त होता है, इस काम से बच जायगा | सडक समिति ने यह भी सुझाव रखा कि रेलवे 
को भी श्रपनी सहायक सडको के निर्माण भौर देख-रेख की जिम्मेदारी ग्रहण करनी 
चाहिए। समिति ने सड़को पर किसी प्रकार की चु गी (सिवाय पुलो के जहाँ नदियों 
को पार करने के लिए नावो के स्थान पर विशेष सेवा की जाती है) फो सडको के 
निर्माण की प्रगति में बाघक श्रौर तेज परिवहन के विकास में झनुचित रुकावट 
माना । जहाँ श्रावश्यक हो वहाँ इनके बजाय कम कष्टदायक कर लगा दिये जायें | कृषि 
प्रायोग ने प्रामीणो के सयुक्त परिश्रम फी पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करने का सुभाव 
रखा और यदि वे श्रपने हिस्से का काम श्रच्छी तरह कर रहे हो तो उन्हें सरकारी 
स॒,,+ता देते की भी सिफारिश की । 

कृषि भ्रायोग के मत में प्रचलित वित्त पर निर्भर न रहकर यदि सडको के 
विकास के लिए ऋण लिया जाय तो उनके विकास में सरलता और शीघ्रता होगी । 
सडको और उनसे सम्बन्धित काम के श्रवे-स्थायी स्वभाव को देखते हुए उनका विचार 
था कि ऋण को चुकता करने के लिए वाधिक धन प्रान्त के साधनों की सीमा के 
' बाहर न होगा।* सडक समिति के विचार से कर्ज लेने के श्रौचित्य पर स्थानीय सरका रो 
को अ्रपनी परिस्थिति के अ्रतुसार विचार करना चाहिए। उन्होने ऋण लेकर सडको 
के निर्माण की बडी योजनाओ्रों को चलाने का विरोध किया, क्योकि ऐसा करने पर 
भ्रान्तीय वित्त बहुत दिनो के लिए केवल सडको के निर्माण के लिए गिरवी रख दिया 
जायगा, जबकि अन्य उतने ही महत्त्वपूर्ण विभाग श्रर्थ के श्रभाव में कठिनाइयों का 
श्रनुभव करेंगे। उनके मत में, केवल सडको के निर्माण भर पुननिर्माण के लिए ऋण 
लिये जाने चाहिए । ऋण थोडे समय के लिए लिया जाना चाहिए श्रौर यह भी देख 
लेना चाहिए कि उसके व्याज तथा ऋण घुकाने के लिए एकत्रित कोष भौर सडको 
» धन जाने पर उनको वनाए रखने के लिए पर्याप्त घत मिलता रहेगा या तही | 
सडक समिति का यह सत था कि ऋण किसी योजना के स्थायी भागो, जंसे 
पुल के निर्माण, के लिए खर्च करना चाहिए क्योकि पुल का जीवन निश्चित रूप से 
मालूम किया जा सकता है तथा ऋषणा चुकाने के लिए आवश्यक कोप की गरशाना सर- 
लता से की जा सकती है तथा “>> मल... ९ तथा पुल की सुरक्षा का व्यय भी अधिक नही होता । १६३३ 


च्द 


धन 


१. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३०६ । 


श्प्र भारतीय अर्थशास्त्र 


के रेल-सडक सम्मेलन में सुरक्षा के साधनों के अन्दर ऋण लिये घन से प्रधान श्रौर 
सहायक सडको के विकास की सम्भावनाश्रों की परीक्षा के लिए एक विस्तृत योजना 
बनाने की सिफारिश की । भारतीय सडक झौर परिवहन विकास सस्था लि० की 
आरहवी बैठक में (१९४०) सडको के निर्माण झौर रक्षा के लिए उचित आऑधिक 
व्यवस्था से युक्त एक नई सडक नीति का समर्थन किया, जबकि रेलें ऋण लिये गए 
घन से बताई गई थी और सडको का निर्माण भ्रागम (रेवेन्यू) से हुआ था, श्रतएव 
ऋचा लिये हुए घन का प्रयोग किये बिना सडको के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था 
भ्रव्पवहाय है। 
३२ नवीन सड़क नीति--सडक समिति की खास सिफारिशों के श्राघार पर मार्च, 
१९२९ में भारतीय वित्त भ्रधिनियम ने मोटर स्पिरिट पर ४ श्राने के स्थान पर ६८ शाने 
प्रति गेलन उत्पाद कर लगा दिया (इससे १६२६-३० में ६४ लाख रुपये मिले )। सर 
बी० एन० मित्रा ने घारासभा में एक प्रस्ताव रखा (११ सितम्बर, १६९२६), जिसका 
आधार सडक समिति के पैरा ७०-७९ में की गई सिफारिशो के विवाद थे । इसकी प्रधान 
बातें ये थी-- (१) सडक के कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयत्त किया जाय । मोटर 
स्पिरिट पर कम-से-कम पाँच वर्ष तक कर होना चाहिए, (२) पाँच वर्ष तक इस अधिक 
कर की आय को सडको के विकास पर खर्च किया जाय । एक अलग रोड विकास 
खाता खोल दिया जाय और उसका बाकी रुपया वित्तीय वर्ष के भ्रन्त में कालातीत 
न माना जाय, (३) वाषिक श्रनुदान को इस प्रकार विभाजित क्या जाय. (क) 
भारत सरकार दो वर्ष तक १०%भ्रपने पास सुरक्षित रखती, उसके बाद फिर विचार 
किया जाता । इस सुरक्षित धन में से श्रावश्यकता पढने पर विश्येष अनुदान दिये 
जाते। ये विशेष अनुदान उन परिस्थितियो में दिये जाते जबकि कोई योजना स्थानीय 
सस्थाश्रो की झार्थिक शक्ति के बाहर होती या दो प्रान्तो की सीमाझो पर पडने के 
कारण किसी विशेष प्रान्त का काम न होती या प्रान्तीय या केन्द्रीय सीमाश्रो पर पुलो 
के निर्माण से सम्बन्धित होती । (ख) शेप में से (१) पिछले वर्ष में भारत में उपभोग 
किये गए कुल पेट्रोल का जितना हिस्सा प्रान्तो में उपभुक्त होता उसी हिसाव से उसे 
घन दिया जाता, (२) बाकी जो छोटे प्रान्तो, रियासत्तो या प्रशासनो के उपभोग का 
प्रतिनिधित्व करता, वह भारत सरकार को दे दिया जाता । (४) सडको की स्थायी 
समिति की सलाह पर गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर खर्च 
करने के लिए प्रान्तो को अनुदान दिया जाता। (५) प्रतिवर्ष सडको के लिए एक 
स्थायी समिति (स्टेंडिग कमेटी) का निर्माण किया जाय, जिसमें भारतीय विधान- 
मण्डल के दोनो ससदो के कुछ निर्वाचित भ्ौर कुछ मनोनीत सदस्य होते । इसकाएस भा- 
पति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति का सडको से सम्बन्ध रखने वाला सदस्य 
होता । इसका काम गवर्नर जनरल को सडको से सम्बन्धित हर एक मामले पर 
परामर्श देना था, जिसमें केन्द्रीय सडक अभ्रनुसघान झौर सामयिक सडक सम्मेलनो पर 
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भी शामिल है। (६) वापिक अनुदान से किये जाने 
वाले सव व्यय या एकत्रित थेष घन स्वीकृति के लिए वित्त-उप-समिति के समक्ष 
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रखना होता था, जिसमें (वित्त-उप-समितति) स्थायी समिति का सभापति और वे 
सदस्य होते थे जो घारासभा के भी सदस्य थे । 

१६३० के दिल्ली के अधिवेशन में ५ वर्ष के लिए इसे स्वीकार कर लिया 

+" गया । 

जैसा कि सडक समिति ने सुझाव रखा था, प्रान्‍्तीय एवं केन्द्रीय सरकारो में 
कुछ थोडा सयोजन स्थापित हो रहा है, जो समय-समय पर प्रान्तीय श्र केन्द्रीय 
प्रतिनिधियों के सम्मेलनों के कारण ही सम्भव हुआ हैं। समिति की सिफारिशों के 
अनुसार एक भारत सरकार सडक इजीनियर की नियुक्ति हुई जो सम्मेलनो का सचिव 
भी रहता है। 

३३. सड़क खाते की आर्थिक दुशा--पेट्रोल पर लगाये गए अ्रधिभार के साथ ही 
सडक के लिए प्राप्य पेटरोल-कर का भाग १ अक्तूबर, १६३१ से २ श्रान्ता प्रति गेलन 
से २३ श्राना प्रति गेलन हो गया | सडक विकास खाते की पहले पाँच वर्षो की कुल 
भ्राय ५१८ लाख रुपये हुई | मार्च, १६९४४ तक २१ करोड रुपये श्रा चुके थे। (विभा- 
जन से पूर्व) वसो का हिस्सा निकाल देने श्लौर ४ करोड सुरक्षित कोष में* रख देने 
पर प्रान्तो, रियासतो आदि में विकास के लिए १६ करोड रु० बाकी रहा। श श्रप्रेल, 
१६४४ को सडक कोष में कूल घत २३२ ३५ करोड रु० था। 
३४. सड़क सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव--(१) सडक खाते का ५ वर्ष का परीक्षण-काल 
(६३३-३४ में बीत गया। १६३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल ने एक नया भ्रस्ताव अप- 
प्रा जिससे सडक खाता स्थायी हो गया । इससे भारत सरकार का सुरक्षित घनकोष 
१०% से १५% हो गया ताकि वह श्रपेक्षाकृत विकसित प्रान्तो को उदारता से 
घन दे सके । इसमें से सडको के विकास, निर्माण एवं सुरक्षित रखने के लिए ऋण 
भी दिया जा सकता था । 

(२) परिवहन परामझंदात्री समिति के सुझाव पर सड़क कोष से श्रनुदान के 
वितरण पर केन्ध्रीय सभा द्वारा एक नया प्रस्ताव पास किया गया (फरवरी, १६३७) । 
इसके द्वारा निम्न परिवर्तेन किये गए--(क) गवरनेरो के प्रान्‍्तो को दिये जाने वाले धन 
को गवर्नेर-जनरल-इन-कौंसिल तब तक अपने पास रख सकता था जब तक कि प्रान्तो 
द्वारा उस घन का तुरन्त उपयोग करने के लिए उसकी माँग ब की जाती । (ख) यदि 
कोई प्रान्त बिना समुचित कारण के अपने घन का उपयोग सडक विकास के लिए समय 
से न कर पाता तो केन्द्र को अधिकार होता कि वह सपूर्ण धनराशि या उसका एक अ्रश 
देने से इन्कार कर दे । (ग) लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तत यह था कि गवर्नर- 

>जनरल-इन-कोंसिल को यह अधिकार था कि यदि कोई प्रान्त उसके द्वारा ब्तलाये 
गए मोटरो के नियमन ओश्और नियत्रण से सम्बन्धित नियमों को कार्यान्वित करने में 
चुकता तो वह उसका भाग न दे । प्रास्तो ने इसे अ्रनुचित हस्तक्षेप माना और कहा कि 
यह रेलवे की श्राय-व्ययक स्थिति को हृढ रखने का एक तरीका था। केन्द्रीय सरकार 


१० फरवरी १६३७ के प्रस्ताव (देखिए, सेक्शन ३४) के अनुसार सुरक्षित कोष में वार्षिक अनुदान का 
१० के वज्ञाय १५ प्रतिशत रखा जाने लगा। 





श्घोड भारतीय भश्रर्थशास्त्र 


ने कहा कि इसका उद्दं एय एक सतुलित सचार-व्यवस्था स्थापित करना था ।(घ) शीघ्र 
ही मिलने वाली प्रान्तीय स्वतन्त्रता को दृष्टि में रखकर सडक कोष से सडको का 
कर्ज चुकाए जाने की नीति बन्द कर दी गई। 

यद्यपि सडक कोष पर पास किये गए इस प्रस्ताव से केन्द्र तथा प्रान्तो के! 
बीच थोडा सधर्ष होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई, किन्तु ऐसे सघ्ष के चिह्न दिखाई 
न पडे क्योकि सेरे झॉटो नेमियर की श्राथिक योजना के श्रन्तर्गंत केन्द्र द्वारा प्रान्तो 
को झाय-कर का एक भाग देने की व्यवस्था की जा चुकी थी | इससे प्रान्त रेलचे की 
भ्राथिक क्षमता को कायम रखने ओर मोटर परिवहन द्वारा रेलवे की आमदनी को 
क्षति पहुँचने से बचाने का प्रयास करेंगे (देखिए श्रध्याय १२) । 

सडक विकास खाते से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रस्ताव में तीन बार सशोघन 
किया गया । इस समय लागू नियम नवम्बर, १६४७ को डोमिनियन विघानमण्डल 
ने पास किया | इसके परिणामस्वरूप १६२६ में लगाया गया विशेष पेट्रोल-कर लागू 
रहेगा शोर उससे प्राप्त भ्राय में से १५% प्रशासन, भ्रन्वेषण तथा विशेष श्नुदान के 
लिए घटाने के उपरान्त, शेष झ्राय को विभिन्‍न राज्यों में वितरित किया जायगा । यह 
वितरण पेट्रोल के उपभोग के अनुपात में किया जायगा । यह घन सडको के साधारण 
सरक्षण और बनाए रखने के प्मत्तिरिक्त श्रस्य सभी सम्बन्धित विषयो पर खर्च किया 
जा सकता है ॥१ 

कर 
जल-परिवहन 

३५. (१) अन्तर्देशीय-जतज्ञपथ--जल-परिवहन का विवरण स्वभावत दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) भ्रन्तर्देशीय परिवहन, (२) सामुद्रिक परिवहत । 

भारत में इगर्लण्ड जैसी नदियाँ, जो स्वाभाविक जलपथ का काम देती है, 


१ 'चवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी सड़कों के विकास को व्यवस्था की गईं है। इसके ऊपर १०० 
करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है जिसमें से २७ करोड़ राष्ट्रीय सड़कों पर तथा शेप 
मुख्यतया राज्य को मछ्कों पर व्यय किया जायगा । योजना के अन्तर्गत ३००० मील नई सड़कें और 
६£६०००-१७००० सील आमीण सढ़कों के निर्माण का प्रस्ताव है । यदि ग्रामीण अमदान द्वारा या 
किमी अन्य रूप में सड़कों की लागत का १/३ देने को तैयार हों, तो शेष लागत का शआ्धा-आधा राज्यीय 
भर केन्द्रीय सरकार देती हैं । 
रो १६५१-५४ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सड़कों के विकाम पर १६ ७४ करोड़ रुपये खर्च 
ये | लगभग ३०० मील नई सड़कें श्रौर २० पुल वनाये गए । २१०० मील सड़कों की मरम्मत की 
गई । ५३ बड़े पु्लो और १४२५ मील पुरानी सडकों पर काम हो रहा दे । राष्ट्रीय सड़कों के अलावा 
कुछ चुनी हुईं सड़कों पर, जैसे त्रिपुरा भौर भासाम को जोड़ने वाली सड़क, पठानकोट जम्मू सड़क आदि! 
१६५३-५४ के अन्त तक १६२ करोड़ रुपये खर्च किये गए । इन सड़कों के लिए सरकार ने ४ र४ 
करोड़ स्प्ये मजूर किये थे । १४७ मील नई सड़कें और एक पुल बनाया जा चुका दे तथा ८ पुल और 
७८९ मोल सड़क पर काम चालू दे । 
राज्य, जिला, गाव आदि की सड़कें मिलाकर लगभग ७२०० मील पर काम हुआ । १६५ ६- 
५४ में राज्य की सदकों पर ८७ करोड़ रु० खर्च किया गया । हवाजञ ही में झन्नर्राज्यीय सड़कों पर व्यय 
करने के लिए २० करोड़ रुपया और मजूर किया गया दे । 


संवहन श्प्श्‌ 


नही हैँ । उत्तर भारतीय और प्रायद्वीप की नदियों का जिक्र करते समय हम इस 
विषमता की ओर सकेत कर चुके हे ।) ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत शौर 

पाकिस्तान की सब नदियों को मिलाकर कुल नौगम्य जलपथ लगभग २६,००० 
मॉल है। सिन्ध श्लौर इसकी सहायक चिनाव और सत्तलज तथा गया, हुगली श्र 
ब्रह्मपुत्र में उनके मुहाने से सेकडो मील तक या डेल्टा के आर-पार जाने वाली नौगस्य 
नहरो के द्वारा श्रौर दूर तक प्राय साल-सर स्टीमर चल सकते हे । 

लेकिन प्रायद्वीप की नदियाँ इस प्रकार नौगम्य नही हे । मौसम के अनुसार 
कभी तो वे तूफानी हो जाती हें श्लौर कभी केवल जल की पतली रेखा-मात्र रह जाती 
हैँ और इस प्रकार इनमें नावें चलाना प्राय अश्रसम्भव-सा हो जाता है। तमंदा और 
ताप्ती जैसी कुछ नदियों की पथरीली सतह और तेज घार नौगम्यता के लिए जटिल 
समस्या वन जाती है। महानदी, गोदावरी श्रौर कृष्णा अवश्य ऊपर तक नौगम्य हैं,. 
किन्तु उनसे यात्तायात कम ही है । 

जलपथ की इन सकुचित सुविधाओ्रो के श्रतिरिक्त किनारे-किनारे कुछ छोटी- 
छोटी नदियाँ शौर खाडियाँ हें, जिनका छोटी-मोटी नावो द्वारा उपयोग किया जाता: 
है । लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र के बाहर नौका-गमन प्राय. डेल्टा श्रीर घाटियो तक ही 
सीमित है । 

..... भाचीन काल में शअस्तर्देशीय नौका-गमन का बहुत सहारा लिया जाता था-- 
+शप रूप से मौयें और मुगल काल में तो नदियो द्वारा काफी यातायात होता था। 
उदाहरण के लिए गगा व्यवसाय का प्रधान मार्ग थी। इसके किनारे मिरज्ञापुर जैसा 
नगर था जो केन्द्रीय भारत झ्ौर बगाल के बीच व्यापार की प्रधान कडी था । रेलो- 
के श्रागममन के साथ नदियों के यातायात्त को घक्का पहुँचा | जैसा कि उद्योग आयोग 
नें बताया, “उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में रेलवे के हितो ने भारत के जल- 
परिवहन को अवरुद्ध कर दिया शौर उन पर विदेशों के समान ही ध्यान नही दिया 
जा सका ।7* झकवर्थ समिति ने भी वही बात दुहराई तथा अपने मत की पृष्टि के 
लिए वे वम्बई के पास भड़ौच (भारुकचछ) और मद्रास के वर्किघम का उदाहरण: 
प्रस्तुत करते हे । 

एक समय नौगम्य नहरो के पक्ष में वडा आ्रान्दोलन चला था। भव्य कावेरी 
ओर गोदावरी नहरो के निर्माता सर आथेर कॉटन ने नौगम्य नहरो की एक महत्त्वा- 
काक्षी योजना प्रस्तुत की, जो १८७२ में ससदीय समिति के समक्ष रखी गईं। उनके 
मतानुसार रेलवे की भ्रपेक्षा जल-परिवहन की सुविधाएँ भारत के लिए शभ्रधिक उपयुक्त 
कथा कम खर्चीली हैं। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी लाभ होगा कि इनको सिंचाई: 
के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। खर्चे की श्रधिकता (३०० लाख पौण्ड) 
के कारण योजना को त्याग देना पडा । इसका एक कारण यह भी था कि श्रेग्रेज श्रपने देश 
के श्रनुभव के आधार पर भारत में नहरो की उपयोगिता भली भाँति नहीं सम+ सके, 


१. खण्ड १, अध्याय २, सेक्शन १० । 
२. उधोग आयोग रिपोर्ट, पेरा २७६ । 


१८६ भारतीय अशैज्ञास्त्र 


क्ग्रोकि उनके यहाँ रेलवे ही अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थी। रेलवे द्वारा किया गया 
विरोध भी एक और कारण था । 

जब रेलवे से घाटा हो रहा था तो नहरो का निर्माण चाहे सिंचाई के काम 
के लिए या केवल नौगम्य के लिए ही आाकपंक प्रतीत होता था। लेकिन क्लब 
हवा का रुख बदला भ्रौर रेलवे सै लाभ होने लगा तो उत्साह कुछ ठडा पडने लगा। 
इस समय नौगम्य नहरें केवल थोडी-सी हँ--उदाहरण के लिए हरिद्वार से कानपुर 
तक गगा नहर श्र पूर्वी तट के समानान्तर मद्रास की वकिंघम नहर । अनेक सिंचाई 
की नहरें नौगम्य जल-पथ का काम नही दे सकती । दोनो प्रकार की नहरें सरलता से 
एक में सयुक्त भी नही की जा सकती । वस्तुत जिस मौसम में कम पानी मिल रहा 
हो उस समय सिंचाई को बिना हानि पहुँचाए नहरो में नौकागमन नही किया जा 
सकता । सिंचाई की नहरें एक तो छिछली होती हे, दूसरे सिंचाई के काम के लिए 
उन्हे छितरे बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चुमावदार रास्तो से जाना पडता है। इसके 
विपरीत नौगम्य चकक्‍करदार नहरें गहरी होनी चाहिएँ और उन्हे उद्योग-केन्द्रो से 
होकर ग्रुजरना चाहिए, ताकि वे काफी व्यापार-सामग्नी को श्राकर्षित कर सकें। 
उडीसा, बगाल शौर मद्रास में इस काम के लिए परिस्थिति काफी अनुकूल है । 

भौतिक सीमाओो (फिज़ीकल डायमेंशन) के बावजूद भारत में नौका-गमन के 
विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। श्रौद्योगिक भ्रायोग ने सिफारिश की थी कि भारत सर- 
कार को इस प्रशइन पर ध्यान देना चाहिए और जो भाग रेल भौर जल-पथ दोनो ही कारा 
सेवित हो वहाँ इनके प्रशासन समन्वय से काम करें तथा जल-पथ ट्रस्ट के निर्माण के 
प्रघन पर गम्भीरतापुर्वक विचार किया जाय । समुचित रीति से विकसित जल- 
पथो से रेलो की भीड कम हो जायगी और छोटे पैमाने के परिवहन का कार्य भी इनके 
द्वारा पूरा हो सकेगा । कुछ सिंचाई की नहरो को परिवहन को नहरो में भी परिवर्तित 
किया जा सकेगा । नदियों और जल-पथो के नियमन, नियन्त्रण एवं विकास के लिए 
प्रान्तीय भ्रौर अन्तर्प्रान्तीय आयोगो की नियुक्ति का प्रस्ताव राष्ट्रीय श्रायोजन समिति 
(१६३८)" ने रखा। केन्द्रीय जल-पथ एवं नौका-गमन श्रायोग पुराने जल-पथो के 
पुनर्जीवन एवं नवीन पथो के निर्माण द्वारा देश के नौका-गमन विकास के प्रश्न की 
विस्ता र॒पृर्वंक जाँच-पडताल कर रहा है । चूँकि बहुत सी भारतीय नदियाँ एक से श्रधिक 
प्रान्‍्तो की सीमा-रेखाओ को पार करती हैं, इसलिए एक केन्द्रीय सघीय प्राधिकारी 
सस्था का निर्माण श्रावश्यक होगा या हमारे जल-पथो के समुचित विकास के लिए 
संयुक्त राज्य की टेनेसी वेली श्रथारिटी की भाँति किसी प्रादेशिक सस्था* ( रीजनल 
वॉडी) की झ्रावश्यकता होगी 5 चि 
३६ (२) सामुद्धिक परिवहन--जहाँ तक वाह्य जल-परिवहन का प्रइन है, यद्यपि भारत 
+ नेशनल प्लानिंग कमेटी, सीरीज न० १,पौरा १४! 
? देखिए, टंस्टर्न इकनामिसरट, २८ मार्च १६४७, पृ० ५०००११ | 
3 विधान के कअन्तगेव भन्तरिक नोका-गमन को समवर्ती सूची ( कानकरेंट लिस्ट ) में रखा गया 
हैँ। २६१७ के टगनैण्ट म्टरीम वेमिल्म एक का १६५१ में सशोधन किया गया, जिसके अन्तर्गत 


ँ 


सवहन ५१८७ 


की इगलैण्ड से तुलना न हो सकेगी क्योकि यहाँ पर न तो इगलैण्ड जैसा कठा-फटा 
समुद्र-तट है श्रौर न प्राकृतिक बन्दरगाह ही हैं, फिर भी उसकी सामुद्रिक 
स्थिति काफी महत्त्वपूरों है। जैसा एस० एन० हाजी ने कहा है कि “एक देश, जोकि 
प्राचीन विश्व के महाद्वीपो में कुमके की भाँति जडा है, जिसका समुद्र-तट ४००० मील 
लम्बा है भौर जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की खान है जिन्हे भ्रन्यत्र 
नही पैदा किया जा सकता, प्रकृति द्वारा एक नाविक देश होने के लिए ही वना है । 
इसके बन्दरगाह सल्या और श्राकार में इसकी श्रावर्यकताश्रो की पूति के लिए 
पर्याप्त है ४) 

शायद यहाँ अतिरजित चित्र खीचा गया है। यह चित्र भारत में प्राकृतिक 
बन्दरगाहों की कमी को उचित रूप से हमारे सामने नही रखता, फिर भी अपनी 
भौगोलिक स्थिति और विस्तृत समुद्र के कारण वह दुनिया का एक मुख्य जल- 
परिवाहक देश हो सकता है। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत को एक नवीन देश 
कहा जा सकता था। “जलयानो का निर्माण ऐसी अच्छी दशा में था कि भारत के बने 
जहाज अँग्रेजी जहाज़ो के सरक्षण में और उनके साथ टेम्स तक जाते थे। १८०० में 
गवर्नर जनरल ने लीडेनहाल स्ट्रीट में अपने स्वासियो को सूचना देते हुए कहा कि 
“कलकत्ता के बन्दरगाह में भारत-निरमित १०,००० टन के जहाज है जो इगलैण्ड तक 
माल ले जाने योग्य हें ।। सागवान की लकडी के बने वम्बई के जहाज इगलैण्ड के 
शीशम की लकडी के जहाज से कही अच्छे थे ।”* 

भ्रकवर की मृत्यु के समय की दशा का वर्शांन करते हुए मोरलैण्ड का कहना है 
कि भारतीय समुद्र का अ्रधिकाश वारिज्य भारत में बने जहाजो द्वारा होता था । 
भारत के यात्री -जहाज पुर्तेगालियो द्वारा बनाये गए जहाजो को छोडकर तत्कालीन सभी 
यूरोपीय देशो से बडे थे।* 

लोहे के बने जहाजो ने उत्तम लकड़ी से जहाज बनाने के लाभ से भारत को 
वाष्यचालित नौका-गमन के सभी साधनों की रजिस्ट्री अनिवाये हो गईं। 

वहु-उद्दे श्यीय योजनाओं के अन्तर्गत नौका-गमन की योजनाएँ भी सम्मिलित हैं । उदाहरण के 
लिए दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कलकत्ता से रानीगज की कोयले की खानों तक एक नौमम्य 
नहर का निर्माण हो रद्दा है। बम्वई की ककरापट योजना में समुद्र से ककरापट वाघ तक और ० 
मील भर पन्दर तक नौगम्य नहर वनाने की योजना है। 
गगा, अद्मपु्॑न तथा उनको सद्दायक नदियों के जल-पर्थों का सयोजन करने के उद्दे श्य से १६५२ 

में एक गगा-जहापुत्र जल-परिवहन परिषद्‌ (गेंजिज-अह्यपुत्र वाटर ट्रासपोर्ड बोर्ड) की स्थापना की गईं। 


सयुक्त राष्ट्र के एक्र विशेषज्ञ की प्रार्थला पर उत्तर में, जहां गया छिछली हे, माल लादने वाली वडी-बडी 
नाव चलाने की योजना के प्रारम्भ की तेयारिया की जा रही हैं । 


१. देखिए, शकनामिक्स आफ शिपिग, पृ० ३६५-६। 
२ डब्ल्यू० डिगवी, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इख्डिया, पृ० ८५-६ 
3. जे० ई० केस्टेलीनो का लेख, प्लानिंग इन ट्रासपोर्ट, इंस्टन इकनामिस्ट, “'सारतवासियों ने गे 


समुद्दों का अन्वेषण चाहे भले ही न किया हो किन्तु उनका उामुद्रिक झान, दिशा-निर्देशक यत्रों की 
सत्तमता एव जलयान-दक्षता वास्कीडिगामा को चकित करने वाली थी ।? 


हु 
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वचित कर दिया । भारतीय जलयानो और सामुद्रिकता के विनाश के कारणों में 
जलयानो का शीघ्र विकास, नौका-गमन में यात्रिक परिवहन का प्रयोग, ब्रिटिश हिंतो 
की ईर्ष्या और ब्रिटिश नौका-गमन शअ्रधिनियमों को लागू किये जाने को गिनाया जा 
सकता है ।१ 

३७, जलयान के सम्बन्ध में भारतीय साहस की बाघाएँ--हमारे तटीय व्यापार का 
कुल मूल्य (१९३७-३८ में) लगभग ८७ करोड रुपये था । इस मूल्य श्लौर वहन किये 
जाने वाले भार में वृद्धि की जा सकती है, बशरतें कि बन्दरगाहों की सुविधाझों का 
विकास किया जाय श्रौर रेलवे का श्रधिक सहयोग प्रास किया जा सके। भारतीयो 
द्वारा नियत्रित व्यावसायिक समुद्री बेडे से भारत के तटीय व्यापार को पर्याप्त प्रेरणा 
मिलेगी। सरकारी नीति से भी इस दिशा में काफी सहायता मिल सकती है । सर- 
कार ने कोचीन श्रौर विजगापट्टम की श्रोर ध्यान देकर इस बात का प्रमाण प्रस्तुत 
किया है । 

भारतीय समुद्र-वाहित व्यापार का भ्रन्तयु द्ध भौसत मूल्य प्राय ६३६ ८५ करोड 

रु० भनुमानित किया गया । इसमें शक नहीं कि इधर हाल में इसमें कुछ कमी हो गई 
है, फिर भी यह पर्याप्त है। १६४४-४५ में इसका कुल मूल्य ४२६ करोड रु० था । 
१६३८-३६ में सामुद्रिक प्रान्तो से कुल श्रायात भौर निकासी २२,१००,००० टन थी । 
ऐसा झनुमान किया गया है कि तटीय व्यापार में भारतीयों का हिस्सा ४०% था और 
सामुद्रिक व्यापार में ४४५ | १६३८-३६ में विदेशी समुद्र-वाहित व्यापार में लगे श्रग्न जी रह 
जहाजो का भाग कुल वाहित-भार का ६६% था श्रौर प्रिटिश भारत का हिस्सा 
३६%, विदेशी हिस्सा २६ ५% शौर देशी बेडो का हिस्सा ० ६ प्रतिशत था।* इसी 
प्रकार से जिन जहाजो ने भारत के वदरगाहो पर माल उतारे, उनका हिस्सा क्रमश 
६६%, ३४ %, २६ ३% और ० ७%, था। इस सब का श्रर्थ यह है कि देश को 
खूब रुपया देने वाली एक व्यापारिक शाखा की हानि हो रही है । 





१ देखिए, डिगवी, पूर्वोद्धूत, ९० ८७-६ और मालवीय जी की दि इण्टरिट्रियल कमीशन रिपोर्ट पर 
विमति टिप्पणी, पृ० २६६-३०० | 
7? इधर हाल में मछवा या पटनार छोटे-छोटे बेडों, जोकि तटों के समीप चलते दें, पर अधिक 
ध्यान केन्द्रित किया गया है । अगस्त, १६४० में सामुद्रिक वेढों के विकास और सभावनाभों की जॉच 
करने के लिए एक समिति नियुक्त को गई। यह्द वड़ा आश्चेयजनक प्रतीत होता है कि भारत के 
पश्चिमी तट पर ४८०० वेंडे चलते हैं और उनमें से प्रत्येक की झौमत वाइक-शक्ति ४२ टन दै। इनसे 
चाहित व्यापार का अनुमान प्रति वर्ष १५ लाख टन होगा। वन्दरगाद्दों पर सचना-अधिकारियों 
डिग्टेलिजेंस अफ्रमर) की नियुक्तित के साथ देश में देशी वेड़ा सगठन (कण्ट्री क्रॉफ्ट शॉर्गनाइज़े शन) के 
सस्थापन, जह्ाजरानी की आवश्यक्रताशों को खाली जहाजों से सन्तुलित करके तथा बन्दरगाहों पर होने 
बाली देर को दूर करके यातायात का युक्तिकरण कर तथा ममुद्र-रेल बुकिंग का प्रचार कर इस पुराने 
केतु सवल मामुद्रिक परिवहन का मूल्य काफी वदया जा सकता दे ! कराची, काठियावाढ़ और गुजरात, 
“म्पटे, मार्मागोश्मा, वगलौर तथा कोचीन के बीच रेलों पर मार इलका करने के प्रयत्न किये गए है । 
से सख्न्ध में सबसे जटिल ममस्‍्या वोमा का प्त्यधिक खर्च है । 


--जे० $० केसटेलिनो, इरटर्न इकनामिस्ट, 3 दिसम्बर (६४३, पृ० १०४७ | 
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ब्रिटिश इण्डिया स्टरीम नेविगेशन कम्पनी ने, जोकि एक ब्रिटिश कम्पनी है, 
आय १०० वर्ष से अधिक से देश का तटीय एवं समुद्र-पार व्यापार श्रपने कब्जे में 
कर रखा है। भारतीय श्र श्रग्नेजी कम्पनियो ने दर-युद्ध (रेट वार) से बचने के लिए 
और व्यापार को अपने बीच वाट रखने की हृष्टि से अपने को एक सम्मेलन में संग- 
ठित कर लिया है। चूंकि यह सम्मेलन विदेशी हितों से भ्रनुशासित है, इसका उहं श्य 
देशी जलयानो को दबाने का ही रहता है। भारत के जहाज़ो के मालिको की दो 
शिकायतें थी--(१) विलम्बित छूट प्रथा ( डेफर्ड रिवेट सिस्टम ),* (२) दर-युद्ध 
(रेट वार) ।* 
३८. विलस्वित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध इृत्यादि--इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई 
है, “परिवहन कम्पनियाँ जहाज से माल भेजने वालो के लिए एक परिपत्र जारी 
करती हैँ कि यदि उन्होने एक निश्चित समय के अन्त तक (प्राय ४ या ६ महीने तक] 
कम्पनी के अतिरिक्त किसी भ्रन्य जहाज़ से सामान नही भेजा है तो कम्पनी उन्हें इसके 
बदले में उनके इस श्रवधि के कुल भाडे में कुल का कुछ हिस्सा (प्राय १०%) रियायत 
के तौर पर उनके नाम लिख देगी श्रौर यदि इसके बाद कुछ झौर समय तक (प्राय ४ 
या ६ महीने तक) वे सम्मेलन (कास्फ़ नस) के जहाड़ो से ही सामान भेजते रहे, तो छूट 
की यह रक्म उन्हें दे दी जायगी । इस प्रकार दी गई घनराशि को विलम्बित छूट 
कहते हे ।* यह पद्धति माल भेजने वालो को कम्पनी के प्रति भक्ति बनाए रखने के 
लिए अपनाई गई थी । इससे वे श्रपना माल श्रन्य जहाजो से भेजने की स्वतन्त्रता 
खो वबठे और देशी जहाज़ो को समाप्त करने का एक शक्तिशाली हथियार सम्मेलन 
के हाथ में भ्रा गया । अर्थ श्रायोग ( फिस्कल कमीशन ) ने इस पद्धति को समाप्त करने 
के लिए अन्य देशो द्वारा अ्रपताये गए अधिनियमों के समान कानून लागू करने की 
जोरदार सिफारिश की । 

ब्रिटिश कम्पनियों को वैसे भी एक प्रतिदन्द्रिताहीन क्षेत्र प्राप्त था। उनकी 
शक्ति सरकार के संरक्षण से श्रौर भी हृढ हो गई, क्योकि डाक की सहायता श्रौर सर- 
कारी माल लाने का भी काम उन्हे मिला । विलम्बित छूट प्रथा के शलावा विदेज्ञी 
जहाज कम्पनियाँ भ्न्य हथियारों का भी उपयोग करती हेँ। वे श्रपने प्रतिद्वन्द्रियो 
की तुलना में कम दर लेती हे, लेकिन इसका अन्तिम उदंश्य यह होता है कि जब 
भ्रतिद्वन्द्दी मैदान छोड दे तो फिर दर पहले से भी अ्रधिक बढ़ा दी जाय । ग्रत, इसमें 
कोई शआ्राइचयें नही कि विगत ४० वर्षों से भारतीयों द्वारा इस उद्योग में प्रवेश पाने के 
प्राय सभी प्रयत्न विफल रहे । जितनी भी कम्पनियाँ वनी प्राय. सव विलीन हो गई । 
इसके मार्ग में दूसरी बाधा यह थी कि मूरोपीय बीमा कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों 
के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया श्रौर जो जहाज लन्दन में भी प्रथम श्रेणी के समझे 


१. श्सके विस्तृत विवरण के लिए देखिए, एस० एन० हाजी, 'इकानमित्रस्त श्रॉफ शिपिंग', अध्याय ५ । 


२. १६३८-३६ में बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी और भारतीय कन्यनियों ( जोकि सिन्धिया स्टीम 
नेविगेशन कम्पनी दादा नियश्रित थीं ) के वीच दर-युद्ध चला था। ब 
३. हाजी, पूर्व उद्ध त, पृ० १२६ । 


१६० भारतोय अथ्थेशास्त्र 


जाते थे उनको भी वे छवितीय श्रेणी में इसलिए रख देते थे क्योकि उनके मालिक भार- 
त्तीय थे 

विदेशी जहाजी कम्पनियों के विरुद्ध भ्रन्य शिकायतें निम्न हे-यात्रियों की 
सुविधाओं का कम छ्यान रखना, ऊँचे पदों पर केवल यूरोपियनों की नियुक्ति शौर 
उच्च पदो, जैसे इजीनियर झ्रादि, के लिए भारतीयों को काम न सिखाना झादि । 
४६६ भारतीय जलयान-निर्माण उद्योग की स्थित्रि--भारतीय जहाज बनाने का उद्योग 
भारतीय जहाजरानी से कोई खास भ्रच्छी परिस्थिति में नही है। सन्‌ १६१४-१८ 
से १० वर्ष पहले १०० टन या भ्रधिक के जहाजो की सख्या १७,००० थी झौर उनकी 
कुल टन-क्षमता २,८५०,००,००० थी। इस समय की कुल टठन-क्षमता को जानने 
के लिए इन आ्रौँकडों को काफी बढाना होगा। पहली लडाई से पहले भ्ोर बाद 
मैं भारत ने कुल २२ जहाज बनाए ।* गैर-मारतीय जहज-निर्माताओो से केवल छोटे 
जहाजो के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने की लागत 
उनके मूल्य के श्रनुपात से भ्रधिक है। भ्रन्‍्यथा विदेशी जहाज बनाने वाले कारखारनों 
का स्वच्छन्द एकाधिपत्य है। श्रभी हाल तक भारत में बडे जहाज बनाने के लिए 
उपयुक्त इस्पात कारखाने नही थे । थोडे-से मरम्मत करने वाले कारखाने थे, परन्तु के 
भी गैर-भारतीयो के हाथ में थे । 
४० भारतीय व्यापारिक बेड़े की आवश्यकता--जहाजरानी झौर जहाज बनाने 
के सम्बन्ध में भारत के पास पर्याप्त सुविधाएँ हे । ऐसा कहा जाता है कि जापान, 
सुक्त राज्य श्रमरीका और जर्मनी की भाँति सरकारी हस्तक्षेप से थोडे ही दिनो में एक * 
पर्याप्त व्यापारिक बेडे का निर्माण हो सकता है। इगलैण्ड की भी सामुद्विक महत्ता 
और शक्ति का श्रेय बहुत झशो में नौका-गमन अ्रधिनियमों को है। ये अधिनियम प्राय- 
दो शताब्दियो तक लागू रहे भ्रौर उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य में समाप्त कर दिये गए । 
एक हढ राज्य-हस्तक्षेप के श्रभाव में भारतीय नाविकता यूरोपीय प्रतिद्नन्द्रियों से होड 
लेने में म्सफल रही । 

युद्ध के दिनो में व्यापारिक बेडा सुरक्षा के दूसरे आधार का' काम करता है, 
इसे सभी मानते हैं। श्रव, जबकि भारत अपने समुद्री बेडे की नींव डाल ऋ्ुका है, 
इस प्रश्न की श्रपेक्षा न करनी चाहिए। भारत का तटीय श्रौर विदेशी समुद्र- 
वाहित व्यापार इतना प्रच्चुर है कि वह भारतीय व्यापारिक वेडे को साल-मर तक काम 
दे सकता हैं। विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहना एक वडी कमजोरी हैं। इससे 
प्राथिक स्थिति को बडी हानि पहुँचती है । यह वात पिछले दो विदव-युद्धों से स्पष्ट 
हो चुकी है। व्यापारिक बेडे के विकास से रोजगार के नये द्वार खुल जायेंगे 
नौका-गमन, सामुद्रिक इछ्जीनियरिंग और बीमा वडे लाभप्रद व्यवसाय है, जिन पर 
अ्रव तक यूरोपीयो का एकाधिकार रहा है। 
४१ व्यापारिक जहाजरानी समिति (१६२३)--इस समिति की नियुक्ति फरवरी, 


| | अन्य देशो में जद्ाजरानों और जहाज निर्माण हेतु राजकीय सहायना के विभिन्‍न रूपों के लिए 
दललिए, स्टेट एड ड नेशनल शिपिंग । 


| 


सवहन १६१ 


१९२३ में हुई । इसका काये भारतीय जहाज़रानी ओर जलयान-निर्माण 
उद्योग के विकास के प्रदन पर विचार करना था। समिति के विशद्येष सुझाव निम्न 
(१) भारतीय व्यापारिक जहाज़रानी के लिए श्रनिवायं श्रफतरो की 
६ ज्िज्ञा हेतु सरकार द्वारा बस्तरई, में जलयान-प्रशिक्षण की स्थापना की जानी 
चाहिए । सरकार ने सुझाव स्वीकार कर लिया और शाही भारतीय समुद्री 
जहाज 'डफरिन' पुन. सुसज्जित होकर भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के प्रशिक्षण 
के लिए रखा गया (२) सामुद्विक इज्जीनियरो की ट्रंनिंग के लिए इज्जीनियरिंग 
कालेजो में सुविधाएँ दी जानी चाहिएँ तथा सामुद्रिक अनुभवों की सुविधाएँ भी देनी 
चाहिएँ। (३) तटीय व्यापार लाइसेंस-प्राप्त जहाज़ो के लिए सुरक्षित रखा जाय जो 
ग्रन्ततः भारतीय भ्राधिपत्य और नियन्त्रण के लिए काम करें | (४) जब भारतीय 
झधिकारी और कर्मचारी तटीय व्यापार में पर्याप्त दक्षता दिखाएँ तो विदेशी समुद्र-पार 
व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जाय # 
(५) कलकत्ता को स्वत चालित जलयानो के निर्माण का केन्द्र बनाया जाय क्योकि यहाँ 
पर लोहे भ्रौर कोयले का सामीप्य है भौर श्रन्य स्थानो की तुलना में सामरुद्रिक अनुभव 
की भी प्रधिकता है । इसके निर्माण के लिए (कन्स्ट्रक्शन बाउटीज़ ) सहायता देकर 
इसे विदेशों के निर्माण के समक्ष लाने का प्रयास किया जाय । यह सहायता विदेज्ञो के 
निर्माण-पूल्य से २५% से श्रधिक न हो । (६) भारतीय कम्पन्तियों द्वारा जलयान- 
# श प्रागण (शिप बिल्डिंग या) की स्थापना में सरकार को सहायता देनी 
चाहिए। इसके भ्रन्तगंत सस्ते व्याज पर कर्ज दिलाना, स्थान की सुविधा देना, तथा 
व्यय के सम्बन्ध में सरकार और पोर्ट ट्रस्ट सरक्षण का उन तक प्रसार करना आदि 
है। यह कानूनी व्यवस्था बना दी जाय कि जब यह पूरा हो जायगा तो तट पर 
नाइसेंस लेने वाले सभी जहाज़ो का भारत,में वना होना भनिवायं होगा । (७) प्रारम्भ 
करने के लिए विदेश्ो से विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है । लेकित श्रन्त मे 
भारत को ही नौका-निर्माण के अध्ययन के लिए स्कूल और कालेजोी की स्थापना 
करनी होगी । इनकी स्थापता होने तक इज्जीनियरिंग कालेजो में ही नौका-गमन के 
पादय-क्रम को स्थान मिलना चाहिए । 
४२. तदीय यातायात को भारतीय जहाज्ञों के लिए सुरक्षित करने का बिल--प्रशिक्षण 
जलपान 'डफरिन' की स्थापना के अतिरिक्त सरकार समिति के अन्य किसी भी सुझाव 
को कार्यान्वित न कर सकी, श्रतः सितम्बर, १६२८ में मि० हाजी ने धारासभा में 
तटीय यातायात के सुरक्षण के लिए एक बिल पेश किया। इसमें कुल हिस्सों का 
“72% भारतीयों के हाथ में निहित करने की व्यवस्था थी। सम्मिलित पूजी वाली 
कम्पनी (जायेंट स्टॉक), निगम (कारपोरेशन) या सस्था के सम्बन्ध में सचालक 
सण्डल (वबोड श्रॉफ डाइरेक्टर्स) के सभापति तथा सदस्यों में से कम-से-कम ७५%, 
भारतीय नागरिक होने चाहिएँ और भारतीयों को ७५% मतदान श्रघिकार 
मिलना चाहिए। भारत के तटीय व्यापार में काम करने वाले जहाजो को गवर्मर- 


श्ध्र भारतीय प्र्थशास्त्र 


जवरल-इन-कौं सिल द्वारा लाइसेंस दिये जायेंगे । भारत के तटीय व्यापार के क्रमश 
न्रक्षण के लिए पाँच वर्ष का समय निश्चित किया गया ! 

बिल के ये सिद्धान्त अपनी व्यापारिक जहाजरानी का विकास करने के 
इच्छुक प्रत्येक राष्ट्‌ द्वारा अपनाये गए हैँ, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि वे इस 
मामले को तब तक हाथ में नहीं ले सकते जब तक कि भारत श्रौर इगलैण्ड पके 
व्यापारिक सम्बन्ध और विभेदकारी अधिनियमो के बारे में निर्राय नही हो जाता। ये 
प्रझम उस समय गोल मेज सम्मेलन (राउण्ड टेबिल) के सामने थे । सम्पूर्ण गोल मेज 
सम्मेलन की समिति ने अल्पमत उपसमिति की रिपोर्ट में निम्न परिच्छेद भी सम्मिलित 
कर लिया---"ब्रिटिश व्यापारिक वर्ग के कहने पर यह निश्चय किया गया है कि भारत- 
उत्पन्त प्रजाजनो एवं इगलिश व्यावसायिक समुदाय के बीच किसी प्रकार का भेद- 
भाव न किया जाय और इन झधिकारों के नियमन के लिए पारस्परिक श्रादान- 
प्रदान के भ्राधार पर एक सममौता किया जाय |! 
४४. विक्म्वित छूट व्यवस्था की समाप्ति सम्बन्धी खिज--मि० हाजी ने विलम्बित 
छूट व्यवस्था के उन्मूलन के लिए फरवरी, १६२६ में एक विल पेश किया, जिसका 
उहं श्य तटीय सुरक्षा बिल का पूरा करना था जबकि सुरक्षा बिल जहाज़रानी से होने 
वाली श्राय को भारत में रखना चाहता था। विलम्बित छूट बिल का उद्द श्य तटीय 
व्यापार के सुरक्षित हो जाने पर व्यापार का भारतीय जहाजों के बीच समुचित वित- 
रण करना था । इस बिल का उद्देश्य था भारतीय श्रभारतीय किसी प्रकार की 
कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करना तथा एक नवीन युग का प्रारम्भ करना, 
जिसमें एकाधिकार का अन्त करके नवीन कम्पनियों के श्रागमन के पथ को प्रशस्त 
कर दिया जायगा । तत्कालीन वारिज्य सदस्य सर जाज॑ रेती ने इस झ्ाधार पर बिल 
की आलोचना की कि इसने दर-युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ भी नही किया | 
उनके मत में छूट की व्यवस्था इस भ्र्थ में श्रच्छी थी कि उसमें नियमित सेवाएं, 
स्थिर भाडा तथा बडे श्रौर छोटे माल भेजने वालों के साथ एक-सा का व्यवहार 
होता था। उन्होंने सुकाव रखा कि स्ट्रंट्स सेटलमेण्ट्स की तरह ही व्यवस्था करनी 
चाहिए जिससे कि माल भेजने वाले तीन वर्ष में एक बार छूट की बिना किसी हानि के 
सम्मेलन से भ्रलग हो सकें । उन्होंने यह भी कहा कि बिल को तब तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिए जब तक कि सदन स्वय सुरक्षा बिल के सम्बन्ध में निर्णय नही कर लेता । 

इस प्रकार के विधान का इस आधार पर हमेशा चिरोघ किया जा सकता है 
कि यह भारत सरकार अधिनियम १६३५ की विभेद सम्बन्धी व्यवस्थाओ्रों के विपरीत 
है । इन व्यवस्थाग्रों के भ्रन्तगंत तटीय जल में काम करती हुई ब्रिटिश स्टीमशिप 
कम्पनियों के खिलाफ भेदभाव बरतना असभव होगा। (देखिए सेक्शन ११३, १६. , 
मारत सरकार प्रधिनियम १६३४) |) 
? भारत गोलमेज सम्मेलन उपसमितति रिपोर्ट, पृ० ४६ । 


२ इस वर्ष (१६५५) भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति तटीय जहाजरानी से सम्बन्धित 
समस्याभों को तांच कर रदी दे । 
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४४. जहाज़रानी पुनर्निर्माण नीति उप-समिति--भारत सरकार द्वारा जहाजरानी 
(शिपिंग) के लिए एक पुनर्निर्माण नीति समिति की नियुक्ति हुईं। इसने अ्रपती 
रिपोर्ट १६४७ (अप्रैल) में प्रस्तुत की । समिति ने जहाजरानी के लिए एक सबल 
औष्ट्रीय नीति का अनुमोदत किया । इसने १६५४ तक प्राप्त करने के लिए २० लाख 
टन भारवाहिकता का लक्ष्य रखा, ताकि भारतीय जहाजरानी को (१) सम्पूर्ण तटीय 
व्यापार, (२) भारत के वर्मा शोर सीलोन के व्यापार का ७५%, (३) भारत के 
दूरवर्ती व्यापार का ५०% और (४) पूर्व में घुरी शक्तियों द्वारा खोये गए व्यापार में 
से ३०९ प्राप्त हो जाय ।९ 
समिति ने एक जहाजरानी वोड्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा । बोर्ड का काम 
तटीय समुद्र में जहाज चलाने वाली कम्पनियों को लाइसेंस देना, अनुचित प्रतिहवन्द्दिता 
को नियश्चित करना श्लौर सरकार द्वारा भारतीय जहाजरानी को दी जाने वाली सहा- 
यता के विषय में सलाह देना तथा सहायता प्राप्त करते वाली कम्पनियों पर लगाए 
जाने वाले प्रतिचनन्‍्ध और नियत्रण को निर्धारित करना था । 
बहुमत रिपोर्ट ने भारतीय जहाजरानी उसे कहा है जो “भारतीयो द्वारा 
अधिकृत, नियत्रित एवं प्रवधित' हो। सर ए० एच० गज़तवी के मतानुसार भारतीय 
जहाजरानी का श्रभिप्राय उन कम्पनियों से भी है जिनमें कम-से-कम ७०% हिस्से 
. भारतीयों के हें । इस मत का श्राधार यह था कि वर्तमान परिस्थिति में अल्प सख्याः 
“- 'देशियो का भाग लेना हानिकारक तो है ही नही, प्रद्युत लाभदायक ही है । 
४२९. तटीय यावायात॒ को नियन्त्रित करने के लिए हाल में किये गए प्रयत्न--- 
सितम्बर, १६३७ में गैर-सरकारी तटीय यात्तायात बिल सर ए० एच० गज़नवी द्वारा 
केन्द्रीय सभा में पेश किया गया । बिल एक प्रवर-समिति* को सौंप दिया गया । बिल 
में भारतीय एच विदेशी कम्पनियों में किसी प्रकार का भेद नही किया गया था। 
इसका उहँ श्य तटीय समुद्र में होने वाली भ्रनुचित होड को रोकता था, जिसका रूप 
दर की कमी या छूट की व्यवस्था ने ले लिया था और जिससे जहाजरानी में भारतीय 
पूजी लगने में बाधा पहुँचती थी ।३ प्रवर-समिति द्वारा फिर से प्रस्तुत किये गए बिल 
हारा केन्द्रीय सरकार को अनुचित होड कम करते का अधिकार मिला। इसके 
अनुसार जाँच करने के बाद वह यात्रियों और माल के लिए कमश किराये श्रौर 
भाड़े की निम्नतम दर तय कर सकती थी। निष्चित दर से कम किराया लेना दण्डनीय 
अपराध था। भारत सरकार ने बिल का इस आधार पर विरोघ किया कि वह 
अनावश्यक एव अव्यवहाय था | पहले १८५० के पुराने अधिनियम को रद्द करके पृष्ठ- 


न । 
१. भारतीय जद्दाजरानों कम्पनियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल मई, १६४७ को इ गलैण्ड के लिए रवाना 
हुआ | इसका उद्देश्य बिटिश सरकार और जहाजरानी के द्वितों से भारतीय जहाजरानी के विकास के 
सम्बन्ध में चातोालाप करना था । यह सितम्बर, १६४७ में बिना किसी परिणाम पर पहुँचे लौट आया । 

* इसी प्रकार का एक विधेयक, जिसे पी० एन० सम्र ने पेश किया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। 
३. न कम्पनियों के विचार के लिए देखिए, सर ए०एच० गज़नवी के बिल पर भारतीय कग्पनियों 
का प्रतिरोध । 
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सृमि तैयार करते का विचार किया गया । १८५० के श्रघिनियम के अनुसार तटीय 
समुद्र सब देशो के लिए खुला था, अ्रतएव इसे रह करने के वाद ही जहाजरानी को 
नियन्त्रित करता उचित समभा गया | इसका उदं हय प्रधांनतया जापानी और कुछ 
शअ्रश तक जर्मनी के जहाजो के बढते हस्तक्षेप को रोकना था । ््‌ 
मार्च, १६९३६ मे काउन्सिल श्रॉफ स्टेट ने एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार 

से भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के प्रसार तथा सरक्षण की माँग की । प्रस्ताव रखने 
वाले श्री पी० एन० सप्रू ने खेद प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ नवीन व्यापारिक 
समभोता (१६३६) करते समय सरकार ने भारतीय जहाजरानी के लिए कुछ नही 
किया ।* पी० एन० सप्रू ने निम्न सुझाव रखे--भारतीय कम्पनियों के लिए तटीय 
व्यापार को सुरक्षित रखा जाय, सहायता के लिए घन दिया जाय तथा किराये-भाडे 
की निम्नतम एवं उच्चतम दर निर्धारित कर दी जाय। वारिज्य सचिव मि० डाड 
ने कहा कि सरकार द्वारा दर निर्धारण करना व्यर्थ था, क्मोकि उनके परिवर्तन को 
रोकना और उन्हे लाग्र करना कठिन ही नही, बल्कि श्रसम्भव भी था। उन्हे खेद था 
कि सरकार द्वारा कम्पनियों को किसी प्रकार की श्राथिक सहायता मिलने की आशा 
न थी श्लौर न १६३४ के भ्रधिनियम के अनुसार सरकार तटीय व्यापार को उनके लिए 
सुरक्षित ही कर सकती थी । 

४६ विजगापट्टम का जलयान निर्माण-प्रांगण--द्वितीय विष्वयुद्ध में प्रत्येक सामुद्रिक 
देश द्वारा अपने जहाजो को बनाने का महत्त्व स्पष्ट हो गया । श्री वालचन्द हीराचकऋद के 
उद्योग से विज्ञगापट्टम में एक जलयान-निर्माण-प्रागण की स्थापना हुई | सिंधिया स्टीम 
नेविगेशन कम्पती ने जलयान-निर्माण बर्थ बनाने का काम अपने हाथ मे लिया। 
जहाज बनाने का काम कुछ दिन तक सरकार की आवद्यक यन्त्र श्नौर लोहा देने की 
श्रक्षमता के कारण रुका रहा । कम्पनी द्वारा बना पहला जहाज एस० एस० जलउषा 
जनवरी, १६४८ में पानी में उतारा गया । कुल मिलाकर (जिसमें जलपखी दिसम्बर, 
१६४६, जलपद्या सितम्बर, १६९५० भी शामिल हैं) ८००० टन वाले ५ जहाज 
(विज्ञगापट्टम में) तीन वर्ष में ववाये गए। जलयान-प्रागण को बन्द होने से बचाने के 
लिए भारत सरकार ने जलपञ्मा को खरीद लिया । १६४६ में सिन्धिया कम्पनी ने 
भारत सरकार से प्रागरण श्पने हाथ में ले लेने की प्रार्थना की । 

४७ इधर हाल में हुआ विकास--ट्वितीय विश्वगुद्ध के वाद भारत सरकार ने 
जहाजरानी नीति समिति नियुक्त की, जिसने पाँच वर्ष में २० लाख टन का लक्ष्य सामने 
रखा । कितनी ही कम्पनियाँ स्थापित की गईं और श्रव भारत की जहाजरानी शक्ति 
कुल ३६३,०५३ टन है। इसके अतिरिक्त तीन पाकिस्तानी कम्पनियों के पास हल 
मिलाकर ३४,८०९ टन के दस जहाज है। 

नवम्बर, १६४७ में वारिज्य मन्त्री ने तीन जहाज-निंगम (कारपोरेशन) स्था- 

_पित करने के सरकारी इरादे की घोषणा की, जिसमें सरकारी हिस्सा ५१% होगा । 
१ विशेष विवरण के लिए देखिए, टण्डियन शिपिग एण्ड दि प्रपोज््ट दण्टो-श्रिटिश ट्रेंट एश्रीमेएट?, 


हर 
६३८ । 
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सरकार अपनी पूजी के अनुपात में सचालक नियुक्त करेगी और कस्पनियाँ प्रवन्ध का 

काम करेंगी तथा निगम को चलाएँगी। संघर्ष बचाने के लिए तीनो तिगस ( कार- 
पोरेशन ) विभिन्‍त मार्यो पर सेवाएँ करेंगे १ प्रारम्भ में सरकार ने केवल एक निगम 
जवापित करने का विचार किया है, जिसके लिए ४० लाख की कीमत के दो जहाज 
खरीदे गए है ।* 

वायु-परिवहन 
४८, नागरिक उड्डयन -- १६१४-१८ के युद्ध के बाद से नागरिक उदयन में विशेष- 
तया पाइ्चात्य देशो में बडी ही तीज प्रगति हुई है और इसने विश्व के परिवहन में एक 
ऋान्ति ला दी है । 
कराची और बम्बई के दीच हवाई डाक सेवा (पोस्टल एग्रर मेल सविस) के 
प्रारम्भ के साथ तागरिक उड्यत मे रुचि जाग उठी । भारत से होकर जाने वाली ढच 
और फ्रॉंच नागरिक उड्डयन सेवाश्रो के प्रारम्भ होने, इगलेण्ड और कराची के बीच 
नियमित साप्ताहिक साम्राज्य डाक के प्रारम्भ तथा विश्व के सभी देशो में तागरिक 
उडयन में हुई प्रगति के साथ ही भारतीय उहयन भी विकास की प्रेरणा पाने लगा । 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्मेलन (इण्टरनेशनल ऐअर कनर्वेशन) में शामिल हो गया 
है। भारत सरकार ने नागरिक उडुयन का एक संचालक एवं उप-सचालक तथा वायुयास- 
अधान निरीक्षक नियुक्त किये हे । व्यक्तिगत साहसोद्योगी भी सामने भाये श्रौर भारत 
--खुयन सिखाने वाले अनेक उड्यन क्लब स्थापित हो गए है । उच्च उड्डयन की प्रशिक्षा 
के लिए उडाको को दी गई सहायता के अतिरिक्त सरकार ने नागरिक उड्डयन 
छात्रवृत्तियाँ भी देना प्रारम्भ किया है । व्यक्तिगत सस्थाश्रो, जैसे 'रतन भौर दुरावजी 
टाटा टुस्ट'ं_ तथा श्रन्य कम्पनियों द्वारा भी छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। भ्रन्तरिक्ष 
विभाग ने भी उड्डयन में सुधार किए हैं । 
भारत में दक्षिण से उत्तर तथा पूरव से पश्चिम तक फैले प्रधान वायु मार्गो 

पर देनिक हवाई सेवाएँ स्थापित हो गई और समीपवर्ती देशो की राजधानियो तथा 

देश के प्रधान नगरो से ज्षीघत्र ही सम्बन्ध स्थापित हो गया । यह सब नागरिक 
बह माल 

१. दि इण्डिया एण्ड पाकिस्तान इंयर बुक, १६४९, पृ० ४०६-१०। 

२ सरकार ने १६५० में ईस्ट शिपिंग लि० की स्थापना की। इसकी अधिकृत पूजी १० करोड़ रु० 
थी। इसका उद्दे श्य झ्ारद लिया, सदूरपूर्व भर निकट पूर्व से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना था। 


पंचवर्षीय योजना में भारतीय कम्पनियों को १४.९४ करोड़ रु० उधार देना स्वीकार किया गया है ताकि 
ये अपनी टन-जमता वढा सके । 


अजदाजसनी का ज्षैत्न 7  कऋा क्रक्ा 7 फऋ्फ़जऊदऊ पड न्‍िल्मलयतन पाकर. डीनामक नाक +५४:५परम्ककन-> मत... 
जद्ाज़रानो का ज्षेत्र । ऋण की रकम । टन-क्मता की अनुमानित वृद्धि 
३4 न तप २८००3 मतिक रु० में. मास रजिस्डे धनेज), 
तटीय व्यापार डे ० ८५,००० 
ममुद्री व्यापार ६.५ ७०,००० 
इस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ४ ४४ पा तरल 8 5 26/098 





इसके & के रि हु 
* । ज्षिप्त विवरण के लिए देखिए, दि इण्डिया एएड पाकिस्तान ईशर बुक, १६४६, पू० 


श्श्४ड भारतीय भअर्थशास्त्र 


भूमि तैयार करने का विचार किया गया । १८४० के अधिनियम के अनुसार तटीय 
समुद्र सव देशो के लिए खुला था, श्रतएव इसे रद्द करने के बाद ही जहाजरानी को 
नियन्त्रित करना उचित समझा गया । इसका उद्देश्य प्रधानतया जापानी श्ौर कुछ 
अश तक जमंनी के जहाजो के बढते हस्तक्षेप को रोकना था । ््‌_ 
मार्च, १६३६ में काउन्सिल आफ स्टेट ने एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार 

से भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के प्रसार तथा सरक्षण की माँग की । प्रस्ताव रखने 
वाले श्री पी० एन० सप्रू ने खेद प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ नवीन व्यापारिक 
समभौता (१६३६) करते समय सरकार ने भारतीय जहाजरानी के लिए कुछ नही 
किया ।* पी० एन० सप्रू ने निम्न सुझाव रखे--भारतीय कम्पनियों के लिए तटीय 
व्यापार को सुरक्षित रखा जाय, सहायता के लिए घन दिया जाय तथा किराये-भाडे 
की निम्नतम एवं उच्चतम दर निर्धारित कर दी जाय । वारिज्य सचिव मि० डाड 
ने कहा कि सरकार द्वारा दर निर्धारण करना व्यर्थ था, क्योकि उनके परिवतंन को 
रोकना और उन्हे लागू करना कठिन ही नही, बल्कि भ्रसम्भव भी था । उन्हें खेद था 
कि सरकार द्वारा कम्पनियों को किसी प्रकार की श्राथिक सहायता मिलने की झ्ाश्या 
न थी और न १६३४ के अधिनियम के श्रनुसार सरकार तटीय व्यापार को उनके लिए 
सुरक्षित ही कर सकती थी । 
४६ विजगापट्टम का जलयान निर्माण-प्रांगण--ट्वितीय विश्वयुद्ध में प्रत्येक सामुद्रिक 
देश द्वारा भ्रपने जहाजो को बनाने का महत्त्व स्पष्ट हो गया । श्री वालचन्द हीराचऋ&द के 
उद्योग से विज्ञगापट्टम में एक जलयान-निर्माण-प्रागण की स्थापना हुई । सिंधिया स्टीम 
नेविगेशन कम्पती ने जलयान-निर्माण बर्थ बनाने का काम अपने हाथ में लिया | 
जहाज बनाने का काम कुछ दिन तक सरकार की श्रावश्यक यन्त्र भौर लोहा देने की 
प्रक्षमता के कारण रुका रहा । कम्पनी द्वारा बना पहला जहाज एस० एस० जलडउपा 
जनवरी, १६४८ में पानी में उतारा गया । कुल मिलाकर (जिसमें जलपखी दिसम्बर, 
१६४६, जलपओझा सितम्बर, १६५० भी शामिल हैं) ८००० टन वाले ५ जहाज 
(विजगापट्टम में) तीन वर्ष में वनाये गए। जलयान-प्रागण को बन्द होने से बचाने के 
लिए भारत सरकार ने जलपओा को खरीद लिया । १९४४६ में सिन्धिया कम्पनी ने 
भारत सरकार से प्रागरण अपने हाथ में ले लेने की प्रार्थना की । 

४७ इधर हाल में हुआ विकास--ट्विंतीय विश्वग्रुद्ध के बाद भारत सरकार ने 
जहाजरानी नीति समिति नियुक्त की, जिसने पाँच वर्ष में २० लाख टन का लक्ष्य सामने 
रखा । कितनी ही कम्पनियाँ स्थापित की गईं श्रौर श्रव भारत की जह्दाजरानी शक्ति 
कुल ३६३,०५३ टन है। इसके अतिरिक्त तीन पाकिस्तानी कम्पनियों के पास हुल 
मिलाकर ३४,८०६ टन के दस जहाज है। 

हे नवम्वर, १६४७ में वारिएज्य मन्त्री ने तीन जहाज-निगम (कारपोरेशन) स्था- 
पेत करने के सरकारी इरादे की घोषणा की, जिसमें सरकारी हिस्सा ५१% होगा | 


१ विशेष वितरण के लिए देखिए, डश्डियन शिपिय एण्ड दि प्रपोज इण्टो-ब्रिटिश ट्रोट एग्रीमेश्ट”, 
४६326॥ 


सवहन १६९७ 


युद्धकाल तक स्वय चलाने का निश्चय किया । इसका प्रधान कारण उसके व्यावसा- 
यिक रूप से चलने में निहित आथिक जोखिम और प्रशासकीय उलभर्तें थी। इस- 
लिए वालचन्द हीराचन्द के हिस्से १६४२ (पप्रैल) में भारत सरकार द्वारा खरीद 
-3लिये गए । मैसूर सरकार ने यद्यपि श्रपना आर्थिक हित ज्यो-का-त्यो रहने दिया, 
किन्तु कुछ काल के लिए प्रंवन्ध-कार्य में भ्रपने श्रधिकार को छोड़ दिया। कारखाने 
के काम को युद्ध-काल में बडी ही ग्र॒प्त रीति से चलाया जाता था, लेकिन यह काम 
सिफफ जहाजो की मरम्मत और सुरक्षा तक ही सीमित था । 
मार्च, १९४६ के इगलिस्तान शिष्टमण्डल (यू० के० एश्ररक्राफ्ट मिशन) के 
सुझाव के अनुसार भारत सरकार ने भारत में एक वाय्रयात कारखाना खोलने का 
निश्चय किया | इसे वगलौर फक्टी में ही झ्रारम्भ किया जायगा । २० वर्ष में भारत 
की समस्त सैनिक एवं नागरिक उडुयन की आवद्यकताश्ो के सम्बन्ध में श्रात्म-निर्भरता 
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वायु-सेवाशो के लिए आवश्यक कर्मचा रियो की 
पूर्ति के लिए सहारनपुर में एक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया गया है |" 





१ वायु-परिवहन ठल्योग का राष्ट्रीयकरण करने की इष्टि से १९५३ में एअर कारपोरेशन्स एक्ट 
पास किया गया तया १५ जून १६५३ को इ डियन एशआअर लाइन्स कारपोरेशन और एशर इरिडिया 
इण्टरनेशनल दो निगमों (कारपोरेशन्स) की स्थापना की गई । पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण पूरा 
करने के लिए १५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । दे 

पंचवर्षीय योजला में नागरिक उड्डयन के विकास के लिए कुल २२"८ करोड रु० व्यय करना 
निश्चित किया गया दे । इसमें ११९०७ करोड़ रु० हवाई अढढों के सुधार और नये हवाई अढ़ढों के 
बनाने पर खर्च किया जायगा तथा ६"५ करोड रु० नई लिगम बनाने, कम्पनियों को ज्ति-पूर्ति देने तथा 
हवाई जहान खदटीदने पर व्यय किया जायया । १९५१-५४ में हवाई अड्डों के सुधार और नये हवाई 
अड्डों के निर्यात पर ३ ८४ करोढ़ रु० व्यय हुआ। इसी अवधि में नये जहाल खरीदने भौर नथे 
निगम बनाने में ३९०५ करोढ़ रु० व्यय किया गया । 


१९६ भारतोय अर्थशास्त्र ; 


इस प्रधान वायु-सेवाओ से प्रेरित होकर वहुत-सी स्थानीय एवं गौण महत्त्व 
की और भी सेवाएँ स्थापित हो जायेंगी । युक्तिमूलक श्राथिक विकास को प्रोत्साहित 
करने, सुरक्षा, नियमितता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने तथा सस्थाझो की वेशुमार 
बुद्धि रोकने श्रौर आथिक हृष्टि से हानिकारक प्रतिद्वन्द्विता से बचाने के लिए, 
सरकार ने वायु-परिवहन को लाइसेंस देकर नियमित करने का विचार किया। 
जुलाई, १९४६ में एक वायु-परिवहन श्नुज्ञा परिपद्‌ (एश्वर द्वान्सपोर्टिग लाइसेसिंग 
वीडे ) की स्थापना हुई। १ भ्रक्तूवर, १६४६ के बाद बिना बोडेड से श्रनुज्ञा प्राप्त 
किये कोई भी वायु-सेवाएँ प्रारम्भ नही की जा सकेगी । इस समय भारतीय वाग्ु-परि- 
वहन कम्पनियों द्वारा € वायु-सेवाएँ सचालित हो रही हैं। १९४७ के भ्रन्त में एश्नर 
इण्डिया इण्टरनेशनल की स्थापना हुई, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ४६% था जिसे 
वह किसी भी समय ५१% कर सकती थी । ४५ वर्ष में होने वाली सब हानि को सर- 
कार पुरा करेगी, किन्तु बाद के लाभ से उसके द्वारा दिया गया घन चुकाना पडेगा । 

वर्तमान समय में भारत उहयन उद्योग उडने वाले जहाजो की सख्या की 
अ्रधिकता का शिकार हो रहा है । कमज़ोर श्राथिक स्थिति का भी यही एक काररा है । 
सबसे श्राघारभत कठिनाई जनता की दरिद्रता है, जिसके कारण यात्रियो का यातायात 
बहुत कम होता है । उद्योग का विकास सीमित होने से भाडे की झ्राय भी बहुत 
कम होती है। भारत में उह्डयन की प्रगति सरकारी सहायता श्र नियत्रण पर 
निर्भर है । का 

१६३९--४४ के युद्ध ने शीघ्रता से उड्ुयन का विकास करने की श्रावश्यकता 
का अनुभव कराया । क्र नवेल में भारतीय सैनिक शिक्षाथियों की ट्रेनिंग के उपरान्त 
१६३२ में भारतीय वायु सेना छोटे पेमाने पर स्थापित हुई। युद्ध के भ्ारम्भ होने पर 
शी ध्रता से इसके विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया श्रौर तत्कालीन प्रशिक्षण 
की सुविघाएँ भी काफी बढा दी गई । ' 
४६ यगल्नोर की वायुयान फरेक्द्री--इस प्रकार इस युद्ध ने मारत में वायुयान-निर्मारण 
के विकास की महत्ता को बहुत बढा दिया | इस काय॑ में भी श्रग्गगामी होने का श्रेय 
श्री वालचन्द हीराचन्द को है। एक सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनी (ज्वाइट स्टॉक 
कम्पनी ), जिसका नाम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड था श्रौर जिसकी 
अधिकृत पूजी (श्रॉथराइज्ड केपिटल) ४ करोड रु० थी, की रजिस्ट्री दिसम्बर १६४० 
में मैसूर राज्य में हुई । यह कम्पनी वालचन्द हीराचन्द श्रौर मैसुर सरकार के सरक्षण 
में स्थापित हुई। एक श्रमेरिकन विश्ञेपज्ञ के निर्देशन में यह फैक्ट्री बगलौर में स्थापित 
फी गई। वगलौर में कारखाने को स्थापित करने के दो कारण थे--एक तो वहाँ स्टूती 
विद्युत्‌ जक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती थी और दूसरे भद्रावती झाइरन एण्ड स्टील 
वक्‍से से उत्तम इस्पात प्राप्त हो सकता था । जुलाई, १६४१ में पहला वायुयान तैयार 
हुआ, दूसरे महीने में एक और वना । कारखाने की योजना इतनी विकसित हो गई 
कि १६४२ तक यह श्राण्ा की जाने लगी कि फैबट्री में शीघ्र ही प्रति मास १५ से ३० 
तक वायुयान त॑ यार होने लगेंगे। इसी समय भारत सरकार ने कारखाने को कम-से-कम 


सवहन ह॒ ९९७ 


युद्धककाल तक स्वय चलाने का निशचय किया। इसका प्रधान कारण उसके व्यावसा- 
यिक रूप से चलते में निहित आथिक जोखिम श्र प्रशासकीय उलभतें थी। इस- _ 
लिए वालचन्द हीराचन्द के हिस्से १६४२ (पअ्रप्रैल) में भारत सरकार द्वारा खरीद 
-अलिये गए । मैसूर सरकार तने यद्यपि श्रपता आर्थिक हित ज्यो-फा-त्यों रहने दिया, 
किन्तु कुछ काल के लिए प्रबन्ध-कार्ये में श्रपने श्रधिकार को छोड दिया। कारखाने 
के काम को युद्ध-काल में बडी ही ग्र॒ुप्त रीति से चलाया जाता था, लेकिन यह काम 
सिर्फ जहाजो की मरम्मत शौर सुरक्षा तक ही सीमित था । 
मार्च, १६९४६ के इगलिस्तान शिष्टमण्डल (यू० के० एश्वरक्राफ्ट मिशन) के 
घुकाव के अनुसार भारत सरकार ने भारत में एक वायुयान कारखाना खोलने का 
निश्चय किया। इसे बगलोर फंक्टी में ही श्रारमभ्भ किया जायगा । २० वर्ष में भारत 
की समस्त सैनिक एवं नागरिक उहुयन की झ्रावश्यकताओशो के सम्बन्ध में झ्रात्म-निर्भरता 
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वायु-सेवाग्रो के लिए श्रावश्यक कर्मचा रियो की 
पूति के लिए सहारनपुर में एक प्रशिक्षणा-केन्द्र स्थापित किया गया है ।* 





१ वायु-परिवहन उद्योग का राष्टरीयकरण करने की दृष्टि से १६९५३ में एशर कारपोरेशन्स एक्ट 
पास किया गया तथा १५ जून १९५३ को इ डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन और एशअर इण्डिया 
इण्टरनेशनल दो निगर्मों (कारपोरेशन्स) की स्थापना की गईं । पचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण पूरा 
ः करने के लिए ६'५ करोड २० की व्यवस्था की गई दै। है 

पचवर्षीय योजना में नागरिक उद्डयन के विकास के लिए कुल २२"८ करोड़ २० व्यय करना 
निश्चित किया गया है। इसमें ११९०७ करोड़ रु० दवाई अडूढों के सुधार और नये हवाई अडढों के 
बनाने पर खर्च किया जायगा तथा ६५ करोड़ र० नई निगम वनाने, कम्पनियों को छति-पूर्ति देने तथा 
हवाई जहाज खरीदने पर व्यय किया जायगा । १६५१-५४ सें दवाई अड्डों के सुधार और नये हवाई 
अड्डों के निर्यात पर ३ ८४ करोड़ र० व्यय हुआ। इसी अ्रवधि में नये जद्ाज खरीदने भौर नवे 
निगम बनाने में ३'०५ करोड़ रु० व्यय किया गया । 


अध्याय $ 
भारत का व्यापार 


इस अ्रध्याय का विषय भारत का व्यापार है, जिसे श्रध्ययन की सुविधा के लिए निम्न 
प्रधान शाखाशो में विभाजित किया जा सकता है--(१) बाह्य व्यापार, जिसमें (क) 
समुद्र-वाहित व्यापार, (ख़) मध्यागार (एण्ट्रीपॉट) व्यापार, तथा (ग) सीमा-पार 
व्यापार सम्मिलित हें । (२) भान्तरिक व्यापार, जिसमें देश के श्रन्दर का तथा तटीय 
व्यापार शामिल हें । 
बाह्य व्यापार 

१ ऐतिहासिक सिंदावत्ञोदन--भारत के प्राचीन व्याप।र का वर्णांन बहुत सक्षेप में 
किया जायगा, क्योकि हमारा प्रधान लक्ष्य उन्‍नीसवी शती के उत्तराद्ध॑ से होने वाले 
विकासो से है। इस बात के प्रमाणो की कमी नही है कि प्राचीन काल में भारत का 
व्यापार सुदूर देशो तक फैला हुआ था | ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत के व्यापार- 
सम्बन्ध बेबीलन से थे। मिस्र के २००० वर्ष ईसा-पूर्व के रक्षित मृतक शरीर (ममीच्छ), 
ऐसी कल्पना की जाती है, भारत में बनी श्रत्युत्तम प्रकार की मलमल से ढके थे। “भारत- 
की निर्मित वस्तुश्ो की रोम में बडी ही माँग थी । बड़े प्लिनी की शिकायत थी कि 
प्रति वर्ष भारत के वारिज्य में श्रपार घनराशि खप जाती थी | ढाका का मलमल 
ग्रीस में गजेटिका के नाम से प्रसिद्ध था ।”* उन शभ्रन्य देशो में, जिनके साथ भारत 
का व्यापार-सम्बन्ध था, चीन, अरव और फारस का नाम लिया जा सकता है। भारत 
या समस्त विष्वव का पुराने ज़माने का व्यापार दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुश्नो का 
व्यापार था, जबकि इसके विपरीत श्राज का व्यापार जनसाधारण की झ्ावश्यकता की 
पूति करने वाली सस्ती भौर भारी वस्तुओं का व्यापार है जो वस्तुएं दूर-दूर देशो में 
भेजी जाती है । पुराने ज़माने के निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कपडे, घातु के बर्तेन, हा थी- 
दाँत, इत्र, रग झौर मसाले इत्यादि थी। श्रायात में खनिज-पदार्थो की प्रमुखता थी 
जिनकी भारत में कमी थी, जैसे पीतल, टिन, राँगा झादि । इनके भ्र॒लावा शराध और 
घोडे भ्रादि अन्य वस्तुओं का भी झ्ायात होता था। चूंकि उस जमाने में विदेशों से 
सोना अधिक मात्रा में भारत भरा रहा था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रायाहू 
की तुलना में निर्यात श्रधिक था। निर्यात की श्रधिकता भारत के विदेशी व्यापार की 
विशेषता थी । थोडा-सा मध्यागार व्यापार भी होता था। इसमें प्रधानतया चीन से 


१ दि इण्डस्टियल कमीशन रिपोर्ट, श्री मालवीय की विमति टिप्पणी, पएृ० २६५। 


श्€्८ 


भारत का व्यापार १६६ 


चीनी मिट्टी के बतेन भौर रेशम, सीलोन से मोती तथा भारतीय द्वीप-समूहो से 
कीमती पत्थर, बहुमूल्य हीरे इत्यादि का व्यापार सम्मिलित था। यह इस बात का. 
द्योतक है कि भारत के पास व्यापारिक जहाजी बेडे अवश्य थे । 

-3.. ससलमानों के समय में भारत के विदेशी व्यापार पर कुछ नये प्रभाव पडने 
लगे | हिन्दू-युग की अपेक्षा मुसलमानों के प्रारम्भिक काल में भ्रधिक श्रशान्ति थी, 
फलत व्यापार को धवका लगा होगा। इसके विपरीत, पश्चिमोत्तर सीमान्‍्त 
से यातायात के सम्बन्ध स्थापित होने से उन देशो से व्यापार को प्रेरणा मिली । 
जैसा कि मोरलैण्ड का कथन है, सीमान्त पर दो निश्चित व्यापार-मार्ग थे--एक-: 
लाहौर मे काबुल तक, दूसरा म्ुलतान से कन्धार तक। “काबुल एक विशाल 
वारिज्य-केनद्र था। यहाँ फारस, हिन्दुस्तान तथा श्रन्य उत्तर के देशो के व्यापारी 
मिलते थे। यह चीन और यूरोप के काफिलो (कारवाँ) के मार्ग पर भी पडता था । 
कन्धार भारत से फारस के बहुत बडे भाग के लिए प्रवेद्-द्वार था। तत्कालीन 
परिस्थिति और मानदण्ड से यह निर्णय करना पडेगा कि इन दोनों मार्गों से काफी 
यातायात और व्यापार होता था ।”१ मुगल-दरबार के सरक्षण ने कितने ही भारतीय 
उद्योगो को प्रेरणा दी । इनमें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन प्रधान था । सामुद्रिक 
व्यापार-- विशेषकर मालाबार तट का, कुछ शभजश्ो में केम्बे की खाडी श्रौर कोरोमण्डल 
तट का-म्ुसलमानो के हाथ में था, जो कि बाद में बनियो झौर चेटियारो के हाथ 
“7 झा गया । भारतीय समुद्र से होने वाले सुदृरपुर्व और लालसागर तक के सब 
व्यापार का प्रधान मध्यागार मालाबार और वन्दरगाह कालीकट था। म्रुस्लिम- 
काल में व्यापार प्राय' वैसा ही बना रहा और गिवन का यह कट्ठु कथन कि “ 'पौर्वात्य 
व्यापार की वस्तुएं भव्य श्ौर तुच्छ थी वस्तुत १६वीं शताब्दी के लिए उतना ही 
लागू होता है जितना कि दूसरी छाताव्दी के लिए ॥* श्रायात में प्रधानतया सोना 
सिक्‍के बनाने और प्रदशेन के लिए, बहुत बडी सख्या में घोडे, घातुओ में जस्ता, रागा, 
पारा, ताँवा इत्यादि, विलास की वस्तुश्रो में हीरे, जवाहर श्रौर एम्बर श्रादि वस्तुएँ 
थी। इनके बदले भारत से कपडे, रग को सामग्री, भ्रफीम तथा अन्य मादक वस्तुएं, 
काली मिर्च तथा कुछ अन्य मसाले भेजे जाते थे । 

पत्द्रहवी शताब्दी में उत्तमाशा अन्तरीप से होकर भारत के लिए समुद्री मार्ग 

की खोज हो जाने से पूर्व भर पश्चिम में सम्बन्ध स्थापित हो गया शौर व्यापारिक 
मार्गों में युगान्‍्तकारी परिवर्तन हुए। इसके पहले भारत का यूरोप से सामुद्रिक व्यापार 
हिन्द महासागर से अदन तक होता था, इसके वाद माल उतार दिया जाता था तथा 
जुल-थल के मार्गो से भूमष्य सागर तक पहुँचाया जाता था। फिर इटली के व्यापारियों 
हारा यह माल वेनिस श्रोर जिनेवा पहुंचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा सुदूर- 
पश्चिम या भ्रृूमि के रास्ते से आल्पूस के उस पार राइन द्वारा एण्टवर्ष पहुँचाया 
जाता था जो उस समय परिचमी यूरोप का प्रधान वितरक था | इस लाभ को अपनाने 


ला 8 00 (की 
१. इण्डिया एट दि डेथ ऑफ अकबर”, पृ० २१६। 
२ वही, पृ० १६६ । 
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के लिए ही पुरततेगालियो ने भारत के नवीन रास्ते की खोज प्रारम्भ की ) इगलैण्ड, 
हालैण्ड तथा फ्रास के श्राकर्षण का प्रधाव कारण कच्चा साल नही था, वरन्‌ लिनेन, 
छीट, हीरे, जरी के काम किये हुए कपडे, ऊनी और रेशमी वस्तुएँ आदि थी । यही 
वस्तुएँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लाभदायक व्यापार का आधार थी, जिस पर श्रन्त मं 
सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति और फ्रासी सियो की हार के उपरान्त उसे पूर्ण एकाधिकार 
आप्त हो गया । एक समय इगलैण्ड में भारत से व्यापार करने के कारण ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का बडा विरोध होता था । कारण यह था कि इगलेण्ड में भारतीय सफेद कपडो 
आर मसाले की बडी माँग थी श्र उसके बदले में नकद रुपया देना पडता था, क्योकि 
इगलैण्ड के ऊनी कपडो की भारत में खप्त न थी।* सन्नहवी शती के शभ्रन्त में 
भारतीय कपडी का प्रयोग दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया । इसके लिए 
या तो भारतीय कपडो पर इतना श्रधिक श्रायात-कर लगाया गया कि उसका शभ्रायात 
बिलकुल वन्द हो जाय या उसके प्रयोग की विलकुल मनाही कर दी गई । हम पहले 
बता चुके है कि कम्पनी के व्यापारी हितों ने पहले तो भारत के उद्योगों को बढावा 
दिया, किन्तु बाद में इगलेण्ड के पू जीपतियो के विरोध से इस नीति में झ्रामूल' परिवर्तन 
कर दिया गया तथा अठारहवी शती के बाद से भारत केवल इगलैण्ड को कच्चा माल 
देने वाला देश समभा जाने लगा । इगलैण्ड के ग्रृह-उद्योगो के विकास के लिए, जो कि 
श्ौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बढ रहे थे, कच्चे माल की बडी शावश्यकृता थी । 

उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में इगलेण्ड भौर भारत में होने वाले व्यापार के 
स्वभाव में काफी परिवर्तेत हो गया । श्रब भारत उन्ही वस्तुझो, उदाहरणार्थ कपडा 
ओऔर चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह श्रव तक निर्यात करता झायाथा । 

उनन्‍नी सवी शताब्दी के मध्य तक लकाशायर में कपडे का उद्योग इतना विकसित हो गया 

था कि भारत में मेजी जाने वाली वस्तुओ का आघा भाग कपडा ही होता था । 
२ १८६४-६४ से भारत का ब्यापार--१८६६ में जब स्वेज नहर साधारण 
नौगमन के लिए खोल दी गई तब से भारत के व्यापारिक इतिहास का श्राघुनिक काल 
प्रारम्भ होता है। इस काल की विशेषता है न्नायात-निर्यात की मात्रा में हुई वृद्धि । 

१८६४-६५ से १८६८-६६ तक प्रतिवर्ष श्रौसत निर्यात मूल्य ५५०६ करोड 
रुपये था। सन्‌ १९२४-२५ से १६२८-२६ तक का पचवर्षीय श्रोसत ३५३ ३१ करोड 
रुपये हो गया | इसी काल में श्रायात मूल्य ३१ ७ करोड रुपये से बढ़कर २४१ करोड 
रु० हो गया । 

झव हम इस वृद्धि के प्रधान कारणों का सक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। १6वीं 
शताब्दी के उत्तर्राद्ध में भारत की श्ग्नेजी विजय पुरी होने के साथ देश में शान्ति 
व्यवस्था स्थापित हो गई | परिणामत वारिज्य के विकास के लिए अत्यावद्यक 
जीवन भौर घन की सुरक्षा प्राप्त हुईं । यातायात के नवीन .साधनो से देश का 


है 


२ बगाल की दोवानी मिल जाने पर विनियोग की विपाक्त पद्धति से ( जिसमें भारतीय मालशुआारी से 
निवात ऊे माल खरीदे जाते थे ) भारत में सोने का आना वन्द हो गया और भारतीय व्यापार के प्रति 


७ विशेध कम दो गया। 


हे 
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कोना-कोचा व्यापार के लिए खुल गया । इनमे सबसे प्रधान कारण था स्वेज नहर 
का खुलता, जिससे इगलेण्ड और भारत के बीच की दूरी तीन हजार मील से कम 
हो गई। नहर ने पुराना भूमध्य सागरीय रास्ता फिर से खोला भ्रौर मूमध्य सागर वाले 
. फ्रास, इटली और भास्ट्रिया जैसे देशों को नवीन अवसर दिया। वम्बई और स्वेज़ के 
बीच भ्रन्तर्सापुद्रिक तारो के बिछ जाने से इस मार्ग की उपयोगिता में वृद्धि हो गई। 
इसके साथ ही विभिन्‍न देशो द्वारा जलयान-निर्माण में सुधार तथा व्यापारिक जहाज- 
रानी के विकास ने भी सूदूर देशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार को नवीन 
प्रेरणा दी | श्रब भारतीय निर्यात की वस्तुओ का श्राकार अ्रधिक शौर मूल्य कम होने- 
लगा, क्योंकि श्रव अधिक सात्रा शौर कम मूल्य वाली वस्तुओ की माँग की वृद्धि के साथ- 
ही-साथ वे सस्ते किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती थी ) गेहूं, 
चावल, चाय जैसी खाद्य-सामग्री तथा कपास, ज़ूट, तिलहन श्रौर चमडे जैसे कच्चे भाल 
बाहर भेजे जाने लगे! और उनके बदले में कपडे, मशीनें, रेलवे और शीशे के सामान 
पहले तो इगलेढ से, उसके वाद जमेनी, संयुक्त राज्य अमरीका भौर जापान से मेंगाए 
जाने लगे, जहाँ पर निर्मायक उद्योगों का श्ीघ्रता से विकास हो रहा था। १८५३ से 
उप्ापार में रकावट डालने वाले कितने ही श्रायात-निर्यात-कर समाप्त कर दिये गए । 
स्व॒तन्त्र व्यापार का सिद्धान्त, जिससे इगलेड को भ्रन्तिम शताब्दी के मध्य में श्रत्यन्त लाभ 
हुआ था, भारत में भी बिना किसी हिचक के लागू किया गया। १८७४ तक प्राय 
“भी निर्यात-कर उन्मुलित कर दिये गए श्ौर ब्रिटिश तथा विदेशों के बीच किया 
जाने वाला भेद-भाव हटा दिया गया। स्वतस्त्र व्यापार की सबसे वडी विजय उस 
समय हुई जबकि लकाशायर के हितो के दबाव से १८८२ में थोडे से तुच्छ भ्रपवादो 
के अतिरिक्त सभी आयात-कर हटा दिये गए।*१ 
हालाँकि १८६३ में व्यापार में कम्पती का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा 
अन्य राष्ट्रो को भारत के साथ वारिज्य-सम्बन्ध स्थापित करने की पूर्ण स्वतन्नता 
दी गई ओर धीरे-धीरे जहाज़रानी की हृष्टि से विदेशी राष्ट्र इगलेंड की समकक्षता 
में श्रा गए, फिर भी श्रभी हाल तक व्यावहारिक रूप से इगलेड की स्थिति एकाघि- 
कारी की ही थी। भारत की रेलो में लगी हुई प्रग्ने जी पूजी, जिसके फलस्वरूप 
ब्रिटिश कम्पनियों को रेलवे का प्रवन्ध मिल गया था, वेकिंग श्लौर जहाज़रानी का 
(अ्रग्न॑जो द्वारा) नियन्चरण, देश में विभिन्‍न व्यापारिक सगठनों की स्थापना, जैसे 
ब्रिटिश निर्यात-ग्ृह, ब्रिटिश वारिज्य-मण्डल भौर देश की वित्तीय नीति के सचालन 
का अभ्रधिकार आदि, कारणों ने प्रिटेत को सर्वोपरि रखा । 
३, भारतीय वाजार के लिए संघर्ष--१६वी हाताव्दी के भ्रन्तिम दशक में अग्रेजी 


२. भारत सरकार की कृषि नीति भारतीय कृषि-उत्पादनों के निर्यात को प्रेरणा देने वाली थी । पजाब, 
हि पा० ओर सिन्ध में प्रारम्भ की गई सिचाई की योजनाएं इसी नीति को आगे बढाने की इंध्टि से हाथ में 
ली गई । 

२. यद्द सच दै कि वित्तोय उद्दे श्य से १८३४ में आयात-कर फिर से लगाने पड़े, लेकिन उनकी दर वहुत 
ही नीची थी--मूल्य पर ५ प्रतिशत । 


&। 
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आरधिपत्य क्रश खोखला होने लगा । सबसे पहले जमंनी तथा उसके वाद जापान 
ने चुनौती दी। रूस भर जापान के ग्रुद्ध के उपरान्त भारतीय व्यापार में जापान 
की दिलचस्पी तेजी से बढने लगी। इन देशो का उद्देश्य भारत में भ्रपनी निर्मित 
वस्तुओं की बिक्री बढाना था, लेकिन इस उद्देश्य से निर्मित संगठनों ने भारत के कच्चे. 
माल तथा खाद्यान्न, जो इन देशो के उद्यार्गों के लिए श्रावश्यक थे, के निर्यात को प्रेरणा 
दी । इस उद्देश्य की पूतति के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये गए-(१ ) राष्ट्रीय 
जहाज्षरानी सेवाश्रों का विकास, (२) राष्ट्रीय बेको की शाखाश्रो की स्थापना, जैसे 
जमंन ड्यूट्स्के एशियाटिक बैक श्रौर जापानी याकोहामा स्पेशी बेक, जो अपने देश- 
वासियो को साख की विशेष सुविधाएँ देते थे श्रौर (३) बम्बई, कलकत्ता जैसे व्यव- 
साय-प्रधान केन्द्रों में वारिएज्य-सदनों की स्थापना। इस कार्यवाही में उन देशो की 
सरकारो की भी पूरी सहानुभूति थी तथा उनके भारत-स्थित राजदूतों ने भी श्रपने 
देश के व्यापारिक हित को पूरा प्रोत्साहन दिया । सयुक्त राज्य श्रमरीका ने लन्दन द्वारा 
भारत से सम्बन्ध स्थापित कर रखा था। १६१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने के 
वाद भी भारत से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सयुक्त राज्य के प्रयत्न 
इतने जागरूक एवं कटिबद्ध नही थे जितने कि जापान और जर्मनी के । 

४ १६१४-१८ के युद्ध के पूव की स्थिति का साराश--ऊपर निर्देश किये गए सब 
कारणो के सम्मिलित प्रभाव को हम भारत के आयात-निर्यात व्यापार मैं होने वाली 
अपार वृद्धि के रूप में देख छुके हे, हालाँकि उपरोक्त काल में यह वृद्धि सर्वत्र सुमन 
गति से नही हुई है। १८७३ तक, विशेष रूप से १८६२ से १५६९ तक, भारतीय 
नियति में बहुत वृद्धि हुई । इसका कारण श्रमेरिका का गृह-युद्ध था, जिससे ऊँचे मूल्य 
पर भारत के कपास का श्रमेरिका में श्रायात बढ गया । इसके विपरीत कच्चे माल 
(कपास) की कमी के कारण इगलैण्ड से भारत में झ्राने वाले कपडों में कमी हो गई । 
१८७३ से शताब्दी के श्रन्त तक व्यापार के विकास की गति श्रपेक्षाकृत धीमी थी | 
रुपये के मूल्य में भारी चढाव-उतार से स्वर्ण-प्रमाप वाले देशों के साथ व्यापार में 
एक प्रकार की अनिदिचितता श्रौर परिकल्पना (सट्टे बाजी) शुरू हो गई, जिससे व्यापार 
की साधारण गति रुक गई। इसके प्लावा १८७६-७८ तथा उसके बाद शत्ताब्दी 
के भ्रन्त में पडने वाले दोनो दुर्भिक्षो तथा बार-बार होने वाली महामारियो के प्रकोपो 
ने परिस्थिति को ओर भी भयकर कर दिया। अन्त में, जब कि १ शिलिंग ४ पेंस 
पर रुपये के मूल्य के स्थिरीकररा ने स्वरा-प्रमाप वाले देशो के साथ भारत के व्यापार 
का पथ अ्रशस्त कर दिया, तो साथ हो रुपये के मूल्य में थोडी-सी वृद्धि हो जाने से 
जापान भ्ौर चीन के साथ होने वाले कपडे का व्यापार कम हो गया । 

नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में, विद्ोषार १६०५ के बाद, भारत के 

विदेशी व्यापार में श्राइचर्यंजनक वृद्धि हुईं। सबसे महान्‌ वृद्धि प्रथम विश्वयुद्ध के 
प्रारम्भ होने से पहले पाँच वर्षो में हुई | इन वर्षो में रुपये का मूल्य प्राय स्थिर था । 
रेलवे श्रोर सिंचाई जैसे जन-कार्य बडी तत्परता के साथ किये जा रहे थे, शताब्दी के श्रन्त 
में पडने वाले दुभिक्षो जैसे दुभिक्ष भी नहीं पडे थे और महामारी का प्रकोप भी कम 
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हो रहा था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि पहले कहा जा चुका है जर्मनी, जापान तथा 
सयुक्तराज्य भी कुछ अपने व्यापार को श्ागे बढाने का संगठित प्रयत्न कर रहे थे, जो 
इन देशो में होने वाले श्राथिक परिवर्ततो के फलस्वरूप तेजी से बढ रहा था तथा जिसने 
औद्योगिक दृष्टि से उन्हे इगलेण्ड के समक्ष कर दिया था। 

&, प्रथम विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--यह प्रभाव निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जायगा--- 























तालिका नं० १ 
समुद्र-पार व्यापार के कुल सौदे का मुल्य ( दस लाख पौण्ड में ) 

१६१३-१४ | १६१४-१५ | १६१४-१६ | १६१६-१७ | १६१७-१८ | १६१८-१६ 
शायात | १२१७५ 8६ ५ 8६२१ १०६*८ १०६ ६ श्स्पू७ 
नियोत | १६६ १२१४ १३3 १६७ & १६9“ १७० २ 
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समुद्र-पार व्यापार का मूल्य (दस लाख पौण्ड से) 
(१६१३-१४ में प्रचलित मूल्यों के श्राधार पर) 














न्‍क | | 

। १६१३-१४ | १६१४-१५ | १६१४-१६ १६१४-१७ | १६१७-१८ । १६१८-१६ 
आयात १२७ ९५्‌*ध्‌ ७३*१ ह््ग्८ १6 ४६९६ 
निर्यात १६६ ११६ १२६ १ १४० & १३०६ ११३ ५ 











तालिका नं० १ से ज्ञात होता है कि अगस्त, १६१४ में युद्ध प्रारम्भ होने पर 
भारत के विदेश व्यापार की दोनो शाखाओं को घक्का लगा । १६१६-१७ के बाद निर्यात 
का मूल्य तो अपनी पूर्व स्थिति में आने लगा, परन्तु श्रायात १६१८-१६ तक युद्ध पूर्व 
स्थिति से पीछे ही रहा । द्वितीय तालिका, जिसमें युद्ध-काल में होने वाली कीमतों की 
वृद्धि के लिए भी स्थान रखा गया था, यह स्पष्ट करती है कि श्ायात व्यापार में 
विशेष रूप से कमी हुई और यह कमी युद्ध काल में लगातार जारी रही । श्रव हम 
सक्षेप में इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी कारणो की विवेचना करेंगे। युद्ध प्रारम्भ 
होने पर शत्रु देशो के साथ व्यापार बिलकुल ठप हो गया । मिन्र-राष्ट्रो, जैसे इंगलैण्ड, 
कस , बैल्जियम इत्यादि, से भी युद्ध-पुर्व स्तर पर व्यापार कायम न रखा जा 
सका, क्योकि ये देश स्वयं युद्ध में सलग्न थे। निष्पक्ष देशो के साथ होने वाले व्यापार 
पर भी भनेक प्रतिवनन्‍्ध लगाये गए ताकि इन देशो द्वारा युद्ध-सामग्री जर्मनी न पहुँचने 
पाए और भारत की सामग्री केवल मित्रराष्ट्रो को ही उपलब्ध हो । समुद्र से शत्रु के 
जहाजो के हट जाने तथा अवशिष्ट जलयानों पर युद्ध के बोक के परिणामस्वरूप 


र्ण्४ड भसार्ताथ खथर।।च्न 


किराये में काफी वृद्धि हो गई । परिणाम यह हुआ कि यूरोप में भारतीय वस्तुश्रो की 
बढती हुई माँग से भारत पूरी तरह लाभ नही उठा पाया। व्यापार की स्थिति को 
बिगाडने वाले कारणों में सामुद्विक सुरक्षा के श्रभाव तथा विदेशी विनिमयों के विस्था- 
पन (डिसलोकेशन) का नाम लिया जा सकता है। देश ने शीघ्र ही यूद्ध की परिस्थितिग्ो 
से सामजस्य स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । खाइयो में युद्ध के लिए बडी मात्रा 
में बोरो तथा सिपाहियो के बूट बनाने के लिए चमडे की श्रावश्यकता हुई | फलत 
इनके निर्यात को बडी प्रेरणा मिली। हालाँकि श्रायात-व्यापार में बैसा ही समुत्यान 
नही हुआ, फिर भी श्रशत भारतीय बाजारों की कमी जापान तथा सयुक्तराज्य 
के भायात से पूरी हो गई । इन दोनो राष्ट्रों ने परिस्थिति से पुरा लाभ उठाया । इस 
प्रकार जापान जैसे देशो की तुलना में भारत के व्यापार प्र युद्ध का बुरा प्रभाव पडा। 
१६१४-१८ के युद्ध-काल की विद्येष बात निर्मित वस्तुओर के निर्यात में हुई 
वृद्धि है, कुल व्यापार से जिनका प्रतिशत १६१३-१४ में २२४ से बढकर १६१५-१६ 
में २६६ प्रतिशत हो गया। युद्ध द्वारा दी गई कृत्रिम प्रेरणा का उल्लेख हम कपास, 
जूट, चमडा, लोहा इत्यादि के सम्बन्ध में कर आए हैं। इसी कारण निर्मित वस्तुओं 
का निर्यात्त बढा । 
६. दोनों युद्धो के बीच के समय में व्यापार (१६१६-२० से १& ३६-४०)७-इस 
काल के प्रारस्मिक वर्षो में निर्यात पर लगाये गए युद्धकालीन प्रतिबन्धो के हट जाने, 
शत्रु देशों से पूर्ववत्‌ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने तथा किराये की स्थित्नि में 
सुधार होने के परिणामस्वरूप व्यापार में समृद्धि मालुम होने लगी। श्रौद्योगिक पुन- 
गंठन के लिए पाइ्चात्य देशो में भारत द्वारा उत्पन्न वस्तुओं की माँग बढी । यदि रेलों 
में स्थान की कमी भोर भीड न होती, और ऊँचे मुल्य, श्रम की कठिनाइयाँ, श्रस्थिर 
विदेशी विनिमय, रुपये के विनिमय-म्ुल्य में वृद्धि तथा १९१८-१६ के मानसून की श्रस- 
फलता के परिणामस्वरूप भारतीय श्रन्नो के निर्यात पर प्रतिबन्ध न होते तो भारतीय 
व्यापार, विशेषकर निर्यात-व्यापार, काफी वढ जाता । इन सबके होने पर भी युद्धोत्तर 
समृद्धि की गति इतनी तीघ्न थी कि श्रनिवार्यत इसका श्रन्त मन्दी में होता । इसके 
चिह्न १६२०-२१ के भ्रन्त में स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे थे । सवसे पहले निर्यात- 
व्यापार पर प्रभाव पडा। ब्रिटेन, सयुक्त राज्य तथा जापान के बाजार भारतीय 
उत्पादनों से भर गए ओर उनकी और से माँग काफी कम हो गई | यह ठीक है कि 
मध्य यूरोप के देशो में भारतीय वस्तुओं की माँग बहुत भ्रधिक थी, लेकिन वे युद्ध से 
विच्छिन्त हुए साधनों तथा घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण इन्हें खरीदने में श्रसमर्थ 
थे। १६२० की श्रसन्तोपजनक वर्षा तथा खाद्यान्नों की बढती हुई कीमतों, के 
कारण यह श्रावश्यक हो गया कि खाद्यान्तो के निर्यात पर लगाये गए प्रतिवन्ध जारी 
रखे जायें। जापान में भी भीपण सकट-स्थिति उत्पन्त हो जाने से उस देश को 
निर्यात की जाने वाली कपास में रुकावट पड गई। सरकार द्वारा दो शिक्षिग पर 
रुपये के विनिमय-मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्न ने भी पहले ही से कमजोर निर्यात- 
व्यापार को श्र भी दुर्वल वना दिया । इसके विपरीत आयात-व्यापार शीघ्रता से 
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बढता गया । युद्ध-काल में भारत की आयरत सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नही हो सकी 

मशीन तथा अन्य तिभित वस्तुओं के लिए दिये गए श्रॉर्डर अब तक वैसे ही पडे थे। श्र: 

मे सामान देश में आने लगे । उच्च विनिमय ने भी आयात-ब्यापार को पर्याप्त प्रेरण 
हे और बहुत बडी मात्रा में विदेश-निर्मित वस्तुओं के लिए श्रॉडर दिये गए। इसलिए 
हमें इस बात पर आश्चर्य न करता चाहिए कि भारत का व्यापारिक सन्तुलन १६२० 
२१ में ७६"८० करोड रुपये से प्रतिकूल था। यह सतुलन दूसरे वर्ष भी ३३ &४ करोड 
रुपये से प्रतिकूल रहा । 

१६२२-२३ के बाद पुनरुत्थान पुन हृष्टिगोचर होने लगा और जहाँ तक 
ग्रायात-व्यापार का सम्बन्ध है, १९२९-३० तक सामान्य स्थिति लगातार बनी 
रही । जिन दकशाशो ने क्रमिक पुतरुत्थान में योग दिया उनमें यूरोपीय करेन्सियो का 
स्थिरीकरण, मध्य यूरोपीय देशो की साख-स्थिति में सुधार तथा १६२४ मे “डेवे 
योजना' के भअ्रनुसार युद्ध में पहुँचाई गई हानि के लिए दिये जाने वाले हरजाने के प्रश्न 
का समभौता सुख्य हैं । 

७, विश्व के आर्थिक अवसाद-काल में भारत का व्यापार--वाल स्ट्रीट के आर्थिक 
विघटन के उपरान्त श्रक्तूबर, १९२६ में एक अधोपुखी प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई और वाद 
में यहे प्रवृत्ति दुनिया के और देशों में फैली। १६२६-३० से १६३३-३४ तक भारत 
के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाली इस व्यापारिक मन्‍्दी के प्रधान कारणो 
५ सक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है। (१) कच्चे भाल और निर्मित वस्तुओं 
का भ्रत्यधिक मात्रा में उत्पादन--(२) द्वाव्यिक कारण, विशेषकर अमेरिका तथा 
फ्रास में स्वर्णो के केन्द्रीयकरण के परिणामस्वरूप श्रन्य देशो के केन्द्रीय बैंको के रक्षित 
घन की समाप्ति, जिसके कारण वंको द्वारा मुद्रा-संकुचन की नीति प्रपनाई गई और 
१६३६ में ब्रिटेन द्वारा स्वर-प्रमाप त्याग दिया गया। ब्रिठेन का श्रतुस रण अन्य देशो 
ने भी किया | (३) राजनीतिक भ्व्यवस्था, जो प्रधानत्तया भारत, चीन, दक्षिणी श्रमे- 
रिका तथा वाद में भ्रन्य देशो में भी फैली तथा आयात-निर्यात-कर, कोटा, विनिमय- 
नियन्त्रण भादि के रूप में लगाये गए व्यापारिक प्रतिबन्ध श्रन्य कारण थे। ये प्रति- 
वन्ध स्वरु-प्रमाप के परित्याय के वाद विनिमय-अस्थिरता के युग में लगाये गए थे । 
कृषि से उत्पन्त कच्चे माल) की कौमतो में हुई अधिक कमी और भारत के मुख्य 
निर्यातों की विदेशी माँग में हुई कमी, भारतीय निर्यात-मुल्य की कमी के प्रधान 
कारण थे। झायात-मृल्यो में कमी आने का प्रघान कारण भारतीय उपभोक्ता की 
क्य-शक्ति का ह्वास था, परन्तु देश की तनावपुरं राजनीतिक स्थिति और १६२४ से 

“अ्रेवेचनात्मक सरक्षण से प्रेरित कपडे तथा चीनी के गृह-उत्पादन के प्रसार का भी 
नाम इस कारणो में लिया जा सकता है । 

स्वभावत्त हो निर्यात में श्रायात की श्रपेक्षा श्रधिक कमी हुई । कारण यह था 
कि भारतीय निर्यात की प्रधान सामग्री कच्चा माल और क्ृृपि-उत्पादन थे, जिनकी 


कीमतो में आ्रायात की श्रधान सामग्री--निर्मित वस्तुओ--की अपेक्षा श्रधिक कमी हुई 
१ देखिए, अध्याय १०। 


्ष् 


२०४ भारतीय श्रथंशास्त्र 


किराये में काफी वृद्धि हो गई। परिणाम यह हुआ कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की 
बढती हुई माँग से भारत पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। व्यापार की स्थिति को 
बिगाडने वाले कारणो में सामुद्रिक सुरक्षा के अ्रभाव तथा विदेशी विनिमयो के विस्था- 
पन (डिसलोकेशन) का नाम लिया जा सकता है। देश ने शीघ्र ही यूद्ध की परिस्थितिदग़ो 
से सामजस्य स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । खाइयो में युद्ध के लिए बडी मात्रा 
में बोरो तथा सिपाहियों के बूट बताने के लिए चमडे की आवध्यकता हुई | फलत 
इनके निर्यात को बडी प्रेरणा मिली । हालाँकि श्रायात-व्यापार में वैसा ही समुत्यान 
नही हुआ, फिर भी श्रशत भारतीय बाजारों की कमी जापान तथा सपुक्तराज्य 
के श्रायात से पुरी हो गई । इन दोनो राष्ट्रों ने परिस्थिति से पूरा लाभ उठाया। इस 
प्रकार जापान जैसे देशो की तुलना में भारत के व्यापार पर युद्ध का बुरा प्रभाव पडा | 
१६१४-१८ के युद्ध-काल की विद्येप बात निर्मित वस्तुश्रो के निर्यात में हुई 
वृद्धि है, कुल व्यापार से जिनका प्रतिशत १६१३-१४ में २२४ से बढकर १६१८-१६ 
में ३६ ६ प्रतिशत हो गया। युद्ध द्वारा दी गई कृत्रिम प्रेरणा का उल्लेख हम कपास, 
जूट, चमडा, लोहा इत्यादि के सम्बन्ध में कर आए हैं। इसी कारण निर्मित बस्तुग्रो 
का निर्यात बढा । 
६ दोनों युद्धों के बीच के समय में व्यापार (१६१६-२० से १६३६-४०)८-ईस 
काल के प्रारम्भिक वर्षो में निर्यात पर लगाये गए युद्धकालीन प्रतिबन्धो के हंट जाने, 
शत्र्‌ देशों से पूर्ववत्‌ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने तथा किराये की स्थित्लि में 
सुधार होने के परिणामस्वरूप व्यापार में समृद्धि मालुम होने लगी। श्रौद्योगिक पुन- 
गेंठन के लिए पाश्चात्य देशो में भारत द्वारा उत्पन्त वस्तुओं की माँग बढी । यदि रेलो 
में स्थान की कमी भ्ौर भीड न होती, भ्रोर ऊँचे मुल्य, श्रम की कठिनाइयाँ, श्रस्थिर 
विदेशी विनिमय, रुपये के विनिमय-मूल्य में वृद्धि तथा १६१८-१६ के मानसून की भस- 
फलता के परिणामस्वरूप भारतीय अस्नो के निर्यात पर प्रतिबन्ध न होते तो भारतीय 
व्यापार, विशेषकर निर्यात-व्यापार, काफी वढ जाता। इन सबके होने पर भी युद्धोत्तर 
समृद्धि की गति इतनी तीम्न थी कि श्रनिवाय॑त इसका श्रन्त मन्‍्दी में होता | इसके 
चिह्न १६२०-२१ के भ्रस्त में स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे थे । सवसे पहले निर्यात- 
व्यापार पर प्रभाव पडा। ब्रिटेन, समुक्त राज्य तथा जापान के वाजार भारतीय 
उत्पादनो से भर गए भर उनकी ओर से माँग काफी कम हो गई | यह ठीक है कि 
मध्य यूरोप के देशो में भारतीय वस्तुश्ो की माँग बहुत अधिक थी, लेकिन वे युद्ध से 
विच्छिन्न हुए साधनों तथा घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण इन्हे खरीदने में ग्रसमर्थे 
थे। १६२० की श्रसन्तोपजनक वर्पा तथा खाद्यान्‍्नों की बढ़ती हुईं कीमतों, के 
कारण यह झ्रावश्यक हो गया कि खाद्यान्‍्तो के निर्यात पर लगाये गए प्रतिवन्ध जारी 
रखे जायें । जापान में भी भीपण सकट-स्थिति उत्पन्न हो जाने से उस देश को 
निर्यात की जाने वाली कपास में रुकावट पड गई। सरकार द्वारा दो शिलिंग पर 
रुपये के विनिमय-मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्न ने भी पहले ही से कमजोर निर्यात- 
व्यापार को और भी दुर्वेल बना दिया । इसके विपरीत आलायात-व्यापार शीक्षता से 
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बढ़ता गया । युद्ध-काल में भारत की आयबत सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकी । 
मशीन तथा अन्य मिमित वस्तुओं के लिए दिये गए ऑडेर अब तक वेसे ही पडे थे। अब 
थे सामान देक्ष में श्राने लगे । उच्च विनिमय ने भी आायात-व्यापार को पर्याप्त प्रेरणा 
“गे और बहुत बडी मात्रा में विदेश-निर्मित वस्तुओं के लिए श्रॉडर दिये गए। इसलिए 
हमें इस बात पर झ्राइवर्य न करता चाहिए कि भारत का व्यापारिक सन्तुलन १६२०- 
२१ में ७६ ८० करोड रुपये से प्रतिकूल था। यह सतुलन दूसरे वर्ष भी ३३ ६४ करोड 
रुपये से प्रतिकूल रहा । 

१६२२-२३ के बाद पुनरुत्थान पुन. दृष्टियोचर होने लगा भर जहाँ तक 
श्रायात-व्यापार का सम्बन्ध है, १६२६-३० तक सासान्य स्थिति लगातार बनी 
रही । जिन दशाओ ने क्मिक पुनरुत्थान में योग दिया उनमें यूरोपीय करेन्सियों का 
स्थिरीकरण, मध्य यूरोपीय देशो की साख-स्थिति में सुधार तथा १६२४ में 'डेवे 
योजना के भ्रनुसार युद्ध में पहुँचाई गई हानि के लिए दिये जाने वाले हरजाने के प्रदन 
का समभौता मुख्य हैं । 

७. विश्व के आर्थिक अवसाद-काल से भारत का व्यापार--वाल स्ट्रीट के झ्राथिक 
विघटन के उपरान्त अ्रक्तूवर, १६२६ में एक अधोमुखी प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई झौर बाद 
में यहे प्रवृत्ति दुनिया के भर देशों में फैली। १६२९-३० से १९३३-३४ तक भारत 
के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाली इस व्यापारिक मन्दी के प्रधान कारणोी 
क संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है। (१) कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं 
का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन--(२) द्राव्यिक कारण, विशेषकर श्रमेरिका तथा 
फ्रास में स्वर्ण के केन्द्रीयकरण के परिणामस्वरूप भ्रन्य देशो के केन्द्रीय वेको के रक्षित 
धन की समाप्ति, जिसके कारण वेको द्वारा मुद्रा-सकुचन की नीति अ्रपनाई गई और 
१६९३६ में ब्रिटेन द्वारा स्वरण-प्रमाप त्याग दिया गया। ब्रिटेन का श्रनुसररा भ्रन्य देशो 
ने भी किया । (३) राजनीतिक अव्यवस्था, जो प्रधानतया भारत, चीन, दक्षिणी श्रमे- 
रिका तथा बाद में श्रन्य देशों में मी फैली तथा झायात-निर्यात-कर, कोटा, विनिमय- 
नियन्त्रण झादि के रूप में लगाये गए व्यापारिक प्रतिबन्ध श्रन्य कारणा थे। ये प्रति- 
बन्ध स्वणु-प्रमाप के परित्याग के वाद विनिमय-अस्थिरता के युग में लगाये गए थे । 
कृपि से उत्पन्त कच्चे माल) की कोमतो में हुई अधिक कमी और भारत के मुख्य 
निर्यातों की विदेशी माँग में हुई कमी, भारतीय निर्यात-मूल्य की कमी के प्रधान 
कारण थे। श्ायात-पृल्यो में कमी आने का प्रधान कारण भारतीय उपभोक्ता की 
क्रम-शक्ति का ह्ास था, परन्तु देश की तवावपूर्ण राजनीतिक स्थिति और १६९२४ से 
“व्रिवेचनात्मक सरक्षश से प्रेरित कपडे तथा चीनी के मगृह-उत्पादन के प्रसार का भी 
नाम इन कारणों में लिया जा सकता है| 

स्वभावत ही निर्यात में श्रायात की श्रपेक्षा अधिक कमी हुई । कारण यह था 

कि भारतीय निर्यात की प्रधान सामग्री कच्चा माल और क्ृपि-उत्पादन थे, जिनकी 


कीमतों में श्रायात की प्रधान सामग्री--निमित वस्तुओ--की अपेक्षा भ्रधिक कमी हुई 
१ देखिए, अध्याय १० । 
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थी । इगलेण्ड द्वारा स्वरुं-प्रमाप त्यागते के बाद यदि भारत से श्रधिक मात्रा में सोना 
बाहर न भेजा गया होता तो भारत के व्यापारिक सन्तुलन की श्रनुकूलता प्राय नगण्य 
होती । तिर्यात-व्यापार की मन्‍्दी १६३२-३३ में प्रतिकुनतम थी, जबकि श्रायात का 
मूल्य घटकर १३६ करोड रु० हो गया और सौदो का हृश्यमान व्यापारिक सन्तुल 
केवल ३ करोड रु० रह गया जो लिखित प्रमाणों में निम्नतम है । विश्वव्यापी मन्दी 
का भीषणतम रूपे १६३२ के श्रन्त में समाप्त हो गया और १६३३ के प्रारम्भिक 
महीनो में भ्रवमूल्यन और सस्ती मुद्रा की प्रेरणा से बहुत से देशो में पर्याप्त व्यापारिक 
समुत्यान हष्टिगोचर होने लगा । इसी समय आशिक राष्ट्रीयता से श्रभिभृत होकर 
प्रत्येक देश अपने बाजारो को श्रपने राष्ट्रवासियो के लिए सुरक्षित करने लगा। 
१६३३ में विश्व झआाथिक एव द्वाव्यिक सम्मेलन लन्दन में हुआ किन्तु, सयुक्त राज्य 
द्वारा विश्व की मुद्राओ के स्थिरीकरण की श्रोर अपनाये गए विरोधी रुख के कारण 
सम्मेलन असफल रहा | परिणामत विश्व-व्यापार को श्रपती पूर्व स्थिति में आते में 
बाघा पहुँची । 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट समुत्थान योजना (रिकवरी प्लान) द्वारा प्रारम्भ किये गए 
उद्योग तथा वित्त के समाजीकरण सम्बन्धी महान्‌ प्रयोग ने विद्व के मूल्यों पर कुछ 
लाभग्रद प्रभाव डाला, किन्तु अमेरिका में मुद्रा-प्रसार की सम्भावना से मूल्यों की 
परिकल्पित वृद्धि के कारण विश्व-भर में वस्तु के मुल्यो की यथार्थ वृद्धि छाया ग्रस्त 
हो गईं । भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के मार्ग में डालर की भ्रनिश्चितता ने क्लत्य 
वाघाएँ उपस्थित कर दी । 
रू. विश्व का आर्थिक समुध्यान और भारत का व्यापार-- १६३३-३४ में भारतीय 
दशाश्रो में साधारण प्रगति दिखाई पडी । निर्यात-व्यापार और हृश्यमान व्यापारिक 
सन्तुलन में समुत्यान के चिह्न ृष्टिगोचर हुए, हालाँकि कृषि की दशा लगभग वैसी ही 
वनी रही । १६३४-३५, १६३५-३६ भौर १६३६-३७ में झाथिक समुत्यान में प्रगति 
हुई । प्रारम्भिक दकशाश्रो में प्रगति विशेष देशो श्रौर उद्योगो तक सीमित रहती, लेकिन 
१६३६ में विवव निश्चित रूप से महान्‌ मन्दी से वाहर श्रा गया । १६३४ से क्रमिक 
रूप से होती श्राई प्राथमिक वस्तुश्रो की कमी, कुछ मुख्य उत्पादको द्वारा कितनी ही 
वस्तुश्रो के उत्पादन नियन्त्रित करने के लिए स्वेच्छापू०क लागू की गई योजनाएं, फ्रास 
के नेतृत्व में चलने वाले स्वरा-वर्ग (गोल्ड ब्लॉक) का विनाश और सितम्बर, १६३६ में 
स्वर मुद्राओ का श्रवमुल्यन--इन सबके प्रभाव से कितनी ही वस्तुशो के मूल्य चढने 
लगे। १६३७ के पूर्वाद्ध' में मूल्यो की वृद्धि पर्याप्त रूप से हृष्टिगोचर होने लगी। 
उसका एक कारण झौर भी था--सरकारो द्वारा कितने ही देझ्ो में दास्त्रीकरण पट 
काफी धन खर्च किया जा रहा था। इससे भारी उद्योगो को काफी प्रोत्साहन मिला 
शोर साधारण शभ्राथिक स्थिति पर भी इसका श्रच्छा प्रभाव पडा। किन्तु मूलत मन्दी के 
समय की तुलना में, जवकि सभी देशो विश्येपकर जर्मनी श्रौर इटली ने, झ्रायात कर, 
कोटा, निकासी-समझौता तथा व्यापार-नियमन के अन्य उपचारो को श्रपनाया था, 
प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति श्रव भी बहुत स्वतन्त्र नही थी । वस्तुत द्विपक्षवाद 
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(बाइलैटरलिक्म) की श्रोर बढती हुई प्रवृत्ति द्वितीय विद्व-युद्ध के ठीक पूर्व विश्व-व्यापार 
की विशिष्टता थी । 
भारत ने भी विश्व की समुत्थान-प्रवत्ति का श्रनुगमन किया, हालाँकि श्रपनी 
“वशेप परिस्थितियों के कारण उसका मार्ग श्रन्‍्य देशो से कुछ भिन्‍त था । १६३६ में 
प्रारम्भ हुई मन्दी ने भारत जैसे कृषि-प्रधात देश को विशेष रूप से हानि पहुँचाई। 
इसका काररा प्राथमिक उत्पत्ति (कषि-उत्पत्ति) के मूल्यों में हुई श्रभृतपूर्व कमी थी। कृषि- 
उत्पादन की कीमतो में सुधार भी कुछ पहले ही होने लगा । लेकिन जहाँ तक भारत के 
कृपि-उत्पादनो का सम्बन्ध है इनकी कीमतो में पर्याप्त वृद्धि १६३६-३७ के बीच ही 
दिखाई पडी (देखिए, अध्याय ११) । यह सुधार विशेष रूप से प्रारम्भिक वस्तुश्नी एवं 
कच्चे माल की बढती माँग का परिणाम था। फलतः भारत का व्यापार, विशेषतया 
निर्यात-व्यापार, काफी सुधारने लगा--विशेषकर १६३६-३७ में, जबकि विगत वर्ष 
के कुल योग की तुलना में उत्तका निर्यात व्यापार ३६ करोड रु० श्रधिक था। उसी 
अप॑ व्यक्तिगत सौदी का व्यापारिक सन्तुलत, जो १६३२-३३ में घटकर केवल ३ करोड 
रुपये रह गया था, अब वढकर ७८ करोड रुपये हो गया । 
&, सन्दी के समय में सारत का व्यापार (१६३७-शे८ से १६३ ८-३४ तक)--अप्रैल, 
१६३७ के लगभग संयुक्त राज्य में व्यापारिक मन्‍्दी प्रारम्भ हुई। ज्यो-्ज्यो वर्ष 
बीतता गया यह जोर पकडती गई । इससे विश्व के श्राथिक समुत्थान को एक 
“+ ऑस्मिक घक्का लगा। श्राथिक दक्षाओ्रो की ऊध्वंगामी दिशा एकाएक विपरीत हो 
गई । वह परिकल्पना (सट्ढ बाज्ञी) का श्रनिवाय॑ परिणाम था। अ्रशत भविष्य में कच्चे 
मान की सम्भावित कमी से उत्पन्न घवराहुट भी इसके लिए उत्तरदायी थी । इनके 
परिणामस्वरूप सयुक्त राज्य में श्रकारण स्वरा-भय उत्पत्त हो गया । वेको ने साख 
सुविधाग्रो पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दिए श्रौर नियन्त्रित उत्पादन की योजनाप्रो में ढील 
दे दी गई । फलत विश्व में प्राथमिक वस्तुम्नो का मूल्य तेजी से घठ गया श्ौर जुन, 
१६३८ तक कम बना रहा । 
फिर भी १६३६ के प्रारम्भ में व्यापारिक क्रियाशीलता घीरे-धौरे बढने लगी । 
इसका कारण श्रशत. द्राव्यिक प्रसार की नीति शौर सारे ससार में विशेषतया सयुक्त 
राज्य में वढता हुश्ना सार्वजनिक व्यय तथा अशत छ७छस्त्रास्त्री पर अधिकाधिक 
व्यय है । 
आधिक मन्‍्दी तथा १६३७ के बाद विश्व-बाजारों की आ्ाथिक समृद्धि में 
परिवर्तेत ने भारत के कृपि-उत्पादनो को भी बुरी तरह प्रभावित किया । बहुत सी 
शुधान वस्तुओं का सूल्य तेजी से गिर गया । इससे किसानो की आय काफी घट गई। 
चीन-जापान के युद्ध ने भी इस अ्रधोगामिनी प्रवृत्ति को और तीन्न कर दिया, क्योकि 
जापान ही भारत की कपास का प्रमुख क्रता था और युद्ध के परिणामस्वरूप उसकी 
व्यापारिक शक्ति काफी घट गई । विगत वर्ष की तुलना में १६३७-३८ में भारत 
के समुद्-पार व्यापार के आयात में थोडी वृद्धि और निर्यात में थोडी कमी हुई । परि- 
शाम यह हुआ कि भारत से व्यक्तिगत सौदो का निर्यात ५१ करोड रुपये (१६३६-३७) 
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'कर १७ ५६ करोड रुपये हो गया । भारतीय विदेशी व्यापार के व्यक्तिगत सौदो 
ल मूल्य ( १६३६-३७ में ) ३६३ करोड रु० था, जोकि १६३८-३६ में घटकर 
करोड रु० हो गया । निर्यात में ४१ करोड रु० के मूल्य की कमी कुछ श्रशो 
व के बाजारो में प्रारम्भिक वस्तुओ की मनन्‍्दी का परिणाम थी श्ौर इस: 
 भ्रशत भारतीय कपास के लिए जापान की क्रय-शक्ति का घट जाना भी है। 
त की कमी का कारण क्ृपको की क्रय-शक्ति का हास था । विगत वर्ष की 
। १६३८-३६ में आ्रायात में कमी होने के कारण लगभग २ करोड रु० से भारत 
प्रापारिक सन्तुलन (बैलेंस आफ ट्रेड) सुधर गया । 
युद्ध-काल (१६३६-४५) में भारत का विदेशी व्यापार--सितम्बर, १६३६ में 
ह प्रारम्मिक तथा आगामी वर्षों में उसके प्रसार और घनत्व के साथ-ही-साथ 
के विदेशी व्यापार को प्रमावित करने वाले कितने ही कारण सामने श्राए ।* 
तो इनमें से भ्रनेक प्रतिकूल थे, लेकिन बांद में श्रनुकूल कारण भी दृष्टिगत हुए ! 
विक परिणाम में कोई क्रमिक ह्ास नहीं दिखाई पडा, वल्कि कुछ सुधार ही 
। प्रतिकूल परिस्थितियाँ ग्रुद्ध-घोपणा के पूर्व की राजनीतिक श्रनिश्चितता का 
गम थी | उदाहरण के लिए भारत में यूरोपीय देशो से सामान मेंगाने में इस- 
स्वाभाविक हिचकिचाहट थी कि हो सकता है कि माल चलने के पूर्व ही उन 
से भी युद्ध प्रारम्भ हो जाय । वस्तुत युद्ध की भ्राग वडी तेजी से फैली और भारत 
'तनें ही महत्त्वपूर्ण बाज्ञार और पति के साधन खो गए। जमेंनी, जेकोर््ईी- 
या श्रौर पोलेड सितम्बर, १६३६ के पहले हफ्ते में ही समाप्त हो गए। बसत 
० तक नावें, हालैण्ड, डेनमार्क, बेलजियम, फ्रास श्ौर इटली झन्रुओं द्वारा श्रषि- 
तैत्र हो गए। दूसरे वर्ष में शत्रु द्वारा पदाक्रान्त क्षेत्र के भ्रन्तर्गत सारा दक्षिण- 
यूरोप श्रा गया। रूस के साथ व्यापार पहले ही समाप्त हो च्ुुका था, लेकिन 
१६४१ में जरममनी द्वारा रूस पर आ्राक्रमणा किये जाने पर रूस से फिर व्यापार 
हो गया । जुलाई, १६४१ में भारत द्वारा जापान की सम्पत्ति पर भ्रधिकार कर 
पे भारत श्रोर जापान के व्यापारिक सम्बन्ध को धक्का पहुँचा । दिसम्बर, १६४१ 
पान भी एक शन्नु देश हो गया। जापान के तूफानी धावो तथा एक के वाद दूसरी 
य ने क्रमश हिन्दचीन, स्याम, ईस्ट इण्डीज़, मलाया और वर्मा जैसे महत्त्वपूर्ण 
रो को बन्द कर दिया। जापान का वर्मा पर भ्रधिकार हो जाने से न केवल 
त का सर्वत्तिम क्रेता श्ौर पूति करने वाला ही समाप्त हो गया वरन्‌ वर्मा से 
तक जाने वाली सडक भी बन्द हो गई जिससे भारत भ्रौर चीन के व्यापार पर 
त्रभाव पडा । यदि उन सब देशो को व्यान में रखा जाय, जिनके साथ श्रव भार& 
गर नही कर सकता था, तो युद्ध-पूर्वे भ्रको के श्राधार पर यह उक्ति अ्रतिशयोक्ति न 
कि लगभग भारत का श्राधा विदेणी व्यापार वन्द हो गया | यह वात निर्यात के 
नव में जितनी सच है उतनी ही श्रायात के सम्बन्ध में भी सच है । 
दिनाय विश्वयुद्ध मे सम्बन्धित भारत के विदेशी व्यापार का विपरण चहुत अशों में प्रो० एन० एस० 
ना द्वारा अस्तुत किये गए नोट पर आधारित दे । 
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इनके साथ ही कुछ निष्पक्ष देश, जैसे स्वीडन भौर स्विट्जरलेड भी व्यापार के 
लिए दुर्गम हो गए, क्योकि ये शत्रु-क्षेत्रो के बहुत ही निकट थे। यातायात्त अ्ररक्षित था 
और भेजे हुए माल का झत्रु को पुननिर्यात होने का भय सदेव रहता था । इस तरह वे 
प्रधोन देश, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्भव रह गया, केवल सयुक्त राज्य, 
इगलिस्तान, कताडा, श्रास्ट्रे लिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देश और एशिया 
तथा श्रफ़ीका के निकट एवं मध्य-पूर्वी देश थे, हालाँकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी बाधा 
जहाजी सुविधाझो की कमी थी । जर्मती के यू-वोट के डर के कारण किराये की दरें 
श्रौर वीमा का मूल्य बहुत बढ गया था। १९४० में इटली के साथ श्रग्रेजो के राज- 
नीतिक सम्बन्धो के खराब हो जाने के कारण भारत-यूरोपीय व्यापार उत्तमाशा 
अन्तरीप की झोर से होने लगा। तव जहाजरानी की कमी का श्रनुभव बडी तीक्ता से 
हुआ। दिसम्बर, १६४१ में जापान भी युद्ध के अ्रखाडे में कूद पडा । इससे प्रद्ान्त 
महासागर के मार्ग भी भ्ररक्षित हो गए और संयुक्त राज्य, श्रास्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलेड 
के साथ होने वाले भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । 
उपयुक्त कारणों में प्रव हम एक और कारण भी जोड़ सकते हे। युद्ध 
प्रारम्भ होने के उपरान्त, जिन देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था 
प्राय उन सभी ने व्यापारिक प्रतिबन्धो का एक जटिल जाल फैला दिया। भारत ने 
भी अपनी तरफ से ऐसी ही नीति का अनुसरण किया । युद्ध प्रारम्भ होने के ठोक बाद 
"आर्य सरकार ने निर्यात-व्यापार की अनेक सामग्रियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
शतन्रु-देशों के साथ व्यापार करना बिलकुल बन्द कर दिया गया । यह भी दृष्टि में रखा 
जाता था कि किसी प्रकार परोक्ष रास्तो से भी सामान शश्ुश्नरो तक न पहुँचे शोर 
प्रत्येक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को मित्र-राष्ट्रो तथा भारत की आवश्यक- 
ताझो के लिए ही सुरक्षित रखा जाय । इस उहं श्य को दृष्टि में रखकर निर्यात-प्रति- 
वनन्‍्धो झौर अनुज्ञाओ (लाइसेंसो) का एक विस्तृत जाल खड़ा कर दिया गया ।१ कुछ 
वस्तुओं के लिए निर्यात-अनुज्ञा (लाइसेंस) पूत्ति विभाग द्वारा तथा कुछ वस्तुश्रो के लिए 
निर्यात-व्यापार-नियन्त्रक (एफ्सपोर्ट ट्रेड कण्ट्रोलर) ह्वारा दी जाती थी। मई, १९४० 
सें श्रायात की ६८ मदो पर भी प्रतिबन्ध लगाये गए। इनका उद्दे ब्य विदेशी विनि- 
मय को सुरक्षित करना एवं सीमित जहाजो के वोफ को कम करना था । इसमें से 
अधिक वस्तुएं विलासिता की थी, जिनमें प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएँ भी शामिल 
थी। इन लगाये गए प्रतिवन्धों के परिणामस्वरूप उत्त वस्तुश्रो की पूति या वैकल्पिक 
पूर्ति के लिए कितने ही छोटे-बडे उद्योग खडे हो गए। इस सबका नतीजा यह हुम्ना 
#. डेयापार अपने साधारण मार्ग से वहुत-कुछ हट गया।* 
यदि केवल उपयुक्त प्रतिकूल कारण ही क्रियाशील होते तो परिणाम विनाश- 
कारी होता । ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रो के युद्ध-सामग्री के उत्पादन में तल्‍लीन रहने तथा 
१ विस्तृत विवरण के लिए देखिए, रिव्यू झाफ़ दि ट्रेढ आफ इण्डिया? (१६३६-४० ) अनुसूची । 


२. युद्ध-काल के नियन्तरणों के यन्र और खभाव से सम्बन्धित विशेष निवरण के लिए देखिए, श्री 
एल० सी० मैन को 'इण्डियन इकनामी ट्यूरिंग दि वारः, पृ० ६२-६७ । 


२१० भारतीय अर्थशास्त्र 


उनकी मासव-शक्ति पर अ्रत्यधिक भार पडने के कारण भारत की खाद्यान्त, कच्चे माल 
तथा कितनी ही निर्मित वस्तुश्रो की माँग बढ गई। एशिया तथा श्रफ्रीकी देशो में 
यूरोपीय पूर्ति घट जाने तथा ब्रिटेत और मित्र-राष्ट्रो द्वारा निर्यात-बाजारों के लिए 
उत्पादन न कर सकते के कारण मिकट और मध्य-पूर्व देशों में निम्न भार-क्षत 
( लो एरिया प्रेशर ) तैयार हो गया भ्रौर वहाँ भारतीय वस्तुओं की माँग बढ 
गईं । जहाजरानी की कमी के कारण समीप के बाजारों पर भरोसा करने की 
प्रवृत्ति को और बल मिला । इससे इगलिस्तान झौर श्रमेरिका तथा हिन्द महासागर 
की सीमा-रेखाश्रो पर स्थित देशो का व्यापार भी प्रभावित हुआ्ला । भारत इस रिक्त 
स्थान की पूर्ति के लिए मैदान में उतरा और नियति-व्यापार का काफी भाग अपने 
प्रधिकार में कर लिया । युद्धनदशाश्रो के श्रलावा इघर हाल के कुछ वर्षो में व्यापारिक 
गति आवद्यक कच्चे माल, मशीन भर उपभोक्ता-वस्तुओ* की पूर्ति को प्रोत्साहन 
देने वाली सरकारी नीति द्वारा भ्रनुशासित होती रही है। सरकार की नीति राष्ट्रीय 
प्र्थ-व्यवस्था के लिए श्रनावश्यक सामग्री के भ्रायात को कम करने तथा प्लान्त्रिक 
प्रयोग एव हितो के लिए अ्निवाय॑ वस्तुओं के निर्यात को पुरंतया बन्द करने की थी । 

भारत के विदेशी व्यापार-सम्बन्धी श्राकडे नीचे लिखी हुई बातों पर भाधारित 


(१) सुरक्षा की मद में हुए व्यापार के फलस्वरूप विभिन्‍न सरकारो के वित्ती"- 
भुगतानो को बाहर रखा गया। लेकिन उधार-पट्टे के आयात (लेंड लीज़ इपोर्ट) 
भर पारस्परिक उधार-पढ़टे के निर्यात, जो कि गैर-सुरक्षा के खाते में पडते हे श्रोर 
जिनके लिए रुपयों का हस्तान्तरण नही होता, इसमें शामिल हैँ। शब्ुओ तक इन 
सूचनाओं को न पहुँचने देने के कारण सरकार ने इन श्राँकडो को पूरी तरह प्रकाशित 
नही किया । 

(२) इन भ्रको को इधर हाल में होने वाले मुल्य-स्तर के परिवर्तनों के साथ 
देखना चाहिए। विदेशी व्यापार के भूल्य की वृद्धि में कभी-कभी व्यापार की मात्रा 
की कमी भी छिपी रहती है । 


भारत के समुद्र-वाहित व्यापार का मूल्य * 








( करोड रुपयो में ) 
__ह | चवत लियोन बल. | लापरिक खहचन आयात निर्यात (जिसमें पुनर्नि कुल व्यापारिक सतुलन 
|...  यंतभी शामि है) | 6 ॒ ॒ ॒ ै॒ 
7६३5-३६ १६६ १५२ ३२१ “१७ 
2६४३-४४ २१० ११६ ३२६ ह नाई 
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युद्धाल की असाधारण परिस्थितियों ने अनिवाये रूप से भारत के विदेशी- 


? माचे) “६४५ में कितने हो प्रकार की उपमोक्ता-वस्तुनों एव आवश्यक कच्चे माल के आयात के 
लिए ओपन जनरल लाउमेंस प्रथा प्रारम्भ की गठे । 
> दणिटियन डंबर बुक, ८६८७, पृ० ८5४३-४४! 








भारत का व्यापार २११ 


व्यापार में भ्रनेंक विस्थापन और उतार-चढाव उत्पन्न कर दिए। १६३९-४० में 
भारतीय वाजारो से मित्र-राष्ट्रो द्वारा माल खरीदे जाने के कारण निर्यात-व्यापार को 
प्रेरणा मिली। युद्ध के प्रारम्भिक वर्ष १६४०-४१ में फ्रास, वेलजियम भ्रौर हालेण्ड 


“ “पर जमेनी का श्रघिकार हो जाने से यूरोपीय वाजारो में भारत का निर्यात काफी 


कम हो गया । इसका एक कारण जहाजो की कमी भी थी। १६४१-४२ में निर्यात 
के मूल्य में वृद्धि हुई। इसके दो कारण थे--पहला परिवहन की स्थिति में सुधार; 
दूसरा भारतीय माल के लिए मित्र-राप्ट्रो और कॉमनवेल्थ के देशो, विशेषकर सयुक्त 
राज्य और मध्य-पूर्वी (मिडल ईस्ट) देशो, की बढती हुई माँग । १६४२-४३ में होने 
वाले व्यापारिक ह्वास का प्रधान कारण वर्मा का निकल जाना और प्रशान्त महासागर 
का बन्द हो जाना था । 

१३. भेगरी-सीक सिशन*--भारत सरकार ने जुलाई, १६४० में भारतीय निर्यात- 
व्यापार को पुनर्जीवित करने के विचार से एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल संयुक्त राज्य 
झ्मरीका को भेजा । इस व्यापारिक मण्डल के सदस्य डाक्टर टी० ई० ग्रेगरी और 
सर डेविड मीक थे। जनवरी, १६४१ में प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट में इन्होने स्पष्ठ 
रूप से स्वीकार किया कि भारत को अपने खोये हुए बाजारो का स्थानापन्‍्त अमरीकी 
वाजारो में नही मिल सकता ।* कारण यह था कि भारत द्वारा यूरोप को भेजी जाने 


-- वाली सामग्री श्रधिकतर जूट, मू गफली, कपास, खली, गेहूँ, कच्चा चमडा इत्यादि 


था। ये सब चीजें बढी मात्रा में सयुक्त राज्य को नहीं भेजी जा सकती थी । 
भ्रमरीका के पास स्वयं उसकी कपास ही आवश्यकता से श्रधिक थी। यही बात गेहूँ 
झौर मूगफली के लिए भी लागू है। वह जूट के स्थान पर अधिकाधिक कपास और 
कागज की सामग्री का प्रयोग करता है, साथ ही भ्रपनी खली स्वय तैयार करता 
है श्लौर चमडा सिझ्ाता है। दक्षिणी अमरीका में घुरी राष्ट्रो की महत्त्वाकाक्षाश्रो को 
रोकने के लिए किया गया हवाना पान-प्रमरीकन सम्मेलन ग्रन्तर-अमरीकी व्यापार 
के विकास का एक अन्य कारण है। दक्षिणी भ्रमरीका के प्रनेक कच्चे माल, जैसे 
अर्जण्टाइना के तिल, मृगफली, खली श्र बीज इत्यादि, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय 
सामग्री के प्रतिस्पर्धी हैं । 

तैयार श्रौर आधी तैयार वस्तुओं की झमरीकी उपभोक्ता वाजारो में थोड़ी-सी 
सम्भावनाएँ हे, लेकिन यह बडा ही चचल बाजार है। इस पर भ्रधिकार जमाए रखने 
के लिए वडी वृद्धिमत्ता, प्रतिभा तथा चौकसी की जरूरत है। इसके लिए व्यक्तिगत 
सम्पर्क तथा प्रचार की वडी भारी आवश्यकता है। जुट के वाजार को भी कायम 


रैखते के लिए प्रचार आवश्यक है, ताकि जूट के प्रतिहन्द्री इसका स्थान न ले ले । 


१२. निर्यात-परामश समिति तथा श्रन्य उपाय--प्रेंगरी-मीक की रिपोर्ट से यह 
विलकुल स्पष्ट हो गया कि भारत को अपने खोये हुए यूरोपीय वाजारो के घादे को 
पूरा करने के लिए गर-प्रमरीकी बाजार हूंढने पढेंगे। उदाहरण के लिए हमें यथा- 
१. देखिए, सेक्शन ११-१२ और १६-३७ । 

२. रिपोर्ट, पेरानाफ़ ६७। 


रै 


२१२ भारतीय अथंशास्त्र 


शक्ति इगलैण्ड से भारत के व्यापार को प्रसारित करना चाहिए और गैर-कामनवेल्थ 

देशो, जैसे चीन, श्ररब, अफ्रीका, के साथ निर्यात-सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए | युद्ध 

द्वारा दु्गंम बनाये गए बाजारों की कमी की आशिक पूतति श्रन्तर-कामनवेल्थ व्यापार 
द्वारा हुई। इसमें थोडे-से गैर-कामनवेल्थ देशो से होने वाले व्यापार का भी कुछ हाथा 
था । भ्रफ्रीका और भअ्ररब को निर्यात किये जाने वाले कपड़े में हुई वृद्धि को उदाहरण- 

स्वरूप लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मई, १६४० में स्थापित निर्यात परामर्श 

समिति का भी उल्लेख श्रावश्यक है। इसका सभापति वारिज्य-सदस्य होता था तथा 

विभिन्‍न व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक हितो का प्रतिनिधित्व करने वाले २६ भ्रन्य सदस्य 

होते थे। इसके निम्न कार्य थे--(१) वर्तमान निर्यात-कठिनाइयो पर वादविवाद, 

(२) प्रधान निर्यात-सामग्रियों के प्रसार के लिए सुझाव तथा वैकल्पिक बाजारो की 

खोज, (३) भारत-निर्मित वस्तुश्रो के प्रसार को प्रोत्साहित करना भऔर श्रन्तिम (४) 

भारत द्वारा श्न्य समुद्र-पार देशो में भेजे जानें वाले व्यापारिक हछिष्ट-मण्डलो को दी 

जाने वाली सुविधाशो पर विचार । 

१३ भारत के समुद्व-वाद्दित व्यापार की विशेषताएँ--अगले पृष्ठो पर दी गई 
तालिका नम्बर १ झौर २ से क्रमश भारत की श्रायात और निर्यात की प्रमुख 
वस्तुओ्रो का श्रापेक्षिक महत्त्व स्पष्ट हो जायगा । इनसे प्राय कथित इस सत्य की “कि 
भारत के निर्यात का भ्रधिकाश खाद्यान्न तथा कच्चा माल और शभ्रायात का श्रधिकाश 
निर्मित वस्तुओं का है” सख्यात्मक पुष्टि हो जायगी । हम पहले इस बात की व्यार्रथा 
कर छुके हैँ कि किस प्रकार भारत के वरतंमान विदेशी व्यापार की स्थिति उसके भूत- 
कालीन व्यापार की स्थिति से भिन्‍न है | हम यह भी देख चुके है कि किस प्रकार एक 
स्थिति का दूसरी में सक्रमण हुआ है । हम खाद्यान्न भौर कच्चे माल के नियति में 
अपनाई गई नीति की व्याख्या भी कर चुके हे ।* इसी प्रकार पिछले श्रध्यायों में 
भारत के भ्रौद्योगिक विकास को शीघ्षता से पूर्ण करने की वाञ्छनीयता तथा विदेशों 
में निमित वस्तुओं की निर्भरता घटाने के लिए जहाँ कही भी अवसर मिला है, हमने 
श्राग्रहपूर्ण माँग की है । 

१६१४-१८ के युद्ध से पहले भी इस दिल्ञा में थोडा-सा सुधार हुआ था भौर 
निर्मित वस्तुओं के प्रतिशत निर्यात में थोडी-सी वृद्धि होने लगी थी, यद्यपि श्राज की 
ही तरह निर्यात का श्रधिकाश उस समय भी कच्चे माल तथा खाद्यानों का था । 
१६१४-१८ के युद्ध-काल में इस (निर्यात प्रतिशत) में दृद्यमान वृद्धि हुई, लेकिन युद्धी- 
त्तर वर्षो में इसे स्थिर न रखा जा सका। १६३६-४४ के युद्ध में देश के भ्ौद्योगी- 
करण में प्रगति होने के कारण निर्यात प्रतिशत में श्रौर भी वृद्धि हुई । ६ 

भारत के वेदेशिक व्यापार की एक विद्येपता यह भी है कि जहाँ श्रायात की 
वस्तुश्रो की परिधि काफी विस्तृत है वहाँ उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं 
बहुत थोडी हैं, जैसे कपास, जूट, तिलहन तथा खाद्यान्न । 


तीसरी विशेषता यह है कि भारत के विदेशी व्यापार में इगलेण्ड की एक 


२ दर्लिए, ग्वए्ड २, अध्याय ६ ! 


0 2 
तेल 


कपास, कपास की वस्तुएं 
मशीन 
री गे 
रासायनिक 
ऊन 
घातु 
परीक्षण-यन्त्र वि 
ग्रीपधियाँ तथा मादक वस्तुएँ 
कागज, स्टेश्नरी 
तम्बाकू 
बहुमूल्य हीरे, जवाइरात 
झन्‍्ने, दाल, आय 
नमक 
शराब 
सवारियाँ 
मसाले 
पीतल का सामान 
.- . एज, तरकारी 
ॉय 
तेल की सामग्री 
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बहुत महत्त्वपूर्ण स्थिति है, विज्येप रूप से जहाँ तक हमारे श्रायात का सम्बन्ध है 
(देखिए, सेक्शन १५-१६) । निर्यात की दृष्टि से, यद्यपि भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण 


भारत का व्यापार श्श्श 


गआहक ग्रेट ब्रिटेन है, किन्तु कुल व्यापार सम रूप से अनेक देशों में विभाजित है। 
अन्तिम बात यह है कि भारत के विदेशी व्यापार में श्रायात की श्रपेक्षा निर्यात अधिक 
है (देखिए सेक्शन २४) । 

७४ व्यापार की रचना में द्वाल में हुए परिवर्तेत--मिम्न तालिका से भारत 
के झायात और निर्यात (पुननिरयात शामिल है) की रचना (१६४४-४५) स्पष्ट हो 
जाती है तथा युद्ध-यूर्व (१६३८-३६) काल से तुलना भी हो जाती है। ये सख्याएँ केवल 
सरकारी व्यापार को शामिल नही करती ।* 


नमन नलकनती लत कलाम ाााााााा ाााआआाएएाा्ामाा्णणणणणमा्नशभ्रनाभा भा भाव भा 
बह १६४४-४५ कस तक १६४५-४६ 
आयात करोड़ | प्रतिशत हर प्रतिशत | फरोड 
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हो. गया | इसके विपरीत कच्चे माल का श्रायात २१ ७ प्रतिशत से बढ़कर १६४५-४६ 
मे ४८ ४५ हो गया । यह भ्रायात देश की बढती हुई औद्योगिक क्रियाशीलता की पूर्ति 
के लिए किया गया। खाद्यान्तो के आयात में होने वाले उतार-चढाव विश्व में इनकी 
कमी का निर्देश करते हे, जिस कारण वडी मात्रा में ग्रायात सम्भव ने था। 
१९३६-४५ के युद्ध-पुर्वे कच्चे माल का निर्यात श्रग्नगण्य था। अब उनका स्थान 
निर्मित वस्तुओं मे ले लिया | कौरण यह था कि मध्य-पूर्व के सभी वाजार निर्मित 
वस्तुओं की पूत्ति के लिए भारत पर निर्भेर हो उठे । इधर युद्ध से नष्ट हुए ग्ूरोपीय 
देश निर्यात करने की दक्शा में नहीं थे। इन लाभो को स्थायी बनाने के लिए हमें 
दृरदक्षिता के साथ एक उचित सरक्षण-नीति का अवलम्बन करना होगा। अस्थायी 
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सुतीपजनक विकास नही कर लेते तव तक हमारी नीच बहुत ही कमज़ोर रहेगी । 
पुद्ध-काल में कच्चे माल के नियत में जो कमी हुई उसका कारण यह नही 
था कि देश के बढते हुए उद्योगो में इसका उपभोग होने लगा था। इसका वास्तविक 
कारण अनिवाय रूप से हमारे महत्त्वपूर्ण विदेशी वाजारो का बन्द हो जाना था। 
इसके परिणामस्वरूप किसानो को कठिनाई उठानी पड़ी । 
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भारत का व्यापार २१७ 


इस प्रकार व्यापारिक विकास की जो तसवीर हमारे सामने आ्राती है उससे 
बहुत प्रसन्‍त नही हुआ जा सकता । हाँ, श्रौद्योगीकरण की कृत्रिम प्रगति से स्थिति 
कुछ श्रच्छी जरूर हो गई है । 
>5१९. भारत के ब्यापार की दिशा--पिछले पृष्ठ पर दी गई तालिका से भारत के कुल 
व्यापार में विदेशों का भाग प्रकट है, साथ ही भारत के समुद्र-पार व्यापार के वितरण 
पर वर्मा के विभाजन का प्रभाव भी स्पष्ट हो जाता है । 
इन अको से प्रकट है कि प्रथम युद्ध के पूर्व श्रायात-व्यापार का अधिकाश 
यूरोप भौर इगलिस्तान के हाथ में था, लेकिन निर्यात में अनेके देशो को भाग मिलता 
रहा, हालाँकि यहाँ भी इगलिस्तान प्रधान ग्राहक हूँ । ब्रिटेन की इस प्रमुखता के 
कारणों का उल्लेख हो चुका हैं । जर्मनी श्रौर सयुक्त राज्य द्वारा किये गए प्रयत्नो 
का भी निर्देश हो चुका है। श्रव हम युद्ध-पूर्वं, युद्धकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन भार- 
तीय व्यापार की दिश्ञा को निर्धारित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों का इन झ्राकडो के 
प्राधार पर विवेचन करेंगे । 
१६. १६१४ के पहले भारत के व्यापार का वितरण--१९ १४ के पूर्व ही झायात- 
निर्यात व्यापार ग्रेटब्रिटेन से श्रन्य देशो की शोर उन्मुख हो रहा था। श्रन्तिम शताब्दी 
के अन्त में कुल भारतीय आयात का ६६% इगलैण्ड से आता था। जमेनी केवल 
२"४, सयुक्त राज्य ११७% तथा जापान केवल ० ६ प्रतिशत माल भेजते थे। १६१३- 
-"५ तक वडा परिवर्तन हो गया। जमंनी का हिस्सा बढकर ६६%, जापान श्रौर 
सयुक्त राज्य में से प्रत्येक का हिस्सा २६% तथा इगलेण्ड का हिस्सा घटकर ६४ १५%. 
हो गया । इस प्रकार जर्मनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया । जर्मनी की व्यापारिक 
प्रगति के कारण प्राविधिक कुशलता, भारतीय ग्राहको की मन.स्थिति का ग्रम्भीर 
श्रष्ययत्त तथा मंहगी श्रग्नेजी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुश्रो का निर्माण थे, 
जिनकी भारतीय वाजारो में बडी खपत थी। बैलजियम का हिस्सा ३६४£६(१६०३-४) 
से घटकर २३%, रह गया, जबकि भारत से चीनी के निर्यात के कारण जापान का 
भायात बढ़कर १६१३-१४ में ५*८ प्रतिशत हो गया | 
निर्यात-व्यापार में भी ग्रेटब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए। शत्ताव्दी 
के प्रारम्भ में भारत के निर्यात का २९% इगलैण्ड, २५% शेष यूरोप, २४% सुदृ र-पूर्व, 
७५ सयुकत राज्य तथा १५% भन्य देशों में वितरित था। १६१४ में इगलिस्तान का 
हिस्सा घटकर २४%,शेष यूरोप का वढकर २६%, सुट्दूर-पूर्व का केवल १७% (श्रफीम 
श्रौर सूत का निर्यात घटने के कारण), सयुक्त राज्य का बढकर ६५% तथा अन्य देशो का 
-3१%हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इगलिस्तान ने खोया वह 
महाद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया। पूर्वी वाजारो का घाटा कुछ शन्य छोटे देशो के वाजारो 
के मिल जाने से पूरा हो गया। इगलैण्ड को छोड़कर, जो कि सबसे बडा क़ोता था 
(१६०० में) जर्मनी का स्थान तीसरा था । वह १६१४ में द्वितीय स्थान का अधि- 
कारी हो गया । जापान की क्रय-शक्ति बढी और उसने छठे से तीसरा स्थान प्राप्त 
कर लिया। चीन ने अभ्रपना १६९०० वाला दूसरा स्थान छोडकर ( १६१४ में ) 
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भारत का व्यापार २१५७ 


इस प्रकार व्यापारिक विकास की जो तसवीर हमारे सामने ग्राती है उससे 
बहुत प्रसन्‍त नही हुआ जा सकता । हाँ, औद्योगीकरण की कृत्रिम प्रगति से स्थिति 
कुछ भ्रच्छी जरूर हो गई है । ४ 
“3१९. भारत के व्यापार की दिशा--पिछले पृष्ठ पर दी गई तालिका से भारत के कुल 
व्यापार में विदेशों का भाग प्रकट है, साथ ही भारत के समुद्र-पार व्यापार के वितरण 
पर वर्मा के विभाजन का प्रभाव भी स्पष्ट हो जाता हैं । * 
इन श्रको से प्रकट है कि प्रथम युद्ध के पूर्व आयात-व्यापार का अ्धिकाश 
यूरोप और इगलिस्तान के हाथ में था, लेकिन निर्यात में भ्रनेक देशो को भाग मिलता 
रहा, हालाँकि यहाँ भी इमलिस्तान प्रधान ग्राहक है। ब्रिटेन की इस प्रमुखता के 
कारणो का उल्लेख हो चुका है। जम॑ती और सयुक्त राज्य द्वारा किये गए प्रयत्नो 
का भी निर्देश हो चुका है। श्रव हम यरुद्धपूर्व, बुद्धधालीन तथा युद्धोत्तरकालीव भार- 
तीय व्यापार की दिशा को निर्धारित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों का इन आकडो के 
आधार पर विवेचन करेंगे । 
१६. १६१४ के पहले भारत के व्यापार का वितरण--१६१४ के पूर्व ही श्रायात- 
निर्यात व्यापार ग्रेटब्रिटेन से श्रन्य देशो की शोर उन्मुख हो रहा था। श्रन्तिम शताब्दी 
के भ्रन्त में कुल भारतीय श्रायात का ६६% इगलैण्ड से श्राता था । जर्मनी केवल 
२४, सुक्त राज्य १७% तथा जापान केवल ० ६ प्रतिशत माल भेजते थे । १६१३- 
- ४) तक वडा परिवर्तेत हो गया। जमंनी का हिस्सा बढ़कर ६६५९, जापान प्रौर 
सयुक्त राज्य में से प्रत्येक का हिस्सा २६% तथा इगलैण्ड का हिस्सा घटकर ६४ १ १7 
हो गया । इस प्रकार जर्मनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया | जमंनी की व्यापारिक 
प्रगति के कारण प्राविधिक कुशलता, भारतीय ग्राहको की मनःस्थिति का गम्भीर 
अध्ययन तथा महंगी अग्न॑जी वस्तुश्नो के स्थान पर सस्ती वस्तुओं का निर्माण थे, 
जिनकी भारतीय बाजारो में बडी खपत थी । बेलजियम का हिस्सा ३६४(१६०३-४) 
से घटकर २३% रह गया, जबकि भारत से चीनी के निर्यात के कारण जापान का 
श्रायात बढ़कर १६१३-१४ में ५*८ प्रतिशत हो गया । 
निर्यात-व्यापार में भी ग्रेटब्रिटेन से टूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए। शताब्दी 
के प्रारम्म में भारत के निर्यात का २९% इगलैण्ड, २५% शेष यूरोप, २४% सुदृर-पूर्व, 
७५० सयुकत राज्य तथा १५% भ्रन्य देक्षो में वितरित था। १६ १४ में इगलिस्तान का 
हिस्सा घटकर २४% ,श्षेष ूरोप का बढ़कर २९ %७ सुंदूर-पूर्व का केवल १७% (भ्रफीम 
और सूत का निर्यात घटने के कारण ), युक्त राज्य का बढकर ९५ तथा भ्नन्य देशो का 
-3१%हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इगलिस्तान ने खोया वह 
भहंद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया। पूर्वी वाजारो का घाटा कुछ भ्रन्य छोटे देशों के वाजारो 
के मिल जाने से पूरा हो गया। इगलैण्ड को छोडकर, जो कि सबसे बड़ा क्रोता था, 
(१६०० में) जमंनी का स्थान तीसरा था। वह १६१४ में द्वितीय स्थान का अ्रधि- 
कारी हो गया । जापान की क्रय-शक्ति वढी श्रौर उसने छठे से तीसरा स्थान प्राप्त 
कर लिया। चीन ने श्रपना १९०० वाला दूसरा स्थान छोडकर ( १६१४ में ) 
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छठा स्थान ग्रहरा किया । 

१७ युद्धकाल ( १६१४-१८ ) में भारत के व्यापार का विवरण--इस काल में 
इगलैण्ड से दूर हटने वाली प्रवृत्तियाँ तो क्रियाशील रही ही, साथ ही उसके युद्ध में 
व्यस्त हो जाने के कारण वे और भी तीत्र हो गईं, क्योकि ग्रह-सरकार ने निर्यात को-- 
प्रतिबन्धित कर दिया था तथा कीमतें भी काफी ऊँची हो गई थी। प्रत इगलैण्ड 
भारतीय वाजार में स्थान खोता गया। भारत के श्रायात-व्यापार में उसका हिस्सा 
६४ १%से घटकर १६१८-१६ में ४५ ५%हो गया। सम्पूर्ण युद्धकाल को दृष्टिगत रखने 
पर, उसका हिस्सा युद्धनयूवं औसत ६२ ८५% से घटकर युद्धकाल में श्रौसतन ५६ ५% रह 
गया। इससे तथा भारतीय बाजारो में जमंनी के स्थान रिक्त करने से जो कमी हुई 
उसकी पूर्ति जापान और समुक्त राज्य ने पूरी की । श्रव लोहे, इस्पात और कितने ही 
ऐसे सामान इन देशो से मेंगाए जाने लगे । जापान से शीशे के बरतन, कपडा तथा 
कागज शभ्ौर सयुक्त राज्य से रग-सामग्नी श्राने लगी। जिस प्रकार युद्ध-पुर्वं काल से जम॑नी 
ने भारतीय बाजारो का श्रध्ययन किया था उसी प्रकार युद्धकाल में इन देशो ने भार- 
तीय वाजारो का बडी शान्ति तथा गम्भीरता से श्रष्ययन किया तथा अपने वारिज्यिक 
सगठन देश में स्थापित किये । जापान ने भारत के प्रमुख नगरो में फुटकर भण्डार 
(रिटेल स्टोर) तक स्थापित किये । भारत-स्थित जापानी विनिमय बेको ने भारतीय 
आ्रायात करने वालो को विशेष सुविधाएँ प्रदान की । 


है 
। 


जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, युद्धकालीन क्रय तथा निष्पक्ष एव शत्रु-देशोछो “- 

निर्यात करने पर लगे प्रतिबन्धो के कारण, कुछ समय के लिए इगलिस्तान भर ब्रिटिश 
कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढा । परिणाम यह हुश्ला कि भारत के निर्यात में 
इगलिस्तान का हिस्सा, जो १६१४ में २३४% था, १६१८-१६ में २६२% हो 
गया । इगलिस्तान श्लौर कॉमनवेल्थ का हिस्सा युद्ध-पूर्व के २५१% श्ौर 
४१ १% के श्रौसत से बढकर क्रमश ३१ १% और ५१ ७% हो गया । जमंनी भार- 
तीय वस्तुओं के क्रेता के स्थान से विलकुल हट गया। इसी प्रकार जर्मनी द्वारा 
अधिकृत किये जाने के कारण फ्रास और वेलजियम का हिस्सा भी घट गया । जापान 
और सयुक्त राज्य का हिस्सा ६२% और ८६% से वढकर १६१८-१६ में 
क्राश १२१% ओर १३ ८५% हो गया । इसका कारण यह था कि मित्रराष्ट्र होने 
से इनको लाभदायक स्थिति प्राप्त हो गई थी । इसके श्रतिरिक्त ये युद्ध के श्रखाडो से 
काफी दूर भी थे, इनका निर्यात भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा में था और इन्होने 
भारत के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न मी किये | इसके अलावा भ्रन्यत्र 
श्रौद्योगिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग मी घट गई थी। इस प्रकाह, 
कुल मिलाकर, भारत को युद्धकाल में श्रपनी सामग्री एक सीमित वाजार में भेजनी 
पडती थी | यह ठीक है कि इसके लिए उसे युद्ध-वूर्वं कीमतो से ऊँची कीमतें मिली, 
किन्तु इनके बदले में उसे श्रायात पर कही अधिक मूल्य चुकाने पडे । 

-5 भारत के विदेशी ब्यापार की (१६१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ--ुद्धोत्तर-काल 
४ दस्िए, आर० एम० जोशी टिग्डियन एक्सपोर्ड ट्रेड”, पृ० १५६-६० । 
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में इगलेण्ड भारत के आ्रायाती के सम्बन्ध में प्रशत' प्वेस्थिति स्थापित कर ही रहा था 
कि फिर ह्ाास प्रारम्भ हो गया। १६३०-३१ और १९३१-३२ में कुछ राजनीतिक 
कारणों ने इसमें विशेष योग दिया। १६३२ में उसका हिस्सा घटकर ३५-४५% हो 
दऊञे | उसे फिर जर्मनी, जापान, श्रमेरिका तथा अन्य देशो की प्रतिदृच्दिता का सामना 
करना पडा । इसमें भारत के बढते हुए श्रोद्योगीकरण का भी थोडा-बहुत हाथ झ्रवश्य 
था। १९३३-३४ में इगलेण्ड की स्थिति कुछ सुधरी दिखाई पडी शौर उसका हिस्सा 
४१ ७% हो गया। इसका कारण १ जनवरी, १६३३ से लागू किये गए 'ओटावा- 
अधिमान हो सकते हैं। इसके बादयह १६३६-३७ में ३४*४%, १६३८-३६ 
में ३२० ४% और १६३९-४० में केवल २५:२% रह गया । 
भारत के आयात-व्यापार में जापात और संयुक्त राज्य को भी थोडा-सा 
स्थान छोडना पडा। जापान के स्थान छोडने का कारण १६२०-२१ का वारिज्य- 
सकट था। दोनो देशो के नियति को श्रभावित करने वाला श्रन्य कारण पुराने 
प्रतिदन्द्रियों का आगमव और पुरानी होड का प्रारम्भ था। जापान ने १९३३-३७ तक 
जो हिस्सा बढाया था वह १६३७-३४ में घटने लगा । इसका प्रधान कारण चीन-जापान 
का युद्ध था। युद्धोत्तर-काल में, विशेष रूप से १६२२-२३ में, जमेनी आइचयेजनक 
शीघ्षता से अपनी पूर्वस्थिति स्थापित करने लगा। 
निर्यात-पक्ष में इगलिस्तान से दूर हटने की प्रवृत्ति और भी निश्चित रूप से 
“- कर रही थी। यह उसके युद्धोत्तर भोसत में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जो कि 
घटकर २४:२५ हो गया जब कि युद्ध-काल का श्रौसत ३१ १% था। घीरे-घीरे फिर 
वृद्धि होने लगी, जो १६२६ में पर्याप्त रूप से हृष्टिगोचर होने लगी और १६२८-२६ में 
२१४% से बढ़कर १६३६-३७ में ३४ ३% हो गई। वस्तुत इगलिस्तान का निर्यात 
आयात से वढ़ गया श्रौर अनुकूल व्यापारिक सत्तुलन १८ करोड रुपये हो गया | 
निर्यात-ब्यापार में जापान की दया में भी श्रपेक्षाकृत सुधार हुआ । उसका हिस्सा ७*२%, 
से बढकर १५ ७% हो गया (१६३४-३५) । उस देश को कच्चा कपास, धातुएं, बोरे 
तथा लाख जेसी वस्तुएँ श्रधिकाधिक मात्रा में म्रेजी गईं । बाद में भारत जापान को 
कम माल भेजने लगा तथा जापान का व्यापार भी विनिमय-नियन्त्रण द्वारा नियमित 
किया जाने लगा ! इस प्रकार १६३६-४० में जापान का हिस्सा केवल ६*६% रह 
गया | 
प्रथम युद्ध (१६१४-१८) के वाद भारत के विदेशी व्यापार की परिस्थिति 
को सक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है । इगलिस्तान से टूर हटने की युद्ध से पहले 
की.अबृत्ति (भ्रायात और निर्यात दोनो पक्षों में) क्रमण प्रबल होती गई, जो १९३१-३२ 
तक विशेष रूप से प्रबल ही गई। इसके वाद पूर्वस्थिति स्थापित होने लगी । भव 
जापान और सशथुक्त राज्य भारतीय वाजार के लिए इगलैण्ड के सवल प्रतिहन्दी 
हो गए । जर्मनी ने भी अपनी पहले बाली स्थिति, विशेषकर आयात-व्यापार में, ग्रहण 
कर ली थी। इन सब देक्षो के पास भारत में अपना-प्पना व्यापार बढाने के लिए 
बड़े ही प्रवल संगठन थे । इस दृष्टि से वे इगलैण्ड से श्रागे बढ़ रहे थे। १६३३ में 
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प्रचलित किये गए झओठावा अधिमान ने इगलैण्ड को शपनी पुरानी स्थिति स्थापित करने 
में कुछ सहायता पहुँचाई । 

१६ वस्तु-ब्यापार की दिशा--श्रागे दी गई तालिकाएँ ४ धौर ५ क्रमश भारत की 
कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुझो के श्रायात-निर्यात की दिशा और परिवतंन की श्रोर सकेत कर 
हैं । इन तालिकाशो के आधार पर भारत के व्यापार की दिशा की विशेषताश्रों का 
उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है । 

(१) झायात--तालिका न० ४ को देखने से यह ज्ञात होगा कि हर झोर से 
ब्रिटेन को होड का सामना करना पड रहा है--उन दिश्ञाश्रो में भी जो श्रव तक एकदम 
भ्रग्ने जों के ग्रधिकार में समझी जाती थी । यह मानने पर भी कि कपास से बनी वस्तुएँ 
अरब भी श्रधिक मात्रा में इगलैण्ड से आती हैं यह प्रकट है कि उसका हिस्सा धीरे-घीरे 
किन्तु निश्चित रूप से घट रहा है। यह १६२८-२६ में ७१३४ था और १६३६-४० 
में घटकर ३२ १% हो गया । यह ध्यान रखना चाहिए कि १६१३-१४ में इगण्लैड 
द्वारा भारत में मेजे जाने वाले माल का भाग ६० १% था । इसके विपरीत जापान 
का हिस्सा १६२८-२९ के १८ ३% से बढकर १६३६-४० में ५५% हो गया, जबकि 
उसका हिस्सा १६१३-१४ में केवल १ 5८% था । कृत्रिम रेशम की पूर्ति में जापान सबसे 
प्रमुख था । उसका हिस्सा १६३८-३६ में ६६% था श्र १६३९-४० में यह ५३% हो 
गया । इटली का हिस्सा पहले वर्ष की भ्रपेक्षा २५% से घटकर १२% रह गया । यह 
बात ठीक है कि भ्रव भी इगलेड सबसे प्रमुख झकेला देश था जो कि भारत को छ्हा, 
इस्पात औौर मशीनें देता था, किन्तु इस क्षेत्र में सयुक्त राज्य, जमंनी, बेलजियम, 
यहाँ तक कि जापान ने भी उसे भ्रशत हटाकर अपने लिए स्थान बना लिया । 

खनिज तेलो का आयात प्राय वर्मा से होता था, जिसका हिस्सा १६३८-३६ 
में ५१% और १६३६-४० में ४५५ था। ईरान से तेल की पूर्ति में कमी हुई भ्ौर 
रूस की पूति ती बिलकुल बन्द हो गई । इसके विपरीत बहरीन द्वीप समूह बोनिया 
सुमात्रा तथा सयुक्त राज्य का हिस्सा बढ गया। ब्रिटेन से श्राने वाली मोटरो में 
लगभग ७% कमी हुई, लेकिन सयुक्त राज्य और कनाडा ने श्रपनी स्थिति सुधार 
ली और क्रमश ३६ श्र १३ प्रतिशत से ४८५ झौर १८ प्रतिशत कर ली। श्रायात- 
व्यय में जमंनी और इटली के हिस्से भी घट गए । 

(२) निर्यात--निर्यात-पक्ष में इगलिस्तान भारतीय चाय का सबसे बडा क्रंता है 
तथा १६३६-४० में उसने कुल निर्यात का 5१% खरीदा । कनाडा का हिस्सा १६१३- 

१४ में ४२% था, वृह १६३६-४० में वढकर ७% हो गया । यद्यपि रूस में १६१३ में 
लगभग ११% चाय की खपत थी, परन्तु श्रव वहाँ भारतीय चाय की खपत नगण्य 
हो गई है । कच्चा ज़ूट प्रधानतया सयुक्त राज्य, फ्रान्स और इगलिस्तान को भेजा 
जाता था शोर कुछ श्रशों में वेलजियम, जमंनी भ्रौर इटलो को भी भेजा जाता था | 
१६३८-३६ तक सयुक्त राज्य भारतीय जुट का प्रधान क्रेता था, किन्तु १६३८-३६ में 
२६ ४% से घटकर उसका हिस्सा १६३६-४० में २२८% हो गया, जब कि उसी समय 
इंगलेड का १०९४४ से बढकर २४“६% हो गया। भश्रर्जेण्टाइना का हिस्सा १०*२ से 


भारत का व्यापार २२१ 


घटकर ६ ५% हो गया । आस्ट्रे लिया श्रौर जावा के हिस्सो में थोडा-बहुत परिवत्तेन 
हुआ। भारतीय जूट-निमित वरतुओ के श्रन्‍्य ग्राहक कनाडा, जापान श्रौर दक्षिण 


« अफ्रीका सघ (यूनियन) हैं। कच्चे कपास का सर्वप्रधान क्रता जापान था, जिसने 


ग 


कुल निर्यात-मुल्य का ३६% १६३६-४० में श्रौर ४७% १६३८-३६ में खरीदा । 
इसके विपरीत चीन का हिस्सा ७% से बढकर २२५० हो गया । १६३६-४० में 
इगलिस्तान का हिस्सा १७"४% था। खाद्यान्तो में लका भारतीय चावल का सर्वोत्तम 
आहक था तथा १६४० के कुल निर्यात-मूल्य के २८% के लिए उत्तरदायी था। 
भारतीय खाद्यान्‍्तो के भ्रन्य प्रधान क्रताशो में ईराल, एशियायी तुकिस्तान, श्ररव भर 
इगलेड का नाम गिनाया जा सकता है| तिलहनो के खरीदने वालो में फ्रान्स भारत 
की सबसे श्रधिक मुगफली खरीदता था। ब्रिटेन, नीदरलैण्ड्स, जमंनी तथा इटली 
भारत से तिलहन खरीदने वाले श्रन्य प्रमुख देश थे। चमडे के प्रधान क्र ता इगलेंड भर 
संयुक्त राज्य थे । 
२०. भारत-बर्मा व्यापार--पश्रप्रैल, १६३७ के पूर्व बर्मा-भारत व्यापार को तटीय 
व्यापार के भ्रन्दर गिना जाता था, लेकिन उसी समय वर्मा को भारत से अलग कर 
देने के उपरान्त यह विदेशी व्यापार समभा जाने लगा । श्रप्रेल, १६९४१ में व्यापारिक 
समभौता होने के पूर्व दोनो देशो के व्यापारिक सम्बन्ध १६३७ के भारत-वर्मा 
(व्यापार-नियमन) आदेश के अनुसार सचालित होते थे। इन देशो के बीच होने 
' व्यापार का कुल मूल्य ४४८५ लाख रुपये था (१६३६-४०) श्रौर १६३८-३६ 
में ३५४५ लाख रुपये। बर्मा से भारत में आने वाली वस्तुश्रो में प्रमुख चावल 
(१६६४५ लाख रु०), खनिज तैल (७६१ लाख रु०) और सागवान की लकड़ी (१६५ 
लाख रु०) थी । १९३९-४० में ये सब मिलाकर बर्मा से हुए कुल श्रायात का ८७% 
थे। तरकारियो के झ्रायात का मुल्य ३१ लाख रु० था। 
निर्यात-पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ं वस्तुएँ कपास श्रौर जूट थी, जिनसे भारत को 
१६३६-४० में ५९२ लाख र० श्रर्थात्‌ कुल निर्यात-मूल्य का (वर्मा के कुल निर्यात- 
मूल्य की) ४५% मिला (कुल निर्यात-मूल्य १२३० लाख रु० था)। निर्यात की 
अन्य मदों में लोहा श्लौर इस्पात (८८ लाख रु०), चाय (२१ लाख रु०) भौर चीनी 
(२ लाख रु०) का उल्लेख किया जा सकता है। 
२१. द्वितीय विश्वयुद्ध ओर उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तेन--स्पष्ट 
कारणों से युद्धकाल में यूरोपीय देशों से व्यापार प्राय बन्द हो गया । निर्मित वस्तुओं 
का निर्यात बढा भौर कच्चे माल का निर्यात घट गया । 
शताब्दी के प्रारम्भ से ब्रिटेन की कमजोर होती हुई स्थिति इस युद्ध में और 
भी विगड गई। ब्रिटेन से किये गए श्रायात का मूल्य १६३८-३६ के ४६*४ करोड 
रू० से घसकर १६४२-४३ में २९*५३ करोड रु० हो गया। 


२२० भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रचलित किये गए झ्ोटावा अ्रधिमान ने इगलैण्ड को भ्रपनी पुरानी स्थिति स्थापित करने 
में कुछ सहायता पहुँचाई । 

१६ बचस्तु-ब्यापार की दिशा--आगे दी गईं तालिकाएँ ४ धौर ५ क्रमश भारत की 
कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के श्रायात-निर्यात की दिशा और परिवर्तेन की ओर सकेत करती 

हैं। इन तालिकाशो के आधार पर भारत के व्यापार की दिशा की विशेषताभो का 
उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। 

(१) झायात--तालिका न० ४ को देखने से यह ज्ञात होगा कि हर भोर से 
ब्रिदेत को होड का सामना करना पड रहा है--उन दिशाशप्रो में भी जो प्रव तक एकदम 
श्रग्ने जो के श्रधिकार में समझी जाती थी । यह मानने पर भी कि कपास से बनी वस्तुएँ 
अ्रव भी अश्रधिक मात्रा में इगलैण्ड से श्राती हैँ यह प्रकट है कि उसका हिस्सा घी रे-धीरे 
किन्तु निष्चित रूप से घट रहा है। यह १६२८-२६ में ७१ ३४% था श्र १६३६-४० 
में घटकर ३२ १% हो गया । यह ध्यान रखना चाहिए कि १६१३-१४ में इगण्लैंड 
द्वारा भारत में भेजे जाने वाले माल का भाग ६० १% था । इसके विपरीत जापान 
का हिस्सा १९२८-२९ के १८ ३% से बढकर १६३६-४० में ५५% हो गया, जबकि 
उसका हिस्सा १६१३-१४ में केवल १ ५८% था । कृत्रिम रेशम की पूर्ति में जापान सबसे 
प्रमुख था । उसका हिस्सा १६३८-३६ में ६६% था और १६३६-४० में यह 5३% हो 
गया । इटली का हिस्सा पहले वर्ष की श्रपेक्षा २५% से घटकर १२% रह गया । यह 
वात्त ठीक है कि भ्रव भी इगलेड सबसे प्रमुख भ्रकेला देश था जो कि भारत को ह्लीहा, 
इस्पात भौर मशीनें देता था, किन्तु इस क्षेत्र में सयुक्त राज्य, जमंनी, बेलजियम, 
यहाँ तक कि जापान ने भी उसे भ्रशत हटाकर अपने लिए स्थान बना लिया । 

खनिज तेलों का श्रायात प्राय बर्मा से होता था, जिसका हिस्सा १६३८-३९ 
में ५९४७ और १६३६-४० में ४५% था। ईरान से तेल की पूर्ति में कमी हुई भ्रौर 
रूस की पूर्ति तो बिलकुल बन्द हो गई । इसके विपरीत बहरीन द्वीप समृह बोनिया 
सुमात्रा तथा संयुक्त राज्य का हिस्सा बढ गया। ब्रिटेन से श्राने वाली मोटरो में 
लगभग ७% कमी हुई, लेकिन सयुक्त राज्य और कनाडा ने भ्रपनी स्थिति सुधार 
ली और क्रमश ३६ झौर १३ प्रतिशत से ४५ भौर १८ प्रतिशत कर ली। झायात- 
व्यय में जमंत्री श्र इटली के हिस्से भी घट गए । 

(२) निर्यात--निर्यात-पक्ष में इगलिस्तान भारतीय चाय का सबसे बडा क्रता है 
तथा १६३६-४० में उसने कुल निर्यात का 5१% खरीदा । कनाडा का हिस्सा १६१३- 

१४ में ४५२५ था, वृह १६३६-४० में वढकर ७% हो गया । यद्यपि रूस में १६१३ में 
लगभग ११% चाय की खपत थी, परन्तु अव वहाँ भारतीय चाय की खपत नग़ण्य 
हो गई है। कच्चा जूट प्रधानतया सुक्त राज्य, फ्रान्स भौर इगलिस्तान को भेजा 
जाता था शोर कुछ श्रक्ञों में वेलजियम, जमेनी भौर इटली को भी भेजा जाता था। 
१६३८-३६ तक सपुक्त राज्य भारतीय ज़ूट का प्रधान क्रेता था, किन्तु १६३८-३६ में 
र्‌ ६४% से घटकर उसका हिस्सा १६३६-४० में २२*८५% हो गया, जब कि उसी समय 
इ्गलेंड का १०९४७ से वढकर २४६% हो गया। श्रजेण्टाइना का हिस्सा १० २ से 


भारत का व्यापार २२१ 


घटकर ६ ५% हो गया | आस्ट्रे लिया और जावा के हिस्सो में थोडा-बहुत परिवततंन 
हुआ। भारतीय जूट-निरमित वस्तुओं के अ्रत्य ग्राहक कनाडा, जापान और दक्षिण 


». अफ्रीका सघ (यूनियन) हैं। कच्चे कपास का सर्वप्रधान क्रेता जापान था, जिसने 


ना 


कुल निर्यात-मुल्य का ३६% १६३६-४० में और ४७% १६३८-३६ में खरीदा । 
इसके विपरीत चीन का हिस्सा ७% से बढ़कर २२% हो गया। १६३६-४० में 
'इगलिस्तान का हिस्सा १७"४% था। खाद्यान्नों में लका भारतीय चावल का सर्वोत्तम 
ग्राहक था तथा १६४० के कुल निर्यात-मुल्य के २०% के लिए उत्तरदायी था। 
भारतीय खाद्यान्तो के अन्य प्रधान क्रताझो में ईरान, एशियायी तुकिस्तान, अरब श्ौर 
इगलेड का नाम गिनाया जा सकता है। तिलहनो के खरीदने वालो में फ्रान्स भारत 
की सबसे भश्रधिक मृगफली खरीदता था। ब्रिटेन, नीदरलेण्ड्स, जमंनी तथा इटली 
भारत से तिलहन खरीदने वाले अन्य प्रमुख देश थे। चमडे के प्रधान क्र ता इगलेड और 
सयुक्त राज्य थे। 
२०, भारत-बर्सा व्यापार--अभ्रप्रैल, १६३७ के पूव्वे बर्मा-भारत व्यापार को तदीय 
व्यापार के भ्रन्दर गिना जाता था, लेकिन उसी समय बर्मा को भारत से अलग कर 
देने के उपरान्त यह विदेशी व्यापार समभा जाने लगा । अप्रैल, १९४१ में व्यापारिक 
समभोता होने के पूर्व दोनो देशो के व्यापारिक सम्बन्ध १६३७ के भारत-वर्मा 
(व्यापार-नियमन) आदेश के अनुसार संचालित होते थे। इन देशो के बीच होने 
'9 व्यापार का कुल मूल्य ४४८५ लाख रुपये था (१६३६-४०) श्ौर १६३८-३६ 
में ३२१४५ लाख रुपये। बर्मा से भारत में आने वाली वस्तुओो में प्रमुख चावल 
(१६६५ लाख र०), खनिज तैल (७६१ लाख रु०) और सागवान की लकड़ी (१६५ 
लाख रु०) थी। १६३६-४० में ये सब मिलाकर बर्मा से हुए कुल आयात का ५७% 
थे। तरकारियो के आयात का मुल्य ३१ लाख रु० था। 
निर्यात-पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तुएं कपास और जूट थी, जिनसे भारत को 
१९३६-४० में ५६२ लाख २० श्रर्थात्‌ कुल नियति-मूल्य का (वर्मा के कुल निर्यात- 
मूल्य का) ४८% मिला (कुल निर्यात-मूल्य १२३० लाख रु० था)। निर्यात की 
अन्य मदो में लोहा श्रौर इस्पात (८५० लाख रु०), चाय (२१ लाख ₹०) भर चीनी 
(२ लाख रु०) का उल्लेख किया जा सकता है । 
२१. द्वितीय विश्वयुद्ध ओर उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तत--स्पष्ठ 
कारण से युद्धकाल में यूरोपीय देशो से व्यापार प्राय बन्द हो गया । निभित वस्तुश्रो 
का निर्यात बढा और कच्चे माल का निर्यात घट गया । 
शताब्दी के प्रारम्भ से ब्रिटेन की कमजोर होती हुई स्थिति इस युद्ध में और 
भी विगड़ गई। ब्रिटेन से किये गए श्रायात का मूल्य १६३८-३६ के ४६*५ करोड 
रू० से घटकर १ ६४२-४३ में २९९५३ करोड रु० हो गया । 


२२४ भारतीय अथंशास्त्र 


ब्रिटेन को मेजी जाने वाली वस्तुझे का मूल्य प्राय स्थिर रहा, अते इगलेण्ड 
में भारत के व्यापारिक सन्तुलन की स्थिति बदल गई | युद्ध के पहले भारत ब्रिटेन से 
निर्यात की श्रपेक्षा श्रायात भ्रधिक करता था, किन्तु वाद में व्यापारिक सन्तुलन भारत 
के अनुकूल हो गया । यदि हम युद्धकाली न भ्रग्ने जी क्रय को ध्यान में रखें, जो निर्यात 
के सरकारी आॉकडो में शामिल नही है, तो वस्तुत ऊपर दी गई सख्याओ की अपेक्षा 
व्यापारिक सस्तुलन कही श्रधिक था। (१) श्रभूतपूर्व अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन का 
परिणाम यह हुआ कि भारत इगलैण्ड के प्रति अपनी देनदारियो को सीधे निर्यात से 
पूरा करने लगा, (२) भारत अपना स्टलिंग ऋण चुकाने लगा और (३) लद॒न में 
रिजवं बेक झॉफ इण्डिया के नाम से काफी मात्रा में पौण्ड-पावना एकत्र करने लगा | 
पृष्ठ २२६ पर दी गई तालिका १६४४-४५, १६४५-४६ में विभिन्‍न देशों के साथ 
भारत के व्यापार की दिशा और व्यापारिक सन्तुलन को प्रदर्शित करती है। इसमें 
युद्ध-पूर्व वर्ष (१६३८-३६) से तुलना भी की गई है। १६४५-४६ में भारत का शनुकूल 
व्यापारिक सन्तुलन १० लाख *० के प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन में परिवर्तित हो गया । 
१६४२-४३ से १६४५-४६ तक भायात निर्यात फी श्रपेक्षा श्रघिक शीघ्रत्ता से बढा। 
कुल २४०,४६ करोड रु० के आयात में ब्रिटिश साम्राज्य ने (ब्रिटिश प्रम्पायर) ४२ २% .-. 
का सामान भेजा जिसमें इगलिस्तान का हिस्सा एक चौथाई था । इस दृष्टि से आस्ट्रे - 
लिया की स्थिति द्वितीय थी। विदेशी देशो का हिस्सा १६४५-४६ में १३८,६६ करोड 
रु० था जोकि कुल व्यापार का ५७ ७% था, जबकि युद्ध-पूर्व वर्ष में यह केवल ४१"९६६/८-- _ 
था। विनिमय-कठिनाइयो के बावजूद सम्रुक्त राज्य का हिस्सा १६३८-३६ में 
६४%, से बढकर १६४५-४६ में २८% हो गया। भारत को माल भेजने वाला दूसरा 
महत्त्वपूर्ण देश ईरान था भ्रौर उसकी प्रधान सामग्री तेल थी। मिल्र को प्रधान 
सामग्री कच्ची कपास थी और उसका हिस्सा १५१० लाख रु० था। 

१६४५-४६ में हमारा निर्यात २४०,३९ करोड रु० का था जिसमें ब्रिटिश 
साम्राज्य का हिस्सा ५५५० था। इगलिस्तान का हिस्सा १६३८-३६ में ३२४ १५७ 
था जोकि १६४५-४६ में घटकर २८ २% रह गया परन्तु, मूल्य ५५,५१ लाख रुपये से 
बढ़कर ६७,६१ लाख रु० हो गया । प्रन्य विदेशो में सयुक्त राज्य ने हमारे निर्यात की 
सवसे अ्रधिक मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसका मूल्य ६१,६९२ लाख रु० था। इसका 
लगभग गधा मूल्य काज़ु के कारण था । 

भारत का कॉमनवेल्थ देशो के साथ व्यापारिक सतुलन शअ्रनुकूल था और 
इसका कुल मूल्य ३१७७ करोड रु० था। इसके विपरीत भ्रन्य विदेशों के साथ ३१,७७ 
करोड रू० का प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन था । ८ 
२२ भारत का मध्यागार (पुनर्निर्यात) ब्यापार--मध्यागार व्यापार देश में झ्रायात 
की गई सामग्री के पुनर्निर्यात को कहते हूँ । जिस देश से पुनर्निर्यात किया जाता है 
वह केवल वितरण के केन्द्र का काम करता है । श्रत्ति प्राचीन काल से भारत झपनी 

के स्थिति में होने के कारण यह पूर्वी और पश्चिमी 


भारत का व्यापार रस 


गोलारधों के केन्द्र का काम करता रहा । प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यापार की 
मुख्य सामग्री के रूप में चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बतेन, लका से मोती, पूर्वी हीप- 
समूहों से मसाले और कीमती पत्थर मेंगाए जाते थे, जो पद्चचमी देशो को भेजे (पुन- 
निर्यात) जाते थे तथा वेनिस के शीशे तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्रियाँ पश्चिम से 
मेंगाकर पूर्वी देशो को भेजी जाती थी ।* इधर हाल में भी भारत के पुनर्नियात व्यापार 
में कुछ वृद्धि दिखाई पडी । यह व्यापार १८८२-८३ में ५८० करोड रु० से बढकर 
१६२०-२१ में १८ ०४ करोड रु० हो गया था। १६२०-२१ के वाद से यह व्यापार 
क्रमशः घटने लगा और १६२४-२५ में १३३ करोड रुट, १६२५-२६ में १०४ करोड 
र₹०, १९२७-२८ में ६४ करोड रु), १६२६-३० में ७ करोड रु०, १६३१-र२ में ४६५ 
करोड रु०, शौर १६३२-३३ में ३:२२ करोड रु० रह गया । १६३३-३४ में पुननिर्याति 
व्यापार की दशा कुछ सुघरी शौर ३:२२ करोड रु० से बढ़कर ३४२ करोड रु० हो 
गया। १६३५-३६ से भ्रौर विकास हुआ--यह व्यापार क्रमहझ” ३५५ करोड रु०, 
३७६ करोड रु० का था और १६३७-३८ में बढ़कर ८'२८ करोड रु० हो गया । 
१६३८-३६ में यह फिर घट गया (६४२ करोड रु०), लेकिन १६३६-४० में फिर बढ- 
कर ६ ६४ करोड रु० हुआ । १६४०-४१ और १६४१-४२ में फिर क्रमश बढता हुआ 
यहू ११८१ करोड रु० और १५३३ करोड रु० हो गया । प्रमुख देशो के हिस्से 
इस प्रकार रहे--(१६४१-४२ ) सयुक्त राज्य ८५%; बर्मा ८५%, श्रदन तथा श्रन्य 
औश्ित देश ६% और झरव ५%, एग्लो-मित्री सूडान, ईराक और मिस्र ४%, 
लका ३% | पुर्ननिर्यात व्यापार का भ्रधिकाश सिन्ध झोर वम्बई से होकर ग्रुजरत्ता 
था, जो क्रश ४५% झौर ४३९ व्यापार के लिए उत्तरदायी थे। इसके वाद बगाल 
का स्थान था जिसके द्वारा व्यापार होता था। | 

पुननिर्यात व्यापार प्रधानतया सूत्ती कपडो जैसी निर्मित वस्तुओं का है, जो 
पश्चिमी देशो से मेंगाई जाती हैं तथा जिन्हे ईरान, मुस्कात और पूर्वी भ्रफ्रीका खरीदते 
हैं । पश्चिमी देशो को निर्यात की जाने वाली प्रधान सामग्री कच्चा चमडा और ऊन 
हैं। ईरान से प्राप्त होने वाला थोडा-सा समूर भी वम्बई से बाहर भेजा जाता है। 
वही से पहले वहरीन भ्रौर मुस्कात से आयात किये हुए मोती भी बाहर भेजे 
जाते थे । 

यह ठीक है कि भारत उन एशियायी देशो के लिए, जिनके पास अपने 
बन्दरगाह-नही हैं,-पु्नतिर्यात का यत्किचित काम करता रहेगा, किन्तु वतंमानकालीन 
अत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने को प्रवृत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि पुर्नानर्यात व्यापार में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नही है ॥* 
२३. व्यापारिक सन्तुक्नन--वहुत दिनो तक भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता 
यह थी कि निर्यात आयात से भ्रधिक होता था | कभी-कभी उदाहरणार्थ १६२०-२१ 
१ देखिए, के० दो शाह “ट्रेड, टेरिफ्स एण्ड ट्रान्सपोर इन इश्डिया?, पृ० ६२ । 


२. १६५१-५२ में भारत के पुनर्नियांत का कुल मूल्य १३,७५, ७४,००० २० था। देखिए, स्टेरिस्टीकल 
एइच्सटऱू बट, १६५१-५२ पृ०७७१। 
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श्रौर १९२१-२२ में भारत ने प्रतिकूल व्यापारिक सतुलन का भी श्रनुभव किया है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि सौदो की श्रायात निर्यात से श्रधिक हुई है । (देखिए ऊपर 
सेवुशन ६) । साधारण श्रायात से निर्यात की अधिकता (तथाकथित श्रनुकूल व्यापारिक 
सतुलन) अशत कीमती धातुझ्रो के श्रायात, व्याज तथा ग्ृह-व्यय देने में (जिन्हे भ्टदय 
आयात भी कहा जाता है) समाप्त हो गई । युद्ध-पूर्व के पाँच वर्षों में भारत का श्रौसत 
जमा वाकी ७८ करोड र० (१६०६-१० से १९१३-१४), पाँच युद्ध-वर्षों में ७६ करोड़ 
रुपये तथा पाँच युद्धोत्तर वर्षों में ५३ करोड़ रुपये (१९१९ से १६२३-४) रहा । १९२८- 
२९ में समाप्त होने वाले पाँच वर्षो में यह श्रौसत बढ़कर ११३ करोड रु० हो गया, 
लेकिन १६३३-३४ में समाप्त होने वाले पाँच वर्षो में श्रौसत घटकर ४३ करोड रु० रह 
गया। १६३२-३३ में भारत का व्यापारिक सतुलन श्रत्यत प्रतिकूल था, यहाँ तक 
कि जमा बाकी घटकर ३ करोड रु० पर भ्रा गई। १६३३-३४ में फिर बढ़कर ३५ 
करोड रु० हो गई भौर १९३४-३५ में घटकर २३४ करोड र० रह गई। १६३५-३६ 
में यह बढ़कर ३०३ करोड रु० हो गई। १६३६-३७ में यह दुगने से भी ज़्यादा हो 
गई अर्थात्‌ ७७ड करोड रु०। १६३७-३८ में भारत के व्यक्तियत्त सौदो के निर्यात की 
अधिकता (वर्मा को छोडकर) घटकर १६ करोड रु० हो गई, जबकि पहले वर्ष में यह 
५१ करोड २० थी। बर्मा को लेकर भारत के भ्रक क्रशश ४३ करोड रु० भशौर ७७३ 
करोड, रु० रहे। १६३८-३६ में 'प्राथिक मदी' के कारण श्रायात में निर्यात की अवेक्षा 
. आधक कमो हो जाने से व्यापारिक सतुलन कुछ सुधरा | जो व्यापारिक जमा बाकी 
पिछले वर्ष में १६ करोड र० थी वह इस वर्ष में १७३ करोड रु० हो गई। 
१६३६-४० में व्यापारिक सतुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । इसका कारण 
जद था। इस प्रकार १६३८-३६ की १७३ करोड रु० की तुलना में श्रव व्यापारिक 
जमा वाकी ४८ करोड रु० थी। १६४१-४२ में यह १०७' ६ करोड रु० तथा १९४२- 
४३ में ६९९ ६४ करोड ₹० रही। ये सख्याएँ भारत में इगलेड की सरकार द्वारा किये 
गए क्रयो की गणना नहीं करती, ग्रत: यह समझना चाहिए कि वास्तविक जमा बाकी 
इनसे भ्रधिक थी। श्रनुकूल व्यापारिक सतुलन १६४३-४४ में ८६१७ करोड रु० श्र 
१६४४-४२ में ५०६५ करोड रु० था। १९४५-४६ में अपेक्षाकृत स्वतन्त्र आयात 
नीति के परिणामस्वरूप व्यापारिक सतुलन प्रतिकूल रहा। व्यापारिक सतुलन दूसरे वर्ष 
फिर ४१ करोड २० से श्रनुकूल हो गया । मार्च, १६४९ में समाप्त होने वाले वर्ष में 
भायात-मूल्य ५१८ करोड रु० और निर्यात-मूल्य ४२३ करोड रु० था । इस ९४ 
करोड़ र० के श्रंतर में पाकिस्तान का प्रतिकूल व्यापारिक सतुलन शामिल नही है । 
भयोति-संख्याएँ भी निम्तानुमान ही हैं, क्योकि उनका उचित मल्याकन नही किया 
गया है। सितम्बर, १६४६ में रुपये के अवमृूल्यन के कारण निर्यात को प्रोत्ताहन 
दिया गया है तथा श्रायात पर कठोर प्रतिवध लग गए हैं। इससे व्यापारिक घाटे की 
समस्या नियन्त्रण मे झा गई है । भारत सरकार की बाद की नीति प्रधानतया लेने-देने 
की वाकी (वेलेंस ऑफ पेमँण्ट) की प्रवृत्ति से अनुणासित हुई है। पहले तो समस्या 
यह थी कि आयात को इस प्रकार निमन्रित किया जाय कि लेन-देन की वाकी की कमी 


श्र्८ भारतीय भश्रर्थश्ञास्त्र 


को समभोते द्वारा एक वर्ष में दिये जाने वाले पौड-पावने से श्रधिक होने से रोका 
जाय । इस हष्टि से श्रायात को एक निश्चित सीमा के श्रन्दर रखना शअ्रावद्यक 
था। किन्तु मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए श्रायातों के साथ उदार 
नीति बरतने की भी भ्रावश्यकता थी, श्रत्एव १६४८ के उत्तराद्ध में श्रायात-नियत्रणश 
कुछ ढीला कर दिया गया। इसका दूसरा उद्देश्य श्लौद्योगिक तथा उपभोक्ताओं 
की श्रत्यावश्यक सामग्री की कमी की पूर्ति करता भी था। परिणामत आयात में 
पर्याप्त वृद्धि हुई । जूट श्रौर जूट-निमित वस्तुओं की अमरीकी माँग घट जाने 
के कारण निर्यात में काफी कमी हो गई। इससे जुलाई, १९४८ से जून, १६४६ 
तक व्यापारिक सतुलन श्रत्यन्त प्रतिकूल हो उठा और पौण्ड-पावने से लगभग 
८१० लाख पौंड वापस किये गए। अतएव मई, १९४६ में उदार आयात नीति 
को बदलने के उपाय काम में लाए जाने लगे । ओपन जनरल लाइसेंस ११ नरम मुद्रा 
क्षेत्र (सापट करेन्‍्मी एरिया) के लिए रह कर दिया गया। बिना लाइसेंस के नरम 
मुद्रा क्षेत्र से श्रायात की जा सकने वाली वस्तुओ की एक सशोधित सूची प्रकाशित की 
गई (श्रोपन जनरल लाइसेंस१५ ) ।* जुलाई, १६४९ के बाद श्रायात के लाइसेंस पर 
प्रौर भी प्रतिबन्ध लगाये गए । जून के भ्रन्तिम सप्ताह से सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक 
(१६४९) जनरल लाइसेंस बिलकुल बन्द हो गया। वर्तमान लक्ष्य उत्पादन की वृद्धि 
भर प्रतिस्पर्धा-मुल्यो पर निर्यात को बढाना तथा झ्रायात को, विशेषकर मुख्य भ्रौद्दगिक 
वस्तुओं श्रौरखाद्यान्नों के श्रायात को, कम या बन्द करना था | ९ 
१ देखिए, इणिडियन ईंभर बुक, १६४६, ए० ३३१-३२ । 
२ १६५४ में भारत में आबात और निर्यात के मूल्यों की गति अनुकूल रही । आयात-मूल्यों में लगभग 
३५% कमी हुई और निर्यात-मूल्य में लगभग इतनी ही वृद्धि हुईं। परिणामत. निर्यात से अर्जित झाय 
अधिक और भआयात के भुगतान कम रहे । 

परन्तु नियांत की तुलना में आयात की अ्रधिकता के कारण भारत का व्यापारिक सतुलन 
७५ ७ करोदई रु० से प्रतिकूल रद्दा । कुल भायात में ४६ ४ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और उसका मूल्य 
६२४ ५ करोड़ रु० था। सरकारी आयात नीति सामान्यतः उदार होतो गई। ओऔद्योगिक उपस्कर, 
कच्चे माल ण्व उपभोक्ताओं के सामानों के आयात के सम्बन्ध में अधिक उदारता वरती गई। देश में 
भौदोगिक उत्पादन की बृद्धि के फलस्वरूप कुछ अन्य मर्दों में आयात कम कर दिये गए ! दुर्लभ मुद्रा 
वले दोनों में मी आयात के लिए सुविधाश्रों का विस्तार किया गया। अनेक वस्तुश्रों के सम्बन्ध में, यथा 
केच्चा कपास, शनुष्ठा प्रदान करने में सी उदारता बरती गई । 

सरकारी आयात क्रमश घट्ते गए। १६५४ में इसमें ३५ १ करोढ़ रु० की कमी हुई । 
नियति-- 

१६५४ में नियान में १२ ८ करोड रु० की वृद्धि हुईं और उसका मूल्य ५४८ ८ करो£ रह था! 
यद्द बृद्धि मुख्यतया जूड और कपास-निर्मित बस्तुश्नों तथा चाय से हुई । हे 

पिछले दो वर्षों में आयात-निर्यात व्यापार की नीति में पर्याप्त स्थिरता ञ्ला गई है । विदेशा 


हर 


बाजारों के उनार-चदाव के अतिरिक्त अब उपभोक्ता और उत्पादकों के हितों को भ्यान में रखने से नीति- 
निर्माण में अ्रपेज्ञाइन अधिक मफलता मिली दै । 

है पिथ्ेले ७ वर्षों से भारत का व्यापारिक सन्तुलन औमतन १०० करोड़ र० से प्रतिकूल रहा 
दे, जिसे दम पोट-पावने (स्टर्लिंग वेलेंसेज) और मित्र देशों को सहायता से पूरा करने रहे दे । 
28५ ०-५३ से इस स्थिति में सुधार हो गया है । 


88 ७:४क इ है हक 


१६२६-३३ के व्यापारिक अ्रवसाद के वस्तुओ के स्वतन्त्र यातायात पर प्रतिबन्ध, 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की मात्रा श्रौर स्वभाव में परिवर्तेत तथा १६३७-३८ की 
व्यापारिक मन्‍्दी, इन सबने मिलकर भारत के व्यापार-सन्तुलन को बुरी तरह प्रभावित 
किया । १६३७-३८ में वर्मा का अलग हो जाना सी घातक सिद्ध हुआ । यो तो जमा- 
“अकी के निम्न स्तर से कोई विशेष चिन्ता न होती, किन्तु भारत को विदेशी देनदारी 
भी देखनी थी । १९३१ में भारत से स्वर्ण का निर्यात ही इसे सुलभाने वाली परि- 
स्थिति थी । स्वर्ण भ्रायात करने वाले देश से स्वर्ण निर्यात करने वाले देश में भारत 
का बदलना उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्त्वपुर्ण स्थान रखता है। १६३१-३२ 
में ५८ करोड रु० के मूल्य का सोना बाहर भेज देने पर कीमती घातुश्ो की साधारण 
खपत मे बाघा पडने लगी। १६३२-३३ श्रौर १९३३-३४ में क्रमश ६४५३ और ५७ करोड 
रुपये का सोता भेजा गया। १६३४-३५ में ५२३ करोड रु०, १६३५-३६ में ३७३ करोड 
र०, १९३६-३७ में २८ करोड रु०, १६३७-३८ में १६३ करोड रु० और १६३८-३६ में - 

१३ करोड रुपये के मूल्य का सोना निर्यात किया गया । यह देखा जायगा कि ज्यो-ज्यों जैँ 
सौदो का निर्यात बढ़ा, सोने का निर्यात कम होने लगा । १६३६-४० में सोने का 
निर्यात ३४३ करोड रु० हो गया, हालाँकि व्यापार-सन्तुलन में सुधार हो रहा था। 
इसका कारण युद्धजन्य परिस्थितियों से सोने के भाव का बढ जाना था। १९३८-३९ के 
१७४ करोड र० से वढकर चाँदी की श्रायात १६३९-४० में ४७४ करोड हो गई। 
हृश्यमान व्यापारिक सन्तुलन जहाँ तक निजी सौदो श्र कोष के श्लाँकडो द्वारा नापा जा 
“जा था, ७६ करोड रु० से भारत के पक्ष में था (१६३९-४०), जब कि १६३८-३६ में 
यह केवल २६ करोड रु० तथा १६३७-३८ में ३० करोड रु० था। जब से इगलैण्ड 
स्वरुं-प्रमाप देश न रहा (१६३१) तब से लेकर दिसम्बर, १६३६ तक भारत से निर्यात 
किये जाने वाले कुल स्वर्ण की कीमत ३५१४० करोड रु० थी। 
२४. भारत के स्थिति-विधरण पतन्नक (वेलेंस शीट) में नामे श्रौर जमा की सर्दें--एक 
समुचित लेन-देन के लेखे में श्रायात श्रौर निर्यात में विलकुल ठीक-ठीक सन्तुलन होगा । 
इस बात की स्पष्ट रूप से पृष्टि हो जायगी, यदि हम केवल हृश्यमान लेन-देन (जैसे 
ग्रायात-निर्यात-कर के विवरण में सम्मिलित तथा प्रकाशित झ्ाकडो में सम्मिलित 
मद) को ही न देखकर श्रहंदेय मदों को भी घ्यान में रखें। श्रदृश्य सद वे हैं जितका 
ऊपर कोष्ठक में दिये-लेखो में विवरण नही रहता । अ्रव हम उन मदो की जाँच करेगे 
जो एक पूर्ण भन्तर्राष्ट्रीय स्थेति-विवरण पत्रक (बैलेंस शीट) बनाने के काम आ्राती है । 
आयात-नियात व्यापार की भावी रिथिति वहुत-कुछ टितीय फ्चवर्षीय योजना के खवरूप पर 
आधारित होगी । सभव है हमें भविष्य में आधारोद्योगों के लिए प्रतिवए ३०० करोड रु० की मशीनों का 
झज़ात करना पड़े (यह अभी १०० करोड़ रु० है) और इस प्रकार हमारा आयात चहुत बढ़ जाय | 
« भी सम्मव है कि कुछ अन्य मर्दों में, मेसे खाधान्न, कच्चा कपास और पेटोलियम झादि के आयात 
के सम्नन्ध में हम कुछ कमी भी कर सके ! 
आयात शोर निर्यात को परामशंदात्री समितियां समय-समय पर शआयात-निर्यात की सरकारो 
नीति की परीक्षा करती है तथा सम्बन्धित समस्याञ्नों पर यथोचित्र सलाइ ठेती है। इससे भी आयात- 
निर्यात व्यापार को झृव्यव॒स्थित करने में सहायता मिलती दै । 


र्श्८ भारतीय श्रथेश्ञास्त्र 


को समभोते द्वारा एक वर्ष में दिये जाने वाले परौड-पावने से अधिक होने से रोका 
जाय । इस दृष्टि से आयात को एक निश्चित सीमा के श्रन्दर रखना श्रावश्यक 
था। किल्तु सुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए श्रायातों के साथ उदार 
नीति बरतने की भी झावश्यकता थी, श्रतएव १६४८ के उत्तराद्ध में ध्रायात-नियत्रशशा 
कुछ ढीला कर दिया गया । इसका दूसरा उद्देद्य भश्रौद्योगिक तथा उपभोक्तापी 
की भ्रत्यावश्यक सामग्री की कमी की पूर्ति करना भी था। परिशाभमत आयात में 
पर्याप्त वृद्धि हुई । जूट और जूट-निरमित वस्तुओं की अमरोकी माँग घट जाने 
के कारण निर्यात में काफी कमी हो गई। इससे जुलाई, १६४८ से जून, १६४६ 
तक व्यापारिक संतुलन श्रत्यन्त प्रतिकुल हो उठा श्लौर पौषण्ड-पावने से लगभग 
८५१० लाख पौंड वापस किये गए। प्रतएवं मई, १६९४६ में उदार झ्ायात नीति 
को बदलने के उपाय काम में लाए जाने लगे । ओपन जनरल लाइसेंस ११ नरम मुद्रा 
कैत्र (साफ्ट करेन्‍्सी एरिया) के लिए रह कर दिया गया । बिना लाइसेंस फे नरभ 
मुद्रा क्षेत्र से ग्रायात की जा सकने वाली वस्तुओं की एक संशोधित सूची प्रकाशित की 
गई (झोपन जनरल लाइसेंस१५ ) ।* जुलाई, १६९४६ के बाद श्रायात के लाइसेंस पर 
श्रौर भी प्रतिबन्ध लगाये गए । जून के अन्तिम सप्ताह से सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक 
(१६४९) जनरल लाइसेंस बिलकुल वन्द हो गया | वर्तमान लक्ष्य उत्पादन की बृद्धि 
श्रौर प्रतिस्पर्धा-पूल्यों पर निर्यात को घढाना तथा आयात्त को, विशेषकर मुख्य झौकीगिक 
वस्तुओ झोरखाद्यान्नों के श्रायात को, कम या बन्द करना था।* ह॒ 
१ देखिए, इण्डियन ईशर चुक, १६४६, पृ० ३३१-३२ । 
२ १६५४४ में सारत्त में आयात भौर निर्यात के मूल्यों की गति अनुकूल रही । आयात-मूल्यों में लगभग 
३२५ कमी हुई और निर्यात-मूल्य में लगभग इतनी ही बृद्धि हुईं । परिणामत' नियात से अर्जित आय 
अधिक और श्रायात के भुगतान कम रहे । 

परन्तु नियात की तुलना में भायात की अधिकता के कारण भारत का व्यापारिक संतुलन 
७५ ७ करोड़ रु० से प्रतिकूज्ञ रद्द । कुल भायात में ४६ ४ करोड़ रु० की पृद्धि हुई और उसका मूल्य 
६४ ५ करोड़ रु० था। सरकारी श्रायात नीति सामान्यतः उदार द्योती गई। श्रौथोगिक उपस्कर, 
कच्चे माल एवं उपभोक्ताओं के सामानों के आयात के सम्बन्ध में अधिक उदारता वरती गई। देश में 
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप कुछ अन्य मर्दों में आयात कम कर दिये गए। दुर्लभ मुद्रा 
बले त्षेत्रों में मी भायात के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया । भनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में, यथा 
कच्चा कपास, भनुष्दा प्रदान करने में भी उदारता बरती गई । 

सरकारी आयात क्रमश घटते यए । १६५४ में इसमें ३५ ८ करोढ़ रु० को कमी हुई । 
निर्य तवि--- 

१६४४ में लियात में १२ ८ करोड़ रु० की वृद्धि हुईं और उसका मूल्य ५४८ ८ करो रु था । 
यह दृद्धि मुख्यतया जूद और कपास-निर्मित वस्तुओं तथा! चाय से हुई । 

... पिंदले दो वर्षों में श्रायात-निर्यात व्यापार की नीति में पर्याप्त स्थिरता ञ्रा गई है। विदेश! 
वाजाएँ के उतार-चदाव के भ्रनिरिक्त अब उपसोक्ता और उ्त्पादकों के हितों को ध्यान में रखने से नीति- 
निर्माण में अपेन्षाहत अधिक सफलता मिली है । 

पिद्ले ७ वर्षों से मारत का व्यापारिक सन्तुलन औसनन १०० करोड़ रु० से प्रतिकूल रहा 


दे, लिसे इध पौडनयावने (स्डर्लिय वेलेंसेज) और मित्र दरों की सहायता से पूण करते रहे दे ! 
28५ “०५४३ से इस स्थिति में छुघार हो गया है । 


१९२९-३३ के व्यापारिक भ्रवसाद के वस्तुओं के स्वतन्त्र यादायात पर प्रतिबन्ध, 
तर्राप्ट्रीय व्यापार की मात्रा और स्वभाव में परिवर्तत तथा १६३७-३८ की 
पारिक सनन्‍्दी, इस सबने मिलकर भारत के व्यापार-सन्तुलन को बुरी तरह प्रभावित 
या। १६३७-३८ में वर्मा का अलग हो जाना भी घातक सिद्ध हुआ । यो तो जमा- 
की के निम्न स्तर से कोई विशेष चिन्ता न होती, किन्तु भारत को विदेशी देनदारी 

देखनी थी। १६९३१ में भारत से स्वर्ण का निर्यात ही इसे सुलकाने वाली परि- 
वि थी। स्वर्ण आयात करने वाले देश से स्वर निर्यात करने वाले देश में भारत 
बदलना उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। १९३१-३२ 
५८ करोड रु० के भूल्य का सोना बाहर भेज देने पर कीमती घातुशो की साधारण 
त में वाघा पडने लगी। १९३२-३३ श्रौर १९३३-३४ में क्रमश ६५३६ और ५७ करोड 
ये का सोना भेजा गया। १६३४-३५ में ५२३ करोड रु०, १९३५-३६ में ३७४ करोड 
५ १९३६-३७ में २८ करोड र०, १६३७-३८ में १६३ करोड रु० श्र १६३८-३६ में - 
! करोड़ रुपये के मूल्य का सोना निर्यात किया गया । यह देखा जायगा कि ज्यो-ज्यों हैँ 
दो का निर्यात बढा, सोने का निर्यात कम होने लगा । १६३६-४० में सोने का 
ग्रीत ३४५ करोड रु० हो गया, हालाँकि व्यापार-सस्तुलन में सुधार हो रहा था। 
का कारण युद्धजन्य परिस्थितियों से सोने के भाव का बढ जाना था। १६३८-३९ के 
७५ करोड रु० से बढ़कर चाँदी की झायात १६३६-४० में ४ ७४ करोड हो गई। 
प्रमान व्यापारिक सन्तुलन जहाँ तक निजी सौदो झौर कोष के श्राँकडो द्वारा नापा जा 
था था, ७६ करोड २० से भारत के पक्ष में था (१६३६-४०), जब कि १६३८-३६ में 
! केवल २६ करोड रु० तथा १९३७-३८ में ३० करोड रु० था | जध से इगलैण्ड 
णु-प्रमाप देश न रहा (१६९३१) तब से लेकर दिसम्बर, १६९३९ तक भारत से निर्यात 
ये जाने वाले कुल स्वर्ण की कीमत ३५१४० करोड रु० थी । 

. भारत के स्थिति-विवरण पतन्नक (वेलेंस शीट) में नासे और जमा की सर्दें--एक 
[चित लेन-देन के लेखे में आयात और निर्यात में विलकुल ठीक-ठीक सन्तुलन होगा । 
वात की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जायगी, यदि हम केवल हृश्यमान लेन-देन (जैसे 
यात्-निर्यात-कर के विवरण में सम्मिलित तथा प्रकाशित आ्लाकडो में सम्मिलित 
) को ही न देखकर भ्रहदेय मदो को भी ध्यान में रखें। अहृश्य मद वे हैं जिनका 
7र कोष्ठक में दिये लेखों में विवरण नही रहता । भ्ब हम उन मदो की जाँच करेंगे 
एक पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति-विवरण पत्रक (बैलेंस शीट) बनाने के काम भाती हे। 

आयात-नियांत व्यापार की भावी रिथिति वहुत-कुछ द्वितीय फचवर्षीय योजना के स्वरूप पर 

गरित होगी । सभव दे हमें भविष्य में आधारोधोगों के लिए प्रतिवर्ष ३०० करोड़ रु० की मशीनों का 
गत करना पढ़े (यह श्रभी १०० करोड़ रु० हे) और इस प्रकार हमारा आयात वहुत बढ जाय । 
भी सम्भव है दि कुछ अन्य मदों में, जेसे खाद्यान्न, कच्चा कपास और पेट्रोलियम भादि के आयात 
सम्बन्ध में दम कुछ कमी सी कर सके । 

आयात और निर्यात को परामशंदात्री समितियाँ समय-समय पर आयात-निर्यात की सरकारी 
ते की परीक्षा करती हैं तथा सम्बन्धित समस्याञ्रं पर 4बोचित सलाह देती है। इससे भी आयात- 
योत व्यापार को सब्यवस्थित करने में सहायता मिलती है । 


कक 
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जमा नामे 





१ सौदों का निर्यात । 
२ वाहर से लिये गए ऋण। 


8 विदेशियों द्वारा स्कूल मिशन की सह्दायता 
तथा भ्रकाल एवं दान के लिए भेजा गया धन । 


बहुमूल्य वस्तुभों का भायात । 

बाहर से लिये गए ऋण पर व्याज। /+ 

पहले लिये गए ऋण की अदायगी । 

. यूरोपीय सौदागरो, सरकारी अफप्तरों, और 
वकीलों द्वारा वाहर भेजा जाने वाला धन । 

४ अमयावियों के व्यय । ५. विदेशी वेंकों का लाभ, विदेशी जह्याजों कम्प- 

नियों को दिया जाने वाला भाड़ा । 

६ सरकार द्वारा दिये जाने वाली लम्बी छुट्टी के 
| जज निवृत्ति वेतन, स्टोर, सोना-चाँदी इत्यादि, जो 
भारत सरकार के लिए खरीदी जाती दै। (गृदद-व्यय) 

७ भारतीय अमयणार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए 
बाहर भेजा गया धन ! 
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(१) सौदो का श्रायात-निर्यात--इस मद में जैसा हम देख चुके हूँ भारत एक 

लेनदार (क्रेडिटर) देश है। (२) मद के सम्बन्ध में भारत १६३०-३१ तक भायात 
अधिक श्र निर्यात कम करता था, भ्रतएव देनदार था। १९३१-३२ से परिस्थिति पलट 
गई भर भ्रव भारत बडी मात्रा में सोता वाहर भेजने लगा भौर लेनदार हो गस्‍्ला । 
(३) बाहर से दिये गए या लिये गए ऋण--जब तक ऋण लिया जा रहा हैँ तन 
तक जो देश ऋण दे रहा है वह ऋणी भर जो ले रहा है वह लेनदार (क्रेडिटर) कहा 
'जाता है। इस मद में भारत श्रमी हाल तक एक लेनदार (डेटर) देश था, क्योंकि समय- 
समय पर वह इगलैण्ड से कर्ज लिया करता था। (४) लगी हुई पूंजी पर वापिक 
व्याज का उलटा प्रभाव होता है भ्रौर ऋण लेने वाला देश ऋणी झौर देनें वाला 
लेनदार (क्रेडिटर) हो जाता है। श्रत जहाँ तक भारत को विदेशों से लिये गए 
कर्ज पर व्याज देना पडता है वह ऋणी देश है। (५) ऋण की भ्रदायगी देने वाले 
देश को ऋणी और पाने वाले देश को लेनदार (क्रेडिटर) की दशा में रखती है। 
भारत प्रति वर्ष व्याज देने के श्रतिरिक्त पुराने ऋण को भी छुकता कर रहा है श्ौर 
इस मद के ऊपर एक ऋणी देछ्य है । कर्ज की श्रदायगी इगलैण्ड में सुरक्षित पौण्ड- 
आऋणा को रुपये के ऋण में परिवर्तित करके श्रथवा रुपये की प्रतिभूतियो के क्रय 
का रूप ले सकती है। इसका प्रभाव भी वही होगा भ्रर्थात्‌ उस हद तक भारत की 

देनदारी कम हो जायगी ।* (६) विदेश में रहने वाले भारतीयों और भारत में र का 

वाले विदेशियों की आमदनी, जहाँ तक कि यह सम्बन्धित पक्षो द्वारा अपनी जन्मभू 

को भेजी जाती है। पहले पक्ष में भारत लेनदार श्रौर दूसरे में कर्जंदार है, लेकिन कुल 

मिलाकर इस मद में भारत ऋणी देश है | यूरोपीयो द्वारा भारत से भेजा जाने वाला 

2 भारत के पौण्ड ऋण की पअदायगो ने विदेशी-ऋण के सम्बन्ध में उसकी स्थिति काफी बदल दी है । 
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घन विदेश से भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन से कही श्रधिक है। (७) विदेशी 
बेक, जहाज़ो तथा बीमा कम्पनियों का लाभ । इन मदों में किये गए भ्रुगतान भारत 
की देनदारी के द्योतक हैं । (८५) जहाँ तक विदेशियों द्वारा उदारता के कार्य के लिए 
-3 देश के अन्दर या देश से ऐसे ही कामो के लिए बाहर भेजें गए ध्षत्त का सम्बन्ध है, 
पहले में भारत लेनदार भौर दूसरे में देनदार होगा । इस मद येंक्षारत लेनदार देश 
है, क्योंकि उस धन की तुलना में, जो भारत बाहर भेजता है, वह यूरोप, अ्रमरीका 
तथा अन्य देशों से मिशन, स्कूल तथा कभी-कभी दुशिक्ष-निवारण के लिए एकन्न 
चन्दे के रूप में अधिक धन प्राप्त करता है। (६) सरकार द्वारा विदेशों में ख॑ 
तथा शअ्रन्य सरकारों द्वारा भारत में खर्चे पहले में भारत कजंदार भौर दूसरे में 
लेनदार रहेगा ।* इस मद में भारत एक ऋणोी देश रहेगा, क्योकि उसे बड़ी मात्रा में 
इगलैण्ड में छुट्टी पर गये श्रफसरो की तनख्वाह और यूरोपीय श्रफसरो की पेंशनों का रुपया 
देना पडा तथा श्रग्नेजी सरकार द्वारा भारत के लिए किये गए खर्चो को भी चुकता 
करना पडा | यह सब खर्च इयगलैण्ड में गृह-व्यय (होम चार्जेज़) के अन्तर्गत रखा गया । 
(१०) हरजाना देने वाला देश ऋणी होता है । चूँकि भारत न तो हरजाना देता है न 
पाता ही, भरत, इस मद को बिलकुल छोड देना अनुचित न होगा । (११) विदेशी तथा 
भारतीय भ्रमणाथियो का क्रमश” भारत और विदेशों में खर्च । इस मद में भारत 
लेनदार है, क्योकि अ्रनेक विदेशी लोग यहाँ घूमने श्ाते हैं और उनकी सख्या भारतीय 
जिदेश-भ्रमणाथियो से कही भ्रधिक है। (१२) इसके विपरीत, जहाँ तक भारत विदेशों 
को भारतीय विद्यार्थियों के भ्रष्ययत के लिए घन भेजता है, वह ऋणी है। 
श्रत एक पूरे स्थिति-विवरण पत्रक (बैलेंस शीट) के लिए हमें इन सबका 
लेखा लेना होगा और ऐसा करने पर दोनो पक्षो में पूरा सतुलन स्थापित हो जायगा। 
पिछले पृष्ठ पर दिये गए लेखे से श्रभी हाल तक की भारत की स्थिति स्पष्ट 
हो जायगी । दाहिने हाथ की ओर देनदारी की मरददें श्र्थात्‌ वे मर्दे हैं जिनके लिए भारत 
को देना पडेगा और बाहर से मिलने वाला घन अपेक्षाकृत कम होगा । वाएँ हाथ की 
शोर वे मर्दे हे जिनसे विदेशों से भारत को देनदारी से श्रधिक घन मिलेगा । 
२९, 'निस्सारण' की परिभाषा (दि ढेन डिफाहणड)--भारत के श्रायात से निर्यात 
की अधिकता ने “निस्सारण' सिद्धान्त को जन्म दिया। निर्यात की श्रधिकता की 
प्रत्येक वस्तु के बदले में भारत को कुछ-न-कुछ मिलता हैं श्नौर इसका हिसाब प्राप्ति 
को विभिन्‍न मदो से पूरा हो जाता है । लेकिन जैसी कि स्पेनिश कहावत है, 'हिसाब 
तो ठीक हैं लेकिन खजाना खाली है ।” महत्त्वपूर्ण बात तो प्राप्त धन का हर प्रकार 
। सनन्‍्तोपजनक होना हैँ, वाहर से कुछ मिलता या प्राप्त होना ही नही । 
२६. ग्रह-व्यय (होम चाजंज़)--भारत के आयात से निर्यात की श्रधिकता की व्याख्या 
गृह-व्यय द्वारा की जाती हैं । 
निम्न सख्याएँ १८५६-६० से १६३३-३४ के वीच गृह-व्यय में होने वाली वृद्धि 


१. उदाइरण के लिए १६१४ श्म और १६३६-४५ के युद्ध में भारत सरकार ने श्गलेंड की सरकार 
की शोर से वड़ो मात्रा में रुपया खर्च किया जो कि त्रिटेन की सरकार वापस देगी । 


२३० भारतीय अर्थशास्त्र 





जमा नामे 


१ सौदों का निर्यात । 
२ वाह से लिये गए ऋण। 


३ विदेशियों द्वारा स्कूल मिशन की सद्दायता 
तथा भकाल एवं दान के लिए भेजा गया धन । 


४  भअ्रमणार्थियों के व्यय | 


बहुमूल्य वस्तुओ्रों का आयात | 

वाहर से लिये गए ऋण पर व्याज।. »- 
पहले लिये गए ऋण की अदायगी । 
यूरोपीय सौदागरों, सरकारी अफसरों, ओर 
वकीलों द्वारा वाइर भेजा जाने वाला धन । 

५. विदेशी बेंकों का लाभ, विदेशी जद्दाजी कम्प- 
नियों को दिया जाने वाला भाड़ा । 

६ सरकार द्वारा दिये जाने वाली लम्बी छुट्टी के 
वेतन, निषृत्ति वेतन; स्टोर, सोना-चांदी इत्यादि, जो 
भारत सरकार के लिए खरीदी जाती दै। (गृह-व्यय) 

७. भारतीय अमणार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए 
वाहर मेजा गया धन । 


णू्‌ ४8७3 2७ ७ 





(१) सौदो का श्रायात-निर्यात--इस मद में जैसा हम देख चुके है भारत एक 
लेनदार (क्रेडिटर) देश है। (२) मद के सम्बन्ध में भारत १६३०-३१ तक झ्रायात 
अधिक शोर निर्यात कम करता था, श्रतएवं देनदार था। १६३१-३२ से परिस्थिति पलट 
गई श्रोर अब भारत वडी माज्रा में सोना बाहर भेजने लगा भौर लेनदार हो गया । 
(३) वाहर से दिये गए या लिये गए ऋण--जब तक ऋण लिया जा रहा हैं तब 
तक जो देश ऋण दे रहा है वह ऋणी भर जो ले रहा है वह लेनदार (क्रेडिटर) कहा 
जाता है। इस मद में भारत श्रभी हाल तक एक लेनदार (डेटर) देश था, क्योकि समय- 
समय पर वह इयगर्लण्ड से कर्ज लिया करता था। (४) लगी हुई पूजी पर वापिक 
ज्याज का उलठा श्रभाव होता है श्रौर ऋण लेने वाला देश ऋणी भौर देने वाला 
लेनदार (क्रेडिटर) हो जाता है। श्रत जहाँ तक भारत को विदेशों से लिये गए 
कर्ज पर व्याज देना पडता है वह ऋणी देश है। (५) ऋण की श्रदायगी देने वाले 
देश को ऋणी और पाने वाले देश को लेनदार (क्रोडिटर) को दशा में रखती है। 
भारत प्रति वर्ष व्याज देने के अतिरिक्त पुराने ऋण को भी च्ुकता कर रहा है भ्रौर 
इस मद के ऊपर एक ऋणोी देश है। कर्ज की भ्रदायगी इगलेण्ड में सुरक्षित पौण्ड- 
ऋचा को रुपये के ऋण में परिवर्तित करके अ्रथवा रुपये की प्रतिभूतियों के क्रय 
का रूप ले सकती है। इसका प्रभाव भी वही होगा शर्थात्‌ उस हद तक भारत की 
देनदारी कम हो जायगी ।* (६) विदेश में रहने वाले भारतीयों और भारत में ये मम 
चाले विदेशियों की श्रामदनी, जहाँ तक कि यह सम्बन्धित पक्षों द्वारा श्रपनी जन्मभोम 
को भेजी जाती है। पहले पक्ष में भारत लेनदार श्र दूसरे में कजंदार है, लेकिन कुल 
_ मिलाकर इस मद में भारत ऋणी देश है | यूरोपीयो द्वारा भारत से भेजा जाने वाला 
2 भारत के पीएट ऋण की अदायगी ने विदेशी-ऋण के सम्बंध में उसकी स्थिति काफी बदल दी है । 


भारत का व्यापार २३१ 


घन विदेश से भारतीयो द्वारा भेजे जाने वाले धन से कही अधिक है। (७) विदेशी 
बैक, जहाज़ो तथा बीमा कम्पनियों का लाभ । इन मदो में किये गए भुगतान भारत 
की देनदारी के द्योतक हैं। (८५) जहाँ तक विदेशियों द्वारा उदारता के कार्य के लिए 


-> देश के झन्दर या देश से ऐसे ही कामो के लिए बाहर भेजे गए छत का सम्बन्ध है, 


पहले में भारत लेनदार और दूसरे में देनदार होगा । इस मद यें-भ्ारत लेनदार देश 
है, क्योंकि उस घन की तुलना में, जो भारत बाहर भेजता है, वह यूरोप, श्रमरीका 
तथा अन्य देशों से मिशन, स्कूल तथा कभी-कभी दुशिक्ष-निवारण के लिए एकत्र 
चन्दे के रूप में भ्रधिक घन प्राप्त करता है। (६) सरकार द्वारा विदेशों में खर्च 
तथा भ्रन्य सरकारो द्वारा भारत में खर्च ॥ पहले में भारत कर्जदार भर दूसरे में 
लेनदार रहेगा ।* इस मद में भारत एक ऋण) देदा रहेगा, क्योकि उसे बडी मात्रा में 
इंगलैण्ड में छुट्टी पर गये श्रफलरो की तनख्वाह और यूरोपीय श्रफसरो की पेंशनो का रुपया 
देना पडा तथा शअग्रेजी सरकार द्वारा भारत के लिए किये गए खर्चों को भी चुकता 
करना पढ़ा । यह सच खर्च इगलैण्ड में गुह-व्यम (होम चार्जेज़) के अन्तरगंत रखा गया 
(१०) हरजाना देने वाला देश ऋणी होता है । चूकि भारत न तो हरजाना देता है न 
पाता ही, श्रत इस मद को बिलकुल छोड देना अनुचित न होगा । (११) विदेशी तथा 
भारतीय भ्रमणाथियो का फ़मदा' भारत झ्ौर विदेशो में खर्च । इस मद में भारत 
लेनदार है, क्योकि भ्रनेक विदेशी लोग यहाँ घूमने श्राते हैं भ्रोर उनकी सख्या भारतीय 
- -जिदेश-भ्रमणाथियों से कही भ्रधिक है। (१२) इसके विपरीत, जहाँ तक भारत विदेशों 
को भारतीय विद्याथियों के भ्रष्ययत के लिए घन भेजता है, वह ऋणी है। 
परत एक पूरे स्थिति-विवरण पतन्रक (बैलेस शीट) के लिए हमें इन सबका 
लेखा लेना होगा और ऐसा करने पर दोनो पक्षो में पुरा सतुलन स्थापित हो जायगा । 
पिछले पृष्ठ पर दिये गए लेखे से श्रभी हाल तक की भारत की स्थित्ति स्पष्ट 
हो जायगी । दाहिने हाथ की ओर देनदारी की मर्दे भ्रर्थात्‌ वे मर्दे हैँ जिनके लिए भारत 
को देना पडेगा और बाहर से मिलने वाला घन श्रपेक्षाकृत कम होगा बाएँ हाथ की 
श्रोर वे मर्दे हे जिनसे विदेशों से भारत को देनदारी से श्रधिक धन मिलेगा । 
२४९, “निस्सारण' की परिभाषा (दि दून डिफाहएड)--भारत के श्रायात से निर्यात 
की अधिकता ने 'निस्सारण' सिद्धान्त को जन्म दिया। निर्यात की श्रधिकता की 
प्रत्येक वस्तु के बदले में भारत को कुछ-न-कुछ मिलता हैं पौर इसका हिसाब प्राप्ति 
की विभिन्‍त मदो से पूरा ही जाता है। लेकिन जैसी कि स्पेनिश कहावत है, 'हिसाव 
तो ठोक है लेकिन खजाना खाली है ।” महत्त्वपूर्ण बात तो प्राप्त धन का हर प्रकार 
-ं सन्‍्तोषजनक होना है, बाहर से कुछ मिलना या प्राप्त होना ही नही । 
२६. गृह-ब्यय (होस चार्जज़)--भारत के आयात से निर्यात की भ्रधिकता की व्याख्या 
गृह-व्यय द्वारा की जाती है । 
__ निम्न सख्याएँ १६५६-६० से १६३३-३४ के वीच गृह-व्यय में होने वाली वृद्धि 
१. उदाहरण के लिए १६१४ १८ और १६३४-४५ के युद्ध में भारत सरकार ने इगलेंड की सरकार 
की ओर से वड़ी मात्रा में रुपया खचे किया जो कि ब्रिटेन की सरकार वापस देगी। 


हे 


२३२ है भारतीय श्रर्थशास्त्र 


को प्रदर्शित करती हैं--१ 
इगलेण्ड में कुल पौण्ड व्यय 


वर्ष ॥ मात्रा | बर्ष मात्रा 
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इस विवाद से हम भारत की श्रोर से इगलैण्ड में खरीदे गए भण्डारो को 
छोड देंगे, क्योकि वे झायात के अन्दर आ गए होगे । यह विवादास्पद है कि कया ये 
श्ौर सस्ते में नही खरीदे जा सकते थे झौर क्या उनकी पूर्ति के लिए भारतीय बाजारो 
पर निर्भर नही रहा जा सकता था ? लेकिन “निस्सारण” विवाद में हमें केवल उस 
श्रश से मतलब है जिसके लिए (१) उस वर्ष में सामान सामग्री या सेवाएँ नही प्राप्त 
हुईं तथा (२) वह भ्रश जिसके लिए प्राप्त वस्तुएँ श्रभौतिक थी श्रर्थात्‌ सामग्री और 
रुपये के रूप में नही थी । 
२७. विदेशी ऋण के सम्बन्ध में किये गए मुगतान--पम्रह-व्यय की एक महत्त्वपूर्ा 
मद सरकार द्वारा रेलवे, सिंचाई के साधनों के निर्माण इत्यादि के लिए उघार लिए 
गए घन का व्याज था । इस देश में विदेशी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में उठने वाले 
विभिन्‍न प्रइनो की हम व्याख्या कर आए हूँ ।* श्रव यह कहने की भ्रावश्यकता नही हैं 
“'कि विदेशों से लिया गया घन सदैव हानिकारक ही नही होता, बल्कि इसके विपरीत 


दा, 
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साम्राज्य के बाहर भी होता तो भी उसे भ्रपने साधनों के विकास के लिए कर्ज लेना 
ही पडता । यह और बात थी कि वह कर्ज किससे और कहाँ से लेता । ये कर्ज इगलैण्ड 
से इसलिए लिये गए, क्योकि लद॒न दुनिया में सबसे सस्ता द्रव्य (मुद्रे) बाजार था । 
इसका राजनीतिक सम्बन्ध से कोई प्रयोजन ही नहीं। यह भी कहा गया कि इस 
विपय में इगलेण्ड से भारत का सम्बन्ध हानिकारक ने होकर लाभदायक रहा, 
क्योंकि साख बढ जाने से विदेशों से सस्ती दर पर उधार लेना सम्भव हो सका । 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साख की गारण्टी ही नही दी वल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासन 
भौर देश के आधिक विकास द्वारा भारत की साख को सुधार दिया । हम केवल सबसे 
प्रतिनिधि भौर महत्त्वपूर्ण ऋण श्रर्थात्‌ रेलवे-निर्माण के लिए लिये गए ऋण का ही 
विवेचन करेंगे। इस सम्बन्ध में निम्न प्रश्न उठेंगे-- (१) क्‍या रेलवे का निर्माण देश के 
सर्वोत्तम हित में था ? (२) क्‍या कुछ स्थानों की आवश्यकताएँ भ्रन्य सस्ते परिवहनों 
द्वारा नही पूरी की जा सकती थी ? (३) क्‍या रेलवे पर किया गया खर्च अन्य उतने 
ही या उससे भी महत्त्वपुर्ण, उदाहरणार्थ सिंचाई के साधनों के जन-व्ययों को स्थगित 
करके नही किया गया ? (४) क्‍या विदेशियो को दर-सुरक्षा के रूप में दिया गया 
व्याज का श्राश्वासन बहुत श्रधिक नहीं था ? और (५) क्‍या रेलवे-योजना देश के 
हिंतो को ध्यान में रखकर यथासभव कुशलता श्रौर दक्षता से चलाई गई थी ? इन 
सब प्रइनों की विवेचना हो चुकी है। हमें केवल इतना ही कहना है कि इन सब बातो 
में अ्ियाँ की गई श्रोर होने वाले लाभ पूरी तरह से श्राथिक देनदारियो का हर्जाना 
न छुका सके । फिर भी हमें स्वीकार करता होगा कि रेलवे देश की श्राथिक समृद्धि 
का श्रग्रदूत चनकर श्राई तथा होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभो ने लागत को 
पूरा ही नही किया वरन्‌ भ्रत्यघिक लाभ भी पहुँचाया। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्‍या 
इन लाभो को झ्नावश्यक रूप से अधिक मूल्य पर नही खरीदा गया ? 

ऐसी विदेशी पूजी पर जो विना सरकार के हस्तक्षेप के देश में आई, दिये 
जाने वाले व्याज को गृह-व्यय (होम चार्जेज) में स्थान नही मिला, लेकिन वह हमारे 
निर्यात के काफी हिस्से के लिए उत्तरदायी है। यहाँ भी विदेशी पुृजी द्वारा भारत 
के हित-अहित का प्रइन उठता है। इसके लिए हम पाठकों से उन सेक्शनों को देखने 
का श्राग्रह करेंगे जहाँ इस प्रइन की विवेचना की गई है।* अ्तएवं यह निर्णय कि 
“भारत विदेशी पूजी उधार लेने से होने वाले हितो का उदाहरण प्रस्तुत करता 
है” कुछ सीमाओो के अन्दर ही स्वीकार किया जा सकता है। 
२८ नागरिक एवं सैनिक सेवाएँ-- भ्रव हम नागरिक एवं सैनिक सेवाओं के लिए किये 
जा वाले भरुगतानो पर विचार करेंगे। 

यह अ्सदिग्ध है कि बडी सख्या में तथा ऊँची तनख्वाह पर यूरोपीय अफसरो 
को काम में लगाने से भारत का व्यय आवश्यकता से श्रधिक बढ गया था। एक शोर 
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र्रे२ ह॒ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


को प्रदर्शित करती है---* 


इगलैण्ड में कुल पौण्ड व्यय 


वर्ष । 
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इस विवाद से हम भारत की भ्रोर से इगल॑ण्ड में खरीदे गए भण्डारों की 

छोड देंगे, क्योंकि वे भायात के भ्रन्दर भा गए होंगे । यह विवादास्पद है कि क्‍या ये 
श्रौर सस्ते में नही खरीदे जा सकते थे भ्रौर क्या उनकी पूर्ति के लिए भारतीय वाजारो 
पर निर्भर नही रहा जा सकता था ? लेकिन “निस्सारण' विवाद में हमें केवल उस 
श्रश् से मतलव है जिसके लिए (१) उस वर्ष में सामान सामग्री या सेवाएं नहीं प्राप्त 
हुईं तथा (२) वह भ्रश जिसके लिए प्राप्त वस्तुएँ भ्रभौतिक थी श्र्थात्‌ सामभ्री और 
रुपये के रूप में नही थीं । 
२७, विदेशी ऋण के सम्बन्ध में किये गए सुगतान--गरह-ब्यय की एक महत्त्वपूरणं 
मद सरकार द्वारा रेलवे, सिचाई के साधनों के निर्माण इत्यादि के लिए उघार लिए 
गए धन का व्याज था । इस देश में विदेशी पूजी लगाने के सम्बन्ध में उठने वाले 
विभिन्‍न प्रश्नों की हम व्याख्या कर आए हे ।* श्रव यह कहने की झावश्यकत्ता नही है 
“कि विदेशों से लिया गया घन सदेव हानिकारक ही नही होता, बल्कि इसके विपरीत 
कभी-कभी तो यह श्राथिक विकास में अत्यन्त सन्‍्तोषजनक साधन का काम देता 
है ।” कितने ही देश, जिनके पास भ्रतुल प्राकृतिक साधन हूँ किन्तु पूंजी की कमी है, 
बाहर से घन उधार लेना लाभदायक समभते हे । कनाडा जैसे कितने ही ऋणी देश 
विदेशी पूजी की सहायता से दिन-प्रतिदिन समृद्ध होते जा रहे हैं । श्रतएव इन ऋणो 
पर दिये जाने वाले व्याज को 'घन का निस्सारण, (ड्रेन) कहना मु्खेता होगी, 
घूकि यह उस विदेशी ऋण पर थ्याज है जो देश के गृह-व्ययो में श्रग्नरगण्य था। 
सर थियोडोर मॉरिसन ने 'निस्सारण' के स्थान पर इसे “विदेश को किया गया भुगतान 

कहना भ्रधिक उचित समझा, कारण यह था कि निस्सारण शब्द से यह ध्वनि श्राती 
थी कि यह देश के लिए हानिकारक था। उन्होने कहा कि भारत भौर इगलैण्ड के सम्बन्ध 
को देखते हुए इसे भारत की कर्जदारी न समझना चाहिए, क्योकि यदि भारत श्रग्ने जी३ 


२ 7६१८-१६ तक की सरयाए' शाह के 'सिक्सटी इंयले ऑफ़ इस्टियन फाइनेंस! (द्वितोय सस्करण) 


से लो बर्े है, (४ १८७ ८८) । बाढ़ के वर्षा की सख्याएं स्टेटिस्टीकूल एब्सट्रेअंदस! ४६०६-२७ और 
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साम्राज्य के वाहर भी होता तो भी उसे भ्रपने साधनों के विकास के लिए कर्ज लेना 
ही पडता । यह और वात थी कि वह कर्ज किससे भौर कहाँ से लेता । ये कर्ज इगलैण्ड 
से इसलिए लिये गए, क्योकि लद॒न दुनिया में सबसे सस्ता द्रव्य (मुद्रा) बाजार था। 
इसका राजनीतिक सम्बन्ध से कोई प्रयोजन ही नहीं। यह भी कहा गया कि इस 
विषय में हगलेण्ड से भारत का सम्बन्ध हानिकारक ने होकर लाभदायक रहा, 
क्योकि साख बढ जाने से विदेशों से सस्ती दर पर उधार लेना सम्भव हो सका । 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साख की गारण्टी ही नही दी वल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासन 
श्रौर देश के श्राथिक विकास द्वारा भारत की साख को सुधार दिया । हम केवल सबसे 
प्रतिनिधि भौर महत्त्वपूर्ण ऋण श्रर्थात्‌ रेलवे-निर्माण के लिए लिये गए ऋण का ही 
विवेचन करेंगे। इस सम्बन्ध में निम्न प्रश्न उठेंगे-- (१) क्‍या रेलवे का निर्माण देश के 
सर्वोत्तम हित में था ? (२) क्‍या कुछ स्थानों की झावश्यकताएँ भ्रन्य सस्ते परिवहनो 
द्वारा नही पूरी की जा सकती थी ? (३) क्या रेलवे पर किया गया खर्च श्रन्य उतने 
ही या उससे भी महत्त्वपूर्ण, उदाहरणार्थ सिचाई के साधनो के जन-व्ययो को स्थगित 
करके नही किया गया ? (४) क्‍या विदेशियो को दर-सुरक्षा के रूप में दिया गया 
व्याज का आश्वासन बहुत अभ्रधिक नही था ? भौर (५) क्या रेलवे-योजना देश के 
हितो को ध्यान में रखकर यथासभव कुशलता और दक्षता से चलाई गई थी ? इन 
सब प्रश्नों की विवेचना हो चुकी है | हमें केवल इतना ही कहना है कि इन सब बात्तो 
में त्ियाँ की गईं और होने वाले लाभ पूरी तरह से झ्राथिक देनदारियो का हर्जाता 
न चुका सके । फिर भी हमें स्वीकार करना होगा कि रेलवे देश की भ्राथिक समृद्धि 
का श्रग्रदूत वनकर श्राई तथा होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभो ने लागत को 
पूरा ही नही किया वरन्‌ भ्रत्यधिक लाभ भी पहुँचाया। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या 
इन लाभो को भ्रनावश्यक रूप से भ्रधिक मूल्य पर नही खरीदा गया ? 

ऐसी विदेशी पूजी पर जो विना सरकार के हस्तक्षेप के देश में आई, दिये 
जाने वाले व्याज को गृह-व्यय (होम चार्जेज) में स्थान नहीं मिला, लेकिन वह हमारे 
निर्यात के काफी हिस्से के लिए उत्तरदायी है। यहाँ भी विदेशी पूजी द्वारा भारत 
के हित-अहित का प्रश्न उठता है। इसके लिए हम पाठको से उन सेक्शनो को देखने 
का झआञग्रह करेंगे जहाँ इस प्रश्न की विवेचना की गई है ।* अतएवं यह निर्णय कि 
“भारत विदेशी पूजी उधार लेने से होने वाले हितो का उदाहरण प्रस्तुत करता 
है”* कुछ सीमाओं के ग्रन्दर ही स्वीकार किया जा सकता है। 
२८ नागरिक एवं सेनिक सेवाएँ--अ्रव हम नागरिक एवं सैनिक सेवाओं के लिए किये 
जा वाले भ्ुगतानों पर विचार करेंगे | 

यह असदिग्ध है कि बडी सख्या में तथा ऊँची तनख्वाह पर यूरोपीय अफसरो 
को काम में लगाने से भारत का व्यय आवश्यकता से श्रधिक वढ गया था। एक ओर 


आपके न अरब 9 कह 
१. देखिए, खण्ड १, अध्याय १३, सेक्शन १६-२५ । 
२. देखिए, सर दी० मॉरीसन, 'दि इकनामिक ट्राजिशन इन इस्टिया', पृ० २१८। 


२३२ दे भारतीय अर्थशास्त्र 


को प्रदर्शित करती हैँं--..* 
इगलैण्ड में कुल पौण्ड व्यय 
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इस विवाद से हम भारत की श्रोर से इगलेण्ड में खरोदे गए भण्डारो को 

छोड देंगे, क्योकि वे शभ्रायात के अन्दर श्रा गए होगे । यह विवादास्पद है कि क्‍या ये 
झौर सस्ते में नही खरीदे जा सकते थे भ्नौर क्या उनकी पृत्ति के लिए भारतीय वाजारो 
पर निर्भर नही रहा जा सकता था ? लेकिन “निस्सारण' विवाद में हमें केवल उस 
भश् से मतलब है जिसके लिए (१) उस बर्ष में सामान सामग्री या सेवाएँ नही प्राप्त 
हुई तथा (२) वह भ्रश जिसके लिए प्राप्त चस्तुएँ प्रभौतिक थी श्रर्थात्‌ सामग्री भौर 
रुपये के रूप में नही थीं । 
२७, विदेशी ऋण के सम्बन्ध में किये गए भुगतान--ग्रह-ब्यय की एक महत्त्वपूर्ण 
नंद सरकार द्वारा रेलवे, सिंचाई के साधनो के निर्माण इत्यादि के लिए उधार लिए 
५ घन का व्याज था । इस देश में विदेशी पू'जी लगाने के सम्बन्ध में उठने वाले 
विभिन्‍न प्रश्नो की हम व्याख्या कर आए है ।* श्रब यह कहने की भावश्यकता नही है 
“कि विदेशों से लिया गया धन सर्देंव हानिकारक ही नही होता, बल्कि इसके विपरीत 
केभी-कभी तो यह झ्ाथिक विकास में अत्यन्त सन्‍्तोषजनक साधन का काम देता 
है ।” कितने ही देश, जिनके पास अतुल प्राकृतिक साधन है किन्तु पुजी की कमी है, 
वाहर से घन उघार लेता लाभदायक समझते हैं। कनाडा जैसे कितने ही ऋणी देश 
विदेशी पू'जी की सहायता से दिन-प्रतिदिन समृद्ध होते जा रहे है । श्रतएव इन ऋणो 
पर दिये जाने वाले व्याज को 'धन का निस्सारण, (ड्रेल) कहना मुखेता होगी, 
चूंकि यह उस विदेशी ऋण पर व्याज है जो देश के ग्रृह-ब्ययो में श्रग्नगण्य था | 
सर थियोडोर मॉरिसन ने “निस्सारण” के स्थान पर इसे “विदेश को किया गया भुगतान 

कहना शभ्रघिक उचित समझा, कारर यह था कि निस्सारण शब्द से यह ध्वनि भ्राती 
थी कि यह देश के लिए हानिकारक था। उन्होने कहा कि भारत श्र इगलैण्ड के सम्बन्ध 
को देखते हुए इसे भारत की कर्जेदारी न समझना चाहिए, क्योंकि यदि भारत श््रे जी३ 
7६75-१६ तक की सख्याएँ शाह के 'सिबसटी टैयर्त भाँक इण्टियन फाइनेंस” (द्वितोय सस्करण) 
५ 7 १८०७-८८) । बाद के वर्षा की सख्याएं” 'स्टेटिस्टेकल ए्सट्रे क्द्स! १६०६-२७ और 

डे | 


भारत का व्यापार २३३ 


साम्राज्य के बाहर भी होता तो भी उसे शभ्रपनें साधनों के विकास के लिए कर्ज लेना 
ही पडता । यह औौर बात थी कि वह कर्ज किससे और कहाँ से लेता। ये कर्ज इगलैण्ड 
से इसलिए लिये गए, क्योकि लद॒न दुनिया में सबसे सस्ता द्रव्य (मुद्रा) बाजार था। 
इस्कुक़ा राजनीतिक सम्बन्ध से कोई प्रयोजन ही नहीं। यह भी कहा गया कि इस 
विपय में इगलेण्ड से भारत का सम्बन्ध हानिकारक ने होकर लाभदायक रहा, 
क्योकि साख बढ जाने से विदेशों से सस्ती दर पर उधार लेना सम्भव हो सका । 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साख की गारण्टी ही नही दी बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासन 
श्रौर देश के श्राथिक विकास द्वारा भारत की साख को सुधार दिया । हम केवल सबसे 
प्रतिनिधि श्रौर महत्त्वपूर्ण ऋण प्रर्थात्‌ रेलवे-निर्माणा के लिए लिये गए ऋण का ही 
विवेचन करेंगे। इस सम्बन्ध में निम्त प्रश्न उठेंगे-- (१) क्‍या रेलवे का निर्माण देश के 
सर्वोत्तम हित में था ? (२) क्या कुछ स्थानों की श्रावश्यकताएँ भ्रन्य सस्ते परिवहनो 
द्वारा नही पूरी की जा सकती थी ? (३) क्‍या रेलवे पर किया गया खच्च श्रन्य उतने 
ही या उससे भी महत्त्वपूर्ण, उदाहरणाथे सिंचाई के साधनो के जन-व्ययों को स्थग्रित 
करके नही किया गया ? (४) कया विदेशियो को दर-सुरक्षा के रूप में दिया गया 
व्याज का भ्राइवासन बहुत अधिक नही था ? श्लौर (५) क्‍या रेलवे-योजना देश के 
हितो को ध्यान में रखकर यथासमव कुशलता शझौर दक्षता से चलाई गई थी ? इन 
सब प्रश्नो की विवेचना हो चुकी है | हमें केवल इतना ही कहना है कि इन सब बातों 
में अ्धियाँ की गई श्रौर होने वाले लाभ पूरी तरह से आ्राथिक देनदारियो का हर्जाता 
न छुका सके | फिर भी हमें स्वीकार करता होगा कि रेलवे देश की झ्राथिक समृद्धि 
का अग्रदूत बनकर भ्राई तथा होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभो ने लागत को 
पूरा ही नही किया वरन्‌ भ्रत्यघिक लाभ भी पहुँचाया। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या 
इत लाभो को भ्रतावश्यक रूप से श्रधिक मूल्य पर नही खरीदा गया ? 

ऐसी विदेशी पूजी पर जो बिना सरकार के हस्तक्षेप के देश में आई, दिये 
जाने वाले व्याज को गृह-व्यय (होम चार्जेज्) में स्थान नही मिला, लेकिन वह हमारे 
निर्यात के काफी हिस्से के लिए उत्तरदायी है। यहाँ भी विदेशी पूजी हारा भारत 
के हित-अहित का प्रश्न उठता है। इसके लिए हम पाठकों से उन सेक्शनों को देखने 
का आग्रह करेंगे जहाँ इस प्रश्न की विवेचना की गई है ।* झतएवं यह निर्णय कि 
“भारत विदेशी पूजी उधार लेने से होने वाले हितों का उदाहरण प्रस्तुत करता 
है”* कुछ सीमाओं के भ्रन्दर ही स्वीकार किया जा सकता है। 
२८ नागरिक एवं सैनिक सेवाएँ-- अब हम नागरिक एवं सैनिक सेवाओ के लिए किये 
जाते वाले भुगतानो पर विचार करेंगे। 

यह असदिग्ध है कि बडी सख्या में तथा ऊँची तनख्वाह पर यूरोपीय अफसरों 
को काम में लगाने से भारत का व्यय आवश्यकता से अधिक वढ गया था। एक शोर 


न क  39: 2280 के 
१ देखिए, खण्ड २, अध्याय १३, सेवशन श्ह्न्र्पू्‌ । 
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२३४ भारतोय अथशास्त्र 


तो यूरोपीय अफसरो का रखना करदाता के लिए भार-स्वरूप था, दूसरी शोर सेवा से 
निवृत्त होने पर इनके श्रनुभवों से भी देश वचित रह जाता था। श्रपने जन्म-सिद्ध 
अधिकार से भारतीयों को वचित करने से श्रग्रेजो और भारतीयो के सम्बन्ध में कद्गृता 
आ गई। ल्‍ 
सैनिक व्यय के सम्बन्ध में शिकायत यह थी कि भारत की सेना उसका 
आवश्यकताशो से बहुत श्रधिक थी ।* उसका आकार, श्रधिकारी और सगठन श्रग्रेजी 
हितो से निर्धारित होता था । यद्यपि सभा ने १६१६ की ईशर-समिति का सुझाव, कि 
भारतीय सेना को साम्राज्यीय सेना का एक भग समभना चाहिए, भ्रस्वीकार कर दिया, 
फिर भी सेना प्राय साम्राज्यीय हितो की रक्षा के लिए ही काम में लाई जाती थी । 
श्रतएव यह श्लालोचना, कि सेना को रखने का आशिक खर्च श्रग्नेजी सरकार द्वारा 
वरदाइत किया जाना चाहिए, विवेकपूर्णो एव सत्य थी । 
२६. जद्दाज तथा बीमा-कम्पनिर्यों और बैंकों के ज्ञाभ--श्रन्य सेवाएँ, जिनके लिए 
भारत को भुगतान करना पडता था श्र जिनका उल्लेख ग्रह-व्ययो (होम चार्जेज़) 
में नही किया जाता था, विदेशी बेको, पूरोपीय जहाजो तथा बीमा-कम्पनियों की 
सेवाएँ थी। कभी-कभी घनी देश भी विदेशियों से इस प्रकार की सेवाएँ खरीदना 
लाभदायक समभते है | उदाहरण के लिए, १६१४ के पूर्व सयुक्त राज्य सामुद्रिक 
परिवहन सेवाश्ो, बेकिंग, बीमा-कम्पनियों तथा श्रन्य वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवाझो 
के लिए कितने ही यूरोपीय देशो का ऋणी था । इस प्रकार की सेवाश्नो को उस हद 
तक, जहाँ तक कि ये इगलैण्ड द्वारा देश पर लाद दी गई थी और इन्होने इन दिशाअ। 
में देश के लोगो का विकास बाधित किया, 'निस्सारण” घन-शोषक या वाहक कहा 
जा सकता है । 
३० निस्सारण विवाद की कुछ श्राधारभूत मान्यताएँ--निस्सारण के पक्ष में यह 
कहा जाता था कि इगर्लण्ड ने भारत को शान्ति का वरदान देकर सभी दिशाओ में 
देश का सुव्यवस्थित विकास सम्भव बनाया था । अतएवं इन लाभो की तुलना में 
निस्सारण द्वारा होने वाली हानियाँ तिनके के वरावर भी नहीं हे। लेकिन इस 
श्राधार पर तो सरकार के हर एक श्रपव्यय शौर अ्ननौचित्य को उचित बताया 
जा सकता है। श्रेग्रेजो के सम्बन्ध से भारत को होने वाले लाभो को ठीक-ठीक मापना 
श्रसम्भव है। श्रत उन्हें तथ्यो पर श्राधारित विवाद में लाना ही व्यथे है, क्योकि 
भारत से इसी प्रकार के भ्गरनीय लाभ इगलैण्ड को भी हुए जो विवाद में नहीं लाए 
जाते । प्रेग्रेज व्यापारियों को भारत के व्यापारिक एवं श्राथिक क्षेत्र से होने वाले 
लाभो की गणना की जा सकती है, किन्तु भारत पर अ्रधिकार करने से इगलैण्ड की 
प्रतिष्ठा में होने वाली वृद्धि को मापना प्रसम्भव है । क्या पौड, शिलिग, पेस में अ्रजो 
द्वारा भारत को अपना साम्राज्य समभने से होने वाले गर्व श्रौर शक्ति के अनुभव का 
मापा जा सकता है ? भारत ने भ्रग्नेजी अफसरो, सेनिको और राष्ट्र-निर्माताश्रो के 
शिक्षण की भूमि का काम दिया है, क्या उसकी गाना सम्भव है ? श्रतएव 
१ सैनिऊ ब्यय के विशेष विवरण के लिए देखिए, अत्याय १२ । 


भारत का व्यापार र३५ 


निस्सारण विवाद से इन वस्तुओं की गणना छोडनी होगी । 

निस्सारण सिद्धान्त की व्याख्या से कितने ही अनिवार्य सुधारों की शोर 
निर्देश हुआ और कितनी ही वास्तविक शिकायतों की सहायता प्रतीत होने लगी, 
लेकिन इससे भारतीय दरिद्रता की पूरी व्याख्या नहीं हो जाती | कितने ही श्न्य 

>म्रधिक महत्त्वपूर्ण कारणों की प्रथम बार व्याख्या करने वाले भारतीय श्री रानाडे थे। 
उन्होने श्रन्य कितनी ही बातों के साथ इस पथ का भी प्रदर्शन किया । अनुवर्ती लेखको 
में उन जैसी सृक्ष्मदशिता और समानुपातिक हृष्टिकोण नही पाया गया। 
३१. देश का ( भौसिक ) सीसानन्‍्त व्यापार--भारत की भूमि-सीमा ६००० मौल 
लम्बी है। पश्चिमोत्तर भौर उत्तर-पूर्व तक फैली यह सीमा-रेखा उसकी तटीय रेखा 

: से अधिक लम्बी है, किन्तु घनें, अभेय जगलो झौर दुर्गंम पहाडो के कारण व्यापार में 
झमेक वाघाएँ पडती है । दर्रो की कमी के कारण सीमाप्रान्त देशो से सचार कठिन 
था। हम भारत की पुरातन भूमि के स्वभाव और व्यापार की ओर निर्देश कर चुके 
हैं। मुगल काल में विदेशी व्यापार काफी जोर से चल रहा था। इधर हाल में सीमा- 
आन्त व्यापार की कठिनाइयाँ बहुत कम हो गई हे---विशेषकर पदि्चिमोत्तर सीमा 
की । यद्यपि सीमान्त रेलवे के निर्माण का मूल उहँ श्य यौद्धिक था, किन्तु यह व्यापार 
का भी प्रधान मार्ग सिद्ध हुई । उन प्रधान सीमान्‍्त देशो में, जिनसे भारत का व्यापार 
सम्बन्ध था, श्रफगानिस्तात, मध्य एशिया, ईरान, नेपाल श्रौर तिव्बत का नाम लिया 
जा सकता है। 
7) (१) सीमा से होकर जाने वाले मार्गों के समीपवर्ती ब्यापार-केन्द्व--प्रप्रैल, 
१६४१ में सशोधित किए जाने से पूर्व भारत के सीमान्त व्यापार की रजिस्ट्री की 
व्यवस्था दो भागो में विभाजित थी--(क) भ्रूमि-सीमा के समीपवर्ती स्थानों से व्यापार, 
(ख) भारत-श्रफगान व्यापार । प्रथम के अन्तर्गत सीमा के उस पार व्यापारिक मार्गो 
के समीपवर्ती स्टेशनों पर थोडी-सी चुनी हुई वस्तुश्रों के व्यापार की रजिस्ट्री होती 
थी। सीमा के उस पार वाले देशो से श्रायात की जाने वाली प्रधान वस्तुएं गेहूं, चना 
दाल और चावल जैसे खाद्यास्त, कच्चा श्रन्न, कच्चा जूठ, तम्बाकू, तिलहन, तिल्ली, 
सरसो इत्यादि थी। निर्यात की प्रधान वस्तुएँ निम्न थी--कपास की वस्तुएँ, विदेशी 
ओर भारतीय, सूत, चावल, अन्य दालें, चीनी, कपास, लोहा, इस्पात (छुरे-चाकू 
इत्यादि) पेट्रोल, चमडे के सामान, सिल्क की सामग्री, चाय, तम्बाकू इत्यादि । 

(२) अफमगान-भारत ब्यापार--इस व्यापार के भ्लग भ्राँकडे, जो १६३७ से 
भाप्त हैं, उनकी रजिस्ट्री थाल, चमन भौर तोरखान में होती थी । १ प्रप्रैल, १६४१ से 
नोक-कुण्डी में लिखा जाने वाला व्यापार भी शामिल कर लिया गया। अ्रफगान- 

“करत व्यापार की एक विशेषता भारत से होकर बडी मात्रा में होने वाला मक्रमण- 
व्यापार (ट्राज़िद ट्रेंड) है। अफगानिस्तान से भारत में श्राने वाली प्रधान वस्तुएँ निम्न 
ह-पमडा, समूर, फल श्रौर तरकारियाँ । इनका मूल्य १६४१-४२ में कुल मुल्य का 
5६% था। इसमें से प्राय सभी चमड़ा और समूर विदेशों को भेजने के लिए था । इसी 
प्रकार फलो का काफी भाग बाहर भेज दिया जाता था। भारत से अफगानिस्तान 


२३६ भारतीय अधंशञास्त्र 


अजी जाने वाली भारत-उत्पादित वस्तुश्रो में जीवित पशु, वूट, जूते, चमडा, सीमेण्ट 
इत्यादि मुख्य थी तथा लोहा, कपास-निर्मित वस्तुएं और चाय भ्रत्यधिक विदेशी 
प्रतिस्पर्धा का विषय थी । यन्त्र, औजार, शक्कर इत्यादि के निर्यात में भारत का हिस्सा 
बहुत थोडा था । ध सी 

(३) भारत-ईरानी व्यापार--आयात पक्ष में महत्ता के क्रम से प्रधान वस्तु, 
फल, तरकारियाँ, ऊनी कालीन, कम्बल, मसाले, चमडे ओर समर थी! ईरान भेजी 
जाने वाली सामग्री में चाय, चीनी, गेहूँ श्रोर जूट भूमि-पथ से भेजे जाते थे।* 
१ अ्रगस्त, १६३४७ से भारत के विभाजन के वाद भारत के सीमा-व्यापार की विशेषताएँ वदल गई हैं। 
अव भारत का अधिकाश व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है । भिम्न तालिकाए पाकिस्तान, अफगा- 
निस्तान और ईरान के साथ भारत का व्यापार प्रदर्शित करती हैं । 

(हजार रुपयो में) 
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भारत का व्यापार २३७ 


3३२, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भरौर श्रार्थिक समृद्धि--भारत के व्यापार का झ्राकार इतना 
भ्रधिक है कि उसे विश्व के देशो में पाँचवा स्थान प्राप्त है ।'* वर्तमान काल में भारत 

व्यापारिक वृद्धि को, जो रेलवे-प्रसार तथा सामुद्रिक सुविधाश्रो का परिणाम है, 
देश की भ्ौद्योगिक प्रमुखता का चिह्न न मानना चाहिए वरन्‌ उसका प्रथम आव- 
इयक चरण मानता चाहिए।"* यदि भारत अपने निर्माण-उद्योगो का विकास करता 
है तो पहले उसका विदेशी व्यापार काफी कम हो जायगा, क्योकि वह॒स्वय ही वे 
निर्मित वस्तुएँ तैयार करने लगेगा जो वह इस समय बाहर से मेंगाता है । यदि उसके 
व्यापार का श्राकार वैसा ही रहता है तब भी उसकी रचना में परिवर्तत हो जायगा । 
यह भी सम्भव है कि भविष्य में उसकी निर्मित वस्तुएं इतनी अ्रधिक हो जायें कि गृह- 
आवश्यकताओ की पूर्ति के उपरान्त वह बाहर भी भेज सके । वस्तुत* भारत विदेक्षी व्या- 
पार और झ्राथिक समृद्धि के सम्बन्ध की भ्रनिश्चितता का उदाहरण प्रस्तुत करता है ।* 


आत्तरिक व्यापार 
३३, (१) तटीय ब्यापार--भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जलयानो के लिए सुर- 
क्षित करने के सम्बन्ध में हम उसकी (तटीय व्यापार की) वर्तमाव स्थिति और भावी 
महत्ता देख आए है। तटीय व्यापार को देश के प्रान्तरिक व्यापार का अभ्रय मानना 
जाहिए, यद्यपि इसमें थोडा-सा विदेशी व्यापार भी शामिल है ।४ 
तटीय-व्यापार" (हजार रुपयो में) 
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१ प्रति व्यक्ति व्यापार में भारत लगभग सबसे नोचे है । स्पष्टतया भारत नेसी जनसख्या वाले देश में 
प्रति व्यक्ति व्यापारिक दृद्धि में दृश्यमान परिवर्तन होने के लिए यह भावश्यक दे कि उसका व्यापार 
बहुत अधिक मात्रा में वंढे । यह देखा जाता दे कि अन्तर्राष्टीय विनिमय बढ़े देशों को अपेक्षा छोटे देश 


-3 लिए अत्यधिक महत्तपूर्ण दे! २ देखिए, खण्ड १, अध्याय ५, इकनामिक ट्राज्ीशन इन-इडिया । 


३ देखिए, ए० मार्शल, 'इण्डस्ट्री एण्ड ट्रे ढ”, पृ० २५। गुल 5 - 
“४. १६४७ ३८ के पहले की सख्याएँ ब्रिटिश डडिया, जिसमें वर्मा भी शामिल दे, से सम्बन्धित हैं । 

१६३७-३८ में कुल निजी सोदों के मूल्य अ्रयोत्‌ ४२५१ करोड़ र० में से भारतीय सौदे का मृच्य 
३७ ५६ करोड र० और विदेशों सोदे का मूल्य ४ ६५ करोड़ रु० था। इसी प्रकार कुल निर्यात-मूल्य 
४३'०५ करोड रु० में से भारतीय सौदे का मूल्य ३७ १५ करोड़ रु० और विदेशी का ६५० करोड़ 
ऊ० था। ५ स्टेटिस्टिकल एच्स्ट्रेक्ट फॉर विटिश इण्डिया (१६३७-०८) तालिका न० २४५ । 

६. बिहार भी सम्मिलित है । 


२३८ भारतीय अशश्ञास्त्र 


ऊपर की तालिका? से निजी सौदागरी का (विदेशी और भारतीय) सामुद्रिक 
प्रान्तों में ग्रायात और वहाँ से श्रेग्रेगी और विदेशी बन्दरगाहों को निर्यात किये गए 
सामान का मुल्य स्पष्ट हो जायगा ।* हि 

सरकारी भण्डार और खजाने के आयात-निर्यात का मूल्य शामिल करने पुर 
व्यापार का कुल मूल्य १६१८-१६, १६३५-३६ श्र १६३७-३८ में क्रमश: १६६,५६ 
लाख रु०, १६१,८४ लाख रु० तथा ८७,०२ लाख रु० था | बाद के वर्षो की संख्याएँ 
१६३८-३६ के लिए ५५,४४५ लाख र०, १६४० के लिए ६६,६६ लाख रु० थीं। इस 
समय भारत का अधिकांश तटीय व्यापार अंग्रेजों के हाथों में है ।* 

जैसा कि पहले कह चुके हें १ अ्रप्रैल, १६३७ को ब्रिटिश भारत से बर्मा के 
अलग हो जाने पर इन दोनों देशों के बीच का व्यापार, जो तब तक तटीय व्यापार के 

अन्दर था, विदेशी व्यापार समझा जाने लगा । इससे १६३७-३८ के तटीय व्यापार 

में हुई भारी कमी स्पष्ट हो जायगी | 

१६३७-३८ में झ्राठ प्रमुख बन्दरगाहों का कुल (आयात-तनिर्यात) विदेशी और 
तटीय व्यापार आगे की तालिका में दिया गया है । 
१. इस सम्बन्ध में आधुनिक अकिडे इस प्रकार है । 





आयात निर्यात 
पश्चिमी बंगाल १६४८-४६ ४७०,०५३ ३०५,३६६ 
१६४६-५० ३०४,०८ १४३ रर२५,४५२ ई्‌. 
१६५०-५१ २६४४, २१६ २७५,० ३५ ः 
रएध्श्प्रर ३६०,६&६८ ३७३,७३० 
उड़ीसा १६४८-४६ ४६९१ २,५६० 
१६४६-५० १,५४१ ४,शशफ 
१६५०-५१ ७६५ २,६२० 
धर १६५१-५२ 5 ६6 
बम्बइ १६४८-४६ ४४७,२६३ ७६९४, २४४ 
६६४६-५० 8७४, € ५८ ३७४,६० ४ 
१६५०-५१ ४ड४७,०५६ भर२०,श१५ 
शह्श्श्न्पुर ४५४,६१७ ६१४,०८७ 
मद्रास १६४८-४६ ४१३,७१८ ४०४,६४४ 
१६४६-५० ३२६,३३३ ४४१,१२२ 
१६५०-५१ ४८७,३२१ ४६€,७२२ 
१६५१-५२ ३४३,४३२ ३७७,५४० 
ट्रावनकोर-कोचीन १६५०-५१ २,४४१ २५,०४३ 
श्ध्श्श््श्र भ््रेव १३,३१८ 


२. १६५१-५२ में तदीय व्यापार के आयात का कुल मूल्य १५६,६५,४७००० रु० और निर्यात का कुल 
मूल्य १६८, १७,७६,००० र० था। व्यापार का कुल मूल्य ३२८,१३,२३,००० रु० था। स्टेटिस्टीकल 
एब्ट्रवट १९५१-५२ । 

३. जे० ईं० कस्टेलिनो ने अपने लेख प्लानिंग ट्रान्सपोरट), जो ईस्टर्न इकनामिस्ट में ३ दिसम्बर, १६४३ 
में प्रकाशित हुआ, लिखा, “भारत के तटीय व्यापार में लगभग ७० लाख टन कोयला, तैल, चावल, 
नमक आर लकटी का परिवहन होता है । यात्रियों का आवागमन भी काफी हे--पश्चिमी तट पर १५ 
_ लाय सात्रियों का आवागमन है। लेकिन दुःख की वात हे कि यह व्यापार भारतीय हाथों में नहीं हे। 
भारत के तटीय व्यापार में तीन अेंग्रे जी कम्पनिया हैँ, जिन्होंने व्यापार को त्रायः एकापिकझृत कर रखा 

संबं।कि उनका हिस्सा ८०% है ।?? 


२३८ भारतीय अथशास्त्र 


ऊपर की तालिका" से निजी सौदागरी का (विदेशी और भारतीय) सामुद्रिक 
प्रास्तों में आयात और वहाँ से श्रग्रेजी और विदेशी बन्दरगाहों को निर्यात किये गए 
सामान का मुल्य स्पष्ट हो जायगा ।* 

सरकारी भण्डार और खजाने के आयात-निर्यात का मूल्य शामिल करने पर 
व्यापार का कुल मूल्य १६१८-१९, १६३५-३६ और १६३७-३८ में क्रमश: १६६५९ 
लाख २०, १६१,८४ लाख रु० तथा ८५७,०२ लाख रु० था | बाद के वर्षो की संख्याएँ 
१९३८-३६ के लिए ५५,४४५ लाख रु०, १६४० के लिए ६६,६६ लाख रु० थीं। इस 
समय भारत का अधिकांश तटीय व्यापार श्रेग्रेजों के हाथों में है।* 

जैसा कि पहले कह चुके हें १ अप्रैल, १६३७ को ब्रिटिश भारत से वर्मा के 
अ्रलग हो जाने पर इन दोनों देशों के बीच का व्यापार, जो तब तक तटीय व्यापार के 
अन्दर था, विदेशी व्यापार समझा जाने लगा । इससे १६३७-३८ के तटीय व्यापार 
में हुई भारी कमी स्पष्ट हो जायगी | 

१६३७-३८ में आठ प्रमुख बन्दरगाहों का कुल (आयात-निर्यात) विदेशी और 
तटीय व्यापार श्रागे की तालिका में दिया गया है । 
१. इस सम्बन्ध में आधुनिक अकिड़े इस प्रकार हैं । 
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१६५०-५१ २९४, २१६ २७५५०३५ | 
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२६५०-५१ ४४७,०५६ प्२०,५१५ 
हह्श्श््प्र ४५४,६१७ ६१४,०८७ 
24, ६६४८-४६ ४१३,७१८ ४०४, ६४४ 
१६४६-५० ३२९६,३३३ ड४१,३२२ 
१९४०-४१ ४८७,३२१ ४६६,७२२ 
न्पूर्‌ ४2,४३२ 9७,५४० 
ट्राबनकोर-कोचीन “ हे >हअ के 5५8 
उठ स्ध्श्श्पुर प्र्रेड १३,३ १८ 


१६५१-५३ में तटीय व्यापार के आयात का कुल मूल्य १५६,६५,४७००० रु० और निर्यात का कुल 
मूल्य १६०, १७,७६,००० रु० था। च्यापार का कुल मूल्य ३२८,१३,२३,००० रु० था। स्टेटिस्टीकल 
एब्टट्र वेट १६५१-५२ । ् 
३. ज० ई० करटेलिनो ने अपने लेख प्लानिंग ट्रान्सपोट!, जो ईरुूने शकनामिस्ट में ३ दिसम्बर, १६४३ 
में प्रकाशित हुआ, लिखा, “भारत के तटीय व्यापार में लगभग ७० लाख टन कोयला, तेल, चावल, 
नमक और लकड़ी का परिबदन द्ोता है । यात्रियों का आवागमन भी काफी है--पश्चिमी तट पर १५ 
लाख यात्रियों का आवागमन दे । लेकिन दुःख की वात दे कि यह व्यापार भारतीय हाथों में नहीं है। 


भारत के तथीय व्यापार में तीन झओंगे जो कम्पनिया हैं, मिन्दोंने व्यापार को प्रायः एकाधिकृत कर रखा 
तक उनका हिस्सा ८०% द।? 


भारत का व्यापार २३६ 


आठ प्रधान बन्द रगाहों का कुल व्यापार 
( लाख रुपयों में ) 
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विदेशी. ४: २६,३६३ ३५,२५६ 
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जोड़ बा ४८,६९६ ६०,८६ 
कराची हे 
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इनसे स्पष्ठ हो जायगा कि भारत के विदेशी और तटीय व्यापार का प्रधान 


हिस्सा वम्बई, कलकत्ता और रंगून (विभाजन के पूर्व) का था तथा कुछ हिस्सा 
कराची और मद्रास का था ।* 


* देखिए, वीरा एन्टटे, ट्रंड ऑफ इंडियन ओशन, पृ० ७६-८५ । 


२४० भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत के तटीय व्यापार को पूरी तरह विकसित करने के लिए बन्दरगाहों 
के विकास की विस्तृत योजना, भारतीय व्यापारिक जहाजरानी का निर्माण और 
तटीय तथा रेल के यातायात का समुचित संयोजन आवश्यक है। लेकिन इस विपय 


चर 


पर हम विस्तृत रूप से प्रकाश डाल आए हैं।* ;. 
३४, (२) आन्तरिक व्यापार--भारत अमरीका की भाँति अ्रपने वाह्म व्यापार की 
अपेक्षा श्रान्तरिक व्यापार में अधिक संलग्न रहता है। इस वात में यह इंगलैण्ड से 
'भिन्‍म है ! देश के महाद्वीपीय प्रसार, असंख्य जनता, भौतिक परिस्थितियों एवं जलवायु 
की विविधता और अपार साधनों को ध्यान में रखने पर यह बात आइचयजनक नहीं 
प्रतीत होती । आधुनिक समय में परिवहन और संचार के सुधरे हुए साधनों ने व्यापार 
की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर दी है। देश के आर्थिक विकास एवं संगठन के साथ 
ही आन्तरिक व्यापार भी बढ़ता जायगा, क्योंकि इससे देश के गाँवों और नगरों में 
सम्पर्क और भी घनिष्ठ हो जायगा । 

इस आस्तरिक व्यापार का महत्त्वांकन कम किया गया है । कपास, जूंठ, गेहूँ, 


तिलहन इत्यादि की बड़ी-बड़ी संख्याएँ देश के कुल उत्पादन का एक अंश ही सामने 
रखती हैँ । यह सच है कि निर्यात के बाद जो बच जाता है वह सब विक्रय के लिए 
नहीं होता, क्‍योंकि उत्पादन का एक हिस्सा स्वयं उत्पादकों द्वारा उपथुक्त होता है । 
उदाहरणार्थ, किसान अपने द्वारा उत्पन्न खाद्य-सामग्री के एक बड़े भाग का स्वयं 
उपभोग करते हैं। भारत के झ्रान्तरिक व्यापार का महत्त्वांकन इस बात से होपभ 
है, “प्रत्येक १ एकड़ जमीन--जिससे उत्पन्न अच्त, तिलहन, कपास और चाय का 
निर्यात होता है--की तुलना में ११ एकड़ जमीन से उत्पादित सामग्री स्थानीय उत्पा- 
दकों द्वारा उपभुक्त होती है ।** उत्पादकों द्वारा उपभुक्त इस क्ृपि-उत्पादन के साथ 
ही खनिज पदार्थों जैसी सामग्रियों को, जिनका भ्रल्पाश ही बाहर भेजा जाता है, ध्यान 
में रखना होगा । न शक 

देश के श्रान्तरिक व्यापार के मूल्य और आकार के - सत्य झौर विश्वसनीय 
आँकड़े प्राप्य नहीं हैं। तटीय व्यापार के सम्बन्ध 'में काफी सनन्‍्तोषजनक आँबड़े प्राप्त हें 
जिसका अधिकांश आस्तरिक या अन्तप्रास्तीय व्यापार के अन्तर्गत रखा जा सकता हैं। 
लेकिन जहाँ तक वास्तविक आन्तरिक व्यापार का सम्बन्ध हैं बहुत वर्षो तक रेलवे 
के यातायात की संख्याश्रों को छोड़कर कोई आँकड़े नहीं प्राप्त हें। १६२३ तक 
भारत का सांख्यिकीय विभाग प्रति वर्ष इनलैण्ड ट्रेंड ( रेल एण्ड रिवर बोने ) ऑफ 
इण्डिया! प्रकाशित-किया करता था । प्रान्तों से भी इस प्रकार के प्रकाशन निकलते 
थें। इनसे प्रान्तों के पाँच या छः खण्डों में से प्रत्येक की - प्रधान सामग्रियों (का 
अन्दाज़ लग सकता था। इसी प्रकार १८ प्रवान ( व्यापारिक ) खण्डों से भारत क 
व्यापार का अनुमान किया जा सकता था। ये संख्याएँ केवल मात्रा (क्वांटिटी) की 
_परिचायक थीं। मूल्य सम्बन्धी जो कुछ संख्याएँ प्राप्त हें अत्यन्त ही मोटे तौर पर लगाये 
£. देखिए, अध्याय ५ । 
२. देखिए दि इकनामिक स्सोसंज्र आफ दि जिटिश अम्पायर! सं० बासंविक, १० १४५ | 
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गए अनुमानों पर आधारित हैं। अन्य पहलुओं में इनके आलेखन में गलती हुई है । 
एक खण्ड के श्रन्दर होने वाले व्यापार का लेखा नहीं रखा गया तथा सड़क से होने 
- बाले व्यापार की गणना ही नहीं की गई, यद्यपि सड़कों से होने वाला यह व्यापार 
 जयाप्त मात्रा में था ।१ इन दोषों के होने पर भी इन श्ाँकड़ों का कुछ मूल्य और उप- 
योग है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि १६२३ में छटनती समिति (रिट्रेंचमेंट 
कमेटी ) की सलाह पर ये 'इनलैण्ड ट्रंड ( रेल एण्ड रिवर बोर्न ) श्रॉफ इण्डिया 
प्रकाशन भी बन्द कर दिये गए । आ्राथिक जाँच समिति ने प्रकाशन को पुनर्जीवित करने 
पर जोर दिया और उन्हें संयुक्त राज्य जंसे देश में उसी प्रकार के प्रकाशनों : के 
समकक्ष अद्यतत बनाने की सिफारिश की | भारत सरकार ने श्रप्रेल, १६३३ 
से इसे पुनर्नीवित किया । इसका नाम 'अकाउंट्स रिलेटिय ट्ु इनलेंड (रेल एण्ड 
रिवर बोनं) ट्रेड ऑफ इण्डिया कर दिया गया । यह प्रकाशन मासिक था। इसमें 
सरकारी वर्ष के आरम्भ से भश्रान्तरिक व्यापार का मासिक सारांश प्रस्तुत किया जाता 
था। प्रकाशन का यह नवीन क्रम, जो वारिज्य ( कॉमसे ) मंत्रिमण्डल द्वारा प्रकाशित 
होता है, पुराने प्रकाशन के आवश्यक रूप को सुरक्षित रखे है। रेलवे और स्टीमर 
द्वारा वाहित आन्तरिक व्यापार सम्बन्धित आँकड़े दिये जाते हैं| ये एक प्रान्त से दूसरे 
प्रान्त को जाने वाली सामग्रियों का लेखा प्रस्तुत करते हें। इस लेखे में दिया गया 
व्यापार निम्न विभाजित श्रेणियों में से किसी एक में पड़ता है--(क) एक प्रान्त का 
'. “«थ३ प्रास्त से व्यापार, (ख) एक प्रधान बन्दरगाह का उस प्रांत से व्यापार जिसमें वह 
बसा हुआ है, और (ग) एक प्रधान वन्दरगाह का अन्य प्रान्तों से व्यापार । एक ही 
| प्रान्त में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाई गई सामग्री का लेखा नहीं लिया 
जाता | इन लेखों की रजिस्ट्री के लिए देश १८ प्रधान खण्डों में विभाजित किया गया 
था--(१) € ब्लॉक ब्रिटिश प्रान्तों के थे, (२) ४ ब्लॉक प्रधान बन्दरगाह-नगरों के थे, 
जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कराची, और (३) ५ भारतीय रियासतों का प्रति- 
निधित्व करते थे। ग्राँकड़े मात्रा और नाम से ही सम्बन्धित हैं, मूल्यों के अंक नहीं 
दिये गए हैं ।* वजन पर२हु पौण्ड वाले मन में दिये गए हें। नवीन क्रम (सीरीज़) 
में भी पुराने क्रम के प्रायः सभी दोष हैं । 
नीचे दी हुई तालिका नं० १ से १६९३७ से १९४४ तक के आसच्तरिक व्यापार 
की (कुछ वस्तुओं की) मात्रा प्रकट होती है । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि व्यापार के आकार में १६३६-४० में काफी वृद्धि 
हुईं । जितनी वस्तुओं का लेखा प्रस्तुत किया गया उनमें से चीनी और तिलहन को 
,  “कड़कर प्रायः सबमें वृद्धि हुई है। पिछले छः वर्षो की तुलना में १६३६-४० में 
.. आन्तरिक व्यापार अच्छी दशा में रहा । 
आन्तरिक व्यापार की दक्षा का निर्धारण कुछ अंगों में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रका- 
१. इकनामिक इनक्वाबरी कमेटी रिपोर्ट, पृ० १३ । ह 


२. देखिर, अक्लाउण्ट स रिलेटिंग ढ़ दि (रेल एण्ड ख़िर बोर्न) ट्रेड ऑफ़ इण्डिया, मार्च १६४०, 
पृ० १-३ । 
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शित रेलवे के भ्राय श्लौर यातायात सम्बन्धी आँकड़ों से भी हो सकता है । आड़े दी गई 
तालिका नं० २ में १६२८-२६ से ये संख्याएँ प्रदर्शित की गई हैं। १९३६-४० में रेलवे 
की कुल आय पहले वर्ष के जोड़ से ४ करोड़ रु० अधिक थी और १६२८-२६ से लेकर 
तब तक के सभी वर्षो में श्रघिक थी । बाद के वर्षो में रेलवे से यातायात की प्रवृत्ति 
और भी जोर पकड़ने लगी । इसका प्रधान कारण युद्ध के कारण होने वाली झ्रान्तरिक 
व्यापार में हुई घृद्धि थी । 

विश्वसनीय आँकड़ों के श्रभाव में भारत के आन्तरिक व्यापार के आकार की 
कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नही की जा सकती और न॒विदेशी व्यापार से तुलना 
ही की जा सकती है। १६२०-२१ के “इनलेंड ट्रेंड ऑफ़ इण्डिया' के आधार पर इसका 
मूल्य लगभग १५०० करोड़ रु० आँका गया । इस प्रकार बाह्य " और आ्रान्तरिक व्यापार 
में १:२३ का अनुपात स्थापित किया जा सका । जो संख्याएँ प्राप्य हैं उनके श्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए आन्तरिक व्यापार 
की मात्रा कम है। देश के आशथिक साधनों के पूर्ण विकास के साथ निश्चित रूप से 
उसका आन्तरिक व्यापार भी कई गुना बढ़ेगा। वाह्म-व्यापार के अनिश्चित स्वज्ञाव को 
व्यान में रखते हुए आानन्‍्तरिक-व्यापार के सम्बन्ध में एक क्रमबद्ध नीति का अनुसरण 
करना ठीक होगा । यह ठीक है कि वाह्म व्यापार के पुनर्जीवन के साथ देश के 
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भैन्‍न राज्यों व बन्द्रमाहों में व्यापार के नवीनतम अकिड़ों की तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए । 
ट० शाह के मन में यह एक निम्नानुमान दे और वह भारत के आन्तरिक व्यापार का मूल्य 
करोड़ रू० श्राक्ते है । ट्रेंड, टेरिफ्स एण्ड टांसपोर्ट, पृ० १२२। 
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शित रेलवे के श्राय और यातायात सम्बन्धी आँकड़ों से भी हो सकता है । आर दी गई 
तालिका नं० २ में १९२८-२६ से ये संख्याएँ प्रदर्शित की गई हैं। १९३६-४० में रेलवे 
की कुल आय पहले वर्ष के जोड़ से ४ करोड़ रु० अधिक थी और १६२५-२६ से लेकर 
तब तक के सभी वर्षो में श्रधिक थी । बाद के वर्षो में रेलवे से यातायात की भ्रवृत्ति 
और भी जोर पकड़ने लगी | इसका प्रधान कारण युद्ध के कारण होने वाली झ्रान्तरिक 
व्यापार में हुई बृद्धि थी । 

विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में भारत के आन्तरिक व्यापार के आकार की 
कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न॒विदेशी व्यापार से तुलना 
ही की जा सकती है। १६२०-२१ के 'इनलेंड ट्रेड ऑफ़ इण्डिया के आधार पर इसका 
मूल्य लगभग १५०० करोड़ रु० आँका गया । इस प्रकार बाह्य * और आन्तरिक व्यापार 
में १:२४ का अनुपात स्थापित किया जा सका | जो संख्याएँ प्राप्य हें उचके आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए ञ्रान्तरिक व्यापार 
की मात्रा कम है | देश के आर्थिक साधनों के पूर्णो विकास के साथ निश्चित रूप से 
उसका आन्तरिक व्यापार भी कई ग्रुना बढ़ेगा। वाह्य-व्यापार के श्रनिश्चित स्वक्ञाव को 
ध्यान में रखते हुए आन्तरिक-व्यापार के सम्बन्ध में एक क्रमबद्ध नीति का अनुसरण 
करना ठीक होगा । यह ठीक हैँ कि वाह्म व्यापार के पुनर्जीवन के साथ देश के 


है 





६ के भिन्न राज्यों व बन्दरगाहों में व्यापार के नवीनतम आंकड़ों की तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए । 
हा दि दाह के मत में यह एक निम्नानमान है आर वह भारत के आन्तरिक व्यापार का मूल्य 


:५०० कराड़ र० अंकित है । “ट्रड, थेरिफ्स एण्ड टांसपो्ट!, पृ० 2२२॥। 


नचार वन्दरगाहें 
र्‌ः ? जाहौर, रक्त, फे।नपुर 
र भी व्याप के बड़े केन्द्र है | 
जंकशन है तथा व 


षि- दिन व्यापार का 
गेम की दुन्नाई कें। केन्द्र 
ने शौर वितरित करत 
कपास ओोटने 


नागपु 
मत्रों और फेक्ट्रियों के 


ठत वारिज्य- 
सरकार यिक जनता के वीच की 
। दो प्रकार के काम है; (9 समद-पार व्यापार क) ३ 
ज्वर> रतीय व्याफर के लिए हितकर हो पैकती है; ३ गैका संकलन एवं वित- 
१. इन प्रमुद् वनन्‍्रगाह्ले कै अत्िक्कि दरगाह भी महर 
विजगापरम त्तथा फाटियाबाड़ जे वेद्टी, भोज 
२. देखिए, सेक्शन १६-७ क्षे 


त्त्व आ। चिट्यॉँव ओर 
के 
केस 


के 


र दं--कोचीन, गो 
दर और भावनयर | 
थि ही सेक्शन ११-१२ । 


र्डड भारतीय भ्र्थशास्त्र 


तालिका नं० २ 
१६२८-२६ से १६३६-४० तक की रेलवे की कुल आय और लादे गए डिव्दे 





सरकारी रेलवे की कुल लादे गए रे 
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आ्तरिक व्यापार को भी प्रेरणा मिलेगी। किन्तु यह वाञछनीय है कि उसके'छारा 
स्वतन्त्र रूप से ही देश के झ्रान्तरिक व्यापार को विकसित किया जाय 

३५. भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्व?*--भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों के 
विवरण के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे और श्रन्त में देश की व्यावसाथिक 
सूचना एवं संगठन के लिए दो शब्द कहेंगे। इस सम्बन्ध में पहले चार प्रमुख बन्दरगाह 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कराची का नाम लिया जा सकता है। कलकत्ता और 
बम्बई केवल प्रधान बन्दरगाह ही नहीं हैं बल्कि व्यवसाय के भी प्रधान केन्द्र हैं । इसके 
अतिरिक्त बम्बई पाइ्चात्य देशों की वस्तुओं का इस देश्ष में प्रधान वितरक भी है। 
बम्बई का व्यापार प्रधानतया भारतीय हाथों में है, जबकि कलकत्ता का व्यापार 
१. इसमें वर्मा के अकिडे भी शामिल दे । 

२. जबकि १६३६-४० में लादे गए डिव्तों को संख्या में काफी वृद्धि हुईं १६४०-४१ में वृद्धि नहीं के 
बरावर थी और १६४१-४२ से बटने लगी। इस कमी को आर्थिक क्रियाशीलता के हास का कारण नहीं 
माना जा सकता । इसका कारण यह है कि स्पेशल ८ नों पर बड़ी संख्या में सैनिक यातायात इसमें 
शामिल नहीं है । इसके अतिरिक्त कुशलता की वृद्धि के कारण प्रति डिब्बा अधिक माल ले जाना सम्मव 
हाँ सका। १६४१-४२ में माल का कुल भार ५०*२५ लाख टन हो गया ओर १६४१-४२ की अपेक्षा 


२०७५ लाख टन की वृद्धि हुई | इससे आन्तरिक व्यापार में पर्याप्त वृद्धि का संकेत मिलता है । देखिए, 
स्ब्यि शआ्राफ ट्डः १६४१-४२, पूृ० ६६-१००। 
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३, देखिए, सी० टब्ल्यू० १० कॉटन, हिए्ड्बुक ऑफ कमर्शियल इनफारमेशन फॉर इश्डियाः, तृतीय 
नरकरण, ३० दर-११४ तथा खण्ड १, अध्याय २। व्यावसायिक केन्द्रों का यह विवरण सम्पूर्ण भारत 
(जिममें पाकिस्तान ओर भारत संघ दोनों शामिल है) के लिए लागू होता है । 


भारत का व्यापार २४५ 


अधिकतर पाश्चात्यों (यूरोपीयों) द्वारा नियंत्रित है। कराची, जो अब पाकिस्तान में है, 
गेहूँ का प्रधान केन्द्र था। मद्रास भी एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र है, किन्तु इसकी 
तुलना बम्बई और कलकत्ता से नहीं की जा सकती । इन चार" प्रधान बन्दरगाहों 
के अतिरिक्त दिल्ली, श्रहमदाबाद, अमृतसर, आगरा, लाहौर, बनारस, कानपुर, 
लखनऊ और नायपुर भी व्यापार के बड़े केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रधान 
रेलवे जंकशन है तथा वम्बई और कलकत्ता के बीच स्थित है। इस प्रकार यह विदेशी 
और ग्रह-वस्तुओं के वितरण का भी केन्द्र है। दिल्‍ली, जोकि भारत की राजधानी है, 
€ रेलवे लाइनों का जंकशन है और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का 
निकास-गृह है--विशेषकर सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े की वस्तुओं में। वम्बई राज्य में 
बम्बई के बाद अहमदाबाद सबसे प्रधान नगर है। श्रमृतसर पुनरनिर्यात का ही प्रधान 
केन्द्र नहीं है, वल्कि यहाँ कपड़े का भी काफी व्यवसाय होता है | यह दरी और कालीनों 
के लिए भी मशहूर है। झ्रागरा दरी, कालीन, पत्थर का काम और जरी के श्रतिरिक्त 
चमड़े के संकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पंजाब के कृषि-उत्पादन के व्यापार का 
प्रधान केन्द्र लाहौर है। बनारस रेशम की बुनाई का केन्द्र है। लखनऊ श्रवध के कृषि 
उत्पादन को एकत्र श्र वितरित करता है। नागपुर का व्यवसायिक महत्त्व बुनाई, 
कपास श्रोटने तथा दवाने की मिलों और फैक्टियों के कारण है तथा यहाँ समीप ही 
' मेंगनीज़ की खानें भी हैं। इनके श्रतिरिक्त व्यापारिक केन्द्रों में मिर्जापुर, जबलपुर 
7: |, ग्वालियर, ढाका, श्रीनगर, शोलापुर, भ्रमरावती, हैदराबाद, इलहावाद, जयपुर, 
बड़ौदा, बंगलौर तथा मैसूर का भी नाम लिया जा सकता है। 
३६. व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-संगठन *--वा रिएज्य और उद्योग में बढ़ती हुई 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिदन्द्रिता के कारण अ्रव व्यवसाय और वारिज्य का संगठन तथा 
संचालन सभ्य देशों की सरकारों का आवश्यक काम हो गया है। वे ही श्रव सूचना का 
अव्यवसायपूर्णं अध्ययन, विश्लेषण और वितरण करती हें । जर्मनी, जापान और संयुक्त 
राज्य की व्यावसाथिक समृद्धि का कारण बहुत अंशों में उनकी सरकारों द्वारा प्रस्तुत 
उत्तम वारिएज्य-सूचना का प्रसार भी है| व्यापार-आयुक्त विदेशों में नियुक्त किये जाते 
हैं और दूतों को विदेशों में रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को विदेशों की 
व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब वातों से भारत अ्रभी पुर्णंतया सज्जित नहीं 
है । यद्यपि वाणिज्य-सूचना विभाग का जन्म १६०४ में ही हो गया था, फिर भी सर- 
कार के पास जनता या व्यक्तियों तक वारिज्य-सूचना प्रसार के लिए कोई माध्यम नहीं 
था। इस समय स्थिति कुछ अधिक सनन्‍्तोषजनक है । १६२२ में पुनर्सगठित वारिज्य- 
देना तथा सॉस्यिकीय विभाग भारत सरकार और व्यावसायिक जनता के बीच की 
कड़ी का काम करता है। इसके दो प्रकार के काम हैं: (१) समद्र-पार व्यापार की वे 
सूचनाएं, जो भारतीय व्यापार के लिए हितकर हो सकती हैँ; उनका संकलन एवं वित- 


अप लक 2220 0207 के ३५४0 
१. इन पमुख वच्दरगाहों के अतिरिक्त निम्न बन्दरगाह भी महत्वपूर्ण हें--कोचीन, गोआ, चिंट्गाव और 
विजगापट्म तथा काठियावाड़ में बेदी, ओखा, पोरवन्दर ओर भावनगर । 

२. देखिए, सेक्शन ३६-७ के साथ ही सेक्शन ११-१२ । 
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रण, (२) व्यापार श्र उद्योग आदि से सम्बन्धित अखिल-भारतीय महत्त्व के आँकड़ों 
का एकीकरण और प्रकाशन । इस विभाग से पूछताछ का जवाब दिया जाता और 
( विभाग के साप्ताहिक अंग ) “इण्डियन ट्रेंड जल” प्रकाशित किया जाता है। यह 
इंगलैण्ड के उन व्यापारिक विकासों के सम्पक में भी रहता है जो भारत के लक 
महत्त्वपूर्ण हैं । इसके लिए विभिन्‍न देशों में भारतीय व्यापार-पआयुक्त नियुक्त किये गए 
हैं । इस विभाग का काम भारत के उद्योग-संचालकों, लन्‍्दन तथा श्रन्‍्य देशों में स्थित 
भारतीय व्यापार-पश्रायुक्तों, श्रंग्रेजी व्यापार-श्रायुक्त तथा श्रन्य देशों के व्यापारिक 
अफसरों के सहयोग से होता है तथा इसका उदं इय समुद्र-पार के वाज़ारों में भारतीय 
उत्पादन और निर्माण की माँग को बढ़ाना है। १६२० से नियुक्त लन्‍्दन-स्थित भारत 
के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध वित्तीय काम दे दिये गए है, जिनमें से सरकारी 
भण्डारों की खरीद सबसे महत्त्वपूर्ण है। अतः वह बाहरी देशों में भारत के वारिज्य 
हितों को अधिक प्रोत्साहन देने में असमर्थ है । 
ऊपर वर्णन किये गए संगठन का प्रधान काम बाह्य देशों में विदेशी वस्तुशों 
के लिए भारतीय बाज़ारों में सम्भावनाओं की सूचना का प्रसार करना है। इस 
प्रचार को अन्य संगठनों से, जो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की सम्भावनाश्रों 
और माँगों की सूचना दें, पूरा करने की भी आ्रावश्यकता है। भारत सरकार ने टैक्स- 
टाइल टेरिफ बोर्ड (१६२६) के सुझाव पर विदेशी बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की 
माँग का पत्ता लगाने के लिए १९२८ में एक व्यापारिक शिप्ट-मण्डल (ट्रेड मिशत) 
नियुक्त किया है। इस दिशा में यह पहला कदम था।* मिशन की रिपोर्ट में मोम्बासा, 
अलवजेण्ड्रिया तथा डरबन में तीन व्यापार-आयुक्तों की नियुवित का सुकाव रखा गया ) 
तब से भारतीय व्यापारिक एजेन्सी और दूत सेवाओं की स्थापना हो छुकी है। 
अफगानिस्तान, इंगलिस्तान (यू० के०), आयरललैण्ड, जमंती, फ्रांस, ब्राजील, पाकिस्तान, 
ईरान, जापान, श्रास्ट्रे लिया, न्यूज़ीलेण्ड, कनाडा, न्यूफाउण्डलेण्ड, बर्मा, मिख्त और लंका 
में व्यापार-प्रायुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं । इटली, इराक, अदन, जेकोस्लोवा किया, 
फिज्ली, पश्चिम कनाडा और स्विटज़रलैण्ड में भी शीघ्र ही व्यापार-पआ्रायुक्तों की 
नियुक्ति होने की सम्भावना है 
इस सम्बन्ध में हम विदेशों में भारतीय वस्तुओं का क्रय बढ़ाने के लिए ग्रेगरी- 
मीक मिशन के सुझाव की शोर संकेत करना उचित समभते हे । मार्च, १९४१ को 
वैठक में भारतीय वारिज्य एवं व्यापार उद्योग मण्डल संघ (फेडरेशन श्रॉफ़ इण्डियन 
चेम्वर्स ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री) ने दो सुझाव रखे: (१) भारत सरकार को 
व्यापारिक शिष्ट मण्डल (मिशन) को संगठित करना चाहिए, जिसमें भारतीश् 
व्यापारी और आवश्यक प्राविधिक वर्ग हो और ये लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ तथा 
अन्य पडोसी देशों में जाकर उनके आयात-व्यापार की दक्या का अ्रध्ययन करें। 
(२) सरकार को निर्यात के प्रकार और मात्रा के निर्धारण के लिए एक विस्तृत 
3, निर्यात-धंगठन का निर्माण करना चाहिए श्रौर इसके व्यय के लिए थोड़ा-सा निर्यात- 
& १- देखिए, पीछे ए० २७, और इस्डिया इन १६२८-२६, पृ० १६८ । 


+ 


भारत का व्यापार र्डेछ 


उपकर लगाना चाहिए । 
३७, भारत के वाणिज्यिक संगठत--सवसे श्रच्छे भर सुसंगठित गे र-सरकारी व्याव-- 
सायिक संगठन यूरोपीय सौदागरों द्वारा बताये गए । असोशियेटेड चेम्वर्स ऑपः कॉमर्स 
ई कफ इण्डिया तथा कलकत्ता (१८१४), वम्बई (१८३६) मद्रास (१८३६) भर 
कानपुर तथा अन्य केन्द्रों के वारिएज्य-मण्डल इसके उदाहरण हें। उनकी सदस्यता 
ग्रभी हाल तक प्रधानतया यूरोपीयों की थी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए भी खुली 
थी। यह पाइचात्य व्यापारियों का भारत और पश्चिम के बीच व्यापार-सम्बन्ध 
स्थापित करने का स्वाभाविक परिणाम था। इन वारिज्य-मण्डलों के झतिरिक्त 
व्यापार की विभिन्‍न झाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी हैं, जैसे जूट और 
कपड़े की मिलों के संगठन तथा थोक व्यापारियों के संगठन भ्रव तक भारतीय व्यावसायिक 
समुदाय समुचित संगठन के अभाव में हानि उठाता रहा है, किन्तु श्रव वे इसकी आव- 
इ्यकता के प्रति जागरूक हो रहे है। इस समय कितने ही विशुद्ध भारतीय संगठन हैं 
जैसे बंगाल राष्ट्रीय वारणिज्य मण्डल (बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ़ कॉमस) (१८८७) 
जोकि भारतीय व्यावसायिक समुदाय का सबसे पुराना संगठन है, भारतीय ध्यापार- 
मण्डल और कार्यालय (इण्डियन मर्चेट्स चेम्बर एण्ड ब्यूरो) वम्बई (१६०७), दक्षिण 
भारत वाशिज्य मण्डल (सदर इण्डिया चेम्वर ऑफ़ कॉमस) मद्रास (१६०६), भार- 
है तीय वारिज्य मण्डल (इण्डियन चेम्बर ऑफ़ कॉम), लाहोर (१६१२), भारतीय 
“शिज्य मण्डल (इण्डियन चेम्बर्स श्रॉफ़ कॉमर्स), कलकत्ता (१६२५), महाराष्ट्र 
वासिज्य मण्डल वम्बई (१६२७) तथा यू० पी० व्यापार मण्डल (१६९३२) । एक 
शप्रखिल भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ भी है।१ इन सबसे भारतीय 
व्यावसायिक मत को प्रकट करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है तथा व्यापारिक 
और श्ौद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्याश्रों पर प्तरकार को राय दी जा 
सकती है । 


कल 0 आम महल 
१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, कॉट्न ,पूर्वोद्शृत, भाग ४ । 
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रण, (२) व्यापार श्रौर उद्योग आदि से सम्बन्धित अखिल-भारतीय महत्त्व के श्राँकड़ों 
का एकीकरण और प्रकाशन । इस विभाग से पुछताछ का जवाब दिया जाता और 
( विभाग के साप्ताहिक अंग ) “इण्डियन ट्रंड जनंल' प्रकाशित किया जाता है। यह 
इंगलैण्ड के उन व्यापारिक विकासों के सम्पर्क में भी रहता है जो भारत के बिक! 
महत्त्वपूर्ण हैं । इसके लिए विभिन्‍न देशों में भारतीय व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये गए 
है । इस विभाग का काम भारत के उद्योग-पंचालकों, लन्‍्दन तथा अन्य देशों में स्थित 
भारतीय व्यापार-आयुक्तों, अंग्रेजी व्यापार-आयुक्‍त तथा अन्य देशों के व्यापारिक 
अफसरों के सहयोग से होता है तथा इसका उद्देश्य समुद्र-पार के बाज़ारों में भारतीय 
उत्पादव और निर्माण की माँग को बढ़ाना है। १६२० से नियुक्त लन्‍्दन-स्थित भारत 
के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध वित्तीय काम दे दिये गए है, जिनमें से सरकारी 
भण्डारों की खरीद सबसे महत्त्वपूर्ण है। अतः वह बाहरी देशों में भारत के वाशिज्य 
हितों को अधिक प्रोत्साहन देने में असमर्थ है । 
ऊपर वर्णन किये गए संगठन का प्रधान काम बाह्य देशों में विदेशी वस्तुओं 
के लिए भारतीय बाज़ारों में सम्भावनाओं की सूचना का प्रसार करना है। इस 
प्रचार को अन्य संगठनों से, जो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की सम्भावनाश्रों 
और माँगों की सूचना दें, पूरा करने की भी आवश्यकता है । भारत सरकार ने टैक्स- 
टाइल टेरिफ बोर्ड (१६९२६) के सुझाव पर विदेशी बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की 
माँग का पता लगाने के लिए १६२८ में एक व्यापारिक शिप्ट-मण्डल (ट्रेड मिशन) 
नियुक्त किया है । इस दिशा में यह पहला कदम था ।* मिशन की रिपोर्ट में मोम्बासा, 
अलक्जेण्ड्या तथा डरबन में तीन व्यापार-आरयुक्तों की नियुवित का सुझाव रखा गया । 
तब से भारतीय व्यापारिक एजेंस्सी और दूत सेवाओं की स्थापना हो चुकी है। 
अफगानिस्तान, इंगलिस्तान (यू० के०), आयरलैण्ड, जमंनी, फ्रांस, ब्राजील, पाकिस्तान, 
ईरान, जापान, आस्ट्रे लिया, न्यूज़ीलेण्ड, कनाडा, न्यूफाउण्डलेण्ड, वर्मा, मिस्र और लेंका 
में व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं । इटली, इराक, अ्रदन, जेकोस्लोवा किया, 
फिल्ली, पश्चिम कनाडा और स्विट्ज़रलैण्ड में भी शीघ्र ही व्यापार-शआ्रायुक्तों की 
नियुक्ति होने की सम्भावना है। 
इस सम्बन्ध में हम विदेशों में भारतीय वस्तुओं का क्रय बढ़ाने के लिए ग्रेंगरी- 
मीक मिशन के सुभाव की ओर संकेत करना उचित समभते है। मार्च, १६४१ की 
वेठक में भारतीय वारिज्य एवं व्यापार उद्योग मण्डल संघ (फेडरेशन श्रॉफ इण्डियन 
चेम्व्स ऑ्रॉफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री) ने दो सुझाव रखे: (१) भारत सरकार को 
व्यापारिक शिष्ट मण्डल (मिशन) को संगठित करना चाहिए, जिसमें भारतीश 
व्यापारी और आवश्यक प्राविधिक वर्ग हो और ये लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ तथा 
अन्य पड़ोसी देशों में जाकर उनके आ्ायात-व्यापार की दशा का अ्रध्ययन करें। 
(२) सरकार को निर्यात के प्रकार और मात्रा के निर्धारण के लिए एक विस्तृत 
ऐ -तिर्यात-संगठन का निर्माण करना चाहिए झऔर इसके व्यय के लिए थोड़ा-सा निर्यात- 
१- देखिए, पीछे ५० २७, श्र इश्डिया इन १६१८-२६, पृ० १६८ । 
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उपकर लगाना चाहिए । 
३७. भारत के वाणिज्यिक संगठन--सवसे श्रच्छे और सुसंगठित गे र-सरकारी व्याव-- 
सायिक संगठन यूरोपीय सौदागरों द्वारा बनाये गए । अश्रसोशियेटेड चेम्बस आँप़ः कॉमसे 
कु इण्डिया तथा कलकत्ता (१८३४), वम्बई (१८३६) मद्रास (१८३६) और 
कानपुर तथा अन्य केन्द्रों के वारिएज्य-मण्डल इसके उदाहरण हैं। उनकी सदस्यता 
अभी हाल तक प्रधानतया यूरोपीयों की थी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए भी खुली 
थी। यह पाइचात्य व्यापारियों का भारत और पश्चिम के बीच व्यापार-सम्बन्ध 
स्थापित करने का स्वाभाविक परिणाम था। इन वारिज्य-मण्डलों के भ्रतिरिक्त 
व्यापार की विभिन्‍न शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी हैं, जैसे जुट और 
कपड़े की मिलों के संगठन तथा थोक व्यापारियों के संगठन अब तक भारतीय व्यावसाथिक 
समुदाय समुचित संगठन के अ्रभाव में हानि उठाता रहा है, किन्तु भव वे इसकी आव- न्‍ 
इ्यकता के प्रति जागरूक हो रहे हे। इस समय कितने ही विश्युद्ध भारतीय संगठन हैं 
जैसे वंगाल राष्ट्रीय वारिज्य मण्डल (बंगाल नेशनल चेम्बर श्रॉफ़ कॉमर्स) (१८८७) 
जोकि भारतीय व्यावसायिक सम्ुदाय का सबसे पुराना संगठन है, भारतीय व्यापार- 
मण्डल और कार्यालय (इण्डियन म्चोट्स चेम्बर एण्ड ब्यूरो) बम्बई (१६०७), दक्षिण 
भारत वाशिज्य मण्डल (सदर्न इण्डिया चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स) मद्रास (१६९०६), भार- 
..फीय वारिज्य मण्डल (इण्डियन चेम्बर ब्रॉफ़ कॉमर्स), लाहोर (१६१२), भारतीय 
>रिज्य मण्डल (इण्डियन चेम्ब्स श्रॉफ़ कॉमर्स), कलकत्ता (१६२५), महाराष्ट्र 
वारिज्य मण्डल वस्वई (१६२७) तथा यू० पी० व्यापार मण्डल (१६९३२) | एक 
प्रखिल भारतीय वारसिज्य और उद्योग मण्डल संघ भी है।" इन सबसे भारतीय 
व्यावसायिक मत को प्रकट करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है तथा व्यापारिक 


और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्याञ्रों पर प्तरकार को राय दी जा 
सकती है । 


या 
६. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, कॉटन ,पूर्वोदद्ठत, भाग ४ । 


| 
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१. साम्राज्य श्रधिसान (हम्पीरियल प्रेफरेंस) आन्दोलन का इतिहास--साम्राज्य 
व्यापार के संगठन का आन्दोलन १८६७ में प्रारम्भ हुआ, जब कनाडा ने (साम्राज्य) 
ब्रिटिश वस्तुओं के लिए करों को १२६% कम कर दिया । १5८६८ में २५% अधि- 
'मान देना निश्चित हुआ । यह अधिमान इंगलिस्तान को हर हालत में उपलब्ध था, परन्तु 
जहाँ तक अन्य उपनिवेशों का प्रश्न था, यह उनके कनाडा के पक्ष में व्यवहार करने पर 
निर्भर था। १६०२ में हुए श्रौपनिवेशिक सम्मेलन ने साम्राज्य अधिमान की ऐसी रूप- 
रेखा तैयार की, जो साधारणतया साम्राज्य के हर भाग में लागू होती थी। अश्रत: अधि- 
मान-कर (ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में) न्यूज़ीलेण्ड, साउथ अफ्रीका (१९०३) झौर बाद में 
श्रास्ट्र लिया द्वारा लगाये गए। आशा की जाती थी कि ग्रेट ब्रिटेन भी इसका प्रतिदान 
करेगा और उन देशों को अधिमान देगा, लेकिन उस समय इंगलेण्ड अपनी स्वतन्त्र 
व्यापार-नीति को छोड़ने के लिए तैयार न था। वह मुख्यतया खाद्यान्न और कचे 
माल का आयात करता था और उसका हृष्टिकोश यह था कि निर्मित वस्तुओं के 
'निर्यात को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि वह सबसे सस्ते बाज़ारों में खाद्यान्न 
और कच्चा माल खरीदे--विशेष रूप से खाद्यान्न के प्रइन में वह अपने 'सब अंडे 
एक साम्राज्य रूपी टोकरी में रखने के लिए! किसी भी कीमत पर तैयार न था। 
इस परिस्थिति में इंगलिस्तान (यरू० के०) साम्राज्य अधिमान की ओर कोई बड़ा 
कदम उठाने में असमर्थ था । स्वतन्त्र उपनिवेशों ने इस आशा में भ्रपती नीति जारी 
रखी कि भविष्य में इंगलैण्ड उनका साथ अवश्य देग। । १६२० से ही उपनिवेश्यों ने 
इंगलेण्ड को बहुत अश्रधिमान देना प्रारम्भ कर दिया और १६२२ तक २६ देशों में 
अधिमान-कर पद्धति आरम्भ हो गई थी। इस प्रकार उनके झआ्रायात-निर्यात-कर में 
(१) आगम (रेवेन्यू) कर, (२) संरक्षण कर और (३) इंगलिस्तान के प्रति एवं उसके 
पक्ष में तथा कभी-कभी भारत तथा साम्राज्य के श्रन्य देशों के पक्ष में भी करों में दी 
गई छूट सम्मिलित थी। वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी थी जिसमें उन वस्तुओं का 
नाम था, जिन पर साम्राज्य के वाहर से आने पर ही कर लगता था। साधारणतः 
अधिमान का उदंश्य ब्रिटेन को लाभान्वित करने का रहा है और साम्राज्य के अन्य 
देशों से इस विपय पर अलग समभौते करने होते थे।. १६१५ से इंगलैण्ड ने 
संरक्षण की ओर कदम उठाए तथा साम्राज्य-उत्पादित कुछ वस्तुश्रों को अ्धिमान देने 
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लगा। किन्तु कर सम्बन्धी यह अ्रधिमान कुछ वस्तुओं तक ही सीमित था | १६३२ 
(मार्च) में ग्रायात-कर अधिनियम (इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एक्ट) पास होने पर ब्रिटेन ने 
स्वतन्त्र व्यापार-नीति को औपचारिक रूप से त्याग दिया । साम्राज्य अधिमान की दृष्टि 
से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी । 

२. साम्राज्य अधिमान के प्रति भारत का रुख--त्ताम्राज्य अधिमान को अपनाने में 
भारत की अनिच्छा अंशतः राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप थी। भारत अन्य उप- 
निवेशों जैसा उत्साह प्रदशित तन कर सका, क्योंकि साम्राज्य अधिमान का उहंश्य उस 
साम्राज्य की शक्ति और एकता को हृढ़ करना था जिसकी सदस्यता भारत की राज- 
नीतिक दासता का कारण थी तथा जो (साम्राज्य के) श्रन्य देशों में भारत के प्रति 
जातीय भेद-भाव और अन्याय को दूर करने या रोकने में श्रसफल रहा था | 

निम्न कारणों से साम्राज्य श्रधिमान से भारत को कोई आधथिक लाभ भी 
नहीं था--- 

(१) भारत का निर्यात प्रधानतया खाद्यान्त और कच्चे माल का तथा झ्ायात 
निर्मित वस्तुश्रों का है । (२) १९६४ के युद्ध के पूर्व उसके सम्पूर्ण भ्रायात का दो- 
तिहाई ब्निठिश साम्राज्य से श्राता था, जिसमें सबसे वड़ा भाग इंगलिस्तान का था । 
(३) १६१४-१८ के युद्ध के पहले भारतीय निर्यात के ४०% की खपत ब्रिटिश साम्राज्य 
में. होती थी, शेष (भ्रधिकांश) अन्य देशों को भेजा जाता था । कुल निर्यात का २५% 
कंवल इंगलिस्तान को ही भेजा जाता था। (४) प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त आयात- 
निर्यात दोनों में ही, परन्तु मुख्यतया आयात में ब्रिटेन और अन्य कॉमनवेल्थ देशों का 
महत्त्व घटता गया । 

१६०३ में भारत सरकार ने यह मत प्रकट किया कि “आशिक हृष्टि से 
साम्राज्य को भारत से बहुत थोड़ा लाभ हो सकता है तथा इसके बदले में भारत को 
कम या कुछ भी लाभ नहीं होगा ओर वहुत-कुछ खोने की सम्भावना है।”१ उन्हें 
भय था कि यदि भारत साम्राज्य वाले देशों को श्रधिमान देगा तो अन्य देश इसके 
विरुद्ध बदला लेने के उपायों का उपयोग करेंगे । भारत के वाजार उसके लिए इतने 
महत्त्वपूर्ण हैं कि वह इस प्रकार की श्रन्यायपूर्णा नीति का अनुसरण करके उन्हें खतरे 

' में नहीं डाल सकता । 
३. ओटावा-ससमौता--जुलाई और अगस्त, १६३२ में ओटावा में हुए साम्राज्य 
आशिक सम्मेलन में साम्राज्य के देझ्ों में पारस्परिक अभ्रधिमान के आधार पर कई 
व्यापारिक समभौते हुए | भारत ने भी साम्राज्य अधिमान की इस विस्तृत योजना में भाग 
स्लैया, जिसके प्रति वह कड़ा विरोध प्रकट कर चुका था। भारतीय आयात-निर्यात-कर 
(ओटावा व्यापारिक समझौता) संशोधन अधिनियम (दिसम्बर, १६३२ ) ने २० अगस्त 
१६३२ में भारत और इंगलैण्ड के बीच हुए साधारण व्यापारिक समभौीते के अन्तर्गत 





१. १६२३ में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन के समच्ष यह मत पुनः दुहराया 
गया । 


२५० भारतीय अर्थशास्त्र 


आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी आवश्यक परिवतेनों को लागू किया | कर-सम्बन्धी ये 
परिवर्तन १ जनवरी, ६६३३ से लाश किये गए। लोहे और इस्पात के सम्बन्ध में एक 
पुरक समभोता २२ सितम्बर, १६३३ को किया गया । 
४. ओ्रोटावा समझौता : पक्चष--१६२६ में प्रारम्भ होने वाले आ्थिक संकट की प्रथम हैं 
दशा में सभी मूल्यों में भारी कमी हुई, लेकिन यह सापेक्षिक कमी कच्चे माल के सम्बन्ध 
में अधिक थी । फलतः कच्चे माल की पूतति करने वाले अन्य देशों के साथ भारत बुरी 
तरह आहत हुआ । इसके अतिरिक्त पाश्चात्य बाजारों में उसके निर्यातम्ब्यापार को 
अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करता पड़ रहा था । कितने ही नवीन देशों की नई 
भूमि--अफ्रीका, दक्षिण भ्रमरीका तथा एशियाई द्वीपसमूह--की हुताई प्रारम्भ हो गई 
थी और परिवहन सुविधाश्रों के फलस्वरूप उनके उत्पादन विश्व के बाजारों में सरलता 
से आ रहे थे। 

अन्य देशों में भी उत्पादन बढ़ रहा था--विदेशी निर्यातक, जी १६१४-१८ के 
युद्ध के पहले अपेक्षाकृत नगण्य थे, श्रब सबल प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध हो रहे थे। हमारे निर्यात्त 
की कुछ प्रधान वस्तुओं ने भी प्रतिहृन्द्रिता का अनुभव किया, जैसे तिलहत, कपास, 
खाद्यान्न, लकड़ी इत्यादि। कितने ही यूरोपियन देशों तथा संयुक्त राज्य द्वार्रा उष्ण 
और भअ्र्ध-उष्ण देशों में अपने उपनिवेशों की उत्पत्ति की माँग बढ़ाने की नीति का 
अनुसरण करने से स्थिति और विषम हो गई । एक अन्य कारण संझिलष्ट विकल्पों 
(सिन्धेटिक सब्स्टिट्यूट्स) का शीघ्र विकास था। इनसे भारत के निर्यात की कै 
प्रमुख वस्तुओ्नों की माँग घट गई । इसके अतिरिक्त कितने ही देशों ने 'श्राथिक एकान्त- 
वाद” (इकनामिक आइसोलेशन) की नीति का श्रतुसरण किया श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के स्त्रतंत्र प्रवाह पर आयात-निर्यात-कर, विदेशी विनिमय-कर, कठोर नियन्त्रण 
एवं अन्य भ्रनेक प्रतिवन्‍्ध लगाए तथा कण्टिजेण्ट और कोटा सिस्टम को अपनाया । 

इसी बीच (सितम्बर, १६३१) ग्रेट ब्रिठेन ने स्वर्स-प्रमाप का परित्याग कर 
दिया | इससे भारत तथा साम्राज्य के प्रायः सभी देश पौण्ड से सम्बद्ध हो गए । ऊपर 
बताये गए आयात-कर अधिनियम (१६३२) के अनुसार ग्रेट ब्रिदेत में कितनी ही 
वस्तुश्लों--कुल श्रायात के लगभग ड भाग --पर कर लगा दिया गया, यद्यपि साम्राज्य 
की वस्तुओं को इस कर से मुक्ति देने की व्यवस्था भी की गई थी। शर्त यह थी कि वे 
देश (डोमिनियन ओर भारत) ब्रिटेब से समझौता कर लें। इन सबका अन्त श्रोटावा 
समझौता के रूप में हुआ । इसके समर्थकों की राय में ऐसा करना भारत के लिए 
वुद्धिमानी थी, क्योंकि ऐसा न करने से उसके लिए विश्व के सबसे स्थिर और विज्ञाल 
वाजार श्रर्थात्‌ इंगलिस्तान के प्रवेश का द्वार बन्द हो जाता । जैसा ऊपर संकेत किए 
जा चुका है, भारत के निर्यात के द्वार बड़ी तेज़ी से बंद हो रहे थे। फ्रांस श्रौर जमंनी 
जैसे अन्य देश मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों से ग्रस्त थे । स्टर्लिंग समूह के देश अ्रपेक्षाकृत 
इन कढिनाइयों से मुक्त थे। अत्तः इनसे व्यापार के सुव्यवस्थित और अवाध गति से 


१, देग्वि, अध्याय १२, सेक्शन ४; ब्रिटेन के लिए लाभदायक अधिमान-बार भारत लोहा-इस्पात-फेकट्री 
का सुखत्ा के लिए स्वीकार किये गए । देखिए, अध्याय २५, सेक्शन ११ और २५। 
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चलते रहने की संभावत्ता थी । 

१६३२-३३, १६३३-३४ में इंगलिस्तान के साथ भारत का निर्यात लगभग 
२५'२% बढ़ गया, जबकि भश्रन्य देशों के साथ केवल ४% वृद्धि हुई। यह सच है कि 

“कच्चे माल की बढ़ती माँग इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त 

इंगलिस्तान के १६३२-३३ के कच्चे माल के कुल श्रायात की वृद्धि के अनुपात की तुलना 
में भारत से आयात की वृद्धि का अनुपात अधिक था। इससे यह निप्कर्प निकला कि 
१६३३-३४ में निर्यात व्यापार का प्रसार प्रधानतया अधिमान के ही कारण था । 

१६३१ से १६३४ के बीच अधिमान-सूची की कुल वस्तुओं का आयात 
इंगलिस्तान में २२% घट गया । इस संकुचित होने वाले बाजार में भारत के आयात 
में वृद्धि हुई। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक ही था कि इसमें साम्राज्य अ्धिमान का हाथ 
अवश्य रहा होगा। गर-अभ्रधिमान वाली वस्तुओं के निर्यात में प्रसार होता अधिक 
आश्चर्य की वात नहीं थी, क्योंकि इन वस्तुश्रों को कोई कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना 
नहीं करना पड़ता था। यही कारण था कि इन्हें श्रधिमान-सूची में सम्मिलित नहीं 
किया गया था। गैर-अधिमान समूह की वस्तुओं में कुछ और भी अनुकूल प्रभाव 
क्रिपाशील थे, जिनसे इनकी माँग बढ़ गई । उदाहरणाथ्थे, कपास की मांग की वृद्धि 
अधिकांशत: लंकाशायर की भारतीय कपास समिति के प्रचार के कारण थी । रबर में 
होने वाली वृद्धि का कारण प्रतिबन्ध योजना थी । धातुओं की माँग की वृद्धि भारी 
- थीगों की बढ़ती हुई क्रियाशीलत्ता के कारण थी। लाख की माँग की वृद्धि का कारण 
लंदन गुट (रिंग) के परिकल्पनात्मक (स्पेकुलेटिव) क्रय थे । 

समभौते के आलोचकों का यह तक, कि इंगलिस्तान से हमारे निर्यात-व्यापार 
की वृद्धि व्यापार के प्रवाह-परिवर्ततन के कारण थी, इस विपक्षी तके से कट जाता है 
कि इंगलिस्तान को किये जाने वाले निर्यात की वृद्धि ओठावा समभौते के कारण 
मानी जा सकती है। परन्तु अन्य देशों को होने वाले निर्यात की कमी का तो 
ओोटावा समभौते से कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि इसका कारण तो उन देशों द्वारा 
अपनाई गई गात्म-निर्भरता की नीति थी। वास्तव में इस प्रतिबन्धात्मक नीति के 
फलस्वरूप हुई व्यापार की हानि, जिसे भारत और इंगलेण्ड दोनों ही ने उठाया, 
ओठटावा समझौते के समर्थन का प्रमुख झाधार है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि तव तक 
भारत अपने दो-तिहाई निर्यात ब्रिटिश साम्राज्य से वाहर ही वेचता था, परन्तु विदेशी 
वाजारों पर अधिकार बनाये रखना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। अ्रतएव 
अधिमान-पद्धति आत्म-रक्षा के रूप में भारत द्वारा अपनाई गई । इसके कुछ परिणाम-- 

“क्रै।हरणार्थ विदेशों को निर्यात करने में कमी के फलस्वरूप (उनसे) अपने देश के 

आयात की कभी--निस्संदेह शोचनीय थे । यह परिणाम भारत की इच्छानुकुल न थे 
वरन्‌ परिस्थितियों के कारण अवश्यंभावी थे। ओटावा समभोौता के विरुद्ध एक यह 
भी तक दिया जाता था कि इससे भारत के विदेशी ग्राहक उससे बदला लेना शुरू कर 
देंगे । परन्तु विदेशों दवारा लगाये गए व्यापारिक प्रतिवन्‍्ध केवल भारत के लिए ही 
नहीं वरन्‌ सभी देशों के लिए थे। व्यापार की ये नवीन नीतियाँ नये उद्देद्यों से 
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'अहश्य आ्रायात', जैसे गृह-व्यय, जहाजों का भाड़ा और भारत में विनियोजित विदेशी 
पूजी से होने वाले लाभ, के रूप में इंगलैण्ड को बहुत-कुछ रुपया देता था, फिर 
भी १६३५-३६ तक इंगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन ऋणखात्मक हे 
था। १६३६-३७ से भारत के पक्ष में पर्याप्त निर्यात की बचत हुई है । अतः यह कहा 
जाने लगा कि भविष्य में होने वाले व्यापारिक समभौते में भारत को इंगलैण्ड के साथ 
उदारता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार-संतुलन को द्विपक्षबाद के संकीरों आधार 
पर समझने से यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इंगलिस्तान से सौदों के आयात में प्रहश्य 
आयातों को भी जोड़ दिया जाय । यह इसलिए और भी झ्रावश्यक हो गया, क्योंकि 
यूरोपीय देझों के साथ त्रिपक्षी और बहुपक्षी व्यापार में कमी आ गई थी। अतएव इंग- 
लिस्तान के साथ सौदों में अधिक निर्यात की बचत रखनी पड़ती थी । कुछ अंशों तक 
ओटाबा समझौता ही इसके लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड को 
निर्यात की जाने वाली सामग्री बहुत अंशों में भारत में विनियोजित अंग्रेजी पूजी से 
ही उत्पादित थी, अतएव इसे प्रतिबाधित करने का कोई प्रयत्न अंग्रेजी हित्तों के 
विरुद्ध था ।१ 
झोटावा समभौते के प्रति असंतोष का एक प्रधान कारण यह भी था कि 
भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल (जिसमें भारतीय वारिज्य, उद्योग श्रौर कृषि के उत्तर- 
दायी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे) अपने सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग करने 
में असमर्थ रहा । उसने दिया अधिक और बदले में उसे मिला बहुत कम | समभोती 
बड़ी शीघ्रतासे हुआ और जल्‍दी ही कार्यान्वित किया गया । इसमें जाँच करने 
वाली किसी योग्य समित्ति, जैसे प्रशुल्क-मण्डल (टेरिफ बोर्ड) इत्यादि, की सहायता नहीं 
ली गई, जो साम्राज्य के किसी उद्योग के प्रति अधिमानपूर्ण व्यवहार की सिफारिश 
करने से पहले उन्हें उसी प्रकार कसौटी पर कप्तती जिस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण 
प्रदान करते समय उद्योगों की जाँच की जाती है । 
ओटावा समभोते पर धारासभा (श्रसेम्वली) हारा विरोधी निर्णय की चर्चा 

करने से पहले हम वम्बई-लंकाशायर-टेक्स्टाइल समभौते (१६३३) और प्रक श्ांग्ल- 
भारतीय समझौते (१६३५) का पुनविलोकन करना चाहेंगे । 

६. बम्बई-लंकाशायर देक्स्टाइल सममौता (मोदी लीज़ पेक्ट)--जिस समय (१६३३ 
में) भारत और जापान के वीच व्यापारिक समभौत्ते की वार्ता चल रही थी, सितम्बर 
१६३२३ में वम्बई में ब्रिटिश और भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के प्रतिनिधियों में सम्मे- 
लग के फलस्वरूप एक समझौता हुआ । यह समभौता वम्बई मिल-मालिक संस्था, 
जिसके अच्यक्ष सर होमी मोदी थे और ब्रिटिब्र टेक्स्टाइल मिशन, जो सर विलियर्म 
क्लेयर लीज की अध्यक्षता में भारत आया था, के बीच हुआ । यह समभौता, जो 
मोदी-लीज” समझौते के नाम से भी प्रसिद्ध है, ३१ दिसम्बर १६३४ तक के लिए 
लागू था। भारतीय सूती मिलों के प्रतिनिधियों में काफी मतभेद था और एक 


5 पैखिए, टा० बी० के० आर० वी० राव का लेख, 'दि इंढो-ब्रिटिश ट्रेड एश्रोमेस्टर, इंडियन टेक्स- 
इाउल जरनज्ञ, श्रप्र ल, १६३७। 
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सामान्य मत पर ग्राने के प्रयत्न असफल रहे, फिर भी लंकाशायर और बम्बई 
की मिल-मालिक संस्था के बीच समभौता सम्भव हुआ । यह समभोता ऑग्ल-भार- 
तीय पूरक समभौते का अग्रदूत था (देखिए, सेक्शन ७)। इसमें उद्योगों को इंगलिस्तान 
'से भी संरक्षित रखने के भारतीय अधिकार को स्वीकार किया गया, परल्तु यह भी 
स्वीकार किया गया कि इंगलिस्तान की तुलना में अन्प देशों से उच्चतर स्तर का 
संरक्षण आवश्यक था ।* 
देश की आगम ट(रेवेन्यू) स्थिति के फलस्वरूप ब्रिटेन से भारत में श्राने वाले 
सभी आ्रायात पर अक्तूबर, १६३१ से लगे अधिभार को हटाना सम्भव होने पर, भारत 
'में आने वाले इंगलिस्तानी कपड़े पर प्रशुल्क की स्थिति को स्थिर करने की व्यवस्था 
की गई । भारत की झोर से यह स्वीकार किया गया कि भारत में लंकाशायर से श्ाने 
वाले कृत्रिम रेशम और सूती सूत पर निम्न प्रमाप से कर लगेगा | इसे १६२४ के 
भारतीय प्रशुल्क (सूत्ती वस्त्र संरक्षण) संशोधन अभ्रधिनियम में सम्मिलित कर लिया 
गया । जहाँ तक साम्राज्य तथा अन्य समुद्र-पार देशों का सम्बन्ध था, यह समभौता 
किया गया कि ब्रिटिश वस्तुओं के लिए जिन किन्‍्हीं भी लाभदायक शर्तो की व्यवस्था 
की जा सकेगी भारतोय वस्तुश्नरों के लिए भी उसे लागमु किया जायगा और उन 
बाजारों में जहाँ श्रग्रेजी वस्तुओं को कोटा मिलेगा भारतीय वस्तुशों को भी उसमें 
_ सम्मिलित करने की व्यवस्था की जायगी। कच्चे कपास के सम्बन्ध में यह श्राश्वासत 
या गया कि ब्रिटिश मिशन भारतीय कपास-उत्पादकों के हित में भारत के कच्चे 
कपास को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावपुरों कार्यवाही की सिफारिश करेगा । 
बम्बई-लंकाशायर समभोौोता साम्राज्य के औद्योगिक सहयोग हारा भारतीय 
और शेंग्रेजी हितों के संयोजन का प्रथम प्रयत्न था। कछ लोगों के मत में यह सम- 
'कौता स्वयं ही पर्याप्त रूप से न्यायोचित था। इससे लंकाशायर द्वारा भारत के 
कपास की मांग में वृद्धि हुई और इस तरह भारत के किसानों को बड़ा लाभ पहुँचा । 
लंकाशायर ने अपने विरुद्ध भी भारत के वस्त्र उद्योग को सुरक्षित करने की आवद्य- 
कता को मान्यता दी और भारतीय वस्तुओरों (कपड़ों) को उपनिवेशों तथा अन्य समुद्र- 
थार देशों के बाजारों में स्थान दिलाने का प्रयत्न करने का वचन दिया । 
इसके विपरीत समभोते के आलोचकों का कथन है कि इसे सम्पूर्ण (भारतीय) 
सूती वस्त्र उद्योग का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा भारत ने (सती और कृत्रिम रेशमी 
कपड़ों पर कर घटाकर) लंकाशायर को निश्चित और पर्याप्त लाभ प्रदान किये, परन्तु 
इसके बदले में लंकाशायर ने केवल अनिश्चित आदवासन मात्र ही दिये । इसका फल 
“7 “जह हुआ कि पहले के संरक्षण की तुलना में उद्योग का बहुत-कुछ संरक्षण हट 
गया। समुद्र-पार बाजारों की दृष्टि से भी जब बम्बई की मिलें अपने देश के बाजार में 
ही बिना सहायता के खड़ी नहीं हो सकती थीं तो समुद्र-पार बाजारों में लंकाशायर की 
सहानुभूति से उनके स्थान प्राप्त करने की कम ही आशा थी। अन्त में, जहाँ तक 
लंकाशायर की मिलों द्वारा भारतीय कपास के उपभोग का प्रइन था, लंकाशायर ने 
१. वी० के० मदन, इस्डिया एएड इम्पीरियल प्रेफरेन्स, १० ह६२। 
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एक बड़ी ही अनिद्चित प्रतिज्ञा की थी कि जापान के समभौते की तरह लंकाशायर 
भारतीय कपास की कम-से-कप्त एक निदिचत मात्रा खरीदने के लिए बाघ्य न था । 
७. ( १२३४ ) का पूरक आंग्ल भारतीय व्यापारिक सममौता--१६३३ के बम्बई- 
लंकाशायर समझौते के उपरान्त १६३४ में (वस्तुत: & जनवरी, १६३४५ में) एक औंग्ल#- 
भारतीय व्यापारिक समझौता किया गया । यह झटावा समभौते का पूरक था श्र 
उसकी श्रवधि तक ही लागू रहा । 

भारत सरकार ने केवल उन उद्योगों को संरक्षण देना निब्चय किया जो 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल की उचित जाँच के उपरान्त 
योग्य पाए जाये । संरक्षण प्रदान करने में भारत-उत्पादित वस्तुश्रों तथा श्रायात की 
हुई वस्तुओं के मूल्य को बराबर करने का प्रयत्न किया गया था और इस सीमा के 
अन्दर सम्भव होने पर इंगलिस्तान की वस्तुओं पर कम कर लगाने की व्यवस्था थी । 
किसी उद्योग को संरक्षरा देने का प्रदन प्रशुल्क-मण्डल को सौंपने पर सरकार ने ब्रिटेन- 
स्थित किसी भी उद्योग को स्वतस्व्रतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत करने और उसका 
उत्तर देने का वचन दिया । भारत सरकार ने यह भी आदइवासन दिया कि सं रक्षण- 
प्राप्त उद्योग की स्थिति में भारी परिवर्तन होने पर भारत सरकार वर्तमान करों की 
पूरी-पूरी जाँच करके उनके श्रौचित्य को निर्धारित करने का प्रयास करेगी और ऐसा 
करते समय ब्रिटेन के हितों के विरोध पर पूरा ध्यान देगी । 

इंगलिस्तान की सरकार ने भी अपनी ओर से भारत के उस कच्चे माल#था - 
आधे तंयार माल के आयात को विकसित करने का आश्वासन दिया, जो उन वस्तुश्रों 
के निर्माण में प्रयुक्त होता हो जिस पर भारत में भेदात्मक आयात-कर लगे हों। 
उन्होंने (ओठटावा समभौते के वें अनुच्छेद और मोदी लीज़ पेवट के अनुसार) भारतीय 
कपास की खपत को अनुसन्धान, व्यापारिक जाँच-पड़ताल, वाजार-सम्बन्ध तथा प्रचार 
भ्रादि हर उपाय से बढ़ाने का वचन दिया । उन्होंने भारत के खान से निकले लोहे 
(पिग झाइरन) को बिना कर के ब्रिटेन में प्रवेश करने का वचन दिया । शर्त यह थी 
कि इंगलिस्तान से आयात की जाने वाली लोहे और इस्पात की वस्तुश्रों के लिए लगाया 
गया कर १६३४ के लोहा और इस्पात अधिनियम ( आइरन एण्ड स्टील एक्ट 24 
प्रस्तावित करों से कम अनुकूल न हो । 

समभौते के समर्थकों का मत था कि इसके द्वारा ओटावा समभौते में निहित 
प्रतिजाओं तथा मोदी लीज्‌ पेकट की निदिचत प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित किया गया ॥ 
समभौते से भारत का कपास तथा कच्चे और आधे तैयार माल का उपभोग बढ़ गया 
और भारत का खान से निकला लोहा (पिग आइरन) इंगलैण्ड में बिना कर के प्रदे”ा' 
पाने लगा। उपनिवेश्ञों और संरक्षित देशों ( प्रोटेक्टरेट ) से इंगलिस्तान को मिलऋ ८ 
वाली सुविधाओं में भारत को भी हिस्सा देने का वायदा किया गया था । 

इसके विपरीत, गैर-सरकारी व्यापारिक मत इसके विरुद्ध था, क्योंकि इससे 
१६२३ में स्थापित विवेचनात्मक संरक्षण और अर्थ-स्वतस्त्रता-समभौते ( फिस्कल 
आटोनोमी कस्वेशन) का प्रभाव नप्ट हो गया । समभौते में पारस्परिक समता का भी 
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अभाव था। इसमें भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा 
गया था जबकि भारत ने निश्चित प्रतिज्ञाएँ की। ब्रिटेन ने भारतीय कपास के उप- 
भोग के विकास-विषयक विभिन्‍न उपचारों पर विचार करना-भर प्रस्तावित किया और 
“औओसे वायदे किये जितका निकट भविष्य में कोई वास्तविक मूल्य और उपयोग न था । 

यह भी कहा गया कि इस समभौते में कोटा या कर के प्रतिशत में कमी से 
कहीं भयंकर सिद्धान्तों की व्याख्या की गई । जब संरक्षण एक निश्चित समय के लिए 
स्वीकार कर लिया गया था, फिर उस प्रश्न को इंगलिस्तान के कहने से पुनः उठाना 
वाब्छनीय नहीं था। इस प्रकार की नीति भारत के औद्योगिक विकास के लिए 
वाघक सिद्ध होने के अतिरिक्त नये उद्योगों के प्रारम्भ के लिए घातक सिद्ध होगी । 

यह पुरक-व्यापारिक समझौता ओटावा समभौते के साथ ही समाप्त हो गया 
ओर इसे फिर से नया करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
८. ओ्ओोटाचा-समस्ोते पर घारासभा का विरोधी निर्णय--३० मार्च, १६३६ में 
भारतीय धारासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा ओटावा समभौते तथा इसके पूरक ब्रिटिश 
व्यापारिक समभोते को अ्रस्वीकृत कर दिया और इनके लागू रहने के विरुद्ध मत 
प्रकट किया । 

चूंकि भारत सरकार धारा (विधान) सभा के निर्णय को मानने के लिए मज- 
यूर थी, भ्रतः १३ मई, १६३६ को छः महीने के अन्दर इसे समाप्त करने की अधिसूचना 
ज्वेटिस) दी गई। नोटिस में दिये गए इस छः महीने के समय में एक नया समझौता 
करने का अवसर मिल गया । भारत तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत चलने 
लगी। पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के नेतृत्व में गैर-सरकारी मण्डल ने .परामर्श देकर 
भारत सरकार की सहायता की । २० अवक्तुबर, १६९३६ को वारिएज्य विभाग द्वारा 
प्रकाशित एक विज्ञप्ति में बताया गया कि दोनों सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि 
एक नया समझौता होने तक १६३२ का समभौता लागू रहेगा, जिसे (किसी भी ओर 
से) तीन महीने का नोटिस देकर रहू किया जा सकता हैं। यह भी कहा गया कि 
समभोता न भी हो तब भी दोसों पक्षों को अपने अधिमानों को दूसरे से राय लिये 
विना हटाना या रोकना नहीं चाहिए । 
&. आंग्ल-सारतीय व्यापारिक समझौता (१६३$४)१---यह बातचीत ढाई वर्ष तक 
चलती रही । इसके उपरान्त पहले के दोनों समझौतों के स्थान पर १६३६ में एक 
नया समभझोता किया गया । गवनर जनरल ने अपने प्रमाणन (सर्टीफिकेशन) श्रधिकार 
का अनुसरण करते हुए इसे वैध रूप दिया। नये समभौते में श्रोटावा समभौते का 
- -अप बहुत बदल दिया गया। यद्यपि अ्रव भी भारत के निर्यात की अनेक वस्तएँ 

अधिमान-दक्षेत्र के अन्तर्गत थीं, किन्तु ब्रिटेन को दिये गए अधिमान का क्षेत्र काफी 

संकुचित कर दिया गया, क्योंकि पुरानी श्रधिमान-पद्धति के श्रन्तगेंत खाद्य, पेय, 
तम्बाकू तथा कच्चे और अर्थ-निमित माल अब अधिमान के अधिकारी नहीं रहे । 


पीकर लए जब दशक एक की 
४ 5 पूजा ते, ९० २९२२-४६, तथा वी० पी० बअदारकर,द इस्डियन फिस्कल पॉलिसी, 
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नये समभौते में अधिकतर मदों का सम्बन्ध विशिष्ट उत्पादनों ( जिनका भारत में 
उत्पादन नहीं होता था) से था, जैसे मोटरकार, साइकल इत्यादि । 

जहाँ तक अत्य मदों का सम्बन्ध था ( उदाहरणार्थ ऊनी कालीन, कम्बल, 
श्रीषधियाँ आदि) ब्रिठेंन से इनके विशेष प्रकार मेँँगाए जाते थे जिनका उत्पादर- 
भारत में नगण्य था। अ्रधिमान की कुछ मदों की पुनः परिभापा की गईं, ताकि 
भारतीय उपभोक्ता के हित में अनेक वस्तुएं, जो पहले अधिमान की श्रधिकारी थीं, अब 
अधिमान न पाएँ । एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह हुआ, जबकि ओटावा समभौते में भारत में 
संरक्षण-प्राप्त वस्तुश्रों को बिलकुल अछूता छोड़ दिया था, नये समभौते में लंकाशायर 
की वस्तुओं पर लगे करों की व्यवस्था को सन्निहित किया गया था, हालाँकि सरकारी 
तौर पर भारतीय सूती वस्त्र उद्योग संरक्षित उद्योग था । श्रब बस्तुस्थिति संरक्षण के 

अन्दर अधिमान देने की न होकर अधिमान के अन्दर संरक्षरण देने की हो गई । 

भारत ने ब्रिटिश से आयात की जाने वाली श्रनेक वस्तुओं, जैसे रसायन, रंग, 
कपड़ों के अश्रवशिष्ट, ऊनी कालीनों, सीने की मशीनों इत्यादि, पर १०% तथा 
मोटरकार, मोटर साइकल और स्कूटर, साइकल तथा आम्नीवस पर ७६% अ्धिमान 
दिया । ह 

इंगलिस्तान ने कुछ वस्तुओं ( जैसे लाख, कच्चा जूट इत्यादि ) के स्वृतन्त्र 
प्रवेश के अतिरिक्त निम्न मुख्य अधिमान दिये--(१) हड्डियाँ, तिल्‍ली, रेंडी, मूंगफली, 
चमड़ा, सोयाबीन और मसालों को मूल्यानुसार १०% का अधिमान दिया गयू”ट 3. _ 
(२) अन्य वस्तुग्रों के श्रतिरिक्त कुछ जूद-निरमित वस्तुशों, जैसे डोरी, रस्सी आ्रा|द, 
रेंडी का तेल, रेपसीड ( एक प्रकार की सरसों ) का तेल, तिलली का तेल, मूंगफली 
का तैल, चमड़ा और पैराफिन मोम को १५% का अधिमान दिया गया । (३) ताड़ की 
चटाई, कपास-निर्मित वस्तुएँ, कुछ प्रकार की जूट-निर्मित वस्तुएं, जैसे बोरे, थैलों श्रादि, 
को २०% का भ्रधिमान दिया गया। (४) मैगनेशियम क्लोराइड (१ शि० प्रति 
हँँड़े डवेट) हाथ से ब्रुनी दरियाँ और फर्श की दरियाँ ( ४ शि० ६ पें० प्रति वर्गगज ), 
कहवा (६ शि०४ पें० प्रति हंड़े डवेट), चाय (२ शि० प्रति पौण्ड) और चावल (ह पें० 
प्रति पौण्ड ) को इन विशिष्ट दरों से अधिमान दिया गया । 

जहाँ तक खान से निकले लोहे (पिग आयरन) का सवाल है, हालाँकि इसका 
श्रायात ब्रिटेन में बिना कर के था, फिर भी ब्विटिश सरकार ने यह भ्रधिकार सुर- 
क्षित रखा था कि यदि १९३४ के लोहे श्रोर इस्पात सम्बन्धी श्रधिनियम के समाप्त 
होने के वाद भारत में ब्रिटेन से भेजे गए लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर श्रधि- 
नियम में प्रस्तावित दरों से अधिक प्रतिकूल कर लगाये गए तो वह भी भारत के खान 
से निकले लोहे (पिग झ्रायरन) पर (३१ माचे, १९४१ के बाद) कर लगा देगा । 

भारत से वर्मा के श्रलग हो जाने पर कुछ अधिमान समाप्त हो गए (उदाहर- 
णार्थ उत्खनित (खान से निकला) सीसा, चावल इत्यादि) श्रौर कुछ का मूल्य भी घट 
गया (जैसे साखू (टीक) की लकड़ी, मोम, चावल, तम्बाकू) । 

हम इस वात की पहले ही पूरी व्याख्या कर चुके हें कि किस प्रकार नये 


व्यापारिक समभोते २५६ 


समभौते में कपास की वस्तुओं पर (घटते-बढ़ते क्रम से) विष्टय अनुमाप से कर लगाये 
गए और कैसे उसे एक ओर तो भारत से ब्विटेन को निर्यात की जाने वाली कपास 
और दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत आने वाले सूती कपड़ों से सम्बद्ध कर दिया गया। 
_सुच तो यह है कि यही समभौते का आधार-भाग था । 

जहाँ तक उपनिवेश्ञों का सम्बन्ध है नया समझौता श्रोटावा समझौते से इस 
अंश में भिन्‍त था कि इसमें सीलोन के साथ एक अलग व्यापार-सन्धि की व्यवस्था 
थी। सीलोम को ओोटावा के अधिमान प्रमापों का समभोते के छः महीने वाद तक 
उपयोग करने का अवसर दिया गया ।१ एक या दो अपवादों को छोड़कर भारत और 
उपनिवेशों के बीच पारस्परिक अधिमान ज्यों-के-त्यों बने रहे । 

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि समभोते को न तो भारतीय 
सूती वस्त्र उद्योग का और न व्यावसायिक संगठनों का ही समर्थन प्राप्त हो सका । 

पहले तो सरकार द्वारा घारासभा के निुंय को ठुकराकर प्रमाणन के 
अधिकार से बिल को पास करते के कारण बड़ा असन्तोष हुआ । इस बात को हृष्टि 
में रखने पर यह कार्य और भी खलने लगा कि पहले सरकार ने श्रोटावा समभौत्ते 
के विषय में धारासभा के विरोधी निर्शाय और अ्र्थ-आयोग के इस सुझाव को कि 
भारतीय विधानमण्डल की अनुमति के बिना कोई भी अधिमान त दिया जाय, 
स्वीकार किया था। " 

 “>>|.. दूसरे समभौते में उस समय की भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा 

गया। तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे अहृरुय श्रायात” के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्य को बहुत श्रधिक देना था। अतएव उसे व्यापारिक सन्तुलन के लेखों में 
निर्यात की अधिकता बनाये रखना आवश्यक था। सरकार ने गर-सरकारी परामर्श- 
दाताग्रों के मत की भी उपेक्षा की, जिसमें उन्होंने भारतीय बीमा कम्पनियों, वे किंग 
तथा जहाजी कम्पर्ियों के पक्ष में भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान अवसरों 
की प्राप्ति के लिए सुकाव रखा था। नवीन व्यापारिक समभौतों का सुल्यांकन करते 
समंय यह आवश्यक था कि भारतीय इस्पात संरक्षण अधिनियम के श्रन्तगंत इंग- 
लिस्तान को दिये गए अधिमानों को भी ध्यान में रखा जाय ।* 

भारत में अ्ंप्रे जों को प्राप्त अधिमान गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के सुझावों 
से कहीं श्रधिक थे तथा भारत को अन्य महाद्वीपीय देशों के साथ समझौता करने से 
सट होना पड़ा, क्योंकि उन्हें बदले में देने के लिए भारत के पास बहुत कम या कुछ 

नथा। 


कं यद्यपि भारत द्वारा इगलैण्ड को दिये गए अ्रधिमान ब्रिटेत के लिए निश्चय 





१९ चेद अवधि १५ फखरी, १६४० को समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय प्रवासियों के सख्नन्ध में सीलोन 
है हे भारत सरकार से समझौता होने की कठिनाइयों के कारण व्यापारिक लन्धि की वात सफ़ल न हो 
फ) 


९. देखिए, इस्डियून टेक्स्टाइल ' जरनल ( अ्रप्रौल १६३७ ), इण्डो-मिटिश ट्रेड पैक्ट, डॉ० बी० के० 
आर० वी० राव | 
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ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गए आाइवासन केवल आइवासन 
अथवा नकारात्मक सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं थे। कारण यह था कि इंगलिस्तान 
को दिये गए अधिमान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के निर्यातकों 
को अति कठिन प्रत्तिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, जबकि सरकारी अनमुन 
के अ्रनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अ्धिमान-प्राप्त वस्तुओं का 
व्यापारिक मूल्य ३६:८६ करोड़ रु० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने वाली 
अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७-६८ करोड़ रु०; गर-सरकारी अनुमान के 
अनुसार भारत की प्रभावपूर्ण अधिमान-प्राप्त वस्तुओं ( जैसे अलसी, ऊनी कालीन, 
कम्बल आरादि ) का मूल्य केवल ६ करोड़ रु० था । इस श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुओं 
की गणना करना उचित न होगा, क्योंकि ब्रिटेन उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं 
सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के 
लिए अनिवाये थीं। इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुओं, जैसे 
पेण्ट रसायन, औजार और वस्त्र आदि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो 
देश के ग्रह-उद्योगों के विकास में वाधक था, परन्तु ब्रिठेन हारा भारत को दिया गया 
अधिमान केवल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिटेन के उद्योगों और शस्त्री- 
करण योजना के चालू रखने के लिए आवश्यक था | 

भारतीय निर्यात को दिये गए अधिमानों की अन्य श्राधारों पर आलोचना की 
गई। गेहूँ के अधिमान की हानि, (पुराने अधिभान को इस आधार पर हटाया वाया 
कि यह भारत के लिए विशेष महत्त्व का नही था, किन्तु वास्तविक कारण तो यह 
था कि अमरीका के गेहू को ब्रिटिश बाजारों में प्रवेश की श्रधिक स्वतन्त्रता देनी थी) 
चावल के श्रधिमान में कमी, तिलहन पर रखी गई असुविधाओं को हटाने से सरकार 
का इनकार करना, क्रोम चमड़े के अधिमान में कमी तथा भारत की हाथ से बनी दरियों 
पर दिये गए अ्रधिमान की कमी आदि आलोचना के मुख्य विपय थे । 

लंकाशायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात को भारत में ब्विटिश कपड़ों 
के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत झालोचना हुई। इस व्यवस्था में गेर-सरकारी 
परामर्शदाताश्रों के मत की उपेक्षा की गई । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे 
समान लाभ मिलने की कोई व्यवस्था न थी। जहाँ तक इंगलिस्तान द्वारा एक 
निदिचत मात्रा में कपास खरीदने का प्रइन था उससे ब्विटेन की कोई विशेष हानि 
होने की सम्भावना न थी। यह मात्रा भी साधारणतया लंकाशायर द्वारा खरीदी जाने 
वाली मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेन के कपास को वस्तुश्रों 
की एक निश्चित मात्रा खरीदने का आइवासन देने के लिए कहा गया जो समभौते से 
पूर्व के श्रायात से कहीं श्रधिक थी । इसके भ्रतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के कपास 
अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्पादकों ने 
इस वात की माँग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६४ प्रतिशत 
छोटे रेशे की कपास होनी चाहिए। भारतीय गर-सरकारी सलाहकारों के इस मत 
के बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर और श्रधिक श्रप्रत्यक्ष कर लगाया 
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गया तो ब्रिटेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जायगा । लम्बे रेशे के कपास 
पर लगा श्रायात-कर दूना कर दिया गया । इससे भारत के सूती मिल उद्योग का 
_संरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये 
“ब्योपारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी धारणा उत्पन्न की गई । 
नये समझौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता है कि श्रोटावा 
समभौते में काफी सुधार हुआ है | जहाँ तक अ्रधिमानों के पारस्परिक विनिमय का प्रइन 
था कपास के अनुच्छेद (कॉटन श्राटिकल) को छोड़कर इसे न्यायसंगत भी कहा जा 
सकता था। जहाँ तक लंकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रइन हैं, 
भारत के लम्बे रेशे के कपास के श्रायात के द्विग्ु॒णित कर को ध्यान में रखते हुए, 
समभौता,लंकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था। यद्यपि गैर-सरकारी सलाहकारों 
द्वारा रखे गए सुझाव बहुत श्राकपंक नहीं थे, फिर भी उनमें से कुछ, जैसे भारतीय 
कपास के निर्यात या लंकाशायर के कपड़ों के ग्रायात से सम्बन्धित, सुझावों? को 
भी समभझौते में शामिल करना चाहिए था। इससे समभौते के लिए एक ग्राह्म आधार 
प्राप्त हो जाता । 
१०, भारत-जापानी समभोते की उत्पत्ति (१६३४)--१६०४ के पुराने भारत-जापानी 
व्यापारिक सम्मेलन का अप्रैल, १६३३ में भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया था । 
इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हें ।१*९१६३२ के श्रारम्भ से येन के मुल्य में हुए 
क्रामक हास से १९३२-३३ में भारत के लिए जापान के निर्यात अत्यधिक अनुकूल 
हो गए । भारतीय मिलों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा और भारत सरकार 
को हस्तक्षेप करना पड़ा । अगस्त, १६३२ में गैर-ब्रिटिश भूरे कपड़े पर मुल्यानुसार 
५०% गझ्रायात-कर की वृद्धि श्लीर ५३ आना प्रति पौण्ड का विशिष्ट कर भी जापानी 
प्रतिस्पर्धा कम केरने में श्रसमर्थ रहा । अतएवं भारत की कपड़े की मिलें और अ्रधिक 
संरक्षण के लिए आवाज़ उठाती रहीं। भातर सरकार की ओर से ब्रिटेन की सरकार 
ने जापान की सरकार को छः महीने के अन्दर पुराने (१६०४) समभौते को रह करने 
की सूचना दी । उस समभौते में जापान के साथ बड़ा ही अनुकूल व्यवहार किया जाता 
था | जब तक १६०४ का व्यापारिक समभौता प्रभावपुर्णा था तब तक भारत सरकार 
अकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी । १६३३ (अप्रैल) में 
पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम (सेफगा्डिंग ऑफ़ इण्डस्ट्रीज एक्ट), जिसके 
अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के आयात से देश के उद्योगों को खतरा 


£ -अमभोते में एक निश्चित किये मए ३५००, ४२५०, ५००० लाख गज़ कपड़े के आयात के स्थान 
पर गेरन्‍सरकारी सलाहकारों ने इंगलिस्तानी कपड़े के आयात को निम्नतम, मध्यम और अधिकतम 
सीमाण क्रमशः: २०००,३०००, ४००० लाख गज्ञ निश्चित कीं | कच्चे कपास के सम्बन्ध में इनकी माँग 
थी कि इंगलिस्तान को १० लाख गांठें भारत से लेना चाहिए ओर कम-से-कम ६१ लाख गे लेने की 
गारण्टी देनी चाहिए। समभोते में १९३६ में ५ लाख, १९४० में , $ लाख और इसके बाद ६ लाख 
गठों के आयात की ही व्यवस्था थी । 

२. देखिए, पृ० श८ । 


२६० भारतीय अर्थशास्त्र 


ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिदेत द्वारा भारत को दिये गए श्राश्वासन केवल आश्वासन 
अथवा नकारात्मक सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं थे। कारण यह था कि इ गलिस्तान 
को दिये गए अधिमान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के निर्यातकों 
को श्रति कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करता पड़ता था, जबकि सरकारी अनुमान 
के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अ्रधिमान-प्राप्त वस्तुओ्रों का 
व्यापारिक मूल्य ३६८६ करोड़ रु० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने वाली 
अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मुल्य केवल ७-६८ करोड़ रु०; गेर-सरकारी श्रनुमात के 
अनुसार भारत की प्रभावपूर्ण अ्रधिमान-प्राप्त वस्तुओं ( जैसे अलसी, ऊनी कालीन, 
कम्बल आदि ) का मूल्य केवल ६ करोड़ रु० था। इस श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुओं 
की गणना करना उचित न होगा, क्‍योंकि ब्रिटेत उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं 
सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के 
लिए अतिवाय थीं। इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुओं, जैसे 
पेण्ट रसायन, श्रौज्ञार और वस्त्र श्रादि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो 
देश के ग्रह-उद्योगों के विकास में बाधक था, परस्तु ब्रिटेत द्वारा भारत को दिया गया 
अधिमान केवल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिटेन के उद्योगों और शस्त्री- 
करण योजना के चालू रखने के लिए आवश्यक था ! 

भारतीय निर्यात को दिये गए अधिमानों की अन्य आधारों पर श्रालोचना की 
गई। गेहूँ के प्रधिमान की हानि, (पुराने श्रधिमान को इस आधार पर हटाया छाया 
कि यह भारत के लिए विशेष महत्त्व का नही था, किन्तु वास्तविक कारण तो यह 
था कि अमरीका के गेहू' को ब्रिटिश वाजारों में प्रवेश की अधिक स्वतन्त्रता देनी थी) 
चावल के अ्धिमान में कमी, तिलहन पर रखी गई असुविधाओं को हठाने से सरकार 
का इनकार करना, क्रीम चमड़े के अधिसान में कमी तथा भारत की हाथ से बनी दरियों 
पर दिये गए अ्धिमान की कमी आदि आलोचना के मुख्य विपय थे । 

लंकाशायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात कों भारत में ब्रिटिश कपड़ों 
के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत आलोचना हुई । इस व्यवस्था में गैर-सरकारी 
परामशेदाताओं के मत की उपेक्षा की गई । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे 
समान लाभ मिलने की कोई व्यवस्था न थी। जहाँ तक इगलिस्तान द्वारा एक 
निश्चित मात्रा में कपास खरीदने का प्रइन था उससे क्निटेन की कोई विद्येप हानि 
होने की सम्भावना व थी। यह मात्रा भी साधारणतया लंकाशायर द्वारा खरीदी जाने 
वाली मात्रा से कम ही थी । इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेव के कपास की वस्तुओं 
की एक निश्चित मात्रा खरीदने का आइवासन देने के लिए कहा गया जो समभौते से 
पूर्व के आयात से कहीं श्रधिक थी । इसके अ्रतिरिक्त विभिरन प्रकार के कपास 
अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्पादकों ने 
इस वात की माँग की थी कि ब्विटेन हारा खरीदी जाने वाली कपास का ६४ प्रतिशत 
थोटे रेशे की कपास होनी चाहिए। भारतीय गैर-सरकारी सलाहकारों के इस मत 
के बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर और अ्रधिक अप्रत्यक्ष कर लगाया 


व्यापारिक समझौते २६ 


गया तो ब्रिटेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जायगा । लम्बे रेशे के कपास 
पर लगा झ्रायात-कर दूना कर दिया गया । इससे भारत के सूती मिल उद्योग का 
, संरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये 
“व्यापारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी धारणा उत्पन्त की गई। 
नये समभौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता है कि ओटावा 
समभौते में काफी सुधार हुआ्ना है। जहाँ तक श्रधिमानों के पारस्परिक विनिमय का प्रश्न 
था कपास के अनुच्छेद (कॉटन आध्िकल) को छोड़कर इसे न्‍्यायसंगत भी कहा जा 
सकता था। जहाँ तक लंकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रइन है, 
भारत के लम्बे रेशे के कपास के श्रायात के हिग्र॒शित कर को ध्यान में रखते हुए, 
समभौता,लंकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था । यद्यपि गैर-सरकारी सलाहकारों 
द्वारा रखे गए सुझाव बहुत आकर्षक नहीं थे, फिर भी उनमें से कुछ, जैसे भारतीय 
कपास के निर्यात या लंकाशायर के कपड़ों के आयात से सम्बन्धित, सुझावों* को 
भी समभौते में शामिल करना चाहिए था। इससे समभौते के लिए एक ग्राह्म आधार 
प्राप्त हो जाता । 
१०, भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१६३४)--१६०४ के पुराने भारत-जापानी 
व्यापारिक सम्मेलन का अप्रैल, १६३३ में भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया था । 
_ “इसकी चर्चा हम पहले ही कर छुके हैं ।१*१६३२ के श्रारम्भ से येन के मूल्य में हुए 
क्रामक हास से १६३२-३३ में भारत के लिए जापान के निर्यात अत्यधिक श्रनुकूल 
हो गए । भारतीय मिलों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा और भारत सरकार 
को हस्तक्षेप करना पड़ा । अगस्त, १६९३२ में गैर-ब्रिटिश भूरे कपड़े पर मुल्यानुसार 
५०% प्रायात-कर की वृद्धि और ५३ आना प्रति पौण्ड का विशिष्ठ कर भी जापानी 
प्रतिस्पर्धा कम केरने में असमर्थ रहा । अतएवं भारत की कपड़े की मिलें और अधिक 
संरक्षण के लिए झ्रावाज़ उठाती रहीं । भातर सरकार की ओर से ब्रिटेन की सरकार 
ने जापान की सरकार को छः महीने के अन्दर पुराने (१६०४) समभोते को रह करने 
की सूचना दी । उस समभौते में जापान के साथ बड़ा ही अनुकूल व्यवह्ा र किया जाता 
था । जब तक १६०४ का व्यापारिक समभौता प्रभावपूर्णा था तब तक भारत सरकार 
अकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी। १६३३ (अप्रैल) में 
पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम (सेफगा्डिंग ऑफ़ इण्डस्ट्रीज्‌ एक्ट), जिसके 
अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के आयात से देश के उद्योगों को खतरा 


४ “अममभोते में एक निश्चित किये गण ३५००, ४२५०, ५००० लाख गज कपड़े के आयात के स्थान 
पर गेर-सरकारी सलाहकारों ने इंगलिस्तानी कपड़े के आयात की निम्नतम, मध्यम झौर अधिकतम 
सोमाएँ क्रमशः २०००,३०००, ४००० लाख गज्ञ निश्चित कीं । कच्चे कपास के सम्बन्ध में इनकी माँग 
थो कि शंगलिस्तान को १० लाख गाँठे भारत से लेना चाहिए ओर कम-से-कम ६३ लाख गाँदे लेने की 
गारण्टी देनी चाहिए। समझौते में १६३६ में ५ लाख, १६४० सें ५ है लाख ओर इसके वाद ६ लाख 
गॉढों के आयात को ही व्यवस्था थी । 

२. देखिए, ए० र८ । 


२६२ भारतीय अश्थश्ञास्त्र 


होने पर कर लगा सकती थी, से भी कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता था। भारत 
सरकार के इस निणंय से जापान में भारतीय कपास के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ 
हो गया, लेकिन जापान के कातने वालों और कपास के व्यापारियों के बीच भारती”? 
कपास स्वीकार न करने के लिए जून, १६३३ के प्रशुल्क सम्बन्धी परिवंतन जारी किए 
जाने के पूर्व कोई समझौता नहीं हुआ था । इन प्रशुल्क-परिवतेंनों में यह घोषणा की 
गई कि विदेशों से आने वाले कपड़ों पर (जिनमें जापानी कपड़े भी शामिल हैं) मूल्या- 
तुसार ७५% (मूल्य पर) कर लगाया जायगा और सादे भूरे कपड़ों पर कम-से-कम 
६३. पेंस प्रति पौंड कर लगाया जायगा । १६३३ में एक जापानी प्रतिनिधि- 
मण्डल भारत आया । तीन महीने की बातचीत के उपरान्त एक समभौता 
हुआ । १६३४ में जापानियों मे बहिष्कार समाप्त कर दिया ओर भारत सरकार ने 
सूल्यानुसार लगाया गया कर ७५% से घटाकर ५०% कर दिया। १२ जुलाई, 
१६३४ को लन्दन में एक नवीन पारस्परिक व्यापारिक सन्धि हुई, हालाँकि जापानी 
कपड़े के श्रायात को नियमित करने वाली प्राय: सभी धाराएँ जनवरी, १६३४ से ही 
लागू हो गई थीं । 
११, १६३४ के समझौते की घाराएँ--जापान के साथ होने वाले समभौते के दो 
भाग थे--( १) संप्रतिज्ञा (कनवेन्शन), (२) मसविदा या मूल (प्रोटोकल लेख) । (१) 
इसमें दोनों देशों के भावी व्यापार-सम्बन्धों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी । ४7), .. 
इसमें जापान से आने वाले कपड़े और भारत से भेजे जाने वाले कपास के-सम्बन्ध में हुए 
समभौते की विवेचना की गई थी। संप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) के बिना मसविदा (प्रोटोकल) 
स्वतः ३१ मार्च, १६३७ को समाप्त होने को था। यदि दोनों में से किसी भी पक्ष 
द्वारा छः महीने का नोटिस दे दिया जाता तो संप्रतिज्ञा ( कनवेन्शन ) भी इसी समय 
समाप्त होती । 
संप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) की प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थीं--(१) दोनों पक्षों 
ने एक-दूसरे के प्रति परम अनुग्रहीत राष्ट्रों जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया । 
(२) दोनों देशों ने अपने पास समय-समय पर परिवतंन करने और नवीन प्रवेश्य कर 
लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा | यह व्यवस्था रुपये और यरेन के विनिमय-मूल्य में 
होने वाले परिवततेनों को ठीक करने के लिए की गई थी । (३) जबकि दोनों पक्षों ने 
इस प्रकार के परिवर्तन करने के अ्रधिकार अपने पाश्त रखे वे इस वात पर तैयार थे 
कि यदि दोनों में से कोई पक्ष चाहे तो दोनों के पारस्परिक हितों के बीच समभौता 
करने के कार्य में अग्रसर हो सकता है। & 
मसविदा (प्रोटोकल) के प्रधान अनुच्छेद इस प्रकार थे--(१) भारत में झ्रान 
वाली वस्तुओ्रों पर लगने वाले प्रवेश्य कर निम्नलिखित दर से भ्रधिक न होंगे-- (क) 
सादे भूरे कपड़े (प्लेन ग्रेज़) पर मूल्यानुसार ५०% या ५३ आ्राना प्रति पौण्ड जो भी 
अधिक हो ।(ख) अन्य पर मूल्यानुसार ५०%, (२) मसविदा (प्रोटोकल) में भारत में 
जापानी माल के आयात और भारत से कपास के निर्यात के लिए कोटा सिस्टम की 
व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से प्रतिवर्ष (जो १ जनवरी से प्रारम्भ हो) 
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१० लाख गाँठ कपास खरीदने पर जापान को ३२५० लाख गज कपड़ा प्रतिवर्ष (जो 
१ अप्रैल से शुरू हो) भेजने का अधिकार था। यह आधार-भ्रूत कोटा था। भारत 
को जापान अधिक-से-अधिक ४००० लाख गज कपड़ा प्रति वर्ष भेज सकता था | 
. “3३२५० लाख गज से अधिक भेजने के लिए यह व्यवस्था थी कि दस लाख गाँठों से 
ऊपर हर १०,००० गाँठ खरीदने पर १५ लाख गज्‌ कपड़ा और भेजा जा सकता था । 
जापान द्वारा भेजे सूती कपड़े के थानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया 
था--(क) सादा भूरा कपड़ा (प्लेन ग्रेज) ४५%, (ख) किनारेदार कपड़ा (भ्रेज) 
१३०, (ग) सफेइ ( कलफदार ) कपड़ा ८५%, (घ) रंगीन (रंगा हुझ्ना, छुपा 
हुआ) ३४% । 
१२, १६६४ के भारत-जापानी समभझोते की कार्य-विधि-१६३४ के समभौते से दोनों 
देशों के बीच की दुर्भावनाएँ समाप्त हो गई' | इससे कपास के उत्पादकों, व्यापारियों 
और कुछ अंशों तक मिल-मालिकों को भी राहत्त मिली । लेकिन सबसे श्रधिक लाभ 
भारत के कपास-उत्पादकों को हुआ और कोटा सिस्टम ह्वारा वे निश्चित मात्रा से 
अधिक कपास जापान सेज सके । उसकी आध्िक स्थिति में सुधार से स्थानीय कपड़े 
के उद्योग के लाभान्वित होने की सम्भावना थी, क्योंकि जनता ही स्थानीय कपड़ों 
की सबसे बड़ी उपभोक्ता है । 
जापान को भी काफी लाभ हुआ । एक तो उसे परम अनुग्रहीत राष्ट्र का- 
-« +* व्ववहार प्राप्त हुआ । जापान के निर्यात पर लगा प्रवेश्य-कर ७५% से घटाकर 
५०५ कर दिया गया । जापान के लिए यह दूसरा बड़ा आर्थिक लाभ था, यद्यपि 
भारतीय मिल-मालिकों के अचुसार इससे उद्योग का संरक्षण श्रपर्याप्त था । 
भारतीय दृष्टिकोश से १६३४ के जापाव-भारत व्यापारिक समझौते को कट्ठु 
आलोचना का सामना करना पड़ा | देश सें यह भावना थी कि भारत इस सौदे से 
घाटे में रहा । सबसे बड़ा श्रसंतोष कोटा सिस्टम के विषय में था | जुलाई, १६३६ में 
इस समभोौते के नवीकरण के सम्बन्ध में शुरू हुई बातचीत के दौरान में भारतीय गर- 
सरकारी परामशंदाताश्रों ने कहा कि इस पद्धति से बचने के अश्रनेक उपाय थे। जापानी 
तथा जापान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने इससे पर्याप्त लाभ उठाया। इस 
प्रकार समभौते का प्रधान उद्द श्य, अर्थात्‌ जापान से आने वाले कपड़े का त्तियमन, 
पूरा न हो सका। परित्यक्त द्ुकड़े (फेण्ट्स)" कोटा सिस्टम के अन्तगंत नहीं थे, 
अतः इसका व्यापार बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार नकली रेशम की वस्तुएँ भी कोटा 
सिस्टम के अन्दर न थीं, इसलिए वे बड़ी मात्रा में जापान से भारत झाने लगीं । जापानी 
“ “तिर्यातकों द्वारा कोटा सिस्टम से बचने की एक और भी कुशल विधि आविष्कृत की 
गई--यह थी कपड़े की बनी हुई वस्तुएँ, जैसे कमीजें, पोशके इत्यादि, जिनकी भारतीय 
वाजारों में भरमार हो गई । यह भी कहा गया कि कितना ही जापानी कपड़ा श्रफ- 
गानिस्तान और नेपाल से होकर भारत आता है। 
इस भ्रकार यह सिद्ध हो गया कि मसविदा (प्रोटोकल) के बावजूद भी इस 
१. फ्रेण्ट्स कपड़े के परित्यकत ठुकड़ों को कहते है जिन्हें कम अवेश्य-कर पर आयात किया जाता है । 
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प्रकार निर्यात बढ़ गया और उसका (मसविदा का) जापाती वस्तुओं का उहव्य पूरा 
नहीं हो सका । ग़ज्‌ लम्बाई के भ्राधार का दुरुपयोग किया गया और श्रधिक बड़े अर्जे 
के कपड़े का निर्षमात किया गया । 

' यह भी कहा गया कि जापान ने परम श्रनुग्रहीत राष्ट्र होने का पुरा लाभटे 
उठाया था और काँच का सामान, ऊनी सामान, साइकल, छाता, जूता जैसी विभिन्‍न 
प्रकार की निर्भित वस्तुओं से भारत के बाजारों को पाद दिया । इससे अनेक भारतीय 
उद्योगों और दस्तकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । प्रवेश्य-कर के श्राँकड़ों से भी यह 
स्पप्त था कि जापान की बती विभिन्‍त प्रकार की चीजों का आयात करोड़ों रुपयों 
से बढ़ गया था, जिससे भारत के साथ जापान के व्यापारिक सन्तुलन की प्रतिकूलता 
दूर हो गई | भारतीय उत्खनित लोहा (पिग आयरन), जूट, तिलहन श्रौर तिलहन की 
जापानी खरीद काफी कम हो गई थी, इसके विपरीत हर प्रकार के जापानी आयातों 
में बहुत चुद्धि हो गई । अतः यह भ्रनुभव किया गया कि केवल कपास और कपड़े के 
विनिमय पर आधारित समझौते के स्थान पर एक विस्तृत व्यापारिक समभझोता किया 
जाय । 

जहाँ तक जापान द्वारा भारतीय कपास को बड़ी मात्रा में खरीदने का प्रधल 
हैं, यह कहा गया कि जापान इसे इसलिए खरीदता था क्योंकि उसे सस्ते माल की 
आवश्यकता थी। १६३४-३४ में, अर्थात्‌ समझौते के बाद पुरे एक वर्ष में, जापात ने 
भारतीय कपास की २०,१०,६०० गाँठें खरीदीं जबकि पिछले दस वर्ष से वह प्रह्िं. ... 
वर्ष कपास की १५ लाख गठें खरीदता था। इसलिए भारत में गैर-सरकारी 
व्यापारिक मत यह था कि जापान की कपास सम्बन्धी स्यूनतम क्रय-मात्रा १० लाख से 
१४५ लाख गाँठ प्रतिवर्ष कर दी जाय । यह भी कहा गया कि कुछ श्रागामी वर्षो में 
जापान में भारत के कपस की माँग कम ने होगी, जब तक कि जापान कपास के 
स्थान पर (स्टेपल फायवर) मुख्य (बड़े) रेशे का उपयोग नहीं करता । 
६३. नवीन जञापानी-भारत व्यापारिक समस्योता (१६३७)--१६३४ के समभौते 
के मवीकरण के सम्बन्ध में १६३६ से चलने वाली वातों में आलोचना के इन सब 
श्राधारों पर घ्यान दिया गया । पुराना समझौता ३१ मार्च, १६३७ को समाप्त होने 
वाला था | इस बार सरकार के वारिएज्य विभाग के गैर-सरकारी परामर्शंदाता 
अपनी माँगों में एकमत थे । प्रथम यह कहा गया कि जापान द्वारा भारत के कपास 
के क्रय के सम्बन्ध में समझोता वैसा ही वना रहे, लेकिन भारत में श्राने वाले जापानी 
कपड़े की मात्रा में काफी कमी की जाय (उदाहरणार्थ ५०० लाख गज की कमी 
की जाय) । फेण्ट्स (परित्यक्त कपड़ों ) के लिए भी कोटा की व्यवस्था अपनाने की& 
माँग की गईं, जो साधारण कपड़े की मात्रा के २३% से अधिक न हो । जापान से 
कृत्रिम रेशम के बढ़ते हुए ग्रायात को रोकने के लिए रेशम को भी साधारण कपड़ों के 
कोटा में भामिल करने का सुफाव रखा गया । ऐसी हो व्यवस्था सिले हुए कपड़ों के 
बारे में भी लासू करने का सुझाव दिया गया । यह भी कहा गया कि कोटा गज़ लग्बाई 
के सिद्धान्त पर न लगाकर बर्गंगज़ के हिसाव से लगाया जाय और नीचे दर्जे का 
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जापानी सृत भी (५० से नीचे का) कोटे के अन्दर आना चाहिए । विविध वस्तुश्रों 
के लिए या तो कोटा अ्रपताया जाय या ऐसा विशिष्ट आयात-कर लगाया जाय ताकि 
भृह-उद्योगों की सुरक्षा हो सके । 
- 9». यह संशोधित समझौता १६३७ (अप्रैल) में ३१ मार्च, १६४० तक के लिए 

लागू किया गया । 

जहाँ तक व्यापारिक संप्रतिज्ञा (ट्रेड कनवेन्शन) का सवाल है, पुरानी 
स्थिति कायम रही और फिर तीन वर्ष के लिए जापान परम अनुग्रहीत राष्ट्र का 
व्यवहार पाने का अधिकारी हो गया । 

कुछ थोड़े से परिवतंनों को छोड़कर, जो १ अप्रैल, १६३७ को वर्मा के विभा- 
जब के कारण आवद्यक हो गए थे, संशोधित मसविदा (प्रोटोकल) भी प्राय: पुराने 
मसविदे जैसा ही था। जापान द्वारा १० लाख गाँठें खरीदे जाने पर उसके आ्रायातत 
का कोटा अब ३२५० लाख गज से घटाकर २८३० लाख गज कर दिया गया। यह 
कमी वर्मा-विभाजन के कारण भारतीय बाज़ार के संकुचित होने का परिणाम 
थी | इसी प्रकार जापानी कपड़े के आयात की उच्चतम सीमा, जो जापान द्वारा 
कच्चे कपास की १५ लाख गाँठें खरीदे जाने पर आधारित थी, ४००० लाख गज से 
घटाकर ३५८० लाख गज कर दी गई। 

नये मसविदे (प्रोटोकल) में रंगीन कपड़े (१) छपे और (२) रंगे या बुने 

. हमें विभाजित किये गए और प्रतिशत कोटा ३४ से बढ़ाकर ३७ कर दिया 
गया। आधारभूत कोटे में फेण्ट्स (परित्यक्त कपड़े ) को नहीं रखा गया, लेकिन 
जापान ने इसे ८६,५०,००० गज प्रतिवर्ष सीमित करने का वचन दिया। भारत 
सरकार ने यह स्वीकार किया कि परित्यवत कपड़ों पर मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत 
से अधिक कर नहीं लगेगा । 

१९३७ में प्रारम्भ होने वाले समभौते में गैर-सरकारी परामर्धदाताश्रों की 
एकमत सिफारशों को पूरा स्थान नहीं मिला श्रौर मूलतः यह पुराने समझौते से कुछ 
अ्रधिक अ्रच्छा नहीं था। भारत सरकार यदि चाहती तो जापानी प्रतिस्पर्धा से क्षत्ि- 
ग्रस्त भारत के नवजात उद्योगों के संरक्षण के लिए अधिक उत्तम शर्तों पर समझौता 
कर सकती थी, लेकिन गृह-उद्योगों की सुरक्षा की माँग पर ध्यान दिए बिना ही 
व्यापारिक समझौता वैसा ही रहने दिया गया। इस प्रकार दोनों देशों में व्यापारिक 
सम्बन्ध पहले जैसे ही रहे | अत: इस अंश तक समझौता जापान के लिए हितकर 
रहा था। 

* “> जहाँ तक कपास के मसविदे (प्रोटोकल) का प्रश्न था, जो कुछ अन्तर हुआ 
वह भारत से बर्मा के अलग हो जाने के कारण था। जापान ने वर्मा से दूसरा 
समभोता कर लिया, जिसके अनुसार वर्मा में आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा 
४२० लाख गज थी। भारत का कोटा इतना ही कम कर दिया गया। ध्यान रहे 
कि पुराने मसविदे का आधारभूत कोटा कम करते समय वर्मा की आरवश्यकताएँ 
७०० लाख गज अनुमानित की गई थीं। चू कि बर्मा का कोटा ४२० लाख गज ही 
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रखा गया, भारत को बाकी २८० लाख गजु की खपत करनी पड़ी । े 

यह कहा गया कि कॉटन फरेण्ट्स को कोठे में नहीं शामिल किया गया, हालाँकि 
उच्चतम सीमा सूती कपड़े के कोटे की २३%अर्थात्‌ १६,५०,०००गज कर दी गई थी। 

सिल्क फेण्टस और कृत्रिम सिल्क को भी समझौते से वाहर रखने पर कड़े। 
आलोचना की गई । लेकिन भारतीय सिल्क और कपड़े के उद्योग को १६३७ में वित्त 
विभाग के नोटिफिकेशन से लाभ पहुँचा, जिसके अनुसार कंतजिम सिल्क के फेण्ट्स को 
भारत में आने से रोका गया और कृत्रिम सिल्क पर एक आना प्रति वर्गगज़ कर लगा 
दिया गया। 

गैर-सरकारी सलाहकारों के कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किये गए। उदाहररा 
के लिए विविध प्रकार की नियमित वस्तुओं, जैसे तौलिया, सूती कम्बल, के लिए 
अलग कोटे का इन्तज़ाम नहीं किया जा सका और न ही भारत के सीमाप्रान्तों से 
अफगानिस्तान और नैपाल के बाजारों को पु]नर्तिर्यात करने पर रोक लगाई गई । 

भारत के तठीय जहाजी व्यापार में जापान के घुस पड़ने के सम्बन्ध में कोई 
रोक-टोक नहीं की गई और जापान तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में 
भारतीय जहाज़ों को उचित भाग देने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया जा सका | 
इन दोनों कारणों से भी असंतोष प्रकट किया गया । 

समभौते के पक्ष में यह कहा गया है कि कपास-उत्पादकों के हितों की रक्षा 
सबसे पहले करना आवश्यक था। सई पंचवर्षीय योजना में चीन ने कपार ४5 
उत्पादन पर जो ध्यान दिया था उसे देखते हुए यह अच्छा ही हुआ्ला कि कम-से-कम 
तीन वर्ष तक भारतीय कपास की माँग स्थिर हो गई ।* इस सम्बन्ध में हमें यह याद 
रखना चाहिए कि भारत के लिए कपास के निकास का मसागे बनाये रखना आवश्यक 
था । भारतीय भिलों में देश में उत्पन्न कपास की ५० लाख गाँठों में से केवल 
५०% की खपत होती थी । यूरोप के वाजारों में थोड़ी-सी ही माँग थी, श्रतः जापानी 
वाजार को बनाये रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था । 

सब वातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि १६३७ के समभीते से 
भारत की स्थिति पहले से हढ़तर हो गई । यह बात अवश्य थी कि भारत ने अपनी 

दा करने की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया । यह अ्रच्छा हुआ होता कि कपास 

ओर कपड़े की अदला-बदली के स्थाव पर एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यापारिक 
समभकोता किया गया होता, जिसमें देश के नवजात उद्योगों, जैसे शीक्ा, साबुन, 
रसायन आदि, की सुरक्षा की व्यवस्था होती । 
१४. १६४० का अस्थायी समझोता--जापान सरकार से यह आइवासन पाने पर्क 7 
उनका विचार मसविदा (प्रोटोकल) और संप्रतिना (कन्वेंशन) की समाप्ति के श्रन्तर 
से लाभ उठाने का नहीं है, दिसम्बर १६३६ में भारत सरकार ने व्यापारिक समझौते 


१. यद भ्यान देने की बात है कि चीन-लापान युद्ध के कारण उत्पन्न मुद्रा-विनिमय की कठिनाइयों के 
फलखरूप जापान ने मारतीय कपास का ऋय काफी कम कर दिया था। १६३६-३७ में २४,२६,०४६ 
गडि ओर 


२ १६३७-३८ में १३,५६,०६२ याठ खरीदी गई । 
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की समाप्ति के लिए जापान को छः महीने का नोटिस देना आवश्यक नहीं समझता । 
३१ मार्च १९४० को मसविदा (प्रोटोकल) की अवधि समाप्त होने पर दोनों 
“क्षरकारों ते निश्चय किया कि पुराने समभौते की समाप्ति और नये के निर्माण के 
बीच वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एक-दूसरे के हित को हानि पहुँचे । 

१६९४१ में ब्रिटिश सरकार द्वारा जापान के साथ हुई व्यापारिक संधियों को 
त्यागने के कारणा जापान के साथ जल्दी समभौता होने की आशा न रही । अश्रतएव 
युरानी जापानी-भारत व्यापारिक संप्रतिज्ञा (१६३४) की समाप्ति के लिए जापान को 
छः महीने का नोटिस दिया गया । 

१४६, १६४१३ का नया बर्सा-सारत व्यापारिक समभौता--१६३७ (अप्रैल) में भारत से 
वर्मा के अलग हो जाने पर नये समभौते के होने तक वर्मा के साथ सम्बन्ध 
भारत-बर्मा तियम सभादेश ( इण्डो-वर्मा रेगलेशन ऑडरे इन काउन्सिल ) 
द्वारा निर्धारित होते रहे। इसमें दोनों देशों के व्यापारिक तथा प्रशुल्क-सम्बन्धी 
मामलों को यथावत्‌ रखा गया । बर्मा सरकार को अपने बजट सम्बन्धी कठिनाइयों 
के कारण इस प्रकार की स्वतस्त्र व्यापारिक नीति ठीक नहीं जेंची और १ अप्रैल 
१६४० को १ भ्रप्रेल १६४१ से सभादेश को समाप्त करने का नोटिस दिया। 
इसी बीच नवीन समभौते का प्रयत्व किया गया और वह हो भी गया । 
७»... नया समझौता श्रप्रैल १६४१ में हुआ । इसने पुराने स्वतस्त्र व्यापार-काल को 
समाप्त कर दिया । दोनों पक्ष प्रशुल्क लगाने को स्वतन्त्र थें। भारत और वर्मा ने 
एक-दूसरे को साञ्राज्य की तुलना में १०% और अन्य देशों की तुलना में १५% 
अधिमान देने के लिए स्वीकृति दी । 

इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दोनों देशों ने एक-दूसरे से परम अनुग्रहीत राष्ट्र 
का-सा व्यवहार करने का निश्चय किया। इस समझोते की मुख्य बातें निस्त थीं-- 

(१) बर्मा द्वारा भारत को दी गई रियायत्तें--(क) वर्मा ने भारत की ७७ 
वस्तुओ्नों, जेसे मछली, कोयला, कपास, उत्खनित लोहा (पिग ग्रायरन) भ्रादि, के स्वतन्त्र 
प्रवेश का अधिकार दिया। (ख) कुछ वस्तुओं पर ५% से अधिक कर न लगाने का 
वचन दिया (जैसे श्रालु, नारियल, रसायन, मादक वस्तुएँ, औषधियाँ, रंग, ऊनी कम्वल 
आदि) | (ग) कुछ वस्तुओं पर १०% से अधिक क्र न लगाने की रियायत दी 
(जैसे कॉफी, सिगार, कुछ मसाले, साबुन (नहाने के), वृट जूते आदि) । (घ) कुछ 
वस्तुग्रों पर विजद्येप दर से टैक्‍स लगाने की रियायत दी गई--सुपारी २०%, शराव 

छल वीघ्र) पर उत्पाद-कर के हिसाव से, तम्बाकू पर १ आना प्रति पौण्ड की 
' दर से, भौर सिल्क (कृत्रिम) पर १५% के हिसाव से इत्यादि । 

(२) भारत द्वारा वर्मा को दी गई रियायतें--(क) भारत ने स्वीकार किया कि 
वर्मा की कुछ वस्तुएँ विना किसी कर के भारत में प्रवेश पाएँगी (जैसे रंगने और सिभाने 
के सामान, गोंद, लाख, लकड़ी, शहतीर, वानिश किये सामान, कच्चा लोहा, अ्ल्युमि- 
नियम, जस्ता और सीसा) । (ख) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से कर लगाया जायगा 
(जैसे आलू, प्याज़ ५७%, कहवा १०%, सिगार १०%, तस्वाकू (न वनी हुई) 
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१ आना प्रति पौण्ड) । (ग) बर्मा से आने वाले मिट्टी के तेल और भारत से जाने वाले 
कपड़े के कर की अलग व्यवस्था की गई । कपड़े के लिए समभोौते में केवल ७३% की 
व्यवस्था थी, परन्तु बर्मा सरकार ने प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार की वस्तुओं पर १०%, 
से अधिक कर न लगायेगी। इसके अतिरिक्त जापानी वस्तुओं पर कोटा सिस्टम 
कायम रखने से भारत के कपड़ों की स्थिति और हृढ़ हो गई । जहाँ तक मिट्टी के 
तेल का सम्बन्ध है श्रधिमान कम करके ६ पाई प्रति गेलन कर दिया गया, जबकि 
पहले यह ११३ पाई प्रति गैलत था। भारत सरकार ने युद्ध-काल में कुल अ्रधिमान 
के बराबर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह अ्रधिभार 
(सरचार्ज) ७ अप्रैल १६४१ को कार्यान्वित किया गया। (घ) यह भी आवश्यक समझा 
गया कि भारत में आने वाले शहतीर और बर्मा को भेजी जाने वाली चीनी के लिए 
अलग कर-व्यवस्था की जाय । वर्मा की सरकार ने युद्ध-काल में शहतीर पर निर्यात-कर 
ने लगाने का आइवासन दिया और भारत से आने वाली चीनी को विशेष सुविधाएँ 
दीं (जहाँ त्क स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा कर सकना सम्भव था) । (ड) चावल 
और टूटा चावल कर-मुक्त सूची (फ्री लिस्ट) के अन्तर्गत रखे गए और तब तक वर्मा से 
आने वाले माल पर चुगी न लगने की व्यवस्था थी जब तक कि अ्रन्य देशों के माल 
विना चुगी के आते रहे । यदि टूटे चावल पर चुगी लगे भी तो १०% का अधिमान 
दिया जाय । (च) एक देश से दूसरे देश को किये जाने वाले उन निर्यातों के सम्बंध 
में, जिन पर उत्पाद-कर ( एक्साइज़ ड्यूटी ) लगता है, (उदाहररणार्थ पेट्रोल, 
दियासलाई, नमक तथा चीनी) यह व्यवस्था की गई कि कर की दर देश में लगने वाले 
उत्पाद-कर के बराबर होगी । यह समझौता श्रनिश्चित काल के लिए था और किसी भी 
दल को अधिकार था कि छः महीने का नोटिस देकर इसे भंग कर दे । 

१६, द्विपक्षी (विल्ेटरल) व्यापारिक समभोतों की नई नीति--व्यापारिक नीति की 
प्रमुखतम विशेषता विश्ेप रूप से १६३२ के बाद से, यूरोपीय देशों में अनेक देशों 
द्वारा कुछ समय के लिए द्विपक्षी व्यापारिक समझौता करने की हो गई है। यह अभी 
हाल तक प्रचलित पुरानी व्यापारिक नीति से बहुत भिन्न है, जिसमें सबसे परम 
अ्नुग्रह्ीत्त राष्ट्-व्यवहार का सिद्धान्त माना जाता था । 

अनेक प्रकार के द्विपक्षी-समझौतों में सवसे श्रधिक प्रचलित निम्त हँ--(१) 

नेकासी-समझोते (क्लियरिंग) तथा (२) क्षतिपूर्ति या श्रदला-वंदली के समभौते 
(कम्पेंजेंशन या बार्टर एग्रीमेण्ट्स) । दूसरे में वस्तुओं का सीधा विनिमय होता है। 
इस प्रकार छुकता करने की आ्रावश्यकता ही नहीं उठती । इस प्रकार के समभौीते दो 
देयों या व्यक्तियों या फर्मो के वीच हो सकते हैं। निकासी-समभौते (व्लियरिंग एग्री- 
मेंद्स) में विनिमय की जाने वाली वस्तुएँ निदिप्ठ नहीं होतीं। इनका प्रधान उद्ददय 
विदेशी विनिमय के नियमन के लिए व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि 
आयात गोर निर्यात के वीच सम्यक्‌ सन्तुलन स्थापित हो जाय ।* यद्यपि भव भी 


2. देखिए। भारत सरकार के चचना-संचालक द्वारा प्रकाशित तीसरा नोट ऑन इंडियान फॉरन ट्रेंड 
पालिसी? (१६३६) और पाल एज्थिग पक्सचेच्ज कण्ट्रोल, प० १५१-२ । 


है व्यापारिक समभोते २६६ 


परम अनुग्रहीत राष्ट्र-्यवहार की धारा को ट्विपक्षी समभौते में जोड़ दिया जाता है, 
तैकिन वित्तीय और कोटा-व्यवस्था सम्बन्धी धाराओं को सम्मिलित करने और झौद्यो- 
गिक प्रतिज्ञाओं तथा प्रादेशिक अधिमानों के कारण इसका कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं 
रह जाता । 

१६२६-३३ के अवसाद-काल में जब भारत का व्यापारिक सन्तुलन विगड़ने 
लगा तो भारत का व्यापारिक वर्ग घबरा उठा। कारण यह था कि भारतीय वस्तुओं 
के विदेशी क्रोताओं ने अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए थे, जेसे मनाही, एकाधिकार, कोदा, 
विनिमय-प्रतिबन्ध, अनुज्ञा-पद्धति (लाइसेन्स सिस्टम) इत्यादि। साधारण प्रवृत्ति 
व्यापारिक अभिसन्धियों पर आधारित नियोजित व्यापार की ओर थी। स्वयं इंगलिस्तान 
की व्यापारिक सन्धि करने की प्रवृत्ति ने इसे और बल दिया और भारत में हिपक्षी 
समभौतों द्वारा व्यापारिक विकास की एक विस्तृत और सुव्यवस्थित नीति का आन्‍्दो- 
लन हढ़ हो गया । सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिड़ने से पूर्व भारत सरकार ने उन सब 
प्रमुख देशों के साथ व्यापारिक समझौता करने का निश्चय किया जिनके साथ भारत 
का वारिज्य-सम्बन्ध था । इनमें जर्मनी, इठली, ईरान, तुर्की इत्यादि प्रग्मुख थे, जिनकी 
नियमित विनिमय-नीति से भारत के निर्यात में बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं | 
देश के सामने प्रदन था--क्या भारत को द्विपक्षी समझौते के पक्ष में परम अनुग्रहीत 
राष्ट्र-व्यवहा र की पुरानी नीति को त्याग देना चाहिए ? (मार्च, १६३६) धारासभा 
दफा ओटावा समभोते का अ्रन्त करने के पक्ष में दिये गए मत से यह विवाद और भी 


तीत्र हो गया । 
यद्यपि भारत सरकार इस प्रकार हिपक्षी सन्धियाँ करने के लिए कटिबद्ध हो 


चुकी थी, फिर भी उन्हें इस नीति की वाञछनीयता पर बहुत झ्रधिक विश्वास नहीं था । 
उनके विचार में पिछले कुछ वर्षो में विश्व की आर्थिक स्थिति के अध्ययन से और भारत 
की वतंमान परिस्थितियों के अवलोकन से ऐसा कोई परिवर्तत नहीं दिखाई देता 
जिससे किसी नीति-परिवर्तंत की आवश्यकता प्रतीत होती हो ।१ कहा गया कि 
भारत के निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कच्चे पदार्थ हैं जो विद्व के बाज़ारों में भेजे जाते 
हैं। अतएवं उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक था कि उसका व्यापारिक सन्तुलन उसके 
पक्ष में हो । इसलिए उसे इन बाज़ारों में मुक्त प्रवेश प्राप्त होता चाहिए और 
भारत परम अनुग्रहीत राष्ट्र के आधार पर अपने लिए खुले दरवाज़ों को बन्द करवाने 
के लिए सहज ही तैयार नहीं हो सकता । द्विपक्षी समभौतों से न केवल समझौता 
करने वाले देशों का कुल व्यापार घट जायगा, वल्कि व्यापार के अपने स्वाभाविक 
मार्गों से मुड़कर ग्रन्य दिशाश्रों में जाने से श्रन्य देश भी हानि उठा सकते हें। 
ऊैल व्यापार की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा श्रनुकूल व्यापारिक सन्तुलन को पसन्द करने 
१. जिन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला गया था वे भारत सरकार के सूचना-संचालक द्वारा प्रका- 
शित १६३६ के प्रेस नोटों में दिये गए हैं। और भी देखिए, वी० के० मदन का लेख “विलेटरलिज्ञ्म 


एड इ डियन ट्रेंड', इंडियन जनरल ऑफ़ इकनामिक्स? (जुलाई १६३६) और “इडिया एण्ड 
इग्पीरियल प्रिफरेन्स', पू० १६६-२००। 


२७० भारतोय ग्र्थशास्त्र 


की नीति से सभी व्यापारिक सच्तुलन नष्ट हो जायेंगे ओर इस प्रकार विश्व-व्यापार 
में स्थायी संकुचन भरा जायगा । इस नीति के अनुसरण से भारत को लाभ की अपेक्षा 
हानि ही अधिक होगी, क्योंकि इससे उसका विदेशी व्यापार कम हो जायगा, निर्यात 
बढ़ जायगा और आयात कम हो जायगा । जमेंनी जैसे संकटापन्न देशों के लिए आयात 
का नियंत्रण आवश्यक हो सकता है, लेकिन भारत जैसे समृद्ध देश द्वारा इस नीति का 
अनुसरण कोरी हार होगी । 

जहाँ तक जम॑नी, इटली और तुर्की जंसे देशों के साथ द्विपक्षी संधियाँ करने 
का प्रश्न था, यह ध्यान में रखना होगा कि इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक 
संतुलन भ्रनुकुल” था, श्रर्थात्‌ भारत उन्हें बेचता श्रधिक था श्रौर उनसे खरीदता कम 
था। जो देश अपना श्रायात कम कर सकता है वह बेचने के लिए उत्सुक देश से 
मधिक लाभपुर्ण सौदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन देशों की निर्मित वस्तुएँ 
भारत के उद्योगों की उत्पादित वस्तुझों से होड़ करेंगी। साथ ही अरब भारत की 
स्थिति विश्व के बाजारों में प्रधान खाद्यान्न और कच्चे माल के पूरक की नहीं रही । 
उदाहरण के लिए श्रव जर्मनी, जोकि पहले श्रधिकतर भारत से कच्चा माल खरीदता 
था, अब उन देशों से खरीद रहा था जिनके साथ निकासी-समभौते (क्लियरिंग एग्री- 
मेंट्स) किये गए थे। इस प्रकार कपास ब्लाज़्ील, पीरू, टर्की ओर मिस्र से, चमड़ा 
दक्षिणी श्रमेरिका से, और तिलहन श्रर्जेण्टाइना तथा श्रन्य फ्रेंच उपनिवेशों से खरीदे 
जाने लगे। इस बात को भी ध्यान में रखता होगा कि इन देशों की मुद्रा-सम्बर 
अनिश्चितताएँ तथा अनिश्चित श्राथिक स्थिति इनके साथ द्विपक्षी समभौतों के समुचित 
संचालन में बाधा पहुँचाएगी । 

अन्य देशों के साथ भी कितनी ही कठिनाइयाँ थीं। उदाहरण के लिए फ्रांस 
अपने उपनिवेशों के ग्रायात को प्रोत्साहन दे रहा था और वह चीन की हलकी सुस्वादू 
चाय को भारतीय चाय की अपेक्षा अधिक पसन्द कर रहा था। संयुक्तराज्य अब 
भी अपनी एकान्तवादी तिकड़ियों में लगा हुआ था और विदेशी व्यापार की अपेक्षा 
देश के वाशिज्य और विकास को अधिक - महत्त्व दे रहा था । अतएव इन देझों से 
द्विपक्षी समभौता करने का अवसर कम ही था । 

दीघंकालिक दृष्टिकोण से तो यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व से अलग 
रहकर व्यापारिक इकाई के रूप में अ्रपना महत्त्व नहीं रख सकता । उसे अपने अति- 
रिक्त उत्पादन के लिए विश्व के वाज़ारों में स्थान हूढ़तना पड़ेगा और उसकी 
समृद्धि अन्ततोगत्वा, विश्व के व्यापारियों की समृद्धि से सम्बद्ध है। भ्रतएवं उसका 
हित विश्व-व्यापार के अवाधित और उन्समुक्त प्रवाह में ही है, जिस पर विश्व की 
समृद्धि निर्भर है 

इसके विपरीत यह कहा गया कि विश्व के समुत्यान और स्वतन्त्र व्यापार के 
पुनर्स्यापन की बहुत कम आशा है तथा राष्ट्रीय श्रात्मनिर्भ रता, आर्थिक राष्ट्रीयता 


_और व्यापारिक द्विपक्षीयत्ता कम होने के बजाय घनीभृत ही होगी । इस परिस्थिति 


२. 


पद सिल्वर १६३६ में चुद्ध छिड़ने के पूर्व के सम्बन्ध में दे । 


व्यापारिक समभौते २७१ 


में सुरक्षा के लिए भारत को नवीन व्यापारिक नीति का श्रनुसरण करना होगा और 
इसका प्रारम्भ भी भारत-जापान, भारत-ब्रिटिश और भारत-वर्मा समभौतों के रूप में 
हो चुका है । 

-“ ० मार्च १९४८ में हवाना में हुए संयुक्तराष्ट्र संघ के व्यापार और रोजगारी 
सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक चार्टर स्वीकृत किया और एक अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार-संगठन की स्थाफ्ता पर जोर दिया, जो कि स्वतन्त्र व्यापार को 
स्थापित करने तथा विश्व के आर्थिक युद्ध को कम करने का काम करेगा । जेनेवा में 
२३ राष्ट्रों ने एक-दूसरे को व्यापारिक रियायतें देने की बात स्वीकार कर ली । इसके 
बाद हवाना में ५३ राष्ट्रों ने समभौते पर हस्ताक्षर किये । हवाना चार्टर के सभी 
हस्ताक्षर करने वाले देशों--जिनमें भारत भी एक है--ने व्यापारिक प्रतिवन्धों को 
शिथिल करने और भेद-भाव दूर करने का वचन दिया। परन्तु पिछड़े हुए राष्ट्रों द्वारा 
श्रौद्योगिक विकास करने, रोजगार देने तथा लेन-देन की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए 
इसमें प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था थी । 

हवाना चार्टर परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार के सिद्धान्त को पूरी मान्यता देता 
है, वर्योंकि इसके अन्तगगंत एक देश द्वारा दूसरे देश को दी गई रियायतें (कंसेशन्‍्स) 
चाटंर पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों को उपलब्ध होंगी । 

0... सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के प्रयासों के फलस्वरूप चार्टर में 

“जजाचित परिवतेन कर दिये गए हैं, जिससे इसे स्वीकार करने पर पिछड़े देशों के 
श्राथिक विकास में कोई बाधा न पहुँचे । तद्विपरीत यह स्पष्ट ही है (स्वीकृत है) 
कि जब तक विकसित देश पिछड़े देशों को सहायता नही देते, जिससे कि वे अपनी 
शक्तियों और साधनों का पूरा उपयोग कर सकें, तब तक किसी प्रकार का आ्थिक 
सहयोग सम्भव न होगा | यह सहायता पूंजी, मशीन और टेकनीकल सहायता के रूप 
में की जा सकती है । 

किन्तु विश्व-व्यापार-संघ की सफलता विश्व-शान्ति पर निर्भर करेगी | यदि 
वर्तमात युद्ध की धमकियाँ जारी रहेंगी तो निश्चय ही प्रतिद्वन्द्दी आथिक वर्ग स्थापित 
हो जायेंगे और सरकारें फिर राष्ट्रीय श्रात्मनिर्भरता और आशिक राष्ट्रीयदा की बात 
सोचने लगेंगी, न कि विश्व-व्यापार और आधिक सहयोग की । 

१६४८-४६ में भारत ने दस देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया । यह 
व्यापारिक देशों से स्वयं--न कि इंगलिस्तान द्वारा--सम्बन्ध स्थापित करने की 
नीति का फल था। दूसरा उद्देश्य सुलभ-प्र॒द्रा (साफ्ट करेन्सी) के व्यय तथा दुर्लभ- 
१. सन्‌ १६५३ के मुख्य समभौतों में रूस, मिस्र और सीलोन के साथ किये गए समभौते मुख्य हैं । 
रस ओर भारत समझौते में व्यापार के रुपयों में अथ-प्रवन्धन करने की व्यवस्था की गई है । मिस्र 
के समभौते में उसके निर्यात के ४०% का मुगतान रुपयों में करने की व्यवस्था है । सीलोन के 
समझौते में भारत ने ट्रावनकोर-कोचीन के बन्दरगाहों पर जाफना तम्वाक विशेष आयात-करों पर आने 
की इजाजत दो । सीलोन ने भारत को तम्बाकू के आयात के विस्तार के लिए उपाय अपनाने और 


ला 5, 


लत 


अध्याय ८ 
चलार्थ ओर विनिमय (भाग १) 


4, ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय चला (करेन्सी)--अ्रकेवर के समय से ही चलार्थ 
के रूप में सोने की मुहर और चाँदी का रुपया दोनों उत्तर भारत में प्रचलित थे जिनका 
वजन १७४ ग्रेव द्ाय था। इन दोनों में कोई निश्चित वैधानिक अनुपात नहीं था, परन्तु 
प्रत्येक का मुगल साम्राज्य के ताँवे के सिक्के (दास) से निश्चित अनुपात था ।* दक्षिण 
भारत, जो कभी भी पूर्णातया मुगलों के अ्रधीन नहीं रहा, में स्वर्ण ही प्रमुख चलार्थे 
(करेन्सी) था। हिन्दुश्नों के शासन में सामान्यतः सोना अधिक पसन्द किया जाता 
था जबकि मुसलमान चाँदी भ्रधिक पसन्द करते थे। मुगल साम्राज्य के छिन्त-भिन्‍न 
होने पर, अनेक छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गए । इनमें से बहुत से राजाश्रों ने अपनी 
स्वतन्त्रता को चिह्नित करने के लिए अपनी अलग मुद्राएं जारी कीं। यद्यपि सिवके 
का मूल्य सामान्यतया उतना ही रखा गया परन्तु परिष्कार और वजन में वे हर तरह 
से भिन्‍त थे। जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आई उस समय यहाँ। * 
और चाँदी की विभिन्‍न तरह की मुद्राएँ प्रचलित थीं। अनुमान किया गया है कि 
उस समय भारत में विभिन्‍न परिष्कार श्ौर वजन की लगभग ९९४ प्रकार की मुद्राएँ 
प्रचलित थीं ।* मुद्राओओं के मूल्य को निश्चित करने के लिए पेशेवर सर्रा्फों की सेवाश्रों 
का श्राश्रय लेना पड़ता था। चलार्थ (करेन्सी) की इस शअ्रव्यवस्थित दशा के कारण 


तौलियों पर आयात-कर निम्नतम करने ( जो इसी प्रकार क्रो मिल की वस्तुओं पर लागू हों ) का वचन 


दिया । 

१६५४-४५ में फिनलेणएड, आस्ट्रिया, इण्डोनेशिया, ईराक, जेकोस्लोवाकिया, फेडरल रिप- 
ब्लिक ऑक जर्मनी, पोलेर्ड ओर वलगेरिया के साथ भारत ने पहले के व्यापारिक समभोतों को पुनः 
नया किया । हँगरी, इटली, चीन ओर जर्मन डिमोक्र टिक रिपब्लिक के साथ नये समभोते किये गए । 
चीन के साथ एक समभोता २६ श्रप्ने ल, १६५४ को किया गया, जिसमें भारत ओर तिब्बत के चीनी 
अदेश के बीच सामान्य व्यापार की व्यवस्था की गई। १४ अवनूबर, १६५४ को एक दूसरा समझौता 
हुआ, जिसमें दोनों देशों के आयात और निर्यात की वस्तुओं की व्यवस्था की गई । इस समझौते के 
अन्तर्गत भारत ने चीन को कलकत्ता होकर अपना माल तिब्बत भेजने के लिए सुविधा प्रदान की । 
इस समभझोते के साथ हो एक अलग पेक्ट भी किया गया, जिसमें भारत से ० लाख पौ० वर्जीनिया 
तम्बाकू के नियोत (चीन को) भौर चीन से ६० लाख पौ० कच्चे रेशम के आयात का प्रवस्ध वि ४ 
गया। १४ अक्तूबर, १६५४ को सममौोता दो वर्ष के लिए किया गया है । 

२. धी० आर"० अम्बेदकर, दि प्राब्लम श्रॉफ दि रुपीः, पृ० ३ । 
२, एच० टो० भक्तावट, 'डणिट्यन करेन्‍्सी, पृ० १३ । 


र७२ 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी की क्रियाएँ अवरुद्ध हो गई। इस भाँति भारत में चलार्थ संग- 
ठन के लिए प्रयोगों का क्रम आरम्भ हुआ | इस श्रध्याय में इसका इतिहास बताना 
ही हमारा उ्ृब्य है । 

“हे प्रथम युग (१८०१-३१ ८३९)--उन्नीसवीं शती में चलार्थ के इतिहास का विभा- 
जन चार कालों में हो सकता है--(१) १८०१-१८५३५, (२) १८५३५-१८७४, (३) 
१८७४-१८६३, और (४) १८६३-१६०० ।) 

टिप्पणी--भा रत की तत्कालीन प्रचलित चलार्थ (करेन्सी) सम्बन्धी अव्यवस्था 
को व्यवस्थित करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा किये गए पहले प्रयत्न के 
फलस्वरूप कम्पनी की मुहर लगे हुए सोने और चाँदी के सिक्के साथ-साथ जारी किये 
गए। इन सिक्कों का वजन और परिष्कार तथा वैधानिक अनुपात निश्चित था। 
परन्तु दोनों धातुओ्रों के बाजार मुल्य के चढ़ाव-उत्तार के कारण इनके अनुपात को 
बनाये रखता असम्भव था । सरकारी शनुपात के अनुसार सोने का अधोमूल्यन हुआ्ा, 
अ्त्तएव चाँदी ने उसे चलन से हटा दिया। लगभग इसी समय इंगलैण्ड में लाड्ड 
लिवरपूल की 'ट्रीटीज़ आन दि क्वायन्स ऑफ दि रैल्म” नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित 
हुई, जिसमें इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया कि केवल एक ही धातु को प्रमाप 
और असीमित वैधानिक सिक्का होता चाहिए, यद्यपि अन्य धातुओं का भी टंकन किया 
जा सकता है और वाज़ार मूल्य पर प्रचलन हो सकता है! ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
»यालकों ने ला लिवरपूल के सिद्धान्त से प्रभावित होकर भारत की चलार्थ (करेन्‍्सी) 
सम्बन्धी अव्यवस्था को दूर करने के लिए चाँदी को एकमात्र प्रमाप के रूप में चुना । 
१८०६ में बंगाल और मद्रास सरकार के भेजे हुए एक पत्र में उन्होंने इस बात 
की चर्चा की कि उनका उहूँ श्य सोने को उन स्थानों से, जहाँ वह अर्घ का सामान्य 
प्रमाप हो, बहिष्कार करता नहीं था। कम्पनी ने चाँदी के रुपये और सोने की मुहर 
के अनुपात को स्थिर बनाए रखने का प्रयत्न किया, परन्तु अधोमूल्यन के कारण सोने 
की मुहर प्रचलन से लुप्त हो गई। १८०६ में संचालकों ने सिफारिशों कार्यान्वित 
करने के सम्बन्ध में भारतीय अधिकारियों को स्वेच्छा प्रदाव की, परन्तु इन सिफारिशों 
को तुरन्त ही लागू नहीं किया गया । १८१८ में १०८० ग्रेत चाँदी के रुपये ने, जिसका 
बेर भाग परिष्कृत चाँदी होती थी, मद्रास प्रेसीडेन्सी के स्वर्ण पगोडा का स्थान ले 
लिया। मद्रास में स्वर्शों पगोडा का टंकन बन्द कर दिया गया, परन्तु जनता की 
सुविधा के लिए यह घोषित किया गया कि स्वरां मुद्राएँ जारी की जायेंगी और सारे 
सरकारी कार्यालय समय-समय पर घोषित दर के अनुसार उनका लेन-देन स्वीकार 
' एडी। पहली दर १५: १ थी । 
इसी बीच १८२३ में बम्बई का रुपया भी मद्रास के रुपये के अनरूप बना 
दिया गया । १८३४५ में अन्तिम कदम उठाया गया जबकि १८१८ के मद्रासी रुपये 
के वरावर वजन और परिष्कार के रुपये को ईस्ट इण्डिया कम्पत्ती के सारे राज्य 
_में लेन-देन का एकमात्र वैधानिक सिक्का बना दिया गया। उसके स्वतंत्र टंकन 
१. शिराज्न, 'इण्डियन फारनेन्स एण्ड बेकिंग, पएृ० ६३। 


२७४ भारतीय अथशास्त्र 


के लिए टकसाल खोली गई। इस प्रकार द्विधातु अथवा अनेक प्रमाप-पद्धतियं 
के स्थान पर चाँदी की एक धातु-प्रथा का प्रारम्भ हुआ । रुपये की चाँदी का मुहर 
तथा रुपये का वैधानिक मूल्य वराबर था। यह कावून १८६३ तक लाझू रहा। 

३. द्वितीय काल (१८३५४-७४)-- १८३५ के कानून ने सोने की मुहरों तथ 
जनता द्वारा अपेक्षित होने पर बाजार मूल्य पर ५, १० और ३० रुपये के टुकड़ों १ 
टंकन का अधिकार दिया । सन्‌ १८४१ के घोषणापत्र ने खजानों को यह अधिका' 
दिया कि वे जनता की देनदारी का भुगतान करने के लिए मुहरों को अंकित मूल 
पर निस्संकोच स्वीकार करें। १८४८-४६ में आस्ट्रेलिया और कैलिफ़ोनिया वें 
सोने की खानों का पता लग जाने पर सोने का मूल्य चाँदी के दामों में गिर गया 
१५: १ के सरकारी अनुपात पर सोने का मूल्य अधिक हो गया । अतएवं उन लोग 
ने, जिनके पास सोने के सिक्के थे, इस परिस्थिति का लाभ उठाया तथा बाजार व 
तुलना में चाँदी का अधिक मुल्य प्राप्त करने की कोशिश की । जनता ने स्वरों सिद्ठ 
में, जिनका अ्रधोमूल्यत हो चुका था, भुगतान करना आरम्भ कर दिया। सरकार 
लिए यह एक कठिनाई थी, अतएवं लाड्ड हलहौजी की सरकार ने १८४१ 
घोषणापत्र को वापस ले लिया और सोने का पूर्णातया विम्लुद्री करण हो गया | इस 
द्रव्य-बाज़ार में बड़ी तंगी आ गई, जो व्यापार के विस्तार के कारण झौर १ 
अधिक भ्रनुभव की जाने लगी । १८५० में माँग की तुलना में चाँदी की उर्त्पा 
अधिक हो गईं। चाँदी के रुपये का बहुत बड़ा भाग प्रचलन से निकालकर गले 
अद्वव्यात्मक कार्यों में लगाया गया। टकसाल और मुद्रावर्ग (स्मेल्टिग पाठ) ए% 
दूसरे के विरोधी हो गए। एक द्वारा इतने धैर्य और कौशल से बनाया हुआ सिक्का 
दूसरा बड़ी झीघ्नता से कड़ों (चूड़ियों) में वदल देता था ।* द्रव्य सम्बन्धी कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए वहाँ साख का कोई माध्यम न था। बेकिंग भी अभी अव्यव- 
स्थित हो था। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने-अपने उपायों की शरण लेने लगे। 
स्वर्ण चलार्थ के लिए प्रार्थना करते हुए वम्बई के व्यापार-मण्डल (चेम्बर ऑफ कामसं) 
ने सरकार को भेजे हुए स्मृति-पत्र में कहा था---इस देश की जनता में चाँदी के दोपों 
को टूर करने के लिए स्वर्ण-पिण्ड चलार्थ की वद्धंमान्‌ प्रवृत्ति थी और इस उहं इय 
से बम्वई के बेंकों की मुहर लगे हुए स्वर्‌ं-दण्ड देश के बहुत से भागों में प्रचलित थे ।' 
प्रमेरिका के रुई-अकाल के कारण भारत के रुई-निर्यातकों को सोने के रूप में कल्पना- 
नीत मूल्य प्राप्त हुए और इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में सोने का श्रायात हुआ | इस 
प्रकार सोने की करेन्‍्सी के प्रारम्भ की माँग उत्पन्न हो गई जिसको तीन व्यापार- 
मण्डलों से जोरदार सहायता मिली । नवम्बर, १८६४ में भारत सरकार ने एक ऋधि 
सूचना जारी की, जिसके अनुसार सरकारी खजानों पर सावरेन और शअरद्ध -सावरेन क्रा यो 
१० और ५ रुपये के भाव से स्वीकार की जाने लगी तथा भारत सरकार सुविधानुसार 
अपने ऋणादाताश्रों की इच्छानुतार सावरेन और अद्धं-सावरेन में ऋण चुकाती थी | 


म कनकत्ता व्यापासरूमण्डल न स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी ) अपना ने नम लिए पुनः 
भेदकर दारा पृवोदरधृत क्रैसल्म, पू० 2४ । 
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जोर दिया । भारत सरकार ने मैन्सफील्ड आयोग की नियुक्ति की | भारतीय करेच्सी 
की समस्यात्रों पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियों शौर 
आयोगों में यह सर्वप्रथम था। इन आयोगों और समितियों ने भारतीय चलार्थ के 
दोषों को दूर करने के लिए अनेक विरोधात्मक उपाय बताएं। मेन्सफील्ड आयोग ने 
अिफारिश की कि (१) १५, १० और ५ रुपये का सोने-का सिक्का जारी करना 
चाहिए, क्योंकि जनता ऐसे सिक्कों को इन्हीं मूल्य के नोटों की अ्रपेक्षा अधिक पसन्द 
करेगी तथा स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) नोट के प्रचलन का सार्ग प्रशस्त करेगा। (२) 
चलाथ सोने, चाँदी और कागज का होगा । १८६८ में एक अधिसूचना जारी की 
गई, जिसके द्वारा सावरेन और अद्धं-सावरेन स्वीकार करने की दर क़मशः दस 
रूपया आठ आता और पाँच रुपया चार आता कर दी गई, क्योंकि पहली (दस 
रुपया, पाँच रुपया) बाजार दर के अनुरूप हीं थी और फलस्वरूप सरकारी खजाने 
के लिए पर्याप्त सोना आक्ृए् करने में असमर्थ रही। मेन्‍न्सफील्ड आयोग का कोई 
हवाला न देते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाकर अन्ततः सोने को वैधानिक मुद्रा 
बनाने की इच्छा प्रदर्शित की । सीने को वैधानिक मुद्रा मानने की गलती और उसका 
यरिणाम स्वीकार करने के पहले सरकार भारत में सोने और चाँदी के सापेक्षिक 
अर्घेको निश्चित कर लेना चाहती थी। १८७२ में सर रिचार्ड टेम्पल ने एक 
टवेप्पणी में भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वास्तव में भारत में स्वर्ण प्रमाप 
सथएकक़रेन्सी की श्रावश्यकता थी तथा सोने और चाँदी की दर निश्चित करने के लिए 
एक आयोग की नियुक्ति की'सिफारिश की । गवर्नर जनरल की परिषद्‌ इस प्रइन पर 
एकमत नहीं थी और भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीकृति के साथ १८७४ 
में भारतीय चलार्थ (करेन्सी) के इतिहास का द्वितीय काल समाप्त हो गया । 
४. तृतीय काल (१८७४-६३)--१८७४ तक द्रव्य के रूप में चाँदी की स्थिति 
में बहुत बड़ा परिवत्तेन प्रारम्भ हो चुका था। १८७३ में जर्मनी ने चाँदी का 
विमुद्रीकरण कर दिया । १८७४ में स्वीडत्त, त्ार्वे और डेनमार्क ने चाँदी के स्वतनत्र 
टंकन के लिए टकसालों को वन्द कर इसी मार्ग का अनुसरण किया । लैटिन यूनियन 
के देशों ने भी इनका साथ दिया भौर इसके फलस्वरूप बाजार में चाँदी की बहुंतायत 
हो गई। नई खानों एवं परिष्कृत विधाओं के कारण चाँदी की उत्पत्ति खूब बढ़ी | 
इसके विपरीत यूरोप और संथुक्तराज्य में स्वर्ण के प्रमाप की स्वीकृति से तथा 
व्यापार के सामान्य प्रसार के कारण सोने की माँग बढ़ रही थी परन्तु उसकी पूत्ति 
कम होती जा रही थी | सोने और चाँदी का सम्बन्ध सामान्य वस्तुओं-सा रह गया ) 
। उनके बीच कोई द्रव्यात्मक सम्बन्ध नहीं रहा । रजत-प्रमाप देशों में अधोमूल्यित 
पति का विस्तृत पैमाने पर प्रवाह प्रारम्भ हुआ । भारत पहले से भी अधिक चाँदी के 
भेष्डार का स्थान हो गया । भारतीय टकसालों में इस चाँदी का रुपयों में टंकन किया 
जाता था। भारत में मूल्यों की वृद्धि की सुनिश्चित अवृत्ति का कारण अत्यधिक टंकन 
था। मूल्यों की वृद्धि सन्‌ १६०० के बाद अधिक स्प्त हुईं । चाँदी का मूल्य १८७५ 
में (८ पंस प्रति औंस से घटकर १८७९ में ५२४ वेन्स प्रति औंस, १८८८ में ४३ 
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पेंस प्रति श्रौंस, १८६२ में ३७३ पेंस प्रति औंस तथा १८९६ में २७ पेंस प्रति शाप 
रह गया । चाँदी के अधोमूल्यन के साथ सावरेन में रुपये का विनिमय-पूल्य अर्थात्‌ 
स्वरॉ-मूल्य गिरते लगा और सन्‌ १८७१ के २ शिलिंग से घटकर १८९६२ में १ शिलिंग 
२ पेंस के लगभग हो गया । 

प्रधानतया स्वर्णा-प्रमाप को अपनाने के अभिप्राय से १८७४ से १८७८ तक रजतें 
के स्वतन्त्र टंकत के लिए टकसाल बन्द करने की दिशा में सुधार की श्रावाज उठाई गई। 
१८७६ में बंगाल व्यापार-मण्डल और कलकत्ता व्यापार-संस्था ने गवर्नर जनरल को भार- 
तीय टकसालों द्वारा चाँदी की अनिवार्य टंकन-क्रिया के अस्थायी अवरोध के लिए प्रार्थना 
पत्र भेजा। सरकार ने इस प्रार्थना को अ्रस्वीकार कर दिया, उनका विचार था कि 
सोने को प्रमाप रूप में अपनाये बिना कोई कदम उठाना सम्भव नहीं था तथा तत्कालीन 
अव्यवस्थित परिस्थितियों में वे स्वर्ण-प्रमाप अपनाने में श्रसमर्थ थे। इस अनिश्चितता 
का प्रधान कारण चाँदी का अ्धोमूल्यत और सोने का अधिसुल्यन था। १८७८ में भारत 
सरकार ने भगरत-सचिव के समक्ष प्रस्ताव किया कि स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के साथ 
स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के लिए त्तिहिचत कदम उठाये जायें और इस बीच 
सोने के सिक्के और रुपये के बीच में निश्चित सम्बन्ध, जिसे झ्रावश्यकता पड़ने पर 
समय-समय पर परिवर्तित भी किया जा सके, स्थापित करने के लिए टकसाली लाभ 
वसूल कर रुपये की कीमत बढ़ाई जाय । राज्य-सचिव ने यह प्रस्ताव एक समिति को 
सौंप दिया, जिसने विभिन्‍न आधारों पर इस प्रस्ताव का विरोध किया और सला[नन्‍्दी 
कि आकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की शरण लेने की अपेक्षा शासम्ति से 
बैठना अधिक श्रेयस्कर है। इन विघानों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
और न उनके प्रभाव हो मापे जा सकते हैं । स्वरं-प्रमाप के विकल्प के रूप में भारत 
सरकार बहुत समय तक श्रस्तर्राष्ट्रीय द्विघातु प्रथा अपनाये रही, जबकि सारी दुनिया 
इसका परित्याग करती जा रही थी। १८६७ और १८६६ के बीच उत्तरी 
अमरीका भौर विभिन्‍न यूरोपीय देझों में मुद्रा-प्रचलन की कठिनाइयों के निवारणार्थ 
कम-से-कम चार अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए | भारत सदा से ही अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातु 
मुद्रा के पक्ष में था, क्योंकि उसे आशा थी कि ऐसा होने पर श्रन्‍्य देशों में चाँदी की 
स्थिर दर हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जायगा और भारत की विनिमय सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी। यह योजना श्रसफल हो गई । इसका प्रधान कारण 
इंगलेण्ड का विरोध और इंगलैण्ड के अनुकररा में अन्य यूरोपीय देशों की स्वर्ण-प्रमाप 
स्वीकार करने की साधारण अभिलापा थी, जिसके फलस्वरूप चाँदी प्रयोग करते 
बाले देगों में द्विधातु प्रथा प्रारम्भ करने के प्रति इन्होंने विरोधी रुख श्रपना लिया । 
इन देशों का यह भय था कि रजत-प्रमाप वाले देथों की स्वर्ण की माँग से सोरे-की 
कीमत बढ़ जायगी जिससे यूरोप के देश परेशानी में पड़ जायेंगे, विज्येपकर वे देश जो 
श्रपनों करसोी को स्थायी और एकवातु अर्थात्‌ सोने के श्राधार पर चलाना चाहते थे । 
<«. चतुथ काल ( चृ८६३-१६०० ) +डेस बीच चाँदी के मूल्य में लगातार 
कमा हात तथा नंयुक्तराज्य द्वारा शर्मंन कानून हटा देने से प्रस्तिवर्ष टंकन के लिए 
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रकार का ५४० लाख ऑऔंस चाँदी खरीदनी पड़ती थी। इसके कारण चाँदी 
था फलस्वरूप भारतीय रुपये की स्थिति पहले से भी अधिक संदिग्ध हो गई। 
८६२ में इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने फिर राज्य-सचिव तक पहुँच की श्र 
शत: स्वसो-प्रमाप अपनाने के उदृइ्य से चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई बन्द करने का 
स्ताव उस दशा के लिए रखा जबकि ब्र सेल्स में हो रहा द्वव्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्मेलन किसी निर्णय पर न पहुँच सके । फलतः १८६२ में भारत सरकार के 
पयुक्त प्रस्ताव के साथ चलार्थ और विनिमय की अवस्था पर विचार करते के लिए 
ल समिति की नियुक्ति हुई । जब हर्शल समिति बैठी हुई थी उसी समय ब्नूसेल्स 
म्मेलन छिन्‍्त-भिन्‍न हो गया। उस समय भारतीय चलार्थ व्यवस्था की प्रधान 
ठिनाइयों के लिए हर्शल समिति को निम्न उपाय प्रस्तुत करने पड़े--(१) रजत 
मी एकधात्वीय प्रथा और स्वरां-प्रमाप की देशों में गिरती हुई विनिमय दर के कारण 
एरत सरकार की वित्तीय कठिताइयाँ, (२) भारत की जनता और वारिज्य पर 
ब्रनिमय दर के कम होने के कुप्रभाव और (३) विभनिमय दर के गिराव के कारण 
गरत में यूरोपीय अफसरों की कठिनाइयाँ । 

(क) भारत सरकार की वित्तीय- कठ्नाइयाँ१--भारत सरकार की सबसे 
ड़ी कठिनाई यह थी कि इसको इंगलैण्ड के प्रति अपनी स्वर्ण देनदारियों 
गाहरणार्थ ग्ृह-व्यय ( होम चार्जेज़ ), के लिए प्रतिवर्ष काफी रुपया देना पड़ता 
“7४ इसके वास्तविक प्रभाव रुपये के स्वर्ण-मूल्य से निश्चित होते थे। यह मूल्य 
१८७४ तक लगातार कम होता गया और उसके बाद भी गिरने की आशंका 
नी रही | १८८८ से १८६३ तक गवनेर जनरल की परिपद्‌ के वित्तीय सदस्य 
्रर डेविड वार्वर ने भारत की इस कठिनाई का इस प्रकार वर्णन किया है, “हमारी 
वेत्तीय कठिनाइयों का तात्कालिक कारण सोने की तुलना में चाँदी का अधिमूल्यन था, 
जेसके फलस्वरूप गत दो वर्ष में भारतीय व्यय ४ करोड़ रपया और बढ़ गया। 
प्रदि यह भवमुल्यन रोका जा सके और इंगलेण्ड के साथ विनिमय की दर स्थायी रूप 
पे वत्तमान ऑआँकड़ों पर भी निश्चित की जा सके, तो वर्तमान घाटे की समस्या का 
हल अपेक्षाकृत सरल हो जाय । आगामी वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय 
तथा उन लोगों की स्थिति पर निर्भर है जो किसी भी भाँति चाँदी के गृल्य को 
प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम १५,६५,१०० रुपये के घाटे का बजट तैयार करें 
ओर विनिमय-दर एक पेंस ही बढ़ जाय तो हमें काफी बचत होगी और यदि एक 
पेंस और कम हो जाय तो ३ करोड़ से अधिक का घाटा होगा । यदि हम १ ह करोड़ 
अत का कर लगाएँ तो समय-चक्र इतने ही रुपये का कर बार-वार लगाने को वाघ्य' 
करेगा और हमें बाद में ज्ञात होगा कि कर की कोई आवश्यकता नहीं थी ।” 

७. (ख) विनिभेय-द्र की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव*--पौण्ड देन- 


दारियों को चुकता करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की श्रावश्यकता थी, जिसके 
/. हृर्शल कमेटी रिपोर्ट, पैरा ३-६ । 
२. पूर्वोद्शृत रिपोर्ट, पेरा ३२-३४ । बज. आए 


र्छ्८ भारतीय ग्र्थशास्त्र 


कारण रुपये में और अधिक कर लगाया गया। इसके फलस्वरूप कर-भार में 
स्थायी वृद्धि आवश्यक नहीं थी, क्योंकि कालान्तर में भारत में चाँदी के मूल्य में वृद्धि 
से स्थिति व्यवस्थित हो जाती । इसका कारण यह था कि रुपयों की अधिक संख्या 
का श्र्थ उत्पादन की पूर्व मात्रा होती और भार का उचित माप उत्पादन की मा 
है न कि उसकी सांकेतिक द्रव्य की इकाइयों की संख्या । स्थिति व्यवस्थित होने के 
लिए कुछ समय अ्रवश्य अपेक्षित है और इसी बीच भारतीय किसानों को उत्पादन 
के रूप में अधिक देना पड़ा । हर्शल समिति का कहना था कि इससे सम्पूर्ण जनता 
प्र अधिक भार भले ही न पड़े, परन्तु एक वर्ग के भार का दूसरे वर्ग पर स्थानान्तरित 
हो जाना बिलकुल सम्भव था। विनिमय की गिरावट के कारण स्थायी बन्दोवस्त 
के अन्तर्गत निश्चित मालग़ुजारी देने वालों का भार कुछ कम हो गया और इसी 
प्रकार उन लोगों का भी भार कम हो गया जिनकी मालग्रुजारी का बन्दोबस्त अभी 
हाल में नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त बढ़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत 
कठिनाई हुई और उन लोगों पर कर और अधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का 
स्वर्ण मूल्य कम हो जाने के कारण ऊँचे मूल्यों से तस्त हो छुके थे । 

आयात और निर्यात की क्रमशः स्थायी हानि और लाभ को छोड़ देने पर भी 
राज्य की निर्वाघता के विरुद्ध प्रमुख तर्क यह था कि भारतवर्ष के श्रायात का ७४% 
सोना प्रयोग करने वाले देशों से और २६% चाँदी प्रयोग करने वाले देशों से हवा. 
था ।१ इस प्रकार स्वणु-प्रमाप वाले देशों से घनिष्ठ वित्तीय और वारिज्य सर्रमन्ध 
स्थापित हो छुके थे और रुपये के मूल्य में लगातार कमी होने से भारत के विदेशी 
व्यापार की कठिनाइयों की वृद्धि तथा परिकल्पना का उत्पन्न होता अवश्यम्भावी 
था । इसके अ्रतिरिक्त रुपये के मुल्य की कमी से नियोक्ताओं को अस्थायी लाभ मिला, 
परन्तु यह कारण मजदूरों के मत्थे जाता था क्योंकि मूल्यों की तुलना में मजदूरी की 
वृद्धि शिथिलतर होती है । भारत के हित को ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं कह 
सकते कि विनिमय का अ्रतवरत गिराव लाभप्रद था | 

सरकारी वित्त तथा वारिज्य-समाज की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 
स्वर्ण-प्रमाप अपनाने के हेतु रजत-प्रमाप त्यागने की चिन्ता के लिए सरकारी कार्यो 
को दोप देना कठिन प्रतीत होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कर बढ़ाने की 
वेकल्पिक विधि, विश्येपतया ऐसे रूप में, जिसमें वह अलोकप्रिय न होती, जैसे 
आयात-कर तथा सरकारी व्यय में घोर कटौती श्रादि, कदम असम्भव नहीं थे । 
रुपये के मूल्य में वरावर उतार-चढ़ाव की सम्भावना के कारण करारोपण और 
मिततव्पवता असाधारण रूप से कठिन श्र अनिश्चित थे । / 
बह ओर विदेशी पँजी में मिराव--विनिमय का गंभीर गिराव भारत में 
वदेथी पूंजी के विनियोग तथा श्रधिकांचतः उस पर निर्भर देश के विकास की रोकने 
लगा, क्योंकि उधार देने वाला वाजार लन्दन था श्रौर वह स्वर्ण में ही सोचता था । 
विनियोग पर व्याज सम्बन्धी अनिश्चितता तथा विनियोजित पूजी को पुनः इंगरैण्ड 
१. इसके लद ई० टब्ल्यू० की 'माटने करेन्सी रिफास्स,? पृ० २७-२८ देखिए । 
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स्थानान्तरित करने में उसके मूल्य में कमी की सम्भावना ने भारत में ब्रिटिश पूजी 
के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। विनिमय के गिराव के कारण यूरोप-निवासियों की 
सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मो को कठिताई का सामता करता पड़ता था। 
“जड्लेश्न में विदेशी पुजी श्राकपित करने की कठिनाइयों का प्रतिकूल प्रभाव भारत की. 
स्थानीय संस्थाश्रों के वित्त पर भी पड़ा । 
&, (ग) यूरोपीय अधिकारियों की दशा--भारत सरकार को अपने अधिकारियों के 
सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विनिमय में गिराव के 
कारण अधिकारी-वर्ग क्षतिपूर्ति माँगने लगा | उन्हें वेतत रुपये में मिलता था तथा 
इंगलेंड में अपने परिवार की सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें अपनी झाय 
का पहले से अधिक भाग स्टर्लिंग के रूप में भेजना पड़ता था। इससे अधिकारियों में 
गहरा श्रसंतोष फैल गया । 
१०, हल समिति की सिफारिशें--तत्कालीन द्रव्य-व्यवस्था के शीघ्र सुधार के 
सम्बन्ध में हढ़गत हो जाने पर हर्शल समिति ने अपने सुझाव दिये। द्विधातु प्रणाली 
का श्रव कोई प्रइन ही नहीं था । चाँदी के विमुद्रीकरण झ्ौर स्वर्ण-प्रमाप करेन्सी के 
स्थान पर एक प्रकार की पंगु प्रमाप की सिफारिश की गई, जिसके अन्तर्गत सोने या 
चाँदी के स्वतंत्र टंकन की मनाही कर दी गई। रुपया अ्रसीमित कानूनी मुद्रा बना रहा । 
. संक्रमण में स्वर्ण के केवल आंशिक रूप से चलार्थ के लिए प्रयोग करने की व्यवस्था 
“आओ गई तथा संक्रमण-काल समाप्त होने पर पूर्णतया स्वर्णा-प्रमाप अपनाने के लिए नये 
कदम उठाने की सिफारिश की गई । 
भारत सरकार ने इसका अनुमोदत किया और १८७० के कानुव और भारतीय 
कागजी चलार्थ अधिनियम (इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट) १८८२ के सुधार के लिए 
१८९३ में एक कानून पास किया गया। चाँदी की स्वत्तंत्र ढलाई के लिए टकसालों की 
तुरन्त बन्द कर देने की व्यवस्था थी, यद्यपि भारत सरकार को अपने-श्राप (अपने लिए) 
मुद्रा बनाने की इजाजत थी। उसी समय शासन सम्बन्धी तीन श्रधिसूचनाएँ जारी की 
गईं। पहली अधिसूचना ने १६ पेंस--१ र० की दर से स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड 
के बदले रुपया देने की व्यवस्था की । दूसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर सार्वजनिक 
देवदारी के लिए सावरेन और अद्धं-सावरेत को स्वीकार करने को विहित ठहराया । 
तीसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर स्वरण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड के बदले कागजी 
चलार्थ कार्यालय (पेपर करेन्‍्सी श्रफिस) से कागज के नोट जारी करने की व्यवस्था की । 
इन व्यवस्थाओं के प्रमुख उद्द इय निम्त थे--प्रथम, रुपये के विनिमय-मूल्य को 
“9 ऊपर उठाना या उसके गिराव को रोकना | द्वितीय, चिदेशी पूजी के आयात को प्रोत्सा- 
हित करना। तृतीय, स्व्र्ण-सावरेन के प्रयोग से लोगों को परिचित कराना; और श्रन्तिम, 
चाँदी के प्रयोग से लोगों को हतोत्साहित करता । सामान्यतः ये स्वर-प्रमाप को उठाने 
के लिए पहले कदम थे और इनका उद्देश्य भारत को स्वणो-प्रमाप वाले देशों से तुरन्त 
सम्बद्ध करता था । स्वर्एं-प्रमाप की स्थापना के पूर्व एक संक्रमण-काल आवश्यक था । 
११. फाउलर समिति ( $८६८ )--१८६३ के बाद चलार्थ की स्थिति निश्चय 
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ही संक्रमराकालीन और अ्रस्थायी थी तथा कुछ निश्चित कार्यवाही करना अब 
भी शेप था | कुछ समय के लिए कौंसिल बिलों की बिक्री रोक देने और टकसालों को 
बंद कर देने के कारण द्रव्य बाजार में रुपये की कमी हो जाने से वारिजज्यिक 
समाज को बड़ी कठिनाइयों का अनुभव हुआ और उनके प्रदर्शनों ने शीज्ष ही कार्य# 
वाही करना आवश्यक कर दिया । इस बीच धीरे-धीरे रुपये का विनिमय-मूल्य बढ़ 
रहा था" और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो भारतीय चलाथे को स्वर्ण पर आधारित 
करने का समय झा गया हो । फलस्वरूप १८९८ में फाउलर समिति की नियुक्त हुई । 
समिति के समक्ष उपस्थित प्रस्तावों में से बंगाल बेंक के कोपाध्यक्ष और उपसचिव 
श्री ए० एम० लिण्डसे की योजना विशेष रूप से चर्चा योग्य है। इस योजना की महत्ता 
इस बात में है कि यह बाद में पेश की गई योजना से बहुत मिलती-जुलती थी । इस 
योजना ने इंगर्लेण्ड में १०० लाख पौण्ड के दीघकालीन ऋण लेने और उसे इंगलैण्ड में 
ही स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित (गोल्ड-स्टेण्डड रिजर्व) कोप के रूप में रखने की सिफारिश 
की। स्वर्ण अ्रथवा स्वर्ण सावरेन के बदले में सरकार को रुपया देने के लिए बाध्य 
करने में १८६३ की व्यवस्था का आशय रुपये के मूल्य को १ शि० ४ पें० से श्रागे न 
बढ़ने देना था । रुपये के बदले स्टलिग देने का प्रवन्‍्ध करके इस योजना को पूरा करना 
था। अ्रतः यह प्रस्तावित हुआ कि भारत सरकार के १ शि० ३३ पे० प्रति रुपया की 
दर से कम-से-कम १००० पौण्ड के लन्दन स्टरलिंग ड्राफ्ट भारत में बेचे जाये जिनकी 
अदायगी लन्दन के स्वरां-प्रमाप सुरक्षित कोष से की जाय । ् 
लन्दन में कम-से-कम १५,००० २० के ड्राफ्ट १ शि० ४, पे० प्रति रुपया की 
दर से प्राथियों को बेचने की व्यवस्था थी जो वम्बई और कलकत्ता में भुुनाये जा सकते 
थे। स्टलिंग ड्राफ्ट के विक्रय से यदि भारत में रुपये की अधिकता हो जाती थी भ्ौर इंग- 
लेण्ड का सुरक्षा-कोप रिक्त हो जाता था, तो अधिक रुपया स्वशं-पिण्ड की तरह बेच 
दिया जाता था ओर प्राप्त राशि लन्दन के सुरक्षित स्वर्ण-कोप में जमा कर दी जाती 
थी। यदि भारत में रुपये का भण्डार अञ्रपर्याप्त होता तो भारत में रुपया बनाने के 
लिए लन्दन के सुरक्षित स्वर्ण-कोप से खरीदकर चाँदी भेज दी जाती थी । इस योजना 
का यह आशय था कि भारत का माध्यम रुपया रहे और सोना कानूनी मुद्रा न हो । 
फाउलर समिति ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि 
इसके अपनाने से भारत में पूजी का प्रभाव, जिस पर देश की श्राथिक उन्नति निर्भर 
है, र्क जायगा | भाचत में इस प्रथा को स्थायी बनाने का भी उन्होंने विरोध किया, 
तयोंकि वह भारत के स्वरो-प्रमाप को सदा के लिए लन्‍्दन में कुछ लाख के सोने पर 
प्राधारित कर देगी । साथ ही अनिश्चित सीमा तक प्राप्त रुपयों के बदले लन्दन में /, 
सोने में अदा करने की देनदारी भी भारत क॑ होगी । ४ 
फाउलर समिति के अनुसार सोने के स्वतन्त्र आवाह-प्रवाह पर आधारित स्वर्ण- 
प्रमाप श्लौर चलार्थ (करेन्सी) की स्थापना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए । इस 
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चलाथ और विनिमय, १ श्प१ 


उद्देश्य से उन्होंने अरधोलिखित प्रस्ताव रखा-(१) सावरेन और अद्धें-सावरेत के टंकन 
के लिए भारत में टकसालें खोल दी जायें। १८६३ के निर्णय के अनुसार चाँदी के 
स्वतर . टंकन के लिए टकसालें उस समय तक के लिए बन्द कर दी जाये जब तक 
चूत में सोने का अनुपात जनता की आवश्यकता से अधिक न हो जाय । (२) 
अन्ततोगत्वा विनिमय-दर १ शि० ४ पें० प्रति रुपया स्थिर कर दी जाय, क्योंकि यह 
पहले भी निश्चित की जा चुकी थी और इस दर से मूल्यों का सामञ्जस्य हो जाने के 
कारण किसी अन्य अनुपात की तुलना में इसका निर्वाह सरल था। (३) रुपया असी- 
पमित वैधानिक ग्राह्म वना रहे । (४) सरकार सोने के बदले में रुपया देता जारी रखे 
और अपने-आझ्रापको रुपये के बदले में सोना देने को बाध्य न करे, क्योंकि सोना देने 
के लिए बाध्य होना अ्रसुविधाजनक होगा तथा सरकार से सोने की आकस्मिक माँग 
भी की जा सकेगी जिसकी पूर्ति के लिए भारी लागत पर स्टिंग ऋण लेना झ्ावश्यक 
हो जायगा । (५) रुपये को सावरेन में वदलने के लिए भविष्य में चाँदी के टंकन का 
लाभ विशेष सुरक्षित कोष के रूप में एक स्वरणं-कोष में जमा करता चाहिए जो पत्र 
- मुद्रा सुरक्षित-कोष तथा सरकारी कोष से अलग हो । यद्यपि सरकार कानूनी तौर पर 
रुपये को सोने में बदलने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी लोगों के इच्छुक होने तथा 
'कोप से अदायगी सम्भव होने पर सोना देना लाभप्रद होगा, (६) जिस समय व्यापा- 
रिक संतुलन विपरीत हो, उस समय सरकार को सोना सुलभ करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए । समिति ने आशा की कि सोना सामान्यतः स्वर्ण सुरक्षित-कोष और 
+“.पतया उनके द्वारा प्रस्तावित स्वर्णु-कोप से मिलेगा, यद्यपि श्रन्ततोगत्वा स्वर्ो- 
/ ताप और स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के पूर्णातया प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप प्रचलन 
' से भी सोना प्राप्त हो सकेगा । 
संक्षेप में, फोउलर समिति का मत था कि निश्चित विनिमय-दर प्रभावपूर्णं 
स्वरणु-प्रमाप से ही प्राप्त की जा सकती है। समिति ने लैटिन यूनियन श्रौर संयुकत- 
राज्य द्वारा अपनाये गए पंग्रु प्रमाप को नमूने के तौर पर स्वीकार किया । इस प्रमाप 
में सोना और चाँदी एक निश्चित वैधानिक अनुपात के साथ अभ्रसीमित वैधानिक ग्राह्य 
मुद्रा माने गए, परन्तु टकसालों को केवल सोने की स्वतन्त्र टंकन करने की आज्ञा दी _ 
गई। भारत सरकार ने फाउलर समिति की लगभग सारी सिफारिशों को पूर्णतया 
स्वीकार कर लिया और १८६९६ के कानून ने फाउलर समिति द्वारा श्रस्तावित अनुपात 
पर सारे सावरेन और श्रद्धं-सावरेन को वैधानिक ग्राह्म मुद्रा बना दिया। भारत में 
स्वर्ण टकसाल प्रारम्भ करने की भी बातचीत शुरू हुई, पर इंगलैण्ड के फलस्वरूप 
बातचीत असफल हो गई । १८९३ के बाद सबसे पहले सरकार द्वारा स्वयं रुपयों का 
टंबुडल किया गया, जिसके लाभ से स्वरो-प्रमाप सुरक्षित-कोप निर्माण हुआ । 
द्वव्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए डपाय---($) 
रण का प्रचलन--फाउलर समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिए उपय'क्त 
कदम उठाये जाने के वाद सरकारी नीति अपने ध्येय से विचलित होकर निरुह इय 
इधर-उधर झुंकने लगी और श्रन्ततोगत्वा कठिनाइयों को दूर करते-करते स्वर विनि- 


श्पर्‌ भारतीय अथशास्त्र 


मय प्रमाप पर आ गईं। टकसालों के बन्द करने से बड़ी तंगी झ्रा गई जो व्यापार के 

विस्तार और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अत्यधिक अनुभव की जाने लगी। इस 
परिस्थिति के शमन के लिए १८६८ का एक्ट अस्थायी उपाय के रूप में पास 

हुआ । इस काबून के अन्तर्गत भारत सचिव द्वारा कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्तृ.. 
राशि भारतीय पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के अंश के रूप में बेंक श्रॉफ्‌ इंगलेण्ड में सोने 

में रखी जा सकती थी । इस प्रकार सुरक्षित सोने के आधार पर भारत सरकार नोट 
जारी कर सकती थी और कोप की धवराशि को कम किये बिना भारत-सचिव के ड्राफ्टों 
को इन नोटों से खरीद सकती थी ।* इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार के 
रुपयों के भण्डार की कमी बढ़ती गई । जत्तता को स्वर्णा-मुद्रा से परिचित कराने श्रौर 
उुपयों के टंकन की आवश्यकता को दूर करने के उद्दश्य से भारत सरकार में 

१८६६ और १६७०० में पोस्ट ऑफिसों, पत्र-मुद्रा कार्यालय, जिलों के कोपों तथा रेलीं 
को स्वर्ण मुद्रा में स्वीकृति और भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश देकर 
सावरेन प्रचलित करने के हेतु सक्रिय प्रयत्व किये । इस प्रकार जारी की गई मुद्राएँ 

शीघ्र ही सरकार को लौटा दी गई। इस कारण सावरेन को विनिमय के माध्यम के 

रूप में जनता में प्रचलित करने के लिए किये गए सारे प्रयोग को सरकार ने बड़ी 
सरलता से असफल मान लिया । 

(२) नोट और रुपये जारी करना--१६०० में भारत सरकार ने 
लाचार होकर बड़े पैसाने पर टंकन क्रिया को फिर आरम्भ किया। इसके लिए 
अपेक्षित चाँदी लन्‍्दन के पन्न-मुद्रा सुरक्षित कोप के सोने से खरीदी गई। १८७८ कं, 
संकट पूर्णतया अस्थायी था। उसके अनुसार कौंसिल घिलों की बिक्री से आप्त तथा 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में जमा किया गया सोता भारत-सचिव के पास इंगलैण्ड में 
रहेगा, जब तक कि वे स्वंय इसे भारत न भेज दें अथवा भारत सरकार कौंसिल विलों 
की बिक्री से प्राप्त सोने के आधार पर जारी किये गए नोटों के बराबर सिक्के करेन्सा 
रिजुबे के भाग के रूप में अलग रखकर सोना न माँग लें । सर्वप्रथम यह कातुन ढाई 
वर्ष के लिए बढ़ाया गया और १६०० में पुनः दो वर्ष के लिए वढ़ा दिया गया। 
इस प्रकार प्राप्त हुए सोने से भारत में सिक्का बनाने के लिए चाँदी खरीदने और उसे 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के अंश के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भारत-सचिव 
को था। इस प्रकार इंगलैण्ड में स्वर्ण सुरक्षित कोप के तीन स्पष्ट उद्दे शव थे--(क) 
इससे ग्रावध्यकरता पड़ने पर टंकन के लिए चाँदी खरीदने के हेतु लन्दन में धत मिल 
सकता था। (ख) व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने तथा कौंसिल बिलों का विक्रय 

असम्भव अयवा अलाभप्रद होने पर भारत को विदेशी विनिमय में सहायता मिल 
सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत-सचिव अपने व्यय को पूरा करने के लिए प॑श्र- 
2, जमा फेमरर ने कहा है, यद उपाय व्यवहास्तः सरकार द्वारा जिंडसे योजना की अपनाने के बराबर 
था (जिसे पक्ष साल वाद फाउलर समिति की सिफारिशों पर अस्वीकार कर दिया गया ) | इसका अर्थ 
खब्दन मे भारत-स्थित पत्र-मुद्रा स्टक्तित कोप के आधार पर विक्रम करना था (उन दरों पर जो ब्यवहारत: 
हन्दन का खए नियान-बिनु प्रदर्शित करती थीं तथा मिनका प्रमुख उद्दे श्य भारत में द्रव्य सखन्धी 
उस्यकलाओः की पूतर के लिए करेन्ती प्राप्त ऋरना था)---फेमरर, पूर्व उदघूत, पू० १०२ । 


चलाथ और विनिमय, १ श्यरे 


मुद्रा सुरक्षित कोष से सोना ले लेगा और समान राशि स्थानांतरित कर दी जायगी ।* 
(ग) भ्रन्तिस यह एक ऐसा कोष था जिसमें विनिमय-दर को अनावश्यक रूप से ऊँचा 
होने से रोकने तथा भारत के लिए अवांच्छनीय प्रवाह बच्द करने के लिए भारत- 
>सुचिव अपनी आवश्यकता से अधिक कौंसिल विल वेचकर राशि जमा कर सकता 
था। इस जमा की हुई राशि के आधार पर भारत में नोट जारी किए जाते थे । 
१६०२ में ये सारे मियम स्थायी बना दिये गए। १६०४ में भारत 
के सुरक्षित कोप में ५४० लाख पौण्ड जमा हो गया और यह रकम लब्दन-स्थित 
इंगलेण्ड बैक को पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में रखने के लिए भेज दी गई | यह साधारण 
कार्यो के लिए नहीं खर्च किया जाता था। इसका एक भाग इंगलेण्ड की स्टरलिंग 
प्रतिभूतियों में जमा किया जाता था। १६०६ के बाद पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का 
अधिकांश भाग सोने के रूप में रखा जाने लगा। 
१३, स्वर्ण प्रसाप सुरक्षित कोष--१६०० में भारत सरकार ने एक सुरक्षित स्वरा- 
कोष को भारत में रखना प्रस्तावित किया, जिसे फाउलर समिति ४ी चाहती 
थी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि पत्र-प्लुद्रा सुरक्षित कोष धीरे-धीरे अपनी पूर्व 
स्थिति पर पहुँच. जाय और इसका प्रयोग केवल करेन्‍्सी नोठों के भुगतान के लिए ही 
किया जाय। इसका निर्माण मुख्यतः रुपयों और प्रतिभृतियों से ही हो | इसके विप- 
सत सुरक्षित स्वरण-कोप में प्रधानतः सोना ही रखा जाय। भारत-सचिव ने इसके 
विपरीत निर्णय किया। उन्होंने लन्दन-स्थित कोष और स्टलिंग में विभियोजित 
प्रतिभुतियों को ही पसतद किया । उनका कहता था कि यह कोप श्राकस्मिक आवदय क- 
ताझों के लिए बनाया गया है और ऐसी स्थिति आने पर इसका प्रयोग लन्दन में ही 
किया जायगा । श्रतएवं उसे रखने के लिए लंदन ही सर्वोत्तम स्थान है। इस प्रकार 
रुपये की विनिमय-क्षमता बनाये रखने तथा स्वर्ण दायित्वमुक्ति कोप में प्रयुक्त होने 
के वजाय स्वर्ण सुरक्षित कोष सरकारी कोष के कुल अतिरिक्त के अंश-मात्र तथाः 
गौण सुरक्षित कोष के रूप में समझा जाने लगा। रुपये के सन्तुलन का कार्य भार 
प्रधानतया पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप और लंदन में कौंसिल बिलों की बिक्री पर पडा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों कोपों श्रर्थात्‌ पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप, सुरक्षित 
स्वर्ण कोष तथा भारत सचिव कोप के काम अस्पष्ठ हो गए। भारत-सचिव कोप के 
राजकोषीय कार्य तथा श्रन्य दोनों कोषों के मुद्रा सम्बन्धी कार्यो का सम्मिश्रण हो गया । 
भारत-सचिव की योजना के अनुसार रुपयों के टंकन का लाभ लंदन भेज 
दिया जाता था और होता यह था कि भारत में टंकित रुपयों के बदले लम्दन-स्थित 
“अत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में से सोना ले लिया जाता था। १६०६ में रुपयों की 
साँग की कहिनाई दूर करने के लिए पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप से अलग एक विशेष 
रुपया सुरक्षित कोष बनाया गया, जिसे स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित कोप की रजत शाखा 
का नाम दिया गया ।* रुपया सुरक्षित कोप का उद्देश्य रुपये की विनिमय-दर को- 


१. देखिए, सेक्शन १४) 
२. इस तिथि से खण सुरक्षित कोप का नाम स्वर्-प्रमाप सुरक्षित कोप हो गया । 


श्प भारतीय अर्थशास्त्र 


से घटकर १५ लाख पौण्ड रह गई, जबकि भारत में सोने का सम्पूर्ण भण्डार समाप्त 
हो गया था ।* इस प्रकार सरकार सुरक्षित स्वर्ण कोष को बढ़ाने की आवश्यकता से 
ब्रभावित हुई ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का स्थिर-चित्त होकर सामना किया जा सके । 
१९०६ में उन्होंने भारत-सचिव के सामने प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा के लिए आ्रावश्यक 
न्यूनतम राशि २५० लाख पौण्ड होनी चाहिए और जब तक इतनी रकम पुरी व हो 
जाय तब तक उसका कोई भाग रेलों पर खर्च न किया जाय । उन्होंने स्वर्ण प्रमाप 
सुरक्षा कीप को तरल रूप में रखने की भी सिफारिश की । 

भारत-सचिव ने उत्तर दिया कि उनके अबुसार स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष 
और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप दोनों को मिलाकर २५० लाख पौण्ड उचित राशि होगी 
और जब तक दोनों की संग्र॒ुक्‍्तत राशि इतनी नहीं हो जाती, तब तक स्वरा प्रमाप 
सुरक्षित कोप से कोई भी रकम नहीं ली जायगी । संयुक्त राशि के २५० लाख पौण्ड 
हो जाने पर इस पर विचार किया जा सकता है। 

वे सुरक्षित कोप को तरल रूप में रखने के सुझाव से पूर्णतया सहमत नहीं 
हुए, परन्तु उन्होंने स्वर प्रमाप सुरक्षित कोष के १० लाख पौण्ड को तरल रूप में रखने 
का निर्णय किया | यह रकम लंदन में स्वीकृत जमानतों पर स्वीकृत ऋणदाताश्नों को 
अन्पकालीन ऋण के रूप में दी जाती थी । शेष राशि उच्च प्रतिभूतियों श्रथवा कन्सोल 
तथा श्रन्य स्वीकृत हिस्सों में विनियोजित की जाती थी । 

१६९१२ में भारत सरकार की इच्छा के प्रति आदर-भावना तथा साढ़ुूं- 
जनिक आलोचना के कारण भारत-सचिव ने यह निर्णय किया कि स्वर्ण प्रमाप सुर- 
क्षित कोप का प्रमाप २५० लाख पौण्ड हो और ५० लाख पौण्ड का सोना बेंक ऑफ 
इंगलैण्ड में प्रक्षेप के रूप में रखा जाय ।* 

उपरोक्त कदम उठाने में सरकार अनजाने में फाउलर समिति द्वारा प्रस्ता- 
वित स्वणुं प्रमाप के सीधे भर संकुचित मार्ग से अलग हो गई और अनेक अवसरवादी 
उपायों के क्रम के फलस्वरूप लिण्डसे द्वारा प्रस्तावित योजना पर पहुँच गई । इस 
पद्धति के बारे में १८९३ में सोचा भी नहीं गया था और १८९८ में फाचलर समिति 
श्रौर सरकार दोनों ने ही इसका विरोध किया था । कोई ऐसी निश्चित तिथि बताना 
भी सम्भव नहीं है जिस दिन से यह विचारपूर्वक अपनाई गई हो । 

स्वर्गीय सर विट्वुलदास थेकरसे की प्रेरणा से सोने की टकसाल और टंकन 
के प्रस्ताव पुनः रखे गए । इन्होंने १६१२ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस 
आधय का एक प्रस्ताव रखा । इस सम्बन्ध में एक वर्ष तक बातचीत चलती रही । उस 
समय यह निश्चय हुआ कि यह प्रइन अन्य प्रश्नों के साथ करेन्सी आयोग के समक्ष रखा, 
जाय जिसके बारे में विचार किया जा रहा था । हे 
१६. स्वर्ण विनिमय श्रमाप का स्वरूप--स्वर्गीय लाडे केन्स ने, जो इस पद्धति के योग्य- 
तम व्यास्याकर्ताओं में से थे तथा जिसका विकास ऊपर किया जा चुका है और जो 
१. देखिए, १० एफ० हॉवढ, इश्टिया एएड द गोल्ड सटे एड, परु० 2५ । 

२. देखिए, शिराम, पूष्रे उद ते, १० २१५ | 


रह पल्क- 


न च 


चलाथ ओर विनिमय, १ श्षछ 


2५६५-६६ से १६१५-१६ तक भली भाँति कार्यशील रही, संक्षेप में निम्न विशेषताएँ 
चताई हैं-(१) रुपया असीमित वेधानिक ग्राह्म मुद्रा है, विधानतः अपरिवर्तंनीय है, (२) 
सावरेन भी १ पौण्ड -- १४ रुपये की दर से असीमित वेधानिक ग्राह्म मुद्रा है और जब 
'रेंक १८६६३ की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तव तक वह इसी दर पर परिवर्तेनीय 
है, अर्थात सरकार को १ पौण्ड के बदले १४ रुपये देने पड़ेंगे, (३) शासन की हृष्टि से 
सरकार इस दर पर रुपये के बदले सावरेन देगी, परन्तु यह कार्य कभी-कभी रोका भी 
जा सकता है और रुपये के बदले यथेष्ट मात्रा में सोना स्व प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, और (४) शासन-प्रवन्ध के विचार से सरकार लन्दन में रुपये के बदले में 
चुकता होने वाले बिलों को १ शि० ३5६ पें० प्रति रुपया की दर से कलकत्ता में बेचेगी । 
इन प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव रुपये के स्टलिंग मूल्य को सहायता देने के लिए 
बहुत महैत्त्वपूर्णा है। यद्यपि इसे ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है, फिर भी इस सम्बन्ध में असफलता उनकी पद्धति को एकदम छिस्त-भिन्‍न 
कर देगी । 
इस प्रकार द्वितीय प्रस्ताव रुपये के १ शि० ४ पें० के स्टलिग मूल्य को भारत 
में सावरेन भेजने के खर्चे से अधिक नहीं बढ़ने देगा और चौथा प्रस्ताव उसे १ शि० 
३३३ पें० से नीचे गिरने से रोकेगा। व्यवह्ारत: इसका श्रर्थ यह हुआ कि रुपये के 
स्टलिंग मूल्य के परिवर्तन की सीमाएँ १ शि० डेट पें० और १ शि० रह पें० हैं ।* 
75 स्वर्ण विनिमय प्रमाप के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्वर्शं प्रमाप और 
स्वर्ण करेन्सी से कहीं श्रधिक सस्ता होने के साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के सभी लाभों 
से पूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रधान उद्द इय रुपये और सोने का 
सन्तुलन बनाये रखना था । जिस समय विनिमय निर्बल होता उस समय तो सरकार 
स्टलिंग (रिवर्स कॉंसिल) बेचने लगती और जब रुपये का मुल्य बढ़ता, तो वह स्थानीय 
(करेन्सी कौंसिल बिल) बेचने लगती । सरकार के ऐसे हस्तक्षेप का प्रभाव सोने और 
रुपयों के सुरक्षित कोप के पर्याप्त होने पर निर्भर था । 
4७, कॉसिल ड्राफ्ट प्रथा--१६१४ तक रिवर्स कोंसिल श्ौर कौंसिल बिल स्वर्ण विनि- 
मय प्रमाप के महत्त्वपुर्णा अंग वन चुके थे, परन्तु सरकार रिवर्स कौंसिल बेचने के लिए 
कभी भी विधानत: वाध्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्हें वेचने का श्रवसर भी बहुत कम 
आये, परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, कोंसिल ड्राफ्ट पद्धति कौंसिल बिल और टेली- 
ग्राफिक ट्रान्सफर भारतीय करेन्‍्सी विनिमय और वित्त के प्रवन्‍न्ध का आधार रही है। 
भारत में हुंडियाँ (विल्स श्रॉफ एक्सचेंज) वेचकर घत एकत्र करने की प्रथा 
रस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से प्रचलित थी।* १८६३ तक नियम के रूप में 
7 :, पूब उद्ध त पृ०६-७। अन्‍्यत्र (४८७ २०), केन्स ने स्वर्ण विनिमय अमाप की मुख्य बातें दस प्रकार 
बजई हें--शएक स्थानीय करेन्सी का अयोग, जो मुख्यतः सोने की न हो, स्थानीय करेन्‍्सी के बदले सोना 
दे की अनिच्धा, परन्तु एक अधिकतम दर पर विदेशी विनिमय को स्थानोय करेन्‍्सी में भुगतान के 
जिए बेचने की अत्यधिक इच्छा; और ऐसा करने के लिए विदेशों साख का प्रयोग । 
२» यद विवरण 'चेम्बरलेन कमोशन रिपोट ' से संक्षिप्त रूप में लिया गया है, पैर। १७००-७६ । 


श्दष८ भारतीय अथशास्त्र 


कौंसिल ड्राफ्ट की विक्री गरह-व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत- 
सचिव द्वारा ही की जाती थी । यह प्रथा भारत-सचिव को अनुकूलतम दरों पर अधिक 
धन प्राप्त करने में सहायक होती थी । व्यापार के लिए भी यह सुविधाजनक थी 
क्योंकि भारत के झ्रायात से निर्यात की अधिकता होने के कारण भारत के प्रति 
अन्य देशों की देनदारी तय करने का यह सरल साधन था । सच तो यह है कि सामान्य 
परिस्थितियों में निर्यात की अधिकता से हुई बचत के कारण ही कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा 
सम्भव और लाभप्रद हो सकी । 

१८९३ के बाद कुछ वर्षों तक इस प्रथा का नकारात्मक प्रयोग किया गया, 
अर्थात्‌ कौंसिल ड्राफ्ट की बिक्री बन्द करके रुपये के विनिमय-मूल्य को बढ़ाने की चेष्टा 
की गई । इसका प्रभाव यह हुआ्ना कि रुपया स्वतन्त्रता से मिलना बन्द हो गया झौर 
स्टलिंग में उसका मूल्य बढ़ने लगा । 

यह हम देख चके हैं कि किस प्रकार १८९८ में जब रुपया १ शि० ४ पैं० के 
वरावर हो गया था, १८९८ के एक्ट ने भारतीय पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के श्रंश 
के रूप में वेंक ऑफ इगलैण्ड में जमा सोने के आधार पर कॉौंसिल ड्राफ्ट बेचने का 
अधिकार दिया तथा किस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट के लिए समान मूल्य के नोट और 
रुपये भारत में जारी किये जाते थे । इसका उद्दइय केवल ग्रृह-व्यय को पूरा करने के 
लिए घन एकत्रित करना नहीं था, बल्कि द्रव्य सम्बन्धी कठिताइयाँ होने पर जूब 
भारत सरकार के पास कौंसिल ड्राफ्ट के लिए सरकारी खजानों में अतिरिक्त 4. 
नहीं होता, तो व्यक्तिगत रूप से भारत को सावरेन भेजने के विकल्प के रूप में करेत्सी 
का विस्तार करता भी इसका उद्देश्य था । 

लंदन में सोना एकत्रित हो जाने पर, जिसे भारत में जारी किये गए नोटों के 
विरुद्ध कौंसिल ड्राफ्ट की बिक्री से प्राप्त राशि प्रदर्शित करती और जो भारत में टंकन 
के लिए चांदी की खरीद के लिए, प्राप्पय समझा जाता, एक और कदम उठाया गया। 
जेसा कि हम देख चुके हें, १६०४ के बाद से कौंसिल बिल बेचने की एक शअस्ताव यों 
ही पड़ा रहा | इसी प्रकार की घटनाश्रों के फलस्वरूप भारत-सचिव थे अधिसूचना 
जारी की, जिसमें आस्टे लिया और मिल्ल से भारत भेजी गईं सावरेन से कौंसिल ड्राफ्ट 
खरीदने की व्ययस्या थी। भारत में सावरेन एक विश्येप सीमा से अधिक भपेक्षित 
नहीं थी और लंदन में चांदी खरीदने के लिए सावरेन को पहले भारत भेजने और 
फिर लंदन भेजने के श्रनावश्यक व्यय को बचाने के उद्दे इय से भी अधिसूचनाएँ जारी 
की गईं थीं । 9 

१६०६-१० में लंदन में सोना प्राप्त करने के लिए कौंसिल ड्रापटों का विक्रय, 
स्वृतन्त्रतापूर्वक किया गया । इसका विक्रय रुपयों की उस बड़ी मात्रा के स्थान पर 
किया गया था जो संकट-काल में लन्दन में रिवर्स कॉंसिल की विक्री से भारत के 
स्वर्ण प्रमाव सुरक्षित कोप में जमा हो गई थी । इसका फल यह हुझ्ना कि स्वर्ण प्रमाप 
सूरलित कोप पुनः लंदन चला गया । 

रुपयों के ठंकन का लाभ, जो स्पष्टतः रुपये के रूप में होता था, लंदन में स्टलिंग 


५ 


चलाथ और विनिमय, १ श्प& 


में परिवर्तित कर दिया गया। लाभ प्रदर्शित करमे वाले रुपये लन्दन में बेचे गए 
कौंसिल ड्राफ्टों के बदले भारत में जारी कर दिये'जाते थे। इस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट 
की प्रथा भारत-सचिव को धन एकच्रित करते का साधन प्रदान करने के अ्रतिशिक्त 


-आहीं अधिक विस्तृत थी। उसका उददव्य व्यापार में सुविधा प्रदान करना तथा सर- 


कारी साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना था, ताकि करेन्सी, विनिमय और वित्तीय ' 
मामलों में सरकारी नीति पूर्णतया प्रभावशाली रहे । 

4८. चेम्बरलेस आयोग--स्वर्गीय सर आस्टिन चेम्बरलेस की अध्यक्षता में अप्रल, 
१६१३ में सरकार के मुद्रा चलन शौर विनिमय नीति की श्राग्रहपूर्णं और गहरी 
आलोचना के कारण एक झायोग की नियुक्ति हुई, जिसने फरवरी, १६१४ में भ्रपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसके निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे दी जा रही हें-- 

(१) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थायी आधार पर स्थापित कश्ना भारत के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण वात थी। (२) रुपये के विनिमय सूल्य को स्थिर रखने के 
लिए अपनाये हुए उपाय १८९८ की समिति की सिफारिशों के उतने अनुरूप नहीं 
थे जितने कि उसके पूरक थे। (३) १६९०७-८ के संकट-काल में इनकी खूब परीक्षा 
हुई और उस समय इन्हें सन्‍्तोषजनक पाया गया। ऐसे संकट-काल का सामना 
करने के लिए पहले से ही तैयार योजनाओं तथा अनुभव के अभाव में सरकार ने 
प्रारम्भ में कुछ गलत्तियाँ श्रवश्य कीं । उदाहरण के लिए भारत कार्यालय ( इण्डिया 
आफिस) का विश्वास था कि कौंसिल बिल न घिकने पर लन्दन में भारत-सचिव की 
आवश्यकताशों की पूर्ति करना ही स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कीप का एकमानर श्रथवा प्रम्मुख 
उद्देश्य था, जबकि भारत सरकार ने पत्र मुद्रा सुरक्षित कीष से निर्यात के लिए सोना 
न देने की गलती क्री, यद्यपि झ्रान्तरिक सोने के खर्च पर उन्होंने कोई आ्रापत्ति नहीं 
की। दोनों ही अधिकारी इस बात को नहीं समझ सके कि सुरक्षित स्वर्ण कोप का 
अमुख उपयोग विनिमय के स्वर्ण विन्दु से नीचे हो जाने पर विदेश भेजने के लिए 
सोने को स्वतन्त्र रूप से प्राप्य बनाता है। व्यवहार में गलतियाँ बड़ी जल्दी सुधार ली 
गईं। वितिमय दर को पूर्व. स्थिति पर लाने और बनाये रखने के लिए उठाये गए 
कदम अपर्याप्त सिद्ध हुए। (४) गत १४ वर्ष का इतिहास साक्षी है कि स्वर्ण मुद्रा 
का सक्रिय चलन स्वर्ण प्रमाप की अनिवार्य दशा नहीं है, क्योंकि इस दशा के बिना भी 
स्वर प्रमाप हढ़तापूर्वक स्थापित हो चुका था | (५) आन्तरिक प्रचलन के लिए सोने 
के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना भारत के लिए हितकर नहीं था । (६) भारत 
की जनता करेन्‍्सी के रूप में प्रचलन के लिए न तो सोना चाहती थी और न वह 


क् खपेक्षित ही था। भारत की आवश्यकताश्रों के लिए उपयुक्ततम करेन्‍्सी रुपये और 


नोटों की थी । (७) करेन्‍्सी या विनिमय के हेतु स्वर्ण के टंकन के लिए टकसाल की 
कोई आवश्यकता नहीं थी; परन्तु, यदि भारतीय भावनाएँ इसकी माँग करें और भारत 
सरकार खर्च सहने के लिए तैयार हो तो भारतीय अथवा जझ्ाही--किसी भी हृष्टि- 
कोण से इसे स्थापित करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, बशर्ते कि टंकित सिक्का 
सावरेन या अ्रध-सावरेन हो । यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें भारतीय भावनाओं के 
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अनुरूप कार्ये होना चाहिए । (८) यदि स्वर्ण के टंकन के लिए टकसाल की स्थापना 
नहीं होती तो वम्वई की टकसाल' पर करेन्‍्सी के बदले परिष्कृत सोना स्वीकार 
किया जाय । (६) सरकार का उद्ं श्य जनता को करेन्सी का वह रूप प्रदान करना 
होना चाहिए जो वह माँगती हो, चाहे वह रुपयों के रूप में हो श्रथवा नोट और 
सोने के रूप में, परन्तु नोट का प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। (१०) इस श्रान्तरिक 
करेन्सी को विनिमय कार्यो के लिए स्वर और स्टिंग के पर्याप्त सुरक्षित कोष से 
सहायता देनी चाहिए। (११) स्वरां प्रमाप सुरक्षित कोष की कोई निश्चित सीमा नहीं 
होनी चाहिए । जब तक कि स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष स्वयं भार सहने योग्य न हो 
जाय तब तक पत्र मुद्रा को सुरक्षित कोष पर ही भरोसा करना चाहिए । (१२) रुपयों 
के टंकन का लाभ कम-से-कम कुछ समय तक केवल सुरक्षित कोष में जमा करना 
चाहिए । (१३) सुरक्षित कोष का श्रधिकांश भाग सोने के रूप में होना चाहिए | 
इस सुरक्षित कोष और पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष के बीच सम्पत्ति के विनिमय से १०० 
लाख पौण्ड का सोना तुरन्त मिल सकता था। श्रवसर श्राने पर यह १५० लाख पौंड 
तक बढ़ाया जा सकता था । इसके बाद श्रधिकारियों को कुल सुरक्षित कोष के आधे 
भाग को सोने में रखना चाहिए । सुरक्षित कोष को सोने के रूप में रखना अनावश्यक 
श्रौर फिजुल है । संकट-काल में प्रतिभूतियों के वसूल करने से हुई हानि की रक्षा पर्याप्त 
राशि को तरल रूप में रखने से होती है। (१४) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की 
भारतीय शाखा समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत श्रालोचना हुई, « 
श्र सुरक्षित कोष की उपादेयता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्त करने के लिए भी यही 
उत्तरदायी थी । (१५) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष को रखने का उचित स्थान लन्दन 
ही था। (१६) भ्रावश्यकता होने पर १ शि० ३३३ पें० प्रति रुपया की दर से लन्दन 
'की हुण्डियाँ सरकार को भारत में बेचना चाहिए ।"* 
आयोग ने इस करेन्‍्सी प्रथा को, जो श्रनायास ही विकसित हुई थी, पूर्ण स्वीकृति 
प्रदान की। सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी और कभी-कभी प्रमुख अ्रधिकारी ऐसी 
वातें करते थे जिससे प्रतीत होता था कि वास्तविक लक्ष्य स्वर्ण करेन्सी के साथ स्वरा 
प्रमाप की स्थापना है तथा स्वर्ण विनिमय प्रमाप मार्ग में पड़ने वाली एक सराय है ।* 
देश में, बम्बई में स्वएं टकसाल की स्थापना के लिए किये गए प्रदर्शन, जिनकी 

चर्चा ऊपर की जा चुकी हैं, सर विट्ठलदास के प्रस्ताव के रूप में चरम सीमा को 
१. चेस्वस्‍्लेन कमीशन रिपोर्ट, बैरा २२३। 

२. १६१० में सर जेम्स मेस्टन ने आय-ब्यय विवाद में बोलते हुए निम्न शब्द कहे--“हम लोगों 
ने भारत को स्वर्ण मुद्रा वाले देशों से सम्बद्ध कर दिया है! हम स्वर्ण विनिमय प्रमाप पर पहुँच गए हैं.. 
जिसका दृदतापूर्वक विकास और सुधार हो रहा है । दूसरा और अ्रन्तिम कदम एक सच्ची ख्र्ण करेन्ई 
है। मुझे पूरी आश। हे कि समयानुसार वह भी आयेगी, परन्तु हम इसे जबरदस्ती नहीं ला सकते | 
बकिंग व्यवस्था का पिछड़ापन, जनता का स्वभाव ओर सन्देह, सहकारिता का शेशव आदि सभी मार्ग 
दी बाधाए ईैं। देश के व्स योग्य होने पर अन्तिम स्थिति स्वयं आयेगी । मुझे विश्वास दे कि वह दिन 


अब दूर नई है, जब स्वर्ण प्रमाप के आने पर हमारी सारी गलतियाँ, असुविधाए' और इत्रिमताएँ 
समाप्त हा ज्यय्गी । 
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पहुँच गए। इस प्रदर्शन के प्रति सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने १६१२ में 
इस विषय पर भारत-सचिव को लिखा और जोर देकर कहा कि जनता की स्वर्ण 
टंकन की माँग को वे अनसुनी न कर दें। चेम्बरलेन आयोग ने सरकार के विचारों 
पी एकदम नई दिशा में मोड़ने का प्रयत्त किया । आ्रायोग के अनुसार सरकार ने अन- 
जाने में ही स्वर्ण विनिमय प्रमाप भ्रपनाकर भारत को अन्य देशों के साथ प्रथम पंक्ति 
में ला दिया । 

सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय 
मिलने से पहले ही १६१४-१८ के विदवयुद्ध ने एकदम नई प्रकार की परिस्थि- 
तियाँ श्रौर समस्याएँ उत्पस्त कर दीं, जिन पर हम अब विचार करेंगे। 


१६१४-१८ के युद्ध का भारतीय करेन्‍्सी पर प्रभाव* 
१६. प्रथम युग (अगस्त, १६१४ से फरवरी, १६१४ तक)--विश्वयुद्ध के प्रभाव का 
विवेचन दो प्रधान कालों के अन्तर्गत किया जा सकता है--(१) पहले काल की भ्रवधि 
अगस्त, १६१४ से फरवरी, १६१५ तक हैं। यह श्रव्यवस्था का काल था, जिसमें 
करेन्सी और विनिमय की स्थिति बहुत दुरबंल हो गई । 

(२) द्वितीय काल की श्रवधि फरवरी, १६१५ से १६१९ के श्रच्त तक है । 
यह समुत्यान काल था। इसकी विशेषता उत्पादन सम्बन्धी अ्रदम्य उत्साह था। इस 
प्यलू में विनिमय श्रौर चाँदी के स्वर्ण मूल्य में अपूर्व वृद्धि हुई । 

युद्ध छिड़ जाने से जनता के विश्वास को बहुत बुरा धक्का लगा, जिससे सामा- 
न्‍्यतः सभी व्यापार तथा व्यवसाय अस्त-व्यस्त हो गए। इसके प्रधान लक्षण विनि- 
मय की निर्बलता, सेविग्स बेंक में जमा रुपयों को निकालना, नोटों के भुगतान की 
माँग तथा भारत के स्वर्ण भण्डार की अत्यधिक माँग होना है । 

सरकार ने इस स्थिति का तुरन्त सामना किया, जिससे लोगों में पुनः विश्वास 
उत्पन्त करने में सहायता मिली । विनिमय की दुर्बलता का सामना रिवर्स कौसिल बिल 
वेचकर किया गया । फरवरी, १६१४ तक लगभग ८० लाख पौण्ड के रिवर्स कौंसिल 
बिल बेचे गए। यदि दुर्बलता के अल्पकालों को छोड़ दिया जाय तो यह कहा जा सकता 
हैं कि कौंसिल विलों की माँग पुनः उत्पन्त हो जाने के उपरान्त भारतीय विनिमय 
की स्थिति सम्पूर्ण द्वितीय काल में हढ़ बनी रही। कौंसिल विलों की माँग इतनी 
अ्रधिक वढ़ गई कि वह पूरी भी नहीं की जा सकी । 

लड़ाई के पहले दो महीनों में ही सेविग्स बेक में जमा २४३ करोड़ रुपये में 
से ६ करोड़ रुपया निकाल लिया गया। १६१५-१६ में समय बदलने तक निकाले 
8५ रुपयों की मात्रा ८ करोड़ हो चुकी थी । रुपया निकालने की माँग को स्वतन्त्रता- 
बेवेंक पूरा किया गया, जिससे पुनः विश्वास उत्पन्न करने और निशक्षेप आकपित 
करने में बड़ी सहायता मिली । ये निक्षेप पुनः १६१८-१६ तक १८ करोड़ रुपये हो 

५ कवि पूर्व राक्षि से ६६ करोड़ रुपया कम रहे) 


९. यह विवरण अधिकांशतः वेव्ग्टिन स्मिथ समिति की रिपोट' पर आधारित है । दूसरे अध्याय सें 
भारतीय करेन्‍्सी पर द्वितीय विश्वचुद्ध के प्रभाव का विवरण दिया गया है. । 


२६२ भारतोय श्र्थशास्त्र 


नोटों के रुपयों में भ्रुयतात की माँग भी पूरी की गई । मार्च, १६१५ तक १० 
करोड़ रुपये के नोट खज़ानों को वापस किये गए, परन्तु उसके वाद नोटों के प्रच- 
लन में लगातार वृद्धि हुई । 

अन्तिम, भारत के स्वर्ण भण्डार की माँग नोटों के बदले सोना माँगने के रूब 
में बढ़ गई । इस प्रकार प्राप्त सोने के आन्तरिक प्रयोग के लिए बरती हुई साव- 
धानियाँ व्यर्थ सिद्ध हुईं । व्यक्तिगत काये के लिए सोना देना एकदम बन्द कर दिया 
गया और उसके वाद नोटों का भ्रुगतान केवल चाँदी के सिषकों में ही किया जाने 
लगा । 

प्रथम काल के अन्त तक ये लक्षरणा लुप्त हो गए। सरकार ने परिस्थिति का 
सामना साहस और सफलता के साथ किया । बेकिंग और व्यावसायिक समाज को धन 
विदेश भेजने के हेतु सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लगातार पर्याप्त सुविधा प्रदान 
करने का आइवासन और नोटों को रुपयों में भ्रुगतान करने की तत्परता से जनता में 
शीघ्र ही विश्वास पैदा हो गया । 
२०, द्वितीय काल (फरवरी, १६१९ से १६१६ के अन्त तक)--युद्ध के प्रथम धवके 
के समाप्त हो जाने के बाद करेन्‍्सी यब्त्र कुछ समय के लिए बड़ी स्निग्घता से काम 
करता रहा । १९१६ के अन्त में गम्भीर जठिलता पैदा दो गई। चाँदी का मुल्य बड़ी 
तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसलिए भारत में चाँदी के सिक्कों की भारी माँग को पूरा 
करने के लिए उसे प्राप्त करने की कंठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती थीं । रेट 

प्रथम, निर्यात आयात से कहीं ग्रधिक बढ़ गए। व्यापारिक सन्तुलन, जो युद्ध के 
प्रारम्भ में भारत के प्रतिकूल था, अ्रव श्रनुकूल हो गया । यद्यपि युद्ध के कारण पहले 
निर्यात में कमी आई, परन्तु इसमें शीघ्र ही सुधार हो गया, जिसके लिए हम मिन्न- 
राष्ट्रों दरा भारतीय निर्यात की माँग के आभारी हैं। इसके विपरीत, जैसा कि हम 
देख चुके हें, आयात व्यापार बहुत कम हो गया | परिणाम यह हुआ कि निर्यात 
आयात से बढ़ गया। 

भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार की शोर से भारी व्यय करने के कारण 
परिस्थिति और जटिल हो गई। १६१४ से दिसम्बर, १६१६ तक युद्ध के पूर्वी 
रंगमंचों में सैनिक आवश्यकताओं और अधिकृत क्षेत्रों में नागरिक व्यय के ऊपर २४०० 
लाख पौण्ड खर्च किया गया । इसके अतिरिक्त कुछ डोमिनियन और उपनिवेश तथा 
भारतीय उत्पत्ति के अफ्रीकी आयातकर्ताओ्रों की ओर से की गई खरीद के अर्थ॑-प्रब- 
न्चन के लिए भी इन्तजाम करना था । 

इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि करेन्‍्सी की माँग बहुत बढ़ ग्‌र्ई;। 
विदेशी सरकारों द्वारा बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर प्रतिवन्‍्ध लगाने के फलस्वरूप 
उनके आयात में हुई कमी ने समस्या को और जटिल वना दिया। अनुकूल सन्तुलन 
के निस्तारण के लिए युद्ध से पूर्व प्रवुक्त विधियों के उपलब्ध न होने के कारण युद्ध 
सफलतापूर्वक चलाने के लिए अ्रति आवश्यक निर्यात-व्यापार की रक्षा के लिए सरकार 

को एक प्रकार का स्थानापन्न प्रस्तुत करना पड़ा । अतएवं उन्हें भारतोय निर्यात की 


चलाथे और विनिमय, १ २६३ 


अदायगी के लिए साधन प्रस्तुत करने के हेतु लन्दन में बहुत बड़ी मात्रा में कौसिल 
बिलों को बेचना पड़ा । इन कौसिल बिलों की बिक्री के कारण भारत में रुपये का 
ग्रत्यधिक टंकन श्रावश्यक हों गया । इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि अर्नेक 
... परिस्थितियों के कारण चाँदी का मूल्य बहुत बढ़ गया था । 
् , चाँदी के मूल्य में दृद्धि--करेन्सी-स्थिति पर चाँदी के मुल्य की श्रसाधारण वृद्धि 
का प्रमुख प्रभाव था। युद्ध से पूर्व उत्पादन की तुलना में चाँदी की पूर्ति में अत्यधिक 
कमी झा गई थी, जिसका कारण मैविंसकों की आान्तरिक कलह भौर लागत में वृद्धि 
थी | इसके विपरीत सम्पूर्ण विश्व में करेन्‍्सी के लिए इस धातु की माँग श्रसाधारण 
रूप से बढ़ गई । चाँदी की माँग में वृद्धि होने का प्रमुख का रण सोने की कमी तथा 
युद्ध में लगी और तटस्थ सरकारों की सोने. की पूति को सुरक्षित रखने की चिन्ता 
थी । सबसे श्रधिक माँग भारत और चीन की थी । हम लोग भली भाँति देख चुके 
हैं कि अनुकूल व्यापार सन्तुलन के निस्तारण और ब्रिटिश युद्ध-कार्यालयों (ब्रिटिश 
वार श्रॉफिस) की शोर से व्यय करने के लिए क्रय-शक्ति हूं ढने का भार मुख्यतः: भारत 
सरकार पर डाल दिया गया था। इसने स्थानीय करेन्सी, विशेषकर रुपयों की 
श्रत्यधिक माँग, का रूप धारण कर लिया । विधानतः मनाही होते हुए भी रुपया 
पिघलानें के कारण माँगें ये भ्ौर बढ़ गईं, क्योंकि चाँदी के मुल्य में वृद्धि होने के 
कारण रुपये का वास्तविक मूल्य इसके श्रंकित मूल्य से बढ़ गया था। इर्सी दिक्षा में 
प्रभावित करने वाला दूसरा कदम डालर-स्टलिंग श्रथवा न्युयाकं-लन्दनें विनिमय के 
प्रभाव था । जिस समय मार्च, १९१६ में डालर-स्टर्लिंग वितिमय से नियस्त्रेंण हटा 
लिया गया, तो इसका प्रभाव इंगलैण्ड के प्रतिकूल ही हुआ और शअ्रन्त में विनिमय 
दर ३५४० डालर5"-१ पौण्ड की निम्न सीमा पर पहुँच गई । 
भारत के लिए खरीदी यई चाँदी का मूल्य भारत-सचिव को डालेर में 
प्रमेरिका को देना पड़ता था। स्टर्लिंग के प्रगामी श्रधोमूल्यन ने लंन्दव के स्टर्लिंग 
मूल्य को बढ़ा दिया, जिससे रुपयों सें चाँदी का मूल्य अनिवायंत्त: बढ़ गया । 
चाँदी की वृद्धि के कारणों को समझने के बाद अब इसकी वृद्धि का क्रम 
देखता चाहिए। १६१५ में चाँदी का च्यूततम मूल्य २७ पेस प्रति आस था। 
१६१६ में यह ३७ पेस प्रति औस तथा १६१७ में ४३ पेस प्रति श्ौंस हो गयोी। 
(जो रुपये के १ णि० ४ पै० की विनिमय दर पर उसके वास्तविक मूल्य के बेरावर 
था।) सितम्बर, १६१७ में यह ५५ पुस प्रति औंस हो गया | संयुक्तराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, 
कतोडा आदि देंगों में चाँदी के व्यापार को नियन्त्रित किया श्ौर अनुन्ना-प्राप्त 
निर्यात को छोड़ शेष निर्यात बन्द कर दिए। वाद में चाँदी का अनुज्ञा-प्राप्त निर्यात 
“मर विदिष्ट मूल्य पर होने लगा। इन उपायों के फलस्वरूप चाँदी का मल्य ४१ 
श्रौर ४६ पेस प्रति झौस की सीमाश्रों के श्रन्दर आ गया। परन्तु मई, हु १६१८ 
में संयुक्तराज्य और ग्रेट ब्रिठेव ने इस नियन्त्रण को हटा दिया, जिससे चाँदी का 
मूल्य फिर बढ़ गया । उसी महीने में चाँदी का मूल्य ४८ पेस प्रति श्रौंस हों गया। 
उसके बाद साल-भर यह बढ़ता ही गया और दिसम्बर में ७८ पैस प्रति औस हो 
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गया । फरवरी, १६२० में मूल्य उच्चतम हो गया, जबकि लन्‍्दन में चाँदी का भाव 
८९ पेंस प्रति श्रौंस हो गया । 
२२, सरकार द्वारा किये गए उपाय--(१) सरकार का विनिमय पर नियंत्रण--युद्ध के 
प्रथम धक्के सह लेने के बाद कौंसिल बिलों की माँग निर्यात-व्यापार के समुत्थान के साथ 
पुनः उत्पन्न हो गई! अक्तूबर, १६१६ तक निर्यात स्पष्ट रूप से साधारण ही रहा । उसद 
बाद व्यापारिक सन्तुलन की अनुकूलता बढ़ने के साथ बढ़ता गया । इसका निस्तार सोने 
के आयात द्वारा सम्भव नहीं था। इससे भारत में रुपये का सुरक्षित कोष खाली 
हो गया, जिससे नोठों की रुपयों में परिवर्तनशीलता संदिग्ध हो गई । अतएव दिसम्बर, 
१६१६ में कौंसिल बिल की बिक्री पर नियंत्रण लगाया गया और इण्टरमिडियेट 
कौंसिल बिलों की विक्री बन्द कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बाजार और 
सरकारी विनिमय दर में अ्रन्तर हो गया । यह नियतति-व्यापार के लिए हानिकारक 
था, परन्तु शुद्ध के सफल संचालन के लिए निर्यात-व्यापार को अवाध रूप॑ से बनाए 
रखना भी श्रति आवश्यक था । इसलिए सरकार ने कुछ नियंत्रण के उपायों से काम 
लिया तथा जनवरी, १६१७ में विनिमय दर १ शि० ४४३ पंस निश्चित कर दी गई। 
कौंसिल बिलों की बिक्री कुछ चुनी हुईं बेंकों और फर्मों तक सीमित कर दी गई, 
जिन्हें तियत दरों पर एक तीसरी पार्टी से व्यापार करना पड़ता था और अपने साधनों 
को कुछ चुनी हुई वस्तुश्रों के निर्यात-व्यापार में लगाना पड़ता था, जो मिन्र-राष्ट्रों के 
लिए भी महत्त्वपूर्ण थीं । नियंत्रण के उपायों और वबेंकों के सहयोग से विनिमय के 
चढ़ाव-उतार कुछ समय के लिए बन्द हो गए । हल 
(२) विनिमय-दर की बृद्धि-चांदी के शूल्य में श्रपूर्व वृद्धि होने के कारण 
विनिमय को स्थायित्व प्रदान करने में ये उपाय अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । चाँदी 
के मूल्य में लगातार बृद्धि होने के कारणा जब रुपया बनाने की लागत लगातार बढ़ती 
हुई १८ पेंस, २० पेंस श्रादि होती गई, तो सरकार के लिए जनता को १६ पेंस पर 
रुपया बेचना सम्भव नहीं हो सका। कुछ व्यक्तियों द्वारा दिये गए इस सुझाव को, कि 
ह हानि स्वरा प्रमाप सुरक्षित कोष के नाम डाल दी जाय, भारत सरकार ने नहीं 
माना । उन्होंने यह मानने से इन्कार कर दिया कि स्वरण प्रमाप सुरक्षित कोप का 
उदं श्य विनिमय का स्थायित्व बनाये रखना है और इस हामि को रुपया चाहने थाले 
व्यक्तियों पर डालने का ही निश्चय किया । 
इस नीति के अनुसरण में श्रगस्त, १६१७ में विनिमय दर बढ़ाकर १शि० ५पेंस 
कर दी गईं ओर कुछ समय पहचात्‌ भारत-सचिव ने चाँदी के स्टर्लिंग मुल्य पर विनिमय 


दर को आधारित करने की घोषणा की १ नीचे दी हुई तालिका यह परिणाम 
दिखा रही है-- शः 


रू 


2 वि 5 कब 

१. वह घोषणा भारत में १८७३ से पूर्व वियमाल रजत-प्रमाप को पुनः स्थापित करने की घोषणा के 
बराबर थी। १८७३ से १८६३ तक चोदो के खर्ण मूल्य के परिवर्तनों के साथ भारत में मूल्य घट-वढ़ 
रह ये। भारत में हर समय चांदी के १६५ ग्रेन का ख्र्ण मूल्य वस्तुओं के विनिमय का माप था । 
उपयु क परिस्थितियों के विचार में यददो वात अब भी सच थी"”'**। वकील और मुरण्नन, 'करेन्‍्सी 
एए्ट आइसेन दन इण्टिया!, पृ० #१२। 


चलाथे और विनिमय, १ २६५ 


विनिमय दर में परिवर्तन 





तारीख +- | ख़लिंग में तारीख 2008, 
। विनिमय दर 

0 6 88 2, के कत आ शी लिन ४ 
३ जनवरी, १६१७ १ शि० १३ पेंस | १२ अगस्त, १६१६ १ शि० १० पेंस 

रू अगस्त, १६१७. | १शि० ५ पैंस. | १५ सितम्बर, १६१६. | ३ शि० ० पैंस 

हे 
२२ अप्रैल, १६४१८ १ शि० ६ पैंस | २९ नवम्बर, १६१६ श शि० २ पेंस 
१३ मई; १६१६ १ शि० ८ पैंस | १२ दिसम्बर, १६१९ | २ शि० ४ पेंस 


>ेजेजअनन>नन>.“ 


बाजार दर तथा फरवरी, १६२० के बाद रिवर्स कौन्सिल घिलों की विक्रय-दर 
जनवरी से माचे, १९२० तक २ श्षि० ६ पेंस, २ शि० ८ पेंस, २ शि० १० पेंस और 
२.शि० ११ पेंस थी। सबसे ऊँची दर १६२० के प्रारम्भिक महीनों में थी । 

(३) रजत क्रय--करेन्सी की पति के लिए विशेष उपाय अपनाने पड़े । 
फरवरी, १६१६ से इस काम के लिए चाँदी खरीदी जाने लगी । व्यक्तिगत खरीदारों 
की ओर से प्रतिस्पर्धा दूर करने के लिए सरकार ने सितम्बर, १६१७ से निजी तौर 
पर चाँदी के आयात को बन्द कर दिया। संयुक्तराज्य और भारत सरकार के बीच 
| पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप संग्ुक्तराज्य ने पिट्सेन कानूत पास किया, जिसने 
सुरक्षित कोष को चाँदी बेचने का श्रधिकार दिया । १०१३ सेण्ट प्रति शुद्ध औंस के 
भाव से भारत सरकार ने २००० लाख ऑऔंस शुद्ध चाँदी खरीदी । 

(४) चाँदी की सुरक्षा ओर उसकी मितव्ययता--चाँदी की सुरक्षा और मित- 
व्ययतता के लिए और उपाय भी अपनाये गए। सोने और चाँदी के सिक्कों को पिधलाने 
ओर उसके निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने जून, १६१७ में करेन्सी विधान पास 
किया । दिसम्बर, १६१७ में २१ झोर १ रुपये के नोट जारी किये गए । सबसे पहले 
जनवरी, १६१८ में २, ४ और ८ आने के गिलट (निकल) के सिक्के बनाये गए, जिन्हें 
१ रुपये तक काबूनी मुद्रा माला गया। छूत, १६१७ से रुपये के स्टलिंग विनिमय 
मूल्य के आधार पर सरकार ने निजी त्तौर पर आयात्त किये हुए सोने को प्राप्त किया। 
इस प्रकार प्राप्त सोने के वल पर नोट जारी किये गए और चांदी की करेन्‍्सी तथा 
सोने की मुहर के पुरक के रूप में सोने की मुहर और सावरेच बनाई तथा जारी की 
गई । जून, १६१६ में उत्तरी अमेरिका से स्वरणं-निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध हटा लेने 

जया आस्ट लिया और अफ्रीका के स्वर्ण वाजार स्व॒तस्त्र कर देने से देश में श्रधिक 
सोने का आयात होने लगा और सरकार ने भी अधिक सोना प्राप्त किया | आयात 
को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सोना प्राप्त करने के मूल्य को इस प्रकार 
बढ़ा दिया ताकि उसमें सोने का प्रीमियम भी झामिल हो जाथ । प्रीमियम कम करते 


के विचार से सरकार इस प्रकार प्राप्त हुए सोने को अगस्त, १६१६ से हर पन्द्रह दिच 
याद जनता को बेचने लगी । 


२६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


(४) पत्रमुद्रा-प्रसार--धातु रखे बिना जारी किये गए नोटों की वृद्धि करके भी 
स्थिति सुधारने का प्रयत्त किया गया। इसकी परिवर्तनीयता पर प्रतिबन्ध लगा 
दिये गए, उदाहरणाथे परिवर्तन के लिए अतिरिक्त वेधानिक सुविधाओं को रोक दिया 
गया। नोटठवालों के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपयों को सीमित करके भी समस्या 
को हल करने का प्रयत्न किया गया । 

(६) आर्थिक उपाय--साधारण और पूजी-व्यय व्युनतम रखे गए तथा सरकार 
की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक कर लगाये गए । इसके अ्रतिरिक्त भारत में 
ऋण लिये गए, जिससे १६१७-१८ श्रौर १६१६ में १३० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ | 
श्रवतृवर, १६१७ से १२ महीने की भ्रवधि के श्रल्पकालीन टू जुरी बिल भी जारी किये 
गए । करेन्‍सी की प्रत्यक्ष माँग और भारत में भेजने की भारी माँगों को पूरा करने में 
इन उपायों ने बड़ी सहायता की । 
२६३, वेबिंगटन समित्ति--जिस समय चेम्वरलेन समिति की सिफारिशें विचाराधीन 
थीं, उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। हम अभी देख छुके हें कि युद्ध ने किस 
प्रकार अनेक समस्याओं को जन्म दिया । अतः सर हेनरी बेविंगटन॑ स्मिथ की अध्य- 
क्षता में ३० मई, १६१६ को एक दूसरी विशेष समिति की नियुक्ति की गई। 

जैसा कि स्मिथ समिति ने कहा है, “व्यापार के चालू कार्य के लिए विनिमय 
की स्थिरता एक अनिवाये शर्ते - होकर बहुत महत्त्वपूर्ण सुविधा है। यदि विनिमय 
की गति श्राधिक कारणों के बजाय शासन सम्बन्धी कानूनों से प्रभावित की जाय तो 
अस्थिरता के दोप और भी बढ़ जायेंगे। सरकारी हस्तक्षेप की सम्भावना व्यापारिक 
समाज के लिए उतार-चढ़ाव के जोखिम का प्रबन्ध कठिन बना देती है, अ्रतएव 
विनिमय की स्थिरता भारत जैसे देश में, जहाँ करेन्सी-ष्यवस्था स्वचालित नहीं है, 
और भी महत्त्वपूर्ों है ।” 

विनिमय को पुराने अथवा नये स्तर पर स्थिर करने के सम्बन्ध में समित्ति 
का मत नये स्तर के पक्ष में था, क्योंकि इससे अनिश्चितता की श्रवधि कम हो जाती 
तथा आदधिक श्रव्यवस्था और सामाजिक असन्‍्तोष भी नहीं होता । संक्षेप में समित्ति 
की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हँ---* 

(१) रुपये को असीमित कानूनी मुद्रा ही रखना चाहिए । (२) इसका निश्चित 
विनिमय मूल्य होना चाहिए, जो ११:३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने के वराबर हो, श्र्थातु 
सावरेन के सोने के >& के वरावर हो। (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ रुपया 
+5१ सावेरन थी, १० रुपया -- १ सावेरन की नई दर पर कानूनी मुद्रा वनाना चाहिए 

(४) सोने के आयात और निर्यात से सरकारी नियंत्रण १० रुपया >- १ सावरेन की दा 
स्वापित करते ही हटा लेना चाहिए । बम्बई में जनता द्वारा दिये गए सोने की सावेरन 
बनाने के लिए सोने की टकसाल खोलनी चाहिए | (५) सावरेन के बदले रुपया देने की 
१. उपयु क् संत्िप्त विवरण हिल्दन यंग कमीशंन १६२५-२६ की रिपोर्ट की तीसरी परिशिष्ट से लिया 


या है, परन्तु पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप के विधान और स्थिति सम्बन्धी तिफारिशों में छोड़ दिया 
गया है । 








चलाथ और विनिमय, १ २६७ 


सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) तिजी तौर पर चाँदी के आ्रायातः 
और निर्यात पर लगी बन्दिश हठा देनी चाहिए तथा राजकोषीय स्थिति के कारण 
आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा श्रायात-कर हटा देना चाहिए। (७) स्वर्ण 

-जम्राप सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोना रखना चाहिए तथा शेष राशि को 
ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई 
ऐसी प्रतिभ्रूत्तियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होत्ती हों । 
स्वर्ण अमाप सुरक्षित कोष का भाग, जो श्राधे से अधिक न हो, भारत में रखता 
चाहिए। रुपये का विनिमय मुल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह 
शर्ते थी-- 

यदि आशा के विपरीत विश्व के घृुल्पों में शीत्र कमी हो जाय और भारत 
में उत्पादन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित न हो सके, तो इस प्रदन 
पर नये सिरे से विचार करता आवश्यक हो सकता है। 

२७. रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही*--सरकार ने समिति की सिफारिशों को 
स्वीकार करं लिया और उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित कंदम उठाये+-- 

(१) विनिमय नियंत्रण--गनवरी, १६२० में कौंसिल ड्रापट की माँग समाप्त 
हो गई और रिवर्स कौंसिल की बहुत माँग होने लगी । जनवरी में कौंसिल ड्राएट २ शि० 
४पँस की दर पर बेचे गए । यह दर कौंसिल बिलों की बिक्री के लिए निश्चित की गई 

2परस्तु समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने श्रधिसूचित किया कि कौंसिल 

ड्रापट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर ठेण्डर द्वारा बेचे जायेंगे भर उनकी कोई निम्नतम 
दर नहीं होगी तथा अवसर आने पर भविष्य में रिवर्स ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक 
द्रान्सफर भारत में भी बेचे जायेगे । इनका भाव (दर) १११३००१६ प्रेन शुद्ध सोने 
का स्टिंग मूल्य होगा, जो विद्यमान स्टर्लिंग डालर विधिमय द्वारा निश्चित किया 
जायगा । इस दर में से सोता बाहुर भेजने की लागत कम कर दी जायगी | 

(२) सावरेन के कानूनी मुद्गान्मूल्य में परिवर्तत--सावरेन और रुपये 
का १: १० का आन्त रिक अनुपात्त उस समय तक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता जब तक 
समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपात की तुलता में स्वणुं-पिण्ड अधिक पसन्द किया 
जायगा। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वर्ण-पिण्ड की 
पसन्दगी समाप्त करते के लिए निजी तौर पर श्रायात किये हुए सोने को प्राप्त 
करता तथा सितम्बर, १६१६ से हर पन्द्रहवें दिन उसे वेचना प्रारम्भ किया था ) 
स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर भी सोने की पसन्दगी बहुत अ्रधिक 

-कुती रही । फरवरी, १६२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छः महीने में १५० 
लाख तोला शुद्ध सोना बेचा जायगा, परल्तु यह प्रोग्राम अगस्त और सितम्बर तक 
बढ़ा दिया गया । २२ २० प्रति तोला की दर से पर्याप्त मात्रा में सोना बेचने के बाद 
अक्तूबर; १६२० में सोने की बिक्री बच्द कर दी गई। सोने का मल्य, जो सरकार 
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१६ देखिए, रिपोर्ट ऑफ दि रायल कमीशन आन इस्डियन करेन्सी एएड फाइनेन्स १६२५, खण्ड २ 
परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, जेब्रन्स 'बक्रिंग एएड एवसचेंज इन इसिडिया?, अध्याय १४ 


२६६ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


(९) पत्नमुद्वा-प्रसार--धातु रखे बिना जारी किये गए नोटों की वृद्धि करके भी 
स्थिति सुधारने का प्रयत्त किया गया। इसकी परिवर्तनीयता पर श्रतिवन्ध लगा 
दिये गए, उदाहरणार्थ परिवर्तन के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाशों को रोक दिया 
गया । नोटवालों के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपयों को सीमित करके भी समस्या 
को हल करने का प्रयत्न किया गया । 

(६) श्रार्थिफ उपाय--साधारण और पूजी-व्यय न्यूनतम रखे गए तथा सरकार 

की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए और अ्रधिक कर लगाये गए । इसके अ्रतिरिक्त भारत में 
ऋणा लिये गए, जिससे १६१७-१८ और १६१६ में १३० करोड़ रुपया प्राप्त हुझ्ना । 
श्रव्तूवर, १९१७ से १२ महीने की अवधि के अल्पकालीन टू जरी बिल भी जारी किये 
गए | करेन्‍्सी की प्रत्यक्ष माँग और भारत में भेजने की भारी माँगों को पूरा करने में 
इन उपायों नें वड़ी सहायता की । 
२३. बैबिंगटन समिति--जिस समय चेम्वरलेन समिति की सिफारिशों विचाराधीन 
थीं, उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। हम अभी देख छुके हें कि युद्ध ने किस 
प्रकार अनेक समस्याश्रों को जन्म दिया | श्रतः सर हेनरी बेबिगटन स्मिथ की अध्य- 
क्षता में ३० मई, १६१९ को एक दूसरी विशेष समिति की नियुक्ति की गई। 

जैसा कि स्मिथ समिति ने कहां है, “व्यापार के चालू कार्य के लिए विनिमय 
की स्थिरता एक अनिवाय॑ शर्ते न होकर बहुत महत्त्वपूर्ण सुविधा है। यदि विनिमण 
की गति श्राथिक कारणों के बजाय शासन सम्बन्धी कानूनों से प्रभावित की जाय पी 
अस्थिरता के दोष और भी बढ़ जायेंगे। सरकारी हस्तक्षेप की सम्भावना व्यापारिक 
समाज के लिए उतार-चढ़ाव के जोखिम का प्रबन्ध कठिन बना देती है, भ्रतएव 
विनिमय की स्थिरता भारत जैसे देश में, जहाँ करेन्सी-ध्यवस्था स्वचालित नहीं है, 
भौर भी महत्त्वपूर्ण है (” 

विनिमय को पुराने श्रथवा नये स्तर पर स्थिर करने के सम्बन्ध में समिति 
का मत नये स्तर के पक्ष में था, क्योंकि इससे श्रनिश्चितता की ग्रवधि कम हो जाती 
तथा आधथिक श्रव्यमवस्था और सामाजिक असन्तोष भी नहीं होता । संक्षेप में समिति 
की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हैं---" 

(१) रुपये को अ्सीमित कानूनी मुद्रा ही रखना चाहिए। (२) इसका निश्चित 
विनिमय मूल्य होना चाहिए, जो ११*३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने के वरावर हो, श्र्थात्‌ 
सावरेन के सोने के 6 के वरावर हो। (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ रुपया 

 वेरन थी, १० रुपया १ सावेरन की नई दर पर कानूनी मुद्रा बनाना चाहिए । 
ने के आयात और निर्यात से सरकारो नियंत्रण १० रुपया-- १ सावरेन की दर 
<५॥।५प करते ही हटा लेना चाहिए । वम्बई में जनता द्वारा दिये गए सोने की सावेरन 





गया द्वे, परन्तु पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष के विधान और स्थिति सम्बन्धी सिफारिशों में छोड़ दिया 
गया दे । 


चलारथ और विनिमय, १ २६७ 


सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) निजी त्तौर पर चाँदी के श्रायातः 
और निर्यात पर लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तथा राजकोषीय स्थिति के कारण 
आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा ग्रायात-कर हटा देना चाहिए | (७) स्वर्ण 

“ट्म्ाप सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोनां रखना चाहिए तथा शेष राशि को 
ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई 
ऐसी प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होती हों । 
स्वरो-प्रमाप सुरक्षित कोष का भाग, जो आधे से अधिंक न हो, भारत में रखना 
चाहिए। रुपये का विनिमय मूल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह 
शत्तें थी-- 

“थदि आशा के विपरीत विश्व के मूल्यों में शीत्र कमी ही जाय और भारत 
में उत्पादन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थितं न हो सके, तो इस प्रश्न 
पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो सकता है । 

२४७. रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही *--सरकार ने समिति की सिफारिशों कों 
स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये-- 
(१) विनिसय नियंत्रण--जनव री, १६२० में कौंसिल ड्राफ्ट की माँग समाप्त 
हो गई और रिवर्स कौंसिल की बहुत माँग होने लगी | जनवरी में कौंसिल ड्राफ्ट २ शि० 
. ४पेंस की दर पर बेचे गए । यह दर कौंसिल बिलों की बिक्री के लिए निश्चित की गई 

>>परन्तु समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने श्रधिसूचित किया कि कौंसिल 
ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर टेण्डर द्वारा बेचे जायेंगे श्र उनकी कोई निम्नतम 
दर नहीं होगी तथा अवसर झाने पर भविष्य में रिवसे ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक 
द्रान्सफर भारंत में भी बेचे जायेंगे । इनका भाव (दर) ११९३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने 
का स्टिंग मुल्य होगा, जो विद्यमान स्टरलिंग डालर विनिमय द्वारा निश्चित किया 
जायगा । इस दर में से सोना बाहर भेजने की लागंत कम कर दी जायगी । 

(२) सांवरेन के कानूनी सुद्रा-मूल्य में परिवततन--सावरेन और रुपये 
का १: १० का आन्त रिक अनुपात उस समय तक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता जब तक 
समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपात की तुलना में स्वर्णों-पिण्ड अधिक पसन्द किया 
जायगा। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वर्ण-पिण्ड की 
पसन्दगी समाप्त करने के लिए निजी तौर पर शआआायात किये हुए सोने को प्राप्त 
करना तथा सितम्बर, १९१६ से हर पन्द्रहवें दित उसे बेचना प्रारम्भ किया था। 
स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर. भी सोने की पसनन्‍्दगी बहुत अ्रधिक 

-#ज़ी रही । फरवरी, १६२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छः महीने में १५० 
लाख तोला चुद्ध सोना बेचा जायगा, परन्तु यह प्रोग्राम श्रगस्त और सितम्बर तक 
बढ़ा दिया गया | २२ २० प्रति तोला की दर से पर्याप्त मात्रा में सोना बेचने के वाद 


देखिए, रिपोर्ट ऑफ दि रायल कमीशन आन इस्डियन करेन्सी एएड फाइनेन्स १६२५, खण 
परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, जेबन्स “बैंकिंग एण्ड एक्सचेंज इन इण्डिया, अध्याय १५। 


२६६ ४४ 


(९) पत्नमुः, 
स्थिति सुधारने का 
दिये गए, उदाहरणा८ 
गया । नोटवालों के रि 
को हल करने का प्रयत्त 

(६) आर्थिक 5 
की क्रय-शक्ति बढ़ाने के 
ऋण लिये गए, जिससे 
श्रवतूबर, १९१७ से १२ हे 
गए । करेन्‍्सी की प्रत्यक्ष 
इन उपायों ने बड़ी सहायर 
२३. बेबिंगटन समित्ि-- 
थीं, उसी समय युद्ध प्रा ना 
प्रकार अनेक समस्याश्रों को ६ हर 
क्षता में ३० मई, १६१६ | 

जैसा कि स्मिथ सा 
की स्थिरता एक श्रनिवारये ६ 
की गति आर्थिक कारणों वे 
श्रस्थिरता के दोष और भी : 


समाज के लिए उत्तार-चढ़ा- कर है का 
विनिमय की स्थिरता भारत 8 ० 
श्रौर भी महत्त्वपूर्ण है ।” ह ीश! 
विनिमय को पुराने ६ न्‍ 
का मत्त नये स्तर के पक्ष में थ । 
तथा आ्राथिक श्रव्यवस्था और कर ० 
* रु ः न) 
की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार आर, पा 
(१) रुपये को असीमिः [जाके 7 ट रह क 
विनिमय मूल्य होना चाहिए, * ॥॥ | | ॥ ॥/ 7४ 
सावरेन के सोने के ७ के वरा& ।00॥ | । ४] ॥॥ ४ 
८5१ सावेरत थी, १० रुपया ८ ६ ५४७३३ | | ॥ ॥७ [|| 
(४) सोने के श्रायात और निर्यात “७५, 8 ६ ७ ७७७ ५७ ६ "*४ 
स्वापित करते ही हटा लेना चाहि * «६ ५५४ ३० 
बनाने के लिए सोने की ठकसाल र ५ थे ५४ ५५ « 
2. उपयुक्त संक्तिप्त विवरण हिल्वन यंग 5४०- 
गया है, परन्तु पत्र मुद्रा संरक्षित कोष हर 


गया दे । 


चलाथ और विनिमय, १ २६९७ 


सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) निजी तौर पर चाँदी के झायात 
भर निर्यात पर लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तथां राजकोषीय स्थिति के कारण 
आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा आयात-कर हटा देना चाहिए | (७) स्वर्ण 
“आप सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोना रखना चाहिए तथा शेप राशि को 
ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई 
ऐसी प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होती हों। 
स्वर्ण -प्रमाप सुरक्षित कोष का भाग, जो श्राघे से श्रधिक न हो, भारत में रखना 
चाहिए। रुपये का विनिमय मुल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह 
शर्ते थी-- न्‍ 

धधदि झाशा के विपरीत विर्व के मृल्यों में शीघ्र कमी हो जाय और भारत 
में उत्पांदन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित न हो सके, तो इस प्रश्न 
पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो सकता है।* 

२४. रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही*--सरकार ने समिति की सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया ओर उन्हें लाग्ु करने के लिए निम्नलिखित कदस उठाये-- 

(१) विनिमय नियंत्रणं--जनवरी, १६२० में कौंसिल ड्राफ्ट की माँग समाप्त 
हो गई और रिवर्स कौंसिल की बहुत माँग होने लगी । जनवरी में कौंसिल ड्राफ्ट २ शि० 
४पँस की दर पर बेचे गए | यह दर कौंसिल बिलों की बिक्री के लिए निश्चित की गई 

+५परन्तु समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने श्रधिसूचित किया कि कौंसिल 
ड्राफ्ट और देलिग्राफिक ट्रान्सफर टेण्डर द्वारा बेचे जायेंगे और उनकी कोई निम्नतम 
दर नहीं होगी तथा अवसर आने पर भविष्य में रिवर्स ड्राफ्ट और देलिग्राफिक 
ट्ान्सफर भारत में भी बेचे जायेगे । इनका भाव (दर) १११३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने 
का स्टर्लिंग मूल्य होगा, जो विद्यमाव स्टरलिंग डालर विनिमय द्वारा निश्चित किया 
जायगा । इस दर में से सोना बाहर भेजने की लागंत कम कर दी जायगी । 

(२) साचरेन॑ के कानूनी मुद्रा-मूल्य में परिवतंत--सावरेन और रुपये 
का १: १० का आन्त रिक अनुपात उस समय तक प्रभावपुर्ण नहीं हो सकता जब तक 
समिति द्वारा भ्रस्तावित भ्नुपात की तुलना में स्वर्ण-पिंप्ड श्रधिक पसन्द किया 
जायगा। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वर्ण-पिण्ड की 
पसन्दर्गी समाप्त करने के लिए निजी तौर पर श्रायात किये हुए सोने को प्राप्त 
करना तथा सितम्बर, १६१६ से हर पर्द्रहवें दिन उसे बेचना प्रारम्भ किया था । 
स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित मुल्य के ऊपर भी सोने की पसन्‍्दगी बहुत श्रधिक 
- “की रही । फरवरी, १६२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छः महीने में १५० 
लाख तोला शुद्ध सोना बेचा जायगा, परन्तु यह प्रोग्राम श्रगस्त और सितम्बर तक 
बढ़ा दिया गया । २२ ० प्रति तोला की दर से पर्याप्त मात्रा में सोना बेचने के बाद 
_अवेलृवर; १६२० में सोने की विक्री बन्द कर दी गई। सोने का मूल्य, जो सरकार 


१. देखिए, रिपोद ऑफ दि रायल कमीशन आन इस्डियन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स १६२५, खण्ड २, 


हा रिक पर ्, < 
परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, जेबन्स “बैंकिंग एए्ड एक्सचेंज इन इश्डिया?, अध्याय १५। 


ले जे 


श्ध्८ भारतीय अथश्ास्त्र 


द्वारा किसी अंश तक नियमित था, फिर बढ़ गया। अतः यह कहा जा सकता हैं कि 
इस दिशा में सरकारी नीति श्रसफल रही । 

२१ जून, १९२० आडिवेन्स ३ से सावरेन और अर्ध-सावरेस की वैधानिक 
ग्राह्मता वन्द हो गई । परन्तु २१ दिन तक १५ रुपये की दर से उत्हें स्वीकार करके: 
की व्यवस्था की गई । इस अ्रवधि के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश स्वर्ख सुद्राओं के 
आ्रायात पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गए। २१ दिन की अवधि में ही २५ लाख पौण्ड 
के सावरेन और अधे-सावरेन करेन्सी कार्यालयों और खजानों में पेश किये गए । 

१४ रुपये के स्थान पर १० रुपये की दर से सावरेन को कानूनी मुद्रा बनाने 
के सम्बन्ध में करेन्सी समिति की सिफारिश को जून, १६२० के इण्डियन क्वायनेज 
(अ्रमेडमेण्ट) एक्ट ३६ द्वारा कार्यान्वित किया गया | इस कानुत द्वारा सावरेन और 
अर्ध-सावरेन को कानूनी मुद्रा का रूप पुनः दे दिया गया, जिसे २१ जून, १६२० के 
ग्राडिनेन्स ३ ने बन्द कर दिया था। नये कानून के अनुसार नई दर १० २० 
प्रति सावरेन निश्चित की गई तथा खजानों और करेन्सी कार्यालयों को निर्देश दिया 
गया कि वे सावरेन और अ्रप-सावरेन क्रमशः १० भ्रौर ५ रुपये की दर 
पर स्वीकार करें, परन्तु इस दर पर सावरेन या अ्र्ध-सावरेन जनता को न दें। 
सावरेन का बाजारू मूल्य सर्देव १० रुपये से श्रधिक रहने के कारण वह इस नई दर 
पर करेन्सी के रूप में नहीं चल सकी । श्रतएवं वम्बई में एक स्वर्णा टकंसाल खोलना 
आवश्यक समझा गया | । 

(३) युद्धकालीन प्रतिबन्धों की समाप्ति--फरवरी, १६२० में चाँदी के 
आ्रायात पर लगा हुआ प्रतिवन्ध (निर्यात का नहीं) हटा लिया गया शऔऔर ४ आना 
प्रति श्रींस का श्रायात-कर भी समाप्त कर दिया गया। करेन्‍्सी के अलावा अन्य 
कार्यो के लिए सोने और चाँदी को बन्द करने वाली युद्धकालीन श्रधिसुचनाएँ 
रह कर दी गईं। चाँदी के मूल्य में गिरावट तथा चांदी के सिक्कों के प्रचलन में 
कमी हो जाने से बहुमूल्य धातुओं पर लगे शेष प्रतिवन्‍्ध को समाप्त करना भी सम्भव 
हो गया । २१ जून को स्वणं-पिण्ड और विदेशी सिक्के के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा 
लिया गया । कुछ दिनों के वाद सरकार की ओर से भुगतान करने के लिए चाँदी के 
प्रयोग पर से भी प्रतिवन्‍्ध हठा लिया गया । खजानों को झ्रादेश दिया गया कि प्राप्स- 
कर्ता द्वारा इच्छित करेन्सी में भुगतान किया जाय । अतिरिक्त वैधानिक सुविधाशरों 
को पुनर्जीवित करने के लिए (प्र्थात्‌ नोटों को रुपयों में बदलने के लिए) भी कदम 
उठाये गए। ये सुविधाएँ पहले अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गईं थीं। उदाहरणत 
खजानों के अधिकारियों को श्रादेश दिया गया कि यदि उचित मात्रा में नोट दिप्ले: 
जाये तो यथासम्भव उनकी अदायगी रुपये में की जाय । संक्षेप में, जहाँ तक चाँदी 
का सम्बन्ध था, १६२० के समाप्त होने के पहले ही करेच्सी समिति की सिफारिशों 
को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया था । 


पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप के पुनर्तिर्माण के लिए किये गए उपायों की चर्चा वाद 


#£ में (सेक्शन ३३ में) की जायगी | 


हा री 
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की बाजार दर केवल सोने की समता से ही श्रलग नहीं हो गई, वल्कि २ शि० स्ट्तिं 
से भी कम हो गई। इसके बाद सरकार ने २ शि० की दर को कार्य रखने का 
प्रयत्त किया । तदनुसार २४ जून भर उसके वाद टेलिग्राफिक ट्रान्सफर की बिक्री 
की दर १ शि० ११३६ पें० कर दी गई। इसके पक्ष में दिया गया प्रमुख तक यह थी - 
कि यह दर स्टलिंग की स्वर्सा से समता होनें पर वनी रहेगी। यथार्थतः इंसका अर 
यह था कि सरकार ने स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित २ शि० की स्वर्ण दर की लागू 
करने की आशा छोड़ दी थी। यह दर छः महीने के भ्रन्दर ही स्थापिंत कीं गई और 
गिर गई । बाजार दर नीचे गिरती गई और सरकार उसके गिराव को नहीं रोक 
सकी । बाजार दर के अनुसरण में सरकार को अपनी दर भी कम करनी पड़ी श्र उसे 
बाजार दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम का ही पालन किया जा सका | परन्तु यह 
दर अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी, अ्रतएव सरकार ने विनिमय के तियमन 
के प्रयास छोड़ दिए । १६२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १६२० तक रिवर्स कौन्सिल की 
बिक्री ४५५,३८२,००० पौण्ड तक हो गई। लन्दन में रिवर्स कौन्सिल की अ्रदायगी पत्र 
मुद्रा सुरक्षित कोष से सम्बन्धित स्टर्लिंग प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिल की बिक़ी से 
प्राप्त राशि द्वारा होती थी । ये प्रतिभुतियाँ और बिल १४ रुपये प्रति पौण्ड की दर 
पर खरीदे गए थे और ७ से. १० रुपये प्रति पौण्ड की दर पर बेचे गए. ॥ क्रप और 
विक्रय मुल्य के इस अन्तर के फलस्वरूप भारतीय खजानों को ३५ करोड़ रुपये'की 
हानि हुई । रो 

रिवर्स कौन्सिल की बिक्री से भारतीय खजाने को भारी हानि होने के श्र॒लावा 
विनिमय की प्राणहीनता ने व्यापारी वर्ग को भी अनेक प्रकार से हानि पहुँचाई । 
रिवर्स कौच्सिल की बिक्री के फलस्वरूपपर्याप्त मुद्रा संकुचन हुआ । १६२० में १ फरवरी 
से १६ सितम्बर तक नोठों का प्रचलन १८०५ करोड़ रु० से घटकर १५८ करोड़ रु० 
रह गया । यह कमी सरकार द्वारा रिवर्स कौन्सिल की अ्रदायगी में प्राप्त नोटों को रह 
करने से हुई थी। आयात के असाधारण कार्य और निर्यात के सहयोग की अ्रनुपस्थिति 
के कारण विनिमय को ठीक रखने के लिए करेन्‍्सी की यह कमी व्यर्थ सिद्ध हुई | इससे 
द्रव्य सम्बन्धी कठिनाइयाँ और तीत्र हो गई तथा ये ही मूल्य के स्तर को नीचे गिराने 
के लिए उत्तरदायी थीं। इन दोनों परिस्थितियों के फलस्वरूप एक ही साथ व्यापारियों 
की कठिनाइयाँ वहुत बढ़ गईं । उन्हें अत्यधिक निम्त मूल्य पर अपने भण्डार बेचने के 
लिए विवश होना पड़ा । 

अधिकतम हानि का कारण व्यापारियों का सरकार द्वारा निर्धारित ऊंची 
दर पर विश्वास करना था। माल का झ्रॉर्डर इस आशा और विश्वास से किया गया 
था कि विनिमय दर ऊँची रहेगी, परन्तु माल झ्राने तक विनिमय दर बहुत गिर गई 9 
इस कारण अनेक आयातकर्ताश्रों का दिवाला पिट गया, क्योंकि संरकार द्वारा ऊँची 
विनिमय दर बनाये रखने के सम्बन्ध में इन्हें इतना विश्वास था कि इन्होंने कोई 
सावधानी ही नहीं वरती | 


९६. सरकारी नीति को परीक्षा--इन वातों से यह सिद्ध होता है कि श्रनेक व्यापारी 


चलाथे और विनिमय, १ ३०१ 


ऐसी ऊँची दर को बताये रखना असम्भव नहीं समभते थे, चाहे वे उसकी उपादेयता 
के बारे में भले ही सनन्‍्देह करते हों । 
सरकार स्वयं २ शि० स्वर्ण दर की व्यावहारिकता के वारे में सन्देह नहीं 
“करती थी, क्योंकि इस विपय पर उसे स्मिथ समित्ति के बहुसत का समर्थन भी प्राप्त 
था। यह सत्य है कि सर ददीवा दलाल ने अपना भिन्‍्म मत प्रकट करते हुए इस 
उच्च दर से सम्भावित दोषों की योग्यत्तर पूर्णा विस्तृत विवेचना की थी, परच्तु 
उन्होंने भी इस दर को बनाये रखने की अ्रसम्भाव्यता पर विद्येष बल नहीं दिया । 
इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकार बैविग्टन 
स्मिथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते चली, उस समय अनेक ऐसी 
बातें थीं जो करेन्सी प्रमाप में ऐसे परिवर्तत करने से पहले सरकार को रुकने और सोचने 
के लिए बाध्य कर रही थीं। उदाहरण के लिए, श्रगस्त, १६२० में, जिस समय 
परिवर्तित श्रनुपात लागू होने वाला था, उस समय सोना २३३ रुपया प्रति तोला बिक 
रहा था, परन्तु नये अनुप्रात के अनुप्तार उसे १५ रु० १४ आना के भाव से बिक्रता 
ख़ाहिए था। इस श्रन्तर को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि २ शि० 
स्वर्ण दर को बनाये रखना यदि प्रसम्भव नहीं तो असाधारण रूप से कठित्त अवश्य 
होगा । इसके भ्रतिरिक्त पुनः चाँदी का मुल्य गिरकर ४४ 'पेस प्रति श्रौस हो छुका था 
प्रौर रुपया पिघलाने का भय लगभग समाप्त हो छुका था। यदि कहीं थोड़ा-बहुत 
०पया पिघलाया भी जाता तो प्रन्नलन सें रुपयों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए 
इसका कोई प्रभाव न होता ।' 
भारतीय विनिमय की वृद्धि के कारणों में चाँदी के मूल्य की वृद्धि को महत्ता 
देकर बेविस्टत स्मिथ समिति ने परिस्थिति को बिलकुल गलत समभझका। रुपये के 
स्टलिंग मूल्य के बढ़ने का प्रधात कारण रुपये के सुल्यों की तुलना में स्टर्लिंग के 
सल्यों का्रधिक बढ़ना था। सम क्रय-शक्ति सिद्धान्त के अनुसार भी सन्तुलन* के 
बलिए विनिमय दर को ऊपर उठना चाहिए था। २ शि० स्वरण दर का अर्थ क्रय-शक्ति 
की समता की तुलना में रुपये का अधिमूल्यन था। रुपये के लिए सोने का निश्चित 
औल्य स्थापित करने का प्रयत्त अपरिपक्व था, क्‍योंकि सोने के मूल्य में स्वयं बहुत 
परिवर्तन हो रहे थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में बड़ी ग्रस्थिरता थी | 
चाँदी के उच्च मूल्य का आंशिक कारण वस्तुओ्रों के रूप में रुपये श्रौर 


हज 





१. देखिए, अम्बेदकर पूर्व उद्ध त, पू० २०७ । | 


२. परिकत्पना (स्पेकुलेशन) के कारण चांदी के मूल्य की वृद्धि केवल संयोगवश थी । स्मिथ समिति 
की आधी मौलिक भूल शीघ्र परिवर्तन होने वाले मूल्य-स्तरों के मह्ख को न समभने और केवल 
चांदी के मूल्यों पर ध्यान देने में थी। रुपये को २ शि० सोने की दर से सम्बन्धित करने में दससे 
वृद्धि के वास्तविक कारण को भुला दिया भौर इस दर को वत्ताये रखने के लिए आवश्यक मुद्रा संकुचन 
की कम झआंका। अन्य देशों सें मूल्यों को गतिविधि के सम्बन्ध सें इनके अनुमान के हास्यास्पद उदा- 
हरण है जो कदाचित हो इतिहास में मिले । वकील, मुरूजन पूव डड्ध त, पृ० ३४५०-४१ । 


53« थुस्‍्यव केसल्स मेमोरेण्डम और हिल्टन यंग क्रमीशन रिपोर्ट, खस्ट ३, परिशिष्ट ६२। 


के 


३०२ भारतीय अर्थशास्त्र 


स्टरलिंग का अधोमृल्यत था। यदि यह मान भी लिया जाय कि चाँदी के मूल्य की 
वृद्धि ही विनिमय की वृद्धि का प्रधान कारण थी, तो भी यह मानना पड़ेगा कि चाँदी 
के मुल्य को वृद्धि परिकल्पवाजन्य थी ) मुल्यों के परिवतेनों के विस्तार से ही यह बात, 
स्पष्ट हो सकती थी कि उनमें कोई स्थिरता नहीं थी । न्‍ 
सरकार के विरुद्ध प्रमुख आलोचना यह नहीं थी कि उसने श्रपन्री नीति को 
प्रारम्भ में ही एक विशज्ञेपन्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर बना दिया, वरन्‌ 
यह थी कि २ शि० स्वर्ण दर को प्रभावपूुर्ण बनाने के सम्बन्ध में प्रयत्नों की 
निरर्थकता देखते हुए भी वे रिवर्स कौंसिल की बिक्री में लगे रहे । जून, १६२० के अन्त 
तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक असमस्भव काये अपने ऊपर ले लिया था 
अतः: प्रारम्भ ही में अपनी हार मान लेना कहीं अधिक बुद्धिमानी और साहस का 
काम होता, परन्तु वे विनिमय दर को बढ़ाने में लगे रहे तथा उन्होंने स्वसुं-साधनों की 
रिक्त कर दिया श्रौर इस प्रकार श्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक दुनिया में बड़ी उथल- 
पुथल मचा दी । जैसा कि सर स्टेनली रीड ने कहा है कि यह एक ऐसी नीति थी जो 
विनिमय की स्थिरता के लिए पश्रपताई गई थी, परन्तु जिसने देश के विनिमय में 
अत्यधिक परिवर्तन, व्यापारिक उथल-पुथल, राजकीय हानि तथा सैकड़ों व्यापारियों 
को दिवालिया बना दिया ।१ 
२७. निष्क्रियता की नीति (१६२३-२५)--विनिमय को स्थिर करने के श्रयत्त में, 
असफल होने पर सरकार कुछ समय तक कोई निर्णय किये बिना ही घटवा-चक्र फि 
शान्तिपुर्वेक देखती रही । 

१६२१ में भी व्यापारिक सन्तुलन भारत के प्रतिकूल था। विश्व के सृल्यों 
के सोने में गिरने के कारण निर्यात-व्यापार की दशा बुरी थी । इसका दुसरा कारण 
स्टरलिय मूल्यों में तेज़ी से हुई कमी थी, जो इंगलेण्ड हारा स्टलिग को स्वर्ण समता 
पर लाने के लिए उठाये गए कदमों के फलस्वरूप हुई थी। इन परिस्थितियों में, जैसा 
कि होना चाहिए था, रुपये का स्टॉलिग मूल्य गिरता गया । १६९२१ में ३१,५८/००० 
रुपये की करेन्सी का संकुचन किया गया | यह विनिमय की निम्नगामी गति को रोकने 
के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो १ शि० ३ पैंस के निम्न स्तर तक पहुँच गई थी । लंदन 
में रखी स्टलिग प्रतिभ्रूतियों को भारत-सचिव की नकदी में स्थानान्तरित करके तथा 
सुरक्षित कोप में रखे भारतीय टू ज़री विल का भुगतान करके १६२१-२२ और २३ में 
भी मुद्रा-संकुचन किया गया । रुपये की गिरावट को रोकने के विचार से भारत-सचिव 
"ने कौंसिल ड्रापट की विक्री समाप्त कर दी । 

१६२२-२३ में यूरोपीय देशों में क्रम-शक्ति में सुधार होने और भारत में( ७ 
अच्छी फल होने के कारण भारत के निर्यात का पुनरुत्यान हुआ । मुद्रा के संकुचन 
ओर निर्यात के पुनरुत्थान का सम्मिलित प्रयास रुपये के विनिमय-गूल्य को धीरे-धीरे 
बढ़ाना था। सितम्बर, १६२३ में रुपया १ शि० ३द्े पँंस सोने के वरावर था 
भर १ शि० ४ पेस का युद्ध के पूर्व का अनुपात किसी के हित को हानि पहुँचाये विना 


९. बी० ईं० दादचंजी, दिस्द्ी आफ इस्टियन करेन्सी एएट खसचेम्न, पृ० १३७॥। 


चलाथ झौर विनिमय, १ ३०३ 


ही पुनः स्थापित किया जा सकता था । इसके लिए भारतीय व्यापार-मण्डल ने प्रार्थना 
भी की थी, जो असफल रही । सरकार १ शि० ६ पेंस के अनुपात को प्राप्त करने के' 
लिए प्रयत्न कर रही थी। वास्तव में रुपया १ शि० ६ पेंस स्टलिग के स्तर पर 


>आुक्तूबर, १६२४ में पहुँच गया । इसके बाद सरकारी कार्य रुपये के मुल्य को इस स्तर 


से अधिक न बढ़ने की श्रोर प्रेरित हुआ । इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए,. 


, सरकारी विग्रेषण के लिए आवश्यक, स्टलिंग खरीदने की विधि का स्वतन्त्रतापूर्वक 


प्रयोग किया गया श्ौर इस खरीद के बल पर नई करेन्‍्सी चालू की गई, जिससे द्वव्य-- 
सम्बन्धी कठिनाई भी कम हुई । अप्रैल, १९२५ में रुपये का विनिमय मुल्य १ शि० 
६ पेंस स्वर्ण हो गया और २१ सितस्बर, १६३१ तक इसी प्रकार बना रहा, जैसा कि 
झालोचकों का कथन है, उसे इतना ही रखा गया।" 

श्रब निष्क्रियता-नीति का अन्त दृष्टिगोचर होने लगा। अनेक ओर से की गई 
प्रार्थनाओं के उत्तर में सरकार ने १६२४ के श्रारम्भ में करेन्सी स्थिति की जाँच करने 


' के लिए एक अश्रधिकृत समिति की स्थापना का वादा किया | सरकार को यह आ्राशा 


धी कि तब तक विश्व की परिस्थितियों में स्थिरता श्रा जायगी । लैपिटनेण्ठ कमाण्डर 
हिल्दन-यंग की. अ्रध्यक्षता में भारतीय करेन्सी और विनिमय के राजकीय श्रायोग कीः 
नियुक्ति हुई । 

आयोग के मत और निर्णय पर विचार करने से पहले, हम भारतीय पत्न-मुद्रा 
एब्यति का विवरण देगें। 

भारतीय पत्र-सुद्रा 

२८. प्रारम्भिक इतिहास--१८०६, १८४० और १८४३ के कालू्ों के अ्रन्तर्गत बंगाल, 
बम्बई औौर मद्रास के प्रेसीडेन्सी बेंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे नोट जारी 
करें, जिनका वाहकों द्वारा माँगे जाने पर भुगतान कर दिया जाय । इन नोटों के जारी 
करने के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा और सुरक्षित-कोपः सम्बन्धी नियमों का पालना 
करना आवश्यक था । परन्तु उनका प्रयत्न, व्यवहारतः तीन व्रेसीडेन्सी नगरों तक ही 
सीमित था । १५८६० में भारत के प्रथम वित्त सदस्य श्री जेम्स बविल्सन ने सरकारी 
पत्र-मुद्रा और प्रेसीडेन्सी बेकों द्वारा नोट जारी करने के श्रधिकारों के उन्मूलन के लिए 
योजना बनाई । १८४४ के इंगलिश बेंक चार्टर एक्ट के श्राघार पर उस समय के 
भारत-संचिव सर चाल्स बुड ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया--- 

प्रथम, जेसा कि विल्सन ने भी कहा था, नोट जारी करने का कार्य पूर्ण रूप से 
वेंकिंग प्रणाली से भ्रलग कर दिया जाय । ट्वितीय, जैसा कि सर चाल्से वुड ने कहा था,” 


सूरकारी प्रतिभूत्रियों पर जारी किये गए नोटों की मात्रा निश्चित रखी जाय जो निम्न- 


धम सीमा के श्रन्दर हों और जो अनुभव द्वरा देश के व्यापार और लेन-देच के लिए 
आंविश्यक सिद्ध हो छुकी हो । इसके श्रागे नोट सिक्का अथवा धातु-पिण्ड पर जारी किये 


जायें ।*इसी के अनुसार १८६१. का पत्न-मुद्रा एक्ट पास हुआ । नोट जारी करने के हृष्टि- 


२-''देखिए अध्याय १। 
२. देखिए केन्स, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६ । 


२०४ भ(तदथ वश्वचजरा।ध नल 
कि है 


कोर से पहले देश तीन निगम क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके प्रधान कार्या- 
'लय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। केन्द्रों की संख्या १९१० में बढ़कर सात हो गईं । 
चार अ्रतिरिकत केन्द्र रंग्न, कराची, कानपुर और लाहौर थे । १०, २०, ५०, १००, 

, १०००, १०००० रुपये के नोट जारी किये गए । ५ रुपये का नोट १८६४५ 
में जारी किया गया । ब्रिठिश स्वर्ण मुद्रा और रुपयों के बदले वे जनता में बेरोक- 
ठोक जारी किये जा सकते थे | करेन्सी के कण्ट्रोलर की श्राज्ञा पर वे स्वर्णा-पिण्ड के 


बदले भी जारी किये जा सकते थे। अपने-अपने क्षेत्र के भीतर वे सरकारी खजानों 
और जनता के लेन-देन के लिए असीमित कानूनी मुद्रा माने गए । 
जारी किये गए नोटों के वराबर मूल्य का सुरक्षित कोष धातु-पिष्ड झौर 
'सिक्‍कों के रूप में बनाया गया, जिसका एक छोटा भाग भारत सरकार की “रुपी 
'सिक्योरिदीज्ञ' में उनकी परिवतंनीयता की गारण्टी देने के लिए विनियोजित था। 
केवल नोट जारी करने वाले क्षेत्र के प्रधान कार्यालय पर ही नोटों का श्रुग- 
तान कराने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता था, साथ ही सरकार खजाने, 
रेलवे कम्पनी और यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्रों के नोटों का भी भ्रुगतान करती थी । 
सरकारी देनदारियों का भुगतान किसी भी क्षेत्र के नोटों में किया जा सकता था । 
२६. नकद भुगतान और कानूनी सुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध--भारत एक: विशाल देदा 
है तथा व्यापारिक दशाओं के कारण वर्ष के विभिन्‍न समयों में देश के एक भाग 
से दूसरे भाग को रुपये भेजे या मेंगाये जाते हैं । नोटों का सबसे पहला प्रयोग टि'- 
परा के लिए सोना भेजने के बजाय अधिक सुविधापूर्वक नोट भेजना होगा । यदि सर- 
कार ने जारी करने वाले क्षेत्र तक ही नोटों को कानूनी मुद्रा न बनाया होता, तो 
सरकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेजनी पड़ती । इसके विपरीत, 
यदि नोटों को पूर्णतया कानूनी मुद्रा बना दिया जाता और उन्तका भ्रुगतान केवल 
प्रेसीडेन्सी नगरों तक ही सीमित होता, तो निस्सन्‍्देह वर्ष में कुछ समय लोग सिक्कों 
को भ्रधिक पसन्द करते तथा नोटों की लोकप्रियता कम हो जाती । 
क्षेत्रपद्धति (सकिल सिस्टम) के कारण नोटों की लोकप्रियता श्रौर विस्तार 
में बहुत बाधा पहुँची और इसे समाप्त करने के लिए १६०३ में पहला कदम उठाया 
गया, जवकि ४५ रुपये का नोट वर्मा को छोड़कर सवत्र कानूनी मुद्रा बला दिया 
गया | यह रोक भी १६०६ में हटा ली गई। इसी प्रकार १६१० में १० और ५० 
रुपये के नोट भी सर्वेश्न कानूनी मुद्रा करार दिये गए तथा अधिशासी शअ्ाज्ञा द्वारा बड़े 
नोटों को भी सर्वत्र कानूनी मुद्रा बनाने का अधिकार भी ले लिया गया। तदनुसार 
१६११ में १०० रुपये का नोट सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिया गया। चेम्वरलेन आगेग 
ने ५०० सुपये के नोट को भी कानूनी मुद्रा बनाने की सिफारिश की । इस प्रकार रनों . 
को सर्वत्र कानूनी मुद्रा बनाने से उनके प्रचलन में शीघ्र ही विस्तार हुआ । इनके 
सुगतान के लिए सरकारी खजानों पर अतिरिक्त बैधानिक सुविधाएँ प्रदान की गई 
तथा प्रेसीडेन्सी बैंकों ने इन सुविधाश्रों को अपने कार्यालयों श्र आखान्नों में प्रचलित 
करना प्रारम्ग किया। १६१४-१८ के युद्ध ने इस विकास को रोक दिया, क्योंकि 
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इस समय रुपयों के ठंकन में कठिनाई थी तथा विकसित्त श्राधार पर जारी किये गए 
नोटों का प्रचलन बढ़ गया था। चैबिग्टन समिति ने युद्धकालीन प्रतिवन्धों को समाप्त 
करने तथा नोटों को अधिक लोकप्रिय बनाने के हेतु उनके भुगतान के लिए झतरिक्त 
-“गैधानिक सुविधाश्रों के विस्तार की सिफारिश की | १६३१-३२ में ५०० गौर १००० 

रुपये के नोट भी सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिये गए ।* 
३०. पतन्न-मुद्रा सुरक्षित कोष--१८६१ के कापून के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभृतियों 
के रूप में ४ करोड़ रुपये तक स्थायी विश्वासाश्रित निर्गेभ (फिक्सड फिडूशरी इच्यू )., 
करने की व्यवस्था है। यह सीमा समय-समय पर विशेष कानुनों द्वारा वदल दी गई... 
यह १८७१ में ६ करोड़, १८६० में ८ करोड़, १८६७ में १० करोड़ तथा १६०४ में १२ 
करोड़ रुपये कर दी गई। अब तक ये प्रतिभूतियाँ भारत में रखी हुई भारत सरकार 
की रुपये वाली प्रतिभूतियाँ थीं, परन्तु १९०४ के कानून ते २ करोड़ तक की स्टलिग 
प्रतिभृतियों को इंगलैण्ड में रखने की भी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार सुरक्षित कोष के 
विनियोजित भाग का कुछ अंश स्टलिग प्रतिभूति के रूप में रखा जाने लगा ।* १६९११ 
में प्रतिभुतियों की श्रधिकतम सीमा १४ करोड़ निश्चित की गई, जिसमें से ४ करोड़ 
स्टलिंग प्रतिभूतियों में रखने की व्यवस्था थी । 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, १८६८ तक स्थायी विश्वासाश्रित भाग 
को छोड़कर अतिरिक्त सम्पूर्ण पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष चाँदी के रूप में था। १८६७ में 
गों/ड नोट एक्ट ने सरकार को सुरक्षित कोष के घातु वाले भाग के अंश को स्वर्ण मुद्रा 
! रखने का श्रधिकार दिया । १६०० के कानून ने इन स्वरा मुद्राओ्ों को लन्दन में: 
रखने का भी अधिकार दिया। १९०४ के कानून ने सुरक्षित कोष के धात्वीय भाग 
को अथवा उसके किसी अंश को, लन्दन अथवा भारत में, स्वरा मुद्रो या स्वरुं-पिण्ड 
या रजत-पिण्ड में रखने का अधिकार दिया; परन्तु सभी ठंकित रुपयों को भारत में 
ही रखने की व्यवस्था थी । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्थायी विश्वासाधित अधिकतम निर्मम 
(फिक्स्ड मेक्सिमम फिड्शरी) को छोड़कर शेष भाग सोना या चाँदी या सिक्‍कों 
में रखा जाता था। इस प्रथा के फलस्वरूप नोटों के निर्यमम के विस्तार के साथ 
विनियोजित अनुपात क्रमशः घटता गया | इसके विपरीत अधिकाधिक भाग तरल रूप 
में रखा जाते लगा जो कभी-कभी ८० से ८५ प्रतिशत तक हो गया। यह वास्तव में 
नीति के विचारपूर्ण परिवर्तन तथा सुरक्षित कोष के तरल भाग से विनिमय की सहा- 
यता करने के फलस्वरूप हुआ। जैसा कि हम पहले देख चुके है, यह करेन्‍्सी व्यवस्था 

. के सबसे पहली सुरक्षा-विधि समभझी जाती थी । 

इसके फलस्वरूप नोटों की परिवर्ततीयता निश्चित करने के लिए अत्यधिक 
-उरक्षित कोष रखा गया। कुल जारी किये गए नोटों के कुछ प्रतिशत या अनुपात को 
१. रिपोट अंक दि कस्ट्रोलर ऑफ़ करेन्ती (१६४१-१२), पैरा ६० । १०० रुपये से अधिक का नोट 


१६४७ से सरकारी श्रार्डिनेन्स द्वारा विमुद्रीकरण कर दिया गया । 
२ पीछे सेक्शन १२, अन्तिम पैरा | 
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तरल रूप में रख और विनियोजित भाग को बढ़ाकर इससे बचा जा सकता था। 
इस प्रक्रार भी विश्वासाश्रित सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक आश्रय की आवश्यकता न 
पड़ती । 

३१. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की आलोचना--१६१४ से पहले पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोए 
के विरुद्ध प्रमुख आलोचना इन आधारों पर थी--(१) धात्वीय कोप का अनावश्यक 
रूप से अधिक होना, (२) विश्येप कानून के बिना स्थायी विश्वासाश्रचित कोप को बढ़ाने 
की अ्रवम्मावता और (३) पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के भाग का इंगलेण्ड में स्टलिंग 
प्रतिभ्तियों में विनियोजित होना । 

(१) और (२) के कारण व्यवस्था लोचहीन हो गई। जहाँ तक (३) का 
सम्बन्ध है इस प्रथा का समर्थन इस आधार पर किया गया कि स्टरलिंग प्रतिभृतियाँ 
रुपये का विनिमय मूल्य वनाये रखने के लिए आवश्यक थीं और उनसे एक लाभ 
यह भी था कि भारत में आन्तरिक संकट आने की दशा में उनके अ्वमूल्यत की 
सम्भावना नहीं थी। इसके विपरीत यह कहा गया कि रुपये के विभिमय मुल्य को 
बनाये रखना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का काम नहीं है । भारत में झ्रान्तरिक संकट 
होने पर स्टलिंग प्रतिश्नृतियों में अवमूल्यन भले ही न हो, परन्तु नोट निर्गम के 
सम्बन्ध में जनता का विश्वास सम्पूर्ण सुरक्षित कोप को भारत में रखने से ही हो 
सकता है ।१ 

नोट निर्गम का कार्य पूर्शातया बेकिंग के कार्यो से एकदम अलग कर हिएए 
गया । केन्द्रीय वेंक की तरह की कोई चीज नहीं थी, इसलिए कोई सरकारी बेंकर भी 
नहीं था । केवल रिज्॒व ट्रेजरी व्यवस्था थी, जिसके श्रन्तर्गंत विशेष सरकारी खजानों 
में रुपया रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष में कुछ समय के लिए द्रव्य बाजार में 
कठिनाई उपस्थित हो जाती थी । 

आन्तरिक करेन्‍्सी पद्धति विशेष एवं सामान्य उद्देश्यों के लिए लोचहीन 
थी तथा कौंसिल बिल की खरीद या सावरेन के आयात द्वारा कोष प्राप्त किये बिता 
उसके अस्थायी विस्तार की भी कोई व्यवस्था न थी। अन्य देशों, जैसे इंगलैण्ड 
और संयुक्तराज्य, में ये दोप निक्षेप श्रोर चैक के प्रयोग द्वारा दूर किये गए हैं भ्रथवा 
उ्यापारिक हुण्डियों के आधार पर अस्थायी रूप से पत्र-मुद्रा जारी कर और श्रन्त में 
सरकारी कोप को केन्द्रीय बेंकों के हाथ में देकर भी कठिनाइयाँ हल की गई हैं। 

कुछ प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को छोड़कर चैकों और निक्षेपों का तरीका भारत में 
अब भी अधिक प्रचलित नहीं है। दूसरा तरीका स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित किया 
गया था और स्वीकार भी कर लिया गया था। तीसरा तरीका भी रिजवं ट्रेजरी 
की समाप्ति शोर सरकारी कोप को इम्पीरियल बैंक में रखकर अपनाया गया. है । 
रिज़र्व बेंक के खुलने से पहले १६२१-३५ के इम्पीरियल बैक ने सरकारी बैंक का 
त्तरह काम क्रिया । सामान्य लोचहीनता दूर करने के लिए स्मिथ समिति का 
सुझाव था कि घात्वीय भाग कुल निर्गम के ४०% से कम नहीं होना चाहिए । 
है. पक्र-मुद्रा मुरक्षित कोप की श्रालोचना के लिए अगला अध्याय देखिए । 
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ननका विचार था कि कारोबार के दिलों में परिनियत निम्नतम सीमा से अ्रधिक 
;र रखना ही वांच्छनीय होगा । इस प्रकार कानून का श्राश्रय लिये विचा ही प्रचलन 
; विस्तार के साथ-ही-साथ विश्वासाश्रित सुरक्षित कोष भी वढ़ जायगा। जैसा कि 
2 बाद में देखेंगे, सरकार ने स्मिथ समिति के सुझाव को १६२० में स्वीकार कर 
लया, यद्यपि उन्होंने घात्वीय कोप की अधिक प्रतिशत को श्रर्थात्‌ ५०% को 
पत्ताया । * 
(२, १६१४-१८ के युद्ध का पत्न-मुद्रा पर प्रभाव--हेम ऊपर देख छुके हें कि किस 
कार, १६१४ में युद्ध के छिड़ने पर, प्रारम्भ में भय के कारण नोटों के भुगतान 
# लिए लोग पेपर करेन्सी आफिस पर जमा होने लगे तथा किस प्रकार विश्वास के 
स्पस्त हो जाने पर नोट प्रचलन में विस्तार हुआ | मार्चे, १९१५ से आगे पत्र-मुद्रा 
र युद्ध के प्रभावों को संक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 

(१) करेन्‍्सी की अत्यधिक माँग के कारण पत्र-मुद्रा का प्रसार हुआ, जिसकी 
[लि रुपये जारी करने से नहीं की जा सकती थी। इस असाधारण माँग के कारणों 
ह विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। (२) विभिन्‍न कानूनों के परिणामस्वरूप 
वश्वासाश्रित (फिड्शरी) सुरक्षित कोप बहुत बढ़ गया, जैसा कि निम्न तालिका में 
दखाया गया है । 








“3 करोड़ रुपयों में 
उलानलक पर नें स्थायी विनियोग अनु य 

डे ः अस्थायो विनियोग | 3 हल 
'६११ का कामून पा (युड के पुर्व) श्ड न श्ड 
'६१५ का कानून श्ड ६ २० 
!६१६ का कानून । १४ | श्र २६ 
!६१७ का कानून रो । १४ | इ्दव ५० 
:६१७ का कानून >[# । श्ड शप धर 
१६१८ का कानून | श्ड छ२ प्‌ 
१६१६ का कानून का । १४ य्ध्‌ १०० 
६१६ का कानून हज पा |... ३० १०० १२० 


इन कानूनों के पूरक आडिनेन्स गवर्नर जनरल द्वारा जारी किये जाते थे। सुरक्षित 
कोप में रखने के लिए पर्याप्त मुद्रा पाने की कठिनाई के कारण सुरक्षित कोष 
ह/अपूर्वे विस्तार आवब्यक हो गया । इंगलेण्ड की ओर से भारत में किये गए युद्ध 
के व्यय भारत सचिव द्वारा लन्दन में ले लिये गए। इसे लन्दन-स्थित पत्र-मरद्रा सुरक्षित 
कोप में सोने के रूप में रखना राजकीय हित के विरुद्ध समझा गया | अतएव उसे 
ब्रिटिश टूंज़री विल्स अथवा अल्पकालीन स्टर्लिंग प्रतिभृतियों में रखने के विकल्प को 
!. देखिए, सेक्शन ३३। ह 





३०८ भारतीय ग्रर्थज्ञास्त्र 


श्रपताया गया ।१ यद्यपि कुछ भाग का वितियोग भारतीय ट्रंज़री बिल में भी 
किया गया। (३) धात्वीय सुरक्षित कोष १६१४ में ७८६७ था। १६१६ 
में यह ३५"४%, रह गया। (४) चाँदी की मितव्ययता के उपाय के रूप जे 
१६१७ और १६१८ में क्रमशः १ और २३ रुपये के नोट जारी किये गए जो स्प्ठननः 
इंगलैण्ड में जारी किये गए १ पौष्ड और १० शि० के नोट के अनुकरण-मात्र थे । जनता 
ने प्रारम्भ में इनके प्रति उदारता नही दिखाई। १ रुपये का नोट खूब चलने लगा। 
३१ मार्च, १६१६ को १०५० लाख रुपये के एक रुपये वाले नोट चल रहे थे जबकि 
२६ रुपये के नोट का प्रचलन केवल १८४ लाख रुपया था ।* (५) रुपये की कमी के 
कारण नकदी भगतान के लिए, श्रतिरिक्त वेघानिक सुविधाओं? को समाप्त कर 
दिया गया । (६) १६१४८ के पत्न-मुद्रा एक्ट का सामना करने के लिए पिटमेन कानून 
के अन्तर्गत २००० लाख श्रौंस अमरीकी चाँदी का श्रायात हुआ । 

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट और स्थिति पर युद्ध के प्रभाव को 
निम्न तालिका स्पष्ट करती है ।* 

( लाख रुपयों में ) 


| 











पट फ्ज़ 
द्छं पट सुरक्षित कोष की बनावट श्र स्थिति पट 
ि थ उ््ल्ा- (८ 
है जि तति ( टि 
पूल | 7 | चांदी सोना अत्िभूतियाँ पर कर 
शए (क्रय मूल्य) सिलप (है 
फ्रि कक ५ हि 
भारत | भारत इंगलैण्ड| कुलयोग | भारत | इंगलेर्ड | कुलयोग [8 
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३३. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का पुनर्निर्माण--सितम्बर, १६१६ में पत्र-मुद्रा कानून के 


श्रस्थायी सुधार से पत्र-म्रद्रा सुरक्षित कोष के विनियोग की श्रधिकतम सीमा १२० 


१. मरिटिश ट्े जरो बिल में विनियोग करने का प्रधान कारण यह था कि भ्रल्पकालिक होने के 
कारण उनके अधोमूल्यन का भय नहों था । इसके विपरीत स्टर्लिंग प्रतिभूतियों में होने वाले युद्ध के 
कारण अधोमूल्यन हो रहा था । 

हे भारत सरकार ने १ जनवरी १६२६ से १ और २३ रुपये के नोट को समाप्त करने का नि्धिय 
किया । उनका रथान चादी के रुण्ये ओर 2० रुपये के नोट ने ले लिया। देखिए अगला श्रध्याय । 


३. जैसा कि कहा जा चुका है, ये सुविधाएं १६२०-२१ में पुनः प्रारम्भ कर दी गई” और इम्पीरियल 


पा जा का दृद्धि के साथ बढती गई, जहाँ जनता की सुविधा के लिए नोटों के भगतान की 


४. देखि', शिराज्, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ रदूछ । 





ह$ 
र्र 


चलाथ और विनिमय, १ ३०६९ 


करोड़ रुपया कर दी गई, जिसमें १०० करोड़ रुपया ब्रिटिश ट्रं जरी विलों में लगाना 
आवश्यक था। | 
.. मार्च, १९२० में छः महीने के लिए एक अस्थायी कानून बनाया गया जिसने 
सुरक्षित कोप के विनियोजित भाग को १२० करोड़ रुपया रखने की श्राज्ञा दी, 
परन्तु इसने विनियोग के स्थान और उसके स्टरलिंग अथवा रुपये के प्रकार सम्बन्धी 
प्रतिबन्‍्ध हटा दिए। इंगलैण्ड को सोना भेजने की तत्कालीन मांग और राज- 
सचिव के नकद कोष से इसे पुरा करने की असम्भावना ने इसे श्रनिवार्य कर दिया । 
लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में रखी स्टलिग प्रतिभ्त्तियों के विक्रय से माँग 
पूरी की गई। वर्तमान कासून के अनुसार रुपये के मृल्य में स्टलिंग प्रतिभरूतियों के 
बराबर १५ र०--१ पौं० की दर से नोटों की वापसी और रहुगी झ्रावश्यक हो गई । 
सेम्बरलेन आयोग और स्मिथ समिति की श्रालोचना तथा युद्ध-काल में प्राप्त 
अनुभव को ध्यान में रखते हुए मार्च, १६२० के अस्थायी कानून के स्थान पर नया 
कानून पास करना श्रावश्यक हो गया। अतएव भारत में पेपर करेन्‍्सी अभेण्डमेण्ट 
एक्ट१ १ अक्टूबर, १९६२० को कानून बना दिया गया । इस कानुन के विधान (१) 
स्थायी और (२) श्रस्थायी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हें । 
(१) स्थायी विधान 
.... (कि) कुल सुरक्षित कोप का ५०% धात्विक रूप में होना चाहिए। 
हि ५ समिति द्वारा प्रस्तावित ४०% से अधिक (५०%) को स्वीकार करने का 
कारण यह था कि भारत जैसे देश में नोटों का तुरन्त नकद भुगतान करता और कार- 
बार के दिनों में फसलों की गति के लिए आशिक सहायता हेतु, जब नोट सामान्यतः 
भुगतान के लिए उपस्थित किये जाते हूँ, पर्याप्त सिक्का सुरक्षित रखना आवश्यक 
होता है। 

(ख) २० करोड़ रुपये की प्रतिभृतियों को छोड़कर, जो भारत में रखी जाती 
थीं, शेप रुपया स्मिथ समिति के अनुसार १२ महीने या उससे कम भझ्रवधि की अल्प- 
कालीन प्रतिभूतियों के रूप में इंगलेण्ड में रखा जाता था। 

(ग) ६० दिन में परिपक्व होने वाली भरुनाई हुई अन्तर्देशीय हुण्डियों के 
आधार पर करेन्सी का कण्ट्रोलर ५ करोड़ रुपये के नोट जारी कर सकता था। 
अतिरिक्त निर्मम इम्पीरियल बेंक को दिये ऋण के रूप में हो सकता था, जिस पर बैंक 
को ८५% ब्याज भर स्वीकार की हुई हुण्डियाँ सरकार को देनी पड़ती थीं। १६९२३ 
के इण्डियन पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा ५ करोड़ की सीमा बढ़ाकर १२ 
करंडे कर दो गई।३ परिनियत घात्विक कोप के ५०% सम्बन्धी विधान का 


अपक कप पर रह कक के 
/« यह सामान्यतः १६२३ के पेपर करेन्सी एक्ट की ओर संकेत करता है जो कम्सालिडेटेड एक्ट कह- 
' लाता था। 


२, ये विधान व्यवहारतः स्मिथ समिति की सिफारिशों के समान थे । 
३. १२ करोड़ में से ४ करोड़ उप्त समय जारी किया जायगा जबकि दैंक दर ६% हो, दूसरा ४ 
करोड़ उस समय जारी किया जायगा जब दर ७% हो और अन्तिम ४ क्रोढ़ उस समय जारी किया 


३१० भारतीय शअर्थशास्त्र 


अतिरिक्त निर्मम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि धात्विक कोष निश्चित करने के 
लिए इस निर्गम पर विचार नहीं किया जाता था । 

(घ) राज-सचिव लन्दन में ५० लाख पौण्ड के स्वरणुपिण्ड से श्रधिक नहीं रख 
सकता था । रा 
(२) अस्थायी विधान-- 

१४५ रु०:-- १ सावरेन के स्थान प्र १० रु०:८१ सावरेन की दर से सोने 
श्रौर प्रतिभृतियों का पुनः मूल्यांकन करने के हेतु उत्पन्न कठिनाई के कारण, स्थायी 
विधान होने तक श्रस्थायी विधान बनाना श्रावश्यक समझा गया। १० रु० की 
दर से पुनः मूल्यांकल करने पर सुरक्षित कोष का घात्विक भाग ५०% से कम 
हो जाता, भ्रतएवं कुछ समय के लिए विनियोजित पूंजी ८५ करोड़ रुपया 
निश्चित कर देने की व्यवस्था की गई ।* दूसरी कठिनाई सोना और प्रतिभृतियों 
को पहली दर की ह;| पर पुनःमुल्यत्त करने से उत्पन्न अन्तर को पूरा करने के 
सम्बन्ध में थी । इस कठिनाई को हल करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया 
कि वह रुपये वाली प्रतिभूतियाँ (जिन्हें तदर्थ प्रतिभ्रूतियाँ कहा जाता था) उत्पन्न करे 
और उन्हें पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष को निर्गंभित करे | चूंकि ये प्रतिभूतियाँ रुपये वाली 
प्रतिभूतियों की कानूनी सीमा पार कर जायेगी, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया 
कि इस सीमा से भागे बढ़ी हुई प्रतिभूतियाँ घीरे-धीरे स्टिंग प्रतिभुृतियों में परिवर्तित 
कर दी जायें । चूँकि यथेष्ट स्टलिंग प्रतिभृतियों को खरीदने के लिए कोष नहीं। 
अतएव १२ करोड़ रु० की अनुशेय सीमा से श्रधिक उत्पन्त की गई रुपये वाली प्रति- 
भूतियों को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का 
ब्याज, नये रुपयों के टंकन का लाभ, तथा ४०० लाख पौण्ड से अधिक होने पर (३० 
सितम्बर, १६९२१ को यह अ्रधिक हो गया था) अस्थायी निर्गंम की सुरक्षा के लिए 
कण्ट्रोलर ऑफ करेन्सी के पास जमा व्यापारिक हुण्डियों के ब्याज का लाभ पन्न- 
मुद्रा सुरक्षित कोप में जमा कर दिया जाय | कानुन के स्थायी विधान इस भ्रकार 
प्रयोग में आा जायेंगे । भ्रसन्‍्तोपजनक आशिक अ्रवस्था के कारण बाद के काजुनों ने 
प्राय के इन साधनों को आगम (झाय) की ओर उन्मुख कर दिया। १९२१-२२ ही 
एक अ्रपवादी था, जबकि स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप का भ्राधिक्य तदर्थ प्रतिभूतियों 
को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया । 

१६२७ के इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट के अनुसार १ अप्रैल, १६२७ से पत्र 
_जायगा जब दर 5% प्रतिशत हो । सितखर, १६२४ में यद विधि दुदराई गई और निम्नलिखित 
नियम जारी किये गये-- ग्ः 

(१) जब तक बैंक दर ६% न हो जाय, तब तक कोई ऋण नहीं दिया जायगा । | 
(२) दो हुईं, अग्राप्त राशि पर किसी भो समय पहले ४ करोड़ रुपये पर कम-से-कम ६%वेंक दर 
का ब्याज लिया जायगा तथा शेष ८ करोड़ रुपये पर ७% की दर से व्याज लिया जायगा ! 
१. द्रव्य सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १६२५ के संशोधन कानून द्वारा यद् सीमा १०० 


कर दा गई । इस कानून के अनुसार मारत सरकार द्वारा उत्तन्त की हुईं पतिभृतियों की मात्रा 
५० करोट *० से अधिक नहीं होनी चाहिए। 


चलाथ और विनिमय, १ ३११ 


दवा सुरक्षित कोष की प्रतिभूत्तियाँ, जिनका मूल्यल १६२० में १० रुपया प्रति सावरेन 
गि दर पर हुआ था, अब इनका सूल्यत १३ रु० १ झा० ३ पा० की दर से किया 
या। इसके परिणामस्वरूप सोना और स्टलिंग में ३० लाख रुपये की वृद्धि हो गई, 
ज़ेसे इतनी ही मात्रा के भारतीय ट्रंजरी बिल रह करके वराबर कर दिया गया । इस 
पं फलस्वरूप दे जुरी बिल ४६७७ लाख रुपये से घटकर ४०४७ लाख रुपये रह गए ।* 
१७, ३ सा १६२४ और १६३४९ के बीच पतन्न-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट और 
स्थति)-- १६२९५ और १६३५ के बीच पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष के परिवतंनों को 
सेम्त तालिका प्रकट करेगी। १६२६-३० और १६३०-३१ के वर्षो में वोटों के 
प्रचलन में बहुत कमी आ गई, जिसका कारण वस्तुओं के गिरते हुए मूल्य के साथ 
यद्गा संकुचन का होना था। सुल्यों में सामान्य कमी १६२९-३० के अन्तिम भाग 
पे प्रारम्भ हुई । दूसरा कारण निर्यात व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण 
चबेलिमय में कमजोरी ग्राने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए अंशत: भारत की ग्रनिश्चित 
पजनीतिक और सामाजिक दशा तथा १ शि० ४ पे० की दर की पुनःस्थापना की 
7रिकल्पना के कारण पूजी स्थायान्‍्तरित करने की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी थी। 
बरेलू व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य-सचिव को विप्रेषण (रेमिटेन्स) करने में 
क्रठिनाई पैदा हो गई भौर यही पत्र-प्ुद्रा सुरक्षित कोप में १६९३१ से १ स्टलिंग प्रति- 
भृतियों के पूर्ण लोप का कारण बताती है, क्योंकि भारत में नोटों के संकूचन के अनुसार 
“/अतिभूतियों को भारत-सचिव को हस्तान्तरित करना पड़ता था। रुपया प्रतिभूतति 
में १६३०-३१ में और कमी आ गई जो इन प्रतिश्ृतियों के साथ करेन्सी के संकुचन 
से स्पष्ट है। इसी वर्ष सुरक्षित कोप में सोने की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण 
पड्के करोड़ रु० का सोना स्वरणों प्रमाप सुरक्षित कोप की भारतीय शाखा को चुका देवा 
था । नवम्बर, १६९३० और फरवरी, १६३१ के वीच विनिमय सम्बन्धी परिकल्पना 
और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित जनता की माँग के प्रत्युत्तर में ग्रह कोप 
(होम ट्रोजरी) की सहायता तथा १ शि० ५ह2ं$ पें० की परिखित दर पर स्टलिंग की 
विक्ली को पूरा करने के लिए ६९ लाख पौं० की स्टलिग प्रतिभूतियाँ पतन्न-मुद्रा कोष 
के इंगलैण्ड-स्थित भाग से निकाल लेने के कारण ही उपयुक्त राशि (८३ करोड़ रु०) 
भारतीय जाखा को दी गई थी। पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के निर्माण में अन्य उल्लेख्य 
परिवतेन कोप में चाँदी के सिक्‍कों की वृद्धि थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हैं।* 
इसमें और वृद्धि हुई होती, परस्तु हिल्टव यंग आयोग की सिफारिश के अनुसार विक्रः 
के लिए कुछ चाँदी निकाल लेने के कारण ऐसा नहीं हुआ । 
23 १६३१-३२ के लिए केन्द्रीय वजट और अध्याय € का सेक्शन १७ भी देखिए। 

१६२४-२५ से १६३४-३५ तक करेन्सी कण्ट्रोलर की रिपोर्ट' देखिए । १६४५ के पन्न मुद् 
चलन सुरक्ष। कोष की वनावर ओर रिथति का अंक ११वे' अध्याय सें दिया गया है। 
२. पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों और द्वितोय महायुद्ध के प्रभावों के लि 


छः 


अगला अध्याय देखिए । निर्मम कार्य रिजृव बेंक को सपुदं करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित कोप रख 
ए> ् जप 
के लिए नये प्रबन्ध रिजर्व देंक आॉफ़ इश्डिया एक्ट (१६३४) के अन्तगत अध्याय ११ में दिये गए हैं 
३. देखिए सेवशन ३५ । 


३१० भारतोय पअ्र्थशास्त्र 


अतिरिक्त ति्गंम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि धात्विक कोष निश्चित करने के 
लिए इस निर्गेम पर विचार नहीं किया जाता था । 

(घ) राज-सचिव लन्‍्दन में ५० लाख पौण्ड के स्वरणपिण्ड से श्रधिक नहीं रख 
सकता था । कं 
(२) अस्थायी विधान-- 

१४५ रु० 5-१ सावरेन के स्थान पर १० रु०-८१ सावरेन की दर से सोने 
और प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन करने के हेतु उत्पन्न कठिनाई के कारण, स्थायी 
विधान होने तक अस्थायी विधान बनाना श्रावश्यक समभका गया। १० रु० की 
दर से पुनः मृल्यांकन करने पर सुरक्षित कोष का घात्विक भाग ५०% से कम 
हो जाता, अतएवं कुछ समय के लिए विनियोजित पूँजी ८५ करोड़ रुपया 
निश्चित कर देने की व्यवस्था की गई।* दूसरी कठिनाई सोना और प्रतिभृतियों 
को पहली दर की | पर पुनःमुल्यण करने से उत्पन्त अन्तर को पूरा करने के 
सम्बन्ध में थी । इस कठिनाई को हल करने के लिए सरकार को श्रधिकार दिया गया 
कि वह रुपये वाली प्रतिभूतियाँ (जिन्हें तदर्थ प्रतिभृतियाँ कहा जाता था) उत्पन्न करे 
श्रौर उन्हें पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष को निर्मेमित करे | ज्ञेकि ये प्रतिभूतियाँ रुपये वाली 
प्रतिभृतियों की कानूनी सीमा पार कर जायेगी, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया 
कि इस सीमा से भागे बढ़ी हुई प्रतिभूतियाँ धीरे-धीरे स्टरलिग प्रतिभ्रूतियों में परिवर्तित 
कर दी जायें । चूंकि यथेष्ट स्टिंग प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोष न 
अतएवं १२ करोड़ रु० की अनुशेय सीमा से अश्रधिक उत्पन्न की गई रुपये वाली प्रति- 
भूतियों को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का 
व्याज, नये रुपयों के टंकत का लाभ, तथा ४०० लाख पौण्ड से श्रधिक होने पर (३० 
सितम्बर, १९२१ को यह अधिक हो गया था) अस्थायी निर्गंम की सुरक्षा के लिए 
कण्ट्रोलर ऑफ करेन्सी के पास जमा व्यापारिक हुण्डियों के ब्याज का लाभ पत्न- 
मुद्रा सुरक्षित कोप में जमा कर दिया जाय | कानुन के स्थायी विधान इस प्रकार 
प्रयोग में आा जायेंगे । असन्तोपजनक झ्ाथिक अवस्था के कारण वाद के कानूनों ने 
आय के इन साधनों को श्रागम (भ्राय) की ओर उन्मुख कर दिया। १९२१-२२ ही 
एक अ्रपवादी था, जबकि स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप का आधिक्य तदर्थ प्रतिभूतियों 
को समाप्त करमे के लिए प्रयोग किया गया | 

१६२७ के इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट के अनुसार १ अप्रैल, १६२७ से पत्र 


यगा जब दर ८% प्रतिशत हो! सित्तम्वर, १६२४ में यह विधि दुददराई गई और निम्नलिखित 
नियम जारी किये गये-- ग्हीः 
(१) जब तक वँंक दर ६% न हो जाय, तब तक कोई ऋण नहीं दिया जायगा । 
(३) दी हुई, श्रप्नाप्त राशि पर किसी भो समय पहले ४ करोड़ रुपये पर कम-से-कम ६%वेँक दर 
का ब्याज लिया जायगा तथा शेष ८ करोड़ रुपये पर ७% की दर से व्याज लिया जायगा । 
१. द्रव्य सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १६२५ के संशोधन कानून द्वारा यद् सीमा १०० 
फरार कर दो गई। इस कानून के अनुसार भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की हुईं प्रतिभतियों की माना 
४० चरांद रु० से अ्रधिक नहीं होनी चाहिए । | 


चलाथ और विनिमय, १ ३११ 


मुद्रा सुरक्षित कोप की प्रतिभूतियाँ, जिनका सुल्यत १६२० में १० रुपया प्रति सावरेच 
की दर पर हुआ था, भ्रव इनका मूल्यत १३ रु० १ आ० ३ पा० की दर से किया 
गया । इसके परिणामस्वरूप सोना और स्टर्लिंग में ३० लाख रुपये की वृद्धि हो गई, 
“से इतनी ही मात्रा के भारतीय ट्रेजरी बिल रह करके बराबर कर दिया गया । इस 
के फलस्वरूप टरजुरी बिल ४६७७ लाख रुपये से घटकर ४०४७ लाख रुपये रह गए ।*१ 
३४, ३१ मार्च १४२४ और १६३४ के बीच पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष की वनावट और 
स्थिति१'-- १६२५ श्र १६३४ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के परिवर्तनों को 
निम्त तालिका प्रकट करेगी। १६२९-३० और १६३०-३१ के वर्षो में नोटों के 
प्रचलन में बहुत कमी आ गई, जिसका कारण वस्तुश्रों के गिरते हुए मूल्य के साथ 
मुद्रा संकुचच का होना था। मूल्यों में सामान्य कमी १६२६-३० के अन्तिम भाग 
से प्रारम्भ हुई | दूसरा कारण निर्यात व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण 
विनिमय में कमजोरी आने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए अंशतः भारत की प्रनिश्चित 
राजनीतिक और सामाजिक दशा तथा १ शि० ४ पें० की दर की पुनःस्थापना की 
परिकल्पना के कारण पूजी स्थानानन्‍्तरित करने की प्रच्ृत्ति भी उत्तरदायी थी। 
घरेलू व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य-सचिव को विप्रेषण (रेमिटेन्स) करने में 
कठिनाई पैदा हो गई भ्ौर यही पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में १६३१ से १ स्टलिय प्रति- 
भूतियों के पूर्णा लोप का कारण बताती है, वर्योंकि भारत में नोटों के संकुचन के अनुसार 
“““प्रतिभूतियों को भारत-सचिव को हस्तान्तरित करना पड़ता था। रुपया प्रतिभूति 
में १६३०-३१ में और कमी श्रा गई जो इन प्रतिभ्रतियों के साथ करेन्सी के संकुचन 
से स्पष्ट है। इसी वर्ष सुरक्षित कोप में सोने की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण 
पड्े करोड़ रु० का सोना स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की भारतीय शाखा को चुका देना' 
था | नवम्बर, १६९३० और फरवरी, १६३१ के बीच विनिमय सम्बन्धी परिकल्पना 
श्रौर राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित जनता की माँग के प्रत्युत्तर में ग्रह कोप 
(होम ट्रेज़री) की सहायता तथा १ शि० ५६३ पें० की परिश्ित दर पर स्टलिंग की 
विक्री को पूरा करने के लिए ६९ लाख पौं० की स्टलिग प्रतिभरतियाँ पत्र-मुद्रा कोप 
के इंगलैण्ड-स्थित भाग से निकाल लेने के कारण ही उपग्रुक्त राशि (८ई करोड़ रु०) 
भारतीय शाखा को दी गई थी। पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के निर्माण में अन्य उल्लेख्य 
परिवर्तेन कोप में चाँदी के सिक्कों की वृद्धि थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हूँ।* 
इसमें शौर दृद्धि हुई होती, परन्तु हिल्टन यंग श्रायोग की सिफारिश के अनुसार विक्रय 
के लिए कुछ चाँदी निकाल लेने के कारण ऐसा नहीं हुआ । 
.. *2 १६३१-३२ के लिए केन्द्रीय वजट ओर अध्याय 8 का सेव्शन १७ भी देखिए । 
१६२४-२५ से १६३४-१५ तक करेन्सी कण्ट्रोलर की रिपोट' देखिए । १६३५ के पत्र मुद्रा 
चलन सुरक्षा कोष की बनावट और रिथति का अंक ११वें अध्याय में द्विया गया है । 
२, पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों ओर द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों के लिए 
अगला अध्याय देखिए । निर्मम कार्य रिजवे वेक को सुपुर्द करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित कोष रखने 


के लिए नये प्रवन्ध रिजव' देंक ओऑॉफ़ इण्डिया एक्ट (१६३४) के अन्तर्गत अध्याय ११ में दिये गए हैं। 
३. देखिए सेवशन ३५ । 





ह१२ भारतोय श्रर्थशास्त्र 


(करोड़ रुपयों में) 


























स्वरा मुद्रा ] तिभू तिर्या . . बल सुरक्षित 
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मार्च, १६२७ से १६९३४ तक भांरत सरकार ने २२८, १८२,२५५ भ्रौंस शुद्ध चाँदी 
चैची । इस विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोग स्टर्लिंग प्रतिभ्ूतियों में किया गया जो 
स्वरण प्रमाप सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दी गई, परन्तु इसके विरुद्ध इस कोप से 
सोना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को स्थानान्तरित कर दिया जाता था जिसमें समान मूल्य 
की रुपया प्रतिभूति रह कर दी जाती थी । स्टरलिंग की चालू आवश्यकताश्रों से अधिक 
खरीद के अतिरिक्त (सरप्लस) का प्रयोग भी इसी प्रकार किया गया । इन कारण, 
के फलस्वरूप पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप" का स्वर्ण भाग बढ़ गया, परन्तु चाँदी श्र 
चाँदी के सिक्के कम हो गए। १६३३-३४ और बाद के वर्षो में ग्रह कोप (होम ट्रे ज़री) 
के अतिरिक्त घन और चाँदी के विक्रय के लाभ का प्रयोग स्टलिग प्रतिभूतियों के क्रय 
में किया गया और इस प्रकार पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की स्टलिंग सम्पत्ति बढाई गई। 
सरक।री करेन्‍्सी कार्यो को रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करते समय पत्र-मृद्रा कोप की 
यह स्थिति स्वागत योग्य थी ।१ 

भारत से निजी तौर पर सोने की बिक्री और निर्यात के बाद, जो सितम्बर, 
१६३१ के अन्त से प्रारम्भ हुई, नोट प्रचलन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई। यह प्रचलन 
३१ मार्च, १६३५ में १८६"१ करोड़ रुपया और ३१ दिसम्बर, १६३७ में २१४०७० 
करोड़ रुपया था| करेन्सी का यह विस्तार मूल्य ऊपर बढ़ने और धन जोड़ने के लिए 
सोने के स्थान पर करेन्‍्सी के प्रयोग के लिए जनता की माँग बढ़ने के कारण था। 
२० सितम्बर, १६३१ को इंगलैण्ड के स्वर्ण प्रमाप त्यागने तथा रुपये का मूल्य १ शि० 
१- रिनृत्र बक को हस्तान्तरित करते समय ३१ मार्च, १६३४५ में भारत सरकार का स्वणं-मस्टार ४४४ 
करो था, जिममें से ४१५५ करोड पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में था ओर २८७ करोड़ रू० स्वर्ण प्रम। 
सुरक्षित कोष में था। यद रुपण परिनियत समता (दर) (१ रु०००८“४७ ग्रेन सोना ) पर मूल्यित था । 
उनका वास्तविक वाज्ञार मूल्य लगभग ७६ करोड रुपया था। 


देशिए अश्याय ११, करेन्सी कण्ट्रोलर की रिपोर्ट ( १६३2-३४ ), पैरा ३६ और ( १६३४-३५ ) 
राइ३। 


चलाथे और विनिमय, १ ३२१३ 


६ पें० निरिचत करने के फलस्वरूप रुपयों में सोते का मुल्य बढ़ जाने से ३१ दिसम्बर 

१९३७ तक ३०८ करोड़ रुपया बाहर भेजा गया ।* 

३४९, नोट प्रचलन और करेनसी की खपत--इस भाग में २ मुख्य प्रदनों का विवेचन 
>रस्तावित है-- 

(१) कल और सक्रिय नोट प्रचलन--जब हम पत्र मुद्रा के प्रचलन की बात 
करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम कुल प्रचलन की बात कर रहे हैं श्रथवा 
सक्रिय प्रचलन की । 

(क) कुल प्रचलन का श्रर्थ जारी किये गए नोटों के कुल मूल्य से है जिनका 
भुगतान नहीं हुआ है । (ख) १ अप्रैल, १६३५ से जब नोट चलाने का कार्य रिजवे 
बेंक ने ले लिया, सक्रिय प्रचलव का अर्थ बेंकिग विभाग में रखे हुए नोटों को छोड़कर 
जारी किये गए शोप नोटों की संख्या से है | 

१६०४-५ और १६३६-४० के बीच पत्र-मुद्रा के कुल और सक्रिय प्रचलन की 
आ्रौसत वृद्धि को निम्न तालिका प्रकट करती है--- 


तालिका १ 
(करोड़ रुपयों में) 





7“, वर्ष कुल... सक्रिय वर्ष कुल सक्रिय 
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हाल के वर्षों में सक्रिय नोट प्रचलन की वृद्धि से देश में नोटों का अधिक. 
प्रयोग और पुनरुत्थान प्रकट होता है। ग्रुद्धजनित दशाओं के परिणामस्वरूप १६३६- 
४० में हुई वृद्धि को दूसरे अध्याय में समझाया गया है । 
(२) करेन्सी के विभिन्‍न रूपों की खपत--नोट और रुपयों की औसत खपत 
की निम्न तालिका" दिखा रही हैं-- 
है. अधिक सप्टेकरण के लिए अगल अध्याय देखिए और नोट प्रचलन के आऑकड़ों के लिए ११वाँ 
अध्याय देखिए । 
२. हल 5३3 ओर अर्थ-सावरेन को तालिका में नहीं दिखाया गया है । शझग्रौल, १६२७ से वे कानूनी मुद्रा 
नहीं रहों और १६१४ से उन्होंने करेन्सी का काम ही किया। १ अ्रप्रैल, १६३५ से करेन्‍्सी 
के प्रवन्ध का कार्य रिजव वेंक ने लिया है, तब से करेन्‍्सी की खपत या वापसी के अंक निम्नलिखित 
५ आग से मालूम किये जाते दैं। करेन्ती की खपत निर्मम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) में दिखाये गए 


न 
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तालिका २ 
( लाख रुपयों में ) 
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१६१४-१८ के युद्ध के पूर्व, मध्य और बाद में मुद्रा चलन के शोपण और 
नोट तथा रुपये की अपेक्षाकृत लोकप्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तनों को यह तालिका 
दिखाती है। नोट और रुपया के रूप में बडे पैमाने पर युद्धकालीन मुद्रा चलन का 
प्रसार भली प्रकार जाँचे गए साधनों के कारण चित्रो द्वारा स्पष्ट हो रहा है । 
१६२०-२१ में मुद्रा चलत का विस्तुत सकूचन प्रतिकूल व्यापारिक सच्तुलन और 
हुण्डियों के विक्रय के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। १६१४-१८ के बाद के २० 
वर्षो में बिना अ्रपवाद के एक ओर खजानो से चाँदी के रुपये के लाभ का काल था 
ओर दूसरी और नोटो द्वारा रुपयो का पक्षपातपूर्ण स्थान-परिवतंन था। यह तालिका 
युद्ध पूर्व, युद्ध-जाल तथा युद्धोत्त--काल में सिक्कों और पन्न-मुद्रा की सापेक्षिक सपत 
झौर लोकप्रियता के विशेष परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इन श्रॉकड़ों से रुपये 
और नोटों का बुद्धकालीन विस्तार भली भाँति प्रकट हो जाता है। १६२०-२ १ 
नोट के दुल योग का परिवनन है। उस प्रकार सोट प्रचलन में सरकारों सन्नानों में रखे हुए नोट 
अर जनता में श्रचलित नोट दोनों ही शामिल है । स्पयों की सपत अथवा वापसी का अर्थ क्रमशः वक 


€्‌ 


मे विभाग में रस हुए स्पयों की लिवकों की कमी अ्वता वृद्धि दे । रिनवे चक्र के उदवाटन के पहले 
एन्नी को सपत साचूम करने की विधि के लिए करेन्सी कसण्ट्रोलर की पुरानी वार्षिक रिपोर्ट देशसिए-- 
पोर आन करेन्‍्सी एएट फाइनेस्स १६३५-३६, पेरा ४७ और १६३६-४०, परा ५० (रिजर्व बैंक श्रॉफ 


टिया द्वारा प्रफाशित) । 
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चलार्थ और वितिमय, १ ३१५ 


में मुद्रा का संकुचन प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन श्रौर रिवर्स कौंसिल की बिक्री प्रदर्शित 
करता है। १६१४-१८ के बाद २० वर्ष तक का समय चाँदी के रुपयों की वापसी 
.__ तथा अंशतः सिक्कों का नोट से प्रतिस्थापन का युग था, यद्यपि कुछ थोड़े-बहुत अप- 
वाद भी थे। रुपयों की वापसी का एक कारण यह था कि लोग धन जोड़ने के लिए 
उसके स्थान पर सोने का प्रयोग करने लगे, क्योंकि २१ सितम्बर, १६३१ को 
भारत के स्वर्ण प्रमाप छोड़ने से पहले सोने का मूल्य १६१४-१८ के स्तर से भी नीचा 
हो गया था (दूसरा अध्याय देखिए)। नोटों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बैंकिंग सुविधाश्रों 
के विस्तार और वाहक-चेक की स्वतस्व्रतापूर्वक स्वीकृति ने रुपये की माँग को 
कम कर दिया । छूट, रूई जैसी प्रमुख व्यापारिक वस्तुभ्ों के मुल्यों की मन्‍्दी और 
१६२६-३३ का सामान्य व्यापारिक अवसाद रुपयों और नोटों के कम उपभोग के 
लिए उत्तरदायी हैं। सरकार की करेन्सी नीति की इस आधार पर श्रालोचता की 
जाती थी कि करेन्‍्सी में ग्रनावश्यक रूप से कमी की गई है (जैसे १६२६-३०, १६३०- 
३१ में), जिससे मूल्यों में कमी झा गई तथा व्यापार के लिए अ्सुविधाएँ उत्पन्न हो 
गईं । सर जार्ज शुस्टर का कहना था कि करेन्सी का संकुचन विश्व मृल्यों में कमी 
आने का फल था तथा अत्यधिक संकुचत नहीं किया गया था ।* भृल्यों की वृद्धि और 
अंशतः आध्िक पुनरत्यात के कारण नोढों की खपत बढ़ गई, परन्तु चाँदी के सिक्के 
की वापसी के कारण यह अंशत: समाप्त हो गई । बेचे गए, बाहर भेजे गए तथा जोड़े 
गए सोने के स्थान पर नोट की सार्वजनिक माँग का संकेत हम ऊपर कर चुके हैं । 
१६३६-३७ में करेन्सी की कुल खपत की मात्रा २३:०४ करोड़ ₹० थी । झ्राथिक भन्दी 
के परिणामस्वरूप १६३७-३८ में १४७४५ करोड़ रु० और १६३०-३६ में ९६२ करोड़ 
रु० की वापसी हुई। १६३६-४० में करेन्सी की खपत की मात्रा ५६-४३ करोड़ 
रु० थी । खपत में १००८ करोड़ रु० और ४६०४५ करोड़ के नोटों की वृद्धि हुई । 
१६१५-१६ को छोड़कर, जबकि सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिड़ने के उपराष्त मूल्यों 
की वृद्धि और व्यापारिक तेजी के कारण खपत ६४-२० करोड़ रुपये हो गई थी, श्रन्य 
किसी वर्ष करेन्‍्सी की इतनी खपत नहीं हुई। यह भारत में व्यापारिक क्रियाओरों की 
वृद्धि और १६३६ के युद्ध के बाद मूल्य की वृद्धि को चिह्नित करती है। १६१६- 
२० के बाद किसी भी वर्ष करेच्सी की खपत १६३६-४० से अधिक नहीं हुई । किसी 
हद तक यह व्यापारिक तेजी और अच्छी फसलों के कारण भी थी, परल्तु अ्रंशत: युद्ध- 
जनित परिस्थितियों के कारण धातु और सिक्कों को जोड़ने की प्रवृत्ति भी इसका 
कारण थी। युद्धजनित तनाव बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति भी बढ़ती गई | तब जुलाई, 
72 १६४० में भारत सरकार को एक रुपया के प्रचलन द्वारा इसे रोकना पड़ा (अगला 
अध्याय देखिए)। १४ फरवरी, १६४७ को जारी किये गए कुल नोटों की मात्रा १२५७. 
करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी । 


१. केन्द्रीय बजट १६३१-३२, पृष्ठ २८-२६; अध्याय ६ का सेक्शन १७ भी देखिए । 


३१६ भारतोय अर्थशास्त्र 


निम्न तालिका १६४०-४१ से १९४६-४७ तक के करेन्सी खपत के आँकड़े 
प्रस्तुत करती है-- 





तालिका ३ * 

| . रुपया, . «| नोट न 

जुलाई १६४० से एक रुपये के ते कुल योग 
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युद्ध चलाने के हेतु सामान की भारी खरीद के लिए अपनाई गई विशेष 
विधि के फलस्वरूप इंगलैण्ड-स्थित करेन्‍्सी कोष में स्टरलिंग प्रतिभृतियों की अ्रत्यधिक 
वृद्धि हुई, जिससे देश के नोट प्रचलन में बहुत वृद्धि हो गई, जैसा कि १६४०-४१ से 
१६४४-४४ तक के आँकड़ों से प्रकट है ।* १६४४ में युद्ध समाप्त होने के साथ करेन्सी 
की वृद्धि की गति शिथिल होती गई । 

प्रत्येक महीने में करेन्सी की खपत का अध्ययन इस तथ्य को प्रकट करता 
कि करेस्सी की खपत सामास्यतः नवम्बर से जून तक कारोबार के महीनों में और जुलाई 
से भ्रवदूवर तक के मन्दे महीनों में करेन्‍्सी कार्यालयों श्रौर खजानों को वापस लौट 
आती है ।४ 


ट 


१० २६४६-४७ की 'रिपोर्ट श्रान करेन्ती एण्ड फाइलेन्स में ऊे।.]7 कथन देखिए । 
२. केबल भारतवर्ष । 

३. देखिए अध्याय १२, स्वलिंग सन्तुलन का सेव्शन 

3४. अ्रध्याय १३ मो देखिए । 


अध्याय ६ 
चलार्थ ओर विनिमय (भाग २) 


कार्यरत हिल्टन यंग कमीशन 


१. स्वर्ण विनिमय प्रमाप के दोष--४ जुलाई, १६२६ को हिल्टन यंग आयोग की' 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई । भारत के लिए द्रव्य प्रमाप सम्बन्धी अपनी योजना के प्रतिपादन 
के पूर्व ही आयोग ने पद्धति की निम्नलिखित विद्यमान बुराइयों की ओर संकेत 
किया ।* 

(१) यह पद्धति सरल और ग्राह्म नहीं थी ।* करेन्‍्सी में दो संकेत मुद्राएँ-- 
रुपया और नोट--तथा पूर्ण मूल्य की सावरेन नामक एक तीसरी मुद्रा थी, जिसका 
लेशमान्न प्रचलन नहीं था। संकेत मुद्रा का एक रूप, श्र्थात्‌ रुपया, जिसमें दूसरी संकेत 
मुद्रा अर्थात्‌ नोटों को परिवर्तित करने का श्रसीमित दायित्व था, बहुत ही व्ययशील 
था और चाँदी का मूल्य एक निदिचित स्तर से ऊपर हो जाने पर जब यह संकेत मुद्रा 
नहीं रह जाता, तो इसके लुप्त होने की सम्भावना थी । 

(२) सुरक्षा स्वर्णा प्रमाप तथा पत्न-मुद्रा भौर बेंकिय सुरक्षित कोष के रूप में 
दोहरे सुरक्षित कोष थे। करेन्सी और साख नीति के नियन्त्रण के लिए उत्तरदायित्व का 
पुराना श्र भयानक विभाजन था। जबकि अन्य देशों में यह दायित्व किसी एक केन्द्रीय 
बैंक पर होता है, भारत में करेन्सी का नियन्त्रण सरकार के हाथ में था और साख 
का नियंत्रण केवल इम्पीरियल बेंक द्वारा किया जाता था । 

(३) इस पद्धति में करेन्सी का स्वाभाविक प्रसार शौर संकुचन सम्भव नहीं 
था। इस प्रकार का प्रसार या संकुचन पूर्ण रूप से करेन्सी-प्रधिकारी श्रर्थात्‌ सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। सुरक्षित कोष के रिक्त होने के साथ-साथ इस पद्धति में 





१. देखिए हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट, पैरा २१ । 
२. रुपये के स्थायित्र का आधार केवल श्रग्राह्म ही नही था, वल्कि इसमें अन्य दोष भी थे । मुद्रा चलन 
» के नियन्तक श्री ढेनिंग लिखते हैं कि “पद्धति ने रुपए के स्वाभाविक स्थायित्व के लिये कोई अवसर नहीं 
__दिया। सावरेन के वदले में रुपये देने के दायित्व के कारण सरकार द्वारा १ शि० ४३. पै० पर काउन्सिल 
: नेबेलों की माँग पूरी न करने पर भी विनिमय दर ऊपरी ख्र्ण बिन्दु से ऊपर नहीं उठ सकती थी। परन्तु 
निम्न खर्ण विन्दु के नीचे विनिमय दर की गिरावट के प्रति कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। व्यवहार में. 
विनिमय की इस अकार की गिरावट को रिवसे काउन्सिलों की विक्की से रोका गया, परन्तु सरकार 
ऐसे कार्य के लिए कानूनन वाध्य नहीं थी । देखिए, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, खंड २, परिशिष्ट । 


३१७ 


शेश्८ भारतोय अर्थशास्त्र 


स्वभावतः आन्तरिक करेन्‍्सी का संकूचन नही होता था ।* 

इस प्रकार करेन्‍्सी प्रसार के सम्बन्ध में अनेक अवसरों पर सरकार ने पुद्रा- 
प्रसार के बिा ही स्टलिंग खरीदने के दायित्व को पूरा किया--पहले-पहल सरकारी 
कोप से क्रय किया गया और मुद्रा प्रसार सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया । 

(४) अन्ततः इस पद्धति में लवक नहीं थी । स्मिथ समिति की सिफारिश पर 
की गईं लचक की व्यवस्था को भारतीय व्यापार के प्र्थ-प्रबन्धन के विभिन्‍न ढंगों 
द्वारा कार्यान्वित किया गया । ये ढंग नकद साख अथवा अभियाचन प्रतिज्ञा अर्थपत्र 
(डिमराण्ड प्रोमेसरी नोट्स) के आधार पर अग्रिम देने पर आधारित थे इसलिए 
करेन्सी की सामयिक वृद्धि की सुरक्षा के रूप में देश के झन्दर व्यापारिक हुण्डियों की 
कमी हो गई और सितम्बर, १६२४ में सरकार ने घोषित किया कि आवश्यकता- 
नुसार वे लन्‍्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा ट्रेंजरी बिल के झ्राधार पर 
करेन्सी जारी करने के अ्रधिकार का प्रयोग करेगे । 

अन्य आलोचनाएँ, जो हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट द्वारा प्रमुख रूप से स्पष्ठ 

नहीं हुई, परन्तु करेन्सी समस्या के विवाद से परिचित व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से 
विदित थीं, यहाँ सरलतापुर्वक एक साथ बताई जा सकती हैं । 
२. सुरक्षित कोष और शेष (बैलेन्सेज्)--हम देख चुके है कि किस प्रकार एक विशेष 
उद्द इय के लिए निमित सुरक्षित कोष और दोष अन्य कार्यो के लिए विवेकहीनता 
से प्रयुक्त होते थे । सुरक्षित कोप और शेष का उपयोग किसी उचित नीति से नियंत्रित 
नही होता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कभी एक-दूसरे से अलग समझकाा जाता था 
और कभी दोनों को मिला दिया जाता था, जिससे काफी गड़बड़ पैदा होती थी । 

जहाँ तक स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की रचना (ब्रनावट) का सम्बन्ध है, 
स्थिति असन्तोपजनक थी। प्रधानतया इसे दीघेकालीन प्रतिभूतियों में लगाया जाता 
शा और इसका बहुत थोड़ा भाग द्रव्य रूप में रखा जाता था। चेम्बरलेन आयोग * 
ने सिफारिश की कि इसके अधिकांश भाग को तरल रूप और सरलतापूर्वक वसूल 
होने वाली प्रतिभूतियों में रखना चाहिए तथा स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की रजत 
शाखा का उन्मूलन कर देना चाहिए । अन्तिम प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर 
लिया, परन्तु शेप सिफारिशें १६१४ का युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण कार्यान्वित ने 
हो सकी । उस युद्ध के समय लगभग सारा कोप लन्दन में प्रतिभूतियों के रूप में रखा 
था ओर ब्रिटिक्ष युद्ध वॉण्ड और ट्रेजरी बिल खरीदे गए। अल्पकालीन प्रतिभृत्तियों में 


घन लगाकर सरलता से वसूल होने वाली प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में की गई सिफा- 
रिश पूरी की गई । 





१. जैसा श्री टेनिंग ने आयोग को मेजे गए स्टृति-पत्र (मेमोरेण्टम) में कहा था कि स्वाभाविककोँ _. 


मंहुचन की व्यवस्था विशेष रूप से दोपपूर्ण थी। बेचे गए रिवर्स काउन्मिल का स्टलिग मूल्य पत्र- 
मुद्रा मज्ित कोप की स्टर्लिंग प्रतिभूतियों से वयूल करने पर करेन्‍्सी में संकुचन हो सकता था, परन्तु 
परन्मी की मात्रा का प्रमावित किये बिना ही रिवसे काउन्सिलों के लिए स्टर्लिंग का भुगतान ख्र्ण 
प्रमाप नृरजित कोप से उधार लेकर क्रिया जा सकता था। देखिए, करेन्सी आयोग, खेंड २, परिशिष्ट । 
३. देमशिए अध्याय ८, सेक्शन १८। 
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समिति ने सिफारिश की थी कि सुरक्षित कोष के पर्याप्त भाग को सोने में 
रखना वांच्छनीय था। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि ये प्रतिभृतियाँ भारत 
सरकार के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य की किसी अन्य सरकार द्वारा जारी की गई 
.. .झल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में होनी चाहिएँ । | 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के मिलने से पहले और १ अप्रैल, १६३५१ से रिजर्व 
बेंक ऑफ़ इडिप्या को हस्तान्तरित होने से पूव॑, स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप की स्थिति 
यह थी कि इसका अधिकांश भाग विभिन्‍न रूपों में श्रल्पकालीन पत्रों में लन्दन में रखा 
गया । 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का एक भाग लन्‍्दन में रखा गया। चेम्वरलेन 
आयोग ने लब्दन में स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की स्थिति को इस झ्राधार पर उचित 
झहराया कि लन्‍्दन विध्व का निकास-गृह और ऋण-बाजार है। इसके अ्रतिरिक्त - 
भारत का प्रधान ग्राहक इंगलिस्तान (यूनाइटेंड किगडम) था और लन्‍्दन वह प्रधान 
स्थान था जहाँ भारत की ओर से राज-सचिव के व्यय और इंगलेण्ड तथा विदृव के 
अ्रति भारत की व्यापारिक देनदारियाँ चुकाने के लिए रुपये की आवश्यकता होती 
थी। यदि सुरक्षित कोष भारत में रखा जाता तो इसे लन्दन भेजना पड़ता जिससे 
अनावश्यक विलम्ब और व्यय होता । भारत में कोई अल्पकालीन साख बाजार नहीं 
था श्र सुरक्षित कोष का यहाँ रखना बेकार ही था, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का 
“अ्शाज नहीं मिल सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों की केन्द्रीय बेंकों द्वारा 
विदेशी हुण्डियाँ रखने की प्रथा ने लन्दन में सुरक्षित कोप रखने की भारतीय प्रथा के 
ईलए एक उदाहरण प्रस्तुत किया | 
सुरक्षित कोप की स्थिति सम्बन्धी यह पेचीदी व्यवस्था सम्भवत्त: व्यापार के 
अतिकूल सन्तुलन द्वारा उत्पन्त विनिमय की कठिनाइयों को ठीक रखने के लिए की 
गई थी। इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर कि भारत के लिए प्रतिकूल व्यापारिक सन्तु- 
लन एक असाधारण बात थी (जो हर दस वर्ष में होती थी) यह प्रतीत होगा कि कभी 
होने वाली इस घटना के लिए ऐसे विस्तृत और स्थायी प्रवन्ध आवश्यक न थे । 
राज-सचिव अपने व्ययों के लिए भ्रावश्यक घन लन्दन में सुरक्षित कोष रखे 
बिना ही प्राप्त कर सकता था। यह तो स्पष्ट ही है कि सुरक्षा कोष का प्रधान 
उहू श्य इस सम्बन्ध में राज-सचिव को सुविधा प्रदान करना नहीं था । 
भारत में अल्प-ऋण बाजार के अभाव के सम्बन्ध में यह सच नहीं था कि 
'इस देश में अ्ल्पकालीन पूंजी के विनियोग के लिए कोई स्थान नहीं था, जैसा कि 
--35१४-१८ के युद्धकालीन और युद्धोत्तर अनुभव ने सिद्ध भी कर दिया । परल्तु सुर- 
क्षित कोष की स्थिति-निर्धारण में व्याज को एक निर्णायक कारण नहीं माना जा 
सकता । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने पर अन्य देश 
विदेशी केन्द्रों में सुरक्षित कोप नहीं रखते हें । उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष व्यापारिक 
२, नीचे सेक्शन २४ और अध्याय ११ देखिए । 


३२० भारतोय भ्र्थशास्त्र 


देनदारियों के भुगतान के लिए अन्य देझ्षों द्वारा भारत में कोई सुरक्षित कोष नहीं रखा 


जाता था। 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सम्बन्ध में यह एक नियम-विरुद्ध स्थिति थी कि 


जो सुरक्षित कोष देश में प्रचलित नोटों को परिवर्तनशीलता प्रदान करने के लिए था . 
उसे वहाँ रखने के बजाय ६००० मील दूर रखा गया। इससे नोटों के निगम मैं 
विश्वास भी कम हो गया । इस प्रथा को श्रपनाने के लिए दिये गए कारणों में एक 
कारण यह भी था कि लंदन चाँदी की खरीद के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 
बाजार था, अतएवं चाँदी खरीदने के लिए हाथ में अधिक धन रखना सुविधाजनक 
था। परन्तु प्रश्न तो यह था कि यदि इंगलेण्ड चाँदी का उत्पादक न होने पर भी 
चांदी के लिए उत्तम बाजार हो सकता था, तो भारत में भी, यदि सरकार लगातार 
भारत में ही चाँदी की खरीद करती, ऐसे ही वाज़ार का विकास हो सकता था। 
इन दिशाश्रों में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के श्रायात पर कर 
लगाकर ऐसे बाज़ार के विकास को रोक दिया। श्रगर क्रय लंदन में ही किये जाते 
थे, तो कोष वहाँ रखने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित 
करने में ही कौनसी विशेष हानि थी ? प्रचलित संदेह भौर अ्रसन्‍्तोष को कम करने 
के लिए श्रावश्यक घन इंगलैण्ड भेजने की असुविधा भ्रौर श्रतिरिक्त व्यय उचित ही 
थे। यह भी प्रकट ही है कि श्रावदयकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर 
इंगलैण्ड में श्रावश्यक घन एकत्र करने का प्रवन्ध, उदाहरणार्थ बेंक आफ़ इंगलेण्ड, की 
सहायता से, किया जा सकता था। अन्ततः चाँदी की खरीद के सम्बन्ध में बरंता 
जाने वाली गोपनीयता ने स्वभावत: ही अनेक विरोधी आलोचनामों को जन्म दिया | 
३. विप्रेषित घनराशियों ( रेमिटेन्सेज़ ) का प्रबन्ध --जैसा कि हम कह चुके हैं, राज- 
सचिव द्वारा कौंसिल ड्राफ्ट की विक्री भारत से लंदन में कोष जमा करने का एक यत्त्र- 
मात्र थी। इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि अत्यधिक घनराक्षि, विशेषकर 
१६०४ के बाद से, इस प्रकार भ्रनावश्यक रूप से लंदव भेजी गई । इसका समर्थन इस 
श्राधार पर किया गया कि इससे राज-सचिव की श्राथिक स्थिति हृढ़ हो गई, परन्तु 
इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि इस प्रकार की 
हृढ़ता की क्यों आवश्यकता थी ? इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राज-सचिव के 
लिए यह वाज्छनीय है कि वह कौंसिल विलों की अत्यन्त लाभपूर्णो दरों का, जब 
कभी वे प्राप्त हों, लाभ उठाए । यहाँ पुनः यह अनुमान निहित है कि घन की श्रपेक्षा 
का प्रश्न एक गौण प्रइन है। प्रायः इस बात का भी दावा किया गया कि अपने व्यय 
को आवदयकता से अधिक रुपया एकत्र करने से राज-सचिव ने ऋणा से बचाव या उसमें 
कमी सम्मव कर दी । इस प्रकार अधिक घन लेने की प्रवृत्ति ने भारत में बचत $- 
श्राय-व्यय की नीति को प्रोत्साहित किया। ऋणों से वचाव करने या उन्हें कम करने 
के स्थान पर भारत में कर कम करने की क्रिया का अनुसरण कहीं अधिक वांच्छनीय 
होता ।। इसके शभ्रतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेष (वाकी) 


स्पा 
२. देखिए, भ्रध्याय १२। 
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अधिक होने पर भी लंदन में भारी ऋरा लिये गए । 
इस प्रकार राज-सचिव के हाथ में एकन्न अतिरिक्त रुपया लंदन में बहुत थोड़े 
व्याज पर 'स्वीकृत' ऋणकर्ताश्रों को उधार दिया जाता था। इन ऋणाुकर्ताश्रों की 
-४क सूची राज-सचिव के पास रहती थी। सामान्य शिकायत यह थी कि इन ऋणों 
के सम्बन्ध में काफी पक्षपांत दिखाया जाता था और ये शिकायतें इसलिए और 
गम्भीर हो गई क्योंकि राज-सचिव की कौंसिल की वित्त-समिति के सदस्य ही वे 
संचालक और व्यापारी थे जो ऋण देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे । 
लंदन में रुपये की आवश्यकता न होने पर भी कभी-कभी स्वर्ण आ्रायात विन्दु 
से निम्त दर पर भी कौंसिल विलों की विक्री की प्रथा पर आ्रापत्ति की गईं । 
राज-सचिव की आवश्यकता से ऊपर कौंसिल बिलों की विक्री का समर्थन 
मुख्यतया इस आ्राधार पर किया गया कि यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत 
सहायक था। परन्तु व्यापार को इस सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी । वास्तव 
में व्यापार के श्र्थ-प्रवन्धन के लिए व्यापार को वैकल्पिक साधन ढूंढ़ने में कोई कठि- 
नाई न थी और कौंसिल बिलों की बिक्री कम कर देने पर भी व्यापार को कोई कठि- 
नाई नहीं हुई । भ्रत्तः व्यापार की सहायतार्य सरकार को अपना मार्ग छोड़ने के लिए कोई 
विशेष कारण तो नहीं था । उन्हें केवल इतना ही करने की झ्रावश्यकता थी कि निर्यात | 
के लिए स्वर्ण को स्वतस्त्रतापूर्वक प्राप्य बना देते । 
“5. कौंसिल बिल प्रथा वास्तव में एक ऐसी युक्ति मालूम देती थी जिसका उद्देश्य 
भारत से स्वर्ण प्रवाह को भिन्‍न दिशा में मोड़ना तथा भारत के लिए स्वर्ण ढूंढ़ने की 
असुविधा से लंदन को बचाना था, यद्यपि लंदन यथासम्भव भारत के स्वर्ण को (प्रयोग 
के लिए) रखने का स्थान था ।* 
वेबिग्टन स्मिथ समिति को दिये गए अपने स्मृत्तिपन्र में, सर स्टैनली रीड ने 
भारतीय वितिमय प्र राज-सचिव के तियन्त्रण के उन्मूलन की जोरदार सिफारिश 
की । उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और राज-सचिव दोनों पर ही भारत,की' 
अधिकांश जनता सन्देह करती थी। राज-सचिव भारत के बड़े वित्तीय केदधों से 
६००० मील की दूरी पर बैठकर काम करते थे। वे भ्रभारतीय हितों से आवृत और 
स्वभावत:ः उन्हीं के पोषक थे। वे गोपनीयता के साथ काम करते थे और भारत में 
उन उपायों के मूल आधारों की--भले ही वे उपाय कितनी ही वुद्धिमाती से भरे और 
आवश्यक क्यों न हों--कोई भी सूचना प्राप्त करना असम्भव था। ऐसे पूर्ण अधिकार, 
जो जनता से इतनी दूर गोपनीय ढंग से कार्यान्वित होते थे, की राजनीतिक हानियों की 
--जीतिरंजना नहीं की जा सकती । 
भारतीय प्रथा के प्रति मुख्य आपत्ति उसके प्रवन्धित होने के सम्बन्ध में नहीं 
थी--कयोंक्षि सस्य देशों में किसी-त-किसी रूप में प्रवन्ध तो आवश्यक ही होता है--- 
वरत्‌ उसके कुप्रवन्ध के सम्बन्ध में थी। प्रोफेसर निकल्सन के शब्दों में, किसी देश की 
-विशंश जनता का यह सोचता कि करेन्‍्सी में कुछ दोप है उस देश के लिए बुरा है। 
१. देखिए, इश्डियन करेन्सी एएड फाइनेन्स (शइग्स आफ इश्डिया! ग्रैस, १६१३), पृ० ५७ । 
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देनदारियों के भुगतान के लिए श्रन्‍्य देशों द्वारा भारत में कोई सुरक्षित कोष नहीं रखा 


जाता था । 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सस्वन्ध में यह एक नियम-विरुद्ध स्थिति थी कि 


जो सुरक्षित कोष देश में प्रचलित नोटों को परिवर्तनशीलता प्रदान करने के लिए था, 
उसे वहाँ रखने के बजाय ६००० मील दूर रखा गया। इससे नोटों के निर्गम में 
विश्वास भी कम हो गया । इस प्रथा को अपनाने के लिए दिये गए कारणों में एक 
कारण यह भी था कि लंदन चाँदी की खरीद के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 
वाज़ार था, अतएवं चाँदी खरीदने के लिए हाथ में अधिक धन रखना सुविधाजनक 
था। परन्तु प्रश्न तो यह था कि यदि इंगलंण्ड चाँदी का उत्पादक न होने पर भी 
चाँदी के लिए उत्तम बाजार हो सकता था, तो भारत में भी, यदि सरकार लगातार 
भारत में ही चांदी की खरीद करती, ऐसे ही बाज़ार का विकास हो सकता था । 
इन दिशाओ्रों में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के श्रायात पर कर 
लगाकर ऐसे बाज़ार के विकास को रोक दिया। श्रगर क्रय लंदन में ही किये जाते 
थे, तो कोष वहाँ रखने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित 
करने में ही कौनसी विशेष हानि थी ? प्रचलित संदेह और असनन्‍्तोष को कम करने 
के लिए आ्रावश्यक धन इंगलैण्ड भेजने की अ्सुविधा और अ्रतिरिक्त व्यय उचित ही 
थे। यह भी प्रकट ही है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर 
इंगलेण्ड में आवश्यक घन एकत्र करने का प्रबन्ध, उदाहरखणार्थ बैंक ऑफ़ इंगर्लण्ड,की 
सहायता से, किया जा सकता था। अन्ततः चाँदी की खरीद के सम्बन्ध में बरंता- 
जाने वाली गोपनीयता ने स्वभावतः ही श्रवेक विरोधी श्रालोचनाओं को जन्म दिया | 
३. विम्रेषित धनराशियों ( रेमिटेस्सेज़ ) का प्रबन्ध--जैसा कि हम कह चुके हैं, राज- 
सचिव द्वारा कौंसिल ड्राफ्ट की विक्री भारत से लंदन में कोष जमा करने का एक यच्च- 
मात्र थी। इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि श्रत्यधिक घनराशि, विशेषकर 
१६०४ के बाद से, इस प्रकार भ्रनावश्यक रूप से लंदन भेजी गई । इसका समर्थन इस 
श्राधार पर किया गया कि इससे राज-सचिव की श्राथिक स्थिति हढ़ हो गईं, परन्तु 
इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि इस प्रकार की 
हृढ़ता की क्यों श्रावश्यकता थी ? इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राज-सचिव के 
लिए यह वाब्छनीय है कि वह कौंसिल बिलों की अ्रत्यन्त लाभपूर्ण दरों का, जब 
कभी वे प्राप्त हों, लाभ उठाए। यहां पुनः यह अनुमान निहित है कि घन की श्रपेक्षा 
का प्रश्न एक गौरणा प्रश्न है। प्रायः इस वात का भी दावा किया गया कि अपने व्यय 
की आवश्यकता से अधिक रुपया एकत्र करने से राज-सचिव ने ऋणा से बचाव या उसमें 
कमी सम्भव कर दी । इस प्रकार अश्रधिक धन लेने की प्रवृत्ति ने भारत में बचत.5--- 
आय-ब्यय की नीति को प्रोत्साहित किया। ऋणों से बचाव करने या उन्हें कम करने. 
के स्वान पर भारत में कर कम करने की क्रिया का अनुसरण कहीं अधिक वांच्छनीय 
होता ।* इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेष (वाकी) 


१ देखिए, अध्याय १२। 


हा 


चलाथे और विनिमय, २ 3२३ 


६. आन्तरिक बनास वाह्म स्थिरता--स्वर्ण विनिमय प्रमाप के प्रति न्याय करते के 
लिए हमें इसकी सफलता शभ्ौर असफलता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए । इसे श्रेय 
. देने वाली एक सफलता यह है कि इसने देश को विनिमय स्थायित्व का दीर्घष काल 
"प्रदान किया। सचमुच १६१४-१८ के युद्ध में यह बुरी तरह छिल्ल-भिन्‍न हो गया, 
पंरन्तु उस समय विश्व में लगभग प्रत्येक देश की करेन्सी भी ऐसी ही हो गई 
थी। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि रजत प्रमाप की तुलना में 
स्वर्ण विनिमय प्रमाप विदेशी वितिमय को अधिक स्थायित्व प्रदान करने में 
भ्रवश्य सफल रहा। परन्तु समस्त आलोचक इतना भी स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं थे । उनका कहना था कि युद्धकाल को निकाल देने पर भी स्वर्ण विनिमय 
प्रमाप प्रस्तावित ( स्थायित्व प्रदात करने की ) कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता। 
युद्ध से पहले केवल १६०७-८ के संकटकाल में ही इसकी परीक्षा हुई थी भौर उस 
समय इसे बाहरी सहायता से ही बनाये रखा जा सका। सरकार ने प्रमाप को 
बनाये रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने का आइवासन दिया और सोने 
को रखने के लिए मजबूरन कर बढाया, अ्रतएवं यह केवल श्रनुकूल परिस्थितियों की प्रथा 
थी तथा प्रतिकूलता के चिह्ृ-मात्र उपस्थित होने पर इसके निष्प्राण होने का भय 
रहता था। अगर हम यह मान भी लें कि विनिभय स्थायित्व का दीघेंकाल इसकी 
-एक सफलता थी तो इसके विरुद्ध इसी से उत्पन्त मुल्यों की श्रस्थिरता और वृद्धि को 
भी ध्यान में रखना होगा । इस सम्बन्ध में श्रधिकांश अर्थशास्त्रियों का मतेवय है कि 
आन्तरिक मृल्यों का स्थायित्व विदेशी विनिमय के स्थायित्व से अ्रधिक महत्वपूर्ण है । 
पद्धति की इन चुटियों ने काफी अविश्वास उत्पन्त कर दिया, जो शासन-कार्यो 
पर अ्रधिक विश्वास और करेन्सी श्रधिकारी के रूप में सरकार के कर्तव्यों के परिनियत 
नियमन के अ्रभ्ाव में और अ्रधिक बढ़े गया । भूतकाल में बाह्म स्थायित्व बहुत हृद 
तक प्राप्त किया गया था, परन्तु कमी तो तिश्चितता और सरलता, की थी जो करेन्‍्सी 
प्रथा में विश्वास उत्पन्‍्त करने तथा अशिक्षित जनता की ब्रासंचयन और विनियोग 
सम्बन्धी अरुचि दूर करने के लिए अत्यन्त भ्रावश्यक थी । 
७. स्वर पिणड प्रमाप--सुधार के अनेक प्रस्तावों की परीक्षा करने के श्रनन्‍्तर आयोग 
इस निष्कर्प पर पहुँचा कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में सच्चे स्वयं प्रमाप 
की आवश्यकता थी । उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण को प्रचलन में लाये विना भी सच्चा 
स्वर्ण प्रमाप सम्भव था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भारत में प्रचलन का साधारण 
_ माध्यम वर्तमान नोद और चाँदी का रुपया ही रहे श्र स्वरां में करेन्सी का स्थायित्व 
फरिन्‍्सी को प्रत्यक्ष रूप से सारे उद्देष्यों के लिए सोने में परिवर्तनीय बना देने से प्राप्त 
किया जाय, परस्तु सोने को करेच्सी के रूप में आदि से अच्त तक कभी नहीं चलना 
चाहिए। ( पैरा ५४ ) | 
आयोग के अनुसार सोने के प्रचलन के विरोध का प्रधान कारण यह था कि 
प्रचलन में सोने की जितती ही अधिक मात्रा लाई जायगी उतना ही स्वर्ण सुरक्षित 
कोय कम होता जायग्रा और उस पर आ्राघारित साख व्यवस्था भ्र्धिक देलोचदार हो 


कि 
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स्वर्ण विनिमय प्रमाप की तिहिंत विशेषताएँ चाहे कुछ भी हों, परन्तु उसके कारण 
निरचय ही भारतीय यह सोचने लगे थे कि देश की करेन्‍्सी प्रथा बड़ी गड़बड़ है । 
४. सुद्रास्मीति और मूल्यों की बुद्धि--जैसा हम देख चुके हैं हिल्टन यंग आयोग ने 
कहा था कि भारतीय पद्धति स्वतःचालित नहीं थी शौर श्रतिरिक्त करेन्सी को संकुचित:, 
करने की हृष्ठि से विशेष रूप से दोषपूर्ण थी। इसका स्वाभाविक परिणाम मुद्रा« 
स्फीति और मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि हुई ।* जैसा कि चेम्बरलेन आयोग कौ रिपोर्ट 
की आलोचना में प्रोफ़े सर निकल्सन ने कहा था, रुपये की परिवर्तनीयता श्रांशिक होने 
ओर कभी-कभी बन्द कर देने तथा श्र अधिक रुपया जारी करने के सम्मिलित प्रभाव 
से मूल्य-्वृद्धि अवश्यम्भावी थी। 

अत्यधिक शुभचिन्तना के बावजूद भी देश की करेन्सी-सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों 
के सम्बन्ध में सरकार के अनुमान गलत होने की सम्भावना तो थी ही ।* रुपयों की 
माँग वास्तविक और आवश्यक होने पर भी बहुधा ऐसी ही प्रतीत होती थी, भ्रतएवं 
गलत निरणणय बहुत सरल थे क्योंकि जनता को एक बार जारी किया गया रुपया पुरे 
देश में फैलकर शीघ्रता से वापस नहीं झ्राता था । 
£. भ्रविचारित एवं ब्ययशील पद्धति--किसी विचारपूर्वक अपनाये गए उदय के 
प्रतिकूल शासन सम्बन्धी अधिसूचनाओश्रों ने भारत में स्वर्ण विभनिसय प्रमाप को जन्म 
दिया । बहुत सी प्रथाएँ, जो इस पद्धति के मुख्य भाग के रूप में प्रचलित हो गई थीं, 
वेघ नहीं थीं। जैसा कि अपना मतभेद प्रकट करते हुए ( मिनट ऑफ डिसेण्ट, फै८ - 
५६-६० ) स्वर्गीय सर ददीवा दलाल ने कहा था, इस पद्धति की स्पष्ट व्याख्या कभी 
नहीं की गई और सामान्यतः इसका प्रभाव स्थायित्व के प्रतिकूल ही पड़ा । 

स्वर्ण प्रमाप की छुलना में स्वर्ण विनिमय प्रमाप का सस्तापन ही प्रधानत: 
इसकी प्रशंसा का कारण था | यदि हम ऊपर स्पष्ठ की गई सारी हानियों का उचित 
मूल्य श्ाँकें तो हमारा यह निष्कर्ष क्षम्य होगा कि यह सस्ती पद्धति सचमुच बहुत 
मेहगी पड़ी । 

यह पद्धति जनता की आसंचयन प्रवृत्ति को नष्ठ करने और करेन्‍्सी के: 
मितव्ययी रूपों के प्रयोग के लाभ सिखाने में असफल रही । 
२. भारत में सरकार बहुत प्रयत्न कर रही दे; इसने आवश्यक करेन्सी की कुल पूर्ति तथा विभिन्‍न 
अवसरों के अनुकूल उसे व्यवस्थित करने का भार अपने ऊपर ले लिया दै--यद एक ऐसा काम दे जो 
विश्व के किसी भी बड़े देश में बेकिंग संस्था को भी पूरी तरद नहीं सौंपा जाता, क्योंकि यह उसकी 
योग्यता से परे और उस पर शरवच्छिनीय भार ढाल देता है । व्रास्तव में टकसालों के बन्द होने के बाद 
से इंगलेंट से भेजे गए अन्तिम अधिकारी की सनक के मुताबिक ही भारतीय मुद्रा का प्रबन्ध किया जाते 
भा। एक अधिकारी देरा में मुद्रा चलन की अधिकता कर सकता था तो दूसरा उसे अत्यन्त कम कर 
सकता था। करन्सी के सम्रन्ध में किसी भी प्रकार की योजना नहीं वनाई गई । हाँ, कुछ नये प्रयोगों के 
लिए संदेव राव दी गई। कमी स्वर्ण व्कसाल तो कमी चौंदी पर सिपेधात्मक कर आदि हर तरह के 
मुसाव दिये गए । चेस्चरलेन आयोग के सम मोट्ट न फ्रेवेन की साक्षी । देखिए, एच० एल० छवलासी,. 


सिटेस इन इम्टियन करेंन्सी एय्ट एक्सचेंज, पृष्ठ ६३-६४ ! 


चलार्थ और विनिमय, २ ३२५ 


आयोग ने सावरेन के कानूनी मुद्रा होने के गुण कों तब तक के लिए हटाने 
का प्रस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोष में स्वर्ण करेन्‍्सी को प्रारम्भ करने के 
लिए पर्याप्त सोना न हो जाय तथा स्वर्ण करेच्सी प्रारम्भ करने के पक्ष में निश्चित 

_“|निर्णय न हो जाय, अन्यथा करेन्‍्सी के संकुचन को रोकते श्र विनिमय के क्षतिपूरक 

प्रभावों का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोष से प्रचलन में चला जायगा । 
६, नोटों की परिवर्तेतीयत---आयोग ने भारतीय करेन्‍्सी पद्धति में एक प्रकार के 
नोट को अर्थात्‌ कागज़ी नोट को दूसरे प्रकार के नोट अर्थात्‌ रुपया, जो केवल चाँदी 
पर अंकित|नोट है, में बदलने के दायित्व से उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करने की सिफारिश 
की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की वृद्धि से उत्पन्त भय से मुवित पा सके । निस्सन्देह 
वर्तेमान नोटों को रुपये में बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परल्तु नये 
नोटों को चाँदी के रुपयों में बदलने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए | फिर भी 
यह वाब्छतीय था कि जनता का विश्वास और नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 
धातु के रुपये और नोठों के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जाये । 

आयोग ने पूर्ण कानूनी मुद्रा के रूप में एक रुपये का नोढ पुनः जारी करने 
की सिफारिश की जो भअन्य नये नोटों की तरह कानुनतः चाँदी के रुपये में परिवर्तनीय 
न हो । इससे नोटों को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी तथा यह चाँदी का मूल्य 
रुपया पिघलाने वाले विन्दु के ऊपर होने की द्षा में बचाव प्रस्तुत करेगा । 

(हल जन+ नोटों की रुपयों में परिवर्ततीयता के कानूनी अधिकार को वापस लेने के 
कारण यह आवद्यक हो (गया कि एक रुपये के नोट को छोड़कर समस्त कानूनी 
द्रव्य को छोटे नोटों और चाँदी के रुपयों में बदलने का प्रिनियत दायित्व करेन्‍्सी 
अधिकारियों पर रखा जाय । नोटों के बदले चाँदी के रुपये देना करेन्सी अधिकारियों 
की इच्छा पर था, यद्यपि धात्विक करेन्‍्सी के लिए जनता की समस्त उचित माँगों को 
व्यवहार में पूरा करता चाहिए। 

१०, सुरक्षित कोष का एकीकरण और बनावट--आयथोग ने सिफारिश की कि पतन्न- 
मुद्रा और स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप को मिलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना 
चाहिए ताकि इसकी कार्य-क्षमता का आश्वासन हो सके तथा यह श्रीर अधिक सरल 
होकर जनता की समझ में थ्रा सके । 
नये सुरक्षित कोष के सम्बन्ध में श्रायोग ने निम्न सिफारिशों प्रस्तुत कीं-- 
(१) विनिमय के क्षतिपूरक प्रभाव, करेन्‍्सी के प्रसार श्र संकुचन को निश्चित 
१ पीरड के लिए १३३७ रुपया। इस दर पर एक तोला सोने का सम-मूल्य २९ रुपया ३ शाना 
>. 7 पाई था। आयोग ने भारत के स्वर्ण-केन्द्र लन्दन पर आधारित खर्ण की तीन विभिन्‍न विक्रय-दरें 
.. अस्तावित कीं--(१) जबकि लन्दन में टी० टी० दर उच्चतर स्र्ण-विन्दु पर अथवा इससे ऊपर थी 
(१ शि० धहुड़े पंस) वम्बई में देने के लिए विक्रय-मूल्य ऋ्य-सूल्य के ही समान था अधौत्‌ २१ रुपया 
३ आना १० पाई प्रति तोला शुद्ध सोना। जिस समय लन्दन में दो० दी ० दर उच्चतर ख्वर्य-विन्द से नीचे 
थी (३) उस समय लन्दन में देने के लिए विक्रन्‍-दर २१ ₹० ७ आ० € पा० थी (लन्दन भेजने के 
याताबात को सम्मिलित करते हुए) और (३) बम्बई में देने के लिए यह २१ ₹० ११ ञआा० & पाई थी 
(यातायात के दूने व्यय को सम्मिलित करते हुए) । देखिए, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर, पृष्ठ ६५ । 


३२४ भारतोय अर्थशास्त्र 


है. 


जायगी । उन्होंने चेम्वरलेत झ्रायोग के इस विचार का समर्थन किया कि विभिसय की 
सहायता के लिए स्वर्ण प्रचलन की उपादेयता संदिग्ध थी। आयोग ते यह भी कहा 
कि स्वर पिण्ड प्रमाप से तुरन्त ही पूर्ण स्वर्ण प्रमाप की स्थापना हो जायगी तथा 
अन्य योजनाञ्रों में विचारित कोई संक्रमण-काल भी नहीं होगा । विश्व की स्थितियां 
में कोई गड़बड़ी उत्पन्त किये बिना ही इससे स्वर्ण सुरक्षित कोप तो अधिक हृढ़ होंगे 
ही, साथ ही यह स्वर्ण करेन्‍्सी के चलन के साथ व्यवस्थित भी की जा सकती 
थी। यद्यपि स्वर्ण करेन्सी का तुरच्त प्रचलन श्रसम्भव था, परन्तु इसके लिए द्वार खुला 
रखना ही पड़ेगा | आ्रायोग का मत था कि किसी भी स्थिति में स्वर्ण करेन्सी का चलन 
बुद्धिमाती की बात न होगी और उन्होंने झ्राशा प्रकट की कि कुछ समय बाद भारत इसे 
जीशं-शीणं और पुराना आदर्श मानने लगेगा । युद्ध ने यूरोपीय देक्षों को स्वराँं-मुद्रा 
की व्ययशील विलासिता से दूर रहना सिखा दिया । वास्तव में कुछ ऊँचे श्रधिका रियों के 
अनुसार स्वर्ण करेन्‍्सी का प्रचलन पिछड़ी हुई सभ्यता का चिह्न समझा जाने लगा । 
श्रायोग की योजना के अन्तगंत करेन्सी अधिकारियों पर कानुनन केवल इतना दायित्व 
रखा गया कि वे कम-से-कम ४०० ऑऔंस शुद्ध सोने की मात्रा में, सोने और रुपये की 
समता के हिसाब से निश्चित दरों पर सोने का क्रय-विक्रय करेंगे ताकि रुपये के मूल्य 
और निर्दिष्ट समता के स्वए-विच्दुम्नों के बीच (विदेशी) विनिमय की स्थिरता बनी 
रहे। स्वर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया । इस प्रकार 
स्वर अर्थ का वास्तविक प्रमाप बना दिया गया । रुपये को स्वर्ण से सम्बन्धित करता 
चाहिए, न कि स्टलिंग अथवा किसी श्रन्‍्य करेन्सी या करेन्सी-समूहों से | यह पद्धति पूर्ण 
रूप से स्वर्ण प्रभाप पद्धति थी, स्वर्ण विनिमय प्रमाप नहीं थी क्योंकि किसी भी 
उहँ श्य के लिए रुपया और नोट स्वर्ण-दण्डों में परिवर्ततीय थे और इस प्रकार 
विनिमय की क्षतिपुरक व्यवस्था सुरक्षित रही क्योंकि स्वर्ण-दण्ड करेन्सी नहीं थे । 
आयोग द्वारा प्रस्तावित रुपये का स्वर -दण्डों में (सिक्कों में नहीं) परिवर्तन, 
सावरेन का विमुद्रीकरण ( सोने के आसंखित सिक्कों को प्रचलन में आने से रोकने के 
लिए प्रस्तावित) तथा गोल्ड सेविग्ज सर्टीफिक्ेट श्रादि आसंचित राशि की आनन्‍्तरिक 
मुज्य और द्रव्य दरों की गड़बड़ करने की प्रवृत्ति को रोक देंगे । 
मे. स्वर्ण को क्रय-विक्रय दरें--प्रययात लागत प्रथवा स्वर्ण समता की हृ्टि से करेन्‍्सी 
के मूल्य के परिवर्तत पर व्यान दिये विना रुपये के सम-मूल्य के आधार पर निश्चित 
स्वर्ण की क्रप-विक्रय दरें करेन्‍्सी अधिकारियों को सोने के लिए सबसे सस्ता बाजार 
वना देंगी । ये केवल भारत में स्वर्ण-पिण्ड बाजार को ही नहीं नप्ड करेंगी वरन्‌ 
करेन्सी अधिकारियों को अद्रव्यात्मक कार्यों के लिए सोना बेचने का कार्य भी सौ 
देगा, जो वास्तव में इनका कार्य नहीं है। इस वन्धन से स्वतन्त्र करने के लिए आयोग 
ने सिफारिण की कि स्वर्ण का विक्रय-मूल्य ऐसी दरों पर निश्चित किया जाय ताकि 
सोने के भण्डार की पुनः पूति किसी हानि के बिना ही इंगलैण्ड से ग्रायात करके 
सम्भव हो सके ।* 


अवध दस प्रसाविद झुपत्रे का सम-मृल्य ह शि० ६ पेंस था (८४७ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण) अथवा 
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चलाथ और विनिमय, २ ३२५ 


आयोग ने सावरेन के कानूनी मुद्रा होने के गुर को तब तक के लिए हटाने 
का प्रस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोष में स्वर्ण करेन्सी को प्रारम्भ करने के 
लिए पर्याप्त सोना न हो जाय तथा स्वर्ण करेच्सी प्रारस्भ करने के पक्ष में निश्चित 
_>«|ुनिर्णय न हो जाय, अन्यथा करेन्‍्सी के संकुचन को रोकते और विनिमय के क्षतिपूरक 
: प्रभावों का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोष से प्रचलन में चला जायगा । 
६, नोटों की परिवर्ततीयता--आयोग ने भारतीय करेन्‍्सी पद्धति में एक प्रकार के 
नोट को अर्थात्‌ कागज़ी नोट को दूसरे प्रकार के नोट अर्थात्‌ रुपया, जो केवल चाँदी 
पर अ्रंकितनोठ है, में बदलने के दायित्व से उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करने की सिफारिश 
की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की वृद्धि से उत्पन्न भय से मुवित पा सके । निस्सन्देह 
वर्तमान नोटों को रुपये में बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परल्तु नये 
नोटों को चाँदी के रुपयों में बदलने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए । फिर भी 
यह वाज्छनीय था कि जनता का विश्वास और नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 
धातु के रुपये और नोटों के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जायें । 
झ्रायोग ने पूर्ण कानूनी मुद्रा के रूप में एक रुपये का नोट पुनः जारी करने 
की सिफारिश की जो अन्य नये नोटों की तरह कानूनतः चाँदी के रुपये में परिवर्तनीय 
न हो । इससे नोटों को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी तथा यह चाँदी का मूल्य 
रुपया पिघजाने वाले विन्दु के ऊपर होने की दशा में बचाव प्रस्तुत करेगा । 
पल नोटों की रुपयों में परिवर्तनीयता के कानूनी अधिकार को वापस लेने के 
कारण यह आवश्यक हो (गया कि एक रुपये के नोट को छोड़कर समस्त कानूनी 
द्रव्य को छोटे नोटों और चाँदी के रुपयों में बदलने का परिनियत्त दायित्व करेन्‍्सी 
अधिकारियों पर रखा जाय । गोटों के बदले चाँदी के रुपये देना करेन्सी अ्रधिकारियों 
की इच्छा पर था, यद्यपि घात्विक करेन्‍्सी के लिए जनता की समस्त उचित माँगों को 
व्यवहार में पुरा करना चाहिए। 
१०, सुरक्षित कोष का एकीकरण और वनावट--आथोग ने सिफारिश की कि पतन्न- 
मुद्रा और स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप को मिलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना 
चाहिए ताकि इसकी कार्येक्षमता का आइवासन हो सके तथा यह शभ्रीर अधिक सरल 
होकर जनता की समझ में झा सके । 
नये सुरक्षित कोप के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सिफारिशों प्रस्तुत कीं-- 
(१) विनिमय के क्षतिपूरक प्रभाव, करेन्‍्सी के प्रसार और संकुचच को निश्चित 
१ पौर्ड के लिए १३:३७ रुपया। इस दर पर एक तोला सोने का सम-सूल्य २१ रुपया २ आना 
कि कक । आयोग ने भारत के खर्ण-केन्द्र लन्दन पर आधारित स्वर्ण की तीन विभिन्‍न विक्रय-दरें 
“अस्तावित कौं-- (१) जबकि लन्दन में टी० टी० दर उच्चतर स्वणु-विन्दु पर श्रथवा इससे ऊपर थी 
(१ शि० ६३ पंस) बम्बई में देने के लिए विक्रय-मूल्य कय-मूल्य के ही समान था अर्थात्‌ २१ रुपया 
३ आना १० पाई प्रति तोला शद्ध सोना । जिस समय लन्दन में टो० टी० दर उच्चतर स्वर्ण-विन्द से नीचे 
थी (२) उस समय लन्दन में देने ह लिए विक्रय-दर २१ रु० ७ आ० & पा० थी (लन्दन सेजने के 
यातावात को सम्मिलित करते हुए) और (३) बम्बई में देने के लिए यह २१ रु० १९ आ० € पाई थी 
(यातायात के दूने व्यय को सम्मिलित करते हुए) । देखिए, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर, पृष्ठ हर 


| 
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करने के लिए सुरक्षित कोष की बनावट और प्रगति कानून द्वारा निर्धारित होनी 
चाहिए। (२) भानुपातिक सुरक्षित कोष पद्धति श्रपनाना चाहिए। स्वर्ण तथा 
स्वर्ण प्रतिभूतियाँ सुरक्षित कोष का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग हों । करेन्‍्सी 
अ्रधिकारियों को चाहिए कि वे इन्हें सुरक्षित कोष का ५० या ६० प्रतिशत तक कर: 
दें। शीघ्र-से-शीघ्र स्वर्ण सुरक्षित कोप का २० प्रतिशत यथाशीघ्न स्वर्ण के रूप में हो 
जाना चाहिए और १० वर्ष के अन्तगंत यह स्वर २५ प्रतिशत हो जाना चाहिए । 
इस बीच में सोना सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का अनुकूल अवसर 
हाथ से व जाने देना चाहिए। स्वर भण्डार का कम-से-कम है भाग भारत 
में रहना चाहिए। (३) १० वर्ष के संक्रमण-काल में सुरक्षित कोप में रजत भण्डार 
को काफी कमर कर देना चाहिए। (४) शेष सुरक्षित कोष व्यापारिक हुण्डियों और 
भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहिए । १० वर्ष के अन्तर्गत उत्पस्त 
की गई प्रतिभूतियों' का स्थान विपणन योग्य प्रतिभूतियों को ले लेना चाहिए। (५) 
रुपया-प्रचलन के संकुचन की हृष्टि से ५० करोड़ रुपये का दायित्व पर्याप्त समझना 
चाहिए। प्रचलन में चाँदी के रुपये की संख्या में की गई बुद्धि श्रथवा कमी के $ भाग 
के वरावर की मात्रा इस दायित्व में जोड़ना अथवा घटाना चाहिए और इस प्रकार 
होने वाला लाभ अथवा हानि सरकारी आ्रागम को सहना चाहिए। 

भ्रायोग ने कहा कि ऊपर कहे गए रूप में स्वर्ण सुरक्षित कोष को हृढ़ करने 
में निम्नतम जोखिम और व्यय होगा और यह निम्न कारणों से आवश्यक भी था-:-- 
(१) ताकि करेन्‍्सी अधिकारी करेन्सी के बदले सोना बेचने के दायित्व को पूरा कर 
सकें--विशेषकर नये नोटों की स्वर में परिवर्ततीयता के कारण । (२) स्वर्ण 
प्रमाण-पत्रों (गोल्ड सर्टीफिकेट्स) के लोकप्रिय होने पर सरकार उन्हें भुनाने योग्य 
बना सके । (३) स्वर्ण करेन्सी के प्रचलन को सुविधा देने के लिए यदि इसे रखने का 
निश्चय किया जाय | 

श्रायोग के विचार में स्वर प्रमाप पद्धति में रजत सुरक्षित कोप का कोई 
स्थान ही नहीं था, परन्तु सम्पूर्ण प्रचलन का अधिकांश भाग होने भर इसके मौसमी 
उत्तार-चढ़ाव के कारण सुरक्षित कोप का कुछ भाग चाँदी में स्खना आवश्यक हो 
गया । एक रुपये फ्रा नोट रुपयों की सात्रा कम कर देगा, इसलिए संक्रमण-काल 
में सुरक्षित कोप से रजत अंश ८५ करोड़ रु० (३० अप्रैल, १६२६ को) से घटाकर 
२४ करोड़ रु० कर देना चाहिए । 

आयोग ने सिफारिश की कि सुरक्षित कोप में भारत सरकार की रुपया- 
प्रतिभूतियों की मात्रा वापस न होने वाले प्रचलन के बराबर और इतनी अधिक राशि... 
तक सीमित कर दी जाय जो सरकार की साख को विगाड़े विना ही सरलता से वयूल 
हो सके, व्योंकि ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक हुण्डियों से कम वाब्छनीय है । रुपया- 
प्रतिभृतियों की तुलना में व्यापारिक हुण्डियाँ करेन्सी अधिकारियों की इच्छा और 
निर्णय से स्वतन्त्र देश की आवश्यकताओं के अनुसार करेन्सी के स्वाभाविक प्रसार 
और संकुचन का गुण रखती हूं । इसके अतिरिक्त प्रावश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रति- 
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भूतियों का वसूलना कठिन हो जायगा। १६३४५ में रिजर्व बंक श्राफ़ इण्डिया की 
स्थापना के बाद से पत्न-मुद्रा के निगम और सुरक्षित कोष की स्थिति सम्बन्धी नये 
बन्धों का विवेचन अध्याय ११ में किया गया है। 
है स्वर्ण-पिण्ड बनास स्वर्ण करेन्सी प्रमाप 

११, स्वरण-पिण्ड प्रमाप की आलोचना--आयोग ने स्वरा-पिण्ड प्रमाप का समर्थन 
किया और इसके पक्ष में कहा कि इससे स्वर्ण ही एकमात्र श्रर्थ का प्रमाप हो जायगा 
और हर काम के लिए प्रान्तरिक करेन्‍्सी की स्वर्ण में परिवर्ततीयता का श्राशवासच 
रहेगा, यद्यपि इसके ग्रन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि देश में करेव्सी के बदले स्वर्ण 
'सदेव उपलब्ध रहेगा तथा करेन्‍्सी के विनिमय मुल्य की सहायता के लिए 
केन्द्रीय सुरक्षित कोष में भी रहेगा परन्तु वह प्रचलन में नहीं प्रायेगा ।! अन्तिम 
'उद्दश्य की पूर्ति सावरेन के विमुद्रीकरण और दण्ड (वार) के रूप में करेन्सी श्रधि- 
कारियों द्वारा सोने के विक्रय से की गई । गे र-मुद्राचलन उद्दं धयों के लिए अधिकारियों 
हारा जनता से स्वर्णा-क्य के प्रति इस प्रकार सावधानी बरती गई कि कम-से-कम 
४०० श्रौंस (१०६४५ तोला) की मात्रा में प्रस्तुत किये जानें पर ही सरकार खरीद करे 
तथा खरीद की दर में लन्दन से बम्बई तक सोना भेजने की लागत भी शामिल हो । 
कानूनी मुद्रा की स्वर्ण-दण्डों में परिवर्तेतीयता बैंकों और बेकरों के लिए 
* र्उछी हो सकती है, परन्तु जनता के लिए यह श्रपर्याप्त और उनकी समभ से परे थी । 
४०० श्रौंस की निम्ततम सीमा बहुत अधिक थी, श्रौर इससे स्वरा में परिवर्तेनीयता 
अव्यावहारिक हो गई | सावरेव और भप्रर्धन्सावरेन के विमुद्रीकरण की कड़ी श्रालोचना 
की गईं । १६१४-१८ के युद्ध के पहले स्वर्ण विनिमय प्रमाप के भ्रन्तर्मंत अनुमानत्त: 
६,०००,००० पौण्ड की सावरेन जनता के हाथ में थी। इंगलैण्ड में भी १९२४ के करेन्सी 

सम्बन्धी नये प्रवन्धों के श्रन्तगंत सावरेन का विमुद्रीकरण नहीं किया गया । 
१२, भारत में स्वर्ण करेन्‍्सी प्रसाप का पक्ष--आ्रायोग की स्वरं-पिण्ड प्रमाप वाली 
योजना स्पष्टतः अंग्रेज़ी पद्धति से प्रभावित थी । यह कहा गया कि १९२४ में इंगलैण्ड 
में पिण्ड प्रमाप के रूप में स्वर्ण प्रमाप की पुनर्स्थापना १६९२२ में जेनेवा सम्मेलन 
की सिफारिशों के अनुसार विश्व करेन्सी की आदर्श पद्धति--श्रत्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
प्रमाप--के विकास की ओर कड़ा कदम था | इस पद्धति के श्रन्तगंत श्रांतरिक करेन्‍्सी 
अपरिवर्तेनीय पत्र-मुद्रा की होगी और स्वर्ण केवल विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 
उपलब्ध होगा । १६२६ में भारतीय परिस्थितियाँ स्वणो प्रमाप एवं स्वर्ण मुद्रा चलन 
“| निर्देश कर रही थीं। इन परिस्थितियों में स्वर्ण मुद्रा अवावश्यक विलासिता श्रथवां 
स्वर प्रमाप से सम्बद्ध परम्परागत शिष्यता नहीं समझी जा सकती थी । इसीलिए 
लगभग असन्दिग्ध सभी भारतीय साक्षी भ्रौर कुछ यूरोपीय साक्षी, जैसे डॉ० कैंनन 
धौर डा० ग्रेगरी*, ने हिल्टन यंग्र श्रायोग से स्वरां करेन्‍्सी प्रमाप अपनाने के लिए आग्रह 


१. २३ नवम्पर, १६२४ को दिल्ली में सर वेसिल ब्लैकेट का भाषण देखिए । 
२. देखिए, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, परिशिष्ट 5० और ८५१ । 
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किया । सर बेसिल ब्लैकेट ने स्वयं यह विचार प्रकट किया कि कोई आदर्श पदड़ति' 
सोचने से पूर्व भारत को ऐसी स्थिति से निकलना पड़ेगा जिसमें सोने का सिक्का होगा 
तथा इच्छानुसार करेन्सी के सभी रूप सोने के सिक्के में परिवर्तित किय्रे जा सकेंगे । 
सरलता और ग्राह्मता, जिन्हें श्रायोग ने भारत की किसी भी करेन्‍्सी पद्धति के श्राव-८ 
इयक गुणों के रूप में स्वीकार किया था, स्वर्णा-पिण्ड प्रमाप के विशिष्ट गुण नहीं थे । 
१३, आयोग के प्रस्तावों के विरुद्ध अन्य आपत्तियाँ--आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण 
की क्रय-विक्रय दरें भी प्रतिकूल श्रालोचना का विषय थीं। दरों के ऐसे व्यवस्थापन से, 
कि करेन्सी अधिकारी सबसे सस्ता होने पर सोना खरीदें और सबसे मेहगा होने पर 
वैचें, भारत में स्वर्ण का क्रय-विक्रय लगभग नहीं के बराबर हो जायगा। यह बात 
करेन्सी अधिकारियों द्वारा स्वरणं-विक्रय पर विशेष रूप से लागु होगी। जनता तो 
निर्यात कार्य के लिए आवश्यक होने पर ही खरीद करेगी | इसके अतिरिक्त विनिमय- 
दर उच्चतर स्वर्ण-विन्दु से नीचे होने पर बम्बई की तुलना में लन्दन में अधिक 
अनुकूल दर पर सोने की चिक्री के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्ताव का उद्दंश्य 
लन्दन में स्वर्ण देने (विक्रय के लिए) को प्रोत्साहित करना था | इससे स्वर्ण विभिमय 
प्रमाप की बुराइयाँ तो बनी ही रहेंगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया।* इस 
सम्बन्ध में हम आयोग की इस सिफारिश की ओर संकेत कर सकते हैं कि रिजर्व 
वेक स्वर्णा-सिक्कों अथवा स्वर्णू-पिण्ड का कम-से-कम आधा भाग भारत में रखेगा । 
शेप आधा भाग देश के बाहर उसकी शाखाओं, एजेन्सियों श्रथवा उसके खाते में श्र८/ 7 
वेंकों में रखा जा सकता है। बैंक के स्वर्ण की कोई भी मात्रा, चाहे वह टकसाल में 
ही अथवा विप्रेषण के मार्ग में, कोप का एक भाग साभी जायगी। आयोग की 
सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रतिभृतियों के रूप में विशाल भण्डार रखने का श्रर्थ यह 
है कि उस सीमा तक हमारा सुरक्षित कोप बाहर विनियोजित किया जायगा | लन्दन 
में सुरक्षित कोप रखने के कारण उत्पन्त सन्देह और अ्रविश्वास के कारण भारतीय 
द्रव्य के लन्दन में रखने से सम्बन्धित किसी भी प्रवन्ध को प्रस्तावित करने के लिए 
विज्ञेप ध्यान देना आवश्यक था । 
विनिमय प्रमाप को निरिचित रूप से नष्ट कर देने और करेन्सी तथा विनिमय 
पर सरकारी नियन्त्रण सदा के लिए समाप्त करने के सम्बन्ध में आयोग की सिफा- 
रिशों का अच्छी तरह से स्वागत किया गया, परल्तु स्वर्णा-पिण्ड प्रमाप, जिसे उन्होंने 
विनिमय प्रमाप की सारी बुराइयों के निदान के रूप में प्रस्तावित किया, जनता 
को उत्साहित नहीं कर सका । श्रायोग की सिफारिशों के समय पूर्णतया करेन्‍्सी प्रमाप 
के बजाय भारतीय दक्षाओ्रों के अनुकूल मौलिक स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप श्रधिक मान्ण-<ू 
होता (१६२६) । है ४ 
रुपये का स्थायित्व 
१४. स्थायित्व का अनुपात--आयोग ने सिफारिश की कि स्वर के साथ रुपये का 
_ स्वायित्व १ शि० ६ पेंस की विनिमय दर पर किया जाय ओर इस प्रकार रुपये को 
कै १. देग्विस, पो० बी० जुनारकर, एन इसजामिनेशन आक दि करेन्सी कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ ५५ । 
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८४७ ग्रेत शुद्ध सोने के मूल्य के बराबर कर दिया गया। उनका विचार था कि उसः 
दर पर विहव के मूल्यों के साथ भारत के मूल्य व्यवस्थित हो चुके थे और उसमें 
परिवर्तन करने का श्र्थ व्यवस्थापन का केठिच समय तथा अत्यधिक आधिक अस्त- 
'अस्तता होगी । ः 

झ्रायोग ने तके उपस्थित किया कि जब विनिमय शौर मूल्य पर्याप्त समय तक 
स्थिर रहे तो विपरीत संकेतों के श्रभाव में यह स्वीकार करना उचित ही था कि 
मजदूरी का उनसे सामंजस्य हो चुका था। विदेशी व्यापार के आँकड़ों से भी इस 
अनुमान की पुष्टि होती थी । संविदा के सम्बन्ध में श्रायोग का तर्क यह था कि वे 
झधिकतर अल्पकालीन थे और इसलिए उच्चतर अनुपात से प्रभावित नहीं थे । 

इस विचार के सम्बन्ध में कि १ शि० ४ पेंस रुपये की स्वाभाविक दर (नेचु-- 
रल रेट) थी, आयोग ने यह तक॑ उपस्थित किया कि एकमात्र दर, जिसे स्वाभाविक 
दर कहा जा सकता है, वह है जिसका करेन्‍्सी की वर्तेमांन सात्रा और वाह्म मृल्यों के 
साथ सामंजस्य हो। इस दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थिति में उन्हें ! शि० ६ पंस 
स्पष्ट: स्वाभाविक दर प्रतीत हुई । इसके विपरीत, यदि स्वाभाविक दर से तात्पर्य॑- 
उस दर से हो जो सरकारी कानून अथवा कार्यो के श्रभाव में एक विज्येष विन्दु पर 
रुपये को स्थिर कर दे, तो इस अनुमान के आ्राधार पर भारत जसे देश में इसके 

' व्यापार के मौसमी चढ़ाव-उत्तार के साथ विनिमय दर में इतने परिवर्तत होंगे, जिससे 

“वी विज्येष दर को स्वाभाविक दर कहना असम्भव होगा । 
यदि मूल्य और भ्रम के साथ १ शि० ६ पेंस की दर के व्यवस्थापत को हम 
न भी माने तो भी यह गम्भीरतापुर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी तरह भी 
१ शि० ४ पेंस की दर से व्यवस्थित थीं, क्योंकि गत ८ वर्ष में यह दर कभी भी 
पर्याप्त रूप से प्रभावपूर्ण नहीं रही । जहाँ तक व्यवस्थापत भ्रथवा सामंजस्य का प्रइत 
है, यह १ शि० ६ पेंस पर ही हुआ होगा । इस परिस्थितियों में १ झ्षि० ४ पेस की 
दर स्थापित करने से मूल्यों में १२९३ प्रतिशत वृद्धि होना श्रवश्यम्भावी था जिससे 
साधारणतया उपभोक्ताश्नों और विशेष रूप से कम वेतन वाले शिक्षित ब॒र्ग की कठि- 
नाइयाँ बहुत बढ़ जायेंगी । इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में भी कमी होगी, 
जिसके औचित्य अथवा श्रावश्यकता का किसी भी आधार पर समर्थन नहीं किया जा 
सकेगा। १ शि० ४ पेस की दर से केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों की वित्त- 
व्यवस्थाएँ बुरी तरह से अव्यवस्थित हो जायेगी जिससे प्रान्तीय अ्नुदानों की समाप्ति 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायगी । 

: ४2९. विसति टिप्पणी ( सिनट ऑफ़ डिसेएट )--प्तर पुरुषीत्तमदास ठाकुरदास मे 
अपनी विमति टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार सरकार ने विनिमय दर बढ़ा- 
कर १ शि० ६ पेंस कर देने का विचार किया और इस निश्चय से आयोग की जाँच 
ओर निष्कर्ष दोनों को प्रभावित किया । उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार 
सितम्बर और अक्तूबर, १९२४ में युद्ध के पहले की १ शि० ४ पेंस की दर पर रुपये 
को स्थिर करने के अवसर को सरकार ने त्याग दिया और विनिमय दर बढ़ाने के लिए _ 


; 
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२ शि० स्वर की झूठी दर का प्रयोग किया, जिससे करेन्सी में भयावह रूप से संकु- 
चन हुआ । 

उनके प्रधान निर्णय इस प्रकार थे-- 

(१) मजदूरी में कोई भी सामंजस्य नहीं हुआ था । बिना भगड़े के कोई सामं<ः 

जस्य सम्भव भी नहीं था । (२) पूर्ण सामंजस्य होने तक १ शि० ६ पेंस की दर ने 
अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्माताश्रों को १२३ प्रतिशत की श्राथिक सहायता दी, 
जिससे भारतीय उद्योग पर अधिक भार पड़ा। (३) श्रनुपात में परिवर्तन का श्र्थ 
ऋणराकर्ताश्रों पर, जो कृषक हैं, १२३ प्रतिशत का अतिरिक्त भार बढ़ाना था। ऋण 
पुराने होने के कारण यह अनुमान करना स्वाभाविक था कि अश्रधिकांश ऋण १ शि० 
४ पेस के आधार पर ही लिये गए होंगे । (४) श्रतः १ शि० ४ पेंस की दर स्थापित 
करने से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को वढ़ा-चढ़ाकर कहा गया था। (५) १ शि० 
४ पेंस का बुरा प्रभाव जनता के छोटे भाग (लगभग २१ प्रतिशत) तक ही सीमित 
था जिसमें कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग के लोग थे | इसकी तुलना में ऊँची दर से 
७६ प्रतिशत व्यक्तियों को कष्ट होगा | जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, १ शि० ४ पेंस 
की दर श्रपनाने से मूल्यों में सम्भावित वृद्धि से पारिश्रसिक की वर्तमान दरें, जो काफी 
ऊँची थीं, व्यवस्थित हो जायेँंगी। प्रत्येक दशा में निम्त दर से उद्योग और कृषि 
अधिक समृद्ध होते और इससे रोज़गार वराबर मिलता रहता, जबकि उच्च अनुपात से 
इन दोनों को हानि पहुँचती । (६) १६१४-१८ के पूर्व-प्रचलित १ शि० ४ पेंसकए 7 
अनुपात विदव के श्रन्‍्य देशों के अनुपात की तरह ही अव्यवस्थित हो गया, परच्तु 
अन्य देशों ने स्थायी रूप से युद्ध के पहले के अनुपात को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि दोनों दशाओं में उत्पन्न गड़बड़ी समान 
थी, तो निरंय १ शि० ४ पेंस के ही पक्ष में होगा । 
१६, विनिमय दर के विवाद का परीक्षण--बहुमत की रिपोर्ट और विमति टिप्प- 
शियों ने एक ऐसा शस्त्रागार प्रस्तुत किया जिससे दोनों शोर के प्रतिद्दन्द्रियों ने भया- 
नक विवाद मैं अपने-अपने हथियार खींच लिए। देखने में तकों कितने ही युवितिसंगत 
क्यों न दिखाई पड़े, परन्तु सूक्ष्म परीक्षण पर नये अनुपात के समर्थकों और विरोधियों 
द्वारा दिये गए तकों में अनेक दोप दिखाई पड़ेंगे । 

(१) बहुमत के तर्कों की श्लालोचना--वहुमत के अ्रनुसार १ शि० ६ पें० की दर 
पर मूल्यों के व्यवस्थापन का तक देशनांकों पर आ्राधारित था। देशनांक किसी प्रकार 
भी पव-प्रदर्शक नहीं थे ।* परन्तु इन श्रपूर्णा देशनांकों पर आधारित श्रपनी गरानाश्रों 
को समाप्त करने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चय ही पर्याप्त व्यवस्थापन हो:- 
चुका है भौर देणनांकों के सम्बन्ध में वे स्वयं अपनी चेतावनी को भूलकर १ शि० 

६ पेस की दर के उत्साही समर्थक वन गए। (सर पुरुषोत्तरदास की श्रालोचना भी इसी 
आधार पर की जा सकती है कि बहुमत द्वारा भ्रयुक्त सांख्यिकीय तथ्यों से वे बिल्कुल 


_विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचे श्लौर उन्होंने अपने परिणामों को सचाई में श्रसंदिग्ध 


१. देखिए, दिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ड, पैदा १७८-६ । 
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विश्वास प्रकट किया ।) 
जूट उद्योग के अतिरिक्त किसी श्रन्य उद्योग में १ शि० ६ पेंस के साथ 
मजदूरी का सामंजस्य दिखाने के लिए बहुमत ने कोई सांख्यिकीय साक्षी प्रस्तुत नहीं 
- “हो। दीधेकालीन संविदाशं के सम्बन्ध में आयोग ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १ शि० 
६ पेंस की दर कठोर सिद्ध नहीं होगी क्योंकि, उदाहरण से लिए, १६१४ के मूल्यों 
में हुई वृद्धि के कारण मालग्॒ुज्ञारी बन्दोबस्त का वास्तविक आ्रायात (इन्सीडेन्स) कम 
हो गया था । उन्होंने विनिमय के हेर-फेर के कारण मजदूरों के पारिश्रमिक की छिपी 
हुई कमी के विरुद्ध तक॑ प्रस्तुत किया । तकसंगत होने के लिए उन्हें मालग्रुजारी की 
छिपी हुई वृद्धि को १ शि० ६ पेंस की दर के विरुद्ध समझना चाहिए | 
इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि सरकारी वित्त पर दर के प्रभाव 
को निर्णयात्मक नहीं समभना चाहिए, वहुसत इस तक का श्रत्यधिक प्रयोग करने 
के मोह का संवरण नहीं कर सका | 
बहुमत ने १ शि० ४ पेंस की दर की पुनर्स्थापता का इस आधार पर विरोध 
किया कि यह कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग ' को श्रवाञ्छनीय कष्ट देगा । हाल में ही 
सुल्यों में हुई वृद्धि के कारण इस वर्ग ने श्रन्‍्य वर्गो की श्रपेक्षा ्रधिक कष्ट उठाया और 
संरक्षण-नीति का भांर भी श्रधिकांशतः इन्हीं पर पड़ता । अतएवं मध्यम और निम्त- 
मध्यम वर्ग के हितों को बढ़ाने वाले किसी भी कदम के समर्थन के लिए पर्याप्त श्राधार 
५ परन्तु १ शि० ४ पेस की दर से मूल्यों में १२६ प्रतिशत की वृद्धि के सम्बन्ध में 
बहुमत का भय केवल इस अनुमान पर आधारित था कि १ शि० ६ पेंस की दर पर 
मूल्यों का भली भाँति सामंजस्य हो गया है । यदि सामंजस्य को स्वीकार भी कर लें, 
'तो इस बात की सकारण आशा की जा सकती है कि पूरे १२६ प्रतिशत की दृद्धि नहीं 
'होती, क्योंकि कुछ ह॒द तक विश्व के मूल्यों के गिराव की स्पष्ट प्रवृत्ति अवश्य ही इस 
वृद्धि का प्रतिरोध करती । 
बहुमत का हढ़तम तके यह ,था कि उच्चतर दर लगभग १ वर्ष से श्रधिक लागू 
रही और इसलिए पर्याप्त सामंजस्य अवश्य हो गया होगा | इसके विरुद्ध यह कहा 
'जा सकता है कि पर्याप्त सामंजस्य के लिए एक वर्ष का समय काफी वहीं था, अतएवं 
, यह तक सामंजस्य के विपक्ष में श्रधिक पड़ता है ।* 
(२) ३ शि० ४ पें० को दर के पक्ष का आलोचनातव्मक परीक्षण--पह भी भली 
“भाँति सिद्ध किया जा सकता है कि १ शि० ४ पें० के समर्थकों ने भी ऐसे तो का 
आश्रय नहीं लिया जिनका कोई अपवाद न हो। उदाहरण के लिए, उन्होंने इस बात 
-“प विशेष वल दिया कि १ शि० ६ पूं० के अनुपात को ठोक रखने के लिए सरकार 
१. अपनो विमति रिययी (मिनट ऑफ डिसेंट) में (पैरा ०) सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने केन्स के 
इस विचार को उद्धृत किया कि इंगजिस्तान जैसे देश में विनिमय के १० प्रतिशत परिवर्तन के सामंजस्य 
के लिए लगभुग २ वषे का समय आवश्यक है। यदि एक ऐसे देश में, जिसके व्यापार का अ्रषिकांश 


“भाग वाह्म है, इतना समय आवश्यक दे, तो भारत जैसे देश में यह समय अवश्य ही अधिक होना 
चाहिए, जिम्तका आन्तरिक व्यापार विरेशो व्यापार की तुलना में कहीं अधिक है । 
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ने मुद्रा का प्रत्यधिक संकुचन किया । यदि मुद्रा संकुचन सचमुच इतना अधिक किया 
गया था, तो यह अवश्य ही मूल्य के सामान्य स्तर को काफी नीचे ले झाता। मूल्यों 
में पर्याप्त कमी को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि हम १शि० ६ पें० की दर 
प्र सामंजस्य को स्वीकार करते हैं। दर 

उच्चतर अनुपात के विरोधियों ने ग्रामीण ऋणिता के बढ़ते हुए भार पर 
तो वल दिया, परन्तु किसानों को सस्ते श्ौज़ारों की उपलब्धि और सामान्यतः कम 
लागत के रूप में प्राप्त अनुपात के क्षतिपुरक प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं दिया | वे 
यह समभकने में भी असफल रहे कि अ्रधिकांश कृषि-ऋण वस्तुओं के रूप में लिया जाता 
है इसका और कुछ भाग अल्पकालीन होता है ॥7 

पुराने अनुपात के पक्ष में प्रबलतम तक॑ यह था कि १ शि० ६ पेंस पर मृल्यों 
का स्थायित्व करने का प्रयत्न अर्थ-प्रमाप में अनुचित गड़बड़ी करना है। यदि हम 
१ शि० ६ पें० के समर्थकों के अत्यन्त श्रनुकुल तक और अनुमान को मान लेंकि 
१ क्षि० ४ पेंस के अन्तर्गत अधिक आधिक बाधाएँ होंगी, तो भी यह कहा जा सकता 
है कि इन परिवतंनों के साथ जनता का तत्परता से सामंजस्य हो जाता । वस्तुस्थिति तो 
यह थी कि पुराने अनुपात को त्यागने से करेन्‍्सी में अनेक बुरे तत्त्वों की संख्या बढ़ गई 
ओऔर इस प्रकार आलोचकों को सरकार की आलोचना का एक विषय और मिल गया । 
फल यह हुआ कि नये अनुपात ने हर बुराई के पर्याप्त स्पष्टीकरण के रूप में उत्सारण 
सिद्धान्त (डुन थ्योरी) का स्थान ले लिया । पट 

भविष्य के आर्थिक इतिहासवेत्ता नये अनुपात के बाद के समय को वैभव- 
घाली समय के रूप में अ्रंकित नहीं करेंगे तथा नये अनुपात के बाद देश के कठिन 
समय और १६२६-३३ के श्राथिक अवसाद ने सरकारी विनिमय पर किये जाने वाले 
आक्रमणों को और उम्र बना दिया था। तर्क के रूप में यह कहा जासकता हैँ कि 
यदि देश पुराने अनुपात को रखता तो उद्योग और वारिज्य की और भी दुरी 
दणगा हो गई होती । परन्तु इस त्तक॑ में तो यह मान लिया गया हैं कि १ शि० ६ पें० 
की दर पर झाधे से अधिक संक्रमण पूरा हो छुका था, जबकि यही सिद्ध करता है। 
हम लोग ऊपर कह चुके हैं कि सामंजस्य सम्बन्धी आयोग के विचार के पक्ष में दी गई 
साक्षियाँ विश्वसनीय नहीं हैं । हम तो यहाँ तक कह चुके हें कि यदि १ शि० ४ पें० की 
दर से अपेक्षाकृत अधिक आ्िक अव्यवस्था की सम्भावना को मान भी लिया जाय-- 
समस्त साक्षी पर निष्पक्ष रूप से विचार करने वाला व्यक्ति भी इससे अधिक नहीं 
मान सकता--तो भी पुराने अनुपात के लिए इस अवस्था की जोखिम उठाना श्रेयस्कर 
घा। यह नितान्त स्पष्ट होना चाहिए कि जितने अधिक समय तक नई दर"* बह्ी- 
रहेगी, उतनी ही उततके संदर्भ में परिस्थितियों के व्यवस्थित होने की भावना हंढ़ 
होती जायगी और पुराने अनुपात को पुनः स्थापित करने का पक्ष निर्वल होता 
. ज० सी० कोयाजी, <ण्टियाज करेन्ती, एक्सचेंज एण्ड दकिंग प्राब्लेम्स, पृष्ठ १० । 
थे मेफ्शन १६; मार्च, १६२७ के इण्टियन करेन्सी एक्ट द्वारा  शि० ६ प० की नई दर 
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जायगा | 
१७, अनुपात (विनिमय दर) के विवाद का तद॒नन्तर विकास (अप्रैल १६२७ से 
»सितम्बर १६३१ तक)--शरद १६२६ में अमेरिका से प्रारम्स होने वाली आधथिक संकट 
की हवा धीरे-धीरे विश्व-भर में फैल गई और सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं श्ौर 
प्रतिभृतियों के मूल्य एकदम गिर गए। भारतीय प्रतिश्तियों का भी यही हाल हुआ । 
इन परिस्थितियों में विभियोक्ताओ्रों की दुवंलता विनियोग सम्बन्धी हिचक के रूप 
में प्रकट हुई । इस प्रवृत्ति को कठिन राजनीतिक विरोध से और भी वल मिला । 
विश्व आ्थिक अवसाद की प्रमुख विशेषता मूल्यों, विशेषकर क्ृषि-मृल्यों, का तीक्र 
गिराव था, जिससे भारत के कच्चे माल के निर्यात को वहुत हानि पहुँची । 
इत, परिस्थितियों में सरकार १ शि० ६ पें० की विनिमय दर बनाये रखने 
ओर विशेष आर्थिक उपायों को अपनाने के लिए विवश हो गई । विनिमय की दूढ़ता 
के लिए साख नियन्त्रण के हेतु अपनाये गए इन उपायों में विनिमय बेंकों तथा श्रन्य 
कऋताओं को ट्रजरी बिलों के निर्मम तथा इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया की बेंक दर 
की वृद्धि को गिनाया जा सकता है। 
१ शि० ६ पें७ के श्रनुषात के विरोधियों ने यह तक॑ उपस्थित किया कि मा, 
१६२७ में इस श्रतुपात को वध बना देने के बाद भी १६३१ तक उसे बनाये रखने के 
लिए इतने भ्रधिक प्रबन्ध की आवश्यकता हुई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि परिस्थितियों 
श्रोर इस दर का सामंजस्य नहीं हुआ था, श्रतएव १ शि० ४ पें० के पुराने अनुपात 
को स्थापित करना पुनः वांच्छेवीय था। १६२६-३० और १६३०-३१ में (लन्दने को) 
विप्रेषणार्थ श्रावश्यक स्टलिंग कोष प्राप्त करने में सरकार द्वारा अनुभव की गई कछि- 
नाई की व्याख्या भी अनुपात की अनुपयुक्तता के रूप में की गई । नवम्बर, १६३० 
ओर मार्च, १६३१ में शभ्रवस्था और भी शोचनीय हो गई । सरकार न केवल स्टलिग 
की खरीद करने में श्रसमर्थ रही वरन्‌ उन्हें उत्पत्त माँग को पूरा करने के लिए ५६ 
लाख पौण्ड तक स्टलिंग का विक्रय करना पड़ा । १६९३१ के जून और सितम्बर के बीच 
उन्हें पुन: १४० लाख पौण्ड के मुल्य के रिवर्स कौंसिल बेचने पड़े । 
॥ विश्व झ्राथिक अवसाद के बीच मनन्‍्दी की व्याख्या के लिए एकमात्र नये ग्रनपात 
की मुख्य कारण के रूप में चुनना असम्भव है । हम यह श्राशा कर सकते हैं कि श्रमुपात 
के कारण उत्पत्त आथिक शव्यवस्था श्रनुपात स्थापित करने की निकट्तम अवधि में 
उग्रतम होगी और धीरे-धीरे समय बीतने के साथ यह कम होती जायगी | 
_». परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तत होते पर अनुपात किसी भी समय बदला 
जा सकता है, भले ही किसी समय उसका कितना ही सामंजस्य क्‍यों न हो गया हो । 
सितम्बर, १६३१ में इंगलैण्ड द्वारा स्वरा प्रमाप त्यागने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्त हो गई थीं जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर पुनः 
विचार करता ग्रावश्यक हो गया था ।* एकमात्र आधथिक हृष्टिकोश से भी प्रइन 
2. देखिए, सेक्शन २०, २३ और २५ । 
-२ देखिए, नीचे सेक्शन २० और २५ । 


३३४ भारतीय अर्थशास्त्र 


१ ज्ि० ६ पै० और १ शि० ४ प० के बीच चुनाव करने का ही नहीं है। नये अलुपात्तः 
के परित्याग की सम्भावना का अर्थ १ शि० ४ पें० के पुराने अनुपात की स्थापना 
नहीं है। हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि यदि स्थिति का सस्पुर्ण भर निष्पक्ष _ 
पुनविलोकन वर्तमान अनुपात का परिवतेन आवश्यक समभता है ( १ शि० ६ पें०” 
स्टलिंग ) तो यह भी सम्भव हो सकता है कि इन परिवर्तित परिस्थितियों में उपयुक्त- 
तम अनुपात १ शि० ४ पेंस न होकर कोई श्रन्य अनुपात ही हो । 

१८, सरकार द्वारा हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण--१६ जनवरी, 
१६२७ को सरकार ने तीन बिल प्रकाशित किये जिनमें श्रायोग की सिफारिश निहित 
थीं--(१) पहला चिल प्रिदिश भारत के लिए स्वर प्रमाप करेन्‍्सी स्थापित करें 
ओऔर रिजर्व वेक ऑफ़ इण्डिया का निर्माण करने के लिए था। (२) दूसरा बिल 
१९२० के इस्पीरियल बंक कानून को सुधारने के लिए था। (३) तीसरा बिल कुछ 
उद्देश्यों के लिए १६२३ के पत्र-मुद्रा कानुन श्रौर १६९०६ के टंकन कातुन को सुधारने 
और स्वर्ण विनिमय ( बाद में बदलकर स्टलिंग हो गया ) के खरीदने और बेचने के 
सम्बन्ध में सरकार पर कुछ दायित्व रखने के लिए था। बेकिंग के श्रध्याय में हम 
पहले और दूसरे बिल की चर्चा करेगे! यहाँ हम तृतीय बिल से सम्बन्धित हैं जो विधान- 
सभा में ७ मार्च, १६२७ को सर वेसिल ब्लकेट द्वारा प्रस्तावित किया गया। वित्त 
सस्त्री ने करेन्सी बिल के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया जिसमें कहा गया कि रुपये को 
स्थिर करने का समय झा गया था और बिल ने भारत के वित्तीय इतिहास में पहुंचा 
बार इस प्रकार निरिचत दर पर अनुपात को बनाये रखने के लिए करेन्‍्सी अधिका रियों 
को कानूनन उत्तरदायी ठहराया । युद्ध से पृवे, स्व के निश्चित अमुपात से रुपये के 
गिराव को रोकने के लिए कोई भी चैघानिक व्यवस्था नहीं थी, अतएवं रुपये और 
स्वर्ण का सम्बन्ध अपूर्ण था । सर बेसिल बलैकेट ने कहां कि बिल संक्रमणकालीन 
उपचार के सिवाय और कुछ नहीं था जो उसके पास होने के वाद तथा स्वर्ण 
प्रमाप और रिजर्व बैंक एक्ट लागू होने के पहले तक ही कार्यान्वित किया जायगा। 
हर कदम पर बिल का बुरी तरह से विरोध किया गया, परन्तु अन्त में यह बना दिया 
गया भौर १ अप्रैल १६२७ से लागू हुआ । 

१8, साचे १६२७ का करेन्सी एक्ट--वम्बई की टकसाल में २१ र० ३ श्रा० १० पा०५ 
प्रति तोला शुद्ध स्वर्णा की दर से कम-से-कम ४० तोला (१४ भ्रौंस) वाले स्वर्णा-दण्छ 
के रूप में असीमित स्वर्ण क्रय सम्बन्धी कानुन बनाकर सरकार ने १ शि० ६ पेंसः 
के नये श्रनूपात को स्थायित किया । चाँदी के रुपयों और कागजी नोटों के स्वामी 
कलकत्ता के करेन्सी-नियंत्रक (करेल्सी कप्ट्रोलर) अथवा बम्बई के करेन्त: 
उपनियंत्रक (डिप्टी करेन्सी कण्ट्रोलर) को प्रार्थना-पत्र देकर वम्बई की टकसाल:टे' 
सोना भ्रथवा सरकार की इच्छानुसार लन्‍्दन में तुरन्त अ्रपित करने के लिए स्टलिंग 
प्राप्त कर सकते थे, परन्तु दत्त यह थी कि वे २१ ठुपया ३ श्रावा १० पाई प्रति तोला 
_इद्ध वर्ण की दर पर कम-से-कम १०६५ तोला (४०० श्रौंस) शुद्ध सोना अथवा 


$3।₹; 


मय को समानता दस प्रद्ार प्रति रुपया ८४७ झेन शद सोना था । 





धर | 
ट 


चलाथ और विनिमय, २ शे१५ 


स्टलिंग की माँग करें और उसका दास चुकाएँ ।१ बम्वई से लन्‍्दन तक के यातायात 
व्यय की छूठ देकर स्टलिंग का विक्रय भी उसी कीमत पर होता था। इन दायित्वों" 
को पूरा करने के लिए स्टलिंग की सरकारी विक्रय दर १ शि० ५६६ पें० नियत की 
“5 |* १ अप्रैल, १६२७ को, जब इण्डियन करेन्‍्सी एक्ट लागू किया गया, वम्बई' 
टकसाल में स्वर्ण स्वीकार करने की शर्तें प्रकाशित की गईं । 
इस कानून के अ्रतुसार सावरेन और अर्ध-सावरेन भारत में कानूनी मुद्रा न 
रही ?, परन्तु सरकार पर यह दायित्व रखा गया कि वह इन सिवकों को सभी 
करेन्सी कार्यालयों और खुजानों में २१ रु० ३ श्रा० १० पा० प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण 
के मुल्य पर शर्थात्‌ १३ रुपया ५ आना ४ पाई प्रति सावरेन की दर पर स्वीकार करे ।. 
इन सिक्कों के कानूनी मुद्रा ल रहने पर भी भारत में सावरेन का प्रशंसनीय श्रायात 
हुआ । १६२७ के करेन्‍्सी एक्ट ने देश में स्वरु-पिण्ड एवं स्टलिंग विनिमय प्रमाप' 
की स्थापना की । स्टलिंग देना सरकार की इच्छा पर निर्भर होने के कारण संकुचित 
अर्थ में इस प्रकार स्थापित प्रमाप स्टलिंग विभिमय प्रमाप था, यद्यपि व्यवहार में 
२० सितम्बर, १६३१ तक इससे स्वर्ण विनिमय प्रमाप के रूप में काम किया, वयोंकि 
तब तक स्टर्लिंग और सोने का सूल्य समान था । यदि सरकार रुपयों के बदले में स्वर्ण 
देने के विकल्प का प्रयोग करती तो व्यवहारतः भारत में स्वर्ण प्रमाप ही होता ॥ 
१९२७ के स्टिंग विनिमय प्रमाप में स्वर्ण प्रमाप बनने की क्षमता थी। इससे यह 
. «»< होता था कि स्वर्ण प्रमाप त्तिर्वय ही सरकार का उद्देश्य था।* पहले विनिमय 
प्रमाप की तुलना में स्टलिंग विनिमय आवश्यक था, क्‍योंकि इसके अन्तर्गत रुपये और 
स्वर्ण के नियत सम-मुल्य की स्थापना की गई थी और निश्चित दरों पर स्वर्ण या 
स्टलिंग के क्रप-विक्रय का दायित्व वेधानिक रूप से सरकार पर रखा गया था । श्रत्य 
बातों में इसमें वे सभी दोष थे जिनकी चर्चा हम कर आये हैं। (देखिए सेक्शन १-६) 
२०, स्टर्ल्षिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रतिक्रियाएँ--ग्रेट-- 
ब्रिदेन तथा अन्य कई देशों में स्वर्ण प्रमाप की समाप्ति के फलस्वरूप विश्व-करेन्सी 
तथा विनिमय स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तनों के कारण १६२७ के कानुन द्वारा 
स्थापित द्राव्यिक प्रमाप को मौलिक स्वर्ण (पिण्ड) प्रमाप में परिवर्तित होने का उचित 
अवसर नहीं मिला। २१ सितम्बर, १६३१ से ग्रेटब्रिटेन ने स्वर्ण प्रमाप को 
त्याग दिया । उसी तिथि को सोना अथवा स्टलिंग बेचने के दायित्व को स्थगित 
करते हुए गवर्नर जनरल ने एक आडिनेन्स जारी किया और राज-सचिव ने 
१शि० ६ पेंस स्टलिंग की दर पर रुपये को बनाये रखने के नि्शंय की घोषणा की 
-<ह बिलाबर को गवर्नर जनरल से गोल्ड एण्ड रवॉलिग सेल्स रशुलेशन श्राडल 
२- देखिये, एल० सी० जेन, मॉनिटरी प्रावलेम ऑफ इस्डिया, पृष्ठ ३४ | 
२. रिंपोट श्रॉफ दि ऋण्ट्रोलर ऑफ करेन्‍्सी (१६२६-२७), पृष्ठ ३ । 
३« यहाँ यह जानना आवश्यक है कि विटिश गोल्ड स्टेंडर्ड एद्ट १६२ 


नहीं किया गया, हालांकि खतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया गया। 


५ द्वारा खणमुद्रा का विमुद्रीकरण: 
४. जैन, पूर्वोद्दृंत पृ० ३५ । 


३३६ भारतीय अर्थशास्त्र 


को जारी किया, जिसने पुराने आडिनेन्स को रह कर दिया और पारिभाषिक रूप 
में १९२७ के करेन्सी कानून के विधानों को पुत्र: लामू किया, परन्तु इस झ्राडि- 
नेन्स के अन्तगंत व्यवहार में स्टलिग की बिक्ती पर प्रभावपुर्ण नियन्त्रण रखा गया 
और इस प्रकार नियन्त्रित स्टलिग घिनिमय प्रमाप प्रारम्भ किया गया । नये आार्िनेन्द, 
के श्रन्तर्गत, स्टलिंग कुछ मान्यता-प्राप्त बैंकों को ही बेचा जा सकता थाजो इस 
सम्बन्ध में ग्रपना उत्तरदायित्व समभते थे। व्यापार की सामान्य श्रावश्यकताओों 
झौर २१ सितम्बर तक किये गए ठेकों के अर्थ-प्रबन्धन तथा उचित व्यक्तिगत एवं घरेलू 
उद्दश्यों के लिए यह पहली दर अर्थात्‌ १ शि० ५१ैं>ु पेंस की पुरानी दर पर बेचा 
जाता था। यह पिण्ड (ब्रुलियन) के झ्रायात भ्रथवा परिकल्पनात्मक विनिमय के अर्थे- 
प्रबन्धन के लिए नहीं बेचा जाता था। भारत से घन के प्रवाह को रोकने और सरकार 
के स्वर्ण एवं स्टलिंग साधनों पर अनुचित भार न पड़ने देने के लिए इस प्रकार की 
सावधानियाँ बरती जाती थीं। इन नियन्त्रणों के लिए इम्पीरियल बेक की 
एजेन्सी से काम लिया जाता था। स्टरलिग से सम्बद्ध होने के कारण सोने 
तथा उस पर आ॥आराधारित अन्य करेन्सियों, जैसे डालर श्लौर फ्रक, के सम्बन्ध 
में उपया स्टलिंग के अवमूल्यन एवं उतार-चढ़ाव में स्वाभाविक रूप से भागी 
होता था। स्टलिग डालर-क्रास-रेट में हृष्टब्य स्वर्ण के मूल्य की स्टलिग में वृद्धि का 
श्रथे रुपयों में भी स्वर्ण के मूल्य की बुद्धि होता था । सोने का मूल्य अगस्त, १९३१ के 
श्रन्त तके २१ रुपया १३ आता ३ पाई प्रति तोला था, परन्तु दिसम्बर, १६३१ में८:.. 
बढ़कर २६ रुपया २ श्राना प्रति तोला हो गया ।* ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा और अंशतः 
ग्रामीणा क्षेत्रों में प्रचलित आाथिक कठिनाई ने जनता को सोना बेचने के लिए प्रस्तुत 
कर दिया | सितम्बर, १९३१ के अन्त और फरवरी, १६३२ के श्रत्त के बीच भारत से 
लगभग ५० करोड़ रुपये के मुल्य का सोना निर्यात किया गया । व्यापारिक स्वर्ण के 
इस विश्वाल निर्यात का भारत के व्यापारिक सन्तुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । स्वरा 
'निर्यात के विपरीत उत्पन्त की गई स्टलिंग की पूत्ति माँग से भी अधिक हो गई भौर 
स्टलिंग की विक्री पर लगे सरकारी प्रतिवन्ध निरर्थक हो गए। श्रतएव सरकार 
३१ जनवरी, १६३२ को 'गोल्ड एण्ड स्टलिग सेल्स रेग्रुलेशन आडिनेन्स' रद करने में समर्थ 
हो सकी । इस प्रकार पारिभाषिक रूप में १६२७ का करेन्‍्सी एक्ट पूर्णां रूप से पुनः 
लाइ कर दिया गया, परन्तु इससे व्यवहार में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ा । १ शि० ६ पेंस 
स्टलिंग की दर पर रुपया को बनाए रखने वाली राज-सचिव की घोषणा लागू रही 
श्रौर वस्तुत: भारत स्टलिंग विभिमय प्रमाप पर बना रहा । 

े सरकार की करेन्सी और विनिमय सम्बन्धी नीति के इस पहलू ने तीक्ष्ण विवाह: 
को जन्म दिया। भारतीय विधानमण्डल की राय लिये बिना ही राज-सचिव ने एक 
नई करेन्सी नीति की घोषणा कर दी, जिससे लोग अप्रसन्‍त हो गए । इसके अ्रतिरिक्त 
2. वाद के व मे सोने का मूल्य और अ्रधिक हो गया । ७ मा, १६३५ को श६ रुपया १३ आना 
5 पान माने ताला दवा गया। बिटेन द्वारा खर्ण अमाप छोड़ने के वाद यह सबसे कॉचा मूल्य था। 
एनुप्रन माकद रिव्यू (प्रमचन्द्र रायचन्द एण्ट सन्त) १६99, प्र॒प्ठ ८० । 
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सरकार के विपरीत की गई आलोचनाएँ दो भागों में विभाजित हो गई--(१) १ शि० 
& पेंस पर रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध, ओर (२) भारत से सोने का अनियमित 
“निर्यात । 

३१, रुपये को १ शि० ६ पेंस से सम्बन्धित करना--सरकार द्वारा अपनाई गई नीति 
के समर्थन में दिये गए मुख्य तक निम्नलिखित हँ---(१) सरकार के पास दो विकल्प 
थे। रुपये को स्टॉलिग से सम्बद्ध कर अपेक्षाकृत स्थायित्व प्राप्त करना तथा रुपये के 
विनिमय मूल्य को नियमित करने के किसी प्रयास के अभाव में पूर्ण अस्थायित्व का 
जोखिम उठाना । इन विकल्पों में से पहला विकल्प निशईुचय ही अधिक पसंद 
करने योग्य था। (२) यद्यपि हिल्टन यंग आयोग का मत रुपये को स्टलिग से सम्बद्ध 
करने के विपरीत था, परन्तु इस विचार का, जो साधारण समय में बहुत ठीक था, 
कठिन परिस्थितियों में अनुसरण नहीं किया जा सकता था। भारत का वाधिक दायित्व 
२२० लाख पौण्ड स्टलिंग का था और १५० लाख पौण्ड का स्टठलिंग ऋण १६३२ 
के प्रारम्भ में परिपक्व होने वाला था। रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किये बिना इस 
उहश्यों के लिए आवश्यक कोष एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं। स्टलिग रुपये 
की स्थिरता के अभाव में भारतीय आय-व्ययक (वजट) विनिमय की दूत क्रीड़ा (जुआ) 
हो जायगा। (३) जब तक भारत ऋणी देश था, तब तक रुपये को भ्रकेला छोड़कर एक 

अज्ञात दिशा में अचानक कूद पड़ने का जोखिम इंगलेण्ड जैसे साहुकार देशों की तुलना 
मं'बहुत अधिक था। (४) स्टलिंग पर आधारित देश तथा लन्दन से होने वाला भारत 
का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भाग था, अ्रतएवं इस व्यापार 
के लिएस्थायी आधार प्राप्त करना उचित ही था। (५) सोने में रुपये के श्रवमूल्यन के 
कारण स्वर्ण प्रमाप वाले देशों के साथ भारत के चिर्यात व्यापार को प्रोत्साहन-- 
चाहे वह अ्रल्पकालीन ही क्‍्योंन हो--मिलेगा। (६) सरकार के जो आालोचक 
रुपये को १ शि० ६ पें० से कम पर स्थिर करना चाहते थे, उनसे तब यह शिकायत 
करते नहीं बनी जब प्रचलित क्रास रेट पर रुपये का मूल्य १ शि० ४ पेंस से कहीं 
कम था। 
दूसरे पक्ष के प्रधान तक॑ इस प्रकार थे-- (१) रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध 
करने से भारत स्ठलिंग के उतार-चढ़ाव का भागी हो गया, जिससे भारत की ही नहीं 
वरन्‌ इंगलेण्ड की आर्थिक दशा प्रदर्शित होती थी । इसके विपरीत रुपये को अ्रकेला 
छोड़ देने से निस्सन्देहु अस्थायित्व पैदा हो जाता, परन्तु वह स्वयं भारत की दक्षात्रों 
को प्रदर्शित करता। इस प्रकार विदेशी व्यापार और आन्तरिक मूल्य-स्तर के 

" हम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल विनिमय-दर अपनाने की स्वतन्त्रता 
भारत से छीन ली गई । (२) उत्तरी अमरीका जैसे स्वर्ण प्रमाप वाले देशों को निर्यात 
के लाभ के विपरीत इन देशों से आयात की हानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए | 
साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखता चाहिए कि रुपये को स्टलिग से सम्बन्धित 
करना इंगलंण्ड को दिये गए साम्राज्य अधिमान का एक रूप ही-था । (३) यह भय 
भी था कि १ शि० ६ पेंस की दर पर रुपया स्थिर करने के प्रयास से देश के शेप 
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सुरक्षित स्वर्ण-कोष समाप्त हो जाते । उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किये 
गए प्रवन्धों, यथा जनता को स्टर्लिंग बेचने के प्रतिवन्ध, के कारण यह भय अधिक 
गम्भीर नही था। (४) अ्रन्त में यह तर्क भी उपस्थित किया गया कि यद्यपि सोने में 
पये का अवमूल्यन हो गया था, फिर भी १ शि० ६ पेस की दर पर रुपया अधिसूलियेंत 
था, जबकि येन और अन्य करेन्सियों का स्टर्लिंग में अवमूल्यन हो चुका था। इस 
प्रकार भारत की काफी हामि उठानी पडी ।* 
२२. भारत से स्वर्-निर्यात--सितम्बर, १६३१ मे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर प्रमाप 
त्यागने के बाद से जनचरी, १६४० के अन्त तक भारत से ३५१४० करोड़ रुपये के 
स्वर्ण का निर्यात किया गया । इस निर्यात की व्याख्या भारत के स्वर्ण साधनों की 
बरवादी, देशी वेकिंग प्रणाली की छिन्त-भिन्‍नता तथा पीढ़ियो की बचत की समाप्ति 
के रूप में की गई । यह तक॑ उपस्थित किया गया कि स्वर्ण निर्यात के आ्राकस्मिक 
सहयोग ने १ शि० ६ पंस की दर पर रुपये के अधिमूल्यन को छिपा दिया श्लौर सोने 
के अनियन्त्रित निर्यात ने देश का स्वरु-प्रमाप के उहंश्य तक पहुँचना असम्भव बना 
दिया । ऐसे अ्रपूर्व पैमाने पर निर्यात किये गए सोने का पुनः खरीदना भारत के लिए 
आसान नहीं था। भारत के विपरीत बिश्व के अन्य देश अपने स्वर्ण-भण्डारों को 
सुरक्षित रखे हुए थे और सम्भव होने पर उनमें वृद्धि करते जाते थे । अन्त में यह भी 
कहा गया कि निर्यात किया हुआ सोना संकटापन्न स्वर्ण (डिस्ट्रेंस गोल्ड) था श्रौर 
जनता अपनी पूजी पर निर्वाह कर रही थी। यह विधि अभनिद्चितत काल लक नही चल 
सकती थी । देश में सोने के निर्यात को पूर्णतया बन्द करने श्रथवा निर्यात-कर लगाने 
के पक्ष में काफी सरगर्मी रही । यह प्रस्तावित किया गया कि सरकार (अथवा रिजर्व 
'वेक ऑफ़ इण्डिया) डालर तथा फ्रान्क स्टरलिंग क्रास रेट द्वारा नियमित मूल्य पर इस 
स्वर्ण को स्वयं खरीदे भौर इस प्रकार अपने सुरक्षित स्वर्ण-कोष को हृढ़ बनाये ।* 
सरकारी नीति? के समर्थन में यह तकं प्रस्तुत किया गया कि विक्रीत सोना 
करेन्‍्सी-स्वर्ण नही था वरन्‌ व्यापारिक स्वणं था श्र मूल्य के भण्डार के रूप में काम 
करने वाली वस्तु थी । यह इसलिए बेचा गया क्योंकि इसके स्वामियों को इससे लाभ 
प्राप्त हो रहा था। इसे बेचने का एक अन्य कारण यह भी था कि अपने दायित्वों को 


१. भारत में स्वणं-नियात-विवाद के दोनों पत्तों की विवेचना के लिए, दी० आर० शिनाय और 
ह पा० अदारकर के लेस डसण्टियन जर्नेल ऑफ इक्रनामिक्स! जुलाई शृध्शए ओर जनवरी १६३६ 
देगिए । 

२. सर एम० विश्वेश्वराय, प्लाएड इकनामी फार इस्टिया?, पृष्ठ ८४ । 

2. अपने श्राय-न्ययक मापण के वीच मर जेम्स ब्रिज ने ( १६३५ में ) सरकारों दृष्टिकोण को #प._ 

प्रदवार प्रकट किया इस विचार से महमत नहीं हो सकता कि न्वर्ण-निर्यात में कुछ छिपी हुई गढ़ 

बाल ६ आर ते श्स बात का ही संकेत ऊरती दे कि भारत अपने अन्तिम सुरक्षित कोप से हाथ घोकर 

पर्णानिया से मुद्द हा रहा ई। बन्तुत. सर्ण-निर्यान किसी भी अन्य वस्तु की तरह, जो भारत में श्रधिक 
है, +े नियात के समान हो है, अतण्य मुकके इस बान पर खेद प्रकट करने या उससे भयभीत होने का 

ही शर्य नई दिसाई देना द्वि भारत अब भी स्वर्ण सुरक्षित कोष से कापो लाम उठा रद्दा है जो गत 
व कई एबन दिया गया थाए--२ ६१३५-३६ का केद्रीय आय-ब्यवक, परा २४ । 
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पूरा करने के लिए अनेक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों को नकद रुपये में बदलने के लिए 
विवश थे। प्रचलित आर्थिक कठिनाई अत्यन्त शोचनीय थी, परन्तु स्पप्टतया परेशान 
व्यक्तियों का हित सबसे महँगे बाजार में सोना बेचने के लिए दी गई असीमित 
' स्वतन्त्रता में था। पुनः यह भी व्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रधिकार से 
सरकार सोने को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि सोने का मूल्य 
उसके भ्धिकारियों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक न हो । निर्यात किया हुआ सोना 
भारत के कुल सोने का एक शअ्रंशमात्र था। कुल स्वर्ण-भण्डार ७५०० लाख पौण्ड 
अनुमानित किया गया था। इस देश में जनता की प्रश्निद्ध स्वर्ण-भूख का अकस्मात्‌ 
लोप नहीं हो सकता था, अत्तएव कालान्तर में मूल्यों के सामान्य हो जाने पर वह पुनः 
खरीदकर वापस भरा जायगा | इस बीच में स्वरणु-विक्रय व्यापारिक चक्र को स्थिर 
तथा उत्पादन की सहायता कर रहा था । व्यापारिक सन्तुलन पर इसका प्रभाव 
अनुकूल पड़ा और इसने गतिहीन धातु की सजीव मुद्रा का रूप प्रदान किया। राज- 
सचिव के लिए स्टरलिंग विप्रेषण और स्टर्लिंग सुरक्षित कीप को हृढ़तर करने की हृष्टि 
से सरकार की आशिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा । इसने रुपया स्टर्लिंग 
विनिमय को १ शि० ६ पेंस की दर पर स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायता पहुँचाई 
भ्ौर लन्दन तथा घविद्व में भारत की साख को सूधार दिया । स्वणु-निर्यात ने नोट 
- प्रचलन, पोस्टल केश सठिफिकेट, पोस्टल सेविग्स डिपाजिट, वेंक की जमा आदि “में 
वृद्धि की और सामान्यतः सस्ते द्रव्य की स्थिति उत्पन्न कर देश के व्यापारिक पुनरु- 
त्थान में सहायता पहुँचाई 
स्वर्ण -मिर्यात पर लगाये गए कर का भार अन्ततः विक्रेताओं अर्थात्‌ कृषकों . 
पर पड़ेगा | देश की आवश्यकतानुसार रिजववे बेंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा पर्याप्त सुरक्षित 
स्वर्ण-क्रोप प्राप्त करने के मार्ग में जब तक निःहस्तक्षेप की नीति के बाधक सिद्ध होने 
के लिए पर्याप्त कारण न मिल जाय त्तव तक सरकार को स्वर्ण के स्वतन्त्र विक्रय 
पर प्रतिवन्ध लगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । ॥ 
२३, अनुपात का प्रश्न और रिज़्य बैंक विल--हम देख चुके हें कि किस प्रकार 
सितम्बर, १६३१ में रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किया गया और माचे, १६२७ के 
करेन्सी एक्ट लागू रहने पर भी किस प्रकार भारतीय द्रव्य प्रमाप स्टलिंग विनिमय प्रमाप 
के रूप में काम करने लगा। प्रस्तावित रिज़र्व बेंक ग्रॉफ़ इण्डिया पर लगाए जाने वाले 
विनिमय सम्बन्धी दायित्वों औरवन्धनोंकी प्रकृति के सम्बन्ध में उचित द्रव्यात्मक प्रमाप 
और अनुपात का सम्पूर्णा प्रश् पुन: विवाद का विपय बन गया । रिजर्व बेंक विधान 
'ी लन्दन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त, १६३३) में कहा कि वेंक पर लगाये जाने 
वाले विनिमय-दायित्व के सम्बन्ध में उठने वाले प्रइन वत्मान परिस्थितियों में 
कठिनाई उपस्थित करते हैं । विश्व की वर्तमान द्वव्यात्मक शअ्रस्तव्यस्तता के समय 
में (रिजव वेक) बिल में उन प्रस्तावों को रखना असम्भव है जो द्रव्यात्मक पद्धति 
के पुनः स्थिर होने पर उचित होंगे । इन परिस्थितियों में भारत के लिए 
सवसे सुन्दर मार्ग स्टलिंग प्रमाप पर रहता ही हैं। इस आधार पर विल में निहित 


चर 
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विनिमय-दायित्व बिल पेश करते समय विद्यमान रुपया और स्टिंग के श्रनूपात के 
ग्रनूसार होता चाहिए। यह कथन वर्तमान अनुपात के गुणा और अवगुरण पर कमेटी 
का कोई मत प्रकट नहीं करता है। बिल में अनुपात सम्बन्धी प्रस्तावों से यह स्पष्ट 
हैँ कि रिजय बैंक एक्ट के कार्यान्वित होने से ही वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तेत नहीं 
होगा । हम सब लोग इससे सहमत हें कि किसी भी दशा में इसको प्रस्तावना में 
स्पष्ठ कर देना चाहिए कि भारत के लिए उचित द्रव्यात्मक प्रमाप पर उस समय 
पुनः विचार किया जाय जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष आ जाय और 
स्थायी विधान के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाय । (पैरा १६) जैसा कि कमेटी 
ने स्वयं स्वीकार किया है, भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत ने अपने इस विचार को 
अंकित करना अपना कतंव्य समझा कि रिजर्व बेंक के कार्यो की सफलता के लिए 
उचित वितिमय-अनुपात का होना आवश्यक था। पिछले कुछ वर्षो सें विश्व के 
लगभग सारे देशों में करेन्‍्सी के आ्राधारों और करेन्‍्सी नीति में पर्याप्त परिवर्तन हो 
चुके थे । उनके श्रनुसार भारत को करेन्‍्सी पद्धति पर निम्नतम भार रखने के विचार 
से भारत सरकार और विधानमण्डल की इन बातों की परीक्षा करनी चाहिए । 
एक (थक नोट में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने रिज़व बेंक ऑ्रॉफ़ इण्डिया के 
उद्घाटन से पूर्व अनुपात के पुनविलोकन का जोरदार समर्थन किया और आझ्रास्टू लिया, 
स्यूज़ीलैण्ड और संयुक्तराज्य के उदाहरण प्रस्तुत किये, जिन्होंने व्यापारिक सन्तुलृत्: 
सुधार और मूल्य-बृद्धि के लिए अपनी करेन्सियों का अवमुल्यन किया था। उन्होंने 
भारत के इस हृढ़ मत को उद्धृत किया कि १ शि० ६ पें० के वर्तेमान अनुपात की 
कमी से किसानों को बहुत सहायता मिलेगी । रिज़वे वेंक बिल सितम्बर, १६३३ में संयुक्त 
प्रवर समिति (ज्वायण्ट सलेक्ट कमेटी) को सौंपा गया । इसके सदस्यों में भी विचारों 
की ऐसी ही विभिन्‍नता थी । वहुमत ने लन्दन कमेंटी की वस्तु-स्थिति को ज्यों-का-त्यों 
रहने देने की सिफारिश का समर्थन किया और स्थायी उपायों के प्रश्त को भविष्य के 
लिए छोड दिया | जब नवम्बर, १६ प्रवर समिति (सलेक्ट कमेटी) द्वारा प्रस्तुत 
रिजवे बेंक विल विधानसभा के सामने पेश हुआ तो सदस्यों द्वारा अनुपात सम्बन्धी 
ग्नेक सुधार प्रस्तावित किये गए । जिस समय बिल विधानसभा में प्रस्तुत था उस 
समय, इण्डियन करेन्सी लीग ने १शि० ६ पें० के अनुपात के विरुद्ध देशव्यापी 
खझानदाौलन उठाया । 

२४. नये करेन्सी श्रधिकारी के रुप में रिज्ञव॑ बैंक ऑॉक् इण्डिया को विनिमय- 
दायित्व--१६३४ के कानून में निहित श्रनुपात सम्बन्धी धाराशों (४० और ४ के 
रिज़र्व वेंक विधान के लिए नियुक्त लन्दन समिति की सिफारिशों को कार्या 
किया। रिजव वेंक से वर्तमान अनुपात (१ शि० ६ पै० स्टलिंग) को उच्चतर श्रौर 
निम्ततर विन्दु के बीच व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, मानों रुपया स्वर्ण-प्रमाप 
पर था। चालोसवीं घारा के अनुसार रिजर्व वेंक अपने कार्यालयों--बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, दिल्‍ली और रंगुन--में कानूनी मुद्रा में भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को 
सन्दन में देने के लिए १ श्िि० ५६# पेंस की दर पर स्टर्लिंग बेचने के लिए वाध्य था । 
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इस विधान का अर्थ रुपये को १ शि० ५ईं$ पें० से नीचे गिरते से बचाता हैं, जो रुपये 
के निम्नतर विन्दु के अनुरूप था। (१ शि० ६ पें०--स्टर्लिंग की इस सात्रा को लन्दन 
मेँ रखने का व्यय) इसके विपरीत धारा ४१ के अनुसार तत्काल ही लन्दन में देने के 
 फलए १ शि०६४६ पें० की दर पर किसी भी व्यक्ति से स्टरलिंग खरीदना बेंक के लिए 
आवश्यक था । यह दर रुपये के उच्चतर विन्दु के अनुरूप थी (१ शि० ६ पें०--इस 
मात्रा की स्टलिंग को लनन्‍्दन से बम्बई झ्रायात करने का व्यय) । यह भी निर्धारित 
किया गया कि कोई भी व्यक्ति १० हजार पौण्ड से कम मात्रा में स्टलिंग की माँग 
बेचने और खरीदने के लिए नहीं कर सकता |? 
इस प्रकार रिजवे बैंक एवट ने वतेमान अनुपात को वैधानिक रूप दे दिया 
और भारत में एक परिष्क्ृत स्टरलिंग विनिमय प्रमाप की स्थापना की, क्योंकि रिजर्व 
बैंक रुपये की निश्चित परिनियत समता बनाये रखने के लिए कासुन द्वारा बाध्य थी । दो 
पृथक्‌ करेन्‍्सी सुरक्षित कोप समाप्त कर दिये गए और नये करेन्सी अधिकारी के रूप 
में रिज़व बेंक ऑफ इण्डिया नोट जारी करने, करेन्सी सुरक्षित कोप रखने और करेच्सी 
पद्धति को चलाने के लिए नियुक्त हुई और इस प्रकार उसने सरकार का स्थान ग्रहरा 
कर लिया, जो पहले द्रव्यात्मक दायित्वों के लिए उत्तरदायी थी ।* फिर भी यह 
परिष्कृत स्टलिंग विनिमय प्रमाप उन ग्रालोचनाञों का विषय बचा रहा जिनका संकेत 
_इत्त अध्याय में पहले किया गया हैं (देखिए सेक्शन १-६) | रिजर्व वेंक एक्ट की 
प्रस्तावना में लन्‍्दन कमेटी का यह प्रस्ताव निहित था कि भारत के लिए उपयुक्ततम 
द्रव्यात्मक प्रमाप पर उस समय विचार किया जाय जबकि स्थायी उपाय अपनाना 
श्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति की हष्टि से सम्भव हो । 
२९. अ्रवमूल्यन का पक्ष ओर विपक्ष --उपयु क्त प्रवन्ध सरकार की करेन्‍्सी नीति के 
आलोचकों और भारतीय व्यापारिक समाज में अवमूल्यन के समर्थकों को सन्तुष्ठ न कर 
सका (सेक्शन २३ भी देखिए)। उदाहरण के लिए, भारतीय व्यापारिक मण्डल बम्बई 
के सभापति श्री मनु सूबेदार ने मूल्यों में वृद्धि और किसानों को सहायता देने के 
विचार से अनुपात के पुनविलोकन का श्रस्ताव रखा। वित्त-मंत्री ने उत्तर दिया कि 
वर्तमान अनुपात के साथ खिलवाड़ करने में वे किसी भी सम्ृह के साथ नहीं रहेंगे । 
भारत में कृपि-वस्तुम्रों की मृल्य-वृद्धि को स्वागत योग्य बताते हुए उन्होंने कहा कि 
अनुपात के कम करने का प्रभाव यह होगा कि क्ृपि-मूल्य ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे 
या और कम हो जायेंगे तथा बढ़ जायेंगे । कृपि-मूल्यों तथा श्रन्य मूल्यों की असमता 
| को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिणाम से किसानों की स्थिति और खराब हो जायगी । 
इसके अतिरिक्त वित्त सदस्य के विचार में अनुपात कम करते से भारत की आय- 
१. अप्रैल, १६४७ के स्ल्िव बैक ऑफ इश्डिया अमेण्डमेण्ड एक्ट से. घारा ४०-४ १ को रद्द कर दिया 


और इसलिए श्रव रटर्लिंग को बेचने और खरीदने का कोई परिनियत दायित्व रिजव बैंक पर नहीं दे । 
२, देखिए, अध्याय ११। 


३. अवमूल्यन सम्बन्धी विवाद के विस्तृत आलोचनात्मक विवरण के लिए 


देखिए, बी० एन० अदार 
“डिवेल्युएशन ऑफ़ दि रुपी? (१६३७) । पदारकर, 
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व्ययक सम्बन्धी समस्याएँ, जो अभी बहुत कठिन हैं, हल न हो सकेगी । (१६३६-४५ 
के यद्ध के कुछ पूर्व के झाय-व्ययक की बचत इस तके के विरुद्ध थी । ) सस्ते द्रव्य की 
विद्यमान प्रचुरता ने, जो मुल्य-वृद्धि का मान्यता-प्राप्त सामान्य साधन है, भारत 
अस्वास्थ्यकर परिकल्पना की परिस्थितियों को जन्म दिया, जिससे प्रतीत होता था कि 
कृपि-प्रधान देश में मूल्य की वृद्धि के लिए सस्ता द्रव्य-मात्र ही पर्यौष्त नहीं है । वित्त- 
मन्‍्त्री के विचार में सस्ते द्रव्य के अतिरिक्त यह भी आवश्यक था कि विश्व के देशों 
में अपनी-अपनी करेन्सियों को स्थिर करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर से प्रतिबन्ध 
कम करते की सहमति हो | अ्रक्तूबर, १६३६ में रुपये के अवमूल्यत के सम्बन्ध में विवाद 
उठ खड़ा हुआ, जो सितम्बर में फ्रांक तथा स्वर्ण-समूह देशों की करेन्सियों के भ्रवमूल्यन 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में उत्पन्त हुआ था। अवमुल्यत के समर्थकों ने 
विधानसभा में काम स्थग्रित करने का प्रस्ताव पेश किया जो केवल सभापति के वोट 
से ही हराया गया । 

अवमूल्यन के पक्ष में यह तक॑ प्रस्तुत किया गया कि फ्रान्क तथा अन्य करेन्सियों 
के अवमूल्यन की दृष्टि से भारतीय करेन्सी का उनसे पुनः सामंजस्य स्थापित करना 
आवश्यक था। १ शि० ६ पें० पर रुपया अधिमुल्यित था तथा अवसुल्यन से भारत में 
न केवल क्रपि सम्बन्धी मूल्य ही बढ़ेंगे वरन्‌ निर्यात व्यापार का पुनरुत्थान होगा 
एवं व्यापारिक सन्तुलन अनुकूल हो जायगा और इस प्रकार स्वर्ण का निर्यात- 
अनावश्यक हो जायगा। यह भी कहा गया कि रुपये का अवसूुल्यन ऋणी कृर्षका 
को मुक्ति प्रदान करेगा, देश के औद्योगिक विकास को उत्साहित करेगा झौर सामान्यतः: 
व्यापारिक पुनरुत्थान में सहयोग देगा। 

इसके विपरीत अवमूल्यन के विरोधियों ने यह तक प्रस्तुत किया कि उस समय 
भारत द्वारा करेन्सी का अवमूल्यन (१६३६) इंगलिस्तान (यूनाइटेड किंगड़म), 
संगुक्तराज्य और फ्रांस द्वारा किये गए त्रिपक्षी द्राव्यिक समभौते को भंग कर देगा 
और इससे विश्व की करेन्सियों के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत 
द्वारा रुपये का अवमूल्यन अन्यत्र प्रतिकारों को उत्तेजित करेगा और करेन्सी-युद्ध को 
पुनर्जीवित कर देगा । स्टलिग से सम्बद्ध होकर सोने की तुलना में रुपये का ४० प्रति- 
शत प्रवमूल्यन हो चुका था। अ्त्तएव रुपये के और अधिक अवमूल्यन की श्रावश्यकत्ता 
नहीं थी, क्योंकि उपयुक्त अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत र्टलिंग क्षेत्र के श्राथिक पुन- 
रुत्थान में भाग लेने योग्य हो गया था । रुपये को श्रधिमुल्यित नहीं कहा जा सकता 
था, क्योंकि करेन्सी के अधिमूल्यन का कोई चिह्न ही न था । उदाहरण के लिए, वजट 
का घाटा, द्रव्य की ऊँची दर, करेन्‍्सी सुरक्षित कोप में सोने की कमी, हासमर्धि 
व्यापारिक सस्तुलन और मुद्रा-संकृचन जैसे कोई चिहक्ल विद्यमान नहीं थे। यूरोपीय 
करेन्तियों के अवमूल्यन ने भारत को अ्रधिक प्रभावित नहीं किया और बिदेक्षी 
करेन्सियों के अवमूल्यन के फलस्वरूप हुए राशिपतन से अपने उद्योगों की सुरक्षा के 
लिए १८६४ के प्रयुल्क अधिनियम (टैरिफ एक्ट) से भारत सुसज्जित था। जहाँ तक 
हमारे भ्रति अभिलपित निर्यात व्यापार के पुनरुत्थान का सम्बन्ध है, अवमूल्यन प्रति- 
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कार की भावना को उत्तेजित कर स्थिति को और विगाड़ देगा। वास्तविक कठिनाई 
विदेशों की आधिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक प्रतिबन्ध थे, अतएवं इसका उचित हल 

-““पन्तर्राष्ट्रीय सदृभावता और शांति की वृद्धि तथा करेन्सियों का स्थिरीकरण था। 
श्रन्त में यह भी कहा गया कि अवमृल्यत करना भारत के लिए बुद्धिमानी न होगी, 
क्योंकि इससे नये विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय ही झोटो- 
निमेयर (आ्थिक) निर्णय गड़बड़ हो जायगा। 

१६३७-३८ की आधिक मन्दी के परिणामस्वरूप सोने और व्यापारिक माल 
के निर्यात में श्रवनति से रुपये के विनिमय श्रर्थ में हुई कमी ने अवमूल्यन झ्रान्दोलन 
को पुनः जाग्रत करने के लिए समर्थन प्रदान किया । इण्डियन नेशनल कांग्रेस की कार्य- 
कारिणी समिति ने रुपये के अनुपात को संशोधित कराने का काम अपने हाथ में ले 
लिया | भारत सरकार परिनियत अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवत्तेन के विरुद्ध 
थी और उसने घोपणा की कि रुपये का वर्तमान मूल्य बनाये रखना भारत के हित 
में आ्रावरयक था तथा इस कार्य के लिए रिजवे वेंक और भारत सरकार के पास स्वरा 
एवं स्टिंग सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में थी। फिर भी आन्दोलन जोर पकड़ता गया 
और सितम्बर, १६३८ में भारतीय द्रव्यात्मक पद्धति के स्थायी आधार को निश्चित 
करने तथा रुपये के अनुपात के सम्पूर्ण प्रइत पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी की 
ल्युक्ति का असफल प्रयत्न केन्द्रीय विधानसभा के कुछ गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा 
किया गया । 

व्यापारिक सन्तुलन में सुधार होने के वाद रुपया विनिमय में दिसम्बर, १६३८ 
तक स्थिर रहा। १६३८ में अ्रग्रिम विनिमय दर (फारवर्ड एक्सचेंज रेट) कमजोर हुई तो 
यह कमी परिकल्पना से और भी वढ़ गई, परन्तु भारत सरकार वर्तमान विनिमय दर 
रखने के निणंय पर डटी रही । निर्यात व्यापार में मौसमी क्रियाशीलता पुनः आरम्भ 
होने और द्वाव्यिक दरों की स्थिरता के साथ विनिमय दर सुधरकर मार्च, १६३६ में 
१ शि० ४ड्ेईे पें० हो गई। मई, १६३६ में मन्दी की अस्थायी प्रवृत्ति को छोड़कर 
सितम्बर, १९३६ में युद्ध के प्रारम्भ होने तक विनिमय-दर स्थिर रही |" युद्ध ने एक- 
दम परिवर्तत ला दिया और ३ सितम्बर के बाद भारतीय उत्पत्ति और स्वर्ण के 
प्रवाह (वाह्म) ने विनिमय-प्रवन्ध की ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दीं जो गत वर्ष की 
समस्याझ्रों के घिलकुल विपरीत थीं। रुपया, जो १९३८ में अधिमुल्यित समझा जाता 

. था, मित्र राष्ट्रों द्वारा जमेंनी के साथ युद्ध की घोषणा करने के बाद अ्वमूल्यित समझा 

“. जाने लगा पर ;ल्‍ 
२६. अन्तर्राष्ट्रीय द्वब्यात्सक कोष और रुपये का सम-मूल्य--३१ दिसम्बर, १६४५ 
से पहले दोनों समभौतों पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने ब्रेटन वुड्स समभौते 
प्र डटे रहने तथा अत्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोप एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुनरनिर्माण और 
विकास बेंक की प्रारम्भिक सदस्यता के लाभ भारत के लिए प्राप्त करने का 
१- देखिए, रिपोर्ट ऑन करेनसी एण्ड एक्सचेंज, १६३८-३६ (पैरा २७) और १६३६-४० (पैरा २३)। 
२. देखिए, एनुअल सा्केट रिव्यू (१६३६), एृष्ठ १८ और सेक्शन २८ सी देखिए । 
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निर्णय किया । * 
देश के जानकार लोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं वरन्‌ देश की 
भ्रत्तर्राष्टीय महत्ता श्रौर प्रतिष्ठा के कारण भी इन महत्त्वपूर्ण संगठनों में भारत के... 
भाग लेने के पक्ष में थे। इसलिए सरकार ने विधानसभा की स्वीकृति से पहले ही 
कदम उठाना उचित समझा, ताकि प्रारम्भिक सदस्यता का लाभ समाप्त न हो जाय । 
बाद में विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। प्रारम्भिक सदस्यता के निम्त- 
लिखित लाभ थे--( १) भारत को सदस्यता की शर्ते और अपना कोटा ज्ञात था, जबकि 
३१ दिसम्बर १९४४ के बाद सदस्यता की शर्तें कोष और बेंक द्वारा निश्चित की 
जातीं। (२) प्रारम्भिक सदस्य की हैसियत से भारत प्रारम्भ से ही प्रशासन संचालकों 
में स्थान ग्रहण करने का अधिकारी होता, जबकि बाद में इस अधिकार के लिए भारत 
को कम-से-कम दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती । 
रिजर्व बेंक के परामर्श भौर हढ़ जनमत के अनुसार भारत सरकार ने कोष 
को सूचित किया कि रुपये के सममूल्य में कोई परिवर्तत नहीं होगा । इस सम्बन्ध 
में दिसम्बर, १९४६ में जारी की गई सरकारी प्रैस विज्ञप्ति से निम्नलिखित उद्धरण 
दिये जाते हैं-- 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष के समभौते की घाराश्रों में घारा २० सेक्शन ४ 
(क) के श्रन्तगेंत १९ सितम्बर, १६४६ को भारत सरकार से निवेदन किया गया हि 
वह २८ अवतृवर, १६४५ श्रर्थात्‌ समझौते प्रारम्भ होने से साठ दिन पुर्वे प्रचलित दरों 
अनुसार रुपये का सम-मूल्य श्रमरीकी डालर अथवा सोने के रूप में स्पष्ट कर १२ 
भ्रवतृवर, १६४६ तक कोप को सूचित कर दे । उस दिन प्रचलित विनिमय दरों, जेसे 
१ ०-०१ शि० ६ पें०, १ पौण्ड--४०३ डालर और १ऑंस शुद्ध तोना+-३४ 
डालर, के आधार पर सोने के रूप में रुपये का सम-मूल्य ०*००८६३५७ शभ्रंस शुद्ध 
सोना हुश्ना और यही कोप को सूचित कर दिया गया ।”” 
सापेक्षिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्राप्त विचारों के बहुमत 
के अभ्नुरूप भारत सरकार ने निर्णय किया कि रुपये के सम-सूल्य में परिवततेन करने 
की कोई झावश्यकता नहीं है। कोष को इस निरेंय से सूचित करने के साथ ही यह 
सूचना भी दी गई कि शुद्ध गणना के लिए रुपये के सम-मूल्य को श्रौंस सोने में प्रकट 
करने के वजाय निम्न प्रकार से सोने के ग्रेन ट्राय के रूप में प्रकट करता चाहिए : 
सोने को भाजक संख्या के रूप में प्रयोग करते हुए सिद्धान्तत: एक रुपये में 
४-१४५१४२८४५७ ग्रेन शुद्ध सोने के तत्व समझे जाने चाहिए । सोने के इस वज़न से 
ठुपये और डालर की दर ३*३०८५१६४ रुपया (श्रमरीकी) हुई और स्वर्ण की 
सम-मूल्य २११५ र० १२--६"२५०४५६ प्रति आस शुद्ध सोना हुआ । * 
१. भारत की ओर से वार्शिंगटन में भारत के एजेण्ट जनरल ने जिस दिन दसतखत किये वह दिल २७ 
दिससवर शृध्थप था । 
६. यद १६१४ के पूर्व के अन्तर्साद्रीय खर्ण प्रमाप का सुधार-मात्र द्वी नही था । अब खर्ण और पूंजी 
पक हि का 2६२४ की पशति जेसा मदत्त नहां रहेगा । घसका एक कारण यहू्‌ द्वे कि भव कन्द्राय 
ने थसे प्रवादं को प्रमावद्दीन बनाने की विधि पूर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त संदत्य देशों की 
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सम-मूल्य को परिवर्तित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे *« 
(१) प्रचलित आर्थिक दशाओ्रों की अनिश्चितता और संक्रमणकालीन रूप को 


:> 'देखते हुए विश्वास के साथ यह कहना सम्भव नहीं था कि उपयुक्‍ततम अनुपात्त कौनसा 


हर 


होगा । अतएव परिस्थितियों के और अधिक स्थायी होने तक अनुपात-परिवर्तन के' 
प्रश्न को स्थगित करना वाज्छनीय था । 

(२) यद्यपि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य की तुलना में भारत के ऊंचे मुल्य-स्तर 
रुपये के अवमूल्यत की भ्रावश्यकता का संकेत करते प्रतीत हो रहे थे, परन्तु इस बात 
की भी सम्भावता थी कि निकट भविष्य में मूल्य के दोनों स्तर भारत में मूल्यों के 
गिराव और इंगलिस्तान (युनाइटेड किगडम) तथा संयुक्तराज्य में मूल्यों की वृद्धि के 
फलस्वरूप एक-दूसरे के अत्यन्त निकटतर झा जायेंगे । 

(३) अवभूल्यन भारतीय मूल्यों के अत्यन्त ऊँचे स्तर को और ऊँचा कर देगा 
और अत्यधिक ऊंचे मूल्यों को कम करने के लिए अत्यधिक समर्थन-प्राप्त घोर उत्पादन 
तथा स्वतन्त्र आयात की नीति में बाघक सिद्ध होगा । 

अवमुल्यन से मशीनों आदि के भूल्य में वृद्धि हो जायगी । औद्योगीकरण के' 
लिए भारत विदेश्ञों से इनका आयात करने के बारे में सोच रहा था। अतएवं इनका 
रुपया-मूल्य बढ़कर अवमूल्यन औद्योगीकरण में भी वाघक सिद्ध होगा । 


“५... (४) कोप की योजता के अन्तर्गत भविष्य में यदि अनुपात में उचित परिवर्तन 


करना. आवश्यक हो, तो यह सर्देव सम्भव होगा । सदस्य देश स्वयं सम-मुल्य के १० 
प्रतिशत तक परिवर्तत कर सकता था और मौलिक असन्‍न्तुलन को ठीक करने के लिए 
और अधिक परिवर्तन बाद में कोप की झ्ञाज्ञा से किया जा सकता था । 
२७, रुपये का अवमृतयन ( सितम्बर १६४६ )-- १६ सितम्बर, १६४६ को ब्रिटिश 
सरकार ने पौंड स्टलिंग के अवमृल्यनत की घोषणा की। पौंड-डालर विनिमय की 
सरकारी दर १ पींड--४०३ डालर थी। नया अनुपात १ पौण्ड--२"८० डालर 
निश्चित किया गया। भारतीय रुपये ने इसका अनुसरण किया । परिणामतः रुपया 
१शि० ६ १० के बराबर रहा, परन्तु डालर में ३०२२५ अमरीकी सेण्ट के स्थान पर 
बह २१ सेण्ट के बराबर ही रह गया ।* 

पौण्ड-स्टर्लिंग का अवमूल्यन कम-से-कम २४ श्रेन्य देशों द्वारा करेन्सियों को भ्रव-- 
मूल्यित करने का सिगनल था, जिनमें से कुछ स्ट्लिंग क्षेत्र के बाहर भौर कुछ भीतर 
थीं। इंगलिस्तान द्वारा स्टरलिंग के अवसूल्यत के निरंय ने, जिसका अनुसरण अन्य 


'हुत से देशों ने भी किया, भारत को भी अवमूल्यन के लिए विवश कर दिया । भारत 


का विदेशी व्यापार भ्रधिकतर स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ था और यदि रुपया 


स्थिति को ठोक करके विनिमय- स्थायित्व बनाये रखने की जिम्मेदरी अन्तर्सष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष की 
होगी। इस रूप में स्वर्ण का पहले जैसा निर्णयात्मक भाग नहीं रहेगा । 

१० यदि १ पौए्ड २८० सेण्ट के वरावर हो तो १ शि० ६ पेंस, जो रुपये का सम-मूल्य हैं, २१ सेण्ट के 
बरावर हुआ। आम में शुद्ध स्वर्ण का सम-मूल्य प्रति रुपया ०९१८६६२१ हुआ, जिसके अनुसार प्रति 
ऑंस शुद्ध सोने का मूल्य १६६*४६६६ रुपया हुआ । 


423 कक. 


३४६ भारतोय अशथश्ास्त्र 


स्टिंग की तुलना में अधिमूल्यित हो जायगा तो भारतीय निर्यात पहले से अधिक 
महँगे हो जायेंगे जिससे अपने पुराने बाजारों में उनका बेचना कठिन हो जायगा। 
निर्यात की कमी से कालान्तर में आयात कम हो जायेंगे श्रौर यह हमारी आधिक व्यवस्था: 
के लिए हानिकर सिद्ध होगा | आवश्यक आयात की कसी होने पर श्राथिक विकास और 
औद्योगिक प्रसार की हमारी योजवाओों को पूरा करता कठिन हो जायगा। शअन्य देक्षों में 
सामान्यतः आशा यह थी कि इंगलिस्तान द्वारा अवमुल्यन किये जाने पर भारत भी 
अबवमूल्यत से बच नहीं सकेगा, अ्तएवं पुरानी विनिमय-दरों पर किसी भी प्रकार का 
व्यापार करने में यह भावना मनोवैज्ञानिक वन्‍्धन का काम करती और व्यापार ठप 
हो गया होता । इसलिए भारत ने भी श्रन्य स्टरलिंग वाले देशों की तरह एक रक्षात्मक 
उपाय के रूप में रुपये का अ्रवमुल्यन करने के लिए अपने को विवश पाया । सरकार 
को आशा थी कि अवमुल्यन का प्रभाव मुख्यतः देश से उत्पन्न वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा 
जो प्रधानत: हमारे रहन-सहन के व्यय से सम्बन्धित हैं। चालू वर्ष से डालर वाले 
देशों से खाद्यानों का कोई श्रायात होने वाला नहीं था, इसलिए यह आशा की गई कि 
खाद्याननों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा व्यापार के लिए डालर>क्षेतर 
की श्रवेक्षा स्टर्लिंग क्षेत्र पर हमारी निर्भरता अ्रधिक होने के कारण सामान्य सूल्य-स्तर 
अथवा उत्पादन-लागत में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुओं का आन्तरिक मुल्य भी प्रभा- 
वित नहीं होगा । इसके अ्रतिरिक्‍त मूल्यों की वृद्धि की किसी भी प्रवृत्ति का सामजहप्- 
नियमन अधिकार ग्रुक्तीकरण और उत्पादन की वृद्धि से किया जा सकता है । 

स्टलिग क्षेत्र के देशों में केवल पाकिस्तान ने अपनी करेन्‍्सी के अवसूल्यन के 
विरुद्ध निर्णय किया, क्‍योंकि देश के च्यापारिक भुगतानों में मौलिक असन्तुलन नहीं 
था तथा पाकिस्तान के निर्यात का कोई विशेष प्रसार, जो प्रायः कच्चे माल का ही 
था, अवमुल्यन से सम्भव नहीं था। मुद्रा-अवसूल्यन न करने से देश की आ्राथिक 
व्यवस्था को हामि तो होगी ही नहीं वरन्‌ इसके विपरीत देश को अनेक महत्त्वपूर्ण 
लाभ भी होंगे। इससे श्रायात सस्ते हो जायेंगे, जिसका देश में रहन-सहन के व्यय पर 
स्वागत-योग्य प्रभाव पड़ेगा --विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ कुछ समय से मुद्रा- 
स्फीति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है । मशीनें और झावश्यक कच्चे माल को 
मुद्रा-म्वमूल्यन वाले देक्षों से कहीं अधिक अनुकूल मुल्यों पर प्राप्त किया जा सकेगा 
श्रौर इस प्रकार श्रीद्योगिक विकास में सुविधा होगी । 

अवमुल्यन के विपय में भारत का अनुसरण करने में पाकिस्तान की श्रनिच्छा 
ने दानों देशों के बीच तनातनी को और बढ़ा दिया । 'भारत को निर्यात की गई जूठ 
तथा अन्य कच्ची वस्तुओं के मूल्य की अ्रदायगी पाकिस्तान नई दर पर माँगने लगा” 
जिसका अय॑ यह था कि भारत को पहले के १०० रु० के बदले श्रव १४४ रुपया 
खुकाना पढ़ता था ।* भारत ने इस बढ़ी हुई दर पर अदायगी करना स्वीकार नहीं 
किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि आधिक शक्तियों के प्रभाव से पाकिस्तान को भी 


पर 5 
2, भ सत का १०० रुपया नहें दर पर संयुक्त राज्य के २१०० सेण्ट के बरावर था और पाकिस्तान 


५?० न्पत्ता पुराना दर पर्‌ ३०२२ सेण्ट के बराबर था अर्था तुआरत के १४४ रुपग्रे के बराबर था । 


रा 


चलाथे और विनिमय, २ ३४७ 


अपनी करेन्‍्सी का भ्रवघूल्यत करना पड़ेगा । इससे दोनों देशों के दीच व्यापारिक सम्बन्ध 
लगभग बन्द हो गए और दोनों देशों को बड़ी कठिनाई और हानि उठानी पड़ी । ) 
२८. ट्वितीय विश्वयुद्धू का भारतीय चलार्थ (करेन्सी) और विनिसय पर प्रभाव -- 
भारत की आर्थिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रारम्भिक प्रभाव श्वनेक क्षेत्रों में युद्धधनित 
अवश्यम्भावी अ्रस्तव्यस्तता के बावजूद भी देश के लिए लाभदायक थे; उत्पादन-मूल्य 
और विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला और कृषक की स्थिति में भी सुधार 
हुआ । भारतीय करेन्‍्सी शौर वित्तीय पद्धति ने युद्ध के भार को भली भाँति सहा। कुछ 
स्थानों पर नोटों को सिक्‍के में बदलने की वर्धभान माँग के बावजूद भी कागज़ी करेन्‍्सी 
में विश्वास बना रहा । भ्रनिश्चितता के कारण प्रारम्भ में बेंक-निक्षेप और प्रतिभूतियों 
के मूल्य गिर गए, परन्तु वाद में इनमें वृद्धि हुई। युद्ध के कारण रुपया-स्टलिंग विनि- 
मय कठिन हो गया, जोकि इस बात से प्रकट हैं कि बहुत समय के बाद दिसम्बर- 
फरवरी (१६४०) के टेलिग्राफिक ट्रागसफर के लिए १शि० ६ पेंस की दर प्रयुक्त हुई । 
रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया भी देश के खजानों की आवश्यकता तथा करेन्‍्सी सुरक्षित 
कोष की वाह्य सम्पत्ति की वृद्धि के लिए अ्रधिक मात्रा में स्टलिंग खरीदने में सफल 
हुई (तीचे सेक्शन ३० और अध्याय ११ देखिए) | यह १६१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ 
होने पर रुपया-स्टलिग विनिमय की निर्वलता के बिलकुल विपरीत है । उस समय 
(१९१४-१८) तो रुपया अनुपात की सहायता के लिए सरकार द्वारा स्टलिग की विक्री 
की गई थी । 
यद्यपि स्टलिंग के सम्बन्ध में रुपया स्थिर रहा, परन्तु डालर, येन और महा- 
हीपीय करेन्सियों के सम्बन्ध में पौंड की मनन्‍्दी के बाद इसका (रुपये) मूल्य कम हो 
गया। (जमनी द्वारा घिरे होने श्रथवा श्रधिकृत होने के कारण प्रमुख महाद्वीपीय 
करेन्सियों की विनिमय-दरों की सूचनाएँ समाप्त हो गईं) १ पौण्ड ८४०२ डालर की 
दर पर स्टलिग को डालर के साथ स्थिर करने के कारण रुपया और डालर की विनि- 
१. अवमूल्यन के वाद भारत की आर्थिक स्थिति और खराब होने तथा मुख्य स्थिति की दशा एक 
समस्या वन जाने पर, रुपये के पुनमू ल्यन का प्रश्न उठाया गया। डॉ० मथाई रुपये के पुनमू ल्यन के 
प्रमुख समर्थक हुए। उनके अनुसार मुद्रास्फीति के नियन्त्रण के अन्य उपाय, यथा साख नियन्त्रण, सावे- 
जनिक व्यय सम्बन्धी मितव्ययता, करारोपण आदि, प्रभावपूर्ण नहीं थे अतएव पुनमू ल्यन हो एक उचित 
उपाय था। 
पुनमू ल्यन के विरोधियों ने विश्व की परिव्तेनशील स्थिति में भारत द्वारा ऐसा कदम उठाना 
अनुपयुक्त बताया । रिजव बेंक के विशेषज्ञों का अनुमान था कि १५% पुनमूल्यन से विदेशी व्यापार 
...) लिए देश को ५० करोड़ रु० का घाया होगा, ३०% पुनमूल्यन से १३५ करोड़ रु० का घाय 
गा, जबकि पुनमू ल्यत न करने से संतुलन बना रहेगा । 
यथपि विशेषज्ञों के कथन एकदम सत्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनके अनुमानों को सत्यता 
सन्दिग्ध है, फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब पुनर्मूल्यन को कोई आवश्यकता नहीं 
है ओर वर्तमान विनिमय दर का परिस्थितियों से सामंजस्य हो गया है । 
२. देखिए, “एनुअल रिपोर्ट ऑफ़ दि रिक्षव बेंक ऑफ़ इस्डिया! (फरवरी १६४०, परृ० १४, २३-२४, 


अगस्त १६४०, पृ० १ १-१२, श्८), आर परिपोर्ट आसन करेन्ती एण्ड फाइनेन्स!, (१६३६-४०) 
पर २३-२४ । 


३४८ भारतीय भ्र्थशास्त्र 


मय दर १०० डाल२:०३३२ रुपया के श्रासपास स्थिर रही । युद्ध प्रारम्भ होने के बाद 
बढ़ती हुई व्यापारिक क्रियाशीलता और वस्तुओं के भूल्यों की वृद्धि के प्रत्युत्तर में जब 
बैंक श्रॉफ इण्डिया ने १६३६ में सितम्बर और दिसम्बर के बीच बेंक नोट और सिक्कों 
के रूप में ४८ करोड़ रुपये से करेत्सी का विस्तार किया तो सक्रिय प्रचलन में नोटों 
की औसत संख्या सितम्बर, १६३६ में १८६“०६ करोड़ रुपये थी । जून, १९४० में यह 
२३७२६ करोड़ रुपये हो गई । करेच्सी का यह विस्तार रिजब॑ बेंक द्वारा ट्रेजरी बिल 
और स्टलिग की पर्याप्त खरीद के फलस्वरूप हुआ । अ्रतः कोई आश्चयं नहीं कि इस 
बीच रुपया-स्टलिंग विनिमय बहुत स्थिर रहा । 
२६, विनिमय-नियन्त्रण--शुद्ध प्रारम्भ होने पर केद्वीय सरकार ने भारत सुरक्षा 
कानून के अन्तर्गत रिजर्व बेंक को सिबकों, धातु-पिण्डों, प्रतिभुतियों और विदेशी विनिमय 
के लेन-देन सम्बन्धी नियमों को कार्यान्वित करने का श्रधिकार दिया । 

विदेशी विभिमय का लेन-देन अ्रधिक्ृत व्यापारी विनिमय बेंक तथा अवनुशञा- 
प्राप्त सम्मिलित पूंजी वाली बेक ही कर सकती थी। कुछ श्रपवादों को छोड़कर 
साम्राज्य की करेन्सी के क्रम-विक्रय पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, 
परन्तु साम्राज्य के वाहर की करेन्सियों का क्रय-विक्रय व्यापारिक उहँ श्यों, यात्रा-व्यय 
श्र व्यक्तिगत विप्रेषण तक सीमित कर दिया गया। विनिमय नियन्त्रण की नीति 
इस वात को निश्चित करने के लिए थी कि भारत में विदेशी विनिमय का सारा__ 
लेन-देन लन्दन विनिमय नियन्त्रण द्वारा उद्धृत दरों तथा स्टर्लिंग के लिए रुपये का 
चालू दरों के आधार पर किया जाय । विदेश्षियों से प्रतिभूतियों की खरीद पर भी 
नियन्त्रण लगाया गया और रिज़वं बेंक की आज्ञा लिये बिना प्रतिभूतियों का निर्यात 
नहीं हो सकता था। इन उपायों का अ्भिप्राय भारत से पूंजी के निर्यात तथा युद्ध 
जनित परिस्थितियों से प्रोत्साहित विनिमय सम्बन्धी परिकल्पना को रोकना था । 

विनिमय-नियन्त्रण के नियम धीरे-धीरे आ्रवश्यकतानुसार कठोर होते गए । 
ब्रिटिश सरकार द्वारा वनाई गई साम्राज्य-योजना के अनुरूप दुर्लभ करेन्सी वाले देशों 
(जैसे उत्तरी अमरीका, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड, वेल्जियम) को किये गए निर्यात 
से प्राप्त विदेशी विनिमय के नियन्त्रण के लिए &€ मार्च, १६९४० को योजना का 
निर्माण एक महत्त्वपुर्णा विकास था । इस योजना का उद्दं श्य निर्यात से प्राप्त विदेशी 
विनिमय का नियन्त्रण करना तथा यह भी देखना था कि निर्यात से प्राप्त राशि नियन्नित 
दरों (उदाहरणार्थ प्रसार रुपया दर) पर प्राप्त हो। इससे व्यापारिक वर्गों में कुछ 
असन्तोप उत्पन्त हो गया। यथ्यपि विनिमय-नियन्त्रण युद्ध के समय अवद्यस्भावी 
था, परन्तु सामान्यतः निर्यात और वस्तुओं के मूल्य पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई ।£ 

मई, १९४० में सरकार ने विदेशी विनिमय को सुरक्षित रखने तथा रोक 
गी वस्तुओं का बिना झ्राज्षा भुगतान रोकने के लिए श्रायात को अनुज्ञा प्रदान करने 
को पद्धति का प्रारम्भ किया। ये प्रतिवन्ध, जो प्रारम्भ में वस्तुश्नों की छोटी सूची 
पर हा लागू थे, दूसरे वर्ष कनाडा की कुछ वस्तुओ्रों को छोड़कर सभी देशों की बस्तुश्रों 
५२ खगा दिये गए। ये उपाय कैवल विदेशी विनिमय के व्यय में मितव्ययता प्राप्त 
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करने के लिए ही आवश्यक नहीं थे, वरन्‌ संयुक्तराज्य में जहाजों में स्थान तथा 
उत्पादन-क्षमता सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक थे, क्योंकि बूरोप से पूर्ति बन्द 
.... हो जाने के कारण इस देश से श्रायात बढ़ रहे थे । जापान के युद्ध में उतर आने के 
वाद जहाजरानी की स्थिति और खराब हो गई । अतएव शनुज्ञा (लाइसेंस) देने में 
जहाजों में स्थान की सुलभता पर अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। १६४२-४३ में 
आयात की अदायगी से प्राप्त डालरों में काफी कमी हुईं। यह कमी प्रधानतः 
अशीन और स्टील भ्रादि के आयात के कारण हुई, जिसके लिए पहले बहुत अधिक 
सात्रा में डालर की श्रावश्यकता होती थी तथा जो उधार-पट्ट के अन्तगंत थे। इस 
अ्रकार के माल का आयात करने वाले भारत सरकार को रुपये में ही भुगतान कर 
देते थे और विदेशी विनिमय का कोई लेन-देन नहीं होता था। १६४४-४४ में 
तत्कालीन विनिमय-नियन्त्रण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । स्टिंग क्षेत्र के 
याहर वाली करेन्सियों की बिक्री पर प्रतिबन्‍्ध लगा रहा और इन देक्षों को निर्यात 
की भ्राज्ञा इस शर्त पर दी जाती थी कि प्राप्त राशि विदेशी विनिमय के अधिकृत 
व्यापारियों के हाथ बेची जाय । इस प्रकार देश के विदेशी विनिमय के साधनों की 
पुर सुरक्षा और उनका उपयोग किया गया । यद्यपि पद्धति में कोई परिवतंत नहीं हुआ्रा, 
तथापि विदेशी विनिमय की माँग के लिए अपनाई गई नीति में परिवर्तंत किया गया 
- और देश के लिए महत्त्वपुर्ण समझे जाने वाले कामों के लिए विदेशी विनिमय को 
उदारतापुर्वक सुलभ किया जाने लगा।. 
आ्रायात की घनीभ्ूतत माँग को पूरा करते और मुद्रास्फीति को समाप्त करने के 
साधन के रूप में १६४५-४६ में भारत सरकार ने झ्रायात अलुज्ञा पद्धति (इस्पोर्ट 
लाइसेन्स सिस्टम) के श्रन्तर्गंत, उपभोग की वस्तुओं का आयात का कोटा काफी बढ़ा 
दिया । इससे विज्ञेषक्र संयुक्त राज्य के साथ भारत के (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के) लेन- 
देन के सन्तुलन की भ्रनुकूलता में तेजी से कमी आ गई । 

१६४४५ में युद्ध के समाप्त होने पर विनिमय नियन्त्रण नीति में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ । जहाज़रानी की दशा में सुधार होने के कारण विनिमय-विचारों से 
अप्रभावित स्टलिंग क्षेत्र के देशों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध ढीले कर दिये गए, 
परन्तु संयुकतराज्य के डालर के व्यय के सम्बन्ध में कठोर मितव्ययता चलती रही । 
३०, स्वण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध--ब्रिटिंश भारत के अन्दर सोने के 
स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, परन्तु स्वर्ण का झ्रायात-निर्यात रिजर्व बैंक 

अर दी गई अनुज्ञा के आधार पर ही हो सकता था। साधारणतया आयात के लिए 
“ अनुज्ञा दे दी जाती थी, परन्तु निर्यात की अनुज्ञा तभी मिलती थी जबकि सोना बैंक 
आफ इंगलण्ड को भेजा जाता हो। अमरीका भेजने के लिए अनुजश्ञा उस समय दी 
जाती थी जब प्राप्त डालर बेंक श्रॉफ इंगलैण्ड की और से फैडरल रिजर्व बेंक को 
बैच दिये जायें । इन नियमों का सामान्य विचार भारत और इंगलिस्तान के अतिरिक्त 
अन्य देशों के बीच सोने के लेन-देन को हतोत्साहित करना था | ग्रुद्ध की माँग थी कि 
भारत और ब्रिटेन के उपयोग के लिए स्वर्ण के सारे साधनों को सुरक्षित रखा जाय । 


३५० भारतीय भ्रथेशास्त्र 


युद्ध ने भारत के स्वरणं-निर्यात को उत्साहित किया | रिजव बेंक द्वारा अपनी 
विदेशी शाखाग्रों की ओर से भारत में की गई खरीद को सम्मिलित करने पर ३१ 
जनवरी १९४० के श्रन्त तक १० महीने में ४२ करोड़ रुपये से अ्रधिक मूल्य के स्वर 
का निर्यात किया गया । 

यद्यपि रिजव बैंक ग्रॉफ्‌ इण्डिया के निर्गंम विभाग ( इश्यू डिपार्टमेण्ट ) में 
स्टलिंग प्रतिभृूतियाँ १ सितम्बर, १९३९ को ५९:५० करोड़ रुपया थीं और १ सितम्बर, 
१६४० को ये बढ़कर १३१५० करोड़ रुपया हो गईं, परन्तु रिजुव बेंक" के स्वर्ण- 
भण्डार में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा वह्‌ ४४.४२ करोड़ रुपया ही रहा ।* 
३१. साम्राज्य का डालर संचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष ( अम्पायर डालर पूल 
एड पोस्ट-वार डालर फण्ड)*--युद्ध से पूर्व बहुत से देश, जो सामान्यतया स्टलिंग 
समूह के देश कहे जाते थे, श्रपने सम्पुर्णा विदेशी विनिमय या उसका श्रधिकांश भाग 
स्टलिंग के रूप में लन्दन में रखा करते थे। उस समय स्टर्लिंग श्रन्य करेन्सियों में 
स्वृतन्त्रतापृतवंक परिवर्ततीय था, इसलिए अपने-अ्रपने विदेशी विनिमय को स्टलिंग 
के रूप में रखने वाले देश अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी 
इच्छा और आ्रावश्यकतानुसार उन्हें किसी भी करेन्सी में बदल सकते थे। युद्ध के 
प्रारम्भ होने और स्टलिंग की परिवतंनीयता की कठिनाई के साथ इस पद्धति में 
कठोरता झा गई, जिसका पहले श्रतमुमान ही नहीं किया गया था। स्टलिंग समूहद्फे 
उन सदस्यों ने, जो स्टर्लिग क्षेत्र के सदस्य बने रहे, विदेशी विनिमय को अपने संरक्षण 
में रखने का भ्रधिकार छोड़ दिया तथा विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना 
तय किया ताकि स्टलिग क्षेत्र के विदेशी विनिमय के सीमित साधनों का युद्ध चालू रखने 
के लिए भली प्रकार उपयोग किया जा सके । सम्पूर्ण स्टलिग क्षेत्र के विदेशी विनिमय 
की राशि एक ही स्थान पर बेंक ऑफ इंगलेण्ड तथा ब्रिटिश ट्रेज़री के संरक्षण में रखी 
हुई थी । इस संचय में डालर सबसे महत्त्वपूर्ण करेन्सी थी, श्रतएवं इसका नाम 
स्टलिंग एरिया पूल ऑफ फारिन एक्सचेंज न होकर श्रम्पायर डालर पूल पड़ गया। 
साम्राज्य डालर संचय में स्टलिग क्षेत्र के देशों द्वारा व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से 
विभिन्‍न विदेशी करेन्सियों का भाग निद्दिष्ट नहीं किया गया था । 

व्यय को सीमित करने का उपाय यह था कि सम्बन्धित देश विदेशी विनिमय को 
उस समय तक व्यय न करने के लिए राजी थे जब तक कि कोई ऐसी श्रावश्यक माँग 
न उत्पन्त हो जाय जो स्टलिय क्षेत्र के अन्दर पूरी न की जा सके । समयानुसार जेसे- 
जेसे संचय घटता-वढ़ता था उसी प्रकार माँग के श्रावश्यक होने की कसौटी भी बद- 
१. नलिंग ऋण के भुगतान के लिए कुछ स्टर्लिंग प्रतिभृतियों के विवरण के लिए भ्रध्याय ११ श्ौर 


£२ दग्दिए । 


२. स्यय का सूज्याइन २१ रुपया ३ आना 2० पाई प्रति तोला की दर पर ही किया गया, जबकि 
बाजार मे 37 माच, १६४७ को सोने का भाव £०३ रुपया ८ श्ाना था । 


यः से घिकांशनतः ७ श्रक्तूवर, १६४६ को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट से उद्ध त 
झया गया है । है 
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लती जाती थी । युद्ध की समाप्ति और इसके पूर्व माँग के आ्रावश्यक होने की कसौटी 
यह थी कि एक माँग युद्ध के लिए अथवा नागरिक अर्थ-व्यवस्था को युद्धकालीन 
स्तर पर बनाये रखने के लिए हो। सदस्य-देश अपनी आवश्यकताशञ्रों का स्वयं 
“निर्णायक था और उसके द्वारा यह प्रमारितत कर देने पर कि अमुक माँग भ्रावश्यक थी 
झौर विनिमय-नियन्त्रण से उसे आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी थी, संचय इस किये 
हुए निर्णय को स्वीकार कर लेता था। युद्ध की समाप्ति के साथ माँग के श्रावश्यक 
होने का कोई अर्थ ही न रहा ओर भारत सरकार माँयों को आरावश्यक' के अ्रनुसार 
विभाजित करने में भूतकाल की अपेक्षा बहुत श्रधिक उदार हो गई । 
भारत सरकार दुलेभ करेन्सी के अजेंन और व्यय का हिसाव रखती थी।' 
युद्ध के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १९४६ तक भारत ने ४०५ करोड़ रु० के अमरीकी डालर 
का अर्जत किया और २४० करोड़ रुपये का डालर ब्यय किया | इस प्रकार उसके 
पास १६५ करोड़ रु० के डालर की बचत हुई, परल्तु श्रन्य दुर्लभ करेन्सियों (जैसे 
कनाडा, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड श्रौर पुतंगाल) के सम्बन्ध में भारत ने भ्रजित राशि से 
४१ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये, इसलिए १९४५-४६ के भ्नन्‍्त तक संचय में भारत 
का वास्तविक अंशदान लगभग १२४ करोड़ रुपया था । 
१६४६ में जुन तक खाद्यान्न के आयात तथा अन्य सरकारी मदों के भ्रुगताव 
की अ्दायगी के लिए संचय से भारत ने काफी रुपया लिया । 
> 2). पोस्टन्वार डालर फण्ड नाम का एक श्रौर कोष था जिसमें १६४४ के लिए 
संचय ने २०० लाख डालर दिया। १६४३-४४ में साम्राज्य डालर संचय के प्रति 
पर्याप्त अ्ंंशदान देने और संयुक्त राज्य को पारस्परिक सहायता देने की हमारी इच्छा 
के कारण राजाधिराज सरकार ने जापान के साथ युद्ध समाप्त होने पर संयुक्त राज्य 
में पूजी व्यय के लिए २०० लाख डालर का एक पृथक कोष भारत को दिया | इन 
उहेश्यों के सारे व्यय को इसी कोष में पूरा किया जाता था और इसके समाप्त होने 
तक इस प्रकार के व्ययों के लिए संचय से डालर नहीं लिये जा सकते थे। ये २००- 
लाख डालर हमारे १६४४ के व्यापारिक खाते का प्रतिशत अंश था तथा राजाधिराज' 
सरकार इस बात पर राजी हो गई कि १९४४५ में हमारी अ्रजित आय १६४४ के 
बराबर होने पर वह इस कोष में हमें अधिक-से-अधिक २०० लाख डालर १९४४ के वर्ष 
के लिए भी देगी । १९४४५ के लिए राजाधिराज सरकार ने २०० लाख डालर देने की 
सूचना दी । हमारे क्रय की सीमा कोष की मात्रा तक ही नहीं थी, क्योंकि उन मशीनों 
के आयात के लिए, जिन्हें हम उचित समभते थे, हमें संचय से रुपया निकालने का 
>'म्िधिकार था। जहाज़ों की खरीद तथा श्रन्‍्य श्रौद्योगिक कार्यों के लिए भारत सरकार 
ने १६९४४ में २०० लाख डालर तथा भविष्य में मिलने वाली श्रन्य राशि के आधार 
पर २८० लाख डालर के आयातों की मणज्ज़ूरी दी । 
सरकार की आयात-नियंत्रण चीति की आलोचना दो बातों पर भ्राघारित थी--- 
(१) आयात अलुज्ञा प्रदान करने वाला झासन-यंत्र शिथिल और अकुशल था। 
(२) विनिमय-नियंत्रणु की सख्ती के कारण झायातकर्ताओं - के लिए मशीन और 
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अन्य वस्तुएँ स्टलिंग क्षेत्र के बाहर से मगाना बहुन कठिन हो गया । युद्ध की समाप्ति 
के कारण परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस आशा के साथ 
आयात-नियंत्रण के शासन में परिवर्तत किया कि आयात के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने 
की विधि संक्षिप्त और सरल हो जाय | उन्होंने नियंत्रित वस्तुओं की सूची से यथनि 
सम्भव वस्तुओं को हटाने और उन्हें स्टर्लिंग क्षेत्र के लिए अनुज्ञायुक्त (श्ोपन जनरल 
लाइसेन्स) करने की नीति अपनाई | कुछ अन्य वस्तुएँ पूर्णतया श्रच्रुज्ञायुक्त सूची 
धूनिवर्सल ओपन जनरल लाइसेन्स) के अन्तर्गत रखी गई, जिसका अर्थ यह था कि 
बस्तुश्रों का श्रायात स्वतन्त्रतापूर्वक स्टलिंग क्षेत्र के अन्दर या बाहर कहीं से भी 
किया जा सकता था । 

भारत सरकार ने विनिमय-नियन्त्रण की कठोरता को काफी शिथिल कर 
दिया तथा झनिवार्यता और अलम्यता की दोनों कसौटियों का प्रयोग अधिक 
लचीलेपन के साथ होने लगा। वे आवश्यकताएँ अनिवाय॑ मानी गईं जो राष्ट्रीय 
ग्राथिक व्यवस्था श्रथवा रहन-सहन के स्तर के विकास और निर्वाह के लिए जरूरी थीं । 
स्टलिंग क्षेत्रों में तुलवात्मक वस्तुओं के गुण, मूल्य और उत्हें प्राप्त करमे की अवधि 
को ध्यान में रखते हुए श्रलभ्यता को निर्चित किया जाता था। अलम्यता सिद्ध करने 
का भार आयातकर्ताओं से हटाकर सरकार को दे दिया गया, ताकि सरकार अपनी 
जाँचों से सन्तुष्ठ हो सके कि बाहर से प्रायात की जाने वाली वस्तुएँ स्टिंग क्षेत्र के 
अन्दर सुलभ थीं अथवा नहीं। एक दूसरा परिवेतन करेन्सियों को प्राप्त करी. 
कठिनाई के अनुसार उनको क्रमवद्ध करना तथा उन्हें प्राप्त करने की सरलता के 
अनुसार आयातों के लिए अनिवायता और शअलमभ्यता की कसौटियों को हासमान 
कठोरता के साथ श्रपनावा था । 
३२. रुपये के सिक्के को प्रचलन से वापस लेना और एक रुपये के नोट का 
प्रचलन--यद्यपि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय करेन्‍्सी पद्धति ने बुद्ध की 
कठिनाइयों का सामना भली प्रकार किया और सामान्यतः कागजी करेस्सी में विश्वास 
वना रहा, परन्तु यूरोप में युद्धस्थिति खराब हो जाने से १६४० की मई-जून में 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई | रुपये के सिक्के में नोटों का भुगतान करने के लिए 
रिजर्व बेंक से माँग की गई। वेंकों से निकाला जाने वाला रुपया, जो पहले झौसतन 
एक करोड़ रुपया प्रति सप्ताह निकाला जाता था, अ्रकस्मात ४-४ करोड़ रु० प्रति 
सप्ताह हो गया । युद्ध होने के बाद रिज़र्व वेक ने ४३ करोड़ से श्रधिक रुपये के 
सिक्कों की पूति की, जिनका आसंचयन कर लिया गया जो निर्गेम विभाग (इश्य् 
डिपार्टमेंट) में रुपये के सिक्के के भण्डार की कमी से भी स्पष्ट है। युद्ध के श्रारम्द 
में निर्मम विभाग में ७५०४७ करोड़ रुपये के सिक्के थे श्र ५ जुलाई १६४० को 
केबल ३२ करोड़ रुपये के सिक्के थे। इन परिस्थितियों में सरकार ने रुपये की 
स्वतन्त्र वापसी की प्रारम्भिक नीति में परिरवतत करने का निश्चय किया | यद्यपि 
भारत सरकार का रजत-भण्डार पर्याप्त घा, तथापि भारत की टकसालों में उस्त दर 
पर सपया बनाता अस्सम्मव मालूम पढठता था, जिस दर पर रुपया जनता द्वारा 
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आसंचित किया जा रहा था | इसलिए २५ जुन, १६४० को भारत सरकार ने व्यक्तिगत 
झथवा व्यापारिक आवश्यकता से अधिक रुपये के सिक्‍के की प्राप्ति के लिए दण्ड 
की व्यवस्था करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित्त की । कुछ समय तक रुपये के 
'असक्कों को नोटों से अधिक मूल्य पर माँगा गया और रुपये के सिक्कों तथा छोटे-छोटे 
' सिक्‍कों (रेजगारी) का अभाव हो गया। इन कठिनाइयों को शीघ्षत्ता से हल किया 
गया और रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्‍कों के बिस्तृत्त प्रचलन तथा रुपये की उचित माँग को 
पूरा करने के लिए प्रबन्ध किया । २४ जुलाई, १९४० को प्रकाशित एक आडिनैन्स के 
अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रिजय॑ बेंक के जरिये एक रुपये का नोट जारी किया 
गया जिससे स्थिति में काफी सुधार हुआ, वर्योकि इस प्रकार के नोट का किसी ने भी 
आसंचयन नहीं किया और इसलिए यह विनिमय का माध्यम बना रहा। एक रुपये 
के नोट ने रिज़र्व बेंक के निम्नतम नोट (५ रुपये का नोट) से छोटे विनिमय के 
माध्यम की सामान्य माँग को पूरा किया। १९०६ के इण्डियन व्वॉयनेज एवंट के 
अन्तर्गत एक रुपये के सिक्के के समान ही ये नोट असीमित कानूनी मुद्रा हैं। इसलिए 
१६१४-१८ के युद्ध के समय जारी किये गए २३ रुपये और एक रुपये के नोटों की 
तरह इन्हें रुपये के सिवके में बदलने की कोई प्रत्तिज्ञा नहीं है । 

३३. चाँदी के सिक्‍कों के रजत-तत्त्व में कमी--देश के रजत साधनों को सुरक्षित 
रखने का दूसरा उपाय कुछ सिक्‍कों के रजत-तत्त्व की शुद्धता के स्तर को कम करना 
..._ »। अप्रैल, १६४० में केन्द्रीय विधानमण्डल ने सरकार को चवन्नी के ३३ रजत-तत्त्व 
को ई रजत-तत्त्व तक कम करने का अधिकार दिया । इसका उद्व श्य साधारण तौर 

पर धातुश्नरों के सरकारी भण्डर को और अ्रधिक सेवा योग्य बताना हैँ । इस उहंश्य 

के लिए १६०६ के इण्डियत क्वायनेज़ एक्ट को सुधारने के लिए २६ जुलाई, १६४० 

को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक आदेश के श्रन्तर्गत अठन्नी के रजत-तत्त्व में 

भी इसी प्रकार की कमा की गई | रुपये के आसंचयन के बाद चवन्नी और शअ्रठन्नी की 
बढ़ती हुई माँग के फलस्वरूप यह कदम उठाया गया । २२ दिसम्बर, १६४० को रुपये 

,में भी आधी चाँदी और आधी मिलावट की व्यवस्था की गई । व्यापार की बढ़ती हुई 
क्रियाओ्रों, आसंचयन में रुपये की खपत के कारण रुपये के सिधके की बढ़ती हुई माँग ने 

इसे और भी भ्रावद्यक बना दिया। एक कारण यह भी था कि एक रुपये का नोट कुछ 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्णतया उपयुक्त श्रथवा सुविधाजनक नहीं था। जाली सिवकों 

से बचने के लिए रुपये के सिरों पर कटान की एक नई विधि को अ्रपनाया गया। 
.._ इस उपाय ने प्रचलन में सिक्कों की कमी को दूर कर दिया । अ्रप्रैल, १६४७ में इण्डि- 
जमे कक्‍्वायनेज एक्ट को सुधारने के लिए एक बिल पास हुआ, जिसके फलस्वरूप 
गिलट के रुपये ने चाँदी के रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया । इस प्रकार संयुक्त राज्य 


कौ चुकाने के लिए २२६० लाख आऔंस चाँदी की बचत हुई, जिसे भारत ने उधार- 
पट्ट के अन्तर्गत उधार लिया था । 
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9, $८६१ से हुए मूल्य-परिवतेनों पर एक विहंगम दृष्टि--१5७३ को आधार वर्ष 
मानकर नीचे दी हुई तालिका १८६१ से मूल्य-परिवर्ततों की साधारण गति दिखा 
रही हैं।* सामान्य देशनांक (इन्डेक्स नम्बर) ३६ वस्तुओं के थोक-पृल्यों पर श्राधा- 

















३६ बल्तुओं का भारित देशनांक १६ वस्तुओं | भारित देशनांक 
न सामान्य देशनांक| (१०० वस्तुएँ) «| का सामान्य (१०० वस्तुएं ) 
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१. १८७३ को श्रापार वर्ष इसलिए चुना गया है, क्योंकि उस वर्ष ऋतु सामान्य थी तथा उमी वर्ष से 


चांदी और उसके परिणामस्वरूप रुपये का अवमूल्यन प्रारम्भ हशआ । 


२. देखिए, इन्डक्स नखर आफ इसि्डियन प्राइसे जञ, १८६१-१६४१ तथा वार्षिक परिशिष्ट । उपयु बत 
रे ला , ५ 7 कप ् जप 
तालिका के तासरे तथा छठे खाने में दिये हुए देशनांक इश्डियन फाइनेन्स डिपाट मेण्ट के एफ० जी० 
33०० किये जे यु ० लक ८ 
एटकिन्सन द्वारा संकलित किये गए थे । १६०६ के बाद के देशनांक उनके आधार पर डिपाट मेण्ट अ्रर्की 


स्टेविरिट्स ने संकलित किये । 


इ. सन्‌ १६३७ से एक बस्तु आयात की हुई वस्तुओं की सूची से निक्राल दी गईं है। 
४. सन्‌ १६४२-४३ से (१६ श्रगस्त, १६३६ सप्ताद की समाप्ति पर 5१००) थोक-मूल्यों के देश” 
नाक इस प्रकार घे-- 
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भारतवर्ष में मूल्य  हेशए 


रित है (जिनमें से २८ निर्यात की तथा ११ आयात की वस्तुएँ हैं) | खाद्यान्न श्र्थात्‌ 
ज्वार, वाजरा, जौ, राई और चना को छोड़कर उपयुक्त वस्तुओं के १८६७ से पहले 
के थोक-मल्य प्राप्त नहीं हैं । 

_ तालिका के दूसरे खाने में दिये हुए सरकारी देशनांक अभारित हैं। प्रत्येक 
वस्तु को समान महत्ता देने के कारण देशनांक सुल्य-स्तर के परिवतेनों की प्रकृत्ति 
और महत्त्व को सही-सही नहीं दिखा रहे हें। भारत एक कृृषि-प्रधान देश है। उसकी 
कृषि-उत्पत्ति कुल उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग है। कृषि-उत्पत्ति में चावल, गेहूं, 
कपास श्र ज़ूट जसी प्रप्रुख वस्तुओं की प्रवानता होती है तथा शेष वस्तुएँ अपेक्षाकृत 
नगण्य हैं। कुछ वस्तुएँ जैसे सूती कपड़े, सूत, कच्चा सिल्क और कोयले का अन्तिम 
परिणाम पर अनुचित प्रभाव पड़ने दिया गया है, और मूल्यों की सम्पूर्ण सूची श्रायात 
की हुई वस्तुओं तथा उनकी प्रतिस्पर्धी वस्तुओं द्वारा प्रभावित हैं। चूकि १८७३ को 
आधार-चर्ष मावकर बनाया गया अखिल भारतीय देशतनांक पुराना पड़ गया है, अतः 
बम्बई भौर कलकत्ता की थोक कीमतों के भ्रंकों की शलर निर्देश किया जाता है। पअ्रव 
१८७३ का आधार वर्ष तुलना के लिए उचित नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार 
वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व भी घट-बढ़ गया है । 

२, १८६१ से १८९३ तक --इस काल में कीमतों का सामान्य चढ़ाव-उर्तार निम्न- 
भ्रकार है--(१) चढ़ती हुईं कीमतें १८६१-६--श्रमेरी की ग्रह-युद्ध के कारण कपास 
कीर-कमी हो गई । इस प्रकार चढ़ी कीमतों के कारण भारत में बहुत स्वर्ण श्राया और 
चाँदी के सिक्कों का टंकन खूब हुआ जिससे कीमतें बढ़ गईं । इस प्रकार भारत के मूल्य- 
स्तर पर प्रथम वार वाह्य कारणों का प्रभाव स्पष्ट हुआ । (२) गिरते हुए महय 
१८६६-८३---१८७६ से १८७६ तक दुभिक्ष के कारण खाद्यान्तों के मूल्य में हुई श्राक- 
स्मिक वृद्धि के श्रतिरिक्त इस काल की कीमतें गिरती रहीं | मूल्यों का यह गिराव 
१८७४ में पाइचा तय देशों की कीमतों की निम्नगामी प्रवृत्ति का प्रतिरूप-मान्न था | स्वरा 
के उत्पादन में शिथिलता, रजत प्रमाप के देशों द्वारा स्वर प्रमाप श्रपनाना, चाँदी का 
स्व॒तन्त्र टंकन बन्द होने से रजत करेन्‍्सी के प्रसार में रुकावट, बेकिंग का शिथिल विकास, 
भाड़े में कमी हो जाने से व्यापार का प्रसार, श्रौर उत्पादन-विधि में सुधार श्रादि 
इसके कारण थे ।१ (३) बढ़ती हुई कीमतें १८८३-६३--पश्चिम के स्वर्ण प्रमाप देशों 
की अपेक्षा भारत में गिरती हुई कीमतें शीघ्रता से रुक गईं। इसका कारण रुपये का 
अवमूल्यन था। यह स्वीकार करना होगा कि हालाँकि स्वर्ण की तुलना में चाँदी का 
मूल्य १८५७४ से ही घटने लगा था, किन्तु उत्पादन में सामान्य वृद्धि के कारण १८८३ 
>क कीमतें गिरती ही रहीं। १८८५ के बाद जब रजत का उत्पादन वस्तुओ्रों के 


१६४२-४३ १७१ १६४७ (मार्च) २६२७ 
१६४३-४४ श्श्घ्प्‌ १४४८ (आ्रप्रेल) ३४८ 
१६४४-४५ रडडार १६४९ (मार्च) ३७०'२ 
२६४५-४६ २४४६ १६५० (अक्तूबर) ४१२४ 
१६४६-४७ र७५"४ 


१. देखिए, इरपिंग फिशर, 'परचेज्िंग पॉवर ऑफ़ मनी”, पृ० १४२ । 
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उत्पादन से निश्चित रूप से बढ़ गया ती कीमतें बढ़ने लगीं। १८६३ से १८६६ के 
मध्यान्तर को छोड़कर १६२० तक ऐसा ही रहा | इस काल में ठकसालों के 
हो जाने से मुद्रा-संकुचन हुआ, जिससे कीमतें गिर गईं, हालाँकि दु्भिक्ष के कारण 
प्रभाव कुछ विनष्ट हो गया । मृल्यों में वृद्धि का कारण चाँदी का अवमुल्यन 
१८८१ से १८६२ तक रुपयों का अधिक टंकन है । 
३. मूल्य जाँच-समिति (मूल्य, +८६० से १६१२)--१६१० में भारत सरक 
दत्ता समिति नियुक्त की । इसका काम मूल्यों की लगातार वृद्धि के कारणों का 
लगाना था । इसने छानबीन के लिए १८९० से १६१२ तक का समय चुना 
कालावधि में समस्त भारत में सामान्य रूप से मूल्य बढ़ रहे थे। १६०४ २ 
वृद्धि स्पष्ठत: लक्षित हुई, विशेषकर चमड़ा, खाद्यान्न निर्माण-सामग्री, तिलहन इर 
में, जिनमें ४०% से भी अधिक वृद्धि हुई। कपास और जूट में क्रमशः ३३% 
३१% वृद्धि हुई, जबकि श्रन्‍्य सामग्रियों--खाद्यान्न, धातुएँ तथा अ्रन्य कच्चे 
निभित माल के मूल्य २५% तक बढ़ गए । देशी चीनी में थोड़ी-सी वृद्धि हुई, 
इसके विपरीत चाय, कहवा, श्रायात की हुई चीनी, सोने और सिभाने के सा 
विज्ञेप रूप से मील, कोयला, लाख श्रादि की कीमतों में काफी कमी हुई । कपड 
कीमतें थोड़ी-सी गिरी । मूल्यों की वृद्धि भारत में सबसे श्रधिक थी। यदि १६०५ 
के पंचवर्षीय काल के मूल्य-स्तर की तुलना १८६४-८ के पंचवर्षीय मूल्य-स्तर 
जाय, तो भारत की कीमतों में ४०% वृद्धि हुई, जबकि इसी समय में इंगलिस्त 
२१%, अमरीका में ३५% औ्रौर प्रास्ट्र लिया में २०% वृद्धि हुई । 
४. १६१४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की बुद्धि के कारण--पमरूल्य जाँच-समि 
कारणों को दो वर्गो में विभाजित किया--(१) विशेष रूप से भारतीय कारर 
(२) ऐसे कारण, जो भारत तक ही सीमित न थे श्रर्थात्‌ विश्वव्यापी कारण, हा 
उन्होंने स्वीकार किया कि ये दोनों कारण एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं । 
(१) विशेष रूप से भारतीय कारण--(क) कृषि-उत्पादनों, विई 
खाद्यान्न एवं कच्चे माल की कमी," (ख) इन वस्तुओं की माँग में वृद्धि, (ग) ' 
में रेलवे तथा श्रन्य संचार-साधनों में विकास श्रोर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से भारत 
उसके बन्दरगाहों और विदेशों के वीच परिवहन लागत में कमी; सामान्य रूप से 
सुविधाओं, द्रव्य और साख इत्यादि में सुधार; (घ) करेन्‍्सी के आकार में वृद्धि । 
(२) पिश्व-ब्यापी कारण--इनमें (क) दुनिया के बाजारों में प्रधान व 
की पूति में कमी शौर मांग में वृद्धि, (ख) दुनिया की खानों से सोने की श्रधिक 
(ग) साख का विकास, (घ) विनाशकारी युद्ध तथा थल श्रौर जल-सेना में वृद्धि, | 
पाश्चात्य देशों और संयुक्त राज्य में श्रम और पूजी अनुत्पादक मार्गों में ' 
जाने लगी । इससे कितनी ही प्रकार की सामग्रियों की माँग भी बढ़ गई। १८: 
मिति के मत में इस कमी के कारण (क) जनसंख्या के साथ किसी भी उत्पादन का न 


कम 
(ये) अनिश्चित वृद्धि, (ग) खाय फसलों के स्थान पर अख्ाथ फसलों का प्रतिस्थापन श्र (घ) 
वे. लिए सकी गे अमीन की दानना थे । 


भारतबषे में मूल्य . ३५७ 


रजत प्रभाव का परित्याग करते के कारण भारत भी शेष दुनिया के साथ मुद्रा-मान 
(करेन्सी गेजु) के प्रवाह में आ गया और असंदिग्ध रूप से दुनिया में होने वाली 

कीमतों के परिवतेत का भागी बना । हि 

: 77 समिति ने मुद्रास्फीति को प्रधाव कारण न मानकर बड़ी भूल की। चूंकि 
रुपया चाँदी पर छपे नोट के अलावा और कुछ नहीं था और इसे सोने में बदला 
नहीं जा सकता था, अतः इसे उतनी ही आसानी से अधिकता में जारी किया जा 
सकता था जितनी आसानी से भ्रपरिवर्तनीय नोटों को जारी किया जा सकता था। इस 
सत्य को केन्स तक ने स्वीकार किया है कि कभी-कभी इसी प्रकार रुपये का अधिकतम 
टंकन किया जाता था। केन्स भारत के स्वर्ण प्रमाप के सबसे बड़े प्रशंसक थे। 
उनकी पुस्तक 'इंण्डियन करेन्सी एण्ड फाइलेन्स” का निम्न उद्धरण रुपये के ऐसे टंकच 
का प्रमाण है: “अत्यधिक टंकन के प्रभाव सामूहिक होते हैं । मालूम होता है भार- 
तीय अधिकारियों ने इसे ठीक प्रकार से नहीं समझा है। वे इस साधारण तक से 
प्रभावित जान पड़ते हें कि १६०५-६ में माँग अधिक थी, अतः सम्भावना है कि वेसी 
ही माँग १६०६-७ में भी होगी श्र जब १६०६-७ में सचमुच श्रधिक माँग हुई तो 
१६०७-८ में भारी माँग होने की सम्भावता और बढ़ गई। उन्होंने श्रपनी नीति 
इस आधार पर बनाई कि किसी समुदाय करेन्‍्सी का उपभोग शराब की भाँति सदेव 
हढ़ता से बढ़ता रहता है ।” 

१६०८ में गोले ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल में इस मत को प्रकट 
पिया कि अधिक टंकन के कारण ही कीमतें ऊंची उठी हैं । १८६८ में भारत में रुपये 
का भण्डार विशेषज्ञ श्री हैरिसत ने १३० करोड़ रु० भ्रतुमानित किया था | विगत दस 
वर्षो में सरकार ने लगभग १०० करोड़ रुपयों का और टंकन किया । इस प्रकार की 
ग्राकस्मिक स्फीति का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कीमतें बढ़ जायेंगी। सर- 
कार द्वारा निर्गेंभित रुपये देश के आन्तरिक भाग में वास्तविक क्रताओं के हाथों में 
पहुँच जाते है, लेकिन वे शीघ्रता से व्यापार-केन्द्रों या बेंकों की ओर नहीं बहते । इस 
प्रकार सौदों के लिए नये रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पुराने रुपये ही 
पर्याप्त होते । इसी बीच रुपयों का गलाना बन्द हो गया, क्योंकि रुपया श्रव चाँदी का 
नहीं रहा और उसका कृत्रिम विनिमय-सूल्य वास्तविक मुल्य से कहीं श्रधिक हो गया, 
अतएव प्रत्येक तिर्गम करेन्‍्सी के आकार को प्रसारित करता है।१ १६०३-७ के 
प्रत्येक वर्ष में मुद्रा की अनुमानित वृद्धि और सृल्य-स्तर में बड़ी ही समानता थी । 

. पूर्व अबसाद-काल तथा युद्धनकाल (१६१४-१७) में सूुल्य-पूर्वे सुद्ध-काल में--१६१४ 
सेट१६२०--विशेषकर इस भ्रवधि के उत्तराध में युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण 
मूल्यों में भ्रभूतपूर्व वृद्धि हुई। किन्तु भारत में अन्य देशों, विशेषकर युद्ध में संलग्त 
देशों, की अपेक्षा कीमतें कम बढ़ीं। विदेशी सल्यों की वृद्धि साधारणतः: आयात की 
कमी और विर्यात के प्रसार से ठीक की जा सकती थी। तज्जनित स्वर्ण के आयात 


पे भारत की श्रान्तरिक कीमतें इतनी अ्रवश्य बढ़तीं कि वे बाह्य कीमतों के बराबर 
१. देखिए, श्री गोखले के सापण, पृ० १५० | 
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हो जातीं। किन्तु सरकार द्वारा सोने के श्रायात और वस्तुश्रों के निर्यात पर लगाये 
गए प्रतिबन्धों तथा युद्धकालीन कीमतों के नियन्त्रण के कारण यह व्यवस्थापन सम्भव 
ने हो सका । यही कारण था कि भारत श्रधिक सुरक्षित कोष का निर्माण न कर सका 
और युद्धॉकालीन समृद्धि के श्रनन्तर मन्दी आने पर प्रतिस्पर्धी सामग्रियों का प्रायातेँ ' 
करने वालों की तुलना में घाटे में रहा । फिर सरकारी हस्तक्षेप के श्रभाव में विनिमय 
पहले ही भौर श्रधिक शीघ्रता से ऊपर उठ गया होता । इसमें श्रायात को प्रेरणा मिलती 
तथा श्रायात की कीमतों में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती । भारत को अपने निर्यात 
का श्रधिक मूल्य मिलता और वह युद्धोत्तकालीन पुनर्निर्माणा का खच्चे आसानी से प्राप्त 
कर सकता, किन्तु वितिमय की स्वतन्त्रता के कारण युद्ध की नाजुक स्थिति के समय 
व्यापारिक विस्थापन के भय से भारत सरकार ने हस्तक्षेप करता उचित समझा । 
१६१४-१८ में भारत में प्रायः सभी कीमतें बहुत ऊेची हो गईं। युद्ध प्रारम्भ 
होने के वाद १६१६ में खाद्यान्न के मुल्य ६३% बढ़ गए। आयात किये हुए कपड़ों 
तथा भारत में बने कपड़े के मुल्यों में क्रशः १६०% तथा ६०% वृद्धि हुई। हम पहले 
ही कह श्राये हैं कि श्रायात की गई वस्तुश्नों--कपड़ा, लोहा, इस्पात, चीनी, रंग श्रा दि- 
का सुल्य निर्यात-सामग्रियों से कहीं श्रधिक ऊँचा उठा । हम इस विभिन्‍नता के कारणों 
का भी विश्लेषण कर आए हैं ।' उत्पादन में कमी तथा युद्धलग्न देशों की माँग सें 
वृद्धि, करेन्सी और साख के साधनों का बड़ी मात्रा में निर्माण--जीकि युद्धजनित 
आावश्यकताश्रों की पूत्ति के लिए श्रावश्यक था---इन सबके सम्मिलित प्रभाव के कॉरण 
कीमतों में भ्रभृतपुर्व वृद्धि हुई। विश्व की इन परिस्थितियों का भारत पर भी प्रभाव 
पड़ना भ्रनिवार्य था, क्योंकि इससे देश के बाहर उसकी सामग्री की माँग बढ़ जायगी' 
तथा उसके श्रायात का खर्च भी बढ़ जायगा । जहाजों में स्थान की कमी और निर्यात 
पर लगे सरकारी नियन्त्रण के कारण मूल्यों की वृद्धि भी कुछ ह॒द तक रुक गई । 
६. झुद्दा-सफीति--हम पहले ही देख चुके हैं कि १९१४-१८ का युद्ध प्रारम्भ होने के 
कुछ समय बाद तक व्यापारिक सन्तुलन भारत के पक्ष में था। इसी समय खजाने 
के श्रायात में भी काफी कमी हो गई। इस प्रकार निर्यात-व्यापार की सारी जिम्मे- 
दारी सरकार पर पड़ी । इस झाथिक कमी को सरकार ने श्रधिक नोट छापकर पूरा' 
किया। व्यापार की मात्रा में वृद्धि की श्रपेक्षा सब प्रकार की मुद्रा में बहुत श्रधिक 
वृद्धि हुईं। सरकार द्वारा अपनाई गई युद्ध के श्रर्थ-प्रवन्ध की पद्धति से मुद्रा-स्फीति 
को ओर भी बल मिला। युद्ध के विशाल ख्च को पूरा करने के लिए सरकार नें 
भंशतः कर और कर्ज से रुपया प्राप्त किया तथा श्रंशत:ः नोट छापे । सरकार द्वारा 
लिये गए युद्ध-ऋणों से भी मुद्रा-स्फीति बढ़ी । ऋण का अ्रल्पांश ही जनता की वाईव- 
विक वचत से प्राप्त हुआ । शेप ने बैंक साख श्रौर निक्षेप का रूप धारण किया । वेकों 
नें सरकार की शोर से भी अ्रपने उन आरहकों की श्रोर से, जो युद्ध-ऋणा देना चाहते 
थे, चेक दिये ।* भारत सरकार द्वारा जारी किये गए श्रल्पकालीन ट्रेज़री घिल भी, 
२- देखिए, कपर अध्याय ६, सेक्शन ५। 
२. पनन्दिकर दि इकनामिक कान्सिक्वैसिज ऑफ दि वार), पृ० ३१७-१८। 
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जो आय-व्य यक के घाटे को पूरा करने के लिए प्रचलित किये गए थे, तथा युद्ध बन्ध-पत्र 
( वार फण्ड ) की भी मुद्रा-स्फीति के कारण सिद्ध हुए, क्योंकि बेंक उनकी सुरक्षा पर 
मिर्भय ऋण दिया करते थे । इस प्रकार बेंकों के निक्षेप में भारी वृद्धि हो गई । उनके 
. प्रचलन की गति" भी तीज्न हो गई। इससे क्रय-शक्ति की वृद्धि हुई और कीमतें ऊंची 
उठी ।* अन्य कारण भी थे जिनसे कीमतें बढ़ीं--उदाहरणाथर्थ युद्ध-वर्षो में रोलिग- 
स्टॉक की कमी, १६१८-१६ तथा बाद में १६२० में भी मानसून की श्रसफलत्ता। 
१६२० में कीमतें चरम शिखर पर जा पहुँचीं। कलकत्ता का मूल्य-निर्देशांक, जो 
१६१४ में १०० था, १६२० में २०१ हो गया। भारत में श्रन्य देशों की बराबर 
कीमतें न बढ़ने का एक कारण यह भी था कि यहाँ मुद्रा-स्फीति उसी मात्ना में नहीं 
थी जिस मात्रा में अ्रन्य देशों में थी, यद्यपि निरपेक्ष रूप से यह पर्याप्त थी ।* 

७, ऊँची कीमतों का प्रभाव--मुल्य जाँच समिति के मत में युद्ध (१६१४-१८) के 
पूर्वे मूल्यों में हुई वृद्धि से देश को लाभ ही हुआ । सरकार ने भी इससे सहमति प्रकट 
की, जबकि १६९१४ में उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव पास किया। समिति के 
अनुसार भारत एक ऋणी देश था, अतः उन वस्तुशों के मूल्य बढ़ जाने से उसे लाभ 
ही हुआ जिनका निर्यात वह अपने दायित्वों की पूति के लिए किया करता था। श्रब 
वह वस्तुओं की थोड़ी मात्रा निर्यात करके अपने विदेशी दायित्वों की पूति कर सकता 
था, किन्तु इन बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध हमें श्रायात के बढ़ते हुए खचे और बढ़ती 
. हुई उत्पादन-लागत का भी ध्यान रखना होगा । लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न हुई ऊँची कीमतों की परिधि अपने-आ्राप में कोई 
ऐसे स्थायी लाभ प्रदान कर सकती है, जो उसकी सर्वविदित हानियों को दूर कर 
सके | जोशी का मत इस सम्बन्ध में अत्यन्त पुष्ट है कि “धन तथा समृद्धि की वृद्धि 
राष्ट्र और व्यक्तियों में एक ही प्रकार से आती है । यह वृद्धि न तो रुपयों के ढेर से 
और न कीमतों की वृद्धि से ही आती है, जो (कीमतों की वृद्धि) भारत में फसलों की 
कमी, मानसून की असफलता तथा दुभिक्ष के कारण होती है| देश की वास्तविक 
समृद्धि औद्योगिक क्रियाशीलता, कुशलता श्रौर कार्य-क्षमता तथा पूंजी के उत्पादक 
प्रयोग से होती है ।7* १६१४-१८ के पुर्वकाल के लिए कीमतों तथा पारिश्रमिक की 
गतिविधि से श्रीमती वेरा एन्टटे* ने राष्ट्रीय समृद्धि के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले 
हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष विभिन्‍न तिधियों पर 
तथा भ्रनुमानित राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी आँकड़ों के निष्कर्षों से ग्रधिक विश्वसनीय हैं 
जिनकी चर्चा ४ अध्याय में की जा चुकी है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल्य 
 परिवतंनों की छाववीन रवत: धन-उत्पादन की प्रगति या गतिरोध या प्रतिगामिता का 
. “कोई अनुमान नहीं दे सकती । इससे केवल इस बात का पता लगता है कि विभिस्त 
१. देखिए, अध्याय ११ । 

२, देखिए, फिनले शिराज़, पब्लिक फाइनेन्स, एृ० २४२ और ४१०-१ १ । 

डी० टी० जेक, रेस्टोरेशन आफ युरोपियन करेन्सीज, पृ० ३ । 
श्री जी० वी० जोशो, स्पीचेजु एण्ड राइटिंग्ज, पृ० ६१० । 

५. दि इकनामिक डिवेलपर्मेंट ऑफ इन्डिया, पृष्ठ ४४५ । 
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वर्गों में-वितरित घन कीमतों के स्तर के परिवंतन से किस प्रकार प्रभावित होता हूँ । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्र के होने वाले लाभया हानि के निष्कर्ष विभिन्‍न वर्गों के 
कल्पाण की सापेक्षिक महत्ता सम्बन्धी संदिग्ध मान्यताओं पर आधारित हैं। यह कहा 
जाता है कि भारत के अधिकांश व्यक्ति उस वर्ग के हैं जो कीमतों के वढ़ जाने से... 
लाभान्वित होते हैं। ऋणी वर्ग इस लाभ के योग्य हैं। यद्यपि उनका लाभ कर्ज ह 
देने वाले वर्ग की हानि होता है, परन्तु यह शोचनीय नहीं है क्योंकि ऋण देने वाले 
खून पीने वाली जोंक के समान होते हैँ । किन्तु इस प्रकार का “योग्य 'अयोग्य वर्गे 
सम्बन्धी विभाजन अनुचित हैं। सब वर्गो की समृद्धि ही वास्तविक , राष्ट्रीय समृद्धि 
है । साथ ही कठिनाई यह हूँ कि कितने ही व्यवित ऋणी और साहुकार दोसतो ही हैं 
तथा सस्‍्पूर्ण ऋण॒दाता वर्ग की भत्संता भी अनुचित हैं। श्रीमती एन्स्टे के मता- 
तुसार प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के मूल्य-परिवतेनों से देश के अधिकांश किसान श्रवश्य ही 
लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि निर्यात की सामग्री, जिन्हें किसान बेचता है, उदाहरणार्थ 
जूट (४३%), चमड़ा ओर खाल (५६%), तिलहन (४५%), और खाद्यान्त (४२%) के 
मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई । इसके विपरीत झायात सामग्री में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। 
4दाहरणार्थ कपड़े की सामग्री (२५%), धातु (२०%), चीनी (६%), मिट्टी का तेल 
(कोई परिवतेन नहीं), और नमक में ३०% कमी हुईं । इस प्रकार की वस्तुओं के मृल्यों 
के सापेक्षिक परिवर्तन से निश्चय ही किसानों को लाभ पहुँचता है । लेकिन इसकी कोई 
गारण्टी नहीं है कि व्यवहार में ये सब लाभ हमेशा प्राप्त होंगे । किसानों को होने वाले. 
लाभ अनेक स्वार्थों द्वारा हड़प लिये जाते हें। कृषक को होने वाले लाभ की अ्रसंदिर्ध 
सत्यता स्थापित करने के पूर्व यह निश्चित प्रकार से ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थ 
क्रियाशील नहीं रहे हैं । 
युद्ध-काल में आयात-मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक बढ़े । परिणामस्वरूप 

किसानों का व्यय आय से अधिक होने लगा । इसे सभी स्वीकार करते हें कि इससे 
कृपक वर्ग को हानि हुई। यहाँ इस साधारण मत का खण्डन होता है कि कीमतों की 
वृद्धि से भारतीय जनता के अधिकांश को श्रवश्य लाभ होता हैं । 
झ. किसानों पर प्रभाव--ऐसा कहा जाता है कि गाँव में जमीन वाले और सामान्यतः: 
ग्रामीण वग क्ृषि-उत्पादनों के मूल्यों की वृद्धि से श्रवश्यमेव लाभान्वित होते है । लेकिन 

हू स्पप्ट हैं कि जिनके पास बेचने के लिए सामग्री बचती होगी केवल उन्हींको लाभ 
होगा और यह लाभ भी तभी होगा, जवकि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुश्रों का 
मूल्य उनके द्वारा वेची जाने वाली वस्तुओ्नों के अनुपात में नहीं बढ़ता। भारत में 
छकृपकों को होने वाला लाभ मध्यस्थों द्वारा हड़ुप लिया जाता है । फलत: ऊँची कीमतों 
से किसानों की द्याथिक दक्षा में कोई उन्नति नहीं होती । हमें यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि अपनी भूम या लम्बे पट्ट की जमीन के किसान, जो अपने श्रम पर निर्भर 
रहते हैं तथा'जिनके पास बेचने के लिए कुछ बचत हैं, ऊँचे मूल्यों से लाभान्वित होते 
हैं, परन्तु यह बात दूसरों से लगान पर भूमि लेने वाले कृपकों या श्रमिकों से मजदूरी 
पर काम कराने वालों पर लागू नही होती । इसके अतिरिक्त किसानों के दोनों वर्गों 
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को उत्पादन के खर्च श्लौर कपड़ा, तेल तथा जीवन की अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने वाली सामग्रियों की ऊँची कीमतों का सामना करता पड़ता हैं । 
मजदूरी में होने वाले परिवर्तत कीमतों के परिवत्तेन से पिछड़े रहते हैं। इस 
धअकार कीमतों के बढ़ने पर मजदूरों को कुछ समय तक कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि भारत के कितने ही छोटे-छोटे किसान 
मज़ दूर भी हें। श्री दत्ता के अनुसार ग्रामीण मजदूरों की मज़दूरी १६१४-१८ के युद्ध 
'में फ़ुटकर कीमतों से अधिक बढ़ी । ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि ३८% थी। इस प्रकार 
युद्ध भौर युद्धोत्तर-काल में ग्रामीण मजदूरी और कीमतों में व्यवस्थापन होता रहा । 
१६२१ के बाद कीमतों के घटने पर ग्रामीण मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई। 
१९२६ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी घटने लगी। १६२६-३३ की 
आशिक मनन्‍दी में इसकी गति शोर तीत्न हो गई। मजदूरी बड़ी तेजी से घटी, हालाँकि 
खाद्यास्नों एवं जीवन की श्रन्य आवश्यक सामग्रियों का मूल्य भी कम हो गया। 
लगान पर कीमतों की वृद्धि के प्रभाव के सम्बन्ध में सुरक्षित या सुविधा प्राप्त 
तथा अ्रक्षित वर्ग के किसानों में मेद करता आवश्यक होगा । दखीलकार, (मौरुसी ), 
किसानों (जो पहले वर्ग के क्रिसानों का उदाहरण हें) का लगान धीरे-घीरे बढ़ेगा, 
जबकि श्ररक्षित किसान को लगान में अधिक वृद्धि होगी ।* 
$. उद्योगों पर प्रभाव--(१) दस्तकारी --हम देशी दस्तकारी में लगे व्यक्तियों के 
“““थिक गतिरोध की चर्चा कर चुके हैं। इसका कारण मशीनों से बनी वस्तुश्रों की 
होड़ थी । कीमतों के बढ़ जाने से यह होड़ भी बढ़ गई। इससे दस्तकारों की दशा 
और खराब होती गई । (२) पूजीपति-निर्माता--१६ १४-१८ के युद्ध के पहले और 
बाद में निर्माताथ्रों को श्रसंदिग्ध रूप से लाभ हुआ्आ । लेकिन ये लाभ उच्च लाभांश 
के वितरण में समाप्त हो गए औरं इनसे सुरक्षित कोष नहीं बनायां जा सका। 
परिणामों पर ध्यान न देकर आगे बढ़ते रहने का दण्ड उन्हें भुगतना पड़ा । 
१०, ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों के श्रमिक--१६ १४ के पहले वास्तविक और नकद 
मजदूरी बढ़ी । गाँवों में वृद्धि ३६% और तगरों में २०% रही । १९१७-२० के बीच 
कीमतों में शी घ्रता से होने वाली वृद्धि के कारण हड़तालों की महामारी फैल गई । 
'कितनी ही दशाश्रों में दंगे हुए और ' बाजार तक लूटे गए । किस्तु १९२१ के बाद 
श्रौद्योगिक श्रमिकों की दशा निश्चित रूप से सुधरने लगी; मज़दूरी भी बढ़ी और 
रहन-सहन का खर्च भी कम हुआ । किन्तु मन्‍्दी के दिलों में फिर उद्योग की हालत 
खराब हो गई। मजदूरी घट गई, व्यापक रूप से बेकारी फैली और श्रमिक 
“खर्गे को बड़ा कष्ट हुआ। १६३८ में श्रांशिक सुधार हुझ्ना | बम्बई में मजदूरों की 
कटोती बन्द कर दी -गई तथा कुछ अन्य प्रान्‍्तों में भी ऐसा ही किया गया ( देखिए 
अध्याय, ३ ) | ' 
६, इधर द्वाल में श्रमिकों भर काश्तकारों ने सामूहिक सौदा करने का लाभ उठाने का अयत्न किया 


हे। इसके लिए किसान-सभा और काश्तकार-संघ बनाए हैं। हाल में धारा-सभा ने भी उनके पक्ष 
में हस्तक्षेप किया है। 


३६२ मारतीय अशथशास्त्र 


११. स्थिर आमदनी वाले ब्यक्तियों पर प्रभाव--कीमतों के ऊँची होने से सबसे 
अधिक कष्ट स्थिर आमदनी के व्यक्तियों --क्लर्को, पेन्शन पाने वालों, निम्न श्रेणी केः 
सरकारी और व्यावसायिक कर्मचारियों, प्रतिभूतियों तथा लाभांशों की श्राय पर निर्भर 
करने वालों तथा पेशेवर लोग, जिनकी फीस निश्चित थी--कों हुआ । ये वर्गे--जिन्‍्हें:; 
सामूहिक रूप से मध्य वर्ग कहा जाता है--कीमतों के ऊँची होने पर कष्ट उठाते हैं । 
कारण यह है कि इनकी झ्रामदनी तो स्थिर होती है, किन्तु अन्न, वस्त्र, प्रकाश, किराया- 
मकान तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले मजदूरों की मजुदूरियाँ आदि सभी बढ़ जाती: 
हैं। अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वे कुछ प्रकार के काम नहीं कर सकते ! इसके 
विपरीत वे बाजार, जहाँ वे काम खोजते हैँ, आवश्यकता से अधिक भरे होते है । 
साथ ही उनमें सामूहिक सौदा करने की शक्ति श्रौर संगठन का भी अभाव है । 
१२. अवसाद और उसके बाद के समय में मृल्य--१६२० में चरम शिखर पर पहुँच- 
कर कीमतें १६२१ में घटनी शुरू हुईं । कुछ समय तक इंगलिस्तान में प्रक्रिया भारत से 
तीत्रतर थी। इससे सरकार की रुपये के मूल्य को दो शिलिंग पर स्थिर करने की नीति 
खतरे में पड़ी। १६२० में रिवसे-कॉसिल के विक्रय तथा तज्जन्य मुद्रा-संकुचन के 
कारण कीमतें घटीं। १९४२०-२१, १६२१-२२ के प्रतिकूल व्यापारिक सनन्‍्तुलन के 
परिणामस्वरूप भारत से स्वर्ण का निर्यात हुआ । विश्व की शक्तियों का प्रभाव भी 
भारत की कीमतों पर पड़ा । संयुक्‍त राज्य, इंगलिस्तान तथा भारत की कीमतों 
में १९६२६ तक समान रूप से जो घटने की प्रवृति थी वह इन्हीं विश्व-शक्तियों #ऐ-... . 
कारण थी। भारतीय कीमतों के गिरने पर १ शि० ६ पें० के अनुपात का प्रभावः 
ही देखा जा चुका है । 

विश्व आर्थिक-मन्दी के काल में कीमतों की अ्रधोम्मुखी गति और तीक्न होः 
गई। विश्व-मन्दी अक्तूबर, १६२६ में श्रमेरिका में वॉलस्ट्रीट पतन के साथ प्रारम्भ 
हुई ।* इससे सभ्य जगत का कोई कोना न बच सका, यह नीचे को तालिका से स्पष्ट 
है । प्राथमिक (कृषि) वस्तुओं की कीमतें निर्मित वस्तुओं की श्रपेक्षा श्रधिक गिरी श्रौर 
भारत जैसे श्रौद्योगिक देश ब्रिटेन और श्रमरीका जैसे औद्योगिक देशों की श्रपेक्षा अ्रधिकः 
बुरी तरह प्रभावित हुए । कलकता का थोक मूल्य देशनांक (जुलाई १६१४८-१००) 
सितम्बर, १९२६ में १४३ था। सित्तम्बर, १६३१ में जब ब्रिटेन ने स्वर्णा-प्रमाप का 
परित्याग किया तो देशनांक ६१ हो गया, श्रर्थात्‌ युद्ध-पृर्व काल के अ्रंक से भी नीचे 
चला गया। रुपया उस समय पौण्ड से सम्बद्ध था। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मृल्य-स्तर 
दिसम्बर, १६३१ में €८ हो गया। १६३२ में यह लाभदायक स्थिति न रही + 
कीमतें नीचे गिरी । देशनांक दिसम्बर, १६३२ में ८८ और मार्च में ८२ हो गया [2.7 
लेकिन इसके पश्चात मूल्य-स्तर स्थिर हो गया । क्रमिक श्राथिक पुनरुत्थान भारत में 
भी होने लगा। श्रप्रैल, १६९३३ से १६३७ तक मूल्यों का श्रींशिक पुनरुत्यान हुआ । 
अगस्त, १६३७ तक जब कलकत्ता देशनांक १०४ हो गया । कीमतें ११ दर्जा ऊँची 
उठ गई । यह वृद्धि विश्वजनीन शस्त्रीकरण का परिणाम थी । इसमें समृद्धि-दशा और 


2. देग्पिण अध्याय ६, ७। 
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सट्टे वाजी ने भी योग दिया । इस आंशिक पुनरुत्थान को श्रमरीका तथा श्रन्‍्य देक्षों में 
होने वाली व्यापारिक विश्रान्ति (प्रत्यावतंन) से धक्का पहुँचा (१६३७ के मध्य में) 
इसका भारत के मुल्यों पर दुरा प्रभाव पड़ा । विश्व के बाजारों के साथ कलकत्ता की 
४ बाजार का मूल्य देशनांक भी गिरने लगा और १६३८ के शप्रेल में मिम्ततम स्तर पर 
थोक कीमतों का देशनांक (कलकत्ता बम्बई) तथा कुछ अन्य विदेशी देशों का 
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पहुँच गया । जून, १६३८ तक इसमें कोई परिवतेन नहीं हुआ । जुलाई, १६३८ से 
जनवरी, १६९३६ तक देशनांक ६५ रहा। धीरे-घीरे मई, १६३६ तक बढ़कर यह 
१०१ हो गया। इसका कारण चीनी, चाय, कच्चे जूट और निम्ित जूठ की स्थिरता" 
थी। जुलाई में देशनांक बढ़कर १०० हो गया जबकि युद्ध की छाया तथा राज- 
नीतिक अस्थिरता के बादल यूरोप में छा गए थे। अभ्रगस्त तक कोई परिवर्तन नहीं हुआा,. 
यद्यपि युद्ध के चिह्न क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगे थे। इस प्रकार कलकत्ता काः 
देशर्नाक १०० पर स्थिर रहा, जैसा कि प्रथमयुद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व १६१४में था । 
उपयु कत तालिका से स्पष्ठ होगा कि श्रन्‍्य देक्षों की अपेक्षा कीमतें भारत में: 
अभ्रधिक गिरी । उदाहरण के लिए १६२६ के शिखर से मन्दी के निम्नतम गते तक प्रति-- 
“/ शत्त कमी भारत में ४-३, ब्रिटेन में ३००४, अमेरिका में ३८५, भ्रास्ट्रे लिया में २८०-५ और 
जापान में ३५५ थी। अमेरिका में मार्च, १६३३ में भयंकर पतन के बाद परिस्थिति 
धीरे-धीरे सुधरने लगी। देश के थोक पमूल्य-स्तर में १६३४ में ८ दर्जे की वृद्धि हुई । इसके 
कारण डालर का अवमुल्यन, राष्ट्रोय पुनरुत्थात प्रशासन (नेशनल रिकवरी एडमिनि- 
स्टृशन) और कृषि व्यवस्थापन, प्रशासन (एग्रीकल्चरल एडजस्टमेण्ट एडमिनिस्टे शल) 
थे। १९३१ म॑ स्वर्ण प्रमाप त्यागने वाले जापान में, विद्ेषकर १६३५ से ऊध्वंगामी 
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प्रवृत्ति लक्षित होने लगी । स्वर्ण प्रमाप दल के सबसे महत्त्वपूर्ण देश फ्रांस में मूल्यों की 
गति अधोगामी रही, यहाँ तक कि फ्रेंक के अ्रवमूल्यन के वाद सितम्बर, १६३६ के 
ग्रन्त में उसे भी स्वर्ण प्रमाप त्यागना पड़ा । इसके बाद फ्रांस की कीमतें भी शी घ्रता 
से बढ़ीं। पुनरुत्थान काल में भारत की कीमतें अन्य देशों के बराबर नहीं बढ़ीं । 
देशनांक का उच्चतम बिन्दु १६३७ में ७५ था (१६२९--१००) जबकि इंगलिस्तान 
का ६७*५ और संयुक्त राज्य का ६१८ था। 
भारत में मूल्यों के गिराव का एक गम्भीर पहलू निमित और कच्चे माल की 
कीमतों की विपमता थी । यह निर्यात और आयात की वस्तुओं के देशनांकों से स्पष्ट 
है, जिनमें क्रमशः प्रधानतया कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुएँ होती हैं। १६३२ की 
माच में सितम्बर, १६२९ की श्रपेक्षा कलकत्ता देशनांक के अनुसार निर्यात-वस्तुओं * 
का मूल्य ५१% गिरा, जबकि आयात-वस्तुओं का मुल्य २७% ही गिरा। इस 
विषमता से क्ृषि-प्रधान वस्तुओं का विनिमय करने वाले भारत को अधिक हानि 
हुई। १६३६ के बाद मुल्यों के आंशिक पुनरुत्थान-काल में निर्ित-वस्तुएं धीरे-धीरे 
निर्यात-वस्तुओं के साथ सन्तुलन स्थापित करने लगीं । यह इससे स्पष्ट है कि निर्यात- 
मूल्य माचे १६३७ में २६% कम हुए, जबकि आयात-सामग्रियों का मूल्य २५% ही 
घटा (ग्राधार-वर्ष १९२६) । इस प्रकार दोनों के बीच का अन्तर ४% ही रह गया । 
भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़ा, किन्तु इस कृषि और 
उद्योग वस्तुओ्रों के मूल्यों का सन्‍्तुलन फिर श्राथिक विश्वान्ति काल में नष्ट हो गया 
इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि प्रार्थमक (कृषि) वस्तुएँ मूल्य-परिवतेन-चक्र 
से जीघ्र प्रभावित होती हैं | 
१३. मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव--पमृल्यों के विश्वव्यापी गिराव के कारण 
द्राव्यिक और अद्वाव्यिक दोनों थे । भ्रभी हाल तक स्वर्ण का कुल उत्पादन माँग के 
परावर नहीं था। यह स्थिति संयुक्तराज्य अमेरिका और फ्रांस द्वारा श्रधिकांश 
पूति की खपत कर लेने के कारण और बिगड़ गई । इससे अन्य देझ्षों के केन्द्रीय बैंकों 
के स्वर्ण सुरक्षित कोप समाप्त होने लगे, जिसके परिणामस्वरूप वे मुद्रा-संकुचन की 
नीति का अनुसरण करने लगे | अद्वाव्यिक कारणों से खपत की सामान्य दर की अपेक्षा 
वस्तुप्रों-कच्चा माल तथा निमित वस्तुओं---का अधिक उत्पादन था। कच्चे माल का 
उत्पादन वहुत अधिक मात्रा में हुआ | चीन, भारत और दक्षिणी श्रमेरिका में राजनी तिक 
अथान्ति होने के कारण मंदी की दशा और भयंकर हो गई । हम पहले ही कह आए हैं 
के रुपये का मूल्य १शि० ६ पेंस कर देने से भारत की कीमतें गिर गईं। यह श्रसंतुलन 
की प्राथमिक अवस्था की बात है। इससे स्पष्ट है कि आन्तरिक कारणों की तुलना में 
विश्वजनीन कारण अधिक दोपी थे । १६३७ (अप्रैल) में प्रारम्भ हुई श्रमरी की श्राथिक 
वश्नान्ति--जो भारत में मूल्यों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी थी--सट्ट बाजी के 
पतन का परिणाम थी। इसमें स्वरण्णं-भय--प्रेसिडेण्ट रूजुवेल्ट की चेतावनी कि कीमतें 
पि के प्रधान उत्पादन चावल, गेहूँ, जौ, जूट, तिलहन और कपास के मूल्यों में 
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श्रधिक ऊँची उठ रही हँ--तथा बेंकों द्वारा साख-सुविधाओों पर लगाये गए प्रतिवन्धों' 
का भी बहुत-कुछ हाथ था ।* भारतीय कीमतों की अ्रधोगामी प्रवृत्ति चीन-जापान के' 
युद्ध के काणु अधिक तीन हो गई । इससे भारत के प्रधान कपास-क्रे ता के घट जाने से 
' भारत की व्यापार-शक्ति कम हो गई। भारत के विदेशी व्यापार और व्यापारिक 
संतुलन पर पड़े प्रभाव का (मंदी और विश्वान्ति काल में) विवरण किया जा चुका है 
(देखिए, अध्याय ६, सेक्शन ६ और २३) | किसातों को बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि 
उनकी आमदनी श्ीघ्रता से घटमे लगी और इसके विपरीत मालग्ुजारी, लगान, ब्याज 
इत्यादि के रूप में लिये जाने वाले भुगतान यद्यपि नाम में वैसे ही रहे, किन्तु वास्तविक 
रूप में बढ़ गए। इससे किसानों की क्रय-शक्ति घट जाने से श्राथिक मंदी और भी 
बदतर हो गई । यह ध्यान में रखना होगा कि कीमतों के घट जाने से हमारा कृपि-- 
उत्पादन नहीं गिरा । कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने की प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हुई। भारतीय 
दश्ाओ्रों में कृषक को जो कीमत मिले वही लेनी पड़ती है। इस प्रकार एक विषाक्त चक्र 
प्रारम्भ हो जाता है, जिससे कीमतें घट जाने से उत्पादन अधिक हो जाता है और 
अ्रधिक उत्पादन होने से कीमतें श्रौर घठ जाती हैं। रबर और जुट जैसी औद्योगिक 
सामग्रियों के उत्पादन में कुछ कमी हुई। इस आ्राथिक अंघड़ से राजस्व भी बुरी तरह 
प्रभावित हुआ । कर बढ़ गए, छंटनी प्रारम्भ हो गई, मुद्रा-संकुचन होने लगा, सोना 
बाहर जाने लगा तथा बजट में घाटा होने लगा । ! 
“। . किसानों की घटी हुई क्रय-शक्ति तथा उन पर कर-भार बढ़ जाने से उद्योग की 
स्थिति और वृत्ति की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ा, यद्यपि अन्यत्र मंदी का प्रभाव कृषि 
की भाँति गम्भीर नहीं था | इन सबसे स्पष्ठ हो गया कि भारतीय श्र्थ-व्यवस्था 
झपने क्ृषि-प्रधान स्वभाव के कारण कीमतों के गिरने पर शीघ्रता से प्रभावित होती 
है। जीघ्रता से प्रभावित होने का एक कारण क्ृपि-सामग्री और उद्योग-सामग्री के 
मूल्य-चक्र की विषमता है। मार्च, १६३३ से अगस्त, १६३७ के पुनरुत्यान-काल मैं 
भारत की श्राथिक दशा में थोड़ा सुधार ही हुआ । शेष दुनिया की तरह भारत में भी 
वस्तुश्रों के मूल्य, प्रतिभूतियों के लाभ तथा श्रौद्योगिक लाभ कम हो गए। लेकिन द्वितीय 
विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के पहले ही विश्वान्ति घटने लगी थी और इसके बाद कीमतें 
शीघ्रता से बढ़ने लगीं । 
१४. सितस्थर १६३६६ के बादु कीमतें? --युद्ध प्रारम्भ होने के वाद सित्तम्बर, १६३६ 
में श्रौद्योगिक उत्पादन और सामग्रियों की कीमतें बढ़ने लगीं, क्योंकि यह झ्राशा की 
जाने लगी थी कि युद्ध के कारण भारतीय कृषि और उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा |. 
“2१. एच० वो० हडसन) रलम्प एण्ड रिकवरी, पृ० ४४०-४२ । 

२. हालांकि औद्योगिक कीमतें, मुनाफे और लामांशों का मूल्य धयने लगा, परन्तु यह ध्यान देने योग्य 
है कि कुछ कारणों से औद्योगिक उत्पादन वढ़ रहा था, जैसे खवदेशी आन्दोलन, संरच्षण-प्रशुल्कों का 
लगाया नाना (उदाहरण के लिए लोहे, कपड़े ओर चीनी पर), भारत-जापानी व्यापार-सममौता, सस्ती” 


द्रव्यन्दर और मशीनों का सस्ता आयात आदि | 
३. देखिए, रिपोट ऑफ करेन्‍्सी एण्ड फाइनेन्स, १६३६-४० से १६४६-४७ | 
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जापान के युद्ध में प्रवेश तथा अफ्रीका में युद्ध तीब्र होने से संयुक्त राष्ट्रों के 
पूर्वी और मध्य-पूर्वी मोर्चे का आधार भारत ही बना । यूत्ति-विभाग द्वारा दिये गए 
युद्ध के ठेकों की मात्रा बढ़ती गई । ब्रिटेन की सरकार द्वारा युद्ध की सामग्री और 
सेवाग्रों के लिए किये गए भुगतान से ब्रिटेन में पौण्डपावना (9:०7४ए६ 8907८९७) जमा 
होने लगे और देझ में भुगतान करने के लिए बहुत मात्रा में करेन्सी निर्मित की जाने 
लगी। देश का सुरक्षा-व्यय भी काफी बढ़ गया । इसी प्रकार ऋणा भी बढ़ गया । इस 
वर्ष में नोटों का प्रचलन, अनुसूचित बेंकों की माँग और देनदारी भी बढ़ी । इसी 
प्रकार रिजव वेक द्वारा निरीक्षित निकास-गहों में चेकों की संख्या भी बढ़ गई । आगे 
दी गई तालिका से स्पष्ट है कि १६९३६ से १९४४ के बीच कीमतें काफी ऊँची उठ 
गईं | तालिका की सहायता से विदेशों से तुलना भी की जा सकती हैं। थोक कीमतें 
(आधिक परामर्शदाता देशनांक) ५ % बढ़ गईं | कलकत्ता का देशनांक और भी ऊचा 
उठा (७६%) । जीवन-यापन का व्यय भी थोक कीमतों का अनुसरण करने लगा | 
वम्बई का देशनांक ५२% बढ़ गया । प्रश्ान्त महासागर की ओर युद्ध का प्रसार और 
जहाजरानी की कमी के कारण विदेशी व्यापार में बाधा उपस्थित हुई । साथ ही परि- 
वहन सम्बन्धी कठिनाइयों, संट्टेबाज़ी और मुनाफाखोरी के कारण खाद्यान्नों, बस्त्रों 
आदि का वितरण दोषपूर्ण हो गया और उपभोग की वस्तुओं की कमी और तीब्नता से 
अनुभव होने लगी । इसका आंशिक कारण साधनों का युद्ध की सेवा में लग जाना 
था। इसके विपरीत युद्ध-प्रयत्न में घन-व्यय के कारण जनता के हाथ में क्रय-श रिया. 


बढ़ने लगी । यह वृद्धि कर श्रौर ऋण द्वारा उनके हाथ से वापस नहीं ली जा 
सकती थी । ! 

जुड आरम्भ होने के वाद तुरन्त हो भारत में वस्तुओं की कीमतें शीघ्रता से 
बढ़ने लगीं, क्योंकि लोगों का यह विश्वास था कि आधिक युद्ध के घनीभूत होने से 
भारतीय उद्योग और कृषि का भविष्य उज्ज्वल होगा। भारतीय वस्तुओं की बढ़ती 
माँग के कारण निर्यात-गति तीत्र थी । जहाजों की कठिनाइयाँ, बीमा के खर्च के कारण 
श्रायात में कमी, मुनाफ़े के लिए और भविष्य की व्यवस्था के लिए खरीद, सट्ट बाजी, 
तत्रा वस्तुओं के मूल्यों को भावी गतिविधि के सम्बन्ध में श्राशापूर्ण वातावरण 
हो अैसार--इन सबके सम्मिलित प्रभाव से युद्ध प्रारम्भ होने के प्रथम चार महीनों 
(सितम्बर, १६३६--.दिसम्बर, १६३६) में कीमतें ऊपर उठ गई । 

जनवरी, १६४० से जून, १९४० तक कीमतों की ऊर्वंगति में होने वाला 
आकस्मिक परिवर्तन, सट्टं बाजी की वजह से बढ़ी कीमतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का 
परिणाम था, जोकि प्रथम चार महीनों में क्रियाशील रही थी । मुल्य-नियन्त्रण के 
शीध्ता से लगाए जाने, मूल्यों पर सरकारी नियन्च्रण के बढ़ने का भय, भ्रधिक लाभ- 
कर (एक्सेस प्रॉफिट ठेक्स) की घोपरता तथा महाद्वीप के बाजारों के समाप्त होने 
से कोमतें कुछ घटने लगीं। श्रन्य सहायक कारणों में निर्यात-प्रतिबन्ध, विनिमय- 

टा तया ४० करोड़ से अधिक मूल्य के साख को, जो बेकार घातु के रूप में वन्‍्द 


हु हक. 


भारतवर्ष में मल्य ३६७ 


थी, वापस लेने का नाम लिया जा सकता है ।* 
45 हक] देशों कम +. 
भारत तथा विश्व के अन्य प्रधान देशों के थोक मूल्य का देशनांक* 
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१९४२ से कीमतों की गति ऊष्वंमुखी रही है (देखिए,ए० २६६ पादट्प्पिणी ) । 
द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पस्त सुद्रास्फीति प्रथम युद्ध से अधिक दिनों तक रही। प्रथम 
बुद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष बाद ( १६२१ ) से ही कीमतें नीचे गिरने लगीं, लेकिन 
द्वितीय महायुद्ध के पाँच वर्ष बाद तक भी सुद्रास्फीति की प्रक्तिया वैसी ही बनी रही, 
क्‍योंकि प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितीय महायुद्ध से अधिक घन तथा उत्पादन-क्षमत्ता 
का विनाश हुआ | इस महायुद्ध में व्यय भी अ्रधिक हुआ तथा कहीं श्रधिक क्रय-शक्ति 

5 भी वृद्धि हुई। परन्तु क्रम-शक्ति की यह वृद्धि बचाने वालों की श्रपेक्षा उन लोगों 
के हाथ में गई जिल्हें उसे खर्च करने की आवश्यकता थी। श्रन्‍्त में, प्रथम महायुद्ध के 
'बाद का तो बहुत सा समय शान्तिमय कारये-सम्पादन में ही बीता था, पर १६४४ में 
समाप्त हुए युद्ध के बाद के समय की विद्येषता जोर-शोर से शस्त्रीकरण तथा 
सामरिक और बुनियादी सामग्रियों की माँग ही रही। २४ वर्ष पूर्व की अपेक्षा भ्राज 
भारतवर्ष बाह्य जगत्‌ के अधिक सम्पके में है, अत्त: उस पर इन सभी विदवव्यापी 
कारणों का प्रभाव भी श्रधिक पड़ा । १६३६ से हमारे सिक्के की मात्रा में हुई अपूर्व 
बुद्धि, देश का विभाजन तथा हाल में हुएं रुपये के अवमूल्यन श्रादि कारणों की गणता 
ओल्प-स्तर की बुद्धि के सिलसिले सें की जा सकती है। इस प्रवुत्ति को रोकने का 
एकमात्र उपाय उत्पादन-वृद्धि है । 

4९. द्वितीय महायुद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में मूल्य-परिवतनों का प्रभाव--द्वितीय 
“महायुद्ध के कारण कीमतों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय कृषकों की उनन्‍्तति की 
आशा की जाती थी । लोगों की धारणा थी कि मंदी की लम्बी श्रवधि के बाद कृषक- 
वर्ग अपने ऋण को चुकाकर काफी मुनाफा प्राप्त करेगा । यह भी शआ्राक्षा की जाती 
थी कि कालातीत ऋणों के भार से दबा हुआ सहकारी आान्दोलत उससे छुटकारा 


१. देखिए, रिजव बेंक ऑफ इण्डिया, सदस्यों की €वीं वार्षिक रिपोर्ट और रिज़र्व देंक १६४० की 
वार्षिक रिपोर्ट । 


२. रिव्यू ऑफ ट्रेंड ऑक इण्डिया (१६४१-४२) पृ० ७६-७७। १६४४ के आँकड़े ईस्टर्न इकनामिरट 
छ अप्रल १६४४ अंक से लिये गए हैं। बे केट में दिये गए अंक मास प्रदर्शित करते हैं । 


ज््ध्य भारतीय अर्थशास्त्र 


प्राप्त कर सके और इस प्रकार उसे विकास की प्रेरणा मिले। पर यथार्थंतः 
लड़ाई के उन प्रारम्भिक चार महीनों में भी, जबकि मूल्य काफी अधिक था, किसानों' 
को कोई विशेष लाभ न मिला, क्‍योंकि वे अपनी फसल को पहले ही बेच चुके थे। 
नई फसल वाज़ार में आने के कुछ सप्ताह तक ही मूल्य काफी ऊँचे रहे और उससे 
और अ्रधिक मूल्य बढ़ने की प्रतीक्षा न करने वाले क्रुछ मुट्ठी-भर समभदार कृषक ही 
फायदा उठा सके। बाद की मंदी का क्षषकों की क्रय-शक्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव 
पड़ा भौर इससे ग्रामीणा क्षेत्रों की आधिक दशा और भी बिगड़ गई । 

कीमतों में १६४० से हुई अत्यधिक वृद्धि का काफी प्रभाव भारत के धन 
वितरण पर पड़ा । व्यापार तथा उद्योग में लगे हुए व्यक्ति अत्यधिक समृद्धिशाली हो 
गए | यह लाभ कुछ अंभों में कृषि-वस्तुओं के उत्पादकों तक भी पहुँचा, जिससे कृषीय 
ऋण तथा सरकारी देनदारी का भार भी हल्का हो गया, परन्तु निश्चित श्राय 
वाले व्यक्तियों की हालत बहुत बुरी हो गई जिसका स्पष्ट दृष्टान्त बंगाल के अकाल 
में काल-कवलित लगभग दस लाख व्यक्ति हैं। इंगलिस्तान तथा संयुक्त राज्य मे इस 
विपत्ति का सामना राशनिंग, मूल्य-नियन्त्रण तथा मुद्रास्फीति-विरोधी उपाय अपना- 
कर बड़ी सफलता से किया ।* 


है. 


भय पक 5 08%. 
2. इस समय देश में पंचवर्षीय योजना चल रही है। ऐसे समय में मूल्यों में मिराव की प्रदृत्ति 
अनिष्टकारी सिद्ध है सकती है। केवल इतसा ही नहीं, सरकार कीमतों में गिराव की प्रवृत्ति रोकने के 
लिए सतत प्रयत्नशील है । 
देश के विभिन्‍न वाज़ारों में खाद्यान्न श्रोर कृषि-वस्तुओं के मूल्य की विपमता की जॉच करने 
सरकार न एम० बी० क्रिनप्पा की अध्यक्षता में एक जोच समिति की नियुक्ति की है । यह 
भिन्न तत्रा में वतमान सूल्यों और उनकी यतिविधि की विषमता के सम्बन्ध में उपाय प्रस्तावित 
के 74 बे के विभिन्‍न समर्यो पर एकक ही बाज़ार में मूल्यों और उनकी यतिविधि को अन्तर्राज्यीय या 
लग दराय या अन्तर्थानीय विपमताओं के कारणों की परीक्षा भी समिति करेगी। आशा दी जाती, 


थ्र्ट 


है कि समिति छः महाने में अपनी रिपो: म्तृत कर देगी। 


>> 
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अध्याय ?? स्‍ 
अधिकोषण (बेंकिंग) ओर साख 


भारतीय अधिकोषण का इतिहास 
१, देशी अधिकोष--भारतीय अधिकोष प्रणाली इतनी ही प्रुरानी हैं जितना 
यहाँ का व्यापार । सम्भवतः भारतवर्ष में संसार के अन्य देशों से भी पहले तथा उन 
भी अभ्रधिक, अधिकोष प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ । चाणवय के अर्थशास्त्र (३०० ई 
ध्ू०) में ऐसे व्यापारी-महाजनों के शक्तिशाली संघों का वर्णन है जो रुपया जमा ले 
उधार देते तथा अनेक ऐसे कार्यो का सम्पादन करते थे, जो आघुनिक अधिकोष कर 
हैं। श्री मीडोजु टेलर अपनी पुस्तक 'स्ट्रुडेण्ट्स मेनुएल आफ दि हिस्दी ऑफ इंडिट 
में निम्नलिखित प्रश्ंसापूर्णो शब्दों में प्राचीन भारतीय अश्रधिकोष-प्रणाली का चित्र 
करते हँ--''मनु के नियमों से यह स्पष्ठ है कि श्राज से ३००० वर्ष पूर्व भी अधिको 
विज्ञान पूर्णारूपेणा ज्ञात था। महाजन लोग द्रव्य-मुल्य के उतार-चढ़ाव को सम+ 
“था तदनुरूप कार्य भी करते थे। वे रोकड़-बही, रोजनामचे तथा खाते को इकह 
या दोहरे दाखिला के जरिये रखते थे। वे साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज लेते, सामु# 
तथा स्थलीय बीमा करते और हुंडी चलाते थे । संक्षेप में हम यों कह सकते हें कि 
प्रायः उन सारी आधुनिक बातों का अनुसरण करते थे जो पुराने नियम से किचित ः 
भिन्‍न है 
भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही यहाँ उथल-पृथल त' 
अ-रक्षा काल का प्रारम्भ होता है, जो श्रधिकोष व्यवस्था के लिए भ्रति हानिकार 
है। अपने संचित धन को किसी को सौंपना खतरे से खाली न था, अ्रतः इसे $ 
छिपाकर संचित किया जाने लगा। तो भी व्यक्तिगत साहुकार समुद्धिशाली होते 
गए। साधारणतया वे व्यापार तथा महाजनी दोनों कार्या साथ-साथ ही करते ४ 
वे राज्य को कर्ज देते थे तथा अनेक प्रभावशाली महाजन परिवारों का सम्ब 
१. भारतीय अधिकोष तथा साख विषयक प्रामाणिक सूचना १६२९-३० में नियुक्त विभिन्‍न प्रान 
अधिकोप खोज-समितियों तथा केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति के साक्ष्य के विवरण तथा पुस्तक 
विस्तारपूर्वक दी गई है। अपनी रिपोर्ट पेश करने के पूर्व केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति की प्रान 
समितियों की रिपोर्ट तथा ६ विदेशी विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से भी विचार करना था | विदेशी विशेष 
ने अलग से अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे केन्द्रोय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ही शा 
कर लिया। इस परिच्छेद में केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति तथा उसके अनुच्छेदों का निर्देश कम 
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के० अर० रि०” तथा अकों द्वारा किया गया है । 
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किसी-न-किसी देशी राजदरबार से होता था। 'बिना दरवारी महाजन के शाही 
दरवार श्रपूर्ण समझा जाता था। ऐसे महाजन को प्राय: एक मनन्‍्त्री की शक्ति 
प्रदान की जाती थी ।” बंगाल के नवाबों के खानदानी महाजन जगतसेठ परिवार का 
इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि इन महाजनों का देश की राजनीति में कितना प्र 
हाथ था ।* ईस्ट इंडिया कम्पनी भी उधार तथा हुण्डी के लिए भारतीय महाजनों 
का आश्रय लेती थी और इस प्रकार वे महाजन लोग यूरोपीय एजेन्सी-हाउस के 
आविर्भाव के पहले तक राजकीय कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभाव जमाये रहे । इन 
एजेन्सी-हाउसों के साथ देशी महाजनों की प्रतिस्पर्धा तो थी ही, पर १८वीं सदी के 
उत्तराध में इनके विपक्ष में अनेक अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जैसे प्रेसीडेंसी 
अ्रधिकोषों की स्थापना तथा समान सिवकों का प्रचलन, जिससे इन महाजमनों के मुद्रा- 
भुनाई के व्यापार को घक्‍का लगा । पर इस परिस्थिति में भी ये महाजन बने रहे । 
अब भी देशी अधिकोष प्रराली इस देश की द्रव्य-व्यवस्था का प्रधान श्रंग है । 
प्रत्येक गाँव, कस्ब्रे तथा नगर में देशी महाजन" मौजूद हैं। एक श्रोर गाँव में ये छोटे 
पू जीपतियों के रूप में हैं, दृसरी ओर देश-विदेश में एजेन्सियाँ रखने वाले व्यापारिक महा- 
जनों ने सम्पन्त और व्यक्तिगत साझ्ेदारियाँ-विशेषतः कौद्ग॒ुम्बिक साभेदारियाँ--- 
बना रखी हैं, जो सम्पन्त तथा सुसंगठित हैं । इन देशी महाजनों की एक विश्येष श्रेणी 
मद्रास के चेट्टी हें, जिनके व्यापार में सारी जाति की करीब-करीब सम्मिलित 
जिम्मेदारी होती है ।? मद्रास के मदुरा जिले के नाह्ुकोट्टई चेट्टी व्यापार 
महाजन रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं श्रौर प्रायः उनका कार्यक्षेत्र संसारव्यापी है। भार- 
तीय सर्राफों तथा साहुकारों द्वारा सम्पादित कुल महाजली व्यापार श्रवदय प्रत्यधिक 
होगा तथा इन महाजनों की कारबार-सम्बन्धी नैतिकता श्रति उच्चकोटि की मानी 
गई है। भारतीय देशी अधिकोष प्रणाली का संगठन मिश्रित पूजी के श्राघधार पर नहीं 
है। निक्षेप रूप में तो प्रायः थोड़ी-सी ही पूजी आती है, पर इसकी वापसी चेक द्वारा 
नहीं, वरन्‌ नकद में होती हैं। यहाँ हिस्सा-पूजी की प्रथा नहीं है श्रौर उत्तरदायित्व 
वैयक्तिक अथवा साभेदारी में सम्मिलित और श्रसीमित होता है। भारतीय श्रधि- 
,... कीप कार्य करने वाले तथा सर्राफगण साधारणतया व्यापार तथा लेन-देन का काम 
एक ही साथ करते हैं। वहुत दिन तक पत्र-मुद्रा-निर्मेमत पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध 
न रहने पर भी भारतीय सर्राफों ने दर्शनी पन्न-मुद्रा का निर्ममत नहीं किया, यद्यपि 
अठारहवीं सदी में इंगलेण्ड में वहाँ के बेकरों ने ऐसा किया था। यूरोपीय कोटि के 
१. देखिए, एच० सिन्हा द्वारा लिखित “अर्ली यूरोपियन बैंकिंग इन इस्डिया? पृष्ठ १-३ । 
२. कैन्द्रीय अधिकोप खोज समिति ने निम्नलिखित परिभाषा दी दै--'देशी महाजनों से हमारा अ्भि++« 
प्राय इस्पोरियल वेक ऑफ़ इण्डिया, विनिमय बंक, मिश्रित पूंजी के बक तथा सहकारी समितियों 
का छाइकर अन्य सभी महाजन से है। निक्षेप लेने, हुंडियों का कारवार करने तथा रुपया उधार देने 


वाले व्यक्तिगत तथा निन्री फम भी इसी कोटि में आते हैं ।” (अनुच्छेद १०७) । जो निक्तेप नहीं लेते 
उनका गयना दवा सान एजन्सी की अन्य कोटि सें होती दे । 
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3 है; ९ एछ्ठ० एम० युच्चे द्वारा लिखित ८ण्डीजेनस बे किंग इन दश्बियाट, पृ० ११-१२ । 


री 
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अ्धिकोषण (बेंकिंग) और साख ३७१ 


प्राधुनिक श्रधिकोष तथा देशी श्रधिकोष प्रणाली के बीच दो महान्‌ अन्तर हं--(१) 
प्राधुनिक ग्रुग में मिश्चित पूंजी वाले अधिकोषों का विकास ओर (२) निकासी गृह के 
प्राध्यम द्वारा रुपया भेजने के लिए चैक का सावेभौमिक प्रयोग | अतीत काल में सर्राफ 
त्ोगों का प्रधान काम मुद्रा-धुनाई था। उस समय इस काम का विशेष महत्त्व था, 
क्योंकि छोटे-से-छोटे राज्य का भी अपना अ्रलग ही प्रामाणिक सिक्का होता था तथा 
ैश में प्रनेक प्रकार के घात्विक द्रव्य पर्याप्त मात्रा में होते थे। सर्राफ लोग साख- 
त्रोंतथा हुंडियों का, जो चेक तथा आन्तरिक हुंडी ( बिल्स श्राफ ऐक्सचेंज ) 
के देशी पर्याय हैं, प्रयोग करते थे | बहुधा वे किसी बड़े कार्य के खर्च को पूरा करने के 
लए राज्य को वित्तीय सहायता देते थे । 

२. देशी अ्रधिकोष की वर्तमान स्थिति--सर्राफि वर्ग भ्रव भी भारतीय द्रव्य वाजार 
था व्यापारी समुदाय के धीच की अनिवाय कड़ी के रूप में देश की आथिक व्यवस्था 
_ महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। वह कृषकों, साधारण शिल्पियों और व्यापारियों को 
प्या उधार देता, उपभोग के स्थानों और वन्दरगाहों तक फसलों के पहुँचाने में 
प्रहायक होता तथा देश के भीतरी भाग में सत्र प्रकार की चीजों का वितरण करता 
है । फसल कटने के मौसम में आवश्यकतानुसार अपने एजेंट को रेल द्वारा नकद रुपये 
ः साथ भेजता है श्रथवा सरकारी खजाने पर हुंडी खरीदता तथा रुपये की आवश्यकता 
उड़ने पर उस हुंडी को इम्पीरियल वेंक या व्यावसायिक शहरों के भ्रन्य बेंकों में बह्ठा 
"५ लेता है।* कुछ अंशों में ये देशी साहुकार आ्राधुनिक प्राणाली के आधार पर 
पंगठित मिश्रित पुजी वाले बेंकों के घोर प्रतियोगी भी हैं। ऊँची दर की सूद देकर 
कभी-कभी ये बड़े-बड़े बैंकों से भी अधिक निक्षेप ( डिपाजिट्स ) इकट्ठा कर लैते 
१। निजी विश्वास पर भी वे कज देते हैं तथा आधुनिक बेंकों की अपेक्षा इन महा- 
जनों द्वारा माँगी गई जमावतत की पूछति अधिक आसानी से होती हैं। उन्हें एक और 
भी लाभ है। श्राज की स्थिति में हमारे देश के आधुनिक बेंक मुद्ठी-भर बड़े व्यापा- 
रेयों की सहायता भले ही कर सके, पर वे समूचे देश के व्यापारी-वर्ग से निकट 
प्म्पर्क स्थापित कर उन्हें सुविधा प्रदान नहीं कर सकते । इस स्थिति में भारतीय 
वराहुकार अ्रनिवायें मध्यस्थ है। वेबिगठन स्मिथ समिति के निम्नलिखित शब्दों से 
पह स्पष्ठ है कि देशी महाजनों तथा आधुनिक द्रव्य-व्यवस्था के बीच किस प्रकार का 
पम्बन्ध है--जिन लोगों का वेंकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है वे प्रायः प्रसिद्ध शहरों 
$ अ्रच्छी स्थिति वाले सर्राफ ही होते हें। वे अपनी निजी पूंजी से ही कारबार करते 
१ और साधारणतया छोटे-छोटे सर्राफों तथा दूसरे लोगों की हुंडियाँ' खरीद लेने 
“देखिए, शिराज़ कृत इस्डियन फाइनेन्स एण्ड वे किंग', पृ० २४१। 

! हुडिया तीन उद्दे श्यों से लिखी जाती दैं--(क) करे प्राप्त करने के लिए (इस हालत्त में हुंडी व्याव- 
त्यिक हुंडी तथा हस्तपत्रक (हेए्ड बिल) के समान होती है।) (ख) व्यापार को वैत्तिक योग देने के लिए 
वि यह विनिमव-पत्र के समान होती है, परन्तु विनिमय-पत्र की भॉति हुंडियों के साथ विक्री के सौदे, 
जक, गोदाम की रसीद आदि स्वत्व-अधिकार-पन्र सदेव नत्थी नहीं किये जाते । साधारणतया केवल 


'डी ही दी जाती दे । (ग) रुपये को व्यापार या किसी अन्य अमिप्राय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजने के लिए । हर 
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के पव्चात्‌ ही वे प्रेसीडेन्सी बेंकों का श्राश्रय लेते हैं । जिन सर्राफों की हुंडियाँ बड़े 
सर्राफ खरीदते हैं वे अपने से भी छोटे सर्राफों को रुपया देते हें । इस प्रकार यह क्रम 
गाँव के बचियों, श्रनाज बेचने वालों तथा सुवारों तक चलता है । 
आ्राधुनिक अधिकोष प्रणाली के विकास के कारण सर्राफ के कारोबार के 
कोई विशेष हानि नहीं हुई है, अपितु नकद रुपया भेजने तथा साख की सुविधा ने 
उसकी बहुत सी असुविधाश्रों को दूर ही किया है। अतः देशी सरफि इस विकास 
का स्वागत ही करता है। बह व्यापारियों द्वारा लिखी गई हुंडी को बैंक दर से अधिक 
ही दर पर बट्टा करता है। इन दोनों दरों का अन्तर उसका लाभ होता है।" इन 
दिनों यद्यपि कुछ देशी महाजनी फर्मे निजी वेंक का रूप धारण करके आधुनिक 
प्रयाली की भाँति चेक जारी करने लगी हैं, तो भी अधिकांश पुरानी परम्परा पर 
ही चल रही हैं । 
३, पुरानी तथा नई अधिकोष-प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता--साधारणतया 
थह ग्रवुभव किया जा रहा है कि देश के पूंजी के साधनों का उपयोग करने तथा इसके 
साख के संगठन के नियन्त्रण में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि देशी 
अ्रधिकोष-पद्धति और आधुनिक मिश्चित-पू जी-प्रण। ली के बीच निकटतम घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय। १६३३ में सर जॉज शुद्टर ने असेस्वली में रिज़र्व बेंक 
विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि “भारत के सम्पूर्ण बेकिंग तथा साख के सम्बन्ध 
में देशी महाजनों द्वारा किये गए कार्यो को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना अ्रति दुष्करर- 
यह कथन अत्युक्ति नहीं कि इनका संगठन सम्पूर्ण साख संगठन के ६० प्रतिशत से भी 
अधिक है। दुर्भाग्यवश यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों के विकसित होने तथा 
इम्पीरियल वेंक की सौ नई शाखाओं के खुल जाने के बावजुद भी देशी श्रधिकोष 
तथा आधुनिक अधिकोप-प्रणाली का सम्बन्ध श्रभी भी मामूली और अश्रपरिपकव दशा 
में ही है। देशी महाजनों के रूप में प्रकट ( रिप्रेजेंडिड्‌ ) भारत के इस बृहत्‌ अ्रधिकोष 
तथा साख-संगठन का सहयोग जब तक आधुनिक द्रव्य बाजार के साथ, जिसका निय- 
न्त्रणा रिज़बं वेंक करता है, नहीं होता तब तक रिजरव बेंक के लिए साख तथा सिवके 
पर पूर्ण नियन्च॒ण करना अ्रसम्भव है, यद्यपि पाइचात्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का यह 
कर्तव्य समझा जाता है। भारत के गाँवों में निवास करने वाली जनता के लिए भी 
यह सम्भव नहीं होगा कि वह उचित शर्ते पर साख तथा अ्रधिकोप सम्बन्धी वह ला# 
प्रात्त कर सके, जिसे प्रदान करना एक सुसंगठित श्रधिकोप-प्रणाली का कतंब्य है ।” 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति ने सिफाश्शिं की है । उन्होंने भी 
इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि देशी महाजनों का सम्बन्ध सीधे रिज वेकर्व से हज! 
चाहिए। इसने कुछ घत्तें प्रस्तुत कीं, जिनकी पति करने पर किसी देशी साहुकार का 
वेक की स्वीकृत-सूची के श्रन्तर्गत लिया जाय, जैसे उनका कारवार केवल अधिकोप- 
सम्बन्धी हो, उनके पास किसी निश्चित सीमा तक निजी पूजी हो ( जो मिश्रित पू जी 
3. कलकता में हुंडी के भुगतान की बामार-दर व क क्वो दर से २ या 3 प्रतिशत श्रषिक है, पर वम्वः 


में, जद्दा सरोकों के बीच अति तोब स्पर्धा दोती है, यह दर करीब १३ प्रतिशत अ्रधिक है । 


अधिकोषए (बेकिंग) और साख ३७३ 


वाले बेंकों के लिए निर्धारित सीसा में हो ), वे अपनी हिसाब-बही उचित ढंग से 
रखें, किसी प्रमारितत संप्रेक्षक ( ऑडिटर ) से उसका संप्रेक्षण कराएँ तथा रिज़र्व बेंक 
को संप्रेक्षण और निरीक्षण का श्रधिकार रहे । रिजर्व बेंक की अनुसूची में दर्ज देशी 
““ भहाजनों को निम्नलिखित विद्येप अधिकार दिये जायँ--उनके व्यावसायिक पन्नों का 
रिजर्व वेंक द्वारा बद्ठा करना, मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की दर पर ही उनके कोष 
( फण्ड ) का प्रेषण तथा बेंकर्स बुक एवीडेन्स एक्ट की सहुलियत इव देशी साहुकारों 
को भी प्रदान करना" ( के० झअ० रि० १३६-४२ )। 
४. देशी साहकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजर्व बैंक की योजना--रिजर्व बेंक 
श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट १६३४ की धारा ५५ (१) (श्र) के अनुसार रिजर्व बेंक को तीन 
वर्ष के अन्तर्गत ही जीक्रातिशीक्र गवर्नर जनरल की परिषद ( गवर्नर जनरल इन 
कौंसिल ) के सामने ऐसे प्रस्तावों के साथ विवरण प्रस्तुत करना था जिसके अनुसार 
रिजर्व वेंक एक्ट में अनुसूचित अ्रधिकोषों को प्रदत्त सुविधाएँ श्रौर ब्रिटिश भारत में 
बेकिंग व्यापार ऐसे व्यक्तियों और फर्मो को प्रदान किया जाय जो अनुसूचित नहीं हैं ।* 
१६३७ ई० में रिज़र्व बेंक के तत्कालीन गवर्नर ने केन्द्रीय श्रधिकोष खोज 
समिति की सिफारिश तथा १६३६ ई० में संशोधित इण्डियन कम्पनी एवंट में बेकिंग 
कम्पनी के नियमों के अनुसार ही निजी साहुकारों को संयुक्त करने की योजना का प्रारूप 
अस्तुत किया ।* रिजवं बेंक ने यह सुझाव रखा कि अगर देशी साहुकारों को रिजवे 
 बंर्क से सम्बन्धित होता है तो उन्हें ग्रपनी महाजतनी व्यवस्था को मिश्रित पूजी वाले 
बैंकों के अनुरूप बनाना होगा तथा महाजनी के निक्षेप (डिपाज़िट) पक्ष को अधिक 
विकसित करना होना। जिन साहुकारों के पास कम-से-कम दो लाख की स्वीकृत पू जी 
हो तथा जिसे वे ५ वर्ष में ५ लाख तक कर लेंगे वे वेयक्तिक बेंक बनने के लिए 
रिज़ वेक को आवेदन-पन्न भेज सकते हैं। उन्हें एक निश्चित समय के भीतर गैर- 
महाजनी कारबार बन्द करना होगा । उनकी श्रभियाचना का उत्तरदायित्व ( डिमांड 
लाइबिलिटी ) जब तक उनकी निक्षेप देती उनके कारबार में लगी पूजी पाँच ग्रुना 
या उससे अ्रधिक न हो जायगी तब तक उन्हें रिज़र्व बेक में अनिवार्य निक्षेप 
(डिपाज़िट) नहीं रखना पड़ेगा । वे हिंसाब के उचित खाते रखें तथा हिसाब का 
संप्रेक्षण किसी निबंधित संख्याता से कराएँ। वे अपने हिसाब-किताब का सच्रिक 
_(पीरियोडिकल) वक्तव्य रिजर्व बैंक को भेजें तथा अधिकोषों की भाँति उनके लिए बने 
१. केन्द्रीय अधिकोप-समिति ने देशी महाजनों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की, जैसे इम्पीरियल 
बँंक तथा मिश्रित पूंजी वाले वेंक अपने चेकों तथा हुंडियों की चसूली के लिए देशी साहकारों का एजेण्ट 
““जं रूप में उत्ती प्रकार उपयोग करें जैसा वे बैंकों का करते हैं तथा सेण्ट्रल वेंकसे असोसियेशन की स्थापना 
के वाद रिजव॑ वेंक की स्वीकृत सूची के देशी साहकार अपने को 'सेस्ट्रल बैंकर्स असोसियेशन का 
सदस्य! लिख सकें, इत्यादि । समिति देशी सा हकारों के अनिवाये लाइसेन्स के पक्ष में इस कारण नही 
थी कि संशयपूर्ण साहकार इससे भयभीत हो उठेंगे और महाजनी के कारोबार को करने में हतोत्साहित 
होंगे ( के० अ० रि० १३८ व १४५ )। 
२. नीचे सेक्शन ४३ देखिए । 
३. देखिए, सेवशन, १६ । 


३७४ भारतीय अर्थशास्त्र 


भ्रधिनियम में निर्धारित आँकड़ों को अपने निक्षेपकों की जातकारी के लिए प्रकाशित 
करें । इन शर्तों को पूरा करने वाले देशी महाजन मान्य पत्रों के आधार पर श्रपने 
विभिमय-पत्रों का रिजवं बेंक से सीधे बट्टा करा सकेंगे । उन्हें सरकारी पत्रों को ग्रिरवीं 
रखकर पेशगी लेने तथा शनुसूचित बेंकों को प्राप्त प्रेषण की सुविधाशओ्रों को प्राप्त 
करने का अधिकार होगा | सर्राफों तथा व्यावसायिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का जो 
उत्तर दिया बह इस बात का द्योतक है कि निक्षेप लेने तथा हिसाब को खुले-आम 
प्रकाशित करने वाले सुझाव पर उनका मतभेद था तथा वे केवल महाजनी कारोबार 
तक ही बेंघे रहना भी नहीं चाहते थे । अतः उन लोगों ने प्राथेना की कि रिजबे बेंक 
के प्रस्ताव में ऐसा परिवर्तत किया जाय कि मुख्य मतसेंद दूर हो जायें। अ्रतः रिजर्व 
वेक ने भारत सरकार को सुचित किया कि वह रिज़र्व बेंक अधिनियम के संशोधनार्थ 
ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर सकता जिसके अनुस्तार अनुसूचित बैंक 
सम्बन्धी धाराओं को देशी साहुकारों के सम्बन्ध में लागू किया जा सके ।९ 

९, आधुनिक अ्धिकोष का उदय--कलकत्ता के एजेन्सी हाउसों ने स्व प्रथम इस देश 
में यूरोपीय अधिकोप प्रणाली का आरम्भ किया। उन लोगों के कारोबार के सहायक 
अंग के रूप में ही इसका उदय हुआ । साहुकारों की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस 
यहाँ के घनी सौदागरों तथा उद्योगपतियों के साथ कारोबार करते थे तथा उनके 
जहाजों तथा नौल को फैक्टियों को बंधक रखकर उन्हें कर्ज देते थे। भारत में... 
निवास करने वाली यूरोपीय जाति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारीगरा अपनी 
बचत सरकारी सिक्युरिटी की अपेक्षा व्याज की ऊँची दर के लोभवश एजेन्सी हाउसों 
के हवाले करते थे। सट्टे बाजी के कारण एजेन्सी हाउसों को मुसीबत का सामना करना 
_पड़ा ओर १८२६-३ २ के व्यावसायिक संकट ने तो उनका गला ही घोंट दिया । श्रस्तु 
१. अक्तूबर, १६४५३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिज़र्व “क ने एक समिति (जिसे श्रॉफ समिति 
कहते हैं) यह विचार करने के लिए नियुक्त की कि वैयक्तिक साहस-त्ेत्र में वित्त-व्यवस्था की, विशेषतः 
अभिक्रोधों द्वारा, सुविधा कैसे उपलब्ध की जाय। समिति की रिपीर्ट में साहूकारों भौर सराफों के सम्बन्ध 
में भी कुछ सिफारिशें की गईं हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं--- 


(क) सर्राफ़ों ओर साहूकारों का रिज़व' बैंक से सम्बन्धीकरण करने की चेष्टा भ्रधिक लगन के 

साथ की जाय । है 

(ज) सर्राफ उपयुक्त खाते हिन्दी या श्रंग्नेजी में रखें ओर रिजर्व बक की स्वीकृति से अपना 

अखिल भारतोय संगठन वना लें । 

(ग) सर्राफ उद्योग तथा व्यापार को वित्तीय योग देते है । भ्रतः उन पर ऋण-सम्बन्धी 

अधिनियम न लामू हों । 

घ) सर्रोफ दर्शनी हुंटियों के स्थान पर ४० दिन की इंडिया का प्रयोग करें और ग्रोत्साहन- 

खरूप उनका ऐसी हुंटियों की आधी स्टस्प ट्यूटी सरकार कम कर दे । 

(च) रिजव दंक, आवश्यकता दो तो, रिजृव वेंक अधिनियम में संशोवन कराके, अनुसचित 
धर्का के मान्यम से सराफों, विशेषतः शिक्कारपुरी सर्राफ़ों की मुद्दती हुंडियों का पुनन्‍्द्ठा करे, जब तक 
संगकं छा रिज्व वक से सीधा सम्नन्ध नहीं स्थापित हो जाता । 

(छ) व्यापारिक व की को चाहिए छि छोटे व्यापारियों तथा उद्योग-भन्वियों दारा लिखी तथ 
है एक द्वारा एप्ठां क्ित हुंटियों का बद्य करें, बशतें हुंटी समन्धी पत्तों का बक को विश्वास दो । 


ग्रधिकोषण (बेकिंग) और साख ३७५ 


यूरोपीय प्रणाली के श्राधार पर संगठित बैंक न तो उस ससय ही मिश्रित पूंजी वाले 
थे, न आज ही वे पूर्णतया बसे हैं । ग्रिडलेज़ जैसी यूरोपीय फर्मों में निजी अधिकोष 
विभाग होता है। सर्वेप्रथम अलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में बेंक श्रॉफ हिन्दुस्तान 
की स्थापना की,. जो पूर्णतया यूरोपीय प्रणाली पर आ्राधारित प्रथम अधिकोष था। 
१८२६-३२ के व्यावसायिक संकट के समय अलैग्जेंडर कम्पत्ती और साथ में उस बेंक 
का भी दिवाला निकल गया | उसी ध्वंसावशेष पर तत्पदहचात कलकत्ता के प्राय: सभी 
प्रमुख एजेन्सी हाउसों के सहयोग से: यूनियन बेंक नामक मिश्चित पूजी वाले वेंक की 
स्थापना की गई, पर१८४८ में वह भी धन्द हो गया । 
६. प्रसीडेन्सी बैंक-- १६वीं सदी के आरम्भ में इस देश का विदेशी व्यापार कम था 
तथा जैसा ऊपर बताया जा चुका है, देशी महाजन घरेलू व्यापार की वैत्तिक व्यवस्था 
करते थे। व्यापार के क्रमिक विकास के साथ-साथ यूरोपीय श्रेणी के अ्रधिकोषों की झाव« 
इयक॒ता प्रतीत हुई। श्रधिकोषों की इस आवश्यकता की पृष्ठभूमि में कम्पनी--सरका र- 
के अपने श्रधिकोषीय व्यवसाय-हित भी निहित थे । ऐसी परिस्थितियों में प्रेसिडेन्सी बेकों 
में सबसे पुराने तथा शक्तिशाली बेक श्रॉफ बंगाल की कलकत्ता में १८०६ में 
५० लाख की पूजी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक सनद द्वारा स्थापना हुई । इस 
पू'जी में १० लाख रुपया ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ही दिया था। १८४० में पहली 
बैंक श्रॉफ वम्बई' की स्थापना ५२ लाख रुपये की पूजी के साथ हुई। इसमें सरकार 
“ | तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। श्रमरीका के गृह-युद्ध तथा कपास के अकाल से 
उत्पन्न तीत्र सट्टीवाजी में इस बंक ने भी हिस्सा बँटाया और उसी के कारण 
१८६८ में इसका दिवाला भी निकल गया। द्वितीय बेंक श्रॉफ बम्बई की स्थापना 
उसी साल एक करोड़ रुपये की पूजी के साथ हुई। १८४३ में बेंक ऑफ मद्बास 
की स्थापना ३० लाख रुपये की पूजी के साथ हुई, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने' 
तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। कुछ दिनों से यह कल्पना की जा रही थी कि 
बैंक आॉफ वंगाल श्रखिल भारतीय बेक का स्थान ग्रहरा कर लेगा, पर इन तीनों बेंकीं 
' की स्थापना ने इस सम्भावना की समाप्ति कर दी | प्रारम्भ से ही प्रेसिडेन्सी बेंकों का 
निकट सम्पर्क सरकार के साथ था, जिसने केवल उनकी हिस्सा-पूजी में ही योग नहीं 
दिया वरन्‌ कुछ डाइरेक्टरों की नामजदगी का भी उसे श्रधिकार था। १८५७ 
तक सिविल सर्विस दर्जे के अफसर ही वेंक का मन्‍्त्री, सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष हुआ 
करते थे.। इसके बदले बकों को कुछ रियायतें मिलती थीं, जिसमें सरकारी अ्धिकोषीय 
व्यापार का एकाधिकार सर्वेप्रमूख था । उस समय बेंक के पास नोट छापने का अधि- 
कार तो था, पर इस पर भी कुछ नियंत्रण थे, जेसे दर्शनी उत्तरदायित्व नक़द कोष का 
तीन गुना--भ्रौर बाद में चौग्रुना से अधिक नहीं होना चाहिए। इन प्रतिबन्धों की 
वजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के बरावर था। १८३६ के बाद तो 
नोट छापे जा सकते की कुल मात्रा तक निश्चित कर दी गई। जैसा हम देख ही 


दे का वाद भारत में मिश्रित पूजी वाले बेकों की उन्नति का विवरण आये पैरा १३ व १७ में 
द्दै। 


कै. 


रु 


३७४ भारतीय अर्थशास्त्र 


अधिनियम में निर्धारित शलॉकड़ों को अपने भनिक्षेपकों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
करें । इन शर्तों को पूरा करने वाले देशी महाजन मान्य पन्नों कै आधार पर अपने 
विनिमय-पत्रो का रिजर्व बेक से सीधे वट्टा करा सकेंगे । उन्हे सरकारी पत्रों को गरिरवी 
रखकर पेशगी लेने तथा अनुसूचित बेको को प्राप्त प्रेषण की सुविधाश्रो को प्राप्त 
करने का अ्रधिका र होगा । सर्राफो तथा व्यावसायिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का जो 
उत्तर दिया वह इस बात का द्योतक है कि निक्षेप लेने तथा हिसाब को खुले-आ्राम 
प्रकाशित करने वाले सुझाव पर उनका मतसेद था तथा वे केवल महाजनी कारोबार 
तक ही वेंघे रहना भी नही चाहते थे । अतः उन लोगो ने प्रार्थेता की कि रिजर्व वेक 
के प्रस्ताव मे ऐसा परिवर्तन किया जाय कि मुख्य मतभेद दुर हो जायें। अत: रिजवे 
वेक ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह रिजवे बेक अधिनियम के संशोधनाथे 
ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर सकता जिसके अनुसार अनुसूचित बेक 
सम्बन्धी धाराओं को देशी साहुकारों के सम्बन्ध में लागू किया जा सके ।१ 
*, आधुनिक अधिकोष का उदय--कलकत्ता के एजेन्सी हाउसों ने सबंप्रथम इस देश 
में यूरोपीय अधिकोष प्रणाली का आरम्भ किया । उन लोगों के कारोबार के सहायक 
अंग के रूप में ही इसका उदय हुआ । साहुकारों की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस 
हाँ के धनी सौदागरों तथा उद्योगपतियो के साथ कारोबार करते थे तथा उनके 
जहाजो तथा नील को फैविट्यों को बंधक रखकर उन्हे कर्ज देते थे । भारत में 
निवास करने वाली यूरोपीय जाति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के श्रधिकारीगरा अपनी 
वचत सरकारी सिक्यूरिटी की अपेक्षा व्याज की ऊँची दर के लोभवश एजेन्सी हाउसों 
के हवाले करते थे | सट्टं बाजी के कारण एजेन्सी हाउसों को मुसीबत का सामना करना 


पड़ा ओर १८२६-३२ के व्यावसायिक संकट ने तो उनका गला ही धोंट दिया । भ्रस्तु 


१. अक्तूबर, १९५३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिजव' *क ने एक समिति (जिसे श्रॉफ समिति 
कहते है) यह विचार करने के लिए नियुक्त को कि वे यवितक साहस-चेत्र में वित्त-व्यवस्था की, विशेषत 
अषिक्रोपों द्वारा, सुविधा केसे उपलब्ध की जाय। समिति की रिपोर्ड में साहूकारों ओर सर्रोफों के सम्बन्ध 
में भी कुछ सिफारिशें की गईं है जिनमें से निम्नलिखित सुख्य है-- 

(क) सराफों भर साहूकारों का रिजव' बैक से स्बन्धीकरण करने की चेष्टा श्रधिक लगन के 
साथ की जाय । 

(7) सर्राफ उपयुक्त खाते हिन्दी या अंग्रेजी में रखें और रिजुर्वा बैंक की स्वीकृति से अपना 
अखिन भारतोय संगठन बना लें । 

(ग) सरोफ उद्योग तथा व्यापार को वित्तीय योग देते है । अ्रतः उन पर ऋण-सम्बन्धी 
अधिनियम न लागू हों । 

(घ) नर्राफ दर्शनी हुडियों के स्थान पर ६० दिन की हुडियों का प्रयोग करें और प्रोत्ताहन-* 
खरूप उनका ऐसी हुटियो की आधी स्टम्प ट्यूटी सरकार कम कर दे । 

(च) रिजव बैंक, आवश्यकता हो तो, रिजृव' वेंक अधिनियम में संशोवन कराऊे, श्नुसचित 
*ऊा के मा यम से सर्राफों, विशेेषतः शिकारपुरी सर्स्फों की मुद्दती हुटियों का पुनव्द्ा करे, जब तक 
सरामा का रिश्व बक से सीधा सम्नन्ध नहा स्थापित हो जाता । 

(८) व्यापारिक वे को को चादिए कि छोटे व्यापारियों तथा उद्योग-धन्वियों हारा लिखी तथ 
लगता गारा एटाकित इुटियों का बट्य करें, बनें हुडी ससन्‍्धी पत्तों का व क को विखास दो । 


"मी तर 


है 


्ई-, 


अधिकोषए (बेंकिंग) और साख ३७४ 


यूरोपीय प्रणाली के श्राधार पर संगठित बेंक न तो उस ससय ही मिश्चित पी वाले 
थे, न श्राज ही वे पूर्णतया वैसे हैं । ग्रिडलेज़ जैसी यूरोपीय फर्मो में निजी अधिकोष 
विभाग होता है । सर्वेप्रथम अलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में बेंक श्रॉफ हिन्दुस्तान 
“की स्थापना की, जो पूर्णतया यूरोपीय प्रणाली पर आधारित प्रथम अ्रधिकोष था। 
१८२९-३२ के व्यावसायिक संकट के समय अलेग्जेंडर कम्पनी और साथ में उस बेंक 
का भी दिवाला निकल गया । उसी ध्वंसावद्ेष पर तत्परचात कलकत्ता के प्रायः सभी 
प्रमुख एजेन्सी हाउसों के सहयोग से यूनियन वेंके नामक मिश्नित पूजी वाले बंक की 
स्थापना की गई, पर१८४८ में वह भी बन्द हो गया । १ 
६. प्रेसीडेन्सी बैंक-- १६वीं सदी के आरम्भ में इस देश का विदेशी व्यापार कम था 
तथा जैसा ऊपर बताया जा चुका है, देशी महाजन घरेलू व्यापार की वैत्तिक व्यवस्था 
करते थे। व्यापार के क्रमिक विकास के साथ-साथ यूरोपीय श्रेणी के श्रधिकोषों की आव- 
इयकता प्रतीत हुई । अधिकोषों की इस आवश्यकता की पृष्ठभूमि में कम्पनी---सरका र- 
के अपने श्रधिकोषीय व्यवसाय-हित भी निहित थे । ऐसी परिस्थितियों में प्रेसिडेन्सी बेकों 
में सबसे पुराने तथा शक्तिशाली बेक श्रॉफ बंगाल की कलकत्ता में १८६०६ में 
५० लाख की पू जी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक सनद द्वारा स्थापना हुई । इस 
पूंजी में १० लाख रुपया ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ही दिया था। १८४० में पहली 
'ेंक श्रॉफ बम्बई” की स्थापना ५२ लाख रुपये की पूजी के साथ हुई। इसमें सरकार 
- तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। अ्रमरीका के गह-युद्ध तथा कपास के श्रकाल से 
उत्पन्त तीत्र सट्टवाजी में इस वंक ने भी हिस्सा वेँटाया और उसी के कारण 
१८६८ में इसका दिवाला भी निकल गया। द्वितीय वेंक ऑफ बम्बई की स्थापना 
उसी साल एक करोड़ रुपये की पूजी के साथ हुई | १८४३ में बेंक ऑफ मद्गास 
की स्थापना ३० लाख रुपये की पूजी के साथ हुई, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। कुछ दिनों से यह कल्पना की जा रही थी कि 
बैंक श्रॉफ बंगाल अखिल भारतीय बेंक का स्थान ग्रहण कर लेगा, पर इन तीनों बेंकों 
की स्थापता ने इस सम्भावना की समाप्ति कर दी | प्रारम्भ से ही प्रेसिडेन्सी बैंकों का 
निकट सम्पर्क सरकार के साथ था, जिसने केवल उनकी हिस्सा-पूंजी में ही योग नहीं 
दिया वरन्‌ कुछ डाइरेक्टरों की नामझदगी का भी उसे श्रधिकार था। १८५७ 
तक सिविल सर्विस दर्जे के अफसर ही बेंक का मन्‍्तरी, सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष हुआ 
करते थे । इसके बदले बकों को कुछ रियायतें मिलती थीं, जिसमें सरकारी अ्रधिकोषीय 
यापार का एकाधिकार सर्वेप्रमुूख था। उस समय बैंक के पास नोट छापने का अधि: 
कार तो था, पर इस पर भी कुछ नियंत्रण थे, जैसे दर्शंनी उत्तरदायित्व मक़द कोष क। 
तीच गुना--भर वाद में चौग्रुना से अधिक नहीं होता चाहिए। इन प्रतिबन्धों की 
वजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के बरावर था। १८३६ के बाद ते 
नोट छापे जा सकते की कुल मात्रा तक निश्चित कर दी गई। जैसा हम देख है 


१. इसके वाद भारत में मिश्रित पूजी वाले वेकों की उन्नति का विवरण आगे पैरा १३ व १७३ 
दिया है । 


३७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


चुके हैं, १८६२ में सरकार ने नोट छापने का भ्रधिकार भी छीन लिया और स्वयं 
अपनी पत्न-मुद्रा का निर्गेमन किया । बैंक की क्षतिपू्ति-स्वरूप सरकारी नक्द प्रेसिडेन्सी 
नगरों के प्रेसिडेन्सी बेकों में रखे गए । | ५ 
भारत सरकार ने १८७६ के प्रेसिडेन्सी एक्ट के श्रतुसार अपने हिस्से की 
पू'जी वापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्त्री और कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार 
भी त्याग दिया। इसके बाद प्रेसिडेन्सी बेंकों का सरकारी स्वरूप न रहने पर भी 
अन्य बैंकों से उनकी भिन्‍नता इस श्रर्थ में थी कि वे १८७६ के विशेष अधिकोष- 
झधितियम द्वारा शासित थे तथा जनता और सरकार दोनों ही उन्हें इस देश की 
पद्धति का प्रधान अंग तथा सरकारी खजानों का अनिवाय॑ अंग मानती थीं। यद्यपि 
उनका भी काम साधारण वेंकों के ही समान निक्षेप लेने तथा बट्दा काटने का था, पर 
कुछ सीमा तक वे सरकार के लिए महाजन का भी काम करते थे; जैसे कि वे भारत 
सरकार की अल्पका लिक सरकारी ऋण का प्रबन्ध करते तथा कुछ निम्नतम सरकारी 
रकम के इस्तेमाल के अधिकार भी उपभोग करते थे। राजकीय बेंक न होने पर भी 
राज्य से उनका कुछ-त-कुछ सम्बन्ध हर समय ही बना रहता था, जैसे १८७६ 
के विशेष अधिनियम के अनुसार सरकार को यह अ्रधिकार था कि वह उनके हिसाबों 
का संप्रेक्षण करे, उनसे सूचना माँगे तथा उनके हिसाव का साप्ताहिक वक्तव्य प्रकाशित 
करने को उन्हें बाध्य करे। इस प्रकार के सरकारी नियंत्रण का उद्देश्य सरकार के. _. 
हित की रक्षा करना तथा देश में अधिकोषों का विकास करना था । 58 
७. सुरक्षित कोष पद्धति--१८६३ से सन्‌ ११८७६ ई० तक मुख्यावासों (हैड क्वार्टर्स) 
की सारी सरकारी रकम प्रेसिडेन्सी बैंकों में ही रखी जाती थी, लेकिन बंगाल तथा 
बस्बई के बैंकों से इन निधियों की वापसी में कठिनाई अन्रुभव होने के कारण भारत 
सरकार ने १८७६ में वम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थखजानों की 
स्थापना की । तदनन्तर सरकारी रकम विद्येषतया इन्हीं तीन सुरक्षित खजानों में 
रखी जाती थी। जिला और ताल्‍्लुका के खजाने में तो थोड़ी रकम सुरक्षा तथा दैनिक 
झावश्यकता के लिए रहती थी। १८७६ में प्रारम्भ होने वालो नई व्यवस्था के 
अ्रनुसार सरकार इस बात से सहमत हो गई कि अगर वास्तविक निश्षेप निश्चित 
निम्नतम निक्षेप से कम पड़े तो वह अ्रन्तर-निधि पर वेंकों को सूद देगी । वास्तविकता 
तो यह थी कि बेंकों में निम्ततम से भी अधिक रक़म रहती थी, लेकिन वे तो इतने से 
ही सन्‍्तुष्ट नहीं थे । राजस्व का एक बड़ा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय में पड़ा 
रहता था, जबकि द्र॒व्य-वाज़ार में उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । हमारे देश में साधा- 
रखतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अक्तुबर तक शिथिल ३६ 
मौसम होता है। केवल कलकत्ता में कारोबार का मौसम जुलाई से श्रवतुवर तक का 
हांता है । जनवरी से श्रप्रैल तक के ही चार महीनों में लगान की वसूली होने के कारण 
लगाने का मौसम तथा व्यस्त कारोबारी मौसम एक ही साथ पड़ते हें। सरकार को 
चहुंत बड़ी मात्रा में का्यंशील रकम रखनी होती थी, क्योंकि मालग़ुजारी की प्राप्ति 


बारह 


हाँ मास तो एक समान होती नहीं पर उसे लगान वसूल करने का व्यय तो साल- 
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भर समान रूप से करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों से इस बात की सम्भावना: 
समझी गई कि कारोबार के मौसम में सरकार श्रपन्ती वैत्तिक स्थिति को क्षत्ति पहुँचायेः 
- बिना ही द्रव्य-वाजार की अ्धिकाधिक सहायता कर सकती है। 
) १६१४-१८ के युद्धकाल में सरकार ने प्रेसिडेन्सी वेकों के हवाले नत्िम्ततम 
सीमा से बहुत श्रधिक रकम इस उद्दे इय से की कि जनता को युद्ध-ऋण में विनियोग- 
करने में सुविधा मिले । १६२१ में सुरक्षित खजाना-पद्धति का श्रन्त कर दिया गया ।. 
सरकारी निधि जिला खजानों तथा छोटे खजानों में रखने के साथ ही इम्पीरियल 
बेंक के प्रधान कार्यालय तथा उसकी शाखाओं में १६३५ में रिजव बेंक की 
स्थापना होने तक रखी जाती थी | इसके बाद सारी निधि रिज़वब बेक के सुपुर्दे कर 
दी गई। * 
८. प्रेंसिडेन्सी बैकों के कारोबार तथा विकास--प्रेसिडेन्सी बैंकों को (१) विदेशी विनि- 
मय सम्बन्धी काये करते और (२) दूसरे देशों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया 
गया तथा (३) ऋण देने के लिए ऋण की मात्रा, ऋण-काल, ऋरण के बन्धक-पत्रों: 
सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गए ) 
इन सब प्रतिबन्धों तथा विध्तों के होते हुए भी प्रेसिडेन्सी बैंकों की श्रववरत 
समृद्धि रुकी नहीं | जिस तेजी के साथ उनका विकास हो रहा था उससें इन प्रतिबन्धों ने 
प्रभाव तो श्रवश्य ही डाला, पर दूसरी ओर, इन्हीं सबके कारण उन बैकों की स्थिरता 
'तथां शक्ति में वृद्धि भी हुई-.विशेषत: १६१४-१८ के युद्ध के पुर्वकाल में इन बेंकों में- 
निजी निक्षेपों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई। भारतवर्ष के मिश्चित-पू"जी वाले बेंकों" 
से भिल्‍त प्रेसिडेन्सी बेक शअ्रपने उत्तरदायित्व के ३० प्रतिशत से भी अधिक रक्षित 
नकद रखकर अपनी स्थिति सुहढ़ बनाये हुए थे। इन बेकों में सरकार हर समय 
उँछ-न-कुछ रकम रखती थी, जो प्रायः निश्चित निम्ततम सीमा से अ्रधिक ही हुप्रा 
करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन बैंकों की शाखाएँ होतीं वहाँ वे कुछ सामान्य सरकारी- 
कारोबार कर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक की प्राप्ति ह्दो 
जाती थी। इसके श्रतिरिक्त करेन्सी नोटों को प्रचलित कराने के उह श्य से थे: 
वेंक अपनी शाखाओं में नोटों को भुनाने में भुगतान का सुभीता भी प्रदान करते थे । 
सरकारी सहयोग-प्राप्त बेंकों के एसोसियेशन ने लाभदायक शर्तों पर निजी निक्षेप 
तथा बेकिंग कारबार को भ्राकषित कर बेंकों को प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये झौर 
देश की अधिकोष-पद्धति में इन वेंकों को महत्त्वपुर्ण स्थान प्रदान किया । 
रे विनिमय बैंक (विदेशी बैंक) --ऊपर हम उल्लेख कर ही छंके है कि प्रेसिडेस्सी बेंकों- 
शो विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य करने तथा विदेश में पूंजी इकट्ठा करने की 
भनाही थी, लेकिन इस देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनों कार्यों का 
भहत््त बढ़ता ही गया । श्रत: अब एक ऐसी श्रेणी के बैक के लिए काफी क्षेत्र उपलब्ध" 
हो गया जो विशेषतया विदेशी विनिमय सम्बन्धी काये करे । 
का भारतीय मिश्रित पू'जी के बैंक इस कारवार में शायद ही कभी हाथ डालते- 
3 क्योंकि न तो आवश्यक प्रशिक्षण व अनुभव ही प्राप्त था ओर न लन्दन के द्रव्य-- 


३७६ भारतीय भअ्र्थशास्त्र 


चुके हैं, १८६२ में सरकार ने नोट छापने का भ्रधिकार भी छीन लिया और स्वयं 
अपनी पत्र-मुद्रा का निर्ममन किया । बेंक की क्षतिपूर्ति-स्वरूप सरकारी नक्कद प्रेसिडेन्सी 
तगरों के प्रेसिडेन्सी बैंकों में रखे गए । 


ही 


भारत सरकार ने १८७६ के प्रेसिडेल्सी एक्ट के अनुसार अपने हिस्से की / 


पू'जी वापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्त्री और कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का श्रधिकार 
भी त्याग दिया। इसके बाद प्रेसिडेन्सी बेंकों का सरकारी स्वरूप न रहने पर भी 
अन्य बैंकों से उनकी भिन्‍नता इस श्रर्थ में थी कि वे १८७६ के विशेष अधिकोष- 
अधिनियम द्वारा ज्ासित थे तथा जनता और सरकार दोनों ही उन्हें इस देश की 
पद्धति का प्रधान अभ्ंग तथा सरकारी खजानों का अ्रनिवाय अंग मानती थीं। यद्यपि 
उनका भी काम साधारण वेंकों के ही समान निक्षेप लेने तथा बट्टा काटने का था, पर 
कुछ सीमा तक वे सरकार के लिए महाजन का भी काम करते थे; जैसे कि वे भारत 
सरकार की अल्पका लिक सरकारी ऋण का प्रबन्ध करते तथा कुछ निम्ततम सरकारी 
रकम के इस्तेमाल के अधिकार भी उपभोग करते थे। राजकीय बेक त होने पर भी 
राज्य से उनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध हर समय ही बना रहता था, जैसे १८७६ 
के विशेष अधिनियम के अ्रतुसार सरकार को यह अ्रधिकार था कि वह उनके हिसाबों 
का संप्रेक्षण करे, उनसे सूचना माँगे तथा उनके हिसाब का साप्ताहिक वक्तव्य प्रकाशित 
करने को उन्हें बाध्य करे। इस प्रकार के सरकारी नियंत्रण का उद्देश्य सरकार के... 
हित की रक्षा करना तथा देश में श्रधिकोषों का विकास करना था । ५ 
७. सुरक्षित कोष पद्धति--१८६३ से सन्‌ ११८७६ ई० तक मुख्यावासों (हैड क्वार्टर) 
की सारी सरकारी रकम प्रेसिडेन्सी बैंकों में ही रखी जाती थी, लेकिन बंगाल तथा 
वम्बई के बेंकों से इन निधियों की वापसी में कठिनाई अनुभव होने के कारण भारत 
सरकार ने १८७६ में वम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थेखजानों की 
स्थापना की। तदनन्तर सरकारी रकम विशेषतया इन्हीं तीन सुरक्षित खजानों में 
रखी जाती थी । जिला और ताल्लुका के खजाने में तो थोड़ी रकम सुरक्षा तथा दैनिक 
आ्रावर्यकता के लिए रहती थी। १८७६ में प्रारम्भ होने वाली नई व्यवस्था के 
अनुसार सरकार इस बात से सहमत हो गई कि अगर वास्तविक निक्षेप निश्चित 
निम्नतम निक्षेप से कम पड़े तो वह अ्रन्तर-निधि पर बेंकों को सूद देगी। वास्तविकता 
तो यह थी कि बेंकों में निम्ततम से भी अधिक रक्म रहती थी, लेकिन वे तो इतने से 
ही सन्तुष्ट नहीं थे। राजस्व का एक बड़ा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय में पड़ा 
रहता था, जबकि द्रव्य-बाज़ार में उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । हमारे देश में साधा- 


रखतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अक्तूबर तक शिथिल 5५ 


मौसम होता है। केवल कलकत्ता में कारोबार का मौसम जुलाई से अ्क्तुबर तक का 
हीता है। जनवरी से श्रप्रेंल तक के ही चार महीनों में लगान की वसूली होने के कारण 
लेगान का मौसम तथा व्यस्त कारोबारी मौसम एक ही साथ पड़ते हैं। सरकार को 
बहुत वड़ी मात्रा में कार्यथ्नील रकम रखनी होती थी, क्योंकि मालग्रुजारी की प्राप्ति 
वारहा मास तो एक समान होती नहीं पर उसे लगान वसूल करने का व्यय तो साल- 


2्ब्न्प 
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भर समान रूप से करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों से इस बात की सम्भावना 
समभी गई कि कारोबार के मौसम में सरकार श्रपनी वैत्तिक स्थिति को क्षति पहुँचायेः 
. बिना ही द्रव्य-बाजार की अधिकाधिक सहायता कर सकती है। 
पा १६१४-१८ के युद्धकाल में सरकार ने प्रेसिडेन्सी बेंकों के हवाले निम्ततम 
सीमा से बहुत अधिक रकम इस उद्देइ्य से की कि जनता को युद्ध-छरा में विनियोगः 
करने में सुविधा मिले । १६९२१ में सुरक्षित खजाना-पद्धति का अन्त कर दिया गया। 
सरकारी निधि जिला खजानों तथा छोटे खजानों में रखने के साथ ही इम्पीरियल 
बेंक के प्रधान कार्यालय तथा उसकी श्ञाखाओं में १६३५ में रिज़वे बेंक की 
स्थापना होने तक रखी जाती थी। इसके वाद सारी निधि रिज़र्व बेंक के सुपुर्दे कर 
दी गई। + 
८. प्रेसिडेन्सी बेकों के कारोबार तथा विकास--प्रेसिडेस्सी बैंकों को (१) विदेशी विनि-- 
मय सम्बन्धी कार्य करने और (२) दूसरे देशों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया 
गया तथा (३) ऋण देने के लिए ऋण की मात्रा, ऋण-काल, ऋण के बन्धक-पत्रोंः 
सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गए । 
इन सब प्रतिबन्धों तथा विध्नों के होते हुए भी प्रेसिडेन्सी बैंकों की श्रनवरत 
समृद्धि रुकी नहीं । जिस तेजी के साथ उनका विकास हो रहा था उसमें इन प्रतिबन्धों ने 
प्रभाव तो अवश्य ही डाला, पर दूसरी शोर, इन्हीं सवके कारण उन बैकों की स्थिरता 
'शथां शक्ति में वृद्धि भी हुई--विशेषत: १६१४-१८ के युद्ध के पूर्वकाल में इन बेंकों में 
निजी निक्षेपों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई। भारतवर्ष के मिश्चित-पूजी वाले बेंकों 
से भिन्न प्रेसिडेन्सी बेंक अपने उत्तरदायित्व के ३० प्रतिशत से भी अ्रधिक रक्षित 
नकद रखकर अपनी स्थिति सुहढ़ बनाये हुए थे। इन बेंकों में सरकार हर समय 
कुछ-त-कुछ रकम रखती थी, जो प्राय: निश्चित निम्ततम सीमा से अ्रधिक ही हुप्रा 
करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन बैंकों की शाखाएँ होतीं वहाँ वे कुछ सामान्य सरकारी” 
कारोबार कर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक की प्राप्ति हो 
जाती थी। इसके श्रतिरिक्त करेन्‍्सी नोटों को प्रचलित कराने के उद्देश्य से येः 
वेंक अपनी शाखाश्रों में नोटों को ध्रुनाने में भुगतान का सुभीता भी प्रदान करते थे । 
सरकारी सहयोग-प्राप्त बेंकों के एसोसियेशन ने लाभदायक शर्तों पर निजी निश्लेपः 
तथा बेकिंग कारवार को झ्राकषित कर बेंकों की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये और 
देश की अधिकोष-पद्धति में इन बेंकों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया । 
६. चिनिसय बैंक (विदेशी बैंक)--ऊपर हम उल्लेख कर ही चुके हैं कि प्रेसिडेन्सी वेंकों- 
“की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य करने तथा विदेश में पूंजी इकट्ठा करने की 
मनाही थी, लेकिन इस देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनों कार्यो का 
महत्व बढ़ता ही गया। अतः झब एक ऐसी श्रेणी के वेंक के लिए काफी क्षेत्र उपलब्ध 
हो गया जो विश्येषतया विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य करे | 
डे भारतीय मिश्चित पूंजी के बेंक इस कारबार में शायद ही कभी हाथ डालते” 
थे, क्योंकि न तो आवश्यक प्रशिक्षण व अनुभव ही प्राप्त था और न लन्दन के द्रव्य- 


३७८ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


बाजार तक उनकी पहुँच थी १६१४ के पूर्व केवल इण्डियन स्पीशी बेक ही प्रमुख 
भारतीय मिश्रित पूँजी वाला बेंक था जिसकी विनिमय बैंकों की भाँति लब्दन में 
एक शाखा थी जिसको खोलने का उद्द श्य विदेशों में बेंक के चाँदी तथा मोती के कारो 
बार में सहायता प्रदान करना था। अपने जीवन के कुछ प्रारम्भिक वर्षो में भारत के 
किसी भी विनिमय बैंक ने विनिमय का जितना कारोबार किया' उससे कम एलायेन्स 
बैंक श्रॉफ शिमला (१९२३ में जिसका दिवाला निकल गया), टाटा इण्डस्ट्रियल बेंक 
प्‌ सेण्ट्ल बेंक ऑफ इण्डिया के साथ इसका एकीकरण १६२३ में हुआ ) ने नहीं 
किया । श्राज भी कुछ मिश्रित पूंजी वाले बेंक इस कारोबार में हाथ बंटाते तो हैं, पर 
अ्रभी वे इस क्षेत्र में विशेष विकास नहीं कर पाए हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के विदेशी विनिमय के व्यवसाय पर 
विदेशी बैंकों का ही एकाधिकार रहा है। विदेशी केन्द्रों में शाखात्रों को स्थापित करने 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है-(१) इतनी 
अधिक पूंजी नहीं है कि इस केन्द्रों के द्रत्य-बाजार में साख बनी रहे; (२) जब तक 
विदेश-स्थित ये शाखाएँ ब्रात्मनिर्भर नहीं हो जातीं, तब तक इनके संचालन में घाटा 
उठाना पड़ता है; (३) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्य की शिक्षा पाये हुए ऐसे कर्मचारियों 
की कमी, जिन पर निर्भर रहा जा सके; (४) विदेशी बैंकों का वैर-भाव; तथा (५) 
भारतीय बेंकों के प्रधान कार्यालयों के भारतवर्ष में ही रहने की वजह से ...वे 


अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य की स्थिति के निकट सम्पकक में वहीं रहते तथा श्रायात-निर्यात की. 


हुण्डी ( इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट बिल) एवं वसूली के लिए विनिमय-पत्रों का व्यापार 
प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। १६३६ में स्वर्गीय श्री 
सोरावजी पोचखानवाला ने सेण्टुल बेंक श्रॉफ इण्डिया के संरक्षण में प्रथम भारतीय 
विनिमय बेंक [सेण्ट्ल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया) की स्थापना लन्दन में की । १९३६ 
में वार्केलेज़ बैंक, लन्‍्दन के साथ इसका एकीकरण हो गया । 

भारतवर्ष के विदेशी व्यापार पर इंगलैण्ड का श्राधिपत्य होने तथा लन्दन के 
संसार का वित्तीय केद्ध होने के कारण भारत के प्रारम्भिक विभिमय बैंकों की स्थापना 
ब्रिटिश साहस की देन थी तथा उनके प्रधान कार्यालय लन्दन में ही रहते थे। लेकिन 
वाद में इस देश का सम्पर्क अन्य राष्ट्रों के साथ बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप श्रन्य देशों 
के प्रमुख वेंकों की शाखाएँ भी यहाँ खुलने लगीं। भारतवर्प के व्यापार में होने वाले 
विध्व तथा कुछ विदेणों के, जिनका पहले भारत के, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अति छोटा 
स्थान था, महत्त्वपूर्ण श्राधिपत्य के कारण विदेशी वेकों को इस देश में अ्रपनी 


शाखाएँ खोलने का प्रोत्साहन मिला। अभ्रतः भारत-स्थित विनिमय वेंक अधिकांश 


लन्दन स्थित वेंकों की झाखाएंँ हे । श्रव यूरोपीय देशों, सुदूरपुर्वे तथा श्रमरीका की बैंकों 
की थाखाओं की संख्या भी वढ़ रही है। विनिमय वेकों का वर्गीकरण हम यों कर 
सकते हँं-- (१) जो भारत में अत्यधिक कारोबार करते हैं, और (२) जो सारे एशिया 
में काराबार करने वाले वेकों की एजेन्सी-मात्र हे । 
सिन्त्र, पृथ।द त्, पृष्ठ ६२० | 


अधिकोषण (बेंकिंग) और साख .. ३७६ 


३०, विनिमय बैंकों के कारोबार तथा उनकी वर्तमान स्थिति--प्रारम्भ में विनिमय 
बैंकों का कार्य केवल देश के बाह्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने तक ही सीमित 
था, पर इधर हाल में उनमें से अधिकांश ने देश में, जहाँ-जहाँ इनकी शाखाएं हें, वहाँ 
“के आ्रान्तरिक व्यापार का वित्तीय योग देना काफी प्रारम्भ कर दिया है। कुछ तो वे 
साधारण बेंकों की तरह का ही कारोबार करते हैं, पर इस देश में उनका प्रमुख कार्य 
विदेशी हुण्डी को क्रय करके भ्रथवा बद्ठा करके विदेशी व्यापार में वित्तीय योग देना 
है। झायात विभिमय-पत्रों का उदय इंगलैण्ड एवं श्रन्य विदेशों में होता है तथा भारत 
में वे- चुकता होते हें। लेकिन विनिमय-बेंकों की अ्रधिकांश हुण्डियाँ भारतीय निर्यातकों 
की निर्यात-हुण्डियाँ हैं, जो लन्दन के उन बैंकों या साख-ग्रहों के नाम. होती हैं जिनसे 
निर्यात को साख-सुविधा प्राप्त होती है। ये निर्यात-हुण्डियाँ अधिकतर त्रमासिक तथा: 
स्वीकार करने पर दी जाने वाली डी० ए० होती हैं, यद्यपि कुछ मुल्य-प्राप्ति पर दी 
जाने वाली (डी० पी०) भी होती हैं। लन्दन में विनिमय बैंक डी० पी० हुण्डियों को 
अपने पास तब तक रखते हें जब तक ये लौटा नहीं ली जातीं या इनकी श्रवधि पूरी 
होने पर ये चुकता नहीं हो जाती । डी० ए० बिल का बट्ठदा (या पुनबेद्टा) प्रायः 
स्वीकृति के तुरन्त ही बाद में हो जाता है । इंगलैण्ड में इनका पुनर्बट्वा इंगलेण्ड तथा 
स्काटलेण्ड की मिश्नित पूंजी वाले बेंकों या बेंक श्रॉफ इंगलेण्ड द्वारा होता है। इस' 
अ्रकार विनिमय बेंकों द्वारा भारतवर्ष में दिये रुपये के बराबर इंगलेण्ड में पौंड मिल 
जाते हैं।' व्यापार मनन्‍्दा होने या भारतवर्ष में कोष की तात्कालिक माँग न होने की 
हालत में कभी-कभी वे हुण्डी को अवधि पूरी होने तक रोक भी लेते हैं ।१ इस 'प्रकार 
भारतवर्ष के निर्यात-व्यापार की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः ब्विटिश बेंकों की पू.जी से ही 
होती है | जन्दन के द्रव्य बाजार में हुण्डियों का पुन्र्वेद्दा कराने की सुविधा--भारत की 
अपेक्षा वहाँ बद्ा दर भी कम होती है--विशेष लामदायक है,क्योंकि विनिमय बक जितनी 
निधि की हुण्डियों को अभ्रवधि पूरी होने तक अपने पास रख सकते हैं उससे अधिक 
निधि की- हुण्डियाँ खरीद लेते हें। भारतवर्ष के मिश्रित पूजी वाले बेंकों-को तो ये 
सुविधाएँ प्राप्य नहीं है, श्रतः वे इन विदेशी बेंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अ्रत्यन्त 
कठिनाई भ्रनुभव करते हैं, जिनका लाभ कच्चे. नहीं बल्कि सुहढ़ भ्राधार पर स्थित है । 
विनिमय बेंकों द्वारा भारत की निर्यात-हुंडी खरीदने का श्रर्थ है अपने कोष 

को लन्दन भेजना । जब तक कौंसिल बिल तथा ठेलीग्राफिक ट्रान्सफ़र खरीदने की 
पद्धति थी, तब तक विनिमय बेक अपने कोषों की भारत वापसी के लिए खुलकर इनः 
_, दोनों का क्रय लन्दस में करते रहे । श्रब वे अपनी निधि-को लन्दन भेजने के लिए 
अपनी स्टलिंग की बिक्ती रिज़र्व वेंक ऑफ इंडिया के हाथ करते हैं। भारत में 
अपने कोप की वृद्धि करने के उनके कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे आयात की 
हुंडी के पक जाने पर उसे भ्रुता लेना; विदेश-स्थित भारतीय छात्रों, मुसाफिरों तथा 
अन्य भारत से रकम भेजने वाले व्यक्तियों को ड्राफ्ट बेचकर तथा टेली ग्राफिक ट्रान्सफर 


१. भारतवर्ष तथा यूरोप, संयुक्‍तराज्य अमरीका तथा उपनिवेशों के बीच स्टरलिंग में ही हुर्डियाँ की जाती 
हैं। भारत ओर जापान के बीच येन में तथा भारत और चीन के वीच हुर्डियाँ रुपये में की जाती हैं । 


है| 
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करके तथा लन्दन में खरीदे गए भारतीय ऋणपन्रों को भारत में बेचकर, इत्यादि | 
जब आयात से निर्यात अधिक होता है तो ये विनिमय बेंक लन्दन, मिस्र तथा 
आस्टू लिया से सोना, चाँदी तथा गिनती मेँगवा लेते हैं। उसी प्रकार सोना या चॉर्द। 
का निर्यात वे उस दशा में करते हैं जब लेन-देन की बाकी भारत के प्रतिकूल होती 
है । भारत सरकार जब उल्टी हुंडी प्राप्य होने देती थी तो पहले वे उसी को खरीद 
लेते थे, पर अप्रैल, १६३४ में रिजव॑ बेंक श्रॉफ इण्डिया की स्थापना के पश्चात 
इस बेंक से वे लन्दत में भुगतान के लिए स्टलिंग ड्राफ्ट खरीद सकते हैं ।*९ 
भारतीय आयात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था या तो भारतीय श्रायातकों 

पर किये गए साठ दिनों की दर्शनी हुण्डी द्वारा या लन्दन बेंक की स्वीकृत 'हाउस 
पेपर' हुण्डी द्वारा की जाती है । भारतीयों द्वारा किये गए आयात के लिए प्रायः पहले 
तरीके का उपयोग होता है। स्टरलिंग में लिखे ऐसे ड्राफ्ट को लन्दन-स्थित विनिमय बेंक 
भुगतान करते हैं श्रौर फिर अपनी भारत-स्थित शाखाश्रों के पास वसूली के लिए भेज 
देते हे जो इन्हें स्वीकृति तथा भुगतान के लिए आयातकों के सामने पेश करते हैं । 
आयात करने वाले बिना पूरा भ्रुगतान किये हो वस्तुओं को दो तरीकों से प्राप्त कर 
लेते हें--(१) विनिमय बेक की ग्रोर से ट्स्ट रसीद पेश करके श्रायातक वस्तुओं को 
प्राप्त करना तथा चीजों की अन्तिम चुकती होने के पूर्व उन्हें अपने पास घरोहर-स्वरूप 
रखकर। दूसरा उपाय यूरोप के उन आयातकर्ताश्रों को प्राप्य है, जिनके लन्द॒न 
में पुराने बेंक हैं। ये अपनी लन्दन-स्थित बैंकों के नाम हुण्डियाँ लिखते 
हैं जो उन बेंकों द्वारा स्वीकृत होने पर लन्‍्दन में ही वट्ट्े पर भ्रुनाई जा सकती 
हैं। उनका बट्टा करने वाले बेंक सम्बन्धित पत्रों को अपनी भारत-स्थित 
शाखाओं को भेज देते हैं । शाखाएँ हुण्डियों की श्रवधि पुरी होने के पहले रकम वसूल 
करने लन्दन भेज देती हैँ। विनिमय बेंक के विदेश-स्थित कार्यालय तथा शाखाएँ 
भारतवरप के श्रायात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने में प्रमुख भाग लेती हैं। 
भारतीय शाखाओं का तो साघारणतया यही कार्य होता है कि वे श्रायात की हुण्डी की 
प्रवधि पुरी हो जाने पर उसकी वसूली करें तथा हुंडी भुगतान करने वालों की शक्ति 
तथा स्थिति सम्बन्धी सूचना श्रपती शाखाओं को दें । निर्यात की हुण्डियों के विपरीत 
आयात की हुंडियों का भारतवर्ष में पुनर्वंद्ठा न होने के कारण विनिमय बेंक निर्यात 
व्यापार की श्रपेक्षा श्रायात व्यापार को ही श्रधिक वित्तीय सहायता देते हें। 

प्रगर आयात की हुण्डी के बद्धा-बाजार को हम विकसित करना चाहते हैँ तो यह 
श्रावश्यक है कि इन्हें रुपये में ही किया जाय तथा ये स्वीकृति पर देय हों। इन 
सुधारों द्वारा भारत के आयातकर्ताओ्रों की यथार्थ शिकायतों को दूर करने में भी*' 
सहायता मिलेगी । 

केन्स ने भारतीय वित्तीय पद्धति की स्थिरता के खतरे-स्वरूप यह संकेत किया , 

था कि यहां के द्रव्य-चाजार की वित्त-व्यवस्था ऐसी पू जी द्वारा होती थी जो स्थायी रूप 
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१. दाल में को गई विनिमय नियन्त्रण की युक्तियाँ, €वों परिच्छेद के २६वों पैरा में देखिए । 
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मे नहीं, वरन्‌ अल्पकाल के ही लिए दूर विदेशों में इकट्ठा किया जाता है।) पर हाल 
में विभिमय बेंकों ने भारत में ही काफी कोष इकट्ठा करके लन्दन के द्रव्य-बाजार पर 
मिर्भर रहना कम कर दिया है। तब भी सुरक्षा की दृष्टि से तो उचित यही है कि 
* डूगलैण्ड ( या भारतवर्ष ) में जो श्रल्पकालीन कर्ज लिया जाय वह वहाँ जमा आदेय 
(असेटस) से अधिक न हो ।* पर्याप्त नकद रिजर्व की भी आवश्यकता है ताकि निक्षेप- 
दायित्व का भुगतान किया जा सके । लायड बैंक द्वारा 'कॉक्स एण्ड कम्पनी” के 
एकीकरण के कारण इंगलेण्ड के 'पाँच बड़े! बेंकों में से एक का भारत झा जाना 
आरतवर्ष के भारतीय अधिकोष के हाल के इतिहास की एक भमहत्त्वपुर्ण घटना है । 
अगले पृष्ठ की तालिका में? दिये अंकों से १९६३९ से १६४३ तक के विनिमय 
बैंकों में जमा भारतीय पूंजी की स्थिति स्पष्ट है ।४ 
१३, विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध--अनुमान है कि इस देश के विदेशी व्यापार में 
भारतीयों का हिस्सा केवल १४ से २० प्रतिश्षत है।” शअ्रतः कमीशन, दलाली तथा 
बीमा के रूप में गेर-भारतीयों को बहुत सी रकम देकर हमें काफी घाठा उठाना 
पड़ता है। लोगों की यह धारणा है कि भारत के विदेशी व्यापार में विदेशी संस्थाश्रों 
'की अधिकता इसलिए है कि ये विदेशी विनिमय वबेंक भारत के साथ व्यापार करने 
वाले अपने देशवासियों को बहुत सुविधा प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, इन बेंकों को विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने का 
#/ 'काधिकार है भौर यह कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों की हानि करने के 
/ 'झए वे इस अ्रधिकार का दुरुपयोग करते हैं ।६ 
१« देखिए, इग्डियन करेंसी एण्ड ऐक्सचेंज, ० २१२। 
/ २. केन्स, वही, ए० २१२-१३ । 
: ३. श्री एस० के० मुरंजन द्वारा लिखित “मान बैंकिंग इन इस्डिया”, दूसरा संस्करण, ५० २०७, पाद- 
टिप्पणी देखिए । 
४. अब १६५२ से भारत में १४ विदेशी विनिमय वे क हैं, जिनके सम्बन्धित आंकड़े नीचे की तालिका 
में करोड़ रुपयों में दिये गए हैं-- 
वर्ष कुल निक्षेपे.. मॉग नित्षेप प्रतिशत, अनुपात, कुल. निलेप में 
नकद का. उधार का. विनियोग का 
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*इससें रिजव वे के के पास जमा निधि भी सम्मिलित है । 
श्र. भिमल सो० घोप द्वारा लिखित 'ए स्टडी आँक दि इंडियन मनो मार्केट, पृ० ८७। 

0 5 केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति के समक्ष अनेक व्यावसायिक संस्थाओं ने कहा था कि विनिमय 
बैक विदेशी निर्यातकों को भारतीय व्यावसायिकों के बकों के सम्बन्ध में असंतोषजनक संकेत देते 
है; भारतीय आयातकों को स्वीकृत होने पर देय ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त नहीं होती; र्वीकृत साख 
उल्लेख-पत्र की प्राप्ति के लिए भारत के आयातकर्ताओं को वस्तुत्ं की कीमत का १० से १५ प्रतिशत 
तक विदेशी वकों में जमा करना पड़ता हैः (जवकि विदेशी आयात पर यह शर्ते लागू नहीं है ); 
आयात-हुंडी स्टर्लिंग मुद्रा में की जाती तथा इस पर व्याज-दर ऊँची (६५%) होती है; भारत के जहाओों 
तथा वीमा कम्पनियों के साथ विनिमय बे को का व्यवहार प्रतिकूल होता है, उनमें भारतीयों को नियुक्ति 
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विनिमय बैंक (लाख रुपयों में भारतीय चलार्थ) 
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केन्द्रीय अ्रधिकोष समिति से कुछ गवाहों ने विनिमय बैंकों के कार्यो के 
सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रार्थना की, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का भारतीय 
कानूती प्रतिबन्ध नहीं था, यहाँ लक कि वे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूंजी वाई 
वेंकों पर लगाये गए अल्पसंख्यक कानूनी प्रतिबन्धों से भी मुक्त थे। यह भी कहा गया है 
कि यद्यपि वे भारत में ही निक्षेप इकट्ठा करते हें, फिर भी भारतीय निश्षेपकों को किसी 
प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से भी 
जापान तथा अ्रन्य देशों के ही समान विनिमय बैंकों की भारत-विरोधी नीति के शोधक- 
स्वरूप तथा भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उनके 
नियंत्रण का समर्थन किया गया (के० झ० रि० ४७७) । 
श्रमेक देशों के विधान में किसी अधिकारी संस्था द्वारा वहाँ के विदेशी बेंकों 
के नियन्त्रण की व्यवस्था है । समिति ने भी इसी व्यवस्था का कुछ तो निश्लिपकों के 
हित में, कुछ भारतीय बेकों को विदेशों में परस्परानुवर्ता व्यवहार की निर्चितता 
दिलाने श्रौर कुछ इस देश में व्यापार करने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक का थोड़ा 
नियन्त्रण बढ़ाने की हष्टि से समर्थन किया । गर-भारतीय बेंकों के प्रार्थना-पन्रों की 
जाँच करने तथा उन्हें लाइसेन्स देने का स्वोचित अधिकारी रिज़र्व बैंक ही हो सकता 
था, पर समिति का यह भी कथन था कि जो बेंक पहले से ही स्थापित थे उन्हें तो « 
लाइसेन्स दे ही देना चाहिए। हर लाइसेन्स एक निर्दिष्ट समय तक के ही लिए 
होना चाहिए, पर अधिकार पत्र देने वाले अधिकारियों को यह विश्वास हो जाता 
 बिम्मेदार पद पर नहीं की जाती, इल्यादि । देखिए के० अ० रिं० ४३६-४५ । रिपोर्ट में भारत सरकार 


का यद सुझाव दिया गया कि वह इन शिकायतों को दूर करने के लिए विनिमय व को के साथ उपयुक्त: 
परपादय का चनन कर । 


ड 
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है कि बैंक से सम्बन्धित भारतीय कानून के निर्देश तथा अधिकार-पत्र में निर्दिष्ट अन्य 


! » दार्तों का पालन हो रहा है तो उस बैंक के अधिकार-पत्र को फिर तया कर देना 


। 
।॒ 


| डे 


चाहिए। अगर कोई विदेशी बैंक भारत में महाजनी का कारोबार करना चाहता हो तो' 
ऊसे लाइसेन्स की निम्तलिखित शर्तों को प्रा करना चाहिए-- 

ह (१) रिजर्व बेंक के आदेशानुसार वे अपने भारतीय कारोबार सम्बन्धी 
्रादिय तथा दायित्व का वाधिक विवरण रिज़र्व वेंक को दें । 

(२) कम-से-कम कुछ वर्ष तक वे अपने भारतीय तथा अभारतीय कारोबार 
का विवरण समय-समय पर रिजर्व बेक को दें । 

(३) पारस्परिकता के आ्राधार पर शब्रन्य झर्ते भी रखी जा सकती हैं। अ्रतेक 
देशों ने अपने यहाँ कार्य शील अ्रन्य राष्ट्रीय बैंकों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया है ।: 
भारत सरकार भी भारतवर्ष में अधिकार-पत्र-प्राप्त विदेशी वेंकों पर इन्हीं शर्तों को 
लगाने की अपनी शक्ति का उपयोग करे। इस प्रकार भारत सरकार विदंशी बेंकों के 
साथ परस्परानुवर्ती व्यवहार कर सकती है (के० आ० रि०, ४५१) ।* 

१२. भसारदीय विमनिसय बैंक का श्रीगणेश--विदेशी बैंकों पर लगाये गए इस तरह 
के प्रतिवन्‍्ध हमारी वर्तमान स्थिति. में कितना ही सुधार ला दें, पर वे हमारी 
कमजोरी के मूल कारण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवासी आयात श्र 
निर्यात व्यापार तथा ऐसे व्यापार की बेंक-सम्बन्धी सुविधा के निर्देश में बहुत ही कम 
-हिस्पा लेते हैं। केन्द्रीय श्रधिकोष खोज समित्ति ने निम्नलिखित युक्तियाँ बताई' जिनके 


: द्वारा भारतवर्ष बेकिंग तथा व्यापार में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है (के० भ्र० रि० 
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४८१)--( १) सुस्थापित मिश्रित पूजी वाले बैंकों को इस प्रकार का विदेशी सम्पर्क 
करना चाहिए जो उनके ग्राहकों के लिए लाभदायक हो । (२) रिज़र्व बेंक की स्थापना 
के साथ-ही-साथ इम्पीरियल वेंक पर विदेशी विनिमय कार्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों को 
हटाने के पश्चात्‌ इम्पीरियल बेंक श्रॉफ इण्डिया को भारत के विदेशी व्यापार में 
सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । (१ भ्रप्नेल, १६९३५ को रिज़र्व बेक 
१. विदेशी विनिमय वेकी का नियन्त्रण करने की दृष्टि से बेकिंग कम्पती अधिनियम, १६४६ में' 
सिम्नलिखित उल्लेखनीय व्यवस्था की गईं है-- 

(क) प्रत्येक विदेशी व क के पास त्ैमासिक के अन्त पर उसके भारतीय दायिल (माँग और 
अवधि) का ७५% के आदिय भारत में होने चाहिए । ' 

(ख) बम्बई और कलकत्ता में स्थित विदेशी बेकों की पूंजी तथा रिजर्व कम-से-कम 
२० लाख रुपये तथा अन्य स्थानों सें स्थित होने पर निम्नतम १५ लाख रुपये होना चाहिए।. ये 
निधियाँ भारतीय बे क्यों के लिए निर्धारित सीमाओं से श्रधिक हैं । 

(ग) विदेशी बे क का दिवाला निकलने पर भारतीय निक्षेपकों ओर ऋणदाताश्रों का उनके. 


“5, र्त-स्थित आदिय पर प्राथमिक अधिकार होगा । 


हर (घ) प्रत्येक वर्ष विदेशी वेक अपने भारतीय कारोबार का हानि-लाम-विवरण तथा स्थिति- 
विवरण तेयार करके प्रकाशित करेंगे । 
मु रिजर्व वेक इस विदेशी बे कों के काये का नियन्त्रण करके ही इनकी ध्व सात्मक कार्य-मीति 
को रोक सकता है, क्योंकि अमो तो पूल तथा कुशल कार्यकर्ताओं के अभाव में भारतीय वे क विदेशी: 
विनिमय कार्य उठाने के योग्य नहीं हैं । 


८४ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


की स्थापना के बाद इम्पी रियल बेंक ऑफ इण्डिया के विदेशी विनिमय कार्य सम्बन्धी 
पुराने प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है तथा इम्पीरियल वेंक की नियूक्ति रिजव वेक 
के एकाकी एजेंट रूप में भी हुई है। (३) समिति ने यह भी सिफारिश की कि अगर 
इम्पीरियल बैंक भारत के विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था ठीक तरह से नह: 
कर पाता तो एक भारतीय विभिमय बेंक की स्थापना की जाय (के० झअ० रि० ४८५) । 
इस बैंक की ३ करोड़ रुपये की ऐसी पूजी होनी चाहिए जिसे भारत में रजिस्टर्ड 
मिश्रित पूजी वाले बैंक पहली किश्त में ही खरीद लें | भ्रगर सम्पूर्ण हिस्सा-प्‌ जी की 
बिकनी मिदिष्ट समय के भीतर नहीं हो जाती तो सरकार बाकी रकम की पूर्ति करके 
उसे जन साधारण के हाथ बेच दे । जब तक ५० प्रतिशत से अ्रधिक पू जी सरकार की 
हो, तब तक संचालकों की नियुक्ति में उसका विद्येष हाथ होना चाहिए ! सरकार के 
प्रेपण सम्बन्धी कार्यों को रिज्‌व॑ बेंक द्वारा नियंत्रित किसी नये बैंक को सौंपने के 
प्रश्न पर इस शर्त पर रिजर्व बेंक के साथ विचार करना चाहिए कि उस नये 
वेंक को यह स्वीकृति न दी जायगी कि वह॒एजेण्ट की हैसियत से खुले बाज़ार में इस 
प्रेषण का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए करे |? (४) ऐसे बेकों की स्थापना की 
जानी चाहिए जिन पर भारतीय तथा विदेशी सम्मिलित नियंत्रण बराबरी के हिस्सेदार 
की हैसियत से हो । 
१४, मिश्रित पँजी के बैंकों का इतिहास---भा रतवर्ष के बढ़ते हुए व्यापार के कारण 
आधुनिक और सुब्यवस्थित श्रेणी के बेकों की आवश्यकता थी । पर इस श्रावश्यकद् “+ 
पूर्ति न तो प्रेसिडेन्सी बेंक ही कर सकते थे जो अनेक प्रतिबन्धों से मुक्त अ्र्थ-सावजनिक 
संस्था थे तथा कुछ ही बड़े शहरों में जिनकी शाखाएँ थीं और न विनिमय बेंक ही, 
जिन पर विदेशी व्यापार की पूजी ने पहले से ही अपना अधिकार जमा रखा था। 
व्यवस्थित बेकिंग की प्रगति १८६० तक, जबकि इस देश में पहले-पहल सीमित 
दायित्व का सिद्धान्त अपनाया गया, बहुत ही धीमी रही ! इस यथेष्ट प्रगति के रुके रहने 
के कारण थे, रूई की तेजी हारा लाया हुआ १५६५ का वित्तीय संकट तथा रुपये के 
विनिमय मुल्य का गिर जाना। इस श्रेणी का सर्व प्रथम बेंक था बैंक श्रॉफ अपर 
इण्डिया ( १८०६३ ), जिसका अनुसरण इलाहाबाद बेंक ( १८६५ ) तथा कुछ 
अन्य बेंकों ने भी किया, जिनमें एलाएंस बेंक ऑफ़ शिमला भी (१८७४), जिसका 
दिवाला १६९२३ में निकल गया, एक था । १८७० में इस प्रकार के सात बैंक थे। 
१८5६४ में यह संख्या १४ हो गईं । उस समय उनमें से श्रधिकांश यूरोपीय प्रवन्ध में 
थे तथा अब भी उनकी वही दशा है। अवध कमशियल बेंक पहला बैंक था जिसकी 
स्थापना १८५१ में केवल भारतीय साहसियों द्वारा की गईं। १८६४ में लाला हरकिशत 
लाल के प्रयत्नों से पंजाब नेशनल वेंक की स्थापना हुई । १६०१ में प्रीपुल्स वेंके को 
यान का भे कभी लकी के का श्रेय भी इन्हीं को था । पीपुल्स बैंक की प्रगति चहुत ही श्रच्छी रही। 
१. समिति के ६ सदस्यों की (जिनमें सर पुरुषांचमदास ठाकुरदास भी थे) विमति टिप्पणी में इस वात की 


जारदार सिफारिश की गए थी कि राज्य द्वारा अपनो ही ३ करोड़ रुपये की पूंजी के साथ शीमातिशीघ्र 
विनिमय वेक की स्थापना की जाय । हु 


अधिकोषण (वेंकिंग) और साख श्फश, 


१६१३ में इसका दिवाला निकलने के समय इसके पास १०० शाखाएँ तथा १३ करोड़ 
रुपये से अधिक निक्षेप थे ।! १६०४५ में स्वदेशी झ्रान्दोलन के कारण, विशेषतः परिचमी 
भारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, नये बैंकों की बाढ़-्सी आ गई। बेंक ऑफ 
इण्डिया, बेंक श्रॉफ वर्मा, दि इण्डियन स्पीशी बेंक, दि सेण्ट्ल वेंक श्रॉफ इण्डिया, दि 
इण्डिया बेंक (मद्रास), दि पंजाब एण्ड सिंध बेंक, दि बैंक ऑफ मैसूर, दि बेंक श्रॉफ 
बड़ौदा और बम्बई बेकिंग कम्पनी के आरम्भ का श्रेय भी इसी युग को है। 

१४. बैंकों का दिवाला*--आरम्भ के कुछ दिनों तक तो इन बैकों ने अवश्य ही बड़ी 
प्रगति दिखाई, पर असल में बहुतों का कारोबार सट्ट बाजी मय शोर भ्ररक्षित था, तथा 
उनका नकद रिज़व दायित्व की अपेक्षा इतना क्षीणा था कि केन्स जैसे विद्वान के लिए 
उनके जीघ्र पतन की भविष्यवाणी करता कठिन बात नहीं थी । केन्स ने दुख के साथ 
अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते भी देख लिया ।? १६१३ में पीपल्स बेंक का 
दिवाला निकलने के पश्चात्‌ उसी साल स्पीशी बेंक के साथ कई बेंकों की भी वही 
हालत हुईं। १६१३-१४ के बीच लगभग ४५४ बेंकों की इतिक्रिया हुई। १६१४-१८ 
के युद्ध के समय तथा बाद की तेजी ने नये बकों को खड़ा होने की और भी प्रेरणा 
प्रदान की, पर बाद की मन्दी ने अपेकों का दिवाला मिकाल दिया। १६१४ में ११ 

बेकों का, १६१६ में १३ का तथा १६१८ में १६ बैंकों का दिवाला निकला । 

भारत के मिश्रित पू जी वाले बैंकों के लिए १९१३-२४ के बीच के वर्ष श्रति भयावह 
थे. इस अवधि में लगभग ६३ करोड़ रुपये के प्राप्त हिस्सा-पूंजी वाले करीब 
१६१ बेकों का दिवाला निकला। युद्धोत्तकालीन दिवालों में १६२३ में हुए बेंक 
ग्रॉफ शिमला का दिवाला प्रमुख है। इसका प्रभाव सुद्र-व्यापी तथा अ्रति दुःखदायी 
था। १९३८ में हुए ट्रावनकोर नैश्नल एण्ड क्वीलन बेंक का दिवाला हाल के दिवालों 
में सवंप्रमुख है। इस अ्रतुसूचित बेंक की इतिश्री ने निक्षेपकों को भ्रनन्‍्य स्थानीय बेंकों 
की स्थिति के सम्बन्ध में शंकित बनाकर दक्षिण भारत में बेकिंग संकट पैदा कर 
दिया । हर्ष है कि दूसरे केख्रों पर इसका असर नहीं पड़ा। १६३८-३६ में करीब 

६४ बेकों का या तो दिवाला निकल गया या किसी श्रस्य प्रकार से वे प्राणहीन ' 
हो गए । जनता के विश्वास को घक्का पहुँचना, पूजी लगाने की श्रादत में कमी होना 

तथा झ्ौद्योगिक और व्यावसायिक विकास की क्षति इत्यादि इसके श्रन्य गम्भीर 

परिणाम थे । 

': देखिए वी० टो० ठाकुर द्वारा लिखित शॉर्गेनाइनेशन ऑफ इस्डियन बैंकिंग, ए० ३१-३२। 

*. देखिए, श्री एस० के० मुरन्जन द्वारा लिखित मॉडरन बेकिंग इन इण्डिया! का ध्वां परिच्छेद, 


ते कुछ बंक्ों के विशेष उल्लेख के साथ भारतवर्ष के बैंकों के दिवाले का शअ्रति पठनीय और स्पष्ट 
वश्लेषण दिया गया है । 

केन्स ने भारतीय बेकों के दिवाला निकलने के पृष १६१३ में लिखा था कि “छोटे-छोटे 
को का कारोवार ऐसे देश में है जहाँ अ्रव भी संचय की ही प्रधानता है तथा ऐसे लोगों के साथ है, 
इनके लिए बेकिंग एक नई चीन है एवम्‌ इन वेंकों की नक्कद रकम भो अति अपर्याप्त दिखाई पड़ती 


। रा इसमें सन्देह करने की कोई भी गुनाश्श नहीं कि आगामी मन्दी के समय ये तहस-नहस 
जायेंगे । 


८६ भारतीय भश्र्थशास्त्र | 


१३. बैंकों का दिवाला निकलने के कारण--बेंकों के दिवाले के, विशेषतः १६१३-१४ 
में होने वाले दिवालों के, कारण निम्न प्रकार थे--(१) निश्लेष-दायित्वों के अनुपात 
में नकद का प्रतिशत कम श्रर्थात्‌ औसतन १० से ११ प्रतिशत था, (२) आप्त 
हिस्सा-पूँजी की कमी की पूर्ति हेतु निक्षेप श्राकषित करने के लिए दी जाने बाली 
व्याज-दर अधिक थी, (३) स्वीकृत भर विकी हुई हिस्सा-पूंजी में तथा विकी 
हुई हिस्सा-पूंजी और प्राप्त हिस्सा-पुजी के बीच उचित अनुपात का अ्रभाव, 
(४) बेकिंग कारोबार जानने वाले योग्य प्रवन्धकों तथा निर्देशकों का श्रभाव और 
संचालक-मण्डल द्वारा उचित निरीक्षण का न होना*'; (५) कुछ संचालकों तथा 
प्रबन्धकों का कपट व्यवहार, (६) भोले-भाले निक्षेपकों का आँकड़ों की तड़क-भड़ंक 
तथा पूजी में से भी बांटे लाभांश के कारण ठगा जाना, (७) ऐसे शमनकारी उपायों 
का श्रभाव जिनकी पूर्ति केवल सरकारी या अरद्धं सरकारी संस्थाश्रों द्वारा हो सकती 
थी, तथा (८) आपस में बेकों के बीच सहयोग की परम्परा का श्रभाव । 

कुछ भ्रालोचकों ने गलती से कहा कि बेंकों के ये दिवाले इस तथ्य के द्योतक 
हैं कि भारतवासी आधुनिक कोटि के व्यवस्थित बेंकों का प्रबन्ध नहीं कर सकते, 
पर यह भी नहीं भूलना होगा कि इस प्रकार की असफलता इंगलैण्ड तथा अमरीका 
जैसे देशों की मिश्रित पुजी की बेकिंग की श्रधिकोष-प्रणाली के सामान्य लक्षण हैं, 
जो श्राज अ्रधिकोष-कारोवार में अ्रगरुश्ना हें। जैसा कि श्री डोरास्वामी ने लिखा है 
भारतीय वेंकों के दिवालापन के पथ पर यूरोपियनों द्वारा संचालित संस्थाप्रों के दिव... 
भी पड़े मिलते हे? । इसकी पुष्टि वह प्रथम बेंक ऑफ बस्बई (१८६८), श्रावंधवाट 
बेक तथा एलाएन्स बेंक ऑफ शिमला की पअ्रसफलताश्रों के दृष्टान्त द्वारा करते हैं। 
यद्यपि कुछ हृद तक कपट-प्रवन्ध इन बेंकों के दिवालापन का कारण अ्रव्दय ही पाया 
गया, पर उनका प्रधान कारण तो शअ्रतुभव तथा ज्ञान की कमी ही थी। बेंकों 
की इन श्रसफलताओं ने यह सबक सिखाया कि बेकिंग न तो सीधा कारोबार है न 
केवल कपटपूर्णा ही तथा संक्रांति के खतरों को कम करने के लिए बैक की व्यवस्था- 
प्रणाली के सुधार, कर्मचारियों का सावधानी से चुनाव श्र स्वस्थ बेकिंग व्यवस्था 
का पालन करना अति आवश्यक है । 

१६१३-१४ के बेंकों के दिवालों से यद्यपि अनेक अ्रयोग्य बैंकों के साथ ही 
कुछ योग्य वेंक भी समाप्त हो गए, पर इसका कम-से-कम एक सुपरिणाम तो अवश्य 
हुआ कि जो कुछ दुर्वल बवेंक भारतीय बेकिंग प्रणाली के कलंक रूप में थे, उनका 
अन्त हो गया। इसके अलावा बैंकों की इन अ्रसफलताओं ने बेंक ऑफ इंगलेंड के 
ही समान एक ऐसे केन्द्रीय वेंक की आवश्यकता स्पष्ट कर दी जो साधारण समय:> 

. बेंकों को स्वस्थ मार्ग पर चलने में मदद करे तथा संकट के समय उनके लिए 
१. “यह वात टीक वेसी दी हे कि विना किसो शिक्षित अफसर को साथ लिये तथा अधिकारियों की 
हक पा । हो सेना लड़ाई में चत्चो जाय 7--शिरान लिखित इंडियन फिनान्स एण्ड बेकिंग, 


टू 
8. ४ 
2 दे 


गए, भी एल्न० वी० टोरान्वामी द्वारा लिखित “ंटियन फिनानस, करेम्सी एस्ट वे किंग, ए० 2 । 


गअधिकोषणु (बेंकिंग) और साख ह्८७ 


बेकिंग नीति निर्धारित करे । यह कहा जा सकता हैं कि १६३४ में रिजवे बेंक ऑफ 
इंडिया की स्थापना द्वारा ये च्ुटियाँ दूर हो गई हें (देखिए पैरा ३६) । 
१६३८ के दक्षिण भारत के वेकिंग संकट ने अनुसूचित बैंकों को रिजव बेंक 
“के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने की आवश्यकता का अनुभव करा दिया, ताकि इसके समक्ष 
वे अ्रपनी स्थिति तथा व्यापार का स्पष्ट चित्रण रख सकें, जिससे संकट के समय रिजुवे 
बैंक योग्य संस्थाओ्ों को साख सहायत्ता दे सके ।! इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि 
अनुसूचित बैंकों के पास पुनभुंगतान योग्य पर्याप्त श्रेदेय का न होना उन्हें पेशगी 
प्रदात करने की कठिनाइयों में से एक है । १६१३-१४ तथा बाद में होने वाले दिवालों 
ने भी अधिकोषण सिद्धान्त तथा व्यवहार-सम्बन्धी उचित शिक्षण की व्यवस्था की 
ग्रावश्यकता को स्पष्ट कर दिया । विस्तीणं प्रचार का महत्त्व भी सुशिक्षित बेंक कर्म- 
चारियों तथा वेंक-सम्बन्धी कानूनों से कम नहीं है। जनता इसके सहारे किसी 
भी समय वेंकों की स्थिति का अनुमान आसानी से लगा लेती हैं। इसके अलावा यह 
भी झ्रावश्यक हैं कि बेंक अपनी गौरवशाली परम्परा तथा जनता के प्रति अपनी 
जिम्मेवारी को बनाए रखें। 
१६. पर्याप्व नकद कोष का सहत्त्व--वबेंकों के पास पर्याप्त नकद का रहना स्वस्थ 
महाजनी की प्रारम्भिक श्रावश्यकता है, पर अनेक देशों में प्रायः देखा गया है कि 
इसके प्रति असावधानी के कारण काफी बरवादी उठाने के बाद ही वे इस कल्याण- 
“../री सबक को सीखते हैं । ऐसा लगता हैँ कि भारत के मिश्रित पूजी वाले वेकों ने 
दिवाले के रूप में काफी शुल्क चुकाकर कम-से-कम इस सबक को सीख ही लिया 
है । इसका प्रमाण हैं हाल में उनके द्वारा की गई काफी सुरक्षित धन रखने की 
स्तुत्य आकांक्षा । इस विषय की महत्ता वम्बई श्रधिकोष खोज समिति के उस सुझाव 
से स्पष्ट हो जाती है जिसमें इसने कहा था कि संयुक्तराज्य श्रमरीका के समान हमारे 
देश के बैंक की एजेन्सियाँ भी पर्याप्त नकद कोष रखने के लिए कानुन द्वारा बाध्य की 
जानी चाहिएँ। पर केन्द्रीय श्रधिकोष खोज सामति ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं 
किया | उन्हें इस वात का भय था कि कानुन द्वारा निश्चित की गई निम्ततम सीमा 
को बेक के प्रबन्धकर्त्ता अधिकतम सीमा मानने लगेंगे तथा कानुनी पावंदी से बचने के 
लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया जायगा। समिति ने यह विषय बेंकों की ही 
सद्बुद्धि तथा विवेक पर छोड़ देना अच्छा समझा (के० भ्र० रि०, ७०६)। लेकिन 
१९३६ में संशोधित कम्पनी एक्ट द्वारा निम्ततम नकद रखने का विधान कर दिया 
गया है (आगे देखिए, पैरा १६) तथा १६३६ में रिजवे वेंक ने एक बेंक एक्ट के लिए 
““-जो प्रस्ताव रखा उसका प्रयोजन वेंकों के साधनों की पर्याप्त तरलता की प्राप्ति करना 
ही है (भागे देखिए, पैरा २०) । 
१७. सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों की प्रगति--३१ दिसम्बर, १६३७ को हिन्दुस्तान 
में एक लाख तथा उससे अधिक पूजी वाले १५१ मिश्चित पूंजी वाले बैंक थे । उनके 
_ पास ७,७३ करोड़ रुपये प्राप्त हिस्सा-पूजी में, ६,२७ करोड़ रुपये सुरक्षित तथा 
१, यह पहला बेंकिंग संकट था जिसका मुकावला रिजव' बैक को करना पढ़ा । 


इंप८ भारतीय अथेशास्त्र 


अन्य कोष में, १०८५,६६ करोड़ रुपये का निक्षेप एवं १८,१३ करोड़ रुपये नकद थे । 
इनमें से छः के पास ही सबसे अधिक निश्षेप था। बेक श्रॉफ मसूर तथा वक आफ 
वडौदा को तो राज्य की संरक्षता प्राप्त थी, अतः केवल चार मिश्रित पूजी वाले बेंक 
ही भारतवर्ष के इस क्षेत्र में निजी व्यावसायिक साहस के एकमात्र दप्टान्त थ। उन 
चार बैंक का नाम है दि बेंक ऑफ इंडिया, दि सेण्ट्ल बेंक ऑफ इंडिया, दि पंजाब 
नेशनल बैंक तथा दि इलाहाबाद बेक (कलकत्ता)। इनमें से केवल सेण्ट्रल बेक श्रॉफ 
इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंकों ही भारतीयों द्वारा प्रवन्धित थें। १६१३-१४ की 
असफलताओं के कारण बैकों के कारोबार में मंदी आ गई, पर १६१५ के आरम्भ से 
ही बैंकों का सतत विस्तार पुनः शुरू हुआ । यह विस्तार विशेषतया निक्षेप के क्षेत्र में 
था जो १६२१ में ८० करोड़ रुपये तक पहुँच गया | १६१४-१८ की लड़ाई के समय 
की मुद्रास्फीति तथा नई बेकिंग कम्पनी खड़ी करने की युद्धोत्तकालीन तेजी इस 
विस्तार के आंशिक कारण थे । १६२१-२२ के बीच कुछ अ्रवनति हुई | युद्धोत्तरकाल 
की इस अवनति में १६२३ की अ्वनति विशेष उल्लेखनीय है । इसके बाद स्थिति कुछ 
सुधरने लगी | शायद चल-कोष के अंधाधुघ पूजी-विनियोग के अभाव तथा स्वर्ण 
निर्यात के मुनाफे के कुछ हिस्से को बेंकों को प्राप्त हो जाने के कारण आ्राथिक मंदी ने 
बैंकों की निक्षेप-स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव नही डाला। इन बैंकों के निक्षेप की 
वृद्धि तथा इनकी शाखाओं के कारोबार का बढ़ जाना ही इस लक्ष्य का द्योतक है 
कि हाल में सम्मिलित पूंजी वाले बैंकों का बहुत श्रधिक विस्तार हुआ है। श्रभ्नी 
हाल तक सरकार तथा सावेजनिक संस्थाओं से सम्मिलित पूजी वाले बेंकों के। 
बहुत कम सहायता मिलती थी। अप्रैल, १६३४ में रिजवे बेंक झॉफ इंडिया की 
स्थापना के पश्चात्‌ यह स्थिति बदल गई। बड़े-बड़े बेंक (जो रिजव बेंक से अनुसूचित 
हैं) तो रिजव॑ वेंक की मदद तथा राय लेने के भ्रधिकारी हैं ही, इसके श्रलावा कुछ 
शर्तों को पूरा करने वाले छोटे बेंक (गैर-अनुसूचित) भी रिजर्व बैंक की राय ले 
सकते हैं । - 

भारत के मिश्चित पूजी वाले बेंकों के इत्तिहास की १६२३ में घद्ने वाली दो 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ विचारणीय हैं। प्रथम, १६१८ में प्रारम्भ हुए टादा इण्डस्ट्रियल 
बंक का विलयन सेण्ट्रल वेक श्रॉफ इण्डिया के साथ हो गया और इसने समर्थ भारतीय 
प्रवन्ध के अन्दर रहकर इस देश के प्रमुख मिश्रित पूजी वाले वबेंकों में श्रपती स्थिति 
बना रखी है | यह विलयन भारतीय वेकिंग की सामान्‍य प्रवृत्ति, जो इस प्रकार के 
विलयन या एकीकरण के विरुद्ध है, का श्रपवाद-मात्र है । 

१६२३ की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना एलाएन्स बेक श्रॉफ शिमला का दिवाला 
आग, 
निशक्लेपकों को उनके पावना का ४० ०. क हे मकर व > है 

० ः इस मामले में 
सरकार ने भ्रपना हस्तक्षेप इस आधार पर न्याय-संगत कहा था कि ऐसे बेकों के 
असेफत हा जाने से दूसरे वेकों पर भी विपत्ति झ्ाये बिना न रहती तथा इस संकट 
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को अगर शीघ्र ही दूर नहीं किया जाता तो भारत के बेंकों की स्थिति श्रौर भी बुरी 
हो जाती । एलाएन्स वेंकों के प्रति सरकार तथा इस्पीरियल केंकों द्वारा किये गए 
सहानुभूतिपुर्णं कार्यों तथा १६१३-१४ की विपत्ति में पड़े हुए मिश्रित पूंजी वाले बेंकों 
क॑ प्रति उनकी उदासीनता की भिन्‍नता की ओर संकेत करके आलोचकों ने सरकार 
की कड़ी श्रालोचना की । 

ट्रावनकीर नेशनल एण्ड बवीलन बैंक की १६३८ की श्रसफलता तथा दक्षिणी 
भारत के बेंक-सम्बन्धी कारोबार के उन संकटों का वर्णान हम ऊपर कर चुके हैं जिनकी 
दूसरे प्रान्त के वेंकों की स्थिति पर कोई बहुत बुरी प्रतिक्रिया नहीं हुईं, पर एक अनु- 
सूचित बैंक की असफलता ने देश में बड़ी बेचैनी फैला दी । एक श्रोर तो रिजूवे बेंक 
तथा परिगरिततत अनुसूचित बैंकों के आपसी सम्बन्ध का तथा दूसरी भ्रोर बेंक सम्बन्धी 
विस्तृत अधिनियम का प्रइन उपस्थित कर दिया१ (सेक्शन २०) । १६१३-१४ तथा 
१६३६-४५ के युद्ध का जो कुछ असर भारतीय वेकिंग पर पड़ा उसका विवेचन इस 
परिच्छेद के अन्त में किया गया है । 

रिजर्व बैंक के मार्म-प्रदर्शन में रहने पर इस देश के सम्मिलित पूजी वाले 
बैंकों के विकास की बहुत्त सम्भावना है। ये बेंक अपने दोनों झोर के प्रतिद्न्द्ियों से 
बहुत-कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति का 
कथन है कि इन्हें देशी महाजनों के मितव्ययी प्रबन्ध तथा पाश्चात्य बैंकों की कार्यक्षमता 
एव, आधुनिक प्रणाली के सम्मिश्रण पर चलना चाहिए (के० श्र० रि० ५६८) । 
१८, बैंक सम्बन्धी नियमन--बार-बार होने वाली वेंकों की उपयुक्त भयावह 
असफलताओं तथा स्वस्थ राष्ट्रीय आधार पर बेंकों की विकसित करने के विचार से 
इनका साभशिप्राय नियमन आवश्यक समझा गया। सरकार द्वारा परम्परागत 
निःहस्तक्षेप की नीति अपनाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति 
१६३६ तंक असन्‍्तोषजनक ही रही । दूसरो सम्मिलित पूजी वाली कम्पनियों के ही 
समान १६३६ तक सम्मिलित पूजी वाले वेंक भी इण्डियन कम्पनी एक्ट १६१३ द्वारा 
शासित थे। इस कानून के केवल थोड़े-से परिच्छेद ही सम्मिलित पू जी वाले बेंकों से 
विशेष रूप से सम्बन्धित थे । इस पुराने कानून में बेकों के लिए वाधिक बैलेन्स शीट 
को तेयार करने तथा साल में दो बार व्यवस्था-विवरण-पतन्र को प्रकाशित करने की 
रीति के सम्बन्ध में थोड़े नियमों का पालन करने के श्रलावा और था ही क्या ? 

केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति ने इस प्रह्त पर गम्भी रतापूर्वक विचार करने 


«नी परचात्‌ भारत के सम्मिलित पूंजी वाले बंकों के सम्बन्ध में कानून बनाने की एक 
योजना बनाई । उसने सिफारिश की कि कम्पनी एक्ट के वर्तमान नियमों को थोड़े 


संशोधित रूप में तथा उसमें बेंक-व्यवस्था, प्रवन्ध, जाँच एवं निरीक्षण और दिवाला 
एवं एकीकरण सम्बन्धी कुछ घाराझ्रों को सम्मिलित करके एक विद्येप बेंक अधिनियम 
१. दक्षिण भारतीय देकिंग संकट के समय रिजर्व देंक आफ इंडिया द्वारा किये गए. काम और 
द्रावनकोर नेशनल एण्ड वचीलन वेंक के प्रति इसका रुख तथा उसकी आलोचना के लिए श्री एस० 
के० मुरंजन लिखित मॉडल व किंग इन इण्डिया? के प्रथम संस्करण के पृ० २८५-८८ देखिए । 


३६० भारतीय अर्थशास्त्र 


पारित किया जाना चाहिए ।*१ 
१६, संशोधित इशिडियन कम्पनीज्ञ एक्ट ( १६३६ ) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध 
विशेष विधान--पाँच वर्ष के विलम्ब के पश्चात्‌ भारत सरकार ने श्रधिकोषों से 
सम्बद्ध विशेष विधानों को अपने इण्डियन कम्पनीज्‌ ( एमेण्डेड ) बिल में सम्मिलित... 
करने का निएमवय किया । १६३६ में इस बिल ने कानून का रूप ले लिया। सरकार ने 
स्पेशल वेंक एक्ट का आश्रय न लेकर इस रास्ते को इस आधार पर अपनाया, क्योंकि 
अधिकोप से सम्बन्धित श्रलग अधिनियम बनाने की सम्भावना निकट भविष्य में 
नहीं थी । इसके अलावा रिजर्व बैंक एक्ट तो पहले से ही करीब सभी प्रम्नुख बैंकों के 
सम्बन्ध में लागू हों चुका था। नये विधान निम्नलिखित हैं और इनका प्रारूप तैयार 
करते समय केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति की सिफारिशों का ध्यात रखा गया था 
(१) बेकिंग कम्पनी वह है जो रुपया उधार देने, हुण्डियों का बट्ठा करने, 
विदेशी विनिमय की खरीद या बिक्री करने, साख-पत्चों की मंजूरी देने, वेशकीमती 
वस्तुओं को संरक्षण में रखने, पूृजी-हिस्से, ऋण-पत्र श्रादि का बीमा करने तथा 
उनका लेन-देन करने, और प्रन्यासों को ग्रहण तथा उनका सम्पादन करने 
आ्रादि कार्यो में से किसी एक या सभी को करने के श्रतिरिक्त चालू खाते परया 
अन्य प्रकार से निक्षेप स्वीकार करने का, जिसकी वापसी चेक, हुण्डी या श्रार्डेर 
द्वारा हो सकती है, अपना प्रमुख व्यवसाय करती हैं। (२) अधिकोष कम्पनी की 
रजिस्ट्री इस शर्ते पर की जायगी कि कम्पनी के विधान-पत्र में यह उल्लिलिए, 
हो कि कम्पनी केवल साधारण बेक-सम्बन्धी कार्य करेगी। (३) भविष्य में बंकों के 
प्रवन्ध-हेतु प्रवन्ध अ्रभिकर्त्ताश्रों की नियुक्ति निषिद्ध है। (४) हिस्सा-पूजी के बँटवारे 
द्वारा ५०,००० रुपये की कार्यशील पूंजी एकन्न हो जाने का प्रमाण-पत्र देने पर ही 
कम्पनी कार्य आरम्भ कर सकती है। इस प्रकार निम्नतम पू जी का रखना अनिवार्य 
हो गया है। (५) किसी भी बेकिंग कम्पनी को यह अ्रतुमति नहीं है कि वह श्रपनी 
प्रदत्त पूजी पर किसी प्रकार का दायित्व लादे। (६) किसी भी प्रकार के बापिक 
लाभांश वितरण की घोपणा करने के पूर्व लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत सुरक्षित 
कोप में जमा करना श्रनिवायं है, जब तक यह कोप छुकाई हुई पूजी के बराबर न हो 
जाय । इस प्रकार एक सुरक्षित रकम का होना अनिवार्य कर दिया गया है! श्रवधि- 
दायित्व (टाइम लाइविलिटीज) का १३ प्रतिशत तथा माँग-दायित्व (डिमाण्ड लाइबि- 
लिटीज) का ५ प्रतिशत का एक नकद निम्ततम नकद कोप रखना आवदयक है तथा 
प्रनुमूचित बैंकों को छोड़कर अन्य वेंकिंग कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की रकम तथा 
दोनों प्रकार के दायित्वों का विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना झ्रावइ्यक है । 
(८) किसी वेंकिंग कम्पनी को यह इजाजत नहीं कि वह एक ऐसी कम्पनी के अतिरिक्त, 
जिसका निर्माण स्वयं उसी ने, भन्यास को ग्रहण करने एवं उनका सम्पादन करने या 
पा ता या गा 
बना ) भाग १० ए, धारा २७७ एफ के २७७ एन तक 5 330 2000 कक 
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जायदाद के प्रवन्ध आ्रादि को लेने श्रादि उद्दे श्यों से, जो निक्षेप को स्वीकार करने से 
सम्बद्ध नहीं हें, किया है, किसी श्रव्य सहायक कम्पनी में हिस्सा निर्मित करे या 
धारण करे | (६) बेकिंग कम्पनियों को अ्ल्पकालीन कठिनाइयों के कारण दिवालापन 
-से बचाने के लिए अदालत को यह अधिकार दिया गया कि बेकिंग कम्पनियों के दरखास्त 
” करने पर, बशतें कि दरखास्त के साथ रजिस्ट्रार का विवरण भी हो, वह इन कम्प- 
नियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही को रोक सके । रजिस्ट्रार को यह अधिकार 
है कि इस हेतु वह कम्पनी के ही खर्च पर उसकी वित्तीय व्यवस्था की जाँच कर सके । 
२०. वेंकिंग के नियमन-हैतु हाल में की गईं वेधानिक ब्यवस्थाएँ*--नई व्यवस्था 
भारतीय बेकिंग को श्रधिनियमित करने की दिशा में एक कदम आगे तो श्रवश्य थी, पर 
श्रभी भी अलग से एक बेंक एक्ट की श्रावश्यकता थी। नवम्बर, १६३६९ में रिजवे 
बेंक ने सरकार के सामने जिन थोड़े-से प्रस्तावों को रखा वे इस सामात्य सिद्धान्त पर 
आधारित थे कि निक्षेपकों के हित की रक्षा करके देश में जनता के मध्य अधिकोष- 
प्रणाली का प्रचलन बढ़ाना ही सर्वप्रधान उह्द श्य होना चाहिए । वे सुसंचालित तथा 
श्राथिक दृष्टि से सुदृढ़ अधिकोषों का जाल फैलाना चाहते थे, जिससे रिजुबे वेंक को देश 
के साख-संगठन का समन्वय करने तथा रिजव बेंक ऐक्ट द्वारा निदिष्ठ साख-विस्तार की 
शक्ति का उचित उपयोग करने में समर्थ वना सके । 
११ प्रप्रेल, १६९४४ को असेम्बली ने रिज़व बेंक के प्रस्ताव के आधार पर 
“तैयार किए गये एक विल ( बैंकिंग कम्पनी बिल १६४५ ) को श्रपने कार्य सूची मेंरख 
लिया, पर असेम्बली के भंग हो जाने से यह विधेयक गिर गया। १४ मार्च १६९४६ को 
इसे पुनर्निर्वाचित असेम्बली के सामने पुनः रखा गया । जनमत को दृष्टि में रखते हुए 
इस बिल में कुछ संशोधन इस उद्ं श्य से कर दिया गया कि बेकों के ऊपर रिजर्व बेंक 
का अधिक नियस्त्रण रह सके । 
जिस समय व्यवस्थापिका सभा में इस बिल पर विचार हो रहा था उसी 
समय केन्द्रीय सरकार ने १५ जनवरी, १६४६ को एक श्रध्यादेश जारी करके [ वेंकिंग 
कम्पनीज़ ( इन्सपेक्शन ) श्रॉडिनेन्स १६४६ | सरकार को यह श्रधिकार प्रदान किया 
कि रिज़व बैंक के निरीक्षण के विवरण के अवलोकन के पश्चात्‌ अ्रगर सरकार 
यह समभती है कि किसी बेकिंग कम्पनी की कार्यवाहियाँ उसके निक्षेपकों के हित के 
विरुद्ध हें तो वह उसे सुधारने का उपाय कर सकती हैं। जहाँ भी श्रावश्यकता पड़े 
सरकार तत्सम्बद्ध वेकिंग कम्पनी को नया सिक्षेप लेने से निषेध कर सकती, उसे अनु- 
सूचित बेंकों की सूची में लेने से इन्कार कर सकती या अगर वह पहले से ही इस सूची 
में हो तो उसे निकाल भी सकती है। बेकिंग कम्पनीज़ बिल पर विचार-काल में 
शाखाओं के अनियोजित विस्तार को तियन्त्रित करने* तथा शाखाओं के साधनों की 
अपेक्षा उन पर भ्रधिक खर्च करने एवं अप्रशिक्षित ( अनट्र ण्ड ) कतू-वर्ग को रखने 
१. रिपोर्ट ऑन करेन्सो एण्ड फाइनांस, १ ६४८-४६ का अनुच्छेद ६५ देखिए। 


२, अनुसूचित वक्ों ने १६४६ के प्रथम तीन माह में ७६, अप्रैल से जून तक ७३ तथा जुलाई से 
सितम्बर, १६४६ ई० तक १४० शाखाएं खोलीं। ' 


३९२ भारतीय भ्र्थशास्त्र 


श्रादि श्रवांच्छित विकास को रोकने के उद्देश्य से बेकिंग कम्पनीज् एक्ट ( शाखाओं 
पर प्रतिबनन्‍्ध ) १६४६ को पास किया गया जो २२ नवस्थर, १६९४६ से लागू हों 
गया । इसके श्रनुसार रिज्षव बेंक की पूर्व-प्रनुमति बिना कोई भी बेकिंग कम्पती ने 
कोई नई शाखा खोल सकती है और व किसी विद्यमान शाखा का स्थान ही बदला: 
सकती है । इस प्रकार की आज्ञा देने के पूर्व रिजव॑ वेंक भी शाखा की वित्तीय स्थिति, 
पूर्व-इतिहास, प्रबन्ध की सामान्‍य प्रकृति, पूंजी की पर्याप्तता*, झ्रामदनी की झाशा 
तथा इसके द्वारा जनहित के लिए किये गए कार्यो पर विचार कर लेगा और श्रगर 
श्रावश्यकता पड़ी तो केन्द्रीय सरकार की पूव॑-स्वीकृति से वह वेंक के हिसाव तथा दूसरे 
कागजातों की जाँच भी कर लेगा ।* 

दि बैंकिंग कम्पनीज़ (कन्द्रोल) आडिनेन्स, १६४८ में बैंकिंग कम्पनीज बिल 
की कुछ धाराश्रों को तुरन्त ही इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया कि वह बेकिंग 
पद्धति को ठीक तरह से नियमित करने में रिजव॑ बेक की सहायता कर सके । इसके 
श्रन्तर्गत रिजर्व वेक को यह श्रधिकार मिला कि वह झ्पनी समझ के अ्रतुसार पर्याप्ते 
जमानत पर झावश्यक पेशगी दे श्रौर बेकों की उधार देने की नीति तथा उनके कारो- 
बार की जाँच कर सके । अधिनियम के अन्तर्गत यह श्रावदयक होगा कि प्रत्येक बैंक 
प्रमासिक अवधि के अन्त में इस देश के अपने अवधि तथा सॉग-दायित्व के कम-से-कम 
७५% श्रादेय को भारत में रखे | रिजव वेंक की सहमति से ही बेकों के बीच एकी- 
करण प्रबन्ध की योजना तथा समझौते का होना सम्भव था। बेंकों से सामयिक अं. 
तदर्थ ब्योरे को माँगने तथा जन-हिताथे उन्हें प्रकाशित करने का अ्रधिकार रिजु्व बेक 
को दिया गया। श्रध्यादेश में यह भी निर्देशित था कि श्रावेदन प्राप्त होने पर 
न्यायालय द्वारा रिजूव॑ बेंक को नियुक्ति किसी बेंक के सरकारी निस्तारक (श्रॉफिसियल 
लिविवडेटर) स्वरूप भी हो सकती है । 

अधिकोपीय श्रधिनियम, १६४६--श्रन्ततोगत्वा भारतीय संसद ने १७ 
फरवरी, १६४६ के श्रधिकोप अधिनियम को पारित कर दिया तथा १६ मार्च, १६४९ 
से इसे लागू भी कर दिया गया । १६१३ के कम्पनी-श्रधिनियम के श्रन्तर्गत दी हुई 
वेंक-सम्बन्धी धाराश्रों तथा तब से श्रव तक के श्रधिमियमों और श्रध्यादेशों की बातों 
का नये श्रधिनियम में समावेश था और जहां तक अधिकोपों का प्रइदन था, केवल नया 
अ्रधिनियम ही उन पर लागू होगा । इसमें कतिपय नई धाराश्रों का समावेश भी है-- 

(६१) यह कातुन सहकारी वेंकों को छोड़कर सभी श्रधिकोपों पर लागू है तथा 
भारतीय संसद को भारतीय संघ में शामिल हो जाने वाले जिन राज्यों के लिए वेकिंग 
कानून बनाने का अधिकार है वे राज्य तथा इस देश के सब प्रदेश इस श्रधिनियम के; : 
श्रधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं । इस श्रधिनियम ने वैंक-कार्य की परिभाषा यों दी है---कर्ज 
4. पक्र अमुख इछ्ास्त के अनुसार २४००० रुपण के प्राप्त हिस्सा पूजी वाले एक बंका की ३४ 
शायाएद थी तथा उसने ५ अतिशत लाभांश घोषित किया था। अगर उसके निन्नेपकों ने मिक्षेप 


निकालने को अपना उसे जमा करना दो सरल पाया तो यह कोर्ट आश्चर्य का बात नहीं हुईं । 
2« सन्‌ (४४-४६ आर <€€४६-४७ दवा रिपोट स श्रॉन करसी श्ण्ट फादनांस देख्विए ! 


अधिकोषण (बेकिंग) और साख ३९३ 


देने या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निक्षेप स्वीकार करना, जिन्हें मांगते ही 
या अन्य प्रकार से लौटाना हो तथा जो चेक, हुण्डी, श्राडर या अन्य उपाय द्वारा 
वापस माँगरे जाने के योग्य हों। सुरक्षा तथा तात्कालिक वापसी की दृष्टि से जिन 
“5; संस्थाओं में कोष जमा किया जाता है उन तक अधिनियम के क्षेत्र को सीमित करने 
तथा १६९३६ के इण्डियन कम्पनीज एक्ट की २७७वीं धारा में दी 'प्रमुख व्यापार' शब्द 
की परिभाषा के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए उपयु क्त सरल परिभाषा 


अधश्वश्यक थी | श 
(२) रिजर्व बेंक इस कानून के श्रन्तर्गंत थ्राने वाले सारे बेंकों की वित्तीय 


स्थिति की हृढ़ता के श्रति निश्चिन्त हो जाने के बाद उन्हें अधिकार-पन्न प्रदान करेगा,. 
पर अगर कोई देश भारत में निबन्धित बेंकों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित करता है तो 
उस देश में रजिस्टर्ड ( इतकारपोरेटेड ) बेंक को अ्धिकार-पत्र नहीं दिया जा सकता । 

(३) अधिनियम में बेंक के भौगोलिक कार्य-क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए उसकी 
प्राप्त हिस्सा-पूंजी तथा सुरक्षित कोष की निम्नतम सीमा भी निर्धारित कर दी 
गई है। 

(४) अधिनियम के अनुसार श्रौर अनुसूचित बैंकों के लिए भी यह अ्रनिवार्य 
है कि वे अपने पास या रिज़वें बेक में कम-से-कम अवधि-दायित्व का २% तथा 
माँग-दायित्व का ५४% धन सुरक्षित रखें तथा प्रत्येक शुक्रवार के नकद एवं समय व 

““मँग-दायित्व के आँकड़े प्रातिमास रिजवव बैंक को प्रस्तुत करें । 

(५) प्रत्येक बेक के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून के लागू होने के दी 
वर्ष पश्चात्‌ अपने समय और मॉँग-दायित्व का २०% नकद में या प्रचलित बाजार-- 
दर के अनुसार मुल्यांकित स्वर्ण या ऋणामुक्त स्वीकृत प्रतिभृतियों में रखें। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक त्रेमासिक अवधि के अन्त में उनके समय तथा माँग-दायित्व की 
७५४ निधि को श्रपने क्षेत्र में ही रखना भी झ्रावश्यक है । 

(६) किसी अधिकोप के संचालकगरण को दूसरी कम्पनी का संचालन करने,, 
प्रबन्ध अभिकर्त्ता (मैनेजिग एजेण्टों) की नियुक्ति करने या किसी ऐसी फर्म को, जिसमें 
किसी संचालक का स्वार्थ निहित हो या किसी संचालक को असुरक्षित ऋण था 
पेशगी देने का निषेध है । 

(७) रिज़ब बेक के इस समय निम्नलिखित कानूनी अधिकार तथा कतंव्य 

“(क) बेकों को ऋणु-सम्बन्धी नीति तथा उसकी सीमा निश्चित करने व सूद लैने 

के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना, (ख) किसी विशेष कार्य व किसी प्रकार के कार्यों 
के सम्बन्ध में चेतावनी देने या उन्हें करने से निषेध करना, (ग) समय-समय पर तथा 
एतदर्थ व्यौरा माँगना एवं उसे प्रकाशित करना, (घ) स्वयं ही या सरकारी आज्ञा-- 
नुसार बंकों का निरीक्षण करना, (च) नये शाखा-कार्यालयों को खोलने या किन्‍हीं 
वर्तमान शाखा-कार्यालयों का अन्तरण (ट्रान्सफर) करने की अनुमति देवा या न 
देवा; (छ) किसी बेकिंग कम्पनी के कारोबार को बन्द करने वाले मुकहमे के सिलसिले 

में न्‍्यायालय से स्वयं को सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की माँग करना; (ज) देश: 


'३६४ भारतीय अर्थशास्त्र 


में अधिकोषीय उन्नति व प्रवृत्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक वाधिक विवरण 
देना व इसे समडिशाली बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देना ।* 
२१. निकासी-गृह--'निकासी-ग्रह' पद्धति का आरंभ इंगलण्ड में १८वीं शताब्दी के 
अन्तिम चतुर्थाश में हुआ । अनेक प्रतिदावों (क्रासकलेम्स) का सन्धान (एडजस्टमेण्ट) 
इसमें नकद या द्रव्य के वास्तविक उपयोग के बिना ही कर दिया | इस पद्धति के 
कारण ही इंगलेण्ड तथा अन्य देशों की चेक पद्धति का आशातीत विकास हुआ है । 
इस पद्धति की अत्यधिक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निकासी-ग्रृह के सदस्य 
बैंकों में से एक बैंक भुगतान बैंक या बेंकों का बैंक के रूप में कार्य करे तथा दूसरे बैंक 
इसके पास कुछ रकम रखें ताकि प्रतिदावों का भुगतान पूर्णूूपेणा तथा आसानी से 
हो जाय । 
बर्मा तथा पाकिस्तान के अलग होने के पूर्व कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कराची 
न्तथा रंग्रन के निकासी-ग्रह भारतवर्ष के प्रमुख गहों में से थे। कानपुर, लाहौर, 
दिल्‍ली, शिमला तथा अ्रहमदाबाद में भी निकासी-ग्रहों की स्थापना की गई। श्रनेक 
स्थानों में, जहाँ ये नहीं हैं, वहाँ हिसाब के निपटारे के लिए एक श्रन्य पद्धति का ही 
उपयोग होता है। इसके द्वारा उन जगहों के बीच के देन को चुकाने के लिए इम्पी- 
रियल वेंक पर ही चेक दिया जाता है। रिजर्व बेंक, इम्पीरियल बेंक, विनिमय बेक, 
अंग्र जी बेकिंग तथा एजेन्सी-फर्मो और प्रमुख मिश्चित पूंजी वाले बेंकों में से अधिकांश 
निकासी-ग्रह के सदस्य हैं | भुगतान करने या वेंकों के बेंक का कार्य भारतीय _ 
रिजवं वेक करता है। प्रत्येक सदस्य बैंक का एक-एक प्रतिनिधि सप्ताह में एक 
निश्चित दिन पर निकासी-ग्रह की सभा में उपस्थित होता है । चूँकि सदस्य बेंक का 
हिसाव प्राय: रिजर्व बेंक के साथ रहता ही है, अतः नकद को किसी रूप में भी प्रयोग 
में लाये विना ही प्रतिदावे (क्रास क्लेम्स) के निरसन (कैन्सिलेशन) के पश्चात्‌ बची हुईं 
अन्तिम रकम का निपटारा चेकों या वही के दाखिलों (द्रुक एण्ट्रीज्‌) द्वारा ही हो जाता 
है। केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के सम्मुख इम्पीरियल बेक के तत्कालीन मेनेजिग 
गवनेर श्री मंकडानल्ड ने निपटारा करने वाले वेकों की एक परिषद्‌ की स्थापना 
का सुझाव रखा था । निकासी-ग॒ह के निजी नियम होने चाहिए तथा प्रत्येक निकासी- 
गृह का विस्तारपूर्वक प्रवन्ध करना चाहिए। प्रत्येक सदस्य बैंक के अपने-अपने तथा 
निकासी-मृह के साहुकार वेंक होने चाहिए। हमारे देश में रिजव वेंक की स्थापना 
होने के पहले तक इम्पीरियल बैंक ही इन कामों को करता था | इस कारण गड़बड़ी 
भी पैदा हो जाती थी तथा अन्य बैंक प्रायः इम्पीरियल बेंक में रखे हुए अपने कोप 
वे किंग कम्पनी अधिनियम के श्रन्तर्गत रिजव बक ने सन्‌ १६५४ ई० में २२७ ब को का निरी- 
छण किया । इन निराक्षर्णा के फलखरूप अशिक्षा, कु-्प्रशिक्षण, परम्परा की क्रमी के कारण होने 
वाली त्रांदयों दूर हो रही हैं । निरोक्षण के फलस्वरूप पता चला है कि वं्कों के कार्यो में निम्नलिखित 
उल्डसनीय बुराग्या द्वैं-- अपयाप्त रिजवे; अति कम नकद-आदेय; अवधि पर न चुकाणए ऋण, अचल 
सम्पत्ति के आधार पर दिये अधिक ऋण तथा सन्देहात्मक ऋणों का अधिक अनुपात । अभी सभी बे कों 


ने लासमेन्स भी नही लिया है । रिज्य बक इस सम्बन्ध में शने:-श्ने: प्रगति की नीति वरत रहा दै 
ज्सस निल्‍्नपर्की को दानि न पहुँचे ओर वयथासम्भव अधिक वंक लाइसेन्स प्राप्त कर सकें । 


है 


है! 


रे 
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को निकासी-ग्ृह में रखे हुए एक श्रंश के समान ही इंस निपटारे के अ्रंतर को 
बराबर करने का एक साधन मात लेते थे और वे इस बात को भ्रूल जाते थे कि 
रकम की झावश्यकता केवल लिपटारे की भिन्‍नता को ही पुरा करने के लिए ही न 
होकर प्रन्य बैक सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए भी है। चेक का व्यवहार 
केवल व्यावसायिक शहरों तक में ही होने के कारण श्रभी यह अपने शैशव-काल से ही 
गुजर रहा है, पर श्रव धीरे-धीरे यह देहात की ओर भी फैल रहा है और इम्पीरियल 
बेंक की बहुत सी शाखात्रों के खुलने के बाद तो यह प्रवृत्ति विशेष स्पष्ट दिखाई पड़ रही 
है। सहकारी बेंकों हारा जारी किये गए चेक भी श्रांतरिक क्षेत्रों वी जनता को चेक- 
पद्धति से परिचित बना रहे हैं । निकासी-य्रुह-पद्धति को लोकप्रिय बनाने तथा उसका 
विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि देहात की वैयक्तिक फुर्मो के चेकों 
के निपढारे के लिए उन्हें श्रधिक सुविधा दी जाय तथा निकासी-ग्रहों की सुविधा 
उचित स्थिति वाली रजिस्टर्ड निजी फूर्मो को भी दी जाय । चेकों का व्यवहार तो 
निस्सन्देह ही दिन-बर-दितन बढ़ता जा रहा है, तब भी इस देश के बृहत श्राकार 
तथा जनसंख्या की दृष्टि से श्रभी यह नहीं के ही बराबर है। दूर-दूर तक फंली हुई 
निरक्षरता भी इस पद्धति के विकास के बाधकों में है। इसके अतिरिक्त चेक लिखने के 
लिए केवल साक्षर-मात्र होनां ही पर्याप्त नहीं, अपितु अंग्रेजी का भी ज्ञान होना 
चाहिए | इस न्रुद्ि को तभी दूर किया जा सकता है जबकि भिश्नित पूंजी वाले बेंक 


- “अपनी कुछ रीतियों का संशोधन करें तथा चेक, पास-ब्रुकों, निक्षेप की रसीद आदि के 


सम्बन्ध में किसी भारतीय भाषा का व्यवहार करें ।* पर सबसे बड़ी बाधा बेंक के 
कारोबार सम्बन्धी सुविधाओं की कमी ही है। बम्बई श्रधिकोप खोज समिति ने चेक 
को लोकप्रिय बनाने के हेतु कुछ सुफाव दिये थे, जिनमें से कुछ ये हं--(१) खेतों के 
लगान, स्थानीय दरों व करों को चुकाने के कायें में वेक को स्वीकार किया जाना 
चाहिए | (२) इस्पीरियल बेक को चाहिए कि वह देहातों ( अ्रप-कण्ट्री) के चेक पर 
कम विनिमय की दर चार्ज करने की नीति पुनः अपनावे । (३) मिश्रित पू जी वाले तथा 
सहकारी बेंकों को चाहिए कि वे ग्राहकों को सेविंग बैंक के हिसाब से चेक द्वारा रुपया 
निकालने दें ।* 

२२. पोस्टल सेविंग बेंक--१८३३ तथा १८३४५ के बीच प्रेसिडेंसी नगरों में सरकारी 
सेविंग बैंकों की स्थापना की गई । १८१७ में कुछ चुने हुए जिला-खजानों से सम्बन्धित 
जिला सेविस बेकों की स्थापना हुई॥ १८८२ और १८८३ में भारत के सब भागों में 
पोस्ट श्रॉफिस सेविंग बैक तथा १८६६ में प्रेसिडेन्सी सेविंग वेंक खोले गए । श्रतः आज- 
कल सरकारी सेविंग बेंक पोघ्टल शासन के एक विभाग-मात्र ही हैं। सरकार निश्षिप- 
दायित्व से निपटने के लिए अलग से कोई विशिष्ट नकद कोष नहीं रखत्ती ! पोस्टल 
सेविंग बैंक मध्यम तथा निम्न-मध्यम वर्ग वाले व्यक्तियों की थोड़ी रकम की बचत के 
सिक्षेप के लिए सुरक्षित साधन प्रस्तुत करता है, जिसके लिए सरकार कौ सामान्य रकम 


१. चेक पर से रूप्प शुल्क के उन्मूलन ने इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है । 
२, वॉन्वे प्रॉविन्शियल बैंकिंग इन्दवायरी कमेटी का अनुच्छेद ३०३-६ देखिए । 


३6६ भारतोय अथथशास्त्र 


ही पर्याप्त जमानत के रूप में है । खेतिहर तथा औद्योगिक श्रमिक इस बेक का बहुत 
ही कम उपयोग करते हैँ । १६१४ में किसी व्यवितगत निक्षेपक की सम्भावी वापिक 
तथा कुल निक्षेप की रकम की सीमा बंढ़ाकर और निक्षेपों को सरकारी प्रतिभृततियों 
में विनियोग करने की सहायता देकर के सरकार ने निक्षेपकों को अधिक सुविधा प्रदान 
की । फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में निक्षेप आने लगे । विशेषतः १६१३-१४ की बेंक 
ग्रसफलताशों के कारण व्यक्तिगत बेंकों पर जनता का विश्वास उठ गया था। 
१६१४-१८ का युद्ध डाकखाने के निक्षेपों में कुछ मंदी तो अवश्य ही लाया, पर 
मुद्धोत्तर-काल में इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई। १६२२-२३ के उपरान्त निश्चिप 
की रकम (२३-१६ करोड़ रुपया) १६१४-१८ की लड़ाई के पूर्व के निक्षेप की अपेक्षा 
बढ़ गई थी, पर यदि हम रुपये की क्रय-शक्ति के गिर जाने वाले समय का भी खयाल 
करें तो यह स्थिति उत्तनी संतोषप्रद नहीं रह जाती । विगत वर्षो में स्वर-विक्रय के 
कुछ भ्रंश का विनियोग कर देने के फलस्वरूप निक्षेप की रकम में अत्यन्त वृद्धि हो 
गई है। सितम्बर १९३६९ में लड़ाई छिड़ते ही सेविंग बेकों से वापस होने वाली रकम 
७'६४५ करोड़ तक थी, पर बाद के महीनों में पुन: विश्वास जमने के साथ-साथ इस 
दिशा में काफी प्रगति हुई । 

भारतवर्प में पोस्ट प्रॉफिस सेकिग्ज़ बेंकों के विकास के लिए काफी क्षेत्र है, 
क्योंकि १६३७-३८ में ब्रिटिश भारत के ५ लाख गाँवों के लिए केवल १२,६१३. _ 
सेविग्ज बैंक थे, जिससे स्पष्ट है कि श्रतेक गाँव सेविग्ज बैंकों से मीलों दूरी पर थे; 
जिसके फलस्वरूप गाँव वालों को श्रपनी बचत को जमा करने में बड़ी अशुविधा होती 
थी। १६४१ में पोस्ट श्रॉफिस ने श्रधिक सूद की दर पर विज्ञेष डिफेन्स सेविग्ज 
निक्षेप लिये थे । 

सेविगज बैंकों को श्रधिक लोकप्रिय बनाने के सुझावों में कुछ निम्नलिखित 
हें--(१) निक्षेप्रों पर दिय्रे जाने वाले सूद की दर अधिक हो, (२) श्राकस्मिक वापसी 
के सम्बन्ध में प्रतिबन्‍न्ध लगाकर हर साल जमा होने वाली रकम तथा रकम की 
वाकी की सीमा बढ़ा दी: जाय,' (३) चेक द्वारा निक्षेप स्वीकार किये जायें तथा चेक 
हारा रुपया निकालने दिया जाय, और (४) नये सेविंग्जु बेंक खोलने के लिए प्रचार 
किया जाय । 

पोस्ट ऑफिस में जनता की बचत कैश-सर्टिफिकेट द्वारा भी श्राती है । 
ये सठिफिक्रेट १० रुपये या उसके अपवर्त्य (मल्टिपल) रक्म में जारी किये जाते हैं 
तथा एक व्यक्ति अधिक-से-श्रधिक दस हज़ार रुपये के अंकित मूल्य तक के सिफिकेट 
खरीद सकता है। क्रय के दिन से ५ वर्ष के पश्चात्‌ उनका भुगतान होता है तथा : 
व वट् पर जारी किये जाते हैँ, जिसका श्रर्थ हैं कि ५ वर्ष के वाद ही उनके अ्रंकित 


१. साइन्‍मर में निन्नेपक्र ७५० रुपये तक दी जमा कर सकता दे श्रोर उसके हिसाव क्री कुल रकम 

५१०० न०9 तक ही जा सक्कती दे। एक वार कम-से-क्रम चार आना तक जमा किया जा सकता दे 

तथा सषय की वापदी सप्ताद में केवल एक ही वार हो सकती दे । सूद की दर को घटाकर सन्‌ १६ 
३3% स इद मतिशत, 7६३६ में २९७ तथा १६३८ में २2:% कर दिया गया। 
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मूल्य का भुगतान होता है। १६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ पोस्ट आऑफिसों में प्रायः 

एक सरकारी ऋण॒-विभाग भी खोल दिया गया है। पोस्ट ऑफिस केश सर्टिफिकेट 

की पद्धति को और भी विस्तृत तथा लोकप्रिय बनाया जा सकता है, जिससे प्रादेशिक 
£ ,, मै जीगत व्यय निकल सकें । १६३०-३१ में पोस्टल सर्टिफिकेट की बाकी रक़॒म ३८"४४ 

करोड़ रुपये थी, जबकि १६२४-२४ में यह रक़म १३-१२ करोड़ रुपये तथा १६१७-१८ 
में इस पद्धति के आरम्भ के वर्ष में यह केवल ८८८ करोड़ रुपये थी। १६३४-३४ 
के पहले कैश सठिफिकेट की वाकी रकम में अत्यधिक वृद्धि हो गई, यहाँ तक कि ३१ 
मार्च, १६९३५ को यह रक़म ६५६६ करोड़ रुपये थी। इसका कारण अंशतया तो 
१६३४-३४ के पूर्व, जिस वर्ष प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति पर ब्याज की प्रति उपलब्धि 
की दर आधी हो गई, सूद की ऊँची दर तथा कुछ अंश में सोने के श्रधिक कीमत पर 
विक्रय के कारण होने वाले लाभ का केश-सर्टिफिकेट में विनियोग होना भी था | सूद 
की दर में कमी होने के साथ ही नये सर्विफिकेटों की बिक्री कम होने की प्रवृत्ति स्पृष्ट 
हो गई, जिसको रोकने के लिए दिसम्बर, १६३८ के बाद में पोस्ट श्रॉफिस सेविग्ज बेंक 
के निक्षेप पर सूद की दर कम कर दी गई। ३१ मार्च, १६३६ को कैश सर्टिफिकेट की 
बाकी रक़म की कुल कीमत (वर्मा के “५६ करोड़ रुपये को छोड़कर) ५९:५७ करोड़ 
रुपये थी । लड़ाई प्रारम्भ होते समय सितम्बर, १६३६ में श्रत्यघिक कैश सिफिकेट 
आनाये गए तथा नये कंश सर्टिफिकेटों की बिक्री काफी गिर गई | इन पर जनता का 
-प्रनविश्वास हो जाने पर कैश सर्टिफिकेट की भुत्ताई कम हो गई। निगर्मित कंश 
नस टिफिकेट का कुल मूल्य १९४६-४७ में ३९"२२ करोड़ तथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ 
में) केवल---७'४० करोड़ रुपया था । 

१६४० में दसवर्पीय डिफेन्स सेविग्ज सर्टिफिकेट का प्रचलन हुआ । इनकी 
बाकी रकम १६४६-४७ में ५४८ करोड़ रुपया तथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ में)-७६ 
लाख रुपया थी । १ अवतूबर, १६४३ से उनके बदले में द्वादशवर्षीय तेशनल सेविंग 
सरठिफिकेटों को चलाया गया, जिनकी बाकी रक्रम १६४६-४७ में ७०*६२ करोड़ रुपया 
सथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ में) २५००१ करोड़ रुपया थी । इसमें १ जून, १६४८ से 
प्रचलित किये गए पंचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय नेशनल सेविग्ज़ संदिफिकेट की भी बाकी 
रकम थी । डिफेन्स सेविग्ज़ बेंक का कार्या रस्म १ अप्रैल, १६४४१ को हुआ तथा इनका 
निक्षेप १६४६-४७ में १०६३ करोड़ रुपया एवं १६४८-४६ में (प्रारम्भ में)--४०७ 
करोड़ रुपया था ।* 

१. पंचवर्षीय योगना-कार्य हेतु जनताधारण में बचत की प्रवृत्ति डालने तथा उनकी वचत से काम 
_चलाने द्ेतु अधिक पूजी प्राप्त करने की दृष्टि से मारत सरकार के दसवर्षीय राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट तो 
अर करती ही है। शअ्रव सन्‌ १६५४-५५ से दसवर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट भी जारी किये हैं । 

सच्‌ १६५३-५४ को अपेक्षा उपयु क् दोनों सर्टिफिकेट से लगभग ५२% अधिक बचत वृद्धि प्राप्त हुई । 

डाकखाने के सेविंग्ज वेंक खाते के कारण ४०% अधिक बचत प्राप्त हुई । ढाकखाने द्वारा प्राप्त बचत 
'क। शेष सन्‌ १६५४-५४ में २७०"४ करोड़ रुपया या जो सन्‌ १९५३-५४ की अपेक्षा ५१७ करोड़ 
रुपया अधिक था। डाकखाना सेविंग्स बैंक में कुल १२७४ करोड़ रुपया, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट में 

२३४"४ करोड़ रुपया तथा ट्रेजरी वचत सर्टिफिकेट में ३७२ करोड़ रुपया जमा था । सन्‌ १६५४-५५ 


र्ध्द भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत तथा पाकिस्तान सरकार के बीच १५ अगस्त, १९४७ के पूते जारी 
किये गए एवं एक देश के पोस्ट श्रॉफिस में दूसरे देश के पोस्ट ऑफिस के नाम पर 
दर्ज पोस्ट ऑफिस कैश एवं डिफेन्स तथा नेशनल स्टिफिकेटों को ३० जून, १६४६ तक 


हस्तान्तरित करने के लिए सुविधा प्रदान करने का सभभौता हुआ । इसमें यह भी तय ४ 


हुआ कि १४ अगस्त, १६४७ के पूर्व के बाकी तथा ३१ मार्च, १९४६ के पूर्व या उस 
दिन तक निर्ममन कार्यालय द्वारा हस्तान्तरणार्थ प्रमाणित सटिफिकेट साधारण ऋरा के 
समान भारत का वित्तोय दायित्व होगा तथा उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया 
जायगा मानो विभाजन के पूर्वे बह एक भारतीय पोस्ट श्रॉफिस द्वारा जारी किया गया 
हो। ३१ माचं, १९४८ के बाद हस्तान्तरित सर्टिफिकेट उस देश के दायित्व होंगे, 
जिसमें मूल निर्गंमन पोस्ट ऑॉफिस है तथा जिस देश से वे हस्तान्तरित हुए हैं उसी 
से उनके बोनस तथा निरसन (डिसचार्ज) की प्राप्ति की जायगी । 
अ्रन्त:-डोमिनियन सस्सेलन के १ नवम्बर, १६४८ के समभौते के अनुसार यह 
तय हुआ कि हिसाब के दरश्रसल में हस्तान्तरण किये जा सकने की तिथि का खयाल 
किये बिना ही ३१ मार्च, १४४६ तक प्राप्त आवेदन-पन्नों के अनुसार पाकिस्तान के 
पोस्ट ऑफिस में बाकी सेविग्ज़ बेंक के हिसाब को हिन्दुस्तात के पोस्ट आफिसों को 
हस्तान्तरित कर दिया जाय तथा इसी प्रकार सम्बन्धित हिसाब भारत से पाकिस्तान 
को।] है 
२३. १६१४-१८ के युद्ध का भारत के बैंक-सम्बन्धी कारोबार पर प्रभाव--प्रथन 
विश्वयुद्ध के परिणामों में से एक यह भी था कि यहाँ के बेकों के निश्षेपों में अत्यधिक 
वृद्धि हो गई। सब बैकों ( प्रेसिडेन्सी वेकों, मिश्रित पूंजी वाले बंकों तथा विनिमय 
वेंकों ) का कुल निश्लेप १६१३ में ६७५१ करोड़ रुपया तथा १६१८ में १६३*६२ 
करोड़ रुपया था । 
सूती मिल तथा जूद मिल आदि उद्योगों ने युद्धकाल में काफी मुनाफा पैदा 
करके वेंकों में और भी श्रधिक निक्षेप जमा किया । इसके श्रतिरिक बेंकों ने सरकार 
तथा निजी व्यक्तियों एवं समितियों को युद्धऋण तथा सरकारी हुण्डियों को जारी 
तथा विनियोग करने के लिए उधार दिया | बेंक युद्ध-ऋए तथा सरकारी हुण्डियों 
को खरीदकर सरकार को उधार देते थे तथा इस उधार को लेने का सरकार का 
तरीका यह था कि जिन महाजनों से बह श्रधिक मात्रा में युद्ध-सामग्री खरीदती उन्हें 
इन उधार देने वाले वेंकों पर चेक काटकर दे देती । सरकार फे ये महाजन इन चेकों 
को बेंकों में लाकर भुगतान करा लेते थे । इस प्रकार बेंक भी यह महसूस करते थे 
कि सरकारी ऋण को खरीदने से उनका निक्षेप और भी बढ़ता ही है। ये वैंक निजी: 
व्यक्तियों तथा समितियों के साथ जमा खाता रखकर उन्हें युद्ध-छण तथा सरकारी 
2 है देया में विनियोग करते में सहायता करते थे। युद्ध का एक श्रन्य असर यह हुश्रा 


में सरकार ने १५ वर्षीय वार्षिक्नो सर्टिफिकिट भी जारी किए, परन्तु उनसे केवल आधा करोढ़ रुपया 
प्राप्त मुन्ना । 


१- दपाड शान करेन्‍्दी एएट फाइनान्स, १६४८-४६, अनुच्छेद ७८ । 


| 


अ्धिकोषणु (बेंकिंग ) और साख ३६६९६ 


कि युद्ध के पूर्वकाल में बेंकों की जो पूंजी कारोबार की अपेक्षा कम पड़ती थी अब' 
यह स्थिति और भी बुरी हो गई। इसका कारण यह था कि वेंक अपनी पूंजी के 
शीज्षातिशीघत्र उलट-फेर से भ्रत्यधिक मुनाफा कमाने की चिन्ता में थे। युद्धकाल में 
“्ंकों के नकद कोष में अत्यन्त वृद्धि हुई। इसका अंग्रतः कारण निक्षेप में वृद्धि होना 
था तथा अंशतः यह कारण था कि बेंक युद्ध की भसामान्य स्थिति के प्रति सुरक्षा-हेतु, 
काफी नकद कोष रखना चाहते थे, क्योंकि १६१३-१४ के बेकिंग संकट की याद अभी 
भी ताजी थी। वेंकों से विनियोग में भी काफी वृद्धि हुईं। अ्रंशततः इसका कारण 
निर्यात-व्यापार में तेजी का आना तो अवश्य ही था, पर प्रधान कारण युद्धनऋण त्तथा 
सरकारी हुण्डियों में बेंकों द्वारा विनियोग का किया जाता ही है। अ्रधिक लाभांश,. 
द्रव्य की कमी, ऊँची बेकिंग दर तथा चेकों की माज्ना में वृद्धि भी युद्ध के ही साथ 
आईं। अन्ततो गत्वा जिस केन्द्रीय बेंक की श्रावश्यकता का संकेत १६१३-१४ के संकट 
ने ही कर दिया था, इस युद्ध ने उसकी आवश्यकत्ता का अनुभव और भी तीकता सेः 


करा दिया ।* 
२४. भारतीय द्वब्य-बाजार की विशेषताएँ तथा श्रटियाँ--भारत के द्रव्य-बाजार की' 


अनेक विज्ञेषताएँ तथा चरुटियाँ हैं, जिनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया जाता है। 
पहले ही वर्णान किया जा चुका है कि भारत का द्रव्य-बाजार श्रनेक हिस्सों में बेटा 
हुआ है तथा इन हिस्सों का श्रापसी सम्बन्ध भी बिलकुल ही शिथिल-सा है । इम्पीरियल 
: + 0, विनिमय बैंक, मिश्रित पूजी वाले बेंक, सहकारी बेंक, देशी साहुकार आदि 
खण्डों सम्बन्धी संस्थाएँ श्रलग-अलग विशेष श्रेणी के कारोबार त्तक अपने को सीमित 
रखती हैं तथा शअपने क्षेत्र में प्रायः स्वतन्त्र नीति श्रपनाती हैं ।१ द्र॒व्य-बोजार के 
सदस्यों के बीच का आपसी सम्बन्ध भी उत्तम नहीं है। यथा मिश्रित पूंजी वाले 
बैंक रिजव बेंक की स्थापना तक कुछ हद तक केन्द्रीय बंक के समान काम करने वाले 
इम्पीरियल बेंक के विशेषाधिकार के प्रति ईर्ष्या रखते थे। विनिमय बेकों की स्थिति 
बहुत ही मजबूत है तथा उनके द्वारा मिश्चित पूजी वाले बंकों के क्षेत्र में अतिक्रमण 
की शिकायत भी प्रायः की जाती है। अनुसूचित बेकों की सूची में दर्ज किये जाने के 
पूर्वे से उन पर भारत के किसी भी कानून या अ्रधिकारी का अंकुश नहीं था । 
सहकारी बेंकों तथा श्रन्य बैंकों के बीच की कड़ी तो कमजोर है ही, पर जैसा कि पहले 
ही स्पष्ट किया जा चुका है, सुव्यवस्थित बेकिंग संस्थाञ्रों तथा देशी बैंकों के बीच का: 
अन्तर ही सबसे अधिक चिन्ताजनक है। देशी बेकिग, देशी साहुकारों श्रथवा द्रव्य-वाजार 
_ का फुटकर अंग भी एक न होकर अनेक भागों में वठा हुआ है, जैसे बम्बई में ही 
"जज़राती, मारवाड़ी और मुलतानी बाजार प्रलग-अ्रलग हैं तथा उनकी ध्याज की: 
दरें भी भिन्‍न-भिन्‍न ही हैं । अप्रैल, १६३५ तक के रिजुवे वेंक के अभाव ने 
इथकवादी तथा विकेन्द्रीय भ्रदृत्ति को प्रोत्साहित किया । रिजूब बेंक श्रॉफ इण्डिया के 
१. भारत के वेंकिंग पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव का विवेचन इसी परिच्छेद में आगे किया गया दे 
( देखिए सेक्शन ५० ) । 
२. यह आलोचना विशेषतया रिज़व बेंक को स्थापना के पूर्व के समय के लिए ठीक है । 


४०० भारतीय ग्र्थशास्त्र 


काम करते हुए बहुत दिन ग्रुजर चुकने के परचात्‌ भी निकट भविष्य में उसमे किसी 
क्रान्विकारी परिवर्तत की आशा नहीं की जा सकती | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
कारण उल्लेखनीय है--सर्वप्रथम, अ्रभी तक रिजर्व बेक तथा देशी साहुकारों के बीच 
का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है और दूसरी बात यह है कि इसके पूर्व किसी 
सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित द्रव्य-बाजार का आविर्भाव हो सके, कुछ समय का व्यत्तीत 
होना भी आवश्यक है जिसके बीच नवीन केद्धीय बेकिंग ढाँचे का प्रभाव देश की 
साख-व्यवस्था पर पड सके ।* 

२६. द्रव्य की दरों में आसकता तथा गोलमाल--इस देश की द्रब्य-व्यवस्था अनेक 
खण्डो में विभाजित रहने के परिणामस्वरूप द्रव्य-दर में श्रामकता तथा अ्रने करूपता 
का होना भ्रनिवाय है। केन्द्रीय अ्धिकोषण समिति ने यह कहकर श्रट्युक्ति नही 
की कि मॉग-दर ३%*, हुँडी-दर ३९% *, बेक-दर ४%४, तथा बम्बई में छोटे-छोटे 
व्यापारियों की हुण्डियों की बाजार-दर ६६%“ एवं कलकत्ता मे ऐसी ही हुण्डियों की 
बाजार-दर १०% एक ही साथ होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि विभिन्‍न बाजारों के 
बीच साख की गति शिथिल है। पर इसके ठीक विपरीत लबन्‍्दन के द्रव्य-बाजार में 
द्रव्य की विभिन्‍न दरो में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। श्रन्ततोगत्वा सभी दर बेक- 
दर पर ही निर्भर करते है तथा उस दर में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर ठीक उसी के 
अनुसार अपना भी समायोजन कर लेती है। इम्पीरियल बेक द्वारा लिये जाने बाली 
पुराने वेक-दर का उल्लेख वित्तीय समाचार-पत्र में श्रौर देशो के केन्द्रीय बेकों की बेक- 
दर के साथ रहते हुए भी उसका महत्त्व प्रथक्‌ तथा परिमित ही था, क्योंकि केन्द्रीय 
वेक का दर साधारणतया उस दर को सूचित करता है, जिस पर प्रथम श्रेणी की 
व्यापारिक हुण्डियों का बट्टा केन्द्रीय बेक में हो, पर इम्पीरियल बेक का दर तो बढ्ढटा 
का दर न होकर कर्ज का दर था। रिजवं बेंक के प्रतिष्ठापन के पूर्व सिक्के पर 
सरकार के तथा साख पर इम्पीरियल बेक के विभाजित नियन्त्रण ने दर की इस 
१. रिजव बैंक की स्थापना के पूर्व भारतीय द्व॒व्य-वाजार को दूसरी च्रुटि द्वेघ नियन्त्रण का होना था। 
एक ओर तो मुद्रा-अधिकारी के रूप में सरकार का तथा दूसरी ओर कुछ हद तक साख-नियन्नक के 
रूप में इम्पीरियल बंक का सियन्त्रण था। इसके अतिरिक्त सरकार अपने मुद्रा-सम्बन्धी तथा वित्तीय 
कार्यो द्वास भी द्रव्य-बाजार पर अ्रधिकार वनाये रखती थी । मुद्रा तथा साख दोनों के अधिकारी के रूप 
में रिज़र्व चंक की स्थापना द्वारा ये दोनों त्रुटियाँ दूर हो गई हैं । 

२. मांग (या मगिद्धव्य) दर से तात्यर्य उस ब्याज की दर से दे जो न्यूनतम २४ धस्टे तक विनियुक्ति 
हंतु प्राप्य द्रव्य पर ली जाती है । 

३. इम्पीरियल वंक जिस दर पर त्रैमासिक विल प्रथम श्रेणी की हुण्डी का वंद्टा करे वह (इम्पीरियल 
बंक की) हुटी-दर है । 

४. रिजव पक की स्थापना के पूर्वा जिस दर पर इस्पीरियल देंक सरकारी अतिभूतियों के निमित्ते 
माँग ऋण देने को तैयार रहता था उसी दर का निदश यह। (पुराने) वेंक-दर से किया गया है। श्ब 
इस सस्परयल वक्ष का अग्रिम दर कहा जाता है। रिजव बंक द्वारा नि्धोरित बंक दर के आधार का 
स्पध्लकरण पंरा ४६ के नीचे किया गया हे । 


४ 558 तथा बम्वई से सर्तरक लोग जि दर पर इटडियों का भुगतान करते दे, उसे बानार-दर 
कहा जाना दे । 
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गड़बड़ को और भी जठिल बना दिया। भारत के द्रव्य-दर की दूसरी विशेषता 
कलकत्ता तथा बम्बई जैसे दो प्रमुख केन्द्रों के दरों के बीच स्पष्ठ अ्रन्तर का होना है । 
इसी कारण प्रतिभृतियों की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा व्यापार की गति में प्रति- 
“क्या होती रहती है । नीचे की सारिरणी में दिये हुए द्रव्य-दरों से यह स्पष्ट है । 
भारतीय द्रव्य-दर प्रतिश्वत्र में' 
याचना-दृब्य-दर | इम्पीरियल बैंक |_ वाजार का हुंडो-दर 
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कलकत्ता | बम्बई का हुंडो-दर | कलकत्ता वम्बई 
अप्रोल १६३६ ३ २ र्ई इ्‌ ६-७ ५80 
मई १3 ३ २ २ ३ ६-७ घर 
जून 95 हर श्र १ इ ६-७ ध्ड 
जुलाई ५) इर डे डे इ्‌ ६-७ 2 
अगस्त 93 ३ हम व ३ ६-७ भ््ड 
सितम्बर है] डे ् ठ इ्‌ ६-७ घर 

अक्तूबर. ५ इ १ डर ३ ६-७ श्ड 
नवम्बर. इ्‌ डर रू इक ६-७ (की 
दिसम्बर.» ३ १ शक श्क ६-७ घर 
जनवरी १६४३ ३ डे व इ ६-७ प्र 
फरवरी. +» डे डर रड ३ ६-७ पड 
मारे | ३ डे ् ३ ६-७ कम 
9. १६४७ ३ श डर ३ 8-१० हि 
- 5 १६४८ इ्‌ 2] प्पि ३ ९६-१० 2] 
0 _ २१६४६ 4 हे ३ १२-१५ हट] 


अब हम पुराने (इम्पीरियल) वक-दर तथा बाज़ार के हुण्डी-दर के सम्बन्ध 
पर विचार करें।* न्‍ 

हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर छुके हैं कि देशी महाजन कारोबार 
के मौसम में फसलों के आवागमन की वित्तीय व्यवस्था प्रधानतया अपने साधनों 
से ही करता है, पर अ्रधिक कोष के लिए अन्‍न्ततोगत्वा उसे इम्पीरियल बेंक तथा 
१. १६३६-४०, १६४३-४४, १६४६-४७, १६४७-४८ और १६४८-४६ के रिपोर्ट श्ॉन करेन्‍्सी 
एण्ड फिनान्स के २९वें, २१वे', २१वे' तथा १६वे' वक्‍तव्यों को देखिए । 
२. १९४६ के पश्चात्‌ भी द्रव्य-दरों में कोई विशेष अन्तर नहीं भलकृता है-- 

प्रतिशत द्वव्य-दर 
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(बड़े वेंकों का) का हुंडी-दर कलकत्ता... वम्बई 
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ढहुंत प्‌ भष्जाथ आअजवद्यवएन 


प्रन्य मिश्चित पूंजी वाले बैंकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप 
नंगी के समय में प्रथम श्रेणी की हुण्डियों का वाजार-दर इम्पीरियल बैंक के दर का 
ही अनुसरण करता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हुण्डी बट्ठा का 


क्वारोबार करने वाले सर्राफ लोग बेंक-दर से श्रधिक व्याज लेकर इन दोनों के अ्न्हर , 


को मुनाफे के रूप में प्राप्त करते हैं। मनन्‍्दी के मौसम के प्रारम्भ में बेके-दर प्रायः 
उण्डी-दर से श्रधिक ही होता है, रुपये की प्राप्ति आसानी से हो जाने घाले समय में 
इन दोनों दरों का श्रन्तर तद्भ समय की अपेक्षा अधिक होता है और यह सम्भव रहता 
है कि सर्राफ बेक-दर की परवाह ही न करें श्रथवा जान-बूककर अश्रपना दर कम कर 
दें ।* दोनों दरों के बीच की पूर्ण एकरूपता के सम्बन्ध में यह भी विचारुणीय है कि 
पर्राफ यूरोपीय ऋण-पत्रों का वट्टा शायद ही कभी करते हूँ तथा विदेशी या स्टर्लिंग 
हुण्डियों का क्रय तो वे कभी भी नहीं करते । इसी प्रकार वे न ती सरकारी ऋश-पत्र 
प्रौर न इस तरह की किन्‍्हीं अन्य प्रतिभूतियों पर ही कर्ज देते हैं; हुण्डियों का ब्रा 
करने, कृपकों को कर्ज देने तथा सोना एवं चाँदी को गिरवी रखकर ऋणा देने तक 
ही अपने को सीमित रखते हैं | व्यापारियों की हुण्डियों को खरीदने के कार्य में वेंक 
सर्राफों के साथ स्पर्धा नहीं करते, श्रतः सर्राफों के दर तथा बेक-दरों में बहुत ही फेम 
सम्बन्ध होता है। सर्राफ बेंक के ऊपर न श्रधिकतर भर न इतना श्रधिक निर्भर रहते 
हैं कि दोनों के दर एक समान हों । आज भी सर्राफों का कारोबार अ्रधिक मात्रा में 


वेंकिंग पद्धति के क्षेत्र से बाहर ही होता है। भारत फे द्रव्य-बाजार तथा यूररीएीए 


संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित बाजारों के बीच की स्वाभाविक कड़ी उन हुण्डियों की सतत 
पूति होगी जिन्हें दोनों बाजारों के सम्पर्क में रहने वाले ऐसे विश्वासी फर्म या बद्दा- 
गृह एृष्ठांकित करते हों जो एक भ्रोर तो वाजार-वित्त (बाजार फाइनेंस) की नमत- 
शौल विधि को प्रश्नय देने वाले व्यापारियों की आवश्यकता की पूर्ति करते हों तथा 


दूसरी ओर केन्द्रीय द्रव्य तथा हुण्डी बढ्ा बाज़ार में प्रवेश का लाभ भी उठाते हों 
(कैे० झ० रि०, ५५१) । 


विभिन्‍न द्रव्य-दरों की समानता का आविर्भाव शर्ने:-शने: विकास द्वारा ही 


सम्भव है। हमारा अन्तिम उ्ं ब्य देश के सारे चल साधनों का एक ऐसे बृहत्‌ कोप 
के रूप में व्यवस्थित करना होना चाहिए जिससे हुण्डियों का प्रगतान शीघ्रातिशीघ्र तथा 
कम-से-कम मध्यस्थों के हस्तक्षेप से हो जाय ।* रिजर्व बेंकु की स्थापना के पद्चातु 
ऐसी झाशा की जाती थी कि द्वव्य-दरों की गोलमाल की समाप्ति तथा द्रव्य-बाज़ार में 
प्रचलित श्रनियन्त्रित दर पर नियन्त्रण के पर्चातु हुण्डी के बाजार की उन्तति हो 
सकेगी (आगे सेक्शन २७-२८ को नीचे देखिए) । ५- 
२६. उब्य सम्बन्धी मौसमी तद्ढी (सीज़्नल मोनेटरी स्ट्रिजेन्सी)--द्रव्य सम्बन्धी मौसमी 
तज्धी तथा साल के कुछ महीनों तक द्रव्य की दर का श्रधिक रहना हमारे देश के द्वव्य- 
बाजार की दूसरी विशेषता है। भारत में साल स्पष्टवया दो एथक कालों में विभाजित 


२. शिसन द्वारा लिखित इश्डियन फिनान्स एउट वे किंग? के ३१४१-४२ पृ० पर देखिए ! 
२. कै ० अ० रिं०, ५८२ । 
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है-- (१) नवम्बर से जून तक का समय कारोबारी है। इन दिनों फसल के देहाती 
इसाकों से बन्दरगाहों तथा देश के भीतरी भागों में उपभोग करने वाले केन्द्रों तक ले 
जाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। (२) जुलाई से अवतूबर तक मन्दी का 
: मौसम होता है। इस समय पाट [बुलियन) तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के रूप में 
द्रव्य वित्तीय केन्रों को लौट आता है। हर साल के दोनों कालों के बीच द्रव्य-दरों 
में बहुत ही उतार-चढ़ाव होते रहते हैं तया कारोबारी मौसम के अधिकतम वेंक-दर 
तथा मनन्‍्दी के समय के निम्ततम वेंक-दर का अच्तर बहुत अधिक होता है। 
उदाहरणार्थ १६२४ का अधिकतम बेक-दर ६ तथा निम्ततम ४ था। इसी 
प्रकार ये संख्याएँ १६२८ में ७ और ५, १६२६९ में ८ और ५ तथा १६९३० 
में ७ और ५ थीं। मन्दी वाले वर्षो में वेंक-दर अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर तथा 
पूरे साल बिना परिरवेतन हुए ही रहा, उदाहरणार्थ, १६३३-३४ तथा १६३४-३५ 
में वेंक-दर बरावर ३३% पर ही बना रहा। इसका कारण व्यापारिक माँग की 
सामान्य मनन्‍्दी, वस्तुश्नों की कीमतों का निम्त स्तर, स्वर्ण की बिक्री के फलस्वरूप 
निर्गममित साख की वसूली तथा मुद्रा-प्रसार के कारण कुछ हद तक निश्चिन्तता 
की भावना थी | द्रव्य-पूत्ति का सरल व्याज-दर तथा विनियोग हेतु द्रव्य-आधिकय के 
कारण रिजर्व वेंक ऑफ़ इण्डिया को बाब्य होकर ए८ नवम्बर १६३४ से वेंक-दर 
को घटाकर ३ प्रतिशत कर देना पड़ा। सितम्बर, १६३६ में प्रारम्भ हुई युद्धजनित 
““प्रनेक बाधाओं के होते हुए भी इस दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसका श्रेय युद्ध 
सम्बन्धी वित्तीय योग देने की नई विधि को है ।* 
द्रव्य की माँग की उग्रता के ही अनुसार बेंक-दर* में परिवर्तत होता है। 
द्रव्य की माँग फसल की स्थिति, कपास, गेहूँ, जूट, चावल आदि क्ृपि की मुख्य वस्तुओ्रों, 
विशेषतः निर्यात वाली वस्तुओं, की माँग की तेजी तथा उनकी कीमतों पर निर्भर 
होती है । इस वात की विवेचना हम पहले ही कर छुके हैं कि आमों में देशी साहुकार 
व सर्राफ किस प्रकार फसलों का वित्तीय प्रबन्ध करते तथा किस प्रकार वे अपनी 
हुण्डियों को बट्टा तथा पुनर्वट्टा हेतु इम्पीरियल बेंक तथा श्रन्य बेंकों के पास लाकर 
उन्हें बहुत कारोबार देते हें। फसलों के परिवहन हेतु द्रव्य-माँगर के कारणा द्रव्य- 
बाजार में मौसमी तज्ी उपस्थित हो जाती है। पर ठीक इसी समय त्यौहारों तथा 
शादी आदि के लिए रुपये की अत्यधिक माँग इस कठिनाई को और भी बढ़ा देती है। 
१. भारत में द्वब्य-इर पर द्वितीय विश्वयुदध के प्रभाव की विशेष जानकारों के-लिए सेक्शन ५० 
देखिए । 
“: -; २ पहले के इस्पोरियजञ वेक का दर वेक के पास रहने वाली सरकारी नकद-निधि पर निर्भर रहता था, 
जो व्यापारिक मौसम में कम हो जाता था और मौसम निकल जाने पर अधिक ।..« 
३. कारोबार के मौसम में फ़सलों के परिवहन के सम्बन्ध में देश के अन्दर ही रुपया भेजने की निम्त- 
लिखित पाँच उल्लेखनीय प्रणलियाँ हैं---(क) इुग्डियों या चेकोों के रूप में मेजना, (ख) रिजर्व या 
इ्म्पीरियल बंक द्वारा हस्तांतरण करना, (ग) सरकारी खजाने द्वारा हस्तांतरण, (घ) रेल या सड़कों द्वारा 
रुपया मेजना ओर (८) पोस्ट आफिस द्वारा रुपया भेजना । देश में भेजे गए रुपये के आंकड़ों के लिए 
“रिपोट आन करेन्ती एएड फिनान्स! (१६४६-४७) की ३५वीं सारिणी देखिए । 
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मौसमी कठिनाइयों को लाने वाले इन कारणों के श्रतिरिक्त श्राथिक मन्दी के 
भारत में द्रव्य-दर सामान्यतः अधिक होने के श्रन्य कारण भी थे। द्रव्य की 
के लिए बचत-कोषों का जो हाथ था उसका वरुन हंम पहले ही कर आा! 
हस्तान्तरण द्वारा इम्पीरियल बेंक को ( श्रब रिजर्व बैंक को ) काफी नकद निधि 
जाने के कारण द्रव्य-बाजार की हालत कुछ सुधरी। १६३४ में रिजुवे ढ 
हस्तान्तरण से पूर्वे वोट-निर्गेमन कार्य पर सरकार का एकाधिकार तथा बैंक स' 
कारोबार से इसका सम्बन्ध-विच्छेद रहना भी द्रव्य की माँग तथा पूत्ति की अव्य 
के कारण थे। पत्र-मुद्रा-अधिनियम, १६२३ के अनुसार प्रत्येक मौसम में देशी हुए 
आधार पर १२ करोड़ रुपये तक मुद्रा-प्रसार सम्भव हो जाने से कुछ हद तक लोः 
झा गई ।१ १६१४-१८ के युद्ध के बाद द्रव्य-वाजार में सरकार द्वारा अस 
ऋण लेने के कारण द्रव्य-सम्बन्धी तज्भी की और भी वृद्धि हो गई। इसी व 
इम्पीरियल बेंक पर्याप्त अतिरिक्त नक़द रक़म एकन्नित न कर सका, फलतः द्रव 
चहुत ऊँची हो गई । सरकार की विनिमय-तीति, जिसके अन्तर्गत सिक 
सामान्य वृद्धि भी न होने दी जाती है, के कारण भी समय-समय पर द्रव्य-सः 
कठिनाइयाँ बढ़ी हैं, द्यवि परिस्थिति ऐसी रहती है कि यह कारण बहुत कम 
होता हैं। दूसरी ओर भारत में स्टॉलिग की खरीद, देश के अन्दर रुपया भेज 
सस्ती व्यवस्था तथा इम्पीरियल एवं अन्य बंकों द्वारा शौर भी शाखाओं के खोले 
का प्रभाव यह हुआ कि कारोबार के मौसम में द्रव्य-दर की श्रधिकता में कुछ कर 
गई। तब भी हमारे देश के द्वव्य की ओऔसत-दर बहुत ही अधिक तथा व्यापार 
को हतोत्साहित करने वाली है । इस ऊँचे दर का एक मौलिक कारण पूंजी की 
है, जो हमारे देशवासियों की गरीबी का साक्षात्‌ फल है। अधिकांश व्यक्तिर 
आ्रामदनी इतनी कम है कि वे कुछ भी बचा नहीं पाते । दूसरा कारण है ६ 
सम्भाग्य पूजी का संचित घन के रूप में पड़े रहना । लासदायक विभनियोग के 
आकपित करने वाली वेंकिंग सुविधाओं के न होने के कारण संचित राशि बेकार 
भ्रनुत्पादक ही वनी रहती है। ये चुटियाँ एक ऐसी वेंकिग व्यवस्था की आावदर 
की श्ोर इंगित करती हैं जो आवश्यक साधनों का वितरण देश के विभिन्‍न भागों 
साल के विभिन्‍न मौसमों में समान रूप से करे । रिजव वेंक की स्थापना के पशचार 
भागा को जाती है कि योग्य व्यावसायिक पत्रों के आधार पर अधिक नोटों को * 
करने में सुविधा प्राप्त होगी । यदि वोट-निर्म मन हेतु आवश्यक व्यावसायिक पत्र 
कमी दूर कर दी गई तो द्रव्य-दर के श्रहितकर होने का प्रइन हो नहीं उठेगा 

२७. हुणडी के बाजार का शअसाव--हुण्डी का सुव्यवस्थित वाजार किसी 
ट्रव्य-वाजार का:एक अनिवारय अंग तथा साख-प्रयाली की उत्तम कार्यशीलता के 
भानिद्यक्त है। विभिन्‍न साख संस्थाओं को देश के केन्द्रीय ढेंकों के साथ सम्ब' 
ने के लिए भी इसकी श्रावश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमारे देश को वर 
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है 
अधिकोषण (बेकिंग) और साख ४० 


बेंकिय पद्धति की एक कमजोरी है तथा साख की पूर्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव 
डालता है । उदाहरणार्थ, श्रनुसूचित बैंकों को रिज़र्व बेंक से पर्याप्त पेशगी न मिलने का 
कारण इन बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पुनर्वेद्दाय्योग्य आदेय कान होना भी' 
एक है । यह बात नहीं है कि व्यापारी हुण्डियों से अपरिचित तथा उन्तके उपयोग के 
प्रति अनिच्छुक हें। हमारे देक्ष में पाश्चात्य विनिमय-पत्रों के सदृश हुण्डियों का व्यव- 
हार और पहले नहीं तो कम-से-कम १२वीं सदी के पूर्वे से तो होता ही है। हुण्डियों 
की कमी, जो हुण्डियों में लगे बेंकों के आदेय की छोटी मात्रा से ही स्पष्ठ है, 
निम्नलिखित कारण हो सकते हे *--(१) चूंकि भारतीय बेंकों को पाश्चात्य देशों 
की श्रपेक्षा श्रधिक तरल (लिविवड) स्थिति कायम रखनी होती है, अ्रतः उनके 
आदेय का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभ्ृतियों के रूप में रह जाता हैं। (२) श्रप्रैल, 
१६३४ में रिज़र्व बेंक की स्थापना के पूर्व तक बेंक अपनी हुण्डियों का भ्रुगतातन्न 
इम्पी रियल बैंक श्रॉफ़ इण्डिया के साथ इसलिए नहीं करता चाहते थे कि ऐसा करमे 
से वे बाजार में कमजोर समभे जाते थे । (३) मिश्रित पु जीवाले बेंक पुनर्बद्ठा के लिए 
अपनी हुण्डियों को देने की श्रपेक्षा सरकारी ऋण-पत्र पर इम्पीरियल बेंक से उधार 
लेना इस कारण पसन्द करते थे कि इस्पीरियल बेंक तो खुद ही प्रतिस्पर्धी व्याव- 
साथिक वेंक था, झ्रतः कोई भी श्रन्य प्रतिस्पर्धी वेंक अपनी हुण्डी का रहस्य इसके 
सामने रखना क्‍यों पसन्द करता ? इसके अतिरिक्त चूंकि इम्पीरियल बेंक सबके प्रति 
ऐक-से मापदण्ड और नीति के आधार न रखकर अपनी मर्जी के अनुसार हुण्डियों 
का बद्टा करता था, कोई भी मिश्रित पूंजी वाला बेंक वित्त-योग प्राप्त करने के लिए 
अपने ग्राहकों द्वारा प्राप्त हुण्डी पर निर्मर नहीं रह सकता था। (४) एक दूसरी 
बाघा यह है कि बाजार में प्रचलित हुण्डियों की विभिन्‍तताओं के कारण बेंक उनका 
बढ्ा तब तक नहीं करते जब तक बेंकों द्वारा मान्य सर्राफों में से कोई सर्राफ निजी 
जमानत न दे। बाजार में प्रचलित हुण्डी से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह शुद्ध वित्तीय 
हुण्डी है या किसी व्यापारी कार्य हेतु लिखी गई हैँ, क्योंकि उसके साथ बिक्री के संविदे, 
वीजक तथा स्वत्वाधिकार-पत्र जैसे अधिकार-पत्र तो रहते नहीं जिससे यह समझा 
जा सके कि यह किसी फसल या वस्तु से सम्बन्धित है। हुण्डियों में लिखी जाने वाली 
भाषाओं में भी अनेक भेद, रियायती दिन आदि की विभिन्‍नता तथा श्राम जनता की 
अशिक्षा आदि कुछ प्रन्य॒ कठिनाइयाँ भी हैं। (५) एक अन्य कारण वकद-साख की 
पद्धति भी है, जिसका उपयोग भारत के देक्षी व्यापार में श्रधिक होता हैं। तब भी 
अगर हमारे देश के बैक इस कार्य के सम्पादन में अग्रणी हों तो हुण्डियों को और भी 
“> झधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता. है । 

२८. हुण्डी के बाजार की वृद्धि करने के उपाय--केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति ने 
भारत में हुण्डी के वाजार की उन्‍्तरति करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं (के० श्र० 
रि० ५६३)--(१) रिजव बैंक आऑँफ इण्डिया को व्यावसायिक कार्यो से सम्बद्ध प्रंथम 


२. और अधिक वर्णन के लिए के० अ० रि० का दि बैंकिंग सिस्टम एण्ड मनी मार्केट! नामक 
परिच्छेद देखिए । 
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श्रेणी की व्यापारी हुण्डियों तथा प्रपत्नों के प्रकाशित बैंक-दर (जो निम्नतम हो) पर 
खरीदने या वट्टा करने को तैयार रहना चाहिए तथा अ्रधिक्षत प्रतिभूतियों के आधार 
पर माँगे गए ऋण पर अपनी इच्छानुसार अधिक व्याज-दर लेनी चाहिए। मिश्रित _ 
पूजी वाले बैंकों को रिजूव वेंक को अपना प्रततिदवन्द्दी न समझना चाहिए। उनसे तो : 
यह भ्राशा है कि वे रिजुवे बेंक द्वारा दिये गए व्यापारिक पत्रों के पुतवेट्टा सम्बन्धी 
सुविधाओं से लाभ उठाएँ । रिजवे वेंक को योग्य व्यावसायिक पन्नों का पुन्वट्टा करने 
का अधिकार प्राप्त है, पर ञ्रभी तक वह भारत में हुण्डी के वाजार को विकसित 
करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सका है। (२) बद्दा-व्यय घटाना 
चाहिए तथा एक ही वार वट्टा देवा पड़े, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रादेशिक 
राजधानी में हुण्डियों के लिए निकासी-ग्रहों की स्थापना की जाय । (३) भारत क्के 
विभिन्‍त भागों में गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इनके कारण 
व्यापारियों तथा सर्रफों द्वारा लिखी गई घुद्ध व्यावसायिक (या वित्त योग हेतु लिखी) 
हुण्डियों का स्थान ऐसी विल्टी-सहित हुण्डियाँ ले सकेंगी, जिनका बैंक खुशी से 
पुनवेद्वा करेंगे । (४) हुण्डियों पर आवश्यक टिकट-व्यय (स्टाम्प ड्यूटी) भी कम कर 
देनी चाहिए । (५) उचित है कि डाकखानों में अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में 
हुण्डियों के छपे फार्म मिल सकें। हुण्डी के मालिक को अ्रसुविधा तथा कष्ट से बचाने के 
लिए बैंकों, सर्राफों तथा व्यापारियों की अधिकृत संस्थानों द्वारा की गई हुण्डी .. 
आदि की अस्वीक्षति की सूचना ( नोदिंग ऑफ डिसओनर ) और निकराई-सिकराई 
(नोटिंग श्रॉफ प्रोटेस्ट) को सान्यता प्रदान की जानी चाहिए । हुण्डियों का चलन बढ़ाने 
के उद्देश्य से उससे सम्बन्धित रस्मों का प्रमाणीकरण कर देना चाहिए। (६६) बेक- 
स्वीकृत-विपन्रों ' के निर्माण-कार्य में बेंकों को श्रग्णी होना चाहिए। ये हुण्डियाँ 
साधारण व्यापारी हुण्डियों की अपेक्षा श्रासानी से विनिमय-साध्य होंगी,(७) हुण्डी के 
दलाली-कार्य को देशी साहुकारों के व्यापार का एक श्रंग ववाकर तथा रिजवे बेंक की 
संरक्षता में इन साहुकारों तथा उनके घनी निश्षेपकों द्वारा एक बट्टा-ग्रह स्थापित 
करके एक हुण्डी वद्टा वाजार की स्थापना की जानी चाहिए। (5) हुण्डियों के 
उपयोग का विस्तार कृपकों को फसल उपजाने के कार्य के लिए पेशगी देने, फूसल- 
विक्री हेतु वित्त-प्रवन्ध करने, गाँव के साहुकारों को सर्राफों द्वारा आथिक सहायता 
देने, शहरों से वस्तुश्रों को देश के भीतरी भागों में ले जाने के कार्य का वित्तीय प्रबन्ध 
करने तथा देश के विदेशी व्यापार के वित्तीय प्रवन्ध करने के लिए कर देना चाहिए | 
२६, केन्द्रीय बैंक की डपयोगिता--१६२० में ब्र॒सेल्स में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय 
सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि 'जिन देशों में केन्द्रीय वेंक नहीं है, वहाँ: 
उसकी स्थापना की जानी चाहिए ।' इस प्रस्ताव के मूल में यह विचार है कि वित्तीय 
_स्थिरता तथ केन्द्रीय वेकिंग व्यवस्था के बीच बहुत धना सम्बन्ध है। इस प्रस्ताव में 

2- बंक-रवीक्षत-विषत्र वह हुण्डी दे जिसे वस्तु-विक्रेता लिखता दे आर वस्तु-के ता के स्थान पर उप्तका 


पक उसकी स्रोकृति देता दे । उपार क्य करने की दृष्टि से वस्तु-क्रेता पहले से ही श्रपने देंक से इस 
सम्बन्ध में बातचीत किये रहता है । 


शत 
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निहित राय का अनुसरण यूरोपीय देशों तथा श्रभी हाल तक के “विकेन्द्रीय वेंकिय 
के देश' संयुक्त राज्य श्रमेरिका में हुआ |? हमारे देश में परिस्थितियों के वश में 
होकर स्वयं सरकार ही नोठ जारी करने, नक़द रक़म का प्रवन्ध करने, विदेशी विनिमय 
को व्यवस्था करते श्रादि प्रमुख कार्यो को करने लगी थी, पर ऐसा अनुभव किया 
जाने लगा कि ये काम केन्द्रीय बेंक द्वारा श्रच्छी तरह से सम्पादित हो सकते हैं। 
इसके अ्ररिरिक्त इन कार्यो को वेंकिंग कारोबार से श्रलग रखना भी बहुत बड़ी घुटि 
थी। इस सम्बन्ध-विच्छेद ने ही बचत को सरकारी बचत तथा साहुकारों की बचत 
नामक दो भागों में विभक्त कर दिया। इन दोनों का सम्बन्ध भी श्रस्पष्टठ था तथा 
इसके कारण ही द्रव्य पद्धति अत्यधिक लोचहीम हो गई। केद्रीय वेंकिंग श्रधिकारी 
के अभाव के ही कारण देश की बेक-सम्बन्धी नीति श्रनियन्त्रित-सी थी | सिद्धान्ततः तो 
हमारे यहाँ बहुसुरक्षित कोष प्रणाली थी, जिसका अर्थ यह था कि विभिन्‍्त बेक अपना- 
भपना सुरक्षित कोष रखते थे, पर व्यवहार में ये घन कदापि ही पर्याप्त हो पाते थे तथा 
इस बात का खतरा बना रहता था कि संकटकाल में ये बेंक एक-दूसरे से सहायता 
की ही आशा करेंगे। १६१३-१४ की वेक-असफलता ने इस तक की और 
भी पुष्टि की। एक केख्वीय बक से जिन अन्य लाभों की श्राशा 'की जाती थी वे ये 
थे--बैंक-दर के श्रत्यधिक उतार-चढ़ाव में कमी करता तथा बेंकिंग साधनों की 
वृद्धि एवं श्रापसी सहयोग द्वारा सामान्यतया ऊँचे रहने वाले द्रव्य-दर के स्तर को कम 


“ करना। केन्द्रीय बेंके पर्याप्त पुनर्बंद्दा की सुविधा भी प्रदान कर सकता था, जिससे 


दूसरे बेंक अपने आदेय को तरल बनाने में समर्थ हो सकते थे । इस सुविधा से उनकी 
साख में भी वृद्धि हो जाती । यह केन्द्रीय बैंक सरकारी कर्मचारियों से उन वित्तीय 
तथा श्रद्ध-वित्तीय कर्तेग्यों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता, जिन्हें वे ठीक तरह से 
नहीं कर पा रहे थे | हमारे देश में निपुणा परामश तथा अनुभव के ही भ्रभाव के कारण 
वित्तीय मामलों की शक्ति का केन्द्र इस देश से हटकर 'इण्डिया श्राफिस' तथा “इण्डिया 
कौंसिल' के हाथ में चला गया, जो पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थिति के सम्पक्क में 
नहीं थे । केन्द्रीय बेक प्रशिक्षित श्रतुभव तथा परामर्श दे सकेगा तथा भारत-सचिव और 
जन-अभालोचना के बीच मध्यस्थ का भी काम करेगा । मुद्रा में स्थिरता रखने की ही दृष्टि 
से व की दर पर नियंत्रण रखने का कार्य केन्द्रीय बेक के ही क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता 
है । इसी बेंक से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकारी विधि का व्यापारिक 
तथा झौद्योगिक कार्य-हेतु उचित उपयोग करेगा। केन्द्रीय बेंक छोठे-छोटे बेंकों की 
सहायता करके तथा देश में एक जगह से दूसरी जगह को भेजे जाने वाले रुपये के 


>“यय में धीरे-धीरे कमी करने का प्रबन्ध करके व्यापारी समुदाय को अश्रधिक लाभ 


पहुँचाएगा । वह स्वस्थ एवं विश्वस्त बेकिंग व्यवहार के चिस्तार का निमित्त 
बनेगा। भ्रन्त में सिक्‍कों तथा वित्त के मामले में श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति तभी 
सम्भव है, जबकि प्रत्येक देश में एक सक्षम केन्द्रीय बेंक हो ।*१ 


१. कीश एण्ड एलक्विन 'सेण्ट्रल वे कस', पृष्ठ २। 
२. वही, 0० ३-५ । 
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३०, इस्पीरियल बैंक की रचना--एक केन्द्रीय बेंक की रचना का एकमात्र सम्भव 
आधार तीनों प्रेसीडेन्सी बेकों का एकीकरण ही दिखाई पड़ता था। ये तीनों वेंक 
श्रपने सब दायित्व तथा श्रादेव के साथ इम्पीरियल बेंक के अधिकार के अन्तर्गत चालू 
कारोबार के रूप में चले गए। किसी व्यापक प्रधान कार्यालय के स्थान को निश्चिटः, 
करने का कोई भी विधान नहीं किया गया था। इम्पीरियल बेंक की केन्द्रीय परिषद्‌ 
के लिए साल में कम-से-कम एक बार प्रत्येक स्थानीय प्रधान कार्यालयों में एकत्रित 
होना आवश्यक था । पहले तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों की पुजी का योग ७ करोड़ रुपये 
ही था, पर अब पूंजी तथा सुरक्षित धन को १५ करोड़ रुपये करके बेंक के पूजी के 
झ्राधार को विस्तृत कर दिया गया । 
अतः इम्पीरिंयल बैंक एक निजी निगम ही है, पर १६३४ में रिजर्व बेंक 

प्रॉफ़ इण्डिया की स्थापना तक यह राज्य-बेंक भी इस सीमित श्र्थ में था कि भारतीय 
व्यवस्थापिका के एक विशिष्ट कानून द्वारा इसका निर्माण हुआ था तथा कुछ अंशों 
में इसका नियन्त्रण, सहायता तथा निरीक्षण सरकार ही करती थी । इम्पीरियल बेंक 
और इंगलैण्ड तथा फ्रांस के केन्द्रीय बैंकों के बीच मुख्य भेद यह था कि यह बैंक राज्य- 
बेंक के बहुत बड़े कार्यो को कर पाता था । 

३१. इम्पीरियल बैंक का विधान-इम्पी रियल बेंक का नियन्त्रण गवनेरों की एक केन्द्रीय 
परिषद्‌ के सुपुरदं कर दिया गया; इसके साथ-ही-साथ कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 
स्थानीय परिषदों की भी स्थापना की गई। केन्द्रीय परिषद्‌ की सिफारिश पर गद्ले” 
जनरल की परिषद्(गवर्न र जनरल-इन-कौंसिल)ने दो प्रबंध-गवर्नरों की नियुक्ति की तथा 
सरकार के आर्थिक हित के संरक्षक के रूप में केन्द्रीय परिषद्‌ में एक मुद्राध्यक्ष मनोनीत 
किया । गवनेर जनरल को वित्तीय नीति या सरकारी रकम की सुरक्षा से सम्बन्धित 
किसी विपय पर बेंक को श्रादेय देने का श्रधिकार था। केन्द्रीय परिषद्‌ के कर्तव्य ये 
थे--सामान्य नीति से सम्बन्धित मामलों को तय करना, स्थानीय परिषदों की नियन्नण 
सम्बन्धी साधारण शक्ति का उपयोग करना, बेंक की निधि के बेँटवारे तथा बेंक-दर 
का निर्णय करना (जिसे अब श्रग्मिम दर कहा जाता है) तथा बेंक के हिसाब के 
साप्ताहिक प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना । स्थानीय परिषद्‌ श्रपने-अपने क्षेत्र के दैनिक 
कारोबार से श्रपना सम्बन्ध रखते थे। देनिक साधारण (केन्दीय) प्रवन्ध के लिए केस्दीय 
परिपद्‌ के तीन सदस्यों की एक समिति होती थी जिनमें से एक मुद्राध्यक्ष होता था 
इस सम्बन्ध में एक नई बात यह थी कि बेंक को लन्दन में शाखा स्थापित करने की 
कानूनन इजाजत थी। यह बेंक लन्दन में भारत-सचिव, सावंजनिक संस्थाश्रों, दूसरे 
वेंकों तथा प्रेसिडेन्सी बेंक के पुराने ग्राहकों के साथ-साथ भारत सरकार की श्रोर्‌... 
से व्यापार का कारोबार तो कर सकता था पर विदेशी विनिमय के सिलसिले में जनता 
के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की इजाजत इसे नहीं थी । 

३२, इम्पीरियल् वेंक के कार्य--१८७६ के पुराने प्रेसिडेन्सी बेंक एक्ट के बाद 

१६२० में एक एक्ट यह स्पष्ट करने के लिए बनाया गया कि यह बेंक किस 
प्रकार का कारोबार करे। इसके श्रन्तगंत पुराने प्रतिवन्धों में केवल छोटे-मोटे 
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परिवर्तत किये गए--विशेषतः लन्दन के द्र॒व्य-बाजार में प्रवेश तथा विदेशी विनिमय 
कार्य से सम्बन्धित अ्रधिकार कुछ सीमित कर दिये गए। इम्पीरियल बेंक को तिस्त- 

लिखित कार्यों को करने की श्रभुमति दी गई--(१) भारत तथा इंगलँण्ड की सरकारों 
के कुछ विशिष्ट ऋण-पत्रों तथा बन्दरगाह-समितियों, कुछ नगर-निग्रमों, सरकारी 
सहायता-प्राप्त रेलवे एवं कुछ जिला परिषदों के ऋणा-पत्रों में पूंजी लगाना। 

(२) उपयुक्त किसी भी ऋण पत्र के आधार पर रुपया पेशगी देता। (३) स्वीकृत हुण्डी,. 
प्रपत्र तथा बैंकों के सुपुर्द की गई वस्तुओं या स्वत्वाधिकार-पन्नों के श्राधार पर 

रुपया पेशगी देना । (४) भारत तथा लंका में भुगतान होने योग्य हुण्डियों तथा दूसरे 

वितिमय-साध्य ऋशा-पतन्नों को लिखना, स्वीकार, बद्ठा तथा विक्रय करना तथा गवर्नेर 

जनरल-इन-कौंसिल की श्राज्ञातुसार विदेशों में चुकता होने योग्य हुण्डियों का बट्ठा,, 
खरीद तथा विक्रय करना । जिन व्यक्तियों की जायदाद का प्रवन्ध बेंक करता होः 
उनके लिए तथा श्रन्य व्यक्तिगत संस्थाओं एवं ग्राहकों की निजी श्रावश्यकता के लिए 

हुण्डी-लेखन तथा साख-पन्नों की स्वीकृति प्रदान करने का श्रधिकार बेंक को दिया 
गया। (५) भारत में ऋण लेता, तनिक्षेप लेना, सुरक्षित घरोहर-स्वरूप ऋरण-पन्र 

रखना एवं उसका सूद वसूल करना तथा सोता-चाँदी खरीदना तथा बेचना । (६) बेंक 

की लन्दन-शाखा वेंक के व्यापार के लिए बेंक के श्रादेय की सुरक्षा पर इंगरलैण्ड में 

रुपया उधार तो ले सकती थी, एर उसे रोक-ऋण (केश-क्रे डिट) खाते खोलने, 
“दूसरों के नकद हिसाव रखने या प्रेसिडेन्सी बँक के पहले के ग्राहकों के अतिरिक्त किसी 

अन्य से निक्षेप लेने की आज्ञा नहीं थी । 

३३, सावेजनिक संस्था के रूप में कायं--सरकारी बेंक के रूप में इस्पीरियल बेंक 

के निम्नलिखित कार्य थे-- 

(१) इस बेंक ने भारत सरकार के बेंक सम्बन्धी सभी साधारण कार्यों 
का जिम्मा ले लिया। वह सरकार की श्लोर से रुपय्रे-पैसे स्वीकार करता तथा” 
सरकार के लिए खर्च भी! जहाँ-जहाँ इसके प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ थीं, 
सरकारी खजाने की सारी निधि इन्हीं में रखी जाती थी। इस प्रकार सुरक्षित 
खजाने की पद्धति समाप्त हो गई। (२) एक विशेष पारिश्रमिक पाने के बदले यह 
बेंक सावंजनिक ऋण का प्रबन्ध करने लगा। (३) बेंक से कहा गया कि वह १०० नई 
शाखाएं खोले, जिनके चतुर्थाश के स्थान का निर्ंय सरकार करेगी। (४) बेंक से 
ऐसी श्राशा की गई कि वह जनता को अपनी शाखाश्रों के बीच द्रव्य-हस्तान्तरण की: 
सुविधा मुद्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत उचित दर पर प्रदान करेगा। जिन दो स्थानों में 

-:5 इम्पी रियल बैंक का कारोबार हो वहाँ सरकार ने उनके बीच जनता को रकम भेजने की 
सुविधा देना बन्द कर दिया । (५) जनवरी, १६२१ में स्थापित बैंक की लन्दन-शाखा” 
ने भारत सरकार के कारोबार के कुछ ऐसे भाग को अपने जिम्मे ले लिया जो पहले 
वेक श्रॉफ इंगलेण्ड के हाथ में थे (जेसे भारत के हाई कमिश्नर का चालू हिसाव),। 
३४. इम्पीरियल बेंक . की आलोचना के विधय--१६२१ में निर्मित इम्पीरियल- 
बैंक की बहुत ही आलोचना की जा चुकी है। यह व्यक्तिगत कारोबार था तथा 
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इसमें श्रत्यधिक यूरोपीय प्रतिनिधित्व होने के कारण यह पूरी सम्भावना एवं 
सन्देह था कि भारतीय व्यावसायिक तथा ओ्रौद्योगिक हितों में इसकी उपयोगिता 
सीमित है। इम्पीरियल बैंक ने प्रेसिडेन्सी वेंक के पुरामे प्रबन्ध, पुरानी नीतियों 
तथा पुरानी परम्पराओं को बनाये रखा। अंग्रेज प्रवन्धकर्ता भारतीय व्यापारियों 
तथा उद्योगपतियों की आवश्यकताश्ों को समभने में श्रसमर्थ हो सकते .थे 
तथा इन भारतीयों के प्रति उनका रुख सहानुभूतिरहित भी हो सकता था। देहाती 
शाखाओं में रहने वाले इनके मुख्यतया गैर-भारतीय एजेण्ट लोगों की स्थानीय 
आवश्यकताओं को समभकने में असमर्थ थे तथा सर्राफों के साथ घनिष्ठ तथा मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध पैदा करने का प्रयास नहीं किया गया । वेंकों की शाखाओं द्वारा इकद्ठा किये 
गए निक्षेप को वहीं पर विनियोग करने की अपेक्षा उसे प्रधान कार्यालय में भेज दिया 
जाता था। यूरोपीय बेंक की सामान्य रूप से की जाने वाली आलोचना यहाँ भी 
लागू की गई, अर्थात्‌ वे भारतीयों के शिक्षरा की व्यवस्था नहीं करते ।१ इम्पीरियल 
बैंक पर भारतीय फर्मो तथा संस्थाश्रों से विभेद रखने तथा यूरोपीय फर्मो तथा 
'संस्थाओ्रों के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाने का आरोप भी लगाया गया। बक द्वारा 
घोपित अत्यधिक लाभांश का मेल राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि के उस उदंश्य के साथ 
नहीं बैठता था, जिसके लिए इस बेंक की सृष्टि हुई थी। बेंक तथा राज्य के बीच 
मुनाफे के बंटवारे के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं था। १६२० के ऐक्ट के 
अन्तर्गत बैंक के ऊपर राज्य का उतना प्रभावशाली नियन्त्रण वहीं था जितना होना - 
चाहिए, क्योंकि मुद्राध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना तभी की जाती थी जबकि 
राज्य का हित ही खतरे में पड़ गया हो। वेंक की शाखा खोलने की नीति बहुत सफल 
नहीं रही । कभी-कभी तो ये शाखाएँ ऐसी जगहों में खोली गई जहां पहले से ही 
अन्य बेकों की पर्याप्त सुविधा प्राप्य थीं और इस प्रकार तत्कालीन श्रन्य भारतीय 
बैंकों के साथ उस इम्पीरियल बेंक की अनुचित स्पर्धा हुई जिसे रिज़र्व बेंक की स्थापना 
के पूर्व विशेष भ्रधिकार प्राप्त थे और जिसका सरकारी कोष के ऊपर अधिकार था। 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि बेंक को बहुत ही थोड़े कार्यो का दायित्व सुपुर्द 
किये जाने के कारण इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रह पाती । सरकार द्वारा किये 
जाने योग्य वेंकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी कार्य करने के सम्बन्ध में यूरोप के बेंकों के साथ 
इस वेंक की बहुत ही कम समानता थी। इसको केवल सरकारी नकद रकम रखने तथा 
वेक्िंग के साघारण कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कागजी मुद्रा, स्वर -मान- 
कोप तथा भारत सरकार का इंगलैण्ड में खर्च के भुगतान के लिए भेजे जाने वाली 


रकम का प्रवन्ध स्वयं सरकार ही करती थी । चोट छापने का भ्रधिकार अपने हाथ में ।* 


न होने के कारण इम्पीरियल बेंक वेंक-दर की सहायता से उतनी श्रच्छी तरह से हृष्य- 
चाजार पर नियन्त्रण नहीं कर सकता था जैसा अन्य बड़े-बड़े केन्द्रीय वेक किया करते हैं । 
१६२० के कानून के अनुसार विदेशी विनिमय के क्षेत्र में विनिमय-वबेंकों 


या सरकार का एकाधिकार पूर्ववत्‌ ही रहा। विनिमय-वेंकों की भावी यथार्थ 
१ खण्ट ह,श्रध्याव १३ ! 


न 
रा 
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उन्‍नति तथा समृद्धि इस बात की साक्षी है कि उक्त कारोबार के खतरे बहुत बढ़ा- 
चढ़ाकर बताये गए थे । इस्पीरियल वेंक के ऊपर यह भी मियन्त्रण था कि बह विदेश 
में बिना जमानत के कर्ज नहीं ले सकता तथा निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। 
>असल में यह विनिमय-वेंकों की ईर्ष्या का ही अनुमोदन था और इसका स्पष्ट श्र्थ था 
इम्पीरियल बैंक को विदेशी विनिमय-व्यापार से बाहर निकालना। भारत के द्रब्य- 
बाजार की स्थिति सुधारने के लिए विदेशों में कर्ज लेना तथा निक्षेप स्वीकार करना 
कभी-कभी श्रावश्यक हो सकता था। अन्‍्त में इम्पीरियल बेंक का उहंश्य तो यही 
रखा गया था कि वह वबेकों के बीच आपस में सम्बन्ध बनाये रखेगा, पर व्यवहार में 
बात ऐसी नहीं थी । दूसरे वँक इसके पास बहुत ही थोड़ा सुरक्षित धन रखते थे, 
'जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय द्रग्य-बाजार श्रव भी वेसा ही निर्जीव बना 
रहा, जैसा कि वह इस्पीरियल बेंक की स्थापना के पूर्व था । 
३९, इस्पीरियल बेंक ऑफ इण्डिया संशोधन एक्ट, १६३४--यह सर्वेसस्मत 
जात थी कि देश के केन्द्रीय बेंक के रूप में रिजुवे बेंक की स्थापना के पश्चात्‌ इम्पीरियल 
बेक के मिश्रित रूप के कारण इसके ऊपर रखे गए नियन्त्रण को हटाने तथा इसके 
कार्य के ऊपर सरकारी नियन्त्रण में संशोधन की दृष्टि से इम्पीरियल बेंक के 
विधान को बदलना आवश्यक होगा । अ्रतः १६३४ में रिजवे बेंक बिल के पारित 
होने के साथ-ही-साथ इस्पीरियल बेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट ( १६३४ का तीसरा) के 
. / में इम्पीरियल वेंक ऑफ इण्डिया संशोधन बिल को भी पारित किया गया |" 
संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परिवरतेत किए गए--- 

(१) बेंक के विधान में परिवर्तत--केन्दीय परिषद्‌ की स्थापना निम्नलिखित 
संचालकों को मिलाकर की गई---(क) इस कानून द्वारा स्थापित स्थानीय परिषदों के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष; (ख) इस कानून द्वारा स्थापित हर स्थानीय परिषद्‌ के 
सदस्यों में से ही उन्हीं हारा चुना गया एक सदस्य; (ग) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा ५ वष 
के लिए नियुक्त एक प्रवन्ध-संचालक, जिसे वह परिषद्‌ श्रधिक-से-अधिक और ४५ वर्ष 
के लिए रख सकती है। (घ) गवनेंर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा मनोनीत अभ्रधिक-से- 
ग्रधिक दो सदस्य जो सरकारी अफसर न हों; (च) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक 
उपप्रबन्ध-संचालक; (छ) लोकल वोर्डो के सचिव; (ज) इस कानुन द्वारा स्थापित किसी 
नई स्थानीय परिपद्‌ का प्रतिनिधित्व करने वाले वे सदस्य, जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय 
परिषद्‌ ने की हो | (च) तथा (छ) में निर्दिप्ठ संचालकों को केन्द्रीय परिषद्‌ की सभा में 
मत देने का अ्रधिकार नहीं था | प्रवन्ध-संचालक की अनृपस्थित्ति में उपग्रवन्ध-संचालक 

मत दे सकता था। गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल को ऐसे सरकारी अफसर को मनोनीत 
करने का श्रधिकार था जो केन्द्रीय परिषद्‌ की सभा में उपस्थित तो रहे पर मत न 
दे। इस नये कानून के अनुसार मुद्राध्यक्ष परिषद्‌ के पदेन सदस्य न रहे तथा गवर्नर- 
जनरल द्वारा मनोनीत किये गए व्यवितयों की संख्या को घटाकर दो कर दिया गया । 


२, इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक में रूपान्तर न करने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में आगे 
सेक्शन ३६ देखिए । 
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इसी प्रकार प्रवन्ध-संचालक भी अरब सीधे बोडड द्वारा ही नियुक्त किया जाता था । 
प्रकार बैक के कारोबार पर से सरकारी नियन्बरा अब कम ही गया । (२) इस्पीरिः 
वेंक अब सरकार का सहांजन नहीं रह गया ( रिजुवे बेंक ने अब यह पद ग्रहण ' 
लिया ), पर उसे रिजवे बैंक के साथ इकरार करने का यह श्रधिकार प्रदान कि 
गया कि वह उसके एकमाज्न एजेंट रूप में सरकारी कारोबार का श्रवन्ध कर सके ($ 
सेक्शन ४१ में यह और भी स्पष्ट है ।) (३) बेक के लन्दन शाखा के कार्यो पर लगाये 
पुराने प्रतिबन्ध हठा लिये गए । बेंक को भारतवर्ष तथा विदेशों में शाखाएँ या एजेन्रि 
स्थापित करने की छूट दी गई। (४) केन्द्रीय परिषद्‌ को यह अधिकार प्रदान वि 
गया कि पहले से गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल की श्राशा लिये बिना भी वह स्थार 
परिपदों की स्थापना या अपनी पूंजी बढ़ाएं। (५) बेंक के कारोबार-सम्बन्धी * 
प्रतिबन्धों को हटाने के संम्बन्ध में निम्नलिखित परिवर्तत किये गए--बेक को वि 
में चुकता होने योग्य हुडिण्यों को खरीदने, भारत से बाहर रुपया उधार लेने २ 
विदेशी विनिमय-कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गए। मौसमी कृषि-कार्यो 
वित्तीय व्यवस्था-सम्बन्धी पेशगी तथा कर्ज की (भुगतान की हुण्डी की भी) श्रवधि 
बढ़ाकर ६ से £ महीने तक कर दिया गया । बैंक को यह अधिकार था कि वह वि 
ऐसी चल या अ्रचल सम्पर्ति, जो किसी ऋण या पेशगी के लिए जमानत हो या जमा 
से सम्बद्ध हो, सम्बन्धी अधिकार को प्राप्त करे, अपने अधिकार में रखे तथा $ 
काम में लाए। रिजुव॑ बेक के हिस्सों की म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारास्तगेत गये 
जनरल-इन-कौंसिल की श्राज्ञा से निगेमित ऋण-पन्र, देशी राजाों के अधिका रानत 
निर्गमित ऋण-पन्नों तथा केन्द्रीय बोर्ड की श्राज्ञा के अनुसार सीमित दायित्व व 
कम्पनियों के ऋण-पत्नों पर रुपया पेशगी और कर्ज देने तथा रोक-ऋणखाता खो 
का 'छी ऋष्ठिकार देंक को प्रदापल किए णण १ चेंक को पह भी ऋधिकार पिया पण 
अगर केन्द्रीय परिषद्‌ विद्येप ञ्राज्ञा दे तो जमानत पर रेहन की गई वस्तु के आा' 
पर पेशगी या रोक-ऋण दिया जा सकता है। कुछ पुराने प्रतिबन्ध ( जैसे जमीर 
रेहन, या पेशगी भर ऋण की अवधि (पूर्व-वर्णित संशोधनों के साथ), व्यक्तियों 
दिये जाने वाले ऋण की मात्रा-सम्बन्धी तथा बेंक के हिस्से पर कर्ज देने के नि 
इत्यादि) भ्रव भी चलते रहे । इनके जारी रहने को इस आधार पर न्यायसंगत 
राया गया--चूँ कि इम्पीरियल वेंक को रिज॒वे बैंक का एकमात्र एजेण्ट होने 
अधिकार प्राप्त है, अ्रतः वह सरकारी खजाने का प्रवन्ध करता तथा सरकारी र 
को रखता है १ 
१, स्टैंड कक आफ इस्टिया-- मामाण साख सर्वेच्ण समिति की सिफारिश मानकर भारत सरब 
१ जला, १६५५ से उम्पीरियल वेंक का राष्ट्रीयदरण कर दिया। उसका नया नाम स्टेः 
शोफ इंश्टिया दे जिसको इम्पीरियल बैंक के सभी आदेय और दायित्व हस्तांतरित कर दिये 
इन्पीरियल बक के पूरा चुकता हिस्सों पर प्रति हिस्ता रु० १७६५-१०-० तथा आंशिक चुकताईऋ 
पर रू० ४३१-१२-४ देकर हिस्सेदारी का अन्त कर दिया गया । नये बैंक में २० करोड़ रुपये 
अधिइत पूंजी तथा ५८६९५ करोड निर्गमित पूजी है। रिजृत् वेक स्टेट वेंक के कम-से-कम ५ 
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३६. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इगि्डिया एक्ट, १६३४--ऊपर हम एक केन्द्रीय बेंक की 
प्रावश्यकता को मोटे तौर पर समझ चुके हैं। इस देश में ऐसे बेंक की माँग केवल 
वकसित' बेकिंग तथा सुधरी चलन-पंद्धति के ही कारण नहीं, बल्कि बढ़ती हुई राज- 
गैत्तिक चेतना के भी कारण भी थी। यह चेतना ही हमें हर राष्ट्रीय प्रती को की स्था- 
ना करने को बाध्य करती है, जिनमें केन्द्रीय वेंक भी एक है ।' 

१६३३ में प्रकाशित भारतीय सुधार सम्बन्धी स्वेतपत्र में यह शर्ते रखी 
$ई कि केन्द्र को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने के पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय 
प्रवस्थापिका सभा राजनीतिक प्रभावों से रहित एक रिजवे बेंक की स्थापना करे | 
त्रुलाई, १९३३ में रिजवे वेंक विधेयक सम्बन्धी लन्‍्दन समिति ने इस प्रस्ताव का 
परीक्षण फिर किया । इस समिति ने श्रगस्त, १६३३ में अपनी रिपोर्ट दी तथा 'इसी 
गे सिफारिश के आधार पर निर्मित रिजव॑ बैंक श्रॉफ इण्डिया बिल को ८ सितम्बर, 
१६३३ को व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किया गया और ६ मार्च, १६३४ को इसने 
गधिनियम का रूप धारण कर लिया । 

.... (१) यह निर्णय हुआ कि यह बेंक हिस्सेदारों का बेंक होगा ।' मूल पूजी ५ 
#रोड रुपये की होगी जो पुर्णंत्तया प्राप्त हिस्सा तथा सौ-सौ रुपये के हिस्सों में बंटी 
_ई होगी । वम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंमूव में हिस्सेदारों के अलग-अलग 
जिस्टर रखे गए । इन खातों में पहले से निर्दिष्ठ किये गए हिस्सों का नामांकित 
“इस प्रकार था--बम्बई १४०- लाख रुपया, कलकत्ता १४५ लाख, दिल्‍ली 
११५ लाख, मद्रास ७० लाख तथा रंग्रन ३० लाख | बाद में होने वाले हस्तांतरण 
राने हिस्सेदारों को प्रथमिकता दी जायगी । 

स्टेट वेंक का संचालन १८-२० संचालकों के एक केन्द्रीय संचालक-मंडल द्वारा किया जायगा 
गे सिम्न प्रकार से निर्वाचित या मनोनीत होंगे--- 

(१) स्टेट बोक के सभापति तथा उपसभाषति, जिन्हें रिज॒व बछ के परामर्श से भारत सरकार 
नयुकत करेगी। 

(२) रिजव वे क तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक संचालक | 

(३) क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व हेतु रिज्ञवे वे क॒ के परामरशसदित केन्द्रीय सर- 
गर द्वारा मनोनीत आठ संचालक । 

(४) रिजिव' बेक को छोड़कर अन्य हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित छः संचालक । 

(५) भारत सरकार की स्वीक्षति से स्टेट वेक के केन्द्रीय संचालक मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य, 
नेज्नकी संख्या दो तक हो सकती है । 

जहाँ रिजवे बे के की शाखा नहीं है तथा जहाँ वह स्टेट व के से कहे वहाँ स्टेट बैंक--यदिं उसकी 
हाँ शाखा हद तो--रिजर्व' बेक के प्रतिनिधि रूप में काम करेगा। भारत सरकार की अनुमति से स्टेट 
| अन्य व को के कारोबार, आदेय व दायित्व कम कर सकता है। ' 

स्वेट बेक इस्पीरिंयल बक की सोंति उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय की सेवा करेगा और वे किंग 
बैकास की तीज्र बनाएगा। अगले पाँच वर्ष में वह ४०० शाखाएँ खोलेगा, द्रव्य भेजने की अधिक 
[विधाएँ देगा और झामीण बचत प्राप्त करने में योग भी ! गोदाम और विक्रो-विकास हो जाने पर यह 
शा की जाती है कि स्टेट वे क ग्रामीण साख प्सार का महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होगा । 
' पी० लॉवेट, 'मिरर ऑफ इन्वेस्टमेंट', पृष्ठ १६ । 


५ 
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की वजह से हिस्सों के क्षेत्रीय वितरण में अत्यधिक परिवर्तेत श्रा गए तथा बोटों 
एकन्रीकरण और उनको निष्फल करने की प्रधृत्ति विशेषतः बम्बई:क्षेत्र में श्रत्यधि 
बढ़ गई। अप्रैल, १६३५ से ३० जूब १६९४० तक हिस्सेदारों की संख्या ६२०४ 
से घटकर ५६०५७ हो जाने से यह स्पष्ट है। अ्रतः वेक के हिस्से को थोड़े लो' 
के हाथों में एकत्रित होने से रोकने के उद्देश्य से मार्च, १६४० में रिजर्च वे 
श्रॉफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया । इस संशोधन द्वारा यह निर्धारि 
हुआ कि अयर किसी व्यक्ति ने माचे, १६४० के बाद अकेले या सम्मिलित रूप से 
किसी ऐसे भ्रतिरिक्त हिस्से को प्राप्त किया है, जिससे उसके नाम के हिस्सों का कुल 
मूल्य २०,००० रुपये से अधिक हो जाता है तो वह इस हिस्से के लिए हिस्सेदार 
निवन्धित नहीं किया जा सकता ।' प्रत्येक हिस्सेदार का पाँच हिस्सों पर एकः 
वोट होता है, परन्तु वोटों की भ्रधिकतम संख्या १० है । २,२०,००० रुपये के मूल्य 
का हिस्सा सरकार अपने पास इस उद्देय से रखती है कि निर्वाचित संचालकों कोः 
तिम्ततम हिस्से की योग्यता प्रदान करने की सुविधा दी जा सके । 

(२) कार्यालय, शाखाएँ तथा एजेन्सियाँ--श्रधिनियम के अनुसार वेक वे 
कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंगून में कार्यालयों की स्थापना की । भारतवर्ष 
में तो यह किसी भी जगह में शाखाओं" तथा एजेन्सियों की स्थापना कर सकता था 
तथा गवर्न र-जनरल-इन-कौंसिल की स्वीकृति से दूसरे देशों में भी ।? 

(३) प्रवन्ध--बेंक का सामान्य श्रधीक्षण तथा निर्देश का काम संचाईट्री  . 
की एक केन्द्रीय परिषद्‌ को सौंप दिया गया, जिसके सदस्य निम्नांकित रूप से होते 
हैं--(क) एक गवनेर तथा दो डिप्टी-गवनेर, जिनकी नियुक्ति गवनेर-जनरल-इन- 
कौंसिल केन्द्रीय परिषद्‌ की सिफारिश पर विचार करने के बाद करता है । (ख) गवर्नर 
जनरल-इन-कोंसिल द्वारा नामज़द ४ संचालक । (ग) भिन्‍त-भिन्‍न खातों के हिस्सेदारों 
की ओर से निर्वाचित झाठ संचालक---कलकत्ता, वम्बई तथा दिल्‍ली से दो-दो तथा' 
मद्रास और रंगूत से एक-एक । (घ) गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल द्वारा मनोनीत एक 
सरकारी भ्रफसर । इस श्रफसर तथा डिप्टी गवनंरों को वोट देने का भ्रधिकार नहीं 
था। गवर्नेर-जनरल-इन-कौं सिल द्वारा चार संचालकों की नामज़दगी का अ्रभिभ्राय यह 
था कि क्ृपि-हित जैसे देश के भ्राथिक जीवन के प्रमुख तत्त्वों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी' 
न्रूटियों की पूर्ति हो जाय । पाँचों क्षेत्रों की स्थानीय परिषदों में तिम्नलिखित व्यक्ति 
हैं--(क) हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित पाँच सदस्य, (ख) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा मनोनीत 
श्रधिकतम तीन ऐसे सदस्य जो ऐसे क्षेत्रीय तथा श्राथिक हित (विशेषतः कृषि सम्बन्धी 


हिंत) का प्रतिनिधित्व करें जिनका अन्य निर्वाचित या मनोनीत सदस्य प्रतिनिधित्व - 
१. रिजर्व बेक् का वार्षिक विवरण अगस्त, १६४०), पृ० €। है 


5. कानपुर, कराची तथा लाहौर में बैंकिंग विभाय की शाखाश्रों की स्थापना की गई । निर्मल विभाग 
नेभीदन त्तीन जगह तथा बन्द, मद्रास, कलकत्ता तथा रंगून में शाखाओं की रथापना की । 

१६४३ में रिजर्व बेंक की सात शाखाएँ तथा नियर्मन विभाग की पाचि शाखाएं थी, श्र्थात्‌ बम्बई.. 
अवकता, वल्ता, मद्रास तथा कानपुर में तो दोनों विभागों को तथा वंगलीर एवं लन्दन में केवल 
हदग विमान की शाखाएंँ थी । 


ही 
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नहीं करते । यह व्यवस्था की गई कि स्थानीय परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्य अपने 
बीच से ही एक या दो ऐसे सदस्यों को चुनें जो केन्द्रीय परिषद्‌ में संचालकों के रूप 
में उस क्षेत्र के खाते के हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व करें जिस क्षेत्र की वह परिषद्‌ 
«५ है। स्थानीय परिषद्‌ केन्द्रीय परिषद्‌ को उन विषयों पर राय देती है जिनका उन्हें 
सामान्यतया या विशेषतया निर्देश किया जाता है। केन्द्रीय परिषद्‌ भ्रधिनियम द्वारा 
जिन कार्यों को उसे सौंप दे उन्हें भी स्थानीय परिषद्‌ पुरा करती है। श्रतः स्थानीय 
परिषद्‌ प्रधानतया परामर्शदात्री परिषद्‌ ही थी। स्थानीय परिषद्‌ का कोई भी 
सदस्य या संचालक भारतवर्ष की व्यवस्थापिका सभा या स्थानीय व्यवस्थापिका सभा 
का सदस्य भी नहीं हो सकता था । कोई सरकारी वेतन भोगी श्रफसर किसी बेंक का 
कर्मचारी तथा सहकारी बेंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक का संचालक, किसी स्थानीय 
परिषद्‌ का संचालक या सदस्य नहीं हो सकता था । 
३७, रिजव बैंक के कार्य--(१) रिजर्व बेंक सरकार, स्थानीय श्रधिकारियों, बेंकों 
तथा दूसरे व्यक्तियों से बिना सूद के निश्षेप स्वीकार कर सकता है। इस विधान का 
उद्देश्य रिजर्व बेंक को दूसरे बेंकों के साथ स्पर्धा करने से रोकना था तथा यह अन्य 
देशों के बैंकिंग प्रचलन के ही अनुकूल था। (२) ऐसी हुंडियों तथा प्रपन्नों को खरी- 
दना, बेचना तथा बट्टा करना जो व्यावसायिक कारोबार के लिए ही स्रजित की गई 
हों तथा जिन पर ऐसे दो या अभ्रधिक अच्छे हस्ताक्षर हों जिनमें से एक किसी 
: अनुसूचित वेंक का हो, तथा जो ऐसे क्रय या बद्ठा करने के दिन से रियायती दिवत के 
अतिरिक्त ६० दिनों के भ्रन्दर ही पकने वाले हों । “खेती के मौसमी कार्यो या फसलों 
'. को बेचने के लिए लिखी हुंडियों के लिए € महीने की अवधि थी तथा हस्ताक्षरों में से 
एक अनुसूचित बेंक या प्रान्तीय सलाहकारी वेंक का होना चाहिए था। किसी 
अनुसूचित बेंक का हस्ताक्षर लिये हुए तथा विक्रय के दिन से ६० दिन के अन्दर पकने 
वाले विनिमय-पत्र जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने या क्रय-विक्रय करने के लिए 
लिखे गए हों उनका भी क्रय-विक्षय या बहा हो सकता है। (३) कम-से-कम एक- 
लाख रुपये के बराबर की स्टलिंग को अनुसू चित बैंकों से खरीदना या उनके हाथ 
बेचना । (४) संयुक्त राज्य ब्रिटेन में या उस पर की गई किसी हुंडी को क्रय-विक्रय 
या भुगतान करना, बशरतें कि यह कारोबार श्रनुसूचित बेंकों के साथ हो | बेंके श्रपनी 
रकम को ब्रिटेन के बेंकों में रख सकता हैं। (५) यह भारतवर्ष के देशी राज्यों, 
स्थानीय अ्रधिका रियों, अनुसूचित बेंकों या प्रादेशिक सहकारी बेंकों को ट्रस्टी सिक्यु- 
रिटीज, स्वर्ण या चाँदी स्वीकृत-पन्नों या वस्तुश्रों के स्वत्वाधिकार-पत्नों द्वारा प्रमारितत 
>> अगुसूचित या सहकारी बेंकों के प्रपन्नों के श्राधार पर दर्शनी या अधिकतम ६० दिलों 
.. की निश्चित अवधि पर भ्रुगतान की शर्तेयुक्त ऋण या पेशगी दे सकता है। (६) यह 
गवर्नर जनरल इन-कौंसिल तथा स्थानीय राज्यों को ६० दिलों के श्रन्दर भुगतान हो 
जाने वाली अल्पकालीन पेशगी दे सकता है। (७) यह भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों 
की प्रतिभूतियों को एुक अधिकतस सीमा तक खरीद या बेच सकता है। (८) यह 
बेंक सोना या चाँदी बेचने तथा खरीदने तथा सार्वजनिक ऋण के प्रबन्ध आदि 
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मामलों में भारत सचिव, गवर्नर जनरल इन कौंसिल, स्थानीय सरकारों या स्थानीय- 
अधिकारियों के एजेण्ट के रूप में काम कर सकता है। (&) दूसरे देशों के केन्द्रीय बेंकों 
से भी यह एजेन्सी सम्बन्धित समझौता कर सकता है। (१०) अनुसूचित बेंकों या दूसरे 
केन्द्रीय बैंकों से अधिक-से-अधिक एक माह तक के लिए उधार लेने का अधिकार बेंक # 
को दिया गया है। (११) बेंक को अपने नोट जारी करने का भी श्रधिकार प्रदान 
किया गया है (आगे ४० भी पढ़िये) । (१२) बेंक को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह भारत पर की गई तथा यहीं पर भ्रुगतान योग्य हुंडियों की खरीद, बिक्री तथा 
उनका बट्ठा कर सके ताकि, जैसा कि केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति ने सोचा था, 
अविष्य में रौप्य आयात-हुंडी का आविर्भाव होने पर उनका बट्टा किया जा सके। (१३) 
वेंक को खुले-वाजार-कार्यों को करने का भी अधिकार है। यह काये अन्य देशों के केन्द्रीय 
येंकिंग के प्रचलन का प्रधान अंग है। केन्द्रीय परिषद्‌ की समझ में जब भारतीय व्या- 
पार, वारिज्य, उद्योग तथा कृषि के हित के लिए साख को व्यवस्थित करना श्रावश्यक 
हो तो बेंक खुले बाजार में प्रत्यक्ष रूप से हुंडियों तथा कर्जपत्रों की खरीद, बिक्री व 
बट्टा कर सकता है (चाहे किस्ती अनुसूचित बेंक या सहकारी बेंक के हस्ताक्षर उन पर 
हों या न हों) या ऋण तथा पेशगी दे सकता है, या स्टलिग की खरीद या बिक्री कर 
सकता है | परिषद्‌ की समित्ति या गवर्नर, जिन्हें यह श्रधिकार दिया जा सकता है, वे 
किन्‍्हीं खास आवश्यक अवसरों के अ्रतिरिक्त श्रन्य मौकों पर केन्द्रीय परिषद्‌ से पूर्व 
परामर्श करके ही इस श्रधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से किये जाने?” 
वाले कार्यो की सूचना केन्द्रीय परिषद्‌ को हर हालत में मिलनी चाहिए । 
इ८. वेंक द्वारा किये जाने योग्य कारोबार--रिजव बेंक को निम्नलिखित कार्यो को 
करने का निपेघ कर दिया गया है--(१) किसी प्रकार का व्यापार करना था किन्हीं 
व्यावसायिक या श्रौद्योगिक कार्यो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना; (२) स्वयं अपने हिस्सों 
को या किसी दूसरे बेंक या कम्पनी के हिस्सों को खरीदना या उन्हें गिरवी रखकर 
कंज देना; (३) किसी अचल सम्पत्ति पर कर्ज देना तथा केवल अपने कारोबार के 
स्थान के अतिरिक्त इस प्रकार की सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमाना; (४) निक्षेपं 
पर ब्याज देना; (५) ऐसे विनिमय-पत्र लिखना या स्वीकृत करना जो दर्शनी न हों । 
इन प्रतिबन्धों में अ्रन्य देशों के वेंक सम्बन्धी विधान का ही श्रदुसरण किया गया है 
तथा इनका उद्देश्य रिजवं बेक के देय को अत्यधिक तरलता प्रदान करना है । 
३६. केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कार्य--वेंक को सरकारी वित्तीय कार्य करना है श्रर्थात्‌ 
उसे द्रव्य लेने, उनका विनिमय कर॑ने, रुपया भेजने तथा सार्वेजनिक ऋण का प्रवन्ध 
करने का कतंव्य निवाहना है। यह कार्य निःशुल्क नहीं वरन्‌ समभोौतों की शर्तों पर 
करना है। वेंक को भारत में सरकारी ( केन्द्रीय तथा राज्यीय ) कार्यो को करने का 
तथा बिना सूद के निक्षेप हेतु उनकी नकद निधि रखने का अधिकार है (सिवाय उत् 
जगहों के जहाँ इस वेक की शाखाएँ तथा एजेन्सियाँ नहीं हैं) । नये ऋण चालू करने 
का कार्य भी बेंक को सौंपा जाना चाहिए । 

है १० तेंक के नोटों का निर्ममव --बेंक को नोट निर्गमन करने का एकमात्र प्रधिकार 


पर 
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है | बेंक श्रॉफ इंगलेण्ड की ही तरह निर्गमन-विभाग तथा वेंकिग विभाग अलग-अलग 
हैं, पर भारतीय कानून के अनुसार नोट जारी करने के लिए इंगलैण्ड की भाँति 
बिना सुरक्षित धन रखे नोट-निर्गेंमन की कोई अधिकतम सीसा (फिडूशरी लिमिट) 
नहीं है। यहाँ सुरक्षित धन रखने के आ्रानुपातिक तरीके को अपनाया गया है। निर्ममन 
विभाग के आदेय तथा दायित्व को बेकिंग विभाग के आदिय तथा दायित्व से श्रलग 
रखा जाता है। इस प्रवन्ध में यह खूबी तो श्रवश्य ही है कि यह हिसाब के प्रबन्ध 
को सरल-से-सरल रूप में उपस्थित करता तथा नोट निर्गमन-कार्य के प्रति अत्यधिक 
विश्वास पैदा करता है, पर बेंक के पूरे दायित्व को एक साथ उपस्थित न करने की 
त्रुटि भी इसमें है। यद्यपि भारतवर्ष से वर्मा का सम्वन्ध-विच्छेंद १ अ्रप्रैल, १६३७ को 
ही हो गया, पर बर्मा के सिक्‍के का प्रबन्ध रिजर्व बेंक द्वारा तब तक होता रहा जब 
तक उसने अपनी राजनीतिक स्वत्तन्त्रता प्राप्त नहीं कर ली । 
निर्ममन-विभाग में कम-से-कम | भाग स्वणो-सुद्रा, स्वसो-पाठ या स्टलिय 
प्रतिभूतियाँ होनी चाहिएँ, जिसमें स्वर्ण कम-से-कर्म ४० करोड़ रुपये का हो। 
स्वरणो-मुद्रा तथा स्वर्ण-पाट का कम-से-कम डुड्टेवाँ भाग ब्रिटिश भारत में रहना 
चाहिए था । श्रादेय के शेष ई को रुपया के सिक्के में किसी भी समय पर पकने वाली 
भारत सरकार की रोौष्य-प्रतिभूतियों तथा बेंकों द्वारा क्रय-योग्य ब्रिटिश भारत में 
चुकता होने वाली हुण्डियों तथा प्रपत्रों के रूप में रखा जा सकता था, परन्तु रोप्य- 
, उभतिभूतियाँ कुल भ्रादेय के ईँ या ५० करोड़ रुपये (इनमें से जो भी भ्रधिक हो) से 
अ्रधिक न हों । गवर्नर जनरल की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त कर उपयुक्त सीमा १० करोड़ 
रुपये से बढ़ाई जा सकती थी। सोने का मूल्य लागत पर अर्थात्‌ एक रुपये के लिए 
४'४७५१२ ग्रेन उत्कृट्ठ कोटि का सोना, रुपये का उसके अंकित मुल्य पर तथा प्रति- 
भूतियों का मुल्य वाजार-दर पर लगता था। स्ट्लिभ प्रतिभ्त्तियों में निम्नलिखित 
शामिल थे--वेंक श्रॉफ इंगलेण्ड के खाते में शेष, इंगलैण्ड पर किये गए तथा यहीं पर 
९० दिन के भ्रन्दर चुकता होने वाली हुण्डियाँ तथा पाँच वर्ष के अन्दर पकने वाली 
ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूतियाँ। नोट-निर्ममन अधिकार देते समय भारत सरकार द्वारा 
स्वर्ण-मान एवं पत्र मुद्रा-कोष भी बेंक को हस्तान्तरण करना था और यह विधान 
. था कि हस्तांन्तरित निधि में कम-से-कम आधी स्वो-मुद्रा, स्वरो-पाट एवं स्टलिंग 
भत्तिभृत्िियों के रूप में होगी तथा रुपये की मात्रा ५० करोड़ रुपये से श्रघिक न होगी 
और इससे भ्रधिक निधि को सरकार एक अलग हिसाव में रखेगी। यह भी व्यवस्था 
की गई कि ५० करोड़ रुपये का आदेय या कुल श्रादेय का छठा भाग, जो भी श्रधिक 
हो, उसमें सरकार तथा बेंक रुपये के सिक्के में रख सकते थे। श्रानुपात्तिक सुरक्षित 
कोष-प्रणाली का झनुगमत करने वाले संसार के -फेडरल रिज़र्व तथा शन्य केन्द्रीय 
बैंकों के ही समात इस बेंक को भी यह भ्रधिकार दिया गया कि गवर्नर-जनरल- 
'इन-कौंसिल की पूर्व झ्राज्ञा से श्रधिक-से-अधिक ३० दिन तक कुल आदेय में स्वरण- 
सिक्के; स्वणुं-पाट या स्टलिंग का अनुपात ऊँचे हिस्से से कम होते दिया जा सकता 
था शरीर पुर्वे श्रभुमति से इस पक्ष में एक बार में १५ दिन की वृद्धि को जा सकती 


४१८ भारतीय श्रथेश्ञास्त्र 


थी । उपरोक्त सुरक्षित कोष कम पड़ने पर रिजर्व बेंक को कम-से-कम 
६५% वाबिक कर कमी पर देना पड़ता है। टैक्स की दर निकालने के लिए बेंक- 
दर में निम्नलिखित वृद्धि करते थे--७३% की कमी तक १% झौर उसके आगे 
प्रयेक २३% की कमी के लिए १६% । वेंक पर विभिन्‍त तरह के सिक्कों की 
पूति करने का भी दायित्व था। श्रतः भारत सरकार करेन्‍सी नोटों या बेंक द्वारा 
निर्मेमित नोटों के बदले में रौप्य-मुद्रा तथा निधि-प्राह्मय सिक्कों के बदले में बेंक-नोटों 
तथा करेन्‍्सी-तोटों का निर्गंमन करे । उसे ५ रुपये या उससे बड़े मूल्य के नोटों को 
कम गृल्य वाले नोटों या दूसरे विधि-प्राह्म सिवकों में, जितना बेंक की समभ के 
अनुसार चलन के लिए आवश्यक था, रूपान्तर करना था।, गवनेर-जनरल-इन- 
कौंसिल का यह कतंव्य था कि इन सिक्‍कों की मांग होने पर उन्हें बेंकों को दे । इस 
प्रकार इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बेंक-नोटों का चाँदी के रुपये में उसी 
प्रकार असीमित विनिमय रहने दिया गया जो विगत सरकारी करेन्‍्सी नोटों के सम्बन्ध 
में लागू था (६वें परिच्छेद का सेक्शन ३२२ भी देखिए ) | 

४१. रिज़व बेंक के विदेशी विनिमय-सम्बन्धी दायित्व--भारत-सचिव अपने खर्च के 
लिए भारत सरकार से रकम, कौंसिल बिल को बेचने की पद्धति द्वारा भी, जो कि 
स्वणं-विनिमय-मान का एक अंग था, मेंगाते थे । पर १६२३-२४ में कौंसिल बिल की 
बिक्री के स्थान पर आंशिक रूप में भारत में स्टलिंग खरीदी जाने लगी । यह खरीद 
उन बेंकों तथा व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओ्रों से की जाती थी जो श्रपने लन्दन-स्थित्त:_ 
स्टलिंग के साधनों को भारत में रुपया लेकर बेचने को इच्छुक रहते थे। १६२५४ से 
भारत-सचिव को रुपया भेजने का यह प्रधान तरीका १६२७ से एकमात्र तरीका रे 
गया । सार्वजनिक टेण्डर द्वारा स्टलिंग की खरीद का प्रबन्ध सरकार इम्पीरियल बेंक 
ह्वारा करती थी । लेकिन १ अप्रैल, १९३४ से स्टरलिंग को क्रय करने तथा भारत 
सचिव को रुपया भेजने की जिम्मेदारी रिजवं वबेक श्राफ इण्डिया की हो गई,। रुपया 
स्टलिंग की विनिमय-दर की स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से वेंक पर स्टर्लिंग की' 
खरीद तथा बिक्री का दायित्व डालने वाले अनुपात अनुब्छेद का वर्णन तो हम ऊपर 
कर चुके हैं (€वें परिच्छेद का सेक्शत २४ देखिए) । 

४२. अनुसूचित चेंक*--भारत में कारोबार करने वाले द्वितीय अनुसूची * के अन्तर्गत 
नामांकित, जिनकी प्राप्त हिस्सा-पूजी तथा सुरक्षित घव ५ लाख रुपये से कम न हो, 
वेक्रों को रिजर्व वेंक ऑफ इण्डिया में इतनी रकम जमा रखनी पड़ती है जो किसी भी 
दिन उनके इस देश की माँग-दायित्व के ५% तथा अ्रवधि-दायित्व के २% से कम 
१. स्सको तथा श्सके शआगे वाल सेक्शन को पहले के सेक्शन १२ शौर १५ के साथ पढ़ना चाहिए ! 
-. मिश्चिन पू्जी वाले वंक दिन-पर-ठिन देश के केन्द्रीय वर्कों के साथ सम्पर्क के महत्त्व को अधिका- 


पिकक मात्रा भें सममक रह ईद तथा कुछ ने तो अनुवचित वेकों की सजी में अपने को दर्ग कराने के 
प्रभु उद् श्य से हो अपनी प्राप्त हिस्सा-पूजी में वृद्धि कर ली है। इस प्रवृत्ति की वृद्धि का कुछ हृद 


4. 


तक दारर, दह है कि विभिन्‍न आन्तों में »नुमलित देंकों को ऋण सम्बन्धी अधिनियमों में कुछ छल 
8458: है बक्र श्स सावया का प्राप्त ऋरता चाहते हें । (रिज्ञव बच शॉफ दइशिडिया का र्बां हु; 
विरय (१६३७), 5 १४,(१६३६), पृष्ठ २५-२६ तथा (१६४०), पृष्ठ २६ । 


ग्रधिकोषण (वेंकिग) और साख । ४१६ 


न हो । यह विधान संयुक्त राज्य असेरिका के संघीय रिज़र्व एक्ट की १६वीं घारा वाले 
सिद्धान्त का अनुसरण करता है तथा इसका प्रमुख अभिप्राय रिज़व बेक को देश के 
बैंक सम्बन्धी सुरक्षित घन को केन्रीयकरण करने में समर्थ बनाना है, ताकि वह सदस्य 
“ब्रंकों द्वारा निभित समस्त वेंक-द्रव्य पर नियन्त्रण द्वारा देश की साख की स्थिति का 
अ्रधिनियमन तथा नियन्त्रण कर सके । यह उन सदस्य-वेंकों के निक्षेप की तरलता 
तथा सुरक्षा का भी आंशिक विधान करता है जिन्हें श्रन्यथा पर्याप्त नकद रोकड़ 
रखनी पड़ती है। प्रत्येक अनुसूचित बेंक के लिए यह आवश्यक है कि वह रिज़र्व बंक 
तथा गवर्नर-जन रल-इन-कौंसिल के पास अ्पत्ती मांग तथा अवधि-दायित्व, अ्रपनी भारत- 
स्थित पत्र-मुद्रा (भारत सरकार तथा रिज़र्व बेंक के नोट), रुपये तथा सहायक सिक्के 
के रूप में रखी हुई, निधि भारत में दिये पेशगी तथा बहा की गई हुण्डियों तथा 
रिजव बेंक में रखी गई रकम का साप्ताहिक ब्यौरा भेजे । रिज़र्व वेक की सूचना 
माँगने की इस शक्ति का अभिप्राय साख-पद्धति पर पूर्ण नियन्त्रण रखना है। रिजर्व 
बेक के साथ कारोबार करने वाले प्रान्तीय वेंकों से भी इस प्रकार का व्यौरा माँगा 
जा सकता है, पर उन्हें अपने नकद के किसी अंश को रिज़र्व बेक में रखने को वाध्य 
नहीं किया जा सकता । ऊपर इसका उल्लेख हो ही चुका है कि देशी साहुकार प्रभी 
अनुसूचित साहुकारों की किसी सूची सें नहीं आरा सके हैं । 

४४. गेर-अलनुसूचित बैंक--इस देश में श्रनुसूचित बेकों के अतिरिक्त अनेक छोटी- 
: “जेटी बेकिंग तथा उधार देने वाली कम्पनियाँ (विश्येपतः: बंगाल में) काम कर रही 
«हैं, जिनकी भारतीय कम्पनी अधिनिम्रम्त के अन्तगंत रजिस्ट्री है। ३१ दिसम्बर, १६३८ 
को ऐसी कम्पनियों की संख्या झनुमानतः १४२१ थी जिन्हें हम गैर-अनुसूचित बैंक 
कह सकते हैँ । इनमें सं केवल २३६ ऐसी थीं कि प्रत्येक के पास ५०,००० रुपये की 
प्राप्त हिस्सा-पूजी थी। १६३८ के आरम्भ तक रिजवे वेंक केवल अनुसूचित बेंकों से 
ही साप्ताहिक व्यौरे तथा आँकड़े मंगाता था। कम्पनी एक्ट (१६३६ में संशोधित) 
लागू होने के साथ ही यह उचित समझा गया कि केन्द्रीय बेक के नाते रिज़र्व बैंक को 
इन गैर-प्रनुसूचित बेंकों के वारे में भी सूचना प्राप्त होनी चाहिए। इसी उहंश्य से 
१६३८ में कम्पनी एक्ट का संशोधन्न कर दिया ग्रया। इस गर-अनुसूचित बेंकों में 
अनेक यह दावा करते हैं कि वे कम्पनी एक्ट की २०० एफ वीं धारा (सेक्शन १६ में 
देखिए) के अर्थ में बेंक की कोटि में नहीं झ्राते, अतः वे एक्ट द्वारा विहित नकद रकम 

के व्यौरे को भेजने के दायित्व से मुक्त हैं । * 
४४. रिज बेंक तथा इम्पीरियल बेंक*--गवनंर जनरल की स्वीकृति से रिजर्व 
'"» बैक ने इम्पीरियल बेक के साथ १४ वर्ष के लिए एक समझौता किया है। अगर 
इम्पीरियल बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक रही तो उसके बाद भी यह समभतैता तव तक 
चालू रहेगा जब तक दोनों में से किसी पक्ष की ओर से पाँच धर्ष के नोटिस के बाद 
_उसे खत्म नहीं कर दिया जाता । इस समभौते के अनुसार इम्पीरियल वेंक ब्रिटिश 


१, अब यह समझौता स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया के साथ समझा जाना चाहिए। इस सम्दन्ध में देखिए 
इस पुस्तक में स्टेट वेक ऑफ इख्डिया सम्बन्धी अंश । 


>्जँह 
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भारत में उन सब जगहों में रिज़र्व बैंक का एकमात्र एजेंट होगा जहाँ रिजर्व बेंक 
एक्ट के कार्य-रूप में परिणत होते समय इस्पीरियल बेंक की एक शाखा हो तथा 
जहाँ रिजर्व बेंक के वेंकिग विभाग की कोई भी शाखा न हो। इस कार्य के पारिश्रमिक- 
स्वरूप रिज़वं बेंक इम्पीरियल बेंक को कमीशन देता है। कमीशन का श्रनुगणन-- 
इम्पीरियल बेंक द्वारा सरकार की ओरोर से प्रत्येक वर्ष कुल प्राप्त तथा दी हुई निधियों 
के आ्राधार पर किया जाता है। कमीशन की दर में १० वर्ष के बाद विचार करके 
संशोधन किया जा सकता है। इम्पीरियल बेक द्वारा इतनी शाखाएँ रखे जाने के 
बदले में उसे रिजव बेक प्रथम ५ वर्ष तक £ लाख रुपया वापिक, श्रगले पाँच वर्ष 
में ६ लाख रुपया वाधिक तथा उसके बाद के पाँच वर्ष तक ४ लाख रुपया वापिक 
देता था। इम्पीरियल बेंक को यह श्रधिकार नहीं था कि बिना रिजर्व बेंक की 
स्वीकृति के समभौते के समय स्थित किसी झ्लाखा का प्रतिस्थापत्र या किसी नई 
शाखा की स्थापना कर सके । 
४९. सुरक्षित कोष--गवने र-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा वेंक को हस्तान्तरित ५ लाख 
रुपये की रौप्य-प्रतिभूतियों से रिजर्व बेंक के सुरक्षित कोप का प्रारम्भ किया गया। 
रिजर्व बेंक के आदेय के मूल्य-ह्वास की पूर्ति तथा वेंकिग पद्धति की हढ़ता में जनसाधा रण 
का विश्वास जमाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित कोष रखना आवश्यक है। वाषिक 
वास्तविक लाभ में से (जो सम्भव हानि, श्रादेय-हास झादि निकालने के बाद बचे) - 
हिस्सा-पूंजी पर गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा निश्चित (परन्तु यह ५%८ 
की दर से अ्रधिक न हो) लाभांश के चछुकता के पश्चात्‌ बचे लाभ से अतिरिक्त लाभांश 
याँटा जाता है, परन्तु कूल लाभांश की दर ६% से अधिक नहीं हो सकती । चौथी 
अनुसूची में वरित आधार पर -शेष लाभ को इस शर्ते पर गवर्न र-जनरल-इन-कौंसिल 
को दिया जाता है कि भ्रगर किसी समय सुरक्षित कोष प्राप्त हिस्सा-पृ'जी से कम पड़े 
या कुल अतिरेक ही उस रकम से कम पड़े तो शेप लाभ (यदि वह ५० लाख रुपये से 
कम हो) या कम-से-कम ५० लाख रुपया सुरक्षित कोप में डाला जाय । बेंक अधिक 
लाभ-कमाने का माध्यम न बन जाय इसलिए ही हिस्सेदारों को दिये जाने वाले मुनाफे 
में ऐसी पावन्दी की श्रावश्यकता है, क्योंकि वह एक प्रकार से पन्न-करेन्सी तथा पुराने 
स्वर्ण-मान कोप का लाभ-स्वरूप है। श्रतिरिक्त मुनाफे का राज्य के श्रधिकार में जाना 
उचित भी है । 
४६. बेंक की दर तथा साप्ताहिक ब्यौरा--रिजर्व बेंक से यह अभीष्ट है कि वह उस 
भामाशिक वदट्टा-दर की विज्ञप्ति दिया करे जिस पर वह अधिनियम के श्रन्तर्गंत खरीद 
के योग्य हुण्डी या व्यावसायिक पन्नों की खरीद या बट्टा करने के लिए तैयार है । इस, 
प्रकार वेंक को इस वात की स्वतन्त्रता है कि वह कृषि सम्बन्धी हुण्डी का वट्टा ऐसी 
रिश्रायत्ती दर पर करे जो व्यावसायिक पत्रों के वट्टा या पुन्वेद्दा की दर से कम हो । 
उल्लेखनीय है कि भारतीय अ्रधिनियम के विधान से भिन्‍न बैंक ऑफ इंगलैण्ड की 
रोति ऐसी निम्ततम दर निश्चित करना है जिस पर वह अपने ग्राहकों के श्रतिरिक्त 
इंसरों की हुण्ठी क वट्ठा करेगी श्र जो प्राय: बाजार में प्रचलित दर से भ्रधिक पर 
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ही निद्िचत की जाती है ।* 
एक निर्दिष्ट रूप में (पाँचवीं अनुसूची) रिजर्व बेंक को अपने निर्गमन तथा 
वेंकिंग विभाग के वाषिक हिसाव तथा साप्ताहिक व्यौरे को सरकार को भेजना 
पड़ता है ताकि वह इसे गज़ट झॉफ़ इण्डिया में प्रकाशित करे। किसी भी देश के 
केन्द्रीय वेंक का साप्ताहिक विवरण वहाँ के द्वव्य-वाजार की स्थिति का स्पष्टीकरण 
माना जाता है । 
४७, क्लषि-सम्बन्धी साख विभाग--अधिनियम के श्रन्तर्गंत बैंक को विशेष क्ृषि- 
सम्बन्धी साख विभाग खोलना पड़ा है जिसके निम्नलिखित कार्य हें--(१) एक ऐसे 
दक्ष कतू -वर्ग को रखना जो कृपि-साख की सभी समसयाश्रों का श्रध्ययन् करे तथा 
गवने र-जनरल-इन-कौंसिल, स्थानीय सरकारों, .प्रान्तीय सहकारी बेंकों तथा दूसरी 
वेकिंग संस्थाओं को परामर्श दे, और (२) कृषि-साख-सम्बन्धी बेंक के कार्यो का 
समन्वयीकरण तथा प्रान्तीय सहकारी वेंकों एवं कृपि-साख-सम्बन्धी कार्य करने 
वाली श्रन्‍्य बेंक या संस्था से रिज़र्व बेक के सम्बन्ध का समन्वय करना । भारत जैसे 
कृषि-प्रधान देश में ऐसी संस्था का होना अति आझावश्यक है। यह विधान कामनवेल्थ 
बेक आफ आ ास्ट्रे लिया एक्ट के इसी प्रकार के एक विधान के श्राधार पर निर्मित है । 
दोनों में प्रधान भिन्‍नतता यह है कि भारतीय कृषि-साख विभाग का कार्य तो पूरांतया 
परामइंदात्री सभा का ही है, पर कामनवेल्थ वेंक श्रॉफ़ श्रास्ट्रे लिया के कृषि-साख 
« पुभाग के पास अपना एक अलग कोप है जिसमें कुछ रकम तो खज़ाने से श्राती है 
तथा कुछ बेंक से । 
श्री एम० एल० डालिंग की नियुक्ति सहकारी बेंकों तथा साख-समितियों के 
कार्यो की तात्कालिक हालतों तथा देश की ग्रामीण आथिक स्थिति से सम्बन्धित देशी 
महाजनों के कार्यो की जाँच करने के उद्ं शय से की गई | जून, १६३४ के श्रन्त में रिजर्व 
बंक को उनके विवरण के साथ-साथ कुषि-साख विभाग के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव 
प्राप्त हुआ | इस प्रस्ताव की परीक्षा तथा इस पर विचार करने के पद्चात्‌ वेंक के अ्रधि- 
कारियों ने भारत सरकार द्वारा स्थानीय अधिकारियों से यह प्रार्थना करने का निर्णाय 
किया कि वे सहकारी बेंकों, साख-समित्तियों तथा कृषि-सम्बन्धी साख में लगे हुए देशी 
साहुकारों तथा महाजनों-जैसी दूसरी संस्थाश्रों के बारे में शोर विवरण इकट्ठा कर 
बेंक को दें । उपयुक्त विस्तृत विवरण की प्राप्ति में श्रत्यधिक देर हो जाती, अतः 
दिसम्बर १९३६ में वेंक ने कृषि-सम्बन्धी साख का एक विवरण सरकार को 
इसलिए दिया कि अनेकों सम्बन्धित वर्ग शीघ्रातिश्ीत्र इस सवाल के यथार्थ परीक्षण 
“की ओर अग्रसर हों। तत्पश्चात्‌ १९३७ के अन्त में दी गई स्टेचूटरी रिपोर्ट उन 
उपायों का दिग्दशंन कराती है जिनके द्वारा तत्कालीन साख-संस्थाएँ, विशेषत: 
सहकारी समित्तियाँ, कृषकों के लिए विशेष लाभदायक हो सकती हैं और किस प्रकार 


१. देखिए, डब्ल्यू० एफ० स्पाल्डिंग, 'दि लन्दन मनी मार्केट”, पृष्ठ ८६-६० । 
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रिज़र्व वेंक उन्हें अधिक सहायता प्रदान कर सकता है।* रिजर्व वेंक का कथन था कि 
यह अपेक्षा करना उचित नहीं कि प्रारम्भिक तीन वर्ष के अल्प समय में ही वेंक 
कोई अन्तिम यीजना प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। अ्रतः वह निरन्तर कृपि-साख 
सम्बन्धी प्रमुख समस्याओ्रों पर ही ध्यान दे रहा है । हे 
आय. रिज्ञव थेंक श्रॉफ इण्डिया कार्यरूप में--१ श्रप्रैल, १६३४ को रिजवबे बेंक ऑफ़ 
इण्डिया का उद्घाटन हुआ और बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंमृन में इसके 
कार्यालयों की स्थापना हुई। बाद में कानून द्वारा विधित लन्दन में भी एक शाखा 
खोलने की व्यवस्था की गई। 

रिजव बेक झ्रॉफ़ इण्डिया का वस्तुतः कार्यरूप में परिशत होना उसके इस दावे 
को न्यायसंगत सिद्ध करता है कि उसने वित्तीय स्थायित्व, वेंक-सम्बन्धी सुधार तथा द्वव्य- 
बाजार के विस्तार तथा अभिनवक रण के नये युग का उद्घाटन किया। इसने कम 
दर की सूद पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करने, भारत- 
सचिव को रुपया भेजने, सरकारी हुंडी का विक्रय करने तथा रुपये का स्थायित्व कायम 
रखने में सहायता की है। इसने बेकिंग कम्पनी से सम्बन्धित नथे विधानों को 
इण्डियन कम्पनीज एक्ट में समावेश करते के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी तथा 
भारतवर्ष में बैक एक्ट बनाने का लाभकारी प्रस्ताव १९३६ में रखा। इसने देश के 
अन्तर्गत रुपया भेजने की सस्ती सुविधा दी है तथा व्याज की दर कम करने में सहायता 
की है। देश में बेंक की सुविधा के विस्तार के लिए भी इससे श्रप्रत्यक्ष रूपरे८- _ 
प्रोत्ताहन दिया है । ह 

इसने केवल अनुसूचित बेंकों, जो विधिवत्‌ स॒दस्य-वेंक हैं, के ही साथ लाभ- 
कर सम्पर्क स्थापित नहीं किया बल्कि श्रगणित छोटे-छोटे गैर-अनुसू चित बैंकों के साथ 
भी द्रव्य तथा साख के अधिकारी की हैसियत से विगत युद्धकाल में श्रमेक कठिनाइयों 
को बड़ी चतुरतापूर्वक फेलकर द्रव्य-बाजार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। 
“यह स्पष्ट है कि रिज़वे बैंक व्याज-दर की उन मौसमी विभिन्‍नताञ्रों को दूर करने 
में अत्यधिक हिस्सा लेता रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की झ्राथिक स्थिति 
पर बहुत ही प्रभाव पड़ता ।7* इसने कृपि-साख तथा सहकारी श्रान्दोलन के अध्ययन 
के सम्बन्ध में बहुत काम किया है ओर ग्रामीण साख-संग्ठन सम्बन्धी श्रनेक नुटियों 
को दूर करने के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य सुझाव दिये हें । 
पर इसके द्वारा अनुसूचित तथा प्रान्तीय सहकारी बेकों के लिए वट्टा की गई 

तुच्छ निधि से यह स्पष्ट है कि इसने भारत में हुंडी के बाजार को 
करने की आशा को पूरा नहीं किया । इसके श्रतिरिक्त रिज़र्व बेंक ने अभी. 
देशी साहुकारों को अपने साथ सम्बद्ध करने, हुंडी के वाजार को पर्याप्त उन्नत 
बनाने? तथा भारतीय द्रव्य-बाजा र के दोनों प्रमुख हिस्सों को एकरूपता प्रदान करने 
पह प्रश्न प्रथम खण्ड के १०वें अ्रध्याय में विस्तार से दिया गया है । 

मुस्जन, मॉड्न विंग इन डिया?, प्रथम संस्करण, पष्ठ रुणप | 
इस सस्न्प में पिथले चार वर्ष में रिजव॑ बेंक ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया दै। जनवरी 
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में सफलता प्राप्त नहीं की । 
४६. रिज़ञव बेंक ऑफ़ इंडिया (सावजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १६ ४स-- 
बेंक को राज्य-अधिक्ृत संस्था का रूप देने के सरकारी निर्णय को कार्य-रूप में परिणत 
करने के उद्देश्यू से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे इसके कार्यो का 
नियन्त्रण सावेजनिक हित के लिए किया जा सके तथा द्रव्य-सम्बन्धी, झाथिक एवं 
वित्तीय नीति के बीच समन्वय स्थापित हो सके । १ जनवरी, १९४६ को यह कानुन 
लागू हो गया तथा बेंक की पुजी के सारे हिस्सों को केन्द्रीय वेंक द्वारा हस्तान्तरित 
समा गया । 

हिस्सेदारों की १०० रुपये की प्राप्त हिस्सा-पूजी पर ११८ रुपये १० श्राने 
का पुग्रावजा देने की व्यवस्था की गई | यह मुग्मावजा अ्रंशत: तो ३ प्रतिशत वाषिक 
सूद वाले ऋण-पत्र तथा अंशतः नकद रकम के रूप में था। (मुआवजा की दर मार्च, 
१९४७ से फरवरी, १६४८ तक के हिस्से की औसत बाजार-दर पर श्राघारित थी ।) 

सामान्य श्रधीक्षण तथा संचालन का अधिकार केन्द्रीय परिपद को था जिसमें 
एक गवनेंर, दो डिप्टी गवर्नर तथा श्राठ संचालक होते थे। सरकार द्वारा नामजद 
ये श्राठ संचालक पहले की व्यवस्था के उन बारह संचालकों के बदले में होते थे जिनमें 
श्राठ निर्वाचित तथा चार नामज़द होते थे । 


४०, १६३४६ के बाद भारतीय बेैंकिंग--द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, 
१९४१ में जापानी युद्ध के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता 


जेंकों से अपना रुपया वापस करने लगी, पर थोड़े ही दिनों के बाद जनता ने इस चास 
की निरर्थकता को महसूस कर लिया और श्रपने को युद्ध की परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने में समर्थ हो गई तब शीघ्र ही निक्षेप भी वेकों में लौटने लगे ।* हम यह कह सकते 
हैं कि भारतीय बेंकिंग प्रणाली ने लड़ाई के प्रथम प्रहार को श्रच्छी तरह से भेला। 
अतः लड़ाई तथा तत्कालीन ऊंची कीमतों के कारण वस्तुश्रों के बाजार, स्टाक 
एक्सचेञ्ज तथा चाँदी के बाजार की रुपये की बढ़ती हुई माँग की पूति हेतु पेशगी 


के विस्तार के कारणा निक्षेप भी निरन्तर बढ़ता ही गया। ० युद्धकालीन भारतीय 


१६५२ में रिजृव बक ने अनुसूचित वेंकों को उनके ग्रपत्रों के आधार पर दर्शनी-ऋण देने की घोषणा 
की । प्रपन्नों के साथ आवेदक व क के ग्राहकों के ऐसे विनिमय-पत्र या प्रपत्र का होना अनिवार्य था जो 
व्यापारिक या व्यावसायिक कार्यो के लिए निर्मित किये गए हों ओर ६० दिन में पकते हों । ऐसे 
ऋण पर रिजर्व बे क वे क-दर से 3% कम व्याज्-दर रखेगा और स्टाम्प-डयूटी का आधा अंश भी स्वयं 
बहन करेगा । उस समय यह सुविधा केवल उन अनुसचित ब॑ को को दी गई जो कम-से-कम एक लाख 
रुपये का ऐसा ऋण मॉगें तथा जिनके निक्षेप दस करोड़ रुपए हों । कालान्तर में जनता की मांग तथा 
आफ समिति की सिफारिश पर रिजवे ब के ने यह सुविधा सभी लाइसेंस-प्राप्त अनुसचित ब को को दी है 
ओर प्रत्येक ऐसे ऋण की निम्नतम सीमा तथा प्रत्येक व क को दिये ऐसे ऋणों की निम्नतम सीमा घटा- 
कर क्रमश: ५०,००० रु० तथा १० लाख रुपए कर दी है। मई, १६५४ में ऐसे ऋण का शेष ३० करोड़ 
रुपया था जो अब तक श्रधिकृतम है । नवग्वर, १९५४ में ऐसा ऋण ११० करोड़ रुपया था । 

१. डाकखानों के निक्षेप तथा केश सर्टिफिकेट का विचार पहले ही किया जा चुका है (सेक्शन २२) । 
२. देखिए, 'ईस्टर्न इकनामिस्ट!, १५ सितम्बर, १६४४ का वे किंग विशेषांक । 


४२२ भारतीय अथशास्त्र 


रिजर्व वेंक उन्हें अ्रधिक सहायता प्रदान कर सकता है।* रिजर्व बेंक का कथन था कि 
यह अपेक्षा करता उचित नहीं कि प्रारम्भिक तीच वर्ष के अल्प समय में ही बक 
कोई ग्रन्तिम योजना प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। अतः वह निरन्तर कृपि-साख 
सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं पर ही ध्यान दे रहा है । 
अप. रिज्ञव बेंक ऑफ़ इण्डिया कार्यरूप सें--१ अप्रैल, १६३४ को रिजर्व वंक ऑफ़ 
डुण्डिया का उद्घाटन हुआ और बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंगून में इसके 
कार्यालयों की स्थापना हुई । बाद में कानून द्वारा विधित लनन्‍्दन में भी एक शाखा 
खोलने की व्यवस्था की गई | 
रिजवे बैंक श्रॉफ़ इण्डिया का वस्तुतः कार्यरूप में परिणत होना उसके इस दावे 
को न्यायसंगत सिद्ध करता है कि उसने वित्तीय स्थायित्व, वेंक-सम्बन्धी सुधार तथा द्रव्य- 
बाजार के विस्तार तथा अ्रभिनवक रण के नये युग का उद्घाटन किया। इसने कम 
दर की सूद पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करने, भारत- 
सचिव को रुपया भेजने, सरकारी हुंडी का विक्रय करने तथा रुपये का स्थायित्व कायम 
रखने में सहायता की है। इसने बेकिंग कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानों को 
इण्डियन कम्पतीज्ञ एक्ट में समावेश करने के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी तथा 
भारतवर्प में वेंक एक्ट बनाने का लाभकारो प्रस्ताव १९३६ में रखा। इसने देश के 
अन्तर्गत रुपया भेजने की सस्ती सुविधा दी हूँ तथा व्याज की दर कम करने में सहायता 
की है। देश में बेंक की सुविधा के विस्तार के लिए भी इसमे अप्रत्यक्ष रूप 
प्रोत्पाहन दिया है । 
इसने केवल अनुसूचित बेंकों, जो विधिवत सुदस्य-वेंक हैं, के ही साथ लाभ- 
कर सम्पर्क स्थापित नहीं किया वल्कि अगण्ित छोटे-छोटे गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ 
भी द्रव्य तथा साख के अधिकारी की हैसियत से विगत युद्धकाल में अनेक कठिनाइयों 
को बड़ी चतुरतापूर्वक भेलकर द्रव्य-बाजार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। 
“यह स्पष्ट है कि रिज़वे बेक व्याज-दर की उन भौसमी विभिन्‍नताश्रों को दूर करने 
में अ्रत्यधिक हिस्सा लेता रहा है, जिनका भारतवर्प के भविष्य की श्राथिक स्थिति 
पर बहुत ही प्रभाव पड़ता ।/* इसने कृषि-साख तथा सहकारी श्रान्दोलन के अ्रध्ययन 
के सम्बन्ध में बहुत काम किया है और ग्रामीण साख-संगठन सम्बन्धी अनेक नचुटियों 
को दूर करने के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य सुझाव दिये हूं । 
पर इसके द्वारा अनुसूचित तथा प्रान्तीय सहकारी बेकों के लिए बट्टा की गई 
हुंडियों की तुच्छ निधि से यह स्पष्ट है कि इसने भारत में हुंडी के बाजार को 
विकसित करने की ग्राश्षा को पूरा नहीं किया । इसके अ्रतिरिक्त रिज़र्व वेंक ने अ्रभी 
तक देणी साहूकारों को अपने साथ सम्बद्ध करने, हुंडी के वाजार को पर्याप्त उन्नत 
नानेरे तथा भारतीय द्रव्य-बाजार के दोनों प्रमुख हिस्सों को एकरूपता प्रदान करते 
यह प्रस्‍न प्रथम खण्ड के २०४ अशच्याय में विरतार से दिया गया है । 
मुरंजन, मॉटन दर्किंग इस इंडिय! » प्रथम संस्क्रण, पृष्ठ र८५ । 


है. इस सन्प में पिंदले चार वर्ष में रिजर्व वेंक ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है। जनवरी 
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अधिकोषए ( बैंकिंग ) और साख ४२३ 


में सफलता प्राप्त नहीं की । 
४६. रिज्ञव॑ बेंक ऑक इंडिया (सावंजनिऋ स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १६ ४८-- 
बेक को राज्य-अ्रधिकृत संस्था का रूप देने के सरकारी निर्णाय को कार्य-रूप में परिणशतत 
करने के उद्द श्यू से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे इसके कार्यो का 
नियन्त्रण सार्वजनिक हित के लिए किया जा सके तथा द्रव्य-सम्बन्धी, श्राथिक एवं 
वित्तीय नीति के बीच समन्वय स्थापित हो सके । १ जनवरी, १६९४६ को यह कानुन 
लागू हो गया तथा बेंक की पूजी के सारे हिस्सों को केन्द्रीय बेंक द्वारा हस्तान्तरित 
समभा गया । 
हिस्सेदारों की १०० रुपये की प्राप्त हिस्सा-पुजी पर ११८ रुपये १० श्राने 
का घुञ्रावजा देने की व्यवस्था की गई ) यह मुआझ्मावजा अ्ंशतः तो ३ प्रतिशत वाषिक 
सूद वाले ऋण-पत्र तथा अंशतः नकद रकम के रूप में था। (मुग्रावजा की दर मार्च, 
१६४७ से फरवरी, १९४८ तक के हिस्से की श्रौसत्त बाजार-दर पर आधारित थी ।) 
सामान्य श्रधीक्षण तथा संचालन का श्रधिकार केन्द्रीय परिपद को था जिसमें 
एक गवनेर, दो डिप्टी गवर्नर तथा झाठ संचालक होते थे। सरकार द्वारा नामजद 
ये आठ संचालक पहले की व्यवस्था के उन बारह संचालकों के बदले में होते थे जिनमें 
श्राठ निर्वाचित तथा चार नामज़द होते थे । 
४०. १६३४ के बाद भारतीय बेंकिंग--द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, 
१६४१ में जापानी युद्ध के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता 
बैंकों से श्रपना रुपया वापस करने लगी, पर थोड़े ही दिनों के बाद जनता ने इस चास 
की निरर्थकता को महसूस कर लिया और श्रपने को युद्ध की परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने में समर्थ हो गई। तब शीघ्र ही निक्षेप भी वेंकों में लौटने लगे ।१ हम यह कह सकते 
हैं कि भारतीय बेकिंग प्रणाली ने लड़ाई के प्रथम प्रहार को श्रच्छी तरह से भेला। 
श्रतः लड़ाई तथा तत्कालीन ऊँची कीमतों के कारण वस्तुश्नों के बाजार, स्टाक 
एक्सचेज्ज तथा चाँदी के बाजार की रुपये की बढ़ती हुई माँग की पूति हेतु पेशगी 
के विस्तार के कारण निक्षेप भी निरन्तर बढ़ता ही गया।" युद्धकालीन भारतीय 
१९५२ में रिज॒व वक ने अनुसूचित वेंकों को उनके प्रपत्रों के आधार पर दर्शनी-ऋण देने की घोषणा 
की । प्रपत्रों के साथ आवेदक व क के गाहकों के ऐसे विनिमय-पत्र या प्रपत्र का होना अनिवार्य था जो 
व्यापारिक या व्यावसायिक कार्यों के लिए निर्मित किये गए हों ओर ६० दिन में पकते हों । ऐसे 
ऋण पर रिजर्व बेकू व क-दर से 3% कम व्याज्ञ-दर रखेगा और स्टाम्प-डयूटी का आधा अंश भी स्वयं 
वहन करेगा । उस समय यह सुविधा केवल उन्न अनुसचित व को को दी गई जो कम-से-कम एक लाख 
रुपये का ऐसा ऋण माँगें तथा जिनके निक्षेप दस करोड़ रुपए हों । कालान्तर में जनता की मांय तथा 
आफ समिति की सिफारिश पर रिजवे ब के ने यह सुविधा सभी लाइसंस-प्राप्त अनुसचित बे को को दी है 
ओर प्रत्येक ऐसे ऋण की निम्नतम सीमा तथा प्रत्येक बक को दिये ऐसे ऋणों को निम्नतम सीमा घटा- 
कर ऋमश: ५०,००० रु० तथा १० लाख रुपए कर दी है। मई, १६५५ में ऐसे ऋण का शेष ३० करोड़ 
रुपया था जो अब तक अधिकतम है । नवग्वर, १६५४ में ऐसा ऋण ११० करोड़ रुपया था । 


१. डाकखानों के निक्षेप तथा कैश सर्टिफिकेट का विचार पहले ही किया जा चुका है (सेक्शन २२) । 
। कक 4० विशेषांक है 
२. देखिए, ईस्टर्ने इकनामिस्ट!, १५ सितम्बर, १६४४ का बेकिंग विशेषांक । 


४२२ भारतीय अथंशास्त्र 


रिजर्व बैंक उन्हें अधिक सहायता प्रदान कर सकता है।* रिजवं वेंक का कथन था कि 
यह अपेक्षा करना उचित नहीं कि प्रारम्भिक तीत वर्ष के अल्प समय में ही बेक 
कोई भ्रन्तिम योजना प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। अ्रत्ः वह निरन्तर कृषि-साख 
सम्बन्धी प्रमुख समस्याश्रों पर ही ध्यान दे रहा है। हि 
प. रिज्षव बैंक श्रॉफ़ इण्डिया कार्यरूप में--१ श्रप्रैल, १६३४ को रिजर्व बंक आफ 
चण्डिया का उद्घाटन हुआ और बम्वई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रंगून में इसके 
कार्यालयों की स्थापना हुई । बाद में कानून द्वारा विधित लन्‍्दन में भी एक शाखा 
खोलते की व्यवस्था की गई | 

रिजव बैंक श्रॉफ़ इण्डिया का वस्तुतः कार्यरूप में परिशत होना उसके इस दावे 
को न्यायसंगत सिद्ध करता है कि उसने वित्तीय स्थायित्व, वेक-सम्बन्धी सुधार तथा द्रव्य- 
बाजार के विस्तार तथा अभिनवक रण के नये युग का उद्घाटन किया। इसमे कम 
दर की सूद पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करने, भारत- 
सचिव को रुपया भेजने, सरकारी हुंडी का विक्रय करते तथा रुपये का स्थायित्व कायम 
रखने में सहायता की है। इसने बैंकिंग कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानों को 
इण्डियन कम्पनीज़ एक्ट में समावेश करने के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी तथा 
भारतवर्ष में वंक एक्ट बनाने का लाभकारी प्रस्ताव १६९३६ में रखा। इसने देश के 
अन्तर्गत रुपया भेजने की सस्ती सुविधा दी है तथा व्याज की दर कम करने में सहायता 
की है। देश में बेंक की सुविधा के विस्तार के लिए भी इसने अप्रत्यक्ष रूपरेट: . 
प्रोत्साहन दिया है । 

इसने केवल अनुसूचित बेंकों, जो विधिवत्‌ स॒ुदस्य-वेक हैं, के ही साथ लाभ- 
कर सम्पर्क स्थापित नहीं किया बल्कि श्रगणित छोटे-छोटे गैर-अनुसूचित बैंकों के साभ 
भी द्रव्प तथा साख के अधिकारी की हैसियत से विगत युद्धकाल में श्रनेक कठिनाइयों 
को बढ़ी चतुरतापूर्वक फेलकर द्रव्य-बाजार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। 
“यह स्पष्ट है कि रिजव बँक व्याज-दर की उन मौसमी विभिन्‍नताञों को दूर करने 
में अत्यधिक हिस्सा लेता रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की श्राथिक स्थिति 
पर बहुत ही प्रभाव पड़ता ।/* इसने क्ृपि-साख तथा सहकारी श्रान्दोलन के अध्ययन 
के सम्बन्ध में बहुत काम किया है श्रौर ग्रामीण साख-संगठन सम्बन्धी अनेक ब्ुटियों 
को दूर करने के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य सुझाव दिये हें । | 

पर इसके द्वारा अनुसूचित तथा प्रान्तीय सहकारी बेकों के लिए वट्टा की गई 
हुंडियों की तुच्छ निधि से यह स्पष्ट है कि इसने भारत में हुंडी के वाजार को 
विक्रस्तित करने की आश्या को पूरा नहीं किया । इसके अ्रतिरिक्त रिजर्व वेंक ने अभी: 
तक देशी साहुकारों को अपने साथ सम्बद्ध करने, हुंडी के वाजार को पर्याप्त उन्नत 


नाने ३ तथा भारतीय द्रव्य-बाजार के दोनों प्रमुख हिस्सों को एकरूपता प्रदान करने 
2. यह मरन प्रथम खण्ड के १०व अध्याय में विस्तार से दिया गया हे । 
|. मुस्जन, मॉटन बंकेिंग रन इंडिय/, प्रथम संस्करण, पष्ठ रू८५ । 
हे. इस सम्न्ध में पिदिले चार वर्ष में रिजव वेक ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है। जनवरी 
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लता प्राप्त नहीं की । 
रेज्ञव॑ बेंक ऑक़ इंडिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १६ ४८--- 
ते राज्य-अधिकृत संस्था का रूप देने के सरकारी निर्णाय को कार्य-रूप में परिशत 
के उ्ं श्यू से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे इसके कार्थो का 
ण सार्वजनिक हित के लिए किया जा सके तथा द्वव्य-सम्बन्धी, आशिक एवं 
)र नीति के बीच समच्चय स्थापित हो सके । १ जनवरी, १६४६ को यह कानुन 
हो गया तथा बैंक की पूजी के सारे हिस्सों को केन्द्रीय वेंक द्वारा हस्तान्तरित 
गया । 

हिस्सेदारों की १०० रुपये की प्राप्त हिस्सा-पुजी पर ११८ रुपये १० आने 
ग्रावजा देने की व्यवस्था की गई । यह मुझ्रावजा श्रंशतः तो ३ प्रतिशत वाषिक 
पले ऋण-पन्न तथा अ्रंशतः तकद रकम के रूप में था | (मुग्रावजा की दर मार्च, 
७ से फरवरी, १६४८ तक के हिस्से की श्रौसत बाजार-दर पर आधारित थी ।) 

सामान्य श्रधीक्षण तथा संचालन का अधिकार केन्द्रीय परिपद को था जिसमें 
'बर्नेर, दो डिप्टी गवनेंर तथा झाठ संचालक होते थे। सरकार द्वारा नामजद 
ठ संचालक पहले की व्यवस्था के उन बारह संचालकों के बदले में होते थे जिनमें 
निर्वाचित तथा चार नामजद होते थे | 
१६३४ के बाद भारतीय बेंकिंग--टद्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, 
१ में जापानी युद्ध के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता 
से अपना रुपया वापस करने लगी, पर थोड़े ही दिनों के बाद जनता ने इस तच्रास 
तरर्थकता को महसूस कर लिया और श्रपने को युद्ध की परिस्थिति के श्रनुकूल 
| में समर्थ हो गई । तब ज्वीघ्र ही निक्षेप भी वेंकों में लौटने लगे ।१ हम यह कह सकते 
: भारतीय बेकिंग प्रणाली ने लड़ाई के प्रथम प्रहार को अ्रच्छी तरह से मेला। 
लड़ाई तथा तत्कालीन ऊंची कीमतों के कारण वस्तुश्रों के बाजार, स्टाक 
चेञ्ज तथा चाँदी के बाजार की रुपये की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति हेतु पेशगी 
तार के कारण निक्षेप भी निरन्तर बढ़ता ही गया। युद्धकालीन भारतीय 
२ में रिज॒व बक ने अनुसूचित वेंकों को उनके प्रपत्रों के आधार पर दर्शनी-ऋण देने की घोषणा 
प्रपन्नों के साथ आवेदक वे क के ग्राहकों के ऐसे विनिमय-पत्र या प्रपत्र का होना अनिवार्य था जो 
रिक्त या व्यावसायिक कार्यो के लिए निर्मित किये गए हों ओर ४० दिन में पकते हों । ऐसे 
पर रिजव बेक वेंक-दर से $% कम व्याज्-दर रखेगा और स्टाम्प-डयूटी का आधा अंश भी स्वयं 
करेगा । उस समय यह सुविधा केवल उन अनुसचित व को को दी गई जो कम-से-कम एक लाख 
का ऐसा ऋण मॉगें तथा जिनके निक्षेप दस करोड़ रुपए हों । कालान्तर में जनता की मांग तथा 
समिति की सिफारिश पर रिजवे व के ने यह सुविधा सभी लाइसेंस-प्राप्त अनुसचित व को को दी है 
उत्येक ऐसे ऋण की निम्नतम सीमा त्तथा प्रत्येक व क॒ को दिये ऐसे ऋणों की निम्नतम सीमा घा- 
उमेश: ५०,००० रु० तथा १० लाख रुपए कर दी है। मई, १६४५ में ऐसे ऋण का शेष ३० करोड़ 
था जो अब तक अधिकतम है । नवग्वर, १६९५४ में ऐसा ऋण ११० करोड़ रुपया था । 
कखानों के निक्षेप तथा केश सर्टिफिकेट का विचार पहले ही किया जा चुका हे (सेक्शन २२) । 
खिए, ईस्टर्न इकनामिस्ट!, १५ सितम्बर, १६४४ का व किंग विशेषांक । 


डर४ भारतीय अथशास्त्र 


बैंकों में निक्षेपों की अ्रत्यधिक वृद्धि सबसे विशेष बात रही है। १६३६ में अ्रनुसू चित 
बैंकों का निक्षेप-दायित्त २४६.४५ करोड़ रुपये का था, पर जुलाई १६४४ के अन्त 
तक यह बढ़कर ७५६.२९ करोड़ रुपये हो गया । इसके दो मुख्य कारण हें--वेंकिंग 
तथा राजस्व का घनिष्ठ सम्बन्ध तथा लड़ाई के कारण सुद्रा-प्रसार, जो साख को शोर ? 
भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है । नीचे दी गई सारिणी में बेंक के निक्षेप तथा 


नोट के जारी होने का सम्बन्ध स्पष्ट है । 
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यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि श्रवधि-निक्षेप ( टाइम डिपाज़िट ) की 
अपेक्षा माँग-निक्षेप में अ्रधिक वृद्धि हुई। सितम्बर, १६३६ से सितम्बर, १९४४ तक 
माँग-निक्षेप १३३ करोड़ रुपये से ५७८ करोड़ रुपये तक बढ़ा, परन्तु श्रवधि-निक्षेप.८८ 
१०२ करोड़ रुपये से केवल १८६ करोड़ रुपये तक ही बढ़ा । इसका कारण था जन- 
साधारण द्वारा तरलता को श्रधिमान दिया जाना। वे अपना रुपया पूजी-रूप में न 
लगाकर लाभदायक विनियोग के अवसर श्राने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 

माँग-दायित्व के श्रपेक्षाकतत) बढ़ जाने के कारण बेंक अपनी स्थिति को 
अधिकाधिक तरल रख रहे थे। पेशगी तथा हुडियाँ (जो बेंक के श्रादेय के लाभकारी 
मद हैं) तो बढ़ रही थीं, पर कुल निक्षेप में उनका प्रतिशत १६३६ में ५३ था जो 
१६४४ में केवल ३० रह गया। इसके दो मुख्य कारण थे--युद्ध के समय में व्यावसायिक 
विनियोग का श्रवसर कम हो गया * तथा बेंकों ने अपनी रकम को गुद्ध-ऋरणा (वार 
लोन्स) में लगा दिया । उपयुक्त अधिक तरलता की इच्छा ने ही सरकारी प्रतिभूतियों 
में रुपया लगाने की प्रेरणा दी । हिस्सा-पूजी तथा रक्षित कोष की रकम भी बढ़ी पर 
वह निशतेप जितनी न बढ़ सकी । १६४५ के मध्य से, जबकि युद्ध का अन्त समीप ही 
था, माँग तथा अ्रवधि-दायित्व का श्रसम अनुपात स्वयं ही ठीक होने लगा। 
१. विनियोग अवसरों के छास के निम्नलिखित कारण हँ--(१) आयात तथा निर्यात पर नियन्त्रण ,,, 
ऐना, जो उत्पादन के परिवहन में बाघा डालता है; (२) व्यापारियों के पास काफ़ी द्रव्य का इकट्ठा ' 
हो जाना, जिसके कारण वे बे क का भाश्रय न लेकर स्वयं ही वित्त-विनियोग कर लेते हैं; (३) युद्ध- 
सामग्री उत्पादन करने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा अचल तथा कार्यशील पू'जी पेशगी देने की नीति 
का अपनाया जान (४) सब्टेवाजी को रोकने के उद्देश्य से अपनाये गए सरकारी उपाय, जँसे 
अन्न और सोना-चांदो की जमानत पर पेशगी देने का अध्यादेश द्वारा निपेष करना । 
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१६४६-४७ में पिछले वर्ष के समान माँग-निक्ष प की अपेक्षा अवधि-निक्षेप श्रधिक 
तेजी से केवल बढ़े ही नहीं बल्कि जिस समय माँग-निक्षेप में कम होने की प्रवृत्ति 
थी उस समय भी अवधि-निक्षेप बढ़े । इससे स्पष्ट था कि जनता के तरलता- 

- -अधिमान (लिक्विडिटी प्रेफरेन्स) में ह्वास होने लगा तथा निक्षेप का ढांचा युद्ध-पूर्व 
की स्थिति के समान बदल रहा था ।* 

युद्धकाल की प्रगति के सम्बन्ध में दूसरा उल्लेखनीय विषय यह है कि १६४३ 
और १६४४ में बैंक के कार्यालयों में अत्यधिक वृद्धि हुई। जून, १९४४ में समाप्त 
होने वाले अठारह महीनों में ६८८ कार्यालय बढ़े | दिसम्बर १६४३ में समाप्त होने 
वाले तीन महीनों में १६० की वृद्धि हुई, जबकि १६४४ के प्रथम तीन महीनों में यह 
वृद्धि केवल १५६ ही थी। तत्पर्चातू वृद्धि-दर घटती ही गई तथा १५ सितम्बर, 
१९४४ तक १०० नये बेक-प्रॉफिस स्थापित किये गए । .इस काल की तीक् वृद्धि का 
कारण यह है कि केवल इन्हीं दो वर्षो में द्रव्य का विस्तार पूर्ण वेग से हुआ तथा 
बैंकों को अपना विस्तार करने की प्रेरणा प्राप्त हुई । 

वास्तव में यह सारी वृद्धि भ्रनुसूचित वेंकों में ही हुई । सबसे श्रधिक श्राइचय॑-- 

जनक उन्नति भारत बक की हुई, जिसका प्रारम्भ १६४२ में हुआ । १६४२ में इसके 
६ कार्यालय, नवम्बर १६४३ में १०१ तथा मार १६४४ में १८६ कार्यालय थे । 
मिक्षेपों की अ्रत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक कार्यालय के साधन की श्रीसतः 
शप् में वृद्धि तो हुई ही है, पर इन निश्षेपों का अधिकांश भाग इस्पीरियल बेंक तथा 
बड़े-बड़े अनुसूचित बैंकों, विशेषत: 'पाँच बड़े वेंकों--इलाहाबाद बेंक, सेण्ट्ल वेंक 
आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, बेंक ऑफ इण्डिया तथा पंजाब नेशनल बेंक-के पास 
चला गया हैं। छोटे-छोटे बैंकों ने नई शाखाश्रों की स्थापना अपने साधनों की समा- 
नान्‍्तर वृद्धि किये बिना ही कर ली है। यह उनकी कमजोरी का एक कारण है। 
छोटे-छोटे शहरों की उपेक्षा कर बड़े शहरों में नये कार्यालयों की स्थापना की भी 
प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका नतीजा अत्यधिक स्पर्धा तथा देश-भर में वेकिंग के असम 
विकास के रूप में स्पष्ट है । 

१६१४-१८ के युद्ध की तरह द्वितीय विश्व-युद्ध में द्रव्य-सम्बन्धी स्थिति तंग 
तथा बेंक-दर ऊँची नहीं हुई। व्याज की दर पर कठोर नियंत्रण युद्ध के खर्च 
को पूरा करने की नई शैली रही है तथा इसकी सफलता इसी से सिद्ध हो जाती 
है कि अत्यधिक बढ़े सार्वजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा अत्यधिक उधार लेने की 
अपेक्षा होते हुए भी ब्रिठेत तथा भारत के द्रव्य-सम्बन्धी श्रधिकारी व्याज की दर को 

कम बनाये रहे हैं। अ्रगस्त, १६३६ के अन्त में, जब वेंक झॉफ इंगलैण्ड की 
वट्टा-दर २ से ४ कर दी गई तो यह शंका की जाने लगी कि भारत में भी अधिकारी-- 
गण इसका श्रनुसरण करेंगे तथा महाजन लोग व्याज-दर के सम्बन्ध में साव- 
धानी का भाव प्रकट करेंगे। परिणामस्वरूप व्याज-दर कुछ बढ़ गई। पर जब 
से २५ अक्टूबर, १६३६ को बेंक श्रॉफ इंगलेण्ड की दर पुनः २ प्रतिशत कर दी: 
१. देखिए, रिपोट आन कर सी एण्ड फिनान्स! (१६४६-४७), पृष्ठ १०२। 


४२४ भारतोय अथेशास्त्र 


बैकों में निक्षेपों की श्रत्यधिक वृद्धि सबसे विशेष बात रही है। १६३६ में ग्नुसू चित 
बैंकों का निक्षेप-दायित्व २४६.४५ करोड़ रुपये का था, पर जुलाई १ पर के भ्रन्त 
तक यह बढ़कर ७५६.२६ करोड़ रुपये हो गया । इसके दो मुख्य कारण हें---वेकिग 
तथा राजस्व का घनिष्ठ सम्बन्ध तथा लड़ाई के कारण मुद्रा-प्रसार, जो साख को भर 
भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है । नीचे दी गई सारिरी में बैक के निक्षप तथा 


नोट के जारी होने का सम्बन्ध स्पष्ट है । 

















करोड रुपये 

जारी हुए नोट निक्तप 

अगस्त १६३८ [रद र्ण्प््थप्‌ 
मार्च १६४० २५२२१ २५४६.२६ 
मार्च १६४१ | २६६*२५ श्प४.६४ 
अवटूबर १६४१ |. ३०७३४ ३३ २.६६ 
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१३४३ ६५५११ ४६३.६० 
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यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि अ्वधि-निक्षेप ( टाइम डिपाजिट ) की 
अपेक्षा माँग-निक्षेप में श्रधिक वृद्धि हुई। सितम्बर, १६३६ से सितम्बर, १६९४४ तक 


माँग-निक्षेप १३३ करोड़ रुपये से ५७८ करोड़ रुपये तक बढ़ा, परन्तु श्रवधि-नि्षेप॑८:८ 


श् 


१०२ करोड़ रुपये से केवल १८६ करोड़ रुपये तक ही बढ़ा । इसका कारण था जन- 
साधारण द्वारा तरलता को श्रधिमान दिया जाना। वे अपना रुपया पूजी-रूप में न 
लगाकर लाभदायक विनियोग के अ्रवसर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

माँग-दायित्व के अ्रपेक्षाइत बढ़ जाने के कारण बेंक अपनी स्थिति को 
अ्रधिकाधिक तरल रख रहे थे | पेशगी तथा हु डियाँ (जो बेंक के आदेय के लाभकारी 
मद हैं) तो बढ़ रही थीं, पर कुल निक्षेप में उनका प्रतिशत १६९३६ में ५३ था जो 
१६४४ में केवल ३० रह गया। इसके दो मुख्य कारण थे---युद्ध के समय में व्यावसायिक 
विनियोग का भ्रवसर कम हो गया * तथा वेंकों ते अपनी रकम को युद्ध-ऋण (वार 
लोन्स) में लगा दिया । उपयुक्त अधिक तरलता की इच्छा ने ही सरकारी प्रतिभूतियों 
में रुपया लगाने की प्रेरणा दी । हिस्सा-पूजी तथा रक्षित कोष की रकम भी बढ़ी पर 
वह निश्नेष जितनी न बढ़ सकी । १६४४५ के मध्य से, जबकि युद्ध का अन्त समीप ही 
था, माँग _ तथा अवधि-दायित्व का असम अनुपात स्वयं ही ठीक होने लगा। 
१, विनियोग अवसरों के हास के निम्नलिखित कारण दें--(१) आयात तथा निर्यात पर नियन्त्रण 
होना, जो उत्पादन के परिवहन में बाधा डालता है; (२) व्यापारियों के पास काफी द्रव्य का इकट्ठा 
दो जाना, जिसके कारण वे ब के का आश्रय न लेकर स्वयं ही वित्त-विनियोग कर लेते दें; (३) युद्ध- 
सामच्री उत्पादन करने वाले उद्योगों की सरकार द्वारा अचल तथा कार्यशील पूजी पेशगी ढेने की नीति 
का अपनाया जाना (४) संद्टेवाजी को रोकने के उद्देश्य से अपनाये गए सरकारी उपाय, जैसे 
अन्‍्न भीर सोना-चादी की जमानत पर पेशगी देने का भ्ध्यादेश द्वारा निषेध करना । 


डा 


ध | े 


गधिकोषण (बेंकिग) और साख ४२५ 


१६४६-४७ में पिछले वर्ष के समान माँग-निक्ष प की शअ्रपेक्षा अवधि-निक्षेप श्रधिक 
तेजी से केवल बढ़े ही नहीं बल्कि जिस समय माँग-निक्षेप में कम होने की प्रवृत्ति 
थी उस समय भी अवधि-निक्षे प बढ़े । इससे स्पष्ट था कि जनता के तरलता- 
अधिमान (लिक्विडिटी प्रेफरेन्स) में ह्वास होने लगा तथा निश्लेप का ढांचा युद्ध-पुर्व 
की स्थिति के समान बदल रहा था ।) 

युद्धकाल की प्रगति के सम्बन्ध में दूसरा उल्लेखनीय विषय यह है कि १६४३: 
गौर १९४४ में वेंक के कार्यालयों में प्रत्यधिक वृद्धि हुई। जून, १६४४ में समाप्त 
होने वाले भ्रदारह महीनों में ६८८ कार्यालय बढ़े | दिसम्बर १६४३ में समाप्त होने 
वाले तीन महीनों में १६० की वृद्धि हुई, जबकि १६४४ के प्रथम तीन महीनों में यह 
वृद्धि केवल १५६ ही थी । तत्पदचात्‌ वृद्धि-दर घटती ही गई तथा १५ सितम्बर, 
१९४४ तक १०० नये बंक-श्रॉफिस स्थापित किये गए । .इस काल की तीक्र वृद्धि का 
कारण यह है कि केवल इन्हीं दो वर्षों में द्रव्य का विस्तार पूर्ण वेग से हुआ तथा 
बंकों को अपना विस्तार करने की प्रेरणा प्राप्त हुईं 

वास्तव में यह सारी वृद्धि अनुसूचित बेंकों में ही हुई | सबसे श्रधिक आइचयें-- 
जनक उन्नति भारत वेंक की हुई, जिसका प्रारम्भ १९४२ में हुआ । १६४२ में इसके 
६ कार्यालय, नवम्बर १९४३ में १०१ तथा सा १६९४४ में १८६ कार्यालय थे । 
निक्षेपों की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक कार्यालय के साधन की औसत" 
“पे में वृद्धि तो हुई ही है, पर इन निश्षेपों का अधिकांश भाग इम्पीरियल बैंक तथा 
बड़े-बड़े अ्रतुसूचित बेंकों, विशेषत: “पाँच बड़े वेंकों---इलाहाबाद बेक, सेण्ट्ल बेंक 
आ्रॉफ इंडिया, बेंक आफ बड़ौदा, बेंक श्रॉफ इण्डिया तथा पंजाब नेशनल बेंक-के पास 
चला गया हैं। छोटे-छोटे बेकों ने नई शाखागश्रों की स्थापना अपने साधनों की समा- 
नान्तर वृद्धि किये बिना ही कर ली है। यह उनकी कमजोरी का एक कारण है।: 
छोटे-छोटे शहरों की उपेक्षा कर बड़े शहरों में नये कार्यालयों की स्थापना की भी: 
प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका नतीजा अत्यधिक स्पर्धा तथा देश-भर में वेंकिग के असम: 
विकास के रूप में स्पष्ट है । 

१६१४-१८ के युद्ध की तरह द्वितीय विश्व-युद्ध में द्रव्य-सम्बन्धी स्थिति तंग 
तथा वेंक-दर ऊँची नहीं हुई। व्याज की दर पर कठोर नियंत्रण युद्ध के खर्चे 
को पूरा करने की नई शैली रही है तथा इसकी सफलता इसी से सिद्ध हो जाती 
है कि अत्यधिक बढ़े सार्वजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा अत्यधिक उधार लेने की 
अपेक्षा होते हुए भी ब्रिटेन तथा भारत के द्रव्य-सम्बन्धी श्रधिकारी व्याज की दर को 

कम बनाये रहे हें। श्रगस्त, १६३६ के श्रन्त में, जब वेंक श्रॉफ इंग्रलैण्ड की 
वट्टा-दर २ से ४ कर दी गई तो यह शंका की जाने लगी कि भारत में भी अधिकारी-- 
गण इसका श्रनुसरण करेंगे तथा मद्दाजन लोग व्याज-दर के सम्बन्ध में साव- 
धानी का भाव प्रकट करेंगे। परिणामस्वरूप व्याज-दर कुछ बढ़ गई। पर जब 
से २५ अव्टबर, १६३९ को बेंक ऑफ इंगलैण्ड की दर पुनः २ प्रतिशत कर दीः 
१. देखिए, 'रिपोट आन करसी एण्ड फिनान्स! (१६४६-४७), पृष्ठ १०२। 


४२६ भारतोय अथशास्त्र 


गई तथा स्टरलिंग एवं ट्रेजरी-विल क्रय करके रिजर्व बैक ने मुद्रा-प्रसार किया 
(उवें तथा €वें परिच्छेद में देखिए) द्रव्य-बाजार में तंगी नहीं झाने पाई तथा बेंक- 
दर ३ प्रतिशत रह गया । 

१६१४-१८ के सहद्य विगत युद्ध ने भारतीय बेकों के नकद कोप की स्थिति” 
को अधिक सक्षम ही बनाया है। निकासी-गृह के माध्यम से होने वाले भ्रुगतान का 
सन्‌ १६३८-३६ में २००३ अ्ररब रुपये से बढ़कर १६४४-४४ में ५६"१७ अरब रुपया 
हो जाना भी प्रगति का ही सूचक है। १९४५-४६ तथा १६४६-४७ के अंक क्रमशः 
६५-४२ अरब रुपये तथा ७१६८ अरब रुपये हैं । 

यद्यपि विनिमय तथा निर्यात श्र आयात सम्बन्धी नियन्चणों के प्रयोग ने 
विनिमय-बेकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है तथा निक्षेपकागण कभी-कभी 
सशंक हो गए हैं, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि भारतीय बेकिंग पद्धति ने 
अत्यधिक जीवन-शक्ति दिखाई है तथा युद्ध ने साधारणतया इसे श्र भी सशवत 
बनाया है ।१ 
*<१. ओऔद्योगिक-वित्त--प्रौद्योगिक वित्त की सुसंगठित पद्धति का भ्रभाव भारत के 
ग्राथिक ढाँचे की सबसे वड़ी कमी है। जरमंनी के बेकों ने श्रपने देश के उद्योगों की 
आशिक आवश्यकता की पूर्ति में श्रत्यधिक योग दिया है। वे उद्योगों की प्रारंभिक पू जी 
के अधिकांश भाग का बन्‍्दोवस्त करते हैं, जिसे कालान्तर में विभियोग करने वालो से 
प्राप्त कर लेते है । जोखिम को झापस में वाँटने के उद्देश्य से अनेक बेक अपने १४ 
(कोन्शोसियम) बना लेते तथा निर्मित हिस्सों के कुछ अ्रंश को लेने की प्रतिज्ञा 
करते हैँ। पर झीौद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों में वेंकों का यह विनियोग श्रौद्योगिक 
बकों द्वारा किये विनियोग के सदश दीघकालीन विनियोग नहीं है, वल्कि इसे बेक के 
साधनों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभृतियों के विभियोगों की भाँति सुरक्षित विनियोग 
समझा जाता है, जिसे वेक अल्पकाल के लिए करते है । इन कार्यो से वेकों को लाभ 
ही होता है, वर्योंकि इस प्रकार उन्हें व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा 
अपना प्रभाव बढाने का अवसर मिलता है। नई पूंजी की प्राप्ति करने के लिए 
जन झौद्योगिक कम्पनियाँ सामान्यतः उन्हीं बैकों से पूजी की माँग करती हैं जिनके 
साथ उनका स्थायी वेक-व्यवहार है। पर यह बात स्मरणीय है कि बेक अपने 
साधनों का एक सीमित अंग ही औद्योगिक वित्त में लगाते हैं तथा उनका प्रधान 
स्नन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय व की की प्रगति में दो उल्लेखनीय परिवतेन हुए हू । देश- 
जन के बाद वंकों तथा उनकी शाखाओं की संख्या तथा उनके निच्चेपों में हास हो रहा था; परन्तु 
६५३ के पश्चात दोनों द्वी में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट ह। १६५४ में यथपि बर्कों की संख्या में 
3 को कमी हुई परन्तु शाखाओं को लेकर कुल वेकों की संख्या में २२ की वृद्धि हुई। दड्धि अधिक २ 
अनुसलित बंकों में हुए थी। गसर-अनुमचित वेकों में तो दाम ही हुआ है। १६४४ में बंकों में कुल 

3 करोड रुपया था, जो दो साल पहले की अपेत्ता लयभग १०० करोड रुपया अधिक दे । 
रस बष प्रति से दस इजार व्यक्तियों के पीछे एक देक दे। यह भी उल्लेखनीय हे कि ५५% 


अनुरखित बे के तथा 3३% गैर अनुमचित वक ५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित 
है। मिश्चित पूँ जी वाले व की की विदेशों में १०७ शाखाएं हैं । 
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का बैंक का साधारण कारोबार करना ही होता है।* केन्द्रीय अ्रधिकोष खोज 
समिति के अनुसार मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति को समाप्त कई देना चाहिए तथा भावी 
उन्नति के लिए श्रौद्योगिक कम्पनियों तथा व्यावसायिक वेंकों के बीच मिचरवत्‌ 
: सम्बन्ध स्थापित करने की आशा रखनी चाहिए। समिति ने जमंन पद्धति को 
यथोचित संशोधनों के पश्चात्‌ अपना लेने का स्वागत किया तथा यह सुझाव रखा 
पफि इस दिशा में इम्पीरियल बैंक तथा अन्य ख्याति-प्राप्त व्यापारिक बेंक कार्य का 
श्रीगणोश करें। इस कार्य में श्रत्यधिक अनुभव तथा विवेक के अ्रतिरिवतत श्रधिक 
निजी पूजी होनी चाहिए एवं प्रतिभूतियों के निर्मम तथा विक्रय में 
सट्न बाजी के प्रलोभन का संवरण करना श्रावश्यक है। ये गुणा आज के थोड़े-से ही 
बैंकों के पास हैं।* श्रगर देश के प्रमुख बेंकों को उद्योगों के प्रति सच्चा तथा सहानुभूति- 
पूर्ण श्रनुराग हो तो इन कठिनाइयों के होते हुए उद्योगों को काफी वित्तीय सहायता 
दी जा सकती है। जमंन नमूने का अनुकरण कुछ हद तक हम पारस्परिक विश्वास 
की सृष्टि करने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते स्वस्थ बैंकिंग से अ्रसंगत उलभनों से बचे 
रहें । बेकों के प्रवन्ध-संचालकों तथा प्रबन्धकों की सम्बन्धित उद्योगों के संचालकों 
के रूप में नियुक्ति करके बकों तथा उनसे सहायता पाने वाले उद्योगों के बीच 
उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर सकते हेँ। बेंक स्थानीय परामशंदात्री समित्तियाँ 
की भी स्थापना इस उद्द श्य से कर सकते हें कि वे उन्हें उनके ग्राहकों की वित्तीय 
“स्थिति का अनुमान लगाने में सहायक हों तथा ग्राहकों को उचित तथा सहानुभूति- 
पूर्ण व्यवहार का विश्वास दिला सकें । 
उपयु क्त व्यावसायिक बेंकों के सहयोग द्वारा निस्सन्देह ही बहुमूल्य परिणाम 
की आ्राशा की जा सकती हैं, पर केवल इसी विधि द्वारा पर्याप्त औद्योगिक विकास 
की आवश्यकताश्रों की पूर्ति सम्भव नहीं है। अपने-अ्रपने क्षेत्र में उद्योगों का 
विकास करता प्रादेशिक सरकारों का काये है। इस कार्यो को संतोषजनक ढंग से 
करने के लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में या स्थायी रूप से दी गई 
पूजी के साथ प्रान्तीय श्रौद्योगिक त्िममों और उनकी शाखाओं की स्थापना उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है। इन निगमों द्वारा विशेषतः उन उद्योगों की सहायता मिलनी 
चाहिए जो जनता के लिए लाभदायक हों, उस प्रदेश की उत्पाद-शक्ति बढ़ाएँ तथा 





१. इण्डस्ट्रियल आॉर्गन|इज शन इन इश्डिया? के पृष्ठ २४१-४२ पर डॉ० पी० एस० लोकनाथन 
यूरोपीय श्रेणी के मिश्रित बेकिंग के अनुकूल भारतीय व्यावसायिक वे किंग के निरूपण की कठिनाइयों 
को स्पष्ठ करते हैं । 
“२. पी० बी० हु ल, जाइण्ट स्टाक व किंग इन जमंनी, पृष्ठ ३६-६६ । 

जमनी तथा अन्य देशों में उद्योगों की वित्तीय सहायता करने तथा उन्हें भारत में लागू करने की 
विधि के रोचक अध्ययन हेतु निम्नलिखित पुस्तके सहायक हो सकती हैं--(१) पी० एस० लोकताथनू- 
लिखित इण्डरिट्रियल ऑ्गनाइलेशन इन इण्डिया (१६३५), के पृष्ठ २४२-५०; (२) एन० दास- 
लिखित बंकिंग एण्ड फिनानन्‍स इन इस्डिया (१६३१६), €वाँ परिच्छेंद; (१) एस० के० ब्सु-लिखित 
इण्डस्ट्रियल फिन्मान्स इस इस्डिया? (१६३६) परिच्छेंद २-३ । 


न] भारतीय अर्थशास्त्र 


जिनसे लोगों को रोजगार मिलें ।* 

अखिल भारतीय श्रौद्योगिक निगम की आवश्यकता भी समभी जा रही है। 
राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें विकसित करने की जिम्मेवारी प्रान्तीय 
सरकारों की नहीं वरत्‌ केन्द्रीय सरकार की समझी जानी चाहिए। इसके श्रतिरिक्त 
सम्भव है कि प्रादेशिक सरकारें स्वयं भी ऐसी अखिल भारतीय संस्था की श्रावश्यकता 
ठीक समभें जो केन्द्रीय सरकार के अत्यधिक व्ययी विभाग के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित करने के साथ-ही-साथ सरकार की रेलवे-दर, चूगी, गोदामों के क्रय श्रादि से 
सम्बन्धित नीतियों तथा उद्योगों के बीच अनुबन्ध स्थापित करे । नवीन तथा होनहार 
श्राधुनिक या कुटीर-उद्योगों को साख की सुविधा प्रदान करने के उहू इय से मद्रास 
उद्योग-वित्तीय सहायता अधिनियम के अनुरूप ही दूसरे प्रान्तों में भी अधिनियम बनना 
चाहिए। जहाँ-कहीं भी प्रादेशिक श्रौद्योगिक निगम की स्थापना हो गई हो वहाँ 
उपयुक्त कानून से सम्बन्धित सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता निगम 
हारा ही दी जानी चाहिए । 
&२, शद्योगिक वित्त निगम अधिनियस, १६४८४--पॉर्लेमेंट ने १३ फरवरी, 
१९४८ की श्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को पारित किया। इस कानून के 
अनुसार १ जुलाई १६४८ को श्रौद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतवर्ष 
तथा बिलथित देशी राज्यों में ऐसी मिश्रित पूजी वाली रजिस्टर्ड कम्पनियों 


जा 


तथा सहकारी समितियों को मध्यम तथा दीघ॑कालीन ऋण देने के लिए हुई जो” 


वस्तुओं का उत्पादन करने, खान खोदने तथा विद्युत्‌ या किसी अन्य प्रकार की 
शक्ति को पैदा करने या बाँटने के कार्य से सम्बद्ध हों । इस अधिनियम का मूख्य 
उहश्य श्रौद्योगिक धंधों को श्राज की अपेक्षा भ्रधिक श्रासानी से मध्यम तथा दीर्घे- 
कालीन साख को उपलब्ध बनाना है। कॉर्पोरेशन की हिस्सा-पूृजी १० करोड़ रुपये 
की है, परन्तु श्रभी ५ करोड़ रुपया प्राप्त हिस्सा-पूजी के रूप में है। इस १० करोड़ 
सुपयों में से १ करोड़ केन्द्रीय सरकार, १ करोड़ रिजूव बेंक, ३३ करोड़ अनुसूचित 
वेंक, बीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्टों श्रादि तथा ३ करोड़ सहकारी बेंकों द्वारा प्रदान 
किया गया । जरूरत के समय शेष पूंजी को सरकार की अनुमति के अनुसार निर्ममित 
किया जायगा। केन्द्रीय सरकार ने पूंजी के लौटाने तथा श्राय कर से मुक्त कम-से-कम 
२१% लाभांश देने की गारंटी दी है। इस निगम पर सरकार तथा रिजर्व बेंक, इम्पी- 
रियल वेक, * श्रनुसूचित वेक, बीमा कम्पनियों श्रादि का स्वामित्व रहेगा । इसके हिस्से 
का ४० प्रतिशत सरकार तथा रिजूव॑ वेक के हाथ में तथा १० प्रतिशत सहकारी बेंकों के 
हाथ में रहेगा। इसमें सरकारें, रिजव॑ वेंक (१ जनवरी, १६४६ को इसका राष्ट्रीयकरण 
ही गया) तथा इम्पीरियल वेक के हिस्से का योग कुल हिंत्सों का ५२ प्रतिशत होगा 


१. टॉ० लाकनायच्‌ ने प्रान्तीय वकों को सब कोटि के उद्योगों को आर्थिक सहावता देने की खतम्त्रता से 
उलन्न होने वाले खतरों को स्पष्ट करते हुए यह सुझाव दिया दे. कि वे केवल साव जसिक सेवा-उद्योगों 
की दो भ्रार्थिक सहायता दें । देखिए, वही, पृष्ठ रद्व८ । 

पु ३. यद शत स्वेट वंक ऑफ “टिया है और सरकारी अधिनियम से देधा है । 
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जिससे इस पर सरकारी नियंत्रण का होता निश्चित-सा हो जाता है। सरकार नीति 
के रूप में जो भी श्राज्ञा देती है निगम के लिए उसका पालन करना आवश्यक है। 
इन सब नियंत्रणों का उद्देश्य है निगम को व्यक्तियों तथा ग्रुटबन्दी द्वारा शोषण से 
' बचाता ।* 
निगम का अवन्ध १२ सदस्यों की एक समिति क़ो सौंप दिया गया है, जिसमें 
मैनेजिंग डाइरेक्टर भी सम्मिलित है। इन सदस्यों में चार केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मनोनीत होते हैं, दो रिज़र्व बेंक द्वारा और शेष का चुनाव साभोदार स्वयं करते 
हैं । कार्पोरेशन को अपनी प्रदत्त-पुजी व सुरक्षा-कोष की पाँच गुनी रकम तक ऋरण 
लेने का अधिकार है। यह १० करोड़ रुयये तक के निक्षप स्वीकार कर सकता है, 
किन्तु उसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऋण केवल सीमित 
दायित्व वाली कम्पनियों श्रौर सहकारी समित्तियों को प्रदान किया जाता है, पर शर्ते यह 
रहती है कि वे स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा भी वांछित घन के एक उचित अनुपात की 
यूति करें । ऋण देने के ढंगे ये हं--(१) ऋण देकर या २५ वर्ष के श्रन्तगेंत चुकता 
होने वाले श्रौद्योगिक संस्थाओ्रों के ऐसे ऋण-पत्नों को खरीदकर, जो सुरक्षित हेंया 
जिनके साथ जायदाद आदि वस्तुएँ भी गिरवी समझी जाती हैं, (२) कम्पनी के हिस्से, 
स्टाक तथा विक्री-हेतु ऋणपत्रों की स्वयं गारंटी करके और (३) बाजार में बेचे 
, ज़ाने वाले २श्वर्षीय ऋण की वापसी को भांरटी देकर । 
| निभम को प्रत्यक्ष रीति से कम्पन्तियों के स्टाक और हिस्से खरीदने का 
निषेध है। श्रतएव यह मूलतः उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, 
न कि उद्योगों की भागीदार। इसकी नीति अचल सम्पत्ति--भूमि, इमारतें, 
यनन्‍्न आदि-को प्राप्त करने के लिए वित्तीय योग देना है और इसीलिए यह 
व्यावसायिक वेंकों के कार्यो की पुरक है, उनकी प्रतियोगी नही। ऋण के प्रार्थना- 
पत्रों पर विचार करते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाता है-- (क) श्रावेदक 
कम्पनी की झ्राथिक स्थिति, जो लेन-देन के चिट्टों का अ्ध्ययत करने झौर 
खातों की जाँच करने के उपरान्त प्रकट होती है, (ख) योजना की यांतनिक ह॒ढ़ता 
व व्यवस्था की कार्यकुशलता, और (ग) देश के आशिक ढाँचे में उस उद्योग का 
महत्व । निगम को श्रधिकार है कि वह पूंजीगत वस्तुओ्रों को प्राप्त करने 
की सुविधा के लिए कम्पनियों को आवश्यकतानुसार भारतीय या विदेश्षी मुद्रा में 
ऋण दे | यह देश की श्रौद्योगिक प्रगति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बेंक या संयुक्त राज्य 
के आयात्त-निर्यात निगम से ऋणरा प्राप्त कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में भी कार्य 
“ " कर सकता है। 


१. १९५४२ में उबत निगम के अधिनियम में संशोधनाथ पेश विधेयक्र पर विचार करते समय 
निगम में पक्षपातपूर्ण नीति आदि की शिकायत होने पर भारत सरकार ने तत्सम्बन्धी खोज करने के 
लिए एक समिति बिठाई थी, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई दे ओर उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर 
पिचार करके भारत सरकार उपथुकत सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है । 


ल्‍ 
शक हे 
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निगम आय-कर के दायित्व से मुक्त नहीं है ।* 
४३. संचय करने की प्रवृत्ति--यह कथन सर्वेविदित है कि भारतवर्ष बहुमूल्य धातुओं 
का अतल कूप है । भारतवासियों की सोने-चाँदी के प्रति तथाकथित श्रमिद तुष्णा के _ 
सम्बन्ध में भ्रत्यन्त चित्रमयता से यह कहा गया है कि 'एक कृष्णवर्ण जाति बहुमूल्य 
घातुओं का भूमि से उद्धार करती है और दूसरी उन्हें पुनः भूमि के भीतर दफूना देती 
९१ १६४४ तक कापरेशन १२.७८ करोड़ रुपए जथार दे चुका था, जो इसकी कुल रूग्पत्ति का 
६४% है । 

भारतीय राज्यों में प्रादेशिक वित्त निगमों के बन जाने के कारण यह निर्णय हुआ है कि (१) 
१० लाख रुपए और (२) अपने प्रदेश के वित्त निगम को प्राप्त पूंजी के दस मतिशत तक के ऋण 
के आवेदकों को ओोद्योगिक वित्त निगम ऋण न दे । 

मार्च, १६५५ तक भारत के दस प्रदेशों में प्रादेशिक वित्त निगम वनाए जा चुके थे? 
१६५१ के अधिनियम के अनुसार ये निगम वांड तथा ऋणपत्र निर्ममित कर सकते हैं, कम्पनियों को 
गारण्दी दे सकते हैं तथा उनके ऋणपत्रों आदि की विक्की की सुविधा भी दे सकते हैं, परन्तु ये सभी कार्य 
कुल निषि-रूप में निगम की ग्राप्त पूजी तथा सुरक्षित कोप के पाँच गुने से अधिक न हों। १६५४- 
५५ सें निगमों ने १.६८ करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार किया था, जिसमें से केवल १२२ करोड़ रुपए, 
के ऋण का उपयोग किया गया । 

इसके अतिरिक्त तीन श्रन्य नियम अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किये गए हैं-- 

(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (१६५४) की स्वीकृत पू'जी १ करोड़ रु० तथा प्राप्त पूंजी 
१० लाख २० है। निगम नियोजित विकास-हेतु उद्योगों को वित्तीय सहायता देगा। वह स्वयं भी उद्योग , 
स्थापित कर सकता है तथा श्रोधोगिक योजना की जाँच भी । इस सम्बन्ध में वह वेयवितक ओौद्योगकि 
त्ष॒त्र में उपलब्ध श्रौधोगिक विशेषज्ञों के शान का पूर्ण लाभ उठाए्गा। मुख्यतः यह पूजीगत माल, 
यंत्रादि से सम्बन्धित उद्योगों को प्राथमिकता के साथ वित्तीय सहायता देगा । यह अपने हिस्से तथा ऋण+- 
पत्र निर्मेमित करके पू'जी प्राप्त कर सकता है । 

(२) श्रीद्योगिक साख तथा विनियोग-नियम (१६५५) की स्वीकृत पूजी २५ करोड़ रु० थी तथा 
निर्ममित पूजी ५ करोड़ रु० हे, जिसमें से २ करोड़ रु० के हिस्से भारतीय वे कू तथा वीमा-कम्पनियों ने, 
१ करोड़ अंग्रेजी कम्पनियों ने, ०.५ करोड़ अमरीकी कम्पनियों ने तथा शेष भारतीय जनता ने लिये हैं ॥ 
निगम इस वात का प्रयत्न करेगा कि इसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र के.हों । भारत सरकार पन्द्रह वर्ष बाद से 
अगले पंद्रह वर्षो में चुकाने की शर्ते पर ७३४ करोड़ रुपए का ऋण दे रही है। भारत सरकार कौ गारण्टी 
पर पुनर्निर्माण तथा विकासार्थ अन्तर्राष्ट्रीय बे क ने भी १ करोड़ ढालर का ऋण नियम की ४६ वार्षिक 
सूद की दर पर १५ वर्ष की अवधि के लिए देना स्वीकार किया दै। निगम दीध तथा मध्यमकालीन- 
ऋण देकर, ऋण की गारण्टी देकर, कम्पनियों के हिस्से आदि के विक्री-कार्य को संभालकर तथा व्यवस्था, 
संचालन, यांत्रिक व्यवस्था सम्बन्धी राय तथा सुविधा देकर वेयक्तिक क्ोत्र में भारतीय उद्योगों के 
स्रजन, प्रसार तथा आधुनीकरण हेतु भारतीय तथा विदेशी साहसियों को सहायता तथा प्रोत्साहन देगा 
ओर विनियोग बाजार का प्रसार करने में भी योग देगा । 

(३)राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१६५५) की १० लाख रुपए की स्वीकृत पूजी १०० रुपए वालि-ल 
१०००० हिस्सों में बेदी है, जो पूर्णतः मारत सरकार ने प्रदान की दे। भारत सरकार चालू पू'जी 
हेतु भी पर्याप्त निधि देगी। निगम पॉच लाख से कम पूजी वाले शक्ति-चालित परन्तु ५० से कम 
श्रमिक वाले तथा विना शक्ति-चालित और १०० तकक श्रमिक वाले उद्योगों को सहायता, वित्त, संरक्षण 
नथा विद्धास-्वोग देगा ।बद् उन्हें सरकारी मॉग पूरा करने में सह्ययता देगा, मिले श्रार्डर को पूरा 
करने के लिए वित्तीय तथा वेविनकल सद्यायता देगा और बढ़ी मात्रा व लघु-उद्योगों के बीच कार्य 
का समय करेगा, जिससे लव उद्योगों में बड़े उद्योगों द्वारा अयुक्त माल व सामग्री मिल सके । 
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है ।' यह भी कहा जाता है कि जो स्वर्ण भारत में सामान्य उपयोग के लिए पहुँच जाता 
है, वह शेप संसार के लिए सर्देव के लिए लुप्त हो जाता है। दीर्घकाल तक यूरोपवासी 
भारत में बहुमूल्य धातुओं की निरन्तर खपत पर हष॑, आइचर्य और सन्तोष के साथ 
- विचार करते थे। यदि भारत में सोने-चांदी की इतनी अधिक खपत न हुई होती, तो 
इधर पिछले वर्षो में नई खानों के अ्रन्वेषण और घातु निकालने की प्रणाली में सुधार 
हो जाने के फलस्वरूप सोने-चाँदी के उत्पादन में विपुलता आ जाने व मूल्यों में भारी 
वृद्धि हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के आथिक जीवन में एक भीषण असन्‍्तुलन 
ञ्रा जाता । किन्तु जब १६२४-२४ में इंगलेण्ड व यूरोप के अन्य देश अपनी मुद्राएँ 
स्थिर करने के लिए संघषरत थे, भारत यूरोप की आवश्यकताओं को तनिक भी 
ध्यान में न रखते हुए कम-से-कम ५० लाख पौंड के मुल्य का स्वर्ण एकत्र कर चुका 
था । तब यूरोपीय देशों ने अनुभव किया कि भारत संचय करने के अपने ढरें को 
पूरी सरगर्मी से जारी रखकर उनके मुद्रा स्थिर करने के प्रयास में भारी वाघा 
पहुंचा रहा है।" 
भारत में इस संचित धन के सम्बन्ध में अनेक अनुमान लगाये गए हैं। 
कदाचित्‌ सबसे पहला अनुमान श्री मेक्लायड (एच०डी ०) का था। यह पहले अर्थक्षार्स्त् 
थे जिनके मस्तिष्क में इस संचित धन के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्त हुईं। उनका 
विश्वास था कि यह्‌ ३०० लाख पौंड से कम नहीं होना चाहिए। लाडड कर्ज्षन का 
“मान था कि यह ८२५ करोड़ रुपये के निकट होगा, जबकि श्रार्नल्डराइट ने दिसम्बर 
१६१६ के फिनान्शियल रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़ में लिखते हुए उसे ७००० लाख पौंड 
ठहराया था । मि० ई० एल० प्राइस ने तो इसे एक अ्मरोकन ट्रेड कमिश्नर के 
अतुमान के आधार पर १०००० लाख पौंड ही मान लिया था। सर फांसिस स्क्राइत का 
विचार था कि यह अनुमान भी कम है ।* १६३४८ में सर जेम्स ग्रिर्ग ने १६३४- 
३४ में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक की वाषिक रिपोर्ट में दिये गए एक मोटे अनुमान 
का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार १४६३ और १६३० के बीच भारत में संचित 


» स्वर्ण कम-से-कम १४४४ करोड़ रुपये का रहा होगा । इस प्रकार प्रत्येक नये अनुमान- 
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कर्ता के साथ गणना में एक निरन्तर ऊध्वेमुखी वृद्धि होती रही । 
भारत के सोने व चाँदी के उपभोग की शिकायत करते हुए यूरोपीय लेखकों" 

ने सारा दोष भारतवासियों के ही गले मढ़ दिया है और स्वर्ण के उपभोग के 

सम्बन्ध में भारत को द्वं षपुर्ण दायित्व का दोपी करार करने के प्रवास के फलस्वरूप 

उत्तेजनापूर्ण प्रत्युत्तर तक नौबत आ पहुँची भर “दोषारोपित करने वालों के सिर भी 
-»१« जब हम सितम्बर, १६३१ (जब १ रुपया १ शि० ६ पें० के वबरावर था) से जनवरी, १६४० के 
” बीच के ३५१ करोड़ रुपये के सोने का भारत से निर्यात का ध्यान करते हैं, तो उपयु क्त दलील में 

कोई जान नहीं दिखाई पड़ती। पीछे अध्याय ६ सेक्शन २२ देखिए । जिस समय भारत से इतनी बड़ी 

मात्रा में सोने का निर्यात हो रहा था, ठीक उसी समय संयुक्त राज्य अमरीका तथा अनेक यूरोपीय देशों 

में (विशेषतः फ्रांस में) इसका अत्यधिक सेचय किया जा रहा था । 

२. देखिए गय्मे, पूर्वाद्दृत, पृष्ठ २३ और 2८ । 

३. सर स्टेनली रीड द्वारा वैबिंगटन स्मिथ समिति क्लो दिया गया वक्तव्य । 


४३२ भारतोय अधथंज्यास्त्र 


दोष मढ़े गए । यह इंगित किया गया कि स्वर्ण-संचय करने का दुव्येसन केवल भार- 
तीयों के साथ ही नहीं है । संयुक्त राज्य अमरीका में ही १६१६ से लेकर १६२३) के 
बीच लगभग ५० करोड़ पौण्ड का सोना खप गया और न्यूयार्क में द्रव्य के नाम पर 
स्वर्ण का | भाग से भी अधिक स्वर्ण सञचय करने के उपरान्त सञ्चय करने की वृत्ति-- 
को केवल भारतीय एकाधिकार नहीं कहा जा सकता | इसमें कोई सम्देह नहीं कि 
इन केन्द्रों में स्वर्ण का अधिकांश भाग केद्धीय बेंक के सुरक्षा-कोप में एकन्र था। 
परन्तु यदि भारत में स्वर्ण का ऐसा उपयोग नहीं किया गया तो क्‍या इसका कारण 
यहाँ की दूषित मुद्रा-प्रणाली (स्वर्ण-विनिमय-मान) को, जो यहाँ पर्याप्त समय तक 
चलन में रही, आ्रांशिक रूप से नहीं है? जो लोग भारत के सम्म्बय पर खेद प्रकट 
करते है, सामान्यतः वे यह भूल जाते हैं कि यहाँ की खपत में आने वाले स्वर्ण के एक 
अंश का उपयोग श्रोद्योगिक भर घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी होता रहा है । 
सर स्टेनली रीड का ऐसा ही विचार है--'संसार का प्रत्येक देश सोने-चाँदी का 
श्रौद्योगिक और घरेलू कार्यो के लिए उपयोग करता है शोर यह तो सरासर अन्याय 
लगता है कि भारत की ठीक वेसे ही उद्दृंश्य के लिए की गई बहुम्नुल्य धातुओ्रों की 
माँग को व्यर्थ ही सम्य-वृत्ति के रूप में देखा जाता है। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए 
कि भारत की जनसंख्या संसार की समस्त जनसंख्या का पम्चमांश है, उसके द्वारा 
संसार के स्वर्ण-उत्पादन के २० प्रतिशत अंश का वाधिक उपयोग अनुपातशुन्य या 
अधिक तो नहीं कहा जा सकता * और उसे श्रन्‍्य देशों द्वारा अनुभव होने (7 - 
चहुमूल्य धातुओं की कमी के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत 
नहीं है 

जब इन सभी तथ्यों को ध्यात में रखकर एक वार यह स्वीकार कर लिया 
गया कि सोने-चाँदी के लिए भारत की माँग असामान्य नहीं है, तो दुसरे देशों की 
मुद्रा की स्थिरता में उत्पन्त होने वाली बाघधाश्रों के विज्षिप्ट दायित्व से भारत को 
वरी कर दिया गया । यदि भारत की बहुमूल्य घातुशों की उचित माँग दूसरे देशों के 
लिए चिन्तनीय थी, तो वे ऐसी मुद्रा-प्रशाली का श्राविष्कार कर लेते थे, जो प्रतकाल 
की अपेक्षा स्वर्ण पर कम निर्भर रहती । 

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसका उद्देश्य यही प्रदर्शित करना था कि 
१. चाडिया श्ौर जोशी, “दि वेल्थ ऑफ इण्डिया?, पृष्ठ इ८८-८६ । 

स देश के अत्यधिक खर्ण-आयात को न्यायसंगत ठहराने के लिए यह कद्दा जाता था कि चूं कि 
विदेशों भें इमारी चीजों का उपभोग अधिक है अतः हमारे आयात-निर्यात का अन्तर पक्ष में होकर 
खण-धायात में सहायक होता है। पर असल में इस दलील का कोई मूल्य नही, वर्यो कि विदेशी राष्ट्र 
एमारी चीजों को खरीदने के जितने इच्छुक हैँ. उससे कम इच्छुक हम बेचने को नहीं। अतः ख़ुगर 
इमारा पावना सोने के ही रूप में हमें प्राप्त होता है तो उसका एकमात्र अथे यहीं दे कि हम आर 
चाज् की अपेक्ता सोने को ही अधिक प्रश्नय देते हैं । 

३. जसा कि ऊपर ही बताया जा चुका दे कि दाल में अमरीका एवं फ्रांस के प्रति यद्द विरोध प्रदर्शित 


किया गया ई कि थे संत्तार-भर के सोने के वार्षिक उत्पादन के अधिक अंश का उपयोग साख तथा मुद्रा 
बनाने के काय के वन्नाव ससे केन्द्रीय संस्थाश्रों में रखकर श्नुत्पादक बना देते हैं । 


ग्रधिकोषण (बैंकिंग ) और साख ४३३ 


भारत में सब्चय की मात्रा के सम्बन्ध में अत्युक्तिपूर्णो उल्लेख हुए हें । हाँ, सझचय के 
ग्रस्तित्व से बिलकुल इन्कार करना तो सत्य की उपेक्षा करना होगा। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा के भ्रतिरिक्त श्रन्य उपयोगों में स्वर्णा को भारी खपत होती 
- है और सञ्चय द्वारा जड़ (अचल) बनी बहुमूल्य धातु की वर्तमान राशि पर्याप्त 
विपुल होगी । 
यह कहना कठिन होगा कि यह प्रवृत्ति धन और सम्पन्तता की परिचायक है ४8 
अधिकांशतः यह सज्चित धन लाखों पृथक-पृथक्‌ व्यक्तियों के पास छोटी-छोटी राश्षियों 
में बिखरा पड़ा है और उत्पादक कार्यो में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह उचित 
ही है कि इन्हें सम्पन्तता का संकेतक न स्वीकार करके निर्धनता का कारण माना 
जाता है 
सोने तथा चाँदी के आभूषणों को भी साधारणतया संचित राशि का एक 
हिस्सा माना तो जाता है, पर इसकी स्वीकृति विवादास्पद विषय हैं। यह समभना 
कठिन है कि श्रगर हम दाँत में लगाये सोने को सड्चित घन नहीं मानते तो श्ृज्भार 
के लिए उपयोग किये गए सोने को ऐसा क्यों मानें ? सच्ची बात यह हैं कि भारतवासी 
सोने तथा चाँदी के गहने दो उद्दश्यों से बनवाते हैं: निजी छज्भार के लिए तथा 
ग्रापत्ति-काल में सहायता के लिए।* फिर भी इन दोनों प्रयोजनों में भेद करना 
श्रावश्यक ही हैँ तथा इन बहुमूल्य पदार्थों को हम सब्च्चित घन तभी कह सकते हैं 
: “ब्रकि प्रयोजन मूल्य के सब्ज्चित करने से सम्बद्ध हो । 
यह प्रश्न, कि क्या भारतवासियों का आश्वूषण तथा जवाहरात के प्रति 
अत्यधिक प्रेम नहीं तथा क्या वे उसके लिए अपनी श्रामदनी का बहुत-सा अन्श व्यय 
नहीं करते, उसी प्रकार है जैसा हम अंग्रेज मजदूर के सम्बन्ध में यह सवाल करें कि 
क्या वह शराब के लिए आवश्यकता से श्रधिक खर्च नहीं करता तथा क्या उस द्रव्य 
को किसी दूसरी तरह से व्यय करके वह श्रघिक लाभ नहीं उठा सकता ? ,ये दोनों ही 
प्रदन प्रतिभा तथा सुव्यवस्थित उपभोग से सम्बद्ध हैं। वेकिंग सुविधाश्रों का विस्तार 
जिस प्रकार नशाखोरी की फिजूलखर्ची को कम करने का साधन नहीं है, उसी प्रकार 
यह आभूषण पर की गई फिजूलखर्ची का भी साधन नहीं हो सकता (जब तक हम 
गहने को बेक का स्थानापन्‍न न मानें)। वास्तव में भारतीय कृपक अपने रुपये प्राय: 
मच्छरदानी तथा भोजन जैसी आ्रावश्यक वस्तुओं पर ख्च करने के बजाय अपने तथाः 
अपनी पत्नी के आभूपण के लिए खर्च करता है। कभी-कभी तो रीति-रस्मों केः 





१. भारत में सोने का आयात कानून द्वारा बन्द है। तब भी चोरी-चोरी विदेशों से काफी सोना 
“#न्दरगाहों पर आता तथा विकता है। भारत सरकार ने इस चोरी से किये आयात को रोकने के कड़े 
उपाय किये हैं। इसके तथा अच्छी फसलों के कारण किसान की वहुमूल्य धातुओं की वड़ी मॉग के 
कारण स्वर्ण के मृल्य बंढ़े हैं । 
: २. बेविंम्टन स्मिथ समिति ने भी इस व्यावद्यारिक सत्य को स्वीकार किया हे कि जिस किसी भी हिन्दू या 
झुस्लिम महिला के पास सोने एवं चॉदी के आभूषण तथा आभूषण के ही रूप में परिवर्तित सिम्के होते 
हैं, उसे यह अधिकार है कि वह उन्हें अपनी निजी जायदाद समझे । 


४३४ भारतोय अर्थज्ञास्त्र 


कारण सोने तथा चाँदी का व्यवहार करता पड़ता हैं, धामिक तथा परम्परागत 
उत्सवों में भी इनका प्रमुख स्थान होता है। यह दुःख की वात तो अ्रवश्य ही है, पर 
इन्हें दूर करने के लिए हमें मूल्य के समुचित ज्ञान तथा शिक्षा एवं सामान्य चेतना 
के प्रसार द्वारा सामाजिक तथा घामिक रस्मों को मृदुल बनाना पड़ेगा | इसके साथ- 
ही-साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि इस पहलू का सम्बन्ध वास्तविक सञ्चय से न 
होकर उपभोग तथा व्यय की अच्छी या बुरी रीति से है । 

उपयुक्त सब विपयों के विचार के बाद भी एक शेप बच जाता है जिसे हम 
'सञ्ञय' ही कह सकते हैं। वार-धार हम सिक्के की च्रुटिपूर्णो पद्धति को इसके कारण 
रूप में बता तो आये हैं, पर इसका प्रधान कारण यह है कि भ्रूतकाल में यह देश सदा 
ही विभिन्‍न भ्राक्रमणों, कुशासन तथा जीवन एवं घन की असुरक्षा से पीड़ित रहा है । 
असुरक्षा-काल में लगी हुई लत श्राज के शान्ति तथा सुरक्षा के युग तक चलती झाई 
है। जनता की निरक्षरता और पर्याप्त बेकिंग सुविधाश्रों का अभाव झ्ाज सुधार 
के मार्ग में बाधक है। १९२६-२७ एवं १६२७-२८ के बीच सोने का झौसत 
वास्तविक आयात १८७५ करोड़ रुपये का था जबकि १६०९-१४ के बीच यह 
२८-१५ करोड़ रुपये था । १६२८-२६ में स्वर्ण का वास्तविक आयात 
केवल १४२२ करोड़ रुपये ही रह गया श्रर्थात्‌ पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 
एक-तिहाई की कमी झा गई | हम पहले ही देख चुके हैं कि १६९३१ के पश्चात्‌ सोने 
का भ्रत्यधिक वास्तविक निर्यात हुग्ना। इसकी तथा सरकारी ऋण की हाल के 
कुछ सफलताएं विनियोग-प्रवृत्ति की वृद्धि का द्योतक तो हूँ", पर इसे भी न भूलना 
होगा कि अभी हम अ्रसल समस्या के निकट तक ही पहुँच सके हैं। श्रतः इसके 
पूर्ण समाधान के लिए हमें समुचित शिक्षा तथा बेकिंग सुविधाओं के विस्तार पर 
ही ज़ोर देना होगा । लोगों की गड़ी रकम का उत्पादक-उपयोग करने के विषय 
पर भी हाल में विचार किया गया है। जहाँ यह बात सत्य है कि दढ़ चलन (सिक्के व 
नोट) के श्रभाव ने संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है, यह भी सत्य है कि जब 
तक यह सशञ्ञय् बाहर नहीं श्राता तव॒ तक किसी भी अच्छी-से-प्रच्छी मुद्रा-प्रणाली 
का सन्तोपजनक सद्भालच कठिन होगा । अ्रगर सञ्जय का वर्तमान क्रम जारी रहा तो 
किसी भी चलन-अधिकारी के लिए चलन तथा साख पर नियन्त्रण करना अत्यन्त दुरूह 
कार्य होगा । वेंकिंग के जिस विस्तार को संचय बन्द करने के उपाय के रूप में बताया 
जाता हूँ सञ्चधव के कारण वह खुद ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक जनता 
वक़ी में रुपया जमा नहीं करती तव तक वे अ्रपना कार्य-संचालन ही कैसे कर सकते 
हे, पर इसके साथ यह कहना भी ठोक है कि जब तेक कोई वेंक है ही नहीं तव तक८ 
उसमें कोई अपना रुपया जमा ही कैसे कर सकते हैं ? अतएवं यह प्रइन क्रिया-प्रति- 
क्षिया से ही सम्बन्धित है श्नौर हमारे सामने केवल यही रास्ता बच जाता है कि हम 
अधिकाधिक वेंकों तथा लोगों की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार विभिन्‍त प्रकार 


२- ढुद्ध तो सूद की दर के कम होने से तथा कुछ उच्योगों के राष्ट्रीयकरण के ढर के कारण हाल के 
कुद शित वर्षो में सरकार ट्यार लेने में पूर्णतया सफल नहीं हो सक्की 
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के बँकों की स्थापना करें तथा और बातों को शिक्षा एवं सतत प्रचार पर छोड़ दें। 
२४४. संचय की प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय--वर्तमात बेंकिंग व्यवस्था को' सुधा रने 
तथा संचय की प्रवृत्ति को दूर करने के अनेक उपाय बताये गए हूँ। उनमें से कुछ 
व्यक्तिगत रूप में भले ही महत्त्वहीन हों, पर सबका संयुक्त प्रभाव बहुत ही अ्रधिक 
,होगा । उनमें से कुछ सुझावों को हम यहाँ रखेंगे--- 

(१) डाकखाना सर्वाधिक विस्तृत है तथा विनियोग-प्रवृत्ति को बढ़ाने के कार्ये 
में इसका अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। इस क्षेत्र में इसके द्वारा किये गए कार्यो 
का अवलोकन हम पहले ही कर चुके हें तथा कुछ सुझाव भी रखते हैं । इसके श्रतिरिक्त 
अन्य सुझाव ये हें-- 

(क) डाकखाने के पद्चवर्पीय केश सर्टिफिकेट का ब्याज चौथे त्रैमासिक के 
वाद जुड़ने की अपेक्षा पहले ही त्रमासिक से जूड़ने दिया जाय । (ख) संयुक्त निक्षेपकों, 
मिश्रित पूजीवाले बेंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा खरीदे केश सर्टिफिकेट की सीमा 
को बढ़ाया जाय (ग) सेविग्स बेंक की पास-बुक दो भापाश्रों में छुपी रहनी चाहिए--- एक 
भाषा तो अंग्रेजी हो तथा दूसरी भाषा प्रान्त के उस क्षेत्र की प्रमुख भाषा हो जिसमें 
प्रधान कार्यालय स्थित है । निक्षेप जमा करने तथा निकालने के लिए चेक के प्रयोग 
की स्वीकृति होनी चाहिए ।१ (घ) डाकखानों द्वारा सरकारी ऋणा-पन्नों को खरीदने 

-... तथा उनको सुरक्षित रखने के कार्य में विनियोगकों को अधिकाधिक सुविधा दी जाय । 
“.. (२) हिल्टन यंग कमीशन के अनुसार स्वर्ण सहिफिकेट का प्रचलन यथाश्षीघ्र 
करना चाहिए । 

(३) विहार तथा उड़ीसा की बैंकिंग समिति ने स्त्रीधन सर्टिफिकेट नामक 
स्त्रियों के लिए एक विशिष्ठ सब्फिकेट चलाने की सिफारिश की है। ये सबिफिकेद 
प्रचलित ब्याज की दर से कुछ अधिक दर पर औरतों को दिये जायेंगे ।* 

(४) सरकार, म्थुनिसिपल बोर्ड एवं स्थात्तीय संस्थाओ्रों को यथासम्भव चेकों 
द्वारा ही भुगतान देवा तथा लेना चाहिए । 

(५) मितव्ययता बढ़ाने एवं थोड़ा रुपया बचाने वालों को सुरक्षित एवं 
लाभदायक विनियोग का ज्ञान कराने के लिए इंगलेंण्ड के ही समान नेशनल सेविंग 
असोसियेशन का निर्माण करना चाहिए ।२ 
४९. बेकिंग सुविधाओं का विस्तार--अन्य सम्य देशों की तुलना में हमारे देश में उतनी 





१. भारत सरकार कुछ चुने हुए बड़े नगरों में इस सम्बन्ध में सफल प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील है । 
२. बंगलोर में विद्यार्थियों की एक सभा में बोलते हुए सर वी० एन० मित्रा ने उन्हें अपनी बहनों को 
यह समझाने का अनुरोध किया कि वे जितने आस सोने का त्याग करेंगी, उतना ही झस मारतमाता 
के गले में आर्थिक स्वतन्त्रता के हार की कड़ी के रूप में जुडेगा । 

३. भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, दसवर्पीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट, और 
पन्द्रह॒वर्षीय वार्षिकी सर्टिफिकेट चलाये हैं। जनता को एक में तो यह भी सुविधा दी है कि वह चार- 
चार आने के वचत टिकट खरीदकर डाकखाने से मिलने वाले एक कार्ड पर चिपकाती जाय और कम- 
से-कम पांच रुपये के टिकूट लग जाने पर वह बदले में एक सर्टिफिकेट पा सकती है । 


क्न्मीी 


४३६ भारतीय अर्थशास्त्र 


वेंक-सुविधा नहीं है जितनी आवश्यक है। ३१ दिसम्बर, १६३७ को बर्मा को छोड़कर शेष 
सारे भारत में ५८७ प्रधान कार्यालय थे जिनकी थ्ाखाएँ तथा एजेन्सियों की संख्या १४०५६ 
थी।१ १६२८ में इस देश में केवल ३३६ ही ऐसे शहर थे जहाँ कोई वेंक, उसकी शाखा या 
एजेन्सी थी। २३०० शहरों के निमित्त केवल ३३६ बैंकों का होना ही इस देश में व्याव- 
साथिक बैंकों की वृद्धि श्ौर विस्तार में तेजी लाने की आवश्यकता स्पष्ट कर देता है। * 

निम्नलिखित सारिणी में विभिन्‍न देशों की मंदी के पूर्व के समय के बेकिंग 
सुविधाओं की मनोरंजक तुलना स्पष्ट है--- 

३१ दिसम्बर, १६२४ को भारत तथा विदेशों में बेंकिंग कार्यालय *ै 
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ड़ 


विगत युद्धकाल में बेकिंग कार्यालयों की संख्या में भ्रत्यधिक वृद्धि के 
वावजूद भी यह कहना गलत नहीं कि हमारे देश में बेकिंग सुविधाएँ इस देश पके 
वृहत्‌ आकार की हृष्टि से श्रपर्याप्त हैं तथा उपयु क्‍त उन्नत देशों की तुलना में इस 
देश की स्थिति पहले के ही समान प्रतिकूल है । 
बैंकों की संख्या-वृद्धि के साथ-ही-साथ विभिन्‍न प्रकारों के बेंकों का होना भी 
ग्रावरयक है। साधारण प्रकार के मिश्वित पू जी वाले बेंक भारतीय परिस्थितियों के 
सदेव अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा थहाँ जमंनी तथा इटली के सहकारी वेंकों 
का प्रयोग किया जा सकता है। इन लोकप्रिय बैंको की विशेषता यह है कि ये छोटे- 
छोटे निश्षेपकों को प्रोत्साहन देने के लिए हिस्से को यथासम्भव कम ही रखते हैं। इसके 
अतिरिक्त इनके लाभांश भी कभी तो क़ानून और कभी रीतियों के कारण परिमित 
रहते हैँ । बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गरीब निक्षेपकों के साथ रिश्रायत 
की जाती है तथा कम दर पर ही उन्हें कर्ज भी दिया जाता है। वेंक द्वारा स्वीकृत 
वस्तु के निमित्त निजी साख पर भौ कर्ज दिये जाते हैं । साधारण श्रेणी के मिश्चित 
पूजी वाले वेंकों की श्रपेक्षा हमारे देश में इस तरह के बेंकों की उन्‍नति का भ्रधिक 
१. इन शालाओों का वैंटवारा यों था--रिजव बैंक के वेंकिंग विमाग के ७ कार्यालय ओर शाखाएं,. 
पीरियल बैंक की १५४ शाखाएँ, विनिमय बैंकों की ८८ शाखाएँ, भर मिश्रित पूंजी वाले बैंको 
बा २१६० शाखाए। भारत के देंकों से सम्बद्ध अ्रंकशास्त्रीय तालिका (१६३७), पैरा १४ । १६५४ 
संख्याएं क्रमशः ७, ४५३, ८६५ तथा ३५२४ थीं। 
- के० अ० रि० ५६६ । 
2. 2गडियन रकनामिक कान्फरेन्स, कलकत्ता, १६२७ के समापति-पद से प्रिसिंपल एम० एल० 
नने का भापण । 
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क्षेत्र है।* रिज़र्व बेंक का यह कतंव्य है कि वह देश के बेंकों का पथ-प्रदर्शन इतनी 
चतुरतापुर्वेक करे कि उनकी प्रगति हो। 
४६. भारतीय बेंकरों की संस्था--जैसा कि हम ऊपर देख चुके हें हमारे देश में 
भ्राधुनिक बेकिंग की अज्ञानता १६१३-१४ के बेंक सद्धुट का एक कारण थी। 
२० अप्रैल, १९२८ को इण्डियन कम्पनीजु एक्ट के अनुसार स्थापित इण्डियन ' 
इन्स्टिट्यूट श्रॉफ़ बेंकस ( भारतीय बेंकरों की संस्था ) का उहृश्य इन्हीं चुटियों को 
कुछ हद तक दूर करने का है। इस संस्था के कुछ मुख्य उ्द श्य ये हँं--(१) विशेषत: 
भारतवर्ष में बेकिंग कारोबार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, पद तथा हित की रक्षा 
तथा सहायता करना । (२) बेकिंग के सिद्धान्त के अ्रध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा 
इसी उदय से एक परीक्षा की व्यवस्था करना तथा इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट, 
छात्रवृत्ति तथा इनाम देना। (३) भाषणों, वादविवाद, समाचार-पत्नों, पुस्तकों, 
सावंजनिक संस्थाश्रों तथा व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार द्वारा बेकिंग तथा उससे सम्बद्ध 
विषयों की सूचना का प्रचार करता । (४) भारतीय बेकिंग से सम्बद्ध आँकड़े इकट्ठा 
करना तथा उनका प्रसार करना ।* 

इन्स्टिट्यूट की ये परीक्षाएँ सुव्यवस्थित हो चुकी हैं। एक पत्रिका भी इस 
संस्था से निकलती है। बम्बई तथा कलकत्ता में इसके तत्त्वावधान में हुए भाषणों ने 


बहुत श्रोताओं को श्राकषित किया तो है, पर श्रभी बेंक-सम्बन्धी भ्रध्ययन की सुविधाएँ 


'केवल प्रेसिडेन्सी शहरों तक ही सीमित हैं। पर इन्स्टिट्यूट को चाहिए कि वह अपने 
'कोष की शक्ति के अनुसार पत्र-व्यवहार के पाठ्यक्रम, पुस्तकालय की शाखाश्नों, 
स्थानीय भाषणों और विद्यालयों द्वारा इनके विकास का प्रयत्त करे। केन्द्रीय श्रधि- 
कोष खोज समिति ने सिफारिश की थी कि इन्स्टिट्यूट को चाहिए कि वह श्रपनी सूची 
के अ्रन्तर्गत वाले विषयों पर विभिन्‍न केन्द्रों में विश्वविद्यालय, शिक्षकों द्वारा भाषण 
त्तथा शिक्षा-क्रम का आयोजन करे ।? यह आ्राशा की जाती है कि यह इन्स्टिट्यूट 
भारत में बेकिंग प्रशालियों श्रौर व्यवहारों के समनन्‍वयीकरण का माध्यम सिद्ध होगा।४ 


१. देखिए, गुब्बे, पूर्वोद्यृत, पृष्ठ २९-१२ । 

२: इसण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बेंकसे के मेमो रेंडम तथा आर्टिकल्स ऑक़ असोसिएशन देखिए । 

३, के० अ० रि०५ ७६१।॥ 

४. सितम्बर, १६५४ में रिज़वे बेंक ने अधिकोषों के निरीक्षक-कर्मचारियों को अधिकोषीय व्यवेहार की 
प्रशिक्षा देने के लिए वम्बई में एक बेंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की है । 


अध्याय १२ 
वित्त ओर कर 


3. परिचयात्मक विचार--१६ १४- १८ के महायुद्ध के पहले समस्त भारत के लिए 
एक ही आय-व्ययक (वजट) होता था तथा प्रान्तीय सर कारों को स्वतन्त्र रूप 
से कर लगाने का अ्रधिकार नहीं था । केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का 
अधिकार था। इस युद्ध के इचात्‌ ्रान्तीय अर्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्धन से 
सर्वेथा पृथक्‌ कर दिया गया और भारतीय अरथ्थ-व्यवस्था की रूपरेखा संघीय श्रथ्थ- 
प्रवन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है । लगभग पिछले ५० वर्षो से श्राय के विभिन्‍न 
साधनों की सापेक्षिक स्थित्ति में बहुत बड़ा परिवतेतन होता रहा है। इस बीच माल- 
गुजारी की प्राचीन महत्ता का लोप हो गया ्रौर श्रन्य श्राय के साधन अधिक 
महत्त्वशाली हो गए ।१ भारत की अर्थ-व्यवस्था इन दिनों श्रन्य देशों के समान अश्रधिक 
अ्र्वाची न ढंग की होती जा र ही है, ज॑सा कि करों के प्रकारों की संख्या की वृद्धि 
तथा भ्राय-कर ज॑से प्रत्यक्ष करों पर अधिकाधिक निर्भरता से प्रकट होता है 
भारतीय वित्त में दूसरा महान्‌ परिवर्तन रेलों को खून चूसने वाली से बदलकर दुधारू 
गाय का रूप देने से सम्बन्धित है ।* भ्रफीम, जो अभी हाल तक आय का एक महत्त्व- 


** मालगुजारी, जो कि ४० वे पहले (१८८३-८४) सरकार की भय का मुख्य साधन था ओर 
डे आय का ५३"१५ प्रतिशत होता था, अब (7६२३-२४) में कुल आराय का २०७५ % रह गया 
है। दूसरी ओर आयात-कर बढ़कर ३% से १४४० हो गया है और आय-कर १*३२%८से बढ़कर 
१९३० अतिशत हो गया है । उत्पाद-कर (नमक-कर को लेकर) का भाग २५ "०७% से घटकर २ १६७५ 
हो गया है । सम्भवत: नमक-कर के घटने के कारण तथा मद्य के सम्बन्ध में कड़े प्रतिबन्ध लगा देने के 
कारण ऐसा हुआ हे । प्टाम्पल्य टी तथा इच्छा-पत्र प्रतिलिपि-कर या प्रोवेटड्य टी (जोकि लगभग १०% 


ध्श्ते 


होती है) भर स्थानीय करों से आय >गभग समान ही रही है। इश्डियन टेक्सेशन इन्कवायरी कमेंटी की , 


रिपोर्ट के ४६६ पैरा से उड.त। उपरिलिखित पतिशत संख्यात्रं की गणना करते समय कमेटी ने भारत 


का ठुल आय को विचारार्धीन नहीं रखा था, केवल गत्येक कर से प्राप्त आय तथा स्थानीय करों को 
 विचाराधीन रखा गया था। 


१६२६ के बाद अवसाद-काल में इस प्रधान गाय ने दूध देना बन्द कर दिया था। 
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न #३ 


४३८ 


जता आय जे ७२५०५ 


आय के केन्द्रीय शीर्षक 
२. निराक्राम्य (कस्टम) प्रशुढ्क का इतिहास--(क) १६१४-१८ के सहासमर के पहले 
आयात प्रशुब्क-- १९२४ तक तो भारतीय प्रशुल्क पद्धति शुद्ध रूपेण स्वतन्त्र व्यापार- 
नीति पर आधारित थी । इसके कारण बहुत साधारण आयात-कर लगाया जाता 
था। गदर (प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम) के पहले तैयार माल पर ५% और कच्चे 
माल पर ३३ प्रतिशत श्रायात-कर लगाया गया था। जो माल अंग्रेज़ी जहाजों पर 
नहीं आता था उस पर १८४८ तक दूनी मात्रा में आयात-कर लगता था। उसके 
पश्चात्‌ जहाजों के अन्तर का विचार छोड़ दिया गया, पर राष्ट्रीयता के आधार पर 
विभेदात्मक कर १८५९ तक लगता रहा | जो माल इंगलैण्ड के श्रतिरिक्त अन्य देशों 
से आता उस पर अंग्रज़ी माल की तुलना में दूता कर लगाया जाता था। गदर 
(प्रथम स्वतन्त्रता-युद्ध)े के पश्चात्‌ ञ्राथिक कठिनाई के कारण यह भेद मिटा दिया 
गया और कर की मात्रा ही बढ़ाकर १०% कर दी गई। १८६४ में इसे घटाकर 
ह ०८ श्रौर १८७५ में ५ % कर दिया गया । १८८८ में आयात-कर इंगलैण्ड की 
सरकार के दवाव के कारण, जो मेनचेस्टर के व्यापारियों की प्रेरणा का फल था, 
पूर्णतया हटा दिया गया, यद्यपि तत्कालीन वायसराय लाड्ड नार्थन्र्‌ क ने इसका विरोध 
किया था । इस प्रकार श्षय८ से १८९४ तक व्यवहारतः कोई भी आ्रायातकर नहीं 
था । परन्तु १८६४ में रुपये के मूल्य में कमी झा जाने के कारण उत्पन्न आधिक 
कठिनाई के फलस्वरूप सभी वस्तुओं पर मुल्यानुसार ५५७ कर लगा दिया गया । 
सूती वस्त्र, सूत और कुछ अन्य वस्तु्रों को छोड़ दिया गया था। १८६६ से १९६०४ 
तक जमंनी, आस्ट्रिया, डेन्मार्क श्रादि देशों से आने वाली सरकारी सहायता प्राप्त 
चीनी पर प्रतिकर लगा दिया गया था। बाद में ये कर हटा दिये गए थे। इस प्रकार 
का अन्तिम कर १६१२ में हटाया गया । इनका प्रभाव यह हुआ कि जमंती और 
श्रास्ट्रया से हमारा चीनी का आयात-व्यापार मारोशस भर जावा की श्रोर 
प्रवृत्त हो गया, जहाँ सरकारी सहायता की प्रथा प्रचलित नहीं थी। महासमर के 
पहले श्रायात-कर में श्रन्य महत्त्वशाली परिवर्तेन १९१०-११ में किये गए, जबकि 
अफ़्रीम की आय के घादे तथा भ्रतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए चाँदी की सिलों 
या सिक्‍कों तथा पेट्रोलियम पर ऊँची दर से श्रायात-कर लगा दिये गए | १८९४ के श्रन्‍्त 
में यह निशंय हुआ कि सूती कपड़ों श्लोर सूत पर ५ %कर लगा दिया जाय; पर 
मेनचेस्टर को प्रसन्‍न करने के विचार से भारतीय मिलों में तैयार किये हुए २० श्रथवा 
, २० से अधिक काउण्ट के सूत पर भी ५% कर लगाया गया। सूत पर लगाये 
.,हैए इस कर से लंकाशायर को पूर्ण सन्धुष्टि नहीं हुई, इसलिए १५६६ में सूती 
“ बस्त्रों पर श्रायात-कर की दर घटाकर ३३ % कर दी गई शऔऔर उसी दर से भारतीय 
मिलों में बने हुए कपड़ों पर कर लगा दिया गया; सूत को--चाहे देशी श्रथवा विदेशी 

हो--इस कर से पूरी छूट दे दी गई । 

भारत में इस कर का घोर विरोध हुआ । इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर 
को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाए बिना ही भारत को घाटा हो रहा था। सर 


अध्याय १२ 
वित्त ओर कर 


१. परिचयात्मक विचार-- १६ १४- १८ के महायुद्ध के पहले समस्त भारत के लिए 
एक ही आय-व्ययक (बजठ) होता था तथा प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्र रूप 
से कर लगाने का अ्धिकार नहीं था । केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का 
अधिकार था। इस युद्ध के परचात्‌ श्रान्तीय श्र्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय श्र्थ-प्रबन्धन से 
सर्वथा पृथक्‌ कर दिया गया और भारतीय श्रर्थ॑-व्यवस्था की रूपरेखा संघीय श्रर्थ- 
भ्वन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है । लगभग पिछले ५० वर्षो से श्राय के विभिन्‍न 
साधनों की सापेक्षिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवतत होता रहा है। इस बीच माल- 
अज्ञारी की प्राचीन महत्ता का लोप हो गया और श्रन्य श्राय के साधन अधिक 
भहत््वशाली हो गए ।१ भारत की अर्थ-व्यवस्था इन दिनों अन्य देशों के समान अधिक 
अर्वाचीत ढंग की होती जा रही है, जैसा कि करों के प्रकारों की संख्या की वृद्धि 
तथा आय-कर जैसे प्रत्यक्ष करों पर अ्रधिकाधिक निर्भरता से प्रकट होता है4 
भारतीय वित्त में दूसरा भहान्‌ परिवर्तन रेलों को खून चुसने वाली से बदलकर दुधारू 
गाय का रूप देने से सम्बन्धित है ।* अफीम, जो अभी हाल तक आ्आाय का एक महत्त्व- 
शाली साधन था श्लौर जिसका मालगुजारी के बाद दूसरा स्थान था, लगभग पूर्णो रूप से 


से भारत में प्रयोग में आने वाली श्रफीम की बिक्री के उत्पाद-कर से प्राप्त होती है । 


/* मॉलयुजारी, जो कि ४० वर्ष पहले (१८८३-८४) सरकार की आय का मुख्य साथन था और 
उल आय का ५३"१५ प्रतिशत होता ४५ अब (१६२३-२४) में कुल आय का २०७५ %, रह गया 
है। दूसरी शोर आयात-कर पकर ३२५ से २४% हो गया हे और आय-कर १“१२% से वढकर 
१६३० अतिशत हो गया है । उत्पाद-कर (नमक-कर को लेकर) का भाग २५ "०७% से घटकर २१-६७ १2 
हो गया दे । सम्भवत: नमक-कर के घटने के कारण तथा मद के सम्बन्ध में कड़े प्रतिबन्ध लगा देने के 
कारण ऐसा हुआ है। स्टाम्पत्य टी प्रथा इच्छा-पत्र प्रतिलिपि-कर या प्रोवेटड्यू दी (जोकि लगभग १०%, 


्ड 


दाती है) और स्थानीय करों से आय लगभग समान ही रही है। इस्डियन टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की 


रि क न 2०० पैरा उड् - ह ४ ० 
रेपोर्ट के ४६६ पैरा से उदध त। उपरिलिखित अतिशत संख्यात्रं की गणना करते समय कमेटी ने भारत 


श द्य 
का कुच आय को विचाराधीन नहीं रखा था, केवल प्रत्येक कर से प्राप्त आय तथा स्थानीय करों को 
हे विचाराधीन रखा गया था। 


१६२६ के वाद अवसाद-काल में इस प्रधान गाय ने द्घ देना बन्द कर दिया था । 


नए ८३, 


धइ्८ 


कक री को 


वित्त और कर ४३६ 


आय के केन्द्रीय शीर्षक 
२, निराक्राम्य (कस्टस) प्रशुल्क का इतिहास--(क) १६१४-१८ के महासमर के पहले 
आयात प्रशुहक-- १९ २४ तक तो भारतीय प्रशुल्क पद्धति शुद्ध रूपेण स्वतन्त्र व्यापार- 
नीति पर आधारित थी । इसके कारण बहुत साधारण आयात-कर लगाया जाता 
था। गदर (प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम) के पहले तैयार माल पर ५% और कच्चे 
माल पर ३३ प्रतिशत झ्रायात-कर लगाया गया था। जो माल अंग्रेज़ी जहाजों पर 
नहीं आ्रावा था उस पर १८४८ तक दूनी मात्रा में आयात-कर लगता था। उसके 
पश्चात्‌ जहाजों के अन्तर का विचार छोड़ दिया गया, पर राष्ट्रीयता के आधार पर 
विभेदात्मक कर १८५६९ तक लगता रहा । जो माल इंगलैण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों 
से आता उस पर अंग्रेज़ी माल की तुलना में दूना कर लगाया जाता था। गदर 
(प्रथम स्वृतन्त्रता-युद्ध) के पद्चातू झआधथिक कठिनाई के कारण यह भेद मिटा दिया 
गया और कर की मात्रा ही बढ़ाकर १०% कर दी गई। १०६४ में इसे घटाकर 
$ ० श्रौर १८७५ में ५ %, कर दिया गया | १८८८ में आयात-कर इंगलैण्ड की 
सरकार के दबाव के कारण, जो मेनचेस्टर के व्यापारियों की प्रेरणा का फल था, 
पूर्णतया हटा दिया गया, यद्यपि तत्कालीन वायसराय लाड्ड नार्थन्न क ने इसका विरोध 
क्रिया था | इस प्रकार १८८८ से १८९४ तक व्यवहारतः कोई भी आयातकर नहीं 
था | परन्तु १८६४ में रुपये के मूल्य में कमी आ जाने के कारण उत्पन्त श्राथिक 
कठिनाई के फलस्वरूप सभी वस्तुओं पर मुल्यानुसार ५%५ कर लगा दिया गया। 
सूती वस्त्र, सृत और कुछ अन्य वस्तुप्रों को छोड़ दिया गया था। १८६६ से १६०४ 
तक जमंनी, श्रास्ट्रिया, डेन्मार्क श्रादि देशों से आने वाली सरकारी सहायता प्राप्त 
चीनी पर प्रतिकर लगा दिया गया था । बाद में ये कर हटा दिये गए थे। इस प्रकार 
का अन्तिम कर १९१२ में हटाया गया। इतका प्रभाव यह हुआ कि जमंनी श्रौर 
आ्रास्ट्रिया से हमारा चीनी का आयात-व्यापार मारोशस श्लोर जावा की श्रोर 
प्रवृतत हो गया, जहाँ सरकारी सहायता की प्रथा भचलित नहीं थी। महासमर के 
पहले श्रायात-कर में अ्रन्य महत्त्वशाली परिवर्तेत १९१०-११ में किये गए, जबकि 
अफ्रीम की श्राय के घाटे तथा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए चांदी की सिलों 
या सिक्‍कों तथा पेट्रोलियम पर ऊँची दर से आयात-कर लगा दिये गए । १८९४ के श्रन्त 
में यह निर्णय हुआ कि सूती कपड़ों श्र सूत पर ५ 0/कर लगा दिया जाय पर 
मेनचेस्टर को प्रसन्‍त करने के विचार से भारतीय मिलों में तैयार किये हुए २० श्रथवा 
, २० से अधिक काउपणप्ट के सूत पर भी ५% कर लगाया गया। सूत पर लगाये 
50 बे कर से लंकाशायर को पूर्णा सन्तुष्टि नहीं हुई, इसलिए १८६६ में सूती 
' बस्त्रों पर आ्रायात-कर की दर घटाकर ३४३ % कर दी गई श्रीर उसी दर से भारतीय 
मिलों में बने हुए कपड़ों पर कर लगा दिया गया; सूत को--चाहे देशी श्रथवा विदेशी 
हो--इस कर से पूरी छूट दे दी गई । 
भारत में इस कर का घोर विरोघ हुआ । इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर 
को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाए बिना ही भारत को घादा हो रहा था। सर 
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जेम्स वेस्टलैण्ड के कथनानुसार भारत के ६४% सूती वस्त्र के निर्माण से मेन्चस्टर की 
प्रतिदन्द्रित की कोई सम्भावना ही न थी। भारतीय माल के मोटे होने के कारण 
महीन वस्त्रों के सम्बन्ध में मेनचेस्टर का एकाधिकार ही था और उसका अधिकांश 
व्यापार ३० तथा उससे अधिक काउण्ट के महीन कपड़ों तक ही सीमित था। भारत 
बड़ी कठिनाई के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में २६ या उससे थोड़े अधिक काउपण्ट के 
वस्त्र तैयार कर सकता था। अन्त में यह भी कहा जा सकता है कि श्रायात्त-कर 
से ३३ प्रतिशत कर देने से विदेशी वस्त्रों के धनी उपभोक्ताओं को ही विशेष 
लाभ होता, पर देशी सूती वस्त्रों पर लगाया हुआ ३३ % कर गरीबों को विशेष हानि 
पहुँचाता । इसलिए देशी सूती बस्त्रों के उत्पादन पर ३६ % कर कभी भी व्यायसंगत 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु, जैसा कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के किसी 
सदस्य ने व्यंग्य में कहा था कि जब तक वेस्टमिन्स्टर में ६० सदस्य लंकाशायर से 
भेजे जायेगे तव तक अंग्रेजी सरकार के पास इस कर को लगाये रखने के लिए ६० 
कारण होंगे और इस प्रकार लोगों के इतने विरोध पर भी यह कर जारी रहा। 
अन्त में १६२६ में यह कर हटा दिया गया । 

(ख) १६१४-१८ के महाससर के पहले निर्यात प्रशुल्क--१८६० तक 
तिर्यात-कर प्रारम्भिक प्रशुल्क नीति का मुख्य अंग था और प्रायः प्रत्येक मिर्यात की 
वस्तु पर ३% का कर लगाया जाता था। यद्यपि यह कर बहुत कम था और आग... 
की हो दृष्टि से लगाया गया था, पर निर्यात-कर के लगाये जाने का सिद्धान्त आधिक 
दृष्टिकोण से अनुपयुक्त समझा जाता था । इससे विदेशी प्रत्तिस्पर्धा को प्रोत्साहत मिलते 
के कारण निर्यात-व्यापार को धक्का पहुँचने का भय था। इस विचार से १८६० से 
१८८० तेक निरन्तर इस कर को हटा देने की नीति का ही अनुसरण किया गया । 
फलत: १८८० में केवल चावल पर ही यह कर लगा रहने दिया गया। १६०३ में 
भारतीय चाय उद्योग की प्रार्थना पर चाय के निर्यात पर एक साधारण कर लगा 
दिया गया ।* 

३. युद्धकालीन तथा उत्तर-युद्धकालीन निराक्राम्य प्रशुक्क पद्धति--शुद्ध-काल में तथा 
उसके पश्चात्‌ निराक्राम्य प्रशुल्कों में विस्तृत परिवर्तन हुए । उनका सारांश निम्त- 
लिखित है-- 

(क) झ्रायात-कर--१६१६-१७ में मूल्यानुसार लगाया जाने वाला कर ७३ 
प्रतिशत कर दिया गया (केवल सूती चस्त्रों को छोड़कर, जिन पर १६१७-१८ में बढ़ा- 
कर यह कर ७६% किया गया) । १६२१-२२ में सूती वस्त्रों सहित सभी वस्तुओं 
पर यह कर बढ़ाकर ११% कर दिया गया । १६२२-२३ में सूती बस्त्रों पर ११%ही ' 
रहने दिया भया, पर अन्य वस्तुओं पर बढ़ाकर १५%, कर दिया गया । रेल से सम्ब- 
न्वित वस्तुप्नों पर १६१६-१७ में रहे का कर लगाया गया और उसे १६२२-२३ में 
बढ़ाकर १०७७ कर दिया गया । लोहा और इस्पात पर कर १६१६-१७ में १% से 

-ट्राकर २५ प्रतिशत कर दिया गया और १६२२-२३ में १० प्रतिशत कर दिया गया । 


२. देखिए, खगट २, अच्याय ६, पैरा ७. त (४) 
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चीनी पर कर १६१६-१७ में ५०% से बढ़ाकर १० % कर दिया गया और 
१९२२-२३ में १५ से २५ प्रतिशत कर दिया गया । रूई कातने और बुनने की मशीनों 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर १९२१-२२ में २३% कर लगाया गया, पर बाद में यह 
कर हटा लिया गया । १६२१-२२ में ७३ प्रतिशत मूल्यानुसार कर के स्थान पर दिया- 
सलाइयों पर १२ आता प्रति ग्रुस का विशिष्ट कर (स्पेसिफिक ड्यूटी) लगा दिया गया। 
१६२२-२३ में यह कर दूता कर दिया गया। विलासिता की सभी वस्तुभों, जैसे 
मोटरकार, सिनेमा के फिल्म, घड़ियाँ, रेशम के कपड़े इत्यादि पर लगे कर १६२१५०२२ 
में ७३ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत और १६२२-२३ में बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर 
दिये गए। १६२७-२० में टेक्सेशत इनव्वायरी कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार, जिसमें 
मोटर परिवहन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया था, मोटरकार पर कर ३० से २० 
प्रतिशत कर दिया गया और टायरों पर ३० से १५ प्रतिशत कर दिया गया । इस 
प्रकार प्रवेशयकर के घट जाने से प्रान्तीय सरकारों को कार का प्रयोग करने वालों 
पर प्रान्तीय सड़कों की व्यवस्था सुधारने के ध्येय से कर लगाने का श्रच्छा अवसर 
मिला । १६२२-२३ में सिगार और सिगरेटों पर तम्बाकू के मूल्यानुसार कर बढ़ा- 
कर ७५% कर दिया गया। १६२७-२८ में कच्ची तम्बाकू पर कर एक रुपये से डेढ़ 
रुपये प्रति पौंड कर दिया गया | ५ प्रतिशत का कर विदेशी सूृत पर लगा दिया गया, 
.जो १८९३ से कर-मुक्त था | विदेशी सूत के सम्बन्ध में किये गए परिवर्तेन तथा सूती 
वस्त्रों पर १६३० में मूल्यानुसार कर की वृद्धि, ११ प्रतिशत से बढ़ाकर १६४ प्रति- 
शत कर दी गई श्रौर तीन साल के लिए इंगलेण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों के माल 
पर ५ प्रतिशत का संरक्षण-कर लगाये जाने की बात से तो हम परिचित हैं ही । एक 
थाना प्रति गेलन का कर मिट्टी के तेल और पेदोलियम पर तथा देश में उनसे 
निर्मित वस्तुओं पर लगाया गया । विदेशी शराब पर लगा कर एक बार १६२१-२२ 
में तथा फिर १६२२-२३ में बढ़ाया गया । १६३० में चाँदी पर चार श्राना प्रति 
शझ्रॉंस का कर फिर से लगाया गया (जो १६२० में हटा दिया गया था) । १६३० 
के वित्त ग्रधिनियम ने चीनी के आयात पर लगे करों में वृद्धि कर दी ) तीत्र आधथिक 
प्रवसाद तथा केन्द्रीय बजट के महान्‌ घाटे ने अधिक श्राय प्राप्त करने के लिए आयात- 
करों में भारी और विस्तृत वृद्धि करने पर बाध्य कर दिया । उदाहरणार्थ, मार्च १६३१ 
के वित्त अधिनियम ने (१) शराब, चीनी, चाँदी और सिनेमा फिल्‍मों पर लगाये कर 
की दर में विश्येप वृद्धि कर दी । (२) २६ से १४ प्रतिशत श्रतिरिक्त कर अधिभार के 
रूप में लगा दिये। १, नवम्बर १६९३१ के प्रक वित्त ग्रधिनियम ने रुई, मशीनरी, 
“रंग, कृत्रिम रेशमी सूत, रेशमी वस्त्र, बिजली के बल्ब आदि वस्तुश्रों के झ्रायात-करों 
में वृद्धि कर दी, और प्रचलित श्रायात-कर तथा श्रधिकर, जो पिछले अधिनियम ने 
लागू कर रखे थे, की एक-चौथाई मात्रा का अधिभार लगा दिया। १६३२ के इण्डियन 
टेरिफ अमेण्डमेण्ट एक्ट (उठावा ट्रंड एग्रिमेण्ट) ने जुलाई, अगस्त १६३२ में हुए 
१. रुई के वस्त्रों पर लागू करों के इन तथा पीछे के परिवर्तनों के सम्बन्ध में जानने के लिए अध्याय २ 
सेक्शन ६-१४ देखिए । 
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उठावा द्वेड एग्रिमेण्ट को कार्यान्वित किया। इस समभौते के अनुसार भारत को 
इंगलिस्तान के साथ व्यापार में ७३ प्रतिशत का अधिमान विशेष प्रकार की मोढर- 
गाड़ियों के सम्बन्ध में तथा १० प्रतिशत का प्रशुल्क-अधिमान अन्य वस्तुओं के 
सम्बन्ध में देता श्रावरयक था । लोहे और इस्पात की वस्तुओं के सम्बन्ध में दूसरः 
प्रबन्ध था । टैरिफ अमेण्डमेण्ट एक्ट ने १ जनवरी, १६३३ से १८६९४ के भारतीय 
टैरिफ एक्ट की अनुसूची नम्बर २ में आवश्यक परिवर्तत कर दिए। कर की पिछली 
दर को पूर्ण रूप से बढ़ाकर अथवा कहीं कुछ बढ़ाकर तथा कुछ घटाकर आवश्यक 
्रधिमान का प्रबन्ध कर दिया गया, परन्तु प्रामारिकक कर की दर कहीं भी मूल्या- 
नुसार ५० प्रतिशत से अधिक नहीं थी। इसी वित्त श्रधिनियम ने चाँदी के आयात 
कर में २३ आना की कमी करके उसे ५ झाना कर दिया। १६३४ और १६३५ के 
वित्त श्रधिनियमों ने चाँदी पर कर घटाकर क्रमशः ५ आना और २ श्राना प्रति शौंस 
कर दिया, ताकि छिंपा-च्चुराकर किये जाने वाले विपणन की रोकथाम हो सके और 
चाँदी के व्यापार को पुनर्जीवित किया जा सके । साथ-ही-साथ चाँदी पर उत्पाद-कर 
भी घटाकर झायात-कर के बराबर कर दिया गया, परन्तु १६३७ के वित्त अधि- 
नियम मे श्राय के दृष्टिकोण से श्रायात-कर बढ़ा दिया और साथ-ही-साथ उत्पाद-कर 
प्रति श्ौंस ३ श्राना कर दिया।? १६३९६ के वित्त अधिनियम द्वारा रुई के ऊपर 
श्रायात-कर ६ पाई से एक आना प्रति पौण्ड कर दिया गया । 

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधित) अधिनियम (मई, १९३९) ने ऐसे परि- 
बर्तनों को कार्यूप दिया जो भारत ओर इंगलेण्ड के बीच हुए नये व्यापारिक समभौते 
के अन्तर्गत थे। इस समभोते ने पिछले उठावा समभौते का स्थान ले लिया | इस 
नये समभौते के भ्रतुसार भारत के लिए इंगलिस्तान को ७३ प्रतिशत प्रशुल्क श्रधिमान 
विज्येप प्रकार की मोटरगाड़ियों पर तथा १० प्रतिशत का अ्धिमान किन्‍हीं 
विशेष वस्तुओं पर देना श्रावरयक हो गया ।* इस नये समभौते के भ्रन्तर्गंत इंगलैण्ड 
के सूती कपड़ों पर श्रायात-कर में कमी के सम्बन्ध में हम पहले ही संकेत कर झुके हैँ । 
१६४१ के वित्त-अधितियम ने कृत्रिम रेशम के सूत और डोरे पर श्रायात-कर ३ आने 
से ५ श्राने कर दिया। १६४२-४३ में वर्तमान आयात प्रशुल्क के ऊपर (कपास, 
पेट्रोल और नमक को छोड़कर, सभी वस्तुश्रों पर २० प्रतिशत का निराक्राम्य अधि- 
भार लगा दिया गया। पेट्रोल पर भी २५% टेक्स वढ़ा दिया गया। १९४४ में , 
तम्बाकू और स्पिरिंट पर भी अधिभार बढ़ा दिया गया। १६४४ में प्रामारिक 
निराक्राम्य-कर में, जो कच्ची तम्बाकू और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ, जैसे सिगार, सिगरेट 
और बनी हुई तम्बाकू आदि, पर लागू थे, वृद्धि कर दी गई। १६४६-४७ के नये 
करों में आयात की गई सुपारी पर लगा कर बढ़ाकर ५४ आ० प्रति पौंड की बढ़ी 
हुई प्रामाणिक दर (बिना अधिभार के) में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें ६ पाई 


१. चीनी पर रक्तण-कर में परिवर्तन के विषय में खए्ड १, अ्रध्याय ६ में वर्णन दिया गया है । सेक्शन 
४ भी देखिए । 
२. विशेष वितरण के लिए अ्रध्याय ७ देखिए । 


वित्त और कर ४४३ 


प्रति पौष्ड के हिसाव से अंग्रेजी उपनिवेशों को अधिमान देने की व्यवस्था थी । अवि-- 
गोपित (अनएक्सपोज़्ड) चल-चिन्न फ़िल्मों पर लगे मूल्यानुसार कर को ६ पाई प्रति 
फुट के विशिष्ट कर में परिवर्तित कर दिया और विगोषित (एक्सपोज्ड) फिल्‍मों पर 
चार आाता प्रति फुट कर लगा दिया गया; प्रशुल्क श्रधिनियम के श्रन्तगंत रूई पर लागू 
१ झाना प्रति पौण्ड झायात-कर और १९४२ में काटन फण्ड आड्डिनेन्स के अन्तर्गत 
१ आता प्रति पौण्ड के कर को मिलाकर २ आना प्रति पौण्ड (बिता अधिभार के) 

कर दिया गया जो कि पुणुंख्येण भारतीय प्रशुल्क श्रधिनियम के श्रन्तगंत लागू 
किया जा सकता था; और विदेश से मंगाये हुए सोने तथा सोने के सिक्के पर २५ रू० 

प्रति तोला, जिसमें १८० ग्रेन शुद्ध सोना हो, का प्रामाशिक कर (बिना श्रधिभार के): 
लगाया गया तथा चाँदी पर ३ झ्ाना ७ पाई के वर्तमान कर (जिसमें अधिभार 
सम्मिलित है) को ८ आना प्रति श्रौंस (विना अधिभार के) कर दिया गया । 

१९४८-४६ में मोटरकार पर आयात-कर ४५ % से ५०% कर दिया गया,. 
पर इंगलिस्तान को छड्े७ का अधिमान दिया गया। सिगार, सिगरेट तथा बनी 
तम्बाकू पर कर धोड़ा-सा बढ़ाया गया श्लौर कच्ची तम्बाकू पर कर कहीं पर ६ आना” 
से १२ झ्राना प्रति पौण्ड तथा अन्य स्थानों पर ३ आना से ४ आना कर दिया 
गया। दियासलाई पर कर प्रति ग्रूस १ रु० १२ श्रा० से २ रु० ८ आा० कर 

>- दिया गया और टायरों पर ५० % कर बढ़ा दिया गया ( जो अ्रगले वर्ष श्रौर अधिक 
बढ़ाया गया )। 

१६४९-४० में मोटर की स्पिरिट पर आयात-कर १२ आना से १५ आना प्रति 
गैलन (ऐसी ही वृद्धि उत्पाद-कर में भी की गई) कर दिया गया | मोटरों में प्रयुक्त 
टायरों के मूल्य पर कर १५ % से ३० % कर दिया गया और सुपारी पर करः 
५ थाना प्रति पोण्ड से छह आता प्रति पौण्ड कर दिया गया, पर्तु अंग्रे जी उप- 
निवेशों से मंगाई हुई सुपारी पर ६ पाई प्रति पौण्ड का अधिमान मिलता रहा ।१ 

(ख) निर्यात-कर--१६ १६-१७ में दो नये निर्यात-कर चाय और जूट पर लागू 
१. १६५४-५५ के बजट भें आयात-करों में निम्न परिवर्तत किये गए, जिनके फलरवरूप आय में निम्न-- 
लिखित कमी या वृद्धि हुई । 

करोड़ ₹० में 


वृद्धि (+-) अथवा हास (--) 
१. सुपारी पर लगा अधिमानात्मक आयात-कर 


चढ़ाक्र १ ₹० प्रति पों० कर दिया गया | नी ३१० 
--»** ऊैले वस्तुओं के आयात-करों के हेर-फेर +१"ह 
३. कच्ची कपास पर लगे आयात-कर की समाप्ति --४*० 
४. कुछ प्रकार को स्टील, जैसे प्लेट्स, रेल आदि पर 
लगे आयात-कर की समाप्ति “०९३ 


१६५५-५६ के वजट में कच्चे माल, जेसे रंजक द्व॒व्य, चमड़ा कमाने के पदार्थ आदि, पर से 
आयात-कर हटा लिये गए। कुछ वस्तुओं पर, जैसे कागज की वनी वस्तुओं, विज्ञापन-सम्बन्धी परिपत्र: 
तथा सोना या चाँदी का पानी न चढ़े हुए छुरी-चाकू आदि पर, आयात-कर बढ़ा दिये गए । 


४४४ भारतौय अर्थेशास्त्र 


“किये गए । चाय पर तो निर्यात-कर १० ८ आ० निश्चित कर दिया गया। १६२७-२८ 
में यह कर हटा दिया गया, परन्तु इसके हटाने का घादा चाय उद्योग के मुनाफे 
पर लगे आाय-कर में वृद्धि द्वारा पूरा कर दिया गया। लूट की ४०० पौण्ड की 
अत्येक गाँठ पर २ रु० ४ आ० निर्यात-कर निश्चित किया गया, जोकि लगभग 
५ प्रतिशत के मुल्यानुसार लगाए कर के बराबर था। जूट से बने माल पर १० ₹० 
प्रति टन बोरों पर और १६ रु० प्रति टन ठटाट पर कर लगाया गया। १६१७-१८ 
में जुट पर निर्यात-कर दुगना कर दिया गया। अक्टूबर, १६१६ में कच्चे चमड़े 
पर भारतीय चमड़ा सिभाने के उद्योग की रक्षा के लिए १४५ प्रतिशत मूल्यानुसार 


'कर लगाया गया । इस कर के बाद के इतिहास तथा किस प्रकार यह ५% कर 


दिया गया झ्रादि पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। १६३० के वित्त श्रधि- 
नियम ने चावल पर लागू निर्यात-कर में एक-चौथाई की कमी कर दी श्र्थात्‌ ३ आने 
से घटाकर २ श्राना ३ पाई प्रति मत कर दिया, ताकि चावल के मूल्य में हुई संसार- 
व्यापी कमी का मुकाबला किया जा सके तथा वर्मा और स्थाम की, जोकि इस व्यापार 
"में उसके मुख्य प्रतिद्वन्द्दी थे, मुकाबला कर सके और बर्मा के किसानों की सहायता 
एवं उनके प्रति न्याय हो सके । 

१६३४ के वित्त श्रधिनियम ने कच्चे चमड़े पर लगा निर्यात-कर उठा दिंया, 
क्योंकि चमड़े का निर्यात-व्यापार विशेषकर जमेनी से घटता जा रहा था। १९३४ क्ले - 
अधिनियम ने सामान्य निर्यात-बव्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे पशु-चसे परे 
लगे निर्यात-कर को हटा दिया। १६९४० के एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स एक्ट के 
अन्तर्गत कुछ विशेष वस्तुओं पर, जैसे हड्डी, मक्खन, गेहूँ, बीज, चमड़ा, तम्बाकू, कच्चा 
ऊच इत्यादि, जिन पर श्रभी तक कोई निर्यात-कर अथवा किसी प्रकार का उप-कर 
नहीं लगा हुआ था। राजकीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ ( इम्पीरियल काउन्सिल श्रॉफ़ 
एग्रिकल्चरल रिसचे ) की झ्राथिक स्थिति को हृढ़तर बनाने के दृष्टिकोण से ह% 
का उप-कर लगा दिया गया । १६४६ में चाय और रूई पर नये निर्यात-कर लगाये 
गए और लूट के निर्यात पर कर बढा दिया गया । १६४७ में चाय पर निर्यात-कर 
२आ० से ४ आ० प्रति पौण्ड कर दिया गया। १६४८-४६ में (१) कपड़े का निर्यात- 
कर २५% के मूल्यानुसार कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया (करे द्वारा 
निर्मित वस्त्रों को छोड़ दिया गया), (२) सूत पर लगाया हुआ कर उठा दिया गया, 
भोर (३) ८० रु० प्रति टन का निर्यात-कर तिलहन पर श्रौर १६० रु० प्रति टन का 
निर्यात-कर वनस्पति तैल पर लगा दिया गया (अगले वपं दोनों कर उठा लिये गए) । 
१६४६-५० में १५ % का एक नया मूल्यानुसार कर सियार, सिगरेट और छुरुठ पर « 
लगा दिया गया ।* 


१६१४-१८ के युद्ध-काल में घन की झ्रावश्यकता तथा ग्रुद्धोत्तरकालीन 


० 


है _त्ाधिक घादे के कारण निराक्ताम्य कर पर अ्रधिकाधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती 


५ 


१६५५-४६ के बजट में सती कपदे का निर्यात-कर १०% से घदाकर मूल्यानुसार ब४ प्रतिशत कर 
या गया। चाय के नियत के समन्‍ध में एक ही दर की बजाय वर्ग-दर (स्लाव रेटस) अपनाई गये । 


क्र 
्थ 
दि 


वित्त और कर ४४ 


गई । निराक्ाम्य-कर से प्राप्त ग्राय में द्वितीय विव्वयुद्ध के कारण झन्रु-देशों से व्यापार 
बन्द होने के ही कारण नहीं वरन्‌ ग्रायात में प्रतिबन्ध लग जाने तथा जहाजों द्वारा 
माल के ले झाने तथा ले जाने की सुविधा में कमी होने से बहुत कमी हो गई | जब 
“ से युद्ध समाप्त हुग्ना है, तिराक्राम्य-कर पर निर्भेरता की प्रवृत्ति पुनः बढ़ती जा 
रही है । 
आर्थिक कठिनाई के भार के कारण आये हुए इन परिवतंनों ने निराक्राम्य-कर 
की प्रकृति तथा भारतीय राजकोषीय प्रणाली को परिवर्तित कर दिया है। १६९१४ 
के पहले की प्रशुल्क-पद्धति की तुलना में ऊंची दर से लागू सामान्य कर, समानता के 
सिद्धान्त के प्रयोग में बड़े-बड़े दोष, छूट की तालिका की मदों में कमी, विलासिता की 
वस्तुश्रों पर विशेष कर तथा नये-तये निर्यात-कर झादि नई प्रशुल्क-पद्धति की मुरूय 
विशेषताएं हैं । 
निराक्राम्य कर की श्राय का विकास 
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१६२४ तक प्रशुल्क में ये परिवर्तत (फच्चे चमड़े पर निर्यात-कर को छोड़कर) 
ग्राय के ही दृष्टिकोण से नियमित थे। कुछ कर इतनी ऊँची दर के थे कि उनका 
प्रभाव निश्चित रूप से संरक्षणात्मक होता था। इससे वर्तमान भ्रव्यवस्थित संरक्षण- 
प्रणाली के स्थान पर, जो अनायास स्थापित हो गई थी, एक सुव्यवस्थित विचा रफपूर्णा 
संरक्षण प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता का लोगों को अनुभव हुआ ] १६२४ के: 
स्टील प्रोटेक्शन एवंट के पास होने के बाद से अनेक संरक्षण-करों का श्रारोप किया गया । 
उठावा ट्रृंड एग्रिमेण्ट (१६३२) तथा इण्डो-ब्नविठिश ट्रंड एग्रिमेण्ट (१६३६) के परि- 

“-« शामस्वरूप भारतीय प्रशुल्क-पद्धति सम व्यवहार वाली न रह सकी, क्योंकि उसमें 
इंगलिस्तान, उपनिवेश्ञों और संरक्षक शासनाधीन राज्यों से श्राने वाली कुछ वस्तुआ्रों 
को अधिमान प्राप्त थे। इस प्रकार विभिन्‍न देशों की वस्तुओ्रों के श्रायात के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न नीति बरती जाती थी । 

१६१३-१४ से १६२४-२५ तक की निराक्राम्य-क्र की आय सम्बन्धी / 
इन्चवायरी कमेटी के विश्लेषण से घनिकों द्वारा इस कर के भार ४ 
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'प्र स्थानान्तरित किये जाने का पता चलता है।* चोनी पर लगाये २५% कर 
के ही कारण सम्भवतः ऐसा हुआ, क्योंकि देशी तथा विदेश से मंगाई चौनी का भाव 
इसके कारण बढ़ गया और इससे निर्धनों पर कर का भार--जो कि दोनों प्रकार की हि 
चीनी के वे उपभोक्‍ता हँं---बढ़ गया । ऐसा ही प्रभाव चीनी ही नहीं वरन्‌ चाँदी और 
सूती वस्त्रों के आयात-कर की वृद्धि (१६३०-३१) का, १६३० के वित्त अधिनियम 
द्वारा आरोपित मिट्टी के तेल पर उत्त्पाद-कर की वृद्धि का, १६३१ के मार्च और 
नवम्बर में वित्त अधिनियम द्वारा आरोपित अतिरिक्त श्रायात-कर तथा अधिभार का, 
और १६३४, १६४० तथा १६४१ में अन्त और दियासलाई पर श्ारोपित उत्पाद- 
कर का हुग्ना । 

१६३६ में भारत सरकार के अर्थ-सचिव डॉ० ग्रगरी के निर्देश में लिखे गए 
स्पृति-पत्र के अनुसार आयात-कर का सबसे अधिक भार साधारण उपभोग की 
वस्तुओं पर, उससे कम विलासिता की वस्तुओं पर तथा सबसे कम कच्चे माल 
तथा पूजी के श्रन्तर्गंत आने वाली वस्तुओं पर था ।* 

8. केन्द्रीय उत्पाद-कर*--माचे, १९३४ की घारासभा के बजट अश्रधिवेशन में 
दो नये उत्पाद-करों का आरोप १ श्रप्रेल, १६३४ से किया गया। १६३४ के चीनी 
(उत्पाद-कर) अधिनियम ने (क) खाण्डसारी चीनी पर श्रोर (ख) अन्य सभी प्रकार 
की चीनी पर (पामीरा चीनी को छोड़कर, जो ब्रिटिश भारत में स्थित कारखानों में, 
बनाई जाती थी) (१) १० श्रा» प्रति हण्ड्रेडबेट और (२) १ रु० ५ आ्रा० प्रर्ति 
हण्डू डवेट का कर क्रमशः आरोपित कर दिया । यह नया उत्पाद-कर इस आधार पर 
न्यायसंगत माना गया कि यह आय की उस कमी को पूरा करता था जो चीनी के 
श्रायात की कमी, संरक्षण के अनुदान तथा १६३१ के अनुप्रक बजट द्वारा आरोपित 
अधिकार के फलस्वरूप हो गई थी । ऐसा कहा जाता था कि इधर कुछ ही वर्षो से 
चीनी उद्योग में वड़ी तीत्र गति से उन्‍नति हुई थी और आवश्यकता से भ्रधिक 
उत्पादन हो जाने का भय था, क्योंकि अधिभार के आरोप द्वारा अ्रद्ुचित तथा 
अनिश्चित रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था, जो देश के उद्योगों की रक्षा के लिए 
आवश्यक सहायता से कहीं अधिक था । उत्पाद-कर का श्राशय अधिभार का संतुलन 
करने तथा आय की कमी को पूरा करने का था । चीनी और सूती वस्त्रों के श्रायात 


१. टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेंटी की रिपोर्ट, पैरा १४५ । 


२. भारत के आयात में (१६२६-२७ से) निश्चित रूप से परिवर्तन आ गया है। साधारण उपयोग 
की वस्तुओं की सापेच्षिक महत्ता कम हो गई है, कच्चे माल और पू'जी के सामान के आयात की 
महत्ता बढ़ गईं दे और विलासिता की वस्तुओं की स्थिति लगभग समान ही वनी रहो दे । डब्ल्यू० न 
आर० नाट्ट तथा टी० ईं० जे गरी-कृत वर्डन ऑफ़ दि इस्डियन टैरिफ” देखिए और इकनामिक एडवाइज़र 
दर प्रद्धाशित 'स्ट्टीज़ इन इस्टियन इकनामिक्स प्रष्ठ ४५-४६ देखिए । 

"ै- फल्द्राय उत्पादन्कर वर्तमान समय में मोटर-स्पिरिंट, मिट्री का तेल, चीनी, दियासलाई, लोहा, 
टायर, तम्दराकृ, वनस्पति वी, सुपारी, कहवा, चाय श्र कोयले पर लगा हुआ हं। मिट्टी का तेल, 
नरर-सरिट और चांदी पर लगाये गए केन्द्रीय उत्पाद-कर के विषय में तो हम जान चुके हैं । कोयले 
पर लगाये उपकर का आशय १६३६ के कोल माइन सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत उपयुक्त व्यवस्था का था । 


वित्त और कर ४४७ 


में और अधिक कमी हो जाने के कारण निराक्राम्य-कर की आय में जो कमी श्रा गईं 
थी उसे पूरा करने के विचार से १६३७ के इण्डियन फाइनेन्स एक्ट ने खाण्डसारी 
चीनी पर उत्पाद-कर १० आ्रा० से बढ़ाकर १ रु० ५ शभ्ााना प्रति हण्ड्रे डवेट कर दिया, 
-, और खाण्डसारी तथा पामीरा चीनी के श्रतिरिक्‍त अन्य प्रकार की चीनी पर १ र० 
श आ० से २९० प्रति हण्डू डवेट कर दिया। इस परिवर्तेत के कारण चीनी के 
आयात-कर में परिवर्तंत करना आ्रावश्यक हो गया, जोकि उसी दर पर निश्चित कर 
दिया गया जिस दर पर खाण्डसारी और पामीरा को छोड़ अ्रन्य चीनी पर उत्पाद-कर 
लगाया जा सकता था तथा जिसमें ७रु० ४थशआ० प्रति हण्डू डवेट का सं रक्षण- 
कर भी सम्मिलित था जिसकी प्राप्ति का उद्योग को अ्रधिकार था। १६३४ के 
शुगर (एक्साइज) आडेर की १०वीं धारा के अनुसार खाण्डसारी चीनी पर कर 
हुटाकर एक रुपया प्रति ह॒ण्ड्ेडवेट कर दिया गया। १६४० के भारतीय वित्त 
आधिनियम ने खाण्डसारी छोड़कर चीनी पर उत्पाद-कर बढ़ाकर २ रु० से ३ ₹० 
प्रति हण्ड डवेट कर दिया, जिसने स्वयं ही आयात-कर को उसी मात्रा से बढ़ा 
दिया ।१ यह वृद्धि भारत के प्रथम युद्धकआालीन बजट (१६४०-४१) में अ्रधिकाधिक 
कर लगाने की योजना के श्रन्तर्गंत थी । 
१६३४ के दियासलाई (उत्पाद-कर) अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में निर्मित 
दियासलाई पर, जोकि डिब्बों में बेची जाती है और जिसके श्रन्दर आठ से श्रधिक 
यासलाई नहीं होतीं, (१) एक रुपया प्रति ग्रूस डिबियों पर, जबकि श्रौसत 
सीलियाँ ४० श्रथवा उससे कम हों, (२) एक रुपया आठ श्राना, यदि तीलियों की 
संख्या ४० से श्रधिक तथा ६० से कम हो और (३) २ र०, यदि श्रौसत तीलियों की 
संख्या ६० से श्रधिक हो, उत्पाद-कर लगा दिया। इस अधिनियम ने विदेश से थाने 
वाली दियासलाइयों पर लगाये हुए आरायात-कर को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया 
कि नये उत्पाद-कर के बराबर होते हुए भी वर्तमान समय में देश के उद्योग को जो 
संरक्षण प्राप्त था वह बना रहा । सर जार्ज सस्टर द्वारा भी यह उपाय न्यायसंगत्त 
ठहराया गया, क्योंकि उतके मतानुसार सरकार द्वारा जूट के निर्यात-कर के श्राघे 
अंश को जूट का उत्पादन करने वाले प्रान्तों को (चंगाल, विहार भ्रौर आसाम) दे देने 
से जो घाटा होता था उसे पूरा करने के लिए इसकी अत्यन्त श्रावश्यकता थी । ऐसी 
घारणा थी कि वंगाल को, जोकि १६३० से बजट में निरन्तर घाटा सह रहा था, 
केन्द्रीय सरकार से सहायता की अत्यन्त श्रावश्यकता थी श्र यह नीति १६३१ के 
इण्डियन कान्स्टिट्यूशनल रिफार्स्स से सम्बन्धित ह्वाइट पेपर की सिफारिशों के 
“इमनुरूप. भी थी। दियासलाई की उत्पत्ति पर कर से प्राप्त आय और भारतीय देशी 
रियासतों द्वारा भी इस प्रकार के श्रारोपित कर से प्राप्त आय को संयुक्त कोप में 
रखा जाता था, जिसमें से देशी रियासतों को जनसंख्या के श्राधार पर दियासलाइयों 
मम के डवुपात मे हिस्ली दिया लाती था| 


१. इसी अधिनियम ने मोटर-स्पिरिट यर उत्पाद-कर १० आने से बढ़ाकर १२ आने प्रति गेंलन कर 
दिया और उ् मात्रा में अपने-आप ही आयात-कर भी बढ़ गया। 


घर 


४४८ भारतीय अर्थशास्त्र 


युद्ध के बढ़े हुए खर्चो के कारण आ्राथिक घाटे को पूरा करने के लिए १६४१- 
४२ के बजट में जो तये करों के आरोप की योजना बनाई गई थी उसके श्रस्तगेतत 
दियासलाई पर उत्पाद-कर दूना कर दिया गया श्रोर माचे, १६४१ में श्रायात-कर 
में भी उत्ती के समान परिवर्तत कर दिया गया। साथ-ही-साथ सृल्यानुत्तार १० 
प्रतिशत का एक नया उत्पाद-कर भारत में निर्मित (न्यूमेटिक) ट्यूब झौर टायरों 
पर आरोपित कर दिया गया । १६४४-४४ में तम्बाकू पर उत्पाद-कर बढ़ा दिया गया 
और सुपारी, कहवा श्रौर चाय केन्द्रीय उत्पाद-कर के प्रन्तगंत श्रा गए । १६४५-४६ में 
तम्बाकू पर लगाये कर में श्रौर भी परिवर्तत किये गए। सबसे उत्तम प्रकार की 
तम्बाकू को गम वायु से शुद्ध करके तीन वर्गों में बाँट दिया गया और तीनों पर ऋमधः 
७ ₹० ८ भ्रा०, ५ र० शौर ३ रु० ८ आ० प्रति पौण्ड का कर श्रारोपित कर दिया 
गया, जिसे ६० प्रतिशत, ४० से लगाकर ६० प्रतिशत तथा २० से लगाकर ४० 
प्रतिशत वज़न की विदेशी तम्बाकू के सिगरेट बनाने में प्रयोग किये जाने के 
आधार पर लगाया गया था । दुहरे कर-भार को बचाने के लिए कुछ प्रान्तीय सरकारों 
मे केन्द्रीय सरकार से समभौता कर लिया, जिसके अनुसार उन्होंने तम्बाऊे प्र 
ग्रारोवित केन्द्रीय उत्पाद-कर में भाग पाने के बदले प्रान्तीय उत्पाद-कर हटा लिया। 
१६४७-४८ में उत्पाद-कर में निम्न परिवर्तन कर दिये गए--(१) फेंक्ट्री के 
बाहर के मुल्य पर २५% का कर सिगरेट पर लगा दिया गया, (२) सुपारी पर 
उत्पाद-कर हटा दिया गया, श्रौर (३) चाय शोर कहवा पर श्रारोपित उत्ताद-कट | 
२ श्रामे से घटाकर १ आना प्रति पौष्ड कर दिया गया । १६४८-४६ में जो परिवर्तन 
किये गए वे निम्न हैं--(१) चीनी पर उत्पाद-कर ३ रु० से ३ ु० १२ श्रा० प्रति 
हण्डू डवेट कर दिया गया और (२) ६३ प्रतिशत का उत्पाद-कर मूल्य के आधार पर 
महीन कपड़ों पर श्रौर है झाना प्रति गज साधारण और मोटे कपड़े पर (मिल के 
ही बने हुए) १ जनवरी, १६४६ से लागू कर दिया गया। यह २५% के मुल्याइ्ुसार 
कर के जो अत्यधिक महीन कपड़ों पर लगाया गया था, अतिरिक्त था ।* 
२१. १६५४-४४ में केन्द्राय उत्पाद-करों में निम्न परिवर्तन किये गए--- 
(२) सतो कापड़े (सुपर-फाइन) पर बढ़ाकर कर रहे आना पति गज तथा अन्य प्रकार के सूती 
कपड़ों (फाटन) पर बढ़ाकर १३ आना प्रति गज तथा मोटे (मीडियम और कोसं) कपड़े पर $ आना 


प्रति गज कर दिया गया। इनके अलावा ३ पाईं प्रति गज का उपकर अपरिवर्तित रहा । 
(२) निम्न नये कर लगाये गए--- 
.._ (का) रेशमी कपड़ों (आई सिल्क फेमिक्स) पर ६ पाई प्रतिबगे गज का कर लगाया गया तय 
३ पाई प्रति गज का हाथ के करवे पर श्रतिरिक्त उपकर बना रहा । 
(ख) सीमेए्ट पर ५ रु० प्रति टन के हिसाव से कर लगाया गया ! 
है (ग) पदत्राण (फुटबियर) पर मूल्यानुमार १०% का उत्पाद-कर लगाया गया। शक्ति के. 
विना चलने वाले उन कारखानों को, जिनमें ४६ श्रमिकों से कम अमिक काम करते हों, इस कर से 
पूरी ूट दी गई। शक्ति-चालित वे कारखाने भी इस कर से मुक्त थे जो केवल दो हॉसे पावर शाविति 
का प्रयाग करते दो तथा जिनमें ४६ से कम श्रमिक काम करते हों । 
हे (घ) कपड़ा धोने और नहाने के साबुन पर विभिन्‍न दरों से उत्पाद-कर लगाया गया। अप्रे ले, 
२६४४ के बाद से साबुन के शज्ति-चालित कारखानों को १२५ वन, परों और लाडन्द्रियों में अयुवतत 
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*€, आय-कर का इतिहास--भारत में आय-कर का इतिहास बड़ा लम्बा रहा है । 
सब प्रकार की आय पर कर (€ जिसमें कृपि-श्राय भी सम्मिलित थी ) सबसे पहले 
# वर्ष के लिए गदर के श्राथिक भार को मिटाने के लिए आरोपित किया गया था, 
जो अपनी अवधि के बाद १८६४ में हटा दिया गया। १८६७ में एक दूसरे अधिनियम 
के भ्रन्तर्गत व्यवसायों और व्यापारों पर (कृषि-प्राय को छोड़कर) लाइसेन्स-कर 
आ्ररोपित किया गया, जो १८७२-७३ तक चलता रहा । १८७७ तक कोई नया कर 
नहीं लगाया गया, पर शिल्पियों श्ौर व्यापारियों पर लाइसेन्स-कर, दुभिक्ष-वीमा- 
अनुदान ( फेमीन इन्द्रयोरेन्स ग्राण्ट ) के खर्चे के एक अंश को पूरा करने के लिए 
आरोपित कर दिया गया और १८७८ में इसके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, 
बंगाल शौर बम्बई प्रान्तों में अधिनियम पास कर दिये गए। ये अधिनियम १८८६ 
तक लागू रहे। १८७८ का लाइसेन्स-कर १८८६ के आय-कर श्रधिनियम द्वारा 
साधारण आय-कर के रूप में परिणत कर दिया गया, जो समस्त भारत पर लागू 
हुआ । इस श्रधिनियम के अनुसार कृषि के श्रतिरिक्त श्राय के अश्रन्य सभी साधनों पर 
कर लगा दिया गया। ५०० रु० से लगाकर २००० रु० तक की प्राय पर, चाहे 
वह वेतन से प्राप्त हो यां प्रतिभूतियों के व्याज से प्राप्त हो, प्रति रुपया ४ पाई 
कर लगा दिया गया, शऔऔर २००० रु० के ऊपर की आय पर और कम्पनियों के 
लाभ पर ५ पाई प्रति रुपया कर लगाया गया। इसके झतिरिक्त कर का और कोई 
'चर्ग न था। इसी प्रकार की अन्य साधनों से प्राप्त आय पर लगभग इसी दर से कर 
लगाया गया । दान तथा धार्मिक संस्थाओ्रों की आय को छोड़ दिया गया । १६०३ में 
आशिक स्थिति के भ्रच्छे होने के कारण ५०० रु० से १००० रु० तक की आय को 
हूट प्रदान कर दी गई । 
१६१४ के पहले आय-कर से प्राप्ति बहुत कम थी श्रर्थात्‌ लगभग ३ करोड़ रुपये 
के थी, और घनी वर्ग के लोग बड़ी आ्रासानी से ही मुक्त हो जाते थे। १९१४-१८ के 
साबुन तथा २५ टन नहाने के सावुन को कर से छूट दी । घरेलू और लाउन्डियों के प्रयोग के लिए 
हे ० हा तथा नहाने ओर श्रन्य कार्यो के लिए ५० टन साबुन बनाने वाले कारखानों को पूरी छूट 
ग़ 
(ड) सुपारी का प्रामाणिक आयात-कर १ २०१ ञआ्रा० ३ पाई प्रति पौर्ड से घटकर 
१ पा का पाईं प्रति पौर्ड कर दिया गया । १ २० प्रति पोर्ड को बढ़ी हुई अधिमानात्मक दर ज्यों-की- 
क्यों रही । 
१8५५-५६ के बजट में केन्द्रीय उत्पाद-करों में निम्न परिवर्तेन किये गए-- 
(क) चीनी पर कर 8३ रु० १२ आ० प्रति हंडूडवेट से बढ़ाकर ५ रु० १० आए प्रति 
हंडे डवेट कर दिया गया। 
(ख) सूत्ती कपड़े पर लगा कर प्रति गज्ञ के स्थान पर प्रति वर्गंगन कर दिया गया । 
(ग) क्रीमती सिमरेटों पर कर बढ़ा दिये गए । 


(ध) कुछ वस्तुओं, जेसे बिजली के पंखे, वरव, कागज, रंग, वानिश आदि, पर विशिष्ट कर 
लगाये गए । 


(ड) ऊनी कपड़ों तथा बिजली की बैटरी पर क्रमशः ६३:% भौर १०% के मूल्यानुसार कर 
लगाये गए । 


हज 


४५० भारतीय अर्थशास्त्र 


गुद्ध-काल में तथा उसके बाद कर में वृद्धि के कारण १६२१-२२ में श्रामदती २२ करोड़ 
रुपये से श्रधिक हो गई। पर १६२२ में, जबकि कर की दर और अ्रधिक बढ़ा दी 
गई, देश एक बहुत लम्बे और गम्भीर श्रौद्योगिक श्रवसाद से होकर गुजरा शौर आय- 
कर से प्राप्ति १९२३-२४ के १८४६ करोड़ रुपये से घटकर १६२७-२८ में 
१५४२ करोड़ रुपया हो गई । बाद में आाय-कर तथा श्रधिकर की दर में वृद्धि होने 
के कारण प्राप्ति में कुछ वृद्धि हुईं। परन्तु श्राथिक अवसाद के कारण प्राप्ति में वृद्धि 
अनुमान से वहुत कम हुई और जितनी वृद्धि कर की दर तथा श्रधिभार के भ्रारोप 
में की गई थी उसके हिसाब से प्राप्ति कम थी। श्राय-कर से प्राप्ति (प्रान्तों को दिये 
जाने वाले अल्प भाग को छोड़कर) १६३३-३४ में १७-१३ करोड़ रु०, १६३४-३४ में 
१७-५४ करोड़ रु० भौर १६३५-३६ में १७०७ करोड़ रु० हुई थी। १ श्रप्रैल, १९३७ 
से बर्मा के अलग हो जाने से १९४० करोड़ रुपये का घाटा हुआ । णो कुछ भी हो, 
१६३८-३६ से आमदनी के एक साधन के रूप में आय-कर की महत्ता निरन्तर बढ़ती 
जा रही है। १६३८-१६ में कुल श्राय का २३ प्रतिशत भ्राय-कर की श्राय थी । अभ्रष 
५० प्रतिशत से श्रधिक है ।* 

६. १६१४ से १६३६ तक के भ्राय-कर में परिवर्तनों का सार्रोश--- 


रु 


१६१६--साधारण आय-कर में उत्तरोत्तर प्रगामी प्रमाप का प्रयोग 
' आरम्भ हुआ्ना । 


१६१७--आय-कर के श्रतिरिक्त एक प्रगामी श्रधिकर का आरम्भ हुआ । <..--, 


१९१८--क र-वसूली की प्रणाली में सुधार तथा उन्नति हुई। 

१६१६--( १) कर-युक्त श्राय का स्तर १०००० की वाषिक आय से 
बढ़ाकर २००० रु० की वाषिक आय कर दिया गया। (२) अतिरिक्त युद्ध-लाभ-कर 
३०,००० रु० आमदनी के ऊपर आरोपित कर दिया गया, जिसमें क्ृषि-श्राय, 
व्यावसायिक आय भौर राजसेवकों की श्राय को छोड़ दिया गया ।* 

१६२०--अश्रतिरिक्त युद्ध-लाभ-कर हटा लिया गया। रजिस्ट्री की हुई फर्म 
तथा कम्पनियों के मुनाफे के सम्बन्ध में अधिकर-अ्रधिनियम में संशोधन किया गया 

१६२१--प्रगामिता का प्रमाप साधारण श्राय-कर तथा अधिकर के सम्बन्ध 
में परिवर्तित कर दिया गया तथा वढ़ा दिया गया । 

१६२२--१६३ ०-३१ (मार्च) और १६३१ (नवम्वर)--दोनों प्रकार के करों 
में श्र श्रधिक ऊर्वंगामी परिवर्तत किया गया, जिसमें अ्धिभार का आरोप तथा 
१००० रु० तक की श्राय की छूट (नवम्बर, १६३१) सम्मिलित थी । 

(१६३३-३५ और १६३६--छोटी श्रामदनियों पर कर की दर में कमी 


तथा अधिभार में कमी (१६३५-३६) झर धाय-कर से मुक्त च्यूनतम झ्राय के स्तर" 


१- १६४२-४३ में अधिक-से-अधिक प्रतिशत अनुपात ६४%, १६४३-४४ में ६६*८% और १६४४- 
४५ में ६८'१% थे । * 

२. सरकार अतिरिक्त लाभ का आधा भाग ले लेती थी, जिसकी परिभाषा दस प्रकार की गई थी कि यह्द 
१६१८-१६ के लाभ भर युद्ध के पहले के दो वर्षो ओर युद्ध के ठीछ पहले के दो वर्षो के औसत लाझ 
का अन्तर था । ३०,००० से कम दी आमदनी को छूट दे दी गई थी । 
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का २००० रु० कर देना (१६३६) सम्मिलित था। 

१६९३६९--१६३६ के संशोधित आय-करअअ्रधिनियम के श्रन्तर्गत अधिभार 
हटा दिया गया तथा कर लगाने में वर्ग (स्लैब) प्रणाली का श्रनुस रण किया गया । 

१६९३६ के पश्चात्‌ जो परिवतेन हुए उनका वर्खन नीचे दिया गया है । 
७, १६३६ के पश्चात्‌ के परिवर्तेन--भारतीय आ्ाय-कर प्रणाली में किये गए श्रनेक 
परिवर्तनों का उत्तरदायित्व युद्धजनित श्राथिक कठिनाइयों पर है। १६४० में 
अतिरिक्त लाभ-कर प्रचलित किया गया जिससे ३०,००० रु० की न्यूनतम आय के 
उपरान्त १ सितम्बर, १६३६ के बाद से प्राप्त हुए युद्धकालीन अ्रसाधारण लाभों पर 
५०% का कर लगाया जा सकता था। इसके लिए देने वाले की इच्छानुसार 
१६३५-३६ से १६३९-४० के बीच का कोई भी वर्ष प्रामाणिक वर्ष-कर माना जा 
सकता था। १६१४-१८ के महासमर में लगाये गए अ्रतिरिक्त लाभ-कर के विपरीत 
यह कर युद्ध के आरम्भ-काल से ही लगा दिया गया। यह कर इसलिए न्यायोचित 
समझा गया कि इसका भार उन्हीं लोगों पर था जिन्हें युद्ध के कारण विशेष लाभ 
हुआ था । नवम्बर, १६४० के “अनुप्रक वित्त अधिनियम' के अ्रनुसार २५% का अ्धि- 
भार केवल केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता के लिए आ्राय पर लागू सब प्रकार के करों 
पर, जिनमें अधिकर तथा निगम-कर सम्मिलित थे, श्रारोपित किया जा सकता था । 
माचे, १६९४१ के वित्त अधिनियम के अतिरिक्त लांभकर को ५०% से बढ़ाकर ६६३% 
कर दिया ( जिसका ४, कर देने वाले को वापस किया जाता था ) और झआय- 
कर तथा अधिकर पर लागू केन्द्रीय श्रधिभार की दर २५% से बढ़ाकर ३३ई% 
कर दी गई। १६४२-४३ में अधिकर झौर अधिक बढ़ाकर ५०% कर दिया गया । 
१६४३-४४ के बजट के प्रस्तावानुकुल ६६% का आ्राय-कर पर भ्रधिभार सब वर्ग की 
आय पर लगा दिया गया | उसी वष १५०१ रु० से लगाकर २००० रु० तक की 
आमदनी पर छः पाई प्रति रुपया कर लगा दिया गया''**"****०“"*]) १६४४ में अधि- 
भार १ भशाना ८पाईसे बढ़ाकर (१६४३ की तरह) २ श्राना कर दिया गया। 
जिन आमदनियों पर कर उद्गम स्थान पर ही नहीं लिया जा सकता था, उनसे 
पेशगी वसूल कर लेने का भी प्रवन्ध कर दिया गया था। कर देने वाले को इस बात 
की स्वतन्त्रता थी कि वह चाहे तो हर तीन महीने पर श्रामदनी के पिछले अनु- 
मान के श्राधार पर अ्रथवा वर्तमान झ्ाय के अपने अनुमान पर कर दे सकता था। 
अपने अनुमान के भ्राधार पर कर देते में यदि कर की मात्रा नियमित ढंग से लगाये 
हुए कर के ८०% से कम ठहरी तो श्रन्तर की मात्रा पर ६ प्रतिशत व्याज दण्ड के 
रूप में देना पड़ता था। इस योजना के श्रन्तगंत जो रकम पेशगी दी जाती थी उस 
पर सरकार को २% ब्याज देना पड़ता था। १६९४३ में अध्यादेश (आ्राडिनेन्स) १६ 
द्वारा यह निद्चितत कर दिया गया कि अतिरिक्त लाभ-कर का ह# भ्रंश राजकोष में 
जंमा कर दिया जाय । १६४४ में यह वढ़ाकर हैँ कर दिया गया। इसका प्रभाव 
समस्त अतिरिक्त लाभ को उस पर आरोपित अतिरिक्त लाभ-कर अदा कर चुकने 'के 
पश्चात्‌ तथा बची हुई आमदना पर अ'य-कर तथा अधिकर आदि जमा कर देने के 
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बाद स्थायी जमा के रूप में रखने का था। इन पेशगी भुगतानों तथा अनिवार्य 

जमा करने का आशय मुद्रा-प्रसार की रोकथाम करना था, जो रुपये के मिर्गेस और 

आगम के व्यवधात को रोक सकता । आय-कर की दर के विपय में कर लगाने की 

न्यूनतम आाधार-मात्रा १५०० रु० से बढ़ाकर २००० रु० कर दी गई | १०,००० २० डे 

से १५,००० र० तक की आमदनी पर २४पाई की आधार-दर के श्रतिरिक्त 

केन्द्रीय अधिभार १६पाई से बढ़ाकर १८ पाई कर दिया गया और बच्ची हुई 

आमदनी पर, जो १५,००० र० से ऊपर की थी, ३० पाई की आधार-दर के भ्रतिरिक्त 

अ्धिभार २० से २४ पाई कर दिया गया | ३५,००० र० से लगाकर २ लाख र० 

की आमदनी पर भ्रधिभार ६ पाई बढ़ा दिया गया। निगम-कर बढ़ाकर रुपये में ३ आने 

कर दिया गया, पर कम्पनी के अवितरित लाभ पर एक आने के अवहार (रिबेट) की 

आज्ञा थी । जीवन-वीमा व्यापार के लिए विज्येष सुविधा दी गई, जिससे श्राय-कर और 

श्रधिकर की सम्मिलित दर ६३ पाई तक सीमित कर दी गई, जो कि कम्पनियों के लिए 

१६९४२ के वित्त अधिनियम द्वारा निश्चित की हुई सम्मिलित दर थी। १६४३-४४ 

के लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया । कुल श्रामदनी पर, जो निश्चित दर से 

चाँटे जाने वाले लाभ के अतिरिक्त श्रन्य प्रकार के लाभ के रूप में भ्रमी वित्तरित नहीं 

की गई थी, १ झाना प्रति रुपया अवहार प्रदान करने की अनुमति दी गई। जीवन- 

बीमा व्यापार के सम्बन्ध में श्राय-कर और श्रधिकर की सम्मिलित दर प्रति' पा - 

5३ पाई नियत कर दी गई। ध्य्् 
कर के ६६वें अंश के अनिवायं रूप से जमा किये जाने के साथ-ही-साथ 

अतिरिक्त लाभ-कर ६६३ प्रतिशत की दर से वयूल किया गया । 

१६४४-४४ में (१) श्राय-कर पर केन्द्रीय अधिभार १०,००० रु०से १५,००० 
रुपये की आमदनी पर २४ पाई की ब्याधार-दर के अतिरिक्त १६ पाई से बढ़ाकर 
१८ पाई कर दिया गया और १५,००० रु० से अधिक श्ामदनी पर ३० पाई की 
प्राधार-दर के अतिरिवत अधिभार २० पाई से बढ़ाकर २४ पाई कर दिया गया । 

(२) ३५,००० और २ लाख रुपये की श्रामदनी के अधिकर पर आरोपित 
अधिभार ६ पाई प्रति रुपया कर दिया गया ! 

(३) निगम-कर २ आने से ३ आने कर दिया गया और एरुपये में एक 
क्षाना कम्पनी की आमदनी के उस भाग पर अवहार दे दिया गया जो निश्चित दर 
पर बॉटि जाने वाले लाभांश के अतिरिक्त वाँटा गया था । 

(४) आ्राय-कर तथा अ्रधिकर दोनों की सम्मिलित दर १६४३-४४ से ब्रीमा 
कम्पनियों के लिए ६३ पाई पर निश्चित कर दी गई । - १६४५ के भारतीय वित्त- 
अधिनियम के अनुसार (क) १५००० रु० से श्रधिक आमदनी पर तथा उन आमदनियों 
पर, जिन पर अधिक-से-अधिक दर पर कर का आरोप होता था, अधिभार की दर 
यढ़ा देने तथा (ख) अजित ब्राय के १८ अंश को श्रधिक-से-अधिक २००० रु० की 
आम तक दूट देने की भी अनुमति दी गई थी । 

१६४६-४७ में उद्योगों तथा साधारस आय वाले व्यक्तियों को अनेक रिश्रायतें 
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दी गई थीं। उदाहरणार्थ (१) १ अप्रेल, १९४६ से अतिरिक्त लाभकर पूर्णातया हा 
दिया गया | (२) नई इमारतों पर आरम्भ से ही १०% तथा नये सर्वाग संयन्त्रों पर 
२०% का अवक्षयण अधिदेय और झाय-कर के लिए वैज्ञानिक खोज पर किये जाने 
वाले व्यय पर अनेक अधिदेयों की अनुमति दी गई। (३) अधिकर के २ श्ाने 
और आय-कर के ऊ| शाना बढ़ाने के कारण कम्पतियों द्वारा अदा किये जाने वाले 
झधिकर और श्ाय-कर की वत्तमान दर पर १६ आझाने की कमी कर दी गईं । (४) 
आवास-गरहों पर दो वर्ष के लिए आय-कर से छूट तथा व्यापार-भवनों पर आरम्भ से 
ही १५० का अवक्षयण श्रधिदेय दे दिया गया । (५) वीमा-कम्पनियों पर लागू कुल 
कर की दर ५ आना ३ पाई से घटाकर ५ आना कर दी गई। (६) ३५०० रु तकः 
की आय पर १४ पाई से घटाकर १२ पाई झौर ४५००० रु० तक की आय पर २ 
आना १ पाई से घटाकर २ आना आय-कर कर दिया गया । (७) अर्जित श्राय पर 
अधिदेय कै से है कर दिया गया, जिसकी भ्रधिकतम सीमा ४,००० रु० निश्िचत 
की गई | (८) अधिकर के सम्बन्ध में अजित आय की मात्रा के आधार पर 
विभिन्‍न दरें नियत की गईं, जेसे २५,००० रु० से २ लाख रु० तक की श्रामदनी पर 
रुपये में १ आना ओर २ लाख रु० से ५ लाख रु० तक की आमदनी पर रुपये में ३ 
श्राना कर दिया गया। साथ-ही-साथ दूसरी ओर वृद्धि भी की गई जैसे (१) १५,००० 
रू० की श्राय के उपरान्त झ्ामदनी पर ४ झाना € पाई से बढ़ाकर झ्राय-कर ५ आना 
/ कर दिया गया। (२) अधिकर देने वाली आझ्ामदनी के अनेक वर्ग बना दिये गए 
जिससे ऊँची श्रामदनियों पर ऊँची दर से कर लगाया जा सके। (३) कम्पनियों के 
लाभांश पर (निश्चित दर से दिये जाने वाले लाभांश को छोड़कर) उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई दर से अधिकर लगाया गया, जोकि कम्पनी (व्यक्तिगत कम्पनियों के श्रतिरिक्त) 
की पूज़ी के ५% के उपरान्त था और जिसमें कुल आय का ३०%, जो सुरक्षित 
कोप में रखा जाता था, भी सम्मिलित था। यह ढंग इसलिए अपनाया गया कि 
लाभांह का वँटवारा ओऔचित्य की सीमा का अतिक्लमणा न कर सके और लाभ उसी 
उद्योग में फिर से काम श्रा सके। १९४७ में यद्यपि आय-कर की न्यूनतम सीमा 
२००० रु० से २५०० रु० कर दी गई, फिर भी (१) एक विशिष्ठ आय-कर २५% का 
(जो कि बाद में घटाकर १६5% कर दिया गया) एक लाख के ऊपर के व्यापारिन 
लाभ पर आरोपित किया गया । (२) पूंजी के सामान की बिक्री से प्राप्त ५,००० रू० 
के उपरान्त लाभ पर (जो बाद में १५,००० रु० कर दिया गया) क्रमिक दर से कर 
लगाया गया । (३) श्रधिकर की दर परवर्तित कर दी गई ताकि वह अधिक-से-झ्रधिक 
दर पर रुपये में १०३ श्राता के हिसाव से १२ लाख की अ्नजित आमदनी पर और 
१४ लाख की अजित झामदनी पर वसूली जा सके । (४) निगम-कर की दर दूनी 
करके २ झाना कर दी गई। व्यापारिक लाभ पर कर लगाने के ओऔचित्य के सम्बन्ध 
में भारत की अन्तरिम सरकार के वित्त-मन्त्री श्री लियाकत अली खाँ ने कहा था कि 
अतिरिक्त लाभ-कर का पिछले वर्ष हटाना भ्रनुचित था और पू जी के लाभ पर कर संयुक्त 
राज्य श्रमरीका की नकल थी और उसका प्रभाव अनजित आय पर ही था | १६४८- 
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४६ में आय-कर को सहायता देने के लिए निम्त उपाय किये गए--(१) व्यापार के 
लाभ पर कर की दर १६३% से घटाकर १०% कर दी गई शौर छूट की सीमा बढ़ाकर 
२ लाख रु० अथवा कुल लगी हुई पू'जी का ६% जो भी अधिक हो, कर दी गई (वर्त- 
मान सीमा १ लाख रु० अथवा ६% थी)। (२) श्राय के उस स्तर को, जिस पर १०३६ 
आना की अधिकतम दर लागू थी, श्रणित अथवा अनजित आय को क्रमशः १५ लाख 
रु० और १*२ लाख रु० की सीमाओं के स्थान पर बढ़ाकर ३'५ लाख रु० कर दिया 
गया और विभिन्‍न वर्मो के अन्दर कर की दर में भी हेर-फेर कर दिया गया। (३) 
कम्पनियों के श्रवितरित लाभ को ५ आने से घटाकर ४ आने कर दिया ताकि लाभ 
को फिर से उद्योग में हो लगाने का प्रोत्साहन मिले । (४) २५००० रु० तथा उससे 
कम आमदनी वाली कम्पनियों पर आय-कर की दर छोटी-छोटी कम्पनियों की वृद्धि 
को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से आधी कर दी गई। (५) श्राय-कर का न्यूनतम 
आ्राय-स्तर २५०० से ३००० रु० कर दिया गया । 

१६४६-५० में पुजी पर प्राप्त लाभ पर आरोपित कर (केपिटल गेन्स 
टेबस) हटा दिया गया श्र १०,००० रु० तक की आय पर कर एक चौथाई शआञाने 
से घटाकर एक आने से € पाई कर दिया गया। अजित आय पर अधिकर १६ लाख 
रुपये के ऊपर की आय पर १३ आने से घटा दिया गया, जिसके फलस्वरूप आय-कर 
ओर झअधिकर मिलाकर १४ आना हो गया । श्रनर्णित आ्राय के सम्बन्ध में अधिकर 
की अ्रधिकतम दर में ६ पाई की कमी की गई | १६४४८-४६ में २५,००० रु० तथा 
उससे कम आभ्राय वाली कम्पनियों को जो रिश्रायत दी गई थी उसे निगम-कर के 
आ्राधे श्रवह्ा र का रूप दे दिया गया श्रौर यह रिश्रायत जनता द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों 
तक ही सीमित रखी गई, जो कि बड़ी कम्पनियों की न तो शाखाएँ ही थीं और न 
उनकी सहायक ही । सभी निगमों को, चाहे वे भारतीय हों श्रथवा श्रभारतीय, कम्पनी 
ही माना गया । परन्तु व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धित उन कम्पनियों पर १ भ्राना प्रति 
रुपया अतिरिक्त अधिकर लागू कर दिया गया जो अपना लाभ भारत में नहीं वॉटती 
थीं। १० जून, १६४६ को गवर्नर जनरल ने एक अध्यादेश (आरा्डिनेन्स) जारी किया, 
जिसे टेक्सेशन लाज अमेण्डमेण्ट आ्डिनेन्स कहा गया । इसके अनुसार प्रचलित दर 
की दूनी दर से नई इमारतों तथा १ अप्रैल, १६४८ श्रथवा उसके पदचात्‌ स्थापित 

यन्‍्त्रों पर अ्रवक्षयण की रि्रायत दी गई तथा नये उद्योगों को श्राय-कर से प्रयुक्त 
पूजी के ६९७ की सीमा तक मुक्ति दी गई--इन रियायतों के विपय में भारत सर- 
कार ने अवतुबवर, १६४८ में ही निह्चय कर लिया था। १६४६-४० में व्यापार लाभ- 
कर कुछ संशोधनों के साथ जारी रहा । १६५०-५१ में इस श्राघार प्र कि व्यापार 
भें काम के स्वर के बहुत नीचे हो जाने से उद्योग-संस्थाओं पर इसका श्रनुचित भार 
पड़ रहा था ओर इस कर से प्राप्ति भी उत्तरोत्तर कम होती जा रही थी, इसे हटा 
दिया गया। १६५०-५१ में जो श्रन्य परिवर्तन किये गए, वे निम्न हें--(१) श्राय-कर 
पर सबसे अधिक दर ५ आाने से «आने कर दी गई। (२) संयुक्त परिवार की 
कर-पुक्त झाय ५,००० रु० से ६,००० रु० कर दी गई । (३) अधिकर के आरोपर 
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४ गे 
के लिए श्रजित और अ्नजित आय का अन्तर मिटा दिया गया और दोनों पर समान 
दर से कर लगा दिया गया । (४) सबसे अधिक अधिकर पहई आना कर दिया गया। 
.. इस प्रकार व्यक्तिगत कर की सबसे अधिक दर १२३ आना अथवा ७८% हो 


गई ।* 


मे. आय-कर में सुधार--सर वाल्टर लेटन ने, जो साइमन कमीशन (१६३०) के 
'वित्तसदस्य थे, तत्कालीन आय-कर पद्धति के अनेक दोष बताए तथा उनके सुधार 


के लिए सुझाव प्रस्तुत किये । 
उनके द्वारा सुझाये गए वहुत-से सुधारों (आय-कर की प्रगामिता को अधिक 


'तीत्र बनाने) को १९३१-३२ के बजट में ही स्थान दे दिया गया। अ्रवतुबर, १६३४ में 
भारत सरकार ने भारतीय झाय-कर-पद्धति तथा प्रशासन की सम्पूर्ण जाँच एक 
कमेटी द्वारा कारवाई, जिसके सदस्य दो अंग्रेज विशेषज्ञ तथा सबसे अधिक शअ्रनुभव- 
आप्त एक झ्राय-कर कमिइनर था। भारतीय श्राय-कर का संशोधन करने के लिए 
कमेटी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय घारासभा द्वारा १६३९६ में एक बिल पास 
किया गया । इसने पहले प्रचलित सीढ़ी-प्रशाली, जिसके अनुसार समान कर की दर 
पूरी श्राय पर श्रारोपित की जाती थी, के स्थान पर वर्ग-प्रणाली (स्लैब सिस्टम) का 
प्रयोग आरम्भ कर दिया, जिसमें बढ़ती हुई दर से श्राय के विभिन्‍न अंशों पर कर 
_ आरोपित किया जाता था। आय-कर देने वालों के वर्गों की इस प्रणाली में कुछ 
एसी व्यवस्था कर दी गई थी कि थोड़ी संख्या वाले घनी लोगों से वसूली अ्रधिक हो 


१. १६५५-५६ के बजट में आय-कर सम्बन्धी निम्न परिवर्तेन किये गएं-- 

(१) विवाहित व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त आव-वर्य बढ़ाकर २,००० रु० कर दिया गया तथा 
अविवाहित व्यक्तियों के लिए इसे घटाकर १००० रु० कर दिया गया । 

(२) ५,०००-१०,००० रु० के आय-वर्ग को दो वरगो+--४५ ५० ०० रु० से ७,५०० रु० तक अर 
७,५०० रु० से १०,००० रु० तक- में विभाजित कर दिया गया तथा दूसरे वर्ग में कर की दर वढ़ाकर 
२ आता ३ पाई प्रति रुपया कर दी गई । 

(३) १०,००० रु० से १५,००० र० के आय-वर्ग में कर की दर बढ़ाकर ३ आना 8३ पाई 
अति रुपया कर दी गई। 

(४) २५,००० रु० के वाद ४,००० रु० की अर्जित आय-सुक्ति (अश्रन्ड इनकम रिलीफ़) प्रत्येक 
१,००० रु० पर २०० रु० से कम कर दी गई तथा ४५,००० रु० की आय होने पर कोई मुक्ति प्रदान 
नहीं की गई । 

(५) अधिकर वर्गों का पुनर्व्यवस्थापत किया गया और अ्रधिकर आरोपर का स्तर २५,००० २० 
से घटाकर २०,००० रु० कर दिया गया । 

(६) ८००० रु० को आय तक के लिए ही जीवन-वीमा के प्रीमियम तथा प्राविडिए्ट फण्ड के 

-::>लिए दी जाने वाली रकम की छूट की सीमा कुल आय के $ भाग पर निश्चित कर दी गईं। 

(७) २०९ के वतेमान हिल्ताव अधिदेय (डेग्रिशिएटिड अलाउन्स) के स्थान पर ३१, माचे १६ए७४ 
के बाद स्थापित नई मशीनों ओर यन्त्रों की लागत पर २५% का विकास-अवहार प्रदान किया गया। 

(८) कर-व्यवस्था के मुक्तीकरण के लिए भी अनेक परिवर्तेन किये गए। उदाहरणा4, 
१८,००० रु० से अधिक आय वाले वेतनभोगियों को प्राप्त अन्य लाभ आदि भी करारोप्य कर दिये गए | 

आयकर और अधिकर के इन पखितंनों के फलस्वरूप राजकीय आय में ८७ करोड़ की वृद्धि 
अचुमानित की गई, जिसमें से ४२ करोड़ रु० राज्यों को प्राप्त होगा । 


४५६ भारतोय अर्थशास्त्र 


और निर्धनों पर भार कम ' हो तथा कुल वसूली भी पहले की श्रपेक्षा अधिक मिल 
सके । इसके अनुसार कर देने वाले से उसकी आमदनी का पूरा विवरण श्रनिवार्य 
रूप से प्राप्त करके पति-पत्नी दोनों की सम्मिलित आय पर कर वसूल करने की 
श्रतुमति प्राप्त थी | इसका ध्येय ऐसे लोगों श्रौर फर्मो को कर देने से न बचने 
देना था जिनके लिए कर देना न्यायसंगत तथा आवश्यक था, पर वर्तमान कर- 
वसूली के ढंग के अन्तगंत उनके लिए सम्भव था कि वे किसी-त-किसी तरकीब से कर 
देने से बच जाये । श्रधिनियम की बहुत सी श्राज्ञाएँ जाइंट स्टॉक कम्पनियों से सम्बन्ध 
रखती थीं, विशेषकर अरवक्षयण अ्रधिदेय (डेप्रिसिएशन भ्रलाउन्स) की परिवर्तित 
व्यवस्था के कारण । इस अ्रधिनियम में पारिवारिक अधिदेय के रूप में आय-कर 
में छूट देने की व्यवस्था नहीं थी। पारिवारिक अ्रधिदेय (फैमिली एलाउन्स) देने 
के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह थी कि ऐसी छूट बहुत बड़ी संख्या सें देनी पड़ेगी जो 
छूट बहुत महगी सिद्ध होगी । 
६. कृषि-आय पर कर?--ञ्राय-कर के सुधार का दूसरा शअ्रंग कृषि-प्रायथ पर 
कर से सम्बन्धित था। सर वाल्टर लेटन ने इस बात की सिफारिश की थी 
कि क्ृपि-आ्रय की कर-मुक्तता निश्चित अवधि में धीरे-घीरे हटा देनी चाहिए ।* 
यह तर्क कि अन्य देशों में मालगरुजारी आय-कर के ही स्थान पर वसूल की जाती है 
श्रौर यदि आय-कर भी आरोपित कर दिया जाय तो एक प्रकार से दुहरा कर लग, 
जायगा, युक्तिसंगत नहीं लगता; क्योंकि मालग्रुजारी उत्पादकता की वृद्धि के अनुपात हे 
में श्रस्थायी बन्दोवस्त में ही नहीं बढ़ाई जा सकती श्ौर स्थायी बन्दोबस्त में तो 
बिलकुल ही नहीं बढ़ाई जा सकती है। बार-बार तथा पर्याप्त मात्रा में मालग्रुज्ञारी 
में हेर-फेर करने से बहुत सी राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और बड़े-बड़े 
१. दैदराबाद में क्षि-आय पर १६५०-५१ में कर लगाया गया, परन्तु विधान और नियमों के लागू 
न हो सकने के कारण उत्त वर्ष यह कर वसूल न किया जा सका । कृषि-आय पर कर लगाने के सम्बन्ध 
में राजस्थान के विधानमएडल ने २६ अपग्रौल, १६५३ को कानून पास किया। १६५४-५५ के वजट 
में मद्रास सरकार ने चाय, कहवा, रवर ओर काली मिचे पर कृषि-आ्रय-कर लगाना प्रस्तावित किया । 

बू० पी० कृपि-आय-कर विधान को संशोधित करने के लिए ११ मई, १६५४ की पारा- 
सभा में एक बिल पेश किया गया, जिसके अ्रन्तगत अधिकर (सुपर टेक्स) समाप्त करने और कर-सुक्ति 
की सीमा 5,००० रु० निश्चित करने की व्यवस्था थी ॥ विल में कर की नह दरें भी अस्तावित की 
गई ता 
५ कर लगने वाली आय के पहले १५०० रु० पर कोई कर नहीं लगेगा । 

वाद के ३५०० रु० पर १ आ० प्रति रु० का कर लगेगा । 
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६. टेक्सेशन इन्ववायरी कमेदी :ने भी कद्दा था कि विभिन्‍न वर्ग के भूस्वामियों के बीच को असमानता 
कपि-आय पर कर न होने या इत्यु-कर के अभाव के कारण और भी अधिक वढ़ जाती है । ये कर 
डन्‍्नतिशाल देशों में भूमि-कर में प्रमामिता के प्रयोग का अवसर प्रदान करते हैं । ० 
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भूस्वामिथों के साथ-ही-साथ छोटों पर भी उसका अनुचित भार पड़ता है । यदि क्ृपि- 
आय पर कर आरोपित कर दिया जाय तब ये आपत्तियाँ उपस्थित नहीं होतीं | भूमि- 
. , सम्बन्धी लेखा सुरक्षित रखने तथा प्रशासन और मालग्रुजारी वसूल करने से सम्बन्धित 
” बरतेमान विशद पद्धति का प्रयोग कृपि-लाभ का श्रनुमान करने में बहुत श्रच्छे ढंग 
से किया जा सकता है। इस कर का एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर प्रकार 
की आय--कृपीय तथा गैर-कृपीय श्राय--का हिसाव रखने के कारण उन लोगों की, 
जिनके पास भूमि भी है, गर-कृपीय श्ाय पर ऊँची दर से आय-कर आरोपित किया 
जा सकेगा । इसके साथ-ही-प्ताथ यह परिवर्तन कर के बचाव के लिए उद्योगों में 
बचाये हुए धन को भूमि में लगाने की प्रवृत्ति की रोकथाम भी करेगा । 
सभी कारणों से प्राप्त श्राय का हिसाब कर की दर के आ रोपण में समभनाः 
ग्रावरयक होने से कर वसूल' करने तथा उसका प्रवन्ध करने वाली संस्था का केन्द्रीय 
होना आवश्यक था तथा कर की दर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निश्चित की जानी 
चाहिए थी। जिस प्रान्त से जितने कर की वसूली होती उसे उचित रकम दी जा 
सकती थी । साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर अपनी लिखित सम्मति देते समय भारत 
सरकार ने यह तक उपस्थित किया था कि सिद्धान्त के दृष्टिकोश से कृषि-आय को 
कर से मुक्त कर देने के सम्बन्ध में आपत्ति होते हुए भी परम्परा के आधार पर कृषि- 
- -झाय को कर-मुक्त रहने की श्रनुमति थी श्रौर भूमि के क्रय-विक्रय करने वालों की 
. यह धारणा थी कि उनके पास भूमि सदा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया था 
कि बहुत सी स्थानीय सरकारें भी कृपि-भ्राय को कर-मुक्त करने की विरोधी थीं और 
उनका“विश्वास था कि तिकट भविष्य में यह सुधार कार्यान्वित नहीं किया जा 
सकता । १६३४ के गवर्नेमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ने प्रत्येक प्रान्त को व्यक्तिगत रूप 
से अनुमति दे रखी थी कि यदि वे चाहेँ तो अपने प्रान्त की कृषि-आय पर कर 
आरोपित कर सकते हैं । १९३६ में झ्रासाम की घारासभा ने कृषि-श्राय-कर विधेयक, 
जिसे सरकार की श्रोर से पेश किया गया था, थोड़े से वोटों के आधिक्य से पास कर 
दिया । बंगाल, बिहार और द्रावतकोर ने भी आसाम का अनुकरण किया और क्ृपि- 
श्राय पर कर लगा दिया। इसी प्रकार के भनियम प्रचलित करने की बात श्रन्य प्रान्तों 
में भी सोची जा रही है ।* 
१०, नमक--ब्रिटिश सरकार को नमक की आय अन्य स्थाचान्तरण देयों (टांजिट 
ड्यूज़) के साथ अपने पूर्ववर्तियों से प्राप्त हुई थी और १८४३ में यह देय हटा दिये 
गए श्रोर नमक-कर घत्तीभ्रृत करके बढ़ा दिया गया। १८८२ के पहले चमक-कर 
५४_. उत्तराधिकार कर--१५ अक्तूबर, १६५३ से हमारे देश में उत्तराधिकार कर (एस्टेट ड्यूटी) लागू कर 
दिया गया दे । इस कर को लगाने के सम्बन्ध में वहुधा यह तक उपस्थित किया जाता है कि सम्पत्ति को 
एकत्र करने में सरकार का वहुत योग होता है । अतः व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त कर के रूप में इस 
सम्पत्ति का कुछ भाग ले लेना उचित ही है। परन्तु सच तो यह दे कि उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 
कर देने की क्षमता की सूचक है, अतणव उस पर कर लगाना उचित है। व्यक्तियों के लिए कर की: 
न्यूनतम सीमा १ लाख र० और संयुक्त परिवार के लिए ५०,००० २० है। कर की दरें निम्न हैं-- 
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की दर विभिन्‍न प्रास्तों में अलग-अलग थी । उसी वर्ष सर्वत्र उसकी दर २ रु० प्रति 
मन कर दी गईं, पर १८८८ में विनिमय के गिराव-काल में २० ८ झ्रा० कर दी 
गई | १६९०३ तक कर की दर वही बनी रही । १६०३ में आधिक स्थिति के सरल 
होने के कारण उसे घटाकर २ रू० ४ आ० कर दिया गया । १६०४ में फिर यह 
और भ्रधिक घटाकर १ रु० ८ झा० कर दी गई और १६०७ में इसे १ रु० कर 
दिया गया। यह दर (१ ० प्रति मन) १६१६ तक प्रचलित रही, परन्तु १६१४-१८ 
के महासमर के कारण जब आधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा तब फिर इसे 
बढ़ाकर १२० ४ आ० कर दिया गया । १६२३ के बजट में इस कर को बढ़ाकर 
२ रु० ८ थ्रा० कर देने का सरकारी प्रस्ताव धारासभा द्वारा श्रस्वीकार कर दिया 
गया, पर गवें र जनरल के विशेष अधिकार के प्रयोग से पास कर दिया गया । १६२४ 
में सरकार ने धारासभा को प्रान्तीय अंशदान की कमी के विकल्प के रूप में नमक- 
कर को घटाकर १ ० ४ आ० प्रति मन कर देने का श्रवसर दिया। १६३१ में 
अनुपुरक वित्त अधिनियम के अनुसार ३० सितम्बर, १६३१ से यह कर फिर १ २० 
& झा० कर दिया गया, क्योंकि यह अधिनियम वतमान दर पर २५% का अ्रधिभार 
आरोपित करता था ।* १६३४ के बजट सेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा १ रु० ४ आ० 
के ग्राधारभूत नमक-कर को घटाकर १२ आ० कर देने का असफल प्रयत्व किया 


गया (जिसका श्रर्थ ३३ करोड़ रु० का घादा होता) | इसी पार्टी ने १६३६ के बज6९.* 


सेशन में इस कर को पूर्णतया हटा देने का प्रयास किया, पर असफल रही । चमक 
प्राप्त करने के साधनों के विषय में तथा उनकी सापेक्षिक महत्ता के विषय में पहले 
ही बताया जा चुका है (देखिए खण्ड १, अध्याय २, सेक्शन ३६) । देशी नमक का 
लगभग आधा अंश सरकार द्वारा बनाया जाता है और शेष अनुज्ञा श्रावकारी पद्धति 
"के अन्तर्गत बनाया जाता है । 

नमक-कर को न्यायोचित सिद्ध करने में यह कहा जाता था कि भारतवर्ष में 





व्यक्ति के लिए संयुक्त परिवार के लिए 
सम्पत्ति कर को दर सम्पत्ति कर की दर 
प्रथम, १ लाख रू० कुछ नहीं प्रथथ ५०,००० र०.. कुछ नहीं 
चाद के, ५०,००० ,, ७३% बाद के ५०,००० , ५% 
23 ४ ०,००० ,, १०% क्र ४०,००० +) ७१% 
१9 १9?०,००० ,, १९% डे ४०,००० ,) १०% 
39 २३००,००० ,, १५% >>. १3००,००० )) १२३% 
38 ००,००७ २०% |. 9. २३००,००० 9 १५% 
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शाप सम्पात्त पर ४०% | 39 २०,००,००० ;५ ३५% 
शेष सम्पत्ति पर ४०%, 


१. दग्विए खण्ट ३, प्रध्याय २, सेव्शन ३७, नमक पर (श्रतिरिक्त) आयात-कर के लिए ! 
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हक 


यही एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जिसका प्रभाव श्राम जनता पर पड़ता है। इस कर के 
विरोध में जो मुख्य तर्क उपस्थित किया जाता था वह यह था कि यह कर आवश्यकता 
(नेसेसिटी ऑफ लाइफ) पर लगाया गया है ।* घनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर इस कर 
“का अधिक भार पड़ता था, इसलिए यह प्रतग्गमामी कर था; क्योंकि घनिकों की 
अपेक्षा निर्धनों की आय का अधिक अंश नमक पर खच्च होता है । इस कर के पक्ष में 
यह कहा गया था कि यह बहुत प्राचीन कर है और प्राचीन कर को कर नहीं 
समझता चाहिए, क्योंकि कर देने वालों की आ्रादत पड़ जाने से उन्हें कर के भार का 
अनुभव ही नहीं होता । यहु भी कहा जाता था कि इस कर का भार भी इतना कम 
था कि भारत जैसे निर्धन देश में भी उसे नगण्य समभा जा सकता था।* इसलिए 
यदि इस कर को हटा लिया जाय तो लोग इसके छुटकारे के सुख का तो अनुभव भी 
न कर पायेंगे, पर राज्य-कोष में आय की बहुत बड़ी कमी हो जायगी ।३ जो कुछ भी 
हो, ममक-कर का विरोघ उतना ही पुराना था जितना कि अंग्रेजी राज्य का विरोध, 
इसलिए यह बात तो स्वयं-सिद्ध ही थी कि जब जनता का राज्य स्थापित होगा तो 
सबसे पहला कार्य तमक-कर का हठाना होगा । इसलिए १० मार्च, १६४७ में इस 
कर को हटा देने की बजट-घोषणा से किसी को आ्राइचय्य नहीं हुश्ना । * 
११. अ्रफीम--जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, भ्रभी हाल तक शअ्रफ़ीम आय 
का महत्वपूर्ण साधन था और इस मद से प्राप्त श्राकस्मिक लाभ बहुत ही कुख्यात 
,.72«) झफीोम की झ्ाय को प्रशासन-प्रशाली सरकारी एकाधिकार के उत्पादन और 
विक्रय की थी, क्योंकि भारी निर्यात-कर की अपेक्षा उपयुक्त पद्धति अधिक सन्तोप- 
जनक थी तथा इसके अन्तर्गत चुरा-छिपाकर अफीम बेचने की सस्भावना भी न थी । 
१६३५ के श्रन्त तक अफ़ीम से आय प्राप्त करने के तीत साधन थे-- 
(१) विदेशों को भेजने के लिए सरकारी कारखानों में निर्मित भ्रफीम से प्राप्त एका- 
१. नमक-कर के समालोचक प्रायः यह भी कहा करते थे कि १६०३ से निरन्तर इस कर को घटाते 
जाने के कारण नमक के उपभोग में वृद्धि होती गई है, जिसका अर्थ यह था कि अदूरद्शिता के कारण 
। इस कर को वहुत ऊँची दर से लायू किया गया था । जो-कुछ भी हो, हमें इस वात का कोई विश्वलनीय 
प्रमाण नहीं मिलता कि कर के कारण इस वस्तु के उपभोग में कहीं कमी हुई हो । इसके विपरीत आँकड़े 
यह प्रदर्शित करते हैं कि कर की दर में परिवतेनों के होते हुए भी पिछले ३० वर्षो में प्रति व्यक्ति 
उपभोग समान ही रहा है । 
२. यदि प्रति व्यक्ति आधा सेर नमक उपभोग मान लिया जाय तो सी कर प्रति व्यक्ति प्रति मास & पाई 
पड़ता है । देखिए, ईस्टर्न इकनोमिस्ट”, ७ मार्च १६४७, पृष्ठ-संख्या ४४२ एण्ड ऑफ़ साल्ट व्यू टी? 
शाप लेख । 
_३. १६४१ और १६४७ के बीच नमक-कर से ग्राप्त आय ८३४ करोड़ से १०६१ करोड़ रुपये तक 
“ बंदलती रही । 
४. १६४८ में प्रकाशित एक अध्यादेश में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान में फिर से यह कर 
आरोपित कर दिया और उसके पक्त में वही प्राचीन तके उपस्थित किया, जेसे (१) प्रत्येक नागरिक को 
सरकारी कोष में कर द्वारा कुछ-न- कुछ अवश्य देना चाहिए, (२) नमक-कर से सरकारों आय वसूली 
के बहुत क्रम खर्चे पर दी पर्याप्त मात्रा में होती दे तथा (३) व्यक्तिगत उपभोक्ता के ऊपर उसका भार 
बहुत ही नगण्य है । 
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घिकार लाभ, (२) अफ्लीम की खरीदारी पर आरोपित निर्यात-कर से प्राप्त आय जो 
कि राजपुताना और मध्यभारत की रियासतों से भेजी जाती थी, श्रौर (३) ब्रिटिश 
भारत में अफीम के उपभोग से प्राप्त एकाघिकार लाभ, जो कि लाइसेन्स फीस अथवा 
केक्रेदारी की फीस के रूप में मिलता था । यह आय उत्पाद-कर के श्रन्तर्गत दिखलाई 
जाती थी और पहले दो साधनों से प्राप्त श्राय श्रफीम के श्रन्तर्गत दिखलाई जाती थी 
१६०७ में ह्वाइट हाल के दवाव के कारण भारत सरकार को चीन से एक, 
समभौता करना पड़ा, जिसके अनुसार चीन भेजने के लिए सरकारी विक्रय १६१४ से 
बन्द कर दिया गया । ऐसा कहा जाता था कि इस प्रकारश्ंग्रेजों की न्याय-परायणता 
की भावना की सस्तुष्टि भारतीय आय की बलि देकर हुई। यह भी शिकायत की गई 
थी कि चीत ने स्वयं इस समभौते के अनुसार अपने कर्तेब्यों को पुरा नहीं किया और 
अपनी अ्रफीम की उत्पत्ति को घटाने में अ्रसमर्थ रहा। आजकल भ्रफीम से प्राप्त 
आय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। जबकि १६१३ के पहले के तीन वर्षो 
की वापिक औसत शझाय लगभग ८ करोड़ रुपये थी, १६४१ में केवल १३६ करोड़ रुपये 
से भी कम हो गई। फरवरी, १६२६ में लार्ड रीडिग ने यह घोषणा की कि भविष्य 
में सरकार की नीति अफीम के निर्यात को लीग ऑफ नेशन्स के आदेशानुसार श्रौषधि 
सम्बन्धी प्रयोगों को छोड़कर और सब प्रकार के प्रयोगों के लिए पूर्णतः बच्द कर 
देने की है। भारत सरकार इस बात से भी सहमत हो गई कि १६३५ के पहले, ही 
अफीम का निर्यात पूर्णतः बन्द कर दिया जायगा, जिसका फल यह हुआ कि औ५ * 
प्रयोगों के लिए अफीम के निर्यात से प्राप्त आय का १६३४ से अन्‍्त हो गया। 
श्रव भ्रफोम से प्राप्त श्राय भारत में उपयोग के लिए उसकी बिक्नी पर सीमित है 
जो बहुत ही नियमित है। लीग श्रॉफ नेशच्स द्वारा निर्धारित पैसाने के अ्रनुसार भारत 
में अफीम का उपयोग भव भी बहुत अधिक है। यह कहा जा सकता है कि श्रफीम' 
को अ्रव आय का साधन समभना निरर्थक है । वास्तव में १९४३ से १९४६ तक तो 
यह कर एक्र प्रकार से सामान्य राजकीय झाय पर भार-स्वरूप हां रहा है ।* 
राज्यीय आय के साधन 
१२, सालगुज्ञारी--खण्ड १ के अध्याय १२ में इस विषय पर हम प्रकाश डाल चुके 
हैं। १६३६-३७ में ब्रिथ्ििश भारत में वसुल की गई कुल मालग्रुजारी ३१*८९ करोड़ 
रुपए थी, जबकि १६२७-२८ में यही रकम ३५२७ करोड़ रुपए थी। यह कमी 
आ्रामीण क्षेत्रों में श्राथिक अवसाद का फल था । १ अप्रैल, १६३७ से वर्मा का भारत 
से पृथवकरण बाद में मालगुजारी से प्राप्त आय में और अधिक कमी का कारण 
रहा है। १६३६-४० में मालगुजारी २७:२५ करोड़ रुपया ही रह गई थी । तदनन्तर- 
मालगुजारी की रकम में माफी कम कर देने से हुआ सुधार भी पाकिस्तान वन जाने 
ने समाप्त हो गया । 
१३. आायकारी (एक्सलाइज)--आवकारी की झ्ाय नशे की वस्तुश्रों, जैसे गांजा, भांग, 
£- १६५०-५२ में केद्धीय सरकार को अफीम से ६०,२५,००० ह० की आय हुई --स्टैटिस्टिकूल- 


प्क्ाजोटुर ५« 
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अफीम इत्यादि, के बनाने तथा बिक्री से प्राप्त होती है। यह बनाने पर कर के रूप 
में और विक्रय अनुज्ञा (सेल लाइसेन्स) पर फीस के रूप में लिया जाता है । शझ्राय का 
अधिकांश देशी शराब से प्राप्त होता है। सम्पूर्ण जिले में थोक बिक्री के लिए शराब 
.3का ठेका दे दिया जाता है और फुटकर बेचने के अधिकार का नीलाम होता है। 
बम्बई की दो बड़ी डिस्टिलरी हाल में पुर्णांतया सरकार के निरीक्षण के अन्तर्गत कर 
दी गईं। इस प्रकार शराब खींचने का ठेका देने की प्रशाली पर प्रतिवन्ध लगाना 
आरम्भ किया गया । १८६१-६२ में आबकारी की श्राय १७५,६१,५७० र० और 
खर्च १३,५३,४७० रु० था। १६२९-३० में आय २०,४१,२३,२८५ रु० हो गई 
और खर्च २,१६,१८,३२६१ रु० हो गया। आय की इस वृद्धि को शराबखोरी की 
वृद्धि का संकेत मानने का विषय विवादास्पद है। सरकार ने इसका कारण उत्पाद- 
कर की वृद्धि तथा कठोरतर नियन्त्रण बताया था, यद्यपि यह भी कहा गया था कि 
जनसंख्या की वृद्धि श्रौर कुछ वर्ग के लोगों की झ्ाथिक स्थिति की उन्नति भी कुछ 
सीमा तक इसका कारण यी। १६३० के आाथिक अवसाद के कारण उत्पाद-कर 
बहुत कम हो गया और बाद में प्रान्तों की मद्यनिषेध नीति के प्रचलन मे भी इसमें 
सहायता की । वर्मा का भारत से पृथक्‍्करण भी उत्पाद-कर से लगभग एक करोड़ 
रूपये की श्राय की कमी का कारण था । उदाहरण के लिए १६३६-३७ में इससे प्राप्त 
आय १५३७ करोड़ रुपए थी और १९३६-४० में १२२६ करोड़ रुपए (वर्मा को 
- ड़कर) हो गई । 
जनता इस बात को लोगों में मद्यपान की आदत की वृद्धि का निद्चित लक्षण 
समभकर बहुत चिन्तित्त हुई। यद्यपि भद्यपान के दोष को रोकने के विषय में इस 
वात पर सभी सहमत हैं कि बड़े साहस श्ौर अ्रष्यवसाथ के साथ काम करना आव- 
इयक है, पर यह कैसे किया जाय इस पर एकमत नहीं हैं। कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों 
द्वारा प्रान्तीय सरकार का कार्य-भार अपने हाथों में लेने के पहले सरकार यथासम्भव 
मूल्य बढ़ा देने के उपाय पर विशेषतया निर्भर थी, परन्तु मूल्य इतना अधिक नहीं बढ़ाया 
जाता था कि अवैध रूप से शराव बनाना आरम्भ हो जाय । शराब के उपयोग में 
-कमी करने के दूसरे उपाय राशनिग, दुकानों की संख्या में कमी, पास रखी जाने वाली 
शराब की मात्रा में कमी, शराब की तेज़ी में कमी, बिक्री के घण्टों में कमी आदि थे । 
गर-सरकारी मत” उत्पाद-कर की दर ऊँची करते के स्थात पर मात्रा पर नियन्नण 
करने, दुकानों की संख्या को कठोरतर तियमों में नियमित करने के पक्ष में था । 
बम्बई सरकार ने प्रतिवर्ष एक निर्चित मात्रा में देशी शराब देने की सीति का 
अनुसरण किया, जिसकी वाषिक मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती थी । जुलाई, १६३७ 
में कांग्रेसी मन्च्रिमण्डल, जो मद्य-निषेंध की नीति के अनुसरण के लिए वचनवद्ध था, 
के शासन ग्रहरा कर लेने से इस समस्या की गम्भीरता बढ़ गई । बहुत से प्रान्तों ने 
मद्य-निषेध का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जो कि विभिन्‍त प्रान्तों की स्थानीय स्थित्ति 
“और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्राथिक कठिनाई को सहन करने की शक्ति 
'पर निर्भर था। इस मामले में मद्रास सरकार ने बड़े साहस से सलेम जिले में पूर्ण 
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मद्य-निषेध करके नेतृत्व किया । बिहार ने इसका अनुकरण किया। जुलाई, १६३४८ में 
वम्बई ने अहमदाबाद नगर में तथा श्रगस्त, १६३६ में वम्बई नगर तथा टापू में पूर्ण 
मद्य-निपेध प्रचलित कर दिया। बम्बई में कांग्रेस सरकार की पूर्ण निषेध की नीति 
प्रचलित करने में कुछ कानूनी और व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण १६४० ऊे 
निषेध-नियमों को कुछ ढीला करना पड़ा । कुछ प्रान्तों ने छोटे-छोटे क्षेत्रों को चुना, 
अन्य ने दुकानों को बन्द करवाकर शराब की बिक्री की रोकथाम की श्र लाइसेन्स 
पर नियन्त्रण कठोरतर किया तथा जिन स्थानों पर शराब बनने श्रोर बिकने की 
मनाही थी, परन्तु बाहर से लाकर श्रयोग में आ सकती थी, उन्हें 'शुप्क' घोषित कर 
दिया । अ्रब देश के स्वतन्त्र हो जाने और शासव की बाग्रडोर कांग्रेस के हाथ में 
होने के कारण भारतीय सघ की राज्यीय सरकारें मद्य-निषेघ के लिए कठिव परिश्रम 
कर रही हैं ।"* 
मद्य-निषेध के विरोधी बरावर यह कहा करते हैं कि यदि इसकी रोक के 
लिए जल्दी की गई भ्रथवा कठोर नियम प्रचलित किये गए तो दोहरी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा । सबसे पहले तो तुरन्त झ्राय में कमी हो जायगी और प्रतिबन्ध 
लगाने वाली संस्थाश्रों पर, जो चौयंपणशान तथा भ्रवेध शराब खींचने की रोकथाम के 
लिए स्थापित की जायेंगी, खर्च भी बढ़ जायगा। करोड़ों रुपये, जो भ्रन्यथा शिक्षा, 
सिंचाई की सुविधाओं तथा देश की उन्नति के लिए श्रन्य कामों पर खे किये जा 
सकते हूँ, वे सब व्यर्थ हो जायँगे। यदि पूर्ण मद्य-निषेध के लिए एकवारणी प्र::- 
किया गया तो यथार्थ में ये कठिनाइयाँ बड़े भयंकर रूप में उपस्थित होंगी । दूसरा भय 
इस वात का है कि बुराई, जो भय के कारण दवा दी जाती है, वह कोई दूसरा उम्रतर 
रूप घारण करके उपस्थित होती है । इस प्रकार यह शिकायत की जाती है कि देशी 
शराब के प्रयोग पर रोकथाम लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी शराच के प्रयोग में 
वृद्धि हुई है और लोग शराब के स्थान पर मेथिलेटिड स्पिरिद पीते पाये गए हें ४ 
इस बुराई को समाप्त करने के प्रयत्त तभी सफल हो सकते है जबकि सर्व-साधारण 
के मन में यह भावना उत्पन्न हो जाय कि मचपान जुर्म है भर यह शिक्षा द्वारा ही 
सम्भव है। समस्त देश के लिए मद्यपान-सम्बन्धी एक ही नीति होनी चाहिए ताकि: 
चौयंपणन तथा अन्य बुराई न बढ़ने पाए । 
_. इन वातों के प्रभाव से यदि मद्यपान-निषेध की नीति धीमी गति से ही क्यों 
१. पाकिस्तान की सरकार ने भी अपनी नीति मदय-निषेध के पक्ष में घोषित की है, पर कांग्रेस सरकार 
कं तरह वह मथ-निपेध के लिए आवद्ध नही है । इसलिए वे इस समस्या के प्रति कम कट्टरता तथा अधिव 
वास्तविकता से काम लेंगे। भारन के कुछ राज्य बड़ी तीत्र गति से इस भोर बढ़ रहे हैं। उदाहरण के 
लिए मद्रास ने २ अक्तूबर, १६४८ से पूर्ण मद-निपेध प्रचलित कर दिया है,जिससे १७ करोड़ रुपये वी. 
आय का धाटा हुआ । वच्दई ने ४ बर्ष में पूर्ण निषेध का इरादा किया, जो कि १६४७ से आरम्भ हुआ' 
और ७ श्रप्ते ल, १६५० में पूरा हो गया। यदि अन्य राज्य जरा पीमी गति से चलने के लिए वाध्य हैं तो' 
ऐसा आधिक विचारों के फलखरूप अनिवार्य हो गया है । परन्तु सभी राज्य यथासम्भव तीत्र गति से एक: 


हो दिशा में चल सटे हैं और सबने एकमत होकर पूर्ण निषेध को ही मथपान के दोष दूर कर देसे 
का एकमात्र उपाय मान लिया दे । 2 
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न लागू की जाय, फिर भी आय में कमी तो टाली नहीं जा सकती । 
१०... आय के अन्य साधन--(१) स्टाम्प स्टाम्प से आय व्यापार तथा न्यायालय-- 
सम्बन्धी स्टाम्पों की बिक्री से प्राप्त होती है । न्‍्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्प वे हैं जो 
.॥ कदमों और अन्य आवश्यक कागजों की फीस के रूप में माल और फौजदारी की 
कचहरियों में जमा किये जाते हैं । व्यापारिक स्टाम्प वे हैं जिनका प्रयोग उन व्यापारिक 
लेन-देन में होता है जो लिखा-पढ़ी में होते हें, जैसे जायदाद, भूमि और हुण्डी आदि एक 
व्यक्ति से दूसरे के पास जाने में । न्यायालय में प्रयोग किये जानेवाले.रटाम्प की श्राय 
कुछ लोगों के मत से वास्तव में कर से प्राप्त आय नहीं है, क्योंकि वे इसे न्यायालय जैसे 
महंगे विधान की सेवाश्रों के लिए दी जाने वाली रकम समभते हैं। ब्रिटिश भारत में 
१६३९-४० में स्टाम्प से १०-१४ करोड़ रुपये की झ्लाय हुई थी। हाल के वर्षों में 
अनेक राज्यों में ऋण-म्ु॒क्ति श्रधिनियमों (डेट रिलीफ लेजिस्लेशन) के होते हुए भी 
इस श्राय में वृद्धि हुई है ।* 

(२) वबन--इस साधन से आय मुख्यतः लकड़ी तथा अन्य उत्पत्ति की बिक्री, 
पञ्मु चराने की फीस, पेड़ों तथा जंगल की श्रन्य उत्पत्ति को काटने के लाइसेन्स की 
फीस द्वारा प्राप्त होती है । बाज़ार की स्थिति के अनुसार श्राय की मात्रा में परिवर्तन 
होता है | यदि जंगलों की देख-रेख उचित ढंग से हो श्रौर उनकी उत्पत्ति का उचित 
प्रयोग किया जाय तो भविष्य में इस प्राप्त श्राय की वृद्धि की बहुत अच्छी सम्भावना 

--हुखाई पड़ती है। राज्यीय सरकारें, जिनके श्रधिकार में ये जंगल दे दिये गए हें,. 

+ प्रतिवर्ष करीब २रई करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ श्राथिक प्रवसाद-काल के 
झारम्भ तक उठाती रही हैं।। श्रवसाद-काल में वास्तविक लाभ बहुत कम होगा,. 
उदाहरणार्थ १६३३-३४ में केवल ७४६० लाख रुपया था। १८६४-७० के बीच 
वास्तविक वाषिक लाभ लगभग १४ लाख रुपया था। ,जंगलों से अधिक और स्थायी 
श्राय प्राप्त करने के लिए आरम्भ में बहुत अ्रधिक खर्चे की श्रावरयकता है। १६३६- 
४० में जंगलों से कुल आय ३:०१ करोड़ रुपया थी, जबकि १६३६-३७ में भारत और 
बर्मा के अलग किये जाने के पहले श्राय ४४० करोड़ रुपया थी। लड़ाई के समय" 
में लकड़ी की असाधारण माँग के कारण श्राय बहुत बढ़ गई थी और अब भी काफी 
अधिक है ।* 
१. भाग को राज्यों में स्टाग्पों से हुई आय १६४८-४४ में १६३०"३३ लाख रु० थी, परन्तु १६५४-५४ 
में इसके १६३३"६० लाख रु० तक बढ़ने की सम्भावना थी । १६३८-३६ में भाग कक राज्यों में स्टाम्पों 
की आय कुल कर-आय की ५"४ प्रतिशत थी । १६४८-४६ में यह प्रतिशत ८४ तथा १६४२-५३ 
(वजट) में ८*३ था। मद्गास राज्य के विभाजित होने से पूर्व स्टाम्बों से सबसे अधिक आय मद्रास में: 

-- » दोती थी और म्वसे कम भ्रासाम में । मद्रास के विभाजित होने पंर सवसे अधिक आय बम्बई में है । 
5. हाल के वर्षो में वनों से प्राप्त आय निम्न प्रकार की रही है-- 


« भोग के राज्य (लाख २० में) 
है वध १६३८-३६ १६४६-४७ १६४८-४६ १६५४-५५ (बजट) 
आय २६५१९८९७ ्‌' १०६६४ १०९४३ श८पछ"०७ 


भाग का राज्यों सें (१४५०-५१ में बर्तनों से प्राप्त आय ४०७"७८ लाख रु० थी, १६५२-५४ (बजट) में 
यह बढ़वर ४६४"४४ लाख रु० हो गई । ग आकर 
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(३) रजिस्यू शन--रजिस्ट्रे शन से श्राय न्यायालयों में प्रयोग किये जाने वाले 
स्टाम्पों से प्राप्त आय की ही तरह होती है श्रौर विशेषकर रजिस्ट्री किये जाने वाले 
अलेखों (डाक्यूमेंट) के मूल्य पर निर्भर होती है। दानपत्रों तथा स्थायी सम्पत्ति के 
क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में रजिस्ट्री होना अनिवाय है और श्रन्‍्य मामलों में ऐच्छिक । 
रजिस्ट्रेशन की फीस को एक प्रकार से सेवाश्रों का मूल्य कह सकते हें । इससे लाभ 
तक॑ में स्थिरता, उभयपक्ष वालों का सारी कार्यवाही को प्रकाशित कर देने के लिए | 
बाध्य होना तथा लिखा-पढ़ी में एक सन्तोषप्रद सबूत का होना, जिससे या तो भविष्य : 
में मुकदमेबाजी कम हो जाय अथवा न्यायालयों में उनका निर्णय जल्दी हो जाय, 
आदि हैं। कुल आय इस साधन से बहुत कम (१'१८ करोड़ रुपया) है, पर ऊुँछ 
दिनों से इसमें वृद्धि के चिकन दिखाई पड़ने लगे हें ९ 

(४) परिगणित ठेक्स-- १६२१ के सुधारों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 

इन करों के आरोप का अ्रधिकार दे दिया गया था, पर प्रान्तों ने इन करों के 
विशेष लाभदायक न होने अथवा किसी अन्य कारण से अपने इस अधिकार का समु- 
चित रूप से प्रयोग नहीं किया । जुए और मनोरंजन पर कर अनेक प्रान्तों द्वारा 
लगाये गए हैं, जैसे बंगाल, वम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और आसाम । उनसे प्राप्त 
आय बहुत कम है, पर बढ़ रही है । 
३६, प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के अन्तर्गत नये कर--ग्वनमेण्ट श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट 
१६३५४ के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत शासन के १ शअ्रप्रैल, १६९३७ से आरम्भ होने दे 
कारण प्रान्तों में कुछ ऐसे नये कर लगाये गए जिनके आरोपण का अधिकार उन्हें 
नये विधान में प्राप्त था | इन नये करों के आरोपित करने का आशय आय और व्यय 
के बीच के व्यवधान को पूरा करता था । यह व्यवधान कुछ तो कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 
की मद्यपान-निपेघ नीति और कुछ सामाजिक सेवा-संस्थाश्रों को श्रधिक दक्तिशाली 
बनाने के लिए किये गए व्यय के कारण उत्पन्त हो गया था । इन नये करों में, जिन्हें 
प्रान्‍्तों ने प्रचलित किया, विक्री-कर (सेल्स टेक्स), रोजी-ऋर (एम्पलायमेण्ट टेवस) तथा 
स्थायी सम्पत्ति-कर के नाम यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

सये विधान के शन्तगगंत अपने भ्रधिकार का प्रयोग करने वालों में मध्य प्रदेश 
सबसे प्रथम था । १६३८ में एक अधिनियम द्वारा उसने मोटर स्पिरिट और मशीत्तों रे 
देने वाले तेलों की फुदकर बिक्री पर कर आरोपित कर दिया। इसी प्रकार के छुमे 
हुए अन्य विक्री-कर (सेल्स टैक्स) फुटकर बिक्री पर अन्य प्रान्तों, जैसे उत्तर प्रदेश 
विहार, भ्रासाम, वम्बई आदि, द्वारा भी आरोपित कर दिये गए । वम्बई के १६३६ वे 
विक्री-कर अधिनियम (सेल्स टैक्स एक्ट) के अनुसार चुनी हुई दो वस्तुओं-मोटर स्पिरिट 
१. भाग के राज्यों में रजिट्रे शन से प्राप्त आय १६४८-३६ में ११०२१ लाख रु० थी। विभानस 
से टीक पहले १६४६-४७ में यह २६४'श४ लाख रु०थी । १६४८-४६ में यह २४६४६ 
लाख रु० थी । १६५२-४३ में इस आय के ३४३*४८ लाख रु० तक बढ़ने को सम्भावना थी । 


भाग ख राज्यों में शत साथन से १६५०-४१ में ६१८६ लाख रु० की आय हुई और 
सम्भावना यह थी कि १६५२-५३ में यह बढ़कर ६८७६ लाख रु० हो जायगी। 


वित्त और कर है ह8/ 


सथा मशीनों द्वारा निमित वस्त्र--की फुटकर बिक्री पर विक्री-कर लगाने का अधिकार 
प्राप्त था। व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण कपड़े पर विक्री-कर लागू नहीं किया 
गया। १६३६ का मद्रास का साप्रन्य विक्री-कर अधिनियम (जनरल सेल्स टैक्स एक्ट) 

” सर्वागीण था, जो सभी वस्तुओं पर लागू होता था । यह कर मद्गास में कुल बिक्री से 
आवश्यक खर्चे निकाल देने पर वास्तविक बिक्री पर लगाया जाता था। वस्तुओं की 
बिक्री पर इसी प्रकार का सामान्य कर बंगाल में वंगाल वित्त अधिनियम द्वारा १९४१ 
में आरोपित किया गया ।* 

१६३६ में पास किये गए एम्प्लायमेण्ट टक्‍्स बिल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने पेशेवर लोगों के वेतन पर क्रमिक दर से कर लगाया, जो कभी-कभी 
कर देने वाले की श्राय का १०% तक होता था। बाद में गवनंमेण्ट श्रॉफ इण्डिया 
एक्ट के संशोधित रूप के अनुसार इस कर को इस प्रकार परिवर्तित करना पड़ा कि 
किसी व्यक्ति द्वारा दिये जाने वाला कुल कर ५० ₹० प्रतिवर्ष से अधिक न होने 
पाये । १६३६-४० में बंगाल की सरकार ने एम्प्लायमेण्ट टैक्स बिना किसी क्रम के 
३० २० प्रतिवर्ष सभी प्रकार के व्यवसाय-व्यापार तथा पेशों के ऐसे ही लोगों पर 
लगाया जो झ्राय-कर देते थे । | 

१९३९ में बम्बई के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने यह निश्चय किया कि बम्बई 
और गप्रहमदाबाद में स्थित भ्रचल सम्पत्ति पर, जिसके मूल्य का अनुमान लगाया 

“जा सकता था, १०% का कर लगाया जाय ताकि श्राय का वह घाटा, जो मद्य-निषेध-- 
नीति के प्रचलन से हुआ था, पूरा हो जाय । 

सेल्स टैक्स के विरोध में यह कहा जाता है कि उसके कारण जीवन-यापन-खर्च 
बढ़ जाता है, मजदूरी की दर में उथल-पुथल मचती है, उपभोग सीमित हो जाता 
है, उत्पत्ति भ्रवरुद्ध होती है और व्यापार तथा व्यवसायों में हस्तक्षेप होता है। इस 
कर के आरोप का मुख्य कारण उसकी कम खर्चे पर वसूली की सुविधा रही है। इस 
गुण से ही प्रान्त इसकी ओर झ्राकपित हुए । 

नये करों ने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के करारोपणा और वसूली के 
वैधानिक अ्रधिकारों के प्र॒इन को जन्म दिया। उदाहरण के लिए पेट्रोल-कर, जिसे 
मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था, उसके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने संधानीय 
न्यायालय में यह मुकदमा चलाया कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार के कर लगाने 
(उत्पाद-कर) के श्रधिकारों का, जो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैँ, अतिक्रमण कर रही - 
है। संघानीय न्यायालय ने इस आधार पर प्रान्तीय सरकारों के हित में न्याय किया 

» कि केन्द्रीय विधानमण्डल को वस्तुओं पर उत्पाद-कर लगाने का उसी समय तक 
एकाकी अधिकार है जब तक कि वे किसी प्रान्त-विशेष की सम्पत्ति नहीं बन जातीं 
(अर्थात्‌ उत्पादन अथवा निर्माण की स्थिति तक ही) श्रौर उसके बाद प्रान्तीय सर- 
२. अन्य वस्तुएं, जो सेल्सरैक्स के लिए खुन/गई' वे व्रिजली, तम्बाकू तथा विलासिता की वस्तुएं, जैसे... 
मोटरगाड़ी, रेडियो आदि, थीं। बिहार में १६४८ से कोयला, कोक और शअश्रक भी विक्री-कर के 
अन्तर्गत आा गए हैं, - 
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कारों को उन वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का एकाकी अधिकार है। संघानीय 
स्यायालय के इस हितकारी फैसले ने वस्तुओं की बिक्री पर' (देखिए सेक्शन३७) वाक्यांश 
का वास्तविक श्रर्थ स्पष्ठ कर दिया और प्रान्तों के लिए कर लगाने का एक विस्तृत 
क्षेत्र खोल दिया। साथ-ही-साथ, जैसा कि प्रधान न्यायाधीश ने भी नोट दिया था, 
पारस्परिक सहनशीलता की अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि करारोपण के श्रधिकार वाली 
दोनों सरकारें कहीं अपने-श्रपने अधिकारों का एक साथ ही प्रयोग करके श्रान्तरिक 
परोक्ष-कर इतना न बढ़ा दें कि वस्तु का मुल्य इतना अ्रधिक ऊँचा हो जाय कि उसका 
उपभोग भत्यन्त कम हो जाय । 

एम्प्लायमेण्ट टेक्‍्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार श्रोर भारत-सचिच के 
दवाव डालने पर पालियामेण्ट द्वारा निर्शाय किया गया । गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 
का संशोधित रूप दिसम्बर १६३६ में पालियाभेण्ट द्वारा पास किया गया, जिसके 
अनुसार व्यवसायों, व्यापारों और श्रन्य देशों पर कर लगाने वाले प्रान्तीय मियम 
वैधानिक हो गए, पर प्रति व्यक्ति श्रधिक-से-अधिक ५० रु० वाषिक कर देने की 
सीमा नियत कर दी गई। इस सीमा का निर्घारित किया जाना इसलिए न्यायसंगत 
था, क्योंकि इस अ्रधिनियम का श्राशय यह कभी भी नहीं था कि प्रान्तीय कर इस 
प्रकार लगाए जायें कि वे झाय-कर की ही तरह हो जायें श्रौर केन्द्रीय सरकार के श्राय 
के साधनों का अतिक्रमण करें तथा लोगों की आय पर प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों 
सरकारों हारा अ्रसीमित मात्रा में कर लगाया जाय । 
१६, युद्धकाल्लीन प्रान्वीय वित्त--युद्ध के कारण प्रान्तीय वित्त में अस्थायी रूप से 


श्राश्चयंजनक उन्नति हुई। निम्न तालिका युद्धकालीन प्रास्तीय श्राथिक स्थिति पर 
प्रकाश डालती है--- 
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ऊपर दिये ऑँकड़ों से युद्ध आरम्भ होने के बाद आय शोर व्यय में निरन्तर वृद्धि 
होती दिखाई पड़ती है । आय की वृद्धि कृषि-उत्पत्ति के मुल्य में वृद्धि, प्रान्तीय झ्राय 
के साधना, जऊँसे वन श्रादि का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग, नये करों के आरोप झौर 
आाय-कर के केन्द्रीय कोप में से प्रास्तों के भाग में प्रति वर्ग वृद्धि के कारण हुई थी । 
व्यय में वृद्धि पुलिस और रक्षा-उपायों पर अ्रधिक खर्च करने, मेहगाई भत्ता झ्रादि 


देने, अन्न की पूति तथा वितरण की योजनाशों पर व्यय करने, केन्द्र के ऋणगणा को 
कम करने, बुद्ध के पश्चात्‌ देश क्री उन्नति तथा पु]न्रनिर्माण की राष्ट्रीय योजनाओं 


वित्त और कर ४६७ 


पर अधिक खर्चे करते के लिए घन देने के कारण हुई। युद्ध के वर्षो में सब प्रान्तों 
की सम्मिलित आय की वचत के आँकडे केन्द्रीय सरकार के उन्हीं वर्षो में रक्षा पर 
किये गए झबिक व्यय के कारण घाटे के आँकड़ों के बिलकुल चिपरीत दिखाई पड़ते हें । 
प्रधिकांश प्रान्तों में युद्ध के काल में बचत ही होती थी, सिवाय बंगाल के, जहाँ पर 
विशेष झूप से १६४३-४४ और १६४४-४४ में बहुत घाटा हुआ था ।* 
प्रान्तों द्वारा आरोपित नये करों में से कुछ कर, जैसे विक्री-कर, का इस कारण 
विरोध किया गया था कि वह प्रतिगामी है। मद्च-निपेध के पक्ष के लोग भी 
उत्पाद-कर से अधिक शभाय होने के कारण प्रसन्त होने को तैयार नहीं थे । वनों से 
बढ़ी हुई आय की प्राप्ति के साथ-ही-साथ देश की उस हानि का भी विचार कर लेना 
आवश्यक है जो लड़ाई में लकड़ी की आवश्यकता की पूति के लिए वनों को ब्रुरी तरह 
कटवाने के कारण हुई थी। जो-कुछ भी हो, यदि यह अतिरिक्त श्राय उन्नति की 
योजनाञों और युद्धोत्तरकालीन पुननिर्माण तथा पुनर्वास पर विचारपूर्स ढंग से व्यय 
की जाय तो स्थायी लाभ होने की सम्भावना हो सकती है ।" विभिन्‍न प्रान्‍्तों ने अपनी 
आय की बचत की रकम को आधथिक और सामाजिक उन्नति की योजनाश्रों पर खर्च 
करने में भिन्‍न मात्रा में दूरदशिता का परिचय दिया। प्रास्तों के आथिक साधनों का 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय हृष्टिफोण से उन्तति 
-*'की विस्तृत योजना बना ली जाय और प्रान्तों तथा केन्द्र के प्रयत्तों का सामंजस्य हो । 
१७. भारत में सार्वजनिक ब्यय --सार्वजनिक व्यय का निम्न वर्गीकरण किया जा 
सकता है ।? 

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा--पैदल सेना, समुद्री सेना और हवाई सेना, सरहदी 
तथा सेनिक महत्ता वाली रेलें, वन्दरगाह तथा रक्षा से सम्बन्धित कारखाने और 
युद्ध, जैसे सरहदी मोर्चा इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तर्गत आता है । 

(२) आन्तरिक शांति और व्यवस्था कायम रखना-इसके श्रन्तर्गंत (क) 
पुलिस, न्यायालय और जेल पर किया जाने वाला व्यय, (ख) सामान्य प्रशासन का 
व्यय, (ग) कर वसूली पर किया जाने वाला व्यय, (घ) राजनीतिक व्यय, जिसमें 
विधानमण्डल पर खर्चा, विदेशों के प्रतिनिधियों तथा राजदूतों पर किया जाने वाला 
व्यय और (च) कर्मचारियों की पेन्शन, भत्ते तथा श्रन्‍्य व्यय आते हैं । 

(३) राष्ट्रीय उन्‍तति--इसके अन्तर्गत (क) नतिक तथा (ख) श्राथिक 
उन्नति के हेनु किये जाने वाला व्यय आता है। पहले शीर्षक में वैज्ञानिक तथा 
अन्य प्रकार की शिक्षा, उपचार तथा सफाई-सम्बन्धी खर्चे और दूसरे शीर्षक में 
रेल, सिंचाई, सरकारी सड़कों तथा इमारतों के बनाने के विभाग पर खर्च, कृषि 
१. देखिए, १६४६-४७ की 'रिपो्ट ऑन करेन्‍्सी एण्ड फिलान्स?, पैरा ४६ । 

२. यदि मूल्य की चृद्धि का हिछाव रखा जाय तव तो आर्थिक स्थिति की उन्नति केवल काल्पनिक 
कही जा सकती है । फिर भी यह सत्य है कि सामान्य शी््कों पर प्रान्तीय व्यय आय की वृद्धि के अनुपात 
में नहीं वढ़ाया गया दे ) 

2. देखिए, शाह, 'सिकसटी दंअसे आप इश्डियन फिलान्स! पृष्ठ ४४-४६ । 


४द्८ भारतोय अथशास्त्र 


तथा अकाल पर व्यय, तार और डाक पर खर्च और सरकारी ऋण पर दिये जाने 
वाला व्याज आदि आते हैं। अनुत्पादक ऋण का व्याज पहले अथवा दूसरे शीपंक 
के ही अन्तगंत रखा जाना चाहिए । 
६८. राज्य-ब्यय की वृद्धि--१८५८-५६ से कितनी तीज गति से राज्य-व्यय में वृद्धि 
हुई है । यह निम्न तालिका से स्पष्ट है।-- 
भारत में राज्य-व्यय (केन्द्रीय तथा प्रान्तीय) 
करोड़ रुपयों में 
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दमा ए०्कााज-राम्यमाररकाकाक एवम भा जाना. 
3६. राजकीय व्यय की समालोंचना--ऊपर दी हुई तालिका इस शताब्दी के श्रारम्भ 


से विशेषकर १६१३-१४ से, आ्राथिक श्रवसाद के वर्ष तक, जबकि व्यय का कम करना 
आवश्यक हो गया, राजकीय व्यय में मिरन्तर वृद्धि प्रकट करती है। जैसा कि स्वर्गीय 
गोखले ने बहुत दिन हुए कहा था, “राजकीय व्यय की व्‌॒द्धि हमेशा चिन्ता और भय का 
कारण नही होनी चाहिए ।” इस बारे में बहुत-कुछ इस वात पर निर्भर रहता है कि 
लय को _य की वृद्धि किसलिए की गई है तथा उसका परिणाम वया हुआ है। श्रन्‍्य देशों 





५ 


2 अखिए, के० टो० शाह, सिक्‍सटों इंशर्स आफ इश्टियन फिनान्स! दूसरा संस्करण, प्रृष्ठ ४६, 
साइ 


मन कमीशन रिपोर्ट, खस्ट २, पैरा २५४, 'स्टेटिस्टिकल पच्सट्रेक्ट फार प्रिटिश इसिडिया! 
(7६३७-३८) तालिका १११, फिनान्स एण्ड रेबेन्यू श्रकाउन्ट श्रॉक दि गवर्नमण्ट आकर इण्डिया! ७“ 
नालका ए४ ओर अर] 

3. दाल के व में केन्द्रीय सरकार का ज्यय निम्न अकिडों से स्पष्ट हैं--- 
(कराद रुपयों में) 


आर रहाइरन्श३ र्ह्थइनप.. टधथथ-धु५.. 2६५५-४६ 
सा क उ्जपड ४7५२ ४५० प ४६८5 


पेय में बानी २६४८-४५ ही अपेत्ता रक्षा पर खच कम हो जाने के कारण हुई थी। 


वित्त और कर ४६६. 


में प्रजातन्‍्त्र राज्य के अन्तर्गत राजकीय व्यय की वृद्धि जनता की शक्ति और राष्ट्र 
की सुरक्षा बढ़ाने में सहायक हुई है श्रौर उनकी बुद्धि के विकास तथा उन्नति का 
कारण बनी है, परन्तु हमारे देश के निरन्तर बढ़ने वाले व्यय ने साम्राज्यज्ञाही प्रवन्ध, 
दोपपूर्ण वंधानिक नियन्त्रण श्रौर विदेशी शासन के अन्तर्गत केवल उत्तरोत्तर आ्राय केः 
साधनों का शोषण करने में तथा राष्ट्रीय उन्नति में बाघा डालने में सहायता की है: 
ओर हमारे रक्षा के साधनों को कमजोर वनाकर हमारे ऊपर अनिश्चित आधिकः 
बोक लाद दिया है। आगे बढ़ने वाली साम्राज्यवादी सरहदी नीति, युद्ध-विजय के 
अ्रवसर की आवश्यकताञ्रों, साम्राज्य की सुरक्षा और अंग्रेज व्यापारियों के दबाव में 
आकर व्यापारिक संस्थाओ्रों के लिए उघार लेने में बाघा होने के कारण सारे करों के 
होते हुए भी भारत सरकार के पास राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर ख्चे करने के लिए धन 
नहीं वचता ।१ श्री गोखले के मतानुसार राजकीय व्यय की अ्रधिकांश चुद्धि प्रथम 
स्वातत्त्य-युद्ध (गदर) जनित भय और अविश्वास के कारण थी जिसकी वजह से ऊँचे 
वेतन वाले अंग्रेज अ्रफसर सेना तथा देश के शासन-प्रवन्ध के लिए नियुक्त किये जाते थे । 
१६१४-१८ के धीच शौर इसके बाद में राजकीय व्यय में सबसे अधिक वृद्धि 
हुई | सेना पर हमारा खर्च तो पहले से ही अधिक था, अ्रव तो वह बड़ी तीन गति से 
बढ़ गया । १६१३-४४ में २९“८ो४ करोड़ रु० था जो १६१८-१६ में बढ़कर ६६-७२ 
< करोड़ रुपया श्रीर १६२०-२१ में ६७३८ करोड़ हो गया, उसके परचात्‌ १६२७-२८ में 
' घटकर ५४-६२ करोड़ रुपया हो गया। सेना का बजट चार वर्ष के लिए १६२८-२६ में 
५५१ करोड़ पर जाकर स्थिर हो गया ।१ १६२२-२३ की इन्चकेप कमेटी मे इस बात 
की सिफारिश की थी कि सेवा का खर्च घटाकर ऐसा कर देना चाहिए कि किसी हालत 
में ५० करोड़ रुपये से आगे न बढ़े | साइमन कमीशन का अनुमान था कि सेला का यन्त्री- 
करण समाप्त हो जाने पर सेना का खर्च ५२ करोड़ रुपये तक घट जायगा और यदि नीति 
में परिवर्तन न हुआ तो निम्न मूल्य-स्तर पर पहुँचने के लिए और भी कम हो जायगा । 
रक्षा के व्यय में १६३६-३६ के बीच बहुत कमी की गई और १६३६-३७ में रक्षा की 
सेना पर (सैनिक आय काटकर) वास्तविक व्यय ४५०४५ करोड़ रुग, १९३७-३८ में 
४७३५ करोड़ र० और १६३८-३६ में ४५१८ करोड़ रुपया था। यह भारी कमी 
मूल्य में कमी, श्रंग्रेजी सिपाहियों के वेतन में संशोधन, भारतीय सेना के व्यय के लिए 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा २ करोड़ रुपये का अनुदान, जो केपिटेशन ट्विव्यूनल के आादेशानु- 
सार दिया गया था, सैनिक उपस्करों की उन्नति की योजना को स्थगित कर देने, छुटनी 
करने तथा वेतन घटा देने आदि के कारण थी। १६३४ में अंग्र जी सरकार ने निश्चय 
किया कि भारत में अंग्रे जी घुड़सवार तथा पैदल सेना के अंग को यस्त्राधारित बनाने के 
पुजी-खर्च में वह ८० लाख रुपया देगी तथा उसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने यह बात भी 
स्वीकार कर ली कि भारत, जो एक लाख पौण्ड वाधिक समुद्री रक्षा के खच॑ के लिए 
३. इली कमीशन (१८४७) के समच्ष स्वर्गीय गोखले की लिखित साक्षी । 
२. आर्थिक अवसाद के आगमन से कंट्रव्ट अनुदान और पुननिर्मोण प्रोग्राम को स्थगित करना 
आवश्यक हो गया । 
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दिया करता था, उसको बन्द कर दिया जाय । पर इस रिश्रायत के साथ यह छर्ते थी 
कि भारत एक समुद्री सेना रखे, जिसमें कम-से-कम छः आधुनिक रक्षा करने वाले 
जहाज हों जो भारत की रक्षा के लिए रखी हुई राजकीय समुद्री सेना (रॉयल नेवी) 
के साथ भारतीय बन्दरगाहों की रक्षा के उत्तरदायित्व को निभाने के साथ ही रायल 
नेवी से सहयोग करें| इस प्रवन्ध से रॉयल इण्डियन नेवी का विकास हो सकता था । 
२०, युद्ध-काल में बढ़ता हुआ रक्षा-व्यय (१६३६-४९)--सितम्वबर, १६९३६ में युद्ध 
छिड़ जाने और विशिष्ट रूप से १६४१-४२ के पदचात्‌ जापान के भी युद्ध में सम्मिलित 
हो जाने के बाद रक्षा का व्यय बहुत श्रधिक बढ़ गया । १६३६-४० में ४६-५४ करोड़ 
रुपया, १६४०-४१ में बढ़कर ७३६१ करोड़ रुपया, १६४१-४२ में १०३६३ करोड़ 
रुपया, १६४२-४३ में २६९७-१३ करोड़ रुपया, १६४३-४४ में ३६५८६ करोड़ रुपया 
और १६४४-४४ में, जो लड़ाई का अन्तिम वर्ष था ४५५८-३२ करोड़ रुपया हो गया। 
१९४०-४१ के बजट में १६८ करोड़ रुपये का व्यय रक्षा पर दिखाया गया था, जोकि 
कुल व्यय का ५० % था । 

युद्ध छिड़ जाने के ठीक पूर्व भारतीय सेना को नवीनतर रूप देने के सम्बन्ध 
में चेटफील्ड कमेटी के सुझावों को इंगलेड तथा भारत की सरकार ने स्वीकार कर 
लिया था। चेटफील्ड के सुझावों में इस बात की भी माँग की गई थी कि विदेशों से 


भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व भारत को भी ब्रटिश सरकार के साथ-साथ अपने, ८ 


ऊपर लेता चाहिए और इस सिद्धान्त के अनुसार विदेशों से रक्षा के लिए भारत की 
रक्षा-सेना का एक भाग अलग कर दिया जाय और इसके फलस्वरूप इंगलैण्ड की सर- 
कार द्वारा दिये जाने वाले १५ लाख पौण्ड के वापिक अनुदान में, जोकि शान्ति के 
समय भारत में रक्षा-सेना रखने के लिए था, ५ लाख पौण्ड की वृद्धि भी की जाय । 
भारतीय सेना को नवीनतम रूप देने के व्यय का अनुमान लगभग ४५-७७ करोड़ 
रुपये कर दिया गया था, जो इंगलेड की सरकार से ५ वर्ष के श्रन्दर प्राप्त होने 
वाला था, जिसका हई भाग तो भेंट के रूप में श्लौर बाकी $ कर्ज के रूप में था, 
जिस्ते भारत सुविधा के साथ धीरे-धीरे लौटाता। युद्ध छिड़ जाने के कारण इन 
प्रस्तावों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया, क्योंकि सेना का अ्रभिनवी- 
करण तत्कालीन झावश्यकता के अनुसार तथा बढ़े हुए मूल्य के आधार पर होना 
चाहिए था। इसके अतिरिक्त भारत में ही पूरी शक्ति पर उत्पत्ति करने के लिए बहुत 
अधिक खर्चे की आवश्यकता थी, ताकि कारखानों, युद्ध और आावश्यकताञ्रों की 
वस्तुओं के निर्माण की शक्ति बढ़ जाय और बहुत सा सामान सुरक्षित रखा जा सके । 
भारत को बुद्ध का मोर्चा लेने के लिए तैयार रखने के उपायों पर खर्च करने से 
रक्ला-व्पयय पर काफी घन खर्चे किया गया | इन सव वातों को विचाराधीम रखते हुए 
नवम्वर, १६३६ में इंगलण्ड की सरकार शौर भारत सरकार के बीच एक आर्थिक 
समझौता हुम्ना, जिसके अन्तरगंत भारत को निम्न व्यय अपने ऊपर लेने पड़े १ -.. 


2 क/'उक में लिखी हुई संख्याए १६४१-४२ के रक्षा-बजट से सम्बन्धित है । १६३४ का श्रार्थिक 
ता ३१ माच, १६४७ की रद कर दिया गया । 





श्ट 


वित्त और कर ४७९१ 


(क) लड़ाई के पहले के व्यय की निर्धारित ३६९७७ करोड़ रुपये की रकम; 

(ख) मूल्य की वृद्धि के लिए अतिरिक्त घन ( ३:५४ करोड़ रु० ); 

(ग) युद्ध-सम्बन्धी उच् उपायों का खर्च, जिनके लिए पूर्ण रूप से भारत को 
इसलिए उत्तरदायी समका जा सकता था क्योंकि वे व्यय भारत अपने हित के लिए 
कर रहा था ( ३५४० करोड़ रुपया ); भौर 

(घ) एक करोड़ रुपये की एकत्र रकम जो भारत की रक्षा-सेवा को समुद्र-पार 
बनाए रखने के लिए विदेशों में रखी गई थी (८०४१ करोड़ रु०)। 

पहले शीर्षक से चौथे तक का योग ८४१३ करोड़ रुपया होता है। युद्ध- 
काल में भारत का वाधिक रक्षा पर व्यय जितनी रकम से पहले से तीसरे शीर्षक 
तक के खर्चो के योग से बढ़ता था वह रकम इंगलैण्ड की सरकार से मिलनी थी । 
केवल शर्त इतनी थी कि युद्ध के पश्चात्‌ जो-कुछ भी समभझोता भारत में दोनों 
देशों के हित के दृष्टिकोश से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री के बचे हुए कोश के सम्बन्ध 
में होता उसके भ्रनुसार परिवर्तन हो सकता था। अप्रभावशाली खर्चो के विषय में 
अलग से विचार होना था। भारत को श्रपती उत्पत्ति में से ही अपने युद्ध-सम्बन्धी उपाय 
घर जो-कुछ खर्च करता था उसके लिए तथा युद्ध-सम्बन्धी संयुक्त उपायों पर व्यय 
होने वाली रकम में से अपने हिस्से के लिए, जिसमें वस्तुश्ों को सुरक्षित रखने का खर्च 
« भी सम्मिलित था, मूल्य देता था और इंगलण्ड की सरकार को बाकी सभी इकट्ठी रखी 
' जाने वाली युद्ध-सम्बन्धी वस्तुओं के लिए तथा उस सारी पूजी के लिए जो उत्पत्ति 
तथा एकत्र रखने की सुविधाश्रों के बढ़ाने के लिए लगाई गई थी । 

इस तये समझौते का आशय वित्तमन्त्री के कथनानुसार भारत के युद्ध -सम्बन्धी 
श्राथिक देव को सीमित करना था और उन उपायों तक ही बढ़ने देना था जोकि 
उसकी भ्राथिक शक्ति के बाहर नहीं थे। पर भारतीयों के मत में यह नया प्रवन्ध 
उचित नहीं था। उनके मतानुसार रक्षा-व्यय का बढ़ता हुआ भार, विशेषकर विदेशों 
में भारतीय सेना के रखने का अतिरिकत खर्च, भारत जैसे निर्घन देश के लिए 
अनुचित था । 

समय-समय पर जो बचत के उपाय सुझाये गए वे सब सेना को घटाकर 
इतना कम कर देने के थे जितने की केवल भारत को ही आवश्यकता थी तथा इंगलेण्ड 
में ब्रिटिश युद्ध कार्यालय द्वारा अधिक वेतन पर नियुक्तियों के बचाव के लिए सेना के 
भारतीयकरण को तीकन्तर गति से बढ़ाये जाने से सम्बन्धित थे। युद्धनकाल की तरह 
पूरी सेवा को बनाये रखने के स्थान पर शान्ति-काल में ऐच्छिक पद्धति के अनुसार 
थोड़ी-सी सैनिक सेवा बनाये रखने का भी सुफाव दिया गया था ।१ 
२१. नागरिक प्रशासन पर व्यय--तागरिक प्रशासन पर व्यय में हुई महान्‌ चृद्धि 
अनन्त काल तक चलने बाली समालोचना का एक : दूसरा विषय था। इस सम्बन्ध 
में लोगों का सामान्य विरोध यही था कि भारतीय प्रशासन संसार-भर में सबसे 


२. थुद्ध की समाप्ति के बाद आशा को जाती थी कि रक्षा-व्यय में भारी कमी होगी और विकास तथा " 
सामाजिक सेवाओं के लिए अधिक धन मिल सकेगा । परन्तु यह झाशा सफल नहीं हो सकी जेसा कि 
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अधिक मेहगा था और जो वेतन तथा भूत्ति उच्चाधिकारियों को दिये जाते थे, जिसमें 
कुछ दिन पहले तक अ्रधिकतर अंग्रेज ही थे, बहुत अधिक थे। १६१६ और १६३४५ के 
वैधानिक सुधारों ने प्रशासन के व्यय में श्रनेक प्रकार से और भी अ्रधिक वृद्धि कर 
दी। १६२४ के ली आयोग द्वारा वेतनों और भृत्तियों की वृद्धि-सम्बन्धी जो सिफारिशों 
की गई थीं और जिनके विषय में अ्रनूमाव था कि १४ करोड़ रुपये का वाधिक व्यय 
बढ़ जायगा, पूर्ण रूप से भ्रसंगत समभी गई, क्योंकि पहले के वेतन और भृत्ति की मानना 
इतनी श्रधिक थी कि मृल्यस्तर के ऊँचे हो जाने पर भी उन पर फिर से विचार करने 
की आवश्यकता नहीं थी । वास्तविक उपाय तीज गति से भारतीयों को उच्च पदों पर 
नियुक्‍तत करना और वेतन में कमी करना था। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ हो जाने के बाद से प्रशासन पर व्यय बहुत श्रधिक 
मात्रा में बढ़ गया है । इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के समय अनेक विभागों के विस्तार 
की आवश्यकता थी, पर आइचये तो इस बात का है कि युद्ध समाप्त हो जाने पर 
व्यय का स्तर पहले को श्रपेक्षा अधिक ऊँचा था। युद्ध के पहले शासन-व्यवस्था पर 
व्यय १९८७ करोड़ रुपया था । १६४४-४४ में, जबकि युद्ध अपनी चरम सीमा पर 
था, यह व्यय ४२४ करोड़ ० था, १६४६-४७ में यह ६*२३ करोड़ रु० था श्रौर 
१६४७-४८ में अनुमान किया गया कि उसमें € लाख रु० की कमी होगी । 
वर्तमान समय में व्यय-वृद्धि अंशत: सरकार द्वारा वेतन आयोग (पे कमीक्षन) की 
सिफारिशों की स्वीकृति के कारण है। इनमें से कुछ तो कण्ट्रोल के हट जाने पर अपने- 
आप ही दूर हो जायेंगे । क्योंकि श्रतेक प्रकार के श्राथिक नियन्त्रणों ने बहुत विस्तृत 
और मेहगी व्यवस्था को जन्म दिया है। राष्ट्रीय विकास के विभागों में लड़ाई के पहले 
२१७ करोड़ रु० के व्यय से बढ़कर अ्रव व्यय १८ करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया 
है । पर यह सभी मानते हैं कि अव्यय दूर करने तथा खर्च कम करने का बहुत 
अवसर है। प्रशासन के अत्येक विभाग में मितव्ययत्ता के गम्भीर प्रयत्नों की सबसे 
बड़ी आवद्यकत्ता है और जिन लोगों के अधिकार में सरकारी कोष है उन्हें कर देने 
बाले के हष्टिकोश से अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए तथा उसके व्यय के 
ढंग में पूरी जागरूकता का परिचय देना चाहिए । 
२२, कर का भार--ब्रिटिश भारत के १६३७-३८ के श्आॉँकड़े निम्न तालिका में प्रति 
नीचे के आकर्डा से प्रकट है-- 
भारत का रक्षा-व्यय करोड़ रु० में (आन रेवेन्यू अ्रकराउण्ट) 
(६४७-४न (१६४८-४६ श६४६-प० श्ध्पु०-प१ शह्प२-ए२ शह्एरूए३ह शहुप्इनध४ड १8५४-४५ 
(७३ माह) (रिवाइज्ड बजट) 
नदाहुर सब गए पाए रृछंडाशइ २७०६६ १७६५२ श६६'दम. २०५६२ 
_.. शत्र सेना के मारतीवकरण की योजना लगभग पूर्णतया कार्याम्वित हो चुकी है तथा थोड़े-से 
ग्रे जी अफसरों को छोड़कर, जो मुख्यतया टेक्निकल लाइन में हैँ, लगभग सारी सैन्य-शबित भारतीयों से 
ह। निर्मित है। स्वतन्त्रता के बाद रक्षा-व्यय के बढ़ने के प्रधान कारण विभाजन के फलस्वरूप भारत की 


समा का बढ़ जाना, देशों राज्यों की रक्षा का भार भारत के कन्वों पर पड़ना, रचा के सम्बन्ध में आत्म- 
निमरता का प्रयत्न करना, आदि हैं । 


वित्त और कर ४७३, 


व्यक्ति करारोपर का भार प्रदर्शित करते हँ-- 


2, भारत सरकार ने १ अप्रेल, १६५३ को कर-जाँच आयोग की नियुवित की, जिसके अ्रध्यक्ष डॉ०* 
-; जान मथाई थे । १६२४५ में पिछले कर-जाँच आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से लेकर अब 

तक भारत की आ्िक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे। अत्तएव इल नई परिस्थितियों में इस, 
आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करारोपण का विभिन्‍्त राज्यों में 
विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले भार की परीक्षा का कार्य सॉपा गया । आयोग ने ३० नवम्बर, १६५४ को 
अपनी रिपीर: प्रस्तुत की । 

आयोग के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्र से नगर-चेत्र की ओर बढ़ने पर प्रति व्यक्षित कुल व्यय से 
रोकड़ व्यय का अनुपात भी बढ़ता जाता है; अधिक करारोपित वस्तुओं की अ्रधिक खरीद के कारण 
रोकड़-व्यय से कर का अनुपात सी बढ़ता जाता है। इनके फलस्वरूप नगर-स्षेत्रों में कर-तत्त (टेक्स 
एलिमेण्ट) और कर-भार बढ़ता जाता है, यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या के आधिव्य के कारण अप्रत्यक्ष करोंए 
के प्रति ग्रामीण चेन्रों का कुल अंशदान कहीं अधिक है । 

युदव-पूव काल की तुलना में नगर-क्षेत्रों में कर का कुल भार अपेक्षाकृत वड़ गया है । 

निम्न लालिकाएँ कर-भए प्रदर्शित कर रही हैं-- 

अखिल भारतीय तथा व्यय के समस्त स्तरों को सम्मिलित करने पर व्यय में कर-तख 

प्रति व्यक्ति सासिक कर रुपयों में 


ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र 

केन्द्रीय उत्पाद-कर ०१७ ०४३ 

*«॥ आयात-कर ०२१ ०पू८ 
केन्द्रीय-कर ० इ्य १"०३ 

अफीम का उत्पाद-कर ०7०१ 97796 

देशी शराब), » ००६ ०९११ 
विक्री-कर 97०६ ०९३२ 

मोटर सिपिरिंट पर विक्री-कर ०*०१ ००६ 
शआमोद-कर न+ ०० 
अन्तरोज्यीय-कर (इण्टर स्टेट ट्रांजिट ब्यूटी) ०१०१ ०*०१ 

गन्ना उपकर ०१०१ ०१०३ 

मोटर गाड़ियों का कर ००२ ०्ण्य 
राज्यीय-कर हि ०२४ ०६६ 

योग, अप्रत्यक्ष कर ०'छ२ १8 

ः श्रप्रत्यक्ष करों का कर-भार (अखिल भारतीय) 
(प्रति व्यक्ति ₹० में) 
कुल श्रप्रत्यक्ष कर. कुल व्यय कर, कुल व्यय के % के रूप में: 

भ्रामीय ०६२ २११ २१६ 
१५,००० से कम जनसंख्या वाले नगर. ०६६ २०६ ड्रा८ 
१५,००१-४०,००० की ,, १३ श्काड धूप 
५१०,०००-१० लाख ,, 2६8१ ३०५४ ६8 
१० लाख से ऊपर की ,, रभुद ३६६ ६५ 
नगर-क्षेन्र दर शाह धो & 
आ्रमीण और नगर-क्षेत्र, सम्मिलित ० दि २२४ न 


देखिए, टेक्सेशन इन्बवायरी कमीशन, १६४३-५४, खण्ड १ ।* 





४७४ भारतीय गअथेशास्त्र 


लाख रुपयों में 








१६२२-२३ | १६२७-२८ | १६३६-३४ | १६३५-३६ | (६३७5 
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कुल कर केन्द्रीय ओर प्रान्तीय | 

(मालगुजारी को सम्मिलित 

करते हुए)* १३२७६ | १४०१५ | १३०७६ | हइ६३१७ | शश्शहः 
१६३ १+ की जनगणना के आधार 
पर प्रति व्यक्ति कर, जो वसूल 
किया गया--यह मानते हुए कि 
कुल कर ब्रिटिश भारत के लोगों 
द्वारा ही प्राप्त हुआ । 





रु० आ० पा०₹० आ० पा०र० आ० पा०र० झा० पा०रु० झ० 
बह॥ह। पर 
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने छंटनी के सम्बन्ध में व्यापारियों 


प्रतिनिधि की हैसियत से दिये गए अपने भाषणा में कर-भार का निम्त अनुस 
दिया--- 


रु० आ० पा० रु० आ० पा० 
रंघ७१ 6 १ ३६ १६११ १४० २. १९: :३ 
रैषणर '' २ २ २ १६१३ 35०० 7२४५. ३४४ ५ 
१६०४० ४» हे. हु, 5 रा 


इन आँकड़ों के आधार पर १६२२ में कर-भार लड़ाई (१६१४-१८) से पः 
के भार का दूना था। ये आँकड़े वास्तव में करभार प्रकट करते हैं। यह इस ब 


पर निर्भर होगा कि दोनों कामों के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की कौनसी संरू 
मानते हैं ।९ 


व्यय के अन्य विशेष कारण वर्तमान समय में (१६९५०) विस्थापित लो 
को सुविधा देना, भोजन-सभृत्ति देना, अन्त-उत्पत्ति के लिए सहायता देना, श्रागा 
चुनाव-सम्बन्धी खर्च तथा भारत के बंटवारे के पहले की बाकी बची रकम 
अदायगी करना अ्रादि हैं । 


३. कर-भार का चितरण :--अर्थशास्त्र में कर-भार की समस्या सबसे अश्र६ि 


॥नाउााारादर उब्का-2नशुाक्धपअपाकापपक- जम फदालठ आप न दः रु 

१. टन दिनों कर-भार केन्द्रीय करों के आरोप से, जो पहले युद्ध का खर्च पूरा करने के लिए लः 
गए थे शीर बाद में देश की उन्नति के लिए तथा शरणार्थियों के पुनराबास के लिए लगाये गए 
बहुत बढ़ गया दे। नये राज्योय करों ने इसमें सहयोग दिया दे । कर-भार की गणना १९ रु० ! 


व्यक्त की गए है । 
२. हमने >ेसेक्शन इन्कतावरी कमेटी के मत के विषय में पदले दी कहा दे कि मालगुजारी को सताम 
करों के साथ करमार का कारण मानना चाहिए । 


ठ 
्ज्‌ 


१५ जनगणना के बीच की समय-समय की जनसंख्या का हिसाब एक हो ज्यामिति की इद्धि को मान 


बन गई है । 
४, दि 


द्रगिए, ध्य घ्या सेक्शन 
* गज, अध्याय ४, संदरान 2-७ । 





वित्त और कर है 


जटिल समस्याओ्रों में से एक है भौर भारत में तो प्रति व्यवित आय तथा राष्ट्रीय आय 
के वितरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक अकड़े न भाप्त होने के कारण और भी अधिक 
जटिल हो गई है। १६२४ में कर-भार के वितरण के विषय में जाँच करने तथा 
इस बात की परीक्षा करने के लिए कि केन्द्रीय, प्रान्चीप तथा स्थानीय करारोपण की 
प्रणाली वेज्ञानिक और व्यायोचित है अथवा नहीं, कर जाँच समितति (टेक्सेशन 
इन्क्वायरी कमेटी) नियुक्त की गई । उन्होंने जनसंख्या से कुछ विशेष वर्गो को चुबकर 
कुछ सारांश निकाले । कमेटी को इस बात का पता चला कि कर का भार किसी भी 
वर्ग के लिए दुवंह नहीं था, पर उसका वितरण असमान था। कुछ वर्ग अपने 
हिस्से के उचित कर को भी वचा जाते थे, ज॑से बड़े-बड़े जमींदार और गाँव का 
महाजन ।१ १६१४ के पहले करभार समाज के विभिन्‍न वर्मो में बहुत ही श्रसमान 
ढंग से वँटा हुआ था। निर्धव लोग मालग्रुजारी, नमक-कर, उत्पाद-कर, स्टाम्प 
आदि के रूप में कर का भार पूरा-पुरा वहन करते थे और धनी वर्ग के लोग अपना 
न्यायपूर्ण भाग भी बचा जाते थे। युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में करारोपरा में 
जो परिवर्तन हुए उन्होंने निश्चय ही श्राम जनता पर करभार बढ़ा दिया, परन्तु देश 
वी करारोपण पद्धति का उपयुक्त दोष भी बहुत सीमा तक दूर कर दिया। क्रमिक 
दर से झआय-कर, अभ्रधिकर आदि का आरोप करके शौर विलासिता की वस्तुश्रों पर 
विज्येष आयात-कर लगाकर करभार को अधिक न्यायपूर्ण कर दिया, फिर भी करभार 
में पर्याप्त श्रममानता बनी रही, जैसा कि प्रोफेसर के० टी० शाह द्वारा १६२३-२४ 
के लिए दी गई निम्न तालिका से ग्रकट है--- 
करोड रुपयों में 


| कफ फकेलेललकनननपन करन ननपलपनम न, 








झाय के शीर्षक करभार की मात्रा जो वहन की गई 
धनी वर्म द्वारा निर्धन वर्ग द्वारा 

निराक्राम्य-क्र > २० २१ 
मालगुजारी ओर सिंचाई-कर. *"* र्ण्कै र्श्ड्र 
अनार +प र 2 
उत्पाद-कर रे ष्ि २० 
नमक ह 99% १ ई छठ 
जंगल और रजिस्टर शन 5 ३ पर 
स्यम्प बे गम , ६४ 
रेलवे ढक ३३ 8० 
डाकखाना 5३३ फू भ्ड 
नगरपालिका-कर नह डर १० 
जिला परिषेष-कर *** 555 १० 

कुल १११३ १६७ 


१. देखिए, टेक्सेशन इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ४७८-६२ । 


२. देखिए, शाह ओर खमांवट्ट, 'वेल्थ एण्ड टेक्सेवल केपेसिटी?, पृष्ठ २८०६-९१, ओर शाह, 'सिबसदी 
ईअस ऑफ़ इण्डियन फिनांस, दूसरा संस्करण, पृष्ठ, ३७३-७४। 


४७६ भारतीय अथ॑श्ास्त्र 


इस तालिका से प्रो० शाह इस निर्णय पर पहुँचे कि आधिक दृष्टि से जो 
कमजोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भारत में करभार का अधिकांश वहन करते 
थे। रेल, डाक श्रादि कुछ करों को प्रपवाद मानते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि 
जबकि धनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप में देते हैं तो निर्घन वर्ग के लोग १५० 
करोड़ रुपया देते हैँ। परिवार की १००० रु० और इससे अधिक ग्रौसत वाषिक 
आय के दृष्टिकोण से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड़ रुपये की आमदली में से 
जोकि कूल जनसंख्या के छ& अंश से कम लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, लगभग 
१०० करोड़ रुपये के होती है; और बाकी १५० करोड़ रुपया १००० यथा १२०० 
करोड़ रुपये की कुल श्रामदनी में से, जो बाकी जनसंख्या के ६६% लोगों द्वारा 
उपयोग की जाती है, वसूल किया जाता है। यह वितरण मितव्ययी शभ्रथवा स्यायो- 
चित नहीं कहा जा सकता ।' 
इण्डियन चेम्बर श्रॉफ़ कामर्स के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत आ्रायंगर 
ने कुछ समय हुआ (१५ नवम्बर, १६४६ ) अपनो एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है, 
जिसमें उन्होंने उच्च श्रथवा मध्यम श्र निम्नवर्ग के लोगों के ऊपर केन्द्रीय तथा 
राज्यीय करों का कितना भार पड़ता है इसका सांख्यिक अनुमात लगाने का प्रयास 
किया है। इस अध्ययन में उन्होंने २००० मासिक आ्राय को दोनों वर्गो के पार्थक्य की 
सीमा माना है। केन्द्रीय और प्रान्तीय करों से प्राप्त श्राय को १६४६-५० के बजट 
में दो वर्गों में बाँठा गया है। पहला वह वर्ग, जिसमें निम्न वर्गों से कुछ भी 
प्राप्त नहीं होता और दूसरा वह वर्ग, जिसमें उच्च अथवा मध्यम वर्ग वाले लोगों के 
साथ-साथ निम्नवर्ग के लोग भी कर देते हैं। पहले वर्ग के उदाहररा हैं श्राय-क्र, तिगम* 
कर, व्यवसायों पर कर, कृपि-आय-कर और ऐसी वस्तुओं पर निराक्राम्य-कर, जैसे 
बराव, स्पिरिट, बूट श्र जूते, वेतार के तार के ओऔजार, तम्बाकू, कृत्रिम रेशम के सूत 
और डोरे, चाय पर निर्यात-कर, शराबों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक कामों में प्राने 
वाली स्पिरिट पर उत्पाद-कर और नगर-स्थित श्रचल सम्पत्ति पर कर इत्यादि । दूसरे 
वर्ग की वस्तुप्रों पर विभिन्‍न प्रतिशत में निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा कर दिया जाता है; 
उदाहरण के लिए सुपारी पर आरोपित आयात-कर तथा मिट्टी के तेल पर निम्नवर्ग के 
लोगों का प्रतिशत भाग ७५ के लगभग है; मसाले पर १० प्रतिशत, सीने की मशीन पर 
३५ प्रतिश्नत तथा इसी प्रकार कर लगाई जाने वाली वस्तुओं पर अन्य प्रतिशत संख्याएँ 
हैं। देशी रियासतों को छोड़कर भारतीय संघ की कुल जनसंख्या २,४३,०००,००० 
मानी जाती है जिनमें से लगभग ३०,०००,००० उच्चवर्ग के लोग और 
२,१३,०००,००० निम्बवर्ग के लोग हैं। इन संख्याञ्रों के श्राधार पर करों द्वारा प्राप्त < 


४६६ करोड़ रुपये की आय में से ६४ करोड़ रुपया निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा प्राप्त 
होता है श्लौर वाकी उच्चवर्ग द्वारा | इस प्रकार निम्नवर्ग के लोगों द्वारा प्रति व्यक्ति 
हल 


० १५ श्रा० १० पाई प्राप्त होता है और उच्चवर्ग वाले लोगों द्वारा १३४ ० 
रआ ० ७ पा०। इसी बात को दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि उच्चवर्ग से, 
को जाजख्या का १२४ प्रतिशत है, कुल कर द्वारा प्राप्त कुल आय का ८६-३३ प्रतिशत 


वित्त और कर ४७७, 


प्राप्त होता है और निम्नवर्ग, जो जनसंख्या का ८७६ प्रतिशत है, केवल १३"६७०५% 
देता है । इस व्याब्या का यह अ्रर्थ नहीं है कि निम्नवर्ग पर बहुत हल्का भार है, क्योंकि 
कर का भार केवल दर की मात्रा पर ही नहीं निर्भर रहता वरन्‌ करभार सहन करने 
की शक्ति पर भी निर्भेर रहता है, जो कि भारत जैसे निधन देश में बहुत ही कम है । 
वास्तव में ऊपर के आाँकड़ों से यह तो सिद्ध किया जा सकता है कि उच्चवर्ग पर भारत 
में बहुत कर लगा हुआ्ा है श्रौर यदि कर बढ़ाया गया तो लोगों की उत्पादन-शक्ति पर 
इसका वूरा प्रभाव पड़ेगा। 

२४, १६३६६ तक भारतीय चित्त पर विस्तृत विचार-स्थानाभाव के कारण ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी और इंगलैण्ड के सम्राट के भ्रधीन भारतीय वित्त का विस्तृत इति- 
हास नहीं दिया जा सकता | वर्तमान शतावदी के आरम्भकाल से आज तक की भार- 
तीय वित्त के इतिहास की मुख्य-मुख्य समस्याएँ निम्न रही हें--ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के व्यापारिक श्ौर शासन-प्रवन्ध-सम्वन्धी खातों में गड़बड़ी; कम्पनी के प्रशासन में 
सदा रहने वाला घाटा; गदर का आर्थिक भार ; कालातन्तर में पृथक्‌ वित्त सदस्य की 
नियुक्ति; श्राथिक विकेन्द्रीकरणा की श्रोर धीरे-धीरे विकास; दुिक्षों, सरहदी युद्ध और 
विदेशी विनिमय में कमी के कारण उत्पन्त कठिनाइयाँ; सरकार की ऋश-तीति; 
१६१४-१८ के महायुद्ध के पहले बजट में बचत्त इत्यादि | 
"55 प्रथम विश्-युद्ध के छिड़ जाते ही युद्ध के पहले की श्राविक सुगमता तथा बजट 
में बचत का यूग अनायास ही समाप्त हो गया। युद्ध-काल में भारतीय वित्त की 
विश्येपताएँ बजट में घादा, व्यय कम करने के कठोर उपायों का अपनाना, रेल और 
सिंचाई की सुविधाों में भारी कमी, निराक्राम्य-करों में वृद्धि, आाय-कर, नमक-कर, 
उत्पाद-कर और भारत में ही जनता से बड़े-बड़े कर्ज लेना, आदि थीं । 

१६१९ के सुधारों के पहले और पश्चात्‌ के कुल आय और व्यय के आँकड़े 

तथा १६३४५ के नये विधान के अन्तर्गत, जो अ्प्रेल, १६३७ में लागू हुआ्ना था, पहले 
सीन वर्षो के आँकड़े निम्न तालिकाशों में दिये गए हैँ--- 


" 


तालिका बं० १" 
करोड़ रुपयों में 




















आओ | हु 
घषे आय | व्यय  वचत (#--)!. वी अय | व्यय बचत (+-) 
घाटा (--) | ३ घाटा (--) 
१६१४-१४ | छा ५६ छाप | हा रे दुल | र्हशप-१६ 2,३६० ४०१,३३१४३| +- प्रा 
१६१५-१६ | ८०"०१| ८१७६ | ““- ह७८।| १६१६-२० १,३७'१४।१,६०*७६| --२३'६५ 
१६३६-१७ | हृदाभुइ | ८७३१ -११ ४२२ | १६२०-२१ १३१५'६४१,६ १६४ --२६"०० 
॥ 
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१, इन संख्याओं में विशेष विपयों के आंकड़े नहीं दिये गए हैं, जेसे आय सुरक्षित कोष में घन का 
रखना तथा वची हुई रकम को जर्मन लिविवदेशन शअ्रकाठण्ट के जमा खाते में गालना, आदि । 


४७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


इस तालिका से प्रो० शाह इस निर्णय पर पहुँचे कि आशिक दृष्टि से जो 
कमजोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भारत में करभार का श्रधिकांश वहन करते 
थे। रेल, डाक श्रादि कुछ करों को अपवाद मानते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि 
जबकि धनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप में देते हैं तो निर्धन वर्ग के लोग १५० * .. 
करोड़ रुपया देते हें। परिवार की १००० रु० और इससे अधिक झौसत वाधिक 
आय के दृष्टिकोश से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड़ रुपये की आमदनी में से 
जोकि कुल्न जनसंख्या के छक अंश से कम लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, लगभग 
१०० करोड़ रुपये के होती हैं; और बाकी १५० करोड़ रुपया १००० या १२०० 
करोड़ रुपये की कुल आमदनी में से, जो बाकी जनसंख्या के ६६%, लोगों द्वारा 
उपयोग की जाती है, वसूल किया जाता है। यह वितरण मितव्ययी अथवा न्यायो- 
चित नहीं कहा जा सकता ।' 

इण्डियन चेम्बर ऑफ़ कामसे के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत आयंगर 
ने कुछ समय हुआ (१५ नवस्वर, १९४६ ) अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है, 
जिसमें उन्होंने उच्च श्रथवा मध्यम और निम्नवर्ग के लोगों के ऊपर केन्द्रीय तथा 
राज्यीय करों का कितना भार पड़ता है इसका सांख्यिक अनुमाव लगाने का प्रयास 
किया है। इस ब्रध्ययन में उन्होंने २००० मासिक आय को दोनों वर्गो के पार्थवय की 
सीमा माना है। केन्द्रीय और प्रान्तीय करों से प्राप्त श्राय को १६४६-५० के बजट 
में दो वर्गों में बांदा गया हैं। पहला वह वर्ग, जिसमें निम्न वर्गों से कुछ भी 
प्राप्त नहीं होता और दूसरा वह वर्ग, जिसमें उच्च अथवा मध्यम वर्ग वाले लोगों के 
साथ-साथ निम्नवर्ग के लोग भी कर देते हैं। पहले वर्ग के उदाहरण हैं आय-कर, निगम- 
कर, व्यवसायों पर कर, कृपि-पआ्रय-कर और ऐसी वस्तुओं पर निराक्राम्य-कर, जैसे 
बराव, स्पिरिट, बूट भ्रौर जूते, वेतार के तार के झ्रौजार, तम्बाकू, कृत्रिम रेशम के सूत 
श्रौर डोरे, चाय पर निर्यात-कर, शरावों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक कामों में प्राने 
वाली स्पिरिट पर उत्पाद-कर और नगर-स्थित श्रचल सम्पत्ति पर कर इत्यादि । दूसरे 
वर्ग की वस्तुओं पर विभिन्‍न प्रतिशत में निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा कर दिया जाता है; 
उदाहरण के लिए सुपारी पर आरोपित आयात-कर तथा मिट्टी के तेल पर मिम्नवर्ग के 
लोगों का प्रतिशत भाग ७५ के लगभग है; मसाले पर १० प्रतिशत, सीने की मशीन पर 
३१ प्तिग्त तथा इसी प्रकार कर लगाई जाने वाली वस्तुओ्रों पर अन्य प्रतिशत संख्याएँ 
हैं । देशी रियासतों को छोड़क्र भारतीय संघ की कुल जनसंख्या २,४३,०००,००० 
माना जाती है जिनमें से लगभग ३०,०००,००० उच्चवर्ग के लोग और 
/१३१०००,००० निम्नवर्ग के लोग हैं। इन संख्याश्रों के आ्राधार पर करों द्वारा प्राप्त 
४६६ करोड़ रुपये की आय में से ६४ करोड़ रुपया निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा प्राप्त 
और वाकी उच्चवर्ग द्वारा । इस प्रकार निम्नवर्ग के लोगों द्वारा प्रति व्यक्ति 
९ १४५ झ्रा० १० पाई प्राप्त होता है और उच्चवर्ग वाले लोगों द्वारा १३४ रु० 
' भा० ७ पा०। इसी वात को दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि उच्चवर्ग से, 
 हत्-स्याका १२४ प्रतिगत है, कूल कर द्वारा प्राप्त कुल आय का ८६-३३ प्रतिशत 
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वित्त और कर ४७७. 


प्राप्त होता है श्रौर निम्नवर्ग, जो जनसंख्या का ८७६ प्रतिशत है, केवल १३६७५ 
देता है। इस व्याख्या का यह अर्थ नहीं है कि भिम्नवर्ग पर बहुत हल्का भार है, क्योंकि 
कर का भार केवल दर की मात्रा पर ही नहीं निर्भर रहता वरन्‌ करभार सहन करने 
की शक्ति पर भी निर्भर रहता है, जो कि भारत जैसे निर्धन देश में बहुत ही कम है । 
वास्तव में ऊपर के आँकड़ों से यह तो सिद्ध किया जा सकता है कि उच्चवर्ग पर भारत 
में बहुत कर लगा हुआ है श्रौर यदि कर बढ़ाया गया तो लोगों की उत्पादन-शक्ति पर 
इसका वूरा प्रभाव पड़ेगा। 
2७, १६३६ तक भारतीय वित्त पर विस्तृत विचार--स्थानाभाव के कारण ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी और इंगलेण्ड के सम्राट के अ्रधीन भारतीय वित्त का विस्तृत इति- 
हास नहीं दिया जा सकता । वर्तमान जताब्दी के आरम्भकाल से आज तक की भार- 
तीय घित्त के इतिहास की मुख्य-मुख्य समस्याएँ निम्न रही हें--ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के व्यापारिक और शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी खातों में गड़बड़ी; कम्पनी के प्रशासन में 
सदा रहने वाला घाटा; गृदर का झ्राथिक भार ; कालान्तर में पृथक वित्त सदस्य की 
नियुक्ति; श्राथिक विकेस्द्रीकरण की ओर धीरे-धीरे विकास; दुर्भिक्षों, सरहदी युद्ध और 
विदेशी विनिमय में कमी के कारण उत्पन्त कठिनाइयाँ; सरकार की ऋण-नीति; 
१६१४-१८ के महायुद्ध के पहले बजट में बचत इत्यादि । 
5 प्रथम विश्रन्युद्ध के छिड़ जाते ही युद्ध के पहले की श्राविक सुगमता तथा बजट 
में बचत का युग अनायास ही समाप्त हो गया। बुद्ध-काल में भारतीय वित्त की 
विशेपताएँ बजट में घादा, व्यय कम करने के कठोर उपायों का अपनाना, रेल और 
ईपचाई की सुविधाओं में भारी कमी, निराक्ाम्य-करों में वृद्धि, आय-कर, ममक-कर, 
उत्पाद-कर और भारत में ही जनता से बड़े-बड़े कर्ज लेना, आदि थीं । 

१६१९ के सुधारों के पहले और परचात्‌ के कुल श्राय भर व्यय के आँकड़े 
तथा १६३५ के नये विधान के अन्तगंत, जो अप्रैल, १६३७ में लागू हुआ था, पहले 
सीन वर्षों के आँकड़े निम्न तालिकाप्रों में दिये गए हँ--- 
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2, इन संख्याओं में विशेष विपयों के अकिड़े नहीं दिये ग् हैं, जेसे आय सुरक्षित कोष में घन का 
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शह्र्करर। ११५२१ | शृश्पा४ 
१६२२-२३॥ १२५१"४२ ९३१ ८८ 
१६२३-२४ १३३"१७| १२७१६ 
१६२४-२४ शशृ८घा०४ | श्श्याधरु८ 
१६२५-२६| श्शशश३ | १रएञ०५्‌ 


१६२६-२७| १२ 


१६२७-२८ १ 
१६२१८-२६| १२८२४ । १५३८८ 
१६२६-३० १३२६६ | ध्रधध्ृ८ 


)+ 


पा 8 ोक के कि, के. जप । कक की |, 


तालिका नं० २१ 
करोड़ रुपयों में 


जे 


त आय से 


गष्ट प्र 6० 
एि/& हे 
तप बंद वैंम हि 
फ्रिणिकः 
नि 
तू ि 49 से 
४ /ध 
गे थैट् झे ४ 


ढ़ 6 /ंप्र 


फ्रोप से ग्राप 
ए्‌ कार 


 रक्षित आय के 
त 
कक 
ए 


0. 
रन 


आय, 





३१९७० | १२३७७ 
रू ०४ । १२२२२ 








१६३०-३१ १२४६० | १३००४ 
६३११-३२ १२१८४ | १२६५० 
६६३२-३३ १२६०४० | श१४१८००३ 
१६३३-३४ १२०३७ | शशडादुण्‌ 
१६३४-३५ | शर५ा१० | ११७१४ 
२६३५-३६ १२२०१ | श्शृ६/छ२ 
हु ६३१६-३७ 26067 ह85|  /१७/६० 


४ रे १ 
छिप श्र 
न फ्ि 
6 पर कि 
्रट ्रि के 
हि 5 
न्ज शक 
[५ *द्वि पा प्र 
5 न्प्रः 
जी (० नए 4-८ 
॥ ५ टट्‌ 
प्त्ट /म 5 
तप मम (८ 
छल 
लिन प्र धप्र ४ 


ली तथा उममें 


कालने वा 
म। 


निः 
गी 





7 पा 


"१०९४७ 

ना ६०१ 
हि जी ६४६ 
>भ५ न प्पाश्प 
[नी ७६३ 
न न॑- २ पर 
जी डे इछ् 
३४ [+ फ 
न्न्ग -+ ४५९ ४४ 
न्न्न सच धापपध््‌ 
हा [नी पाइ& 
२"छर (न॑- ३१०० 


४६०३ |न-- ११६ 


र'€६ 
२"२२ 
०७४ 


०४५ ४ न+- ४'पड “+१नफ४ 


००० न १ जल 





पिि 
47 /#ए 
क्र 


बह ६ 
822 


४४६ 
४ भर 
शा्ध्र 
३७८ 
४६७ 
४६७ 
५०४ 
प््‌*४२ 
५७४ 
धश्ड 
छ्ाज€ 
छद्फ४ड 
३ +०० 
झ््‌ *०० 
३ +०0०0 
३१०० 


(5) 


० 
रू 


बचत (+) तथा 
घाः 


"7२७६५ 
'ल्मने श््‌ 09 

न २ हे के 
नी ५८ 

न+ ३११३१ 


ने ०३२ 
न ०२७ 
"7११५८ 
7११७५ 
ने 8५४ 


ना ० इध 


जाए ९६२: 


वााा"ा॥ा|ााााा आम कल कद कक मलिक डक दि शशज कक कम भ डक मम कक कअ लक अब >++»म»»»»%++ 3३९७५.» माफ. 


न्ज+--.ततत0त..त _ || 


| 


न्द्राय वे 


८ 


री 
५, 
 |प 


4 पं 
| 


खा व 20७ >> 
नए 
हु 


ध्ज़ के 


कोष पे लिए । 


| 


;!. 


; 


<. 
गा स प्रसार के लिए, ०९ 


है. 


ट, १६३७-३८, पृष्ठ ७५ । 


कग्प कोष में रखी गई; दसमें से 


लिख मे ०72७ अर उद्मा में ०२७ दमारत दनवाने में व्यय के 


2 कज अदा करने में ख्च किया गया। 
| गान सुधार, ०२५ उत्तर-पश्चिमी सरहदो सत्रे की जंगली जातियों के लिए, ०९२० आकाश-- 
असेनिक वायु आडागमन के लिए और ०"४० सड़क-निर्माण के विशेष 
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जो बषे तय व्यय अतिरेक (+-) 
हीनतर (--) 





१६३६-३७ ११६२१ १२११०० की 
१६ ४८०३६ १२१९०७ | १२१७१ हा ० के 
१९३९-४० १२३"६७ | १८३६७ स्् 
... २९. घाटे के बजटद--१६ १४ के पहले के अतिरेक बजटों के विपरीत श्रब केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय श्रथे प्रबन्धन में निरन्तर घाटे के बजट दिखाई पड़ने लगे। ४ वर्ष के भ्रन्दर 
केन्द्रीय सरकार के बजटों का कुल घाटा लगभग १०० करोड़ रुपये का यूरोपीय युद्ध के 


कारण हुए व्यय के अतिरिक्त भारत पर भ्रफगानिस्तान के श्राक्रपण के कारण भी कठि- 
नाइयाँ बढ़ गईं, जिनके फलस्वरूप कई करोड़ रु० का खर्च बढ़ गया । इसके श्रतिरिक्त 
सैनिक तथा असैनिक प्रशासन का खर्च भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया । रेल-प्रबन्ध का खर्चे 
भी बहुत बढ़ गया और व्यापारिक अवसाद के कारण, जो युद्ध के परचात्‌ क्षरिक भ्रभि- 
वृद्धि-काल के समाप्त होते ही आरम्भ हो गया था, आमदती घट गई। रेल की श्राय 
« “| कमी के भ्रतिरिक्त श्राय-कर से होने वाली प्राप्ति में भी कमी झ्ञा गई थी। इन सब 
कारणों का संयुक्त प्रभाव १६१४-२२ के बीच के काल में करों की वृद्धि के होते हुए 
भी घाटे के बजटों में लक्षित हुआ । 
रिट्रे चमेण्ट कमेटी ” (१६२२-२३) की सिफ़ारिशों के अनुसार १६२३-२४ में 
असैनिक व्यय में ६"६ करोड़ रुपये की कमी और सैनिक व्यय में ५'५ करोड़ रु० की 
कमी की गई । परन्तु वजट के असन्तुलन को संभालने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त 
नहीं था और वाइसराव को नमक-करर दूना भ्र्थात्‌ १ र० ४ श्राने से २ 5० ८ आते करने 
2. के लिए बाध्य होना पड़ा । १६२३-२४ में स्थिति ने पलटा खाया और शभ्राय के अशुमान 
से श्रावश्यकता से अधिक सावधानी बरतने, रुपए की विदेशी विनिमय-दर १ शि० 
६ पे० पर निश्चित हो जाने, आय दर पर करों के आरोप को ज्यों-का-त्यों बनाए रखने 
भौर उद्योग और व्यापार में घीरे-घीरे उन्नति होने के कारण अस्थायी रूप से बजट 
में भ्रतिरेक की पुरानी प्रवृत्ति फिर से दिखाई पड़ने लगी । इन अतिरेकों का प्रयोग 
१. इस तालिका को संख्याश्रों में विशेष व्यय की मात्रा सम्मिलित दे, जे से आय-रक्षित कोष में रखने 
वाली तथा उप्तमें से निकाल लेने वाली रकम, ओर ऋण को अदा करने वाली रकम तथा वे व्यय जो 
' ऋण से बचने के लिए किये गए थे । जौसा कि पेरा २६ में बताया गया है कि ३ करोड़ रुपया अन्तिम 
आवश्यकता पर व्यय किए जाने के लिए प्रवन्ध है । 
१६३७-३८ के आंकड़ों में वर्मा के अलग किये जाने तथा निमेयर की सिफारिशों का (देखिए 
' सेक्शन ३८) प्रभाव लक्षित है। वर्मा के अलग किये जाने का व्यय २*३३ करोड़ रुपया था। प्रान्तों को 
सवाय॑त्त शासन द्देने का खच कृन्द्र क्रो लगभग शृष्प् करोड़ रु० दा पड़ा था। 
३, देखिए, रिंट्रचमेण्ट कमेटो की रिपोर्ट! पाटे ११, पेरा ८ । 
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४८० भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रान्तों के अनुदान को घटाने तथा अनुत्पादक ऋण को कम करने में किया गया। 
१६२७-२८ के परचात्‌ वजट के सन्तुलन में फिर से गड़बड़ पैदा हुई भौर प्रान्तीय 
प्रनुदान के पूर्ण रूप से हटा देने के पश्चात्‌ वजट बराबर घाटे प्रदर्शित करते रहे और 
इस अनुदान को हटा देने से झ्राय में जो कमी आ गई उसे सुरक्षित आय-कोष से लेकर 
(जो इस प्रक्रार पूर्ण रूप से रिक्त हो गया) पूरा करना पड़ा जैसा कि १६२७-२८ 
श्र १६२८-२६ में करना पड़ा था अथवा १६२६-३० की तरह जम॑ंन क्षति-पूर्ति 
कोष से लेकर पूरा करना पड़ा। इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को रेल से प्राप्त 
आय में होने वाली कमी के कारण तथा आवश्यक नई प्रकार की सेवाओ्रों के लिए 
१४६ लाख रुपये के व्यय की माँग के कारण ५५२ लाख रुपये का घाटा हुश्ना, जिसे 
'कुछ तो खर्चे में कमी करके पूरा किया गया और कुछ १६३०-३१ में नये करों के 
आरोप द्वारा पूरा करना पड़ा । 

२६. शआार्थिक अवसाद तथा श्रव॒सादोत्तर-काल में भारतीय श्रथे-प्रबन्धन १---१६३०- 
३३ में प्रान्तीय बजटों की ही तरह केन्द्रीय बजट में वस्तुओं के मूल्य में भारी कमी 
हो जाने तथा कठोर झौर लम्बे श्राथिक भ्रवसाद के कारण बहुत तीन्र श्राथिक संकट 
श्रा गया । इसके कारण बहुत से महत्त्वशाली करों, जैसे निराक्राम्य-कर तथा आय- 
कर आ्रादि, से प्राप्त आय में कमी श्रा गई और व्यापारिक विभागों, जैसे रेल, तार, डाक 
आदि, की आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आन्तरिक उथल-पुथल के कारण 


बट 


अनिश्चित वैधानिक परिवतंनों के होने की सम्भावना के कारण स्थिति और भी“ 


अधिक चिन्ताजनक हो गई । 
अ्रव हम अवसाद-काल में केन्द्रीय श्रथे-प्रवन्धन की प्रमुख विशेषताश्रों का 
उल्लेख कर सकते हैं। १६३०-३१ के संशोधित श्रनुमान (रिवाइज्ड एस्टिमेट्स) के 
अगुस्तार १३-५६ करोड़ रुपये का घाटा हुश्रा, यद्यपि बजट में ८६ लाख रुपये का 
अतिरेक दिखाया गया था। १६३०-३१ के झ्ाय-व्यय के श्राधार पर १७२४ करोड़ 
के घाटे का अनुमान किया गया था, जिस वित्त सदस्य १६३१-३२ में सैनिक व्यय में 
१७४ करोड़ रुपये की कमी भ्रौर श्रसेनिक व्यय में ०६८ करोड़ रुपये की कमी द्वारा 
घटाकर १४-५१ करोड़ रुपये करना चाहते थे । यह घाटा १४८८२ करोड़ रुपये तक करों 
के श्रारोप द्वारा, जिनमें निराक्ताम्य-कर से "८२ करोड़ की प्राप्ति की आशा की गई 
थी और ५ करोड़ की श्राय-कर से श्राशा की गई थी, पूरा करने का विचार था | इस 
प्रकार २१ लाख रु० का अतिरेक हो जाता । श्रगले छः महीने में ये सव अ्रनुमान भूठे 
पड़ गए श्र मार्च, १६३१ के विधेयक के श्रन्तर्गत सरकार की श्रावश्यकताशों के 
लिए प्रावदयक श्राय प्राप्त होने की सम्भावना न होने के कारण विपदावस्था उत्पन्न 
हो गई | इस संकट-काल का मुकाबला करने के लिए सर जाजं शुस्टर ने एक अन- 
0 मत विधानसभा में पेश किया। यह विधेयक १८ महीने 
2 कर 


और निराक्राम्य करों में ड रिवर्वन, थ विधिध केजटी शा 
है राकाम्य करों में उत्तरोत्तर परिवतेन, जिनका ऊपर विविध केन्द्रीय श्राय क्षेत्र में विवरण 
किया 


्रः के 


वित्त और कर ह ४८१ 


तक शअर्थात्‌ मार्च, १६३३ तक लागू रहने के लिए था। १६३१-३२ के बजट में १६९५४ 
करोड़ रुपये और १६३२-३३ में १६:५० करोड़ रुपये के घाटे का भ्रनुमान किया 
गया था। इस प्रकार ३६*०५ करोड़ रुपये की कुल कमी को १८ महीने के श्रन्दर 

>. पुरा करना था इस कमी का है भाग १०% की वेत्तन में कठौत्ती तथा व्यय में कमी 
द्वारा और बाकी | भाग २२ करोड़ रुपये के नये करों के आरोप द्वारा पूरा करना 
था। निराक्राम्य-कर तथा आ्राय-कर में जो परिवर्तन हुए उनका पहले ही उल्लेख 
किया जा चुका है। नमक-करसहित सब प्रचलित उत्पाद-करों पर | भाग का 
अधिकर तथा बढ़ी हुई डाकखाने की दर अन्य करों के आरोप से आय बढ़ाने के 
उपाय थे। इस प्रकार भ्रनुपूरक बजट का तत्कालीन ध्येय पुरा हो गया श्रौर श्राय 
और व्यय के बीच का व्यवधान केवल पूरा ही नहीं हुआ, वरन्‌ १६३२-३३ के श्ाँकड़ों के 
अनुसार १५४५ लाख रुयये का श्रतिरेक भी ७ करोड़ रुपये के ऋण की अ्रदायगी के 
पदचात्‌ हुआ । यह परिणाम कुछ सीसा तक व्यय में कमी करने से और मुख्यतः 
श्रत्तिरिक्त करों के आरोप के कारण हुआ, जिनका कुल योग तीच वर्ष में लगभग 
४२ करोड़ रुपये के था । 

१९३३-३४ के बजट में वेतनों की कटीती श्राघी कर दी गई श्लौर १९३५-३६ 
में वह भी हटा दी गई । १६३३-३४ के बजट में २७२ करोड़ का अ्रतिरेक ३ करोड़ 
रुपये ऋण की भ्रदायगी के लिए निकाल देने पर हुआ । यह श्रतिरेक १६३४ के 

जविहार श्रौर उड़ीसा के भयंकर भूचाल से पीड़ितों को सहायता देने के उपायों पर 
खच्च करने के लिए भूचाल-कोष में डाल दिया यया । कर देने वालों को जो एकमात्र 
सुविधा मिली थी वह १००० रु० से १४६६ रु० तक की झाय पर आरोपित ४ पाई 
के कर को घटाकर २ पाई कर देने में थी। दूसरी श्रोर १९३४-३५ के बजट में नये 
कर (चीनी और दियासलाई की उत्पत्ति पर) लगाये गए थे। चीनी की उत्पत्ति पर 
लगाए कर से १५३ लाख रुपये की आय में कमी पूरी करने का विचार था। कच्चे 
चमड़े पर लगाया हुआ निर्यात-कर हटा लिया गया और चांदी पर लगाया कर 
५ आना प्रति श्रंस कर दिया गया। १६३४-३४ के वास्तविक आँकड़े प्रथम भ्रनुमान 
की संख्या से अधिक ठहरे श्रीर ४९४ लाख रु० श्रधिक वसूल हुआ | इस श्रतिरिक्त 
बचत का उपयोग अनेक योजनाओों पर किया गया, जिनमें प्रान्तीय सरकारों को 
आशिक उनन्‍तत्ति तथा गाँवों का सुधार करने के लिए २८१ लाख रुपये के एक कोष 
का अनुदान भी सम्मिलित था। १६३५-३६ के बजढ में वर्तमान करों के आधार 
पर १५० लाख के अतिरेक का अनुमान किया गया था, जो रकम करों में कमी करने 
....के लिए प्राप्त थी। कच्ची खाल पर निर्यात-कर के हटा देते से १४२ लाख रु० का 
अतिरेक घट गया । श्रपने दिये हुए वचन के अनुसार सरकार ने श्रधिभार तथा छोटी 
आय पर कर में $ की कमी करने की व्यवस्था की | अ्रन्य कारणों के साथ-साथ ध्यापार 
में चेतनता श्राने के कारण वास्तविक श्राँकड़ों से २२९ लाख रु० का अतिरेक प्राप्त 
हुआ, यद्यपि केवल ५ लाख र० के अतिरेक का अनुमान किया गया था। इस अतिरेक 
का उपयोग (१) इमारतों के निर्माण में काम आने वाले श्रौज़ारों पर (सिन्ध में १७३ 


४८२ भारतीय श्रर्थशास्त्र 


लाख रुपया और बिहार में २७३ लाख रुपया) और (२) रक्षित श्राय-कोष में जमा 
कर देने के लिए (१८४ लाख रुपया) किया गया, ताकि केन्द्रीय बजठ को प्रान्तों के 
स्वायत्त शासन प्राप्त करने वाले प्रथम वर्ष में कुछ सहायता मिल सके | 
१६३६-३७ के बजट में २०५ लाख रुपये के अतिरेक का अनुमान किया गया, ., - 

जिसका उपयोग (१) २००० रु० की झ्राय पर कर हटाकर छोटी आमदनी वालों को | 
सहायता देने में, (२) श्राय-कर तथा अ्रधिकर को घटाकर आधघा कर देने में और 
(३) एक आने में श्राधा तोला वजन के पत्र के स्थान पर १ तोला वजून का पत्र भेजने 
की सुविधा देने में किया जाने वाला था। इतने खर्चे पर भी ६ लाख रुपये की बचत 
की आशा थी। व्यापारिक अवसाद के कारण कर द्वारा प्राप्त श्राय में, विशेषकर 
निराक्राम्य-कर में श्रौर कुछ श्राय-कर में, कमी श्रा जाने के कारण १६३४-३७ के 
संशोधित बजट में १६९६२ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया । बाद में वास्तविक घाटा 
१७६ लाख रुपये का हुआ । इस कमी को पूरा करने के लिए, जैसा चोथे श्रध्याय में 
कहा जा चुका है, चीनी पर उत्पाद-कर बढ़ा दिया गया और १६३७ में चाँदी पर 
कर ३ आना प्रति श्ौंस कर दिया गया। इस कर के श्राधार पर १६३७-३८ के बजट 
में ७ लाख रुपये के श्रतिरेक की सम्भावना की गई थी। १६३७-३८ के संशोधित 
प्रनुमान में कुल श्राय में ३९० लाख रुपये को वृद्धि निराक्राम्य-कर तथा केन्द्रीय 
उत्पाद-कर के अन्तगंत दिखाई गई थी, जो कि मुख्यतः व्यापार की उन्‍नति और रेल 
की झ्राय में वृद्धि के कारण हुई थी । दूसरी ओर व्यय में ३३२ लाख रुपये की वृ£-_- 
हुईं, जिसमें से कुछ तो रक्षा-सेवाश्रों के अन्तर्गत, विशेष रूप से वजीरिस्तान में युद्ध 
: करने के कारण और कुछ श्रन्य कारणों से हुई थी। इस प्रकार वास्तविक वृद्धि 

६८ लाख रुपये की हुई। बजठ की गरनानुसार पूरे रक्षित श्राय-कोप के काम में 
ले आने पर, जोकि १८४ लाख रुपये का था, केवल ७ लाख रुपये के अतिरेक का. 
अनुमान लगाया गया था। वास्तव में बजट के सन्तुलन के लिए केवल ७८ लाख रुपये 
की श्रावश्यकता थी । 

१६३८-३६ के बजट में केवल € लाख रु० का श्रतिरेक दिखाया गया था | 

१६३८ के वजट पर भाषण देते समय वित्त-मन्त्री ने कहा था कि बिना नये करों का 
श्रारोप किये हुए ही प्रान्तोय स्वायत्त शासन के प्रचलित करते के व्यय को व्यवस्था 
करना, वर्मा को भारत से अलग करने के घाटे को सहना (जोकि करीब २५० लारक 
रुपये के था ) श्रोर वज्जीरिस्तान में फ़ौजों को ले जाने का व्यय उठाना, निमेयर की 
सिफ़ारिशों के अनुसार आय-कर का धान्तों में बटवारा आरम्भ करता और १६३७-३८ 
में तथा १६३८-३६ में सन्तुलित वजट उपस्थित करना आदि सम्भव हो सका है।, 
यह १६३७ में व्यापार में घीरे-घीरे निहिचत रूप से वृद्धि होने के कारण ही सम्भव 
हुआ है। इससे कुल आय ३:६० करोड़ रुपये वढ़ गई--मुख्यतः निराक्राम्य-्कर तथा 
रेल की ग्रामदनो से, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। १६३८-३६ के बजट के 
संशोधित अनुमान से आय में २६२ लाख रुपये की कमी दिखाई गई । विशेषकर 
व्यापारिक श्रवनति के फन्नस्वरूप निराक्राम्य-कर में कमी हो जाने के कारण व्यय 
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की ओर भी १८ लाख रुपये की कमी की गई। इस प्रकार € लाख रुपये के अतिरेक 
के स्थान पर लगभग २६४५ लाख रुपये की कभी हो गई । बाद में वास्तविक कमी 
६४ लाख रुपये से श्रधिक की नहीं हो पाई, क्योंकि आय में १५१ लाख रुपये की वृद्धि 
“और व्यय में ५० लाख रुपये की कमी कर दी गई थी । 
२७, १६३६ के बाद से भारतीय श्र्थ-प्रबन्ध--१६३६-४० के व्यापार में निरन्तर 
होती हुई अ्रवनति के कारण आय में बहुत घाटा हुआ । विद्येष रूप से निरा- 
क्राम्य-कर में और नये प्रचलित आय-कर की वर्ग-प्रशाली (स्लैब सिस्टम ) के 
श्रन्तगंत वृद्धि के होते हुए भी तथा ऋरणा पर व्याज देने और रक्षा पर व्यय करने में 
कमी करते हुए भी बजट में लगभग ५० लाख का घाटा पूरा करने के लिए बाकी 
रह गया। यह कमी कच्ची रुई पर आयात-कर को दूना करके पूरी की गईं।१ 
सितम्बर १६३९ में लड़ाई छिड़ जाने से बजट में अगले महीने में विभिन्‍न 
परिवतंत हुए । ३ लाख के अनुमानित अतिरेक के स्थान पर संशोधित अनुमान में 
६९१ लाख रुपये का अ्रतिरेक हुआ । रेल, आ्राय-कर, तमक तथा द्र॒व्य-चलन से प्राप्त 
आय में ५०८ लाख रुपये की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में, मुख्यत: रक्षा पर, अ्रतिरित्ता 
व्यय के कारण केवल ४२० लाख रुपये की वृद्धि हुई ( देखिए सेक्शन २० )। 
१६३९-४० के आय-व्यय का अन्तिम परिणाम ७७७ लाख के रु० अतिरेक में लक्षित 
हुआ, जिसके कारण रक्षित आय-कर कोप में ६८६ लाख रुपये अधिक जमा किया 
“50 सका | यह आय में ६८१ लाख रु० की वृद्धि और व्यय में ५ लाख रुपये की 
कमी के कारण सम्भव हो सका। लड़ाई छिड़ते ही तीन्र गति से कम हो जाने के 
बाद निराक्राम्य-कर वर्ष के अन्तिम महीनों में माल इकट्ठा करके रखने के कारण 
असामान्य रूप से ऊंचे हो गए। रेल, आय-कर, नमक-कर द्रव्य-चलन श्रोर टकसाल 
से श्राय में और अ्रधिक वृद्धि हुई । 
भारत का प्रथम युद्धकालीन बजट (१६४०-४१)--रेल की आराय में वृद्धि 
होते हुए भी पूरे वर्ष के लिए ग्रुद्धबालीन बजट में ७१६ लाख रुपये की सम्भावित 
कमी को नवीन साधनों से आय में वृद्धि करके पुरा करने की आवश्यकता की ओर 
संकेत किया था, जोकि युद्धजनित श्रतिरिकत श्रावश्यकताश्रों को पूरा कश्ने के कारण 
हुई थी । केवल रक्षा-बजठ ही ५२१५२ करोड़ रुपये का था। १९३९-४० के संशोधित 
अनुमान के अनुसार होने वाले ६१ लाख रुपये के श्रतिरेक की सहायता से बजद में 
घाटा घटकर ६२५ लाख रु० हो गया। वित्त-मस्त्री ने यह कमी निम्न प्रत्यक्ष और 
परोक्ष करों के आरोप द्वारा पुरा करने का प्रस्ताव किया--( १) अतिरिक्त ला भ-कर, 
.मुद्धकालीन लाभों के कपर ५०% की दर से (३०० लाख र०), (२) चीनी के उत्पाद- 
कर को १ २० प्रति हण्ड्‌ डवेट बढ़ाकर (१५० लाख रु०) और (३) मोदर स्पिरिट 
के उत्पाद-कर पर २ आना बढ़ाकर (१४० लाख र०) । इस प्रकार १६४०-४१ के 
बजट में नाम-मात्र को ५ लाख रु० का अतिरेक दिखाया जा सका । 
अनुपूरक वित्त अधिनियम (नवम्बर १६४०)--य्ुद्धकालीन व्यय के अनुमानित 
२. ६ पाई प्रति पीएड से १ आना अति पौर्ड कर दी गई। 
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स्तर से बहुत श्रधिक बढ़ जाने के कारण नये करों के आरोप की आवश्यकता पड़ी, ' 
जोकि दूसरे वित्त-विधेयक में सम्मिलित थे, जिसे सर जर्मी रेजमैन ने ५ नवम्बर, 
१६४० को पेश किया । स्थिति ऐसी थी कि रक्षा-बजट में १४३ करोड़ रु० की वृद्धि 
और प्रशासव-व्यय में २३ करोड़ की वृद्धि का प्रबन्ध करना था और रक्षित झआाय- 
कोष में ७ करोड़ रुपये की बचत जो प्राप्य थी उसको कम करने के लिए ३ करोड़ 
रुपये की आय में १६४०-४१ में कमी करनी थी। इस प्रकार भविष्य में लगभग 
१५ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान लगाया गया था। इसके श्रतिरिक्त रक्षा 
के उपायों पर रुपया खर्च करने के लिए बड़े-बड़े वायदे थे, जिनमें १६ करोड़ रुपये 
की आवर्ती व्यय में साल-भर के भीतर वृद्धि होनी थी और अ्नावर्ती व्यय में भी 
लगभग ३० करोड़ रुपये की वृद्धि दो-एक साल में पूरी करनी थी। नये करारोप के 
प्रस्तावों में २५% के संघानीय भ्रधिभार की सब आय-करों के ऊपर--अधिकर और 
निगम-कर को सम्मिलित करते हुए--व्यवस्था थी तथा डाक की दर में वृद्धि भी 
प्रस्तावित थी । 

१६४१-४२ के बजट में १६४०-४१ के संशोधित अ्रनुमानों के अ्रनुसार ८४२ 
करोड़ रु० की तथा १९४१-४२ के बजट में २००४० करोड़ रु० की कमी दिखाई 
गई थी । १६४०-४१ के संशोधित ऑकड़े रक्षित आय-कोष से ६'८६ करोड़ ₹० 
की प्राप्य रकम को छोड़कर बजट के अनुमानित आँकड़ों की अ्रपेक्षा ४२१ करोड़ 
रु० की अतिरिक्त आय प्रकट करते थे। इसके विरुद्ध व्यय के संशोधित अश्रकिज 5 
अधिकतर रक्षा-सेवाग्रों तथा युद्ध-सम्बन्धित योजनाओं पर १६-५४ करोड़ रु० की 
वृद्धि प्रकट करते थे। इस प्रकार जबकि १६४०-४१ के बजट में अनुमान के श्रनुसार 
५ लाख रु० के अतिरेक की सम्भावना थी और नवम्बर में श्रारोपित तये करों से 
प्राप्त भाय को विचाराधीन न रखते हुए बजट में १३ करोड़ रुपये की कमी का 
अनुमान किया गया था, १६४०-४१ के पूरे वर्ष के लिए संशोधित अनुमान के श्रनुसार 
कमी केवल ८५*४२ करोड़ रुपये की ही थी। यह उन्वति अतिरिक्त श्राय की प्राण्ति 
के कारण हुई, जिसमें २*८१ करोड़ रुपये की रेल-विभाग से अपने अंशदान के ' 
बकाया के रूप में प्राप्ति भी सम्मिलित थी। ८*४२ करोड़ की कमी ३ करोड़ रुपये 
के काम में ले आने से, जोकि वजट में दिखाया जा चुका था भौर जो ऋण में कमी 
झौर अदायगी बचाने के लिए था, घटकर ४५*४२ करोड़ रुपया हो गई श्ौर इसलिए 
सरकार के कर्ज में वास्तविक वृद्धि केवल ५३ करोड़ रुपये की ही हुई । 

१६४१-४२ के बजट में होने वाली २०४० करोड़ रु० की भारी कमी बहुत 
बड़े रक्षा-वजट के कारण पैदा हुई, जिसमें ८४-१३ करोड़ रुपये रक्षा पर तथः- 
युद्ध के कारण झासन-व्यवस्था पर व्यय किये जाने का अनुमान किया गया था । 
यह प्रस्ताव किया गया था कि यह कमी ६-६१ करोड़ रु० तक नये करों के आ्रारोप 
द्वारा तथा दोष ऋषणा लेकर पूरी कर ली जायगी। प्रस्तावित नये करों में, जहाँ तक 
प्रत्यक्ष करों से सम्बन्ध था, अतिरिक्त लाभ-कर ५० से ६६३१४ (२१५० करोड़ रुपया) 
भोर झ्राय-कर तथा अधिकर पर केन्द्रीय अधिभार २४ से ३३३%, (०-६० करोड़ 


वित्त श्रौर कर प्‌ 


रुपया) बढ़ाकर कर दिया गया । जहाँ तक परोक्ष करों का सम्बन्ध है, दियासलाई 
पर उत्पाद-कर दूना कर दिया गया ओर उसी अनुपात से आयात-कर भी बढ़ा दिया 
गया (१९५० करोड़ रुपया)। इनके अतिरिक्त दो और छोटे-छोटे प्रस्ताव थे, जिनमें 

“यहला कृत्रिम रेशम के धागों पर श्रायात-कर को ३ श्रा० प्रति पौण्ड से ५ झरा० प्रति 
पौण्ड कर देने और दूसरा भारत में निमित न्यूमेटिक टायरों पर मूल्य के श्राधार पर 
१०% का उत्पाद-कर लगा देने का था (३५ लाख रुपया) । 

१६४२-४३ का बजट पेश करते समय वित्त-मन्त्री ने १७ करोड़ रुपये की 
उसी वर्ष और ४७ करोड़ की अगले वर्ष कमी दिखाई थी। १६४२-४३ में रक्षा पर 
१३३ करोड रु० का व्यय अनुसान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि 
इस कमी को ३४ करोड़ रुपये के के द्वारा और १२ करोड़ ० के नये करों की 
वृद्धि द्वारा पुरा किया जायगा । नये प्रस्तावित करों में (१) आय-कर पर अधिभार 
शोर अधिकर की दर में वृद्धि, (२) सभी वस्तुश्ों पर २०% निराक़ाम्य अधिभार 
झ्रौर (३) डाक-कर तथा डाक और तार की दर में वृद्धि श्रादि सम्मिलित थे । 

१६४३-४४ के बजट-श्रागखन सें १६६-“३ करोड़ रुपये की श्राय का अनुमान 
किया गया था, जबकि १६४२-४३ के संशोधित आागरणान में श्राय केवल १७८७६ 
करोड़ रुपये ही थी और २५६*५९ करोड़ रुपये के ध्यय की सम्भावना की गई थी। 
६०२९ करोड़ रुपये की कमी को २०१ करोड़ रुपये तक नये करों के आरोप द्वारा 
श्र बाकी कर्ज द्वारा पूरा करने का इरादा था। उस वर्ष संशोधित आगरन में 
३५४५० करोड़ रुपये की आय में वृद्धि और ८७*३४ करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि 
दिखाई गई । इस प्रकार वर्ष के अ्रन्त में श्राय से €२"४३ करोड़ रुपये की कमी रही । 

१६४४-४४ के बजट में वर्तमान समय में आरोपित कर के स्‍तर पर कुल 
आय का अनुमान २८४६७ करोड़ रुपया था और कुल व्यय ३६३*१८ करोड़ रुपया 
था, इसलिए होने वाली कमी ७८२१ करोड़ रु० की अनुमानित की गईं थी, जिसको 
कुछ सीमा तक नये करों के आरोप द्वारा शोर कुछ सीमा तक श्रनिवायें रूप से जमा 
कराये धन द्वारा पूरा करने का इरादा था। ऐसे श्राय-कर के पेशगी जमा कर दिये 
जाने की सुविधा, जिस पर उद्गम के स्थान पर ही कर नहीं वसूल कर लिया जाता 
था, एक बहुत बड़ा आय का साधन था। अ्रतिरिक्त लाभ-कर के अनिवाय रूप से 
जमा कर दिये जाने वाले $ श्रंश को बढ़ाकर हैइु अंश कर दिया गया, ताकि सब-का- 
सब अतिरिक्त लाभ-कर सुरक्षित रूप से जमा रह सके | अन्य करारोप के प्रस्तावित 
उपाय श्राय-कर की दर के क्रम को बढ़ाना (८३ करोड़ रुपया), स्पिरिट और तम्बाकू 

“श्र अधिभार में वृद्धि (१ करोड़ रुपया), तम्बाकू पर उत्पाद-कर में वृद्धि (१०करोड़ 
रुपया) और सुपारी, कहवा और चाय को केन्द्रीय प्रशुल्क के अन्तगंत ले श्राना आ्रादि 
थे। नये करों के अनिवायें रूप से जमा करने से १०० करोड़ रुपये की आय की वृद्धि 
की सम्भावना घी अर्थात्‌ जितनी कमी की गणना की गई थी उससे आय २२ करोड़ 
र० अधिक थी | 

रक्षा पर २७६६१ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान किया गया था और 
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पूंजी तथा आय पर लगभग २४६० करोड़ रुपये के व्यय का श्रनुमाव किया गया था 
(वास्तव में इसी वर्ष में व्यय की उच्चतम मात्रा ४श८'३२ करोड़ रु० तक पहुँच 
गई थी) । 

१९४४-४५ के बजट ने सारे अतिरिक्त लाभ पर अतिरिक्त लाभ-कर अदा 
करने के बाद तथा शेष लाभ पर आयन-कर तथा अधिकर दे देने के बाद जो-कुछ 
अतिरिक्त लाभ बचता था उसे जमा रूप में स्थिर कर दिया। श्रनिवार्य रूप से 
अतिरिवत लाभ जमा करने वाले को लड़ाई बन्द होने के दो महीने के अन्दर श्रथवा 
लाभ जभा करने के दो वर्ष के बाद जो भी समय बाद में आता अपने जमा-लाभ को 
वापस ले लेने का श्रधिकार था और इस बीच में उसे २% का व्याज देने को 
व्यवस्था थी । ५ 

१६४५-४६ की आय का अनुमान ३५३"७४ करोड़ रुपया किया गया था। 
रक्षा पर लगभग ३६४२३ करोड़ रुपये और श्राय की प्राप्ति के साधनों श्रौर पूंजी 
लगाने में ५९“४१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था। शासन-व्यवस्था 
पर व्यय १५३४० करोड़ रुपये के लगभग रखा गया था । १६३"८९ करोड़ रुपये 
की जो कमी होने वाली थी उसे मुख्यतः: १५४"२६ करोड़ रुपये तक ऋण लेकर और 
८'६० करोड़ रुपये तक करों के द्वारा पुरा करने का विचार था (जो तम्बाकू पर 
कर बढ़ाकर, डाक द्वारा भेजे जाने वाली पारसल की दर वढ़ाकर श्लौर तार-टेली- 
फोन के किराये तथा ट्रककाल की फीस पर अधिभार लगाकर पूरी की गई थी 5 
यह पहला अश्रवसर था जब कि बजट में अजित और अनर्जित आ्राय में अन्तर 
माना गया। 

सर्वप्रथम शान्तिकालीव बजट की पृष्ठभूमि में युद्धकालीन व्यय के एकदस 
कम हो जाने और शग्रुद्धकालीन श्राय में एकदम कमी आरा जाने में श्राथिक स्थिति का 
प्रभाव था और युद्धकालीन पुद्रा-प्रसार के कारण देश की झ्ाथिक स्थिति के प्रति 
निरन्तर जागरूक रहना था । युद्धकालीन आश्िक व्यवस्था से सुगमतापूर्वक शान्ति- 
काल की आझाथिक व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करने में बजट ने आथिक ' 
नीति को राष्ट्रीय श्रथे-व्यवस्था के ऊंचे आद्शों के अनू रूप बनाने में विशेष ध्यान 
दिया | आय का अनुमान ३११०-६५ करोड़ रुपये के लगभग किया गया श्रौर व्यय का 
अनुमान ३५५७१ करोड़ रुपये के लगभग किया गया तथा होने वाली कमी ४४०६ 
करोड़ उुपये की श्लांकी गई। पिछले वर्ष की संशोधित आय के अनुमान से इस वर्ष 
की अनुमानित आय लगभग ४६ करोड़ रुपये से कम थी। यह कमी मुख्यतः कर 
देने वालों को दी हुई सुविधाओं के कारण थी, जोकि विशेषकर उद्योगों में लगे.« 
लोगों को व साधारण आझ्राय वाले व्यक्तियों को दी गई थी । युद्ध की समाप्ति के पश्चातृ 
भा रक्षा पर २४३७७ करोड़ रुपये का व्यय मुख्यतः सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान 
ले जाने के कारण था। प्रशासन-व्यवस्था पर १११९४ करोड़ रुपया सच्चे हुआ । 

१६४७-४८ के बजट के आगरान के अनुसार व्यय ३२७*८२ करोड़ रुपया 
भोर झाय २७६४२ करोड़ रुपया वर्तमात करों के आधार पर की गई। इसके 
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परिणामस्वरूप बजट में ४८४६ करोड़ रुपये का घाठा था। रक्षा पर १२२७१ 
करोड़ रुपये के व्यय श्रौर शासन-व्यवस्था पर १३६:१७ करोड़ रुपये के लगभग 
अनुमान किया गया | 
१६४७-४४ में भारत का श्राथिक इतिहास दो भागों में बाँठा जा सकता है-- 
पृर्वे-विभाजन काल तथा उत्तर-विभाजन काल । आय में ४८*“४६ करोड़ रुपये की 
फभी, जिसका ऊपर जिक्र श्रा चुका है, पूर्व -विभाजन काल के बजट में नमक-कर के 
हंटा देने से ६:२४ करोड़ रुपये से और बढ़ गई श्रौर ५६*७ करोड़ रुपये हो गई । ' 
करों के सम्बन्ध में विधानसभा द्वारा जो परिवर्तन किये गए उनके फलस्वरूप 
२७'२ करोड़ रुपये की कमी को पुरा कर देने का भ्रौर श्राय में जो २९*५ करोड़ 
रुपये की कमी थी उसे वैसे ही छोड़ देने का प्रस्ताव किया गया । 
उत्तर-विभाजन बजढ--पश्रन्तकॉालीन बजट में, जोकि ७३ महीने के लिए 
था, १७१"२ करोड़ रुपये की श्राय और १६७-४ करोड़ का व्यय तथा श्राय में २६२ 
करोड़ की कमी थी। इस कमी का १*६ करोड़ रुपये का झंश सूती -कपड़े पर ३% के 
 मल्यानुसार कर के स्थान पर ४ श्राना प्रति वर्गंगज की दर से और रुई के सूत पर ६ 
थाना प्रति पौण्ड की दर से परिमाण-कर लगाकर पूरा किया गया। जिस कमी को पूरा 
नहीं करना था वह २४६ करोड़ रुपये की थी और वह ॒भ्रसामान्य काररों से थी, 
-«जैसे २२ करोड़ रुपया लोगों को पाकिस्तान से रक्षित श्रवस्था में लिवा लाना और 
शरखाथियों को सहायता देना तथा २२५ करोड़ रुपया विदेश से मँगाये हुए श्रन्त की 
सहायता देता आदि । देखने में बहुत श्रधिक लगने वाला रक्षा पर ६२७ करोड़ रुपये 
का खर्चे बंटवारे के पश्चात्‌ सेना के घीमी गति से स्थानान्तरण तथा सामान्य काल से 
अधिक सेवा के रखने के कारण था। १०४७ करोड़ रुपये के प्रशासन पर व्यय में 
से १८४ करोड़ व्यवस्था के लिए श्ौर १२ करोड़ देश की उन्नति के कार्यों पर खच्चे 
करने के लिए था। इसके श्रतिरिक्‍त केन्द्रीय बजट में प्रान्तीय सरकारों को विकास- 
कार्य के लिए १०४ करोड़ रुपये के अ्रनुदान का श्रौर ऋण के लिए १५ करोड़ रुपये 
के अनुदान का प्रबन्ध था । 
७३ महीने के लिए बनाये हुए बजट के संशोधित श्रागणन के अनुसार आय 
में ४९७ करोड़ रुपये की और व्यय में १२*१० करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई थी । 
१९४८-४६ के संशोधित आगरातन में ३३८"३२ करोड़ रुपये की आय और 
२३६“८७ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया था | व्यय में बजट के अनुमान से ८२"४६ 
करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः काश्मीर के ग्रुद्ध के कारण भ्ौर हैदराबाद में पुलिस 
कार्यवाही के कारण थी । असैनिक व्यय में बजट के श्रतुमान से ४८-१४ करोड़ रुपये 
की वृद्धि (१) बंटवारे के पूवंकाल के ऋण को देने के लिए $२०'७५ करोड़ रुपये के 
अलग रख देने के कारण, (२) १२९०४ करोड़ रुपये के व्यय की विदेशों से मंगाये 
जाने वाले अस्त से सहायता देने के निमित्त तथा प्रान्तीय सरकारों को अ्रपने-अपने 
राज्य की सीमा में श्रन्त एकत्रित कर लेने में लाभांश देने के कारण और (३) सहा- 
यता तथा पुनर्वास पर श्रधिक व्यय कर देने के कारण हुई । 
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१६४९-५० के बजठ के अनुसार कुल आय ३२३ करोड़ रुपये श्रौर कुल व्यय 
३२२३ करोड़ रुपये था। संशोधित श्रागणन में श्राय ३३२ करोड़ रुपये से कुछ 
ग्रधिक शौर व्यय ३३६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक था; इस प्रकार बजट में केवल 
३“७४ करोड़ की कमी रह गई थी । रक्षा पर व्यय १२७ करोड़ रुपये से बढ़ गया 
था । इसके विरुद्ध निराक्राम्य-कर में अनुमानित श्राय से £ करोड़ रुपये की वृद्धि हो 
गई थी। इन दोनों के बीच का अन्तर कमी की मात्रा के लगभग बराबर था। रक्षा 
पर व्यय ऊँचे हो स्तर पर रखना पड़ा, क्योंकि काइ्मीर की समस्या का शान्ति से 
सुलभाव, जिसकी श्राशा की जाती थी, नहीं हो सका । निराक्राम्य-कर में वृद्धि उदार 
श्रायात नीति के कारण तथा निर्यात-कर से रुपये का अश्रवमूल्यन हो जाने के कारण 
भ्रधिक आय की प्राप्ति के कारण हुई । 

वर्तमान कर के स्तर पर १६५०-५१ में कुल आय ३४७५ करोड़ रुपया और 
कुल व्यय ३३७८८ करोड़ रुपया €"६२ करोड़ रुपये के अ्रतिरेक के साथ आगरित 
किये गए थे। जहाँ तक झाय का सम्बन्ध है निराक्राम्य-कर में १४ करोड़ रुपये की 
कमी की सम्भावना की गई थी, क्‍योंकि आयात में कठोर नियन्त्रण की नीति श्रपनाई 
गई थी, पर आय-कर से ३५ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान किया गया था। 
इसके तीन कारण थे--(१) भारतीय संघ में मिलने वाली देशी रियासतों से प्राप्त 
आय, (२) कर की बकाया रकम की तत्परता के साथ वसूली और (३) श्राय-कर्र 
भ्रधिनियम के १८ अर भाग के अन्तगेत पेशगी वसूली । रक्षा पर १६८ करोड़ रुपये 
के व्यय का अनुमान था, जबकि १६४६-५० के संशोधित भ्रागशन के अनुसार व्यय 
के लिए १७० करोड़ रुपया नियत किया गया था ।* 

श्रागे दी हुई तालिका में पूंजी की मदों के अ्रन्तगंत भारत सरकार की आय 
भर व्यय का १६४७-४८ से १६४६-५० तक का ४ वर्ष का व्योरा दिया हुआ है ।* 





१, वर्तमान कर-स्तर पर १९५५-५६ के लिए ४६२ करोड़ रुपये को आय और ४६२ करोड़ २० के 
व्यय का अनुमान किया गया है। 
१६५१-५२ से मारत सरकार को आय और व्यय की प्रवृत्तियाँ निम्न तालिका में दिखाई गई हैं। 
र्शशनभ्र२ १६५२-५३ १६५३-५४ १६५४-५५. शहएए-ए६ 
(अकाउण्ट्स) (अकाउण्टस) (अकाउण्टस) (रिवाइज़्ड एस्टिमेट) (वजट) 


आवब ५१०९. ४२९८६ ४०९६,८ ४४४५४ ४६१८६ 
व्यय इज १.४ ३६०.७ ४०१.३ डड8,४ ४&२,० 
इचत(+)या घाय[--) + १ २८.१ + ३८.६ ना प्य कड़े ८ हनह2 5६ 


२. देखिए, रिपोर्ट आन करेन्‍्सी एन्ड फिनान्स १६४८-४६, पृष्ठ १०६ ॥ 
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गृदर में जो-कुछ खर्चा हुआ था सारा-का-सारा भारत के ऊपर डाल दिया गया भ्ौर 
१८६० में कुल लोक-ऋण १०,००,००,००० पौण्ड हो गया | १८४८ में जब कम्पनी 
के राज्य का अन्त हो गया तो भारत सरकार ने केवल देश के ऋण को ही अदा 
करने की जिम्मेदारी नहीं ली, वरन्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की १२० लाख पौण्ड की 
पूजी पर लाभांश देने का भी वायदा किया, जो १८७४ तक दिया गया, जबकि कम्पनी 
की सारी पूजी अदा हो गई । जो ऋण भारत सरकार को कम्पनी से मिला था वह 
पूर्णतया अनुत्पादक ऋण था। १८६७ के बाद, जब से लोक-निर्माण-कार्य करने की 
नीति अपनाई गई, जिसे बाद में उत्पादक-कार्य कहा जाने लगा, जैसे रेल, सिंचाई श्रादि, 
लोक-निर्मास ऋण अथवा उत्पादक ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। १८०७६ के बाद से 
अनुत्पादक ऋण को साधारण ऋण कहा जाने लगा । जब से सरकार को भी कर्ज 
लेने की आवश्यकता पड़ी कुछ रेलों को कम्पनियों से खरीदने के लिए श्रथवा कर्ज देने 
के लिए सरकार के उत्पादक ऋणा में वृद्धि हुई। १८७८ में प्रवर समिति (सिलेक्ट 
कमेटी) की सिफारिक्षों के श्रनुसार किसी एक वर्ष की श्रतिरेक आय का प्रयोग ऋण 
की श्रदायगी में नहीं होना चाहिए, वरन्‌ उसका प्रयोग उत्पादक कार्यों में करना 
चाहिए, जिसके लिए श्रन्यथा सरकार को ऋण लेना ही पड़ता । साधारण ऋण 
में कमी का अर्थ दूसरी ओर लोक-निर्माण-कार्य के लिए लिये गए ऋण में वृद्धि थी । 
इस प्रकार १९१७ तक साधारण ऋण पुर्णंतया श्रदा हो गया होता, पर लड़ाई के 
कारण ऋणा में बहुत वृद्धि हो जाने से ऐसा न हो सका। स्वर्गीय श्री गोखले इस 
नीति के बड़े विरोधी थे कि श्राय के श्रतिरेक को साधारण ऋणा देने के काम में 
लाया जाय और उत्पादक ऋण बढ़ाया जाय | उनका कहना था कि भ्रनृत्पादक ऋण 
इतना कम था कि सरकार को साधारण बचत की रकम से उसे समाप्त करने की 
कोई झावश्यकता नहीं थी । यह बचत तो कर देने वालों को कर की छूट के रूप में 
झ्रथवा उनके हित के अनावर्ती व्यय पर लगा देनी चाहिए, जसे शिक्षा, भ्रौषधि की 
सुविधा इत्यादि, जोकि विशेष प्रान्तीय कोषों से लिये जाते थे । केन्द्रीय सरकार इन 
कोषों को अपनी बचत श्रनुदान के रूप में दे सकती थी । 

१६१४-१८ के युद्ध के पहले भारत के लोक-ऋण का अधिकांश इंगलैण्ड में 
लिया गया था। सरकार ने इस नीति का अनुमोदन इस आश्राधार पर किया कि 
इंगलैण्ड श्रौर भारत में ब्याज की दर में इतना श्रन्तर था कि इंगलैण्ड में उधार लैने 
से यदि कोई हानि की सम्भावना हो तो वह पूरी हो जाय । उन्हें भारत के द्रव्य- 
बाज़ार का बहुत ही भ्रमपूर्ण ज्ञात था, जिसकी उधार देने की शक्ति वे किसी भी 
वर्ष ५ करोड़ रुपये से श्रधिक नहीं समभते थे । १६१४-१८ के महायुद्ध में यह सिद्ध 
हो गया कि उनका यह अचनुमान बहुत कम था। इस काल में साधारण लोक-ऋण 
बड़ी तीन गति से बढ़ा । ३१ माचे, १६१६ में ३*१ करोड़ रुपया था और मार्च १६२४ 
में वह २५७७० करोड़ रुपये हो गया। यह भारत के युद्धकालीन १००० लाख 
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पौण्ड' का अंशदान नई दिल्‍ली के व्यय और केन्द्रीय सरकार के युद्धोत्तरकालीन 
घाटे के बजटों के फलस्वरूप था। इन श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए भारत 
में लगातार युद्धधालीन ऋण लिये गए । इंगलैण्ड के द्रव्य-वाजार पर वहीं की सरकार 
द्वारा युद्ध के लिए माँगे हुए कर्ज का भार पहले ही शक्ति-भर पड़ चुका था गौर भारत 
से १६९१७ में ५३ करोड़ रु० का और १६१८ में ५७ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो 
चुका था | इससे और अधिक ऋण पाने की आशा भी थी । युद्ध-काल में भारत की 
घन के बाजार की ऋण देने की शक्ति का जो परित्रय मिला वह युद्धोत्तर-काल में भी 
जारी रहा। युद्ध-सम्बन्धी ऋण की बड़ी मात्रा के अतिरिक्त इस ऋण की एक दूसरी 
विशेपता ऋण देने वालों की संख्या थी । इसके लिए हमें प्रभावशाली विज्ञापन और 
लोक-ऋणा प्रशासन द्वारा अधिकाधिक सुविधाश्रों, जो राज्य के खज़ानों और उप- 
खज़ानों में प्राप्त थीं, का आरभारी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में डाकखाने की 
युद्ध-सम्बन्धी ऋण शाखा और कंश सर्टिफिकेट की प्रणाली, जिसे सरकार की ऋण- 
नीति में स्थान मिला था, विशेष उल्लेखनीय है । 

ट्रेजजी बिल १६१४-१८ की लड़ाई की देन थे, जो सर्वप्रथम १६९१७ के 
ब्रिठिश युद्ध-कार्यालय की दरफ से सरकार द्वारा वित्तरा के लिए जारी किये गए | 
युद्धोत्तर-काल में आय की कमी पूरी करने के लिए ये फिर जारी किये गए थे, जबकि 
पुराने बिलों की रकम नये बिल जारी करके अदा की गई थी। श्रन्त में ट्रेज़री बिल 
की बहुत बड़ी बकाया रकम लम्बी अवधि के ऋण से प्राप्त धनों द्वारा दी गई, 
जोकि अच्छे अ्र्थ-प्रवन्ध की दृष्टि से श्रनुचित थी । १६२६-३० से ट्रेंजुरी बिल का 
जारी करना केन्द्रीय अथे-प्रबन्ध का एक साधारण काय॑ हो गया है। 

यहाँ पर युद्ध-सम्बन्धी भारतीय सुरक्षा बचत आन्दोलन का उल्लेख करना 
श्रावर्यक है, जोकि जून १९४० में ३% छ: वर्षीय डिफेन्स-बाण्ड्स, दशवर्षीय डिफेन्स 
सर्टीफिकेट और व्याजयुक्त बाण्ड्स को जारी करके आरम्भ किया गया था। युद्ध 
सम्बन्धी राज्य-ऋण की योजना में छः वर्षीय डिफेन्स वाण्ड मूख्य थे और इनसे 
४५ करोड़ रुपया वसूल हुआ, जिसमें से ३३ करोड़ रोकड़ में श्रौर बाकी ५% के ऋण 
(१६४०-४३) परिवर्तित करके वसूल हुआ । १ फरवरी, १६४१ से छः वर्षीय सुरक्षा- 
पत्र (डिफेन्स बाण्ड) के स्थान पर ३% का दूसरा सुरक्षा ऋण (डिफेन्स लोन) 
प्रधिक लम्बी अ्रवधि के लिए जारी किया गया । १६४२-४३ में सुरक्षा ऋण में 
लोगों ने ११५ करोड़ रुपया लगाया । बाद में तीसरा, चौथा तथा अन्य श्रनेक ऋरा 
जारी किये गए, जिनमें १६४३-४४ में कुल २७६ करोड़ रुपया जमा हुआ और यदि 
युद्ध के आरम्भ-काल से ही हिसाव लगाया जाय तो कुल ५४७ करोड़ रुपया जमा 
हुआ । ऊपर वरश्शित ऋणों में अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफेन्स 
सविस प्राविडेण्ट फण्ड आरम्भ किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए 
* १६४८ में युद्ध के श्रीर श्धिक चलने की दशा में युद्ध-सम्बन्धी ४५० लाख के शअ्रतिरिक्त अंशदान 
का बचन दिया जा चुका था, परन्तु १६१६-२० में अफ़गान-युद्ध के कारण १६० लाख पौण्ड का भारी 


पत्र हो जने के कारय युद्ध-सखन्धी पअंशदान की मात्रा बहुत घटा दो गई 





न 
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नियमित रूप से रुपया जमा करने की सुविधा हो गई । एक सरल ढंग सर्वसाधा रण के 
लिए रुपया जमा करने का पोस्ट आफिस डिफेन्स सेविग्ज़ बैंक अकाउण्ट की नई योजना 
द्वारा प्रचलित किया गया, जिसमें जमा किया हुआ रुपया माँगने पर नहीं बल्कि युद्ध- 
समाप्ति के एक वर्ष बाद मिल सकता था । इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें ब्याज 
की दर साधारण पोस्ट सेविग्ज़ बैंक भ्रकाउण्ट से १% अधिक रखी गई । 

३१ साचे, १९३६ को कुल व्याज देने वाला नियमित ऋण ११४८ करोड़ 
रुपये का हो गया था । इसमें स्टलिग ऋण और रेलवे एनुइटी का ४४५४ करोड़ रुपया, 
रुपये के ऋण और ट्रेजरी बिल का ४८४ करोड़ रुपया श्रौर धिना कोष के ऋणा 
सेविग वेंक डिपाज़िट और प्रोविडेण्ड फण्ड का २२६९ करोड़ रुपया सम्मिलित था। 

१६३७-३८ से भारत के लोक-ऋरण की निम्न मुख्य विशेषताएँ रही हैं--- 
(१) व्याज वहन करने वाले भारत सरकार के ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि 
(जिसमें अनिश्चित काल के ऋण और निश्चित काल के ऋण सम्मिलित थे); (२) 
१९४२-४३ तक सावधि झौर बिना अवधि के ऋण की मात्रा में, जो किसी सीमा तक 
स्टलिंग ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में प्रचलित किये गए थे, निरन्तर वृद्धि; (३) 
१६४२-४३ तक अल्पकालीन ऋणा में वृद्धि, जिसका प्रतिनिधित्व ट्रेज़री विलों द्वारा 
किया जा रहा था, जिनकी मात्रा युद्ध के पहले से ६ ग्रुनी बढ़ गई थी और जो 
स्टलिंग ऋएा की अ्रदायगी के लिए प्रचलित किये गए थे; (४) अगले चार वषं में 
अल्पकालीन ऋचा में कमी होना और अ्निश्चित काल के ऋणा की मात्रा में वृद्धि; 
(४) १६४२-४३ तक छोटी मात्रा में बचत में कमी, पर बाद के वर्षो' में फिर से 
मात्रा बढ़ना (विशेषकर नेशनल सेविग्ज सर्टीफिकेट के प्रचलन के कारण); और 
(६) स्टलिंग ऋण का अन्त, जो युद्ध के समय में रुपये के ऋण से बढ़ गया था आदि । 

१६४२-४३ से युद्धकालीन वित्त-सम्बन्धी विकास का नया रूप आरम्भ हुआ, 
जिसकी एक विज्ञयेषत्ता लोक-ऋणा की वृद्धि की गति में तीत्रता तथा युद्धकालीन 
व्यय में निरन्तर वृद्धि के कारण घाटे के बजट श्रौर मुद्रा-प्रसार का बढ़ता हुआा 
भार था ।१ 


१. १६४८-४६ से भारत का यह दायित्व बढ़ता ही रहा है और १६४३-५४ में यह २६६५ करोड़ रु० 


था। इसमें से २५५४ करोड़ रु० आन्तरिक ऋण था तथा शेष १४१ करोड़ रु० वाह्य ऋण था १६५४- 
भ५ में भारत का ऋण वढ़कर ३०३६ करोड़ रु० हो गया। इसमें से २६०० करोड़ रु० आन्तरिक 
आर १३६ करोड़ र० बाह्य ऋण था। आशा की जाती है कि माचे, १९५६ के अन्त तक ऋण में ४७० 
करोड़ रु० की वृद्धि होगी और ऋण बढ़कर ३५०६ करोड़ र० हो जायगा । 
यत वर्षों में मारत के वाह्य ऋण में स्टर्लिंग ऋण के साथ ही डालर ऋण भी प्रकट होने लगा 
दै। नीचे दी हुई तालिका भारत के वाह्म ऋण के इस पहलू को स्पष्ट कर रही है । 
डालर ऋण 
मार्च १६५०... १६७७ करोड़ २० 
9 १6४५१ चंडाहु० 3 + 
3 २६ए२ ४१२००४ ,), 39 


हे १६५३ ११३ ५७४ हक रा हर 
(रिज्ञव बेंक की रिपोर्ट स आन करेन्सी एन्ड फिनान्स से) 


४९४ भारतीय अथशास्त्र 


निम्न तालिका में विभिन्‍न प्रकार के लोक-ऋणों का विवरण १६३६-४० से 
१६४६-५० तक का दिया हुश्रा है । 
केन्द्रीय सरकार का वर्ष के अन्त में ऋण 
(करोड़ रुपयों में) * के 
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(१) स्टलिंग लोन | ४३६"१०, ३४१६| ३३८४ 
(२) रुपये का 


ऋण ४५०.२३(१२१२ १४ १४६२९२० ५२६"७३१५१७"०६ ४७८३१ १४६६७५ 
(३) छोटी मात्रा में 





बचत १३५१५ १५९ १८| २२१५२ २७३२० २३३११०| २७१७३| ३०६२६ 
(४) ट्रेजरी बिल ] 


ओर मार्गोपाय 
ञ्रि भ४ ७० पहु७० प३- ३३ ७६२० पहुपड| ३७३११ ३७८३३ 
(५)कुल व्यान वाले 
ऋण (जिनमें 
निश्चित काल 
वाले ऋण तथा 
जमा की रकम 
सम्मिलित है) [१२०३*८६ 

















१८६०*४४ २२८२'३८२३५९३६(२१६२'३२४२४४० २७ २४५८ ६४ 
२६. ऋण-निष्क्रण--१६१४-१८ के युद्ध के पहले लोक-ऋण दो प्रकार से हाए. 
कम किया जाता था । एक ढंग पर पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें 
अ्रतिरेक आय का प्रयोग पूजी के रूप में रेल, सिंचाई के साधनों आदि पर किया 
जाता था, जिससे सरकार का ऋण लेना बचता था और अनुत्पादक ऋण में उतनी' 
कमी होती थी । दूसरे ढंग का अनुस रण कुछ रेलों की खरीदारी के सम्बन्ध में लिये 
हुए ऋण का निष्क्रमणा (रिडेम्पशन) "करने के प्रयोग में किया गया । इस ऋण का 
एक अंश (जों ऋण के मूलधन और व्याज की शअ्रदायगी के लिए प्रचलित किये गए 
थे ) परिनियत दायित्व के श्रन्तर्गत रेलवे वापिक वृत्ति (एनुइटी) देकर कम किया 
गया और किया जा रहा है। इसी प्रकार इण्डिया स्टाक, जिसके लिए रेलवे के 
शेयर-होल्डरों को अपनी वापिक वृत्ति से मौलिक कम्पनियों की जिनसे रेलके 
खरीदी गई थी, प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीजु) में बदल लेने की श्राज्ञा प्राप्त थी, 


<£, भारत के लोक-ऋणु --आन्तरिक एवं वाह्य--के हाल के अकिड़े निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं-- 


(रोकड रु० में) 
मा रुपये का ऋण वाद्य ऋण 
१६५० २४६२*७१ ड३ ३८ | 
१६५१ रड७२* २४ डहापर 
श्ह्श्र र४५६ ८३ ३६-६६ 
१६५३ र४६२'द२ १८३ 


।झ। 


दिये हुए वाद्य ऋण में डालर ऋण भी सम्मिलित दें । १६५३-५४ और १९५४-५५ के ऋण के 
खन्ध में इससे पहला परादटिप्पणी में कद्दा जा चुका दे । 


श 
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रेलवे के हिसाब में प्रदर्शित किसी शोधन-कोष ( सिंकिंग फृण्ड ) द्वारा कम किया 
जा रहा था। १६१४-१८ के युद्ध-काल में एक शोधन-कोप की स्थापना १६१७- 
के ५% युद्ध-ऋरा के प्रचलन के सम्बन्ध में हुई थी। सरकार ने ऋण का १३% 
ऋण प्रतिभूतियों (लोन सिक्योरिटीज) को, जब तक कि उनका बिक्री का मूल्य जारी 
किये जाने के मूल्य से कम था, खरीदने और रद्द करने के लिए अलग रखने का 
निर्णय किया । इसके अतिरिक्त लगभग ५००,००० पौण्ड का भारत की युद्ध अंध- 
दान के बकाया भाग की देयता का भी वाधिक प्रवन्ध किया और १६२१-२२ से 
निर्णीत ८० लाख रुपये की ऐच्छिक देन का ५% ऋण के लिए श्रतिरिक्त श्रवक्षयण 
कोष का भी प्रबन्ध किया । 
परन्तु यह स्थिति अनायास ही उपस्थित हो गई थी श्रौर ऋणा के निष्क्रयणा के 
प्र पर कभी भी वैज्ञानिक और नियमित रूप से विचार नहीं किया गया था । किसी 
देश की शआ्रान्तरिक और वाह्य साख कायम रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि उस 
देश में ऋण की अदायगी की एक विचारपूर्ण योजना हो, ताकि पुराने ऋणों के पूरे 
होने पर नये ऋण सरलता से लिये जा सकें और उपयुक्त व्याज पर जितनी पू जी 
की श्रावश्यकता हो प्राप्त की जा सके । सर बेसिल ब्लैकेट के सुफाव पर दिसम्बर, 
१६२४ में विधानसभा ने एक नियमित ऋण-निष्कयरा की योजना को स्वीकार कर 
लिया । सर बेसिल ने यह सुझाव दिया था कि ऋण की शभ्रदायगी के किसी नियमित 
कार्यक्रम को -हूंढ़ निकालने का उपाय कुल ऋण को विचाराधीन रखकर, उसके 
आधार पर रखी हुई पूंजी की सम्पत्ति की परीक्षा करके प्रत्येक प्रकार के ऋण-शोधन 
का एक उपयुक्त समय नियत करना है । इस योजना के आधार पर वित्त-मन्त्री से 
६ दिसम्बर, १९२४ को एक योजना की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम पहले 
पू वर्ष तक ऋण के घटाने और बचाने के लिए साल-भर की आय में से ४ करोड़ 
रुपया प्रतिवर्ष अलग रखने का निश्चय किया गया | इस रकम के साथ ३१ मार्च, 
१६२३ को जितना ऋण शेष था उसके शरीर प्रत्येक साल के श्रन्त में शेप ऋण के 
अन्तर का १/८०वाँ भाग भी उसमें सम्मिलित था। इस कार्य के लिए स्टलिंग ऋण 
को रुपये के ऋण में १५ र० प्रति पौंड* की दर से परिवर्तित किया जा सकता था। 
सर वेसिल ब्लैकेट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रस्ताव के अनुसार शोधन-कोष 
(सिंकिंग फ़ण्ड) उस समय तक ऋण की वास्तविक मात्रा को नहीं घटायेगा जब तक 
कि प्रत्येक वर्ष नई पूजी के व्यय करने की बड़ी-बड़ी योजवाएँ सामने रहेंगी, वरन्‌ः 
उसमें से अनुत्पादक भाग को कम करेगा। इस श्रकार धत की मात्रा का जो प्रवन्ध 
किया गया था वह एक प्रकार से उत्पादक पूजी-व्यय के श्रति श्राय में से अंशदान 
कहा जा सकता है । इसलिए इसे यदि आय में से ऋण के बचाने और घटाने के लिए 
शोधन-कोष के स्थान पर अंशदान कहा जाय तो अधिक उपग्ुक्त होगा । 
१६३० से पहले-पहल कंश सर्टिफिकेट का देयता को पूरा करने के विचार से 
पर्याप्त प्रबन्ध किया गया और उस समय से उन्हें राज्य के ऋण का हर अंश माना 
१. देखिए, इंण्ड्याज़ पालियामेस्ट, खएड १०, एृष्ठ २७५ । 


छष् न कह कफ की कै आऔ के के के के के 


जाने लगा । 

१६३०-३१ के अपने बजट-सम्बन्धी भाषण में वित्त-मन्त्री ने कहा था कि 
रेल-विभाग की रूढ़ियों (कन्वेंशन्स) में (जो देश की श्राय में एक निद्िचत मात्रा 
वाधिक अंशवान के रूप में दिया करता है और जो पूरा-का-पुरा उस विभाग की पूणी * 
के लिए शोधन-कोष में प्रयुक्त होता है) तथा ऋण-निष्क्रमण-योजना की छढ़ि में 
साम्य होने के कारण यह अधिक अच्छा होगा, यदि बाद के सुभावों को ज्यों-का-त्यों 
छोड़ दिया जाय और आगे चलकर जो श्रर्थ-प्रवन्ध का पुनविलोकन किया जाने वाला 
है, उस समय इसका भी विचार किया जाय । इसलिए यह॒निरंय किया गया कि 
अब १६३०-३१ के बाद से पहले ही की तरह प्रबन्ध किया जाय, सिवाय इसके कि 
स्टलिंग ऋएा को १५ रु० के स्थान पर १३३ रु० की दर से रुपये में परिवर्तित कर 
लिया जाय ।! १६३३-३४ से ऋरणा को बचाने तथा घटाने की रकम घटाकर ३ 
करोड़ रुपया इस आधार पर कर दी गई कि भारत सरकार के ऋण का ६०% रेल 
विभाग के ही कारण था, इसलिए शोधन-कोष-पद्धति के श्रभुसरण से, जोकि १६३३- 
३४ में लागू थी और जब तक रेल-विभाग ने सामान्य आय में अंशदान देने की प्रथा 
को फिर से आरम्भ नहीं किया था, सामान्य बजट पर अनुचित भार पड़ जायगा । 
यद्यपि यह शर्त हाल में विशेष स्थिति के उपस्थित हो जाने के कारण पुरी हो गई, 
फिर भी आरम्भ की ऋणा-निष्क्रयण-योजना लागू नहीं की गई और प्रतिवर्ष ३ करोड़ 
रुपया के हिसाब से ऋण के घटाने और बचाने के लिए कर दिया जाता है । है 

जो ऋण भारत में लिया जाता है उसे रुपये का ऋण कहा जाता है, क्‍योंकि रुपये 
में ही यह प्राप्त होता है भौर मूलघन तथा ब्याज आदि सब रुपये ही में अ्रदग किये जाते 
हैं। इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि रुपये का ऋण देश के ही श्रन्तर्गत 
पाया हुआ ऋण है और इसे केवल भारतीयों ने ही दिया है। रुपये के ऋण का 
श्रधिकांश भारत में ही प्राप्त होता है, पर उसका कुछ अ्रंश ऐसे लोगों द्वारा भी प्राप्त 
होता है जो इंगलेण्ड में रहते हैं और उसी देश में अपने ऋण पर ब्याज प्राप्त करते 
हैं। भारत में रुपये का ऋण दो भागों में विभाजित है--प्रथम भारतीय विनियोजक 
और दूसरा यूरोपीय विनियोजक । यह सुझाव दिया गया है कि सभी ऋण चाहे 
रुपये के हों श्रौर चाहे स्टर्लिंग के, चाहे भारत में प्राप्त हुए हों भौर चाहे इंगलेण्ड में 
यदि गैर-भारतीयों द्वारा दिये गए हैं तो वाह्य ऋण हैं श्रौर यदि भारतीयों द्वारा दिये 
गए हैं तो आन्‍्तरिक ऋण हैं । यदि इस प्रकार देखा जाय तो हमारा अधिकांश ऋण 
अभी हाल तक वाह्य ऋण ही था | 
३०. स्टलिंग ऋण की वापसी--१६३७ में स्टलिग ऋरा की वापसी का आरम्भ 
हुआ था, पर स्टलिंग विप्रेपण में कमी आ जाने के कारण इसे अ्रस्थायी रूप से 
रोक दिया था। युद्ध श्रारम्भ हो जाने के बाद से व्यापारिक सन्तुलन की अनुकूलता के 

न्तर बढ़ने के कारणा १६३६ में बहुत बड़ी मात्रा में लन्दन में पौण्ड-पावना 
त हो गया था, क्योंकि (१) भारत ने यूड्ध में इंगलैण्ड के हिस्से का जो व्यय किया 
जद सापण, १६३०-३१, पैरा २५-२६ और वित्त सेक्र टरी का स्मारक १६३१-३२, पैरा ३२। 
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था और बहुत सी वस्तुएं और सामान, जिसके लिए पहले भारत ने ही मुल्य दिया 
था, वह सब इंगलैण्ड की सरकार से वापस मिलना था, (२) चेटफील्ड कमेटी की 
सिफा रिशों के अनुसार सुरक्षा सुविधाओं के अ्र्वाचीन बनाने में जो व्यय हुआ था, उस 
मद में इंगलेण्ड से अंशदान मिलना था तथा (३) लन्दन में भारत सरकार की ओर से 
चाँदी की बिक्री से प्राप्त आय भी भारत को मिलनी थी | इन साधनों के कारण यह 
सम्भव हो सका कि पुराती योजना फिर से चालू कर दी जाय, जिसमें रिजर्व बेंक को 
अधिकार था कि वह भारत की बिना श्रवधि वाली पौण्ड प्रतिभृतियाँ खुले बाजार में 
खरीद ले श्रौर उन्हें भारत सरकार के पास विलोपन (केन्सेलेशन) के लिए भेज दे । 
उनके स्थान पर रुपये का ३% और ३३%का बिना अवधि वाला ऋण बाजार की 
आवश्यकतानुकूल जारी कर दिया जाय। १६४० में स्टलिंग की वापसी की एक 
और योजना जारी की गई, जिसमें भारतीय पौण्ड-ऋरणादाताओं को इस वात का 
अवसर दिया गया कि यदि वे चाहें तो उसे रुपये के ऋण में परिवर्तित करवा लें, 
श्रथवा छः तिथियों के पौंड-ऋण को रुपये के ऋण में बदलवा लें । इस योजना में 
पौण्ड-ऋणुदाता यदि चाहते तो स्वयं ही इंगलैण्ड के बैंक के खाते से रुपये के ऋरा में 
बदलकर भारत में रिजर्व वेंक की किसी शाखा के खाते में उसे रजिस्टर करवा लेते । 
इंगलैण्ड में भारतीय रिज़व बेंक द्वारा काफी खरीदारी की गई झौर इस प्रकार प्राप्त 
श्कम ८ फरवरी, १६४१ को २०५ लाख पौण्ड हो गई थी । 
जी इस तिथि को अनिवाय रूप से भारत के सावधि पौण्ड ऋण को इंगलेंण्ड की 
सरकार के सहयोग से खरीदकर दे देने की घोषणा की गई, जिसकी मात्रा लगभग 
१२० करोड़ रुपये की थी । इंगलेंड की सरकार ने भारत की सहायता की श्रौर अपने 
विज्येष अधिकार के प्रयोग से श्राज्ञा जारी की कि इंगलिस्तान के निवासी, जिनके 
पास भारत के सावधि ऋण का कागज हों, वे उनके हाथों बेच दें ताकि वे उन्हें 
बाजार के प्रचलित मूल्य पर भारत सरकार को दे देवें, जो मूल्य भ्राज्ञा प्रचलित करते 
समय बाजार में हो) और इस प्रकार ऊँचे उठते बाजार में खरीदने के विकल्प से बच 
जायें। ऐसी ही आराज्ञा भारत सरकार द्वारा भारत-निवासियों के लिए भी जारी की 
गई जिनके पास पौंड ऋण के कागज थे। श्रव इस ऋणखा-वापसी के श्रर्थ-प्रवन्ध 
की कार्य-प्रशाली को स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी दो दक्षाएँ थीं--पहली, जब 
भारत सरकार रिजव वेंक से पौण्ड खरीदती थी और दूसरी जब भारत सरकार को 
पौण्ड के बदले में रुपया देना पड़ता था। भारत फे रिजवे बैंक के अधिकोषण और 
निष्कासन विभाग (बेकिंग एण्ड इश्यू डिपार्टमेण्ट) में बहुत सी पौण्ड भतिभूतियां और 
पौण्ड-पावना जमा थीं, जिन्हें उसने युद्ध के आरम्भ से भारत के पौण्ड ऋण को खरीदने 
के लिए इकट्ठा कर रखा था | 
२८ श्रप्रैल, १६४१ की भारत सरकार को एक विज्ञप्ति के अनुसार ८ फरवरी 
१६४१ को भारत के सावधि ऋण का अंकित सूल्यं लगभग ८४० लाख पोण्ड था 
और उसका बाजार में मूल्य करीब ८६० लाख पौण्ड था। अनिवायें छप से 
आरत भौर इंगलेण्ड में खरीदा हुआ भारतीय पौण्ड ऋण क्रमशः ५६० लाख पौण्ड और 
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११० लाख पौण्ड था, जो कुल मिलाकर लगभग ७०० लाख पौण्ड का होता था । 
बचा हुआ १४० लाख पौण्ड वह ऋण था जिसे इंगलैण्ड और ब्रिटिश भारत से 
बाहर के लोगों ने दिया था । ८५० करोड़ रुपये के अ्रंकित मूल्य के ऋण-पन्नों को देने 
के लिए भारत सरकार को ८८ करोड़ रुपये का बन्दोबस्त करना पड़ा । इसमें से श्राधा 
फिलहाल रिज़र्व बेंक को रुपये के ऋण के निष्कासन द्वारा और आधा बेंक से श्रस्थायी 
रूप से कामचलाऊ ऋण द्वारा, जोकि धीरे-धीरे चुका दिये जाते, अदा किया गया ।" 

दूसरी भ्रनिवाये योजना का निर्णय २४ दिसम्बर, १९४१ को हुआ । उसके 
बाद ही ३३% के पौण्ड ऋण का निष्क्रमण १६४२-४३ में किया गया । कुल ऋण 
का श्रंकित मूल्य, जिसका निष्क्रयण १ भ्रप्रेल, १६९३७ से ३१ मार्च, १९४३ तक किया 
गया, ३०७२*६ लाख पौण्ड था श्रौर बदले के रुपयें-ऋरण के सृजन द्वारा २३४६७ 
करोड़ रुपये के मूल्य तक सहायता दी गई थी । भारत सरकार के पौण्ड-ऋरण भर 
रेल के ऋण-पत्रों की खरीद और विलोपन की मात्रा १६४३-४४ में ३० लाख पौण्ड 
थी जिनको सरकासी रोकड़ से सहायता दी गई । 

१६४३-४४ में ऋण चुकता करने की विभिन्‍न योजनाएं पूरी होने के साथ-साथ 
१९४४-४४ में जो ऋणा अदा कर दिया गया था, उसका सम्बन्ध चुकता किये गए 
ऋणरा-पत्रों के विलोपन से था, जिसे पहले नहीं दे दिया गया था। इनके श्रतिरिक्त, 
(१) मद्रास भौर दक्षिणी मरहट्टा रेलवे, (२) साउथ इण्डियन रेलवे श्र (३) बंगाल 
नागपुर रेलवे क्रमश: ५२८ लाख पौण्ड, ११९१ लाख पौण्ड श्रौर ३६ लाख पौण्डे 7: 
का मूल्य देकर खरीदी गई थीं। १९४५-४६ में इधर-उघर की देनदारो, जिसका 
भ्रंकित मूल्य २-८ लाख पौंड था, ३७ लाख रुपये में और १६४६-४७ में ७-६ लाख 
पौण्ड के भ्रंकित मुल्य की देनदारी १*०६ करोड़ रुपये में वापस की गई ॥* 


१. अन्तिम व्यवस्थापन जून, १६४१ में किया गया, जिसके अनुसार पौण्ड के बदले रुपये 
के ऋण की ३२% को भारत सरकार के नये रुपये के ऋण का रूप दिया गया । जून, १६४१ के अन्त 
तक कुल रक्रम, जो इस प्रकार बदली गईं, २८'५६ करोड़ रुपया थी। देखिए, 'रिज़ञवे बैंक की वार्षिक 
रिपोर्द (१६४१), पृष्ठ १७। 

२. १६५३-४४ में ००३ लाख पौरढ के अंकित मूल्य का स्टलिंग ऋण ३ लाख की लागत पर 
वापस किया गया। १६५४-५५ में १ लाख पौरड का स्टर्लिंग ऋण ०१४ करोड़ रुपये की लागत पर 
वापस किया गया। १६५४-५४ के अन्त में कुल वापस किया हुआ ऋण ३२६१ लाख पौर्ढ और इसके 
लिए स्तजित रुपये २७४"२ करोड़ ये । 


नीचे दी हुईं तालिका इस सम्बन्ध में आधुनिक स्थिति प्रकट कर रही दै-- 


ऋ्रय-मृूल्य कैच 
अंकित मूल्य | | प्रतिरूप ख़तजित रुपया 
(दस लाख पौर्ड में) (दस लाख पौण्ड में) (करोड़ रुपया) (करोड़ रुपया) 
२६४९५५० ००८ 9००८ ०१२ बज 
१६५०-५१ ०*०४ "०४ ००५ ०१०१ 
भटशर-एन ००६ ०९०७ ००७ ०१०९ 
२६५२-५३ 9०*6प८ ००७ ०१० ००७ 
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पौर्ड ऋण की सात्ना जो १६३७-ई८ से खुकला की गई * 
श्रेकित मूल्य विक्रय मूल्य रपये जो जजित 
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प्रू०० भारतीय अर्थशास्त्र 


पिछले पृष्ठ पर दी हुई तालिका में १६३७-३८ से १६४५-४६ तक प्रतिवर्ष 
चकता और विलोपित ऋण की मात्रा दी गई है और १६४६-४७ में ऋण चुकता करने 
की श्रनेक योजनाओं के श्रस्तगंत जो ऋण विलोपित किया गया उसका विवरण भी है। 

स्टलिंग दायित्वों के स्थान पर रुपये के प्रतिस्थापन से देश को वास्तविक लाभ 
होगा । बाह्य दायित्वों की समाप्ति का अर्थ यह है कि देश के सुरक्षित रोकड़ अर्थात्‌ 
स्वर्ण तथा बाह्य सम्पत्ति पर भार कम होगा, जो समुद्र-पार का व्यापार कम होने पर 
प्रकट होने लगता है । पारिभाषिक दृष्टिकोश से भारत और इंगलेण्ड के ऋणी और 
साहुकार का सम्बन्ध अत्यन्त भारमय था। स्टलिग-ऋण की वापसी भारत की ऋगिएता 
कम करके और उसकी श्रौद्योगिक प्रगति को प्रकट करने के साथ ही द्रव्य-सम्बन्धी 
अधिक स्वस्थ परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगी ।१ वित्तीय दृष्टिकोण से भारत की बाह्य 
स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है, अतएव रिज़वे बेंक कम अनुपात में बाह्य सम्पत्ति रखने में 
समर्थ हो सकेगा। प्रसंगतः स्टरलिग-स्टाक से रुपया प्रतिश्रृत्तियों में परिवततित करने से 
भारत में सर्वेश्रेष्ठ प्रतिभुतियों का बाज़ार विस्तृत होगा तथा विनियोजक संस्थाश्रों की 
झरावश्यकताओं की पूर्ति होगी । 
३१. पौणड-पावना--पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के भाग के रूप में भारत सदेव से 
इंगलिस्तान में स्टलिंग रखता आया है। रिज़र्व बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तगंत 
निर्ग म-विभाग ( इश्ू डिपार्टमेण्ट ) की सम्पत्ति का कम-से-कम ४० प्रतिशत स्वरा का 
या स्वर्ण-सिक्के अथवा स्टिंग प्रतिभतियों के रूप में होना श्रावश्यक है। साथ ही 
शर्ते यह भी थी कि स्वर्ण की मात्रा का मूल्य कम-से-कम ४० करोड़ रुपये हो । 
सित्तम्वर, १६३६ में पौण्ड-पावने ५२० लाख पौण्ड थे। १४ अगरुत, १६४७ को यह 
११३७० लाख पौण्ड थे। पोण्ड-पावना एकत्रित होने का मुख्य साधन युद्ध के लिए ब्रिटिश 
सरकार और मित्र देशों द्वारा भारत से भण्डार और अन्य वस्तुओं का क्रय था। इस 
क्रय के लिए रुपया रिजर्व वेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट की उस घारा के अन्तर्गत प्राप्त 
किया गया, जिसके श्रन्तर्गंत वेंक असीमित मात्रा में स्टलिंग खरीदने के लिए बाध्य 
था। देश के द्रव्याधिकारियों द्वारा मुद्रा के अत्यधिक विस्तार को रोकने के लिए 
निर्मित क़ानून युद्ध के समय इंगलैण्ड के इश्ारे पर मुद्रा के श्रसीमित विस्तार का 
कारण बन गया ।” भारत में की गईं खरीद के लिए ब्रिटिश सरकार लन्दन में 
स्टलिंग द्वारा भुगतान करती थी, जो रिज़र्व बेंक को स्थानानतरित कर दिए जाते थे 
ओर बदले में रिजवे बेंक उतने ही मूल्य के नोट जारी कर देता था| (जैसा हम पहले 
ही देख चुके हैं, मुद्रा का यह असाधारण विस्तार उसी अनुपात में उत्पादन की वृद्धि 
न होने के कारण १६४० से भारतोय मूल्यों की भयानक वृद्धि के लिए उत्तरदायी '- 
था | ) पोण्ड-पावना भारतीय जनता का भारी त्याग प्रदर्शित करते हैं, जो भारत की 
अपनी सुरक्षा की लागत तथा ब्रिटेत और मित्र-देशों की सरकार के युद्ध-सम्बन्धी 
प्रयामों के लिए वस्तुएं घोर सेवाएँ प्रस्तुत करने के कारण कठोर अभाव और मुद्रा- 
स्फीति के रूप में प्रकट हुआ । यह लागत भी भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 


2. देखिए, 


पय०, टाश्स्स भांफ़ इंडिया?, श्र फरवरों १६४१ । 


घर 


की, ता खाक पा 8. पा 


वाइसराय के अप्रणातन्त्रात्मक आदेश से युद्ध में सम्मिलित होने के कारण उठानी 
पड़ी। अ्रतएव भारत का पुरा भुगतान मिलने का अधिकार बहुत ही हृढ़ है श्रौर 
उसके प्रति पहले की अपेक्षा अब बहुत कम विरोधी हैं। 

३१ दिसम्बर, १६९४७ तक की अवधि के लिए भारत के पौण्ड-पांवनों के 
सम्बन्ध में एक अन्तर्कालीच समभोते ( इण्टरिम एग्रीमेण्ट ) पर,लन्दन में १४ श्रगस्त, 
१९४७ को हस्ताक्षर हुए। इस समभोते की मुख्य बातें निम्त थीं--- 

(१) रिज़र्व बेंक को दो खाते रखने के लिए कहा गया ) खाता नं० १ खास 
चालू खाता होगा, जिसमें परिवर्तंनीय मुद्रा होगी । पौण्ड-पावने से दी जाने वाली 
रक़्म और भविष्य की श्रजित राशि इसी खाते में जमा की जायगी । 

खाता घं० २ शेष एकत्रित राक्षि होगी । 

(२) खाता नं० १ में ३५० लाख पौण्ड जमा करना था। यह राशि भारत के 
विदेशी लेन-देन के चालू खाते में १५ जुलाई से ३१ दिसम्बर तक के घाटे को पूरा 
करने के लिए थी । 

(३) ३५० लाख पौण्ड के अलावा विदेशों को भुगतान करने के साधनों की 
कमी पूरा करने के लिए खाता नं० १ में २०० लाख और जमा किया गया। 
व्यवहारतः किसी भी मुद्रा में परिवर्ततीय और प्रयोग करने योग्य कुल राशि ६५० 


लाख पौण्ड थी । 
जनवरी, १९४८ में यह समभौता छोटे-मोटे परिवततेनों के उपरान्त ६ महीने 


के लिए और बढ़ा दिया गया। जुन १९४८ में समभौता समाप्त होने वाला था, 
श्रतएव बातचीत करने के लिए एक दल लन्दन भेजा गया, जिसके फलस्वरूप ६ जुलाई, 
१९४८ के एक नये समभौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बातें निम्न थीं-- 

(१) भारत में इंगलिस्तान के भण्डार--१ अप्रैल, १९४७ को दिये गए सारे 
भण्डारों श्रादि के पूरे भर अन्तिम भुगतान के लिए १००० लाख पौण्ड (१३३ करोड़ 
रुपये) दिया जायगा । 

(२) स्टलिग पेन्शन (निवृक्ति-वेतन)--इंगलिस्तान की सरकार को १४७४५ 
लाख पौण्ड (१६९७ करोड़ रु०) दिया जायगा श्रौर भारत सरकार क्रमश: ह्ासमान 
वाषिक वृत्ति (एनुइटी) खरीद लेगी, जो १६४८ में ६३,००,००० पौण्ड से शुरू होगी। 
धीरे-धीरे ६० वर्ष में घृल्य हो जायगी । 

(वाधिक देयता ६२५ लाख पौण्ड (८ करोड़ रु०) के लगभग है। स्टर्लिंग 
निवृत्ति वेतनों का भुगतान पौण्ड-पावने से किया जायगा ।) भारत में प्रान्तों की देयता 
प्रति वर्ष दस लाख पौण्ड (१३ करोड़ रु०) से कुछ कम है और इन पेन्शनों के सम्बन्ध 
में भी ऐसी वाषिकी खरीदने का समभकौता किया गया । इस मद में २०४ लाख पौण्ड 


(२७ करोड़ रु०) का भुगतान करता था। 
(३) सुरक्षा-ब्यय योजना--अश्रविभाजित भारत के १६४६-४७ के श्रस्तिम 


लेखों के अनुसार भारत और इंगलेंण्ड के बीच सुरक्षा-व्यय निर्धारण योजना के भ्रन्त्गेत 
इंगलिस्तान पर ४९० लाख पौंड ( ६५ करोड़ रुपया ) था। इस योजना में 


प्र्०२ भारतीय अर्थशास्त्र 


भ्रवधि की अन्य देयताश्रों को ध्यान में रखकर श्रन्तिम रकम ६५० लाख पौण्ड (७३ 

करोड़ रु०) तिश्चित की गई । 

(४) पौण्ड-पावना की अदायगी--१ जुलाई, १६४८ से तीन वर्ष की भ्रवधि 

में इगलिस्तान 5८०० लाख पौण्ड पौण्ड-पावने में से देगा । और भारत खाता नं० १ 

में पौण्ड-पावने की इससे पहले अदा की गई रकम से ८०० लाख पौण्ड जमा रखेगा । 
दूसरे शब्दों में इन क्षीन सालों में निर्यात के श्रजंन को छोड़कर भ्राप्य विदेशी विनिमय 

१६०० लाख पौण्ड (२१३ करोड़ रु०) था । 

कुल पौण्ड-पावने लगभग ११,६०० लाख पौण्ड थे तथा सैनिक भण्डारों के 
लिए भुगतान करने, पेन्शनों के लिए वाधषिकी खरीदने और पाकिस्तान को उसका 
हिस्सा देने के बाद शेप रकम (जो ८५००० लाख पोण्ड श्रनुमान की गई थी १) देश की 
उन विदेशी-विनिमय की आवश्यकताशरों के लिए प्राप्त होगी जो चालू निर्यात से पूरी 
नहीं हो सकती थीं । 

(९) बहु-परिवतंनशीलता (मल्टीलेटरल कनवर्टिबित्विटी)--पहले वर्ष यानी 

१६९४८ में १५० लाख पोण्ड (२० करोड़ रु०) देने की व्यवस्था थी और ३ वर्ष के 

अन्त में स्थिति के पुनविलोकन की व्यवस्था थी । 

जैसा ऊपर (४) कहा जा छुका है सैनिक भण्डारों, पेन्शनों आ्रादि के मद में 
भुगतात करने के बाद भारत के पौण्ड-पावने 5००० लाख पौण्ड थे। यदि पहले तीन रे 

वर्षों में मिलने वाला १६०० लाख पौण्ड इसमें से घटा दिया जाय तो पौण्ड-प्रावने कुल” 7 

६४०० लाख पौण्ड के थे | यदि २००० लाख पौण्ड को रिज़र्व बेंक का साधारण सुर- 

क्षित कोष मान लिया जाय तो केवल ४४०० लाख पौंड पौण्ड-पावने शेप रहते हैं जिनकी 

अदायगी का प्रइन वतेमान समझौते के समाप्त होने पर जुलाई, १६५१ में उठेगा । ९ 

१. अवमूल्यन के पश्चात्‌ विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में निर्यात को प्रोत्साहित और आयात को सीमित 

करने की नीति ने विदेशी विनिमय के अरजन ओर सुरक्षण में देश की सहायता की। इस प्रकार १६५० 

के पहले ६ महीनों में पौण्ड-पावनों में ७ करोड़ रु० की वृद्धि हुई ओर वाद के ६ महीनों में ८ करोड़ 

रुपये की इंद्धि हुई और ३१ दिसम्बर, १६५० को कुल योग ८३५ करोड़ रु० हो गया । 

२. जून, १९५१ में समाप्त होने वाले स्टलिंग समझौते को ३० जून, १९५७ तक के लिए बढ़ा दिया 

गया और उसमें निम्त परिवर्तन किये गए-- 

(१) (करेन्ली) मुद्रा-सुरक्षित-कोंप के रूप में रिजव वेंक द्वारा रखे जाने के लिए खाता नं० २ से 
३१०० लाख पोण्ड खाता न० १ में स्थानान्तरित कर दिये गए। 

(२) १ जुलाई, १६५१ से १२ महीने की ६ शअवधियों में प्रत्येक वर्ष खाता नं० २ से खाता न० १ में 
अधिक-से-अधिक ३५० लाख पौण्ड स्थानान्तरित किया जा सकता था, वशतें कि (क) खाता न० 2 
की न्यूनतम राशि ३४०० लाख पौण्ड वनाये रखने के लिए स्थानान्तरण हो, या दोनों सरकारों को 
मान्य इससे कम रक्तम का स्थानान्तरण इसी उद्दे श्य से हो((ख) ३५०० लाख पौण्ड का स्थानान्तरण 
योग्य कोई भो भाग जो किसी अवधि में स्थानान्तरित न किया जाय, वह बाद के वर्षो में स्थानान्तरण- 
योग्य राशि में जोड़ दिया जाय; (ग) यदि किसी अवधि में भारत सरकार खाता नं० २ से ३५०० 
लाख पोण्ठ से अधिक लेने की आवश्यकता समझे तो वाद की अवधि में स्थानान्तरण-योग्य राशि 
५० लाख पाण्ड कर दी जायगी। यदि भारत सरकार वाद की अवधि में इससे अ्रधिक की आव- 


ह वित्त और . कर ५०३ 


जुलाई, १९४८ के समझौते के,श्रन्तर्गत दिये जाने वाले पौण्ड-पावने इगलैण्ड 
की अर्थ-व्यवस्था पर श्रभमावर्यक भार डाले बिना भारत के दृष्टिकोण से सन्तोषप्रद 
थे। पौण्ड-पावने में से पहले दी गई लगभग पुरी-की-पूरी रकम ण्यों-की-त्यों बनी 
रही और इससे नये समभौते के शअ्रन्तर्गंत श्रौर श्रधिक पौण्ड-पावने माँगने के लिए 
भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई । 
बहु-परिवरतंनीय स्टलिंग के सम्बन्ध में पहले वर्ष के १५० लाख पौण्ड के अ्रपर्याप्त 
होने के बावजुद अ्रन्य क्षतिपूरक कारण भी थे । ब्रिटिश सरकार और स्विद्जरलैण्ड 
के बीच हुए समभौते के भ्रनुसार उस देश को १६४७ के व्यापारिक सन्तुलन की 
प्रतिकुलता तक स्टलिंग में भ्रुगतान करने का श्रधिकार भारत को मिल गया। इसी 
प्रकार के प्रबन्ध ब्विठेत ने फ्रांस, स्वीडन और चेकोस्लोवाकिया के साथ किये । इनमें से 
कुछ मशीन और अभियायिकी उद्योगों के सम्बन्ध में उन्नत देश भारत की त्वरित 
आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ थे शौर इस सीमा तक श्रावश्यक श्रायात के 
सम्बन्ध में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जायगी श्रौर उसके 
सीमित डालर साधनों पर भार भी कम हो जायगा। ब्रिटेन भी भारत को ऐसी 
आवश्यक वस्तुएँ, जिनका भ्रुगतान स्टलिंग में किया जा सकता था जैसे तेल, कपास, 
अलौह-धातुएँ श्रादि, प्राप्त करने के सम्बन्ध में हर सम्भव सहायता देने के लिए 
तैयार था। 
54 प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 
३२, १६१६ के सुधारों के पूर्व के वित्तीय सम्बन्ध--१८३३ से १८७१ तक वित्त- 
शक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के ही हाथों में केन्द्रित थी शौर वही प्रान्तीय 
सरकार के व्यय की छोटी-से-छोटी वातों पर नियन्त्रण रखती थी। कुल श्राय भारत 
सरकार के हिसाब में डाल दी जाती थी और वहाँ से खर्च चलाने के लिए निश्चित 
अंशदान मिल। करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय श्रथ्थ-प्रबन्ध सें 
अपव्यय, कठोरता तथा संघर्ष और केन्द्रीय श्रथे-प्रबन्ध में श्रनिश्चितता चलती रही । 
“राज्य की आय का वितरण एक प्रकार से कलह का कारण बन गया जिसमें सबसे 
श्रधिक शक्तिवानू की विजय होती थी और न्याय को कोई स्थान नहीं था। चुकि 
मितव्ययता से प्रान्तों को कोई लाभ नहीं था इसलिए व्यर्थ के व्यय को बचाने की 
मन में कोई प्रेरणा नहीं उठती थी और प्रान्तीय झ्गय की ६बृद्धि प्रांन्त की स्थिति में 
सुधार नहीं कर सकती थी, इसलिए राज्य की आय बढ़ाने का विचार स्यूनातिस्युन 
हो गया था” (सर जॉन स्व ची)। यह 'निरर्थक समानता श्नौर सिद्धान्तवादी केन्द्रीयता' 
. ऐसे देश के लिए, जिसमें स्थानीय विविधता का झ्राधिक्य हो, नितान्त श्रनुपयुक्त थी । 
श्यकृता समझे तो दोनों सरकारें इसे आपस में तय कर लेंगी, (ध) ३० जून १६५७ को खाता 
नं० २ में जो कुछ भी होगा वह खाता नं० १ को स्थानान्तरित कर दिया जायगा । 
फरवरी १६५२ में पौर्ड-पावने के १६४५१ के समभोते को ३० जून, १६५७ तक के लिए 
बढ़ा दिया गया | जुलाई, १९५३ में एक औपचारिक समझौता और किया गया, परन्तु पौरड-पावने की , 
१९५१ की व्यवस्था में कोई परिवर्तेन नहीं किया गया । 


प्र्०४ भारतीय ग्रथज्ञास्त्र 


लाड्ड मेयो को वित्तीय विकेन्द्रीकरण के उपाय को ढूंढ निकालने की आ्रावश्यकता का 
घ्यान था, ताकि आय बढ़ाने में और मितव्ययता से प्रबन्ध करने में प्रान्तीय सरकारों 
का सक्रिय सहयोग और दिलचस्पी प्राप्त हो सके | उन्होंने १८७१ में 'प्रान्तीव सम- 
भौते! (प्राविन्शियल सेटलमेन्ट्स) की प्रथा आरम्भ की, जिसके श्रन्तेंगेत स्थानाथ 
प्रकृति के कुछ व्यय प्रान्तों को दे दिये गए, जैसे पुलिस, शिक्षा, सड़कें, नागरिक भिर्माण- 
कार्य (सिविल वक्‍्स), रजिस्टशन, औषधि और जेल । इन विभागों का प्रवन्ध करने 
के लिए प्रान्तों को विभाग से प्राप्त आय के श्रतिरिक्त निश्चित वाषिक रकम का 
श्रनुदान मिलता था और यदि कमी पड़ती थी तो स्थानीय करारोपण से उसे पूरा 
करना पड़ता था ।* 

श्रनुभव से इस पद्धति के भ्रगेक दोषों का पता चला। इसमें प्रान्तों को पर्याप्त 
श्राय नहीं प्राप्त होती थी । यह पद्धति प्रान्त को मितव्ययता की कोई प्रेरणा नहीं 
देती थी, क्योंकि प्रान्तों को अपनी आय करों द्वारा बढ़ा लेने की अनुमति प्राप्त थी 
जिसका श्र ग्रीबों पर अधिक भार ही था। 

१८७७ में ला लिठन द्वारा विकेन्द्रीकरण की ओर एक कदम श्रौर उठाया 
गया, जिसमें वित्त-मन्त्री सर जॉन स्ट्रेची ने सहयोग दिया। श्राय के प्रान्तीय प्रकृति 
के सभी साधन, जैसे मालगरुज्ारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन, न्याय आदि, 
प्रान्तों को दिये गए। विभागों से प्राप्त श्रायथ और प्राचीन धन के श्रनुदान के श्रति- 
रिक्त कुछ श्राय के साधन, जैसे उत्पाद-कर, स्टाम्प, श्रौर न्याय प्रान्तीय सरकारों को दे 


दिये गए । इस प्रबन्ध के श्रन्तगंत आ्राय के साधनों को प्रान्तीय और केन्द्रीय दो आग 


में वाट दिया गया । यह श्रनुभव किया गया कि निश्चित इकट्ठी रकम का अनुदान 
अब भी प्रतिवर्ष श्राववरयक था और उनके कारण पहले ही की तरह वाषिक खींचा- 
तानी मचती थी । जिस आय से प्रान्तों को कुछ नहीं मिलता था उसको वसुलने में 
प्रान्त तनिक भी दिलचस्पी नहीं लेते थे। आसाम और बर्मा पिछड़े प्रान्त होने के 
कारण इस योजना में सम्मिलित नहीं किये गए। १०८७९ में जो श्राथिक समझौता 
हुआ उसके अन्तर्गत प्रान्तीय आय के अ्रतिरिक्त वर्मा को प्रान्तीय घाटा पूरा करने के 
लिए निश्चित अभिहस्तांकित राशि के श्रतिरिक्त मालमुज्ञारी का एक अंश, वन-विभाग 
शआ्राय का एक अंश तथा चावल और नमक पर वसूले निर्यात-कर का एक अंश दिया 
गया। आय-विभाजन का यही सिद्धान्त आसाम में भी लागू किया गया श्रौर उसे भी 
मालगुजारा का एक श्रंश प्राप्त हुआ । इस प्रकारझाय के तीन भाग हुए---(१) पूर्ण- 
रूपेण केन्द्रीय (२) पूर्णेरूपेण प्रान्तीय और (३) संयुक्त रूप से केन्द्रीय और प्रास्तीय । 
वाद में यह विभाजन लाडे रिपन द्वारा १८८२ में श्रन्य प्रान्तों में प्रचलित कर 
दिया गया । 


१. लार्ट मैयो के सुवार-काल (१८७ ) से भारत सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों को आय का भाग 
दिये जाने के टंग पर टॉ० अम्वेदकर ने वित्तोय विकेन्द्रीकरण को निम्न भागों में विभाजित किया है-- 
१८७१-७२ से १८७६-७७ तक अमिहस्तांकित वजट, (ख) १८७७-७८ से श८८१-८२ तक अभि- 
प्तीकत आय के बजट, (ग) आय से बट्वारे के आधार पर वजट (१८८२-१६२०)--देखिए 
लम्पदकर, 'प्राविशियल फिनानस! सण्ड २, अध्याय ४ से ६ तक । 


शा 


प्र०६ भारतीय प्र्थशास्त्र 


प्रान्तीय सरकारों को करारोपण तथा ऋण लेने का स्वतन्त्र अधिकार नहीं था; (५) 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों के बजट और व्यय पर बहुत विशद नियन्त्रण लगाया 
गया था। उदाहरण के लिए प्रान्तीय सरकारें घाटे को पूरा करने का न तो कोई 
प्रबन्ध ही कर सकती थीं और न अपने अ्रतिरेक को स्वतन्त्रतापू्वक खर्चे ही कर 
सकती थीं । 

३३. १६१४ के सुधारों के अन्तर्गत पारस्परिक श्रार्थिक सम्बन्ध--सुधार के बाद 
से केन्द्रीय सरकार के साथ आधिक सम्बन्ध बिलकुल बदल गए। उत्तरदायित्वपूरों 
सरकार की नीति का प्रान्तों पर प्रयोग होने वाला था और प्रान्तों को वित्त-सम्बन्धी 
स्वायत्त-शासन प्रदान करना सारे सुधारों की कुजी थी, श्रतएवं यह श्रावश्यक प्रतीत 
हुआ कि नये सिद्धान्त को प्रयोग में लाने के लिए श्राय के विभाजित मदों का अन्त 
कर दिया जाय। श्राय-व्यय का नवीन बटवारा निम्न प्रकार किया गया--( १) केन्द्रीय 
झ्राय के साधन--अश्रफीम, नमक, निराकराम्य-कर, श्राय-कर, रेल, डाक और तार, 
सेना से आय; (२) प्रान्तीय आय के साधन--मालग्रुजारी ( सिंचाई को सम्मिलित 
करते हुए ), स्टाम्प ( व्यापारिक और न्यायिक ), रजिस्ट्रेशन, उत्पाद-कर और वन । 
जो माण्टेगू चेम्सफड सुधार और मेस्टन कमेटी द्वारा श्राय-कर केन्द्रीय करार दिया 
गया था, उसे प्रान्तों से पूर्णोरूपेणा ले लिये जाने के विरुद्ध मुख्यतः बम्बई भौर बंगाल 
के श्रौद्योगिक प्रान्तों द्वारा आन्दोलन करने के काररणा श्रन्त में यह निर्णय किया गया 
कि प्रान्तों को इस कर से प्राप्त आय का एक छोटा-सा श्रंश दे दिया जाय, जोकि) 
आ्राधार-वपे १९२०-२१ में श्राय-कर की निर्धारित झ्राय के उपरान्त जितमे रुपये की 
आय पर कर-निर्घारण किया गया, उससे प्राप्त कर के प्रत्येक रुपये के हे पाई के 
वरावर होगा । टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह नियम 
अपने उद्ं श्य में श्रसफल रहा। वस्तुतः किसी एक आरधार-वर्ष के अनुसार बटवारा 
करना नितान्त अशुद्ध था ।* 

“३४, सेस्टन परिनिर्णय--बांटे जाने वाले श्राय के ज्रोत्ों के श्रन्त और कुछ स्रोतों 
जेसे मालग्रुजारी और स्टाम्प श्रादि, को प्रान्तों को दे देने का परिणाम यह हुआा कि 
केन्द्रीय सरकार की श्राय में ६८३ लाख रुपये की कमी हो गई जिसकी प्रान्तीय अंश- 
दान की किसी योजना से पूरा करता था। १६२० में एक कमेटी लाडड मेस्टन के 
सभापतित्व में इस प्रइन पर तथा इससे सम्बन्धित प्रइनों पर विचार करने के लिए 
नियुक्त की गई और इसकी सिफारिशों मेस्टन परिनिर्णेय के नाम से पुकारी जाती हैं । 
इस कमेटी ने इस भार के वटवारे के लिए यह प्रस्ताव किया कि १६२१-२२ में प्रान्त 
एक प्रारम्भिक अ्रंशदान दें जिसकी मात्रा प्रान्‍्तों की वढ़ी हुई व्यय-शक्ति के आधार 
पर निश्चित की जाय। बाद में इस मात्रा में प्रामारिक अंशदान द्वारा वृद्धि की 
जायगी, जिसका आधार प्रान्तों की देने की शक्ति होगी, जिसका निर्णय जनसंख्या, 
भ्राय-कर की वसूली, नमक झौर वस्त्र का उपभोग, कृषि और श्रौद्योगिक सम्पत्ति 


कह प्पपइसर रा प्यास तत्व कला जपरत्श्ाप्क कर 
१. देसिए, टेक्सेशन इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ५२६ । 


वित्त और कर . ४०७ 


आदि कारणों से किया जायगा । ये सिफारिशों संयुक्त संसदीय समिति (पालंभेण्टरी 
कमेटी) द्वारा सुझाये संशोधन के साथ गवर्नमेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट, १६१६९ के 
अनुक्रमश नियमों (डिवोल्यूशन रूल्स) में सम्मिलित कर ली गईं । 
/ ३४६. प्रान्तीय अ्रंशदान का अन्त--मेस्टन परिनिणंय से कोई प्रसन्‍्त न था, वरन्‌ प्रान्तों 
में इससे बड़ा अ्रसन्तोष फेल गया । वम्बई और बंगाल के श्रौद्योगिक प्रान्त श्राय-कर 
के घाटे को सहन करने को कभी भी तैयार न थे और क्षषि-प्रधान प्रान्त जैसे--मद्गरास 
पञ्जाव और उत्तर प्रदेश इस वात से अग्रसन्त थे कि उनका प्रारम्भिक अंशदान बहुत 
अधिक था । ये अंशदान यथार्थ में भार लगने लगे, जबकि प्रान्तों को मेस्टन कमेटी के 
अनुमानित सुखदायी अतिरेक के स्थान पर लगातार भ्राय की कमी का सामना करना 
पड़ा । जो आय के स्रोत उनको दिये गए थे, जैसे मालग्र॒ुजा री, वे सामान्य विकास-सम्बन्धी 
व्यय के लिए ही--स्मय-समय पर आने वाली विपत्तियों की कौन कहे--अ्रपर्याप्त और 
लोचहीन थे। इसलिए अंशदान के श्रन्त के लिए निरन्तर माँग होती रही। केन्द्रीय 
सरकार की आय में धीरे-घीरे वृद्धि होने के कारण १६२५-२६ और १६२६-२७ में 
कुछ सहायता सम्भव हो सकी। १६२७-२८ में जो-कुछ अंशदान का अवशेष था उसको 
कम कर दिया गया और १६२८-२६ में उसका अन्त कर दिया गया । 
३६६. भारत में संधात्मक वित्त की समस्या--प्रान्तीय अंशदान के श्रन्त से प्रान्तीय 
और केन्द्रीय सरकारों के बीच श्राय के स्रोतों के वटवारे के झगड़े का अन्त नहीं 
(«7 हुआ। प्रान्तों, विशेषकर श्रौद्योगिक प्रास्तों, जैसे बंगाल और वम्बई, की मुख्य 
आपत्ति फिर भी वनी रही। आपत्ति यह थी कि यद्यपि केस्रीय सरकार के व्यय 
स्थायी बने रहे, जिनमें केवल सेना के बनाएं रखने का व्यय और लोक-ऋण पर 
व्याज के व्यय ही सम्मिलित थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए आय के ऐसे स्रोतों को, 
जैसे आय-कर और निराक्ताम्य-कर श्रादि, अपना लिया था, जिनमें वृद्धि हो रही थी 
अथवा जिनमें वृद्धि की सम्भावना थी और उन्होंने प्रान्‍्तों के लिए आय के ऐसे स्रोत 
छोड़ रखे थे जो लोचहीन झऔर न बढ़ने वाले थे, जैसे मालग्र॒जारी और उत्पाद-कर 
आदि, हालाँकि प्रान्तों की आवश्यकताएँ तीन्न गति से बढ़ रही थीं। कुछ स्थानों पर 
मालग्ुजारी पहले से ही बहुत श्रधिक थी और सर्वत्र बहुत लस्बी भ्रवधि के लिए 
निश्चित की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की वृद्धि के लिए जनता 
सहमत नहीं थी । मदथ्यनिषेघ की चीति अपनाने के कारण उत्पाद-कर में श्रवनति 
अवध्यम्भावी थी। वन-विभाग के चिस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूजी के वितनियोग 
की आवश्यकता थी । केवल स्टाम्प ही एक ऐसा खत्रोत था जिसमें वृद्धि की कुछ 
सम्भावना थी । भ्रान्तों पर ही राष्ट्रीय उन्नति के विभागों, जैसे शिक्षा, औषधि, कृषि 
आदि, का उत्तरदायित्व था, जिन पर बड़ी मात्रा में विनियोजन अत्यन्त आवश्यक था । 
दुर्भिक्ष-सम्बन्धी व्यय भी प्रान्तों ही के कन्घों पर डाल दिया गया था। चये सुधारों 
के भ्न्तर्गत अतिरेक आय के वटवारे में जो भाग प्रान्तों को हस्तांतरित किया जाता 
१. देखिए, रिपोर्ट ऑफ़ दि फिनांशियल रिलेशंस! (मेस्टन कमेटी) पैरा १७ और २८, और 'साश्मन 
कमीशन रिपोर्ट? खण्ड १, पेरा ३६६ । 


पट 
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था, उसकी मात्रा का निर्शंय अनियभित ढंग से किया जाता था और उसका 
सम्बन्ध न तो प्रान्तों की आवश्यकताओं से ही था श्रौर न उनसे वसूल की जाते 
वाली कुल श्राय से ही । यह अनियमित ढंग संघात्मक वित्त को पूर्णतया प्थक्‌ 
रखने की सैद्धान्तिक कट्टरता पर आधारित था जिसको संसार के किसी भी .- 
संघात्मक राज्य ने नहीं अपनाया है। विभिन्‍न प्रान्तों में मुख्य-मुख्य आय-स्रोत्तों 
की अलग-अलग महत्ता, हाल के वर्षो में उत्का असमान विकास और अन्त में अंशदान 
का अन्त, जिसने पहले ही बवीन आय-ख्रोतों के बट्वारे को प्रभावित किया था, 
आदि ने प्रान्तों की असमानता पर जोर दिया। इस प्रणाली का मौलिक दोष यह 
था कि यह संघात्मक वित्त के सैद्धान्तिक श्रादर्श के श्रतुसरण का दावा करती थी, 
पर कार्येरूप में उसने प्रान्तों के पास अपर्याप्त आय-ख्रोतों को छोड़ा था, जिनको 
संघात्मक राज्य की इकाइयों की तरह केन्द्रीय सरकार के व्यय की मात्रा और प्रकृति 
निश्चित करने के पूर्ण अ्रधिकार प्राप्त नहीं थे। इससे भी श्रधिक असनन्‍्तोष की बातें 
यह थी कि १६१६ के गवरनभेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत अ्वशिष्ठ करारोपण 
(रेजीड्प्नरी टेक्सेशन) का अधिकार भी केन्द्रीय सरकार के हाथों में दे रखा था। 
यह प्रणाली उद्योग और व्यापार में श्रधिक विकसित प्रान्तों को केवल उनकी 
आवश्यकता-भर देती थी, पर केन्द्रीय सरकार उनसे बहुत बड़ी मात्रा में श्राय-कर 
और निराक्राम्य-कर वसूल लेती थी। पद्धति के अच्तगंत कृषि-प्रधान प्रान्तों में 
अतिरेक आय की काफी मात्रा बच रहती थी। ये प्रान्त मालग्रुज्ञारी का बहुत बड़ाह<... 
भाग वसूलते और अपने काम में लाते थे। प्रान्तों को नये आ्राय-स्रोतों के बंटवारे से 
असमान मात्रा में लाभ पहुँचा, क्योंकि यह बटवारा किसी प्रामाणिक न्याय के आधार 
पर नहीं किया गया था। निसस्‍्सन्देह १६९२० के आय-ख्रोतों के बटवारे के परिणाम- 
स्वरूप सब प्रान्तों को श्रधिक व्यय-शक्ति सिली। इसका लाभ अ्रसमान मात्रा में 
अनुभ व किया गया और अंशदान के अन्त ने प्रान्तीय श्राय-स्रोतों की श्रसमानता को 
भर भी भ्रधिक बढ़ा दिया । जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी (१६३०) 

तो उस समय स्थिति यह थी कि प्रान्तों की आय तो स्थिर थी पर उनकी भावी 
आवश्यकताएँ सर्वत्र श्रसीमित थीं 

प्रान्तों को पर्याप्त व्यय-शक्ति प्रदान केरने के पश्चात्‌, जिसके बिता प्रान्तीय 

स्वायत्त-शासन निरर्थक था, भारतीय वित्त-समस्या विद्येप रूप से प्रान्तों और केन्द्र 

के वीच आय-ल्रोतों के वटवारे के साथ कार्यों के बटवारे में समन्वय लाने की हो 

गई । उचित सिद्धान्त तो यह है कि श्राय के स्रोत, जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रान्तों 

के भाग में पड़ते हैं, उनका, जहाँ तक उनकी लोच और वसूली से सम्बन्ध है, प्रान्तों 

की सरकारों को बेटे हुए करतंव्यों से सामञजस्य होना चाहिए भ्रौर जो केद्धीय स्रोत 
हैं उनका सामज्जस्प केन्द्र के कर्तव्यों से होना चाहिए । इस हृष्ठटिकोश से मेस्टन 
_परिनिर्णाय की व्यवस्था वहुत ही अधिक दोपपूर्ण थी ।* 

१« सारमन कमीशन रिपोर्ट, खण्ड २, पैरा २६०-६१ और २६३ । 
३. साइमन कमीशन रिपोट , खण्ट २, पैरा २४० । 
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३७. १६३४ के विधान के अचुसार केन्द्र और प्रान्तों के बीच आय-खोतों का 
बटवारा १ --गवर्नमेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि कर 
का आारोपण और वसूली, चाहे एक अधिकारी करे, परन्तु उसे दूसरे श्रधिकारी को 
दिया जा सकता है । 

संघीय वैधानिक तालिका में निस्त विषय थे--निराक़ास्य-कर, जिनमें निर्यात- 
कर सम्मिलित था, तम्बाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद-कर, जो भारत में उत्पादित 
अथवा निर्मित हों; सिवाय (१) शराब के, जो मनुष्यों के प्रयोग के लिए थी, 
(२) अफीम, भारतीय गांजा या भांग और दूसरी प्रमीलक (नारकोटिक) जड़ी-बूटियाँ 
तथा अ्रप्रमीलक जड़ी-वूटियाँ, (३) उपचार-सम्बन्धी और प्रसाधन-सामग्री, जिसमें 
अलकोहल श्रथवा नं० २ में सम्मिलित वस्तुएँ मिश्रित हों; निगम-कर, नमक-कर, 
क्रपि-भ्राय के श्रतिरिक्त श्राय-कर, पुजी-सम्पत्ति पर कर, व्यवितयों श्लौर कम्पनियों 
की खेती की भूमि को छोड़कर कम्पनियों की पूजी पर कर, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति पर खेती की भूमि को छोड़कर लगाया हुझ्ना कर, हुण्डियों पर स्टाम्प-कर 
तथा चेक प्रामिसरी नोट, बिल श्रॉफ लेडिंग, साख-पन्र, वीमा-पॉलिसी, वस्तुश्रों और 
यात्रियों पर सीमा-मार्ग-शुल्क चाहे वे रेल से श्रथवा वाग्रुयात से यात्रा करें श्र रेल- 


किराये तथा शुल्क पर कर | 
प्रान्तीय वैधानिक तालिका में निम्न सम्मिलित थे--मालग्रुजारी, जिसमें 


पा मालग्रुजारी का निर्धारण और वसूली भी सम्मिलित थी, निम्न वस्तुश्रों पर उत्पांद- 


कर, जोकि प्रान्त में ही उत्पादित अथवा निित थीं श्रौर वैसी ही वस्तुओं पर, वे 
चाहे कहीं भी भारत में निमित अ्रथवा उत्पादित हों, उसी दर पर अथवा उससे कम 
दर पर प्रतिशुल्क, (१) मानव-श्रयोग के लिए शराब, (२) श्रफीम, भारतीय 
गांजा और भप्रन्य प्रमीलक जड़ी-वूटियाँ तथा श्रप्रमीलक जड़ी-बूटियाँ, (३) श्रीषधीय 
और प्रसाधन-सामग्री, जिसमें सुषव (अ्लकोहल) श्रथवा नं० २ में श्राने वाली वस्तुएँ 
मिश्रित हों; कृषि-आय पर कर भूमि और भवनों तथा चूल्हों और खिड़कियों पर कर, 
कऋषि-भूमि पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कर । खातों के खोदने के अधिकार पर कर, 
जिस पर संघीय विधान भा द्वारा खानों के विकास से सम्बन्धित कोई भी प्रतिवस्ध 
लगाया जा सकता था, प्रति व्यक्ति कर, व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और नौकरियों 
पर कर, पशुओं शौर नावों पर कर,वस्तुओ्रों की बिक्री ओर विज्ञापन पर कर, स्थानीय 
क्षेत्रों के माल के प्रवेश पायें पर उपकर, विकासिता की वस्तुशझों पर कर, जिनमें 
मनोरंजन, सट्टे भर जुए पर लगा कर भी सम्मिलित थे, स्टाम्पों की दर के सम्बन्ध 
में संघीयविधान तालिका में दिये हुए प्रपत्रों को छोड़कर अच्य प्रपत्नों पर स्टाम्प- 
कर की दर, देश के अन्दर ही जल-मार्गों से आने-जाने वाले यात्रियों भर वस्तुओं 
पर जो-कुछ बकाया हो, सीमा-मार्ग शुल्क, इस तालिका की किसी बात के सम्बन्ध 
में फीस जिसमें कचहरियों में ली जाने वाली फोस नहीं सम्मिलित होती । 
“पृ. ख्नभठ आफ इश्डिया जे की वित्त-सम्बन्धी व्यवस्था उस ख़ट के १३७-४४ सेक्शलों में दी 


हुई है । 


५१० भारतीय अथशास्त्र 


शेप, सर ऑटो निमेयर द्वारा वित्त-सम्बन्धी जाँच--पर श्लॉटो निभेयर की, जिन्हें 
भारत-मन्त्री ने गवनेमेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट १९३५ की १३४८ और १४०-४२ 
धाराओं के श्रन्तगंत विचारित वित्त-सम्बन्धी जाँच करने के लिए नियुक्त किया था, 
१९३६ की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों की ५०% शभाय- 
कर दे देते से सम्बन्धित थी। सर श्रॉटो निमेयर के अनुमान के श्रनुसार श्राय-कर से 
प्रति वर्ष १२ करोड़ रु० की प्राप्ति थी। इसका श्राधा श्रर्थात्‌ ६ करोड़, जो प्रान्तों 
को अभिहस्तांकित किया जाना था, वह पहले पाँच वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के पास 
रखा रहेगा और इस बीच केन्द्रीय सरकार अपनी स्थिति दृढ़ कर लेगी । अगले ५ 
वर्ष में प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ-काल के ६७वें वर्ष से (पर १६३४५ के 
गवर्नेमेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट की घारा १३८ (२) के श्रन्तर्गंत) ६ किश्तों में यह 
श्राय धीरे-धीरे प्रान्तों को दी जाने वाली थी, ताकि दस वर्ष के परचात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
श्राय-कर के अपने हिस्से को पाने लगता। इस प्रकार जब तक कि बाँटी जाने वाली 
रकम जो केन्द्रीय सरकार के पास रखी जाती थी, टेक्स-प्राप्त अ्ंशदाव के साथ 
मिलाकर १३ करोड़ रुपये से कम होती उस समय तक आाय-कर छोड़ा जाने वाला 
नहीं था । 
जिस प्रतिशत श्रनुपात में प्रान्तों के बीच भ्राय बेंटने वाली थी, वे निम्न हैं--- 
मद्रास १५, वम्बई २०, बंगाल २०, यू० पी० १५, पंजाब ८, विहार १०, मध्य प्रदेश ५, 
श्रासाम २, उ० प० सीमाप्रान्त १, उड़ीसा २ शौर सिन्ध २। 
३६, प्रान्तों को सहायता--प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के श्रारम्भ-काल से ही कुछ प्रान्तों 
को तुरन्त सहायता देने के लिए सर श्रॉटो निमेयर ने प्रस्ताव किया था | यह सहायता 
कुछ सीमा तक नकद सहायता के रूप में थी, कुछ सीमा तक १६३६ के पहले लिये 
वास्तविक ऋण (कुछ चीजें घटाकर) के विलोपन के रूप में थी श्रर कुछ सीमा तक 
१२६% के जुट-कर के बटवारे के रूप में थी। बंगाल, विहार, आासाम, उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त श्रौर उड़ीसा के सम्बन्ध में सारा वास्तविक ऋण विलोपित कर 
दिया गया था श्ौर मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में १६९३६ के पहले के श्राय के घाटे के 
कारण लिये गए ऋण और उसके साथ १६२१ के पहले का लगभग २ करोड़ रुपये 
का ऋर भी विलोपित कर दिया गया था ! 
वापिक अर्थ-सहायता निम्न प्रकार थी--उत्तर प्रदेश २५ लाख पाँच वर्ष तक, 
आसाम ३० लाख, उड़ीसा ४० लाख, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त १०० लाख, (४ वर्ष 
पश्चात्‌ इस पर पुन: विचार करना आवश्यक था), सिन्ध १०५ लाख, जो १० वर्ष बाद 
घीरे-धीरे कम किया जाना था। 
सर श्रॉँटो मिमेयर द्वारा लक्षित लाख रुपयों में कुल वापिक सहायता निम्न 
प्रकार घी--बंगाल ७५, विहार २५, मध्य प्रदेश १५, श्रासाम ४५, उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त ११०, उड़ीसा ५०, सिन्ध' १०४, यू०पी० २५। केन्द्रीय सरकार का आावत्ते- 
चय १६२ नाख रु० था। 


उड्डेसा को १६ लाख तथा सिन्ध को ५ लाख का अनावर्त्ती झनुदान 


वित्तऔर कर ५११९ 


मिलता था । 


आय-कर के बँटने वाले श्रंश का प्रतिशत अनुपात प्रान्तों के बीच निम्न 
प्रकार था--- 


मद्रास १५, बम्बई २०, वंगाल २०, यु० पी० १५, पंजाब ८५, विहार १०,. 
मध्य प्रदेश ५, आसाम २, उ०-प० सीमाप्रान्त १, उड़ीसा २ और सिनन्‍्ध २ । 

सर ऑटो निमेयर का कहना था कि पर्याप्त मात्रा में न्‍्याय तभी हो सकेगा 
जवकि बाँठने की दर कुछ तो निवास-काल और कुछ जनसंख्या के आधार पर 
निश्चित की जायगी । इन दोनों सिद्धान्तों के प्रति कट्टर सिद्धान्तवादी आदर दिखाना 
असंगत और अन्यायपुर्ण होगा । 
४०. समभौते के सिद्धान्त--रिपोर्ट के मुख्य श्रंंश नीचे दिये जाते हैं--गवनंमेण्ट' 
आफ इण्डिया एक्ट तक जितने वादविवाद इस सम्बन्ध में हुए हें सबमें यह वात 
मान ली गई थी कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ-काल से ही प्रत्येक प्रान्त को 
इस प्रकार सम्पन्त कर देना चाहिए कि आर्थिक संतुलन बनाये रखते की सम्भावना 
पर उनमें विश्वास रहे श्रौर विशेष रूप से स्थायी श्राथिक हीमता की दशा का, जिसमें" 
कुछ प्रान्त पड़ गए थे, अ्रन्त हो जाय। इसलिए मेरा सर्वप्रथम ध्येय प्रान्तों की 
वर्तमान शौर भावी आथिक स्थिति की परीक्षा करना और इस वात का पता लगाना 
रहा है कि इस ध्येय को पुरा करने के लिए किस सीमा तक सहायता की आवश्यकता 

“» पड़ेगी और दूसरे यह समभ लेना भी श्रावरयक रहा है कि किस सीमा तक केन्द्रीय 

सरकार अपनी आर्थिक समृद्धि को हानि पहुँचाए बिना इस प्रकार की सहायता 
प्रदान करने की स्थिति में है। अन्त में हमें भविष्य की ओर भी देखना और सुभाव 
देना था कि कब और किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के समक्ष 
श्राय-कर की प्राप्ति में से खर्चे करने के लिए और अधिक धन दे सकेगी । 

प्रान्तीय दृष्टिकोण से इस घ्येय. की प्राप्ति की वाज्छनीयता अस्वी कार नहीं 
की जा सकती, पर एक ही प्रदइन (यद्यपि वह कठिन प्रश्न है) उठता है कि पक्षपात- 
रहित न्यायपूर्ण बटवारे का आधार कंसे निश्चित किया जाय श्र दूसरी ओर केन्द्रीय 
सरकार के दृष्टिकोश से यह स्पष्ट है कि भारत की श्राथिक वृढ़ता, स्थिरता और 
साख का ध्यान सर्वेध्रथम होना चाहिए । 

ज़ूट की उत्पत्ति करने वाले प्रान्तों की ज़ूठ के निर्यात-कर से प्राप्त पुरी श्रथवा 
आंशिक श्राय की माँग करने की युक्तिसंगतता को गवनंमेण्ठ श्रॉफ इण्डिया एक्ट ने 
५०% तक मान लिया है। जितनी सहायता देने का मेंने विचार किया है उसका 
एक अंश यदि इस प्रतिशत में वृद्धि करके दिया जाय तो अधिक सुगम होगा। इसलिए 
मेरा अस्ताव है कि घारा १४० (२) गवर्नमेण्ट झॉफ इण्डिया एक्ट के श्रनुसार 
सहायता के श्रनुदान का प्रतिशत बदलकर १६३६-३७ के जूट के निर्यात-कर की कुल 
आय का, जो ३८० लाख रु० के लगभग होगी, ६२३ प्रतिशत कर दिया जाय । इस 
१२५% की वृद्धि का अर्थ पूर्णाकों में केन्द्रीय सरकार के खच्चे पर प्रान्तीय आय में 
निम्न वृद्धि होगी--वंयाल ४२ लाख, विहार २६ लाख, आसाम २३ लाख झौर उड़ीसा 


श्श्र भारतीय अर्थशास्त्र 


ह लाख के कुछ ऊपर | 

भारत सरकार ने सर आ्लॉटो निमेयर के सुझावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया 
और प्रान्तीय स्वायत्त-शासव आ्रारम्भ करने के लिए १ अप्रैल, १६३७ की तिथि प्रस्ता- 
वित की । इसलिए २७ मई, १६३६ को कौम्सिल से आ्राय के वठवारे तथा प्रान्तीय 

स्वायत्त-शासन के आरम्भ की श्ाज्ञा जारी की गई । 
३१, प्रान्तों हारा आपत्ति--जैसी कि आशा थी बहुत से प्रान्त असंतुष्ट थे और उन्होंने 
अन्याय की शिकायत की । उड़ीसा को यह शिकायत थी कि उसके लिए अथ-सहायता 
केवल ५० लाख रुपये की थी, जबकि सिन्ध के लिए १०४ लाख रु० थी | इस बात 
की भी शिकायत की गई कि प्रान्तों को दी गई सहायता का बटवारा वास्तविक 
आवश्यकता के विचार से किया गया था, न कि उनके श्रुणों के विचार से, 
इसलिए प्रान्तों में आाय का बटवारा अन्यायपूर्ण और निराधार था ! वे प्रान्त, जिन्होंने 
अपना श्र्थ-प्रबन्ध मितव्ययता और योग्यता से नियमित किया था, वे ऐसे प्रान्तों की 
तुलना में, जो फिजूलखर्ची करने वाले और अयोग्य थे, सबसे अधिक घोटे में रहे । 
उदाहरण के लिए बम्बई इसलिए दुःखी था कि इत्तने वर्षो की उसकी कष्टकारी मित- 
व्ययता, जिसके लिए उसे मेस्टन के परिनिर्णंय के कारण बाध्य होना पड़ा था, 
उचित ध्यान नहीं रखा गया। उसने झ्राय-कर में से अ्रधिक बड़े भाग की इस अतिरिक्त 
श्राधार पर माँग की थी कि २५% से अधिक श्राय-कर बम्बई में ही वसूल होता था 
श्रीर बम्बई को औद्योगिक जनसंख्या के हित के लिए श्रनेक मेहगी सेवाओं की 
व्यवस्था करनी पड़ती थी। बम्बई ने इस बात पर आपत्ति की कि श्राय-कर से 
सहायता का बटवारा पूरोरूपेण रेलवे-विभाग की सफलता पर आधारित था श्रौर 
इस बात पर जोर दिया कि काल्पनिक ऋण, जिसका ख्जन अनुत्पादक सिंचाई के 
साधनों के सम्बन्ध में किया गया था और जिसे आय से पुरा किया जाता था न कि 
ऋण से, विलोपित कर दिया जाय । बम्बई सरकार की श्रोर से यह तक भी उपस्थित 
किया गया था कि यदि बंगाल को जूट के निर्यात-कर से लाभ मिलना था तो उसे 
भी रुई के निर्यात-कर से लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार मद्रास की यह भावना 
थी कि उसे भ्रधिक मिलना चाहिए था, क्योंकि यदि जनसंख्या को ही श्राधार बनाया 
जाय तो उसे २० प्रतिशत के स्थाव पर श्राय-कर का लगभग २४ प्रतिशत मिलना 
चाहिए था। मद्रास सरकार मे अपनी तुलना बंगाल जैसे प्रान्तों से की, जिसने अपने 
झाय-व्यय का संतुलन करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की थी श्लौर यह शिकायत की 
कि वम्बई को श्राय-कर का बहुत बड़ा भाग दिया गया है । विहार ने श्रपने को सबसे 
अधिक निर्घन प्रान्त कहकर अ्रधिक सहायता की माँग उपस्थित की और यह इच्छा 
प्रकट की कि बटवारे का श्राधार यदि जनसंख्या होता तो अ्रधिक श्रच्छा होता । पंजाब 
की यह शिकायत थी कि उसके उत्तर-पद्चमी सीमाप्रान्‍्त से एथक किये जाने की बहुत 
एगानो वात को आवश्यकता से श्रघिक महत्त्व दिया गया है श्रोर वेकार ही यह घारणा 
॥ लो गई कि यदि सीमाप्रान्त अलग न किया गया होता तो उसके ऊपर वह एक 
[ते भारी वोक के छप में होता । पंजाव को यह भय था कि निमेयर की सिफारिशों 


श्ऑ््र 
सी] 
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के अनुसार केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आय १६३६ की तुलना में लगभग ५ लाख 
रुपये प्रति वर्ष कम होगी । उत्तर प्रदेश ने हुं पपुर्ण दृष्टि से बंगाल और वम्बई के बड़े- 
“ वड़े भागों को देखा और इस बात पर जोर दिया कि उसे भी केन्द्रीय सरकार से 
श्रौद्योगिक प्रान्तों के भाग को कम करके अधिक सहायता मिलनी चाहिए ) 
जिन तकों पर प्रात्तों ने भ्रपती माँग झ्राधारित की थी, सिद्धान्त की दृष्टि से 
वे ठीक नहीं थे । उदाहरण के लिए जनसंख्या एवम्‌ जहाँ से कर वसूल किया जाता 
था, उन स्थानों के आधार पर की गई माँग तथा जूटद नियति-कर के सम्बन्ध में 
निर्मेयर रिपोर्ट ने सैद्धान्तिक अ्रसंगतता की ओर संकेत किया था । विचार करने की 
५. मुख्य वात यह थी कि जब तक नये राजनीतिक प्रयोग से सहयोगियों को संघ से 
निश्चित लाभ प्राप्त करने का विश्वास था तो उनके लिए यह कहाँ तक उचित था 
कि वे सूक्ष्यातियुक्ष्म समानता और वितरण में लाभ के लिए हठ करें। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि कुछ प्रान्त फिजूलखर्ची श्रौर अदूरदशिता के दोपी थे, फिर भी प्रत्येक 
को यथासमस्मव समान स्तर से आरम्भ करना था और पिछले कार्य के पारितोपिक 
पाने की दृष्ठि से न्‍्थाय करवाने का चिचार तो सर्वथा असंगत था। प्रान्तों की कुछ 
शिकायतें श्रवश्थ उचित थीं और उनका उपचार सम्भव था, पर ऐसा असम्भव था 
कि उनके कारण पुनविलोकन आवश्यक सिद्ध कर दिया जा सकता। एक प्रकार के 
:-४त्तक के समक्ष दूसरे बरावर के युक्तिपूर्ण तक उपस्थित करना तो सरल था। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि एक दल को अधिक दे देने का अर्थ दूसरे को कम देना था, 
चाहे वह केन्द्र हो या अन्य प्रान्‍्त हो भर यह सम्भव था कि केन्द्र की आवश्यकता 
अधिक तीज हो अथवा वह राष्ट्र की जनता के साधारण हित के लिए हो क्रौर इस- 
लिए उसका पर्याप्त रूप से पूरा करना श्रावदयक हो । 
४२. केन्द्र की आवश्यकताएँ--यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि प्रान्तों को यथेष्ट मात्रा में 
देश का विकास करने वाले विभागों पर व्यय करने की पर्याप्त शक्ति प्रदात की जाय, 
५, और यह भी सत्य है कि केन्द्रीय सरकार को आवश्यकताएं तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी 
हैं, इसलिए उसके झ्राय के साधन भी स्थायी होने चाहिएँ | सर झॉटो निमेयर का यह 
विचार बिल्कुल सत्य था कि केन्द्रीय सरकार का श्र्थ-प्रवन्ध स्थायी और पर्याप्त होना 
एक मूल आवश्यकता थी। अखिल भारतीय कार्यो पर व्यय करने के लिए केन्द्र 
के पास पर्याप्त धन होना चाहिए, जैसे देश की साख बनाये रखना, वाह्य देशों के 
आक्रमण से अपने देश की रक्षा करना और आ्ञान्तरिक अ्शा न्ति को शान्‍्त करना इत्यादि । 
इस बात पर भी ज्ञोर दिया गया था कि बिना केन्द्रीय सरकार की समृद्धि पर हृढ़ 
विश्वास हुए भारतीय रियासतें संघ की सदस्य बनते में आनाकानी करेंगी; और चू कि 
नई व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जैसे संघीय 
न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध सें; और चूंकि उसके कुछ स्रोत अब उतने विश्वस- 
नीय नहीं रहे जितने वे पहले थे;* और चूंकि उसके कतंव्य सदस्य इकाइयों के प्रति 
“79 फक्षण की नीति के कारण निराक्राम्य-कर से कम आय होने की सन्‍्भावना थी और आयात व्यापार 
पर युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था ओर रेल की आय की कोई निश्चितता नहीं थी। 
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तुलनात्मक दृष्टि से संकीर्ण ही होंगे, पर स्वतन्त्र रूप से बहुत ही विस्तृत होंगे, क्योंकि 
उन्‍्ततिशील आवागमन की सुविधा के कारण प्रान्तों से सम्बन्ध घनिष्ठतर होगा, भर 
चूंकि वर्तमान समय में लोग केन्द्र के हस्तक्षेप भर निर्देशन के पक्ष में भी हैं । जेसा ._. 
कि सर जेम्स ग्रिग ने अपने १६३८ के वजट-सम्बन्धी भाषण में कहा था कि केन्द्रीय 
सरकार ने युद्ध के समय से (१६१४-१८) लगभग २० करोड़ रुपये की आय प्रान्तों 
के पक्ष में त्याग दी है । इसके श्रतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में श्राथिक सहायता की नीति 
के उस सीमा तक वरतने से, जिस सीमा तक वह बरती गई केन्द्रीय सरकार के लिए 
यह सम्भव नहीं हो सका है कि आयात-कर में कमी के घाठे को पूरा कर सके | 

सर ञ्रॉंटो की योजना की सफलता, विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध 
आाय-कर के केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग 
के सन्तोषपूर्णा ढंग से काम करने पर निर्भर थी। प्रान्तीय सरकारों को अपने ही हित 
के लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुनः स्थापित करने के लिए तथा 
उनको पुनः देश की आय के प्रत्ति पर्याप्त मात्रा में अ्रंशदान देने योग्य बनाने के लिए 
सहयोग करना चाहिए था। इसके लिए प्रान्तीय सड़क नीति को नियमित करना 
आवश्यक था, ताकि सड़के रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के वजाय रेलों की सहायता 
करें। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल-विभाग के व्यय का भी श्राद्योपान्त सुधार 
होना अत्यावश्यक था और विभिन्‍्त प्रकार के यातायात के साधनों का सामंजस्य भी/ ८ 
जरूरी था। १६३७-३८ में रेल-विभाग की आय में अ्रतिरेक होने से, रेल-विभाग की 
देयता का अन्त होने से और केन्दीय सरकार की आय में वृद्धि होने से निमेयर 
परिनिर्णय के अन्तर्गत यह सम्भव न हो सका कि प्रान्तों को झ्राय-कर का निर्णीत भाग 
१६३७-३८ के झआाथिक वर्ष से देना आरम्भ किया जा सके। पुनरीक्षित आगरन के 
आधार पर प्रान्तों को दी जाने वाली रकमें निम्न प्रकार थीं: १३८ लाख रू० 
१६३७-३८ में, १५० लाख रु० १६३८-३६ में, २७९ लाख रुपया १९३६-४० में शौर 
३७३ लाख रुपया १६४०-४१ में । 
४३. प्रान्तों को श्राय-कर का भाग अभिहस्तांकित करने में निमेयर-सूत्र में संशोधन--- 
फरवरी, १६४० में श्राय-कर में से प्रान्तों को उनका भाग देने के सम्बन्ध में निमेयर 
के सूत्र में संसद ने संशोधन कर दिया । कौन्सिल की संशोधित श्राज्ञा के अन्तगंत (जो 
१ अप्रैल, १६३६ से लायू हुई है) रेल-विभाग का अंशदात पुर रूप से केन्द्रीय धन- 
राशि की गणना से, जोकि प्रास्तों को बाँटने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया 
और केन्द्र का भाग वाँटी जाने वाली धनराशि में पिछले तीन वर्ष के औसत पर 
नियत कर दिया गया, श्रर्थात्‌ ४५ करोड़ रुपया १६३६-४०, १६४०-४१, १६४ « 
४२ के लिए था; वाकी रुपया प्रान्तों के बीच वाट दिया गया । वाद के संशोधमनों के 
साथ यही व्यवस्था १६४२-४३, १६४३-४४, १६४४-४४ में लागू रही प्रान्तों के 
भाग में से जितना केन्द्र को अपने पास रखना था वह घटाकर १६४५-४६ में ३-७५ 
करोड़ र० श्लौर १६४७-४८ में ३ करोड़ रु० कर दिया गया । इस परिवतेन का 
ग्रोचित्य बुद्ध के कारणा आधिक परिस्थितियों में हुआ परिवर्तत था, जिसके फलस्वरूप 
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केद्धीय सरकार को व्यय का बहुत अधिक भार उठाना पड़ा था और जिसने निरा- 
क्राम्य-कर की श्राय में बहुत कमी कर दी थी। श्रतएव यदि आय-कर की बढ़ी हुई 
प्राप्ति, जो अधिकांशत: लड़ाई की स्थितियों के कारण थी, पूर्ण रूप से प्रान्तों को दे 
दी जाती, जैसा कि पुराने सूत्र के अनुकूल होना चाहिए था, तो यही बड़ी असंगत बात 
होती । पुराने सूत्र में रेल विभाग से प्राप्त अतिरेक की वृद्धि का लाभ भी प्रान्तों को 
देने का प्रस्ताव किया था, यद्यपि यह वृद्धि रेल के किराये और शुल्क की वृद्धि के 
कारण हुई थी, जिसे केन्द्रीय सरकार ने अपने लाभ के लिए बढ़ाया था श्ौर जो 
यात्रियों की संख्या के बढ़ जाने से हुआ था। यह बात मान ली गई थी कि नई 
व्यवस्था के अन्तर्गत आ्राय-कर में प्रान्तों के भाग में कमी करते की कोई सम्भावना 
नहीं है, क्योंकि प्रान्तों को नये श्राय-कर विधेयक ( १६३६ ) के अन्तगंत श्राय-कर की 
वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा और श्रतिरिक्त लाभ-कर का श्रंश भी प्राप्त होगा जोकि 
तिगम-कर की श्र णी में वहीं गिना जाता । 
४४. देशमुख परिनिर्णय--भारत के बटवारे के कारण पहले के बंगाल, पंजाब और 
आसाम प्रान्त के अंश पाकिस्तान में चले गए। इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक 
हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ अ्रंश के पाकिस्तान में चल जाने के कारण उनके लिए 
निश्चित आय के अंश में से कितना वापस ले लिया जाय और भारतीय संघ के 
. राज्यों में वह पुनः किस प्रकार बाँठा जाय | नये विधान की धारा २७ के श्रन्तर्गंत 
“# जुट निर्यात-क्र की श्ाय में भाग पाने वाले प्रान्तों के लिए अनुदान भिश्चित 
करने का प्रश्न भी हल करता आ्रावरयक था ।" ये दोनों जाँच और सिफारिश के 
लिए नवम्बर, १६४६ में श्री चिन्तामरिं देशमुख को सौंप दिये गए ।'* श्री देशमुख 
का परिनिणंय जो भारत सरकार के पास, जनवरी, १६५० तक भेजा गया, १ अ्रप्रेल, 
१६५० से लांगू हुआ । 
मनिमेयर-परिनिणंय के श्रन्तगंत श्राय-कर के बाँटे जाने वाले भाग के बटवा रे का 
अतिशत श्रनुपात सेक्शन ३६ में ऊपर दिया जा चुका है। पाकिस्तान में चले गए प्रान्त 
के भागों के प्रतिशत की गणना करने में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने 
में यह जानने का प्रयत्व किया कि पाकिस्तान में चले गए भागों को झलग प्रान्त माल 
लेने पर इनके समान क्षेत्रफल और वित्तीय स्थिति वाले भ्रान्तों की तुलना में निमेयर 
इनके लिए कितना भाग निश्चित करते | प्रतिशत के पुनः बंटवारे के परिणामस्वरूप 
निम्न नये प्रतिशत निश्चित किये गए--बम्बई २१, मद्रास १७.५, परिचिमी बंगाल 
१३.४, उतर प्रदेश १८, मध्य प्रदेश ६, पूर्वी पंजाब ५.५, बिहार १२.५, उड़ीसा ३ 
और आसाम ३। 
१. बटवारे के बाद प्रान्तों का जूट के निर्यात-कर में भाग ६२३५ से घटकर २०% हो गया, क्योंकि 
जूट की उत्पत्ति करने वाला अधिकांश भाग पाकिस्तान के अन्दर चला गया। नये विषान के अन्तर्गत 
जूट निर्यात-कर वादा नहीं जा सकता, परन्तु जूट का उत्पादन करने वाले प्रान्तों की १० बष तक 


अस्थायी अनुदान मिलेगा । | 
२, पहले रिजव बेंक ऑफ इरस्डिया के गवर्नर थे ओर १६५० में भारत सरकार के वित्तमंत्री थे । 


भ््श्४ भारतीय अर्थशास्त्र 


तुलनात्मक दृष्टि से संकीरणं ही होंगे, पर स्वतन्त्र रूप से बहुत ही विस्तृत होंगे, क्योंकि 
उनन्‍वतिशील आवागमन की सुविधा के कारण प्रान्तों से सम्बन्ध घनिष्ठतर होगा, और 
चूँकि वर्तमान समय में लोग केन्द्र के हस्तक्षेप और निर्देशन के पक्ष में भी हैं। जैसा | 
कि सर जेम्स प्रिग ने अपने १६३८ के बजट-सम्बन्धी भाषरा में कहा था कि केन्द्रीय. 
सरकार ने युद्ध के समय से (१६१४-१८) लगभग २० करोड़ रुपये की आय प्रान्तों 
के पक्ष में त्याग दी है । इसके श्रतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में आ्राथिक सहायता की नीति 
के उस सीमा तक बरतने से, जिस सीमा तक वह वरती गई केन्द्रीय सरकार के लिए 
यह सम्भव नहीं हो सका है कि झ्रायात-कर में कमी के घाटे को पुरा कर सके । 

सर श्रॉटो की योजना की सफलता, विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध 
आय-कर के केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग 
के सन्तोषपूरणं ढंग से काम करने पर निर्भर थी। प्रान्तीय सरकारों को अपने ही हित 
के लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुनः स्थापित करने के लिए तथा 
उनको पुनः देश की आय के प्रति पर्याप्त मात्रा में अ्रंशदान देने योग्य बनाने के लिए 
सहयोग करना चाहिए था। इसके लिए प्रान्तीय सड़क नीति को नियमित करना 
आ्रावश्यक था, ताकि सड़कें रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के वजाय रेलों की सहायता 
करें। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल-विभाग के व्यय का भी श्राद्योपान्त सुधार 
होना अत्यावश्यक था और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का सामंजस्य भी: 
ज़रूरी था। १६३७-३८ में रेल-विभाग की आय में श्रतिरेक होने से, रेल-विभाग की 
देयता का अन्त होने से और केन्दीय सरकार की श्राय में वृद्धि होने से निमेयर 
परिनिर्णय के श्रन्तगंत यह सम्भव न हो सका कि प्रान्तों को आय-कर का निर्णीत भाग 
१६३७-३८ के आधिक वर्ष से देना आरम्भ किया जा सके । पुनरीक्षित श्रागणन के 
भ्राधार पर प्रान्तों को दी जाने वाली रकमें निम्न प्रकार थीं: १३८ लाख रु० 
१६३७-३८ में, १५० लाख रु० १६३८-३६ में, २७६ लाख रुपया १६३६-४० में और 
३७३ लाख रुपया १६४०-४१ में | 
४३. आ्रान्तों को आय-कर का भाग अभिहस्तांकित करने सें निमेयर-सूत्र में संशोधन--- 
फरवरी, १६४० में आाय-कर में से प्रान्तों को उनका भाग देने के सम्बन्ध में मिमेयर 
क्के रत में संसद ने संशोधन कर दिया। कौन्सिल की संशोधित श्राज्ञा के अ्रन्तगंत (जो 
२ अमल, १६३६ से लागू हुई है) रेल-विभाग का श्रंशदान पूर्ण रूप से केन्द्रीय धन- 
राशि की गणना से, जोकि प्रान्तों को वॉटने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया 
और केन्द्र का भाग वांदी जाने वाली घनराशि में पिछले तीन वर्ष के औसत पर 
नियत कर दिया गया, श्रर्थात्‌ ४३ करोड़ रुपया १६३६-४०, १६४०-४१, १६४१- ' 
४२ के लिए था; बाकी रुपया प्रान्तों के बीच वाँट दिया गया। बाद के संशोधनों के 
साथ यही व्यवस्था १६४२-४३, १६४३-४४, १६४४-४४ में लागू रही। प्रान्तों के 
भाग में से जितना केन्द्र को अपने पास रखना था वह घटाकर १९४४-४६ में ३-७५ 
50 ०038 5 रु० कर दिया गया। इस परिवर्तन का 

| तयों में हुआ परिवर्तेव था, जिसके फलस्वरूप 


वित्त और कर ध्१५्‌ 


केन्रीय सरकार को व्यय का बहुत अधिक भार उठावा पड़ा था और जिसने निरा- 
क्राम्प-कर की श्राय में बहुत कमी कर दी थी। श्रतएवं यदि श्राय-कर की बढ़ी हुई 
प्राप्ति, जो अधिकांशत: लड़ाई की स्थितियों के कारण थी, पूर्ण रूप से प्रान्तों को दे 
दी जाती, जैसा कि पुराने सूत्र के अनुकूल होना चाहिए था, तो यही बड़ी असंगत बात 
होती । पुराने सूत्र में रेल विभाग से प्राप्त अतिरेक की वृद्धि का लाभ भी प्रान्तों को 
देने का प्रस्ताव किया था, यद्यपि यह वृद्धि रेल के किराये और शुल्क की वृद्धि के 
कारण हुई थी, जिसे केन्द्रीय सरकार ने अपने लाभ के लिए बढ़ाया था भ्रौर जो 
यात्रियों की संख्या के बढ़ जाने से हुआ था। यह बात मान ली गई थी कि नई 
व्यवस्था के अन्तर्गत आय-कर में प्रान्‍्तों के भाग में कमी करने की कोई सम्भावना 
नहीं है, क्योंकि प्रान्तों को नये आय-कर विधेयक ( १६३६ ) के अन्तर्गत श्राय-कर की 
वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा और अत्तिरिक्त लाभ-कर का अंश भी प्राप्त होगा जोकि 
निगम-कर की श्रेणी में नहीं गिना जाता । 
४४, देशमुख परिनिर्शय--भारत के बटवारे के कारण पहले के बंगाल, पंजाब और 
आसाम प्रान्त के अंश पाकिस्तान में चले गए । इसलिए यह निश्चित करता श्रावश्यक 
हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ अंश के पाकिस्तान में चल जाने के कारण उनके लिए 
निद्िचत आ्राय के अंश में से कित्तना वापस ले लिया जाय और भारतीय संघ के 
, राज्यों में वह पुनः किस प्रकार बाँठा जाय । नये विधान की घारा २७ के श्रन्तर्गत 
जुट तनिर्यात-कर की आय में भाग पाने वाले प्रान्तों के लिए अनुदान निश्चित 
करने का प्रश्त भी हल करना झ्रावश्यक था।" ये दोनों जाँच और सिफारिश के 
लिए नवम्बर, १६४६९ में श्री चिन्तामरि देशमुख को सोंप दिये गए ।* श्री देशमुख 
का परिनिणंय जो भारत सरकार के पास, जनवरी, १६५० तक भेजा गया, १ श्रप्रेल, 
2६५० से लागू हुआ । 
मिमेयर-परिनिर्स य के श्रन्तर्गेत आय-कर के बाँदे जाने वाले भाग के बटवा रे का 
प्रतिशत अनुपात सेक्शन ३६ में ऊपर दिया जा चुका है। पाकिस्तान में चले गए प्रान्त 
के भागों के प्रतिशत की गणना करने में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने 
में यह जानने का प्रयत्त किया कि पाकिस्तान में चले गए भागों को प्रलग प्रान्त मान 
लेने पर इनके समान क्षेत्रफल और वित्तीय स्थिति वाले प्रास्तों की तुलना में निमेयर 
इनके लिए कितना भाग निश्चित करते | प्रतिशत के पुनः बंटवारे के परिणामस्वरूप 
निम्त नये प्रतिशत निश्चित किये गए---बम्बई २१, मद्रास १७.५, परिचिमी बंगाल 
१३.५, उत्तर प्रदेश १८, मध्य प्रदेश ६, पूर्वी पंजाव ५.५, बिहार १२.५, उड़ीसा ३ 
और आसाम ३ ।॥ 
१. बब्यारे के बाद प्रान्तों का जूट के निर्यात-कर में भाग ६२३-% से घटकर २०% हो गया, क्योंकि 
जूट की उत्पत्ति करने वाला अधिकांश भाग पाकिस्तान के अन्दर चला गया। नये विधान के अन्तर्गत 
जूट निर्यात-कर वॉँटा नहीं जा सकता, परन्तु जूट का उत्पादन करने वाले प्रान्तों को १० बषे तक 


अस्थायी अनुदान मिलेगा । | 
२, पहले रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर थे ओर १९५० में भारत सरकार के वित्तमंत्री थे । 


५१६ भारतीय अरथ॑शास्त्र 


जूट के भिर्यात-कर के सम्बन्ध में देशमुख-परिनिरणंय के श्रन्तगंत सहायक 
अनुदान ( ग्रान्ट्स-इन-एड ) लाख रुपयों में निम्न प्रकार है: पश्चिमी बंगाल १०५, 
झासाम ४०, बिहार ३४ और उड़ीसा ५। 

जब तक नये विधान के श्रन्तर्गत विधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर 
सम्पूर्ण प्र का पुनविलोकन करने के लिए नियुक्त वित्त-श्रायोग श्रपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत नहीं कर देगा तब तक देशमुख-परिनिर्णंय लागू रहेगा । 
४६. वर्तमान प्रान्तीय श्र्थ प्रबन्ध--प्रान्तों में भी केन्द्र की तरह व्यय में लगातार 
वृद्धि हुई है। यह'वृद्धि विशेष रूप से १६२३-२४ श्रौर १६२८-२६ में देखी गई श्रौर 
किसी प्रकार वह २२% से कम न थी, जबकि शआ॥राय में केवल ४ प्रतिशत की वृद्धि 
१. २२ नवम्बर, १६५१ के विधान की धारा १८० (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की 
अध्यक्षता में एक वित्त-आयोग (फाइनेन्स कमीशन) की नियुक्ति की । इस आयोग की नियुक्ति कुछ करों 
की आय का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण, राज्यों को सहायक अनुदान तथा केन्द्र और राज्यों के 
बीच धारा २७८ (१) के अन्तगत किये गए समभो्तों आदि के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए की 
गई थी। आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोट ३१ दिसम्बर, १६५२ को प्रस्तुत की । इस आयोग ने वर्तमान 
परिस्थितियों में राज्यो की श्राय निश्चित करने के लिए जनसख्या को आधार बनाया और आय-कर की 
विभाज्य राशि में से २०% राज्यों की सापेक्षिक वसूली के आधार पर और 5०% (१९५१ की जन- 
गणना) सापेक्षिक जनसंस्या के श्राधार पर बारने की सिफारिश की। वित्त भायोग को सिफारिशों के 





अनुसार ग्रान्तों का प्रतिशत भाग इस प्रकार है-- 


भाग 'क' राज्य वित्त-आयोग की योजना के अन्तर्गत 
प्रतिशत भाग 

मद्रास १२० 
वम्बई १७.५० 
पश्चिमी बंगाल ११२५ 
यू० पी० १ए७५ 
पंजाब ३.२५ 
विहार 8७ 
मध्य प्रदेश प्श्प्‌ 
आमाम २२५ 
उडीसा ३.५० 
भाग सख्त! राज्य 

हेदरावाद ४.५० 
राजस्थान ३.५० 
टावनकोर-कोचीन २.५० 
मंसूर र्रप्‌ 
मन्य भारत १७५ 
मीराष्ट १.०० 


५ प्य, ०.छ७प्‌ 
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भाग गे राज्यों का अंश आयकर की वास्तविक आय का २३ प्रतिशत कर दिया गया । 
जूर निर्यात-कर 


देशमुय-परिनिसेय के अनुसार पश्चिमी बंगाल, आसाम, विद्दार और उडीसा को जट निर्यात- 


लड़ 
र्ट् 


वित्त और कर प्श्छ 


हुई। कुछ प्रा्तों में व्यय में लगातार वृद्धि उनके अंशदान की माफी के कारण 
सम्भव हो सकी । १६३०-३१ और १६३४-३५ के वीच, जबकि प्रान्तीय आय में 
कठिन आर्थिक अवसाद के कारण कमी झा गई थी, उनके खर्चो में उसी के अनुसार 
कमी नहीं हुई श्रौर इसलिए कुछ दिनों तक बजट में लगातार कमी पड़ता अनिवार्य 
हो गया । कुछ प्रान्तों में इधर कुछ वर्षो में स्थिति सुधर गई है । 
प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ होने के वाद से प्रान्तीय सरकारों की 
झाय शौर उनके व्यय दोनों में ही बहुत काफी वृद्धि हुई है । प्रान्तों को केन्द्रीय सर- 
कार से प्राप्त अनुदानों से, जो निमेयर परिनिर्णाय के अन्तर्गत आय-कर से मिलते थे, 
वापिक नकद आशिक सहायता से (जो कुछ प्रान्तों को मिलती थी), श्लौर उसी परि- 
निर्णाय के अन्तर्गत जुट पैदा करने वाले प्रास्तों को जूट निर्यात-कर में बढ़े हुए भाग से 
बहुत लाभ हुआ । यह पहले ही वताया जा चुका है कि बिक्री-कर, व्यवसाय-कर, 
नगरों में स्थित स्थायी सम्पत्ति-कर (जैसा कि बम्बई में) आदि शिक्षा ओर राष्ट्रीय 
विकास की योजनाओं को चलाने के लिए तथा अधूृरी अ्रथवा पूर्ण मद्य-निषेध नीति 
के प्रचलित होने के कारण शझ्ाय श्रौर व्यय के बीच पैदा हुए व्यवधान को पूरा करने 
के लिए प्रान्तों द्वारा श्रारोपित किये गए । 
निम्न तालिका में पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर भारतीय संघ 
के राज्यों का आय-व्यय अत्तिरेक तथा घाटा दिखाया गया है-- 


(लाख २० में) 
राज्य देशमुख-परिनिरणेय के अन्तगत वित्त-आयोग द्वारा 
दी जाने बाली रकम प्रस्तावित रकम 
पश्चिमी बंगाल श्ण्ध्‌ श्प्रू० 
आसाम ५० जप 
विहार श्ध्‌ ध््‌ 
उड़ीसा प्र १ 


संघीय उत्पाद-कर---इन करों की बढ़ती हुई आय के कारण राज्य की सरकारों ने इसमें भाग 
माँगना शरू कर दिया । राज्यों ने वित्त आयोग से इस आय में से भाग देने को मॉग को। आयोग ने 
कुछ वस्तुओं के उत्पाद-कर को वितरित करने का भिश्चय किया । इन चुनी हुई वस्तुओं ( तम्बाकू-- 
सिगरेट, सिगार आदि, दियासलाई, वनस्पति) के उत्पाद-कर के ४०% भाग को जनसंख्या के अनुपात 
में विभिम्त राज्यों में निम्न प्रकार से वोग्ने की सिफारिश की गई--- 
राज्य कुल का अतिशत. राज्य कुल का प्रतिशत 


आसाम २.६१ उड़ीसा ४२ 
विहार ११.६० पैप्सू १,०० 
बम्बई १०.३७ पंजाव ३.६६ 
हेदरावाद ५०३६ राजस्थान ४.४१ 
मध्य ग्रक 
मध्य सारत २.२६ सो १.१६ 
मध्य प्रदेश ६:१३ द्रावनकोर-कीचीन २.६८ 
मद्रास १६.४४ उत्तर प्रदेश श्य्श्प 
भंसूर्‌ २६२ पश्चिमी दंगाल ७.१६ 


सरकार ने इन सिफारिशों को खीकार कर लिया ओर मा्चे, १६५३ सें यूनियन ड्यूटीज़ आफ 
एताइज (डिस्ट्रीव्यूशन) एक्ट पास किया । 


प््श्ष भारतीय अथशास्त्र 
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तालिका युद्ध के परचात्‌ प्रत्येक वर्ष आय और व्यय में लगातार वृद्धि प्रदर्शित 
करती है। भाय में वृद्धि कृषि की उत्पत्ति के मूल्य में वृद्धि, प्रान्तीय श्राय के साधनों, 
जैसे जंगल के उत्तरोत्तर प्रयोग, अनेक प्रान्तों में श्रतिरिक्त श्रथवा नये करों के 
आरोपरणा, जो मुद्रा-प्रसार के प्रभाव को रोकने के लिए थे, और केन्द्र के पास एकत्रित 
आय-कर से प्रास्तों के भाग में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण हुई थी । 

व्यय के अन्तगंत वृद्धि पुलिस और नागरिक रक्षा के उपायों के कारण अति- 
रिक्त आथिक भार, मेहगाई तथा अ्रन्य अ्रधिदेयों, खाद्य सामग्री पर विनियोग, पूर्ति 
तथा वितरण-सम्बन्धी योजनाओं, कुछ प्रान्तों द्वारा अपने ऋण के भार को कम 
करने के लिए केन्द्र को घन देने, राष्ट्रविकास की योजनाओं पर अधिक व्यय करने 

3. नीचे दी हुई तालिकाएँ इस सम्बन्ध में आधुनिक स्थिति प्रकट कर रही हैं 
(लाख २० में) 
भाग 'का राज्य १९५१-५२ शहशरूएइ शह्श३नश४४ १६४४-५५ शहए४-४५५ ९४५४-५६ 
(बजट). (रिवाइज्ड). (बजट) 


आय ३०४८० इश१८5१५ ३४७०० ३५३४० इ३इछ७घ्‌०८ 28७८४ 
व्यय २६८३ १ इश्८प२६ ३४७०८ ३८७४६ ४०रघप्‌ ४४६३७ 
(--) घाद्य या 
(2 बचत. कदर. नशे. यवत5. “३४०६९ --र६५७ --५१५३ 


भाग 'ख? राज्य १६५१-४२ १६५२ूए३ १६५३-५४ शृह५४-५५ १६४४-५५ श्प््श्नध्६ 
(बजट) (रिवाइड्ड) 


आय २००५४ २०१६६ २०६६६ श्श्ष्ष्प्‌ ११४८८ श्र्इ्७छ 

व्यय ६४३७ हुफछ४ड १०११२ एृश्णण६छ शरण्प्६.. १४०२१ 
(--) धारा या 

(+-) बचत कऋधश७छ कंशर५ कऑश४४ "५९४ फऋाश्हू० --१६४५ 

भाग रा! राज्य १६५२-५३ श््प्३े-श४ श्ध्श्ड-पु५ रटरर (९५४५-५६ 

(बजट) (रिंवाइज्ड (बजट) 

आय श्ष्ड्श्‌ शर्त हृछ८र श्ण्श्द् २०९६७ 

ब्यय १२१० श्श्७र द्ज्श्€ दृ््दुर इ१८5७ 


-"-) घाटा या 


वित्त और कर प्र१६ 


श्रौर अधिकतर प्रान्तों द्वारा युद्ध के पश्चात्‌ पुनन्िर्माण-कार्यों पर व्यय करने के लिए 
धन पृथक करने श्रादि कारणों से हुई थी । 
छ्। तालिका द्वारा जो दूसरी विद्येषता व्यक्त होती है वह था युद्ध-काल के १ 
प्रत्येक वर्ष में श्राय का भ्रतिरेक होना, जोकि केन्द्र के बड़े घाटों के बजट में नितान्त 
विपरीत रक्षा पर अधिक व्यय के कारण था । 
निम्न तालिका में वह आथिक सहायता तथा अन्य प्रकार के अनुदान दिखाये 
गए है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों को १६३७-३८ से १६४० में संशोधित गवरतें- 
मेण्ट ऑफ़ इण्डिया (डिस्ट्रीव्यूशन शॉफ रेवेन्यू) आडेर के अन्तर्गत दिये गए हैं । 
करों की आय में से प्रान्तों का सागर, 
उनको आर्थिक सहायता तथा सहायता के अज्ञुदान रे 
करोड़ रुपयों में 























जा कक आला 
वर्ष आय-कर | जूट-कर | आर्थिक सहायता | अन्य सहायता के | कुल 
अनुदान 
१६३७-इ८ 2२७६ रह 0 हर शा ७९०२ 
१६४८-३६ १५० २५१ । 8०३ नल ७०४ 
१६३६-४० २७६ राधदू ३०३ तह पश्८ 
१६४०-४१ ४१६ शाप 37०3 च् ९०४ 
ध्लू , १६४१-४२ ७३६ १६५ ३०३ लन्ड १२३७ 
१६४२-०४ 8२ १०९६० १*४० रा ००९ श्शा०्ध्‌ 
१६४३-४४ १६९५० श्इ्ट्८ २७५ ३०० २६ ६३ 
१४४४-४५ २६९५६ १*४६ १९७० ७०० ३६९७५ 
१६४५-४६ श्फाछपू । १ए७छ १*७० ८०० ४०१०२ 
१६४७-४८ २६"७४ १*र८ ०"४४ १*४० ३२८६ 
१६४8-४० ४०६४५ १४६ 99० २२५ ४प्री०ण्ध्‌ 
(बजट) 


इन दिलों सब प्रास्तों में भारत के बटवारे के परिणामस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम 
भंगड़ों के कारण रक्षा-सेवाओं पर अधिक व्यय तथा सामाजिक सेवाश्रों के प्रबन्ध पर 
व्यय एक समान विशेषता थी। दूसरे कारण, जिनसे व्यय की सात्रा बढ़ गई, वे 


१, बंगाल,जिसके वजट में १९४३-४४ और १६४४-४५ में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, एक अपवाद था । 
२, १६४७-४८ के अंक संयुक्त भारत के हैं। १६४७-४८ के अंक १५ अगस्त, १६४७ से ३१ माचे, 


१६४८ तक के हैं । 
३- इस सम्बन्ध में आधुनिक स्थिति इस प्रकार है-- 
(करोड़ रुपयों में) 
वर्ष आय-कर संघीय उत्पाद उत्तराधिकार विभिन्‍न. ऋण कुल योग 
क्र क्र अनुदान 
(यराण्ट्स एण्ड सवशन्स) 
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(बजट) 


५२० भारतीय अरथज्ञास्त्र 


सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, खाद्य-सामग्री के लिए तन्रर्थ-सहायता, शिक्षा- 
योजनाएँ, श्रौद्योगिक उन्‍्तति और सबसे बढ़कर शरणाथियों को सहायता तथा पुचर- 
वास की व्यवस्था आदि हैं । मद्य-निषेध की नीति के कारण उत्पाद-कर कम होता ... 
जा रहा है, श्रतएव प्राप्त अ्धिकाधिक विक्री-कर का आरोप उसकी दर बढ़ाकर तथा 
विस्तार करके करते जा रहे हें । 

प्रान्तीय कर-व्यवस्था में कृपि-श्राय पर कर उत्तरोत्तर महत्ता में बढ़ता जा 
रहा है। अनेक प्रान्तों, जेसे पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, विहार, श्रासाम, उडीसा 
आदि, ने पहले से ही यह कर लगा रखा है और दूसरे प्रान्त लगाने की बात सोच 
रहे हैं । 2 
४६, राज्यीय पुनर्निर्माण वित्त--पुननिर्माण की योजनाओं पर पहले-पहल १६४६ 
में राज्यीय मन्त्रियों की एक सभा में विचार किया गया था। यह ब्राशा की गई थी 
कि पुनर्तिर्माण का श्राधा खर्च आय के श्रतिरेक से पूरा हो जायगा। राज्यों से 
केन्द्रीय सरकार के अनुमानित अतिरेकों के आधे से अ्रधिक के दिये जाने का वायदा 
किया गया था। परन्तु ये राज्यीय और केन्द्रीय श्रतिरेक हुए ही नहीं । वे कोष, जो 
युद्धकालीन आय के भ्रतिरेक से एकत्रित किये गए थे, पुनर्निर्माण के आंशिक खर्च को 
पूरा करने के लिए उनका प्रयोग आय की कमी को पूरा करने में कर लिया गया । 
ऐसे रक्षित कोष उड़ीसा, पूर्वी पंजाव और पश्चिमी बंगाल के लिए नहीं हैं। अन्य ८. 
राज्यों के १६४९-५० के अन्त में बचे हुए उत्तर-युद्धकालीन पुनर्तिर्माण-कोप के आँकड़े 
निम्न तालिका में दिये गए हैं । 

१६४९-५० (बजठ)* करोड़ रुपयों में 


मद्रास ३०३५ मध्य प्रदेश पार 
बम्बई १७२६ विहार १२१४० 
उत्तर प्रदेश १२९७६ आसाम , १९०२ 


नवम्बर, १६४८ में विकास की सब योजनाश्रों का पुनविलोकन करने के बाद 
उनका एक पूर्वक्रम बना दिया गया, जिसके अन्तर्गत उन योजनाओं को, जो अन्न के 
उत्पादन से तथा आवश्यक उपभोग की वस्तुश्रों से, विशेषकर वे जिनसे तुरन्त लाभ 
हो सकता था, सम्बन्ध रखती थीं उन्हें सवंप्रथम स्थान दिया गया। केन्द्रीय सरकार 
ने आ्रारम्भ में २७० करोड़ रुपये का अंशदान देने का वचन दिया था। बटवारे के 
वाद चार वर्ष तक (१६४८-४६ से १६५१-५२ तक) बकाया, जो बेंटनें को था, लग- 
भग १७४ करोड़ रुपये के था | पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, श्रासाम और उड़ीसा के 
सम्बन्ध में स्वीकृत योजनाओं पर पूरा खर्च अधिक-से-अ्रधिक एक निद्िचत सीमा तक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा १६४८-४९ और १६४६-५० में पुरा किया गया | श्रन्य राज्यों 
के सम्बन्ध में उन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुदान इस ज्वतें पर प्राप्त हो सकता था कि वे 
राज्य स्वयं भी कम-से-कम उतना ही घन व्यय करें । १६४६-५० के वजट के श्रनसार 


पीछे पाद टिपय। में जो तालिका दी गई हे उसमें पुऑनर्निर्माण वित्त भी सम्मिलित है, विशेषकर 
अनुदान आर ऋण के मद में । 





वित्त और कर प्र२१ 


केन्रीय सरकार से राज्यीय सरकारों को ४७२० करोड़ रुपये के ऋण के अतिरिक्त 
२५३६ करोड़ रुपये का कुल अनुदान दिया गया था ) 
रेल्न-वित्त 
४७, सेपेरेशन कान्वेन्शन के अन्तर्गत रेल-विभाग क आर्थिक परिणशाम--१६२४ के 
सेपेरेशन कास्वेन्शन के अ्रन्तर्गत रेल-विभाग के कार्यो के झ्राथिक परिणामों का सारांश 
निम्त प्रकार दिया जा सकता है--१६२४-२५ से १९३४-३६ तक के काल को लेने 
से यह पता लगता है कि प्रथम ६ वर्ष उत्कर्ष के वर्ष थे और श्रन्तिम ६ वर्ष श्रपकर्ष 
के । यदि पूरे काल को लिया जाय तो पहले ६ वर्षों में कुल अतिरेक-श्राय जो श्रणित 
की गई वह ५२६४ लाख रुपये थी श्रौर पिछले ६ वर्षों की कमी ४१६३ लाख 
रुपयों की थी। इस वदलते हुए भाग्य की लम्बी अवधि में ११०१ लाख रुपये का 
वास्तविक अतिरेक हुआ, अर्थात्‌ नित्य-प्रति के कार्यो का व्यय काटकर, अवक्षयरा की 
व्यवस्था करके और ऋण ली हुई पु जी पर पुरा-पुरा व्याज देकर प्रतिवर्ष १ करोड़ 
रुपये से कुछ कम का श्रत्तिरेक हुआ। उत्कषे के काल में भ्र्थात्‌ १६२४-२५ से 
१६२९-३० तक सामान्य आय में कुल अनुदात ४२ करोड़ रुपये का हुआ था श्रर्थात 
३ करोड़ रुपये का औसत पूरी अवधि के लिए सेपेरेशन कास्वेन्शन के आरम्भ की तिथि 
से हुआ था । उसी काल में ४१३ करोड़ रुपया भ्रवक्षयणा-कोष में एकन्रित हो गया था । 
१९३०-३१ के वर्ष से घाटे का युग आरम्भ हुआ, जोकि मुख्यतः: विश्व- 
व्यापी श्राथिक अवसाद, वस्तुओं के मुल्य में कमी, गेहूँ के निर्यात में कमी, राजनीतिक 
स्थिति में प्रशांति, वाढ़ भौर भृकम्पों से पहुँचाई हुई हानि, सड़कों की तीत्र प्रतिस्पर्धा, १ 
नदी और समुद्र की बढ़ी हुई प्रतियोगिता, मज़दूरी में वृद्धि के कारण नित्य-प्रति के 
कार्यो के खच्े में वृद्धि आदि के कारण धा। संसार के समस्त देशों की, जिनमें से 
अधिकांश शान्तिकाल से हमारे सर्वोत्तम ग्राहक थे, प्रशुल्क-पद्धति ने रेल की आय 
की शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला । 
इन लगातार होने वाले घादों के कारण १६३१-३२ के बाद देश की सामान्य 

श्राय के प्रति रेलवे कोई भी श्रंशदान न कर सकी । सेपेरेशन कास्वेन्शन के श्रन्तर्गत 
एकत्रित किया हुआ, अंशदान का बकाया १६३१-३२ से लगाकर १६३६-३७ तक 
३०.७४ करोड़ रुपया हो गया था । १६३६-४० के अन्त तक यह संख्या बढ़कर ३६३ 
करोड़ रुपया हो गई थी । इस काल में रेल-विभाग ने यही नहीं कि अपना सामान्य- 
कोष कम कर दिया हो, वरन्‌ अवक्षयण कोष से भी उन्होंने ३१३४ करोड़ रुपया ऋण 
पर ब्याज अदा करने के लिए उधार ले लिया। यह नितान्‍्त असम्भव था कि लगभग 
६२ करोड़ रुपये की इतनी बड़ी देयता भविष्य में होने वाले अतिरेक से थोड़े-से नपे हुए 
समय के श्रन्दर अदा की जा सके। इसी वीच नये विधान के श्रन्तर्गत प्रास्तीय 
स्वायत्त झ्ासन के प्रचलित हो जाने के साथ-ही-साथ और अधिक झाय के साधनों की 
प्राप्ति के लिए ज़ोर लगाया जा रहा था। चू कि वर्तमान सेपेरेशन काव्वेन्शन के अन्तर्गत 
अवक्षयरा कोष से लिये हुए ऋण भविष्य के अतिरेक पर सबसे प्रथम अधिकर समझे 
9, बैजबुड इस्बायरी कमेटी (१६३७) के अतुमान से सड़क यातायात द्वारा रेजवे को ४स्े करोड़ प्रतिवर्ष 
का घादा रहा --रिपोट , पैरा १६६ । 


प्र२० भारतीय अर्थशास्त्र 


सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, खाद्य-सामग्री के लिए श्रर्थ-सहायता, शिक्षा- 
योजवाएँ, श्रौद्योगिक उन्नति और सबसे बढ़कर शरणाथियों को सहायता तथा पुन- 
वास की व्यवस्था आदि हैं । मद्य-निषेध की नीति के कारण उत्पाद-कर कम होता 
जा रहा है, श्रतएव प्राप्त अधिकाधिक बिक्री-कर का श्रारोप उसकी दर बढ़ाकर तथा 
विस्तार करके करते जा रहे हैं । 

प्रान्तीय कर-व्यवस्था में कृषि-आ्लराय पर कर उत्तरोत्तर महत्ता में बढ़ता जा 
रहा है। अनेक प्रान्तों, जेसे पद्चमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, श्रासाम, उडीसा 
आदि, ने पहले से ही यह कर लगा रखा है और दूसरे प्रान्त लगाने की बात सोच 
रहे हैं । 
४६. राज्यीय पुनर्निर्माण वित्त--पुनरन्तिर्माण की योजनाशञ्रों पर पहले-पहल १६४६ 
में राज्यीय मन्त्रियों की एक सभा में विचार किया गया था। यह श्राशा की गई थी 
कि पु]ननिर्माण का आधा खर्च आय के अत्तिरक से पूरा हो जायगा। राज्यों से 
केन्द्रीय सरकार के अनुमानित अतिरेकों के आधे से अधिक के दिये जाने का वायदा 
किया गया था। परन्तु ये राज्यीय और केन्द्रीय अतिरेक हुए ही नहीं । वे कोप, जो 
युद्धकालीन आय के अतिरेक से एकत्रित किये गए थे, पुनर्निर्माण के आंशिक खर्च को 
पूरा करने के लिए उनका प्रयोग आय की कमी को पूरा करने में कर लिया गया । 
ऐसे रक्षित कोष उड़ीसा, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के लिए नहीं हैं। भअन्य /६ 
राज्यों के १६४६-५० के अन्त में बचे हुए उत्तर-युद्धकालीन पुनर्निर्माण-कोप के आँकड़े 
निम्न तालिका में दिये गए हैं । 

१६४६-५० (बजठ)* करोड़ रुपयों में 


सद्रास ३०३५ मध्य प्रदेश ८१२ 
बम्बई १७२६ बिहार १२९५० 
उत्तर प्रदेश १२७६ आसाम , श्ग्र 


नवम्वर, १६४८ में विकास की सब योजनाश्रों का पुनविलोकन करने के बाद 
उनका एक पूर्वक्रम बना दिया गया, जिसके अन्तर्गत उन योजनाञ्रों को, जो अन्त के 
उत्पादन से तथा श्रावश्यक उपभोग की वस्तुओं से, विद्येपषकर वे जिनसे तुरन्त लाभ 
हो सकता था, सम्बन्ध रखती थीं उन्हें सर्वप्रथम स्थान दिया गया । केन्द्रीय सरकार 
ने श्रारम्भ में २७० करोड़ रुपये का अंशदान देने का वचन दिया था। बटवारे के 
वाद चार वर्ष तक (१६४८-४६ से १६५१-५२ तक) बकाया, जो बेंटने को था, लग- 
मंग १७५ करोड़ रुपये के था। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, श्रासाम भ्रौर उड़ीसा के 
सम्बन्ध में स्वीकृत योजनाओों पर पुरा खर्च अधिक-से-अधिक एक निश्चित सीमा तक 
कन्‍्द्राय सरकार द्वारा १६४८-४६ और १६४६-५० में पुरा किया गया। श्रन्य राज्यों 
के सम्बन्ध में उन्हें केन्द्रीय सरकार से श्रमुदान इस शत पर प्राप्त हो सकता था कि वे 
कक राज्य स्वयं भी कम-से-कम उतना ही घन व्यय करें | १६४६-५० के वजट के अ्रनुसार 
१. पद पा रिप्पणी में जो तालिका दी गई है उसमें पुननिर्माण वित्त भी सम्मिलित है, विशेषकर 


ई झअनटाज जे अं, ध्र्य्य जन नज्ज 
न चुठान आर ऋण के मद में 


वित्त और कर ५२३ 


लगाई हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमें से सैनिक महत्त्व रखने वाली रेलों पर घाटा 
निकाल दिया जाय और जिसमें ३ करोड़ रुपया सुधार-कोष ( जो १६४६ में कायस 
हुआ, जिसमें आरम्भ में ही १९ करोड़ रुपया रेलवे-रक्षित कोष से यात्रियों और 
कर्मेचारियों को सुविधा देने के लिए निकाल लिया गया था ) में जमा कर देने के 
बाद जितना बचे उसका श्राधा जोड़ दिया जाय, बाद सामान्य आय में ५*६१ करोड़ 
रुपये के दिये जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय संघ को कुल 
३३,८६५ मील रेल की लाइत ६७८ करोड़ रुपये की पूजी के साथ तथा अरवक्षयण- 
कोप ९६३"२२ करोड़ रुपया, रेलवे-रक्षित कोष ७६८ करोड़ रुपया भर सुधार-कोष' 
११७१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । 

छह महीनों के बीच, जो १४ मार्च, १६४८ को समाप्त हुए, रेल के काम में 
२७४ करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जिसको सुरक्षित कोष से पूरा किया गया ४ 
१९४८-४६ में सुरक्षित कोष घटकर केवल ३८ करोड़ रुपया रह गया था भ्रौर 
केन्द्रीय वेतन-आ्रायोग की सिफारिशों पर २७ करोड़ रुपये का व्यय श्रावर्यक था ।- 
इसके अतिरिक्त भविष्य में और अ्रधिक भार अधिनिर्णायक ( एड्जुडिकेटर ) के 
परिनिर्णंय के अन्तर्गत होने वाला था, जिसमें उसने काम तथा छुट्टी और स्थावापन्नः 
कर्मचारियों के विषय में बहुत उदारता दिखाई थी। पुनरीक्षित श्रतिरिक १६४८-४६ 
““, में १५८३ करोड़ रुपया था, जो निम्न प्रकार बाँटा गया-सामान्य श्राय ७*३४ करोड़,. 
सुधार-कोष ०८४ करोड़ और रेलवे अ्रवक्षयण-कोष ७६५ करोड़ रुपया । 

बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापत के वकाया श्रौर मूल्यों के बढ़ जाने से प्रति-- 
स्थापन के व्यय में वृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जाँच कमेटी ( कुजरू कमेटी ) 
ने पाँच वर्ष तक २२ करोड़ रुपये के वाधषिक अंशदान का प्रस्ताव किया है। १६४६-५० 
के पुनरीक्षित आगरन के अनुसार १११०२ करोड़ रुपये का अतिरेक था, जिसमें से 
७ करोड़ रुपया सामान्य झ्ाय में जमा किया गया और ४-०२ करोड़ रुपया अवक्षयर- - 
कोष सें । 

१६२४ का कान्वेन्शन १ अप्रल, १६४३ से रद्द हो गया। मार्च, १६४३ में 
विधानसभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार श्रवक्षयण कोष के बकाया ऋण: 
को देने के परचात्‌ू १६४३-४४ में व्यापारिक रेलों से लाभ सामान्य झाय के साथ ३: १ 
के अनुपात में बाँठा जाने वाला था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलों पर अतिरेक 
सामान्य श्ाय शौर रेलवे-रक्षित कोष के बीच दोनों की झ्रावश्यकता के अनुसार बाँटे 
जाने वाले थे। 

१९४६ में बिठाई गई कानवेन्शन कमेटी ने १६२४ के जटिल सूत्र को अस्वीकार 
कर दियाऔर दूसरी सरल तथा काम में लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपना या, जिसके 
अन्तर्गत सामान्य आय में ४% का लाझभांश प्रयुक्त पूजी पर ( केपिटल एट चाजे ) 
दिया जाता । १६४०-५१ में ३१८५ करोड़" रुपये की बजट में व्यवस्था की गई। 

“7 इससे २५७ करोड़ रुपया सम्मिलित है, जो लगभग ६५०० मील दूर तक फेली हुईं १० रियासतों. 
की रेलों के लिए था और जो १ अप्रेल, १६५० से केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तगेत आ गई थीं 


६ 


रड 


प्र्२२ भारतीय अर्थशास्त्र 


जाते थे और उसके पदचात्‌ सामान्य श्राय की देयता भी पूरी करनी थी। इसलिए 
सामान्य आय को रेल से अंशदान पाने के लिए बहुत काफी प्रतीक्षा करनी श्रावश्यक 
थी । इससे बचने का उपाय देयता पूरी करने के लिए १६३७ से तीन वर्ष के विलम्ब- 
काल में निहित था ।) इस विलम्ब-काल के कारण यह सम्भव हो सका कि व्याज 
देने के बाद रेल-विभाग की वास्तविक श्राय के श्रतिरेक की, जो १६३६-३७ से दिखाई 
पड़ने लगा था, व्यवस्था की जा सके, ताकि ६२ करोड़ रुपये का भारी ऋण पूरा 
किये बिना ही सामान्य आय में अंशदान देना तुरन्त आरम्भ किया जा सके । इससे 
केन्द्रीय सरकार को भी १९३७-३८, १६३८-३६ और १६३६-४० में निमेयर परि- 
निर्णाय के अन्तर्गत श्राय-कर की प्राप्ति को सीमित मात्रा में प्रान्तों को हस्तांकित 
करने का अवसर प्राप्त हुआ । 

छः वर्ष के घाठे के पश्चात अन्त में रेल की आय बढ़ी और ब्याज देने तथा 
अवक्षयणा-कोष की व्यवस्था करने के बाद शआआाय में श्रतिरेक दिखाई पड़ने लगे । यह 
उन्नति कुछ तो व्यापार और मूल्य में वृद्धि के कारण और कुछ व्यय में कमी के 
कारण १६३६-३७ में प्रत्यक्ष हुई। इस उन्नति में अस्थिरता का अंश था, क्‍योंकि 
इसका कारण संसार के देशों का शस्त्रीकरण का कार्यक्रम था। १६३६-३७ में १३ 
करोड़ रु० के अतिरेक का प्रयोग अवक्षयण-कोष के ऋण के एक श्रंश को श्रदा करने 
में व्यय किया गया । इसी प्रकार २३ करोड़ का अतिरेक १६३७-३८ में सामान्य 
आ्राय में १६३७ के घिल म्ब-काल प्रस्ताव के अन्तर्गत जमा कर दिया गया । १६३८-३९ 
में प्राप्त अतिरेक १.३७ करोड़ रुपये का था, परन्तु १९३६-४० में वह बढ़कर ४.३३ 
करोड़ रु० हो गया । वर्ष के आरम्भ में अनिरिचत श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के 
कारण कुछ वस्तुओं की लोगों ने राशि एकच्रित कर ली और यात्रियों की संख्या तथा 
भेजे जाने वाले माल से प्राप्त आय में कमी आरा गई। य्रुद्ध की घोषणा के पश्चात्‌ 
परिवतेन हुआ, विशेषकर भेजे जाने वाले माल से प्राप्त झ्राय में श्रौर बाद में यात्रियों 
से भी, क्योंकि लोगों की आरम्भ में ही आर्थिक स्थिति कुछ सुघर गई थी । समुद्र 
मार्ग से हटकर रेल-मार्ग से यात्रा बढ़ जाने के कारण भी रेल की झ्राथिक स्थिति में 
उन्नति हुई, जैसा कि १ मार्च, १६४० से किराया और शुल्क बढ़ने से हुआ था । 

१६४५-४६ के हिसाव में ३५:२० करोड़ रुपये का लाभ दिखाई पड़ा । १९४३ 
के निर्णय के भ्रनुसार, जिसमें सामान्य आय में ३२ करोड़ रुपये का अ्रंशदान दोनों वर्षो 
के लिए (१६४४-४५ और १ ६४५-४६) निश्चित किया गया था, ३२ करोड़ रुपया 
सामान्य श्राय में जमा कर दिया गया और ६२० करोड़ की बची हुई रकम 
रेलवे-रक्षित कोप में जमा कर दी गई, जिससे उस कोप में श्रव कुल ३०-१३ करोड़ 
उपया इकट्ठा हो गया। १६४६-४७ के पुनरीक्षित श्रागशन के श्रनुसार अ्रतिरेक 
८६४ करोड़ रुपये का श्रॉँका गया था। पिछले वर्ष के समभौते के अनुसार, जिसमें 
१६४६-४७ में रेल-विभाग के सामान्य श्राय के अंशदान को उतनी रकम पर निश्चित 


-र दिया गया था जितनी कि वरावर होती 2, व्यापारिक ढंग पर पूजी के ऊपर 


् 


* ॥द में ये काल ३१ मार्च १६४२ तक बढ़ा दिया गया । 


वित्त और कर ५२३ 


लगाई हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमें से सैनिक महत्त्व रखने वाली रेलों पर घाटा 
निकाल दिया जाय और जिपमें ३ करोड़ रुपया सुधार-कोष ( जो १६४६ में कायस 
. हुआ, जिसमें आरम्भ में ही १२ करोड़ रुपया रेलवे-रक्षित कोष से यात्रियों और 
कमंचारियों को सुविधा देने के लिए निकाल लिया गया था ) में जमा कर देते के 
बाद जितना बचे उसका श्राधा जोड़ दिया जाय, बाद सामान्य आय में ५-६१ करोड़ 
रुपये के दिये जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय संघ को कुल 
३३,८६५ मील रेल की लाइन ६७८ करोड़ रुपये की पूजी के साथ तथा श्रवक्षयरण- 
कोष ६३*२२ करोड़ रुपया, रेलवे-रक्षित कोष ७"६८ करोड़ रुपया श्र सुधार-कोष 
११७१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । धर 
७ई महीनों के बीच, जो १४ मार्च, १९४८ को समाप्त हुए, रेल के काम में 
२'छ४ करोड़ रुपये का घाटदा हुआ, जिसको सुरक्षित कोष से पूरा किया गया ४ 
१६४८-४६ में सुरक्षित कोष घटकर केवल ३*८ करोड़ रुपया रह गया था और 
केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों पर २७ करोड़ रुपये का व्यय श्रावश्यक था ।: 
इसके अतिरिक्त भविष्य में श्र श्रधिक भार अधिनिर्णायक ( एड्जुडिकेटर ) के 
परिनिशणंय के श्रन्तर्गंत होने वाला था, जिसमें उसने काम तथा छुट्टी और स्थानापन्‍्नः 
कर्मचारियों के विषय में बहुत उदारता दिखाई थी। पुनरीक्षित भ्रतिरिक १६४८-४६ 
“, में १५०८३ करोड़ रुपया था, जो निम्न प्रकार बाँठा गया-सामान्‍्य श्राय ७:३४ करोड़, 
सुधार-कोष ०८४ करोड़ और रेलवे श्रवक्षयण-कोष ७*६५ करोड़ रुपया । 

बहुत बड़ी माना में प्रतिस्थापत के बकाया और मुल्यों के बढ़ जाने से प्रति-- 
स्थापत के व्यय में वृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जाँच कमेटी ( कुजरू कमेटी ) 
ने पाँच वर्ष तक २२ करोड़ रुपये के वाषिक अंशदान का प्रस्ताव किया है। १६४६-५० 
के पुनरीक्षित आगरणन के अनुसार ११००२ करोड़ रुपये का अतिरेक था, जिसमें से 
७ करोड़ रुपया सामान्‍य आय में जमा किया गया और ४-०२ करोड़ रुपया अ्रवक्षयरण- 
कोप में । 

१६२४ का काव्वेन्शन १ अ्रप्रल, १६४३ से रद्द हो गया | मार्च, १६४३ में 
विधानसभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार अ्रवक्षयण कोष के बकाया ऋण 
को देने के परचात्‌ू १६४३-४४ में व्यापारिक रेलों से लाभ सामान्य श्राय के साथ ३: १ 
के अनुपात में बाँठा जाने वाला था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलों पर अतिरेक 
सामान्य श्राय श्रौर रेलवे-रक्षित कोष के बीच दोनों की श्रावश्यकता के श्रनुसार बाँटे 
जाने वाले थे । 

१६४६ में बिठाई गई कानवेन्शन कमेटी ने १६२४ के जटिल सूच को अस्वी कार 
कर दियाओऔर दूसरी सरल तथा काम में लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपनाया, जिसके 
अन्तगंत सामान्य आय में ४% का लाभांश प्रयुक्त पूजी पर ( केपिटल एट चार्ज ) 
दिया जाता। १६४०-५१ में ३१९८५ करोड़” रुपये की बजट में व्यवस्था की गई। 

_(. झसमें २५७ करोड़ रुपया सम्मिलित है, जो लगभग ६५०० मील दूर तक फैली हुईं १० रियासतों: 
की रेलों के लिए था और जो १ अप्रेल, १६५० से केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत आ गई थीं 


अ्र्४ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


१६५०-४१ में श्राय के अ्रतिरेक की गणना १४-०१ करोड़ रुपये की की गई है ( श्राय 
२३२४० करोड रु०, व्यय २१८४६ करोड़ रुपया ), जिसका निम्न प्रकार बटवारा 
होगा--रेलवे विकास-कोष १० करोड़ रुपया, रेलवे रक्षित कोष २९०१ करोड़ रुपया, “+# 
और रेलवे अवक्षयण कोष २ करोड़ रुपया ।१ 
१. १६४३-५४ की चुलना में १६५४-५५ पुनरीक्षित आगणन और १६५५-५६ ( वजट ) में रेलवे 
की आय अधिक होने को सम्भावना है। १६५५-५६ में रेलवे के विकास और पुनर्थापन का व्यय 
१२७ करोड़ रुपये रखा गया है । १९५५-५६ के अन्त तक रेलवे पर ४१८ करोड़ रुपये--२६६ करोड़ 
रुपये रेलवे आय से ओर १५२ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार सें--की पूंजी का व्यय होगा । 

नवम्बर, ११५४ में रेलवे कार्न्वेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मस्तुत की । यह कमेटी दिसम्बर, 
१६४६ के कान्वेंशन प्रस्ताव के अनुसार, मई १६५४ में बिठाई गईं थी। अन्य वातों के साथ इस कमेटी 
के परीक्षा के विषय निम्न थे-- 

(१) रेलवे द्वारा सामान्य आ्राय को दिया जाने वाला लाभाश, 

(२) पूजी और आय के खाते में रेलवे व्यय का वितरण, और 

(३) तीनों रेलवे कोष--अरवक्षयण सुरक्षित कोष, विकास-कोप तथा सुरक्षित आव-कीप-- 

को दी जाने वाली रकम । 

कमेटी ने १९५५-५६ से ५ वषे तक ४% के लाभांश की सिफारिश की । अ्रवक्षयण सुरक्षित 
कोप को दी जाने वाली रकम ३० करोड़ से बढ़ाकर ३५ करोड़ रुपये करने की सिफारिश भी की गईं ! 

श्रेणी ३ भौर ४ के कर्मचारियों के क्वाटर तथा अन्य अग्रतिफलात्मक व्यय, जो ३ लाख रु० , 
से अधिक हों, विकास-कोपष से करने की सिफारिश की गई। यह तथा अन्य सिफारिशें १९५५-५६ के* ६- 
बजट में स्वीकार कर ली गई । 


१६५५-५६ के वजट-अनुमान में कुल प्राप्ति २६३ करोड़ रुपये और (क्लोडिंग बैलेंस) कुल 
चालू मद २४६ करोड़ रुपये अनुमान किया गया है । 


रेलवे कोप की स्थिति निम्न है-- 
अचच्तयण सुरक्षित कोष दी गई तिकाली गई वास्तविक कुल राशि 
रक़म रक़्म प्राप्ति 
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स्थानीय वित्त 
४८. स्थानीय (गाँव-सस्वन्धी) बो्ड--च्ू कि भारत के अ्रधिकांश लोग गाँवों में 
निवास करते हैं, इसलिए नगर-पालिकाश्रों की तुलना में, जो संख्या में बहुत कम जन- 
संख्या की सेवा करती हैं, जिला और उपजिला-बोर्डों की महत्ता बहुत श्रधिक है। 
किसी समय में भूमि पर प्रान्तीय शुल्क अथवा अधिकर केन्द्रीय. सरकार के वजट के 
मुख्य अंग हुआ करते थे । श्राज वे स्थानीय और जिला-वबोर्डों की झाय के मुख्य अंग 
हो गए हैं, जोकि कुल श्राय के बम्बई में २५% से लेकर बिहार और उड़ीसा में 
(१६२२-२३) ६३% तक दिखाई पड़ते हैं । ये श्रारम्भ-काल में बम्वई और मद्रास 
में १८४६५ ओर १५६९ के बीच शुरू किये गए थे और सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत 
के लिए, स्कूलों और अस्पतालों को चलाने के लिए, गाँव की सफाई के लिए तथा 
अन्य स्थानीय खर्चो के लिए भूमि पर लगाये गए थे। इस सिद्धान्त का लार्ड मेयों 
की विकेन्द्रीकरण-योजना के अनुसार प्रसार किया गया था। इसी प्रकार के 
उपकर वंगाल, उत्तर प्रदेश भौर पंजाब में लगाये जाने के लिए अनेक विधेयक 
पास किये गए। पंजाब और श्रवध में सड़कों, स्कूलों और जिलों के डाकखानों के लिए 
मालगजुजारी का वन्दोबस्त होते समय निर्धारित उपकर, नये सामान्य उपकर फे साथ- 
साथ जारी रहे । ऐसे ही बन्दोबस्तीय उपकर मध्य प्रदेश, वर्मा और आसाम में 


पा लगाये गए, पर बाद में उनका स्थान सामान्य उपकर ने ले लिया । १८७१ श्रीर 


7“ १६०४ के बीच कुछ उपकर केन्द्रीय श्रावश्यकताओं के लिए लगाये गए। अ्रकाल- 


बीमा-कोष १८७८ में आरम्भ हुआ, जिसमें कुछ प्रान्तों में अन्य गाँव के कर्मचारियों 
को देने के लिए प्रान्तीय उपकर भी जोड़ दिये गए। भारत सरकार की आ्राथिक 
स्थिति की उनन्‍मति के कारण! १६०५-६ में उन्त उपकरों को छोड़कर, जो स्थानीय 
आवश्यकताओं के लिए लगाये गए थे, और सब उपकर हटा दिये गए। इस सुधार 
का प्रभाव किसी-किसी स्थान पर आरोपित उपकरों की मात्रा में कमी करने का नहीं 
था, वरन्‌ घन-राशि का प्रान्तों से स्थानीय भ्रावश्यकताश्रों के लिए स्थानानन्‍्तरित करना 
था। प्रांतीय सरकारों का यह घादा केन्द्रीय सरकार ने पूरा किया । हाल में कुछ प्राँचों 
में उपकरों की दर में वृद्धि करने श्रथवा जैसा मद्रास ने किया है विशेष कार्यो, जैसे 
प्रारम्भिक शिक्षा श्रादि, के लिए नये शअ्रतिरिक्त उपकर लगाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ 
रही है। भूमि पर लगाये हुए इन स्थानीय उपकरों का आधार मालगुजारी की प्रथा 
के अनुसार बदलता रहता हैं। इसलिए बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश और बरार तथा 
अस्थायी बन्दोवस्त वाले श्रासाम के भागों के रैयतवारी क्षेत्रों में उपकर मालग्रुजारी 
के आधार पर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में दूनी मालगुजारी के 
आधार पर वाधिक मुल्य उपकर के निर्धारण का आधार माना जाता है। स्थायी 
बन्दोवस्त वाले भागों में या तो किराये का मुल्य अथवा खेतों का क्षेत्रफल उपकर का 
झ्राधार माना गया है। जहाँ तक उपकर की दर का सम्बन्ध है वह स्थानीय संस्थाओं 
के ऊपर छोड़ दिया गया है। केवल अधिकतम और न्यूनतम सीमाश्रों के ऊपर प्रतिवन्‍्ध 
होता है जो प्रान्तीय विधानसभा द्वारा भिर्चित किया जाता है। भूमि पर उपकर 


२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


मालशुजारी के साथ वसूल किया जाता है, पर उसकी व्यवस्था प्राय: स्थानीय संस्थाओं 
ढारा ही की जाती है। उपकर की सीमाएँ ६३% से १२३% के बीच रहती हैं ।* 
मृमि पर उपकर यद्यपि कर देने की शक्ति के अनुपात में नहीं लगाया गया है, क्योंकि 
इसका झारोप समान रूप से एक ही दर पर होता है। फिर भी प्रत्येक स्थान पर 
इसे उचित कर मानते है, क्योंकि इसका प्रयोग सम्पत्ति के लाभ के लिए किया जाता 
है, जिन्हें स्थानीय बोर्डो के कार्यों से लाभ पहुँचता है । 

४६. नगरपालिका-वित्च--तगरपालिकाओं की श्राय के मुख्य स्रोत कर और घुल्क 
हैं, जिनसे लगभग है भ्राय श्राप्त होती है। बची हुई $ आय नगरपालिका की सम्पत्ति 
और प्रान्तीय सरकारों की श्राय के अंशदान तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती हैं 
स्थानीय अधिकारियों द्वारा आरोपित कर चार वर्गों में बॉँटे जा सकते हैं-- 
(१) व्यापार पर कर, जैसे चुगी, सौमा-मार्ग शुल्क; (२) सम्पत्ति पर कर, जैसे घरों 
तथा उनकी स्थिति पर कर, (गाँवों में भूमि पर उपकर); (३) व्यक्तियों पर कर, जैसे 
'परिस्थिति-व्यवसाय, व्यापार, पेशा, धामिक यात्री, घरेलू नौकर-चाकर आदि; 
(४) फीस और लाइसेन्स । फीस स्थुनिसिपैलिटी द्वारा की गई किसी विशेष सेवा, जैसे 
सफाई, के लिए वसूल की जाती है अथवा विलासिता पर कर के रूप में वसूल की 
जाती है, या कभी-कभी नियमित करने के लिए भी लगाई जाती है, जैसे गाने पर 
लाइसेन्स, गाड़ियों पर, कुत्तों और अन्य पशुओं पर। श्रप्रिय और खतरनाक व्यापारों . 
पर भी लाइसेन्स-फीस लगाई जाती है । टेक्सेशन इन्ववायरी कमेटी ने इस बात का 
संकेत किया था कि परोक्ष-करों के सम्बन्ध में विद्ेष रूप से जागरूक रहने की 
आवश्यकता है, जैसे व्यापार पर कर, जो चुगी का रूप घारण करता है और सीमा- 
मार्ग-शुल्क, जिससे श्रन्तर्प्रान्तीय श्रावागमन में श्रतावश्यक बाधा पड़ती है। चुगी 
और मार्ग-शुल्क पर, जोकि करारोप के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं, विशेष आपत्ति 
की गई थी श्रौर उनके स्थान पर फुटकर बिक्नी श्रथवा पेशों पर कर लगाये जाने 
को राय दी गई थी । कमेटी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण सुझाव नगर की सम्पत्ति पर ऊँची 
दर से कर लगाने का दिया, क्‍योंकि उन्हें सगरपालिका के कार्यो से विशेष लाभ 
पहुँचता है। जो-कुछ भी हो, कर निर्धारित करने भौर वसूल करने के यन्त्र को आज की 
भपेक्षा भर भ्रघिक कुशल होने की भ्रावश्यकता है। सबसे भ्रधिक व्यय लोक-स्वास्थ्य 
सुविधा तथा लोक-निर्माण श्रौर शिक्षा पर है। नगरपालिकाएँ प्रायः अपनी 
साधारण शाय से श्रपना व्यय पूरा नहीं कर पातीं श्रौर उन्हें प्रायः सरकार श्रथवा 
जनता से रुपया उधार लेना पड़ता है, विशेषकर श्रपनी ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाश्रों को 
हरा करने के लिए, जैसे पानी का प्रवन्ध शौर गनदे पानी के बहने का प्रवन्ध आदि | 


टन आर सक जम 


टन पोट' “अप ॒ि खा है शु 
लेडन रिपोड के अनुसार अब अधिकतम अंश को रोक रखने का कोई भी बहाना नहीं है (जोकि 
0 जपया २ झाना रहा है और ५० वर्षो से वदला नहीं गया है) क्योंकि (१) मालगुजारी 
रे वात्तावक उत्पत्ति का कोड बहुत बड़ा अनुपात नहीं दे, विशेषकर स्थायी चन्दोवस्त वाले प्रान्तों 


२) भमि रॉपि अन्य के उपकर 5 
; हा हक टाताउत अन्य अकार के उपकर ह दिये गए हें। देखिए, 'साशमन कमीशन 
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है। यद्यपि प्रान्तीय सरकारों को भी पर्याप्त श्राय के साधन प्राप्त नहीं हैं, फिर भी 
उन्हें अनेक आधथिक और सामाजिक सुधार की योजनाश्रों को चलाना पड़ता है। उन्हें 
नये करों के श्रारोप के लिए बाध्य होना पड़ता है, जैसे स्थायी सम्पत्ति पर कर, वम्वई 
में बिक्नीकर और सनोरंजन-कर, जोकि स्थानीय संस्थाश्रों के लिए छोड़ दिये जाने 
चाहिए थे। बम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी (१६४०) ने कहा था कि “प्रान्तीय 
सरकारों और स्थानीय बोर्डो के वीच आय के साधनों का बटवारा स्पष्ट रूप से नहीं 
हुआ है और प्रान्तीय सरकार अच्छे श्राय के साधनों से लाभ उठाती रही है,” जो 
कि श्रौचित्य के दृष्टिकोण से स्थानीय वोर्डो को मिलने चाहिए थे। स्थानीय श्रौर 
प्रान्तीय झ्राय-प्राप्ति के क्षेत्रों का स्पष्ट बटवारा श्रत्यन्त आवश्यक है। भारत में 
स्थानीय संस्थाओं की निर्धनता का एक कारण यह भी रहा है कि उनका विकास 
घनी, अ्रद्धं-स्वतन्त्र श्रौर छोटी-छोटी इकाइयों में एक बड़े राजतीतिक संघ के रूप से 
व्यवस्थित होने के बजाय श्रधिकारों के अ्वक्रमण से हुआ है । दूसरा कारण यह भी 
है कि स्थानीय बोर्डो का अ्धिकार-क्षे त्र॒ प्रायः इतना विस्तृत होता है कि उनका कर- 
दाताश्रों से कोई प्रभावशाली सम्बन्ध ही नहीं रह पाता । यदि ऐसा न हुआझ्ना होता तो 
गाँवों, घरों और व्यक्तियों पर स्थानीय बोर्डो द्वारा कर-आरोप बड़ा सरल होता । इस 
दृष्टिकोण से गाँव-पंचायतों के प्रभाव को फिर से स्थापित करना तथा वर्तमान 
स्थानीय बोर्डो के करतंव्यों को सीमित कर देवा वांच्छुनीय होगा । 
४२, साधनों की उन्‍नति--यद्यपि विकेन्द्रीकरण-ग्रायोग के प्रस्तावों तथा १९१६ के 
सुधारों के प्रचलित होने से स्थानीय श्रधिकारियों को बहुत अधिक श्रारथिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो गई है, फिर भी जहाँ तक भारोपित करों की प्रकृति से सम्बन्ध है, इसके 
सिवाय और कुछ नहीं हुआ्रा है कि वे कर, जो बिना भारत सरकार की श्राज्ञा लिये 
हुए श्रारोपित किये जा सकते हैँ, उनका स्पष्टीकरण परिगरित कर-नियमों १ में कर 
दिया गया है। टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने निम्न प्रस्ताव स्थानीय संस्थाश्रों के 
श्राय-साधनों की वृद्धि के दृष्टिकोश से किये हें--(१) मालग्रुजारी का नीची दर पर 
प्रामाणिक कर देना, ताकि स्थानीय कर-आरोप का श्रधिक श्रवसर प्राप्त हो सके; 
(२) प्रान्तीय सरकारों द्वारा नगरों से भूमि के वसूल किये हुए किराये भ्रौर कृषि के: 
अतिरिक्त अन्य काम में आ्राने वाली भूमि पर वसून्र किये हुए शुल्क का एक अंश 
स्थानीय संस्थाओं को देता; (३) नगरपालिकाश्रों को विज्ञापन पर कर लगाने का 
अधिकार देना; (४) मनोरंजन तथा जुए पर कर-आरोप के क्षेत्र को बढ़ाना और 
स्थानीय संस्थाओं को इस प्रकार प्राप्त हुई झ्राय का पर्याप्त अंश देना; (५) परि- 





गशित कर, जो स्थानीय अधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत आरोपित कर सकते हैं, वे निम्न हैं--- 
टुल्क, भून और भूमि के मूल्य पर कर, सवनों पर कर, गाड़ियों ओर नावों पर, पशुओं पर, निम्न 
परल नौकरों पर, चुगी और सीमा-मार्ग-शुल्क, किसी स्थान से बाहर भेजे जाने वाली तथा 
सगाय जान बाली वन्द्र्श्ा पर कर, व्यापार, व्यवसाय तथा पेशों पर कर, व्यक्तिगत वाजारों पर कर 


है पर कर, अल पानी, शुल्क प्रार नाली-ऋर, बाजारों तथा जनता की सुविधाश्रों का प्रयोग करने 
फास व 
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वित्त और कर प्२६ 


स्थिति और सम्पत्ति तथा पेशों पर कर लगाने की व्यवस्था को अ्रधिक उन्नत तथा 
विस्तृत करना, (६) मोटरयाड़ियों पर आयात-कर घटाना और प्रान्तीय सरकारों 
को इस योग्य बनाना कि वे एक प्रान्तीय कर मार्ग-शुल्क के स्थान पर लगा सकें 
जोकि स्थानीय संस्थाओं को दिया जा सके, (७) चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं 
को विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर फीस लगाने का अधिकार देना और (८) स्थानीय 
संस्थाओं के साधनों को भ्राथिक सहायता द्वारा बढ़ाना, जोकि साधारणतया राष्ट्रीय 
महत्ता की सेवाओं तक सीमित होनी चाहिए श्रौर इस प्रकार दी जानी चाहिए कि 
ब्रान्तीय सरकार कुशलता पर जोर दे सके ।१ वम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी 
ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया श्रौर स्थानीय संस्थाश्रों के साधनों 
को बढ़ाने के लिए निम्त सुझाव दिए। नगरपालिकाओं के आय के साधन निम्न 
भ्रकार बढ़ाए जा सकते हँ--(१) स्थायी सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर लगाकर, 
(२) नगरपालिकाओं के अन्दर भवतों के निर्माण किये जाने वाले भूमि के टुकड़ों 
पर लगाये हुए कर का एक अंश देकर, (३) विवाह, गोद लेने तथा दावतों पर 
कर लगाकर और (४) मनोरंजन-कर के एक अंश को देकर तथा बिजली के अधिकर 
से प्राप्त आय का ५०% देकर। गाँव की स्थानीय संस्थाओं के लिए कमेटी ने सिम्न 

सिफारिश की थीं---(१) स्थानीय घवराशि पर उपकर १ आते के स्थान पर १६ 

अथवा २ई आना करना, (२) जंगल की प्रमुख उत्पत्ति से प्राप्त आय पर १६ आते का 

उपकर लगाना श्र (३) मालग्रुजारी के १०% का हस्तांकन करना। कमेटी ने 

ठीक ही कहा था कि स्थानीय संस्थाश्रों के लिए सबसे उपयुक्त ढंग करों और उपकरों 
को व्यक्तियों के प्रति की गई निश्चित सेवाओं पर लगाना होना चाहिए, जैसे 

अनिवार्य शिक्षा पर उपकर ।* स्थानीय संस्थाओं की आय की वृद्धि करने का दूसरा 

सरीका नगरपालिकाओं के व्यापार करने के क्षेत्र को विस्तृत करना था, वाकि करों 

से प्राप्त आय की वर्तमान निर्भरता क्रम हो जाय। स्थानीय करों की सापेक्षिक 

लोचही नता के कारण वर्तमान काल की श्रपेक्षा कर के अतिरिक्त भ्रन्य आय के साधनों 

का अधिक प्रयोग किया जाना अधिक वाब्छनीय होगा। परिचमसी देशों में नगर- 

पालिकाओों के क्षेत्र के विस्तार--भ्रुमि की स्थायी सम्पत्ति वथा औद्योगिक और 

व्यापारिक क्षेत्र--में वृद्धि हो रही है श्रोर म्थुनिसिपेलिटियां टू म्वे, पानी के कारखाने, 

गैस और बिजली के कारखाने, कन्निस्ताव, स्तानागार, मछली मारने के स्थान, जहाणों 

के ठहरने के स्थान, रोटी बताने के स्थान, रंगमंच, सराय, जलपानगृह, कारखाने, चवकी 

और दुग्घशालाएं इत्यादि चला रही हैं। ये सव आाधिक कार्य प्रभावशाली रूप से 

केवल सेवा ही नहीं हैं वरन्‌ आय के अच्छे साधन भी हें। भारत में स्थानीय चित्त 

के इस अंग पर विद्येष ध्यान नहीं दिया गया है और यदि स्थानीय संस्थाएँ इस 

साधनों के प्रयोग की सम्भांवनाओों पर अपनी छोटी झाय को बढ़ाने तथा वागरिक 

जीवन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो । 

१. देखिए, शेक्सेशन इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट', परा १६४-६६ । 

२, देखिए, भम्मई स्वशासन कमेटी की रिपोर्टट (१६४०) । 


हे 
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भारत में स्थानीय स्वशासन की असफलता अनेक कारणों पर निर्भर रही है, 
जैसे जनता की अरुचि, चुने हुए प्रतिनिधियों में नागरिकता की भावना की कमी 
अ्रपर्याप्त श्राय के साघन, कम वेतन पाने वाले और दोषपूर्ण शिक्षा-प्राप्त कर्मचारी, 
सरकार की झोर से लगातार पथ-प्रदर्शन तथा नियन्त्रण का न होना श्रादि । जब तक 
सरकार जनता में शिक्षा के प्रसार द्वारा नागरिकता की भावना के जगाने का 
हृढ़ प्रथल्त न करेगी श्रौर सहायता के अ्रनुदान का कठोर लेखा-परीक्षण और मियमित 
जाँच द्वारा समुचित नियन्त्रण न रखेगी तब तक कोई विशेष काम न हो सकेगा ।वम्बई 
प्रशासन जाँच कमेटी ने सुझाव दिया था कि दिन-प्रतिदिन की देख-रेख और निर्देश 
लोकल सेल्फ गवर्भ॑मेण्ट कमिश्नर के श्रन्तगंत किसी सरकारी माध्यम द्वारा अथवा 
किसी गेर-स रकारी बोडं द्वारा, जिसे कानून से श्रधिकार प्राप्त हो और जो स्थानीय 
संस्थाश्रों के प्रतिनिधियों से बना हो तथा जो उनका विश्वास और सहयोग प्राप्त 
कर सके, होना चाहिए ।१ 
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अध्याय ३ 
2 
बेरोजगारी 


१, अ्रध्याय का क्षेत्र--पाइ्चात्य देशों में होने वाली औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्त श्राथिक योजना में यत्किचित्‌ बेरोजगारी (वृत्तिहीवता) अ्रनिवाय है। 
१६१४-१८ के युद्ध के उपरान्त वाली मन्दी से वृत्तिहीनता की एक श्रभूतपुर्व परिस्थिति 
उत्पन्त हो गई। तत्कालीन परिस्थिति की भयंकरता और अभूतपूर्वता के बावजूद यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि पाइचात्य देशों में इस प्रकार की परिस्थिति (श्रौद्योगिक 
(वृत्तिहीनता बिलकुल नई नहीं थी । 

भारतवर्ष में बेरोजगारी से उत्पन्त समस्याश्रों के कुछ ऐसे पहलू हैंजो 
पाइचात्य देशों के लिए बिलकुल नये प्रतीत होंगे । प्रथमतः, देश की जनता का अधि- 
कांश भ्रपनी रोजी के लिए कृषि पर निर्भर है । हम पहले ही देख चुके हें कि शिथिल 
मौसमों में ५ से लेकर ६ महीने तक बेकारी रहती है। इस प्रकार की अनिवार्य 


, बेकारी के लिए पूरक उद्योगों की भी चर्चा हो चुकी है । किन्तु बेकारी का एक और 


भयंकर पक्ष भी है। यह परिस्थिति पूर्सत: या आंशिक रूप से मानसूत की विफलता 
का परिणाम होती है, जिससे दुभिक्ष उत्पन्न हो जाता हैं। एक विस्तृत क्षेत्र में क्ृषि- 
कार्य बन्द हो जाने से कृषि तथा उससे सम्बद्ध पूरक उद्योगों में लगे हुए श्रमिक बेकार 
हो जाते हैं । यह भारत में होने वाली बेकारी का सबसे भयंकर पक्ष है । 

उद्योगों तथा श्रमन्‍्य पेशों की ओर हृष्टिपात करने पर हम देखते हैँ कि श्रमिक 
दो वर्गों में विभाजित हें“-एक तो हाथ से काम करने वाले श्रमिक, दुसरे मस्तिष्क से 
काम करने वाले बाबू लोग, श्रर्थात्‌ तथाकथित पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय लोग । जहाँ तक 
प्रथम वर्ग का प्रदन है हमारी समस्या उतनी जटिल नहीं है। कारण यह है कि 
हमारा श्रौद्योगिक विकास अभी पाश्चात्य स्तर पर नहीं पहुँच सका है । लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ समस्या है ही नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे 
यहाँ जो भी संगठित उद्योग थे वे विश्व की ( १६२६-३३ ) सनन्‍दी के चंग्रुल में 
भरा गए थे और श्रन्य श्रौद्योगिक देक्षों की भाँति यहाँ भी काफी श्रौद्योगिक वृत्ति- 
हीनता की समस्या उत्पन्त हो गई थी। कारखानों के बन्द होने या उतके मजदूरों 
की छुटनी ( रिट्रेचमेण्ट ) के कारण कितने ही साधारण और कुशल श्रमिक वेकार 
हो गए। किन्तु साधारण परिस्थितियों में यहाँ कुशल श्रमिकों की श्रधिकता 
और तज्जन्य बेकारी न होकर औद्योगिक श्रम की कमी का ही अनुभव किया 


नर १ 
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जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ वृत्तिहीनता आती भी है तो उसका रूप उतना 
भयंकर नहीं होता जितना कि पाइचात्य देशों में ॥ कारण यह है कि बहुत से औद्यो- 
गिक श्रमिक खेती से भी सम्बद्ध होते हें। प्रायः कारखानों का काम केवल सहायक 
स्थान का अधिकारी माना जाता है, जो धनुप की दूसरी प्रत्यंचा की तरह कृषि के 
वेकार और शिथिल मौसम में काम देता है । अतएव भारत की वृत्तिहीनता पाइ्चात्य 
वृत्तिहीनता सेन केवल आकार में शिन्‍त होती है वरन्‌ सरकार के लिए तज्जन्य 
समस्याओं का रूप भी भिन्‍न होता है। कुछ अंशों तक तो वृत्तिहीनता की समस्या 
ओ्रौद्योगिक श्रमिक्रों के देहात लौट जामे से हल हो जाती है। इस प्रकार कष्ट केवल 
औद्योगिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है, किन्तु उसकां 
वास्तविक उपचार नहीं हो पाता । हाँ, यह बात अवध्य होती है कि प्रधान रूप से 
यह झ्ौद्योगिक केन्द्रों से दुर हो जाता है और यहाँ पाइ्चात्य देशों की भाँति काम की 
खोज में लगे वृत्तिहीनों के समूह सड़कों पर घुमते नहीं दिखाई पड़ते । 
संगठित उद्योगों की वृत्तिहीनता से भिन्‍त यत्किचित्‌ बेकारी कूटीर-श्रमिकों 
में भी पाई जाती हे । भारत में 'आ्राथिक-संक्रमण * वाले अध्याय तथा कूटी र-उद्योगों 
की स्थिति* के विवरण में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग 
श्रायिक संक्रमण से प्रभावित हुए । इस विवरण में ही हमें श्रपतती रोजी खो देने और 
कोई उपयुक्त रोजी न मिलने के कारण उत्पन्त कठिनाइयों और दु:खों का भी कुछ 
प्रनुमात मिल गया था | 
एक और प्रकार की वृत्तिहीनता श्रभी हाल में ही विकसित होने लगी है । 
यह है मध्यवर्गीयों की वुत्तिहीनता । इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो कि एक स्तर 
तक शिक्षा पा चुके हें भर श्रपनी जीविका के लिए बाबूगी री या कलर्की पर निर्भर 
रहते है । हाल में यह समस्‍या प्रधान स्थान ग्रहरा करने लगी थी । 
इस भ्रध्याय में हम विशेष रूप से द्ुुर्भिक्षजन्य ग्रामीण वृत्तिहीनता तथा मध्य- 
वर्गीय वृत्तिहीनता पर श्रपता ध्यान केन्द्रित करेंगे। 
ग्रामीण वृत्तिहीनता : दुभिक्ष और दुर्भिक्ष-सहायता 
२, दुर्मिच्त का उत्तरदायित्व--देश की राजनीतिक जागृति के साथ-साथ बार-बार 
दुर्निक्षों के पढ़ने के कारण इन देवी आपत्तियों को एक प्रकार की प्रमुखता मिल गई 
जोकि अन्यथा अप्राप्पय होती । भारतीय प्रचारकों ने दुभिक्षों का कारण सरकार की 
श्रौद्योगिक, वित्तीय एवं मालग्रुजारी की नीति को माना; अधिकांश व्यक्तियों ने अंग्रेजी 
सरकार को ही अकाल का एकमात्र कारण माना। इस प्रकार के दृष्टिकोण में पूर्व- 
आ्रटिश युग में पड़ने वाले इतने ही या इससे भी कठोर दुभिक्षों के ऐतिहासिक प्रमाण 
से कोई भी पब्नन्तर नहीं झ्ञाया । इस प्रकार के विवेकहैन तक के उत्तर में कहा गया 
कि दुभिक्ष का एकमान्न उत्तरदायित्व वर्षा की कमी पर है और वर्षा का न होना 
ब्रिटिश या किसी भी सरकार के वस की बात नहीं है। लेकिन इससे आलोचकों के 
२. देगिए, खण्ट ६, अध्याय ५ | 
+२, देसिए, ऊष्याय २, सेव्शन इ६-४६ । 
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प्रधान आक्षेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि, उत्के सत में सरकार बर्षा रोकने के 
लिए उत्तरदायी व होकर जनता की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी थी, जिससे जनता 
आपत्तिकालीन कमी को बरदाहइत करने में असमर्थ थी। इस शअ्रध्याय में हम इस 
विवाद में नहीं पड़ेंगे कि दुभिक्षों के पड़ने श्रीर दरिद्रता का उत्तरदायित्व किस पर है, 
बल्कि इस अध्याय में हमारा उदय भारतीय अकाल की प्रकृति श्रौर उसे दूर करने 
के लिए किये गए उपायों का विवेचन करना है। 

३. दुर्भिज्ञों का आर्थिक प्रभाव--भारत जैसे क्ृपि-प्रधान देश में दुशिक्ष के प्रभाव 
निश्चय ही भयंकर होंगे | भुखमरी के कारण होने वाली मरणशीलता, जोकि प्राचीच 
काल के दुभिक्षों की विशिष्टता थी, वर्तेमान दुशिक्षों की विशेषता नहीं रह गई है, 
हालाँकि अब भी दुभिक्ष के पीछे होने वाली भयंकर बीमारियों से मृत्यु-संख्या काफी 
ऊँची उठ जाती है। साधारण रूप से उपजीवित व्यक्तियों की कार्यकुशलता कम हो 
जाती है और कृषपि-कार्य स्थगित हो जाने से किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती 
है। खाद्यान्तों के साथ-ही-साथ चारे का भी श्रकाल पड़ता है। इस प्रकार होने वाली 
पशुओं की हानि से कृषि-कार्य औऔर भी वाघित होता है। बहुसंख्यक व्यक्तियों की 
क्रय-शक्ति के ह्वास के कारण उद्योग और व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । 
राजस्व अव्यवस्थित हो जाता है, सरकार दोनों श्रोर से क्षतिग्रस्त हो जाती है--एक 
श्रोर तो उसकी आय घट जाती है श्रोर दूसरी ओर उसका व्यय निश्चित रूप से बढ़ 
जाता है । 

४. दुर्भिक्च-सहायता का इतिहास--यह सोचना ग़लत होगा कि पूर्व-ब्रिटिश-काल में 
दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे या वे वर्तमान दुर्भिक्षों से कम भयंकर थे। इतिहास साक्षी है कि 
१२६१ के दुर्भिक्ष से बचने के प्रयास में परिवार-के-परिवार ड्ृबकर मर गए; १५५४५ 
के दुभिक्ष में लोगों ने मृत पशुओ्नों के चमड़े पर जीवन-यापत्त का प्रयास किया, यहाँ 
तक कि १६३० के भ्रकाल में मनुष्य-भक्षण तक की नौबत आ गई थी । सच तो यह 
है कि पुर्व-ब्रिटिश-काल में दुभिक्ष अपेक्षाकृत अधिक पड़ते थे। यही नहीं, परिवहन के 
साधनों के श्रपुर्णं और दोषपूर्णो होने के कारण उनके लिए सहायता भी शीक्रता से 
नहीं पहुँचाई जा सकती थी। केन्द्रीय राजधानियों में श्रन्तागार थे जोकि प्राय: युद्ध- 
काल के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, किन्तु दुभिक्ष-काल में भुखमरों को भोजन देने के 
लिए उनका प्रयोग किया जा सकता था। परिवहन के साधनों के अविकसित होने 
के कारण समाज का प्राण-विन्दु सरकार न होकर गाँव था। फलत: गाँव में एकन्न 
अस्त से ही यर्किचित्‌ सहायता प्राप्त होने की आशा थी। इस व्यवस्था की प्रभाव- 
पू्णंता दु्िक्ष की कठोरता और उसकी श्रवधि पर निर्भर करती थी। मन्दिर, 
ससजिद, किला या महल जैसे जन-कार्यों का सरकारी खर्चे पर निर्माण करने से 
दुर्भिक्ष-पी ड़ितों को थोड़ी-बहुत सहायता मिल जाती थी। शच्त में, यह भी विश्वास 
किया जाता है कि राजा कभी-कभी स्वयं ही दा इत्यादि से सहायता पहुँचाने का 
प्रयास करता था, किन्तु इससे पर्याप्त सहायता नहीं पहुँच सकती थी । सरकारी 
उत्तरदायित्व वाला दृष्टिकोण हाल में ही विकसित हुआ है । 
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ब्रिटिश-युग में आने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल (१७६०-१८५७) 
में सबसे बड़े-बड़े दु्िक्ष १७७०, १७८४, १८०२, १८२४ और १८३७ में पड़े । १७७: 
वाले दु्सिक्ष को छोड़कर शम्य दुर्भिक्षों की तरफ न तो सरकार ने और न इतिहारु 
कारों ने ही दुभिक्ष के रूप में ध्यान दिया । जनता का मस्तिष्क अन्य अधिक महत्व 
पूर्ण समस्याओ्रों में उलभ रहा था--उदाहरण के लिए लगातार होने वाले युद्ध, नवी 
प्रपरिचित न्‍्याय-प्रशाली का प्रचलन और नवीन भरूमि-व्यवस्था; अनुभवहीन श्रशि 
कारियों के हाथों में पड़ा भ्रष्ट शासन; भारतीय राजाओं की सेनाओ्रों को अपने कार 
भार से विरत करने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पन्त बेकारी तथा पिंडारियों १ 
लूट-खसोट । कम्पनी राजनीतिक एवं प्रशासकीय समस्याश्रों से उलभी रहने के कारः 
देश की आथिक समस्याओ्रों को सुलभाने और देश का पुनरुद्धार करने की तरफ 
उदासीन थी । यह सन्दिग्ध विषय है कि अवसर प्राप्त होने पर भी कम्पनी के अन्द 
देश के श्राथिक उद्धार की इच्छा थी, क्योंकि उनका समस्त दृष्टिकोण व्यावसायि 
था। देश के हित की अपेक्षा कम्पनी अपने हिस्सेदारों के 'लाभांश' (डिविडेण्ड्स) ३ 
झ्रधिक ध्यान रखती थी, यद्यपि देश की जनता से ही उसका सब लाभांश आता था 
अपने अ्रन्तिम दिवों में कम्पनी साधारण रूप से दुभिक्ष-पीड़ित जनता के प्रति श्रप 
उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रही थी, किन्तु इसने कोई क्रमबद्ध दु्िक्ष-निवार 
नीति का अनुसरण नहीं किया । अ्नन्नों के व्यवसाय और कीमतों के नियमन के रु 
में यत्र-तत्र प्रयत्न भ्रवश्य किये गए। कभी-कभी जन-प्रवास को प्रोत्साहन दि: 
जाता था और जन-कार्यो का भी निर्माण किया जाता था। लेकिन यह सब ए 
महान्‌ समस्या के किनारे को स्पर्श करने के समान था । 
दुभिक्ष-पी ड़ितों की सहायता, सुरक्षा और इसके निवारण के क्रमबद्ध प्रयर 
का प्रारम्भ १८५८ में सम्राट द्वारा कम्पनी का शासन ले लेने पर हुआ । इस 
कितनी ही असफलताएँ और प्रयोग हुए। इस काल में कितने ही बड़े-बड़े दु्भिक्ष पड़े- 
१०६० में पश्चिमोत्तर भारत में, १८६४५ में उड़ीसा में, १८६८ में राजपूताना 
१८७३ में विहार में, १८७६ में दक्षिण भारत में, इनके अतिरिक्त दो देशव्यापी दुर्भि 
१८६६ ओर १८९९-१६०० में पड़े, जिनके शिकंजे में वम्बई, मद्रास, और मध्य प्रा 
भी आ गए। १८६४५ के उड़ीसा-दुभिक्ष ने ५ करोड़ लोगों को प्रभावित किया श्र 
दस लाख व्यक्ति मरे। सरकार ने कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब किया, यद्यपि व 
में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भेजा गया। बड़ी संख्या में होने वा' 
जन-हानि ने सरकार को वाघ्य किया कि वह दुर्भिक्षों की जाँच करे और सर ज 
केम्पवेल की अच्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुईं। सरकार ने यह निश्चय किया ' 
वह किसी भी कीमत पर हो, जनता को दुभिक्ष में मरने से बचाएगी। १८७३ ५ 
पड़ने वाले बिहार के अकाल में सरकार ने विवेकहीन उदारता और श्रपव्यय प्रदर्शित 


किया । दक्षिण भारत के महान्‌ दुर्भिक्ष (१८७६-७८) में मुत्यु-संख्या ४९ लाख तक 


पहुँची | फल्तः सर रिचर्ड स्ट्रंची की श्रध्यक्षता में प्रथम दु्भिक्षायोग नियुक्त किया 
गया। इसी आयोग की सिफारिशों पर किये गए भारत सरकार के कार्यों पर 
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पश्चात्कालीन दुशिक्ष-सहायता की नीति आधारित है। सरकार द्वारा किये गए 
कार्यो में १८७८ में प्रचलित दुभिक्ष-सुरक्षा-अनुदान ( फेमिन इन्ह्यूरेन्स ग्राण्ट ) का 
वास लिया जा सकता है। इसके अनुसार प्रतिवर्ष श्राय-व्ययक-में दुर्धिक्ष-सहायतता के 
लिए १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इससे दु्मिक्ष-काल में ऋरा दिया जाता 
ओऔर सुरक्षात्मक कार्य किये जाते । नवीन गारण्टी पद्धति के श्रनुसार रेलपे का प्रसार, 
उन सिद्धास्तों का स्पष्टीकरण जिन पर ग्रामीणों के काम की ऐसी व्यवस्था की जाती 
है जिनसे उन्हें सुविधाएँ स मिल सकें तो उनके जीवन-यापन की व्यवस्था हो सके--- 
चाहे उनके अपने ही गाँवों में या अ्रनाथालयों, दरिद्व-गृहों में --भूमिधा री (लेण्डओलनिंग) 
वर्ग को तकावी-ऋणरा के रूप में सहायता, मालग्रुजारी की छूट या स्थगन इत्यादि भी 
इसी के अन्दर आते हैं। इन सिद्धान्तों को सन्निहित करने वाले दुर्भिक्ष-नियम प्रत्येक 
प्रान्त के लिए बनाये गए। १८६६-६७ और १८६६-१६०० के दुभिक्ष में इत नियमों की 
कठोर परीक्षा हुई और प्राप्त अनुभव के प्रकाश में उनमें परिवर्तेत किया गया । इनमें 
से पहले के दुभिक्ष के उपरान्त सर जेम्स ल्यॉल की अ्रध्यक्षता में आयोग (कमीशन) 
नियुक्त किया गया । इसने जुलाहों और पहाड़ी जाति जैसे विज्विष्ट वर्ग के लिए कुछ 
सिफारिशों कीं श्र दातव्य कोष स्थापित श्रौर कायम रखने के लिए प्रस्ताव रखा 
तथा | गाँवों के लिए श्रधिक उन्पुक्त दान की सिफारिश की। किन्तु इस आयोग ते 
विकेन्द्रित सहायता-कार्यो को अस्वीकार किया । दूसरा दुभिक्ष इतने शीघ्र आया कि 
सरकार को भ्रायोग की सिफारिशों पर विचार और कार्य करने का समय ही न मिल 
सका | १९०० में महाराज जयपुर ने भारत दुभिक्ष ट्रस्ट के प्रारम्भ के लिए १६ लाख 
रुपये का दान दिया । अन्तिम झ्रायोग सर एण्टनी मेकडानल की अश्रध्यक्षता में नियुक्त 
हुआ । इसने 'चैतिक कौशल” को अपनाने पर जोर दिया, जिससे जनता के अन्दर 
चैये का संचार हो। अ्रभिष्राय यह था कि ज्योंही दु्भिक्ष पड़ने की सम्भावना का 
ज्ञान हो त्योंही जनता को ऋण के रूप में सहायता दी जाय तथा मालग्रुणारी 
मुल्तवी की जाय और 'ुद्धिसंगत-साहसिकता' की नीति का अनुसरण किया 
जाय, जिसके अनुसार दु्िक्ष-सहायता की एक विस्तृत तथा लोचपूर्ण योजना 
प्रस्तुत की जा सके भौर सतत जागरूकता के साथ गैर-सरकारी सहायता भी प्राप्त 
की जाय । आयोग ने पशुओं के बचाने और चारे के दुभिक्ष की समस्या को हल करने 
का भी प्रयत्न किया। अन्त में इसने सहकारी ऋण समितियों के स्थापन पर भी जोर 
दिया त्था सुरक्षात्मक सिंचाई के कार्यो को भी प्रारम्भ करने का परामर्श दिया । 
इन सिद्धान्तों में यत्किचितु परिवतेन के साथ प्रस्तुत्ञ दु्िक्ष-मियम ने आने वाले 
दुश्निक्षों का सफलतापुर्वेक सामना किया है, जिनमें १६०७ में युक्त प्रान्त १६१४ में 
अहमदनगर तथा अधिक प्रसारित श्र कठोर प्रकार के १६१८ और १६२० के 
दुभिक्ष हैें। भ्रव ऐसा कहा जा सकता है कि प्रकृति की ये श्रापत्तियाँ श्रधिक मानवी 
नियन्च॒ण के अन्तर्गत आ गई हैं । 

४. दुर्भिक्ष की प्रकृति में परिवर्तेन--इस परिणाम तक पहुँचने का एक कारण यह 
भी है कि दुभिक्षों की प्रकृति पूर्णतया बदल गई है। १८६७ के विश्वेष श्रायोग ने 


श्३६ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


दुर्सिक्ष की परिभाषा करते हुए बतलाया कि जनता के बड़े समुह का भूख को यातना 
सहना दुशिक्ष है। लेकिन भारत के इतिहास का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि दो प्रधान कारणों से शब्द के इस श्रर्थ में परिवर्तत हो गया है। एक तो 
यातायात एवं परिवहन के साधनों में सुधार होने के कारण एक भाग के दुर्शिक्ष को 
दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती है। दूसरे, प्रशासन में भी 
दुर्भिक्षों का सामना करने की पद्धति में प्रगति हुई है। अ्तएवं वर्तमान दुभिक्ष खाद्य- 
दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दुर्भिक्ष हें। सरकार के सामने समस्या है कि समुचित रूप से 
सजदूरी और काम की व्यवस्था करे। वर्तमान काल में दुर्भिक्ष की परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती है--“दु्िक्ष भुखमरी नहीं बल्कि फसलों की असफलता से 
उत्पस्त अस्थायी वृत्ति-विस्थापन है ।” अतएव दुभिक्ष-सहायता प्रथमत: उन बेरोज- 
गारों को सहायता पहुँचाने में है जिनके विरुद्ध प्रकृति ने अपने काम के वरवाजे 
बन्द कर दिए हें। जब साधारण जीवन-वृत्ति श्रसफल हो जाती है तो सरकार 
सहायता-कार्य प्रारम्भ करती है और उसमें हरेक बेरोजगार को, जो काम करने का 
इच्छुक है, खाद्य-क्रम करने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिल जाती है ।* 
६- कारणों का वर्गीकरण एवं उपचार--दु्िक्ष के कारणों को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता हँे--(१) प्रत्यक्ष और तात्कालिक कारण, जैसे अनावृष्टि भौर 
तज्जन्य प्रभाव; (२) दूरगत किन्तु आधारभूत कारण, जिनका गम्भीर सम्बन्ध जनता 
की दरिद्रता से है, जिनके परिणामस्वरूप वे अपने आर्थिक जीवन में होने वाले छोटे- 
से-छोटे परिवतेनों के शिकार हो जाते हैं। पहले प्रकार के कारणों का निराकरण 
इुःख-निवा रण के उपचारों द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए पहले से व्यवस्था 
की जा सकती है और इन आपत्तिश्नों का सामना करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना 
चाहिए। दूसरी प्रकार के कारणों के समाधान के लिए हमें भारतीय दरिद्रता की तह 
में जाकर छानवीन करनी पड़ेगी । इस महान समस्या के समाधान के लिए कई 
दिशाओं से प्रयत्त किया जा सकता है जिससे कि देश का आरथिक पुनरुद्धार हो सके । 
७. प्रत्यक्ष कारण : उनका उपचार --चूं कि दुभिक्षों का प्रधान प्रत्यक्ष कारण अ्रंशत 
या पूर्णतः वर्षा का न होना है, श्रतएव यदि पहले से ही इसका पता लगाया जा सके तो 
अवश्य ही कुछ लाभ होगा। अ्रन्तरिक्ष विज्ञान (मेटीरियोलॉजिकल) विभाग देश के 
. विभिन्‍न भागों की मौसम की दकाओं का लेखा रखता है । ऐसा विश्वास किया जाता है 
क्कि इन श्राँकड़ों और वायु के ऊपरी स्तर की दशाओं के श्रध्ययन से मानसून के विषय 
में भविष्यवाणी करने के पर्याप्त चिह्त प्राप्त हो सकते हैं । श्रतिवृष्टि और वाढ़ से भी 
_अकाल पड़ सकता हैं, लेकिन इससे होने वाली हानि अपेक्षाकुत सरलता से पूरी की 
१. विभाजन के पू भी भारत कुल मिलाकर खाद्यान्नों का आयात ही करता था। खाद्यान्न के सम्बन्ध में 
विमाजन के उपरान्त भारत और भी पराश्षित हो गया और सरकार ने मार्च, १६९५५ तक खाद्यान्न 
लनभरता का लक्ष्य स्थापित किया जोकि उस अवधि में पूर्ण न हो सका । अंतए्व अब समस्या केवल 
पद नहीं ई कि स्थानीय कमियों को देश के आन्तरिक खाद्यान्न के स्थानान्तरण से पूरा किया जाय, 


हे 2 कि देश को सम्पूर्ण रूप से लेने पर खाद्य-विषयक्त कमी को विदेशों से आयात करके पूरा 
व ॥। 
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जा सकती है । टिट्ठी और अन्य हानिकारक कीठाणुओं से भी फसलों को हानि पहुँचती 
है। सरकार के क्मि-शास्त्री इसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं । 

८, दुर्भमित्ग सुरक्षा और सहायता कोष--सावधानी के लिए किये गए उपचारों में 
दुर्भिक्ष सुरक्षा अनुदान का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। भारत सरकार इस कोष" 
से विभिन्‍न प्रान्तों को उनकी आवश्यकतानुसार घन देती थी। १६१६ के सुधार के 
पूर्व दुभिक्ष-सहायता सरकारी खर्च की एक मद हो गई थी, जिसमें केन्द्रीय सरकार 
कुल का ह और प्रान्तीय सरकारें $ की हिस्सेदार थीं। लेकिन १६१६ के सुधार 
के पश्चात्‌ होने वाले वित्तीय विकेन्द्रीकरण के अनुसार प्रत्येक प्रान्त को वाषिक राजस्व 
में से ही दुर्भिक्ष के लिए व्यवस्था करती थी। न खर्च होने वाला श्रनुदान केन्द्रीय 
बाकी के अन्तर्गत श्राता था जिस पर केन्द्रीय सरकार व्याज देती थी । कोष में बाकी 
धन (१) दुशिक्ष-सहायता, (२) सुरक्षात्मक कार्य-निर्माण श्रौर (३) कृषकों को ऋण 
देने के लिए व्यय किया जा सकता था। दुभिक्ष-सुरक्षा कोष का एक सावदण्ड निर्धा- 
रित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त जिस मात्रा में वह दुर्भिक्ष का शिकार हो 
सकता था उसी मात्रा में घन देता । 

१६२८-२६ के वित्तीय वर्ष से दु्भिक्ष सुरक्षा कोष के विधान में बड़ा परि- 
तेंत हुआ । नवीन नियमों के अनुसार कोष सुरक्षा-कोष न रहा | इसका नाम दुभिक्ष ' 
'हायता कोष हो गया और इसका प्रमुख उहं श्य दु्िक्ष-सहायता पर धन व्यय करता 
गे गया। दुशिक्ष शब्द का अभिप्राय अनावृष्टि या श्रन्‍्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न 
भी प्रकार की आपत्तियों से है। इस प्रकार राजस्व से सिलने वाला वाषिक घन 
था बाकी तब तक खर्च नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह एक निश्चित 
पेमा से श्रधिक नहीं हो जाता । इस नवीन दुर्भिक्ष सहायता कोष से कृषकों को सीधे 
इुण नहीं दिया जाता था, हालाँकि इससे प्रान्तीय ऋण-विभाग को ऋण दिया जा 
कता था, जब इसकी बाकी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से बढ़ जाती थी। प्राचीन 
भिक्ष सुरक्षा कोष की वाकी धनराशि १ अप्रैल, १६२८ को नवीन कोष को हस्ता-- 
'रित कर दी गई। आभासाम में, जहाँ किसी दुशिक्ष सुरक्षा कोष का निर्माण नहीं 
क्या गया था, प्राचीन सुरक्षा कोष की घनराश्ि प्रान्तीय बाकी में सम्मिलित कर दी 
ई। १६३६-४० में दुर्भिक्ष सहायता कोष में दिये जाने वाला योग १३४५ लाख 
० तक पहुँच गया, कुल २४२९६ लाख रु० वापस लिया गया और अन्तिम कुल बाकी 
!०७.६७ लाख रु० थी (मार्च ३१, १६४०) ।१ 

१६३४ के विधान में दुर्भिक्ष सहायता कोष के लिए कोई अलग व्यवस्था न 
यी। १ अप्रैल, १६३७ से प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना से कोष की बाकी प्रान्तों को 
हस्तान्तरित कर दी गई और अब तक निर्धारित उपचार प्रान्तों के विवेक पर छोड़ 
दिये गए कि वे जिस प्रकार चाहें उस पर कार्य करें। 

भारतीय दु्भिक्ष दुस्ट का धन उन निर्धनों की सहायता में व्यय किया जाता: 
था जोकि साधारण रीति से वितरित सरकारी ऋण स्वीकार नहीं कर सकते थे । 

१. देखिए, भारत सरकार का वित्त ओर माल लेखा--१६३६-४० तालिका नं० ६२ । 


५३६ भारतीय अर्थशास्त्र 


दुभिक्ष की परिभाषा करते हुए बतलाया कि जनता के बड़े समूह का भूख की यातना 
सहना दुर्भिक्ष है। लेकिन भारत के इतिहास का अ्रष्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि दो प्रधान कारणों से शब्द के इस श्रथ में परिवर्तन हो गया है। एक तो 
यातायात एवं परिवहन के साधनों में सुधार होने के कारण एक भाग के दुर्भिक्ष को 
दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती है। दूसरे, प्रशासन में भी 
दु्िक्षों का सामना करने की पद्धति में प्रगति हुई है । अतएवं वर्तमान दुर्भिक्ष खाद्य- 
दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दु्भिक्ष हें। सरकार के सामने समस्या है कि समुचित रूप से 
मजदूरी और काम की व्यवस्था करे। वर्तमान काल में दुभिक्ष की परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती है--“दुर्भिक्ष भुखमरी नहीं वल्कि फसलों की श्रसफलता से 
उत्पन्त अस्थायी वृत्ति-विस्थापन है ।” अ्रतएवं दुभिक्ष-सहायता प्रथमतः उन वेरोज- 
गारों को सहायता पहुँचाने में है जिनके विरुद्ध प्रकृति ने अपने काम के वरवाजे 
बन्द कर दिए हें। जब साधारण जीवन-वृत्ति असफल हो जाती है तो सरकार 
सहायता-कार्य प्रारम्भ करती है और उसमें हरेक बेरोजगार को, जो काम करने का 
इच्छुक है, खाद्य-क्रय करने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिल जाती है ।* 
६, कारणों का वर्गीकरण एवं उपचार--दुभिक्ष के कारणों को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता हँ--(१) प्रत्यक्ष और तात्कालिक कारण, जैसे अनावृष्ठि और 
तज्जन्य प्रभाव; (२) दूरगत किन्तु श्राधारभूत कारण, जिनका गम्भीर सम्बन्ध जनता 
की दरिद्रता से है, जिनके परिणामस्वरूप वे अपने आर्थिक जीवन में होने वाले छोटे- 
से-छोटे परिवर्तनों के शिकार हो जाते हैँ । पहले प्रकार के कारणों का निराकरण 
दुःख-निवा रण के उपचारों हारा किया जा सकता हैं। इसके लिए पहले से व्यवस्था 
की जा सकती हैँ और इन आपत्तिश्रों का सामना करने के लिए सर्देव प्रस्तुत रहना 
चाहिए। दूसरी प्रकार के कारणों के समाधान के लिए हमें भारतीय दरिद्रता की तह 
में जाकर छानवीन करनी पड़ेगी । इस महात्‌ समस्या के समाधान के लिए कई 
दिशाओं से प्रयत्व किया जा सकता है जिससे कि देश का श्राथिक पुनरुद्धार हो सके । 
७, प्रत्यच्च कारण : उनका उपचार --चूं कि दुशिक्षों का प्रधान प्रत्यक्ष कारण अंशतः 
या पूर्णतः वर्षा का न होना है, अ्रतएव यदि पहले से ही इसका पता लगाया जा सके तो 
श्रवश्य ही कुछ लाभ होगा। अ्न्तरिक्ष विज्ञान (मेटीरियोलॉजिकल) विभाग देश के 
. विभिन्‍न भागों की मौसम की दक्षाओं का लेखा रखता है । ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि इन श्राँकड़ों भर वाग्मु के ऊपरी स्तर की दशाओं के श्रध्ययन से मानसून के विषय 
में भविष्यवाणी करने के पर्याप्त चिह्न प्राप्त हो सकते हैं । श्रतिवृष्टि और वाढ़ से भी 
अकाल पड़ सकता है, लेकिन इससे होने वाली हानि श्रपेक्षाकत सरलता से पूरी की 
2 विभाजन के पूष भी भारत कुल मिलाकर खाद्यान्नों का आयात दी करता था। खाद्यान्न के सम्बन्ध में 
विमाजन के उपरान्त भारत और भी पराश्रित हो गया और सरकार ने माचे, १९५२ तक खाद्यान्न 


सानभरता का लक्ष्य स्थापित किया जोकि उस अवधि में पूर्ण न हो सका। अतण्व अब समस्या केवल 
यट्ट नहीं है कि स्थानीय कमियों को देश के भान्तरिक खाद्यान्न के स्थानान्तरण से पूरा किया जाय, 


28 कि देश को सम्पूर्य रूप से लेने पर खाद्य-विषयक्ष कमो को विदेशों से आयात करके पूरा 
कया जय । 





बेरोजगारी ५३७ 


जा सकती है । टिड्ठी और अन्य हानिकारक कीटाणुओं से भी फसलों को हानि पहुँचती 

है। सरकार के क्वमि-शास्त्री इसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हें । 

८, दुमिच्त सुरक्षा ओर सहायता कोष--सावधानी के लिए किये गए उपचारों में 

दुर्भिक्ष सुरक्षा अनुदान का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। भारत सरकार इस कोष 
से विभिन्‍न परान्‍्तों को उनकी आवश्यकतानुसार घन देती थी। १६१९ के सुधार के 
पूर्व दुभिक्ष-सहायता सरकारी खर्च की एक मद हो गई थी, जिसमें केन्द्रीय सरकार 
कुल का 3 और प्रान्तीय सरकारें ७ की हिस्सेदार थीं। लेकिन १६१६ के सुधार 

के पश्चात्‌ होने वाले वित्तीय विकेन्द्रीकररणा के अनुसार प्रत्येक प्रान्त को वाधिक राजस्व 

में से ही दुर्भिक्ष के लिए व्यवस्था करती थी। न खच होने वाला अनुदान केन्द्रीय 

बाकी के अन्तर्गत श्राता था जिस पर केन्द्रीय सरकार ब्याज देती थी। कोष में बाकी 

धन (१) दुभिक्ष-सहायता, (२) सुरक्षात्मक कार्य-निर्माण और (३) कृषकों को ऋण 

देने के लिए व्यय किया जा सकता था। दुभिक्ष-सुरक्षा कोष का एक मानदण्ड निर्धा- 

रित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त जिस मात्रा में वह दुशिक्ष का शिकार हो 

सकता था उसी मात्रा में धन देता । 

१६२८-२९ के वित्तीय वर्ष से दुर्भिक्ष सुरक्षा कोष के विधान में बड़ा परि- 
वर्तेत हुआ । नवीन नियमों के अ्रनुसार कोष सुरक्षा-कोष न रहा । इसका नाम दुभिक्ष _ 
. सहायता कोष हो गया और इसका प्रमुख उहंश्य दु्िक्ष-सहायता पर धन व्यय करना 
हो गया । दु्िक्ष शब्द का अभिप्राय अनावृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न 
सभी प्रकार की आपत्तियों से है। इस प्रकार राजस्व से मिलने वाला वार्षिक घन 
तथा बाकी तब तक खर्च नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह एक निश्चित 
सीमा से श्रधिक नहीं हो जाता । इस नवीन दु्िक्ष सहायता कोष से कृषकों को सीधे 
ऋण नहीं दिया जाता था, हालाँकि इससे प्रान्तीय ऋण-विभाग को ऋण विया जा 
सकता था, जब इसकी बाकी एक निरदिचत न्यूनतम सीमा से बढ़ जाती थी। प्राचीन 
दु्मिक्ष सुरक्षा कोप की बाकी धनराशि १ अप्रैल, १६२८ को नवीन कोष को हस्तां-- 
तरित कर दी गई। श्रासाम में, जहाँ किसी दुशिक्ष सुरक्षा कोष का निर्माण नहीं 
किया गया था, प्राचीन सुरक्षा कोष की धनराशि प्रान्तीय बाकी में सम्मिलित कर दी 
गई। १९३६-४० में दुशनिक्ष सहायता कोष में दिये जाने वाला योग १३९४५ लाख 
रु० तक पहुँच गया, कुल २४२६ लाख रु० वापस लिया गया और अन्तिम कुल वाकी 
३०७.६७ लाख रु० थी (मार्च ३१, १९४०) ।* 

१६३४ के विधान में दर्धिक्ष सहायता कोष के लिए कोई अलग व्यवस्था न 
थी। १ अप्रैल, १६३७ से प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना से कोष की बाकी प्रान्तों को 
हस्तान्तरित कर दी गई और अब तक निर्धारित उपचार प्रान्तों के विवेक पर छोड़ 
दिये गए कि वे जिस प्रकार चाहें उस पर कार्य करें। 

भारतीय दुभिक्ष दुस्ट का धन उन निर्धनों की सहायता में व्यय किया जाताः 
था जोकि साधारण रीति से वितरित सरकारी ऋण स्वीकार नहीं कर सकते थे । 
१. देखिए, भारत सरकार का वित्त और माल लेखा--१६३३-४०, तालिका नं० ६२ । 


श्३्८ भारतोय अथंशास्त्र 


वास्तविक दुभिक्ष की सहायता के लिए सरकार १९वीं शती के उत्तराध में विकसित 
किये गए दुभिक्ष-सहायता-उपचारों पर निर्भर करती है । 
8४, सहायता के लिए किये गए प्रयत्नों का विवरण--इस संगठन के संक्षिप्त विवरण से 
इस बात का पता लग जायगा कि किस विस्तार और सावधानी से इस यन्त्र को सम्पूरों 
बनाया गया है ।१ (१) बड़े पैमाने पर स्थायी प्रयत्न किये जाते हैं । मौसमी हालतों से 
सम्बन्धित विषयों की महत्त्वपूर्ण यूचनाएँ और ज्ञान का संकलन किया जाता है। 
इसके साथ ही फसलों की कीमतों और मृत्यु तथा जन्म के भी आँकड़े एकत्र किये जाते 
हैं। समुचित सहायता के प्रोग्राम प्रस्तुत तथा अद्यतन (अपटूडेट) रखे जाते हैं। देश का 
सहायता-क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है तथा यन्त्रों और झ्ौजारों का कोष सुरक्षित 
किया जाता है। (२) जब कभी वर्षा नहीं होती तो मूल्यों की वृद्धि जैसे खतरे के चिह्नों 
पर हृष्टि रखी जाती है। खतरे के चिह्नों में जनता की अस्थिरता, उतका निष्प्रयोजन 
भ्रमण, वैयक्तिक दातव्य का संकोच, अपराधों में वृद्धि इत्यादि का नाम लिया जा 
सकता है। (३) तब सरकार अपना प्रारम्भिक काये प्रारम्भ करती है और नैतिक- 
कौशल पर श्रपनी नीति आधारित करती है । सभाएँ की जाती हैं जिनमें जनता को 
सरकारी नोति से अवगत कराया जाता है। गैर-सरकारी सहायता को भी शामिल 
किया जाता है। सरकारी मालगुुजारी स्थगित कर दी जाती है। कृषि-सुधार के 
लिए ऋण भी दिये जाते हैं । गाँवों का निरीक्षण प्रारम्भ होता है और वृत्तिहीन तथा 
आरश्रयहीन व्यक्तियों की सूची तैयार की जाती है। (४) इस प्रकार सहायता का 
प्रथम चरण प्रारम्भ होता है। पहले परीक्षण-काये प्रारम्भ किये जाते हैं। यदि उच्च 
पर पर्याप्त श्रमिक श्राते हैं तो उन्हें सहायता-कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है । 
(५) दूसरा चरण दिसम्बर से प्रारम्भ होता है। केन्द्रीय सहायता-शिविर खोले जाते 
हैं तथा गाँवों के श्रपाहिजों को सहायता दी जाती है। कस्बों में निधेनालय स्थापित 
किए जाते हैँ तथा बच्चों के हित के लिए कस्बों में भोजन भी वितरित किया जाता 
हैं। मई में कष्ट अपनी सीमा पर पहुँच जाता है, जबकि हैजे के प्रकोप का भय रहता 
है। (६) वरसात के प्रारम्भ होने के साथ ही सहायता का अ्रन्तिम चरण प्रारम्भ होता 
है। बड़े-बड़े सहायता-कार्य बन्द कर दिए जाते हें और लोग छोटे-छोटे सहायता- 
कार्यो में लगाए जाते हैं। ये कार्य उनके समीपवर्ती गाँवों में होते हैं ताकि महामारी 
और हैजे इत्यादि के प्रकोप से बचा जा सके श्रौर बिना अनुचित देरी के कषि-कार्य 
को संचालित किया जा सके । सरकारी मुफ्त बटाई (वितरण) प्रारम्भ हो जाती है 
भौर किसानों को पशुश्रों, हल और बीज के क्रय के लिए घन दिया जाता है। जब 
खरीफ की फसलें पक जाती हें तो शेप कार्य भी बन्द कर दिए जाते हैं और सहायता- 
कार्य समाप्त कर दिया जाता है। दुभिक्ष प्राय: अक्तूबर के मध्य तक समाप्त हो 
जाता है। इस समय तक वरसात के साथ प्रारम्भ होने वाली बीमारियों, जैसे हैज़ा' 
मलेरिया इत्यादि, को दर करने के लिए मेडिकल स्टाफ हमेशा तैयार रखा जाता है। 


सतप्रथम बुडहेड जाँच ( कमीशन ) आयोग ने यह सिद्धान्त निर्धारित किया कि 
खिए, इस्पीरियल गज्नदियर श्रॉफ इस्टिया?, खण्ट ३, पृष्ठ ४७छ-८३ ; 


बी 


बेरोजगारी प््३६ 


दुश्िक्ष-काल में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन देना सरकारी उत्तरदायित्व है । 

१०, अन्तिम कारण और उपचार--जनता की अत्यन्त दरिद्रता ही दुभिक्ष का कारण 
है श्रौर इस पुस्तक के आरम्भ से ही हम इसके एक या दूसरे पहलू की परीक्षा कर 
रहे हें। ये कारण हेँ-- जनता का कृषि पर अत्यधिक अवलम्बन--कृषपि एक ऐसा 
पेशा है जो अनिश्चित वृष्टि पर निर्भर है; पुराने उद्योगों का विनाश तथा कितने ही 
उद्योगों की अनुपस्थिति; जनता का ऋण में ड्ूवा होना श्रादि । भारतीय जनता किसी 
अकार अपनी आजीविका प्राप्त करती है श्रौर उसके पास कोई सुरक्षित धनराशि 
नहीं रहती जिस पर वह कमी और अकाल के समय आश्रित रह सके। जनता की 
आ्िक शक्ति को सुहढ़ करने के तरीकों में अनेक वातें शामिल हैं, जेसे जनता के 
जीवन-स्तर को बढ़ाना श्लौर उसकी साख को कायम रखना; सुरक्षा-कार्य---सिंचाईं की 
नहरें, सड़कों का निर्माण, कुझ्ों की मरम्मत इत्यादि; साधारण प्रशासन में सुधार, 
विशेष रूप से माल-प्रसाशन के स्थगन भौर छूट की व्यवस्था; सुविचारित श्र उदार 
चन-ती ति; कृषि-मदा विद्यालय, अनुसन्धान तथा प्रयोग-केन्द्रों द्वारा सुधार; सरकारी 
आन्दोलन का पूरा-पूरा उपयोग, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास और छोटे पंमाने 
के उद्योगों को प्रोत्साहन; संक्षेप में, सब पहलुओं में आथिक आयोजन । 

सध्यवर्गीय वेरोजगारी 

१३. समस्या का चविस्तार-ज्षेत्र--यद्यपि सभी साधारण तौर से 'शिक्षित' और 
मध्यवर्गीय छाब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु शिक्षित और श्रशिक्षित के बीच कोई 
निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती; न तो मध्यवर्ग के उच्चतर और निम्नतर 
स्तरों को ही अलग किया जा सकता है। साधारणतया “शिक्षित मध्यवर्ग' में ऐसे 
लोग आते हैं जो इतनी अ्रच्छी श्राथिक स्थिति में नहीं हें कि अ्रपवी आय में अच्छी 
तरह अपना जीवन बिता सकें, जोकि शारीरिक श्रम नहीं करते तथा जिन्हें 
किसी-न-किसी रूप में माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा मिली होती है। कभी-कभी 
वर्नावयुलर और एंग्लो व्नावेशुलर कोस पूरा करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल 
किया जाता है । 

१२, सध्यवर्गीय बेरोज़गारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार--मध्यवर्गीय 
वृत्तिहीनता ने इघ्टर हाल में भयंकर आकार ग्रहण कर लिया है ।* कुछ समय से 
जनता का ध्यान इस शोर गया है। सरकारी तथा गैर-सरकारी झौर श्रद्धं-सरकारी 
संस्थाओं, जैसे विश्वविद्यालयों, ने इसमें रुचि प्रदर्शित की है।* १६२४ झौर २८ के 
बीच विशिष्ठ रूप से आयुक्त समितियों द्वारा कितनी ही गवेषणाएँ की गई हैं । ये 
गवेपणाएँ एवं प्रयोग बंगाल, मद्रास, पंजाब श्रौर वम्बई जैसे प्रास्तों दवनकोर जँसी 
१. द्वितीय महायुद्ध ने वृत्ति के अनेक द्वार खोल दिए और कुछ समय के लिए शिक्षित वृत्तिहीनता 
समाप्तप्राय हो गई। भारत सरकार के अम-मन्त्रालय के वृत्ति-विनिमय, जोकि पहले पुराने नोकरी 
वालों और छूटे लोगों को श्रम दिलाने के लिए काम करते थे, भव सबके लिए खोल दिये गए हैं । 

२. १६३० में हुए विश्वविद्यालय सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन वे इसके आगे कोई 
सुझाव नहीं रख सके कि विश्वविद्यालय अपने स्नातकों की वृत्तिदीनता का पता लगाए । 


प्र्ड० भारतीय अथ्थंशास्त्र 


रियासतों में किये गए हैं। सबसे हाल में नियुक्त होने वाली समितियों में युक्त प्रान्त 
(सर तेजवहादुर सप्रू की अ्रध्यक्षता में) की और बिहार की समितियों का नाम लिया 
जा सकता है ।* 

इन सब समितियों कीं रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि मध्यवर्गीय वृत्ति- 
हीनता अखिल-भारतीय प्रकार की है ।* मद्रास समिति ने बताया कि रोजी खोजसने 
वाले शिक्षित व्यक्तियों और रोजगार का अनुपात २:१ है। स्कूल और कॉलेजों की 
वापिक उत्पत्ति और वर्ष में होने वाली स्थानरिकतता की गणना के अनुसार वै इस 
निष्कप॑ पर पहुँचे कि वृत्तिहीनता की संख्या वस्तुतः दुखद थी। १६२७ की पंजाब 
समिति भी इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस नतीजे पर पहुँची । जबकि श्रग्रेजी 
वर्नावयुलर स्कूलों की उत्पत्ति या उत्पादन ४ वर्ष में ( १६२२-२७ ) बढ़कर दूना हो 
गया है, इसके विपरीत रोजगार में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है--त तो सरकारी 
नौकरी में और न व्यावसायिक क्षेत्र में ही । 

इस प्रकार की वृत्तिहीनता की भयंकरता को हम पूर्णतया समभक नहीं पाते । 
इससे वृत्तिहीन व्यक्ति को कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक प्रकार का नेतिक पतन 
होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता 
ही जाता है। इस प्रकार के भ्रसन्तुष्ट नवयुवकों का अ्रधिक संख्या में बेकार होता देश 
की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयंकर है। इस बात को 
एडलर कमीशन ने बड़ी ही अश्रच्छी तरह व्यक्त किया है--“एक प्रकार के शिक्षित 
सर्वहारा-वर्ग की उपस्थिति और क्रमिक वृद्धि किसी भी देश में--और विशेषकर ऐसे 
देश में जहाँ पर छोटा-सा शिक्षित-वर्ग ही मुखर है--किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थित 
सरकार के लिए भयंकर है। जब तक देश की बुद्धिमान्‌ मनुष्यता का एक विशाल 
भाग उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या में इस प्रकार के अ्रध्ययन में संलग्न है जिससे कि ऐसी 
उच्चाशाएँ बँध जाती है जो पूरी नहीं हो पातीं और जो श्रध्येताओ्रों को देश और 
अपने हित के लिए किए जाने वाले कितने ही पेशों के लिए बेकार बना देता है, तव 
तक कोई भी सरकार चाहे वह कितनी ही अच्छी प्रकार से संगठित हो अपना मार्ग 
आलोचना-प्रत्यालोचना से अवरुद्ध पाएगी। सहायता की एक ऐसी माँग हमेशा 
बढ़ती जायगी जिसका किसी भी प्रकार निराकरण नहीं किया जा सकेगा ।” और 
भी क्रान्तिकारी समाजवाद या साम्यवाद उन युवकों में बड़ी ही शीघ्रता से जड़ जमा 
लेता है, जिनके दिल में वस्तुस्थिति के खिलाफ एक प्रकार का विरोधी भाव पहले से 
ही घर कर चुका होता है । 
१३. विशेष रूप से प्रभावित वर्ग-धम्वई की जाँच से पता चला कि विज्येप रूप से 
ब्‌ः 
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की ने उद्योग सम्मेलन की बुलेटिनों में भारत के विभिन्‍न प्रान्तों और रियासतों की मध्य 
नता का परिरिथति की समीक्षा और उसे दूर करने के लिए काम में लाये गए या विचारित 


विवरण प्राप्त होगा। 'बुलेख्न्सि ऑफ इश्टियन इस्डस्ट्रीज़ एएड लेवरः नं० ६५ । 
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वेरोज़गारी प््ड१ 


'प्रभावित वर्ग में २७ साल से नीचे के नवयुवक अभ्रधिक थे। इनमें विद्येपकर उनकी 
संख्या ज्यादा थी जिनका प्रशिक्षण प्रधानतया साहित्यिक था और जो उच्चतर शिक्षा 
के लिए एंग्लो-वर्नावयुलर से होकर आगे बढ़े थे। जैसा कि स्वाभाविक है, बेकारी 
उस वर्ग में ज्यादा थी जोकि मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षाएँ न पास कर सके थे । 
क्योंकि यही सरकारी नौकरी की निम्नतम योग्यता मानी जाती थी । बेकारी हाई 
स्कूल पास और इण्टरमीडियेट पास लोगों में अपेक्षाकृत कम थी झौर पेशे की 
योग्यता वाले स्वातकों में सबसे कम । शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षितों में श्रप्रशिक्षितों 
की अ्रपेक्षा कम बेकारी थी। कानूनी पेशे में बहुमत इस पक्ष में था कि यह जरूरत से 
ज्यादा भर छुका है। इसी प्रकार औषधि-पेशे के लोग बाजारों, विशेषकर बड़े शहरों, 
में तो भरे पड़े हैं, जबकि छोटे-छोटे गाँवों में इनकी संख्या श्रत्यन्त कम है, क्योंकि यहाँ 
'पर जीवन की सुविधाएं श्रपेक्षाकृत बहुत कम हैं और लोग औषधियों के लिए निय- 
'मित रूप से नकद फीस देने के श्रादी नहीं हैं । इञ्जीनियरों की दशा कुछ ही अच्छी 
थी। रेलवे में रोजी खोजने वाले काफी बड़ी संख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने 
के कारण से नौकरी न पा सके । जहाँ तक बेकिंग का प्रश्न है, जो लोग इस विषय में 
शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वे बेकार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे नौकरी 
नपा सके। 
4४. बृततिहीनता के कारण १--(१) युद्धोच्त3 आर्थिक मंदी ओर छुटनी--श्रच्य देशों 
की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर आधिक मन्‍्दी का प्रभाव पड़ा । वावूगीरी और युद्ध 
के अन्य विभागों में वृत्ति-प्राप्त लोग बड़ी संख्या में बाहर निकाल दिये गए । जबकि 
१६१८-१६ में युद्ध समाप्त हुआ, उन्हें अन्य नौकरी मिलना सम्भव न था । छंटवी 
की कुल्हाड़ी के प्रहार सब दिशाओं में हुए और पुराने संस्थापन की यथास्थिति न 
रही । १६२६-३४ में यह झाथिक मंदी झौर भी भयंकर हो उठी । मध्यवर्ग बड़ी ही 
कठोर शअ्रम्निपरीक्षा से होकर निकला । 
(२) शिक्षा-पद्धति के दोष--वृत्तिहीचता का दूसरा तथाकथित कारण देश 
की श्रौद्योगिक प्रगति शौर देश में प्रचलित शिक्षा में सन्तुलच का अ्रभाव है। ऐसा 
कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रशाली केवल क्लर्की करने योग्य नवयुवक तैयार 
कर रही है श्ौर यह सरकारी नौकरी पाने का केवल एक द्वार-मात्र है ।* पंजाब 
समिति के लिए प्रस्तुत की गई अ्रपन्ी सूची में सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया 
कि “प्रारम्भ से ही (वर्तमान शिक्षा-पद्धति) लड़कों को विदेशी परीक्षाश्रों के लिए 
तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिनका पास करना बहुतों के लिए एक प्रकार का 
१. बंगाल समिति ने वृत्तिहीनता का एक प्रकार का वर्गीकरण करने का सक्ाव रखा--ऐसे लोग, जो 
अपने किसी अपराध या दोष के बिना ही नोकरी न पाने वाले हों; ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोजी चाह 
रहे हैं. जिसके लिए अनुपयुक्त है, उसका कारण वहुथा उसके बस के बाहर की वात भले ही हो । 
देखिए 'बंगाल वृत्तिहीनता समिति की रिपोट ?, पैरा २। 
२, हमारे स्कूल और कालेजों में यह दोप नहीं है कि वे पेशे की शिक्षा नहीं देते, वरन्‌ दोष यह है कि 
ओ पेशे की शिक्षा वे देते हैं वह वहुत ही संकुचित प्रकार की दे । यद्यपि उनका दृष्टिकोण नितान्त दी 


प््४० भारतोय अथंशास्त्र 


रियासतों में किये गए हैं। सबसे हाल में नियुक्त होने वाली समितियों में युक्त प्रान्त' 
(सर तेजवहादुर सप्रू की अध्यक्षता में) की और बिहार की समितियों का नाम लिया 
जा सकता है ।१ 

इन सब समितियों कीं रिपोर्ट से यह स्पष्ठ हो गया कि मध्यवर्गीय वृत्ति- 
हीनता अखिल-भारतीय प्रकार की है ।* मद्रास समिति ने बताया कि रोजी खोजने 
वाले शिक्षित व्यक्तियों और रोजगार का अनुपात २:१ है। स्कूल और कॉलेजों की 
वापिक उत्पत्ति और वर्ष में होने वाली स्थानरिवतता की गणाना के अनुसार वै इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि वृत्तिहीनता की संख्या वस्तुत: दुखद थी। १६२७ की पंजाब 
समिति भी इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस नतीजे पर पहुँची । जवकि भ्रेंग्रेजी 
वर्नाकथुलर स्कूलों की उत्पत्ति या उत्पादन ५ वर्ष में ( १६२२-२७ ) बढ़कर दूना हो 
गया है, इसके विपरीत रोजगार में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है--त तो सरकारी 
नौकरी में और न व्यावसायिक क्षेत्र में ही । 

इस प्रकार की वृत्तिहीनता की भयंकरता को हम पूर्णतया समभ नहीं पाते । 
इससे वृत्तिहीन व्यक्ति को कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक प्रकार का नैतिक पतन 
होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता 
ही जाता है। इस प्रकार के श्रसन्तुष्ट नवशुवकों का अधिक संख्या में बेकार होना देश 
की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक झऔर भयंकर है। इस बात को 
एडलर कमीशन ने बड़ी ही अ्रच्छी तरह व्यक्त किया है--“एक प्रकार के शिक्षित 
सर्वहारा-वर्गं की उपस्थिति और क्रमिक वृद्धि किसी भी देश में--और विद्येषकर ऐसे 
देश में जहाँ पर छोटा-सा शिक्षित-वर्ग ही मुखर है--किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थित 
सरकार के लिए भयंकर है। जब तक देश की बुद्धिमान्‌ मनुष्यता का एक विशाल 
भाग उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या में इस प्रकार के श्रध्ययन में संलग्न है जिससे कि ऐसी 
उच्चाझ्ाएँ बंध जाती है जो पूरी नहीं हो पातीं और जो श्रध्येताश्ों को देश और 
अपने हित के लिए किए जाने वाले कितने ही पेशों के लिए वेकार बना देता है, तब 
तक कोई भी सरकार चाहे वह कितनी ही अच्छी प्रकार से संगठित हो अ्रपना मार्गे 
प्रालोचना-प्रत्यालोचना से अवरुद्ध पाएगी। सहायता की एक ऐसी माँग हमेशा 
बढ़ती जायगी जिसका किसी भी प्रकार निराकरण नहीं किया जा सकेगा ।” और 
भी क्रान्तिकारी समाजवाद या साम्यवाद उन युवकों में बड़ी ही श्ीक्षता से जड़ जमा 
लेता है, जिनके दिल में वस्तुस्थिति के खिलाफ एक प्रकार का विरोधी भाव पहले से 
ही घर कर चुका होता है । 
१३. विशेष रूप से प्रभावित वर्ग-वम्बई की जाँच से पता चला कि विज्ञेप रूप से 
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१. वन्बर के अमालय ने १६३८ में विश्वविद्यालय के स्मातकों की वृत्तिहीनता की जाँच फिर से प्रारम्भ 


यो 
४. 7६२७ की नर्वें उयोग सम्मेलन की बुलेटिनों में भारत के विभिन्‍न प्रान्तों ओर रियासतों को मध्य 
पय इत्तिशनता को परिस्थिति की समीक्षा ओर उसे दूर करने के लिए काम में लाये गए या विचारित 
उपचारों का विवरण प्राप्त होगा। 'बुलेब्न्ति श्रॉफ इश्टियन इण्डस्ट्रीज़ एण्ड लेवरः नं० ६५ । 


बेरोजगारी प्र्४१ 


'प्रभावित वर्ग में २७ साल से नीचे के नवग्रुवक अधिक थे। इनमें विशेषकर उनकी 


संख्या ज्यादा थी जिनका प्रशिक्षण प्रधानतया साहित्यिक था और जो उच्चतर शिक्षा 


'के लिए एंग्लो-वर्नवियुलर से होकर आगे बढ़े थे। जँसा कि स्वाभाविक है, वेकारी 


उस वर्ग में ज्यादा थी जोकि मैद्रिक या उसके समकक्ष परीक्षाएँ न पास कर सके थे । 


क्योंकि यही सरकारी नौकरी की मिम्नतम योग्यता मानी जाती थी। बेकारी हाई 
स्कूल पास और इण्टरमीडियेट पास लोगों में अपेक्षाकृत कम थी और पेशे की 


योग्यता वाले स्तातकों में सबसे कम । शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षितों में श्रप्रशिक्षितों 
की अ्रपेक्षा कम वेकारी थी। कानूनी पेशे में बहुमत इस पक्ष में था कि यह जरूरत से 
ज्यादा भर चुका है। इसी प्रकार औषधि-पेशे के लोग बाजारों, विशेषकर बड़े शहरों, 
में तो भरे पड़े हैं, जव॒कि छोटे-छोटे गाँवों में इनकी संख्या श्रत्यन्त कम है, क्योंकि यहाँ 
'पर जीवन की सुविधाएँ भ्रपेक्षाकत बहुत कम हैं और लोग श्रीषधियों के लिए भिय- 
'मित रूप से नकद फीस देने के भ्रादी नहीं हैं) इज्जीनियरों की दशा कुछ ही अच्छी 
थी। रेलवे में रोजी खोजने वाले काफी बड़ी संख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने 
के कारण से नौकरी न पा सके । जहाँ तक वेंकिंग का प्रइन है, जो लोग इस विपय में 
शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वे वेकार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे नौकरी 
नपा सके। 

१४. बृत्तिहीनता के कारण १--(१) युद्धोच्तर आर्थिक मंदी और छुटनी--अ्रन्य देशों 
की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर आथिक मन्‍्दी का प्रभाव पड़ा । वाबूगीरी और युद्ध 
के अन्य विभागों में वृत्ति-प्राप्त लोग बड़ी संख्या में बाहर निकाल दिये गए | जबकि 
१६१५-१६ में युद्ध समाप्त हुआ्ना, उन्हें अन्यन्न नौकरी मिलना सम्भव न था । छटवी 
की कुल्हाड़ी के प्रहार सब दिशाश्रों में हुए और पुराने संस्थापन की यथास्थिति न 
रही । १६२६-३४ में यह आथिक मंदी झऔर भी भयंकर हो उठी । मध्यवर्ग बड़ी ही 
कठोर श्रश्तिपरीक्षा से होकर निकला । 

(२) शिक्षा-पद्धति के दोष--वृत्तिहीनता का दूसरा तथाकथित कारण देश 
की श्ौद्योगिक प्रगति और देश में प्रचलित शिक्षा में सन्तुलन का अभाव है। ऐसा 
कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल कक्‍्लर्की करने योग्य नवयुवक तेयार' 
कर रही है भशौर यह सरकारी नौकरी पाने का केवल एक द्वार-मात्र है ।* पंजाब 
समित्ति के लिए प्रस्तुत की गई अपनी सूची में सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया 

के प्रारम्भ से ही (वर्तमान शिक्षा-पद्धति) लड़कों को विदेशी परीक्षा्रों के लिए 
तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिनका पास करना बहुतों के लिए एक प्रकार का 


१. बंगाल समिति ने वृत्तिहीनता का एक प्रकार का वर्गीकरण करने का उर्काव रखा-ऐसे लोग, जो 


अपने किसी अपराध या दोष के विना ही नोकरी न पाने वाले हों; ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोजी चाह 
रहे हैं. जिसके लिए अनुपयुक्त हैं, उसका कारण वहुधा उसके बस के वाहर की बात भले ही हो । 
देखिए 'बंगाल वृन्तिहीनता समिति की रिपोट ?, पेरा २। 

२, हमारे स्कूल और कालेजों में यह दोष नहीं है कि वे पेशे की शिक्षा नहीं देते, वरनू दोष यह दे कि 
जो पेशे की शिक्षा वे देते हैँ वह वहुत हो संकुचित प्रकार की हे । यद्यपि उनका इशष्टिकोय नितान्त ही. 


पू४२ भारतीय श्रथ्थंशास्त्र 


अ्मजाल था। इसका उद्दे दय लड़कों को वाबूगी री की शिक्षा देना था | श्रव बावूगीर 
का पेशा जनसंकुल हो उठा है। इसमें श्रव नौकरी खोजने वालों की भीड़ के लिए बहू 
ही कम स्थान रह गया है। उन्होंने मैट्रिकुलिट की परिभाषा, जिसे वह वृत्ति-समस्य 
का मूल मानते थे, इस प्रकार की--"एक भ्रमणार्थी जो विश्व में टहलता है, जि 
नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वह नौकरी देने योग्य नहीं है ।* भारत का साधारः 
शिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम जीविका के लिए सरकारी नौकरी की ओर भुकता है 
उसके न मिलने पर अद्धं-सरकारी प्रकार की कल्र्की, जैसे रेलवे, म्युनिसिपल बोर भो 
अन्य स्थानीप संस्थाएँ, जैसे पोर्ट-ट्स्ट इत्यादि, की क्लर्की हृंढ़ता है । शिक्षा-पद्धति* 
विरुद्ध यह भी आरोप है कि यह बड़कों को अपने पैतृक पेशों के लिए भी बेका 
बना देती है, क्योंकि वे एक क्षण के लिए हाथ से काम करके अपनी जीविक 
कमाने की वात नहीं सोच सकते । वे पंचमश्रेणी का कलक होना पसंद करेंगे, चा 
उन्हें उससे हाथ का काम करने से कम ही भ्ामदनी क्यों न हो । वे कृषि को भी है 
दृष्टि से देखने लगते हैं । इस प्रकार हाथ से काम न करने वालों की संख्या बढ़ः 
जाती है। इसका कारण वर्तमान शिक्षा-प्रशाली का दूषित होना ही है जो 
अनुत्पादक होने के भ्रतिरिक्त देश की मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती है ।? किसाः 
हस्तकाये करने वाले तथा भ्रन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी श्रपने बच्चों को सरकाः 
हक हे कक स्कूलों ओर कॉलेजों में भेजने लगे हैं । इस प्रकार 
क सीढ हों ४। सार्हिँ लय 

है जिनके पास कोई भी विद्या की पृष्ठभूमि नहीं है, तथ हे हल रि 5० कै कं 
भी बढ़ रही है। हम यह कहना चाहेंगे रे है, कु इससे प्रचलित वृत्तिहीचता | 
प्रकार का पेशा चुनने की कुशलता और दर कस सा 22000 40075 
कारण ग्रंशतः व्यावहारिक चिंता को 2 पति कर की अक कहते, नि 
अभाव भी है। ल, औद्योगिक एवं व्यावसायिक--* 


के 547 द00 40 जहा सामाजिक कारण, जैसे जाति-प्रथा शीघ्र विवा 
पार नर साहुदावि' हू हा नल असमानताएँ, सब शान्त किन्तु सशक्त रूप से तवबरुवः 
उपयोगितावादी था, फिर भा उन्होंने सरकारी अफ ँ 
डा शी हर सर, वकोल, डॉक्टर वसायिक वलकी दी 
किए । ८० मेहियू “दि एजुकेशन ऑफ़ इरिडिया!, कक ; हा बियर तथा व्यावत्तायिक वलके ही ई 
हे बंगाल समिति का मत है कि शिक्षा का 
० एल० । यह एक बांस के दे 
चोदी तक शक उस ! से को 228 2 हि 
पेरता है। झावरयकता इस हा हे 3 नहीं है और चोटी का भाग बहुत ही थोड़ान्सा हिं 
शाखार वयासम्भव प्रत्येक दिशा में कल हों, 330५ शाखापूर बृत्ठ उतन्त किया जाय मं! 
रिपोद दिवाल वृत्ति-समिति', अध्याय २६। लि कु पर क न्‍ 
*. इत्का संकेत मद्रास में वृत्तिही ;! 
हद संकेत मद्रास हीनों की बड़ी संर 
व्सका अनमाम | संख्या है, जि धघिकां के हा 
है.। इसका अनुमान १६३१ की जनगणना के अंकों हे सा 50365 & 40 


६. झर फिलिप हाईंग को गवाही, “४ लगता 
** कर फ़िलिप हा्ंग की गवाही, “बंगाल सप्मितति हू, तो है ! 


क्र 


वेरोज़गारी भ४ ३: 


की आशिक महत्त्वाकांक्षाओं और भाग्य को निर्घारित करने में क्रियाशील हैं ।१ उदा- 


'हरण के लिए जाति-प्रथा युवकों को कितने ही ऐसे धन्घे करने से रोक देती है, जोकि 


लाभदायक हें किन्तु जो सामाजिक हृष्टि से भिम्न स्तर के माने जाते हैं | शीघ्र विवाह 
के परिणामस्वरूप नवयुवकों पर शीघ्र ही जिम्मेदारी पड़ जाती है और प्रशिक्षा भी श्रव-- 
रुद्ध हो जाती है। संयुक्त परिवार-प्रथा इस प्रकार के उत्तरदायित्व का भार हलका कर 
देती है श्लोर कमजोर तथा असहाय को सहायता श्रौर सुरक्षा" देकर आथिक परा- 
श्रयता को जन्म देती है श्ौर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा तथा प्रतिभा को समाप्त कर देती" 
है | शिक्षित वर्ग में वृत्तिहीनता का एक कारण नवंयुवकों में अपने धरवार से दूर जाकर 
अपने भाग्य-निर्माण की श्रनिच्छा भी है, जोकि संयुक्त परिवार-प्रथा की देन है ।' 
इसके विपरीत मद्रास समिति के मत में इस प्रकार की गतिहीनता श्रव धीरे-घीरे 
घट रही है और इसका वृत्तिहीनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । वृत्तिहीनता मूलतः 
माँग से पूर्ति का अधिक होना ही है । 

(४) आधिक-पिछुड़ापन--देश के प्राथिक श्रविकास का का रण औद्योगिक दृष्टि 
से देश का पिछड़ा होना है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित नवयुवकों को धृत्ति के मार्ग 
नहीं मिलते। विलायत में सेना, नौसेना श्रोर सिविल सर्विसेज को छोड़कर इस समय देश 
में कुल १६,००० पेशे हैं। भारत में कुल मिलाकर ४० से भी कम हैं ।* यह याद रखना 
चाहिए कि केवल व्यावहारिक शिक्षा देने श्रौर उसकी सुविधाएं करने से ही परिस्थिति 
पर पूरी तरह से कायू नहीं पाया जा सकता । यह अ्रसंदिग्ध है कि इससे देश की 
श्रौद्योगिक प्रगति तीतज्नतर हो जायगी, लेकिन इससे श्रौद्योगिक प्रगति का जन्म नहीं 
होगा, जब तक कि शिक्षित श्रौर प्रशिक्षित लोगों को खपा लेने वाले उद्योगों का 
विकास श्रौर प्रोत्साहन नहीं किया जाता | जैसा कि बंगाल-समिति का मत है--“एक 
आद्शं सुसंतुलित विकास में आथिक प्रगति और टेकनिकल प्रशिक्षा का साथ-साथ 
विकास होगा, भ्रौर एक-दूसरे को प्रोत्साहन देंगी । जब एक पीछे रहेगी तो दूसरी को 
भी रोकेगी और जब एक बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढ़ाएगी ।” कभी-कभी साधारण 
श्रालोचनाओों में देश की साहित्यिक शिक्षिण-पद्धति पर श्रधिक दोषारोपण किया 
जाता है और जाति-प्रथागत दोषों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है तथा 
देंश के श्राथिक साधनों के अपूर्ण विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा 
बार-बार बताया जा चुका है, देश की दरिद्रता का मुल कारण आश्िक साधनों का 


१. देखिए, मद्रास की रिपीट , पएृ० १८; खण्ड १, अध्याय ४ भी देखिए । 


२. वम्बई को रिपोट से पता चलता दे कि ४६"४६% या प्रायः आधे वृत्तिहीन शिक्षित व्यक्ति अपने 


रिश्तेदारों द्वारा सँभाले जाते हैं । +१५% ने अपना जीवन-यापन पहले की वचत पर किया, ७.६७% 


को कभी-कर्मी काम मिल जाता था और ४“६१% लोग अपनी सम्पत्ति से होने वाली आय पर निर्भर 
थे । ऐसी घटनाएँ जिनमें वृत्तिहीन पुरुष को दातव्य पर निर्मर होना पड़ता था, अपेक्षाकृत कम थीं। 
देखिए, पूर्वोद् त, पेरा ६४ । 

मद्रास रिपोट , ए० १८ और २७। 
४. देखिए, त्रावमकीर रिपोट , पैरा पु 


प्र्ष्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


अपर्याप्त विकास ही है और यही अन्तिम विश्लेषण में दृत्तिहीनता के सब कारणों में 
शी स्थान का अधिकारी है । 

१४. वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार : बृत्ति-व्यूरो--वृत्तिहीनता के अनेक कारश 
हैं, इसलिए इसकी कोई एक रामबाण-श्रौषधि नहीं हो सकती । पहले तो जो उपचार 
सामने रखे गए हें उनके ऊपर हृष्टिपात कर लेना चाहिए। सरकार, यूनिवर्सिटी और 
वैयक्तिक संस्थाओं हारा चलाये गए वृत्ति ब्यूरो का सुझाव सामने रखा गया है । 
उत्तर प्रदेश भौर पंजाब में नौकरी चाहने वालों श्रौर नौकरी देने बालों को एक- 
दूसरे के सम्पर्क में लाने के लिए वृत्ति-बोर्ड स्थापित किये गए। इनसे श्रत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण श्लोर लाभदायक काम होगा यदि कुशलता से इनका प्रवन्ध किया गया तो 
जनता में एक प्रकार के विश्वास का संचार होगा | हमें ध्यान रखना होगा कि इनसे 
केवल माँग और पूर्ति में समुचित सनन्‍्तुलन ही होगा--विशेष रूप से वैयवितक व्यापार 
में, जहाँ पर काम में लगे व्यक्ति बहुत योग्य नहीं होते। इससे बढ़ती हुई पूर्ति का कोई 
उपचार प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा | 

जन-प्रवास ( माइग्रन शन ) भी दृत्तिहीनता को दूर करने का एक साधन माना 

गया है, किन्तु मध्यवर्गीय चृत्तिहीनता एक श्रखिल-भारतीय प्रकार की है। इससे 
देश के अन्दर स्थानानतरण सम्भव न होगा; इससे समस्या की सघनता का देश के सब 
भागों में समान रूप से वितरण हो जायगा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं । एक 
देश से दूसरे देश में जाने से भी समस्या का स्थायी निराकरण न हो सकेगा ।१ 

१६, वृत्ति-चिनिमयालय ( एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज )--ह्वितीय विश्वयुद्ध में श्रुद्ध की 
आवदश्यकताशों के हेतु श्रधिकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्र-सेवा श्रमिक न्‍्याया- 
लय ( नेशनल सविस लेबर ट्रिब्यूनल ) स्थापित किये गए। तब से ये संघ-संगठन 
शान्तिकाल में भी कुशल श्रौर श्रद्ध-कुशल व्यक्तियों की रजिस्ट्री और स्वेच्छा- 
स्थानान्तरण-काल के लिए प्रसारित शोर अनुकूल बनाये गए। १६४४ में युद्ध से 
निकाले गए श्रमिकों श्रौर सिपाहियों तथा विस्थापित और छुड़ाये गए पूर्व-सेवकों 
( ऐक्स-सविसमेन ) के पुनर्स्थापन भ्ौर वृत्ति-दान के लिए वृत्ति-पुनर्स्थापन के सामान्य 
संचालकालय (डायरेक्ट्रेंट जनरल श्रॉफ़ रिसेटलमेण्ट एण्ड एम्प्लायमेन्ट ) की स्थापना 
की गई। इघर हाल में वृत्ति-विनिमयालयों का कार्य-शक्षेत्र शरणाथियों शोर साधारण 
रूप से श्रोद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित वृत्ति और पुनर्स्थापत के लिए पर्याप्त विकसित 
कर दिया गया है। सम्पूर्ण संगठन संचालक (डायरेक्ट्रेट-जनरल) की श्रधीनता में है, 
जिसमें तीन संचालनालय (डायरेक्ट्रेट) हँ-- (१) वृत्ति-विनिमयालयों का संचालकालय, 
(२) प्रशिक्षण संचालकालय (३) प्रसार संचालकालय। देश का विभाजन शआ्राठ भागों , 
में किया गया है ओर जिनमें से प्रत्येक विभाग एक संचालक के अ्रधीन है। देश में 
५४ वृत्ति-विनिमयालय भर २३ जिला वृत्ति-कार्यालय हैं। केन्द्रीय वृत्ति-विनिमयालय 


का काम एक बन्तप्रोन्तीय निकास-गृह ( विलर्यारिगर-हाउस ) का है। यह विभिन्‍न भागों 
_ अम की माँग झौर पू्ति को व्यवस्थित करता है ! 
२. देणिए, खण्ड १२, अध्याय ३, सेब्शन २७ और ३३ । 


बेरोजगारी पद 


१७, बेरोज्ञयारी का सांख्यिकीय सर्वेक्षण *--मई, १९३७ में भारत सरकार ने प्रान्तीय 
सरकारों को एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्हें विस्तृत आँकड़े एकत्र करने पर जोर दिया, 
ताकि इसे मध्यवर्गीय वृत्तिहीचता की समस्या को हल करने के प्रथम चरण के रूप 
में रखा जा सके । सबसे आ्राशापूर्ण पथ था वृत्ति-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निर्धारित 
करना। यह वृत्तिहीनता के आँकड़ों के संकलन से सरल था। भारत सरकार का 
विचार है कि इस प्रकार के विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए विधि-निर्माण 
आवश्यक है। इस प्रकार की विधि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित और भान्तों हारा 
वर्ण सहयोग-प्राप्त होनी चाहिए । पहले तो इस प्रकार की जाँच को संगठित उद्योगों 
तक सीमित रखना होगा । इनमें नियमित कारखानों, खानों श्रौर रेलवे का नाम लिया 
जायगा। इसके बाद गवेषणा को अन्य पेशों और व्यवसायों तक प्रसारित किया 
जायगा, तदनन्तर श्रन्य असंगठित पेशों को भी । इस प्रकार के सर्वेक्षण से विभिन्‍न 
उद्योगों के श्रम की माँग की भी समीक्षा हो जायग्री और उनके लिए आ्रावश्यक 
योग्यता का भी एक आधार प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार के आँकड़ों से विभिन्‍न 
उद्योगों और व्यवसायों द्वारा नवयुवकों को मिलने वाली चौकरियों का भी पता चल 
जायगा और इस प्रकार वृत्तिहीनता से सम्बन्धित विभिन्‍न नीतियों का निर्धारण 
किया जा सकेगा। अ्रन्ततः आँकड़ों से जनता की तत्सम्बन्धी माँग भी पुरी हो जायगी 
तथा इस समस्या पर तथ्यों के प्रकाश में, विचार किया जा सकेगा, न कि केवल 
अनुमानों के ग्राधार पर । हम इस प्रकार के अखिल भारतीय वृत्तिहीनता के सर्वेक्षण 
का प्रा-पुरा स्वागत करते हैं ।* 
१८. अन्य उपचार--जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हर प्रकार और श्रेणी की वृत्ति- 
हीनता अन्तिम व्याख्या में देश के झ्राथिक अविकास और पिछड़ेपन्त का प्रतिविम्ब- 
मात्र है। अतएवं जिस किसी भी साधन से देश का श्राथिक विकास होगा उससे 
देश की वृत्तिहीनता की समस्या का समाधान होगा । भौतिक समृद्धि से न केवल वृत्ति 
के नवीन पथों का उद्घाटन होगा, वरन्‌ देश की समृद्धि के स्तर के उठ जाने से 
वकीलों, डॉक्टरों, श्रध्यापकों इत्यादि की भी आवश्यकता बढ़ जायगी। इसी प्रकार 
समृद्धि-तल के उठ जाने से ग्रशासकीय सेवाओं में भी प्रसार होगा और श्रन्त में हम 
'कह सकते हैँ कि सरकार द्वारा देश के श्राथिक पुनरुद्धार के किसी भी काये में शिक्षित 
वर्ग में से व्यक्ति श्रवश्य लिये जायेंगे । 
मद्रास समिति ने यह घोपणा की कि “वत्तिहीनता का प्रधान उपचार शिक्षित 
१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश की वेकारी दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समंय 
देश की बेकारी के सम्बन्ध से पृण अर सहां अकिड़े हमारे पास नहां है। इसके लिए एक्र साख्यकाय 
सक्चणस याजिता-आयाीम द्वारा कराया जा रहा है । उसकी रिपोर्ट मिलने पर श्स विषय सें स्थिति का 


अधिक सही ज्ञान सम्भव हो सकेगा । 
९. इस सम्बन्ध में १६४१ में प्रकाशित मृह-स्ी (दाउप्तहोल्ड शेड्डल) की ओर ध्यान आह्ृष्ट किया जा 


सकता है । इसमें बृत्ति, आंशिक बृत्ति एवं मोती दृत्ति छा विवरण है । इससे इत्तिहोनता के सम्द 
में बढ़े मह्तपूर्णे तथ्य प्रकाश में आए । 


| 
हे 


ञ५ 
न्‍ँ 


प्४६ भारतीय अर्थशास्त्र 


मध्य-वर्ग के--और विश्येपकर उन लोगों के, जो भूमि के श्रधिकारी हँ--कपि की ओर 
भुकने में है भ्रौर इसमें सुविधा पहुँचाने के लिए यह विचार दिमाग से निकालना होगा कि 
किसान सामाजिक हृष्टि से वकील, क्‍्लक या श्रध्यापक से निम्न स्‍तर का अधिकारी 
है।* १६३७ की अपनी रिपोर्ट में बिहार वृत्तिहीनता जाँच समिति ने भी इसी 
प्रकार का विचार प्रकट किया कि कुछ शिक्षित नवगुवकों को कृषि की शोर श्राकृष्ट 
करना और कम-से-कम कस्बों में स्थानान्तरण को रोकना बिहार जैसे क्ृषि-प्रधान 
प्रान्त के लिए श्रत्यन्त श्रावरयक है । 

मद्रास समिति का 'क्षेत्र-उपनिवेश' (फार्म कॉलोनीजु) स्थापित करने का प्रस्ताव 
काफी आ्राकर्षक था, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता सीमित थी । पहले 
तो पंजाब श्रौर आसाम जैसे प्रान्तों को छोड़कर शिक्षित वृत्तिहीनों को देने के लिए 
काफी भूमि नहीं पाई जा सकती, चाहे इसके लिए ग्रामीण समाज और दलित-वर्ग के 
दावे को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाय । दूसरे, यदि यह पत्ता चल गया कि 
सरकार शिक्षित वृत्तिहीनों के लिए भूमि देगी तो मध्य-वर्ग के लोगों का अपने पुत्रों 
को स्कूल और कॉलेजों में भेजने का श्राकषण श्रधिक बढ़ जायगा । 

पंजाब वृत्तिहीनता जाँच समिति के बहुमत ने यह सुझाव रखा कि वृत्तिहीनता 
को कम करने का एक तरीका यह होगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए केवल पर्याप्त 
योग्यता श्रोर तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों को ही मेजा जाय । वे यदि गरीब हैं तो उन्हें सर- (£ 
कारी सहायता भी दी जाय या उन लोगों को भेजा जाय जो इसकी पूरी कीमत दे 
सकें (परा १९) । हम यह ठीक नहीं समभते कि उच्चशिक्षा को खरचीली बनाने के 
लिए कुछ भी किया जाय यथा इसका क्षेत्र संकुचित किया जाय, हालांकि हम यह 
स्वीकार करते हें कि छात्रों के श्रभिभावकों को इस बात का पता लग जाय कि वर्तमान 
काल में सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्तियों की माँग की श्रपेक्षा पूर्ति बहुत ही 
श्रधिक है, और यह कि उन्हें भ्रपने बच्चों के लिए श्रन्य प्रकार के पेशों की बात सोचनी 
चाहिए। सप्र-समिति भी किसी भी कृत्रिम नियम द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश को 
वाधित करने के खिलाफ थी। ट्रावनकोर समिति के इस कथन में श्रधिक सार है कि 
हर प्रकार की सरकारी नौकरी को प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। 
परीक्षाओ्रों को कठोर कर देने और मानदण्ड को ऊँचा उठा देने से कितने ही उम्मीद- 
वार, जो अयोग्य होंगे, छठ जायेंगे और इस प्रकार की शिक्षा में होंने वाला शक्ति तथा 
घन का अपव्यय भी न होगा | जो प्रतियोगिता-परीक्षा में फेल होंगे वे जान जायेंगे 
कि उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना सम्भव नहीं और इस प्रकार वे अ्रतिश्चित 
काल तक इस श्राश्ा में तो नहीं रहेंगे कि शायद कभी उन्हें सरकारी नौकरी मिल ही 


जाय । इससे शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठेगा श्रौर सेवा के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति 
मिलेंगे । 





१« मद्रास रिपोट , (० २५३ बंगाल समिति ने भी इसी प्रकार का सुकाव रखा । भूमि-सुधार तथा कृषि- 
कय अधिनियम में परिवर्तन को सिफारिश को ताकि दंगाल के “भद्वलोग? वर्ग की सहायता हो सके--- 
दलिए, इंगाल वृत्तिदनता समिति की रिपो- । 


प 


का परिशिष्ट ५५१ 
टली 
_नगर-द्लेतर में कर के तत्त्व बढ़ते जाते हैं तथा इन सब वृद्धियों के सम्मिलित प्रभाव 
के फलस्वरूप कर का भार भी श्रधिक हो जाता है। चू'कि ग्राम्य-क्षेत्रों की अपेक्षा 
सेगर-क्षेत्रों की जनसंख्या कम है, अतएवं नगरों की श्रपेक्षा ग्राम्य-क्षेत्र अ्रग्नत्यक्ष करों 
की राशि में बहुत अधिक देता है । | 

१४. अप्रत्यक्ष करों का भार अधिक प्रगामी मालुम पड़ता है--मुख्यतः केन्द्रीय 
करारोपण के सम्बन्ध में । विक्री-कर तथा राज्य-कर में प्रगामिता नहीं के वराबर 
है। विक्नी-कर, केन्द्रीय उत्पाद-कर तथा श्रायात-करों के ऊँचे भार के कारण, केन्द्रीय 
झौर राज्य-कर दोनों का भार नागरिक क्षेत्रों में व्यय करने वालों के प्रत्येक वर्ग पर 
अ्रधिक पड़ता है। इन तीनों करों में, केन्द्रीय उत्पाद-कर में ग्राम्य-नगर कर-भार की 
असमानता सबसे कम, विक्री-कर में अधिक तथा श्रायात-करों में अधिकतम है । 

१४. बिक्री-कर प्रगामी होने के बजाय समानुपातिक प्रकृति का अधिक 
प्रतीत होता है। 

१६. ग्राम्य तथा नागरिक कर-भार की विभिन्‍नता केन्द्रीय उत्पाद-करों की 
अपेक्षा विक्री-कर में कहीं अधिक है। 

१७. जब नगर के कर-भार में श्राय-कर तथा ग्रामीण क्षेत्र के कर-भार में 
मालगुजारी जोड़ दी जाती है, तब ग्रामीण क्षेत्र का सापेक्षिक कम करारोपण--खास- 
कर ऊँची आय वालों पर--स्पष्ट हो जाता है। 

१८. व्यवहारतः सारे देश पर मालग्रुजारी का भार श्रव अधिक नहीं है । 

१६. गगरों में कर-भार बढ़ाने का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, प्रत्युत अधिक 
ऊँची ग्रामीण झ्ायों पर अ्रधिक करारोपणा का पर्याप्त क्षेत्र मालुम पड़ता है । 

२०. यदि करारोपण श्रन्यथा उचित समझा जाय तो यह जानते हुए कि 
ग्रास्य-जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसकी सीसा से बाहर रहेगा, ग्राम्य-अर्थ-व्यवस्था 
में अरद्वव्यात्मक (नॉन-मोनेटाइज्ड सेक्टर) बृहत क्षेत्र करारोपणा की सीमा की सूची है, 
तथा सापेक्षिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में करों के बढ़ाने की सम्भावनाञ्रों का निर्देशक 
है। साधारणत: जनसंख्या का वह भाग, जोकि द्र॒व्य-श्रथ॑-व्यवस्था के भ्रन्तर्गंत है, उस 
हिस्से की अपेक्षा जो इससे बाहर है, अधिक घनाढ़य तथा कर-भार सहने योग्य है । 

२१. श्रप्रत्यक्ष कर प्रभामी करारोपण के साधन के रूप में एक सीमा तक 
लगाए जा सकते हैं। करारोपण के आ्राधार को अधिक विस्तृत करने के लिए 
क्षेत्र है । 

२२. युद्ध के प्रारम्भिक काल से लेकर श्रव तक नगर से ग्राम अथवा ग्राम से 
नगर की ओर आय में प्रमुख परिवर्तन हो गया है । ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
यद्यपि नगर और ग्राम इन दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत .विभिन्‍त वर्गों की आय में उसी 
क्षेत्र के अन्दर परिवर्तत हो गए हें । | 

२३. युद्ध-पुवं के समय की तुलना से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीरा क्षेत्रों 
की अपेक्षा कुल कर-भार नगरजक्षेत्रों में अधिक बढ़ गया है । 


प््प्४ भारतोय भअ्र्थशास्त्र 


के लिए बचत और विनियोग को प्रोत्साहन देने की भी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । इस 
प्रसंग में चुनाव-सिद्धान्त (सिलेक्टिव भ्रिसिपल) उपग्रुकत हें । 

४३. कर-आ्नाय में जितनी ही श्रधिक वृद्धि की इच्छा की जाती है, इसके लिए 
श्रप्रत्यक्ष करों को उतना ही श्रधिक भाग लेना पड़ेगा । 

४४. राज्यों की वित्तीय स्वतन्त्रता कम किए बिना ही राज्य-करों के सम्बन्ध 
में कर-प्रणाली व दरों में एकता लाने के प्रयत्न न्यूनतम श्रावश्यक एकता तक ही 
सीमित होने चाहिए। 

४५. यद्यपि उपकरों के लगाने और प्रयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती है, परन्तु एक नियम के रूप में कर की राशि विशज्ञेप उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट 
नहीं करनी चाहिए। यद्यपि कुछ उत्पाद-करों के लगाने में संगठित तथा अ्रसंगठित 
उद्योगों में भेद करना न्‍्यायोचित है, फिर भी उद्योग के किसी एक भाग को लाभ देना 
और दूसरे भाग पर विशेष भार डालना अ्रच्छी नीति नहीं है । 

४६. मिकट-भविष्य में बाह्य कारणों के संघात को छोड़ देने पर भी, विकास- 
आ्रायोजन के श्रर्थ-प्रबन्धत से उत्पन्न और सम्बन्धित मुद्रा-प्रसार की शवितयों के 
हृढ़तर बने रहने की सम्भावना है । 

«४७. हमारी कर-प्रणाली के पास आय-कर व वस्तु-करों के रूप में मुद्रा-प्रसार 
के विरोध के आवश्यक साधन हें, किन्तु उन भागों प< भी विशेष कर लगाना 
आवश्यक हो सकता है जो मुद्रा प्रसार के अवसर पर सबसे अधिक लाभ उठाते हैं । 
इनमें कुछ विशेष कर, जैसे अतिरिक्त लाभ-कर आदि, का लगाना भी शामिल है । 

४४८. दीघेकालीन दृष्टिकोण से आधिक स्थायित्व बनाए रखने का ध्येय 
थिक विकास के बृहत ध्येय में विलीन हो जाता है । अतएवं हमारी समस्या झआाधिक 
रस्थितियों के परिवर्तनों के अनुसार सम-शञ्राथिक विकास को बनाए रखने, सार्व- 
नेक व्यय के मद और गति, करारोपण के स्तर और रूप तथा सर्वोपरि बजट की 
प्रति--बजट अभ्रथवा घाटा--को व्यवस्थित करने के लिए झ्राथिक एवं श्रन्य नीतियों 
' समन्वित करना है। आाथिक नीति के सभी तत्त्व प्रधानतः श्राथिक विकास की 
तवायु से समन्वित होने चाहिएँ । 

४६. अतिरिवत लाभ-कर भअत्यधिक मुद्रा-प्रसार के समय लगाने के लिए सुर- 
ति रखा जा सकता है, परन्तु उसे कर-प्रणाली का साधारण श्रंग न बत जाने देना 
हिए । 

२०. वस्तु-कर में जो वृद्धि हुई हैं अथवा भविष्य में जो वृद्धि होगी, इसे ध्यान 
रखते हुए नमक-कर का भार हल्का होने के कारण ही उसे न्यायोचित नहीं ठह- 
या जा सकता । 

४१. विधान की २८३वीं धारा के श्रन्तगंत राज्यों तथा राज्यों और संघ के 
च्‌ राज्यों की कर-नीति व कर-प्रशासन को समन्वित करने के लिए एक अखिल- 


रतीय-करा रोपशा-परिपद्‌ ( झ्राल-इण्डिया टेक्सेशन कौंसिल ) की स्थापना की 
फारिश की गई है । 


जज ड़ 


बरोजगारो भ्र्डछ 


अन्त में यह ध्यांन में रखना श्रनिवायं है कि शैक्षिक पद्धति के परिवर्तन के 

साथ-ही-साथ समाज-प्रथा में भी ऋन्‍्तिकारी परिवर्तत होना आ्रावश्यक है। सब 
पुरानी तथा खुसठ प्रथाएँ श्रौर विचार, जिनसे श्राथिक विकास में बाघा पहुँचती 
है, उन्हें दूर करना होगा; उनकी कठोर झ्रालोचना करती होगी, क्‍योंकि जैसा कि 
साडलर-आयोग का मत हँ---/किसी भी राष्ट्र की शिक्षा केवल स्कूलों श्नौर कॉलेजों 
में नहीं मिलती । उनमें अ्रन्य प्रभाव भी मिल जाते है, जैसे जाति की प्राण-शक्ति और 
विचारधारा, प्रचलित विश्वासों, आशाशं और विचारों का प्रभाव, कौट्ुम्बिक जीवन 
का प्रभाव, इसके सामाजिक संगठनों तथा नियमों का प्रतिबन्ध और जीविका के लिए 
ऋाम की दशाओ्रों का प्रभाव |” 
१8, सम्रू ( बृत्तिहीनता ) समिति-यहाँ हम सप्रू-समिति के कुछ महत्त्वपूर्ण 
सुझावों की ओर संकेत करता चाहेंगे। यह समिति युक्तप्रान्त की वृत्तिहीचता की 
जाँच के लिए नियुक्त की गई थी, किन्तु इसके सुझावों को समस्त भारत पर लागू 
किया जा सकता है। इन्हें हम इस प्रकार विभाजित करते हैं-- (क) वे, जोकि शिक्षित 
व्यक्तियों की माँग बढ़ाने से सम्बन्ध रखते हैं; (ख) वे, जो पू्ति की अधिकता को कम 
करने से सम्बन्ध रखते हैं; (ग) वे, जिनका उद्देश्य वास्तविक माँग और पृत्ति का 
समुचित सन्तुलन स्थापित करना है । 

(१) जिल्य और नगरपालिकाओों को वाध्य करना चाहिए कि वे सड़कों झ्ौर 
इमारतों को अपनी स्थिति में रखने के लिए कुशल श्र योग्य इंजीनियर तथा 
निरीक्षकों को नियुक्त करें। यदि सरकार चाहे तो जन-प्रौषधि-सहायता के प्रसार 
द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को रोजी दे सकती हैं । जनता के श्रस्पतालों में अधिक डॉक्टरों 
की नियुक्ति--देशी दवाग्रं और जड़ी-बूटियों की प्रभविष्णता की छानबीन के लिए भी 
डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है। नगरपालिकाओं तथा जिला-बोर्डो को चाहिए 
कि वे जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता की देख-रेख के लिए योग्य व्यक्तियों को 
नियुक्त करें। क़ानून के पेशे में होने वाली भीड़ का निराकरण करने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि लोग क़ानून की विशेष शाखाओं में विशिष्ठता प्राप्त करें। 
उदाहरण के लिए, कुछ लोग केवल दस्तावेज़ की रूपरेखा तैयार करने में विशेष 
योग्यता प्राप्त करें और कुछ मुकदमों की बहस में इत्यादि" । ५५ साल पर सेवा 
से विरत करने के नियम का कठो रचा से पालन किया जाना चाहिए, ताकि नवयशुवकों 
को तुरन्त अ्रवसर प्राप्त हो सके | बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को साथ-ही-साथ 
प्रेरणा देती चाहिए, ताकि वे बड़ी संख्या में नवयुवकों को खपा सकें। श्रनिवारये- 
प्रारम्भिक-शिक्षा प्रचलित करने का जोर-शोर से प्रयास किया जाना चाहिए। इसके 
बिता देश की आशिक प्रगति में बड़ी अड़चनें पड़ेंगी। इसका अर्थ यह होगा कि 


) 


शिक्षक्रों की माँग बढ़ेगी और वृत्तिहीनता की समस्या का आंशिक हल प्रस्तुत होगा । 
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(२) हाई स्कूल-परीक्षा में दो प्रकार के प्रमाख-पत्र प्राप्त होने चाहिंएँ। 


' एक तो शिक्षा की समाप्ति का होना चाहिए और उन छात्रों को सहायक सरकारी 


कै 


नौकरियों में स्थाव मिलने की योग्यता के प्रमाण-पत्रस्वरूप होना चाहिए, जिससे 


प््८ भारतीण अरथंशास्त्र 


अवसर पड़ने पर औद्योगिक, कृषि श्रौर अन्य व्यावसायिक स्कूलों में भी प्रवेश पा सकें 
दूसरा प्रमाण-पत्र कला और विज्ञान के महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के दे लिए होना 
चाहिए । इस प्रकार कितने ही छात्र, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा के लए अयोग्य 
होंगे, श्रपनी उच्च-माध्यमिक शिक्षा समाप्त करके ही लाभदायक कामों में लग 
जायेंगे। इस प्रकार वृत्ति के लिए अनुपयुक्त स्नातकों की संख्या घट जायगी । 

(३) व्यावहारिक शिक्षा के लिए मिलने वाली सुविधाएँ भी बढ़ानी चाहिएँ। 
समग्र रूप से---और विशेष रूप से प्रारम्भिक वक्षाश्रों में--शिक्षा की प्रवृत्ति व्याव- 
हारिक और ग्रामीण होनी चाहिए । दवा-दारू की शिक्षा प्राप्त करने श्रौर डॉक्टरी 
पेशा अख्तियार करने वालों को चाहिए कि सरकार उन्हें ग्रामीरा क्षेत्रों में बसने कीऊ 
सुविधा और सहायता दे। इस प्रकार बड़े नगरो से डॉक्टरों की भीड़ भी कम हो 
जायगी। फार्मेसी, डेन्टिस्ट्री ( दाँत की विद्या ) हिसाब-किताब, निर्माण और वास्तु- 
कला, शुस्तकाध्यक्ष की शिक्षा, बीमा-कार्य और अखबारनवीसी जैसे पेशों का विकास 
करना चाहिए । ऐसा प्रयत्त करना चाहिए कि डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति तथा क्ृषि-स्तवातक 
वैज्ञानिक कृषि को जीविका के साधन के रूप में अपनाएँ। उनके लिए वैज्ञानिक पशुपालन 
में भी खपत होगी । यह भी कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षित व्यक्ति नौकरी के 
लिए व्यवसाय-गहों के सम्पर्क में आ सर्के। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्‍न खण्डों 
में पेशों की रहनुमाई के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार को 
चाहिए कि समन्वित जीवन-पथों की सूचना दिया करें और इस प्रकार की व्यवस्था !) 
संगठित करें कि श्रभिभावकों को उनके लड़कों की मानसिक और शारीरिक कुशलता 

की परीक्षा करके उनके झ्ागे की गति के विपय में सलाह दें | माध्यमिक पाठशालाशओों 
को चाहिए कि वे अध्ययन के शऔर भी अधिक विविध पाठ्य-क्रम निर्धारित करें। 
विश्वविद्यालयों में वेज्ञानिक और पेशे की शिक्षा पर अधिक जोर दें। केम्ब्रिज यूनि- 
वर्सिटी के नियुक्ति-संघ (अपॉइण्टमेण्ट्स बोर्ड्स) के ढंग का नियुक्ति-संघ यहाँ भी बनाया 
जाना चाहिए, जिसमें यूनिर्वाधटियों के उप-कुलपति, कुछ विभागाध्यक्ष (उदाहरण 
के लिए शिक्षा, उद्योग श्रोर कृषि ) तथा कुछ जनता के व्यक्ति और कुछ यूरोपीय तथा 
भारतीय व्यापारी हों । इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाओं के उत्पादनों की समस्या 
को सुलझाने के लिए भी संघों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन बोर्डो को चाहिए 
कि वे विद्वविद्यालयों के स्तातक तथा स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की वृत्ति की 
समस्या सुलभाएँ । 
समस्या का वास्तविक समाधान प्रत्येक प्रकार के सम्भव तरीकों से उद्योग 

झ्ोर कृषि दोनों का उत्पादन बढ़ाने में ही है। खाद्यान्नों की वृद्धि धिचाई-बोजनाशों 

बुद्धि, बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा जहाँ आवश्यक 

सरकारी सहायता से को जाय, ताकि वेयक्तिक साहसिक कार्यो को सहायता मिले | 

प्रकार वृत्तिहीनता की समस्या को चुलक्ाया जा सकता है। 


परिशिष्ट ? 
हि :4# शो प्रो 5. गँ बै 
कर-जाँच-आयोग की सिफारिशों ओर निष्कष 
का संच्षेष ( १६४३-४४ ) 


खण्ड १-कर-प्रणाली ! 
अध्याय २--कर-प्रणाली तथा सार्वजनिक आय की प्रवृत्तियाँ 

१. श्रन्य संघों से तुलना करते हुए सार्वजनिक श्राय वसूलने व खर्च करने 
का क्षेत्र भारत में अधिक विस्तृत है, जो हमारी संघ-शासन-प्रणाली की राज्य-स रकारों 
का श्रधिक महत्त्व प्रदशित करता है । 

२. साधारणतः पिछली दो या तीन दरशाविदियों में औसतन राष्ट्रीय-कर- 
वृद्धि में कोई प्रयत्न नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आय भौर सावेजनिक आय व्रव्य के 

.८हुप में एक-दूसरे के समन्वय में रही हैं, परन्तु इनमें कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है । 
” रष्ट्रीय श्राय और साव॑जनिक आय का विवरण देश की विभिन्‍्त श्रेणियों के मध्य 
बदल गया है। 

३. केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की झ्राय की प्रवृत्तियों (टू प्ड्स) की 
तुलना करने पर जो महत्त्वपूर्ण बात मातम होती है, वह यह है कि स्थानीय संस्थाओं 
की आय की दूंद्धि धीमी है । 

४. केन्द्रीय कर-प्राप्ति में राज्य सरकारों द्वारा भाग लेने तथा केन्द्रीय 

» रिकार द्वारा साधारण भौर विशिष्ट कार्यों के लिए पर्याप्त श्रनुदान (सब्स्टेंशल 

४ ग्राण्ट्स) की व्यवस्था ने राज्यों की आय को लोचदार बना दिया है, जोकि युद्ध के 
पूर्व नहीं थी । युद्ध-पूर्वे की तुलना में उपकरों में भी, जोकि राज्यों द्वारा लगाए व रखे 
जाते हैं, अपेक्षाकृत अ्रधिक लचीलापन है । 

४. केन्द्रीय व राज्यों की श्राय सचमुच ही राज्य सरकारों के राजस्व के लिए 
मिला दी गई है तथा केद्ध और राज्य की झायों का पुराना ऋगड़ा बहुत-कुछ मिट 

_£ या है। इस हद तक भारतीय सार्वजनिक राजस्व बहुत-कुछ सुव्यवस्थित हो 
“/ गया है। 
१. कर-जॉच-आओोग को रिपोर्ट तोन खण्डों में प्रस्तुत की गई है । प्रथम खण्ड सम्पूर्ण कर-प्रणाली से 
सम्बन्धित है तथा द्वितीय ओर तृतीय खण्ड केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय करों से सम्बन्धित हैं । यहाँ 
, सम्पूर्ण कर प्रणाली के सम्बन्ध में खरड १ का संक्षेप अस्तुत किया गया है। 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


अध्याय ३--सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियाँ 

६. अनुत्पादक व्ययों को रोकने की आवश्यकता, चाहे वह केन्द्र में ' 
राज्यों में, स्वतः इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उस पर अधिक बल देने की आवह 
नहीं है। अधिकतम उन्नति के प्रयत्नों में, जवकि व्यय-सम्बन्धी लक्ष्य का एक 
महत्व होता है, विक्रास-क्षेत्र के व्यय में भी मितव्ययिता व वरबादी के बच' 
सम्भावना रहती हैं। हम केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के सार्वजनिक व्यय की ' 
जाँच की श्रावश्यकता से प्रभावित हैं और यह प्रस्ताव रखते हैँ कि ऐसी जाँरे 
शक्तिशाली संस्था द्वारा शीघ्रातिशीघ्र की जायेँ। 

७. युद्ध-काल से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के अनुत्पादक व्यय की 
में उत्पादक व्यय का अधिक महत्त्व उल्लेख्य है। 

८. भारतीय सार्वजनिक व्यय, जिस हुद॒ तक आथिक असमानत्ताश्रों क 
करता है श्र इस प्रकार से कर-प्रणाली के इस ध्येय की प्राप्ति में सहायता पं 
है, इस दृष्टि से कम महत्त्व रखता है कि सार्वजनिक व्यय का समरत 
सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का एक बहुत छोटा अंश है तथा इसके अतिरिक्त कम 
वालों पर सामाजिक कल्याण व सरकारी सहायता (सोशल वैलफेयर एण्ड सौर 
के व्यय की मर्दे अधिक महत्त्व नहीं रखतीं । 

६. साथ ही प्रादेशिक असमानताओों को ठीक करना भारतीय सावे 
व्यय के साथ समस्त राजस्व का भी एक प्रमुख लक्षण है । 

१०, अन्तर्राज्यीय प्रसाधनों में असमानता को कम करने के लिए पुर्नाः 
फा कार्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वरन्‌ स्वयं राज्यों के क्षेत्रों में भी 

उम्भवतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की श्रावश्यकताओं व ॒प्रसाधनों की अ्समा 
हो कम करके यह उससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण ढंग से काम करता है। 

११, सामाजिक कल्यारा पर किया जाने वाला व्यय कर-प्रणाली की 
प्रयता को बढ़ाता है, जबकि इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण, उत्पादक व्यय दीघेः 
प्चमुच ही देश के लोगों की कर देने की क्षमता को बढ़ाता है । 

१२. भारतीय सावेजनिक व्यय की बनावट तथा हाल के वर्षों में 
प्रवृत्तियों ने देश की आथिक व सामाजिक असमानताओं में मामली कमी की 
इस हृ॒द तक कर-भार की वृद्धि से लोगों को समन्वय स्थापित करना चाहिए। 
के सावंजनिक राजस्व के पुनवितरण के प्रयत्न तब तक महत्त्वपूर्ण स्थान नह 
कर सकते, जब तक कि राष्ट्रीय आय से सावंजनिक श्राय व सार्वजनिक 
अनुपात इतने कम रहेंगे जितने कि वर्तमान काल में हैं । 
अध्याय (--कर-भार : विश्लेषण 

१३. ग्राम से नगर की ओर चलने तथा ज्षेत्र के अधिक शहरी ₹ 
(१) प्रति व्यक्ति व्यय का स्तर ऊँचा होता जाता है, (२) कुल व्यय से प्रति 
नकद व्यय का अनुपात बढ़ता जाता है, तथा (३) अ्रधिक कर वाली वस्तुश्रों पः 
व्यय होने के फलस्वरूप श्रति व्यक्ति नकद व्यय में कर का अनुपात बढ़ता जाता ह 


